समय के दृश्य शीर्षक चौथे खंड में रघुवीर सहाय के 
पत्रकारिता संबंधी विचार तथा एक पत्रकार की हैसियत 
से लिखी गई संपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक टिप्पणियाँ, 
लेख और संपादकीय संकलित हैं। रघुवीर सहाय -ने 
अपनी पत्रकारिता से जुड़े लेखन से महत्त्वपूर्ण सामग्री 
छाँटकर 99$ ई. में तीन पुस्तकें बनाई थीं : 'ऊबे 
हुए सुखी', 'वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे” तथा 
'भँवर लहरें और तरंग।' इन पुस्तकों के लेखों के 
अलावा एक पत्रकार की हैसियत से लिखे उनके शेष 


सभी लेख इस खंड में शामिल कर लिए गए हैं। लगभग . 


प्रत्येक सप्ताह किसी-न-किसी राषट्रीय-अंतरराष्ट्रीय. घटना 
पर लिखे गए ये लेख कालक्रम से रखे गए हैं। इससे 
965 से 990 के बीच की अवधि का एक 
साप्ताहिक इतिहास तैयार हो गया है। 'नवभारत 
टाइम्स” में विशेष संवाददाता की हैसियत से लिखी 
उनकी “राजधानी की चिट्ठी” भी इसी खंड में है। 
968 में 'दिनमान' में जाने से लेकर 988 में उसे 
छोड़ने तक उन्होंने इस पत्र का संपादन करते हुए सैकड़ों 
टिप्पणियाँ, रपटें और संपादकीय लिखे। वे सभी इस 
खंड में संकलित हैं। ।983 के बाद भी समय-समय 
पर उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक परिदृश्य 
पर टिप्पणियाँ कीं। यह सामग्री भी इसी खंड में है। 
समकालीन इतिहास-लेखन की दृष्टि से ये टिप्पणियाँ 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। 'दिनमान” का संपादन करते हुए 
रघुवीर सहाय ने हिंदी पत्रकारिता को नया रूप दिया। 
हिंदी पत्रकारिता में आए गतिरोध के दौर में सहाय जी 
की इस पत्रकारिता से पुनः गुजरना,आज बेहद जरूरी 
है। । 
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जापान रेडियो पर साक्षात्कार 


रचनावली 


॥962 में पूर्व राष्ट्रपति 

'डा. राजेन्द्र प्रसाद के 
'साथ पटना सदाकत 
आश्रम में। पीछे खड़े हैं 
(बाएँ से) : टाइम्स ऑफ 
।इंडिया के तत्कालीन पटना 
संवाददाता जितेंद्र सिंह व 
पी.टी.आई. के संवाददाता 
।इन्द्र कपूर। रघुवीर सहाय 
।उन दिनों आकाशवाणी के 
४. संवाददाता थे। 


|) 


पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ : हवाई अड्डे पर 
रेडियो के लिए बातचीत। फोटो : के. नटराजन 
रचनावली १ 


हल नारायण के साथ प्रसन्न मुद्रा में संवाद। 
बीच में सच्चिदानंद बैठे हैं : आपातकाल के बाद ; सितम्बर 977 


राममनोहर लोहिया के साथ। 
पीछे निर्मल वर्मा भी 
दिखाई दे रहे हैं। 


“गया वाजपेयी जी से 

पूछ आया देश का हाल' : 
अटल बिहारी वाजपेयी के 
साथ। 


बह 
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रघुवीर सहाय की लिखावट में “दिनमान” के एक अंक की रूपरेखा। 


रचनावली 


समय के दृश्य 


'समय के दृश्य” खंड में रघुवीर सहाय के ऐसे आलेख संकलित हैं जो सीधे पत्रकारिता से जुड़े हैं। 
पत्रकारिता क्या है? आज उसकी क्या स्थिति है? इन प्रश्नों पर रघुवीर सहाय ने गंभीरता से विचार 
किया है। इन प्रश्नों को केंद्र में रखकर उन्होंने समय-समय पर टिप्पणियाँ लिखी हैं। वह सारा लेखन 
इस खंड के आरंभ में संकलित है | पत्रकारिता के इस अति व्यावसायिक दौर में रघुवीर सहाय के इन 
लेखों की गहरी प्रासंगिकता है। पतनशीलता की ओर उन्मुख पत्रकारिता को रघुवीर सहाय एक बार 
फिर मानवीय मूल्यों और सामाजिक उद्देश्यों से जोड़ने का आग्रह करते हैं। पत्रकारिता संबंधी लेखों 
के बाद नवभारत टाइम्स में लिखी गई “राजधानी की चिट्टी”, दिनमान के संपादकीय, लेख और रपटें 
तथा दिनमान छोड़ने के बाद का लेखन संकलित है। इन आलेखों में वर्तमान समय के अविस्मरणीय 
दृश्यों को विस्तार से रेखांकित किया गया है। इन दृश्यों को परिभाषित करते ये आलेख तत्कालीन 
दौर के ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। भारतीय समाज के मानस में परिवर्तन की दृष्टि से सातवें से नौवें 
दशक के बीच का समय अत्यंत महत्त्वपूर्ण है | इस खंड के संकलित लेखों में इन वीस वर्षों की भारतीय 
राजनीति, समाज और जनमानस का एक प्रकार से दैनिक इतिहास दर्ज है। इन लेखों से गुजरना सातवें 
से नौवें दशक के बीच की उन घटनाओं और मुद्दों से रूब-रू होना है जिनसे इस दौर का इतिहास 
बना है। अतः राष्ट्र की जिंदगी के इस निर्णायक दौर को गहराई से समझने के लिए रघुवीर सहाय 
के ये आलेख महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 

रघुवीर सहाय ने 950 में लखनऊ के दैनिक नवजीवन से पत्रकारिता शुरू की। वे वहाँ कुछ 
महीनों तक उपसंपादक और सांस्कृतिक संवाददाता के रूप में रहे और काम सीखा | पत्रकारिता उनके 
लिए नई चीज नहीं थी। रेडियो के लिए वे अब तक दर्जनों वार्ताएँ और साहित्यिक कार्यक्रम कर चुके 
थे। अखबारों-पत्रिकाओं में अनेक लेख, कहानियाँ और कविताएँ प्रकाशित हो चुकी थीं। इस अनुभव 
के साथ जब वे नवजीवन में आए तो वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया | दैनिक अमृत पत्रिका 
से भी वे जुड़े थे। अमृत पत्रिका के संपादक रघुवीर सहाय की क्षमताओं से गहरे प्रभावित थे। उन्होंने 
युवा पत्रकार रघुवीर सहाय को संपादकीय लिखने का मौका दिया। रघुवीर सहाय के जीवन का यह 
पहला संपादकीय 3 मई 950 की अमृत पत्रिका में छपा है। शीर्षक है : 'रशीदी साहब के उद्गार | 
मई 950 के पहले हफ्ते में दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के समाचार॒पत्र संपादकों का एक सम्मेलन 
हुआ था। बँटवारे के बाद तनाव और नफ़रत के माहौल में भारत-पाकिस्तान के इस संयुक्त पत्रकार 
सम्मेलन को तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री दिवाकर ने एक उपलब्धि कहा था। इसी सम्मेलन में 
पाकिस्तान से आए पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल के नेता पीर अली मोहम्मद रशीदी उस समय बरेली 
में हुए दंगों के बारे में पता करने घटनास्थल पर गए और उन्होंने पाया कि पाकिस्तानी अखबारों 
में इस दंगे के बारे में आधारहीन बातें छपी हैं। यही बात उन्हाने लखनऊ रेडियो से कही | उन्होंने 
यह भी कहा कि मीडिया अगर संयम और सच बरते तो दोनों देश का तनाव काफी कम ही सकता 
है। रशीदी ने पाकिस्तानी प्रेस की ज्यादा आलोचना की थी। रघुवीर सहाय का सपादकाय रशीदी साहब 
के इसी कथन पर था। आज 50 वर्ष बाद भी भारत-पाक रिश्तों के संदर्भ में रघुवीर सहाय का वह 
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संपादकीय सर्वथा प्रासंगिक है । अखबार की जिम्मेदारी और उसके प्रभाव के वारे में रघुवीर सहाय अपने 
इस पहले संपादकीय में ही पूरी तरह स्पष्ट हे : “समाचारपत्र जो विचार और समाचार जैसे छापते 
हैं उसका असर पढ़नेवालों पर निर्णायक ढंग से पड़ता है।” इसलिए अपनी पत्रकारिता के आरंभिक 
दिनों से ही रघुवीर सहाय खबर में किसी घटना को किस तरह लिखें इसको लेकर हमेशा सावधान 
रहे | उन्होंने जीवन-विरोधी और गुलाम मानसिकता बनानेवाली खबरों और उसके लेखन की यथार्थ विमुख 
शैली का हमेशा विरोध करते हुए अपने समय की श्रेष्ठ पत्रकारिता संभव की। वे 95 के मध्य 
में दिल्ली आए और साहित्यिक पत्र प्रतीक के सहायक-संपादक के रूप में काम करने लगे | संपादक 
थे सही. वाल्यायंन | लगभग साल भर तक वे इस पत्र में रहे और नए किस्म की साहित्यिक पत्रकारिता 
की। उन्होंने रसिकलाल पाठक के नाम से 'गत मास का साहित्य' शीर्षक कॉलम लिखा ! इसके अंतर्गत 
विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में पिछले महीने प्रकाशित रचनाओं पर टिप्पणी होती थी। ये टिप्पणियाँ रचनावली 
के तीसरे खंड में शामिल हैं। प्रतीक में ही उन्होंने कुछ देशी-विदेशी फिल्मों की समीक्षाएँ और दिल्ली 
में हुए अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह की रिपोर्ट भी लिखी | उस समय तक हिंदी में स्तरीय और आलोचनात्मक 
फिल्म-समीक्षाओ की परंपरा नहीं थी । रघुवीर सहाय ऐसी फिल्म-समीक्षाओ के आरंभकर्ताओं में रहे हैं। 
फिल्म से संबंधित सामग्री पाँचवें खंड में संकलित है। 953 में उन्होंने पुरानी जनसत्ता के लिए दिल्ली 
की झलकियाँ' शीर्षक से दिल्ली की जिंदगी पर दिलचस्प कॉलम लिखा | महानगर के जीवन में आनेवाले 
बदलावों पर ये रोचक टिप्पणियाँ हैं। ये भी पाँचवें खंड में शामिल हैं। 

मई 953 से 57 तक उन्होंने मीडिया के एक और माध्यम रेडियो में काम किया | इस अवधि 
के बीच वे आकाशवाणी दिल्ली के समाचार विभाग में उपसंपादक रहे | रेडियो उनके लिए नई जगह 
नहीं थी | ॥946 से 5 के मध्य तक आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से उन्होंने दर्जनों कार्यक्रम प्रसारित 
किए थे। नाटकों के स्क्रिप्ट लिखे थे। आकाशवाणी दिल्ली के समाचार विभाग में वे जिस समय गए 
उस समय खबरों में हिंदी के स्वरूप पर प्रयोग किए जा रहे थे। आकाशबाणी की समाचार भाषा को 
सहज बनाने में रघुवीर सहाय ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन निरंतर अनुवाद कार्य से ऊबकर 
उन्होंने मार्च 57 में आकाशवाणी से त्यागपत्र दे दिया। आकाशवाणी से अलग होने के बाद कुछ समय 
तक वे लखनऊ से निकलनेवाली पत्रिका संचेतना के दिल्ली प्रतिनिधि रहे। संचेतना की उनकी कुछ 
टिप्पणियों में घटनाओं के साथ प्रकृति और मौसम पर भी दिलचस्प टिप्पणियाँ हैं | ये टिप्पणियाँ रचनावली 
के तीसरे खंड में संकलित हैं। 957 में ही वे साल भर के लिए साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक 
मंडल में हैदराबाद चले गए | बदरी .विशाल पित्ती के संपादन में निकलनेवाली इस पत्रिका के वे एक 
तरह से प्रभारी संपादक थे। रघुवीर सहाय ने कल्पना में काम करते हुए दृष्टिकोण” नामक एक चर्चित 
कॉलम लिखा | इसमें साहित्य, भाषा और संस्कृति के विभिन्न मुद्दों पर उल्लेखनीय टिप्पणियाँ कीं जो 
चर्चित हुई । ये टिप्पणियाँ पाँचवें खंड में संकलित हैं। कल्पना के संपादन के स्वरूप को उन्होंने काफी 
बदला और उसे अद्यतन बनाया | 959 में कुछ समय तक उन्होंने अंग्रेजी पत्रिका वाक्‌ में सहायक-संपादक 
के रूप में काम किया। अज्ञेय उसके संपादक थे। लेकिन इसी वर्ष 959 में वे फिर आकाशवाणी 
में चले गए और अगस्त 63 तक रहे | इस बार वहाँ उन्हें रुचि का काम मिला था। संवाददाता के 
कूप में उनकी नियुक्ति हुई थी। संवाददाता के रूप में उन्होंने आकाशवाणी के लिए समाचार दर्शन' 
के कार्यक्रम को नया रूप देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई । इस कार्यक्रम में उन्होंने दिन भर की महत्त्वपूर्ण 


. घटनाओं का वृत्तांत प्रस्तुत किया | प्रस्तुति के दौरान घटना से संबद्ध व्यक्तियों की आवाज का भी इस्तेमाल 


किया | इससे राजनीतिक-सामाजिक घटनाएँ भंपूर्णता में श्रोताओं तक पहुँचीं। एक संवाददाता के रूप 
में वे दिल्ली की दैनिक राजनीतिक-सामाजिक और सांस्कृतिक जिंदगी के नियमित पर्यवेक्षक थे। इस 
स्थिति का. उन्होंने फायदा उठाया और दिल्ली की राजनीतिक-सामाजिक और सांस्कृतिक जिंदगी पर 
धर्मयुग के लिए एक कॉलम लिखा | 'दिल्ली की डायरी' शीर्षक यह कॉलम धर्मयुग में ॥960 से 63 
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डे वीच लगभग हर हफ्ते छपा। इसे रघुवीर सहाय ने सुंदरलाल के छदमनाम से लिखा था । कॉलम 
की टिप्पणियाँ 976 में 'दिल्ली मेरा परदेस' शीर्षक से पुस्तकाकार प्रकाशित हुई | रघुवीर सहाय की 
इन टिप्पणियों में दिल्ली के वदलते हुए समाज और उसमें रहनेवाले लोगों की मानसिकता और संवेदनाओं 
का श्रेष्ठ चित्रण है। इसमें नेहरू युग का अंतिम दौर परिभाषित हुआ हे | दिल्ली मेरा परदेस पुस्तक 
रचनावली के पाँचवें खंड में संकलित है। 

रघुवीर सहाय 963 में ही विशेष संवाददाता बनकर दैनिक नवभारत टाइम्स में चले गए | यहाँ 
से उन्होंने विस्तृत राजनीतिक पत्रकारिता की शुरुआत की। उन्होंने सर्वथा नई शेला म खबर लिखा। 
संसद के समाचार दिए। नेहरू सरकार की हिंदी नीति को लेकर लिखी उनकी खबरें महत्त्वपूर्ण था | 
भारत-पाक युद्ध की उनकी खबरें भी काफी दिलचस्पी से पढ़ी गईं। उनकी खबर लेखन-शली का विशषता 
यह थी कि वे घटना के मानवीय पक्ष को सर्वाधिक महत्व देते थे। घटनाओं के वीच से कुछ एसी 
चीजें निकाल लेते थे जो वास्तविकता को रोचकता के साथ प्रस्तुत करती हीं। संभवत: 967 म एक 
दिन लोकसभा की कार्रवाई के दौरान तत्कालीन उपप्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और विपक्षी नेता 
डॉ. राममनोहर लोहिया के वीच तीखी नोकझोंक हुई। इस पर रघुवीर सहाय ने मुख्य खबर से अलग 
एक और खबर लिखी है जिसमें उसका रोचक वर्णन है। उससे पता चलता है कि किस तरह कांग्रेस 
के भारी-भरकम नेता लोहिया की सच्ची-साफ बातों को वर्दाश्त नहीं कर पाते थे और उनका मजाक 
उड़ाकर अपनी सीमाएँ प्रकट करते थे। वह खबर इस खंड के परिशिष्ट में शामिल है। 
रघुवीर सहाय ने विशेष संवाददाता के रूप में नवभारत टाइम्स के पृष्टों पर सिर्फ खबरें ही नहीं 
लिखीं । उन्होंने हर हफ्ते 'राजधानी की चिट्टी' नामक एक कॉलम भी लिखा जिसमें सप्ताह की प्रमुखतम 
घटनाओं पर टिप्पणी होती थी। राजधानी की चिट्टी' को कॉलमवाले पाँचवें खंड में नहीं रखा गया 
है क्योंकि इसकी प्रकृति उनके दूसरे कॉलमों से भिन्न है | इसमें ज्यादातर राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण 
इसलिए इसे दिनमान के राजनीतिक-सामाजिक संपादकीय और टिप्पणियों के साथ रखा है। 
एक निश्चित अवधि का 'साप्ताहिक इतिहास' सुव्यवस्थित ढंग से रेखांकित हो गया है। यह “साप्ताहिक 
इतिहास" अनेक अर्था में विशिष्ट है। इन टिप्पणियों में तत्कालीन जनभावनाओं के प्रश्नों को भी समेटने 
की कोशिश की गई है जो विवरण केंद्रित इतिहास पुस्तकों में आम तौर पर नहीं मिलते। 
रघुवीर सहाय ने 965 से 68 के बीच की लगभग सभी प्रमुख घटनाओं पर “राजधानी की चिद्ठी' 
विस्तृत टिप्पणियाँ को हैं 

मार्च 968 में ही रघुवीर सहाय समाचार संपादक होकर दिनमान में आ गए | इसी वर्ष दिसंबर 
में दिनमान के संपादक सच्चिदानंद वात्स्यायन के विदेश चले जाने के कारण स्थानापन्न संपादक के 
रूप में काम देखना शुरू किया। 969 में वे इस साप्ताहिक के कार्यकारी संपादक बने | 970 में 
वे पूरी तरह संपादक बना दिए गए। संपादक बनते ही रघुवीर सहाय ने दिनमान में अनेक परिवर्तन 
करके उमे नया रूप दिया। रघुवीर सहाय के संपादन में निकले इस नए दिनमान ने पत्रकारिता के 
नए मानदंड बनाए। प्रतिवद्ध पाठकों और पत्रकारों की एक नई पीढ़ी तैयार की। रघुवीर सहाय ने 
यह काम ख़बर और पत्रकारिता के संबंध में अपनी क्रांतिकारी धारणा के आधार पर किया। उनकी 
मान्यता थी कि खबर देने और लिखने का काम सिर्फ पेशेवर पत्रकार ही करें यह जरूरी नहीं। देश 
के दूरदराज इलाकों में परिस्थितियों का सामना करते लोग ज्यादा जानकारी और अनुभव से गुजरी 
खबरें दे सकते हैं। उनकी धारणा थी कि वही वास्तविक खबर होगी | देश के उपेक्षित हिस्सों का हाल 
जानने के लिए उन्होंने अनेक संवाद प्रतियोगिताएँ आयोजित कीं जिनमें सैकड़ों पाठकों ने हिस्सा लेकर 
अनुभव से निकली खबरें लिखीं। 
उन्होंने स्तंभं या कॉलमों से निर्धारित पत्रकारिता को भी वदला | दिनमान में उन्होंने कॉलम के 
बंधन को ढीला किया। जब संबद्ध कॉलम के लिए कोई महत्त्वपूर्ण सामग्री नही मिली तो कुछ और 
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छापा | उनका पत्रकार अपने अखबार के लिए कॉलम के हिसाब से विषय नहीं ढूँढ़ता था। वह नए-नए 
विषयों के हिसाब से कॉलम बनाता था। इसलिए उनके समय के दिनमान के पन्ने पलटकर आप देखें 
तो हर अंक में नए विषय के अनुरूप कोई नया कॉलम मिल जाएगा। 

दिनमान के माध्यम से रघुवीर सहाय ने प्रतिवद्ध पत्रकारिता को भी एक नया रूप दिया। वह 
दल संबद्ध पत्रकारिता नहीं थी। वह जनसंबद्ध पत्रकारिता थी। रघुवीर सहाय के संपादन में दिनमान 
की पक्षधरता आम लोगों के हित में थी। उन्होंने अपने संपादकीय में किसी भी घटना का विश्लेषण 
आम आदमी के हित को केंद्र में रखकर किया। वे किसी दल, संस्थान या संगठन से निर्धारित नहीं 
हुए। पत्रकारिता की दुनिया में रघुवीर सहाय का यह ऐतिहासिक योगदान था। 

4970 से मार्च 83 तक उन्होंने दिनमान की जनसंबद्ध पत्रकारिता से पाठकों को आंदोलित किया 
और सही राजनीतिक दृष्टि हासिल करने के लिए प्रेरित किया | लेकिन मार्च 983 में दिनमान से 
वे हटा दिए और इसके साथ ही दिनमान की श्रेष्ठ पत्रकारिता का पटाक्षेप हो गया | 

दिनमान में लिखे प्रमुख संपादकीय और टिप्पणियों के तीन संकलन उन्होंने 983 में ही प्रकाशित 
किए। इन संकलनों के नाम हैं : ऊबे हुए सुखी (नेशनल पब्लिशिंग हाउस), वे और नहीं होंगे जो 
मारे जाएँगे (नेशनल पब्लिशिंग हाउस) तथा भँवर, लहरें और तरंग (देवदार प्रकाशन) । ये तीनों पुस्तकें 
रचनावली में शामिल हैं लेकिन स्वतंत्र पुस्तकों के रूप में नहीं। इन पुस्तकों के चुने हुए लेखों को 
दूसरे लेखों के साथ लिखे जाने के कालक्रम से रखा गया है ताकि आप उसे एक ऐतिहासिक निरंतरता 
में देख सकें। लेखों के नीचे उनके दिनमान में प्रकाशित होने की तारीख के साथ ही उन पुस्तकों का 
भी नाम दे दिया गया है जिनमें रघुवीर सहाय ने इन्हें संकलित किया था। ये संपादकीय टिप्पणियाँ 
सिर्फ तात्कालिकता के आधार पर घटनाओं का विश्लेषण नही हैं। इसमें लोकतंत्र, समता और न्याय 
के मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है, इसलिए भी उनकी गहरी प्रासंगिकता है। 

दिनमान छोड़ने के बाद रघुवीर सहाय के संपादन-कर्म का एक प्रकार से अंत हो गया। दिनमान 
से तबादला होकर जब वे नवभारत टाइम्स में आए तो उन्होंने पुस्तक-सभीक्षा का कॉलम कुछ महीनों 
तक जरूर देखा लेकिन वह वक्त काटने की तरह ही था। इस दौरान उन्होंने अनेक महत्त्वपूर्ण पुस्तक- 
समीक्षाएँ लिखीं जो तीसरे खंड में संकलित हैं। 983 के अगस्त में नवभारत टाइम्स छोड़ने के बाद 
रघुवीर सहाय 990 में जिंदगी कें अंतिम दिन तक मुक्‍त लेखन करते रहे | इस बीच उन्होंने जनसत्ता 
में 'अर्थात्‌ नामक कॉलम नियमित रूप से लिखा। इसके अलावा नवभारत टाइम्स में “गीली स्याही” 
तथा रविवार में लेखक के चारों ओर' लिखा। ये सारे कॉलम पाँचवें खंड में संकलित हैं। सन्‌ 983 
से 90 के बीच उन्होने चंद्रशेखर, एन.टी. रामाराव जैसे राजनीतिक व्यक्तित्वों तथा कुछ महत्त्वपूर्ण राजनीतिक 
मुद्दों पर भी लिखा। वे लेख इसी खंड में संकलित हैं। पुस्तक के परिशिष्ट में कुछ अन्य वैचारिक 
लेख भी दे दिए गए हैं जो काफी पहले या जीवन के अंतिम दौर में लिखे गए। 

पत्रकारिता के संबंध में रघुवीर सहाय की अवधारणा क्रांतिकारी थी। वे पत्रकारों के लिए एक 
स्पष्ट वैचारिक आधार का होना जरूरी मानते थे। उनके अनुसार अखबारों में कौन-सी खबरें ज्यादा 
छपती हैं यह इस पर निर्भर है कि खबर देनेवाले समाज की कौन-सी शक्ल चाहते हैं। आज अखबार 
मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। रघुवीर सहाय को इसका अहसास है : “आज के अखबार चाहते हैं 
कि लोग वही जानें जो वे चाहते हैं। और तब असली सवाल होगा कि लोग क्या चाहते हैं। यदि 
केवल पैसा कमाना उद्देश्य है और उसकी पूर्ति के लिए यौन, हिंसा और भय का व्यापार करना है 
तो बात और है। यदि कुछ और भी आनंद जीवन में हैं उनकी बात की जाए तो अखबारों को अपने 
हित में जानना चाहिए कि लोग इन्हीं को अधिक चाहते हैं-और वे इन्ही आनंदों के स्थायी ग्राहक 
होते हैं। यह भूल कि सस्ती सनसनी बिकती है महँगी भूल होगी।” 

इसलिए रघुवीर सहाय खबरों की नई परिभाषा करते हैं : “वही खबर नहीं है जो लोगों को चौंकाती 
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है, खबर वह भी है जो लोगों को भरोसा देती है, हिम्मत बँधाती है और समाज में अपनी शक्ल का 
प्रतिबिंब देखने को देती है। मगर खबर को पूरी तौर से खबर वनने के लिए आवश्यक है कि वह 
उन तक भी पहुँचे जिन्होंने उसे पैदा किया है- सिर्फ उन्हीं तक न रह जाए जिन्होंने उमे लिखा है-शायद 
बहुत ही सुंदर भाषा में भी |” 

रघुवीर सहाय खबर को रचनात्मकता से जोड़कर पत्रकारिता को नया रूप देते हैं : “खबर लिखना 
बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना : दोनों का उद्देश्य 
मनुष्य और समाज को ताकत पहुँचाना है।” 

पत्रकारिता का वर्तमान पतनशील दौर मनुष्य और समाज को ताकत पहुँचाने के वदले उसके 
विखराव का कारण वन रहा है। अगर इस विखराव को रोकना है तो रघुवीर सहाय की पत्रकारिता 
से बहुत कुछ सीखना होगा। 'समय के दृश्य” खंड में उनसे सीखने के लिए एक प्रकार मे पूरा पाठ 
संकलित है। 
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पत्रकारिता क्या है? 
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अखबार की मिल्कियत कुछ की जगह कई के हाथ सौंप देने के लिए विधेयक आनेवाला है; उस पर 
बहस एक विचित्र ढंग से चल रही है। अखबार की स्वतंत्रता इस विधेयक का लक्ष्य बताया जाता 
है पर इसका जितना व्यौरा प्रचारेत कराया गया है उससे ऐसा लगता है जैसे मामला दो मालिकों के 
बीच हो--अखबार में काम करनेवाला के लिए मान लिया गया हो कि वे तो महज नौकरी करने के 
कारण हमेशा गुलाम रहेंगे, चाहे एक मालिक के रहें चाहे दूसरे के, या दूसरों के-जबकि विधेयक 
का उद्देश्य अखवार में काम करनेवालों की स्वतंत्रता ही बताया जाता है | 
यह संदेह उस मुँहचोर तरीके की वजह से और भी गाढ़ा हो जाता है जिससे सरकार ने बहस 

शुरू कराई है। खुद वह बहस में हिस्सा लेने से उतना ही कतरा रही है जितना अखबारों के मालिक | 
दोनों पक्ष माने बैठे हैं कि उनके वदले नौकरीपेशा पत्रकार ही बोलेंगे-कुछ इनकी ओर से कुछ उनकी 
ओर से | यह सोच पत्रकार की और उसके माध्यम से देश के हर व्यक्ति की विचार और अभिव्यक्ति 
की स्वतंत्रता को फालतू मानकर ही संभव हो सकता है। विधेयक बनानेवाले राजनीतिज्ञों की दृष्टि 
में यह निहित है कि पत्रकार स्वतंत्र हो नहीं सकता : राजनीतिक दलों के अखबारों को विधेयक मे 
बाहर रखकर मानो यही कहा गया है कि उनमें काम करनेवाले पत्रकारों को स्वतंत्रता की जरूरत नहीं । 

निस्संदेह, यदि सरकार को सचमुच अखबार की स्वतंत्रता की बहुत चिंता है तो उसे विधेयक 
के प्रारूप में कहीं इस अवधारणा को स्थान देना चाहिए कि अखबार में काम करनेवालों का पूर्ण स्वामित्व 
ही वर्तमान व्यवस्था का स्वस्थःविकल्प है। सरकार की ओर से कोई उत्सुकता नहीं दिखाई पड़ती कि 
वह एकाधिकारी अखबारों के मुकाबले श्रमजीवी पत्रकारों के नए सहकारों को सुविधा और कानूनी 
औद्योगिक संरक्षण देगी। दरअसल जितना कुछ स्वामित्व पत्रकारों या कर्मचारियों के आगे लासे की 
तरह फैलाया गया है वह, और क्या कहा जाए, एक क्रूर उपहास ही है। 

कौन हैं वे श्रमजीवी पत्रकार जो पूँजी लगाकर हिस्सेदारी के अतिरिक्त हिस्से खरीद सकेंगे? निश्चय 
ही इतना पैसा किसी स्वतंत्रचेता श्रमजीवी पत्रकार के पास हो तो वह नौकरी करने को मजवरी ग 
ही न मुक्त हो ले? और वे हिस्से यदि श्रमजीवी पत्रकार या कर्मचारी ने न खरीदे तो व्यि औए क 
दे दिए जाएँगे। तब कौन होंगे ये कोई और? सरकार के एजेंट या मालिकों के? इसमे भी अधिक 
अस्वीकार्य स्थिति यह है कि बिना अखबार में श्रम लगाए 'मार्वजनिक न्यास” नामक एक अ ३त मालिक 
अधिकांश मताधिकार का हकदार बन बैठेगा। 

अपने समाज में एक 'पब्लिक ट्रस्टी' नाम की चीज़ हम लोग बहुत देख चुके हैं। गह वडुधा 
तमाम जनता की आकांक्षाओं से कटा हुआ किसी न किसी अत्यंत विशिष्ट संप्रदाय की सं३न्न इकाई 
होता है। और न भी हो तो अपने पद पर रहने के ही कारण स्वतंत्र निर्णय नहीं कर रूकता। 

न्याय की दृष्टि से उचित यह होगा कि अधिकाधिक मताधिकार अखवार में काम करालो फो 
दिए जाएँ और पब्लिक ट्रस्टी नामक संस्था के रूप में बाहरी न्यस्त स्वार्था को अखबार की नीति में 
दखल देने से वचित रखा जाए। 

विधेयक का प्रारूप अखबारी उद्योग और पत्रकारिता के धंधे के विकास के वारे में बिलकुल चुप 
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हे किसी भी समाज में जहाँ पूँजीवादी व्यवस्था को सरकार पूरी तरह मिटाना न चाहती शा का 
और मालिक में परस्पर हितों की रक्षा के लिए संघर्ष और सौदा ही एक रास्ता बच रहता है। संघर्ष 
में कमजोर पक्ष पत्रकार ही होता है और उसका एकमात्र संबल होता है 'उसके अपने श्रम की विशेषता 
और बाज़ार में उसके लिए खपत की गुंजाइश। विधेयक के अनुसार केवल स्वामित्व बदल देने से, 
एक की जगह अनेक मालिक कर देने से भी कर्मचारी कर्मचारी ही रहेगा। उसको अपनी स्वतंत्रता 
की रक्षा के लिए अपना मालिक बदलने की सुविधा रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि अखबार का व्यवसाय 
स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में प्रतियोगिता और उन्नति कर सके। पिछले 25 वर्षों से हिंदी अखबारों में 
काम-धंधे का विकास प्रतियोगिता के नए अनुभव और नए रोज़गार के लिए नहीं, सत्तारूढ़ दल की 
गौरवमयी प्रतिभा साधारण जनता में स्थापित करने के लिए ही हुआ है-अंग्रेजी अखबारों में, उसी 
प्रतिभा के विशिष्ट समुदायों और विदेशों में प्रचार के लिए । प्रस्तावित विधेयक इसी रूप में लागू हुआ 
तो आशंका है कि हिंदी अखबार जगत को ही इसके दुष्परिणाम सबसे अधिक भुगतने पड़ेंगे। हिंदी 
को अंग्रेजी की अनुगामिनी बना देने की सर्वव्यापी प्रवृत्ति नई व्यवस्था में और नहीं उभरेगी इसका 
कोई आश्वासन विधेयक में नहीं है। 


[दिनमान, संपादकीय, 5 सितंबर 974] 


खबर देनेवालों का षड्यंत्र 


ओडिसा के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ रहा है, मैं समझ सकता हूँ कि तुरंत खंडन होगा 
कि वह भयंकर नहीं है। अच्छी बात है, भयंकर नहीं है, अकाल है। पर अकाल है क्या इसी से वह 
भयंकर नहीं है? अकाल कितना भयंकर है यह जानना हमारे-आपके लिए अप्रासंगिक है। हमारे लिए 
अकाल की भयंकरता की श्रेणियों का क्या उपयोग है? आज के राजनीतिक दलों के यहाँ अवश्य होगा | 
अकाल का पूरा राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए उसे भयंकर घोषित करने का ठीक समय यही लोग 
तय करते हैं, उसके पहले आदमी को यातना मिलती रहे और उसका कोई लाभ न उठाया जा सके 
तो वह उनके लिए कोई माने नहीं रखती। 

अफ़सोस की बात है कि संसद में यह सवाल पूरी ताक़त के साथ किसी ने नहीं उठाया। संसद 
राष्ट्र की प्रतिनिधि सभा है और आज़ादी के 25 साल बाद भी भारत के किसी प्रदेश में तुरंत अन्न 
पहुँचाया न जा सके या जनसाधारण के पास इतनी क्रयशक्ति न हो कि वह अनाज खरीद सके तो यह 
केवल ओडिसा का मामला नहीं रह जाता। वास्तव में भारत के कितने ही प्रदेश हैं जहाँ प्रायः हर समय 
अकाल की स्थिति रहती है। विजय की मतुवाई में हम इस राष्ट्रीय शर्म को भूल गए? 

ओडिसा तो केवल एक मिसाल है। आज देश में कहाँ क्या हो रहा है इसकी पूरी खबर कहीं से 
नहीं आ रही, और न लोग इस बात से चिंतित हैं। | 

किसी समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि विकासकार्यों के शुभपरिणामो का वर्णन समाचारपत्रो में नहीं 
छपता, राजनीतिक दाँवपेंच के वृत्तांत बहुत छपते रहते हैं। उन्होंने यह शिकायत दोहराई भी थी और 
फिर इसका इस्तेमाल अखबारों में स्वामित्व विकिरण के पक्ष में किया गया था | प्रधानमंत्री की शिकायत 
सही है मगर अधूरी है। 

अखबारो में कौन-सी खबरें ज़्यादा छपती हैं यह इस पर निर्भर है कि खबरें देनेवाले समाज की 
कौन-सी शक्ल चाहते हैं और असलियत में उसका मिलान करने पर उन्हें क्या दिखाई देता है। वही 
खबर है। बाकी सब तो खाली तथ्य है। अगर विकासकार्यों की प्रकाशित खबरों का विश्लेषण करें तो 
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मालूम होगा कि उन्हें प्रशासनिक कार्यों से कुछ अधिक न देने में सरकार अधिकांश अखबारों 
से पीछे नहीं है | मंत्रालयों की इस वर्ष की रपटें देख लीजिए | वे समितियों, गोष्ठियाँ, उद्घाटनों, समापनों 
और हर प्रकार के-खास तौर से खर्च के-ऑकड़ों की वैसी ही चिमड़ी हुई कितावें हैं जैसी हर साल 
छपा करती हैं। विकासकार्यं का उद्देश्य समाज को कहीं वदलना है, यह किसी रपट में लक्षित नहीँ है, 
कहाँ और कैसे की तो बात ही दीगर है। गिनती गिना दी गई है जैसे वह सव कार्य मशीन ने किया 
हो। कह सकते हैं कि सरकारी वार्षिक रपटो से और आशा ही क्या की जा सकती हें। ऐसा नहीं हे, 
इस वर्ष विदेश और रक्षा, इन दो मंत्रालयों की रपटो में जैसा आज तक कभी नहीं हुआ वैसा हुआ 
है, दोनों ने वड़े विस्तार से भारत की बांग्लादेश नीति का विवेचन कर दिया है। इनमें एक ओर तो 
वही प्रचार वाक्य दोहराए गए हैं जो विश्व के देशों के उपयोग के लिए 97 में फेलाए गए थे। 
दसरी ओर यह छिपाया भी नहीं गया है कि भारत अप्रेल 97 से ही पाकिस्तान के आक्रमण के खतरे 
के खिलाफ तैयारी में लग गया था और यह भी कि वांग्लादेश मुक्ति आंदोलन से भारतीय सेना का 
संबंध तभी जुड़ चुका था | यह अंतिम वात 97 के दौरान देश में खबरें फैलाने के एक चतुर ढंग 
मे ज्ञापित की गई थी : सरकारी तीर पर तो इसे स्वीकार नहीं किया जाता था लेकिन अफवाह उड़ने 
दी जाती थी कि सरकार चुपके-चुपके मुक्तिवाहिनी को मदद दे रही है। ऐसी स्थिति में कोई पूछ भी 
नहीं सकता था कि वह मदद किस मन से दी जाती है और क्या वह काफी है? 
तो पता यह चलता है कि उद्योग, खेती, सिंचाई, शिक्षा आदि के द्वारा समाज कहाँ बदला यह 
जानने में मंत्रालय की आसक्ति का महत्त्व नहीं, महत्त्व केवल युद्धनीति का है जो कि जनसाधारण का 
ध्यान विकास के क्षेत्र से हटाकर संकट में केंद्रस्थ कर देती है। 
परंतु सरकार को ही दोष क्या दिया जाए। राजनीतिक दलों ने पिछले पाँच वर्षो में भारत की जनता 
के असली समाचार देश को देने का कर्तव्य नहीं किया है। वह एक के जवाब में दूसरा नारा ईजाद 
करने और उसी को जनता के सामने सबसे विवादास्पद मसले की तरह पेश करने में लगे रहे हैं । कांग्रेसेतर 
दलों के इसी चरित्र ने उन्हें कांग्रेस के समकक्ष ला खड़ा किया है | दोनों सत्ता के लिए आज ऊँचे पर 
समझौता और लड़ाइयाँ करना ही काफी समझते हैं और दोनों के दावों की जाँच करने का जनसामर्थ्य 
दिन-ब-दिन कम होता जाता है, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में मानव समूहों के बीच आपसी संबंध 
कहाँ कितने बदले रहे हैं, यह जनता नहीं जानती। धीरे-धीरे एक ऐसी स्थिति आती जा रही है जिसमें 
देश के अंतर में होनेवाले सामाजिक परिवर्तन की एक ऐसी समझ तो मिलती रहेगी जिसे जनता के 
खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके क्योंकि सरकारी खुफिया विभागों का यही काम रह जाएगा लेकिन 
एक ऐसी समझ जो एक नया समाज बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को मिलनी चाहिए, दवा दी जाएगी। 
भारत जैसे देश में जहाँ 947 के बाद भी आज़ादी की लड़ाई जारी है, राजनीतिक दलों का काम 
केवल वोट लेकर सरकार बना लेना नहीं हो सकता, उनका एक बहुत बड़ा काम हर वक्त हिंदुस्तान 
के जनजीवन की खोज करते रहना- होना चाहिए। आज़ादी की लड़ाई के दिनों में राजनीतिक दलों ने 
ही जनसाधारण को शिक्षित किया था। कितने ही सार्वजनिक मामलों में जहाँ सत्ता ने अत्याचार किया 
था, राजनीतिक नेताओं ने स्वयं जाँच करके रपटें तैयार की थी | आज के राजनीतिक दलों की आरामतलबी 
| का हाल यह है कि बड़े से बड़ा अन्याय हो जाए तो भी वह सरकार के सामने हाथ पसारे जाँच बिठाने 
की माँग करते दिखाई देंगे, खुद किसी मामले की निष्पक्ष गैरसरकारी जाँच करके अपनी रपट प्रकाशित 
करने का कष्ट नहीं उठाएँगे ताकि सरकार की पोल खुले। और सरकार इस सहयोग के लिए उनके 
। प्रति कृतज्ञ है। तभी न किसी ऐसे कांड पर जाँच विठाते उसे देर नहीं लगती जिसकी असलियत को 
देर तक जनता की आँखों से ओझल रखना अभीष्ट हो। 
जाँच विठाना ही एक तरीका नहीं है। राजनीतिक दल कोई भी कार्यक्रम अपनाएँ, उसके लिए भी 
तो वास्तविकता का आधार चाहिए | वह वास्तविकता वे कहाँ से पाते हैं? क्या सरकारी रपटो से? क्या 
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उनके पास अपनी जानकारी जमा करने के साधन नहीं हैं? नहीं हैं तो इसका मतलब हे कि उनके पास 
कार्यकर्ता ही नहीं हैं, उम्मीदवार भले हों । सरकारी जानकारी को लें तो उसे भी सरकार से वसूलना राजनीतिक 
दलों का ही काम है। अखबारों को नाहक श्रेय दिया जाता है क्योंकि उनकी आधी से अधिक जानकारियाँ 
तो सरकारी रपटो और संसद में राजनीतिक प्रतिनिधियों के प्रश्नों के उत्तरों से आती हैं। पर सन ॥968 
में गैर-कांग्रेसी दुकानें बढ़ाने के बाद से विरोधी दल संसद में भी समझौता किए बैठे दिखाई देते हैं। 
सदन में उनके प्रश्नों की संख्या घट गई है | परिणाम यह है कि पूरक प्रश्नों की वैसी नाकेबंदी जो सरकार 
से मिली मुंशियाना किस्म की जानकारी को एक मानवीय अर्थ दे सके, अब नहीं होती। 

अखबारों के बारे में इतना ही कहना काफी है कि उन्हें आज भी काफी जगह मंत्रियों के भाषणों 
को देनी -पड़ती है और ऐसे भाषणों को खास तौर से जिनमें मंत्री ने बताया हो कि देश को (और देश 
तक तो गनीमत है, अब तो वह यह भी बताने लगे हैं कि सरकार को) क्‍या करना चाहिए जैसे कि 
वह मंत्री नहीं, जनता हैं। 962 के ठीक पहले तक उद्घाटन भाषणों और उपदेशों से जनसाधारण 
इतना क्तात हो चुका था कि अगर चीन का आक्रमण न हो गया होता तो अपने प्रवचनों को एक 
नई दिशा देने के लिए सचमुच सरकारी नेताओं को बहुत खोज करनी पड़ती। आक्रमण ने उपदेशों की 
जगह सीधे-सीधे आह्यान को दे दी। फिर एक दौर गुजरा और 967 में, शायद आपको याद हो, कि 
सरकारी नेताओं के भाषण बहुत संक्षिप्त हो गए थे। अगर आपको सचमुच याद हो तो अकसर उन 
दिनों आज के नेताओं ने ऐसी बातें कही थीं जिन्हें आज वह सुन लें तो बहुत नाराज हों। किसी ने 

यहाँ तक कह डाला था कि देश में सच्चे लोकतंत्र के लिए विविध पार्टियों की सरकारों का होना ज़रूरी 

है। अब 72 में बोलने का एक नया दौर शुरू हुआ लगता है और पिटे-पिटाए उपदेशों की सार्वजनिक 
सभाओं में प्रतिष्ठा एक बार फिर हो गई है। यह सब उपदेशक इतने महत्त्व के हैं कि उनके भाषणों 
को समाचार न मानना आज किसी अखबार के मान का नहीं है। 

में यह तर्क देने की गलती नहीं करूँगा कि इस शब्दाइंबर को छापने के कारण ही अखबार 
देश के विकासकार्यों के सही परिणामों के समाचार नहीं छाप रहे हैं। असलियत यह है कि जिस 
बुद्धि से कोई अखबार इन भाषणों को समाचार मानता है उसी बुद्धि से वह मानव समाज के भीतर 
होनेवाले परिवर्तनों को समाचार नहीं मानता | हर साल कड़ाके की सर्दी पड़ती है। बिहार और उत्तरप्रदेश 
से मौतों की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। वे हर साल छपती भी हैं-संखाएँ वास्तव में लू या 
सर्दी के प्रकोप से मृत्यु का समाचार मृत्यु का नहीं हैं, वे हैं एक विशेष प्रकार के आदमी का समाचार | 

समाचार यह है कि उत्तरप्रदेश और बिहार में एक मनुष्यजाति कई साल से ज़िंदा रहती चली आ 

रही है जो जाड़े-पाले गे या लू में आसानी से मर जा सकती है। उसे जानिएगा तभी समाज की आपकी 
समझ पूरी होगी। र यदि हम खाली यह बाताते जाएँगे कि इस साल इतने आदमी दैवी प्रकोप से 
और मर गए तब जो मर गए हैं वे तो समाज के बाहर हो ही चुके हैं और उनकी मृत्यु की खबर जानकर 
हमें समाज के अंदर की कोई ख़बर नहीं मिल रही है। 

दैवी प्रकोप से लेकर वीएतनाम तक के समाचार संग्रह के बारे में सरकार-संसद-राजनीतिक 
दल-अखबार, इस कड़ी को भारत में आज हम ढीला पड़ा हुआ पाते हैं। भारत सरकार ने अमेरिका 
का सख्त विरोध किया है। और भी सख्त करती तो वह भारतीय जनमानस की भावना के अनुरूप ही 
होता | अखबारों ने इस विरोध को सुंदर ढंग से छापा भी है। वे भी जनमानस बना रहे हैं। लेकिन यह 
पता लग सके तो बहुत अच्छा हो कि भारत के कितने राष्ट्रीय अखबारों ने वीएतनाम के लोगों की 
अवस्था जानने के लिए एक संवाददाता वहाँ भेजने की कोशिश की है। 


[दिनमान, 2 मई 4972] 
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हमारी खबरें 


कहा जाता है कि आने-जाने और हालचाल देने के विकसित साधन इतनी | से आदमी को और 
आवाज़ या तसवीर को ढोकर ले जा सकते हैं कि दुनिया एक छोटी-सी जगह वनकर रही गई है। 
साथ-साथ यह भी माना जाता है कि जहाँ-जहाँ उद्योग-धंधे विकसित हुए हैं वहाँ-वहाँ समाज की पुरानी 
मान्यताएँ बदल गई हैं : लोग आधुनिक और प्रगतिशील हो गए हैं। 

ऐसा मालूम होता है कि इन बातों में परस्पर कोई संबंध है। दोनों मिलकर आधुनिकता के थोक 
उत्पादकों के ताकतवर तंत्र को सहारा देती हैं। पहली उन देशों में सच नहीं है जिन्हें उतना ही यातायात 
और संचार साधन दिया गया जितना उनके औपनिवेशिक शोषण के लिए काफी था : रेल या सड़क 
आज भी जिन्हें नहीं मिलती, ऐसी जगहें इनमें बहुत मिल जाएँगी। दूसरी मूलतः एक भ्रम हैं। हमने 
अपने ही देश में देखा है कि औद्योगीकरण से होनेवाली समृद्धि का असमान बँटवारा हुआ है। जिन्हें 
वह मिली है वे और भी पुनरुत्थानवादी और जिनसे छीनी गई है वे और भी भाग्यवादी होते गए हैं। 
संचार के आधुनिक साधनों से लैस ताकतवर देश शोषित देशों में यह भ्रम फैलाते रहते हैं कि विकमित 
प्रौद्योगिकी की बासी जूठन पाना ही आधुनिक होना है-देखो आधुनिकता के विचित्र रोग और समृद्धि 
की सुंदर खतरनाक तसवीर और भूल जाओ कि विकास राष्ट्र की संपत्ति के समान बँटवारे के लिए 
करना है-फिर यह भी भूल जा सकते हो कि वह राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए करना है। याद रखना 
कि विकास आधुनिकता के लिए किया जाता है। 

एक ताकतवर औद्योगिक तंत्र दुनिया को अपने लिए छोटा कर लेता है | मगर सिर्फ़ अपने लिए | 
वीएतनाम में जितने अमेरिकी उड़कर आए-गए उतने वीएतनामी कभी एशिया में भी नहीं आ-जा सके 
होंगे। इस तंत्र की प्रतिरक्षा के मोर्चे अपनी सीमाओं से बहुत दूर की जगहों पर खुल जाते हैं-उसके 
व्यापारिक कार्यालय भी। एक से अधिक शक्तिशाली राष्ट्र मिलकर जब एक राष्ट्रेतर प्रतिष्ठान बना 
लेते हैं तो गुटों से स्वतंत्र रहनेवाले देशों को अपनी आजादी के लिए नई किस्म की फिक्र होने लगती 
है-गुटों से सिर्फ़ अलग रहकर इस खतरे का मुकाबला नहीँ किया जा सकता | उसके लिए मंगठित 
होना होगा। 

यह नया राष्ट्रेतर तंत्र हथियार और तैयार माल ही नहीं विचार भी वेचता है | इसके पास विचार 
भेजने के साधन--आदमी, मशीनें, कच्चा माल बहुत होते हैं और उनके व्यावसायिक इस्तेमाल में वह 
बड़ी-बड़ी पूँजियाँ लगाने में कोई संकोच नहीं करता | नतीजे जाहिरा तौर पर बहुत मामूली ही निकलें 
तो मान लिया जाता है कि यह प्रचार विधा ही ऐसी है कि बहुत लिखने-फ़िल्माने पर भी अकमर थोड़ा 
ही काम का बचेगा : पूँजी की यह विपुलता प्रचार विद्या के शिल्प पर कितना गहरा असर डालती 
है, यह नतीजों की धूमधाम में छिपा रह जाता है, इसलिए कम विकसित देशों के प्रचार विशेषज्ञ, जो 
कि बहुधा अपने देश की असलियत कम और प्रचार का यही पूँजीवादी शिल्प अधिक जानते हैं, प्रगतिशीलता 
के नाम पर उन्हीं अलंकारों की नकल करते पाए जाएँ तो आश्चर्य नहीं, जिनकी सृष्टि दूसरों ने अपनी 
शोषण बुद्धि से की थी। बल्कि आश्चर्य क्यों, दुःख क्यों नहीं? 

गुटनिरपेक्ष देशों का अपने समाचार संग्रह साधनों का अपना संकुल बनाना बड़ी शक्तियों के प्रचार 
दबाव का बिलकुल सही जवाब है। अफ़सोस है कि यह बहुत देर से दिया जा रहा है। पर देर समझ 
में आती है | गुटनिरपेक्ष देशों को पहले आर्थिक और राजनीतिक मोर्चा पर विकसित देशों के मुकाबले 
खड़ा होना जरूरी था-प्रचार के मोर्चे का नंबर उसके बाद ही आता | मगर इतनी देर हो जाने के 
| बाद अब और वक्त नहीं रह गया है। समाचार संकुल को अव्वल दर्जे की कार्यकुशलता आज नहीं 
। तो कल-परसों ही हासिल कर लेनी होगी। यह पश्चिमी दुनिया में इस्तेमाल होनेवाले भौतिक प्रचारसाधनों 
| के जरिए ही हासिल होगी मगर उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे यहाँ मितव्ययिता और सादगी का शिल्प 
का पत्रकारिता क्या है / 27 


विकसित होगा। इसका मतलब यह भी होता है कि समाचारों के सामाजिक अभिप्राय की पकड़ सही 
और गहरी होनी चाहिए : उसके बिना किसी भी कला में फिजूलखर्ची और आडंबर से मुक्ति आसान 
होती नहीं है। कलग त कोन कली 

पूँजीवादी दुनिया की बड़ी सामचार संस्था यूरोप और अमेरिका क॑ लागा क लिए काम कर 
हैं | इनके हिसाब से एशिया-अफ्रीका-लातीनी अमेरिका में लोग नही हैं, सिर्फ़ ज़मीन है, जिस पर राजनीतिक 
कब्जा किसका और किस शक्ल में हो, यह यूरोप और अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय 
होता है) इसलिए ये संस्था मानती हैं कि इन तीन महाद्वीपों में खबरें केवल ज़मीन के लिए होनेवाले 
संघर्ष की खबरें ही हो सकती हैं : ज़मीन से पैदा करने के संघर्ष की खबरें खबरें नहीं, देशी सरकारों 
के अपने देश में बने रहने की अनधिकार चेष्टा के प्रमाण हैं। 

समाचार संग्रह में सबकुछ खड़े होने की जगह पर निर्भर करता है। यदि एशिया के देश यूरोप 
में सोवियत-अमेरिकी मिलनसारिता के कारण होनेवाले परिवर्तनों की सही खबरें जानना चाहते हैं तो 
सही खबर वही होगी जो बताएगी कि इन परिवर्तनां की एशिया के लिए सार्थकता है तो क्या है, 
नहीं है तो क्यों नहीं। हाल के यूरोपीय साम्यवादी सम्मेलन कां उदाहरण सामने है। पश्चिमी अखबारों 
और सोवियत सूचनाकेंद्र की यह बहस तो हमारे अखबारों में जरूर झलकी कि इस सम्मेलन से सोवियत 
संघ की शक्ति घटी है कि बढ़ी है मगर यह बहस कहीं नहीं उठी कि एशिया में साम्यवाद की शक्ति 
का स्वरूप आज क्या है। 

वजह यह थी कि इस बहस में बड़ी समाचार संस्थाओं को दिलचस्पी न थी, वैसी ही जैसे उन्हें 
मॉरिशस में अफ्रीकी एकता संगठन के सम्मेलन के विस्तार से समाचार देने में नहीं है। यदि भारतीय 
“समाचार' संस्था इस सम्मेलन की खबरें काफी व्योरो के साथ न भेज रही होती तो भारत में शायद 
दम-बीस पंक्तियों से अधिक समाचार न प्राप्त हुए होते। हम चाहते हैं कि एशिया, अफ्रीका और लातीनी 
अमेरिका के लोगों का हाल विस्तार से इन तीनों के मध्य अदला-बदला जाए। जव भी नया समाचार 
संकुल बने उसे संवाद संग्रह विद्या में निपुण और दृष्टिसंपन्न पत्रकारों को पहले के मुकाबले कहीं अधिक 
साहसिक अवसर देने चाहिए। अभी जहाँ तक भारत का सवाल है आंकाशवाणी ही ऐसी संस्था है जिसके 
कमोबेश काफी प्रतिनिधि विदेशों में हैं| टेलीविजन पर समाचारों में विदेशी फ़िल्मों की बहुतायत देखकर 
ऐसा लगता है कि फिलहाल अवसर उनके सामने भी बहुत नहीं है। 

नए समाचार संकुल के लिए भविष्य में काम ही काम हो सकता है। आज हमारे अखवार विलायत 
गरमी पड़ने से कपड़े उतारकर सड़क पर सनसनी पैदा करनेवाली औरत की खबर लपककर छापते 
हैं--चाहें तो क्या हिंदुस्तान में सर्दी से ठिठुरनेवालों की खबरों में संख्याओं से अधिक कुछ नहीं छाप 
सकते? संगठन के अलावा दृष्टि की ज़रूरत है, यह कहने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए थी पर 
कहना आवश्यक है, और यह दृष्टि बड़ी समाचार संस्थाओं की नकली आधुनिकता और प्रौद्योगिकी 
विज्ञापन की दृष्टि से भिन्न अपनी धरती की दृष्टि होनी चाहिए। खेद है कि अभी यह सर्वत्र सुलभ 
नहीं है-मद्रास में मिलावटी शराव से मरनेबालों पर संपादकीय और समाचार हमारे देश में इस तरह 
छप रहे हैं जैसे अच्छी शराव पीने के समर्थन में तर्क हों--यह लगभग वैसा ही है जैसा पूँजीवादी राष्ट्रं 
की समाचार संस्थाएँ चाहती हैं। हमारे अपने देश की जरूरत यह नहीं है कि हम खराब शराब से 
होनेवाले नुकसान बताएँ बल्कि यह है कि शराब से होनेवाले नुकसान बताएँ | वही हमारे लिए आधुनिक 
होगा जबकि शराब से शोषण करनेवाला के लिए चार दिन लगातार आधुनिक होगा जहरीली शराब 
पीकर मरनेवालों की खबरें छापना। 


[दिनमान, १ जुलाई १992] 
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जादू वह जो ड चढ़ बोले 


स्वाधीनता दिवस को दिल्ली दूरदर्शन पर अमेरिकावासी वेद मेहता नामक पत्रकार, स्वनामधन्य अंग्रेजी 
पत्रकार-लेखक के मुँह पर ताला लगा देने की घटना को लेकर राजधानी के पत्रजगत में काफी हल्ला 
मचा हुआ था। दूरदर्शन कार्यक्रम में वेद मेहता से पूछा जा रहा था कि स्वाधीनता की उपलब्धियों 
के बारे में आपकी क्या राय है और वह नेताओं की कुछ सख्तसुस्त सुना रहे थे कि उनकी आवाज़ 
गायव हो गई और फिर उनकी तसवीर भी गायव हो गई और जिस संकलित कार्यक्रम में यह भेंटवार्ता 
थी उसका अगला अंश दिखाया जाने लगा। वेद मेहता के साथ यह व्यवहार दूरदर्शन की नालायकी 
है, ऐसा कहकर कई लोगों ने दूरदर्शन पर गुस्सा उतारा | 

निश्चय ही यह व्यवहार बोलने की आज़ादी का दमन था | पर चूँकि यह अशोभन भी था इसमे 
प्रायः सभी आलोचकों ने इसके अशोभन पक्ष को विशेष रूप से पकड़ा | स्टेट्समैन के संपादक कुलदीप 
नैयर ने लिखा है कि श्री शंकरदयाल शर्मा कांग्रेसाध्यक्ष ने भी मंत्री गुजराल से शिकायत की, की या 
नहीं यह छोड़ें, तो इतना तो प्रकट ही है कि यह घटना भारतीय अभिजात वर्ग को एक बदतमीजी 
इसलिए जान पड़ी कि वह वेद मेहता के साथ घटी थी, नहीं तो दूरदर्शन में आए दिन किसानों और 
राहचलतों से मौके पर की हुई जो भेंटवार्ताएँ प्रसारित हुआ करती हैं उनमें क्या-क्या नहीं काटकर 
फेंक दिया जाता। 

वेद मेहता विलक्षण व्यक्ति हैं। वह नेत्रहीन हैं, दृष्टिहीन नहीं। उनमें छूकर और विना छुए प्रतीति 
करने की असामान्य शक्ति है | वह व्यक्तियों के विषय में, उन्हें बिना देख पाए उनके परिवेश के अनुमान 
से एक चित्रामक कल्पना कर सकते हैं। विख्यात व्यंग्यचित्रकार अबू बताते हैं कि जब अबू, जो इंग्लैंड 
के गार्डियन में कई वर्ष काम कर चुके हैं और कई साल से इंडियन एक्सप्रेस में हैं, गत वर्ष राज्यसभा 
के सदस्य नियुक्त हुए तो वेद से मुलाकात हुई और वेद ने अबू की आस्तीन के स्पर्श से ही जान 
लिया कि अबू जो कपड़ा पहने हैं कुरता ही हो सकता है। उन्होंने अपना नतीजा निकाला और पूछा, 
“तो तुमने राज्यसभा में आने के वाद विदेशी तर्ज के वस्त्र पहनना छोड़ दिया न?” 

भारत का दर्शन वेद मेहता अमेरिका से समय-समय पर आ-आकर अपनी इसी नतीजा निकालने 
की विलक्षण प्रतिभा से करते हैं और उस दर्शन का गुण भी वैसा ही होता है-सतह के स्पर्श जैसा। 
बाक़ी सब उनका आक्रोश होता है जिसकी विदेशी बाज़ार में खपत है और भारत के उस अभिजात 
वर्ग में भी जो 966 में कह रहा था कि यह गधे राजनीतिको का देश है और इसे तो कोई तगड़ा 
सेनापति ही सँभाल सकता है। 97 में कह रहा था कि इंदिरा गाँधी ने सब सँभाल लिया और ॥973 
में कह रहा है कि चूँकि देश डूब रहा है इसलिए पहले हमारा हिस्सा हमें दे दो। 

पर चुटकीले सतही आक्रोश को दवा दिया जाए, चाहे वह वेद मेहता का ही क्यों न हो और 
सच्चे आक्रोश को प्रकट होने दिया जाए, ऐसी माँग दूरदर्शन से करना मूर्खता ही नहीं चालाकी भी 
होगी। यह अधिकार दूरदर्शन को दे देना कि वह सच्चे और नकली आक्रोश की पहचान करे वास्तव 
में वक्ता के बोलने के और दर्शक के परखने के अधिकार, दोनों को दूरदर्शन की राजनीति-फिल्म यानी 
दिल्ली-बंबई धुरी के हाथों सौंप देना होगा। वेद मेहता के बारे में सही बात तो यह है कि वह जो 
कुछ भी कह रहे थे उसमें ऐसा कुछ नहीं था जिसे रोका जाना ज़रूरी होता। सारे समाज को सडा 
बतानेवाज्ों से क्या डरना? वे तो मित्र हैं जो समाज की सड़ाँध रोकनेवालाँ को 'ध्वंसकारी और समाज 
को सड़ा बनाए रखनेवालों को रक्षक बताते हैं। 

भेटवार्ता को बीच में काटकर मेहता की बोलती जिस तरह बंद की गई थी उससे भी भयंकर 
तरीके से उन लोगों के कार्यक्रम में हस्तक्षेप किया गया है जिनकी बातें वेद मेहता की तरह चटखारे 
वाली न होकर सिद्धांत में अर्थमय और वर्तमान व्यवस्था पर भारी पनेवाली हैं। कई दर्शकों की शिकायत 
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है कि ऐसे काफी अधिक कार्यक्रम हो चुके हैं जिनमें परिसंवाद का दृश्यांकन करते समय किसी एक 
वक्ता को जो उसने चाहा कह लेने दिया गया (जिससे वक्ता पर यह प्रभाव पड़ा कि वह दूरदर्शन के 
वाक्स्वातंत्र्य से उपकृत हो रहा है) किंतु जब कार्यक्रम प्रसारित किया गया तो कुछ अश पसे दिखे 
जिनमें वक्ता का मुँह खुल रहा था लेकिन बोल नहीं रहा था। PE 

एक-दो उत्साही कार्यक्रम निर्देशक अधिक ईमानदारी से काम लेते हैं चाहे अधिक वेवकूफी ही 
क्यों न दिखाबें। एक लेखक और एक जानेमाने दूरदर्शन व्याख्याकार को एक निर्देशक ने कार्यक्रम 
रिकार्ड करते समय इसलिए रोका कि व्याख्याकार ने “भारत और पाकिस्तान के लोगों को एक ही 
ममाज का हिस्सेदार” बताया था। निर्देशक दौड़े हुए आए और उन्होंने कहा, “कितनी गलत बात कह 
रहे हैं?” जिस पर व्याख्याकार महान आश्चर्य से उनका मुँह ताकता रह गया जो कि कार्यक्रम में शामिल 
नहीं था। उसने कहा, “निर्देशक महोदय, भारत सरकार भारत-पाक में दोस्ती की बात करती है और 
आप?” निर्देशक ने कहा--"दोस्ती ठीक है परंतु दोनों देशों के लोग एक हैं, यह हम नहीं कह सकते। 
इस पर एतराज होगा।” व्याख्याकार ने पूछा, “किसे? मुल्लाजी को और पंडितजी को या भारत सरकार 
को?” किंतु निर्देशक सरकारी प्रचार के बोझ से इतना दवे हुएं थे कि किसी तरह नहीं माने। 

तो भी हर जगह दूरदर्शन अफ़सरों की नहीं चलती | कहीं-कहीं इस माध्यम के अपने गुणों के कारण 
कोई-कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल करते हुए बहुत कुछ कह जाते हैं जो इस माध्यम को ढंग से न समझनेवाले 
नहीं कह पाते। पर ऐसा संयोग दुर्लभ ही है। अबू, जिनका जिक्र ऊपर आ चुका है, हर पंद्रहवें दिन 
किसी विशिष्ट व्यक्ति से एक भेटवार्ता करते हैं जिसमें बातचीत के साथ-साथ उसका कार्टून भी बनाते 
जाते हैं। उस दिन सिद्धार्थ शंकर राय जब सात मिनट के अंदर पाँच बार यह कह चुके कि 'हम लोगों' 
के सत्ताग्रहण करने के बाद पश्चिम बंगाल में जो परिवर्तन हुए हैं वे इंदिरा गाँधी की नीतियों के प्रति 
'युवा समाज के मुग्ध भाव के कारण हुए हैं (अर्थात्‌ चुपड़ी दोगी तो दूध से ही खा लूँगा) तोः शायद 
स्वयं यह अनुभव करने लगे कि यह बात मैं ज़रूरत से ज़्यादा दोहरा रहा हूँ और दर्शक भी इसे लक्ष्य 
कर रहे होंगे, तभी अबू को वटवृक्ष के नीचे बैठे एक व्यक्ति का चित्र बनाते देखकर वह चौंककर बोले, 
“यह आप क्या बना रहे हैं? नहीं, नहीं, आपने जो बनाया है वह गलत है।" 

अबू ने चित्र बनाते हुए राय की ओर पीठ किए हुए ही उत्तर दिया, “नहीं, यह वटवृक्ष वह 
नहीं है। यह तो वटवृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध सिद्धार्थ हैं। आपका भी तो नाम सिद्धार्थ है न?” 
[दिनमान, 23 दिसंबर 973] 


खबर माने क्या 


समाचार के अध्यक्ष श्री मोहम्मद यूनुस का यह कहना है कि हमारे अखबार काफी संवेदनशील नहीं 
हैं, एक से अधिक अर्था में सही हैं। हमारे अखबार हमारे हैं--अर्थात्‌ व्यावसायिक समाज की पैदावार 
हैं और यह समाज संवेदनशीलता की बहुत कीमत नहीं आँकता है। वास्तव में व्यक्ति जितना अधिक 
संवेदनशील होगा उतना ही अस्वीकार्य होगा, चाहे इसलिए कि वह मोटी चमड़ीवाले लोगों के लिए 
एक तकलीफदेह अजूबा है, चाहे इसलिए कि उसके न जानते उसका उपयोग भले कर लिया जाए, 
बाजार में उसका कोई स्थान नहीं है। 

आज के अखबारों पर एक नज़र डालने से कुछ बदलाव तो दिखाई देता है। काफी ख़बरें और 
लेख आर्थिक-सामाजिक कार्यक्रमों से ताल्लुक रखते हैं। मगर अकसर यह बदलाव यह नहीं दिखाता 
कि अखबार इनसान से क्‍या ताल्लुक रखता हे-व्यापक सामाजिक परिवर्तन के समर्थन में मानो यहं 
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बात छिप जाती है कि र की दृष्टि इनसान को कैसे देखती है। यह बात अकसर बिलकुल दूसरे 
किसी संदर्भ में खुलती है और तब हमें यह देखकर अचरज होता है कि वह दृष्टि कितनी दकियानूसी 
और व्यावसायिक है। 

उदाहरण के लिए, किसी ऐसे समाचार को लें जिसमें संकट में साहस की जरूरत पूरी करने की 
घटना पाई जाती हो। यदि किसी गाँव में डकैतो का मुकाबला करने खड़ी होनेवाली लड़की सुंदरी हो 
तो शायद पहले पृष्ठ पर उसकी तसवीर छप सकती है। अन्यथा, हत्या और अपराध का बही वृत्तांत 
हम पहले पृष्ठ पर पाएँगे जिसे पढ़कर असहायता की आत्मरति का सुख मिलता हो। यह सही है कि 
साहसी व्यक्ति का उल्लेख हो जाने से ही न डकैतियाँ कम होने लगेंगी न सकल जीवन साहसमय हो 
जाएगा-पर ऐसे व्यक्ति चूँकि कम होंगे इसलिए उल्लिखित होकर अविश्वसनीय तो नहीं ही प्रतीत होंगे, 
साहस की भरमार भी नहीं करने पाएँगे। यह अपने में एक बड़ी सुरक्षा है नहीं तो किसी व्यावसायिक 
तंत्र को बजाय हत्यारे का प्रचार करने के, आहत का प्रचार करने और उस बहाने हत्या की विश्वसनीयता 
बढ़ाने में क्या देर लगती है। 

यह एक घिसापिटा सत्य है यद्यपि सिर्फ़ इसी वजह से अस्वीकार्य नहीं कि लोग जो चाहते हैं 
अखवार वही छापते हैं। परंतु एक. लँगड़ा सत्य यह है कि अखवार जानते हैं कि लोग क्या चाहते 
हैं। इसकी टूटी टॉग खड़ी करने से यह यों पढ़ा जाएगा कि अखबार जानते हैं कि लोग वही जानें 
जो हम चाहते हैं। और तब असली सवाल यह होगा कि अखबार क्या चाहते हैं। यदि केवल पैसा 
कमाना उद्देश्य है और उसकी पूर्ति के लिए यौन, हिंसा और भय का व्यापार करना है तो वात और 
है। यदि कुछ और भी जो आनंद जीवन में हैं उनकी बात की जाए तो अखबारों को अपने ही हित 
में जानना चाहिए कि लोग इन्हीं को अधिक चाहते हें-और यह भी कि वे इन्हीं आनंदों के स्थायी 
ग्राहक होते हैं। यह भूल कि सस्ती सनसनी विकती है, एक महँगी भूल है। सिनेमा उद्योग तो इसमें 
घाटा होते देख अपने को सुधार लेता है-इस तरह की उसी सनसनी को शराफत का जामा पहना 
देता है-पर लिखित शब्द की परंपरा डालनेवाले किसी माध्यम को यह सुविधा नहीं मिल सकती | उदाहरण 
के लिए, व्यभिचार की खबरें बेचने में एक बार विशेषज्ञता प्राप्त करनेवाले अखबार को दलितोद्धार 
की खबरें भी छापता देखकर शायद ही किसी बँधे हुए पाठक को उस पर विश्वास होगा। 

यह सब आलोचना करना सहज है और किसी-किसी के लिए कर्तव्य से भागने का बहाना भी। 

परंतु समाज परिवर्तन के पक्षधरों के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न हे कि अभी तक के अन्यायमूलक 
रिश्तों को बदलने के साथ-साथ मनुष्य के संग भाषा और संवेदनशीलता का एक नया रिश्ता बनाना 
भी ज़रूरी है। अभी तक सारे देश में फैला हुआ समाचार संग्रह का तंत्र केवल शहरों के कुछ पाठकों 
की तथाकथित जरूरतों के लिए काम करता रहा है | मौलिक सामाजिक परिवर्तन के प्रयलों में अधिकाधिक 
लोगों की हिस्सेदारी के लिए उस तंत्र में भी परिवर्तन किया जा रहा हे और यह किसी कदर सच्चाई 
के साथ कहा जा सकता है कि समाचार संस्थाओं के पिछले कूपमंडूक चरित्र के मुकाबले नई व्यवस्था 
का चरित्र कहीं अधिक व्यापक है। और जैसे-जैसे समाचार संग्रह का क्षेत्र शहरों से बढ़कर भीतरी 
प्रदेशों तक पहुँचेगा वह व्यापकतर होता जाएगा। जो चीज तंत्र नहीं, उसमें लगी हुई मानवीय प्रतिभा 
ही कर सकती है, वह फिर भी करने को रह जाएगी-यह कि हम खबरों की परिभाषा को ही बदलें--वही 
खबर नहीं है जो लोगों को चौंकाती है, खबर वह भी है ज़ो लोगों को भरोसा देती है, हिम्मत बँधाती 
है और समाज में अपनी शकल का प्रतिबिंब देखने को देती है। मगर खबर के पूरी तौर पर खबर 
बनने के लिए आवश्यक है कि वह उन तक भी पहुँचे जिन्होंने उसे पैदा किया है-सिर्फ़ उन्हीं तक 
न रह जाए जिन्होंने उसे लिखा है-शायद बहुत ही सुंदर भाषा में भी। 


[दिनमान, 8 अगस्त 976] 
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प्रेस की दिशा 


सूचना और प्रसारणमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से एक बार दिनमान ने पूछा था कि क्या आपकी राय 
मे सेंसर के बाद अखवार जो कर रहे हैं वह संतोषप्रद है? मल परवर 
उनका जवाब सुनकर सुखद आश्चर्य ही हुआ था। सिफ़ ससर हट जाने से सेंसर के पहले की 
वास्तविकता को वह बहुत-से आलोचकों की तरह भूल नहीं गए थे। उन्होंने कहा : सेंसर अब नहीं 
है तो स्पष्ट है कि जो बंधन या संकोच होंगे उनका संबंध हमारी सामाजिक-आर्थिक बनावट और अखबारों 
के स्वामित्व से है। लोग आलोचना के लिए, यहाँ तक कि निराधार आलोचना के लिए भी स्वतंत्र हैं 
जिसके कारण सरकार अकसर घाटे में रहतीं है। 
हालाँकि यह शिकायत किसी भी सरकार के मुँह से सुनी जा सकती है महत्त्वपूर्ण बात यह है 
कि वह इसका उपाय क्या बताती है। इंदिरा गाँधी ने इसका उपाय बताया था कि किसी भी बुरी घटना 
की खबर मत छापो नहीं तो जनता उसका दोष सरकार को देगी। वर्तमान सरकार इसके बजाय एक 
ऐसी आशा प्रकट कर रही है जो इंदिरा गाँधी के मन में टूट चुकी थी और जिसे जोड़ने लायक आस्था 
उनमें नहीं बच रही थी। सूचनामंत्री मानते हैं कि पत्रकार जगत में जो कुछ असंगत और असंयत लिखा 
जा रहा है उसका प्रतिकार पत्रकार जगत में ही जो कुछ स्वस्थ और रचनात्मक है वह करेगा, कालांतर 
में जो स्वस्थ है वह अस्वस्थ को पहचनवा देगा और अच्छे प्रतिमानों के लिए प्रयास करनेवाले पत्रकार 
घटियापन के खिलाफ इतना वजन डाल सकेंगे कि वह हावी न हो सके। 
यह विचार प्रेस को गाली देने का दोषी ठहराकर बंद कर देने के विचार से मूलतया भिन्न कोटि 
का है-इसमें यह विश्वास निहित है कि गालियाँ वाणी के लुंज हो जाने का प्रमाण हैं और वाणी से 
अब भी अर्थ प्रेषित किया जा सकता है, ऐसा करके वाणी को शक्ति लौटाई जा सकती है और इंदिरा 
गाँधी की संस्कृति के विरुद्ध नए सिरे से भाषा का निर्माण किया जा सकता है। यह बात सिर्फ़ इसलिए 
कि यह सूचनामंत्री ने सोची है, सरकारी बात नहीं हो जाती-वास्तव में यही काम है जो कि प्रेषण 
के लिए भाषा का इस्तेमाल करनेवाला को अपने उद्देश्य से हरदम और संकट के हर दौर के बाद 
विशेषतया करते रहना होता है। 
आज वह उद्देश्य क्या है यह स्थिर करना लिखने-पढ़नेवालों के लिए एक नैतिक प्रश्न बन गया 
है। उन्हें बोलने को आज़ाद तो निरक्षरों ने कराया है पर इसके बदले में बुद्धिजीवी सिर्फ़ अपने लिए 
एक शिखर राजनीति का सुख चाहते हैं। इंदिरा गाँधी ने आधुनिकता और अंग्रेजी का मुखोटा पहने 
अपने पुनरुत्थानवादियों को संजय गाँधी के विचार नहीं चाहिए' नारे के आधार पर वर्बरता, जातिदंभ 
और साम्राज्यवाद की माऱ्यताओं को 20 महीने तक कारगर सिद्ध किए रहने का अवसर दिया था | 
वे कारगर सिद्ध हुई-उनके हाथों में जिनके पास पहले से ही जाति और पैसे की ताकत थी, उन दिमागों 
में जो पहले से ही मानते थे कि सबकुछ टूट गया है और अब सिर्फ़ दमन ही उसे ठीक कर सकता 
है। उनमें न जाने कितने पत्रकार भी हैं। 'कुछ बदला नहीं” वाले लोग नई सरकार पर अकर्मण्यता 
का दोष डालते हैं पर इनसे पूछा जाए तो खुद कोई रास्ता, सिवाय इंदिरा गाँधी के दमन के रास्ते 
के, बता नहीं सकते। 
आज प्रेस के सामने दो रास्ते हैं-या तो वह एक विशिष्ट वर्ग की राजनीतिक और सामाजिक 
मुविधाओं की रक्षा के लिए देश में दमनकारी उपायों से अमन और चैन लाने का आग्रह करता रहें 
या फिर समाज pe बदलने के लिए उन तमाम देमनामक, हिंसामक और बर्बर प्रवृत्तियों | 
से टक्कर ले ने विचार के दमन के 20 महीने में पतन की वे मंजिलें तय कर ली हैं जो विचार 
के भले ही निष्प्रभाव लेकिन स्वतंत्र रहने पर दस साल में भी न तय कर पार्ती। खुद राजनीति में 
उतरकर, पर सलाहकार समिति के स्तर पर नहीं, गुंडों और राजनीतिकों के बढ़ते हुए मेल के विरुद्ध 
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थे को खड़ा करने के अलावा टक्कर लेने का एक ही रास्ता है। वह यह है कि अखबार 
हिंसा और आर्थिक शोषण की मिलीभगत के शिकार नागरिकों को एक कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल 
करके अकाल की "रंगीन तसवीरें' और अत्याचार की 'दिलचस्प' कहानियाँ तैयार माल के रूप में एक 
दसरे ही उपभोक्ता वर्ग को बेचना बंद करें । चूँकि सारा बड़ा पत्र-व्यवसाय उन लोगों के हाथ में 
जो शक्तिसंतुलन में परिवर्तन नहीं चाहते, शोपितों को सिफ़ ग्राहक बनाए रखना चाहते हैं, इस मामले 
में कुछ पत्रकारों को भितरघात करनी होगी और जो वर्ग अभी 'चीज़' बनाकर रखा गया है उसे न 
केवल आज का पाठक बल्कि संवाददाता भी बनाना होगा। आडवाणीजी प्रेस में संतुलन को जो आदर्श 
उपाय मानते हैं, सही तो वही है पर सफल वह तभी हो सकता हे जब पत्रकारिता के ग्राहकों को 
ही उसका निर्माता बनाकर समाचार संग्रह का दायरा गुणात्मक रूप में बदला जाए | समाज का शक्तिसंतुलन 
एक असंतुलित पत्रकार जगत के द्वारा बदला तो क्या, डराया भी नहीं जा सकता-डराना ही इस व्यावसायिक 
पत्रकारिता ने कौशल के नाम पर सीखा है और आज वह आज़ाद होकर दीन-हीनां को डरा रही है। 
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इंदिरा गाँधी से हाल में किसी संवाददाता ने पूछा था कि आपकी सरकार बनी तो क्या आप फिर ससर 
लगाएँगी, और इस पर उत्तर मिला कि सेंसर न लगाने का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता क्योंकि 
हर सरकार किसी न किसी वक्त सेंसर लगाती है | इस उत्तर की आलोचना हुईं ह। हाल तक क सूचनामत्रा 
आडवाणी और आज के कौशिक दोनों ने इसका विरोध किया है। परंतु यह सोचने की बात है कि 
किसी बड़े पैमाने पर राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओ और वुद्धिजीवियों द्िजीवियां की ओर से इसका विरोध 
क्यों नहीं हुआ। 
संवाददाता ने जो प्रश्‍न पूछा था उसका पूरा अर्थ समझने को जरूरत ह। यह अर्थ सहज रूप 
से प्रकट नहीं हुआ तो इसीलिए कि प्रश्‍न एकांगी था और इस तरह रखा गया था जसे ससर लगाना 
या न लगाना किसी भी व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर है और उसका लोक की इच्छा से काई सवध नहा हा 
। वास्तव में सेंसर लगाना एक प्रकार के राजनीतिक तंत्र की एक आनुषंगिक अनिवार्यता होती है। 
वैसे तंत्र में सत्ता का इस हद तक केंद्रीकरण होता है कि प्रधानमंत्री लोकतंत्रीय विधि निर्वाचित 
प्रतिनिधि होने पर भी लोक से डरता रहता है और अपने भीतर के भय क कारण लाक स किसी 
न किसी प्रकार दश्मनी ठाने रहता है। उसे न अपने पर विश्वास रहता है न लोक पर। वह लोक 
की कमजोरियों को पहचानता, बढ़ाता और उनके आधार पर शासन करता है। इसीलिए वह बहस 
विचार, मतामत आदि बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका साथ देने को राज्यतंत्र की तथा अथतत्र का 
वे सब शक्तियाँ तैयार हो जाती हैं जो समाज में बड़े पैमाने पर वंचितों की भीड़ लगी हुई देखकर 
अपने इर्द-गिर्द रक्षा के उस कवच को और दृढ़ कर लेना चाहती हैं जो उन्होंने पहले ही बना रखा 
है। इन शक्तियों का और अधिनायक प्रधानमंत्री का भय एक ही होता है-कहीं देश की असली दशा 
का जानकर लोग जागृत न हो जाएँ। इस भय का छिपाने के लिए प्रधानमंत्री कानून को ताकत का 
और निहित स्वार्थ की शक्तियाँ उत्पादन के साधनों पर अपने अधिकार की ताकत का सहारा लेकर 
राष्ट्रीय हित के बहाने से दो तरह के सेंसर लगाते हैं। जब कानूनन सेंसर नही भो होता हैं तो दूरा 
सेंसर काम करता ही रहता है । 
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पहले प्रकार के सेंसर की काट किसी हद तक कानून से-भले ही वह महँगा और केवल कुछ 
को उपलब्ध हो-हो सकती है। वह काट न हो सके इसलिए जून 975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय 
के और फिर सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को इमर्जेसी के वर्बर हथियार से खत्म करते हुए इंदिरा 
गाँधी ने न्याय की शरण में जाने का अधिकार भी लोक से छीन लिया था। 

दूसरे प्रकार के सेंसर का भी इंदिरा गाँधी को फ़ायदा मिला था। बुद्धिजीवी जगत और प्रशासनतंत्र 
में शोषितों के पक्ष में समाज परिवर्तन, विचार और आलोचना विरोधी जो प्रवृत्ति छिपी रहती है वह 
।969 से 974 के दौरान राजनीतिक केंद्रीकरण का साथ देने के लिए उभरी थी। उस दौरान कानूनन 
सेंसर नहीं था लेकिन बोलने और लिखने की आज़ादी का इस्तेमाल कर सकनेवालों पर पैसे और लाठी 
के दबाव तरह-तरह से बढ़े थे। जैसे-जैसे ये बढ़े वैसे-वैसे इंदिरा गाँधी के बारे में यह प्रचार बढ़ा कि 
वह बहुत शक्तिशाली हैं; वैसे-वैसे ही उनसे इतिहास के, समाजवाद के और लोकहित के विषयों पर 
संवाद की संभावना घटती गई थी। उनकी शक्ति के पुजारियों ने, जो उनके अधिक निकट था उसने 
अधिक और जो कम था उसने कम ही सही, इस शक्ति की छत्रछाया में कितने ही छोटे-छोटे सेंसरों 
का काम किया था : कुछ तो स्पष्टतः जासूसी कर रहे थे और धमकियाँ दे रहे थे। 

प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार इंदिरा गाँधी से यदि आज कोई प्रश्न पूछना चाहिए तो यह कि 
उनकी राजनीति में देश के लिए किस प्रकार के राजनीतिक तंत्र की कल्पना है : इसका उत्तर बाकी 
दोनों उम्मीदवारों को भी अपनी-अपनी जगह देना होगा। केवल यह पूछना कि क्या इमर्जेसी फिर लगेगी 
यह भ्रम फैलाना है कि इमर्जेसी नहीं है तो शासन अधिनायकवादी नहीं होगा। वास्तव में वह व्यक्ति 
की स्वतंत्रता सीमित करने के अन्य तरीकों से भी लोकशक्ति का दमन और एकाधिकार का संचय 
कर सकता है। इसी प्रकार यह पूछना कि क्या सेंसर फिर लगेगा यह भ्रम फैलाना है कि सेंसर के 
मामले में कानूनन दयालु होना लोकशक्ति के पक्ष में होना है। आतंक, भय और निराशा फैलाने के 
माधन--प्रतिष्ठा, गुंडे और एक किस्म के पत्रकार अधिनायक को लोक से बचाए रखने में इतनी दूर 
तक मददगार हो सकते हैं कि कानून सेंसर के बिना भी सेंसर वना रह सकता है। 

वास्तव में इन्हीं तीनों के सहारे चारों ओर सेंसर हर समय रहता है। पर इसके रहते हुए भी स्वतंत्र 
विचार अँकुराता, जड़ जमाता और पनपता है क्योंकि शोषितों के पक्ष में समाज परिवर्तन के लिए 
ह संगठित होते हैं। चारों ओर के सेंसर के खिलाफ आशा का वही एक निरंतर और स्थायी कारण 

| 
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पुरानी खबर 


गोरखपुर से एक सहृदय पाठक ने बिस्मिल की स्मृति में आयोजित एक बैठक की खबर दो-तीन दिन 
पुरानी पड़ जाने पर एक स्थानीय दैनिक पत्र में पुरानी होने के कारण न छपनें का जिक्र किया है। 
उनके मन में सवाल है कि क्या विस्मिल की स्मृति की खबर पुरानी पड़ सकती है? क्या यह भी कोई 
सनसनीखेज खबर है, जो तीन दिन बाद छपने पर अपना आकर्षण खो बैठे? 

आजकल खबरों की दुनिया का इंतजाम करनेवाले संपादक से लेकर संवाददाता और उपसंपादक 
तक काल के प्रवाह के सामने खड़े नहीं हो पा रहे तेजी सें घटनाएँ घट रही हैं और हर घटना दरअसल 
एक बड़े भारी व्यापक संकट की स्थिति की सूचक है। अखबार को इस समय काल के प्रवाह के 
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| खड़े रहने के लिए बड़ी गहराई और दूरदर्शिता की ज़रूरत है लेकिन ये चीज़ें किसी भी व्यापक 
संकट के समय समाज को दुर्लभ हो जाती हैं। वही अधिकांश अखबारों में हो रहा है | 
गोरखपुर का अखबार यह नहीं देख पाया कि बिस्मिल की स्मृति में उनकी जन्मतिथि या पुण्यतिथि 
के समय ही कुछ आयोजन होना खबर नहीं। उनका कभी भी स्मरण किया जाना खबर होगा| किंतु 
यदि समाज के कमज़ोर वर्ग स्त्री या दलित पर अत्याचार की खबर आती है और किसी वजह से 
समय पर नहीं छप पाती है, तो संपादक बेचैन होता है कि यह उससे छूट कैसे गई | फिर वह संवाददाताओं 
से कहता है कि ऐसी और घटनाएँ ढूँढ़कर लाओ ताकि हमारे यहाँ छपने पर वही ताजी खबर जान 
पड़े। तव इन अत्याचारों का एक व्यापक तंत्र बना रहता है, वह समाचार नहीं बन पाता | तब फ़िर 
एक-एक घटना ऐसी घटती है कि वह उस पूरे तंत्र की पहचान नहीं करा पाती जिसका कि वह हिस्सा 


है। 
एक ओर खबरों का यह तरीका और दूसरी ओर विस्मिल जैसे शाश्वत सत्य और आदश क 
लिए 'अब खबर पुरानी पड़ गई” कहकर आगे बढ़े जाने का ढंग, ये दोनों सामाजिक चेतना के दो 
परस्पर विपरीत रुझानों के परिचायक हैं। आज संवाद जगत में जिनका बोलवाला है, वे व्यापक सकट 
का व्यापार कर रहे हैं। उससे ग्रस्त कमज़ोर लोगों की पीड़ा को मनोरंजन और सनसनी का विषय 
बना रहे हैं। ऐसा करते हुए वे कितने पतित हो चुके हैं, इसका प्रमाण यह है कि वे सारी मध्यवर्गीय 
संस्कृति के पाखंड को भूलकर उन व्यक्तियों के नाम और तसवीरें प्रकाशित करने में लगे हैं जो अत्याचार 
की चटपटी कहानियों के पात्र | जयपुर में किसी लड़की के साथ जबरदस्ती हुई, जुल्म हुआ 
किसने किया? और जिसने किया उस पर गुस्सा आना चाहिए। यह वताना भूलकर खबर उस लड़की 
का नाम-पता सबसे पहले बताती है और इतने से ही मजा नहीं आता तो यह बताया जाता है कि 
वह लड़की रेडियो कलाकार थी। इसमें एक छिपा हुआ संकेत बताया जाता है कि रेडियो कलाकारों 
के साथ ऐसा होना ज़्यादा गुदगुदी का विषय है क्योंकि उनके साथ ऐसा होने की कल्पना साधारण 
जन किया करते हैं। हाल में दिल्ली में एक 9-0 साल के लड़के पर जो जुल्म हुआ, उसकी भी 
लड़के का नाम और तसवीर छापकर बड़ी नुमाइश की गई। संवाददाता और संपादकों को शायद लगा 
होगा कि बलाक्कारों की खबरें हम बहुत छाप चुके। अव इस अत्याचार को भी छाप। शायद लाग 
चौंकें। सड़क पर आवारा कहकर पुलिस उसे पकड़कर ले गई और नरेला के बालगृह में उसे भेज 
दिया गया। वहीं उसने यह अमानुषिक व्यवहार झेला | किसी तरह छूटकर वह फिर अपने भाई के 
पास मज़दूरी का धंधा करने पहुँच गया | इसका जवाब अब कोई नहीं है कि जब वह अपनी रोज़ी 
कमा रहा था तो उसे आवारा कहकर किसने और क्यों बंद किया | खबर लिखनेवाले भी यह सवाल 
नहीं उठाते। सिर्फ़ उसके क्षत-विक्षत शरीर को दिखाकर अपने अखबार के लिए पाठक ढूँढ़ते हैं। उस 
लड़के के लिए सहानुभूति भी नहीं माँगते। 


[दिनमान, १9 जुलाई ॥98] 


ऐश्वर्य की जूठन 


जब पिछले महीने एयर इंडिया का बोइंग 707 कामत, जो सेमैल्स से जबरन डरबन उड़ा लिया गया 
था, मुसाफिरो के तीन दिन के जीवन-मृत्यु अनिश्चय के वाद बंबई लौटा तो उसका बड़ा ज़ोरदार स्वागत 
हुआ। होना ही चाहिए था। मगर दूरदर्शन पर जैसा देखा गया यह स्वागत भी कुछ अजब तरह का 


रचनावली 
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समारोह था। यात्रियों के और चालकों के मित्रों के (परायः सभी संपन्न वर्ग के थे) मिलने में पर्दे पर 
उनकी खुशी न जाने क्यों बड़ी विशिष्ट थी। साधारण यात्रियों को जीवन का खतरा उठाते हुए ऐसे 
ही अनिश्चय में से गुजरते हुए झकझोरे जाने पर जितनी यातना हुई, होने की हम कल्पना कर सकते 
ई मानो वह यहाँ बहुत सुगम होकर ललित हो गई थी। यात्रियों में से कोई भी न घबराया और न 
परेशान था, न जीवित बचकर मित्रों से मिलने पर मारे खुशी के पागल; वल्कि अखबारवाले जब बहुत 
पूछते थे तो यात्री कुछ नापसंद ही करते थे कि उनको क्यों तंग किया जा रहा हैं। (ज़्यादातर यात्री 
गुजरात जानेवाले भारतीय थे, जो सोल्सवरी से सवार हुए थे।) इनमें से एक ने बताया कि हाईजैक 
में हम बिलकुल घवराए नहीं। दूसरे ने कहा, सब कोई बहुत शांत रहे, तीसरे ने कहा, बच्चे भी खुश 
थे। कोई रोया नहीं। कई ने वताया कि हाईजेक करनेवालों ने हमारे साथ तो बड़ा अच्छा व्यवहार 
किया। शराब भी पिलाई। जब एक के बाद एक लोग अपने शांत बने रहने और इस पूरे अनुभव 
में जरा भी विचलित न होने की अपनी विशिष्टता बार-बार बता रहे थे तो यह कहना न भूल रहे 
थे कि जहाज के कप्तान श्री सक्सेना के प्रति हम अत्यंत कृतज्ञ हैं। सबने कहा, वह बहुत बहादुर 
आदमी हैं, उन्होंने बड़ी सूझबूझ से सबकुछ सँभाल लिया। सबने सक्सेना को धन्यवाद कहकर विदा 
ली, जैसे कि सक्सेना की वह सेवा एक और उड़ान सुविधा थी। दूरदर्शन ने तय कर लिया था कि 
जैसे प्रायः हर भेटवार्ता में चाहे वह पुरस्कार के अवसर पर हो या पिटाई के, वह पूछता है वैसे ही 
वह यह ज़रूर पूछेगा कि “आपको कैसा लगा?” मानो लोगों की भावनाओं को उन्हीं के मुँह से पेश 
कराने में शायद कोई चटपटापन, शायद कोई सुबकी, शायद किसी तड़पते हुए का नंगा दिल दिखाई 
दे जाए, दर्शकों का उससे मनोरंजन हो | दूसरा कोई सवाल दूरदर्शन के पास होता ही नहीं है। इसी 
को वह घुमा-फिराकर पूछता रहता है। अगर कोई कहे “हॉ, पुरस्कार मिलने पर मुझे अच्छा लगा, 
या पिटने पर बुरा तो वार्ताकार पूछता है, 'आपको ऐसा लगा?” यानी पात्र के शब्द को दोहराकर मानो 
उसे एक बार याद दिलाना चाह रहा हो कि अभी सोच लीजिए, अगर आप इसको कुछ और रंगीन 
बना सकते हों तो मेरे वास्ते बना लीजिए | बहरहाल, यात्रियों में से सभी ने यह बताना चाहा कि उन्हें 
सब अच्छा ही लगा था। एक ने कहा कि हमने दुनिया के हाईजैक के बड़े-बड़े मामले सुने थे पर 
हम अब उनमें शामिल हो गए; मानो यह आधुनिक उन्नति का एक प्रमाणपत्र मिल गया हो और इसका 
श्रेय भारतवर्ष को उस यात्री के माध्यम से स्वीकार कर लेना चाहिए। यह सारा कार्यक्रम पर्दे पर देखने 
के बाद मन में आया कि यह एक बड़ी विशिष्ट दुनिया थी, जो इस हवाई जहाज में बैठी थी | वह 
दुनिया हत्यारों के साथ बैठकर विचलित नहीं होती-मालूम नहीं क्यों। जब हत्यारे इसके निवासियों 
को शराब देते हैं तो ये मानो ऐश्वर्य और भोग की दुनिया में हत्यारों की बराबरी का दर्जा प्राप्त करने 
मे प्रसन्न होकर उसे स्वीकार करते हैं। जब उन्हें हवाई जहाज के हाईजैक होने के संकट से गुजरना 
पड़ रहा था तब ये कितने आश्वस्त थे, मानो हाईजैक करनेवाले और ये दोनों ही एक साझा समाज 
के हिस्से हों। 

पर शायद उनके आश्वस्त होने का कारण यह नहीं था जो ऊपर बताया गया है। आश्वस्त तो 
इसलिए थे कि कप्तान सक्सेना (या जो भी कप्तान वहाँ रहा होता वह) अपना काम करेगा और हमें 
बचाएगा। मुसोवत में घबराना या कर्तव्य स्थिर करना यह सब उसका काम है। उसे हमने इस कात 
के पैसे दिए हैं। हम अलग हैं और आराम से हैं। ऐसा कहना इसलिए संभव हो रहा है कि किती 
यात्री ने भी कप्तान सक्सेना की चिंता मे साझा बँटाने का प्रमाण नहीं दिया; केवल उनकी सफलता | 
पर वख्शीश दी oT मं बैठे ये संपन्न लोग आधुनिक दुनिया के उस पतनशील वर्ग की नकल । 
कर रहे थे जिसमें राजनीतिक लड़ाई या हाईजैक जैसे साधनों से लड़ाई की नौबत आ चुकी है! यात्रियी । 
में शायद कोई भी समृद्ध औद्योगिक देशों की संस्कृति का सहज अंश नहीं था। उनको दुनिया की डकैती | 
पर टिकी समृद्धि और हथियारों पर टिकी राजनीति के ऐश्वर्य की जूठन ही जीवन में मिली थी, जिसे | 
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द्ध अपने निजी आर्थिक गौरव की तरह पहने हुए थे | मुझे नहीं मालूम कि किसी सचमुच आज़ाद 
देश के आजाद बंशजों ने, चाहे वे अपने देश में रह रहे हो, चाहे दूसर म, हाइजक क अनुभव क 
बाद उस दौरान शांत और स्निग्ध वने रहने पर इतना घमंड किया ही। यह तो वे ही कर सकते हैं 
जो इन दोनों गुणों को आधुनिकता का गुण समझ रहे हों और जिनका अमानवीयकरण इतनी हद तक 
हो चुका हो कि वे यह कहना अपनी गरीवी का स्वीकार करना मानने लगे हों कि “हाँ, मैं घवराया 
था! 


[दिनमान, 20 दिसंवर 984] 


झूठ के रूप 


एक सवाल जो कभी न कभी कोई न कोई पूछता हो हैं, वह यह कि साहित्य क्या कर रहा 
जब लोग साहित्य से आशा करते हैं कि वह कुछ करे, तो मतलब हीता कि वह समाज को बदले | 
समाज को न्याय के और जीवनी शक्ति के पक्ष में बदलने में जो मनोरंजन करे, वह साहित्य ह। मगर 
आप शिक्षा, धर्म, प्रशासन और राजनीति के संगठनों से तकाजा न कर आर सिर्फ साहित्य से आशा 
करें कि वह चपचाप अपना काम करेगा, तो बेईमानी होगी | यह साहित्य का धर्कलकर कान म कर 
देना होगा, ताकि उसे समाज को बदलने की हिम्मत करने की सजा दी जाए। जो लाग इन सगठना 
में गतिरोध दर नहीं करते, वे समाज के पक्ष में नहीं। साहित्यकार का बार-बार समाज म वह कूड 
पोंछने को कहना, जो समाज से शक्ति पानेवाले दूसरे संस्थानों ने फेलाए हैं, और अधिक कूड़ा फलान 
की धमकी है । लोककथाओं में ऐसे नायक मिलते हैं, जिन्हें अत्याचारी सत्ता केद्र-राजा-न काम वताया-एक 
असंभव काम-ताकि वह नायक विफल रहे और उसकी प्राणप्रिया को राजा हडप ले। वहा ही प्रतीक 
मान लीजिए। आज की लेखकोपयोगी राजनीतिक शिक्षाओ की पोल समझ में आ जाएगा। 

लेखक के पाठक नहीं हैं ये राजनीतिक नेता। इसलिए वे उससे नाराज रहते ह| साचते हाग 
किताब लिखकर वह जनता से इज्जत पाना चाहता है, जबकि हम यहाँ वीस तरह का कसरत करक 
शक्ति जमा करते हैं, फिर भी क्या मालूम उच्चतर शक्ति कार्यालय से इज्जत पाएं या न पाए। जा 
लोग संगठित राजनीति में नहीं, बल्कि उद्योग, व्यवसाय, धर्म, शिक्षा, खल, कला शिल्प और प्रचार 
माध्यम के क्षेत्र में हैं, उनमें से अनेक राजनीतिक उद्देश्य से मानवीय शक्तियों को तोड़कर लूला वना 
देने का कार्यक्रम चला रहे हैं। वे सब संगठित हैं। संगठन लेखकों क भा होते हैं, पर आज तक किसी 
लेखक संगठन के नाम से कोई कहानी नहीं छपी। लिखता तो लेखक अकेले ह। लेखक का समाज 
के संगठित हिस्सों से मदद मिलनी चाहिए न कि यह बोझा उठान का विवश हाना चाहिए कि उन 
हिस्सों की टूट की मरम्मत उसी को करनी है। भाषा को ही देख लीजिए, वह लेखक का औजार है। 
जब उसी को उद्योग और राजनीति छीनकर भागे जा रहे हों, तो लेखक उसका इस्तेमाल कैसे कर 
पाएगा। आज जीवन के उपभोग की शर्त उद्योग-व्यवसाय न यह रखी ह कि जितने रिश्ते व्यक्तियों 
और व्यक्तियों के बीच होने चाहिए, वे खरीदने और बेचने के होने चाहिए। भाषा क इस्तेमाल पर 
उस संस्कृति का कव्जा होता जा रहा है, जो मानवीय संवेदना को सरलोकृत करक जल्दी से खर्च कर 
देने की चीज़ बनाती है--टीक वैसे, जैसे वह उपभोक्ता के लिए अन्य वस्तुओं को तयारशुदा आर सर्ता 
और क्षणभंगुर बनाती है। (तुम बरत लो, वह खर्च हो जाएगी, उसे फक दा, दूस खणद लेना) | लोगों 
में खर्चो और खरीदो की यह भावना भरने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें बताया जाए कि वे खुद नहीं 
रचते, वे रच ही नहीं सकते, रचा कुछ नहीं जाता, जो हे वह तयार किया जाता है। जैमे कपड़ा 
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असे किताब, जैसे गाना, जैसे राष्ट्रीय चेतना। ये सव 'चीज़ें' खरीददार बनाने के साथ-साथ एक कारखाने 
में तैयार की जाती हैं। वैसे ही, जैसे प्रेम भी तैयारशुदा होता है। उद्योग-व्यवसाय भ्रम को पालिश कर 
वासना, दया, दमन, यहाँ तक कि दासता भी वना रहा है। यह काम धन की मदद से वह अपने 
फिल्म व्यवसाय में कर रहा है-भाषा से भाव में हिंसा भर रहा है, सिफ़ मारधाड़ नहीं कर रहा है। 
मानवीय गरिमा को वलप्रयोग से तोड़कर क्षणिक सिद्ध करनेवाले कितने ही कथानायक पैदा किए गए 
हैं। सामाजिक संबंधों और व्यक्तिगत संबंधों, दोनों में ऐसी सभी मान्यताओं पर चोट को गई है, जो 
आदमी को आदमी के हाथों अपमानित होने को अमानवीय दिखा सकती थीं। कई जगह तो भाषा 
(और उसकी एक शाखा-अभिनय) के स्तर पर सीधे-सीधे हिंसा से काम लिया गया है, कई जगह 
शिल्प की चालाकी दिखाई गई है। स्वस्थ मानवीय विद्रोह को ऐसी परिणति तक पहुँचा दिया है कि 
उस विचार को विरोध का नाम मिल जाए, परंतु वह कोई आशा या शक्ति पैदा न करे | स्त्री को लेकर 
हाल में जो फिल्में प्रसिद्ध हुई हैं, जैसे 'मंडी', 'मुबह', 'अर्थ', 'आधारशिला', निकाह' आदि, वे यह 
जताती हैं कि वे एक सामाजिक अन्याय के विरुद्ध कुछ बताना चाहती हैं, परंतु अंत में वे स्त्री को 
एक वस्तु बनाकर रखने की अनिवार्यता और आवश्यकता बता जाती हैं। 

फिल्मों के नाम यहाँ गिनाए गए हैं, क्योंकि वे तैयार माल की इकाइयाँ हैं, जिनके नाम हैं। ऐसी 
कितनी ही तरकीबें भाषा और भाषा पर निर्भर साधनों को लेकर हो रही हैं, जिनका नाम नहीं होता | 
दूरदर्शन यही कर रहा है, अखबार यही कर रहे हैं। वे एक नया शक्तिहीन समाज बनाने की कोशिश 
कर रहे हैं, जो शक्ति का केंद्रीकरण करनेवालों को अपनी राजनीति में दमन के मौके मुहैया करेगा | 

अखबार का एक ही उदाहरण यह बताने के लिए काफी है कि भाषा आदमी के पतन को किस 
तरह प्रचारित करती है। ऐसे उदाहरण इतने अधिक हैं कि उनकी अलग से सूची बनाने की ज़रूरत 
नहीं। 

खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है | उतना ही रचनात्मक, जितना कविता लिखना : 
दोनों का उद्देश्य मनुष्य को और समाज को ताकत पहुँचाना है| खबर में लेखक तथ्यों को बदल नहीं 
सकता, पर दो या दो से अधिक तथ्यों के मेल से असलियत खोल सकता हे | कोई तथ्य अपने आपमें 
यथार्थ नहीं है, तथ्य, आदर्श और जीवित मानव संबंध से जुड़कर ही यथार्थ बनता है और वही समाज 
को बदलने की क्रिया होती है यहाँ जो खबर उद्धृत की जा रही है, वह किसी पत्रकार ने एक असलियत 
को छिपाने के लिए लिखी है न कि बताने के लिए जैसा कि अखवार का दावा है। 

“नौ बरस का एक लड़का एक भयानक डाकू के यहाँ 304 दिन तक बंधक रहने के बाद घर 
लौट आया है।” इसमें तथ्य सब सही हैं, परंतु भयानक शब्द का अर्थ ही बदल दिया गया है। पहली 
पंक्ति में ही लेखक ने प्रकट कर दिया है कि डाकू के यहाँ 304 दिन तक किसी का बंधक रहना 
कोई बुरी बात नहीं है। लड़का घर तो लौट आया-और क्या चाहिए! अगले पैरा में विशेषण के द्वारा 

यह भी बता दिया गया है, लड़का गोलमटोल है। सुंदर होगा, स्वस्थ है ही। सहानुभूति होती है। कोमल 
बच्चा! 

र बच्चे के कोमल होने और डाकू के उदार होने के दोनों तथ्य मिलाकर बंधक रखे जाने के तथ्य 
को इस बात से काटकर अलग कर दिया गया है कि कोमल बच्चे को कैद कर डाकू ने जुल्म किया 
था | डाकू के लिए प्रशंसा का कारण होगा कि उसने शरीर पर कोई जुल्म नहीं किया। यही बात मुख्य 
खबर बन जाती है । बाकी सारा लेख डाकू के इसी आश्चर्यजनक आचरण की खबर है। इस प्रसंग 
में जितनी मूचनाएँ लेख ता शामिल की गई हैं, सब एक में मिलकर के डाकू की ताकत और उस 
ताकत के वैभव की स्तुतियाँ बन जाती हैं। जैसे यह कि एक सनसनीखेज घटना हुई थी कि बस को 
दिनदहाड़े पकड़ा गया और 7 आदमी बंधक बनाए गए, कि डाकू को अभी तक पकड़ा नहीँ जा 
सका हैं, कि वह एक-एक करके सत्रहों आदमियों को छोड़ चुका है। एक बात दूसरी बात से मिलकर 
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उसकी शक्ति और ह को सिद्ध करती जाती है और उसकी ताकत तो हमें डराती जाती है, उसने 
सत्रह आदमियों को जलील किया, यह हम भूल जाते हैं। याद यह रहता है कि वह इतना ताकतवर 
हे कि अभी तक पकड़ा नहीं जा सका, हत्याएँ कर रहा है और पैसे वसूल कर रहा है। लेखक ने 
अंत में यह लिखकर भाषा में झूठ को छिपाने का अपना काम पूरा कर लिया हैं कि जिस डाकू को 
निर्दय और चालवाज कहा जाता है, उसमें लड़के के प्रति ममता जाग गई थी। भाषा का आदमी को 
नीचा दिखाने के लिए यह इस्तेमाल राजनीतिक तंत्र में गुलामी का ही समर्थन करता है। डाकू और 
राजनीतिक नेता एक-दूसरे के पर्याय वन जाते हैं, क्योंकि दोनों एक ही प्रकार से आदमी को असहाय 
और अपमानित कर रहे हैं और अपनी ताकत के वूते अपना आदर करवा रहे हैं। 

एक खबर और देख लीजिए । कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में छात्र परिषद और सेवादल के बीच 
तनातनी हुई । श्रीमती गाँधी का भाषण टीक से नहीं हो सका। भाषण के बाद भी भगदड़ मची | एक 
और जगह युवा कांग्रेस के दो प्रतिट्ंड़ी दलों के बीच हाथापाई हो गई, जिससे ऐसी अव्यवस्था हुई 
कि श्रीमती गाँधी खाना नहीं खा सकी । उन्हें भोजन-पंडाल से बाहर आ जाना पड़ा। लिखा है, “जब 
दो बजे के करीब श्रीमती गाँधी प्रतिनिधियों के साथ भोजन करने गईं, तो जो युवक उनके साथ-साथ 
भीतर जा रहे थे, उन्हें एक दूसरे गुट ने रोक लिया | इस गुट को भोजन पकाने का काम दिया गया 
था। गुटों के आपसी झगड़ों के कारण इतनी असुविधा श्रीमती गाँधी को उठानी पड़ी। स्वागत समिति 
के अध्यक्ष अशोक सेन ने कहा भी कि कहां और खा लिया जाए, परंतु श्रीमती गाँधी ने विनम्रता 
से मना कर दिया, कहा, 'यह पहली वार हुआ है कि में (कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से) प्रतिनिधियों 
के साथ भोजन करने से बंचित रह गई।' ” 

जिस तरह लिखा है, यह खबर अधिवेशन में अव्यवस्था की नहीं है। यह तो मुझा रही है कि 
अव्यवस्था कितनी अनिवार्य है। यदि कांग्रेस अधिवेशन होना है, तो गुटों में झगड़ा होना ही हे और 
श्रीमती गाँधी इसके लिए बिना खाए भी रह लेंगी। आपस में झगड़ा-वखेड़ा सबकुछ तो एक विशाल 
उत्सव का अंश है। उत्सव का उस हैं श्रीमती गाँधी। लोग तो गड़बड़ियाँ करते ही रहते हैं। अगले 
ही दिन की खबर थी : “ इंदिरा गाँधी गुस्से में' (शीर्षक)-प्रधानमंत्री ने जैसे ही अपना भाषण खत्म 
किया, खचाखच भरे नेताजी स्टेडियम में लोग इधर-उधर खड़े हो गए, प्रधानमंत्री ने उनसे सभा की 
कार्रवाई खत्म होने तक बैठे रहने का अनुरोध किया | लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। श्रीमती 
गाँधी गुस्से में आकर डॉटने लगीं ।” 

इतना ही समाचार है। इसमें इस तथ्य को प्रमुख समाचार नहीं बताया गया है कि लोगों पर कोई 
असर नहीं पड़ा, क्योंकि उसमे वड़ा समाचार तो यह है कि स्टेडियम खचाखच भरा था। यह वृत्तांत 
जो प्रभाव पाठक पर छोड़ता है, वह यह नहीं है कि लोगों में अनुशासन न होना एक सामाजिक चिंता 
का विषय है, बल्कि यह कि अनुशासन न होने से प्रधानमंत्री को कष्ट करना पड़ता है, पर और करें 
भी क्या! न करें, तो काम न चले। लोगों को मनुष्यों की तरह सभा में सम्मानपूर्वक एकत्र होने का 
अधिकार है, पर उसकी शिक्षा उन्हें देने के स्थान पर इस समाचार में भाषा का इस्तेमाल यह सिखा 
रहा है कि वैसा अधिकार व्यर्थ है और वैसे समाज की आवश्यकता व्यर्थ है। सारा समाज अनुशासनहीन 
हो चुका है, परंतु इंदिरा गाँधी को देखने के लिए जिन्होंने गड़बड़ी की, वे अधिक से अधिक डॉट-डपट 
कर ठीक कर दिए जाएँगे। अगर इतने से वे ठीक न हुए, तो और कोई सख्त उपाय करना ही पडेगा | 
ऐसा उपाय सभी लोगों पर लागू होगा-उन पर भी, जो अधिवेशन में नहीं थे, क्योंकि उपद्रवी तत्त्व 
तो सभी जगह हैं 


[ दिनमान, 22 जनवरी 984] 
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पतनशील पत्रकारिता अंग्रेजी से 
प्रतिमान उधार लेती है 


4949 यानी आजादी के दो साल वाद की बात है। लखनऊ के दैनिक नवजीवन में आकर मिलने 
के लिए संपादक का बुलावा आया। मिलने पर मालूम - कि उपसंपादक की एक अस्थायी जगह 
खाली है | संपादक अपरिचित नहीं थे | लिखने-पढ़ने के संसार में उनका उठना-बैठना था । बोले, “अखबार 
में नौकरी करने की तुम्हारी इच्छा थी, मगर मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने के पहले सोच लो। यह 
पेशा अपनानेवाला भूखों मरता है।” इस घटना के करीब पंद्रह साल वाद दिल्ली में नवभारत टाइम्स 
में विशेष संवाददाता के पद पर काम करते हुए 30-40 संवाददाताओं के सामने श्री मोरारजी देसाई 
से ये शब्द मुनने को मिले, “मैं पत्रकारों को खूब जानता हूँ। आखिरकार ये किसी मालिक के नौकर 
ही तो होते हैं।” उस सभा में प्रायः प्रत्येक पत्रकार को श्री मोरारजी देसाई उसके पत्र के मालिक के 
नाम से ही पहचानते थे। किसी पत्रकार का खुद का कोई कृतित्व या विचार हो सकता है, ऐसा वह 
मानते नहीं थे। लगभग इसी समय एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे दो-तीन सलाहें दी थीं, जिन्हें वह अपनी 
समझ में सौ फीसदी सही और बहुत ज़रूरी बताते थे। एक यह थी कि आप कवि हैं, मगर अखबार 
में काम करना कविता लिखना नहीं है। यह आपको आकाशवाणी में समाचार विभाग के अपने अनुभव 
से मालूम ही हो चुका होगा। परंतु इतना और भी समझ लीजिए कि अब आदर्श का प्रचार करने 
का जमाना नहीं रहा। अब तो पत्रकारिता बहुत व्यावसायिक तरीकों से चलती है | 

इन विचारों से मैं सहमत अंशतः ही था। यह सच है कि पत्रकारिता में लगे हुए कवि ही नहीं, 
सभी रचनात्मक लोगों-पत्रकारों की परिस्थिति एक तनाव में जीने की होती है। वह तनाव एक ओर 
पत्रकारिता को पूरी तौर पर व्यावसायिक और अपने को पूरी तौर पर किसी संस्था के व्यावसायिक 
उद्देश्य से चालित मानने तथा दूसरी ओर अपने व्यक्तित्व को एक ऐसे रचनाकार का व्यक्तित्व मानने 
के तनाव का दूसरा नाम है, जिसकी रचनात्मकता का ज़िम्मेदार वह खुद है। अंततः किसी भी तरह 
की नौकरी करनेवाले स्वाभिमानी व्यक्ति का ही तनाव है। इसी तनाव के अनेक रूप हमारी आर्थिक 
व्यवस्था और बौद्धिक संस्कृति में अनेक स्तरों पर मिलते हैं और वे केवल पत्रकारों में नहीं पाए जाते | 

मेरे मित्र डॉ. लोठार लुते ने एक बार 973 में मुझसे मेरी रचनाप्रक्रिया के विषय में कुछ बातें 
की थीं। तब मुझे दिनमान समाचार साप्ताहिक का संपादक हुए तीन-चार वर्ष हो चुके थे। बातचीत 
मेरी हंसो हँसो जल्दी हँसो' शीर्षक कविता को आधार बनाकर हुई थी और इस बातचीत में व्यावसायिक 
प्रकाशन संस्था और पत्रकार के, जो कि एक कवि भी हैं, परस्पर संबंध का जिक्र आया था। तब 
मैंने कविता और पत्रकारिता के परस्पर रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा था कि ख़बर को हजारों 
लोगों तक पहुँचानेवाला जो साधन है, वह मेरा अपना नहीं है | वह एक व्यावसायिक संस्था का है 
जो कि अखबार बेचती है, जिसका उद्देश्य समाज को बदलने का विचार फैलाना नहीं, सिर्फ़ अखबार 
को बेचना है। 

ऐसा भी हो सकता है कि अखबार को बेचना संभव, सम्मानजनक और लाभदायक भी बनाने 
के लिए वह संस्था समाज को बदलने के कवि-पत्रकार के उद्देश्य को भी थोड़ी देर के लिए मान ले, 
पर देखना यह होगा कि पत्रकार का रिश्ता जनता से कल्याणकारी है या नहीं और पाठक समाज को 
बदलने की इच्छा से कहाँ तक सहमत है। लेकिन अंतिम सत्य तो यह रहता ही है कि उस साधन 
का स्वामित्व मेरा नहीं है, बल्कि दूसरे का है। उसके पास नियम-विरुद्ध स्वामित्व का दुरुपयोग करने 
के साधन भी हैं। पत्रकारिता के आदर्शो के विपरीत काम करनेवाले स्वामी से टकराव होना स्वाभाविक 
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व्यावसायिक पत्रकारिता के के उद्देश्य को जानना जैसा मैंने 4949 से लेकर आज तक बदलते हुए 
देखा है, आज की पत्रकारिता पर आए खतरों को समझने के लिए ज़रूरी है। कुछ वड़ी-वड़ी घटनाओं 
को लें। 

॥975 में जव इमर्जेंसी लागू हुई थी, तरह-तरह के लोगों के स्फुट विचार बातचीत में प्रकट हुआ 
करते थे। एक वार किसी को कहते सुना गया, “देखा आपने, ऐसा जोरदार हाथ मारा है कि बड़े-बड़े 
स्वतंत्र विचार प्रकट करनेवाले सिट्टी-पिट्टी भूल गए |” एक दूसरे समूह के बीच किसी ने इस वक्तव्य 
पर टिप्पणी की कि हालाँकि लोकतंत्र पटरी से उतर गया है, फिर बैठा दिया जाएगा। टिप्पणी यह 
शी कि पटरी पर आ भी जाए, तो आज के बाद चीज़ें वैसीः कभी नहीं हो पाएँगी, जैसी वे आज 
तक थीं। दर्भाग्य से यह फासीवादी टिप्पणी सही उतरी है। इमर्जेसी के एक छोटे-से दीर म॑ आज़ादी 
का और रचनात्मकता का जितना बड़ा नुकसान हुआ, उतना बाहर से कोई न तब देख पाया था, न 
आज तक देख पाया है। ॥9 महीने के दौर में लोग बहुत सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराएँ भूल गए | 
इतना ही रहा होता तो गनीमत थी, क्योंकि लोग परंपराओं को कभी हमेशा के लिए नहीं भूल जाया 
करते। पर जब वह सरकार बनी, जिसे इमर्जेसी को खत्म करने का श्रेय दिया जाता है, तो लोग कुछ 
और परंपराएँ भूल गए। इसके वाद भी जव वह सरकार फिर वनी, जिसने इमजेंसी लागू की थी, तो 
भूलने की इसी परंपरा में लोगों ने उस दमन को भुला दिया जो 9 महीने उन्होंने अनुभव किया था | 
इस तरह आज की पत्रकारिता जिस यथार्थ को बता रही है, वह वास्तव में समाज में परंपराओं से 

लोगों के लगातार टटते रहने की असलियत है। अख़बार ने इसको खबर बना लिया है और अपने 
व्यावसायिक धंधे को उसी भयानक और निराशाजनक सामग्री के आधार पर जमाते चल रहे हैं। वह 
ललचाती है कि ट्ट और विखराव के साक्षी होनेवाले को इनाम मिलेगा | इस पत्रकारिता की उत्पत्ति 
अगर किसी एक जोरदार घटना से शुरू हुई है, तो वह घटना है--॥977 में इमर्जेसी का खत्म होना 
और बोलने की आज़ादी का वापस आना | 

यह बात आँकड़े देकर साबित करने की जरूरत नहीं है कि 977 में जब पत्रकारिता के व्यवसाय 
जगत में अंतिम तौर से यह समझ लिया गया कि अब अखबार निकालने और बेचने के आसान रास्ते 
सरकार ने खोल दिए हैं, तो एकाएक नियतकालिक पत्रों की वृद्धि होने लगी | इक्का-दुक्का अपवाद 
रहे होंगे, पर मोटे तौर पर ये सभी नई पत्रिकाएँ पत्रकारिता की उस ज़मीन पर ही खड़ी हुई. थीं जो 
इमर्जेसी के दौरान पहले से प्रतिष्ठित व्यावसायिक पत्रों ने इमर्जेसी के भीतर अप्रतिबंधित चीज़ों को 
लेकर अपने लिए तैयार की थी। दिल्ली के एक बड़े अंग्रेजी देनिक का उदाहरण देना काफी होगा | 
इसका पुछल्ला सांध्य या शायद भोर संस्करण ऐसी खबरों को सेंसर के नाम पर चुन-चुनकर छोड़ देता 
था, जिनमें समाज की मानवीय प्रतिभा की किसी भी तरह-की खबर हो | सेंसर ने अपने घोषित नियमों 
में मानवीय भावनाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। हर दैनिक अख़बार की यही नीति थी | उदाहरण 
के लिए, यह पुछल्ला अखबार सिर्फ़ ऐसी ही खबरें सेंसर के लिए चुनता था, जिनमें व्यक्ति की और 
समाज की असहायता का बोध हो, रचनात्मकता जादूगर के तमाशा में बनाई जाती थी। इसी पत्र में 
एक सिरे पर प्रधानमंत्री की तसवीर छपती थी और दूसरे सिरे पर उदाहरण के लिए किसी स्त्री की 
ऐसी तसवीर जो स्त्री और पुरुष के बीच ग्राहक और वस्तु का संबंध बनाती हो। यह सेंसर के नियमों 
में कहीं मना नहीं किया गया था। इसी उपभोक्ता संस्कृति को इमर्जेंसी के बाद बोलने की आज़ादी 
का इस्तेमाल करनेवाले व्यावसायिक लोगों ने बहुत बड़ा विस्तार, बहुत तेजी से दे दिया। पाठकों को 
गरीब पर हिंसा की खबरें इस बहाने से देना कि इमर्जेसी के दौर में हम असहमति की खबरें नहीं 
छाप सकते और इमर्जेसी के बाद इस बहाने से देना कि लोगों को यथार्थ बताने की आज़ादी का उपयोग 
किया जा रहा है, एक दूसरे से भिन्न वदमाशियाँ नहीं हैं। 

यथार्थ को बताना, समाज की आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए पत्रकारिता ने पुराने वक्ता मे 
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एक निश्चित राजनीतिक उद्देश्य से किया है। गाँधी के वक्त के अखबार देश के किसी एक हिस्से 
में अन्याय को वैसा ही बताते थे, जैसा वह यथार्थ में हो और समाज का मन उस यथार्थ के पीछे 
जुल्म के शिकार की सहायता में खड़ा होता था। लोहिया के समय की प यही काम अपने 
चकत में राजनीतिक संगठन की जरूरतों के अनुसार किया। खुद लोहिया अपने स के ही नहीं गाँधी 
के बाद के युग के सारे पेशेवर संवाददाताओं के मुकाबले भारत के सबसे बड़ संवाददाता कहे जाएँगे । 
इसके अलावा कि वह बहुत लोगों के बीच स्वयं जाकर उनका हाल जानकर लिखते या बोलते थे, 
वह जिस बात को संवाद का विषय बनाते थे, वह लोगों के मन में अत्याचार, अन्याय, झूठ और 
ठग के विरुद्ध चेतना जगाती थी, आज की खोजी पत्रकारिता की तरह झिरी से नंगी औरत पर झाँकनेवाली 
संलग्नता नहीं। रौ 
समाज के आरक्षित और आसानी से पीड़ित किए जा सकनेवाले वर्गो को आज खबर का मुख्य 
खरोत बना दिया गया है। आदर्शहीन अखबारों ने चुपचाप यह बात फैला दी है कि पीड़ित वर्गो में 
पीड़ा ही खबर है। तथाकथित खोजी पत्रकारिता में आज तक कोई घटना खबर की दुनिया में नाम 
लेने लायक नहीं मानी गई, जिसमें पीड़ित वर्ग के एक या एक से अधिक व्यक्तियों के रचनात्मक संघर्ष 
का पता चलता हो। ऐसी किसी खबर को देने के पीछे यह विश्वास होना चाहिए कि यह उस संघर्ष 
की सार्थकता को सिद्ध करेगी, पर उद्देश्य इसके ठीक विपरीत है इसलिए अखबारों में संघर्ष की सार्थकता 
की जगह उसकी चमत्कारिकता को खबर बताना ज़रूरी हो गया है। 
बंचित और पीड़ित वर्ग में स्त्री का एक विशेष रूप से दुर्बल स्थान रहता है। वह सभी समाजों 
में आसानी से वंचित और शोषित की जा सकती है। अखबार तो उसके दमन के समाचार ढूँढने की 
कोशिश करते ही मिल जाएँगे। परंतु उनकी खबर छपने के पैमाने हमारी पत्रकारिता में सिर्फ बलात्कार 
और उससे जुड़ी हुई हत्या हैं। बलात्कार की खबरें हमारे अखवार क्यों एक ज़माने में यथाशक्ति विस्तार 
मे छापते रहे हैं, इसका कारण समाज में स्त्री की दशा की सच्ची तसवीर बताना नहीं, बल्कि अपने 
को निर्भीक बताना रहा है। स्त्री के संबंध में अखबारी निर्भीकता का प्रमाण यह माना गया है कि स्त्री 
पर होनेवाले दमन को बिना किसी से डरे अखबार ने वता दिया | दमन की खबर दे देने की निर्भीकता 
बहुत मिलेगी, पर दमन के विरुद्ध जनमत बनाने की निर्भीकता नहीं मिलेगी। 
समाज के पीड़ित वर्गों के प्रति पत्रकारिता की यह दृष्टि अनेक उदाहरणों से समझाई जा सकती 
है। पर यहाँ से एक ज्वलंत उदाहरण लेना काफी होगा। एक बड़े नामी अखवार को यह मालूम हुआ 
कि किसी इलाके में स्त्रियों को बेचने का अनैतिक व्यापार चल रहा है। अखबार को यह ख़बर देना 
अपने आपमें पत्रकारिता नहीं मालूम हुई, क्योंकि अनैतिक व्यापार सभी जगह हो रहा है। अव इनमें 
खबर कहाँ रह गई। खबर वह बनाई गई कि अखबार ने किस दिलेरी से यह खबर खोज निकाली। 
संवाददाता ने, जो अपनी समझ में खोजी पत्रकारिता का विलक्षण दृष्टांत उपस्थित कर रहे थे, स्वयं 
एक स्त्री को खरीद लिया। अव मुझे एक पत्रकार की हैसियत से ही यह जानने की ज़रूरत है कि 
आज वह स्त्री कहाँ है और जिस पत्रकार ने उसे खरीदा था, वह स्त्री के जीवन में मालिक की भूमिका 
किस तरह अदा कर रहा है। पर वह अखबार जिसके तत्त्वावधान में यह खोज का कांड हुआ था, 
इस वारे में चुप है। यह सिद्ध करने के बाद कि स्त्री खरीदी जा रही है और यह दिखाने के बाद 
कि स्वयं हमारे पत्रकार ने ऐसी खरीद की है, अखबार का दायित्व अखबार के मालिकों के हिसाब 
अ हो गया। यह है पीड़ित और दलित वर्ग के प्रति अखबार का सोच और स्त्री का खरीदना , 
१ और गैरकानूनी मानने की परंपरा को भ्रष्ट करने का षड्यंत्र । । 
भारतीय राजनीति में 947 के बाद से कुर्सी की राजनीति को ही राजनीति माना गया है और 
सत्ताधारी दल को ही राष्ट्र का प्रतिनिधि | मुझे चिंता है कि पूरे विश्‍वास के साथ कोई दल इस समय 


पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है | दलों के अवमूल्यन का सीधा असर व्यावसायिक पत्रकारिता 
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पर पड़ा है | अब दलों की खबरें उनके सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यकलाप से नहीं निकलती | 
प्रतिपक्ष की राजनीति और सत्तापक्ष की राजनीति दोनों में अंतर कम होता गया है। यह बात चौंका 
सकती, है, परंतु सत्य है, क्योंकि प्रतिपक्ष इस समय सत्ताधारी पार्टी की व्यापक राजनीतिक दृष्टि का 
विरोध नहीं कर रहा है। 980-84 में प्रायः प्रत्येक बड़ा भारतीय नेता, जिसने अपने दल की नीतियों 
के बल पर समाज में एक सत्ताधारी दल से अलग पहचान वनाई थी, कहीं न कहीं यह उम्मीद करने 
लगा था कि सत्ताधारी दल उसे देश को चलाने में सहयोग लेने का आमंत्रण देगा। अखबार ने विकल्प 
बताने की इच्छा सन्‌ 980 के वाद से बहुत तेजी से घटाई है। सच पूछे तो किसी अखवार का कोई 
अपना व्यक्तित्व नहीं है जो एक समग्र पैमाने पर भारतीय राजनीति में विकल्प वता सकता | जो बुद्धिजीवी 
अखवार में नियमित रूप से लिखते हैं, वे नीति पर नहीं, प्रबंध पर वात करते पाए जाते हैं। अखबार 
के संपादकीय के इर्द-गिर्द वुद्धिजीवियो के जव-तव प्रकाशित विचार बहुधा केंद्र सरकार को यह बताने 
के लिए लिखे जाते हैं कि सरकार को शासन किस तरह चलाना चाहिए । प्रत्येक बुद्धिजीवी सचिवालय 
के वड़े से बड़े अफ़सर की तरह सीधे सरकार से जुड़ना चाहता है, जनता से नहीं। 

साहित्य के अतिरिक्त किसी और क्षेत्र में पहचाने जानेवाले बुद्धिजीवी बिरले ही हैं जो अखबार 
में लिखते हों । साहित्य के क्षेत्र में भी जिनका नाम है, उनमें आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, कृषि संबंधी 
विषयों पर लिखनेवाले दुर्लभ हैं। इसके साथ यह वात कहना आवश्यक है कि अंग्रेजी में अलग-अलग 
विषयों के विशेषज्ञ नहीं, बल्कि उन विषयों का सरलीकरण करनेवाले अखवारी लेखक अच्छे-खासे बाज़ार 
के चलते विकसित हुए हैं और इन्हीं के लेखन का हिंदी पत्रकारिता खुलकर उपयोग कर रही हे | 
में प्रकाशित हिंदी की एक पत्रिका ने तो दावा किया हे कि वह मूल लेखन को छापनेवाली पत्रिकाओं 
में अधिक श्रेष्ठ सावित होगी, क्योंकि वह अंग्रेजी से अनूदित सामग्री छापती है। जनता से संबंध का 
जोड़कर पत्रकारिता बढ़ेगी, ऐसा विश्वास अभी तक बेकार नहीं माना गया है। परंतु जनता से संबंध 
की परिभाषा बदल दी गई है। आम तौर से मान लिया गया है कि जो लोग अपनी संस्कृति में से 
उपभोक्ता समाज के लिए सामग्री नहीं तैयार कर सकते, उनको अखवार में जगह न दी जाए | अंग्रेज़ी 
की जड़ें भारतं के किसी भी समाज में नहीं हैं, हाँ, हर समाज के उस वर्ग में अवश्य हैं जो समाज 
मे कटा हुआ है। इसलिए अंग्रेजी पत्रकारिता में राजनीति पर लिखनेवाले जनता की तरफ से कोई 
बड़े राजनीतिक विचार प्रकट करने के योग्य नहीं हैं। 

पतनशील पत्रकारिता अंग्रेजी के प्रतिमान उधार लेती है, जिसको भारतीय भाषाओं के पाठक तभी 
जान पाते हैं, जव वे अनूदित होकर बड़े पैमाने के प्रचार माध्यमों द्वारा जनता तक पहुँचते हैं। तब 
तक हर वार लगता है कि बहुत देर हो चुकी है और अव उसके प्रति प्रतिकार का वक़्त निकल गया। 
किंत इसमे अधिक अर्थमयी प्रतीति यह है कि भारतीय जनता के पतन की प्रक्रिया लगातार चलती 
ही नहीं रह सकती और भारतीय जन की ऐतिहासिक पुनरुज्जीवन शक्ति राजनीति के जरिए हर निराशा 
के समय यह विश्वास भी जगाएगी की गुलामी के प्रतिकार का समय हाथ से निकलकर कभी नहीं 
जा सकता। यही भाषाओं में पत्रकारिता की आशा है। 


[माया, संभवतः 4985] 


हत्या की खबर 


'बात' का स्तंभ लिखते हुए मुझ हर क्षण यह सजगता वनी रहती है कि बात में वड़े खतरे हैं। एक 
तो यही है कि किससे क्या वात करू जव मभा लाग दूसरा आए मुह किए खड़े हैं। दूसरा यह है 
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कि किसी सज्जन को दिख भी गया कि मैं उन्हीं को संबोधित करके कुछ कह रहा हूँ तो वह झट 
से आगे बढ़ लेंगे जबकि उन्हें ठहरकर और मुझ पर नजर टिकाकर मेरी बात सुननी चाहिए थी। तीसरा 
खतरा यह है कि वह एक कान से सारी बात सुन भी लें और दूसरे कान से न भी निकालें तो कोई 
भरोसा नहीं है कि बात उनकी खोपड़ी में घुसी होगी। र 

क्या यह दूसरा खतरा उन सज्जन के सामान्य शिष्टाचार न जानने का नतीजा है? नहीं। जिन 
अज्ञातनाम श्रोता महोदय की बात हो रही है उनका कोई इरादा हमारी बात समझने का नहीं है। वह 
सुन लेंगे, वशर्ते कि हम जोर से चिल्लाएँ, मगर वह उनके मन में पैठेगी नहीं क्योंकि वह बात काफी 
दिलचस्प: नहीं है। वह बात काफी दिलचस्प नहीं है क्योंकि वह बात उनकी जडता को झकझोरती 
है और जगाने पर झुँझलाए हुए आलसी जिस तरह तुंरत मुँह लपेटकर फिर सो जाते हैं, उसी तरह 
वे भी यह पन्ना पूरा होते न होते सो गए हैं। 

दैनिक अखबार में छपी खबरों के बारे में बुद्धिजीवियो की राय जानने की कोशिश कीजिए तो 
एक पते की बात मालूम होती है। वे सबसे पहले यह खोजते हैं कि जिस बौद्धिक क्षेत्र से उनकी 
रोजी-रोटी आती है उसमें कया घटना घटी है। वे जानना चाहते हैं कि उस क्षेत्र में कौन-सा धमाका 
हुआ है। वे यह नहीं जानना चाहते कि उस क्षेत्र में धीरे-धीरे क्या बन रहा है या क्या टूट रहा है। 
टूटने की खबर जब तक किसी के सर पर पहाड़ टूटने की खबर न हो, उनके लिए खबर नहीं है। 
कहीं पहाड़ के धीरे-धीरे झरते होने की खबर या जंगल में चिनगारी के सुलगते रहने की खबर उनको 

मंदबुद्धि पत्रकारों के व्यर्थ के प्रयास जान पड़ते हैं, क्योंकि वे पाठक को जानकारी देने के बाद खुद 

उसे सुलगते जंगल में छोड़ आते हैं और वहाँ जीव-जंतुओं को बचाने की चिंता अकेले पाठक को 
करनी पड़ती है। वह पूछता है, क्या इसीलिए मैंने अखबार पर पैसा खर्च किया था? वह पूछता है 
इससे अच्छा क्या यह न होता कि मैं कोई ऐसा अखबार खरीदता जिसमें खबर पढ़कर मुझे समाज 
की चिंता में न पड़ना होता? 

पर यह याद रखें कि कोई ऐसा पाठक भी होगा जो इस चिंता में अखबार पढ़ने से पहले ही 
डूबा रहा होगा। पर या तो वह पढ़ने को अखबार पाता नहीं है या अखबार में जो लिखा है उसके 
जवाब में अपनी बात नहीं पाता है | यह निश्चय जानिए कि जो अखबार में अपनी बात लिखकर 
बता नहीं सकता वह अख़बार में छपी हुई बात पढ़ता भी नहीं है। आदर्श अख़बार वही है जिसका 
पाठक उसका लेखक भी हो। 

पर बात हो रही थी बुद्धिजीवियों और उनकी दिलचस्पी की। 

खबरों में उनकी दिलचस्पी नहीं है। भीतर की बात में है। और इसे वे इस प्रकार दिखाते हैं मानों 
भीतर की बातें जानते ही उन्हे किसी क्रांतिकारी पद्धति का अभिज्ञान हो जाएगा जिससे वे बौद्धिक 
प्रतिभा का चमत्कार दिखाकर संसार को बदल देंगे। संसार को बदल देने की उनकी लालसा वैसी ही 
है जेसी औषधि निर्माता को दवा की शीशी का लेबुल बदलने की होती है। जैसे हर व्यापारी का चरम 
लक्ष्य एक ही माल का लेबुल बदल-बदलकर लगातार कीमत बढ़ाते हुए बेचते जाने का होता है वैसे 
ही उनका भी लक्ष्य विचार व्यापार में उन्नति करते जाने का है | 

बदलने का यही अर्थ आज माना और मनवाया जा रहा है। यह उपभोक्ता संस्कृति का तर्क है 
कि बदलता कुछ नहीं, सिर्फ़ लेबुल बदलता है। पर यह झूठा तर्क है और इसमें धोखा है कि एक 
समय हमें सोता पाकर शीशी के अंदर की दवा बदलकर विष बन जाएगी | हम लेबुलों का बदलना 
नवीनता का चमत्कार मानकर देखते रहेंगे। 

जहाँ तक खबर का सवाल है, उसको खोजने, लिखने और खरीदनेवाले तीनों सज्जन खबर को 
अगर धमाके से खोज रहे हैं, लिखने में धमाका कर रहे हैं और पढ़कर धमाके का अनुभव कर रहे 
हैं तो उनकी धमाका सहने की शक्ति हो सकता है बढ़ रही हो, पर उनकी सच को समझने की शक्ति 
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घटती जा रही है ह एक गोष्टी में, जिसका विषय 'कवि और पत्रकारिता' था, यह प्रश्‍न उठा कि हत्या 
की प्रतिदिन इतनी खबरें आ रही हैं कि हमको अब दर्द नहीं होता हैं। मेने तव जो कहा था वही 
अब पूरे समाज पर लागू होता है : पत्रकार यदि घटिया कावे ह ती वह रोज-रोज हत्या की ख़बरें 
पढ़कर जड़ होता जाएगा और संख्या के आगे अपने को वह छोटा मानन लगगा । पर कवि यदि अच्छा 
पत्रकार है तो उसे एक हत्या भी संवेदना को झकझोरकर जगा देनेवाला खबर दिखाई दणा। 


[इतवारी पत्रिका, 7 दिसंबर 986, 'वात' स्तभ में] 


तटस्थ पत्रकारिता 


4986 के समाप्त होते-होते ऐसी खबरों का वार-बार छपना जो सबकुछ टूट जाने के वार म वताता 
हों, रोज की वात हो गई है। इसके जवाब में वे खबरें जो कहीं कुछ बनने का खबर दता हा ता 

तुरता भोजन की दुकानें खुलने की खबरें हैं (वे भी बड़े शहरा रो में), कहीं किसी तरह के नवनिर्माण 
संबंधी विचारगोष्ठी की सूचना हे । 

नए वर्ष के कछ ही दिनों में ये खबरें ऐसा माहौल वना गई हैं जैसे इनमें पिछले चालीस साल 
में जमा बुराइयों से लड़ने की ताकत भरी हुई हो। जहाँ देखिए पुरानी प्रथाए ढूट रहा हे | मालूम होता 
है बहुत कुछ नवनिर्माण होनेवाला है। 

पर क्या सचमुच कुछ परिवर्तन हो रहा है या हो नहीं रहा तो होने का इच्छा की जा रही है? 
जिन समाचारों में ऐसा प्रतीत होता है उन्हें ध्यान से दोबारा पढ़िए तो मालूम होगा कि वे ऐसी कोई 
इच्छा नहीं जगाते कि व्यवस्था में कही कुछ बदला जाए ताकि बड़ें बदलाव क लिए आधार बन सके । 
इस वक्तव्य के आधार बहुत हैं और यहाँ उन्ह एक-एक करक गिनाना संभव नहीं, बल्कि प्रयल किया 
जाएगा तो सूचनाओं की एक सूची बन जाएगी | वैसे भी समाचार वही ता कर रह है| आज की पत्रकारिता 
का चरित्र यही है-जितने तथ्य जुट सकें जुटाकर लिख दिए जाएँ | उन तथ्यों का एक दूसर स क्या 
संबंध है यह लिखते समय उजागर न किए जाएँ | इसमे यह स्वार्थ सिद्ध होगा कि जनता म भावना 
नहीं जागेगी, समाचार को जानकर कोई तड़प नहीं पैदा होगी। राग नहीं उत्पन्न हांगा | एक तकार 
की पत्रकारिता ने तटस्थता को बड़ी मूल्यवान शैली बताया है | उसका इतना गुणगान किया गया ह 
कि उसके शिल्प को आदर्श मानकर एक तरह की रूपवादी पत्रकारिता होने लगी हैं। पाठक समाचार 
पढ़ते हैं और पढ़कर सोचते हैं जो घटना या विचार वर्जित है वह कहीं ह और के साथ घटित हुई है। 
वे कोई और हैं जो मारे जा रहे हैं। हम नहीं हैं। पाठक को कोंड पत्रकार यह नहीं हीं बताता कि वे 
और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे। 

राष्ट्रीय दैनिकों में से इस तटस्थता की मिसालें किसी दिन के संस्करण से निकाली जा सकती 
हैं। पर यहाँ एक ऐसी खबर लेते हैं जो जेठ की धूप जैसी साफ हैं; चडागढ़ में जा सी. कटोच की 
हत्या की खबर जो हर अखबार में पहले हले पेज पर छपी है। पंजाब में कटोच की हत्या क॑ साथ-साथ 
और भी कुछ हुआ है। अखवार कहता हैं, क्राय रिजर्व पुलिस के एक सबइंस्पेक्टर समेत दा जवान 
भी आतंकवादियों की गोली के शिकार हुए। बंबई से अमृतसर आ रही 25 अप को उलटने की काशिश 
की गई | पाँच आतंकवादियों ने रिजर्व पुलिस की 48वीं बटालियन क॑ गश्तीदल पर चात लगाकर हमला 
किया जिससे दो पुलिसवाले मारे गए. तीन पुलिसवाले घायल पड ह| इस बा गुरदासपुर पुलिस ने 
खालिस्तान कमांडो के कार्यालय को नष्ट करने का दावा किया है। गरज यह कि चंडीगढ़ में और 
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आसपास दोनों पक्षों में कटाजुझझ मचा हुआ है। पर अखबार यह खबर ऐसे बता रहा हैं जैसे वतानेवाले 
की फिक्र है कहीं पूरी तसवीर एक नज़र से दिख न जाए। खबरनवीस खबर पढ़नेवाले से आँखें नहीं 
मिला रहा है, लगता है बगलें झॉक रहा है। 

खबर लिखने की यह कौन-सी शैली है जिसमें तथ्यों को अपनी नसों से काटकर सी दिया गया 
है। तथ्य का हर टुकड़ा अपने में पूरा है या कुल मिलाकर अधूरा है। खबरों को व्याकरण पूरा नहीं 
करती, हमारे अंदर धड़कता हमारा खून पूरा करता है। और वहीं रक्तसंचार करनेवाली धमनी टूटी हुई 
है। एक उदाहरण देखिए : ' र 

उनके घर से केवल 50 गज के फासले पर सी.आर.पी. के जवान तैनात थे। हत्यारे उलटी तरफ 
भाग गए। श्री कटोच कुरता-पाजामा पहने थे। वे अकसर वाजार से सब्जी और फल खुद ही लाते 
थे। उनकी पली पूजा कर रही थां। उनकी एक बेटी एम.ए. में, दूसरी बी.ए. में, सबसे छोटा बेटा 
बी.ए. में पढ़ रहा है “। 

कुरता-पाजामा पहने थे और पली पूजा कर रही थी, दोनों तथ्य हैं परंतु दोनों में कोई संबंध 
नहीं। क्या कारण है कि मातृभाषा में लिखनेवाला लेखक भी यह विचित्र भाषा पकड़ नहीं पाता | यह 
विचित्र इसलिए है कि कटोच के साथ सरोकार नहीं है। हत्या के प्रति रागात्मकता नहीं है, क्रोध नहीं 
है और सामाजिक कर्तव्य भी नहीं है। ये सब बातें होतीं तो तथ्यपरक होने के लिए कटोच के व्यक्तित्व 
के टुकड़े न किए जाते जैसे उपरोक्त खबर के वाक्य में कर दिए गए हैं। खबर का पात्र इस लिखित 
प्रारूप में इनसान नहीं रह गया है, वस्तु बन गया है। 

इसी को में सरोकार की कमी और बगलें झाँकने की कोशिश कहता हूँ। पर सिर्फ़ यही एक उदाहरण 

नहीं है। लंबे-लंबे विवरण इस तरह छपते हैं जैसे इरादा सारे तथ्य बता देने का हो मगर कोशिश यह 
रहे कि पढ़नेवाले के मन में कोई भावना न पनपने पाए। हो सकता है कि ये विस्तृत तथ्यात्मक विवरण 
देने के पीछे कहां अत्याचारी की पोल खोल देने की कोशिश छिपी हो, परंतु ऐसा है तो समाचार की 
प्रतिक्रिया आनी चाहिए। वास्तव में ऐसे सामाजिक महत्त्व के समाचारों को उस वक्त तक समाचार 
समझा ही नहीं जा सकता जव तक उन पर पढ़नेवाले की प्रतिक्रिया भी समाचार के साथ न छपी 
हो। सामाजिक पतन के दृष्टांत जनता को बताते जाना और उनके मन में प्रतिकार की समझ न पैदा 
करना घटिया पत्रकारिता और अखबारों का षड्यंत्र है। यह षड्यंत्र उनके खिलाफ है जिनके कष्ट 
का समाचार तो छाप दिया गया है परंतु जिनको अपने कष्ट का समाचार खुद देने नहीं दिया गया 
है। यदि यह समाचार उन्होंने खुद न दिया हो तो कम से कम उनकी जवानी यह तो प्रकट होना चाहिए 
कि दूसरों द्वारा लिखे समाचार पर उन्होंने खुद अपने कष्ट को कितना पहचाना। अभी तक तो अखबार 
दुखों का माल बेच रहे हैं और उनका अखबार बिक रहा है, क्योंकि वह शहरों में सुरक्षित पाठकों 
को या तो मनोरंजन दे रहा है या आलसंतोष, दुखियारों को बल नहीं दे रहा और प्रतिशोध की शक्ति 
तो बिलकुल नहीं दे रहा। उलटे वह अपनी बिरादरी का दुख दूर से देखकर हँसने को प्रोत्साहित कर 
रहा है। ` 
बहुत हो गया है। कम से कम नामी संपादक तो खबर की इस दुरवस्था पर विचार करें। 

[इतवारी पत्रिका, 25 जनवरी 987, 'वात' स्तंभ में] 
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हमारी वोली को क्‍या हो रहा है? वह इतनी गुस्पेल क्‍यों होती जा रही है? अगर वह कड़वी होती 
तो और वात थी, मगर वह कड़वी नहीं है, सिर्फ़ गुस्पेल है। कड़वाहट में कई चीज़ें छिपी हो सकती 
हैं और कड़वाहट कहीं न कहीं मानवीय हो सकती है, परंतु गुस्सा तो एक सपाट चीज़ है। वह बोली 
को न दर्द देता है न सहानुभूति, सिर्फ़ हिंसा देता है। कुछ लोग, जिन्होंने जीवन को सपाट बना लिया 
कहते हैं कि 'मानवीय' अनुभव या तो सुख है या दुख | परंतु क्रोधे भी मानवीय हो सकता है 
यह नहीं जानते | हॉ, वह मानवीय तभी हो सकता है जब तक्र कि वह हिंसा न बने। हिंसा बनते 
ही वह तर्क के विपरीत हो जाता है और इसलिए मानवता के विपरीत भी। 
लिखे हुए साहित्य में यह गुस्पेलपना आसानी से पकड़ा जा सकता है, क्योंकि भाषा के अपनी 
परंपरा से टूटते ही पाठक का माथा ठनक जाता है। पाठक आँखों से जो पढ़ता है उसे विंब बनने 
के लिए पाठक के दिलो-दिमाग से होकर गुजरना पड़ता है। वहाँ परंपरा की पहचान बार-बार भाषा 
की शिनाख्त कराने के लिए भाषा के भीतर ही मौजूद रहती है। मानवीय परंपरा से साहित्य कहीं टूटा 
है, इसकी पहचान भाषा में मौजूद रहने पर भी यदि किसी पाठक को नहीं दिख पाती तो समालोचक 
की मदद से दिख जाती है। दरअसल वह पहचान यही है कि जो साहित्य कहीं परंपरा से टूटा है वह 
परंपरा से ही कहीं और जुड़ा है या नहीं। यह पहचानना वहाँ जरा मुश्किल हो जाता है जहाँ आजकल 
के साधनों से श्रव्य और दृश्य दोनों मिलकर भाषा को बना रहे हों यानी जहाँ पाठक को अपने दिलो-दिमाग 
में बिंब बनाने का मौका बहुत कम मिल पा रहा हो | यह बिंव वनाना और कुछ नहीं शब्द के अगणित 
रिश्तों में से कुछ रिश्तों को चुनना और उनसे अर्थ की एक पूरी तसवीर बनाना है। (पाठ्यक्रमों के 
पढ़ानेवाले अध्यापक लक्ष्य करें कि इसका बिंववाद से कोई संबंध नहीं है | इसका संबंध भाषा के बहुआयामी 
चरित्र से है और हर वाक्य के साथ लगी हुई उन तहो से है जो अगले वाक्य तक पहुँचने के लिए 
पाठक को पार करनी पड़ती है |) पूरी तसवीर न देख पाने से ही भाषा लँगड़ाने लगती है। अख़बार 
में या कहानी में यह लँगड़ाना दिख जाता है। आजकल के प्रचलित कार्यक्रमों में टेलीविजन की भाषा, 
जिसमें श्रव्य और दृश्य दोनों शामिल हैं, इस लँगड़ेपन के नमूनों से भरी पड़ी है। यह लँगड़ापन ही 
वह गुस्पेलपन है जिसका जिक्र शुरू में किया गया था। इसे हम ए्डचानकर इसके जवाब में किसी 
कदर भली-चंगी भाषा का इस्तेमाल टेलीविजन कार्यक्रमों में करना चाहें तो वह तब तक न कर पाएँगे 
जब तक उसे टेलीविजन पर दिखा पाने का निर्णय उन लोगों के हाथ में रहेगा जो चंगी भाषा को 
अपना शत्रु मानते हैं। 
बीच का रास्ता संभव है यदि टेलीविजन कार्यक्रम हमें, यानी उन्हें जो चंगी भाषा के पक्षधर हैं 
खुद बनाने का अधिकार हो और उन्हें दिखाए जाने का निर्णय सीधे हमारे और टेलीविजन अधिकारियों 
के बीच बातचीत से किया जाए। अभी तो टेलीविजन कार्यक्रमों के दिखाए जाने का निर्णय दिन-व-दिन 
उन लोगों के हाथों में चला जा रहा है जो टेलीविजन को कार्यक्रम दिखाने के लिए पैसे देते हैं। 
आज वही कार्यक्रम दिखाए जो सकते हैं जिन्हें खरीदने के लिए सरकार नहीं बल्कि वे लोग तैयार 
हों जो दर्शकों को एक-दूसरे से तोड़कर अपने उद्देश्यों के मुताबिक समाज बनाना चाहते हैं जिसमें 
आदमी के रिश्ते अधूरे और अमानवीय हों। ऐसे समाज में खुद समाज की परंपराएँ या आदमियों के 
नए चंगे रिश्ते इस अधूरेपन को पूरा नहीं करते, बल्कि उपभोक्ता सामग्री उन्हें पूरा करने का भुलावा 
देती है। प्रायोजित कार्यक्रम अभी तक इसके अतिरिक्त किसी और उद्देश्य के लिए बनाए ही नहीं गए 
हैं। अगर टेलीविजन अधिकारी इन कार्यक्रमों को स्वीकार करने के पहले कोई पैमाने निश्चित करें 
और लोगों को उन पैमानों की खुलेआम जानकारी दें तो बेहतर होगा। पर काफी यह भी नहीं होगा। 
असल में तो यह बात भी खुलेआम बतानी होगी कि निर्णय करनेवाली कोई सार्वजनिक समिति है या 
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सब फैसले अफसरों और व्यापारियों के बीच हो जाया करते हैं। 

किसी प्रायोजित कार्यक्रम का सामाजिक उद्देश्य है या नहीं, उसमें संविधान के प्रति विद्रोह तो 
नहीं है, किसी वर्ग के लिए अपमान तो नहीं, अश्लीलता तो नहीं है-यही सब कसौटियाँ हैं जिन पर 
टेलीविजन स्वनिर्मित या प्रायोजित कार्यक्रम को दिखाने से पहले कसता है। कोई कार्यक्रम सामाजिक 
रिश्तों को कितना मानवीय और प्रगतिशील बनाता है, यह टेलीविजन के यहाँ कोई कसौटी नहीं मानी 
जाती। केवल एक उदाहरण देना यहाँ काफी होगा : हँसी-मज़ाक के सारे कार्यक्रम चाहे वे स्वनिर्मित 
हों चाहे प्रायोजित, हमेशा कमज़ोर पर हँसने के लिए बनाए जाते हैं। आज तक एक भी कार्यक्रम 
ऐसा नहीं देखा गया जो लोगों को आक्रामक-अत्याचारी पर हँसने का मौका देता हो। दरअसल जो 
आदमी कमज़ोर पर हँसता है, वह खुद एक आक्रामक-अत्याचारी है। जव वही आदमी कार्यक्रम खरीद 
रहा होगा तो वह ऐसे कार्यक्रम, जिनमें हम अपने पर भी हँस सकते हों, तव तक नहीं खरीदेगा जब 
तक कि फैसला करने का अधिकार पूरी तरह उसके हाथ में रहेगा और इस अधिकार पर अंकुश रखनेवाली 
समितियों में सार्वजनिक प्रतिनिधि नहीं होंगे | 


[जनसत्ता, 43 मितंवर 987, 'अर्थात्‌' स्तंभ में] 


खबर के बारे में 


खबर देना स्वतंत्र समाज का राजनीतिक अधिकार और कतंव्य है। परंतु यह समाज के खबर देने के 
साधनों की दशा को समय-समय पर जाँचते रहने से ही मालूम होगा कि हम इस अधिकार का उपयोग 
किस उद्देश्य से कर रहे हैं और हमारे इस कर्तव्य के पालन में क्या कमी रह गई है 
ऐसा समय भी होता है कि जब सिर्फ़ खबर देने से यह सिद्ध हो जाता है कि जिन तक यह 
पहुँचेगी वे इससे अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हो जाएँगे। ऐसा समय हम देख चुके हैं। यह उसी समय 
की धारणा है कि हम खबर देते ही इस उद्देश्य से हैं कि उससे गिरते हुए प्रतिमानां को पतन से रोकने 
और निराशा के वातावरण में प्रयल का साहस बनाए रखने का बल मिले। पर ऐसा समय भी हम 
देख रहे हैं कि असलियत को बताने का परिणाम पतन के विरुद्ध नहीं बल्कि पतन के पक्ष में मत 
बनाना है और खबर देने के साधन को यथार्थ के इसी तरह के संप्रेषण के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत 
किया जाता है जो यथास्थिति को बनाए रखने का संदेश देता है अर्थात्‌ हर पतन को शायद थोड़े-बहुत 
नखरे के बाद स्वीकृत एवं हर साहस को तिरस्कृत करता हो। 
आज का समय वही है। खबर देने के जितने साधन हैं वे इस उद्देश्य से खबर दे रहे हैं कि 
वे साधन विकसित होते जाएँ पर खबर पानेवाले विपन्न होते रहें। साधन विकसित होते हैं भौतिक 
| रूप में और खबर पानेवाले विपन्न होते हैं मानसिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक रूप में | उनका संबंध 
। एक-दूसरे से, अपने अतीत और वर्तमान से और भविष्य की आकांक्षा से टूट जाता है क्योंकि साधनों 
| के राजनीतिक चरित्र के कारण संभव होता है कि समाचार वर्तमान में पैदा हो और वर्तमान में ही 
+ द | मर जाए। अर्थात्‌ पाठक न पहचान पाए कि संस्कृति में समाचार का हर पहलू खा-पीकर बराबर कर 
| 


देने भर का होता है, वह दुख हो या सहानुभूति हो, आनंद हो या आक्रोश हो। 

यह छोटी-सी टिप्पणी आज की पत्रकारिता की विशद व्याख्या नहीं कर पाएगी । पर समाचार का 
एक नमूना देखने से ही बात समझ में आ जाएगी। समाचार है कि अमुक के घर में घुसकर एक आदमी 
गाला मारकर चला गया। एक पंक्ति का समाचार बनाकर छापना इस संस्कृति में आज भी पैसे लेकर 
पूरा काम न करना माना जाता है इसलिए दो सूचनाएँ खबर से जोड़ दी जाती हैं। गोली लगने के 
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वाद घायल को अस्पताल पहुँचाया गया तो यह वता दिया जाता है और वह मर गया हो तो यह 
वता दिया जाता है | अस्पताल जाने के वाद घटना का समाचार-क्षेत्र आज के अखबार में स्थानांतरित 
हो जाता है जैसे पुलिस का कार्यक्षेत्र अपराध के इलाके के भूगोल के अनुसार स्थानांतरित ह आ करता 
| घायल के मर जाने पर पूरा समाचार ही मर जाता है। 
जिस आदमी को घटना का मुख्य पात्र माना गया है उसका एक जीवन है : वह जीवन ममाचार 
से बाहर रखना आज का पत्रकारिता की शेली में कौशल माना जाता है। यदि उस जीवन का कोई 
अंश समाचार म॑ शामिल करना हो तो वही अंश करना चाहिए जो घटना के स्वरूप को बदलकर पाठक 
की चिंता को किसी इतर क्षेत्र में ले जाए, अर्थात ध्यान बाँट दे अथात्‌ उपभोक्ता को दिए जानेवाले 
माल म॑ नयापन ले आए, जसा सभी उपभोक्ता संस्कृतियों में होता है, माल चाहे करुणा हो चाहे क्रोध 
और उसकी बनावट चाहे संभोग हो या हत्या! 
आज क समय म॑ समाचार देने का उद्देश्य यथार्थ को कई खंडो में बॉटकर उनमें से वह खंड 
या वे खंड चुन लेना हे जो तो कुछ याद दिला सकें न कोई कल्पना जगा सकें। यही नहीं कि 
यथार्थ क ऐसे उखड हुए टुकड़े होने चाहिए जिनको जोड़ने से एक कृत्रिम सृष्टि बनती हो और वह 
भी दोबारा नहीं पैदा हो सके बल्कि उसे वरतकर, खा-पीकर बरावर कर देने के वाद एक और नई 
कृत्रिम सृष्टि वनानी पड़े क्‍योंकि यही उपभोक्ता संस्कृति की वंश-वृद्धि के लिए आवश्यक है। 


आज की पत्रकारिता में वास्तविकता पर जो आग्रह दिखता है उसे जाँचने-समझने की ज़रूरत है | कसोटी 
यह है कि क्या वास्तविकता पाठक की अनुभूतियों को सजीव और साकार कर रही है? यदि कुंठित 
कर रही है तो यह वही समय आ गया है जिसमें यथार्थ का बताना यथास्थिति को बनाए रखने के 
काम लाया जा रहा है। क्या यथार्थ को बताने की पत्रकारिता वास्तविकता का आग्रह लेकर इसलिए 
चल रही है कि मानव भविष्य में आस्था जागृत हो? या उसका उद्देश्य मानव परिस्थिति का एक खंडित 
पक्ष वताकर सिर्फ़ हलचल पैदा करना है जो तुरंत खर्च हो जाए और नई हलचल निर्मित करने और 
बेचने के लिए समाचार उद्योग को काम मिलता रहे? 

वास्तविकता का सबसे प्रकट रूप वेदना ही है आनंद नहीं | परंतु वेदना में आनंद देखने के लिए 
आज की पत्रकारिता पाठक को मजबूर कर रही है। समाचार देने के साधनों पर पतन की संस्कृति 
का कब्जा इस हद तक हो चुका है कि सिर्फ़ आस्था की हामी भर देने से कोई गुणात्मक परिवर्तन 
सभव नहीं है। उस परिवर्तन के लिए समाचार देने के काम में शैली या इसका परिवर्तन भी काफी 
नहीं है। समाचार देने के प्रकार और शिल्प में नया कुछ कर देना भी अयथेष्ट है। समाचार देने मे 
पहले उसे पाने के साधनों में परिवर्तन करने से स्थिति को बदलने की संभावना बन सकती है पर वह 
भा हमेशा के लिए काफी नहीं हो सकती। 

पर यह एक शुरूआत हो सकती है। हर शुरुआत बार-बार करने योग्य है और यह मानकर ही 
चलना हर शुरुआत के लिए आवश्यक है कि यथार्थ को देख सकने को दृष्टि वस्तुओं को देख सकने 
की क्षमता पर नहीं बल्कि वस्तुओं के आपसी संबंधों को देख सकने की क्षमता पर आधारित हो | तब 
उन संबंधों को बदलने की इच्छा के लिए गुंजाइश पैदा हो सकती है। वह यथार्थ नहीं है जो पराधीन 
और पराजित मनुष्य पर निरी शक्ति का वर्चस्व स्वीकार करता है। जब में ऐसा कहता हूँ. तो यह एक 
नेतिक उद्गार होता है | निम्संदेह यथार्थ की धारणा ही नेतिक है और नैतिक के अलावा वह और 
कुछ हो भी नहीं सकती। 

वास्तविकता को बता देना ही यथार्थ को बता देना नहीं है। जब हम वास्तविकता को ऐसे बताते 


हैं कि किसी बड़े आक्रामक घटनाचक्र के वाद यथार्थ को समझने के मानदंडों को अर्थात यथार्थ को 


बदलने के संघर्ष के तरीकों को हमने फिर मे पहचाना न हो तो हम वास्तविकता के विच्छिन खंडो 
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को यथार्थ मानकर अयथेष्ट और असंपूर्ण अर्थ निकालने लगते हैं और थोड़ी देर में मान लेते हैं कि 
ये निष्कर्ष निकालना और बेकार है क्योंकि सभी शब्द और अनुभव वेकार दिखाई दे रहे हैं। संदर्भ 
के अभाव में हम बिना संदर्भ के देखना ही सही मान लेते हैं। ऐसे ही दौर से हम गुजर रहे हैं। इसमें 
न अतीत की समझ है न भविष्य की। निरा वर्तमान है-बनाया हुआ कृत्रिम वर्तमान। इसमें कुछ भी 
रचना कठिन है। 


[जनसत्ता, 3 दिसंबर 4987, अर्थात्‌' स्तंभ में] 


मौत की ताजा खबर 


पत्रकार जगत के बहुत-से सामयिक प्रश्नों में से एक है जिसके विषय में संवाददाता और संपादक यदि 
नए सिरे से सोचें तो शायद कोई सार्थक उत्तर सुझा सकते हैं। वह प्रश्न है-मौत की खबर का हम 
क्या करते हैं? 

इसका उत्तर असल में राजतंत्र से आना चाहिए क्योंकि जनसाधारण की सुरक्षा का दायित्व अमन-चैन 
की और-रोग निवारण की सरकारी संस्था निभाती हैं। ईश्वर की इच्छा पर सरकार का बस नहीं परंतु 
जब तक ईश्वर अपने यमदूतों को भेजे तब तक अकसर आदमी उसके इरादों में टैंगड़ी मारकर आदमी 
को बचा ले जाता है। कुल मिलाकर मृत्यु का प्रबंध बड़ा उलझा हुआ मामला है। यह भी होता है 
कि किसी को मौत से बचाने के लिए सुरक्षा गारद और वाहन, निवास तथा शरीर पर कवच ही कवच 
उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरी ओर ठीक जिस समय कोई व्यक्ति जनता की आवाज़ सत्ताधारियो तक 
पहुँचाने के लिए भीड़ से निकलकर सामने आ रहा होता है वह प्राकृतिक मृत्यु का शिकार हो जाता 
है। मगर मौत की खबर तो आखिरकार अखबार ही लिखता है। चाहे मृतक को मौत से बचाने के 
राष्ट्रीय प्रयल क्यों न किए गए हों मृत्यु के बाद खबर मृत्यु की होती है। जहाँ बचाने की कोई संभावना 
ही नहीं रही हो या जहाँ मौत आसमान से फूट पड़ी हो, वहाँ भी असल सवाल यही रह जाता है कि 
ख़बर इनसान के बारे में उसकी मृत्यु के अलावा और क्या बताती है। यही पत्रकार जगत के विचार 
का विषय होना चाहिए | मौत की खबर का हम क्या करते हैं। क्या हम मृतक को जीवित समाज 
से काटकर अलग कर देते हैं क्योंकि अब वह हमारा क्या कर लेगा? | 

एक पत्रकार ने एक बार किसी गोष्ठी में कहा था कि मौत की इतनी खबरें आती हैं कि अब | 
मौत कोई खबर नहीं रह गई। मौत की खबर का यह पत्रकार क्या करते होंगे जो यह कह रहे थे | 
मौत उनके लिए कोई खबर नहीं रह गई थी। यदि इन पत्रकार महोदय ने इतनी सारी मौतों से ऊबने | 
| के वजाय एक मौत को भी अपनी पड़ताल का विषय बनाया होता तो वह उसमें शायद बहुत अर्थभरी 
| खबर देख पाते | पर वैसी पड़ताल स्वयं बहुत झकझोरनेवाली हो सकती है और उस पड़ताल से असली । 
। ख़बर निकल आने पर वह संवाददाता को ही नहीं पाठकों को भी झकझोर दे सकती है। ये दोनों बातें 
| | स्पष्ट रहें। | 
| 
। 


ह्म पिछले महीनों के दैनिक अखबारों को पलटें तो मालूम होगा कि हत्या शब्द अखबारों की | 
भाषा में प्रतिदिन काम आ रहा है ताज्जुव है अभी तक समाचारों पर नियंत्रण रखनेवाले किसी सुरक्षातंत्र | 
ने लेखकों को यह सलाह क्यों नहीं दी कि वे इस शब्द को बदल देने जैसी एहतियाती कार्रवाई तो. | 
कर ही सकते हैं। मगर उसकी मुश्किल यह है कि हत्या का वही अर्थ देनेवाला कोई दूसरा शब्द भाषा | 
में हे ही नही | परंतु हम तंत्र का मुश्किल पर आजकल के राजनीतिक सलाहकारों की तरह विचा! | 
| न करके यह देखें कि उस घटना के शिकार को हम भाषा से क्यों बाहर किए दे रहे हैं। मौत की | 
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। 

ढेरों किसमें अखबार के बाज़ार में पाई जाती हैं। सड़क दुर्घटना से लेकर योजनावद्ध सामूहिक हत्याकांड 
तक सवमें ज़रा मुश्किल से ही पढ़ने को मिलता है कि जो आदमी मारा गया वह कौन था। मारने 
की विधि अथवा घटना के बार-बार वृत्तांत और कालक्रम के कमोबेश वर्णित होने पर भी हम समाचार 
से अकसर गजमुक्त कपित्थवत्‌ निकल आते हैं अगले दिन फिर इसी हास्यास्पद शारीरिक प्रक्रिया से 
गुजरने के लिए | सड़क दुर्घटना के ऐसे समाचार भी छपते हैं जिनसे पाठक नतीजा निकाल लें तो अजव 
नहीं कि जो मरा वह दुनिया में अकेला था और जो जन यह दावा करें कि वे उसके जीवन से संवद्ध 
थे, उन्हें मारो गोली । हम इस संगठित, नियोजित, नियमवद्ध व्यवस्था में दफ्तर से भागकर ट्रैफिक कंट्रोल 
नहीं सँभाल सकते। मगर तंत्र का अभी तक ऐसा अमानवीयकरण नहीं हुआ है कि किसी त्रासदी का 
नामोनिशान इतनी जल्दी मिटा दिया जाए कि संवाददाता वहाँ पहुँचकर उस संसार में प्रवेश न कर 
सके। हाँ, जिस तरह से मृत्यु के अधिकांश समाचार लिखें या संपादित किए जा रहे हैं उससे अनेक 
त्रासदियाँ के नामोनिशान शायद मिट जाएँगे, सिर्फ़ वे बचेंगी जिनको हिंसा को रोचक बनानेवाली संस्कृति 
ने अपनी प्रयोगशाला में फिलहाल रख लिया है। जो आदमी मारा गया उसका नाम नहीं मालूम हो 
तो भी उसे कोई वस्तु बनाकर तो न छोड़ दीजिए जिसकी अब कोई उपयोगिता नहीं रही। 


[जनसत्ता, 47 जुलाई 4988, 'अर्थात्‌' स्तंभ में] 


वंशवादी साहित्य 


अगस्त के महीने में नौ और पंद्रह तारीखें हमारी चालीस साल की आज़ादी से संबंध रखती हैं। इसी 
महीने में कांग्रेस और विपक्षी दलों के चरित्र में बदलाव के लक्षण दिखने लगे हैं। कुछ अखबारों ने 
विपक्षी दलों के विलय की संदिग्ध सफलता पर टिप्पणियाँ की हैं, परंतु कांग्रेस में जो थोड़ी-बहुत सुगबुगाहट 
सुनाई पड़ रही है, उस पर कोई विशेष सकारात्मक या नकारात्मक रुख नहीं लिया है। दिख रहा है 
कि विपक्षी पार्टियों के विलय की खबर के बाद ये अखबार कांग्रेस पार्टी के अंदर होनेवाली घटनाओं 
से उस वक्त तक कोई नतीजा नहीं निकालना चाहेंगे जब तक सत्ता के संघर्ष का ऊँट बैठने के लिए 
करवट लेता न दिखाई दे जाए। 

परंतु पत्रकारिता का एक नया चेहरा सामने आया है। यहं तर्को की जगह उपमाओं और प्रतीकों 
से काम लेता है, जिनकी विश्वसनीयता प्रमाणित करने के लिए पत्रकार पर कोई दवाव डालने का 
वक्त पाठक को नहीं मिल पाता, क्योंकि पत्रकार एक आधारवाक्य से उसी फुर्ती से फलॉगकर अपने 
निष्कर्ष पर जा पहुँचता है, जिससे भारत सरकार के यहाँ काल इक्कीसवीं शताब्दी में पहुँच गया हैं। 
निधन से पहले अपने एक अनुपम लेख में स्वर्गीय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने लिखा था कि 
वर्तमान को लिए-दिए काल में इकट्ठा आगे फलाँगने का परिणाम यह भी हो सकता है कि हम वर्तमान 
से बहुत पीछे जाकर गिरें। उसी का लक्षण ।देखाई दे रहा है। गुलामी, गैरबराबरी, वंशवाद-इन सबका 


किसी न किसी रूप में समर्थन आज़ादी के संघर्ष के दिनों में भी और अधूरी आज़ादी के उपयोग के | 


दिनों में भी होता रहता था, पर एक डंद्वामक संघर्ष की प्रक्रिया चलती रहती थी, जो हर कालखंड 
में मूल्यों की आधारभूमि को या तो नई विश्वसनीयता देती या उसे नित्य और भविष्य में जाने के 
अयोग्य सिद्ध कर देती थी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को साधारण अखबारी पाठकों ने विस्तार 
से पढ़ा न हो तो आश्चर्य नहीं, परंतु इसी तरह के अन्य मनीषी लेखकों की भी काल एवं इतिहास 
दृष्टि का प्रगाढ़ अपरिचय आज के पत्रकार में स्मृति और इतिहास को रौंदकर अपना कुतर्क काल 
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में दूँस देने का हौसला पैदा कर रहा है। हि 

पत्रकारिता की यह प्रवृत्ति खराब पत्रकारिता का मामला नहीं है। मूल्यहीन अथवा अपमूल्यवादी 
राजनीति की सहायता के लिए भाषा के बेजा इस्तेमाल का मामला है। दूसरे शब्दों में जो राजनीति 
मनुष्य-विरोधी विचार अपने जनसंगठनों के माध्यम से फैलाने में सफलता को संदिग्ध पाने लगी है 
वह जनसंगठन पर निर्भरता कम करके प्रचार माध्यम पर निर्भरता बढ़ाने लगी है | प्रचार माध्यमों की 
भाषा दृश्य और श्रव्य के अतिरिक्त संकेत की भी होती है। इसलिए शब्द इनमें अकसर एकदम प्रकट 
नहीं होता और आक्रामक राजनीति अपना काम चोरी से कर ले जाती है। पर शब्द ही यह चोरी भी 
पकड़वा देता है। किसी न किसी प्रकार यह साबित करने की कोशिश में कि भारत के चरित्र में एक 
विशेष प्रकार का इतिहास, एक विशेष प्रकार का लोकतंत्र और एक विशेष प्रकार की राजनीति है 
आज सत्ता की अविश्वसनीयता के संकट से हमारे पत्रकार-विचारक काल की ओर पीठ करके लंबी 
फलाँग लगा रहे हैं। 

उन्होंने वंशवाद का खुल्लमखुल्ला समर्थन शुरू कर दिया है। तर्क कोई नहीं है; केवल तथ्यों को 
अपने मतलब के लिए बिगाड़कर रखने से ही प्रमाण जुटाए जा रहे हैं। एक जगह लिंखा गया है कि 
आज़ादी के बाद महात्मा गाँधी की दृष्टि से भारत की राज्यव्यवस्था नहीं चलाई गई, क्योंकि नेहरू 
आज़ादी की रक्षा के लिए आवश्यक थे। एक और जगह कहा गया है कि भारत में नेतृत्व वंशवाद 
के अतिरिक्त और कहीं से आ ही नहीं सकता है, तभी तो वंशवाद को समाप्त करने की आजादी के 
बाद से केवल एक बार कोशिश हो पाई और वह भी सफल नहीं रही। जयप्रकाश नारायण का नाम 
इस प्रसंग में लिया जाता है और 977 की कांग्रेस पराजय का उल्लेख कम तथा ॥977 से बनी 
गैरकांग्रेस सरकार के पराभव का अधिक किया जाता है। 

इतिहास की इस तोड़मरोड़ के लिए ऐसे विचारकों को ज़रूरी हो जाता है कि राममनोहर लोहिया 
का नाम इतिहास से मिटा दिया जाए। वे भारत विभाजन की घटना को भी इस तरह देखते और देखना 
चाहते हैं जैसे वह भारतीय समाज की कोई नैसर्गिक निष्पत्ति थी । आज़ादी के समारोह के दिन से लेकर 
लगातार बीस वर्ष तक गुलाम मानसिकता के विरुद्ध संघर्ष जारी रखनेवाले उस भारतीय समाज को 
ये राजनीतिक व्याख्याकार इतिहास से बाहर कर देना चाहते हैं, जिसने लोकतंत्रीय साधनों से 967 
में वंशवाद को लगभग समाप्त ही कर दिया था। 

वंशवाद को समझने के लिए संभव प्रधानमंत्रियों की नामावली का अध्ययन ज़रूरी नहीं है | लोकतंत्रीय 
व्यवस्था में संसदीय व्यवस्था के अनुसार बहुसंख्यक दल के भीतर से नए नेतृत्व का न उभरना लोकतंत्र 
की संभावनाओं को दिखाता है या उसकी संभावनाओं की अनुपस्थिति को दिखाता है, यह समझना 
ज़रूरी है। हमारे देश की केंद्रीकरण समर्थक राजनीति में नया प्रधान चुनना जब तक दलीय व्यवस्था 
| hf; के अधीन ही संभव है तब तक वंशवाद और कुछ नहीं, बहुमत के आधार पर सत्तासीन दल के भीतरी 


| | 


| लोकतंत्र की असफलता का ही दूसरा नाम बना रहेगा। इस असफलता का एक परिणाम लोकतंत्र का 
' दमन भी होगा ही, जैसा 975 में चुनाव परिणाम के निरस्त हो जाने के बाद एक प्रधानमंत्री की 
[ह | जगह दूसरा प्रधानमंत्री न चुन पाने की असफलता के कारण कांग्रेस पार्टी ने देश पर लादा था। वह 
¦ घटना भी वंशवाद की ही एक शक्ल थी। 
| राजनीति को निरा सत्ता संघर्ष मानकर उसमें हिस्सा लेने या उस पर विचार करनेवाले विचारक 
| ` व्यक्तियों की महत्त्वाकांक्षा से बड़ी एक जातीय महत्त्वाकांक्षा की कल्पना भी नहीं कर पाते। उन्हें ऐसा 
! | न करना पड़े, इसके लिए वे भारतीय समाज की कल्पना जातियों और वर्गों में बँटे हुए समाज की 
तरह उसी दृष्टि से कर रहे हैं जिससे यूरोपीय विदेशी शासक अपनी भारत विभाजन नीति के हित 
में कर रहे थे। 

आजकल के संकट का विश्लेषण करनेवाले अपनी विखंडन दृष्टि को विश्वसनीयता देने की कोशिश 
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में डो तरकीवें अपना रहे हैं। एक यह है कि वर्तमान केंद्रीकृत तंत्र पर से आस्था हट चली हे | इतना 
मान लेने से इन प्रचारकों को विश्वास हो जाता है कि लोग इनके परवर्ती तरका पर ध्यान देने लगेंगे | 
परंतु आगे चलकर इन्हें एक और तरकीव अपनानी पड़ती है--यह कहना पड़ता हे कि राजनीति में 
लगे हुए सभी व्यक्ति और दल केवल सत्ता के लिए कुछ मूल्यों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। यह 
बात सिद्ध करना भी आज के राजनीतिक लेखन में ज़रूरी नहीं माना जाता, सिर्फ़ आरोप लगा देना 
ही काफी माना जाता है, वशर्ते कुछ तथ्य बिलकुल छिपाकर रखे जाएँ। उदाहरण के लिए 4967 में 
राज्य सरकारों के निर्माण में जनमत की भूमिका का महत्त्व न माना जाए, जिसने भारतीय जातिव्यवस्था 
में परंपरागत शक्ति-संतुलन को वदल दिया | साथ ही केंद्र की संवैधानिक शक्तियों के योजनाबद्ध दुरुपयोग 
को भुला दिया जाए, जो 967 के वदले हुए नक्शे को पलटने के लिए जनवरी 968 के हैदरावाद 
अधिवेशन से शुरू हुआ था | ये वीस साल नए-नए रूपों में 967 और 4968 की ही अलग-अलग 
पुनरावृत्तियाँ हैं। यह दिखने देते ही आज की वंशवाद-समर्थक व्याख्याओं का सम्मोहन अविश्वसनीय 
हो उठेगा। 


(रविवार, 34 सितंवर 988, गीली स्याही' स्तंभ में] 


खबर में क्या लिखा हमने 


खबर थी कि मोदीनगर में तेरह वरस की एक लड़की ने गर्भ धारण किया । नहीं, खवर यह नहीं थी | 
ख़बर यह थी कि लड़की को स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि समाज ने इसे अविवाहित कन्या 
का पाप माना। फिर पता चला कि गर्भ-वर्भ कुछ नहीं था, किसी जाहिल डॉक्टर के कहने पर मान 
लिया गया था। 

ये सब खबरें एक-एक कर नहीं आई । आरती तो शायद अच्छा रहता | एक साथ एक छोटे समाचार 
की शक्ल में आई, जिसका शीर्षक था : डॉक्टर का कमाल'। किसी अखबार में इससे अलग कुछ 
शीर्षक रहा होगा तो 'नीम हकीम की करतूत या कारनामा' जैसा कुछ रहा होगा | लड़की को जो मानसिक 
यत्रणा समाज में कलंकित करनेवालों ने दी थी, वह सब मानो “डॉक्टर का कमाल' शीर्षक के नीचे 
धुल गई | असली समाचार तो यही था कि समाज में संबंध इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि उस लड़की 
के प्रति शक्तिशाली लोगों ने तिरस्कार का मन बना लिया और इसमें किसी पाप का अनुभव नहीं किया | 
था यह पाप ही-एक अबोध शिशु को अपनी बीमार मानसिकता से देखकर अपनी बीमार वासना को 
संतोष देना कि बच्ची ने अवश्य ही कुकर्म किया है| तभी तो विवाह किए विना गर्भ धारण कर रही 
है। इतनी सुरसुरी एक पतनशील समाज-को चौंका देने के लिए काफी है। स्कूल, मोहल्ला, शहर के 
सव पढ़े-लिखे, धर्मात्मा, सेठ, साहूकार जाग उठे और स्कूल ने किसी से एक सर्टिफिकेट प्राप्त किया 
कि लड़की के पेट में जो यह उभार है यह गर्भट्थित शिशु है। इसके बाद समाज की मशीनरी चालू 
हो गई। फिर ख़बर आई कि गर्भ नहीं एक किलो की रसौली थी। 

खबर खुद यही मशीनरी है। खबर है कि समाज की शक्तियाँ आज पतन की मूचना देती हैं, 
विनाश का प्रचार करती हैं, चोरी मे यह पता देती हैं कि मनुष्य की गरिमा को लातों के नीचे रौंदा 
जा सकता है | यही उन लोगों ने किया था जिन्होंने लड़की को अपवित्र बताकर स्कूल से निकाल दिया 
चा। यह सूचना देने के साथ-साथ खबर यह प्रचार भी कर देती है कि ऐसी प्रवृत्तियाँ ताकतवर हैं। 
तुम आदर्शवादी, समझते क्या हो! 
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अखवार का काम ही सूचना देना और प्रचार करना है। ये दोनों काम अखवार एक ही क्षण 
में एकसाथ ही करता है। ऐसी कोई सूचना नहीं जो देने लायक हो और जिसमें प्रचार न हो। जब 
नीम हकीम डॉक्टर के कमाल को हम ऐसी घटना की तरह वताते हैं जिससे हमारा लगाव उस लड़की 
की तरह या उसके बाप या माँ की तरह नहीं है तो हम इस कमाल को प्रचारित करके लड़की के 
खिलाफ प्रचार करते-कराते हैं। प्रचार करनेवाला व्यक्ति छोटा या बड़ा कैसा भी पत्रकार हो, समाज 
के प्रति उत्तरदायी अवश्य होता है और ऐसा प्रचार करके वह न मनुष्य के प्रति जिम्मेदारी निभा रहा 
है न समाज के प्रति। पसन. अ 

मुझे नहीं मालूम मोदीनगर की यह ख़बर ठीक-ठीक किन सूत्रों सें आई थी । जिन अखबारों में 
इसे पढ़ा था, उनमें सूत्र के दो परिचय दिए हुए थे : एक प्रेस ट्रस्ट और दूसरा भाषा | मुझे यह भी 
नहीं मालूम कि दोनों खबरें टीक वैसी छपी थीं जैसी आई थीं या कि बदलकर लिख दी गई थीं। परंतु 
न्यायोचित होगा कि दोनों मजमूनों का अंतर यहाँ दिखा दिया जाए। एक में निर्दोष लड़की के अवैध 
गर्भ धारण करने के दोष और शर्म से सिर झुकाए स्कूल छोड़ने की मजबूरी की बात थी। डॉक्टर 
द्वारा गर्भवती घोषित किए जाने पर स्कूल के अधिकारियों ने उस पर गंभीर नैतिक दुराचार की कल्पना 
कर ली। दूसरी खबर में लिखा था कि लड़की कभी गर्भवती नहीं थी, पर यह कहीं नहीं लिखा था 
कि क्या स्कूल ने उसे निकाल देने का निर्णय करते समय निर्णायकों की (अवश्य कोई प्रबंध समिति 
रही होगी) असहमति का सामना किया था। खबर ने झलक तक नहीं दी कि स्कूल का कोई मोहल्ला 
भी था जहाँ लोगों में इस नेतिक दुराचार' के आरोप की सूचना मिलने पर सच्चाई का पता लगाने 
की इच्छा जागी थी। लड़की के माता-पिता निश्चय ही हैं, क्योंकि वे इस खबर में यथास्थिति से टकराते 
हुए उसमें हस्तक्षेप करते बताए गए हैं, पर यदि लड़की के कोई घर था तो उसका भी कोई परिवेश 

रहा ही हागा। 'कमाल' और 'कारनामा' जैसे शब्दों से युक्त शीर्षक से छपी इन खबरों में किसी ऐसे 

सूत्र से आनेवाले विरोध का जिक्र नहीं है, जिसमें एक निर्मम और बुद्धिहीन समाज की क्रूर जड़मति 
को सुधारने की या नहीं तो दंड देने की ही इच्छा रही हो। चारों ओर इस कमाल और करानामे से 
मुग्ध होकर मुँह बाए बैठे मॉ-बापों की भीड़ क्लोजअपों में मानो दूरदर्शन के किसी बंबइया सीरियल 
में दिखाई दे रही है। 

इन शिकायत भरी पंक्तियों को पढ़कर बहुत मुमकिन है कि कुछ लोग मुझसे भी शिकायत कर 
रहे हों, क्योंकि आजकल किसी अन्याय पर उँगली उठानेवाले पर खुद उँगली उठनेवालो की कमी नहीं, 
जैसा कि आप अगर बस में सफर करते हैं तो कंडक्टर के और मुसाफिरों के रिश्ते में अकसर देखते 
होंगे। मुझसे शायद यह शिकायत होगी कि समाज में इतनी नपुसंकता फैली हुई है तो आप इनसानियत 
का पक्ष लेकर ही क्या करेंगे! सच पूछिए तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि 
यह पक्ष तो हम लेंगे और हजार बार लेंगे और लेते ही रहेंगे। चाहे हमें आँखों से देखने को एक 
वार ही मिले कि हमारे लिखने से कहीं कुछ बदला है | समाज की कट्टरता को बदलने और कठोरता 
को तोड़ने का यही उपाय हे | निश्चित जानिए कि यदि हम खबर लिखने में उन लोगों की संवेदनाओं 
को थोड़ा-बहुत भी शामिल करते हैं जो अत्याचार और अन्याय की मानसिक दरिद्रता को दूर करनेवाले 
काम करते हों तो चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। 
हर ऐसा समाचार जिसमें इनसानी रिश्ते तोड़कर कुचल दिए गए हों, खबर लिखनेवाले को अवसर 
देता है कि वह उस खबर को जाने जो इन रिश्तों को बचाने और बनाने की खबर है। इसके लिए 


न 


उन्हें जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। और जब उनकी समझ में आ जाएगा कि खबर उतनी नहीं 
है, जितनी बने-बनाए सूत्रों से आई थी तो उन्हे पृष्ठभूमि में रचनाशील, स्वस्थ, सहृदय व्यक्तियों का 
एक समुदाय दिखाई देगा । असली खबर इन्हीं लोगों के द्वारा मिली जानकारी से बनेगी। 

जैसे मोदीनगर की खबर को ही लें। नीम हकीम के कारनामों को जो लोग चुटकुले या तमाशे 
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FR तरह जानकर खिसियाए हुए संतोष से सोच रहे होंगे कि आज के अखबार में आखिरकार एक 
मनोरंजक समाचार तो मिला, वे भी पाठक ही हैं। अगर हम मोदीनगर की क्रूर मानसिकता को लताड़ 
नहीं सकते तो कम से कम उसका, पर्दाफाश तो करें। बेहतर मगर यही होगा कि महज लताड़ और 
पर्दाफाश पर हम बहुत उम्मीद न लगा रखें, क्योंकि जहाँ भीतर से ताकत देनेवाली खबर नहीं होती 
वहाँ असलियत को नंगा देखकर भी कोई बदलता नहीं । इससे भी बेहतर यह होगा कि हम असली 
खबर दें । क्या प्रेस ट्रस्ट' या भाषा? किसी के भी संवाददाता ने लड़की की खबर प्रचारित करने के 
पहले यह भी जानना चाहा था कि नोम हकीम की सँकरी अकल के खिलाफ किसी पड़ोसी, शिक्षक, 
अभिभावक या नागरिक ने हिम्मत मे कहा था कि लड़की को स्कूल से निकालना गलत है| और इसमे 
हजार गुना ज्यादा गलत है समाज के एक माननीय अबोध शिशु सदस्य को कलंकित करकं अपनी 
दमित वासना को तृप्त करना-वह भी अखवार में। 


[जनसत्ता, 'अर्थात्‌' स्तंभ में] 


नई पत्रकारिता का षड्यंत्र 


4975 में जब सत्तारूढ़ राजनीतिक दल में तात्कालीन प्रधानमंत्री की जगह कोई नया नेता चुनने की 
नौबत आ गई थी तो इमर्जैसी लगा दी गई थी और सेंसर लागू कर दिया गया था ताकि लोग इस 
विषय पर अपनी राय देने और दूसरों की सुनने से बंचित रहें। जिन लोगों ने सेंसर का फ़ायदा उठाकर 
जनसाधांरण को जानने और बताने के अधिकार के बाहर कर रखा था उन्हें राजनीति का वह नक्शा 
अनुकूल जान पड़ता था जहाँ विचार न हो, असहमति न हो, बहस न हा, वस सहमति ही सहभति 
हो। 

सेंसर हटने के बाद एकाएक नए अखबारों की बाढ़ आई और जिन पत्रकारों को सेसर से कोई 
शिकायत न थी उन्हें विचार को भटकने या दबाने की नई शैलियाँ ईजाद करने का मौक़ा मिला ताकि 
सेंसर के बिना भी सेंसर का उद्देश्य पूरा होता रह। 

हिंदी पत्रकारिता अभी इसी दौर से गुज़र रही हे। जैसे-जैसे नए अखबार निकलते जाएँगे यह 
खतरा और अधिक मौजूदा होता जाएगा कि उनमें कुछ इन नकारात्मक शैलियों को अपनाएँ। इनमें 
विश्वसनीयता का धोखा सबसे अधिक है। 

यह नई पत्रकारिता निर्भीकता को एक निरपेक्ष मूल्य मानती है। इसके यहाँ हत्यारे का दुस्साहस 
भी निर्भकता है, पत्रकार द्वारा किसी का अपमान करना भी निर्भीकता हे, झूठ बोलकर सीनाजारा करना 
भी निर्भीकता है । प्रच्छन्न लांछन, अस्पष्ट आरोप, अपुष्ट तथ्य, अताकिक भावना का यह आभव्याक्त 
का आधार बनाती है मानो अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा के लिए यह सब ज़रूरी हों। जब किसी 
व्यक्ति या संस्था पर किसी तरह का अपुष्ट आरोप वह प्रकाशित करता ह ता प्रतिवाद होता है। पहले 
तो इस प्रतिवाद को वह प्रकाशित नहीं करती और इतनी देर हो जाने देती कि प्रतिवाद प्रकाशित 
होने का अर्थ निरा प्रतीकात्मक रह जाए, फिर यदि प्रकाशित भी करती है तो साथ म यह टिप्पणी 
जोड़ देती हे--हमने प्रतिवाद छापकर अपनी निष्पक्षता प्रमाणित कर दी हैं पर अभी हमार हाथा मामले 
की जाँच जारी है और उससे निकलनेवाले तथ्यों को हम किसी समय प्रकाशित करने को स्वतंत्र है। 

हमारी निर्भीकता के अतिरिक्त हमारी मत्यान्चेपण-प्रियता का भा प्रमाण ह| 

सिद्धांत की दृष्टि से यह संपादक का वेध अधिकार हं कि वह किसी प्रतिवाद में निहित प्रत्यारोप 
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को न छापे। उसे यह अधिकार भी है कि वह निरंतर सत्य की खोज में लगा रहे और नए-नए तथ्यों 
के आधार पर सत्य के विविध अभिप्रायो को उजागर करता रहे। परंतु जो वैध है वही नैतिक हो 
यह आवश्यक नहीं। वैधता के सिद्धांत के पालन में एक नैतिक दायित्व निहित है और वैधता का 
नैतिक अधिकार संपादक या उसका प्रतिनिधि तब प्राप्त करता है जब वह सत्य की परिभाषा विस्तृत 
करता है, तथ्यों की अपनी खोज की चिंता में मौलिक मानव-मूल्यों की चिंता शामिल करता है और 
अपने प्रमाणों की खोज व्यापकतर सामाजिक क्षेत्र में करता है। इस नैतिक अधिकार के लिए इच्छा 
या प्रयल के अभाव में संपादक का सत्यान्वेषण छिद्रान्वेषण बनकर रह जाएगा | इसी तरह खोज जारी 
' रखने की निष्पक्षता भी नए-नए लांछन लगाने की धमकी बन जाएगी और निर्भाकता सिर्फ़ इन स्थानों 
पर चोट करने को चालाकी सावित होगी जहाँ पत्रकार की दुम न दव रही हो। 
अखवारनवीसी की नई शैली में किसी पत्र में छपे तथ्यों की गलतवयानी का प्रतिवाद छापने के 
वाद जब उसी पत्र में उसी विषय पर अतिरिक्त तथ्य सामने लाए जाते हैं तो अकसर उनका संबंध 
अभी तक उद्घाटित तथ्यों से न होकर किसी नए विषय से होता है जिसे कुतर्क से प्रासंगिक सिद्ध 
किया गया है | ऐसे तथ्यों के प्रकाशन के पीछे उद्देश्य पाठक को, जो विचाराधीन प्रश्‍न का अर्थ जानने 
को उत्सुक है, भ्रम में डालना और भटकाना ही होता है। 
सेंसर का असली उद्देश्य था अभिव्यक्ति पर अंकुश अथवा निषेध | इस नई शैली में न कोई अंकुश 
प्रकट हे न कोई निषेध घोषित है | पर उद्देश्य सेंसर के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा मिलता-जुलता है। बल्कि 
प्रकारांतर से ठीक वही है। इस नई पत्रकारिता में सेंसर संपादक द्वारा प्रथमत: स्वयं अपने पर लागू 
किया गया है। संपादक किसी दूसरे की प्रस्तुत सामग्री को काटना-छॉटना या रद्द करना ज़रूरी नहीं 
मानता, सिफ़ इतना काफी मानता है कि वह खुद चारों ओर से आँखें मूँदे रहे या कभी-कभी कनखियों 
से देख भी ले तो पाठक को उसकी खबर ऐसे दे कि पूरे दृश्य का पता न चले। 
किसी अखबार में एक पृष्ठ पर प्रकाशित किसी खबर-टिप्पणी या लेख का बाकी पृष्ठो से क्या 
संबंध है, यह भी एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न है जिसका विचार नई पत्रकारिता नहीं करती। आज के कई 
नए अख़बार हैं जिनमें प्रकाशित सामग्री का वैचित्र्य स्वयंसिद्ध है परंतु वह पाठकों को किसी प्रकार 
के विचार-विमर्श के लिए तैयार नहीं करती | पाठक को योजनानुसार एक वर्ग की संस्कृति की आकांक्षाओं 
और संवेदनाओं तक सीमित कर रखना इस सामग्री का लक्ष्य होता है | इसके पाठक अपने ही वर्गस्वार्थ 
ह का पोषण करते-करते यह समझना बंद कर देते हैं कि किसी तथ्य के या विचार के कुछ ऐसे भी 
| आयाम हो सकते हैं जो उन्हे अभी तक न सूझे हों। यहाँ मैं केवल नई जिज्ञासाओं को पहचानने और 
उनके उत्तर खोजने तथा पाठकों को इस खोज में शामिल करने का प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, बल्कि 
|. 5 संवेदना और संवेगो का प्रश्‍न भी उठा रहा हूँ। यह नई पत्रकारिता पाठकों को अपने वर्गचरित्र 
३ से उवरकर (न तक पहुँचने से रोकने का षड्यंत्र कर रही है। इसके पाठकों को अपने से 
| कमजोर वर्ग से घृणा और अपने से ताकतवर वर्ग से ईर्ष्या करना सिखाया जा रहा है और यह काम 
| साहित्य के वहान से उतना नहीं जितना समाचार के बहाने से हो रहा है। 
ह| _ यह जरूरी है कि साहित्य और पत्रकारिता में प्राध्यापकीय भेद करनेवाले बुद्धिजीवी इस परिस्थिति 
|| का समझ | बड़े पैमाने पर साक्षर और उत्सुक पाठकों का समाज अपने वर्गो के बीच परस्पर अपरिचय 
| और मानवीयता का प्रचार करने को क्या इसलिए मजबूर होगा कि पत्रकारिता की नई संस्कृति समाज 
म॑ रचनात्मकता को खबर नहीं मानती? 


[जनसत्ता; 4 मार्च 4990, 'अर्थात' स्तंभ में] 


56 / रघुवीर सहाय रचनावली -4 | 


रचनावली | 


पाठक के विरुद्ध 


उस दिन राजधानी में बहुत-से पत्रकार जमा होकर बहस कर रहे थे कि सत्ता और पत्रकारिता के बीच 
संबंध क्या होना चाहिए। उनकी बातें सुनकर लगा कि इनकी वास्तविक चिंता का विषय सत्ता और 
पत्रकार के बीच का सामाजिक-राजनीतिक संबंध नहीं बल्कि सरकार और अखवार के मालिक के बीच 
का व्यक्तिगत संबंध है, मानो अखबार में नियुक्त कोई लेखक यानी पत्रकार अपने मालिक और सरकार 
के बीच .संवंध को सकुशल निभा ले जाए तो सत्ता और पत्रकारिता के संबंध. की गुत्थी मुलझ जाएगी | 
इस विचार में यह निहित है कि पत्रकारिता करने के वे ही अधिकारी हैं जो अखबार में नौकरी करते 
हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग अखवार पढ़ते हैं बे केवल खरीदार हैं। उनका पत्रकारिता मे कोई संबंध 
स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस तर्क से सिद्ध है कि सत्ता और पत्रकारिता के संबंध की वात जब 
भी की जाएगी जनता की बहुत बड़ी संख्या को इस बहस से वाहर रखा जाएगा । यह तय कर दिया 
गया है कि पत्रकारिता का अधिकार सिर्फ़ कुछ मान्यताप्राप्त लेखकों को है और सत्ता से इन मान्यताप्राप्त 
पत्रकारों का संबंध क्या रहे यही चिंता और चर्चा का विषय है। 

पर सत्ता और पत्रकारिता का संबंध है क्या? नागरिक अपना-अपना अधिकार किमी प्रतिनिधि 
को सौंपते हैं कि वह सरकार के रूप में उन अधिकारों की रक्षा को और नागरिकों के प्रति जवाबदेह 
रहे। पत्रकार उन नागरिकों के प्रतिरूप हैं जिनके प्रति सरकार जवाबदेह है | परंतु पत्रकार यह नहीं 
कह सकते कि नागरिक सरकार से, जिसे उन्होंने अपने अधिकार योपकर अस्तित्व प्रदान किया है, विना 
पत्रकार नामक विचौलिये के जवाब तलब नहीं करेंगे | वास्तव में जवाबतलबी का अधिकार प्रथमतया 
उन्हीं को है जिन्होंने अपने प्रतिनिधि चुने हैं और वे सव पाठक हैं। 

सच तो यह है कि नागरिक ही हैं जिनके जवाब तलव करने के अधिकार के कारण पत्रकार 
अपने को उनके विशिष्ट प्रतिरूप बना पाते हैं। इसमे भी बड़ा सच यह है कि हर नागरिक एक पाठक 
और अखबार को वह केवल पढ़ता नहीं इसको बनाता भी है। इसलिए वह उन्हीं क्षमताओं से पूर्ण 
जो पत्रकार में है। विद्यालयी उपाधि, समाचारपत्र की शैलियों में लिखने का अनुभव, वर्ग-वंश-वर्ण 
की विशेषताएँ ये सब अभिव्यक्ति के वास्ते अनिवार्य तो दूर प्रामाणिक भी कभी न माने गए न माने 
जाएँगे। प्रामाणिक केवल सत्य के प्रति निष्ठा है और वह अखबार में नौकरी करनेवालों की बपीती 
नहीं है। 

प्रत्येक पाठक जो समाज के प्रति सजग है पत्रकार हो सकता है क्योंकि भाषा का सामर्थ्य उसमें 
विद्यमान है। किसी पाठक में कम या अधिक सामर्थ्य हो सकता है पर तुलना का अधिकार भी पाठक 
को ही है और तुलना के प्रतिमान निश्चित करने का अधिकार भी उसी का है। संपादक अधिक से 
अधिक एक सहायक की भूमिका निभाने का काम कर सकता है और पाठक को उदाहरण से अपने 
मनोनीत आदर्श की ओर प्रवृत्त कर सकता है। वास्तव में वह किसी पत्रकार के लिखे का संपादन 
करके पाठकों को किसी न किसी आदर्श की ओर प्रवृत्त ही कर रहा होता है और यह अवश्य उसका 
वैध कार्य है। 

पर पाठक की भूमिका पत्रकारिता में फिर भी वही रहती है जो अखबार में लिखनेवाले की है। 
है? रचनात्मक दौर में इस बात का प्रमाण मिलेगा कि अच्छे समाचारपत्र को पढ़कर लोगों ने अच्छी 
तरह से भाषा का व्यवहार करना सीखा। किसी पतनशील दौर में इस बात के प्रमाण भी मिल जाएँगे 
कि किसी अखबार के रचनाविहीन आचरण से समाज में सत्य भाषा का कुत्सित व्यवहार प्रचलित हुआ। 
भाषा का व्यवहार निरा शब्द-चातुर्य नहीं है। वह सत्य को जानने और बताने की सार्थक इच्छा की 
अभिव्यक्ति है जिसमें शब्दों का संस्कार कमोबेश अनिवार्य है। 
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आज पाठक के इस अधिकार को प्रश्नय देनेवाली पत्रकारिता के कोई लक्षण दिख नहीं रहे हैं। 
नए-नए अखबार पाठक को उलटे यह बताने में जुट गए ह कि अखबार पढ़ना समझ का छांटा और 
हलका करने के लिए जरूरी होता है न कि उसे गहरा और व्यापक वनान क लिए | विचार में कोई 
मनोरंजन नहीं है, केवल हिंसा में है। यह प्रचार करके बहुत-से समाचारपत्र हिंसा का नित नए बहानों 
से स्मरण किया करते हैं जिनमें से एक वहाना यह है कि हम हिंसा के शिकार के प्रति सहानुभूति 
उपजाने के लिए हिंसा को मनोरंजक बनाते हैं और रंगीन चिकने कागज पर भी ताकि अधिक से अधिक 
पाठक उसे पढ़ें। कुछ अखबार तो खुलेआम अपनी गुणवत्ता यह कहकर वतात ह क्रि हम पाठकों 
पर बोझ नहीं डालते क्योंकि अपने प्रतियोगी अखबारों से हमारी प्रतिद्ंडिता का आधार ही यह है कि 
कौन पाठक पर कितना कम खर्च और कितना कम बोझ डालता है। इन नए प्रकाशना का उद्देश्य 
ही यह है कि पढ़ो, पढ़ो, जल्दी पढ़ो और फ़ौरन भूल जाओ। होड़ बदी हुई है कि कोन कितनी अधिक 
सुविधा पढ़े को भूल जाने की देता है। यह कुल मिलाकर नए पाठक के विरुद्ध एक अभियान है। 
यह सुनियोजित है क्योंकि इस वर्ग के अखबारों की संख्या में यदि अभी नहीं तो शीघ्र ही बढ़ोतरी 
होनेवाली है। बात यह है कि पत्रकारिता उसी दौर की उपज है जिसमें सामाजिक-राजनीतिक जिज्ञासाओं 
को तुरत भोजन की तरह पैकेट बंद करके राजनीतिक चेतना को 'एक बार बरतो और फेंक दो' वस्तु 
बना दिया जा रहा है। 
पर यह पत्रकारिता के अवमूल्यन की कहानी नहीं है । यह पाठक को अपने प्रतिरूप की खबर 
लाने, लिखने और जाँचने से विरत करने के एक बहुत व्यापक षड्यंत्र का खाका है जिसे सत्ता केंद्रों 
पर कब्जा करने के इच्छुक वर्ग चुपचाप चला रहे हैं | सत्ता और पत्रकारिता के वीच आलोचना, तटस्थता, 
सहअस्तित्व, घृणा या भक्ति किसी भी संबंध की कल्पना के लिए आवश्यक है अखबार का संबंध इसके 
पाठकों से एक सहकर्मी का होना पर वह दिन-ब-दिन एकजुटता का संबंध बनता जा रहा हैं। इसके 
पीछे सोची-समझी योजना है कि पाठक को जो प्रेरणाएँ अखबार से मिली वे बाज़ार में ठहरनेवाली 
हों अर्थात्‌ यदि आज़ादी या प्रेम या करुणा की समझ जगाई जाए तो उसका झूठ इतना ऊँचा न हो 
कि ग्राहक दूसरी दुकान पर चला जाए (और फिर माल तो कामचलाऊ होगा ही)। ऐसी मानसिकता 
का प्रचार करनेवाली पत्रकारिता को सत्ता से संवाद की स्वतंत्र मर्यादाएँ निश्चित करने की भी क्या 
जरूरत है। वैसी स्वतंत्रता सिर्फ़ दिखाने की होगी जबकि भीतर तो दोनों में दाँत काटी रोटी की दोस्ती 


त 
ह| 


[जनसत्ता, 73 मई 4990, `अर्थात्‌' स्तंभ में] 


पत्रकारिता की पढ़ाई 


| आजादी के साल-दो माल के अंदर हर नवयुवक लेखक के सामने यह प्रश्‍न आ खड़ा हुआ था कि 
| यदि वह कोई रचनात्मक काम करना चाहता है तो उसकी जीविका से उसका कोई संबंध है या नहीं 
| है। तब अखबार में नौकरियाँ कोई बहुत नहीं थी और जो थीं वे भी कोई बहुत सुरक्षा या पैसा नहीं 
प | । देती थीं | पत्रकारिता में आने के इच्छुक रंगरूट से संपादक पूछते थे, “क्या तुमने अच्छी तरह सोच-विचार 

कर तय किया है कि यह पेशा अपनाओगे क्योंकि इस धंधे में फाके की नौबत भी आ सकती हैं। 
| उन वर्षों में कुछ हिंदीभाषी नवयुवक राजनीति में चले गए, कुछ शब्द-निर्माण के सरकारी कारखाने 
| में जो कंद्र में 95-52 में खुल गया था और जिसकी शाखाएँ तेजी से मंत्रालयों और राज्यों मेंखुत । 
| ` ही थीं। अखबारों का विस्तार बहुत धीरे-धीरे जारी था | विश्वविद्यालय से हिंदी में उपाधि लेकर अखबार | 
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ह | में जाने से बेहतर अध्ययन में या तथाकथित हिंदी विकास अर्थात्‌ पारिभाषिक शब्दावली निर्माण में 


जाना समझा जाता था। यह परिस्थिति बदली तो सबसे बड़ा कारण यह था कि राष्ट्रभाषा विधेयक 
ने 963 में हिंदी में हिंदी के वूते पनपी नौकरियों के साम्राज्य में आसान उन्नति का भविष्य कुछ 
धुंधना कर दिया और नई प्रतिभा का अखबारों की ओर मुँह करना व्यावहारिक माना। अखबारों ने 
भी दरवाजे खोले, लेखकों ने भी हिंदी सलाहकारी का दंभ छोड़ा और साहित्य में भी यथार्थ की खोज 
ने भाषा को वास्तविक जीवन से और अधिक जोड़ा | राजनीति में भी समाज परिवर्तन की भाषा को 
नई ऊर्जा मिली । इन सब घटनाओं का केंद्र हिंदी की राज्याश्रयी वृत्ति का अवमूल्यन नहीं था-इनके 
अपने-अपने ऐतिहासिक कारण थे। पर कुल मिलाकर हिंदी के नए लेखक को पत्रकारिता में सार्थक 
और अपेक्षया स्वतंत्र अवसर राज्याश्रय के इसी अवमूल्यन के साथ-साथ संभव हुए, इसमें कोई संदेह 
नही... 
इसका एक प्रमाण यह है कि एक बड़े राष्ट्रीय दैनिक ने जो सोलह माल से दिल्ली से प्रकाशित 
हो रहा था, 963 के पहले तक केवल एक विशेष संवाददाता से काम चला रहा था। अब जाकर 
यह ज़रूरत स्वीकार की गई कि राजनीतिक और सांस्कृतिक निर्णयो के केंद्रीय मंच पर राजधानी में 
वाकायदा विशेष संवाददाताओं का दफ़्तर होना चाहिए जो मंत्रालयों, राजनीतिक दलों और संसद के 
दोनों सदनों के प्रत्यक्ष समाचार संग्रह करे और अपनी हिंदी में उन्हें लिखे। आखिरकार ऐसा ही हुआ 
और इससे स्पर्धा बढ़ी जो डेढ़ दशक से रुकी पड़ी थी। इस नए परिवर्तन के होते समय तक एक 
और घटना हो चुकी थी। संपादकों ने यह धमकाना तो छोड़ दिया था कि पत्रकारिता में आकर फ़ाके 
की नौबत आ सकती है इसलिए सोच लो | पर उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया था कि जमाना लद 
गया जब पत्रकारिता राष्ट्र-सेवा हुआ करती थी : अब इसका संसार बदल गया है, यह एक व्यवसाय 
है और इसमें विधि-कौशल सीखना ज़रूरी है| निरे आदर्श से काम नहीं चलेगा जैसा हमारे पुरखे चलाया 
करते थे। 
इस उपदेश में चालाकी भरा खोट था। विधि-कौशल का तकाज़ा है कि यथार्थ को समाज के 
सामने समाचार के रूप में रखते हुए उमे तार्किक और वैज्ञानिक संदर्भ दिया जाए। पर उपदेशकों ने 
इस कौशल को बरतने का मतलब यह निकालना चाहा कि मानवीय ममवेदना और सामाजिक उद्देश्य 
व्यावसायिक युग की पत्रकारिता मे बेमेल हैं। इस नीति में वे सफल नहीं हुए, उलटे हिंदी पत्रकारिता 
में ऐसे प्रयोगों ने जो सामाजिक चेतना और रचनात्मक धाराओं के भीतर से यथार्थ, समाचार तथा विचार 
विश्लेषण के प्रतिमान बना रहे थे, नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी की रूढ़िपरक प्रवृत्तियों का सार्थक अवमूल्यन 
करने में बड़ी मदद दी। 
पत्रकारिता का एक नया दौर शुरू हुआ है | इसमें पत्रकारिता की पढ़ाई के बहाने एक नई योजना 
चलाई जा रही है--उद्देश्य का निरसन | एक के बाद एक पत्रकारिता विद्यालय खुल रहे हैं जिनमें आधुनिक 
मुद्रण प्रौद्योगिकी पर सबसे ज़्यादा ज़ोर है क्योंकि उस पर पूँजी का सबसे अधिक वश है और पूँजी 
ऐसे नए लोगों को अपने साम्राज्य में घुसपैठ नहीं करने देना चाहती जो इस प्रौद्योगिकी से भी बड़ी 
चीजें-मामाजिक सरोकार और व्यक्ति का सम्मान निबाह सकते हैं । इन विद्यालयों में जान-वूझकर सामाजिक 
चेतना और समाज-सरंचना की प्रतीति जागृत करने का कोई शिक्षात्मक कार्यक्रम नहीं रखा गया है | 
ये विद्यालय उपाधि देकर जब नए पत्रकारों को नौकरी के मैदान में भेजेंगे तो वहाँ ये निहत्थे पाठकों 
पर मुद्रण के नए विचारहीन शिल्प द्वारा तोड़े-मरोड़े यथार्थ का आक्रमण करके नए पूँजीपतियों के सत्ता 
संचय में हाथ बँटाएँगे। 
नई पत्रकारिता के पाठयक्रमों में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है जो पत्रकारिता को सामाजिक 
चेतना की रचनात्मक धाराओं मे विच्छिन्न करने की आधुनिक कोशिश का भेद खोल देता है। सच्चाई 
यह है कि जैसे साहित्य रचना में पाठक और लेखक के बीच एक अंतरावलंबन होता है वैसे ही अच्छी 
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मानवीय और सामाजिक मूल्यनिर्माण-समर्थक पत्रकारिता में भी पाठक और पत्रकार के बीच एक नाता ` 
होता है | यह सिर्फ़ उत्पादक और उपभोक्ता का नाता नहीं है पत्रकार, जिसे हम यहाँ सवाददाता, समीक्षक, 
व्याख्याकार आदि रूपों में अलग-अलग परिभाषित न करके संपादक कह रहे हैं, पाठक को जो चीज 
पढ़ने को देता है वह वस्तुतः पाठक की ही सामाजिक और सांस्कृतिक आकांक्षा की प्रतिमूर्ति होनी 
चाहिए और इतना ही नहीं, इस आकांक्षा को जागृत करने में संपादक के योगदान को पाठक और 
पत्रकार के बीच एक संवाद के अंतर्गत आलोच्य भी होना चाहिए। 

इस आदर्श को घटिया स्तर पर उतारकर आज की नई पत्रकारिता यह प्रमाणित करने का षड्यंत्र 
कर रही है कि संपादक को वही छापना चाहिए जो संपादक माना करता है कि पाठक पढ़ना चाहते 
हैं। यह पत्रकारिता में पत्रकार और पाठक के अंतस्संबंधों को विलकुल फालतू सावित कर देने का 
पड्यंत्र है | पत्रकारिता के विकास की पहचान तो यह होनी चाहिए कि किस संपादक ने या किस अखबार 
ने अपने कितने पाठकों को अपने पत्र में अथवा किसी भी मानक पत्र में स्वीकार्य पत्रकार बनाया। 
पर इस धारणा को पत्रकारिता की दुकानें पूँजी के बल पर चलनेवाली पत्रकारिता के लिए घातक मानती 
हैं और पूँजी के हित में उनका अवमूल्यन कर रही हैं-अपने नाम में चाहे वह कितने भी बंड़े पत्रकार 
पुरखों का नाम जोड़ लें। 


[जनसत्ता, 2 अगस्त 990] 


भारतीय अखबार 


भारत में सत्तासी भाषाओं में ।73 अखबार निकलते हैं। इनमें से हिंदी और अंग्रेजी नंबर एक और 
दो पर हैं, तीसरा नंबर तमिल का है, चौथा मलयालम का, पाँचवाँ बांगला का, छठा मराटी, सातवा 
गुजराती और आठवा उर्दू का। कन्नड और तेलुगु सबके वाद में आती है | हमने यहाँ उन्ही अखबारों 
को गिना हे जो दस-दस लाख से अधिक विकते हैं। 
भारतीय पत्रकारिता की हालत समझने के लिए दो बातें और जानना ज़रूरी है। एक तो यह 
कि आज से सिर्फ़ पाँच साल पहले अंग्रेज़ी के अखबारों की कुल प्रसार संख्या हिंदी से ज़्यादा नहीं 
थी, कम ही थी। मगर ॥979 के मुकाबले सौ की जगह एक सौ वीस के हिसाव से यह संख्या बढ़ 
गई और सन्‌ ।980 में तेरह करोड़ सात लाख नी हजार हो गई जबकि अंग्रेजी में दस करोड़ पाँच 
लाख बत्तीस हजार थी। प्रसार संख्या को छोड़ें | कुल अखबार भी हिंदी में अंग्रेज़ी से ज्यादा हैं-हिंदी 
में करीब पाँच हज़ार और अंग्रेजी में साढ़े तीन हजार | 
यह तसवीर एक तरह मे भारतीय समाज में राजनीतिक सत्ता के नकी को बताती है | हिंदी के 
सबसे अधिक बिकनेवाले अखवार की प्रसार संख्या 98 की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार तीन लाख 
छियासी हजार पाँच सौ बीस थी | यह था दिल्ली का नवभारत टाइम्स। इसी कंपनी का अंग्रेजी में प्रकाशित 
टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे अधिक प्रसारित अंग्रेज़ी अखबार था और इसकी संख्या दो लाख चौसठ 
. हेजार थी। इन ऑकड़ो को देखकर हमें सोचना पड़ता है कि फिर क्या वजह है कि जो अंग्रेजी का | 
. कम विकनेवाला अखबार भी हिंदी से ज़्यादा बिकनेवाले अखबार से अधिक नाम और ताकत रखे ढुए 
र है | कोई वजह नहीं है सिर्फ नाम और ताकत की परिभाषाएँ हमने अलग-अलग वना रखी हैं। हिंदी 
| में ज्यादा लोग अखबार पढ़ते हैं मगर कम लोगों की बात का सरकारी नीतियों पर असर होता है। 
अंग्रेज़ी में कम लोग पढ़ते हैं मगर वे सरकारी नीतियों पर न सिर्फ़ असर डालते ई बल्कि उन्हें बनाते | 
. भीहैं। हिंदी के अखवार अगर किसी भावना का समर्थन करते हैं तो वह तुरंत विचार नहीं बन पाती। 
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अ से बनती है। इसीलिए कभी-कभी वह राजनीतिक क्षेत्रों में यह आभास पैदा करती है क्रि सामान्य 
लोग इस भावना क॑ आधार पर निर्णय करेंगे जवकि विशिष्ट लोग अपने विवेक से काम लेते रहेंगे | 
विवेक और भावना का यह वँटवारा भारतीय राजनीति का संचालन करनेवाला ने सिर्फ़ इसलिए कर 
रखा है कि जो बात हिंदी में लिखी और छापी जाती है वह वोट क फैसले में सहायक होती है और 
जा अग्रगा म लिखा आर छापा जाती हे वह वोट के अलावा वाकी सब कारगर राजनीतिक निर्णयाँ 
में। 


पर यह स्थात वदल रहा ह। ॥975 में अखबारों पर पाबंदियाँ थीं | लोगों को पढ़ने को विद्रोह 
की वातें 'नहीं मिल रही थीं। मगर अंदर ही अंदर लोग समझदार हो रहे थे और मानो वंद कमरे मं 
वठ सोच रह थे कि भारत में राजनीतिक शक्ति कहाँ-कहाँ है और कैसे वटोरी जा सकती है। जैसे 
हा आम चुनाव हुआ, 975 क पहल का राजनीतिक तंत्र बदलकर उसकी बागडोर अपने हाथ में 
ले लेने के लिए सामाजिक शक्तियाँ तैयार हो गईं। मगर ये शक्तियाँ समाज सबसे ऊँचे वर्गों की 
|, सबसे निचले वर्गों की भी नहीं, बल्कि वीच के वर्गों की थीं। इन्हें खुद एक ऊँचे ताकतवर वर्ग 
में शामिल हान का इच्छा थी मगर यह सबसे निचले वर्गों को साझीदार बनाए विना सरकार नहीं चला 
सकते थ। दा दिशाआ म इसी खांचतान की बदौलत वे सरकार नहीं चला पाए। तब से ऊपर स्थायित्व 
भले ही दिखे लेकिन भीतर-भीतर उथल-पुथल का एक दौर चल रहा है | 

भारत क अखवारा का हालत पर, मेरी समझ में, हर विचार इस राजनीतिक परिस्थिति को ध्यान 

म न रखने पर अधूरा हा कहलाएगा। मैं मानता हूँ कि इस वक़्त अखवार ने राजनीतिक दल के कुछ 
मालिक कामा का अपने हाथ में ले लिया है। राजनीतिक दलों के खुद अपने अखबार बहत ज़्यादा 
प्रभावी नहीं हैं क्योंकि "जनीति दलों के प्रधान कार्यालयों में होने लगी है हाँ, जहाँ-जहाँ कुछ सरकार-विरोधी 
आदालन चल रहे हैं, वहॉ-वहाँ राजनीतिक अखबार भी कुछ खास तरह के पाठकों के पास पहुँच रहें 
ह। वाका जनसाधारण को राजनीतिक शिक्षा एक आम स्तर पर अखवार ही दे रहे हैं। इनमें से जो 
अच्छा छपाई म॑ ज्यादा खबरें छापकर तुरंत पाठकों तक पहुँचा सकते हैं वे निश्चय ही महत्त्वपूर्ण हैं। 
और यदि नहीं हैं तो हो जाएँगे। असल बात यह है। इसके पीछे तर्क है कि राजनीतिक दल आज 
दौर में विचारधाराओं की वकालत में उतना वक़्त और परिश्रम नहीं लगा रहे हैं जितना तरह-तरह 
बिखराव और इट-फूट को समेटने में। किसी बिंदु पर पहुँचकर आज के अखबार एक समग्र राष्ट्रीय 
नीति का समर्थन करने को वाध्य हो गए हैं हॉ, बोलने और लिखने की आजादी उन्हें कई मुखर 
वर्गो के हितों को शब्द देने के लिए प्ररित करती है। पर वे यह ध्यान रखते हैं कि ये हित एक बड़े 
राप्य दायरे के बाहर न चले जाएँ। आज की स्थिति को हम दूसरे शब्दों में यों भी कह सकते हैं 
कि तरह-तरह के अंतर्विरोधों बावजूद भारतीय राजनीति आज सर्वानुमति से चल रही है | राजनीतिक 
दल भा कुल मिलाकर व्यापक राष्ट्रीय नीतियों पर सहमत हैं मगर उनका जनसंपर्क खंडित है। यह 
काम अखबार पूरा कर रहे हें | शुरू में मैंने अंग्रेजी और हिंदी की दो अलग-अलग शक्तियों की बात 
को थी | यह अलगाव बहुत गहरा है और इसको मिटाने की इच्छा भी बहुत पुरानी है। भारतीय अखबारों 
क॑ प्रारंभिक काल में विश्व के ज्ञानभंडार को भारतीय भाषाओं में लाने का माध्यम अंग्रेज़ी बनी थी | 

आज केवल ज्ञान नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति को जानने की भी इच्छा जनसाधारण में बढ़ रही 
है | स्थिति यह है कि भाषाओं का कोई अखबार अंतरराष्ट्रीय समाचारों को छापे बिना रुतबा नहीं हासिल 
कर सकता | मुझे खुद इस बात का तजुर्बा है कि गाँव के पाठक दुनिया की राजनीति को कितनी 
अच्छा तरह समझने लगे हैं| यह पिछले वरसो में अखबारों ने ही उन्हें सिखाया है कि विश्व की राजनीति 
क फसलों का आम आदमी की जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ता है। मुख्य बात यह है कि युद्ध 
का खतरा हर पाठक को कमोबेश सताता रहता है और वह अपने को चीकन्ना रखना चाहता है। 
भारतीय पाठक की परंपरा अपनी आज़ादी के लिए लड़नेवाले सभी समाजों से सहानुभूति रखने की 
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हे। जहाँ कही एशिया या अफ्रीका में आजादी की लड़ाइयाँ लड़ी गईं वहाँ भारत ने उनका समर्थन 
किया। उसी समर्थन ने भारत को विश्व में एक ऊचा स्थान दिलाया है और भारतीय नागरिक इम 
परंपरा को छोड़ नहीं सकते। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आज़ादी और लोकतंत्र की 
भमस्याओ में भारतीय पाठक गहरी दिलचस्पी लेते हैं। 

परंतु एक समस्या भारतीय पत्रकार के सामने अपना विकराल रूप धारण करके खड़ी हुई है। 
वह है निरक्षरता। आज भी साक्षरता इतनी कम है कि सुनी हुई बातों पर विश्वास करनेवाले अधिक 
हैं, लिखी हुई बातें लोगों तक पहुँचती ही नहीं। फिर भी अपनी मानवीय परंपराओं की समझ भारतीय 
पाठक को सत्य की, न्याय की और मानव कल्याण की परिभाषा बिना लिखे हुए बताया करती है और 
यही हमारी पत्रकारिता को ताकत देती है। आज़ादी के दिन से अब तक कोई अखबार या राजनेता 
मानव-विरोधी नीतियों का खुलेआम प्रचार नहीं कर पाया है | जब कभी किसी अखबार ने किसी मानव-विरोधी 
तर्क के पक्ष में लिखा भी है तो उसका कहीं न कहीं जोरदार विरोध अवश्य हुआ हे | यह निषेध साक्षर 
ने ही किया है परंतु उनके पीछे निरक्षरों की जनशक्ति खड़ी रही है। भारतीय पत्रकारिता का यही रहस्य 
है और यही उसकी जीवंतता | 

यह तो स्थिति का उज्ज्वल पक्ष है | पर यह कैसे भुला दिया जाए कि एक खास तरह की पत्रकारिता 
इस मानवीय आदर्श और साहस को तोड़ने, पर तुली हुई है। आज अगणित ऐसे अखबार निकल आए 
हैँ जिनके पास पैसा है और छपाई और संपादन के नए तरीके भी। वे जनसाधारण को सिखा रहे हैं 
कि मनुष्य की नियति में परिवर्तन करने की कोशिश बेकार है। हिंसा, भ्रष्टाचार और झूठ को वे इस 
तरह छाप रहे हैं जैसे वे दुनिया में तरक्की करने के लिए आवश्यक हों। यही नहीं, वे समाचार इस 
प्रकार चुनते और लिखते हैं कि पाठकों के सामने हिंसा और गुंडागर्दी की प्रतिष्ठा बढ़े और वे सीखें 
कि जीवन में सफलता हासिल करने के लिए बेईमानी और बदमाशी ज़रूरी है। यह अनैतिक शिक्षा 
मनोरंजन और लोकप्रियता का नाम लेकर अखबारों का एक वर्ग फैला रहा है। शायद वह सोचता 
है कि इससे बिक्री अधिक बढ़ेगी और यह अखवार की ताकत को भी बढ़ाएगा। मगर वह बहुत वई 
भूल कर रहे हैं। हिंसा में मनोरंजन पैदा करके भारत की गरीब और ईमानदार जनता को अधिक देए 
तक भुलावे में नहीं रखा जा सकता। झूठे लालचों से प्रगति का भ्रम उसके मन में पैदा करना बहुत 
मुश्किल है। | 


[अप्रकाशित] 


रिपोर्ताज के बारे में 


हिंदी के गद्य साहित्य में कहानी और उपन्यास को छोड़ दें तो जितनी विधाएँ हैं उन सवमें कहीं १ | 
कहीं यथार्थ की अभिव्यक्ति वस्तुपरक होनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। वास्तव में यह प्रतिमान कड़ाई | 
भे लागू नहीं होता न किया जा सकता है क्योंकि यथार्थ की परिभाषा भी एक नहीं है और तिब | 
में भी कल्पना एक तरह के यथार्थ की सृष्टि कर देती है। भले ही वह कथानक के सहारे खड १ | 
होकर भाषा के गुणों के सहारे खड़ा हो | रिपोर्ताज इन्हीं कथा-कहानी से इतर विधाओं में से एक ९ | 
जिसमें संभावनाएँ भी अनेक हैं और शैलियाँ भी बहुतेरी हैं। मूलतः रिपोर्ताज एक रपट है-एक वृत्ता 
हैं जो यथार्थ के तर्कसम्मत और वस्तुपरक रूप को निखार चाहे जितना ले तथ्यों के साथ छि वतव । 
नही कर सकता | | 
कुछ समीक्षक बात को सुलझाने के फेर में उसे सरल नहीं सरलीकृत कर डालते हैं और अखर्व 
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क साहित्य के वीच एक नकली भेद बनाकर संतुष्ट हो लेते हैं। वे कहते हैं कि अख़बार के लिए 
जो रपट लिखा जाएगा उसम साहित्य नहीं होगा। पर साहित्य में अगर रपट लिखी जाएगी तो बह 
रिपोताज कहलाएगा और अखवारी रपट से कुछ ऊँचे दर्जे का लेखन होगा | मेरी समझ में यह निष्कर्ष 
हिंदी साहित्य में गद्य के विकास के क्रम में किसी समय उत्पन्न ग्रंथि का परिणाम है| वह ग्रंथि यह 
है कि साहित्यकार का विश्वविद्यालय में पढ़ाना अख़बार में काम करने से ज़्यादा ऊँचे दर्ज का काम 
है। इससे निस्सृत भ्रांति यह है कि साहित्यकार अखवार में नौकरी करते ही भ्रष्ट हो जाते हैं । जवकि 
सत्य यह है कि कुछ लोग कहीं भी नौकरी करते ही भ्रष्ट हो जाएँगे और कछ लोग अपने कर्म की 
मर्यादा रखते हुए नोकरी भा करगे और भ्रष्ट भी नहीं होंगे | यहाँ हमें रिपोर्ताज नामक विधा मे गरज 
हे आर उसका अखवार मे नोकरी से नहीं लेखक के रचनाकर्म से संबंध है। अखवार रचना के लिए 
वर्जित स्थान नहीं है| यह साहित्य समालोचकों को समझ रखना चाहिए | 

समीक्षका क जिस वग का जिक्र आया है वह मानता है कि दैनिक अख़बार की रपट में और 
मासिक पत्रिका के रिपोर्ताज में अंतर केवल यह है कि एक को लिखने में खबर को नीरस पिटे-पिटाए 
ढंग से वताना पड़ता है। दूसरे में उसे रोचक वना दिया जा सकता है। यह भी एक खामख़याली है 
कि रिपोर्ताज लिखना रोचक रपट लिखना है। दरअसल वह ज़्यादा अर्थमय रपट लिखना है, वह ऐसी 
रपट है जिसमें अर्थ के आयाम भी खबर हों--ऐसी खबर जो बोध के दायरे को वढ़ाती है। रपट और 
रिपोर्ताज में एक अनिवार्य समानता है-वह यह कि दोनों यथार्थ के अंकन हैं | यथार्थ को हम एक आयामी 
बनाते जाएँ तो वह साहित्य लेखन होगा और उसके आयाम खोजते और बढ़ाते जाएँ तो वह रोचक 
होता जाएगा। 


[अपूर्ण] 
रिपोर्ताज में यथार्थ 


हिंदी गद्य में नया संस्कार आया है, वास्तविकता की व्यापकता के लौकिक अर्थ को स्वयं हिंदी के 
और दूसरी भाषाओं के माध्यम से समझने से। समझ के इस विस्तार ने यथार्थ के साथ रागात्मक संबंध 
का नया अनुभव लेखक को दिया और यह अपनी भाषा की उन नई कसौटियों पर बार-बार जाँचा 
गया जो हम भाषा के विविध इस्तेमालों के सिलसिले में बनाते रहते हैं। जो कसौटियाँ अलग-अलग 
क्षेत्र क कर्म के अनुभवी विशेषज्ञ अपने क्षेत्र को विशिष्ट मानकर बनाते हैं-पर वास्तव में इनको भाषा 
के किसी भी विशेष क्षेत्र में बरतने पर हमें भाषा के विचित्र इस्तेमालो में छिपी एकसूत्रता देखते ही 
यह अनुभव गहराई से होने लगता है कि विभिन्न विधाएँ, रूपाकार, माध्यम अलग-अलग होते हुए 
भी मूलतः और अंततः एक-दूसरे से जुड़े हैं और स्वयं एक वृहत्तर अभिप्राय के अंग भी हैं। 

इसीलिए हमको बार-बार यह वात समझ में आती रहती है कि कविता, कहानी, निबंध, नाटक 
किसी एक बड़ी भाषायी खोज का ही अंग हैं और इस खोज में मनुष्य की दूसरे मनुष्यों से रिश्ते की 
खोज शामिल है। 

रिपोर्ताज नाम हिंदी साहित्य में कहाँ से आया? यह नाम भी उसी खोज के मिलसिले में परिभाषा 
करने का प्रयल है जिसे अभिव्यक्ति के जाने-पहचाने नामों के परस्पर जुड़े होने की समाज को शास्त्रीय 
मान्यता देने के लिए साहित्य के प्रवंधकों ने किया है। ईमानदारी की बात यह है कि यह नाम वास्तव 
में ऐसे निबंध का नाम है जिसमें यथार्थ की रागासक पहचान ही पूरी पहचान नहीं है और तथ्यामक 
पहचान भी अधूरी है। वह निबंध आँखों देखे वृत्तात के अधिक निकट पड़ता है पर ठीक-ठीक वह 
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आँखों देखा भी नहीं है। वह बताता है कि क्या है और साथ ही याद दिलाता रहता है कि जो ई 
वह लेखक के कारण भी उतना ही है जितना लेखक के बाहर के संसार के कारण | एक अच्छे रिपोर्ताज 
में समाचार है, समाचार का विश्लेषण है और समाचार के तथ्य का वर्णन है। आलोचकों ने पारिभापिक 
शब्दों के अभाव में एक और शब्द का आविष्कार किया था जिसे इधर के काव्य पर बहुत वार लागू 
किया जा चुका है। वह है सपाटबयानी। सच पूछिए तो सपाटवयानी का मतलब मैं नहीं जानता | हाँ 
अधूरा बयान सपाटबयानी से ही संभव होता होगा यह कह सकता हूँ। पर रिपोर्ताज एक वृत्तांत है 
इसमें कोई शक नहीं। जिसे अपनी सामाजिक चेतना से यथार्थ के गतिशील अर्थ को समझने की शक्ति 
होती है, वह जब वृत्तांत लिखता है तो उस वृत्तांत में भाषा एकआयामी नहीं रह सकती'। रिपोर्ताज 
की ख़बर में वे सब तत्त्व शामिल हो जाते हैं जो काव्य में और कथ्य में पाए जाते हैं। आधुनिक 
संवेदना यथार्थ को एक जड़ परिस्थिति के रूप में नहीं देखती | यथार्थ आधुनिक संवेदना के लिए तशी 
यथार्थ होता है जब वह यथास्थिति को बदल रहा है। ऐसे यथार्थ का वर्णन मनुष्य की परिस्थिति में 
परिवर्तन का ही वर्णन है और वही परिवर्तन यथार्थ है जो मनुष्य के वर्तमान की सामाजिक चेतना 
को देखा और समझा गया है। 

जिस रिपोर्ताज में यथार्थ का वर्णन यथास्थिति के अस्वीकार के साथ होगा वह एक बेहतर नए 
मनुष्य के विकल्प का भी वर्णन होगा | फिर भी वह रिपोर्ताज भविष्य का नहीं वर्तमान का ही वृत्तांत 
होने पर रिपोर्ताज कहला सकता है | अन्यथा वह भविष्य पर एक लेख है जो रिपोर्ताज नहीं है। हर 
हालत में रिपोर्ताज में वर्तमान की पहचान होनी ही चाहिए। उसे पढ़ने पर मालूम हो जाना चाहिए 
कि हमने जिस वस्तुस्थिति का वर्णन किया है वह हमारी पहचानी हुई है। पर इसी वस्तुस्थिति में वे 
सब तथ्य मौजूद हैं जो इसकी यथास्थिति में परिवर्तन लाने के कारण वन सकते हैं। वे तथ्य वास्तव 
में ऐस परिवर्तन करते हैं या नहीं यह रिपोर्ताज के वश की बात नहीं, यह उस मनुष्य के वश की 
बात है जो लौकिक साधनों से वैज्ञानिक-सामाजिक परिवर्तन करता है | वह मनुष्य जो इहलौकिक सामाजिक 
प्रयलों से अपनी यथास्थिति को बदलकर एक बेहतर मानवीय सामाजिक यथार्थ का निर्माण करता है, 
रिपोर्ताज के केंद्र में अवश्य ही रहना चाहिए। यदि वह केंद्र में नहीं होगा तो रिपोर्ताज में यथार्थ के 
वृत्तांत के आयाम नहीं होंगे । वह एक सदिच्छा का वक्तव्य, एक राजनीतिक आह्वान, अपना एक वैचारिक 
उपदेश बन रह जाएगा। 


[अपूर्ण] 
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राजधानी की चिट्टी 


अगस्त 7963 में रघुवीर सहाय नवभारत टाइम्स” (दिल्ली) में विशेष 
संवाददाता बने। कुछ समय बाद उन्होंने इसी अखबार में राजधानी की 
चिट्टी' नामक स्तंभ लिखना शुरू किया । इसमें पिछले सप्ताह की एक घटना 
या अनेक घटनाओं का विश्लेषण रहता था। 7965 के पूर्वार्द्ध से राजधानी 
की चिट्ठी' नीचे दी जा रही है। इन लेखों के पढ़ने से पहले उनके प्रकाशन 
की तारीख से परिचित होना बेहद ज़रूरी है ताकि समय का संदर्भ तत्काल 
सामने आ जाए। इसलिए आलेख के शीर्षक के ऊपर ही उसको प्रकाशन 
तिथि दे दी गई है। 
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मुख्यमंत्री सम्मेलन और उसके 
बाद : स्वतंत्रचेता सुचेता 


पिछले सप्ताह राजधानी में सव राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने और म्त्तारूढ़ दल की कार्यकारिणी 
ने मिलकर भाषा के सवाल पर जो छानवीन की, उसने उलझी हुई परिस्थिति को और उलझने 
से बचा लिया है।.पर इतिहास के मोड़ पर खड़े गणतंत्र को अभी टीक-ठीक मार्गनिर्देश 
मिलना बाकी है। वह अगले महीने-डेढ़ महीने में अर्थोपाय के, अनाज वितरण के तथा स्वयं 
दल के आंतरिक सवालों के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ इस वात के लक्षण ढूँढ़े जाने लगे 
हैं कि आनेवाले दिनों में भाषायी राजनीति देश को क्या नेतृत्व देगी। 


मुख्यमंत्रियों को जिन उपायों पर विचार करने के लिए कार्यकारिणी ने कहा था वे कार्यकारिणी में काफी 
उथल-पुथल के वाद तैयार हुए थे। उनके पीछे दो दृष्टियों का द्रं छिपा हुआ है, वह उपाय-उपसमिति, 
कार्यकारिणी और मुख्यमंत्री सम्मेलन में स्वस्थ एवं विचारोत्तेजक आदान-प्रदान के रूप में जो प्रकट 
हुआ, सो लोकतंत्रीय पद्धतियों के हित में आशाप्रद है। अव आगे केंद्रीय सरकार, मुख्यमंत्रियाँ से फिर 
परामर्श करे और राजनीतिक दलों की राय ले तथा यह वह कैसे करे यह आगे की बात है। 5-6 
मार्च को अनाज के वितरण के मामले पर मुख्यमंत्री फिर दिल्ली में जमा होंगे-तव भोजन के साथ 
भाषा पर भी चाहें तो वात कर सकते हैं (भोजनोपरांत भाषण की अंग्रेजी-परंपरा है भी)। 


कालिदास को बचाना होगा! 


गत सप्ताह के विचार-विमर्श की जो झाँकियाँ बंद कमरे के वाहर मिली हैं उनमे हिंदी क्षेत्र और हिंदीतर 
क्षेत्र के राजनीतिक मनोविज्ञान का रोचक परिचय मिलता है | विचार-विमर्श में प्रधानमंत्री और स्वराष्ट्रमंत्री 
दोनों सरकारी नौकरियों में कोटा बाँध देने के घोर विरोधी थे। उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री, श्रीमती सुचेता 
कृपलानी ने जमकर इस विचार का प्रतिवाद किया, नौकरियों में राज्यों का हिस्सा बाँध दिया जाए। 
संविधान सब भारतीयों को समान अवसर देता है, भाषा के नाम पर, उनके हितों की रक्षा करने की 
जगह, वह उनकी प्रतिभा को सीलबंद करके नहीं रख सकता | फिर, जैसा श्रीमती सुचेता ने कार्यकारिणी 
के सामने निरूपित किया, हिंदी से हम क्या चाहते हैं? देश में परस्पर आदान-प्रदान का साधन ही तो 
न ? यही तो लक्ष्य है कि एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में जाकर काम करने का प्रोत्साहन इस 
आधार पर पावें कि सब जगह वे हिंदी में काम कर सकेंगे। भाषा के आधार पर नौकरियों में दीवार 
खींचकर कमरे बना देने मे हिंदी का तो भविष्य ही काना-कुतरा हो जाएगा | कालिदास को अपना चाकासन 

काटने मे बचाना ही होगा। 
इस वैठक में (जिसका जिक्र ऊपर हुआ) कुल मिलाकर संघर्ष आदशों के और तात्कालिक उपायों 
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के बीच रहा। अन्य समधर्मियो के साथ श्री मोरारजी देसाई ने नेहरू-आश्वासनों को कानूनबद्ध क्त 
की निरर्थकता उघारकर रख दी। बताया जाता है कि उन्होंने सीधा सवाल पूछा-आप हिंदी को अतत 
मार्वदेशिक भाषा मानने को तैयार हैं या नहीं? आम तौर पर उत्तर था कि हाँ हैं। पर श्री देसाई दोटूक 
जवाब मागते थे कि यदि हैं तो क्या यह भी मानते हैं कि अगला कदम हिंदी का अपने राज्यों गे 
विकास करना है। त्रिभाषा सूत्र यदि कार्यकारिणी के और मुख्यमंत्रियों के निष्कर्षों में प्रमुख रूप मे 
आया है तो उसका एक कारण यह भी है कि वह हिंदीतर क्षेत्रों में हिंदी की शिक्षा माध्यमिक सता 
पर अनिवार्य करता है। वह राजभाषा आयोग की इस महत्त्वपूर्ण सिफ़ारिश को व्यावहारिक रूप देता 
है कि प्राथमिक शिक्षा प्रादेशिक भाषा में हो पर माध्यमिक स्तर पर हिंदी अनिवार्य कर दी जाए'--आयोग 
ने इस सिफ़ारिश पर अमल की साइत विचारने का काम राज्यों पर ही छोड़ दिया था | वहाँ जब मातृभाषा 
ही भली भाँति नहीं चल पाई तब हिंदी शिक्षा का योग कहाँ से होता । खैर, विगत दिनों राजकीय ज्योतिषपियों 
ने वह साइत अब विचार दी है और हिंदीतर क्षेत्रों में हिंदी की पढ़ाई अब शुरू हो जानी चाहिए 
अंतिम निष्कर्ष प्रकट होने के एक दिन पहले स्वराष्ट्रमंत्री ने राज्यसभा में कहा था विचार-विमर्श इ 
हाथ दे, उस हाथ ले की भावना से हो रहा है। त्रिभाषा सूत्र ऐसी ही भावना से अनुप्राणित है-हिंदी 
क्षेत्रों में हिंदीतर भाषाएँ पढ़ाने का उपक्रम करना भी अनिवार्य होगा। यह एक ऐसा निवेदन हे जो 
राजेन्रबाबू ने राष्ट्रपति पद से बार-बार किया था। | 
पर वह और आज के हमारे नेता भी, इसे भावात्मक प्रतिदान के रूप में कराना चाहते थे। खेद | 
है कि पछिले दिनों की उलझनभरी दौड़-धूप में किसी को इतना सोचने का वक्‍त नहीं मिला कि कोई | 
भी आदान-प्रदान, विना किसी आर्थिक हेतु के निरंतर नहीं हो सकता, कभी-कभी बस परिवहन के 
'मौजन्य-सप्ताह' की तरह भले हो ले। जब तक हिंदीतर भाषाएँ सीखने से हिंदीभाषियों को या तो ज | 
भाषाओं मे प्राप्य ज्ञान के या निरी भाषा के ही कारण आर्थिक उन्नति का आश्वासन नहीं मिलता, 
वे नहीं सीखेंगे। यदि अगले दिनों के व्यौरेवार सूत्र-संहार में यह उलझी गुत्थी न सुलझाई गई तो डा | 
है कि हिंदीतर क्षेत्र इस व्यवस्था से कतराने के ऐसे बहाने आगे भी देते रहें जैसे पहले देते हे है 
कि हम हिंदीतर भाषाओं में संस्कृत को क्यों न चुन लें। पंजाबी या उर्दू चुनने की जो बात उठती | 
हे वह खुद यही दिखाती है कि तीसरी भाषा वही चुनी जाएगी, जिससे या तो तुरंत कुछ लाभ हे | 
(उत्तर भारत के व्यवसायी समाज में पंजाबी बोली का अपना महत्त्व है ही-) या फिर लाभ न हो 
तो अतिरिक्त परिश्रम भी न करना पड़े जैसे उर्दू। | 
__ आशा है व्यावहारिक पहलुओं पर विचार के समय मुख्यमंत्री आयोजना आयोग को भी गोष्ठी | 
में शामिल करके पड़ताल करेंगे, कि चौथी योजना में ऐसे क्या आर्थिक आदान-प्रदान परिकल्पित है । 
सकते हैं जिनमे भाषाओं का बाज़ार भाव बढ़े। सिर्फ़ सरकारी नौकरियों को ही भाषा का परम आराध्य | 
वना रखना अंग्रेजी हटाने की ऐसी-तैसी करने के बरावर होगा, क्योंकि अंग्रेजी तो हटेगी पर वही नौकरशाही 
एक आइम्बरी हिंदी करने लगेगी जो आज कान फोड़नेवाली टूटी-फूटी भारतीय अंग्रेजी करती है। 


धीरे चलो 


अंग्रेजी हटाने के रासते में कार्यकारिणी के कुछ पथप्रदर्शकों ने 'धीरे चलो' का साइनबोर्ड ही नहीं लगायी | 
था बल्कि एक बहुत बड़ा रोड़ा लाकर रख दिया था जिस समय उपाय उपसमिति विरचित प्रस्ताव / 
पूरी कार्यकारिणी में विचारार्थ आया वह प्रस्तुत रूप से कम से कम ड्योढ़ा नहीं तो दुगुना लम्बा अवर | 
| था। उसमें वे सव खाई-खंदके थीं जो अंग्रेजी में सोवने और लिखने से खुद जाती और मातृभाषा | 
¦; पट जाती हैं। | 
| इनमें मे एक ही उदाहरण काफी होगा। जहाँ यह व्यवस्था है कि हिंदीतर राज्य केंद्र से पत्रव्यवहार 
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अंग्रेजी में कर सकेंगे वहाँ यह भी व्यवस्था थी कि ऐसे सभी राज्यों को जो केंद्र से हिंदी में पत्रव्यवहार 
करेंगे, पत्रों का अंग्रेजी अनुवाद भी साथ भेजना पडेगा | इसमें दोहरी चाल थी-एक तो हिंदी राज्य 
में अंग्रेजी जमी रहेगी (अनुवाद कौन करेगा जव मूल लिखने का अभ्यास पहले मे है?), दृसरे केंद्र 
में हिंदी जानना ज़रूरी न हो पाएगा, अनुवाद पढ़ भर लेना काफी होगा | ८ 

इसको हिंदी राज्य सहन न करते यह तो समझ में आता है, पर यह उतना बोधगम्य नहीं है कि 
क्यों मुख्यमंत्रियों में अकेले उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती कृपलानी पर ही इसे हटवाने का जिम्मा 
आ पड़ा। उन्होंने इस व्यवस्था को मानने से साफ इनकार कर दिया | हिंदीतर भाषा अपनी मातृभाषा 
होने के कारण शायद वे हिंदीतरभाषियों की मनोवैज्ञानिक प्रेरणाओं की तह में पैठ सकती हैं। उन्होंने 
इस चाल का अर्थ समझ लिया जो ऊपर से केवल नेहरू-आश्वासन का ही अभिप्राय जान पड़ता है-कि 
जब अंग्रेजी को भी महभाषा बने रहना है तो केंद्र को क्‍यों न अंग्रेजी अनुवाद दिया जाए? 


दूध के धोए? 


श्रीमती कृपालनी हिंदी क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों में से शायद अकेली थीं जो हाल ही में दक्षिण का दौरा 
कर चुकी हैं। उपद्रवों से कुछ ही दिन पहले वह उन्ही क्षेत्रों में या उनके आसपास थीं | कार्यकारिणी 
को उन्होंने बताया कि मैं तो अनेक जगह हिंदी में बोली, मुझ पर किसी ने गुस्सा नहीं उतारा। (गुस्सा 
तो दक्षिण में अंग्रेजी से है जो अंग्रेजी नेता हिंदी पर टाल देते हैं। एक जगह कषगम के लोग ज़रूर 
नाराज़ हुए । दक्षिणात्या में हिंदी का विरोध सच्चा नहीं हे । उनकी भावनाएँ उलझा दी गई हैं (क्या 
उत्तर भारत के हिंदीभाषी इस मामले में दूध के थोए हैं?) और इस समय उन भावनाओं को सुलझाने 
की जरूरत हे | (कोष्ठक लेखक के) 

कार्यकारिणी में बहुत प्रवल मत राजभाषा कानून में संशोधन के विरुद्ध था-कुछ हिंदी क्षेत्रा के 
मुख्यमंत्री इसमें शामिल न रहे हों वह और बात हे- ओर अंत तक वह विरोध चलता रहा-यहाँ तक 
कि मुख्यमंत्रियों की अंतिम बैठक में अंतिम वक्ता के रूप में श्रीमती सुचेता कृपलानी ने 'सर्वसम्मति 
से निर्णय हुआ' यह मानना ही अस्वीकार कर दिया | वह अपने मंत्रिमंडलीय निर्णय पर दृढ़ और अपने 
राज्य की जनता से प्रतिश्रुत थां कि राजभाषा विधेयक नेहरू के आश्वासनों को, जिन्हें वर्तमान प्रधानमंत्री 
ने दुहराया है, भली भाँति कानूनी रूप दे चुका है। अब उसमें कोई और व्यवस्था-परिवर्तन भय का 
कारण होगा | “में अपने इस विचार मे जी भर भी न हदूँगी” उनकी यह उक्ति कुछ इतनी प्रेरणादायक 
जान पड़ी कि मध्यप्रदेश के श्री द्वारिकाप्रसाद मिश्र श्रीमती सुचेता के साथ एक वक्तव्य पर हस्ताक्षर 
करने की तैयारी करने लगे। सुना जाता है कि श्रीमती कृपलानी ने कहा-में कोई वक्‍तव्य देने नहीं 
जाती, मुझे हिंदी के लिए काम करके दिखाना हे | 

इस सिलसिले में सबसे पहला काम जो वह कर सकती हैं और जो उनके हिंदी निदेशालय में 
हो रहा है यह है कि सरकारी हिंदी को सरकारी अंग्रेजी की दासी न वनाया जाए | इसे अनुवादिनी-अनुगामिनी 
बनाए रखने में जिन लोगों का स्वार्थ है वे वही हैं जो आज अंग्रेजी के बल पर शासक वर्ग ओर 
शासित जन में भेद चला रहे हैं, आगे वे यह भेद सरकारी हिंदी और जनता की हिंदी में न करन 
पाएँ यह देखना बहुत ज़रूरी है। इसका एक उपाय तो यही है कि राज्य में लाभप्रद उद्योग-धंधों से 
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प्रतिक्रियाओं के चंगुल में 


हिंदओं के प्रति देष का और भारतीय सीमा पर हिंसा का जो विस्तार पाकिस्तान करता 

हा है, उसमें पिछले सप्ताह अपूर्व वेग देखा गया। इसकी राजनीतिक क्षेत्रों में तीव्र प्रतिक्रिया 
यहाँ हई। पर एक प्रश्‍न यह भी उठता है कि जनमानस पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। 
इस प्रकार की उत्तेजक घटनाओं से देश में उग्र प्रवृत्तियों के विकास की आशंका है। उसके 
लिए क्‍या किया जा रहा है ? 


सरकार ने समय-समय पर साम्प्रदायिकता के सवाल पर सोचा है और तथ्यों को उलटने-पलटने से मालूम 
होता है कि एक बार यह सवाल उसके दिमाग में एक हद तक उथल-पुथल पैदा करके सो गया है। 
पिछले साल पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के प्रति अमानुषिक बर्बरता की घटनाओं के बाद जब यहाँ 
थोड़ी-बहुत हिंसा हुई थी तो उस प्रतिक्रिया को अच्छी तरह समझने के लिए स्वराष्ट्रमंत्री ने उपद्रवों 
का अध्ययन किया था। उसका नतीजा यही निकला था कि गुंडागर्दी, विद्यार्थी अनुशासनहीनता आदि 
प्रश्‍न मूल प्रश्‍न से जाकर उलझ गए थे और जो निष्कर्ष प्राप्त हुए थे, मूल समस्या का सुलझाने के 
लिए यथेष्ट दृष्टि नहीं दे सके थे। 


मूल समस्या 


मूल समस्या यह थी और है एवं हाल की पाकिस्तानी हरकतों से और भी प्रबल हो गई है कि जब 
तक राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए आश्वस्त करनेवाले कदम सरकार नहीं उठाती, तब तक जनता 
में उग्र प्रतिक्रियाएँ होती ही रहेंगी। जब पाकिस्तानी घटनाओं के लगभग एक वर्ष बीत जाने पर पूना 
में गोपाल गोडसे और विष्णु करकरे (महात्मा गाँधी हत्याकांड के अपराधी) की मुक्ति पर स्वागत समारोह 
हुआ, तब फिर एकाएक सरकार ने वड़ी चिंता दिखाई और सब सम्भव उपाय करने का वचन दिया। 

इन उपाया में सबसे पहला था-इस बात की जाँच करना कि गाँधी-हत्या के षड्यंत्र का पता 
किन लोगों को था। तरुण भारत के संपादक श्री केतकर के इस कथन से कि उन्होंने इसकी खबर 
तत्कालीन बंबई-मुख्यमंत्री श्री खेर को (अव स्वर्गीय) दे दी थी, संसद में सभी दलों ने सरकार को इतना 
घेरा कि स्वराष्ट्रमंत्री को हत्या-पूजक प्रवृत्तियों की निन्दा में कुछ प्रेरणादायक शब्द कहने पढ़े। 

इस मसले की जाँच के लिए उसने जो आयोग नियुक्‍त करना निश्चित किया हे उसमें फिलहाल 
कुछ बाधा पड़ रहो ह-महाराष्ट्र सरकार, जो जाँच में मदद देगी, चाहती है कि आयोग में कम मं 
कम न्यायाधीश जैसे स्तर का व्यक्ति हो जबकि केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय के एक एडवोकेट का नाम 
तजवीज किया था। समझा जाता है कि अगले दो-तीन सप्ताह में केंद्र कोई फैसला कर लेगा। नियुक्ति 
के बाद तीन महीने में आयोग को प्रतिवेदन देना होगा। 

यह भी समझा जाता हे कि यद्यपि आयोग का काम मुख्यतया षड्यंत्र की पूर्व सूचना संबंध 
तथ्या का पता लगाना ही होगा, तो भी उसके अनुसंधान से उन प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश पड़ेगा जां 


स्वाष्ट्रमत्रा क शब्दा म गाधा का हत्या जैसे जघन्य और [नदनाय काय का आज भा वदनाय समझती 
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दो पक्ष 
माम्प्रदायिकता के मसले पर केंद्रीय सरकार के चिंतन में यह स्वीकार किया गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ और जनसंघ अपनी गतिविधि और सदस्य-संख्या बढ़ा रहे हैं। उसे सीमावर्ती क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के सक्रिय होने के समाचार मिले हैं। इनको उसने अपनी बही में दर्ज कर लिया है 
पर ऐसा स्वीकार करने का साहस उसने नहीं दिखाया है कि यदि संघ की गतिविधि हानिकर है तो 
उसके लिए सरकार ही ज़िम्मेदार हे | » 

सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय गौरव की जो क्षति चीनी आतंक से हुई है, उसकी पूर्ति करने कांग्रेस 
के कार्यकर्ता वहाँ नहीं गए हैं। नेता कभी-कभी गए होंगे | फिर यदि वामपंथी कम्युनिस्ट चीन-समर्थक 
वातावरण बनाने वहाँ गए तो संघ-कार्यकर्ता देशवादिता का (वह जो भी उनकी दृष्टि में हो) प्रचार 
करने क्यों न जाते? 


पाकिस्तान में हिंदू 


भारतीय विधिवेत्ताओं के जाँच आयोग की पिछले सप्ताह प्रकाशित रिपोर्ट से इधर राजधानी में दुःख 
और क्षोभ उपजा है। इस प्रतिवेदन में कश्मीर की 'पवित्र बाल चोरी' के वाद पाकिस्तान में हिंदुओं 
के लिए भयंकर घृणा के प्रचार का कच्चा चिट्ठा मिलता है। उसे केवल विदेशों में भारतीय पक्ष की 
समर्थक सामग्री बनाकर पेश नहीं किया जा सकता, देश में सरकार की दुर्वल नीति का प्रमाण वनाकर 
भी दिखाया जा सकता हे | 

भारत में प्रतिशोध केवल उन्हीं स्थानों पर हुआ, जहाँ से अभागे शरणार्थियों की रेलगाड़ियाँ गुजरते 
हुए अपनी कहानी कह गईं। सरकार ने भी अनुशासन कायम करने में ढील नहीं की। ये दोनों तथ्य 
प्रतिवेदन में माने गए हैं। पर, इनके आधार पर सरकार यह मानकर संतुष्ट हो ले कि पाकिस्तानी जाति 
डेप की भारतीय प्रतिक्रिया मामूली चीज़ है तो गलत होगा। 


राष्ट्रीय 


सरकारी सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान में हिंदू हत्याकांड के वाद पूर्वी प्रदेश में हुई प्रतिक्रियाओं की पहली 
प्रतिक्रिया-लखनऊ में मुस्लिम सम्मेलन-होते ही सरकार ने चिंतन मनन आरंभ कर दिवा था । कितु 
अव वह भारतीय मुसलमानों में पार्थक्य की बढ़ती हुई भावना रोकने के लिए क्या टृष्टि देती है, यह 
स्पष्ट नहीं है। 

लखनऊ सम्मेलन के चार महीने बाद दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था। दोनों में कमोबेश एक 
ही तरह से उन मुसलमानों का संगठन किया गया था, जो अपने को समाज से विच्छिन्न ममझते हैं। 
इस सिलसिले में स्वराष्ट्र मंत्रालय के यहाँ लक्ष्य किया गया था कि मुस्लिम लोग और जमीयते इस्लामी 
जैसी साम्प्रदायिक संस्थाएँ अपने साथ उन मुसलमानों को भी एक ही मंच पर ले आई हैं. जिनकी आस्थाएँ 
व्यापकतर हैं या ऐसी समझी जाती हैं। 

स्वराष्ट्र मंत्रालय के प्रकोष्ठों में यह चिंता भी प्रकट की गई थी (या कि स्वगत ही रही थी!) 
कि इस सम्मेलन से हिंदुओं पर बुरा असर पड़ेगा-अलावा इसके कि पाकिस्तान को कहने का मौका 
मिलेगा कि भारत में मुसलमान दुखी हैं। 

यह एक देखने योग्य वात है कि सबसे पहले इसी सम्मेलन ने 'माम्प्रदायिक' संस्थाओं पर प्रतिबंध 
की वात उठाई । यह कहकर इसने एक ओर तो अपने को साम्प्रदायिकता से अछूता सिद्ध किया और 
दूमरी ओर मुसलमानों को आभास टिया कि साम्रदायिक तत्त्वा से उनकी रक्षा ज़रूरी हे | प्रधानमंत्री. 
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स्वराष्ट्रमंत्रा, श्री जगजीवनराम और श्री मोरारजी देसाई के भाषणों ने इस राष्ट्रीय लोकतंत्रीय 
को (यही उसका नाम था) सही दिशा दी जरूर, पर जिनको एक मंच पर जमा करना सम्मेलन का 
मुख्य उद्देश्य था, वे एक मंच पर आ ही चुके थे। ह Paes 

इसी तरह, प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी ये भाषण रोक नहीं सके। सम्मेलन ने पोप के भारत 
आने का स्वागत किया, हिंदू राष्ट्रवादियों ने उसका विरोध किया, जबकि पोप न हिंदू हैं न मुसलमान। 
यह तो खैर मामूली बात थी, बड़े-बड़े राष्ट्रीय मसले सव प्रतिक्रियाओं के चंगुल में फंसे दीखते हैं--कश्मीर 
की सुरक्षा और समृद्धि हो या असम-त्रिपुरा की शांति हो-यहाँ तक कि भाषा की सार्वदेशिक समस्या 
को भी उर्दू-हिंदी के पुराने सवाल से उलझाने का प्रयल कहीं-कहीं होता दीख जाता है | 


शेख साहब 


यादि इन सवालों पर सत्तारूढ़ दल या उसकी प्रशासन व्यवस्था कुछ करती दिखाई नहीं देती, तो उसका 
कारण क्या यही है कि पिछले दिनों किसी प्रतिक्रिया ने देश में विकट रूप धारण नहीं किया है | अगर 
वह ऐसा समझती है तो कशमीर को बल्कि कहें कि शेख अब्दुल्ला की समस्या पर उसे सावधानी मे 
नज़र रखना उचित होगा। 
एक हो इशारा काफी है। कश्मीरी मुसलमान' का विशेषण लेकर भारतीय नागरिक प्रसि 

यह एक विलकुल नई घटना है, यों तो बंगाल के हिंदू अपने को बंगाली हिंदू और बाकी लोगों को 
हिंदुस्तानी कहते रहे हैं, पर किसी को पारपत्र में ऐसा लिखने की अनुमति नहीं दी गई है। यदि भारतीय 
नागरिका क सामने भारतीयता और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र पर भाषण देना केवल राजनीतिक रोजनामचा 
भरना हो, तभी किसी मुसलमान को कश्मीरी या किसी हिंदू को तमिल घोषित करना कोई माने रखता 
ह। इस भूल का प्रशासनिक कारण कुछ बताया जा सकता है, पर इसमे जनता में उपजनेवाली अश्रद्धा 


साम्प्रदायिक प्रतिक्रियाओं के उसी गारेखधंधे की एक और कड़ी होगी, जिसमें राष्टीय समस्याएँ उलझती 
जा रहा ह। 
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जनता का मनोबल और आंतरिक सुरक्षा का सवाल 


सरकार ने कवूल किया है कि अपने को विस्थापित बताकर सैकड़ों लोग पाकिस्तान से भारत 
आ एह हैं, इसलिए अब भारत-प्रवेश का अधिकार भी प्रमाणपत्रधारियो तक सीमित कर॑ | 
दिया गया है। फ़िर भी, अब तक जो नकली विस्थापित आ चुके हैं उनके खिलाफ क्या | 
ठाप्त कारवाई हो रही है, यह जानने के लिए जनता उत्सुक है। शरणार्थी शिविर में हाल | 
१ जा दग हुए उसक लिए सरकार ने सच्चे शरणार्थियों को ही दोषी बताया था और यह 


पान मे इनकार कर दिया था कि उन उपद्रवों के बीच पाकिस्तानी गुप्तचर झूठे शरणार्थियों 
का हाथ है। 


पूर्व पाकिस्तान से विस्थापितो का रूप धरकर भारत में ऐमे लोगों का प्रवेश बहुत बढ़ गया है जो 
तुर्‍क्षा क लिए खतरनाक सावित हो सकते हैं। यह स्वीकार करके पिछले सप्ताह केंद्र सरकार ने एक 
भथकर आशका जनसाधारण के मन में जगाकर उस जहाँ का तहाँ छोड़ दिया है। सीमांत से भारत 
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में प्रवेश का अधिकार कवल उन तक सीमित कर देने का निर्णय, जी प्रमाणित विस्थापित हो. पुनर्वासमंत्री 
के अनुसार मार्च में ही कर लिया गया था पर अब तक आ चुके अवांछनीय व्यक्तियों पर जो कार्रवाई 
हई उसका व्यापक रूप से प्रचार नहीं किया गया 

इसलिए साधारण जनता के मन में यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है, कि प्रवेश तो रोक दिया, ठीक 
पर जो प्रविष्ट हो चुके हैं वे कहाँ हैं और उनका क्या किया जा रहा है। यों तो राजधानी में यही 
एक प्रश्‍न नहीं है जिसका उत्तर सामान्य जन माँग रहे हैं, क्या राजभाषा विधेयक में संशोधन होगा 
कच्छ में पाकिस्तानी घुसपैठ का क्या जवाब दिया जाएगा, ये प्रश्‍न भी हैं। शेख अब्दुल्ला का पासपोर्ट 
गह होने के वाद उनका भारत में (यदि वह आएँ तो) क्या स्वागत होगा, यह भी एक सवाल हे | मगर 
जहाँ तक शेख-कांड का प्रश्‍न है ऐसा दीखता है कि फिलहाल जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक स्थिति अधिक 
महत्त्वपूर्ण समस्या वन गई हे | शेख के अगले कदम का उस पर क्या असर पड़ेगा यही आजकल 
केंद्रीय नेताओं की चिंता का विषय बना हुआ है। 

अभी तो यह देखें कि राजनीतिक नेताओं ने बड़ी-बड़ी राजनीतिक घटनाओं से जनमानस में होनेवाले 
परिवर्तनों को पूरी तरह समझने और जनता को रास्ता दिखाने का प्रमाण नहीं दियां है। मत्तारूढ़ दल 
की सरकार को बहुमत के समर्थन का इतना मादक विश्वास रहता है कि उसे अपने कार्यों का व्यापक 
असर जल्दी दिखाई नहीं देता | जब आँख में उँगली गड़ाकर दिखाया जाता है तब वह कोई दूसरा 
पैतरा बदलकर बैठी रहती है-इस बार जरा और जमकर | 

शेख अब्दुल्ला के मामले में, सीमान्त पर प्रवेश-प्रतिबंध के मामले में, और कच्छ में घुसपैठ के 
मामले में सरकार के वक्‍तव्यो का क्या असर हुआ है यह जानने के लिए सरकार के पास अनेक साधन 
हो सकते हैं-संसद में प्रतिक्रिया वह प्रयास देखती है अखबारों में टिप्पणियाँ और संपादक के नाम 
पत्र वह अफसरों के माध्यम से देखती है पर मामूली आदमी के मन में क्या खयाल आते हैं, उसका 
मनोबल कितना टूटा कितना बना है, यह वह सिर्फ़ अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जान सकती 
है। उतना ही जान सकती है जितना वे कार्यकर्ता जनता के निकट होंगे। यहाँ कांग्रेस के साधारण 
कार्यकर्ताओं की आलोचना अभीष्ट नहीं परंतु राजधानी में हाल में एक प्रीतिभोज के बाद एक वरिष्ठ 
नेता ने धड़ल्ले से कहा था--“जनता? उसका काम सोचना नहीं है, सोचते हैं विचारक और विचारक 
भी वही हो सकते हैं जिनमें विचार की विशेष प्रतिभा हो | राजनीतिक व्यक्तियों का काम है उस विचार 
को, विरचित विचार को जनता तक पहुँचाना। 

आशा है इस पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं होगी। 


नेहरूकालीन निर्णय 


पूर्वी पाक-सीमांत पर प्रवेश-प्रतिबंध को ही लें। जिस समय लोकसभा में सरकार से जवाबतलब किया 
जा रहा था कि उसने सबको आने देने के नेहरूकालीन' निर्णय में परिवर्तन संसद को बताए विना 
क्यों किया तव उन विस्थापित स्त्रियों और बच्चों की दुखियारी तसवीरें दिखाई गईं जिन्हें भारतीय 
पुलिस जबरन पाकिस्तान वापस भेज रही है।' जिन्होंने यह आरोप अखबारों में पढ़ा होगा उन्होंने साथ 
में यह भी पढ़ा होगा कि स्वराष्ट्रमंत्री ने प्रश्नों के जवाब में आश्वासन दिया कि ऐसी घटनाओं पर 
गौर किया जाएगा--हमारा इरादा किसी को तकलीफ पहुँचाने का नहीं है। हम केवल सुरक्षा के लिए 
यह सिर्ञ लगा रहे हैं कि बिना प्रमाणपत्र के किसी विस्थापित को न आने दें। 

इसका एक ही असर हो सकता हे-यह कि जब सरकार को दवाया गया, घसीटा गया, इपटा 

गया तब जाकर उसने वह बात कही जो उसे अपने लिखित वक्तव्या में पहले ही कहनी चाहिए थी। 
यदि स्वराष्ट्रमंत्री को कहना ही था कि प्रतिपक्षी नेता यह न दिखाएँ कि वे ही जनता के हमदर्द हैं, 
हमें किमी से कम दर्द नहीं है तो यही तड़प उनके सहयोगी परराष्ट्रमंत्री स्वर्णसिंह, जिन्होंने लिखित 
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वक्तव्य पढ़ा, अपने मजमून में पहले ही दिखा सकते थे। लेकिन मजमून खास मुंशियाना तो था ही, 
उसमें विस्थापितों द्वारा पुनर्वास शिविरों में अनुचित आचरण का अकारण उल्ल भा दा । यह उस 
वक्‍त आग में धी का काम कर गया। और उसी दिन शाम को सरकारी पत्र सूचना विभाग ने सोदाहरण 
विज्ञप्ति निकाली कि दण्डकारण्य के कुछ विस्थापित किस प्रकार शिविर छोड़कर चले जाते हैं-दोवारा 
आ जाते हे और फिर से भत्ता कमाने लगते हैं, जो पुराने निवासियों को नहीं मिलता, इत्यादि। 

यदि पूर्व पाकिस्तान से आए विस्थापितों में कर्मठता नहीं तो बजाय उसको मानवीय दृष्टि से देखने 
और उसके कारण समझकर उन मनुष्यों को प्रच्छन्न रूप से दोष देना अवश्य ही उस भावना का विपर्यय 
डे जिससे स्व. नेहरू ने कहा था कि हम किसी को बुलाने नहीं जाएँगे पर जो मुसीबत के मारे विना 
प्रमाणपत्र भी आएँगे, हम उन्हें सहारा देंगे। नेहरूकालीन निर्णय में वर्तमान मंत्रिमंडल ने आवश्यकतानुसार 
परिवर्तन करके कोई अहित न किया हो पर मनुष्य के प्रति अपने वाक्यों में ठेठ वाबूपना लाकर मनुष्य 
का विश्वास अवश्य खंडित किया है। पुनर्वास मंत्रालय की फाइलों मे तथ्य चुन-चुनकर जिस सचिव 
ने अपनी कानूनी वुद्धि से मंत्री का वक्तव्य लिखा होगा उन्हे विस्थापितों का अनुचित व्यवहार शायद 
एक ठोस उल्लेखनीय कारण जान पड़ा होगा पर जिस राजनीतिक व्यक्ति ने उसे पढ़ा उसे वह सहृदय 
बुद्धि से अकथनीय क्यों नहीं जान पड़ा? 
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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से सांप्रदायिक तत्त्वों को उखाड़ फेंकने की जो शानदार घोषणा 
शिक्षामंत्री ने की है उससे अलीगढ़ का मामला फिलहाल टल गया है। क्रुद्ध जनमत को 
सहलाने, उसका मन रखने में कौशल का प्रमाण दिवा है श्री चागला ने, पर कुछ सतर्क 
व्यक्तियों को उनके वक्तव्य में बड़े-बड़े पैबन्द भी दिखाई दे गए हैं-ज़ोर पड़ते ही वहीं 
से छिद्रविस्तार हो जाएगा। 


अलीगढ़ विश्वविद्यालय में मंत्री ने तुरंत कोई सार्थक कार्रवाई न करके जाँच के, यदि आवश्यक हुआ 
तो आवश्यक कार्रवाई के और अपनी सदाशयता के आश्वासन दिए हैं। सरकार चलाने की यह रीति 
अब पुरानी पड़ चली है पर साहसी मंत्रिदल गंभीर कठिनाई के प्रत्येक अवसर पर अब भी इसी खाट 
के नीचे छिप जाने की कोशिश पहले करता है। इसलिए संदेह होना स्वाभाविक है कि यदि अलीगढ़ 
मे सांप्रदायिक तत्त्व हटा देने की इच्छा सचमुच है तो तुरंत कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं! - 
जाँच और जाँच 
उत्तरप्रदेश सरकार न्याय और व्यवस्था के संबंध में जाँच करा चुकी है और शिक्षामंत्री को अपनी रिपोर्ट 
का तत्त्व वता चुकी है | स्वयं मुख्यमंत्री श्रीमती कृपलानी यह रिपोर्ट दिल्ली लाई थी | अभी तक यह 
तय नहीं हुआ है कि उत्तरप्रदेश की रिपोर्ट काफी है या नर्ही। यदि वह काफी नहीं समझी गई तो 
शिक्षामंत्री अपने वायदे के अनुसार स्वराष्ट्रमंत्री से अनुरोध करेंगे कि केंद्रीय जाँच विभाग अलीगढ़ के 
मामले की जाँच करे। 

अलीगढ़ के मामले की जाँच तो ठीक, पर अलीगढ़ के किस मामले की जाँच? यह चीज़ बई 


रचनावली 
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F- से गोलमाल कर रखी गई हे । अभी केवल छात्रों के उपद्रव की जाँच हुई हे क्योंकि राज्य सरकार 
केवलं अमन-चैन की ज़िम्मेदार है। यदि यह संतुष्ट न कर सकी और श्री नन्दा मान गए तो केंद्रीय 
जाँच विभाग फिर से जाँच करेगा | बहुत संभव है वह उत्तरप्रदेश सरकार की जाँच से कुछ और आगे 
जाकर यह भी पता लगाए कि उपढ्रवों में विद्यार्थियों के अतिरिक्त और कौन लोग अप्रत्यक्ष रूप से 
सम्मिलित थे। 

फिर उस जाँच के नतीजों पर ठेठ कानूनी और किताबी नज़र से विचार करके यदि निर्णय दिया 
गया कि यद्यपि ऐसा था, तथापि ऐसा नहीं था, कि अमुक इस अर्थ में दोषी है पर उस अर्थ में दोषी 
नहीं भी है आदि-तो विशेष कुछ आश्चर्य की वात न होगी | अभी श्री चागला ने राजधानी के मान्य 
क्षेत्रों में अलीगढ़-कांड को लेकर उत्पन्न क्रोध का शमन कर दिया है। जब तक कुछ करने का समय 
आएगा तव तक यह क्रोध और भी ठंडा हो चुका होगा। देश में भावनाओं के साथ खिलवाड़ की 
जैसी राजनीति आजकल चलाई जा रही है उसके देखते डर है कि सरकार कुछ न 'करके' भी कहीं 
छड़ी न न पा जाए, यह आशंका दिल्ली के उन राजनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में पाई जा रही है जिन्होंने 
अलीगढ़-कांड को शुद्ध न्याय और व्यवस्था का नहीं, अधिक गहरे सिद्धांतों का सवाल माना है। 


संदेह, अविश्वास 


पिछले सप्ताह अलीगढ़ से विविध वर्गों के लोग यहाँ आए हुए थे। इनमें थे-विद्यार्थी, मान्य नागरिक 
और समाजसेवी तथा कुछ वर्तमान, कुछ भूतपूर्व सरकारी अधिकारी | इनके मन में अनेक प्रकार के 
संदेह और अविश्वास थे। पर शायद इनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति उन शब्दों में ही सबसे अच्छी 
हुई जो श्री चागला ने संसद में कहे : “खेद की बात है कि उत्तरप्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की 
पुलिस को पता ही नहीं चला कि काफी दिनों से अलीगढ़ में क्या हो रहा था।' हाँ, इतना जरूर हे 
कि शिक्षामंत्री की नजरों में उपकुलपति के विरुद्ध प्रचार का होना ही आपत्तिजनक है जबकि अलीगढ़ 
के निवासियों की समझ में वहाँ साम्प्रदायिक विष का प्रचार होना खतरनाक चीज है । पिछले दिनों 
वहाँ क्या होता रहा, इसकी जाँच कराने का आश्वासन देते हुए मंत्री ने सारे मामले को समेटकर उपकुलपति 
“उदार राष्ट्रवादी टष्टिकोण' के विरोध का मामला वना दिया है। जॉच भी वह कराएग ता यह 
कि उपकुलपति के विरुद्ध प्रचार कैसे चलता रहा जो किसी को पता न लग पावा | 

उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि प्रचार चलता रहा और उपकुलपति का भा खबर न हुई | यह 
अचरज की हद हे) आज के जमाने में किसी के खिलाफ कुछ लिखा जाए तो जिसकी दोहाई दी गई 
हे वह चाहे न भी पढ़े, जिसकी शिकायत की गई हे वह सबसे पहले पढ़ लेता हैं | शिक्षामंत्री ने माफ 
स्वीकार किया है कि मुझे नहीं पता किं अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक मुस्लिम हास्टल म सभा 
हुई जिसमें कुछ अध्यापक भी थे। इस सभा में कहा गया, मुख्लम विश्वविद्यालय अपने छात्रों का भरती 
पर रोक लगाएगा तो नुकसान पाकिस्तान का होगा क्योंकि लड़क यहाँ स पढ़कर वहां ग चले जाते हे | 
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पाकिस्तान को? 
अगर केंद्र सरकार द्वारा कोई जाँच होती है तो उसमें यह मसला शामिल रहना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय 
के इंजीनियरी और टेकनोलॉजी विभाग से उत्तीण होकर आधकाश विद्यार्थी क्या सचमुच पाकिस्तान 
चले जाते हैं? यह क्रम यदि चल रहा है तो इमे रोकने का जरूरत ह एसा कहन ने की ज़रूरत नहीं । 
पाकिस्तान की दीर्घमूत्री शत्रुता को देखते हुए अपनी शक्ति का काई भा अश उन दान देने का औदाय 
मूर्खत्व कहा जाएगा-कुपात्र को दान ता वह हागा हा। ह र 
अलीगढ़ में श्री अलीवावरजंग के उठारतावादी राष्ट्रवादी कार्य क्या थ>यानी इजीविया कक्षाओं 
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में भरती का 50 प्रतिशत मौका विश्वविद्यालय के बाहर के विद्यार्थियों को दने के अतिरिक्त क्या राष्ट्रवादी 
कार्य उन्होंने किए? यहाँ पर अलीगढ़ के विषय में जो चचाएँ हो रही ह उने यह भा सबाल पदा 
होता है कि वास्तव में अलीगढ़-काड ने इस विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण स्वरूप पर उस तरह तेज रोशनी 
डाल दी जैसे अँधेरे में चोरी करते किसी व्यक्ति पर डाल दी जाए। अव सवाल यहा नहीं रह गया 
हे कि चोर कौन है-वह तो है ही-यह भी पूछना-जाचना खूर हा गवा हैं कि चोरी किस चीज़ 
की और कैसे हो रही थी? 

अभी तक के सरकारी आश्वासनं में विश्वविद्यालय के संपूर्ण स्वरूप का पर्क्षा का काइ इरादा 
नहीं प्रकट हुआ है। वैसा इरादा करने से कुछ क्षेत्रों में तकलीफ होगी और कुछ क्षेत्रा न शायद उसका 
बेजा फायदा उठाने का प्रयल भी होगा | पर ये दोनों खयाली वाधाएँ हैं और अलीगढ़ विश्वविद्यालय 
का स्वरूप बदल देने से जो हित होगा वह इन बाधाओं का अपेक्षा अधिक स्थाया हागा। 

अलीगढ़ विश्वविद्यालय को श्री चागला ने मिली-जुली संस्कृति का विकास कद्र बनाने का बात 
अकसर कही है। इस बार भी कही | शायद उनका मतलव सांस्कृतिक समन्वय से था या शायद नहा 
था। क्योंकि सांस्कृतिक समन्वय के लिए तो सबसे बड़ी जरूरत है कि विद्यार्थियों के अलावा अध्यापकों 
की संख्या में भी बाहर के लोगों का अच्छा अंश हो | यह अभी तक संभव नहीं हो सका है। हालाँकि 
शिक्षामंत्री कहते हैं कि वहाँ भी अध्यापक उसी प्रकार चुने जाते हैं जैसे अन्य विश्वविद्यालयों में | यानी 
चयन समितियों के पीछे क्या होता है यह कोई नहीं जानता-या कहें कि सब जानते हैं। 


चीन का हाथ 


वास्तव में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बारे में और भी बातें आजकल दिल्ली में काफी लोग जान गए 
हैं| विश्‍वसनीय लोगों के वृत्तांत के अनुसार 25 अप्रेल को उपकुलपति पर जो हिंसक आक्रमण हुआ 
वह अत्यंत संगठित था। सरकार की रिपोर्ट के आधार पर तैयार उसके बयान में तथ्यों में से केवल 
उन्हीं का उल्लेख है जो किसी व्यक्ति पर दोषारोपण न करते हों। पर यह बात यहाँ सुनी गई है कि 
जिस वक्त विश्वविद्यालय परिषद की बैठक यूनियन हाल में हो रही थी बाहर जमा लड़कों से एक 
व्यक्ति ने संपर्क स्थापित किया जो उसी बैठक से उठकर आया था। उसने क्या बात की यह नहीं 
मालूम पर इसके थोड़ी देर वाद ही वलवा शुरू हो गया | 

इस विश्वविद्यालय के अंदर याँ भी क्या होता रहता हे, यह जानने की रुचि लोगों में अब बहुत 
बढ़ गई है | जैसे ग्रह भी पूछा जा रहा है कि मुगलकालीन पुराने दस्तावेजों का दुर्लभ संग्रह क्या अभी 
विश्वविद्यालय में ह या चीन चला गया? 
यह भी जानने योग्य वात होंगी कि क्या इस विश्वविद्यालय में वह अध्यापक महोदय अभी भी 
हैं जिनकी इतिहास की पुस्तक चाऊ एन-लाई को समर्पित की गई थी? यदि उन्होंने यह समर्पण चाऊ 
एन-लाई द्वारा आक्रमण के पहले किया था तो समझा जा सकता है कि तब वह साम्यवाद के समर्थक 
थे। अपने में यह कोई इतनी बुरी बात नहीं कि उस पर कार्रवाई की जाए पर यह देखना जरूरी है 
कि ऐसे साम्यवादी तत्त्व इस समय चीन से क्या संबंध रखे हुए हैं? उस पर कार्रवाई आवश्यक हे । 

जनद्वेष के कारण भी दूसरे देश की ओर देखने का प्रोत्साहन मिलता है--इसका जीता-जागता 
प्रमाण मुस्लिम विश्वविद्यालय में मिलेगा | वहाँ की धरती ही विदेशी होती चली जा रही है, तब फिर 
उस पर कोई देशी वृक्ष आम हो या बबूल हो कैसे उगेगा। उसमें शहर अलीगढ़ के चारों ओर फैले 
हुए कालेजों के विद्यार्थी नहीं आ सकते क्‍योंकि वहाँ का वातावरण दम घोंटनेवाला, एकांगी, अवरुद्ध 
और जड़ होता जा रहा हे | में स्वयं इस विश्वविद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर वहाँ के गण्यमान्य 
व्यक्तियों सें भंट करके देख चुका हूँ--वे जो कहते और चाहते हैं उसमें भारत के सांस्कृतिक वेभव 
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ट्क प्रशस्ति का एक पद अवश्य होता है पर विश्वविद्यालय के जीवन में अंधी धर्मशक्ति का धआँ 
इतना गाढ़ा है कि भारतवर्ष की हरियाली छिप ही गई है 

इस समय शिक्षा को उन्नति और सांस्कृतिक एकता दोनों ही दृष्टि से अलीगढ़ के निवासियों की 
और दिल्ली में उनके हितैषियों की माँग यही होगी कि हाल के हिंसा-कांड को केवल अलीयावरजंग 
साहब का मामला न बनाया जाए--वह विश्वविद्यालय को सच्ची सांस्कृतिक भूमि और रस देने का 
सवाल है। 
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शेख अब्दुल्ला : क्या यह प्रयोग व्यर्थ गया? 
सरकारी प्रचार किसके लिए? 


क्या शेख अब्दुल्ला को मालूम था कि भारत लौटने पर उन्हें कुछ न कुछ दण्ड मिलेगा? 
उनके दिल्ली आने के वाद से जो घटनाएँ हुई हैं उन्होंने दिखा दिया है कि मालूम भी रहा 
हो तो भी शेख अदुल्ला ने परिस्थितियों का पूरा फायदा एक बार फिर उठा लिया है । जम्मू-कश्मीर 
से उन्हें अलग रखने में सरकार ज़रूर सफल रही है पर देश में हलचलें पैदा करने से उन्हे 
रोका नहीं जा सका है। सरकार ने उन्हें तुरंत नज़रबन्द करके दृढ़ता दिखाई, पर उसके बाद 
क्या हुआ? 


जो सवाल यहाँ पूछे जा रहे हैं उनमें प्रमुख दो है-जव शेख को बता दिया गया था कि बिना अनुमति 
वह किसी से नहीं मिल सकते तो इसके प्रतिकूल आचरण के लिए उन्हें क्या दण्ड मिलेगा? और दूसरा 
यह कि जिन पुलिस अधिकारियों ने पत्रकार स्टेसी को शेख तक जाने दिया उन पर क्या कार्रवाई 
की गई? 


सवाल क्‍यों? 
ये दोनों सवाल देखने में तो प्रशासनिक महत्त्व के ही लगते हैं पर वास्तव में इनका सरकारी नीतियों 
से गहरा संबंध है। इनका जो उत्तर मिलेगा उससे पता चलेगा कि शेख अब्दुल्ला को नजरबन्द रखने 


पीछे सरकारी नीति कितनी स्पष्ट है और कितनी नहीं। शेख अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर न जाने 
देने की दढ़ता देखने के बाद भी ये सवाल विशेषकर इसलिए पूछे जा रहे हैं कि स्टेसी-कांड संबंधी 
बयानों में स्टेसी के एक निहायत खराव आदमी होने पर तो बड़ा जोर है लेकिन सरकारी निर्णय को 
अमल में लानेवाले कितने ढीले हैं, इस पर कोई ज़ोर नहीं। इसका सीधा असर जनता के दिमाग पर 
यह पड़ता है कि स्टेसी की जिन देशों से सहानुभूति है वे हमारी घृणा के पात्र पहले हैं, हमारी अपनी 
सरकार जो जनमत को रूप देने का दायित्व धारण किए है. आलोचना की पात्र बाद में है। ऐसा असर 
डालने की चेष्टा कहीं इस इच्छा से तो नहीं होती कि अपनी गलतियाँ अपने ही देश के लोगों से छिपा 
ली जाएँ--उनसे भी जो सहानुभूति रखते हैं? तो भी इस घोषणा को सभी ने पसन्द किया है कि अब 

से शेख पर निगरानी और कड़ाई रखी जाएगी। 
यहाँ संसद में और बाहर भी यह जानकर लोग भौंचक रह गए कि ब्रिटिश पत्रकार स्टेसी अप्रैल 
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‘ 


की उन तारीखों में पाकिस्तान में थे जब कच्छ में लड़ाई हो रही थी। स्वराष्ट्रमंत्री ने कहा कि “वह 
मम्भवतः कच्छ के रन के संबंध में वहाँ गया था, इस पर बड़ी उत्तेजना फैली। आगे यह भो कहा 
कि पाकिस्तान सरकार ने उनके आराम का सारा बन्दोबस्त किया था, जिससे और भी शक बढ़ा कि 


दाल में ज़रूर कुछ काला है। सवाल यह हैं कि शत्रु से और कोई आशा की भी क्या जा सकती है? 


गोरी चमड़ी का दबाव 
कुछ राजनीतिक क्षेत्रों के अनुसार स्वराष्ट्रमंत्री के वक्तव्य में एक बात साफ नहीं हुई है| जब दंगा, 
फरेब, झूठ, जालसाजी, इत्यादि सब अमानवीय हरकतों के सहारे स्टेसी शेख साहब के बंगले में घुसने 
लगे तो उन्हें पहरेदारों ने लिखित अनुमति दिखाने को कहा या नहीं? हो सकता है कि पहरेदारों को 
ऐसे कोई आदेश रहे ही न हों। यह भी हो सकता है कि रहे हों पर स्टेसी ने उन्हे डॉट दिया हो। 
गोरी चमड़ी के आगे जब बड़े-बड़े सिटपिटा जाते हैं तो पहरेदारों की क्या बिसात। लेकिन यही तो 
सवाल है कि बड़े-बड़े क्यों सिटपिटा गए? 

संसद में स्वराष्ट्रमंत्री ने स्पष्ट इनकार किया है कि स्टेसी को विना सजा दिए सिर्फ भारत से बाहर 
जाने को कहने के पीछे किसी विदेशी सत्ता का दबाव नहीं है। लेकिन जो कुछ हुआ उससे उन्हें स्पष्ट 
स्वीकार करना पड़ेगा कि विदेशी सत्ता का न सही गोरी चमड़ी का तो दबाव था ही। वाल्कट-कांड 
अभी लोग भूले नहीं हैं। 

जिस दिन म्टेसी को हिरासत में ले लिया गया, उसके दूसरे-तीसरे दिन मद्रास सरकार ने बड़े विस्तार 
में अपनी रिपोर्ट स्वराष्ट्र मंत्रालय को भेजी। उसका यहाँ गौर से अध्ययन किया गया। उसके कुछ 
अंश तो केद्र सरकार के वक्तव्य में ज्यों के त्यों शामिल हैं, पर कुछ अंश लगता है कि छूट गए 
हैं। जैसे यह कि जब पुलिस इंस्पेक्टर ने आकर देखा कि बँगले में कोई साहब बहादुर विराजमान हैं 
तो वह इंतजार करने लगा कि जब साहब की बातचीत और चाय हो जाए, तब उनसे .पूछताछ की 
जाए कि आप कौन हैं और कहाँ से आपका आना हुआ। जैसी कि एक राजनीतिक नेता ने इस पर 
टिपणी की-शायद कोई हिंदुस्तानी स्टेसी की जगह होता तो उसके आराम में खलल न डालने का 
शिष्टाचार न दिखाया जाता। 


रिपोर्ट और आज्ञा 


मद्रास सरकार की रिपोर्ट में बड़ी मुंशियाना अंग्रेजी में बयान किया गया है कि “जब स्टेसी इसका 
संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके कि उन्होंने अपने नाम-धाम-काम के बारे में गलतबयानी क्यों की, तो 
उनकी शिनाख्त के वारे में संदेह पैदा होना स्वाभाविक था| यह वांछनीय समझा गया कि उनकी शिनाख्त 
के बारे में कोई संदेह न रहने दिया जाए “ उन्हें गिरफ़्तार कर कोयम्वत्तूर जेल में सबसे ऊँचे दर्ज 
में रख दिया गया। 
“मद्रास सरकार को आशा है कि इस वृत्तांत से उनकी गिरफ्तारी के बारे में अटकलों की गुंजाइश 

खत्म हो जाएगी |” 

ता पर विचार-विमर्श के बाद केन्द्रीय सरकार ने स्टेसी को देश से निकाल देने की आज्ञा नई 
ली में लगभग जारी कर ही दी थी कि उसमें कोई 'प्राविधिक' बाधा पड़ गई और वह एक दिन 
के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे दिन संसद में घोषणा की गई कि ब्रिटिश पत्रकार के खिलाफ और 
कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उस पर मुकटमा नहीं चलाया जाएगा; (हालाँकि वह गिरफ्तारी जाव्या 
फ़ौजदारी की धारा 54 के अधीन की गई था) और उमे विदेशी व्यक्ति कानून के अधीन सिर्फ देश 
मे बाहर जाने को कह दिया जाएगा | 


78 / रघुवीर सहाय रचनावली -4 


रचनावली 


ह की भावना 


राज्यसभा में (लोकसभा का अधिवेशन समाप्त हो चुका है) यह बात पसंद नहीं की गई । कानपुर के 
श्री अर्जुन अरोड़ा (कां) ने पूछा कि शेख से जो बातचीत इस पत्रकार ने की है, वह प्रकाशित न होगी, 
ऐपा आश्वासन ब्रिटिश उच्चायुक्त से क्‍यों न माँगा जाए? 

“इसका सवाल नहीं पैदा होता,” स्वराष्ट्रमंत्री ने कहा | उन्होंने बताया कि हमें सव मालूम हो गवा 
हे कि दोनों में क्या बातचीत हुई। स्टेसी में ही मालूम हुआ है। हमें यह भी पता चल गया है कि 
स्टेसी को पाकिस्तान उच्चायुक्त कार्यालय से किस प्रकार के पत्र आए थे और उससे क्या करने को 
कहा गया था | सरकार इस वारे में व्यौरा तलाश कर रही है, परंतु ये ऐसे मामले हैं, जिन पर सरकार 
अपने अन्य उद्देश्यों के संदर्भ में ही कार्रवाई करेगी | 

राजधानी में इन "अन्य उद्देश्याँ' के संबंध में अविश्वास की भावना राजनीतिक क्षेत्रों में जड़ पकड़ती 
जा रही है। शेख को छोड़ने, उन्हें पाकिस्तान जाने देने और फिर हज के बहाने सभी मुस्लिम देशां 
में घूमने देने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं उठाया जा सका है, यह बात फिर कही जाने लगी है | 
निर्दलीय सदस्य श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा है कि शेख की भारत-विरोधी कार्रवाइयों पर और सख्ती 
की ज़रूरत हे | स्वतंत्र पार्टी के श्री डाह्याभाई पटेल ने पूछा है, “शेख को सरकार क्या मानती है? 
नजरवंद, गिरफ़्तार या सम्माननीय विदेशी अतिथि जिनके भारत आगमन पर उन्हें गरमी के मौसम से 
बचाने के लिए पहाड़ भेज दिया गया? (इस पर श्री नन्दा ने कहा था. “उन्हें वहाँ इसलिए भेजा गया 
ताकि वह वातावरण में गरमी न पैदा कर सकें।”) 

इनमे तथा संसद के केंद्रीय कक्ष एवं अन्य राजनीतिक गोष्टियों में पूछे जानेवाले प्रश्नों से प्रतीत 
होता है कि पिछले वर्ष इन्हीं दिनों जो राजनीतिक सक्रियता शेख ने दिखानी शुरू की थी वह शेख 
के राजनीतिक व्यक्तित्व को बहुत समृद्ध चाहे न कर पाई हो, परंतु आशा के अनुरूप न्यून भा नहा 
कर सकी है। विशेषतया अब, जबकि शेख को उटकमण्ड में घूमने-फिरने और जहाँ चाहे जाने की 
आजादी है, उसका लाभ पाकिस्तान ज़्यादा अच्छी तरह उठाने का प्रयत्न करना ही चाहेगा। स्टेसी, इसी 
प्रयल का एक प्रमाण था यह स्वराष्ट्रमंत्री ने स्ष्ट कर ही दिया है। 


प्रचार का एक पहलू 


सरकारी प्रचार व्यवस्था के एक पहलू पर गत सप्ताह की कुछ-एक घटनाओं से विशेष प्रकाश पड़ा 
है | अंग्रेजी में मूलतः लिखित और हिंदी में वहुधा संक्षिप्त अनुवाद के रूप में प्रकाशित इस प्रचार सामग्री 
के अधिकांश को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह विदेशों में या विदेशियों के सामने भारत का पक्ष 
स्पष्ट करने की इच्छा से अधिक और भारतीयों के सामने अपनी नीतियों की दृढ़ता प्रकट करन का 
इच्छा से कम चालित हो। यह भी पता चला कि राजधानी से शख अब्दुल्ला क काई समर्थक काफी 
विस्तृत प्रचार सामग्री तैयार कराकर विदेशी दूतावासों में बँटवा रहे हैं। शायद उसी के (और पाकिस्तानी 
उच्चायुक्त कार्यालय से नित्य प्रचारित होनेवाली सामग्री क भी) प्रतिकार के लिए केंद्र सरकार अपने 
प्रचारःलेखों में कच्छ और कश्मीर तथा अब्दुल्ला के संबंध में जो जानकारी दे रही है उसमें विदेशी 
आशंकाओं की काट की चिंता अधिक रहती है। देशी सहानुभूति को पुष्टतर करनेवाले या सरकारी 
| कार्रवाई के प्रशंसनीय तत्त्वों पर प्रकाश डालनेवाले सूचना-लेख कुछ वाद से ही आते हैं। उदाहरण 
¢ के लिए कच्छ की लड़ाई के शुरू के दिनों में पाकिस्तानी दावों के खंडन पर बड़ा जार रहा, जवाक 
देशी पाठकों के मन में उनकी निस्सारता असंदिग्ध थी और कच्छ म॑ भारतायां का वारता का प्रचार 
अपेक्षया वाद में हुआ जवकि उसका समाचार जानने की उत्सुकता देश में सवस अधिक था। 
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एन 


विदेशियों का अधिक ध्यान 


पत्र सूचना विभाग से प्रचारित गत सप्ताह एक लेख के इस अंश से भी प्रकट होता है कि देश में 
भी विदेशियों के मन का ध्यान किस प्रकार हमारी प्रचार व्यवस्था का पहला लक्ष्य प्रतीत होता है। 

“संसद में चार या पाँच सदस्य इतनी गड़बड़ पैदा करने में सफल हो जाते हैं कि दर्शक को यही 
समझ में आए कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें अभी भी जमना बाकी हैं। शायद ये सदस्य दिखाना 
चाहते हैं कि सरकार को दबाया-धमकाया जा सकता है। “ यदि विदेशी लोग संसद में रोज के दृश्यों 
से कोई नतीजा निकालना चाहेंगे तो वे भारत के प्रति गलत संवाद देने की वही घातक भूल करेंगे 
जैसी पाकिस्तान ने की है।” 
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कच्छ की रण में युद्धविराम के लिए ब्रिटेन भारत और पाकिस्तान से जो बातचीत कर रहा 

है वह खिंचती चली जा रही है। ऐसा दिखता है जैसे राजधानी के सरकारी क्षेत्रों में इससे 
कोई विशेष चिंता न हो और उन्होंने यह जिम्मा ब्रिटेन पर डाल रखा हो कि जब वह बातचीत 

में विफल हो जाए तो भारत को बता दे। 5 मई को ब्रिटेन ने भारत को जो प्रस्ताव दिए 

थे उनके बाद से, इन पंक्तियों के लिखे जाने तक ब्रिटेन की ओर से दूसरा संदेश नहीं आया 
था। इसमें इतनी देर का कारण यहाँ यही माना जा रहा है कि पाकिस्तान से बातचीत करना , 
ब्रिटेन को भी मुश्किल हो रहा है। 


जो हो, परराष्ट्र मंत्रालय का ख़याल था कि अब ब्रिटेन जो प्रस्ताव करेगा वह शायद अंतिम होगा। 
उस पर भारतीय प्रतिक्रिया ब्रिटेन को बता दी जाने के बाद पाकिस्तान सहमत न हुआ तो बातचीत 
टूटने का दोष ब्रिटेन या पाकिस्तान पर ही लगेगा, भारत पर नहीं-यह सरकारी क्षेत्रों में कुछ आत्मसंतोष 
की भावना से कहा जाने लगा है। 

साधारण प्रेक्षक तो इससे यही समझ रहे हैं कि युद्धविराम की बातचीत सिर्फ़ पैंतरेबाजी बनकर 
रह गई है और भारत को इसमें भी बचाव की स्थिति में डाल दिया गया है-पाकिस्तान की चालों 
से बच मको तो वचो : किसी एक जगह फंसे तो लंबे फँस जाओगे। 


ब्रिटेन दलदल' में 


इम स्थिति को अच्छी तरह समझने के लिए यह जान लेना ज़रूरी है कि बातचीत किस ढंग से चलाई 
जा रही है। 28 अप्रैल से ब्रिटेन मैदान में आया है बल्कि कह सकते हैं कि कच्छ की दलदल में 
आया ह| उसके पहले भारत और पाकिस्तान सीधे या तो बातचीत के प्रस्ताव कर रहे थे या एक-दूसरे 
से जूझ रहे थे। 
3 अप्रैल के पाकिस्तानी प्रस्ताव को जिसमें युद्धपूर्व स्थिति मानने का आश्वासन था, भारत ने 
स्वीकार किया था, खुद पाकिस्तान उससे पलट गया | इसी तरह एक और बार बातचीत के लिए सहमति 
का संकेत देकर, भारत को कुछ और थामकर, पाकिस्तान ने 25 अप्रैल का हमला किया। | 
आखिर जब उसने देखा कि कच्छ की रण में पानी भर जाने के दिन निकट हैं तो उसने ब्रिटन ' 
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को मध्यस्थ बनाकर चलना ही लाभकर व ताकि वात खिंचती जाए और उसे शांतिप्रेमी कहलाने 
का मौका मिल सके | 


पाक ने क्या कहा? 


जो चीज़ आम तौर मे बाहर के लोगों को मालूम नहीं है और जिसके वारे में सफाई की ज़रूरत है 
चह यह है कि 28 तारीख को वातचीत का जिम्मा अपने ऊपर लेने के बाद से ब्रिटेन ने भारत को 
एक वार भी यह नहीं बताया कि पाकिस्तान ने उसमे क्या कहा? भारत यह भी नहीं जानता रहा है 
कि ब्रिटेन ने पाकिस्तान से क्या कहा? भारत को सिर्फ़ यह बताया गया है कि ब्रिटेन की राय में अमुक 
तरीका विचारणीय हे | { 

॥5 तारीख को जो प्रस्ताव ब्रिटेन ने दिए थे उनमें 'युद्धपूर्व स्थिति' के विविध पहलुओं को अलग-अलग 
करके देखने का प्रयत्न था | उद्देश्य यह जान पड़ता था कि यदि भारत इतना मान ले कि अभी युद्धविराम 

हो जाए, युद्धपूर्व स्थिति क्या है, इस पर वात वाद में होती रहे तो अच्छा है। 

इस तरह 'युद्धविराम, युद्धपूर्व स्थिति और तव निपटारे की बातचीत' के संपृक्त प्रस्ताव को टुकड़ीं 
में बाँटना भारत ने मंजूर नहीं किया । शनिवार को ब्रिटिश प्रस्ताव मिले थे, सोमवार को आपत्कालीन 
मंत्रिमंडलीय समिति ने उन पर अपनी टिप्पणी ब्रिटेन को दे दी। प्रधानमंत्री की स्थिर की हुई नीति 
को उनकी अनुपस्थिति में (वह तव रूस में थे) निष्ठापूर्वक कार्यरूप देने में कोई देर नहा हुई। 


बदले-बदले नज़र आते हैं 


परंतु जिस तरह से ब्रिटेन भारत और पाकिस्तान के बीच आना-जाना लगाए हुए हैं, वह कोई वहुत 
खरा, बेलाग तरीका नहीं समझा जा रहा है हालाँकि परराष्ट्र मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले 
में खुल्लमखुल्ला कुछ न कहना ही बुद्धिमानी समझते ह| 
फिर भी सब प्रमाण मिलते हैं कि मंत्रालय के मन में यह बात कहीं न कहीं बैठ ज़रूर गई ई हे 
कि ब्रिटेन हर वार पाकिस्तान से वात करने के बाद हर वार जब अपने प्रस्ताव बदल दता तो वे 
पाकिस्तान के हित में अधिक होते हैं, भारत के कम | परराष्ट्र मंत्रालय म॑ चालू वातचात का वाझ 
मम्हालनेवाले अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप में बराबर कहा है कि उन्हें ब्रिटेन के प्रयला म विश्‍वास 
और यह भी कि ब्रिटेन ने अभी आशा नहीं छोड़ी है। 
ब्रिटेन को नाखुश न करने और शांति के लिए बातचीत के रास्ते से हटन का कलक वचान की 
इच्छा से उन्होंने ब्रिटेन को कोई आखिरी तारीख भी नहा बताई है-कि इसके वाद हमें बातचीत चलाने 
में कोई दिलचस्पी न रहेगी और हम उचित कार्रवाई करने को मजबूर हा जाएंग। 
ब्रिटेन और पाकिस्तान से कुछ न कहकर जनता से ज़रूर बार-बार कहा गयां ह कि “आखिरी 
दिन नजदीक आता जा रहा है-वातचीत हमेशा के लिए चलती रहना बदाश्त नहा किया जाएगा-कुछ 
ही रोज़ और इंतजार करेंगे” आदि | इससे जो अधीरता जनता में पनपी हे वह अभा तक अपना उत्तर 


सरकारी कार्रवाई के रूप में नहीं पा सकी है। 


अनकहा महत्त्वपूर्ण 
गत सप्ताह रूस से रात को ढाई बजे लोटकर पालम हवाई अई पर प्रधानमंत्री ने जब अपन का र्तजगा 
करते संवाददाताओं से घिरा पाया तो उन्हे सवस बड़ इस प्रश्‍न का जवाब देना पड़ा कि रूस-भारत 


संयुक्त विज्ञप्ति में कच्छ की रण के बारे में स्पष्ट कुछ क्यों नहीं कहा गया हैं। 
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साहित्य के मान्य सूत्र जैसा एक वाक्य श्री लालबहादुर ने कहा, “जो अनकहा रहा है वह भी 

महत्त्वपूर्ण है,” और फिर इसकी व्याख्या की, “रूस ने इस पर लिखित कुछ प्रकट नहीं किया वह इसलिए 

कि ब्रिटेन की कोशिश जारी है और उसमें कठिनाई डालनेवाली कोई बात कहना टीक न होगा |” 

यदि इस वाक्य का अर्थ यह लगाया जाए कि यह ब्रिटेन को अपना काम जल्दी खत्म करने 

की चेतावनी है तो और बात है, वरना यह आश्वासन पूरा होने का अभी कोई संकेत नहीं है कि बातचीत 
की सीमा बाँध दी जाएगी। 


पूर्वी सीमा पर 


इस मामले में अब यह स्पष्ट हो चला है कि कच्छ की रण से हटकर वास्तविक कार्यक्षेत्र दोनों सीमांतों 
पर जा पहुँचा है | पाकिस्तान की सैनिक कार्रवाइयाँ पूर्व पाकिस्तान सीमांत पर और जम्मू-कश्मीर युद्धविराम 
रेखा पर विशेष रूप से बढ़ गई हैं और उनका जवाब भी कसकर दिया जा रहा है। 
मामला दूसरा मोर्चा बाँधने का उतना नहीं जान पड़ता है जितना कच्छ की रण के बुझते 
हुए अंगारों को सुलगाए रखने का। 
यह तो निश्चित ही है कि यदि कच्छ में युद्धविराम के अंतिम ब्रिटिश प्रस्ताव के अनुसार भारत 
युद्धविराम पहले मान लेता और युद्धपूर्व स्थिति का निर्णय करने की बात बाद में करता तो भी अन्यत्र 
पाकिस्तान की आक्रामक हरकतों में कोई कमी न आती, क्योंकि यहाँ सामरिक जानकारी के अनुसार 
पाकिस्तान भारतीय रक्षा शक्ति को सारे सीमांत पर जगह-जगह वँट जाने पर मजबूर करना चाहता है। 
“कच्छ में पानी भर जाने पर हम अपनी सेना को सामरिक दृष्टि से जहाँ उचित समझेंगे वहाँ 
लगाएँगे,” प्रधानमंत्री की यह उक्ति थी। पाकिस्तान चाहता हे कि ऐसा हो तो ऐसे ढंग से हो कि 
उसे सबसे अधिक सामरिक सुविधा रहे। 
पूर्वी सीमांत पर पाकिस्तानी तेजी को ठीक करने के लिए केंद्र में दृढ़ और निश्चित विचार बने 
हुए हैं। समझा जाता है कि इस सिलसिले में पहले कभी परिकल्पित उस योजना को अब बहुत महत्त्व 
नहीं दिया जा रहा है जिसके अनुसार पूर्वी पाकिस्तान सीमांत के साथ-साथ दो या पाँच मील चौड़ा 
एक निर्जन क्षेत्र” बनाया जाता | 
एक तो यह अनावश्यक रूप से सेना को सब जगह फैलाने का कारण होता, दूसरे, जिस उद्देश्य 
यह हीना था, वह ज़्यादा सार्थक उपायों से भी सिद्ध किया जा सकता है। फिर भी यह योजना 
जो स्वराष्ट्र मंत्रालय में उपजी थी, अभी विचाराधीन है। 


गृहमंत्री सम्मेलन | 


अगले महीने राज्यों के गृहमंत्रियों के सम्मेलन की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं | इसमें एक ही विषय रहेगा-आंतरिकं 
सुरक्षा पर वह इतने अधिक और इतने परस्पर जुड़े विभागों में बँटा रहेगा कि आशंका होती है-कहीं 
और सभी राज्य-सम्मेलनों की तरह यह भी केवल मोटे-मोटे प्रवचनों का प्रचार बनकर न रह जाए।. 
ऐसा नहीं होगा, इसका संकेत मिलता है शत्रुवत्‌ देशों की जासूसी और देशी भाइयों की भेदियागिरी . | 
रोकने में पिछले दिनों स्वराष्ट्र मंत्रालय की तत्परता से। इस विषय में सब राज्यों की समान कठिनाइयों | 
के उपायों का समन्वय करना ज़रूरी है-यह फिलहाल स्वराष्ट्र मंत्रालय के अधिकारियों की सबसे बड़ी । | 
फिक्र है। उन्हें कुछ यह भी आभास हो चला है कि देशी खुफिया पुलिस के दकियानूसी तरीके वाकई । 
कुछ दकियानूसी हो गए हैं। इसमें सुधार कें जो भी उपाय मोचे जाएँगे वे लम्बी अवधि में फल देनेवाले | 
उपाय होंगे | कितु ब्रिटिश जमाने में जिस तरह की कार्रवाइयाँ पकड़ना उसका काम था वैसी कार्रवाइयों 
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पर उतनी पेनी निगाह न रखकर, ज़्यादा पेचीदा किस्म की जायूसियों पर निगाह रखने को उसमे अभी 
कहा जा सकता है। 


कम बोलें तो बेहतर 
इनमें से एक वह है जो छिपे-छिपे तोर पर ऊँचे सरकारी अफसरों के यहाँ हुआ करती ह-इतन छिपे 
तीर पर कि खुट अफसरान को नहीं मालूम होता कि वे क्या कर रह हैं। समझा जाता है कि सम्मेलन 
मे राष्ट्रीयता की भावना पर भी कुछ भाषण होंगे। अगर उनका असर यह हानवाला हा कि अपने 
ग की निंदा-आलोचना विदेशियों के सामने करना बड़ें अफसर बद कर दें तो वहत-से गोपनीय तथ्य 

अवांछनीय कानों में न पड़ने पावे और आम तीर से इस ढुलढुलपन का जा आभास वहतेरे भारतीय 
विदेशियों को देते हैं वह भी श्रेष्ठ भाव से भर विदेशियों में मुगालत न पदा कर सक | 

निस्मन्देह, सम्मेलन के कार्यक्रम में ऐसा कुछ नहीं रखा जा सकगा जा तुरत वह मनोवृत्ति बदल 
दे पर 'नागरिक सुरक्षा' या वहुत करक शाष्ट्रीय एकता' के नाम पर कुछ स्वाभिमान जगाने का प्रयल 
तो हो ही सकता है। 

स्वराष्ट्रमंत्री राज्या के गृहमंत्रियों के इस सम्मेलन की जरूरत खूब समझते हैं। यह चीनी आक्रमण 
के समय खत्म किए गए राष्ट्रीय एकता अभियान को नई ज़िंदगी दे सकता हे और वह इयीढ़ी बन 
जा सकती है जहाँ से आज के संकट के समय काई अवाछनाय उनीय तत्त्व भीतर घुस न सक। 

कच्छ-आक्रमण के वाद की परिस्थिति में सारे देश में फैले हुए खतर का समझन- आर उस समझ 
लेने के लिए यह सम्मेलन वहुत ही सही वक्त पर बुलाया जा रहा है | इसमे दर करना, स्वराष्ट्रमंत्री 
के फुर्तीले स्वभाव के अनुकूल भी न होता | 
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नेहरू के बाद क्या? 


पिछले सप्ताह राजधानी की राजनीतिक गतिविधि के करीव-करीब सव पहलू नेहरू की बरसी 

की रोशनी में एकवारगी और एकसाथ उजागर हो उठे। उनकी पच्चाकारया आर उनकी 
दरारे दोनों साफ दिखाई दे गईं। रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री श्री लालबढादुः ने ओजस्वी 
भाषण किया और लड़ाई से बचने तथा साथ-साथ उसके लिए तयार रहन का ज़रूरत बताई। 
जिस तरह नेहरू उसुक रहते थे कि देश म॑ वुद्धवादा द्धवादी भावनाएँ जड़ न जमाने पाएँ, उसी 
तरह शास्त्रीजी भी उत्सुक दिखाई दिए। लेकिन दाना स्थितियों में बहत बड़ा अंतर यह था 
कि नेहरू के वक्‍त में न तो पाकिस्तानी सैनिक सीमा क इल पा पाँव जमाए हुए थ न 
अय्यूब खाँ सीमा के उस पार सं धमकियाँ दे रहे थे। इस तरह की चुनोती दश का नहर 
के सारे शासनकाल में कभी न मिली थी। 


विशाल जनसमूह क सामन नहरू कई अर्द्धसत्यों का मिलाकर एक सार्वभीम सत्य का स्थापना कर दिया 
करते थे। किसी और के लिए वैसा कर सकना जरा मुश्किल ह । प्रधानमंत्री के भाषण म सकल्प का 
कमी न थी, भाषा पर उनका अधिकार नहर स कुछ आधक ही था, परतु इस चाज का छिपान स 
कोई लाभ नहीं कि उसने जनमानस म॑ यह भा ठीक और वह भा टीक जसा विश्वास भरन म चहरू 
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जैसी सफलता नहीं पाई। अव साल भर के अंदर ही लोग किसी एक दिशा में चलने को वेकरार होने 
लगे हैं, समन्वय को अनिश्चय कहा जाने लगा है और 'यदि जरूरत पड़ी तो" इत्यादि वाक्य अधिकांश 
समाज में खीज पैदा करने लगे हैं। 
रामलीला मैदान में शात्रीजी का यह वाक्य भी कि शांति का रास्ता छोड़ युद्ध में उतरने के पहले 
हम बार-बार सोचना-समझना चाहेंगे, अपनी गंभीरता के बावजूद आज के वातावरण में कुछ अजनबी 
नहीं तो अजब अवश्य लगा। 


केले की फली 
यह प्रतिक्रिया सही न भी मानी जाए तो स्वाभाविक तो कही ही जा सकती है क्योंकि पिछला सप्ताह 
विशेष रूप से कच्छ नाटक का सबसे बड़ा करुण अंक था। करुण न कहकर दयनीय कहना ही अधिक 
उपयुक्त होगा | वह शोकिया नाटक खेलनेवालो के उस किस्से की याद दिलाता था जिसमें अंतिम दृश्य 
में राजकुमार ने दस्यु सरदार पर पिस्तोल तानकर कहा, “ले अब तू मर,” परंतु सरदार थरथर कॉपता 
खड़ा ही रह गया-क्योंकि जल्दी में निर्देशक ने राजकुमार को पिस्तोल की जगह अधखाई केले की 
फली थमा दी थी। वर्तमान प्रसंग में इतना और जोड़ दिया जाए कि पर्दा गिराने का काम जिसे दिया 
गया था वह ऊध गया और जनता को वही दृश्य दिखाई देता चला गया | 
कच्छ में ब्रिटिश मध्यस्थता के आरंभ में संसद में कहा गया था कि भारत यह प्रक्रिया बहुत लम्बी 
खिंचने न देगा | तव से अब तक यह बात बार-बार दोहराई जा चुकी है | किंतु यह पुनरावृत्ति राजनीतिक 
नेताओं द्वारा हुई है शायद जनता के सुनने के लिए, नौकरशाही सलाह यही रही जान पड़ती है कि 
ब्रिटेन को अभी और मोका दिया जाए। 
नेहरू की वरसी के दो दिन पहले जब एवरेस्ट विजय से भारतीय मस्तक कुछ गर्वोन्नत हो रहा 
था, वियारवेट में फिर लड़ाई होना और तुरंत ब्रिटिश प्रधानमंत्री का वंदरवाँट-पत्र आना उग्र राजनीतिक 
प्रतिपक्षियों को एक पूर्वनिश्चित कार्यक्रम जैसा जान पड़े तो आश्चर्य नहीं। 
यहाँ राजनीतिक प्रेक्षकों के मन में शक पैदा हो रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता से उपजे आत्मगौरव 
को खंडित करने की लालसा मे ब्रिटेन भारत को बहलाते-फुसलाते कहीं कोने में ले जाकर घेर न ले 
जहाँ वह दपसट में पड़ जाए। ॥7 जून से लंदन में होनेवाला राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन ही कहीं वह कोना 
सावित न हो | आखिर वहाँ अय्यूब खाँ भी होंगे और लालबहादुर भी। दुनिया की नज़रों में यह एक 
अजब-सी बात होगी कि भारत वहाँ बात करने से इनकार करे | सम्मेलन में विषय के तौर पर यह 
मामला नहीं जाने दिया जाएगा, यह मान लेना मुखकर है, परंतु सम्मेलन के बाहर प्रधानमंत्री पर काफी 
दवाव पड़े, यह भी असंभव नहीं है। | 
प्रधानमंत्री के गत सप्ताह के ऐतिहासिक भाषण का एक और अंश है-“मुझे पूरा यकीन है कि 
भारत पाकिस्तान के हमलावर रवैये का मुनासिब जवाब दे सकता है लेकिन मुझे जवाहरलाल नेहरू 
की यह बात भी याद आती है कि लड़ाई हमेशा बचानी चाहिए क्योंकि लड़ाई के माने होते हैं मानवता 
और सभ्यता का ध्वंस और यही नहीं, युग-युग से संचित शांति की भावना का विनाश।” 
इसी के साथ प्रधानमंत्री ने दृढ़ता से दोहराया है कि जब तक कच्छ से पाकिस्तानी हटेंगे नहीं 
तब तक मामले का निपटारा न हो सकेगा। दोनों बातों को साथ रखकर देखने से ऐसा आभास होता 
' हेंकि प्रधानमंत्री ने कच्छ-वार्ता के आज के गतिरोध का लंबे समय तक बने रहना या तो मान लिया 
' है या मानने के लिए मन बना रहे हैं। इस भाषण से कम से कम इतना निश्चित हो जाता है कि 
¦! यदि अभी कच्छ के रण में दलदल के कारण पाकिस्तानियो को वहाँ से तत्काल न हटाया जा सका 
तो उतने समय तक कुछ उधेड़ने-बुनने का मसाला जनता के पास रहेगा। 
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नेहरू के दाय से शास्त्रीजी एकाएक मुक्त नेही हो सकते, यह सव मानते हैं । पर, इस मार्वजनीन सहानुभूति 
में बहुधा यह भुला दिया जाता है कि वर्तमान प्रधानमंत्री ने पिछले प्रधानमत्रा का लीका पा चलत 
हए भी अपने को जनमत से अपेक्षया अधिक वाध्य पाया है | कच्छ, के मामले का पाकिस्तान स विवाह 
के अन्य मामलों से अलग रखा जाएगा-कभी दोनों को मिलाने की पाकिस्तानी चाल म॑ फश्चग नहा--यह 
संकल्प प्रधानमंत्री को जनसाधारण की इच्छा से अधिक संपृक्त दिखाता है। व भारतीय समुदाय का 
इतने निकट से जानते हैं कि उसमें धीरे-धीरे पैठती हुई पराजय की भावना का समझ पां रह है। वाद 
पाकिस्तान ने एक वार भारत को सव मसलों पर वात करने के लिए ब्रिटेन क द्वारा राजी करा लिया, 
तो यह हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएगा कि मारत ने चीन से समझौता नहीं किया, जवकि आर पड़ीमिया 
ने किया, भारत ने पाकिस्तान से समझौता नहीं किया, जवकि और एशियाई देशां न किया | जिका 
जब नेहरू नहीं रहे और भारत पर मार पड़ी, तव उसने झख मारकर सारे मसला पर एकसाथ बात 
करने की हामी भरी । शांति-वार्ता-प्रेमी भारत की तसबीर चूर-चूर कर देने को यह एक ककड़ हा काका 
होगा | 

कच्छ को और मसलो से न मिलाने का रवैया राजनीतिक दूरदर्शिता और सूक्ष्म दृष्टि का प्रमाण 
है। परिस्थितियों के अनुसार नीति निर्धारित करने का साहस चाहे नाटकाय न॑ हार निहित है। 
यही शास्त्रीजी ने गत वर्ष प्रधानमंत्री वनने पर कहा भी था-“नेहरू का नोतिया पर (उन्होंने खासकर 
गटों से अलगाव का नाम लिया था) चला तो जाएगा, पर आवश्यकता के अनुसार नया पर्थ निदा त 
पी किया जाएगा!” नहीं कहा जा सकता कि इस समय बातचीत के प्रस्ताव का कच्छ तक शामित 
करने के अलावा और कीन मर्वादानुक्ूल रास्ता था। परंतु, पहले पाकिस्तान स कश्मीर तथा सबद्ध 
मामले' विषय देकर बातचीत हुई है! 

पाकिस्तान के साथ सहअस्तित्व के तरीकों और कोशिशों की खोज का अनुभव भारत क लिए 
नया नहीं है, परंतु उसमें वर्तमान अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार नइ द्वप लाने की जिम्मेदारी 
नेहरू के बाद के नेतृत्व पर आ पड़ी है। कंजकोट आदि के मामले में ।960 क भाग्तयाक वात 
करार की एक स्वीकारोक्ति ने नेहरू के वाद के नेताओं को मुश्किल म डाल दिया था (बह था सीमांकन 
का बिवाद मान लेना) | यह नौकरशाही की अंग्रेजी भाषा क कारण हुआ या अदूर दर्शिता के कारण 
इसका पता लगाना कठिन है। जनश्रुति यह है कि पाकिस्तान से वातचात क जितने माकर आए ह 
उनमें दोनों ओर के सरकारी अधिकारियों को अपनी पुरानी दोस्तियॉ ताज़ा करने में दिलचसया "हा ह। 
शजनीतिज्ञों के झगड़ों से ज़्यादा सरोकार उन्हें नहीं रहा है। समझा जाता ह अब प्रधानमन्ा न निर्देश 
जारी किए हैं कि भविष्य में किसी भारतीय प्रदेश को 'विवादग्रसत प्रदेश खुद अपने पुहे मे कहत इने की 
मूर्खता न की जाए। यह आदेश यदि परराष्ट्र मत्रालय के अधिकारियों ने भारतीय राजनीतिक नतृत्व 
के साथ मिलकर चलने की भावना मे पालन किया तो देश का सिर नाचा हाने की एके बड़ी वजह 
दूर हो जाएगी। 


आदर्श निष्ठा 

नेहरू की वरसी पर श्री लालबहादुर शास्त्री के भाषण ने उन सभा मामला को अपने में समेटा था 
जो इस वक्‍त के वडे मामले हैं। प्रधानमंत्री के योग्य व्यापक दूष्टि श्र उच्हान गव प्रश्नों को एक मूत्र 
में गूँधा और जो पाया वह था भारतीय आदश! का खत | एक स्थल पर तो उन्होंने व्यक्तिगत चारत्र 
को राष्ट्रीय चरित्र के समतुल्य रख दिया-कहा- अस्यूव खा माहव धमकियाँ देते हैं पर उस तरह का 
भाषा प्रयोग करना मुझे या उनको शोभा नहीं देता । पिछल वर्ष अय्यूव खाँ मे उनकी जो वातचात 
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हुई थी उसकी याद भी उन्होंने पुरअसर ढंग से की-किस तरह पाकिस्तानी राष्ट्रपति खुद वेगुनाह लोगों 
के मारे जाने से दुखी थे। की 
यह उल्लेख केवल राजनीतिक चातुर्य नहीं कहा जा सकता | निस्संदेह यह प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत 

आदर्शनिष्ठा का ही प्रतिबिंब है। गत वर्ष 9 जून को प्रधानमंत्री बनने पर उन्होंने लोकतंत्र के संदर्भ 
में कहा था “ मैं भारतीय जीवन की उस परंपरा का विशेष रूप से स्मरण करता हूँ जो व्यक्ति की 
गरिमा और साहिष्णुता इन दो गुणों की रक्षा करती है। मुझे कोई संदेह नहीं कि लोकतंत्र का आधार 
हो तो यही हो सकता है कि मतामत द्वारा विचार-परिवर्तन करें, परस्पर विचारों का समादर करें और 
निरंतर सहमति के क्षेत्रों की खोज करते रहें 

“इसी भावना से मैं अपने को उस कर्तव्य के प्रति समर्पित करता हूँ जिसका मुझे आदेश हुआ 
रि 

आज की परिस्थितियों में इस आदर्श को लेकर चलना प्रधानमंत्री को दिन-प्रतिदिन कठिनतर होता 
जा रहा है। क्योंकि नेहरू के बाद के एक वर्ष में सहिष्णुता निश्चित रूप से कम हुई है। परंतु इन्हीं 
परिस्थितियों में उक्त आदर्श की रक्षा कर सकने में ही नेहरू के बाद के नेतृत्व की परीक्षा होगी | 


a” 


भाषा का मामला 


भाषा के संबंध में अनिर्णय की स्थिति पिछले सप्ताह की उच्चस्तरीय मंत्रि-गोष्टी से कुछ सुधरी है 
ऐसा मानना अपने को धोखा देना होगा। वैसे जिस किसी से भाषा के मामले में विचार होता रहा है 
वह अपने में ही एक बड़ी प्रवंचना लगती रही है-मूल प्रश्‍न को अलग रखकर भटकानेवाले प्रश्नों 
के साथ जोर आज्ञमाई करने में पिछले 5 महीने गुज़र गए। इसी गति से तो आशंका होती है कि 
अगले चुनाव तक विचार का मूल विषय बिलकुल भुला ही दिया जाएगा और ऐसे विषयों पर ही 
सत्ताधारी राजनीतिक दल दाँत गड़ाएगा जिन्हें हजम कर सकना उसके लिए संभव हो। 

कांग्रेस कार्यकारिणी और मुख्यमंत्रियो से विचार-विमर्श तक निर्णय स्थगित करके केंद्र सरकार ने 
गत सप्ताह भाषायी विवाद को जनपथ पर आने से रोककर, उसकी दिशा मोड़कर उसे अपने आँगन 
का विवाद पूर्णतया वना लिया है। 

समझा जाता है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से अलग-अलग मिलकर उनकी राय लेंगे। यदि इस 
मशविरे में कहीं यह वात भीं उठे कि जिन राज्यों में तत्काल हिंदी में काम हो सकता है उनमें तत्काल 
होने लगे तब तो बाकी सरकारी उपायों की सार्थकता सिद्ध होगी | वरना कौन राज्य केंद्र से किस भाषा 
में पत्र-व्यवहार करता है यह मसला इस तरह से उछाला जाता रहेगा जैसे हिंदी के प्रयोग का अर्थात्‌ 
जनवाणी को राज्यतंत्र में लाने का लक्ष्य इसी एक गुत्थी के मुलझने पर टिका हुआ है | केंद्र से पत्र-व्यवहार 
देश की कुल प्रशासनिक गतिविधि का एक सामान्य अंश है-शासनतंत्र जहाँ, जिस समाज का कल्याण 
करने के लिए प्रतिश्रुत है वहाँ समाज की भाषा बोलनेवालों का शासन में हिस्सा लेना मूल लक्ष्य है। 
उसमें कीन वाधक हो रहा है?-कोई बाधक न होते हुए भी उसको असंभव क्यों बनाया जा रहा है-यह 
गवेषणा कांग्रेस कार्यसमिति को करनी चाहिए। पर आशा नहीं है कि वह भाषा के मामले को पार्टी 
के मसले से ज़्यादा कुछ-राष्ट्रीय मसला समझकर निर्णय ले सकेगी। उसके सामने जो तीन विकल्प 
हैं, उनमें से एक भी यह नहीं कहता कि जहाँ किसी का प्रयोग हो सकता है वहाँ तुरंत शुरू किया 
जाए। सब सुझाव अंततः 'हिंदी होनी चाहिए पर अभी नही' की बोली बोलते है--जिसका व्यंजनार्थ 
है कि अभी अगले चुनाव तक हिंदी को प्रतिष्ठा के नाम पर जनमत को, हिंदी के विकास के नाम 
पर याचकों को और हिंदी की गेकथाम के नाम पर समाज-विरोधी तत्त्वों को अपने साथ ले चलना 
है| हिंदी अभी नहीं, बाद मे की-पुड़िया में हिंदी के महंतों के लिए मादक बूटी है : जब तक हिंदी 
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कोई विशिष्ट द्रव्य है तव तक उसके वल पर आप पूर जाग यह आश्वासन है | जव हिंदी जनभाषा 
राज्यभाषा हो जाएगी तव सलाहकारो आर सरकारी भाषा निर्णायकों को कौन पूछेगा, इस आशंका से 

मादक बूटी हिंदी के भोजन-भट्ट छानकर पी गए हैं। काय़ कार्यसमिति को सही दिशा में ल जाने 
के लिए उन्होंने कोई प्रयल किया हो, इसका कोई लक्षण राजधाना मे देखने में नहीं आया | 


7 जून 796 
जब नो मन तेल होगा 


जनवरी से जो सवाल लटका हुआ था आखिरकार गत सप्ताह राजधानी में कांग्रेस कार्यसमिति 
और मंत्रिमंडल ने उसका जवाब सोच निकाला | मगर उस जवाब पर जो प्रतिक्रिया हुई 
उनसे लगता है कि भाषा का वैताल फिर जाकर डाल से लटक गया है-इम बार ज़रा 
अधिक आत्मविश्वास के साथ। समाचारपत्र, राजनीतिज्ञ आर भाषा-प्रेमियों में से जिसने 
भी कार्यसमिति के निर्णयों का रवागत किया है उसन आशक म्वागत ही किया हैं। एक 
संदेह वरावर वना हुआ हे-क्या सरकार इन निर्णयों को कार्यरूप देगी? देना चाहेगी, यह 
मान भी लें तो क्या दे सकंगी? 


इस संवाददाता को पता चला हे कि जहा तक लाक सेवा आयोग में हिंदी भाषा को परीक्षा का माध्यम 
बनाने का प्रश्‍न है, वह कोई समस्या नहीं हे | लोक सेवा आयाग आश्वस्त है कि यह व्यवस्था परीक्षा-स्तर 
में कोई अंतर डाले बिना की जा सकती ह। उसन स्वराष्ट्र मंत्रालय को मोटे तीर पर बता दिया 
कि चाहें तो हम यह सिलसिला शुरू कर सकते है-कंवल कुठ विशेष प्रबंध करना होगा आर वह 
भी कोई वहुत विशेष न होगा क्योंकि वर्तमान परीक्षका में अनेक एस विद्वान मिल जाएँगे जो अग्रजा 
और हिंदी दोनों ही जानते हों चाहें हिंदी उनकी मातृभाषा न भी हो। 

समझा जाता है कि आयोग के अधिकारया न पिछले वर्ष की कापिया का, जिनम पराक्षारथिया 
ने अंग्रेजी में उत्तर लिखें थे, हिंदी में अनुवाद कराया हैं आर उन्हें योग्य परीक्षकों के पास भजा ह। 
जब ये जँच कर आ जाएँगी तो पता चल जाएगा कि एक ही उत्तर दो भाषाओं में देने पर नवर 
एक ही मिलते हैं या नहीं। इसका आशका नहा ह कि ऐसा न होगा, पर यदि थोड़ा-बहुत अतर हा 
भी तो वह इस विशेष एहतियात के जरिए दूर किया जा सकेगा जो आयोग हर परीक्षा मया भा 
रखता है। वह यह है कि अंग्रेजी माध्यम का उत्तरकापियाँ कभी एक ही परीक्षक द्वारा नहीं ही जाँची 
जाती, वे अनेक हाथों से गुजरती हैं-कम-सें-कम इतना तो प्रबंध होता ही है कि एक ही पराक्षा म 
अनेक परीक्षक एक-सी निर्णय-बुद्धि से काम लें। आयोग ने मंत्रालय को राय दा कि जो संतुलन 
और समतुल्यता अंग्रेजी माध्यम के उत्तरे में रखी जा सकती है वही हिंदी माध्यम क उत्त में भी 
संभव है। ६ हि "क 

इसलिए यह प्रायः निश्चित है कि यदि सरकार आदेश दे तो लोक सेवा आयाग अगली परीक्षाओं 
में हिंदी माध्यम का प्रयोग इस आश्वासन क साथ हान दे मकता है कि किसी परीक्षार्थी के साथ अन्याय 
न होने पाएगा--यानी जितना अन्याय सामान्यतया हर परीक्षा में संभव है उसमे अधिक नहीं | दर केवल 
सरकारी आदेश की और उसके बाद शायद 6-7 महान की मोहलत की है क्योकि कुछ न कुछ आश्रम 
सूचना परीक्षार्थियों और परीक्षका दाना का चाहिए ही। 
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तत्काल नहीं 


जिस समय कांग्रेस कार्यसमिति और मंत्रिमंडल चौदहों भाषाओं को माध्यम बनाने की बात पर बहुत 
खुशी के साथ विचार कर रहा था, लोक सेवा आयोग का वह गोपनीय प्रतिवेदन सरकार के पास पहुँच 
चुका था जिसमें हिंदी माध्यम की कल्पना साकार करना संभव बताया गया हैं। परतु बहस में जहाँ 
तक मालूम है, एक बार भी यह बात नहीं उठाई गई कि हिंदी माध्यम लागू करने में देर का कारण 
नहीं है, इसलिए उसे बाकी भाषाएँ लागू होने तक स्थगित न रखा जाए। जो काम अभी हो सकता 
है वह अभी शुरू कर दिया जाए ऐसा नहीं कहा गया | 

इसके विपरीत अंग्रेजी में न्यस्त स्वार्थ वर्गों ने कार्यसमिति का निर्णय घोषित होते ही कहना शुरू 
कर दिया है कि चौदहों भाषाएँ माध्यम बनाने में तो बड़ा समय लगेगा | यह बात कुछ निराशा में डूबे 
और कुछ भविष्य की चिंता से थके स्वर में गहरी ईमानदारी के अंदाज में कही जाती है ताकि सीधे-सादे 
दिमाग बरबस मान लें कि चौदह भाषाओं से वुरी बला और कुछ नहीं। इस प्रतिक्रिया से धीरे-धीरे वही 
वातावरण बनने लगेगा जो 950 से हिंदी के संबंध में बनता रहा है-अंततः फैसला होगा कि चौदह 
भाषाएँ--हिंदी सहित-देश की एकता में असमर्थ हैं और अंग्रेजी ही एकमात्र शरण है। 

राजधानी के साहित्यिकों और अन्य भाषाजीवियों का हाल यह है कि वे कार्यसमिति के फैसलों 
से भौचक रह गए हैं। न हाँ कहते वन रहा है न ना कहते। जो चुप हैं उनमें से कुछ शायद इसलिए 
चुप हैं कि यदि सरकार ने पहले भाषाओं के विकास का और फिर उनकी प्रतिष्ठा का क्रम आगे चलाया 
तो भाषाओं के विकास में हिंदी का विकास भी शामिल होगा और कुछ वरस 'हिंदी का सेवन' और 
किया जाएगा | हिंदी के विकास में अपना विकास यह मानकर चलनेवाले हिंदी के लिए शीर्षस्थ ठेकेदारों 
ने अब तक जो किया हे वह यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं। इसी तरह का लालच कांग्रेस के 
नए फैसले में दूसरी भाषाओं के कर्णधारों के लिए भी छिपा हुआ है, ऐसा नहीं माना जा सकता कि 
यह लालच उन लोगों ने न पहचाना हो जिन्हें भाषा के विकास के बहाने आर्थिक, सामाजिक और 
राजनीतिक प्रतिष्ठा की लालसा होती है। लगभग यही स्थिति 45 वर्ष पहले तत्कालीन शिक्षामंत्री ने 
उत्पन्न की थी-हिंदी विशेषज्ञों के सामने भरी थाली परस दी गई थी और हिंदीभाषियो का मुँह तव 
तक के लिए बंद कर दिया गया था जब तक विशेषज्ञ उनके लिए शब्द तैयार न कर लें। इस संदर्भ 
में यदि गत सप्ताह के निर्णयों की छानबीन की जाए तो यह प्रतिक्रिया अतार्किक न होगी कि उनमें 
फिर एक लंबा अनिश्चित व्यवधान ला खड़ा करने की शक्ति छिपी हुई है। 


कांग्रेस के निर्णय 


मोटे तोर पर भाषा संबंधी निर्णय इस प्रकार हैं : 

(॥) प्रत्येक राज्य के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा व्यवस्था 
में तीन भाषा फार्मूला कड़ाई से लागू करे | 

(2) संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा अंग्रेजी, हिंदी तथा उन सभी राष्ट्रीय भाषाओं में होगी 
जो संविधान की आठवीं अनुसूची में लिखी गई हैं। इस निश्चय को जल्दी लागू करने के लिए सभी 
कदम उठाए जाएँगे। 

(3) संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिंदी तथा अंग्रेजी प्रश्नपत्र अनिवार्य होंगे; जिनका 
माध्यम हिंदी होगी, उन्हें एक अन्य भाषा के प्रश्नपत्र का उत्तर भी देना होग। 

(4) इसके लिए : 

(क) प्रत्येक राज्य में राज्य की भाषा जल्दी मे जल्दी शिक्षा तथा प्रशासन की भाषा बनाई जाएगी; 
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ह हिंदी की शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाया जाएगा; तथा 
(ग) अंग्रेजी की पढ़ाई जारी रहेगी | 

(5) हिंदी के विकास तथा अधिकाधिक प्रयोग के लिए आयोजित कार्यक्रम तैयार किया जाएगा 
तथा उमे लागू किया जाएगा, जिससे वह केंद्र की राजभाषा तथा पूरे देश की संपर्क भाषा का कार्य 
कर सके । हिंदी का विकास संविधान की धारा 35 के अनुसार होगा | 
(6) अन्य भाषाओं के विकास का कार्यक्रम बनाया जाएगा और उसे भी लागू किया जाएगा। 


असलियत 


इसमें नंबर पाँच पर ध्यान दीजिए। आयोजित कार्यक्रम क्या चीज़ है, यह मंत्रियों और कांग्रेसी नेताओं 
ने नहीं बताया है। दूसरे यदि यह मान लिया जाए कि अभी तक का आयोजित कार्यक्रम अयथेष्ट 
था तो नए कार्यक्रम में क्या विशेषता होगी यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है | राजभाषा विधेयक में 
जो संशोधन किया जाना है, उसमें हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी के प्रयोग के क्षेत्र निश्चित कर दिए जाएँगे, 
पर अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अंग्रेजी का प्रयोग हटाने के लिए कोई अवधि निश्चित की जाएगी 
या नहीं। ऐसी दशा में एक ही परिणाम संभव है कि जहाँ पर अंग्रेजी में मूल कार्य करने की सुविधा 
है, वहाँ पर अधिक से अधिक उसका हिंदी अनुवाद करने की सुविधा दी जा सकेगी । हिंदी में अभी 
किसी सरकारी दफ्तर में मूल कार्य नहीं होता, यदि होता है तो वह अत्यंत सामान्य स्तर पर होता 
है, जिसका पूरे नोकरशाही तंत्र पर कोई असर नहीं पडता | अधिकांश मंत्रालया में हिंदी जाननेवाले 
कर्मचारी होते हुए भी उन्हें हिंदी में कुछ लिखने की आज़ादी नहीं है, अर्थात्‌ मानसिकता नहीं है, क्योंकि 
जो भी लिखेंगे उसका किसी-न-किसी जगह अंग्रेजी अनुवाद कराना ही पड़ेगा | इसी प्रकार का वातावरण 

अंततः सरकारी विभागों की इस मनोवृत्ति को जन्म देता है कि कम मेहनत में काम चलाओ, क्योंकि 
कम मेहनत में काम चलाना है, तो क्यों हिंदी में लिखा जाए और वाद में अंग्रेजी अनुवाद का दोहर 
किया जाए। जब ऐसा मन वन जाएगा, तो कोई क्यों हिंदी में कुछ लिखेगा | 

स्वराष्ट्र मंत्रालय के प्रायः विस्मृत कागज़ों की छानवीन करने सें इस संवाददाता को हिंदी शिक्षा 
के संबंध में जिस शोचनीय स्थिति का पता चला है, वह ज़रा भी आशा नहीं बँधाती कि भविष्य में 
कर्मचारियों को हिंदी सिखाई जा सकेगी। सरकारी हिंदी शिक्षा योजना को आरंभ हुए नो वर्ष हो चुके 
हैं। भारत सरकार की नीति के अनुसार उन सब हिंदी न जाननेवाले कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षा 
तो अनिवार्य है, जो ।..64 को 45 वर्ष से कम थे। परंतु, नियत समय में परीक्षा पास न करने पर 
किसी के दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। प्राज्ञ और प्रवीण परीक्षाएँ अच्छे नंबरों मे पास करनेवाला 
को इनाम की व्यवस्था अवश्य है पर उनका विशेष प्रभाव हुआ नहीं दीखता। 

इस समय 22 हजार कर्मचारी 28 शिक्षा केंद्रों में हिंदी सीख रहे हैं| परंतु, मोटे तीर पर अनुमान 

कि अभी तीन लाख कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्होंने केंद्रों में जाना आरंभ नहीं किया है| इन्हें हिंदी मीखन 

को प्रोत्साहित करने के लिए जून '64 मे व्यवस्था की गई है कि जो कर्मचारी अंतिम परीक्षा प्राज्ञ 
पास कर लेंगे, उन्हें एक तरक्की अधिक मिल जाएगी | इस प्रलोभन क साथ हा यह चतावना भा 
कि यह वृद्धि साल भर बाद उनको तरक्की मिलने के समय मुजरा कर ली जाएगी | प्राज्ञ आर प्रवाण 
अच्छे नंबरों से पास करने पर नकद इनाम मिलने की शर्तों में भी कुछ रियायत कर दा गई था। 

26 जनवरी के पहले तक मंत्रालया में इस कार्यक्रम में विशेष उत्साह नही दाख पाया था। उसक 
वाद मद्रास के हिंसा कांड ने सारे खोत मुखा दिए और कुछ तो इर क मारं आर कुछ माक का फायदा 
उठाकर हिंदी शिक्षा आदि का काम बिलकुल स्थगित कर डिया गया | 
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शोभा की हिंदी 
नवीनतम स्थिति यह है जो कि पूछताछ करने पर बड़े उदासीन भाव से बताई जाती हैं कि हिंदी सलाहकार 
समिति नए सिरे से सारी स्थिति पर विचार करेगी तभी कुछ काम आगे बढ़ेंगा। हिंदी सलाहकार समिति 
ने पहले भी बहुत-सी सिफ़ारिशें की थीं जिनमें से अधिकाँश शोभा की सिफ़ारिशे थीं जैसे कि प्रधानमंत्री 
हर महीने मुख्यमंत्रियों को हिंदी में एक पत्र लिखा करें| इन पर अमल होने या न होने का कोई मतलब 
हो नहीं है. क्योंकि इन सवका मूलाधार पहले भाषा का विकास और भाषा की शिक्षा देना तथा फिर 
उसका इस्तेमाल करना है । यह तरीका भाषा की सहज प्रगति और स्वस्थ विकास का सबसे बड़ा प्रतिरोधक 
$ | वैसे भी, समिति की हिंदी शिक्षा संबंधी राय मान भा ली जाए तो बड़े अधिकारियों के इस तर्क 
का कौन जवाब देगा कि यदि एक साथ 0 या ॥2 में अधिक कर्मचारी हिंदी सीखने भेज दिए जाएँगे 
तो सरकारी काम का हर्ज होने लगेगा।' लये और डाकतार कर्मचारियों को दफ्तर के समय हिंदी 
शिक्षा के लिए समय देने में भी काम का हर्ज वताया जाता था। (यह तव की वात है जव संविधान 
के अनुसार 26 जनवरी से हिंदी लागू नहीं हुई थी।) अब तों यह पुराना तर्क नए सिरे से जागृत किया 
जा सकता है, क्योंकि 26 जनवरी को स्वराष्ट्रमंत्री आश्वासन दे चुके हैं कि हिंदी ऐसे लागू नहीं की 
जाएगी कि उससे सरकारी काम का हर्ज हो। 

कांग्रेस कार्यसमिति की बहस का नतीजा देखने में कैसा भी हर दिल पसंद मालूम होता हो, लेकिन 
उसमें न तो किसी स्थान पर अंग्रेजी को हटाने की व्यवस्था हैं न किसी स्थान पर किसी भी भारतीय 
भाषा को तुरंत इस्तेमाल में लाने की व्यवस्था है। यह नहीं कहा जा सकता कि जिन नेताओं ने देश 
की एकता की चिंता से दिल्ली की मई-जून की गर्मी में माथे का पसीना पोंछते-पोंछते इतने प्रकांड 
परिसंवाद किए उन्हें अपने निर्णयं का यह शून्य दिखाई दिया होगा। परंतु उनके लिए सारा मामला 
अपनी पार्टी की एकता का था। भाषा और भाषा से प्रत्युत्पन्न देशज संस्कार का नहीं । भाषा उनके 
लिए अगले चुनाव का सबसे बड़ा अस्त्र होगी, यह मानकर उन्होंने ऐसा निर्णय किया है कि जो अधिक 
में अधिक लोगों को भरमाये रख सके। इसके पीछे शक्ति देनेवाला यह कुतर्क है कि अंग्रेजी हटते 
ही सारा देश भरभराकर गिर पडेगा | नेहरूजी के लिए भी ऐसा ही कहा जाता था कि वह न रहेंगे 
तो देश में त्राहि-त्राहि मच जाएगी। पर वह न रहे और जो त्राहि-त्राहि मची वह इस कारण से नहीं 
मची की नेहरू न थे। जो लोग भारतीय भाषाओं का अब अपने राजनीतिक स्वार्थवश दम भरने लगे 
हे वे उन भाषाओं के बोलने वालों पर कितना अविश्वास करते हैं यह इसी एक व्यवस्था से प्रकट 
होता है कि 'सब जगह अंग्रेजी की पढ़ाई जारी रहेगी।' देखिए (4) ग। 


काम की हिंदी 


सरकार को अभी कांग्रेस कार्यसमिति के निर्णयों पर अमल का तरीका सोचना है और संशोधन विधेयक 

की रूपरेखा तैयार करनी है। इस काम में वह कितनी भी बड़ी-बड़ी भूमिकाएँ बाँधे और सब्मबाग 
दिखाए उसकी सदाशयता का केवल एक प्रमाण होगा-अधिक से अधिक कितने स्थलों पर वह उत 

भाषा का प्रयोग तुरंत और तत्काल सार्वजनिक जीवन में आरंभ करती है जो अपने क्षेत्र में बोली जाती 

हो। यदि हिंदी भाषा-्षत्रों में लोग हिंदी बोल लेते हैं तो वे सारा काम हिंदी में कर सकते हैं। भले 

ही वह सरकारी पुजारियों दारा हिंदी-मंदिर में प्रतिष्ठित हिंदी-देवी न हो, सहज भारतीय जन की अपनी > 
मूरत हो। जैसी भ्रष्ट अंग्रेजी में आज बड़े-बड़े व्याख्यानों से लेकर टुकाची सरकारी टिप्पणियाँ तक 
प्रकाशित हो गही हैं उससे वह अच्छी ही होगी। ५ 


90 / रघुवीर सहाय रचनावली -4 रचनावली 


4 जून 7965 


स्वराष्ट्रमंत्री का अभियान : कामकाजी विस्थापित 


प्रधानमंत्री के विदेश जाने के साथ-साथ श्री नन्दा के दायित्व में याँ भी वृद्धि हो जाती है 
पर इस बार सीमांत की अस्थिरता और कच्छ संबंधी बातचीत के अनिर्णव ने वातावरण 
में जिम्मेदारी का तनाव पहले से ज़्यादा पैदा कर दिया है। अपने सजग व्यक्तित्व में 
श्री नन्दा इस तरह की अनेक जिम्मेदारियाँ समेटे हुए थे, आज की परिस्थिति में आवश्यक 
आंतरिक सुरक्षा जो संगठन उन्होंने आरंभ कर दिया है उससे वे और बढ़ गई हं। 


पिछले सप्ताह राज्यों के गृहमंत्रियों से उनकी जो बातचीत राजधानी में हुई उससे कोई नई बात नहीं 
निकली है, हाँ, संवद्ध-सीमांत-मुरक्षा का जो निर्णय हुआ वह ज़रूर एक ठोस निर्णय था। बाका ता 
आंतरिक सुरक्षा के लिए अभी तक अविप्कूत साधनों के बेहतर इस्तेमाल पर जार दन का उपक्रम 
ही था। परंतु इसकी भी बहुत ज़रूरत थी और बह वक्त पर पहचाना गई। 

गृहमंत्रियों में, सम्मेलन के वाद आम तौर पर यह भावना थी कि हमने अपने संकल्प दोहराकर 
अपने को फिर से प्रतिश्रुत कर लिया है| उनके राज्यों में खुफिया विभागों का ज़्यादा अच्छा समन्वय 
केंद्र से होना चाहिए, यह ज़रूरत भी उन्होंने महसूस की। कुछ राज्या में विरोधा साप्रदायक राजनातिक 
दलों से सत्तारूढ़ दलों को थोड़ी-बहुत परेशानी अगले चुनाव तक पैदा हा सकती ह--यह भा समझा 
गया। यह परेशानी कहाँ तक शुद्ध दलगत है और कहाँ तक राष्ट्रीय-इस प्रश्‍न का यहा न उठाए 
तो इतना तय है कि कोई भी राजनीतिक हलचल किसी विद्यमान सांप्रदायिक तनाव का तूफान बना 
सकती है और इस दृष्टि से राज्य-गृहमंत्रियो का विरोधी दलों मे चिंतित होना स्वाभाविक हा था। 

गृहमंत्री सम्मेलन 6 और 7 जून, दो दिन चला-इसमे कम में भो शायद वह अपना काम का 
सकता था क्योंकि पहला दिन तो भाषणों में ही निकल गया-उन भाषणों में जो जगजाहिर का आह 
उजागर करते थे और जिनके वास्तविक श्रोता गृहमंत्री नहीं, सम्मेलन के बाहर क॑ जनसाधारण च। 
निस्संदेह, सामान्य नागरिकों को नेतृत्व देने के लिए बहुत से ऐसे इरादे दोहराने चाहिए जो अत्यंत व्यापक 
हों । परंतु, उनमें से ठेठ व्यावहारिक तरीके निकालकर उन पर बीच-बीच में अमल करना भा अ 
होता है। 

इसलिए स्वराष्ट्रमंत्री ने हवा में फैले हुए विचारों को पकड़कर साकार कर देन का प्राक्रया तुरत 
शुरू कर देना ही ठीक समझा। सम्मेलन की फाइलों पर दिल्ली का आधिया का दुल जनन भी न पाई 
थी कि उन्होंने अपने फुर्तीले स्वभाव के अनुरूप कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया | 


गुरु गोलवलकर से वार्ता 


सम्मेलन जारी था, लगभग तभी स्वराष्ट्रमंत्री मन में निश्चय कर चुक थ कि एहातयाता आह प्रशासनिक 
सख्तियों से ही काम नहीं बनेगा। कुछ समझाने-बुझाने की भी जरूरत पड़गा। कही कहा उँगली 
टेढ़ी करनी पड़ेगी पर कहीं-कहीं सीधी ऊँगली से भी घी निकल आएगा। इसलिए राज्यो का अपने 
यहाँ कशल और सतर्क बंदोवस्त करने के लिए मुक्त छोड़कर स्वराष्ट्रमत्री न राजनीतिक संगठनों के 
नेताओं को एक-एक कर बुलाने की परिकल्पना की। सम्मेलन समाप्त हीते ही उन्हान यह वार्ताक्रम 
आरंभ किया। की र 
गुरु गोलवलकर से उनकी लंबी बातचीत इस सिलसिले की पहली कड़ी थी। इसमें श्री नन्दा का 
रचनावली राजधानी की चिट्ठी / 9। 
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्रवाइयों के बारे में ज्यादा नजदीकी जानकारी अवश्य मिली होगी । यो 
तो हमेशा और खास तौर से गत वर्ष पाकिस्तान में हिंदुओं आर इसाइया के सहार क बाद, 'संघ' की 
गतिविधि पर स्वराष्ट्र मंत्रालय नज़र रखता ही रहा है, पर सरसघ सचालक से वात करना मत्री 
लिए प्रत्यक्ष घनिष्ठ परिचय का कारण रहा होगा | उधर गुरु गोलवलकर ने राष्ट्रीय चरित्र और अनुशासन 
के लिए संघ की उपयोगिता के विषय में मत्री का आश्वस्त किया। उन दोनों की बातचीत में इस 
मसले को लेकर मतैक्य हो या न हो, एक स्थल पर असहमति की गुंजाइश न थी-दानों चाहते थे 
कि पाकिस्तान के आक्रामक रवैये को देखते हुए देश में किसी मौके पर कोई सांप्रदायिक अनाचार 
न होने पाए। 
यह सच है कि श्री नन्दा को कई राज्यों मे शिकायतें मिला है कि राष्ट्राय स्वयसवक सघ की 
गतिविधि चिंता का कारण है और यह भी कि उसे बंद या खंडित कर दिया जाए। परतु इस बातचीत 
में श्री नन्दा ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ, प्रतिबंध या निपेधवाला मसला उभरने नहीं दिया--यह अलग 
बात है और जब होगा तब होगा या नहीं होगा तो नहीं होगा | “अभी में बिलकुल उपद्रव नहीं चाहता” 
इस स्वर में मंत्री ने नेता से आश्वासन माँगा। “मैं स्वयं यही कहता. हूँ” इस स्वर में नेता ने मंत्री से 
अनुरोध किया कि उदंड और हिंसक कट्टर वर्ग शांतिप्रिय समुदायों को आतंकित करने की चेष्टाएँ करें 
तो सरकार बीच में आए। 
इस हद तक गुरु गोलवलकर ने जनसाधारण में व्याप्त आशंका को ही शब्द दिए। सीमांतवर्ती 
क्षेत्रों मे विशेष रूप से यह तय है कि छिपकर बैठे हुए पाकिस्तांनी पिट्टू किसी वक्‍त सीमा-पार के 
अपने मित्र की सहायता में विध्वंसात्मक हरकतें शुरू न कर दें। इस आशंका को मिटाने के बजाय 
बढ़ाने या कम से कम बनाए रखने में जब तक सरकारी याग जाने-अनजाने मिलता रहेगा तब तक 
प्रतिक्रिया की संभावना भी बनी रहेगी। यह निश्चित है कि प्रतिक्रिया एक वार फूटी तो उसे भोतिक 
स्तर पर तो बलपूर्वक रोक दिया जा सकता है पर वैचारिक स्तर पर आज के सशंक भारतीय मानस 
में एकदम गहरी जडे जमाने से उसे कोई न रोक पाएगा। 
इस बातचीत के बाद स्वराष्ट्रमंत्री उसके नतीजे से संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं 
कि उनसे मिलने का वांछित असर गुरु गोलवलकर पर हुआ होगा और चाहे प्रतिक्रिया रूप में ही 
सही, सांप्रदायिक विठ्ठेष के खतरे मे वह भी सचेत हुए होंगे क्योंकि उनको अपने अत्यंत संगठित स्वयंसेवक 
टल का राष्ट्रीय हित में उपयोग करने की विशेष सुविधा है और उसका अच्छा-वुरा क्या उपयोग करना 
हे यह उनके ही अंतिम निर्णय पर निर्भर है। 


और भी हैं! 


जानकागें की राय है कि श्री नन्दा को ज़्यादा कठिनाई शायद उस वक्‍त पेश आएगी जब बह दूसरे 
संगठना के नेताओं से बात करेंगे। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के आगे जमीयते इस्लामी जैसी संस्थाओं 
क प्रतिनिधि कोई अड़चन ता न डाल सकेंगे | पर लोकतंत्रीय व्यवस्था में प्राप्त आजादी का इस्तेमाल 
तो बह कुल मिलाकर ऐसे कर ही सकते हैं कि उनका नियंत्रण दुष्कर हो जाए। अलीगढ़ विश्वविद्यालय 
की हाल की घटनाएँ प्रमाण हैं | उस तरह के आतंकवादी उपद्रव का प्रतिकार सरकार ने शुद्ध संवि यानवाटी 
तरीके से किया, यहाँ तक तो ठीक हे, किंतु इस ओर सरकार का ध्यान बार-बार दिलाने पर कि वे 
तरीके अपने में कितने अयथेष्ट हैं, कुछ असर नहीं हुआ है। इसके पीछे कौन-सा धर्मनिरपेक्ष भय 
यह स्पष्ट नहा। आतारक सुरक्षा क लिए सांप्रदायिक मनोमालिन्य की वर्जना करने के साथ-साथ प्रशासन 
तंत्र को उचित हे कि अल्पसंख्यकों की ही नहीं, वहसंख्यकों की भी आस्था खंडित न होने टे-जैमे 
कि अलागढ़ क मामले म॑ सरकारी कार्रवाई की अपूर्णता को लेकर बहुत बढ़े वर्ग में हुई है 


>) 


रचनावली | 


|] 
| | 92 / रघुवीर सहाय रचनावली -4 
Mn OM 0.“ : 2 | 

{ 


= को चावल 

प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में यदि कच्छ संबंधी कोई नया प्रस्ताव उठे तो उसकी सँभाल और देखरेख 
भी स्वराष्ट्रमंत्री को ही अंततः करनी होगी | वैसे भी राजधानी से अधिक समय के लिए बाहर जाना 
शायद उनके लिए संभव न होगा क्योंकि अपने मंत्रालय के रोज के काम से ही उनका दिन बुरी तरह 
व्यस्त बीतता है, फिर आजकल तो विशेष जिम्मेदारियाँ उन पर हैं। तो भी समझा जाता है कि वह 
सीमांत क्षेत्रों का एक संक्षिप्त दौरा कर डालना चाहते हैं | कई राज्यों मे बुलावे आए हैं और वह खुद 
भी अपनी आँखों से देखना चाहेंगे कि सीमांत पर विविध रक्षादलों का समन्वय कैसा हो रहा है। 
खयाल हे कि उनके दौरे में इन वुलावों के अनुसार कार्यक्रम बनाने का प्रयल किया जाएगा। 
इनमें एक बुलावा विहार से भी है जहाँ के मुख्यमंत्री विहार से नेपाल द्वारा चीन को चावल जाने से 
चिंतित हैं । खाद्यमंत्री श्री सुब्रह्मण्यम इसका खंडन कर चुके हैं--वे मुख्यमंत्री के आरोप को गलत वताते 
और कहते हैं कि विहार में भाव ज़्यादा होने और नेपाल में कम होने के कारण ऐसी तस्करी अतार्किक 
है। परंतु स्वराष्ट्रमंत्री के मके पर पहुँचने से शायद इस मसले पर और रोशनी पड़ सकेगी-कम से 
कम तस्करी रोकनेवाले संगठनों को और कसा जा सकेगा चाहे वह इधर से उधर हो या उधर से इधर | 
स्वराष्ट्रमंत्री की सीमांत यात्रा की परिकल्पना भी उनके वर्तमान अभियान का अंश हे | गृहमंत्री 
सम्मेलन में जिस संगठित सीमांत सुरक्षा व्यवस्था का निर्णय हुआ था उसका व्योरा अभी तैयार होना 
बाकी है। उसको सचिवालय में अंतिम रूप दिया जाए इसके पहले स्वराष्ट्रमंत्री वर्तमान व्यवम्थाओं 
के गुणदोप का स्वयं निरीक्षण कर लेना चाहते हैं। 


एक और मीमांत-समस्या 


गत वर्ष पूर्व पाकिस्तान से विस्थापितों के सागर ने उमड़कर देश में जगह-जगह स्थापित शिविगें को 
आप्लावित कर दिया था। अभी उसकी शांति होने न पाई थी कि पाकिस्तान में पहले का अपेक्षा कहा 
अधिक सांघातिक मुठभेड़ों ने फिर यह आशंका फैला दी कि निप्क्रमण का प्रवाह फिर न खुल जाए। 
कुछ समाचारपत्रं में पूर्व पाकिस्तान में हिंदुओं के प्रति कठोरता की खबरें इस टिप्पणी क साथ 
छपी कि उनका नतीजा वही होगा जो 964 के आरंभ में पाकिस्तानी अत्याचार का हुआ था अधात 
घवराए हए अल्पसंख्यकों का काफ़िला फिर भारत की ओर मुँह करेगा। जब गत सप्ताह यह टिप्पणी 
पुनर्वास मंत्रालय में पढ़ी गई तो कुछ परेशानी के साथ इसकी जाँच क॑ लिए तुरंत आवश्यक कार्रवाई 
की गई | 
विभिन्न सूत्रों से जो कुछ संकेत मिले हैं उनसे ऐसा कोई खतरा वास्तविक नहीं मालूम होता है। 
हो सकता है कि पाकिस्तान किसी समय मूर्खतावश पूर्व पाकिस्तान क बचेखुचे हिंदुआ का निकाल 
बाहर करने में कोई बुद्धिमानी समझे, परंतु यह भी एक तर्कसंगत युक्ति है कि पाकिस्तान एसा भयकर 
प्रमाद भारत में तत्काल प्रतिक्रिया का जोखम उठाकर ही करेगा। जो हो, इस समय प्राप्त मूचना यहा 
कि पूर्व पाकिस्तान से और अधिक विस्थापितों को कातर भाव से भागना नहा हीं होगा। आगे की बात 
नहीं कही जा सकती। 
विस्थापितों के बहुत बड़े मसले को गत अप्रैल में पुनर्वासमंत्री श्री महावीर त्यागी न बहुत सूझबूझ 
मे एक महत्त्वपूर्ण त्त्वपूर्ण निर्णय लेकर सँभाला था। वह था विना प्रमाणपत्र के किसी विस्थापित को न आने 
देने का निर्णय | पूछताछ करने से मालूम हुआ है कि इम निर्णय का बहुत अच्छा परिणाम निकला 
है हालाँकि जब यह निर्णय लोकसभा में बताया गया तो श्री महावीर त्यागा का अपना सारा शक्त 
लगाकर उत्तेजित विपक्ष के सामूहिक कोलाहल का मामना करना पड़ा था। 
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अब पता चला है कि बिना प्रमाणपत्र किसी को न आने देकर सीमांत अधिकारियों ने एक महीने 
के अंदर करीव चार सौ ऐसे व्यक्ति भारत में आने से रोके जो न विस्थापित थे और न किसी प्रकार 
भी बिना प्रमाणपत्र प्रवेश के अधिकारी थे । कुछ व्यक्ति अपनी दयनीय दुर्व्यवस्था के कारण बिना प्रमाणपत्र 
प्रवेश का अधिकार हमेशा पा सकते हैं, यह सहृदय घोषणा पुनर्वासमंत्री लोकसभा म हा कर चुक ह। 
इस मानवीय आश्वासन का पालन किया गया है और किसी ऐसे व्यक्ति को खदेडकर वापस नहा किया 
गया है, जो वास्तव में विस्थापित हो और वास्तविक कारणों से प्रमाणपत्र लेकर आन म असमथ रहा 
हो। 

आजकल विम्थापितों का दैनिक आगमन, जो पुनर्वास मंत्रालय के मूत्रों से पता चलता है, इतना 
कम है कि विश्वास नहीं होता। कहाँ तो एक समय दो से लेकर तीन हजार व्यक्ति राज प्रवेश कर 
गहे थे, कहाँ छह जून की खबर है कि केवल 45 विश्थापितों ने प्रवेश किया | यह भारा कमा, पुनर्वास 
अधिकारियों मे बातचीत के आधार पर सफल पुनर्वास व्यवस्था से उत्पन्न समझी जा सकती हे | वास्तव 
में पिछले दिनों अत्यंत कठोर जाँच और पड़ताल का बंदोबस्त जारी किया गया है और शिविरों में 
ऐसे व्यक्तियों की अब गुज़र नहीं है, जो भारत में केवल ज़मीन के या अजगरी वृत्ति के लालच में 
आए हैं। 

पूर्व पाकिस्तान के वंगाली हिंदुओं के लिए आम तौर से यह धारणा पाई जाती है कि वे परिश्रम 
नहीं करना चाहते। मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस संवाददाता को इस धारणा का खंडन करते हुए असली 
समस्या का परिचय दिया। इनके अनुसार काम केवल वे लोग नहीं करना चाहते जो असली विस्थापित 
नहीं हैं, जिनके पास थोड़ी-बहुत जमीन रही है और फिर छिन गई हे वे यहाँ आकर या तो खेती, 
नहीं तो कोई भी धंधा करने को तैयार हैं। सिर्फ वे लोग जो अपनी जमीन पूर्व पाकिस्तान में छोड़ 
आए हैं और यही नहीं अपने आधे परिवार को उस पर काबिज भी कर आए हैं, भारत में आकर 
ज़मीन मागते हैं और दूसरे धंधों से इनकार करते हैं। इन्हीं में से कोई-कोई उत्पात मचाने पर आमादा 
भी हो जाते हैं | उनका मन यह है कि जब यहाँ जमीन मिलना निश्चित हो जाए तभी हम पूर्व पाकिस्तान 
मे अपने वाकी परिवार को लाएँ। यह जानकर इन विस्थापितों के लिए सहानुभूति में कमी नहीं होनी 
चाहिए, क्योंकि ऐसी म्वार्थ-भावना भी पाकिस्तान सरकार “के अमानुपिक व्यवहार से उपजी है। उनका 
मन ऐसा इसीलिए होता है कि पूर्व पाकिस्तान में हिंदू परिवार को यदि कभी जीने भर का सहारा मिल 
भा जाए, तो सम्मान से जीने का अधिकार नहीं मिलता । 
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राष्ट्रमंडल सम्मेलन में प्रधानमंत्री 
और कच्छ का मामला 


राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रधानमंत्री-सम्मेलन में श्री लालबहादुर शास्त्री ने अपने लिए विशिष्ट 
स्थान बना लिया है : यह भावना राजधानी में प्रायः सभी समाचारपत्रों ने गत सप्ताह 
| उत्पन्न को और चारों ओर यह बात स्वीकार की गई कि नेहरू के बाद भारत की प्रतिष्ठा 
| नेहरू के समय से कम नहीं है। अब सम्मेलन के नतीजों की प्रतीक्षा की जा रही है 
और सबको आशा है कि भारत की आवाज़ की ताकत बढ़ेगी। 
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कनाडा में लंबी और संतोषजनक वातचीत के दीर के वाद लंदन पहुँचते ही प्रधानमंत्री के वक्तव्या 
ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय समाज में श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ का तथा भारतीय जनसाधारण की नजरो में एक सशक्त 
व्यक्ति का दर्जा दिलाया है। यहाँ राजनीतिक क्षेत्रों में श्री लालबहादुर के इस कथन का गहरा असर 
हआ है कि “कच्छ का फैसला लंदन में नहीं भारत में और पाकिस्तान में होगा।” उनके लंदन पहुँचने 
के काफा पहल स ब्रिटन जा वातावरण तयार कर रहा था, उसम अय्यूव खाँ म भट एक अजब परिस्थिति 
में होती : ब्रिटेन ने अपने कच्छ संबंधी प्रस्तावों पर पाकिस्तान को बार-बार मोल-तोल के मीके देकर 
मामले को इतना खींच दिया था कि पहले मे ही शक होने लगा था कि कहीं यह सिलसिला ब्रिटेन 
तक न पहुँचे । 

प्रधानमंत्री के यहाँ से रवाना होने के आसपास ब्रिटिश उच्चायुक्त ने एक वार फिर कोशिश की 
श्री कि भारत पाकिस्तान के रवैये पर संतोष कर ले परंतु उनके प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की आपत्कालीन 
समिति ने विचार करके तुरंत कोई उत्तर देने की स्थिति में अपने को नहीं पाया | उस समय यह संकेत 
अवश्य मिला था कि कुछ शब्दों के प्रयोग तथा अर्थ को लेकर 'कुछ प्रगति' हुई हे पर वह प्रगति 
स्पष्ट ही इतनी न थी कि भारत के निश्चित रवैये के अनुरूप कोई तय-तोड़ हो पाता। एक जनवरी 
की स्थिति फो युद्धपूर्व की स्थिति मानना और अपनी सेना वापस ले जाना पाकिस्तान ने उस वक्त 
तक स्वीकार न किया था-और यही भारत की अटल शर्त रही है। 


अच्छा वातावरण 


ब्रिटिश उच्चायुक्त के नए प्रस्ताव, या कहें कि प्रस्ताव की नई व्याख्या पर आपत्कालीन समिति की 
प्रतिक्रियाएँ प्रधानमंत्री को तुरंत भेजी गई । उस समय तक सरकार को ऐसा काई सकत नहा मिला 
था कि पाकिस्तान अपनी जिद. छोड़कर कच्छ के प्रश्न को वाकी प्रश्नों से अलग रखकर दखन का 
तैयार है। ब्रिटिश उच्चायुक्त को भारत की ओर से कोई उत्तर मिलने का प्रश्‍न या भा नहा पदा हाता 
था, क्योंकि प्रधानमंत्री लंदन पहुँचने ही वाले थे और यहाँ मे कोई जवाब देना महज वातावरण क 
हित में शायद अच्छा न होता। हर हालत में, लंदन में प्रधानमंत्री और दिल्ली में बाका मत्रिमडल क 
बीच इतना अच्छा संपर्क-प्रति-संपर्क रहा है कि भारतीय दृष्टिकोण सफाई से पेश करन मे बड़ी मदद 
मिली है। 

अच्छा वातावरण बनाए रखने में प्रधानमंत्री कितन सफल हुए, यह इसी एक बात मे प्रकट है 
कि राप्ट्रमंडल प्रधानमंत्री सम्मेलन की अगली बैठक के वाद श्री अय्यूब खाँ न अपन विदेशमंत्री सहित 
खुद आगे बढ़कर शास्त्रीजी मे मुलाकात का | यह एक व्यक्तिगत भेंट थी और इसमें तुरंत कच्छ ममझीत 
का कोई सवाल न था। इसका असर जो भी हुआ हो, यहाँ राजनीतिक प्रेक्षका का राव में वरह अच्छा 
ही हुआ और भारत की नेतिक शक्ति बढ़ी। इतना निश्चित है कि एक जनवरी कां युद्धपूव वाला 
शर्त से हटने का कोई सवाल नहीं पैदा हाता था चाह श्री अव्यूब खाँ, श्री लालबहादुर सं सम्मेलन 
के दौरान कितनी ही बार साक्षात्कार करते और ऐसे आते-जाते साक्षात्कार ता लाग ही। 


करारा जवाब 
देल्ला म बुधवार को प्राप्त इस समाचार ने भारताय रवय का और भा अधिक शक्ति दा कि 
पर 
पाकिस्तान ने कच्छ मे फिर उपद्रव किया और इसी ln बीच 
कच्छ में 30 अप्रैल से लड़ाई ठहरी हुई थी (यह युद्धविराम नहीं ह एसा बावा ह क कि 


गड़बड़ 
चुका है) | 24 मई को पाकिस्तान ने कच्छ को रन क॑ युद्धग्रस्‍्त क्षेत्र के पूर्व, बियारवेट म॑ कुछ गड़बड़ 
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करने की कोशिश की थी और बदले में दो बख्तग्बंद गाड़ियों का नुकसान उठाया था। अब 46 
जून को उसने उद्धग्रस्त क्षेत्र के पश्चिम में सरदार चौकी और विगोकोट के इलाके में फिर वैसी ही 
हरकत की और करारा जवाब पाया | सरदार चौकी के पास मुठभेड़ में पाकिस्तान ने हलकी मशीनगनों, 
राइफलों और स्टेनगनों का प्रयोग किया! इनमें से बहुत-सी भारतीय रक्षकों ने छीन लीं। नो पाकिस्तानी 
सैनिक खत्म हो गए, इन्हें भारतीयों ने पूरे सैनिक विधान के साथ दफना दिया। विगोकोट के 
पास की मुठभेड़ में पाकिस्तान ने ऐसी नौवत न आने दी और वे भाग खड़े हुए। दोनों टक्करों 
में भारत को जान-माल का कोई नुकसान न हुआ। पाकिस्तान का एक 'मेजर' गिरफ्तार कर लिया 
गया। 


ऐसा क्यों हुआ? 


ाष्ट्रमंडल प्रधानमंत्री सम्मेलन के शुरू होने के टीक पहले पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? यह सवाल 
यहाँ पूछा गया तो वात कुछ स्पष्ट न हुई। यदि उसका उद्देश्य था कि चालू बातचीत में भारत पर 


दबाव पड़े तो वह, यहाँ राजनीतिक क्षेत्रों के अनुसार, व्यर्थ होता-ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान की 
यह नई आक्रमण-चेष्टा व्यर्थ हुई | यदि उद्देश्य मामले को और बिगाड़ना तथा ऐसा वातावरण बनाना 
था जिसमें लंदन में पाकिस्तान भारत को बदनाम कर सके तो बह भी व्यर्थ हुआ क्योंकि एक झार 
फिर यह प्रकट हो गया कि आक्रमण करनेवाला कौन है। 

यहाँ जानकार लोगों का ख़याल है कि अगर इस बार पाकिस्तानी सैनिकों की कसकर पिटाई न 
हुई होती तो शायद यह तुरंत प्रचार शुरू करता कि भारत ने पहल की। अब तो उसे दूसरी तरह 
के झूठ का सहारा लेना पड़ा है-कि पाकिस्तानी सैनिक 'गलती से' उस क्षेत्र में चले गए जहाँ भारतीय 
सैनिकों ने विस्फोटक मुरंगें बिछा रखी हैं, इसलिए वे मारे गए। इस तरह एक ओर तो उसने आरोप 
लगा दिया है कि भारत ने मुरंगें बिछाई, दूसरी ओर स्वीकार किया है कि पाकिस्तानी सैनिक वहाँ गए 
जहाँ उन्हें जाने की ज़रूरत न थी। 


हमारी नीति वही है 


जो हो, इस घटना मे भारत अपना मन बदल देगा-यह संदेह नहीं होना चाहिए । घटना के बाद राजधानी 
में एक ऊँचे सूत्र मे सवाल पूछा गया था कि अब कच्छ-वार्ता का क्या होगा? उत्तर था, “भारत न 
तो अपनी शांति की इच्छा में कमी आने दे सकता है न अपनी शर्त से टल सकता है। इस घटना 
का वार्ता पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए | यदि पाकिस्तान ने प्रथम जनवरी की स्थिति मानकर सेना 
हटाई तो हमें कोई ऐतराज न होगा |” 

निरंतर पाकिस्तानी उपद्रवो और आक्रामक हरकतों के बदले भारत की यह सदिच्छा और 
टुढ़ता नई दिल्ली में ही नहीं, लंदन में भी उजागर हो रही है। एक संवाद समिति के अनुसार 
चालू सप्ताह में कच्छ समझौते की आशा प्रबल हुई है-यदि ऐसा होता है तो वह निश्चय ही 
भारतीय सदाशयता के कारण होगा | परंतु यदि ऐसा नहीं होता तो उसका कारण पाकिस्तान का आक्रामक 
रवैया अपनाए रहना ही होगा, और कुछ नहां। अब यहाँ नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। हाँ, 
यह भ्रम किसी को नहीं है कि राष्ट्रमंडल सम्मेलन में किसी प्रकार कच्छ के मामले पर बहस होने 
दी जाएगी। 
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कोई गले पर झपटे तो? 


आजकल राजधानी में मंत्रिमंडल के और अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यों की देखभाल का दायित्व -स्वगष्ट्रमंत्री 
श्री नन्दा पर है। उनकी नीति संबंधी स्पष्टता और कुशल कार्यसंचालन के कारण राष्ट्रमंडल सम्मेलन 
क समय समझीते का सही वातावरण बनाए रखने में राजधानी पूरा योग दे सकी है। यह भी द्रष्टव्य 
कि सीमांत पर रक्षा और मनोवल की वृद्धि के लिए इन दिनों काम कितनी तेजी से हो रहा है। 
जम्मू-कश्मीर में करगिल क्षेत्र में पाकिस्तान की हरकतें बढ़ती देखकर भारत ने जो उपाय किए 
हैं उनसे 'युद्धविराम समझौते का उल्लंधन' होने का आरोप पाकिस्तान ने लगाया था, इस पर ऊँचे 
कट्राय सूत्रों में से एक की प्रतिक्रिया भारत के मनोबल और वर्तमान दृष्टि का संपूर्ण परिचय देती 
हे | उन्होने कहा, “यदि कोई मेर गले पर झपटे और मैं उसका हाथ पकड़ लूँ तो यह क्या कहलाएगा?” 
यदि भारत ने श्रीनगर-लेह सड़क की रक्षा के लिए कुछ किया भी है तो वह शुद्ध आत्मरक्षा की 
भावना से किया है। भारत-चीन सीमांत की रक्षा करनेवाली भारतीय सेना को आवश्यक रसद श्रीनगर-लेह 
सड़क से जाती है | चीन से मिलकर पाकिस्तान इसमें विघ्न डालने का प्रयत्न कर रहा है | यह जानकारों 
के अनुसार पाकिस्तान को यह कोशिश दोहरी चाल है : एक तो रसद में रुकावट डालने की और 
दूसरी यह दिखाने की कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर को लेकर जो तनातनी है वह कच्छ 
के साथ ही मिटाई जा सकती है। 


अमरीकी दबाव 
वास्तव में करगिल में पाकिस्तानी हरकत से यहाँ उतनी कुछ चिंता नहीं की जा रही है जितनी पाकिस्तान 
भारत को कराना चाहता था | उच्चतम स्तर पर केंद्रीय सरकार ने इन हरकतों पर समग्र रूप से विचार 
करके अपने को इनसे निपटने में पूर्ण समर्थ और आश्वस्त पाया है। 

कुछ थोड़ी-बहुत चिंता की, वल्कि चिंता से अधिक दुःख की वात उस समाचार में निहित है जो 
संयुक्‍त राष्ट्रसंघ से यहाँ प्राप्त हुआ है। अनुसार अमरीका भारत पर दबाव डाल रहा है कि वह 
करगिल क्षेत्र में कोई कार्रवाई न करे। अमरीका के परराष्ट्र विभाग ने पिछले तीन दिनी मे दो बार 
भारतीय राजनयिकों को बुलाया और उनसे कहा कि आप पाकिस्तान की बात मानकर करगिल में सड़क 
की रक्षा के लिए स्थापित चौकियाँ हटा लें। 

श्रीनगर-लेह सड़क काटने की पाकिस्तानी कोशिशों पर भारत कई बार विरोध प्रकट कर चुका 
है पर सेंटो', 'सियाटो' के सहयोगियों तथा शंयुक्त राष्ट्रसंघ या अमरीका किसी ने पाकिस्तान को रोकने 
का प्रयल नहीं किया है। 

इस संदर्भ में भारत का पाकिस्तान के प्रति न्यायपूर्ण निपटारे का रवैया रखना कच्छ संबंधी समझौते 
के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपजाने की इच्छा का प्रमाण हे | 


जनमानस पर ब्रहार 


प्रधानमंत्री ने लंदन में गत गुरुवार को जो वाक्य अय्यूव खाँ से भेंट के बाद कहे वे इस प्रसंग में 
विशेष अर्थवान समझे जा रहे हैं। “भारत-पाकिस्तान के बीच संवंध अच्छे हैं लेकिन कच्छ की रन पर 
आक्रमण ने भारतीय जनमानस पर प्रहार किया है।” प्रधानमंत्री ने इसी सिलसिले में ब्रिटिश प्रधानमंत्री 
श्री विल्सन के शांति-प्रयलों का उल्लेख किया और उनकी सफलता की आशा प्रकट की। 

श्री लालबहादुर शास्त्री श्री विल्सन के सामने खड़ी कठिनाइयों को समझते हैं-राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्री 
सम्मेलन में श्री विल्सन भा पहली बार भाग ले रहे हैं। कई अफ्रीकी देश प्रधानमत्रा आ शास्त्रा स आशा 
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करते हैं कि वह रोडेशिया के मामले में नेतृत्व देंगे । 

थे देश ब्रिटेन की वीएतनाम संबंधी नीति से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हैं पर श्री शास्त्री के वीएतनाम 
संबंधी सुझावों को इन्होंने पसंद किया है। इस तरह श्री शास्त्री एक ऐसे व्यक्ति की स्थिति में हैं जो 
अपने मधुर तथा साथ ही दृढ़ व्यवहार से अधिकांश राष्ट्रमंडलीय देशों की शेष देशों से खटपट होना 
बचा सकते है--आस्ट्रेलिया के श्री मेंजीस का विचार तो यह बताया जाता है कि रोडेशिया प्रसंग ही 
न उठने दिया जाए। एक संवाददाता के अनुसार श्री विल्सन भी चाहेंगे कि श्री लालबहादुर सम्मेलन 
में तीखे और तीब्र विरोध पैदा होने से रोकने में उनकी मदद करें। 

जिस व्यक्ति से इतनी आशा की जा रही हो उसकी शांतिप्रियता में कोई संदेह रह नहीं जाता: 
कच्छ संबंधी गतिरोध में पाकिस्तान को ही अपना रवैया दुरुस्त करना है, यह हाथ के उस कंगन की 
तरह प्रकट हो जाता है जिसे आरसी से देखने की ज़रूरत नहीं। 
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क्या राष्ट्रीय खाद्यनीति इतनी मुश्किल है? 


मुख्यमंत्री दिन भर की बहस के बाद अगर इस नतीजे पर पहुँचे हैं क्रि तीन लाख से अधिक 
आबादीवाले शहरों में राशनिंग करने का हममें दम नहीं, हाँ दस लाख से अधिक आबादीवाले 
शहरों में करके देख सक्रते हैं, तो उन्होंने दूसरे शब्दों में स्वीकार किया है कि हम किसी 
तरह की सख़्ती आम चुनाव के इतने पास रहते हुए नहीं कर सकते। कुछ नहीं से कुछ 
होना अच्छा है यह सोचकर आठ बड़े शहरों में राशनिंग तय हुई। पर वह कब होगी? और 
इससे भी बड़ा सवाल है कि उससे क्‍या फायदा होगा? 


शरी सुब्रह्मण्यम और उनसे भी अधिक प्रधानमंत्री राशनिंग के पक्ष में इसलिए हैं कि उससे कुछ अधिक 
खपतवाले क्षेत्र सीमित हो जाएँगे और वहाँ अनाज की चोरवाजारी या फालतू खपत बंद हो जाने से 
अन्यत्र अनाज मिल सकेगा। परंतु साधारण जन पिछले कई वर्षों के अनुभव से आज इतना आस्थाहीन 
हो गया है कि उसकी प्रतिक्रिया में संशय ही प्रधान है-क्या जहाँ राशनिंग नहीं है, वहाँ बाज़ार में 
अनाज मिल सकेगा? 

एक और संशय सरकार के मन में था। मुख्यमंत्रियों की लंबी गोपन वैठक की समाप्ति की प्रतीक्षा 
में जमा संवाददाताओं से खाद्यमंत्री श्री सुब्रह्मण्यम ने यह संशय छिपाया नहीं केवल सधे शब्दों में कहने 
की कोशिश करते हुए जतला दिया कि हम राशनिंग के अनुभव एकत्र कर लें तब फिर आगे की 
सोचेंगे | 

सम्मेलन में यह बात सभी के मन में थी परंतु कमीवाले राज्यों पर अनाज-वसूली की कोई खास 
जिम्मेदारी नहीं आती। उनको तो केंद्र से तथा और राज्यों से मागने का हक है--इसलिए कमीवाले 
राज्य इसे क्यों कहते । वहुतायतवाले राज्य कहना चाहते थे पर उन्होंने साफ नहीं कहा : उन्होंने कहा 
काफी अनाज इस साल पैदा हुआ हे | राशनिंग मे क्या होगा, पर खैर सब करें तो हम कर देंगे। इस _ । 
तरह मामला अटक गया और फिर प्रधानमंत्री ने उमे इस राजनीतिक गड्ढे से बाहर निकाला | 

मच पूछिए तो प्रधानमंत्री और खाद्यमंत्री ने ही यह सुझाव रखा कि एक लाख या तीन, लाख 
की आबादी से ऊपर के नगरों को सम्हालना मुश्किल हो जाएगा। आम चुनाव के पहले के एक-दो 
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वर्ष में क्यों ऐसा काम करो जो बदनामी उठानी पड़े : ऐसा काम करो कि व्यापारी भी खुश रहे और 
साधारण खरीदार भी और यह भी मालूम हो कि कोई नीति निर्धारित की गई है। इसलिए 0 लाख 
की आवादीवाले शहरों से राशनिंग शुरू की जाए। 


जिम्मेदारी 


वास्तव में ऐसा सुझाव देने से पहले केंद्र ने अपनी जिम्मेदारी का भी जायजा ले लिया था। मुख्यमंत्री 
सम्मेलन के सवेरे के अधिवेशन के वाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की आवश्यक वैठक हुई । आखिर राशनिंग 
की जिम्मेदारी यानी कमीवाले राज्यां मं अवाध रूप से अनाज पहुँचाते रहने की जिम्मेदारी कद्र पर 
ही तो होगी और खर्च भा तो केंद्र करेगा। एक लाख आवादी का विचार रहे तो चार करोड़ तीस 
लाख आदमियों को रोजाना छह छटाँक अनाज देते रहने का जिम्मा केंद्र पर आ पडेगा | इतनी जनता 
से यह तो कहा नहीं जा सकता कि दो दिन रोटी न खाओ, सम्मेलन हो रहा है-और इसके अलावा 
गन्ने के व्यापारियों का नगर-नगर फैला हुआ धंधा चौपट हो जाएगा। जो चोरवाजारी नहीं भी करते 
होंगे, वे करने लगेंगे और जव अभी ही चोरवाजारी रोकना सरकार के लिए असंभव है तो तव कैसे 
रोकी जा सकेगी? इस समय सत्तारूढ़ दल को अत्यंत संतुलित व्यवहार-वुद्धि से काम लेना है, कोरे 
आदर्शो से सरकार नहीं चलनी। 

यह सव सोचकर राजनीतिक दृष्टि मे उचित समझा गया कि राशनिंग छोटे पैमाने पर की जाए। 
यह राय वाद में मुख्यमंत्री सम्मेलन में तीसरे पहर रखी गई। कोई ढाई घंटे इसे उलटा-पुलटा गया 
और सचिवों को इस बातचीत से अलग रखा गया क्योंकि मामला राजनीतिक था | निस्संदेह वहुतायतवाले 
राज्यों को यह सुझाव पसंद आता ही, कमीवाले राज्यों को खास कुछ कहना ही न था क्योंकि उनके 
लिए राशनिंग नहीं, अधिकतम मूल्य और एक राज्य एक क्षेत्र की व्यवस्था ही मुख्य समस्या थी। वे 
यह दोनों चीजें नहीं चाहते! वे चाहते हैं अधिकतम मूल्य न स्थिर किए जाएँ ताकि वहुतायतवाले राज्यों 
से कम दाम पर खरीदकर हमारे राज्य में लोग महँगे दाम पर वेच सकें और हममे खुश रहें। यदि 
साथ में ऐसा हो जाए कि कमीवाले इलाकों से मिले बहुतायतवाले इलाके एक ही क्षेत्र के अंतर्गत 
माने जाएँ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 


राष्ट्रीय नीति 


वहुतायतवाले राज्यों का भी पक्ष देखना चाहिए। वे कहते हैं कि हम तो मर-मरकर अनाज पैदा करें 
और तुम हमसे सस्ते में ले जाओ तो हमारे उत्पादक और व्यापारी क्या हमसे बहुत खुश रहेंगे? फिर, 
हमारे यहाँ सिवाय खेती के और क्या, (पंजाब एक अपवाद है) तुम्हारे यहाँ तो उद्योग-धंधे विकसित 
हैं और खेती भी होती हे जो नकद दाम लानेवाली व्यापारी फसलों की ज़्यादा होती है। उसका जो 

लाभ तुम्हें मिलना है क्या वह हमसे बाँटने को तैयार हो? 
यह दृष्टिकोण मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ी स्पष्टता से मुख्यमंत्रियों के सामने वार-वार रखा 
है-राष््रीय खाद्यनीति जैसी कोई चीज तभी हो सकती है जब राष्ट्रीय उद्योगनीति और खाद्यनीति एक 
ही में जुड़ी हों। पर इस ओर अभी तक केंद्र सरकार और योजना आयोग की दृष्टि नहीं गई है। 
पिछले वर्ध के अखबारों की कतरनें उठाकर देखिए, तो पता चलता है कि उस समय अधिकांश 
मुख्यमंत्री कानूनन राशनिंग के विरुद्ध थेया तो इसलिए कि अगली फसल अच्छी होनेवाली है और 
राशनिंग की जरूरत न होगी, या इसलिए कि अनाज की वसूली और आयात दोनो ही इतने अनिश्चित 
हैं कि यदि अन्न का अभाव रहा तो राशनिंग चलेगी कैसे। प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव भी एक 
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ल्प? 


शि... 


कारण था। 

ठीक यही कारण इस वर्ष भी बताए गए थे। परंतु, पिछले वर्ष कानूनन राशनिंग से बचा जा 
मका था. राज्यों को अन्न का अलग-अलग क्षेत्र बनाकर | इस वर्ष अलग-अलग क्षेत्रों को मिटाने और 
बडे क्षेत्र बनाने की माँग से बचा जा सका है, कानूनन राशनिंग स्वीकार करके | इस तरह इस कोठी 
का धान उस कोठरी में करके राष्ट्रीय खाद्यनीति आगे का सरकी हैं 

पाँच वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्यनीति निर्धारित करने का मन्सूवा 5 अगस्त तक तो पूरा होता 
नहीं दीखता, जैसा कि प्रधानमंत्री चाहते थे। मुख्यमंत्री उपसमिति की वैठक 3 जुलाई और ॥ अगस्त 
को जव दिल्ली में हई थी, तो उसके सामने बंगलौर में पहले हुए मुख्यमंत्री सम्मेलन का दिया हुआ 
यह काम था कि चौथी योजना के लिए राष्ट्रीय खाद्यनीति निर्धारित करे और इस सिलसिले में अगली 
खरीफ का विशेष ध्यान रखे। उसने जो सिफारिशें कीं उनमें अगली खरीफ के लिए चिंतन और पाँच 
वर्ष के लिए चिंतन में कोई विशेष अंतर न था-एक नई चीज़ ज़रूर थी कि बहुताबत और कमी 
का निर्णय राज्य अपने आप नहीं, आयोजना आयोग करेगा। परंतु मुख्यमंत्रियो के कई सम्मेलन ने अगली 
खरीफ का चिंतन मुख्य कर दिया लगता है और पाँच वर्ष की बात फिर स्थगित कर दी है। ऐसा 
उन्होंने कहा नहीं है, पर अधिकतम मूल्य और वसूली के तरीके, इन दो महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर कोई एकरूप 
नीति न बना सकने का परिणाम वही है, और कुछ नहीं 


एक दाम, एक काम 


सम्मेलन के लिए आए मुख्यमंत्रियों में से कुछ से बात करने पर इस संवाददाता को ऐसा प्रतीत हुआ 

जैसे खाद्य का उत्पादन बढ़ाने का मामला इस चक्कर में कहीं दब-सा गया है-यदि नहीं, तो दब जाएगा | 

अनाज को पेदा करना और बेचना धीरे-धीरे उस हालत में लाभकर होने लगा हे जब उसके दाम साल 

में कम से कम एक बार चोटी पर पहुँचा दिए जाएँ। साल भर लगभग एक ही दाम रहने से अनाज 

के व्यापार में इतना कम मुनाफा होगा कि राज्य सरकार पर असंतुष्ट वर्ग का दवाव पड़ना अनिवार्य 

हो जाएगा। जिस राज्य में काफी अनाज पैदा होता हो वह यदि उद्योग-धंधों में पिछड़ा हो तो वहाँ 

प्रति व्यक्ति आय भी कम होगी क्योंकि केवल अनाज कं बल पर वह अपनी आय नहीं बढ़ा सकता। 

तभी बढ़ा सकता है जब अनुचित और समाज-विरोधी कार्रवाइयों को प्रोत्साहन दे। चूँकि राज्य आर 

केंद्र सरकार दोनों अनाज के मामले में समाजवादी आदर्शो से वचनबद्ध हैं इसलिए अनाज के दामा 

पर अंकुश और पूर्ति की अबाधता भी अनिवार्य है | संक्षेप में अनाज की बदौलत लाभ और अनाज 

पर नियंत्रण ये दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। 

इससे कमीवाले राज्य वसूली के मामले में सख्त होने की माँग भले करें, बहुतायत वाले राज्य 

इससे कतराने का प्रयल करेंगे। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल भी जो कमीवाले राज्य माने जाते है 

अब वसूली पर एकाधिकार के बारे में उतने आग्रहशील नहीं हैं जितने बंगलोर सम्मेलन में थे । महाराष्ट्र 

का कहना है कि जहाँ हो सके वहाँ सरकार खरीद पर एकाधिकार रखे, अनिवार्य वसूली न करे | बंगार्ल | 
| की अव यह राय हे कि जो राज्य चाहे वह करे, जो राज्य चाहे वह न करे। । 
| इससे कुछ ऐसा लगता है कि खाद्य के मामले में जो तर्क समय-समय पर मुख्यमंत्रियों द्वारा रखे | 

जाते हैं उनमें से कुछ तो केवल तर्क के लिए तक होते हैं जिन्हें बाद में बदला जा सकता है। | 

मध्यप्रदेश का यह तर्क भी कुछ ऐसा ही लगता है कि अधिकतम अन्न के वड़े क्षेत्र बनाने का | 

| कोई लाभ नहीं हे यदि अनिवार्य वसूली की जाए, कानूनन राशनिंग की जाए और अधिकतम मूल्य | 
2 निश्चित कर दिए जाएँ | स्पष्ट हे कि सारी बातें एकसाथ कमीवाले राज्य नहीं मानेंगे। कि | 
| || इम प्रकार विगत सम्मेलन ने राष्ट्रीय खाद्यनीति की ओर कुछ खास प्रगति नहीं की हैं, अग्ली | 
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कुछ महीनों में बड़े शहरों में राशनिंग की आशंका या आशा, जो कहें, दिखा दी है। इसमे खतरा पैदा 
हो गया है कि जव तक राशनिंग नहीं होती, कम से कम इन शहरों में अनाज गायव ही न हो जाण| 
तीन लाख और एक लाख से ऊपर की आवादीवाले शहरों में राशनिंग अभी नहीं होगी, यह आश्वासन 
मिल जाने से इन नगरों में अन्न के व्यापारियों और जनसाधारण दोनों को इस माल राहत मिल जानी 
चाहिए। अगले साल की अगले साल देखी जाएगी। 


76 अगस्त 7965 


कश्मीर में कठिन परीक्षा : वास्तविकतापूर्ण 
ढंग से मुकाबला 


कश्मीर में पिछले दिनों जो कुछ हुआ है उसने सारे राष्ट्र के मन को झकझोर दिया है। 
जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्धविराम रेखा पार कर नागरिक वेश में सशस्त्र पाकिस्तानी 
हमलावरों का कश्मीर में घुस आना मामूली तोड़-फोड़ और विध्वंस की कार्रवाई नहीँ बल्कि 
हथियारवंद हमला है जो पाकिस्तान के छिपाए छिप नहीँ रहा हैं। पुल, पुलिस थाने और 
पैट्रोल डिपो आदि पर हमले की नाकाम कोशिशें करके भाडे के टट्टुओं ने अपने आप 
सिद्ध कर दिया है कि उनके लिए पाकिस्तान में थोजना तैयार की गई थी। और जैसा उन्होंने 
कबूला है, रावलपिंडी के पास मरी नामक स्थान पर पाकिस्तानी सेनापति छापामार युद्ध की 
ट्रेनिंग पहले से ही दे रहे थे। 


राजधानी में कश्मीर होकर लौटे स्वराष्ट्रमंत्री, सूचनामंत्री और वहाँ से निरंतर संपर्क रखनेवाले अधिकारियों 
के बयानों से दो चीज़ें बहुत साफ उभरती हैं। एक तो यह कि जिस उम्मीद और हौसले से पाकिस्तान 
ने अपने हमलावर भेजे थे वह अगर एकदम तहस-नहस नहीं हो गया तो बुरी तरह चकनाचूर तो हो ही 
गया है | हमलावरों को जो सब्ज़बाग दिखाए गए थे उनका आधार यह था कि कश्मीर में जनता विद्रोह 
के लिए तैयार बैठी है। एक समाचार के अनुसार असली हालत यह है कि हमलावरों ने अपने मालिकों 
को संदेश भिजवाया है कि हमें यहाँ किसी तरह जान बचाते नहीं वन रहा है। एक हमलावर ने तो यह 
भी कहा कि पाकिस्तानी कमांडर ने हमसे कहा कि “तुम चलो हम आते हैं मगर खुद लापता हो गए |" 

परंतु स्थिति को और सारी समस्या को सही ढंग से समझने के लिए कुछ और तथ्यों को तथा 
प्रधानमंत्री के रेडियो भाषण के उस अंश को विशेषतया ध्यान में रखना चाहिए--“कश्मीर में गड़बड़ी 
पैदा करने को पाकिस्तान की सबसे ताजा कोशिश को दबाना और खत्म करना ही है और तोड़-फोड़ 
करनेवाला से कोई मुरव्वत नहीं वरती जाएगी। लेकिन यह ज़रूर है कि हमें कश्मीर में लगातार 
सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि यह मुमकिन है कि और ज़्यादा गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की 
जाए। -- इस बार पाकिस्तान ने जो तरीका अपनाया है उससे पता लगता है कि वह लड़ाई के एक 
नए ढंग का प्रयोग करना चाहता है। हो मकता है कि यह कोई नया षड्यंत्र हो |' 


गहरी चोट 
प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश में एक बहुत गंभीर तथ्य स्वीकार किया गया हैं और कल्पना की 
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जा सकती है कि उन्होंने कितनी पीड़ा से वे शब्द कहे होंगे। अभी कुछ ही दिन हुए, इन्होंने अपने 
व्यक्तित्व के सबसे बड़े आकर्षण और राजनीति के सबसे बड़े अस्त्र अर्थात्‌ सौमनस्य के बल पर 
पाकिस्तान जैसे अनीति-पोषक पड़ोसी से एक बार फिर मैत्री का उपक्रम किया था। संसद में और 
देश में विरोध की फुसलानेवाली आग से गुज़रकर उन्हाने अपन श्यों की पवित्रता सिद्ध की थी 
और व. पर समझौता करके राष्ट्र को उस दिशा में ले जाना चाहा था जो उनकी समझ में सही 
दिशा थी। यदि प्रधानमंत्री के इस साहसिक प्रयत्न को उन वक्तव्यों के संदर्भ में देखा जाए जो पाकिस्तान 
की बदनियत के बारे में बार-बार दिए गए हैं तो कच्छ समझौते के लिए उनका एकांत आग्रह और 
भी अदम्य दीखेगा। इस सबके बाद कश्मीर पर यह नया आक्रमण और वह भी ऐसे समय जबकि 
एक ओर भारत-पाकिस्तान विदेशमंत्री वार्ता होने को है और दूसरी ओर संसद का अधिवेशन खाद्य 
भाषा आदि-आदि खूँखार सवालों को लिए सिर पर खड़ा है, एक गहरी चोट है। समझा जा सकता 
है कि प्रधानमंत्री के लिए आनेवाले दिनों में राष्ट्र के लिए नीति निर्देश करना गहरी मानसिक उथल-पुथल 
के बिना संभव न होगा। इसका कुछ संकेत उनके भाषण में मिलता है। उन्होंने कहा है कि “पिछले 
अप्रैल में पाकिस्तान ने हमारी कच्छ की सीमा पर खुल्लमखुल्ला हमला किया | उससे आवेश और नाराज़गी 
पैदा होना स्वाभाविक है फिर भी हमने बड़े आलसंयम और धैर्य से काम लिया, किंतु हमने उन्हें बिलकुल 
साफ कर दिया कि यदि हमलावर फौरन वापस न हुए तो हमें उचित फौजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। 
अंत में पाकिस्तान की हथियारवंद फौजो को भारत की भूमि से वापस जाना पड़ा। हमने समझा कि 
शायद इसमें हम लोगों के आपसी संबंध पहले के मुकाबले में सुधरें। ऐसी हालत में यह वात अचंभे 
की है कि पाकिस्तान ने फिर एक दूसरा बखेड़ा खड़ा कर दिया | ““ अव सिर्फ एक ही नतीजा निकलता 
मालूम होता है और वह यह कि पाकिस्तान ने शायद जानबूझकर तनाव का वातावरण बनाए रखने 
का निश्चय कर लिया है। शांति उसके इरादों के अनुकूल नहीं बैठती दीखती। इसलिए हमें इस स्थिति 
का वाम्तविकतापूर्ण ढंग से मुकाबला करना होगा।” 
और यह निर्विवाद है कि यह वास्तविकता इस वार पहले से ज़्यादा साफ़ और भ्रममुक्त भाषा 
में सरकार की संसद के सामने रखनी पड़ेगी। अपने रेडियो भाषण में इसी का कुछ-कुछ अहसास 
करके प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें अपने दोटूक विचार बताने होंगे ताकि कोई गलतफहमियाँ न रह 
जाएँ। 
पाकिस्तान ने नी अगस्त का दिन कश्मीर में उपद्रव कराने के लिए शेख अब्दुल्ला की पहली गिरफ्तारी 
को यादगार में चुना था। उसने महीनों पहले से प्रचार शुरू कर रखा था कि कश्मीर में जनता विद्रोह 
के लिए उतावली हो रही है। विद्रोह नाम की कोई चीज़ कश्मीर में नहीं हुई है यह समझाने की जरूरत 
नहीं पड़नी चाहिए | देशद्रोही तत्त्व जहाँ-तहाँ पाए ही जाते हैं| सरकारी प्रवक्ताओं ने भी स्वीकार किया 
हे कि ऐसे देशद्रोहियों की सहानुभूति कहीं-कहीं शत्रुओं को मिली होगी | परंतु यह कहना कि कश्मीर 
विद्रोह म॑ उठ खड़ा हुआ है, गलत हे | कश्मीर की पिछले दो-एक वर्षों की राजनीति लोकतंत्रीय उदारता 
की ओर बढ़ती रही है। उसके कुछ स्वाभाविक और अस्वाभाविक परिणाम सामने आएँ तो उन्हें उसी 
दृष्टि से देखना चाहिए | 
यहाँ प्राप्त समाचारों के अनुसार, जिनकी प्रधानमंत्री ने पुष्टि की है-जम्मू और कश्मीर के लोगों 
बहुत दूढ़ता दिखाई है। उन्हे अभी भी याद है कि पाकिस्तानी हमलावरों ने पहले भी किस तरह 
तोड़-फोड़ और लूट-खसोट की थी । कश्मीर में न कोई विद्रोह है और न कोई विद्रोही काउंसिल जिसको 
| ढिंढोरा पाकिस्तान पीटता है। (श्रीमती इंदिरा गाँधी ने बताया है कि हमलावर अपने साथ विद्रोही काउंसिल 
| का ऐलान करनेवाले पोस्टर वगैरह लाए थे मगर वह सव छीन लिए गए |) 
कश्मीर में मामला संगीन है इसमें कोई शक नहीं | अगर सरकार या उसका कोई प्रवक्ता देशवासियों 
| पर यह असर डालने की कोशिश करे कि वहाँ कोई खास परेशानी नहीं है तो यह अन्याय होगा | वास्तव 
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रसिक  >०- क्त 


में प्रधानमंत्री के भाषण के पहले तक अधिकारी प्रवक्ताओं ने संवाददाता से जो बातचीत की थी 
उससे कछ ऐसी ध्वनि निकलती थी। पहली बार खतरे की गंभीरता का जनसाधारण का पता तब लगा 
जब प्रधानमंत्री ने कहा कि--“हमें यह पूरी तरह से समझ लेना चाहिए कि देश की आज से कठिन 
परीक्षा है। हमारी विस्तृत सीमा पर वड़ी संख्या में फौजें खड़ी हैं और वह हमारी दश का आजादा 
के लिए एक खतरा हैं। इस मौके पर हम सबको मजबूती से मिलजुलकर बड़ी कुरबाना क लिए तयार 
रहना हे | 
आज जबकि कश्मीर पर यह प्रच्छन्न आक्रमण, जिसका भरपूर जवाब दिया जा रहा हमारी 
आज की राजनीतिक परिस्थिति में शामिल हो गया हे-तो इसके परिणामों के लिए भा, कबल इसक 
तात्कालिक दमन के लिए ही नहीं, देश को तैयार करना राजनीतिकों का कर्तव्य हो जाता ह| याद 
तर्क के लिए तर्क और प्रतिष्ठा के लिए तर्क पर से आग्रह हटाकर जिम्मेठार नता आग क लिए नाति 
सोचते समय खेलपन की वृत्ति से काम लें तो भारत-पाकिस्तान संबंधी जैसे उलझ हुए मामल म भा 
शायद कोई न कोई गुत्थी सुलझ सकती हे | 
एक-एक गुत्थी को सुलझाने से पाकिस्तान घबराता है, यह बिलकुल स्पष्ट है। कच्छ च्छ के मामले 
वह कश्मीर का मामला शामिल करना चाहता था और यदि आगामी विदेशमत्रा वाता हुई ता उसका 
कोशिश वह करेंगे। लेकिन कच्छ के मामले में जो समझीता हुआ ह बह अगर किसी आधार पर खड़ा 
रह सकता है तो वह आधार यही है कि सिर्फ कच्छ के मामले में लागू होगा। 
इसी की काट के लिए कश्मीर में पाकिस्तानी उपद्रव को लेकर अमरीका और ब्रिटेन ने फिर 
में कोशिश की है कि कच्छ समझीते का लपट म कश्मार का भी लिया जाए। ब्रिटेन ने भाग्त और 
पाकिस्तान से अपने “कश्मीर संबंधी संघर्ष मे अधिक से अधिक संयम मं काम लन का सलाह 
दी है। साथ ही यह भी जोड़ दिया है कि हम कच्छ के मामले को तरह इस मामल म मध्यस्थता 
करने के इच्छक नहीं हैं। भारत की स्थिति और कमजार करने के अलावा इस तरह के उद्गारो का 
कोई उद्देश्य नहीं हो सकता हे। क्था यह माना जाए कि ब्रिटेन और अमरीका को ऐसे अपमानजनक 
संदेश भेजने का साहस भारतीय विदेश नीति की किसी कमजोरी के कारण होता है? यदि होता हैं 
तो प्रस्तुत कश्मीर कांड पर अपने दोटूक विचार रखते हुए आशा ह धानमंत्री इस पर भी कोई निर्देश 


देंगे । 

निम्सदिह पश्चिमी देशों का यह रवैया संसद के अगले अधिवेशन में आलोचना का कारण वनगा | 
इसमे भी अधिक खेद का कारण है संयुक्‍त राष्ट्र सचिव को बह उदासीनता जी उन्हांन वतमान आक्रमग 
के प्रति दिखाई है और जो करगिल चौकियों के वारे में उनकी मुखर चिंता का तुलना में आर भा 
खेदजनक हो उठी है। संयुक्त राष्ट्र सचिव को इसकी अधिक चिंता है कि कहीं हमलावरों को खढडने 
के साथ-साथ भारतीय सैनिक जबावी कार्रवाई न कर बैठें। उन्हें इसकी फिक्र नहीं हे कि पाकिस्तान 
ने संयुक्त राष्ट्र से स्वीकृत युद्धविराम रेखा का उल्लंघन करक आक्रमण किया 6 उन्हें यह भी फिक्र 
नहीं है कि करगिल चौकियाँ वापस सौंपते समय भारत ने अपनी सड़क की सुरक्षा का जा आश्वावन 
संयुक्त राष्ट्र से प्राप्त किया था वह खंडित हुआ ह| शायद वह नहा समल पा रहे हैं कि इस तरह 
के व्यवहार से वह एक ऐसे देश के लिए कठिनाई पैदा कर रहे हैं जो संयुक्‍त राष्ट्र गती सत्या के 

जीणोद्धार में अनेक अपमानों के बावजूद निरंतर विश्वास रखता रहा हैं। 
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27 अगस्त ॥965 
युद्धविराम, युद्ध शेष नहीं 


धुआँ साफ हो गया है। बारूद की गंध धीरे-धीरे दूर हो रही है। सामने दिखाई दे रहा है 
एक नक्शा, जिसमें कई रेखाएँ पहले जैसी नहीं रही हैं। यह नक्शा दुनिया के देशों के परस्पर 
संबंध का है। 
नई दिल्ली से यह पूरे का पूरा और साफ-साफ दिखाई देता है क्योंकि इस वक्‍त नई दिल्ली दुनिया 
के केंद्र में है। भारत की राजधानी ने अपने को कुछ इस तरह उभारा है कि बड़े-बड़े दूरंदाज कभी 
अपने धुंधले चश्मे उतारकर पोंछते और कभी आँखें मलते हैं कि यह सच है कि सपना। 
जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने अपने सपनों को अप्रिय सत्य से टकराते हुए तो कई बार देखा 
था पर उन्हे बचाने के लिए हमने सच्ची कोशिश पहली बार की है। पहली बार हमारी परराष्ट्र नीति 
को उस सपने की झलक ने खींचकर बुलाया है, जो हर आजाद देश अपनी आँखों में बसाए रखता 
है। अपने निवासियों के सुखमय जीवन की रक्षा के लिए भारत ने जब हथियार उठाया तो साथ ही 
दुनिया के तेवर भी बदल गए | बड़े-बड़े देशों को भारत के अभी तक के विनम्र व्यवहार की आदत 
पड़ी हुई थी, अब उन्हें लगा कि भारत उन्हें लोकतंत्र की रक्षा के लिए पुकार रहा है और उन्हें मजबूरन 
आना पड़ा तो फायदा उनका नहीं भारत का ही होगा। लोकतंत्र की रक्षा और बगैर किसी फायदे के? 
यह उनकी निगाह में एक बेकार की बात है। 
जो हो, नई दिल्ली के इस तगड़े राजनीतिक कदम ने एशिया के घर में नकब लगाते हुए चीन 
को सारी दुनिया के सामने ला खड़ा किया है। अभी तक सिर्फ अमरीका उसको सजा देने का दावा 
करता था। इसके कारण एशिया की राजनीति दलदली होती जा रही थी। यहाँ के देशों की. अपनी 
शक्ति न बढ़कर दूसरों पर उनकी निर्भरता बढ़ती जा रही थी। भारत ने इस मोहजाल को तोड़ने के 
लिए ही कदम उठाया था। पर संयोग से यह सुफल भी उसके हाथ लग गया है कि अब चीन पर 
रूस और अमरीका दोनों अधिक सक्रिय अंकुश रखना चाहते हैं। छोटे देशों को भी चीन के खिलाफ 
खड़े होने का साहस बढ़ा है। 


समय-समय सुंदर सब 


जिस वक्त पाकिस्तान हम पर पिछला आक्रमण शुरू कर रहा था हममें से बहुत-से लोग, यह शिकायत 
करते पाए जाते थे कि रूस खुलकर हमारी तरफ नहीं आया है और ब्रिटेन निश्चित रूप से पाकिस्तान 
को तरफ है और अमरीका दोनों को चुमकारता-धमकाता चल रहा है। अक्सर ये शिकायतें सुनकर 
ऐसा लगता था जैसे यह इन देशों की दुष्टता है जो ये ऐसा कर रहे हैं। जैसे कुछ व्यक्तियों का स्वभाव 
होता है वैसे ही इनका भी अच्छा या बुरा रवैया हमारी तरफ है। 

मगर अब पाकिस्तान को उसी के घर में जाकर ठीक करने और उसका सैनिक घमंड चूर-चूर 
नहीं तो ढचर-मचर कर देने से हमें जो चीज़ें मिली हैं उनमें एक यह भी है कि हमने अन्तरराष्ट्रीय 
राजनीति में व्यावहारिकता का महत्त्व ज़्यादा अच्छी तरह समझना शुरू कर दिया है। 

कोई देश स्वभाव से. नही परिस्थितियों से दुष्ट 'या अच्छा होता है और वह भी अवधिःविशेष 
तक | रूस, अमरीका और ब्रिटेन से हमारे संबंध हमेशा एक-मे नहीं रह सकते यह अभिज्ञान अब राजधानी 
के नीति-निर्माताओं को बड़े तीखेपन के साथ हो रहा है। 
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इस स्तंभ में गत वार कहा गया था कि राजनीतिक प्रेक्षकां ने परराप्ट्रनीति के नए चिंतन की 
आवश्यकता स्वीकार की है। तव के बाद से वह व्यापकतर और प्रभावशाली क्षेत्रों में भी मानी 
जाने लगी है तथा हम आशा कर सकते हैं कि जैसे-जैसे सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार हम 
पर कश्मीर के राजनीतिक समझौते के लिए दबाव पड़ेगा वैसे-वैसे हमारी परराष्ट्रनाति में अंदरूनी परिवर्तन 
होंगे। 

यह वात यहाँ अधिकाधिक समझी जाने लगी है कि पाकिस्तान को अमरीका बनाए रखना चाहता 
है ताकि चीन के ख़तरे से लड़ने के लिए भारत मजबूरन अमरीका की ही शरण आए | रूस की तरफ 
इतना कड़वा भाव यहाँ किसी के मन में जो नहीं है मो इसलिए कि वह अभी तक कश्मीर को भारत 
का अभिन्न अंग मानने की नीति में फर्क नहीं लाया है । वह शायद लाएगा भी नहीं क्योंकि वह ब्रिटिश-अमरीकी 
अड्डे के रूप में स्वतंत्र कश्मीर' बनने से वेहतर समझेगा कि कश्मीर भारत के पास रहें। हाँ, अगर 
शामत का मारा चीन तिव्वत के पहाड़ पर से-दक्षिण एशिया की युद्धभूमि में कूद पड़े तो रूम को 
ज़रूर कुछ और रास्ता खोजना पड़ेगा। 

फिलहाल ये सब बातें बाद की बातें जान पड़ती हैं। सशस्त्र मैनिकों' को वापस ले जाने को 
बात पर अभी संयुक्‍त राष्ट्र प्रधानसचिव से आगे बात नहीं हुई, तो भी अव तात्कालिक महत्त्व का 
प्रश्‍न वही है। सवकी नज़रें इसी तरफ हैं। देखना है कि सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में 5 अगस्त का 
स्थिति पर लौटने की जो व्यवस्था है उस पर सरकार अपने घोषित रवैये के अनुसार कॅसे कार्रवाई 
करती है। कश्मीर में हमलावरों को दोवारा घुसने की सुविधा देनेवाली कोई व्यवस्था बनी रहने नहीं 
दी जाएगी, यह वात प्रधानमंत्री और श्री चागला बार-बार कह चुके हैं। 'ग़जनीतिक समझोते' के लिए 
प्रयल करने का जो उल्लेख प्रस्ताव में है वह भी भारत को जनमत संग्रह की बातचीत करने पर वाध्य 
नहीं कर सकेगा | वास्तव में वह व्यवस्था बाध्य करनेवाली है ही नहीं, केवल सुझाव देता है परतु भारत 
के इस रवैये को जब दोबारा दुनिया के सामने पेश किया जाएगा तो बड़े-बड़े देश सयुक्त राष्ट्र क 
बाहर अपने राजनयिक माध्यमों द्वारा क्या भारत को सहायता देंगे? यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है । 


दो नए मोर्चे पर संघर्ष 


यह तो मानकर ही चलना चाहिए कि भारत को, खुल्लमखुल्ला समर्थन तो खैर दूर का वात ह, दबा-ढका 
राजनीतिक समर्थन भी इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। उसके लिए भारत का अपना सैनिक और ऑद्यागक 
शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। इस तरह पाकिस्तान से युद्धविराम के बाद अब भारत का एक ता अन्तरराष्ट्राय 
राजनीतिक मोर्चे पर और दूसरे सैनिक उत्पादन मोर्चे पर दो बड़े युद्ध जीतने वाका रह जात है। 

पाकिस्तान-रेडियो की बदौलत यहाँ जो कुछ पता चलता है उससे इतना तय हे कि उसका सेन्य-शाकत 
का ढाँचा बुरी तरह हिल गया हे पर उसकी कट्टर धर्माधता में अभा आलाक पूरना ता दूर वह और 
भा आँधीवाली हो गई है। यदि इसी समय पाकिस्तान में कुछ और भी परिवर्तन होते ता शायद पाक 
आक्रमण से लेकर चीन-आक्रमण तक फैली हुई हमारी समस्याएँ कुछ ओर आसान हा जाता | जानकार 
के अनुसार ये परिवर्तन अभी नहीं हुए तो कालांतर में होने अवश्य ह। हा सकता है कि पहले पूर्व 
पाकिस्तान शुरुआत करे, हो सकता है कि पाकिस्तान के मालिकों की बड़ी बिरादरी में अलग्योझा हो 
जाए। 

भारत की भविष्य की नीति इस तरह की उम्मीदों पर नहीं टिकी है । मगर अगले आम चुनाव 
और भी जल्दी हमारे नेताओं को एक स्वस्थ और साथक परराष्ट्र नीति बनाने पर विवश करेंगे क्योंकि 
अब छोटे-मोटे सवालों को लेकर नहीं, आज़ादी की रक्षा के बड़े सवाल को लेकर ही अगला चुनाव 
लड़ा जाएगा। 
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योजना पर नई दृष्टि 


घर की तरफ देखें तो वहाँ भी खासे परिवर्तन होनेवाले दीखते हैं हालाँकि अभी तक ऐसा आश्वासन 
नहीं मिला है कि ये परिवर्तन वहुत गहरे होंगे। योजनाबद्ध विकास की तेजी पर अब उतना ध्यान 
नहीं रहेगा जितना उपयोगिता पर | यह परिवर्तन एक प्रकार से तभा शुरू हा गया था जब चालू योजना 
के मध्यावधि मूल्यांकन के बाद नए प्रधानमंत्री न तुरत फलदायक कायो को पहले निपटाने पर ज़ोर 
दिया था, अव आत्मनिर्भरता का पुराना मूलमंत्र योजना को नई शक्ल देन क इरादे से दोहराया गया 
। आनेवाले दिनों में राजनयिक मोर्चे पर दाँवपेंच के साथ-साथ योजना के मोर्चे पर भी कतरव्योंत 
होगी। वास्तव में योजनाकार्य विदेशी राजनीति कं माथ परस्पर गथा हुआ है। एक में परिवर्तन का 
असर दूसरे पर पड़ना अनिवार्य है। एक में जिस हट तक हम सौदेवाजी कर सकेंगे दूसरे में उसी हद 
तक आत्मनिर्भर हो सकंगे। 
यह सब निश्चित रूप से भारतीय समाजवादी व्यवस्था पर अच्छा या बुरा असर डालेगा। यह 
निश्चित नहीं कहा जा सकता कि वह पहले से भी ज़्यादा ढीली-ढाली हो जाएगी या कि कुछ और 
कम जाएगी, परंतु उसके रूप का एक वार जायजा लेना तो जरूरी हो हो जाएगा। कम से कम इतना 
देखना ही पड़ेगा कि उस समाजवादी परिकल्पना की युद्ध की अनिवार्यता के साथ कैसे पटरी वैठाई 
जा सकती है। यहाँ भी एक वैचारिक दंड में सरकार को विजयी होकर दिखाना है। 
सरकार ने प्रबंध में कोई ढील न आने देने का संकल्प किया है। जब तक सिर पर वमवारों के 
मैंडगने की आशंका थी तव तक नागरिक प्रतिरक्षा सबसे पहली ज़रूरत थी | अगर अव भी उमे बही 
दर्जा दिए रहना है तो यह तभी हो सकता है कि उसे आजकल की सबसे पहली ज़रूरत के साथ 
नत्थी कर दिया जाए। और आजकल की सबसे पहली जरूरत अच्छा प्रशासन हे | 
केंद्र सरकार दिल्ली में, और नहीं तो दामों पर नियंत्रण रखने के ही लिए सही, अच्छे प्रशासन 
वगैर काम नहीं चला सकती! अभी तक, यानी युद्ध शुरू होने से लेकर युद्धविराम होने तक, दामों 
के बारे में यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने न तो नया आंदोलन खड़ा किया न पुराना आंदोलन आग 
बढ़ाया तो वह इसीलिए कि हर व्यक्ति उचित दाम और उचित मुनाफ के मामले में खुद होशियार 
था। यहाँ तक कि जब सरकार मे व्यापारियों की देशसेबा-भावना से खुश होकर उनकी पीठ थपथपाई 
और पत्रों ने उनकी मुनाफाखोरी मे नाराज़ होकर शिकायत की तब भी इस विरोधाभास के बावजूद 
हंगामा नहीं हुआ। पर यह स्थिति हमेशा नहीं रह सकती. यह तो सभी समझते हैं। 
खरीदारों के लिए राशनिंग और उत्पादकों के लिए अनिवार्य उगाही की घोषणा यहाँ खाद्यमंत्री 
ने की है और राज्या की कठिनाइयाँ अगर अब भी वही वनी रही जो पिछले खाद्यमंत्री-मुख्यमंत्री सम्मेलन 
के समय थीं तो एक लाख से ऊपर की आवादीवाले शहरों में राशनिंग किस जादू मे संभव हो जाएगी? 
उत्पादकों पर अनिवार्य उगाही तो उन लोगों के और भी विरोध का कारण बन सकती है जो अनाज-नीति 
और राजनीति दोनों वे मुख्य आधार हें-अर्थात गाँवों और कस्बों में जनमत का निर्माण करते है। 
दीखता है कि एक और मुख्यमंत्री सम्मेलन की बड़ी ज़रूरत है ताकि इन सब पुरानी कठिनाइ 
को नई परिस्थिति में करारे हाथ से दूर करने का जोखम सब राज्य एक साथ उठाने की योजना वना 
सके | पिछले सम्मेलन में जो छूट दी गई थी कि वसूली और अधिकतम मूल्य के बारे में जी जैसा 
आसान पाए वैसा करे, वह अव कुछ वेवक्त की शहनाई जैसी मालूम पड़ेगी । 


के 


जनता का [el भाषा = शा 

जनता को भाषा? 
एक और क्षेत्र में राज्यतंत्र को अपने रक्षा प्रयल के सिलसिले में कुछ मौलिक परिवर्तन करने ही । 
यह तो पिछले दिनों राजधानी के सरकारी प्रचारसाधनों के काम से स्पष्ट है कि वे चौबीस घंटे कात 
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करन में समर्थ हैं, परंतु यह अभी स्पष्ट होना वाकी है कि वे जन-जागरण की शक्ति के पहचानते 
आर पहचनवा सकते ह। भाषा क राजनीतिक आंदोलन तो स्थगित हैं, पर भाषा के सही इस्तेमाल 
का एक सरकारी आंदोलन चलाने से कौन किसको = हे? यदि भारतीय जनता आज भी, अपनी 
भाषाआ म सरकारी प्रचार विभागों द्वारा संबोधित नहीं होती तो कहना पड़ेगा कि लक्ष्य और नीति 
एक-दूसर स छत्तीस हैं। पत्र सूचना विभाग संदर्भ सामग्री और समाचारों के ख पर खर गेज रवा 
करता ह, पर वे सव भाषा म॑ हमेशा देर पे प्राप्य होते हैं-कभी-कभी इतनी देर से कि उनकी प्रतीक्षा 
करनेवाले मजवूरन अंग्रेजी प्रतियो से काम चला चुके होते हैं। जब भाषा-प्रतियाँ मिलती भी है तो 
वे वहुधा संपूण नहीं संक्षिप्त होती हैं जिन्हें भविष्य में संदर्भ के लिए रखना भी घाटे का सौदा है। 
नतीजा यह होता हैं कि भापा-समाचारपत्र, जो आज के सबसे अधिक मिलनसार संदेशवाहक हैं. जनता 
तक सरकार का, संसद का, प्रधानमंत्री का पूरा संदेश ले जाने में सुविधा नहीं, वाधा का ही उपभोग 
कर पाते हैं। क्या आज भी भाषा विभाग को यथेष्ट अधिकार नहीं दिए जाएँगे? 
आकाशवाणी इस आक्रमण के समय, चीनी आक्रमण के समय की तरह, गरजी-वरमी नहीं, संयत, 
सार्थक और सुदृढ़ स्वर से मुखरित होती रही है। किंतु सेना पर सव कुछ न्योछावर करने को तैयार 
जनता ने जव जनरल चौधरी और एयर मार्शल अर्जुनर्सिह का संदेश एक ऐसी भाषा में सुना होगा 
जो वह नहीं समझती तो उसने इन महारथियों से अपने को बहुत दूर खड़े पाया होगा | यदि आकाशवाणी 
ने इनसे अंग्रेजी के अलावा हिंदी या किसी भारतीय भाषा में भी संदेश ले लिया होता तो जनसाधारण 
पर कहीं गहरा असर पडता | 
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आज़ादी के सत्रह साल बाद आज भारत को यह स्थिति स्वीकार करनी पड़ी है कि पाकिस्तान 
से कश्मीर को लेकर एक निर्मम और दीर्घमूत्री-शावद अनंत-संघर्ष उसे करते रहना पड़ेगा 
यह नहीं कि पाकिस्तान के अमित्र व्यवहार का करेला स्वाद राष्ट्रीय नेताओं ने पहले नहीं चखा 
था, पर जाने किस आशा से वे मानते चले आए थे कि अंत में कुछ मीठा ही होगा। घटनाओं 
ने अव हमेशा के लिए प्रमाणित कर दिया है कि पाकिस्तान सरकार, जिसका जन्म घृणा और 
हिंसा के मेल से हुआ था, भारत से कभी मित्रता नहीँ कर सकती। “एक लंबे और कठिन 
संघर्ष के लिए हमें तैयार रहना होगा”-प्रधानमंत्री शास्त्री के ये शब्द देश को एक निश्चित 
मनोदशा देते हैं। “पाकिस्तानी चौकियाँ कब्जे में ले लेने के माने यह नहीं कि हभ निश्चित 
होकर बैठ जाएँ'-यह चेतावनी है कि इस रास्ते से अब पीछे लौटना संभव न होगा। 


पर आगे जाएँगे भी तो किस ओर जाएँगे?-यह सवाल राष्ट्र की सर्वोत्तम राजनीतिक प्रतिभाओं के 
सामने आजकल हाथ पसारे जवाब माँग रहा है। युद्ध, टीक, पर क्या युद्ध के लिए युद्ध? यदि शांति 
के लिए युद्ध आवश्यक हो जाए तो भी विदेशी आक्रमण से रक्षा में रत देश आज का अतरराष्ट्राय 
गाजनीति में हमेशा आश्वस्त नहीं रह सकते कि उन्हें अंततः शांति के साथ अपनी स्वतंत्रता भा सुरक्षित 
मिलेगी ही। पाकिस्तान को ठीक रास्ते पर लाने के लिए पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री क कायालय म जा 
निर्णय किए गए उन्होंने जनसाधारण को शक्ति दी है परंतु साथ में उस शक्ति को मँभालने का दायित्व 
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भी उसी जन के कंधों पर डाला है। यह नई जिम्मेदारी वास्तव में जनता के एक बहुत कड़े वर्ग ने 
स्वयं माँगी थी-जनसंघ का विशाल प्रदर्शन इसका प्रमाण है। अब यह जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई 
जाए, इसके लिए भी, आशा है, प्रधानमंत्री को प्रतिपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त होता रहेगा। 


सत्य और शिव 


यों तो आम तौर से सभी मानने लगे थे कि पाकिस्तान का मसला, यानी पाकिस्तान के साथ अच्छे 
पड़ोसी की तरह रहने का मसला टेढ़ी खीर है और उसके साथ मित्रता की कोशिशों में बार-बार भारत 
का अपमान भी एक हद तक ही बर्दाश्त करने योग्य था। कितु युद्धविराम की लक्ष्मण-रेखा का जो 
भय भारत के मन में सत्य और शिव के बीच कशमकश पैदा कर रहा था, वह टूटता दीख रहा था। 
शिव के पक्ष में वह अंततः टूट ही गया है--और अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी को ऐसा कोई संदेह 
नहीं रह गया है कि जो शिव है वही सत्य नहीं भी हो सकता है। 

राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन की आकस्मिक कश्मीर यात्रा ने कश्मीर संबंधी सरकारी नीति को संपूर्ण 
संदर्भ दे दिया है-युद्ध और न्याय के मामले में 'श्रीमद्भगवद्गीता' से बढ़कर और कौन मार्ग बता 
सकता है। उन्हीं 'श्रीगीता' के साधक डॉ. राधाकृष्णन ने कश्मीर में आततायी के विनाश में प्रवृत्त वीरों 
को वीरभोग्या वसुंधरा का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि हमलावरों की घुसपैठ रोकने के लिए 
आक्रमण करना ही एक उपाय है। कभी-कभी आक्रमण ही रक्षा का सबसे अच्छा उपाय होता है। सेना 
के जिन जवानों से यह बात कही गई वे शायद इसे पहले से ही जानते रहे होंगे परंतु अब स्वयं राष्ट्रपति 
के मुँह से यह सुनना उनको निश्चय ही आश्वस्त कर गया होगा कि उनकी सैनिक भावनाओं की शीर्षस्थ 
नेताओं ने पुष्टि की। 

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ने देश को तैयार रहने का आदेश दिया है किंतु राष्ट्रपति ने देश 
को किसी भी समय हमले का सामना करने को तैयार रहने के लिए भी कहा है। रक्षामंत्री ने भी साफ 
न दिया है कि युद्धविराम रेखा पार करने से भी ज़्यादा कुछ करना ज़रूरी हुआ तो हम अवश्य 
गे । 


खयाल अपना-अपना 


इन सब घोषणाओं से राजधानी के राजनीतिक क्षेत्रों में कुछ अनुभव होने लगा है कि केंद्र सरकार 
| हमेशा अनिश्चय और ढीलढाल की दुनिया में नहीं रहती | उग्र विचारवाले जनसंघ और उग्र कार्यवाले 

संसपा सदस्यों ने फिर भी सरकार के इस वीरोचित साहस पर संदेह किया है--एक ने हल्का-सा और 
इस विश्‍वास के साथ कि उसकी बात का असर होगा, और दूसरे ने गंभीर तथा इस आशंका के साथ 
कि उसकी बात सुनी नहीं जाएगी । 

दोनों का कहना है कि अब जब आगे कदम बढ़ाया है तो पीछे मत हटना, परंतु जनसंघ के 
श्री उमाशंकर त्रिवेदी जहाँ लाहोर और कराची पर हमला कर देने की सलाह देते हैं, वहाँ संसपा के 
श्री मधुलिमये, पाकिस्तान चाहे तो भारत-पाकिस्तान की एक सरकार बना लेने पर राजी है-दोनों ही 
विभाजन की असंगति मानते हैं--यह सहमति महत्त्वपूर्ण है। 

निर्दलीय सदस्य श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने जो कश्मीर के मामले में बहुत पहले से केंद्र सरकार 
को सावधान करते रहे हैं, सारे पाक-अधिकृत इलाके की मुक्ति के बिना चुप न बैठने का आग्रह किया 
है। सरकार को राजनीतिक, नैतिक और सामरिक तीनों दृष्टियों से अब यह आवश्यक हो गया है कि 
वह देश की आवाज़ पर उठे अपने कदम और तेजी से आगे बढ़ाए। 

यदि थोड़ी देर के लिए यह मान लिया जाए कि इस तेजी में किसी समय कुछ ढील देने की 
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ज़रूरत भी पड़ सकती है, तो eb समय केंद्र को पहले से कहीं अधिक राजनीतिक चातुर्य की आवश्यकता 
पड़ेगी | संसद में कच्छ समझ के लिए प्रधानमंत्री ने जिस समय कहा था कि हम जहाँ तक हो सके 
शांतिमय रास्ते छोड़ना नहीं चाहते, वातावरण इस भावना के पक्ष में कुछ बहुत अच्छा न था | इसलिए 

नहीं कि सारा देश रक्तपिपासु और हिंसापूजक वन गया है, बल्कि इसलिए कि पिछले 77 वर्षों की 
राजनीति ने उसे इसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है। ee 


कर और अनाज 


यदि ढील देने की किसी जरूरत का सामना करना नहीं पड़ता और साथ ही किसी महाभयंकर युद्ध 
में अपन का झाकना भा नहीं पड़ता, तव तो पाकिस्तान को सवक सिखाने और कश्मीर में घुमे हुए 
रोग को मिटाने में प्रशंसनीय सफलता मिल सकती है। ह 
चौथी योजना के भारी खर्च का जोगाड़ भी देश को करना है और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा 
है, और खर्च चाहे कम करने पडे, खेती पर खर्च में कटीती नहीं करनी है। आर्थिक साधनों की जो 
दुदांत आवश्यकता लवे संघर्ष में लगे देश को पड़ेगी, वह नए करों द्वारा पूरी होगी-और तो कोई 
उपाय नहीं है। 

नए करों का मतलब होगा किसी न किसी वर्ग पर अधिक वोझ और कुछ न कुछ असंतोष की 
अभिवृद्धि अनिवार्य हो जाएगी | प्रधानमंत्री को इस समय देश में सभी दलों का समर्थन प्राप्त है (केवल 
संसपा के लिए उन्होंने कहा है कि “मैं इनसे सहयोग की आशा ही नहीं करता”) | परंतु यह समर्थन 
कुछ शर्तों पर ही मिलता है। ये शर्ते आगे चलकर क्या आकार-प्रकार धारण कर लेंगी यह प्रतिपक्षी 
दलों के पीछे शक्ति देनेवाले न्यस्त स्वार्थों पर निर्भर करेगा। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय आवश्यकता 
के सामने न्यस्त स्वार्थो को एक न एक जगह तो झुकना ही चाहिए । किसी सरकार मे सहयोग हमेशा 
अपनी शर्तों पर ही नहीं हो सकता। 

कुछ ऐसी ही परिस्थिति को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया था कि बड़े थोक व्यापारियों 
और बड़े किसानों से छिपा अनाज निकलवाना राज्य सरकारों के लिए कठिन होगा। तो भी उन्होंने 
जोर दिया था कि आखिरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है कि वे यह अनाज निकलवाएँ। 

अनाज की समस्या केवल कुछ वड़े व्यापारियों या किसानों के हितसाधन की समस्या नहीं है 
अनाज के अभाव में बड़े-बड़े गुल खिल सकते हैं। विदेशी शक्तियाँ अनाज न देकर भारत पर दबाव 
डाल सकती हैं और भारतीय जनशक्ति अनाज न पाकर निराश और उग्र हो सकती है। यह अहसास 
केंद्र सरकार को है, इसमें संदेह नहीं परंतु जैसा कि पूछताछ से पता चलता है, इस मामले को बड़े 
राजनीतिक स्तर पर सँभालने की कोई मंत्रिमंडलीय व्यवस्था अभी तक नहीं हुई हे | स्वराष्ट्र मंत्रालय 
का इससे मतलब महां क्योंकि खाद्य वितरण खाद्य मंत्रालय का मामला है और खाद्य मंत्रालय को इससे 
मतलब नहीं क्योंकि अमनचैन स्वराष्ट्र मंत्रालय का मामला है और यदि किसी राज्य में अमनचैन टूटता 
है तो वह उस राज्य का मामला हो जाता है जिसे खाद्य और स्वराष्ट्र दोनों ही मंत्रालय दूध के जले 
की तरह फूँक-फूँककर ही छूना चाहते हैं। 


और ये तथ्य! 


इन सब आंतरिक कठिनाइयों को पार करती हुई राष्ट्रीय नेतृत्व शक्ति 'कठिन और लंबे संघर्ष में से 
देश को गुज़ार ले जाएगी यह मानकर ही चलना प्रीतिकर है। पर जैसे तीन पाकिस्तानी चौंकियाँ लेकर 
निश्चित न बैठने का संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है वैसे ही नेतृत्व शक्ति को तात्कालिक मफलताओं 
मे भी निश्चित होकर बैठे रहना उचित नहीं जान पड़ता | इसके बजाय कुछ अप्रिय तथ्यों से साक्षात्कार 
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देश के हित में अधिक अच्छा होगा | 

इनमें से एक उत्तरप्रदेश और पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस के सत्तारूढ़ और सत्तापतित गुटों में कठिन 
और लंबा संघर्ष है। यह धीरे-धीरे युवक समाज को राजनीति से विमुख और अलोकतंत्रीय विचारों 
की ओर उन्मुख बना रहा है क्योंकि आम तौर पर पढ़े-लिखे नवयुवकों को टोपी-उछाल राजनीतिज्ञो 
के लिए कोई आदर नहीं रहा है। प्रधानमंत्री के भाषण में देश से एकता की जो अपील थी उस पर 
कुछ व्यंग्य से श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा था, पहले उत्तरप्रदेश में एकता लाइए। 

पाकिस्तान कश्मीर के मामले में अपनी पुरानी चाल के मुताबिक मध्यस्थता कराने का प्रयल करेगा, 
यह मानकर चला जा सकता है। पर राजधानी के राजनीतिक प्रेक्षको का यह निश्चित मत है कि कश्मीर 
के मामले में अब पाकिस्तान से बातचीत का सवाल नहीं उठता | यह घोषणा प्रधानमंत्री स्वयं अपने 
रेडियो भाषण में कर चुके हैं। इस संबंध में एक बात यह कही जाती है कि मध्यस्थता न सही अन्य 
प्रकार के दबाव भारत पर लाए जा सकते हैं। कहा जाता है कि रूस ने संकेत दिया है कि पाकिस्तान 
को बहुत अधिक दबाने से वह चीन की ओर अधिक उन्मुख हो सकता है। 

यदि यह सही है तो इसमें एक पेंच यह भी है कि पाकिस्तान स्वयं चीन का इतना गुलाम बनने 
को तैयार होगा या नहीं कि चीन उसे पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर ले। पाकिस्तान में अय्यूब और 
भुट्टो के संघर्ष की बात यदि सच है और यदि अय्यूब स्वयं अपने मुँह से कुछ कहने और भुट्टो के 
मुँह से कुछ और कहलवाने की नीति नहीं बरत रहे हैं तो फिर यह भी सच है कि पाकिस्तानी जनता 
के सामने उससे उग्र कार्यक्रम रखने में ही भुड्डे की नेतागिरी सुरक्षित रहेगी | ऐसी दशा में वह कोई 
भी विनाशकारी कदम उठा सकता है | 

अंततः भारत के लिए सव प्रकार से कठिनाइयो का सामना करना ही एक रास्ता बच रहता है | 
विदेशी प्रभावों के मध्य अपनी मर्यादा की रक्षा, पाकिस्तानी आततायी से भूमि की रक्षा और आंतरिक 
विग्रह से भारतीय समाज की रक्षा तीनों परीक्षाएँ देश के लिए प्रतीक्षालु हैं। इन्हीं में से गुज़रकर देश 
दृढ़तर और शुद्धतर निकलेगा जैसा प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है। 
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अकेले भारत की एकता 


प्रतिपक्षी दलों के नेताओं ने जिस समय प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि इस कठिन समय 
में वे उनके साथ हैं तो भारतीय राजनीति के उस पक्ष को उजागर किया जो देशप्रेम और 
स्वतंत्रता का आगार है। इस आलोकित वातावरण में छोटे-मोटे धब्बे और उखड़े पलस्तर 
न दिखें यह तो संभव नहीं, पर सरकार को कमजोर करने की इच्छा कहीं प्रश्नय नहीं पा 
सकती । वास्तव में राजधानी का चित्र इस समय सरकार को परस्पर मौका देने, उसकी सहायता 
करने और अपना कर्तव्य पूरा करने का है। इसी के अनुरूप प्रधानमंत्री ने भी वायदा किया 


है कि यदि सरकार को मौजूदा रवैये में कोई बड़ा परिवर्तन करना आवश्यक हुआ तो वह 
संसद से पूछकर ही किया जाएगा) 


ST 


यह बड़ा परिवर्तन क्या हो सकता है? यह प्रश्‍न भी यहाँ उलटा-पलरा जा रहा है। दो बातें तो तय 
है-एक तो यह कि वर्तमान युद्धविराम रेखा के पीछे लौट जाने का सवाल तक नहीं उठता | युद्धविराम 
रेखा की मर्यादा की रक्षा का दायित्व संयुक्त राष्ट्र एक बार लेकर करगिल के मामले में भारत को 
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कैसा बुत्ता दे चुका है यह सब जानते हैं। दूसरी यह कि कश्मीर में पाकिस्तानी हमलावरों की नई घुसपैठ 
न हो और जो घुस चुके हैं बे खत्म किए जाएँ तभी भारतीय कार्रवाई सार्थक हो सकती है। अन्यथा 
यह चलती रहेगी | मध्यस्थता के कोई माने नहीं 

यहाँ राजनीतिक प्रेक्षका ने संयुक्‍त राष्ट्र में अथवा विश्वमंच पर भारत समर्थन अथवा विगेध का 
जो मूल्यांकन किया है उससे भी एक स्पष्ट नतीजा निकलता है-किसी देश में हमलावर घुसपैठ करें 
तो यह उसी देश की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें मारकर भगा दे। कोई देश कश्मीर के मामले में 
भारत को खुल्लमखुल्ला समर्थन देना नहीं चाहेगा। रून के रवैये से दीखता है कि वह “आजाद कश्मीर 
में भारतीय कार्रवाई के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि वह उस क्षेत्र को पाकिस्तान का अधिकृत कश्मीर मानता 
हे। अमरीका का रवेया कभी भारत के पक्ष में नहीं रहा, पर इस समय पाकिस्तान के विपक्ष में होने 
के कारण भारत को प्रीतिकर जान पड़ सकता है | 

पर नहीं, उसकी हितकारिता कुंठित हो जाती हे. क्योंकि पाकिस्तान को वह अभी तक अमरीकी 
शस्त्रो का उपयोग करने से रोक नहीं पाया है-या कहें कि चाहता नहीं है। अमरीका या रूस जो भी 
चाहेंगे अपनी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जरूरतों से चाहेंगे। यह बात अभी भी भारतीय समाज में अच्छी 
तरह नहीं समझी गई है, क्योंकि पिछले 8 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मित्रता, परंपरागत घनिष्ठता 
और ऐसे ही गोल-मोल शब्दों के संदर्भ में देखने की आदत पड़ गई है। कश्मीर के बारे में जो नया 
चिंतन यहाँ हो रहा है या हो सकता है उससे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रति नई दृष्टि विकसित होनी चाहिए | 

पाक की प्रहारशक्ति भारत के मुकाबले ज़्यादा नहीं चल सकती-शायद यह समझकर ही ब्रिटेन 
और अमरीका ने ऊ थांत (संयुक्‍त राष्ट्र महासचिव) की अपील का अनुमोदन किया है--इसमें भारत और 
पाकिस्तान के मध्य आक्रमणकारी और आक्रांत का कोई अंतर नहीं किया गया है | पाकिस्तान थक जाए 
और बुरी तरह पिट जाए तव कायदे से बर्ताव करना शुरू करे, इससे ज़्यादा अच्छा पाकिस्तान के मित्र-कम 
से कम ब्रिटेन-यह समझते हैं कि वह अभी ही ससम्मान वच जाए | वैसे अमरीका का निजी स्वार्थ पाकिस्तान 
को चीन से ज़्यादा दोस्ती बढ़ाने की सजा देने में ही है, परंतु वह जानता है कि पाकिस्तान चीन से दोस्ती 
में एक हद तक ही जाएगा । अपना सतीत्व बचाने की इच्छा उसे आगे जाने से रोकेगी, क्योंकि पाकिस्तान 
की तानाशाही सरकार चीनी कम्युनिज़्म को अपने पर चढ़ बैठने नहीं देना चाहेगी.। 

परंतु भारत के लिए युद्ध का ससम्मान अंत और ही माने रखता हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की और 
उसकी आपत्कालीन समिति की जो अनेक बैठकें यहाँ गत सप्ताह हुई, सबमें यह प्रण अटूट रहा कि 
कश्मीर पर किसी की मध्यस्थता या सौदेबाजी बिलकुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी । पाकिस्तान से कश्मीर 
के सवाल पर बात करने की भी अब कोई गुंजाइश या ज़रूरत नहीं है| अगले कुछेक दिन बताएँगे 
कि वह डरा-धमकाकर बातचीत पर राजी कराने की अपनी चाल में कितनी बुरी तरह मुँह की खाता 
है। यही अगले कुछ दिन कश्मीर में युद्ध की दिशा भी बताएँगे। पर, वह दिशा सीधे विनाश की ओर 
भी जाए तो इस समय प्रधानमंत्री के निकटस्थ सूत्रों के अनुसार वह भारत की स्वाभिमानी आत्मशक्ति 
की रक्षा के लिए कठिन से कठिन निर्णय भी करने के लिए प्रस्तुत होगे । 


दुश्मनों में अकेला 

फिर भी यदि किसी सूरत में मामला संयुक्त राष्ट्र में विचारार्थ जाता है तो भारत केवल पाकिस्तानी 
आक्रमण के ही मामले पर विचार होने देगा-कश्मीर के भारतीय प्रदेश होने के तथ्य पर नहीं। जानकार 
सूत्रों के अनुसार रूस संयुक्त राष्ट्र में इस अर्थ में भारत की सहायता करेगा कि वह कश्मीर को सत्ता 


के प्रश्‍न पर तो निपेधाधिकार का प्रयोग करके उसे विचारार्थ नही आने देगा, पर यदि तात्कालिक घटनाआं 
पर विचार होता है तो होने देगा और संभवतया भारत का पक्ष भी लेगा। सामरिक दृष्टि से कश्मीर 
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की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि रूस ही क्या, कोई भी देश इस क्षेत्र में महायुद्ध नहीं होने देना चाहेगा-पर 
पाकिस्तान पर सब अपना-अपना दबाव चीन के मुकावले रखने में दिलचस्पी लेंगे | भारत का खुल्लमखुल्ला 
समर्थन न करने की एक वजह यह भी समझी जाती है। 

इस तरह भारत अकेला है-हो गया है। उसकी पिछली नीतियों की गलतियाँ उसे अव भुगतनी 
पड़ रही हैं। पर, अकेलेपन में भी यह पुरुषोचित शौर्य से खड़ा होगा, यह भी आज वह निश्चित कर 
चुका है। पुरानी नीतियों में संकोच और संतुलन पर इतना अधिक ज़ोर न रहता तो जो अकेलापन 
आज भारत को मजबूर होकर स्वीकार करना पड़ रहा है, वही उसकी विदेश नीति का अभिन्न अंग 
पहले ही बन चुका होता। 


संकट में एकता का उदय 


आंतरिक मामलों में इस नए प्रवुद्ध भारत की सबसे बड़ी समस्या 'एकता' के उपाय भी वर्तमान संकट 
से ही निकलते दिखाई दे रहे हैं। पिछले सप्ताह संसद में विवादास्पद प्रश्नों पर बहस ने कुल मिलाकर 
सहायक वातावरण पैदा किया-श्री चागला का हिंदू-मुस्लिम एकता का आह्वान इतनी ईमानदारी के 
साथ किसी महान भारतीय नेता के मुँह से बरसों से नहीं सुना गया था। 
उधर राज्यों के अंदर कांग्रेस के तपते हुए आपसी झगड़ा पर भी शीतल वर्षा हुई जान 
पड़ती है। श्री कमलापति त्रिपाठी राजधानी में चार दिन प्रतीक्षा करके केवल यह आश्वासन लेकर ही 
लोट गए कि उनके गुट की शिकायतें सुनी जाएँगी । पंजाब में भी तलवार फिलहाल म्यान में चली 
गई दीखती हैं। दिल्ली में पिछले सप्ताह रोज़ ही पंजाबी सूबे के इर्द-गिर्द सलाह-मशविरों का दौर चलता 
रहा है और संत फतहसिंह से, जो देश से बढ़कर सूबे को मानते हैं, आखिरी अपील जल्द ही की जानेवाली 
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है| यह बिलकुल तय है कि उनका अनशन और आत्महत्या का आंदोलन नहीं होने दिया जाएगा। 


पूर्वी अंचल में नए काँटे 

एकता में बाधक एक और तथा शायद सबसे विकट, जिस समस्या ने राजधानी में आकर सिर उठाया 
था, वह थी पूर्वी अंचल में मिजो जाति के आदिवासियों की स्वतंत्रता की माँग। इस जाति का एक 
शिष्टमंडल यहाँ प्रधानमंत्री और स्वराष्ट्रमंत्री से मिला है और इसने । 4,000 वर्गमील क्षेत्रफल के स्वतंत्र 
'मिजोरम' नामक राज्य की माँग की है। खास बात यह है कि इस जाति की यह माँग फरवरी 965 
में रखी जानेवाली थी, पर कारणवश स्थगित कर दी गई थी। अब ठीक इसी समय, जब गिद्ध आकाश 
में मँडरा रहे हैं, मांस के टुकड़े की तरह यह माँग क्यों उछाली जा रही है? 

र स्वराष्ट्र ने मिजो नेताओं को समझा-बुझाकर वापस भेज तो दिया हे, पर वे दुबारा नहीं आएँगे, 
इसका कोई गारंटी नहीं है। इस माँग के पीछे कुछ तत्त्व ऐसे हैं, जो आदिवासियों की एकता में गहरा 
विश्वास रखते हैं, पर वे भारत की एकता के लिए उत्सुक नहीं हैं। वे अपना स्वतंत्र राज्य ही चाहते 
हैं, दूसरे पड़ोसी देशों में मिलना नहीं चाहते । बल्कि, वर्मा और पाकिस्तान से भी थोड़ी-थोड़ी जमीन 
वे लेना चाहते हैं। तो भी इस बहाने पाकिस्तान उन्हें अपना माध्यम तो बना ही सकता है-अधीन 
चाहे न बना सके | इस ओर से विशेष सतर्कता की ज़रूरत इसलिए भी आ पड़ी है कि नगा विद्रोहियों 
को पाकिस्तानी ट्रेनिंग मिलने के और भी छट समाचार सरकारी क्षेत्रों में मिल रहे हैं। 

यदि किसी समय पाकिस्तान विद्रोही नगाओं को, जो भारतीय हैं, भारतीय प्रदेश में खुले विद्रोह 
के लिए उत्तेजित कर देता है तो फिर वे पाकिस्तानी हमलावर नहीं कहलाए जा सकेंगे। उनके खिलाफ 
कड़ी कार्रवाई आजकल भी हो रही है तथा पिछले महीने निर्णय किया गया है कि नगाओं से विराम 
संधि तोड़ने का दोष चाहे क्यों न लगे, भारत उनको उपद्रव करने नहीं देगा ! विराम संधि 5 अक्टूबर 
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का समाप्त होगी। यदि इसकी अवधि बढ़ाई गई तो और बात है, नहीं तो अक्टूबर का महीना कठिन 
सिद्ध हा सकता है। यो, अवधि बढ़ाई जाए चाहे न बढ़ाई जाए, नगाओं के भविष्य को लंबे समय 
तक लट्काकर रखने से राजनीतिक क्षेत्रों में काफी असंतोष पहले से ही है। इस समस्या को अभी - 
खत्म नहीं कर दिया गया तो कश्मीर से क्या सीख मिली? 


'कोटा' नहीं : भारत की एकता के हित 


सरकारी नौकरियों में कोटा पद्धति पर चलने से इनकार जिस संकोच के कारण किया जा रहा है वह 
यह हे कि तव गुणों के आधार पर उम्मीदवारों का चुनाव नहीं हो पाएगा। यह मानते हण भी कि 

सभा चुनावा म गुणा का आधार आवकल भाव मे रखना अच्छे से अच्छे चुनावमडल क लिए कठिन 
हो जाता है, यह नहीं माना जा सकता कि गुण का आधार एकदम हटाकर एक ऐसा आधार रख 
लिया जाए जिसमें गुण की कोई गुंजाइश ही न हो। यद्यपि स्वराष्ट्र मंत्रालय ने इस पर विस्तार से 
कुछ कहा नहीं है--सिवाय इसके कि कोटा नहीं चलेगा-पर जाहिर है कि वह केंद्रीय नौकरियों में 
राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की घुसपैठ नहीं चाहता। 

हर राज्य से निश्चित मात्रा में अफसर लेने हैं यह फैसला होते ही केंद्रीय स्तर पर योग्यता की ओर 
से जा उदासीनता उपजेगी उसे सार्वदेशिक प्रचार पाने में देर न लगेगी। फिर राज्यों में, जहाँ यह मालूम 

गा कि अमुक संख्या से अधिक केंद्रीय नौकर यह राज्य नहीं भेज सकता, वहाँ अपने अभीष्ट उम्मीदवार 

ले आने क प्रयत्न रोकना कठिन हो जाएगा | तब फिर कुछ वर्षों वाद स्थिति यह हो सकती है कि राज्य 
म॑ जिस राजनीतिक दल या कहें कि दल के जिस गुट का प्राधान्य होगा उसी के लोग केंद्र में अधिक 
होंगे। और फिर कौन कह सकता है कि जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव राज्यों से चुने हुए प्रतिनिधि करते 
हे, वैसे ही प्रधान सचिवों की नियुक्ति पर राज्यों के प्रतिनिधि सरकारी नौकर असर डालने लगें। 

स्वराष्ट्र मंत्रालय इस तरह के तमाशे के लिए क्रतई तैयार नहीं है। वास्तव में उसने इसका एक 
छोटा-मोटा नमूना अपने यहाँ तैयार करके देख भी लिया है कि वह कितना निरर्थक है। 963 के 
परीक्षाफल लेकर उन्हें कोटे के आधार पर बाँटा गया तो पता चला कि यूची में योग्यता के अनुसार 
प्रथम 2 सफल उम्मीदवारों को उस अवसर से हाथ धोना पड़ेगा जिसके लिए उन्होंने अपनी श्रेष्ठता 
सपरिश्रम प्रमाणित की है-और जो संविधान के समान अवसर के सिद्धांत के अनुसार उनका जन्मजात 
अधिकार है | इन वेचारे 2 व्यक्तियों को भापा-ममस्या की उस वेदी पर वलिदान हो जाना पड़ेगा 
जिस पर भाषा के पुजारी यही अच्छत चढ़ाते रहे हैं और वदले में डबल प्रसादी पाते रहे हैं। इनकी 
जगहें जिन्हें दी जाएँगी बे राज्यों के कोटे में भरती के लोग होंगे-और 963 की सूची में से ऐसे 
लोग छोटे जाएँ तो पता चलेगा कि उनका नंबर कहीं नीचे है। केंद्रीय नौकरियों में प्रादेशिकता के 
और राजनीति के प्रचार के साथ-साथ कोटा-पद्धति अयोग्यता का प्रचार भी करेगी | 

भाषा संबंधी विधेयक को संसद के वर्तमान अधिवेशन में पेश करके उस पर अभी विचार न करने 
की जो वात चल रही है, वह भी संकटकालीन वातावरण में कटुता न लाने की दृष्टि से उठाई गई है | 
परतु कटुता न आए तो भ्रम भी नहीं फैलने चाहिए । स्वराष्ट्र मंत्रालय के चिंतन में लगता है कि इस मामले 
में कुछ उलझाव है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के माध्यम का मामला विश्वविद्यालयों में शिक्षा 
के मामले से जुड़ा हुआ है | मंत्रालय के एक मंत्री का ख़याल है कि दोनों में कोई संबंध नहीं है। फिर 
भी वह कहते हैं कि जब तक राज्यों के विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषाओं में पढ़ाई नहीं होगी, परीक्षाओं 
में दिक्कतें होंगी । लेकिन जो परिस्थिति है, उससे हम भाग नहीं सकते, यह मानकर वह चाहते हैं कि 
लोक मेवा आयोग की परीक्षाएँ हिंदी के माध्यम मे अभी न ली जाएँ। जब सब भाषाओं के माध्यम मे 
परीक्षाएं लेना संभव हो, तभी एकसाथ सभी भाषाओं में ली जाएँ। तव तक अंग्रेजी चलती रहे। 

पता चला है कि हिंदी मलाहकार समिति का यह सुझाव शिक्षा मंत्रालय के पास भेज दिया गया 
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हे कि लोक मेवा आयोग में हिंदी माध्यम मे परीक्षाएँ लेने के लिए आवश्यक पुस्तकें तैयार की जाएँ। 


इसका अर्थ भी यही होता है कि फिलहाल यह काम रुका रहेगा। साथ ही इसमे यह भी संकेत मिलता 
हे कि शायद कभी शिक्षा मंत्रालय अन्य भाषाओं की पुस्तकें तैयार करने पर भी विचार करे। 


खिसियानी बिल्ली! 


पाकिस्तानी आक्रमण ने अंतरराष्ट्रीय सीमांत का उल्लंघन करके संघर्ष को एक नई शक्ल दे दी है। 
भारतीय सेना इसे उस हद तक ले जाने में पूर्णतया समर्थ है कि जिस हद तक पाकिस्तान ले जाना 
चाहे | सामरिक मामलों के जानकार अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तानी सैन्यशक्ति बिना बाहरी मदद 
के भारतीय मैन्यशक्ति के सामने टिक नहीं सकती | उधर दो खंडो में बँटे होने के कारण पाकिस्तान 
को पूर्वी पाकिस्तान की सम्हाल और भी कठिन है। उसके ये दो खंड भौगोलिक ही नहीं, मानसिक 
भी हैं। पूर्वी बंगाल में तैनात पश्चिमी पाकिस्तानी सेना न केवल अयथेष्ट बल्कि बंगालवासियों को 
अप्रिय भी है। कुछ मामलों में .हो सकता है कि पाकिस्तानी प्रहारशक्ति भारत के जोड़ की हो, पर 
इस समय भारत में जो मन्यु है-चाहे उसे क्रोध कह लें-उसके जोड़ की कोई चीज़ पाकिस्तान में 

नहीं है | छम्ब पर उसके वदहवास आक्रमणों ने दिखा दिया है कि झुँझलाहट ही उसकी मानसिक अवस्था 


_ 


के वर्णनां के लिए सबसे अच्छा शब्द है। 
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पाकिस्तान को केंद्र बनाकर विश्व राजनीति ने गत सप्ताह जो करवरें लीं वे राजधानी में 
छानबीन का विषय बनी हुई हैं। अमरीका भारत से क्या चाहता है, रूस किसकी तरफ जाएगा, 
ब्रिटेन और चीन का असली उद्देश्य क्या है आदि प्रश्‍न उठते रहते हैं और कहना न होगा 
कि इनके जवाब अलग-अलग दृष्टियों से अलग-अलग दिए जाते हैं। पर एक मामले में 
दृष्टि एक है और उस मामले में सवाल भी एक है और जवाब भी एक है। इस बारे में 
दो राय नहीं पाई जातीं कि भारत आजादी, लोकसत्ता और सच्चाई की लड़ाई में कोई वमझौता 
नहीं करेगा। जब यह सवाल पूछा जाता है कि भारत आखिर क्या करेगा तो उसका जवाब 
यही होता है कि वह आखिर तक लड़ेगा। 


ऊ थांत के दिल्ली आने पर वातावरण में एकाएक इस संदेह की गंध आने लगी थी कि कहीं राजनयिक 
मोर्चे पर हमारे नेता ढील न दे जाएँ। युद्ध के मोर्चे पर हमारे जवान जैसी ताकत का परिचय दे रहे 
हैं वैसी ही ताकत लोग मंत्रिमंडल में भी देखना चाहते थे। वह दिखाई दी और ऊ थांत के जाने के 
बाद यह स्पष्ट हो गया कि इसी ताकत का और भी प्रमाण सरकार को शीघ्र ही देना पड़ेगा। ऊ थांत | 
के यह कहने से कि भारत युद्ध रोकने के लिए “शर्तें रख रहा है जो पाकिस्तान को मान्य नहीं”, संयुक्त..." 
राष्ट्र महासचिव के प्रति गंभीर आदरभाव रखते हुए भी भारत को खेद होना स्वाभाविक है | ऊ थांत-लालबहादुर । 
पत्र चार में निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री ने तुरंत गोलीबारी रोकने के लिए बिना शर्त मंजूरी | 


NP 


दे दी थी-मिफ इतना था कि पाकिस्तान भी अपनी मंजूरी ऊ थांत के माध्यम से प्रकट कर दे। उसने 
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नहीं की और लड़ाई जारी रखने की धमकी दी जिससे प्रधानमंत्री को वाध्य होकर तुर्त गडियो संदेश 
प्रसारित कराना पड़ा कि हमारी सेना अपना काम अथक रूप से जारी रखे। पर यह सव तो सभी को 
मालूम है। जो समस्या यहाँ राजनीतिक क्षेत्रों में उलटी-पुलटी जा रहा हे वह वडी शक्तियों और भारत 
के भावी संबंध को लेकर है। 


नीति में नया चिंतन 


ऊ थांत का यह कहना कि युद्ध-विरति संभव नहीं इसलिए लालवहादुर-अय्यूब मिलकर वात कर, अमराका 
का यह कहना कि अंततः कश्मीग का हल जनमत संग्रह स हाना चाहिए, चान का यह कहना कि 
मिक्क्रिम से हट जाओ, पाकिस्तान का यह कहना कि हम तुका आर इरान स मदद लग-य सव चाज 
एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही हें। यह कि जो भारत धार-धार एक समथ बालग लाकतत्र 
के रूप में उदित हो रहा हे उसे एशिया मे एक सचमुच स्वतत्र शाक्त वने देखना दुनिया के किसी 
ताकतवर देख को बर्दाश्त नहीं चाहे वह सयुक्त राष्ट्रसघ म हा चाह हा। 

इसी चीज़ को समझकर यहां राजनीतिक विचारकों को भारत का भावा परराष्ट्र नीति के विषय 
में नए चिंतन की ज़रूरत मालूम हा रहा ह| पाकिस्तान से भारत को लड़ाई तानाशाहा स लाकतत्र 
की लड़ाई तो है, माना, परतु एंशया म एक बड़ लोकतंत्र की रक्षा क्या ससार क बड़-बड़ लाकतत्र 
बिना किसी शर्त के करेंगे? वूरोप का वात हाता हा शायद और हा मामला हाता। 


अय्यूब की गिड़गिड़ाहट 


चीन की ताजी धमकी की चर्चा सप्ताह के अंतिम दिनों में यहाँ सवमे अधिक रहा। इस धमका स 
यहाँ किसी को कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ है। अव्यूव खाँ न जिस तरह गिड़गिड़ाकर अमरीका की 
दहाई दी है, उससे एशियाई-अफ्रीकी देशों में चीनी राजनीति का पलड़ा कुछ हल्का हाता दखकर चान 
न अपनी ताकत 'शोषित और त्रस्त' पाकिस्तान के पक्ष में इस्तेमाल करने का धमकी दा ह। चान यह 
कब चाहेगा कि 'साम्राज्यवाद के पैरों तले दवे जनों के रक्षक का जो भस उसन वनाया ह उसकी 
नकली दाढ़ी-मूँछ और रोगन धुलकर बह जाए | 
एक दृष्टिकोण यह है कि वह रूस और अमरीका दोनों का घसाटकर एक न एक तरफ फॅसाना 
और उनकी दोस्ती खत्म कराना चाहता है । इसी सिलसिले में अगर भारत भी अपना स्वयभू समाजवादी 
प्रवृत्ति छोड़कर दास-समाजवादी दी वृत्ति ग्रहण कर ले (जो कि असंभव है) या फिर सीधे-सीधे "समाजवादी 
खूँटे से बँध जाए (जो उतना ही अमभव ) तो चीन चैन की साँस लेगा। इसलिए सैनिक कारवाइ 
की धमकी देकर यह अमरीका को भारतीय क्षेत्र में सक्रिय होने पर विवश करना चाहता है । फिर 
देखेगा कि रूस किस तरफ जाता है-चीन को तरफ आता हैं या नहीं। 


नए भारत का उदय 

एक और दृष्टिकोण यह पाया जाता हैं कि पाकिस्तान युद्ध का विस्तार पूर्वी क्षेत्र में करेगा-- 

इस वार चीन की प्रच्छन्न सहायता से | इसके लिए चीन का उस क्षेत्र में मामूली तीर पर सक्रिय होना 

ही काफी होगा, ज्यादा हरकत पाकिस्तान ही करेगा। जो राजनीतिक जानकार एवा साचत हैं वे यह 

भी मानते हैं कि चीन भारत पर अकेले कोई बड़ा आक्रमण करने का चेष्टा नहीं करनवाली 

यह जरूर चाहता है कि पाकिस्तान युद्धविराम करने पर मजबूर होने से पहले किसी तरह अच्छा साज क 
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स्थिति में आ जाए। जो हो, जैसा इसी लेख में पहले कहा गया है, चाहे पाकिस्तान हो या पाकिस्तान 
और चीन का दोगड़ा हो, भारत को आज़ादी, लोकसत्ता और सच्चाई के लिए जो शस्त्र उठाना पड़ा 
हे वह शत्रु को झुका देने से पहले नहीं झुकेगा। 

कहा जा सकता है कि यह प्रक्रिया भारत का विनाश कर देगी। पर यह वे ही कह सकते हैं 
जिन्हें इतिहास का ज्ञान न हो। हो सकता है कि सदियों की गुलामी के तरह-तरह के बंशगत रोगों 
से जर्जर भारत की यह देह धराशायी हो जाए, पर एक नए स्वस्थ भारत का उदय नहीं रोका जा 
सकता । जितनी कुछ विशेष शिक्षा-दीक्षा प्राप्त लोगों को दिखाई देती है, उससे कहीं अधिक शक्ति भारतीय 
जन-समाज में है। 


चेतना की किरणें 
यह शक्ति सभी गाँवों और शहरों में आज संगठित होने को कसमसा रही है। राजधानी की बात कहें 
तो शायद वह इस मामले में देश का पूरा प्रतिबिंब नहीं दिखा सकेगी-यह एक प्रकार से विशिष्ट 
नगर है। परंतु मनोबल के मामले में वह किसी से कम नहीं। लोग युद्ध के ऊँच-नीच को समझने 
लगे हैं और खतरे के सामने परेशानी का कोई लक्षण तो खैर दिखाई ही नहीं देता, संतुलन और संगठन 
में देश के सामने दिल्ली एक मिसाल रख रही है। सप्ताह भर से ब्लैक-आउट का कठोर परिपालन 
तथा सड़कों पर यातायात का और मोहल्ले में सुरक्षा का नियंत्रण जैसे अपने आप हो रहा है। राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 

ऊ थांत के यहाँ से रवाना होने के ढाई घंटे के अंदर-अंदर परराष्ट्रमंत्री श्री स्वर्णसिंह ने जब 
आकाशवाणी भवन में संवाददाताओं से वात की, तो कमरा खचाखच भरा हुआ था। मंत्री के स्वर 


> 


में निश्‍चय भरा हुआ था और उन्होंने जो कहा, उसमें किसी तरह का राजनीतिक शब्दट्टेत नहीं था। 


कश्मीर को हाथ न लगाना 


अय्यूब की तीन बातों का उन्होंने सिर्फ़ एक जवाब दिया-कशमीर को हाथ मत लगाना। यह सुनते 
ही प्रधानमंत्री के उस वाक्य की याद आई जो उन्होंने हमलावरों की घुसपैठ शुख होने के बाद कहा 
था-कश्मीर के बारे में पाकिस्तान से बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। ये दोनों वाक्य साथ रखकर 
देखे जाएँ तो लगता है कि कश्मीर के संबंध में अभी तक की हमारी नीति की सबसे बड़ी त्रुटि यही 
थी कि हम हर एक को मुगालते में पड़ने का अवसर देते जाते थे। 

कश्मीर का कोई मसला कभी था ही नहीं मगर उस पर बात करने से इनकार करके भारत शांति 
का रास्ता बंद करना नहीं चाहता था। ऐसा लगता है कि वह रास्ता धीरे-धीरे इतना खुल गया कि 
उसमें से तमाम हमलावर घुस आए | पर इसका दूसरा पक्ष भी है। वह यह कि कश्मीर पर बड़े विदेशी 
गिद्धों को पंजा मारने से अभी तक रोका जा सका तो वह भारत के ईमानदार शांतिवादी दृष्टिकोण 
की बदीलत रोका जा सका। जब 48 साल के वाद भी अगर एक देश जो अपने पावो खड़ा हो रहा 
है एक पैर में एक बेबुनियाद मसले की चक्की बाँधे रहे तो वह चलेगा कैसे । 


भारत का हक 


कश्मीर पर पाकिस्तान अब दोबारा आक्रमण न करने पाए यह चिंता ऊ थांत के नाम प्रधानमंत्री के 
पत्र में उभरकर आई है। निस्संदेह यही भारत के वर्तमान संघर्ष का सबसे पहला उद्देश्य है। 
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“आपने सुझाव दिया है कि भारत और पाकिस्तान निर्धारित समय से लड़ाई रोकने के लिए अपने 
फील्ड कमांडरो को उचित आदेश दें| यह आदेश केवल उन सैनिकों पर लागू होगा जो वर्टी में लड़ 
रहे हैं| लेकिन पाकिस्तान की ओर से जो हजारों हमलावर जम्मू-कश्मीर में घुस आए हैं उनकी समस्या 
तो बनी रहेगी “ मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि युद्धविराम के बाद जब और तफसीलों पर 
विचार होगा तब हम ऐसी किसी स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे जिससे आगे भी हमारे क्षेत्र में घुसपैठ 
का दरवाज़ा खुला रहे या जिससे हमको अभी तक की घुसपैठ से निबटने से रोका जाए। मैं यह भी 
कह देना चाहता हूँ कि हमने भारत की, जिसका जम्मू-कश्मीर राज्य अभिन्न अंग है, प्रभुसत्ता और 
अखंडता के लिए दृढ़ संकल्प किया है और किसी भी प्रकार के दबाव या आक्रमण से हम इस संकल्प 
से विचलित नहीं हो सकते | “ ” 

इस संदर्भ में “अगर सुरक्षा परिषद आक्रमणकारी को आक्रमणकारी कहने से कतराती है और 
आक्रमणकारी और आक्रांत दोनों को एक ही पलड़े में रखती है तो शांति की आशा नहीं | 

` ~ यह लाखों-करोड़ों एशियाई लोगों की भलाई का सवाल है जिन्होंने बहुत दिनों तक दुख 
उठाया है और जो आज सुखी जीवन के हकदार हैं। अगर आक्रमणकारी ताकतों को कारगर ढंग 
से रोका नहीं हीं गया तो विश्व ऐसे युद्ध की चपेट में आ सकता है जिससे समस्त मानवजाति नष्ट हो 
जाएगी 


जनतंत्र की विजय 


उपरोक्त शब्दों से ज्यादा अच्छी तरह वह बात नहीं कही जा सकती जो आज 8 साल के शांति 
प्रयलों के बाद विश्व शक्तियों की शतरंज में फँसे भारत के मन में है। परंतु राजधानी को यदि*नीति 
के मामले में भारत का प्रतीक माना जाए (जो कि ठीक ही है) तो सिर्फ इतना ही नहीं और भी कुछ 
दिखाई देता है। 

इसमें सबसे अधिक जीवनप्रद है यह अनुभव कि देश में लोकतंत्र-चाहे वह कैसा भी अपूर्ण. 
अविकसित और अभावग्रस्त हो-पहले भी गहरा था और अब आक्रमण के वाद और भी गहरा हो 
गया है। यह वात चारों ओर उजागर हो गई है कि यदि देश में किसी और तरह का शासनतंत्र होता 
तो सरकार को इतनी मजबूती न मिलती जितनी विविध एवं परस्पर विरोधी प्रतिपक्षी दलों के एकत्र 
होने से मिली है। यह शक्ति पाकिस्तान के पास नहीं है-इसकी जगह जो तानाशाही ताकत उसक 
पास है वह इतिहास बताता है कि कभी स्थायी नहीं रहती | भारत की आज़ादी का नई लड़ाई इसा 
तानाशाही से है। 


सांप्रदायिकता का जनाजा 


एक और चीज़ हुई है। पहले सांप्रदायिक विद्वेष की बात अपने-अपने मतलव से राजनीतिक नता 
अक्सर उठाया करते थे। पाकिस्तान और भारत दोनों में ऐसे लोग हं जा साप्रदायिक विद्वष क 
आधार पर जनता की शक्ति के प्रतिनिधि बनते हैं। पाकिस्तान ता खड़ा हा घृणा का बालू पर ह, 
उसकी वात नहीं मालूम, पर भारत में यह स्पष्ट दिखाई दे चला है कि जितनी जल्दी पाकिस्तान के 

बर्बर आक्रमणकारी रूप को खंडित किया जाएगा उतनी ही जल्दी हमारे देश से भी सांप्रदायिक प्रवृत्तियाँ 
विदा लेंगी । ज्यादा बड़े और असली मामले सामने आएँगे। तब बड़ी विदेशी शक्तियों को भारत-पाकिस्तान 
मे बरावर लड़ाई बनाए रखने की सुविधा नहीं रहेगी और देश में भी राजनीति कुछ और स्वस्थ रूप 
ग्रहण करेगी | 
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Me , 


प्रचार का अभाव 

इस बीच युद्ध क्षेत्र से दिन-प्रतिदिन आश्वस्तकर समाचार आते रहे हैं। राजधानी से ही ये समाचार 
सारे संसार में वितरित किए जाते हैं और इस समय अनुमानतः पचास से ऊपर विदेशी संवाददाता दिल्ली 
में सिर्फ लड़ाई की खबरें लेने और भेजने हेतु जमा हुए हैं। इनमें से कुछ वे भी हैं, जो शुरू में पाकिस्तानी 
श्रेष्ठ वायुसेना और 'कुशल टेंकसेना' के कायल थे, मगर धीरे-धीरे मुलायम पड़ रहे हैं। अमरीकी 
और ब्रिटिश संवाददाताओं के अलावा कुछ तटस्थ देशों से ममाचारपत्रों के खास तौर पर प्रतिनिधि 
आए हैं। इनको भारत के प्रति चाहे कोई पूर्वग्रह न हो, अक्सर भारतीय दृष्टकोण समझने में दिक्कत 
होती है। डेनमार्क के एक संवाददाता को इस लेखक ने यह कहते मुना कि मुझे भारत के दृष्टिकोण 
और उसकी व्यौरेवार दलीलों की पूरी लिखित सामग्री किसी एक जगह नहीं मिली | इधर-उधर मसाला 
जमा करने का बोझ उस विदेशी संवाददाता पर डालने के बजाय अगर सरकारी प्रचार विभाग ऐसी 
लिखित सामग्री मागते ही दे सके, जो एक नज़र में सब समझा दे, तो कम से कम उलझन से तो 
वह व्यक्ति बचा रहेगा-उसका दिमाग तो उसका दिमाग है, साफ हो, न हो। 
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युद्धकालीन खतरे 


लड़ाई थम गई है और सोचने-विचारने की खिड़की खुल गई है-थोड़ी-सी ही खुली है। युद्ध 
आदमी के दिमाग को भी सपाट कर देता है। मेदानों को ही नहीं विवेक को भी झुलसा 
देता है। परंतु यदि युद्ध के पीछे राजनीति सही होती है तो किसी अस्थायी ठहराव से कोई 
खास नुकसान नहीं होता-बशर्ते कि समाज की जिन मौलिक मान्यताओं को हमने स्वीकार 
किया है, उनके बिखराव का विरोध हम बराबर करते रहें। 


ये मौलिक मान्यताएँ जो हमारे यहाँ व्यक्ति की लोकतंत्रीय स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के 
नाम मे जानी जाती हैं, हमारी संस्कृति की आधार हैं। इनमें फर्क आने का मतलव होगा, भारतीय 
संकृति को संकीर्णताओं की गलियों में भटक जाने देना ताकि अंत में वह किसी अंधी गली में जाकर 
हमेशा पड़ी सड़ती रहे | इस समय जो चार दिन की मोहलत हमें अपने रक्षा-प्रयल बढ़ाने के लिए मिली 
ह उसका सही इस्तेमाल तभी हो सकता है जब आज की आशंकाएँ समझने से छम मुँह न मोड़ें। एक 
मान में आज के सांस्कृतिक तनावों से मुँह मोड़ना युद्ध से मुँह मोड़ना है क्योंकि भारत-पाकिस्तान का 
युद्ध राजनीति का मनबहलाव नहीं, समाज को बदलने का एक बहुत बड़ा साधन है। यदि हजारों सपूतों 
के परिवार इस युद्ध ने अनाथ किए हैं तो उनके वंशधरों को यह भरोसा भी दिलाया है कि भविष्य 
में भारतीय समाज पाकिस्तानी राजरोग से मुक्त हो जाएगा | वे बलिदान व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। 
विजयादशमी, गाँधी जयंती और दुर्गापूजा, ये तीन राष्ट्रीय पर्व संयोग से इस समय हमारे संस्कारों 
को नए सिरे से समझने का अच्छा मौका देते हैं| ये पर्व हर वर्ष हमें कुछ लिखित और स्वीकृत आदश 
की याद दिलाते रहें, इतना ही काफी नहीं। हर वर्ष इनसे नए विचारोत्तेजन और सामाजिक संस्कृति 
को आगे की राह मिलनी चाहिए | वास्तव में ऐसा नहीं होता रहा है इसलिए इतनी सशक्त परंपराएँ 
रहते हुए भी हिंदूजन आज दकियानूमी और संकीर्ण सामाजिक संस्कृति के घरे से घिरे हुए हैं। इस 
घेरे में संस्कृति की रक्षा के बहाने सव दरवाजे वंद हैं--सिवाय फिल्मों के दरवाज़ों के | सिनेमा के 'अश्लील' 
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गानों की तर्ज पर भजन करने और निरुपमा की तसबीर मीतादेवी के रूप में दीवाल पर टॉगकर रखने 
की इजाज़त है 


प्रणय-निवेदन या सस्तापन 


कारण क्या है? मोटे तौर पर यही कि धार्मिक प्रतीकों और साधनों को हमने जनजीवन से जोड़कर 
बंद कमरों से जोड़ा, धर्म को मनुष्य की सेवा के लिए नहीं मनुष्य को धर्म की सेवा के लिए निर्धारित 
क्रिया | नतीजा यह हुआ कि धर्म और धर्म के प्रतीकों की रक्षा करते हुए, हम एक ओर रह गए 
और जनजीवन का प्रवाह दूसरी ओर। 

इसीलिए तो हमें आज के जनजीवन के प्रवाह में से किसी ऐसी विद्या को खोजना पड़ता है जो 
धार्मिक अनुष्ठान को व्यापकतर सहज स्वीकार्य रूप दे सके। सबसे आसान विद्या है सिनेमा का सस्ता 
अतिभाबुक प्रणय-निवेदन | आज के जनजीवन पर वही सबसे अधिक हावी भी है-प्रणव-निवेदन नहीं, 
उसका सस्तापन। ध्रुपद में कृष्णलीला का कीर्तन आज कट्टर हिंदूजन को उतना आप्लावित नहीं करता 
जितना 'छोड़ो मेरी बहियाँ जादूगर सैयॉ' की तर्ज पर गाया हुआ 'कृष्ण मुरारी हे गिरधारी' करता है 
क्योंकि वह एक बनी-बनाई, पकी-पकाई प्रणाली है जिसको उधार ले लेने से भक्ति और संगीत दोनों 
के विषय में उस जन के अंदर मानसिक उथल-पुथल नहीं होने पाती | न हो, यही तो वह चाहता है। 
कोई भी उथल-पुथल होगी तो निश्चय ही उसका धर्म-निवेदन व्यापक सामाजिक रूप ग्रहण करेगा-फिर 
हिंदू के लिए यह संभव न रह जाएगा कि वह सड़क पर पढ़े मरते हुए आदमी के सिरहाने वैठकर 
जन्म-मरण की मीमांसा करता रहे | फिर तो रोगियों की सुश्रूषा और बच्चों का लालन-पालन हिंदू धर्म 
की अनिवार्य अभिव्यक्ति बन जाएगी। 
चेहरे कैसे हों? 
मूल प्रश्‍न यह है कि विजयादशमी के पर्व पर और गाँधी जयंती के अवसर पर आज का युद्धरत 
भारतीय समाज अपने को कैसे समझे और अपने को क्या समझाए। राम की रावण पर विजय सत्य 
की असत्य पर विजय है यह तो हम सुनते ही आए हैं। यतोधर्मस्ततो जयः भी पुराना जानामाना सूक्त 
हे। रामलीला का प्रदर्शन बंद करके उससे वचनेवाला पैसा रक्षाकोष में देना अधिक लाभकर है या 
रामलीला का भांडा प्रदर्शन बंद करके अच्छा प्रदर्शन करना और जनता को रामविजय की भावना से 
भर देना अधिक लाभकर है? यदि हम पहला विकल्प स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब यह हैकि 
गमलीला का अपने सांस्कृतिक जीवन में सही स्थान हम नहीं जानते, चाहे पानी की तरह रुपया बहाना 
जानते हों । जो हो, रामलीला के विना विजयादशमी युद्ध कं विना विजय के समान है। हम इस समय 
युद्ध की अनिवार्यता पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। विजय से निश्चित होकर नहीं बैठे हैं। इसलिए भी 
राम-रावण युद्ध का अभिनय आज हमारे लिए विशेष महत्त्व का हैं। पर यही है कि राम जरा राम-मे 


~ 


दीखें, सफेद पाउडर से पुते मुँह नहीं, पुरुषोचित चेहरे आज लोग देखना चाहते हैं। 


साधन साध्य बन गया 


गाँधी जयंती संयोग मे गाँधी का ही नहीं श्री लालबहादुर का भी जन्मदिन है। यह एक विचित्र संयोग 
है। इस संयोग को वहुत अधिक महत्त्व देनेवाले यहाँ तक कह सकते हैं कि वाह एक ओर अहिंसा 
के अवतार गाँधी वावा और दूसरी ओर रिपुदमन लालवहादुर | पर ऐसे देखना विस्मय और कोतूहल 
का चमत्कार तो पैदा कर मकता है, दृष्टि की स्पप्टता नहीं ला सकता | उलटे मतिश्रम पैदा कर सकता 
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है। गाँधी न तो कायर थे न लालबहादुर हिंसावादी हैं। पर हमारे अनेक गाँधीवादी आज भी अपने 
को इस वैचारिक दलदल से निकाल नहीं पा रहे हैं कि यदि गाँधी के अनुसार हिंदू-मुसलमान एकता 
और अहिंसा वरेण्य आदर्श थे तो उनके चिरअनुयायी हम आज भारत-पाकिस्तान युद्ध को साधुवाद 
कैसे दें--इसमें तो हिंदू-मुसलमान एकता और अहिंसा दोनों की क्षति है। यह दलदल इसलिए है कि 
ऐसे लोगों ने शायद गाँधीजी के सिद्धांतों की कितावी मशक तो की पर राजनीति में उन्हें उतारने का 
काम भविष्य पर छोड़ दिया। 

यदि अहिंसा को मंत्र न बनाकर उसका ऐतिहासिक महत्त्व समझा गया होता तो आज़ादी के वाद 
राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा अहिंसा से करने की ऊँची उड़ान भरने की ज़रूरत न होती | अहिंसा सर्वहारा 
भारतीय समाज के पास सर्वशक्तिमान ब्रिटिश साम्राज्य से टक्कर लेने का अकेला साधन था--आज़ादी 
के पहले। आज़ादी के बाद लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य की चालें काटना रहा होता तो हमारी अंतरराष्ट्रीय 
राजनीति कुछ और ही हो गई होती। पर लक्ष्य तो हमने अहिंसा को बना लिया और उसे ओढ़ने-बिछाने 
लगे। यही कुछ हिंदू-मुसलमान संबंध के बारे में भी सत्य है 


असामाजिक गाँठे 


आरंभ में मैने कहा था कि आज मौलिक मान्यताओं की ओर सतर्क रहने की आवश्यकता रक्षा-प्रयल 
बढ़ाने की ही आवश्यकता है। एक बात क्रहकर इसे समाप्त करता हूँ। यदि सारा देश युद्धभूमि बन 
जाए तो युद्धकाल का अनुशासन, समाज अपने आप बनाकर लागू कर देगा, ऐसा मानकर चलना खतरे 
से खाली नहीं है। आज समाज में बड़ी गठीली एकता है अवश्य परंतु समाज में जो असामाजिक गाँठे 
हर समय पड़ी रहती हैं वे इस समय केवल सोई हुई हैं। युद्ध में थोड़ा भी ठहराव आने से हो सकता 
है कि वे गाँठे तनाव में ढील. पाकर अपना फंदा और बड़ा कर लें। । 
उदाहरण के लिए एक विचार आजकल यह पाया जाता है कि हम लोग बहुत अधिक सभ्य 
हो गए थे इसलिए हमारे ऊपर युद्ध की विभीषिका आई | यदि हम थोड़ा-बहत हुत बर्बर रहे होते तो अच्छा 
होता | या यह कि जितने व्यक्ति युद्ध में योग नहीं दे रहे, उसका समर्थन ही कर रहे हैं उनको भी 
युद्ध में योग देनेवालों के बराबर सम्मान दिया जाए, या यह कि युद्ध में योग देनेवाले और होते हैं 
तथा समर्थन करनेवाले और | ये सब विचार घातक विचार जान पड़ते हैं। अधिक सभ्यता की शिकायत 
करना और घृणा को एक राष्ट्रीय मान्यता के रूप में प्रतिष्ठित करना मेरी समझ में देश को पाकिस्तान 
का मुकाबला करने क॑ लिए पाकिस्तान की ही तरह कमजोर बनाने की बात है। 
युद्ध का कोरा समर्थन करनेवालों को युद्ध का बोझ उठानेवालो के बराबर रखना और इन दोनों 
के कर्तव्यों को अलग-अलग बताना अंततः एक ही बात है। दोनों ही बातों से एक नतीजा निकलता 
है : दो वर्ग बनते हैं : एक लड़ाई लड़नेवाला, दूसरा बाजा बजानेवाला | युद्ध को एक राजनीतिक अनिवार्यता 
मानकर युद्ध करनेवाले राष्ट्र के यहाँ केवल लड़नेवालों की ही गुंजाइश हो सकती है। सही राजनीति 
न युद्ध का सबसे बड़ा गीत है और उस पर ताल देती हुई मशीनें और बंदूकें ही सबसे बढ़िया बाजा 
| 


सयमयुक्त सादगी 
अहिंसा संबंधी इमी किताबी ज्ञान के कारण शायद लालबहादुरजी को कुछ लोग 'सीधा-सादा' समझते 


समझते कमजोर भी समझने लगे थे। श्री लालबहादुर ने अपनी मानसिक और राजनीतिक शक्तियों 
का किस प्रकार मुरक्षित और संगठित रखा है इसका कांग्रेस में उनके कई दशकों का इतिहास साक्षा 


[ss 


है। इतने भावनात्मक संयम से युक्त पुरुष कभी उद्ठेग में नहीं कुछ करेगा और जो उद्देग में कुछ नही 
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करता वह अंदर से कितना बलवान होता है यह सहज समझा जा सकता है। अहिंसा की अकर्मण्यता 
प्रधानमंत्री पर थोपने की ज़रूरत ही न होगी-यदि अहिंसा और श्री लालबहादुर दोनों को सही-सही 
समझा जाए। 
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दोहरा मोर्चा : युद्धविराम और अनाज 


गत सप्ताह राजधानी से हटकर रंगमंच के संयुक्तराष्ट्र चले जाने के कारण यहाँ कोई नाटकीय 
अंक-परिवर्तन तो नहीं हुआ परंतु नेपथ्य में काफी हलचल रही । प्रधानमंत्री ने अपने विशेष 
प्रतिनिधि विदेश भेजने का फैसला किया--और उन व्यक्तियों को चुना जो कभी बड़े सक्रिय 
राष्ट्रीय नेता थे पर श्री नेहरू के वाद से कोई खास सक्रिय नहीं हुए थे। विदेशी शक्तियों 
का राजनयिक दबाव भी भारत पर पहले से ज़्यादा हो गया। इसका जो बाहरी रूप जनसाधारण 
देख पाते हैं वह अमरीका के चुटकी भर अनाज देने से प्रकट है। पर यह तैरते हिमखंड 
दसवें हिस्से के तुल्य ही है जो पानी के वाहर रहता है। बाकी नौ हिस्से पानी के अंदर 


हैं। 


संयुकतराष्ट्र प्रेक्षकों की दो टोलियाँ नहीं होनी चाहिए, सारे संघर्ष क्षेत्र को एक मानना चाहिए; सशस्त्र 
सैनिकों' में बिना वर्दी के हमलावर शामिल मानने चाहिए; पहले पाकिस्तान को युद्धविराम का पूरा-पूरा 
अमल करके दिखाना चाहिए; सेनाएँ हटाने के लिए पाकिस्तान की यह शर्त नहीं माननी चाहिए कि 
ले राजनीतिक समझौता हो “ आदि अनेक 'चाहिए' हमने गत सप्ताह विभिन्न माध्यमों से दुनिया 

के सामने उजागर कर दिए। पूरा नतीजा अभी हमारे सामने नहीं आया हैं। 6 
जितनी देर तक भारत को पाकिस्तान से समझोता करने के लिए दबाया जा सके उतना दर तक 
दवाया जाए--कुछ ऐसी भावना बड़े राष्ट्रों की अदालत में दिखाई देती है । इसके लिए उनका पाकिस्तान प्रात 
शायद उतनी जिम्मेदार नहीं है जितनी उनकी अपने बारे में यह धारणा है कि विश्व शांति का रक्षा ता 
हम अपने हथियारों से कर सकते हैं-लोकतंत्रीय देशों की-और फिर भारत जसे विराटू देश का अपना 
कोशिश कोई खास माने नहीं रखती | यदि ऐसा है तो क्या वास्तव में इस समय संघष अय्यूब का तानाशाहा 
और भारत के लोकतंत्र का भी है और छोटे लोकतंत्र और बड़े लोकतंत्र का भी हे? इसका उत्तर अभा 

जल्दी में ढूँढ़ना भारत भी नहीं चाहेगा-अभा उसे पश्चिमी लोकतंत्र से बहुत उम्मीदें हैं। 


अय्यूब का दुहरा प्रश्न 


यहाँ प्राप्त सभी प्रकट और अप्रकट समाचारों से लगता है कि अय्यूब खाँ ने पश्चिम लोकतंत्र और 
कम्युनिस्ट तानाशाही दोनों से बहुत जल्दी जवाब मॉगना शुरू कर दिया है। चीन से यह कि क्या तुम 
अब हमें ताकतवर नहीं बनाओगे जबकि तुम्हारे कहने से हमने पश्चिमी हथियार भारत पर खच कर 
दिए? और पश्चिम से यह कि क्या तुम हमें ताकतवर नहीं बनाओग जर्वाक तुम्हार दड हथियार चुक 
जाने पर हमारे पास चीन से मदद लेने के सिवाय कोई रास्ता नहीं रह गया ह? चान आर अमग़का 
इस समय पाकिस्तान को वैसे ही चाग डाल रहें है जैसे एक जमाने में सस और अमरीका भारत को 
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डालते थे। फर्क जो है वह पाकिस्तान और भारत का है | पाकिस्तान के सामने सोदेवाजी और बंदर-भभकी 
से सैन्यशक्ति बढ़ाने का आदर्श है जवकि भारत के सामने लक्ष्य केवल औद्योगिक और लोकतंत्रीय 
शक्ति बढ़ाने का था। | कका 
ब्रिटेन के खिलाफ राजधानी में जनमत बढ़ता ही जा रहा है और वर्तमान संकट से गुज़रकर भारत 
चाहे जहाँ पहुँचे, ब्रिटेन से उसका संबंध अब शायद पहले जैसा क हो पाएगा। गत सप्ताह भारतीय 
नेताओं को प्रमुख देशों में प्रधानमंत्री का संदेश पहुँचाने का निर्णय इसी जनमत को व्यावहारिक और 
राजनीतिक रूप देने के लिए किया गया है । फ्रांस में श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ब्रिटेन के भारत-विरोधी 
ग्चैए के संदर्भ में ही बातचीत करेंगी, हाँ, जोर भारत-समर्थक नतीजों पर रहेगा, कोरी ब्रिटिश-निंदा 
पर नहीं। राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन यूगोस्लाविया में इस यूरोपीय अभियान का दूसरा पहलू सँभालने 
पहुँच ही चुके हैं। अब केंद्र सरकार को और भी सतर्क रहना है कि भारतीय राजनविक प्रतिभा की 
इस कड़ी परीक्षा के दौरान, देश में राष्ट्रीय उद्देश्यों की लगन धीमी न पड़ने पाए। 


स्वावलंबन अन्न में भी 
जिस तरह ब्रिटेन ने भारतीय भावनाओं की परवाह न करके साधारण रेडियोयंत्रों से लदे भारतोन्मुख 
जहाज बीच रास्ते में रोक लिए थे उसी तरह अमरीका ने भी हमें शस्त्र-सहायता स्थगित कर देने की 
अपनी इच्छा घोषित करके अपनी तटस्थता का प्रमाण दिया था। परंतु शस्त्र तो भारत बना भी सकता 
है, बनाता ही है, और शस्त्र देनेवाले उसके मित्र अभी भी हैं। अनाज के वारे में यही बात ठीक-ठीक 
लागू नहीं होती। यह तो है कि भारत अपनी ज़रूरत भर का न सही, बहुत काफी अनाज तो पैदा 
कर ही लेता है, पर बाहर कही और से अनाज की बड़ी मिकदार मँगाना खासा मुश्किल काम सावित 
हो सकता है । कम्बोदिया से कुछ चावल के तथा कुछ और देशों से अन्य खाद्यो के आयात की बात 
चल रही है. अमरीका ने चाहे यही सोचकर अभी केवल चुटकी भर अनाज दिया हो कि शायद नवंबर-दिसंबर 
तक भारत को हममे वात करने का सलीका आ जाएगा मगर सीख उससे यह निकली है कि जल्द 
मे जल्द अनाज के लिए दूसरे का मुँह ताकना छोड़ देना चाहिए | 

अफसोस की बात ते! यह है कि यह सीख हमें अब मिली है जबकि वास्तव में यह हमारा ही 
नारा था कि अनाज के मामले में हम जल्द में जल्द आत्मनिर्भर हों । युद्धकालीन अनुशासन शायद इस 
नारे को सच्चा वना सके परंतु ज़रूरी है कि पहले देश में युद्धकालीन अनुशासन हो। 


अन्न-उपज कार्यक्रम 


वह भरपूर है, ऐसा कहना सिर्फ़ अपने को ही धोखा देना होगा | युद्धकाल में शत्रु को धोखा देना चाहिए, 
अपने को नहीं। रबी की फसल जबर्दस्त पैमाने पर पैदा करने का एक शानदार कार्यक्रम बनाया गया 
है और आयोजना आयोग की हाँ तथा वित्त मंत्रालय की मंजूरी उसे संभवतः इस सप्ताह तक मिल 
जाएगी । इसमें 35 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। रबी की फसल की जोत इस साल साढे उनतीस 
लाख एकड़ बढ़ा दी जाएगी | जमीन खींच-तानकर नहीं, छोटी सिंचाई की सुविधाएँ देकर यह चमत्कार 
किया जाएगा। काश, कि ये पहले ही दे दी गई होती-खास तौर से संसद में इसके लिए जबर्दस्त 
माँग थी। यह आपातकालीन खाद्योत्पादन कार्यक्रम आखिरकार राज्यों में चलाया जाएगा यह सौचक 7 
सवाल पैदा होता है कि क्या राज्यों की प्रशासन व्यवस्था छोटी सिंचाई के इतने जबर्दस्त उत्थान का 
बोझ सम्हालने के योग्य है? द 
सच तो यह है कि इस काम में ज़्यादा तवालत की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि छोटी सिंचाई 
के लिए बिजली देने की एक पक्की योजना को गाँधी जयंती तक अमल में ले आने का लक्ष्य पहत 


| 
| 
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से ही था। उसी को आधार मानकर राज्यों में आगे काम आसानी से हो सकता है। 2 अक्टूबर तक 
एक लाख गाँवों में विजली पहुँचा देने के अलावा चौथी योजना में और एक लाख गावा म बिजली 
पहुँचाने का लक्ष्य है। इस मामले में कुछ सप्ताह पहले तक सिंचाई मंत्रालय का वित्त मंत्रालय क॑ सामने 

काफी तर्क-वितर्क करना पड़ रहा था। 

वित्त मंत्रालय मान नहीं रहा था कि यह योजना राज्यों के विद्युत बोर्डो को वित्तीय सहायता दिए 
बिना पूरी नहीं हो सकती। वास्तव में आजकल ही किसी दिन विद्युत बोडो डॉ के अध्यक्षों को दिल्ली 
बुलाकर कार्यक्रम में उनका सहयोग माँगने की वात तय थी। अब उनके आने की विशेष ज़रूरत नः 

हे, क्‍योंकि वित्त मंत्रालय का आपत्कालीन कार्यक्रम को मंजूरी देना प्रायः निश्चित है। अब यह 
राज्यों पर निर्भर है कि जो रकम मिल रही है, उसको चौथी योजना की अग्रिम तयारी क लिए भा 
इस्तेमाल कर ले | 


वितरण-व्यवस्था 


राज्यों के प्रशासन अधिक अन्न उपजाने के कार्यक्रम के लिए तैयार होने में देर नहीं लगाएँगे, यह 
मानकर चलना चाहिए | पर, जिस अनुशासन के अभी और कसाव की जरूरत हैं, उसका सवध उलादन 
से ज्यादा वितरण से है। कुछ दिन हुए, खाद्यमंत्री श्री सुब्रह्मण्यम ने एक लवा खत सव मुख्यमंत्रियों 
को लिखकर उन्हें एक लाख की आवादीवाले शहरों में राशनिंग करने को कहा था | इस सिलसिले में 
आपत्कालीन अनिवार्य उगाही की भी व्यवस्था राज्यों को करनी थी और हर गाँव क उत्पादका का 
एक सूची वनाकर केंद्र को यह सूचना भेजनी थी कि वे कितना अनाज आपत्कालीन उगाहा से प्राप्त 
कर सकेंगे । यह सब राज्यों को नवंबर के आरंभ तक अवश्य हा -कर डालना था | 

केंद्र से राज्यों को अव एक नया पत्र गया है, जिसमें राशनिंग के मामले में वे जसा जरूरा समझ 
वैसा करने की छूट दे दी गई है। यह पत्र भेजन का कारण ह युद्धविराम | 

राज्यों से कहा गया है कि तैयारियाँ जारी रखें, पर कार्यक्रम अमल में तभी लाएं, जब जरूर 
समझें | पूछा जा सकता है कि इस तरह रिहर्सल करते रहने से असली खल क लिए पात्रों में उत्साह 
कव तक वना रह सकेगा? राशनिंग के वारे में जो हाँ भी और नहीं भो' का रवेया मुख्यमत्रियां क 
गत सम्मेलन में प्रकट हुआ था, उसे देखते हुए यह मानना कठिन जान पड़ता है कि शार राज्य किसी 
समय एकसाथ अपने आप राशनिंग की ज़रूरत महसूस कर सकग। एकसाथ राशनिंग करने को कंद्र 
अपना लक्ष्य बनाए और राज्यों से उसे तुरंत लागू करने को कहे तो और वात हा जाता हैं। ऐसा 
लगता है जैसे राशनिंग के बारे में राज्य ही नहीं, केंद्र भी कुछ बहुत उत्सुक नहीं हैं| 

पता चला है कि एक लाख की आबादीवाले शहरों में राशनिंग लागू करने के मामल में पह छूट 
राज्यों को अब भी नहीं दी गई है कि वे चाहें तो पाँच लाख या दस लाख का आवादादाल शहरों 

आरंभ कर सकें। ऐसी छूट देने में शायद केंद्र को डर था कि राज्य आर भी ढील ६ देंगे। एक 

और महत्त्वपूर्ण फैसला खाद्य मंत्रालय ने यह किया ह कि अनिवार्य उगाहीवाले कार्यक्रम का युद्धांवराम 
से नहीं जोड़ा है। युद्धविराम हुआ करे, वह कायक्रम राज्या का चलाना पड़ेगा। इससे यह सुनिश्चित 
हो जाता है कि खाद्य का भंडार भरता रहंगा। 
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स्वराष्ट्रमत्री नदा की पुकार 


स्वराष्ट्रमंत्री ने गत सप्ताह नागरिक प्रतिरक्षा निर्देशकों के सम्मेलन में यह रहस्य खोला क्रि 
नागरिक प्रतिरक्षा के इतने अच्छे संगठन और कार्य का परिचय पिछले युद्ध के समय मिला 
तो वह इसीलिए कि स्वराष्ट्र मंत्रालय को पाकिस्तानी इरादों की भनक पड़ चुकी थी और 
उसने तैयारियाँ पहले से ही शुरू कर रखी थीं। चूँकि लोग नागरिक प्रतिरक्षा की मुस्तैदी 
के कायल हो चुके हैं इसलिए शायद इस खबरदारी के लिए बहुत शाबाशियाँ न मिलें, मगर 
श्री नंदा के भाषण के दूसरे अंश पर ध्यान देने और उससे कुछ सबक लेने की बड़ी ज़रूरत 
पैदा हो गई है। 


उन्होंने कहा था-शत्रु के इरादों का जितना अनुमान हमें था उसके आधार पर हमने तैयारियाँ की थीं। 
अब शत्रु से एक टक्कर ले चुकने के वाद हमें अपने अनुमानों और तैयारियों का नया मूल्यांकन करके 
जो नए बंदोबस्त ज़रूरी हों, करने चाहिए | 

युद्धविराम के 6-7 दिन जो गुजरे हैं, हमें कहाँ ले आए हैं? यह सवाल आज का सबसे बड़ा 
सवाल बना हुआ है | अभी तक सरकारी तौर पर इसका जो जवाब मिलता रहा है वह साफ होने के 
बावजूद 'यदि' और 'परंतु' के एक झिंझरे ताने-बाने में फँसा हुआ है। हम जो बातें कभी नहीं मानेंगे 
वे हम अच्छी तरह जान गए हैं-जैसे संयुक्‍तराष्ट्र प्रस्ताव के दूसरे हिस्सों पर अमल की बातः है या 
कश्मीर के सवाल पर पाकिस्तान से बहस की और फिर अपनी भूमि पर शत्रु के पदार्पण की बात 
है। परंतु युद्धविराम का निरंतर उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान अपने यहाँ सैनिक तैयारी बढ़ाता जा 
रहा है, अंतरराष्ट्रीय समाज में अपने भावी षडयंत्रों के लिए ज़मीन तैयार करता जा रहा है और उसको 
एशिया में अपना औजार बनाए रखने के लिए पश्चिमी शक्तियाँ भारत को तरह-तरह सें लटकाए हुए 
हैं। यह स्थिति राष्ट्रीय आकांक्षाओं की घोषणाओं के बारंबार स्मरण से कुछ अधिक स्थूल किसी उपाय 
का तकाज़ा करती है | इस वक्‍त देश की राजनीतिक और भावनात्मक शक्ति में वह तनाव है जो जमकर 
खड़े होने से आता है। यह तनाव अपने में कोई उपलब्धि नहीं हो सकता-वह किसी उपलब्धि का 
साधन बन सकता हैं। यदि उसे जल्दी ही किसी काम में जोता नहीं गया तो वह या तो गलत रास्तों 
से फूटकर निकलने की कोशिश करेगा या फिर अपनी तेजस्विता खोना शुरू कर देगा। 


घायल जानवर 


मोर्चे से यहाँ आनेवाली खबरों से और सरकारी नेताओं के वक्तव्या से यह तो स्पष्ट है कि कभी न 
कभी-शायद जल्दी ही-हमें अपने सामर्थ्य की एक और परीक्षा देनी होगी। पाकिस्तान फिर आक्रमण 
करेगा यह और नहीं तो इसी आधार पर मानकर चलना चाहिए कि बनैले जानवर को घायल छोड़ 
देना होशियार शिकारी का काम तमाम नहीं मानते। समझा जाता है कि पाकिस्तान हवाई रास्तों से खासी 
बड़ी फौजी मदद कुछ देशों से मँगा रहा है और तुर्की या ईरान से उमे मिलनेवाली मदद का पूरा अनुमान 
वही नहीं है जो प्रकाशित हुआ है। उसके आंतरिक संगठन में जेहादी पागलपन कुछ बढ़ा ही है-जैसा 
उसके रेडियो कार्यक्रमों मे प्रकट होता है | पिटने से ज़रा देर की छुट्टी पाते ही उसने अपनी जनता 
को नए सिरे से जाहिल और बर्बर बनाना शुरू कर दिया था और अब तक उसने इस मोहलत का 
काफी फायदा इस माने में उठा लिया है कि पाकिस्तानी जनता गत युद्ध में अपने जीतने और भारत 
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के हारने की कायल हो चली है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज में उसने चीन और अमरीका, अपने दोनों बड़े 
मोहरे बचा रखे हैं। 

लोकतंत्र के फूलों और काँटे की एक मिली-जुली सामांजक चेतना हमने अपने यहाँ कभी खतरनाक 
नहीं समझी--आज के संकट में भी उसे लोकतंत्र की अनिवार्यता समझकर हम वर्जित नहीं कर रहे 
हैं। परंतु अनदेखे-अनजाने इस वैचारिक उदारता को यदि वैचारिक दिशाहीनता का रूप मिलने लगे 
तो बुरा होगा। उससे भी बुरा होगा यदि पिछले युद्ध में भारतीय सेना और जनता की विजय का गर्व 
धीरे-धीरे निर्वेद का रूप ग्रहण कर ले। सरकारी प्रचारतंत्र और उसे खाद्य देनेवाले सरकारी नेता अपने 
किसी काम से अगर ज़रा भी ऐसा आभास दें कि जो हुआ सो हुआ तो वह संपूर्ण राष्ट्रीय नवजागरण 
के प्रति विश्वासघात जैसा होगा। 


बहस का आरंभ 


यह जानना प्रीतिकर नहीं है कि पंजाबी सूबे की माँग पर विचार के लिए नियुक्त मंत्रिमंडलीय और 
संसदीय दोनों समितियों को लेकर मतभेद खुलेआम प्रकट किए जाने लगे हैं | दिल्ली में पंजाव के राजनीतिक 
सूरमा फिर बार-बार आते-जाते दिखाई देने लगे हैं। कांग्रेस के बड़े-बूढ़ों ने कोशिश ज़रूर की है कि 
पंजाबी सूबे की बहस दोनों समितियों में ही हो. किंतु उसका नतीजा कोई खास तौर पर संतोषजनक 

नहीं रहा है | सर्वश्री-त्यागी, चव्हाण और इन्दिरा गाँधी की जो मंत्रिमंडलीय समिति गत संसदीय अधिवेशन 
के अंतिम दिनों में बनाई गई थी उसमें पंजाबी सूवे के पक्ष में क्या प्रवृत्ति है, यह अटकल लगाने 
की जरूरत नहीं होनी चाहिए। समिति बनाने का उद्देश्य ही अटकल और अफवाह वंद करना था | 
तो भी पंजाब के मुख्यमंत्री और राज्य-कांग्रेस अध्यक्ष में इसी पर बहस छिड़ी जैसी दीखती है | किसी 
न किसी को यह बहस अभी खत्म करा देनी चाहिए। अगर एक मामले पर बहस शुरू हो गई तो 
कांग्रेस तो अंदरूनी मामलों का खजाना है-विवादों का अंत न रहेगा। 


कच्छ समझौता 


अन्य क्षेत्रों में अन्य राजनीतिक दल कुछ विशेष सक्रिय नहीं हुए हैं। कुछ को, जो केवल सरकार से 
यहाँ-वहाँ सतही मतभेद प्रकट करके ही अपना राजनीतिक भेस बनाए रखते हैं, सरकार को पूर्ण समर्थन 
देने के बाद शायद बहुत जल्दी आलोचना के मैदान में उतरते हुए दर्शकों के असहयोग का डर लग 
रहा है। कुछ जो वाकई सैद्धांतिक इरादों में सरकार से ज़्यादा ऊँचे हैं, अभी सरकार का एक और 
मौका देने को राजी दिखाई देते हैं। इसी संदर्भ में शायद यह बात समझी जा सकती है कि कच्छ 
समझौते के अनुसार पंच अदालत का अध्यक्ष नामजद करने का सवाल पिछले दिनों उठा और किसी 
राजनीतिक दल ने यह नहीं कहा कि कच्छ समझोता अब रद्द. हो जाना चाहिए। जब संसद में यह 
माँग उठी थी तो यह करीब-करीब स्पष्ट था कि पाकिस्तानी विदेशमंत्री को दिल्ली आने से मना करना 
समझौते की अयथार्थता स्वीकार करना है। परंतु अब समझौते पर आगे कार्रवाई करने का भारतीय 
न्यायप्रियता और साधुत्व का प्रमाण दुनिया को दें भी तो प्रश्‍न रहता है कि दुनिया यह प्रमाण लेकर 
करेगी क्या? और फिर देश में यह कार्रवाई पाकिस्तान सरकार के प्रति निश्चित हमारी भावनाओं को 
कहीं एक बार फिर उसी भूलभुलैया में न ले जाएँ जिससे हम वागा के रास्ते निकल चुके हैं। 
पिछले हफ्ते बहुत-से भारतीय संवाददाता मोर्चो पर युद्धविराम की स्थिति या कहें कि पाकिस्तान 
द्वारा उसका उल्लंघन देखकर लौट आए | इतके समान अनुभवों में एक यह भी था कि विदेशी संवाददाताओं 
को युद्ध के दिनों में भारतीय अधिकारियों ने उदारतापूर्वक ऐसी जगहें भी दिखा दीं जो शत्रु की जानकारी 
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में कभी आ ही नहीं सकती थीं। अब ये विदेशी संवाददाता अगर पाकिस्तान जाएँ और वहाँ यह जानकारी 
सैनिक अधिकारियों को दे दें तो कोई अजब नहीं। मालूम हुआ है कि एक मोर्चे पर तो कोर कमांडर 
का शिविर तक विदेशी संवाददाताओं को दिखा दिया गया। यह घटना एक अच्छी-खासी विडंबना है 
क्योंकि समझा जाता है कि जिन गोरे संवाददाताओं को हमारे अधिकारी विश्वासपात्र मानकर सब जगह 
ले गए उनमें कुछ ऐसे भी थे जो पहले पाकिस्तान गए थे पर उन्हें वहाँ कुछ दिखलाना तो दूर, एक 
दिन ठहराया तक नहीं गया। 


फिर युद्ध कब होगा 
पाकिस्तान से एक वार और दो-दो हाथ होना निश्चित मानकर चलना चाहिए | पर तब दूसरा सवात 
उठता है कि कब? दीखता है कि राजनीतिक वातावरण पाकिस्तान को युद्ध शुरू करने का प्रोत्साहन 
नहीं दे रहा क्योंकि उसके युद्धविराम उल्लंघन की संख्या बढ़ती जा रही है और भारतीय प्रदेश में कोई 
कमी नहीं हो रही है। विश्व मंच पर भारत ने अपना रवैया इतनी बार और इतनी सफाई से दोहराया 
है कि अब पाकिस्तान को फिर लड़ाई शुरू करने का बहुत विश्वसनीय बहाना खोजना पड़ेगा-भेड़ो 
या मुर्गियों की चोरी का-सा बहाना नहीं चलेगा। यह भी कि चीन के तैयार होने पर ही पाकिस्तान 
अभी दुबारा आक्रमण करना सुरक्षित समझेगा। अभी अक्टूबर के जो दिन बाकी हैं वे पहाड़ों पर चीनी 
हरकतों के लिए उपयुक्‍त हैं-उसके बाद बर्फ़ जम जाएगी। यों तो इतनी जल्दी कुछ कर गुजरने की 
हैसियत चीन की नहीं दीखती पर मानवसंहार को राजनीति का साधन बनानेवाले देश बदहवासी में 
कुछ भी कर डाल सकते हैं-यह न भूलना चाहिए। श्री नन्दा ने देश को जो सावधान किया है वह 
बहुत करके इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही किया है। पाकिस्तान के सामर्थ्य का सही-सही अंदाज़ा 
करना इस वजह से और भी जरूरी हो गया है कि भारतीय विजय को एक मामूली चीज़ सिद्ध करने 
के इच्छुक लोग जहाँ मौका मिलता है ऐसा प्रचार छेड़ते रहते हैं। 

इस प्रचार को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है तथ्यों पर नज़र डालना : यहाँ युद्ध के हानि-लाभ 
का चिट्टा पेश करना अभीष्ट नहीं : वह अन्यत्र हो चुका है; परंतु पाकिस्तान की आंतरिक अर्थव्यवस्था 
की भारत से तुलना करना उपयोगी होगा | औद्योगिक शक्ति सामरिक शक्ति के लिए ज़रूरी है। 
पाक की कमजोरी 
भारत ठेठ सैनिक महत्त्व का सामान बनाने में पाकिस्तान से ज़्यादा समर्थ है। इसका कारण यही नहीं 
है कि वह आकार में पाकिस्तान का चौगुना है। आकार के अनुपात से अधिक औद्योगिक सामर्थ्य भारत 
में है। उद्योगों में हमारे यहाँ श्रमजीवी जनता का 0 प्रतिशत लगा हुआ है और राष्ट्रीय आय का 
20 प्रतिशत पैदा कर रहा है | पाकिस्तान में ये आँकड़े क्रमशः 8 प्रतिशत और 0 प्रतिशत हैं। आधुनिक 
कारखानों में हमारे यहाँ करीव 40 लाख लोग काम करते हैं, पाकिस्तान में 6 लाख भी नहीं। इसके 
अलावा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी है विदेशी सहायता । 964 में पाकिस्तान 
का आधा आयात विदेशी मुद्रा की विदेशी सहायता से हुआ-हमने अपने 55 प्रतिशत आयात के लिए 
स्वयं विदेशी मुद्रा अर्जित की। इससे समझा जा सकता है कि यदि विदेशी सहायता बंद हो जाए 
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा खराब असर पड़ेगा, हमारी पर कम | क 

विदेशी सहायता के बिना भी अपने पैरों पर खड़े होने का आह्वान राष्ट्रीय नेता कर चुके €। 
तो भी अभी देखना ह कि विदेशी दाताओं का ऊँट किस करवट बैठता है। 
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गोरी चमड़ी का डर 


पिछले. दिनों कहीं-कहीं एक स्वर भी सुना गया है कि लड़ाई में दोनों पक्षों की क्षति हुई है। कुछ अखबारों 
तथा कुछ व्यक्तियों ने दोनों पक्षों की रण-शक्ति की तुलना की है और उस पर अपना फ़तवा दिया 

। जहाँ तक विदेशी अखबारों और संवाददाताओं का प्रश्न है उनके भारत-विरोधी रवेए ने पत्रकारिता 
का स्तर इस हद तक गिराया है कि बड़े-बड़े गौरांग महाप्रभुओं के लिखे विवरण पढ़ने में बचकाने 
मालूम होते हैं। उदाहरण के लिए एक विदेशी युद्ध विशेषज्ञ संवाददाता ने अपने पत्र में लिखा कि 
युद्धविराम हो जाने से मोर्चे पर उतनी जानें बच गईं जितनी दिल्ली में ब्लैकआउट के दोरान दुर्घटनाओं 
में खत्म हो गई थीं। इसका अर्थ यही निकलता है कि व्लेकआउट में ऐसी अव्यवस्था हुई कि तमाम 
जानें चली गई । आँकड़े देखे गए तो मालूम हुआ कि उस अवधि में चार या पाँच सांघातिक दुर्घटनाएँ 
हुई--जो पिछले साल के आँकड़ों से भी कम हैं। संवाददाता की खबर पर दिल्ली के कई अखबारों 

टिप्पणी लिखी और उसका मज़ाक तो बना ही, उसकी नीयत का भी सवको पता चल गया। इस 
पर खिसियाकर उन्होंने एक सख्त चिट्टी पत्रसूचना विभाग को लिखी, “विभाग के अगर कुछ अक्ल 
है तो उससे काम ले “ ” आदि। नहीं मालूम कि सूचना विभाग ने इस वदतमीजी का क्या जवाब 
दिया है। भारतीय पत्रकारों को शिकायत रही है कि गोरी चमड़ी से सूचना विभाग डरता ह आर हम 
पूछता तक नहीं और नहीं तो इस शिकायत का लिहाज करके ही सूचना विभाग को कम से कम एक 
बार गोरी चमड़ी का घमंड तोड़ देना चाहिए-जिस ख़त का जिक्र ऊपर किया गया है उसका लिखनेवाला 
इस कार्य के लिए योग्य सुपात्र है। 
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सीमांत पर सतर्कता 


पूर्व बंगाल में पश्चिमी पाकिस्तान के शासक अगले दिनों जो कुछ करना चाहते हैं उसकी 
झलक 'भारत-कुचलो ' दिवस के रूप में मिल चुकी हैं । इस समय पाकिस्तान सरकार 'भारत-क्रुचलो 
की जगह भारत की दीवार से सिर टकराओ' दिवस मनाने के लिए अपेक्षया अच्छी स्थिति 
में है, पर उसके डॉक्टरों की राय हैं कि वह अभी कुछ दिन और मरहमन्पक्षी करा ले। 
फिलहाल कश्मीर में फिर से घुसपैठ का सिलसिला शुरू करने का जा मनभूवा पाकिस्तान 
बाँध रहा है, वह भारत के सामने एक जीता-जागता खतरा है। 


राजधानी में श्रीनगर की हाल की घटनाओं से कोई परेशानी पैदा होने का प्रमाण नहीं मिलता | एक 
तो पाकिस्तानी हमलावर घुसपैठियों को पकड़ने की विधि, कला या विज्ञान, जो कहिए, अब भारतीय 
पुलिस और मुरक्षादल ने सीख ली है। दूसरे, नागरिक न्याय और व्यवस्था का जा प्रव राज्य सरकार 
ने किया हे उससे केंद्र को संतोष है-आगे जरूरत पड़ने पर सहायता की बात भी सोची जा सकला 
| 

| परंतु समझने की बात है कि असम आर राजस्थान स मिली हुई पाकिस्तानी मीमा पार करके 
घुसपैठ कितनी खतरनाक हो सकती खतरे को मिटाने के लिए कितनी कम मेहनत का 
गई है। अगर कम नहीं की गई है तो मालूम तो कम होती ही है और हर हालत में जितनी का जाए 
। उतनी कम रहेगी । 
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राजस्थान में घुसपैठ 


राजस्थान के बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर इन चार जिलों में पिछली जनगणना के नतीजों 
से एक चिंताजनक रहस्य प्रकट हुआ था-सामान्य जनवृद्धि के अनुपात से अधिक वृद्धि इन जिलों 
में मुसलमानों की आबादी में हुई थी। सीधा मतलब था--सीमा पार करके लोग आ गए थे और अपना 
नाम उन्होंने वहाँ के निवासियों में शामिल करा दिया था। तब जो आशंकाएँ संसद में या अन्यत्र प्रकट 
की गई थीं, उनका आज स्मरण करना उपयोगी होगा। पाकिस्तान एक आक्रमण विफल हो जाने के 
बाद घुसपैठ का क्रम यदि कश्मीर में चलाने का दुःसाहस कर सकता है तो राजस्थान में भी वैसा ही 
करने की मूर्खता से उसे कौल रोक सकता है? 

राजस्थान सरकार से 964 के दिसंबर महीने में कहा गया था कि वह इस जनवृद्धि के कारणों 
का अनुसंधान करे | उद्देश्य था यह पता लगाना कि 95 में 36903 से बढ़कर 96 में 274054 
तक पहुँच जाने का कौन-सा ऐसा प्रोत्साहन मुसलमान आबादी को यहाँ मिला जो अन्य वर्गों की जनता 
को यहाँ अथवा अन्यत्र नहीं था | राजस्थान सरकार ने यदि इस मामले में कोई बयान तैयार किया 
हो तो उसको अब तक प्रकाशित हो जाना चाहिए था | इस अध्ययन से पता चलेगा कि 947 के 
बाद भारत और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रवासियों को सीमा पार करके जाने (और इच्छानुसार बस 
रहने) की आजादी क्यों थी और पाकिस्तान से लोगों के भागकर आने के कारण क्या थे। और इस 
जानकारी से पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति को ठोस शकल देने में भारत सरकार को मदद मिलेगी। 


असम की उदासीनता 


ज़्यादा बड़ा खतरा पूर्व बंगाल से मिली हुई भारतीय सीमा के आसपास मँडराता है। असम राज्य खास 
तौर से इस खतरे की लपेट में आ सकता है क्‍योंकि जाँच-पड़ताल से पता चलता है कि असम में 
ही सबसे ज्यादा फुर्ती से कार्रवाई करने की ज़रूरत है। असम की नाजुक भौगोलिक स्थिति के अलावा 
इसकी एक और वजह है--असम सरकार की प्रत्यक्षतः स्पष्ट ढील | कुछ क्षेत्रों में इसे ढील न कहकर 
'उदासीनता' और कहीं-कहीं 'अनिच्छा' भी कहा जाता है | पर यहाँ असम राज्य को अपने किए-अनकिए 
का जवाबदेह बनाना उतना अभीष्ट नहीं जितना एक ऐसी ज़रूरत पर रोशनी डालना है जो जितने 
दिन अधूरी रहेगी, खतरे का सामान बनी रहेगी। 

असम की पाकिस्तानवर्ती सीमा के इधर एक-एक मील तक का क्षेत्र साफ करके उसे अभेद्य बना 
देने का प्रस्ताव क्या हुआ? सीमा के कुछ अंशों पर काँटेदार तार की बाड़ बाँधने की प्रगति क्या है? 
संसद के गत अधिवेशन में ये प्रश्‍न पूछे जा चुके हैं। तब इनका उत्तर मिला था कि इस बारे में कंद्र 
सरकार के सुझाव विचाराधीन हैं। आज की स्थिति भी यदि यही है तो कहना होगा कि इस मामले 
में विचार का समय अब नहीं रहा। 


\ 


यों भी सारे प्रसंग में विचार-विमर्श का स्थान ज़रूरत से ज्यादा ही रहा दीखता है | असम में गैरकानूनी 

तौर पर ठहरे हुए पाकिस्तानियो की संख्या, गत युद्ध आरंभ होने के पहले सवा लाख से अधिक थी। 
यह ढाई लाख की उस संख्या का अवशेष है, जो 958 से 96 के दौरान गैरकानूनी तौर पर छद्‌मप्रवेशियों 
की हो गई थी | इसमें कोई शक नहीं कि इन्हें निकालने का काम सही तौर पर 962 से ही शुरू 
हुआ और तब से अब तक की अवधि में बड़ी संख्या में बाहर निकाले जा सके | पर यह अपनी पीठ 
आप ठोंकने का भी कारण नहीं है क्योंकि दस साल की ढील का दुष्परिणाम दूर करने के लिए दत 
साल की मोहलत तो दी नहीं जा सकती। जल्द से जल्द नतीजे दिखाने की आशा ही की जाती है। 
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विशेष अदालतें 


देर के कारण क्या हो सकते हैं यह खोजना कठिन नहीं है। किसी व्यक्ति के बारे में भली-भॉति मालूम 
होने पर भी कि वह भारत का नागरिक नहीं है, पाकिस्तान से छिपे-छिपे आकर विना आज्ञा असम 
में बस गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की पद्धति देरतलब है। कानून के अनुसार काम करने का 
आग्रह स्वयं स्वराष्ट्रमंत्री ने किया था, वे नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान को इस मिथ्या प्रचार का जर 
भी वहाना मिले कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों को निकाल रहा है | उन्होंने विशेष अदालतें स्थापित 
की थीं जिनमें इस तरह के सब आरोपों या संदेहों की जाँच हो सकती थी। हुई भी, और इन अदालतों 
के फैसलों से साबित हो गया कि किसी भारतीय नागरिक को जवर्दस्ती बाहर भेजने की कोई घटना 
हुई ही नहीं। आँकड़े वताते हैं कि मार्च 64 से मार्च 65 तक एक वर्ष में अदालतों के सामने चौंतीस 
हजार से कुछ ऊपर मामले आए जिनमें से करीव तैंतीस हजार का फैसला हुआ-बाकी विचाराधीन 
थे-और इन तैंतीस हजार में हजार पीछे मुश्किल से तीन आदमी ऐसे निकले जो अपने को भारतीय 
नागरिक साबित कर सके। अदालतों की निष्पक्षता का ही प्रमाण है कि ऐसे इक्के-दुक्के मामलों में, 
जो भूले-भटके आ गए थे, उन व्यक्तियों को बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं किया गया। 

परंतु इस पद्धति को कानूनसंगत बनाए रखते हुए इसे देशकाल के अनुसार किसी द्रुततर प्रणाली 
में ढालना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी छद्मप्रवेशी को बाहर जाने का आदेश देते समय पुलिस 
अधिकारी उसे बाहर जाने के कारण सविस्तार समझाकर वताने को क्‍यों बाध्य किए जाएँ जबकि उसे 
विशेष अदालत में अपनी सफाई देने का पूरा अधिकार प्राप्त है। आदेश मिलने की तारीख से 5 
दिन के अंदर चले जाने का नियम है, पर साथ ही 5 दिन के अंदर अपनी आपत्तियाँ प्रकट करने 
की भी सुविधा दी गई है। यदि कोई अपत्ति प्रकट करता है, तो अदालत में उसकी सुनवाई भली-भाँति 
होगी। यदि वह पाकिस्तानी छद्मवेशी हुआ तो उसे फिर सात दिन की मोहलत अपने पाकिस्तान चले 
, जाने के लिए दी जाएगी। 
घुसपैठियों को छूट 
इतना ही नहीं और भी विलंब संभव है क्योंकि जितने दिन तक चाहे कोई व्यक्ति आदेश की पहुँच 
से बचता रह सकता है-वह छिपा रहे तो आदेश उस तक पहुँचेगा ही नहीं। आदेश की पहुँच के 
बाद से ही 5 दिन की मोहलत लागू होती है। पर यह 5 दिन की अवधि वास्तव में 5 से कहीं 
ज्यादा लंवी खींचना कठिन नहीं है। ऊपर से तुर्रा यह कि जब यह सिद्ध हो जाए (कैसे सिद्ध हो 
जाए इसका पता नहीं) कि कोई व्यक्ति आदेश से कतरा रहा है तो उस पर “वहीं कार्रवाई की जाए 
जो ऐसे व्यक्तियों पर सामान्यंतया की जाती है।” 

सामान्यतया कार्रवाई का मतलब फिर नोटिसों और आदेशों की एक शृंखला है, और कुछ नहीं। 
स्पष्ट है कि जो व्यक्ति आदेश स्वीकार करने से बच रहा है, वह दोषी है और उस पर तुरंत निष्कासन 
की कार्रवाई लागू होनी चाहिए। परंतु वर्तमान प्रणाली उसे ज़रूरत से ज़्यादा छूट दिए हुए है। यह 
प्रणाली असम सरकार के कुछ मंत्रियों के आग्रह से बनी है, ऐसा सुनने में आता है। यदि इसकी सार्थकता 
का तव कोई प्रमाण रहा हो जव यह बनी थी, तो क्या अब बदली हुई परिस्थितियों में इसमें सुधार 
करना स्वाभाविक रूप से आवश्यक नहीं हो गया है? कम से कम इसकी उपयोगिता की जाँच नए 
संदर्भ में करना तो आवश्यक है ही। 

स्वराष्ट्रमंत्री श्री नन्दा ने असम सरकार को ढील और उदासीनता छोड़कर मुस्तैदी दिखाने की सलाह 
दी शी। तब से अब तक इसके प्रमाण कम मिले हैं कि असम सरकार ने पाकिस्तानी छदमप्रवेश समस्या 
को प्राथमिक महत्त्व दिया है। एक काम जिसमें हर्रफिटकरी की ज़रूरत भी न थी और रंग चोखा 
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आता, यह था कि सीमावर्ती इलाकों में बसे भारतीयों को, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, ९ 
कार्ड दे दिए जाएँ और पाकिस्तानी छद्मप्रवेशियों के अँगूठे के निशान रख लिए जाएँ, ताकि जव 
जहाँ चाहे वहाँ राज्य सरकार इनमें तमीज कर सके। 

यह सुझाव नया नहीं, काफी पुराना है पर इस पर अमल होने में क्या कठिनाई है, यह एक हरदमताज़ा 
सवाल है। जहाँ तक मालूम है, असम सरकार ने इस पर केंद्र को अभी तक अपनी प्रतिक्रिया नहीं 
दी है जबकि सुझाव उसे साल भर हुए, दे दिया गया था। 

असम सरकार के दृष्टिकोण से देखने पर इतना तो मानना पड़ता है कि केंद्र ने छद्मप्रवेश को 
॥947 से ।952 तक कोई समस्या ही नहीं माना। वीसा और पासपोर्ट का बंधन पाकिस्तानी आगतुकों 
पर भी लगाया गया और विदेशी व्यक्ति कानून के अधीन निष्कासन की व्यवस्था तो और बाद में-957 
में हुई। पूरी तौर से हमारी आँखें 962 में खुर्ली । परंतु तब से अब तक जो काम लटके रह गए 
उन्हें 965 के नवजागरण आलोक में जाँचने में देर क्यों हो? 
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स्वतत्र पार्टी का स्वच्छद प्रस्ताव : खुला दरवाजा 


स्वतंत्र पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने कश्मीर के बारे में एक प्रस्ताव पास किया है। आश्चर्य 
की बात है कि जहाँ श्री राजगोपालाचारी और प्रधानमंत्री के मिलन के बड़े-बड़े चित्र मुखपृष्ठ 
पर छपे हैं, वहाँ कशमीर-संबंधी उनके निपट सरकार-विरोधी प्रस्ताव पर कहीं कोई राजनीतिक 
पत्ता भी नहीं खड़का। अपने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें कोई शक नहीं, 
क्योंकि स्वतंत्र पार्टी ने यह प्रस्ताव पास करके इसका उतना ही उपभोग कर दिखाया है 
जितना श्री नम्बूदिरीपाद ने कश्मीर पर वक्तव्य देते समय किया था। अंतर इतना ही है 
कि एक को अधिक प्रसिद्धि मिली, दूसरे को कम। 


आखिर यह प्रस्ताव है क्या? इसे देखना चाहिए | राजधानी में गत सप्ताह प्रधानमंत्री ने प्रतिपक्षी नेताओं 
से और कश्मीर के बारे में बात की थी। उसके कुछ ही समय पहले यह प्रस्ताव प्रकाशित हुआ था। 
इसमें कहा गया है कि घुसपैठ के माहोल में आगे चलकर निर्णायक महत्त्व कश्मीर की जनता की 
सदभावना का होगा। पाकिस्तान सरकार के सशस्त्र आक्रमणों ने पाकिस्तान को कश्मीर-समस्या में आगे 
भी बोलने की योग्यता से वंचित कर दिया है, परंतु इससे (सशस्त्र आक्रमण से) जवाबदेही के वायदे 
कमजोर नहीं पड़ जाते जो भारत की कश्मीरी जनता के प्रति है इसलिए हम अपनी ओर से कश्मीर-समस्या 
क हल उचित समय पर निकालें जो भारत और कश्मीर की जनता को परस्पर स्वीकार्य तथा हितकारी 
हा। 

प्रस्ताव में आक्रमण का सामना करने और हमलावरों की रोकथाम करने की ज़रूरत मानी गई 
है-परंतु दरवाज़ा खुला रखने को भी कहा गया है ताकि किसी ऐसे वक्‍त “जब इसे पाकिस्तानी सैनिर्क 
दुस्साहस की उपलब्धि न माना जाए” और “पाकिस्तान भरपाई करके सहयोग की इच्छा व्यक्त कर 
तो पाकिस्तान से सामान्य मित्रवत्‌ संबंध बनाए जा सकें। 

पाकिस्तानी आक्रमण के समय केंद्र सरकार की मुस्तैदी और हिम्मत ने देश को जैसे एक महीर 
दे दिया था। वरना उसके ठीक पहले आपसी झगड़ों, आर्थिक अड़चनों, महँगे दामों और कुल 
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कहें तो राजनीतिक गतिरोध के उबानेवाले वातावरण ने जनसाधारण को निकम्मेपन और लाचारी का 
प्रशंसक बना दिया था | राजनीति आम आदमी की जिंदगी के बाहर की, धुले-पुळे सफेदपोश नेताओं 
के रोजगार की चीज़ बन चली थी। आक्रमण हुआ तो जरा देर के लिए शशपंज रहा फिर निर्णय-यही 
निर्णय जो ऐसी स्थिति में अनिवार्य था-हो गया और बादल छँटने लगे | पैटन टैक, सावर जेट वगैरह 
उसी गुबार के साथ साफ हो गए। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता और सब मामले छोड़कर इस 
वक्त प्रधानमंत्री के निर्णयों का समर्थन करने लगी-कोई सवाल नहीं पूछता था और कोई ऐसा काम 

नहीं करता था जिससे राष्ट्रवल टूटने का जरा भी डर हो | कश्मीर के बारे में एकाएक एक बात साफ-साफ 
उभर आई थी कि कश्मीर के भारत में मिल जाने के बाद अब उसकी राजनीतिक हैसियत के सवाल 
पर वात करने का सवाल ही नहीं रहा। इसे नेताओं ने कहा, राष्ट्र ने माना और पुरानी नीतियों के 
गलत नतीजों से मुक्ति का यह सूत्र वन गया | कश्मीर का कुछ अंश देकर समझीता करने की वात 
जब नम्बूदिरीपाद ने छेड़ी तो उन पर उनके दल के ही लोगों का आक्रोश इसीलिए बरस पड़ा कि वह 
राष्ट्रीय संकल्प को तोड़नेवाली वात कर रहे थे। आज भी जनसाधारण की वह संगठित संकल्प-शक्ति 
प्रबल है और हमेशा रहेगी। 


जवाबदेही का मुद्दा 
स्वतंत्र पार्टी के प्रस्ताव में कुछ वाक्यांश तौलने योग्य हैं | वैसे प्रस्तावकर्ताओं ने भी उन्हें काफी तलकर 
रखा है, जिससे कोई पढ़कर एकाएक भड़क न सके। कश्मीर की जनता' का प्रयोग उन्होंने किया 
है, जबकि वे 'कशमीर के निवासी' भी कह सकते थे। महाराष्ट्र की जनता या उत्तरप्रदेश की जनता 
भी कहा जाता है, परंतु भारतीय गणराज्य का अंग वने रहने के मामले में उनकी सद्भावना का निर्णायक 
महत्त्व मानने या न मानने का सवाल कोई सवाल नहीं माना जाता, जो कि ठीक ही है। असल वात 
तो यह है कि स्वतंत्र पार्टी ने कश्मीर समस्या का अस्तित्व माना है और माना है कि पाकिस्तान को 
उसमें बोलने का हक भी रहा होगा। पर, वह पाकिस्तान ने सशस्त्र आक्रमण करके खो दिया है और 
बह “आगे भी बोलने की योग्यतो' से वंचित हो गया है। यहाँ तक गनीमत थी, मगर प्रस्तावों की 
स्थापना है कि इससे भारत सरकार की वह 'जवाबदेही कम नहीं हो जाती', जो उसकी कश्मीरी जनता 
के प्रति है। यह क्या बात हुई? पाकिस्तान के सशस्त्र आक्रमण से भारत की जवावदेही उत्तरप्रदेश 
या महाराष्ट्र के निवासियों के प्रति कौन-सी कम हो जाती है? अगर जवावदेही मे मतलव आयोजना, 
प्रशासन, न्यायव्यवस्था वगैरह की जवावदेही से हो तो उस पर प्रस्ताव पास करने का क्या माने? 
इसका जवाब स्वतंत्र पार्टी के प्रस्ताव में ही है| वह कश्मीर में समझौते की नीति चाहती है। वह चाहती 
है कि भारत सरकार अपनी नीतियों में आमूल परिवर्तन करे। ऐसा हल वह चाहती है, जो कश्मीर 
और भारत दोनों की जनता को-गोया वह दो चीज़ें हों-स्वीकार्य और हितकारी हो। 

नीतियों में आमूल परिवर्तन और लोग भी चाहते हैं या चाह सकते हैं। लोकतंत्र उन्हें इसका पूरा 
अधिकार देता है। सरकार भी हिम्मत करे और ज़रूरी समझे, तो ऐसा परिवर्तन कर सकती है। परंतु 
अच्छी सरकार को हमेशा पहली फ़िक्र यह होगी कि ऐसा परिवर्तन राष्ट्रहित के प्रतिकूल तो नहीं होगा | 
आज तो यह फ़िक्र सिर्फ़ सरकार की नहीं हर नागरिक की है। हर कोई देख सकता है कि 'कश्मीर 
में समझौते की नीति” के क्या माने हैं और वह राष्ट्रीय भावनाओं से समरूप है या विषम है। लोगों 
ने यही चीज़ नम्बूदिरीपाद के विचारों में पाई थी और बिलकुल ठीक किया था जो उन्हें राष्ट्रद्रोही करार 
दिया था। स्वतंत्र पार्टी का प्रस्ताव अभी शायद जनता में प्रचारित नहीं हुआ है। एक तो अंग्रेजी मे 
है, दूसरे बहुत ज़्यादा छपा भी नहीं है। 

प्रस्ताव यहीं खत्म नहीं हो जाता। उसमें पाकिस्तान के लिए दरवाज़ा खुला रखने की बात भी 
कही गई है। प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं किंतु दोनों में अभिप्राय का अंतर है-इसलिए कि स्वतंत्र 
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पार्टी पाकिस्तान के प्रायश्चित और आश्वासन से संतुष्ट होने को तैयार है, जवकि प्रधानमंत्री ने साफ-साफ 
अनेक ज़रूरी बातें गिनाई हैं, जो पाकिस्तान को सामान्य संबंध बनाने र के लिए करनी चाहिए। इनमें 
हथियार जमा करना, युद्धविराम तोड़ना जैसी बातों से लेकर चीन से सॉठगॉठ छोड़ने तक शामिल है। 
और यह तो प्रधानमंत्री ने जता दिया है कि राजनीतिक समझौते की बात उठाने की पाकिस्तानी चाल 
वह खूब समझते हैं-पाकिस्तान सुरक्षा परिषद के जरिए वह चीज़ हासिल करना चाहता है जो वह 
सैनिकों और हमलावरों के जरिए नहीं कर सका | इसलिए पाकिस्तान लड़ाई का बेसुरा तराना बद करे, 
तभी उससे अच्छे पड़ोसी की तरह रिश्ता रखने पर हम विचार कर सकते हैं। 

स्वतंत्र पार्टी का प्रस्ताव कहता है कि पाकिस्तान से अच्छे संबंध फिर रखने का उचित वक्‍त 
वह होगा जव यह गलतफहमी न हो सके कि हमारा यह काम पाकिस्तानी आक्रमण का नतीजा है। 
इतना बड़ा मसला सिर्फ़ गलतफहमी न होने देने का मसला है या राष्ट्रीय मर्यादा और सार्वभोमिकता 


¢ 


का मसला है, यह फैसला करने के लिए कानूनी जानकारी की ज़रूरत नहीं। 


बेवकत की शहनाई 
भारत का वच्चा-बच्चा आज यह फैसला करने में समर्थ है। वह बगेर किसी के सिखाए समझ सळता 
है कि स्वतंत्र पार्टी ने खुले दरवाज़े की आवाज़ उठाकर राष्ट्रीय संकल्प से गूँजते हुए आकाश में शहनाई 
का स्वर जो छेड़ा है वह वक्त का है या बेवक्त का? मगर स्वतंत्र पार्टी की आवाज़ बच्चे-बच्चे के 
कान में पड़े तब न। वह अभी इतनी दूर तक नहीं पहुँचती। जो हो, इसमे दुखी होने की वजह नहीं। 
लोकतंत्र की रक्षा को सन्नद्ध इस दल की आवाज़ एक दिन ज़रूर चारों तरफ फैलने लगेगी। प्रश्न 
है कि क्या तब खुश होने की कोई वजह रहेगी जब कश्मीर में समझौते की बदौलत भारत की रीढ़ 
में दर्द हो रहा होगा? 

फिलहाल यह प्रस्ताव एक और सवाल कुरेदता है। लोकतंत्र में स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्रा अधिकार 
है, तो क्या स्वच्छन्दता का भी है? अनेक वार राष्ट्रनायकों के मुँह से इसका जवाब सुना जा चुका 
है कि नहीं है | परंतु उसी लोकतंत्र की रक्षा के लिए बड़ों-बड़ों की स्वच्छंदता क्षमा भी की जाती रही 
है। छोटों की स्वच्छंदता क्षमा नहीं होती, ऐसी बात नहीं, छोटों की स्वच्छंदता से बिगड़ता भी क्या है। 
स्वतंत्र पार्टी के कश्मीर संबंधी प्रस्ताव में काफी स्वच्छंदता से काम लिया गया है और ऐसा दीखता 
हे कि वह क्षमा भी कर दी गई है। नेहरू के समय में उनके संसदीय भाषण में स्वतंत्र पार्टी उनके 
आक्रमण का प्रमुख लक्ष्य हुआ करती थी। आज सब दलों की सम्मिलित शक्ति देश को मिल रही 
है इसलिए क्या किसी दल पर आक्रमण का सवाल ही नहीं उठता? 


स्वदेशपरक स्वर 


कश्मीर के मामले में एक अन्य बड़ी राजनीतिक पार्टी ने भी गत सप्ताह एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास 
या उसमें भी नीति-परिवर्तन की माँग की गई है। वह पार्टी है जनसंघ । पर उस पार्टी ने “कश्मीर 
की और भारत की जनता को परस्पर स्वीकार्य समझीते' का सवाल नहीं उठाया है। वह कश्मीर की 
। जनता को भारत की जनता से अलग नहीं मानती है। कहती है कि भारत में मिलने के बाद उस राज्य 
| को बाकी राज्याँ-सा होना है। उसने अपने प्रस्ताव में नीति-परिवर्तन का मार्ग यह नहीं बताया है कि 
किसी उचित समय पर कश्मीर-समस्या का हल निकालें। वह चाहती है कि भारत सरकार माने कि 
| उचित समय यही और अभी है जब कश्मीर का अलग संविधान खत्म कर देना चाहिए। वहाँ अन्य 
राज्यों को तरह भारत का संविधान लागू कर देना चाहिए। 
दोनों पार्टियों के प्रस्तावों में ज़मीन-आसमान का फर्क है| दो प्रमुख प्रतिपक्षी दलों की नीतियों 
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ड यह अंतर पहले भी था परंतु आज राष्ट्रीय संकट के समय बोलते समय यह अंतर प्रखरतर हो 
गया है। यह स्वाभाविक है क्योकि जनसंघ अपेक्षया अधिक जनपरक है | हाँ, स्वतंत्र पार्टी जिस विशाल 
दृष्टि से समुद्र पार तक देख लेती है उतनी विशाल दृष्टि शायद जनसंघ के पास नहीं है। वह अपने 
देश की धरती की ओर ही अधिक देखती है। 

इन दोनों दृष्टियों में देश किससे कितना क्या ग्रहण करेगा, यह आनेवाला वक्‍त ही बताएगा। 
परंतु भविष्य पर फैसले का सारा वोझ न छोड़कर इतना अवश्य कहा जा मकता है कि देश में जो 
ताकत पैदा हुई है उसको मुँह चिढ़ानेवाली कोई पार्टी जनमत की प्यारी नहीं वन सकती, चाहे वह 
चीन की चेरी मार्विसस्ट कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे राजाजी की गानी स्वतंत्र पार्टी हो | प्रधानमंत्री ने जो 
नेतृत्व देश को दिया है वह भारत की सोई हुई भारतीयता जगाने में सफल हो सकता है। कौन-सी 
शक्तियाँ इसमें सचमुच सहयोग देंगी और कौन-सी केवल जवानी जमाखर्च दिखाएँगी, यह सामने आते 
हुत देर न लगेगी। 


समझ का फेर 


जम्मू-कश्मीर में उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी से किसी राजनीतिक दल ने असंतोष नहीं प्रकट किया 
था जो पिछले दिनों विद्यार्थियों के उपद्रव के समय खतरनाक हो गए थे। बहुतों का खयाल था कि 
खतरनाक ये पहले से ही थे। और सरकार ने इन्हें बहुत छूट देकर अच्छा नहीं किया | केवल स्वतंत्र 
पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को दुख हुआ है | उसने कहा है यह खेद की वात है कि ये लोग पकड़े 
गए और बंद किए गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि इनके विचार कश्मीर के वारे में चाहे कुछ 
भी रहे हों, पाकिस्तान में मिलने के विरुद्ध थे। 

जहाँ तक आम जनता की जानकारी है, कश्मीर के किसी देश में मिलने का सवाल ही नहीं है। 
वह तो जाने कब का भारत में मिल चुका। अव उसके पाकिस्तान में मिलने के विरुद्ध होने का मतलब 
सीधे-सीधे देशद्रोह होना चाहिए । स्वतंत्र पार्टी की सूचना के अनुसार मौलाना मसूदी और गुलाम मोहम्मद 
कारा के विचार ऐसे नहीं थे। पर यह जानकर सबको अत्यंत प्रसन्नता होगी ऐसा अनुमान लगाना कठिन 
है, क्योंकि लोगों को यह जानना वाकी नहीं है कि तब फिर इनके दिचार क्या थे। मौलाना ममूदी 
'रायशुमारी मोर्चे' के नेता हैं और दूसरे महोदय 'पालिटिकल कांफ्रेंस' के । इनमे राज्य की शांति-व्यवस्था 
में भयंकर बाधा का खतरा था। इनके पकड़े जाने पर खेद प्रकट करना मामूली समझ के आदमी कें 
लिए संभव नहीं है। खास-खास लोग ही ऐसा कर सकते हैं। 


75 नवंबर 7965 


सबसे नाजुक वक्त 


युद्धविराम को डेढ़ महीने से ऊपर हों गया, युद्धविराम का उल्लंघन जारी है, देश में खाद्य 
और अर्थ-साधन के प्रश्नों पर विवेचना होने लगी है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति भारत-पाकिस्तान 
संबंध के मामले में जो करना था, कर चुकी है और देश के अंदर राजनीतिका हलचल, 
जो मोर्चे पर घमासान युद्ध के दिनों में एक गैरज़ूरी कार्रवाई मानी जानें लगी थी, फिर 
शुरू हो चली है। 


सब प्रमाण देखकर कहना पड़ता है कि यह भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिप्ठा और आंतरिक शांति के 
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लिए सबसे नाजुक वक्त है। छोटे-बड़े सब राष्ट्र हमसे यह चाहते हैं कि हम अपनी असली तसवीर 
सामने लाएँ। क्या सचमुच भारतीय अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं? यह सवाल कम से कम वे दो 
देश तो ज़रूर पूछते होंगे, जो अपनी मेहनत से आज संसार के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हैं और वे 
भी पूछते ही होंगे जो गत महायुद्ध में उजड़कर फिर हरे-भरे हुए 

हम लोगों का युद्ध, महायुद्ध तो नहीं था, फिर भी उसका व्यापक असर हमारी राजनीति और 
जीवन व्यवस्था पर पड़ा। वह असर अब इस वक्त क्या है? राजधानी में, गॉर्वो-कस्बो की अपेक्षा 
चीज़ घनीभूत होकर दिखाई देती है | इसलिए यहाँ साफ दिखने लगा है कि नई जिम्मेदारियो के कारण 
स्थिति बदल गई है। प्रधानमंत्री ने बार-बार राष्ट्र को अपनी ताकत खुद उभारकर सामने लाने, अपने 
पैरों खुद खड़े होने का संदेश दिया है। इस दिशा में हम क्या कर दिखाते हैं यह विदेशों से तो छिपा 
नहीं रह सकता | अपने देश में तो संभव है कि लोग सिर्फ़ वही याद रखें, जो कहा जाता है। यह 

देखे कि क्या किया जाता है या नहीं किया जाता | लेकिन, जो नहीं किया जाता उसका असर हमेशा 

के लिए दबा-ढका नहीं रह सकेगा | शायद इस वक्त वह और भी मुश्किल से छिपेगा, क्योंकि जाने-अनजाने 
वह इस वक्त अनाज के सवाल से जुड़ गया है और अनाज की जगह भाषण नहीं ले सकते | 

रबी और खरीफ में 30 लाख एकड़ ज़मीन को वेकार न छोड़कर इस्तेमाल करने का फैसला 
किया गया हे और इससे 20 लाख टन अनाज पैदा होने की आशा बँधाई गई है | फिलहाल अहातों 
और बगीचों में खेती करने का एक अभियान शुरू किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री सबसे आगे है | 
मोमवारी लंघन का भी कार्यक्रम है। ज़रा हटकर, राशनिंग और अनिवार्य वसूली की योजनाएँ भी हाथ 
में हाथ डाले खड़ी हैं। अभी उनके मंच पर आने में देर है, लेकिन बाकी योजनाएँ तो समझिए कि 
बस शुरू ही हैं। 


पी.एल.-480 का गेहूँ 


इस वीच गत सप्ताह अमरीकी गेहूँ का सवाल बड़े जोर-शोर से राजधानी में उठ गया | खाद्यमंत्री 
श्री सुब्रह्मण्यम तो हमेशा से मानते आए हैं कि अमरीकी गेहूँ हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने की 
सीढ़ी है। अपने पास भंडार जमा करके ही सरकार व्यापारियों को माल बाजार में लाने को मजबूर 
कर सकती है। (सच पूछिए तो बाजार में माल लाने की समस्या गल्ला उगाने से ज़्यादा नहीं तो उतनी 
ही कठिन अवश्य है।) खाद्यमंत्री ने कांग्रेस संसदीय दल की कार्यकारिणी के सामने फिर स्पष्ट किया 
कि पी.एल.-480 के गेहूँ में कोई मिलावट (राजनीति की) नहीं है। अगर होगी, तो भारत कभी वैसा 

न स्वीकार करेगा | कम्युनिस्ट जो माँग करते हैं कि यह गेहूँ मँगाना फौरन बंद कर दिया जाए 
वह इसलिए कि वे देश में उथल-पुथल और उपद्रव पैदा करना चाहते हैं। उनकी बातों पर कांग्रेस 
सदस्य कान न दे | यह कहकर श्री सुब्रह्मण्यम ने कांग्रेस सदस्यों के मन से तो यह ग्लानि दूर कर 
दी कि संकटकालीन गौरव के वाद भारतीय राष्ट्र मागनेवाले की स्थिति में क्यों आ रहा है, परंतु सारे 
देश के मन से यह भावना दूर करने के लिए उन्हें कुछ और भी करके दिखाना पड़ेगा । उन्हें पैदावार 
बढ़ाने के सब तरीके ढंग से चलाकर और अनाज बाजार में लाने के सब उपाय सच्चे दिल से लागू 
कर ऐसा विश्वास पैदा करना होगा कि विदेश से गेहूँ सिर्फ़ मजबूरी के मारे लिया जा रहा है, आराम 
से मिलता है, इसलिए नहीं लिया जा रहा। 

इतना तो खाद्यमंत्री ने कांग्रेस संसदीय दल की कार्यकारिणी की बैठक में साफ-साफ कहा ही था 
कि खाद्य का आयात कम करने पर जोर देते हुए भी फिलहाल जितना हो सके उतना अनाज मँगा 
लेने के सिवाय कोई चारा नहीं है, क्योंकि देश में अनाज की स्थिति बहुत खराब हो गई है। अनाज 
का मारा भंडार खर्च हो गया है, क्योंकि 962-63 एवं '64 में उत्पादन कम हुआ था, देश में जगह-जगह 
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सूखा पड़ने से उत्पादन में इस वर्ष और भी कमी होने का भय है। अमरीका के अलावा कोई देश 
ऐसा नहीं है, जो हमें इतना अनाज दे सके कि हम संकट से उबर सकें। (इस पर भी अमरीका विना 
राजनीतिक मिलावट का गेहूँ देने को तैयार है!) इसके अलावा और कहीं से मँगाएँगे, तो विदेशी मुद्रा 
की ज़रूरत पड़ेगी। रु 

एक और महत्त्वपूर्ण सूचना मंत्री. ने दी। वह यह कि अमरीका भारत के मुँह में जवर्दस्ती 
पी.एल.-480 का गेहूँ भरने को उत्सुक नहीं है। वह तो कहता है कि भारत जल्द से जल्द अनाज 
के मामले में आलनिर्भर हो जाए ताकि वह अपने गेहूँ का भारत को निर्यात बंद कर सके | लिहाजा 
अमरीका को समझाने के लिए भारत ने चौथी योजना के कृषि-कार्यक्रम की व्यौरेवार तफसील अमरीका 
के विशेषज्ञों को दिखाई थी। उन्होंने देखकर कह दिया है कि हम इससे संतुष्ट हैं। वाकई खाद्यान्न 
में आलनिर्भरता के लिए भारत ठीक-ठीक रास्ते पर चल रहा है। अमरीका ने एक सलाह भी दी। 
यह कि उर्वरक तैयार करने पर भारत जोर दे क्योंकि बिना उसके उत्पादन कैसे बढ़ पाएगा। 

इस स्पष्टीकरण के दो दिन पहले सव मुख्यमंत्री दिल्ली में थे और उन्हें वित्तमंत्री तथा खाद्यमंत्री 
ने आश्वस्त किया था कि अपने राज्य में अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए उन्हें आर्थिक मदद दी 
जाएगी । मुख्यमंत्रियों ने खाद्य स्थिति की जो तसवीर पेश की वह सूखे से त्रस्त ग्रामांचल की तसवीर 
थी। बिहार ने काफी वड़े अभाव की खबर दी, उत्तरप्रदेश और पंजाब तथा महाराष्ट्र में भी कई स्थल 
बुरी हालत में हैं। मध्यप्रदेश, राजस्थान और अंशतः मैसूर में भी ज़्यादा दिक्कत होगी | कुल मिलाकर 
खरीफ की पैदावार पिछले साल से तीस लाख टन कम होने की आशंका है | खाद्यमंत्री का अनुमान 
है कि बीस लाख टन का जो अतिरिक्त उत्पादन जमीन के वेहतर इस्तेमाल से होनेवाला है वह यह 
कमी एक हद तक पूरी कर देगा, फिर भी कमी तो रहेगी ही। 


सांप्रदायिकता की रोक 

इस संदर्भ में राशनिंग के लिए सब मुख्यमंत्री पूरी तरह तैयार “नही मालूम हुए। वे राशनिंग करें तो 
भी कानूनी राशनिंग न करके अनौपचारिक राशनिंग से जुड़े राजनीतिक सवाल रखें, मगर समझा जाता 
है कि प्रधानमंत्री राशनिंग के मामले में खाद्यमंत्री के शत-प्रतिशत समर्थक हैं। सब राज्यों के समवेत 
प्रयल से अगले कुछ महीनों में क्या किया जाएगा, इस पर देश में उद्योग एवं शांति बहुत हद तक 
निर्भर रहेगी। 

मुख्यमंत्रियों की एक और बैठक स्वराष्ट्रमंत्री के यहाँ हुई । इसमें सरकारी अमले मौजूद न थे। 
विचार-विमर्श ज़्यादा खुलकर, मूल बातों पर हुआ। विषय था सांप्रदायिक तत्त्वाँ का नियंत्रण | 

सांप्रदायिक तत्त्वों पर भारत-पाकिस्तान के बँटवारे के वाद सरकार ने फौरी कार्रवाइयाँ हमेशा बड़ी 
मुस्तैदी से की हैं लेकिन पाकिस्तान के हाल के आक्रमण और उसके जवाब के बाद नए सिरे से सोच-विचार 
की शुरुआत का एक वक्त अब आया है। इस समय सांप्रदायिक मामले पर शुरू से नज़र डालना अच्छा 
होगा ताकि उस पर जो भी विचार हो वह वैज्ञानिक संगति के साथ हो | सरकारी मूल्यांकन के अनुसार, 
बँटवारा अंग्रेजों ने कराया था और यह सिलसिला उन्होंने शुरू से चला रखा था। 

4905 में बंगाल का बँटवारा इस प्रकार किया गया कि पूर्वी बंगाल मुख्यतः एक मुस्लिम इकाई 
बन जाए। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया था कि मुसलमानों में अलगाव की भावना फैले । वाद 
में वाइमराय लाई कर्जन ने यह स्वीकार किया कि बंगाल का बँटवारा करने का मुख्य उद्देश्य एक 'मुम्लिम 
प्रांत की स्थापना करना है । इस कार्रवाई का कांग्रेस और भारत भर के राष्ट्रवादी लोगों ने जोरदार विगेध 
किया, पर सांप्रदाविकतावादी मुसलमानों ने इसका स्वागत किया था | जो भी हो, इस वँटवारे के विरुद्ध 
भावना ने इतना प्रबल रूप ग्रहण किया कि 9! में वाइसराय को बँटवारा रद्द करना पडा | 
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इस पृष्ठभूमि में 906 में मुस्लिम लीग का जन्म हुआ | इसकी शुरुआत तो मुसलमानों के भौतिक 
कल्याण में दिलचस्पी रखनेवाली संस्था के रूप में हुई थी, पर जल्दी ही यह भारत के प्रतिक्रियावादी 
और सांप्रदायिकतावादी मुसलमानों का अड्डा बन गई | इस तरह के लोगों को और भी प्रोत्साहन और 
बल तब मिला, जब सरकार ने मतदाता-सूचियों का अलगाव करने की माँग स्वीकार कर ली और 909 
में मार्ले-मिंटो-सुधारों के अंतर्गत मुसलमानों के लिए विशेष अधिकार सुरक्षित कर दिए । इस प्रकार सांप्रदायिक 
राजनीति का सूत्रपात हुआ, जिससे अंत में 947 में भारत-विभाजन हो गया और उसके साथ-साथ 
बेशुमार लोगों की जानें गई। 

सांप्रदायिक राजनीति का यह कालक्रम स्वयं एक सरकारी प्रकाशन के अनुसार, विभाजन में प्रतिफलित 
हुआ परंतु विभाजन के वाद से पाकिस्तान की शत्रुभावना ने भारतवर्ष में हिंदू-मुसलमान संबंध पर क्या 
असर डाला यह मूल्यांकन अभी होना बाकी है । यदि मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में, या वाद की गोष्टी 
में इस तरह का कोई मूल्यांकन करने का समय नहीं था तो वह अब भी किया जा सकता है। वास्तव 
में पाकिस्तान से युद्ध के वाद जो वातावरण देश में फैला है उसको संपूर्णतया राष्ट्रोय उत्थान के अनुकूल 
बनाने में इस मूल्यांकन से बड़ी सहायता मिल सकती है। 

अंतरराष्ट्रीय समाज में जाति और रंग के आधार पर जो नए बँटवारे हो चले हैं उनके संदर्भ में 
भारत की धर्मनिरपेक्षता एशियाई-अफ्रीकी देशों के लिए जिज्ञासा की एक वस्तु है। धर्मनिरपेक्षता के प्रति 
देश में भी कुछ शंकालु व्यक्ति हैं। उनकी शंका का निवारण भी लोकतंत्रीय सरकार को करना चाहिए। 
इस मामले में शुरुआत करने का वक्त आ गया है क्योंकि अभी सरकार जो नीति बनाएगी वह भारत 
की आंतरिक शक्ति और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा दोनों के लिए हितकर सिद्ध होगी। जैसा कि पहले कहा 
जा चुका है, दोनों में ही इस समय आगे की ओर बढ़ने के सभी तत्त्व मौजूद हैं। 


सिंधु का बलिदान 


सिंधु जल संधि के अधीन भारत द्वारा छठी किस्त की अदायगी, अंतरराष्ट्रीय समाज में भारत का सम्मान 
बढ़ाने में सहायक होगी, यह स्थापना गत सप्ताह कई अवसरों पर प्रधानमंत्री और सिंचाईमंत्री ने की 
थी। एक प्रकार से यह स्थापना स्वयं कांग्रेस दल के कुछ तत्त्वों को मान्य नहीं थी। सिंधु जल संधि 
का सरकारी इतिहास दिखाता है कि वह हमेशा विवादास्पद रही है| 960 में काफी विरोध के बावजूद 
सरकार ने यह संधि की थी। यह खासकर पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित हुई और निष्पक्ष पर्यवेक्षकों 
को भारत के इस उदार दृष्टिकोण पर ताज्जुव हुआ क्योंकि भारत को खुद अपनी खेती की पैदावार 
को, जो उसकी विकास-योजनाओं की आधारशिला है, बढ़ाने के लिए सिंधु जल की काफी ज़रूरत 
थी। फिर भी इस संधि की शर्तों के अधीन भारत सिर्फ़ पाकिस्तान को सारी की सारी पश्चिमी नदियों 
को ही आवंटित करने के लिए सहमत नहीं हुआ बल्कि वह अपनी भी तीन पूर्वी नदियाँ-राबी, व्यास 
और सतलुज-से भी उस समय तक पानी देते रहने के लिए सहमत हुआ, जब तक कि पाकिस्तान 
अपनी सिंचाई-व्यवस्था करने में समर्थ न हो जाए। भारत पाकिस्तान की नई सिंचाई-व्यवस्था के निर्माण 
को वित्तपोषित करने के लिए स्थापित सिंधु नदी-क्षेत्र-निधि को 83 करोड़ 30 लाख रुपए का अंशदान 
करने के लिए भी राजी हो गया। इस कार्य के लिए ।3 साल की अधिकतम सीमा स्वीकृत की गई। 
इन व्यवस्थाओ से यह संधि बहुत काफी हद तक पाकिस्तान के अनुकूल सिद्ध हुई । भारत ने पाकिस्तान 
के साथ अपने संबंध को शांति और मद्भावनापूर्ण बनाने के लिए ही इस संधि को स्वीकार किया था। 

जब सिंधु जल-संधि पर हस्ताक्षर हुए, तव साधारणतः भारत में और विदेशों में भी यह उम्मीद 
की गई थी कि इससे भारत-पाकिस्तान संबंध का एक नया और सुखपूर्ण अध्याय आरंभ होगा। किंतु 
वाद के इतिहास नें इस प्रत्याशा को झूठा साबित कर दिया | 
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इस संधि से ॥970 तक भारत को 20 लाख एकड़, ज़मीन पर सिंचाई का पानी मिल जाना 
चाहिए | अगर पाकिस्तान ने तव भी इनकार किया तो उसे हर साल चार करोड़ रुपए के हिसाव से 
जुर्माना देना होगा, परंतु 4973 तक तो अवश्य ही उसे सारा पानी भारत के हवाले कर देना होगा | 
इसी आशा पर भारत ने संधि को बरकरार रखा है | पाकिस्तान को संधि के दायित्वों से भाग निकलने 
का मौका वह नहीं देना चाहता। परंतु जैसा कि एक संसद सदस्य ने कहा था, यदि 973 में भी 
पाकिस्तान ने संधि का उल्लंघन किया तो इतिहास आज की कार्रवाई को क्षमा नहीं करेगा | 

जो हो, चीन और पाकिस्तान के खतरे से अपनी रक्षा का प्रबंध किसी भी समय शिथिल नहीं 
किया जा सकता, यह वात साफ है। सवाल यह है कि उसके लिए विदेशी मुद्रा कहाँ मे आएगी। 
नए स्वर्ण वांड इसका इंतजाम कर सकते ह व्शर्ते कि लोगों के पास इतना सोना हो कि वे जमा करा 
सकें। जिनके पास है उन्होंने शुरूआत कर दी हे । संसदीय कांग्रेस दल ने दो लाख ग्राम सोना एकत्र 
करने का लक्ष्य गत सप्ताह स्थिर किया । बैठक में तुरंत कई सदस्यों ने कुल 20,900 ग्राम सोना भेंट 
करके स्वर्णदाताओं की उज्ज्वल परंपरा का सूत्रपात किया | इसमें कोई संदेह नहीं कि यह पार्टी अपने 
विशाल धनीमानी अनुयायियों को और अधिक सोना स्वर्ण बांड में लगाने की प्रेरणा दे सकंगी। 
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परराष्ट्र नीति में चाहे कोई बड़ा परिवर्तन न हुआ हो लेकिन वातावरण के अनुरूप एक 
बहुत जोरदार फैसला सरकार ने कर ही डाला है-यह कि ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार खाँ को 
भारत आकर पख्तूनिस्तान की आज़ादी के लिए काम करने की युविधा देने को वह तैयार 
हो गई है। तिव्वत के जन-स्वातंत्रय आंदोलन को भी वह समर्थन देगी-परंतु यहाँ नहीं, संयुक्त 
राष्ट्र में । ये दोनों फैसले कोई बुनियादी फैसले नहीं हैं, क्योंकि दोनों की बुनियाद भारतीय 
स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों में पहले से ही रही है-ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार खाँ स्वयं हमारे 
स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता रहे हैं और उनके प्रति औसत भारतीय का- अर्थात्‌ उसका 
जो आज़ादी मिलने मे पहले की दुनिया से परिचित है-आदर एवं स्नेह आज भी राष्ट्र को 
शक्ति देनेवाले तत्त्वों में अन्यतम है। 


पाकिस्तान से संघर्ष लंबा चलेगा यह वात बार-बार कही जा चुकी है। राजनीतिक महत्त्व की कोई 
मभा ऐसी नहीं होती, जहाँ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पाकिस्तान और चीन के खतरे की याद न दिलाते 
हों। गत सप्ताह राजधानी में राज्यपालों को जिस समय प्रधानमंत्री इस तथ्य का सामना करा रहे थे 
उस समय युद्धविराम-उल्लंघन के पाकिस्तानी नाटक के एक नग्न दृश्य पर यवनिका गिर चुकी थी। 
एक दिन बाद जब जनसाधारण को सूचना मिली कि जैसलमेर जिले की सीमा पर साधेवाला क्षेत्र में 
हमलावर पाकिस्तानी साफ कर दिए गए हैं, तो उसके पिछले दो-तीन दिनों में प्रधानमंत्री द्वारा कई 
वार घोषित सतर्कता का प्रमाण मिल गया। युद्धविराम के बाद पाकिस्तान जो कोशिशें हमारी ज़मीन 
हथियाने के लिए कर रहा है उन्हें नाकाम करना हमारा अधिकार है, यह तो बिना किसी के कहें सामान्य 
आदमी समझता है। परंतु उस अधिकार का उपभोग हम कितनी तत्परता से करते हैं इसका दृष्टांत 
जब हमारे सामने आता रहे तो वह आश्वस्त रहता है। इसीलिए राजस्थान में पाक-सीमा पर घुसपैठिए 
हमलावरों का जमाव, जो कि युद्धविराम के बाद काफी बढ़ गया है, भारतीय सेना के संयम को एक 
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बड़ी चुनौती बन गया है। करीब-करीब सारी की सारी पाकिस्तानी घुसपैठ-सेना, नियमित सैनिकों के 
अलावा इस सीमा पर तैनात है। सिंध रेंजर्स नामक एक पाकिस्तानी उपसेना की शक्ति भी यहाँ संगठित 
है। युद्धविराम के वाद से ये लोग राजस्थान सीमा पर हमारी जो चौकियाँ हमसे ले गए हैं उनकी संख्या 
।0 से 4 के वीच है। इस क्षेत्र में भारत ने केवल पुलिस चौकियाँ रखी थीं। पूछा जा सकता है 
कि क्यों? सैनिक तैयारी क्यों नहीं की थी? परंतु रक्षामंत्री और प्रधानमंत्री के आश्वासन के प्रमाण 
सामने आते रहें तो यह प्रश्‍न बार-बार नहीं पूछा जाएगा | 

माधेवाला क्षेत्र की लड़ाई मामूली मुठभेड़ नहीं थी। इसमें पाँच हल्की मशीनगनें, वहुत-सी राइफलें 
और काफी गोला-वारूद हमारे हाथ लगा। यही प्रमाण है कि पाकिस्तानी हमला अच्छा-खासा था। जो 
आठ शत्रु-सैनिक पकड़े गए हैं उनसे अभी और भी तैयारियों का पता शायद लगे | जो तीस शत्रु-मैनिक 
मारे गए हैं वे, यह मानना गलत न होगा, हमले को तैयार पाकिस्तानी मैनिकों का एक सामान्य अंश 
ही थे। 


गुटमुक्तता जरूरी 


भारतीय सेना की शीर्य-परंपरा के अनुरूप राजस्थान से घुसपैठियों का सफाया होगा इसमें संदेह का 
कारण नहीं है। परंतु लंबा संघर्ष, राष्ट्रीय मानस पर जो वैचारिक जिम्मेदारियाँ डालेगा उनके निपटारे 
का रास्ता इतना सुनिश्चित नहीं भी हो सकता है | प्रधानमंत्री ने वेझिझक कहा है कि “देश में बड़ा 
उत्साह है, बड़ी उमंग है, वड़ा जोश है, बड़ी ताकत है, लेकिन यह क्षणिक नहीं होनी चाहिए |” स्पष्टतया 
आवेश की क्षणभंगुरता-नियम उनके मन में रहा होगा तभी उन्होंने यों सावधान किया, और उमंग को 
स्थायी रूप देने की जरूरत स्वीकार की। थोड़ा आगे चलकर इसी सिलसिले में उन्होंने एक और सूत्र 
दिया, “जब तक हम अपनी शक्ति और ताकत नहीं बढ़ाएँगे तब तक आप देखेंगे कि हमसे दूसरे 
देश ज़रा थोड़ा-सा अन्यमनस्क रहेंगे । हमारी तरफ उतना ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जब हम आपनी शक्ति 
और ताकत बढ़ाएंगे तो फिर दूसरे देश भी अपने आप आते है |” 

सैनिक एवं औद्योगिक विकास का जो भविष्य हमारे मन में प्रधानमंत्री ने आलोकित किया वह 
भी एक लंबा संघर्ष है, और उसकी सिद्धि में सबसे अधिक सहायक तत्त्व है संसार की दो बड़ी शक्तियों 
का आपस में मिलकर रहना | अमरीका और रूस दोनों के मेत्री-संबंध का प्रत्यक्ष और अच्छा प्रभाव 
भारत की आर्थिक उन्नति पर पड़ता रहा है, यह दोनों से मिलनेवाली सामरिक तथा औद्योगिक सहायता 
में स्पष्ट है। गत सप्ताह राजधानी में सर्वोच्च स्तर पर की गई नीति-घोपणाओं ने और भी स्पष्ट कर 
दिया है कि भारत के लिए बीच का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है--इन दोनों शक्तियों में से किसी 
में भी आत्यंतिक लगाव का रास्ता वह अपना ही नहीं सकता। 

चीन और पाकिस्तान से लंबे संघर्ष की वात सीमा-पार के छोटे-बड़े सैनिक संघर्ष की ही बात 
नहीं है, हालाँकि यह सही है कि सिक्किम-सीमा पर चीन का नया उपद्रव और राजस्थान में पाकिस्तान 
की नई हरकत इस संघर्ष की तात्कालिक अभिव्यक्ति है। संसद में, आमसभाओं में, कांग्रेस संसदीय 
दल में, सभी जगह चीन और पाकिस्तान की सैद्धांतिक मान्यताओं का विरोध प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह 
बार-बार किया है और यह कोई यों ही नहीं कर दिया है। समाज में ताकत और उमंग बनाए रखने, 
उसे क्षणभंगुरता से बचाने का एक ही रास्ता है-सही दिशा में सही सिद्धांतों पर चलने के लिए उसे 
तैयार करना | 

लाला लाजपतराय बलिदान दिवस पर, ॥7 नवंबर को प्रधानमंत्री ने कहा था, “वैसे चीन की 
हालत तो अजीब है। समझ में नहीं आती। यानी रूस से भी आज चीन की लड़ाई है। ये दोनों एक 
विचारधारा के माननेवाले देश हैं-माम्यवाद को माननेवाले | लेकिन आज जिस तरह चीन रूस के साथ 


788 / रघुवीर सहाय रचनावली -4 रचनावली 


लड़ता हे गालियाँ देता है तो बह देखकर ताज्जुव होता हे, आश्चर्य होता हे । हमारे माथ लड़ाई तो 
हम समझ भी सकते हैं, हमारी विचारधारा और उनकी विचारधारा में बड़ा अंतर है, फ़रक है | हम लोकतंत्र 
को, डेमोक्रेसी को माननेवाले हैं, चीन उसको नहीं मानता | हम मैक्युलरिज़्म को माननेवाले हैं, हम तमाम 
धर्म, मजहव, जाति सबको एक समान अधिकार से अपने देश में रखना चाहते हैं, पाकिस्तान इसको 
नहीं मानता। तो ये अगर हमसे किसी तरह की टक्कर लें तो बात समझ में आती है। लेकिन वास्तव 
में आज चीन का ख़याल तो यह है कि वह दुनिया का नेता वन सकता है या कम से कम एशिया 
और अफ्रीका के देशों में उसकी लीडरशिप्न मानी जानी चाहिए ऐसी वात उसके मन में लगती है और 
इसीलिए आज रूस से भी एक टक्कर लेने का विचार चीन का है| तो यह जैसा मैंने आपसे कहा, 
यह देश चाहे चीन हो या पाकिस्तान, भारत को अपने रास्ते में आता हुआ देखते हैं| समझते हैं कि 
हम उनके लिए बाधा हैं। आज वे जो अपना असर फैलाना चाहते हैं, भारत के कारण वह असर 
नहीं फैल सकता है। इस वजह से आज जो उनका विचार है, अगर गहराई से हम देखें तो यह पता 
लगता है कि चीन समझता है कि हिन्दुस्तान उसके रास्ते में आता है और जो चीन करना चाहता है 
वह पूरी तरह से नहीं कर सकता।” 

यह विश्लेषण अगर प्रधानमंत्री के उस भाषण के संदर्भ में देखा जाए जो उन्होंने कांग्रेस संसदीय 
दल में नेहरू के जन्मदिन पर दिया था तो साफ दीख जाता है कि प्रधानमंत्री के मन में चीन की 
नई विस्तारवादी नीति की तरफ से खतरे का पूरा अहसास हे | संसदीय दल की इस बैठक में प्रधानमंत्री 
ने कहा था कि किसी देश को अपनी विचारधारा बलपूर्वक, प्रचार द्वारा या अन्य साधनों से (जिनमें 
शायद राजनीतिक दबाव भी शामिल है) दूसरे देश पर लादने का कोई हक नहीं है। नेहरू को याद 
करते हुए श्री लालबहादुर ने कहा-वे तानाशाही के सख्त खिलाफ़ थे और इस तरह की एकरूपता 
के भी खिलाफ़ थे जिसमें सब देश एक-से विचार, रहन-सहन तथा समाज के प्रतिरूप बन जाते हैं। 

रूस और अमरीका से हमारे संबंध के नए युग में, जो पाकिस्तानी आक्रमणकारी की पराजय के 
बाद आरंभ हुआ है, चीन के प्रति वर्तमान भारतीय नेतृत्व की यह दृष्टि महत्त्वपूर्ण हो गई है। चीन 
के विस्तारवादी कम्युनिज़्म के लिए सहानुभूति सरकार में कभी नहीं रही परंतु उसके प्रति सैद्धांतिक 
विरोध का उद्घोष भी उसने इतने कम समय में इतनी बार कभी नहीं दोहराया | यह तो है कि प्रधानमंत्री 
ने अभी भी चीनी विशवकल्पना के प्रमुख दस्तावेज लिन पिआव के लेख पर प्रत्यक्ष टिप्पणी नहीं की 
है परंतु वह ज़रूरी भी नहीं। परराष्ट्रमंत्री ने अवश्य उसका शब्दशः हवाला दिया हे-अल्जीरिया मम्मेलन 
के स्थान के विषय में अपने वक्‍तव्य में उन्होने 'गरामांचल द्वारा नगरों के परिबेष्टन' का उल्लेख किया 
हे-उससे असहमति प्रकट करने के लिए। 

लिन पिआव के शब्द, जो प्रधानमंत्री के वक्तव्यो से याद आते हैं, समझकर पढ़ने योग्य हैं। 

“चीनी क्रांति के लंबे अभ्यास द्वारा कामरेड माओल्से-तुंग की जनयुद्ध की मान्यता जनयुद्ध के 
निरपेक्ष नियमों के अनुकूल और अजेय सिद्ध हो गई है। वह चीन के लिए ही सत्य नहीं है। वह विश्व 
भर में दलित राष्ट्रों और जनों के क्रांति-संघर्षो को एक महान देन है| सारे विश्व के संदर्भ में यदि 
उत्तर अमरीका और पश्चिम यूरोप विश्व के नगर' कहे जा सकते हैं तो एशिया, अफ्रीका और दक्षिण 
अमरीका 'विश्व के ग्रामांचल' हैं। द्वितीय महायुद्ध के वाद से जनक्रांति आंदोलन विविध कारणों से 
उत्तर अमरीकी और पश्चिम यूरोपीय पूँजीवादी देशों में अस्थायी तौर पर पिछड़ गया है, जवकि एशिया, 
अफ्रीका और दक्षिण अमरीका में जनता का क्रांतिकारी आंदोलन जोर-शोर से बढ़ता रहा है। एक अर्थ 
में समकालीन विश्व क्रांति भी नगरों पर ग्रामांचलों के घेरे का दृश्य उपस्थित करती है । अंतिम विश्लेषण 
में विश्व क्रांति का संपूर्ण लक्ष्य उन एशियाई. अफ्रीकी और दक्षिण अमरीकी जनता के क्रांति-मंघर्ष 
पर निर्भर है जिनका विशव की जनसंख्या में प्रवल बहुमत है] समाजवादी देशों को (मतलव कम्युनिम्ट | 
मे है) एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका की जनता के क्रांति-मंघर्षों का समर्थन करना अपना 
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अंतरराष्ट्रीयतावादी कर्तव्य समझना चाहिए ।” 

लिन पिआव का यह वक्तव्य 2 सितंबर 965 को प्रकाशित हुआ था। भारत द्वारा वह बिलकुल 
अनुत्तरित ही रहा हो ऐसी बात नहीं। । अक्तूबर के पत्र में भारत ने चीन को सचेत किया थाकि 
अपनी हस्तक्षेप-नीति सें तथा आक्रमण मे रक्षा के नाम पर दूसरों का अभिभावक बन बैठने की कोशिश 
से वह एशिया और एशियाई-अफ्रीकी एकता की जितनी बड़ी क्षति संभव है, कर रहा है। चीन सरकार 
का यह व्यवहार संसार के देशों, विशेषतया अफ्रीका और एशिया के राष्ट्रों द्वारा अलक्षित नहीं रह 
सकता। 

तब फिर चीनी खतरे के प्रति हमारी सतर्कता की पुनरावृत्ति का इस समय विशेष महत्त्व क्या 
हे? कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और चीन के गठबंधन से पाकिस्तान का धर्माध, भारत-विरोधी 
रूप और भी खतरनाक हो गया था और अभी तक हैं। रूस और अमरीका दोनों इस वात को अच्छी 
तरह समझ लें तो हमारे लिए बीच का रास्ता ज़्यादा राष्ट्रवादी एवं सम्मानजनक हो जाएगा | यह समझना 
उन दोनों देशों के लिए कठिन न होगा, यदि वे पाकिस्तान के मामले में अपने विचार स्थिर करते समय 
उसके चीन-पूजक चेहरे की कल्पना ज़रा देर के लिए 'कर लिया करें। दोनों को प्रधानमंत्री का वह 
वाक्य भी याद रहना चाहिए जिसमें उन्होंने कुछ दिन हुए, पाकिस्तान को निमंत्रण दिया था कि यदि 
वह हमारी दोस्ती चाहता है तो और कामों के साथ-साथ यह भी करे कि चीन से दोस्ती छोड़ दे। 

निस्संदेह रूस और अमरीका अपनी विदेश नीतियाँ अपने स्वार्थवश बनाएँगे । उसमें पाकिस्तान से 
उनके संबंध की जगह जव तय होगी तो हमारे प्रति प्रेम के कारण ही तय नहीं होगी--उनके अपने 
लाभ-हानि के अनुमान के कारण भी तय होगी। अपनी लाभ-हानि के मूल्यांकन में उन दोनों के मन 
में कहीं छिपा पारस्परिक भय भी एक निर्णायक तत्त्व होगा। पिछले दिनों के घटनाचक्र मे इतनी स्पष्टता 
भारतीय साधारण जन के मन में आ जानी चाहिए कि वह दूसरे देशों की नीतियों को प्रेम और घृणा 
की कसोटी पर न कसकर व्यावहारिक अंतरराष्ट्रीय संबंध की कसौटी पर कसने लगे | रूस और अमरीका 
दोनों के प्रति सद्भाव की यहाँ अति नहीं, तो कोई कमी भी नहीं है। परंतु उनके रवैयों में जमीन-आसमान 
का फ़क जो उनकी भौगोलिक स्थिति के कारण है-चीन और पाकिस्तान से उनके सान्निध्य के कम 
या ज़्यादा होने के कारण है-सद्भाव के बाँटों से नहीं । व्यावहारिक हित-अहित के बाँटों से हमें तौलना 
सीखना होगा। तभी वीच का रास्ता हम विना आह और उफ़ किए हुए चल सकेंगे । 
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अभी दिल्ली दूर है! 


दिल्ली की नई प्रशासनिक व्यवस्था पर बहस नए जोश के साथ शुरू हो गई है। जैसा कि 
दिल्ली के एक संसद सदस्य ने मुझे वताया, हम लोग अपने बड़े नेताओं के प्रति वफादार 
हैं, इसमें शक नहीं परंतु हम उस जनता के प्रति वफादारी कैसे छोड़ दें जिसने चुनकर हमें 
यहाँ भेजा है, या आगे भी भेजेगी। इस कथन का अभिप्राय यदि यह लगाएँ कि जनता 
जो चाहती है वह बड़े नेता नहीं चाहते तो मामला आवश्यकता से अधिक सरल बन जाएगा 
जबकि वह इतना सरल है नहीं। 


दिल्ली की नई व्यवस्था के लिए विधेयक लोकसभा में आ चुका है। विधेयक आने के बाद सत्तारूढ़ 
दल में विचार वैविध्य (या कहें कि विचार संघर्ष) वेगपूर्वक प्रकट होना हमारे संसदीय लोकतंत्र की 
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एक बिलकुल नई घटना है। पहले भी विचार-मेद पर कोई पाबंदी नहीं श्री परंतु सरकारी विधेयक 


पेश हो जाने के वाद यह मान लिया जा सकता था कि संसदीय दल की एक गर्मागर्म बैठक के बाद, | 
सदन में मतामत अस्थिर नहीं रहेगा | पक्ष में ही बहुमत रहेगा। बहुमत अब भी पक्ष में है परंतु यह 
आवश्यक नहीं रह गया है कि सबकुछ सहज शांति से सम्पन्न हो जाएगा | सरकार के मत-परिवर्तन  ॥ 
के लिए कमर कसकर उन्हीं के द्वारा कोशिश नहीं होगी, जिनकी सरकार है। 
दिल्ली राजधानी के रूप में विशेष गौरव-युक्त है | यहाँ सवारी, पानी, बिजली, सफाई आदि सामान्य 
वस्तुओं पर कम ध्यान दिया जाता है, राजनीति पर अधिक | विदेश के महिम राजनयिक प्रतिनिधियों 
की आड़ लेकर अक्सर यहाँ लोग कहते मुने जाते हैं, “इतनी खराव व्यवस्था होगी तो विदेशियों पर 
क्या असर पड़ेगा” और इस बहाने जनसाधारण के हितों का भी अप्रत्यक्ष लाभ हो जाता हे | जनहित 
मे प्रत्यक्ष साधिकार कार्य की शक्ति यहाँ नहीं है ऐसा मानकर जनप्रतिनिधियों ने सत्ता प्राप्ति के लिए 
एक विचार-यज्ञ किया जिसमें अनेक सुझाव की आहुतियाँ देकर अंत में एक मंत्र मिद्ध हुआ। उमी 
को विधानकारक भाषा में वॉधकर नई व्यवस्था का अंतिम प्रारूप विधिवत्‌ संसद में विचारार्थ प्रस्तुत 
किया गया है। 
स्वराष्ट्रमंत्री की निश्चित धारणा है कि दिल्ली में विधानसभा जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए | उन्होंने 
सब राजनीतिक दलों से वात करके जो नतीजा निकाला है, वही है जो उनके अनुसार सबसे अधिक 
व्यावहारिक हो सकता है। कई कांग्रेस नेता इस व्यावहारिक नतीजे से सहमत नहीं हैं। सहमत न होना 
एक बात है-वे उसका खुल्लमखुल्ला विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि विधेयक संसद की एक 
प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। वह उसमें कुछ और सुधार करे तब देखी जाएगी। 
परंतु वर्तमान विवाद पर नज़र डालने से पहले विषादग्रस्त वस्तु पर नजर डाल ली जाए। 


नया विधान | 
| 5 में व्यवस्था है कि सारी दिल्ली के लिए महानगर परिषद्‌ बनेगी और एक प्रशासनिक नियुक्त 
होगा जो परिषद्‌ का आह्वान करेगा | वह परिषद्‌ की बैठक में भाग लेने और भाषण करने का भी अधिकारी 
होगा। परिषद्‌ को कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा | वह सिर्फ़ कानून बनाने की सलाह दे 
सकेगी । 

एक कार्यकारी परिषद्‌ होगी, जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रशासक होंगे। इसमें चार से अधिक सदस्य नहीं 
रहेंगे । यह प्रशासन को राय और मदद देगी। अगर प्रशासक उस सबसे सहमत न.हुए तो कुछ मामलों 
में उन्हे अपने विवेक से चलने का हक होगा और कुछ मामलों में राष्ट्रपति का फैसला माँगा जाएगा। 
राष्ट्रपति ही कार्यकारी परिषद्‌ के सदस्यों तथा अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। 

महानगर परिषद में जनता द्वारा निर्वाचित 42 सदस्य होंगे। केंद्र सरकार अधिक से अधिक पाँच 
सदस्य नामजद कर सकेगी । अनुसूचित जातियों के लिए जनसंख्या के आधार पर सीटें सुरक्षित रहेंगी । 
परिषद्‌ के चुनाव के लिए 42 चुनाव-क्षेत्र बना दिए जाएँगे । परिषद्‌ पाँच वर्ष तक बनी रहेगी । उसकी 
कार्रवाई केवल हिंदी या अंग्रेजी में होगी | नगर निगम और परिषद्‌ का सदस्य कोई एकसाथ नहीं बन 
सकेगा। यह अपने अध्यक्ष का चुनाव अपने आप करेगी। 

दिल्ली में राज्यसभा के लिए प्रतिनिधि-निर्वाचन महानगर परिषद्‌ ही किया करेगी । लोकसभा के 
लिए दिल्ली में पाँच की जगह सात चुनाव संघ वना दिए जाएँगे। 

यह तो हुई उस व्यवस्था की रूपरेखा जिस पर एक साल पुराना विचार फिर ताजा हो गया है। 
परंतु इसे समझने के लिए एक वात और जानना ज़रूरी है। वह यह कि यह मारी व्यवस्था अगले आम 
चुनाव के बाद लागू होगी । यानी पार्षदों के चुनाव आम चुनाव के साथ होंगे । हॉ. ऐसा भी स्वराष्ट्रमंत्री 
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नहीं चाहते कि तब तक सारा प्रस्ताव लटका रहे | इसलिए विधेयक पारित होते ही एक अंतरिम महापरिषद्‌ 
बन जाए, ऐसी व्यवस्था रखी गई है। दिल्ली का जो निर्वाचक मंडल' (राज्यसभा के लिए प्रतिनिधि 
चुनने वाले प्रतिनिधि) है वही इस अंतरिम परिषद्‌ के 42 सदस्यों का चुनाव करेगा। पाँच सदस्य केंद्र 
नामजद करेगा। राष्ट्रपति परिषद्‌ के सदस्यों में से अधिक से अधिक चार को अंतरिम कार्यकारी परिषद्‌ 
का सदस्य नामजद करेंगे। ५ 288 

आम चुनाव बड़े-बड़े मसलों को ऐसा मारता है कि हुलिया ही वदरंग हो जाए और शकल पहचान 
में ही न आए, तो फिर 26 लाख की आवादी से जुड़े इस छोटे मसले की शक्ल बिगड़ जाना क्या अजब 
है । जब से दिल्ली की नई प्रशासनिक व्यवस्था की बात सुनाई दे रही है तव से इस सवाल पर स्वराष्ट्रमंत्री 
की छाया वनी रही है । स्वराष्ट्रमंत्री ने पिछले वर्ष नवंबर से शुरू करके इस वर्ष जून तक कई बैठकों 
के बाद यह तय पाया था कि कांग्रेस और दूसरी पार्टी के देहलवी नेता सव एकमत नहीं हो सकते। 


विपक्षी दलों का डर 


उस समय तक की स्थिति का जायजा लें तो मालूम होगा कि तव कुल मिलाकर जैसी व्यवस्था बनी 
थी उससे दिल्ली में या तो भयंकर असंतोष था या भयंकर भ्रांति थी। भ्रांति से भी अधिक शायद यह 
भय था कि प्रत्यक्ष चुनाव के पहले ही निर्वाचक मंडल द्वारा महानगर परिषद्‌ का चुनाव करके सरकार 
वर्तमान स्थिति का अधिक से अधिक फायदा न उठा ले | एक विचार यह था कि दिल्ली में काम करनेवाले 
और दिल्ली के प्रति नागरिकता का भाव रखनेवाले अनेक पेशों के समझदार व्यक्ति-डॉक्टर, वकील, 
पत्रकार, अध्यापक, लेखक, कलाकार, इंजीनियर और समाजसेवी महानगर परिषद्‌ में यदि चुने जा सकते 
हैं तो अभी ही चुने जा सकते हैं। 967 तक इस चुनाव को स्थगित करने से वह युद्ध राजनीतिक 
दलों का अखाड़ा ही वनकर रह जाएगा | राजनीतिक दलों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की थीं। 

कांग्रेस के चौधरी ब्रहमप्रकाश ने (जो हमेशा से विधानसभा के प्रबल पक्षधर और एक समय मुख्यमंत्री 
रहे हैं) कहा था कि हम लोग प्रसन्न हैं पर पूर्णतः संतुष्ट नहां। प्रस्तावित व्यवस्था सही दिशा में चलने 
का संकेत है तो भी इसमें अनेक त्रुटियाँ हैं। महानगर की परिषद्‌ के पास यथेष्ट वित्तीय और प्रशासनिक 
अधिकार नहीं हैं। कांग्रेस दल चाहेगा कि ये अधिकार उसे तथा उपराज्यपाल को दिए जाएँगें। यह 
ठीक है कि उपराज्यपाल कार्यकारी परिषद्‌ का अध्यक्ष हो, लेकिन एक कार्यकारी पार्षद को उपाध्यक्ष 
बनाया जाए । (कहा जाता है कि गृहमंत्री श्री नन्दा से कई घंटे तक श्री ब्रह्मप्रकाश की बहस इस मामले 
पर हुई कि महानगर परिषद्‌ में निर्वाचित बहुमत का कोई पार्षद कार्यकारी परिषद्‌ का वरिष्ठ सदस्य 
घोषित किया जाए पर नन्दाजी नहीं माने।) कांग्रेस को उपराज्यपाल के पास न्याय और व्यवस्था के 
अधिकार रहने में आपत्ति नहीं है पर यह अधिकार कार्यकारी पार्षदों से परामर्श करके उपयोग किया 
जाए। न्यायपालिका, भूमि और आवास, कार्यकारी परिषद्‌ के अधीन हों और उपराज्यपाल को उनसे 
कोई मतलब न रहे। 

कांग्रेस के श्री जगप्रवेशचन्द्र का कहना था कि पुरानी विधानसभा के-मुकाबले में प्रस्तावित महानगर 
परिषद्‌ का कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत होगा तथा इसके अधिकार भी कम नहीं होंगे। 


नई-पुरानी में भेद 


पुरानी विधानसभा को केंद्र द्वारा प्रदत्त अनुदान राशि से केवल 90 लाख रुपए केंद्र की विना पूर्वस्वीकृति 
के खर्च करने की आज्ञा थी, जवकि महानगर परिषद्‌ की कार्यकारी परिषद 5 लाख रुपए बिना पूर्वस्वीकृति 
के व्यय कर सकंगी | विधानसभा को बिजली, पानी, जल-पथ, परिवहन आदि अधिकारों को नियंत्रित 
रखने का अधिकार नहीं था जवकि ये भविष्य में महानगर परिषद के अधिकारसक्षेत्र में रहेंगे। 
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प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की राय थी कि महानगर परिषद्‌ कांग्रेसियों के रोजगार दिलाऊ दफ्तर से 
ज़्यादा कुछ नहीं बन सकेगी। लेकिन दिल्ली के लिए विधानसभा की माँग भी गलत है | होना यह चाहिए 
कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिल्ली एक अलग विषय हो और उसका एक अलग मंत्री हो जिसके अधीन 
दिल्‍ली का प्रशासन रहे। 

कांग्रेस के बाद या शायद इसके समांतर दिल्ली की सबसे तगड़ी राजनीतिक पार्टी जनसंघ ने बड़े 
विस्तार से प्रस्तावित व्यवस्था का विश्लेषण किया था : “पाँच पार्षदों के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होने 
से वह लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा जो प्रस्तावित व्यवस्था का अभिप्राय बताया जाता है। इसके परिणाम 
खतरनाक होंगे। व्यवस्था निश्‍चय ही असफल रहेगी | सभी पार्षद निर्वाचित परिषद द्वारा चुने जाएँ, 
राष्ट्रपति द्वारा नामजद न हों, तब वास्तविक लोकतंत्र हो सकता है। जिसकी कार्यकारी परिषद सदन 
के प्रति उत्तरदायी नहीं वह प्रशासन लोकतंत्रीय कैसे कहलाएगा?” 

कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि “विधानसभा होनी चाहिए | महानगर परिषद्‌ केवल वाद-विवाद 
गोष्ठी होगी। असली सत्ता तो उपराज्यपाल के पास रहेगी |” 

ऊपर जो विचार उदधृत किए गए हैं वे इतने उग्र नहीं जितने विधेयक पर प्रकट हो रहे हैं। 
देखना यह है कि केंद्र सरकार ने इतनी बाधाओं की पूर्वसूचना रहते हुए भी जो कदम उठाया है उसके 
आगे का कदम कहाँ रखती है और जनता के प्रति वफादारी की कसम खानेवाले राजनीतिज्ञ संकटकालीन 
व्यवस्था में परस्पर विरोध से राष्ट्रीय एकता की क्षति न करें, इसका क्या उपाय खोजती है। 


6 दिसंबर 7965 


नए वर्ष की अनजानी आहट 


दिसंबर आ गया है और नए साल का डाकिया दरवाज़े पर दस्तक देने ही वाला है। उसके 
झोले में भारत के लिए युसंवाद होगा या कुसमाचार होगा? चीन और पाकिस्तान की बढ़ती 
हुई उद्दंडता, और देश में घटती हुई अन-सम्पनता राजधानी के नीतिनियामकों को गहन 
चिंतन के लिए उकसाती है और साधारण जनता को परिस्थिति ठीक से समझने पर मजबूर 
करती है। प्रधानमंत्री को ताशकंद जाकर, अय्यूब खाँ से मिलकर, फिर अमरीका जाकर 
और जानसन से मिलकर देश के लिए क्या हासिल होगा? इसका जवाब ही भारत के लिए 
नए साल का संदेश होगा। 


यह न समझा जाए कि भारत की प्रगति इस समय विदेशों से संबंध संधान पर अत्यंत निर्भर हो गई 
है। हाँ, यह अवश्य मानना पड़ेगा कि जैसा राजधानी के सर्वोच्च क्षेत्रों की चिंतनधारा प्रकट करती 
है, रूस और अमरीका दोनों के निजी हित जिस हद तक एकसमान हो गए हैं, उस हद तक भारत 
को उन दोनों से हित की आशा बढ़ी है। परंतु इसका यह विपर्यय भी उतना ही सही है : इन दोनों 
महाबलियों के हित जिस हद तक परस्पर प्रतिकूल हैं उस हद तक भारत की अपने लिए परेशानी 
बढ़ी है। 

प्रधानमंत्री को गत सप्ताह जिस समय रूसी प्रधानमंत्री का पत्र मिला उनके सामने ताशकंद जाने 
से पैदा होनेवाले तमाम मसले पेश थे। खुद ताशकंद में तो उन्हें कोई बहुत परेशानी का सामना होने 
की फ़िक्र नहीं रही होगी पर यह आसानी से समझा जा सकता है कि ताशकंद की तारीख पास आने 
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लक 


के साथ-साथ चीनी-पाकिस्तानी जोर-आजमाइश भारत के लिए नई मुश्किलें-देश में उतनी नहीं जितनी 
विदेश में-खड़ी कर सकती है। 


फिर, फिर के प्रश्न 


राजस्थान सीमा पर पाकिस्तान ने अपनी मोर्चेबंदी तेज कर दी है और उसका इरादा सिर्फ़ उन चौकियों 
को एक में मिलाना नहीं जान पड़ता है जो उसने युद्धविराम के बाद हमसे छीन ली थीं। शायद वह 
अय्यूब खाँ के वाशिंगटन जाने के पहले अपनी गुंडई ताकत का सबूत अपने मित्र अमरीका को दे 
देना चाहता है ताकि उससे मोलतोल करने में आसानी रहे | या शायद वह चीन की आक्रमणकारिता 
के पूरक रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन रूस के सामने कर रहा हो, जिससे ताशकंद की बातचीत 
सफल बनाने के लालच में उसे मनाने के लिए रूस उसे कुछ दे डाले। या फिर शायद उसका लक्ष्य 
उस दबाव को टालना हो, जो भारत से समझोता करने के लिए उस पर रूस या अमरीका डाल सकते 
हैं। या फिर * या फिर “ ऐसे अनेक या फिर हो सकते हैं परंतु संकटों से घिरे हुए हमारे राष्ट्र को 
इतने विकल्पों की उधेड़बुन में पड़ने का समय नहीं। 

यह मानकर चलना ही ठीक होगा कि पाकिस्तान और चीन जो कुछ कर रहे हैं सभी मोर्चो पर 
हमारे लिए कठिनाई पैदा करने के लिए कर रहे हैं। इन दोनों की मिलीभगत का सूत्र इस समय जितना 
स्पष्ट है, कभी नहीं था और इसीलिए अब यह वक्तव्य कुछ बेमानी-सा लगता है कि चीन के इरादे 
की बाबत हमें अब भी कोई भ्रम रह गया हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ न होगा। 

लद्दाख, सिक्किम और उपूसी क्षेत्र में चीन की हरकतों की जो खबरें यहाँ आती रही हैं--उनकी 
आमद और ताशकंद यात्रा की तिथि नजदीक आने में बड़ा संबंध है। परराष्ट्र मंत्रालय ने गत सप्ताह 
रूस, अमरीका, यूगोस्लाविया, स्वीडन, तंजानिया, घाना, श्रीलंका, बर्मा, इंदोनेशिया और अन्य कुछ देशों 
के राजनीतिक प्रतिनिधियों को यह तथ्य प्रकट किया है और उन्हें भारतीय दृष्टिकोण से परिचित कराया 
है। ताशकंद में अस्यूव-शास्त्री वार्ता सफलता की झलक भी न दे सके यही चीन का लक्ष्य जान पड़ता 
है। क्योंकि यदि वार्ता में कुछ भी सफलता मिली तो उसका श्रेय रूस को मिलेगा | 

खाली श्रेय की ही वात नहीं है | श्रेय पाने के साथ-साथ रूस दो चीज़ें और पाएगा--एक : पाकिस्तान 
पर पहले से ज़्यादा प्रभाव, दो : एशियाई-अफ्रीकी देशों के सामने चीन की अवमानना | इसलिए चीन 
की यह चाल जान पड़ती है कि पाकिस्तान को जितना खींच सके उतना अपनी ओर खींचे । और पाकिस्तान 
अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण रूस को बराबर यह डर दिखा सकता है कि वह चीन की 
ओर खिंच जाएगा। 

जिन विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों से भारत के परराष्ट्र सचिव ने गत सप्ताह बातचीत की उनमें 
कोलम्बो देशों के चार प्रतिनिधि भी थे-घाना, वर्मा, श्रीलंका और इंदोनेशिया | इनको बातचीत के लिए 
आमंत्रित करने का अर्थ बहुत खींचकर न लगाना चाहिए-यानी यह नहीं समझना चाहिए कि चीन 
से किसी तरह के संपर्क की बात हो रही है। परंतु इनको सारी स्थिति समझाना इसलिए महत्त्वपूर्ण 
अवश्य है कि 962 के चीनी आक्रमण के बाद इन्होंने मध्यस्थता का जो प्रयल किया था वह चीन 
की युद्धलोलुपता के कारण ही विफल हुआ था और यह वात इन्हें आज भी याद दिलाने की ज़रूरत 


है। 
अमरीका अधिक उदार 


राजधानी क॑ जानकार मूत्रं के अनुसार अमरीका में भारत की समस्याओं के लिए सहानुभूति पहले 
स कहा ज्यादा ह| प्रधानमंत्री क वाशिंगटन जाने पर इसका परिचय ठोस शक्ल में-और कितनी 
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ठोस शक्ल में-मिलता है, यह देखने की वात है | जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, उसका जो राजनीतिक 
मामला पाकिस्तान ॥8 वर्ष से खड़ा किए है अब उसी शक्ल में अमरीका नहीं देखना चाहेगा जो 
पाकिस्तान के मन में है संकेत यहाँ मिला हे | जनमत-संग्रह पर अमरीका में अब उतना जोर 
| दिया जा रहा है जितना पहले के उन वर्षो में दिया गया था जब अमरीका पाकिस्तान को अपने 

सैनिक अड्डे और शस्त्रागार की तरह इस्तेमाल करने की आशा किया करता था | सामरिक जानकारों 
का ख़याल है कि अमरीका के सैनिक अड्डे पाकिस्तान में मुख्यतया रूस से बचाव या उस पर आक्रमण 
के लिए परिकल्पित हुए थे और नई युद्धविद्या ने प्रक्षेपास्त्रों की वदीलत उन अड्डों का महत्त्व घटा 
दिया है। चीन के खिलाफ अमरीका ने पाकिस्तान को हथियार दिए थे और उनके बहाने पाकिस्तान 
को अपने पर निर्भर बनाया था। अब उन हथियारों की मरम्मत और रखरखाव क॑ लिए पाकिस्तान 
को जो सहायता चाहिए वह अमरीका देगा या नहीं? 

इस प्रश्न का उत्तर वास्तव में भारत के रवैये पर बहुत हद तक निर्भर है। जिस हद तक भारत 
चीन के खिलाफ एशिया में एक मजबूत स्तम्भ बनने को तैयार होगा उस हद तक अमरीका भारत 
के प्रति उदार होगा परंतु एक हद के बाद अमरीका शायद पाकिस्तान और भारत में भेद करने को 
तैयार नहीं होगा । उसकी निश्चित धारणा है कि भारत और पाकिस्तान को मिलकर ही चीन के खिलाफ 

होना चाहिए। 

नए वर्ष में भारत को अमरीका से अनाज के अलावा और भी आर्थिक सहायता मिलने की 
आशा स्पष्टतर हई है | विश्वसनीय क्षेत्रों का विचार है कि अमरीका न सिर्फ विपुलतर बल्कि दीर्घकालीन 
अन्न-अनुदान के लिए तैयार हे | 

इतनी आशा होने पर भी देश में वातावरण कुछ ऐसा बन गया है कि सरकार को वारूवार 
अपनी सफाई देनी पड़ी है कि हम अपमानित होकर अन्न नहीं लेंगे। खाद्य-स्थिति की ताजी समीक्षा 
में भी भयंकर अन्नाभाव की आशंका व्यक्त करने के साथ-साथ खाद्य मत्रालय ने चतावना दा ह 
कि यदि कारणवश विदेश से अन्न का आयात करना संभव नहीं हुआ तो वड़े से बड़े वलिदान के 
लिए जनता को तैयार रहना चाहिए। 
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चुनौती का स्वरूप 


सेनापतियों के सम्मेलन में जिस समय रक्षामत्री श्री चव्हाण न सकत दिया कि हो सकता 

अगले वर्ष पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पर आक्रमण कर, ता उन्हान काड बहुत 
अजब या नई बात नहीं कही। उत्तरी सीमांत पर चीनी सैनिक जमाव ऑर आपाधापा मि 
मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए नहीं हो रही है। छोटी-मीटी छेड़खानियाँ करके भारत में सरकार 
के प्रति असंतोष फैलाने का लक्ष्य चीन के सामने है अवश्य, परतु इसल भा बड़ा लक्ष्य 
है पाकिस्तान में द॒वारा लड़ने की ताकत आते ही उसको भारत से फिर लड़वाना, उसे लड़ने 
की सुविधा देना और खुद एशिया में राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ाना । 


सैनिक मामलों के जानकारों की राय कुछ ऐसा आभास देती है कि अगले दो-तीन महीनों में यानी वसंतागमन 
तक या नहीं तो फिर अब से छह महीने बाद कभी ऐसी स्थिति आ सकती हैं कि सामरिक दृष्टि स 
दोनों शत्रु एकसाथ कार्रवाई कर सकें । परंतु इस आभास के साथ इस राजनीतिक तथ्य का भी अपनी 
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जगह है कि सीमांत पर इतनी बड़ी युद्धलीला करने का साहस चीन नहीं करेगा जो अमरीका को जोरशोर 
से एक भारत-चीन युद्ध में शामिल होने पर मजबूर करे। 

यह तथ्य प्रमाणित होता है कि चीनी अतिक्रमण पद्धति के विश्लेषण से वे भारतीय प्रदेश में 
घुस आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। इस पर जनसाधारण की प्रतिक्रिया होती है कि क्यों नहीं 
हमारी सेना उनको मारती है, और यही सवाल जनसाधारण के प्रतिनिधि अपने राजनीतिक ढंग से पूछकर 
सरकार के लिए तंगी पैदा करते हैं। यहाँ तक कि रक्षामंत्री को आखिरकार साफ-साफ समझाना पड़ता 
है कि हम सीमा पर चीनियों को वहाँ जवाब देंगे जहाँ जवाब देना हमारे लिए सामरिक दृष्टि से अनुकूल 
होगा और शायद इतने से काफी स्पष्ट नहीं हुआ यह सोचकर वह यह भी जोड़ देते हे-"हम 962 
की गलतियाँ नहीं दोहराएँगे ।” 


आव और ताव 


यह अंतिम वाक्य सव कुछ कह देता है और कुछ भी नहीं कहता | 962 के उपूसी कांड के बाद सेना 
में सुधारों की जो ज़रूरत महसूस की गई थी वह किसी हद तक पूरी जरूर हुई है परंतु जरूरतों की 
मूल सिफारिश गोपन-दस्तावेज होने के कारण सबको यह नहीं मालूम कि सरकार किस हद तक सेना 
में संगठनात्मक परिवर्तन और भारतीयकरण करना चाहती है। किंतु रक्षामंत्री का मतलब इस पक्ष से 
न होकर शायद सामरिक कार्रवाई से था और उस अर्थ में यह वाक्य अपने में ही स्पष्ट एवं संपूर्ण 
है : इसका मतलब यही है कि रणक्षेत्र की परिस्थिति को देखेभाले बिना कार्रवाई करना गलती 
होगी : आव और ताव दोनों देख लेना होगा। 

क्षाभंत्री ने इस बारे में राष्ट्र को ठीक समय पर विश्वासपात्र बना लिया है और यह कथन एक 
सुचितित कथन है। मालूम नहीं कि यह वात उनके मन में थी या नहीं पर यह सत्य है कि चीन और 
पाकिस्तान दोनों से मुकाबला करने का उत्साह जरूरी होते हुए भी एकांगी हो जा सकता है। प्रधानमंत्री 
को उसका एकांगी रूप ही समाचार-पत्रों में छपा दिखाई दिया होगा तभी उन्होंने कहा कि “में भारतीय 
शक्ति की डींग नहीं हाँकता, रुड़की विश्वविद्यालय-भाषण में. मैंने यही कहा था कि यदि पाकिस्तान और 
चीन ने भारत पर मिलकर सैनिक कार्रवाई की तो हमारे सामने सिंवाय उसका सामना करने के और 
कोई रास्ता न होगा | इसके साथ ही लोकसभा में प्रधानमंत्री ने अनुरोध किया कि किस वक्त क्या कदम 
सेना उठाएगी यह सब पूछ-पूछकर सदस्य हमारे काम में मुश्किल न पैदा करें | सरकार पर सब रणक्षेत्रीय 
निर्णय छोड़ दें और उन पर बहस न करें। इसके बाद ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए। 

चीनी राजनीति और युद्धनीति में जितनी एकता है उतनी शायद लोकतंत्रीय देशों की किन्ही दो 
नीतियों में नहीं हो सकती। वैसे चीन में केवल यही दो नीतियाँ हैं जवकि लोकतंत्रीय देशों को मनुष्य 
की बौद्धिक मुक्ति के लिए कुछ और कार्य भी आवश्यक जान पड़ते हैं । बहरहाल, वह एशिया में जिस 
प्रकार की घुसपैठ का अपनी युद्धनीति-राजनीति बनाए हुए है वह उसके प्रतिवेशी सभी देशों के लिए 
एक भयंकर खतरा है। सीमा में जहाँ-तहाँ घुसकर और भारत को छिटपुट झगड़ों में शस्त्र उठाने पर 
मजबूर करके चीन उमे युद्ध में घसीटना चाहता भी हो तो रक्षामंत्री ने दृढ़ता से निश्चय कर लिया है 
कि इस चाल में नही फँसेंगे। 

तब फिर घुसपेठ-रूपी दूसरे खतरे की क्या कैफियत है? इस पर दो राय नहीं हो सकती कि जहाँ 
चीन होगा वहाँ यह खतरा भी ज़रूर होगा। यह और बात है कि किसी खास जगह किसी खास वक्त 
किमी सरकार को इतना विश्वास हो कि ऐसी घुसपैठ नहीं चल सकेगी। केंद्र सरकार ने अवश्य ही इस 
पहलू पर गीर किया है और सेनापतियों की तथा राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद्‌ की गत सप्ताह की बैठका 
में यह संदर्भ आँख की ओट नहीं था। उपूसी में चीनी अतिक्रमणकारी आकर, जनता को हथियार देकर | 
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और उसे लड़ने पर मजबूर करके छापामार युद्ध जैसी कोई चीज़ शुरू नहीं कर मकते, इस मामल में 
केंद्र आश्वस्त है। इतना आश्वस्त है कि रक्षामंत्री ने संसद में एक शंकालु कांग्रेस सदस्य के इसी प्रश्न 
पर छापामार युद्ध को साफ-साफ असंभव बताया। परंतु घुसपैठ की आशंका उन्होंने अस्वीकार नहीं की | 
बल्कि उतना ही स्पष्ट कहा कि हो सकता है चीनी कुछेक जगहों पर घुसपैठ की चेष्टा करें। उपूसी 
की जनता चीनी खतरे का सामना करने में प्रशासन के पूरी तरह साथ है और छापामार युद्ध स्थानीय 
जनता के सहयोग के बिना हो नहीं सकता इसमें संदेह की चेष्टा किए बिना इतनी सावधानी का आग्रह 
सरकार से अवश्य किया जा सकता है कि वह स्थिति पर बराबर नज़र रखें। 


चीनी युद्धनीति 


उपूसी ही नहीं नागालैंड में भी ऐसे ही या इससे मिलते-जुलते खतरे को नज़र में रखना होगा और उस 
पर नज़र भी रखनी होगी। यद्यपि सरकारी सूचना क॑ अनुसार ऐसे कोई प्रमाण नहीं हैं कि विद्रोही नागाओं 
को शस्त्र-शिक्षा देने में चीनी सैनिक विशेषज्ञों की सहायता ली जा रही है, परंतु यह निश्चित रूप से 
ज्ञात है कि शस्त्र और उनकी शिक्षा देनेवाला पाकिस्तान है। सामान्य तर्कबुद्धि से यह देखा जा सकता 
है कि पाकिस्तान और चीन का गठबंधन इस मामले में आज नहीं तो कल या परसों गुल खिला सकता 
है | इसके अतिरिक्त चीनी युद्धनीति में राजद्रोह और छापामार उपद्रव अनिवार्य रूप से शामिल रहते 
है यह वीएतनाम में सिद्ध हो चुका है। वीएतनाम के दृष्टांत को न भी देखें तो चीनी रणविशारद लिन 
पियाव की नीति-घोषणा में प्रत्यक्ष आक्रमण के स्थान पर या उसके अतिरिक्त जिस प्रकार के विद्रोह 
की शैली पर जोर दिया गया है वह चीन के प्रत्येक पड़ोसी के सीमावर्ती क्षेत्रों में खतरे का कारण ही 
है। 

मेनापति-मम्मेलन और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद्‌ में गत सप्ताह राजधानी में संपूर्ण मैन परिस्थिति का 
जायजा लिया गया था। राजस्थान में युद्धविराम के वाद से पाकिस्तान ने जितनी कुछ भूमि पर पाँव 
जमाने में सफलता पाई है उसे शब्रुविहीन करने में प्रगति हो रही है। पूर्व पाकिस्तान और भारत की 
सीमा पर से ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के प्रशिक्षित सैनिक हटाकर उनकी जगह मुजाहिद और अनसार | 
तैनात करने की खबरें भी मिली हैं| पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है यह विना दिक्कत के अच्छी तरह ॥ए| 
समझा जा सकता है। शायद बह किसी बड़ी ज़रूरत के लिए प्रशिक्षित मेना को इच्छानुसार मोर्चा पर | 
भेजने की तैयारी कर रहा है। का क रक ते 

इन सब बातों के साथ-साथ अपनी तैयारियों का जायजा लेकर क्र सरकार न सेना में चुनी हुई | 
अनिवार्य भरती के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है । यह अभी प्रारंभिक अवस्था में है और उसकी 
छानबीन होनी वाकी है। 


[ की नई योजना 
इसके अधीन विश्वविद्यालय में भर्ती होनेवाले या विद्यालयों से पास होकर निकले हुए लोगों को मैनिक 
शिक्षा दी जा सकेगी। यह प्रस्ताव जो सेना में संख्या की नहीं, बल्कि गुण की वृद्धि के लिए उपयोगी 
होगा, इस प्रकार है। 
हर साल विश्वविद्यालयों में से निकलनेवाले ग्रेजुएट में से दस हजार ग्रेजुएटों को एकसाथ चुन 
लिया जाएगा और फिर उनमें से दो हजार उपयुक्‍त व्यक्तियों को कमीशन देने के लिए विधिवत्‌ चुना 
जाएगा । अफसर ट्रेनिंग स्कूल में 6 महीने ट्रेनिंग देने के वाद, उन्हें अस्थायी कमीशन दिया जाएगा और 
फिर उन्हें 8 महीनों के लिए रेगुलर यूनिट के साथ तैनात कर दिया जाएगा। इस अवधि के समाप्त 
होने पर वे सेना से विमुक्त कर दिए जाएँगे और फिर आवश्यकता पड़ने पर 30 वर्ष की अवस्था तक 
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उन्हें सेना में वापस बुला लेने की शर्त पर उन्हें रिजर्व में रख दिया जाएगा | इस प्रकार के व्यक्ति यदि 
सरकारी नौकरी में भर्ती होना चाहेंगे तो उन्हें अधिकतम आयु-सीमा में छूट दी जाएगी। चुने जाने पर 
उन्हें सेवा में वरीयता, वेतन इत्यादि के मामलों में रक्षा सेवाओं में बिताए समय की गुरुता दी जाएगी | 
इस सीमित योजना का अभिप्राय कमीशन-पदों के लिए रंगरूट भर्ती करना नहीं है, क्योंकि इसमें भर्ती 
होनेवालों की कोई कमी नहीं है, बल्कि इसका अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति को यह समझाने का है कि देश 
की रक्षा करने में उसका योगदान भी होना चाहिए | यह भी आशा की जाती है कि इस प्रकार की योजना 
से शार्ट सर्विस रेगुलर कमीशनों के लिए भी अधिक उपयुक्त किस्म के उम्मीदवार आकृष्ट होंगे। 

हायर सेकंडरी की शिक्षा समाप्त कर विश्वविद्यालय में भर्ती होने की इच्छा रखने वाले सभी लड़कों 
को विश्वविद्यालय में भर्ती होने के पहले एक वर्ष तक राष्ट्रीय सेवा करनी होगी। इसमें तीन महीनों 
तक विस्तृत सैनिक शिक्षा दी जाएगी, वाकी समय में उनकी स्वयं परिपूर्ण यूनिटें वनाकर उन्हें विभिन्न 
प्रकार के रक्षात्मक कामों में लगाया जाएगा, जैसे कि अग्रवर्ती क्षेत्रों में सड़कें बनाना तथा अन्य रक्षा 
संबंधी निर्माण कार्य | इस राष्ट्रीय सेवा में व्यक्ति विशेष में अनुशासन की भावना, मेहनत के कामों 
के प्रति रुचि उत्पन्न होगी | इससे वह एक अच्छा नागरिक बनेगा। इस प्रकार की राष्ट्रीय सेवा वर्तमान 
समय के राष्ट्रीय छात्र दल के सीनियर डिवीजन के बदले में होगी। 


नई रोशनी 


पाकिस्तान से पिछले युद्ध में अफसरों ने आगे बढ़कर लड़ाई लड़ी थी। इन पंक्तियों के लेखक को 
युद्धविराम के बाद मोर्चे पर तैनात अफसरों से मिलने का अवसर मिला था और तब यह प्रत्यक्ष दिखाई 
दिया था कि वे सेना के पुराने जमाने के नकचढ़े साहब नहीं हैं, अपने ही साथ के जाने-पहचाने, पढ़े-लिखे 
भारतीय नवयुवक हैं, जिनके माता-पिता किसान, बाबू और रईस सभी वर्गों के सदस्य हैं। जो प्रस्ताव 
केंद्र के विचाराधीन है वह अफसर श्रेणी को बड़ी हद तक राष्ट्र के प्रति एक अधिक संपृक्त और 
सहज भावना दे सकंगा। यों भी आगे बढ़कर लड़ने और पुरस्कार पाने या जान देनेवाले अफसरों ने 
सामान्य शिक्षित वर्ग के मन से सैनिक अफसर और असैनिक नागरिक के मध्य की दूरी बड़ी हद तक 
हटा दी है। इस प्रगतिशील घटना का पूरा लाभ उठाना हो तो वड़े पैमाने पर संगठनात्मक व्यवस्था 
करनी ही होगी | समाज में इतनी एकरूपता से लोकतंत्रीय देश को लड़ने और वाकी लोगों को लड़ाई 
की खबरें पढ़ने के अलग-अलग काम बाँट रखना सेना और जनता दोनों को कमजोर करना है। 
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प्रधानमंत्री की तीन यात्राएँ 


आज के अनेक वयस्क पाठकों को अपने बचपन की पाठ्यपुस्तकों में ब्रह्मदेश के वर्णन 
का स्मरण होगा-वह भारतीय भूखंड की संकृति के प्रसंग में अनिवार्य हुआ करता था। 
आज बर्मा से भारत का संबंध तेजी से बदलती एशियाई परिस्थिति के मंथन के बावजूद 
निथरकर एक युंदर और उपयोगी संबंध बन गया है। प्रधानमंत्री की बर्मा यात्रा से यह 
तात्कालिक आवश्यकताओं के संदर्भ में और भी हितकर बनेगा, ऐसी आशा की जा रही 


5. 
है। 
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चीन का आतंक पहाड़ों के पीछे बढ़ने के साथ-साथ एशिया में स्थैर्य चाहनेवाले देशों की चिंता भी 
बढ़ी है। एक बदमाश का पड़ोस होने से भले आदमी कभी-कभी जिस तरह चुप रहना ही बेहतर समझते 
हैं वैसी स्थिति में अक्सर ये देश अपने को पाते हों तो आश्चर्य नहीं। कहा जा सकता है कि यदि 
भारत शक्तिशाली होता तो शायद स्थिति कुछ और होती | परंतु शांति का पक्ष वैसे भी प्रवल है, यह 
सिद्ध करने के लिए प्रमाण मीजूद हैं कि भारत अतुलित वलशाली न होते हुए भी पड़ोसियों का मित्र 
है। नेपाल, वर्मा, श्रीलंका और एक घर छोड़कर मलयेशिया उसको अपनी सहज सहानुभूति देते हैं। 
इससे अधिक और कुछ फिलहाल नहीं देते तो इसमें उनका दोष नही--कमोबेश भारतीय परराष्ट्रनीति 
के निर्माताओं और प्रचारकों का ही है। प्रधानमंत्री ने कार्यभार सम्हालने के बाद तुरंत इस ओर ध्यान 
दिया था और अनंतर अपने मंत्रियों को सदभाव यात्राओं पर भेजा था। श्री स्वर्णसिंह की यात्रा से 
उस वक्‍त की एक बड़ी ज़रूरत पूरी हुई थी-यानी प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा का आश्वासन मिला 
था। निस्संदेह इतनी शर्त साथ में थी कि जो भारतीय व्यापारी या कर्मी वर्मा के कानूनों के अधीन 
काम करना चाहें वे आनंद से रहें--बाकी चाहें तो लौट जा सकते हैं। बर्मा में समाजवादी व्यवस्था 
के लिए जो कानून बनाए जा रहे थे उनका विरोध करने का प्रश्न नहीं उठता था क्योंकि एक तो 
यह दूसरे देश का आंतरिक मामला था, दूसरे समाजवादी व्यवस्था के लिए भारत को इनकार का रवैया 
अपनाना भी मुश्किल पड़ता। 
चीन की चालाकी 
आज प्रधानमंत्री के सामने चीन और पाकिस्तान के गठबंधन के संदर्भ में वर्मा की सहानुभूति का महत्त्व 
विशेष रूप से सामयिक है । वर्मा ने भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण के शमन और युद्धविराम के बाद तुरंत 
प्रसन्नता प्रकट की थी कि दोनों देशों में शांति होना संतोष की बात है। उल्लेखनीय है कि वर्मी अध्यक्ष 
जनरल ने विन ने इस आशय का जो संदेश प्रधानमंत्री को भेजा था वह मासको से भेजा था-वह उस समय 
वहीं थे । भारत और पाकिस्तान में अच्छे संबंध की इच्छा करनेवाला देश और कुछ हो पर कम से कम चीन 
का हितैषी नहीं हो सकता | चीन का सारा जोर इसी बात पर है कि भारत और पाकिस्तान लड़ते रहें | वह 
रूस को या अमरीका को एशिया में गौरवान्वित न होने देने का संकल्प करके एक एसा चक्र चला रहा 
है जिसमें पाकिस्तान इन दोनों देशों से जहाँ तक हो सके लाभ उठाकर भारत के विरूद्ध शक्तिशाली वने | 
इस चक्र में वह स्वयं फँसता जा रहा है क्योंकि दिन-व-दिन वह दो वड़े शत्रुओं को परस्पर मित्र बनाता 
जा रहा है। पर वह दूसरा प्रसंग 

अभी तो यह देखें कि चीन की एशिया-विजय की धूर्त आकांक्षा बर्मा जैसे पड़ोसा का भारत क 
कितने निकट लाती है। फरवरी में जनरल ने विन के भारत आगमन पर, और उससे भी पहले सितंवर 
Ee में जव श्री स्वर्णमिंह बर्मा गए थे तो वमी राष्ट्रपति ने विन और परराष्ट्रमत्री ऊ थाई हान दाना 
मे चीन के आतंक के विषय में वात हुई थी। तब यह दिखा था कि बहुत-से अंतरराष्ट्रीय मामला म 
दोनों देशों के विचार एक-से हैं। जनरल ने विन ने अपनी भारत यात्रा क अवसर पर प्रधानमत्रा क 
साथ बातचीत में गुटों से अलग रहने तथा शातिपूण सहअस्तित्व की नीति में अपनी आस्था प्रकट की। 
उनका कहना था कि इस नीति से विश्व शांति बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय सद्भावना फॅलान म बहुत 
मदद मिली है| दनिया में लड़ाई न हो इसके लिए परस्पर सहयोग करते रहने को वे फिर कृतसंकल्प 
हुए। 


सहयोग का क्षेत्र 


5. ८ 


जनरल ने विन और प्रधानमंत्री दोनों हा सहमत हैं कि विज्ञान और शिल्प के क्षेत्रों में दोनों देशों की 
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सरकारें सहयोग करें और जहाँ तक संभव हो एक देश दूसरे देश के नागरिकों को ट्रेनिंग और अनुसंधान 
की अधिक से अधिक सुविधा दें। श्री शास्त्री ने भारत सरकार के अणु-शक्ति संस्थान में वर्मी नागरिकों 
को ट्रेनिंग देने की सुविधा देने का प्रस्ताव किया था जिसकी जनरल ने विन ने सराहना की थी। दोनों 
नेताओं ने दोनों देशों के बीच वाणिज्य और व्यापार के विस्तार की भी इच्छा प्रकट की थी। 

जनरल ने विन ने 5 फरवरी 965 को नई दिल्ली में अपने सम्मान में दिए गए एक भोज में 
यह वक्तव्य दिया था : द 

“भौगोलिक दृष्टि से समीप होने तथा समान सांस्कृतिक परंपरा के कारण भारत और बर्मा में दीर्घकाल 
मे जो संबंध रहे हैं, उसे बर्मा के लोग कायम रखना चाहते हैं। दोनों देशों ने आज़ादी की लड़ाई एक 
तरह मे लड़ी, इसलिए इनके संबंध और मजबूत हो गए हैं। दोनों देशों को आज़ादी मिल जाने के 
बाद विविध क्षेत्रों में आपसी सद्भाव और सहयोग की भावना से ये संबंध और मजबूत हुए हैं। विशेषतः 
अंतरराष्ट्रीय मामलों में दोनों देशां का सहयोग उल्लेखनीय है। आज जब दुनिया के देशों को गुटों में 
खींचने की जबर्दस्त कोशिश की जा रही है, अन्य देशों के साथ भारत और वर्मा ने गुटों से अलग 
रहने की स्वतंत्र विदेशनीति अपनाई है। 


मतसाम्य की आशा 


प्रधानमंत्री के वर्मा जाने का निर्णय बहुत पहले ही हो गया था और अगस्त में घोषणा कर दी गई थी 
कि प्रधानमंत्री एक-दो महीने में रंगून जाएँगे। पाकिस्तानी आक्रमण के कारण यह यात्रा स्थगित होती 
रही | इस समय जाने से शास्त्रीजी का कार्यक्रम बहुत अधिक व्यस्त हो जाएगा इसमें संदेह नहीं | परंतु 
यदि वे अभी न जाते तो जनवरी में ताशकंद की यात्रा, उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन, फिर गणतंत्र 
दिवस, फिर अमरीका यात्रा उन्हें और व्यस्त रखते | अंततः बजट अधिवेशन आरंभ हो जाता और फिर 
यह यात्रा मई-जून तक टल जाती। इसलिए अतिरिक्त थकान की आशंका रहते हुए भी प्रधानमंत्री ने 
अभी वर्मा जाना ही उचित समझा। 
जनरल ने विन के ऊपर उद्धृत विचारों से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर प्रधानमंत्री 
से जो बातचीत होगी वह चीन-पाकिस्तान गठबंधन के संबंध में बर्मा से किसी न किसी प्रकार का मतसाम्य 
पैदा करेगी | यह तात्पर्य नहीं है कि बर्मा चीन का शत्रु बन जाएगा या चीन से भारत के लिए कोई रियायत 
दिलवा देगा। वास्तव में चीन से बिलकुल सटा हुआ होने के कारण बर्मा इस स्थिति में नहीं है कि वह 
इन दोनों में से कोई कार्रवाई कर सके । परंतु चीन के विस्तारवादी इरादों पर बर्मा का ध्यान केंद्रित किया 
ही जा सकता है और बर्मा को भी आसानी से समझ में आ सकता है कि चीन का उद्देश्य भारत के सीमांत 
पर थोड़ी-बहुत भूमि हथिया लेना या पाकिस्तान को उकसाना भर नहीं है। वह इससे भी अधिक कुछ 
चाहता है, जिसमें वह भारत को इस्तेमाल करना चाहता है। इस प्रसंग में गत वर्ष मार्च की एक खबर 
याद आती है जिसमें मालूम हुआ था कि चीन ने बर्मा में रूस के प्रति घृणा का प्रचार और जनरल ने 
विन की सरकार की आलोचना आरंभ कर दी है। बर्मा के एक समाचारपत्र संपादक के नाम पेकिंग के 
विदेशी भाषा विभाग ने अपने यहाँ से प्रकाशित एक पुस्तिका भेजी थी। गलती से वह पुस्तिका लाओस 
की राजधानी वियंत्येन पहुँच गई | इसे खोलकर पढ़ा गया तो राज खुला | इसका शीर्षक भी चीनी परंपरा 
के अनुसार लंबा-चौड़ा और साथ-साथ स्पष्ट है | “वर्मा के शांतिवादी जनों को--अपने देश को एक ऐतिहासिक 
असंगति मत बनने दो |” इसमें आरोप लगाया गया था कि जनरल ने विन की क्रांतिकारी परिषद्‌ ने बर्मा 
के लोकतंत्रीय तत्त्वों के सभी अधिकारी नेताओं को दंडित करके बंद कर दिया है और वह केवल उन्हीं 
पतित पिट्टुओं की बात सुनती है जो मासको की संशोधनवादी नीति की तोतारटंत करते हैं। 
यदि यह हरकत बर्मा में और बढ़ी है तो उसका बाहर कोई विशेष प्रमाण नहीं है परंतु एकाएक 
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इस बात पर ध्यान जाता ही है कि चीन की इस पुस्तिका में और भारत में वामपंथी कम्युनिस्टों के मध्य 
वितरित चीनी प्रचार साहित्य में अदभुत साम्य है। 


विद्रोही नागा 

जनरल ने विन के साथ बातचीत में एक महत्त्वपूर्ण प्रसंग विद्रोही नागा नेताओं का होगा, ऐसा माना 
जा सकता है। विद्रोही नागा वर्मी प्रदेश से होकर पूर्वी पाकिस्तान आते-जाते हैं और उन्हें रोकने का 
प्रयल पूर्णतः सफल नहीं हो पाता क्योंकि विद्रोहियों ने वर्मी प्रदेश में होकर मार्ग बना रखा है जहाँ 
भारतीय पुलिस या सेना की पहुँच नहीं है। संसद के पिछले अधिवेशन में कई सदस्यों ने आग्रह किया 


था कि वर्मा से इस मामले में सहायता मागी जाए। वास्तव में कुछ दिन पीछे वर्मी अधिकारियों ने 


विद्रोही नागाओं के अवैध यातायात पर थोड़ी-बहुत रोक लगाई भो है। इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापन 
करते हुए भी भारत और कड़ी कार्रवाई का अनुरोध अधिकारपूर्वक कर सकता है। 


ताशकंदी शतरंज 


ताशकंद की यात्रा, जो प्रधानमंत्री रंगून से लौटने के 40 दिन बाद करेंगे, एशिया में चीन के मनसूवों 
के संदर्भ में और भी महत्त्व की होगी। राजधानी में इस यात्रा की तारीख निश्चित होने के समय इस 
महीने के शुरू में ही प्रेक्षकों ने अनुमान कर लिया था कि वार्ता में सफलता का पूर्ण आश्वासन लेकर 
प्रधानमंत्री रूस न जा सकें तो भी उनका जाने को तैयार होना ही भारतीय राजनीतिक बुद्धिमत्ता की 
एक महत्त्वपूर्ण विजय होगी | अय्यूव खॉ को एक माने में अमरीका से ज़्यादा रूस में मुश्किल पेश 
आएगी क्योंकि अमरीका चीन से भौगोलिक दृष्टि से दूर और रूस निकट है जिससे रूस का हित पाकिस्तान-चीन 
गठबंधन से तत्काल प्रभावित होता है। यां तो ताशकंद वार्ता का विषय भारत-पाक संबंध होगा परंतु 
इस विषय पर कोई भी बातचीत विना पाकिस्तान-चीन संबंध के विश्लेषण के संभव नहीं होगी, यह 
आसानी से समझा जा सकता है। पाकिस्तान ने चीन की दोहाई. दी या कश्मीर के मामले पर बहस 
करने की जिद की तो बात आगे नहीं चल पाएगी। पहली बात तो स्पष्ट ही है। दूसरी के बारे में 
प्रधानमंत्री अपना संकल्प घोषित कर ही चुके हैं। तव फिर बातचीत टूटने का दोष पाकिस्तान पर होगा | 
इसमें रूस का दोष न होते हुए भी रूस की प्रतिष्ठा के लिए खतरा छिपा हुआ है क्योंकि इससे 
चीन को यह कहने का अवसर मिल जाएगा कि एशिया में रूस का नहीं, चीन का प्रभाव अधिक 
है। वार्ता के भविष्य की अभी से घोषणा करने का दुस्साहस न करते हुए भी इतना कहा जा सकता 
है कि यह वार्ता अंतिम नहीं होगी और रूस इसे एशिया में भारत-पाक मैत्री तथा चीन-विरोध के प्रयल 
में केवल पहली कड़ी के रूप में देखना पसंद करेगा। किसी निर्णायक वार्तालाप के संयोजक के रूप 
में वह अपने को नहीं देखता और यह भारत के लिए भी अच्छा है--प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व की अद्वितीयता 
के लिए भी। 
चीन ने कोशिश बहुत की है कि ताशकंद वार्ता के पहले वह पाकिस्तान को अपनी शक्ति के 
प्रदर्शन से प्रभावित कर ले और रूस के सामने मोल-तोल करने का साहस उसमें भर दे। परंतु रूस 
से पाकिस्तान को सामान्य सद्भाव के अतिरिक्त औरं मिल ही क्या सकता है? रूस-यात्रा के पहले 
जानसन से मिलकर अव्यूव खाँ ने अपने को चीन की तरफ खुल्लमखुल्ला-और अधिक झुकने से वंचित 
कर लिया है क्योंकि जानसन ने उनके आचरण की परीक्षा हो जाने तक उन्हे कुछ न देने का इरादा 
स्पष्ट कर दिया है। पाकिस्तान चीन, रूस और अमरीका तीनों से एकसाथ मोल-तोल करने की अपनी 
शतरंज में खासा फँसा हुआ दीखता है और ताशंकद वार्ता में कोई वेहूदा बाद अपनाते ही और भी 
फंस जाएगा। 
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भारत का पलड़ा भारी 


इसके विपरीत प्रधानमंत्री की भावी अमरीका यात्रा उनके लिए अधिक अच्छी राजनीतिक हैसियत और 
अधिक लाभप्रद वातावरण का सामान जुटाती दीखती है | राजधानी के राजनीतिक प्रेक्षकों ने उस परिवर्तन 
को लक्ष्य किया है जो अमरीका के रवैये में हाल में-खासकर चीनी आतंकवादी कार्रवाइयाँ बढ़ने के 
बाद से पैदा हुआ है। अनाज के बारे में दीर्घकालीन समझौते के लिए पहले जानसन प्रधानमंत्री के 
अमरीका आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। डेढ़ लाख टन की तुरंत अदायगी और दीर्घकालीन समझौते 
के लिए खाद्यमंत्री से वार्ता.की इच्छा करके उन्होंने प्रधानमंत्री को अनाज के लिए बात करने के अनावश्यक 
लोभ से मुक्‍त कर दिया है। अब उन दोनों की बातचीत एक अधिक प्रीतिकर वातावरण में, भारत 
की आर्थिक उन्नति के प्रश्नों पर तथा चीन के प्रतिकार के उपायों पर सार्थक परिणाम दे सकेगी यह 
आशा बढ़ गई है | राजनीतिक दवावों में आने का प्रश्न तब पैदा होगा जव एशिया में भारत को शक्तिशाली 
बनाने के बदले अमरीका भारतीय नीतियों में आमूल परिवर्तन का आग्रह करे परंतु जब भारत के स्वतंत्र 
विकास से ही अमरीका का हित सिद्ध होता है तो उसे ऐसे आग्रह की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हर 
हालत में अमरीका को यह न भूलना चाहिए कि उसके अन्य एशियाई मित्रों की अपेक्षा भारत में लोकतंत्र 
कहीं अधिक प्रबल है और समाजवादी व्यवस्था के घोषित उद्देश्यों से विचलित होना प्रधानमंत्री के 
लिए बिना अपनी प्रतिष्ठा में कटौती किए संभव नहीं है। 
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आनेवाले दिनों की आहट 


“आनेवाले दिनों में कठिनाइयों की युगबुगाहट है”--ये शब्द हैं प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी 
के, जिन्होंने गणराज्य दिवस पर नीति-वक्तव्य देकर अपना कार्यकाल विश्वास के साथ शुरू 
किया है। 

उनका रेडियो भाषण, खाद्य समस्या को ताशकंद विज्ञप्ति पर तरजीह देता है और उस लड़ाई 
की तरफ ध्यान खींचता है जो गरीबी, रोग और जहालत मे भारत को लड़नी है। परंतु इससे 
भी अधिक महत्त्व की चीज़ यह है कि अपने व्यक्तित्व के अनुरूप इंदिरा गाँधी ने अन्य नेताओं 
से अलग जिन बातों पर पहले कभी जोर दिया था, उन पर आज भी दिया है-ये हैं, उन्हीं 
के शब्दों में, “हम अपनी गलतियों से सबक लें और उन्हें दोहराएँ नहीं” तथा “युवाजनों को 
पहले से अधिक अवसर मिलने चाहिए-विज्ञान और कला, विचार और कार्य की दुनिया 
उन्हें पुकार रही है।” 


आनेवाले दिनों की कठिनाइयों में एक यह भी है कि प्रधानमंत्री की यह न्यारी आवाज़ बनी 
रहती है या नहीं। अफसरशाही, कांग्रेस पार्टी के आंतरिक समझौते, उग्र दक्षिण और उग्र वामपंथियों 
के दबाव, ये सब पिछली गलतियाँ सुधारने और युवाजनों को मौके देने की कितनी सुविधा 
प्रधानमंत्री के लिए रहने देंगे यह पूछने योग्य प्रश्‍न है। - 


इंदिरा गाँधी से देवत्व की आशा करना उनके प्रति अन्याय होगा परंतु उन्हें उन्हीं सब चक्र में फँतते 
देखना और भी निर्दय कृत्य होगा, जिनमें फँसकर हमारे पिछले वयोवृद्ध नेताओं के आदर्श कोरे अखबारी 
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नारे बन चुके हैं। अगर युवा समाज को अवसर मिलना है तो प्रधानमंत्री को जोखम उठाकर भी अपने 
परिवेश के प्रति कुछ और कठोर होना पडेगा | 

खाद्य, जिसकी तरफ उनका ध्यान केवल केरल-समस्या के कारण नहीं गया है (यह मानकर ही 
चलें), अमरीकी सहायता के आश्वासन के बाद जनसाधारण के ध्यान से उतर चला था। खाद्य उत्पादन 
के विलक्षण तत्काल फल देनेवाले कार्यक्रमों की विरुदावली का सरकारी सूचना विभाग से प्रवाह धीमा 
पड़ गया था | यह दुर्भाग्य ही हे कि खाद्य के मामले को फिर जनचर्चा का विषय बनाने में पहल खाद्य 

संबंधी उत्पादन आंदोलन नहीं बल्कि राजनीतिक आंदोलन ने की। 

केरल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अब्राहम ने एक बड़ी क्रांतिकारी वात कह डाली (क्रांतिकारी 
इसलिए कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक खाद्य आंदोलना की हमेशा निंदा करती रही हे) | उन्होंने कहा कि 
खाद्य की कोई राजनीति नहीं है, इसीलिए हम दूसरी पार्टियों के साथ आंदोलन में शामिल हो रहे हैं| 
पाठकों को याद होगा कि पिछले संसदीय अधिवेशन में खाद्यमंत्री ने प्रतिपक्षी दलों पर दाँत पीसकर आरोप 
लगाया था कि वे खाद्य समस्या को उछालते हैं वरना उसे तो सरकार हल कर ही डाले। 

उन्हीं की पार्टी के श्री अब्राहम ने खाद्य को राजनीति से अलग करने का नया नुस्खा निकालकर 
खाद्यमंत्री के लिए परेशानी ज़रूर पैदा की है मगर साथ ही शायद पार्टी का लिहाज करके यह भी कह 
दिया कि केरल में राशन कटौती का दोष अकेले सुब्रह्मण्यम पर नहीं, केंद्र सरकार पर है, जिसकी सामूहिक 
जिम्मेदारी” है। 

केरल में राशन थोड़ा बढ़ाकर श्रीमती गाँधी ने सहृदयता दिखाई है पर आगे चलकर आंदोलनवाले 
मामलों में उन्हें ज्यादा बड़ी मुश्किलें पेश आने की आशंका रहेगी। 


ताशकंद विज्ञप्ति के वाद अब जो कुछ होना है, उस पर प्रधानमंत्री ने ध्यान देना शुरू कर दिया है यद्यपि 
राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन ने अपने रेडियो-भाषण में कहा है कि “इस विज्ञप्ति को एक अनिद्य दस्तावेज 
कोई नहीं कहेगा', उसकी निंदा का उत्तर तो प्रधानमंत्री को अगले संसदीय अधिवेशन में देना पडेगा | 
उनके पद सँभालते ही भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों ने अलग-अलग होना शुरू कर दिया है और 

असैनिक मामलों में तनातनी कम करने के लिए भारत-पाकिस्तान मंत्रि-सम्मेलन शीघ्र ही होने की आशा 
ह| 

श्रीमती गाँधी की उत्सुकता इस बारे में स्वाभाविक ही है कि विज्ञप्ति के अनुसार भारत-पाकिस्तान 
को जो कुछ करना है, निर्विघ्न और समय से होता चलें। पाकिस्तान की या चीन की किसी षड्यंत्र-योजना 
की आशंका आसन्न भविष्य में न होते हुए भा यह सवाल तो बना कि भारत-पाकिस्तान 
ताशकंदोत्तर काल में किस हद तक निकट आ सकेंगे क्योंकि बहुत निकट आने का मतलब एशिया में 
शक्ति-संतुलन में प्रभावकारी परिवर्तन करना होगा। उसके लक्षण प्रकट होते ही रूस और अमरीका के 
वर्तमान सौहार्द की शक्ल बदलती दिखाई देने लगे तो आश्चर्य नहीं। 

नई सरकार को अगले कुछ ही दिनों में व्यापारिक और राजनयिक क्षेत्रों में पाकिस्तान से सामान्य 
संबंध स्थापित करने के विषय में अपनी कार्यनीति स्पष्ट कर लेनी है । संभवतया मंत्रियों की पहली बैठक 
पाकिस्तान में ही होगी और उसमें भारत के परराष्ट्रमंत्री श्री स्वर्णसिंह, परिवहन, उइयन और पर्यटनमंत्री 
श्री संजीव रेडी तथा वाणिज्यमंत्री श्री मनुभाई शाह हिस्सा लेंगे। 


गत सप्ताह जब पाकिस्तान की सेना के प्रधान सेनापति जनरल मूसा भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल चौधरी 
मे मिलने आए थे तो दिल्ली का मन पूरी तरह शास्त्रीजी के जाने के शोक से उभरा नहीं था और नए 
प्रधानमंत्री के आने की खुशी से भरा नहीं था। 

ऐसे रसाभास में उस व्यक्ति का भारत-भूमि पर पैर रखना, जो कल तक भारत का शत्रु था आर 
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जिस पर हजारों नौजवानों की मृत्यु की साझा जिम्मेदारी थी, यदि कुछ विचित्र लगता तो अस्वाभाविक 
न होता; परंतु उसके आने के साथ ही बिछुड़े 'वाप-बेटों, और 'पति-पलियों' का जो पुनर्मिलन हुआ, 
उसने वातावरण ही बदल दिया। हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी और भारतीय वायुसैनिकों की अदला-वदली 
ने अखबारों को युद्धोत्तर जीवन के सबसे सुंदर चित्र दिए। ` 

परंतु ये चित्र जनमानस पर क्या असर डालेंगे? यह प्रश्न निरा प्रतिपक्षी वितंडा नहीं है। युद्ध के 
समय युद्ध और शांति के समय शांति की भावना उसी समाज में सहज हो सकती है जिसमें युद्ध और 
शांति दोनों ही जनसाधारण की जिम्मेदारी हो। दूसरे शब्दों में, जहाँ यह जिम्मेदारी एक ओर सेना और 
दूसरी ओर सामान्य नागरिकों तथा उनके भाग्यविधाता राजनीतिज्ञा में बँटी हुई हो, वहाँ मेना को हुक्म 
मिलने पर लड़ने और हुक्म मिलने पर कमर खोल देने की स्थिति स्वीकार करनी पड़ेगी, मगर जो सेना 
में जाकर लड़ने से वचे हुए हैं उन्हें युद्ध और शांति दोनों ही परिस्थितियों में मोर्चे पर मिठाई भेजने 
से ज़्यादा कुछ नहीं करना पडेगा | 

ताशकंद विज्ञप्ति के अंतरराष्ट्रीय परिणाम सुनिश्चित हैं; उनके बारे में केंद्र विशेष चिंतित नहीं 
हे-देश की राजनीति में इस विज्ञप्ति को लेकर जो कुछ होगा उसका सामना वह अपने पक्षधर भीमकाय 
बहुमत के बूते करेगा। परंतु सेना और जनता के संबंध पर इसका जो असर पड़ेगा वह शायद अभी 
आँका नहीं गया है। आनेवाले दिनों की कठिनाइयों में यदि प्रधानमंत्री इस आशंका को भी शामिल 
कर लें तो अच्छा हो कि भारत को एक और युद्ध लड़ना पड़ा तो सेना तथा जनता के वीच की दूरी 
बढ़ न जाए। अभी से यदि सेना में बहुप्रतीक्षित सुधारादि शुरू नहीं किए जाते और सामान्य जीवन 
में सैनिक जीवन के प्रति भावुक श्रद्धा के स्थान पर व्यावहारिक अनुराग नहीं पैदा किया जाता तो 
राष्ट्रीय चरित्र को तोड़नेवाली एक बड़ी दुर्घटना से बचना कठिन हो जाएगा। 
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पहाड़ और ऊँट की करवट 


राजधानी का मुँह इस समय जयपुर की तरफ है, मगर उसके दिमाग में सिर्फ़ वे ही परेशानियाँ 

नहीं हैं, जो कांग्रेस पार्टी में सत्ता के संघर्ष ने पैदा की हैं और जो जयपुर में रंग लाएँगी। 
अमरीकी राष्ट्रपति श्री जानसन ने इंदिरा गाँधी से मिलने की इच्छा प्रकट की है और यह 
जानते हुए कि यदि वह अमरीका जाएँ, तो उन्हें बजट अधिवेशन के दौरान ही हड़बड़ी में 

जाना पड़ेगा, श्री जानसन ने आर्थिक सहायता और दीर्घकालीन अनाज-करार को इंदिरा गाँधी 

की यात्रा से जोड़ दिया हैं। इसका कुल मतलब यह होता है कि यद्यपि फरवरी के मध्य ै 
तक देश में अनाज की कमी और भी बढ़ जाएगी, तो भी लंबे करार पर हस्ताक्षर तब तक 

नहीं होंगे, जब तक प्रधानमंत्री अमरीका न हो आएँ। 


उधर ताशकद विज्ञप्ति के अनुसार भारत-पाकिस्तान मंत्रि-वार्ता के लिए पाकिस्तान ने जो कार्यक्रम भेजा 
है, वह अपने में चिंता का एक अलग विषय है। ताशकंद विज्ञप्ति ने कश्मीर पर समझौता नहीं किया 
था। उसने भारत-पाकिस्तान संबंध में सुधार के लिए प्रयल की माँग की थी। उसने संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा 
परिषद्‌ के उस प्रस्ताव का महारा लिया था, जिसमें युद्धविराम के बाद 5 अगस्त की स्थिति पर वापस 
जाने और पारस्परिक विवादों के लिए बातचीत करने का आग्रह है 
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ऐसी स्थिति में, पाकिस्तान के प्रस्तावित कार्यक्रम में कश्मीर पर बातचीत का उल्लेख भारत 7 
लिए अप्रीतिकर भले ही हो और पाकिस्तान की वदनीयती या जल्दबाजी भले ही कहलाए वह एक 
ऐसा पहाड़ है, जिसके तले दोनों देशों के ऊँटों को कभी न कभी आना ही था | जाहिर है कि पाकिस्तानी 
जनता को समझाने के लिए और उसकी भारत-विरोधी प्रवृत्ति जगाए रखने के लिए पाकिस्तान ने इस 

कार्यक्रम म कश्मीर पर बातचीत का उल्लेख किया है, और ऐसे वक्त किया है, जबकि विजयी भारतीय 
मेनाएँ अधिकृत भूमि से हट रही 

शायद अय्यूद खाँ को आशा है कि इस तरह पाकिस्तान में उसके राष्ट्रपति और उसकी मेना 
की धूमिल प्रतिष्ठा उज्ज्चलतर की जा सकेगी। भारत में भी ताशकंद विज्ञप्ति का विरोध और उसके 
प्रति संदेह कम न था, न है। परंतु, यहाँ के जनमत पर असर डालने के लिए सरकार को पाकिस्तान 
क प्रति अमित्रता का भावना भड़काना आवश्यक नहीं है | पाकिस्तान की ताजा पेशकश के वाद राजधानी 
के राजनीतिक क्षेत्रों में आश्चर्य और कुछ-कुछ निराशा भी प्रकट की जा रही है, लेकिन वस्तुतः इसके 
ठीक पहले अय्यूब खाँ और इंदिरा गाँधी के उद्गारों में अद्भुत समानता देखी जा रही थी। 

'ताशकद समझौता भारत और पाकिस्तान की आपसी समस्याओं के शांतिमय निपटारे की दिशा 
में पहला कदम है और भारत की इस इच्छा का प्रमाण है कि सब मतभेद बातचीत से हल किए जाने 
चाहिए |" 

इंदिरा गाँधी, नई दिल्ली, 30 जनवरी 

“ताशकंद घोषणा से कश्मीरियों का यह अधिकार खंडित नहीं हो जाता कि वे अपनी आज़ादी 
की लड़ाई जिस तरह चाहें चलाएँ। वह घोषणा एक मंतव्य है और पाकिस्तान कश्मीरियों को समर्थन 
देने से हट नहीं रहा है। थह कहना गलत है कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर अपना दावा छोड़ दिया 
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“अगर दोनों पक्ष सद्भाव से काम लें तो यह घोषणा भारत से सब मतभेद निपटाने का पथ प्रशस्त 
कर सकती है | यह दोनों देशों की अपने मतभेद शांतिमय बातचीत से निपराने के संकल्प का प्रतीक 
हे।” 


-अय्यूब खाँ, रावलपिंडी, 2 जनवरी 


पाकिस्तान और भारत का झगड़ा सिर्फ़ कश्मीर तक ही सीमित नहीं है यह वात हमारे राजनीतिज्ञ बार-बार 
कह चुके हैं। वे यह भी हज़ारों वार दोहरा चुके हैं कि कश्मीर पर समझोता हो जाए तो पाकिस्तान 
से शांतिमय सहअस्तित्व का आश्वासन खुदवखुद नहीं मिल जाता | उन्होंने यह भी कहा है कि पाकिस्तान 
का अस्तित्व ही भारत के प्रति घृणा पर ठहरा हुआ है और उन्होंने इस पर भी जोर दिया है कि भारत 
में धर्मों के प्रति घृणा नहीं बल्कि सहिष्णुता का स्वर प्रधान है तथा भारत ने कश्मीर के मामले पर 
जो रवैया अपनाया है वह भारत की धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रीय पद्धति का सबसे बड़ा और जीता-जागता 
प्रमाण समझा जाना चाहिए। 

लेकिन भारतीय नेतृत्व ने (अभिप्राय सत्ताधारी नेतृत्व से है) भारत और पाकिस्तान के अलग-अलग 
अस्तित्वों से कभी शंका प्रकट नहीं की है बल्कि इन दोनों के अस्तित्व को इन्होंने हमेशा स्वागत किया 
और व्यावहारिक बताया है । राजनीति में व्यावहारिक पर जोर देकर आदर्श की हत्या करने को अव्यावहारिक 
ही कहना चाहिए : ताजी घटनाओं से यही सिद्ध होता है। 

यदि ताशकद विज्ञप्ति के साथ-साथ भारत और पाकिस्तान के भावी संबंधों के विषय में कोई आदर्शच 
या कोई अंतिम लक्ष्य परिकल्पित किया गया होता तो विज्ञप्ति के वाद दोनों देशों में घनिष्ठता का मार्ग 
| | ही तरह के जंगल साफ करके निकाला जाता | कश्मीर का सदाबहार जादुई पौधा जो भारत और 
पाकिस्तान दोनों के राजनीतिक दीवानखाने की शोभा बढ़ाता है, तव एक गोण मामला बन जाता है। 
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आना गेहूँ का 

खाद्य के मामले में राजधानी के सरकारी प्रचार अधिकारियों का कहना है कि एक करोड़ 50 लाख 
टन तक गेहूँ देने की जो इच्छा अमरीकी सरकार ने दिसंबर में प्रकट की थी उसमें कोई कमी नहीं 
आई है। फिर भी कोई वजह है कि भारतीय प्रधानमंत्री का अमरीकी नेताओं से बातचीत करना जरूरी 
समझा जा रहा है। 

श्री शास्त्री के निधन के बाद अमरीकी उपराष्ट्रपति श्री हम्फ्री ने खाद्यमंत्री श्री सुब्रह्मण्यम से बात 
करके घोषणा की थी कि अमरीकी सरकार पी.एल.-480 के अधीन लंबी अवधि के समझौते पर शीघ्र 
ही अपना विचार प्रकट करेगी। 

उस समय ऐसा आभास हुआ था कि संभवतः श्री हम्फ्री की दृष्टि में दीर्घकालीन गेहूँ समझोता 
भारतीय बंदरगाहों की माल उतारने की क्षमता जाँचने के बाद और भारत में अन्न संबंधी कठिनाई 
आरंभ होने के पहले अर्थात्‌ फरवरी के मध्य तक हो जाएगा मगर वाशिंगटन से श्री जानसन और 
श्री बी.के. नेहरू की भेंट की खबर आने के पहले ही सरकारी प्रवक्ता स्पष्ट कह रहे थे कि प्रधानमंत्री 
और अमरीकी नेता परस्पर स्थिति की समीक्षा करेंगे, तभी समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। 

श्रीमती इंदिरा गाँधी की अमरीका यात्रा का, इन पंक्तियों के लिखने तक, कोई कार्यक्रम निश्चित 
नहीं हुआ है। श्री शास्त्री ने फरवरी के पहले सप्ताह में न्यूयाक लौटने का कार्यक्रम बनाया था। परंतु 
नई प्रधानमंत्री के निकटस्थ सूत्रों के अनुसार वे अभी इतनी व्यस्त हैं कि अमरीका यात्रा की तारीखों 
पर गौर करने का अवसर भी नहीं आया है। हर हालत में वे जयपुर अधिवेशन (9-3 फरवरी) के 
पहले देश से बाहर जाना नहीं चाहेंगी और 4 फरवरी से संसदीय अधिवेशन शुरू होने के बाद जा 
नहीं सकेंगी। 

खाद्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता के अनुसार जो डेढ़ करोड़ टन गेहूँ तात्कालिक भारतीय संकट दूर 
करने के लिए अमरीका ने दिया है उसकी पहली खेप संभवतः फरवरी के पहले सप्ताह में मद्रास पहुँच 
जाएगी इससे खाद्य संकट की एक और नाजुक घड़ी टल जाएगी जो खाद्यमंत्री सुब्रह्मण्यम के अनुसार 
फरवरी में आने को थी। यह आशंका वह पिछले संसदीय अधिवेशन में प्रकट कर चुके हैं। 

कुल डेढ़ करोड़ टन गेहूँ जो अमरीकी सरकार ने दिसंबर में मंजूर किया था, फरवरी के अंत 
तक अमरीका से रवाना हो जाएगा। भारतीय बंदरगाही पर इसे उतारने का पूरा प्रबंध किया जा चुका 
है। साथ ही अमरीकी सरकार ने भारत को यह सुविधा भी दे दी है कि वह इस राशि का आधे से 
अधिक गैर-अमरीकी जहाजों में ले जाए। 

अमरीका में भारतीय रसद मंडल यह गेहूँ खरीदकर भारत भेज रहा है। सारी राशि खरीदी जा 
चुकी है सिर्फ़ आने की देर है। 

: इसके आ जाने पर इसे तथा पी.एल.-480 के अधीन आनेवाले अतिरिक्त अन्न को भंडार में रखने 
की समस्या पैदा होगी। इसे हल करने के लिए विचार शुरू हो गया है। सरकार के पास केवल तीस 
लाख टन अनाज भंडार में रखने की व्यवस्था है पर उसे सारे वर्ष में इससे कहीं अधिक अनाज जमा 
करके रखना पड़ेगा। 

एक प्रस्ताव यह है कि अमरीकी नौसेना के 'लिबर्टी' नामक 75 जहाजों को, जिनकी क्षमता 0 
हजार टन है, या तो गेहूँ लादकर या ऐसे ही भारत ले आया जाए। और जब तक जरूरी हो उन्हे 
यहाँ के बंदरगाहों पर भंडारघरों की तरह खड़ा रखा जाए। 

एक ओर पाकिस्तान के रवैये और दूसरी ओर अमरीका के रवैये के सामने वो शुभाशंसा जो 
अधिकारी नेताओं ने देश में फैलाई थी, असहाय-सी दिखाई देने लगी है। देखना यह है कि जवपुर 


अधिवेशन में किस्त तरह उन आलोचनाओं का जवाब दिया जाएगा जो कांग्रेस के अंदरूनी आलोचक 
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और निंदक वहाँ करेंगे | वहाँ एक बार गुबार निकल जाने पर संसद में प्रतिपक्ष की आलोचनाएँ गहरे 
आत्मविश्वास के साथ बर्दाश्त की जा सकेंगी। परंतु इन सव छोटी-मोटी हलचलों का नतीजा अगर 
यह हो कि भारत और पाकिस्तान के संबंध या राज्य की समस्या पर नए सिरे से सोच-विचार क्रिया 
जाए यानी मूल दृष्टियों में परिवर्तन हो, तभी उनका कोई महत्त्व होगा। 

ऐसा हो सकेगा इसका कोई लक्षण यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है | ज़्यादा संभव यही है कि हल्ला-गुल्ना 
होने के वाद फिर सरकार कोई नया पैंतरा बदलकर देश के स्वाभिमान का ढोल पीटने लगे। 


77 फरवरी 7966 
जयपुर-कांग्रेस के बाद 


कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो चुका है। देश की सबसे भारी-भरकम राजनीतिक पार्टी 
के इस वार्षिक भाषण समारोह से देश को कया मिला? यह सवाल मन में अपने आप उठता 
है। परंतु जिन्होंने अधिवेशन को निकट से देखा है वह कहेंगे कि देश को क्‍या मिला' की 
अपेक्षा अब इस सवाल का महत्त्व अधिक हो गया है कि कांग्रेस के इस जलसे से कांग्रेस 
को क्‍या मिला? 


लालबहादुर शास्त्री कांग्रेस के उन आखिरी स्तंभो में से थे जिन पर इस राजनीतिक पार्टी का विराट 
सार्वदेशिक छत्र टिका हुआ था। यों, थूनी लगाए रखने को अभी कांग्रेस के पास कई बड़े प्रादेशिक 
नेता हैं और उनके अपने-अपने प्रादेशिक छत्र भी हैं। शास्त्रीजी के जाने के बाद नई प्रधानमंत्री का 
कांग्रेस में क्या वैसा ही स्थान होगा जैसा उनका था? या कि उनकी अखिल भारतीय व्यष्टि के स्थान 
पर अब एक से अधिक नेताओं की समष्टि सामने आएगी | यदि हाँ तो इन नेताओं में परस्पर क्या 
और कैसी स्पर्धा अथवा सहयोगिता होगी? ये सब जिज्ञासाएँ गत अधिवेशन के पारखी दर्शकों के मन 
में अवश्य रही होंगी। इनमें से कुछ को विस्तार से देखा जाए। 

श्रीमती गाँधी के लिए यह अधिवेशन प्रधानमंत्री बनने के ठीक बाद और संसद का बजट सत्र 
आरंभ होने के ठीक पहले बड़े मौके से आया | उन्हें कांग्रेस में और प्रकारांतर से देश में एक बड़े 
नेता के रूप में अपना विकास करने का यह बड़ा अच्छा मौका था | प्रकारांतर से इसलिए कहा, क्योंकि 
कांग्रेस अधिवेशन का प्रचार इतना अधिक होता है कि देश के अख़बार पढ़ने और रेडियो मुनतेवालों 
पर उसका असर पड़ता है, और तो और खुद कांग्रेसी भी अपने नेताओं के घटने-बढ़ने की थाह विषय 
समिति या खुले अधिवेशनों में उनके भाषणों की लोकप्रियता से लगाते हैं। भाषण दिए भी इसी अंदाज 
से जाते हैं और, ये दोनों बातें कांग्रेस की भीड़ को देखते हुए स्वाभाविक भी हैं। 

श्रीमती इंदिरा गाँधी बड़े-बूढ़ों के युग से अलग एक हस्ती हैं, मगर इतनी अलग नहीं हैं कि बड़े-बूढ़े 
उन्हें पसंद न करें। इस अधिवेशन में उन्हें नई पीढ़ी के प्रतिनिधि के रूप में आना तो और भी असंभव 
था क्‍योंकि वैसा करने का समय तभी आ सकता है जब वे उन मान्यताओं के यथेष्ट समर्थक एकत्र 
कर लें जो उनके नाम के साथ जुड़ी हुई हैं। एकत्र ही न कर लें उन्हें अपनी पार्टी के राजनीतिक 
तंत्र में प्रभावशाली स्थानों पर रख भी दें। यह काम यदि उनका अभीष्ट हो तो अगले आम चुनाव 
के पहले तक शुरू हो जाना चाहिए और आम चुनाव के बाद इसके नतीजे सामने आ जाने चाहिए। 
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प्रधानमंत्री अपने इर्दगिर्द कांग्रेस की नई पीढ़ी की विभूतियाँ जमा करेंगी या बुजुर्गों से घिरी रह जाएँगी 
इसका कोई संकेत प्रधानमंत्री के भाषण में नहीं मिला परंतु एक दवी हुई छटपटाहट का संकेत अवश्य 
मिला जो कांग्रेस के भविष्य के लिए उनके मन में थी। उन्होंने नई भावना की भी बात की और कांग्रेस 
के पुराने आदर्शों के प्रति निष्ठा को भी सोती नींद से जगाया। नई भावना-पुराने आदर्शो को कार्यरूप 
देने के लिए | पुराने आदर्शो में उन्होंने समाजवाद का नाम नहीं लिया बल्कि एक स्थल पर गहरी व्यंजना 
के स्वर में कहा, “कुछ लोग समाजवाद के नाम से डरते हैं-मैं कहती हूँ आप नाम समाजवाद का 
मत लीजिए पर कुछ काम तो कीजिए |” यह मान लिया जाए कि इस वाक्य का उत्तरार्ध वह अपने 
से ही कह रही थीं तो शायद गलत न होगा। 

जो हो, उनके इस भाषण ने उपस्थित जनसमाज को प्रभावित किया। जनता सच्ची भावना से 
भरे शब्दों को पहचान लेती है चाहे कभी-कभी झूठे दम-दिलासों की पोल न पकड़ पाए। जयपुर में 
उस दिन घोर वर्षा हो रही थी | शहर में चलते-फिरते लाउडस्पीकरों के जरिए यह सूचना पाकर विशाल 
जनसमुदाय पैदल और साइकिलों पर नेहरू नगर पहुँच गया था कि आज अमुक समय श्रीमती इंदिरा 
गाँधी बोलेंगी। उसे जो चीज़ चाहिए थी-कुछ कर गुजरने की पुकार और ललकार-वह इंदिरा गाँधी 
मे दी। सुननेवालों का दिल हुआ कि इस व्यक्ति को क्यों न एक मौका देकर देखा जाए | यह वैसा 
तो नहीं दिखता जैसा और कांग्रेसी दिखते हैं। 

यह पुकार देकर इंदिरा गाँधी ने इस अधिवेशन के द्वारा अपनी मान-मर्यादा एकाएक पहाड़ जैसी 
तो बड़ी नहीं कर ली (और इससे कुछ लोग प्रसन्न हैं), हाँ, अपने ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी अवश्य 
ले ली है। जिन लोगों का कांग्रेस पर से विशवास उठ चला है उन्हें यह विश्वास दिलाने की जिम्मेदारी 
कि अभी कांग्रेस में कुछ खमीर उठ सकता है, कुछ चेहरे साफ-साफ सामने आ सकते हैं और वे दो 
जबानों से नहीं बोलते। 

यह जिम्मेदारी वह किस तरह निभा सकती हैं, इसका भी हलका-सा संकेत जयपुर में मिला । युवक 
कांग्रेस के पुनस्संगठन के लिए उन्होंने जो काम श्री दिनेशसिंह को सौंपा है, वह कुछ आगे बढ़ा । युवक 
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कुछ बैठकें बड़े पंडाल के नेपथ्य में हुई। उधर कांग्रेस के सोशलिस्ट फोरम 
में भी कुछ चहल-पहल दिखाई दी। इन दोनों समूहों में से श्रीमती इंदिरा गाँधी को क्रमशः काफी कुछ 
समर्थन मिल सकता है-यदि दोनों समूहों में नई पीढ़ी कुछ राष्ट्रीय जोश दिखाए तो। परंतु अभी इन 
दोनों जगह जो प्रवृत्तियाँ जयपुर कांग्रेस के दौरान दिखाई दी हैं, वे भ्रामक ही हैं। एक में ऐसा दीखता 
है कि कुछ राजाओं जैसे व्यक्तियों का प्राधान्य हो जाएगा, दूसरी में श्री नन्दा का प्रभुत्व कम होकर 
संभवतया श्री मालवीय का प्रभुत्व अधिक बढ़ सकता है। पर जैसा कि इस लेख के पहले नेहरूनगर 
की चिट्टी में लिखा जा चुका है, कथित समाजवाद की और कथित इतर शक्तियों की रस्साकशी हमेशा 
असल नहीं होती | दोनों ओर से जिस तरह के आरोप कांग्रेस अधिवेशन के मंच और नेपथ्य में आए, 
उनमे पता चल सकता है कि वहाँ समाजवाद के क्या माने समझे जा रहे हैं। एक फोरम-कार्यकर्ता 
ने कहा कि कांग्रेस पूँजीपतियाँ की विचारधारा पर चलने लगी है, तभी तो साधारण कांग्रेसजन के लिए 
यहाँ (नेहरूनगर में) झोपड़ी, संसद सदस्य के लिए सरकारी होली या अतिथिशाला और मंत्री के लिए 
शाही अतिथिशाला का प्रबंध किया गया है । इस 'समाजवादी' तर्क को ध्वस्त करने के लिए एक दूसरे 
समाजवादी ने जवाब दिया-फोरम के जितने बड़े-बड़े नेता हैं, सबके पास मोटरगाड़ियाँ हैं। इस स्तर 
पर कांग्रेस में समाजवाद की चर्चा जब तक होती रहेगी, तब तक उसके सब प्रणेता अपने को सुरक्षित 
समझते रहेंगे। 


समाजवाद को इस स्तर से ऊपर उठाकर काम की शक्ल देने की बात जो प्रधानमंत्री ने कही थी, 
जयपुर अधिवेशन में और आगे नहीं बढ़ सकी । आर्थिक प्रस्ताव के अंतर्गत जाँच समिति बनाने का 
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सुझाव (जो कांग्रेस अध्यक्ष के मन में पहले से ही था), वड़ी आसानी से पास हो गया | उस पर ज्यादा 
वहसे भी नहीं हुई। श्री अशोक मेहता ने जब कार्यसमिति के सामने आर्थिक स्थिति संबंधी प्रस्ताव का 
मसविदा रखा था, तो उसको अलग हटा दिया गया था और कांग्रेस अध्यक्ष की इच्छानुसार जाँच समिति 
के सुझाव सहित एक छोटा प्रस्ताव तैयार किया गया था। इस मामले पर अभी कांग्रेस ज्यादा बहम 
नहीं चाहती, तो क्या बुरा कर रही दै? आखिर जाँच समिति की रिपोर्ट आने पर तो बहस होगी ही 
और फिर यह राग अभी आम चुनाव तक बजाते रहना है। तव तक यदि समाजवाद न होता रहें, 

तो समाजवाद पर अमली कार्रवाई करने के लिए जनता स्वभावतः उन्हीं को चनेगी, जो सत्ताधारी हैं 
और समर्थ हैं। 

श्री अशोक मेहता प्रसिद्ध समाजवादी हैं और उससे भी अधिक प्रसिद्ध समाजवादी विचारक हैं। 
उनके विचार अध्यात्म और दर्शन को पुट लिए हुए धरातल से आकाश तक, कहें कि, यथार्थ से 
आदर्श तक सेतु बाधते हैं। इसी शेली में जव वह कांग्रेस कार्यसमिति में पहली बार, और वह भी 
मंत्री के रूप में, और वह भी सीधे कामराज के सामने आए, तो समझा जाता है कि उनकी अंग्रेजी 
से कई लोगों को कई तरह की उलझन हुई। उन्होंने आज तक के सब समाजवादी प्रस्तावों का 
एक-एक करके विश्लेषण किया था और सबके अंत में एक नया समाजवादी प्रस्ताव तैयार करके 
उस पर मंजूरी माँगी थी। कार्यसमिति के कुछ सदस्यों ने उन्हें याद दिलाया कि भुवनेश्‍वर में एक 
समाजवादी प्रस्ताव पास हो चुका हे और जनता के सामने अब एक और प्रस्ताव रखने की गलती 
हम नहीं करना चाहते। उससे तो हम पर सीधा आरोप लगेगा कि हम बातें ज़्यादा करते हैं, काम 
कम | इसलिए जो काम हमने नहीं किया है, उसकी वात करो, तो यह जनता के लिए ज़्यादा हितकारी 
होगा | तव फिर जाँच समिति बनाने की घोषणा एक छोटी-सी भूमिका के साथ आर्थिक प्रस्ताव के 
रूप में पेश की गई। 

यह कहना शायद गलत है कि कार्यसमिति में श्री अशोक मेहता के लिए कोई राजनीतिक विरोध 
था या कि उनका स्थान इस अधिवेशन में गिर गया है, वहाँ तो केवल इस बात का ख्याल रखा जा 
रहा था कि श्री अशोक मेहता अभी राजकाज में और राजनीति में नए हैं। इसीलिए उन्हें आर्थिक प्रस्ताव 
विषय समिति या खुले अधिवेशन में पेश करने के लिए भी नहीं कहा गया । इसमें पदवृद्धि या पदावनति 
जैसी कोई बात नहीं है, ऐसा कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना हे | 


इस अधिवेशन में एक बहुत नई चीज़ हुई | श्री मोरारजी देसाई और श्री चव्हाण दोनों ने ताशकद घोषणा 
पर प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में एक अभूतपूर्व जोड़ी पेश की। परंतु यह भी याद रखना चाहिए 
कि दोनों ही अद्वितीय रूप में प्रकट हुए और उन्हें चाहें तो अधिक से अधिक परस्पर पूरक कह सकते 
हैं। वास्तव में दोनों के भाषण बहुत पुरअमर थे-शायद श्री मोरारजी का अधिक अर्थमय भी था। 

मंत्रिमंडल में होने के कारण श्री चव्हाण को बहुत-सी बातों की सफाई देनी थी जो उन्होंने आधिकारिक 
भाषा में दी-घोषणा पर हस्ताक्षर के समय वह स्वयं मौजूद थे। पर मंत्रिमंडल से बाहर होते हुए भी 
श्री मोरारजी ने बहुत-सी बातों की सफाई दी। वह सरकार में नहीं हैं और दो बार प्रधानमंत्री पद के 
लिए उम्मीदवार होकर विफल हो चुके हैं। इस विशेषता ने ताशकंद घोषणा के प्रबल समर्थन से भरे 
उनके भाषण को और भी लोकप्रिय बना दिया। 

बार-बार श्री मोरारजी देसाई ने उन आपत्तियों का उत्तर दिया जो वह समझते हैं कि लोग ताशकंद 
समझौते पर करेंगे और सबसे अधिक बार उन्हीं ने भरोसा दिलाया कि अगर पाकिस्तान ने गड़बड़ 
की तो हम उसे देख लेंगे। एकाधिक स्थल पर उन्होंने स्वर्गीय लालबहादुर का समर्थन किया, अपने 
ही समर्थक श्री विभूति मिश्र के हाथों उनकी अवमानना की निदा की । अंत में दृढ़तापूर्वक तमाम संशोधना 
को व्यर्थ कहकर उन्होंने अस्वीकार कर दिया--केवल एक संशोधन माना जिससे न कुछ बनता था न 


शी | की चिट्ठी / 759 


रचनावली 


Se सत्य तर 


"७ ०> 


RT 


बिगड़ता था और जो वास्तव में व्यर्थ ही था। संशोधन था कि न्यायसंगत और ससम्मान होना चाहिए, 
ससम्मान और न्यायसंगत नहीं। * 


श्री मोरारजी का भाषण उनके व्यक्तित्व की सच्ची तसवीर था। वह अपनी वात पर दृढ़ एवं बहुत अधिक 
तर्क-वितर्क से दूर थे और उनका सत्ता धारण न करते हुए भी साधिकार स्वर में बोलना उनके आत्मगौरव 
के अनुकूल ही था। इस भाषण से उन्हें कांग्रेस के बाहर निश्चय ही एक सार्वदेशिक प्रभामंडल मिला-कांग्रेस 
के अंदर उसकी शक्ति के आधार वैचारिक उतने न हैं, न होंगे जितने संगठनात्मक हो सकते हैं। इस 
अधिवेशन में ऐसे संगठनात्मक संबंधों का विकास उल्लेख योग्य स्तर पर नहीं हुआ और यह वात श्री 
मोरारजी के लिए ही नहीं सभी नेताओं के लिए सच है। इसका कारण है। वह यह कि अधिवेशन की 
संपूर्ण अवधि में स्वर्गीय लालबहादुर के अभाव की तथा आगामी आम चुनाव की छाया ऊपर से छायी 
रही है और राजस्थान, पंजाब तथा उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री-राजनीति की अंतर्धारा नीचे बहती रही | 

आम चुनाव के लिए अपनी तैयारी करनेवाले नेता अधिकाधिक सोमनस्य चाहते हैं-पर इतना 
भी नहीं कि उनका व्यक्तित्व दब जाए | दूसरे, श्री कामराज का प्रभुत्व अभी इतना अवश्य है कि कोई 
उनका खुल्लमखुल्ला विरोध नहीं करना चाहता था। इसका सबसे स्पष्ट प्रमाण खाद्य प्रस्ताव पर कामराज 
के संक्षिप्त भाषण से मिला | तब तारकेश्वरी सिन्हा, प्रधानमंत्री और महावीर त्यागी नाकामयाब रहे तो 
कामराज उठे और उन्होंने कहा, “इंदिरा गाँधी सेड गवर्नमेंट एक्जामिन फूड जोन | एग्री?” 

कुछ आवाजें आई, नो नो, नहीं नहीँ! 

श्री कामराज ने हाथ हिलाकर कहा, “एग्री!” और अपनी गद्दी पर बैठ गए। मगर शोर कम नहीं 
हुआ तब फिर उन्होंने उठकर पूछा-'एग्री?” और यह देखकर कि मतभेद है, उन्होंने कहा, “दोज़ 
डोंट एग्री, कम आन वन साइड |” इसके बाद भी नहीं-नहीं की कुछ आवाजें आई मगर बाद में कुछ 
प्रतिनिधियों ने इस संवाददाता को बताया कि हम लोग कार्यसमिति के संशोधन का नहीं, इस बात 
का विरोध कर रहे थे कि हमसे खुले आम बँट जाने को क्‍यों कहा जा रहा है? 

परंतु खाद्य एक ऐसा विषय था जिसने व्यक्तियों को अपने गठबंधनों की पहचान कराई। 
श्री सदोबा पाटिल ने खाद्य क्षेत्र हटाने के पक्ष में जोरदार भाषण हिंदी में किया | उसने दो काम किए, 
एक तो यह साफ-साफ घोषित किया कि श्री पाटिल किसानों के लिए प्रतिनिधित्व और नेतृत्व चाहते 
हैं। दूसरे, उन्हें महाराष्ट्र से अधिक राष्ट्र के निकट ला दिया | खाद्य क्षेत्र हटाने के लिए जो जोरदार 

बहुमत अधिवेशन में था उसके साथ तो अपने आप ही श्री पाटिल का संबंध जुड़ गया, उन्हें उसके 

लिए कुछ बहुत प्रयल नहीं करना पड़ा। 

खाद्य प्रस्ताव ने बड़ों को ही नहीं छोटे-छोटे नेताओं को भी पाँव पसारने का मौका दिया | खाद्य 
समस्या की चादर काफी बड़ी है ही। बिहार की श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा को केरल की मुग्ध दृष्टि 
का पात्र बनते देर न लगी। केरल के भूखे-प्यासे बच्चों की करुण कथा सुनाकर जब वह पंडाल के 
बाहर आई तो चायधर के बाँस-भवन में वधाइयों का उत्तर देते-देते थक गईं। केरल के कितने ही 
प्रतिनिधियों ने उन्हें केरल आने का निमंत्रण दे डाला | 


मध्यप्रदेश या. मद्यप्रदेश? 


मद्यनिषेध पर कार्यसमिति में चर्चा होगी, यह बात अधिवेशन के बहुत पहले ही नई दिल्ली में प्रकट 
हो गई थी। आखिरकार जब सनसनीखेज खबरें खोजनेवाले संवाददाताओं को पता चला कि कार्यसमिति 
में यह सवाल उठा और श्री मोरारजी देसाई ने इस पर संपूर्ण बहस की माँग की तो उन्हें आशा बँधी 
कि कुछ गरम मसाला हाथ लगेगा। पर इसमें गरम-ठंडा कुछ न था। केवल मध्यप्रदेश का मामला था 
जिसे अपने वजट में यथेष्ट राजस्व की व्यवस्था के लिए 6 मद्यनिषिद्ध जिलों में यह निषेध शिथिल 
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करना अभीष्ट था | श्री देसाई न चाहते थे कि इतनी' जल्दी इतने बड़े मामले को खत्म कर दिया जाए | 
उन्होंने एक विशेष बैठक की माँग की और यह अध्यक्ष को स्वीकार करनी पड़ी। यह एक रोचक 
बात है कि मद्यनिषेध के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष और श्री मोरारजी देसाई एक ही मत के हैं 

मद्यनिषेध शिथिल करने के पक्ष में श्री कृष्णवल्लभ सहाय, श्री नाइक, श्री निजलिंगया और 
श्री पाटिल भी थे | इनमें से पहले तीन मुख्यमंत्री होने के नाते अपने राज्यों में मद्यनिषेध के कारण घटनेवाले 
राजस्व के लिए चिंतित हैं और साथ ही मद्यनिषेध को कड़ाई से लागू न करा सकने की मानवीय असमर्थता 
से पीड़ित भी हैं। जैसा कि एक अन्य मुख्यमंत्री, मद्रास के श्री भक्तवललम ने इस संवाददाता को बताया, 
उनके राज्य में पूर्ण मद्यनिपेध है मगर फिर भी उसे लेकर बहुत सख्ती करने से चोरी-छिपे शराब बनाना 
और वेचना बढ़ता है । इसलिए वह अपने अन्य सहयोगी मंत्रियों के मुकाबले खुद बहुत उदारता से शराब 
पीने के परमिट दिया करते हैं-हाँ, डॉक्टर का प्रमाणपत्र लाना ज़रूरी है कि परमिट माँगनेवाले के स्वास्थ्य 
के लिए शराव आवश्यक है | डॉक्टर भी इसी उदारता से प्रमाणपत्र देते हैं या नहीं इस जानकारी के 
अभाव में श्री भक्तवसलम की उदारता से बहुत प्रभावित होना संभव नहीं। 

खैर, वह प्रसंगेतर बात है। कार्यसमिति में दो वार यह प्रश्‍न (नेहरूनगर में) उठा और वहाँ 
श्री कामराज ने मैसूर के मुख्यमंत्री श्री निजलिंगप्पा से कैफियत भी तलब की कि उनके राज्य में एक 
उपमंत्री श्रीमती यशोधरा दासप्या ने म्यनिपेध-विघटन के विरोध में त्यागपत्र क्यों दिया था | इसके 
अतिरिक्त श्री कामराज ने अपने झुकाव का कोई संकेत नहीं दिया था पर यह स्पष्ट है कि वह तब 
भी मद्यनिपेध में शिथिलता के विरुद्ध थे और अब भी हैं। 

अधिवेशन के अध्यक्ष श्री कामराज का रुतवा कितना बढ़ा है इसका अंदाज बहुत-से राजनीतिज्ञ 
और संवाददाता लगा रहे थे और लगाएँगे। यह तो स्पष्ट है किं उनका काफी दबदबा है-प्रधानमंत्री 
तो अभी नई ही हैं-और. बह कार्यसमिति या कहें कि हाई कमान का अपने से अधिकाधिक तादाल्य 
करने में रुचि लें तो-स्वाभाविक ही है। परंतु श्री लालबहादुर शास्त्री के उस गुण का प्रदर्शन उनके 
व्यक्तित्व में अभी नहीं हुआ है जिसके बल पर शास्त्रीजी सत्ता के संघर्ष से छिन्न-भिन्न हृदयवाली कांग्रेस 
का शरीर संगठित रख सके थे। वह गुण है सबकी वात सुनने का और भय से नहीं, प्रेम से जीतने 
की शक्ति। खाद्य प्रस्ताव पर विषय समिति में श्री कामराज ने जो जोर दिखाया था वह अभी उनकी 
शक्ति का प्रमाण भले हो, भय है कि कहीं कालांतर में उनकी अप्रियता का लक्षण न बन जाए। 
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बहुत सारे मसले : महँगाई-भत्ता, 
नागा विद्रोही वगैरह-वगैरह 


अव जबकि नई प्रधानमंत्री ने राजकाज सँभाल लिया है और संसद का बजट-अधिवेशन-जो 
कि एक प्रकार से 'सरकार की सभी नीतियों से संसद की सहमति प्राप्त करने का अवसर 
होता है--अपनी सरगर्मियों के साथ शुरू हो गया है, तो वे कौन से काम हैं जो सरकार 
को सबसे पहले करने हैं? 


homes. सूची में पहला ही होगा-ताशकंद घोषणा का क्रमशः परिपालन, परंतु उसके बाद भी छोटे-बड़े 
बहुत-से कँटीले झाड़ हैं जिनसे पल्ला झाइकर इस वक्त सरकार अलग नहीं हो सकती। कश्मीर के 
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समान ही नागालैंड का मामला भी कठिन है और खाद्य के समान ही महँगाई-भत्ते का उपाय भी राज्यों 
के चक्रव्यूह में फॅस गया है। विमान दुर्घटनाएँ किसी ग्रहयोग के कारण बढ़ी हैं अथवा कर्मचारियों 
की असावधानी के कारण इसमें न उलझें तो इतना तो मानना ही पड़ेगा कि प्रशासनिक व्यवस्था में 
सुधार का मामला तसंबंधी आयोग के रथ का एक पहिया उखड़ जाने और सारथी के संशयग्रस्त हो 
जाने से रुका पड़ा है। मद्यनिषेध को भी फिलहाल ताक पर रखें मगर चौथी योजना के लिए अर्थ-साधन 
भी करना ही है। पंजाबी सूबा तो एक दर्देसर है ही। 

सरकारी कर्मचारियों के महँगाई-भत्ते का सवाल मूल्यवृद्धि से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार कि मूल्य-सूचक 
अंक में वृद्धि विशेष के साथ महँगाई-भत्ता भी बढ़ता। अब उसे कुछ कलाकारिता के साथ वित्तमंत्री 
ने मूल्यवृद्धि के दूसरे पहलू से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि मूल्यवृद्धि रोकने पर भी विचार करेंगे 
और महँगाई-भत्ता देने की विधि पर भी विचार करेंगे। मंत्री ने कहा 

“पहली दिसंबर 965 से महँगाई-भत्ते में जो वृद्धि की गई है, उससे सरकार पर हर साल 25 
करोड़ रुपए का और बोझ पड़ेगा। यह बात याद रखनी चाहिए कि मोटे तौर पर, सरकारी कर्मचारियों 
को हर महीने एक अतिरिक्त रुपया देने का अर्थ है-सरकार के खर्च में हर साल लगभग तीन करोड़ 
रुपए की वृद्धि और इस हिसाब में राज्य सरकारों, सरकारी प्रतिष्ठानों, नगरपालिकाओं आदि के कर्मचारी 
शामिल नहीं किए गए हैं। इस समय देश की अर्थव्यवस्था पर असाधारण बोझ पड़ रहा है और साधनों 
की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। इस समय इस वात की सख्त ज़रूरत है कि प्रशासनिक व्यय को 
कम रखा जाए और मुद्रा-बाहुल्यकारी दबावों को रोका जाए। रक्षा और विकास संबंधी कार्यक्रमों की 
अनिवार्यता के कारण समाज के सभी वर्गों को, जिनमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, निश्चित रूप 
से कुछ न कुछ कठिनाई का सामनां करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों में महँगाई-भत्ते में जितनी वृद्धि 
की गई है, उसे अपर्याप्त नहीं कहा जा सकता और यह कर्मचारियों के लिए संतोष का उचित कारण 
नहीं है। 

“केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के महँगाई-भत्ते में समय-समय पर्‌ जो वृद्धियाँ हुई हैं, उनका राज्य 
सरकारों द्वारा विरोध किया गया है। पिछले साल राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ की साधन-समिति (रिसोर्सिज 
कमेटी) द्वारा किए गए एक निर्णय के फलस्वरूप हाल ही में जब इस विषय पर कुछ मुख्यमंत्रियों 
से विचार-विनिमय किया गया, तो उन्होंने वताया कि हमारे निर्णयों की उनके कर्मचारियों पर क्या प्रतिक्रिया 
होती है और उनके साधन ऐसे नहीं हैं कि वे किसी भी अतिरिक्त वृद्धि का बोझ उठा सकें। इसके 
अलावा, मुद्रा के रूप में की जानेवाली वृद्धियों से कर्मचारियों की वास्तविक सहायता नहीं होती, क्योंकि 
अनुभव से उपभोग की वस्तुओं के मूल्यों में समानांतर वृद्धि होने से यह वृद्धि अधिकांश प्रतिसंतुलित 
(आफसेट) हो जाती है | इसलिए सरकार ने महँगाई-भत्ते के सारे सवाल पर फिर से विचार करने का 
निश्चय किया है, ताकि सरकारी कर्मचारियों को वास्तविक लाभ पहुँचाने के लिए प्रभावशाली उपाय 
ढूँढ़ जा सकें और समाज के दूसरे वर्गों पर भी अतिरिक्त बोझ न पड़े। इस विषय पर ध्यान दिया 
जा रहा है और संसद सदस्य जो भी सुझाव देंगे, उनका मैं स्वागत करूँगा। ऐसा कोई फैसला नहीं 
किया गया है कि इस समय जो महँगाई-भत्ता दिया जाता है, उसे बंद कर दिया जाए।” 


इस प्रकार का विचार-विमर्श तो पहले भी हो रहा था। इसमें कोई नई बात नहीं है। है तो केवल इतनी 
कि राज्यों के प्रभुत्व ने एक नए ढंग से अपना असर केंद्रीय नीति पर डालना शुरू कर दिया है | मुख्यमंत्रियों 
पर केंद्र का कोई विशेष नियंत्रण संविधान के अधीन है नहीं, सत्ताधारी दल कांग्रेस के ही सब मुख्यमंत्री 
हैं, इससे थोड़ा-बहुत बंधन मानते हैं। जिस दिन दो-चार मुख्यमंत्री दूसरे दलों के हो जाएँगे उस दिन 
स्थिति अवश्य विकटतर हो जाएगी। अभी भी स्थिति विकट से कम नहीं है क्योंकि एक ही दल के 
होने के कारण दलीय दबावों के जरिए मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के लिए ऐसा तनाव पैदा कर सकते 
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हैं जिसका न तो कोई फायदा उन्हें अर्थात्‌ उनके राज्य को मिले न केंद्र को। खाद्य वितरण की वर्तमान 
स्थिति इसका उदाहरण है | जव जयपुर सें सीधे दिल्ली आकर खाद्यःक्षेत्र हटाने के मामले पर मुख्यमंत्रियाँ 
ने केंद्र सें परामर्श किया तो न तो खाद्य-क्षेत्र हटाकर खुला व्यापार करने का पक्ष प्रवल हुआ न एकाधिकारी 
वसूली सव जगह लागू करके तब खाद्य क्षेत्र हटाने का पक्ष प्रवल हुआ | यह संघर्ष लंवा खिंचेगा-यही 
दिखाई दिया। जाहिर है कि इसमें अगर कोई वास्तविक नुकसान उठाएगा तो साधारण जन उठाएगा। 

सरकारी कर्मचारियों को अधिक महँगाई-भत्ता देने से तुरंत मूल्यवृद्धि हुई है यह वात गलत नहीं 
है। पर सरकारी कर्मचारी इसके लिए दोषी नहीं हैं। नए मंत्रिमंडल को स्मरण होगा कि बड़े शहरों 
में-खासकर राजधानी में मूल्य-सूचियाँ टॉग रखने के लिए दुकानदारों ने आयोजन किया था और सरकार 
ने उसे प्रोत्साहन दिया था। उसका तब कोई विशेष नतीजा नहीं निकला था पर उसके बाद उसका 
सुधार या उसमे अच्छे किसी तरीके की खोज भी नहीं हुई। 

वित्त मंत्रालय ने सारे देश को कठिनाइयों का सामना करने के लिए कहा है और साथ ही सरकार 
के प्रशासनिक खर्च में कमी करने की ज़रूरत भी बताई है। जो वात उसे अभी सरकारी कर्मचारियों 
तथा उनके हितैषियों को समझानी है वह यह है कि प्रशासनिक व्यय में कमी करने के अन्य स्थलों 
पर भी ध्यान दिया जाएगा। 

मोटे तौर पर सरकारी कर्मचारियों को हर महीने एक रुपए अतिरिक्त देने का अर्थ सरकार के 
खर्च में हर साल तीन करोड़ रुपए की वृद्धि बताया गया है | यह वात सरकार को समझाकर कहनी 
होगी कि इतनी ही कटौती फिजूलखर्चियाँ कम करके नहीं की जा सकती, तभी उसके इस तर्क से 
प्रभावित हुआ जा सकेगा। जो हो, वित्तमंत्री के वयान से महँगाई-भत्ते का मामला व्यापक अर्थव्यवस्था 
के मामले में शामिल हो गया है और सरकारी कर्मचारियों का विशेषाधिकार छिन गया है | यह स्थिति 
अपने में तभी ठीक मानी जा सकती है जब व्यापक मामले में भी पुरअसर कार्रवाई जल्दी ही की 
जाए। आगामी बजट में देखना होगा कि वित्तमंत्री कौन-से व्यापक उपायों का समावेश करते हैं। 


नागाओं की समस्या श्री नेहरू के समय में विकसित हुई थी । अठारह वर्ष में धीरे-धीरे विकसित अन्य 
समस्याओं के निराकरण के साथ-साथ श्री लालबहादुर ने इस पर भी ध्यान दिया था परंतु अनुकूल 
परिस्थितियाँ न होने के कारण वह विशेष रूप से दर्शनीय कोई नतीजा न दिखा सके थे। 

सरकारी रिपोर्टी के अनुसार विद्रोही नागाओं में एक ऐसे वर्ग का विकास अवश्य हुआ था जो 
इस हिंसा के पक्ष में नहीं है पर वह वर्ग सरकार से बातचीत में किस हद तक प्रातिनिधिक भाग ले 
सकता है यह प्रश्‍न तब भी बना रहा था। 

श्री जयप्रकाश नारायण तथा माइकेल स्काट के प्रयलों के लिए देश के एक मुखर वर्ग में अस्वीकार 
भी उत्पन्न हुआ था। अब श्री लालबहादुर के बाद श्रीमती इंदिरा गाँधी ने इस साप-पिटारी में हाथ 
डाला है। पिछले दिनों उन्होंने सहयोगी और उग्र दोनों प्रकार के नागा नेताओं मे दिल्ली में परामर्श 
किया है। 

श्रीमती इंदिरा गाँधी का रुझान नागालैंड के आर्थिक विकास के साथ-साथ वहाँ की जनता के 
सांस्कृतिक वैभव की रक्षा करते रहने की ओर है। ये दोनों काम अतीत में एक-दूसरे के पूरक होते 
हुए भी एक-दूसरे में बाधक सिद्ध हुए हैं। श्री नेहरू ने नागा तथा अन्य जातियों की सांस्कृतिक सुरक्षा 
पर बहुत ज़ोर दिया था। उनकी भावना ऊँची थी और श्री वेरियर अल्विन जैसे प्रत्यक्षदर्शी विद्वानों 
की सहमति से अनुप्राणित थी। परंतु सारे देश में आर्थिक विकास ने गाँव की दीवारें तोड़कर उमे शहर 
में | 2 | का जो सिलसिला शुरू किया था उससे नागा ही अछूते रहते, यह संभव न था | शेष भारतीयों 
का उनसे उतना घनिष्ठ आदान-प्रदान गत वर्षों से नहीं हो सका जितना होना चाहिए था | 

यदि ऐसा करने का साहसिक निर्णय अब किया जाए तो कठिनाई यह पैदा होती है कि नागा 
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लोग इस बीच अपने अलगाव के अभ्यस्त हो गए हैं और दूसरी वेशभूषा, खान-पान, बोलचाल को 
अपनाने के लिए उनके मन में राजनीतिक गाँठ पड़ गई है। किस स्थल पर यह व्यूह तोड़ा जा सकता 
है यह जिज्ञासा केंद्र को होनी चाहिए। अभी जो बातचीत हुई है उसमें यदि इस मसले को कुरेदा गया 
हो तो नई दृष्टि-सरकार को भी और नागाओं को भी-मिलने की आशा बँधेगी । अन्यथा यह स्थित्रि 
विषम है और रहेगी-भले ही नागालैंड में उपद्रव कम हो जाएँ। 

अपने निधन से कुछ दिन पूर्व चुने हुए पत्रकारों से अपने निवास-स्थान पर बात करते हुए स्वर्गीय 
प्रधानमंत्री ने नागा समस्या का भी उल्लेख किया था। वहाँ शक्ति के अनंत प्रयोग के पक्ष में उनका 
मन नहीं था, वैसे ही जैसे किसी और प्रदेश में न होता। परंतु वह किस तरह इस सवाल का निपटारा 
खोजना चाहते थे यह बताने का प्रयल करना उनकी अनुपस्थिति में बहुत करके अंदाज़ लगाना ही 
होगा। इस बारे में अब श्रीमती इंदिरा गाँधी की ही रचनात्मक दृष्टि से कोई नया रास्ता निकलना है। ` 
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गत सप्ताह राजधानी को स्तब्ध कर देनेवाला एक समाचार मिला । मगर दीखता है कि उससे 

जितनी प्रतिक्रिया सरकार में या जनता में होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। आवश्यकता पे, 

अधिक बहुमत के बल से पुष्ट केंद्र सरकार समस्याएँ सुलझाने से अधिक उन्हें बनाए रखने - 
में रस लेती है, यह जनधारणा जो जड़ें जमाती जा रही है उन्हें गत सप्ताह की घटनाओं 

ने खाद-पानी ही दिया है। 


प्रधानमंत्री की हाल की असम यात्रा से जनता पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा था कि जैसे वहाँ के पहाड़ी 
क्षत्रा में-राजनीतिक समस्याएँ उनकी वशंवद हो गई हैं या हो रही हैं और हो जाएँगी । बाद में नागा 
प्रतिनिधियों से उनकी बातचीत ने यह गुब्बारा फोड़ दिया परंतु उसमें भी पैबंद लगाकर उसकी गैस 
सबकी सब निकलने से बचा ली गई। कुल मिलाकर ऐसा असर जमाया गया कि असम में नागा तो 
उपद्रव कर ही रहे थे इसलिए वह पुरानी समस्या है, रहे असम पहाड़ी क्षेत्रवाले-उनमें उग्र वर्गों का 
अस्तित्व यदि हो भी तो उन्हें बढ़ावा देना ठीक न होगा। 

मिजो क्षेत्र में भयंकर सशस्त्र विद्रोह की खबर आने पर ही शेष भारत को मालूम हुआ कि उससे 
टूट्कर अलग हो जाने का क्या षड्यंत्र उसी की भूमि पर चल रहा था। इस शेष भारत में सरकार 
नहीं शामिल है क्योंकि उसे जानकारी थी कि वहाँ क्या हो रहा है। नागा विद्रोहियों से, उन व्यक्तियों 
से जिन्होंने अपने को आज़ाद नागा देश के स्वामी घोषित कर रखा है, बात करने को प्रधानमंत्री राजी 
हैं और हमारी तरफ देखती भी नहीं इस ईर्ष्या से प्रेरित होकर यदि मिजो लोगों ने सशस्त्र विद्रोह किया 
हो तो आश्चर्य नहीं-पर यह उनकी बगावत का तात्कालिक कारण ही है। उसकी तैयारी बहुत पहले 
से हो रही थी और सरकार किसी नतीजे पर नहीं आ पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए और 
जनता को सिर्फ इतना बताया गया था कि पाकिस्तान से हथियार तथा प्रशिक्षण लेने आदिम जातियों 
के लोग वहाँ जाते हैं और फिर भारत में लौट आते हैं। कुछ भी हो, अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। 

मिजो विद्रोह का कठोरता से दमन कर दिया जाएगा; स्वतंत्रता की माँग बकवास है; आदि सरकारी 
नारे फिर सुनाई पड़े है | अब सरकार यदि कड़ी कार्रवाई करे भी तो यह तय है कि समस्या का रूप 
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और गुण बदल गया है। वह अब बच्चा नहीं रही, जवान हो गई है और लंबी छीना-अपटी के बाद 
ही काबू में आ सकेगी और वह भी उस रूप में नहीं जिसमें कुछ समय पहले ही कार्रवाई करने से 
आ सकती थी। त 

मिजो क्षेत्र के अपने राजनीतिक प्रशन के अलावा एक व्यापकतर राजनीतिक प्रश्‍न भी इस विद्रोह खत 
ने पैदा कर दिया है। प्रश्‍न है कि राजनीतिक समस्याएँ वाद-विवाद या परामर्श से निपटाने का ह . 
प्रयत्न हमारे देश में हिंसा के भँवर में जाकर क्यों फंस जाता है? क्यों सरकार ऐसा करती है कि जब hs 
तक बातचीत चलती रहे तब तक उसे एकाधिक स्तरों पर तथा विविध रूपों में चलाते रहने को ही ४. 
समस्या का निपटारा मान लेती हे और जनता को एकाएक मालूम होता है कि अव वह समस्या सरकार बा 
के गले में फंस गई है और उसे गले से निकालने में कुछ-न-कुछ खून-खरावे की आशंका है। वा 

इस परिणति के बहुत अच्छे दृष्टांत वे दो समस्याएँ हैं जिन्हें दिल्ली सरकार इस समय अपने हलक 2 
से छुड़ा रही है। एक तरफ खुद जलकर मर जाने को तैयार संत फतेहसिंह और दूसरी ओर सरकारी 
सत्ता में आग लगाने को तैयार मिजो लोग, दोनों में गुणात्मक अंतर नहीं है, मात्रा का अंतर है पप | 
वह भी इतना नहीं कि एक से दूसरे तक आसानी से पहुँचा न जा सके। 


दोनों मामलों में शांति से मामला सुलझानेवाले तत्त्व किसी समय थे, अब या तो नहीं रह गए हैं या 
हैं तो प्रभावहीन हो चले हैं। दोनों सीमांत की रक्षा का या कहें'कि अरक्षा का खतरा अपने में लपेटे 
हुए हैं। दोनों का हल तुरंत होना चाहिए और दोनों ही तुरंत हल की संभावना को अँगूठा दिखा रहे 
हैं। 

इनमें से यहाँ केवल मिजो समस्या को लें और इस पर भी अपनी ओर से उपदेशामक या उपालंभमूलक 
स्वर में .बड़ी-बड़ी बातें न कहकर उन दो व्यक्तियों से बातें करें जो लोकसभा और राज्यसभा में असम 
पहाड़ी जातियों के प्रतिनिधि हैं। 

श्री जी.जी. स्वेल लोकसभा में असम पहाड़ी क्षेत्र के निर्दलीय प्रतिनिधि हैं। वह खासी जाति के 


हैं (उस क्षेत्र की अन्य जातियाँ हैं-मिजो, गारो, मिकिर) और सदन में असम की समस्याओं पर एवं 
राष्ट्रीय प्रश्नों पर एक समान प्रखरता के साथ बोलते हैं। मिजो जाति के हिंसात्मक विद्रोह के लिए व 
उनके मन में सहानुभूति थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता परंतु वह यह नहीं मानते दिखाई दिए कि मिजों न 
की हरकत की संपूर्ण ज़िम्मेदारी मिजो पर ही है । मेरे एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा : से 
नेहरू के वक़्त से ही हम कोशिश करते आ रहे थे कि असम पहाड़ी क्षेत्रे के लिए स्वायत्त-शासन लि 
की कोई व्यवस्था हो जाए ताकि असम के वाकी प्रदेश के साथ रहते हुए भी वे प्रदेश, स्वाधीन तथा १। 
स्वायत्त रहते हुए भी, एकत्र अनुभव कर सके | क जी त 
नवंबर ॥963 में श्री नेहरू ने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता का सिद्धांत स्वीकार कर लिया ७6 
था। उस समय वहाँ मिजो यूनियन नामक संस्था जो इस सिद्धांत से सहमत थी, मिजो नेशनल फ्रट श 


के मुकाबले, जिसने स्वतंत्रता की माँग की थी, अधिक प्रबल थी । परंतु स्वीकृत सिद्धांत को अमल 
में लाने का उपक्रम उसी समय नेहरूजी ने नहीं शुरू किया | अंततः 964 में वह इस काम को शुरू 
कराए बिना गुज़र गए। 
उसके बाद, श्री स्वेल ने बताया, मुझे दर्जनों बार नए प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों तथा अधिकारियों 
से अनुरोध करना पड़ा और तव जाकर मार्च 965 में सरकार ने पाटस्कर आयोग की नियुक्ति की 
जिसे स्वायत्तता के व्यावहारिक पहलुओं पर प्रतिवेदन देने को कहा गया सिर्फ एक आयोग नियुक्त 
करने में सरकार ने इतनी देर क्यों की यह मेरी समझ में आज तक नहीं आया। बहुत सोचने पर 
क | कारण समझ में आता है कि सरकार सारे मामले की तरफ उदासीन थी और लापरवाही वरत 
| रही थी। 
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पाटस्कर आयोग, श्री स्वेल की राय में, अपना काम निष्ठापूर्वक कर रहा है परंतु उसका प्रतिवेदन 
अब मार्च के अंत में आने की आशा यदि पूरी भी हो तो क्या लाभ है। इस बीच परिस्थिति बिगड़ 
चुकी है। मिजो नेशनल फ्रंट के उग्र नेतृत्व ने रंग .जमा लिया है और शांतिवादी मिजो नेता भी अपने 
अनुयायियों को साथ रखने के लिए आयोग से असहयोग करने पर बाध्य हुए हैं। हुआ यह है 
जब शांतिवादी तत्त्वों ने हिंसावादियों की शक्ति बढ़ती देखी तो उन्हें विश्वास नहीं रह गया कि वह 
केंद्र सरकार से उसके वायदे पूरे करा सकेंगे | उन्होंने यह भी देखा कि सरकार विद्रोही नागाओं से 
बातचीत करने को तैयार है-उनसे जो अपने को स्वतंत्र नागा सरकार घोषित किए हुए हैं और नागालैंड 
में भी शांतिवादी तत्त्व उतना सम्मान नहीं पा रहे जितना उन्हें मिलना चाहिए था। एक प्रकार से मिजो 
यूनियन और मिजो नेशनल फ्रंट दोनों का ही सरकार के इरादों में विश्वास नहीं रह गया था-तव 
फिर दोनों को एक ही दिशा में जाने से कौन रोक सकता था। 

श्री स्वेल ने वर्तमान कठोर कार्रवाइयों पर अपनी राय यों प्रकट की : यह ठीक है कि राज्य 
के प्रति विद्रोह को दबा देना चाहिए परंतु मिजो नवयुवक अपनी भूमि पर छापामार लड़ाई लड़ने में 
जितने कुशल हैं उतने भारतीय सेना के जवान कभी हो नहीं सकते। सारे मिजो क्षेत्र को ध्वस्त कर 
देने की भीषण कार्रवाई हमारी सरकार शायद ही करे। यह अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं की भी चिंता 
करेगी ही। वह मिजो नेशनल फ्रंट के छापामारो से लंबी अवधि तक लड़ना ही उचित समझेगी। उस 
दशा में यह निश्चित है कि मिजो-समस्या देश की अनेक असाध्य व्याधियो की सूची में अपना स्थान 
ग्रहण कर लेगी और वहीं बैठी रहेगी। 


मिजो विद्रोहियों से लड़ने में और क्या दिक्कतें हैं? अखबारों में सेना की कठिनाइयों की व्याख्या सरकारी 
सूत्रों के आधार पर की जाने लगी है-दुर्गम स्थल, खराब मौसम आदि कारण बताए जाने लगे हैं-परंतु 
यह सब वास्तविक कठिनाइयाँ नही हैं। श्री स्वेल ने इस बारे में जो संकेत दिया उससे असल कठिनाई 
पर प्रकाश पड़ता है वह यह है कि मिजो जिले की सीमा एक ओर बर्मा और दूसरी ओर पूर्व पाकिस्तान 
से मिलती है। दोनों ओर जो लोग रहते हैं वह मिजो ही हैं। बर्मा में ये मिजो लोग चिन कहलाते 
हैं पर भाषा, धर्म, संस्कार की दृष्टि से वे मिजो ही हैं। मिजो जिले से इन सीमा-पार प्रदेशों में हथियार 
ही नहीं सामाजिक आचार का भी आदान-प्रदान होता रहता है | पीछा किए जाने पर कोई भी मिजो 
विद्रोही भागकर दूसरे देश में छिप जा सकता है। इसी का पलट भी सही है-दूसरे, देश से कोई मिजो 
आकर भारत में मनमानी कर सकता है। बर्मी संसद के एक भूतपूर्व चिन सदस्य इस समय मिजो जिले 
में मौजूद हैं ऐसी खबर सुनी जा रही है। 
इस प्रकार मिजो मोर्चेबंदी हथियारों की ही नहीं राजनीति की दृष्टि से भी तगड़ी है। ताशकद 
घोषणा पर हस्ताक्षर के पहले दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के मामले में भारत ) 
मिजो प्रश्‍न उठाया थाया नहीं यह स्पष्ट नहीं है। परंतु अब पाकिस्तानी हथियारों की मदद से यह 
विद्रोह हुआ यह आँख में उंगली गड़ाकर स्पष्ट कर दिए जाने पर वह ताशकंद घोषणा के अधीन क्या 
कार्रवाई करेगी? स्वराष्ट्रमंत्री ने स्वीकार किया है कि उन्हें पाकिस्तानी सहायता की खबर थी, परराष्ट्रमंत्री 
ने कहा है कि यदि यह हस्तक्षेप है तो हम विरोध करेंगे, परंतु इन दोनों वक्तव्यों से किसी को संतोष 
नहीं है। केंद्र सरकार की कथनी और करनी में कभी समय का और कभी इच्छा का व्यवधान 
बार देखा जा चुका है कि उसकी बातों से विशवास उठने लगा है | यह विशवास-हानि की प्रक्रिया आज 
की नहीं नेहरू के समय से यह शुरू हो गई थी, अब वह अपने पूरे उभार पर आ रही है। विश्वासं 
का यह संकट जगह-जगह हिंसात्मक कार्रवाइयों के रूप में प्रकट हो रहा है-विधानसभा में भी और 
बाहर भी। परंतु इस विश्वास के संकट पर तटस्थ भाव से टिप्पणी करने का मोह स्थगित करके एक 
बार फिर एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करें जिसका वर्तमान मिजो समस्या से रागात्मक लगाव है। 
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यह हैं राज्यसभा के सदस्य श्री थांगलारू | यह जाति से मिजो हैं और मिजो शांतिवादियों के साथ 
रहे हैं। इन्होंने मिजो क्षेत्र की प्रातिनिधिक संस्थाओं में ऊँचे पदों पर काम किया हे | एक समय वर्तमान 
विद्रोही नेताओं में से कुछ इनके अधीन क्लर्क थे | 

इन्होंने सवसे पहले मुझे याद दिलाया कि मिजो जिला भारतवर्ष के सब जिलों में बड़ा है--आकार 
में यह करीव 8440 वर्गमील है-और साक्षरता में भारतवर्ष में इसका केरल के वाद ही नंबर आता 
हे-45 प्रतिशत लोग साक्षर हैं। ऐसी परिस्थिति में उनकी आकांक्षाएँ ऊँची और उनका आत्मविश्‍वास 
प्रबल होना स्वाभाविक है | सरकार उनकी समस्याओं पर इन तथ्यों को भुलाकर विचार करेगी तो परिणाम 
अच्छे न होंगे। 

मिजो विद्रोही मिजो जिले से गेर-मिजो लोगों को हटा रहे हैं इस खबर पर उन्होंने टिप्पणी की 
कि यदि नेपाली, बंगाली, असमी तथा अन्य वर्गों के लोग वहाँ से स्वयं चले आ रहे हों तो क्या आश्चर्य 


Re 
ह| 


क्या मिजो विद्रोह असंम पहाड़ी क्षेत्रों की अन्य जातियों के लिए आदर्श वन सकता है? यह पूछने 
पर श्री थांगलारू ने (जो स्वयं मिजो हैं) बहुत चिंता नहीं प्रकट की | उन्होंने कहा वस्तुतः मिजो पहाड़ी 
जिला बाकी जातियों के जिलों से भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग पड़ जाता है | परंतु इसी प्रश्‍न 
पर खासी जाति के श्री स्वेल इतने आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने कहा अभी तक तो खासी, गारो आदि 
जातियाँ इतनी उग्र नहीं हुई हैं, परंतु भविष्य की कोई नहीं कह सकता | वह तो बहुत कुछ सरकार 
के बनाने से बनेगा | यदि उसे अपने में घटते हुए विश्वास को फिर जगाना है तो असम पहाड़ी क्षेत्र 
के विकास पर पहले से अधिक ज़ोर देना चाहिए। इन जातियों में अविश्वास की भावना असम में 
असमिया राज्यभाषा बनने के समय से फैली है | इन्हें यह आशंका हुई है कि ये चारों ओर असमियाभाषी 
लोगों से घिर जाएँगे और इन्हें वे अवसर न मिल सकेंगे जो इन्हें मिलने चाहिए | ऐसे अवसर इनके 
निवास-क्षेत्र का विकास करके ही इन्हें दिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए श्री स्वेल ने कहा-वहाँ 
के अपार बँसवटों का इस्तेमाल कागज़ बनाने के लिए किया जा सकता है और एक कागज़ मिल 
भी वहाँ खोल दी जाए तो बहुत लोगों को बड़े और छोटे रोजगार मिल सकते हैं। ४ 

प्रसंगवश, बॉस का उपयोग असम पहाड़ी जिलों से एक और समस्या का निराकरण कर सकेगा। 
वहाँ जब बाँस फूलता है तो भारी अकाल पड़ता है। यह एक अंधविश्वास बन गया है कि बाँस का 
फूलना मौउटम नामक अकाल का लक्षण है। पर वह है। इसलिए कि बॉस के फूल में कुछ ऐसे पदार्थ 
होते हैं जिन्हें खाकर चूहों और गिलहरियो की प्रजनन शक्ति चौगुनी हो जाती है और उनकी संख्या 
बेतहाशा बढ़ने लगती है। फसल को नुकसान भी उसी अनुपात में होता है और अकाल पड़ जाता 
है। 

इस सुझाव को सरकार के लिए छोड़कर यदि फिर मूल समस्या पर आएँ तो वह बातचीत और 
परामर्श के रास्ते से मामले निपटाने में सरकार की असमर्थता पर आकर टिकती है। हर जगह ऐसे 
तत्त्व होते हैं जो जनता को उग्र रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं पर हर जगह वे सफल तभी 
होने लगते हैं जब सरकार जनता को यह प्रलोभन दे कि उग्र रास्ते पर चलना लाभदायक हो सकता 
है। लोकतंत्रीय तरीकों से अपनी शिकायतें और माँगें सामने रखने का उपदेश देना आसान है परंतु 
लोकतंत्रीय व्यवस्था में भीमकाय बहुमत के मद में उन माँगों को हर बार ठुकरा देना, या उसमें भी 
बदतर--न ठुकराना न स्वीकार करना--और भी आसान है। इन्हीं दोनों आसान रास्तों पर चलकर केंद्र 
सरकार का शरीर आज असाध्य रोगों का मन्दिर बन गया है। 

अब विद्रोह को सख्ती से दबाने की घोषणा करके भी उसने फिर यह संकेत दिया है कि विद्रोहियों 
Pome ती वास्तविक शिकायतों पर ध्यान दिया जाएगा। यह दोनों बातें कहने की नहीं, करने की हैं और 
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इनमें पहली घोषणा पर अमल पहली चीज़ है । कितनी सख्ती से यह ह दवाया जाता है यह सारा 
देश देखना चाहता है और अगर उसने देखा कि विद्रोह के बड़े फायदे हैं तो यह बताने की जरूरत 
नहीं कि नतीजा क्या होगा। एक बहुत चिंताजनक लक्षण यह है कि राज्य के प्रति सशस्त्र विद्रोह की 
यह पहली घटना-स्वतंत्रता के बाद की पहली घटना-राजनीतिक पार्टियों की भर्सना का लक्ष्य नहीं 
बनी है, वह गौरव सरकार को ही प्राप्त हुआ है। राजनीतिक पार्टियों ने सशस्त्र विद्रोह की सार्वजनिक 
भर्सना नहीं की है, यह शिकायत उनसे नहीं की जा सकती, पर इस लक्षण से सचेत अवश्य हुआ 
जा सकता है। यह स्पष्ट है वे सशस्त्र विद्रोह को बिलकुल निषिद्ध नहीं मानती हैं। 


5 अप्रैल 7966 


आदिवासी भारतवासी 


प्रधानमंत्री की अमरीका और रूस की यात्रा-एक दीर्घ और एक संक्षिप्त-पूरी हो गई है 
और उनके राजधानी लौटने के साथ-साथ ताशकदोत्तर कथानक का एक वृत्त भी पूरा हो 
गया है। विदेश में सद्भाव का जो असीम प्रतिदान उन्हें मिला है उसने राजधानी के पराष्ट्र 
विशेषज्ञों को आश्‍चर्यचकित नहीं किया-वह प्रत्याशित ही था। हाँ, प्रधानमंत्री जब संसद 
में अपनी यात्राओं का विवरण देंगी तो भारत की आर्थिक स्वतंत्रता पर एक ओर तथा राजनीतिक 
प्रतिष्ठा पर दूसरी ओर उनसे आश्वासन माँगे जाएँगे, यह निश्चित है। अमरीका से मिलनेवाली 
आर्थिक सहायता आलोचना का विषय भी है और कृतज्ञता का भी : यह विडंबना उले 
सुलझानी होगी। और रूस से मिलनेवाली नैतिक सहायता पाकिस्तान के वर्तमान ताशकंद-विरोधी 
रवैये का जवाब दे सकती है यह संकेत भी प्रधानमंत्री को, रूसी प्रधानमंत्री से अपनी बातचीत 
के आधार पर, संसद में देना होगा। 


इस बीच उनकी अनुपस्थिति में, जैसा वह अनुरोध कर गई थीं, कोई उपद्रव तो नहीं हुआ 
पर चिंताशील राजनीतिक जगत में बहुत कुछ हुआ है जिसे वह केवल चुनाव के पहले 
की सरगर्मी कहकर टाल नहीं सकेंगी। 


राजधानी का राजनीतिक आभिजात गत कुछ सप्ताहो की उन घटनाओं से आजकल बहुत क्षुब्ध है 
जो हिंसा-दूषित हैं। यह क्षोभ एक दल दूसरे के प्रति मन में रखे या कई दल एक के प्रति रखें तो 
ऐसा प्रतीत होगा जैसे हिंसा भी दो प्रकार की होती है-आभिजात और लौकिक । यह परिस्थिति की 
सबसे बेड़ी विडंबना होगी और दुख के साथ कहना पड़ता है कि हिंसाकांडों को लेकर कुछ समय से 
देश में जो विचार व्यक्त किए जाते रहे हैं वे हिंसात्मक राजनीति के मामले में एक पक्ष पर शेर और 
दूसरे पक्ष पर बकरी का लेबिल चिपकाकर मामला रफादफा कर देते रहे हैं। > 

मिजो जनजाति का विद्रोह और उसके बाद बस्तर कांड विशेष रूप से कठिन मामले हैं--इसलिए 
कि इनके पेंच आदिवासी-समस्या के ऊपर कसे हुए हैं-पहले उस समस्या को समझकर तब हिंसा की 
भर्सना की जाए तो शायद वह अधिक रचनात्मक होगी | जहाँ तक राजनीतिक पुरुषों की हत्या का | 
प्रश्न है उस पर कैरों हत्याकांड के समय ही बहुत सात्विक चिंता से आकुल होकर कहा गया था कि | 
यह देश में एक नई लोकतंत्र-घातक प्रवृत्ति का सूत्रपात है। प्रवीर भंजदेव की मृत्यु से, जो कि रोगशैय्या | 
की मृत्यु नहीं ही है, चारों ओर शोर मचा है कि के यह मृत्यु नहीं, हत्या है। यह आक्रोश देखकर आजे 
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के प्रेक्षक तो आश्वस्त हो सकते हैं कि अभी भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए उत्साह है, किंतु 
इतिहासकार अवश्य लक्ष्य करेंगे कि एक राजनीतिक पुरुष की हत्या का रहस्य अभी तक खुला नहीं-उसे 
एक वर्ष कुछ महीने बीत चुके। 5 

स्वराष्ट्र मंत्रालय में विधि विशेषज्ञों के वार्तालाप के विविध विषयों में संभवतः उन प्रभावों की 
गणना नहीं है जो लटके हुए मामले समाज के मन पर डालते हैं। समाज के मन की बात ही शायद 
अफसरी भाषा के परे है-या कि वह विषय भी समाज सुरक्षा मंत्रालय को दे दिया गया है? यदि 
प्रवीर भंजदेव की मृत्यु की अदालती जाँच कोई राजनीतिक षड्यंत्र न बताए तो भी भंजदेव के राजनीतिक 
पुरुष होने में कोई संदेह प्रकट नहीं कर सकता। उनकी मृत्यु भारतीय जनमानस में असुरक्षा की और 
अविश्वास की भावना उस समय तक पोसती रहेगी जव तक उसके रहस्य का निर्णय नहीं हो जाता 
और यदि कोई अपराधी हो तो उसे दंड नहीं मिल जाता। 

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री को राजनीतिक क्षेत्रों में विरोधी दलों ने बहुत बुरा-भला कहा हैं। याँ तो 
उनका पक्ष लेनेवाले यहाँ हैं, किंतु वह स्वयं राजधानी आए और स्वराष्ट्रमंत्री से उनकी मंत्रणा हुई । 
निश्चय ही उन्होंने बस्तर के आर्थिक विकास पर ही बात नहीं की होगी-हालाँकि जब संसद में समाज 
सुरक्षा मंत्री श्री अशोक मेहता ने बड़े तपाक से बस्तर के पिछड़े भारतीयों के कल्याण की रिपोर्ट पेश 
की थी तो ऐसा लगा था जैसे सरकार असली मामला इसी को समझती हो | 

खैर, थोड़ी देर के लिए इस रिपोर्ट पर नज़र डाल ही लें। इसमें कच्ची और पक्की सड़कों की 
लंबाई, कुओं की संख्या और मलेरिया निरोधक उपचार की प्रगति के साथ-साथ पहले और दूसरे पंचवर्षीय 
आयोजन में खर्च रुपए की रकम भी बताई गई है। स्कूलों का उल्लेख है-पंचायतों का भी, परंतु 
एक जगह भी संकेत नहीं है कि इन दोनों सामाजिक संस्थाओं का-और व्यापक रूप से देखें तो सारे 
कल्याण-कार्य का बस्तर की जातियों पर क्या रागात्मक बौद्धिक या राजनीतिक प्रभाव पड़ा है । 

सरकारी रिपोर्टों में वह अनुशीलन नहीं होता है-आम तौर से नहीं होता है, परंतु ऐसा हुआ है 
कि जब सरकार का हित सध रहा हो, तो तथ्यों के साथ-साथ उनकी मनमानी व्याख्या भी की गई 
है। प्रस्तुत रिपोर्ट में, जिसे बस्तर के आज के प्रसंग में पेश किया गया है, सरकार ने वहाँ की सामाजिक 
उथल-पुथल की तरफ मुंशियाना दृष्टि रखी है यानी उसे मुंशी-दृष्टि से बाहर की वस्तु समझकर छोड़ 
दिया है। 

भारत सरकार के मुंशी-साहित्य की यह मिसाल निराली नहीं है-स्वराष्ट्रमंत्री का वह वक्तव्य जो 
इसी रिपोर्ट के साथ दिया गया था, इसका. अच्छा जोड़ीदार है| उसमें पहली बीस-पच्चीस पंक्तियाँ केवल 
इस बारे में हैं कि आदिवासी कल्याण का विषय अब स्वराष्ट्र मंत्रालय के अधीन नहीं है और खेद 
की बात है कि प्रतिपक्षी सदस्य इतना भी नहीं जानते | इस तरह के तर्क या तो अनावश्यक हैं या 
खोखले हैं, बल्कि दोनों हैं और इनके उल्लेख की क्या ज़रूरत स्वराष्ट्रमंत्री को महसूस हुई, यह उनके 
सचिवालय में कोई विद्वान अधिकारी ही जानते होंगे। 

बस्तर हो या मिजो हो या प्रतिवेशी कोई और आदिवासी क्षेत्र हो, उसके विषय में एक मोलिक 
तथ्य यह है कि अंग्रेजों के समय में उसे शेष भारत से भावनया अलग रखा गया था। यदि स्वराष्ट्र 
मंत्रालय समाज सुरक्षा मंत्रालय के सहयोग से आदिवासी क्षेत्रों की विद्रोही प्रवृत्ति का राजनीतिक विश्लेषण 
करे, तो उसे यह भी जाँचना चाहिए कि स्वतंत्रता के बाद नई भारत सरकार ने इन क्षेत्रों को किस 
प्रकार की प्रशासन व्यवस्था तथा किस दर्जे की रागामक सहानुभूति दी है। 


मिजो क्षेत्र में, जहाँ हाल ही में एक विद्रोह हुआ था, अंग्रेजों ने कोई विशेष प्रशासनिक व्यवस्था नहीं 
की थी, केवल पादरियों को खुली छूट दे रखी थी। वे वहाँ जाकर आदिवासियों में बाकी भारत से 
सांस्कृतिक दूरी पैदा कर रहे थे, यद्यपि यह उनका गौण कार्य था-प्राथमिक था आदिवासियों के भौतिक 
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कल्याण का प्रबंध। भारतीय धार्मिक संस्थाओं में से कोई भी इन क्षेत्रों में सक्रिय नहीं थी, क्योंकि भारत 
में धर्म के साथ सेवा लेने का भाव तो है, पर सेवा करने का भाव रामकृष्ण मिशन के बावजूद नहीं 
जुड़ पाया है। में अनेक अधिकारी भेजे होगे 

भारतीय सरकार ने 947 से अब तक इस क्षेत्र में अनेक : भेजे होंगे, पर यह आरोप 
विचारणीय है कि उनमें से अधिकांश वहाँ इसीलिए भेजे गए थे कि उन्हें कोई दंड दिया जाना था | 
इन्होंने वहाँ जाकर अपने आलीशान बँगले और कीमती कपड़ों के भीतर से झॉककर आदिवासी संसार 
को देखा और प्रभु-रूप में अपनी मूर्ति वहाँ प्रतिष्ठित की (संभवतया दंड का प्रतिशोध de के लिए) 
और तुच्छ आदिवासी को शावाशी देने में वही सुख अनुभव किया जो अंग्रेजों को भारतीयों की पीठ 
सोहराने में मिलता था । दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में, राम, कृष्ण और गुरुनानक की परंपरा से अविच्छिन्न नवोदित 
आदिम जाति को भारत से संपर्क का एकमात्र साधन था-यही भारतीय अधिकारी। 

श्री नेहरू को यह नीति इस तरह की व्यवस्था में सहायक होती थी-क्याँकि “आदिवासी को आदिवासी 
बनाए रखते हुए उसका भौतिक कल्याण करने की नीति” के कुछ भी अर्थ कोई भी लगा सकता है। 
वर्षो के निरंतर अभ्यास के बाद अब मिजो आदिवासी या कोई और भी आदिवासी बाकी भारत से 
गहरा रागात्मक संबंध न बना सकने की पीड़ा से दुखी हो तो आश्चर्य नहीं। अपनी शक्ति दिखाने के 
लिए बलप्रयोग करने का प्रलोभन इस तरह की पीड़ा से कहीं न कहीं अवश्य जुड़ा हुआ है। मिजो 
क्षेत्र के हाल के उपद्रवो का विश्लेषण करते हुए स्वराष्ट्र मंत्रालय इस पहलू पर और भी रोशनी डाल 
सके तो अच्छा होगा। 

भारत सरकार के जो अधिकारी असम के पहाड़ी क्षेत्रों में रह चुके हैं-ठंडे दिमाग से, निरपेक्ष 
भाव से देखें तो शायद वे बहुत-सी मूल्यवान सलाह सरकार को दे सकते हैं। उसे मानने से बड़ी हद 
तक इन क्षेत्रों का वास्तविक समज्जन. भारत भूमि में हो सकता है। जहाँ ईसाई धर्म और अंग्रेजी भाषा 
ने विकासशील आदिम जाति को सहारा दिया है वहाँ उसने उनमें अंतरराष्ट्रीय सहानुभूति का लालच 
भी पैदा कर दिया है। इसलिए प्रतिवेशी भारतीय समाज में मिलकर खो जाने का जो भय उनके मन ' 
में है उससे त्राण पाने का सीधा रास्ता दीखता है : स्वतंत्रता की माग । यह रास्ता उतना ही सुगम | 
होता जाता है जितने और रास्ते कठिन होते जाते हैं-असम में मैदान-निवासियों द्वारा उपेक्षा और अलगाव 
की प्रतिक्रिया में आदिम जातियाँ शंकालु होती जाती हैं। 

बस्तर में मगर स्थिति कुछ और ही है। कोई इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता और स्वराष्ट्र 
मंत्रालय को तो इसके लिए कृतज्ञ भी होना चाहिए कि बस्तर में दंतेश्वरी के अवतारस्वरूप हिंदू राजा 
का प्रताप विधर्मी प्रचार को दूर रखने में सफल रहा। यदि इस पर भी कांग्रेस सरकार बस्तरवासियों 
को अपना न बना सकी तो दोष केवल आदिवासियों का या उनके नेताओं का नहीं माना जा सकता। 
बस्तर की जनजातियाँ भारत से विद्रोह करनेवाली थीं--यह शिकायत केवल वही कर सकता है जो 


बस्तर की जातियों को भारत की मौलिक एकता से बाँधनेवाले भंजदेव के प्रति अकृतज्ञ होना चाहता 
है। 


भारत का सबसे बड़ा और सबसे पिछड़ा जिला | 


बस्तर मध्यप्रदेश का धुर दक्षिणी जिला है जिसके पूर्व में उड़ीसा, दक्षिण में आंध्रप्रदेश, पश्चिम में महाराष्ट्र 

तथा उत्तर में मध्यप्रदेश के दुर्ग और रायपुर जिले हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला है बस्तर--केरल 

राज्य से भी बड़ा-जनसंख्या 6780 (96 के अनुसार) और क्षेत्रफल 5097 वर्ग मील । वह । 

भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है। दे । 
जनसंख्या का घनत्व - एक वर्ग मील में 77 व्यक्ति; कुल जनसंख्या - 72.37 प्रतिशत अनुसूचित 
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झा 
आदिमजाति और 5.49 प्रतिशत अनुसूचित जाति | 97.69 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहती है । अनुसूचित 
आदिमजाति की जनसंख्या है 843759। 
इस जिले की मुख्य जातियाँ हैं माड़िया, मुड़िया, घुरवा, गोंड, भतरा, दोरला, हलबा और गदवा। है 
मुख्य बोलियाँ हैं हलवी, माडी, भतरी, परजी, गोंडी और दोरली। कुल जनसंख्या में से 27.54 प्रतिशत रत 
हलबी और 27.34 प्रतिशत गोंडी बोलते हैं। न्‍ ० 


मुख्या नदियाँ हैं इंद्रावती और सबरी। ऊँचाइयों पर जलवायु शीतोष्ण है पर अन्यत्र गरम रहता ॥- 
है। औसतन 60 इंच वर्षा होती है। जंगल बहुत हैं-सागवान और अन्य लकड़ियाँ, मधु, लाख, तदू 3 
महुआ, घास, ईधन वहाँ की उपज हें। खनिज लोहा, कोयला, अभ्रक, बाक्साइट और संगमरमर भी बा 


पाया जाता है या 
'दा 
मॅ 
I9 | 

78 अप्रैल 7966 ; 


शांति-मिशन के बाद? 
नेपाली सद्भाव : भारत रक्षा कानून 


नागा नेताओं से बातचीत का दूसरा दौर समाप्त होने के साथ-साथ राजधानी में इस बातचीत के संबंध 
में मतामत प्रकट किए जाने लगे हैं। यद्यपि प्रधानमंत्री ने नागा नेताओं से स्पष्ट बता दिया है कि 
नागा समस्या का हल नागालैंड को भारतीय संघ के अंतर्गत रखकर ही हो सकता है, तो भी राजनीतिक 
प्रेक्षको के मन में यह संदेह बना हुआ है कि नागा नेता अलग होने की अपनी माँग इतनी जल्दी नहीं 
छोड़ेंगे--बल्कि शायद कभी नहीं छोड़ेंगे। साथ ही श्री माइकिल स्काट की हरकतों ने नागा समस्या को 
ऐसा रूप देने का प्रयल किया है, जो उसके निराकरण के उपायों को प्रभावहीन कर दे । उन्होंने वर्मा के 
सरकार और संयुक्तराष्ट्र महासचिव को गुप्त पत्र लिखकर नागा समस्या को अंतरराष्ट्रीय रूप देना चाहा न 
है। श्री स्काट की गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है। उन्हें एक महीने का जो समय भारत में दिके 
रहने के लिए दिया गया है वह उसका सदुपयोग करेंगे ऐसी आशा प्रकट की गई है। देखना यह है 
कि इस सदुपयोग को वह क्या रूप देते हैं और उनकी उपस्थिति से नागा नेता किस प्रकार लाभ उठाना 
चाहते हैं। 
नागाओं की हरकतें मणिपुर आदि प्रदेशों में बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि कुछ राजनीतिज्ञों का 
कहना है कि 'युद्धविराम' का लाभ उठाकर नागा नेताओं ने अपनी संख्या और शक्ति बढ़ा ली है। 
दो वर्ष पहले नागा नेशनल कौंसिल नामक उनकी संस्था अवैध थी, आज वह पुनस्संगठित और सशक्त 
है। दो वर्ष पहले छिपे हुए नागाओं के पास दो हजार लड़ाकू आदमी थे, जिन्हें वे होमगार्ड कहते थे, 
आज इनकी संख्या दस हजार है। इसी प्रकार अन्य दिशाओं में भी नागाओं ने हाथ-पाँव फैलाए हैं। 
मिजो लोगों से नागाओं का संपर्क है, और बढ़ रहा है ऐसे समाचार भी दिल्ली में प्राप्त हुए हैं। मिजो 
क्षेत्र से शांति और जीर्णोद्धार के समाचार भी आए हैं। परंतु यह मानकर बैठ रहना बचपना ही होगा 
कि वहाँ अब सब कुछ बिलकुल ठीक हो गया है। बहुत-से उपद्रवी अभी भी छिपे हुए हैं, इनमें और 
. नागाओं में संबंध बढ़ना असंभव नहीं है। विशेष रूप से इसलिए कि मिजो क्षेत्र उपद्रवी लोगों से रिक्त 
कर दिया गया है और उस क्षेत्र में अब इन लोगों के लौट आने का दवार बंद हो चुका है। ये लोग 
निश्चित रूप से ऐसे ही स्थानों को जाएँगे, जहाँ ये निर्विघ्न अपना षड्यंत्र चला सके | 
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नई दिल्ली में हुई बातचीत का एक पहलू यह भी था कि नागा नेता श्री सुखई ने प्रधानमंत्री 
के आमने-सामने बैठकर बात की | वह यही चाहते भी थे। यों. तो वह अपने को नागालैंड की सरकार 
का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि मानते हैं और उनके साथी शांति-मिशन की स्थापना के बाद से निरंतर भारत 
सरकार को एक समानांतर सरकार के रूप में ही देख रहे हैं, किंतु यह पहला अवसर था कि श्री सुखई 
को अपने सब साथियों से अलग बैठकर सीधे प्रधानमंत्री से परिचर्चा का सौभाग्य मिला | इससे दो संभावनाएँ 
प्रकट हुई है-एक तो यह है कि शांति-मिशन को क्रमशः अनावश्यक कर दिया जा सकता है, दूसरे 
यह कि श्री सुखई को संभवतः उनके अन्य साथियों की अपेक्षा अधिक सीमनस्य का अनुभव कराया 
जा सकता है। कोहिमा लौटते हुए कलकत्ते में श्री सुखई ने नई दिल्ली की बातचीत से जो आशा 
प्रकट की है वह बहुत नहीं तो इतना महत्त्व तो रखती है कि अलग संविधान और अलग राज्य की 
बात करते हुए भी श्री सुखई समझौते की आशा बनाए हुए हैं। पर उनके ये शब्द भारतीय विचारकों 
के कानों में गूँजते रहने चाहिए, “मेरी सरकार को भारतीय संविधान से कोई मतलब नहीं | हमारा अलग 
संविधान है।” ये शब्द उन्होंने सरकार के इस आग्रह के उत्तर में कहे हैं कि नागा समस्या का हल 
भारतीय संविधान के अंतर्गत ही होना चाहिए। 

बातचीत, समस्या निपटाने का अनिवार्य माध्यम है तथा उसके टूटने की नौबत तभी आनी चाहिए 
जब कोई और रास्ता न रह जाए। परंतु बातचीत चलती रहने की भी एक सीमा हो, तभी बातचीत 
का कोई प्रभाव हो सकता है | श्री स्काट ने नागालैंड में शांति-मिशन के स्थान पर एक और अधिक 
स्थायी आयोग की माँग की है। उनकी यह माँग जो अभी सुझाव के स्तर पर है, श्री चालिहा के इस 
वक्तव्य के साथ-साथ आई है कि शांति-मिशन अब अपना काम समाप्त कर चुका है। श्री स्काट ने 
भी नई दिल्ली से लौटकर यही कहा है कि शांति-मिशन कृतकार्य हो गया | शांति-मिशन के सदस्य 
इन दोनों महानुभावों ने शांति-मिशन के पूर्णमनोरथ होने का कारण भी एक ही बताया हे-थह कि 
अब नागा नेता और केंद्र सरकार के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया। शांति-मिशन के बाद क्या 
होना चाहिए इस पर श्री चालिहा ने कुछ नहीं कहा है, श्री स्काट ने ही कहा है। श्री चालिहा शांति-मिशन 
के स्थान पर और कुछ न चाहते हों तो उसका एक कारण स्वयं श्री स्काट भी हो सकते हैं। पर शायद 
इसी कारण श्री स्काट शांति-मिशन के बाद एक स्थायी आयोग का नारा उठा रहे हैं। स्पष्ट है कि 
उनकी इच्छानुसार कोई स्थायी संस्था नागाओं के आर्थिक, राजनीतिक और संवैधानिक मामलों पर विचार 
'करने के लिए बनी तो वह समस्या को भी स्थायी बना सकती है। इसलिए श्री स्काट के ही शब्दों 
को दोहराएँ तो केंद्र को “अगला कदम बड़े सोच-विचार के बाद सावधानी से उठाना है।” 


त के प्रधान श्री सूर्यबहादुर थापा ने नई दिल्ली में चार दिन के अंदर इतने सारे पारस्परिक 
मामलों को सद्भाव की जादुई छड़ी से छू लिया है कि उससे होनेवाला आश्चर्य सुख दे रहा है। दोनों 
देशों में व्यापार-वृद्धि की संभावना और भारत की ओर से नेपाल में औद्योगिक संस्थानों की प्रतिष्ठा 
य दा मुख्य प्रसंग राजधानी की वार्ताओ में उठे। श्री थापा ने खेती और परिवहन के लिए भारत से 
और सहायता की आशा प्रकट करके भारतीय जन को ऐसा आभास दिया है कि अपनी अयथेष्ट कृषि-शक्ति 
को लिए हुए भी पड़ोसी देश की सहायता में समर्थ है | वास्तव में सहायता का परिमाण, जो कुछ समय 
बाद नेपाली प्रतिनिधिमंडल के यहाँ आने पर स्थिर किया जाएगा, भौतिक परिणाम से अधिक महत्त्व 
रखता है। वह लोकतंत्र के समर्थक देश द्वारा लोकतंत्र के आकांक्षी दूसरे देश के प्रति निवेदन हैं। 
नेपाल के चीन और पाकिस्तान से संबंध के बारे में समझदार राजनीतिक क्षेत्रों में कोई शंका नहीं 
रही है | कुछ विदेशी संवाददाताओं ने श्री थापा के संवाददाता सम्मेलन में उन्हे कुरेदकर यह बात 
चाही कि भारत-चीन विवाद में वह मध्यस्थ होंगे अथवा नहीं? उनका उत्तर था, नहीं। नेपाल जैसे 
आकार से छोटे परंतु संस्कार से बड़े देश के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपने प्रतिवेशियों में 
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से किसी एक का, चाहे भारत ही का क्‍यों नहीं, अनुगामी हो जाए। एशियाई लोकतंत्र की रक्षा के 
लिए नेपाल की मानसिक स्वतंत्रता आगे चलकर निश्चय ही अत्यंत आवश्यक सिद्ध होगी | यदि उसके 
स्थान पर आकार में उतना ही वड़ा कोई और देश होता, जिसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अतीत 
इतना समृद्ध न होता तो संभवतः उसे नृशंस चीन के सामने झुकने में कोई कठिनाई न होती | परंतु 
“चीन या भारत के मामले में हम कोई दखल नहीं देना चाहते” यह वाक्य श्री थापा के मुख मे वास्तव 
में उनकी मजबूरी की नहीं, उनकी स्वेच्छा की अभिव्यक्ति है। 


भारत रक्षा कानून राजधानी के राजनीतिक क्षेत्रा: में अभी तक अनवरत चर्चा का विषय वना हुआ 
है। कुछ समय पहले सरकार के यह कहने पर कि हम इसे संपूर्णतः बनाए रखना नहीं चाहेंगे आशा 
बँधी थी। एक और सरकारी वाक्य ने कि बंगाल और केरल की घटनाएँ आपातकालीन व्यवस्था के 
संबंध में हमें फिर से सोचने को विवश करती हैं-यह आशा-धूमिल कर दी थी। उसके वाद कोई 
प्रकाश्य विचार-विमर्श नहीं हुआ | हाँ, स्वराष्ट्र मंत्रालय ने कागज़-पत्र तैयार करना शुरू कर दिया या 
कहें कि और तेज कर दिया। 

स्वराष्ट्र मंत्रालय के एक गोपनीय कहे जानेवाले दस्तावेज़ के अनुसार भारत रक्षा कानून की जैसी 
सुविधा जब तक सामान्य कानूनों में न कर दी जाए तब तक भारत रक्षा कानून हटाना उचित नहीं। 
इसका अर्थ हुआ कि जब तक सवं राज्यों में ऐसे कानून न बन जाएँ जिनके अधीन कारण बताए 
विना और मौलिक अधिकारों की दुहाई का अवसर दिए विना किसी को सजा दी जा सके, तब तक 
सरकार का काम चलनेवाला नहीं है। 

कांग्रेस संसदीय दल की कार्यकारिणी में इस मामले पर जब गत सप्ताह वहस हुई तो वह दो 
पक्षों में बँटी हुई थी। एक ओर श्री हरिश्चंद्र माथुर थे, जो अयोग्य, भ्रष्ट, निकम्मे अधिकारियों के ग; 
दोषों पर पर्दा डालनेवाले भारत रक्षा कानून को प्रशासन, लोकतंत्र और व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु |॥३ 
सिद्ध कर रहे थे। दूसरी ओर श्री रामसहाय पांडे थे, जो कम्युनिस्ट और संयुक्त समाजवादी नेताओं | 
की धमकियां से चिंतित थे। सबसे रोचक बात तो यह हुई कि यह वहस कांग्रेस सदस्यों पर भी भारत | 
रक्षा कानून लागू किए जाने की शिकायत के साथ समाप्त हुई। इससे कम से कम एक नतीजा तो 


| 
निकला (जैसा कि स्वराष्ट्रमंत्री ने कहा) कि अकारण किसी को भी दंडित नहीं किया जाना चाहिए। | ड 
, से 
गैल 

ट 

के 
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आपत्कालीन स्थिति : गाडी कुछ तो खिसकी 

प्रो 
आपत्कालीन व्यवस्था हटाने की जितनी हवा दिल्ली में थी उतना नतीजा मुख्यमंत्रियो के सम्मेलन से ह 
नहीं निकला | वास्तव में वह मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन था भी नहीं क्योंकि उसमें केवल चार मुख्यमंत्री 9 


आए थे। एक-मद्रास के विदेश में थे, दूसरे-पंजाब के वदहजमी के शिकार हो गए थे, बाकी की 

व्यस्तता का कारण पता नहीं। न लय 
जब बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल का रुख देखकर स्वराष्ट्रमंत्री ने आनन-फानन मुख्यमंत्री सम्मेलन 
बुलाना उचित समझा तो फौरन फोन मिलाए गए और सबको न्योता दिया गया। दिल्ली आने में जितना 
Mm घा वक़्त देश के धुर छोर से लगता हे उससे तिगुनी मोहलत हर मुख्यमंत्री के पास थी। फिर भी वे न 
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आ सके | इसकी एक वजह तो 'पूर्व निश्चित कार्यक्रम' हो सकती है, परंतु कार्यक्रमों का महत्त्व निरपेक्ष 
नहीं है। आपत्कालीन व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार जिस राजनीतिक उलझन में पड़ी हुई है उसका 
सापेक्ष महत्त्व शायद अन्य कार्यक्रमों से अधिक मानना ही उचित होता | 

खैर, चार मुख्यमंत्री, तीन राज्यों के प्रतिनिधि, मंत्री और एक राज्यपाल (केरल) के साथ प्रधानमंत्री 
और स्वराष्ट्रमंत्री ने जो ढाई घंटे माथापच्ची की उससे गाड़ी कुछ खिसकी ज़रूर | जिस जल्दी में सम्मेलन 
बुलाया गया था उसमें शायद इतना ही हो सकता था कि दस-बीस आदमी मिलकर ज़ोर लगाएँ और 
गाड़ी का एक पहिया दलदल से हुमास लें । सीमांत प्रदेशों को छोड़ बाकी राज्यों में आपत्कालीन अधिकारों 
के 'क्रमशः सीमित प्रयोग' की बात सब राज्यों को मान्य है-पूर्ण संतोष का कारण यह तब तक नहीं 
हो सकेगा जब तक वह प्रतिपक्षी दलों को लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपत्कालीन व्यवस्था हटाने की 
माँग उठाते देखती रहेगी | वह मानकर चलती है कि अंततः इस व्यवस्था का विसर्जन नहीं तो अंग-भंग 
कराने का श्रेय तो कांग्रेस को ही मिलना चाहिए। 

प्रधानमंत्री की इस संबंध में चिंता समझ में आती है | वह वैसे भी संस्कारवश, लोकतंत्रीय परंपराओं 
की पक्षधर हैं और फिर जब आसन्न निर्वाचन काल ने सारे देश में विविध प्रवृत्तियाँ जागृत की हैं 
(जैसे उन्हीं के शब्दों में हिंसात्मक उपद्रव की प्रवृत्ति) तो लोकतंत्र की रक्षा की प्रवृत्ति जागृत होना 
भी स्वाभाविक ही है। 

मुश्किल तो पैदा हो रही है उन लोगों को लेकर जिन्हें अंततः राजनीतिक फैसलों को कार्यरूप 
देना होता है। प्रशासन और पुलिस को भारत रक्षा कानून की इतनी आदत पड़ चुकी है कि उन्हें फिर 
से भले आदमियों की-सी जिंदगी बसर करने में बड़ी उलझन हो रही है। उनकी भावना है कि जब 
मूल्य नियंत्रण के लिए कानून इस्तेमाल करते हैं तो दाँव-पेंच से शिकार अपने को छुड़ा लेता है, भारत 
रक्षा कानून में तो हिलने-डुलने का भी हक़ किसी को नहीं है इसलिए वह कारगर हो जाता है। चूँकि 
भारत रक्षा कानून का इस्तेमाल अभी तक हर तरह के रोगों पर रामबाण सिद्ध हुआ है, आगे उसके 
बिना कैसे काम चलेगा? 

मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अपने-अपने राज्यों की राजनीतिक कठिनाइयाँ विस्तार से बताते हुए 
प्रतिनिधियों ने यही समस्या कई प्रकार से फिर केंद्र के सामने रख दी। इसके उपाय तो पहले भी सोचे 
जा चुके थे (राजधानी की चिट्ठी” पिछले सप्ताह की देखिए), उन्हें अमल में लाने के तरीके सोचने 
बाकी थे, वे अब सोचे जाएँगे। यही प्रगति हुई है। 

पर इतना ही नहीं है। आपत्कालीन व्यवस्था कभी भी हटे, केंद्र ने अभी से उसके लिए ज़मीन 
तैयार कर रखने की दूरदर्शिता दिखाई है । चालू अधिवेशन में संसद को एक महत्त्वपूर्ण संविधान संशोधन 
पर विचार करने का अवसर दिया जाएगा जिसके पारित होने पर आपत्कालीन व्यवस्था के अधीन हुई 
कार्रवाइयाँ व्यवस्था समाप्त होने के बाद गैर-कानूनी करार नहीं दी जा सकेंगी। वैसे, आपत्कालीन व्यवस्था 
के अधीन यह प्रबंध है ही कि भारत रक्षा नियमों के हटने पर भी छह महीने तक वे कार्रवाइयाँ प्रामाणिक 
बनी रहेंगी जो उनके अधीन की गई थीं। परंतु सत्ताधारी दल छह महीने भविष्य को नहीं, लंबे-कम 
से कम पाँच वर्ष के भविष्य को दृष्टि में रखता है। इसलिए कानूनी संशोधन आवश्यक होगा। जहाँ 
तक केंद्र का सवाल है, उसने फुर्ती दिखाई है। झट मुख्यमंत्री सम्मेलन करके उसने मंत्रिमंडलीय समिति 
बना दी है। अब राज्यों की ओर से पहल होनी चाहिए। 

कितु वह नहीं होगी, यह सब लक्षणों से प्रकट हे । पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने अपने शिक्षामंत्री 
को दिल्ली भेजते हुए अखबारो में बयान दिया था कि आपत्कालीन व्यवस्था हटाने के बारे में मैं 
क्या जानूँ। वह केंद्र सरकार जाने और जानें रक्षामंत्री जिनको आक्रमण के खतरे की खबर रहती है। 
यह वक्तव्य राजधानी में कुछ साश्चर्य परिहास का कारण बना है-क्योंकि इसकी असलियत 
छिपती नहीं। पर कौन कह सकता है भविष्य में यही गंभीर चिंता का कारण नहीं बन जाएगा- 
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क्र 
क्योंकि यह जिन्होंने दिया है वे ही आंतरिक मामलों में इस समय भारत रक्षा कानून के सबसे 
बड़े गुणग्राहक माने जाते हैं। 


पिछले दिनों राजधानी में, एक अशांत जिज्ञासा बार-बार उठती रही है-यह कि भारत के आंतरिक 
और राजनीतिक मामलों पर विदेशी प्रभाव किस हद तक पड़ रहा है? प्रधानमंत्री ने अपने संवाददाता 
सम्मेलन में, जो अब हर महीने हुआ करेगा, कहा कि प्रस्तावित भारत-अमरीकी प्रतिष्ठान की आलोचना 
गलतफहमियों के कारण हो रही है : संसद में उन्होंने अनुरोध किया कि विश्व बैंक की सलाह को 
दबाव न माना जाए और यह भी कि जो अच्छी सलाह है हम उसे कहीं से भी ले सकते हैं। 

अमरीकी सहायता से संवद्ध दस्तावेज पर निगाह डालने से भी मालूम होता है कि दबाव डालने 
का लांछन अमरीका भी नहीं स्वीकार करना चाहता | अमरीकी संसद के सामने राष्ट्रपति जानसन ने 
भारत को सहायता देने का जो अनुरोध किया था उसमें उनको कहना पड़ा था कि “अमरीका दूसरे 
देशों की आंतरिक राजनीति में या आर्थिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करता । 45 वर्ष का इतिहास प्रमाण 
है कि हम केवल नतीजे देखना चाहते हैं। हमारी यह इच्छा उचित ही है क्योंकि हम चाहते हैं कि 
हम जो सहायता दें वह शीघ्र से शीघ्र आर्थिक विकास करनेवाली दृढ़ और सक्रिय नीतियों के अनुसार 
काम में लाई जाए।” 

देने और लेनेवाले, दोनों का किसी राजनीतिक लेनदेन से इनकार करना क्यों ज़रूरी हो गया है? 
शायद इसीलिए कि दोनों को अपने व्यवहार की आलोचना की आशंका है । इस देश में ऐसे आलोचकों 
का अस्तित्व जाना-पहचाना तो है जो अमरीका का नाम सुनते ही राजनीतिक दबाव का खतरा बताने 
लगते हैं, किंतु इनके साथ उन कुछ एक जिज्ञासुओं की चिंता को भी वैसा ही अर्थहीन मान लेना गलत 
होगा जो सरकार की नीतियों में स्वतंत्रता की सचमुच इच्छा रखते हैं। 

जिस प्रकार यह वात बार-बार दोहराई गई है कि अमरीकी नेताओं ने भारतीय कृषि योजनाएँ 
पसंद की हैं और उनको अपनी मदद के योग्य पाया है, उससे यह संदेह होना स्वाभाविक है कि कहीं 
हमने अपनी योजनाएँ मदद पाने के योग्य ही तो नहीं बनाई हैं? मान लिया जाए कि ऐसा ही है तो 
फिर यह पूछना और पूछते रहना ज़रूरी हो जाता है कि क्या हम कृषि योजनाएँ परिवर्तित करते हुए 
अपनी घोषित समाजवादी नीतियों से दूर तो नहीं जा रहे हैं? इस जाँच का यहाँ अवसर नहीं है। इतना 
कहना यथेष्ट होगा कि पाकिस्तान से संघर्ष के बाद से बड़े-बड़े नेताओं ने समाजवादी व्यवस्था का 
नारा उतने जोर से नहीं लगाया है जितने जोर से पहले लगाते थे और ऐसा दिख रहा है कि आम 
चुनाव तक और भी सधी जबान से -लगाया जाने लगेगा | 

भारत-अमरीकी प्रतिष्ठान के बारे में कांग्रेस दल में गलतफहमियाँ हैं, यह समझाते हुए जब प्रधानमंत्री 
ने आश्वासन दिया था कि प्रतिष्ठान भारतीय नीतियों के दायरे में ही काम करेगा तो उन्होंने यह भी 
कहा था कि वह एक स्वायत्त संस्था होगा (अर्थात्‌ संसद के नियंत्रण से परे होगा) | इन दोनों बातों 
में सामंजस्य उसी हद तक रह सकता है जिस हद तक प्रतिष्ठान का भारत के प्रति सद्भाव रहे । उसकी 
कमी न होगी, ऐसा मानकर चलना चाहिए पर प्रश्न यहाँ कमी का नहीं आधिक्य का है। उस सद्भाव 
का आधिक्य एक ऐसे राष्ट्र को जो शाब्दिक ही नहीं लाक्षणिक अर्थ में भी भूखा है, खाद्य-अखाद्य 
सभी कुछ खाने पर मजबूर कर सकता है, देनेवालों को दुतकार की अकृतज्ञता यह संस्कृतिशील देश 
कैसे दिखा पाएगा? निस्संदेह प्रधानमंत्री के स्पष्टीकरण की दो ठोस बातें विश्वासप्रद हैं किंतु सतर्कता 
का परित्याग करने को प्रधानमंत्री ने भी नहीं कहा है। 

वे दो बातें क्या हैं? एक तो यही कि प्रतिष्ठान के कार्यों का निर्धारण भारतीय और अमरीकी मिलकर 
|. | दूसरा यह कि जो भी काम तय किए जाएँगे, भारतीय योजनाओं और नीतियों की परिधि में 
आवृत्त होंगे। भारतीय विद्वानों की सलाह के बिना प्रतिष्ठान काम न करेगा यह जानना सुखकर होना रे 
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चाहिए क्योंकि अभी पी.एल.-480 के अधीन संकलित धन का उपयोग विना भारतीय सलाह के किया 
जाता है-तब यह स्थिति न रहेगी। यदि इस नई व्यवस्था से चिंता यह हो कि प्रतिष्ठान की सहायता 
के भारतीय प्रत्याशी अब अपने भारतीय भाइयों के सामने भी परीक्षा देंगे तो यह एक अद्भुत चिंता 
है और दास मनोवृत्ति की बचीखुची जूठन है। यदि चिंता यह हो कि जो भारतीय सलाहकार होंगे वे 
अमरीकी इच्छा के सामने नतशिर हो जाएँगे तो यह अपने ही भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग पर अविश्वास 
. की कड़वी घूँट है जो ऐसी चिंता करनेवाले पी रहे हैं। शायद कुछ लोगों की चिंता यह हो कि जो भारतीय 
अभी अमरीकी मित्रों को निजी तौर पर सलाह दे रहे हैं, प्रतिष्ठान बनने पर खुलेआम सदस्य के रूप 
में सलाह देने लगेंगे। इस चिंता का कोई उपाय नहीं है-सिवाय रोजगार की सुविधाएँ बढ़ाने के। 
वास्तव में कुल चिंताओं की जड़ है भारत की गरीबी और उससे उपजनेवाली टूट एक तरफ 
और सरकार का मुखहीन और जब मुखहीन नहीं तो दोमुखी व्यक्तित्व | यह विश्वास कि किसी मान्यता 
के पीछे यह सरकार बड़े से बड़ा जोखिम उठा सकती है--जो कितना ही बड़ा क्‍यों न हो स्वतंत्रता 
से बड़ा नहीं हो सकता-अब इतना क्षीण हो चला है कि भारत-अमरीकी प्रतिष्ठान जैसी सलोतर चीज़ 
में भी आशंका के काँटे गड़ने लगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था (संवाददाता सम्मेलन में), “पता नहीं 
क्यों हम निराशावादी हो रहे हैं | हमें यह भावना त्याग देनी चाहिए कि हम कमजोर हैं और कोई आकर 
हमारे खिलाफ कुछ कर देगा।” क्यों का जवाब खोजने के लिए उन्हें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 
सरकार के वायस आफ अमरीका अनुबंध तथा रूसी ट्रांसमिटर संबंधी निर्णयों की उलट-पुलट से विश्वास 
की समतल भूमि पर कुछ बड़े-बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। पहले तो यह भूक्षरण रोकने की जरूरत है। 
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प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी को इस महीने में भारत के कुछ ऐसे प्रदेशों में खुद जाकर स्थिति 
का अध्ययन करना है जिनमें प्रतिपक्षी राजनीतिक दल भुखमरी का नारा लगा रहे हैं। जो 
समाचार दिल्ली में आ रहे हैं वे सब असत्य हैं यह घोषणा करने से पहले सरकार ने यह 
अच्छा ही किया जो प्रधानमंत्री को खुद की नज़रों से सारी परिस्थिति की जाँच का इंतजाम 
कर दिया । प्रधानमंत्री को प्रत्यक्ष अपने सामने देखकर उस जनता को भी संतोष होगा जिसके 
दुख का वर्णन यहाँ किया जाता है और उन राज्य सरकारों के भी जी में जी आएगा जिनकी 
आलोचना यहाँ हो रही है। 


उड़ीसा के कुछ नंगे-भूखे नागरिकों की तसवीरें कुछ अखबारों में छपी हैं। ये तसवीरें अपने में कोई 
प्रमाण नहीं हैं कि उड़ीसा में हालत बहुत खराव है। उस तरह के अधमरे लोग तो कहीं भी मिल जाएँगे 
और इस बात को खाद्यमंत्री अच्छी तरह समझते हैं, तभी उन्होंने कहा है कि भूख से किसी को मरने 
न दिया जाएगा। निश्चय ही उन्होंने यह नहीं कहा है कि भूख से किसी को अधमरा नहीं होने दिया 
जाएगा। 

जब उड़ीसा के प्रतिपक्षी दलों के संसद सदस्य गुरुवार को प्रधानमंत्री से मिले और उनके सामने 
अपने राज्य की अन्न समस्या उन्होंने रखी तो एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई-ये सदस्य जो केंद्र सरकार 
की खाद्य नीतियों के घोर विरुद्ध हैं, प्रधानमंत्री से कहने लगे कि उड़ीसा में जहाँ अनाज नहीं मिल 
रहा है वहाँ के पाँच लाख नागरिकों को खिलाने का भार केंद्र सरकार अपने ऊपर ले ले। राज्य सरकार 
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पर (सदस्यों ने कहा) हमें विश्वास नहीं है क्योंकि वह मानती ही नहीं कि रोज आधे पेट रहकर, खाद्याखाद्य 
खाकर, दुर्वल और बीमार होकर जो व्यक्ति मरता है वह भूख से मरता है। वह कहती है कि यह 
मृत्यु रोग से हुई। केंद्र सरकार खुद देखे कि भूख से कितनी मौतें हो रही हैं। 
इस आग्रह में विचित्रता यह है कि यह अनुरोध करनेवाले सदस्य माने बैठे हैं कि केंद्र सरकार 
भुखमरी की उस परिभाषा से असहमत होगी जो राज्य ने मानी है। भुखमरी की बड़ी पुरानी परिभाषा 
केंद्र में भी मानी जाती है जिसमें धीरे-धीरे मरना शामिल नहीं हे | बहुत समय से राजधानी में एक 
बौद्धिक संघर्ष इस परिभाषा के विरुद्ध चलाया जा रहा है। डॉ. लोहिया ने इसे शुरू किया था। उन्होंने 
हो पहली वार भुखमरी से मीत की झूठी सरकारी परिभाषा का और बदले में दूसरों ने उनका उपहास 
किया था। पर अब बहुत-से राजनीतिज्ञ और कुछ अखबार भी इस परिभाषा का खोखलापन मानने 
लगे हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री की उड़ीसा-यात्रा के वाद इस परिभाषा में भी कुछ सुधार किया जाए 
पर यह संदेहास्पद है कि वह राज्य सरकारों द्वारा पसंद किया जाएगा | 
जो भी मौतें हुई हैं-या खाद्यमंत्री की सशंक शब्दावली का सहारा लें तो 'संभवतया हुई हैं', वे 
रोग या अपुष्टिकर भोजन के कारण हुई हैं, भुखमरी के कारण नहीं यह दावा किया जाता है। सिर्फ 
एक बर्वर नौकरशाही ही यह दावा कर सकती हे और सिर्फ एक मदांध बहुमत वाली सरकार ही इस 
दावे पर अपना वरदहस्त रख सकती है। उसने कानून की किताव को खोलकर उससे अपना मुँह ढॉप 
लिया है--आँखें शब्द पढ़ सकती हैं परंतु तड़पकर, कानून की किताव को खोलकर उससे मरते हुए 
मनुष्य को नहीं देख सकतीं | देखना है कि खाद्यमंत्री, जो इस लेख के प्रकाशित होने तक उड़ीमा होकर 
लोट आए होंगे, संसद को क्या वताते हैं कि उन्होंने क्या देखा? 
भुखमरी पर जो बहसें पहले कभी संसद में हुई हैं उनसे तथा गत सप्ताह के विचार-विमर्श से 
एक और बात पता चलती है। उड़ीसा में या और जगह जहाँ अनाज की कमी होती है पहले तो 
अनाज का दाम बढ़ता है, फिर जब वह छोटी हैसियतवाले लोगों की पहुँच से बाहर हो जाता है, तब 
समस्या दोहरी हो जाती है-अन्नाभाव की और गरीबी की। एक स्थिति ऐसी आती हे कि इन दोनों 
का एक कुचक्र बन जाता है और दोनों एक-दूसरे का कारण तथा परिणाम बनकर गरीब आदमी को 
लपेट लेते हैं। 
इसीलिए प्रधानमंत्री से जो माँग की गई है वह केवल राजनीतिक नहीं आर्थिक भी है। उनसे कहा 
गया है कि वह तुरंत सहायता शिविर खुलवाएँ और किसानों तथा मजदूरों को अपनी मजदूरी मिलती 
। इस पक्ष की ओर प्रधानमंत्री सदय हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सहायता दी जाएगी-घर 
आम राजनीति को भुखमरी के साथ न मिलाएँ तो अच्छा हो | 
राजनीति को भुखमरी के साथ मिलाने की कोशिश के समानांतर एक और कोशिश राजनीति को 
अनाज के साथ मिलाने की चल रही है। इस साल देश में जितना अनाज पैदा हुआ है वह किसी भी 
तरह देश की ज़रूरतों के लिए काफी नहीं है और गेहूँ के मामले में तो किसी तरह काम चल भी 
जाए लेकिन चावल के मामले में बहुत दिक्कत उठानी पड़ेगी। गेहूँ अमरीका से अभी तो आ ही रहा 
है पर अगले वर्षों में अमरीका को गेहूँ देने में कठिनाई होगी; इसलिए वह चाहता है कि इस समय 
ज़रूरत के वक्त तो वह भारत को गेहूँ देकर पुण्य अर्जित कर ले, परंतु शीघ्र ही ऐसी स्थिति में आ 
जाए कि पुण्य से अधिक पण्य अर्जित कर सके। अमरीका में गेहूँ का भंडार तेजी से कम हुआ है 
लेकिन मिलो का भंडार अभी बहुत है। मिलो गेहूँ के मुकाबले भोटा अनाज है-वाजरे की किस्म का। 
अमरीका चाहता है कि श्री जानसन ने एक महीना पहले 35 लाख टन खाद्यान्न की जो अतिरिक्त 
मात्रा भारत की संकटकालीन ज़रूरतें निपटाने के लिए देना स्वीकार किया था उसका कम से कम ॥/5 
हिस्सा मिलो हो। भारत सरकार चाहती है कि सबका सब गेहूँ ही मिले। मिलो को जहाज पर लादना 
और उतारना गेहूँ के मुकावले मुश्किल और महँगा है | इसके अलावा भारत में मिलो जैसा मोटा अनाज 
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खानेवाले बहुत लोग नहीं हैं, ऐसा मानकर भी भारतीय अधिकारी मिलो के आयात का विरोध कर 
रहे हैं। 

इस प्रकार स्थिति यह दिखाई देती है कि एक ओर तो भारत में मोटा क्या कैसा भी अनाज खरीदने 
में असमर्थ नागरिक कम और निकृष्ट खाद्य खाकर जी रहे हैं या चाहें तो कह सकते हैं कि मर रहे 
हे और दूसरी ओर अधिकारी मिलो जैसा मोटा अनाज लेने से इनकार कर रहे हैं। यह कहना गलत 
होगा कि अमरीका मिलो देने का प्रस्ताव करके भारत पर कोई राजनीतिक दवाव डाल रहा है। यह 
कहना भी गलत होगा कि गेहूँ की जगह मिलो देना श्री जानसन के 30 मार्च की इस घोषणा के प्रतिकूल 
है कि भारत को खाद्य-संकट से उबरने में अमरीका हर प्रकार से सहायता देगा | वास्तव में अमरीकियों 
का तर्क बहुत सीधा है। भारत में मोटे अनाज का उत्पादन करीब 20 लाख टन कम हो गया है 
यह उनका दावा है। वे भारतीय कृषि कार्यक्रमों की नस-नस पहचानते हैं-यह तो मानना ही पड़ेगा 
(खाद्यमंत्री और प्रधानमंत्री अमरीका को भारतीय कृषि कार्यक्रमों का व्यौरा देकर उनका अनुमोदन प्राप्त 
कर ही चुके हैं)। इसलिए अमरीकी अधिकारियों का यह कहना तर्कसंगत प्रतीत होता है कि यदि भारत 
में मोटे अनाज की कमी मिलो से पूरी कर दी जाए तो क्या बुरा है। लगे हाथों मिलो का प्रचार भी 
हो जाएगा। अमरीका में घरेलू इस्तेमाल के लिए निकालकर जो गेहूँ बचता है वह बाहर भेजा जाता 
है। उनके यहाँ उत्पादन के रवैये से मालूम होता है कि बाहर भेजने योग्य मात्रा क्रमशः कम होती 
जाएगी। उधर गरीब देशों की ज़रूरतें बढ़ती ही जाएँगी, कम नहीं होंगी। इसलिए गेहूँ के अतिरिक्त 
मिलो या मकई जैसी खाद्य वस्तुओं का प्रचार आयात करनेवाले देशों में हो तो अच्छा ही रहेगा। अगर 
ये देश गेहूँ की ही माँग करते रहे और गेहूँ अमरीका के पास कम हुआ तो इस बात की ज़्यादा संभावना 
होगी कि अमरीका गेहूँ के बदले राजनीतिक प्रभाव डाले। मिलो के बदले वह क्या राजनीतिक प्रभाव 
डालेगा! 


स्काट के बाद? 


माइकल स्काट के निष्कासन के साथ नागा समस्या ने एक और करवट ली हे पर यह करवट उसने 
नागालैंड में न लेकर राजधानी में ली है। दूसरे शब्दों में माइकल स्काट के जाने से नागा समस्या के 
उलझे हुए धागे का एक सूत्र तो हाथ लग गया है परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि इसको खींचते 
ही सारा मामला सुलझ जाएगा। 

नागालैंड में शिलु आओ की सरकार का बहुत दिन से कहीं नाम नहीं सुनाई दिया है। केवल 
इतना आश्वासन केंद्रीय नेताओं ने दिया है कि नागा समस्या के निपटारे में नागालैंड सरकार केंद्र सरका | 
की सहचरी है और रहेगी पर इससे नागालैंड के उन नागाओं की आकाक्षाएँ पूरी नहीं हो जाती जी 
शांति के आधार पर भारत के संविधान की परिधि में रहते हुए अपना विकास करना चाहते हैं। अब, 
जबकि नागालैंड शांति मिशन प्रायः विसर्जित हो गया है, प्रायः इसलिए कि अभी उसके विसर्जन की 
सरकारी घोषणा नहीं हुई है, तव अगला कदम शांतिवादी नागाओं को अन्य भारतीय नागरिकों के समान 
राजनीतिक स्थान देने का होना चाहिए। 

राजधानी में यह बहुत पहले से माना जा चुका है कि नागालैंड में. शांतिवादी नागा यथेष्ट हैं। | 
यद्यपि विद्रोही नागाओं की संख्या में चौगुनी-पँचगुनी वृद्धि के समाचार खंडित नहीं किए गए हैं तो | 
भी शांतिवादी नागाओं की संख्या इतनी क्षीण भी नहीं हो गई है कि वे एक अर्थहीन नाम बनकर रह 
जाएँ। अभी तो विद्रोही नागा नेताओं के कम से कम एक बार दिल्ली आने की संभावना बनी & | 
है। प्रधानमंत्री के निकटस्थ अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री और श्री तुगातो मुखई की भेंट संभवतः 
शीघ्र ही होगी और इस बार श्री सुखई कुछ ठोस बातों पर अपने विचार प्रकट कर सकेंगे। यह आश | 
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भी इन अधिकारियों को पहले से अधिक हो गई है । इस वातचीत के बाद काम चाहें वनते चाहे विगड़ते 
दिखाई दें, दोनों दशाओं में शांतिवादी नागाओं को विना अधिक विलंब मामले में शामिल करना चाहिए | 

असम पहाड़ी क्षेत्रों के मामलों के विशेष जानकार एक संसद सदस्य वहाँ का दौरा करके अभी 
वापस दिल्ली आए हैं। उन्होंने सबकुछ देखकर अनुभव किया है कि असम पहाड़ी क्षेत्र में एक और 
भयंकर विस्फोट होने में-रेल का नहीं परिस्थिति का-शायद बहुत देर नहीं है। बातचीत ही उसे रोक 
सकेगी पर बातचीत किससे हो? कोशिश हो रही है कि असम के पहाड़ी नेताओं की एक गोष्ठी प्रधानमंत्री 
के साथ हो। किंतु यह हुई और इसमें शांतिवादी मिजो न बुलाए गए तो कालांतर में नतीजा वही 
होगा जी नागालैंड में शिलु आओ को मिला | कुछ दिन पहले मिजो विद्रोह के समय पहाड़ी नताओं 
के मन में ऐसी गोष्ठी की लालसा जागी थी। परंतु बाद में सर्वोच्च केंद्रीय स्तर पर तय किया गया 
कि जव तक मिजो क्षेत्र में उपद्रवी शांत नहीं हो जाते तब तक उनसे बातचीत का कोई सवाल नहीं 
पैदा होता। असम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक सुविधाएँ देना केंद्र को अस्वीकार नहीं है परंतु 
पहाड़ी नेताओं की बातचीत में विद्रोही मिजो नेता भी शामिल हों यह अपमान स्वराष्ट्र मंत्रालय को 
पसंद न आएगा। इसलिए बातचीत की संभावना फिलहाल वहीं पर अठक़ी हुई है। 


मई 7966 
नागा समस्या : धुआँ और धुंध 


असम में डिफू स्टेशन पर रेल में बम-विस्फोट के बाद रेल-राज्यमंत्री श्री रामसुभग सिंह ने कहा है 
कि विस्फोट के संयोजकों को खोजकर नष्ट कर देना ही विस्फोट का तत्काल और सफल उपाय होगा। 
देश की सुरक्षा और अखंडता का तकाज़ा है कि यह काम फौरन किया जाए। 

राजधानी में राजनीतिक प्रेक्षकों को इस प्रकार का कथन अब कुछ नया नहीं लगेगा : काफी 


` समय से सरकारी नेता अर्थात्‌ मंत्री, जिनका शासन में सम्मिलित दायित्व होता है, जनता को वताते 


[a 


रहे हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। उनसे यह कहा नहीं जाता कि यदि यही करना चाहिए 
जो आप वता रहे हैं तो कीजिए, बताने की क्या जरूरत है। क्यों नहीं कहा जाता इसका कारण खोजने 
का यहाँ प्रयोजन नहीं; यहाँ केवल इस धुंध पर रोशनी डालने का प्रयल किया जा रहा है जो असम 
के हाल के दो बड़े विस्फोटों के धुएँ से सरकार की नागा नीति पर छा गई है। 
यह धुंध बड़ी गहरी है और इस पर कितनी भी तेज रोशनी डाली जाए इसकी तह तक पहुँचना 
कठिन है। वास्तव में इसकी तह में एक और धुंध है-नागा समस्या को शुरू से ही स्थगन, पलायन 
और अनिर्णय के जाल में उलझाए हुए यह धुंध इतनी पुरानी हो गई है कि हम उसी को अब नागा 
समस्या मानने लगे हैं। एक असली नागा समस्या भी है पर वह अब केवल कितादी बहस की चीज़ 
रह गई है | यह घटना इस बात का सुंदर प्रमाण है कि एक मानवीय समस्या किस प्रकार स्वार्थी राजनीतिज्ञों 
के हाथ में पड़कर एक असंभव, असाध्य स्थिति बन जाती है। 
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह नागा नीति को लेकर काफी उधेड़बुन की है | स्पष्टतया वहाँ 
दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों रास्ते पहले भी थे किंतु कुछ समय से इनमें से एक, शांति और 
वार्ता का रास्ता, बड़ी निष्ठा कें साथ अपना लिया गया था, हालाँकि दूसरा, दंड और दमन का रास्ता 
बंद नहीं किया गया था केवल उस पर चलना स्थगित कर दिया गया था | अब हाल की विध्वंसक 
कार्रवाइयों के बाद और पूर्वांचल में मिजो-नागा, पाकिस्तान-चीन गइमड के संदर्भ में मंत्रिमंडल के एक 
रचनावली राजधानी की चिट्टी / 779 


अंश को ऐसा दीख रहा है कि शांति और वार्ता का रास्ता सरकार की बदनामी का कारण बनता जा 
रहा है। तब क्‍या दंड और दमन का रास्ता अपनाया जा सकता है? उसके भयंकर परिणामों के लिए 
क्या सरकार तैयार है? 

प्रधानमंत्री ने कहा था कि यदि रेल-विस्फोटों में उन नागाओं का हाथ होना सिद्ध हुआ जिनमे 
हमारी बातचीत चल रही है तो हमें अपनी बातचीत के सारे रवैये पर फिर से विचार करना पडेगा | 
इसके साथ ही उन्होंने सावधान भी कर दिया था कि यह सुनकर एकवारगी कोई नतीजा न निकाल 
लिया जाए। ३ 

असम के मुख्यमंत्री ने जिन नागा नेताओं को जोरहाट में अपने काम से जाने दिया था वे किस 
काम से जा रहे थे? श्री चालिहा को विश्वास था कि वे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ शांति वार्ता 
के वाद अपने अनुयायियों में कोई शांति संदेश प्रचारित करने जा रहे हैं। शांति संदेश का तो कोई 
स्पष्ट प्रमाण उनके पास नहीं मिला, हाँ तोड़फोड़ की कार्रवाइयों में नागाओं के शामिल होने का प्रमाण 
अवश्य मिला। फिर हुआ यह कि 'शांति संदेश ले जानेवालों' को छोड़ दिया गया और विध्वंस का 
प्रमाण रखनेवालों को पकड़ लिया गया। ये दोनों प्रकार के व्यक्ति एक ही जीप में सवार थे। 

इस घटना पर राजधानी के राजनीतिक क्षेत्रों में क्षोभ है और संभवतया उस समय तक बना रहेगा 
जब तक इसकी ठीक-ठीक सफाई सरकार की ओर से नहीं दी जाती। पर ठीक-ठीक सफाई भी पूर्ण 
संतोष दे सकेगी इसमें संदेह है क्योंकि डर यह है कि ज़्यादा सफाई देने से ज़्यादा रहस्य खुलेंगे। एक 
आरोप तो यह प्रचलित है कि जब नागा नेताओं को छोड़ा गया तो वे कागज़ात भी उन्हें दे दिए गए 
जो उनके षड्यंत्र और विध्वंस के प्रमाण थे। केवल उनकी फोटो प्रतिकृति रख ली गई। इसी को 
केंद्रीय नेताओं ने देखा था। मूल कागज़ सरकार के पास नहीं है। यह आरोप सत्य है या नहीं इसका 
फैसला तो तभी होगा जब स्वराष्ट्रमंत्री घटना की पूरी जाँच कर लेंगे। किंतु यह सत्य निकला तो यही 
माना जाएगा कि असम सरकार ने विद्रोही नागाओं को शांति संदेश और विध्वंस संदेश एक साथ लै 
जाने दिया। यह तो एक रोचक (किंतु दुखद) स्थिति होगी क्योंकि सरकार की नागा नीति भी इन्हीं 
दोनों विचारों के संतुलन की उपज है। 


घटनाओं का क्रम और उनका तथ्यगत स्वरूप तहकीकात का विषय हो सकता है, पर उसके बाद 
तो सरकार को अपनी नागा नीति पर से धुंध हटाकर ठोस मसले की खोज करनी ही होगी। असम 
में हाल में नागाओं की हरकतें बढ़ी हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं-स्वयं प्रधानमंत्री भी इसमें संदेह 
नहीं प्रकट कर सकर्ती । हाँ, बातचीत की उपयोगिता इसी बात से कम नहीं हो जाती, यह भी समझ 
लेना अच्छा होगा। वह कम हो सकती है, तो इस बात से कि बातचीत में सारा दबाव केवल सरकार 
पर नागाओं का रहे, नागाओं पर सरकार का कुछ भी दबाव न रहे। बातचीत करनेवाले नागाओं से 
दो स्वीकारोक्तियॉ करा लेने की माँग सरकार से की गई है। एक यह कि वे संविधान के अंतर्गत समझौते 
का बंधन अभी से मान लें। दूसरी यह कि रेल-विस्फोट जैसी घटनाएँ फिर न होने का आश्वासन दें। 
ये दोनों आश्वासन देने की स्थिति में विद्रोही नागाओं के नेता शायद अब नहीं रह गए हैं-कुछ 
वर्ष पहले हो सकते थे। अब उनके अनुयायियों में स्वायत्तता की तृष्णा प्रबल हो उठी है। शिलु आओ 
जैसे शांतिवादी नागा नेताओं के अनुयायी अब भी हैं, पर सरकार के हाथों अपने नेता का उतना सम्मान 
होता वे नहीं देख पाते जितना होना चाहिए। इससे उनमें कुंठा नहीं होती होगी, यह कैसे कहा जा 
सकता है | * 
उधर जब विद्रोही नागाओं या 'छिपे नागाओ' (जैसा कि केंद्र सरकार उन्हें कहना पसंद करती 
है) के विध्वंस कार्यों का प्रमाण मिलता है तो एक अन्य प्रकार के नागाओं का नाम भी साथ-साथ 
उभर आता है, जो न तो शांतिवादी हैं, न बातचीत करनेवाले उग्र नागा हैं। कुछ समाचार इस आशय 
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के छपे थे कि हो सकता है रेल-वमकांड के दोषी कुछ नागा हों जो बातचीत की सफलता से घवरा 
रहे हैं अर्थात्‌ छिपे नागाओं में भी वे जो उग्रतर हैं। इस अनुमान से, जिसे अटकल कहना अधिक Fh 
उपयुक्त होगा, समस्या पर कुछ धुंध और छा गई है र्ता 
संसद में रेलमंत्री श्री पाटिल ने दो नागावाली कथा का उपहास किया था। उन्होंने कहा था, यदि शॉ] 
ऐसा हो तो क्‍या जिन नागाओं से हम वार्ता कर रहे हैं, वे प्रतिनिधि नागा नहीं हैं? पर इससे धुंध ईस 
कुछ छँटी नहीं क्योंकि प्रधानमंत्री ने “बातचीत के प्रति रवैये पर पुनर्विचार” की आशा दिलाते हुए £ 
शर्त यह रखी थी कि 'अगर वे नागा दोषी सिद्ध हुए, जिनसे बातचीत चल रही है।' अर्थात्‌ हो सकता 
नागा दोषी सिद्ध हों, पर वे कोई दूसरे नागा हों। पवा 
समस्या पर ऊपर से धुंध की एक और परत इस संभावना ने चढ़ा दी कि सारे कांड में विदेशी [टा 
शत्रु का भी हाथ हो सकता हे । वास्तव में स्वयं रेल-राज्यमंत्री ने मौके की जाँच करके वह आशंका में 
प्रकट की है| यदि ऐसा है, तो कोई आश्चर्य की वात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह आरोप कई वार ॥9' 
लगाया जा चुका है कि पूर्वी क्षेत्र में मिजो नागा आदि का पाकिस्तान और चीन से गठबंधन है। मिजो 
पाकिस्तान में हथियार चलाना सीखने गए, यह सरकार भी स्वीकार कर चुकी है | नागाओं को भी पाकिस्तानी 
क्षेत्र से होकर हथियार आ रहे हैं, यह रक्षामंत्री का कहना है। तब फिर एक जाने-पहचाने तथ्य को 
सारी स्थिति का अंग ही मानना उचित होगा-अलग से उस पर बहुत जोर देना समस्या को और उलझा 
सकता है तथा हमें उसके आंशिक निराकरण की ओर प्रवृत्त कर सकता है, संपूर्ण उन्मूलन की ओर 
से ध्यान हटा सकता है | अभी केंद्र के सामने नागाओं के प्रति अपनी नीति के विश्लेषण की-आत्मविशलेषण 
क्री-जो आवश्यकता उजागर हुई है, वह नागाओं से अधिक दोपी विदेशियों को ठहराने से कहीं फिर 
धूमिल न हो जाए। 


(तिये अल | 
नागासँड नही छिन्ते व 
लैंड का हल बातचीत से नहीं तो किससे? न 


प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि यदि नागा लोग स्वाधीनता की माँग पर अड़े रहेंगे तो 
उनसे आगे बातचीत का कोई आधार ही नहीं रह जाएगा। साथ ही सव तथ्यों को देखते 
हुए यह भी स्पष्ट है कि बातचीत का कोई आधार न रह जाने पर सैनिक कार्रवाई से मामला 
निपटाना सरकार बुद्धिमानी नहीं समझेगी। तव फिर वह क्‍या करेगी? जनवरी में फिर से 
आरंभ होनेवाली बातचीत में शांति मिशन की ज़िम्मेदारी इसलिए और भी बढ़ गई 

उसे कोई ऐसा स्थल खोज निकालना है जहाँ केंद्र और विद्रोही नागा वेचारिक समन्वय कर 
सकें। कोई दूसरा रास्ता इस वक़्त किसी के सामने नहीं है। 


El जाहिरा तौर पर लगता है कि सरकार को नागालैंड को स्वाधीनता का अधिकार दे देने से रोकने पर 
| ही सत्तारूढ़ दल का वहमत अपनी शक्ति खर्च किए दे रहा है। यह बात तब समझ म॑ आती जब 
| प्रधानमंत्री ऐसा कुछ करने की स्थिति में होते, पर वह त हैं न कभी हो सकते हैं क्योंकि उसके परिणाम 
इतने भयंकर होंगे कि कोई सरकार कभी वैसा निर्णय करने का साहस नहीं दिखा सकती। जो चीज़ 
विवाद से परे है उस पर विवाद का आग्रह महज इतना ही कर रहा हे कि असल समस्या में देश 

का ध्यान हटाकर समस्या का हल मुश्किल बना रहा ह। 
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एक उत्तेजित बहुमत में तथ्यों का सामना करने की शक्ति नहीं रह जाती है पर उसी बहुमत 
पर टिकी सरकार को तथ्यों से भागकर कोई रास्ता भी नहीं मिल सकता । यह चीज़ प्रधानमंत्री ने अच्छी 
तरह समझ ली है और चाहे क्षुब्ध सदस्यों की शांति के लिए वह कुछ कहें, पर वह नागाओं से बातचीत 
उस वक्त तक जारी रखने का संकल्प किए हुए हैं जब तक कि बातचीत के आधार की रक्षा संभव 
हो, 'संविधान के अंदर कुछ रियायतें' उन्होंने कहा भी है। 

पर शांति मिशन की पिछली बार की कोशिशों से कम से कम एक नतीजा ऐसा निकला है जिस 
पर तुरंत अमल शुरू किया जा सकता है। यह मान लिया जाना चाहिए कि नागाओं से बातचीत जारी 
रखते हुए ऐसा कुछ करना ज़रूरी है जो उस बातचीत के प्रभाव में वृद्धि करे। कोरे विचार-विमर्श 
से कोई बात नहीं बनेगी यह भी स्वीकार किया जाए और नागाओं में सव नहीं तो अनेक के मन 
में भारत सरकार के प्रति जो संशय है उसे दूर करना भी ज़रूरी समझा जाए तो आगे चला जा सकता 
है। 


श्री नेहरू का आश्वासन 


इसके पीछे एक छोटी-सी घटना है। समझा जाता है कि शांति वार्ता के पिछले दौर के संबंध में माइकेल 
स्काट जब प्रधानमंत्री से मिले थे तो उन्होंने एक पत्र दिखलाया था जो उनके अनुसार एक नागा विद्यार्थी 
ने उन्हें लिखा था। 

इसमें विद्रोही नागा भावनाओं के समर्थन में जो था सो तो था ही, यह शिकायत भी थी कि केंद्र 
सरकार अपने पोषक बहुमत के दवाव में आकर अपने वायदे भूल जाती है-उदाहरण के लिए असम 
पहाड़ी क्षेत्रों की खातिर नेहरू-योजना का नाम लिया गया था जो कि उस समय अधर में लटकी-सी 
मालूम हो रही थी। 

श्री नेहरू ने असम पहाड़ क्षेत्र के नेताओं को आश्वासन दिया था कि उन्हें स्वायत्तता की सुविधाएँ 
दी जा सकती हैं और अपने जिलों के विकास के लिए आयोजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद 
से प्रत्यक्ष परामर्श का अधिकार भी मिल सकता है। 

यद्यपि असम पहाड़ी क्षेत्रवासियों का असंतोष इतने तक ही सीमित है कि उन्हें असम सरकार 
से न्याय नहीं मिलता और उन्हें अपना अलग राज्य चाहिए तथा यह उस असंतोष से कम है जो नागाओं 
में समस्त भारतीय समाज के प्रति है, तो भी पत्र-लेखक को दोनों में इतना साम्य दिखा था कि नेहरू 
के न रहेने के बाद जैसे उनकी असम क्षेत्र योजना लटकी रह जा सकती है वैसे ही नागालैंड में भी 
समझौते खटाई में पड़े रह जा सकते हैं। इसीलिए नागा राजनीतिक समझौते के लिए पहले हथियार 
रखने को तैयार न थे। 

यह संयोग ही था यो और कुछ कि इस पत्र के देखने के सप्ताह भर के बाद ही असम क्षेत्र 
के पहाड़ी नेताओं को बुलाकर उन्हें सूचित किया गया कि जनवरी के शुरू में एक आयोग स्थापित 
किया जाएगा ताकि असम के पहाड़ी जिलों के लिए स्वायत्तता के नेहरू-प्रस्ताव पर अमल के तरीके 
खोजे जा सके | इस प्रस्ताव के अधीन इन जिलों का अलग बजट बनेगा--जो असम सरकार पेश करेगी-असम 
मंत्रिमंडल में इन जिलों के लिए एक मंत्री होगा और उसके अधीन उपमंत्री भी होंगे तथा इस क्षेत्र 
के लिए जो भी कानून बनेंगे पहले विधानसभा में इन क्षेत्रों के सदस्यों की एक समिति को पेश किए 
जाएँगे । मंत्री इन क्षेत्रों के शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती और वन विकास जैसे काम देखेंगे। आशा है मध्यप्रदेश 


के राज्यपाल श्री पाटसकर का कार्यकाल समाप्त होते ही यह आयोग उनकी अध्यक्षता में काम शुरू 
कर संकेगा। 


नागालैंड में अब स्यायत्ततावाले सिद्धांत को लागू करने का कोई प्रश्‍न नहीं है मुख्य बात यह 
है कि असम के इन वर्गों को, जो अपने को नागाओं के निकर यदि और नहीं तो धार्मिक-सास्कृतिक 
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कारणों से मानते हैं, आश्वासन-पूर्ति का विश्वास देकर केंद्र ने इस समय अपने पक्ष में अच्छा मत 
बनाया है। 

इस काम का मनोवैज्ञानिक असर ठेठ विद्रोही नागाओं पर चाहे न पड़े, सामान्य नागा जनता पर 
अवश्य पड़ेगा | देखना यह है कि केंद्रीय सरकार कहाँ तक इस असर को बढ़ा सकती है और आयोग 
के काम में कितनी तत्परता का आग्रह करती है। यदि इसे फिर लटकने दिया गया तो नागालैंड में 
अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का एक बहुत अच्छा मौका ढुलमुलयकीनी का शिकार होकर रह जाएगा जैसे 
अन्यत्र बहुत-से मौके अब तक हो चुके हैं। 

नागालैंड में सब विद्रोही नागा नहीं हैं पर प्राप्त समाचारों के अनुसार विद्रोह या कहें कि असंतोष 
की भावना बहुत जगह व्यापक है। अंग्रेजों के जाने के बाद से तो जो आर्थिक विकास वहाँ किया 
गया है उससे सभी लोग अत्यंत प्रभावित नहीं है-यही बात जम्मू-कश्मीर पर भी लागू होती है--और 
शेष भारतीय जनता से तादाल्य का भाव पूर्णतः उपस्थित नहीं है। 

इस तथ्य से भागना नागालैंड की सारी समस्या से भागना है। यदि शांति के प्रयलों के दौरान 
नागा समाज में विद्रोहियों के प्रति दुराव की भावना पैदा की जा सके तब तो वार्ता को उसकी तार्किक 
परिणति तक ले जाना आसान हों सकता है। वरना यदि वार्ता.निरे लेनदेन तक ही सीमित रही तो 
इस लेनदेन का कभी अंत न होगा और कोई भी हल नागाओं को हमेशा के लिए संतुष्ट न कर सकेगा। 


धमकी 
केंद्र सरकार ने इस बात को अव एक कटु सत्य की तरह समझ लिया है कि नागाओं के पास भयंकर 
उपद्रव शक्ति है और उसके बल पर ही वे भारत सरकार को यह धमकी देने की स्थिति में आए हैं 
क्रि हम विदेशी सहायता मागेंगे-यदि आपने ठीक-ठीक समझौता नहीं किया तो। ज्ञात हुआ है कि 
टीक इन्हीं शब्दों में नहीं मगर इसी आशय के शब्दों में विद्रोही नागाओं ने शांति मिशन को बता दिया 
है कि चीन और पाकिस्तान दोनों हमारे मित्र हैं और यदि समझोता नहीं हुआ और हम पर भारतीय 
सैनिकों ने कार्रवाई की तो हम चीनी सेना को निमंत्रण दे बैठेंगे। 

यह धमकी नई दिल्ली तक पहुँचा दी गई है और समझा जा सकता है कि पाकिस्तान से अस्त्र-शस्त्र 
आना बंद कर सकने में विफल केंद्र सरकार पर इसका वही असर भी हुआ होगा जो नागा चाहते 
हैं। मगर यह भी जान लेना होगा कि येह एक धमकी ही है। जानकार व्यक्तियों के अनुसार नागा, 
यहाँ तक कि विद्रोही नागा भी, मानते हैं कि यदि चीन को निमंत्रण दिया तो उनका अपना भविष्य 
खतरे में पड़ जाएगा। एक लिहाज से वे चीन के उतने निकट नहीं जितने भारत के हैं और मानते 
हैं कि कम्युनिस्ट समाज से बेहतर वह समाज है जिसमें वे अपना ईसाई धर्म पालन करते रह सकते 
हैं। 
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पर इस समय नागाओं द्वारा चीन को निमंत्रण देने से ज़्यादा बड़ा खतरा चीन का स्वयं अपने 
को निमंत्रण दे बैठना है। यह एक तथ्य है कि यदि आज भी चीनी गुप्तचरों या सैनिकों का तम्कर-प्रवेश 
नागालैंड में हो रहा हो तो उसे पहचानना-रोकना तो बाद की वात है-नागालैंड सरकार के लिए कठिन 
होगा | दूसरी आशंका यह भी है कि कौन जाने बहुत ज़्यादा दपसट में पड़कर नागा खुल्लमखुल्ला चीनी 
मदद माँगने पर भी उतर आएँ। 
आखिरकार यह हम क्यों भूल जाते हैं कि नागा लोग पिछले 0 वर्ष से लड़ाई के ही वातावरण 
में रह रहे हैं और उनके लिए तनाव की स्थिति ही सामान्य स्थिति बन गई है जिसमें टूट जाना आश्चर्य 
की वात नहीं हुआ करती। इसलिए और भी ज़रूरी है कि बातचीत का रास्ता और ज्यादा खुला रखा 
जाए और साथ में कुछ ऐसा किया जाए कि नागाओं का तनाव कम हो--उन्हें मालूम हो कि शांतिमय 
जीवन के क्या माने होते हैं। 
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इस उद्देश्य से एक उपाय यदि यह मान लिया जाए कि नागालैंड में दूसरे राज्यों के लोग जाकर 
बसें और संपर्क बढ़ाएँ तो वर्तमान परिस्थितियों में उसका उलटा असर ही होने का डर है। जो काम 
5 वर्ष पहले से किया जाना चाहिए था उसको आज एकाएक कर बैठना नागाओं को हठात्‌ एक 
इतने बड़े सांस्कृतिक बहुमत के सामने कवचहीन करके खड़ा कर देना होगा कि उनका संदेहाकुल मन 
और भी तिक्त हो जाएगा। इस उपाय के समर्थकों को यह मानकर संतोष करना ही श्रेयस्कर है कि 
इसका समय अब चला गया-और जब समय था तव उन्होंने इसका पूरा समर्थन नहीं किया | 

हाँ, अभी इतना अवसर अवश्य है कि जो भी व्यक्ति भारत के दूसरे राज्यों से नागालैंड जाएँ 
वे अपनी सरकारी या सांस्कृतिक श्रेष्ठता नागाओं पर लादने का प्रयत्न न करें । प्रकारांतर से यही बात 
उर्वसीयम्‌ और असम पहाड़ी क्षेत्रों में भी लागू होती हे और यदि यह समझी गई तो जो भावना भारतीय 
अधिकारियों और व्यापारियों ने भारत के लिए एशिया-अफ्रीका के देशों में फैलाई है वह अपने ही 
देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में फैलने मे सौभाग्यवश रुक जाएगी | 


26 जून 7966 
पंजाब प्रगति के पथ पर 


पिछले सप्ताह नई दिल्ली में राज्यों के पुनस्संगठन की कथावस्तु विविध शैलियों में अपने 
को प्रकट करती रही। पंजाब के बँटवारे का बंदोबस्त आराम से शुरू हो गया-चंडीगढ़ 
से कामरेड रामकिशन के त्यागपत्र का सुखद समाचार आया और राष्ट्रपति शासन की तैयारियाँ 
आगे बढ़ीं कि दो नए राज्य बिना झगड़े-वखेड़े के बन जाएँ। उधर मिजो पहाड़ी क्षेत्रों के 
नेताओं को प्रधानमंत्री और स्वराष्ट्रमंत्री ने टका-सा जवाब दे दिया कि तुम्हारा अलग राज्य 
नहीं वन सकता । मैसूर प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री, स्वराष्ट्रमंत्री, कांग्रेसाध्यक्ष और 
कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों से मिलकर उन्हें समझाते रहे कि महाराष्ट्र के लोग तो मैसूर 
राज्य के पुनस्संगठन की माँग कर रहे हैं। हम मामूली सीमा-परिवर्तनों के लिए तैयार हैं, 
पर अपनी भूमि का कोई बड़ा खंड नहीं दे सकते। 


भारत की एकता जैसे दकियानूसी विचार को थोड़ी देर के लिए अलग रख दिया जाए तो लगेगा कि 
सीमा और भूमि के संबंध में जो राष्ट्रीय चेतना हमारे देश में घ्रीन एवं पाकिस्तान के सामने दिखी 
थी वह कोई सतही चेतना नहीं थी। वही भावना देश के कल्याण में व्याप्त हे और जब तब पंजाबी 
सूवा, हरियाणा, मिजो राज्य, मैसूर-महाराष्ट्र विवाद आदि के निमित्त से प्रकट होती रहती है। इसमें 
वही पवित्रता है जो महाभारत के युग में दुर्योधन के इस संकल्प में थी कि वह सुई की नोक भर 
भूमि भी पांडवों को न देगा। अंतर यही है कि तब शांतिमय उपायों का इतना प्रचलन न होने से 
महाभारत युद्ध होते देर न लगी थी--अब मंत्रिमंडलीय उपसमिति, आयोग, जाँच समिति, पंच अदालत 
आदि अनेक साधन महाभारत को स्थगित रखने के लिए बरते जा सळते हैं। 

और ये कारगर भी होते हैं। जैसे कि पंजाब के मामले में पंजाब पुनर्गठन आयोग हुआ। हालाँकि 
उसकी सिफारिश ज्यों की त्यां नहीं मानी गई, मगर 2 अक्टूबर तक अपना बँटवारा कर लेने की दिशा | 
में पंजाब ने जो प्रगति की है, उसमें पंजाब पुनर्गठन आयोग का विशेष योग रहा है। उसने निर्भीक 
भाव से सिफारिश का और कठिन से कठिन विवादों पर निष्पक्ष राय दी। चंडीगढ़ का मामला एक 
उदाहरण है। जिस समय पंजाबी सूबे के समर्थक चंडीगढ़ को हरियाणा में न जाने देने का प्रण दोहरा 
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रहे थे, आयोग ने कहा कि राजधानी चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील की हिंदीमापी क्षेत्र मॅ-अर्थात्‌ हरियाणा 
में मिलाया जाए। बाद में चंडीगढ़ को केंद्र-प्रशासित प्रदेश बनाए रखने की जो घोषणा प्रधानमंत्री ने 
की वह आयोग की धारणा नहीं थी। वह परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रास्ता निकालने की नीति 
के अनुसार खोजी गई युक्ति थी। चंडीगढ़ को केंद्र के अधीन रखने और वहाँ दोनों राज्यों की सरकारं 
को किराए पर रहने देने का सुझाव वैसे भी अपने में काफी ऐतिहासिक है--(बर्लिन से ठीक-ठीक समानता 
तो नहीं कही जा सकती क्योंकि अभी तक शहर के वीच में दीवाल खड़ी करने का कोई सुझाव नहीं 
आया है)-क्याँकि वह संसार के इतिहास में अपर्व है। 

पंजाब पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में दो सदस्यों की राय चंडीगढ़ को हरियाणा में मिलाने के 
पक्ष में थी एक की नहीं, परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि प्रतिवेदन में कोई असहमति की टिप्पणी 
जोड़ी गई थी | प्रतिवेदन की प्रति देखने से पता चलता है कि श्री दत्त ने, जो चंडीगढ़ को पंजाबी 
सूबे में रखने के पक्ष में थे, अपने हस्ताक्षर के साथ इतना ही लिखा था कि मैंने यह हस्ताक्षर खरड़-चंडीगढ़ 
संबंधी अपनी टिप्पणी के अनुसार किया है। दोनों विरोधी सिफारिशों के तथ्यों पर न जाकर यदि केवल 
चंडीगढ़ को ही देखें तो कुछ रोचक तथ्य सामने आते हैं। 

इनमें एक यह है कि आयोग के सामने दावा किया गया था कि चंडीगढ़ पंजावी-भाषी राज्य 
को इसलिए मिलना चाहिए कि उसके अधिकांश ज़मीना के मालिक पंजाबी-भाषी हैं। कहा गया था 
कि चंडीगढ़ में मकानों के लिए 242, दुकानों के लिए 332 और कारखानों के लिए 5 ज़मीनें पंजाबीभाषियों 
ने खरीदी । हिंदीभाषी लोगों ने मकानों के लिए 202, दुकानों के लिए 242 और कारखानों क लिए 
3 जमीनें खरीदी । ये पंजावी-भाषी और हिंदीभाषी, दोनों ही, चंडीगढ़ शहर के बाहर से, कुछ पजावी 
सूबे से तो कुछ हरियाणा से, वहाँ गए थे। चंडीगढ़ के रहनेवालों ने मकानों के लिए जो ज़मीन खरीदी 
वे इतनी जयादा थीं (4524) कि पंजावी-हिंदी, दोनों के मालिकों की ज़मीनें मिलाकर भी उतनी न 
होतीं । इन्होंने दकानों के लिए 02 और कारखानों के लिए 42 ज़मीनें खरीदी और ये दोनों संख्या 
पंजाबी ज़मीनों और हिंदी ज़मीनों की संख्याओं के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं। अब अगर कोई कहे कि 
चंडीगढ़ तो चंडीगढ़वालों का ही रहना चाहिए तो वह निराधार नहीं कहा जा सकता। 

आयोग ने यह तर्क भी अस्वीकार कर दिया था कि चंडीगढ़ निवासी सब लोग पश्चिमी पाकिस्तान 
से आए थे, इसलिए पंजाबीभाषी थे। साथ ही उसने ऐसा तर्क देनेवालों पर एक दिलचस्प व्यंग्य भी 
किया था। उसने कहा था कि चंडीगढ़ किसका है यह फैसला ज़मीनों पर बने घरों के मालिकों को 

घरों में रहनेवालों की भाषा से होगा। 

इस सिलसिले में एक और रोचक तथ्य उजागर होता है | चंडीगढ़ की आबादी (964 क अनुसार 
कुछ ऊपर 89000) में से 35000 मज़दूर हैं जो चंडीगढ़ क स्थायी निवासी नहीं हैं और शायद काम 
खत्म करके राजस्थान या किसी और राज्य में अपने घर चले जाएँगे। कहा गया था कि सब नहीं 
तो 9000 मजदूर तो बाहर के हैं ही और इन्हें नहीं गिनना चाहिए | 

इसके जवाब में आयोग ने जो राय दी है वह मानवीय और साथ-साध वैज्ञानिक दृष्टिकोण की 
एक अच्छी मिसाल है। उसने कहा है कि हर महानगरी में उसके मूल निवासियों के साथ काम की 
खोज में बाहर से आनेवाले लोग भी शामिल रहते हैं। इनका पेशा मेहनत-मज़दूरी हो दुकानों या दफ्तरों 
पा नौकरी हो या कुछ भी हो, अगर वे उस नगर में घर बसाकर रहते हैं तो उस नगर के ह आर 
उनकी भाषा को निर्णय का आधार बनाया ही जाएगा। आयोग ने यह भो कहा ह कि शहर क मूल 
निवासियों को स्वभावतः कोई विशेष अधिकार प्राप्त नही होते और बाहर से आकर रहनेवालों पर कोई 
अयोग्यता लादी नहीं जा सकती। 

चंडीगढ़ के विषय में, आनेवाले दिनों में कोई मंतोषजनक हल निकालने की ज़िम्मेदारी पंजाब 
के बँटवारे मे लाभ उठानेवाले दोनों पक्षों पर आ पड़ी है। वस्तुतः उन्होंने आपस में लड़कर, केंद्र सरकार 
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को सारा लाभ खुद उठा लेने का मौका दे दिया है। चंडीगढ़ कब तक केंद्र-शासित रहेगा वल्कि यों 
पूछा जाए कि सारा पंजाब कब तक केंद्र-शासित रहेगा? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। पंजाब में राष्ट्रपति 
शासन लागू हो जाने के बाद वहाँ कांग्रेसी नेताओं की खटपट और भी तेज हो सकती है क्योंकि उस 
वक़्त वह राजकाज में झंझट से भी मुक्त होंगे पर कहीं खींचतान 2 अक्टूबर के बाद भी जारी रही 
तो पंजाबी सूबा और हरियाणा दोनों के अभिलापियों को क्या मिलेगा? हाँ, गाँधी के जन्मदिवस पर, 
उनके उत्तराधिकारियों की आपसी कलह के चलते, राष्ट्र को राष्ट्रपति शासन का उपहार अवश्य मिल 
जाएगा। 
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वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 


मैसूर राज्य में उपद्रवी आंदोलनकारियों के कृत्यों के प्रति नई दिल्ली में जैसी गहरी चुप्पी 
दिखाई दे रही है वह आश्चर्य का विषय है। 5 जुलाई को कांग्रेस कार्यकारिणी के सामने 
मुख्यमंत्री निजलिंगप्पा की यह दलील पेश की जाएगी कि मैसूर में प्रधानमंत्री के सीमा आयोग 
संबंधी निर्णय से असंतोष है, स्थिति गंभीर है और आयोग अभी नियुक्त न किया जाए। 
इस 5 जुलाई की प्रतीक्षा चुपचाप करने के अलावा जैसे उन ाष्ट्रनायकों के पास और कोई 
चारा नहीं रह गया है जो राष्ट्र को उपदेश देने, जब-तब किसी न किसी पर दोष डालने 
और अंत में जनता को भूल जाने की आदत पर भरोसा करके आगे बढ़ने के अभ्यस्त हो 
चुके हैं। 


काग्रेस कार्यकारिणी की बैठक कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण होगी | एक तो इसी दृष्टि से कि मैसूर-महाराष्ट्र 
सीमा-विवाद आयोग नियुक्त करने के निर्णय पर फिर से विचार करने को वह बाध्य की गई है। मैसूर 
के प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष श्री मोहम्मद अली और वित्तमंत्री श्री हेगडे ने 22 जून को दिल्ली में कहा था 
कि अब यह सिद्ध हो गया है कि ज़ोर-जबर्दस्ती करने से हमारे बड़े-बुजुर्ग अपना फैसला बदल दिया 
करते हैं। 

कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता का इलाज करने का अब वक़्त नहीं रहा; नहीं तो इस उद्‌गार 
को उच्छृंखल कहकर दमित किया जा सकता था। अब तो यह कथन एक सर्वमान्य सत्य बन चुका 
हे। नई बात केवल इतनी हुई है कि मैसूर कांग्रेस ने उग्र आंदोलनों के जरिए केंद्र सरकार पर अतर 
डालने का जो प्रयल किया है वह हिंसा नहीं माना गया है, उसकी घोर निन्दा नहीं की गई है, उसे 
जनतंत्र और भारतीय समाज के विरुद्ध नहीं बताया गया है और उसके लिए किसी राजनीतिक पार्टी 
को दोषी नहीं ठहराया गया है। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक भी अब इस मामले में निहित नैतिक 
या राजनीतिक मान्यताओं की चिंता में अपनी वची-खुची बौद्धिक शक्ति व्यर्थ न करना चाहेगी। वर्ह 
मूलतः प्रधानमंत्री और कामराज के दैत से व्युत्पत्ति द्वारा विराट्‌ कांग्रेस के अद्वैत तक जाना चाहेंगी | 
और आम चुनाव के पहले सामा आयोग नियुक्त करने (प्रधानमंत्री का मत) एवं आम चुनाव होने तक 
रुकने (कांग्रेसाध्यक्ष का मत) के दोनों रास्तों के बीच रास्ता मुझाएगी। 

श्रीमती इंदिरा गाँधी और श्री कामराज में मतभेद की बात अकसर सुनाई पड़ती है परंतु इस वा; | 
कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों का विचार है कि यह मतभेद प्रकट रूप में सम्मुख आ सकता हे। मतभेद | 
का कारण अवमूल्यन भी बताया जाता है | कांग्रेस की बदनामी का बोझ भारी डालर और पौंड की 
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वजह से और बढ़ जाएगा यह भय श्री कामराज के मन में होना स्वाभाविक है | उधर मैसूर में ज्याँ-ज्याँ 
सीमा आयोग विरोधी आंदोलन जोर पकड़ेगा वह कांग्रेस-विरोधी दलों को अपनी जनहितेपिता प्रदर्शित 
करने का ज़्यादा मौका देगा-यह भय भी कांग्रेस अध्यक्ष के मन में स्वाभाविक है 

परंतु श्रीमती इंदिरा गाँधी को राजगद्दी भी सम्हालकर रखनी हे और देश की गाड़ी भी खींचनी 
है इसलिए वे अवमूल्यन जैसे शुद्ध आर्थिक प्रश्न पर कांग्रेस कार्यकारिणी की राय लेना गैरज़रूरी समझें 
तो बेजा नही | सच पूछिए तो अब, जव गुलबर्गा और सागर में मुख्यमंत्री श्री निजलिंगप्पा के अनुरोध 
पर आंदोलन रोक दिया गया है तो कार्यकारिणी भी इस खयाल से दिल बहला सकती है कि अभी 
आंदोलन कांग्रेस के हाथ के वाहर नहीं गया और प्रधानमंत्री भी मैसूरियो की इस सदवद्धि को अपने 
पक्ष में नियोजित कर सकती हैं। 2 

जहाँ तक अवमूल्यन के निर्णय का प्रश्‍न है कोई भी व्यक्ति सच्चे हृदय से नहीं मानेगा कि अब 
वह बदला जा सकता है-वास्तव में संभव है कि कालांतर में एक और अवमूल्यन करना पड़ जाए | 
उसको लेकर प्रधानमंत्री से अपना मतभेद प्रकट करना पड़ जाए। मतभेद प्रकट करना कामराज जैसे 
चतुर व्यक्तियों के लिए असंभव है। बल्कि आवश्यक हो तो प्रधानमंत्री को और भी समर्थन देकर और 
उन्हें अपने सहयोगियों के विरोध से उबारकर श्री कामराज प्रधानमंत्री पर और भी एहसान कर सकते 
हैं | इसलिए बहुत कम संभावना है कि अवमूल्यन पर कोई जोरदार झड़प प्रधानमंत्री और श्री कामराज 
में हो और इसमें भी कम संभावना है कि मैसूर-महाराष्ट्र के मामले को लेकर कोई आकस्मिक, साहसिक 
घटना घट जाए। 

मैसूर और महाराष्ट्र को जो कुछ मिलना है कांग्रेस में रहकर ही मिलेगा और कांग्रेस से बाहर 
यह लाभ नहीं जाने दिया जाएगा। बहुत संभव यही है कि फिर कोई मध्य मार्ग निकाला जाए क्योंकि 
सीमा आयोग की नियुक्ति का निर्णय रद्द कर देना कांग्रेस कार्यकारिणी की-विशेषतया प्रधानमंत्री की--पराजय 
होगी | 

श्री निजलिंगप्पा ने हद से ज्यादा आगे जाते हुए आंदोलन को रुकवाकर अपनी स्थिति सम्हाल 
ली है। अब वह जहाँ हैं वहाँ से कुछ पीछे लौटने की प्रक्रिया शुरू करना आसान ह। और शायद 
प्रधानमंत्री को भी अब कुछ आभास हो गया होगा कि आंदोलन रोककर वास्तव में उन्हीं का सम्मान 
किया गया है। अब 4 जुलाई को नई दिल्ली में मैसूर के चार वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री से मिलेंगे। इनमें 
एक वह कांग्रेसी हैं जो रेलगाड़ियाँ रोकने का सत्याग्रह चला रहे हैं। 


जो हो, आश्चर्य का विषय यह है कि जून के आरंभ में मैसूर-महाराष्ट्र विवाद ने पर्चेबाजी से शुरू 
करके आंदोलन तक की विकास-यात्रा आरंभ कर दी थी। सेनापति बापट के अनशन-त्याग के साथ 
सीमा आयोग की नियुक्ति का जो निर्णय घोषित हुआ था और जिसके लिए महाराष्ट्र ने प्रधानमंत्री 
को धन्यवाद दिया था, वह मैसूर नहीं मान रहा था | अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ऐसी अवज्ञा 
करने पर उसे क्षमा किया जा सकता है परंतु जब उग्र हिंसामक कार्रवाइयाँ होने लगें तो किसी न 
किसी को तो कहना ही चाहिए कि यह लोकतंत्र-विरोधी और घातक कार्य है। यह भी प्रचारित करना 
चाहिए कि कौन-सी राजनीतिक पार्टी है जो लोकतंत्र-विरोधी हिंसा का प्रचार कर रही है। 

मैसूर में इस राष्ट्रविरोधी कार्रवाई का श्रेय कांग्रेस पार्टी को है। नई दिल्ली में मैसूर के वित्तमंत्री 
श्री हेगडे ने स्पष्ट कहा था कि हमारे आंदोलनों से प्रभावित होकर ही कांग्रेस कार्यकारिणी में सीमा 
आयोग के प्रश्न पर फिर से विचार करना हमारे नेताओं ने स्वीकार किया है। 25 जून को मैसूर प्रदेश 
कांग्रेस ने उस आंदोलन को अपना समर्थन खुलेआम दिया | इस आंदोलन को सत्याग्रह कहकर मुकरने 
की चतुराई भी दिखाई गई जबकि 25 जून को, हरिहर और देवनगरी में तोडफोड और आगजनी के 
अलावा. बंगलौर के रेडियो स्टेशन पर घेरा डाला गया (मानो यह कोई अंतरराष्ट्रीय युद्ध हो)! 
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24 जून को रायचूर से पूना जानेवाली रेलगाड़ी में निर्दोष मुसाफिरों को लूटा और मारा गया। 

रेलगाड़ी रोकने का यह सिलसिला सत्याग्रह नहीं उग्र शक्ति-प्रदर्शन है, इसका और भी प्रमाण यह 
है कि देवनगरी स्टेशन पर 2 जून को हज़ारों आंदोलनकारियों ने रेलगाड़ियों में घुसकर मुसाफिरो को 
लूटा और मारा। रेलवे की संपत्ति का जो नुकसान हुआ सो हुआ ही। इस तरह की धमकियाँ देना 
कि रक्त की अंतिम बूँद देह में रहते मैं (कर्नाटक भूमि) एक इंच भी महाराष्ट्र को न लेने दूँगा और 
महाराष्ट्र के नेताओं के पुतले जलाना क्या लोकतंत्र की और राष्ट्रीय एकता की अभिवृद्धि करनेवाले 
कार्य हैं? 


परंतु इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के उग्र खाद्य आंदोलन के समय जैसे वाक्य प्रधानमंत्री, स्वराष्ट्रमंत्री 
अथवा अन्य महानुभावों के मुख से नहीं सुनाई पड़ रहे हैं। तव कलकत्ते में सार्वजनिक संपत्ति नष्ट 
करनेवालों को वामपंथी कम्युनिस्ट कहा गया था और उस वर्ग की हिंसा को लोकतंत्र का नाश करनेवाली 
बताते हुए आभास दिया गया था कि कुछ लोग राष्ट्रीय एकता तोड़ने का संकल्प किए हुए हैं और 
वे लोग ये ही गैर-कांग्रेसी हैं। अव 'वैदिकी हिंसा हिंसा नहीं है” इस उक्ति के अनुसार कांग्रेस कर्णधार 
चुप हैं। 

इस प्रकार की चुप दोहरे प्रतिमानों की स्थापना, झूठ और मक्कारी का प्रचार करती है और यह 
नहीं कहा जा सकता कि इतनी मोटी-सी बात भी कांग्रेस के अभिभावक नहीं जानते होंगे । कांग्रेस कार्यकारिणी 
यदि इधर भी ध्यान दे तो शायद अब भी अपनी पार्टी के हिंसा-कार्य की आलोचना करना देश को 
स्वस्थ दृष्टि दे सकता है। यह तर्क कि वास्तव में आंदोलन नेताओं के हाथ से निकलकर 'कानून-बिरोधी 
लोगों के हाथ में चला गया था,' एक बचकाना तर्क हे और बचकान। नहीं है तो फिर यही तर्क पश्चिम 
बंगाल के आंदोलन पर क्यों नहीं लागू कर लिया गया था? 
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प्रतिष्ठा का मूल्यांकन 


प्रधानमंत्री की वापसी के बाद जब उनकी विदेश-यात्रा की उपलब्धियों का जायज़ा लिया | 
जाएगा तो क्या यह कहा जा सकेगा कि भारत की कोई वैदेशिक समस्या युलझी है?या | 
केवल यही ज्ञापित किया जाएगा कि भारत की और भारतीय प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा विदेश 

में बढ़ी है? और यदि यही कहना है तो राजधानी में अमरीकी कृषिमंत्री फ्रीमन की इस 
चेतावनी की सफाई क्या दी जाएगी कि श्री सुब्रह्मण्यम और श्रीमती इंदिरा गाँधी की पीढ़ी 

के नाती-पोतों को उन रोटियों की कीमत चुकानी पड़ेगी जो ये आज तोड़ रहे हैं? इन संब 
सवालों को एकसाथ देखना चाहिए। 


श्रीमती गाँधी की अनुपस्थिति में राजधानी के राजनीतिक प्रेक्षक बहुत चिंतित रहे कि अरब गणराज्य | 
यूगोस्लाविया और रूस तीनों जगह भारत के वीएतनाम संबंधी प्रस्तावों का आदर तो हुआ पर इतना 
नहीं कि उन्हें स्वीकार किया जाए स्पष्टतया, ऐसा सोचनेवाले मानकर चलते हैं कि वीएतनाम के मामले 
पर रूस आदि की सहमति से श्रीमती इंदिरा गाँधी को कोई विशेष लाभ होनेवाला था या यह कि वीएतनाम 
ही वह असली मामला था जिस पर उन्हें कोसीगिन, नासर और टीटो से वात करनी थी। अगर पिछले | 
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दो-एक महीनों में--वल्कि कहें कि संसद के बजट-कालीन अधिवेशन के बाद से कई बार मिलनेवाले 
संकेतों का कोई मतलब है तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के सामने पाकिस्तान एक 
प्रमुख मामला रहा होगा। 

ताशकंद विज्ञप्ति के वाद की घटनाओं पर कोसीगिन से उनकी वातचीत इसका ठोस प्रमाण है 
यदि और प्रमाण चाहिए तो नई दिल्ली से प्रकाशित वह समाचार हमारे सामने है कि भारत सरकार 
बातचीत के लिए पाकिस्तान से प्रस्ताव करेगी | यह समाचार श्रीमती इंदिरा गाँधी की यात्रा आरंभ होने 
के ठीक पहले प्रकाशित किया गया था। 

जनसाधारण को बहुत जल्द भूल जाया करता है कि घटनाओं का रुख किधर है। समय-समय 
पर उसे याद दिला दिया जाता है, उसी कं अनुसार वह अपना मन वना लेता है | उदाहरण के लिए 
यह याद रहे कि ताशकंद वार्ता के दौरान रूस का पाकिस्तान के प्रति क्या रवैया था तो यह समझने 
भूल नहीं हो सकती कि इस समय कोसीगिन-इंदिरा वार्ता में असल पेंच क्या रहा होगा | वह यही 
कि रूस पाकिस्तान से कोई ऊटपटॉग किस्म की सख्ती नहीं करना चाहता क्योंकि रूस नहीं चाहता 
कि पाकिस्तान चीन की तरफ झुके। भुट्टो के अपदस्थ होने का मतलव रूस इतनी जल्दी यह नहीं 
लगा सकता कि पाकिस्तान की चीन से खटपट हो गई, जितनी जल्दी कुछ भारतीय लगाते हैं। भुट्टो 
चीन-समर्थक के रूप में प्रसिद्ध किए गए थे-थे भी, पर अव्यूब उनसे कम चीन-समर्थक थे इसका 
कोई आश्वासन नहीं है। फिर भुट्टो को मोहरे की तरह इस्तेमाल करके अगर अय्यूब एक ही दाँव में 
अमरीका और रूस दोनों .को यह आभास दे सकें कि उनकी सरकार का चीन-प्रेम क्षीण हो रहा है 
तो थह तो पाकिस्तान की विदेश नीति की सफलता ही हैं। 

पाकिस्तान और भारत को अपने मामले निपटा लेने चाहिए, यह रवैया रूस ने ताशकंद के वक़्त 
से ही अपना रखा है। इसी को और विस्तार देते हुए रूसी नेताओं ने फिर ज़ोर दिया है कि कश्मीर 
समस्या का हल हो या न हो, दोनों देशों को परस्पर संबंध सुधारने का प्रयल करते रहना चाहिए | 
यह पुरानी स्थिति से भिन्न नहीं है। यदि रूस ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता न देने का आश्वासन 
भी दिया है तो वह कोई बहुत नई या खुश होने की बात नहीं है क्योंकि उसका कारण तो यही है 
कि रूस अपनी भौगोलिक सीमा से निकट प्रदेश में कोई सैनिक तेजी लाने के पक्ष में नहीं है। ऐसा 
कुछ हो तो सीधा परिणाम यह होगा कि चीन उस क्षेत्र में सक्रिय हो जाएगा और यह रूस के लिए 
एक नई मुसीबत होगी | पाकिस्तान या कश्मीर के मामले को रूस इसी शक्ल में देखता है| हम जिस 
शक्ल में देखते हैं वह रूस के लिए स्वाभाविक नहीं है। 

रूसी नेता पाकिस्तान को कश्मीर समस्या के बारे में कोई प्रतिकूल आभास नहीं दे रहे हैं और 
बदले में वह केवल यह चाहते हैं कि जहाँ तक हो मरकं भारत-पाकिस्तान विवाद के वह निर्णायक 
बने रहें | पाठकों को स्मरण होगा कि ताशकंद में वार्ता कराने के प्रस्ताव से रूस ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति 
अर्जित की थी और राजनयिक सूझ अमरीकियों ने भी दिखाई थी कि रूस की इस ख्याति का उन्होंने 
किसी प्रकार खंडन नरां किया था। उनका भी स्वार्थ था : वे चाहते थे कि यदि किसी हद तक रूस 
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पाकिस्तान को अपनी ओर ले आए--चीन से अलग करे तो उसमें हमारा भी हित है। किस हद तक' 


पास ले आने पर वे चुप रहेंगे यह अलग बात है | 


उधर खाद्य और आर्थिक सहायता के मामलों के बहाने अमरीका भारतीय महाद्वीप के प्रति अपनी नीति 
काफी बदल चुका है। अब वह पाकिस्तान को ताकतवर बनाने के लिए उतना उत्सुक नहीं जान पड़ता 
जितना भारत को अपने साथ लाने के लिए है। अपने साथ लाने का अर्थ वैभवशाली अमरीका की 
भाषा में यह होता है कि साथ आनेवाला काफी हद तक स्वतंत्र रहे और एक हद तक दँँधा रहे पर 
वह बंधन हो ज़रा मजबूत | 

राजधानी की चिट्ठी / 789 
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अमरीकी कृषिमंत्री श्री फ्रीमन का यह नाटकीय उद्घाटन कि स्वाधीनता के लिए अन्न' शीर्षक 
के अंतर्गत विदेशों को जो अन्न अमरीका देगा-और भारत इस नियम से बाहर नहीं है, न अपवादस्वरूप 
बाहर रखा जाएगा-वह डालर के बदले देगा । यानी पहले जो व्यवस्था थी कि पानेवाला देश अपनी 
मुद्रा से भुगतान कर सकता था वह अब नहीं रहेगी | अमरीकी संसद में इस आशय का विधेयक पारित 
होते ही नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। सदयभाव से श्री फ्रीमन ने इतना आश्वासन दे दिया है कि 
भारत के साथ कुछ रियायत की जा सकती है : यह कि पहले दस वर्ष तक डालर न दो फिर थोडे-थोडे 
करके 40 सालों में दे डालो। 

राजधानी में कुछ ऐसे विचारक भी हैं जिन्होंने श्री फ्रोमन के इस कथन में संतोष प्रकट किया 
है। बड़ी आत्मदया के वश वह कहते हैं कि अब तो भारत सरकार कोशिश करेगी कि जल्दी से जल्दी 
आत्मनिर्भर हो जाए-बाहर से अन्न न मँगांए। यह तो भारत सरकार की नीति पहले से भी रही है 
और यदि किसी देशी आलोचक को इसमें शंका हो तो अमरीकी नेताओं का इस विषय में प्रमाणपत्र 
भी मौजूद है। परंतु 40 वर्ष तक या अगले कुछ दशक तक आज की रोटी की कीमत चुकाते रहना 
इतना बड़ा बंधन है कि उसमें प्राप्त होनेवाली आलचेतना बड़ी महँगी पड़ेगी। चीनी आक्रमण के समय 
भी कुछ नेताओं ने चीन को धन्यवाद दिया था कि उसने भारत को एक कर दिया। 

आज पंजाब-हरियाणा, मैसूर-महाराष्ट्र आदि जो कुछ विग्रह हुआ या हो रहा है, सामने है। या 
शायद वह अनेकता में एकता का चिह्न कहा जाएगा, केवल नागालैंड और मिजो क्षेत्र की माँग ही 
पृथकत्व की द्योतक मानी जाएगी? 

श्री फ्रीमन के स्वामी श्री जानसन ने 30 मार्च 966 को अमरीकी संसद में भारत को यह प्रमाणपत्र 
दिया था : “स्वाधीन होने के समय से अब तक भारत ने अपना कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत-कुछ 
किया है। उसके यहाँ खेती की तरफ लापरवाही नहीं बरती गई है। 950 से 965 तक की अवधि 
में उसने अपना खाद्य उत्पादन 75 प्रतिशत बढ़ा लिया है | यह शाबाशी की बात है परंतु भारत को 
अपनी आबादी में निरंतर अथक वृद्धि का सामना भी करना पड़ रहा है। भारतीय लोगों की आमदनी 
बढ़ गई है इसलिए वे ज़्यादा खा भी रहे हैं। इसीलिए भारत हमारी सहायता पर बहुत अधिक निर्भर 
रहा है।” 

इसके बाद सारे संसार में भारत के लिए उपजी करुणा का हवाला देते हुए श्री जानसन ने कहा 
था कि 966 से भारत को कम से कम ॥ करोड़ 20 लाख टन अनाज बाहर से मँगाना पड़ेगा जिसमें 
से 35 लाख टन अन्य देश दे दें, बाकी हम दे रहे हैं। “भारत ने हमारी सहायता नाहक नहीं मागी 
है : भारतीय लोग अपनी सहायता आप करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। भारत सरकार के पास 
अपनी कृषि और अर्थ प्रणाली में मजबूती लाने की पक्की योजनाएँ हैं। “" ” 

शी जानसन ने यह उद्गार प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा के समय उनसे हुई बातचीत का हवाला 
देकर प्रकट किए थे और यह भी कहा था : 

“भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार कितना क्षीण है यह सब जानते हैं। खाद्य तथा अन्य वस्तुएँ जौ । 
हम भारत को देंगे या तो हमारे तरीके के अनुसार रुपए के बदले दी जाएँ या भेंट के तौर पर दी | 
जाएँ। । 

“यह हमारा स्वभाव नहीं है कि जहाँ भूख का मामला हो, वहाँ पैसे-पैसे का हिसाब करके सौदा | 
करें। बच्चों को नहीं मालूम होना चाहिए कि अमरीकी सहायता न मिलने के कारण वे भूखे रहें। | 
भारत एक अच्छा मित्र और सुपात्र है। ऐसा न कभी कहा जाए कि रोटी इतनी महँगी और जान | 
सस्ती थी कि हम उसके गाढ़े वक़्त भी कनी काट गए।” | 

इस स्थिति से आज की स्थिति कितनी भिन्न है 'यह कोई भी समझ सकता है। आज की, स्थिति 
यह है कि इस साल जो अनाज आएगा उसे छोड़कर आइन्दा सारा अनाज पैसे-पैसे का हिसाब करा 
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ही दिया जाएगा। हाँ, वच्चा का मालूम रहगा कि व अमरीकी सहायता को वजह स भूख स बच थ 
और यह बात तब तक उन्हे याद रहंगा जब तक अमरीका को अनाज का दाम चुका न दग | 
परिवर्तन क्यो हुआ है, यह श्रामता गाधा श्री सुब्रह्मण्यम तथा त्रा अशाक महता नामक त्रिमूर्ति 
के विचार का विषय है। पी.एल.-480 के अधीन अनाज का जो दाम भारत में जमा हा गया हे उसक 
इस्तेमाल का लकर झझट पेदा होने क कारण क्या अमरीका ने अपना विचार बदला है? या कि 
अनाज को वह अंतरराष्ट्रीय प्रभुत्त क एक साथक साधन क रूप म देखने लगा ह इसलिए डालर 
कमाने की वात सोच रहा है? दोना ही कारण इस वात से स्पष्ट है कि 30 मार्च क भाषण 
में पी.एल.-480 ळ धन क सदुपयाग क लिए भारत-अमरीकी संस्थान का प्रस्ताव था और उसका यहा 
जो विरोध हुआ उससे अमराका का समझ म आ गया ह कि दूसरे देश में धन जमा कराकर फिर 
उमे खर्च करना वहत दिक्कततलव हो सकता हे | शायद मुसावत म पड़ लोगो म॑ स्वाभिमान का झूठा 
जोर और भी जोर से जोश खाता ह। 
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जून और आधी जुलाई की मुस्ती के मुकावल पिछला सप्ताह इतनी तेजी से दौड़ा कि भाषणों 
सिफारिशों और उपदेशों के पैरों से उड़ी धूल ने राजधानी का छोटा-सा आकाश बुरी तरह 
धुँधला कर दिया । मुख्यमंत्रियों के बहुधंधी सम्मेलन, तूचनामात्रिया/ की गोष्टी, कांग्रेस कार्यकारिणी 
की बैठक, प्रधानमंत्री का अवकाश, रूस यात्री, कामराज की भीड़ भरी विदाई और संसद 
का अधिवेशन शुरू होने के पहले कांग्रेस संसदीय दल का कमर कवन का उपक्रम, ये सब 
घटनाएँ पिछले छह-सात दिनों में इतने उलझे-पुलझे ढंग से घटित हुई, कि कम से कम दो-तीन 

महत्त्वपूर्ण लक्षण तो आँख से ओझल ही हा गए। राजधानी कं पिछले सप्ताह के वारे में 
लिखते हुए उन लक्षणों को उघारकर सामने ले आना शावद अच्छा होगा । 


एक तो यह है कि भारत रक्षा नियमों के प्रयोग से बंचित होने के दो महीन बाद हा मुख्यमंत्रियों को 
स्वराष्ट्रमंत्री श्री नन्दा के सामने यह माँग दोहराते हुए देखा गया कि सामान्य कानूनों से राज्य में शान्ति 
रक्षा करने में असमर्थ हम लोगों को विशेष कानून चाहिए | मुख्यमंत्रियों का कुल पाँच घट लबा विचार-विमर्श 
जो श्री नन्दा के साथ हुआ, आजादी के बाद के मुख्यमंत्री सम्मलना म शायद सबसे ज़्यादा नाजुक 
था। क्योंकि, इसमें एक ओर तो इस दृढ़ता का आभास होता था कि किसी भी तरह के उपद्रव को 
हम शक्ति के प्रयोग से और विशेष अधिकारों क॑ उपयोग स दमन कर सकते हैं, दूसरी ओर एक 
अजब तरह की बदहवासी भी दिखाई देती थी । ऐसा नहीं कि अधिकांश मुख्यमंत्री एकदम किंकर्तव्यविमूढ़ 
हो रहे थे, परंतु यह पहली बार देखा कि वे अपनी आंतरिक दृढ़ता के लिए विशेष पुलिस और विशेष 
कानून का शानदार बाहरी सहारा एकदम अनिवार्य समझने लगे हैं। 

दसरा लक्षण यह है कि केंद्र की तरफ से करीव-कराब सब मुख्यमंत्रियों को कोई गहरा असंतोष 
है; वह बहस में अप्रत्यक्ष रूप से बार-बार झलक आता रहा। इस संदर्भ में महाराष्ट्र के श्री नायक 
ने स्वराष्ट्रमंत्री से जो कहा था वह काफी अर्थ रखता हे; बहस क॑ दारान उन्होंने कहा कि राज्यों से 
संबंध रखनेवाले मामलों पर राजधानी में जब आलोचना होती हैं, तो राज्य अपनी बात नहीं कह पाते 
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हैं। इसलिए, अच्छा हो कि केंद्रीय स्तर पर ऐसी बहसें होनी ही न दी जाएँ। 

यह कथन दो-तीन चीज़ों की ओर संकेत करता है। एक तो यह कि केंद्र किसी राज्य की ओर 
से सफाई दे सकेगा या निर्मम आलोचना का जवाब दे सकेगा, इतना विश्वास अब राज्य को नहीं रह 
गया है। दूसरे यह कि बहस से बहुत-सी बातें खुलती हैं और खास तौर से केंद्रीय स्तर पर बहस होने 
से वे मामले भी अपना असली राष्ट्रीय रूप प्राप्त कर लेते हैं, जिन्हें बहुधा स्थानीय मामला' कहका 
दबाया जा सकता है। आखिर जगदलपुर के गोली-कांड के मामले में यही तो हुआ था। एक दूर की 
कौड़ी यह लाई जा सकती है कि शायद श्री नायक मैसूरवालों की केंद्रस्तरीय बातचीत से नाखुश हैं 
पर नहीं, जिस सम्मेलन में श्री नायक ने यह बात कही थी वह “चुनाव के पहले वाले वर्ष' में चें 
ओर फेलते हुए राजनीतिक आंदोलनों की प्रचंडता के बारे में था और निश्चय ही राज्यों की समस्याएँ 
इस माने में एक-दूसरे से बहुत भिन्न नहीं हैं कि सभी को एक उद्धत प्रतिपक्षी आक्रोश का सामना 
करना पड़ रहा है | इसलिए श्री नायक ने जो कहा था वह संकट से बचने का सार्वजनिक नुस्खा ही 
माना जाना चाहिए। 

स्वराष्ट्रमंत्री के साथ प्रायः डेढ़ घंटे, बंद कमरे में, जिसमें किसी अधिकारी को आने की इजाजत 
नहीं थी, मुख्यमंत्रियों ने प्रतिपक्षी राजनीति पर विचार-विनिमय किया। ऐसा अकसर होता है कि जब 
स्वराष्ट्रमंत्री न्याय और व्यवस्था के बारे में मुख्यमंत्रियों का कोई सम्मेलन दिल्ली में बुलाते हैं, तो उक्ष 
सिलसिले में एक गुप्त बैठक भी हो जाती है। 


देश में वामपंथी कम्युनिस्टों की बड़े पैमाने पर 964-65 की धर-पकड़ का नक्शा ऐसी ही एक गुप्त 
बैठक में बनाया गया था। पिछले हफ्ते की गुप्त वैठक में ऐसी किसी योजना का रूप-निर्धारण हुआ 
या नहीं यह कहना कठिन हैं परंतु वामपंथी कम्युनिस्टों का खतरा अच्छी तरह समझ लिया गया। खुले 
सम्मेलन में जिस चीज़ को हिंसामक उपद्रव कहा गया था उसी चीज़ को राजनीतिक गुप्त वैठक में 
वामपंथी कम्युनिस्ट की संज्ञा दी गई | इसी बीच यह तथ्य कहीं खो ही गया कि हिंसात्मक उपद्रवं 
में वामपंथी कम्युनिस्ट अकेले नहीं हैं। वास्तव में आज देश में कांग्रेस सहित कोई राजनीतिक दल ऐसा 
नहीं है जो ईमानदारी से कह सके कि प्रदर्शन करने और लोकतंत्री ढंग से जनमत तैयार करने के 
सिलसिले में कोई स्थल ऐसा नहीं आएगा जहाँ उसमें रक्तपात और हिंसा शामिल न हो जाए। लखनऊ 
में [5 ता. के सचिवालय कांड में संसपा, जनसंघ और कांग्रेस तीनों का कमोबेश हाथ था, इससे दोटूक 
शब्दों में कोई इनकार नहीं कर सकता | मैसूर और महाराष्ट्र के सीमा-विवाद संबंधी उपद्रवो में कांग्रेस 
ने ही कांग्रेस सरकार पर दबाव डालने के लिए हिंसा उत्तेजित की थी। 

वैसे और भी बहुत-से उदाहरण हैं परंतु उन्हें न गिनाकर यह इंगित करना ही यथेष्ट होगा कि 
स्वयं श्री नन्दा राजनीतिक आंदोलनों के जवाब में हिंसा का प्रयोग कर बैठने की सरकारी प्रवृत्ति को 
रोकना चाहते हैं | मुख्यमंत्रियों को उन्होंने इस आशय का पत्र भी लिखा था और सम्मेलन में भी समझाया 
कि आंदोलनकारियों पर एहतियाती कार्रवाई करें, मुकदमा चलाएँ, सजा दिलवाएँ मगर ऐसी नौबत न 
आने दें कि सरकार को खून-खराबा करना पड़े। श्री नन्दा को डर है-और यह डर सच साबित होता 
दीख रहा है-कि सरकार द्वारा हिंसा का प्रयोग जनसाधारण के दिल में सरकार के लिए घृणा-मिश्रित 


भय ही पैदा करेगा। और क्या अजब है कि इस भय से उत्पन्न होनेवाली सार्वजनिक प्रीति, चुनावधर 
के एकांत में, दृढ़ विरोध का रूप धारण कर ले। 


'चुनाव के पहले के साल' का नाम इस सप्ताह कई बार लिया गया। यह कुछ इस अंदाज़ से जैसे 
कि देश को नैतिक और राजनीतिक प्रवृत्तियाँ कोई अलग चीज हैं और चुनाव के पहले का साल इतिहास 
* प्रवाह भे कटा हुई अपने में एक अलग इकाई है, उस समय-खंड में जो कुछ होता है उसमे अलग 
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से निपटा जा सकता है। मुख्यमंत्रियों ने न्याय और व्यवस्था के वहाने जिस राजनीतिक समस्या पर | 
विचार किया, वह तो वास्तव में कांग्रेस शासन की दीर्घकालीन समस्या है-यानी प्रतिपक्षी दलों की | 
बढ़ती हुई तेजी । और इस समय जनसाधारण में सारी समस्या को न्याय और व्यवस्था की समस्या कह 
कर प्रचारित करने का परिणाम भी दीर्घकालीन प्रभाव देगा-यानी सर्वसाधारण में चुनाव के प्रति कुछ 
विरक्ति, कुछ भय, कुछ उदासीनता की सृष्टि करेगा। शायद मुख्यमंत्रियों के मन में यह बात एकदम 
स्पष्ट रूप में न हो परंतु सुना जाता है कि कुछ केंद्रीय क्षेत्रों में आगामी आम चुनाव को स्थगित करने 
के पक्ष में सहानुभूति उपज रही है। यह भी कहा जाता है कि ऐसी सलाह यदि दी गई तो उसी वर्ग 
द्वारा दी जाएगी जिसकी राजनीतिक परंपरा नहीं है और जिसमें अधिकारी तथा कुछ नए कांग्रेसी नेता 
भी शामिल हैं। आशा करनी चाहिए कि ऐसी सलाह सुनी नहीं जाएगी और प्रधानमंत्री अपनी लोकतंत्रीय 
छवि पर धव्या नहीं लगने देंगी। - 


“चुनाव के पहले के साल' में उपद्रव होते ही हैं, यह धारणा प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले राजधानी 
के संवाददाताओं की संस्था प्रेस एमोमिएशन' के एक उत्सव में प्रकट की थी। तभी से यह हवा चल 
पड़ी है कि प्रत्येक राजनीतिक समस्या को इस संदर्भ में देखा जाने लगा है। एक हद तक, तात्कालिक 
उद्देश्य के लिए यह तरीका ठीक भी हो सकता है पर इससे भी एक भ्रम यह उपजा है कि सरकार 
की कोई गलती कहीं नहीं होती, वजह सिर्फ इतनी होती है कि चुनाव के पहले का साल हैं। हमारी 
राजनीतिक चेतना को विकृत करनेवाला यह भ्रम एक सरसरी तौर पर दिए गए वयान में फैला-यानी 
प्रधानमंत्री के यह कह देने से कि चुनाव के पहले हमेशा यों ही होता है। अभी तक किसी सरकारी 
माध्यम ने आँकड़े या तथ्य पेश करके प्रधानमंत्री के इस कथन की पुष्टि नहीं की है। खाली एक ति 
बात कहकर चला दी गई है । यदि स्वराष्ट्र मंत्रालय या और कोई माध्यम ॥95, 56 और 6। की ठगे 
घटनाओं के आँकड़े पेश करके सिद्ध करे कि सचमुच हर आम चुनाव के पहले उग्र और हिंसात्मक 
घटनाएँ होने लगती हैं तो अच्छा होगा। अन्यथा यह कभी स्पष्ट समझा नहीं जा सकेगा कि 20 वर्ष । 
के शासन के आज क्या नतीजे निकल रहे हैं। 
राजधानी में पिछले सप्ताह मुख्यमंत्रियों का जो तना हुआ दबंग स्वर सुनाई पड़ा (भीतर कहीं 
घबराहट भले ही रही हो) वह ज़रूर एक नया नतीजा है। जिस शक्ति की जरूरत वे बता रहे हैं 
उसका क्षेत्र प्रशासन और पुलिस ही है--राजनीतिक मैदान नहीं | कांग्रेस तथा उसका समर्थन करनेवालों | से 
की कोई संगठित राजनीतिक प्रचार योजना कहीं दिखाई नहीं देती | यदि राजनीतिक मैदान में कम्युनिस्ट, fe 
ए 
के 
?) 


मंसपा और जनसंघ का जवाब राजनीतिक साधनों से डटकर न दिया गया तो ला-मुहाला उन्हें इन्हीं 
प्रशासनिक साधनों से जवाब मिलेगा। जिसका मतलव यह भी हो सकता है कि चुनाव का समय आने 
। तक पुलिस और प्रशासन का आतंक इससे भी बुरा होगा कि अशमित उपद्रव, असुरक्षा और अशान्ति 
| का आतंक जनमानस पर छा जाए | 

एक रोचक उदाहरण है लखनऊ सचिवालय में 5 तारीख का कांड । मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता 
[| जब यहाँ प्रधानमंत्री और स्वराष्ट्रमंत्री से उद्दंड सरकारी कर्मचारियों को दृढ़ता सें सबक सिखाने 
का प्रोत्साहन प्राप्त कर रही थीं तो इस संवाददाता ने उनसे पूछा, “यह तो ठीक है कि आप दृढ़ रहेंगी 
परंतु क्या आप आश्वस्त छैँ कि 5 जुलाई को सचिवालय में पुलिस वुलाना ही एकमात्र विकल्प रह 
गया था? कोई और तरीका नहीं हो सकता था जिससे स्थिति सम्हाली जा सके? यह तो सभी जानते 

हैं कि उसी दिन के लाठीकांड के बाद से स्थिति ने गम्भीर रूप धारण किया था।' 
मुख्यमंत्री को अपने मन में कोई संशय न था कि मुख्य सचिव श्री दास की प्राण-रक्षा के लिए 
पुलिस ही बुलाना एक रास्ता रह गया था। शायद उस समय सोचने का वक्त न रहा हो मगर 
श्री दास यदि घटनास्थल मे कैसे भी रफ्चक्कर हो जाते तो रक्तपात न होता। बाद में मुअत्तली के 
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आदेश जारी करके वह चाहते तो पूरे 500 के 500 प्रदर्शनकारियों को सज़ा दे सकते थ। परतु 
हुआ यह कि पुलिस ने उसी समय मुख्यमंत्री के शब्दानुसार शक्ति का प्रयोग नहीं कंवल प्रदशन करके 
स्थिति सम्हालने में ज्यादा सरकारी गौरव समझा और बड़ी निरीहता से मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण किया-यर्हा 
का गलियारा तंग था, स्वाभाविक है कि जब शक्ति के प्रदर्शन से घवराकर सरकारी कर्मचारी भागगे 
तो एक दूसरे पर गिरकर कुचलकर चोट खाएंगे। इससे और जो हो यह स्पष्ट नहीं हुआ कि यदि 
तंग गलियारा था तो यह जानते हुए कि इसमें भगदड़ मचने से रक्तपात होगा यह शक्ति का प्रदर्शन 
क्यों किया गया? 


एक दूसरी तरह की शक्ति का प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकारिणी की उस वैठक में भी हुआ था जिसके वारे 
में बड़ी तारीफ से कहा. जा रहा है कि उसने सरकार की (यानी इंदिराजी की) अच्छी मरम्मत की। 
कुछ मंत्रियों ने और एक भूतपूर्व मंत्री श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने अवमूल्यन पर धुआंधार आलोचना 
की और इससे दैनिक अखबारों के संवाददाता बहुत खुश हुए कि अच्छी सनसनीखेज खबर लिखने 
को मिली | इस बैठक को ज़रा-सा गौर से समझने पर सूरत कुछ और ही दिखाई देती हे । सब मायाजाल 
जान पड़ता है और समझ में नहीं आता कौन किसकी क्या आलोचना कर रहा है। ऐसा कहने की 
वजह यह है कि किसी एक वक्ता ने भी यह नहीं कहा कि अवमूल्यन न करके भी सरकार देश का 
काम चला सकती थी। तब फिर बड़े-बड़े दिग्गज किस बात पर चिंघाड़े, नहीं समझ में आया | 

यह ज़रूर है कि इस चिंघाइ का अपना कारण है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस कार्यकारिणी से अवमूल्यन 
के पहले सलाह-मशविरा नहीं किया था। अब चूँकि सलाह नहीं दी जा सकती उसका वक्त गुजर गया, 
इसलिए जो कर सकते हैं वह कर रहे हैं। यह भी ज़रूर है कि जो किया गया है उसका राजनीतिक 
महत्त्व है। कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री को समय-समय पर कांग्रेस कार्यकारिणी की शक्ति का 
पता लगता रहे तो वह उन्हें हितकर होगा, ऐसा मानकर ही इस बैठक में अवमूल्यन पर गर्जन-तर्जन 
हुआ था। ` 

परंतु वित्तमंत्री श्री शचीन्द्र चौधरी ने भूतपूर्व वित्तमंत्री ्ी कृष्णमाचारी की लंबी और तीखी आलोचना 
सुनने के वाद जो कहा वह लिखित रूप में रखने योग्य है। उन्होंने कहा-“आप जब वित्तमंत्री थे 
तो अवमूल्यन होना चाहिए था पर आप होने नहीं दे रहे थे। उसी से आप अपना गौरव समझते थे। 
रुपए की कीमत तभी गिर चुकी थी पर इतनी नहीं गिरी थी जितनी आज है। यदि तभी अवमूल्यन 
कर दिया गया होता तो देश को रुपए की आज से ज़्यादा कीमत मिलती, और जो कुछ दिक्कतें पेश 
आती वे क्रम से कम ऐसे कठिन आर्थिक संकट के समय तो पेश न आती जैसा आज है।” 

श्री कृष्णमाचारी के पास इसका कोई जवाब न था। 


75 अगस्त 7966 
नागा वार्ता किस दिशा मे? 


विद्रोही नागाओं से बातचीत किस जगह पहुँची और उस बातचीत से नागा समस्या का हल 
किस जगह पहुँचा तथा इसी बीच नागा समस्या किस जगह पहुँच गई? ये हैं वे प्रश्न जो 
शिल आओ की सरकार बैठने और नागा नेताओं से प्रधानमंत्री की बातें होने के बाद राजधानी 
में पूछे जा रह हैं। 
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यह वहुत ज़रूरी हो गया 
मगर यह भी बहुत ज़रूरी 
बनने पाए | 
इस उभयसंभव के चलते जनमत कुछ उलझन में पड़ेगा-शायद न पड़ता अगर नागा संबंधी सरकारी 
नीति शुरू से ही स्पष्ट होती और अगर प्रधानमंत्री से नागा नेताओं की बातचीत के साथ-साथ ऊँचे 
सरकारी क्षेत्रों में ही कुछ लोग इस बातचीत से अप्रसन्नता प्रकट न कर रहे होते। 
जो कुछ राजनीतिज्ञ दिल्ली में करते हैं-उसका दिमागी असर जनता पर पड़ता है। अफसोस है | 
ii कि जनता से दिन-व-दिन दूर चलते जानेवाले राजपुरुष यह तो खूब जानते हैं कि किसी छोटे-मोटे | 
ढकोसले का प्रचार अपढ़ अंधविश्वासी भारतीय दरिद्र-नारायण को मुग्ध कर देगा, पर यह नहीं समझते | 
कि उनके नीतिहीन भटकाव का दृश्य देखते-देखते वह मतदाता अश्रद्ध होता जाता है-शीघ्र ही उसका 
मोहभंग हो सकता हे! 
सरकारी सूत्रों द्वारा प्रधानमंत्री-नागा वार्ता का जो कुछ परिचय दिया गया है उसका सारांश यह 
है कि नागा नेताओं को प्रधानमंत्री में अब पहले से अधिक विश्वास हो चला है। एक ओर यह और 
दूसरी ओर नागालैंड में शांतिवादी राष्ट्रवादी शिलु आओ के प्रति निपट अविश्वास की घोषणा-क्या 


~ 


ये दोनों स्थितियाँ मिलकर परिस्थिति सुधारने में सहायक होंगी? 


कि वातचीत की दिशा के वारे में कुछ ज़्यादा जानकारी बाहर आए। 
कि किसी तरह का भी रहस्योद्घाटन बातचीत की प्रगति में वाधक न 
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सब सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री पर अव नागा समस्या जल्दी ही निपटाने की बड़ी भारी ज़िम्मेदारी आ 
पड़ी है। कांग्रेस संसदीय दल की कार्यकारिणी में भी यही सलाह उन्हें दी गयी है कि बातचीत ज़्यादा 
लम्बी न चलाएँ | बताया जाता है कि नागाओं ने समझ लिया है कि उपद्रव और हलचल से कुछ हासिल 
नहीं होगा, शांति से अपने क्षेत्र का विकास करना चाहिए। मगर सवाल तो यह है कि नागाओं के 
जो नेता पाकिस्तान और संभवतः चीन से हथियार और तैयारी की सुविधाएँ पा रहे हैं उनके सोचने 
की रफ़्तार कितनी तेज है-प्रधानमंत्री से ज़्यादा है या कम है? 
| पूर्व पाकिस्तान में जगह-जगह मिजो और नागा लोगों को सैनिक छापामारी सिखाई जा रही ह । 
| और चटगाँव से नागा तथा मिजो क्षेत्रों में हथियार आ रहे हैं। निश्चय ही इस परिस्थिति से केंद्र सरकार ! 
अवगत है और यह भी जानती है कि बातचीत से इसकी रोकथाम उसी हद तक हो सकती है जिस 
हद तक रोकथाम नागाओं के हाथ में है। 
किंतु सैनिक तैयारी और आतंकवादी सहायता का एक सिरा पाकिस्तान और चीन के हाथ में 
है। उस पर भारत सरकार का कोई बस नहीं। उसका निराकरण केवल बहुत बड़ी सैनिक कार्रवाई 
से हो सकता है। वह सैनिक कार्रवाई इतनी बड़ी हो सकती है कि नागालैंड का अस्तित्व ही खतरे 
में पड़ सकता है। पर सरकार उस सिरे को, जो चीन-पाक के हाथ में है, सबसे बड़ा सरदर्द नहीं मानती 
है--वह पहले नागालैंड वाले सिरे को ठीक करना चाहती है। यह हर तरह से सही तरीका है। लेकिन 
तरीके सिर्फ़ सही होने से ही अच्छे और राष्ट्रहितकारी नहीं हो जाते। उन्हें तुरंत नतीजे देनेवाले भी 
होना चाहिए न कि राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार बदलनेवाले। 
| नागा विद्रोहियों में दो दल बताए जाते हैं-एक राजनीतिक और दूसरा सैनिक। कहा जाता है 
। कि दोनों में मतसाम्य नहीं है। उनके आपसी तनाव बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार का खयाल है कि इन 
बढ़ते तनावो के संदर्भ में वह नागाओं को उनके हित के संबंध में अधिक सचेत कर सकती है और 
दोनों दलों में से कम से कम एक को सद्बुद्धि प्रदान कर सकती है। यह प्रयोग चल सकता है-परंतु 
इसे किसी निर्णायक स्थिति पर पहुँचाने के बाद फिर यदि पाया गया कि अधिक कुछ नहीं हुआ सिफ 
गोटें बदल गई हैं--तो क्या होगा। 
शिलु आओ की विदा सरकार के ऊँचे क्षेत्रों में कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं मानी गई। वह 
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यों भी होती-नागा वार्ता सफल होने का मतलब और कुछ हो ही नहीं सकता था सिवाय इसके कि 


जिन नागाओं ने श्रीमती इंदिरा गाँधी के सामने शांति का ब्रत लिया है उन्हें सरकार बनाने दी जाए | 
परंतु उनकी सरकार बन जाए तो अशांतिवादी नागा-जिन्हें शिष्टतावश सैनिक दल' si जाता है, 
कहाँ होंगे-सरकारी पक्ष में या विरोध पक्ष में या फिर वे छिपे नागा बने रहेंगे! अंतिम. दोनों स्थितियों 


में और आज़ादी की स्थिति में कोई गुणात्मक अतर न होगा-केवल गोटें बदल जाएँगी। 


नागा समस्या के बारे में कुछ प्राथमिक बातें बार-बार सामने आने से रोक दी जाती हैं। नागा-बातचीत 
के समय आवाज़ न करने का आदेश देकर उन मौलिक प्रश्नों को अछूता ही रह जाने दिया जाता है | 

इनमें से एक को यहाँ देखें। 

नागालैंड में सब विद्रोही नागा नहीं हैं पर असंतोष की भावना बहुत जगह व्याप्त है। अंग्रेजों 
के जाने के वाद से जो आर्थिक विकास वहाँ किया गया है उससे सभी लोग अत्यंत प्रभावित नहीं 
हैं-यही बात जम्मू-कश्मीर पर भी लागू होती है-और शेष भारतीय जनता से तादाल्य का भाव पूर्णतः 
उपस्थित नहीं है। 

इस तथ्य से भागना नागालैंड की सारी समस्या से भागना है। यदि शांति के प्रयलों के दौरान 
नागा समाज में विद्रोहियों के प्रति दुराव की भावना पैदा की जा सके तब तो वार्ता को उसकी तार्किक 
परिणति तक ले जाना आसान हो सकता है। वरना यदि वार्ता निरे लेन-देन तक ही सीमित रही तो 
इस लेन-देन का कभी अंत न होगा और कोई भी हल नागाओं को हमेशा के लिए संतुष्ट न कर सकेगा। 
पर यह मानना किं यह दुराव सिर्फ़ इसलिए पैदा हो जाएगा कि नागा समृद्ध हो रहे हैं, एक भ्रम है। 


~ 


आर्थिक समृद्धि का दान देकर बदले में देशप्रेम माँगना केवल तिरस्कार माँगना है । देशप्रेम के लिए 
और बहुत कुछ ज़रूरी होगा। 


केंद्र सरकार इस बात को एक कटु सत्य की तरह समझ चुकी है कि नागाओं के पास भयंकर 
उपद्रव शक्ति है उसके बल पर ही वे भारत सरकार को यह धमकी देने की स्थिति में आए हैं कि 
हम विदेशी सहायता माँगेंगे-यदि आपने ठीक-टीक समझौता नहीं किया तो। ठीक इन्ही शब्दों में नहीं 
मगर इसी आशय के शब्दों में विद्रोही नागाओं ने स्वर्गीय शांति मिशन को बता दिया था कि चीन 
और पाकिस्तान दोनों हमारे मित्र हैं और यदि समझौता नहीं हुआ और हम पर भारतीय सैनिकों ने 
कार्रवाई की तो हम चीनी सेना को निमंत्रण दे बैठेंगे। 

यह धमकी नई दिल्ली तक पहुँचा दी गई थी और समझा जा सकता है कि पाकिस्तान सें अस्त्र-शस्त्र 
का आना बंद कर सकने में विफल केंद्र सरकार पर इसका वही असर भी हुआ होगा जो नागा चाहते 
थे। मगर यह भी जान लिया गया था कि यह एक धमकी ही है। उस समय जानकार व्यक्तियों के 
अनुसार नागा यहाँ तक कि विद्रोही नागा भी जानते थे कि यदि चीन को निमंत्रण दिया तो उनका 
अपना भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। एक लिहाज से वे चीन के उतने निकट नहीं जितने भारत के 
हैं और मानते हैं कि कम्युनिस्ट समाज से बेहतर वह समाज है जिसमें वे अपना ईसाई धर्म पालन 
करते रह सकते हैं। 

पर इस समय नागाओं द्वारा चीन को निमंत्रण देने से ज़्यादा बड़ा खतरा चीन का स्वयं अपने 
को निमंत्रण दे बैठना है। यह एक तथ्य है कि यदि आज:भी चीनी गुप्तचरों या सैनिकों का तस्कर-प्रवेश 
नागालैंड में हो रहा हो तो उसे पहचानना=रोकना तो बाद की बात है-नई नागालैंड सरकार के लिए 
कठिन होगा। 

आखिरकार यह हम क्यों भूल जाते हैं कि नागा लोग पिछले 0 वर्ष से लड़ाई के ही वातावरण 
में रह रहे हैं और उनके लिए तनाव की स्थिति ही सामान्य स्थिति बन गई है। मैत्री एवं स्वदेश प्रेम 
का वातावरण पैदा करने के लिए आर्थिक विकास के साथ-साथ कुछ और भी करना जरूरी है जिसमें 
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नागाओं का तनाव कम हो--उन्हें मालूम हो कि शांतिमय जीवन के क्या माने होते हैं 

इस उद्देश्य से एक उपाय यदि यह मान लिया जाए कि नागालैंड में दूसरे राज्यों के लोग जाकर 
बसें और संपर्क बढ़ाएँ तो कठिनाई यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में उसका उलटा असर होने का 
डर है। जो काम 9 वर्ष पहले से किया जाना चाहिए था उसको आज एकाएक कर बैठना शांतिवादी 
नागाओं को हठात एक इतने बड़े सांस्कृतिक बहुमत के सामने कवचहीन करके खड़ा कर देना होगा 
कि उनका संदेहाकुल मन और भी कड़वा हो जाएगा। इस उपाय के समर्थकों ने मानो यह मानकर 
संतोष कर लिया है कि इसका समय अव चला गया-और यह भूल गए हैं कि जव समय था तब 
उन्होंने इसका पूरा समर्थन नहीं किया। 

यह मानना सही भी हो तो अभी इतना अवसर अवश्य है कि जो भी व्यक्ति भारत के दूसरे राज्यों 
से नागालैंड जाएँ वे अपनी सरकारी या सांस्कृतिक श्रेष्ठता नागाओं पर लादने का प्रयल न करें | प्रकारांतर 
से यही वात उपूसी और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में भी लागू होती है और यदि यह समझी गई होती 
तो जो भावना भारतीय अधिकारियों और व्यापारियों ने भारत के लिए एशिया-अफ्रीका के देशों में फैलाई 
हे वह अपने ही देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में फैलने से सौभाग्यवश रुक गई होती। 
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उत्तर प्रदेश का प्रश्न 


चुनाव जैसे-जैसे पास आता जाता है राजनीतिक जिंदगी में मान्यताएँ उलझती जाती हैं जैसे 
कि बुखार में दिमाग धुँधला हो जाता है। लेकिन जब सर्दी-गर्मी से होनेवाले बुखार की तरह 
यह बेकली भी गुज़र जाएगी और मनुष्य बचा रहेगा तो, प्रश्न यह हैं कि वह कितना स्वस्थ 
रह सकेगा। 
राजधानी में चुनाव के पहले के कुछ लक्षण इस सवाल की जाँच के लिए उपयोगी मसाला जुटाते हैं। 
इनमें से एक है उत्तरप्रदेश के सदाबहार संकट का वह गुलदस्ता जो गत सप्ताह यहाँ सजाया गया। 
दिल्ली. लखनऊ से दूर है-चंडीगढ़ के मुकाबले तो दूर है ही और लखनऊ में राज करनेवाले 
मुख्यमंत्री के लिए कभी यह संभव नहीं हो सकता कि वह पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री की तरह बात-बात 
में दिल्ली से सलाह लेता रहे। उसे एक हद तक निष्कटक स्वायत्तता चाहिए। ऐसा दीखता है कि केंद्र 
में उत्तरप्रदेशीय प्रधानमंत्रियों का सिलसिला जारी रहने के कारण उत्तरप्रदेश और केंद्र का परस्पर संबंध 
एक अस्वास्थ्य से कमोबेश हलकान रहता आया है। देश के सबसे विशाल राज्य के सत्ताधीश और 
विशाल भारत के सत्ताधीश के मध्य कुछ न कुछ राजनीतिक तनाव रहना स्वाभाविक ही है। 
इस तनाव के मूल में न जाकर यहाँ प्रकारांतर से उन तत्त्वों को देखें जो इस समय आम तौर 
से नहीं-उत्तरप्रदेश के आलंकारिक संकट की शोभा बढ़ा रहें हैं। इनमें दो मुख्य हैं-जैसा कि यहाँ 
की सरगर्मियों से उजागर होता है। एक तो यह कि वहाँ आम चुनाव में कांग्रेस पर क्या गुज़रेगी और 
दूसरा यह कि उसके बाद प्रधानमंत्री का प्रादेशिक सिरमौर से क्या संबंध होगा। 
श्री कामराज कांग्रेस अध्यक्ष की और श्रीमती इंदिरा गाँधी प्रधानमंत्री की हैसियत से इन दोनों 
चिंताओ में आसक्त हैं-अलग-अलग भी और मिलकर भी। उत्तरप्रदेश के समस्त राजनीतिक संकट 
का अस्तित्व केंद्र की इन्हीं दोनों चिंताओ को घनीभूत करने पर निर्भर है। जहाँ तक किसी पढ़े-लिखे 
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आदमी के लिए संभव है, खोजबीन करने से अन्य कोई सिद्धांत-वैचारिक या राजनीतिक- प्रस्तुत संकट 
के मूल में नहीं दिखाई देता। सड़क चलते उत्तरप्रदेशवासी के लिए वहाँ के नेताओं में सभी नृप होने 
योग्य हैं क्योंकि वह डरता है कि हर हालत में उसकी हानि ही हानि है। एक बिचौला वर्ग अवश्य 
है जिसकी प्रीतिलड़ी किसी न किसी गुटके वंशधरों से जुड़ी है-वह जीवन की सार्थकता इसी में मानता 
है कि उसके कृपानिधान के नीचे गद्दी रहे। 


गत सप्ताह के संकट का सुप्रभात प्रधानमंत्री की उस टेलीफोन गोष्ठी से होता है जो उन्होंने श्री गुप्त 
और श्री त्रिपाठी के साथ की थी। उसी दिन प्रादेशीय कांग्रेस विधायी दल की एक भयंकर बैठक होने 
की आशंका शहर लखनऊ में फैली हुई थी। टेलीफोन-वतकही के थोड़ी देर बाद लखनऊ से दिल्ली 
आए समाचारों के अनुसार दोनों नेता एक मित्र के घर मिले । इसके बाद उन्होंने श्रीमती कृपलानी को 
सलाह दी कि बैठक स्थगित कर दें ताकि उनकी निन्दा का आसन्न प्रस्ताव टल जाए । दिल्ली से लखनऊ 
गये समाचारों के अनुसार प्रधानमंत्री ने बैठक टालने की सलाह किसी को नहीं दी थी। वह तो कांग्रेस 
सरकार की असफलताओं से खिन्न कांग्रेस विधायकों को सम्हालने के लिए, या कहें कि न सम्हाल 
पाने पर दोनों नेताओं ने बैठक स्थगित कराई थी। 

इसके बाद प्रधानमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री और दोनों उम्मीदवारों को दिल्ली बुलाया और दाँव-पेंच 
छोटे अखाड़े में से निकलकर बड़े मैदान में शुरू हुए। 

दोनों दलनायकों को बहुत समय तक नेपथ्य में रहने के कारण कुछ न कुछ तो ऐसा करना ही 
था जो बड़े पैमाने पर उनकी शक्ति का प्रदर्शन करा सके और यह भी वे जानते हैं, कि यही आखिरी 
मोका शक्ति-प्रदर्शन का नहीं है। वे साथ ही यह भी जानते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री को हटाने का 
मौका अगर इस बार नहीं आया तो चुनाव के और करीब आने से वह और दूर चला जाएगा। इसलिए 
अगर कांग्रेस अध्यक्ष की इच्छा के अनुसार उत्तरप्रदेश में इस समय कोई सत्ता-परिवर्तन न हो तो कम 
से कम इत्तनी धाक जम जाए कि अभी या किसी और अगले हल्ले में दोनों महत्त्वपूर्ण राजसिंह अँधेरी 
कंदराओं से निकलकर अपनी-अपनी प्रजाओं को सुख देने के लिए खुले मैदान में सिंहासन लगा सकें | 

इस संबंध में श्री चंद्रभानु गुप्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की वात, जो नई नहीं है 
फिर सुनाई दी है | परंतु अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उनके केंद्र में आ जाने के बाद राज्य में सत्ता 
का संघर्ष किन दो गुटों के मध्य होगा-दूसरे शब्दों में, उस दशा में श्री गुप्त के अनुयायी कहाँ होंगे-अलग 
नए किसी गुट में या पुराने किसी गुट में। 


यह न भूलना चाहिए कि तीन वर्ष के अंदर ही श्रीमती कृपलानी ने अपने लिए जैसे-तैसे एक नए 
गुट का निर्माण कर ही लिया है और उस गुट के अस्तित्व की चर्चा भी होने लगी है। यही नहीं, 
कुछ समय पहले स्वयं मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि उनकी मित्रता गुप्त और त्रिपाठी दोनों गुटों से 
है। यह कहकर उन्होने प्रकारांतर से अपने गुट के अस्तित्व का बोध कराया था, क्योंकि बिना गुट 
के नेता की दो गुटों से एकसाथ मित्रता किसके बूते चलेगी? 

श्रीमती कृपलानी का गुट, यदि वास्तव में इतना समर्थ है कि वह श्रीमती कृपलानी के प्रति वाकी 
दोनों गुटों में आशंका पैदा कर सकता है, तो दोनों गुटों का यह आरोप कि वर्तमान मुख्यमंत्री एक 
कमज़ोर व्यक्ति है, समझा जा सकता है। आम तौर से ऐसे आरोप उन्हीं लोगों पर लगाए जाते हैं 
जो कहीं न कहीं तगड़े पड़ते हैं, नहीं तो, कोई दूसरा हो तो उसे आसानी से हटा दिया जाता है-हटाने 
की लंबी-चौड़ी भूमिका नहीं बाँधी जाती। 

प्रस्तुत मामले में दो शक्तिशाली गुटों की लड़ाई श्रीमती कृपलानी के खिलाफ़ नहीं बल्कि एक-दूसरे 
के ख़िलाफ़ थी। अब वे दोनों अपने मध्यस्थ से लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई ने एक हास्यास्पद रूप ग्रहण 
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अ लिया है, क्योंकि उन दोनों को आपस में लड़ने की भी पहले जैसी सुविधा नहीं है | कहा जा सकता 
है कि दोनों गुट श्रीमती कृपलानी को इसीलिए हटाना चाहते हैं कि फिर उन्हें जमकर एक-दूसरे से 
निपटने का मौका मिल सकेगा। 


दोनों गुटों ने यहाँ यह आभास देने की बड़ी कोशिश की है कि उनको एक-दूसरे के लिए एकाएक 
प्रेम इसलिए उपजा है कि वे विरोधी दलों को हराने के लिए बेचैन हैं| लेकिन, उनका जो चित्र सामने 
आया है, करीव-करीव उसी तरह का है जैसा विरोधी दलों में परस्पर समझीतों का है | इसी तरह विरोधी 
दल भी मिलकर कांग्रेस को हटाना चाहते हैं और आपस में समझोता नहीं कर पाते | जो हो, उत्तरप्रदेश 
की कांग्रेस दुरवस्था मे एक काम की बात का पता लगा है : चुनाव में कांग्रेस को जिताने क लिए 
अब जनता को समझाना ज़रूरी नहीं रह गया है, कांग्रेसजनों को समझाना ज़रूरी हो गया हे | 
राजधानी की उत्तरप्रदेशीय सरगर्मियो से चाहे कोई तात्कालिक समझौता हो जाए, अंतिम समझोता 
आम चुनाव ही दिला सकते हैं। श्री गुप्त का विराट्‌ चुनाव-कोष एक ओर और श्रीमती कृपलानी की 
व्यक्तिगत लोकप्रियता दूसरी ओर-और तीसरी ओर श्री त्रिपाठी का श्रीमती कृपलानी को सहयोग, ये 
तीनों तत्त्व आम चुनाव में एकसाथ कांग्रेस को नहीं मिल सकेंगे-यह न्यूनता स्वीकार करक चलना 
ज़्यादा ईमानदारी का रास्ता होगा। 
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पिछले साल यही दिन थे जब राजधानी में तत्कालीन प्रधानमंत्री इस देश का रक्षा क लिए ऐसे निर्णय 
कर रहे थे जो लगता था कि सरकार की पाकिस्तान नीति की जडता मिटा देंगे और राष्ट्र का निरुद्देश्य 
भटकना खत्म होने लगेगा। सितंबर ॥965 से जनवरी 4966 के पूवांश तक समय ने एक दुगम रास्ता 
तय किया ही था कि भारतीय राष्ट्रचेतना को फिर एक मोह ने धर दवाया--ताशकद समझीत क॑ माह 
ने--और मानो सत्ताधारी दल की नेतृत्व शक्ति की परीक्षा हो रही है ऐसे, उस माह क ऊपर एक शाक 
ने-शास्त्रीजी के निधन के शोक ने आकर राष्ट्र को चॉप लिया। 
तब से आज तक-यानी जब पाकिस्तानी सैन्य संगठन के समाचारा का हमार यहाँ श सरकारी तीर 
पर उल्लेख किया जाने लगा है तब तक, ताशकद समझोता भारत का पाकिस्तान नीति का आधार 
बना रहा है। संसद में रक्षामंत्री द्वारा पाकिस्तानी सैन्य-वृद्धि का वृत्तांत दिए जान क बाद काई कारण 
| रह गया था कि ताशकंद समझौते के अनुसरण की सात्विक इच्छा, भारतीय मानस का स्वाभिमान 
से उद्दीप्त करने की राजसिक इच्छा में न बदल जाए। आवश्यक कारवाई, अभय आर मतकता का 
आश्वासन तो राष्ट्र के लिए रक्षांमत्री ने दिया है किंतु वह सरकार में विश्वास रखने का अनुरोध 
अपने में विश्वास रखने का उद्बोधन नहीं । आज ही नहीं, यह उद्बोधन पहले भी अनुपस्थित रहा 
कुछ भाषणों में इसका पुट रहा हो तो रहा हो, सामान्य जनजावन मे प्रतिरक्षा संबंधी जागृति की 
जो लहर आई थी, परचों, पुस्तिकाओऑं और अखबारी लेखा का विराट झाग उठाकर, तटों को एक 
बार भिगोकर शांति के सागर में विलीन हो गई। सेना का क्या और क विकास किया जा रहा है 
यह चीनी आक्रमण के वाद से सर्वसाधारण बहुत-कुछ जानने लगा था। पाकिस्तानी आक्रमण के बाद 
उसने मेना का शौर्य भी जाना। पर उस आक्रमण का मुहतोड़ जवाब दन क बाद वही मेना समाज 
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की दैनंदिन चर्चा का विषय नहीं रह गई। ऐसा क्यों हुआ? भारतीय सेना में पुरानी ब्रितानी जड़ताएँ 
निकाल फेंकने और उसमें भारतीय तत्त्व को प्राधान्य देने का जो संकल्प रक्षामंत्री ने किया था उसकी 
सफलता का सेना के बाहर के समाज पर क्या असर पड़ा? 

रक्षामंत्री ने कांग्रेस संसदीय दल के और लोकसभा के सामने पाकिस्तानी गतिविधि के प्रति सरकार 
की अविकल सतर्कता के विषय में जो कुछ कहा है, इस समय उससे अधिक कुछ जानने का आग्रह 
कोई नहीं कर रहा है। यही ठीक भी है। अपनी सेना के विषय में वह जानकारी ड शत्रु को हितकर 
हो सकती हो, उद्घाटित करने का आग्रह कोई करेगा भी नहीं। कितु यह सब चाहेंगे कि वह सेना, 
जो राष्ट्रीय नेताओं की पिष्टपेष्टित चेतावनियों से बार-बार आतंकित जनमानस में एकमात्र रक्षिका के 
रूप में प्रतिष्ठित हो गई है, समाज से बाहर की कोई वस्तु न बन जाए। चीनी आक्रमण के समय 
इस संवाददाता ने अनेक संभ्रांत पुरुषों को कहते सुना था-सेना को लड़ने के लिए तनख्याह मिलती 
हे-वह क्यों नहीं लड़ती? तब मे अब तक इस विकृत विचार-प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन हुआ है-यह 
है वह प्रश्‍न जिस पर आज तेज रोशनी डालनी चाहिए-विना यह भय किए हुए कि इससे शत्रु का 
हित होगा। यदि आत्मालोचना से शत्रु-हित होने का व्यर्थ भय इस मामले में आड़े आता है तो निश्चय 
ही समाज और भी पंकिल आत्मतोष के दलदल में धँसनेवाला है। 


रक्षामंत्री के आश्वासन में किसी को संदेह नहीं हे। उनके दो-एक वाक्य विशेष रूप से विश्वासप्रद 
हैं-जैसे यह कि यद्यपि तत्काल आक्रमण का कोई भय नहीं है; तो भी पश्चिमी सीमांत पर पाकिस्तानी 
गतिविधि देखते हुए भारत कुछ एहतियाती कार्रवाइयाँ कर रहा है और हर तरह की परिस्थिति का 
सामना करने को तैयार है। यह भी पाकिस्तान को बता दिया गया है कि वह अपनी हरकतें जारी 
रखेगा तो हमें भी आत्मरक्षा के लिए सीमांत क्षेत्र में सेना ले आने का अधिकार है। 

सेना की तैयारियों में भी संदेह का कोई कारण नहीं है। रक्षामंत्री ने एक प्रश्‍न के उत्तर में लोकसभा 
में कहा था कि सीमावर्ती क्षेत्र में सामरिक दृष्टि से भेद्य स्थानों का निरंतर अध्ययन और सर्वेक्षण किया 
जाता है। इनसे जो बातें मालूम हुई हैं, उनके अनुसार काम करने से संचार व्यवस्था में सुधार हुआ 
है जो रक्षा कार्य के लिए उपयोगी होगा। सेना की भौतिक सामरिक तैयारियों के अलावा मानसिक 
तैयारी भी होती चलती है-अखबार पढ़ने की पूरी आजादी भारतीय सेना में है। चीन और पाकिस्तान 
ही नहीं अन्य राष्ट्रीय मामलों पर भी, आशा है, विविध सरकारी वक्तव्य और उन पर अखवारी टिप्पणियाँ 
सेना तक पहुँचती रहती होंगी। समसामयिक मामलों पर व्याख्यान और विचार-विमर्श तो सैनिक शिक्षा 
में ही शामिल है। अफ़सरान भी जब-तब मुख्यालय के आदेशानुसार नीचे के कर्मचारियों को भाषण 
करते रहते हैं। वे जो कहते हैं वह कहाँ तक और कैसा असर डालता है इसकी जाँच वे स्वयं ही 
कर सकते हैं-दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है। 

यह तो सेना के बाहर, समाज की तैयारी का मामला है जिसके आगे प्रशनसूचक चिह्न खड़े हुए 
हैं। जिस हद तक सेना और समाज अलग-अलग इकाइयाँ मानी जाती हैं और समाज का कर्तव्य जान 
पर खेलने को, लाम जाते हुए सैनिक के राखी बाँधने और उसे मिठाई का डब्बा पकड़ा देने तक सीमित 
रखा जाता है, उस हद तक समाज किसी बड़े राजनीतिक उद्देश्य से कोई राष्ट्रीय युद्ध लड़ने के लिए 
तैयार नहीं है-और इस न्यूनता का असर सेना पर पड़े बिना नहीं रह सकता। 

क्षामंत्री ने कहा है कि जनता को घबराने की जरूरत नहीं-खास तीर से सीमांत निवासियों को 
भरोसा रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने उन सब खबरों को 'अत्यंत अतिरंजित” भी बताया है, जो पूर्वी 
सीमांत पर पाकिस्तानी सैन्य संकुल के बारे में छपी हैं। वहाँ भी पाकिस्तान सक्रिय है, पर वैसे नहीं 
जैसे समाचारपत्रो में प्रकट होता है। वहाँ की ठीक-ठीक स्थिति सेना के गुप्तचर विभाग को मालूम 
होगी यह आशा करनी चाहिए। किंतु पिछले दिनों पूर्वी सीमांत से सटे हुए क्षेत्र के आदिवासियों में 
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क उथल-पुथल होती रही है, वह भी वहाँ के सामरिक अध्ययन में शामिल करनी चाहिए। अराजक 
नागा और मिजो तततो ने पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर आगजनी, लूट-मार, कर-वसूली आदि का आतंक 
स्थापित कर रखा है और यह जानकर कि मिजो लोगों को पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षण और शस्त्र दिया 
जा रहा है, अव कोई शक नहीं रह जाता कि उनका उपद्रव पाकिस्तानी सामरिक नीति का ही एक 
अंश है। “भारतीय सुरक्षा सैनिक उस इलाके में गश्त लगा रहे हैं,” “विद्रोहियों की गतिविधि समाप्त 
करने के, लिए सुरक्षामक उपाय मज़बूत किए गए हैं”, “ग्रामीण जनता को विद्रोहियों के उत्पात से 
अपनी रक्षा में समर्थ बनाने के उद्देश्य से स्वयंसेवक चौकियाँ स्थापित की जा रही हैं”, “कार्रवाइयों 
से विद्रोही छोटे-छोटे गिरोहाँ में कटकर एक-दूसरे से अलग पड़ गए हैं। सुरक्षा सेना उनको जरा भी. 
छूट नहीं दे रही हैं। उनका मनोवल भी टूटता जा रहा है।”-इस प्रकार के सरकारी आश्वासन गत 
सप्ताह कई वार दिए गए | पर, इनमें पूर्वी प्रदेश की राजनीतिक अशांति को' शुद्ध न्याय-व्यवस्था के 
खूप में पेश किया जाता है, जिससे शेप भारत में एक प्रकार की निश्चितता पैदा होती है या फिर 
वैसे प्रशासनिक सुधार की वात की जाती है, जैसा मिजो पहाड़ियों में हो रहा है-वहाँ तीन प्रशासनिक 
केंद्रों के स्थान पर 0 स्थापित किए जा रहे हैं और संभरण तथा परिवहन संबंधी मामलों में सहायता 
देने के लिए सिलचर में एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह सब अच्छा काम हो तो 
हुआ करे | इसको गाने के स्थान पर आदिवासी पूर्वी प्रदेश की सारी राजनीतिक परिस्थिति को पाकिस्तान 
की आक्रामक गतिविधियों के साथ जोड़कर उसे बदलने का प्रयत्न होना चाहिए | 


पूर्वी पाकिस्तान की आंतरिक उथल-पुथल भी भारत-पाकिस्तान राजनीतिक मंच पर एक महत्त्वपूर्ण भूमिका 
अदा कर सकती है, यह संकेत सरकार को कई बार दिया गया है। यह उथल-पुथल और नहीं तो 
इस कारण हमारे लिए चिंता का विषय बनती है कि उसे दबाने या टालने के लिए पाकिस्तान अपने 
सीमावर्ती निवासियों को सीमा के अतिक्रमण में प्रोत्साहन दे सकता है-अपने यहाँ के उपद्रवी और 
समाज-विरोधी तत्त्वों को भडका सकता है। वैसे तो गत सप्ताह लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में 
सरकार ने कहा था कि उसके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं कि पूर्वी पाकिस्तान सरकार एक वर्ग 
के बंगाली मुसलमानों को वहाँ से निकाल रही है और उन्हें अनियमित मार्गों से भारत भेज रही है। 
परंतु लगभग उसी समय जो अन्य विवरण सदन में दिए गए वे इस अवोधपन की साक्षी नहीं देते। 

पाकिस्तानी जरायमपेशा लोगों के गिरोह भारतीय राज्यःकषेत्र में घुसते और आक्रमण या लूटमार 
करते रहते हैं । यह अनेक टुष्टांतों द्वारा प्रमाणित हुआ | 26 जुलाई 966 को रात के तीन वजे पश्चिम 
दीनाजपुर जिले के गोलपोखर थाने की श्रीपुर सीमा चौकी की एक गश्ती टुकड़ी ने लगभग ॥5 अपराधियों 
के एक गिरोह को दो भैसें पाकिस्तान की ओर ले जाते हुए रास्ते में रोका । ललकारे जाने पर अपराधियों 
ने गश्ती टुकड़ी पर भालों से हमला किया। गश्ती टुकड़ी ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, दो अपराधी 
घायल हुए। 2 अगस्त 966 को फिर रात के तीन बजे ऐसी ही घटना घटी | लगभग 5 सशस्त्र 
पाकिस्तानी अपराधी चोरी के पाँच मवेशी लेकर पश्चिम दीनाजपुर जिले में इस्लामपुर सब-डिवीजन 
की ठोकराबाड़ी सीमा चौकी से होकर पाकिस्तान लौट रहे थे कि हमारी गश्ती टुकड़ी ने उन्हें ललकारा | 
गोली चली। एक पाकिस्तानी मरा, चार घायल हुए जिनमें से एक ने बाद में दम तोड़ दिया। छह जून 
को चार पाकिस्तानी जलपाईगुड़ी जिले में राजगंज थाने के गिरिगोच स्थान से 35 मवेशी हाँक ले गए। 
दो चरवाहों ने इन्हें छुड़ाने की कोशिश की तो उन्हें भी वे पकड़ ले गए। इस मामले में सीमा-सुरक्षा 
दल के अधिकारी ने पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स से इनकी वापसी की माँग की है । गोली चलाने का मौका 
शायद उन्हें नहीं मिला था। ।9 और 20 जुलाई की रात को एक वजे 25-30 पाकिस्तानी नदिया 
के थाना छपरा में रंगयारपोटा में घुस आए और धीरेनद्रनाथ विशवास के घर में डाका डाला | डाकुओं 
के पास बम थे-उनके फेंकने से दो भारतीय घायल हुए, एक मरा और पाकिस्तानी 5 सो रुपए 
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नकदी तथा जेवर आदि लेकर पाकिस्तान भाग गए जो वहाँ सीमा से कुछ सौ गज दूर है । पाकिस्तानी 
अधिकारियों से शिकायत की गई है। इन सव मामलों को भारतीय थानों में दंड-संहिता की एक न 
एक धारा के अधीन दर्ज भी किया गया है। वी १423 वील 
परंतु यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे मामलों पर बातचीत से कुछ नतीजा निकलने की 
आशा करना दिन में स्वप्न देखने के समान है। जून 966 में भारत-पाकिस्तान पुलिस अधिकारियों 
की बैठक में मवेशियों की चोरी, तस्करी, पाकिस्तानी अपराधियों की वापसी आदि मामलों पर बातचीत 
हुई पर इसमें सरकार के सामने कोई खास बात सिफ़ारिश के तौर पर नहीं रखी गई--यह स्वराष्ट्र मंत्रालय 
'ने स्वीकार ही किया है । 
ये सब घटनाएँ और उन पर सरकारी कार्रवाइयाँ फिर प्रमाणित करती हैं कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों 
के निरंतर अवैध अतिक्रमण सिर्फ़ डकैती और ग्राम-चारी के मामले नहीं हैं-पाकिस्तानी राजनीति के 
तरीके है--भारतीय सीमा-स्षेत्र में अव्यवस्था, अविश्वास और अराजकता फैलाने के सुनियोजित प्रयल 
हैं। ये क्यों नहीं रोके जा सकते? इस सवाल का जवाब केवल पुलिस से माँगना अन्याय होगा । सीमावर्ती 
राजनीतिक व्यवस्था पर भी इसकी ज़िम्मेदारी है। इस सिलसिले में वे आरोप भी याद आते हैं जो अक्सर 
पश्चिम बंगाल और असम सरकार के ज़िम्मेदार' लोगों के बारे में लगाए गए हैं-कि उनका तस्करी 
व्यापार से संबंध है और सीमा पार करके आने-जानेवालों को इसीलिए हमेशा नहीं रोका जा पाता | 
इन आरोपों का ठोस प्रतिवाद अभी तक नहीं आया है। 
कुछ और तथ्य, जो सामने आए हैं, देखकर यह प्रकरण समाप्त करेंगे। इनका संबंध सीमावर्ती 
गड़बड़ों से नहीं देश के अंदर के कुछ वाकयों से है। और ये किसी प्रकार की सरकारी अयोग्यता 
सिद्ध नहीं करते-एक बड़ी मौलिक सत्यता का अस्तित्व सिद्ध करते हैं। पाकिस्तान और भारत का 
बँटवारा झूठा बँटवारा था और दोनों देशों के बहुलांश लोग आज भी अपने अंदर एकता के आधार 
जीवित रखे हुए हैं। भले ही दोनों सरकारों की दृष्टि अपने को अलग-अलग रखने की अनिवार्यता 
मानती हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विना पारपत्र के दूसरे के देश में रहने का निषेध बहुधा व्यर्थ कर 
देती हैं। यह सच है कि ऐसा भारत में अधिक संभव है क्योंकि यहाँ मुसलमान आज भी राष्ट्रीय नागरिक 
हैं जबकि पाकिस्तान में हिंदू या तो पराश्रित प्रजा हैं या शासकों के निजी दास हैं। 
हरिद्वार में महमूद नामक एक पाकिस्तानी नागरिक पिछले ढाई वर्ष से बिना पारपत्र के रहता था। 
उसने किराये पर मकान ले रखा था-मालूम नहीं मकान-मालिक हिंदू था या मुसलमान | दिल्ली में एक 
पाकिस्तानी नागरिक जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर रहता था | इन दोनों पर विदेशी अधिनियम 946 
के अधीन मामला दर्ज किया गया है। इनकी असलियत अदालत में सामने आएगी । दो मामले और 
हैं कि दो रेल-कर्मचारी 947 में पाकिस्तान अपनी इच्छा से गए और छह महीने के अंदर भारत लौट 
आए और नाम बदलकर फिर भारत में नौकरी करने लगे। इनको बाकायदा सज्ञा देने की कार्रवाई 
जारी है पर इन्हें फिर पाकिस्तान भेजने का सवाल नहीं उठता क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की राष्ट्रीयता 
ग्रहण नहीं की थी। 
यह अंतिम दृष्टांत भारत और पाकिस्तान के लोगों की यह विशेषता उजागर करता है कि वे 
यहाँ के भी हो सकते हैं और वहाँ के भी और उनको न सिर्फ़ पकड़ना मुश्किल हो सकता है बल्कि 
ये चाहें तो बिना नागरिकता के भी-कम से कम भारत में--रह सकते हैं। सीमांत पर छोटी-मोटी झड़पें 
चलती रहें तब तक तो यह विशेष स्थिति बनी रह सकती है पर कोई बड़ा युद्ध दोनों देशों में होने 
का अनिवार्य परिणाम होगा कि भारत में और पाकिस्तान में यह विशेषता स्वीकारी जाएगी और बहुत-से 
झूठे बंधन टूटने लगेंगे। पर युद्ध ही यदि यह काम करा सकता है तो बड़ा युद्ध होना चाहिए-पिछले 
साल की तरह के युद्ध से केवल तबाही होगी जो युद्धविराम अधिक और युद्ध कम था। 
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महानता के खँडहर में नेतृत्व की खोज 


प्रधानमंत्री नेपाल से अत्यंत संतुष्ट और चमत्कृत होकर लोटी हैं, यह वात और है कि लोटते ही उन्हें | 
व्यापक छात्र अशांति के गोरखधंधे से सर खपाना पड़ा है। यह अशांति प्रधानमंत्री के नेपाल प्रवास | 
के समय यहाँ तेजी पर थी और हर शांतिप्रेमी को इंदिराजी के मौजूद न होने का अहसास वना हुआ 
था | कोई पूछ सकता है कि इंदिराजी होतीं तो क्या करती-इलाहाबाद की एक विद्यार्थी सभा का अनुभव 
प्रमाण है-परंतु एक वड़े नेता की उपस्थिति चाहे कितनी भी अनचाही हो, कुछ न कुछ असर तो डालती 
ही है। कम से कम इतना तो होता है कि उसकी बात का वेकार जाना भी बहुत-से दिमागों को हिला 
देता है | आखिर गाँधीजी ने आमरण अनशन करके और क्या पाया था, या कि नेहरू जिस वक़्त दिल्ली 
में दंगाइयों के सामने खड़े हो गए थे, उन्हें क्या मिला था?-यही कि उनकी असफलता या बहादुरी 
या दोनों का देश के मानस पर वह असर हुआ था जो सज़ा का होता है। 

प्रधानमंत्री ने वापस आते ही छात्र समस्या पर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई | इसके साथ-साथ उन्होंने 
नेपाल यात्रा की ठोस उपलब्धियाँ भी अपने सहयोगियों को बताईं। महाराज महेन्द्र से उनकी वार्ताएँ 
स्पष्ट और सौहार्दमयी थीं और माना जा सकता है कि भारतीय भूखंड में आक्रमणकारी तत्त्वों के अतिक्रमण 
का मामला भी उन दोनों के सामने था। प्रधानमंत्री की यह यात्रा, श्री लालवहादुर की दो प्रभावशाली 
यात्राओं के सिलसिले में हुई हे और उसी क्रम से इसने भारत और नेपाल को निकटतर भी किया 
है। नेपाल के आत्मसम्मान और विवेक के अनुकूल हम नेपाल को सहयोग दे सके हैं-यह एशिया 
की जीवित हिंदू परंपराओं में साझीदार दोनों राष्ट्रों के लिए गौरव की बात है | 


नई दिल्ली स्वभाव से वाकी भारत से और खास तौर से छोटे शहरों से इतनी दूर है कि उस पर घटनाओं 
का असर असलियत से बहुत अलग जाकर पड़ता है । आजकल यहाँ छात्र-उपद्रवों को लेकर सरकारी 
क्षेत्रों में खासी दिमागी उलट-पुलट जारी है लेकिन यह पूरे विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि 
अशांति की कोई सही तसवीर यहाँ के दिमागों में बन सकी है। | 
या कि पूरी तसवीर भी। पूरी तसवीर एकसाथ देख पाने के लिए मौके पर मौजूद होना बड़ी | 
हद तक उपयोगी होता है मगर किसी बड़े केन्द्रीय नेता का मौके पर जाना अभी तक तो हो नहीं | 
सका है। बड़े यानी इतने बड़े कि वह राजनीतिक, सामाजिक और मानसिक सब सूत्रों का एक बिना 
हुआ पट देख सके? एक सज्जन उत्तर प्रदेश घूमकर आए हैं पर न तो उनका सरकार में कोई सवध 
है न उन पर कोई जिम्मेदारी है इसलिए उन्होंने जो ब्यौरा दिया है उस पर एकाएक यकान करना मुश्किल 
। उन्होंने तमाम हलचल की जिम्मेदारी सीधे-सीधे एक विरोधी दल पर डाल दी है। कुल मिलाकर 
दिल्ली में व्यापक छात्र अशांति की जो तसवीर विचाराधीन है उसमें विविध सूत्र एक ताने-वाने में नहीं 
विने हैं, एक-दूसरे में गुत्थमगुत्या हैं और उनको सुलझाने में वे और भी उलझते जा रहे ह। 
मसलन छात्रों की शिकायतों कें सवाल को लीजिए। बार-बार कहा जा रहा है कि छात्रा का अमली 
शिकायतें दूर की जानी चाहिए। जैसे कि उनकी शिकायतें-असली या काल्पनिक-बाका जनता का 
शिकायतों से कुछ अलग किस्म की चीज हों। इस वक्‍त एकसाथ कई स्तरा पर यह शिकायत प्रसंग 
अलग-अलग तरह से उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री तो उदार भाव से शिकायत निवारण का प्रस्ताव 
ही चुकी थी, स्वराष्ट्रमंत्री भी उसे दोहरा रहे है| विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अलग अपना अस्तित्व 
सिद्ध करने के लिए यही सदिच्छा दिखा रहा है। स्वराष्ट्रमंत्री का अध्यक्षता म दिल्ली विश्वविद्यालय 
उपकुलपति और आयोग के अध्यक्ष तथा कुछ और विद्वानों की अनौपचारिक सलाहकार परिषद 
वी राजधानी की चिट्ठी / 203 
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बनी है वह भी यही उधेड़-बुन कर रही है। कुछ दिन पहले शिकायत आयुक्‍त की अध्यक्षता में जो 
अध्ययन दल बनाया गया था उसका इसी दिशा में काम जारी ही है। 

बातचीत और फिर बातचीत का ऐसा वातावरण वन गया है जैसे छात्र अशांति नामक एक विलकुल 
अजब अनजानी समस्या देश के सामने आ खड़ी हुई है जिसका दर्शन पहली वार हो रहा है तथा जिस 
पर आज तक न कुछ सोचा गया था न कुछ समझा गया था और जिसे पहले अच्छी तरह समझ 
लेने के उद्देश्य से अध्ययन और विचार-विमर्श बहुत जरूरी हो गया है। 

जो स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में विद्यार्थियों को आन्दोलनों में आगे लाने के तरीकों का अनुभव 
कर चुके हैं, वे छात्र आंदोलनों के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित और अभ्यस्त ही होंगे। तब फिर 
आज की इस उधल-पुथल को विस्मय और अपरिचय की दृष्टि से देखने का क्या कारण है? क्या 
यह कि वर्तमान हलचल बिलकुल दूसरी तरह की चीज है? या यह कि वह जैसी भी हो शीर्षस्थ नेता 
उसमें अपने लिए कोई स्थान नहीं बना सके हैं? 

शायद दोनों ही बातें हैं। इस हलचल के राजनीतिक पहलुओं पर खुल्लमखुल्ला राय जाहिर करने 
में जितनी सावधानी केंद्र बरत रहा है वह इस बात का प्रमाण है कि केंद्रीय नेता अपने राजनीतिक 
भविष्य के प्रति बहुत सजग हैं। छात्र समस्या के प्रति तो सजग हैं ही, पर चिंता भी मन में बसाए 
हैं कि वह सजगता कहीं उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए मुश्किलें न पैदा कर दे। निस्पंदेह जहाँ-जहाँ 
अशांति जोरों से भड़की है, वहॉ-वहाँ सत्ताधारी दल यों भी आम चुनाव में मुसीबत का सामना करेगा, 
परंतु विरोधी दलों को छात्र उपद्रव का दोष देने से यह मुसीबत और भी बढ़ सकती है--और विरोधी 
दलों को श्रेय जो मिलेगा वह घाते में। 

एक प्रकार से ईमानदारी की बात भी यही होगी कि राजनीतिक दलों द्वारा छात्रों के इस्तेमाल 
की शिकायत न की कि दूसरे के ख़िलाफ ऐसा आरोप दन से लगा सके। यहाँ पहुँचनेवाले संकेतों से 
पता चलता है कि जनसंघ, संसपा, कम्युनिस्ट और असंतुष्ट कांग्रेसी सबके सब विद्यार्थियों के भले बनने 
में लगे हुए हैं। इस उम्मीद से कि अब छात्रों ने अपना गुस्सा उतार लिया और शायद कुछ समय 
के लिए वे शांत हो जाएँगे, विरोधी दलों ने उनकी रहनुमाई का नाटक शुरू कर दिया है। यह कि 
स्वातन्त्योत्तर उपलब्धि है कि नेता भीड़ का नेतृत्व नहीं बल्कि भीड़ नेताओं का नेतृत्व कर रही है। 

छात्रों की ओर से यह सवाल पूछा जा सकता है कि हमारे असली नेता कौन हैं? क्या हमने अपनी 
खीझ और गुस्सा उतारने के सिलसिले में उन्हें कहीं पाया है या कि पीछे से आकर हमारे आगे खड़े 
होने की कोशिश करनेवाले ही हमरो नेता हैं? उग्र किशोरों की जो टोलियाँ पुलिस स्टेशनों में आग 
लगाने गयी थीं क्‍या वास्तव में अपने नेता के खो जाने की रपट लिखाने नहीं गयी थीं? तब फिर 
उसकी खोज भी जारी रहनी चाहिए। 


राजधानी की सत्तापोषित आलसंतोपी बुद्धि में इतना तो अवश्य धँस गया है कि छात्रों ने जो कुछ 

किया वर्तमान सत्ता को अस्वीकार करने की भावना से किया, परंतु शायद यह बात अभी तक समझी 

नहीँ गई है कि छात्रों का यह समाज मंथन उनके अपने नेतृत्व की खोज की प्रक्रिया है। यह समझ 

लेना केवल इतना स्वीकार कर लेना नहीं है कि वर्तमान नेतृत्व में नवयुदको को विश्वास नहीं रहा, | 

यह मान लेना भी है कि हमारे युवक समाज में अभी दम बाकी है : वह घुटन के, अपमान के, अन्याय 

के और अवज्ञा के वातावरण में भी एठः ८ अपनी आत्मा के जीवित होने का प्रमाण दे सकता है; | 
' जोउमे दिशा देने में निकम्मे साबित हुए हैं वे उभ दिशाहीन कहकर उपहास कर सकते हैं (पर किसका?) | 
' किंतु वे यह नहीं कह सकते कि भारतीय युवक समाज निष्प्राण हो चुका । | 
गत सप्ताह केंद्र सरकार और उसके सलाहकारों के विचारदोहन में छात्रों की शक्ति को अभिव्यक्ति | 
| देने की वात बार-बार कही गई है; इसका व्यौरेवार कार्यक्रम बनाना तो उन सलाहकारों के लिए इतनी | 
र 
| 
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जल्दी संभव न होगा और इसकी माँग उनसे करना भी उनके साथ ज्यादती होगी | यह तो ऐसा कठिन 
और व्यापक मसला है कि इसके सुचिंतित एवं दूरगामी निरूपण के लिए एक विशेष आयोग अलग 
से बैठाया जाए तो ही ठीक होगा | परंतु संदेह होता है कि ऐसे विचार संकीर्तन में भी यदि नवयुवकाँ 
की राजनीतिक आकांक्षाओं का उल्लेख न किया गया और केवल पाठ्यक्रम, मनोरंजन की सुविधा एवं 
वेरोज़गारी का जाप होता रहा तो समस्या फिर वहीं की वहीं रह जाएगी | उत्तरप्रदेश में जो कुछ हुआ 
उससे स्पष्ट है कि विद्यार्थियों के परस्पर विरोधी दो दलों में जो प्रतिद्वद्विता चल रही थी-स्वस्थ या 
अस्वस्थ यह निर्णय देने की यहाँ जरूरत नहीं-उसी ने एकाएक सत्ता के विरोध का रूप ग्रहण कर 
लिया | सत्ता पुलिस की शक्ल में सामने आकर खड़ी हुई और याँ भी चाहे विद्यार्थी पुलिस मे टकराते 
लेकिन अव तो अदवदाकर टकरा गए | पुलिस और उसकी ज़्यादतियाँ नवयुवकों के मन में राजनीतिक 
शासकों का प्रतीक वन गई हों तो आश्चर्य नहीं क्योंकि जिस राज्य में तीन वर्ष से मुख्यमंत्री को हटाने 
और स्वयं उस पद पर अपना अधिकार सिद्ध करने में ही मारी राजनीतिक चेतना प्रकाशित हो रही 
है उसमें राजनेता के लिए कितना आदर वचा रह सकता है! हो सकता है यह जानकर ही मुख्यमंत्री-पद 
के लिए धरती कँपानेवाले दोनों महानुभाव छात्रों से शांति के पथ पर चलने की अपील करने घर से 
बाहर नहीं निकले | उनसे या किसी से भी गाँधी की नोआखली यात्रा की नकल करने को कहना अन्याय 
होगा पर क्या 948 के नेहरू का अनुकरण करनेवाले नेता भी कहीं नहीं रहे जो हिंसा और प्रतिहिंसा 
का चक्र चलानेवालों के सामने सीना तानकर खड़े हो जाते और कहते कि या इसे बंद करो या मेरी 
कुर्बानी लो। 

मगर दीखता है कि केंद्र में सारे मामले को इतना महत्त्व नहीं दिया जा रहा है जितना एक तटस्थ 
पर्यवेक्षक देगा जो समाज में मनुष्य की प्रतिष्ठा और उसके मूल्यों के प्रति चिंतित हो केंद्र अभी तक 
सारी हलचल को आम चुनाव के पहले का हुहक और हुड़दंग समझकर उसका इसी स्तर पर उपाय 
सोच रहा है। अधिक से अधिक वह यह मानने को तैयार है कि यह शांति और व्यवस्था भंग होने 
का मामला है। इसके आगे भी एक कदम गया तो विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी कठिनाइयों पर विचार 
करने को तैयार है। अभी तक वह ऐसा कोई रास्ता खोज नहीं पाया है जिससे नवयुवर्कों के आक्रोश 
को दिशाहीन होने से बचाया जा सके । 

विरोधी दल यदि उस आक्रोश को दिशा देने की चेष्टा कर रहे हैं तो सत्ताधारी दल को भी यही 
करने से कोई नहीं रोकता है। पर प्रतीत होता है कि यह अपने विराट्‌ आकार और गाँधी-नेहरू द्वारा 
अर्जित प्रतिष्ठा की पूँजी (चुनाव चंदे की पूँजी अलग है!) लेकर संतुष्ट है। वह देख नहीं पा रहा 
हे कि उसके विगत महान कामों के अब केवल खँडहर बच रहे हैं-आज का नवयुवक उन्ही खँडहरों 
की दीवार से सर टकराता फिर रहा है-वह अपने लिए किसी सामान्य महानता की, सार्थक नेतृत्व 
की खोज में है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, शांति और व्यवस्था की समस्या के रूप में अभी 
तक केवल सरकारी स्तर पर ही छात्र समस्या का अनुशीलन हुआ है। विरोधी राजनीतिक पार्टियों ने 
मामले की तह में जाने की कोशिश की हो, सो भी नहीं | कहीं वे इस मुगालते में तो नहीं हैं कि नवयुवकों 
का आक्रोश वर्तमान सत्ताधारी दल के प्रति है और हम बचे रहेंगे? यह मुगालता तब तक बना रहेगा 
जव तक नवयुवकों के अपने नेता उदित नहीं होते और यह व्हा हशियाना हिंसाकांड बंद नहीं होता। 
कितु ये दोनों घटनाएँ साथ-साथ ही हो सकती हैं। विद्यार्थी नेता ही आंदोलना को अहिंसक सत्याग्रह 
का रूप दे सकते हैं। न दूसरे नेता विद्यार्थियों के नेता बन सकते हैं न वे उनकी अशांति को दिशा 


देने में सफलता जैसी कोई चीज़ पा सकते हैं। 
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गुटबंदी से अलगाव और समस्याओं से लगाव 


गुटबंदी से अलगाव की प्रसिद्ध नेहरू नीति की जीवनगाथा में इरा समय एक रोमांचकारी क्षण आया 
हुआ है और वह क्षण भारत के लिए विशेष रूप से अर्थमय है क्योंकि” नेहरू अब नहीं हैं। प्रधानमंत्री 
इंदिरा गाँधी ने अपनी पैतृक दूरदर्शिता और मिलनसारिता के जितने भी प्रमाण दिए हैं, उन सबसे अधिक 
आलोच्य होगा यह प्रमाण जो विपक्षी सम्मेलन में उन्होंने दिया है। 
ऋतु परिवर्तन के प्रफुल्ल वातावरण में इस सम्मेलन ने दिल्ली की विख्यात शीतकालीन हलचलों 
का सूत्रपात कर दिया है। राजधानी में यह हलचल शुरू हो गई है | विश्व समस्याओं की ओर से जागरूक 
नई दिल्ली पहली बार गुटनिरपेक्ष सम्मेलनों की परंपरा में एक महत्त्वपूर्ण सम्मेलन क्षी मेजबान बनी 
है। एशिया में इस वक्‍त एक ओर वीएतनाम युद्ध और दूसरी ओर इंडोनेशिया के दृष्टि-परिवर्तन को 
देखते हुए भारत में तीन बड़े गुट निरपेक्ष नेताओं का परामर्श भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। पर यह 
प्रतिष्ठा इस पर निर्भर है कि भारत की अपनी अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के हल में उसे कितनी राजनीतिक 
सफलता मिलती है। : 
सम्मेलन के वाद प्रकाशित नतीजों की सही जाँच केवल इसी संदर्भ में हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय 
राजनीति सिद्धांतों और आदर्शों का भानुमती का पिटारा नहीं है बल्कि देश की अंतरराष्ट्रीय समस्याओं 
के देशपरक हल की प्रक्रिया है। यह वात थोड़ी-बहुत चीनी आक्रमण तथा उससे अधिक पाकिस्तानी 
आक्रमण के बाद भारत में पहली बार मानी जाने लगी थी। उससे पहले गुटबंदी से अलगाव को हमने 
नेहरू के मंत्र की तरह अपना ही रखा था | यद्यपि दोनों युद्धो के बाद भारत सरकार ने गुदबंदी के 
अलगाव की नीति से न हटने पर ज़ोर दिया तथापि यह सिद्ध था कि वह अब इस नीति का निरा 
किताबी अनुसरण करने की स्थिति में नहीं है। और बातों को जाने दें तो एक यह तथ्य ही आँखें 
खोलने के लिए काफी था कि आदर्शहीन पाकिस्तान ने भी गुटबंदी से अलगाव का एक अत्यंत कुटिल 
अभिनय शुरू कर दिया था और रूस तथा अमरीका दोनों से बराबर फायदा उठा रहा था। यही नहीं, 
उसकी दुष्ट बुद्धि की दाद देनी पड़ेगी कि उसने चीन और रूस के मनमुटाव का भी खासा फायदा 
उठाया। 
इस संदर्भ में गुटबंदी से अलगाव की भारतीय नीति को एक नई रोशनी मिली या यों कहें कि 
मिलनी चाहिए थी। चीनी हमले पर जिस तरह का मुखर और प्रकट समर्थन भारत को मिला था पाकिस्तानी 
हमले पर वैसा नहीं मिला। क्योंकि स्पष्ट है कि उस समय तक विश्व शक्तियों के गुटों के रूप एवं 
दृष्टिकोण में बड़ा परिवर्तन हो चुका था। एशिया में नेतृत्व शक्ति का अभाव भारत जैसे आदर्शवादी 
और धर्मप्राण देश की महान नीतियों मे पूरा न होकर पाकिस्तान जैसे मनुष्य-विरोधी राष्ट्र की क्षुद्र शतरंजी 
नीतियों से पूरा हो रहा था। र 
मु Fi तब एशिया में भारत-पाकिस्तान युद्ध से किसी बड़े विश्व संकट की आशंका उतनी नहीं 
थी जितनी अब चीन की बढ़ती हुई साम्राज्य-लिप्सा से है। तब भारत-पाकिस्तान युद्ध बिना बड़े राष्ट्रों 
की मदद के ज़्यादा चल भी नहीं सकता था और इसकी संभावना भी बहुत कम थी कि वीएतनाम 
में फंसा हुआ चीन रूस या अमरीका को एक नई युद्ध-भूमि में आमंत्रित कर बैठेगा। अब चीन की 
परमाणु बम संबंधी प्रगति और वीएतनाम युद्ध की न मुलझनेवाली गुत्थी ये दोनों मिलकर एशिया में 
किसी नए नेतृत्व को चुनौती दे रही हैं। यदि इस समय यह त्रिपक्षी सम्मेलन यह चुनौती स्वीकार करता 
है तो इससे भारत की प्रतिष्ठा निश्चित रूप सें बढ़ती है। 
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mmr का उद्देश्य व्यापक रूप से विशव शांति पर अपने विचार प्रकट करना ही था परंतु 
तीनों नेताओं की परस्पर बातचीत में उनके अपने देशों के मसले भी उठे: यह नहीँ कि ये तीनों सिर्फ 
एक-दूसर की मदद से ही उन्हें सुलझाने में सफल हो सकते हैं परंतु यह तो अवश्य हुआ कि वाकी 
दुनिया से अपने संबंधों को जॉचने और अपनी समस्याओं के हल के लिए इस नए मूल्यांकन का उपयोग 
करने का इन्हें अवसर मिला। 

तीनों देशों की मित्रता पुरानी है। नेहरू का न होना इंदिरा गाँधी के लिए यह प्रयल अनिवार्य 
कर देता है कि वह अपने पिता का स्थान लेने की कोशिश करें। “टीटो और नासर” जैसा कि इंदिरा 
गाँधी ने खुद कहा, “विश्व राजनीतिज्ञ हैं और प्रगतिशील देशों के सम्मानित नेता हैं। यही नहीं, वे 
आधुनिक इतिहास में महत्त्वपूर्ण मोड़ों के प्रतीक हैं अपने देश में आप महानुभावों ने क्रांतिकारी 
परिवर्तनों की प्रेरणा और सामूहिक आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति दी है। आपने विराट स्वातंत्र्य आंदोलना 
का साहसी और निर्भीक नेतृत्व किया है और अपने देश की परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार 
अपने ढंग से समाजवादी विकास के मार्ग खोजे हैं “।” 

समाजवादी विकास के नए और स्वदेशी मार्ग की खोज नेहरू की भी थी। इसी एक सूत्र से वे 
तीनों नेता इतने घनिष्ठ बँधते थे जितने किसी और सूत्र से नहीं। यह सूत्र अब नेहरू के देश में कितना 
कमज़ोर हो चुका है, यह यहाँ पर दोहराने की आवश्यकता नहीं। परंतु, इंदिरा गाँधी ने सम्मेलन के 
पहले ही दिन इस सूत्र पर ज़ोर देकर कम से कम इतना तो क़र ही दिया कि अपने को समाजवादी 
विकास से प्रतिबद्ध कर लिया। 

जो हो, उद्घाटन-अधिवेशन के भाषण में प्रधानमंत्री ने एक महत्त्वपूर्ण बात कहकर सम्मेलन के 
स्वरूप का प्रायः निर्धारण कर दिया था। उन्होंने कहा था कि न हम तीनों किसी नए गुट की स्थापना 
कर रहे हैं न हम दूसरों की तरफ से बोलने आए हैं। हमारा प्रयल यह नहीं होगा कि हम दूसरों को 
अलग कर दें बल्कि यह होगा कि हम उन्हें शामिल करें। गुटबंदी से अलगाव का मतलब नई सीमाएँ 
खड़ी करना नहीं बल्कि वर्तमान सीमाओं को कमज़ोर करना है। संसार अपने को खानों में बॉटकर 
देखने का इतना अभ्यस्त हो चुका है कि गुटवंदी से अलगाव की यह नई घोषणा बहुधा भूल से 'तीसरा 
गुट' का पर्याय मानी जाती रही है। 


स्थिति यह है कि भारत की आर्थिक विकास संबंधी कठिनाइयाँ निकट तो क्या दूर भविष्य में भी उसे 
किसी तीसरे गुट का नेतृत्व करने या उसमें शामिल होने की भी सुविधा देनेवाली नहीं हैं। तो भी भारत 
की एशिया में जो एक स्वाभाविक प्रतिष्ठा है उसकी रक्षा और अभिवृद्धि उसे करनी ही है। वीएतनाम 
युद्ध के खिलाफ़ आवाज़ उठाना भारत को इसी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए आवश्यक हो जाता है | 
एशिया में कोई देश इस समय ऐसा नहीं है, जो इतनी महिमा का आवरण ओढ़े हुए हो जितना भारत 
है, परंतु एशिया में भारत जितना अकेला देश भी कोई नहीं है। 
यह अकेलापन एक हद तक गुटवंदी से अलगाव की ही उपज है, परंतु एक हद तक ही। भारत 
को और नहीं तो केवल विस्तार और जनसंख्या के कारण एक अर्थ में बाकी एशियाई देशों से अलग 
महत्त्व प्राप्त है और वह आर्थिक शक्ति विकसित होते ही एक अत्यंत बलवान राष्ट्र बन सकता है। 
अपने यहाँ लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारत ने जो कुछ किया या नहीं किया है उसे छोड़ें, तो भी 
यह तथ्य है कि एशियाई देशों में भारत का संसदीय लोकतंत्र एक निराली वस्तु है। विश्व शांति और 
विशव सहयोग की जिस कामना की तीनों नेताओं ने पुनरावृत्ति की है वह एशिया में भारत की उन्नतिशीलता 
और लोकतंत्रीय स्वतंत्रता पर बहुत-कुछ निर्भर है : क्योंकि बिना लोकतंत्रीय स्वतंत्रता के गुटबंदी से 
अलगाव का अर्थ पाकिस्तानी निर्गुटता ही हो सकता है, जिसमें विश्व-आदर्श और राष्ट्रीय स्वार्थ के 
बीच कोई समन्वय न होकर केवल राष्ट्रीय स्वार्थ की साधना ही हो। त्रिपक्षीय सम्मेलन ने भारत को 
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अपने इस स्वरूप की प्रतिष्ठा का अवसर दिया है। एशियाई घटनाओं से लगाव रखकर ही वह गुटबंदी 


से अलगाव बरत सकेगा-यह बात आशा है कि भारतीय नीतिनियामकों की समझ में आ गई होगी। 
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आम चुनाव के पहले 


आदमी और जानवर: क्या यह भी आम चुनाव के पहले के दिनों का ही असर है? 


यों तो संसद का अधिवेशन आरंभ होने के साथ ही साथ राजधानी की राजनीतिक गतिविधि 
में हर बार स्फूर्ति आ जाती है पर इस बार वातावरण कुछ और ही तरह की स्फूर्ति से 
चंचल हो रहा है। देश की समस्याएँ जो सामने आ रही हैं उन पर तेजी से पास आते आम 
चुनाव की छाया पड़ने से वे अपने शुद्ध रूप में दिखाई नहीं दे रही हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ 
समय पहले जो कहा था कि आम चुनाव से पहले उपद्रव आदि अधिक होते ही हैं, उसकी 
सत्यता आँकड़ों से प्रमाणित नहीं हुई है परंतु यह सत्य प्रत्यक्ष है कि आम चुनाव से पहले 
मनुष्य की आकांक्षाएँ और यातनाएँ दोनों पर उम्मीदवार अपने स्वार्थ की मोहर इतनी ललक 
के साथ थोप देते हैं कि मनुष्य उसके नीचे दबकर रह जाता है। 


उदाहरण के लिए बिहार और उत्तरप्रदेश की हालत सामने है। वहाँ संकट आ रहा है इसकी सूचना 
केंद्र और फुटकर मंत्रियों ने इतनी बार और इतनी तरह से दी है कि कभी-कभी भ्रम होता है कि 
वह वक्तव्य सरकार का नहीं, विरोधी दल के किसी सदस्य का है। मंत्रियों के जितने दौरे इस समय 
बिहार में हुए, इतने किसी और सूखे के वक़्त किसी और प्रदेश में हुए कि नहीं, यह आँकड़े खोजकर 
देखना पड़ेगा। क्या यह भी आम चुनाव के पहले के दिनों का ही असर है? शायद हो, परंतु यह 
भी देखना होगा कि जनता में सूखे का जो दुःखद वर्णन और सरकारी सहायता का गुणगान किया 
जा रहा है उससे उसमें आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ती है या घटती है। यदि घटती है तो स्थिति को 
यह कहकर हँसकर टाला नहीं जा सकता कि हर आम चुनाव के पहले ऐसा होता है। यदि हर आम 
चुनाव के पहले जनता की आला को सरकारी सहायता के लालच में पड़ने को मजबूर किया जाए 
तो वह कालांतर में एक गुलाम आला हो जाएगी और आम चुनाव अनावश्यक हो जाएँगे। 
“भूख कै मारे लोग घास की रोटी खा रहे हैं” यह वाक्य उत्तरप्रदेश के एक मंत्री राजधानी में 
आकर कह गए थे। एक और उत्तरप्रदेशीय मंत्री को शायद नहीं मालूम था कि यह वाक्य इस्तेमाल 
हो चुका है, इसलिए उन्होंने भी इसे दोहरा दिया। दूसरे दिन अखबारों में दोनों के नाम से यह छपा। 
ऐसा प्रतीत हुआ जैसे जनता की तकलीफ सबसे बढ़ा-चढ़ाकर कहने की होड़ में दोनों मंत्री जीत गए। 
परंतु, किसी मंत्री का यह कहना, चाहे वह राज्य का हो या केंद्र का, कि आदमियों को भूख के मारे 
जानवरों की तरह गुज़र करनी पड़ रही है, क्या मतलब रखता है जब तक कि कहनेवाला मंत्री पद 
पर बना हुआ है? 
इसका मतलब एक ही है : हमारी नीतियों और प्रशासन के कारण यह नौबत आई है| तव फिर | 
यह कहना और कहकर फिर मरते हुए को पानी देने दौड़ना क्या है? यही कि सत्तारूढ़ दल ने मनुष्य { 
| को ऐसी दयनीय स्थिति में कर दिया है जहाँ उसे मारकर फिर उसके घावों पर मलहम लगाया जाता 
| है और बदले में स्वामिभक्ति मागी जाती है। राजनीति का इससे ज्यादा नेतिक पतन और क्या होगा 
| कि इस समय बिहार और उत्तरप्रदेश की देखादेखी मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सभी तरफ 
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' ............. | सरकार के पास सूखे और अभाव के लिए मदद की अर्जियाँ आने लगी हैं। कुछ ही दिन में 
वहाँ भी सरकारी सहायता का व्यापक प्रबंध और प्रचार किया जाएगा। 

जैसा कि बातचीत से मालूम हुआ, एक प्रसिद्ध विरोधी नेता को इस सरकारी सहायता से चुनाव 
म॑ खाफ खाने का ज़रूरत नहीं दिखाई दी | उनका कहना था कि जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जितना 
काँग्रेसवाले उसे समझते हैं और जितना वह पार्टी, जो अपने शासन के प्रति स्वयं संशयग्रस्त हो जाती 
है, समझने लगती है। 

परंतु केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, दोनों इस वक़्त सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अपने-अपने आदमी भेजने 
को बेताब हो रही हैं चाहे उक्त विरोधी नेता कुछ भी कहें। खाद्यमंत्री ने एक से अधिक बार कहा 
है कि कांग्रेसजनों का सूखा क्षेत्रों में जाना इस समय कठिन होगा क्‍योंकि चुनाव का समय है, परंतु 
उन्हें जनता को सरकारी सहायता के वितरण में सहायता करने वहाँ जाना ही चाहिए और यह चुनाव 
की दृष्टि से भी सबसे अच्छा होगा | इसके साथ-साथ उन्होंने प्रतिपक्षी दलों से जो सहयोग माँगा है 
वह सिर्फ़ इतना कि वे इस काम में किसी प्रकार बाधा न डालें। जो हो, जहाँ तक बाधा न डालने 
का सवाल है, खाद्यमंत्री को यह अपील करते समय कांग्रेस का भी नाम लेना ही पड़ा। जादू वह है 
जो सर पर चढ़कर बोले! 


आंध्रप्रदेश में कांग्रेस के सहयोग से होनेवाले उपद्रवो की ओर स्वराष्ट्रमंत्री ने भी मजबूरन ध्यान दिया--मजबूरन 
इसलिए कि इस वक़्त उस पर कुछ न कहना अपनी पोल बुरी तरह खोल देना होता। तो भी जो उन्होंने 
कहा वह बौद्धिक खोखलेपन का प्रमाण अधिक था, चिंता का कम | उन्होंने कहा आंध्र में इस्पात कारखाने 
की माँग वास्तव में आर्थिक विकास से उत्पन्न कठिनाइयों का प्रतीक है। हमारी गलती केवल यह हैं 
कि हमने जनता को सही बातें समझाई नहीं। वास्तव में इस्पात कारखाने की बात तो पहले से ही 
हमारे मन में थी। 
पाठकों को याद होगा कि इसी किस्म का तर्क 965 में मद्रास में हिंदी-विरोधी आंदोलन उठने 
पर दिया गया था। कहा गया था कि हिंदी और अंग्रेजी के बारे में सरकारी नीति स्पष्ट थी परंतु आंदोलन 
इसलिए हुए कि लोगों को ठीक से समझाया नहीं गया था। दोनों उदाहरणों में जिन्हें समझाना था वह 
सत्तारूढ़ पार्टी के ही लोग थे, यह बात भी अनेक प्रकार से स्पष्ट है । आम चुनाव के नजदीक होने 
से ऐसी अजब स्थिति बन गई है कि उग्र आंदोलनों का दोष भी किसी को देना उसे श्रेय देने के बराबर 
हो गया है। इसलिए विरोधी पार्टियाँ कांग्रेस को आंध्र या उसके पहले मैसूर, महाराष्ट्र आदि आंदोलनों 
में हिंसा का दोषी ठहराती तो हैं परंतु तभी तक जब तक बदले में कांग्रेस पार्टी विरोधियों को दोषी 
ठहराती है। यदि कांग्रेसनन किसी समय अपने नेताओं से विद्रोह करके कहें कि जो आंदोलन उन्होंने 
चलाया उसका श्रेय दूसरों को क्यों दिया जा रहा है तो ऐसी स्थिति अवश्य बदल जाएगी | 
पिछले सप्ताह राजधानी में शीर्षस्थ नेता आम चुनाव के पहले की इन समस्याओं से जूझते रहे 
जिनका संबंध आंदोलनों के श्रेय प्राप्त करने से है। आंध्र का मामला तो जैसे-तैसे तय होता दीखा 
पर गोवध निषेध को लेकर अभी कांग्रेस को काफ़ी लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी । जब पिछले 
अधिवेशन के दौरान गोवध निषेध का आंदोलन शुरू हुआ था और मंत्रिमंडल ने चुपचाप उसे बढ़ते 
जाने दिया था, तभी संकेत मिलने लगा था कि अभी से इस आंदोलन का नेतृत्व लेने की कोई इच्छा 
कांग्रेस को नहीं है क्योंकि अभी इसमें जान नहीं पड़ी। अब आंदोलन में जान पड़ चुकी है और गोवध 
निषेध के लिए अपनी चिंता प्रकट करने का अवसर आ गया है। तो भी राज्यों का रवैया किस तरह 
बदला जाएगा, यह अभी न तो मंत्रिमंडल के सामने स्पष्ट है न हाई कमान के। शायद इसके लिए 
उन्हें कुछ और वक्त की जरूरत होगी। 
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हिलती हुई मुंडेरे और चटखे हुए पुल 


राजधानी में पाँच-छह वर्ष हुए लोगों की याददाश्त में पहला ज़ोरदार भूचाल आया था। 

तब पता चला था कि शांति से सुबह-शाम ज़िंदगी तमाम करते हुए लोगों का एकाएक भय 
से सामना होते पर समाज में कितनी खलबली मचती है। करीव-करीब वैसा ही अनुभव 
पिछले सोमवार के कांड को लेकर फिर हुआ है हालाँकि दोनों कारणों में समानता इस अर्थ 
में नहीं है कि एक आकस्मिक था, उस पर मनुष्य का वश नहीं था, दूसरा व्युत्पन्न था, 
उस पर मनुष्य का वश था। 


7 नवंबर के भूकंप से केंद्र में जो राजनीतिक दरारें पड़ गई हैं, बड़ी मुश्किल से भरी जा सकेंगी और 
देश के बौद्धिक राजनीतिक नेतृत्व को फिर उसी कक्षा के इम्तहान में बैठना पड़ेगा जिसमें वह हर साल 
फेल होता रहा हे और जिसमें उसकी पढ़ाई की प्रगति भी कुछ विशेष दर्शनीय नहीं रही है। 

गोवध निषेध का व्यावहारिक लाभ वास्तव में है या नहीं, इस प्रश्न का महत्त्व पिछले सप्ताह 
की अन्य घटनाओं ने किंचित्‌ घटा दिया है। राजधानी में इस समय प्रश्‍न जो पूछे जा रहे हैं वे गोरक्षा 
को लेकर नहीं, मंत्रियों की रक्षा को लेकर हैं। दूध में घी की तरह, आज की जिज्ञासाओं में भी यह 
चिंता छिपी हुई है कि क्या प्रधानमंत्री आसन्न कठिनाइयों का दृढ़ता से निपटारा कर पाएँगी? 

श्री नन्दा का मंत्रिमंडल से जाना एक प्रकार से आश्चर्यजनक घटना नहीं मानी जा रही. है क्योंकि 
इंदिरा मंत्रिमंडल में उनकी नियुक्ति के समय से ही उनके लिए प्रश्नसूचक चिह्न का प्रयोग. होने लगा 
था | पिछले दो महीनों से कम से कम एक बार तो ऐसी निर्णायक स्थिति आ गई थी कि यदि संयोगवश 
कुछ अन्य वड़े दिग्गजों का पाँव ग्राह ने पकड़ लिया होता तो श्री नन्दा शायद गए ही थे। 7 नवंबर 
कै प्रदर्शन के बाद उनके लिए अरुचि और आलोचना का उफान फिर उठा और प्रधानमंत्री से उन्हें 
अविश्वास की जों पुरानी शिकायत थी वह असाध्य रोग बन गई। प्रधानमंत्री का यह कहना कि 
श्री नन्दा को इसलिए नहीं अलग किया गया कि प्रदर्शन कांड का दोष उन पर था, स्थिति को बजाय 
सुधारने के और उलझा देता है। प्रदर्शनोत्तर आलोचना यदि भूतपूर्व स्वराष्ट्रमत्री के प्रस्थान का कारण 
नहीं थी तो 7 नवंबर के बाद ही यह परिवर्तन क्यों हुआ-पहले क्यों नहीं और फिर प्रधानमंत्री से 
'कुछ बातों पर मतभेद” ही पदत्याग का सही कारण था तो वे बातें क्या हैं? 

श्री नन्दा का प्रधानमंत्री के नाम पत्र सर्वसाधारण में बहुत करके प्रशंसा का भागी बना हे-हाँ, 
कुछ लोग कहीं-कहीं यह भी पूछते हैं कि स्वराष्ट्रमंत्री को इतना गहरा असंतोष था तो उन्होंने अब 
तक उस असंतोष से समझोता कैसे किया? प्रशंसा करनेवाले जनसाधारण को पत्र में ईमानदारी की 
झलक दिखाई देती है और उसके उस अंश से कुछ सहानुभूति भी होती है जिसमें कहा गया है कि 
अपनी ईमानदार नीतियों के कारण में कुछ लोगों की आँखों में खटकने लगा था। राजनीतिक लोग 
मत्य का उच्चारण हर समय नहीं कर सकते, तभी कर सकते हैं जब दह उनके लिए क्लेशकारक 
न रहे | इसलिए श्री नन्दा का अपने, अपने सहयोगियों के, सरकार के और देश के विषय में सत्योच्चार 
समझ में आता है-यानी राजनीतिज्ञों की समझ में आता है। परंतु सामान्य व्यक्ति पर उनके पत्र और 
वक्तव्य का ऐसा कोई प्रभाव पड़ा नहीं दीखता जो समाज के नैतिक पोखर में लहरें पैदा कर सके। 
बल्कि उनकी इस शिकायत से कि कुछ लोग मुझे हटाना चाहते थे इसलिए मुझे हटना पड़ा, आदर्श 
कुछ गँदले ही हुए हैं। मंत्रिमंडल के अंदर आपसी मारकाट की चीत्कार राजभवन के बाहर तक सुनाई 
दी हे और जनसाधारण अपने को उस दंगल का असहाय दर्शक अनुभव करने लगा है जिसमें धोबिया-पछाइ 
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ह| गिरा हुआ पहलवान खेल के नियमों की नहीं बल्कि जनता की दुहाई दे रहा हो। 

इसके अतिरिक्त, श्री नन्दा का वक्तव्य जिन तथ्यों पर प्रकाश डालता है वे सब लोग पहले से 
ही अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि जनता में महँगाई और भ्रष्टाचार के कारण 
असंतोष बहुत बढ़ गया है। यह कोई ऐसी जानकारी नहीं जो पद त्याग कर जानेवाले मंत्री के बताने 
से ही.जानी जा सके, न कोई आज तक रुका हुआ था कि श्री नन्दा मंत्रिमंडल से निकलें तो यह 
बात मालूम हो | बल्कि इसी असंतोष को सरकारी नेता किस प्रकार अपने दलीय या व्यक्तिगत हित 
में घटाते-बढ़ाते रहते हैं-यह भी सर्वसाधारण समझने लगा है। यही असंतोष है जिसका 'वेजा फायदा' 
उठाने के लिए स्वराष्ट्रमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों विरोधी दलों की निन्दा करते रहे हैं (इस मामले में 
दोनों ने एक-दूसरे को सहयोग दिया है)। यदि श्री नन्दा का वक्तव्य किसी तरह यह दिखा मकता या 
अगला कदम दिखा सके कि जनता के असंतोष का कोई इलाज वह अपनी पार्टी में रहते हुए कर 
सकेंगे तो जरूर उनके लिए एक गहरी सहानुभूति लोगों में पैदा हो सकती है। 


7 नवंबर के प्रदर्शन का असर सिर्फ़ मंत्रिमंडल पर नहीं ही प्रतिपक्षी राजनीति पर भी पड़ा है। सबसे 
बड़ा धक्का जो इस प्रदर्शन से जुड़े हुए अग्निकांड ने दिया यह था कि दिल्ली के धनीमानी लोगों ने 
सब प्रकार फे राजनीतिक प्रदर्शनों के लिए मन में घवराहट पैदा कर ली। उधर सरकार ने भी संसद 
के सामने जलसे और प्रदर्शन का निषेध करके सब प्रकार के प्रदर्शनों का शब्दशः रास्ता बंद. कर दिया | 
इस तरह नौकरशाही और धनीमानी लोगों ने राजनीति की एक उचित और स्वस्थ प्रक्रिया को अपनी 
संपत्ति के नाश के डर से कुंद कर डालने का प्रयल किया है। संसद के सामने जनसंघ और कम्युनिस्ट 
पार्टियों के दो विराट्‌ जलूस पिछले तीन साल में निकल चुके हैं। उनसे कहीं भी अशांति नहीं उत्पन्न 
हुई। अगर 7 नवंबर को उपद्रव हुए तो उससे यही सिद्ध होता है कि भीड़ का नेतृत्व, जो किसी एक 
के हाथ में नहीं था, भीड़ को सम्हाल नहीं पाया। परंतु तात्कालिक निष्कर्ष यह निकाला गया है कि 
जहाँ भी भीड़ होगी उपद्रव होगा। उपद्रव की संभावना जानते हुए भी यथेष्ट प्रबंध न करने का दोष 
किसका है, यह सवाल ताक पर रखकर जोर दिया जा रहा है राजनीतिक प्रदर्शनं की अवांछनीयता 
पर : देश में जगह-जगह हिंसा के उग्र विस्फोट से भी शायद अभी तक यह सबक नहीं लिया गया 
है कि स्वस्थ राजनीतिक मार्ग खुले रखने से क्रोध फूटता नहीं बह जाता है। या शायद यह मान लिया 
गया है कि अब राजनीति को नीति और शांति की दिशा में लौटाया नहीं जा सकता : इसलिए सब 
जगह यही सिद्धांत चलना चाहिए कि प्रदर्शन न होने दो। 

7 नवंबर कांड से प्रदर्शनों के प्रति आशंका केवल धनीमानी और समृद्ध वर्ग में ही नहीं 
व्याप्त हुई है, सामान्य जनता भी कुंठित हो गई है। उस दिन शाम को जिन लड़कों, बच्चों और औरतों 
को रात के 4। बजे तक वस का इंतज़ार करना पड़ा और जो ठंड में घिसटते हुए घर लौटने को 
मजबूर हुए थे वे किसी तरह इस तरह के कांड का समर्थन नहीं करना चाहते हैं | वे शायद ऐसे किसी 
आंदोलन का समर्थन करें भी, जो सरकार को ठीक समय पर और ठीक संख्या में बस चलान पर 
मजबूर करे । पर ऐसे आंदोलन से जो सरकार को अपनी अकर्मण्यता छिपाने का अवसर दे, किसे सहानुभूति 
होगी? 
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मनुष्य : विरोधी दल, ईश्वर और सरकार के बीच 


पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तरप्रदेश से भुखमरी की जो खबरें राजधानी में पिछले डेढ़ महीने 
के अंदर आई हैं, कुल मिलाकर एक असहाय, गरीव और बेज़बान समाज के बच्चों और 
बूढों की पीड़ा की कहानी कहती हैं। मगर शस्य-श्यामला धरती का गीत और कदमूल पर 
जिंदा रहनेवालों का विलाप, ये दोनों एकसाथ आज हमारे देश में सुनाई दे सकते हैं और 
इनके समन्वय की इतनी ऊँची तुरही बजाई जाती है क्रि इनसान की मौत की सिसकती 
हुई कहानी के शब्द धिसे रिकार्ड की तरह धुँधले हो जाते हैं। 


हर बार यही होता है। कहीं न कहीं वर्षा और प्रशासन मिलकर फसल को मार देते हैं और मनुष्य 
की घिसटती हुई ठठरी की तसवीरें लेकर राजनीतिक लोग राजधानी में दिखाने आ जाते हैं। उसके 
बाद जैसा मौका हो और जिसका पौवा भारी हो, उसके अनुसार एक वाद-विवाद चलता है कि इस 
इत्या का दोष सरकार पर है या वर्षा पर। यदि विरोधी दलों ने अकाल का समाचार देश को दिया 
हो, तो सरकार कहती है कि यह सरकार-विरोधी प्रचारमात्र है और इतना कुछ नहीं हुआ, जितना हमारे 
विरोधी बता रहे हैं। यदि सरकारी पार्टी के लोग अकाल की खबरें सबसे पहले छपवाते हैं, तो प्रकोप 
ईश्वर का बताया जाता है और उससे मनुष्य को उबारनेवाली सरकार की कारगुज़ारी का जोरदार प्रचार 
किया जाता है। उड़ीसा का अकाल पहली किस्म की और बिहार का अकाल दूसरी किस्म की मिसाल 
है। किसको फुरसत है कि देखे कि दोनों किस्मों में मरनेवाला एक ही है, जर्बाके उसको मारने या 
बचाने का दावा करनेवाले बहुत हैं। मरते हुए आदमी को इस तसवीर का तीसरा आयाम यह है कि 
यह आदमी भारत में कहीं भी किसी भी वक़्त पाया जा सकता है | होता सिर्फ़ यह है कि हर वक़्त 
और हर जगह उसके विराटू यथार्थ से आँखें चार करने का साहस कोई नहीं करता। न विरोधी दल, 
न सरकारी पार्टी। अगर वे करें, तो उनकी इज्जत जाती है : विरोधी दलों की इसलिए कि वे कैसे 
विरोधी दल हैं जो आजादी के बीस साल बाद भी मनुष्य के भविष्य में परिवर्तन नहीं करा सके और 
सरकार की इसलिए कि वह मनुष्य का वर्तमान नहीं बदल सकी। तमाम लोगों को पहले के मुकाबले 
ज्यादा खाने के लिए मिल रहा है, यह दलील एक तरफ और एक भी आदमी भूख से मरने न दिया 
जाएगा, यह दलील दूसरी तरफ अपने अंगरक्षकों की तरह रखकर हमारा समाज शान से आगे बढ़ता 
है| उसके पैरों के नीचे राष्ट्रीय जीवन-पद्धति के बचे-खुचे ठीकरे भी चुरमुराते जाते हैं। 
इस समय दुर्भिक्ष के निवारण के लिए जो कुछ हो रहा है, उसका खूब प्रचार होना चाहिए और 
दुर्भिक्ष निवारण में लगे मनुष्य के साहस की कहानी को दुर्भिक्ष से दम तोइते मनुष्य की कहानी पर 
हावी हो जाना चाहिए। परंतु, ऐसा होने के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे है। प्रधानमंत्री ने खुद बिहार 
से लौटकर वहाँ के पीड़ित मनुष्य के साहस की प्रशंसा की थी। परंतु उसके बाद से अभी तक जो 
समाचार आए हैं, उनसे यह साहस यमराज से रस्साकशी जैसा निरर्थक ही सिद्ध हुआ है। वास्तव में 
उस आदमी के साहस की बहुत तारीफ़ करना भी एक हद के आगे घटियापन कहलाएगा, जो मर 
रहा हो। अगर तारीफ़ करने लायक कोई चीज़ हो सकती है, तो उन खाते-पीते लोगों के साहस की 
तारीफ़ होनी चाहिए, जिन्होंने बिहार के लिए अपनी देग से विहार की थाली में भी एक चमचा परस 
दिया। मगर क्या ऐसे लोग कहीं हैं? 
प्रधानमंत्री का कोष धीरे-धीरे भर रहा है । इसमें पूर्ति करनेवाला की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 
राज्य सरकारों का और राजनीतिक दलों सें जनता का विश्वास भले ही उठ चला हो, प्रधानमंत्री के 
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कोष से अभी तक नहीं उठा है | परंतु यह कोष भी कुछ माने तभी रखेगा, जब सचमुच इसको हर 
शहर में एक-एक मुट्ठी ही सही, हर घर से भिक्षा मिले | राजधानी में जब गोरक्षा आंदोलन के लिए 
साधु-संतों की भीड़ लगी थी तो उनके जजमानों ने किसी-किसी मोहल्ले में हर घर से मुद्ठी भर पिसान 
लेकर एकत्र किया था। ऐसे ही उत्साही कार्यकर्ता बिहार दुर्भिक्ष के लिए क्‍यों नहीं अनाज एकत्र करते 
और यदि उन्हें विश्वास न हो कि उनका अन्न-दान सरकारी माध्यम से ठीक-ठीक वितरित हो पाएगा, 
तो वे किसी राजनीतिक दल को, किसी सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्था को यह काम क्यों 
नहीं सौंपते। ऐसी संस्थाएँ इस समय क्या कर रही हैं? 


इन सब प्रश्नों के उत्तर में एक पेंच है। राजनीति-अच्छी राजनीति भी अपने ही तर्क से एक जगह 
पर आकर अपने आदर्श की आंशिक हत्या खुद करती है। विरोधी दल हो या सरकारी दल हो सव इस 
वक्त चाहते हैं कि मरते को जिलाने का श्रेय उन्हें मिले। बिहार में जहाँ वीस साल पुराना रोग यानी 
कांग्रेस शासन खत्म करने का सुनहरा मौका विरोधी दलों को इस वक्त मिला है, इस मीके का इस्तेमाल 
नहीं हो सकता क्योंकि कोई विरोधी दल सरकार की सर्वदलीय सेवा समितियों से बाहर नहीं रहना चाहता। 
रुपया जनता का है, देनेवाली सरकार है, खर्च करनेवाली सरकार है, नाम कमानेवाले राजनीतिक नेता 
हृ--पर यह भी क्या बुरा है वशर्ते कि राजनीति आगे खिसके और कुछ परिवर्तन करे | इसके विपरीत 
देश में शांतिमय जन-आंदोलनों की वार-वार विफलता ने ऐसा वातावरण बना दिया है कि एक गहरी 
आशंका पैदा होती है--यह आशंका कि कहीं विरोधी दल और कांग्रेस हर साल दुर्भिक्ष में मरनेवाले मनुष्य 
के बारे में परस्पर एक समझौता न कर लें। समझोता यह कि जब भी वह तकलीफ़ उठाएगा तो हम 
दोनों उसका नाम लेंगे बशर्ते कि हम दोनों एक-दूसरे को ऐसे ही बनाए रखें जैसे कि हैं। 

हो सकता है ऐसे कुछ समझौते कहीं-कहीं देश में काम भी कर रहे हों लेकिन असल खतरा तब 
होगा जब इनकी वजह से राजनीति आगे बढ़ने से वाकई रुक जाए। ऐसा होगा नहीं और अगले आम 
चुनाव में कुछ बड़े परिवर्तन होंगे, यह स्पष्ट हो चला है (यानी अगर आम चुनाव हुए तो)। मगर 
उस वक़्त भी सिंचाई, जमीन, कृषि उपज तथा औद्योगिक उपज के मूल्यों में संबंध, वसूली, वितरण 
और उर्वरक की नीतियों में परिवर्तन करने की कोशिशों का कुछ नतीजा ज़रूरी नहीं कि निकल ही 
आए। तब यह पूछना होगा कि हर दुर्भिक्ष और हर आम चुनाव क्यों इन नीतियों को वदलवाने में 
विफल हो रहा है? क्यों हर बार बातें कही जाती हैं-“हमें उत्पादन बढ़ाना है, नए तरीके इस्तेमाल 
करने हैं और पानी का इंतज़ाम करना है” परंतु क्यों हर बार कहीं न कहीं सूखा पड़ता है और लोग 
बजाय यह पूछने क्रे कि अब तक सारे देश में कितनी सिंचाई उपलब्ध हुई, पूछने लगते हैं कि सूखा 
क्षेत्र में कितना रुपया भेजा जा रहा है? 


की 


यह है सूखे की राजनीति का एक पहलू। इस पहलू पर रोशनी पड़ती है तो मालूम होता है कि इसमें 
एक सुविधाजनक राजनीतिक तरीका बन जाने की संभावनाएँ इतनी ज्यादा है कि इसके नीचे कई मान्यताओं 
के पिसकर रह जाने का खतरा बहुत असली खतरा हो जाता है-आदमी तो पिता है ही। 
उदाहरण के लिए अभी तक सरकार यह मोटी-सी वात मानने से इनकार करती रही है कि अगर 
किसी आदमी को रोज़ उसकी भूख से बहुत कम खाना मिले और वह कुछ दिन में कई तरह के रोगों 
से बीमार होकर मर जाए तो यह भुखमरी की मौत कहलाएगी। उसकी निगाह में भुखमरी उसे कहते 
हैं जव कहीं कुछ भी खाने को न मिले और आदमी ने कई दिन लगातार भूखे रहकर किसी कदर 
नाटकीय ढंग से तड़पकर दम तोड़ा हो। जिस निर्लज्जता से मंत्रियों ने अपने सचिवों के लिखें कागज 
पढ़कर समय-समय पर बताया है कि अमुक वच्चे की मौत रोग से या अमुक बुट्टे की मौत बुढ़ापे 
मे हुई वह इस तथ्य पर परदा डालने को काफी नहीं है कि ये मौतें बच्चों और बुटे की ज्यादा हैं- जवानों 
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की कम-क्योंकि जवान भुखमरी को ज़्यादा झेल सकते हैं। धीरे-धीरे एक झूठ सरकारी सत्य के रूप 
में प्रतिष्ठित हो गया है-भूख से जर्जर व्यक्ति यदि मर जाए तो वह भूख से नहीं मरा और यदि वह 
बच जाए और अधामरा ज़िंदा रहे तब तो चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। 

इस असत्य व्यापार के पीछे एक बड़ा कारण है। जब भी इस प्रकार की भुखमरी फैलती है सबसे 
पहले और सबसे अधिक देर तक असर उन पर होता है जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं। जब शुरू-शुरू 
में दाम बढ़ते हैं तो जिनके पास संपत्ति है वे उसे खाने पर खर्च करके और दूसरी तरह की तकलीफ़े 
उठाकर, जिंदा रह लेते हैं, लेकिन भूमिहीन, संपत्तिहीन आदमी अपनी जीविका और भिक्षा से बंचित 
हो जाता है। वह गाँव छोड़कर खाने की, पानी की, तलाश में निकल पड़ता है। इसके बाद वह कहाँ 
जाता है इसका किसी को पता नहीं रहता। 

बार-बार माँगने पर भी सरकारी सूत्र विरोधी दलों को इसके आँकड़े नहीं दे सके हैं कि दुर्भिक्ष 
से पीड़ित कितने लोग गाँव छोड़कर शहर की तरफ, जहाँ अनाज है, चल पड़े हैं। कहा गया है कि 
सरकारी लोग इसके आँकड़े रखें तो कैसे रखें । इनमें से कितने रास्ते में मर जाते हैं इसकी कोई खबर 
सरकारी जन्म-मरण कार्यालय में नहीं आती क्योंकि यह भी नहीं मालूम कि क्या ऐसी मृत्यु पर सचमुच 
किसी का दाह-संस्कार होता है। 

ऐसा क्यों है। क्या सिर्फ़ इसीलिए कि जिसका जिक्र है वह गरीब, भूमिहीन, आदिवासी है जिसका 
इस देश के औद्योगिक वैभव में कोई हिस्सा नहीं है? यदि यह इसीलिए है तो आदमी-आदमी में भेद 
करने की बहुत गलत जगह हमारे राजनीतिज्ञ ने चुनी है। मौत खुद आदमी-आदमी में भेद नहीं करती 
मगर अफसोस है कि मौत दर्ज करनेवाला महकमा करता है। 
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यह एक अजब बात है कि राजनीतिक दलों का विश्लेषण और मूल्यांकन निरे नौकरशाही 
दिमागों के जिम्मे स्वराष्ट्र मंत्रालय में आज भी छोड़ रखा गया है जिसके उपहासास्पद नतीजे 
निकलते हैं। यदि राजनीतिक जगत की अंतरंग सूचनाऐँ मंत्रालय को आज भी उसी खुफिया 
बिभाग से मिलती हैं जिसकी राजनीति में कोई पैठ नहीं तो यह कमी नए स्वराष्ट्रमंत्री के 
प्रभाव से दूर होनी चाहिए। 


राज्यपालों का वार्षिक सम्मेलन राजधानी में दो दिन की धूमधाम के बाद कुछ सामयिक मामलों पर 
राय देकर खत्म हो गया है। राज्यों की बढ़ती हुई राजनीतिक शक्ति के संदर्भ में मुख्यमंत्री-सम्मेलनों 
का रूप और रवैया बदल रहा है परंतु राज्यपाल-सम्मेलनों की वजा-कता कायम है। उसी ठाठबाट 
से उसी विशिष्ट सम्माननीय वातावरण में यह सम्मेलन हर साल होता है जिसके साथ इसकी परंपरा 
का आरंभ हुआ था। राष्ट्रपति के प्रतिनिधियों के रूप में राज्यपालों के समागम में प्रधानमंत्री एवं केंद्र 
के नीति-नियामकों को राज्यों की वास्तविक स्थिति का अंतरंग परिचय मिल जाता है। 

स्वाभाविक है कि इस बार आम चुनाव में ढाई महीने पहले जिस मसले पर सबसे पहले निगाह 
डालना राज्यपाल-सम्मेलन ने जरूरी समझा वह चुनाव के निष्कटक संपादन का मामला है। कुछ समय 
से छिटपुट आशंकाएँ मुखरित हो रही थी कि आम चुनाव कहीं स्थगित या निलंबित ही न कर दिए 
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जाएँ | इनके पीछे अधिकांश में कुछ विरोधी दलों की यह इच्छा छिपी हुई थी कि सरकार के सामने 
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चुनाव स्थगित करने की मजबूरी पेश आनी चाहिए। उस वक़्त देखेंगे कि स्थगित होना हमारे हित में 
है या सरकार के । सरकार की तरफ से यह बात साफ़-साफ़ कही जा चुकी है कि सूखे के कारण 
मतदान रुकेगा नहीं । एक वार प्रधानमंत्री और एक बार खाद्यमंत्री ने भी-ये ही दोनों व्यक्ति सूखे की 
राजनीति में सबसे ज़्यादा उलझे हुए हैं--यह आश्वासन दोहराया है। परंतु दोनों वार यह नहीं कहा 
गया है कि मतदान स्थगित कराने का कोई कारण नहीं स्वीकार किया जाएगा। शायद सरकार के लिए 
ऐसी दोटूक घोषणा करना आज के जमाने में, जव भविष्य पर नियंत्रण रखने के साधन उसके हाथ 
मे सरकते जा रहे हैं, कठिन है, तो भी उसे यह मानकर चलना चाहिए कि मतदान स्थगित कराने 
से जो बुराइयाँ पैदा होंगी उनका सबसे ज़्यादा असर खुद उस पर होगा | यह वह मानती है इसका 
तर्क और कुछ नहीं तो यह है ही कि कोई भी सत्ताधारी दल, सत्ता के लिए होनेवाली कशमकश अपने 
घर में अनंत काल तक जारी नहीं रखना चाहेगा । कांग्रेस में वहुत तबादला, मुअत्तली, बहाली, तरक्की, 
तनज्जुली के-से मुकदमे विचाराधीन हैं। अगर आम चुनाव न हुआ तो उनका फैसला लटका रह जाएगा 
और वर्तमान कांग्रेसाध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री के लिए फिजूल का सरदर्द बन जाएगा-वशर्ते कि ये दोनों 
अपनी-अपनी जगह रह जाएँ। 

खैर, यहाँ राज करनेवाले दल की अराजकता का विषय नहीं उठाया जा रहा है। विषय एक 
व्यापक अराजकता का है जो चारों तरफ़ फैली हुई है और जिसका सिर्फ़ एक पहलू सरकार के स्वराष्ट्र 
मंत्रालय, पुलिस विभाग, खुफिया विभाग या ऐसे ही अन्य राजनीतिक क्षेत्रों में देखा जा रहा है। यह 
पहलू अमनचैन से ताल्लुक रखता ह। अमनचैन को स्वराष्ट्र मंत्रालय के वे अधिकारी जो इस वारे | 
में मंत्री को सलाह देते हैं, एक ठेठ प्रशासनिक मामला मानते हैं, यहाँ तक कि राजनीतिक दलाँ का 
जो मूल्यांकन वे करते हैं वह भी गणित के दो और दो चार के नियम से करते हैं जबकि सत्य यह 
है कि राजनीतिक मोर्चेबंदियाँ दो और दो तीन या फिर दो और दो पाँच के हिसाब से की जाती हैं 

राज्यपाल-सम्मेलन से वात शुरू हुई थी। इसमें राष्ट्रपति ने जो चेतावनी दी है, क़ाविलेगौर है। 
आपने फ़रमाया है कि आम चुनाव के पहले और वाद में अमनचेन बनाए रखने की ज़रूरत सबसे 
बड़ी जरूरत है। ऐसी परिस्थितियाँ बनी रहनी चाहिए कि मतदाता मुक्त भाव से अपना मत दे सके। 


इसी सिलसिले में स्वराष्ट्रमंत्री श्री चव्हाण ने भी उन गुप्त हरकतों पर रोशनी डाली है, जो 'कुछ पार्टियाँ' 

देश में यहाँ-वहाँ कर रही हैं और जिनका उद्देश्य चुनाव के समय शांति भंग करना है। इन पार्टियां 

में, स्वराष्ट्रमंत्री को अपने अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, संयुक्त समाजवादी पार्टी ऐसी है 

जो हिंसा का खुल्लमखुल्ला समर्थन करती है। इसके प्रमाण के तौर पर डॉ. लोहिया का वह वाक्य 

उद्धृत किया जाता है जो किसी समय हिंसा की व्याख्या करते हुए उनके द्वारा कहा बताया जाता 

| है। वह यह है | तार काट देना या सरकारी इमारत पर पत्थर फेकना वास्तविक हिंसा नहीं है-सरकारी 

संवाददाता ने स्वराष्ट्र मंत्रालय को यह खबर नहीं दी है कि फिर डॉ. लोहिया की राय में हिंसा क्या 

है। शायद डॉ. लोहिया की दार्शनिक विचारधारा को वह समझ नहीं सका या शायद सरकार के लिए 
उसमें समझने लायक कोई चीज़ है ही नहीं-केवल भड़कने लायक चीज़ है। 

जो हो, कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों चेहरों से ज्यादा डरावना चेहरा संसपा का है, यह बात अमनचैन 

के रक्षकों के यहाँ निर्विवाद सत्य के रूप में मानी जा रही है। दोनों कम्युनिस्ट पार्टियाँ एक-दूसरे से 

लड़ने में अपनी शक्ति खर्च कर डालेंगी यह तर्क देकर वे अपने को संतोष दे रहे हैं कि इन दोनो 

की अराजक गतिविधियाँ रोकना सरकार के लिए कुछ सरल हो जाएगा। परंतु यह विचारधारा कितनी 

अतार्किक है इसका प्रमाण देखने दूर नहीं जाना पड़ता | स्वरा मंत्रालय के अंतरंग क्षेत्रों में ही वह 

मिल जाता है। अधिकारियों ने दोनों दलों की परस्पर स्पर्छा का जिक्र करते हुए मंत्री को मूचना दी 

है कि दोनों एक-दूसरे से बढ़-चढ़कर उग्र रवैया अपनाने की कोशिश करेंगी इसलिए दोनों की शक्ति 

क्षीण हो जाएगी। परंतु साधारण नागरिक को तो यही स्पष्ट होता है कि. दोनों दलों का भविष्य कुछ 
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भी हो-वे एक-दूसरे के शिकार हो जाएँ या न हों, उनकी स्पर्धा से अमनचैन का वर्तमान तो निश्चित 
रूप से गृत्युमय हो जाएगा-वह दोनों दलों का एकसाथ शिकार हो जाएगा। 

यह एक अजब बात है कि राजनीतिक दलों का विश्लेषण और मूल्यांकन निरे नौकरशाही विभागों 
के जिम्मे स्वराष्ट्र मंत्रालय में आज भी छोड़ रखा गया हे जिसके ऐसे उपहासास्पद नतीजे निकलते 
हैं। श्री नन्दा के समय से अब मंत्रालय में एक महान परिवर्तन हो चुका है-मतलब श्री चव्हाण के 
पदार्पण से है-परंतु छोटे-छोटे परिवर्तन अभी भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। 

यदि राजनीतिक जगत की अंतरंग सूचनाएँ स्वराष्ट्र मंत्रालय को आज भी उसी खुफिया विभाग 
से मिलती है जिसकी राजनीति में कोई पैठ नहीं तो यह कमी नए स्वराष्ट्रमंत्री के प्रभाव से शीघ्र ही 
दूर होनी चाहिए-क्योंकि श्री चव्हाण की राजनीतिक पहुँच पिछले मंत्री के मुकाबले निश्चित रूप से 
ज्यादा है । स्वराष्ट्रमंत्री को अपने निजी राजनीतिक सूत्रों के इस्तेमाल की ज़रूरत है और वे उनके पास 
यथेष्ट से भी अधिक हैं। - 


सांप्रदायिक पार्टियों के अमनचैन संबंधी रवैये के बारे में भी सरकारी क्षेत्रों में एक पिटी पिटाई विचारदृष्ट 
पाई जाती है जो सांप्रदायिक मामलों को एक खाने में और आर्थिक तथा राजनीतिक मामलों को एक 
खाने में रखकर देखती है। इसके अनुसार जनसंघ, हिंदूमहासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जमीयत उल 
इस्लाम, मजलिसे मशवरात आदि सब संगठन एक ही थैली के चट्टे वडे हं। इससे भी अधिक साधारणीकरण 
करते हुए, अधिकारियों ने यह मत स्थिर किया है कि जहाँ एक ओर मुसलमान पार्टियाँ मुसलमानों 
को सांप्रदायिक आधार पर वोट देने के लिए कहेंगी (इनमें से कुछ निर्लज्ज भाव से सांप्रदायिक प्रचार 
करती भी बताई गई हैं), वहाँ दूसरी ओर हिंदू पार्टियाँ गोवध के मामले को लेकर जनभावनाएँ उद्वेलित 
करेंगी। इससे सांप्रदायिक झगंड़ों की आशंका अगले तीन महीनों में बढ़ जाएगी। ऐसा लगता है जैसे 
सरकार मानकर चल रही है कि हिंदू सांप्रदायिक तत्त्व गोवध निषेध आंदोलन का उपयोग मुसलमानों 
के खिलाफ भी कर सकते हैं, जबकि यह एक सर्वविदित तथ्य है कि किसी को ऐसा करने से कोई 
राजनीतिक लाभ नहीं होनेवाला है। किसी मुसलमानपरक संस्था ने गोवध निषेध के विरुद्ध कोई मत 
व्यक्त नहीं किया है बल्कि सबसे अधिक कल्पनाशून्य रवैया सरकार का ही रहा है। सांप्रदायिक झगड़ों 
की आशंका का एक आधार उदयपुर और कलकत्ता की नवंबर की वे घटनाएँ भी मानी जा रही हैं 
जो एक जगह दो पहलवानों की मुठभेड़ और दूसरी जगह देवी काली की मूर्ति पर पथराव को लेकर 
शुरू हुई थीं और जिनमें तमाम गिरफ्तारियाँ और गोलीबारी की नौबत आ गई थी। ये घटनाएँ, हो 
सकता है, केवल तात्कालिक उत्तेजना से घटित हुई हों और इन्हें व्यापक सांप्रदायिक अशांति से संबद्ध 
करना केवल तिल का ताड़ बनाना हो। 

कौन नहीं जानता कि सांप्रदायिक विष-वृक्ष का बीज हमारी मातृभूमि में बोया हुआ है, फल-फूल 
रहा है और उसमें खाद-पानी देनेवाले तत्त्व भी मौजूद हैं। परंतु वे केवल उन्हीं दलों में नहीं हैं जिनका 
नाम सरकारी क्षेत्रों मे लिया जाता है। वे सत्ताधारी दल में भी हैं। यह बात स्वयं दल के नेताओं ने 
स्वीकार की है। परंतु स्पष्ट है कि स्वराष्ट्र मंत्रालय अपनी रिपोर्ट में सत्ताधारी दल का नाम नहीं लिखेगा। 
जो हो, सांप्रदायिक झगड़ों की आशंका निराधार नहीं है, परंतु यह विश्लेषण अवश्य विश्वसनीय नहीं 
जान पड़ता कि गोवध निषेध को लेकर सांप्रदायिक तत्त्व दो जातियों में झगड़ा करा सकते हैं। अभी 
तक जितने संघर्ष गोवध निषेध को लेकर हुए हैं उनमें एक ही जाति के लोग दोनों तरफ रहे हैं। हॉ, 
किसी स्थल पर अधिकारियों की अदूरदर्शिता से कोई दूसरा तत्त्व प्रकट हो जाए तो और बात है। 


आगामी तीन महीनों में होनेवाले प्रदर्शनों या आंदोलनों में विरोधी दलों को राजनीतिक, आर्थिक एवं 
सांप्रदायिक इन दो खानों में बॉटकर रखा भी नहीं जा सकेगा, जैसी परिकल्पना राज्यपाल-सम्मेलन में 
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स्वराष्ट्रमंत्री के भाषण से प्रकट होती है। जैसे-जैसे आम चुनाव नज़दीक आएँगे, पिछले चुनावों के 
विपरीत इस वार यह संभावना अधिक है कि जहाँ तक उनके लिए संभव होगा विरोधी दल मिलजुलकर 
काम चलाएँगे। 

इसलिए यदि मतदाता को सुरक्षित वातावरण में मतदान करने देना है तो सारे राजनीतिक वातावरण 
में फैली हुई अशांति को समझना होगा*-केवल विरोधी दलों की गतिविधियों पर नज़र रखने से स्थिति 
का सही चित्र शायद नहीं देखा जा सकता | आंध्र में इस्पात कारखाने के लिए जो भयंकर हिंसाकांड 
हुआ है उसमें विरोधी और सरकारी दोनों दलों के लोग शामिल रहे हैं-यह और बात है कि प्रचारात्मक 
लाभ कम्युनिस्ट पार्टी को सबसे ज़्यादा मिला | इसी तरह उत्तरप्रदेश में या बंगाल में भी मिलेजुले प्रभाव 
क्राम करते रहे हैं। राष्ट्रपति की चेतावनी पर कान देने के लिए केंद्र सरकार को सबसे पहले एक 
व्यापक दृष्टि से देखकर यह स्वीकार करना चाहिए कि हिंसा की तरफ रुझान एक हद तक एक सार्वजनिक 
व्याधि बन गया है | किसी पार्टी से भी संबद्ध या सहानुभूति न रखनेवाले लोग भी झुँझलाहट की जिस 
हद तक पहुँच गए हैं उसमें किसी भी पार्टी के लिए उनका इस्तेमाल करना आसान हो गया है, चाहे 
वह कम्युनिस्ट पार्टी हो, संसपा हो या कांग्रेस हो या कांग्रेस की कोई असंतुष्ट शाखा हो। इनमें भी 
वे ज़्यादा ख़तरनाक सावित हो सकती हैं जो खुल्लमखुल्ला हिंसा में विश्वास प्रकट नहीं करती, अंदर 
ही अंदर हिंसा के तत्त्वो को भड़काती, उभारती और पोसती रहती हैं और ऊपर से धर्मनिरपेक्षता का 
जामा ओढ़े रहती हैं। 
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शंकराचार्य को गिरफ्तार करके बाद में छोड़ा गया। संत फतहसिंह आलदाह की धमकी दे 
चुके हैं। क्या स्वराष्ट्रमंत्री पुलिस को अकालतख्त में प्रवेश कराएँगे! “ 
असम में पहाड़ी क्षेत्रों के अलग राज्य बनाने की माँग पर केंद्र सरकार ने बातचीत और समझाने-बुझाने 
का जो रुख अपनाया था उसके अच्छे नतीजे अभी सामने आ भी न पाए थे कि पहाड़ी क्षेत्रों के नेता 
ने 5 दिसंबर से सीधी जे की धमकी दे डाली। उधर संत फतहसिंह 47 दिसंबर से ॥0 दिन 
भूखे रहकर फिर जल मरने को तैयार हैं। गोहत्या निषेध के लिए आंदोलन जारी है ही। दिल्ली में 
पुलिसवालों की यूनियन एक अलग समस्या बनकर सामने आई है। यदि बिहार के दुर्भिक्ष को न गिनें, 
इसलिए कि उसकी राजनीतिक शक्ति प्रायः लुप्त हो गई है, तो भी केंद्र सरकार के सामने खड़ा एक 
साथ कई समस्याओं का झुंड कुछ मामूली परेशानी का कारण नहीं है। 
यह संभव है कि एकसाथ इन सब पर पूरा ध्यान न दिया जा सके और कभी-कभी कोई एक 
समस्या बाकी समस्याओं से अधिक विकट दिखाई देने लगे। परंतु इन सबको एकसाथ निपटाना यों 
भी कारगर न होगा और एक-एक को लेकर कार्रवाई करना सरकार की सफलता का ज़्यादा अच्छा 
असर भी डालेगा। जान पड़ता है स्वराष्ट्रमंत्री ने यही पद्धति अपनाई है! 
48 नवंबर के विद्यार्थी-मार्च को विफल करने के बाद उन्होंने शंकराचार्य को गिरफ्तार किया और 
छोड़ा | इसी तरह मार्च के पहले उन्होंने लोहिया को गिरफ्तार करके बाद में छोड़ा था। अब वह गिरफ्तार 
विद्यार्थियों और राजनीतिक बंदियों को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से सख्ती और नर्मी 
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का एक ऐसा सिलसिला नए स्वराष्ट्रमंत्री के आने के वाद से चल रहा है जिसका असर एक भयभीत 
समाज पर गहरा पड़ सकता है। लोग स्वराष्ट्रमंत्री की लोकतंत्रवादिता के कायल इस बात से होंगे 
कि वह नरमी दिखा रहे हैं। सख्ती दिखाने के समय लोकतंत्र का क्या हुआ था, यह आम आदमी 
सोचने की तकलीफ़ गवारा नहीं करेगा। क 

जो हो, राजनीतिक समस्याओं का कुशल समाधान करने में नए स्वराष्ट्रमंत्री ने जितनी सफलता 
पाई है वह सब संत फतहसिंह के अनशन-आत्मदाह की धमकी के आगे दॉव पर लग गई है । राजधानी 
के राजनीतिक क्षेत्रों में बड़ी उत्सुकता है कि स्वराष्ट्रमंत्री इस गुत्थी को कैसे सुलझाएँगे? क्या यह अकालतख्त 
में पुलिस को प्रवेश कराएँगे? क्या वह संत फतहसिंह को वैसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे जैसे शंकराचार्य 
को किया था? क्या प्रधानमंत्री के समझाने से संत फतहसिंह मान जाएँगे? स्वयं श्री चव्हाण ने बड़ी 
खूबी से स्पष्ट कर दिया है कि फतहसिंह की माँग में दम नहीं है और यही नहीं उसमें सत्य भी नहीं 
है। परंतु यह तर्क किसे प्रभावित करेगा? यदि फतहसिंह को करे तब है। 

बाकी लोगों के लिए यह हाथ पर रखे आमले के समान स्पष्ट है कि साझा राज्यपाल और साझा 
उच्च न्यायालय नामक व्यवस्थाएँ अजर-अमर नहीं हैं। दोनों में से कोई भी व्यवस्था या दोनों ही, दोनों 
में से किसी भी राज्य के या दोनों के कहने पर तोड़ी जा सकती हैं। 

रह गई चंडीगढ़ तथा कुछ अन्य स्थानों को पंजाब में मिलाने की वात तो वह तो संसद के फैसले 
के अनुसार ही हो सकती है और संसद का फैसला वर्तमान व्यवस्था के रूप में सामने भी है। 

तब बहस किस बात पर हो, जब सरकार का दृष्टिकोण इतना साफ़-सुथरा है कि उसमें शक 
की गुंजाइश ही नहीं है? 

प्रश्‍न बहस का नहीं है, राजनीतिक कार्रवाई का है। यह बार-बार देखा गया है कि जब कभी 
किसी ऐसे मसले को लेकर किसी ने आंदोलन उठाया जिसमें जनभावनाओं के भड़कने की गुंजाइश 
हो, तो कांग्रेस ने .बतीर पार्टी के कुछ प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की। जब कांग्रेस बतौर सरकार ने किसी 
कार्रवाई में हाथ लगायां तब कांग्रेस की संसदीय पार्टी ने उसमें दिलचस्पी लेना शुरू किया। वैसे कई 
मामलों में, जिनमें स्वर्ण नियंत्रण और गोहत्या निषेध मुख्य हैं, कांग्रेस संसदीय दल की कार्यकारिणी 
ने जोरदार आवाज़ उठाई और मामले का फैसला कराया पर तब जब स्थिति बिगड़ने लगी थी और 
संसदीय कार्यकारिणी का बोलना ही एकमात्र उपाय रह गया था। अन्यथा मंत्रिमंडल प्रतिष्ठा के डर 
मे चुपचाप रह जाता और कोई निर्णय जनहित में बदला न जा पाता। जो हो, वर्तमान स्थिति में संत 
फतहसिंह की धमकी का जवाब अभी तक किमी राजनीतिक तरीके से नहीं आया है, सिवाय प्रधानमंत्री 
के पत्र के कोई ऐसी कोशिश होती दिखाई नहीं दी है जो संत फतहसिंह को रास्ते पर ला सके। 


दिल्ली पुलिस यूनियन की सरगर्मी कुछ शांत हो गई है, खासकर के पुलिस प्रतिबंध का कानून बनने 

के बाद। परंतु उस कानून के बनते ही जैसी सख्त कार्रवाई की उम्मीद की जानी चाहिए थी वह नहीं 

हुई है। स्वराष्ट्र मंत्रालय पुलिस पर इतनी जल्दी और कड़ाई के साथ कार्रवाई करता तो आश्चर्य ही 

होता क्योंकि पुलिस की आज्ञाकारिता, इस समय, उपद्रवी भीड़ों के सम्हालने के लिए बहुत ज़रूरी हो 

गई है। वैसे भी पुलिस में आज्ञाकारिता ज़रूरी है परंतु किस प्रकार धीरे-धीरे उसका क्षय हुआ और 

कैसे अराजपत्रित पुलिस कर्मचारी अन्य नागरिकों की भाँति अपनी पीड़ा छिपाने में असमर्थ होकर कुछ 

माँगें पेश करने लगा यह कोई अंतिम समय तक जान ही नहीं सका | | 
पता तो तब चला जब दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों की सभा होने लर्गा । इस प्रवृत्ति में किसी | 

राजनीतिक दल का योग है, यह मालूम होते ही दूसरी राजनीतिक पार्टियाँ भी वहाँ पहुँचीं-जिनमें कांग्रेस | 

भी थी। हो सकता है उसके लोग पुलिस को गुमराह होने से बचाने के लिए गए हों। परंतु अब पुलिस 

यूनियन को मान्यता न देने के बाद संभावना यह है कि दो-चार अड़ियल नेताओं को सख्त सजा मिल 
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जाए पर बड़ी संख्या में पुलिसमैनों को माफ़ कर दिया जाए। आखिरकार गलती सबसे होती है और 
माफ़ी देकर अपराधी को अकसर जल्दी रास्ते पर लाया जा सकता है। फिर सरकार कम से कम इतना 
तो समझ चुकी है कि सख्ती करने का नतीजा खराव होता है | फिर पुलिस पर सख्ती क्‍यों की जाए, 
क्यों न उन्हें सुधारने का मौका देकर स्थिति सम्हाल ली जाए। 

सुधारने का मौका देने के लिए सरकार ने पुलिस यूनियन के नेताओं से कहा है कि वे अपनी 
यूनियन को एक ऐसे संगठन का रूप दे दें जिसमें किसी बाहरी आदमी का हाथ न हो | यह शर्त पूरी 
होते ही वह यूनियन पुलिसमैनों की अपनी संस्था बन जाएगी जिसका काम उनकी कल्याण संबंधी व्यवस्था 
देखना होगा। 


असम में सीधी कार्रवाई की जो धमकी अव सगम्ना ने दी है उसका मतलब अस्पष्ट है। वह कहते 
हैं कि सीधी कार्रवाई उग्र नहीं होगी पर यदि वह उग्र नहीं होगी तो अभी जो बातचीत चल रही है 
वह क्या बुरी है? 

दरअसल असम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए स्वायत्त शासन का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की उपसमिति के पास 
विचाराधीन है। 3 दिसंबर को जब उपसमिति ने प्रधानमंत्री से इस प्रस्ताव के बारे में बात की थी 
तो स्थिति काफी साफ़ हो गई थी। वह यह कि कोई ऐसा रास्ता निकलना चाहिए जिससे असम राज्य 
का मंत्रिमंडल भी वाधा अनुभव न करे और पहाड़ी क्षेत्रों को भी स्वायत्तता का अनुभव हो | 

अभी इस आधार पर व्यौरेवार सुझाव तैयार होना वाकी है। आशा है शीघ्र ही उपसमिति उन्हे 
तैयार कर लेगी। प्रधानमंत्री के असम जाने का कार्यक्रम जो दिसंबर के अंत में रखा गया था और 
जो फिलहाल मुल्तवी है, यदि संभव हो जाए तो हो सकता है पहाड़ी नेता मंत्रिमंडलीय उपसमिति की 
योजना स्वीकार कर लें। 
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संत का क्रोध और सरकार की सहिष्णुता : ३* बरव 


श्री जयप्रकाश नारायण जो निराशा पल्ले में बॉधकर अमृतसर से गत सप्ताह यहाँ लोटे थे, वह उनके 
लिए कोई नई चीज़ नहीं है। भारतीय राजनीति में बातचीत के रास्ते अकसर श्री जयप्रकाशजी ने खोले 
हे और अकसर वे इसी तरह की निराशा तक पहुँचे हैं। लेकिन संत फतहसिंह को अपनी जान दे देने 
से रोकने की उनकी कोशिश की विफलता विशेष रूप से दुखद है क्योंकि संतजी की माँगों में कोई 

दम न होते हुए भी जयप्रकाशजी उन्हें ज्ञानदान न दे पाए। 
राजधानी में श्री जयप्रकाशजी के अमृतसर से लौटने के पहले ही संत-जयप्रकाश वार्ता का परिणाम 
मालूम हो गया था, फिर भी स्वयं जयप्रकाशजी से उसे सुनने की इच्छा संवाददाताओं को उनके पास 
ले ही गई। सदा की भाँति वे कुछ ज़्यादा बोले नहीं-और सदा की भाँति उन्होंने कहा कि मेरी योजना 
। बता दी जाएगी तो उससे समझौते में मदद नहीं मिलेगी | यह ठीक भी है कि योजना जो भी हो, उसके 
¢ ब्यौरे अभी गुप्त रखे जाएँ। और वे गुप्त हैं भी। केवल इतना ही लोग जानते हैं कि उसमें कुछ ऐसा 
था जिस पर संतजी तो अभी नहीं तो वाद में विचार करने को तैयार थे परंतु उनकी कार्यकारिणी 
बिलकुल तैयार न थी। अकालतख्त के दुर्गम एकांत में कार्यकारिणी के सदस्यों के समवेत घोष के 
आगे संतजी की अकेली आवाज नक्कारखाने में तूती की तरह कैसे दब गई होगी, यह दृश्य कल्पना 
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करने लायक है। 
ऐसा क्या हो सकता है, श्री ज.प्र. के प्रस्ताव में जो संतजी के लिए अंशतः विचारणीय हो? क्या 
वह सरकार के अब तक के रवैये से अलग कुछ है? श्री ज.प्र. सरकार से अलग वात कह सकते 
है, कहते रहे हैं, पर जब-जब उन्होंने ऐसा किया हैं वह बहुधा दूसरे पक्ष ने स्वीकार की है-या कम 
से कम स्वीकार करने का नाटक किया है। इस वार वह बात जो भी हो, दूसरे पक्ष द्वारा अस्वीकार 
हो गई है-हाँ संत अवश्य कुछ नरम पड़े बताए गए ह। इससे क्या यह अनुमान किया जाए कि 
श्री ज.प्र. का प्रस्ताव सरकार के रवैये से कुछ भिन्न ज़रूर था पर इतना नहीं कि अकालियों के नेता 
उससे अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकें। 
सरकार का रवैया क्या है? यानी अलावा इसके कि वह अमनचैन के मामले में सख्ती से काम 
लेगी उसका क्या रवैया है? स्वराष्ट्रमंत्री इसे वता चुके हैं। पर यहाँ इसे दोहराना अनावश्यक न होगा। 
इसके कुछ मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं। 
एक तो यह कि ऊना तहसील और चंडीगढ़ जैसे विवादास्पद मामलों में सरकार पहले ही मुलायमियत 
दिखाकर सीमा आयोग की सिफारिश में परिवर्तन कर चुकी है और जहाँ तक चंडीगढ़ का सवाल है, 
इस परिवर्तन का एक आधार यह भी था कि चंडीगढ़ पुराने 'प्रादेशिक सूत्र' के अनुसार भी द्विभाषी 
क्षेत्र था-किसी एक भाषा-क्षेत्र में नही था। जहाँ तक कुछ क्षेत्रों को पंजाब में मिलाने की माँग का 
मवाल है, इस पर पंजाब और हरियाणा आपसी फैसले करना चाहें तो कर सकते हैं। 
दूसरे यह कि राज्यपाल आदि साझे की संस्थाएँ पंजाब या हरियाणा किसी एक राज्य के कहते 
ही समाप्त की जा सकती हैं। जहाँ तक उच्च न्यायालय का सवाल हैं, उसका साझा खल करने के 
लिए कानून बनाना पड़ेगा (नए उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए) और कानून अब आम चुनाव 
के बाद ही बन सकता है। वाकी साझे खत्म करने के लिए हो सकता है आम चुनाव के पहले ही 
दोनों में से कोई एक सरकार अपनी इच्छा प्रकट कर दे-पंजाब सरकार शायद पहल करे और हरियाणा 
सरकार इसको निर्विरोध हो जाने दे | इस प्रकार संतजी की माँग का एक हिस्सा तो ख़त्म हो जाएगा। 
तीसरे यह कि भाखड़ा जैसी राष्ट्रीय योजनाओं का संरक्षण दोनों राज्यों के हाथ में रहना ज़रूरी 
है जैसे अन्य अंतरराज्यीय योजनाओं का.रहता है। 
कायदे से चला जाए तो संत फतहसिंह की माँग में इस स्पष्टीकरण के बाद कोई दम रह ही 
नहीं जाता। फिर भी उनकी धमकी बनी हुई है और सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं रह गया है 
सिवाय इसके कि उसका सख्ती से सामना करे | संतजी की धमकी एक राजनीतिक समस्या भी हे और 
प्रशासनिक भी | दोनों स्तरों पर उसका सख्ती से सामना किया जाए तो सरकार का दबदबा ज़रूर बहुत 
बढ़ सकता हे । ) 
तर प्रशासनिक स्तर पर सख्ती का मतलव साफ़ है यानी चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना आदि महत्त्वपूर्ण 
नगरों में कोई ऐसा प्रदर्शन या कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा जिससे अशांति भड़क सकती हो । इसके 
अलावा विचार जारी रहेगा कि संत फतहसिंह के आलदाह को रोकने या विफल करने की कोशिशें 
क्या हो सकती हैं और विचार स्थिर होते ही इस दिशा में कोई कदम सरकार को उठाना ही पडेगा | 
यह निश्चित मानकर चला जा सकता है कि सरकार संत फतहसिंह को आत्मदाह करने देकर अकालियों 
को उनकी शहादत का फ़ायदा उठाने नहीं देगी। 


इस समय देखने की बात यह है कि सरकार का विश्लेषण संतजी के पीछे लोकशक्ति के बारे में क्या 
कहता है। एक ओर तो यह माना जा रहा है कि अधिकांश सिख संतजी के साथ नहीं हैं। वे पंजाब 
के वँटवारे से खुश हैं। और फिलहाल इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते या चाहते भी हैं तो उसके लिए 
लोकतंत्रीय तरीके इस्तेमाल करने का धैर्य उनमें है । दूसरी ओर यह भी माना जा रहा है कि यदि संतजी 
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की मृत्यु अग्नि से हो गई तो एक और आग भड़क उठेगी | दोनों ही विश्लेषण अपनी-अपनी जगह 
ठीक हैं क्‍योंकि जहाँ संतजी का अतार्किक रवैया साधारण आदमी की समझ में नहीं आएगा केवल 
राजनीतिक दिमाग ही उसे समझ सकेंगे, वही साधारण आदमी संत के मर जाने पर उसके लिए व्याकुल 
होने लगेंगे और तब जो भी उनके राजनीतिक नेता बन जाएँगे वे उन्हें नचा सकेंगे | 

फिलहाल सरकार यदि संत फतहसिंह को तुरंत गिरफ्तार करके उनका अनशन और आत्मदाह 
रोकने से परहेज कर रही है तो उसके अनेक कारण जान पड़ते हैं। एक तो यही है कि वह कठिन 
है और रक्तपात की आशंका से खाली नहीं है | दूसरा यह भी कि वह संतजी को अकारण इतना गौरव 
देती है जितना आवश्यकता से अधिक है। मास्टर तारासिंह के मुकाबले ज़्यादा बड़ा सिख नेता बनने 
के लिए संतजी को कम से कम अनशन तो कर लेना ज़रूरी है और यह सरकार की दृष्टि में शायद 
अच्छा ही समझा जाएगा कि मास्टर तारासिंह, जो खुल्लमखुल्ला सिखिस्तान की माँग करते हैं, संत फतहसिंह 
के मुकाबले हमेशा पिछड़े रहे | पिछड़े तो वह तभी से चले आ रहे हैं जब संत फतहसिंह का अनशन 
तुड़वाने के अपराध में उन्हें जूतों की सेवा” करनी पड़ी थी। किंतु, डर है कि सिखिस्तान की माँग 
को लेकर वह कहीं संत फतहसिंह से आगे न निकल जाएँ? 

इसलिए ऐसा दिखता है कि अनशन न होने पाए इसकी कोशिश जारी रखते हुए भी आलदाह 
पर सरकार का ध्यान ज़्यादा है। आत्मदाह न होने पाए यह कोशिश सब प्रकार से अर्थात्‌ सव उचित 
और उपयोगी प्रकार से की जाएगी। अभी उसकी तारीख आने में काफी समय है और देखना है तब 
तक अनशन का असर क्या होता है। अभी भी कई राजनीतिक दलों ने इसकी निन्दा की है और अगले 
॥0 दिनों में इसके विरुद्ध वातावरण बनाना असंभव नहीं है। 

संतजी के अनशन-आत्मदाह कार्यक्रम का पूरा राजनीतिक महत्त्व समझने के लिए अंत में उनके 
प्रतिद्ठंदी मास्टर तारासिंह के पास जाएँ। उन्होंने ॥0 दिसंबर को लुधियाना में इस विषय में जो कहा 
था वह देखने योग्य है। उन्होंने कहा था, “में ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे संत फतहसिंह के कार्यक्रम 
में बाधा पड़े। मैं तो उनकी मदद ही करूँगा।” साथ में उन्होंने यह भी कहा था कि संत फतहसिंह 
पसोपेश में पड़ गए हैं। यदि वे अपनी धमकी वापस लेते हैं तो उनकी राजनीतिक मृत्यु होती है। 
यदि बह नहीं वापस लेते तो उनकी मृत्यु होती ही है। यदि उनकी मृत्यु हो गई तो “हमें पहले मे 
ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ेंगी।” यह मास्टरजी ने नही बताया कि इस दशा में उनका कार्यक्रम 
क्या होगा लेकिन बड़ी ज्िम्मेदारियों' का मतलब यों भी स्पष्ट है | मास्टरजी ने आख़िर में मंतजी के 
फैसले में शक भी जाहिर किया। 

इससे एक निष्कर्ष निकलता है | वह यह कि कोई भी राजनीतिक प्रस्ताव, चाहे वह ज.प्र. का 
हो या किसी और का, संतजी को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का रास्ता जब तक नहीं बताता तव 
तक संतजी के काम का न होगा। 
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दृढ़ता बनाम जडता कब तक? 


पिछले एक सप्ताह में जितनी बार दृढ़ता की घोषणा केंद्र सरकार ने की है उतनी शायद इतनी ही अवधि 
में कभी नहीं की थी। वक़्त भी ऐसा ही है कि उमे दृढ़ रहने की घोषणा करनी चाहिए। बारबार दृढ़ 
रहने की घोषणा करके भी सरकार झुकी है यह ख़याल लोगों के मन मे निकालने के लिए इस बार अपना 
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स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि किसी तरह के समझौते की वात उस वक़्त तक नहीं की जाएगी जब तक 
संत फतहसिंह आत्मदाह का इरादा न छोड़ दें। यानी इस बार सिर्फ़ घोषणा ही नहीं की जा रही है। 

उधर अमृतसर में दाहकांड के लिए कुडी की संख्या बढ़ती जा रही है। संतजी की शहादत के 
एक दिन पहले जो छह अन्य महानुभाव अपने को अग्नि की भेंट चढ़ाना चांहते हैं, उनके लिए छह 
कुंड बने हैं। संतजी अपने धर्मप्राण अनुयायियों से घिरे हुए हथियारों के पहरे में बंद हैं। उनकी इच्छा 
का इस समय उतना महत्त्व नहीं रह गया है जितना उनके आसपास के लोगों की इच्छा का है। संतजी 
अपने आलदाह के बाद हिंदू-सिख एकता के अँधेरे भविष्य को लेकर चिंतित हो रहे हैं : यह समाचार 
जो प्रधानमंत्री के तीन अनुरोधों के बाद नई दिल्ली आया है, दिखाता है कि धर्माधता में विवेक का 
संचार होने की आशा अभी बनी हुई है। निस्संदेह यदि 27 दिसंबर को (या फिर अपने चेलों से पीछे 
न रहने के लिए 26 को ही) संतजी ने आलाहुति दे दी, तो उनका आत्मदाह देश के लिए गृहदाह 
बनते देर न लगेगी। यह स्थिति मास्टर तारासिंह के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, क्योंकि उनको 
फिर अपने पृथक्‌ सिख राज्य का नारा उठाने के लिए मैदान खाली मिल जाएगा। 'राजधानी की चिट्ठी” 
में पिछले सप्ताह विश्लेषण किया गया था कि संत-मास्टर प्रतिद्वद्विता का योग वर्तमान पंजाब के संकट 
में क्या है। इस संदर्भ की अनदेखी करके कोई भी मध्यस्थ या दूत संत और सरकार दोनों को स्वीकार्य 
हल निकाल ही नहीं सकेगा। 

जाहिर है कि केंद्र सरकार ने संतजी की धमकी (संतजी उसे धमकी कहने को तैयार नहीं) के 
आगे न झुकने का निर्णय जिस कारण से किया है वह भी इसी तरह प्रतिष्ठामूलक है। परंतु, दोनों 
पक्षों की प्रतिष्ठा के महत्त्व की कोई तुलना नहीं की जा सकती। एक ओर सारे देश की नियति का 
संचालन करनेवाली लोकतंत्रीय प्रतिनिधित्व की प्रतीक केंद्र सरकार है और दूसरी ओर आपसी प्रतिद्ठंडिता 
की ओर बढ़ता हुआ एक राजनीतिक समूह है। 

यह निश्चित है कि सरकार का इस समय अपनी प्रतिष्ठा पर ज़ोर देना वास्तव में विवेक पर 
और तार्किक चिंतन पर जोर देना है। संयोगवश यह संकट आम चुनाव के इतने निकट है कि दोनों 
ही पक्ष उससे लाभ उठाने की सोचे बिना आगे चल ही नहीं सकते । यदि अपने नए स्वराष्ट्रमंत्री सहित 
केंद्र सरकार ज़रा-सी झुकती है, तो अपने पहले से ही धूमिल इतिहास में वह एक गहरा धब्बा खुद 
लगाती है, जिसका सीधा नुकसान उसे आम चुनाव में मिलनेवाला है। अगर अकाली दल (संत का) 
चुनाव में कुछ कामयाबी चाहता है (मास्टरजी के मुकाबले) तो उसे चुनाव के समय सुर्खरू कहलाने 
के लिए कोई आधार मिल जाना चाहिए। 

अगले कुछ दिनों में देखना यह होगा कि क्या देश की राजनीतिक प्रतिभा इस गतिरोध को तोड़ने 
के रास्ते निकाल सकती है? इस दिशा में कार्रवाई करने का समय बहुत देर नहीं बना रहेगा यह जितनी 
जल्दी समझ लिया जाए उतना अच्छा। समझ रहते यदि राजनीतिक हल नहीं निकला तो सरकार की 
प्रतिष्ठा की रक्षा का सवाल उठकर दूसरे क्षेत्र में-अमनचैन. बनाए रखने के क्षेत्र में चला जाएगा और 
संतजी की प्रतिष्ठा का सवाल वर्तमान से भी कठिन किसी माँग से जाकर जुड़ जाएगा। 

एक ओर जहाँ केंद्र सरकार ने अमनचैन की रक्षा के लिए सब आवश्यक प्रबंध करने और कराने 
शुरू कर दिए हैं, वहीं अमृतसर और चंडीगढ़ से इस आशय के समाचार भी आ रहे हैं कि अकाली 
दल (संत) के कुछ लोग निरंतर उग्रतर होते जा रहे हैं। उनकी माँग मास्टर तारासिंह की माँग के और 
निकट पहुँचती जा रही है। यह निर्विवाद है कि पहले भी उन्होंने विवेक का स्वर नहीं सुना और ऐसी 
मागें लेकर अनशन तथा आसदाह का संकल्प किया जो या तो तात्कालिक महत्त्व की ही नहीं हे और 
भविष्य में निश्चित रूप से पूरी होनेवाली हैं-या लोकतंत्रीय तरीके से ही पूरी हो सकती है-केंद्र सरकार 
के आश्वासन से नहीं। 

यह भी सत्य है कि संतजी खुद पंजाब के पुनस्संगठन के फैसले का स्वागत कर चुके हैं और 
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उनकी पुरानी माँग उसके निमित्त पूरी हो चुकी है | परंतु ये सव सत्य झुठला देनेवाली जड़ता ने इस 
समय अपना सिर उठा रखा है। उसका मुकाबला सरकार दृढ़ता से कर रही है यह बड़े हर्ष की वात 
हे। देखना यही है कि दृढ़ता और जडता का मुकाबला कहाँ जाकर खत्म होता है? यदि जड़-वुद्धि 
में विवेक नहीं जागता तो उसके मुकाबले नीति-युक्त दृढ़ता से ही काम निकलेगा, खाली दृढ़ता से नहीं। 

केंद्र सरकार के रवैये में संतजी के जीवन के प्रति गहरी चिंता का जो तत्त्व मौजूद है वह इस 
बात का संकेत देता है कि दृढ़ता के साथ नीति भी बरती जाएगी। उधर कुछ ऐसे संकेत भी मिल 
रहे हैं कि संतजी के निकटस्थ लोगों में से कुछ समझौते के लिए उत्सुक हैं। साथ ही बहुलांश सिख 
समुदाय अब शांति से पंजाब का विकास करने में लगना चाहता है : एक के वाद एक राजनीतिक 
आंदोलन वह नहीं चाहता | इस वर्ग की शक्ति बढ़ाने के लिए तुरंत कुछ उपाय--आर्थिक-सामाजिक--सोचने 
चाहिए क्योंकि ये ही उपाय उस दूसरे वर्ग की शक्ति घटाने के उपाय होंगे जो अलग सिख राज्य की 
माँग खुल्लमखुल्ला उठा रहा है। 
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पुरानी समस्याओं का नया वर्ष 


एक वर्ष जो ताशकंद समझौते और नए प्रधानमंत्री के साथ शुरू हुआ था, करीब-करीब उन सभी प्रवृत्तियीं 

को दोहराकर समाप्त हो गया है जो राष्ट्रीय प्रश्नों के विषय में सरकारी नीतियों में पाई जाती हैं। 

समस्याओं की जड़ पर चोट न करके इस वर्ष भी शासक नेतृत्व ने उनका एक नया चमकदार बंडल 
बनाकर नए वर्ष में भारतीय जनता को पेश कर दिया है। 

महँगाई कम करने का मसला, देशी भाषाओं के इस्तेमाल का सवाल, खेती के लिए सिंचाई की 

व्यवस्था और योजनाबद्ध विकास का मामला वैसे का वैसा नए साल में देश के नाम इतिहास के खाते 

में लिख दिया जाएगा जैसा पिछले साल था। ये सब सवाल, संयोग से भारतीय मनुष्य के उत्थान से 

सीधे-सीधे जुड़े हुए हैं । यही हल नहीं हुए | हल हुए उस तरह के सवाल जो या ज़ोर-ज़बर्दस्ती, या विघटनकारी |. 

प्रवृत्तियों के द्वारा या मजबूरी में हल हुए। इनमें सबसे ताजा मिसाल पंजाब के मामले की है। ; 

इस पर राजधानी में 27 तारीख के दो-तीन दिन पहले से अब तक जो कुछ हुआ है वह तात्कालिक | 

विवाद का विषय भले ही हो और इस कारण रोचक भी हो, किंतु उसमें कोई भी नई बात नहीं है। .॥ 

यह घटना बहुत ही अच्छी तरह सरकार की अब दो-तीन साल पुरानी इस प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती [ 

है कि जब कोई गलत मगर जोरदार माँग उठे तो उसके पीछे की जनशक्ति को हथिया लो, चाहे उस ! 

माँग से देश का कुछ भी हो। | 

इस ताजे कांड को लेकर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र पिछले साल के खाते में डालें तो दिखता ट 

है कि साल बड़े ज़ोर-शोर से इस विरोध के साथ शुरू हुआ थां कि हम किसी विदेशी शक्ति के दबाव | 

) 

य 
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र 

[ 

र 
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में आकर अपनी नीतियाँ नहीं बदलेंगे-और खल इस विरोध के साथ हुआ है कि हम किसी देशी 

भाई के दबाव में आकर अपनी नीतियाँ नहीं बदलेंगे। विदेशी दबाव का संबंध आर्थिक सहायता से 

| था जो बाद में रुपए के अवमूल्यन के रूप में दुनिया के सामने आया। देशी दबाव का संबंध फिलहाल 

। मंत फतहसिंह की आतदाह-धमकी से था जो इस रूप में सामने आया है कि दबाव में आकर हम 

| कोई निर्णय नहीं करेंगे परंतु उस निर्णय पर हम फिर सोचने को तैयार हैं जिसे तुम गलत बताते हो। 

। इससे एक सीधा-सा प्रश्‍न उठता है कि इन तीनों स्थितियों में से कौन-सी सही है? () चंडीगढ़ 
| राजधानी की चिट्ठी / 223 
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और अन्य माँगों पर विचार होगा यह मानकर अनशन तोड़नेवाले को अपने मन में विश्वास है कि 
नया निर्णय मेरे पक्ष में होगा; (2) ऐसी कोई बात नहीं है, केवल आत्मदाह से बचने के लिए अनशन 
तोड़ा गया, और (3) दोनों पक्ष, यानी सरकार और संतजी, नहीं जानते कि आगे क्या होगा; दोनों 
ने इस वक़्त अपनी-अपनी नाक बचा ली है। 

संतजी का यह वक्तव्य दिल्ली में मिलते ही कि मुझे लिखित वचन मिला है, सरकारी प्रवक्ता ने साफ 
इनकार किया कि सरकार ने खुद या किसी के जरिए कोई लिखित या अलिखित आश्वासन संतजी को 
नहीं दिया | कहा जाता था कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने कुछ लिखकर दिया था : उन्होंने भी इससे इनकार 
किया; उसी दिन प्रधानमंत्री और स्वराष्ट्रमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि संतजी को 
कोई आश्वासन नहीं दिया गया है और यह बात तो साफ हो गई कि हाँ, नहीं दिया गया है। पर यह 
दावा कि दिया गया है, संतजी ने किया तो किस आधार पर किया | अव वह इस मामले में चुप रहना 
चाहते हैं। इससे और भी रहस्य बढ़ता है। ऐसा तो नहीं कि संतजी ने आश्वासन की बात कहकर किसी 
आश्वासन देनेवाले को असमंजस में डाल दिया था और अब इसलिए चुप हैं कि उसकी स्थिति खराब 
नहीं करना चाहते हैं? या यह कि मास्टर तारासिंह के दल पर रौब जमाने के लिए और उसके आरोपों 
से मुक्त होने के लिए उन्होंने दिखाया हो कि मैंने यों ही अनशन नहीं तोड़ा, आश्वासन लेकर तोड़ा है? 
दोनों ही बातें थोड़ी-थोड़ी सही जान पड़ती हैं| इस आश्वासन प्रसंग में सबसे अधिकं उल्लेखनीय वह वाक्य 
है जो श्री भगवतदयाल शर्मा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री और स्वराष्ट्रमत्री से मिलने के बाद संवाददाताओं 
से कहा था-“यदि कोई अपनी व्यक्तिगत हैसियत से कोई आश्वासन देता है तो उससे केंद्र सरकार बाध्य 
नहीं है”--इससे स्पष्ट हो जाता है कि आश्वासन दिया ज़रूर गया-वह कितना लिखित था और कितना 
अलिखित था या उस पर हस्ताक्षर थे या नहीं थे-ये सब गौण बातें हैं। 

निस्संदेह अनशन तुड्वाने के लिए उत्सुक सहयोगियों से नई दिल्ली में बड़े नेताओं की जो बातचीत 
होती रही थी वह भी, जैसा इस तरह की बातचीत में हमेशा होता है, किसी न किसी प्रकार के अव्यक्त 
आश्वासन प्राप्त करने के लिए ही थी। इन वार्ताओं की दिशा सरकार के इस कथन से ही निश्चित 
हो गई थी कि यदि पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री चाहेंगे तो चंडीगढ़ के वारे में फिर से विचार 
होगा, नही. तो नहीं। इसके बाद वास्तव में मामला केवल यह रह गया था कि संतजी के चाहने से 
इस पर भी विचार नहीं होना चाहिए, पंजाब सरकार के चाहने से होना चाहिए-ठीक वैसे ही जैसे 
पंजाबी सूबे की माँग के बारे में यह स्थिति बनी थी कि वह पंजाब कांग्रेस की माँग है संतजी की 
नहीं एवं इस आधार पर स्वीकार्य है। 

अतएव संतजी का यह कहना कि मुझे आश्वासन दिया गया है-शब्दशः गलत हो सकता है, 
मूलतः गलत नहीं है। संतजी को कम से कम यह आश्वासन तो प्रकारांतर से मिल ही गया है कि 
जो आप चाहते हैं वही यदि पंजाब कांग्रेस चाहेगी तो हम उसको बहुत गलत नहीं मानेंगे-शायद स्वीकार 
भी कर लें। 

अब केंद्र सरकार को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के-जिसे खामखाह इस झगड़े में 
घसीटना पड़ा और जो अब अपने हिस्से के बारे में परेशान हो रहा है-मुख्यमंत्रियों को इस प्रकार 
से राजी करना है कि विवादग्रस्त क्षेत्रों' के निपटारे का वही तरीका स्वीकार करें जो संत फतहसिंह 
को स्वीकार हो | इसके सिवाय और कोई रास्ता केंद्र के सामने नहीं है। निपटारा आखिर में क्या होगा, 
यह चंडीगढ़ के मामले में तो प्रधानमंत्री पर निर्भर रहेगा और यदि श्री भगवतदयाल शर्मा ने बहुत 
सख्त एवं सार्थक विरोध नहीं किया तो बाकी मामलों के लिए प्रधानमंत्री किसी किस्म की सलाहकार 
समिति या आयोग नियुक्त कर सकेंगी। संतजी से आयोग या समिति की बात हो गई थी या नहीं 
यह विवाद निरर्थक है-प्रधानमंत्री ही सभी सवालों पर अंतिम रूप से पंच होंगी या नहीं, यह प्रश्न 
वास्तविक प्रश्न है। 
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जैसा कि संकेत मिल रहा है, हरियाणा इस समय चंडीगढ़ की माँग पर बहुत ज़ोरदार रवैया अपनाकर 
अधिक से अधिक प्राप्त करने का प्रयल करेगा। यह प्राप्ति अन्य विवादास्पद क्षेत्रों के फैसले के द्वारा 
भी हो सकती है, यह जानकर ही वह सभी मामलों पर प्रधानमंत्री के पंचाट की माँग भी उतने ही 
जोर से करेगा जितने ज़ोर से चंडीगढ़ की कर रहा है | इस प्रकार पंजाब के बँटवारे का सिलसिला 
अगले साल भी चलनेवाला है-और कोई बड़ा पहुँचा हुआ ज्योतिषी ही बता सकता है कि यह कब 
खत्म होगा । हाँ, यह कहा जा सकता है कि यदि कांग्रेस पार्टी प्रत्येक विघटन की माँग को अपनाती 
रही तो यह सिलसिला उस पार्टी के अपने विघटन में और भी तेजी ला सकता है | 


76 जनवरी 7967 


गोरक्षा : पर्वतीय असम 


इतिहास में अतार्किकता की हद अगर कभी आ सकती है तो वह पिछले दिनों हमारे देश 
में आई। मतलब है : महीनों तक एक ऐसी बहस का चलना, जिसके दोनों पक्षों की वात 
सुनने के बाद पूछना पड़ता हो कि दोनों की धारणाओं में अंतर कहाँ है? एक अत्यंत यूक्ष्म 
अंतर रहा हो तो हो, पर वह तर्क का नहीं हठ का है और इस हठ का मूल्य बुद्धि को 
चुकाना पड़ा है। गोरक्षा के लिए सरकार के रवैये और सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति 
की माँग के बीच की दूरी, दिन-प्रतिदिन प्रकट होती अवास्तविकता को वास्तविक मानते 
जाना राष्ट्रीय बुद्धि का अपमान नहीं तो और क्या है? आश्चर्य की वात है कि सारे देश 
को एक व्यर्थ के तनाव में उलझे रहने के सिवाय कोई रास्ता न मिले और इसे ही राजनीति 
माना जाए। 


यों तो राजधानी में कई सप्ताह इस भ्रम में गुजरे कि रास्ता खोजने की कोशिश सफल हो जाएगी, 
परंतु पिछले सप्ताह का एक दिन खास तौर से निराशाजनक रहा | उस दिन कई दिनों बाद ऐसा संयोग 
हुआ था कि प्रधानमंत्री और स्वराष्ट्रमंत्री दोनों एकसाथ दिल्ली में हों। गोरक्षा के मामले में दोनों की 
दिलचस्पी हालाँकि एक-सी ही है, तो भी दोनों को परस्पर विचार-विमर्श की आवश्यकता तो पड़ती 
ही है क्योंकि प्रधानमंत्री के हाथ में देश की बागडोर होने के कारण कठिन नीति-निर्धारण का उत्तरदायित्व 
भी उन पर ही रहता है। विशेष रूप से 7 नवंबर की घटनाओं के बाद उन्होंने सारे मामले में विशेष 
रुचि भी ली है और सरकार के रवैये की रूपरेखा निश्चित की है। अभी 5 जनवरी को उन्हीं की 
प्रेरणा से एक गोरक्षा-विचार समिति बनाने का निर्य मंत्रिमंडल ने किया था जो वस्तुतः संपूर्ण गोवंश 
के वधनिषेध की माँग पर भी विचार करेगी | इस समिति का निर्णय होते ही इसके इस रूप को गोरक्षा 
महाभियान समिति ने अस्वीकार कर दिया था और घोषणा की धी कि संपूर्ण गोवंश वधनिषेध का सिद्धांत 
सरकार मान ले तभी आगे कोई विचार हो सकता है। 
महाभियान समिति की यह घोषणा वास्तव में समिति स्थापना के निर्णय के तीन-चार दिन पहले 

होकर टूटी उस बातचीत से व्युत्पन्न थी जिसमें सरकार का और गोरक्षा समिति का स्थान परस्पर काफो 
निकट आ चुका था। उस दिन बात केवल 'पूरे गोवंश' या 'हर आयु के गोवंश' इन शब्दों मे सरकार 
की असहमति और इन पर समिति के आग्रह पर टूटी थी। जब मध्यस्थ श्री कृष्णचंद्र पंत एवं सहयोगी 
श्री ढेबर तथा श्री राधाकृष्ण बजाज के प्रयल स्वराष्ट्रमंत्री को 'पूरे' न सही तो 'हर आयु के' शब्द 
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स्वीकार कराने में विफल रहे तो समझौते की आशा छोड़ दी गई। 
यह आशा गत सप्ताह बुधवार को एक बार फिर जागी थी। उसी दिन जगद्गुरु के अनशन का 
53बाँ दिन था और उनके स्वास्थ्य के विषय में प्रतिकूल समाचार पुरी से राजधानी में आकर चिंता 
उत्पन्न कर रहे थे। असम के पहाड़ी नेताओं से बातचीत का सिलसिला शुरू करके प्रधानमंत्री ने इस 
ओर भी ध्यान दिया क्योंकि यह उत्सुकता राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत बढ़ गई थी कि आखिर अनशन 
और तनाव की स्थिति कब तक बनी रहेगी। शासक दल के अंदर से भी मंत्रियों पर काफी दबाव 
पड़ रहा था कि मामला बिगड़ने न दिया जाए। जहाँ तक सरकार के 5 जनवरी के निर्णय का प्रश्न 
था, उससे हटने या उसे बदलने की संभावना पर विचार का नहीं, उसका आश्वासनकारी भाष्य करने 
का सवाल था। इसके लिए ज़रूरी था कि दोनों पक्ष अपने मध्य की दूरी का निरपेक्ष निरीक्षण करें 
पर अपने-अपने दृष्टिकोण से नहीं। 
जो हो, दूसरे दिन सवेरे प्रधानमंत्री के ट्राम्वे जाने से पहले उनसे एक मध्यस्थ की भेंट भी हुई 
पर कोई ऐसी सूरत दिखाई नहीं दी जो दोनों पक्षों के रवैये के बीच सूक्ष्म अंतर का स्थूल बना रहना 
रोक सके | एक दिन पहले जब स्वराष्ट्रमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों करीब-करीब एक ही समय पर दौरे 
से राजधानी लौटे थे, श्री करपात्रीजी भी पुरी से जगद्गुरु से परामर्श के बाद बनारस होते हुए राजधानी 
आए थे। आशा की जाने लगी कि शायद दोनों पक्ष एक-दूसरे को अधिक निकट से समझने का प्रयल 
करें। 
उस दिन रात तक यह स्पष्ट हो चला था कि सर्वदलीय महाभियान समिति यदि संपूर्ण गोवंश 
वधनिषेध सिद्धांत स्वीकार करने की माँग पर अडिग है तो सरकार का भी वास्तव में संपूर्ण गोवध 
निषेध के विरुद्ध कोई हठ नहीं है-वह केवल सिद्धांततः यह बात स्वीकार नहीं करना चाहती, जैसा 
कि इसके दूसरे दिन श्री नन्दा ने प्रधानमंत्री को लिखा-जो बात सरकार वस्तुतः मानती है उसे शब्दशः 
नहीं मान रही है। साधारण व्यक्ति इसे यों कहता कि मन से मान रही है पर वचन से नहीं मान रही 
है (कर्म का प्रश्‍न वह अभी न उठाता)। यों भी सामान्य भारतीय का करनी पर आग्रह नहीं रहता 
कथनी पर रहता है, फिर अभी तो केवल वर्तमान गतिरोध का भंग होना साधारण-बुद्धि व्यक्ति को 
राहत देने के लिए काफी होता। 
खैर, इस स्थिति का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। सरकार नहीं चाहती है कि वह दबाव में 
आकर कोई निर्णय करे। समिति नहीं चाहती कि वह झुककर कोई निर्णय स्वीकार करे। आज गोरक्षा 
की आवश्यकता है या नहीं, उसके लिए संपूर्ण गोवध निषेध लागू होना चाहिए या नहीं अथवा क्या 
इसे लागू कर देने से ही गोरक्षा हो जाएगी?--आदि प्रश्‍न किसी के लिए विचारोत्तेजक नहीं रह गए 
- हैं लोगों में भटकाव और गतिरोध निरंतर सहन करने की उतनी स्नायविक शक्ति नहीं है जितनी राजनीतित्ञों 
में होती है, इसलिए वे अंदर ही अंदर चाह रहे हैं कि किसी तरह मामला हल हो। परंतु यह सोचते 
ही कि अनशनकारियों में से किसी के प्राणों की रक्षा न हो सकी तो क्या होगा, बुद्धि आगे काम करना 
बंद कर देती है। 4 
इस प्रसंग में बुद्धि और तर्क के लिए और भी कठिन परीक्षा हैं। जैसे यह पूछा जा सकता 
है कि श्री नन्दा के पदच्युत होने के कुछ ही पहले जब गोरक्षा विचार समिति बनाने का प्रश्न मंत्रिमंडल 
के सामने आया था तो उसे क्यों नहीं निर्णय का रूप दिया गया? उस समय मंत्रिमंडल में बड़ी ठोस 
बौद्धिक और वैज्ञानिक बहस गोरक्षा के पक्ष और विपक्ष में हुई थी तथा कुछ नेताओं ने जिनका जनभावना 
से संबंध विशिष्ट अथवा सीमित है, इसे एक दकियानूसी और बेबुनियाद सवाल बताया था। अब इसी 
समिति की स्थापना करने से म्या सरकार समझती है कि काल के प्रवाह को लौटकर फिर उसी क्षण । 
पर ले आएगी जहाँ समिति स्थापना का मुझाव पहली बार विचारार्थ आया था? | 
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असम के पहाड़ी नेताओं से बातचीत के वाद पर्वतीय जिलों और मैदानी इलाकों को साथ रखने की 
जो योजना स्वीकृत हुई है, वह पिछले सप्ताह की एक बड़ी उपलब्धि है। पहाड़ी नेताओं की आकांक्षाएँ 
इससे एक बड़ी हद तक पूरी हो सकेंगी यह मानकर ही स्वराष्ट्रमंत्री ने यह निर्णय किया है परंतु इसमें 
भी सारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति का उनके लिए प्राथमिक महत्त्व रहा है। रक्षामंत्री के रूप में 
चह असम क्षेत्र की विशिष्ट सामरिक परिस्थिति अच्छी तरह जानते हैं | उनकी अध्यक्षता में पहाड़ी नेताआं 
से कोई बातचीत विना इस संदर्भ के हो ही नहीं सकती थी। एक अलग राज्य की माँग की आर्थिक 
और भौगोलिक अवास्तविकता पर पहाड़ी नेताओं का ध्यान दिलाकर उनको एक व्यावहारिक हल देना 
अंततः संभव हो गया है। अब प्रश्न केवल यह रह जाता है कि इसको पहाड़ी नेताओं के अनुयायी 
किस हद तक स्वीकार करेंगे और छह महीने की जो अवधि है उस बीच वे अपने को नए फैसले 
के अनुरूप कितना तैयार करेंगे कितना नहीं | 
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परिष्कार अभियान का पहला दौर समाप्त हो चुका है। करीव 3 हजार मिजो लोग नए 
मकानों में बसाए जा चुके हैं। नए मकानों में छत दीन की, मदद सेना की और मेहनत 
मिजो ग्रामवासी की है। 


असम के सर्वदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन ने केंद्र के साथ अपने प्रतिनिधियों की बातचीत से उत्पन्न 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिए, यह समाचार राजधानी में संतोष के साथ पढ़ा गया। श्री चव्हाण ने असम 
पहाड़ियों के परस्पर विरोधी दावों को और साथ ही पृथक्‌ राज्य की माँग को आखिरकार एक संतोषजनक 
खूँटी पर लटका दिया है और यह काफी वक़्त तक, कम से कम चुनाव के बाद तक, तो ऐसे ही 
लटकी रहेगो। इस वीच जो कुछ होगा, आम चुनाव के पक्ष में अच्छा ही होगा-सर्वदलीय पर्वतीय 
सम्मेलन ने प्रत्यक्ष कार्रवाई की धमकी छोड़कर आम चुनाव में हिस्सा लेने का निश्चय कर लिया है। 
जिस दिन यहाँ संघबद्ध स्वायत्त इकाइयोंवाले असम की नई व्यवस्था की घोषणा की गई थी, स्वराष्ट्रमंत्री 
और पर्वतीय नेता दोनों ही उस पर मौन रहना चाहते थे और स्वयं घोषणा के अंदर व्यौरों पर कुछ 
नहीं कहा गया था सिवाय इसके कि एक समिति छह महीने के अंदर व्यौरे तैयार करेगी। यही नहीं, 
एक बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न उलझा हुआ ही छोड़ दिया गया था-वह था यह कि आखिर असम का 
पुनस्संगठन संघीय आधार पर होने से उसकी इकाइयाँ कितनी होंगी? दो या दो से अधिक? 
अधिकांश समाचारपत्रं में दूसरे दिन जो शीर्षक छपे उनमें असम की दो इकाइयाँ-पहाड़ और 
भेदान--का नाम लिया गया। कायदे से देखा जाए तो घोषणापत्र में कहीं नहीं लिखा है कि इकाइयाँ 
दो होंगी या तीन होंगी या चार होंगी। परंतु, घोषणा के पीछे यानी उसके अतीत में खोजा जाए तो 
पता चलता है कि इकाइयों की संख्या दो से अधिक रहने की ही गुंजाइश ज़्यादा है। और यह भी 
प्रकट है कि यह गुंजाइश स्वराष्ट्र मंत्रालय के स्वीकृत मसौदे में जानबूझकर रखी गई है-क्योंकि इस 
समय यह सर्वदलीय नेता सम्मेलन को भी फायदेमंद मालूम हो रही है। 
असम की पहाड़ियों में बसी जातियों की भाषा, स्वभाव, परंपरा आदि में इतना वैविध्य है कि 
वे एक-दूसरे से बातचीत करने के लिए भी अपनी किसी वोली का इस्तेमाल नहीं कर सकती। या | 
तो उन्हें विकृत असमिया बोलनी पड़ती है, या टूटी-फूटी हिंदी या अंग्रेजी-या फिर आपस में बोले 
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वगैर काम चलाना पड़ता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कुछ दिन गए स्वराष्ट्रमंत्री ने अपने कमरे में ही 
देखा था-तब उपूसी से कई जातियों का एक सम्मिलित दल भारत भ्रमण के लिए आया हुआ था 
और वह मंत्री से भी मिलने आया था। उसके प्रधान जो थे वह सरकारी दुभाषिये थे-अपनी जाति 
की बोली और हिंदी जानते थे-असमिया नहीं | इन सव जातियों का सम्मिलित होकर एक राज्य की 
माँग करना तो संभव है परंतु मिलकर एक राज्य बना लेना संभव नहीं है। 

यह केंद्र सरकार जानती है, जानती थी। तभी .जब सर्वदलीय पर्वतीय नेता पृथक्‌ राज्य की बात 
करने गत वर्ष नई दिल्ली आए थे तो पर्वतीय कांग्रेस पार्टियों ने भी पीछे-पीछे आकर अपनी-अपनी 
विरोधी माँगें पेश कर दी थां। कई दिन तक एक-एक करके ये गुट प्रधानमंत्री और तात्कालिक स्वराष्ट्रमंत्री 
श्री नन्दा से मिलते रहे और उन्हें वताते रहे कि वे अपना पृथक राज्य चाहते हैं। कुल मिलाकर स्थिति 
यह बनी कि सर्वदलीय पर्वतीय सम्मेलन की पृथक्‌ राज्य की माँग उस समय खटाई में डाल दी गई-यह 
कहकर कि जब इतने परस्पर विरोधी दावे किए जा रहे हैं तो फैसला करने में देर लगेगी ही। 

यह सच भी है कि पृथक्‌ राज्य की माँग विभिन्न जातियाँ अलग-अलग ढंग से पहले से ही रख 
रही हैं। सवसे पहले खासी जाति ने यह माँग उठाई थी और आज भी वही इसकी सबसे मुखर प्रवक्ता 
है। इसके अलावा मिजो पहाड़ी में गत वर्ष के विद्रोह के बाद यह भी सिद्ध हो गया है कि मिजो 
लोग पृथक्‌ राज्य से कम कुछ लिए बिना चुप न बैठेगे । स्वराष्ट्रमंत्री ने संघीय आधार पर असम का 
पुनर्गठन स्वीकार करके एक प्रकार से मिजो लोगों को भी स्वायत्त संगठन बनाने का अवसर प्रदान 
किया है और खासी लोगों को भी, तथा सर्वदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन पर एक प्रकार से मियाँ की 
जूती मियाँ का सर वाली कहावत चस्पाँ की है-जो स्वयं पृथक्‌ राज्य की माँग करता है, वह दूसरी 
पहाड़ियों को पृथक्‌ इकाई बनाने से कैसे रोक सकता है? कचार जिले (मैदानी) में तथा संयुक्त मिकिर 
और उत्तर कचार जिले (पहाड़ी) में पृथक्‌ राज्य की माँग उठ ही गई है। 

स्वतंत्र राज्य मिजोरम के समर्थक विद्रोही मिजो नेशनल फ्रंट की तो बात ही क्या, भारत समर्थक 
'मिजो यूनियन' को दो लाख सत्तर हजार मिजो लोगों की अपनी 'विशेषता' छिन जाना और उन्हें मजबूरन 
'पहाड़ी राज्य” में शामिल किया जाना मंजूर नही । मिजो यूनियन के प्रधान श्री बावीछुआका मिजो जिले 
को पहाड़ी राज्य में शामिल होने से ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि संघ-शासित प्रदेश बना दिया जाए। 
सर्वदलीय पर्वतीय सम्मेलन से यह मतभेद मिजो यूनियन में हाल में ही पैदा हुआ है। 

मिजो नेता 962 तक सर्वदलीय पर्वतीय सम्मेलन के स्वर में स्वर मिलाकर एक पृथक्‌ पहाड़ी 
ऱ्य की माँग कर रहे थे, परंतु इस बीच जो सशस्त्र विद्रोह हुआ, उससे अब स्थिति बहुत बदल गई 
ह| 

परंतु ऐसा भी न समझा जाए कि सर्वदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन नए घोषणापत्र से एकदम संतुष्ट 
ही है। चूँकि उसने अब भी पृथक्‌ पहाड़ी राज्य का नारा नहीं छोड़ा है, अब उसे घोषणा में निहित 
पृथक्‌ राज्य की कल्पना को अधिकाधिक व्यावहारिक बनाने में लग जाना पड़ेगा । 

इस प्रकार 'पृथक्‌ राज्य” वाली माँग को कोई ठोस फायदा सरकारी घोषणा से हुआ नहीं दीखता-सिवाय 
इस नुकसान के कि अब हर पहाड़ी जिले को अपना पृथक्‌ राज्य बनाने का अवसर संवैधानिक तौर 
पर मिल सकता है। 

अगर कोई ठोस फायदा देश को या असम को हुआ है, तो वह यह कि असम में आम चुनाव 
के रास्ते से कुछ बड़ी बाधाएँ दूर हो गई हैं। मिजो नेशनल फ्रंट ने घोषणा की थी कि मिजो पहाड़ी 
में आम चुनाव हम नहीं होने देंगे | इस विघ्न कार्य में मिजो लोगों को पाकिस्तान से मदद मिलेगी, ऐसी 
आशंका भी है। परंतु संघीय पुनस्संगठन की घोषणा के बाद मिजो प्रदेश में भी पृथक्‌ राज्य की माँग 
संवैधानिक माध्यम मे पूरी कराने की आशा जाग सकती है और यह धमकी केवल धमकी बनकर 
रह जा सकती है। इस आशा का एक और कारण है सेना का मिजो परिष्कार अभियान । मिजो प्रदेश 
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में गाँवों की आवादी में से अच्छे और बुरे मिजो को अलग-अलग करके दूर-दूर बसाने का जो अभियान 
जनवरी के आरंभ में चला था, उसके अधीन अब तक करीव 3 हजार आदमी, औरतें और बच्चे 
नए घरों में वसाए जा चुके हैं। ये वे लोग हैं, जो बरसों से विद्रोही मिजो लोगों के हाथों पिट रहे 
थे आशा की जानी चाहिए कि इनका पुनर्वास आम चुनाव और लोकतंत्रीय पद्धतियों के लिए मूल्यवान 
सिद्ध होगा ! 


30 जनवरी 7967 


कुछ धुंधली कुछ कटीफटी आवृत्ति 


इस वर्ष गणतंत्र दिवस की अठारहर्वी आवृत्ति कुछ धुँधली कुछ कटीफटी थी जैसे एक ठ्प्पे 
से कई छापे उतारने के वाद हो जाती है। निश्चय ही धूमधडाका हुआ और दिल्ली | 
26 जनवरी की प्रसिद्ध धूप भी निकली (इस महीने की सुखद उजली गरमाई में देर तक बैठने 
की कितनी अच्छी आज़ादी जनता को 26 जनवरी को मिलती है!) लेकिन मशीनों, आदमियों 
और हाथियों का जो जुलूस राजपथ से गुज़रा, वह कराह-कराहकर मानो कह रहा था कि अब 
मैं दिल को बहलाने का उतना अच्छा खयाल नहीं रह गया जितना किसी जमाने में था। 


परेड देखने के लिए आई हुई भीड़ दरअसल परेड से ज़्यादा दर्शनीय थी। अमीर और गरीब का वह 
किताबी संबंध जो सत्ताधारी दल में शरणागत पुराने समाजवादी वखानते हैं-दोनों में एक वास्तविक 
खाई थी। बच्चों, औरतों की पैदल चलाते हुए जो लोग बहुत सवेरे दूर से आए थे और जिन्हें उसी 
तरह पैदल घिसटते हुए दोपहर को लौटना था-उनमें एक भी चेहरा ऐसा न था जिस पर समृद्धि और 
आल्मसंतोप की शांति विराजती हो। वैसे सब चेहरे निमंत्रित व्यक्तियों के बाड़ में थे और सबसे ज़्यादा 
बदइंतज़ामी भी उन्हीं बाड़ों में थी । कहने को तो यह केवल रूपक है पर क्या बुरा है कि परेड देखनेवालों 
में जगह का बॅटवारा वैसा ही था जैसा हमारे देश में किसी भी सुख-सुविधा का बँटवारा विशिष्ट और 
साधारण भारतीयों में होता है। 

उपराष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन ने परेड की सलामी ली क्‍योंकि राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन को डॉक्टरों 
ने आराम की राय दी है और सलामी लेने के लिए बार-बार खड़े होना पड़ता है। जो हो, गणतंत्र 
दिवस के उपलक्ष में राष्ट्रपति ने एक जोरदार भाषण किया--शायद इतना जोरदार जितना उनके गत 

वर्ष के व्याकुल स्वर के बावजूद उनका कोई भाषण न था। 
उन्होंने कहा, स्वाधीनता के बाद के वर्ष में पिछला वर्ष सबसे खराब रहा है। और इतना कहकर 
उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। और कुछ स्पष्टीकरण दरकार होता तो वह भी अनावश्यक कर दिया-यह 
| कहकर कि देश में सूखे की स्थिति पहले के मुकाबले आज कहीं अधिक खराब है लेकिन इन सभी 
| मुश्किलों के बावजूद हम व्यापक अयोग्यता और साधनों के गंभीर कुप्रवंध को क्षमा नहीं कर सकते। 
राष्ट्रपति ने उदाहरण के रूप में केवल अनाज के वार्षिक उत्पादन का एक-तिहाई भाग कीड़ॉ-मकोड़ों 
नष्ट होने का उल्लेख किया है परंतु अनाज ही नहीं, अन्य साधनों का तिहाई ही नहीं, आधे से 
अधिक भाग कीड़े-मकोड़ों ही नहीं अन्य कारणों द्वारा भी नष्ट हुआ करता है यह सभी जानते हैं। 
“वर्तमान संकट का सामना करने के लिए आज हमारी भावनाओं में आमूलचूल परिवर्तन आवश्यक 
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सके।” यह कहने के साथ-साथ राष्ट्रपति ने अपने संदेश में दुख प्रकट किया है कि स्वाधीनता के बाद 
से अब तक हम अखिल भारतीय दृष्टिकोण विकसित नहीं कर पाए हैं। हम छोटी-छोटी बातों को लेकर 
एक-दूसरे से लड़ते रहते हैं। व्यापकतर राष्ट्रीय हित के लिए हमें इस तरह की छोटी-छोटी बातों को 
छोड़ना होगा। 

यह विचार प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक प्रधानमंत्री ने समय-समय पर प्रकट किया है | परंतु भारतीय 
संस्कृति में कहने और करने के मध्य जो महान अंतर रहता है, वह भी बराबर बना रहा है और इस 
अर्थ में अपनी परंपरा से अटूट संबंध हमने बनाए रखा है। राष्ट्रपति का गणतंत्र-दिवस संदेश जाती 
हुई और आती हुई सरकारों के लिए लाभदायक होना चाहिए-क्योकि खतरा यह भी है कि कोई नई 
सरकार भी इस देश में बने तो पाखंड की परंपरा से टूट न सकेगी | 


कथनी और करनी 


कथनी और करनी का अंतर ही होता तो खैरियत होती, लेकिन विचारों का दिवालियापन कहाँ से दूर 
होगा? 

गत सप्ताह परराष्ट्रमंत्री के इंडोनेशिया से लौटने पर जब चीन की आंतरिक घटनाओं पर टिप्पणी 
करने को उनसे कहा गया तो उनका जवाब वैसा ही था जैसा विदेशी अखबारों के राजनीतिक टिप्पणीकारों 
का होता है-भारत के परराष्ट्रमंत्री का चिंतन उनके कथन में कहीं दिखाई नहीं दिया। चीन में जो 
कुछ हो रहा है, अव्वल तो वह उससे उतने ही वाकिफ थे जितने अंग्रेजी अमरीकी समाचार संस्थाओं 
से प्राप्त समाचार पढ़नेवाले पाठक होते हैं। दूसरे, उन्होंने जो टिप्पणी की, वह इतनी निर्लिप्त थी जैसे 
किसी शास्त्रीय प्रश्न पर विद्यार्थी का उत्तर होता है। 

उन्होंने कहा, स्पष्ट है कि चीन में माओ की नीतियों का विरोध है परंतु मालूम नहीं हो पाता 
कि विरोध की शक्ति कितनी है। साथ में यह भी कह दिया कि शायद चीन उसी दौर से गुज़र रहा 
है जिससे स्तालिन के ज़माने में रूस गुजरा था। 

जैसे कि चीन के इस दौर से गुज़रने का नज़ारा देखना भारत के लिए काफी है। उसका भारतीय 
विदेश नीति पर क्या असर पड़ सकता है यह संकेत देना परराष्ट्रमंत्री के लिए क्‍या जरूरी है? 

अमरीका और रूस के संदर्भ में नहीं, एशिया के, अफ्रीका के संदर्भ में चीन की 'क्रांति' के बैठते 
ऊँट की करवट क्या गुल खिलाएगी, यह परराष्ट्रमंत्री ही नहीं, किसी भारतीय व्याख्याकार ने भी अभी 
तक जाँचने का प्रयल नहीं किया है। यह नहीं कि वे सब मूर्ख हैं परंतु वे सब सरकारी नीति का 
रुझान देख रहे हैं। जैसी वह नीति बनेगी वैसी टिप्पणियाँ करने लगेंगे। और जब तक सरकार भी 
चीन को अमरीका, ब्रिटेन और रूस की आँखों से देख रही है तब तक ये विद्वान भी उन्हीं आँखों 
से काम लेते रहेंगे। 


विचार स्थगन! 


चुनाव के वर्ष में नई सरकार की नई संभावनाओं के संसार में यह राष्ट्र प्रवेश कर रहा है। इसलिए 
और आसान हो गया है विचार स्थगित कर देना। अंदर ही अंदर एक मुक्ति का अनुभव सरकारी नेता 
कर रहे हैं कि इस समय हमें किसी नीति-निर्जाण की तबालत मोल नहीं लेनी पड़ेगी। वह निर्णय तो 
अगली सरकार करेगी, कहकर किसी भी निर्णय को टाला जा सकता है। १ 

ऐसा वातावरण बन गया है जिसमें निर्णय-बुद्धि चुनाव की राजनीति से दूषित हो गई है। और 
एकाएक सरकार में बड़े गहरे नेतिक संस्कार जाग उठे हैं, जैसे गोरक्षा के मामले में। 

बताया जाता है कि संपूर्ण गोवध निषेध का सिद्धांत सरकार इसलिए नहीं मान रही है कि () 
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उसे आनेवाली सरकार को अभी से वचनबद्ध करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है; तथा (2) संपूर्ण 
गोवध निषेध व्यावहारिक नहीं है। जो किया नहीं जा सकता उसका वायदा कैसे करे? 
नैतिक अधिकार चीन के और पाकिस्तान के हाथ हजारों वर्ग मील भूमि सौंप देने का था और 

पूरा करने के लिए अगले पाँच वर्ष में अन्न की आत्मनिर्भरता हो जाएगी यह वायदा था | संपूर्ण गोवध 
निषेध का सिद्धांत इसलिए, नहीं मान सकते कि फिर उस पर अमल कैसे करें, यह बुद्धि एकाएक आम 
चुनाव के पहले सरकार को आई है। 

परंतु कहा जा सकता है कि यह सिद्धांत मानने का इतना दुर्दात आग्रह भी आम चुनाव के पहले 
ही हुआ है तो क्यों न सरकार ईट का जवाब पत्थर से दे? जो हो, स्थिति यह है कि गोरक्षा के और 
सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के मामलों में संघर्ष जितना लंबा खिंच रहा है उतनी साधारण व्यक्ति 
की दिलचस्पी उसमें कम होती जा रही है। 

तत्त्व की वात यह है कि जो आंदोलन दिशा ग्रहण नहीं कर सकता वह दिशाहीन सरकार से 


¢ 


की दिशा--पकड़ी थी जरूर पर वह उन्हें कहीं दूर तक ले जा सकेगी इसमें संदेह है। हो सकता है 
कि वह उन्हें एक गोल चक्कर घुमाकर फिर वहीं छोड़ जाए जहाँ से वे चले थे। 

यह खतरा तो दरअसल सभी भारतवासियों के साथ जुड़ा हुआ है-हो सकता है कि जो लोकतंत्रीय 
निर्णय वे अगले महीने कों वह उन्हें एक गोल चक्कर घुमाकर फिर वहीं छोड़ जाए जहाँ वे थे । राष्ट्रपति 
की राजनीतिक नेताओं को यह सलाह कि वे अपने सामने देश के भविष्य की साफ तसवीर रखें और 
निजी सुख-सुविधाओं से संतुष्ट न हो जाएँ, सरकारी नेताओं के साथ-साथ जनता के भी काम की है। 


इसी तरह हिंसामक गड़बड़ी न करने की उनकी सलाह भी, जनता क साथ-साथ मरकारी नेताओं के 
काम की है। अभी नहीं तो चुनाव के बाद सही, इन्हें ये दोनों काम में लाएँ तो अच्छा होगा। 
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पत्थर और वोट 


प्रधानमंत्री ने पत्थर लगते ही कहा था, यह मेरा नहीं, देश का अपमान है । निस्संदेह जितने पत्र और 
तार उनके पास राजधानी में आ रहे हैं, उनसे उनके इसी मत की पुष्टि होती है। विभिन्न दलों के 
भताओं ने प्रधानमंत्री पर पत्थर फेंकने की निंदा की हे और इस हरकत को लोकतंत्र के विरुद्ध बताया 
है। यह और बात है कि चूँकि राजनीतिक नेताओं के वक्तव्यों पर आम तौर से संदेह करने की आदत 
लोगों में पड़ गई है, इसलिए अविश्वासी लोग इस मिजाजपुरसी को शिष्टाचार ही समझें । 
जब गुरुवार को चुटिहल चेहरा आँचल में आधा छिपाकर प्रधानमंत्री ने राजधानी में दो दिन विश्राम 
के लिए प्रवेश किया तो वह व्याकुल और पीड़ित नहीं, संयत और प्रसन्न दीख रही थी | मंवाददाताओं 
से परिहासपूर्वक बोलीं, 'पर्दानशीन से सवाल पूछना चाहें तो जरूर पूछिए,” हालाँकि उन्हें कुछ कहने 
की जरूरत थी ही नहीं और पड़ी भी नहीं। एक स्त्री का चोट खाया हुआ चेहरा अपना प्रभाव आप 
डालता है। इस देश के पुरुषों में कम से कम इतनी मर्दानगी तो अभी बाकी है कि उन पर इस दृश्य 
का प्रभाव पड़े। 
प्रभाव पड़ा भी है। परंतु यहीं एक आशंका भी उठती है। चूँकि यह घटना चुनाव के हल्ले के 
दौरान हुई है, कहीं ऐसा न हो कि इसका प्रभाव भी चुनाव के नारों की तरह ही होकर रह जाए। 
असलियत छिपाकर रखने को ही राजनीतिक प्रचारक अत्य का प्रचार कहते हैं। वैसे भी आजकल की 
राजधानी की चिट्टी / 237 
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असरा शि... 


आपाधापी में गहराई से सोचने का वक़्त किसे है। कम से कम मतदाता को तो नहीं ही है जिसके 
सर पर 'हमको वोट दो' का ढोल-ताशा इतने ज़ोर से बज रहा है कि वह अपनी आत्मा की आवाज़ 
शायद ही सुन पाए तो सुन पाए। अह र 
थोड़ी देर के लिए प्राप्त जानकारी के आधार पर इस घटना के 3 स्वरूप को समझने की 
कोशिश करें। तीन चीज़ें सामने आती हैं- रे डी 
एक : चुनाव सभाओं में उपद्रव होने लगा है, पत्थर भी फेंके जाते हैं; ह 
दो : लोगों को अपने अंदर का उबाल व्यक्त करने की जरूरत महसूस हो रही है; 
तीन : प्रधानमंत्री पर इसके. पहले तक कभी कोई पत्थर नहीं फेंका गया; उनकी सभाओं में विघ्न 
डालने का प्रयत्न अवश्य किया गया और उमे प्रधानमंत्री ने साहसपूर्वक दृढ़ रहकर व्यर्थ भी कर दिया | 
प्रश्‍न उठता है कि उड़ीसा की जिस सभा में यह अशोभन कांड हुआ, उसमें क्या विशेष बात 
थी जो यह कांड उसी में हुआ? किंतु यह प्रश्न पत्थर फेकनेवाले गुंडे को पकड़ने में सहायक भले 
हो, पत्थर फेंकने की प्रवृत्ति को समझने में सहायक से अधिक भ्रामक हो सकता है। पत्थरबाजी के 
कारणों की तह में पहुँचने के लिए इस घटना को एक अलग-थलग घटना नहीं बल्कि एक समग्र प्रवृत्ति 
के रूप में देखना पड़ेगा जो कि देश में वाणी के विरोध के असफल रहने के कारण पैदा हुई है। 
इसके भी पहले यह बिलकुल स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि इस कांड की जितनी निंदा 
की जाए कम है। निंदा का भाजन यह कांड इसलिए और भी अधिक है कि चुनाव के समय मतदाता 
के निर्णय को यह स्वतंत्र नहीं रहने देता, इसलिए तो है ही कि एक स्त्री पर आक्रमण करना अपने 
में जघन्य अपराध है। यदि यह काम उन दलों में से किसी का है जो हिंसावादी हैं तो बुरा हैही | 
पर यदि उनमें से किसी का है जो भारतीयतावादी हैं तो और भी बुरा है। | 
यदि लोगों को सत्तारूढ़ दल के नैतिक पतन से सचमुच इतनी घृणा हो गई है कि वे उसकी 
बात भी नहीं सुनना चाहते तो क्यों नहीं अपने नैतिक साहस का परिचय देते और राजनीतिक जन-आंदोलनों 
के माध्यम से सरकार बदलने की कोशिश करते? आम चुनाव भी सरकार बदलने का एक माध्यम 
है, जन-आंदोलन भी है, परंतु दोनों को एक में गइमड करने से न तो आम चुनाव सही आम चुनाव 
रह जाता है न जन-आंदोलन की ताकत बन पाती है। 
अर्थात्‌ जिस दल के लोगों ने या जिस दल के लोगों की शह पाकर दूसरों ने पत्थर फेंका था, 
उसे न तो इस पत्थर के बदले एक वोट ज़्यादा मिलने की आशा करनी चाहिए न यही समझना चाहिए 
कि जनता में उसके जन-नेतृत्व की धाक इससे बैठ जाएगी। 
ज़्यादा संभावना इसी बात की है कि इस पत्थर से प्रधानमंत्री की नहीं, उस पत्थर के फेंकनेवाले 
के दल को (यदि दल है तो) नाक बैठ गई दिखाई दे और एक पत्थर के बदले उसे अनेक वोट खोने 
पड़ें। प्रधानमंत्री ने चोट खाने के बाद खुद ही कहा था-ये पत्थर वोट नहीं दिलवाएँगे। 
एक संभावना यह भी है कि पत्थर वोट दिलवाएँ।-पर उसे जिसको लगे हैं। बहरहाल यह तो 
संभव है ही कि प्रधानमंत्री की नीतियों और उनकी पार्टी के कारनामों और खोखलेपनों को एकदम 
भुलाकर ऐसे बहुत-से लोग केवल पुरुषोचित समवेदना और शालीनता के कारण अपना मन कांग्रेस 
के प्रति कोमल कर लें जिनमें उसके प्रति विरोधभाव या तो पहले से था या विरोधी दलों के प्रचार 
के कारण पनप चला था। 
यदि ऐसा हुआ तो यह भी एक सतही घटना होगी और इस माने में भी पत्थर फेंकने की हरकत 
एक खोखली साथ ही घिनीनी हरकत कहलाएगी। वह कोई पक्की राजनीतिक अभिव्यक्ति नहीं सिद्ध 
होगी जो लोगों का मन सतही नहीं गहरे तौर पर बदलने में समर्थ हो। । 
ज़रूरत इस बात की हे कि मतदान की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पत्थर फेंककर वोट माँगनेवाले | 
को प्रश्रय न दिया जाए | वह खुद तो राजनीतिक प्रक्रिया में आरजी गड़बड़ पैदा ही करता है, मुस्तकिल 
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तीर पर गड़बड़ फेलानेवालो की असली तसवीर भी जनता के मन में उभरने नहीं देता। वह चुनाव 
और लोकतंत्र का सबसे बड़ा शत्रु है क्योंकि वह विवेक का सबसे बड़ा शत्रु है-विवेक, जिसकी कशमकश 
चुनाव के दिनों में भावना से होती रहती है और जो भावना के मुकावलै अधिक रक्षणीय है | 

प्रधानमंत्री के शीघ्र स्वस्थ हो जाने की कामना चारों ओर की जा रही है। वह स्वस्थ होकर चुनाव 
संघर्ष में अपने समर्थकों एवं जनता को सही दिशा दिखाने के लिए जितनी जल्दी मैदान में लौट आएँ 
उतना अच्छा होगा। यह पत्थरकांड हिंसा का अकेला दृष्टांत नहीं है पर इसे विशेष रूप से भूल जाना 
ही अच्छा होगा। इसकी प्रतिक्रिया में सत्तारूढ़ दल के लोग भी पथराव पर उतर आएँ तो यह दुर्भाग्य 
की वात होगी | वैसे ही शिकायत की जाती है कि स्वतंत्रता के बाद से कांग्रेस राज में पुलिस की 
गोली से जितने लोग मरे उतने स्वतंत्रता संग्राम में भी नहीं मरे थे। प्रधानमंत्री ने जिस साहस और 
शालीनता का परिचय दिया है उसको आदर्श मानकर उनकी पार्टी को क्षुद्र हिंसावादो विरोधी दलों की 
तरह आचरण करने का लोभ संवरण करना चाहिए। 

साथ ही कुछ और एहतियात की भी ज़रूरत है। समझा जाता है कि प्रधानमंत्री के साथ रहनेवाला 
सुरक्षादल अब पहले से अधिक सुदृढ़ नहीं तो सतर्क तो रहा ही करेगा। यह भी कहा जाता है कि 
प्रधानमंत्री के साथ एक ही मंच पर राज्य के मुख्यमंत्री या प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदि के उपस्थित 
रहने के विषय में सुरक्षा अधिकारी बहुत आश्वस्त नहीं हैं। कई सभाओं में पहले भी देखा जा चुका 
है कि स्थानीय नेताओं के प्रति भीड़ अपना अधैर्य व्यक्त करने में तनिक भी संकोच नहीं करती जबकि 
प्रधानमंत्री के लिए उसके मन में गहरा आदर ही होता है। प्रधानमंत्री के राजधानी पहुँचने के वाद 
उनके सहयोगियों ने इस प्रचार की एहतियाती कार्रवाई पर जोर दिया हे और खयाल है कि आवश्यक 
आदेश शीघ्र ही जारी कर दिए जाएँगे। ऐसा हो सकता है कि जो पत्थर प्रधानमंत्री को लगा वह किसी 
और पर फेंका गया हो, यह भी हो सकता है कि मंच पर फेंका गया हो कि चाहे जिसके लग जाए 
तथा यह भी हो सकता है कि सीधे प्रधानमंत्री पर ही फेंका गया हो। हर हालत में सुरक्षा का प्रबंध 
और मज़बूत करना ज़रूरी है। 
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जनसंघ पर नई जिम्मेदारी ; 

| 

श्री दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु से चौथे आम चुनाव के बाद के भारत के कदम एक वार फिर लड़खड़ा f 
गए हैं, यह सही है कि जनसंघ अपने संगठन के कर्तव्य मे नहीं डिगेगा और यह और भी अच्छा ह 
हे कि श्री अटलबिहारी वाजपेयी जैसे उदारचेता और परिपक्व नवयुवक (भारतीय राजनीति में 55 छि 


| = 


वर्ष तक के नेता नवयुवक कहलाते हैं) जनसंघ के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। श्री वाजपेयी का 
अध्यक्ष बनना शुभलक्षण यों भी कहा जाएगा कि श्री उपाध्याय की दूरदर्शिता और सम्यक्‌ भावना अकेले 
श्री उपाध्याय की नहीं, अटलजी की भी विशेषता रही थी और ऐसा मानने का कोई कारण नहीं कि 
अब नहीं रहेगी। जनसंघ को एक नया जनसंघ बनाने का स्वप्न इन दोनों ने प्रायः साथ ही साथ देखा 
था और -गनीमत है कि वह स्वप्न उपाध्यायजी के साथ तिरोहित नहीं हो गया है। 

परंतु श्री अटलबिहारी को अकेले बड़ी कठिनाइयों का सामना करना होगा, यह स्पष्ट हे | ऐसा 
नहीं कि जनसंघ में विचारभेद ही सारी कठिनाइयों का कारण होगा, चौथे चुनाव के बाद बहुत तेजी 
| से बदलती हुई राजनीतिक मान्यताओं के साथ-साथ उतनी ही तेजी से अपने को बदलने की ज़िम्मेदारी 
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उन पर आ पड़ेगी। अभी तक जिन आर्थिक और राजनीतिक मामलों में अपनी बहुप्रचलित तसवीर 
के कारण जनसंघ को दकियानूसी और कट्टरपंथी समझा जाता है, उनमें समकालीन जीवन के अनुरूप 
गतिशीलता लाने का काम और भी तेजी से करना होगा। यह इसलिए कि मिलीजुली सरकारों का दौर 
समाप्त होकर जब खुली राजनीतिक गतिविधि का दौर शुरू हो रहा है। 

हर कीमत पर कुर्सी से चिपके रहने की कांग्रेसी राजनीति की पुनरावृत्ति करनेवाले गैरकांग्रेसी दलों 
के सामने दो ही रास्ते रह गए हैं-या तो उन तत्त्वों से मेल करके गद्दी बनाए रखें, जो पुराने सत्ताधारियों 
के समरूप हैं परंतु अभी सत्ताधारी नहीं बने हैं, या उनके साथ आएँ जो व्यापक पैमाने पर जन-सहानुभूति 
बटोरना' चाहते हैं। कालीकट में जनसंघ का अधिवेशन बहुत करके इस दूसरे रास्ते की ओर बढ़ने का 
संकेत था। 

दरअसल गैरकांग्रेसी राज के पतन की प्रक्रिया इतनी तेज है कि रोज़-रोज़ नए तत्त्व सामने आ 
रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अगर कुछ प्रेक्षकों को आशा बँधी थी कि अब प्रफुल्ल घोष सरकार के अधीन 
उद्योग-धंधों के लिए आवश्यक स्थायित्व प्राप्त हो जाएगा तो तीन घोषों के त्रिकोण ने उसे चौपट कर 
दिया है। अब आशा का आधार फिर एक बार राजनीतिक दल नहीं, श्री धर्मवीर बन गए हैं। 
श्री धर्मवीर अपना धर्म किस तरह निबाहते हैं और किस हद तक धर्मवीर ही नहीं, धर्मभीरु भी सिद्ध 
होते हैं इस पर पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की मर्यादा बहुत हद तक निर्भर है। उस राज्य में राष्ट्रपति 
शासन की माँग की जा रही है और साथ में मध्यावधि चुनाव की भी। कहा जा रहा है कि संविधान 
काम नहीं कर रहा है, इसलिए राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। असम में भी राष्ट्रपति शासन की माँग 
उठी थी, कहा गया था कि वहाँ राष्ट्रीय झंडे का अपमान और प्रांतीयतावादियों का विध्वंसात्मक उपद्रव 
असम प्रशासन को विफल सिद्ध कर गया है इसलिए केंद्र को शासन अपने हाथ में लेना चाहिए । बिहार 
में कांग्रेस की आपसी फूट के कारण वहाँ किसी एक बड़े नेता को इतना योग्य अभी तक नहीं पाया 
जा सका है कि वह बिहार के प्रफुल्ल घोष अर्थात्‌ श्री मंडल के बाहर सरकार बना सके। श्री मंडल 
की सरकार कितने दिन चलती है यह भी नहीं कहा जा सकता। यह विश्वासपूर्वक अलवत्ता कहा जा 
सकता है कि बंगाल में कांग्रेस ने सत्ता-यज्ञ में जो अशुद्ध मंत्र पढ़ा और जिससे आशुतोष घोष जैसी 
आसुरी शक्ति पैदा हुई वैसी पुनरावृत्ति बिहार में न हो पाए। 'नाम आशुतोष और काम असंतोष' का 
खेल बंगाल में कांग्रेस को बहुत महँगा पड़ा है। पर असम में कांग्रेस का रवैया शायद सारे देश में 
बहुत महँगा पड़ सकता है। 

असम में राष्ट्रपति शासन लागू करने की माँग अस्वीकार करते हुए श्री चव्हाण ने लोकसभा में 
श्री चालिहा को राष्ट्रवादिता का प्रमाणपत्र दिया था, परंतु उनके शब्दों को गौर से जाँचने से पता चलता 
है कि वह श्री चालिहा को समय पर चेतावनी दे चुके थे कि उपद्रव हो सकते हैं। साथ ही श्री चव्हाण 
ने यह भी कहा कि श्री चालिहा बहुत कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। इससे साफ नहीं होता 
कि कुल मिलाकर श्री चव्हाण ने क्या कहा। 

क्या श्री चालिहा ने चेतावनी के अनुसार कार्य किया या कि नहीं किया, या कि किया और उसमें 
उनकी 'कठिनाइयों' के कारण बाधा पड़ी? J 

यदि उनकी कठिनाइयों के कारण असम में इतना बड़ा कांड 26-27 जनवरी को हो गया तो | 
क्या सारा दोष उनकी कठिनाइयों का है, उनका नहीं? और यदि यही तर्क है तो फिर समाज में मनुष्य 
के साथ कुछ भी हो जाए, दोष मनुष्य का नहीं उसकी कठिनाइयों का ही माना जाएगा जिनका निवारण 
शायद राम-भजन से ही हो सकेगा। 

असम में पाकिस्तानी घुसपैठ और चीनी बदनीयती की बहुत चर्चा पिछले दिनों सुनने में आई, 
मिजो लोगों का नागाओं से गठबंधन भी कोसा गया। 

यह भी कहा गया कि नागालैंड और कश्मीर में बाकी भारतीयों को बसने नहीं दिया जाता | दुर्भाग्य 
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से सारी वहस में कहीं भी एक वार यह नहीं कहा गया कि अन्य प्रांतों से र लोग असम में जाकर 
बसे हैं वे क्यों नहीं असम के वन पाए और क्‍यों उनके प्रति असम में इतनी घृणा जगाई जा सकी | 
मुसलमान घुसपैठिए तो अभी आए हैं। हिंदू नागरिक तो वर्षों से वहाँ बसे हैं। | 

श्री चव्हाण यदि हिंदू नागरिकों के साथ असम में हुए अत्याचार का हमेशा के लिए निवारण करना 
चाहते हैं तो उन्हें असम में अपनी राजनीतिक ढीलढाल, उलटफेर और अनिर्णय को तो छोड़ना ही 
पड़ेगा। वहाँ जाकर बसनेवाले नागरिकों को भी मानसिक रूप से असम के साथ तादात्य स्थापित करना 
सिखाना पड़ेगा। श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने अध्यक्ष बनने से पहले हिंदुओं में जातपॉत के ख़िलाफ़ 
जो वक्तव्य दिया था, अब जनसंघ को उस पर अमल करने के लिए अपने को तैयार करना चाहिए। 

इस चिट्ठी के आरंभ में कहा गया था कि दीनदयालजी के निधन से चौथे चुनाव के बाद के भारत 
के कदम एक वार फिर लड़खड़ा गए हैं। 'एक वार फिर' से स्पष्टतया आशय लोहिया की मृत्यु से 
है। यह निर्विवाद है कि लोहिया के विचारों में हिंदू समाज के वर्तमान और भविष्य दोनों की चिंता 
थी और वह हिंदू समाज को एक व्यापक शक्तिशाली समाज बनाना चाहते थे। वह रहते तो उनकी 
कोशिशें इस दिशा में जारी रहती और नई परिस्थितियों में वे इस उद्देश्य के लिए नई कार्य-पद्धतियाँ 
निकाल सकते | उनके न रहने से झूठे राजनीतिक दलों के बनावटी चेहरों को हटाकर असली भारतीय 
जन को उजागर करने की प्रक्रिया लड़खड़ा गई थी। यही अनुभव एक बार फिर श्री दीनदयाल के 
निधन से बहुतों को हुआ होगा। आशा है अटलजी के नेतृत्व में जनसंघ हिंदू समाज को आपसी बँटवारे 
के जाल से छुड़ाने का प्रयल करेगा | 
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चुनाव के नतीजों की कसौटी : अन्न 


अपनी विशिष्ट दैत शैली में नेहरू अकसर कहा करते थे कि बाढ़ की लपेट में बेघरबार इनसानों से 
मुझे हमदर्दी है लेकिन (आवाज़ ऊँची करके) यह नहीं भूलना चाहिए कि बाढ़ से ज़मीन को फायदा 
भी होता है, वह उपजाऊ हो जाती है। ह ट 

आम चुनाव में जनमत की बाढ़ ने उस दल को किसी कदर वेघरवार किया जो नेहरू अपन 
पीछे छोड़ गए हैं पर क्या बाढ़ से उसकी ज़मीन को कुछ फायदा हो रहा है? क्या वह उपजाऊ हो 
रही है। सत्ताधारी दल पर ही नहीं, सारे राजनीतिक परिवेश पर यह बाढ़ आई और उतरी और जमीन 
पर अपनी लाई हुई चीज़ें-केंचुए, घोंघे और शंख छोड़ गई । इस वक़्त का राजनीतिक उत्तरदायित्व 
इस कीचड़ को तुरंत खाद बनाने का है : परंतु राजधानी में जो हो रहा है वह कोई और कहानी कहता 
हे। 

राज्य सरकारों और केंद्र के संबंध को लेकर सबसे पहले परिवर्तन शुरू किया जा सकता था और 
कोई शुरुआत तो ज़रूर की गई-वह परिवर्तन की शुरुआत नहीं, परिवर्तन रोकने की शुरुआत अधिक 
दिखाई पड़ती है। प्रधानमंत्री और उपप्रधानमंत्री दोनों ने राज्यों से पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है 
और राज्यों की ओर से भी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में यही भावना दोहराई गई है क्य 

लेकिन केवल खाद्य का मामला लें, जो कि इस समय केंद्र और राज्या के संबंध में नींव है तो 
मालूम होगा कि राज्य सरकारें खुद पिछले ॥7 वर्षों के दलदल में इस तरह फँसी हुई हैं कि उसमें 


~ 


से निकलने की कोशिश वे विना केंद्र की सहायता क नहीं कर सकती । और केंद्र जब तक अपना 
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नोतियो में मौलिक परिवर्तन नहीं करता, तव तक वह सहायता के नाम पर सिर्फ़ दलदल में बने रहने 
की सुविधा प्रदान कर सकता है। 

केरल के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री नम्बूदिरिपाद जब दौड़े हुए नई दिल्ली आए तो वह ऐसी ही एक 
सुविधा माँगने आए, किसी मौलिक परिवर्तन की कोशिश करने नहीं आए। उनसे प्रधानमंत्री की बातचीत 
सिर्फ़ इस बारे में हुई कि अप्रैल शुरू होते-होते केरल को चावल की पूर्ति, जो बंद हो जानेवाली है 
किसी तरह बंद न होने पाए। निस्संदेह, उन्होंने यह भी जताया कि यदि पूर्ति बंद हुई तो केरल में 
रसद की व्यवस्था, जो कम्युनिस्टों ने नहीं राष्ट्रपति शासन के अधीन केंद्र ने बनाई थी, छिन्नभिन्न हो 
जाएगी और “इसका सारे देश में घातक परिणाम होगा”-पर यह प्रच्छन्न धमकी ही थी, इसके साथ 
कोई व्यावहारिक मौलिक परिवर्तन उस व्यवस्था में करने का आग्रह उन्होंने नहीं किया। 

संवाददाताओं से उनका लंबा और दिलचस्प वार्तालाप जंतर-मंतर के कांग्रेस कार्यालय के पड़ोसी 
केरल भवन के मैदान में केरल की गैरकांग्रेसी सरकार का मत जानने का एक अच्छा अवसर था। 
देशी और विदेशी संवाददाता-विदेशी खास तौर से-उस गोष्ठी में खिंचे चले आए थे। विदेशियों को 
भारत के सबसे दिलचस्प राजनीतिक रंगमंच केरल से सनसनियों की विविध आशाएँ थीं--आम तौर 
से वे जानना चाहते थे कि कम्युनिस्ट राज्य सरकार भारत में क्या उधल-पुथल करा सकती है, और 
देशी भी इससे अधिक और कुछ जानकर क्या करते क्योंकि और क्षेत्रों की तरह आज पत्रकारिता भी 
राजनीति में शामिल नहीं होती, उसका 'विश्लेषण' किया करती है। 

जो हो, नम्बूदिरिपाद बहुत मुस्तैद और चुस्त आदमी मालूम हुए। कांग्रेसी मुख्यमंत्री की तरह उनके 
इर्द-गिर्द न तो अमला-मुसाहबों का सभामंडल था न उनके चेहरे पर वह विशिष्ट गिलगिला प्रभामंडल 
था जो वर्षों तक हर कीमत देकर गद्दी से चिपके रहने से आता है | हर सवाल का जवाब तार्किक 
और दोटूक दे रहे थे-गॉलमोल और दार्शनिक नहीं जैसा हम लोग वरसाँ से सुनते आ रहे हैं। मगर 
गोष्ठी खत्म होते-होते नम्बूदिरिपाद की साफगोई ने यह संभावना भी उजागर कर दी कि केंद्र की खाद्यनीति 
मानते हुए केंद्र को अनाज के मामले में दवाते रहना उस खाद्यनीति की व्यर्थता सिद्ध करने का बहुत 
जोरदार राजनीतिक हथियार बन सकता है। 

इसका मतलब राजनीतिक भाषा में सिर्फ़ इतना है कि केरल की जनता को केंद्रीय खाद्यनीति के 
विरुद्ध तैयार करना केरल की सरकार के खाद्य-कार्यक्रम का अभिन्न अंग है | अगर-अप्रैल-मई के महीनों 
में केरल में चावल की कमी होती है तो पहले सिद्ध हो जाना चाहिए कि केंद्र की नीति इसके लिए 
जिम्मेदार है तभी केरल सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे खाद्यनीति ज्यादा जनहितकारी हो 
और राष्ट्रीय बन सकती हो। लोकसभा में कम्युनिस्ट सदस्य गोपालन का कहना था कि जिन राज्यों 
में गैरकांग्रेसी सरकारें हैं वहाँ यदि केंद्र ने अनाज नहीं पहुँचाया तो वहाँ की जनता कांग्रेस शासन के 
खिलाफ़ खड़ी होगी | 

यह तर्क के लिहाज से बिलकुल सही होते हुए भी जनहित के लिहाज से खासा पेंचीदा रास्ता 

जान पड़ता है इसका मतलब है कि कम्युनिस्ट नीतियाँ नकारात्मक हैं। क्योंकि कांग्रेस नीतियों में विश्वास 
खोकर के ही जनता ने कांग्रेस को हटाया। अब उसको केंद्र की कांग्रेस सरकार का खोखलापन समझाने 
के लिए उसे “अनाज के लिए लड़ते हुए मरने” (उद्धृत शब्द गोपालन के हैं) पर बाध्य करना उसके 
साथ ईमानदारी करना नहीं है केद्र सरकार को हिलाने के लिए इससे ज्यादा अच्छी यानी ज्यादा जनहितकारी 
और सच्ची व बुनियादी सवाल छेड़नेवाली राजनीतिक तरकीबें काम में लाई जा सकती हैं बशर्ते कि 
पार्टी के पास कोई सच्ची मौलिक नीति हो। 

शायद कम्युनिस्ट पार्टी के पास वैसी कोई चीज़ उसी तरह नहीं है जैसे कांग्रेस के पास नहीं 
या फिर है तो उसी तरह है जैसे कांग्रेस के पास है। यानी रूस और अमरीका, दक्षिण और वाम 
दरमियान हर असली सवाल को घुमाते रहना और समाजवादी नीतियों को हमेशा सतही बहसों से भ्रष्ट 
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कराते रहना ही दोनों पार्टियों का शगल है | इस जाल में तब तक जनता को भरमाए रहो जब तक 
संभव हो यही इन दोनों का गुप्त इरादा जान पड़ता है। 

केरल में अन्न संकट के सार्वदेशिक दुष्परिणामों की व्याख्या नम्बूदिरिपाद ने अपने साथी गोपालन 
के मुकाबले कहीं ज़्यादा राजनीतिक चतुराई से की। शायद दोनों के तरीकों में अंतर इसलिए था कि 
एक को केवल संसद में खाद्य-बहस में एक भाषण जोड़ना था और दूसरे को मुख्यमंत्री का पद बनाए 
रखना था। एक अमरीकी संवाददाता ने पूछा था कि केरल में अनाज न मिलने से देश भर में दुष्परिणाम 
कैसे होंगे? शायद वह समझ रहा हो कि नम्बूदिरिपाद कबूल कर लेंगे कि राज्यों में कम्युनिस्ट पार्टियाँ 
आंदोलन कराएँगी। मगर नम्बूदिरिपाद ने इससे कहीं ज़्यादा सही बात कही, “जब लोग एक राज्य में 
लोगों को भूखों मरता देखेंगे तो वे आशंकित हो जाएँगे कि कहीं हमारे राज्य के साथ भी केंद्र का 
ऐसा ही व्यवहार न हो--तब फिर वे आंदोलन करें तो इसमें ताज्जुब क्या?” इस तर्क में दम है। 

किंतु दमदार तर्क एक चीज़ है और अच्छी राजनीतिक पहल दूसरी चीज़ है। अब तक केरल 
को केंद्र की खाद्यनीति के केवल एक पहलू-पावने के पहलू-से मतलब रहा था। केंद्र ने जब अपनी 
अदूरदर्शी स्वार्थबुद्धि से केरल में राष्ट्रपति शासन कराया तो उस राज्य को खिलाने की ज़िम्मेदारी सर 
पर आ पड़ी। प्रायः ढाई वर्ष तक राष्ट्रपति शासन के अधीन केरल केंद्र से लेने का हकदार वना रहा | 
तब कभी उसे यह कहने की जरूरत ही न पड़ी कि अनाज उत्पादन और वितरण की राष्ट्रीय नीति 
क्या होनी चाहिए। पर अब तो उसे कहना चाहिए कि अनाज से लदे जहाज के किनारे से लगते ही 
भूखे भारतीयों के उस पर टूट पड़ने की नीति खत्म करनी होगी। जिसका मतलब होगा यह बताना 
कि देश में उत्पादन और वसूली के तरीकों में-जिनमें भूमि कानून भी शामिल है-जवर्दस्त परिवर्तन 
करने होंगे। अन्यथा केरल सरकार भी केंद्र सरकार के साथ इस मामले में गठबंधन किए रहेगी कि 
बाहर से अनाज मँगाओ और हमको हमारा हिस्सा देते जाओ नहीं तो देश में दुष्परिणाम होंगे | प्रधानमंत्री 
ने जिस सहयोग कि आशा की थी क्या वह यही सहयोग है? 

इसका मतलब यह नहीं कि आम चुनाव के वाद गेरकांग्रेसी सरकारों को और गैरकांगरेसी पार्टियों 
को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। कांग्रेस तो बहुत खुश होगी अगर ऐसा हो जाए। मगर यह राजनीतिक 
क्रियाकलाप की ऐसी-तैसी कर देने के बराबर होगा। प्रतिपक्ष की राजनीति केवल बहस और संसदीय 
गतिविधि तक सीमित कर देना स्वस्थ लोकतंत्रीय विकास के हित में कभी नहीं हो सकता। तो भी 
जो बात इस समय ध्यान से समझने की है, वह यह कि कोई भी गैरकांग्रेसी सरकार-यदि वह क्रांतिकारी 
परिवर्तनों की मीयत से कोई नए काम करती है तो देर-सबेर बड़े भारी विरोध का शिकार होकर रहेगी । 

यदि वह क्रांतिकारी नीतियाँ नहीं चलाती तो अपने आप उसी निर्जीव स्थिति को प्राप्त होना तो 
उसके भाग्य में है ही जिसको कांग्रेस सरकारें प्राप्त हुई । तब फिर उनके सामने विकल्प सीधा है। अधिक 
समय उन्हें चलना नहीं है यह आशंका मान लें तो दो ही रास्ते हैं। या तो जव तक हो सके तब तक 
समझौते और कामचलाऊपने का रास्ता पकड़कर चलें और धीरे-धीरे वैसी ही शक्ल अख्तियार कर 
लें जैसी इनसे पहले की सरकारों की थी। र है 

केरल के मुख्यमंत्री का रबैया इन दोनों विकल्पों से अलग दिखता है। वह चाहते हैं कि सहयोग 
के वातावरण में वह अपनी राजनीति कर सकें। राजधानी में उनकी संकटकालीन भेटो से केंद्र को-जैसा 
खाद्यमंत्री ने कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया है-सहयोग का झंडा बुलंद करने का अवसर मिला है परंतु 
आनेवाला समय दिखाएगा कि केंद्र को यह सहयोग, जिसमें केद्रीय नीतियों के परिवर्तन की प्रेरणा कम 
से कम अभी तक नहीं आई है, महँगा पड़ सकता है। इस सौदे में दोनों पक्षों को लाभ तभी होगा 
जब दोनों एक-दूसरे को मूलभूत परिवर्तनों के लिए मजबूर करेंगे। 6 

केंद्र की ओर से खाद्यनीति में परिवर्तन की इच्छा का जो संकेत मिलता है वह पैबंद लगाने की 
इच्छा जैसा दीखता है। यह तो स्पष्ट है कि आगामी मुख्यमंत्री सम्मेलन में खाद्य क्षेत्र बनाए रखने के 
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पक्ष और विपक्ष में जो भी तर्क दिए जाएँगे आज की परिस्थिति में उन्हें सारे देश में लागू कराना केंद्र 
के लिए पहले से भी कठिन होगा। परंतु कुछ नियंत्रण हटाने का जो इरादा खाद्यमंत्री ने प्रकट किया 
है बह कार्यरूप पाए तो शायद खाद्य क्षेत्रों की कठोरता भी शिथिल हो सकती है। अभी तो बहुतायत 
वाला प्रत्येक राज्य अपनी समृद्धि जानबूझकर कम दिखाना चाहता है ताकि केंद्र उसके अन्नवैभव में 
हस्तक्षेप न कर सके। परंतु वितरण के मामले में गैरसरकारी व्यापार क्षेत्र को पहले से अधिक अवसर 
और रियायत देने का प्रयोग अब किया जा सकता है-खास तौर से यह देखते हुए कि व्यापारियों 
के असामाजिक कृत्यो का सबसे बड़ा न्यायालय यानी जनता आज पहले से कहीं अधिक निर्णयशील 


हो गई है। 


70 अप्रैल 7967 
साहस, सहयोग : दो अर्थभ्रष्ट शब्द 


केंद्र और राज्यों के संबंध की नई शकल क्या होगी? यह सवाल चुनाव के बाद के पहले मुख्यमंत्री 
सम्मेलन के पूर्व राजधानी के राजनीतिक चिंतको के मन में सबसे बड़ा सवाल था। क्या केंद्र उन राज्यों 
को सहयोग नहीं देगा जिनमें गैरकांग्रेसी सरकारें हैं? क्या वे राज्य कद्र को सहयोग नहीं देंगे जिनमें 
शैरकांग्रेसी सरकारें हैं? सहयोग के इस लेनदेन की खूँटी पर बड़े भोलेपन के साथ राजनीतिक चिंतकों 
ने देश का राजनीतिक भविष्य टॉग दिया है। यदि सहयोग नाम पर ऐसी ही गोलमोल सौदेबाजी चलती 
रही जैसी केरल और केंद्र एक-दूसरे से कर रहे हैं तो यह खूँटी कहीं स्वस्थ राजनीतिक विरोध का 
नौलखा हार लील न जाए! 

सहयोग की माँग केंद्र की ओर से उठने के पहले कितना सही होता कि केंद्र अपनी कुछ नीतियों 
की एक बार स्पष्ट परिभाषा करता और उनके कार्यक्रम चलाने की जी-तोड़ कोशिश करता । तब राज्यों 
के सहयोग की या असहयोग की कोई राजनीतिक परिणति दिखाई देती और यह पता लगाना सहज 
होता कि सही रास्ते पर कौन है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। गत सप्ताह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 
बहस का जो उत्तर प्रधानमंत्री ने दिया वह एक बार फिर विरोधी दलों को सहयोग का निमंत्रण देता 
हे-पर यह नहीं बताता कि वे सहयोग किस काम में करें-सिवाय इतना कहने के कि उन्हें बड़े-बड़े 
राष्ट्रीय मामलों में सहयोग करना है | यही भाषण एक स्थल पर बताता है कि केंद्र सरकार की नीतियों 
की रूपरेखा अगले अधिवेशन में प्रकट होगी-यों अभी कया करना है यह सरकार जानती है । 
पु मोटे तौर पर सहयोग मागा गया है। खाद्य की कमी दूर करने और सूखे का मुकाबला करने 
में। 

ये दोनों काम जिस हद तक तात्कालिक हैं उस हद तक इनमें सहयोग की माँग तो वास्तव में 
गैरकांग्रेसी सरकारों की ही माग है-केरल मई-जून के लिए चावल माँग रहा है-धमकी देकर कि सारे 
देश में बलवा हो जाएगा : बिहार और कुछ नहीं तो आलू और शकरकंद उगाने की आवाज़ उठा 
रहा है और यों भी चारों ओर से अगले दिनों की कठिनाइयों दूर करने के लिए गुहार लगाई जा रही 
है। पानी और खेती की मौलिक नीतियों पर केंद्र और राज्यों के सहयोग की बात उठाना ही सहयोग 
को अर्थ देना होगा और यह काम केंद्र की ओर से ही शुरू किया जा सकता है। 

मुख्यमंत्री सम्मेलन के विचारणीय विषयों में केंद्र को अन क्षेत्रों का विषय बहुत महत्त्वपूर्ण जान ,' 
पड़ा-यह अपने में एक महत्त्वपूर्ण बात है : इस अर्थ में कि शायद केंद्र को आशा है कि अन क्षेत्र 
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MENTE CIDE EE स्स्स yo शाँणा 


हट जाने से अनाज बाज़ार में आने की जो संभावना बताई जाती है वह सच ही निकल आए | | 
क्षेत्र हटाना या रखना खेती का उत्पादन बढ़ाने में दूर तक मददगार नहीं हो सकता और उसे किसी 
मौलिक नीति के रूप में सहयोग का विषय बनाकर अपनी पीठ आप ठोंकना बेकार है। खेती का 
उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर सिर्फ़ एक ही प्रेरणा सर्वोपरि मानी जाएगी यानी-अच्छे दाम की प्रेरणा-तो 
मौलिक नीति के रूप में यह प्रेरणा देश के लिए घातक सिद्ध होगी | क्योंकि सभी जानते हैं कि अच्छे 
दामों का कहीं अंत नहीं होगा और क्रयशक्ति कभी उतनी तेजी से या उस अनुपात से नहीं बढ़ सकती 
जिससे मुनाफाखोरी बढ़ सकती है। दामों के मामले में, कृषि उत्पादन और कारखाना उत्पादन की चीज़ों 
के दामों में वैषम्य दूर करना और एक फसल से दूसरी फसल के बीच दाम बढ़ने की हदबंदी करना 
“मौलिक नीति” कहला सकता है | इस पर राज्यों और केंद्र में कभी परस्पर विचार ही नहीं हुआ जबकि 
सभी राज्य कांग्रेसी थे। ग 
अनाज के मामले में केंद्र का एक बहुत प्रिय वाक्य है-“अव हम संकट से उबर गए हैं |” यह 
963 से लगातार हर नई फसल के आने पर सुनाई पड़ता रहा है | हर संकट से उबरने के बाद पानी 
की व्यवस्था के, खाद के, नये बीजों के और बेहतर कृषि प्रशासन के बारे में फिर से मेहनत करने 
के आश्वासन दिए जाते रहे हैं। यहाँ तक कि पिछले साल जब अमरीकी मदद घनी उपजवाली किस्मों 
की उर्वरक-आश्रित खेती की शर्त पर मिलने की वात उठी तो इस तरह की खेती को ही ऐसे प्रचारित 
किया जाने लगा जैसे यह कोई मौलिक नीति हो--हो भी सकती थी पर उसके साथ खुद सरकार ने 
एक शर्त जुड़ी हुई मानी थी-पानी की शर्त | सव जगह पानी नहीं है-नहीं हो सकता है और वहीं 
हो सकता है जहाँ पैसा हो। इसलिए घनी उपज की खेती की 'मौलिक नीति” भी एक आंशिक कार्यक्रम 
बनकर रह गई। 
अधुनातन स्थिति यह है कि 'अब हम संकट से उबर गए हैं' कहने के लिए नई फसल की भी 
जरूरत नहीं, केवल आयात की ज़रूरत रह गई है। होते-करतें मौलिक नीति रह गई है “आज का 
अनाज जुटा लेना ही समाजवाद है”, यह आज का अनाजवाद ही यदि केंद्र और राज्यों के सहयोग 
का आधार बना तो कांग्रेस को वोट देकर जनता को क्या मिला? 
केंद्र की ओर से साहसपूर्वक नई नीतियाँ आएँ यही एक रास्ता रह bs पर चलकर | 
केंद्र और राज्यों के टकराव के बिना सहयोग किया जा सकता है। अव तक इसका प्रयल करने की | 
आवश्यकता नहीं पड़ी थी क्योंकि जब नेहरू थे तो टकराव का सवाल नहीं था और जब उनके अंतिम 
दिन आए या वह नहीं रहे तो टकराव का सवाल इस बुरी तरह पैदा हुआ कि राज्यों को रास्ता बताना 
नहीं, खुश रखना केंद्र के लिए ज़्यादा जरूरी हो गया | अब जो स्थिति पैदा हुई है उसमें केंद्र को एक 
मौका मिला है कि वह अपने को गेरकांग्रेसी सरकारों से ज़्यादा जनहितकारी साबित करे- ऐसी नीतियाँ 
सामने लाए जिन पर चलने से व्यापक हित सुनिश्चित हो। 
इसमें साहस की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने अपने समापन भाषण में साहस का नाम एक से अधिक 
बार लिया था। उससे पहले एक भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक सेन ने अपने अत्यंत अभिजात भाषण 
`° में कांग्रेस सरकार को साहस ही नहीं शौर्य की भी जरूरत ऐसी अंग्रेजी में बताई थी जिसका अनुवाद 
केवल संस्कृत में हो सकता है। शायद शब्दाडम्बर के लिए ये ही दो भाषाएँ उपयुक्त हैं-एक विदेशी, 
दूसरी मृत। जो हो, धुआँधार शब्दों के बीच अर्थ केवल इतना दिखा कि जब चीनी आक्रमण हुआ | 
| था तब भी भारतीय राजनीतिक और बुद्धिजीवी ओर-जोर से हाथःपाँव पटककर चीखने लगा था कि 
ह हम देश के लिए मर जाएँगे । हम देश के लिए मारेंगे वह तब भी नहीं कह रहा था। आज जब राजनीतिक 
| 
| 


अंधकार दिवालिया भूतपूर्वो के मन में घुमड़ता है तो डर के मारे वे चीखने लगते हैं--साहस करो, 
साहस करो। साहस करो पर क्या करने का साहस करो यह बताने से ही साहस शब्द में अर्थ आएगा। 
पर यह बताने से सत्ता जाएगी-या कम सें कम उसके जाने का खतरा उठाना पड़ेगा। इसलिए साहस 
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और सहयोग की बात करो और सत्ता को किसी तरह छिनने मत दो-यह वर्तमान में कांग्रेस का रवैया 
दिखाई देता है। 

जो हो, यह शब्दाडम्बर अधिक दिन चलेगा नहीं। यदि केंद्र को राज्यों का संघ बनकर रहना हे 
तो सही मायने में उसे संघ के कर्तव्य समझने पड़ेंगे, केवल एक प्रतिद्वंद्वी सत्ता-लोलुप की भाँति व्यवहार 
करने से नहीं चलेगा। इस दृष्टि की अनिवार्य आवश्यकता शीघ्र ही अमनचैन के मामले उठाने पर 
अपने आप प्रकट होनेवाली है। अनाज के मामले में तो वह उतने स्पष्ट तरीके से शायद न दिखाई 
पड़े-परंतु उपद्रवों और जनसुरक्षा के मामले दिमाग में कील ठोंककर यह बात धँसा देंगे कि केंद्र को 
पार्टीगत स्वार्था से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा-नहीं तो संघीय सरकार की प्रतिष्ठा बनी रहनेवाली 
नहीं हे। आज तो स्थिति यह है कि स्वराष्ट्र मंत्रालय समझ नहीं पा रहा है कांग्रेस सें छिटककर अलग 
गए गुटों की नई पार्टियों को किस कोटि में रखे-कांग्रेस माने या विरोधी माने? इसी तरह मंत्रालय 
निर्णय नहीं कर पा रहा है कि कुछ विनम्र विरोधियों के बारे में जो उदार दृष्टि उसके राजनीतिक नियामकों 
की रही हे वह अब आगे उतनी ही उदार रहे या कुछ कम उदार हो जाए-यह देखते हुए कि अब 
इन विनम्र विरोधियों की सरकारें बनी हैं और कांग्रेस विरोधी स्थानों पर बैठी है। इसी तरह मंत्रालय 
को समझना है कि क्या राज्यों में विरोधी स्थानों पर बैठने के बावजूद कांग्रेस को सत्ताधारी दल-सा 
श्रेष्ठ स्थान मिलते रहना है क्योंकि केंद्र में अभी वही सत्तारूढ़ हे? कुल मिलाकर विरोधी राजनीतिक 
दलों की तरफ अपना सारा रवैया स्वराष्ट्र मंत्रालय को बदलना पड़ेगा-अगर वह साहस और सहयोग 
को अर्थ देना चाहता है तो। . 


7 अप्रैल 967 


भारत का नादान दोस्त और दाना दुश्मन 


अमरीकी नीति ने एशिया में नाम नहीं वीएतनाम पैदा किया है जो एक देश के दो टुकड़ों की असाध्य 
लड़ाई का ही नाम है। भारत के दो टुकड़ों में निरंतर तनातनी बढ़ाने की नहीं बल्कि उसे घटाने की 
कोशिश का दावा करते हुए अमरीका की नई अस्त्र सहायता नीति ने फिर एक बार भारत को चीख-चीखकर 
शिकायत करनेवाला बना दिया है। 

राजधानी में कांग्रेस अध्यक्ष और कुछ कांग्रेसी नेताओं की प्रतिक्रिया सबसे पहले मुखर हुई। 
श्री कामराज ने साफ कहा कि यह भारत पर दबाव डालने की अमरीकी नीति का प्रमाण है। अखबारों 
ने भारत सरकार की विदेश नीति के बोदेपन पर फबतियाँ कसी और परराष्ट्र मंत्रालय का यह वक्तव्य 
छापा जिसमें अमरीकी निर्णय पर 'आश्चर्य और चिंता' प्रकट की गई है । इसके दूसरे दिन अंग्रेजी अखबारों 
ने वाशिंगटन से प्राप्त अमरीकी स्पष्टीकरण प्रकाशित किया जिसके अनुसार वास्तव में अमरीकी सैनिक 
मिशन भारतखंड से डेराडंडा समेटकर कूच कर गए हैं। 

इस तरह कुल मिलाकर पता चल रहा है कि अमरीका ने कुछ ऐसा कर डाला है जो हमें एकाएक 
बड़े आश्चर्य में डाल गया है और हम कह रहे हैं कि इससे पाकिस्तान की ताकत बढ़ेगी जबकि अमरीका 
कह रहा है कि इससे शस्त्रं की होड़ कम होगी। 

असलियत क्या है? थोड़ी देर के लिए यह सवाल अलग रख दें कि पाकिस्तान जिस साज-सामान 
के लिए पुर्जे खरीद सकेगा वह वही है जिसे भारत ने मारकर बरबाद कर दिया था और इस महत्त्वपूर्ण 
वाक्य को देखें जो अमरीकी घोषणा में शामिल है। 
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“अमरीका हथियारों की विक्री की नीति पर कड़ी निगाह रखेगा जिससे भारत और पाकिस्तान 
में हथियारों की होड़ न हो सके।” 

पाकिस्तान ने 965 के युद्ध के बाद चीन, ईरान और तुर्की से सैनिक साज-सामान और हथियार 
प्राप्त किए थे। इनमें से ईरान और तुर्की से प्राप्त सामान अगर अमरीका की इच्छा से नहीं प्राप्त हुआ 
था तो गैरजानकारी में भी प्राप्त नहीं हुआ था। चीन से हवाई जहाज और टैंक लेकर पाकिस्तान ने 
अमरीका से कहा था कि हमें आपने चीन के पास जाने को मजबूर किया है | जबकि वस्तुतः पाकिस्तान 
का चीनाभिमुख होना चीन के भारत-आक्रमण के समय से ही आरंभ हो गया था और उस समय उसकी 
अमरीकी सैनिक सहायता में किचिंत्‌ गतिरोध का कारण भी बना था। इसलिए पाकिस्तान की चीन-नीति 
का सूत्र केवल अमरीका पर दबाव डालने के उद्देश्य में न खोजकर किसी व्यापकतर उद्देश्य में खोजना 
चाहिए | वह अपनी भौगोलिक स्थिति का पूरा फायदा उठाने का उद्देश्य है। 

इसी तरह अमरीका ने जब 965 में पाकिस्तान और भारत को अपनी सैनिक सेवाओं से वंचित 
किया तो वह जानता था कि भारत के पास उसका दिया बहुत थोड़ा सैनिक साज-सामान है और पाकिस्तान 
के पास बहुत ज़्यादा है । सैनिक सहायता स्थगित करके क्या वह दोनों देशों की लड़ाई रोकने के साथ-साथ 
किसी और उद्देश्य से भी परिचालित नहीं हो रहा था? क्‍या वह उद्देश्य पाकिस्तान को बड़े अरमानों 
से सौंपी हुई अपनी अमानत नपष्ट-भ्रष्ट होने से बचाना था-या कि पाकिस्तान को इतना विपन्न होने 
से बचाना था कि वह अदबदाकर चीन से वाजाव्ता सैनिक रिश्ता कायम करने पर मजबूर हो जाए? 
शायद चीन यह चाहता था और पाकिस्तान को भारत पर आक्रमण के लिए उसके उकसाने का एक 
कारण यह भी था। 

यदि नहीं भी था तो इसके होने की आशंका ही अमरीका को पाकिस्तान की रक्षा के लिए आतुर 
करने को काफी थी। क्योंकि चीन को रोकना अमरीका का सबसे पहला उद्देश्य है | 


भारत का उद्देश्य 
भारत ने बहुत हानि उठाकर पाकिस्तान को गहरी क्षति पहुँचाई थी। परंतु युद्ध के पहले से ही रक्षा 
प्रबंध में आलनिर्भर होने की जो योजना वह चला रहा था वह पाकिस्तान-युद्ध के वाद और गंभीर 
हुई । आत्मनिर्भरता का सच्चा अर्थ धीरे-धीरे समझ में आने लगा | यह प्रवृत्ति अमरीका की दृष्टि में 
ज़रा कठिनाई से समझ में आनेवाली चीज़ है जैसा कि वह एशिया में अपनी नीतियों के जरिए दिखा 
चुका है। वह भारत को अनाज में आत्मनिर्भर देखना चाहता है तो तभी जब वह उर्वरक में मुखापेक्षी 
हो। यदि रक्षा साधनों में आत्मनिर्भरता भारत का लक्ष्य हो तो उसके लिए भारत को पड़ोसी देशों से 
आक्रमण की आशंका से काफी समय तक मुक्ति चाहिए। वह समय खंडित कर देती है अमरीका की 
नई सहायता नीति । भारत के सामने अमरीका ने सीधा सवाल रख दिया है : अनाज खरीदोगे या कीलकाँटा? 
पाकिस्तान के सामने उसने सवाल नहीं, उसके सवाल का हल रख दिया हैं। उसका आज का सवाल 
हे--अपनी विशेष भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति की क्‍या कीमत इस वक़्त हमें मिल सकती है? 
इसमें कोई शक नहीं कि भारत-पाक युद्ध का सबसे अधिक राजनीतिक लाभ पाकिस्तान ने तब 
भी उठाया था और अब भी उठाया है। वह अपने सब पड़ोसियों को डराकर सबसे कुछ न कुछ वसूल 
करने को गुटों से अलग रहने का सबसे हितकारी तरीका मानता है। चीन को यह डर कि पाकिस्तान 
रूस की तरफ झुकेगा और रूस को यह डर कि पाकिस्तान चीन की तरफ झुकेगा तो है ही, रूस 
को यह डर भी है कि भारतखंड में पाकिस्तान अपनी चतुराई से (या मूर्खता से) किसी बड़े आमने-सामने 
का कारण न बन जाए जिसमें रूस को चीन या अमरीका का प्रसार रोकने के लिए उतरना पड़े। वह 
किसी बड़े युद्ध में पड़ने के लिए तैयार नहीं है। अमरीका भी नहीं चाहता कि उसे चीन या रूस का 
विस्तार रोकने के लिए वीएतनाम जैसा युद्ध एशिया में कही और लड़ना पड़े | परंतु ~" यह और प्रश्‍न 
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है कि अमरीका भारत के लोकतंत्रीय तानेबाने पर ज़रूरत से ज़्यादा वोझ डालकर क्या हासिल कर 
पाएगा? 

अमरीका ने पाकिस्तान (और भारत को भी) शस्त्रो के कीलकाँटे बेचने पर से प्रतिबंध हटाने का 
यही वक्त क्यों चुना? अभी तो आम चुनाव समाप्त हुआ है और भारत में बड़े-बड़े राजनीतिक परिवर्तन 
जाहिरा तौर पर हुए हैं। इनके नीचे असली परिवर्तनों की सुगबुगाहट हो रही है-केवल सुगबुगाहट | 
अभी भ्रष्ट प्रशासन और निर्मम राजा के प्रति अनास्था ही जागी है : आदमी को बदलने की इच्छा 
जागी है, अच्छी राजनीतिक पार्टी बनाने की शक्ति तो अभी विकसित ही हो रही है और अच्छी राजनीतिक 
पार्टी ही देश को बदल सकती है, खाली अच्छा इनसान नहीं । इस समय अमरीका का दवाव जो कितना 
ही घूमघामकर क्यों न आया हो, सीधे भारतीय आलनिर्भरता के रास्ते में खड़ा हो गया है। 

अमरीकी विदेशनीति में पाकिस्तान एक बहुत महत्त्वपूर्ण ठीहा है। उसे चीन की तरफ से खींच 

लाने का उद्देश्य अमरीका का प्रमुख उद्देश्य होगा यह मानकर भी विश्वास नहीं होता कि वह एक 
विराट्‌ लोकतंत्रीय देश भारत जैसे सत्यार्थी लोकतंत्र को एक नाजुक मौके पर किस्म-किस्म के मनुष्य-विरोधी 
जबड़ों में फँसने के लिए मजबूर करना चाहेगा। परंतु विश्वास करने या न करने का कोई मतलब 
नहीं । वस्तुस्थिति सामने है अमरीकी घोषणा के दो दिन के अंदर ही अमरीका-विरोध और अमरीका-समर्थन 
का एक अर्थहीन बवंडर देश में शुरू के चक्कर काटने लगा है--अभी यह बढ़ेगा और संसद के अगले 
अधिवेशन तक कांग्रेस में वे “प्रगतिवादी! और 'दक्षिणपंथी' मुखौटे फिर चमकने लगेंगे जिनका रोगन 
आम चुनाव ने झाइ दिया था। 
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मोटे-मोटे चशमों और पके बालोंवाले अधेड़ अफसरों की कतार आकाशवाणी भवन के पत्र-सूचना विभाग 
में जबरदस्त मोर्चा बाँधे बैठी हुई थी । मुकाबले पर थे राजधानी में काम करनेवाले देशी-विदेशी संवाददाता | 
बजट के दिन की शाम की बात है-यह प्रेस सम्मेलन बजट प्रस्तावों की व्याख्या के लिए बुलाया 
गया था। 

अर्थशास्त्री अफसरों ने भरसक कोशिश की वे संवाददाताओं के सवालों का जवाब ईमानदारी से 
दे सकें । कुछ मामलों में वे सफल रहे। जैसे कि उन्होंने झट से बता दिया कि 'गोल्डफ्लेक' (सिगरेट) 
का दाम कितना बढ़ेगा और 'चारमीनार' का कितना। लेकिन एक सवाल का जवाब सिर खुजाने के 
बाद भी उनके पास नहीं था और उनकी ईमानदारी की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने उस वक्तव्य से 
और ज़्यादा गोलमोल कुछ कहने की कोशिश नहीं की जो-कि वित्तमंत्री संसद में दे चुके थे। 

दरअसल इस सवाल का जवाब किसी के पास है ही नहीं। कम से कम फिलहाल किसी के पास 
नहीं है। सवाल यह है कि जब कभी किसी चीज़ पर उत्पादन-शुल्क बढ़ाया जाता है तो उस चीज़ 
की कीमत जो कि हमें-आपको बाज़ार में चुकानी पड़ती है, क्यों बढ़ जाती है? 

जहाँ तक सिगरेट और चाय का मामला है, वित्तमंत्री और तैयारशुदा जवावों से लैस उनके अधिकारी 
दोनों मानकर चल रहे थे कि बढ़ा हुआ उत्पादन-शुल्क उत्पादक नहीं देगा, सिगरेट फूँकनेवाला और | 
चाय से अपना कलेजा जलानेवाला नागरिक अपनी फटी जेब से निकालकर देगा | ऐसा नहीं कि वित्तमंत्री 
जो कि न चाय पीते हैं न सिगरेट पीते हैं, इन दोनों व्यसनो में लिप्त मुंशियों और मजदूरों से बदला 
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निकालने के लिए नहीं तो उन्हे र देने के लिए ही उनसे ज़्यादा पैसे खर्च करने को कह रहे थे। 
इस मामले में व्यक्तिगत पसंद-नापसंद का कोई सवाल नहीं उठता । हालाँकि स्वभाव से ही आलोचनाप्रिय 
लोग कहते पाए जा रहे हैं कि मोरारजी भाई ने शराव जैसे बड़े नशेबालों को वख्श दिया और चाय-सिगरेट 
जैसे छोटे नशेवालों को धर पकड़ा | यह मामला तो हमारी सारी अर्थव्यवस्था के तौर-तरीके का है जिसमें 
उत्पादन-शुल्क बढ़ने पर एक ओर जहाँ सीधे राजस्व में इजाफा होता है वहाँ दूसरी ओर छोटी-मोटी 
खुशियों से अपने को खुश करनेवाले साधारण इनसान की तकलीफ़ों में भी अनिवार्यतः वृद्धि होती है। 
बच रहता है सिर्फ़ उत्पादक और फिर वह रोनी सूरत बनाकर अखबारों में वक्तव्य छपवाता है कि 
बजट से उत्पादन में कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। 

जिस सवाल का जवाव वित्तमंत्रालय के विशेषज्ञ संवाददाताओं को नहीं दे पाए थे वह इसी व्यवस्था 
से उत्पन्न हुआ था जिसका जिक्र ऊपर किया गया है। वित्तमंत्री ने अपने वजट-भाषण में एक स्थल 
पर आशा प्रकट की थी कि उत्पादन-शुल्क का बढ़ा हुआ वोझ खरीदार पर नहीं पड़ेगा और सवाल 
यह पैदा हुआ था कि यह आशा वह किस आधार पर कर रहे हैं? वित्तमंत्री की यह उक्ति केवल 
कुछ वस्तुओं के उत्पादन के वारे में थी, सबके वारे में नहीं। उन्होंने फरमाया था : 

“मुझे आशा है कि अल्युमीनियम, रेयन और संश्लिष्ट रेशों के मामले में उत्पादकों के लिए यह 
संभव होगा कि वे उत्पादन-शुल्कों में की जानेवाली वृद्धि के बोझ को अपने ऊपर ले लेंगे और उपभोक्ताओं 
से ली जानेवाली कीमत में कोई वृद्धि नहीं करेंगे। किसी भी हालत में, इन वस्तुओं के उत्पादक सरकार 
से पहले सलाह किए विना इनकी मौजूदा कीमतों में वृद्धि नहीं कर सकेंगे | यदि जाँच करने के वाद 
यह पाया जाएगा कि उत्पादक उपभोक्ताओं से ज़्यादा मूल्य वसूल किए विना अतिरिक्त उत्पादन शुल्का 
के बोझ को उठा नहीं सकते, तो हम सुधार की उचित कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाएँगे। फिर 
भी, हम इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जहाँ तक संभव हो, इन मामलों में बढ़े हुए शुल्कों 
का भार इस समय होनेवाले लाभ पर पड़े।” 

अल्युमीनियम और नकली रेशे वगैरह औद्योगिक विकास के ज़माने में उन चीज़ों में गिने जाते 
हैं जो पुराने वक़्तों की असली और शुद्ध चीज़ों की जगह तेजी से ले रहे हैं। जैसे फूल और कासे 
के वरतनों की जगह अल्युमीनियम के बर्तन और शुद्ध सूती या रेशमी कपड़े की जगह रेयन और 
टोलिन ले रही है। यों तो सभी औद्योगिक समाजों में हर पुराने घरेलू उत्पादन का बदल प्रचलित होता 
है लेकिन एक घिसटती हुई अर्थव्यवस्था में जहाँ गरीव और ज़्यादा गरीब, अमीर और ज़्यादा अमीर 
और मध्यवित्त और ज़्यादा बदहवास हो रहा हो, वहाँ ऐसे बदलों का महत्त्व इसी से अंदाज़ा जा सकता 
है कि आज ज़्यादातर लोग 50 रुपए की एक टेरेलिन कमीज खरीदकर एक साल गुज्ञार देना बेहतर 
समझते हैं, 50 रुपए में दो या तीन सूती कमीजें बनवाकर साल भर उन्हें धोने और इस्त्री करने का 
खर्चा नहीं उठाना चाहते । खैर, यह इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह तथ्य है कि अल्युमीनियम 
और नकली रेयन वगैरह बनानेवालों ने पिछले अवमूल्यन के वाद अपनी वस्तुओं का दाम अच्छी तरह 
बढ़ा दिया था। वित्तमंत्री ने जब यह कहा कि ये उत्पादक उत्पादन-शुल्क-वृद्धि को बोझ अपने ही ऊपर 
लेंगे और अगर उपभीक्ताओं से ज़्यादा पैसे वसूलना चाहेंगे तो सरकार से पहले सलाह किए बिना किसी 
भी हालत में नहीं कर सकेंगे तो उन्होंने यही सोचा था, कि ये उत्पादक पहले से ही काफी दाम बढ़ाए 
हुए हैं और उस दाम में नई उत्पादन-शुल्क-वृद्धि समाई जा सकती है। जाहिर है कि नई वृद्धि का 
कड़वा घूँट पी जाने के लिए उत्पादक तैयार हो या न हो, यह सिर्फ़ उत्पादक की इच्छा पर निर्भर 
है| कह सकते हैं कि वह वित्तमंत्री की आशा पूरी करने के लिए कहाँ तक उत्सुक होता है। वित्तमंत्री 
का व्यक्तिगत रौब मानकर भी वह यह आशा पूरी कर सकता है और साधारण आदमी पर तरम खाकर 
भी | प्रसंगवश वह चाहे तो देश पर भी तरस खा सकता है। सामान्य नागरिक भी वित्तमंत्री के साथ 
आशा कर रहा है कि इन वस्तुओं के उत्पादक मूल्य-वृद्धि न करके उद्योग की दुनिया में एक शानदार 
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धर्म-कर्म की मिसाल कायम करेंगे। 

लेकिन, मूल्य में वृद्धि करने के पहले सरकार से सलाह करना उत्पादकों के लिए अनिवार्य नहीं 
इ । यह सच है कि वित्त मंत्रालय के मार्फत उद्योगपतियों से सरकार का कथोपकथन चला ही करता 
हे और उसी बहाने इस प्रकार के सलाह-मशवरे भी हो जाया करते हैं। लेकिन पिछली वार जब दाम 
बढ़े थे तो सरकार से कोई सलाह नहीं ली गई थी, वित्तसचिवो ने यह स्वीकार किया है। वित्तमंत्री 
के कथन के बाद आशा करनी चाहिए कि इस प्रकार की सलाह करना या न करना उत्पादकों की 
इच्छा पर निर्भर नहीं बल्कि किसी प्रकार के कानूनी दबाव से निश्चित होगा। 

बजट प्रस्तावों की व्याख्या करनेवालों से अर्थनीति संबंधी कुछ सवाल भी पूछे गए थे। जैसे एक 
यही था कि इस बजट में महँगाई में बृद्धि रुकेगी या नहीं? वित्तमंत्री के वजट-भाषण में इस मसले 
पर एक जटिल चक्र में फंसी हुई अर्थनीति की बड़ी सुंदर व्याख्या पहले ही कर रखी गई थी। यहाँ 
उसे फिर सें देख लिया जाए। 

“सापेक्ष मूल्यों के समायोजन के प्रश्‍न से कठिन सामाजिक और आर्थिक प्रश्‍न उठते हैं। जब लागत 
में वृद्धि होती है, तो उत्पादन को उसके प्रभाव से बचाने के लिए मूल्यों में कुछ फेरबदल करना अनिवार्य 
हो जाता है। उसी तरह जब रहन-सहन का खर्च बढ़ने से वास्तविक आमदनी घटने लगती है, तो आमदनी 
के निचले समूहों की कुछ हानिपूर्ति सामाजिक शांति और अच्छे औद्योगिक तथा सेवा (सर्विस) विषय 
संबंध बनाए रखने के लिए न केवल अनिवार्य बल्कि आवश्यक हो जाती है। इसके साथ ही लागत 
का पीछा मूल्यों और मूल्यों का पीछा लागत द्वारा किए जाने की प्रक्रिया को अवाध रूप से चलने 
नहीं दिया जा सकता | इसी कारण सरकार ने सापेक्ष मूल्यों का समायोजन, इन्हें बिलकुल ही असंगत 
ठहराए बिना, धीरे-धीरे करने का प्रयल किया है। यही भेदमूलक नीति, वेतनो और मूल्यों को बढ़ाने 
के विरुद्ध कुछ अधिक ज़ोर के साथ काम में लाई जाएगी |” धर 

अब देखिए कि व्याख्या में विशेषज्ञों ने क्या कहा | उनकी व्याख्या आत्मा और ब्रह्म के संबंध 
से भी अधिक रहस्यामक थी। वे बोले, “इस बजट से हमें पहले से अधिक आत्मविश्वास जागृत होता 
है कि हम मूल्यों में स्थिरता सुनिश्चित रखने में समर्थ हो सकेंगे।” 

इससे कोई मतलब निकलता हो तो केवल उसी के लिए निकलता होगा जो विशेषज्ञों की भाषा 
में सोचता और बोलता है। यह एक सत्य है और साथ ही एक मजबूरी है कि बजट बनाने जैसा बड़ा 
भारी काम सिर्फ़ विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। लेकिन, अगर बजट की नीति भी विशेषज्ञों की छायावादी 
भाषा में सोची जाए तो उस बजट की व्याख्या भी उसी छायावादी भाषा में करनी पड़ेगी। विशेषज्ञ 
को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए और कोई रास्ता नहीं रह जाता सिवाय इसके कि वह भाषा 
को उलझाए, विचारों को भरमाए और कम पढ़े-लिखे आदमी को, जिसके लिए उसने बजट बनाया 
है, अपनी जहालत पर रोने के लिए छोड़ दे। 
| जहाँ तक वित्तमंत्री का सवाल है, उनकी दृष्टि कुछ मामलों में बहुत सुलझी हुई है। बजट-भाषण 
में क्म से कम एक अनुच्छेद ऐसा है जहाँ उनकी निस्सहाय ईमानदारी और साफगोई की दाद देनी 
पड़ती है। वह यह है : 

“साधन जुटाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि कार्यकुशलता को कम किए बिना सरकारी 
खर्च में कमी की जाए। मैंने सभी केंद्रीय मंत्रालयों के खर्च के ढाँचे की पूरी-पूरी जाँच करने का काम 
शुरू करा दिया है। अभी ही कुछ फैसले किए जा चुके हैं जिनसे मेरे मंत्रालय के कर्मचारियों की संख्या 
कम हो जाएगी | दूसरे मंत्रालयों के संबंध में भी इस तरह के फैसलों के होते ही उनकी घोषणा कर 
दी जाएगी। जहाँ तक सरकारी प्रायोजनाओं का संबंध है, सरकारी उद्यम कार्यालय (व्यूरो आफ पब्लिक 
एंटरप्राइजिस) वास्तविक किफायत करने की ओर बराबर ध्यान रखेगा। किफायतशिआरी की जो कार्रवाई 
मैं जोरदार ढंग से चलाना चाहता हूँ. उसके परिणामस्वरूप सरकारी खर्च में होनेवाली कमी के लिए 
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मैं इस समय कोई श्रेय लेना नहीं चाहता | इस तरह के कामों में सफलता का ] तभी लेना चाहिए 
जब सफलता पहले मिल जाए।” - 

वास्तव में यह दृष्टिकोण वजट में सभी जगह छाया हुआ है। सव जगह वित्तमंत्री को जो कुछ 
बन पड़ेगा, करने का आश्वासन देने की ज़रूरत एक ऐसे चक्र में फॅसकर घोषित करनी पड़ी है जिसमें 
एक जाँघ ढको तो दूसरी उघरती है। इसलिए इस बजट के वारे में ज़्यादातर लोगों का यह कहना 
ठीक है कि आज की मजदूरी में वित्तमंत्री इससे अच्छा और कुछ कर ही क्‍या सकते थे | समाज-विरोधी 
उत्पादन-विरोधी आदि बड़े-बड़े तिरस्कार और प्रेम-भरे विशेषणों से कहीं ज़्यादा अच्छी तरह श्री प्रकाशवीर 
शास्त्री की यह टिप्पणी वजट पर चस्पॉ होती है कि “भाषण तो वित्तमंत्री ने बहुत अच्छा किया, वह 
उनके स्वभाव से कुछ अलग भी था लेकिन देखना तो यह है कि यथार्थ में क्या होता है।” जहाँ तक 
साधारण आदमी का सवाल है वह जानता हे कि यथार्थ में क्या होगा। बजट का छायावाद यथार्थवाद 
में बदलेगा तो महँगाई का बढ़ना इस देश की कोई ताकत रोक नहीं सकेंगी। यह डर इस वक़्त हर 
नागरिक के मन में बैठा हुआ है। 

किसी वदमिज़ञाज आदमी ने बजट के कर-प्रस्ताव पढ़ने के बाद कहा था, “जी चाहता है कि 
कहीं भाग जाएँ |” इस पर एक खुशमिज़ाज दोस्त ने आगाह किया कि जाओ लेकिन रेलगाड़ी से मत 
जाना उसका किराया भी बढ़ गया है। यों तो अगर कुछ दिन वाद यह पलायनवादी नागरिक बस 
से भी सफर करना चाहे तो शायद उसे ज़्यादा किराया देना पड़ेगा क्योंकि डीजल तेल का दाम भी 
वढ़नेवाला है लेकिन रेलगाड़ी से सफर करने का फैशन इस देश में अभी भी लोगों का पीछा नहीं छोड़ 
रहा है। 

रेलमंत्री ने क्या ही टीक कहा था कि ज़रा-ज़रा दूर जाने के लिए भी लोग रेल पर सवार हो 
जाते हैं और इससे रेल को कोई फायदा नहीं होता क्योंकि टिकट की छपाई और विक्री की लागत 
ही काफी पड़ जाती है। 25 किलोमीटर के भीतर आने-जानेवाले लोग तीसरे दर्जे का इतना इस्तेमाल 
करते हैं कि 965-66 में साढ़े 46 सो लाख यात्रियों ने सिर्फ़ 25 किलोमीटर के अंदर आने-जान 
के लिए तीसरे दर्जे में बैठकर रेलगाड़ी के सफर का आनंद उठाया । इन सबको 5 किलोमीटर के लिए 
अव 0 की जगह 75 पैसे देने पड़ेंगे। रेलमंत्री ने यह सूचना यह सिद्ध करते हुए दी किं उपनगरीय 
रेलों को छोड़कर बाकी यात्री-यातायात की 39 प्रतिशत आमदनी डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों के और 
48 प्रतिशत आमदनी साधारण गाड़ियों के तीसरे दर्जे के मुसाफिरों से होती हे | रेलमत्रा ने कहा था- जहां 
छोटी-छोटी यात्राएँ बस में हो सकती हैं वहाँ रेल को तकलीफ़ क्यों दी जाए?” अव इंतज़ार करक 
देखना पड़ेगा कि वस का किराया कितना बढ़ता है 


72 जून ॥967 


जरूरत से ज़्यादा गुड़ 


लोकसभा में अब पिछले हफ्ते एक दर्जन तीखे प्रश्‍न अनुत्तरित छोड़कर सदन की कोलाहल भरी बैठक 
स्थगित हो गई तो परराष्ट्रमंत्री का यह गर्वीला दावा अधर में लटका रह गया कि भारत का पाश्चम 
एशिया नीति को जनता का समर्थन प्राप्त है। सदन के बाहर जाकर इस नीति का समर्थन मागन 
की चुनौती जनसंधी सदस्य बलराज मधोक ने मंत्री को दा था : इस स्वाकार किया था कम्युनिस्ट मदस्य 
डॉगे ने। इस पर संयुक्त समाजवादी मधुलिमये ने कहा था. अभा डाग परराष्ट्रमत्री नहा बने, उत्तर दें 
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तो चागला दें। और फिर जनसंघी और कम्युनिस्ट एक-दूसरे पर टूट पड़े थे। वे क्या कह रहे थे कुछ 
समझ में नहीं आ रहा था। समझ में सिर्फ़ इतना आ रहा था कि अरब-समर्थन और इसरायल-समर्थन 
का ढंद्र चल रहा है। ह MR हाई % 

इस रोष और घोष के सागर में वे सव प्रश्‍न डूव गए जा परराष्ट्रमंत्री से पूछे गए थे। छह तो 
बज ही रहे थे, अध्यक्ष ने बैठक स्थगित कर दी। एक और प्रश्‍न जो अभी तक डूबा हुआ है, वह यह 
है : क्या भारत की परराष्ट्र नीति का मूल्यांकन हमेशा इसी आधार पर किया जाता रहेगा कि वह रूस 
की ओर झुकी है या अमरीका की ओर? सरकार दावा करती है कि हम दोनों में से किसी गुट में नहीं 
ह--हम समय-समय पर न्याय और सत्य के साथ रहते हैं। जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी की आलोचना आम 
नोर पर यह होती है कि सरकार की परराष्ट्र नीति रूस की तरफ झुकती है--कम्युनिस्टों और समाजवाद-व्यसनी 
कांग्रेसियों की आलोचना होती है कि वह अमरीका की तरफ झुकी हे | लोकसभा में पहले भी ऐसे मौके 
आए हैं जब इन दोनों आलोचनाओं का दंड उभरा और सरकार ने उससे फायदा भी उठाया है-कहा 
हे कि जब दो आलोचकों में मतभेद है तो हमारी नीति अवश्य ठीक होगी। किंतु आज अरब-इसरायल 
मामला लेकर जो गर्मागर्मी दिखाई दे रही है बह पहले के सव मौकों से निराली है। 


दो महन्त 


ऐसा क्यों? इसका उत्तर जानने के लिए हम पश्चिम एशिया की अत्यंत महत्त्वपूर्ण राजनीतिक और 
मामरिक स्थिति पर नज़र डालने के साथ-साथ यह भी देखें कि इस समय रूस और अमरीका, संसार 
के इन दो वड़े महन्तो की परस्पर स्थिति क्या है। 

ये ही दो शक्तियाँ हैं, जो पश्चिम एशिया पर अपना राजनीतिक और सामरिक प्रभाव बनाए रखने 
को उत्सुक रही हैं, हैं, और रहेंगी। ॥956 में रूस और अमरीका में तनातनी थी, इसलिए रूस का 
डपटकर बोलना जरूरी था और वह संघर्ष रुकवाने के लिए काफी सिद्ध हुआ था तो इसलिए कि तब 
भी दोनों देश एक-दूसरे को खाली जलाना चाहते थे, जलाकर राख कर डालना नहीं चाहते थे। 967 
में दोनों देश डपटना मानो भूल ही गए, दोनों बुद-बुद करके ऐसा कुछ कहते रहे, जो उनके मुरीदों 
के कानों को प्रिय लगता रहे, और दोनों ने अपने मुरीदों को लड़भिड़कर अपनी सूरत बिगाड़ लेने दी। 

यह इसलिए कि इस समय दोनों को पश्चिम एशिया में अपना-अपना पाँव जमाना है-हो सके 
तो मिलकर भी। तीन टॉग की दौड़ सही, चीन को एशिया में घेरकर रखा जा सके तो ये दोनों देश 
वह भी दौड़ने को तैयार हैं। 

निस्पंदेह इसका मतलब यह नहीं कि इन्हें अब एक-दूसरे से कोई डर नहीं रह गया। डर जरूर 
हे। लेकिन जव तक एशिया के पिछड़े इलाकों को खुश करने की जरूरत ये दोनों महसूस करते रहेंगे 
तब तक वे चीन को यह मौका नहीं देना चाहेंगे कि वह एशिया के एक बड़े हिस्से पर सैद्धांतिक 
या भौगोलिक कव्जा जमा ले। 
ठंडी ज़मीन 
अरब-इसरायल संघर्ष का पिछले 20 दिन का इतिहास देखने से स्पष्ट है कि रूस और अमरीका ने-और 
यही नहीं, एक माने में ऊ थांत ने भी-सबसे अच्छा हल यही समझा. कि अरबों और इसरायलियों 
को आपस में निपट लेना चाहिए । जब इनका गुस्सा निकल जाएगा तो ठंडी ज़मीन पर बड़े राष्ट्र और 
शायद संयुक्त राष्ट्र भी टहलते हुए आ सकेंगे | यहाँ तक तो वड़े राष्ट्रों की कल्पना के अनुसार सब 
ठीक ही हुआ है। परंतु आगे रूस और अमरीका दोनों का पश्चिम एशिया में अपनी धाक जमाने की 
कोशिश आसान साबित नहीं होगी। 
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बल देशों में लोग इस वक़्त खंभा नोचने पर उतर आए हैं। हुकम हुआ हे कि अमरीकी संस्था 
फूँकी-जलाई जाएँ । साथ ही रूस पर भी गुस्सा उतारा जा रहा है कि हमारा सिर ऊँचा रखने के लिए 
आपने थूनी क्‍यों नहीं लगाई। ः 
विजयी इसरायल ने अभी तक कोई प्रमाण घमंड से दिमाग फिर जाने का तो नहीं दिया है परंतु 
यदि वह ऐसी गलती करता है तो फिर रूस और अमरीका के अगले कार्यक्रम और भी कठिन हो 
जाएँगे | शायद वह ऐसी गलती करेगा नहीं | करेगा तव, जब वह अपने आपको अमरीका क॑ हाथ 
पूरी तरह बेच देना चाहे। जिस तरह से 20 लाख जनसंख्यावाला इसरायल आठ करोड़ अरवो से लड़ा 
है, उससे नहीं दिखाई देता कि वह अपने को किसी बड़े राष्ट्र का गुलाम वन जाने दे सकता ह-चाह 
वह उसका मित्र ही क्‍यों न हो। 

उधर, जिस तरह रूस और अमरीका अपने-अपने जहाज भूमध्य सागर में पास-पास डाले हुए 
सिर्फ़ डोलते रहे और उन्होंने पश्चिम एशिया में एक के वाद एक संकट आने पर भी एक पटाखा 
तक नहीं छड़ाया, उससे आशा वँधती है कि अब शर्म-एल-शेख, अकाबा की खाड़ी, गाजा पट्टी, स्वेज 
नहर और यरुशलम के सवालों पर वे दोनों ऐसे फैसले करा सकेंगे जिन पर संयुक्त राष्ट्र का ठप्पा 
लगा देने से वे सबको स्वीकार्य दिख सके। 


गुनाह बेलज्जत 
अब भारत की अरव-इसरायल नीति पर फिर निगाह डालें | उसकी अच्छाई-बुराई का फैसला इस एक 
बात से होगा कि अरब-इसरायल युद्ध समाप्त होने पर भारत का अतरराष्ट्राव स्थिति क्या निकलती 
है? अच्छी स्थिति प्रकट होगी तभी जब भारतीय नीति ने भारत के स्वार्थ का पूरा ध्यान रखा हागा 
रूस या अमरीका के स्वार्थ का नहीं। 

वह स्थिति थोड़ी-बहुत तो स्प्ट हो ही चली है। मसलन भारत को इस वक्त जोश में पह नैतिक 
दावा करने का हक नहीं रह गया है कि अगर स्वेज नहर तुरंत नहीं खोली जाती तो भारत में भुखमरी 
बढ़ने की ज़िम्मेदारी रूस-अमरीका इन दोनों बड़े राष्ट्रा पर होगा क्योंकि ये दो बड़े राष्ट्र ही इस समय 
युद्ध-शांति के चौधरी बने हुए ह। 

दसरी चीज़ यह दीख रही है कि भारतीय शांति सैनिकों के साथ हुए व्यवहार क वार में भारत 
ने जो विरोध प्रकट किया है वह आम तौर से एक निष्पक्ष व्यक्ति का विरोध नहीं माना जा रहा ह-वह 
एक पक्षधर व्यक्ति का विरोध बन गया है और उसमें वह दम नहीं रह गया हे जा निर्दोष व्यक्ति के 
विरोध में होता है। और यह तव, जब भारत ने कोई गुनाह नहीं किया-या किया तो सिफ़ एक गुनाह 
वेलज्जत किया। 


दो थे जानवर 


दरअसल भारत सरकार ने मई के अंतिम सप्ताह में अरब-इसरायल परिस्थिति के संबंध में जो पहला 
नीति-घोषणा संसद में की थी, उसे देखते ही वहुता का लगा था कि हमारी परराष्ट्र नीति की गाड़ी 
सही रास्ते पर भले ही जा रही हो, पर उसका इंजन कुछ जरूरत से ज़्यादा शोर कर रहा हे । 
उस वक़्त एक कहानी भी याद आई थी। एक धोबी क॑ घर दा जानवर थे। एक उसके सामने 
आता तो दम हिलाकर और कुँकुआकर उसमे लिपटने लगता-कभा-कमा मुह तक चाट लेता। दूसरा 
खड़े-खड़े देखता और जलता रहता कि में कभी ऐसा नहीं कर सका। एके दिन उसने कोशिश की 
और रेंककर धोबी के सीने में दोनों पॉव धर दिए। वह घबराकर शिश आए उठकर उसने जानवर का 
बुरा हाल किया। इस कहानी में और हमारी पश्चिम-एशिया नीति में समानता केवल इतनी हे (जानवर 
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के रूपगुण पर न जाएँ) कि गुटबंदी से अलगाव का जो तंत्र पाकिस्तान जैसे देश साध सकते हैं वह 
भारत की प्रकृति के अनुकूल रही है। : र 

पाकिस्तान ने हर शक्तिगुट के साथ क्यों? क्या मैं सुन्दर नहीं हूँ” का भाव रखा है और साथ 
ही एशिया की बड़ी शक्तियों के निहित स्वार्थों को एक-दूसरे से भिड़ाकर अपना उल्लू सीधा किया है। 

भारत ने इस मौके पर शायद चाहा था कि वह बड़ी शक्तियों के अड़ाव-फँसाव के अंदर से अपने 
लिए कोई राजनीतिक लाभ निकाल लाए। और इसीलिए वह इतने जोर से बोला कि उसके अधिकांश 
नागरिक चौंक पड़े। इसरायल को दोष देकर या अरब देशों का पक्ष न लेकर भारत ने यदि केवल 
स्वेज नहर खुली रखने की माँग उठाई होती, केवल यह कहा होता कि बड़े राष्ट्रों को युद्ध भड़कने 
न देने की कोशिश करनी चाहिए और कोई सीमा-विवाद युद्ध से हल नहीं किया जाना चाहिए और 
तब इस बात पर जोर दिया होता कि अरब-इसरायल तनाव खत्म करना पश्चिम एशिया में शांति के 
लिए बहुत ज़रूरी है तो उसकी परराष्ट्र नीति की प्रतिष्ठा अच्छी तरह हो गई होती | 

परंतु उसने जो कुछ कहा है उससे यह संदेह जागता है कि राष्ट्रवादी अरब देशों के प्रति मित्रता 
को उसने नासर की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के साथ ज़रूरत से ज़्यादा जोड़ दिया है। इस तरह भारत ने 
एक सुन्दर सिद्धांत यानी अरब मित्रता को एक बालहठ का रूप दे डाला | हमारे नीति-निर्धारको को 
समझना चाहिए कि जितना गुड़ डालो उत्तना मीठा होने की कहावत राजनीति पर लागू नहीं होती। 


79 जून 7967 
विदेशी पैसा और लोकतंत्र 


इस मसले पर बहुत कुछ लिखा और कहा गया, कुछ सफाई के तौर पर, कुछ आरोप के तौर पर | 
मगर पिछले हफ्ते लोकसभा में जो बहस इस विषय पर हुई, वह स्पष्ट करती है कि विदेशी पैसे के 
प्रसंग में एक नया मोड़ आ रहा है। 

कहा जाता है कि किसी ऊँचे सरकारी अधिकारी ने न्यूयार्क टाइम्स नामक प्रसिद्ध अमरीकी अखबार 
को भारत सरकार की उस खुफिया जाँच के बारे में जानकारी दी, जिसमें आम चुनाव के लिए विदेशी 
पैसा लेनेवाली पार्टियों और लोगों का जिक्र है। न्यूयार्क टाइम्स वही अखबार है जिसने सबसे पहले अमरीका 
में अपनी सरकार की केंद्रीय जाँच संस्था सी.आई.ए. का भंडाफोड़ किया था। इस अखबार में छपी खबर 
की खबर एक भारतीय अखबार में छपी और इस तरह भारत में प्रचार हुआ कि सरकारी रपट के अनुसार 
अमुक-अमुक पार्टी ने या तो अमरीका से या रूस से पैसा लेकर चुनाव लड़ा। खबर में यह भी लिखा 


> 


था कि स्वराष्ट्रमंत्री और प्रधानमंत्री ने रपट देख ली है और कहा जाता है कि उसे सही माना है । 


अटकल 


उल्लेखनीय है कि अखबार के अनुसार भारतीय जाँच विभाग ने विदेशी पैसा लेने का दोषी विरोधी 
पार्टियों को ठहराया है, कांग्रेस के. बारे में कहा है कि 'व्यक्तियों' ने रुपया लिया, पार्टी ने नहीं और 
अगर किसी पार्टी का नाम कहीं नहीं लिया है तो संयुक्त समाजवादी पार्टी का। खबर का एक महत्त्वपूर्ण 
अंश यह है कि भारत सरकार शायद इस रपट को लोकसभा में पेश न करे। 

अब यदि बाद की घटनाओं और-तथ्यों को देखें तो इस खबर का यह अंश तो सही निकला 
कि भारत सरकार खुफिया विभाग की रपट लोकसभा में रखने से इनकार कर रही है। इसका यह 
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[= स्वराष्ट्रमंत्री ने गलत वताया है कि उस पर प्रधानमंत्री या किसी ने कोई गाय दी है। रह गया 
यह दावा कि खबर में रपट का जो खुलासा है वह सही है, तो इस पर स्वराष्ट्रमंत्री ने यह नहीं कहा 
कि वह गलत है, उन्होंने कहा कि वह अटकल है | 

_ वहस के समय लोकसभा में एक ओर तो पार्टियों का मंतव्य इन शब्दों में प्रकट हो रहा था कि 
हमने एक पैसा भी ऐसा नहीं लिया जो देश के अंदर से न आया हो, दूसरी ओर उनको क्रोध आ 
रहा था उस अज्ञात व्यक्ति पर जिसने रपट का खुलासा अखबार को वता दिया। वे कह रही थीं कि 
जिसने ऐसा किया है उसने भारत में लोकतंत्र के विकास में वाधा डाली है। उसने कोशिश की है कि 
सव पार्टियाँ वदनाम हो जाएँ और यह वास्तव में भारतीय राजनीतिक दलों पर नहीं, भारतीय राष्ट्र 
पर कीचड़ उछालने के बराबर है। 


रपट की परख 


इस आशय के वाक्य प्रत्येक वक्ता ने किसी न किसी रूप में कहे। अंत में श्री चव्हाण ने भी इन्हें 
जोरों से दोहराया | उतने ही जोरों से उन्होंने अपने सचिव की सम्मान-रक्षा में भी कुछ वाक्य कहे, जिनका 
नाम किसी सदस्य ने सदन में ले लिया था। नाम लिया गया था उस व्यक्ति के रूप में जिसने रपट 
का खुलासा अखवार को दिया | मंत्री ने कहा सचिव महोदय के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। वह 
बड़े सम्मानीय व्यक्ति हैं। 

मंत्री महोदय को विश्वास ही नहीं था कि रपट की अंदरूनी बातें बाहर गई हैं। उन्होंने कहा गुप्त 
ख़बर लगी होती तो जो छपा है, वह 'ठीकमठीक' होता। इस तरह उनकी बात से अर्थ निकला, जो 
छपा है वह 'ठीकमठीक' नहीं है, अटकल है | फिर भी मंत्री महोदय ने बताया कि उन्होंने आदेश दिए 
हैं कि पता लगाया जाए कि प्रकाशित खबर कहाँ से निकली। वह रपट का मूल था, सारांश सदन 
में प्रकाशित करने से इनकार कर ही चुके थे। 

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार रपट की परख कर रही है और यह साफ कर दिया कि यह 
काम जल्दी पूरा होनेवाला नहीं है। जब पूरा होगा, तब सरकार खुद सदन को “अपने निष्कर्ष' बताएगी | 
“में न किसी चीज़ को दबाना चाहता हूँ, न निष्कर्ष निकालने में जल्दबाजी करना चाहता हूँ। निष्कर्ष 
निकालने के बाद मैं सदन में बात करूँगा कि 'गलत प्रवृत्तियाँ' रोकने के लिए क्या किया जाए | 
गलत प्रवृत्तियों से शायद आम तौर पर मतलब उन सव खराव नतीजों से था जो लोकतंत्र में विदेशी 
पैसे के हस्तक्षेप से पैदा हो सकते हैं। 


खतरनाक स्थिति 


यह तो लोकसभा की बहस का सारांश हुआ | अब अखबार में छपी खबर के खराब नतीजों पर नज़र 
डालें और फिर देखें कि यह बहस कहाँ तक उन नतीजों की काट करने में सफल रही। दरअसल 
जब मैंने कहा था कि इस बहस ने मसले को एक नया मोड़ दे दिया है तो मतलब यह 'था कि विदेशी 
पैसा जितना खतरनाक हो सकता है उससे ज़्यादा खतरनाक यह चर्चा हो सकती है कि आम चुनाव 
के लिए किन पार्टियों ने कितना विदेशी पैसा खर्च किया। और सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति तो यह 
हो सकती है कि इस चर्चा को न तो सही बताया जाए और न गलत बताया जाए | 

पार्टियों के साथ अन्याय न होने पाए, इस चिंता से श्री चव्हाण ने कहा था जब तक कि रपट 
में उल्लिखित सब प्रमाणां का सच-झूठ हम परख न लें तब तक उन्हे प्रकाशित करना उचित नहीं। 
जॉचने-परखने में समय लगेगा यह भी मंत्री ने स्पष्ट कर दिया | मतलब यह हुआ कि काफी समय 
तक रपट के सत्य सरकारी तौर पर सामने नहीं आएँगे और तभी आएँगे जब उनके प्रकाशन से किसी 
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के प्रति अन्याय की गुंजाइश न रहे। यह बहुत सदाशयता की वात है | परंतु एक अन्याय तो इस 
हाल में हो ही जाएगा। वह यह कि जब तक पूरे तथ्य सरकारी तौर पर सामने नहीं आएँगे तब तक 
उन सभी पार्टियों पर कलंक लगा रहेगा, जिनके नाम रपट की प्रकाशित खबर में आ चुके हैं। अंततः 
जब कभी सरकारी निष्कर्ष प्रकाशित होंगे तो क्या यह मान लिया जाए कि वे सव दलों को उचित 


~ 


ही जँचेंगे? उनकी आलोचना होगी ही । आलोचना होगी तो पार्टियों में भी परस्पर आरोप-प्रत्यारोप की 


प्रवृत्ति बढ़ेगी कुल मिलाकर इस तरह यह मामला कभी अपने अंत को प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि पहले 


संदेह, फिर सरकारी निष्कर्ष, फिर आरोप-प्रत्यारोप इन सब चरणों से गुज़रती हुई जनमत की प्रक्रिया 
में जनमत के लिए कहीं ठहरने का अवसर नहीं है। 


दूध का दूध 
सब दलों ने समवेत माँग करके विदेशी धन के राजनीतिक प्रभाव की खुली जाँच का जो महत्त्व लोकसभा 
में बताया था, वह निर्विवाद है। खुली जाँच से यह अवश्य होगा कि बहुत-सी बातें जो बयानों में 
कही जाएँगी, बाद में वे चाहे असत्य प्रमाणित हो जाएँ, शुरू में तो प्रचारित हो ही जाएँगी | ऐसा होना 
अंततः लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक नहीं हो सकता-कम से कम ज़रूरत से ज़्यादा खतरनाक 
नहीं हो सकता। क्योंकि आखिरकार खुली जाँच का अंतिम फैसला प्रकाशित होगा ही। वह दूध का 
दूध और पानी का पानी कर देगा। 
अगर बहुत दिन तक हम विदेशी पेसे के राजनीतिक दलों पर प्रभाव की चर्चा करते रहें तो दो 
नतीजे हो सकते हैं। एक यह कि यह चर्चा उतनी ही अर्थहीन हो जाए, जितनी आज जनजीवन में 
भ्रष्टाचार की आलोचना हो गई है। एक समय था, और यह बहुत वर्ष पहले की बात नहीं हैं, कि 
सार्वजनिक जीवन में रुपए-पैसे के भ्रष्टाचार का उल्लेख तुरंत विद्रोह जगाता था। ऐसे भ्रष्टाचार का 
कोई दर्शनीय निराकरण न होने से धीरे-धीरे लोगों को इसकी आदत पड़ गई और अब भ्रष्टाचार का 
विरोध करनेवाला सनकी या चालाक समझा जाता है | अब ध्यान आकृष्ट करने की शक्ति केवल इतने 
बड़े आरोप में ही रह गई है कि राजनीतिक दलों ने अमरीकी या रूसी पैसा लिया। यदि यह आरोप 
भी बार-बार सुना जाता रहा तो इसकी भी आदत लोगों को पड़ जाएगी | 
दूसरा नतीजा यह हो सकता है कि नई पीढ़ी में सव राजनीतिक पार्टियों के लिए घृणा की भावना 
फैले या फिर केवल उन पार्टियों के लिए फैले जिन पर किसी देश-विशेष से पैसा लेने का आरोप हैं। 
'श्री मसानी ने लोकसभा में ठीक ही कहा था कि इस देश में कुछ ऐसे बिगड़े-दिल हैं, जो राजनीतिक 
दलों को बेकार मानते हैं और खुलेआम कहते फिरते हैं कि भारत का उद्धार तो कोई सेनापति ही करेगा। 
श्री मसानी का इशारा जिन लोगों की तरफ था, उनके अतिरिक्त बड़े नगरों के उच्च-मध्यवर्ग और छोटे 
नगरों के निम्न-मध्यवर्ग के कुछ नवयुवक भी संभवतः इन लोगों में शामिल हैं। ये अकसर विभिन्न कारणों 
मे--उच्च-मध्यवर्गीय अभिमान के कारण और निम्न-मध्यवर्गीय हताशा के कारण-सच्चे हृदय से कहते 
सुनाई देते हैं कि इस देश में अब सैनिक शासन हो जाना चाहिए । जो लोकतंत्रीय शक्तियाँ ऐसी निंदनीय 
प्रवृत्तियों को रोकना चाहती हैं, वे राजनीतिक दलों की तमाम खराबियों के बावजूद लोगों को पार्टी व्यवस्था 
के द्वारा सरकार बनाने, बदलने और फिर बनाने की प्रक्रिया में आस्था जगा रही हैं। 


यह भी ठीक वह भी ठीक br 


इस कठिन काम में यदि विदेशी पैसा सहायक नहीं हो सकता और पार्टी को भ्रष्ट करता है तो उसकी 
बुराइयाँ उन पार्टियों के साथ तुरंत जोड़ दी जानी चाहिए, जिन पर विदेशी पैसा लेने का आरोप सिद्ध 
हो चुका है। परंतु कुछ मिद्ध हो तव न। भारतीय समन्वयवादी बुद्धि के अनुसार 'यह भी ठीक हैं 
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ह वह भी ठीक है” की तर्ज पर्‌ यदि आलोचना चलती रही, तो विदेशी पैसा नहीं तो विदेशी पैसे 
की चर्चा लोकतंत्र को अवश्य डुबो देगी। 

यह चर्चा उठी कैसे? न्यूयार्क टाइम्स में खबर किसने दी? यह बहुत महत्त्वपूर्ण सवाल है। खबर 
में किसी ऊँचे सरकारी अधिकारी का हवाला है | स्वराष्ट्रमंत्रा ने स्वराष्ट्र मंत्रालय के सचिव को तो 
इस लांछन से मुक्त कर ही दिया। उन्होंने खबर बाहर निकलने के रास्ते की खोज का हुक्म दिया है। 
साथ ही वह भी नहीं मानते हैं कि खबर बाहर निकली। इन दोनों परस्पर विरोधी बातों से, जो भी 
समझा जाए पर इनसे न्यूयार्क टाइम्स की खबर खंडित नहीं होती। श्री मधु लिमये ने कहा था कि 
विरोधी दलों के बारे में इस तरह की बातें फैलने देना सरकार की कपट-नीति है। वह पहले विरोधी 
दलों को बदनाम होने देती है और जब खुली जाँच के लिए कहा जाता है, तो टाल जाती है। इस 
आरोप का संतोषजनक उत्तर तभी मिल सकता है जब सूत्र का पता लग जाए। 
प्रचलित तरीका ही अपनाना होगा, ऐसा मानना चाहिए। सामान्य तरीका यह है कि जिन-जिन 
अधिकारियों ने संबद्ध मामले में हाथ बटाया हो, उनसे पूछताछ की जाती है। आवश्यक होने पर मंत्री,. 
खुफिया विभाग को भी पता लगाने को कह सकते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में खुफिया विभाग की तो वह 
रपट ही है, जिसकी खबर बाहर निकली बताई जाती है, इसलिए विश्वास करना पड़ेगा। जो हो, यह 
खोज जितनी जल्दी पूरी हो जाए उतना ही अच्छा होगा। रपट के मुद्दों की जाँच स्वराष्ट्रमंत्री चाहें 
तो देर करके ही दें। 

कौन है वह? 

मैं खबर के सूत्र की खोज को महत्त्व इसलिए देता हूँ क्योंकि मंत्री खुद सदस्यों की इस बात से सहमत 
थे कि जिसने भी यह काम किया है, देश के प्रति मित्रता का काम नहीं किया है। “उसने सारे राष्ट्र 
का अपमान किया,” उन्होंने कहा था। कौन है वह सारे राष्ट्र का अपमान करनेवाला? वह भारतीय 
नौकरशाही का कोई सदस्य है, विदेशी खुफिया है या राजनीतिज्ञ है या फिर कीन है? इसकी सफाई 
होनी ही चाहिए। यदि गुस्से में कहे हुए शब्दों के बाद उन्हें प्रमाणित करनेवाला कोई काम न हो तो 
गुस्सा झूठा पड़कर समाज की आला को मलिन ही करेगा | यदि इतना कहने के बाद कि खबर निकालने 
वाला देश का मित्र नहीं है, हम यह न जान पाएँ कि यह व्यक्ति देशी है या विदेशी, तो एक घोषित 
अमित्र को कहीं अपने ही आसपास छिपाए रखने की अपराधी स्थिति में हम रहते रहेंगे। 


आखिरी घूँट 
श्री चागला ने कहा कि चीन का भारतीय राजनयिकों के प्रति असभ्य और अमानुषिक व्यवहार देखकर 


सारा संसार स्तब्ध रह गया है। * 
इतना स्तब्ध कि इसके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। 


26 जून 7967 
राजनीति या हवा से शास्त्रार्थ 


आपातस्थिति एक जुलाई के बाद भी जारी रहेगी, यह सुनकर संसद में प्रतिपक्षी नेताओं ने जो असंतोष 
प्रकट किया वह इमे जारी रखने के प्रति उनके पुराने असंतोष से किसी कदर भिन्न था। स्वराष्ट्रमत्र 
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ने सीमांत क्षेत्र में उपद्रव या आक्रमण की आशंका प्रकट करके कोई नई बात नहीं कही थी सिवाय 
इसके कि अगले कुछ महीने जलवायु की दृष्टि से ऐसे संकटों के अनुकूल हो सकते हैं। चीन से हाल 
की नोकझोंक के संदर्भ में यह आशंका कुछ अतिरिक्त घबराहट पैदा करनेवाली लग सकती है | हाँ, 
स्वराष्ट्रमंत्री और रक्षामंत्री के ये आश्वासन इसके शमन के लिए उद्धृत किए जा सकते हैं कि भारत 
सरकार अपना बंदोबस्त दुरुस्त रखे हुए है और ज़रूरत पड़ने पर चूकेगी नहीं। दरअसल सीमांत आक्रमण 
हो, सशस्त्र विद्रोह हो, अनाज हो या अकाल हो, हर मामले में यह दुधारा हथियार सरकार ने इतनी 
बार तौला है कि अब नीति के नाम पर उसके पास यही डराने और पुचकारने का खेल बाकी दिखाई 
देता है। खतरा है : शत्रु का, अकाल का, मूल्य-वृद्धि का इसलिए कष्ट झेलने को तैयार रहो। सरकार 
सब ठीक करेगी और सुख के दिन आएँगे : इसलिए उसका आँख मूँदकर समर्थन करते जाओ। 


बेपेंदी का लोटा 


केवल सीमांत क्षेत्रों में आपातस्थिति जारी रखनी हो तो संविधान में संशोधन करके ऐसा अधिकार लेना 
जरूरी है। संविधान में संशोधन के लिए जितना बहुमत सदन में सरकार को चाहिए उतना प्रतिपक्षियों 
की मदद के बिना मिल नहीं सकता। प्रतिपक्षी नेताओं से इस वारे में जो बातचीत कुछ दिन पहले 
श्री चव्हाण ने की थी, उसमें उन्हें आवश्यक समर्थन नहीं मिला था। इसलिए संविधान संशोधन का 
विचार 'फिलहाल' छोड़ दिया गया और स्वेच्छा से कुछ ही क्षेत्रों में आपातकालीन अधिकार उपभोग 
करने का वर्तमान रास्ता ही पकड़े रहना तय पाया गया। यही वह नया आयाम है जो प्रतिपक्षी दलों 
ने आपातस्थिति के पुराने विरोध में जोड़ लिया है। अब वे केवल यह कहते रह सकते हैं कि सरकार 
अपने कुकमों के फल देश पर लादकर उसे आपातस्थिति में रहने को मजबूर कर रही है, बल्कि यह 
भी कह सकते हैं कि सरकार में अपने बूते संविधान संशोधन करा सकने का दम नहीं रह गया है। 
आम चुनाव के बाद केंद्र सरकार की यह दुर्दशा दिखाकर उसकी सार्वजनिक प्रतिमा पर दो-चार हथीड़े 
मारे जा सकते हैं। एक प्रकार से प्रतिपक्षी राजनीति का काम ही है ऐसा करे और ऐसा न कर सकना 
उसके अपने लोटे का बेपेंदापन दिखाने के बराबर होगा | 

किंतु इतने से ही सारी स्थिति स्वीकार्य नहीं हो जाती। प्रतिपक्षी आलोचना यदि केंद्र में कांग्रेस 
की असहायता का पर्दाफाश करने तक सीमित रह जाए तो कांग्रेस और प्रतिपक्षी दलों का द्वं एक 
शास्त्रार्थ तक सीमित रह जाएगा । शास्त्रार्थ बहुत हो चुका है और जैसा कि प्रतिपक्षी दलों के इतिहास 
से स्पष्ट है, कुछ-एक बल्कि अधिकांश प्रतिपक्षी दल शास्त्रार्थ के बूते ही प्रतिपक्षी बने हुए हैं। यदि 
आम चुनाव के वाद की राजनीति पार्टी-व्यवस्था का पूरा इस्तेमाल करना चाहती है तो उन प्रतिपक्षी 
दलों का निष्कासन आरंभ करना होगा जो कोरे किताबी सिद्धांतों, कठमुल्ला रवैयों और परस्पर आक्रमण 
के बल पर चलते हैं। 


फुर्ती का प्रदर्शन 


दूसरे शब्दों में आम चुनाव के बाद जो दल मिलजुलकर सरकारें चला रहे हैं उन्हें केंद्र को अपना लक्ष्य | 

` बनाकर इस तरह की राजनीति करनी होगी कि उनकी मिलीजुली स्थिति जल्द से जल्द बदले। नहीं तो | 
कुछ समय बाद उन मिलीजुली सरकारों और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं रह जानेवाला है। उस दशा में 9 
कांग्रेस को दुबारा तो स्वीकार किया ही नहीं जाएगा-कम से कम सब जगह नहीं-प्रतिपक्षी दलों को । 
भी अस्वीकार किया जाने लगेगा और संसदीय लोकतंत्र में जहाँ अभी केवल कई न्यूनता हैं वहाँ तब 
एक विराट्‌ शून्य आ जाएगा | यह शून्य तव सहसा किसी उग्रतर व्यवस्था से भर जाए तो आश्चर्य नहीं। 
विघटन की यह प्रक्रिया चलाने के उद्देश्य से ही संयुक्त समाजवादी पार्टी ने, जो सब पार्टियों को 
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मिलाकर सरकार बनाने की नीति में अगुआ रही है, कुछ परिवर्तनकारी काम करने की शर्त भावी संयुक्त 
सरकारों के सामने अपने चुनाव घोषणापत्र के जरिए रख दी थी। शर्त छह महीने में पूरी न होने पर 
संसपा उस सरकार से अलग हो जाएगी, यह चेतावनी भी दी गई थी। संयुक्त सरकारों को बने तीन-साढ़े 
तीन महीने हो चुके हैं, अभी तक संसपा की शर्त पूरी होने के कोई पक्के लक्षण नहीं दिखाई देते। 
मिश्चित-सरकार-राजनीति के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए संसपा को अभी कोई जल्दी भी नहीं 
है। हाँ, संसद मे इसकी गतिविधि से स्पष्ट है कि वह इस राजनीतिक प्रक्रिया की बारीकियों को अच्छी 
तरह समझती है और उनका तंत्र भलीभाँति साधे हुए है। इसका प्रमाण खास तौर से पश्चिमी बंगाल 
सरकार के नक्सलबाड़ी कांड के सिलसिले में मिलता है। 

नक्सलवाड़ी खुद पश्चिम बंगाल में सरकार के साझीदारों में छँटनी की प्रक्रिया में एक निष्पत्ति 
है । यद्यपि इसके संयोजक वामपंथी कम्युनिस्ट केवल निर्वाचित सरकार में परिवर्तन करने का लक्ष्य लेकर 
नहीं चल रहे हैं। सार्वदेशिक मंच पर नक्सलवाड़ी की घटना ने एकाएक वामपंथी कम्युनिस्टों के अलावा 
सभी दलों को वामपंथी कम्युनिस्ट की पहल के आगे फुर्ती दिखाने को मजबूर कर दिया है। इसलिए 
पिछले दिनों जब नक्सलवाड़ी की उपद्रवी गतिविधियों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के निमित्त से वहस हुई 
तो प्रत्येक प्रतिपक्षी दल ने एक संश्लिष्ट रवैया अपनाया। दो घंटे की बहस में दो बाते मुख्य रूप 
से प्रकट हुई। एक, यह कि नक्सलवाड़ी में उग्र वामपंथी कम्युनिस्ट जो गैर-कानूनी कार्रवाइयाँ कर 
रहे हैं, वे देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। यह क्षेत्र न केवल भारत, नेपाल और पाकिस्तान 
के त्रिसंगम पर स्थित है, बल्कि इधर-उधर आने-जानेवाली रेलें तथा सड़कें यहीं से गुजरती हैं। यदि 
इसे राष्ट्रविरोधी तत्त्वों ने हथिया लिया, तो यह चीन और पाकिस्तान की आक्रमणकारी प्रवृत्ति में सहायक 
होगा । दूसरी बात यह थी कि प्रायः सभी प्रतिपक्षी सदस्यों ने पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार 
को स्थिति से निपटने का पूरा अवसर देने की माग की और कांग्रेस को चेतावनी दी कि उसे इस घटना 
के बहाने पश्चिम बंगाल सरकार को भंग करने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। 


भोलापन 


स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी दल बंगाल में सरकार का टूटना पसंद नहीं करते लेकिन वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी 
को अलग करके खड़ी कर देना उन्हें नागवार नहीं गुज़रता | उधर केंद्र सरकार का इस प्रक्रिया में योग 
और भी उलझा हुआ दीखता है। वह प्रतिपक्षी दलों के इस तर्क से बड़े भोलेपन के साथ मौन सहमति 
प्रकट करते हुए यह मान लेती है कि पश्चिम बंगाल सरकार को स्थिति सुधारने का अवसर दिया जाना 
चाहिए । खुद उसकी ज़िम्मेदारी कितनी है और वह क्या करना चाहती है यह अभी तक स्पष्ट नहीं 
हुआ है। जनसंघ और संसपा के इस सुझाव का कि संसद-सदस्य-प्रतिनिधिमंडल नक्सलवाड़ी में जाँच 
करने जाए, स्वागत करने के अलावा स्वराष्ट्रमंत्री ने और कुछ नहीं किया-जिसका नतीजा यह हुआ 
| कि अंत तक यह प्रतिनिधिमंडल संसदीय दर्जा प्राप्त नहीं कर सका बल्कि यों कहें कि प्राप्त न कर 
| सकने के कारण वन ही नहीं सका। स्वराष्ट्रमंत्री ने नक्सलबाड़ी की कार्रवाइयों को गैरकानूनी और 
: चिंताजनक माना | यह भी कहा कि केंद्र सरकार के पास ऐसे कारण हैं जिनसे इन कार्रवाइयों में लगे 
| व्यक्तियों को संविधान या शांतिपूर्ण प्रगति में आस्था न रखनेवाले व्यक्ति कहा जाना चाहिए, लेकिन 
| देश की सुरक्षा और संविधान की रक्षा के ख़याल से केंद्र सरकार का अगर कोई दायित्व नक्सलबाड़ी 
| कांड के प्रति है तो वह पूरा नहीं हुआ है। 
f चीन और पाकिस्तान की मिलीभगत से वार-बार भय प्रकट करनेवाली सरकार चीन और पाकिस्तान 
| की मिलीभगत के लिए आदर्श रूपी नक्सलबाड़ी में तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करती? इसका उत्तर कांग्रेस 
पार्टी की उस नीति में मिलता है, जिसके अनुसार किसी गैरकांग्रेसी सरकार को हटाने में जल्दबाजी 


वर्जित मानी जा रही है। जहॉ-जहा कांग्रेस हारी है, वहाँ-वहाँ सरकार से बाहर के उसके संगठन में 
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सरकार से निकले हुए लोगों के आगमन से संगठन की स्थिति विचित्र हो रही है। पश्चिम बंगाल में 
तो यह विशेष रूप से ढुलमुल है । इसलिए अगर केंद्र पश्चिम बंगाल में सुरक्षा की दृष्टि से कोई कार्रवाई 
करता है तो पश्चिम बंगाल सरकार पर उसका विघटनकारी असर पड़ने से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं 
होता। केवल नक्सलबाड़ी के मामले को तुरंत सख्ती के साथ दबा देना, शायद पश्चिम वंगाल सरकार 
पर कोई विघटनकारी असर डाले बिना भी संभव हो सकता है। यह उपाय किन राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय 
कारणों से नहीं किया जा रहा है, विश्वासनजक रूप से स्पष्ट नहीं। 


मजबूत ठीहा 


इस प्रकार स्थिति यह बनती है कि वामपंथी कम्युनिस्टो के अतिरिक्त प्रतिपक्षी दल नक्सलबाड़ी जैसी 
घटना के जरिए वामपंथी कम्युनिस्ट दल को अपना ठीहा मजबूत करने का मौका नहीं देना चाहते हैं 
और केंद्र सरकार जो भी चाहती हो उसके रवैये से नक्सलबाड़ी की स्थिति सुधर नहीं रही है बल्कि 
बिगड़ती जा रही है। इस तरह पश्चिम बंगाल सरकार को स्थिति के लिए अधिकाधिक जिम्मेदार ठहराने 
के अलावा सारे मामले में और कोई उपलब्धि होती दिखाई नहीं देती। हाँ, उग्र वामपंथी कम्युनिस्ट 
भारत की जमीन पर शत्रु के लिए एक आरामगाह बनाने में दिन-ब-दिन सफल होते जा रहे हैं। 
प्रश्‍न उठता है : यह क्या केवल इसलिए हो रहा है कि राजनीतिक सत्ता के लिए सभी पार्टियाँ 
शास्त्रार्थ के जरिए अपनी स्थिति मज़बूत करने में लगी हैं जबकि उग्र वामपंथी कम्युनिस्ट शस्त्र के 
जरिए यह काम कर रहे हैं। डॉ. लोहिया की लोकसभा में यह उक्ति विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है कि 
वामपंथी कम्युनिस्ट जहाँ एक ओर जनता की आवश्यकताएँ उभारने और उसमें चेतना पैदा करने में 
सबसे आगे रहते हैं वहाँ देश की सुरक्षा की दृष्टि से बे खतरनाक हैं। दूसरे दलों को यदि अपने वास्तविक 
कार्य के माध्यम से वामपंथी कम्युनिस्टों जैसा जनसमर्थन मिल सके तो यह अद्भुत स्थिति बदल सकती 
है, जिसमें हम वामपंथी कम्युिस्टों को तिरस्कार के शब्द कहने में कोई कसर नहीं उठा रखते लेकिन 
कभी यह नहीं सोचते कि किस तरह इस दल का प्रभाव जनता पर से हटाया जा सकता हैं। 
नक्सलबाड़ी में जोतदारों और भूमिहीन किसानों की पुरानी समस्या सशस्त्र उपद्रव का निमित्त बनी 
है | केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है कि यह समस्या किसी हद तक वास्तविक है लेकिन इसके आगे 
जो कहा है वह समस्याओं को शांति से सुलझाने के उपदेश की पुनरावृत्ति ही हैं। इस प्रवचन से किसी 
पर कोई असर नहीं पड़ता, यह बात सत्ताधारी राजनीतिज्ञ शायद आम चुनाव के बाद भी समझ नहीं 
पाए हैं या हो सकता है समझ पाए हों लेकिन जनता में से अभी भी कुछ सदभावना निचोड़ लेने की 
आशा करते हों। नक्सलबाड़ी जैसी घटनाएँ बंगाल में और जगह भी होने लगी हैं या होने लगेंगी यह 
जानते हुए भी केवल यह घोषणा करते रहना हवा से शास्त्रार्थ करते रहने के बराबर है कि वहाँ संविधान-विरोधी 
लोग राजनीतिक कारणों से उपद्रव कर रहे हैं। केंद्र को पश्चिम बंगाल सरकार की पराजय की चेष्टा | 
किए बिना नक्सलबाड़ी में विदेशी आक्रमण की निवारक कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। | 
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अंधी गली--नक्सलबाड़ी 


नक्सलवाड्टी में और नक्सलवाड़ी को लेकर आज की भारतीय राजनीति में जो कुछ हो रहा है वह 
एक दुःखद गतिरोध की तरफ इशारा करता है। उग्र वामपंथी कम्युनिस्ट इस समय एक सिरे ता 
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सड दलों के लिए आखेट हैं, किंतु हल्ला मचाने या बहुत हुआ तो विलाप करने से अधिक 
किसी दल के बस का नहीं दीखता। 

मेढ़ा-भिड़ंत 

पिछले सप्ताह राजधानी में पश्चिम बंगाल से संसपा के कुछ प्रतिनिधि आए थे और उनके आने के 
साथ-साथ खबर उड़ी थी कि संसपा पश्चिम बंगाल सरकार से अलग हो रही है | इसी खबर का पुछल्ला 
था यह अनुमान कि प्रसपा और संसपा बंगाल में परस्पर घनिष्ठ हो गए हैं। इन दोनों खबरों पर संसपा 
के महत्त्वपूर्ण तत्त्वो का अभिमत न स्वीकारी है न अस्वीकारी-कुछ आश्चर्य और कुछ निराशा का 
मिलाजुला भाव उन्होंने दिखाया है। 

शायद बंगाल में वापपंथी कम्युनिस्ट-लोकप्रियता की जगह ले सकने की शक्ति केवल संसपा में 
ही थी और वहाँ वामपंथियों से संसपा की जो मेढ़ा-भिड़ंत हो रही है-इस अनुमान की पुष्टि ही करती 
है। किंतु बंगाल की संसपा किसी कदर जमकर वाम कम्युनिस्ट से टक्कर ले सकेगी, यह भविष्यवाणी 
हवा-पानी के दफ्तरों की भविष्यवाणियां से अधिक विश्वसनीय नहीं हो सकती | यह बात संसपा की 
शक्ति विधानसभा की सीटें गिनने से नहीं, मजदूर यूनियनों में उनकी प्रवृत्ति देखने से मालूम हो सकतीं 
है--वहीं पर वामपंथी भी सबसे अधिक फक्रियाशील' हैं। 

जिस क्षेत्र में संसपा के एक अनुभवी कार्यकर्ता श्री बनारसीप्रसाद झा का कल्ल हुआ वहाँ का 
उदाहरण लें तो कम्युनिस्ट बाद में आए, समाजवादी पहले सें थे : आनेवालों ने अपनी यूनियन की 
मान्यता के लिए अधिकारियों पर दबाव डालना और हिंसा करना शुरू किया । वामपंथी कम्युनिस्ट बंगाल 
सरकार के अंदर समर्थ रूप से मौजूद हैं, और सरकार के वाहर-सक्रिय रूप सें। उनकी कार्यनीति 
--बाहर रहकर जो करो उसको सरकारी समर्थन दिलाओ। संसपा यह नीति कोई बहुत कारगर तीर 
पर नहीं चला सकती क्योंकि उसका केवल एक सदस्य सरकार में है। लेकिन श्री अजय मुखर्जी की 
बंगला कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस से अलग होने के वाद उसमें बंगला शब्द की वृद्धि के अतिरिक्त 
क्या और कोई परिवर्तन हुआ हे? होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मिलता है तो यह आभास मिलता 
है कि बंगाल में गेरकांग्रेस सरकार बनते ही कांग्रेस के प्रति बरसों पुराना विरोध इतने वेग से फूटा 
कि कथरी में साबुन लगानेवाले नए धोबियों को मसीहा मानने से लोग इनकार करने लगे | उग्र वामपंथियों 
के लिए यह साबित करना ज़रूरी हो गया कि हम अधिक 'जनता' हैं जबकि विधानसभा में जाकर 
बैठनेवाले वामकम्युनिस्ट 'बाबू' हैं। 

जल्दी न करो 

उग्र वामपंथियों को संसदीय लोकतंत्र के मुकाबले महान क्रांति की श्रेष्ठता भी सिद्ध करनी है | इसके 
लिए वे धमकी, हत्या, आतंक और इसी तरह के और तरीके काम में ला रह ह| उधर काग्रस का 
देखें तो उसे ऐसा कोई लक्ष्य सामने नहीं दिखाई देता जो उसे अपनी चुटहिल देह हिलान-डुलान का 
मजबूर करे। हाईकमान दल को और संसदीय पार्टी केंद्र सरकार को सलाह देती हैं कि पश्चिम बंगाल 
में सरकार पलटने की जल्दी न करो और इसका तर्क देती है कि पश्चिम बंगाल सरकार को शासन 
का पूरा मौका मिलना चाहिए। 

असलियत यह है कि सामने अगर मुख्यमंत्री की गद्दी दिखाई दे रही होती तो पश्चिम बंगाल 
की गैरकांग्रेसी सरकार को और अधिक मौका देने को इच्छा इतनी प्रवल न दिखाई देता । फिर सं सरकार 
बनाने की कोई आशा न होने की वजह से बंगाल में कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है और यह नक्सलवाड़ 
नामक मामला राजनीतिक गतिरोध का मूल कारण है। 

इस पार्टी ने लोकतंत्री समाजवाद और संसदीय पद्धति का जो निरंतर दुरुपयोग किया उसने 
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रचनावली 


कक अर 


इसके लिए कोई आधार ही नहीं छोड़ा है जिस पर यह खड़ी हो सके | इसलिए अब इसका काम घर 
फूँक तमाशा देखना ही रह गया है जो कि यह कर रही है। 

अब उस पार्टी को देखें जो किसी हद तक दावा करती है कि जन-आंदोलन चलाना राजनीति 
का उतना ही महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है जितना चुनाव है। संसपा ने आम चुनाव के पहले ही अपनी नीति 
स्पष्ट कर दी धी--वह स्थायी सरकारें चाहती है पर जड़ सरकारें नहीं चाहती | किसी जड़ और परिवर्तन-विरोधी 
सरकार में बने रहने की अपेक्षा उसे हटाना इससे अधिक अच्छा माना है। तब क्या वह पश्चिम बंगाल 


न 


सरकार से हट जाएगी या उसमें रहकर ही उसका विरोध करेगी? 
वक्त का इंतज़ार 
संसपा के अंतरंग सूत्रों से संकेत मिलता है कि किसी राज्य सरकार से अलग होना संसपा को आखिरी 
रास्ते के तौर पर ही स्वीकार होगा। उसके पहले जितने रास्ते हैं, उन्हें खोजना और इस्तेमाल करना 
जरूरी है। क्योंकि राज्य सरकार से अलग हो जाने का नतीजा अगर यह नहीं होता कि सरकार की 
जड़ नीतियों को बदलनेवाले तत्त्व सत्ता धारण करें तो क्या फायदा। और यह स्थिति लाने के लिए 
बहुत-सा प्रारंभिक काम करना ज़रूरी है। 

पर यह काम तो संसपा कर नहीं पा रही है। यहाँ भी गतिरोध के लक्षण हैं-फ़र्क इतना ही 
है कि यह गतिरोध एक ऐसी पार्टी का है जो जड़ता बर्दाश्त नहीं कर सकती-जिसका नेता जितना 
समय पार्टी को बनाने में लगाता है उतना ही उसको तोड़ने में लगाता है। हो सकता है यह पार्टी बंगाल 
में कोई जन-आंदोलन शुरू कर सके। परंतु पार्टी के अंदर के लोगों को स्वयं इस मामले में कोई बहुत 
आशा नहीं है। वैसे भी बंगाल की संसपा में पदलोभ का कीड़ा लग गया है। वहाँ भी एक दल हो 
गया है जो केवल इसलिए सरकार से बाहर आने की इच्छा प्रकट कर रहा है कि जिस व्यक्ति को 
मंत्री बनना चाहिए था वह नहीं, कोई दूसरा मंत्री बन गया है। 

अब देखें कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। उसका योगदान बहुत संक्षेप में कहा जा सकता 
है। शायद वह उस वक़्त का इंतज़ार कर रही है जब पश्चिम बंगाल में स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी 
कि सिवाय राष्ट्रपति शासन के कोई चारा न रह जाएगा। वह नक्सलबाड़ी में हिंसक और राष्ट्र-विरोधी 
तत्त्वो से देश की सुरक्षा को खतरे का बिगुल बजा रही है पर आगे मार्च नहीं कर रही है। 


राष्ट्रपति शासन 


यदि केंद्र नक्सलबाड़ी में हस्तक्षेप के लिए और बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए पहले जनमत की 

सहमति की प्रतीक्षा कर रहा है तो वह यह नहीं देख रहा है कि इस समय प्रत्येक विरोधी दल की 

कार्यसूची में पहले नंबर का काम कांग्रेस को बाहर रखना है | इसलिए राष्ट्रपति शासन कोई नहीं चाहता | 

राष्ट्रपति शासन न चाहने की वजह यह भी है कि उग्र वामपंथी समूह तब और भी उग्र हो जाएगा 

और उसे सम्हालना खाली सरकारी प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल होगा | यों जब तक बंगाल सरकार 
में शामिल वामपंथी कम्युनिस्ट अपने भीतर की फूट किसी तरह बर्दाश्त करते जा रहे हैं, तब तक | 
तो उग्र वामपंथियों को फायदा है ही-वे सरकार के समर्थन से आतंक फैला सकते हैं। परंतु वामपंथी | 
कम्युनिस्ट दल में जोरदार टूट की संभावना भी कम नहीं है। | 
को तरह चाहे बंगाल में निर्वाचित सरकार रहे या राष्ट्रपति शासन रहे, उग्र वामपंथी प्रसार रोकने | 

का अंतिम तौर पर कारगर साधन राजनीतिक आंदोलन ही है प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, और यह राजनीतिक 
आंदोलन पश्चिम बंगाल में कुछ करने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। पश्चिम बंगाल की जनतां | 
नक्सलबाड़ी की अंधी गली में दाखिल हो गई है| यह पिछले बीस वर्ष के कांग्रेस शासन की परिणति | 
है। | 
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देखो क्या होता है? 


अंत में निष्कर्ष एक ही निकलता है : उग्र वामपंथी कम्युनिस्ट गढ़ को तोड़कर ही इस अंधी गली 
से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा | जैसा कि ऊपर के विश्लेषण से प्रकट है, यह गढ़ केंद्र सरकार 
के तोड़े 'नहीं टूटने का। परास्त कांग्रेस की पीठ पर तो यह गढ़ खड़ा ही है, इमलिए इसके तोड़ने 
की जिम्मेदारी प्रतिपक्षी दलों पर जाती है। यदि उनका दावा है कि कांग्रेस को बाहर रखने के लिए 
वे जातपात भूलकर एकत्र हो सकते हैं तो यह दावा वे अभी तक केवल मंत्रिमंडल में एकत्र होकर 
सिद्ध कर पाए हैं। मंत्रिमंडल के बाहर भी एकत्र होने का अगला ऐतिहासिक जोखिम उन्हें और उठाना 
है। मिलीजुली सरकार बनाने के वाद राजनीतिक दृष्टि से भी यही अगला कदम हो सकता है। 

सुरक्षा की, चीनी घुसपैठ की और माओवादी प्रेरणा की घबराहट पैदा करनेवाली खबरें अखबारों 
में अवश्य प्रथम स्थान पर रही हैं, परंतु प्रतिपक्षी दलों और कांग्रेस के 'देखो क्या होता है” रवैया में 
प्राथमिकता कांग्रेसी केंद्र और गैरकांग्रेसी राज्य के संघर्ष को ही मिली जान पड़ती है : दिखता है कि 
सबसे पहला लक्ष्य दोनों की सूचियों में फिलहाल वह नहीं है जिसका सबसे अधिक प्रचार किया जा 
रहा है | थोड़ा-बहुत हिंसाकांड, आतंक और भय देश का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर सकता-शायद 
यह इनका विचार है। कम से कम कुछ वर्ग तो यह मानते हैं कि नक्सलबाड़ी से देश को तुरंत कोई 
खतरा खास तौर पर नहीं है और उन्हें अपनी गेरकांग्रेसी अनेकता में एकता का प्रयोग करने के लिए 
कुछ मोहलत मिल सकती है। 


ढपोरशंख 


कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन में क्रुद्ध युवकों का प्रदर्शन पिछले सप्ताह की चर्चा का सबसे दिलचस्प 
विषय रहा | युवकों से अभिप्राय कांग्रेस के उन सबसे होता है, जो पुराने नेताओं की जगह लेने के 
लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस की पराजय के कारणों पर अधिवेशन के पहले ही दिन इतनी 
तेज रोशनी डाली गई कि तमाम आँखें चौंधिया गईं। आपसी फूट, कुनवापरस्ती और थुक्काफजीहत 
की वजह से यह पार्टी कई जगह हारी और कई जगह उसके हारने की वजह महँगाई, खाद्य की कमी 
और विरोधी दलों की मिलीभगत थी। शायद अधिवेशन के पहले दिन सारा समय इस विश्लेषण को 
दे देना अच्छा ही हुआ। इससे पार्टी में विवाद का अवसर तो मिला ही, आगे के लिए विवाद का 
आधार भी मिल गया। 

इसी तरह का एक आधार प्रिवीपर्स बंद करने की माँग भी है। अभी तक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 
कांग्रेस का समाजवादी प्रतीक-नारा था। अब यह तय हुआ है कि इसके वित्तीय पहलुओं की जाँच 
की जाए और एक नया नारा आदर्श के तौर पर रखा जाए जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण से भी ऊँचा 
और भारी हो। एकाएक ढपोर शंख की याद आती है : परंतु यदि वीस साल तक लोग लाख ले 
दस लाख ले' सुनते रह सकते हैं तो क्या चार-पाँच वर्ष और नहीं सुन सकते? 
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धुरी और पहिया : दलदल से उद्धार 


केंद्र और राज्य सरकारों के परस्पर संबंध में अलाय-बलाय भागते हुए प्रधानमंत्री ने जिस समय कहा 
कि केंद्र को किसी राज्य सरकार के पलटने में दिलचस्पी नहीं है, उसी समय यह सिद्ध हो गया कि 
राजधानी की चिट्ठी / 257 


रचनावली 


का 


यह संबंध एक दलदल में पहुँच गया है। माना क्रि केंद्र किसी गैरकांग्रेसी सरकार को पलटने में दिलचस्पी 
नहीं रखता लेकिन उसको यह सफाई क्यों देनी पड़ती है? जाहिर है कि केंद्र और गेरकांग्रेसी सरकारें, 
जो आम चुनाव के बाद राजनीतिक प्रतिद्ठंडिता से परे रह ही नहीं सकती थीं, इस समय पारस्परिक 
संदेह के एक अच्छे-खासे तनाव में फंस चुकी हैं। सिर्फ़ तीन महीने पहले नई राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों 
के साथ राजधानी में ही केंद्रीय नेताओं ने विशवास और सहयोग का शाब्दिक आदान-प्रदान किया थाः 
आपसी रगड़ तब भी नदारद नहीं थी परंतु तव वह एक नई रोमांचकारी सिहरन वनकर आई थी, अब 
बार-बार की टकराहटों से दोनों के जिस्म उसके आदी हो चले हैं और शायद कुछ समय ऐसे ही बीता 
तो चमड़ी पर उसका कोई असर न हुआ करेगा। देखना चाहिए कि इस दलदल से उसे निकालने के 
लिए कौन क्या कर रहा है। 
जब प्रधानमंत्री गैरकांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की शिकायतों को वुहारकर राष्ट्रीय एकता की दरी के नीचे 
मूँद रही थी तो उन्होंने कई ऐसे वाक्य कहे जो आज मे दस वर्ष पहले पुरअसर हुआ करते थे-जैसे 
अलग-अलग विचार होते हुए भी हम सब भारत की एकता और शक्ति के लिए काम करना चाहते 
हैं; आलोचना अवश्य करें पर उसका उद्देश्य रचनात्मक हो आदि। चौथे आम चुनाव का अगर कोई 
राजनीतिक अर्थ है तो अलग-अलग विचारों को समेटकर एक जगह कर देने से उसका अनर्थ हो जाता 
है। कांग्रेस जैसे परवरदिगार संगठन में यह काम इतना अधिक और इतने समय तक हो चुका है कि 
अब कम से कम उन लोगों में जो कांग्रेस से बाहर आ गए हैं, विचारों का अलगाव न शुरू होना 
लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होगा। ८ 
श्री अजय मुखर्जी और श्री चरणसिंह की सरकारों के सामने जो दो बड़े-बड़े मसले इस समय 
खड़े हुए हैं वे दो बिलकुल अलग-अलग किस्म के मामलों में एक ही बात साबित करते हैं-यह कि 
यदि थे सरकारें विचार-भेद की राजनीति आगे नहीं बढ़ाती तो परिवर्तन के नाम पर ये जो भी करें 
जनहितकारी नहीं हो सकता। इन दोनों में से श्री मुखर्जी ने यह काम अपने ताजे वक्तव्य में करने 
की कोशिश की है। 
स्वराष्ट्रमंत्री ने अपने मंत्रालय के कार्य पर बहस के उत्तर में जो कहा उसका सारांश है कि हम 
श्री अजय मुखर्जी की सरकार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे परंतु यह भी कहते रहेंगे कि नक्सलवाड़ी में स्थिति 
गंभीर है। इसके पीछे नक्सलबाड़ी की वास्तविक गंभीरता का कितना परिचय, पश्चिम बंगाल सरकार 
की सामर्थ्य में कितना विश्वास और पश्चिम बंगाल कांग्रेस की राजनीतिक पराजय का कितना स्वीकार 
स्वराष्ट्रमंत्री के मन में है यह अलग वात है। परंतु, केंद्र का यह रवैया किसी कारण से भी हो, 
श्री मुखर्जी को एक अच्छा मौका देता है किं वह लोकतंत्र और परिवर्तन दोनों को कुछ आगे बढ़ा सकें। 
स्वराष्ट्रमंत्री का कथन श्री मुखर्जी को एक तरह से आश्वासन है तो दूसरी तरह से चुनौती है। 
चुनौती उन्होंने अपने लोकसभा-भाषण में एक और शक्ल में दी थी-कहा था कि यदि कम्युनिस्ट पार्टी 
को नक्सलबाडी में भूमि सुधार कराना था तो वह तो सरकारी पार्टी थी, विधानसभा में करा लेती। 
श्री चव्हाण ने यह नहीं वताया कि उसने संसदीय व्यवस्था छोड़कर दूसरे रास्ते अपनाए हैं तो उससे 
अन्य पार्टियों पर क्या असर पड़ा है, परंतु कम्युनिस्ट पार्टी के अतिवाम, वाम और दक्षिण इन तीन 
पक्षों में परस्पर अलगाव कुछ बढ़ा ज़रूर है। यह अलगाव कम्युनिस्ट पार्टी के लिए केवल एक किताबी 
अलगाव है और यह उस वक़्त तक वास्तविक नहीं होगा जब तक अतिवामपंथी नक्सलबाड़ी पर पूर 
कव्जा नहीं कर लेंगे और पश्चिम बंगाल सरकार में शामिल वामपंथी कम्युनिस्टों को अपने सामने एक 
विजयी नेतृत्व मुकाबले पर खड़ा नहीं दिखाई देगा। अभी कुछ अतिवाम सदस्यों का पार्टी से निष्कासन 
तो केवल शुरुआत है। 
इसलिए श्री चव्हाण की यह चुनौती कि वामपंथियों ने कानून बनाकर कांग्रेस की गलतियाँ क्यों. । 
नहीं सुधारी, दरअसल वामपंथियों को अतिवामपंथियों से निबटने की चुनौती है। इसी तर्क के अनुसार. । 
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यह प्रकारांतर से श्री अजय मुखर्जी को उलाहना है कि उनकी सरकार ने अपने संयुक्त पुंज में से उन 
त्वँ को क्यों राजनीतिक पहल करने दी जो संसदीय तरीके नहीं मानते | साथ ही यह कहकर कि 
केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में हस्तक्षेप नहीं करेगी, उन्होंने श्री मुखर्जी को भी ललकारा है कि अपने 
संयुक्त दल में भी कतरव्योंत करके वह बंगाल के लिए एक लोकतंत्र प्रवर्तक नेतृत्व निकालें | 
` इसके जवाव में श्री मुखर्जी ने दिल्ली से विदा होते समय जो वक्तव्य दिया वह चुनौती स्वीकार 
करने जैसा लगता है। पहली वार उन्होंने कहा है कि वामपंथी कम्युनिस्टों के एक चीन-समर्थक दल 
का नक्सलवाड़ी आंदोलन कुचलना होगा और पुलिस तलाशियाँ लेगी-जो ज़रूरी होगा करेगी-लाल 
सरदारों को गिरफ़्तार करेगी | परंतु देखने की वात यह है कि यह सव श्री अजय मुखर्जी ने एकाएक 
नहीं कह दिया | वह धीरे-धीरे आगे बढ़ते दीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हें कि भूमि वितरण का 
राजनीतिक लाभ उग्र वामपंथियों को न मिलने पाए। क्या पुलिस कार्रवाई बंगाल में वह राजनीतिक 
जागृति और एकता पैदा करेगी जो वामपंथी कम्युनिस्टों के 'चीन-समर्थक दल' को अलगा सके? शायद 
करेगी बशर्ते कि प्रसपा और संसपा जिनका अन्यमनस्क योग अभी तक इस अलगाव की प्रक्रिया में 
मिला है, अपने साथ औरों को भी ला सकें । पर और हैं कीन, सिवाय कांग्रेस के | कांग्रेस का योगदान 
आमंत्रित करना साँप को दूध पिलाना हो सकता है, जन-समर्थन खो बैठना तो होगा ही। शायद इसीलिए 
अभी तक पश्चिम बंगाल में उग्र वामपंथी कम्युनिस्टों के खिलाफ़ प्रखर जनमत नहीं वन पाया है। 
लाल दल के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई का नतीजा सामने आने के साथ-साथ उसके विरुद्ध राजनीतिक 
एकता का प्रमाण भी आना चाहिए। खतरा यह हे कि यदि ऐसा न हो सका तो पुलिस कार्रवाई का 
कंधा लगाकर भी धुरी समेत पहिये को दलदल से निकालना संभव न हो पाएगा | केंद्र ने तो जल्दबाजी 
न करने का इरादा जाहिर कर दिया है | राज्य को जल्दबाजी न सही तो समय पर तो कार्रवाई करनी 
ही चाहिए थी। कुछ देर से सही, जव अजय मुखर्जी ने यह कार्रवाई शुरू की है तो कम से कम एक, 
खतरा टल गया है-वह यह कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में केंद्र को कभी इतनी जबर्दस्त कार्रवाई करनी 
पड़े कि बंगाल की गैरकांग्रेसी सरकार समूची की समूची लपेट में आ जाए। 
दूसरा दलदल उत्तरप्रदेश में है| यह एक छोटा दलदल है बल्कि कीचड़ कहना चाहिए | परिवर्तन करने 
से हम घवराते नहीं हैं और कांग्रेस की थैली के चट्टे-बट्टे होते हुए भी दूसरी जिंस है-यह साबित करने 
के लिए उत्तरप्रदेश सरकार के नेतृत्व ने लगान माफ करने का फैसला कर डाला हैं। अब वह सोच 
रही है कि इस फैसले को किस तरह अमली जामा पहनाया जाए कि समाज का जामा बदल जाए, 
शरीर न बदले। 
राजधानी में मुख्यमंत्री सम्मेलन के लिए आए हुए मुख्यमंत्री श्री चरणसिंह को अभी अपने फैसले 
के व्यावहारिक पक्ष पर ध्यान देने का समय नहीं मिला है। वैसे भी वे अपने सिर पचास ज़िम्मेदारियाँ 
ओढ़े रहते हैं जिनमें कि उनके सहयोगियों की राय में उनको सुख मिलता है। शायद लगान माफ करने 
की अमली योजना बनाना उन पचासों में से एक ऐसी जिम्मेदारी है जो उनके ऊपर से जल्दी उतरनेवाली 
नहीं | यहाँ उनके निकट्स्थ सूत्रों के अनुसार उत्तरप्रदेश राजस्व विभाग को अभी कई प्रकार से हिसाव-किताब 
करना और कई रकमां का मीजान बैठाना पड़ेगा, तब जाकर उत्तरप्रदेश सरकार को अपने क्रांतिकारी 
फैसले पर सुरक्षापूर्वक चलने की राह मिल सकेगी। 
सबसे बड़ी कठिनाई तो श्री चरणसिंह और उनके सहयोगियों के सामने यह है कि यदि खाते 
के अनुसार सवा छह एकड़ तक की ज़मीन पर लगान माफ किया जाए तो करीब | करोड़ का घाटा 
राजस्व में होगा। इसे पूरा करने के लिए एक सुझाव सरकार के सामने रखा गया धा-सवा छह एकड़ 
मे ऊपर की ज़मीनों पर लगान दूना कर दिया जाए। पर इस सुझाव को छूते ही हाथ जलने के भय 
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यह संबंध एक दलदल में पहुँच गया है। माना कि केंद्र किसी गेरकांग्रेसी सरकार को पलटने में दिलचस्पी 
नहीं रखता लेकिन उसको यह सफाई क्यों देनी पड़ती है? जाहिर है कि केंद्र और गैरकाग्रेसी सरकारें, 
जो आम चुनाव के बाद राजनीतिक प्रतिद्वंद्धिता से परे रह ही नहीं सकती थीं, इस समय पारस्परिक 
संदेह के एक अच्छे-खासे तनाव में फँस चुकी हैं । सिर्फ़ तीन महीने पहले नई राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों 
के साथ राजधानी में ही केंद्रीय नेताओं ने विश्वास और सहयोग का शाब्दिक आदान-प्रदान किया थाः 
आपसी रगड़ तब भी नदारद नहीं थी परंतु तब वह एक नई रोमांचकारी सिहरन बनकर आई थी, अब 
बार-बार की टकराहटों से दोनों के जिस्म उसके आदी हो चले हैं और शायद कुछ समय ऐसे ही बीता 
तो चमड़ी पर उसका कोई असर न हुआ करेगा। देखना चाहिए कि इस दलदल से उसे निकालने के 
लिए कौन क्या कर रहा है। क 
जब प्रधानमंत्री गैरकांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की शिकायतों को बुहारकर राष्ट्रीय एकता की दरी के नीचे 
मूँद रही थीं तो उन्होंने कई ऐसे वाक्य कहे जो आज में दस वर्ष पहले पुरअसर हुआ करते थे-जैसे 
अलग-अलग विचार होते हुए भी हम सब भारत की एकता और शक्ति के लिए काम करना चाहते 
हैं; आलोचना अवश्य करें पर उसका उद्देश्य रचनात्मक हो आदि। चौथे आम चुनाव का अगर कोई 
राजनीतिक अर्थ है तो अलग-अलग विचारों को समेटकर एक जगह कर देने से उसका अनर्थ हो जाता 
है। कांग्रेस जैसे परवरदिगार संगठन में यह काम इतना अधिक और इतने समय तक हो चुका है कि 
अब कम से कम उन लोगों में जो कांग्रेस से बाहर आ गए हैं, विचारों का अलगाव न शुरू होना 
लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होगा | 
श्री अजय मुखर्जी और श्री चरणसिंह की सरकारों के सामने जो दो बड़े-बड़े मसले इस समय 
खड़े हुए हैं वे दो बिलकुल अलग-अलग किस्म के मामलों में एक ही बात साबित करते हैं-यह कि 
यदि ये सरकारें विचार-भेद की राजनीति आगे नहीं बढ़ाती तो परिवर्तन के नाम पर ये जो भी करें 
जनहितकारी नहीं हो सकता। इन दोनों में से श्री मुखर्जी ने यह काम अपने ताजे वक्तव्य में करने 
की कोशिश की है। 
स्वराष्ट्रमंत्री ने अपने मंत्रालय के कार्य पर बहस के उत्तर में जो कहा उसका सारांश है कि हम 
श्री अजय मुखर्जी की सरकार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे परंतु यह भी कहते रहेंगे कि नक्सलवाड़ी में स्थिति 
गंभीर है। इसके पीछे नक्सलबाड़ी की वास्तविक गंभीरता का कितना परिचय, पश्चिम बंगाल सरकार 
की सामर्थ्य में कितना विशवास और पश्चिम बंगाल कांग्रेस की राजनीतिक पराजय का कितना स्वीकार 
स्वराष्ट्रमंत्री के मन में ह यह अलग वात है। परंतु, केंद्र का यह रवैया किसी कारण से भी हो, 
श्री मुखर्जी को एक अच्छा मौका देता है कि वह लोकतंत्र और परिवर्तन दोनों को कुछ आगे बढ़ा सकें। 
स्वराष्ट्रमंत्री का कथन श्री मुखर्जी को एक तरह से आश्वासन है तो दूसरी तरह से चुनौती है। 
चुनौती उन्होने अपने लोकसभा-भाषण में एक और शक्ल में दी थी-कहा था कि यदि कम्युनिस्ट पार्टी 
को नक्सलबाड़ी में भूमि सुधार कराना था तो वह तो सरकारी पार्टी थी, विधानसभा में करा लेती। 
श्री चव्हाण ने यह नहीं बताया कि उसने संसदीय व्यवस्था छोड़कर दूसरे रास्ते अपनाए हैं तो उससे | 
अन्य न| पर क्‍या असर पड़ा है, परंतु कम्युनिस्ट पार्टी के अतिवाम, वाम और दक्षिण इन तीन | 
पक्षों म परस्पर अलगाव कुछ बढ़ा जरूर है। यह अलगाव कम्युनिस्ट पार्टी के लिए केवल एक किताबी 
अलगाव है और यह उस वक्त तक वास्तविक नहीं होगा जब तक अतिवामपंथी नक्सलबाड़ी पर पूरा 
कब्जा नहीं कर लेंगे और पश्चिम बंगाल सरकार में शामिल वामपंथी कम्युनिस्टों को अपने सामने एक 
विजयी नेतृत्व मुकावले पर खड़ा नहीं दिखाई देगा । अभी कुछ अतिवाम सदस्यों का पार्टी से निष्कासन 
तो केवल शुरुआत है। 
इसलिए श्री चव्हाण की यह चुनौती कि वामपंथियों ने कानून बनाकर कांग्रेस की गलतियाँ क्यों 
नहीं सुधारीं, दरअसल वामपंथियों को अतिवामपंथियों से निवटने की चुनौती है। इसी तर्क के अनुसार 
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यह प्रकारांतर से श्री अजय मुखर्जी को उलाहना है कि उनकी सरकार ने अपने संयुक्त पुंज में मे उन 
तत्त्वों को क्‍यों राजनीतिक पहल करने दी जो संसदीय तरीके नहीं मानते | साथ ही यह कहकर कि 
केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में हस्तक्षेप नहीं करेगी, उन्होंने श्री मुखर्जी को भी ललकारा है कि अपने 
संयुक्त दल में भी कतरव्यांत करके वह बंगाल के लिए एक लोकतंत्र प्रवर्तक नेतृत्व निकालें | 

इसके जवाब में श्री मुखर्जी ने दिल्ली से विदा होते समय जो वक्तव्य दिया वह चुनीती स्वीकार 
करने जैसा लगता है। पहली बार उन्होंने कहा है कि वामपंथी कम्युनिस्ट के एक चीन-समर्थक दल 
का नक्सलवाड़ी आंदोलन कुचलना होगा और पुलिस तलाशियाँ लेगी-जो ज़रूरी होगा करेगी-लाल 
सरदारों को गिरफ़्तार करेगी | परंतु देखने की वात यह है कि यह मव श्री अजय मुखर्जी ने एकाएक 
नहीं कह दिया | वह धीरे-धीरे आगे बढ़ते दीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भूमि वितरण का 
राजनीतिक लाभ उग्र वामपंथियों को न मिलने पाए। क्या पुलिस कार्रवाई बंगाल में वह राजनीतिक 
जागृति और एकता पैदा करेगी जो वामपंथी कम्युनिस्टों के 'चीन-समर्थक दल” को अलगा सके? शायद 
करेगी बशर्ते कि प्रसपा और संसपा जिनका अन्यमनस्क योग अभी तक इस अलगाव की प्रक्रिया में 
मिला है, अपने साथ औरों को भी ला सके । पर और हैं कीन, सिवाय कांग्रेस के | कांग्रेस का योगदान 
आमंत्रित करना साँप को दूध पिलाना हो सकता है, जन-समर्थन खो बैठना तो होगा ही | शायद इसीलिए 
अभी तक पश्चिम बंगाल में उग्र वामपंथी कम्युनिस्टों के खिलाफ़ प्रखर जनमत नहीं वन पाया हे | 
लाल दल के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई का नतीजा सामने आने के साथ-साथ उसके विरुद्ध राजनीतिक 
एकता का प्रमाण भी आना चाहिए । खतरा यह है कि यदि ऐसा न हो सका तो पुलिस कार्रवाई का 
कंधा लगाकर भी धुरी समेत पहिये को दलदल से निकालना संभव न हो पाएगा। केंद्र ने तो जल्दबाजी 
न करने का इरादा जाहिर कर दिया है। राज्य को जल्दबाजी न सही तो समय पर तो कार्रवाई करनी 
ही चाहिए थी। कुछ देर से सही, जव अजय मुखर्जी ने यह कार्रवाई शुरू की है तो कम से कम एक, 
खतरा टल गया है-वह यह कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में केंद्र को कभी इतनी जबर्दस्त कार्रवाई करनी 
पड़े कि बंगाल की गैरकांग्रेसी सरकार समूची की समूची लपेट में आ जाए | 


दूसरा दलदल उत्तरप्रदेश में है। यह एक छोटा दलदल है बल्कि कीचड़ कहना चाहिए | परिवर्तन करने 
से हम घवराते नहीं हैं और कांग्रेस की थैली के चट्टे-बट्टे होते हुए भी दूसरी जिस है-यह साबित करने 
के लिए उत्तरप्रदेश सरकार के नेतृत्व ने लगान माफ करने का फैसला कर डाला है। अब वह सोच 
रही है कि इस फैसले को किस तरह अमली जामा पहनाया जाए कि समाज का जामा बदल जाए, 
शरीर न बदले। 
राजधानी में मुख्यमंत्री सम्मेलन के लिए आए हुए मुख्यमंत्री श्री चरणसिंह को अभी अपने फैसले 
के व्यावहारिक पक्ष पर ध्यान देने का समय नहीं मिला है। वैसे भी वे अपने सिर पचास ज़िम्मेदारियाँ 
ओढ़े रहते हैं जिनमें कि उनके सहयोगियों की राय में उनको सुख मिलता है । शायद लगान माफ करने 
की अमली योजना बनाना उन पचासों में से एक ऐसी जिम्मेदारी है जो उनके ऊपर से जल्दी उतरनेवाली 
नहीं | यहाँ उनके निकट्टस्थ सूत्रों के अनुसार उत्तरप्रदेश राजस्व विभाग को अभी कई प्रकार से हिसाब-किताब 
[i और कई रकमा का मीजान बैठाना पड़ेगा, तब जाकर उत्तरप्रदेश सरकार को अपने क्रांतिकारी 
फैसले पर सुरक्षापूर्वक चलने की राह मिल सकेगी। अ 
सबसे बड़ी कठिनाई तो श्री चरणसिंह और उनके पहयोगियों के सामने यह है कि यदि खाते 
के अनुसार सवा छह एकड़ तक की ज़मीन पर लगान माफ किया जाए तो करीब करोड़ का घाटा 
राजस्व में होगा। इसे पूरा करने के लिए एक सुझाव सरकार के सामने रखा गया धा-सवा छह एकड़ 
मे ऊपर की जमीनों पर लगान दूना कर दिया जाए। पर इस सुझाव को छूते ही हाथ जलने के भय 
मे सरकार ने छोड़ दिया है। एक तो बड़ी जोतों के मालिक ही कानून के मालिक हैं। उनके साथ 
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यह हरकत कैसे की जा सकती है? दूसरे, बड़ी जोतो के मालिकों के संगी-साथी राजनीतिक दलों का 
समर्थन भी संयुक्त दल को लिए रहना है। इसलिए यह सुझाव उततपप्रदश की नई राजनीतिक प्रतिभा 
को चिंतन करने के लिए मजबूर न करेगा। a 

दूसरी कठिनाई यह है कि यदि खाते में उल्लिखित सवा छह एकड़ तक की जोती को अलाभकर 
मानकर उन पर लगान माफ कर दिया जाए तो हो सकता हैं कि सचमुच सवा छह एकड़ की जोतवाले 
बहुत-से लोग इस रियायत से बंचित रह जाएँ और केवल वे ही इसे पा सकें जिनके नाम खाते में 
भवा तीन एकड़ दर्ज है। यह कठिनाई बतानेवाले विशेषज्ञों का कहना है कि बहुत-सी जमीने खाते 
में सवा छह एकड़ से बड़ी दिखाई गई हैं परंतु वास्तव में उनके अंदर छोटी-छोटी जमीनें जोतनेवालों 
के हिस्से हैं। इन्हें माफी की सुविधा से वंचित रखना अन्याय होगा | 

एक समस्या यह भी सुझाई जाती है कि अलाभकर जोतों पर ही लगान माफ किया जाएगा तो 
लोग अपनी ज़मीनें छोटी करके लिखना शुरू कर देंगे और भ्रष्टाचार का परनाला बहने लगेगा। 

इन सब समस्याओं का उत्तर शायद एक ही हो सकता है। अलाभकर जोतों पर लगान-माफी 
अपने में अलग कार्रवाई नहीं होनी चाहिए-उसके साथ कृषि आय पर एक निश्चित सीमा के ऊपर 
आयकर भी लगना चाहिए। परंतु इस रास्ते पर चलने में बहुत झंझट है। झंझट में कौन पड़े। 

अच्छा यही है कि जब तक उत्तरप्रदेश सरकार अपने क्रांतिकारी निर्णय पर अमल की योजना 
नहीं तैयार करती तब तक आशा करनी चाहिए कि वह बहुत बड़ा काम कर बैठी है। उसके बाद-और 
समझा जाता है कि वह लगान-माफी एकसाथ नहीं, दो या तीन चरणों में करेगी-काफी समय यह 
देखने में ही बीतेगा कि काम कितना सफल रहा। अलाभकर जोत पर लगान-माफी की तार्किक परिणति 
बड़ी कृषि आमदनियों पर कर लगाना है, यह स्वीकार करने की मजबूरी पैदा होने तक गेरकांग्रेसी राज्य 
सरकार और कांग्रेसी केंद्र सरकार में काफी साम्य दिखाई देने लग सकता है। दोनों ही मौलिक परिवर्तन 
नहीं चाहती । यह दलदल नहीं तो तनाव तो नहीं ही कहलाएगा। 
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असम के पुनस्संगठन के लिए असम के प्रतिनिधियों की कोशिशों का नाकाम होना एक तरह से तय 
ही था | पिछले सप्ताह दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वराष्ट्रमंत्री का प्रवचन सुनने के वाद जैसे ही चुपचाप | 
एक उपसमिति बना दी गई, वैसे ही बहस का भविष्य प्रायः सुनिश्चित हो गया | श्री अशोक मेहता, | 
जो उपसमिति के अध्यक्ष इसलिए बने कि श्री स्वर्णसिंह उपलब्ध नहीं थे, उपसमितियों में विचार-विमर्श | 
| | लिए प्रसिद्ध हैं और विचार जितना शुद्ध हो उतना ही उन्हें गुण करता और शोभा देता है। उपसमिति 
हो या योजना आयोग हो, श्री अशोक मेहता ने अपनी प्रसिद्धि का संबंध ठोस नतीजे निकालने से 
नहीं रखा है। इसलिए अध्यक्ष की कुर्सी पर उनकी उपस्थिति बातचीत में सफलता की. गारंटी तो नहीं 
कही जाएगी। परंतु बातचीत पर श्री अशोक मेहता की परछाई पड़ने का सवाल तो तब पैदा होता 
है जब मान लिया जाए- कि बातचीत के जरिए पिछले सप्ताह, यानी पुनस्संगठन योजना की तैयारी 
के लिए निश्चित मोहलत पूरी होने के पाँच दिन पहले, योजना तैयार हो सकती थी। यह मानने का 
कोई कारण न स्वराष्ट्रमंत्री के पास था, न पहाड़ी नेताओं के पास और न मैदानी नेताओं के पास ही 
था | दोनों नेता वर्ग दो अलग-अलग दिशाओं में चल रहे थे और स्वराष्ट्रमंत्री उन्हे छत्तीस होते देखने 
के सिवाय और कर भी क्‍या सकते थे। 3 जनवरी को उन्होंने सर्वदलीय पर्वतीय सम्मेलन के नेताओं 
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के साथ तीन दिन बातचीत के वाद एक महत्त्वपूर्ण निर्णय किया था। वह यह था कि भारत संघ के 
भीतर असम को प्रादेशिक संघ का रूप दिया जाएगा जिसके अंतर्गत विभिन्न समकक्ष इकाइयाँ और 
उनकी अलग-अलग विधानसभाएँ एवं मंत्रिपरिपदें होंगी। संघ योजना का ब्यौरा छह महीने में तैयार 
किया जाएगा | दूसरे दिन अखबारों ने इस निर्णय को 'ऐतिहासिक' कहा और नेहरू के ज़माने मे उलझती 
आई असम-गुत्थी सुलझाने का सूत्र मानकर इसका स्वागत किया | 

यही सरकारी निर्णय छह महीने के भीतर इस दशा को पहुँच गया कि इसे विचार-विमर्श की संजीवनी 
देकर 3 अगस्त तक जीवन-मरण के अनिश्चय में रखना पड़ रहा है | इस विषय में सरकारी बयान 
इस प्रकार है : यह लोकसभा में पूछे एक प्रश्‍न के उत्तर से उदधृत किया जा रहा है- 

“8 और 9 जुलाई ॥967 को विभिन्न दलों से संबंधित असम के 43 संसद सदस्यों और 32 
असम विधानसभा के सदस्यों ने नई दिल्ली में असम के पुनर्गठन के बारे में विचार-विमर्श किया, किंतु 
उस विचार-विमर्श से कोई सर्वसम्मत हल नहीं निकल सका। अधिकतर सदस्यों की यह इच्छा थी कि 
इस मामले पर और आगे विचार किया जाए। अतः एक सर्वसम्मत हल ढूँढुने के प्रयल जारी रखने 
के लिए योजना, पेट्रोल तथा रासायनिक और समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त 
की गई जिसमें असम के मुख्यमंत्री तथा बैठक में उपस्थित अन्य सदस्यों में से भी कुछ शामिल थे। 
इस समिति को 3 अगस्त 967 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है।” 

यह तो साधारण नागरिक के विस्मय का विषय है ही कि योजना का ब्यौरा तैयार करने का श्रीगणेश 
तव हुआ जव छह मास की मोहलत खत्म होने को आई, लोगों की समझ में यह भी नहीं आ रहा 
है कि 8, 9 जुलाई की बैठक टॉय-टॉय फिस हो जाने के वाद भी स्वराष्ट्रमंत्री संघ योजना के परिपालन 
का दम कैसे भर रहे हैं। 

रविवार की वैठक के वाद निराश और क्षुव्ध पहाड़ी नेताओं से अगले दो-तीन दिन स्वराष्ट्रमंत्री 
की बातचीत होती रही और पहाड़ी नेताओं को स्वराष्ट्रमंत्री के मन के भीतर की आवाज़ सुनने का 
मौका मिलता रहा। जो आवाज़ उन्होंने 8 तारीख की वैठक के उद्घाटन भाषण में श्री चव्हाण के 
मुह मने सुनी थी उसमें संघ योजना के अतिरिक्त अन्य विचारों को भी निमंत्रण दिया गया था और वह 
सार्वजनिक आवाज़ थी। पहाड़ी नेता कैप्टन विलियमसन संगमा 3 जनवरी को एक और सार्वजनिक 
आवाज़ स्वराष्ट्रमंत्री के मुँह से सुन चुके थे जिसमें संघ योजना की घोषणा की गई थी। मालूम नहीं 
इन दो सार्वजनिक आवाज़ों के बीच श्री चव्हाण का यह व्यक्तिगत आश्वासन कि सरकार 3 जनवरी 
को योजना लागू करने को कटिबद्ध है, श्री संगमा को कितना विश्वसनीय लगा होगा। कितना भी 
लगा हो, यह आश्वासन उनके लिए किसी मतलब का तभी होगा जव वह अपने अनुयायियों को यही 
बात उनकी भाषा में समझा सकेंगे | उनकी भाषा में उन्हें छह महीने से समझाया जा रहा है कि जनवरी 
में आपके नेताओं ने सरकार से संघ योजना मनवा ली है और अब आपको अलग पहाड़ी राज्य माँगने 
की ज़रूरत नहीं रही। यदि इस समय श्री संगमा अपने लोगों को कोई समझनेवाली बात समझा सकते 
हैं तो वह यही हो सकती है कि श्री चव्हाण तो संघ योजना चाहते हैं परंतु ये मैदानी नेता इसे नहीं 
होने देते 

प्रश्‍न यह है कि सर्वदलीय पर्वतीय सम्मेलन के सामने उसके नेताओं को यह बात कहने के लिए 
मजबूर करना असम की समस्या को सुलझाना है या और विगाड़ना है? 

एक पेंच और है जो राजधानी में प्रकट हुआ। स्वराष्ट्रमंत्री और प्रधानमंत्री की भेंट रुष्ट पहाड़ी 
नेताओं से अलग-अलग हुई पर आश्वासन दोनों ने एक ही-से दिए | भेंट मे दोनों सरकारी नेता एकसाथ 
मौजूद ही रहते यह ज़रूरी नहीं है, परंतु ऐसी अफवाहों को आधार देना भी क्या ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री 
और स्वराष्ट्रमंत्री दोनों असम समस्या के मामले में पूर्णतया सहमत नहीं हैं। यदि वास्तव में न हों तो 
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भी यह मानकर चलना अच्छा होगा कि दोनों में मतभेद केवल 'तौर-तरीके' के वारे में है, उद्देश्य के 
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बारे में नहीं । असम के कांग्रेसियों को, जिन्होंने स्वराष्ट्रमंत्री की 3 जनवरी की घोषणा के विरुद्ध अपना 
चनाव प्रचार किया था, समझा-बुझाकर पर्वतीयों की आकांक्षाओं को एकरूप करना कठिन है। परंतु 
कठिनतर होगा पर्वतीयों के धैर्य के बाँध को टूटने से बचाना, इन दो कठिन से कठिनतर बंद दरवाज़ों 
के बीच इस समय केंद्र सरकार की स्थिति वैसी ही है जैसी रलों से भरी गुफा में वंद उस व्यक्ति की 
हो गई थी जो दरवाज़ा खुलवाने का मंत्र भूल गया था। केंद्र सरकार भी खुल समसम' भूल गई है 
और कभी नेहरू योजना, कभी पाटस्कर आयोग, कभी संघ योजना का नाम ले रही है कि शायद इसी 
से दरवाज़ा खुल जाए। , मैदानी दृष्टियों 

यों भी असम में अनेक पुरानी समस्याएँ उलझती जाती हैं। राजधानी में असम पहाड़ी-मैदानी दृष्टिये 
का भेद अखबारों में प्रकट हुआ है परंतु असम में यही एक नहीं, मैदानी लोगों का परस्पर प्रांतीय 
भेदभाव भी वास्तविक जीवन में प्रकट होता रहता है। 23 जून को गोलाघाट में हुई घटना इसका 
सबसे ताजा उदाहरण बताया जाता है जिसमें क्रुद्ध भीड़ ने एक दुकान पर आक्रमण किया था। उधर 
सीमांत पर यह दावा नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तानियों की घुसपैठ पूरी तरह खत्म कर दी गई 
है। 

लाठीटीला-डूमाबाड़ी क्षेत्र के बारे में लोकसभा को जो सूचना परराष्ट्रमंत्री ने गुरुवार को दी क्या 
वह पहली बार दी जा रही थी? यदि हाँ, तो इसके पहले वह क्यों नहीं संसद को दी गई? यह था 
सवाल जिसने उस दिन सदन में हलचल मचा दी और जिसका कोई जवाब श्री चागला ने नहीं दिया। 
उन्होंने कहा था- 

“कुछ, बातचीत के बाद 959 में दोनों देश इस क्षेत्र में यथास्थिति वनाए रखने पर सहमत हुए। 
इस बात पर सहमति हुई कि जब तक सीमांकन का काम पूरा न हो जाए, तव तक यह क्षेत्र असम 
सरकार के सिविल अधिकारक्षेत्र में रहेगा । लेकिन, पाकिस्तान ने 962 से इस यथास्थिति का उल्लंघन 
करना आरंभ कर दिया और इन गाँवों में उसने जवर्दस्ती घुसपेठ की तथा ज़बरन कव्जा करने की 
कोशिशें की । नवंबर 962 तक पाकिस्तान ने समूचे लाठीटीला गाँव पर कब्जा कर लिया और जुलाई 
॥963 तक उसने डूमाबाड़ी गाँव के कुछ हिस्से पर भी जबर्दस्ती कब्जा कर लिया था |” 

आगे चलकर परराष्ट्रमंत्री ने बताया कि “हमारी कोशिशों के बावजूद, इस झगड़े को निपटाने 
की दिशा में कुछ भी प्रगति नहीं हो सकी। बीच-बीच में गोलीबारी भी होती रही। इसी बीच सितंबर 
॥965 की लड़ाई हो गई। ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद, भारत की पूर्वी कमान के 
जनरल आफीसर कमांडिंग-इन-चीफ और पाकिस्तान की 4वीं इनफैंट्री डिवीजन के जनरल आफीसर 
कमांडिंग की फरवरी 966 की बैठक हुई | उनकी इस बैठक का उद्देश्य था-पाकिस्तान के साथ लगनेवाली 
पूर्वी सीमाओं पर तनाव कम करने के उपाय और तरीके खोजना। इस बैठक के समझौते के अनुसार, 
8 फरवरी, 966 को लाठीटीला में भारत और पाकिस्तान के सेक्टर कमांडरों की बैठक हुई, जिसमें 
इन पाँचों गाँवों के बारे मे सैनिक कामचलाऊ सीमा पर सहमति हुई | इस कामचलाऊ प्रबंध के अनुसार 
उल्लिखित पाँच गाँवों में से चार गाँवों की कोई 249 एकड़ (लगभग 748 बीघा) ज़मीन पर जो कि 
तरह-तरह को है, पाकिस्तान का कब्जा रहा | पुनी गाँव का इस कामचलाऊ प्रबंध से कोई सरोकार 
नहीं था।” 

लोकसभा में क्षोभ स्वाभाविक था : संभवतया उसी उद्ठेग में यह प्रश्न तत्काल नहीं उठने पाया 

क्रि लाठीटीला और डुमाबाड़ी पर तो पूर्ण एवं आंशिक कव्जा पाकिस्तान ने जुलाई ॥963 तक कर 
लिया था । परंतु “असम सरकार के सिविल अधिकार क्षेत्र में रहने” के समझौते को तोड़कर “कामचलाऊ 
सैनिक प्रबंध" तक पहुँचने में चार गाँवों की ज़मीन पर पाकिस्तान का कब्जा कब शामिल हो गया? 
क्या 965 की लड़ाई में तो नहीं? 
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24 जुलाई 967 
एक ऐतिहासिक घटना पर एक ऐतिहासिक बहस 


लोकसभा को पिछले सप्ताह एक अदूभुत अनुभव हुआ | लोकतंत्र की चिंता बड़ी तड़प के साथ सदन 
में दो वार की गई, लेकिन 48 जुलाई को जो अपने को लोकतंत्र के सबसे बड़े रक्षक कहला रहे 
धे वे 20 जुलाई को हत्यारे कहलाए गए! यही नहीं, पहली बार जिन्हें सब लोगों ने लोकतंत्र-विरोधी 
कहकर जात-बाहर कर दिया था, दूसरी बार वे 'हत्यारो' पर धावा बोलनेवाला के दस्ते में लोकतंत्र 
का झंडा उठाए हुए पाए गए। 

इन दोनों घटनाओं में दो दिन-का अंतर था | इन दो दिनों में ऐसा क्या हो गया कि सफ़े बदल 
गईं? जो हुआ वह दिल्ली में नहीं भोपाल में हुआ। दिल्ली टेलीफोन के तारों से भोपाल से जुड़ी है 
इस नाते उसका भी नाम लिया गया और स्वराष्ट्रमंत्री को खासी बारीक सफाई देनी पड़ी कि उनका 
संपर्क मुख्यमंत्री से हुआ था--“राज्यपाल से तो हफ्तों से नहीं हुआ।” श्री मधु लिमये ने इस सफाई 
को 'स्वॉग रचना' कहा जिस पर मंत्री महोदय का मन्यु जागृत हुआ और उन्होंने किसी सम्माननीय 
सदस्य पर अविश्वास करने की प्रवृत्ति की निन्दा करके अपना सात्विक तेज दिखाया। पर वह दीगर 
बात है। 

ज़रा याद करें कि 8 जुलाई और 20 जुलाई को हुआ क्या था। कांग्रेसी सदस्य श्री विमल घोष 
पर भद्रकाली (वंगाल) में आक्रमण से और उनके अपमान से कम्युनिस्ट दल द्वय को छोड़कर कुल 
सदन 8 जुलाई को क्षुव्ध था क्योंकि “लोकतंत्र में हिंसा का प्रवेश लोकतंत्र का विनाश करता है। 
20 जुलाई को मध्यप्रदेश विधानसभा का आकस्मिक सत्रावसान कांग्रेस को छोड़ कुल सदन क आक्राश 
का विषय था क्योंकि “लोकतंत्र में नेतिक परंपराओं का खंडन लोकतंत्र का हत्या ह। 

दोनों बहसों में लोकतंत्र और नैतिकता का नाता जोड़ने के लिए जनप्रतिनिधि व्याकुल थे और 
कह रहे थे कि इन हरकतों से कहीं संसदीय लोकतंत्र का आधार ही न मिट जाए | परंतु जिस बहस 
में कांग्रेस पार्टी को अपने अनैतिक आचरण से लोकतंत्र-निरोध का दोषी बताया गया उसमे एक आर 
चीज़ भी हुई। 

वह यह कि लोकतंत्रीय कांग्रेस पार्टी ने पलटकर प्रतिपक्षियों से कहा कि लोकतंत्रीय नैतिकता 
का प्रश्‍न उठाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है क्योंकि तुमने खुद अनतिक काम किए हैं| इसके वाद 
कांग्रेस के विधिमंत्री, एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री, एक भूतपूर्व विधिमंत्री और एक भूतपूव वित्त उपमत्रा 
ने एक के बाद एक उदाहरण दिए जो कि उनके अनुसार प्रतिपक्षी दलों का लोकतत्रीय अनातकता 
सिद्ध करते थे। यह ज़रूर था कि प्रतिपक्षी दलों के अनैतिक आचरण क उदाहरण पाच महान का 
अवधि से ही दिए जा सकते थे जबकि कांग्रेस के 20 साल की अवधि म म दिए गए। जा हा, कायर 
पार्टी ने विना कहे ही जता दिया कि मध्यप्रदेश कांड को अनेतिक मानने म काई वाधा नहा हाना 
चाहिए बशर्ते कि प्रतिपक्षी भी अपने को अनैतिक मान लें। इसे दूसरे शब्दा में यो कहा जा सकता 

कि सारा भारत राजनीतिक अनीतियों में लिप्त हो जाए तो फिर कोई चिता नहीं। न प्रतिपक्ष का 

आलोचना का अधिकार रहेगा न सत्ताधारी को, और नैतिकता पर पुजारियो और प्राध्यापका म बहस 
हुआ करेगी। 

जो कुछ 20 तारीख की बहस में दोनों पक्षों से कहा गया, वह गभार विश्लेषण का विषय होना 
चाहिए | वह कामरोको प्रस्ताव खाली एक राजनीतिक युद्ध नहीं था, वह चौथे आम चुनाव क वाद 
मे भारत के तेजी से बदलते ऐतिहासिक दृश्य का सच्या प्रतिविंब था। नई लोकसभा ने अपन शुरू 
के अधिवेशन से ही दर्शाया है कि कांग्रेस के विघटन, नए दलों क सघटन आर राजनीतिक विचारधाराओं 
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के संघर्ष की प्रक्रिया देश में चल रही है। इसके पहले की लोकसभा केवल वेचैनी, घवराहट और कभी 
गहरी निराशा तथा कभी तीखे क्रोध का अनुभव कराती थी। राजस्थान की घटना के बाद मध्यप्रदेश-कांड 
देश के लोकतंत्रीय विवेक को झकझोर गया। यह लोकसभा ने गत सप्ताह निस्संशय रूप से दिखा 
दिया : उतने ही निस्संशय भाव से स्वराष्ट्रमंत्री श्री चव्हाण ने दावा किया कि केंद्र सरकार पर तो 
कोई जिम्मेदारी थी ही नहीं, क्योंकि उसकी राज्यपाल से बात तक नहीं हुई और राज्यपाल जो कर 
रहे थे, उसमें वह हस्तक्षेप कर भी नहीं सकती थी। प्रस्ताव नापास हो गया, परंतु वहस म॑ उठे बहुत-से 
प्रश्नों में से कई का संतोषजनक जवाब अभी आना बाकी है। इनमें से एक यह भी है कि पश्चिम 
बंगाल के राज्यपाल को बंगाल सरकार के बारे में बातचीत के लिए दिल्ली आने की ज़रूरत पड़ सकती 
है, तो श्री रेड को क्यों नहीं पड़ी? 
स्वराष्ट्रमंत्री ने सारी घटना को नैतिकता से अलग रखकर शुद्ध कानूनी किताबी स्तर पर देखने 
का अनुरोध सदन से किया था। इसलिए राजनीति-चातुर्य से सर्वथा मुक्त भाषण करना ही उनके लिए 
शायद अधिक अच्छा रहता। पर नैतिकता का आकर्षक मामला उनके भाषण में खिंच ही आया। उन्होंने 
कहा, यह मैं कैसे मान लूँ कि जो विधायक अन्य दल छोड़कर कांग्रेस में जाते हैं, वे खराब हैं और 
जो कांग्रेस छोड़कर दूसरे दलों में जाते हैं, वे अच्छे हैं। 
पर इससे क्या आज की राजनीतिक परिवर्तनशीलता को समझने में सहायता मिलती है? नहीं। 
यह ऐतिहासिक दृष्टि से हीन केवल सुविधा की दृष्टि है। ऐतिहासिक दृष्टि यह है कि इस समय तेजी 
से राजनीतिक मान्यताएँ बदल रही हैं और दलीय संबंध आननफानन बदलने से रोके नहीं जा सकते। 
स्वराष्ट्रमंत्री ने आगे चलकर आश्चर्य प्रकट किया कि यदि मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों को अपने 
दल में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं? 
स्वराष्ट्रमंत्री के तर्कों को क्रम से रखा जाए, तो वे इस प्रकार हैं कि पहले तो जो अनैतिक कार्य 
स्वयं करते हैं, उन्हे हमारे कार्यो को अनैतिक कहने का अधिकार नहीं । दूसरे, विधानसभा का सत्रावसान 
हमारी राय से नहीं हुआ। राज्यपाल ने अपने अधिकार से मुख्यमंत्री की राय पर किया और हमारा 
दोष नहां। तीसरे, यदि मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों को अपने दल में वापम्न लाने का प्रयल कर रहे 
हैं, तो कया बुरी बात है। इन तर्को को एकसाथ देखने से प्रश्‍न उठता है कि क्या स्वराष्ट्रमंत्री केंद्र 
सरकार को दोपमुक्त सिद्ध करने के साथ-साथ मुख्यमंत्री के दावे से सहमत थे? , 
उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया | उन्होंने केवल इतना कहा कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह 
पर साधिकार सत्रावसान किया, मुख्यमंत्री ने जो सलाह उन्हें दी, “उसके सत्यासत्य पर मैं कुछ कह 
नहीं रहा हूँ।” 
उसका सत्यासत्य ही तो सारी बहस का प्राण था। यही असल मुद्दा है, यह और बात है कि संसद 
उम्र पर कानूनन बहस नहीं कर सकती, क्योंकि वह राज्य के मुख्यमंत्री का मामला है। 
अच्छे-खासे पुलिस पहरे से सुरक्षित मध्यप्रदेश भवन में संवाददाताओं को अपनी सफाई देते हुए 
रा ने बुझा सिगार उठाकर अलग रखा और नया जलाया | दल-त्यागी विधायकों के पहले ही 
नई दिल्लो पहुंचकर उन्होंने और जो काम किए सो किए ही, अखवारवालों कोः अपना पक्ष समझाने 
में बड़ी लगन और विनम्रता दिखाई | उनका मुद्दा यह था कि मेरे साथ अन्याय हुआ है-जव सब लोग 
सत्ता के लिए लालावित हैं तो मुझे भी लोग सत्ता-लोलुप कहकर खुश हो सकते हैं परंतु मेरे सामने 
सिवाय सत्रावसान की सलाह देने के कोई चारा न था-इसलिए कि मुझे यकीन हो गया था कि विधायकों 
को स्वतंत्र विवेक से काम लेने नहीं दिया जा रहा है। 9 तारीख को विधानसभा अध्यक्ष ने पाँच 
मिनट के लिए अधिवेशन स्थगित करने की मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी यह बताते हुए मुख्यमंत्री 
ने सकत दिया कि शायद इसीलिए दुबारा उन्होंने अध्यक्ष से अधिवेशन स्थगित करने को न कहकर 
सीध राज्यपाल से सत्रावसान के लिए कहा। 
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श्री मिश्र संवाददाताओं से वहत अच्छी तरह पेश आने के लिए वैसे भी प्रसिद्ध हैं। इम मौके 
पर तो उन्होंने अतिरिक्त धैर्य के साथ सव तरह के सवालों के जवाब दिए | याँ इतनी उलझी हुई समस्या 
पर बात करते हुए यह स्वाभाविक ही था कि कुछ बातें पूरी तरह साफ़ न हो पाएँ। हि 

जैसे यही सवाल लीजिए कि प्रशासन ने अपहरण और बलात बंधन के मामलों में कार्रवाई क्‍यों 
नहीं की? संभव है इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा हो कि मुख्यमंत्री राजनीतिक मामलों में पुलिस 
कार्रवाई करके लोगों को गलत-सलत आरोप लगाने का मौका नहीं देना चाहते थे। परंतु यह भी मालूम 
हुआ कि विरोधी विधायकों ने अधिकारियों के हस्तक्षेप' की जो शिकायत कुछ रोज पहले की थी वह 
एक प्रकार से अधिकारियों को सचेत करने के लिए थी ताकि यदि सरकार बदलने की संभावना हो 
तो आजकल के अधिकारी हवा का रुख समझने में चूक न करें। 

मुख्यमंत्री के अनुसार कथित दलत्यागी विधायकों में हरिजन आदिवासियों की संख्या काफी है 
परंतु “आश्चर्य की वात यह है कि उन विधायकों के गुटनेता तो बाहर घूम रहे हैं और विधायक 
बंदिश में हैं।” श्री मिश्र ने विधायकों की 'खरीद-फरोख्त' का आरोप कुछ रोष के साथ झटककर फेंक 
दिया और पूछा, “यदि मुझे यह करना होता तो जो गुटनेता बाहर हैं उनसे मैं बात क्यों न करता?” 
इस तर्क को शक्ति देनेवाली एक और सूचना उन्होंने दी-“मेरे मंत्रिमंडल के सब सदस्यों ने मुझसे कहा 
था कि ये रहे हमारे त्यागपत्र, आप जिसे चाहें मंत्री बना दें। पर मैंने इनकार कर दिया।” 

इस वार्तालाप से समझ जाना चाहिए कि मंत्रिमंडल में जगह आदि देकर मामला निपटाने में मुख्यमंत्री 
की दिलचस्पी नहीं है। परंतु, कहा नहीं जा सकता कि यदि यह नहीं तो कौन-सा तरीका मामला निपटाने 
के लिए अपनाया जा सकता है । उन्हीं के मंत्रिमंडल में कुछ लोग इस तरीके को ही ज़्यादा पसंद करेंगे, 
यह संकेत नई दिल्ली से कई तरह से मिला था। श्री मिश्र की अपने विरोधियों से पुरानी व्यक्तिगत 
अदावत है यह तो सभी जानते थे पर मिश्र के कुछ सहयोगियों के ये दावे अभी दिल्ली में प्रचारित 
किए गए कि उनके व्यक्तिगत संबंध कुछ महत्त्वपूर्ण विरोधी व्यक्तियों से अच्छे हैं। 
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पिछले हफ्ते राजधानी में वह बहस राजनीतिक क्षेत्रों में जोरों से जारी रही जो उसके पिछले सप्ताह 
संसद में संक्षेप में उठ चुकी थी; विषय था मध्यावधि चुनाव । 

इस बहस से तीन बातें सामने आई। एक यह कि अभी कोई दल अपनी शक्ति के वारे में पूरी 
तरह आश्वस्त नहीं है। मध्यावधि चुनाव में उस पर क्या गुज़रेगी यह समझने के लिए ज़रूरी है कि 
वह दूसरों के मन खोदकर देखे। इसलिए बहस जारी रखी जाए। सबकी स्थिति स्पष्ट होने दी जाए | 

दूसरी यह कि वाकई कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि राज्यों में तो शायद नहीं लेकिन केंद्र में 
मध्यावधि चुनाव केंद्रीय नेतृत्व की छँटनी के लिए उपयोगी हो सकता है। न 

तीसरी यह कि मध्यावधि चुनाव कराने की सलाह देने के अधिकार और उसे मानने के बंधन 
के विषय में जो शास्त्रीय वहस चली है वह सब कुछ करते हुए भी भारत की अपनी लोकतंत्रीय परंपरा 
के बारे में एक प्रकार से मौन रही है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी ने इस पहलू पर नज़र नहीं 
डाली--मतलब यह है कि उस पर आग्रह उतना नहीं रहा जितना रहना चाहिए था। 

अब इन तीनों उपलब्धियों का ब्यौरा देखना चाहिए । 
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राम-राम करके जिस दिन मध्यप्रदेश विधानसभा का अधिवेशन भोपाल में फिर खुलनेवाला था 
उसके एक दिन पहले प्रधानमंत्री को कुछ संवाददाता दिल्ली में कहीं टकरा गए और मालूम हुआ कि 
श्रीमती इंदिरा गाँधी राजमाता के इस कथन से आश्‍चर्यचकित हैं कि दिल्ली में मध्यावधि चुनाव पर 
राय बदल रही है। राजमाता ने अगर ऐसा कहा था तो क्या उनका मतलब चालू वहस में पक्ष-विपक्ष 
के तको के उतार-चढ़ाव से था? या कि वह मध्यप्रदेश में अपने अनुयायियों को ढाढ़स वँधाना चाहती 
थीं कि मुख्यमंत्री मिश्र की धमकी सिर्फ़ बंदरघुड़की है। प्रधानमंत्री के साफ़-साफ़ कहने से कि दलबदलू 
हरकतों का तात्कालिक जवाब मध्यावधि चुनाव ही है, मिश्रजी को निस्संदेह सहारा मिला। लेकिन साथ 
ही साथ एक और बात भी हुई--प्रधानमंत्री की मध्यावधि विवाद में खुद की दृष्टि भी निर्विवाद रूप 
से सामने आ गई। उनकी दृष्टि है कि किसी सरकार की दल-बदल के कारण पराजय हो जाए और 
दूसरा दल थोड़े-से बहुमत से जीत जाए तो अच्छा यही होगा कि सही हार-जीत का फैसला फिर जनता 
मे कराया जाए। यह देखते हुए कि प्रधानमंत्री पिछले दिनों ही नहीं, प्रधानमंत्री वनने के पहले से ही 
जनता से फैसला कराने का जिक्र करती रही हैं, मान लिया जा सकता है कि ज़रूरत पड़ने पर वह 
लोकसभा के भी मध्यावधि चुनाव पसंद करेंगी । केंद्र में दल-वदल की घटनाएँ फिलहाल तो ज़रा असंभव 
ही दिखाई देती हैं-लेकिन मध्यावधि चुनाव ही कहाँ तुरंत हुआ जा रहा है। इसके अलावा अभी यदि 
कांग्रेस दल के विराट शिविर में अलग्योझा हुआ भी तो उसके दो नहीं बल्कि तीन तम्बू हो सकते 
हें और यह स्थिति किसी दलपति के लिए हितकर न होगी। 

फिर भी कांग्रेस संसदीय दल में मध्यावधि चुनाव को लेकर विचारों का बँटवारा शुरू हो गया 
हे। इसके पक्ष में ज़्यादातर वे तत्त्व दिखाई दे रहे हैं जो अपने को प्रगतिशील समझते हैं। दल के 
बाहर भी ऐसे तत्त्व मध्यावधि चुनाव के गुणों का वखान करते पाए जाते हैं। इनकी राय में शाही 
जेबखर्च बंद, बैंक राष्ट्रीयकरण और पश्चिम एशिया नीति वगैरह कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर कांग्रेस 
के कुछ नेताओं को व्यापक जन-समर्थन मिल सकता है | यदि यह हवाई किला अभेद्य हो तो भी विजय 
तभी संभव हो सकती है जव आर्थिक शिथिलता दूर करने के वहुविज्ञापित नए उपाय असर दिखा 
चुके हो और मतदाता के सामने खाली पुलाव नहीं बल्कि दोनों जून दाल-रोटी परसी जाने लगी हो। 

कांग्रेस अध्यक्ष, जिनकी सलाह लिए विना मुख्यमंत्री मिश्र को अगला कदम उठाने की इजाज़त 
कांग्रेस संसदीय मंडल ने नहीं दी थी, मध्यावधि चुनाव के मामले में सिर्फ कांग्रेस संसदीय दल की नहीं 
राज्य कांग्रेसों की चिंता भी करते हैं। मध्यप्रदेश विधानसभा में मिश्र सरकार हारे तो उनकी दृष्टि में 
जब तक दूसरी सरकार बनाना संभव न हो तव तक मध्यावधि चुनाव नहीं कराना चाहिए | जाहिर 
है कि वह राज्यो में गैरकांग्रेसी सरकारें विखरने का स्वप्न आज भी देख रहे है-खुद चुनाव हारने और 
मद्रास में द्रमुक को राजपाट सौंपने के बाद से वह यही कहते रहे हैं कि राज्य कांग्रेस संगठनों को 
इंतज़ार करना चाहिए-अकांग्रेस सरकार गिराने की जल्दी ठीक नहीं। उनकी यह विचारधारा श्रीमती 
इंदिरा गाँधी की मध्यावधि विचारधारा से बिलकुल कट जाती है। यह सवाल छोड़ें कि इस विचार-भेद 
मे श्री द्वारिकाप्रसाद मिश्र के प्रति दोनों नेताओं की व्यक्तिगत भावनाओं का क्या योगदान रहा और 
केवल व्यापक प्रश्न जाँचें तो दिखता है कि प्रधानमंत्री अपनी निर्भीक देशहितकारी योजनाएँ चलाने 
कं लिए स्वामित्व की जरूरत श्री कामराज से अधिक महसूस कर रही हैं। इसके लिए किस हद तक 
वह पार्टी संगठन को नया रूप देने की पहल कर सकेंगी या करना चाहेंगी यह अभी नहीं कहा जा 
सकता | 


ओर राज्यपाल? 


मध्यावधि चुनाव को सलाह मुख्यमंत्री के मुँह से सुनने के बाद क्या राज्यपाल उसे मानने से इनकार 
नहीं कर सकता? यह शास्त्रार्थ गत सप्ताह की कुल बहस का सबसे रोचक अंश था। स्वराष्ट्र मंत्रालय 
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और विधि मंत्रालय में मतभेद दिखाई दिया है और एटार्नी जनरल की राय माँगी' गई है । विधि मंत्रालय 
कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में ही मान सकते हैं यानी 
तभी जबकि संविधान की धारा 355 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता हो। यह तभी 
लागू हो सकता है जव राज्य में संवैधानिक सरकार न बन सकती हो। यह तभी स्थिर हो सकता है 
जब पहले सब दलों की सरकार बनाने की योग्यता जाँच ली जाए। इसके विपरीत स्वराष्ट्र मंत्रालय 
का कहना है कि संविधान में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्यपाल को अपने राज्यपालत्व के अनुसार धारा 
47 के अधीन कार्य करने से रोकता हो-और इसलिए वह मुख्यमंत्री की सल्लाह मानने को वाध्य 
है। 
इस प्रसंग में श्री मधु लिमये तथा अन्य नेताओं ने केरल का जो उदाहरण दिया है बह विधि 
मंत्रालय के तर्क का अनुमोदन करता है। जव वहा पराजित मुख्यमंत्री श्री पट्टमतानु पिल्लै ने विधानसभा 
भंग करने की सलाह राज्यपाल को दी थी तो वह नहीं मानी गई थी। कुछ और नेताओं ने जवाब 

में ब्रिटेन के उदाहरण दिए हैं जहाँ उनके अनुसार मध्यावधि चुनाव की परंपरा है। 

यह बहस भारतीय परिस्थितियों और परंपराओं में किसी कदर कटी हुई इसलिए लगती है कि 
॥967 के आम चुनाव का ऐतिहासिक योगदान स्वीकार करने का साहस इसके पीछे नदारद मालूम 
होता है। 

॥967 के आम चुनाव ने वीस वर्ष की जडता को तोड़कर नई संभावनाएँ पैदा की थीं, यह ता 
प्रधानमंत्री ने भी चुनाव के बाद स्वीकार किया था | संभावनाएँ दोनों दिशाओं में हैं-काम करके जनता 
का भाग्योदय करने की दिशा में और तोड़-फोड़ करके सरकारें पलटते रहने की दिशा में | अगर विरोधी 
दलों की मिलीजुली सरकारें कुछ अच्छे काम करके दिखाती हैं तो वह कोई असंभव या अवाठनाय 
घटशा नहीं होगी--क्योंकि अब तक के सत्ताधारी खुद कहते रहे हैं कि सव दलों को मिलकर दशाद्धार 
करना चाहिए । काम करके दिखाने की मोहलत कांग्रेस-केंद्र और अकांग्रेस-परिधि दोनों को मिले और 
नतीजों के आधार पर चुनाव की ज़रूरत महसूस की जाए तभी मध्यावधि चुनाव का काई लाभ ही 

| सकता है। अन्यथा जनता के पैसे से मध्यावधि चुनाव कराना कुछ ऐसे ही होगा जैसे मुसाफिर से कहा 
जाए कि उसे मँझधार में डूबती एक नाव से उतारकर भेर में पड़ी एक नाव में वेटना हैं। इस समल 
मध्यावधि चुनाव का एक और खतरा है जिस पर शायद काफ़ा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जाति 
व्यक्ति और पैसे के जोर पर अनेक पार्टियों के उम्मीदवारों ने पिछला चुनाव लड़ा था। अगला चुनाव 
चाहे पाँच वरस वाद हो या डेढ़ बरस वाद, अगर इस आधार का कमोवेश कारगर वदले नहा प्रस्चुत 
करता तो वह और भी अस्थावित्व का पोषण करगा। 

फिलहाल मध्यावधि चुनाव हो तो निश्चय ही वे उम्मीदवार मैदान में पिल पड़ना चाला जा पिछले 
चुनाव में जाति, व्यक्ति और पैसे के टोने-टोटके करके भी हार थ। जाहिर है क्रि इस वार इनका जातिवाद 


सफल हुआ तो आर भा छाट वर्गों की आपसी लड़ाई भड़काकर हा हागा। 


9 सितंबर 7967 
टि बातचीत का नया ढंग 


| नागाओं से समझौते की बातचीत का पाँचवाँ दौर पिछले सप्ताह दिल्ली में खत्म हुआ और उसके साथ 
। शुरू हुआ सरकारी युद्धविराम का एक नया दार जाहिर है कि यह आम चुनाव के बाद तक चलगा। 
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यही दोनों पक्षों को अपनी-अपनी दृष्टि से हितकर दिखाई देता है और बातचीत का यही एक नतीजा 
'ठोस' है। बाकी नतीजों के सिर्फ़ अनुमान किए जा सकते हैं। त 

पिछले सप्ताह की बातचीत के बारे में इसीलिए दो तरह की प्रतिक्रियाएँ हुई हैं। एक यह कि 
बातचीत से हल कुछ निकलता-सा दिखाई दिया है। दूसरी यह कि अभी तक कोई हल निकलता नहीं 
दीखता | अद्‌भुत बात यह है कि दोनों ही प्रतिक्रियाएँ अपनी-अपनी जगह सही हैं। वास्तव में स्वर्गीय 
प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के ज़माने में राजनीतिक बातचीत का तरीका एक नए रूप से निखरा 
है, यह कि यदि दोनों पक्षों में घोषित विचारभेद मौलिक हो तो भी समझौते की ऐसी भाषा खोजनी 
चाहिए जिससे, समझौते के बाद, यह न कहा जा सके कि दोनों में से कोई पक्ष अपने स्थान से हिल 
गया-अपने ही स्थान पर आसन चाहे जितने बदल लिए जाएँ। शायद इसका कारण लालवहादुरजी 
की अपूर्व समझौता-प्रतिभा का अभाव है या शायद आम चुनाव का सान्निध्य ही दोनों पक्षों को प्रतिष्ठा 
के मामले में जरूरत से ज़्यादा सतर्क बना रहना है। हो सकता है दोनों कारण हों। यदि प्रधानमंत्री 
इंदिरा गाँधी के वार्ता-इतिहास पर नज़र डालें (यह बहुत लंबा है भी नहीं) तो मालूम होगा कि उनके 
स्वभाव और तौर-तरीकों का भी योगदान समझौता-वार्ताओं की पद्धति बदलने में है। 

लालबहादुरजी के बारे में यह प्रसिद्ध था कि वे किसी समझोता-वार्ता को जल्दी खत्म करने के 
फेर में न रहते थे, पहले वह विरोधी या फरियादी पक्ष की पूरी बात सुनते और इस प्रकार उसको 
वहीं पर कील देते। उसके बाद वह नीचे के सरकारी कर्मचारियों की प्रतिक्रिया जानते और फिर ऊँचे 
अफसरों की ओर देखते कि कहीं दोनों में अंतर तो नहीं है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की बारी आती 
जिसकी राय वह व्यक्तियों और समूहों दोनों के जरिए मालूम करते। फिर रह जाते विरोधी दल : उनको 
भी ठोंका-बजाया जाता और यदि ज़रूरी या संभव हुआ तो कुछ विरोधी दलों के और कुछ कांग्रेस 
के लोगों की सम्मिलित राय भी ली जाती। इस तरह लालबहादुरजी के पास विविध दृष्टिकोणों को 
छानकर जो शुद्ध तत्त्व बचता वही काम का होता और तब वह कोई निर्णय ऐसा कर सकते थे जो 
सबको मान्य होता | सरकार का अपना रवैया दृढ़ रखने का यह सबसे अधिक व्यावहारिक और अर्थमय 
तरीका उन्होंने निकाला था। यों कांग्रेस सरकार जो नेहरू के वक़्त में भी जोर के आगे झुकने के लिए 
बदनाम हो रही थी, शास्त्रीजी के प्रधानमंत्रित्व में इस दुर्गुण के लिए उतनी आलोच्य नहीं रही जितनी 
पहले थी। 

श्रीमती इंदिरा गाँधी ने इधर दृढ़ता का परिचय कुछ दूसरी पद्धति से दिया है। उनका तरीका 
यह दिखाई पड़ता है कि वह सरकार का रवैया दृढ़ रखने की घोषणा कई बार और कई जगह करती 
हैं और फिर जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो दोनों पक्षों को अपनी-अपनी जगह से खिसकने 
में बहुत देर लगती है। इस बीच में बहुत-से ऐसे तत्त्व काम करने लगते हैं जो अनावश्यक बाधाएँ 
डालकर स्थिति विषम कर देते हैं-कहना न होगा कि ये तत्त्व दोनों खेमों में सक्रिय होते हैं--सरकारी 
भी और प्रतिपक्षी भी-क्योंकि नेतृत्व का संघर्ष दोनों जगह स्वाभाविक है। 


गोरक्षा-अनशन के विषय में भी ऐसी ही राह पर चलकर बातचीत इस हफ्ते ऐसी जगह पहुँच गई 
थी जहाँ दोनों तरफ से कहा जाने लगा था कि हम इससे ज़्यादा उदार नहीं हो सकते | किसी भी बातचीत 
में यह स्थिति आ जाना राजनीतिक रक्तहीनता का लक्षण है जिससे राष्ट्रीय राजनीतिक शरीर के अवयव 
शिथिल हो जाते हैं और परस्पर आलिंगन निरर्थक जान पड़ने लगता है। जो हो, गोवंश वधनिषेध के 
समझौते की सारी बातचीत, जो रविवार से आरंभ हुई थी, एक विचित्र उतार-चढ़ाव की कहानी कहती 
है जिसमें ठीक नागा वार्ता की तरह के तत्त्व वर्तमान हैं। मतलब यह कि नागा वार्ता में भी एक मुद्दे | 
पर दोनों पक्ष अड़े हुए हैं-उसके इर्द-गिर्द घूमते हुए वे एक-दूसरे को भेंटने की कोशिश करते हैं और | 
कभी-कभी जान पड़ता है कि अब भेंट ही लेंगे। इस कहानी के कुछ अंश अखबारों में प्रकाशित हुए 
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कुछ नहीं हुए और सामान्य लोगों को पता नहीँ चल पाया कि मंत्रिमंडलीय विवेचना के वाद 5 जनवरी 
की रात को जब सरकार ने गोरक्षा विचार समिति की स्थापना का एकतरफा ऐलान किया और महाभियान 
समिति ने सरकार का प्रस्ताव ठुकराया तो उसके चार दिन पहले दोनों पक्ष समझौते के कितने नज़दीक 
आ चुके थे। जब श्री कृष्णचन्द्र पंत और श्री ढेवर रविवार की रात को देर से सोये तो उनकी मेहनत 
बिलकुल अकारथ नहीं गई थी। 
उस दिन स्वामी परमानंद और करपात्रीजी एवं अन्य महाभियान ममिति-प्रतिनिधियाँ से श्री पंत 
इसी समिति के समझौते का मसविदा स्वीकृत करा रहे थे जो 5 तारीख को घोषित हुई | मसविदा बदल 
गया पर समिति तत्त्व रूप में वही रही जो महाभियान समिति और सरकार दोनों को स्वीकार्य होती। 
यह पूरे गोवंश के वधनिषेध के प्रशन पर विचार करेगी क्योंकि यह महाभियान समिति की माँग पर 
विचार करेगी । इसमें महाभियान समिति के सदस्य भी शामिल होंगे इसकी सिफारिशों पर सरकार मनोयोगपूर्वक 
ध्यान देगी। पूछा जा सकता है कि और क्या चाहिए? 
महाभियान समिति ने इसका उत्तर बड़ी सख्ती के साथ गुरुवार की दोपहर को ही यानी मंत्रिमंडल 
की बैठक के पहले ही सोच लिया था तथा जैसे ही मंत्रिमंडल की बैठक हो चुकी वैसे ही इसे प्रकाशित 
कर दिया गया। यह था कि जब तक सरकार की ओर से संकेत नहीं मिलता कि वह सिद्धांततः पूर्ण 
गोवंश के वधनिपेध के लिए सहमत है तव तक आगे बातचीत नहीं हो सकती, अनशन नहीं टूट सकता । 
एक दृष्टि से देखा जाए तो यह संकेत सरकार के समिति स्थापना संबंधी निर्णय में मिलता है: समिति 
की सिफारिश पूर्ण गोवंश वधनिषेध के बारे में भी हो सकती हैं और सिफारिशों को सरकार यों ही 
नहीं टाल देगी यह 'मनोयोगपूर्वक विचार' में निहित है। अतएव सरकारी निर्णय में स्पष्ट यह तो नहीं 
कहा गया है कि संपूर्ण गोवंश' की रक्षा पर विचार होगा परंतु यह. भी नहीं कहा गया है कि संपूर्ण 
गोवंश कीं रक्षा पर विचार नहीं हो सकता। 
श्री पंत की मध्यस्थता में जो मसविदा तैयार किया गया था वह हिंदी में था और इस प्रकार 
था : सरकार पूरे गोवंश की रक्षा के प्रश्न पर आर्थिक, संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से विचार करने 
के लिए एक समिति की नियुक्ति करेगी “ इसकी सिफारिशों का सरकार आदर करेगी । 
इस मसविदे में पहले शुरू में याँ था कि “पूरे गोवंश की रक्षा के लिए” और अंत में याँ था 
कि “सिफारिशों को सरकार मान्यता देगी।” रविवार और सोमवार के बीच श्री पंत ने स्वराष्ट्रमंत्री से 
जब संपर्क किया तो उन्होंने इस मसविदे को मानने से इनकार कर दिया। उनकी आपत्ति यह थी कि 
“पूरे गोवंश की रक्षा के लिए” नहीं बल्कि “रक्षा के प्रश्न पर विचार के लिए” होना चाहिए तथा “मान्यता 
देगी” की जगह कुछ और होना चाहिए जो बाध्य करनेवाला न हो। 
फिर श्री ढेवर और श्री पंत के बीच महाभियान समिति के सदस्यों की यात्राओं के बाद यह हल 
| निकला कि “मान्यता देगी” की जगह “आदर करेगी” और “पूरे” की जगह “प्रत्येक आयु के” रख 
| दिया जाए तो काम चलेगा। श्री चव्हाण “आदर किया जाएगा” से तो सहमत हुए पर “पूरे” के पर्याय 
से सहमत नहीं हुए। बात ख हो गई। 
गुरुवार को मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में आम राय यह थी कि मसले को लटकाया नहीं जा 
सकता प्रधानमंत्री को उनके कुछ सहयोगियों ने पहले ही राय दे रखी थी कि यह मामला उन्हीं के 
सुलझाने से सुलझेगा, किसी और के नहीं। अतएव प्रधानमंत्री ने इस बैठक में समिति की स्थापना पर 
| जोर दिया। 
| यहाँ पर पाठकों को यह स्मरण करा देना अनुचित न होगा कि जब 7 नवंबर के ऐतिहासिक 
। दिन के कुछ पूर्व मंत्रिमंडल की बैठक में ऐसी ही एक समिति की स्थापना का सुझाव तत्कालीन स्वराष्ट्रमंत्री 
श्री नन्दा ने रखा था तो उसका विरोध कई ऐसे मंत्रियों ने किया जो जनप्रवाद के अनुसार प्रधानमंत्री 
के निकटस्थ सलाहकार समझे जाते हैं। यदि उस समय यह प्रस्ताव मान लिया गया होता तो शायद 
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आज गोरक्षा आंदोलन की सूरत कुछ और ही होती। 

मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में भाग लेने के लिए स्वराष्ट्रमंत्री श्री चव्हाण ने उस दिन बाहर जाने 
का पूर्वनिश्चित कार्यक्रम रद्द कर दिया और राजधानी में आशा की किरण फैल गई कि हो न हो आज 
गोवंश की और साथ ही साथ जगद्गुरु शंकराचार्य की रक्षा का कोई सुंदर हल निकल आएगा। परंतु 
उस दिन रात को देर तक दौड़-भाग करनेवाले संवाददाताओं को कोई सुखद समाचार नहीं मिला। स्थिति 
उस जगह आकर अगम हो गई थी जहाँ दोनों पक्ष कहते है-हम इससे अधिक उदार नहीं हो सकते | 


नागा-वार्ता की कहानी दूसरी शैली में है, कथ्य भी बहुत भिन्न है, तथा परिणति कुछ और ही है परंतु 
उसकी भाषा करीब-करीब वही है जो गो-वार्ता में रही है। अर्थात्‌ वहाँ भी यही कोशिश रही है कि 
मुख्य मतभेद को इस प्रकार उभरने न दिया जाए कि वार्ता समाप्त हो जाए। सौभाग्य से वहाँ मुख्य 
मतभेद अर्थात्‌ नागाओं का भारत संघ में रहने का प्रश्‍न इस पाँचवीं वार्ता गोष्ठी में उभर नहीं पाया 
है या कम से कम यह समझा जा सकता है कि दोनों पक्षों ने उसको सार्वजनिक रूप से उभारा नहीं 
है। यद्यपि नागामंडल के प्रवक्ता श्री रेम्यो ने संवाददाताओं के सामने स्पष्ट कहा कि नागालैंड भारत 
में कभी था ही नहीं और बातचीत तो स्वतंत्र नागालैंड और भारत के संबंध के विषय में हो रही है 
तो भी इसे बहुत चिंता का विषय नहीं समझा जा रहा है क्योंकि सरकार अब भी मानती है कि नागाओं 
के दो दल हैं एवं यह वार्ताकारी दल दूसरे उग्र दल को प्रसन्‍न रखने के लिए ऐसी बातें कहेगा ही। 
जो हो, इतना स्पष्ट है कि अब बातचीत भारत और नागालैंड के संबंध के बारे में ही होगी, भले 
ही नागालैंड भारत संघ में रहे। यदि ऐसा हुआ और यह बातचीत इसी आधार पर चलकर सफल हुई 
तो क्या पूर्व में भी उसी तरह कां समस्या-समाधान होगा जैसा पश्चिम में कश्मीर में हुआ था? 

यह प्रश्न अब आम चुनाव के बाद तक के लिए स्थगित. रहेगा। तभी दोनों पक्षों की अगली 
बातचीत होने की संभावना है | तब तक दोनों तरफ से युद्धविराम रहेगा, परंतु यदि आम चुनाव में 
विद्रोही नागाओं ने गड़बड़ डालने की कोशिश की तो भी क्या सरकार सख्त कार्रवाई न करेगी? आशा 
करनी चाहिए कि करेगी वरना बातचीत में यहाँ तक कि प्रगति के माने क्या होंगे? 
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श्रीलंका यात्रा : लोकतंत्र में आस्था 


इस लेख के छपने तक प्रधानमंत्री श्रीलंका यात्रा से लौटकर राजधानी पहुँच चुकी होंगी और उपप्रधानमंत्री 
विदेश मं ही होंगे। इन दोनों नेताओं की यात्राओं ने आम चुनाव के वाद के भारत की बिखरी हुई 
तसवीर-पहेली को जोड़ने का प्रयल किया है। एक महत्त्वपूर्ण वाक्य जो प्रधानमंत्री ने श्रीलंका से चलते 
समय कहा है, यह है कि भारत में कई राजनीतिक पार्टियों का होना एकता के लिए खतरनाक नहीं 
है। बल्कि भारत आज जितना संगठित है उतना कभी था नहीं। 

के निश्चय ही प्रधानमंत्री का आशय 'कभी था नहीं' से यह नहीं रहा होगा कि इतिहास में कभी 
नहीं था। उनका मतलब पिछले बीस-पच्चीस वर्षों से ही होना चाहिए, अन्यथा 'कई राजनीतिक पार्टियों 
के होने के संदर्भ से यह वाकय पतित हो जाता है। तो कौन-से प्रमाण हैं जिन्हें देखकर प्रधानमंत्री 
ने भारतीय एकता के विषय में यह सूक्त उच्चारित कर डाला? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री की 
इस धारणा का आधार केवल यह आत्मसंतोष है कि द्रमुक की मद्रास सरकार कांग्रेस की केंद्र सरकार 
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से पूर्ण सहयोग कर रही है? और शायद वह सोचती हों कि यह आत्ममंतोष श्रीलंका में प्रकट करने 
से श्रीलंका को भी द्रमुक की ओर से यह चिंता न रहेगी कि वह वहाँ के आंतरिक मामलों में टॉग 
अड़ाएगा। 

यही वात होगी क्‍योंकि प्रधानमंत्री ने साफ-साफ घोषणा कर दी है कि श्रीलंका द्रमुक मे सशंक 


[4 


नहीं होना चाहिए क्योंकि विदेश विभाग तो केंद्र के हाथ में हे और द्रमुक नेता भाषण में चाहे जो 


कहें, केंद्र से पूर्ण सहयोग करते हैं। परंतु इतनी ही वात एक ऐतिहासिक विचार व्यक्त करने के लिए 
काफी नहीं होती। 


कोल्हू का बैल 


आम चुनाव के तुरंत वाद प्रधानमंत्री ने कहा था (भले इन शब्दों में न कहा हो) कि कई राज्यों में 
अभी तक की विरोधी पार्टियों का विजयी होना लोकतंत्र के हित में ही है। यह कोई ऐसी घटना नहीं 
हे जिससे घबराकर हम सोचने लगें कि देश छिन्न-भिन्न हो जाएगा क्योंकि कांग्रेस का एकछत्र राज्य 
नहीं रहा | इसके कुछ ही समय आगे-पीछे कभी प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि मेरी जनता में आस्था 
हे-दूसरे शब्दों में`यह कि जनता को मुझसे आस्था है। इन दोनों कथनों का अभिप्राय यही है कि 
प्रधानमंत्री को लोकतंत्र की अच्छाई में तो आस्था है ही, वह यह भी मानती हैं कि भारत में लोकतंत्र 
सही रास्ते पर चल रहा है। 

मान लिया जाए कि चल रहा है तो प्रश्‍न उठता है कि भारत उस रास्ते पर चलकर जा रहा 
है या कोल्हू के वैल की तरह लोकतंत्र की घानी की परिक्रमा कर रहा है। इसकी जाँच का पैमाना 
यह हो सकता है कि 'विचार' जो कि लोकतंत्र की पहली स्वतंत्रता है, हमारे देश में 'कार्य' से कितना 
अलग है-कम है या ज़्यादा है। इस पेमाने से नापने पर बड़े भयंकर नतीजे सामने आते हैं। नेहरू 
के जमाने में जो नेहरू बोलते थे विचार समझा जाता था और बुद्धिजीवियां का काम उसे दोहरा भर 
देना रह जाता था । नेहरू के बाद पहली बार आशा बँधी कि अब जो वोलेगा उसे कुछ करके दिखाना 
पड़ेगा तभी वह टिक सकेगा । इस इम्तहान में शास्त्रीजी ने अपना सर्वस्व दे दिया । श्रीमती इंदिरा गाँधी 
ने विचार पर घटिया राजनीतिज्ञों का एकाधिकार तोड़ने के लिए बहुत-सी कोशिशें की-इस आशा से 
कि शायद.नया विचार आने से नया कार्य हो सके | परंतु या तो राजनीति की जड़ता उनकी यह योजना 
चलने नहीं दे रहो है या फिर यह योजना मूलतः गलत है क्योंकि असलियत यह है कि आम चुनाव 
से उत्पन्न वैचारिक ताजगी अब मुस्काने लगी है। 

राज्य सरकारों मे छह महीने के अंदर कुछ करके नहीं. दिखाया जो बुनियादी तौर पर क्रांतिकारी 
कहा जा सके | जिन सरकारों में क्रांतिकारी विचार-शैली के प्रणेता हैं वहाँ उसी सरकार में शामिल दकियानूमी 
तत्त्वों से उनका संघर्ष जोरों से चल रहा है। यह एक बहुत अच्छी बात है। आम चुनाव के पहले 
काग्रेस सरकारों में दो नेता दो मुखौटे लगाकर खड़े हो जाते थे--एक प्रगतिशील और एक प्रतिक्रियावादी 
और दोनों मिलकर जनता को भरमाए रहते थे कि कांग्रेस के अंदर क्रांतिकारी तत्त्व छिपे हुए हैं--उनको 
बढ़ाओ तो यही पार्टी देश का उद्धार कर सकेगी। अब भी ये मुखोटे कुछ पार्टियों में उत्तने ही झूठे 
हैं जितने कांग्रेस के दलपतियों के थे-परंतु वहुत बड़ा गुणात्मक अंतर यह हो गया है कि अब पोल 
खुलना संभव हो गया है-मुखौटा अलग-अलग पार्टी पर है, व्यक्ति पर नहीं। 

यदि दावे गलत या सही सिद्ध होते हैं तो पार्टी के सिद्ध होते हैं-व्यक्ति के नही | यदि समर्थन 
मिलता या छिनता है तो पार्टी को मिलता या छिनता है। चूँकि यह बीस साल से भारत में नहीं हुआ 
था इसलिए हो सकता है कि पार्टियों के उदय-अस्त की यह प्रक्रिया सिद्ध हो और इतनी लंबी खिंचे 
कि बीच से ही टूट जाने का खतरा आ खड़ा हो। ऐसा नहीं कि टीक ऐसा ही हो रहा है, परतु यह 
जरूर है कि वह क्षण आ गया है कि राज्य सरकारों ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाकर अपने का भारतीय 
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ऊहापोह में से हुमास कर न निकाला तो एक बहुत बड़ी आस्था जो मार्च में जागी थी चटख जाएगी | 
इस संदर्भ में प्रधानमंत्री का यह कहना कि भारत पहले से अधिक संगठित है और पार्टियों का 

घैविध्य उसकी एकता में बाधक नहीं होगा, आशाप्रद और उत्साहवर्धक है। वह दिखाता है र्र शायद 

प्रधानमंत्री लोकतंत्र की वहुपार्टी प्रक्रिया की यह दिशा पहचान रही हैं जो उस भारत में लेनी चाहिए |, 


परंतु इस प्रसंग में द्रमुक से सहयोगवाला वाक्य कुछ खटकता है। 


सफल यात्रा 
द्रमुक के सहयोग का तात्कालिक राजनीतिक भाषा में एक ही अर्थ है-हिंदी और अंग्रेजी के मामले 
में सहयोग । इस मामले में केंद्र से सहयोग का एक ही अर्थ है-अंग्रेजी संबंधी आश्वासन के बदले 
में केंद्र को यह सुविधा देना कि वह हिंदीवालों को खुश रखने के लिए कुछ छोटे-मोटे टोटके कर दिया 
करे। अगले संसद अधिवेशन में जब अंग्रेजी संबंधी आश्वासन का मामला उठेगा तब इस सहयोग 
की और भी जरूरत पड़ेगी। | 

श्रीलंका यात्रा बहुत सफल रही यह संयुक्त विज्ञप्ति से स्पष्ट है। हिंद महासागर को शाति क्षेत्र 
बनाना, चीन और पश्चिम एशिया पर समान विचार प्रकट करना, ये उपलब्धियाँ तो स्वीकार की ही 
गई हैं, प्रादेशिक सहयोग के लिए भी वातावरण बना है। यों श्रीलंका से कोई बहुत बड़े मामलों पर 
भारत का विवाद नहीं था परंतु एशिया में चीन के बढ़ते हुए खतरे के सामने किसी भी एशियाई देश 
का भारत से मित्रभाव इस समय बहुमूल्य हे और प्रधानमंत्री की सफलता का सारांश यही माना जाएगा 
कि उन्होंने श्रीलंका से यह पुराना संबंध दृढ़ कर लिया है। 


के 
के 


दो वाक्य 


उपप्रधानमंत्री को अभी राजधानी लौटने में प्रायः दो सप्ताह की देर है | उनका काम भी प्रधानमंत्री की 
तुलना में कठिन है। अमरीका और विश्वर्बेक श्रीलंका जैसे आसान असामी नहीं हैं। इसके अलावा 
उपप्रधानमंत्री के काम के राजनीतिक भाष्य करने की प्रवृत्ति भी देश में पहले से चली हुई है। 
यहाँ तक कि उनके चीन और सिक्किम संबंधी दो वाक्यों को लेकर यहाँ काफी कुछ कहा और सुना 
भी गया है। उनके स्पष्टीकरण से साफ हो गया था कि उन्होंने कोई ऐसी वात नहीं कह दी थी जो 
एकाएक भारत सरकार में क्रांति करा दे परंतु परराष्ट्र मंत्रालय जो कि श्री चागला के जाने के बाद 
और प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अपना मालिक आप था, पहले ही स्पष्टीकरण करने की उतावली 
रोक नहीं सका। 

“सिक्किम को संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने से भारत क्यों रोक रहा है?” इस प्रश्‍न का उत्तर 
एक पाकिस्तानी संवाददाता को श्री देसाई ने यों दिया कि सिक्किम के संयुक्तराष्ट्र में जाने से सिक्किम 
का वर्तमान रक्षा प्रबंध नहीं बना रह सकता। इसलिए दोनों का हित यह संबंध बनाए रखने में है। 
यह विचार किस प्रकार से आतंककारी कहा जा सकता है यह परराष्ट्र मंत्रालय ही समझ सकता है। 
इसी प्रकार तइवान के यथार्थ को स्वीकार करने की स्पष्टवादिता दिखाकर श्री देसाई ने कम्युनिस्ट चीन 
के अस्तित्व को नकार नहीं दिया था, परंतु परराष्ट्र मंत्रालय को इसमें भी परेशानी मालूम हुई। ऐसा 
मालूम होता है कि वर्षों से एक किताबी गुटनिरपक्षता का अभ्यास करते-करते परराष्ट्र मंत्रालय ने पिटे-पिटाए 
सूत्रों की एक संहिता बना ली है और उससे थोड़ी-सी अलग भाषा में किसी के बोलते ही उसे अपनी 
स्वायत्तता सकटापन्न जान पड़ने लगती है। जो हो, प्रधानमंत्री ने कोलम्बो संवाददाता सम्मेलन में स्वयं 
यह कहकर श्री देसाई की सत्यता प्रमाणित कर दी है कि श्री देसाई ने ताइवान को स्वतंत्र देश के 
रूप में मान्यता की बात नहीं उठाई। 
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छठे दौर पर तोबा 


छिपे नागाओं से बातचीत का छठा दीर, उपप्रधानमंत्री की वापसी, प्रधानमंत्री की रवानगी, इन सब 
घटनाओं से भरे-पूरे पिछले सप्ताह पर लगातार एक काली छाया छाई रही-डॉ. लोहिया की बीमारी 
की छाया-उनकी दशा में घंटों के अंदर उतार और घंटों के अंदर चढ़ाव के साथ-साथ विलिंग्डन अस्पताल 
में खड़े मित्रों और शुभचिंतकों के चेहरों पर धूप-छाँव आती-जाती रही। 

अखबारों ने ख़बरें दी और रेडियो ने भी अपना कर्तव्य पूरा किया। लेकिन डॉ. लोहिया की जो 
कशमकश मृत्यु से चल रही थी वह आखिरकार एक ऐसे आदमी की कशमकश थी जो न मंत्री है 
न राज्यपाल है | बरसों की विकृत राजनीति में पले समाचार के साधन लोहिया जैसे व्यक्तियों की बीमारी 
के समय भी राजपुरुषों के देखने आने की ख़बर को ही खबर मानते हैं। इस तरह की सूचनाएँ पाठकों 
को देने में कोई कसर नहीं थी। परंतु कौन आया कौन गया और किसने हाल पुछवाया यह जानने 
से ज़्यादा बेचैनी सारे देश में यह जानने के लिए थी कि डॉ. लोहिया का क्या इलाज हो रहा है और 
वह कैसी प्रगति कर रहे हैं। चार दिन तक अखबारों में यह खबर छपी कि केंद्रीय स्वास्थ्यमंत्री ने 
बिलायत से कोई दवा मँगवाई है। पर यह कम लोगों को मालूम हो सका कि .इस दवा के आने में 
कितनी देर हुई और किस तरह जव आखिर यह दवा लंदन से बंबई पाँच तारीख को दोपहर में पहुँच 
भी गई तो उसे बंबई से जल्दी दिल्ली लाना कितना मुश्किल ही गया। 

॥967 के आम चुनाव के वाद के भारत में लोहिया का महत्त्व इतना निर्विवाद है कि इस व्यक्ति 
की जीवनरक्षा लोकतंत्र की रक्षा के समान आवश्यक है; यह बात धीरे-धीरे बहुत लोग मानन लगे 
ही थे, पिछले सप्ताह रोग और लोहिया के संघर्ष ने बहुत और लोगों के दिमाग में भा यह वात बठा 
दी। चौथे आम चुनाव के बाद मिलीजुली सरकारों की राजनीति का पूरा नक्शा लोहिया न बनाया था-कम 
से कम वह नक्शा तो बनाया ही था जो कहीं पहुँचा सकता है-भूलभुलेया की तरह भटकता नहा | 
कम्युनिस्ट और जनसंघ जैसे परस्पर विरोधी तत्त्व एक हो सरकार म॑ शामिल हो सकते हैं यह सबसे 

पहले लोहिया ने ही कहा था-और संसपा, जनहितकारी शासन के रास्ते म॑ कोई राजनातिक छुआछूत 

नहीं मानती, परंतु छह महीने में क्रांतिकारी काम न करनेवाली सरकार को वह समर्थन न दगा, बह 
राजनीति भी लोहिया ने ही बतायी थी। वह छह महीने, उनकी इस बीमारी के समय हा पूर हुए, यह 
एक संयोग है परंतु ऐसा संयोग है जो इस राजनोति का सही रास्ते पर आगे ले जाने की ज़रूरत और 
भी उभारकर दिखाता है। 


नागा-कथा 


गुरुवार को छिपे नागाओं से प्रधानमत्रा का बातचीत के बाद जब में हेदराबाद हाउस म पहुंचा हँचा, जहाँ 
ये नेता ठहराए गए हैं और उनमें से एक से मिलना चाहा तो सुरक्षा विभाग के एक अधिकारी ने 
बताया, ज़रा ठहरिए, अभी प्रधानमंत्री से बात कर रह ह| टी 

“प्रधानमंत्री से बात तो परराष्ट्र मंत्रालय में हा चुका हे!” मैने कहा | उत्तर आया-- आप नहा 
समझे; प्रधानमंत्री, यानी यहाँ जो प्रधानमंत्री नागा सरकार के आए हुए हैं उनसे उस व्यक्ति की बात 


हो रही है जिससे आप मिलना चाहते ह।' 
“तो आप भी श्री कुगातो सुखई को 'प्रधानमंत्री मानते हं याना कि नागा विद्रोहियों की सरकार 


को मान्यता देते हैं?” मैंने पूछा। 
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अधिकारी महोदय हुँसे । बोले, “जो अखवार में पढ़ता हूँ वही कहता हूँ।” शायद यह केवल बचाव 
का पैंतरा था परंतु एक मानी में जवाब सही था। वह वही कह रहे थे जो बहुत-से लोग जानते हैं 
पर कहते नहीं। 
छिपे नागाओं की अपनी अलग सरकार, अपनी संसद, अपने राज्यपाल से लेकर सूचना अधिकारी 
तक की पूरी व्यवस्था है-यह और वात है कि उनकी संसद हर वार नई जगह सभा करती हो क्योंकि 
प्रदेश में इतनी स्थिरता कहीं है नहीं कि स्थायी संसद भवन बनाया जा सके | जब जहाँ कोई स्थानीय 
समिति निमंत्रण देती है, तब वहीं अधिवेशन हो जाता हे | 65 सदस्य दूर-दूर से कभी-कभी पैदल चलकर 
आते हैं। 
बातचीत के छठे दौर में चीन से नागाओं के बढ़ते हुए भाईचारे से इस बार भारत सरकार ने 
ज़रा कड़े शब्दों में नाराजगी जाहिर की थी। इस पर नागा प्रतिनिधिमंडल के नेता श्री सुखई की प्रतिक्रिया 
थी कि वह तो शायद नागाओं के दूसरे दल का काम है जिसके नेता फिजो हैं-में नहीं हूँ। मणिपुर 
में जो उत्पात हाल में हुए थे वे नागाओं के साथ हुए गोलीबंदी समझौते के विरुद्ध थे-यह बात जब 
नागा प्रतिनिधियों से कही गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारा उसमें कोई हाथ नहीं था। 
इस प्रकार प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार की कल्पना-प्रसूत सभी आकांक्षाएँ पूरी कर दी-यानी यह 
कि यह दल फिजो के दल से अलग है और इसे छिपे नागाओं का “राजनीतिक दल' कहना चाहिए 
क्योंकि फिजो का दल “सामरिक दल' है। 
स्वतंत्र राज्य की माग का आंदोलन नागा प्रदेश में अब क्या रूप लेगा? नागा प्रतिनिधिमंडल के 
एक प्रमुख सदस्य श्री रमयो ने हैदराबाद हाउस के ऐश्वर्यशाली कमरे में बैठकर नीचे कालीन और 
ऊपर फानूस पर नज़र डालते हुए कहा-यह तो हमारी जनता ही हमें वताएगी। हम शांतिमय उपायों 
को ही श्रेष्ठ मानते हैं और अपनी ओर से पहले गोली न चलाएँगे। 
यहाँ तक तो ठीक है, परंतु जब छठे दौर के बाद बातचीत से तौबा की घोषणा के साथ-साथ 
नागा प्रतिनिधिमंडल ने ऐलान किया कि “नागा लोग भारतीय नहीं हैं और नागा प्रदेश भारत का अंग 
नहीं है” तो बातचीत के अब तक के सब दौर बेमानी हो गए और एक नई परिस्थिति प्रकट हो गई। 
अब नागा नेता कह रहे हैं कि हम भारत से अच्छा संबंध रखना चाहते हैं परंतु यह भारत का दायित्व 
है कि हमें अच्छा संबंध रखने का प्रोत्साहन दे। दूसरे शब्दों में, यदि भारत चाहता है कि हम दूसरे 
पड़ोसियों से-चीन से-'अच्छा संबंध' न रखें तो वह हमें स्वतंत्र मान ले अन्यथा अपने को आप ही 
स्वतंत्र मानते हुए हम चीन से 'अच्छा मंबंध' बढ़ा ही रहे हैं। यह एक विडंबना है कि एक ओर बातचीत 
का रास्ता आज भी सही रास्ता मानना और दूसरी ओर भारत पर दवाव डालना-दोनों काम नागा अव 
बखूबी निभाने को स्थिति में आ गए 
नागा नेताओं से बातचीत अपने में ही एक विचित्र प्रयोग रहा है क्योंकि यह ऐसे लोगों के साथ 
हो रही थी जो अपने को पहले से ही स्वतंत्र माने हुए हैं। यद्यपि प्रधानमंत्री ने बातचीत के शुरू के 
दौर में ही पिछले साल नागा नेताओं से स्पष्ट बता दिया था कि नागा समस्या का हल नागालैंड को 
भारतीय संघ के अतर्गत रखकर ही हो सकता है, तो भी राजनीतिक प्रेक्षकों के मन में यह संदेह वना 
रह गया था कि नागा नेता अलग होने की अपनी माँग इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंग-बल्कि शायद कभी 
नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उस समय माइकिल स्काट की हरकतों ने नागा समस्या को ऐसा रूप देने का 
प्रयल किया था जो उसके निराकरण के उपायों को प्रभावहीन कर दे | उन्होंने बर्मा सरकार और संयुक्त 
राष्ट्र महासचिव को गुप्त पत्र लिखकर नागा समस्या को अंतरराष्ट्रीय रूप देना चाहा था। तब से अब 
तक नागाओं में आपसी मतभेद और नेतागिरी संघर्ष ने परिस्थिति तो अवश्य बदल दी है परंतु समस्या 
वहा ह। 
मणिपुर आदि प्रदेशों में जो हरकतें हुई 
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ई हैं वे अन्य जनजातियों' ने की हैं ऐसा कहा जाता है 
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पर कुछ राजनीतिज्ञों का कहना है कि 'युद्धविराम' का लाभ उठाकर नागा नताओं न अन्य जातियों 
को भी अपने दायरे में खींच लिया है | तीन वर्ष पहले नागा नेशनल कामिल नामक उनकी संस्था अवैध 
थी, आज वह पुनस्संगठित और सशक्त हे | तीन वर्ष पहले छिपे हुए नागाओं क॑ पास दा हजार लड़ाकू 
आदमी थे, जिन्हें होमगार्ड कहते थे, दो वर्ष पहले इनकी संख्या दस हजार थी। इसी प्रकार अन्य दिशाओं 
में भी नागाओं ने हाथ-पाँव फैलाए हैं। मिजो लोगों से नागाओं का संपर्क हे और बढ़ रहा हे एस 
समाचार भी दिल्ली में प्राप्त हुए थे। मिजो क्षेत्र से शांति और जीर्णोद्धार के समाचार भी आए ह| 
परंतु यह मानकर वैठ रहना वचपना ही होगा कि वहाँ अव सव कुछ विलकुल ठीक हो गया ह। बढुत-स 
उपद्रवी मिजो जो कि फिर मिजो क्षेत्र में नहीं लोट सके आखिर गए कहॉ--निश्चय ही ऐसे स्थाना 
को जहाँ से वे अपना षड्यंत्र निर्विघ्न रूप से चला सकें। उधर यदि राजनीतिक स्थिति एसी वना दा 
जाए कि राजनीतिक नागा, फिजो और अन्य जातियों में से किसी पर भी दोष स्थिर न किया जा सक 
तो यह गोलीवंदी भी चलती रह सकती है और स्वतंत्र राज्य की मॉग भी ओर बातचीत का रास्ता 
बंद रहे सो घाटे में | 
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लोहिया 0 य : कांग्रेसी समाजवाद 
इंदिरा गाँधी की यात्रा 


जिस समय प्रधानमंत्री यूरोप के समाजवादी देशों से मित्रभाव बढ़ाने के लिए वहाँ मुलाकातें कर रही 
थीं और उपप्रधानमंत्री भारत में समाजवाद लाने के कुछ युवक काग्रेसा नारा का व्यावहारिकता पर 
अपने दलपति से मशविरा कर रहे थे, उसी समय आज़ादी के वाद भारत में समाजवादी आदालन की 
दिशा देनेवाले लोहिया चल तसे। 

मृत्यु से उनकी रस्साकशी के दिनों में एक अजव चाग हा रही थी। बहुत-मे लोग-राजनीति या 
अखबार के ही नहीं, अपेक्षया निरीह क्षेत्रों के लोग भी कहते पाए जान लग थ कि लोहिया की जरूरत 
देश को है : अगर वह चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। इनमें वे लोग भी जा त ता लोहिया के 
विचार और कार्यक्रम से परिचित थे, न परिचित होने पर उसे पागलपन में अधिक कुछ नात सके थे। 
विलिंग्डन अस्पताल से ताजी खबर जानने को बेचैन जाने कितने ऐसे लोगों स नश भट पिछले सप्ताह 

जो सिर्फ़ इतना कहते थे-लोहिया चला गया तो इस देश का क्या होगा? 

जाहिर है कि लोहिया कें नाम के साथ देश के भविष्य की तसवीर कुछ इप अटूट तरीके से 
जुड़ गई थी कि यह सवाल पूछनेवालों को महसूस तक नहा होता था कि वे एक अजब काम कर 

हे, आज़ादी के बीस बरस के अंदर पहली बार ब एक एशे आदमी के मरने के बाद देश का 
भविष्य अंधकारमय देख रहे हैं जो मंत्री, प्रधानमंत्री या राजसत्ताधाश नहीं है। 

गुलाम सभ्यता, समन्वयी संस्कृति में पले भारतीय को गाँधी ने जब राजनीति का इस्तेमाल लोक 
कल्याण के लिए सिखाया तव भी उनके व्यक्तित्व का महालापन उनके प्रति श्रद्धा का बहुत बड़ा कारण 
बना था, और वह जाते-जाते एक गद्दीनशीन नेता भारतवामियों को दे गए थे, जिसकी तरफ जनता 
अपनी दास-प्रवृत्ति के कारण अनायास झुकी जाता था। अंग्रेजभक्ति का अनुवाद नेहरूभवित में हीने 
लगा था। कितने ही प्राथमिक संघर्षो से जूझकर लाह्या जा राजनीतिक संगठन बना रहे थे वह लगभग 
उसी समय जाकर इतना सशक्त हुआ कि संसदीय, लोकतत्राच व्यवस्था को भ्रष्ट करनेवाले एकछत्र 
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सर्वसत्तावाद की मूर्ति पर हथीडा चला सके! संसदीय लोकतंत्र का भीमकाय सत्ताधारी दल एक ओर 
तथा झूठे नारों के बहाने बँटा हुआ प्रतिपक्ष दूसरी ओर, दोनों मिलकर संसदीय लोकतंत्र का निर्जीव 
और नौकरशाही-जर्जर किए डाल रहे थे। प्रतिपक्षी राजनीतिक दलों से छीना हुआ समाजवाद का नारा 
कांग्रेस के हाथों में 'आजवाद' बनता जा रहा था-वह एक जड़ वर्तमान में पैंतरेबाजी वनकर रह गया 
था और उसमें भविष्य का कोई स्वप्न नहीं रह गया था जो जनसाधारण के मन को आंदोलित कर 
सके | तब लोहिया और बाद में उनके सहयोगियों ने सबसे पहले तो सर्वसत्ताधारी महामानव की मूर्ति 
तोड़ी जिससे साधारण जन को एक बड़ी घुटन से मुक्ति मिली; दूसरे, उन्होंने मौलिक समस्याओं पर 
नोकरशाही बोली में आनेवाले सरकारी जवाबों का और असली बातों पर वहस टालने के लिए होनेवाले 
नियम दुरूपयोग का विरोध किया, तीसरे उन्होंने प्रतिपक्ष में झूठ-मूठ की जातपाँत बनाकर आपस में 
लड़ते बैठे दलों को इस आत्महत्या से बचने का साहस दिलाया। चौथे, उन्होंने आम चुनाव के बाद 
इस प्रतिपक्षी एकता को एक व्यावहारिक दिशा दी। 

यही कारण है कि पहली बार जनसाधारण में यह विश्वास, अनुभव, अनुमान--जिसको जो हो--दिखाई 
दिया है कि राजनीतिक आंदोलन की प्रक्रिया से सत्ताधारी को बदला जा सकता है और यह भय सिर्फ 
एक होवा है कि विभिन्न दलों के मतभेदों के कारण कभी उनमें एकता नहीं हो सकती या कि वे 
देश को कोई दिशा नहीं दे सकते | किस हद तक लोहिया का इस जनजागरण में योग था वह इसी 
से सिद्ध है कि लोग उनके न रहने के बाद पूछते हैं कि अब इस देश में राजनीति का क्या होगा? 

चौथा आम चुनाव आज़ादी के बाद की भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी घटना होगी, यह 
प्रायः सभी दल पहले से ही समझ रहे थे परंतु उसके बाद के कार्यक्रम का नक्शा सिर्फ लोहिया के 
दिमाग में था | नवभारत टाइम्स के लिए इस संवाददाता से भेंट में उन्होंने कहा था (6-7 फरवरी का 
अंक देखें) : 

“एकपक्षीय सरकार को उसकी लिखी और बिना लिखी मान्यताएँ सहारा देती हैं और विरोधी दलों 
को चाहिए कि वे अभी से अपने कार्यक्रम बनाएँ | यह काम सर्वदलीय मिलेजुले कार्यक्रमों से नहीं हो 
अकता | क्योंकि ये ठोस नहीं होते, इनमें सरकार चलाने की शक्ति नहीं होती। इसलिए मैं तो कहूँगा 
कि स्थापित होने के छह महीने के अंदर कोई न कोई ऐसा कानून गैरकांग्रेस सरकार को बना लेना 
चाहिए जिससे कांग्रेस और जनराज का अंतर स्पष्ट हो जाए। ~ मैं कहूँगा कि जो सरकार यह न 
कर सके उसको हटा देना होगा | यह संसपा उसमें शामिल है तो भी वह उसे समर्थन न दे ऐसा मैं 
चाहता हूँ।” 

छह महीने का यह समय पूरा हो ही चला था कि इस नीति को बनानेवाला चल बसा | अब संसपा 
किस तरह कितनी शक्ति और एकता से यह नीति चलाती है यह विना देखे नहीं कहा जा सकता। 
इसलिए देश में संसदीय लोकतंत्र की सक्रिय और कार्यवादी राजनीति का भविष्य सचमुच विवादास्पद 
हो गया है | परंतु यह कोई बहुत बड़ी हतसंज्ञ करनेवाली चिंता नहीं है संसपा या अन्य प्रतिपक्षी राजनीतिक 
दल आखिरकार जनता के प्रति जवाबदेह हैं और उन्हें वक़्त के तकाज़े का उत्तर देना होगा। अधिक 
चिंता की बात तो यह है कि स्वयं डॉ. लोहिया का भविष्य विवादास्पद हो उठा है। 

तो यह इसलिए कि जब एक सिरे से लोग किसी दिवंगत नेता का गुणगान करने लगें तो उसके 
गुणों की आड़ में उसके ठोस विचार छिप जाने की आशंका प्रवल हो उठती है। और फिर यदि वह 
नेता बहुत-से ऐसे पुराने सहयोगियों की प्रशंसा का पात्र बने जो उसके कार्यपथ को अव्यावहारिक समझकर 
उससे हट चुके थे तो प्रशंसकों की सहदयता के बावजूद एक राजनीतिक धुंध छा जाने का खतरा 
मौजूद हो जाता है। इस कोटि के प्रशंसकों की उदारता और विविध श्रेणियों के अनुयायियों की श्रद्धा 
मिलकर यदि डॉक्टर लोहिया का स्मारक बनाने लगीं तो लोहिया के नाम से जो भी जीवंत कुछ जुड़ा 
है बेमीत मारा जाएगा | वह नियति डॉ. लोहिया की नहीं है जो भारत में महापुरुषों की होती आई 
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हे। उनके लिए मंदिर-मूर्ति और दो-चार पुजारी विठाने का प्रयल जो करें वे इससे बड़े अन्याय का 
पड़यंत्र नहीं कर सकते | 

प्रशस्तियो को ध्यान से देखने से यह खतरा और स्पष्ट दीखता है। बहतों ने कहा है कि 
डॉ. लोहिया दलित मानव के प्रवक्ता और संरक्षक थे | यह नहीं कहा गया कि वे दलित मानव के तथाकथित 
प्रवक्ताओं के विरोधी थे | यह नहीं कहा गया कि वह दिशाहीनता के विरोधी थे और खोखली बातें वर्दाश्त 
नहीं करते थे-पर यह कहा गया है कि अव हम उनकी सतेज वाणी संसद में न सुन सकेंगे । यह भी 
कहा गया कि डॉ. लोहिया तो सबके नेता थे-किस दल के थे, यह महत्त्वपूर्ण नही है | 

यह सब सुनकर मन सशंक होता है कि “कांग्रेस और जनराज का अंतर स्पष्ट” करने की जो 
प्रक्रिया डॉ. लोहिया चला रहे थे वह कहीं भटक न जाए | पददलितों की मेवा का नारा तो एक ज़माने 
मे कांग्रेस ने उठा रखा है। असल काम तो डॉ. लोहिया के सामने यह था कि वह इस नारे से भुलावे 
में पड़े लोगों को एक ऐसा कार्यक्रम और दल दें जो इस नारे को उठाकर लोगों को भुलावे में न 
डाले | इसलिए निस्संदेह यह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात है कि डॉ. लोहिया किस दल के थे और 
इससे अधिक महत्त्वपूर्ण वात यदि कोई है तो यह कि वह दल अब क्या करनेवाला है। 


दस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम 


कांग्रेस कार्यसमिति की पिछले सप्ताह जो वैठक नई दिल्ली में हुई उसमें कांग्रेस के समाजवादी कार्यक्रम 
के ताजे से ताजे संस्मरण पर सरकार से बयान देने को कहा गया है | यह कार्यक्रम है मुख्यतया शाही 
जेबखर्व के उन्मूलन और बैंकों के राष्ट्रीयकरण का | समाजीकरण एक नया शब्द है, जो वैका क 'राष्ट्रीकरण 
के कम्युनिस्ट नारे से उधार लेकर संशोधित कर तैयार किया गया है। शाही जेवखर्च बंद करना समाजवाद 
का वह नारा है, जो आम चुनाव में राजाओं के पथभ्रष्ट हो जाने के वाद उठाया गया था। 

सरकारी बयान इस महीने के अंत में कार्यसमिति के सामने रखे जाएँगे और फिर कार्यसार्मात 
उन्हें महासमिति के सामने रखेगी। अर्थात्‌ महासमिति ने जुलाई में जो आदश सरकार का दिए थ व 
फिर महासमिति में पुनर्विचारार्थ पहुँच जाएँगे । सरकारी क्षेत्रों में इन आदेशों से इनकार तो नहीं किया 
जाता, केवल ये अव्यावहारिक या कठिन बताए जाते हैं। 

पिछले कछ सप्ताहों से अखबारों में आम वीमे के राष्ट्रीयकरण से होनेवाले नुकसानात का वड़ा-बड़ा 
विज्ञापन छपता रहा है । राजाओं ने शाही जेवखर्च बंद करने के बिरुद्ध निरंतर वक्तव्य-आंदोलन किया 

और अब मंत्रिमंडल ने भी स्वराष्ट्रमंत्री से कहा है कि राजाओं से बातचीत कर ली जाए। राजाआ 

ने कांग्रेस महासमिति से अनुरोध कर ही रखा है कि अपने आदेश पर फिर से विचार करे। अब यह 
मामला फिर मे महासमिति में जानेवाला तो है, परंतु कोशिश होगी कि वहाँ यह कवल जानकारी के 
लिए जाए पुनर्विचार के लिए नहीं। जहाँ तक समाजीकरण या राष्ट्राकरण का प्रश्न ह, व्तमत्रो उस 
पर अपनी दोटूक राय कांग्रेस अध्यक्ष को बता हा चुक । 
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इंदिरा गाँधी की यात्रा 
प्रधानमंत्री की पूर्वी यूरोप की यात्रा अत्यंत सफल होती दिखाई दे रही है। बेलग्रेड में राष्ट्रपति टीटो 
से उनकी हार्दिक बातचीत और वहाँ उनका भव्य स्वागत इसके प्रमाण ह | इस यात्रा का सफलता का 
मापदंड कायदे से तो पश्चिम एशिया' होना चाहिए परंतु यह मापदड बहुत जल्दा म लागू करना भा 
ठीक न होगा। आखिरकार पश्चिम एशिया के मामले में भारत कहे कुछ भी, कर ता कुछ तकता हा 
नहीं है। श्रीमती गाँधी ने बेलग्रेड में कहा है. “अरव राष्ट्रवादी आंदोलन का उठान काई राक नहीं 
सकता | नीतिमत्ता इसी में है कि इस महान आंदोलन का शक्ति पहचानी जाए 
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वास्तव में अरब राष्ट्रवादी आंदोलन केवल इसलिए महत्त्वपूर्ण नहीं है कि वह राष्ट्रवादी है, इसलिए 
भी है कि वह पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन में सहायक हो सकता है तथा भारत की प्रतिष्ठा एक 
ऐसे क्षेत्र में बनाए रख सकता है जहाँ पाकिस्तान भी अपने पाँव फैलाना चाहता है। 'गुटबंदी से अलगाव' 
का नारा इस मामले में भारत के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है यद्यपि स्वेज नहर का न खुलना भारत 
की जो क्षति कर रहा है वह इस नारे से पूरी होती दिखाई नहीं देती। 


6 नवंबर 7967 
कांग्रेस अध्यक्ष 


जयपुर से जबलपुर तक की यात्रा में कांग्रेस ने अपने वर्तमान अध्यक्ष की प्रतिष्ठा काफी-कुछ खर्च 
कर डाली दीखती है | जयपुर अधिवेशन में बोध होता था कि श्री कामराज पार्टी में नेतागिरी की रस्साकशी 
के बावजूद पार्टी में एकता बनाए रख सकते हैं : जबलपुर अधिवेशन देखकर आनेवालों की ख़बर 
है कि रस्साकशी महज रस्साकशी के लिए करते रहने में अब कांग्रेसवालों को कोई दिलचस्पी नहीं रही। 
अब वे नतीजे चाहते हैं। श्री कामराज का काम बहुतों की निगाह में खत्म हो चुका। 

'यह भी सही और वह भी सही' के प्राचीन भारतीय सिद्धांत पर टिकी हुई और अभी तक सबसे 
बड़ी वनी हुई कांग्रेस के अध्यक्ष का पद एकाएक इतना महत्त्वपूर्ण क्यों हो उठा है? खुद श्री कामराज़ 
पिछले आम चुनाव में मुँह क्रे बल न गिरे होते तो शायद उनकी उपयोगिता इतनी जल्दी घटी न होती। 
यों उनकी पराजय कोई उनकी खास अपनी उपलब्धि नहीं थी, उन्हें तो कांग्रेस के कारनामे में से सिर्फ 
अपना हिस्सा मिला था | लेकिन चुनाव जीत गए होते तो इस वक्त वह भी उन. विजेताओं की जमात 
में होते जो आज हारी हुई पार्टी के कर्ताधर्ता बनना चाह रहे हैं। फिर तो शायद तमिलनाडु में कांग्रेस 
की पराजय भी उनकी प्रतिष्ठा में कोई बड़ी कमी नहीं करा सकी होती। 

कामराज की अभी तक की अखंड प्रतिष्ठा के कारण क्या थे? एक तो यही कि जिस समय 
नेहरू के अंतिम दिनों में कांग्रेस के भीतर अमरीका-समर्थक और रूस-समर्थक तत्त्वों का संघर्ष प्रवल 
हो चला था तव पार्टी को दो धुरों में बँटने से बचाने की जो योजना बनाई गई उससे कामराज का 
नाम जुड़ा हुआ था | कामराज योजना लागू होते ही नेहरू की स्थिति, जो 962 के चीनी हमले के 
बाद अंदर से कुतरी जा चुकी थी, पोढ़ी दिखाई देने लगी और श्री कामराज अपदस्श नेताओं के शक्तिगुटों 
में संतुलन रखनेवाले तराजू समझे जाने लगे | उनकी यह गरिमा नेहरू के बाद शास्त्री के पदासीन होने 
से और भी बढ़ीं क्योंकि उस समय तक यही समझा जाता था कि सरकार में शास्त्री और पार्टी में 
कामराज दोनों मिलकर कांग्रेस को अब भी उसके रोगों से उबार सकते हैं। 

शास्त्री के बाद से कांग्रेस को रोगमुक्त करने की इच्छा प्रकट करनेवाले लोगों का दायरा बढ़ने 

लगा-उसके पहले तक यह काम या तो नेहरू के जिम्मे था फिर शास्त्री से आशा की जाती थी कि 
वह उसे सम्हाल लेंगे। कांग्रेस को बचाने और उसमें सुधार करने के लिए अब वह वर्ग सामने आने 
लगा जो नेहरू के जमाने में इंतज़ार करते-करते थक गया था। आज जांगरेस में समाजवादी वायदे 
पूरे न होने की शिकायत करनेवाले लोग इसी वर्ग के हैं-यह और बात है कि वे पुराने वायदे पूरे 
कराने की जगह नए वायदे कराने का रास्ता अपना रहे हों। नए लोगों की माँगें बढ़ने के साथ-साथ 
एक और घटना हुई है-कांग्रेस का मत्ता-कोष. खाली हो चला है। बीस वर्ष से जो पार्टी कार्यक्रमों 
की अपेक्षा गद्दी को हमेशा अधिक महत्त्व देती रही उसके पास अब गहियो का इतना बड़ा टोटा हो 
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गया है कि वह सॉप-छछूँदर की गति को प्राप्त हो चली है-सत्ता इतनी है नहीं कि उसके वल पर 
कार्यक्रम स्थगित किया जा सके और कार्यक्रम स्थगित किया जाए तो बची-खुची सत्ता भी खतरे में 
पड़ती है । हे 

दस-सूत्री कार्यक्रम की विडंवना यह है कि उसमें लगान, जमीनं, आमदनी, खर्च जैसी मूल वाताँ 
को लेकर कुछ भी करना ज़रूरी नहीं माना गया है | राजाओं के जेवखर्च बंद करने और बैंकों के राष्ट्रीयकरण 
जैसे तकाज़े किए गए हैं जो कि आसानी से बड़े अमीरों पर दबाव डालने के बहाने वन सकते हैं। 
मामूली आदमी की जिंदगी सुधारने लायक एक भी सूत्र 0 सूत्रों में नहीं है। और सबसे बड़ी वात 
तो यह है कि पार्टी-स्तर पर इन सूत्रों के लिए आंदोलन करने की किसी योजना का खयाल तक पास 

नहीं फटका है-सिर्फ़ सरकार पर थाँस है कि इन्हें पूरा करो | इस तरह बहस पार्टी और सरकार के 

दरमियान हो रही हे-जनता कहीं उसमें शामिल नहीं | जनता को यह अहसास दिलाना ही लक्ष्य है कि 
हम कोई बड़ा भारी धमाका कर सकते हें । यदि आर्थिक साधन थोड़े-बहुत भी होते तो कांग्रेस के कुछ 
सयाने शायद इन ॥0 सूत्रों का प्रदर्शन करने के वजाय एक परमाणु बम बनाकर उसका धमाका कर 
देने की राय देते-उससे जनता बिलकुल सकते में आ जाती और कांग्रेस का लोहा मान लेती। 

दस-सूत्री कार्यक्रम के दो सूत्रों को लेकर पिछले कुछ महीनों में जो पैंतरेबाजी कांग्रेस में होती 
रही है वह इस इरादे से होती रही है कि नए लोगों के आगे आने की जगह बनाई जाए ताकि जिस 
वक़्त ज़रूरत हो वे दूसरे नए लोगों को आकृष्ट करके पार्टी की शक्ति बढ़ा सके । 

स्वाभाविक है कि भविष्य में कांग्रेस को ऐसे निर्भीक निर्णयों के लिए पक्षधर कांग्रेस अध्यक्ष की 
ज़रूरत पड़ेगी, संतुलन बना रखनेवाले अध्यक्ष की नहीं। 

संतुलन बनाने की ज़रूरत जब नेता लोग समझेंगे तव आपस में समझोता करके वना लेंगे जैसे 
जबलपुर में अभी उन्होंने किया है। नए वर्ग के ध्रुवीकरण की प्रक्रिया धीमी है और धीमी ही रहेगी 
परंतु उसकी शुरुआत के लिए ज़रूरी है कि पार्टी के अध्यक्ष पद पर परिवर्तन कराया जाए। 

परंतु यह न भूलना चाहिए कि श्री कामराज की एक समाजवादी शोहरत भी है | वह उसको इस 
वक्त उछाल सकते थे। मगर श्री पाटिल और श्री अतुल्य घोष ने उनका समर्थन खुलेआम कर दिया 
है जिससे यह संभावना कुछ कुंद हो गई है। मगर वह अपने समाजवादी रूप के आधार पर अपनी 
सफलता की कल्पना करें भी तो तभी कर सकते हैं जब सचमुच समाजवादी-गैरसमाजवादी का सवाल 
ऊँचे नेतृत्व से उठा हुआ हो। यह बहस तो सिर्फ़ महासमिति के मंव के लिए है | इससे ऊपर के स्तर 
पर केवल व्यक्ति के आधार पर शक्ति विभाजन होगा-यह मानकर चलना चाहिए। 

पिछले दिनों कहा जाता रहा है कि प्रधानमंत्री श्री कामराज को अध्यक्ष बनाए रखना नहीं चाहती। 
पर मालूम होता है यह प्रश्न उनके चाहने या न चाहने का उतना नहीं है जितना और लोगों का है। 
क्योंकि प्रधानमंत्री की पसंद के कई नाम एक के वाद एक लिए जा चुके हैं और उनमें से किसी पर 
अभी तक इतना समर्थन नहीं प्राप्त हुआ है कि श्री कामराज की स्थिति डावाँडोल हो जाए। मालूम 
होता है कि इस राजनीतिक कोशिश को श्री कामराज समझ गए हैं तभी उन्होंने कहा हैं कि झूठमूठ 
का कोई मुकाबला खड़ा किया गया तो मैं भी मैदान से हटने का नहीं। उधर प्रधानमंत्री साफ-साफ 
कहें कि में किसी को अध्यक्ष बनाना चाहती हूँ, तो भी श्री कामराज के लिए प्रधानमंत्री के मुकावल 
खड़े होने के इच्छुकों का समर्थन निश्चित हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक यह संभावना नजरअदाज 
नहीं की जा सकती कि परिवर्तन के लिए जोर बाँधने पर भी दरअसल कोई परिवर्तन न हो--जहाँ 
तक नए वर्ग के असंतोष का सवाल है उसे कुछ दे-दिलाकर खुश कर दिया जाए। परंतु ऐसा हुआ 
तो भी जिस तरह कांग्रेस पार्टी में घबराहट और वेचैनी और कार्यक्रमहीनता बढ़ रही है उसे देखते 
हुए मानकर चलना चाहिए कि यह समझौता स्थायी न होगा। हो सकता है कि उसके बाद शीघ्र ही 
फिर कुछ परिवर्तन करना पडे, चाहे सिर्फ़ धमाका करने की नीयत से हो। 
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लोकसभा का यह अधिवेशन आम चुनाव के बाद की राजनीति की राह में एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव 
होगा-मुख्यतया इस वजह से कि पिछले अधिवेशन से अब तक के दौरान गैरकांग्रेसी सरकारों के आचरण 
की बहुत विचित्रताएँ सामने आ चुकी हैं। देखना यह है कि उन सरकारों के घटक प्रतिपक्षी दलों का 
राज्यों में जो व्यवहार रहा है उसकी तुलना में वे केंद्रीय स्तर पर को राजनीति में क्या करेंगे | 

क्या संयुक्त विधायक दलों की राजनीतिक ज़िंदगी कांग्रेस की ज़िंदगी से अधिक पवित्र और गौरवमयी 
सिद्ध हुई है? आम चुनाव ने पिछले बीस साल के जंगलों को साफ करके जो क्यारियाँ बोई थीं उनमें 
6 महीने के अंदर फसल काटने की आशा नहीं करनी चाहिए, लेकिन होनहार विरवों के पत्तों पर चिकनाई 
खोजना तो जायज़ है। क्या वह कहां दिखाई दे रही है? 

लोकसभा में वे ही दल प्रतिपक्ष में बैठते हैं जो राज्य विधानसभाओं में सरकारी सीटों पर विराजते 
हैं। सरकारों में इसकी एकता तलवार की धार की तरह सूक्ष्म और जोखिम से भरी है। और इसका 
सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने के कौशल से कम नहीं है | जो चीज़ अकसर लोग नजरअंदाज 
कर देते हैं वह यह है कि इन दलों में ज़्यादातर के पास कोई सार्वदेशिक नीति नहीं है, स्वतंत्र पार्टी 
और कम्युनिस्ट भाषा के मामले में 'जैसा देश वैसा भेस' वना लेते हैं तो जनसंघ का दक्षिण में कोई 
व्यापक आधार है ही नहीं, द्र.मु.क. का है परंतु शेष भारत में वह पार्टी एक अजूवा ही मानी जाती 
है, प्रसपा तो वैसे ही संग्रहालय की वस्तु कही जाने लगी है और संसपा को अभी भी संगठन की वहुत-सी 
कमजोरियों से छुटकारा नहीं मिला है ताकि वह सार्वदेशिक प्रभाव का दावा कर सके। 


जनतंत्रीयता 


नतीजा क्या है? यह कि एक-दूसरे के साथ सहयोग करके कांग्रेस की जगह लेने के वाद इन सव दलों 
के सामने सिर्फ़ यही एक रास्ता रह जाता है कि ये अपनी-अपनी विशेषता प्रमाणित करें | एक दूसरे 
से मिलने का मतलब अच्छी राजनीति में सिर्फ़ किसी तत्कालिक उद्देश्य के लिए मिलना ही हो सकता 
है| हमेशा के लिए परिवार की तरह रहने की कल्पना एक गैरराजनीतिक कल्पना है और लोकतंत्रीय 
उतनी नहीं जितनी सामंतवादी है | लोकतंत्रीय कल्पना में पार्टी को बराबर अपना कार्यक्रम और अपना 
वैशिष्ट्य सिद्ध करते रहना चाहिए, न कि भानमती का कुनबा जोड़कर जनता को भ्रम में डाले रहना 
चाहिए | दरअसल कांग्रेस यह काम बीस साल में इतना कर चुकी है कि अब कांग्रेस का स्थान लेग 
का अगर कोई लोकतंत्रीय महत्त्व हो सकता है तो यही कि इस गइमइ को साफ किया जाए। दूसरे 
शब्दों में देश को जिस राजनीतिक पार्टी व्यवस्था की आज जरूरत है उसमें कांग्रेस का विकल्प कांग्रेस 
का ही प्रतिरूप नहीं हो सकता-यदि वैसा प्रतिरूप ही आदर्श मानकर उसे बनाने की कोशिश की भी 
जाएगी तो सफल नहीं होने की | बल्कि, तव एक खतरा यह भी पैदा हो जाएगा कि वोट देनेवाले अपने 
वोट को बेकार जाते देखकर वोट की ताकत में बचीखुची आस्था भी खो बैठेंगे। फिर उनकी आस्था 
उन तरीकों में होने लगेगी जो आज घेराव और सांप्रदायिक अलगाव के रूप में सिर उठाने लगे हैं। 


एक स्वप्न! 


इसी वात को यों भी कहा जा सकता है कि अगर नई सरकार भी गही से चिपके रहने के लिए नीतियों 


और कार्यक्रमों की जगह भ्रांतियाँ पैदा करने लगी-यदि वे जैसे भी हो जमे रहें चाहे काम कुछ न 
280 / रघुवीर सहाय रचनावली -4 


रचनावली 


“NSS 


— ला 


करो के सूत्र पर चलने लगॅ-तो मतदाता की एकमात्र प्रतिक्रिया होगी-'ये भी कांग्रेसी ही निकले ।' 
कुछ कांग्रेसी नेता आजकल स्वप्न देख रहे हैं कि जब नई सरकारें भी हमारी तरह भ्रष्ट और निकम्मी 
मावित हो जाएँगी तो जनता फिर हमारे पास आएगी। यह स्वप्न ही है। क्षण भर को यह सत्य लग 
सकता है, पर जब यह टूटेगा तो ऐसे नेता अपने को राजसिंहासन पर नहीं अपनी खटिया पर पड़े 
पाएँगे । राज्यों में कांग्रेस को दुबारा मौका मिलने की गुंजाइश अब नहीं रह गई है--कम से कम इस 
कांग्रेस को नहीं। यह पार्टी ही किसी नई पार्टी को जन्म दे तो और वात है। अन्यथा आशंका यह 
है कि हताश होने के बाद मतदाता संसदीय लोकतंत्र का प्रयोग और अधिक चलाने को तैयार नहीं 
होगा। वह उस वक्‍त किसी भी सत्तालोलुप तानाशाही नेता के चंगुल में फैंस जाने को स्थिति में वैसे 
ही होगा जैसे पिंजरे में बंदी, साँप द्वारा थकाया हुआ चूहा, उसका खाद्य बनने को विवश होकर दुवका 
बैठा रह जाता हे | 


प्रतिपक्षी पार्टियों से अपेक्षा 


प्रतिपक्षी पार्टियों को राज्यों में सावित करना है कि उनमें से कौन-कौन सचमुच जनहितकारी कार्यक्रम 
चला सकती हैं। इस सिलसिले में उन्हें सरकार की सीटों पर एकजुट बैठने के बावजूद अपनी-अपनी 
विचारधारा में स्पष्टता लानी है। 

अब हम देखें कि अगर वे ऐसा करती हैं तो केंद्र में जहाँ वे प्रतिपक्षी की हैसियत में हैं, संसदीय 
राजनीति क्या रूप लेती है। 


2.3. की [a 5 विरोध 
कांग्रेस की शक्ति और विरोधी पक्ष 
केंद्र मे कांग्रेस की शक्ति पिछले वीस वर्षां में जहाँ एक ओर उसके अपने महान नेताओं के व्यक्तित्व 
से उपजी थी वहाँ दूसरी ओर प्रतिपक्षी दलों की परस्पर नोचखसोट से भी वह विकसित हुई थी। लगभग 
सभी दलों के नारे कांग्रेस ने ले लिये थे-समाजवाद का सबसे बड़ा और जोरदार नारा उसका महामंत्र 
था ही-सांप्रदायिकता, जातपात, अंग्रेजी की गुलामी, हिंदी का समर्थन, विदेशों पर निर्भरता आदि वे 


सभी विशेषताएँ जो कम्युनिस्ट और स्वतंत्र पार्टियों में थीं, कांग्रेस ने अपना ली थीं। इसीलिए, वहस और 
का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री बहुधा केवल इन्हीं दो पार्टियों पर चोट करते थे वाकी को निरीह समझकर |||! 
छोड़ देते थे। चीनी आक्रमण के बाद जव और भी घुटन बढ़ी और केंद्र सरकार के खिलाफ़ अविश्वास | ही 
प्रस्ताव आने की नौबत आ गई (963 में) तो कांग्रेस के जवाबी वकक्‍ताओं का प्रिय तर्क यह होने हि 
लगा कि सब प्रतिपक्षी दल एक-दूसरे के विरुद्ध तर्क देते हैं इसलिए उनके सब तक वेकार हैं और द्य 
हम जो भी करते हों, सबसे अधिक योग्य हैं। प्रा 

में 
नारे या ठोस काम ५ 
अब प्रश्न यह है कि क्या लोकसभा में प्रतिपक्षी दलों की एकता के अभाव का लाभ, जो बहुत वर्ष प्त 


तक उठाया जा चुका है, आगे भी उठाया जा सकेगा-खास तौर पर तब जबकि ये दल राज्यों में 
मिलकर सरकार चला रहे हैं। क्या ये लोकसभा में भी मिलकर किसी बहस में ऐसा मोर्चा बाँध सकेंगे 
कि किसी सवाल पर साफ-साफ सोचने के लिए सरकार को मजबूर कर सके? क्या ये सिर्फ़ वाद-विवाद 
प्रतियोगिता के स्तर पर धूम-धड़ाके वाली बहस का आइंबर न करके सरकार को बता सकेंगे कि वह 
जो कहती है उस पर अमल भी करना होगा और. यही नहीं. उसे फिजूल भ्रम फैलानेवाले नारे न लगाकर 
ठोस कार्य करने होंगे? 
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लोहियाजी की स्मृति 


यहाँ एकाएक लोहिया की याद आती है | वह लोकसभा में अब न होंगे। उनके अभाव में लोकहितकारी | 

प्रश्नों पर बहस की शकल क्या होगी कहना कठिन है, क्योंकि भारत की सीमा, तीन आने पंद्रह आने, , 

अंग्रेजी की दासता, सिंचाई के पानी और इसी तरह के तमाम सवालों पर जिस गहराई के साथ वह 

सोचते और बोलते थे, सरकार में तो कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो बोल सके | सोचने का तो काम शायद 

सरकार में सचिव करते हैं, मंत्री नहीं। इनसान की जिंदगी को बेहतर बनाने की गहरी ललक के साथ 

राजनीति कर सकना गाँधी के बाद सिर्फ़ लोहिया के वश की बात थी, बाकी लोगों ने या तो उस 

ललक का नाटक किया या कोरी मत्तावादी राजनीति की | रिक्शे की सवारी जैसे विषय पर बोलकर 

मनुष्य को जानवर के स्तर पर उतारने के अपराध का पर्दाफाश सिर्फ़ लोहिया ही कर सकते थे | 
स्वराष्ट्रमंत्री श्री चव्हाण ने लोहिया के निधन पर एक वाक्य कहा था--“मैं उनका सिपाही था, 

वे मेरे नेता थे (किसी जमाने में), परंतु लोकसभा में हम दो पक्षों में अलग-अलग बैठते थे इसलिए 

मुझे उनकी आलोचना का जवाब आदर से देना ही पड़ता था। अब हम लोगों को रास्ते से लगाए 

रहनेवाला नहीं रहा।” । 
अन्य नेताओं के रहते हुए लोकसभा विवादविहीन तो नहीं होने पाएगी, परंतु देखना है कि विवाद 

को छिछली मारामारी के स्तर से उठाकर मौलिक प्रश्नों तक ले जाने की कोशिश कौन नेता कर पाता 

है | लोकसभा में ऐसे बहसें करा सकें तो राजनीतिक नेताओं की लोहिया के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि 

होगी। 


प्रतिपक्षी दलों की एकता का प्रश्न 


प्रतिपक्षी दलों की एकता का सवाल पेंचीदा है और उसकी प्रक्रिया भी सीधी नहीं है, परंतु कांग्रेस से 
निकले हुए गुटों का एक झंडे के नीचे जमा होना एक प्रत्यक्ष उपलब्धि के रूप में सामने आया है। 
इंदौर में भारतीय क्रांति दल के सचिव श्री कुंटे दल की स्थापना के प्रारंभिक मतभेद मिटाकर सवको 
एक उद्देश्य में संबद्ध करने में सफल हुए हैं। 
अध्यक्ष पद से इंदोर सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री श्री महामाया प्रसाद 
सिंह ने कहा है कि भारतीय क्रांति टल कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कांग्रेस का राज फिर से 
कायम हो सके। परंतु दल की विधिवत्‌ स्थापना में एक आशाजनक पहलू के रहते हुए श्री हुमायूँ 
कबीर और श्री अजय मुखर्जी के मतभेद का भी एक पहलू है : यह एक प्रकार से कांग्रेस-विरोधी 
मोर्चे की भावाना को एक नया आयाम प्रदान करता है जिसकी राजनीतिक अच्छाई पूर्णतः असंदिग्ध 
नहीं है। श्री कबीर पश्चिम बंगाल में वामपंथी तत्त्वों से विहीन गेरकांग्रेसी सरकार बनाने के पक्ष में 
ह--श्री अजय मुखर्जी गिसी भी कारण से हो, उन्हें साथ लेकर चलना चाहते हैं। यहाँ भी एक प्रकार 
की शिखर राजनीति का खेल देखा जा सकता है। वामपंथी तत्त्वों को अलग कर सकना पश्चिम बंगाल ह 
की राजनीति में तभी सफल होगा, जब वामपंथी तत्त्वो के विरुद्ध कोई लोक राजनीतिक मुहिम चलाई 
जाए | बड़े-बड़े नेता ही यह मसला आपस में तय करना चाहें तो पश्चिम बंगाल में कम से कम उसका 
वक्‍त गुजर चुका। श्री कबीर, श्री प्र.च. घोष या फिर कांग्रेस के ही कर्णधार यदि जनता में यह विश्वास 
जगा सके कि वामपंथी कम्युनिस्ट से ज्यादा अच्छी तरह जनता की भलाई दूसरे कर सकते हैं तो वामपंथी 6 
प्रचार के धराशायी होने में आसानी होगी | कितु जव तक श्री कबीर और श्री घोष केवल वामपंथी 
प्रतिक्रियावाद और दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावाद को एक ही पलड़े में रखकर शास्त्रीय बहस का तराजू तोलते 
रहेंगे-जनता पर कोई असर नहीं होने का टीखता। 
माँग उठी है कि पश्चिम बंगाल में श्री मुखर्जी की शक्ति विधानसभा में आवश्यकता से कम 
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हो गई है और विधानसभा का अधिवेशन बुलाना चाहिए | दूसरी तरफ राजधानी में राज्यपाल श्री धर्मवीर 
यह मामला लेकर स्वराष्ट्र मंत्रालय से विचार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने 48 दिसंबर को विधानसभा 
बुलाने की जो राय दी है क्या मैं उसे मानने को वाध्य हूँ। राज्यपाल सम्मेलन में जब यह प्रश्‍न उठा 
तो आम राय यह बनी कि मुख्यमंत्री के कहने पर ही निर्णय लेने को राज्यपाल बाध्य नहीं हैं। उनहें 
संविधान-प्रदत्त अपने अधिकार के अधीन ऐसे मामलों में स्वविवेक से निर्णय करना चाहिए | 


राज्यपाल के अधिकार 


संविधान-प्रदत्त ये अधिकार क्या हैं, इस पर यहाँ कुछ गेचक तथ्य प्रकाश में ले आना उचित होगा | 

जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब राज्यपाल के अधिकार के संबंध में एक गंभीर प्रन 
उठा था। ॥935 के भारत सरकार कानून में राज्यपाल का जो स्थान था, ॥947 के बाद उसकी कोई 
जगह नहीं रह गई थी। पराधीन भारत में राज्यपाल ही मंत्रिमंडल को नियुक्त करता था और अपने 
कार्यसंपादन में उससे राय लेता था | परंतु वह स्वयं गवर्नर-जनरल का प्रतिनिधि और उसका आदेशपालक 
ही होता था अर्थात्‌ जिन कार्यों के लिए उसे अपनी ही इच्छा से निर्णय करना हो, उनके विषय में 
वह केंद्रीय आदेश से चालित हुआ करता था | इस व्यवस्था का स्वाधीन लोकतंत्रीय भारत में कोई 
स्थान नहीं होना चाहिए, यह मानकर संविधान वनानेवाली अस्थायी समिति ने यह सुझाव दिया कि राज्यपाल 
प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हुआ करे | बाद में दो और सुझाव आए | एक यह कि विधानसभा 
के लिए मताधिकारी जनता राज्यपाल का निर्वाचन करे | दूसरा यह कि विधानसभा ही चार नाम राष्ट्रपति 
को सुझा दे जिनमें से एक राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर दिया जाए। 

इन सुझावों पर संविधान सभा में बहस के दौरान पक्ष-विपक्ष में तक दिये ही जा रहे थे कि श्री 
वृजेश्वर प्रसाद ने एक संशोधन रखा कि राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हाथों नियुक्त करेंगे! इस पर 
बहस हुई । संशोधन के पक्ष में तर्क यह था कि राष्ट्रपति की सत्ता के प्रति यह अच्छा न होगा कि 
विधानसभा उन्हें कुछ नाम सुझाए और उन्हें उन नामों में से ही एक चुनना हो प्रधानमंत्री ने भी बहस 
में हिस्सा लिया | कहा कि हम देश में एकता चाहते हे-विभिन्न दिशाओं में जानेवाली प्रवृत्तियाँ बढ़ाना 
इस समय उचित न होगा। शायद उनका खयाल था कि विधानसभाएँ अपनी मर्जी के राज्यपाल चुनेंगी 
तो केंद्र का कोई खास हक राज्यपाल पर न रह जाएगा। 
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किसकी जीत? असम में क्या होगा? 


कांग्रेस अध्यक्ष के विवादास्पद उत्तराधिकारी का चेहरा अभी कुहरे में छिपा हुआ है। कामराज और 
इंदिरा गाँधी को एकसाथ मिलकर उस चेहरे की खोज करनी है। इन दोनों का एक ऐसे काम में सहयोग 
करना जो अभी तक इन दोनों के दं का आधार बना हुआ था, एक विचित्र राजनीतिक समझौता 

है, लेकिन कांग्रेस की आज की हालत में इसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता था। 
मोरारजी देसाई ने कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में समझदारी की जो बातें की और सव लोग 
कामराज और इंदिरा गाँधी को आपस में निपट लेने के लिए छोड़ देने को तुरंत जो तैयार हो गए 
वह स्पष्ट संकेत है कि अब इस दल में कोई ऐसे नेता नहीं हैं जो अपने पीछे किसी कदर बड़ा कोई 
समूह लेकर चलने का दावा कर सकें। सरकार में मौजूद नेता ही संगठन के भी सबसे बड़े नेता हैं. 
रचनावली राजधानी की चिट्ठी / 283 


यह और वात है कि वे खुद कितने बड़े हैं। नेहरू के वक्‍त जब ज़रूरत समझने पर कांग्रेस अध्यक्ष | 
और प्रधानमंत्री का पद एक ही आदमी को सम्हालने दिया गया था तव की जैसी स्थिति फिर वन 
चली है । परंतु प्रशन तो यह है कि क्या इंदिरा गाँधी अपने को इतना वड़ा समझती हैं कि दोनों पदो 
को घेरकर बैठ जाएँ। 

जब से जबलपुर अधिवेशन के दौरान उत्तराधिकारियों के नामों की चर्चा शुरू हुई, एक-एक करके 
तकरीबन सब नाम छँट चुके हैं। श्री पाटिल, जो किसी वक्‍त कामराज के अध्यक्ष बने रहने का समर्थन 
कर चुके हैं, इस वक्‍त खुद एक घोषित उम्मीदवार हैं। इनके विपरीत श्री नन्दा जो इंदिरा गाँधी के 
हाथों एक समय मंत्रिमंडल से दूध की मक्खी की तरह निकाले जा चुके हैं, इस समय प्रधानमंत्री के 
उम्मीदवार हैं। दोनों उम्मीदवारों में ज़्यादा दीनदुखी श्री नन्दा ही हैं जो कि अपदस्थ होने के वाद से 
कोई कुर्सी नहीं पा सके और सामान्यतया उनके प्रति दया की भावना जागृत होनी चाहिए । यदि प्रधानमंत्री 
का संरक्षण उन्हें प्राप्त है तो यह भावना और भी अच्छे नतीजे दिखा सकती है क्योंकि श्री नन्दा की 
गोरूपी विनम्रता ने उन्हें स्वयं निरीह (भले ही दूसरों के लिए कष्टकर) बना दिया है। इसके मुकाबले 
श्री पाटिल के बाँकपन में कुछ दिलों में शक और कुछ में डर पैदा करने की क्षमता है और खुद उनका 
अपना व्यक्तित्व इतना ठोस है कि किसी को उन्हें संरक्षण देते हुए भी घबराहट होना अजब नहीं। 
चुनाँचे इन दोनों में मुकाबला अगर चुनाव के मैदान में हो तो हार-जीत की भविष्यवाणी करना तो 
किसी ज्योतिषी के लिए ही संभव है, हाँ प्रधानमंत्री के संरक्षित उम्मीदवार को हमेशा अपने प्रतिद्वंड्ी 
मे अधिक लोकप्रियता पाने की आशा करनी चाहिए | 

कुछ दिन पहले तक राजधानी में हवा थी कि कामराज को अपने पद से हटने के लिए प्रधानमंत्री 
कहें तब वात आगे बढ़ सकती है। कामराज खुद इस पद पर रहने को उत्सुक नहीं थे परंतु किसी 
छोटी-मोटी टहनी से कोंचकर हटा दिये जाने का अपमान भी वह सह नहीं सकते थे। अगर प्रधानमंत्री 
खुद उनसे कहतीं तो वह नए अध्यक्ष के नाम पर प्रधानमंत्री से बात करने की स्थिति में पहुँच जाते। 
ठीक वहीं वह पहुँचे हैं मगर जरा देर से और ऐसे रास्ते से जिसमें प्रधानमंत्री की नाक भी ऊँची रह 
सकी है यानी कांग्रेस कार्यकारिणी ने दोनों को एकसाथ जिम्मेदारी सौंपी है। कार्यकारिणी की बैठक 
में एक रोज पहले दोनों में बातचीत हो ज़रूर चुकी थी परंतु जाहिर है कि राजनीतिक दृष्टि से दोनों 
नेताओं में से किसी को दबने की ज़रूरत उस बातचीत में नहीं पड़ी। 

अव शी कामराज, जिनके जमाने में कांग्रेस अध्यक्ष पद ने बड़े-बड़े मोहरे इधर में उधर चले 
और नेहरू के बाद के टूटते कगारों पर बने मकानों में नए किरायेदार बसाए, जाते-जाते भी एक महत्त्वपूर्ण 
भूमिका अदा करनेवाले हैं। वह आखिरी बार श्री नेहरू के परिवार के प्रति एक प्रीतिकर काम करने 
की स्थिति में हैं-वह चाहें तो श्रीमती गाँधी की पसंद का अध्यक्ष नामजद हो जाने दे सकते हैं। 
श्री कामराज के अतीत को देखते हुए यही अधिक संभव भी जान पड़ता है। यही नहीं, कांग्रेस की 
आंतरिक हलचल (जिसका गत दो सप्ताह की राजधानी की चिट्टी में विवेचन किया गया है) भी इसी 
तरफ इशारा करती है। सच तो यह है कि वह चाहें, या न चाहें सर्वसम्मत नाम प्रधानमंत्री की इच्छा 
से ही चुना हुआ माना जाएगा। 


राजधानी में पिछले एक सप्ताह से असम के नेताओं की टोलियाँ संसद सदस्यों के यहाँ आती-जाती 
दिखाई दे रही हैं। चालू सप्ताह में असम के पुनस्संगठन के सारे मामले पर नए सिरे से विचार के 
लिए कुछ संसद सदस्यों को न्योता दिया गया है। ये नेता बड़ी सावधानी से चुने गए हैं। प्रत्येक प्रतिपक्षी 
राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करनेवाले इस विचार सम्मेलन में स्वराष्ट्रमंत्री असम के मामले में सबकी 
राय से कुछ निर्णय लेने की कोशिश करेंगे। अभी तक का इतिहास देखते हुए विश्वामपूर्वक कहा जा 
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अशोक मेहता समिति की सिफारिश थीं। ये सिफारिशें बहुत बड़ी हद तक पहाड़ी जिलाँ को विशेष 
अधिकार देती हैं हालाँकि उस हद तक नहीं जिस हद तक संघ के भीतर संघ' वाली योजना में स्वयं 
सरकार ने पेश किए थे। इस योजना को असम के मदानी भट्र परुषो ने अस्वीकृत कर दिया था। 
फिर जब उन्हे प्रसन्न करने के लिए अशोक मेहता समिति बना दी गई तो उस समिति मे असम के 
पहाड़ी नेताओं ने नाता तोड़ लिया। आखिरकार पहाड़ी नेताओं से बात करने के बाद उनकी रजामंदी 
से श्री चव्हाण ने सारा मामला प्रतिपक्षी दलों की अदालत में पेश करने का प्रस्ताव किया | यह अदालत 
कोई फैसला नहीं सुनाएगी मगर इसके पंचों की राय सरकार के लिए उस वक्‍त फायदेमंद सावित होगी 
जव लोकसभा में असम पुनस्संगठन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा | यह विधेयक कार्यसूची में काफी 
पीछे है और इसके जल्दी पेश तो क्या, तैयार होने का भी इमकान नहीं है क्योंकि तैयार तो यह तब 
होगा जव सरकार असम के पहाड़ी और मैदानी इलाकों के निवासियों में से अधिकांश को इसके लिए 
राजी करा सकेगी। 9 
जो हो, विधेयक के अधीन कोई न कोई योजना ऐसी रखनी पड़ेगी जिसमें पहाड़ी जिलों को यथेष्ट 
स्वायत्तता मिल सके। पिछले 7-8 वर्षों में पहाड़ी और मैदानी लोगों के बीच अविश्वास की दरार 
बढ़ती गई है, यहाँ तक कि अब सड़क चलने के काबिल नहीं रही। अब दरार पर पुल बाँधकर ही 
काम चल सकता है। आँकड़े देखने से मालूम होता है कि पहाड़ी इलाके के लोगों के साथ नौकरी 
के मामले में अन्याय नहीं किया गया है परंतु सामाजिक अलगाव की जो भावना उनमें घर कर गई 
है उसके आँकड़े कहीं उपलब्ध नहीं हैं | श्रीमान बेरियर एल्विन की सलाह पर नेहरूजी ने असभ, उपूसी 
और नागा प्रदेश के आदिवासियों की 'संस्कृति' को अजायवघर की चीज बनाने की नीति स्थिर की 
थी पर वही अजायवघर आज जीते-जागते हिंसक प्राणियों की भूमि वन गया है। 
पहाड़ी इलाकों के ये उग्र निवासी धीरे-धीरे मैदानी इलाकों से निराश और मैदानी इलाकों के राजनीतिज्ञ 
धीरे-धीरे पहाड़ी नेताओं से चिंतित हुए हैं। बार-बार पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कोई योजना विक्षेपित की 
गई और बार-बार उसके लागू होने में देर हुई, बल्कि कहना चाहिए कि उसके खत्म होने में देर हुई 
उतनी देर में पहाड़ी नेता अपनी नेतागिरी बनाए रखने के लिए अपने अनुयायियों को और उकसाते 
रहे | सीढ़ी-दर-सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते असम के पहाड़ी नेता अब उस जगह पहुँच गए हैं जहाँ से नागालैंड 
के विद्रोहियों का पड़ाव बहुत दूर नहीं है। 
मिजो पहाड़ों में गत वर्ष के विद्रोह के बाद स्थिति अभी तक एकदम संतोषजनक नहीं हो 
सकी है। शिलांग से आनेवाली ख़बरें पिछले दिनों और भी परेशानी का कारण बनी है। तान सो 
नागा विद्रोही मणिपुर से मिजो पहाड़ी में आ गए हैं और वहाँ से पूर्व पाकिस्तान जानेवाले हैं। इन 
विद्रोहियों के साथ 250 मिजो विद्रोही भी शामिल हो गए हो रहे हैं। दोनों जत्ये मिलकर चटगाँव 
पहाड़ी (पूर्व पाकिस्तान) की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पाकिस्तान ने छह सैनिक प्रशिक्षण केंद्र वना रखे 
हैं| 
इन केंद्रों की खबर भारत सरकार को करीब साल भर से है। इसी रास्ते से होकर जानेवाले जत्थों 
की खबर पहले भी मिली है | हर बार सरकार ने एहतियाती कार्रवाई की है मगर इस बार की एहतियात 
बड़े भारी पैमाने पर की जा रही है। उसके नतीजे बहुत जल्द सामने आएँगे और आशा है इस वार 
जोरदार होंगे। 
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पिछले हफ्ते कुछ घटनाएँ झपाटे के साथ घटी और आम चुनाव के बाद जो राजनीतिक नक्शा उत्तर 
भारत में खिंचा था वह एकाएक बदल गया। हरियाणा और पश्चिम बंगाल में गैरकांग्रेसी सरकारों का 
तख्ता पलटा-बल्कि हरियाणा में तो सरकार के तले से तख्त खींच ही लिया गया-और पंजाब में 
सरकार के इतनी कीलें चुभी कि उसे तख्त छोड़ते ही बना। आप चाहें तो कह सकते हैं कि इन तीनों 
राज्यों में गैरकांग्रेसी तख्त का पटरा हो गया | 
कांग्रेसियों को इससे बहुत खुशी हो रही होगी, होगी क्यों, हुई है और वह उन्होंने नगाड़े वजाकर 
जाहिर की है। उन्होंने कहा हे कि हमने लोकतंत्र को बचा लिया नहीं तो हरियाणा में घड़ी-घड़ी दल 
बदलनेवाले और बंगाल में घेराव करनेवाले उसे खत्म कर डालते | लोकतंत्र को बचाने के लिए राज्यपाल 
ने जो कार्रवाई की है उसे केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी से इतना जोरदार समर्थन मिला है कि राज्यपाल को 
जनसाधारण की नज़रों में एकाएक एक बहुत ताकतवर आदमी का स्थान मिल गया है। चूँकि कांग्रेसी | 
और कांग्रेस-विरोधी लोकतंत्र की हत्या का दोष एक-दूसरे पर डाल रहे हैं, राज्यपाल ही इस वक्त अपढ़, | 
जाहिल जनता का असली रक्षक जैसा दिखाई दे रहा है। 
दरअसल लोकतंत्र की हत्या का दोष एक-दूसरे पर डालना इस वक्‍त बिलकुल वेमानी हो गया 
है जैसे लोकतंत्र के चौराहे पर ट्रफिक जाम हो जाए और दो मोटरवाले बजाय आगे बढ़ने के एक-दूसरे 
से तू-तू मैं-में करते हुए अपनी-अपनी कारों में बैठे रहें। वे अगर अपने पीछे आनेवाले स्कूटरों और 
साइकिलों को बहुत देर तक रोके रहें तो कोई न कोई आकर खींचकर एक-दो हाथ उनके जमा ही 
देगा। 
यह दलील कि चौथे आम चुनाव के वाद दलबदल की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाने से केंद्र सरकार 
और कांग्रेस के विचारक चिंतित हो उठे हैं, अपने में एक खोखलापन छिपाए हुए है और अगर इस 
दलील के ढोल पीटने से कोई आवाज आती है तो उसी पोल की आती है जो उसके भीतर ५। पोल 
यह है कि वे दलवदल की प्रवृत्ति चौथे आम चुनाव के बाद बढ़ने से चिंतित नहीं थे जब राजस्थान, 
मध्यप्रदेश, केरल, मद्रास और एक हद तक केंद्र में भी यह चीज हुई थी। चौथे आम चुनाव ने कई 
राज्या में कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत छीनकर जो नई राजनीतिक स्थिति पैदा की उसमें एक ओर मिलेजुले 
प्रतिपक्षी दल और दूसरी ओर क्षीण-शक्ति कांग्रेस के होने से दलबदल तो होगा ही। ऐसी हालत में 
दलबदल का न होना दो ही सूरतों में मुमकिन है। एक : जबकि प्रतिपक्षी दल पहले की तरह झूठे-सच्चे 
मतभेद बनाकर आपस में लड़ते रहें और किसी सम्मिलित कार्यक्रम पर चलने से इनकार करें। दो : 
जबकि क्षीण-मत कांग्रेस दल तय कर ले कि वह प्रतिपक्ष का कर्तव्य निर्वाह करेगा और लोकतंत्र में 
प्रतिपक्ष की आलोचना का जो अंकुश सरकार पर रहना चाहिए वह रखकर दिखाएगा कि इस तरह 
रखना चाहिए। 
जो लोग दलबदल की इस तरह निंदा करते हैं जैसे वह परस्त्रीगमन हो, वे क्या कहना चाहते 
हैं? यदि वे नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं तो जैसे परस्त्रीगमन की निंदा करनेवालों में गुप्त व्यभिचारी 
बहुधा सबसे आगे होते हैं, कहीं वे भी दलःदल पाने में सबसे आगे तो नहीं हैं? हाँ, यदि वे लोकतंत्र 
की दुहाई दे रहे हैं तो देखना होगा कि क्या लोकतंत्र दलबदल से नष्ट होनेवाला है। | 
दलवदल चौथे आम चुनाव की उपपत्ति है क्योंकि इस चुनाव ने किसी एक प्रतिपक्षी दल को 
इतना बहुमत नहीं प्रदान किया कि वह अकेले अपनी सरकार वहाँ बना ले जहाँ अभी तक कांग्रेस ' 
की स्पष्ट बहुमत समर्थित सरकार थी | 
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चुनाचे वह दूसरे प्रतिपक्षी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाता है और यह न भुलना चाहिए 
कि वहुधा उस सरकार का नेतृत्व किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में रहता है जो अभी तक की महामत्ताधारी 
पार्टी से टूटकर अलग हुआ है-चरणसिंह, अजय मुखर्जी, प्रफुल्लचंद्र घोष, महामायाप्रसाद सिंह, गोविंद 
नारायण, मिसाल हैं । अर्थात्‌ कुछ अनुयायियों सहित अपना दल छोड़कर नई सरकार बनाने योग्य शक्ति 
का संचय करने की दौड़ में अग्रणी कौन है?--वे जो सत्ताहीन होते हुए दल से समय रहते ही निकल 
लिए हैं। 
जहाँ पुराने प्रतिपक्षी दल एकत्र हो सके हैं वहाँ भी कहीं-कहीं उनकी शक्ति इतनी ही है कि ज़रा-सी 
कम होने से ही उनकी सरकार गिर सकती है। तब फिर वर्तमान प्रतिपक्षी दल यानी कांग्रेम उसे गिराने 
के लिए चाहे तो कुछ सदस्यों का दल बदलवाने की कोशिश कर सकता है और करता है। चौथे आम 
चुनाव के वाद निर्वाचित सरकार बनाने की प्रक्रिया से बहुत घनिष्ठ संबंध दलवदल का रहा है-इतना 
घनिष्ठ कि दलबदल की भर्सना करना वास्तव में चौथे आम चुनाव की ही निंदा करना है। मुझे तो 
शक होता है कि कुछ लोग चौथे आम चुनाव के बाद लोकतंत्र की शकल देखकर इतना चौंक गए 
हैं कि वे किसी तरह की समस्या से जूझना नहीं चाहते | यदि राजा के घर लड़का पैदा होने जैसा सीधा 
। नतीजा आम चुनाव से निकला होता तो शायद वे संतुष्ट रहते और उसी को असली लोकतंत्र कहकर 
| स्थापित कर देते | 
दलबदल के प्रति इतनी व्याकुल चिंता जो आज दिखाई जा रही है इसी को समस्या मानकर चलने 
से पैदा हुई है, जवकि यह समस्या नहीं, समस्या का लक्षण है। समस्या यह है कि चौथे आम चुनाव 
के वाद विधानसभाओं में सरकार तो कोई न कोई बन ही गई परंतु प्रतिपक्ष कैसा वना? पुराने प्रतिपक्ष 
जिनमें फूट थी, एक होकर सरकारी सीटों पर चले गए परंतु पुराने सत्ताधारी जो एक दल के थे, प्रतिपक्ष 
सीटों पर नहीं वैठे । नहीं बैठे कहना तथ्य की दृष्टि से गलत होगा, कहना चाहिए नहीं बैठना चाहते । 
दो-तीन महीने में ही उनके प्रतिपक्षी कर्तव्य की इतिश्री हो गई | विधानसभाओं में कांग्रेसी नेताओं ने, 
जो 20 साल तक प्रतिपक्षी दलों की यह आलोचना करते रहे थे कि तुम आपस में लड़ते हो, दो-तीन 
महीने भी यह नहीं दिखा पाए कि संगठित प्रतिपक्ष कैसा होता है। 
लोकतंत्र के लिए निर्वाचित और बहुमत-समर्थित सरकार जितनी ज़रूरी है, उसमे कुछ ज़्यादा ही 
सजग और सचेत प्रतिपक्ष ज़रूरी है। आज जब केंद्र में कांग्रेसी नेता प्रतिपक्षी दलों पर आरोप लगाते 
हैं कि वे लोकतंत्र के विपरीत हिंसा या जोर-जबर्दस्ती का प्रचार कर रहे हैं तो उन्हें यह सुविधा प्राप्त 
| है कि वे सत्ताधारी हैं और यह आरोप संसद में लगाकर छुट्टी पा सकते हैं। परंतु गैरकांग्रेसी सरकारों 
| के किन कामों की उन्होंने इस प्रकार आलोचना की है जिनसे देश को कोई दिशा मिली हो। जो कुछ 
कहा गया है वह यह है कि यह गैरकांग्रेसी सरकार तो हमारी सरकार से भी खराव निकली | 
। प्रतिपक्ष के रूप में कर्तव्यपालन करने में कांग्रेस विचार, नीति और कार्यक्रम की दृष्टि से कोई 
| आदर्श पिछले छह महीने में उपस्थित नहीं कर सकी, यह चौथे आम चुनाव के बाद की सबसे चिंत्य 
| घटना है। यहाँ विस्तार से देखने का अवसर नहीं है कि इसके पीछे क्या कारण है क्या नहीं, किंतु 
संक्षेप में इतना ही कहना काफी है कि चौथे आम चुनाव के कई वर्ष पहले से सत्ताधारी कांग्रेस के 
नेताओं को अपनी ही सरकारों से बाहर रहने तथा अंदर घुसने की कोशिश करने का अभ्यास हो चला 
| था और चुनाव के बाद जब वे गद्दी से बिलकुल ही दूर कर दिए गए तो अपने अनुयायियों को साथ 
| रखने के लिए आवश्यक वह रहासहा आधार भी छूट गया जो किसी दिन गद्दी पर बैठने का दावा 
करने से मिलता था। गद्दी पर बैठने का सपना देखना छोड़ने का मतलब हो गया दल को छिन्न-भिन्न 
। कर देना, क्योंकि नेता की इज्जत बनाए रखनेवाली सिर्फ़ एक चीज़ कांग्रेस में वच रही थी-कुर्मी | 
| पर आज की खराबियों के कारणों का उल्लेखमात्र आज के गतिरोध में काफी नहीं है। जैसा 


शुरू में कहा गया है, एक-दूसरे पर आरोप लगाना वेमानी हो गया है क्योकि इसमे गाड़ी आगे नहीं 
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बढ़ सकती | राह चलते जनसाधारण आखिर कव तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहेंगे और राजनीतिक दलों 
को एक-दूसरे का मुँह नोचते देखते रहेंगे? इससे भी ज़्यादा बड़ा खतरा तो यह है कि कहीं वह ट्रैफिक 
सिपाही, जिसका काम नियमानुसार पैदलों और सवारियों को आने-जाने देना है, डंडा हाथ में लेकर 
जिसे जिधर चाहे, उधर हॉकने न लगे। वह सिपाही शह पाता रहा है। हाल की घटनाओं से उसकी 
शक्ति भी बढ़ी है। + * हट 

राज्यपाल की शक्ति पश्चिम बंगाल में अजय सरकार बर्खास्त करने के साथ-साथ बेहद बढ़ गई 
है। संविधान ने उन्हें 'अपने विवेक से काम करने' का जो अधिकार दिया है वह आज़ादी के 20 साल 
बाद पहली बार इस काम के वास्ते इस्तेमाल हुआ है जो श्री धर्मवीर ने बंगाल में किया है। राजभवन 
में बैठकर उन्होंने मालूम कर लिया कि अजय मुखर्जी को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हे और 
उनकी सरकार असंवैधानिक हो गई है। अभी तक परंपरा थी कि विधानसभा ही अकेले एक शक्ति 
थी जो मंत्रिपरिषद्‌ की संवैधानिकता तय कर सकती थी। अब राज्यपाल यह काम करने लगे हैं। राज्यपाल 
अगर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की हैसियत से यह कहें कि अमुक राज्य में राष्ट्रद्रोह पनप रहा है और 
एकाएक किसी दिन विप्लव हो सकता है तब तो समझ में आता है कि उनकी सलाह से राष्ट्रपति 
उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दें-क्योंकि वह सरकार संवैधानिक बहुमत-समर्थित होते हुए 
भी राष्ट्रदोह के विरोध में असमर्थ सिद्ध रही है। 

परंतु, श्री धर्मवीर ने यह नहीं किया | उन्होंने दल बदलकर आए हुए शरी प्रफुल्लचंद्र घोष को 
मुख्यमंत्री वना दिया, जैसे कि जब वह आई.सी.एस. नौकरी में थे तव एक मुलाजिम को गिराकर दूसरों 
को तरक्की देते रहे होंगे। इस सवाल का कोई जवाब अभी तक राजधानी में हुई तमाम बहसों में 
नहीं मिला है कि पश्चिम बंगाल में दलबदल के सहारे सरकार क्यों बनाई गई जवकि हरियाणा में 
दलबदल की उखाइ-पछाड़ से मानो उकताकर राज्यपाल चक्रवर्ती ने राष्ट्रपति शासन का मुक्का उठाकर 
दे मारा। हरियाणा में केवल 'अच्छे प्रशासन' के लिए राष्ट्रपति शासन ज़रूरी बताया गया जवकि पश्चिम 
बंगाल में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी वह ज़रूरी समझा गया? इन सवालों के जवाब न मिलने से 
शक होता है कि दो राज्यपालों ने जो कार्रवाइयाँ अलग-अलग “अपने-अपने विवेक' के अधीन कीं, 
उन दोनों में तार्किक संगति तो नहीं है, परंतु राजनीतिक एकसूत्रता है। दोनों मामलों में गेरकांग्रेसी सरकारों 
का टाट उलट गया है। 

पश्चिम बंगाल में दलबदल की घटना स्पष्ट रूप से कांग्रेस के समर्थन से हुई या नहीं हुई इस | 
सवाल को छोड़कर हरियाणा की तरफ देखें तो एक बहुत महत्त्व की सच्चाई सामने आती है। वह | 
है पंजाब का बँटवारा, जिससे हरियाणा बना | आम चुनाव के पहले हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक शक्ति | 
बटोरने के उद्देश्य से कांग्रेस ने हरियाणा बनाने का जो समर्थन किया था वह हरियाणा में तभी राजनीतिक | 
अस्थिरता ले आया था। आम चुनाव के बाद वही अस्थिरता राजनीतिक मूल्यों के पतन और विधायक | 
के वोट के मूल्य में उत्थान के रूप में प्रकट हुई है। हरियाणा और पंजाब को अलग-अलग कराकर 
दोनों तरफ अपनी ताकत बढ़ाने का स्वप्न कांग्रेस खुद साकार नहीं कर सकी। परंतु, बँटवारा वाकी | 
राजनीतिक लोगों को भी इतना लोलुप बना गया कि आज उनके कोई आदर्श रह ही नहीं गए। 

पश्चिम बंगाल का किस्सा दूसरा है। वहाँ हिंसा, आतंक और घेराव जैसी हरकतों ने स्थायित्व 
के लिए खतरा पैदा कर दिया है। 'था' कहना गलत होगा क्योंकि अभी प्रफुल्ल सरकार को यह दिखाना 
बाकी है कि वह खतरा उसने मिटा दिया है। राज्यपाल ने वहाँ प्रफुल्ल बाबू पर बड़ी भारी जिम्मेदारी 
डाल दी है। अब यदि मध्यावधि चुनाव हुए तो उन्हें अपनी पार्टी की कारगुजारी सिद्ध करनी होगी। 
प्रश्‍न यह है कि उसका श्रेय वह लेंगे या बंगाल की कांग्रेस ले जाएगी? 

वामपंथी कम्युनिस्टों के दुराग्रह और अत्याचार के विरुद्ध घोष सरकार को अपनी नीतियों से और 


c 


बंगाल की राजनीतिक पार्टियां को अपने जनसंपर्क से ऐसा मोर्चा तैयार करना होगा, जिसमें किसी समय 
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चुनाव होने पर वामपंथी क्रम्युनिस्ट पराजित किए जा सकें | उधर प्रमाण मिलते हैं कि वामपंथी कम्युनिस्ट 
मध्यावधि चुनाव कराने की कोशिश में है। इस कोशिश में सफल होने के लिए पहले तो वे चाहँगे 
कि घोष सरकार गिरे अर्थात्‌ घोष सरकार को बड़ी मजबूती से एक ओर उपद्रवों का सामना और 
दसरी ओर जनहितकारी निर्णय करने होंगे। 

` प्रश्‍न यह है कि बंगाल में जहाँ उद्योग और शांतिमय जीवन अव्यवस्थित हो गया है, कोई भी 
निर्वाचित सरकार, खास तौर से वह जो दलबदल की नाजुक खपच्चियो के सहारे खड़ी है, इतनी आर्थिक 
और सामाजिक आस्था जगा पाएगी कि उद्योग फिर से चलने लगें और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा 
न रह जाए? राज्यपाल को जिस प्रकार पहले इन दोनों बातों की चिंता थी, वैसे ही आगे भी रहे तो 
उन्हें घोष सरकार की सफलताओं का जायजा लेते रहना और आवश्यकता पड़ने पर इस सरकार को 
भी वर्खास्त करने का दुखद निर्णय करने को तैयार रहना होगा | 

इस तरह हम देखते हैं कि एक वार विधानसभा के साक्ष्य के बिना मंत्रिमंडल बर्खास्त करने का 

विशेष अधिकार प्रयोग करके राज्यपाल ने अपने लिए एक विशेष स्थान भारतीय निर्वाचनोत्तर राजनीति 
में बना लिया है, वह निर्वाचित राजनीतिक प्रतिनिधियों से भी ऊँचे आसन पर चढ़कर बैठ रहे हैं। 
वर्तमान राज्यपालों पर एक नज़र डालते ही दिखाई देता है कि वे खुद राजनीतिक आदमी नहीं हैं--पुराने 
सरकारी नौकर हैं। नौकरशाही को अब तक राष्ट्र और समाजवाद और लोकतंत्र में अड़ंगा डालनेवाला 
बताया जा रहा था, मगर अब वह राज्यपाल पद पर बैठकर इन्हीं मूल्यों की रक्षिका बनने की स्थिति 
में आ रही है | वह बहुत सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष ढंग से स्वधीनता के पहले के छोटे लाट साहब की प्रतिच्छवि 
बन गई है। लोकतंत्र को संविधान की लिखित मर्यादाओं के सहारे निरे कानूनी तरीके से चलाने से 
अधिक दिलचस्पी नौकरशाही की नहीं हो सकती, यह जानते हुए राज्यपाल को लोकतंत्र की रक्षा के 
लिए असाधारण उपाय करने का अवसर देना क्या ऐसा ही नहीं है, जैसे बूढ़े शेर के मुंह आदमी का 
खून लग जाए? 
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कांग्रेस का इकहत्तरवाँ वार्षिक अधिवेशन कई प्रकार से महत्त्वपूर्ण है। एक ओर तो यह एक पराजित 
पार्टी का।अधिवेशन होगा और दूसरी ओर एक सत्ताधारी पार्टी का | यह आधा तीतर आधा बटेर का 
रूप इसी पार्टी को नहीं, अन्य पार्टियों को भी प्राप्त हुआ है परंतु इसका रूप औरों से भिन्न इसलिए 
है कि और पार्टियाँ रंक से राजा हुई हैं जबकि यह राजा से रंक हुई हैं। | 
इसके अलावा चौथे आम चुनाव से जो शक्तियाँ देश के राजनीतिक रंगमंच पर अवतरित हुई 
हैं, उनके अच्छे इस्तेमाल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी इस सबसे बड़ी पार्टी पर ही है। 
गैरकांग्रेसी सरकारों के नौ महीनों ने एक बहुत तीखा अहसास यह कराया है कि राजनीति अगर 
देश को समृद्धि, चरित्र और मानव कल्याण के रास्ते पर ले जाने के लिए है तो वह सिर्फ़ कुछ बड़े-बड़े 
नेताओं की बयानबाजी से नहीं चल सकती। अगर सारे देश को नवाबी जमाने के आखिरी दिनों का 
कोई दरबार मान लिया जाय तो ज़रूर चल सकती है | समाजवाद का कनकौआ उड़ाने और पेंच लड़ानेवाले 
नेता सब दलों में हैं और ये फल-फूल रहें हैं क्योंकि इनके पीछे इनको हॉकनेवाली जनशक्ति नहीं 
है। इन नेताओं की दौड़ कुर्सी तक है, बल्कि कह सकते हैं कि एक कुर्सी से दूसरी तक हैं। 
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कांग्रेस से इस मामले का क्या संबंध है? यह कि नेता और राजनीति की यही रिश्तेदारी कांग्रेस | 
ने पिछले 20 साल में स्थापित की है और शासन के साधनों का इस्तेमाल हर तरह से विचार को कुंठित 
करने के लिए किया है। पिछले बरसों में इतनी बार उसके सत्ताधारी प्रतिनिधियों ने पहले लोकवाणी 
की अनसुनी की है और बाद में उग्र प्रदर्शन के सामने हाथ जोड़े हैं कि धीरे-धीरे विचार का महत्त्व 
ही नहीं रह गया है। सामान्य व्यक्ति के मन में यह दरार पड़ चुकी है कि कहने से और लिखने से 
सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता। तब दो ही रास्ते रह जाते हैं-और दोनों पतनोन्मुख समाज की 
निशानियाँ हैं-कि या तो खुशामद करो या गाली दो या वारी-वारी से दोनों काम करो | 

आम तौर से सभी प्रतिपक्षी दल यही करते रहे हैं। सत्ताधारी कांग्रेस से पिछले बीस वर्षो में उनका 
संबंध कुछ-कुछ उस कुत्ते और मालिक का-सा वना है जो आगे से भौंकता और पीछे से दुम हिलाता 
है | मौलिक और व्यापक असर रखनेवाली समस्याओं के मामले में कभी भी प्रतिपक्षी दलों ने ऐसे कार्यक्रम 

नहीं अपनाए जिनमें वे सब भारतीय नागरिक की बहुत बड़ी जाति को सहयोगी बना सकें। उन्होंने 

हमेशा केंद्र सरकार की नीति की एक छोटी-मोटी फाँक काटकर उस पर हल्ला मचाया है-जैसे वियतनाम, 
गाय या हिंदी या उर्दू। 

नतीजा यह है कि चौथे आम चुनाव में कांग्रेस की पराजय भी इन्हीं छोटे-मोटे इनकारों के कारण 
हुई । अलग-अलग पार्टियों ने डॉ. लोहिया की पुकार पर एक होकर कांग्रेस के खिलाफ़ खड़े होना पसंद 
नहीं किया, फिर भी कांग्रेस के इतने दोष सामने आ चुके थे कि उनमें से किसी न किसी के विरुद्ध 
कोई न कोई था ही। फलतः कांग्रेस हारी पर इस उम्मीद के साथ कि उसके हरानेवालों में अब भी 
एका नहीं है। 

गैरकांग्रेसी सरकारें जब किसी कदर धूमधड़ाके से वन गई और जनसंघ के ब्राह्मण कम्युनिस्ट अछूतों 
के साथ हमप्याला नज़र आने लगे तो कांग्रेसियों ने बड़ी आवाजें कर्सी। उन्होंने कहा, ये “भानुभती का 
कुनबा' सरकारें नहीं चल सकतीं और वे इन्हें गिराने के लिए लार टपकाती हुई जीभें समेटकर गुरनि 
लगे। मगर असलियत यह है कि इन सरकारों को बनाए रखने के विरुद्ध सबसे अधिक तेजी और 
पहल कांग्रेस ने नहीं, खुद उन दलों ने दिखाई जो इनमें शामिल थे। आपने यह एक अद्भुत घटना 
लक्ष्य की होगी कि उत्तरप्रदेश और बिहार में जहाँ मिली-जुली संविद सरकारों के अध्यक्ष भूतपूर्व कांग्रेसी 
हैं, इन सरकारों के भीतर शामिल दलों का वास्तव में आपस में एक-दूसरे से संघर्ष उतना नहीं रहा ' 
है जितना अपने अध्यक्ष-भूतपूर्व कांग्रेसी से। | 

दरअसल इस वक्‍त करीव-करीब सब दल जो केंद्र में प्रतिपक्षी और राज्यों में सत्ताधारी हैं, इस 
नतीजे पर आ गए हैं कि अब उनका साथ-साथ रहकर सरकारें चलाना और अधिक संभव नहीं है। 
परंतु इस दूसरे नतीजे पर सिर्फ़ एक ही दल पहुँचा है कि यदि वह सरकार से बाहर आकर अपने | 
दल का संगठन व्यापक आंदोलनों के आधार पर नहीं करेगा तो वह खत्म हो जाएगा। यह दल है | 
संयुक्त समाजवादी पार्टी। | 

इस दल की धारणा है कि राज्य सरकारों और केंद्र के बीच तनातनी का महत्त्व नहीं है, महत्त्व | 
है केंद्र और जनमत के बीच तनातनी का। सत्ता से चिपके रहने के लिए दिशाहीन होकर भी सरकार | 
चलाते रहने का जो इतिहास कांग्रेस ने बनाया था उसे यह दल दोहराना नहीं चाहता। नौ महीनों में | 
कोई भी ऐसा बड़ा काम उत्तरप्रदेश राज्य सरकार से नहीं हुआ जिससे वह कांग्रेस सरकार से भिन्न 
मानी जा सके। तब फिर कोई प्रतिपक्षी दल अपने नाम को बट्टा क्यों लगने दे और क्यों न कुर्सी 
छोड़कर मैदान में आना चाहे? कार्यक्रम-अभिमुख सरकार नहीं है तो आंदोलन-अभिमुख पार्टी होनी चाहिए, 
यह संसपा की वर्तमान विचारधारा बन गई है। 

इसके उल्लेख का अभिप्राय है | कांग्रेस अधिवेशन के लिए उसके आने और जानेवाले अध्यक्षा 
ने जो उपदेशात्मक संदेश दिए हैं उनमें दावा किया गया है कि कांग्रेस ही एकमात्र क्रांतिकारी' संस्था 
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है और उसमें सामाजिक परिवर्तन कराने की शक्ति अभी चुकी नहीं है। अगले कुछ महीनों में प्राय: 


सारे भारत में मिली-जुली सरकारें हटनेवाली हैं और राष्ट्रपति शासन या वैसी ही कुछ व्यवस्था लागू 
होनेवाली है । तब संसपा जैसे राष्ट्रवादी दलों के आंदोलन के मुकाबले कांग्रेस एक दल के रूप में क्‍या 
जवाब पेश करेगी? क्या दल के रूप में वह जवाब देना चाहेगी? या कि अपने सरकार-रूप में वह 
केवल दमन करेगी? क्या प्रधानमंत्री भाषण नहीं नौकरी दो' के नारे पर झल्लाने के लिए हैलिकाप्टर 
से उड़कर सार्वजनिक सभाओं में पहुँचती रहेंगी जिनमें हर दूसरा श्रोता पुलिसमैत होगा? या कि कांग्रेस 
भी कोई जन-आंदोलन शुरू करेगी जिसका लक्ष्य व्यापक और मौलिक नीतियों में परिवर्तन कराना होगा--या 
परिवर्तन की माँग करनेवालों को जवाब देना होगा? 

दूसरे शब्दों में प्रश्‍न यह है कि मिली-जुली गैरकांग्रेसी सरकारें हटने के वाद देश में जो राजनीति 
चलेगी वह पुलिस और जनता के बीच चलेगी या जनता और जनता के बीच चलेगी? 

कांग्रेस के अधिवेशन में पिटे हुए दिल पर हाथ रखकर कांग्रेसी अपने दस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम 
की स्मृति में जो प्रवचन करेंगे उसमें झलक मिलेगी कि वे कहाँ तक जन-शक्ति के हामी हैं और कहाँ 
तक पुलिस-शक्ति के | 
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प्रश्‍न पूछा जाता है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन अभी समाप्त हुआ, उसके वाद कांग्रेस एक पार्टी 
के रूप में शक्तिशाली हुई है या नहीं? उत्तर होना चाहिए-पार्टी नहीं, परंतु पार्टी के बड़े नेता पार्टी 
के अंदर अवश्य शक्तिशाली हुए हैं। उन्होंने दल में कार्यकर्ताओं की आस्था जगाने के लिए तुरुप 
चाल यह चली है कि अब किसी न किसी प्रकार गैरकांग्रेसी सरकारें हटेंगी और कांग्रेसियों को फिर 
जनता की सेवा का अवसर मिलेगा | उन्होंने दल के भीतर खामखाह प्रगतिशीलता का शोर मचानेवाले 
नवयुवकों को (आगे जहाँ नवयुवक लिखा हो वहाँ अधेड़ पढ़ें) दल के संचालन में हिस्सा लेने से वंचित 
कर दिया है, क्योंकि आज की राजनीतिक परिस्थितियों में खोखले नारों और निराशाजन्य उत्तेजना से 
काम नहीं चलेगा। 

बड़े नेताओं ने इन नवोदितों को एक किनारे करके दल का भला किया है क्योंकि अब कांग्रेस 
में समाजवादी गुट बनाकर किसी को धोखे में रखना संभव न होगा-उस गुट की असलियत साफ 
प्रकट हो गई है। वास्तव में ऐसे सतही विद्रोही चरित्रों के कारण जनता को कांग्रेस के बारे में व्यर्थ 
ही भ्रम रहता था कि वह समाजवादी है। श्री पाटिल के शब्दों में, “बीच का रास्ता सबसे सही होता 
है और कांग्रेस की महानता यही है कि उसने हमेशा बीच का रास्ता अपनाया” और श्री मोरारजी देसाई 
के शब्दों में, “विचारों का ध्रुवीकरण कोई अच्छी बात नहीं ॥ 

जिस तरह से कार्यसमिति की सदस्यता से इन उग्र युवकों को दूर रखा गया और जिस तरह 
से राजनीतिक प्रस्ताव पर मतदान के समय ये मौन रह गए उससे इनकी वर्तमान अवमानना ही सिद्ध 
है। सत्य तो यह है कि अधिवेशन भर में कई बार 'नया रक्‍त' और “नौजवान कार्यकर्ता' की गोहार 
पड़ी परंतु एक तो उसकी परिभाषा ही प्रधानमंत्री ने यह कर दी कि वह विचारों से नौजवान हो चाहे 
उम्र में बूढ़ा हो। दूसरे कांग्रेस अध्यक्ष ने उसके लिए जिला कांग्रेस स्तर से धंधा शुरू करना ही श्रेयस्कर 
बताया | 
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डंके की चोट से! 
दो बहुत जबर्दस्त घोषणाएँ कांग्रेस ने इस अधिवेशन में कीं। एक यह कि हम दूसरे दलों के साथ 
मिली-जुली सरकारें बनाएँगे। कैसे दलों के साथ? समान विचारवाले दलों के साथ? कौन हैं वे दल? 

उत्तर (श्री पाटिल) : यह सब प्रस्ताव में लिखने की बात नहीं है। इतना तो आपको समझना 
चाहिए | EN ~ Fre 

मिली-जुली सरकारों में शामिल होने की घोषणा भी अधिवेशन के इकलौते प्रस्ताव में नहीं है जो 
नो महीने के इंतजार के बाद कांग्रेस ने प्रसव किया है-श्री पाटिल के भाषण में जताई गई है। इन 
नौ महीनों में इंतजार इस बात का था कि गैरकांग्रेसी सरकारें कैसा काम करती हैं। अव उनके घटक 
भी यह जानकर कि वे कांग्रेस की ही तरह की सरकार चला रहे हैं, अपनी सरकारों से अलग होने 
की फिराक में हैं। यह भारत में संसदीय लोकतंत्र की पार्टी-व्यवस्था और उस पर आश्रित राजनीतिक 
चेतना के लिए एक दिन परीक्षा का समय है और यह संकट किसी दल का नहीं-देश का है | कांग्रेस 
ने इस संकट की घड़ी में दावा किया है कि वह देश को वचाएगी परंतु उसने अपने राजनीतिक प्रस्ताव 
में देश को बचाने की रट लगाने के अलावा जो दो बातें और कही हैं उससे उसके इरादों पर शक 
होता है। 

उसमें एक तो कहा गया है कि कांग्रेस खराब है मगर दूसरी पार्टियों से फिर भी अच्छी है। दूसरे, 
यह कहा गया है कि जनता दूसरी पार्टियों से ऊव और थक गई है तथा इस समय उसे हमारे नेतृत्व 
की ज़रूरत है। इसका मतलब यह हुआ कि यह शुद्ध पार्टी-प्रतिबद्धता का मामला है | काश, यह वात 
भी श्री पाटिल अपने भाषण में उसी निष्कपटता के साथ मान लेते जिससे उन्होंने कुछ महान वाक्य 
कहे थे। (इनमें से एक तो ऊपर उद्धृत किया ही जा चुका है। दूसरा और तीसरा आगे कहीं उद्धृत 
किया जाएगा ।) 

इसका एक और मतलब हुआ जिसकी तरफ से देश के कर्णधार आँख मूँदे हुए हैं। वह यह है 
कि इस देश की जनता इसी लायक है कि वह दिशाहीनता, झूठे वायदे और थोखों के भरोसे रहे। 
उसे खराब नेतृत्व ही मिलेगा-अधिक से अधिक इतनी कृपा की जाएगी कि वह सबसे खराब नहीं 
होगा। 


सवालिया निशान 


मिली-जुली सरकारें टूटने के दिन आ रहे हैं यह पिछले सप्ताह राजधानी की चिट्ठी में लिखा गया था। 
उसमें जो प्रश्न उठाया गया था वह लोकतंत्रीय राजनीति में आस्था बनाए रखने और जनता को पुलिस-शक्ति 
के बढ़ते हुए चंगुल से बचाए रखने का प्रश्‍न था। अब भी असल प्रश्‍न वही है। परंतु कांग्रेस समझती 
है और समझती रहेगी कि वह अपने पास उपलव्ध सब पुलिस या कानूनी शक्ति राजनीतिक परिवर्तन 
करने के काम लाए तो भी जनता का लोकतंत्र में विशवास बना रहेगा। मिली-जुली सरकारें टूटने से 
खुशी होना तभी उचित समझा जा सकता है जब कांग्रेस पार्टी शांति-व्यवस्था, और हिंसा के विरुद्ध 
ही नहीँ, संविधान तथा कानून के बेजा इस्तेमाल के खिलाफ़ भी आवाज़ उठाए। यह प्रस्ताव में या 
भाषण में कहीं नहीं किया गया है | क्या यह बेजा इस्तेमाल और गैरकांग्रेसी सरकारें नहीं करती-केवल 
कांग्रेस ही करती है, जो इसे छोड़ दिया गया है? 

ऐसा नहीं कि केवल मिली-जुली सरकारें बनाने की इच्छा दिखाकर ही यह अधिवेशन रह गया। 
एक तो काम कांग्रेस ने अपने वायदे पूरे करने के लिए इतनी फुर्ती से किया जितनी साल भर से देखी | 
नहीं गई थी | सवेरे विषय समिति ने प्रस्ताव किया और शाम को कार्यसमिति ने पश्चिम बंगाल में | 
मिली-जुली सरकार बनाने का फैसला किया | दूसरा काम अधिवेशन के अंतिम दिन हुआ | श्री जगजीवन | 
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राम ने कहा-जो विमुख हो गया हो उमे विमुख रखना भारतीय संस्कृति नहीं हे | कांग्रेस का दरवाजा 
खुला है। यदि मन म पश्चात्ताप हो तो आ जाओ-वापस | 

यह कहकर कांग्रेस ने अगले कुछ महीनों में दलबदल, सरकारी कार्रवाई, कानूनी दावपेंच और 
दलगत सौदेबाजी द्वारा मिली-जुली सरकारें बदलने का दरवाजा नहीं, फाटक खोल दिया! जनता दूर 
खड़ी रहकर देखती रहेगी | उसने जिसको जो वोट दिया था, उसके कोई मायने नहीं रह जाएँगे | वह 
इस वक्‍त यही कह सकेगी कि राजनीतिवाले जो चाहें सो करें। | | 

इस अधिवेशन मैं एक विचित्र बात और हुई है। पहली बार वार्षिक अधिवेशन में केवल एक 
राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया। | 

अधिवेशन के पहले ही यह स्पष्ट हो गया था कि अपने पुराने सत्ताधारी दिनों के विपरीत कांग्रेस 
आर्थिक नीति, विदेश नीति आदि के विषय में एक से अधिक प्रस्ताव पास करके केवल एक प्रस्ताव 
देश की राजनीतिक स्थिति पर पास करेगी | परंतु कार्यसमिति की बैठक में जब इस प्रस्ताव का मसविदा 
रखा गया तो तीन प्रकार की आपत्तियाँ उठ खड़ी हुई : 

एक यह कि यह बहुत निरीह है और राजनीतिक शक्ति संग्रह के उद्देश्य की पूर्ति इससे नहीं 
होती । 

दूसरी यह कि इसकी भाषा आक्रमणात्मक है और कांग्रेस को अन्य दलों के प्रति ऐसा कठोर 
रुख नहीं अपनाना चाहिए। 

तीसरी यह कि इसमें आर्थिक मामलों का यथेष्ट समावेश नहीं है और अच्छा होगा कि बजाय 
आर्थिक और राजनीतिक मामलों को एक में ही लपेट देने के राजनीतिक मामले को बिलकुल अलग 
रखा जाय। 


राजनीतिक मामले का मतलब क्या है? 

देश में कमोबेश आधे क्षेत्र में कांग्रेस के सत्ताच्युत हो जाने से दूसरी पार्टियों का जो अभ्युदय 
और कांग्रेस पार्टी का जो अपमान हुआ है वही कांग्रेस के सामने देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मामला 
है। पश्चिम बंगाल से कम्युनिस्ट दल को सत्ताविहीन करने के अधूरे प्रयल से कार्यसमिति के कुछ सदस्य 
नाराज थे और उन्होंने जमकर आवाज़ उठाई कि बंगाली जनता की आस्था शांतिमय शासन में जगाने 
के लिए कांग्रेस को इस प्रस्ताव में कुछ सख्ती से काम लेना चाहिए। यह श्री अतुल्य घोष और श्री 
प्रतापचन्द्र (बंगाल प्रदेश कांग्रेस) की आवाज़ थी : उसे श्री पाटिल का समर्थन मिला। 

श्री कामराज जिन्हें मद्रास में द्र.मु.क. के साथ अपने सहअस्तित्व की समस्या ही सबसे बड़ी समस्या 
दिखाई दे रही थी, प्रस्ताव में गैरकांग्रेसी सरकारों की कोरी या कड़वी निंदा नहीं चाहते थे--“उससे 
देश का वातावरण आस्थाहीन होगा।” मोरारजी देसाई को प्रस्ताव के उस हिस्से से आपत्ति थी जिसमें 
अनेक कारणों से आर्थिक प्रगति रुकी रहने का और विशिष्ट लक्ष्य अभी तक असिद्ध रहने का दोष 
स्वीकार किया गया था-“यह कहना अभी तक की सफलताओं की अनदेखी होगी।” 

एक और आवाज़ केशवदेव मालवीय और शंकरदयाल शर्मा (मध्यप्रदेश) या उन्हीं की तरह कुछ 
और बुद्धिजीवी तत्त्वों की थी जो प्रस्ताव में आर्थिक प्रगति और राजनीतिक स्थिरता को परस्पर अवलंबित 
बताना चाहते थे और आर्थिक समता लाने के लिए कांग्रेस से कुछ और कहलवाना भी चाहते थे। 
इस सिलसिले में यह भी कोशिश हुई कि मसविदे में एक स्थल पर जहाँ बुद्धिजीवियों और पढ़ें-लिखों 
के मन में स्थान बनाने की वात लिखी है वहाँ जनता का नाम जोड़ा जाए और बुद्धिजीवियों का काट 
दिया जाए। 

यदि इन चार-पाँच आग्रहों को साथ रखकर देखें तो आज पराजित कांग्रेस की परेशानियों का 
पूरा चित्र खिंच जाता है। जनता के पास जाना, लोकतंत्र का मंत्र है। क्या उसका जाप छोड़ दें क्योंकि 
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अब उसके पास किस मुँह से जाएँ? आर्थिक प्रगति और समाजवादी समाज' के वायदे बरसां से कर 
रहे हैं, क्या अब चुप हो जाएँ क्योंकि अब वायदा करते ही लोग पुराने अधूरे वायदों की याद दिलाएँगे? 
उधर गैरकांग्रेसी सरकारें अपने को कांग्रेस से अच्छा साबित नहीं कर पाई हैं और इस स्थिति का लाभ 
उठाने का समय भी आ गया है। केंद्र में कांग्रेस का शासन होने के कारण अभी केंद्रीय सत्ता के और 
दलबदल के सहारे यह लाभ उठाया जा सकता है। यह लाभ है : गैरकांग्रेसी सरकारों से जनता अगर 
निराश होने लगी हो तो वे लोग फिर सामने आकर अपने को जनता का रक्षक नियुक्त कर दें जिन्हे 
जनता ने गलती से भक्षक समझा धा। 


घायल शब्द 
कार्यसमिति की दूसरी बैठक में सर्वश्री सुब्रह्मण्यम, सादिक अली, चव्हाण और पाटिल की मसविदा 
समिति का बनाया हुआ नया मसविदा रखा गया तो मालूम हुआ कि इन सव परेशानियों का जवाब 
शामिल करने के लिए पुराने मसविदे में (जो दिल्ली से बनकर गया था) इतनी मामूली हेरफेर कर दी 
गई थी कि उसके लिए मसविदा समिति की बैठक तक ज़रूरी नहीं समझी गई | इस बैठक में एकएक 
शब्द पर बहस हुई। बाद में बहस का जो हाल अंतरंग सूत्रों से ज्ञात हुआ उससे दिखा कि बड़े नेता 
इस समय अखबारी आलोचना और कोरी तार्किक बहसों से सबसे अधिक डर रहे हैं-उन्हें अपनी राजनीति 
जनता के नहीं बल्कि प्रचार के सहारे करनी है, इसलिए शब्दों का, जिनका अर्थ वे झूठे वायदे करके 
झुठला चुके हैं, चतुराई से प्रयोग करना ही राजनीति का मर्म वन गया है| उदाहरण के लिए मसविदे 
में जहाँ गैरकांग्रेसी सरकारों द्वारा शासित राज्यों से अमन-चैन की व्यवस्था भंग होने का उल्लेख हुआ 
था, वहाँ से व्यवस्था भंग हो गई' ये शब्द निकलवाकर भी चव्हाण ने 'व्यवस्था बिगड़ गई है' ये शब्द 
डलवाए। भय था कि कहीं अखबारों में जवाब तलब न किया जाय कि व्यवस्था भंग हो गई है तो 
तुम बैठे क्या कर रहे हो? 
ऐसे ही और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं परंतु इनमें सबसे प्रामाणिक है वह बहस जो राजनीति 
और आर्थिक प्रगति के वारे में हुई । वदले हुए मसविदे में एक वाक्य था--“जबकि बिना आर्थिक प्रगति 
के भी आर्थिक स्थिरता संभव है, बिना राजनीतिक स्थिरता के आर्थिक प्रगति संभव नहीं ।” यह वाक्य 
लिखनेवाले ने मार्क्स के किसी प्रसिद्ध वाक्य का अपने वाक्य के प्रथमांश में इस्तेमाल किया था। कहीं 
ऐसा तो नहीं कि ज्ञान-परदर्शन के अतिरिक्त कोई और तानाशाही की प्रच्छन्न भावना लेखक के मन 
में काम कर रही हो? जो हो, यह धौंसबाजी कि अविकसित गरीब वर्गों पर हावी रहकर राजनीतिक 
स्थिरता बनाए रखी जा सकती है, कार्यकारिणी में कई लोगों को पसंद नहीं आई। 
बड़ी बहस के वाद तय हुआ कि वाक्य का पहला हिस्सा निकालकर केवल इतना कहा जाय 
कि राजनीतिक स्थिरता के बिना आर्थिक स्थिति संभव नहीं है। इस पर जोर देनेवाला का खयाल शायद 
यह था कि एक बार गैरकांग्रेसी सरकारों से निराश हो जाने के वाद अव कौन पूछेगा कि दो दशकों 
की राजनीतिक स्थिरता के बावजूद आज आर्थिक प्रगति की यह हालत क्यों है कि चौथी योजना तीन 
पहियों पर चल रही है | बहरहाल मसविदे में से विवादास्पद याक्य का पहला अंश निकाल दिया गया 
और दूसरा यों ही रहने दिया गया। 
शब्दों पर बहस अकसर असलियत को छिपाने के लिए होती है लेकिन अगर यही उद्देश्य हो 
तो छिपानेवाले की असलियत भी खुल जाया करती है। 'पढ़े-लिखे' वर्ग की ओर कांग्रेस का रुझान 
मूल प्रस्ताव में धड़ल्ले से घोषित किया गया था | 'बुद्धिजीवी' और पढ़ेलिखे' इन दो वर्गो में कांग्रेस 
की गिरी हुई प्रतिष्ठा उठाने का संकल्प किया गया था। इन वर्गो में सत्ताधारी कांग्रेस के लिए शुरू 
से ही मोह रहा है और जितना कुछ कांग्रेस के पास बॉटने के लिए रहा उस अनुपात में यह मोह 
बुद्धिजीवियों द्वारा प्रकट भी किया जाता रहा है। अब जवकि असहमति के स्वर में बोलना कभी-कभी 
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साहस का नहीं बल्कि हमेशा चालाकी का काम समझा जाता है, बुद्धिजीवियों को डॉट-डपटकर अपनी 
ओर करना ही एक रास्ता उस कांग्रेस के पास रह गया है जो पहले जितनी सरकारी सत्ता और सरकारी 
खजाने की मालिक नहीं रही। 

प्रधानमंत्री और उपप्रधानमंत्री ने कुछ महीने पहले लेखकों और विचारकों से संपर्क बढ़ाने का 
प्रयल शुरू ही किया था और कांग्रेस के बड़े नेताओं में से कुछ और भी अपने को विद्या और कला 
का जानकार बताया ही करते हैं। लेकिन अधिवेशन में खाली व्यक्तिगत विद्धत्ता का प्रसंग नहीं था। 
वहाँ तो कांग्रेस पार्टी की तसवीर में परिवर्तन की वात थी | शायद कुछ बड़े नेताओं ने देख लिया 
हो कि जनता नाम की धोखेवाज चीज से पार्टी का काम नहीं चलेगा। उसे ऐसे ठेकेदार चाहिए जो 
स्कूल, कालिज, अखबार आदि में विद्यार्थी, वोटर और कार्यकर्ता जुटा सकें | प्रस्ताव में गालिवन इन्हीं 
की ओर इशारा था पर कार्यसमिति के कुछ तथाकथित समाजवादी तत्त्व खुल्लमखुल्ला सचाई का लिखा 
जाना बर्दाश्त न कर पाए और उन्होंने जनता का नाम भी साथ में जोड़ने पर जोर दिया। यह तो 
कार्यसमिति में संभव नहीँ हुआ-शायद इसलिए कि जैसा कि वाद में विषय समिति में श्री पाटिल ने 
अपने दूसरे महान वाक्य में कहा, “जनता का नाम लिखकर बताना कोई ज़रूरी थोड़ी है, जनता तो 
हमारी पूँजी है ही।” कार्यसमिति ने 'बुद्धिजीवी' का शब्द हटाकर खाली 'पढ़े-लिखे' रहने दिया हालाँकि 
श्री कामराज का आग्रह था कि 'वुद्धिजीवी' और 'पढ़े-लिखे' दोनों ही राजनीतिक दृष्टि मे वाहियात 
और खतरनाक वर्ग हें | परंतु समिति में 'पढ़े-लिखे' शब्द पर भी भयंकर आक्षेप हुए। श्री पाटिल ने 
बड़ी खुशी से यह शब्द भी हटा दिया और वाक्य को खाली इतना कर दिया कि “कांग्रेस को अपनी 
इज्जत बढ़ाने का प्रयल करना चाहिए |” किनके मन में, यह नहीं लिखा गया। 


खरी-खोटी 

यह बहस सतही शाव्दिक बहस नहीं थी। इसमें एक भय निर्विवाद रूप से निहित है कि कांग्रेस अव 
कभी उतना व्यापक जनसंपर्क करने का साहस नहीं कर पाएगी जितना आजादी के समय था | आप 
जानते होंगे कि पहले समय-समय पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पार्टी को जनसंपर्क बढ़ाने का आह्वान 
किया है | बह परंपरा अधिवेशन के भाषणों ने बिलकुल त्याग दी हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता | प्राय 


` प्रत्येक बड़े नेता के भाषण में छोटे कांग्रेसियों से जनसंपक बढ़ाने को बार-बार कहा गया लेकिन हमशा 


बड़ी होशियारी के साथ। जैसे श्री निजलिंगप्पा ने अपने अंतिम भाषण में कांग्रेसियों से संस्था के लिए 
चंदा जमा करने की अपील अलग की और घर-घर में जाने की अपील अलग का। उन्हाने सावधाना 
बरती कि कांग्रेसियों से यह नहीं कहा कि जब वे घर-घर जाएँ तो चदा भा माग | 

जब राजनीतिक प्रस्ताव विषय समिति में आया तो एकाएक पता चला कि जो वक्ता उसके पक्ष 
में बोलने आता है वह भी प्रायः वैसे ही बोलता है जैसे कांग्रेस पार्टी का आलोचना करनवाल दूसरी 
पार्टियों के सदस्य बोलते हैं। अंतर केवल इतना है कि कांग्रेसी को वार्षिक अधिवेशन के विशाल और 
उदार वातावरण में अपनी उन्नति का अवसर भी दिखाई दे रहा था | एक के बाद एक वकता न, जितम 
उमर के लिहाज से हेमवतीनंदन बहुगुणा से लेकर अजीत प्रसाद जैन तक थे, बड़े नेताओं को काफी 
खरी-खोटी सुनाई। आलोचना संक्षेप में इस प्रकार थी- 


आप लोग इस समय कांग्रेस की वची-खुची शक्ति के एकाधिकारी बने हुए ह| आप ऊपर 
ही ऊपर प्रधानमंत्री के साथ शक्ति का बँटवारा किए ले रहे है। उधर चुनाव म॑ बड़ पमान 

हारने के कारण हम छोटे नेताओं को जनता से अलग होना पड़ा हैं। उसने हम खदकर 
कांग्रेस पंडाल में भेजा और अव कांग्रेस पंडाल से खेदकर आप हम जनता क पास जान 
को कह रहे हे और हम जाएँ तो उसके लिए कौन-सा नया संदेश या वायदा लेकर जाएं” 
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क्या यह कि शीघ्र ही गैरकांग्रेसी सरकारें टूट जाएँगी और हम फिर शासन करने लगेंगे? | 
स्पष्ट है कि इतना कहने से हमारे चुनाव क्षेत्र में हमारे लिए कोई बड़ी आस्था नहीं पैदा | 
हो जाएगी। दूसरे, आप अन्य दलों को भी तथा पश्चात्तापी कांग्रेसियों को भी हमारे हिस्से | 
में से हिस्सा देंगे। इसलिए यह भी बताएँ कि हम जनता के पास जाएँ तो कौन-से नए वायदे 
करें? दूसरे, यह बताएँ कि कांग्रेस संगठन में आप हमें क्या स्थान देंगे? 


इन वक्ताओं की एक परेशानी यह भी थी कि केंद्र के कांग्रेसी मंत्री गैरकांग्रेसी सरकार के 

क्षेत्र में जाकर अपना बड़प्पन सिद्ध करने के लिए उनके काम की तारीफ कर आते हैं परंतु 

उसमे छोटे स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ता की किरकिरी हो जाती है। 

आलोचकों के श्री पाटिल ने दो वर्ग किए। एक तो वे जो 'यंग-टर्क्स' का विदेशी नाम अपने 

ऊपर चिपकाए हुए हैं जो कि अपने में ही यथेष्ट प्रमाण है कि ये नेता भारतीय जनता या उसकी 
आवश्यकताओं से नहीं जुड़े हैं बल्कि किसी फैशन से प्रभावित हैं। इनकी वहुत ही तीखी आलोचना 
को श्री पाटिल ने पॉछकर एक तरफ रख दिया और कहा कि अगर इन्हें कोई ठोस सुझाव देने थे 
तो प्रस्ताव में संशोधन क्यों नहीं प्रस्तुत किए? श्री चंद्रशेखर को हताश नवयुवक बताते हुए श्री पाटिल 
ने उनसे कहा कि आज की स्थिति में नवयुवकों की हताशा की नहीं, बल्कि खुर्राट नेताओं की ज़रूरत ` 
है। आज की स्थिति से उनका मतलव स्पष्टतः गैरकांग्रेसी सरकारों की मौजूदगी से था। 


तेरी मेहरबानी 


दूसरे वर्ग के आलोचकों में शीलभद्र याजी जैसे लोग थे जिनके अनुसार कांग्रेस का नाम बदलकर उसमें 
'समाजवादी' और 'लोकतंत्रीय' दोनों ही शब्द शामिल कर लेने से देश में कम से कम इन दोनों मूल्यों 
की स्थापना तो कहीं गई ही नहीं थी | बड़े नेताओं की जाँच की माँग करनेवाले श्री विभूति मिश्र और 
प्रस्ताव को झूठा और विचारशून्य बतानेवाले श्री अजीतप्रसाद जैन जैसे आलोचक एक तीसरे ही वर्ग 
में थे जो निराश भी हैं और नवयुवक भी नहीं हैं। इनको शायद श्री पाटिल ने सुना ही नहीं। 
उनका जवाव कुल मिलाकर बड़ा साफ था। उन्होंने सब आलोचनाएँ कांग्रेस संगठन में सुधार करने 
की एक योजना के अधीन बननेवाली एक समिति को सौंपने का वायदा कर दिया और सिर्फ़ एक 
संशोधन स्वीकार करके उसके अनुसार कांग्रेस सरकारों की प्रशंसा में चार वाक्य प्रस्ताव में जोड़ दिए-“कठिन 
परिस्थिति में पड़कर भी कांग्रेस ने हिंसा का प्रचार नहीं किया |” 
इस मेहरबानी के लिए जनता को कृतज्ञ होना ही चाहिए मानो इस भावना के साथ श्री पाटिल 
ने वे सवाल हॅसकर टाल दिए जो श्री विभूति मिश्र ने महासमिति के सदस्यों के बाड़े में खड़े होकर 
उठाए थे। 
आर्थिक मामलों पर प्रस्ताव तों नहीं, हाँ, वक्तव्य अवश्य विचाराधीन था जो समिति के तीसरे 
अधिवेशन में श्री मोरारजी देसाई ने दिया था। अंततः वहाँ भी कई नवयुवक आलोचकों की टिप्पणियाँ 
सुनने के बाद श्री मोरारजी ने उनका समापन्न पाटिल की ही शैली में यह कहकर किया कि इनमें 
कोई ठोस सुझाव नहीं है। दोनों मौकों पर आलोचना करनेवाले जिसकी जैसी हैसियत थी उस तरह 
का प्रसाद पाकर अपनी-अपनी जगह बैठ गए | राजनीतिक प्रस्ताव पर अट्टावन संशोधन वापस ले लिए 
गए और मतदान के समय केवल दो-चार दबी-ढँकी आवाजें इनकार की सुनाई दीं। हाँ, सचिव श्री 
सादिक अली की इस घोषणा पर कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ, अकेले शी चंद्रशेखर ने उठकर 
ऐतराज किया कि मैने पक्ष में वोट नहीं दिया है। वाद में श्री चंद्रशेखर के कुछ सहयोगियों ने चायधर 
में जाकर आश्चर्य प्रकट किया कि ऐसा कैसे हो गया जबकि हमें कुछ मालूम ही नहीं था कि क्या 
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हो रहा है और श्री कामराज श्री चंद्रशेखर से यह कहते सुने गए जव तक तुम लोग मिलकर सचमुच 
विरुद्ध मतदान करने का साहस नहीं दिखाओगे, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा और तुम्हें खाली बोलनेवाला 
ही समझा जाएगा। 

यह इस अधिवेशन का सबसे बड़ा तथ्य और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि कांग्रेस में तथाकथित 
समाजवादी नवयुवकों का पर्दाफाश हो गया है | अभी तक वे संसद में, संसदीय दल में अपनी आवाज़ 
बुलंद किया करते थे और दवाव डालकर कुछ हासिल भी कर लिया करते थे। इनमें से कुछ का तथा 
कुछ अन्य व्यक्तिगत प्रतिष्ठावाले नवयुवकों का प्रधानमंत्री के बहुत अधिक निकट हो जाना बड़े नेताओं 
में से कुछ को वहुत और कुछ को थोड़ा नापसंद है प्रधानमंत्री ने आम चुनाव के तुरंत वाद गैरकांग्रेसी 
सरकारों की स्थापना का स्वागत करते हुए उदारवादी लोकतंत्रीय भावना का वातावरण बनाया था | 
आज की कांग्रेसी सरकारों को रास्ते पर लाने (यानी रास्ते से हटाने) के लिए यह वातावरण ज़रूरी 
हो गया था और इसमें कोई आक्रमणात्मक गंध प्रधानमंत्री के घरेलू सलाहकारो के वृते पैदा नहीं हो 
सकती थी। बड़े नेताओं ने यह काम अपने जिम्मे लिया और इस सिलसिले में तथाकथित समाजवादियों 
को परे किया और इन्हें बताया कि जो कुछ इनाम उन्हें प्रधानमंत्री के हाथों मंत्री-उपमंत्री के रूप में 
मिल चुका है उसे बहुत समझें और अधिक की आशा न करें। साथ ही प्रधानमंत्री को इन नेताओं 
ने एक होकर ऐसे गाढ़े वक्‍त में अपने सहयोग का आश्वासन दिया और बदले में केवल सलाह देने 
का अधिकार माँगा। यह सब नेपथ्य में होता रहा-मंच पर भाषण होते रहे। 

कांग्रेस कार्यसमिति के सात निर्वाचित पदों की सूची बनाकर प्रचारित की गई थी और उस पर 
भरी सभा में ऐतराज होने पर प्रधानमंत्री और उपप्रधानमंत्री दोनों को सफाई देनी पड़ी थी कि हमने 
कोई सूची नहीं प्रसारित की | जो भी हो, उस सूची में एक नाम भी ऐसा नहीं था जिसे वामपंथी, नवयुवक 
या समाजवादी जैसे लेबलों से पहचाना जा सके | दो नाम कांग्रेसी प्रकार के विद्रोहियों--श्री श्यामनंदन 
मिश्र और श्री केशवदेव मालवीय-के थे, ये दोनों हार गए | कार्यसमिति के बाकी तेरह नामों में अफवाहों 
और अटकलबाजियों के आधार पर नहीं कहा जा सकता कि श्री मोहन धारिया नवयुवकों का प्रतिनिधित्व 
करने के लिए अवश्य ही होंगे। संभावना यही है कि नवयुवको का प्रतिनिधित्व कोई ऐसा व्यक्ति करे 
जिससे प्रधानमंत्री आयु से नहीं बुद्धि से नवयुवक मानती हों। खुले अधिवेशन में उन्होंने नवयुवक की 
परिभाषा यही की थी। 


उपलब्धि 

कुल मिलाकर यह अधिवेशन गैरकांग्रेसी सरकारों के आचरण से देश पर आई हुई मुमीबत दूर करने 
के लिए कांग्रेस के संकल्प का अधिवेशन था। इसमें जितनी आलोचनाएँ हुईं और जितनी ममम्याएँ 
उठी वे एक वाक्य में यों कही जा सकती हैं कि छोटे-वड़े गैरसरकारी कांग्रेसी कांग्रेस की सरकारी 
शक्ति में पहले की तरह हिस्सा न पा सकने के कारण व्याकुल हैं। उधर देश का इलाज बहुत कुछ 
सरकारी शक्ति के इस्तेमाल के द्वारा करना पड़ेगा यह भी प्रत्येक कांग्रेसी जानता हैं। ऐसी दशा | में 
जब गैरकांग्रेसी सरकारें हटेंगी तो उनकी जगह लेने सव कांग्रेसी तो नहीं आ पाएँगे? कुछ-एक ही आएँगे 
और कहीं वे पश्चात्तापी प्राणी हुए तो फिर दल छोड़कर जाने का पुरस्कार तो उन्हें मिला, दल में 
रहनेवाले को क्या मिलेगा? ये सब प्रश्न उन कांग्रेसियों के आसपास नहीं हैं। कांग्रेस में संगठनामक 
परिवर्तन करने के लिए जो अध्यक्षीय समिति बनेगी वह कुछ प्रकार के सदस्यों को हटाकर हिस्सा बँटानेवालों 
की संख्या कम करेगी, तव जाकर शायद कुछ राहत मिले। अभी तो इस अधिवेशन El कांग्रेसियों के 
मुँह से सबसे अधिक बार सुनी शिकायत यह थी कि कांग्रेस ने बोगस मेंबर वना रखे हैं जिनके आधार 


पर कुछ लोग नेता बन जाते हैं। 
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रोशनी 
कांग्रेस संगठन के ढाँचे में परिवर्तन की इच्छा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों ने प्रकट की थी और 
श्री पाटिल ने भी उसका समर्थन किया था। प्रधानमंत्री ने विषय समिति में राजनीतिक प्रस्ताव पास 
होने के बाद जो भाषण किया उसमें उन्होंने एक ऐसी बात कही कि प्रधानमंत्री के पक्के लोकतंत्रीय 
होने में कोई शक ही न रह गया। उन्होंने कहा कार्यसमिति में मैंने ही जोर दिया कि राजनीतिक प्रस्ताव 
में हम संगठन संबंधी कुछ परिवर्तन न बताएँ | मैंने कहा परिवर्तन सबकी राय से होने चाहिए, दो-चार 
लोगों की राय से नहीं। इसलिए मैंने अध्यक्ष से कहा है कि वे विषय समिति अर्थात्‌ महासमिति के 
सदस्यों से बात करें-और आपसे कह रही हूँ कि आप जिला समितियों के लोगों मे बात करें । 

यह पहला प्रमाण था कि कार्यसमिति में प्रधानमंत्री को सब कुछ वैसा होता नहीं दीख रहा है 
जैसा वे चाहती हैं। दूसरा प्रमाण यह था कि राजनीतिक प्रस्ताव से गेरकांग्रेसी सरकारों पर आक्रमण 
का जो वातावरण वना था वह भी प्रधानमंत्री के लिए हितकर नहीं था। उसे उन्होंने अपने भाषण में 
बदलने की कोशिश की-“कोई यह न समझे कि हम किसी न किसी बहाने से उन्हें हटाना चाहते हा» 
“केंद्र की नीति उनके प्रति वही है (यानी सहयोग की) जो पहले थी।” ये वाक्य प्रधानमंत्री को इसलिए 
कहचे पड़े कि श्री पाटिल तो उग्र रूप दिखाकर छुट्टी पा गए थे, बदनामी केंद्र सरकार को झेलनी पड़ती | 

मध्यमार्ग पर चलने और चलाने में ही प्रधानमंत्री की श्रेष्ठता निहित है। कांग्रेस के भीतर दो 
भिन्न मार्ग रहें तभी वे दोनों के मध्य संतुलन रख सकती हैं। इस अधिवेशन में श्री पाटिल और श्री 
मोरारजी की ये उक्तियाँ इस दृष्टि से विचारणीय हैं कि “ध्रुवीकरण अच्छा नहीं।” और “सारी कांग्रेस 
ही मध्यमार्गी है।” समाजवादी कहलानेवाले कांग्रेसी गुट में (जिसकी संख्या महासमिति में प्रायः 00 
है) और दक्षिणपंथियो' में संतुलन रखने का अवसर प्रधानमंत्री को नहीं मिलेगा अगर यह गुट निष्क्रिय 
हो जाएगा, और इसी गुट को निरुत्साह किया जा रहा है। 

इसका मतलब यह नहीं कि प्रधानमंत्री अकेली पड़ जाएँगी। इसके ठीक विपरीत इस समय बड़े 
कांग्रेसी नेता जितनी ज़रूरत इंदिरा गाँधी जैसी प्रधानमंत्री की मानते हैं उतनी शायद उनकी नियुक्ति 
के समय नहीं मानते थे। खुले अधिवेशन में उनका भाषण सुनने के लिए लालबहादुर स्टेडियम आधे 
से अधिक भर गया था और भाषण समाप्त होते ही भीड़ चल दी थी-(फिर तो श्री पाटिल के आने 
पर ही उसका जाना रुका)। इस करिश्मे ने सिद्ध कर दिया कि प्रधानमंत्री ने सीधे जनता से शक्ति 
ग्रहण करने की वात जो प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद कही वो वह यों ही नहीं कही थी। 
उस समय बड़े नेताओं में से कुछ को यह बात पसंद नहीं आई थी। 

यह सच है कि इस अधिवेशन में प्रधानमंत्री चारों तरफ की हलचल पर उस तरह हावी नहीं 
दिखाई दीं जैसे संसद में सरकारी सीटों पर पिछले कुछ महीनों में दिखाई दी हैं। पर यह उत्तर स्वाभाविक 
भी है। सरकार में उनकी शक्ति निश्चित रूप से बढ़ी है। और इस अधिवेशन में उनके दो भाषणों 
के भावुक स्वर से यह प्रतीत हुआ कि वह जानती हैं कि कांग्रेस संगठन में उनकी शक्ति नीचे के 
स्तरों से प्राप्त होगी-शिखर नेताओं से नहीं। वास्तव में उनके दोनों भाषण सामान्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं 
की जिज्ञासा की पूर्ति के प्रयल थे-गैरकांग्रेसी सरकारों के विरुद्ध वातावरण बनाने की बहुत अधिक 
चिंता से प्रधानमंत्री का मन बोझिल नहीं था | वास्तव में छोटे कांग्रेसी शिखर नेताओं की ऊपरी राजनीतिक 
जोड़-तोड़ से उत्पन्न सुफल में पूरा हक न पाकर वेचैन हो रहे हैं-प्रधानमंत्री ही एकमात्र रोशनी हैं 
जिसकी ओर वे नज़रें लगा सकते हैं। 
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हः जनवरी 7968 
Dl ISS 


कांग्रेस कार्यसमिति 


कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों के नामों की पूरी सूची सामने आ जाने के वाद अब राजनीतिक शक्ति 
का केंद्र स्थिर हो गया है और केंद्र सरकार तथा कार्यसमिति में संतुलन की गुंजाइश अधिक हो गई 
है। राज्य सरकारों को भी अंश मिल गया है क्योंकि समिति में मुख्यमंत्रियों की संख्या नगण्य नहीं 
है। वास्तव में सभी कांग्रेसी मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं। | 

कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा के विषय में सबसे पहली जिज्ञासा जो राजनीतिक प्रेक्षकों क॑ यहाँ 
पाई जाती है, यह है कि क्या प्रधानमंत्री से उनकी पटरी बैठेगी? इसी प्रश्‍न के अन्य रूप हैं, क्या 
प्रधानमंत्री कांग्रेस संगठन में प्रभुत्व प्राप्त करेंगी या कुछ बड़े नेता अपने लिए कार्यसमिति में प्रभावशाली 
स्थान बना लेंगे? 

इन प्रश्नों की प्रेरणा क्या है? यह अनुभूति कि अब चौथे आम चुनाव के बाद की क्षतविक्षत 
कांग्रेस में नेतृत्व की जो होड़ होगी उसमें कार्यसमिति महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। जव सब राज्या 
में कांग्रेस सरकारें थीं, केंद्रीय सरकार में नेता का पद मुख्यमंत्रियों की कृपा पर निर्भर रहता था। कुछ 
राज्यों में मुख्यमंत्री अब भी कांग्रेसी हैं। कुछ में गैरकांग्रेसी सरकारें हटनेवाली दिखाई देती हैं। उनमें 
कांग्रेस अब सरकार बनाने की स्थिति में हो जायगी, यह आशा भी दिखाई देने लगी है। उन राज्यों 
में सत्ता की दौड़ में जीतनेवाला कांग्रेसी गुट केंद्रीय नेतृत्व के नियामकों में शामिल हो जाएगा। परंतु 
उसे इस दौड़ में जिताएगी कार्यसमिति ही क्योंकि वह तय करेगी कि मिली-जुली सरकार कहाँ और 
कब और किसके साथ बने। 


दो ही काम 


हैदराबाद अधिवेशन में गैरकांग्रेसी सरकारों के लोकतंत्र-विरोधी आचरण की आलोचना के बाद अब 
कांग्रेस के सामने दो ही काम रह गए हैं-एक तो देश को लोकतंत्र-विरोधी तत्त्वों मे बचाना और दूसरे, 
उस पर अपने शासन का क्षेत्र बढ़ाना | यदि मध्यावधि चुनाव हों तो इस काम में जनता का भी सहयोग 
मिल सकता है। कुछ स्थानों में ऐसे चुनाव शायद हो भी जाएँ। बल्कि संभावना यह दीखती है कि 
प्रायः सभी राज्यों में मध्यावधि चुनाव हों परंतु एकसाथ नहीं, किसी में पहले किसी में बाद में हों और 
तभी हों जब वहाँ एक बार कांग्रेस सरकार स्थापित हो चुकी हो | इस प्रकार यदि जनता को, जिसके 
पास जाने का आदेश कांग्रेसजनों को दिया गया था, कहीं कोई भूमिका अदा करनी है तो उसके लिए 
अभी समय नहीं आया है। वह समय जब आएगा तब जनता को बता दिया जाएगा। 

अभी तो केंद्र को ही अधिकांश निर्णय करने हैं जैसे राज्यपालो की खबरों के आधार पर यह 
निर्णय कि अमुक राज्य में संविधान का परिपालन हो रहा है या नहीं हो रहा। किस समय किस हद 
तक संविधान की धारा 356 के किस अंश के अधीन कार्रवाई की जाएगी, यह निर्णय केंद्र में ही 
होगा | धारा 356 में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है। उसी के खंड (ख) में केवल विधानसभा के 
दावित्व संसद को सौंपने की व्यवस्था है। विधि विशेषज्ञों के अनुसार यह खंड (ख) अपने में अलग 
भी प्रयुक्त किया जा सकता है और (क) के साथ भी जिससे कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपति को स्थानांतरित 
होते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में यदि फरवरी के प्रथम सप्ताह में ऐसी स्थिति आई कि वर्तमान 
सरकार में सदन के विश्वास या अविश्वास प्रकट करने का अवसर नहीं मिला तो धारा 356 (ख) 
के अधीन विधानसभा का काम संसद को सौंप दिया जा सकता है। फिर संसद चाहे तो विधानसभा 
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के कार्य में बाधक तत्त्व को, चाहे वह अध्यक्ष ही क्यों न हो, हटाने के लिए नियमों में संशोधन कर 
दे और तब विधानसभा उसको आसानी से हटा दे। इसके बाद विश्वास प्राप्त करने की प्रक्रिया भी 
आसान हो जाती है। 

यदि यह तरीका अपनाया जाना है तो यह पहला अवसर होगा कि धारा 356 (ख) का उपयोग 
स्वतंत्र रूप से, बिना उसके पूर्ववर्ती खंड का उपयोग किए होगा। परंतु धारा 356 का संपूर्ण प्रयोग 
यानी राष्ट्रपति शासन की संभावना भी बंगाल में उतनी क्षीण नहीं है जितनी कुछ लोग तत्काल समझ 
रहे हैं। 
यह प्रत्यक्ष है कि केवल ऐसी परिस्थिति में ही राष्ट्रपति शासन के लिए राज्यपाल श्री धर्मवीर 
सलाह देंगे जिसमें संविधान के अनुसार विधानसभा का कार्य करना असंभव हो गया हो। यह स्थिति 
हद दर्ज की स्थिति होगी और अगर यह पैदा हुई तो इसको पैदा करने में उपद्रवी तत्त्वो का हाथ 
होगा, यह आसानी से समझा जा सकता है। परंतु आशा यही है कि ऐसी अवांछनीय आशंका सत्य 
होने के पहले राज्य में लोकतंत्र-समर्थक तत्त्व पुरस्कार वॉटने की जगहों पर जाकर जम चुके' होंगे 
और उनके प्रयलों से मध्यावधि चुनाव शांति से सम्पन्न हो सकेगा। 


अतुल्य अलग न हुए 


दूसरे शब्दों में पश्चिम बंगाल में मध्यावधि चुनाव की चुनौती अंततः कांग्रेस कार्यसमिति स्वीकार कर 
सकती है, परंतु तभी जब बंगला कांग्रेस से उसका संबंध कारगर बना रहे। श्री अतुल्य घोष से बंगला 
कांग्रेस को वंचित करने का एक प्रयल श्री नंदा के तत्त्वावधान में विफल हुआ था, यह आपको स्मरण 
होगा | इसके बाद ताजी घटना यह है कि श्री अतुल्य घोष कार्यसमिति में फिर रखे गये हैं चाहे खजाने 
की चाभियाँ उनसे लेकर उनके साथी श्री पाटिल को दे दी गई हों-और श्री नंदा कार्यसमिति में 
नहीं हैं। 

यहाँ पाठक को यह भी याद दिला देना चाहिए कि कार्यसमिति की घोषणा होने से दो दिन पहले 
बंगाल कांग्रेस के विद्रोही श्री आशुतोष घोष के दूत विद्रोह की छोटी-सी झंडी लिए हुए दिल्ली में कवायद 
कर रहे थे। उससे श्री अतुल्य घोष का कार्यसमिति में प्रवेश रुका नहीं | अब पश्चिम बंगाल के मंत्रिमंडल 
में एक-दो नौकरियाँ और बढ़ाई जा सकती हैं और वह समस्या को कुछ समय के लिए शांत करने 
के वास्ते काफी होगा | 

पर यहाँ विचारणीय प्रश्‍न बंगाल का नहीं है, कार्यसमिति का है | बंगाल का दृष्टांत देकर केवल 
यह सिद्ध करने का प्रयल किया गया है कि कार्यसमिति सर्वोपरि सत्ता है | हैदराबाद में भी सवेरे गैरकांग्रेस 
सरकार विरोधी प्रस्ताव पास करके कार्यसमिति ने ही शाम को पश्चिम बंगाल में मिली-जुली सरकार 


बनाने की आज्ञा दी थी। (वहाँ सारी बंगाल कांग्रेस की शक्ति कार्यसमिति को सही रास्ते पर चलाने 
में लगी हुई थी, यह अलग वात है।) अन्य राज्यों में भी कार्यसमिति ही सत्ता के अधिकारियों को 
हरी झंडी दिखाएगी। सबसे पहले उसे हरियाणा में कांग्रेस में नेतृत्व का झगड़ा निपटाना है ताकि वहाँ. | 
शासन सम्हालने का वक्त आने तक स्थिति कुछ स्पष्ट हो जाए | 

इस महत्त्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार कार्यसमिति के गठन पर एक दृष्टि डालने से पता चलता 
है कि इसमें काफी कसाव है। एक तो केंद्रीय मंत्रियों की कतार लगी है--मोरारजी देसाई, चव्हाण, 
जगजीवनराम, फखरुद्दीन अहमद, रामसुभग सिंह | दूसरे, मुख्यमंत्रियों की है-हितेंद्र देसाई, वी.पी. नाइक, । 
मोहनलाल सुखाड़िया, ब्रह्मानंद रेई । मैसूर के मुख्यमंत्री स्वयं अध्यक्ष ही हैं, और मैसूर के गृहमंत्री | 
श्री रामराव सदस्य हैं। 
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हम भी कम नहीं! 


इतने तो शुद्ध सत्ताधारी हुए । अन्य सदस्यों में श्री पाटिल, अतुल्य घोष और चंद्रभानु गुप्त किसी सत्ताधारी 
से कम नहीं हैं। यह और वात है कि इस वक्त वे सरकार में शामिल नहीं, परंत इनमें से कम से 
कम दो शीघ्र ही किसी समय सरकारी कुर्सी पर दिखाई दें तो बहुत आश्चर्य न होगा। 

प्रधानमंत्री इस नए गठन में अकेली महिला हैं। और उनके नवयुवक दल का कोई भी प्रतिनिधि 
इस मंडल में नहीं है। 

इस प्रकार यह संभावना स्पष्ट हो गई है कि समिति में वे तत्त्व फिर अपना दबदवा बढ़ाने की 
कोशिश करें जो एक समय सिंडीकेट के नाम से जाने जाते थे | पुराने सिंडीकेट की जगह नया सिंडीकेट 
बनने की भी संभावना उतनी ही स्पष्ट हे | इस प्रकार पहला आंतरिक मुकाबला तो आपस में ही बड़े 
नेताओं में होनेवाला है। इस खींचतान का अधिक से अधिक लाभ किस व्यक्ति को मिलेगा?--आगे 
के कुछ महीनों का सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा | 

श्री पाटिल हैदराबाद के अधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव रखते हुए बड़े जोरदार आदमी साबित 
हुए थे और खुद हारे हुए होने के कारण उन्होंने बड़ी आस्था के साथ गैरकांग्रेसी सरकारों के खिलाफ 
आवाज़ बुलंद की थी | प्रस्ताव का अनुमोदन एक ऐसे व्यक्ति ने किया जो खुद हारा तो हुआ ही था, 
अपने स्वभाव तथा व्यवहार से कभी बहुत लोकप्रिय भी नहीं रहा। प्रधानमंत्री के निकट कहलाने के 
अलावा श्री सुब्रह्मण्यम की दूसरी विशेषता यह है कि वह तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष और श्री कामराज 
की नई राजनीतिक जिंदगी में नई बाधा वनकर सामने आए हैं। परंतु श्री पाटिल और श्री सुब्रह्मण्यम 
की तुलना यहाँ अभीष्ट नहीं। इस समय तो ध्यान उस एक व्यक्ति की ओर जाता है जो हैदराबाद 
अधिवेशन में शुरू से आखिर तक सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं बोला | वह हैं श्री यशवंतराव चव्हाण | 
राजनीतिक प्रस्ताव के ठीक-ठीक परिपालन की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा उन्हीं पर है क्योंकि वे स्वराष्ट्रमंत्री 
हैं--स्वराष्ट्रमंत्री का काम राज्यों में संविधान के परिपालन पर नज़र रखना है। क्या प्रधानमंत्री जिनके 
निकट के व्यक्ति कार्यसमिति में अब इनेगिने रह गए हैं (और उनमें से एक श्री दीक्षित तो नए ही 
हैं) और श्री चह्नॉण के सहयोग से कार्यसमिति भावी राजनीतिक जिम्मेदारियों के निर्वाह के साथ-साथ 
देश को स्वस्थ राजनीतिक दिशा दे सकेगी? 


5 फरवरी 7968 
प्रधानमंत्री कहाँ (न) जाएँ? 


जब तक यह चिट्टी आपके हाथ में पहुँचेगी तब तक श्रीमती इंदिरा गाँधी अंडमान द्वीप या तो पहुँच 
चुकी होंगी या पहुँचनेवाली ही होंगी। शनिवार को उन्होंने मद्रास से समुद्र के रास्ते प्रस्थान किया | दो 
दिन की समुद्री यात्रा में उन्हें भारतीय भूखंड से दूर सागर के एकांत में विश्राम भी मिला होगा जो 
दिल्ली में नहीं मिल सकता। 

॥8 जनवरी को जब यह खबर छपी थी कि श्री मोरारजी देसाई ने मद्रास जाने का विचार मद्रास 
के मुख्यमंत्री श्री अन्नादुरे के कहने पर छोड़ दिया है तो अचानक एक धक्का लगा था कि क्या उपप्रधानमंत्री 
की कोई राष्ट्रीय प्रतिष्ठा नहीं रही। एक दिन बाद कुछ छोटे नेताओं को भी (श्री कालीदास शाह और 
दिनेश सिंह) इलाहाब्राद जाने से रोका गया। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का मद्रास जाना मुख्यमंत्री 
श्री अन्नादुरै की राय के विरुद्ध हुआ है क्योंकि उन्हें सलाह दी गई थी कि वे अंडमान जाना चाहती 
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हैं तो मद्रास से नहीं विशाखापतनम से जहाज पकड़ें। जब एक वार यह इंतजाम करके अपने सहयोगियों 
के हाथों अपनी बदनामी मोल लेनी ही थी-जो उन्होंने काफी महँगे दामों ली-तो वह प्रधानमंत्री को 
मना क्यों करते? यह तो समझ में आता है कि प्रधानमंत्री को उत्तरप्रदेश में जो कि उनका पैतृक निवास 
है, आने से श्री चरणसिंह ने रोका न होगा, सिर्फ़ यह कहा होगा कि दो बार में क्‍यों, एक ही बार 
में क्यों न हम आपका पूर्ण स्वागत कर लें । प्रधानमंत्री के विरुद्ध प्रदर्शन तो हुए ही परंतु श्री चरणसिंह 
ने सिद्ध कर दिया कि वह प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा के हित में मुख्यमंत्री का कर्तव्य समझते हैं कि वह 
अपने राजनीतिक हितों को भूल जाए। br 
श्री अन्नादुरे ने जब प्रधानमंत्री को 3 फरवरी को मद्रास से जहाज में बैठने को मना किया तो 
मंत्रिमंडल की आंतरिक मामला उपसमिति में लोग बहुत नाराज़ हुए। उनका कहना था कि कुछ ही 
दिन पहले श्री अन्नाटुरे श्री देसाई को ऐसे ही मना कर चुके थे और अब प्रधानमंत्री को भी मना करके 
तो उन्होंने हद कर दी। 
इसके पहले भी प्रधानमंत्री को इस तरह की निषेधात्मक सलाह मिलने का समाचार आया था--यह 
कि उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चरणसिंह ने उन्हें बनारस न आने की राय दी है। उसके कुछ ही दिन 
बाद प्रधानमंत्री बनारस ही नहीं बल्कि अपने चुनाव क्षेत्र रायबरेली भी गई । 
इस तरह की राय प्रधानमंत्री को किस मामले में वाकई दी गई और किसमें नहीं दी गई यह 
ठीक-ठीक मालूम नहीं हो सकता | श्री अन्नादुरे ने खंडन किया है-मैंने मद्रास आने को कभी मना 
नहीं किया | राजधानी के सरकारी सूत्र इस पर चुप हैं| श्री चरणसिंह से बातचीत करनेवाले एक अत्यंत 
ऊँचे और विश्वस्त सूत्र का कहना है कि श्री चरणसिंह का लिखित पत्र प्रमाण है कि उन्होंने ऐसी 
कोई निषेधात्मक राय नहीं दी। केवल यह कहा था कि कुछ दिन बाद आपको बनारस में भारतीय 
विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करने आना ही है, तभी हम आपके रायबरेली जाने का इंतजाम भी करा 
देंगे। इंतजाम श्री चरणसिंह को काफी कराना था ही जिसमें संसपा नेत ओं की गिरफ्तारी करने से लेकर 
पुलिस का जबर्दस्त पहरा बिठाना तक शामिल था। श्री चरणसिंह को यह तो स्पष्ट ही है कि प्रधानमंत्री 
के मद्रास जाने पर भी विरोध की आशंका उसी मामले में थी जिसमें उत्तरप्रदेश जाने पर होती-भाषा 
के मामले में । दक्षिण में यह विरोध हिंदी विरोधी लोगों की अभिव्यक्ति है और उत्तर में अंग्रेजी-विरोधी 
लोगों की। ऐसा समझनेवाले यह भी कहेंगे कि प्रधानमंत्री का विरोध अंग्रेजी-विरोधी भी करते हैं और 
हिंदी-विरोधी भी | इसी तर्क को कांग्रेस संसदीय परंपरा के अनुसार आगे बढ़ाकर सिद्ध किया जा सकता 
है कि जव दो परस्पर विरोधी प्रधानमंत्री का विरोध करें तो अवश्य ही प्रधानमंत्री सही रास्ते पर होंगी। 
इस तरह का तक भाषा ही नहीं अन्य गहरे और व्यापक राष्ट्रीय मामलों पर भी नीतिहीन कांग्रेसी नेताओं 
ने लोकसभा में धड़ल्ले से दिया है। जाहिर है कि उन्हे इस तर्क की मूर्खता नहीं दिखाई पड़ती। 
परंतु बुद्धि से भी समझा जा सकता है कि वह व्यक्ति जो दो विरोधियों में समन्वय कराने को 
ही सही रास्ता मानता है अक्सर बंदरबॉट करता रहता है और खुद कोई रास्ता बताता नहीं। खैर, इस | 
प्रसंग पर बाद में बात करेंगे। । 
अभी तो यह प्रश्न सामने है कि क्या प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री कह सकता है कि आप हमारे प्रदेश 
में न आइए क्योंकि वहाँ लोग किसी केंद्रीय नीति के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। जब मंत्रिमंडल की | 
उपसमिति में यह सवाल उठा तो मुख्यमंत्रियों के उन कर्तव्यों की याद की गई जो संविधान के अधीन | 
उनके जिम्मे हैं। इनमें एक है-न्याय-व्यवस्था बनाए रखना | तय पाया गया कि यदि कोई मुख्यमंत्री ; 
न्याय-व्यवस्था बनाए रखने में अपने कर्तव्य से बचने के लिए प्रधानमंत्री को आने से मना करे तो | 
वह अपने कर्तव्य से हट रहा है | (मालूम नहीं इस पर शुद्ध तार्किक प्रतिक्रिया क्या होगी? कोई कह 
सकता है कि न्याय-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही तो आपको आने से रोका जा रहा है |) मंत्रिमंडलीय 
उपसमिति का कहना था कि इस तरह का आचरण केंद्र और राज्य के संबंध के लिए बिलकुल अच्छा  । 
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नहीं है । प्रधानमंत्री को देश में जहाँ चाहें वहाँ जाने का अधिकार होना चाहिए | उपसमिति में यह आशंका 
भी प्रकट की गई कि अगर कोई मुख्यमंत्री अभी सचमुच उपद्रव और प्रदर्शन के भय से प्रधानमंत्री 
का स्वागत करने से कतराता है तो संभव है कि आगे चलकर इसी भय का बहाना बनाकर जब चाहे 
तव कंद्रीय नेताआ का आना-जाना रोक दे | यों तो किसी के कहने से वह रकता नहीं जैसा कि प्रधानमंत्री 
ने मद्रास जाकर सिद्ध कर दिया है। परंतु यहाँ तो प्रश्‍न यह है कि मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाने 
को तैयार है या नहीं। 

कुछ क्षेत्रों में शायद ही अन्नादुरे के संबंध में यह आशंका होगी कि वे तमिलनाडु को भारत मे 
अलग ले जाने की प्रवृत्ति का पोषण कर रहे हैं। इसलिए मद्रास में तो केंद्रीय सत्ता की प्रतिष्ठा बनाए 
रखना आर भा आवश्यक हे | इसके साथ ही मद्रास के वारे में एक प्रचार यह भी होता है कि वहाँ 
हिंदी-विरोधी आंदोलन हो रहे हैं | घटनाओं को गीर से देखने मे प्रकट होगा कि मद्रास में तमिल के 
पक्ष में आंदोलन हो रहा है | इसे अंग्रेजी-विरोधी कहा जाए या हिंदी-विरोधी? अंग्रेजी हटाकर तमिल 
लाने की माँग मद्रास में जोर पकड़ती जा रही है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि अंग्रेजी हटाने 
की माँग को भटकाकर हिंदी हटाने की माँग वना दिया जाए। अंग्रेजी अखबारों में खास तौर गे यह 
कोशिश चल रही है-कुछ जानबूझकर और कुछ आदतन वे लोग हर आंदोलन को हिंदी-विरोधी नाम 
दे रहे हैं। मद्रास विधानसभा में पारित प्रस्ताव का वह अंश अंग्रेजी अखबारों और संवाद संस्थाओं ने 
प्रायः दवा ही दिया जो तमिल आरसु कजगम के श्री शिवज्ञान ग्रामणी के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने स्वीकार 
किया था-यह कि 5 वर्ष के अंदर कालेज-शिक्षा, सरकारी प्रशासन और अदालत की भाषा अंग्रेजी 
की जगह तमिल हो जाएगी। 

प्रधानमंत्री और स्वराष्ट्रमत्री ने मद्रास के आंदोलन के वाद तुरंत भाषा संबंधी वोझ बरावर बाँटने 
की जो योजना परिकल्पित की उसमें मुख्य वात यह है कि केंद्रीय नौकरियों में आने के लिए प्रत्येक 
उम्मीदवार को अंग्रेजी या हिंदी दोनों में से एक का पूर्ण और एक का कामचलाऊ ज्ञान होना चाहिए | 

यह योजना तमिल के लोगों को अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देते हुए उन पर 
हिंदी का कामचलाऊ ज्ञान प्राप्त करने का बोझ डालती है और वाकी सब लोगों पर अंग्रेजी का-चाहे 
कामचलाऊ चाहे अच्छा। तमिलभाषी इससे संतुष्ट न हुए तो यही सिद्ध होगा कि वे तब तक किसी 
तरह भी संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक केंद्र में तमिल राजभाषा न बन जाए। 

उनके इस आंदोलन को शांत करने के लिए सरकारी सलाहकारो ने अपने राजनीतिक मालिकों 
को रास्ता सुझाया है कि तमिलेतर भाषियों को अग्रेजी जानना अनिवार्य कर देने मे तमिलभाषी संतुष्ट 
हो जाएँगे | इस सलाह के दो उद्देश्य हे-एक तो तमिलनाडु में अंग्रेजी विरोधी प्रवृत्ति पथभ्रष्ट हो जाए 
और वहाँ 5 वर्ष में अंग्रेजी हटाने का प्रस्ताव कोरा प्रस्ताव बनकर रह जाए, दूसरे शेष राज्यों में अंग्रेजी 
का आधिपत्य फिर से जम जाए। 

जाहिर है कि इस तरह की सलाह पर चलनेवाली प्रधानमंत्री को फिर एक बार विरोध का सामना 
करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में सारे देश में स्थायी विरोध अंग्रेजी से है और हिंदी का केंद्र सरकार 
ढाल की तरह इस्तेमाल करके उमे हिंदी-विरोध का रूप दे रही है। जव इस योजना को भी सारे देश 
की सहमति प्राप्त नहीं होगी, तो सरकारी विचारक अंग्रेजी का बोझ और भी बढ़ाकर सबको बराबर-बराबर 
गूँगा और बुद्धू बनाने की सलाह दे देंगे। संसद में, सरकारी दफ्तरों में और विचार-गोष्ठियों में जिस 
तरह की टूटी-फूटी अंग्रेजी में देश का शासक या शासक-पोपित वर्ग आज वड़े घमंड से बोल रहा 
है, वह कोई भी सचमुच अंग्रेजी पढ़ा-लिखा आदमी सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकता | उसके बोलनेवालों 
को अच्छे-भले विद्वान होते हुए भी जाहिल बनना पड़ता है, क्योंकि वे सही अंग्रेजी नहीं जानते। 

अगर सारे देश को इसी जहालत के अध-कचरे स्तर पर उतार लाना है, तो प्रधानमंत्री यह सलाह 
मानें-परंतु इस रास्ते पर चलकर वह कहाँ पहुँचेंगी-मद्रास या बनारस जाएँ या न जाएँ। 
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कच्छ का रन : निर्णय का दलदल 


इस समय जो प्रश्‍न कच्छ के रन के वारे में पूछे जा हहे हैं वे संक्षेप में ये हैं: 

क्या भारत को मानना चाहिए था कि कच्छ का सीमांकन विवादग्रस्त है और क्या उसे यह विवाद 
पंचों को सौंपना चाहिए था? फिर क्या पंचों को सीमांकन की सीमा से बाहर जाकर सीमा-निर्धारण 
करना चाहिए था? क्या यह फैसला भारत को अव मानना चाहिए? और क्या वह इसे मानने को वाध्य 
है? 

इन्हें समझने के लिए पीछे मुँह करके चलना चाहिए। यानी पहला सवाल पहले लेना चाहिए। 
क्या वह फैसला मानने को भारत बाध्य है? 

उत्तर यह है कि कानूनी दृष्टि से बाध्य नहीं है। नैतिक और राजनीतिक दृष्टि से हो सकता है। 
नैतिक दृष्टि से भी तभी हो सकता है जब सरकार अपने देश की आत्मा के प्रति विश्वासघात करना 
साधारण बात और एक व्यक्ति के दिए वचन की रक्षा करना महत्त्वपूर्ण समझती हो | राजनीतिक दृष्टि 
से? उस पर बाद में। 

पहले कानूनी स्थिति। अंतरराष्ट्रीय कानून क्या कहता है? 

“यदि कोई पक्ष आरोप करे चूँकि पंचों ने अपनी सीमा के बाहर जाकर फैसला दिया इसलिए 
वह स्वतः रद्द हे तो इस विवाद का निपटारा करने की कोई सर्वग्राही व्यवस्था नहीं है ॥ (पृष्ठ 28-29, 
अंतरराष्ट्रीय कानून की समीक्षा, लेखक एल. ओपेनहीम, खंड 2, अध्याय : विवाद, युद्ध और संधि) 

अर्थात्‌ कानून में कोई बंधन नहीं है कि अमुक विधि से ही इस स्थिति को सुलझाया जा सकता 
है। अर्थात्‌ आवश्यकतानुसार विविध स्थितियों में विविध विधियाँ लगाई जा सकती हैं। 

अब एक और उद्धरण लेते हैं। 

“किसी अंतरराष्ट्रीय पंच का निर्णय या निपटारा वादी या प्रतिवादी को मानना ही पड़ेगा। ऐसा 
सामान्य नियम तब मान्य न होगा। जब कुछ विशेष कारणों से उसे रद्द कर दिया जाए : यह शर्त 
सभी जगह मानी जाती है। 

“वह निर्णय या निपटारा स्वयं रद्द है जो चाहे खुल्लमखुल्ला चाहे अप्रत्यक्ष रूप से पंचों ने अपने 
अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर किया है।” (पृष्ठ 250, अंतरराष्ट्रीय पंचाट : विधि और व्यवहार, 
ले. : जे.एल. सिंपसन और हेजल फाक्स, लंदन, । 959) 

अर्थात्‌ व्यवस्था मौजूद न रहते हुए भी दोनों में से कोई पक्ष यह मानने का उचित कारण पावें 
कि पंचों ने अपने अधिकार से अतिरिक्त अधिकार प्रयोग किया तो वह फैसला अमान्य कर सकता 
है। वह कार्य अंतरराष्ट्रीय कानून के भाष्यकारों की दृष्टि में अवैध नहीं है। 

इसलिए यदि भारत सरकार मानती है कि पंचों ने कच्छ का फैसला करते हुए अनधिकार चेष्टा 
की है तो कानूनी दृष्टि से उसे कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। वह फैसला मानने से इनकार कर सकती 
है। 


अब देखें कि क्या पंचो ने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है? 

965 के भारत-पाक करार के अनुसार पंचों से कहा गया था कि उके सामने जो दावे और | 
प्रमाण पेश किए जाएँ, उनके आधार पर सीमा निर्दिष्ट करें। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री | 
ने संसद में कहा था कि पंचों का काम भारत और पाकिस्तान के मध्य कोई नई सीमा निर्धारित करना | 
नहीं है, बल्कि केवल उस सीमा को अंकित कर देना है जो देश-विभाजन और कच्छ रियासत के भारत 
में विलय के बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य होनी चाहिए थी। 
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परंतु पंचों ने अपने सीमित कार्यक्षेत्र के बाहर जाकर यह राजनीतिक निर्णय किया कि "इग क्षेत्र 
में शांति और स्थायित्व रखने के हित में और संघर्ष तथा खटपट बचाने की नीयत से 320 वर्ग मील 
का क्षेत्र पाकिस्तान को मिलना चाहिए। संघर्ष और खटपट की फिक्र पंचों से करने को किसने कहा 
धा? यदि संघर्ष की चिंता पंचों ने की तो इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान ने जो अपने दावे 
और प्रमाण पेश किए उनसे प्रभावित होकर नहीं बल्कि पाकिस्तान के संघर्ष करने की धमकी से प्रभावित 
होकर पंचों ने फैसला किया |” 

इस फैसले का कुल नतीजा यह निकला कि जिस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अप्रैल 965 में हमला 
करके कव्जा करना चाहा था वह तब तो नहीं छिन सका था पर अब छिन गया। यानी हमले का 
फायदा पाकिस्तान को वातचीत में मिल गया। यानी भारत ने उस वक्त हमले का सामना किया था 
और करता रहता तो यह नतीजा न निकलता। 

पंचा में मे एक युगोस्लाविया के श्री वेवलर ने पंचों से अनुरोध किया था कि राजनीतिक संदर्भ 
में नहीं केवल. तथ्यात्मक संदर्भ में निर्णय करें। पाकिस्तान ने जो दावे पेश किये और जो प्रमाण दिए 
उन्हीं के गुणदोष पर ध्यान देने का आग्रह इन पंचों का था | इनके अनुसार वे प्रमाण अत्यंत अयथेष्ट 
थे। प्रमाण यह था कि सिंध से हमारी भेइ-वकरियाँ कच्छ की वेट में चरने जाती हैं। 

श्री वेबलर ने पंचाट से असहमति प्रकट करते हुए कहा है, “कच्छ के रन की तीन बेटों (चरागाहों) 
में बकरी चराने से यह नहीं सिद्ध होता कि वहाँ सिंध राज्य का प्रभुत्व था । बकरी चराना नितांत व्यक्तिगत 
काम है | इसके आधार पर यह दावा तो किया जा सकता हैं कि उस भूमि में बकरी चराने का अधिकार 
पाकिस्तान को मिले।” परंतु यह दावा तो पाकिस्तान ने किया नहीं था। 

भारत की ओर से जो प्रमाण दिए गए थे उन्हें अकाट्य ठहराते हुए श्री बेबलर ने कहा है कि 
4870 ई. से लेकर 947 ई. तक अर्थात्‌ अंग्रेजों के जाने तक 77 वर्ष के दौरान जो सीमा अडिग 
बनी रही वही सही सीमा है। 

अब हम समस्या के राजनीतिक पहलू पर नज़र डालें | 

4 मई 947 को कच्छ रियासत भारत में विलीन हो गई | इसके छह वर्ष बीतने पर पाकिस्तान 
ने उत्तरी रन के सात हजार वर्गमील क्षेत्र में से 35 सी वर्गमील पर अपना दावा किया। मई 955 
में भारत ने यह दावा अस्वीकार कर दिया था परंतु फिर अक्टूबर 959 में सरदार स्वर्णसिंह 
और जनरल शेख की बातचीत से नतीजा निकला कि दोनों पक्ष अपने-अपने प्रमाणपत्र एकत्र करें । 
लगभग इसी समय तत्कालीन भारतीय परराष्ट्र सचिव श्री एम.जे. देसाई और पाकिस्तानी परराष्ट्र 
सचिव श्री खारस ने एक करार पर दस्तखत किए जिसके अनुसार भारत-पाकिस्तान दोनों अपने सीमा- 
विवाद पंचों को सौंपने पर राजी हो गए। यह करार, जैसा श्री स्वर्णसिंह कहते हैं, संसद की मेज पर 
रखा गया था पर इसे संसद से अनुमोदित नहीं कराया गया हालाकि इसमें जमीन के लेनदेन की वात 
थी। 

अव, जैसा कि संसपा के नेता मधु लिमये ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है, वर्तमान 
फैसला बिना संविधान में संशोधन कराए अमल में आ ही नहीं सकता क्योंकि भारत सरकार भारत 
की जमीन दूसरे देश को दे ही महीं सकती जव तक कि संविधान में भारत की अखंडता का आग्रह 
लिखित है। 

स्थिति यह है कि युगोस्लाविया ने न्याय का पक्ष लिया है तो भी युगोस्लाविया अपने साथी रूस 
को इतना बाध्य नहीं कर सकता कि वह यह फैसला अमान्य करनेवाली भारत सरकार से नाराज हो 
जाए | 

रूस को इस वक्त पाकिस्तान को भी अपने पक्ष में रखने की ज़रूरत है और अमरीका भी इस 
वक्त ऐसे में एक और मोर्चा खुलवाने की स्थिति में नहीं है । इसलिए पाकिस्तान की आक्रामक प्रवृत्ति 
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को बढ़ावा देने से ये दोनों कतराएँगे। क्योंकि दोनों का चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ने से नुकसान 
है। दूसरे शब्दों में अपने अंतरराष्ट्रीय स्वार्थो के हित में बड़े राष्ट्र भारत को यह फैसला मानने पर 
मजबूर करेंगे जो भारत की भूमि की रक्षा तो दूर उसका दान किए दे रहा है। यानी बड़े देशों को 
भारत भूमि की रक्षा की चिंता नहीं है। 

प्रश्‍न यह है कि क्यों हो? वह स्थिति तो भारत के लोगों की होनी चाहिए। देश में इस समय 
एकता की ज़रूरत है और एकता का इस समय सबसे बड़ा साधन है कच्छ के विषय पर सबकी एक 
राय होना | विरोधी दलों की जनशक्ति का लाभ इस समय देश को मिलना चाहिए और सत्ताधारी दल 
की भी। वह किसी तरह से भी कच्छ फैसले को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता और कम से कम दो 
बड़े विरोधी दल संसपा और जनसंघ तो फैसले के विरुद्ध हैं ही। यदि ये दल जो प्रदर्शन और विरोध 
मार्च तथा अप्रैल में करनेवाले हैं उसमें कांग्रेस भी शामिल हो जाए तो एक वार फिर राजनीति में 
साधारणजन को वह आस्था जम सकती है जो चौथे चुनाव के बाद राजनीतिज्ञो की क्षुद्रताओं ने तोड़ 
दी है। 


77 जुलाई 7968 
आत्मविश्वासी यात्री : बर्दाश्त की हद 


कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हो गई और जैसा कि इस स्तंभ में गत सप्ताह संकेत किया 
गया था, श्री कामराज और श्रीमती इंदिरा गाँधी में तत्कथित परस्पर मतभेद को लेकर खुल्लमखुल्ला 
कोई संघर्ष नहीं हुआ। प्रकटतः मतभेदों का इतना प्रचार होने पर भी वस्तुतः झगड़ा क्यों 
नहीं बढ़ा इसके कारण न गिनाकर इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि राजनीति में प्रायः छिपे 
झगड़े खुले झगड़ों से ज़्यादा कारगर साबित हुआ करते हैं। 


वही हुआ दीखता है। मैसूर-महाराष्ट्र सीमा आयोग की नियुक्ति के विवादास्पद प्रस्ताव पर दो महीने 
के लिए शांति कराकर श्री कामराज और श्रीमती इंदिरा गाँधी ने इस आयोग के संबंध में पारस्परिक 
मतभेद (अपना भी और दूसरों का भी) दबा दिया है | अब यदि दुर्भाग्यवश मुख्यमंत्री नाइक और मुख्यमंत्री 
निजलिंगप्पा मिलकर सहमत न हो सकेंगे कि आयोग की कार्यसूची क्या हो तो कार्यसमिति एक न्यायकर्ता 
के रूप में फैसला देगी। यदि उसे अभी कोई फैसला करना पड़ता तो शायद वह अपनी गरिमा और 
महिमा की क्षति किए बिना फैसला नहीं कर सकती थी। 
बैठक से पहले अवमूल्यन के सवाल पर श्री कामराज की शिकायत बताई जाती थी कि श्रीमती 
इंदिरा गाँधी ने बिना उनसे पूछे ही रुपए का विदेशी मूल्य बढ़ा दिया जबकि आम चुनाव वाले वर्ष 
उन्हें देखना चाहिए था कि इस अप्रिय कार्रवाई का असर कांग्रेस की जर्जर प्रतिष्ठा पर क्‍या पड़ेगा 
और यह देखने के लिए उन्हें अपने राजनीतिक संरक्षकों तथा अपनी मातू-संस्था के पास आना चाहिए 
था। उन दिनों राजधानी में एक किस्सा प्रचलित था कि अवमूल्यन के समय श्री कामराज ने प्रधानमंत्री | 
से कहा-कम से कम कांग्रेस संसदीय दल की राय तो ले लो, चुनाव आ रहे है । इस पर प्रधानमंत्री 
ने कहा, “में जो कर रही हूँ, देश के हित में है। और रही चुनाव की बात तो इस मामले पर मैं चुनाव 
लड़ सकती हँ |” 
इस आलविश्वास को कुछ क्षेत्रों में बहुत पसंद नहीं किया गया था और ॥ ne | गया था कि क्या 
विना कांग्रेस पार्टी के भी इंदिरा गाँधी चुनाव लड़ सकती हैं? इतनी ताकत है उनमें? जो हो, कामराज-इंदिरा 
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मतभेद के किस्से जिस तरह प्रचारित किए गए थे उनके पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य था-एक से 
अधिक व्यक्तियों के उद्देश्य भी रहे हो सकते हैं-और उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए ज़रूरी नहीं था 
कि सत्ताधारी दल के दो सिर एक-दूसरे से टकराकर अपने को फोड़ लें। i 

निस्संदेह अवमूल्यन के प्रश्‍न पर कांग्रेस संसदीय दल की कार्यसमिति में काफी शोर हुआ। परंतु 
देश में जो शोर हो रहा है वह उसी का प्रतिबिंव था और अच्छा प्रतिबिंब देनेवाले शीशे में वाल नहीं 
पड़ना चाहिए, इसलिए बहुत सम्हाल-सम्हालकर आलोचना की गई | मसलन श्री हरिश्चन्द्र माथुर और 
श्री रामसुभग सिंह ने अनावश्यक खर्चों की और अनेक मंत्रियों की एकसाथ विदेश यात्रा की आलोचना 
कर डाली जिससे प्रधानमंत्री पहले से ही सहमत हैं। मुख्यमंत्रियो का 9 जुलाई को होनेवाला सम्मेलन 
उनकी इस विषय में चिंता का प्रमाण है। (रही विदेश यात्रा की वात तो हो सकता है कि श्री रामसुभग 
सिंह को, जो रेलमंत्रालय में मंत्री भी हैं-बुरा लगा हो कि शायद देश में यात्रा करना उतना निरापद 
न जानकर ही मंत्री विदेश यात्रा कर रहे हैं।) जो हो, कांग्रेस कार्यकारिणी और संसदीय कार्यसमिति 
की बैठकों के बाद प्रधानमंत्री ने जिस विजयोल्लास से रूसादिक देशों को प्रस्थान किया है वह देश 
में उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा हुए बिना संभव न था और यह रक्षा कांग्रेस सामंतो ने की : आगे इसके 
बदले में वे क्या चाहेंगे यह आगे ही दिखाई देगा | | 


मानो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को और अधिक प्रीतिकर बनाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष श्री कामराज ने उनकी 
विदेश यात्रा के आरंभ के समय पालम हवाई अड्डे पर स्वयं उपस्थित होकर उनके वियतनाम संबंधी 
प्रस्तावों की प्रशंसा की | उन्होंने कहा कि इंदिरा गाँधी द्वारा भारत की यह पहल युद्ध रोकने में सहायक 
होगी। वास्तव में यह कथन प्रधानमंत्री के थोड़ी देर पहले के रेडियो भाषण का समर्थन था और कुछ 
दिनों बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर रूस जानेवाले श्री कामराज के मुख से इसके उच्चारण का 
महत्त्व स्पष्ट ही है। 

प्रधानमंत्री का यह आग्रह कि ब्रिटेन और रूस वियतनाम संबंधी सम्मेलन के भागीदारों की सभा 
करें संयुक्त अरव गणराज्य, और युगोस्लाविया दोनों पर तथा इनके माध्यम से रूस पर भी अच्छा प्रभाव 
डाल सकता है। रूस में ठहरकर जब वे पाकिस्तान के रवैये पर रूसी नेताओं से बातचीत करेंगी तो 
वियतनाम के संबंध में उनकी सदाशयता रूसियों को यह विश्वास दिलाएगी कि भारत अमरीका के 
एकांत प्रभाव से उतना पीड़ित नहीं है जितना समझा जाता है। 

पाकिस्तान से बात करने को हम तैयार हैं यह कहते हुए श्रीमती गाँधी ने अपने रेडियो भाषण 
में सिर्फ ताशकंद घोषणा के परिपालन का ही उल्लेख नहीं किया है, ताशकंद भावना के पुनरुज्जीवन 
का भी नाम लिया है। यह एक यथार्थवादी दृष्टि कही जा सकती है, पर केवल इस अर्थ में कि ताशकंद 
भावना की मृत्यु स्वीकार की गई है। भारत-पाकिस्तान संबंध के भीतर छिपा हुआ मृत्यु का बीज पहचानकर 
उसका उन्मूलन करने का कोई क्रांतिकारी उपाय अभी नहीं खोजा गया है। प्रधानमंत्री का यह सुझाव 
कि दोनों देशों में लोगों का आना-जाना और पत्रादि के माध्यम से परस्पर विनिमय बढ़े, किसी क्रांतिकारी 
योजना का एक पहलू बन सकता है पर पूरी योजना के लिए ऐसे और भी संपर्क-तंतु आवश्यक होंगे 
जो दोनों सरकारों के नहीं बल्कि दोनों देशों के जनों के मध्य झंकूत होते हों। 

रूस से भारत का परिचय पिछले दिनों-वास्तव में युद्धोत्तर ताशकंद सम्मेलन के समय से बढ़ता 
ही रहा है। इसकी बुनियाद बहुत पहले श्री नेहरू डाल चुके थे और उसके बाद श्री लालबहादुर शास्त्री 
ने गत वर्ष मई में चौथी भारतीय पंचवर्षीय योजना के लिए रूसी आर्थिक सहायता की बातचीत शुरू 
करके रूसियों का सद्भाव प्राप्त किया था। यही बातचीत गत वर्ष नवंबर में वित्तमंत्री श्री कृष्णमाचारी 
ने | ० ता बढ़ाई थी और भारतीय और रूसी विशेषज्ञों के निरंतर विचार-विमर्श से स्थिति कम से कम 
इतनी स्पष्ट तो हो ही गई थी कि सोवियत संघ भारतीय उद्योगों के विकास में भारी सहायता देने 
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को तैयार है। 

प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के पहले रूस में भारत की जरूरतों के लिए काफी दिलचस्पी और हमदर्दी 
पैदा करने की कोशिश की गई है । इन पंक्तियों के प्रकाशित होने तक हमारे'सद्योगमंत्री और खाद्यमंत्री 
भी रूस से नई दिल्ली वापस आ चुके. होंगे। योजनामंत्री तो श्रीमती इंदिरा गाँधी के प्रस्थान से इतना 
पहले राजधानी पहुँच ही गए थे कि उन्हें अपने कारनामों का खुलासा बता सकें । बाद में उन्होंने अखबारों 
को जो बताया उसमें 830 करोड़ रुपए भर की सहायता की आशा निहित है, परंतु अपनी अमरीका 
यात्रा से लौटने पर अमरीकी सहायता की ठोस और पक्की रकम के बारे में जैसा अनिश्चय उन्होंने 
प्रकट किया था वैसा ही अनिश्चय रूस से लौटने के बाद रूसी सहायता के वारे में भी किया है। 
इस प्रकार रूस और अमरीका दोनों से आर्थिक सहायता लेनेवाले भारत को दोनों ओर से और नहीं 
तो कम से कम बराबर का अनिश्चय मिला तो कहा ही जा सकता है। 


रेल राज्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के विदेश रवाना होते-होते उन पर एक और जिम्मेदारी सरका ही दी-रेलो 
पर लोग जो अपना गुस्सा उतार रहे हैं उसका सामना करने में राज्य सरकारों का सहयोग श्री रामसुभग 
सिंह को चाहिए, वह सहयोग दिलाने की कोशिश प्रधानमंत्री करें। अपने संवाददाता सम्मेलन में 
मंत्री ने कहा, जनता ने हद कर दी है। हम लोग उसके उपद्रव को और ज़्यादा वर्दाश्त नहीं कर 
सकते और उसके बाद उन्होने रेलों का महत्त्व बताया तथा हावड़ा मेल के आठ मिनट लेट चलने 
पर अंदुल के स्टेशनमास्टर से मारपीट करनेवाले लोगों की निंदा की। मंत्री को उपदेश देने का 
संपूर्ण अधिकार है, यह मानते हुए उन्होंने कहा कि जनता में चेतना जागृत होनी चाहिए और अंदुल 
जैसी परिस्थिति में उसका सहयोग मिलना चाहिए क्योंकि रेलें जनता के हित के लिए ही चलाई 
जाती हैं। 
मंत्री का यह कथन अत्यंत सामयिक है और रेलवे मंत्रालय को बढ़ती हुई बदनामी से थोड़ा-बहुत 
बचाता है। रेलें इस्तेमाल करनेवालो की भावनाओं का वैसा एकांत और सबल प्रतिनिधित्व करनेवाला 
कोई नहीं है जैसे कि रेल चलानेवालों की रेलमंत्री होता है, अन्यथा संभवत: यह भी सुनाई पड़ सकता 
है कि रेलयात्री, विशेषतया वे रेलयात्री जो रोज अपनी जीविका के लिए उपनगर से महानगर आते-जाते 
हैं, रेलों की देर से चलने की आदत अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे भी कह सकते हैं 
कि रेलों ने हद कर दी है। वे यह भी कह सकते हैं कि हमारे सामने अभी हाल के मैसूर-महाराष्टर 
सीमा-विवाद का सुंदर उदाहरण उपस्थित है जिसमें केंद्र सरकार पर जोर डालने के लिए रल संपत्ति 
का सदुपयोग किया गया था | 
यह भी पूछा जा सकता है कि आज़ादी के बाद से अब तक, देर से स्टेशन पहुँचनेवाले महानागरिकों 
के लिए कितनी रेलगाड़ियाँ कितनी देर तक रोक रखी गई और सामान्य नागरिकों का उनसे कितना 
[ अहित हुआ। कहा जाता है कि हाल में कानपुर रेलवे स्टेशन पर एक भूतपूर्व 
लाट साहब ने प्रायः एक घंटा एक रेलगाड़ी को सिर्फ इसलिए रुकवाए रखा कि वह अपने डिब्बे में 
दो सीटों पर कब्जा जमाए हुए थे जबकि एक संभ्रांत दंपति का कहना था कि ये दोनों सीटें हमारे 
नाम रिजर्व हैं। गण्यमान्य नागरिक ने वे सीटें नहीं छोड़ी और बताया जाता है कि सौ-डेढ़ सौ आदमी 
जमा हो गए। हो सकता था कि वहाँ उपद्रव हो जाता । यदि हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी किस पर 
होती? भीड़ की जिम्मेदारी किस पर होती? भीड़ पर या एक-दो व्यक्तियों पर? 
समझा जाता है कि उक्त घटना को जहाँ का तहा दबा देने का प्रयल हो रहा है। जिस व्यक्ति 
ने एक बहुत बड़े सामाजिक पद पर होते हुए भी रेल में जगह के मामले में अपनी इच्छा को नियम 
आदि से ऊपर मानकर जनता के सामने एक आदर्श उपस्थित किया है, क्या वास्तव में उसकी कोई 
गलती थी? यह नागरिकों को मालूम होना चाहिए। पता चला है कि कानपुर के रेल-अधिकारियों ने 
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केंद्र के अधिकारियों से राय मागी है कि चूँकि उक्त यात्री ने नियम के विरूद्ध कार्य किया और उस 
पर वीस रुपए जुर्माना तो हो ही सकता है इसलिए क्या यह जुर्माना वसूल किया जाए? प्रश्‍न है कि 
यदि उक्त घटना में किसी व्यक्ति का दोप निहित है तो क्या केवल इसलिए उसे क्षमा क्र डना चाहिए 
कि जिस समय स्थिति विकट हो रही थी एक सामान्य सहयात्री ने अपनी मीट खाली कर स्वयं जमीन 
पर सो मामले को सँभाल लिया था | या कि उस स्थिति को सँभालनेवाले यात्री को रेल मंत्रालय पुरस्कार 
देना चाहता है? | 
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| “दिनमान? के संपादकीय, 
| वृत्तांत और टिप्पणियां 


रघुवीर सहाय ने दिनमान, में प्रकाशित अपने संपादकीय लेखों और टिप्पणियों से 7982-83 ई. 
में तीन पुस्तकें तैयार की थीं : ऊबे हुए सुखी, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे, तथा 'भँवर, 
लहरें और तरंग'। दिनमान” में सहायजी की लिखी हुई सारी सामग्री कालक्रम से रखी गई है ताकि 
ऐतिहासिक निरंतरता का अंकन हो सके। इसलिए ये पुस्तके स्वतंत्र रूप से न देकर इनकी सामग्री 
को अन्य सामग्री के साथ कालक्रम से यथास्थान रखा गया है | सामग्री के नीचे उन पुस्तकों का 
उल्लेख कर दिया गया है जिनमें यह संकलित हुई थी। पुस्तकों के समर्पण इस प्रकार हैं-- ऊबे 
हुए सुखी' : “श्री अशोक सेक्सेरिया को, जिन्होंने पहचाना है कि समता, सम्मान और सुंदरता एकसाथ 
कहाँ हैं।” वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे! : “ एक असमाप्त जीवनी” और कुछ जिंदगियाँ 
बेमतलब' के लेखक ओमप्रकाश दीपक की स्मृति को” तथा भँवर, लहरें और तरंग : “कवि राजनीतिज्ञ 
किशन पटनायक को”। रघुवीर सहाय ने इन तीनों पुस्तकों की संक्षिप्त भूमिकाएँ लिखी हैं। वे 
'दिनमान' की सामग्री से पूर्व दी जा रही हैं ।-संपादक 
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'ऊबे हुए सुखी” की भूमिका 


॥947 से लेकर अब तक राजनेतिक आज़ादी का हमने क्या किया और आज क्या कर रहे हैं, यह 
हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। राज्य और समाज के संबंध हमने क्‍या बनाए हैं, व्यक्ति और 
व्यक्ति के क्या संवंध हमने बनाए हैं और इनके चलते आनेवाले समय में हम कैसा राज्य और समाज 
बनाना चाहते हैं-यह हमें जाँचते रहना होगा | जिन प्रमाणों को हम जाँचेंगे वे हमारे जीवन से ही 
मिलेंगे, किंतु जिन कसीटियो पर हम उन्हें कसेंगे वे विश्वजनीन ही हो सकती हैं| हाल के वर्षों से 
एक 'भारतीय' लोकतंत्र, एक 'भारतीय' समाजवाद आदि की अक्सर वात होती रहती है | इन विश्वजनीन 
मूल्यों के साथ भारताय' शब्द देखते ही आशंका होने लगती है कि कहीं इन मूल्यों के प्रवक्ता इनके 
खोटे रूपों को खरा सिद्ध करने के लिए ऐसी कसौटियाँ न खोज रहे हों जिन पर विवाद को यह कहकर' 
दबा दिया जा सके कि इनमें अभारतीयों की साझेदारी नहीं हो सकती। 
यहाँ संग्रहीत लेख समय-समय पर लिखे गए थे। इन सबके पीछे लेखक के मन में एक समग्र 

भारतीय समाज की चिंता ही थी और वही लेख की सामयिकता का प्रमाण बनी। तो भी उन्हें संकलित 
करते हुए ध्यान रखा गया है कि उन विषयों, घटनाओं और प्रवृत्तियों पर कुछ विचार एकत्र पढ़े जा 
सकें जो मनुष्य की गरिमा के पक्ष में और गैरवराबरी के विरुद्ध कोई तर्क या विश्लेषण करते; हों-साथ 
ही अपने समय का एक दस्तावेज भी हों। 

ये लेख संपादकीयों या टिप्पणियों के रूप में दिनमान में पिछले दस-बारह वर्षों में समय-समय 
पर प्रकाशित हुए थे। इनके प्रकाशन की तिथि क्रमसूची में दी गई है | इनका संकलन जिस शीर्षक 
के अंतर्गत किया गया है वह दिखाता है कि आज़ादी के बाद से राज्य की शक्ति से होनेवाले आर्थिक 
विकास के लाभ इस प्रकार बँटे हैं कि दो संस्कृतियो का टकराव बढ़ता रहा है। एक आविष्कार की 
संस्कृति है और दूसरी अनुकरण की। आविष्कार की संस्कृति समता और न्याय को आदर्श मानकर 
परंपरा को पहचानते हुए शिल्प, शैलियाँ और उपाय खोजना चाहती है जो जनता को गुलामी से मुक्त 
करें | यह खोज हमें सामाजिक मान्यताओं के संसार में पीछे नहीं ले जाती, नए मानव-संबंधों की दिशा 
में आगे ले जाना चाहती है। अनुकरण की संस्कृति उन्नति और विकास के जिन दृष्टांतों को आदश 
मानती हे वे विश्व की साम्राज्यवादी शक्तियों के बनाए हुए हैं और उनमें अविकसित देशों की प्रतिभा 
और प्राकृतिक संपदा के शोषण की प्रक्रिया निहित है | इस संस्कृति का भविष्य गुलामी है और वर्तमान 
गुलामी का सुख। यही मुख उठानेवाले हैं जो इस शीर्षक के रचयिता हैं-ऊबे हुए युखी। 

संभव है, जिनके हाथ में यह पुस्तक जाए वे कभी न कभी इनमें से कोई न कोई निबंध पढ़ 
चुके हों। आशा करता हूँ कि इससे उसे दोबारा पढ़ने में उन्हें अति-परिचय से उत्पन्न अवज्ञा नहीं होगी | 
जो बीत चुका है उसे फिर देखने से आज के वर्तमान और कल के भविष्य को पहचानने में अनजाने 


तनिक भी सहयोग दे सका तो कृतार्थ होऊंगा | व 
9 दिसंवर, 982 -रघुवीर सहाय 
सी-3, प्रेस एन्क्लेब, साकेत 
नई दिल्ली 
रचनावली 


'वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे” 
की भूमिका 


ये लेख 969 से 82 के बीच समय-समय पर लिखे गए थे और लिखते ही दिनमान समाचार साप्ताहिक 
में, जिसका कि में तब संपादक था, संपादकीयों या वृत्तांतों के रूप में प्रकाशित हुए थे। इसी दोर में 
मजबूत केंद्र के बहाने राजनीति का केंद्र में एकत्र होना और राष्ट्रीयता के बहाने मानवीय चिंता का 
सिकूड़कर छोटा होना जारी रहा | इसी बीच विशिष्ट लोगों के मन में मानव संबंध क्रूर और जनसाधारण 
के मन में कर्म निरानंद होता गया | अव जब मैं बीते रास्ते की ओर देखता हूँ तो मुझे अनेक लोकतंत्रीय 
मान्यताओं और मूल्यों के पतन को रोकने की एक लंबी और बार-बार अधूरी, कई बार विफल यात्रा 
के पड़ाव दिखाई देते हैं। जाने कितने युवजन और वयस्क जो यह यात्रा पीठ पर और सर पर और 
दिल पर बोझ लादे हुए कर रहे थे, उनमें सें सब आज नहीं हैं, पर कुछ हैं और समय पर हल न 
होने के कारण उनके प्रश्न और अधिक गहरे में जाकर उत्तर लाने का तकाज़ा कर रहे हैं। जो आज 
इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें तो शुरू से ही एक जटिलतर प्रश्न का पूर्णतर उत्तर खोजना 
पड़ेगा | 

इसीलिए यह समझने की ज़रूरत जान पड़ती है कि जो मारे जाते हैं वे गैर नहीं हैं । अपने नियामको 
द्वारा हम अपनों से ही पराये बनाए जाते रहे हैं। पर निरा अपनापा भी कोई मतलब नहीं रखता। 
निरी करुणा और दया भी सच्ची मानवीयता नहीं हो सकती। करुणा में अन्याय के प्रतिकार का बोध 
होना चाहिए। तभी उसका और मानव जीवन का कोई ऐतिहासिक अर्थ होता है। 

जब मैं इन लेखों को फिर पढ़ता और बीते हुए वक्त की ओर देखता हूँ तो पाता हूँ कि एक 
बीतता हुआ वर्तमान ही भविष्य है और जैसे-जैसे वह बीतता जाता है वैमे-वैसे अतीत और भविष्य 
दोनों को उसकी दृष्टि के दायरे में समेटते रहना और ज़रूरी होता जाता है। जो टूट गया है वह टूटकर 
खत्म नहीं हो चुका है : वह उसमें मिल करके कि जो वचा है, टूट का एक और रूप बन गया है। 
अब फिर से नया कुछ बनाने के लिए इसी बचे हुए के नए रूप में से पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा 
ताकत हासिल करनी पड़ेगी । यदि हम इतिहास-निर्माण का हौसला नहीं रखते तो हर वार कुछ टूटने 
पर हम कहेंगे कि जो बचा है वह दूषित हो गया है और रक्षणीय नहीं रहः गया है। यह इतिहास 
के साथ छल होगा | क्या हमें उन धूर्त बहसों की याद नहीं जो अतीत में अकसर यह कहकर उठाई 
जाती रही हैं कि लोकतंत्र या समाजवाद विफल रहा है इसलिए हमारे लिए उपयुक्त नहीं? 

ये लेख कालखंडों के वर्णन भर नहीं हैं। इन पर तारीखें भी हैं और जिन पाठकों को जानने 
की उत्सुकता होगी उनके लिए विषय-सूची में ही दे दी गई हैं। 


रघुवीर सहाय 


रचनावली 
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डे लहरें और तरंग' 
की भूमिका 


॥969 से लेकर 974 तक का समय हमारे वर्तमान इतिहास में राजनीतिक संगठन, सत्ता के कैद्रीकरण 
और राष्ट्रीय एकता के विघटन का समय रहा है। इस दौर में सबसे बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दल कांग्रेस 
के दो हिस्से हुए। इस विभाजन के तात्कालिक परिणाम सत्ता के और अधिक संग्रह के रूप में पार्टी 
के उस हिस्से को मिले जिसके पास नेतृत्व को राष्ट्रीय” रूप देने की संभावनाएँ मौजूद थीं। विडंबना 
यह रही कि इसके साथ-साथ राष्ट्रीय फलक पर समाज की विविध इकाइयों का अवमूल्यन हुआ, प्रदेशों 
में असहायता और अलगाव की भावना बढ़ी, राजनीतिक संगठनों में राजनीतिक विचारों के अनुसार 
कार्यक्रम के माध्यम से जनसंगठन करने की इच्छा मरी और शिखर पर समझौतों के द्वारा उस सत्ता 
में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हिस्सा चाहने की कामना प्रवल हुई जो कांग्रेस पार्टी ने अपने शिखर पर संघर्ष 
के द्वारा प्राप्त की थी। कांग्रेसेतर संगठन यहाँ कांग्रेस की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, वे कहीं भीतर 
ही भीतर स्वीकार भी कर रहे थे कि अब एक नया समाज बनाने की इच्छा सिर्फ इस काम आ सकती 
है कि इस इच्छा के द्वारा मध्यवर्ग में प्रतिष्ठा पाई जाए। यह सोच कि समाज के ढाँचे के परिवर्तन 
में शोषित और दलित वर्गों को अपने भविष्य का समाधान दिखे और वर्तमान में वे उसके लिए सक्रिय 
हों. धीरे-धीरे बिखर-बिखरकर संगठित राजनीति के बाहर असंगठित, जागरूक क्षेत्रों में चला गया जहाँ 
वह आज भी एक समग्र नीति के अभाव में समय-समय पर उभरकर परास्त हो जाने, ठीक निर्णायक 
क्षण में भ्रष्ट हो जाने या निरे विचार के रूप में प्रतिष्ठित होकर विगड़ जाने को अभिशप्त है। वर्तमान 
राजनीति में संकट नैतिकता का नहीं संगठन का है और यह संकट सभी संगठित राजनीति के केंद्रीकरण 
की ओर बढ़ते जाने के कारण गहराता जा रहा है। भय है कि शीघ्र ही सत्ता के बँटवारे से पैदा टूट-फूट 
और हिंसा से भयभीत होकर संपूर्ण राजनीतिक तंत्र को बदलने की दबी हुई इच्छा शासक वर्ग में प्रबल 
हो उठेगी। यह बदलाव समाज के ढाँचे में बदलाव न होगा, अधिक से अधिक सत्ता के शिखर पर 
बँटवारे के प्रबंध में फेरबदल होगा | 

आज 983 में समाज की जो तसवीर हम देख रहे हैं वह जीवन के साहित्य, कला, विज्ञान, 
धर्म आदि विविध क्षेत्रों में आविष्कार के स्थान पर अनुकरण की संस्कृति का प्रतिबिंब है। ऐसा क्यों 
है, यह समझना जिन्हें आज भी आवश्यक जान पड़ता है अर्थात्‌ जिन्होंने इस वर्तमान को भविष्य के 
रूप में शत-प्रतिशत स्वीकृतिः नहीं दे दी है और जिन्हें रचना के कर्म को गुलामी का नहीं, स्वतंत्रता 
का और मजबूरी का नहीं, आनंद का विषय बनाने के लिए कहीं तनिक उत्साह बच रहा है, वे संभवतः 
4969 से 974 तक के दौर का एक बार फिर अध्ययन करना चाहेंगे। इस संकलन में जो निबंध 
हैं वे दिनमान में इस दौरान प्रकाशित हुए थे और यहाँ इसी उद्देश्य से संकलित हैं कि एक स्थान पर 
उन्हें एकत्र देखने का कोई सामाजिक प्रयोजन भी होगा | 
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नेहरू की लिखावट 


नई दिल्ली में मृत्यु से पहले जवाहरलाल नेहरू ने अपने अंतिम संवाददाता-सम्मेलन (23 मई 964) 
में कुछ क्रांतिकारी वातें कही थीं। यों तो क्रांतिकारी वातें कहना उनका स्वभाव ही था और अपने 
राजनीतिक व्यक्तित्व की रक्षा के लिए जव-तव युगांतरकारी वक्तव्य देते रहना ज़रूरी भी था कितु 
उस सम्मेलन में नेहरू का मन कुछ परास्त, कुछ कोमल और कुछ निश्छल भाव से क्रांति करता हुआ 
दिखाई दिया था | उन्होंने संकेत दिया था कि भारत-पाकिस्तान दोनों किसी प्रकार की संवैधानिक एकता 
का प्रयल कर सकते हैं। पक्की तीर पर उनकी राय महासंघ के बारे में जाहिर नहीं हई । लेकिन यह 
जाहिर हो गया कि उनका रुझान इस सुझाव की तरफ था। 

आश्चर्य को वात है कि उस समथ नेहरू के इस रुझान से कहीं खलबली नहीं मची-न पाकिस्तान 
में, न भारत में | शायद दोनों देशां में राजनीतिक खिलाड़ी जानते थे कि अब नेहरू की शक्ति इतनी 
क्षीण हो चुकी है कि यह सुझाव खतरनाक नहीं रह गया है। खुद नेहरू को महासंघ के सुझाव के 
बारे में शंका थी कि पाकिस्तान उसे सही अर्थ में नहीं लेगा। फिर भी वह इसे विचारार्थ सामने रखने 
के लिए अगर कुछ सहमत जैसे दिखाई दे रहे थे तो उनके मन में इस विषय पर बहस करने की 
इच्छा रही होगी । राजनीतिक खिलाड़ियों को छोड़ दें तो सामान्य अखबारों, विश्वविद्यालयों, विद्यार्धी-दलों 
और मज़दूर-संघों में भी इस पर कहीं चर्चा नहीं चली। इसमे नतीजा निकाला जा सकता है कि भारतीय 
मानस तव दोनों देशों की संवैधानिक एकता के लिए तैयार नहीं था | 

आज भी वह तैयार नहीं है। बल्कि आज वह धर्मनिरपेक्षता नामक दाय को लेकर बड़ी उलझन 
में फंस गया है। भारत में अल्पसंख्यक मुसलमान दो विशेष प्रकार के अस्तित्व का उपभोग करते हैं: 
एक अल्पसंख्यक अस्तित्व और दूसरा मुसलमान अस्तित्व | अल्पसंख्यक के नाते वे विशेषाधिकार के 
दावेदार हैं, मुसलमान के नाते विशेष आदर के। परिणामतः सांप्रदायिक उपद्रव, पड़ोसी मुसलमान देश 
का भय, सीमांत क्षेत्रों का भारतीय समाज में विलयन और भाषा जैसे प्रश्नों पर भारतीय मानस दुविधा 
में पड़ा रह जाता है। नेहरू ने अपने जीवन में धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक संरक्षण का जो वातावरण 
तैयार किया था आज उनके बाद उसकी घोर अतार्किक परिणति हो रही है। 

इस पृष्ठ पर दिए हुए चित्र में कुछ विषय उल्लिखित हैं (दिनमान के इस पृष्ठ पर उनकी लिखावट 
दी गई थी जिसका शीर्षक था 'नेहरू की अंतिम प्रश्‍नसूची : कापता हस्तलेख : अधूरे उत्तर 
संपा.)। ये वे विषय हैं जो नेहरू ने अपने मासिक संवाददाता-सम्मेलन में प्रश्नोत्तर के लिए मंजूर किए 
थे। कुछ काँपती हुई लिखावट और गुदनागुदाई, जो कागज़ पर लगे क्लिप के इर्दगिर्द खाची गई है 
उन्हीं की है। संवाददाता-सम्मेलन समाप्त होने पर जब धीमी चाल से कमज़ोर प्रधानमंत्री उठकर चले 
गए तो एक संवाददाता ने वह कागज़ चुपचाप उठा लिया-शायद यह सोचकर कि अब ऐसा 
सवाददाता-मम्मेलन अगले महीने हो या न हो, नेहरू ने हस्बमामूल सवाददाताआ से पूछा था कि आप 
क्या-क्या पूछना चाहते हैं और तत्कालीन महत्त्वपूर्ण विषयों के नाम संवाददाताओं न एक-एक करकं 
लिए थे। नेहरू ने उन्हें कागज़ पर लिख लिया धा। फिर जैसे-जैसे उत्तर देते गए वैसे-वैसे सही का 
निशान हर विषय के सामने लगाते गए थे। 'शेख अब्दुल्ला, कम्युनल डिस्टर्बेस और फोर्थ प्लान -ये 
तीन विषय इस सूची में ऐसे हैं. जो आज भी प्रधानमंत्री के संवाददाता-मम्मेलन की सूची म चा स्थान 
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पाएँगे। अंतिम विषय बॉर्डर टॉक्स विद चाइना' किसी गुज़रे ज़माने की भूलों की याद दिलाती है और 
प्राइस लाइन (नीचे से तीसरा) एक भूले हुए वायदे का। 


[दिनमान, 26 मई ॥968] 


शून्य में शब्द 


कहावत है कि इतिहास में शून्य का प्रवेश नहीं। किंतु यथार्थ यह है कि शून्य की जगह कभी-कभी 
घुटन ले लेती है और लोग समझते हैं कि शून्य भर गया। यद्यपि प्रत्येक बड़े आदमी के निधन पर 
कहने का चलन है कि यह क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती तो भी वह पूर्ति होती है, बहुधा एक घटिया परिस्थिति 
द्वारा और हर बार होती जाती है जब तक कि समाज का ढाँचा किसी क्रांतिकारी परिस्थिति के हाथों 
उलट-पुलट न दिया जाए। 
जाकिर साहब के निधन के बाद राष्ट्रपति पद के लिए जिस फुर्ती से नए नाम की खोज शुरू 
हुई है वह समाज के ढाँचे और राजनीतिक तंत्र के ढाँचे की चरमराहट सुनकर पैदा हुई है और अब 
ध्यान भावी उम्मीदवार की राजनीतिक उपयोगिता पर है, उसके सामाजिक व्यक्तित्व पर उतना नहीं। 
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद शोभा और शक्ति के बीच की किसी स्थिति का सूचक है जिसमें 
ये दोनों थोडे-थोडे पाए जाते हैं पर इन दोनों में से किसी एक का निरा निवेश उस पद में नहीं किया 
जाना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन के समय चिंतन और राजनीति का आत्मीय संबंध था जिससे वौद्धिक 
और विद्याकर्मी को सत्ता की राजनीति से अलग रहकर भी समाज में गौरव सहज सुलभ था। ऐसे 
व्यक्तित्व का अस्तित्व पिछले बीस वर्षों से तेजी के साथ विघटित हुआ है। अब राष्ट्रपति पद के योग्य 
व्यक्ति भले ही मिलें परंतु बौद्धिकों की स्थिति ज़ाकिर हुसैन के बाद क्‍या होगी? 
नेहरू के बाद क्या? कभी राजनीति की स्थिति के लिए पूछा जाता था | राजनीति ने तो अपने 
को और भी जनविमुख और शिखरोन्मुख करके इसका उत्तर खोज लिया है परंतु बौद्धिक जगत का 
संकट राजनीति के संकट से ज्यादा गहरा है, उपजा चाहे उसी से हो, और अब किसी विचारवान, स्वाभिमानी 
और साथ ही सत्ताधारियों के प्रिय बुद्धिजीवी का अस्तित्व और भी अधिक दुर्लभ हो गया है। 
नए उम्मीदवार की तलाश में कुछ गर्मी इस वजह से है कि सन्‌ 972 या उसके आसपास केंद्र 
में कांग्रेस का मौरूसी हक खत्म हो जाने का डर बहुत लोगों को है और उस वक्त जो राष्ट्रपति होगा 
उसे संविधान के भाष्य का ऐतिहासिक अवसर मिलेगा | राजेन्द्र बाबू ने 960 में ही विधि-विशैषज्ञों 
के सामने राष्ट्रपति के वास्तविक अधिकारों की व्याख्या का प्रश्‍न रखा था, तब के लिए नहीं, भविष्य 
के लिए। तब से इस प्रश्न को सचमुच उठाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी | 972 के बाद शायद पड़ 
सकती है। किंतु इसी एक आशंका से राष्ट्रपति पद की परंपरा को बदल देना न राजनीति के लिए 
अच्छा होगा न राजनीति से इतर मानव कार्यकलाप की समृद्धि के लिए। अभी तक भारत को जितने 
राष्ट्रपति मिले हैं उनका विद्या के क्षेत्र में गूढ़तम योगदान रहा है। यह परंपरा ज़ाकिर साहव के साथ | 
समाप्त नहीं होनी चाहिए। आज उसके समाप्त होने की आशंका तो है ही, उससे बढ़कर आशंका 
कि यह एक घटिया शक्ल में आगे चलाई जाए। दूसरे और तीसरे दर्जे के राजनीतिक, जिनका सत्ता 
की दौड़ में या तो स्थान रह नहीं गया है या रहनेवाला नहीं है, बौद्धिक कहलवाकर बहुधा ऊँची जगहों । 
पर सम्मान के लिए लपका करते हैं। आशा करनी चाहिए कि राष्ट्रपति पद उनके लिए बहुत ऊँचा | 
साबित होगा। | 
जाकिर साहब ने उपराष्ट्रपति पद मम्हालते ही कहा था कि इस देश में भाषण और उद्घाटन | 
दो ही काम बाकी रह गए जान पड़ते हैं। यह कहकर फिर उन्होंने अपनी नियति के साथ आंशिक | 
| 
| 
| 
| 
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समझौता कर लिया था। किंतु अपने पूर्ववर्ती की तुलना में उनके भाषण इतने स्वल्प थे कि किसी 
को खटकते नहीं थे। उनके मुँह से निरा उपदेश सुनना भी बहुधा विचागोत्तेजक होता था | क्योंकि उन्होंने 
कभी खुद कोरे उपदेश से संतोष नहीं किया था | इसके ठीक विपरीत आज श्रेष्ठ राजनीतिक वर्ग आँख 
और कान बंद कर केवल मुँह का इस्तेमाल करता दिखाई देता है और उपदेश की व्यर्थता थोड़ी-बहुत ` 
उसने पहचानी भी है, तो भाषा को अन्य प्रकार से दूषित करने लगा है। पाखंड, विरोध और सम्मानहीन 
चाटुकारी आज की राजनीतिक भाषा के मुख्य आभूषण बन गए हैं। सदा के लिए मीन होकर जाकिर 
साहब तो इस अप्रिय दृश्य से विदा ले चुके। वर्तमान नेतृत्व के लिए यह दृश्य उतना ही अप्रिय है 
नहीं। यह बोझ तो नई पीढ़ी पर पड़ा है कि वह भाषा के भ्रष्ट होने की पीड़ा पहचाने और उसके 
शूऱ्य-जाल से जनमन को मुक्त करे | 


[दिनमान, संपादकीय, मई ॥969. भँवर, लहरें और तरंग] 


शास्त्रार्थ या राजनीति? 


मध्यावधि चुनाव समाप्त होने के वाद सरकारें बन गई | प्रायः राजनीतिक दलों के वार्षिक अधिवेशन 
भी हो चुके। पर इस दौर की वहसो से इसका प्रमाण नहीं के वराबर मिला है कि चुनावोत्तर 
राजनीतिक जीवन के लिए कोई दृष्टि किसी दल या नेता के पास है। आज की स्थिति में अपना 
जीवन-मरण ही भारतीय नेता ने सबसे मुख्य और महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न बना दिया है। 'आज' के संकट 
से प्रचार द्वारा उबर लेने की आदत डालकर समाजवाद को धीरे-धीरे खोख़ले नारों में परिवर्तित करने 
की प्रक्रिया नेहरू के बाद तेजी से चली थी। अब उसने प्रायः संपूर्ण राजनीति को आजवाद तक पहुँचा 
दिया है। 

क्या कारण है कि जिस तरह 967 के बाद लोकतंत्र की संभावनाओं पर विचार-मंथन का एक 
दौर शुरू हुआ था उसी तरह मध्यावधि चुनाव के बाद नहीं हो रहा है? उत्तर स्पष्ट है। सन्‌ सड़सठ 
ने सबसे बड़े सत्ताधारी दल की जड़ हिला दी थी और हमारे राजनीतिक ढाँचे में एक मौलिक परिवर्तन 
की नींव डाली थी। केवल इतना ही नहीं था कि कुछ राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें वन गई थीं, प्रत्येक 
राजनीतिक दल को अपने सैद्धांतिक कार्यक्रम सरकारी सत्ता के माध्यम से अमल में लाकर दिखाने 
का एक अवसर भी दिया गया था। वहीं पर कांग्रेस और दूसरों दलों के मध्य अंतर प्रमाणित होने 
या न होने का अवसर भी था। जैसे .ही इस बड़े भारी क्रांतिकारी परिवेश को केंद्रीय कांग्रेस ने पहचाना 
वैसे ही उसने संविधान का भाँति-भाँति से उपयोग करके गैर-कांग्रेसी सरकारों को गिराने का अभियान 
शुरू किया। इस अभियान में 968 के हैदराबाद अधिवेशन तक कांग्रेस को इतनी सफलता दिखाई 
देने लगी थी कि उसने नारा दिया : राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल हो गया है। तब से मध्यावधि के 
पहले तक राष्ट्रपति शासन के माध्यम से केंद्रीय कांग्रेस शासन रहा और मध्यावधि के बाद कांग्रेस 
के लिए कोई बड़ी कठिनाई नहीं खड़ी हुई । इस समय जिन कांग्रेस-विरोधी दलों की गैर-कांग्रेसी सरकारें 
हैं वे स्वयं कोई मौलिक क्रांतिकारी परिवर्तन अपनी सत्ता के उपयोग से नहीं करना चाहते हैं अर्थात्‌ 
केंद्रीय सरकार के लिए बहुत खतरनाक नहीं हैं, अर्थात्‌ केंद्रीय कांग्रेस को इन कांग्रेस-विरोधियों से एक 
ऊपरी लड़ाई और भीतरी समझौता रखने की राजनीति सबसे अधिक सुगम साधन के रूप में उपलब्ध 
है। किंतु इसका मतलब यह मानकर बैठ रहना कि हमारा संपूर्ण राजनीतिक तंत्र स्थायित्व की ओर 
बढ़ रहा है, देश के प्रति बहुत बड़ा द्रोह होगा। 

आज के राजनीतिक वाद-विवाद में प्रायः सभी विषय मूल प्रश्न से हटकर उठ रहे हैं। अछूत 
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प्रथा पर उठनेवाला शोर, 0-मूत्री कार्यक्रम का ढिंढोरा इत्यादि ऐसे ही विषय हैं | नीति निर्धारित करनेवाले 
अत्यंत मौलिक प्रश्नों पर, जिनमें भाषा और भारतीय एकता सर्वप्रमुख हैं, इस समय किसी राजनीतिक 
दल की आस्था नहीं है। इसी तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की आधार भूमिहीन श्रमशक्ति के पुनर्वास 
की समस्या किसी के लिए. मौलिक समस्या नहीं बनकर आ रही है। अनिश्‍चित वर्षा की नींव पर टिक्के 
अस्सी प्रतिशत भारतीय कृषि-समाज के लिए छोटी सिंचाई किसी राजनीतिक दल के लिए प्रमुख राजनीतिक 
कार्यक्रम आज नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे नई पीढ़ी की आगत प्रतिभा के भविष्य के लिए निज 
भाषा में विद्या अध्ययन किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम आज नहीं है। इन सब विषयों पर अधूरे 
कामचलाऊ और दिशाहीन नौकरशाही फैसलों को सबने मानो मान लिया है | परिणाम यह है कि भारतीय 
राजनीति की समस्त हलचल इस समय शिखर पर हो रही है। भीड़ें अपनी जगह इतनी निराश अभी 
नहीं हुई हैं कि चुनाव के समय अपने मताधिकार का उपयोग व्यर्थ मान लें किंतु दो चुनावों के बीच 
नेंतृत्वहीन भीड़ों को एक उवाल से दूसरे तक शायद उफनते और भटकते ही रहना है । नेतृत्व के विघटन 
के बड़े और छोटे सभी प्रमाण बार-बार उभरते हैं पर शायद भारतीय समाज की प्रकांड निरक्षरता पर 
भरोसा करके शिखर नेतृत्व इन प्रमाणों की अनदेखी करता रहता है। सरकारी कर्मचारियों के व्यापक 
आंदोलन ने पिछले वर्ष एक प्रमाण प्रस्तुत किया था। इसी कोटि के अनेक उदाहरण प्रतिदिन घटित 
होते हैं जिनमें आश्वासन--अविश्वासी नेताहीन भीड़ अपने आप संगठित होती है और फिर बिखर जाती 
है। हॉ, इसके संगठित होने और बिखरने के बीच राजनीतिक व्यक्ति और दल तुरंत उपस्थित होकर 
उस संगठित शक्ति का अपने हित में उपयोग करने के यल से नहीं चूकते। ऐसी स्थिति, जिसमें भीड़ 
आगे हो और नेता पीछे, कितनी ही बार पिछले दो वर्ष में देश में दोहराई जा चुकी है। इस स्थिति 
के भयंकर खोखलेपन को पूरी तरह समझने के लिए देखना चाहिए कि ये ही नेता अपनी संपूर्ण वाक्‌प्रतिभा 
और सभाचातुर्य से आजकल शिखर स्तर पर मेलमिलाप करने में लगे हुए हैं। राजनीतिक दलों के 
लिए विलयन, नए संपुजन और मिले-जुले गठवंधनों की बातें इस तरह चल रही हैं जैसे इनके हो 
जाने से तमाम भीड़ चुपचाप इनको मानकर ही इनके पीछे चल पड़ेगी। ऐसा सोचना 967 के बाद 
के भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल होगी जिसकी जिम्मेदारी विडंबनापूर्वक उन्हीं पर होगी जिन्होंने 
॥967 का क्रांतिकारी औजार अपने हाथों में तोला था | 

ऊँचे स्तर के राजनीतिक समझौते का भारतीय जन के लिए आज कोई मतलब नहीं है| जिस 
समय अंग्रेज, भारत को बूढ़ी गाय जानकर राजनीतिक दलों के औसारे में बाँधकर जा रहा था, तब 
पार्टियों के शिखर लेनदेन का कोई प्रयोजन यदि था तो वह समय चला गया। अब भारत को भारतीयों 
के हाथ सोंपने का समय आ गया है और इसके लिए सभी दलों को पहले भारतीय जन के अधिक 
निकट आना होगा। तथ्य यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को गाँवों में जाकर कांग्रेस 
के कारनामे बताने के लिए जब कहले हैं तो कार्यकर्ता विदकता है। संसपा के जनाभिमुख कार्यक्रम 
चलानेवाले लोग छह महीने गद्दी पर बैठने के वाद जहाँ जाना चाहते हैं गही सहित जाना चाहते हैं। 
कवल वहा लोग शायद आज जन के सबसे अधिक संपर्क में हैं जिन्हें नक्सलवादी कहकर पुकारा' जाता 
हे और इन लोगों को लेकर श्री चह्याण उनके त्यक्त पिता वामपंथी कम्युनिस्ट से एक शास्त्रार्थ में लगे 

जिससे बह सिद्ध कर सकें कि वामपंथी कम्युनिस्ट दुष्ट हैं और नक्सलवादी दुष्टतर। पर यह 
वात वह किसके सामने सिद्ध कर रहे हैं और इसे सिद्ध करने से उनके प्रति किसके मन में विश्वास 
जगेगा जव तक कि उनके दल के अहिंसक .कार्यकर्ता जन से उतना ही संपर्क न बढ़ाएँ जितना कि 
आज हिंसक तत्त्वों का है। 


[दिनमान, संपाद्रकीय, 25 मई 969. भँवर, लहरें और तरंग] 


~ 


320 / रघुवीर सहाय रचनावली -4 


रचनावली 


0000000003. MMR FTF SS MMR iE MR OMRON _ Lie 


तोड़ो और बनाओ 


एक भयंकर युद्ध के समय साधारण जन क्या चाहता है? कम से कम दो माँगें तो उसकी होती ही 
हैं। एक यह कि युद्ध शीघ्र से शीघ्र निर्णीत हो और दूसरी यह कि निर्णय जन के पक्ष में हो। ' 
ठीक यही आज वह माँग रहा है | कांग्रेस के दो पक्ष-संगठन और सरकार-की लड़ाई स्वतंत्र 
भारत क लिए अव काइ नइ चाज नहा रह गई। राज्या में वर्षों तक ऐसी लड़ाइयाँ चली हैं और उन्होंने 
सरकारी कर्मचारियों, विश्वविद्यालयों, अध्यापकों, छात्रों, डॉक्टरों और सभी स्वतंत्र धंधों में लगे विशेषज्ञों 
को जवर्दस्ती प्रांतीय सत्तागुटा क खमों में वॉटकर वर्षों तक मौलिक प्रतिभा का विकास कुंठित किया 
है। केंद्र में संगठन-सरकार युद्ध इससे भी बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय जीवन को तोड़ेगा क्योंकि यदि वह 
संसद के मैदान में लड़ा गया तो वह संपूर्ण संसदीय लोकतंत्र को झकझोर डालेगा--और '67 के बाद 
संसदीय लोकतंत्र का खस्ता हाल किसी से छिपा नहीं है। वास्तव में हमारा राष्ट्रीय राजनीतिक ढाँचा 
खेत-कारखानों में पिछले तीन वर्षों में इतना वदल गया है कि संसद में जाकर बैठे लोग उसे पूरा-पूरा 
देख नहीं पा रहे हैं | उसमें एक ओर वास्तविक जन-आकांक्षाओं से डरे हुए किंतु उनके पीछे-पीछे दीड़नेवाले 
राजनीतिक दल हैं जो अखवारी प्रचार को ही राजनीति मानने लगे हैं और दूसरी ओर संगठित हिंसा 
सहारे जन-आकांक्षाओं का उद्देलन करनेवाला असंगठित उग्र नेतृत्व है जिसे उत्तरोत्तर वाम-मार्क्सवादी 
राजनीति प्रश्रय देने को कृतसंकल्प है। चुनाव और दो चुनावों के बीच कर्म से राजनीतिक बदलाव 
का आदर्श संसदीय लोकतंत्र के ढाँचे से कहीं रंगकर चला गया दीखता है। 

॥967 के वाद पराजित कांग्रेस सदस्यों को हैदरावाद अधिवेशन में इंदिरा गाँधी और निजलिंगप्पा 
दोनों ने कांग्रेस नीतियों के जनता में प्रचार की सलाह दी थी। आज भी दोनों कहते हैं कि दोनों कांग्रेस 
के आर्थिक कार्यक्रमों के समर्थक हैं : उन पर अमल न होने का दोष एक-दूसरे पर वैसे ही डाला 

जा रहा है जैसे '67 के पराभव के वाद डाला गया था | '67 से अब तक उस आर्थिक कार्यक्रम का 
असर क्या हुआ, यह आज के झगड़े में लोग भूल गए हैं। जो हो, कांग्रेस संगठन यदि उस कार्यक्रम 
को धारण करने योग्य नहीं रहा तो फिर उस संगठन को तोड़ देना ही श्रेयस्कर होना चाहिए | उसे 
तोड़ने की जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालना किसी प्रकार का नेतृत्व प्रदान करना नहीं, नेतृत्व से भागना 
है। इस प्रवृत्ति के मूल में शायद यह भय ही है कि यदि यह संगठन हाथ से चला गया तो नया दल 
गठित करने में नीतियों और कार्यक्रमों को अभी के घोषित कांग्रेसी समाजवाद के अधिक मौलिक और 
परिवर्तनकारी रूप देना पड़ेगा। किंतु यही आज आवश्यक हो गया है। शिखर पर के धक्कमधक्के 
से हटाकर राजनीति को स्वस्थ प्रतियोगिता के जनाकीर्ण मैदान में लाने का साहस जिस नेतृत्व में न 
हो वह कांग्रेस के घिसेपिटे 0-मूत्री कार्यक्रम के आधार पर कांग्रेस के भीतर लड़ाई भले लड़ ले 
राष्ट्र को नया जीवन नहीं दे सकेगा। चाहे कांग्रेस सरकार सही-सलामत रहे, चाहे विरोधी भी निकाले 
जाएँ, सरकार भी बदले, दोनों हालात में, यदि संपूर्ण राजनीतिक ढंचि को ताकत देना हा हे ता समस्त 
राजनीतिक दलों में सच्चे समाजवादी कार्यक्रम के आधार पर टूट होकर ही कोई नया शक्‍्ति-संतुलन 
बनाना चाहिए, अन्यथा एक लंबी और निरर्थक तू-तू, मैं-म जेसी अब तक राज्या म॑ जनता पर लाटा 
गई है, अब समस्त राजनीतिक जीवन पर लादी जाएगी। यह नेताओं की विजय भले हो, जन की 
शुद्ध पराजय होगी | उसे कभी अवसर न मिल पाएगा कि वह भारतीय राजनीतिक जीवन म॑ नताआ 
के आश्वासनों की सच्चाई परख सके-क्याँकि नेताओं को कभी अपने आश्वासन पूर करन का अवसर 
न मिल सकेगा। यों भी, आज भी, यदि आम चुनाव समय से पूर्व हो तो ससदाय लोकतत्र क हामा 
कितने दल हैं जो '67 के वाद से अब तक अपने कार्यक्रमों के परिणाम जनता के सामन रख 

सकते ह? 
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इसलिए वर्तमान युद्ध का निर्णय जन के पक्ष में तभी हो सकता है जव युद्धरत कांग्रेस पक्षं में 
अव सुविधा का कोई समझौता न हो बल्कि उसका एक अंश दूसरे दला क समानधमा अशा के माथ 
मिला दिया जाए। इसमें भय की कोई बात नहीं हे-साहस की अवश्य है-और जोखिम उठाने की 
भी है। किंतु अब तक जैसा दीखता है. भारतीय जनता जोखिम उठा सकनेवाले नेतृत्व को ही प्यार 
करती रही हे और अभी वह बिलकुल निकम्मी नहीं हुई है। 


[दिनमान, संपादकीय, 9 नवंबर 969. भँवर, लहरें और तरंग] 


सुंदर समाजवाद 


आखिरकार कुछ हुआ। केंद्र में भी कांग्रेस से उसी तरह लोग टूटे जिस तरह '67 में राज्यों से टूटे 
थे। किंतु यह तुलना यहाँ समाप्त होती है। '67 कांग्रेस का नकली समाजवादी मुखौटा उतार फेंकने 
आया था, '69 उसे फिर चढ़ाकर विजयोन्मत्त हो रहा है | कांग्रेस का जो विघटन अब हुआ 
न तो विचार और कर्म की जिंदा जनवादी राजनीति का परिणाम है, न अपने आपमें उसका स्रोत बन 
सकता है। वह सत्ताधारियों की आपसी लड़ाई है और उसे अपने ही तर्क मे चलने दिया जाए तो 
उसका नतीजा विजेता के हाथ में और अधिक सत्ता के अधिग्रहण के सिवाय कुछ नहीं हो सकता | 
हाँ, उसे दूसरी राजनीतिक शक्तियाँ प्रभावित करें तो इस संघर्ष में भी भारतीय राजनीति से बुझते हुए 
दरवारी चरित्र को एक बार मुधारने की शक्ति पैदा की जा मकती है। 
कांग्रेस का मुर्दा खुक्खल सिकुड़कर अलग गिर जाए इसका स्वागत है। उस दल में कोई दम 
नहीं रह गया है। कितु जो अंश वच रहेगा क्या उसके पास अपनी समाजवादी नेकनीयती का मायाचक्र 
चलाने के सिवाय और कुछ बचा है? यह एक बहुत दिलचस्प अध्ययन का विषय होगा कि समाजवाद 
और धर्मनिरपेक्षता का नाम ऐसी कितनी-कितनी बार कांग्रेसी समाजवादियों ने लिया है जब उन्होंने इसकी 
कोई स्पष्ट परिभाषा की हो। अपने को समाजवादी सिद्ध करने के लिए जिस नफरत से इस दल के 
लोग स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ का नाम लेते हैं वह दिखाती है कि उन्हें अपने को इन्हीं दोनों रकमों 
मे अलग दिखाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मालूम होती है | मूलतः वे इन्हीं दोनों के सबसे अधिक निकट 
हैं। इस आशय का अकाट्य प्रमाण यह है कि भाषा और अन्न, दो अत्यंत मौलिक प्रश्नों पर समाजवादी 
कांग्रेसियों की और स्वतंत्र-जनसंघ की दृष्टि में कोई मौलिक अंतर नहीं, दोनों अंग्रेजी को हिंदी के 
साथ-साथ बनाए रखना चाहते हैं और दोनों 'हरित क्रांति! को क्रांति मानते हैं जिसने उद्योग की तरह 
खेती का वर्चस्व भी एक जबर्दस्त पूँजीपति वर्ग खड़ा करके उसे सौंप दिया है। 
इस भ्रमजाल को काटने का बहुत सही अवसर आया हुआ है। मजे की बात यह हैं कि इस 
भ्रमजाल का अहसास सबसे अधिक हुआ तो एक कांग्रेसी को ही हुआ जबकि विरोधी और विशेष 
रूप से समाजवादी दल मारे चतुराई के मुँह बंद किए बैठे थे । दिल्ली-महासमिति में स्पष्ट' आर्थिक-सामाजिक 
लक्ष्य निर्धारित करने की माँग, जो श्री चंद्रशेखर ने की है, कांग्रेस के 'समाजवादी' गुट के भीतर छिपी 
इस चिंता की झलक देती है कि आगे की दलगत लड़ाइयों में बिना और प्रखर समाजवादी प्रचारक 
बने, काम नहीं चलेगा। | 
22 नवंबर का अधिवेशन जब होगा तो साधारण भारतीयों को-यानी उन्हें छोड़कर जिनके लिए | 
राजनीति केवल शिखरसम्मेलन है-कौतूहल रहेगा कि इसमें कांग्रेस की समाजवादी नीतियाँ कितनी दूर | 
तक जाती हैं। क्या वे बंजर और सूखी जमीनों तक या खर्च की सीमा तक पहुँचती हैं? क्या वे हिंदू | 
समाज के कोढ़ वर्णभेद को पॉछती हैं या वे पीढ़ियों मे विद्या-वल-हीन पिछड़े हिंदू-मुसलमान वर्गों को | 
| 
| 
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श्रेष्ठननों जैसा योग्य बनाने के लिए विशेष अवसर देती हैं? और क्या वे 2 प्रतिशत भारतीयों मे 
यह अधिकार छीनती हैं कि वे वाकी भारतीयों को अंग्रेजी बोलकर गुलाम बनाए रखें? लेकिन वे प्रश्‍न 
एक अन्य प्रश्न के उत्तर पर निर्भर हैं। प्रशन यह है कि कांग्रेस के समाजवादी गुट में कौन-सी हलचल 
है जो मौलिक नीतियों की ओर दल को ले जाए। अभी तक उसमें जो जोर देखा गया है वह अपने 
नेता की शक्ति बढ़ाने में ही खर्च होता रहा है। प्रधानमंत्री के निर्विवाद रूप से कांग्रेस के सत्ताधारी 
समाजवादी गुट का नियामक घोषित हो जाने के वाद यदि उनके गुट के विचारक अपनी शक्ति अपने 
विचारों पर आचरण करने में लगाएँगे तो निश्चय ही पाएँगे कि वे एक भ्रामक सतही कार्यक्रम को 
लेकर चल रहे थे, उसमें व्यापक परिवर्तन की ज़रूरत है। 

कौन यह परिवर्तन कराएगा? यह सोचना तो वहुत आशावादी वनना है कि खुद वह गुट बिना 
किसी दवाब के नीतियाँ को और सच्चाई देगा। विना दवाव के तो वैंक राष्ट्रीयकरण जैसा कर्मकांड 
भी नहीं हुआ। संसद के आगामी अधिवेशन में सभी समाजवादी दलों को यह अवसर मिल रहा है 
कि वे बहसों में मौलिक नीतियों पर सफाई माँगें। वे भी यदि दरबारी राजनीति के हथकंडों को आज 
धर्म समझकर बैठे रहे तो वे ऐसी वहसो से कतराएँगे क्योंकि उनसे तत्काल कोई रुतबा नहीं मिलता | 
तब आनेवाले वक्त में भी वे एक आत्मलीन सुंदर समाजवादी परिकल्पना में अशोक मेहता की तरह 
कहेंगे-विचार करना विचारक का काम है और राजनीति करना राजनीतिक का | वह क्षण स्वतंत्र और 
स्वस्थ चिंतन की मृत्यु का क्षण होगा-क्योंकि राजनीतिक विचारक को बता रहा होगा कि क्या विचार 
करो। 


[दिनमान, संपादकीय, ।6 नवंवर ॥969. भँवर, लहरें और तरंग] 


कितनी भ्रांति, कितनी भ्रांति 


कांग्रेस के दोनों गुटों ने अपने को एक-दूसरे से छुड़ाकर अलग कर लिया है और उसमें एक दल सरकारी 
और दूसरा संगठन का प्रतीक बन गया है। दोनों ने कानूनी तौर पर पुराने संगठन के प्रतीकों पर कब्जा 
करने की कोशिश की है और दीखता है यह कोशिश अगले चुनाव तक चुनाव प्रतीक हस्तगत करने 
के इरादे से जारी रहेगी। इससे इतना सिद्ध है कि दोनों दल अपने को एक-दूसरे से अलग वताते हुए 
भी पूरे तौर से आश्वस्त नहीं हैं कि लोगों ने उनकी अलग-अलग सत्ता को पहचाना है। वास्तव में 
दोनों दलों ने अपने समाजवादी स्वरूप की व्याख्या के वायदे किए थे। मोरारजी देसाई की कांग्रेस को 
केंद्र मे सरकार फिलहाल तो नहीं बनानी है इसलिए वह कुछ बढ़ चढ़कर वायदे कर सकती है। ॥0-सूत्री 
कार्यक्रम को कुछ और उग्र बनाकर उसने पेश किया है। उधर इंदिरा गाँधी की कांग्रेस को सरकार 
चलानी है इसलिए उसने मजबूरी जाहिर की कि संसद का सत्र चलते समय वह कोई आर्थिक कार्यक्रम 
पेश नहीं कर सकती। इस प्रकार दोनों दल समाजवाद की कोई विचारधारा, जो कि पुरानी कांग्रेस की 
विचारधारा से अलग हो, सामने लाने में एकदम असफल रहे। पुरानी कांग्रेस भी एक तरफ वायदे करती 
थी और दूसरी तरफ मजबूरी जाहिर करती थी कि व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण वह उन पर अमल 
नहीं कर पा रही है। पर साथ में वह ये वायदे भी करती थी कि वह एक भावी भारत का स्वप्न 
देखती है और उसकी नीतियाँ अंततः समाजवाद की स्थापना की दृष्टि से बनाई गई हैं। अब इंदिरा 
गाँधी की कांग्रेस ऐसे किसी स्वप्न की परिकल्पना नहीं कर रही है क्योंकि संसद का सत्र जारी है'। 
और मोरारजी देसाई की कांग्रेस ऐसे किसी स्वप्न की परिकल्पना नहीँ कर रही है क्योंकि वह 0-सूत्री 
कार्यक्रम से कुछ अधिक समाजवादी घोषणाएँ आसानी मे करके छुट्टी पा सकेती है। दोनों दलों में एक 
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| 
अच्छे स्वस्थ राजनीतिक दल के रूप में जनता की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं से सीधे संबंध 
जोड़कर उसके भावी जीवन की एक दृष्टि निर्धारित करने का साहस चुक गया है। दोनों की घोषणां 
में बहुत अंतर नहीं है बल्कि उन दोनों की पुरानी कांग्रेस की घोषणाएँ ही अभी तक दोनों दलों की 
पैतृक संपत्ति और संबल बनी हुई हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कांग्रेस को आंतरिक एकता 
नष्ट नहीं हुई है, केवल दलीय स्वार्थ अलग-अलग हो गए हैं और जैसा कि दोनों के दावों से प्रकट 
है-दोनो जानते हैं कि पिछले वीस वर्ष से वे जिस जनता को अपने झंडे के नीचे जमा करते आए 
हैं वह अब भी, समाजवाद का नाम इतना झूठा पड़ जाने पर भी, इस नाम के आकर्षण से विरक्त 
नहीं हुई है : इसलिए इस नाम का इस्तेमाल दोनों को करते ही रहना होगा। 
जब 22-23 नवंबर को अधिवेशन घोषित हुआ था तो बहुत-से लोगों में, जो मानते थे कि कांग्रेम 
में भी ईमानदारी और जनवादिता का युग आरंभ हो सकता है, आशा जगी थी कि इस सम्मेलन में 
कोई वैचारिक हलचल होगी और कम से कम जाति, भाषा, अनाज, आमदनी और विदेश नीति के 
मामलों पर एक समग्र नीति की तसवीर उभरेगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे पुरानी कांग्रेस में एक 
ओर प्रधानमंत्री, दूसरी ओर कुछ उग्र नौजवान और बीच में कुछ मध्यस्थ हुआ करते थे, वैसे ही इस 
बार भी प्रकट हुए। एक तथ्य और प्रकट हुआ कि पुराने कांग्रेसी संगठन का बहुलांश प्रधानमंत्री के 
साथ है | इस बहुलांश में किस-किस प्रकार के लोग हैं, यह एक दिलचस्प पड़ताल का विषय हो सकता 
है। तो भी बहुलांश शक्ति प्रधानमंत्री के साथ है, यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया है। परंतु यह 
सिद्ध नहीं हुआ है कि यदि पुरानी कांग्रेस का अधिकांश एक ओर आ जाए और यदि उसी ओर प्रधानमंत्री 
भी हों तो वह दल स्वस्थ राजनीतिक दल बन सकता है। अभी तक के प्रमाणों से यही प्रकट हुआ 
है कि वह एक तगड़ा संसदीय सरकारी दल बन सकता है। उसका सोच-विचार निरे प्रशासकीय स्तर 
पर होता दिख रहा है जिसमें बंधन यह है कि हम जो-जो काम कर सकते हैं उन्हीं की बात करेंगे। 
तमाम लोग जो इस दल को, दल के सदस्य न होते हुए, समर्थन देना चाहते होंगे, अपने को सरकार 
की मजवूरियों से बाँधना नहीं चाहेंगे। वे अब भी चाहते हैं कि कोई नेतृत्व शक्ति उन्हें भारतीय भविष्य 
की परिकल्पना करके दे और यह परिकल्पना पिछले बीस वर्षों के ढोंग-ढकोसले से मुक्त और स्पष्ट 
हो। यह और बात है कि ऐसी परिकल्पना प्रेषित करनेवाले दल को कभी सरकार बनाने का मौका 
मिले तो वह अपनी परिकल्पनाओं को मूर्त रूप देना कठिनाइयों में आंरभ करे। किंतु कोई दल यदि 
अपने मंत्रालयों की मजबूरियो और कार्यसूचियों की घोषणाएँ अपने राजनीतिक मंतव्य के रूप में करने 
लगे तो वह उतना महान नेतृत्व दल के बाहर के लोगों को नहीं दे सकता-दल के भीतर के लोग 
ज़रूर अपने नेता की होशियारी से प्रभावित और सुरक्षित अनुभव कर सकते हैं। 
अगले एक महीने के अंदर इंदिरा गाँधी के दल ने एक मौलिक नीति की घोषणा करने की उम्मीद 
फिर वँधाई है। इस बीच कांग्रेस के दोनों हिस्से समाजवाद का नाम लेकर एक-दूसरे से ज्यादा उत्तेजक 
और आकर्षक आश्वासन निश्चय ही दल के बाहर की जनता के सामने पेश करेंगे। किंतु समाजवाद 
का नाम और उसको विचारप्रक्रिया इतनी पुरानी और चिरपरिचित है कि आज की नई पीढ़ी समाजवाद 
की समझ पैदा करने के लिए केवल दोनों दलों की घोषणाओं की मोहताज नहीं रह गई है। उसके 
पास कम से कम दो अनुभव समाजवाद के नाम से पिछले वर्षों की धुंध मिटाने के लिए हैं। एक, 
कांग्रेस का सन्‌ सेतालीस के बाद 8 वर्षों का इतिहास और दूस 967 का आम चुनाव | ज़रूरत 
है कि अगले एक महीने के अंदर जहाँ कहीं भी विचार करने की शक्ति बची हो वहाँ समाजवाद के 
भारतीय स्वरूप की व्याख्या होती रहे ताकि जब दिसंबर के अंत में कांग्रेस के दोनों हिस्सों की घोषणाएँ 
वैचारिकों के सामने आएँ तो समाजवाद के नाम पर भ्रांति फैलाने की गुंजाइश कम से कम रह जाए। 
बह कोई संयोग की बात नहीं है कि भारतीय स्वतंत्रता के 23 वर्ष में स्वतंत्र भारत के राजनीतिक | 
ढाँचे पर कव्जा करने के लिए 'समाजवाद' का ही सहारा लिया जा रहा है। यह शब्द स्वतंत्रता के 
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पहले से ही भारतीयों के उन्मेष का वीज रहा है | नेहरू के अट्टारह वर्षों में इसी नाम से प्रस्फटित 
आशा के सहारे भारतीय राष्ट्र की एकता बनी रही और यह सत्य भी है कि यदि छोटे-छोटे स्थानीय . 
स्वार्था में भारतीय वैविध्य को बॉटकर देश का विभाजन और अधिक नहीं करना है तो एक समग्र 
ही राष्ट्रीय एकता का मूल हो सकता है। किंतु अट्टारह वर्ष बाद एकाएक पता चलता 
कि कृषि नीति से लेकर विदेश नीति तक दुर्भिक्ष ही हाथ लगा है। अवश्य कहीं मूल में चिंतन की 
खोट थी। समृद्धि, पश्चिमी आधुनिकता और बड़ी मशीनों के रुआव में गरीव भारतीय समझता रहा 
कि राष्ट्र ताकतवर हो रहा है; जबकि करोड़ों इनसानों में छिपी संभावनाएँ बाहर लाने के लिए मनुष्य 
और मनुष्य में जिस समता की मौलिक आवश्यकता थी उसे कांग्रेसी समाजवाद की भाषा नीति और 
उत्पादन नीति ने वंध्या कर दिया था। 
राष्ट्रीय जागृति की यह आकांक्षा आज भी जन-मानस में मरी नहीं है। शासक यह जानते हैं पर 
भी जानते हैं कि धीमे और असंतुलित उत्पादन वाली व्यवस्था में न्यूनतम आवश्यकताओं की 
पूर्ति का वायदा वार-वार करके भी वे जनता को भरमाये रख सकते हैं कि यही समाजवाद है। यदि 
उन्हें निरक्षर और तरसती हुई जनता के भरमाये जा सकने का यह विश्वास न होता तो वे आज धड़ल्ले 
से यह दावा न कर सकते कि पीने का पानी सबको पहुँचा देना ही समाजवाद है या यह कि उनमें 
और उन्हीं के कल तक के साझीदारों में अंतर विचारधारा का नहीं बल्कि चेहरे का है, यानी यह कि 
समाजवादी चेहरा होना ही काफी है। 


[दिनमान, संपादकीय, 30 नवंबर 969. भँवर, लहरें और तरंग] 


कुछ करो 


कांग्रेस के दोनों घरों को शायद अंदाजा नहीं है कि गाँवों में रहनेवाली थोड़ी-बहुत भी पढ़ी-लिखी नीजवान 
पीढ़ी उनकी इस व्यक्तिगत स्तर की राजनीतिक परनिंदा से कितनी खिन्न होती जा रही हे, इस वाकयुद्ध 
के प्रणेताओं की दृष्टि में नौजवानों में ऊँचे तवके के खाते-पीते, भोग-विलास की वृद्धि को ही देश 
का विकास माननेवाले युवक ही युवावर्ग हैं और वे शायद समझते हैं कि विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी 
के वोझ से दवे, आगे चलकर शिक्षित बेरोजगार वननेवाले मध्यमवर्गीय नौजवान को भी धार-धार श्रष्ठ 
सम्पन्न युवा वर्ग का पिछलग्गू बनाया जा सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी असगाठत भीड़ देश में 
ऐसे नौजवानों की भी है जो दिल्ली की शिखर-शव्द-राजनीति में अपने को कहीं शामिल नहीं पाती-न 
धर, न उधर और वह आज भी पिछले 40-50 वर्षों से संचित राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की परिकल्पना से 
अनुप्राणित है। यह भीड़ की भीड़ आज के राजनीतिक तंत्र से बाहर हे | अट्टारह साल का उम्र न वाट 
देने का अधिकार इसी पीढ़ी की स्वाभाविक और समुचित माँग है। जब तक यह पाढ़ा राजनात क 
पूरे तंत्र में शामिल नहीं होती, भारत की राजनीति कोल्हू के वैल को तरह चलता रहगा हेगी। बैल एक 
हो या गोई हो, कोई अंतर नहीं पड़ता | 
उधर संसद में कोई एक बड़ा दल इस हालत में नहीं है कि दूसरे दलों क सहयोग के बिना सरकार 
बना सके, न कोई छोटे दल इस हालत में हैं कि वर्तमान सरकार को हटाकर स्वय काई स्वतत्र व्यक्तित्व 
बना सकें, सरकार तो दर की बात है। वे इस हालत में भी नहीं दीखते कि वर्तमान सरकार का बनाए 
रखकर और उस पर दबाव डालते रहकर उससे कोई नीतियाँ वदलवाकर उसका श्रय स्वय ल सक | 
ऐसी किसी भी कोशिश के अंत में श्रेय सरकार का ही होगा, विरोधियों को केवल यह अखबार सताव 
हाथ लगेगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को थोड़ा परेशान किया। 
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ऐसी राजनीतिक साप-छछूंदर की गति क्यों पैदा हुई? इसलिए कि कांग्रेस की एकता के 22 वर्ष 
में जो सामाजिक-राजनीतिक नीतियाँ चलाई गई थीं और जो विकास कार्य किए गए थे उनका स्तर 
गरीब-अमीर में दूरी बढ़ाने, समाज-विरोधी सीढ़ियों को स्थायित्व देने और प्रादेशिक एवं सांप्रदायिक वँटवारा 
बढ़ाने में हुआ। परिणाम यह है कि आज फिर बिलकुल शुरू से शुरू करने का वायदा करना संभव 
हो गया है! आज जिसके पास भी सत्ता हो वह लोगों को उनकी न्यूनतम आवश्यकताएँ देने का वायदा 
करके वना रह सकता है। यह नारा एक तरह से रामबाण है। जिनके पास बहुत है उनको खलता 
नहीं, जिनके पास खाने भर को है उन्हें ललचाता है और जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास पहुँचता 
नहीं। यही शहरों-कस्बों के खाते-पीते वर्गों में समाजवाद के रूप में सहज स्वीकार कराया जा सकता 
है, बावजूद इसके कि समाज के ढाँचे में यह ऐसा परिवर्तन नहीं करता कि उससे निरक्षर, निर्वल, निष्कासित 
मनुष्यों की कर्म-अभिव्यक्ति संभव हो सके और भारतीय मानव को जाति की, भाषा की गुलामी से 
मुक्त कराकर भारत को वास्तव में स्वाभिमानी राष्ट्र बनाया जा सके जैसा कि स्वतंत्रता के पहले की 
सभी और बाद की कम से कम दो पीढ़ियों ने उसे अपनी कल्पना में देखा है। 

यह लालसा आज किसी दल के राजनीतिक कार्यक्रम के भीतर धड़कती हुई नहीं दिखाई देती। 
शायद उन्होंने अपने सामने संपूर्ण राष्ट्र का नहीं केवल दिल्ली की संसद और सचिवालय का और प्रचार 
के उन माध्यमों का नक्शा रख छोड़ा है जिनके द्वारा वे 3-4 प्रतिशत भारतवासियों का जनमत लेकर 
राजनीति कर सकें। 

पर वह संपूर्ण भारत का स्वप्न अभी मरा नहीं है। आज की राजनीति उसे लेकर पुलकित न 
हो पर गाँव-गाँब में फैला, अपनी धरती और भाषा से अंकुरित आज भी यह युवजन समाज में स्पंदित 
होता है। समझ लेना चाहिए कि इस समाज को दमित करने और दमित रखने का प्रयल भी करना 
पड़ा तो सत्तालोलुप राजनीति ऐसा करने से हिचकिचाएगी नहीं। 

ऐसे किसी बल-प्रयोग की नौबत ले आने से कहीं अधिक अच्छा होगा कि कांग्रेस के दोनों दल 
अपने-अपने कार्यक्रमों पर तुरंत अमल करना शुरू कर दें। देश के पास इतना समय नहीं है कि वह 
प्रचार में नष्ट किया जाए और कार्यक्रमों पर अमल करने से कोई रोकनेवाला भी नहीं है। विरोधी 
कांग्रेस के पास केंद्र में सत्ता नही है तो भी कुछ राज्यों में तो वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं वाले 
कार्यक्रम चला सकती है और केंद्र में तो अपेक्षया मौलिक सामाजिक परिवर्तन के उपाय भी करने में 
सरकारी कांग्रेस को सदन का बहुमत निश्चय ही मिलेगा । दोनों गुटों में एकता संभव नहीं रह गई है 
यह जानते हुए अब दोनों गुट अपने को अपनी-अपनी नीतियों के आचरण के लिए स्वतंत्र क्यों नहीं 
समझते और पुरानी कांग्रेस-ख्याति के मालिक बनने के लिए लोगों के दिमागों में वैचारिक नारे क्यों 
भर रहे हैं, यह नई पीढ़ी की समझ के बिलकुल बाहर की बात है प्रश्‍न यह है कि क्या दोनों गुट 
इस नई पीढ़ी का विश्वास पूर्णतया खोकर भी सत्ताधारी वने रहने का सपना देख रहे हैं या कि ये 
उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब लोग विचार करना बंद कर देंगे। 


[दिनमान, संपादकीय, 2॥ दिसंवर 969. भँवर, लहरें और तरंग] 


उत्तरप्रदेश से दो शब्द 


केंद्र-राज्य संबंध ने, जो 967 के बाद एकाएक महत्त्वपूर्ण हो उठा था, 970 में एक नया चरित्र 

ग्रहण करं लिया है, उसका आज का तनाव, 967 के बाद के तनाव से नितांत असमान है | प्रधानमंत्री | 

तब की तरह आज यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि वह विरोधी राज्य-सरकारों का अस्तित्व लोकतंत्र 
रचनावली 
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की शक्ति मानती हैं। इससे इनकार करना वेकार है कि केंद्र और राज्य का संबंध अव दोनो कांग्रेस 
को एक-दूसरे को उखाड़ फेंकने की कोशिशों से ही निर्धारित होगा | 
५ भारतीय संविधान राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता न देते हुए भी राष्ट्रीय जीवन में गतिशील परिवर्तन 
करते की सुचिता पर 260 त क केंद्र-राज्य संबंध प्रशासनिक और व्यावहारिक 
मामलों में केंद्र और राज्य में तालमेल का तकाजा भी करता है जो राजकाज सुधराई से चलाने के 
लिए ज़रूरी है, एक अन्य स्तर पर प्रदेशगत आवश्यकताओं को लेकर राज्य का केंद्र से आग्रहशील 
होना भी इस संबंध को उत्तेजन दे सकता है। प्रश्‍न यह है कि भारतीय राजनीति के पूरे ढाँचे के अंदर 
केंद्र और राज्य के संबंध ने आज तक ढाँचे के सड़ेगले जड़ अंश को बदलने और केवल राजनीति 
में स्वस्थ जीवन लाने के लिए कोई हलचल पैदा की या कि वह केवल साधारण दर्जे की खिच-खिच 
पैदा करता रहा जो राज्य और केंद्र दोनों के गुटपोषक मुखिया की निजी शक्ति-वृद्धि में सहायक रही? 
67 में पहली वार राज्यों में कांग्रेस सरकारें अपदस्थ होने पर केंद्र को अच्छी राजनीति से दबाकर 
देश का राजनीतिक और संगठनात्मक नक्शा बदलने की संभावना पैदा हुई। अनेक संविदा ने मूलतः 
संसपा-प्रेरित जन-कार्यक्रमों को अपना आधार बनाया | उनमें से कुछ अमल में आने पर केंद्र और राज्य 
के संबंध में एक गतिशील परिवर्तन करके सारे देश की राजनीतिक जड़ता को तोड़ने में सक्षम थे। 
अनेक कारणों से यह सक्षमता उस समय सार्थक नहीं हो सकी और उत्तरप्रदेश में सवा छह एकड़ पर 
से लगान माफी मॉगने का भी गतिशील परिणाम नहीं हो सकता जो अक्टूबर '67 तक हो सकता 
था। तब की कम्युनिस्ट गैर-कांग्रेसी सरकारें अपने राज्य में अपने दल को सशक्त करने और वहीं से 
केंद्र को हिलाने में लगी थीं जिसके लिए उन्हें केंद्र से किसी न किसी प्रकार का झगड़ा बनाए रखना 
जरूरी था। उन्होंने अपना सारा समय इसी में बिताया और अंशतः सफल भी हुईं। 969-70 में एक 
ऐसे तनाव का दौर हुआ है जो न केवल '67 के बाद के गुटवंदी-पोषित घरेलू तनावों का नंगा रूप 
है बल्कि इतना निवीर्य है कि राष्ट्रीय राजनीति को कोई भी दिशा नहीं दे सकता। उत्तरप्रदेश और 
केंद्र के झगड़ों की शुरुआत प्रधानमंत्री ने राज्य के नेताओं पर उसके पिछड़ेपन के पिता होने की जिम्मेदारी 
थोपकर की | जवाब में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सुरक्षा प्रबंध की जिम्मेदारी पिछड़े राज्य की गरीव जनता 
पर डालने से इनकार कर रहे हैं। यह ले-दे एकदम कोरा शब्दघोष है और ढोंग के एक खोखले ढोल 
की गूँज जैसा सुनाई देता है जिसे डुंड बजा रहे हों। यह सही है कि प्रधानमंत्री का इस समय उत्तरप्रदेश 
जाना और वहाँ के विधायकों का नए कांग्रेसी विधायक दल के नेता के चुनाव की तैयारी करवाना 
मुख्यमंत्री के विरुद्ध होने के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। किंतु यह तो राजनीति के उस घटिया 
खेल के घटिया नियमों में से एक है जिसे चंद्रभानु गुप्त और इंदिरा गाँधी दोनों मिलकर खेल रहे हैं। 
पिछड़ेपन का दोष उत्तरप्रदेश पर थोपने के निहायत बचकाने मामले में देश की राजनीति को बदलने 
का कोई दम नहीं है। 
निश्चय ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा के संबंध में लोगों के मन में अस्वीकृति पैदा करने के अतिरिक्त 
श्री चद्रभानु गुप्त कुछ वास्तव में गहरा असर करनेवाला काम कर सकते हैं। उत्तरप्रदेश हिंदीभाषी राज्यों 
में सबसे बड़ा और प्रधानमंत्री चुननेवाले राज्यों में भी सबसे बड़ा है। इस राज्य में साधारण जन को 
राजनीति में भागीदार बनाने की प्रक्रिया तेज करने के साथ-साथ वह केंद को भी ऐसी ही प्रक्रिया तेज 
करने पर मजबूर करनेवाले काम करें तो उसका कोई मतलब हो भी हक है। इसमें से एक का 
संबंध राजनीति की मूल शक्ति-भाषा से है। केंद्र की दिलचस्पी इस समय हिंदी प्रदेशों में उदू आर 
मैथिली के झगड़े खड़े करने में है। इसकी काट चाहे तो उत्तरप्रदेश कर सकता है। उसे पूरा अधिकार 
है कि वह केंद्र से अपने व्यवहार में हिंदी और केवल हिंदी का इस्तेमाल करे। और अंग्रेजी मूल और 
अनुवाद दोनों को इस इस्तेमाल के लिए बिलकुल निषिद्ध कर दे। कहा नहीं जा सकता कि मुख्यमंत्री 
में ऐसा निर्णय करने की शक्ति या इच्छा होगी या नहीं। किंतु उन घटकों से जो इस समय उत्तरप्रदेश 
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में गुप्त सरकार की सहायता कुछ कार्यक्रमों पर अमल के बदले में कर रहे हैं, आशा करनी चाहिए | 
कि वे इस मूलतः क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए सरकार को प्रेरित करेंगे । यह परिवर्तन संविधान के 
अंतर्गत संभव है और अगली 26 जनवरी को कागज़ पर हिंदी को राष्ट्रभाषा वने पाँच वर्ष पूरे होने 

के साथ-साथ किया जाए तो इन पाँच वर्षा में हिंदीभाषी राज्यों द्वारा अर्जित कलंक को धो भी सकता 

है | केंद्र से केवल हिंदी में व्यवहार करने और उसे राज्य से केवल हिंदी में व्यवहार करने पर मजंवूर 
करने से निश्चय ही भाषा की जड़ता टूटनी शुरू हो सकती है-केंद्र में भी और राज्य में भी, जहाँ 
आज भी हिंदी पूजा की वस्तु बनी हुई है-सर्वोच्च सरकारी स्तर पर इस्तेमाल की भाषा वह वहाँ भी 

नहीं है। 


[दिनमान, संपादकीय, ॥ जनवरी 970. भँवर, लहरें और तरंग] 


रहने दो अभी साग्रोमीना मेरे आगे 


संसपा टूटी नहीं : उसमें अभी टूटने की इच्छा नहीं है और अपने सतही मतभेदों के बावजूद उसका 
शीर्ष नेतृत्व भावना से नहीं, यथार्थ से परिचालित होकर आगे की राजनीति का नक्शा बना रहा है। 
इसका परिचय सोनपुर के सम्मेलन में पारित राजनीतिक प्रस्ताव के चरित्र से मिलता है : वह तीन 
प्रमुख कथित मतभेदो के समन्वय का विलक्षण उदाहरण है | मधु लिमये, राजनारायण और श्रीधर महादेव 
जोशी तीनों के व्यक्तिगत रुझानों को मोड़कर एक ही दिशा में प्रवाहित करते हुए इस प्रस्ताव में सबसे 
ज्यादा जोर संसपा के प्रवक्‍ताओं के अनुसार इंदिरा गाँधी की सरकार हटाने पर बताया जाता है, यद्यपि 
प्रस्ताव के मुद्दों में इस आग्रह का नंबर आठवाँ है । राजनीतिक प्रस्ताव जो जमशेदपुर में अस्वस्थ अध्यक्ष 
कर्पूरी ठाकुर के पास होते हुए भी दूर रहते, लंबी बहस के बाद परिपक्व होने के लिए सोनपुर में 
सात तारीख की रात से आठ तारीख के पौ फटने तक अटका रहा, खुशी के इजहार से शुरू होता 
है। “संसपा को खुशी है कि उसकी गैर-कांग्रेसवाद की नीति की एक उपलब्धि यह रही है कि कांग्रेस 
का अपराधी घर टूटा लेकिन केंद्र और राज्यों में नीतिविहीन और कार्यक्रमविहीन सरकारों के स्थान 
पर समयवद्ध कार्यक्रम संबंधी परिवर्तन वाली सरकारों के निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। 
इस परिवर्तन का काम सिर्फ शिखर राजनीति या संसदीय कार्य या दॉवपेंच से नहीं हो पाएगा । परिवर्तन 
के कार्यक्रमो के हक में तथा नए समाजवादी समाज के निर्माण के लिए पार्टी जन-आंदोलनों के द्वारा 
जनशक्ति अर्जित करने का निरंतर भारी प्रयास करेगी। इस कार्य के लिए पार्टी कांग्रेस की टूटन से 
जो अनुकूल वातावरण बन रहा है, उसका पूरा सदुपयोग करेगी।” 

प्रस्ताव के दूसरे भुद्दे में भी पार्टी पहले मुद्दे के इस वाक्य का कि नई समाजवादी सरकार के 
निर्माण के लिए पार्टी जन-संघर्ष के द्वारा जनशक्ति अर्जित करने का भारी प्रयास करेगी, अनुमोदन 
यह कहकर कर करती है कि समाजवादी व्यवस्था और संसपा का पूर्ण कार्यक्रम तभी अमल में लाया 
जा सकता है जब संसपा का बहुमत हो और वर्तमान संविधान में आमूल परिवर्तन हो। इस तरह संसपा 
ने अपने को जन-संघर्ष के प्रति स्पष्ट शब्दों मे प्रतिश्रुत कर लिया है। किंतु यहाँ से लेकर अंत तक 
के बाकी आठ मुद्दों में जन-संघर्ष का कहीं जिक्र नहीं है। केंद्र की मौजूदा सरकार को गिराकर उसकी 
जगह ऐसी सरकार को स्थापित करने की कोशिश को जो संसपा को पसंद हो, इतनी अधिक मनमानी 
पर निर्भर नहीं छोड़ा गया है जितनी अधिवेशन के पहले कुछ पार्टी-सदस्यो को आशंका थी | 7 कार्यक्रम 


गिनाए गए हैं जिनमें निजी खर्च पर 500 रुपए प्रति मास की सीमा बाँधना, केंद्रीय और राज्यीय 


रचनावली 
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सेवाओं में नई भर्ती और नियुक्ति कानून के द्वारा पिछड़ों को कम में कम साठ प्रतिशत स्थान देना, 
बालिग मताधिकार की सीमा 2 की जगह ॥8 वर्ष करना, केंद्रीय सेवाओं की परीक्षाओं और अदालतों 
समेत सारा सरकार का कामकाज लोकभाषाओं में करना प्रमुख शर्ते हैं। इनके अतिरिक्त जीवनोपयोगी 
आवश्यक वस्तुओं के विक्री-दाम लागत और ढुलाई सहित ड्योढ़े मे अधिक न वढे, खेती और कारखानों 
की पैदावार के दामों में न्याययुक्त संतुलन हो और खेती की पैदावार के दाम इस तरह बाँधे जाएँ कि 
किसानों को लागत खर्च निकालने के वाद अच्छे जीवनःनिर्वाह योग्य आमदनी हो, दो फसलों के बीच 
खेती की पैदावार के दाम में 20 प्रतिशत से ज्यादा की घट-बढ़ न हो, ये पाँच माँगें तत्काल पूरी करने 
का आग्रह पार्टी ने किया है। वाकी 2 कार्यक्रमों को किस अवधि में कौन सरकार पूरा करेगी यह 
उस पर छोड़ दिया गया है किंतु इन सभी को कार्यान्वित करनेवाली सरकार ही संसपा के समर्थन 
की हकदार हो सकती हे यह स्पष्ट रूप से प्रस्ताव में एक संशोधन द्वार, जो कि 30-40 संशोधन 
प्रस्तावों का निचोड़ वताया जाता है, शामिल कर लिया गया है | इसी प्रकार राज्य सरकारों को जिनका 
कांग्रेस की टूट के वाद पहचान में आना कुछ और कठिन हो गया, संसपा का समर्थन 43 कार्यक्रमों 
के पालन की शर्त पर देना निश्चित हुआ है। इसमें पहला नंबर वेमुनाफे पर की खेती में लगान खत्म 
करने का है और कैफियत यह दी गई है कि यह प्राथमिकता “पिछले तीन हजार सालों कें वाद किसानों 
को स्वतंत्रता की नई अनुभूति” देगी और उनके दिमाग पर जोर पड़ेगा कि परिवर्तन हो। (उत्तरप्रदेश 
में यह कार्यक्रम मान लिया गया है परंतु जिस संदर्भ में माना गया है उसमें किसानों को स्वतंत्रता की 
अनुभूति और परिवर्तन की आकांक्षा से अधिक शायद पार्टियों के आपसी झगड़ों की उम्मीद बढ़ी है)। 
अंग्रेजी माध्यम के प्राथमिक स्कूल खत्म करने, राज्य सरकार के कामकाज में और उच्च न्यायालय 
और शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी का इस्तेमाल वंद करके लोक-भाषा तत्काल प्रतिष्ठित करने और हरिजनों 
को अपने पास की भूमि पर विना मूल्य के मिल्कियत का अधिकार देने की मागे इस कार्यक्रम-सूची 
में मुख्य हैं। छह माँगें तो केवल जमीन और खेती से संबंध रखती हैं जो कि राज्यों का मुख्य विषय 
हैं। इस मायने में यह सूची यथेष्ट रूप से पूरी हो जाती है, फिर भी पार्टी ने राज्यों में संसपा के गुटों 
को कसकर बाँधा नहीं है और लिखा है कि उपर्युक्त सूची पूरी नहीं, केवल उदाहरण के लिए है। इन 
कार्यक्रमों को अमल में लाने के लिए राज्य-शक्ति का इस्तेमाल ही संसपा द्वारा किसी सरकार के समर्थन 
का कारण और आधार हो सकता है। इससे प्रवाहित होनेवाली विचारधारा के बहाव में चंद्रभानु गुप्त 
की सरकार के संसपा-समर्थन संबंधी संभ्रम को बहा देने की कोशिश इस सम्मेलन ने की है। सवा छह 
एकड़ की जोत पर से लगान खत्म करने और किसानों को पासबुक देने का फैसला करने से ही गुप्त 
सरकार को संसपा का समर्थन नहीं मिलेगा । 3 कार्यक्रमों की पूरी सूची (जो कि इच्छानुसार घटाई-बढ़ाई 
जा सकेगी) निश्चित समय पर लागू करने पर सहमत होने पर ही चंद्रभानु गुप्त अपनी सरकार संसपा 
के समर्थन से वनाए रख सकेंगे और विधानसभा में दलो की संख्या देखते हुए संसपा के समर्थन से 
ही वह अपनी सरकार बनाए रख सकते हैं बशर्ते कि भारतीय क्रांति दल या त्रिपाठी कांग्रेस के एक 
बड़े हिस्से का समर्थन उन्हें न मिलने लगे। इसी तरह उत्तरप्रदेश में संसपा ने कोई सरकार बनाने या 
बिगाड़ने में अपनी शक्तिशाली भूमिका पहचानकर उसकी अधिक से अधिक कीमत वसूलने की कोशिश 
की है और इस सौदेबाजी में खुद लुट जाने का खतरा बचाने के लिए अंत में एक पूर्ण विराम लगा 
दिया है, “लेकिन मंत्रिमंडल में पार्टी की शिरकत तभी होगी जब गुप्त दल की अन्य सरकारे भी कार्यक्रम 
पर अविलंब अमल करें। इस संबंध में आवश्यक निर्णय राष्ट्रीय समिति करेगी! 

गुप्त या निजलिंगप्पा कांग्रेस के साथ संसपा ने अपने चरित्र की रक्षा .के-लिए-खास तीर पर शक्ति 
वरतना आवश्यक समझा है। केंद्र में सरकार का विरोध करने के कार्य में विसेथी कांग्रेस समेत सभी 
दलों का सहयोग संसपा लेगी। किंतु विरोधी कांग्रेस यदि उसके ॥7 केंद्रीय कार्यक्रम स्वीकार नहीं करती 
तो सरकार के निर्माण में संसपा का उससे सहयोग नहीं होगा | इस तरह की शर्त किमी राज्य का इंदिग-्काग्रम 
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सरकार में संसपा की शिरकत के लिए इंदिरा-कांग्रेस को सभी राज्यों में लि - का कार्यक्रम मानने पर 
मजबूर नहीं करती। 

स्पष्ट है कि यह छूट बिहार की विशेष स्थिति को ध्यान में रखकर दी गई है। इस प्रादेशिक 
तकाजे के आगे झुकते हुए दल ने राजनीतिक प्रस्ताव में जो मुद्दा रखा है उसका पहला वाक्य ही 
मानो सफाई में कहा गया है : “संसपा की नीति सामान्यतया सार्वदेशीय होनी चाहिए |” यह स्पष्ट नहीं 
लिखा गया है कि सैद्धांतिक और समयवद्ध और ठोस कार्यक्रम पर आधारित समर्थन और विरोध की 
नीति को दृष्टि में रखकर पार्टी जब किसी भी दल से समर्थन लेगी तो उन 43 कार्यक्रमों की शर्त 
रहेगी या नहीं जो दूसरे दलों को अपना समर्थन देने के लिए गिनाए गए हैं। बिहार और उत्तरप्रदेश 
दोनों ही मामलों में सम्मेलन ने राष्ट्रीय समिति को संसदीय पार्टी की अपेक्षा अधिक निर्णायक शक्ति 
देकर सरकार बनाने के संबंध में अपने रवैये को इतना लचीला वना लिया है कि उसके समर्थन और 
विरोध में आसानी से अदला-बदली की जा सकती है। बिहार में विधानसभा में सबसे अधिक संगठित 
और शक्तिशाली दल होने के नाते संसपा ही सरकार बनाए और दूसरे दलों की सरकारों में शामिल 
न हो यह निर्णय बिहार में दोनों कांग्रेसों के संघर्ष पर अधिक और संसपा की नीतियों पर कम निर्भा 
दीखता है। फिर भी केंद्र में इंदिग गाँधी की सरकार को गिरानेवाली पार्टी का बिहार में इंदिरा गुट 
से समर्थन लेकर सरकार बनाने का मन बनाना पार्टी के आज के चरित्र की वोलती हुई तसवीर पेश 
करता है। र 
आनेवाले दिनों में जन-संघर्ष के कार्यक्रमों की रूपरेखा पार्टी की ओर से अधिक स्पष्ट करने की 
उम्मीद बँधाई गई है। 23 मार्चे को लोहिया जन्मदिन, 6 अप्रैल को जनवाणी दिवस और मई में सिविल 
नाफरमानी का एक व्यापक कार्यक्रम परिकल्पित किया जा रहा है । उत्तरप्रदेश में विधानसभा को बैठक 
जुड़ने से पहले गुप्त सरकार संसपा की विधानसभायी शक्ति के सामने घुटने टेकती है या नेही और 
बिहार में कांग्रेस के दोनों गुट संसपा की शरण में आते हैं या नहीं इन दोनों बातों पर ही निर्भर होगा 
कि आज से लेकर मई तक पार्टी जनता के सामने अपनी कौन-सी शक्ल रख पाती है। शिखर राजनीति 
में लड़खड़ाए हुए सामंतो के वीच खड़े होकर उनसे जनता के लिए रियायतें वसूलने की राजनीति में 
कुछ सफलता मिलने से संसपा के समर्थक जनसाधारण को पार्टी से कुछ अधिक आशा बँध सकती 
है। लेकिन चूँकि ये रियायतें जन-संघर्ष के असर से छीने हुए अधिकार के तुल्य नहीं होंगी इसलिए 
इनके मिलने से संसपा को इनका श्रेय मिलना ज़रूरी नहीं हो जाता। संसपा से यह श्रेय छीन लेना 
॥967 की तुलना में आज अधिक आसान हो गया है जिसका प्रमाण यह है कि पार्टी के प्रधान सचिव 
को मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त के वक्तव्य पर तुरंत सफाई देनी पड़ी। श्री गुप्त ने कहा था कि संसपा 
का समर्थन स्वीकार करने में नुकसान क्या है जबकि यह बिला शर्त हो | जाहिर है कि श्री गुप्त इतना 
बड़ा दावा यह जानते हुए ही कर सके कि जनसाधारण को सवा छह एकड़ पर लगान माफी की रियायत 
का श्रेय संसपा को देने की कोई जल्दी नहीं है। जार्ज फर्नांडीस को स्पष्ट करना पड़ा कि श्री गुप्त 
का निर्णय संसपा के लगातार जोर देने से ही हुआ है। डर यह है कि इसी तरह के स्पष्टीकरण जार्ज 
फर्नांडीस को कहीं तेरहों कार्यक्रमों के विषय में समय-समय पर न देने पड़ें। मई में सिविल नाफरमानी 
आंदोलन करने के संकल्प को अब से लेकर तब तक धीरे-धीरे शिखर सौदों से मुलायम न पड़ने देना 
सोनपुर सम्मेलन के बाद संसपा की सबसे बड़ी समस्या होगा | 


[दिनमान, 8 जनवरी ॥970. असंकलित] 
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छोटे सिर, लंबे हाथ 


भारतीय गणराज्य के 2ववें वर्ष में आज सभी स्तरों पर वाद-विवाद जारी है कि हम किधर जा रहें 
हैं। बहस का उद्देश्य शुभ है किंतु सभी स्तरों पर जाँच एक गोल दायरे में घृमकर रह जाती है क्योंकि 
उसका उपयोग समस्याओं की जिम्मेदारी कभी किसी पर और कभी किसी पर डालकर राजनीतिक कीचड़ 
उछालने में किया जा रहा है और जाहिर है कि इस खेल में वाजी उसी के हाथ रहेगी जिसके पास 
सत्ता है और प्रचार के साधनों पर जिसका प्रकटं या प्रच्छन्न कव्जा है | वह इस बहस को कभी निर्णय 
की हद तक जाने नहीं देगा क्योंकि वह हिंदुस्तान की असलियत से आँखें चार नहीं कर सकता | हिंदुस्तान 
की असलियत है कि यह विशाल देश विश्व में बड़े शक्ति-गुटों की कृपा पर आश्रित है और उसके 
कुल 20-25 प्रतिशत नागरिक साक्षर और शरीर से सवल हैं और ये ही समस्त राजनीतिक शक्ति का 
हिस्सा-बॉट आपस में किए हुए हैं। बाकी 75 प्रतिशत निरक्षर और निर्वल प्राणी जिनमें से 27 करोड़ 
4963 में बीस पैसे रोज पर वसर कर रहे थे, अंग्रेजों के छोड़े हुए खंडित हिंदुस्तान में अपनी अंधश्रद्धा, 
भाग्यवादिता और भयभीति लिए हुए सत्ता के व्यापारियों के जाति, भाषा और धर्म के झगड़ों को बनाए 
रखने का सामान मुहैया करते हैं। वे आज भी शासित हैं-अपने शासित आप नहीं जैसा कि उन्हे एक 
स्वतंत्र देश में आजादी के 22 वरस में हो जाना चाहिए था। यह कहना कि उन्हें वोट का अधिकार 
भी है और अवसर की स्वतंत्रता भी, स्कूली निवंध का-सा तर्क है। वोट और अवसर उसे जिसे भारत 
का प्रधानमंत्री बनने की कभी आशा हो सकती है? 

आजादी के बाद कांग्रेस ने भारतीय समाज के उस वर्ग को चारों ओर से अपने में समेट लिया 
था जिसके पास विद्या, वर्ण अथवा संपत्ति की शक्ति पहले से थी। हिंदुस्तान की समूची असलियत मे 
अपने को शामिल करते हुए समस्त देश को स्वतंत्र राष्ट्र के अनुरूप नई राजनीतिक व्यवस्था देने की 
दृष्टि रखने से बीस वर्ष तक कांग्रेस का भीमाकार बहुमत नहीं वना रह सकता था जिसे अपने ही 
देश की स्वतंत्रता से डरनेवाले विचारकों ने स्थायित्व का नाम दिया है । युवा भारतीय प्रतिभा को भूखा 
और गँगा रखकर शासकों ने उसे एक पीढ़ी तक सामंती शान-शौकत और नकलची आधुनिकता की 
ओर लपकने को ललचाया और समाज-परिवर्तन के क्रांतिकारी विचार को नित्यप्रति प्रचार मे बिगाइकर 
एक ऐसी सरकारी दयाशीलता का रूप दे दिया जो पिछड़े व गरीव देश में उमे वर्षो तक दाता बनाए 
रख सकती हो। इस प्रक्रिया में मदद के लिए उसने अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद के विचार को अंतरराष्ट्रीय 
पूँजीवाद के विचार से लड़ाकर देश में ऐसा दिमागी डं उपजाया कि भारतीय भूमि से आमूल ममाज-परिवर्तन 
की कोई विचारधारा जन्म न ले सके। 

पर उसने जन्म लिया और वह पिछले पाँच-छः वर्षों में परिपक्व होकर युवा पीढ़ी को चारों ओर 
फैले दंभ, पाखंड और अत्याचार के भय मे मुक्त करके पूरी दुनिया के एक समाजवादी स्वप्न के भीतर 
भारतीय राष्ट्र की परिकल्पना देने लगी। मानवीय कृतित्व के सव पहलुओं को एक-दूसरे मे जोड़कर 


~ 


जाति, धर्म, भाषा, अर्थ, राजनीति, संस्कृति सबकी सच्ची मानवीय क्रांतिकारी परंपराओं को आगे बढ़ाना 
संभव हुआ-यहाँ तक कि 967 में कांग्रेस का एक मुँह से दो बातें करनेवाला विराट्‌ छदूम छिन-भिन्न 
हो गया। 

फिर कांग्रेस में बची-खुची सत्ता के लिए लड़ाई शुरू हुई। यह लड़ाई निश्चय ही और शीप्र ही 
दो गुटों में बँटती, जैसी कि बँटी है । परंतु अब एक बहुत बडा अंतर उपस्थित है--जाति, धर्म, भाषा, 
संस्कृति और स्वाधीनता और निर्वल निरक्षर हिंदुस्तानी समाज सबको एक दृष्टि से देखकर भारत की 


परिकल्पना करनेवाली बुद्धि. जो संयुक्त कांग्रेस के अधकचरे आदर्शोपदेश के मुकाबले खड़ी हुई थी, 


आज विभाजित कांग्रेस के दोनों पक्षों के मुकावले खड़ी नहीं हो पा रही है। आज यह वक्तव्य कि 
हम केवल वहीं वायदे करेगे जो पूरे कर सकते है, समाजवादी विचार बताकर चीझ के माथ लोगों 
र्चनावबदेनमान के संपादकीय, वृत्तांत और टिप्पणियाँ / 337 


. आग ५ दिमाग में बैठाया जा सकता है। 

इस छोटे दिमागी दायरे में भारतीय गणराज्य ने अपने 2ववें वर्ष में प्रवेश किया है | हर क्षेत्र 
में छोटे दायरों का आग्रह लेकर राजनीति चलाने का सिलसिला जारी हो गया है। प्रायः प्रत्येक राज्य 
में किसी न किसी छोटे आधार पर नेतृत्व में फूट डाली जा रही है और वह नेतृत्व आत्मरक्षा के लिए 
उस छोटे आधार से चिपकता जा रहा है। यदि शासकों को यह प्रक्रिया तव तक चलानी है जब तक 
छोटे-छोटे टुकड़ों में से अधिकांश किसी एक के कब्जे में न आ जाएँ, तो ज़रूरी होगा कि नई पीढ़ी 
को सब तरह के घटिया दर्जे के आचरण को राजनीतिक सूझबूझ और सव तरह के अनेतिक वलप्रयोग 
को शक्ति मानकर उसकी प्रशंसा करनी सिखाई जाए। यह भी जरूरी होगा कि गुलामी की प्रतीक 3 
प्रतिशत की पितृभाषा सिर पर ताज की तरह पहन रखी जाए और देशी भाषाओं को डराया जाए 
कि अंग्रेजी हटने से उनके हकतलफी होगी | इस तर्क से सीधे यहाँ पहुँचा जा सकता है कि हमारे 
हटने से देश में अव्यवस्था हो जाएगी जैसा कि अंग्रेज कभी कहा करता था। इसलिए नई पीढ़ी को 
आगाह रहना है कि कहीं सत्ता और भी अधिक सिमटकर और भी छोटे दिमागों और लंबे लोलुप हाथों 
में न चली जाए। 


[दिनमान, संपादकीय, । फरवरी 970. भँवर, लहरें और तरंग] 


बजट, मतदाता और सामाजिक न्याय 


॥970-7 के वजट में जो कुछ है और जो नहीं है, दोनों के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी को, जिन्होंने 
वित्तमंत्री के रूप में नए वित्त वर्ष का बजट पेश किया, साधुवाद मिलना चाहिए । यह उन्हीं की मूझ-बूझ 
थी कि 55 मिनट के भाषण में राजस्व कोष के लिए 70 करोड़ रुपए की बिपुल राशि बटोर ली 
जाए और किसी के मुँह से उफ़ भी न निकले। कुछ हठी और खास किस्म के राजनीतिकों के अलावा 
किसी ने वित्तमंत्री को कोसा नहीं। करदाताओं या मतदाताओं का एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसने 
कुछ खोकर कुछ पाया न हो। 
बजट प्रस्तोता का दर्शन है-सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास का समन्वय । प्रकटतः ठीक 
वस हा गस 962 के या 965 के मीमा-संकट के वाद आर्थिक विकास और प्रतिरक्षा व्यवस्था में 
संगति विठाने की कोशिश की गई थी | इस वार बदली हुई परिस्थितियों में सत्ताधारी कांग्रेस ने सामाजिक 
न्याय क वायदे पूरे करने पर बल दिया है। बजट भाषण और वित्त विधेयक के साथ वितरित सामग्री 
में एक पुस्तिका है सामाजिक न्याय के साथ विकास की ओर”। इसमें अधिकतर उन्हीं परियोजनाओं 
की चर्चा है जो पंचवर्षीय आयोजना के मूल मसौदे में शामिल थी और पिछले महीने जिनके लिए अधिक 
राशि निर्धारित करने का फैसला किया गया था | इस ज्ञापन में कुछ योजनाएँ ऐसी भी हैं जो बिलकुल 
नई और ताजी ह। इनमें एक हे प्रायः अकाल-पीड़ित रहनेवाले क्षेत्रों में निर्माण-कार्यक्रम | इसके लिए 
बजट म 25 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह रकम आयोजना से बाहर होगी, और बजट भाषण के 
अनुसार 'सूखे से राहत देने के लिए निर्धारित रकम का एक हिस्सा होगी।' बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन 
भाग , पृष्ठ 5 पर बताया गया है कि राज्यों को विशेष सहायता दिए जाने के लिए 275 की 
जगह 75 करोड़ रुपया और देवी विपत्तियों के लिए 00 करोड़ की जगह 35 करोड़ ऋण की 
व्यवस्था की गई है | यानी वची रकम के एक हिस्से पर बिल्ला लगा दिया गया। एक और नई योजना 
हे-वच्चा का पोषक आहार देने का। आदिम जातीय विकास खंडो और शहरों के गंदे मोहल्लों कें 
3 वर्ष तक के बच्चों को पोषक तत्त्व मुहैया करने की व्यवस्था, जिसके लिए 4 करोड़ रुपए की 
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बा रखी गई है। सामाजिक सुरक्षा की खातिर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन और परिवार 
पेंशन की न्यूनतम राशि 25 से 40 रुपए करने के अलावा निजी क्षेत्र के कुछ कर्मचारियों के लिए 
भविष्य-निधि-परिवार पेंशन का वंदोवस्त किया जा रहा है। अपने अंशदान के रूप में सरकार ने दो 
करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया है | शहरी आवास व्यवस्था सुधारने की खातिर नगर-विकास-निगम 
खोलने के लिए भी 2 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वारानी खेती पर शोध कार्य आगे बढ़ाने के लिए 
67.5 करोड़ रुपए और छोटे लेकिन विकासशक्य किसानों के विकास के लिए समूचे आयोजनकाल 
में 67.45 करोड़ रुपए दिखाए गए हैं। यह है 'सामाजिक न्याय' के दर्शन का व्यावहारिक रूप, जिसका 
निरूपण और ज्ञापन वजट भाषण का लगभग एक-चोथाई स्थान घेर लेता हे | भारत जैसे जनसंख्या-वहल 
देश में, जहाँ पूँजी-वहुल उद्योगों पर जोर हो, एक साल में इस निजाम से अधिक सामाजिक न्याय 
की आशा करना फिजूल ही लगता हे | 75 करोड़ रुपया और निकल सकता था वशर्ते कि वह 'राजनीतिक्र 
न्याय' का तकाज़ा पूरा करने के लिए 'कुछ राज्याँ' के वास्ते अलग न रख लिया गया होता | 

70 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर का प्रस्ताव और 225 करोड़ रुपए के घाटे की वित्त व्यवस्था 
जाहिर है कि पूँजी-वहुल उत्पादन पद्धति विकसित करके उत्पादन और वितरण के पुराने ढाँचे को ही 
आगे धकेलने के लिए की गई है। विकास का ढाँचा चाहे जो हो, वह एक अनवरत प्रक्रिया है जिसमें 
ढील आने देना गतिरोध को न्योता देना है। उसे आगे बढ़ाने के साथ ढाँचे में परिवर्तन की कोशिश 
भी की जा सकती थी, जो नजर नहीं आई। 70-7 में 395 करोड़ रुपए के करों और नामिक में 
छपे नोटों में जोखिम है भी और नहीं भी। जोखिम जो है वह दीर्घकालीन है। बहरहाल नए कर इस 
कुशलता और चतुराई से उगाहे जा रहे हैं कि किसी को ज्यादा शिकायत का मौका न मिले और सीमांतिक 
परिवर्तनों के साथ यथास्थिति बनी रहे | स्थायित्व के साथ विकास और सामाजिक न्याय का अर्थ शायद 
यही है। 

भारत की 76 प्रतिशत आबादी अब भी गाँवों में रहती है। कोई 8 प्रतिशत ग्रामीण परिवार 
छोटी यानी अधिकतर अलाभकारी जोतों पर निर्भर हैं या खेतिहर मजदूरों की संज्ञा पाकर अर्थ-रचना 
पर बोझ बढ़ा रहे हैं। इनके लिए न गाँवों में पूरे समय का काम है न शहरों में ही। वे क्या करें? 
कृषि उपज में बड़ी जोतों के मालिकों का लगभग वही महत्त्व है जो औद्योगिक उत्पादन में छोटे-बड़े 
कल-कारखानों का | इन चंद फीसदी लोगों के वूते पर तेजी से बढ़ती आबादी के लिए आर्थिक, सामाजिक 
और राजनीतिक न्याय कैसे किया जाए, कम से कम इसका जवाब बजट में या सरकार की नीतियों 
में चिराग लेकर ही खोजना होगा। लगता है सुविधानुसार जो किया जा सकता था उसे अपना लिया 
गया है। इस देश में सबसे अधिक सुविधा यही है कि सव सुविधापसंद हैं-ऊपर से लेकर नीचे तक | 
तो उसी के अनुसार विकास भी होगा और उसी के अनुसार न्याय भी मिलेगा। 


[दिनमान, संपादकीय, 8 मार्च 970. असंकलित] 


हिंसक और हताश 


ज्योति बसु की हत्या की दुश्चेष्टा की निंदा जितनी की जाए कम है। सभी राजनीतिक दलों ने तत्काल 
की है | इससे दीखता है कि इन दलों का संभ्रांत नेतृत्व राजनीति में हत्या के विरुद्ध ह ओर यह आश्‍वासन 
तो मिलता ही है कि राजनीति में नैतिकता कितनी भी मिलावटी हो चुकी हो, शिष्टाचार अभी बचा 
है | किंतु हमारा हिंसा-विरोधी राजनीतिक जगत उस प्रकट मुद्रा के पीछे कितनी सच्ची चिंता और कर्मशीलता 

दिनमान के संपादकीय, वृत्तांत और टिप्पणियाँ / 333 


रचनावली 


I राजनीति में हत्या का विरोध कर रहा है? यह प्रश्न पूछने का अधिकार आज उन तमाम जनों को 
हे जो वर्तमान भारतीय लोकतंत्र के तेजी से टूटते हुए प्रतिमान देख रहे हैं-लगभग असहाय--और 
अब भी आशा लगाए हुए हैं कि उसके पक्षधर एक नया लोकतंत्र वनाएग | 

पिछले कई महीनों से घटनाएँ बहुत तेजी स घट रही हैं। प्रत्येक राजनीतिक घटना कुछ न कुछ 
तोड़ रही है, अक्सर कोई अच्छी चीज भी। मगर टूटने का नशा लोकतत्रीय मन पर इस तरह छा 
चला है कि वह अब ठहरकर कुछ देखना नहीं चाहता | आज की तसवीर एक ए परिवर्तन की तसवीर 
है जिसमें केवल दो भागीदार हैं। एक वह संविधान जहाँ से सत्ता मिलती है और दूसरा वह जो सत्ता 
को पकड़कर रखता है। दूसरा पहले को आखिरी दूँद तक निचोड़ लेना चाहता है। संसदीय लोकतंत्र 
और उसके साथ जुड़ी शर्ते किसी को लगातार सत्ताधारी वन रहने हने की वपौती नहीं देती, किंतु उनमे 
काम यही लिया जा रहा है। अलग-अलंग दलों के अलग-अलग नाम हो तो हा, उनका सत्य और 
आचरण एक ही है। वह यह कि वे राष्ट्र की पूरी और सच्ची तसवीर जिसमें जहालत और भुखमरी 
की जिंदगी जीनेवाले इनसान का भविष्य भी शामिल है, नहीं देखना चाहते । उनमें कितना भी गद्दीपलट 
हो, सत्ता का केंद्रीकरण एक ही तत्त्व के हाथ में रहता है। 

पिछले बीस वर्षो में अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य की दुहाई देते हुए विचार का, शांतिमय आग्रह का, सत्याग्रह 
का-योजनाबद्ध अपमान किया गया है। जनमत, यदि उसने सत्ताधारी से थोड़ी भी सत्ता छोड़ने का 
आग्रह किया, हमेशा अनसुना रहा और फिर हिंसात्मक उपद्रव को हद तक जाकर ही वह सफल हुआ। 
इस घटनाक्रम की एक लंबी परंपरा उन सत्ताधारियों ने बनाई हे जो संसद भवन म॑ किसा असत्य या 
अन्याय के उद्घाटन की बहस उठने पर शोभा और शांति का ब्रितानी उपदेश देते रहते हैं। इस परपरा 
की सबसे बड़ी वाहिका--कांग्रेस के एकाएक दो रूप धर लेने से यह पिछले कई महीनां मे और सघन 
एवं द्रुत हो गई है। जैसे-जैसे दोनों कांग्रेस अपनी पुरानी असलियत पर आती जाएँगी वैसे-वैसे दोनों 
इस उद्घाटन से वचने के लिए और भी अतार्किक, असंयत, यहाँ तक कि आराष्ट्रीय तरकीबें इस्तेमाल 
करेंगी। उनकी नियति और अधिक सद्घोषणाएँ करने और अपने अनुचर प्रचारतत्र द्वारा उन्ह महान 
परिवर्तनकारी सिद्ध करते रहने की है। इस बीच शायद वे आशा कर रहे हैं कि संपूर्ण संसदीय लोकतंत्र 
विधान परंपरागत भारतीय सहिष्णुता के वूते पर टिका रहेगा। 

यही उनकी सबसे बड़ी, मांघातिक भूल है। सहिष्णुता अब और नहीं रह गई है। शब्द, सत्याग्रह, 
मतदान इन सबकी माँगों को निर्मम ऐंठ के साथ अस्वीकार करते-करते सत्ताधारी वर्ग ने भारतीय जन 
में खीज और क्रोध के मध्य की एक घुटन तो पैदा कर ही दी थी। अव उसको रास्ता मिल चला 
है और वह रास्ता कहीं-कहीं बहुत आगे तक जाता दिखाई देने लगता है, जैसे बंगाल मं। यह सच 
हे कि आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियाँ सारे हिंदुस्तान में बंगाल-सी नहीं हैं और एकाएक सारा दश 
बंगाल नहीं हो जाएगा लेकिन एक जीवंत आकर्षक राजनीतिक पद्धति, चाहे वह हिंसात्मक क्यों न 
हो, अन्यायजन्य घुटन का रास्ता देती ही है, इस सामाजिक तथ्य को भुलाया नहीं जा सकता | हिंसात्मक 
उपायों की निंदा समय-समय पर केंद्र सरकार करती है लेकिन उस सरकार का संचालन करनेवाले राजनीतिक 
दल ने 947 के बाद से देश के किसी बड़े जन-आंदोलन का न तो नेतृत्व किया हे और न किसी 
आंदोलन का आंदोलन के द्वारा मुकाबला किया है। उसके मुँह से हिंसा की निंदा उसकी पुलिस की 
गोलियों की आवाज में डूब जाती है। और जब सुनाई भी पड़ती है तो एक घबराए हुए आदमी के 
अपने चारों तरफ से बंद घर के दरवाजे भड़भड़ाने की आवाज जैसी सुनाई पड़ती है | वास्तविक जन-जीवन 
में, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ अपने अधिकार के लिए दलित वर्ग को हिंसा का सहारा लेना 
सिखाया जा रहा है, कांग्रेस के दोनों जुड़वाँ भाई झाँकने भी नहीं जाते। 

पटना स्टेशन पर गोली दगी। एक आदमी मारा गया ।.ज्योति बसु वच गए | किसने मारा इसकी 
तो जाँच होगी ही कितु यदि ज्योति बसु को मारना था तो यह जानना और भी ज़रूरी हो जाता € 
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के गोली चलानेवाला कौन था | यदि वह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दल के विरोधियों में से है तब यह 
मामला और भी संगीन हो जाता है। तव यह घटना जाहिर करती है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दल 
के लोकतंत्री विरोधियों को भी उसका विरोध एक हताश हिंसा से करने पर उतर आना पड़ा है। जाँच 


के नतीजे जब आएँगे तब आएँगे, पर प्रश्न यह है कि इस बीच देश में बिखरी हुई असंगठित हिंसा 
राजनीतिक संगठन की ओर कितना और बढ़ गई होगी। 


[दिनमान, संपादकीय, 5 अप्रैल 970. भँवर, लह और तरंग] 


भय का व्यापार 


दल तोड़ने और नापसंद सरकारें पलटने की राजनीति ने 9 महीने के भीतर देश को क्या दिया है? 
संसदीय व्यवस्था के अधीन अनिश्चय और इस व्यवस्था से बाहर नक्सलपंथ का उदय | देश को अगली 
भेंट निश्चय ही होगी, बल्कि है, अपने पथभ्रप्ट देशवासियों पर पुलिस और सैनिक हिंसा का प्रयोग | 
यह और कुछ नहीं, लोकतंत्रीय राजनीतिक साधनों से उन्हें अपने रास्ते पर लाने के अपने सामर्थ्य में 
वर्तमान सत्ताधारियों के अविश्वास का प्रमाण होगा। 
नक्सलपंथी कम्युनिस्ट दल के, एक वर्ष के दौरान अक्सर दो तरह के विचार सामने आए | एक 
यह कि यह कोई संगठित आंदोलन नहीं है, स्थानीय गुंडागर्दी है और इससे घबराने की बात नहीं; 
दूसरा यह है कि यह सब चीन-पाकिस्तान की करतूत है। अव प्रकट हो रहा है कि दोनों दृष्टियाँ भारतीय 
सनाज में सत्ता के स्वार्थी दुरुपयोग से पोषित असमता और अन्याय को मिटाने से पलायन की दृष्टियाँ 
थीं। इस एक वर्ष में कांग्रेस के पास न तो बंगाल में नक्सलपंथ उन्मूलन के लिए कोई विश्वसनीय 
वैचारिक तर्क था, न केंद्र में सत्ताधारण के लिए नक्सलपंथ-समर्थक कम्युनिस्ट दलों के सहयोग का 
विकल्प | पिछले दो महीनों में स्थिति इतनी बदली है कि बंगाल में शासक होने के नाते केंद्र को कुछ 
पकड़-धकड़ करनी पड़ रही है। पर अब भी विधान, कानून और समाजवाद के अपने दावों में खोई 
आस्था फिर दिलाने का ऐसा कोई कार्यक्रम कांग्रेस दल के पास दिखाई नहीं देता जो नक्सलपंथ का 
भय तोड़ सके। 
बल्कि केंद्र और नक्सलपंथ के बीच एक नया राजनीतिक रिश्ता कायम होता दिखाई दे रहा है। 
मालूम होता है कि कांग्रेस के पास अपने बहुप्रचारित राजनीतिक उपाय” के नाम पर यही रास्ता बच 
रहा है कि जहाँ वास्तव में नक्सलपंथ ने जड़ पकड़ ली है वहाँ उसे अपना वैचारिक प्रचार करने दिया 
जाए और हिंसा भी, और हम इंतजार करते रहें कि लोग उससे त्रस्त होकर हमारी शरण में आएँ। 
शायद मारे भोलेपन से वह समझती है कि वह स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ के कम्युनिस्ट-विरोध से अपने 
को अलग दिखाकर लगे हाथ अपनी समाजवादिता का प्रमाण भी दे रही है “ और शायद उसे कुछ 
यह वचकानी उम्मीद भी है कि दोनों कम्युनिस्ट दल आपस में लड़ मरेगे। यह नीतिहीनता यहीं तक 
नहीं है। संकेत मिलते हैं कि जहाँ नक्सलपंथ का कोई वैचारिक आधार नहीं है, केवल अपने प्रतिद्वंद्वियों 
को दबाने के लिए उसी सत्ताधारी को और अधिक कानूनी अधिकारों की चाह है जिसने वर्षों दुरुपयोग 
से कानूनों को खोखला कर दिया है, वहाँ आतंक का वातावरण बनाने के लिए वह खुद नक्सलवाद 
का हौवा खड़ा करता है। यदि ऐसा है तो इस तरह स्वतंत्र देशाभिमानी नागरिकों का मनोबल तोड़ना 
नक्सलपंथी हिंसा से भी बड़ा देशद्रोह है। 
एक अन्य स्तर पर भी सत्ताधारियां और नक्सलपंथियाँ की एकता दिखाई देती है। यद्यपि एक 
गाँधी की मूर्ति विठाता है और दूसरा तोडता है, दोनों ही गाँधी की हत्या के अपराधी हैं| बल्कि नक्सलपंथी 
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ये अधिक कांग्रेसी, क्योंकि उनसे तो गाँधी-भक्ति की आशा ही नहीं है जबकि ये अपने को गाँधीभका 
बताते हैं। सरकारपोषित संस्थाओं से पिछले दो दशकों में प्रचारित गाँधी साहित्य पर एक नजर डालना 
यह जानने के लिए काफी है कि गाँधी का अन्याय-विरोधी सत्याग्रही राजनीतिक संदेश किस तरह चुन-चुनकर 
सरकारी गाँधी जगत से निरा दिया गया है, वचा रखा गया है एक प्रेमपगा कल्याणकारी आध्यात्मिक 
उपदेश--जिसका राजनीतिक उपयोग केवल बली के पक्ष में ही हो सकता है, निर्वल के नहीं। 

जनसाधारण को राजनीतिक प्रचार के जंगल में फॅसाकर उस पर शासन करने की इस नई पद्धति 
का विकसित होना लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। कांग्रेस को, माओ के नेतृत्व से आकृष्ट होनेवालों 
को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहिए। उस पर यह जिम्मेदारी खास तौर से इसलिए आती है कि 
घोषित सरकारी नीति नक्सलपंथ से पुलिस उपायों से ही नहीं राजनीतिक उपायों से भी निवटने की 
है | हमें जान रखना चाहिए कि भारत में अगली सभी राजनीतिक लड़ाइयाँ मुख्यतया जमीन को लेकर 
लड़ी जाएँगी जैसा कि किसी भी अविकसित खेतिहर देश में होता है। देश को असली नक्सलपंथ मे 
बचाना है तो बड़े पैमाने पर छोटी सिंचाई और भूमि का समुचित बँटवारा तुरंत होना चाहिए। बड़ी 
सिंचाई और महँगी खेती के छोटे-छोटे क्षेत्र बनाकर पिछले तीन वर्ष से अपनी भूमि-नीति की पोल सरकार 
ने छिपाए रखी थी। गाँवों में भूमिहीनों की भूखी हताशा अब उसे खोल रही है। यह एक यथार्थ है। 
इसके साथ जुड़ता है यह यथार्थ कि शहरों में गरीब शिक्षित वर्ग अपनी शिक्षा और गरीबी से निराश 
हो चला है और नक्सलपंथ के उद्भव और समर्थन की कहानी बन जाती है। प्रश्न यह नहीं है कि 
कैसे इसके समर्थकों की निंदा करके हम आराम करें, प्रश्न यह है कि भारत की समाज-व्यवस्था को 
हम बदलेंगे या उसे बदलनेवाले बाहर से बुलाएँगे। 


[दिनमान, संपादकीय, 0 मई ॥970. भँवर, लहरें और तरंग] 


पहलवान, पट्टे और पिट्टू 


कंबोदिया में निक्सन के युद्ध का विरोध करीब-करीव सारी दुनिया में हो रहा है किंतु सबसे अर्थवान 

विरोध केवल दो ही लोग कर सकते हैं, कंवोदियाई और अमेरिकी | अमेरिकी कर रहे हैं। कंबोदियाइयों 

का कहीं पता नहीं है। बरसों से राजशाही की जड़ को पोषण देते-देते कंबोदिया की मिट्टी खोखली 

और नीरस हो चुकी है। कंबोदिया के मैदान में उत्तर वीएतनाम और अमेरिका कंबोदिया की जनता 

को रौंद रहे हैं। यदि अमेरिकी वापस चले भी जाएँ तो वीएतकाङ्‌ का शुरू किया गृहयुद्ध जारी रहेगा | 

निक्सन का विरोध भारत में भी हुआ है। संसद में सरकारी वयान अमेरिकी आक्रमण विश्‍्वशांति 

के लिए खतरनाक बताता है और 'मभी विदेशियों” में अमेरिका का नाम माफ तौर पर और कुछ कई 

शब्दों में लेता है मगर यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि कंबोदिया में पिछले कई वर्षा से वीएतकाडू 

ने जो अड्डे बनाए थे वे भी विदेशी थे। इससे मालूम होता है कि भारतीय विदेश नीति किसी कमजोर 
और गरीब देश में धीरे-धीरे होनेवाले विदेशी अतिक्रमण के खिलाफ बोलने में असमर्थ है-विशेष रूप 
से तब जब कि वह अतिक्रमण भारत के किसी शत्रु ने किया हो। किंतु जब कोई बहुत बड़ा देश, 
जिससे कि भौगोलिक दूरी के कारण भारत की कोई प्रत्यक्ष शत्रुता नहीं है, किसी छोटे और गरीब देश 
की जनता को पोंछकर मिटा देने की साम्राज्यवादी कोशिश में हिस्सा बँटाने के लिए बहुत वड़ा और 
खूनी मुँह फाड़ता है, तो भारतीय विदेश नीति मुखर हो उठती है। यहाँ विचारधारा का कोई प्रश्‍न नहीं 
है. केवल शक्ति की तुलना और भौगोलिक स्थिति का प्रश्‍न है। अगर चीन और सब प्रकार से वर्तमान 
जैसा लेकिन पुँजीपति साम्राज्यवादी देश होता तो भी इस समय भारत, जैसा कि वह पिछले बीस वर्षो 
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में बन चुका है, उस चीन के खिलाफ नहीं बोलता। 

भारतीय विदेश नीति की गुटनिरपेक्षता के दो पहलू हैं। एक खुद दिशाहीन भारत सरकार है जो 
कि कुछ शाश्वत मानवीय सदाचार के उपदेश वीच-वीच में देकर अपनी स्वतंत्रता प्रमाणित करती रहती 
है। दूसरा पहलू जो कि बहुधा नजरंदाज कर दिया जाता है, भारतीय राजनीतिक दलों की गुटसापेक्षता 
है। संसद में सवसे अधिक शोर एक ओर स्वतंत्र-जनसंघ और दूसरी ओर कम्युनिस्ट परिवार ऐसे ही 
मामलों पर उठाते हैं जिनका कुछ बड़े देशों की विदेश नीतियों से संबंध हो। भारतीय मतदाता का 
सबसे अधिक ध्यान ऐसे ही प्रश्नों मे खींचने की कोशिश की जाती है। यह हजारवीं बार कंबोदिया 
के मामले में भी देखा गया | कुछ दल हैं जिन्हें ठेठ अमेरिकी समर्थन के आगे कुछ नहीं सोचना और 
कहना है | कुछ हैं जिन्हें अमेरिका की निंदा प्रधानमंत्री के मुँह से करवा लेना भारतीय जनता के कल्याण 
का सबसे श्रेष्ठ साधन दिखाई देता है | यह इसीलिए संभव है कि भारत सरकार की इन दोनों पिट्ठू 
दृष्टियों से अलग एशिया को नेतृत्व देनेवाली कोई विदेश नीति नहीं है | इस समय भारत ने कंबोदिया 
पर बातचीत के लिए अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से कोशिश करके फर्ज अदा 
कर दिया है। लेकिन उस कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकला। गोरे साहबों ने हिंदुस्तान की वात 
नहीं सुनी | 

गोरे साहवों की बगलगीरी के मोह में इतने दिन तक पड़ी रहने के बाद भारत सरकार अव एशिया 
के छोटे देशों के लिए दुआ देनेवाले फकीर की तरह हो चुकी है। हमारे देश का क्षेत्रफल वहुतो से 
बड़ा है पर राजनीतिक आयतन कंबोदिया जैसे क्रिसी भी छोटे एशियाई देश से कुछ ज्यादा बड़ा नहीं 
रह गया है। किसी भी छोटे, अपरिवर्तनशील सामंती एशियाई देश की तरह हमारे यहाँ भी परिवर्तन 
की इच्छा को विदेशी नेतृत्व मिलने लगा है | इस देश का आकार इतना बड़ा है कि उसको एकसाथ 
कई जगह कोंचने पर भी यह प्रेम से अपने शरीर को निहारता बैठा रह सकता है। वही भारत इस 
समय कर रहा है | यह तो बहुत दूर की कौड़ी लाना होगा कि भारत के किसी कोने में भी कभी अमेरिका 
सैनिक हस्तक्षेप का दुस्साहस कर सकता है पर इतना तो सरिहन देखा जा सकता है कि दो बड़ी शक्तियों 
के वीच संतुलन करनेवाले शासक, निजी रहन-सहन में कंबोदिया नरेश जैसी विलामिता और जनसंपर्क 
में उनकी ही जैसी नाटकीयता के उस्ताद नेता और वैषम्य-जातिभेद ग्रस्त समाज को वास्तव में जड़ 
से बदलने से परहेज करनेवाले राजनीतिक दल यहाँ भी फल-फूल रहे हैं। 

जो भारतीय राजनीतिक तत्त्व एशिया में अमेरिका के आचरण के पक्ष या विपक्ष में भारत में 
बोलकर अपना धर्म निवाह रहे हैं वे अमेरिकी युवा विरोधियों से सबक लें। अमेरिका की वह शक्ति 
अमेरिकी सरकार के कामों के खिलाफ अमेरिकी जीवन के हित में उठ खड़ी हुई है। किसी दुसरे देश 
की विदेश नीति के विरुद्ध किसी शक्ति-गुट की पिट्ठूगीरी में नहीं। भारतीय दलों का कंबोदिया में 
युद्ध का विरोध तभी कोई मतलब रख सकता है जव वह एशिया को रूसी-चीनी-अमेरिकी पहलवानों 
या उनके पट्टं का अखाड़ा बनाने के विरुद्ध हो। 


| [दिनमान, संपादकीय, 7 मई ।970. असंकलित]] 


हिंदू गरीबी, मुस्लिम गरीबी 


। प्रधानमंत्री और जनसंघ अध्यक्ष की झड़प ने सांप्रदायिकता की राजनीति को एक ऐसे नुक्कड़ पर ला 
' खड़ा किया है जहाँ हम दोनों में से कोई भी नेतृत्व एक ही-से नतीजे पर पहुँचन क लिए चुन सकत 
। हैं। वह नतीजा है हिंदुस्तान के विभाजन के वाद हिंदुस्तान में रहनेवाले हिंदू-मुसलमानों में परस्पर और 
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अधिक, इतने अधिक भेदभाव का बढ़ना कि एक लौकिक समाजवादी लोकतंत्र की कल्पना असंभव 
हो जाए। जनसंघ अध्यक्ष अधिकांश दंगे आरंभ करने का आरोप कुछ मुसलमानों पर लगाते हैं और 
माथ ही विचारते हैं कि शायद मुसलमान भारत में सुरक्षित रहने की आस छोड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री 
भारतीय समाज के सांप्रदायिक चरित्र को घटाकर ऐसी स्थिति में ले आते हैं जहाँ वहुसंख्यकों के विरुद्ध 
वह अल्पसंख्यकों की संरक्षक है | और वहुसंख्यकों में उनका दल प्रकटतया शामिल नहीं है। दोनों वक्तब्य 
कुल मिलाकर अल्पसंख्यकों में और अधिक अरक्षा, अलगाव और आ आवेग जगाते हैं। यदि यहाँ याद 
किया जाए कि थे दोनों दल उन्हीं बहुसंख्यकों से पोषित हैं जिन्होंने दो राष्ट्र के सिद्धांत पर भारत 
का विभाजन स्वीकार किया था और जिन्होंने 947 के बाद से धर्माध पाकिस्तान सरकार के मुकाबले 
एक वास्तविक लौकिक समाजवाद की रचना नहीं की है तो स्पष्ट हो जाता है कि सदियों पुराने 
मांस्कृतिक-राजनीतिक हिंदू-मुसलमान ऐक्य की परंपरा छोड़कर उन्होंने हिंदू-मुसलमान के पार्थक्य की 
विचारधारा हमेशा के लिए अपना ली है| यह बात जितनी बार कही जा सके कही जानी चाहिए और 
यह कभी पिट नहीं सकती कि पाकिस्तान का सिद्धांत स्वीकार करने के बाद बहुसंख्यकों को यदि भारत 
में उस सिद्धांत का पोषण नहीं करना था तो उन्हें हिंदुस्तान में हिंदू समाज से जात-पात और वर्णभेद 
मिटाकर और इनसानी गेरवराबरी घटाते हुए हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी बनाना था ! ऐसा करने से हिंदुस्तान 
को टुकड़ों में बँटे हुए हिंदू समाज का प्रतिरूप बनने से रोका जा सकता था, किंतु ऊपर से पश्चिमी 
आधुनिकता की नकल और भीतर-भीतर एक दकियानूसी मानव-विरोधी समाज-व्यवस्था का संरक्षण करके 
आजादी के 23 वर्ष खो दिए गए-और यह वात भी महज इसलिए याद करने के अयोग्य नहीं रह 
जाती कि जो हो गया सो हो गया-23 वर्ष का एकछत्र शासन पतित समाजों को इतना बदल देने 
के लिए काफी होता है कि फिर वे पलटकर पिछड़ न सकें। वास्तव में उस इतिहास-खंड को भूलकर 
आज सांप्रदायिकता की समस्या पर विचार करना उस समस्या से ध्यान हटाना ही कहलाएगा। भारत 
के सभी धर्मावलंबियों के लिए एक समान, प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक कानून, प्रांतों और भाषाओं 
में फूट करानेवाली अंग्रेजी का सर्वोच्च सत्ता के स्तर से उन्मूलन और सभी पिछड़े वर्गो के लिए विशेष 
अवसर की व्यवस्था, ये बहुसंख्यको और अल्पसंख्यकों के भीतर छिपे परस्पर भय को मिटाने के आज 
भी एकमात्र उपाय हैं। कितु बहुसंख्यकों के प्रतिनिधि शासक जब वहुसंख्यकों को ही नहीं बदलना 
चाहते तो वे इन परिवर्तनों को यह कहकर रोकते हैं कि इससे अल्पसंख्यकों की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। 
मुसलमानों को उनकी संस्कृति नष्ट होने का डर दिखाकर सड़ी-गली हिंदू संस्कृति के सड़े-गले अवशेष, 
जातिद्वेष और संप्रदाय-भेद के बल पर चुनाव लड़ने और सत्ता संग्रह करनेवाले शासकों ने बार-बार 
सांप्रदायिक शर्तों पर हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के साथ गठबंधन किया है और हर बार दोनों के 
अलगाव को और प्रामाणिकता दी है। वर्तमान में कांग्रेस का महाराष्ट्र में शिवसेना और केरल में मुस्लिम 
लीग से प्रत्यक्ष लेन-देन किसी से छिपा नहीं है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के अंदर कितने 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मनोवृत्तिवाले छोटे-वड़े अदद भरे हुए हैं और केवल सत्ता के निकट रहने 
के लिए एक लौकिक मुखौटा धारण किए हुए हैं. इसका कोई हिसाब नहीं है। लोकसभा में जनसंध 
अध्यक्ष के भाषण से प्रधानमंत्री के अनुसार उनके दल की असलियत सामने आ गई है, किंतु खैद 
है कि प्रधानमंत्री के भाषण से ऐसा नहीं हो सका है। 
पर उससे और बहुत कुछ हुआ है, जनसंघ अध्यक्ष के हाथ ऊँचा कर बोलने की अदा की हिट! | 
से तुलना और 'सारी शक्ति” से उनके खिलाफ लड़ने की घोषणा ने, फौरन कांग्रेस दल की सारी शक्ति | 
निचोड़कर इस माँग में समेट दी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर ताला लगा दिया जाए। यह वात | 
पहले भी कई बार कही गई है पर आज सारे देश में लोकतंत्रीय वाणी के भयंकर अवमूल्यन के क्षणा | 
में यह सर्वसत्तावादी फाशीवाद की आवाज बनकर सामने आती है। यह विचार और राजनीति और । 
सत्ता के उपयोग से समाज-परिवर्तन करनेवाले दल की आवाज नहीं जान पडती । किसी राजनीतिक | 
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दल को सत्ताधारी दल द्वारा अवैध घोषित करने की माँग, उसके लोकतंत्रीय बल और चरित्र के पतन 
का प्रमाण तो है ही, उस दल की सदस्यता के बाहर तमाम विचारशील नागरिकों को अपनी अवनति 
का भागीदार बनाने की चेष्टा भी है। भारत कोई इतना जाहिल और पिछड़ा देश नहीं है कि जिसमें 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संकीर्ण विचारधारा का तोड़ असंभव हो गया हो | पर असंभव कुछ और 
हे जो होता जा रहा है| बह है विना अधिकाधिक पुलिस, कानून और हिंसा के इस्तेमाल के मारे देश 
पर केंद्रीय सत्ता का वर्चस्व बनाए रखना। जब तक सांप्रदायिक एकता के लिए कोई ठोस कार्यक्रम 
सत्ताधारियों के पास नहीं होता, केवल उनके सांप्रदायिकता-बिरोध के समर्थन में अपने नागरिक अधिकार 
उनके हाथ सौंपते जाना उन्हें इन अधिकारों के दुरुपयोग की खुली छूट देने का एक घातक अलोकतंत्रीय 
सिलसिला शुरू करना होगा। 

भारतीय जन-जीवन में हिंदू-मुसलमान ऐक्य के वहुत-से गहरे और रसवान खोत आज भी वचे 
हुए हैं। उन्हें कानून, शिक्षा और अर्थव्यवस्था के द्वारा एक निश्चित और सतत प्रक्रिया बनाने का वक्‍त 
आज भी बीत नहीं गया है, पर वह वर्तमान शासकों के लिए भयास्पद है । क्या इसलिए कि वह प्रक्रिया 
हिंदू गरीवी और मुसलमान गरीवी का भेद किए विना जन-साधारण की बराबरी का आग्रह करती है। 
गैरवरावरी और अलगाव ये दोनों एक ही मरीज के दो रोग हैं। समता और सामीप्य इनकी दवाएँ हैं 
और दोनों को एकसाथ बरतने से ही लाभ होगा। पिछले 23 वर्षों से हिंदू-मुसलमान को अपने-अपने 
दरवों में अलग रखते हुए सांप्रदाविकता का जो विरोध किया जाता रहा है, वह भ्रष्ट है। पूरे ममाज 
का पिछड़ापन घटाते हुए दोनों को एक करना ही एकमात्र लीकिक रास्ता है और भारत की विकाम 
योजनाएँ बिना उस प्रावधान के लोक-विरोधी ही कहलाएँगी। 


[दिनमान, संपादकीय, 24 मई 970, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


बनाना तोड्ने से कुछ बड़ा है 


राष्ट्रीय एकता परिषद की संयुक्त समिति ने सांप्रदायिक द्वेष के विरुद्ध एक विराट्‌ अभियान शुरू करने 
का निश्चय किया हे। आशा है कि यह शुरू हो ही जाएगा और कुछ इस तरह मे शुरू होगा कि 
इसका असर जल्द ही दिखाई देने लगे। यह कार्यक्रम, समिति के निर्णय के अनुसार, सबसे पहले उन 
क्षेत्रों में जारी होना है जहाँ हाल में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। ऐसा मालूम होता है कि कार्यक्रम की 
प्राथमिकता कुछ उलट-पुलट गई है। मतलव इसे शुरू वहाँ होना चाहिए था जहाँ दंगे की आशंका 
है, परंतु यह शुरू होगा वहाँ जहाँ दंगे हो चुके हैं। जहाँ दंगे हो चुके हैं, वहाँ के लोगों को तो कुछ 
अकल आ ही गई होगी और फिर वहाँ शासन और पुलिस व्यवस्था पहले मे कुछ ज्यादा मुस्तेद भी 
हो गई होगी | लेकिन जहाँ दंगे होने की आशंका है वहाँ एकता परिषद के कार्यक्रमों की तत्काल और 
अनिवार्य ज़रूरत है। लता कात 

संयुक्त समिति की बैठक में एक बड़ा जोरदार फैसला किया गया है। स्कूलों की ठ्यपुः 
जाँची जाएँगी। करीब 5 हजार पाठ्यपुस्तके जाँचकर विशेषज्ञ 8-9 महीने में अपनी रपट देंगे। 8-9 
महीने इंतजार करना क्या आज के वातावरण में संभव है? यह प्रश्‍न पूछते हुए परिषद मे आग्रह करना 
उचित होगा कि इस जाँच के अतिरिक्त वह कोई कम समय में कारगर होनेवाला कार्यक्रम पाठयपुस्तकों 
के संबंध में तुरंत लागू करे । अगला शिक्षा-सत्र आरंभ होने से पहले ही यदि इतिहास, सामाजिक जीवन 
और साहित्य में आज तक प्रकाशित हिंदू-मुस्लिम ऐक्य पोषक पाठ्य-सामग्री संकलित करके छोटा-छाठा 
पुस्तिकाएँ परिषद तैयार करा सके तो एक बहुत उपयोगी काम होगा। कहा जा सकता है कि शिक्षा 
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राज्यों का विषय होने के कारण ये पुस्तिकाएँ स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए राज्यों की मुहताज रहेंगी, | 
किंतु यह कोई बहुत बड़ी बाधा सादित नहीं होनी चाहिए; इसलिए कि जिन दलों के प्रतिनिधि समिति 

की बैठक में थे उनसे बाहर किसी दल का राज अभी तक भारत के किसी हिस्से पर नहीं है। 

भारत सरकार की राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने माध्यमिक कक्षाओं तक 

के लिए आदर्श पाठ्यपुस्तकें तैयार की हैं जो फिलहाल दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाई जा रही हैं। ये पुस्तकं | 
कई दृष्टियों से अच्छी हैं। इनमें से कुछ पर नजर डालते ही दिखाई दे जाता है कि इनमें किसी धर्म 

के लिए विद्वेष जगाने की चेष्टा नहीं की गई है। यदि राष्ट्रीय एकता परिषद की संयुक्त समिति धार्मिक 
अथवा जातिगत विद्टेप फैलाने के दुष्प्रयलों की खोज अन्य पाट्यपुस्तकों के समान इनमें करेगी तो 

इमे निराश होना पड़ेगा। किंतु यहाँ पर प्रशन उठता है कि जाँच समिति क्या केवल इतना ही करेगी? 
क्योंकि पाठ्यपुस्तकों का काम विद्वेष न फैलाना ही नहीं, बल्कि विद्वेष मिटाना और ऐक्य बढ़ाना भी 

होना चाहिए। अगर इस दृष्टि से जाँच की जाए तो जाँच के नतीजे शायद अधिक काम के निकलेंगे। 

यह दृष्टि में न रखने पर जाँच एकांगी रह जाएगी, तब उसका परिणाम कुछ राज्यों और कुछ प्रकाशकों 

के दोष निकालने तक सीमित रह जाएगा। यह तो बहुत आसान है और उसके लिए इतनी बड़ी जाँच 

की ज़रूरत नहीं है। 

पाठ्यपुस्तकों के मामले में एक बड़ी दिक्कत यह है कि शिक्षा एकदम केंद्रीय विषय नहीं है कि 

जो एक-सी पाठ्यपुस्तके सब जगह लागू कर दी जा सकें। फिर भी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद की आदर्श पुस्तकें आदर्श के रूप में सवके लिए मौजूद हैं और जो राज्य चाहें इन्हें 
स्वीकार कर सकते हैं, चूँकि ये पुस्तकं केंद्रीय मंस्था ने तैयार की हैं इसलिए इनसे उन तमाम मान्यताओं 

के संरक्षण और प्रचार की आशा की जानी चाहिए जो हिंदुस्तान के आदर्श स्वरूप में निहित और संविधानबद्ध 

हैं। छोटे दर्जे की कुछ किताब देखने से मालूम होता है कि ये पुस्तकें छोटे बच्चों के मन में हिंदू-मुस्लिम 

ऐक्य के लिए आवश्यक जमीन तैयार करने का काम पूरे तौर पर नहीं करतीं-इतने पूरे तौर पर कि 
विभाजन के बाद के हिंदुस्तान की आवश्यकताएँ पूरी कर सकें। ये विभाजन की शक्तियों के विपरीत 
समान हिंदू-मुस्लिम जीवन और परंपरा को प्रमाणों से उजागर करने की आवश्यकताएँ हैं| तीसरे दर्जे | 
के लिए आओ पढ़ें और समझें की तीसरी पुस्तक में एक भी प्रसंग ऐसा नहीं जहाँ हिंदुस्तान की हिंदू-मुस्लिम | 
एकता की परंपरा का परिचय बच्चों को मिलता हो | 'त्योहार' शीर्षक खंड में रक्षाबंधन, बड़ा दिन और 
26 जनवरी की परेड का जिक्र है, लेकिन ईद का नहीं और उससे भी अधिक आश्चर्य की वात यह 
है कि उन छोटे-छोटे त्योहारों का नहीं जिनमें शायद आज भी हिंदू और मुस्लिम एकसाथ हिस्सा लेते 


हैं। हमारे त्योहार' शीर्षक से एक कविता अवश्य है जिसमें बड़ा दिन पर ईसाइयों के खुश होने और 
ईद के दिन मुसलमान भाइयों के ईदगाह जाने का वर्णन है। यह बिलकुल नाकाफी है | तीसरे दर्जे 
में पढ़नेवाले बच्चों के कोमल मन पर प्रेम और मनुष्य की बराबरी की छाप डालना अगर पाठ्यपुस्तकों 
का काम नहीं है तो वह किसी और का काम नहीं हो सकता | चौथे दर्जे के लिए इसी माला की चौथी 
पुस्तक तो इस नाकाफी प्रयल से भी शून्य है। इसमें एक भी पाठ ऐसा नहीं जो एक संयुक्त हिंदू-मुस्लिम 
जीवन की शिक्षा देता हो। पाँचवें दर्जे के लिए इसी क्रम की पुस्तक का भी यही हाल है। “संसार 
के बच्चे” खंड में हामिद नाम के एक बच्चे का वर्णन है। पर वह पाकिस्तान का नहीं, मिस्र का हामिद 
है, पाकिस्तान की तरफ एक नकारात्मक दृष्टि इन पुस्तकों में व्याप्त पाई जाती है। पाँचवें दर्जे की 
भारत और संसार” पुस्तक में संसार के विभिन्न देशों के लोगों का जीवन बताते हुए इस निकट पड़ोसी 
को वाद देकर पुस्तक प्रणेताओं ने हिंदुओं और मुसलमानों के ऐतिहासिक ऐक्य की परंपराएँ, जो आज 
भी पाकिस्तान के जन-जीवन में से वहाँ के शासक पोंछ नहीं सके हैं, इस देश में याद कराने का सुंदर 
अवसर खो दिया है। पाकिस्तान का जिक्र बहुत आगे चलकर सातवें दर्जे की सामाजिक ज्ञान की पुस्तक 
में (यह दूसरे प्रकाशक की है) हमारे पड़ोसी देश' खंड के अधीन आता है। लेकिन तब तक बच्चों 
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का दिमाग वन चुका होता है और वह यह जान नहीं पाया होता है कि हमारे देश की कम ये कम 
चार भाषाएँ पाकिस्तान की भी भाषाएँ हैं-वँगला, गुजराती, उर्दू और पंजावी | उसे यह भी मालूम नहीं 
हुआ होता कि हिंदुस्तान के प्रदेशों में वसनेवाले मुसलमान भी धर्म के अतिरिक्‍त अन्य प्रकार से उन 
प्रदेशों के जन-जीवन के अंग हैं। वंगाल में वे भी वँगला बोलते हैं और तमिलनाडु में तमिल | तब 
यह आसान हो जाता है कि उसे हर मुसलमान को खतरनाक पाकिस्तानी समझना सीखने दिया जाए 
और इसी के साथ एक और वात होती है। इन पुस्तकों को पढ़नेवाले मुसलमान बच्चों को भी अपने 
अंदर एक अव्यक्त भय पनपता दिखाई दे सकता है कि भारत के सामान्य जीवन में उनका स्थान 
उनके शिक्षक स्वीकार नहीं करते और करते भी हैं तो रस्म-अदाई के तौर पर | 
अकसर राजनीतिक दल मुसलमानों को इस्तेमाल करने का आरोप एक-दूसरे पर लगाते हैं। यह 
इस्तेमाल राजनीतिक लाभ देता रहे इसके लिए किसी न किसी रूप में मुसलमानों के अंदर अमुरक्षा 
और भय बनाए रखना इन दलों की नजर में आवश्यक हो जाता है। इस असुरक्षा और भय को बढ़ावा 
देते-देते अव समाज का मन ऐसी एक असह्य स्थिति में पहुँच गया है जहाँ वह हिंदू-मुस्लिम ऐक्य 
की टूटती हुई परंपराएँ फिर से जोड़ने की कोशिश करते ही अपने को विचित्र राजनीतिक आरोपों का 
लक्ष्य पाता है। जैसे यह कि वह मुसलमानों की संस्कृति और भाषा नष्ट कर रहा है। यह सही नहीं 
है। सच तो यह है कि जो हिंदू सचमुच एक संयुक्‍त हिंदुस्तानी इतिहास और संस्कृति की खोज नहीं 
करता बह कुछ भी करे और कहे, वह मुसलमानों को ही नहीं, हिंदू समाज के भी दलित वर्गा को 
अलगाने और दबाने का ही काम कर सकता है। पर ऐसा हिंदू न सव हिंदुओं का प्रतिनिधि हे और 
ही उसे किसी भी हालत में हिंदुओं का राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधि बनने देना चाहिए | 
आज ऐसे संकीर्ण बल्कि कायर मनोवृत्तिवाले बहुसंख्यकों के विरुद्ध एक गहरे वैचारिक कार्यक्रम की 
ज़रूरत है, जिसका सीधा फायदा कम से कम आज की स्कूल जानेवाली पीढ़ी को मिलना चाहिए। 
हिंदुस्तान पर अगले वर्षों में कौन राज करेगा यह तय करने के मिवाय अगर कोई रचनात्मक काम 
आज उस पीढ़ी के लिए नहीं किया गया जो इस राज्य में रियाया होगी, तो यह आज के अवसरवादियों 
के हाथों हिंदुस्तान की अगली पीढ़ी के साथ एक दर्दनाक मजाक होगा। 
महज धार्मिक भावना भड़काने का बहाना बताते हुए दिल्ली के जनसंघ प्रशासन ने गाय और 
सुअर के मांस के भोजन का तथाकथित उल्लेख कुछ प्रस्तावों से हटाकर एक संकीर्ण अनाधुनिक मनोवृत्ति 
का परिचय दिया है। उसका यह रवैया सांप्रदायिक ऐक्य बढ़ाने में सहायक नहीं होता, प्राचीन हिंदू 
मत की उदार चेतना को धर्मांध और जातिठेषी ही बनाता हे 


[दिनमान, 3। मई ॥970. धँवर, लहरें और तरंग] 


कितना अविश्वास 


संसदीय लोकतंत्र को संसद में एक सच्चे विरोध पक्ष की जरूरत जितनी आज है उतनी शायद हमारे 
स्वतंत्र संसद के इतिहास में कभी नहीं थी | कांग्रेस, जिसने 967 की पराजय के बाद भी प्रतिपक्ष में 
बैठ अपना संसदीय कर्तव्य निभाने की शिक्षा नहीं ली, टूटने के वाद भी सच्चा विगेध नहीं दे पा रही 
है -- यह उसके महासहयोग संबंधी संकट से प्रकट है। जनसंघ अपने मध्यवर्गीय समर्थकों का आधार 
विस्तृत करने को प्राथमिकता दे रहा है और प्रवलतर होकर अगले चुनाव के वाद ही समवेत विरोध 
में सम्मिलित होना उसकी नीति के अनुसार उसके लिए लाभकर जान पड़ता है। ऐसे में मधु लिमये के 
हाथों अधिक से अधिक संगठित विरोध का आयोजन एक स्वाभाविक स्वागत प्रयल था। इसन जनसंघ. 
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~ प ने के अलावा शिष्टाचारी सं हि | 
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट जैसे परस्पर शत्रुओं को एक जगह लान क अलान शिप्टाचारी संगठन कांग्रेस को 


भी पंगत में बैठने का मौका देकर उसे असमंजस से उवारा। और तो और, सूट-टाई लोकतंत्र के शोभादल, 
स्वतंत्र पार्टी को भी शुरू में वगलें झाँकने के वाद इस विरोध के साये में मुँह छिपाने में ही खैरियत 
मालूम हुई। इस अविश्वास प्रस्ताव की सवसे बड़ी सफलता यह था कि इसने लोकतंत्र के विगइते हुए 
इस स्वरूप पर पहली वार खुलकर बहस की जिसमें प्रधानमंत्री के हाथों में अधिकाधिक अधिकार संग्रह 
होता जा रहा है--वह भी इस वहाने कि देश में अव्यवस्था फैल रही है-वह अव्यवस्था जिसके लिए 
अततः हर सजीव लोकतंत्र में केंद्र सरकार ही जिम्मेदार ठहराई जाएगी । प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल में 
परिवर्तन का अधिकार तो है ही परंतु यदि ऐसे परिवर्तन से मंत्रिमंडल की सम्मिलित शक्ति मिमटकर 
एक व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो इस अधिकार का उपयोग आलोचना का विषय हो जाता है | सरकारी 
अफसरों, न्यायाधीशों और राज्यपालों की नियुक्ति पर भी एक ही व्यक्ति का वहुत अधिक नियंत्रण 
होना लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए आवश्यक संतुलन को धीरे-धीरे नष्ट कर सकता हे | यही नहीं, प्रकारांतर 
मे नौकरशाही के हाथों में निर्णय लेने की शक्ति भी सामान्य से अधिक जमा हो जा सकती है। 
केरल में सितंवर में चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची में हेर-फेर किया गया है, यह आरोप 
अविश्वास प्रस्ताव का दूसरा प्रमुख आधार था। प्रश्‍न उठाया गया कि 7 लाख मतदाताओं का नाम 
सूची से निकालने और 30 लाख नए नाम जोड़ देने के पीछे क्या उद्देश्य है। यह मामला भी लोकतंत्र 
में एकाधिकार के आरोप के साथ जुड़ा हुआ है। 
बहस सरकार पलटने में सफल होगी, यह आशा तो किसी को नहीं ही थी। हॉ, इससे उन सवालों 
के निखरकर सामने आने की उम्मीद की जा सकती थी जो आज भारतीय राजनीति में प्रगति के लिए 
आवश्यक हैं | खेद की वात तो यह है कि स्वतंत्र. जनसंघ और संगठन कांग्रेस के प्रवक्‍ताओं के भाषणों 
में खीझ की मात्रा तर्क से अधिक ही थी। आज सारे देश में विचारशील जनसमुदाय सत्ताधारी कांग्रेस 
की तर्कहीन और व्यक्तिपरक आक्रमण-शैली से ऊव चला है। उसके जवाब में भी वैसी ही शैली यदि 
प्रतिपक्षियों के यहाँ अपनाई जाए तो वह राजनीतिक चेतना में वृद्धि न करके सत्ताधारियों का ही काम 
आसान करती है | श्री मसानी का श्रीमती विह्न के भारत आगमन से चिढ़ना और श्री धवन को राज्यपाल  ' 
पद के अयोग्य वताना, श्री मधोक का प्रधानमंत्री को स्तालिन और हिटलर का जुड़वाँ रूप जताना | 
और श्री रामसुभग सिंह का आकाशवाणी की खबरों में अलकनंदा दुर्घटना की अपेक्षा प्रधानमंत्री को 
प्राथमिकता मिलने की शिकायत करना, ये सव आरोप यदि सच भी हों तो बहस में इस प्रकार आए 
कि निरी झुंझलाहट के प्रतीक वन गए। अविश्वास प्रस्ताव चूँकि केवल एक पंक्ति का था इसलिए 
उसमें अनेक विषयों का प्रवेश स्वाभाविक था परंतु एक ऐसे विचारक नेता का अभाव जो इन सब 
विषयों के अंतर्गत यूत्रों को एक संपूर्ण राजनीतिक संदर्भ में रख सकता, आज के संसद की बहुत 
बड़ी कमजोरी के रूप में प्रकट हुआ। 
वास्तव में संसद को सचमुच लोकतंत्र का वाहन बनाने के लिए ऐसे ही नेतृत्व के विकास की जरूरत 
है जो कि एक प्रबल सत्ताकामी के कार्यों के मुकाबले खड़ा हो सके और सत्ता के बाहर रहकर विचार 
को जीवित रख सके | यदि प्रधानमंत्री के हाथ में अधिकाधिक शक्ति संग्रह हो रही है तो वह इसीलिए 
कि नीचे से लेकर मंत्री पद के स्तर तक किसी में संपूर्ण भारतीय राजनीति को नेतृत्व देने की इच्छा 
या शक्ति नहीं है जिसके हाथ में केंद्रीय सत्ता है वह एक बार अपने देश के राजनीतिकों की यह कमजोरी 
पहचान ले तो फिर उन्हें दिन-प्रतिदिन और दबाया जा सकता है। संसद में महासहयोग कितना भी हो 
यदि अगले कुछ वपाँ में कोई सार्वदेशिक नेतृत्व विकसित न हुआ तो सारी राजनीति सत्ता के समर्थन 
की राजनीति बन जाएगी। लोकतंत्र तानाशाही की एक नई भोली-भाली शक्ल लेकर सामने आएगा। 


[दिनमान, संपादकीय, 2 अगस्त [970. भँवर, लहरें और तरंग] 


रचनावली 
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प्रातीय पताका 


तमिलनाडु का एक प्रांतीय पताका की क्या जरूरत हे? इसका जवाब मुख्यमंत्री करुणानिधि के पास 
नई दिल्ली के प्रेस सम्मेलन में नहीं था | वह महज जवाबिया सवाल कर सके, “इसके विरोध की क्या 
ज़रूरत है?” 

वास्तव में इन्हीं दोनों प्रश्नों के उत्तर से प्रांतीय पताका के प्रस्ताव का सही विश्लेषण हो सकेगा। 
आज़ादी कै 23 वर्ष तक भारतीय अर्थ-जगत और राजनीति में जातिवाद, असमता और वेरोजगारी 
का जो संघर्ष हुआ है उसने राज्यों में दूसरे राज्यों के लोगों के लिए असहिष्णुता का विष फॅलाया 
है। उनमें कुल राष्ट्रीय पैदावार में समुचित हिस्सा मिलने की आशा मरी और अपने-अपने स्वार्थ की 
चिंता बढ़ी है। इस प्रक्रिया में सहायक हुई है भाषावार राज्य के सिद्धांत की यह विकृति कि राज्य 
तो भाषावार वने परंतु 7 वर्ष में भी राज्यों की भाषा राज्यों के कुल जनसमुदाय की जीविका, प्रतिभा 
और भविष्य का माध्यम नहीं वन सकी केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मुट्ठीभर अंग्रेजी पोषक अपने 
तंग दिमाग के दायरे में सारा ज्ञान-विज्ञान और राजशक्ति समेटे रहे, मानो वह राजा की देवी अथवा 
गुप्तसिद्धि हे और शेष लोग मूढ़ प्रजा की भाति हैं, जिसे वेदपाठ का अधिकार नहीं | राज्यों की राजनीतिक 
शक्ति आज इन्हीं वर्गों के हाथों में है, चाहे प्रदेश हिंदी हो या हिंदीतर हो। 

इसी के समानांतर इन्हीं वर्गों को संतुष्ट रखने के लिए केंद्रीय राजनीति प्रांतीय राजनीति के आधार 
पर अपने राजत्व की सुरक्षा की मोर्चावंदी करती रही है और यह प्रक्रिया पिछले एक वर्ष में बहुत 
तेजी से अपनी तार्किक परिणति को प्राप्त हुई है । आज सत्ता वनाए रखने के लिए केंद्रीय राजनीति 
अलग-अलग प्रांतो में अलग-अलग प्रतिमानां मे चलने को मजबूर है भले ही उसकी कीमत सारे देश 
को इस माने में चुकानी पड़े कि सारे देश और समाज को एक दृष्टि सें देखकर उसके भविष्य की 
चिंता करनेवाले नेतृत्व से वह बंचित रह जाए। 

श्री करुणानिधि की राज्य-पताका की माँग इसी परिस्थिति का दोहन है केंद्र के वर्तमान शासकों 
को संसद में आवश्यक सहारा देने के वदले बह अपने राज्य के लोगों को एक मम्मोहक प्रलोभन देना 
चाहते दीखते हैं-लोगों को ही नहीं, कहना चाहिए मंत्रियों को। झंडा हमेशा राज्य-शक्ति का प्रतीक 
होता है और हमेशा ज़रूरी नहीं कि वह जन का प्रतिनिधित्व ही करता हो। तमिलनाडु कें लोग यदि 
अपने राज्य का निजी झंडा देखकर अपने समाज के विषम अन्याय भूल जाएँ तो झंडा यथास्थितिवादियों 
के लिए बड़े काम की चीज हो जाता है | तमिलनाडु झंडे के साथ हिंदी के आरोपण' के विरूद्ध शिकायत 
और चेतावनी जोड़कर मुख्यमंत्री ने अपनी नीति पर से चादर उतार ली है। याँ तो यह शिकायत निरर्थक 
है-केंद्र सरकार हिंदी प्रदेशों पर भी हिंदी नहीं लाद रही है--तो भी यदि वह घोषणा करते कि राज्य 
की राजकीय भाषा पूर्ण रूप से तमिल होगी और केंद्र से संबंध के लिए भी अंग्रेजी की जगह वह 
बरती जाएगी तो भारत की एकता में विविधता के तत्त्वों का आदान-प्रदान संभव होता, पार्थक्य नहीं, 
अंतरावलंबन बढ़ता; तमिलभाषियों को अपनी भाषा के माध्यम से पूर्ण व्यक्तित्व भी मिलता। लेकिन 
FE जे जिस ढंग से तमिलभाषियों को अँग्रेजी से नहीं, हिंदी से क्चाने की कोशिश की है, वह 
स्पष्ट कर देती है कि अंग्रेजी के नीचे दबे रहने के बदले में उन्हें झंडा दिया जा रहा है और यही 
पेशकश केंद्र से भी है; अंग्रेजी रखो-झंडा दो। ह 

द्रमुक मुख्यमंत्री की माग का एक और पहलू भी है। आज के शिखर गठबंधनों क॑ वातावरण 
में नेताओं की बदलती स्वामिभक्ति स्थायी बनाने के लिए प्रांतों की जनता को बहलाए रखना जरूरी 
हो गया है। ऐसे में अन्य प्रांतीय नेताओं को भी द्रमुक का दृष्टांत आकृष्ट क मकता है। यह आशका 
और भी इसलिए पनपती है कि अधिकांश मुख्यमंत्री इस मामले में अभी तक चुप हैं। प्रधानमत्रा का. 
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| 
इस प्रश्‍न पर सीधे 'नहीं' न कहकर इसे मुख्यमंत्रियों के विचारार्थ देना तय करना एक ओर तो उनकी 
वर्तमान राजनीतिक स्थिति की उपज है, दूसरी ओर वह एक प्रकार से अच्छा भी है। यदि सचमुच ` | 
खुली बहस हुई तो पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्रियों और विरोधी नेताओं में से कौन कितने पानी । 
में है। उन्हे देखना यह होगा कि जो काम संविधान और कानून मना नहीं करता क्या वह कर ही 
डालना चाहिए या कि विवेक का भी कोई आग्रह होता है। उनके सामने भी प्रश्‍न रहने चाहिए--"इस 
प्रकार के झंडे की जरूरत क्या है?” ऐसे झंडे किस प्रकार की जातीय या प्रांतीय भावना को प्रश्र 
देंगे और वह सार्वजनिक जीवन के लिए किसी हद तक स्वास्थ्यकर होगी? 
यदि प्रकाशित समाचार सही है तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति, राज्यपालों और सेनाधिपतियों के अलग-अलग 
झंडों का सवाल द्रमुक की माँग के साथ जोड़कर राष्ट्र का बहुत ही भला किया है। राष्ट्रपति के अलग 
झंडे की, और झंडा ही क्यों मध्ययुगीन सामंती शोभा, अंगरक्षक और सवारी की वात की भी, कई 
बार असंगत कहकर आलोचना हुई हे और वह हमेशा 'सिरफिरे समाजवादियों का अनर्गल प्रलाप' कहकर 
टाल दी गई है। अब ऐसे हर झंडे पर बहस कर लेने का अच्छा अवसर है जो स्वाधीनता के संघर्ष 
की संतान नहीं, गुलामी के दिनों की कवाइली परंपराओं का वंशधर है | संविधान इनके अस्तित्व में 
आड़े नहीं आता परंतु स्वतंत्रता और लोकभावना आती है | 
द्रमुक मुख्यमंत्री का यह तर्क कि हम राष्ट्रीय झंडे को त्याग नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी माना 
है। इसे द्रमुक के भारत से अलग न होने की इच्छा का प्रमाण मानकर उसे धन्यवाद देना चाहिए। 
किंतु राष्ट्र को श्री करुणानिधि का केंद्र पर किया यह अहसान चुकाना मुश्किल होगा.कि यदि उन्हें 
प्रस्तावित प्रांतीय झंडे में राष्ट्रीय झंडा समाविष्ट नहीं करना होता तो शायद वह केंद्र से परामर्श भी 
न करते। इससे आशा बँँधती है कि प्रस्तावित झंडे का उपयोग वह विदेश में, जहाँ उसके प्रति भारत 
की विभिन्न जातियों, बोलियां और फकीरों और भिखमंगों की ही तरह सिर्फ कौतूहल होगा, यह समझाने 
के लिए ही करेंगे कि तमिलनाडु भारत का एक हिस्सा है। इसके अलावा झंडे का सबसे बड़ा उपयोग 
जो वह अभी तक जाहिरा तौर पर वता मके हैं, मंत्रियों की कोठियो और गाड़ियों पर फहराने के 
लिए होगा। चूँकि इस झंडे का सवाल किसी आगामी मुख्यमंत्री-सभा में आनेवाला बताया जाता है 
यह आशा तो रह नहीं जाती कि मुख्यमंत्री अपनी-अपनी गाड़ियों और कोठिया पर कोई भी झंडा न 
फहराने के निर्णय का साहस कर सकेंगे । किंतु अन्य सभाओं में यह आज के सभ्य लोकतंत्रीय जीवन 
का एक विचारणीय प्रश्‍न होना चाहिए कि क्या मंत्री की मोटर पर किसी भी झंडे की ज़रूरत हैं? 
क्या मंत्री बाकी लोगों से इतना अलग या बड़ा है कि उसकी मोटर और मकान के साथ वह वैशिष्ट्य 
जोड़ा जाए जो वास्तव में केवल सार्वजनिक स्थान और संपत्ति के लिए श्रेयस्कर है? आजकल अपने 
देश की मिट्टी से लोकतंत्रीय व्यवहार पैदा करने का जोखिम छोड़कर विदेशी लोकतंत्रां में क्या होता 
है इसका हवाला देने का रिवाज जोरों पर है। इम नकली आधुनिकता की पोल भी समझ लेनी चाहिए। 
पहले तो जैसे अन्य मामलों में, वैसे ही प्रांतीय झंडा प्रस्ताव के मामले में भी, स्विट्जरलैंड, अमेरिका 
और जर्मनी आदि की मिसालें उन देशों के इतिहास और स्वतंत्रता संघर्ष को देखते हुए भारत से बिलकुल 
अनमेल हैं; दूसरे ऐसी मिसालें देते समय ये आधुनिक यह नहीं बताते कि इन देशों में मंत्रियों के उठने-वैठने 
और चलने-फिरने के साथ वह धूम-धड़ाका नहीं किया जाता जो भारत में आए दिन काफी आतंक 
फैलाकर और पैसा बहाकर किया जाता है। 


[दिनमान, संपादकीय, 6 सितंबर 970. भँवर, लहरे और तरंग] 
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मुकाबलों का नया दौर 


पिछले कुछ हफ्तों से मुठभेड़ों का एक नया दौर शुरू हुआ है जो लोकतंत्रीय समाज में अभिव्यक्ति का एक 
नया माध्यम खोजने की कोशिश जैसा जान पड़ता है। विद्यार्थी और शिक्षक एक तरफ और पुलिस और 
सरकार दूसरी तरफ । यह है मोटे तीर पर इन मुठभेड़ों का रूप। किंतु विद्यार्थी और शिक्षक ही नहीं कई 
अन्य नागरिक भी इनमें शामिल हो रहे हैं। मुठभेड़ें भी सव एक प्रकार की नहीं हैं : कहीं-कहीं अधिकारियों 
और नागरिकों के मुकावल हड़ताल का रूप ले लेती हैं, कहीं-कहीं केवल तनाव का । सव घटनाएँ अलग-अलग 
हैं। उनमें न तो मांगों की समानता है, न आंदोलन-शैली की और न उनके घटित होने में कोई योजना ही 
दिखाई देती है। एक ही चीज है जो सव घटनाओं में वरावर मिलेगी : यह कि अधिकारियों का संबंध-चाहि 
वह कॉलेज के हों, चाहे वस-विभाग के, चाहे शहर के नागरिक-दूट चूका है | नागरिक का जो मीन वहुमत 
चुपचाप अन्याय सहा करता है, अधिकारी केवल उसके आधार पर शासन करते हैं। परंतु यह शांतिप्रेमी 
समर्थक मौन बहुमत सत्ताधारी को अपनी कठिनाइयों और कष्टो की प्रतीति नहीं करा पा रहा है। सभी 
राजनीतिक दल उस शांतिप्रेमी बहुमत की आवाज़ सही लोकतंत्रीय तरीके से उठाने और कारगर बनाने में 
विफल रहे हैं। 
यह विफलता ही पिछले दिनों की घटनाओं के पीछे काम कर रही है | छोटे-छोटे समूहों में तात्कालिक 
और स्थानीय नेतृत्व उदित होकर अपना दवाव अधिकारियों पर डालने को मजबूर हो रहा है। राजनीतिक 
दलों की आवाज़ खोखली हो चुकी है । विराट्‌ शक्तिसंपन्न अधिकारियों के इनकार, उपेक्षा या टालमटोल 
के आगे उसके पास सिवाय वलप्रयोग के कोई जवाव नहीं रह गया है। और कैसा वलप्रयोग? वही, 
जो शस्त्रहीन छटपटाहट में किया जाता है अर्थात्‌ सार्वजनिक संस्थाओं पर प्रहार। इन संस्थाओं में से 
पुलिस एक ऐसी संस्था है जिसे जनता न केवल सरकार के प्रतिनिधि के रूप में देखती है बल्कि सरकारी 
उदासीनता और घमंड के रक्षको के रूप में भी। 
इसी से एक और समानता प्रायः सभी घटनाओं में पाई जाती है : कोई माँग उठने पर सीधे प्रशासक 
और पुलिस से टकराव हो जाता है | जिस राजनीतिक दल के हाथ में प्रशासन है वह माँग के अनीचित्य 
को, यदि वह अनुचित है तो, सिद्ध करने का प्रयल नहीं करता और न वह आंदोलनकारियों के सामने 
आता है, न आंदोलनों के मौन दर्शक जनसाधारण के सामने। वह इंतजार करता हैं क्रि-एक : सीधा 
मुकावला सत्ताधारी दल से न होकर पुलिस से हो जाए, दो : इसके वाद हिंसा थोड़ी-मी बढ़े। तीन: 
जनसाधारण में हिंसा के प्रति भय और घृणा फैल जाए और वह असली सवाल को प्रायः भूल जाए, 
चार : असली सवाल का रूप ही विगड़ और वदल जाए तव फिर वह गुंडागर्दी खत्म करने में जनता 
का नैतिक समर्थन लेकर पुलिस और कानून का भरपूर प्रयोग करे और इस प्रकार अपनी ताकत कुछ 
और बढ़ा ले। 
पर इसमें वह हमेशा सफल नहीं होता। बिहार का उदाहरण मौजूद है। सारे विहार में सेना बुलाने 
की धमकी से भी जब शांति नहीं हुई तब जाकर सरकार ने शिक्षकों से समझोता करना चाहा | इस 
बीच जो घटनाएँ हो लीं उन्होंने जनसाधारण के मन में लोकतंत्रीय पद्धतियों की सार्थकता के बारे में 
संदेह पैदा किया। कितने ही व्यक्तियों को शारीरिक और मानसिक चोट पहुँची और माना जा सकता 
है कि उनमें से अनेक मन से परास्त हो गए होंगे। फिर भी माँगें व्ही की वहीं रहीं। ऐसी दशा में 
यह कहना कठिन है कि बिहार सरकार ने शिक्षकों के सत्याग्रह से प्रभावित होकर पंचसूत्री समझोता 
माना या इस भय से माना कि राज्य में अव्यवस्था फैलने पर केंद्र में मुख्यमंत्री की अवमानना होगी 
और राज्य में प्रतिद्ंदी प्रसन्न होंगे। किंतु यह तो स्पष्ट ही है कि वह लंबे अरसे से चले आ रहे असंतोष 
को लोकतंत्री तरीकों से काम लेकर दूर करने में अभी तक सफल नहीं रही है । जितनी देर समझीत 
में होगी उतनी ही अधिक आंदोलन को विगाइने की संभावना पैदा होंगी। 
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जसा पहले कहा जा चुका है, विभिन्न घटनाओं की कहानियाँ अलग-अलग हैं-क्याँकि ये घटनाएँ 
असंतोष या अन्याय के विरुद्ध स्थानीय संगठित नेतृत्व के अंतर्गत हुई हैं। इससे एक बड़ा-शांतिभंग 
के खतरे से भी बड़ा-खतरा पैदा हो गया है। वह यह है कि जब किसी जगह जनमत, सरकार से 
कोई माँग करने के अपने तात्कालिक उग्र रास्ते पर चल पड़े तव पीछे से आकर राजनीतिक दल उसके 
नेतृत्व को सँभाल लें और उससे ऐसा लाभ उठाने की कोशिश करें जो असली प्रश्‍न को विगाड़कर 


~ 


रख दे। दिल्ली में हरिजन लड़की की मृत्यु का मामला इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसको लेकर 
सुनियोजित तोइ-फोड़ रिपब्लिकन पार्टी, जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करा रहा है। और उसमें 
पीछे से आकर सोशलिस्ट पार्टी वहती गंगा में हाथ धोने को शामिल हो गई है | हरिजनों के राष्ट्रव्यापी 
राजनीतिक अधिकार के असली प्रश्‍न को ये राजनीतिक नेता बिगाड़ रहे हैं। जनशक्ति का जो प्रदर्शन 
दिल्ली में इन्होंने कराया वह हरिजन संबंधी कोई नीति नहीं देता | यही नहीं, अधिक चिंता को बात 
तो यह है कि वह हरिजन-विरोधी तत्त्वो की ही सहायता करता है | इनके चलते लड़की की मृत्यु तोइ-फोड़ 
का मामला बनकर रह गई है। 
कांग्रेस अध्यक्ष ने चार दलों के गठबंधन को देश में गड़बड़ी फैलाने के आरोप से विभूषित किया 
है। काग्रेस कार्यसमिति ने देश में हो रही गड़बड़ी का विवेचन करके सामाजिक-राजनीतिक अंतरधाराओं 
और लोकतंत्रीय व्यवस्था की वर्तमान न्यूनताओं पर भी विचार किया होगा। गठबंधन की निंदा एक 
ऊपरी राजनीतिक पैंतरा है तो और बात है. किंतु यदि पिछले सप्ताहों की घटनाओं का यही निचोड़ 
कार्यसमिति ने निकाला है तो इसे खेद का विषय ही कहा जाएगा | यह सही है कि कांग्रेस अध्यक्ष 
को पुराने गठबंधन के चारों दलों की कमजीरियों का अच्छा ज्ञान है। उन दलों के पास भारत के राजनीतिक 
ढाँचे और प्रणालियों के संबंध में जो नीतियाँ हैं, वे सार्वदेशिक नहीं हैं, ढुलमुल हैं और शिखर-राजनीति 
का ही साधन करनेवाली हैं। इसलिए उन्होंने अपने दल की इस महान कमजोरी को भूलकर कि उसका 
सारा नेतृत्व कुर्सी में ही लगा हुआ है, जनता के बीच सक्रिय नहीं है, इन दलों पर वह आरोप सुविधा 
से लगा दिया है। कार्यसमिति ने भी 2 अक्टूबर से प्रस्तावित महँगाई-बिरोधी सत्याग्रह के प्रति सब 
कांग्रेस सरकारों को सतर्क रहने का आदेश दिया है, कांग्रेसजनों को महँगाई-विरोधी सहकारी नेतृत्व 
विकसित करने का आदेश नहीं दिया। जनता को जहाँ सरकारी नीतियों से असंतोष है वहाँ उसे तत्काल 
दूर करने के सरकारी उपाय हों, यह चिंता कभी कार्यसमिति ने प्रकट की है। यहाँ भी कांग्रेस के सार्वजनिक 
कार्यकर्ताओं के लिए समाज में कोई भूमिका नहीं रह जाती। आज ज़रूरत तो यह है कि कांग्रेस पार्टी, 
जिसने 97 और 72 में विराटू बहुमत लेकर व्यापक आश्वासन दिया, अपने कार्यकर्ताओं को व्यापक 
जनसमर्थन के लिए कम से कम आज की परिस्थितियों में तो तैयार करे-नहीं, मजबूर भी करे-स्थानीय 
कांग्रेसी नेताओं को असंतोष के उग्र रूप धारण करने पर उसे सरकारी ताकत से दमित कराने की 
आदत काफी कुछ पड़ चुकी है, पर शायद उसे छुड़ाने का अवसर अभी वीत नहीं गया हैं। 
उन्हें यह सोचकर आलमंतुष्ट हो रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि शिक्षकों की वेदना 
और विद्यार्थियों की विकलता के विरोध का राजनीतिक दलों के राजनीतिक चिंतन में स्थान नहीं है 
इसलिए विरोधी राजनीति हमेशा विफल होती रहेगी। हो सकता है कि संसदीय लोकतंत्रीय प्रणाली के 
साधनों से सरकार का ऐसा मुकाबला करते हुए, जो बेमेल भी है और अन्यमनस्क भी, वे दल वास्तव 
में विफल हो जाएँ लेकिन इस जानीमानी व्यवस्था के दायरे के बाहर से जो नए राजनीतिक साधन 
ऐसी हालत में पैदा होंगे वे विरोधी दलों को तो नष्ट करेंगे ही, उनको भी नहीं बछींगे जो अभी संरक्षित 
आरामगाहों में निश्चित बैठे हैं। वे यह सोचकर बैठे न रहें कि तब भी पुलिस उनका संरक्षण करती 


रहेगी | 
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की 


| हिंसा के विचार 


| पिछले एक वर्ष में जनसाधारण के चारों ओर की दुनिया बहुत तेजी के साथ बदली है | इतनी तेजी 
से कि अकसर उसे घटनाओं को समझने का मौका ही नहीं मिला। वे जैसे समझा दी गई वैसे उसने 
उन्हें समझ लिया क्योंकि: वह ज़रा भी ठहरकर सोचता-समझता तो सत्ताधारी के हाथ में संचित प्रचार 
की शक्ति उसे रौंदकर निकल जाती | ऐसा हुआ भी। कम्युनिस्ट पार्टी के एक पुराने मुहावरे का पुनर्जन्म 
इस वार कांग्रेस के घर हुआ: जो हमारे साथ नहीं है वह हमारे शत्रु के साथ है। 
जव विचार किसी संस्था के हाथों इस मुहावरे के अनुसार वॉटा जाने लगे तो समझना चाहिए 
कि वह संस्था उदार मानवचेतना मतपरिवर्तनकारक तर्क और अपनी आंतरिक शक्ति के नहीं, आतंक 
के सहारे चलने लगी है। वह या तो खंडन चाहती है था मंडन और स्वतंत्रचेता व्यक्तियों से चौंकती 
हे। यदि उसने बिविध सामाजिक कर्मक्षेत्रं पर आर्थिक अनुदान के वूते प्रच्छन्न कव्जा कर रखा है 
तो सर्वसत्तावादी जैसा प्रकट अंकुश न रखते हुए भी वह जनमत के भीतर स्वतंत्रता की भावना तोड़ 
सकती है, इस तरह कि कालांतर में अपनी वुद्धि से सोचना मूर्खता और बोलना दुष्टता समझा जाने 
लगे। ऐसा कव होता है? जव हर तुरह का विचार और सृजन, जो सत्ताधारी के नारों का भक्ति मे 
लिसलिसाता अनुवाद न होने पर, बिल्ला लगाकर दूसरे खाने के विचारों के साथ नल्थी कर दिया जाए 
एक समय 'कम्युनिस्ट' बिल्ला बहुत कारगर था-किसी भी रुढ़ि-विरोधी पर लगाया जा सकता था 
आज के बिल्ले हैं : 'दक्षिणपंथी और सांप्रदायिक'। 'कम्युनिस्ट' नाम धीरे-धीरे सम्मानजनक हाता जा 
रहा है; और जल्दी ही वह नई कांग्रेस के समाजवाद और प्रगतिशीलता की कमीटी बन जाएगा | नई 
काग्रेस की अपनी कसौटी इंदिरा गाँधी के विचारं हैं जो फिलहाल संहिताबद्ध नहीं हैं। इसलिए काम 
लायक विचार या व्यक्ति की खड़े-खड़े परख यों होगी : क्या वह कम्युनिस्ट पार्टी के साथ चल सकता 
है? हाँ, तो हमारे लिए .टीक है, नहीं तो संदिग्ध हे“ तव तक जब तक कि वैसा ही कुछ पुराना 
कांग्रेस और जनसंघ में न दिखे, तब उसे उठाकर दक्षिणपंथी या सांप्रदायिक खाने में डाल दिया जाएगा | 
विचारजगत्‌ में धौंस का यह वातावरण पनप रहा हे | बहुत जल्द इसकी काला छाया शृजनालक 
कर्म पर पड़नेवाली है। भाषा के इस्तेमाल का वही क्षेत्र ऐसा है जहाँ रचयिता जसे आर जस हा सत्य 
को देखता है वैसे और वैसे ही उसे रचता है। वह सही मौके का इंतजार नहीं करता बल्कि जिस 
पण वह रच देता है वही सही मौका हो जाता है | घटिया राजनीतिक के यहाँ भाषा का इस्तेमाल इससे 
बिलकुल उलट है। वह सच्चाई का जानत हुए भो उमे उस वक्त तक नहीं कहता जव तक उससे 
उसे भीड़ न जुटी मिले। 
आम तौर पर जनसाधारण भी रचनाकार की-सी आंतरिक आवश्यकता से साचन आर बालन का 
| चालित होते हैं| वे नारों और घोपणाओं के भीतर पैठकर तत्काल जान लते हैं कि उनम कितना सद्भाव 
| और कितना पड्यंत्र है। भारतीय जनता का बहुलांश बहुत पढ़ा-लिखा भल न हा परतु राजनीति 
। के वर्तमान चरित्र को अच्छी तरह समझता है । वस्तुतः सड़क चलता आदमी आज के राजनीतिक दावपच 
उतनी ही अच्छी व्याख्या कर सकता है जितना स्वयं वे दाँवपेंच करनेवाले कर सकते हैं। वह जानता 
है कि सत्य क्या है और उसके दो या तीन संस्करण क्या ह| 
किसी समाज में सच्चे स्वाभिमानी राष्ट्रीय चरित्र का उत्थान ऐसे वातावरण में नहीं हो सकता 
त जिसमें लोगों को सत्य जानते हुए भी उसके एक या दूसरे संस्करण स या ता है में हाँ मिलानी पड़े 
। या यह दुःखद अनुभव करना पड़े कि वे जवर्दस्ती दक्षिण और वाम खानों में बॉटे जा रह ह जबकि 
वे जानते हैं कि दोनों खानों में मुख्य पंथ, न दक्षिण हैं न वाम बल्कि एक मध्य पंथ है। वह पंथ 
| मध्य होने का विचार स्वातंत्र्य धर्म निर्वाह नही कर रहा ह बल्क दक्षिण और वाम दोनों अतिवादियाँ 
| का सबसे निकृष्ट स्वभाव--आतंक-अपना रहा है ताकि वह विचारों का ध्रुवीकरण कर सके । वास्तविक 
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ध्रुवीकरण भारत में दक्षिण और वाम के ध्रुवों में नहीं, मध्य और अतिवादी के ध्रुर्वो में ही हो सकता 
है : 50 लाख सम्पन्न और 27 करोड़ निःस्व के ध्रुवों में। यह और वात है कि आज की राजनीति 
वह कर नहीं सकती, तब फिर जो ध्रुवीकरण हो रहा हे वह विचारों का नहीं, सत्ता के पक्षधरों के 
शत्रु या मित्र का है। 

इस कृत्रिम ध्रुवीकरण में सत्ता की होड़ से बाहर, भारत की कर्म शक्ति के प्रतिनिधि, उसकी चेतना 
के अंश प्रतिभाशाली जनसाधारण का क्या स्थान है? मतदान के समय अपना विवेक बरतने का अधिकार 
उसे है पर क्या इसके बदले में उसे जीवन के उपभोग और उसकी अभिव्यक्ति के विविध रूपों में 
अपना विवेक बरतने का अधिकार दे देना पड़ेगा? हर मामले में उसकी अपनी समझ और राय हो, 
इसका एक स्वतंत्र देश के नागरिक को जन्मसिद्ध अधिकार है, पर क्या इसके उपयोग की शर्त यह 
रखी जाएगी कि वह दूसरों में विचारों का उत्तेजन न करे? 

यह शंका जागती है क्योंकि दिन-प्रतिदिन आलोचना के प्रति असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। असहमति 
के प्रति राजकीय स्तर पर असहिष्णुता के रूप कई हैं पर उनका सारांश यह है कि कोई राजनेता किसी 
तर्कयुक्त बहस में हिस्सा लेने को तैयार नहीं दीखता। वह धौंस के साथ एक वक्तव्य देता है और चाहता 
है कि वही वक्तव्य बहस का नतीजा मान लिया जाए। इस प्रवृत्ति की छाया समस्त भारतीय मानस 
को कुंठित कर रही है। अगले कुछ वर्षों में हो सकता है कि इस प्रक्रिया से एक दृढ़ सरकार और 
भी दृढ़ हो जाए परंतु समाज का मन स्वतंत्रता खोकर दृढ़ नहीं निर्वल, निस्तेज और अस्थिर ही होगा। 
क्या कभी हमारे शासकों ने सोचा है कि उस घुटन में हिंसा का स्थान विचार से कितना अधिक बढ़ 
जाएगा या कि असहाय शांतिप्रिय नागरिकों की रक्षा के बहाने और अधिक राजशक्ति संचित करने 
के लोभ में वे वैसी अवनति भी वांछनीय मान लेंगे? 


[दिनमान, संपादकीय, 4 अक्दूवर 970. भँवर, लहरें और तरंग] 


सत्ता से बाहर समाजवाद 


आज की राजनीति प्रायः संपूर्ण रूप से शिखर पर, शिखर द्वारा, शिखर के लिए राजनीति हो गई है। 
कुल राजनीति वे ही कर रहे हैं जो वोट देकर विधायिकाओं और संसद में भेजे गए थे। जिनका वोट 
लेकर वे गए थे वे हर नेतृत्व परिवर्तन के साथ मुँह उठाकर सुनने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहें 
हैं क्योंकि संसद या विधानसभा के बाहर उनको कोई नेतृत्व नहीं दे रहा है-ऐसा नेतृत्व जो एक स्वाधीन 
देश के अनुरूप अन्यायमुक्त समाज की रचना के लिए जीवनदृष्टि दे सके । 
अंग्रेजों से सत्ता पाने के बाद समाजवाद की परिकल्पना सोलहों आना सरकार के हाथ सौंपने का । 
नतीजा हम देख चुके हैं : भयंकर गेरवरावरी में वृद्धि, यह कहकर कि आर्थिक विकास में गेरवरावरी 
कुछ तो बढ़ती ही है; ऊँचे राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार, यह कहकर कि विकास के क्रम में कुछ 
भ्रुष्टाचार तो होता ही है; राष्ट्रीय प्रतिभा की भुखमरी, यह कहकर कि अभी देशी भाषाएँ आधुनिक 
विचार के लिए तैयार नहीं हैं; राष्ट्रीय एकता की जड़ काटनेवाले बँटवारे, विविध कारणों से, कभी 
पिछड़े वर्गों को वहलाने के लिए, कभी शासक दल में सत्ता की छीनाझपटी शांत करने के लिए, कभी 
महज बॉटकर राज करने के लिए। पिछले दो उशकों के अंत में जव यह कहा जाने लगा था कि | 
हमें जो करना था, कर नहीं सके फिर भी हम ही देश को चला सकते हैं, तब यह निर्विवाद प्रकट । 
हो गया था कि वह सरकार इतने समय तक समाजवाद का अभियान करती हुई चली तो इसीलिए | 


रचनावली 


348 / रघुवीर सहाय रचनावली -4 | 


कि यथास्थितिवादी उससे प्रसन्न थे और दलित वर्गों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसे बदले । 

उस स्थिति में और आज की स्थिति में अंतर क्या है? या क्या कोई अंतर है? एक वर्ष से यह 
भ्रम फैलाया गया है कि कांग्रेस _का विभाजन समाजवादी नेताओं के विरुद्ध गैरसमाजवादी नेताओं की 
हिंसा का परिणाम हैं। 967 में अविभाजित कांग्रेस जान चुकी थी कि अब उसके आश्वासनों का 
जनता के नजदीक लगभग काइ मूल्य नही रहा है। तभी वुद्धिजीवियो के सहारे कुछ नए नारे समाजवाद 
के नाम से प्रचारित करने की योजना वनी थी। ये बुद्धिजीवी यह कहकर, कि हमें जनता में कांग्रेस 
की एक समाजवादी तसवीर बनानी है, अनजाने में अपनी पोल खोल रहे थे। उनकी समझ में तसवीर 
बनाने का ही मतलव समाजवाद लाना था। 

ह कांग्रेस 28 969 के विभाजन के साथ यह तसवीर बनानेवाली बुद्धि और सक्रिय हुई है। इसके 
आंतरिक विरोध जो सामने आए भी, जैसे ये दो वक्तव्य कि बैंक राष्ट्रीयकरण हमारा समाजवादी कार्यक्रम 
है और बैंक राष्ट्रीयकरण समाजवादी ही नहीं पूँजीवादी भी करते हैं, वे नए कांग्रेसी समाजवादी मुखीटे 
का पूरा भेद खोल नहीं पाए क्योंकि सत्ता के बँटवारे के साथ-साथ एक ओर अभिव्यक्ति के साधना 
पर प्रच्छन्न अंकुश लगाया गया, दूसरी ओर समाजवाद की सारी बहस टुकड़ों में बॉट दी गई। 

अब 972 के आम चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं विभाजित कांग्रेस के दोनों गुटो का 
वदध तीव्र हो रहा है। 969 के पहले यह दंड बरसों चला है-विशेषतया राज्यों में। और जहाँ चला 
है वहाँ की जनता को दस-पंद्रह बरसों में गुटों का गुलाम वनाकर उसका सोच भ्रष्ट कर गया है। 
नेतृत्व बनाए रखने के लिए जातियों और उपजातियों में आसानी से मिल जानेवाले अनुवायियों की 
खोज से और निजी सांप्रदायिक आचरण से कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह सामाजिक मन की सृष्टि 
की है वह आज अपनी सीमित दुनिया में ही सुरक्षित अनुभव करने को मजबूर है। व्यापक भारतीय 
जीवन उसकी भावना से बाहर होता जा रहा है : वह आज के राजनीतिक नेतृत्व के काम लायक 
कमजोर बनता जा रहा है। अगले चुनाव में इस जनता से निश्चय ही क्षेत्र और जाति के संकीर्णतर 
प्रश्नों को लेकर बोट खींचना इस नेतृत्व के लिए अपेक्षतया सरलतर हो जाएगा | गैरबराबरी, जातिभेद, 

निरक्षरता, गरीबी और दो प्रतिशत अंग्रेजी की साहवी जिन आधारो पर खड़ी है, वे और प्रतिष्ठित 

होंगे। 

पर जब दोनों गुट समान हथियारों से आपस में लड़ रहे हों तव भी दोनों समान नहीं हैं। एक 
के पास केंद्रीय सत्ता के अतिरिक्त एक पूँजी है-श्रीमती इंदिरा गाँधी, जिनका व्यक्तिगत आकर्षण, जो 
बंश और नाम के कारण यों भी था, सख्ती से दाँवपेच करने के कारण पिछले दिनों और भी बढ़ा 
है। यह आज के भारत के निराश मन का लक्षण है कि वर्षों से अनिर्णीत मत्ता-ढंद् से पीड़ित वह 
यह देखकर जयजयकार करता है कि किसी ने तगड़ा वार किया-फिर चाहे युद्ध के नियम ही तोड़ 
डाले हों। 

बहुत तेजी से दोनों कांग्रेसों की लड़ाई इंदिरा गाँधी के समर्थन और विरोध में बँटती जा रही 
है और सामाजिक अन्याय की सभी लड़ाइयाँ तब तक के लिए स्थगित होती जा रही हैं जव तक 
इंदिरा गाँधी के प्रधानमंत्री रहने या न रहने का फैसला नहीं हो जाता। 

इंदिरा गाँधी के लिए यह स्थिति इस अर्थ में लाभकर भी हो सकती है कि उन्हें व्यापक प्रश्नों 
पर जनमत के सामने न आकर केवल एक ही प्रश्‍न पर उसका फैसला माँगने को रह जाएगा | कितु 
स्वतंत्रता की अनेक लड़ाइयों ने, करोड़ों दलित भारतीयों में राष्ट्रीय स्वाधिकार की जो चेतना लोकतंत्र 
के रूप में जगाई थी उसके लिए यह प्रवृत्ति अत्यंत खतरनाक हो सकती है। भारत बहुत बड़ा देश 
है और उसमें मनुष्य के स्तर से नीचे रहनेवाले इनसानों की विराट जनसंख्या बहुत थोड़ी-सी उपलब्धि 
भी एक बड़ी नियामत मानती है। ऐसे समाज का भविष्य किसी एक व्यक्ति के भविष्य के साथ जोड़ 
देना एक नए ढंग की कृपालुता की तानाशाही का इंतजाम करना होगा। शिखर राजनीति बहुत तेजी 
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से इसी परिणति की ओर बढ़ रही है। 

ऐसा नहीं कि भारत की राजनीतिक परंपरा में यह तथ्य पहले से न'रहा हो और अभी आया 
हो, किंतु इस तथ्य के विरुद्ध चेतना पहले अधिक प्रबल थी, अव क्षीण हो चली चलती हे । जनसाधारण 
को निराशा और कुंठा के गे में से उबारने के लिए यदि इस समय एक व्यापक सार्वदेशिक आंदोलन 
की नहीं तो कम से कम इसकी तो आवश्यकता असंदिग्ध है कि सत्ता से बाहर राजनीतिक चेतना 


र 


और कार्य का विकास होना चाहिए । लोकतंत्र की जीवनीशक्ति को हम संसद"या विधानसभा में निहित 
तो मानते हैं किंतु यह भूल जाते हे कि जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनना चाहता हे उस पर संसद के 
बाहर राजनीतिक चेतना का दबाव रहना चाहिए। संसद को ही लें तो भी हमारे लोकतंत्र की एक 
बड़ी कमी यह रही है कि कोई एक बड़ा संगठित. दल प्रतिपक्ष के रूप में काम नहीं करता रहा है। 
कांग्रेस ही एक बड़ा और संगठित दल था और वह निरंतर सत्ताधारी रहा । 967 में पहली बार लोकतंत्र 
के लिए कुछ आशा पनपी थी। उस समय कांग्रेस को कुछ राज्यों में एक बड़े, दल के रूप में प्रतिपक्ष 
में बैठने का अवसर मिला था। किंतु कांग्रेस के केंद्रीय स्तर पर आपसी दंड ने कांग्रेस के विभाजन 
की ओर इतनी तेजी से प्रगति की कि राज्यों में गैरकांग्रेसी सरकारें हटाना ही कांग्रेस का मुख्य कार्यक्रम 
बन गया। र 

उत्तरप्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस को यह अवसर प्राप्त हुआ कि यदि उसमें कोई सच्चाई रह 
गई है तो वह सत्ता के बाहर रहकर राजनीतिक चेतना का प्रचार कर सकती है। अब से लेकर अगले 
आम चुनावे तक का समय कुछ कम नहीं है। इस बीच जो भी दल सत्ता से बाहर रहेंगे पराजित जनता 
में आमबल जागृत करने का उन्हीं को अवसर मिलेगा | नई कांग्रेस से यह आशा करना बहुत लाभकर 
नहीं होगा किंतु अन्य दलों को, जिनका कार्य राजनीतिक विचार और कर्म को सत्ता से बाहर संगठित 
करना रहा है, यह अवसर नहीं खोना चाहिए। जो दल सरकार के जरिए समाजवाद की कोशिश के 
बहाने सरकार में छिपकर बैठे रहेंगे वे सरकार पर कोई अंकुश न रख सकेंगे | यदि लोकतंत्र के संसदीय 
ढाँचे में व्यक्तिपूजा का लोकतंत्र नहीं चलने देना है तो जनसाधारण को वोट देने के पहले वोट माँगनेवाले 
से जवाब-तलब के योग्य बनाना होगा.। यह एक ऐसा कर्तव्य हे जिससे सत्ता के लालच में पड़का 
जो भी चूक करेगा लोकतंत्रीय व्यवस्था के साथ खोट करेगा। वह उसे तानाशाही की तरफ ले जानेवालों 
में शामिल हो जाएगा | सच्चे लोकतंत्र और समाजवाद के लिए आज सत्ता से बाहर रहना और जनजागरण 
करना बहुत ज़रूरी है। 


[दिनमान, । नवंबर 970. भँवर, लहरें और तरंग] 


पुलिस 


लोकसभा की अदालत में दो पुलिस कर्मचारियों की पेशी की खबर जिस दिन छपी थी उसी दिन एक 
और खबर छपी थी--“बंगाल में और दो पुलिस कर्मचारी मार डाले गए।” क्या इससे किसी के दिमाग 
में यह सवाल उठता है कि दोनों खबरों में क्या संबंध है। Se 

संसद को अधिकार है कि वह अपने सदस्यों की या सदन की मर्यादा के उल्लंघन के मामले पर 
विचार करे और दोपी को दंड दे या क्षमा करे। इस अधिकार में संदेह का प्रश्न नहीं । प्रश्‍न तो उठता 
है तब जब अभियुक्त कोई सार्वजनिक सेवक हो और यह सवाल उठता है कि सदन के बाहर सार्वजनिक 
सेवक और जनता का संबंध क्‍या है। 

पुलिस एक ऐसा सार्वजनिक सेवक है जिसका जनता से संबंध अंग्रेजों के शासन में मूलतः भ्र 
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था। अंग्रेजों की सृष्टि भारतीय पुलिस, देशप्रेमी भारतीय को देशद्रोही मानकर उसके नृशंस दमन का 
साधन बनने को मजबूर की गई थी। वह जनसाधारण की वैरिन और शासन की लाडली थी और उसे 
अपने निजी अभावों को पूर्ति और रोआब की वृद्धि के लिए जनता को लूटने और पीटने की खुली 
छूट थी। इस भावना ने जनमानस में घर कर लिया कि पुलिस आतंक, अन्याय, अत्याचार और अंग्रेजी 
का प्रतीक है। 

947 के वाद से हमने अपने ही जैसे काले भारतीयों को, जो राजनीति में हमारे प्रतिनिधि थे 
पुलिस के साथ निरंतर वही संवंध बनाने में लगे देखा है जो गोरों का था | भारतीय पुलिस ने जितनी 
लाठियाँ और गोलियाँ '47 के वाद चलाई और जितनी गिरफ्तारियाँ कीं उतनी अंग्रेजों को इस मामले 
में अकर्ण्य सावित करने के लिए काफी हैं। हमने यह भी देखा कि एक हिंदुस्तान राजनीतिक शासक 
के चारों ओर पुलिस की चौकीदारी बाकी हिंटुस्तानियों के लिए अपमानजनक धूमधाम और आतंक 
के साथ हो रही है। ऐसी सेवा कराने में वह हिंदुस्तानी अंग्रेजों के अवशेष हिंदुस्तानी नौकरशाह से 
होड़ वदता दिखाई दे रहा है-उससे साझेदारी करता हुआ भी। अगले दौर में जब उसे अपनी गद्दी 
की राजनीति चलाने में गुंडों और बदमाशों की जरूरत मालूम होने लगी तो वे भी इस दायरे में शामिल 
हो गए और पुलिस का साधारण आदमी को-अपने ही प्रतिरूप को-पहचानना ही खस हो गया, जब 
तक कि वह इन तीनों में से किसी का आदमी न हो। 

सामाजिक स्तर पर मनुष्य का यह अपमान आज भी कायम है। पुलिस का गरीब सिपाही देहात, 
कस्वा, नगर, महानगर-सव जगह उसी अनुपात में सिर्फ़ बड़े आदमियों की, और फिर जो बड़े आदमियों 
के आदमी हों उनकी सेवा और रक्षा करना प्रथम कर्तव्य समझता है | पूरे समाज में मनुष्य की वरावरी 
के विरुद्ध चलनेवाली राजनीति इस यथास्थिति को आज एक सामाजिक सम्माननीयता प्रदान कर चुकी 
है। यदि पुलिस साधारणजन की रक्षा, सेवा और सहायता में कहीं मुस्तैदी दिखा भी डाले तो यह करतब 
उसके चरित्र को नहीं बदल सकता जब तक कि पुलिस सिपाही को यह अहसास तीखे तौर पर न 
हो कि उसकी और उसके भाई नागरिक की नियति एक ही है। 

एक आजाद लोकतंत्र में वर्तमान पुलिस-राजनीतिक संबंध एक अस्वाभाविक स्थिति है, जिसके 
अस्वाभाविक परिणाम पुलिस को भी उठाने पड़ते हैं। दिन-व-दिन वह राजनीतिकों के लिए वे काम 
करने में फँसती जा रही है जिन्हें अपनी संस्थाओं के जरिए करने के अपने कर्तव्य में राजनीतिक निकम्मे 
साबित हुए हैं। बंगाल को ही लें। लोकतंत्रीय राजनीतिक बंगाल में विचारधारा, कार्यक्रम, राजनीतिक 
चेतना का दिशानिर्देश जैसे अपने काम छोड़कर कितने चुपचाप और निर्विरोध मानो दिल्ली भाग आए 
हैं, और उन्होंने पुलिस को न्याय-व्यवस्था के लिए मरने छोड़ दिया है। पुलिस तो जो कर सकती है 
कर ही रही होगी, पर वह भी भारतीय आदमियों की जमात है। उसे भारतीय आदमी पर गोली चलाने 
को खड़ा करके जो राजनीतिक चल देता है, क्योंकि उसके पास बंगाल की हिंसा रोकने की दृष्टि और 
शक्ति नहीं है, वह भारतीय और भारतीय के बीच एक कुआँ खोदता है--बिना यह जाने हुए कि राजनीति 
में उसके लिए खाई खुद चुकी है। 

इसलिए जब बंगाल में पुलिस की हत्या और लोकसभा में पुलिस की क्षमा-याचना का समाचार 
साथ-साथ छपता है तो दुःख होता है कि संसद सदस्य के सम्मान की और अपने प्राण की रक्षा, दोनों 
में बेचारी पुलिस विफल रही है। 


[दिनमान, संपादकीय, 3 दिसंवर 970. भँवर, लहरें और तरंग] 


सन दिनमान के संपादकीय, वृत्तांत और टिप्पणियाँ / 357 


पाकिस्तान 


पाकिस्तान में परिवर्तन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी जगत्‌ इन्हें संशय की दृष्टि से देख रहा 
है। संसार में जहाँ कहीं काले लोगों को गोरों ने बाँटा है, वहाँ एकता और लोकतंत्र की ओर बढ़ानेवाले 
परिवर्तनों को गोरे देश ऐसे ही संशय और अप्रीति से देखते हैं। भले ही भारत से भी पाकिस्तान की 
नई लोकतंत्री कशमकश के बहुत कुछ स्पष्ट परिणाम दिखाई न दें, भारत को अपने इस पड़ोसी के 
राजनीतिक भविष्य के प्रति अपनापे की दृष्टि रखनी चाहिए, निरी कौतूहल की नहीं और अविश्वास 
की तो बिलकुल नहीं। है 
क्योंकि पाकिस्तान के लोग भारत के लोगों से भिन्न नहीं हैं। उनकी भाषाएँ वही हैं, संस्कृति और 
इतिहास भी वही है जो भारत का है। हिंदुस्तान के राजनीतिक बँटवारे ने दोनों राज्यों में देशी लौकिक 
समाजवादी नवरचना को कुंठित करने के अतिरिक्त दोनों को दो दशक से बड़ी विश्वशक्तियों के एशिया 
में पॉव जमाने का अड्डा बना रखा है। दोनों राज्यों की सरकारों ने एशिया में इन शक्तियों के संतुलन 
के खेल में अपने को इस्तेमाल होने दिया है-इस मुगालते में कि उन्हें आर्थिक और सैनिक मदद यहाँ 
या वहाँ से मिलती रहती है। परंतु वास्तविकता यह है कि ऐसी मदद न सिर्फ परस्पर तनाव बनाए 
रखने की शर्त पर मिलती है बल्कि अकसर खुद देनेवाले के हाथों तनाव बढ़ाने का साधन बनती है। 
अपनी सरकारों के इस चरित्र के जवाब में भारत और पाकिस्तान के लोग कम से कम जो कर सकते 
हैं वह यह है कि अपनी जातीय समानता को याद खखें। 
भारत में जिन वर्गों ने पाकिस्तान की अभी तक की सरकारों और जनता को एक समझने की 
गलती की है वे अब देख सकते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र और समाजवाद के पक्ष में जनता सिर 
उठाकर खड़ी हो सकती है | प्रादेशिक स्वायत्तता और इससे जुड़ा हुआ सत्ता का विकेंद्रीकरण पूर्व पाकिस्तान 
का ही अभीष्ट नहीं है, पश्चिम पाकिस्तान में भी उसकी आकांक्षा है, भले ही आज भुट्टो भारत-वैर 
और स्पर्श-क्रांतिकारिता के बूते पश्चिम पाकिस्तान के ऊँचे तबकों के अनुकूल राजनीति में विजयी 
प्रकट हो लें, किंतु कल पाकिस्तान के लोगों की लोकतंत्री आकांक्षा उन्हें पीछे छोड़ जा सकती है। 
आमामा का विभाजित बंगाल के एक हिस्से को भी बंगभूमि मानना इसी आकांक्षा की एक अभिव्यक्ति 
हं | 
उस प्रदेश की और पाकिस्तान के पश्चिम प्रदेश की भौगोलिक दूरी यह भ्रम पैदा करती है कि 
अंग्रेजी, सामंतशाही और दिखाऊ-क्रांति के मुकाबले पाकिस्तान की जनता की और भारत की जनता 
की वास्तविक आकांक्षाएँ अलग-अलग चीजें हैं। चूँकि देश का बँटवारा ही अप्राकृतिक था इसलिए 
आज पाकिस्तान में अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और सामाजिक समता की मिली-जुली आवाज़ पूर्व 
पाकिस्तान के टूटकर अलग होने की आवाज़ जैसी सुनाई पड़ती है। पीकिंग और वाशिंगटन दोनों को 
प्रिय यह आवाज़ विदेशी कानों में मधुर गूँजती है। परंतु इन दोनों पाकिस्तानी नेताओं में अंतर समझना 
भारत के लिए आवश्यक होगा-यदि वह अपने पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक तंत्र के चरमराते ढाँचे को 
रौंदते विदेशी पाँवों के आगे पाँवड़े नही बिछाना चाहता है यदि भारत में कहीं किसी के मन में पाकिस्तान 
का आज सेना-इस्लाम-लोकतंत्र त्रिकोण के शिकजे में फँसे होना मन ही मन रस लेने का विषय हो 
तो उसे समझना होगा कि वह बालकथा के उन चूहों में से एक की तरह बरताव कर रहा है जिनकी 
दुमें कभी कट जाने पर गलती से उलट-पलट कर एक-दूसरे से जोड़ दी गई थीं और फिर कभी जब 
उनकी दुमे चूहेदान में दबी तो वे एक-दूसरे को फँसे देखकर खुश हो रहे थे कि मैं तो बाहर हूँ। दवी 
जो है वह तो तेरी दुम है। 
भारत में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि हमें दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में दखल नही | 
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देना चाहिए। इस तर्क का उत्तर यहाँ इतना काफी होगा कि दूसरे देश में, जो भूगोल, राजनीति और 
इतिहास की दृष्टि से एक ही इकाई का खंड है, दखल देने की नहीं, उस देश के परिवर्तनां मे सबक 
लेकर अपने देश में दखल देना कोई बुरी बात नहीं है। 


[दिनमान, संपादकीय, 0 दिसंबर 970. असंकलित] 


संसद ही नहीं, समाज भी 


मध्यावधि चुनाव से देश का क्या भला होगा यह पूछने का समय अव नहीं रह गया है | अब तो मतदाता 
को अपने वोट का प्रयोग मजवूर होकर करना ही है क्योंकि वह भारतीय राजनीति की निशशा में 
फँसा हआ है। फिर भी यह पूछते रहना एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए संभव होना चाहिए कि देश के 
सामने असली सवाल क्या है और यह भी कि मध्यावधि चुनाव के नतीजे जो भी हों क्‍या वे उन 
असली सवालों को हल करेंगे या कि वे किन्ही ऐसे सवालों को हल करेंगे जो कि जनसाधारण के 
लिए सबसे बड़े सवाल नहीं हैं लेकिन आज की शिखर राजनीति में सत्ताधारी के लिए सबसे बड़े सवाल 
हो गए हैं 

देश के सामने असली प्रश्‍न क्या है? पिछले माल डेढ़-साल में राजनीति ने बढ़ी तेजी से भारतीय 
समाज की समग्र समझ को छोड़कर प्रादेशिक स्तर पर खुल्लमखुल्ला ऐसे समझते किए हैं जो राष्ट्रविरोधी 
हैं और उन्हें राष्ट्र के लिए आवश्यक बताकर स्थापित किया हे । प्रदेश के स्तर पर भी एक स्वस्थ 
समतावादी भारतीय समाज की कल्पना को प्रादेशिक राजनीति के ठेकेदारों ने एक कितावी विषय मानकर 
परे सरका दिया है | जाति, उपजाति. धर्म और संप्रदाय जैसे पुरातन आधारों को छोड़ने का जो संकल्प 
राजनीति में कभी था भी वह अब एक ऐसा विषय वन गया है जिस पर न बोलने का मानो आपस 
में एक अलिखित समझौता हो चुका हो। सदियों के गुलाम भारत में मनुष्य की प्रतिभा के विकास 
का पूर्ण अवसर भारतीय राजनीति का अन्यतम लक्ष्य हाना चाहिए कितु इसे इस मध्यावाध चुनाव म 
कहीं जगह नहीं मिली है। किसी राजनीतिक दल ने अभी तक यह रुख नहीं लिया है कि राजाओं 
को हटाने से ज्यादा बड़ा और ज्यादा ज़रूरी काम है राजाओं की बोली को जनता के सिर पर से हटाना 

जातिभेद से उत्पन्न ऊँच-नीच की भावना इतनी जल्दी नहीं मिट सकती, लेकिन जा राजनात इसा 
कारण से इस विषय को अपने कार्यक्रम से बाहर कर देती है वह स्पष्टतया एस कामा का ग़जनाति 
| जो आज ही हो सकते हैं और राजनीति में ऐसे कामों का मीजान है गद्दी से चिपके रहना | उदाहरण 

के लिए अंग्रेजी के आधिपत्य से उत्पन्न अकर्मण्यता और अन्याय वरावर चलता रह आर कुछ-एक 
लाख लोगों के लिए तत्काल रोजगार जुटा दिया जाए तो यह एसा काम होगा जा बिना अच्छी राजनीति 

| के भी, किसी भी समाज में, कछ प्रबंधकों द्वारा किया जा सकता हे | इसका श्रेय अगर राजनातक 
लोग लें तो वे तभी ले सकते हैं जव जनसाधारण के मन में राजनीति का व्यापार-क्षेत्र दश क आकार 
से सिकुड़कर कुर्सी के आकार का रह गया हो। उत्पादन नीति मे विलासिता की वस्तुओं पर एक तरफ 
जोर रहे तो राष्ट्रीयकरण का कितना भी महत्त्व घोषित करें जीवन को आकर्षक और मोहक वनानवाला 
वस्तुओं के धीरे-धीरे दो प्रतिमान बनने लगते ह ओर एक वह व्यक्ति उभरता हे जो सहज सामान्य 
मानवीय सुविधाओं के न पाने पर दिल्ली में भरी वर्मो के प्छ हॉफता हुआ दाडता दिखाई देता है, 
और दूसरा वह जो यूरोप के समृद्ध समाज के-से छोटे तबके में रहता हुआ छाटा कार को एक सहज 
मानवीय आवश्यकता मानने लगता 6 | 

4967 के बाद की राजनीति ने जनसाधारण के मन को बहुत दूर तक धकाया आर भ्रष्ट किया 
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है, उसने स्पष्ट रूप से संविधान की संभावनाओं का इस्तेमाल सत्ताधारी के पक्ष में होते देखा है जवकि 
संविधान के वे उद्देश्य, जो उसके हित में हो, उपेक्षित या अपूर्ण रहे हैं। उसने बड़े-बड़े लोगों के हथो 
सामान्य नैतिक नियमों को टूटते और उनसे बड़े-बड़े नतीजे निकलते देखा है जबकि वह अपनी बात 
सत्ताधारी को वर्षों से सुनाते-सुनाते थककर, उत्पात को मजबूर होकर भी कोई नतीजा हामिल नही 
कर पा रहा था। यही नहीं, उसने यह भी देखा है कि जब अपने ही देशवासी हिंसा की राजनीति सत्ता 
के विरुद्ध चलाते हैं तो सत्ता के पास शक्ति के जवाब के सिवाय कोई जवाब नहीं होता। 

यही नहीं, उसे डर है कि इस चुनाव में किसी न किसी प्रकार सभी राजनीतिक दल अपनी विधायिका 
शक्ति बढ़ाने के लिए जो प्रयल करेंगे वे निश्चित रूप से देश की संपूर्णता की कल्पना को जहाँ-तहाँ 
खंडित करेंगे। तब फिर कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोग क्या अपना विवेक जाग्रत रखेंगे कि कालांतर में ड 
चुनाव के नतीजों से प्रकट होनेवाली राष्ट्रीय टूट-फूट का जीर्णोद्धार हो सके? 

तव क्या मध्यावधि चुनाव के समय मतदाता याद रखेगा कि अंततः शिखर पर, संसद या विधानसभा 
में सीटों का नया सपुंजन हो जाने से ही संपूर्ण भारतीय समाज के समतावादी विकास का लक्ष्य अपने 
आप सिद्ध हो जानेवाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र खाली संसद नहीं है, समाज भी है! 
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सत्ता और वाणी 


भारतीय गणतंत्र 22वें वर्ष में कदम रख रहा है-कितने अनिश्चय और कितने दर्द के साथ! लोकतंत्र 
और हिंसा का जितना खुला मुकाबला आज है इन 2 बरसों में कभी न था, और हिंसा के विरुद्ध 
लड़ सकने का सामर्थ्य जितना कम आज है उतना 2 वर्ष में कभी न था। लोकतंत्र का नाम बार-बार 
सुनाई पड़ता है और. विश्वास किया जाता है कि यह आज भी जनमानस को वैसे ही आंदोल़ित करेगा 
जैसे किसी समय विकास का शब्द किया करता था | पिछले कुछ ही वर्षों में लोकतंत्र का स्वभाव हमारे 
राष्ट्रीय राजनीतिक चरित्र से तेजी से विलुप्त हुआ है। यह न जानकर हमारे राजनीतिक दल संसद 
और विधानसभा को लोकतंत्र का प्रतीक उसी आस्था से मानते चले आ रहे हैं जिससे गणतंत्र के उदय 
के समय जनता मानती थी | लोकतंत्र का स्वभाव लोक-आंदोलन है, लोक-आंदोलन विचार को राजनीतिक 
कर्म में परिणत कराने का गतिशील साधन है | यही नहीं, वह भारत जैसे जातिजर्जर, भाषाहीन और 
अधपेटे देश में व्यक्ति के स्वतंत्र, गौरवप्रद विकास का भी साधन है | गाँधी ने सत्याग्रह की परिकल्पना 
केवल अंग्रेजी राज के खिलाफ मोर्चा बाँधने के लिए नहीं की थी, सत्याग्रह की शक्ति, जो सत्याग्रही 
को मिलती है और जिससे उसका विरोधी भी नया जीवन पाता है, एक मौलिक अहिंसात्मक लोकतंत्र 
की रचना के लिए गाँधी ने भारतीय मन से उपलब्ध की थी | वह मन आज उस शक्ति को प्रायः पूर्णतया 
खोकर और उसके विकल्प में कोई दूसरा मानवीय राजनीतिक संबल न पाकर निस्तेज हो रहा है। उसकी 
बिना निरा वोट लोकतंत्र का एक औजार भर है, अपने में लोकतंत्र वह नहीं है। वोट का अधिकार 
भारतीय व्यक्ति के लिए सुरक्षित है, यह मानकर जो प्रसन्न हो लेते हैं कि लोकतंत्र की अभिवृद्धि हो 
रही है, वे ऐसे दृष्टांत देखें जहाँ वोट है, लोकतंत्र नहीं है। 
ऐसा हुआ कैसे? उत्तर खोजते हुए बहुधा भारतीय लोकतंत्र-व्यवस्था पर जो कुछ गुजरा है सब 
एकसाथ देख पाना कठिन होने के कारण हम आसान उत्तर किसी न किसी पर दोष डालकर पा लिया 
करते हैं। तब भी अकसर दोष उसी पर डाला जाता है जिस पर आसानी से डाला जा सके। उदाहरण 
के लिए नौकरशाही पर या उद्योगपतियों पर या फिर एक सिरे से सब राजनीतिक दलों पर। ये अकेले 
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| जवावदेह नहीं हैं। एक सीधा-सा सत्य भुलाया नहीं जा सकता कि हिंदुस्तान जैसे दबे-पिछड़े देश की 
गद्दी पर वैठनेवाले की पहली जिम्मेदारी इस समाज-व्यवस्था के शक्ति-संतुलन को बदलने की होनी चाहिए 
किंतु वह इसे बदलता नहीं है क्योंकि इससे वह बहुत समय तक गद्दी पर नहीं रह सकता | कोई समाज 
परिवर्तन गद्दी पर हमेशा के लिए वैठकर नहीं किया जा सकता | किंतु यदि यह परिवर्तन किसी राजनीतिक 
दल का मनोरथ नहीं है तो उसके गद्दी पर बैठने और विदेशी शासकों के गद्दी पर बैठने में अंतर क्या 
है। लंबे समय तक सत्ता धारण करके अविभाजित कांग्रेस ने अपने इर्द-गिर्द नौकरशाही, पुलिस, पैसा 
और छोटे-मोटे राजनीतिक विरोधी दलों का ऐसा व्यापार खड़ा किया था कि वे सव उसके साथ स्थायित्व 
के नाम पर समाज परिवर्तन के विरुद्ध संगठित हुए-प्रकारांतर से सत्याग्रह के विरुद्ध और प्रकारांतर 
से हिंसा के पक्ष में। 
हिंसा का उदय एक राजनीतिक शक्ति के रूप में हो चुका है। इससे आँख वे ही मूँद सकते हैं 
जो अपनी गहियाँ बचाने के लिए अपनी नौकरशाही मे परामर्श कर रहे हैं। जिनका आज भी जनमानस 
से संबंध है बे जानते हैं कि विचारशील वाणी को इतना हतोत्साह किया जा चुका है कि अब वह 
राजनीतिक शक्ति नहीं रह गई है। पर अभी उसकी संपूर्ण पराजय नहीं हुई है | संपूर्ण पराजय से पहले 
अभी कम से कम एक वार संगठित होने की शक्ति उसमें है | मध्यावधि चुनाव के नतीजे जो भी हों, 
हिंसा के विरुद्ध कोई सरकार तव तक नहीं ठहर सकेगी जव तक वह लोक-आंदोलन की राजनीतिक 
शक्ति से इसलिए डरती रहेगी कि वह उसकी गद्दी के लिए खतरा पैदा करता है। 
जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्‍न है, उसके दोनों गुट अविभाजित कांग्रेस के इतिहास से अपने को अलग 
नहीं कर सकते। दोनों को सिद्ध करना है कि वे उस हिंसा की राजनीतिक शक्तिं के मुकाबले देश 
को पुलिस के अतिरिक्त कुछ देंगे जिसे लोकवाणी की उपेक्षा कर स्वयं उन्होंने पाल-पोसकर खड़ा किया 
है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगामी चुनाव में दोनों को वैल की गाई चिल्ल से वंचित कर दिया है। इससे 
निरक्षर सहजविश्वासी देशवासियों को केवल प्रतीक मे सम्मोहित करना सुलभ नहीं रह जाएगा आर 
उपर्युक्त कर्तव्य कुछ दुस्साध्य अवश्य हो जाएगा। पर उसका पालन ही उन्हें वह वैशिष्ट्य दे सकता 
है जो उन्हें चुनाव चिह्न के द्वारा अभीष्ट था। 
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20 +3 और आगे? 


एक महीने के भीतर केंद्र में नई सरकार की सूरत निखर आई होगी । अभी तक के रुझान को देखते 
हुए आशा की जा सकती है कि जिन मुख्य उद्देश्यों से यह चुनाव कराया गया वे दोनों नहीं तो 
एक कमोबेश सफल होगा | स्पष्ट बहुमत कसर खा गया तो भी कम्युनिस्ट और द्रमुक पासगा का वजन 
इंदिरा गाँधी कुछ कम कर सकेंगी। यद्यपि राज्य की तरह कंद्र में भा पांग वनन का भाक्रांद-आकांक्षा 
नया गुल खिला सकती < 
परंतु इन अनुमानों का विशेष महत्त्व नहीं है। महत्त्व इस बात का है हमारे संपूर्ण राजनीतिक 
ढाँचे पर हर हालत में परिवर्तनकारी दबाव पड़नेवाले हैं। केंद्र में सरकार कैसी भी हो-- और यह मानकर 
चलना चाहिए कि वह कितनी भी समाजवादी क्यों न हो, मध्यमार्गी ही होगी। पार्टी व व्यवस्था के 
गत तीन वर्ष के बदले चरित्र का प्रभाव उस सरकार की राजनीतिक दृष्टि पर पड़े बिना रह नहीं सकता | 
। यदि कुछ वास्तविक प्रश्नों के उत्तर अभी हमारे प्रत्याशी नहीं दे सकते तो यह खतरा सामने मान लेना 
| चाहिए कि लोकतंत्र के वर्तमान रूप से आशा की अंतिम संभावना भा चुक रहीं ही है और उसे बदलने 
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के लिए किसी शक्तिशाली वर्ग को जनता के कुछ और निराश होने की देर है। 

॥967 के चुनाव से 20 वर्ष के स्थायित्व की दिशाहीनता और अहम्मन्यता पर चोट हुई थी। 
पर यह काफी नहीं | उस स्थायित्व की सड़ाँंध भारतीय मनुष्य को विश्व में विदेशी गुटों का आत्मविश्वासहीन 
खिलौना और देश में अपने ही लोकतंत्र में निकम्मा बना गई थी। कुछ राज्यों में सत्ताधारी बदल देने 
से ही भारतीय जन की तेजस्विता लौट नहीं आती। विकराल सत्ताधारी बहुमत के आगे उसी की शर्तों 
पर संसद में भी विरोधी दलों की विचार की जड़ता तोड़नेवाला परिवर्तन अभीष्ट था। 

वह नहीं हुआ। सत्ता से बाहर राजनीति करने को मानो कोई तैयार न था। लोकतंत्रीय उपायों 

से समाज परिवर्तन का दम भरनेवाली कांग्रेस, संसदीय लोकतंत्र की एक ही आवश्यकता--सरकार 
बनाना--निभा सकती थी, प्रतिपक्ष में बैठकर लोकतंत्र को संपूर्णता देने की गुंजाइश उसके सामंती मन 
में नहीं थी। इसी के समानांतर केंद्र में विरोधी और राज्यों में सत्ताधारी दल हर कीमत पर सत्ता से 
चिपके रहे। उन्होंने अपने उन समर्थकों को क्रमशः निराश्रय कर दिया जो उनसे स्थायित्व की उस हद 
तक वर्जना चाहते थे जिस हद तक वह भयंकर विषमतामूलक समाज में लौकिक समाजवादी विकास 
में बाधक होता है। परिणाम सामने है । गेरकांग्रेसवाद की हवा उड़ गई है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर 
सोचने का मन भी बदल गया है। दोनों पक्षों से कहा कुछ भी जाए, इंदिरा हराओ या इंदिरा जिताओ, 
कोई भी नारा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का पर्याय नहीं हो सकता । जाति, पेसा और 
सिद्धांतहीन प्रचार का जो खुला खेल इस चुनाव में खेला जा रहा है, उसमें खतरा यही है कि लाख 
चाहने पर भी हराओ और बचाओ, दोनों में से कोई भी नारा इन्हीं स्वार्था का अनुपूरक बनने मे बच 
न सकेगा । 3 प्रतिशत भारतीय अंग्रेजीदाँ लोगों को समस्त भारतीय प्रतिभा का निर्णायक बनाए रखने 
की नीति के चलते जाति और भाषा का यह बँटवारा भारत को हमेशा के लिए कमजोर कर जाएगा 
और शायद तब केंद्र में और भी सशक्त स्थायी शासन की उपयोगिता और भी प्रकट होने लगेगी। 
ये ही नहीं, दो अत्यंत डरावने खतरे और दीखते हैं। ये भी 20 वर्ष और 3 वर्ष के स्थायित्व की 
ही उपज हैं | एक है राजनीतिक जीवन में प्रविष्ट हिंसा का स्थायीकरण और दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान 
से क्लेशधर्मिता की अंग्रेजप्रभीत नीति का अंधा अनुसरण | 

इस चुनाव से केंद्र में सत्ता परिवर्तन चाहनेवालों के पास इन खतरों के क्या जवाब हैं-या कि 
वे इन्हें खतरे नहीं बल्कि सत्ता-संवर्द्ध के लिए सहायक मानते हैं? जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, 
विभाजित रही हो या अविभाजित, उसके पास क्या सांप्रदायिक, क्या नक्सलपंथी और क्या असहाय 
छटपटाती हिंसा, किसी का कोई जवादी पार्टीगत अहिंसक कार्यक्रम नहीं रहा है | आज अपने सत्ताधारी 
रूप में वह हिंसा का प्रसार रोकने के आश्वासन के बदले निर्विवाद सत्ता माँग रही है। वह उसे मिलें 
तो क्या बंगाल में चुनाव के वाद भी सेना बनाए रखने का कोई विकल्प उसके सामने है? क्या मुसलमानों 
को सांप्रदायिक हिंदुओं का डर दिखाकर उनको सांप्रदायिक बनाने और वोट बटोरने की नीति चुनाव 
के बाद बदल जाएगी? और क्या वाणी को, विवाद को, सत्याग्रह को राजनीति में उसका श्रेय दिया 
जाएगा ताकि निरुपाय होकर युवा शक्ति व्यर्थ ध्वंस में अपने को नष्ट न करने लगे? 

अंतिम प्रश्‍न सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। पाकिस्तान का निर्माण पूर्व और पश्चिम में भारत को 
खंडित करकं एक अंतरराष्ट्रीय शक्ति-संतुलन की दूरगामी योजना से हुआ था | कुछ भारतीय नेताओं 
ने इसे तात्कालिक कारणों से स्वीकारा | परंतु इस राजनीतिक निर्णय की कीमत आनेवाली पीढ़ियाँ अपने 
खंडित इतिहास और संस्कृति के खंडित व्यक्ति बनकर अदा कर रही हैं। उधर अंतरराष्ट्रीय शक्ति-खेल 
में भारत दिन-व-दिन फंसता जा रहा है। ठीक उस समय जब पूर्वी पाकिस्तान वर्षो की घुटन के बाद 
खुली हवा में चैतन्य हो रहा था, विमान अपहरण की घटना का होना दिखाता है कि यह पश्चिमी 
पाकिस्तान के साधन से सम्पन्न अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र भी हो सकता है। 

क्या दूसरों की शर्तों पर पाकिस्तान से तनातनी बनाए रखने के चक्र में फँसकर हम अगले वर्षो 
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में भी एक ओर पाकिस्तान के कशमीरलोलुप और सामंतवादी नेतृत्व का मंशा पूरा करते रहेंगे और 
दूसरी ओर अपने यहाँ हर हिंदू और मुसलमान को थोड़ा-थोड़ा और सांप्रदायिक बनाते जाएँगे? यह 
जिस तरह का समाजवाद होगा उसमें आर्थिक नियोजन युद्ध के लिए और मनुष्य का विकास गुलामी 
के लिएं ही हो सकता है। र 

ये प्रश्‍न आज की राजनीति से पूछने चाहिए-इस चुनाव के बाद भारतीय राजनीतिक ढाँचे को 
सत्ताधारी अपनी सुविधा के अनुसार किस प्रकार बदलना चाहेंगे, इसका राज इन्हीं प्रश्नों के उत्तर से 
खुल सकता है और इसकी काट भी इन्हीं से हो सकती है। यद्यपि अव पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट 
हो चुका है कि अगले वर्षों में लोकतंत्र की जिम्मेदारी सत्ताधारी पक्ष पर उतनी नहीं जितनी प्रतिपक्ष 
पर रहेगी | 


[दिनमान, संपादकीय, 2 फरवरी 97, भँवर, लहरें और तरंग] 


सेना सब कुछ नहीं 


सभी विचारशील व्यक्तियों को प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में हिंसा 
के डर से चुनाव स्थगित कराने और बंगाल को सेना के हाथ मौंप देने के विचार का विरोध किया 
है। इस दृष्टि को बड़े पैमाने पर सार्वजनीन समर्थन की आवश्यकता है | साथ ही उतने ही बड़े पैमाने 
पर यह माँग करने की भी ज़रूरत है कि बंगाल में चुनाव स्थगित न कराने का फैसला लटका न 
रखा जाए। वह दृढ़ता से किया जाए और अभी किया जाए। हेमंतकुमार बसु की हत्या से सारे देश 
का ध्यान चुनाव में हिंसा की ओर गया है| ऐसा ही सही, यद्यपि यह एक विकृत मन ही है जो वंगाल 
में आए दिन जनसाधारण की हत्या से विचलित नहीं होता और जागता है तब जबकि किसी विशिष्ट 
व्यक्ति को शिकार बनाया जाता है। दुःख के साथ संदेह करना पड़ता है कि यदि हेमंत बसु के स्थान 
पर कोई ऐसा व्यक्ति मरता जिसके मरने से एक चुनाव क्षेत्र में चुनाव खंडित न होता तो शायद अव 
भी बंगाल में हिंसा के राजनीतिक प्रवेश से विशेष चिंता बहुतों को न हुई होती | 

सारे भारत को एक नजर में देखने पर बंगाल की हिंसा कोई अलग नहीं दिखाई दे सकती । चुनाव 
सभाओं में देश भर में कुल मिलाकर जितने उपद्रव इस वर्ष हो रहे हैं सन्‌ '67 के चुनावों में उतने 
नहीं हुए और सांप्रदायिक दंगे तो शायद पहले किसी चुनाव के दौरान नहीं हुए होंगे। माना कि चुनाव 
सभाओं के उपद्रव व्यक्ति-हिंसा की कोशिश में नहीं रखे जा सकते लेकिन वे एक अधीर झुँझलाहट 
का परिचय देते हैं जो इस बार के चुनाव में प्रतिडंडियो के मन में पहले से कहीं अधिक हे । साफ-साफ 
नीतियों और उनके पीछे आंदोलन-शक्ति के अभाव में इस वार प्रतिद्धंडी अपनी पैरवी करने से अधिक 
दूसरे की विरोध-शक्ति विशृंखल करने में संलग्न हैं। बहुत बड़ी संख्या में वोट बँटवानेवाले उम्मीदवारों 
का खड़ा किया जाना ऐसे ही आत्मविश्वासहीन मन का परिचायक है। इसी सिलसिले में बहुसंख्यकों 
के समूह अल्पसंख्यकों के सामूहिक अलगाव को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि वे उनकी कृपा से अपने बहुसंख्यक 
प्रतिद्ठंडी को हरा सकें। यह प्रवृत्ति समाज में एक ऐसी फूट पैदा कर रही है जो आनेवाले दिनों में 
हिंसा के साथ मिलकर पूरे भारतीय समाजतंत्र का अंजर-पंजर हिला देने की शक्ति रखती है। 

पश्चिम बंगाल में जब राजनीतिक हिंसा के उदय का आरंभ हुआ था तब केंद्र में जिम्मेदार लोगों 
ने कहा था कि ये केवल छिटपुट घटनाएँ हैं, इनमे कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए | कुछ आगे 
चलकर स्वीकार किया गया कि मामला केवल अमन-चैन का नहीं, राजनीतिक भी है। पर अब जा 
कुछ कहा जा रहा है उस पर समझ में नहीं आता कि हँसें या रोएँ। राज्यपाल महोदय का कहना 
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हे कि कलकत्ता, दिल्ली से भी अधिक सुरक्षित है क्योंकि वहाँ स्त्रियाँ शाम को निकल सकती हें | यह 
भी कहा गया है कि बंगाल में हिंसा राष्ट्रपति शासन के दौरान कम हुई है और अब वह केवल राजनीतिक 
दलों तक ही सीमित है। हो सकता है कि इन दोनों वक्तव्यों के अधिसंख्य अनजान पाठक इनसे संतुष्ट 
हो जाएँ, फिर भी आशा है कुछ विचारवान व्यक्ति राज्यपाल को यह वता सकेंगे कि नक्सलपंथ या 
कोई भी पंथ जब हिंसा का राजनीतिक इस्तेमाल करता है तो वह साधारण गुंडों की तरह स्त्रियों और 
बच्चों पर हाथ नहीं उठाता और यह भी कि पश्चिम बंगाल में हिंसा के इस्तेमाल की पद्धति बदल 
चुकी है। पहले दौर में जनसाधारण को आतंकित कर अब दूसरे दौर में राजनीतिक प्रतिद्ंद्वियों पर 
आघात किया जा रहा है! इस दौर में हिंसकों को जनसाधारण पर आक्रमण करने से कोई लाभ नहीं। 
उनकी तो उन्हें सहानुभूति चाहिए। इन लक्षणों को न पहचानकर ऊँचे जिम्मेदार स्तरों से ऐसे भ्रामक 
वक्तव्य देना, जैसे ऊपर उद्धृत किए गए हैं, अपने को ही नहीं सारे देश को धोखा देना है। 
आज हम पश्चिम वंगाल में जो देख रहे हैं वह एशिया के अन्य लोकतंत्रो की अवनति के दिनों 
की घटनाओं के समतुल्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह अनुभव राजनीतिकों को है अवश्य किंतु 
घे इस पर व्यापक जनमत संगठित करने में असमर्थ हैं। तब क्या और कोई नहीं है जो ऐसे जनमत 
का आह्वान कर सके? वक्त का तकाजा तो यह है कि सारे देश से वाणी और भाषा के रक्षक वहाँ 
पहुँचें और चुनाव शांति से कराने के लिए अपने सेवाएँ अर्पित करें। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक 
सेना को गश्त लगाते हुए 45 दिन हो गए। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में शांति से चुनाव 
कराने के लिए कुछ कठोर और व्यावहारिक उपाय किए जाएँ । वे लोकतंत्रीय साधनों की पराजय के 
इस क्षण में एक हद तक अनिवार्य होंगे। किंतु एक हद तक ही उन्हें अनिवार्य रखा जा सके ऐसा 
प्रयल करने के लिए अब भी समय बाकी है। जहाँ कहीं भी, जिस साधन से भी सार्वजनिक रूप में 
इस विचार को अभिव्यक्ति मिल सके कि हिंसा किसी भी नारे से संलग्न हो, जनसाधारण को अत्याचार 
से मुक्त नहीं करती वल्कि उसे कायर ही बनाती है, तो यह डूबते लोकतंत्र को तिनके का सहारा होगा | 


[दिनमान, संपादकीय, 28 फरवरी ॥97. भँवर, लहरें और तरंग] 


जितना अधिक सरक्षण उतना कम संवाद 


अगले 6-7 दिनों में निराश और उद्विग्न भारतीय जनता ने अपना फैसला दे दिया होगा। जो भी फैसला 
हो यह समझ लेना अच्छा होगा कि उसका अर्थ वही नहीं है जो ऊपर से दिखाई देता है। 
पहले तो यही समझ लेना चाहिए कि जनता से भारतीय स्वतंत्र लोकतंत्र के इतिहास में पहली 
वार सिफ 'हाँ' या 'ना' में फैसला माँगा गया है। यह निर्वाचन लोकसभा का इतना नहीं है जितना 
इंदिरा गाँधी का । स्वतंत्रता के आंदोलन ने जो लोकतंत्रीय चेतना प्रकाशित की थी उसकी यह परिणति-- क्या 
तुम अमुक व्यक्ति को चाहते हो?” ऊपर से जनता की इच्छा के सम्मान जैसी दीखती हुई भी वास्तव 
में जनता की इच्छा को सीमित करती है। 
इस चुनाव में दलों के संगठन का आधार और भी संकुचित होकर आज़ादी के बाद जनता से 
दूर होते जाने की परंपरा के उत्कर्ष पर पहुँचा है। वर्तमान मे निराधार और भविष्य में कभी दिल्ली 
के अंग्रेजी-शासकों से एकदिल न हो पाने को मजबूर करोड़ों भारतीयों ने इस बार और भी अधिक 
हताश होकर व्यक्ति को वोट दिया है-या तो स्थानीय संरक्षक को या दिल्लीवाले संरक्षक को। दोनों 
सूरत में उनका और उनके संरक्षक का परस्थर संवाद पहले से और कम हो चुका है। जितना अधिक 
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संरक्षण होगा उतने ही कम संवाद की अनुमति होगी | 

इस चुनाव में पहली बार वहुत वड़े पैमाने पर उस प्रचार के लिए विज्ञापन संस्थाओं का उपयोग 
होना, जिसके लिए कभी दल की आंदोलन-शक्ति जिम्मेदार होती थी, सिर्फ एक रोचक घटना नहीं है। 
यह प्रमाण हैं कि न केवल दल और जन के वीच की दूरी बढ़ी है बल्कि दल ने जन को सिर्फ गुदगुदी 
दी है--आंतरिक हलचल नहीं। सिनेमाई हलके-फुलके-वचकाने नारों की इस बार भरमार थी | यह 
होती यदि दल के पास अपनी नीतियों के अनुसार जन-आंदोलन होते, तब उन्हीं में से भाषा के नारे 
पैदा करती-आज की तरह व्यापारिक विज्ञापन संस्थाओं में राजनीति की भाषा गढ़ी न जाती। 

ऐसा प्रतीत होता कि केवल एक प्रश्न पर ही अपने वोट का निर्णय करने को मजबूर होकर 
जनता ने अपनी ओर से कोई प्रश्न पूछने का अधिकार वड़ी हद तक खो दिया है। समाजवाद पर 
कोई वहस करने की उसे इजाजत नहीं मिली है। नई संसद में भी कभी इसका अवसर आ पाएगा 
इसमें संदेह है, क्योंकि नई सरकार बनते ही न केवल संसद बल्कि अनेक विधानसभाओं में संपूर्ण सत्ता 
होने पर ही समाजवाद होगा' की नीति के अनुसार काफी उथल-पुथल होने की आशंका है। 

चुनाव प्रचार के सिलसिले में नई कांग्रेस के अधिकांश विरोधी नई कांग्रेस से व्यक्ति-प्रधान प्रचार 
की प्रतिक्रिया में व्यक्ति-प्रधान आक्षेप करते रहे हैं। लोकतंत्र में सत्ताधारी व्यक्ति किसी भी कीमत पर 
आलोचना से परे नहीं हो सकता | उसके हर आचरण के सामाजिक प्रभाव आलोच्य होते हैं| पर दुभाग्य 
से अधिकांश आलोचना ऐसे सामाजिक संदर्भ से कटी हुई रही है। किसी ने समाजवाद का मजाक बनाते 
हुए मंत्रियों की भारी तनख्वाह की आलोचना का हे पर यह छिपा गए हैं कि उत्पादन विलासिता की 
ओर बढ़ा है। किसी ने शोर मचाया है कि इंदिरा गाँधी जमीनें और दुकानें छीन लेंगी। ऐसे संदर्भहीन 
आरोपों के जवाब संदर्भहीन आग्रहों से दे देना आसान होता है पर उससे कोई संवाद नहा बनता। इसा 
तरह नई कांग्रेस का यह नारा लें कि इंदिरा गाँधी गरीबी हटाने को और विपक्षी इंदिरा गाँधी हटान 
को कहते है-'अव आप ही चुनिए'। उत्तर में पूछा जा सकता है कि कोई कया चुने जब इंदिरा गाँधी 
अमीरों की भी हमदर्द हैं और गरीबों की भा। व 

पर चुनाव के दिनों में ऐसे प्रश्‍न पूछने से नई कांग्रेस अपने समाजवाद की व्याख्या करने को 
मजबूर नहीं होती। यह मजबूरी उस पर नई संसद को डालनी चाहिए | संसद क॑ बाहर भी अपने भाषणों 
या अन्य सार्वजनिक घोषणाओं में समाजवाद का जिक्र करते वक्त नई कांग्रेस को एक स्पष्ट |वचारधारा 
बनानी होगी। किस तरह हिंदुस्तान से गरीवी हटाई जाएगी, इसका साफ जवाव देना होगा। सिफ इतना 
कहना काफी नहीं है कि जिस तरह इंदिरा गाँधी चाहेंगी, हटाएँगी। करोड़ों भारतवासी आज दश का 
काम-धाम चलानेवाले प्रतिष्ठित वर्ग के बाहर हैं। उनकी छिपी हुई प्रतिभा को भारत निरंतर खो रहा 
है। इस वर्ग की उन्नति के सब रास्ते अधबीच में जाकर खल ही जाते क्योंकि वहाँ से दिल्ली की 
बोली, अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। क्या हिंदुस्तान का कोई भी सच्चा नेता अग्रजा का 
दिल्ली में और इस बड़े वर्ग को देश क दायरे से बाहर रखकर सचमुच इस देश का गराबा मिटा सकता 
हे? वह गरीबों को अधिक से अधिक गुजारा बॉट सकता है--उन्ह स्वाभिमानी भारतीय इनसान नहीं 
बना सकता | और यह तो कभी संभव नहीं कर सकता कि यह वर्ग अपना गूगापन छोड़ मके-सत्ताधारी 
से उपदेश और आश्वासन सुनता न रहे, संवाद भी कर सकं। 


[दिनमान, संपादकीय, 7 मार्च 97. भँवर, लहरें और तरंग] 


झ्ासान के संपादकीय, वृत्तांत और टिप्पणियाँ / 359 


सिविल नाफ़रमानी जिंदा हे 


अपने ही देश में उपनिवेशवासियों की तरह जीने के लिए मजवूर पूर्व पाकिस्तान ने इस वार इस्लामाबाद 
को खुली चुनौती दे दी है। उनका रास्ता है सिविल नाफ़रमानी, जिसने कभी इस उपमहाद्टीप को विदेशी 
जुए से मुक्त कराया था। एक जुआ उतर गया लेकिन वँटे हुए बंगाल के निवासियों पर एक हजार 
मील दूर पश्चिम पाकिस्तान का जुआ आ गया | पूर्व पाकिस्तान आवादी के लिहाज से वड़ा था, लेकिन 
ऐतिहासिक कारणों से राजनीतिक शक्ति पश्चिम पाकिस्तान के हिस्से में चली गई | राजनीतिक उथल-पुथल 
और सतही या जबरन लादी गई शांति के दौरान लोकतंत्र और समता-विरोधी नीतियों के खिलाफ पूर्व 
पाकिस्तान में आग वरावर सुलगती रही। विरोध की लो जव भी तेज हुई सेना द्वारा नहीं दवाई जा 
सकी-दस साल से जमे अव्यूव की जगह याद्या खाँ आए और उन्होंने शायद यह सोचकर चुनाव कराया 
कि सेना के डर से वह मनपसंद संविधान वनव! सकेंगे | पर जब राष्ट्रीय, लोकतंत्री ओर अहिंसक आंदोलन 
की भीतरी शक्तियाँ शेख मुजीवुर्रहमान के नेतृत्व में संगठित हो गईं तो सत्ताधारियो के हाथ के तोते 
उड़ गए--यदि लोकतंत्रीय रास्ते पर चलें तो समूचे देश का नेतृत्व पूर्व के हाथ में चला जाएगा | पश्चिम 
पाकिस्तान के प्रमुख लोग, जो सैनिक नियुक्तियों में 90 प्रतिशत के और सामान्य नियुक्तियो में 85 
प्रतिशत के हिस्सेदार बने बैठे हैं, अपनी जागीर आसानी से छोड़ना नहीं चाहते। 
संविधान सभा जुड़ने की पूर्वनिर्धारित तिथि को 22 दिन आगे खिसकाते समय याह्या खाँ ने सारी 
जिम्मेदारी आवामी लीग के सिर थोपते हुए फरमाया था कि पाकिस्तान की अखंडता बनाए रखना हमारा--यानी 
सेना का, राज्य-संचालक वर्गों का-कर्तव्य है। यदि याह्या खाँ अथवा पाकिस्तान के सेनापतियों और 
भुट्टो जैसे खुदगरजों ने सोचा हो कि जनता के किसी बड़े हिस्से के मनोबल को ताकत से तोड़ा जा 
सकता है तो यह गलत है। यदि आज पूर्व पाकिस्तान के अलग होने की बात उठ रही है तो इसकी 
जिम्मेदारी याह्या खाँ-भुझे जैसे लोगों पर ही है। आर्थिक विकास के मामले में पूर्व पाकिस्तान को हमेशा 
अँगूठा दिखाया गया | चटगाँव के वाणिज्य और उद्योग संघ के अनुसार तीसरी योजना के अधीन पूर्व 
पाकिस्तान में 2,700 करोड़ रुपए लगने थे | लेकिन !,600 करोड़ रुपया ही खर्च किया गया। इसके 
अलावा विदेशी सहायता में पूर्व पाकिस्तान का जो हिस्सा होना चाहिए उसका 90 प्रतिशत पश्चिम 
पाकिस्तान में ही खर्च किया जाता रहा | पूर्व में आज चावल 50 रुपए मन विक रहा है जबकि पश्चिम 
में भाव 25 रुपए ही है | यह किसी से छिपा नहीं है कि पश्चिम पाकिस्तान के कोई 40 परिवार पाकिस्तान 
के दोनों भागों की दो-तिहाई दौलत के मालिक हैं। पूर्व पाकिस्तान में जब देवी विपत्ति आती है तो 
कराची और रावलपिंडी से कुमुक ढाका पहुँचाने में हफ्तों लगा दिए जाते हैं | इस रवैये के कारण कोई 
भी पूर्व पाकिस्तानी अपने पश्चिमी शासकों की नीयत पर विश्वास नहीं कर पाता। इसीलिए जव भुरे 
की धमकियों के वाद संविधानसभा की बैठक स्थगित हुई तो मुजीबुर्रहमान के सामने स्पष्ट हो गया 
कि यदि किसी तरह अवामी लीग के 6 सूत्रों पर आधारित संविधान बहुमत से अनुमोदित हो गया 
तो भी वह पश्चिम के तानाशाहों को स्वीकार्य नहीं होगा। मुजीवुर्रहमान के सामने कोई और चारा नहीं 
था सिवाय इसके कि वह सिविल नाफ़रमानी के जरिए जनशक्ति को सेना के विरुद्ध संगठित करते। 
यह उन्होंने बखूबी किया है और सिद्ध कर दिया है कि सिविल नाफ़रमानी का जो अहिंसक राजनीतिक 
अस्त्र अविभाजित हिंदुस्तान ने ईजाद किया था वह भारत में चाहे कुंठित हो गया हो, पाकिस्तान में 
अभी तीक्ष्ण है। मुजीबुर्रहमान की हिदायतों का निष्ठापूर्वक पालन होना प्रमाण है कि जनता सेना का 
नहीं अपने नायक का हुक्म मान रही है। यहाँ तक कि पूर्व पाकिस्तान के न्यायाधीशों ने नवनियुक्त 
राज्यपाल टिक्का खाँ को पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया है। 
यदि पश्चिम पाकिस्तान सचमुच चाहता है कि पाकिस्तान की अखंडता वनी रहे तो उसे पाकिस्तानी 
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वहुमत के प्रतिनिधि मुजीवुर्हहमान के 6 सूत्रों को शालीनतापूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए था | लेकिन 
इस्लामावाद ने संविधानसभा की वैठक 25 मार्च तक टालकर पूर्व पाकिस्तान में अपनी अधिक से अधिक 
मेना तैनात करने की योजना वना डाली, जिसमे कि बहुमत के आगे उसे झुकना न पड़े। ऐसी किसी 
भी हरकत का असर उलटा ही होगा क्योंकि पूर्व पाकिस्तान की निगाह में पश्चिम की मेना साम्राज्यवादी 
शिकजे की प्रतीक वन गई है। पूर्व पाकिस्तान के लोग कुछ भी सोचें, पाकिस्तान के सत्ताधारी अपना 
नेक इरादा पूरा कर ही डालना चाहते हैं। उन्होंने सोवियत संघ और मुस्लिम राष्ट्रों के जरिये कहलवाया 
है कि पाकिस्तान को भारत के ऊपर अपने जहाज उड़ाने की यानी पूर्व को मेना ले जाने की अनुमति 
दी जाए। इस आग्रह में इस वात का कतई जिक्र नहीं है कि लाहौर में ध्वस्त भारतीय विमान का 
मुआवजा या विमान अपहर्ता भारत को दिलाए जाएँ। पाकिस्तान जो अपने इस संकट की घड़ी में 
भी रेडियो लाहौर से भारत के विरूद्ध विप-बमन करते और यह आरोप लगाते नहीं थकता क्रि भारत 
उसक अंदरूनी मामला म॑ हस्तक्षेप का नीयत रखता है, दूसरे देशों को अपनी समस्या सुलझाने के 
लिए आमंत्रित कर रहा हे | पूर्व पाकिस्तान के आंदोलन में अभी तक किसी बाहरी राष्ट्र ने प्रकटतः 
दिलचस्पी नहीं दिखाई है, लेकिन यह मानना गलत होगा कि पूर्व पाकिस्तान को किसी की सहानुभूति 
की ज़रूरत नहीं है या उन्हें किसी की सहानुभूति प्राप्त नहीं है। ताशकंद समझौते के जनक सोवियत 
संघ की समाचार एजेंसी 'तास' के रवैये से माफ लगता है कि सोवियत संघ को सिद्धांत के स्तर पर 
पूर्व पाकिस्तान से और कूटनीति के स्तर पर पश्चिम पाकिस्तान से सहानुभूति है। 'तास' के अनुसार, 
“शेख मुजीवुर्रहमान एक ऐसे राजनेता हैं जो देश में एकता कायम रख सकते हैं-यह उन्हीं का सौजन्य 
है कि पूर्व पाकिस्तान में इतनी भी शांति और व्यवस्था है।” 

पाकिस्तानी सत्ताधारियों को एशिया की घटनाओं से सवक लेना चाहिए और यह समझ लेना चाहिए 
कि पूर्व पाकिस्तानियों को उनके अधिकार देना महँगा मौदा नहीं है | बलप्रयोग का मतलब होगा अतिरिक्त 
व्यय और दूसरे देशों की सहानुभूति से हाथ धोना | इसके अलावा कोई गारंटी नहीं कि सिविल नाफ़रमानी 
आखिर तक अहिंसक ही वनी रहे। पूर्व पाकिस्तान में ऐसे भी तत्त्व हैं जो विदेशी सहायता आहूत 
करने में पीछे नहीं रहेंगे | मौलाना भासानी का मुजीवुर्रहमान के पीछे आ खड़े होना आगे चलकर खतरनाक 
भी सावित हो सकता है | यह वर्ग एक सीमा के बाद भी यही करता रहेगा, इसमें शंका की गुंजाइश 
पैदा हो जाती है और तब पाकिस्तान को हथियार और दूसरी तरह की मदद माँगे या विन माँगे एशिया 
के मैदान में शक्ति-संतुलन का खेल खेलते खिलाड़ियों से लेनी पड़ सकती है जो भारत और पाकिस्तान 
के लिए भी बहुत खुशगवार साबित नहीं होगा। एशिया को उजाइने का साम्राज्यवादी चक्र भारत के 
दरवाजे तक न आ जाए, इसके लिए भारत सरकार की पूर्व पाकिस्तान के प्रति नीति नई सरकार बनाने 
के बाद परिभाषित करना बहुत जरूरी हो जाएगा | फिलहाल सरकार अपने हाथ बँधे पाती है तो इसीलिए 
कि उसने बंगाल के पश्चिमी हिस्से में अहिंसक लोकतंत्रीय नाफ़रमानी को तहस-नहस होने देने में हाथ 
बँटाया है। नई सरकार बनने के वाद भारत को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि पूर्व बंगाल यानी 
पूर्व पाकिस्तान में उभरती लोकतंत्रीय शक्ति के संदर्भ में उसे पश्चिम पाकिस्तान के साथ चले आ रहे 
पुश्तैनी झगड़ों के बारे में क्या रवैया अपनाना चाहिए | कश्मीर, जिसे पश्चिम पाकिस्तानी सामंत पाकिस्तान 
के अस्तित्व का आधार बनाए हुए हैं, पाकिस्तान की अपनी अखंडता का वास्तविक आधार नहीं है, 
यह पूर्व पाकिस्तान की जनाकांक्षा ने सिद्ध कर दिया है। वह अखंडता निरे धर्म के आधार पर भी 
नहीं ठहर सकती-यह भी सिद्ध है | पूर्व बंगाल का विद्रोह हिंदुओं की सृष्टि नहीं। अखंडता का एक 
ही आधार किसी भी स्वस्थ राष्ट्र में हो सकता है-प्रत्येक नागरिक को बराबरी के साथ-साथ सबके 
लिए समृद्धि-वही पूर्व बंगाल है। 
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ए पार बाँग्ला 


ओ पार बाँगला' में तानाशाही की सेना लोकतंत्री आकांक्षाओं पर पानी फेरने के इरादे से तैनात की 
गई है-और बहुत-से सैनिक जलमार्ग से पहुँच रहे हैं--तो इधर भी स्वजनों की हिंसा से त्रस्त बंगालियों 
को मतदान के समय अभय दिलाने की गरज से पुलिस और सेना के सिपाही तैनात किए गए हैं। 
सवा-डेढ़ सौ मतदानियों के पीछे एक सिपाही! 

जिस गति से विधानसभाई उम्मीदवारों की (संगठन कांग्रेस के पीयूषचंद्र घोष और अशिम राय 
की, दल के उपाध्यक्ष विजयनंद चट्टोपाध्याय की) मार्क्सवादी पार्षद रवीन्द्र सेन देव की, फारवर्ड ब्लाक 
के हेमंतकुमार वसु की तथा लगभग सभी दलों के अनेक सक्रिय कार्यकर्ताओं की हत्या की गई उससे 
यह शंका पुष्ट होती जा रही है कि इसमें गेरनक्सलवादी दलों का भी जबर्दस्त हाथ है। एक समाचार 
के अनुमार आतंक फैलाने और उसका सर्वाधिक लाभ उठाने की गरज में राजनीतिक दलों ने इतने 
गैरकानूनी हथियार जमा किए हैं कि वास्तविक नक्सलवादियों का अस्त्र-संग्रह पासंग-भर रह गया है। 

चुनाव का परिणाम चाहे जो हो, विजेता दलों के दादाओं और मस्तानों को राजनीतिक संरक्षण 

मिलेगा ही मिलेगा। जब ये बने रहेंगे तब हारने या कमजोर पड़नेवाले पक्ष यह मानकर चलने लगेंगे 
कि हमें आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने ही चाहिए। यह सिलसिला कहाँ रुकेगा यह कहना मुश्किल 
है, लेकिन इतना तो दीवालों पर चिपके पोस्टरों की तरह साफ है कि नक्सलवादी अपने आंदोलन के 
प्रवाह में इनमें से बहुतों को समेट लेंगे। 

अनेक सूत्रों से समाचार मिले हैं कि मार्क्स और लेनिनवादियों के नेता चारु मजूमदार 'जनमुक्ति 
मेना' का संगठन कर रहे हैं-धीरे-धीरे इतनी बड़ी मेना का कि वह समूचे पश्चिम बंगाल पर हावी 
हो जाए | मजूमदार ने नक्सलवादी मार्ग अपनाते समय ऐसा सपना अवश्य देखा होगा, लेकिन उनकी 
कल्पना में नहीं आया होगा कि बुर्जुआ केंद्र सरकार और सारे राजनीतिक दल मिलकर ऐसा माहौल 
तैयार कर देंगे कि उनका काम आसन हो जाएगा | केंद्र सरकार अगर सोचती है कि एक बार मनचाही 
सरकार बनाकर वह सत्ता-विरोधी हिंसा को अलग करके कुचल सकेगी, तो यह उसकी खामखयाली 
या स्वार्थ-बुद्धि ही है। 

नक्सलवादियों ने अपना तर्कसंगत कदम उठा लिया है जिसके अनुसार 60 राइफलों और 200 
देसी बंदूकों की हथियारी पूँजी से मुक्ति सेना की पहली इकाई गठित की जाएगी | मजूमदार ने अनुयायियों 
को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि अध्यक्ष माओ ले तुंग ने भी केवल 320 राइफलों से अपना संघर्ष 
आरंभ किया था। ; 
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हमारा नया लोकतंत्र 


इंदिरा गाँधी की महान विजय का स्पष्ट अर्थ है जनसाधारण का बहुत बड़ा अंश उनके साथ है आओ 
उनकी ओर आशा से देख रहा है। इस बहुमत में वे दोनों तबके शामिल हैं जो कांग्रेस के 20 वर्ष $? 
के दमघोंट एकछत्र शासन में उपजी भयंकर असमानता के दो धुर थे-वे 60-70 प्रतिशत भारतीय 
जो अंग्रेजी न जानने और परंपरा से पिछड़े होने के कारण भारत के शासक वर्ग से बाहर हैं औरं | 
वे शेष जो इस वर्ग की अयोग्यता के आधार पर सम्पन्न से सम्पन्नतर होते गए हैं। मध्यावधि चुनाव | 
के पहले प्रगतिशील नीतियों के पालन में जो बाधाएँ बताई जाती थां वे अब दो-तिहाई से अधिक 
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बहुमत मिलने पर नहीं रहेंगी और प्रधानमंत्री को अपने क्रांतिकारी उपाय लागू करने का निर्द्र अवसर 
मिलेगा। जाहिर है कि आज प्राप्त समर्थन के स्थावित्व और अभिवृद्धि के लिए वह अपने समर्थक 
समुदाय के दोनों वर्गों को संतुष्ट रखना चाहेंगी। अतः आनेवाले दिनों में हम शोषक और शोपित दोनों 
का एक ऐसा सुंदर समन्वय देखने को आशा कर सकते हैं जो पिछड़े वर्गों को बड़े वर्गों की उन्नति 
से प्राप्त होनेवाले लाभा से स्वल्प अश देकर उनकी गरीबी मिटाता चले और गरीबी मिटाने के इस 
काम में तेजी लाने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त सम्पन्न वर्गों को अपनी उन्नति का अवसर देता रहे। 

लोकसभा को वर्तमान शक्ल समाज रचना ओर उससे जुड़े मानवीय मूल्यों पर गहरी बहस की 
गुंजाइश देगी, इसकी आशा वहुत क्षीण है। इस लोकसभा की उत्पत्ति ही ऐसी वहसों से रिक्त एक 
ऐसे राजनीतिक वातावरण से हुई है जिसमें सभी दल अपनी मुद्रा, तसवीर और सरकारी शक्ति के वृते 
इतरा रहे थे। यह भी संभव नहीं दीखता कि भीमाकार कांग्रेस दल में विजयोन्माद के इस क्षण में एकाएक 
बौद्धिक हलचल मच जाए | परंतु आशा करनी चाहिए कि कालांतर में कांग्रेस दल में यह जिज्ञासा 
जागेगी कि गरीबी हटाते हुए वह किस प्रकार के समाज की रचना कर रहा है | सैकड़ों जातियों-उपजातियों 
में बँटा हुआ समाज, जिसमें हिंदू-मुसलमान एकता के ऐतिहासिक विकास की राह में राष्ट्र के अप्राकृतिक 
विभाजन की फाँक पड़ चुकी है, केवल आर्थिक विषमता कम करने से बदल नहीं सकता। उसमे तो 
अधिक से अधिक एक कल्याणकारी राज्य के अधीन वर्णव्यवस्था जैसी कोई यथास्थिति वनी रह सकती 
है जिसमें सबको समान अवसर हों परंतु वहुतो को उस अवसर का लाभ उठाने की योग्यता न हो | 
भविष्य में एक मानवीय समताकारी समाज की रचना के लिए पिछड़े वर्गों के भीतर से स्वतंत्र नेतृत्व 
का उभरना आवश्यक है जो कि केवल अपने समूह का नेतृत्व न हो, पूरे समाज का हो और वह 
बड़े वर्गों द्वारा सुरक्षित नेतृत्व भी न हो जैसा आज सामने आया है। आसानी से समझा जा सकता 
हे कि कांग्रेस के विराट्‌ बहुमत के निर्माता तत्त्वां का वह अंश जो अभी तक जनसंघ और स्वतंत्र 
जैसे दकियानूसी दलों के साथ था, ऐसे किसी सामाजिक परिवर्तन की बहस तक पसंद न करेगा | प्रधानमंत्री 
को सहानुभूतिपूर्वक खतरों से आगाह करनेवाले जो अनेक स्वर आजकल सुनाई पड़ रहे हैं उनमें ऐसे 
ही दकियानूसी तत्त्व प्रबल हैं। ये उन्हें समाज रचना में मौलिक परिवर्तन का सहायक बनते देखकर 
प्रसन्न नहीं हो सकते। वास्तव में ऐसे तत्त्व किसी कारण से उन्हें अपना सबसे अच्छा मित्र, या कहें 
कि सबसे कम हानिकर शत्रु समझने लगते हैं और शीघ्र ही कांग्रेस के संगठन और सरकार पर अपना 
प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे। 

खेद है कि विरोधी दलों की पिछले चार वर्ष की राजनीति का प्रायः संपूर्ण तिरस्कार हो जाने 
पर भी ये दल अभी तक हैरत में पड़े हुए हैं। पैसा-पुलिस आदि साधना का कमी का राना राने क 
अलावा अभी तक वे अधिक से अधिक एक-दूसरे पर अपनी तसवीर विगाइने का दोष डाल सक 
हैं। सिवाय जनसंघ के, मोर्चे के चारों घटकों में जिसकी न्यूनतम क्षति हुई, संसपा को पराजय सबस 
अधिक कड़वी और पश्चात्ताप सबसे अधिक गहरा है। इस दल ने 967 क॑ गरकाग्रसवाद का पहला 
शर्त-कार्यक्रम-अभिमुख न हो पाने पर गद्दी छोड़ने की शर्त--स्ववं तोड़ी और कांग्रेस विभाजन के समय 
तो इसका कार्यक्रम-आंदोलनविहीन नेतृत्व केंद्र में भी साझा-कुर्सी के सपने देखने लगा था | क्षेत्रीय वर्चस्व 
को राष्ट्रीय समाजवादी विचार से बड़ा मानकर इस दल ने जो समझौते किए उन्हीं का उत्कर्ष था इसका 
चतुर्दल में मिलना। कांग्रेस ने अपने विभाजन के वाद अपने दल में और विचारजगत में समाजवाद 
पर बहस बंद करने में जो अभूतपूर्व सफलता पाई उसका बहुत कुछ श्रय स्पा के आचरण को है. 
जो अतीत में समाजवादी विचार का इतना ज्वलंत रूप था कि कांग्रेस और भाकपा (मा.) दोनों उसे 
अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझते थे। क 

पर जनसंघ, पुरानी कांग्रेस और संसपा तीनों इस मामले तो एक हैं ही कि पिछड़े वर्गा में उनका 
नाता घटा है। शायद वे अब भी नहीं समझ रहे हैं कि उनकी पराजय का मूल कारण उनका यह 
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राजनीतिक दारिद्रय था। यह एक गरीबी है जिसे इंदिरा गाँधी नहीं हटा सकतीं, वे ही हटा सकते 
उन्होंने इंदिरा गाँधी की शर्तों पर उन्हीं के निर्धारित अखाड़े में, उन्हीं के प्रस्तावित हथियारों से लड़ना 
स्वीकार किया और हारे। मतदाता ने विरोधी दलों के चरित्र और आचरण दोनों को ठुकरा दिया 
उसने एक बार फिर कांग्रेस का पल्ला पकड़ा हे। कुछ इस आशा से कि अब यह वह कांग्रेस नहीं 
रही जिसके 20 वर्षीय दमघोंट एकछत्र राज्य में भयंकर असमानता बढ़ी थी। पर अधिक करके इस 
- निराशा से ही भारत में कोई सच्चे विरोधी सिद्ध करने का इनका हर प्रयल बजाय सफल होने के 
और भी ऊटपटाँग दिखने लगेगा। मगर इन्होंने आगे भी इंदिरा गाँधी के कामों पर प्रतिक्रिया करना 
ही अपना धंधा बनाए रखा। लोकतंत्र ने उन्हें संसद से वाहर किया है मैदान से नहीं और पहल करने 
का अधिकार अब भी उनके पास है। उनके अपने पाँव पर खड़े होने का एकमात्र रास्ता है सीधे जनता 
में काम करना और शिखर राजनीति का मोह कम से कम कुछ वर्ष के लिए छोड़ देना | 
मैदान में करने के लिए विरोधी दलों और सत्ताधारी दल के पास भी बहुत काम है। सामाजिक 
चेतना और राष्ट्रीयता की लौकिक समझ समाज के निचले वर्गों में फैलाना प्रमुख काम होना चाहिए। 
यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस के परिष्कार, इंदिरा गाँधी की लोकप्रियता, जनता में महँगाई, भ्रष्टाचार 
और हिंसा से उत्पन्न कुंठा और विरोधी दलों की नीतिहीनता से मिलजुलकर बना कांग्रेस का विराटू 
बहुमत अंततः उसी समाज के ढाँचे पर टिका हुआ है जो कांग्रेस विभाजन के समय उसका आधार 
था। अंतर आया है तो खाली कांग्रेस संस्था के ढाँचे में। अब उसमें वे जमींदारियाँ खत्म हो चुकी 
जो सर्वोच्च नेता के चुनाव तक पर असर डाला करती थीं। उसकी जगह एक नई आधार व्यवस्था 
जड़ पकड़ रही है। जाति और समूह के आधार पर उम्मीदवार खड़े करने और वोट संगठित करने 
की पुरानी प्रणाली ने एक नया रूप ग्रहण किया है। इस बार अपनी जाति के लिए वोट संगठित नहीं 
हुए, अपनी जाति के संरक्षक के लिए हुए हैं। विजय के दर्प में कांग्रेस के प्रचारकों का यह मान बैठना 
कि प्रकांड बहुमत मिलने का अर्थ सारे देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो जाना है, कुछ वैसी ही राष्ट्रीय 
एकता की बात करना होगा जैसी 962 में चीनी आक्रमण के बाद स्थापित बताई जा रही थी। राष्ट्रीय । 
एकता की ऐसी हवा बाँधना अकारण राष्ट्र को धोखे में रखना है और वह भी तब जब निर्दट बहुमत 
के रहते हुए बिना रोक-टोक के राष्ट्रीय एकता के बुनियादी काम कांग्रेस पहले से कहीं ज्यादा अच्छी 
तरह कर सकती है। जिन समूहों को ध्यान में रखकर उम्मीदवार खड़े किए गए थे वे बाकी समाज 
से कुछ और अलग कटे हैं क्योंकि अपने पृथक अस्तित्व को पहचानने पर राजनीतिक कारणों से मजबूर 
किए गए हैं। यह प्रक्रिया इसी दिशा में चलती रही तो लौकिक समाज की ओर नहीं बल्कि एक ऐसे 
संप्रदायवादी समाज की ओर ले जाएगी जिसमें राष्ट्रीय एकता के लिए हमेशा एकछत्र शासन की आवश्यकता 
बनी रहेगी और निचले वर्गों का अपना नेतृत्व कभी सार्वदेशिक नेतृत्व नहीं बन सकेगा। उस समाज | 
को उस अर्थ में न तो लोकतंत्रीय कहा जा सकेगा न समाजवादी, जिस अर्थ में कभी ये दोनों शब्द] 
भारत में समझे जाते रहे हैं। | 
भारत में संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से सत्ता के केंद्रीकरण की पुनरावृत्ति हुई है। भारत के ह व 
एक ऐतिहासिक और प्राकृतिक अंश पाकिस्तान में सत्ता के सैनिक केंद्रीकरण के विरुद्ध जनशक्ति जागृत 
हुई है और वह भी सिविल नाफ़रमानी के उस राजनीतिक माध्यम से, जो अभिजात भारत का आविष्कार 
था। पूर्व पाकिस्तान के उन्मेष पर भारत सरकार की चुप्पी समझी जा सकती है। पाकिस्तान के प्रति 
भारत सरकार की नीति का एकाएक बदलना, बहुमत होने पर भी, आसान नहीं है | किंतु उन 
दलों का गूँगापन समझ में नहीं आता जो सत्ताधारी नहीं हैं और लोकतंत्र में आस्था रखनेवाले सामाजिक 
आंदोलनों का पक्ष अपेक्षया अधिक दृढ़ता से ले सकते हैं। शेख मुजीबुर्रहमान के रूप में एशिया * 
एक अद्वितीय जन-नायक उत्पन्न किया है जिसने सत्ता से बाहर रहकर सेना के विरुद्ध अहिंसक जनशर््ति 
खड़ी की और हिंदुस्तान के विभाजन के दो-रष्ट्र-वादी तर्क को चुनौती दे डाली। दीखता है कि 97/ 
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के चुनाव से भारतीय समाज में शांति और स्थायित्व आने के साथ राजनीतिक दलों की वव व 
तेजस्विता इतनी घट गई है कि वे शेख मुजीव को साधुवाद भी नहीं दे पा रहे हैं। आशा करनी चाहिए 
कि राजनीतिक दलों के बाहर विशाल युवा वर्ग में अभी इतनी शक्ति वची होगी कि बह अपने पड़ीयी 


~ 


के लोकतंत्रीय उत्थान का खुलेआम स्वागत करते हुए किसी भय से बाधित नहीं होगा। 


[दिनमान, संपादकीय, 2 मार्च 97. भँवर, लहरें और तरंग] 


मेघाच्छन्न आकाश 


बांग्लादेश के मुक्तियोद्धाओं को छापामार युद्ध का सहारा लेना पड़ेगा, यह तमी स्पष्ट हो गया था जब 
बंगला भाषा और संस्कृति से संपृक्त इस्लाम को भारत-पाक बँटवारे के लिए संकट मानकर याह्या खाँ 
ने नरसंहार आरंभ किया था। आज मुक्ति फीज की स्थिति, छिटपुट सफलताओं के बावजूद दयनीय 
है। पर उससे भी अधिक दयनीय है उन हितैपियाँ की स्थिति जो अपने को और दूसरों को इस थोखे 
में रखना चाहते हैं कि वर्षागम से पाक सेना के छक्के छूट जाएँगे। 
यह सच है कि पाकिस्तान की संहार-शक्ति, विशेषतदा विमानों की गतिविधि कठिन वर्षा से अंशतया 

कुंठित होगी कितु उसके रसद और कुमुक संचय में विशेष कमी होने का कारण नहीं है। छापामारों 
को भूख, रोग और सबसे बढ़कर राजनीतिक मतभेद का संकट उत्पन्न होने का कारण है | हमारी कितनी 
भी सदाशयता इसे रोक नहीं सकती | न भारत की निरीह अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा मेंटो अथवा अन्य सूत्रों 
से पाकिस्तान का सामरिक आर्थिक पोषण बंद करा सकती है | वर्षा विगत होते-होते बांग्लादेश में और 
एशिया में क्या राजनीतिक स्थिति प्रकट हो गई होगी यह भारत में राजनीतिक प्रेक्षकों की विशेष चिंता 
का विषय अभी जान नहीं पड़ता | 

अभी स्थिति यह है कि याह्या खाँ का समर्थन करके चीन ने पहल कर दी है ताकि सोवियत 
संघ और अमेरिका आगे जो भी करें इसे ध्यान में रखते हुए करें कि एशिया में चीन का अधिकार 
प्रमुख है | एक हद तक इन तीनों का लक्ष्य समान है-जव॑ तक हो मके भारत को एशिया में प्रभावशाली 
न बनने देना | इस उद्देश्य से भारत का बँटवारा राजनीतिक और वैचारिक स्तर पर जिलाए रखना इनके 
लिए आवश्यक है। इसीलिए ये तीनों पश्चिम पाकिस्तान को, जो उस बँटवारे का वैचारिक आधार 
नष्ट होते देखकर पागल हो उठा है, असहाय नहीं छोड़ना वाहेंगे | इस मामले में चीन अपने दोनों प्रतिड्वंद्धियों 
से आगे निकल गया है क्‍योंकि वह दो-राष्ट्रों के सिद्धांत का भौगोलिक दृष्टि से सबसे अधिक लाभ 
उठाने की स्थिति में है। व्यय 

इसलिए वर्षा थमते-थमते अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मैदान में दूसरी पहल भी चीन के हाथों हो 
तो कोई आश्चर्य नहीं। मौलाना भासानी का मुक्ति फौज के प्रवक्ता के रूप में उदित होना और मुक्ति 
फौज में ही नहीं भारत आए शरणार्थियों में भी अवामी लीग के विरुद्ध कानाफूसी शुरू होना ऐसी परिस्थिति 
उपजाने में सहायक होगा जिसमें नया छापामार नेतृत्व उदित हो सके। अपने दिए हथियारों से याह्या 
खाँ के हाथों मुजीबवाहिनी का संगठन और मनोबल क्षत-विक्षत करने के वाद चीन का स्वाभाविक 
लक्ष्य छापामार युद्ध को चीनी संबल पहुँचाना होगा | चीन अभी पाकिस्तान का पक्ष लेकर आदशत्रष्ट 
हो गया है, ऐसा प्रचार कुछ बहुत माने नहीं रखता क्योंकि चीन की प्रीति के पात्र लोकतंत्रीय अवामी 
लीगी मुजीव आदि नहीं हो सकते-चीनी अनुकंपा के पात्र होंगे वे उग्र तत्त्व, वाग्लादेश में भी जिन्हें 
नक्सलपंथी कहा जाता है। समय आने पर बांग्लादेश में पाँव जमाने के लिए चीन उनको सहायता 
न करे तभी वह आदर्शभ्रष्ट कहला सकेगा। 
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अवामी लीग सरकार को वर्षा के तथाकथित अनुकूल दिनों में मुक्ति फौज के विविध तत्त्वों का 
समन्वय और नेतृत्व करते रहने का गुरुतर भार अभी उठाना है। भारत सरकार ने बांग्लादेश की लोकतंत्रीय 
सरकार का आदर किया है इससे निःसृत पाक सरकार से राजनयिक वैमनस्य आदि परिणामों के लिए 
उसे तैयार रहना चाहिए। राजनयिक तनावों के अलावा, छापामार युद्ध भी जारी रहने के कुछ सहज | 
परिणाम भी भारत सरकार के लिए कष्टकर होंगे ही-वांग्लादेश की भूमि छापामार युद्ध के लिए पूर्वी 
अंचल में विशेष उपयोगी है और पूर्ववर्ती भारतीय भूमि इसकी आँच से बच नहीं सकती। इस पूर्वी 
सीमांत पर विशेष प्रबंध की आवश्यकता के प्रति भारत सरकार को सतर्क रहना होगा । इसका मतलब 

यह नहीं कि बांग्लादेश के पश्चिमी सीमांत पर पश्चिम बंगाल के नक्सलपंथियों के प्रति बह निचित 

हो जा सकती है। 

मुजीब कहीं भी किसी अवस्था में भी हों उनका ऐतिहासिक कर्तव्य निःशेष हो चुका है | उनका 
हिंदू-मुस्लिम एकता और राष्ट्रवादी समाजवाद का स्वान किसी हद तक बचाया जा सकता था तो तभी 
जबकि उस पर याह्या खाँ के आक्रमण शुरू होते ही एशिया में शांति के लिए भारत सरकार पहल 
करती और सोवियत संघ और अमेरिका को बातचीत के लिए मजबूर करती । भारत के लिए समस्याएँ 
तब भी बढ़ता, अब भी बढ़ेंगी। पर तब बांग्लादेश के विप्लव का प्रभाव भारत में हिंदू-मुस्लिम ऐक्य 
और लोकतंत्रीय समाजवाद के पक्ष में हो सकता था और वह होता तो सारे भारत में होता | अब बांग्लादेश 
की समस्या पश्‍चिम बंगाल की राजनीतिक समस्या का एक विस्तार बनकर सामने आती दीखती है। 
इसके अलावा समाज में और सीमांत पर उसके अनेक रूप होंगे, जिनका कुल जमा परिणाम यह होगा 
कि उनसे निबटने के लिए देशवासियों पर और अधिक कड़ा अनुशासन आवश्यक हो जाएगा-बदले 
में मिलेगी और अधिक सामाजिक यथास्थिति । | 


[दिनमान, संपादकीय, 25 अप्रैल 97!. असंकलित] 


हमारी विदेश नीति 


बांग्लादेश को मान्यता न देने के पक्ष में विदेश विभाग के विद्यावान्‌ लोग तीन तर्क देते रहे है: (॥) 
उससे संघर्ष का महत्त्व घटकर भारत-पाक विवाद का महत्त्व बढ़ जाएगा-यह संघर्ष के हित में नहीं; 
(2) भारतीय सीमांत पर समस्याएँ खड़ी होंगी और (3) भारतीय आंतरिक व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। 
ये तीनों घटनाएँ मान्यता न देने पर भी हो रही हैं। इससे क्या समझा जाए? भारत सरकार की 
विदेश नीति इतनी दूर तक नहीं देख सकी? या कि मान्यता न देने के कारण ही कुछ और थे? 
वास्तव में ये दोनों बातें एक ही हैं। 
यह भारत-पाक राजनयिक युद्ध गुनाह बेलज्ञत है। जब हम एशिया में अपने स्वार्थ की रक्षा 
नहीं कर सके तो स्वतः मिद्ध पाक नृशंसता की कहानियाँ दुहराना और पाकिस्तान की राजनयिक दुष्टता 
को धिक्कारना कुल मिलाकर पाकिस्तान के प्रति बही नाकारा कुढ़, खीझ और चिढ़ फैलाएगा जो दीन 
सरकारों ने हमेशा से परस्पर बना रखी हैं। यह मुजीब के ऐतिहासिक प्रयलों की दूसरी काट होगी। 
पहली काट याह्या खाँ बांग्लादेश में यदि कर नहीं चुके हैं तो बखूबी कर ही रहे हैं। यदि हम इसी 
प्रकार याह्या खाँ का स्वार्थ सिद्ध करने पर मजबूर होते रहे तो कालांतर में हम भारत-पाक तनातनी त 
को दमे की बीमारी की तरह लेकर जीने को फिर मजबूर हो जाएँगे जैसे बांग्लादेश में कोई 
कभी जगी ही न थी। र 
हमारी इस दिशाहीनता का परिणाम क्या हो सकता है? बांग्लादेश सीमांत पर छिटपुट पाकिस्तान 
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अतिक्रमण जारी रहना केवल एक परिणाम है। केंद्र सरकार बांग्लादेश को मान्यता न दे और बंगाल 
सरकार प्रायः दिए रहे जैसा कि व्यवहार में उसे करना ही होगा तो एक विचित्र स्थिति उत्पन्न होती 
हे। इसके चलते पश्चिम बंगाल में उद्दिग्न सर्वहारा शरणार्थियों की भीड़ में छिपे पाकिस्तानी जामुल 
अनेक प्रकार के राज-ट्वंप उपजा आर फेला सकते हैं जिनका भारत में हिंद. मुस्लिम संबंध पर बुरा 
असर पड़ Fea है। उधर जस-नस बाग्लादेश में स्वाधीनता संघर्ष छापामारी पद्धति पर आश्रित होता 
जाएगा वैसे-वैसे पश्चिम बंगाल के नक्सलपंथियों का प्रताप प्रखर होने लगे तो क्या अजव होगा। 

भारत-पाक राजनयिक विवाद के साथ-साथ भारत में और पाकिस्तान में लोगों को यह समझ लेना 
चाहिए कि अब दोनों देशा को जनता का भविष्य उसके हाथ से निकलकर दोनों देशों की सरकारों 
के हाथ में चला गया हे | वहाँ सैनिक तानाशाही है, यहाँ भीमाकार बहुमत है। यह भविष्य उन लोगों 

जिनके सभी राजनीतिक कर्म आज भी उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक एका से जन्म लेते 

हैं चाहे उनके धर्म, यहाँ तक कि उनकी सरकारें अलग-अलग क्यों न हों। इस प्रसंग में पश्‍चिम और 
पूर्व पाकिस्तान में भेद करना सही नहीं है, हाँ, इस महाद्वीप के लोगों की आंतरिक एकता का पहला 
आग्रह पूर्व बंगाल में मुजीव की ओर से अवश्य हुआ था-इसलिए कि वह पूर्व बंगाल के लिए लोकतंत्रीय 
अधिकार माँग रहे थे । भारत-पाकिस्तान को महाद्वीप के संदर्भ में दखनेवालों पर जो लोग तत्काल मुसलमानों 
के दमन का आरोप लगाने लगते हैं उन्हें अव समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान में जनता का.कोई 
भी लोकतंत्रीय अधिकार पूरा होने का स्वाभाविक अर्थ भारत के लोगों से मेल है। बांग्लादेश इसका 
स्पष्ट प्रमाण है | इस प्रक्रिया को उलट करके ही पाकिस्तान वना रह सकता है और बने रहकर भी 
यदि वह भारत के लोगों से अपने लोगों का मेल न होने देना चाहे तो यह तभी संभव है जब वहाँ 
हमेशा तानाशाही बनी रहे। 

पर यह तो पाकिस्तान की बात हुई | हमारी अपनी विदेश नीति क्‍या है? 

बांग्लादेश कांड ने एशिया में एक ऐसे धुव्रीकरण को एड़ लगाई है जो अभी तक दक्षिण-पूर्व 
एशिया तक ही सीमित था। भारत के आम चुनावों में यहाँ जो ध्रुवीकरण हुआ बताया जाता था वह 
इसके सामने छोटा पड़ गया है। इस एशियाई ध्रुवीकरण में स्थापित सत्ता एक ओर और समाज-परिवर्तन 
के दावेदार उग्र छापामार एक ओर हैं, प्रत्येक समाज में न्याय के लिए लोकतंत्रीय अहिंसक पद्धति 
से आग्रह करने का सार्थक अधिकार रहना चाहिए। पर वह सार्थक हो सकता है, यह विश्वास इस 
ध्रुव के दोनों पक्षों की ओर से नष्ट किया जाता रहा है। एक पक्ष चाहे सैनिक चाहे लोकतंत्रीय सर्वाधिकार 
की ओर और दूसरा इस स्थापित सर्वाधिकार के दायरे के बाहर संगठित हिंसा की ओर खींचता हे | 
भारत में तो यह प्रक्रिया शायद देश के विराट्‌ आकार के कारण बहुत उभरकर सामने नहीं आती 
हे--भारल में सैनिक तानाशाही भी नहीं है। किंतु पाकिस्तान में और श्रीलंका में यह साकार हो रही 
है | लोकतंत्रीय तरीकों पर छापामार तरीके की विजय हमेशा किसी बाहरी देश को विजय होता ह क्याक 
छापामार युद्ध कभी पूरी तौर पर आंतरिक साधनों से नहीं चल सकता। इस नाते एशिया में चीन का 
वर्चस्व बढ़ने का सामान मुहैया हो चुका है। इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता हे | तब फिर प्रश्न उठता 
है कि हमारी विदेश-नीति क्या कहती है! 


[दिनमान. संपादकीय, 2 मई 97. असंकलित] 
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एक चोर आक्रमण 


बांग्लादेश के लोकतंत्रीय आंदोलन के दमन के वर्तमान दौर में पाकिस्तान सरकार ने बांग्लादेश के पार 
भारतीय प्रदेश में छिटपुट अतिक्रमण शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य शांतिप्रिय ग्रामवासियों 
को आतंकित करने और भारत में जनमत को खिझाने के अतिरिक्त भारतीय सीमांत के आसपास के 
प्रदेश को विवादास्पद और वध्य बना देना भी जान पड़ता है। प्रति दिन हजारों की तादाद में ख़देड़ 
जा रहे शरणार्थियों की फौज भारतीय प्रदेश में आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएँ पैदा करे यह पाकिस्तान 
का एक उद्देश्य है। एक और उद्देश्य है : भारत में जहाँ कहीं हिंदू-मुसलमान के वीच अव्यक्त तनाव 
हो वहाँ उमे हो सके तो भडका देना। इसीलिए पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी अधिकारियों ने पूर्व 
बंगाल के हत्याकांड पर विदेशी संवाददाताओं के जरिए एक नए ढंग का भ्रम फैलाना शुरू किया है। 
कहा जा रहा है कि सड़कों पर अभी तक पड़ी हुई अधिकांश लाशें 'बिहारी मुसलमानों' की हैं, जिन्हें 
बंगालियों ने मारा। या फिर हिंदुओं की हैं, जिन्हें मुसलमानों ने मारा था। या फिर गुंडों और लुटेरों 
के हाथों मरे निरीह नागरिकों की हैं। 
सीमांत पर छिटपुट गोलाबारी से कहीं बड़ा आक्रमण है यह प्रचार । अफसोस है कि हमारे यहाँ 
‘बिहारी मुसलमान' शब्द जो कि पाकिस्तान ने अंग्रेजो-अमेरिकियों के हाथों भेजा था, आँख मूँदकर स्वीकार 
कर लिया है। बांग्लादेश आंदोलन के शुरू के दिनों में भारत में बड़ा उत्साह और प्रेम जगा था। आशा 
करनी चाहिए कि उसके साथ यह समझ भी जगी होगी और जगी रहेगी कि पूर्व बंगाल में पंजाबी, 
बंगाली, बिहारी मुसलमान का सवाल नहीं, साधारण जनता के लोकतंत्रीय अधिकारों का सवाल है। इस 
अधिकार के दमन में जो मुसलमान पश्चिम पाकिस्तान सरकार के साथ हैं वे इरा आंदोलन के विरोधी 
पहले हैं फिर चाहे वे पंजाबी हों या बंगाली हों, या पाकिस्तान सरकार के शब्दों में 'बिहारी'। विहार 
भारत में है जबकि पंजाब और बंगाल आधा-आधा पाकिस्तान में भी है। इसलिए बंगाली और पंजाबी 
शब्द तो अपनी जगह कुछ माने भी रखते हैं। लेकिन हिंदुस्तान से जो मुसलमान सन्‌ 47 में पूर्व पाकिस्तान 
चले गए थे उन्हें अव 'बिहारी' मुसलमान कहना हिंदुस्तान में बिहार के मुसलमानों को उत्तेजित करने 
की चेष्टा के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? इसका एक ही मतलब और हो सकता है। पर वह 
इतना सही और व्यापक मतलव है कि पाकिस्तान से उसकी आशा नहीं की जा सकती। वह यह है 
कि सारे हिंदुस्तान उपमहाद्वीप के हिंदू और मुसलमान एक ही समाज के लोग हैं इसलिए उन्हें चाहे जितने 
राज्यों में बॉट दिया जाए वे सब अंततः अपने पुराने भारतीय नामों से ही जाने जाएँगे | यह पाकिस्तान 
का मंतव्य तो नहीं ही है, बल्कि टीक इसका उलटा है। उसकी निगाह में बंगाल के मुसलमान, जो इस 
उपमहाद्वीप की जमीन में पैदा हुए और उपी जमीन का रस लेते हैं, सच्चे मुसलमान ही नहीं ह 
परंतु पाकिस्तान को छोड़ अपनी बात कहें वांग्लादेशी शरणार्थियों की भीड़ में जहाँ-तहाँ क्षत विक्षत 
सर्वहारा हिंदू भी मिलते हैं | इन्हें मुसलमानों ने मारा है यह भावना मन में लेकर उत्तेजित होने का अवसर 
आज हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए | आज तो यह समझना चाहिए कि पूर्व बंगाल में हिंदुओं ने हिंदू-मुसलमान 
का भेद छोड़कर अपने लोकतंत्रीय अधिकारों का आग्रह किया था। मुजीब को हिंदुओं और मुसलमानों 
को एक झंडे के नीचे लाने का जो अवसर प्राप्त हुआ था वह पश्चिम पाकिस्तानी शासकों को वरदाशत 
नहीं हो सकता था-पाकिस्तान में लोकतंत्रीय अधिकारों में वृद्धि का परिणाम हमेशा भारतीयों से दोस्ती 
ही होगा । उन्होंने मुजीब के मुक्ति-आंदोलन को कुचला है, अर्थात्‌ जो भी उसके समर्थक रहे है-चाहे 
हिंदू या मुसलमान, उसे नष्ट करना चाहा है-यह न समझकर यदि भारत में बांग्लादेश के दमन को 
हिंदू-मुसलमान मामला बना देने की भूल हुई तो यह भारत की बहुत बड़ी पराजय होगी। जो आंतरिक 
शक्ति पिछले आम चुनाव के वाद संगठित हुई है, बिखरने लगेगी। और इस तरह पाकिस्तान घर बैठे 
भारत में वही कुछ करा सकेगा जो अपने यहाँ बंदूक के जरिये कर रहा है। अर्थात्‌ फूट और धार्मिक | 
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कट्टरता से लोकतंत्र का विनाश । आज भारत के हृदय में शरणार्थियों के लिए स्वाभाविक दया है | कल-परसों 
तक यह अप्रीति न बनने लगे, इसके लिए हमें सतर्क रहना होगा। आज की सबसे बड़ी ज़रूरत यह 
डे कि भारत में हिंदू-मुसलमान अपने परस्पर ऐतिहासिक संबंध को पहचानें | हमारे यहाँ, बड़े शहरों को 
छोड़, लगभग सभी अंचल में हिंदू-मुसलमान एक ही भाषा बोलते हैं | यदि वंगला भाषा बोलनेवाले मुसलमान 
लोकतंत्र-विरोधी सैनिक तानाशाह के लिए इतना बड़ा खतरा सिद्ध हुए कि उनका वंश निर्मूल करना 
ज़रूरी हो गया तो कोई अजव नहीं कि भारत में जहाँ कहीं मुसलमान स्थानीय भाषा और जीवन की 
मर्यादाओं से बँथे हैं, वहाँ उनमें और हिंदुओं में मिथ्या वैमनस्य पैदा करने की कोशिश पाकिस्तान की 
तरफ से न हो। इस षड्यंत्र का विरोध सभी राष्ट्रवादी भारतीयों को आज करना है! 


[दिनमान, संपादकीय, 4 मई 97. असंकलित] 


पड़ोस में विदेश 


पूर्व पाकिस्तान में जब पश्चिम पाकिस्तान के आर्थिक और राजनीतिक शोषण के विरुद्ध मुजीबुर्रहमान 
की अवामी लीग ने 97 के चुनाव में बहुमत पाया तो पश्चिम पाकिस्तान ने इस निर्णय को मानने 
से टालमटोल की, मुजीब को गिरफ्तार किया और जनता को सैनिक शासन के अधीन दबाने की कोशिश 
की। तव पूर्व पाकिस्तान के विद्रोही सैनिकों और युवा जनता के मेल से पश्चिम पाकिस्तान के विरूद्ध 
एक सशस्त्र संघर्ष आरंभ हुआ जिसे भारत सरकार ने मदद और भारत की जनता ने नैतिक समर्थन 
दिया। तब यह कहा गया था कि भारव्र सरकार एक महान आदर्श की प्राप्ति के लिए सहयोग कर रही 
है। 

क्या था यह महान आदर्श? अगर वह आदर्श लोकतंत्रीय समाजवाद था तो मुजीवुर्रहमान के सत्तासीन 
होने के बाद भारत सरकार और भारतीय जनता ने उस आदर्श की प्राप्ति में क्या सहयोग किया? सच 
तो यह है कि भारत सरकार के मन में चाहे जो हो, भारतीय जनता के साथ बांग्लादेश की जनता का 
संबंध कुछ इस तरह से सीमित रखा गया कि बांग्लादेश के लोग भारत के लोगों को पहले मुसलमान 
और बाद में लोकतंत्रीय नागरिक दिखाई दें। भारत में बांग्लादेश की मुक्ति दो-राष्ट्र के सिद्धांत पर आक्रमण 
के रूप में नहीं पहचानी गई, वह मुसलमान पाकिस्तान को तोड़ देने के शौर्य कां प्रतीक बन गई | 

बांग्लादेश में लोकतंत्र के पक्ष में सोचने-विचारनेवाले लोगों को बरसों हमने कलकत्ता आते और 
वहाँ से अजमेर शरीफ होकर लोट जाते देखा है । बाकी भारत कैसा है यह वे नहीं देख पाए हैं । अविभाजित 
भारत के दिनों में पूर्व बंगाल क्षेत्र के लोगों को पश्चिम क्षेत्र के लोगों से हमेशा अन्याय मिलने का भय 
बना रहता था। पश्चिम पाकिस्तान बनने पर उन्हें धीरे-धीरे मालूम हुआ कि इससे बड़ा भय पश्चिम 
पाकिस्तान से अन्याय का है। पर उससे मुक्त हो जाने के बाद भारत में पूर्व पाकिस्तान का साहित्य वह 
स्थान नहीं पा सका जो बंगला उसे दे सकती थी। इससे उत्पन्न कटुता एक ओर और शेष भारत के 
प्रति अज्ञान दूसरी ओर बांग्लादेश में भारत के प्रति कोई महान प्रेम नहीं पैदा कर सकता था। हर छोटे 
पड़ोसी से बड़े पड़ोसी की सामरिक और राजनीतिक शक्ति का एक स्वाभाविक भय होता है। भारत की 
दृष्टि से बांग्लादेश को इस भय का कोई कारण नहीं होना चाहिए। किंतु वह था, यह एक भौगोलिक 
राजनीतिक सत्य है। तब फिर एक दूसरे भौगोलिक राजनीतिक सत्य को, जो दोनों देशों की सांस्कृतिक 
और आर्थिक उद्देश्यों की एकता बढ़ा सकता था, विकसित करने में हम इतना पीछे क्यों रहे? आज 
बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको हम इस संदर्भ में देखें तो हमें बांग्लादेश की आज की स्थिति में अपना 
योगदान स्पष्ट दीख जाएगा। 
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यहाँ से शुरू करके ही हम आगे हो सकनेवाली अच्छी-वुरी वातो पर सही ढंग से विचार कर सकते 
हैं। बांग्लादेश में मुजीब के अंतिम दिनों से ही राजनीति का रूप यह बनने लगा था कि स्थायित् क्क 
लिए सत्ताधारी केंद्र को सभी प्रकार के तत्त्वो को अपने पास जमा करके उनको संतुष्ट रखना चाहिए | 
यह सिद्धांत ही राजनीति के लोकतंत्रीय रूप का तिरस्कार है | फिर बांग्लादेश में तो मुक्ति संघर्ष के समय 
शक्ति के इतने अधिक विभिन्न केंद्र वन गए थे और उनमें सेना भी शामिल थी कि सत्ता का ऐसा कोई 
भी प्रबंध सीधे जनता से शक्ति हासिल करने की अपनी क्षमता खोता ही जाता और विभिन्न तत्वों के 
आपसी टकरावों को सुलझाने में अपनी बची-खुची शक्ति खोता रहता | जियाउर्रहमान ने कई बार उथल-पुथल 
के बाद अपने इर्द-गिर्द सभी सत्ताकांक्षी तत्त्वों को जमा करने में जो सफलता पाई थी वह खोखली थी। 
उसका गुणगान करना हम भारतीयों को शोभा नहीं देता । जियाउर्रहमान ने बंदूक से, जो कि मुजीब के 
वक्त से ही बांग्लादेश में रखी हुई थी, सत्ता प्राप्त की और फिर उसे दूसरी बंदूक द्वारा छीन न लिया 
जाए इस इच्छा से उन्होंने कौशल के साथ संविधान रचवाया, अपनी पार्टी बनवाई और चुनाव करवाए। 
वह बहुमत से सत्तासीन हुए पर क्या यह सचमुच जनता का बहुमत था? यह तमाम गिरोहों का एकत्र 
बहुमत था जो सत्ता के लोभ में बंदूक से उत्पन्न जियाउर्रहमान के लोकतंत्र को स्वीकार करने को तैयार 
हो गए थे। जियाउरहमान पर आक्रमण जनता ने नहीं किया है, न उसके किसी प्रतिनिधि ने। लोकतंत्र 
को ऊपर से लादने की कोशिश में सारे मतभेद ऊपर के ही स्तर पर होंगे और उसी हथियार से निपटाए 
जाएँगे जिससे लोकतंत्र लादा जा रहा है। यही बांग्लादेश में हुआ है। 
यह बहुत भयावह है। पर भारत में इसके प्रति यथेष्ट चिंता नहीं प्रकट की जा रही है। केवल 
अपनी सदाशयता बताई जा रही है। यह भी शायद बहुत कम लोग देख पा रहे हैं कि बांग्लादेश में 
जब कभी सत्ता का संघर्ष दो गिरोहों में होगा तो उनमें से एक किसी न किसी बड़ी शक्ति का सहारा 
लेगा। इस समय अब्दुल सत्तार ने उसी भारत की सहानुभूति और सदाशयता का सहारा लिया जिसको 
उनके साथी और विरोधी दोनों शत्रु बताकर लोकप्रियता पाने की कोशिश कर रहे थे। अर्थात्‌ जिस भारत 
के विरोध के आधार पर जियाउरहमान अपने विरोधियों से बढ़-चढ़कर नेतृत्व देने का दावा कर रहे 
थे उसी के समर्थन से इस समय जियाउरहमान की जगह लेनेवाले लोग अपनी सत्ता स्थायी रख पाए 
हैं | कल या परसों यह स्थिति बदल सकती है । दूसरी विदेशी शक्तियाँ भी अपने को बांग्लादेश के सत्ताकांक्षियों 
के सामने भारत की अपेक्षा अधिक उपयोगी सिद्ध करना चाह सकती हैं। यह न हो तो वे भारत के 
मुकाबले में बांग्लादेश के भीतर उतरना चाहेंगी। 
छह महीने के भीतर नए संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव होने के पहले उस देश में मुजीब 
की बेटी हसीना वाजेद क्या सत्ता के प्रति एक नई चेतना पैदा कर सकेंगी-बशर्ते की वह सुरक्षित रहँ? 
फिलहाल मेजर जनरल मंजूर सफल नहीं रहे। या तो उन्हें उनके साथियों ने धोखा दिया या किंसी बड़ी 
शक्ति ने जिसकी प्राथमिक दिलचस्पी बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करने में हो सकती है, उन्हें इस्तेमाल 
किया या दोनों बातें हुई। दरअसल बांग्लादेश में इस समय लोकतंत्र को फिर से सेना के हाथ में लौट 
जाने से रोकने की कोशिश करने को तैयार शक्तियों को पहचानना अपने पड़ोस में उत्पन्न अस्थिरता 
को सही और स्वस्थ संदर्भ में समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होगा। अन्यथा हम सत्ता के दो विकल्पा 
के बीच में बांग्लादेश को झूलते हुए देखकर-ही अपना बौद्धिक मनोरंजन करते रहेंगे। इन दो विकल्मों 
में एक तो सेना है और दूसरा सेना के द्वारा बनाया हुआ लोकतंत्र। वास्तव में दोनों एक ही हैं। सेना 
के बनाए लोकतंत्र से शासित कोई देश लंबे समय तक आज़ाद नहीं रह सकता। सेना को, जो देश की 
रक्षा के लिए बनाई जाती है, अपने ही देश पर शासन करने के लिए हमेशा किसी दूसरी बड़ी सेना की 
ज़रूरत पड़ती है, यह न भूलना चाहिए | 


[दिनमान, संपादकीय, 7 जून 97. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 
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सांप्रदायिकता का भूत 


अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला हे कि जनसंघ बांग्लादेश के सवाल को लेकर सांप्रदायिक विठ्ठेय जगाने 
की चेष्टा कर रहा है। तव फिर क्यों अखवारों के जरिए ऐसा संदेह प्रचारित करने की कोशिश हो 
रही है? कारण यही समझ में आता है कि जनसंघ ने बांग्लादेश को मान्यता दिलाने का आंदोलन घोषित 
करके केंद्र की अस्पष्ट नीति को जो चुनौती दी है उसका इससे कम खर्च जवाब कांग्रेस के पास नहीं 
है कि वह तुरंत सांप्रदायिकता का भूत खड़ा कर दे। सच तो यह है कि जिस संस्था और जिस मंच 
के माध्यम से दिल्ली में सांप्रदायिकता-विरोधी मोर्चा खोला गया है वह बहुधा तभी जागकर जोर बाँधती 
है जब उसे जनसंघ का विरोध करना होता है। मूलतः वह सांप्रदायिकता-विरोधी संस्था है, एकता-समर्थक 
नहीं : उसका कोई कार्यक्रम हिंदू-मुसलमान एका के विद्यमान रिश्ते और घने करने का उद्देश्य लेकर 
चला हो, अभी तक ऐसा नहीं दिखाई दिया। यदि मत्ताधारी कांग्रेस अगले प्रांतीय चुनावों में जनसंघ 
को अपना प्रमुख प्रतिद्वंद्वी मानती है और बांग्लादेश के मामले में जनसंघ से पिछड़ जाने से डरती है 
तो यह एक हद तक ठीक ही है | किंतु यदि उसकी हालत यह है कि जनसंघ की पहल पर प्रतिक्रिया 
करके ही वह अपना विचार दे सकती है तो यह चिंता की बात है | बांग्लादेश में सांप्रदायिक एकता 
का जितना बड़ा अभियान शेख मुजीवुर्रहमान ने किया उतना बड़ा तो भारत का कोई नेता अभी तक 
नहीं कर सकता है और न आज की राजनीति का विज्ञान देखते हुए करना चाहेगा। किंतु वह इतना 
तो कर ही सका है कि अपने दलगत स्वार्थ के लिए उस एकता के प्रभाव को जानते-बूझते नष्ट न 
हो जाने दे। 

कांग्रेस की कई तरह की बातें एकसाथ हवा में बिखेर देने की चालाकी का एक बड़ा फायदा 
है, वह यह कि बांग्लादेश के मामले में विविध पहलुओं को लोग अलग-अलग ही देख.सकें, उसमें 
निहित सिद्धांत की संपूर्ण तसवीर सामने न आने दी जाए तो विविध वर्गों पर यह असर डालना आसान 
हो जाता है कि कांग्रेस की नीति स्पष्ट है | मजे की बात यह है कि इस चालाकी का पर्दाफाश जनसंघ 
जैसा दल कर रहा है जिसने खुद बांग्लादेश-क्रांति में निहित सिद्धांत को निरूपित नहीं किया। वह सिद्धांत 
यह है कि लोकतंत्र पर तानाशाही के आक्रमण के विरोध के लिए हिंदू-मुसलमान में भाषा और परंपरा 
की एकता को घनिष्ठ करना आवश्यक है | यह सिद्धांत माननेवाले यह भी समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान 
में हिदू-मुसलमान में भाषा और परंपरा का बनावटी भेद पैदा करने और उसे बढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य ` 
अथवा परिणाम तानाशाही ही होगा चाहे सैनिक हो या लोकतंत्रीय | 

जनसंघ के बांग्लादेश प्रस्ताव पर कांग्रेस ने जिस तरह से प्रतिक्रिया की है उससे शंका होती है 
कि प्रांतीय चुनावों के निकट आते-आते सांप्रदायिक दंगे करानेवाले कहीं फिर सचेष्ट न हो उठें। प्रांतीय 
चुनावों में गरीबी हटाओ' जैसा राष्ट्रीय नारा एक तो यों भी बहुत कारगर नहीं होगा, दूसरे अब लोग 
उस नारे पर अमल होने के इंतजार- में हैं और नारे के रूप में उसकी शक्ति चुक गई है। अलसंख्यक 
समूहों को डराकर उनके वोट बटोरने की नीति लोकसभा के पिछले चुनावों में काफी काम आई थी। 
तब भी उसने हमेशा की तरह राष्ट्रीय एकता को विच्छिन्न करके दलीय शक्ति बढ़ाने का स्वार्थ सिद्ध 
किया था और अब भी प्रयुक्त होने पर वह यही करेगी : बल्कि इससे भी कुछ अधिक : इस बार 
तो वह बांग्लादेश के महान ऐक्य आदर्श पर निर्मम आक्रमण करेगी। 

मुक्ति फौज का काम तेजी से चल रहा है उसकी सफलता के क्या नतीजे होंगे यह अभी बहुत 
स्पष्ट नहीं है। किंतु भारत में उसके चरित्र को लेकर अनेक प्रकार के संदेह प्रकट किए जाने लगे हैं। 
असलियत यह है कि मुक्ति फौज का प्रयोग भारतीय राजनीतिक नेताओं की समझ से करीब-करीब बाहर 
है। उन्होंने 942 के बाद से राजनीतिक समझौतों की परंपरा से ही शक्ति पाई है और इस समय वे 
लोकतंत्र की आखिरी घड़ियों में नौकरशाही और केंद्रीकरण के तरीकों से एक नया तंत्र विकसित करने 
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में लगे हुए हैं। दिल्ली में अकसर यह मानकर चला जाता हैं कि कुछ समय बाद मुक्ति फीज में राजनीतिक 

मतभेद हो जाएगा, अथवा अभी भी है । ऐसी आरामकुर्सीजन्य कल्पनाएँ लेकर मुक्ति फौज को कोई वास्तविक 

समर्थन नहीं दिया जा सकता। मुक्ति फौज के चरित्र को पूरी तीर से न स्वीकार पाने पर भी कम से 

कम इतना समझना उसके तथाकथित शुभचिंतकों के लिए आवश्यक होगा कि इस समय भारत में 
सांप्रदायिकता-विरोध का झंडा खड़ा करना जनसाधारण को एक ऐसी आपसी लड़ाई में फँसाना है जिसमें 

असली योद्धा-मुक्ति फौज के हिंदू-मुसलमान--नही फंसे हैं। यदि कोई बांग्लादेश को सच्चा समर्थन देना 

चाहता है तो वह सांप्रदायिक एकता का अभियान करे, जनसंघ-विरोध से कुछ न होगा। 


[दिनमान, संपादकीय, 8 जुलाई 97. असंकलित] 


बांग्लादेश भाषण सभा 


बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ने क्या हासिल किया? एक और प्रस्ताव जिसमें दुनिया के देशों से 
वही अपील की गई है जो शुरू दिन से की जा रही है और जिसके पक्ष में भारत सरकार अब तक 
कई महानुभावों को विदेश भेजकर प्रचार करा चुकी है | मुक्तिवाहिनी के प्रयत्न से अब तक क्या परिवर्तन 
हो चुका है, उसके विरुद्ध अब किस पाकिस्तानी कार्रवाई की आशंका है, यह देखने का कोई सार्थक 
प्रयल सम्मेलन ने नहीं किया। यह कहना कि राजनीतिक समझोता आवश्यक है-भले ही यह स्पष्ट 
करते हुए कि यह वर्तमान बांग्ला देश सरकार और जनता को मान्य होना चाहिए-मुक्तिवाहिनी के 
किए पर पानी फेर देने के बराबर है। याह्या खाँ रहें या न रहें अक्टूबर में मुक्तिवाहिनी और उसके 
आधार, जन-समर्थन, के विरुद्ध पाकिस्तान सरकार दोहरा अभियान चलानेवाली है-बंदूक से भी और 
संवैधानिक प्रलोभन से भी। संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश का मामला राजनीतिक समझौते और विस्थापितों 
की वापसी का मामला बनकर आ गया है। इससे मुक्तिवाहिनी के अंततः और भी अकेले पड़ जाने 
की आशंका बढ़ती है और यह सोचकर दुख होता है कि हाल के सम्मेलन का प्रभाव भी इसी परिणति 
में सहायक होगा। 
सम्मेलन के प्रस्ताव में विदेशी सरकारों से पाकिस्तान सरकार को सामरिक सहायता बंद करने की 
अपील की गई है | यह सुनने में जोरदार है किंतु पाकिस्तान की वर्तमान सैनिक शक्ति (+ विदेशी परोपकारी 
सहायता का दुरुपयोग) ही मुक्तिवाहिनी पर यथेष्ट आघात के लिए पर्याप्त है। निस्संदेह बांग्लादेश के 
आंदोलन को परिस्थितियों ने, जिनमें भारत सरकार का अब तक का व्यवहार भी शामिल है, एक सँकरी 
गली में ला खड़ा किया है | उसमें से निकलने का एक ही रास्ता है : बांग्लादेश छात्र नेता अब्दुस्सलाम 
के शब्दों में, “हमें हथियार चाहिए, किसी की सेना नहीं चाहिए : हथियार मिलें तो हम पाकिस्तानियों 
को अपने देश से अविलंब खदेड़ सकते हैं।” 
कुछ समय पहले भारत सरकार ने बांग्लादेश के योद्धाओं को हर प्रकार की सहायता का वचन, 
अखबारों में, दिया था। आजकल जोर इस पर है कि विस्थापितों को वापस जाना ही होगा। हो सकता 
है विस्थापितों की वापसी अलंकार की भाषा में बांग्लादेश की स्वतंत्रता का दूसरा नाम हो परंतु यह 
भी देखना चाहिए कि इसका जाप भारत की जनता पर कितना गलत असर डालता है। विस्थापितों 
का भारत आना ही वह सूत्र नहीं है जिससे भारत और बांग्लादेश के लोग बँधे हैं। अन्य सूत्र अधिक 
पक्के हैं (विस्थापित तो मान लें लोट भी जाएँगे) और वे हैं भूगोल और इतिहास के सूत्र : बांग्लादेश 
ने स्वधर्मियों के हाथों धर्म के नाम पर औपनिवेशिक शोषण से इनकार करके सिद्ध कर दिया हैं कि 
मुसलमानों की गरीबी धर्म के नाम पर समाज और देश का बँटवारा कर देने से दूर नहीं हो जाती। 
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समाजवाद की लड़ाई में कोई हिंदू और कोई मुसलमान नहीं है, यह आदर्श बांग्लादेश और भारत को 
कहाँ अधिक गहर जाइता ह परतु इसका प्रचार न तो सरकारी मंच से होता है न सत्ताधारी मंच से--और 
यह शिकायत क्यों की जाए कि श्री जयप्रकाश नारायण के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के प्रस्ताव में यह 

लक्षित नहीं है: बांग्लादेश का यह धर्मनिरपेक्ष पहलू भारत का आंतरिक मामला है जवकि सम्मेलन 
का उद्देश्य तो कुल प्रश्‍न को अंतरराष्ट्रीय मामला सिद्ध करना था। 

बांग्लादेश की स्वतंत्रता-सार्वभामिकता पर भी सम्मेलन ने काफी जोर दिया | इस विषय पर अंतरराष्ट्रीय 
बहुमत, यहाँ तक कि मतैक्य भी हो जाए तो धोखे में नहीं आना चाहिए | बड़ी ताकतों के सामने सवाल 
अब यह नहीं रह गया है कि पाकिस्तान के दो खंड बने रहें और पाकिस्तान न टूटे | उनका सरोकार 
अब यह है कि एशिया में, अमेरिका और चीन के शक्ति-संतुलन में इस भू-राजनीतिक तथ्य से कौन 
कितना लाभ उठा सकता है कि भारत के पश्चिम में ही नहीं पूर्व में भी एक नया राज्य वन रहा है। 
बांग्लादेश की सार्वभीमिकता से भारत के कुछ वर्गों की दिलचस्पी इसी 'बड़ी शक्ति' भावना का एक 
अन्य रूप है। उन्हें यह सोचकर सुख मिलता है कि बांग्लादेश के स्वाधीन होने से दुष्ट पाकिस्तान का 
सत्यानाश हो जाएगा | परंतु पाकिस्तान का विघटन भारत के बँटवारे की प्रक्रिया की ही एक परिणति 
है और इस परिणति सें बाहरी शक्तियों का स्वार्थ-साधन नहीं होने देना चाहिए, यह वात उन्हें नहीं दीखती। 
वे यह भी नहीं देखना चाहते कि भारत में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी संघर्ष को बांग्लादेश के आंदोलन से 
किस प्रकार शक्ति मिल सकती है। इस प्रसंग में तथाकथित प्रगतिशील दृष्टि तथाकथित प्रतिक्रियावादी 
दृष्टि से भिन्न नहीं है। बांग्लादेश के नौजवान वीरों के सच्चे संघर्ष को इन दोनों गुटों ने मिद्धांतहीन 
राजनीति का आधार बना रखा है क्योकि उसे लेकर शिखर पर आसानी से नारेबाजी की राजनीति की 
जा सकती है, और 'जनमत' बनाने में किसी ठोस रचनात्मक काम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती जैसे, उदाहरण 
के लिए, गरीबी हटाने में पड़ सकती है | बांग्लादेश का यह राजनीतिक दुरुपयोग यहाँ तक हुआ है कि 
हाल के निरीह सम्मेलन में भी सत्ताधारी दल और कम्युनिस्ट पार्टी ने जाने से इनकार किया। क्या वे 

यह पहले से समझते थे कि अंततः सम्मेलन में सरकारी नीति से भिन्न कुछ नहीं होगा इसलिए न जाने 

से हमें लगे हाथों दूसरे दलों को प्रतिक्रियावादी सिद्ध करने का अवसर मिल जाएगा? 

बांग्लादेश एक राष्ट्रीय प्रश्न है, यह दोहरा देना आवश्यक है। इसलिए नहीं कि उससे पड़ोसी 
पश्चिम पाकिस्तान .के मुसलमान शासकों की मूँछ नीची होती है, बल्कि इसलिए कि जाति, धर्म और 
भाषा के नाम पर भारतीय समाज में परंपरा से चली आती फूट के विदेशी इस्तेमाल के विरुद्ध यह 
आंदोलन उस जमीन से पहली बार पैदा हुआ है जिस पर अंग्रेजों के विरुद्ध एक लंबा संग्राम चलकर 
अंततः बँटवारे के रूप में विफल हो गया था। इस जमीन' से मतलव खाली बांग्लादेश की जमीन 
नहीं है और -यह आंदोलन बंगाली-पंजावी का नहीं है जैसा कि विदेशी प्रचार के नकलची कई भारतीय 
कहते पाए गए हैं। 

संयुक्त राष्ट्र में मानवीय करुणा के प्रदर्शन और बांग्लादेश में अमेरिकी शांतिवादिया क्री 'गॉथीय 
नाटकीकरण' यात्रा के समय सभी राष्ट्रवादी भारतीयों की ओर से यह बात दोहरा देना भी आवश्यक 
है कि भारत के लिए भविष्य में शांति, एकता, समता और समृद्धि के बड़े-बड़े नाम तभी अर्थवान्‌ 
हो सकते हैं जब बांग्लादेश के धर्मनिरपेक्ष ऐक्य में क्षति न हो और हमारे देश में उस ऐक्य का प्रतिरूप 
विकसित हो। मुक्तिवाहिनी एक नाजुक दौर में प्रवेश करने जा रही है। बांग्लादेश आंदोलन के नए 
पंचदलीय मोर्चे को मुक्तिवाहिनी के संकट के समय नेतृत्व की खांचतान का मौका नहीं मिलना ह 
इस खतरे के बचाव के लिए पहला आवश्यक काम तो यही है कि पंचदलीय मोर्चे में मुक्तिवाहि 
का भी प्रतिनिधित्व हो। वह एक राजनीतिक शक्ति है : कोई वेतनभोगी सरकारी सेना नहीं। 


[दिनमान, संपादकीय, 26 सितंवर 97!- असंकलित] 
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अमन 


ताशकंद से मस्क्वा तक | 


प्रधानमंत्री की मस्क्वा यात्रा मामूली सद्भावना यात्रा नहीं थी | अक्टूबर ही वह महीना है जब सोवियत 
संघ को पाकिस्तान के मामले में और भारत को बांग्लादेश के मामले में आगे का काम तय कर लेना 
है। बांग्लादेश को लेकर भारतीयों में जो उत्तेजना आई है उसका प्रतिफल किस तरह मिले, वर्तमान 
शासकों की यह चिंता स्वाभाविक है। प्रकट है कि सोवियत संघ की चिंता इस मामले में प्रधानमंत्री 
के अनुकूल ही होगी। इसी तरह एशिया में शांति के उद्देश्य में भारत की चिंता सोवियत संघ के समकक्ष 
है। परंतु दोनों की चिंताओं में असामंजस्य का एक स्थल है जिसे देर तक ऐसे ही नहीं रहने दिया 
जा सकता। 

प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कोसीगिन ने याह्या सरकार की इतनी कड़ी आलोचना कर दी है जितनी 
अब तक नहीं की थी। इससे जनता आश्वस्त होगी कि भारत के पक्ष का पूर्ण समर्थन मिल गया। 
परंतु हमें यह न भूलना चाहिए कि अपनी भौगोलिक दूरी से देखने पर सोवियत संघ को खाली बांग्लादेश 
नहीं दिखाई देगा, भारत और पाकिस्तान भी दिखाई देंगे यहाँ तक कि वही दिखाई दें तो आश्चर्य नहीं। 
कोसीगिन का वाक्य है : जल्द से जल्द ऐसा राजनीतिक समझोता होना चाहिए जो पूर्व बंगाल की 
आबादी के न्यायोचित हितों का ध्यान रखे, उसके सहज विकास का आश्वासन दे और भारत-पाकिस्तान 
संबंध में अतिरिक्त बिगाड़ का खतरा मिटा दे। 

“हमें विश्वास है कि यही दृष्टि पाकिस्तानी जनता के हितों का और (भारत-पाक) प्रदेश में शांति 
का साधन करेगी ।” 

भारत की ओर से बार-बार स्पष्ट किया जाता रहा है कि बांग्लादेश भारत-पाकिस्तान के बीच 
का मामला नहीं है। मस्क्वा की बातचीत में प्रधानमंत्री ने बहुत साफ शब्दों में यह बात दोहरा दी 
है। किंतु, उतने ही साफ शब्दों में कोसीगिन ने भी कहा है : 

“हम उन प्रश्नों की जटिलता पूरे तौर पर समझते हैं जो घटनावश भारत और पाकिस्तान के 
परस्पर संबंध में उत्पन्न हो गए हैं।” 

दोनों देशों की दृष्टियों में यह अंतर वैसा ही है जैसा किसी चीज को नजदीक से देखने पर और 
दूर से देखने पर हो सकता है। परंतु बस इतना ही नहीं है। अगर भारत बांग्लादेश के संघर्ष के सही 
नतीजों के लिए सही साधनों पर जोर न देता रहा तो बांग्लादेश का ऐसा “राजनीतिक समझौता' भी 
हो सकता है जो भारत के लिए घाटे का सौदा हो। विश्वमत उसी तरह के समझौते के पक्ष में हो 
सकता है, यह बात अब तक भारत सरकार की समझ में आ गई होनी चाहिए। भारत का स्वहित 
यह है कि ऐसे किसी राजनीतिक समझौते पर विश्व-आग्रह के समय, जो दूसरे देशों की दृष्टि में “भारत-पाक 
संबंध' के हित में हो परंतु बांग्लादेश के हित में न हो, सोवियत संघ भारत का साथ दे। 

सोवियत संघ को एशिया में अपने व्यापक स्वार्थ-शांति-के साधने में यह भूल नहीं जाना चाहिए 
कि बांग्लादेशं को पूरे से कम हक देनेवाला कोई भी समझोता भारत और बांग्लादेश के परस्पर संबंध 
बिगाड़ने का ही काम करेगा-चाहे सोवियत दृष्टि में उससे भारत-पाक संबंध बनते क्यों न हों। 

तनातनी, भारत-पाकिस्तान संबंध की घुट्टी में पड़ी है। सिर्फ वही दूरदर्शी नेतृत्व दोनों देशों को 
समान भूगोल और इतिहास के साथ समान राजनीतिक हित समझा सकता है जो या तो भारत में पैदा 
हुआ हो या पाकिस्तान में। ताशकदों और मस्क्वाओ का महत्त्व अपनी जगह है और इस महत्त्व से 
इनकार करने की गुंजाइश 947 के बाद की विदेश नीति ने भारत के लिए छोड़ी भी नहीं है! तो 
भी, दो के झगड़े निपटानेवाले कितने ही दोस्त क्यों न हों, होते तीसरे ही हैं। ह | 

प्रधानमंत्री ने सोवियत नेताओं को अक्टूबर में बांग्लादेश में याह्या खाँ के अत्याचार बढ़ने की । 
आशंका मे सावधान कर दिया है । सोवियत संघ पर इसका असर होना चाहिए क्योंकि यदि इस अत्याचार 
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वि 


के निवारण के लिए वह याह्या खाँ पर यथेष्ट दबाव डाल सकता है तो उसका वक्त यही है। मुक्ति 


फौज को इस बार की लड़ाई में किससे क्या समर्थन मिलता है, बांग्लादेश का भविष्य ही नहीं इस 
प्रदेश में सोवियत संघ की साख भी बहुत कुछ इसी पर निर्भर है। | 


[दिनमान, संपादकीय, 3 अक्टूबर 97. असंकलित] 


पूर्ण या पूर्ण से कम? 
राजधानी में विदेशमंत्री स्वर्णसिंह के शिमला-प्रवचन की एक दयालु व्याख्या यह की जा रही है कि 
उन्होंने बांग्लादेश के पाकिस्तान में बने रहने की संभावना का उल्लेख अनजाने में कर दिया था : या 
यह कि वह बात यों ही मुँह से निकल गई थी : यह भी कि वह बात तो उन्होंने संसार के देशों को 
सुनाने के लिए कही थी ताकि वे देश, भारत पर यह आरोप देकर कि भारत पाकिस्तान को तोड़ना 
चाहता है, सारे मामले को भारत-पाकिस्तान मामला न वना दें। यह विश्लेषण-प्रवृत्ति कुछ भी करे, इस 
बात को छिपा नहीं सकती कि विदेशमंत्री ने इस संभावना का जिक्र पहली बार किया है | इसके साथ 
उल्लिखित दूसरी दो संभावनाएँ-स्वाधीन बांग्लादेश और अधिक प्रादेशिक स्वायत्तता-भी पहली वार 
सरकारी तौर पर सामने लाई गई हैं। इससे कुछ लोगों को यह चतुर व्याख्या करने का मौका मिला 

है कि पहली बार भारत ने स्वाधीन बांग्लादेश का उल्लेख किया। 
बांग्लादेश के मुक्ति-संग्राम से लेकर अब तक भारत में कौन क्‍या शब्द कह रहा है और उसका 
क्या अर्थ हो सकता है, इसको लेकर एक करुण और साथ ही हास्यास्पद व्यायाम होता रहा है । भारत-रूस 
ाति-संधि के बाद सोवियत संघ के वचनों को भी इसी व्यायाम के अधीन जाँचने का अभ्यास हमारे 
प्रवक्ता और व्याख्याता करने लगे हैं। अल्जीरिया में संयुक्त विक्षप्ति में भारत-पाकिस्तान संबंध का जिक्र 
करके सोवियत संघ ने भारत के हाथ से पहल करने का अवसर छीन नहीं लिया है अथवा भारत-सोवियत 
संघ विज्ञप्ति के रूसी मूल में पूर्व पाकिस्तान' शब्द रखते हुए भी उसके अंग्रेजी अनुवाद में पूर्व बंगाल' 


> 


कह दिया गया है, अथवा 'पाकिस्तान के लोगों को मान्य राजनीतिक ममझीता' कहने का अभिप्राय 
याह्या खॉ को सर्वाधिकार न देकर पूर्व बंगाल के लोगों को भी शामिल करना है, इत्यादि कई व्याख्या 
बड़ी गंभीरता से की जाती रही हैं। मानो इनसे जनमानस भारत सरकार की कार्य-स्वतंत्रता में संदेह 
न करने पाएगा। 

इस धारणा में पहली बुराई तो यही आशा है कि यदि कोई संदेह है तो वह मुंशियों की तरह 
शब्दों के खिलवाड़ से मिट जाएगा। वह तो कार्य से ही मिट सकता है। दूसरी यह है कि बांग्लादेश 
से भारत पर पड़नेवाले बोझ को लेकर लोगों का मन बजाय बनने के विगड़ता ही जाएगा | शायद 
आशा की जाती है कि जब वह इतना बिगड़ चुकेगा कि बांग्लादेश की समस्या एक बोझ मालूम होने 
लगे तब बांग्लादेश के संग्राम की किसी भी परिणति को भारतीय जनमानस में स्वीकृत कराया जा सकेगा। 
संदेह होता है कि श्री स्वर्णसिंह का तीन विकल्पों को विना जरूरत और विना किसी के पूछे पेश करने 
के पीछे यह आशा तो नहीं छिपी हुई है। यदि यह संदेह सच है और वे वचन विदेशमंत्री की भूल 
नहीं बल्कि उनका अभीष्ट थे तो देखना चाहिए कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं 

तब हम निश्चित रूप से बांग्लादेश के सच्चे मुक्तिकामियों की पंक्ति में, जिन्हें संग्राम के आरंभ * 
में 'मुक्ति पागल' कहा जाता था, फूट डालने का अपराध कर रहें हैं। पिछले दिनों पाँच बांग्लादेशी 
दलों की संयुक्त युद्ध-परिषद की स्थापना के वाद से यह आशंका प्रकट हो गई थी कि संग्राम में विजय 


होते-होते कहीं मुक्तिवाहिनी के राजनीतिक चरित्र को शिखर राजनीतिवादी नेताओं के आगे अपेक्षया 
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गौण न कर दिया जाए | यद्यपि मुक्तिवाहिनी के प्रमुख, कर्नल उम्मानी ने स्वर्णसिंह के वक्तव्य के ब 
टीक उसी पवित्रता के साथ स्वाधीनता का संकल्प दोहराया है जो कि स्वर्णसिंह के वक्तव्य पर बांग्लादेश 
सरकार के वरिष्ठ सदस्यों की प्रतिक्रिया में मुखर है तो भी संयुक्त मोर्चे के वाकी दलों की राय अभी 
चिंताजनक रहस्य बनी हुई है। याद आता है कि जिस समय मुजीब वोट और वाणी के साधन मे 
बांग्लादेश के लिए लौकिक लोकतंत्र के अंतर्गत अधिकाधिक स्वायत्तता की माँग कर रहे थे उस समय 
उन्हें समझोतावादी सिद्ध करने के लिए पूर्व पाकिस्तान के तथाकथित वामपंथी नेता पूर्ण स्वाधीनता का 
ढपोरशंख बजा रहे थे। मुजीब के लोकतंत्रीय साधन पर सैनिक आक्रमण के वाद इस साधन ने छापामार 
विद्रोह का रूप ग्रहण करके उसे क्रमशः एकदेशीय राजनीतिक पद्धति का चरित्र प्रदान किया | अव 
मुजीब की पूर्ण स्वाधीनता से कम दिखनेवाली स्वायत्तता की माँग का कोई अर्थ इस राजनीतिक आंदोलन 
के लिए रह नहीं गया है । परंतु अवामी दल के अतिरिक्त संयुक्त मोर्चे के अन्य घटक क्या पूर्ण स्वाधीनता 
की माँग पर अटल रहेंगे? 

जो हो, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के निजी लक्ष्यों पर भारत का किसी प्रकार का दबाव डालना 
अंततः बांग्लादेश के लोगों के मन में भारत के लिए वैमनस्य उत्पन्न करेगा। राजधानी में एक सरकारी 
प्रवक्ता ने राजनीतिक समझौते का 'वर्तमान में निर्वाचित' बांग्लादेश के प्रतिनिधियों के लिए मान्य होना 
आवश्यक बताकर इतना अवश्य किया है कि याह्या खाँ राजनीतिक समझौते की जो तसवीर दुनिया 
के सामने दिसंबर तक रखना चाहते हैं, उसे थोड़ा-सा तोड़ा है। परंतु जब तक बांग्लादेश के समाधान 
में मुक्तिवाहिनी के राजनीतिक योग को शामिल नहीं किया जाता तब तक इस स्पष्टीकरण से भी यह 
आशंका घटती नहीं कि बांग्लादेश के भीतर अपने निजी साधनों से संग्राम जारी रखनेवाले तत्त्व अपनी 
छटपटाहट की एक नई राह खोजेंगे जो शायद भारत सरकार को बहुत प्रिय न होगी। 


[दिनमान, संपादकीय, ।7 अक्टूबर ॥97, असंकलित] 


चीन और हम : आगामी कल 


बांग्लादेश के मामले को लेकर भारत की असहाय विदेश नीति सारी दुनिया के कान में राजनीतिक 
समझौते का राग निरंतर अलाप रही है। इसी नीति का देशी रूप है यह नारा कि “हमें विस्थापितों 
को वापस भेजना है।” सीमा पर तनातनी बनाए रखकर भारत और पाकिस्तान की सरकारें, जो अंततः 
बड़े देशों की मुहताज हैं, अपनी-अपनी रियाया को यह आभास दे रही हैं कि जल्दी ही मामला सुलइ 
जाएगा। सवाल उठता है कि बड़े देशों की पंक्ति में चीन के आ बैठने से बांग्लादेश के राजनीतिक 
समझौते की कल्पना पर क्या असर पडेगा | 

यदि समस्या को सीमांत की तनातनी मिटाने तक सीमित रखा जाए तो उत्तर है: प्रायः कुछ नहीं; 
क्योंकि चीन को सीमा पर युद्ध संबंधी कोई लालच है नहीं। वह अंतरराष्ट्रीय राजनीति के सपने देख 
रहा है | किंतु यदि हम अपने प्रश्न में यह जिज्ञासा भी शामिल कर लें कि कुछ ही वर्ष के बाद भारत-पाकिस्तान 
क्षेत्र में आंतरिक तनावों और राजनीतिक व्यवस्थाओ की क्या स्थिति होगी तो प्रश्‍न का उत्तर होगा: 
बहुत कुछ | और शायद इतना कुछ कि तब भारत की वर्तमान गृह और विदेश नीति का खोखलापन 
बहुत बुरी तरह उजागर होने लगेगा। ; 

हमारी सरकार भूले-भटके, और वह भी विदेश में बांग्लादेश के संग्राम को लोकतंत्र का संग्राम 
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कह दे तो कह दे, भारत में तो वह इसे निरंतर 'विस्थापितों की वापसी' का ही मामला बताती रहती 
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है। उसको डर यह हे कि भारतीय जनता के निकट यह सिद्ध होते ही कि जाति और धर्म से बड़ी 
ता कायत न विदे श जान क पहले एकता का आह्वान करते हुए सांप्रदायिकता 
के खतरे से भी देश का सचेत किया धा। देश की आंतरिक संपृक्तिं पर उन्हें विशवास रहना चाहिए 
हालाँकि देश को वार-बार याद दिलाया जा रहा है कि बांग्लादेश की लड़ाई की धर्मनिरपेक्षता से उसे 
कोई मतलव नहीं रखना चाहिए; यह कि याद्या खाँ से विरोध केवल इतना है कि उसने एक करोड़ 
शरणार्थी (वह भी अधिकाश हिंदू) भारत में भेज दिए और अंत में यह कि हमें मुक्ति संग्राम की मान्यताओं 
से कोई लगाव नहीं वल्कि इन, शरणार्थियों को जैसे भी हो वापस भेजने से ही वास्ता है। यह एक 
आशाजनक लक्षण है कि सरकारी प्रचार के वावजूद भारतीय जनता में इस महान ऐतिहासिक घटना 
की सही समझ पाई जाती हे | किंतु आगे चलकर बांग्लादेश का मामला ढंग से न मुलझने पर भारतीय 
जनता पर आर्थिक ओर मानसिक दवाव कितना और किस दिशा में डाला जाएगा इसका संकेत शुभ 
नहीं। आज भी सरकारी क्षेत्रों के निकटस्थ प्रचारक खुलेआम कहते पाए जाते हैं कि मुक्तिफोज असल 
में कहीं है नहीं। इतना ही घातक रक्षामंत्री का यह बड़बोल है कि मुक्तिवाहिनी को तो अब केवल 
एक धक्का मारने की ज़रूरत है और सब ठीक हो जाएगा | मुक्तिवाहिनी हे और उसकी जड़ें बांग्लादेश 
के भीतर हैं, बाहर से भले ही उसे थोड़ी-बहुत धूप मिल रही हो | इतिहास में किसी भी मुक्तिवाहिनी 
ने अपने देश की स्वतंत्रता के युद्ध में अंतिम विजय अकेले प्रयल से नहीं पाई है। अपने देश की 
जनता को मुक्ति युद्ध से संपृक्त कर लेना उसकी प्रमुख उपलब्धि होती है-और यह उपलब्धि बांग्लादेश 
की मुक्तिवाहिनी जाने कब की प्राप्त कर चुकी है। मुक्ति फौजों की एक और परिणति भी हुआ करती 
है, वह यह कि वे बड़ी शक्तियों के हाथ में खिलौने वन जाएँ। या यह कि दो बड़ी शक्तियाँ जब 
सीधे किसी क्षेत्र में न लड़ सकती हों तो उन छापामारों को जो सच्चे हृदय से अपने देश की मुक्ति 
चाहते हैं, एक लंबा युद्ध चलाने का उत्साह देती रहें जबकि अंतिम फैसला खुद उन्हीं दो को करना 
हो | इसका ताजा उदाहरण पश्चिमेशिया में पाया जाता है। 

नवंबर शुरू होते-होते याह्या खाँ की सेना मुक्ति योद्धाओं से प्रतिशोध लेना शुरू कर चुकी है। 
सीमांत के निकट घेरा डालकर पाकिस्तानी फौज बांग्लादेश के हृदयप्रांत में छिपे मुक्ति योद्धाओं को 
उनके सहकर्मियों से अलग कर देना चाहती है। यह चाल सफल हुई तो मुक्तिवाहिनी के राजनीतिक 
चरित्र में वह एकता नहीं रह सकेगी जो आज अनेक प्रवृत्तियों और तनावों के रहते हुए भी पाई जाती 
है। बांग्लादेश की समस्या पर कारगर असर डालने का मौका चीन को इस समय नहीं है लेकिन तब 
मिल जाएगा-और तब तक वह बड़े देशों की विरादरी, सुरक्षा परिषद, में अपने परमाणु बम सहित 
बैठ चुका होगा। 

अब भी वक्त है कि भारत सरकार बांग्लादेश संबंधी अपने प्रचार का रुख बदलें और इस स्वतंत्रता 
संग्राम में निहित उन मान्यताओं को जनता तक पहुँचाए जो कि समूचे भारत-पाकिस्तान क्षेत्र में धर्मनिरपेक्ष 
जीवन के लिए आवश्यक हैं। ऐसा न करके वह इतिहास के एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर स्वयं इठलाती 
हुई आगे निकली जा रही है और जनता को पीछे छोड़े जा रही है। भारत के विभिन्न धर्मो, प्रांतों 
और भाषाओं की आंतरिक एकता को इस संकट के अवसर पर भारत सरकार ने नहीं पहचाना और 
वह केवल सतही सवालों में भारतीय जनता के मन को भरमाए रही तो हमारी आंतरिक कमजोरियों 
का लाभ उठानेवाले बड़े देशों का-और चीन का भी-काम अगले कुछ वर्षों में निश्‍चय ही सरलतर 
हो जाएगा। 


| [दिनमान, संपादकीय, 3। अक्टूबर 97. असंकलित] 
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आजादी में भुखमरी 


बांग्लादेश के विभिन क्षेत्रों के मुक्त होने के समाचारों के साथ-साथ दिनमान म अयर समाचार 
प्राप्त हुआ है--यह कि मुक्त क्षेत्रों में जो इनसान पाकिस्तान की हक की बंदूकों लि वह 
आजाद होकर भूख और बीमारी से मर रहा है। उत्तर मे रंगपुर जिले [ करीव !200 वर्गमील जमीन, 
जिस पर सात लाख की आबादी है, ऐसे ही पूर्ण स्वतंत्र क्षेत्रों में से एक ह| इस क्षेत्र मे अन्य युक्त कषतर 
की भाँति संपूर्ण नागरिक प्रशासन लागू हो चुका हे। वाग्लादश प्रशाइन परिषद (उत्तर क्षेत्र क अध्यक्ष, 
राष्ट्रीय सभा सदस्य श्री मतीउर्रहमान लिखते हैं : इस क्षेत्र में खाने के लिए पाकिस्तानी सना न कुछ छोड़ा 
नहीं है | वर्तमान में यहाँ की संपूर्ण आवादी न तो पाक-अधिकृत बांग्लादेश से अन्न मंगा पा रहा है और 
न भारत तथा अन्य मित्र-देशों से ही रसद पहुँच रही है। २-२ मलिक जक 
ऐसा ही हाल कमोबेश अन्य मुक्त क्षेत्रों का भी है। सिर्फ वे इलाके जो भारतीय सीमा से बहुत 
निकट हैं, अपेक्षया अच्छी हालत में हैं। मतीउर्रहमान आगे लिखते हैं : “मुक्त क्षेत्र के जन अन्न, औषधि 
और रोजमर्स की सारी चीजों के घोर अभाव में जी रहे हैं। समस्त क्षेत्र में अकाल जैसी परिस्थिति का 
भयावह रूप प्रकट हो रहा है। जो कुछ जिनिसपत्र उपलब्ध है भी वह इतना महँगा है कि जनसाधारण 
उसको पाने के लिए छटपटाकर रह जाता है। हमें भुखमरी और महामारी के समाचार बराबर मिल रहे 
हैं, फिर भी मुक्ति योद्धाओं ने इन्हीं हतभाग्य सर्वहारा जन के बीच में रहकर इनके उद्धार के लिए अपना 
संग्राम जारी रखने का दृढ़ निश्चय शिथिल नहीं होने दिया है । उत्तर क्षेत्र परिषद स्वतंत्रता के बाद तुरंत 
इतने भयंकर संकट का सामना करने के लिए मन से तैयार है। चारों ओर उजड़े हुए प्रदेश में खाली 
हाथ खड़े होकर केवल देशभक्ति के बल पर ही उसने यह संकल्प किया है।” अंत में श्री मतीउर्रहमान 
ने भारत के नागरिकों से अपील की है कि हम अपनी देशभक्ति की परंपरा से प्रेरित होकर स्वतंत्र बांग्लादेशी 
व्यक्ति को मरने से बवाएँ-मुक्ति योद्धा को सहारा तो दें ही। 
तत्काल मुक्ति योद्धाओं और मुक्त नागरिकों को कठोर शीत से बचाने के लिए गर्म कपड़े, कंवल 
आदि चाहिए--भुखमरी और दारिद्र्य से उत्पन्न रोगों से लड़ने के लिए औषधि और खाने के लिए अन्न 
यह समाचार और श्री मतीउर्रहमान का अनुरोध पाकिस्तानी विमानों और टैंकों को मार गिराने की 
खबरें पढ़कर अपने रणकौशल पर मुग्ध भारतीयों को याद दिलाता है कि स्वतंत्रता की लड़ाई बांग्लादेश 
के लोग--अपनी मुक्तिवाहिनी को सहारा देनेवाले सामान्य लोग लड़ रहे हैं। विस्थापितों की वापसी का 
महत्त्व भारतीय मन में ज़रूरत से ज्यादा बिठाने की जो चेष्टा की गई है उसके कारण बांग्लादेश के 
आंदोलन के प्रति भारतीय दृष्टि काफी विकृत हो चुकी है। जिस युद्ध में धर्म और जाति का भेद भूलकर 
संपूर्ण समाज लगा हुआ हो उससे एकात्मक न होकर भारत के अनेक लोग पाकिस्तान के ध्वंस के उत्साह 
मे हो चालित होने लगे हैं। इसी का परिणाम है कि भारत में किसी राजनीतिक दल ने स्वयं यह पहल 
करने की उदारता नहीं दिखाई कि जैसे-जैसे बांग्लादेश के क्षेत्र स्वाधीन होते जाएँ भारतीय जन उन क्षेत्रों 
के लोगों को कम से कम सामान्य मानवीय सहायता देने का उपक्रम शुरू करें । ऐसा प्रतीत होता है 
कि भारत की ऊँची राजनीति के हिस्सेदार राजनीतिक दल बांग्लादेश की मुक्ति और पाकिस्तान की वरबादी 
का श्रेय आपस में वॉटने के लोभ में बांग्लादेश के लोगों को भूल गए हैं। 
यहाँ के अंग्रेजीपरस्त वुद्धिजीवी समाज का भी यही हाल है | जो लोग मार्च-अप्रैल में अपनी राजनीतिक 
पक्षधरता क कारण बाग्लादेश का मामला केवल 'मानवीय' दृष्टि से देखते हुए चंदा जमा कर रहे थे 
| वं आज को मानवीय स्थिति के प्रति, जिसका एक उदाहरण रंगपुर है, किस राजनीतिक कारण से जड़ 
। हा गए हैं? राजधानी में प्रख्यात कलाकर्मियों ने बांग्लादेश के लिए पुस्तक-नाटक आदि के द्वारा जितना 
धन एकत्र किया था वह मव बहुत करके शरणार्थियों की सेवा में ही अर्पित हुआ-मुक्ति फौज की नहीं। 
आज शरणार्थियों से भी अधिक रक्षणीय वे हैं जो अपने देश की भाषा, संस्कृति और कला अर्थात लोकतंत्र 
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आजादी में भुखमरी 


बांग्लादेश के विभिन क्षेत्रों के मुक्त होने के समाचारों के शा दिनमान जा लडकी समाचार 
प्राप्त हुआ है-यह कि मुक्त क्षेत्र में जो इनसान पाकिस्तान की आ का आ से वचा वह 
आजाद होकर भूख और बीमारी से मर रहा है। उत्तर ने रंगपुर जिले | करीव 200 वर्गमील जमीन, 
जिस पर सात लाख की आवादी है, ऐसे ही पूर्ण स्वतंत्र क्षेत्रों में से एक ह) इस मन में अन्य मुक्त क्षेत्रों 
की भाँति संपूर्ण नागरिक प्रशासन लागू हो चुका है । वांग्लादश प्रशासन SSE (उत्तर क्षेत्र) के अध्यक्ष 
राष्ट्रीय सभा सदस्य श्री मतीउर्रहमान लिखते हैं : इस क्षेत्र म खान क लिए पाकिस्तानी सेना न कुछ छोड़ा 
नही है | वर्तमान में यहाँ की संपूर्ण आवादी न तो पाक-अधिकृत बांग्लादेश से अन्न मंगा पा रहा हे ओर 
न भारत तथा अन्य मित्र-देशों से ही रसद पहुँच रही है। ६... 
ऐसा ही हाल कमोबेश अन्य मुक्त क्षेत्रों का भी है। सिर्फ वे इलाकं जो भारतीय सामा स pe 
निकट हैं, अपेक्षया अच्छी हालत में हैं। मतीउर्रहमान आगे लिखते हैं : “मुक्त क्षेत्र के जन अन्न, औषधि 
और रोजमर्रा की सारी चीजों के घोर अभाव में जी रहे हैं। समस्त क्षेत्र में अकाल जैसी परिस्थिति का 
भयावह रूप प्रकट हो रहा है। जो कुछ जिनिसपत्र उपलब्ध है भी वह इतना महँगा है कि जनसाधारण 
उसको पाने के लिए छटपटाकर रह जाता है। हमें भुखमरी और महामारी के समाचार बरावर मिल रहे 
हैं, फिर भी मुक्ति योद्धाओं ने इन्हीं हतभाग्य सर्वहारा जन के बीच में रहकर इनके उद्धार के लिए अपना 
संग्राम जारी रखने का दृढ़ निश्चय शिथिल नहीं होने दिया है। उत्तर क्षेत्र परिषद स्वतंत्रता के बाद तुरंत 
इतने भयंकर संकट का सामना करने के लिए मन से तैयार है। चारों ओर उजड़े हुए प्रदेश में खाली 
हाथ खड़े होकर केवल देशभक्ति के बल पर ही उसने यह संकल्प किया है।” अंत में श्री मतीउर्रहमान रह 
ने भारत के नागरिकों से अपील की है कि हम अपनी देशभक्ति की परंपरा से प्रेरित होकर स्वतंत्र बांग्लादेशी 
व्यक्ति को मरने से बवाएँ--मुक्ति योद्धा को सहारा तो दें ही। 
तत्काल मुक्ति योद्धाओं और मुक्त नागरिकों को कठोर शीत से बचाने के लिए गर्म कपड़े, कंबल 
आदि चाहिए-भुखमरी और दारिद्रय मे उत्पन्न रोगों से लड़ने के लिए औषधि और खाने के लिए अनन | 
यह समाचार और श्री मतीउरहमान का अनुरोध पाकिस्तानी विमानों और टेका को मार गिराने की 
खबरें पढ़कर अपने रणकौशल पर मुग्ध भारतीयों को याद दिलाता है कि स्वतंत्रता की लड़ाई बांग्लादेश 
के लोग-अपनी मुक्तिवाहिनी को सहारा देनेवाले सामान्य लोग लड़ रहे हैं। विस्थापितों की वापसी का 
महत्त्व भारतीय मन में ज़रूरत से ज्यादा बिठाने की जो चेष्टा की गई है उसके कारण बांग्लादेश के 
आंदोलन के प्रति भारतीय दृष्टि काफी विकृत हो चुकी है। जिस युद्ध में धर्म और जाति का भेद भूलकर 
संपूर्ण समाज लगा हुआ हो उससे एकात्मक न होकर भारत के अनेक लोग पाकिस्तान के ध्वंस के उत्साह 
मे ही चालित होने लगे हैं। इसी का परिणाम है कि भारत में किसी राजनीतिक दल ने स्वयं यह पहल 
करने की उदारता नहीं दिखाई कि जैसे-जैसे बांग्लादेश के क्षेत्र स्वाधीन होते जाएँ भारतीय जन उन क्षेत्रों 
के लोगों को कम से कम सामान्य मानवीय सहायता देने का उपक्रम शुरू करें । ऐसा प्रतीत होता है 
किं भारत की ऊँची राजनीति के हिस्मेदार राजनीतिक दल बांग्लादेश की मुक्ति और पाकिस्तान की बरबादी 
का श्रेय आपस में बॉटने के लोभ में बांग्लादेश के लोगों को भूल गए हैं। 
यहाँ के अंग्रेजीपरस्त बुद्धिजीवी समाज का भी यही हाल है जो लोग मार्च-अप्रैल में अपनी राजनीतिक 
पक्षधरता के कारण बांग्लादेश का मामला केवल 'मानवीय' दृष्टि से देखते हुए चंदा जमा कर रहें थे 
वे आज की मानवीय स्थिति के प्रति, जिसका एक उदाहरण रंगपुर है, किस राजनीतिक कारण से जड़ 
हो गए ह? राजधानी में प्रख्यात कलाकर्मियों ने बांग्लादेश के लिए पुस्तक-नाटक आदि के द्वारा जितना 
धत कतर किया था वह सव बहुत करके शरणार्थियों की मेवा में ही अर्पित हुआ-मुक्ति फौज की नहीं। 
आज शग्णार्थिया से भा अधिक रक्षणीय वे हैं जो अपने देश की भाषा, संस्कृति और कला अर्थात लोकतंत्र 
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के लिए लड़कर जीवित बचे हैं। कहा जा सकता है कि रसद या पैसा उनके पास तक पहुँचाना अत्यंत 
कठिन है। कठिन है, अत्यंत कठिन नहीं और इच्छा करने से वह भी उतना कठिन नहीं रह जाएगा। 
दिनमान श्री मतीउर्रहमान की अपील का पूर्ण समर्थन करते हुए बांग्लादेश की स्वतंत्रता से सचमुच 
र मानवीय लगाव रखने और उसे बांग्लादेश जन के लिए अर्थमय बनाने के आकांक्षी सभी पाठकों से अनुरोध 
करता है कि वे स्वतंत्र बांग्लादेश के लिए शक्ति भर सहायता जुटाने का प्रवल करें। पिछले अंक में 
बांग्लादेश मुक्तिवाहिनी सहायक समिति, 8, इंडियन मिरर स्ट्रीट, कलकत्ता-3 का पता दिया जा चुका 
है। ऐसी समितियों की संख्या में वृद्धि अनावश्यक ही नहीं असाध्य भी होगी। इस समिति से अथवा 
पहले से बनी हुई अन्य सहयोगी समितियों से संपर्क करना ही उचित है। बांग्लादेश की लड़ाई केवल 
जमीन की लड़ाई नहीं है। वह जीने के अधिकार को सच्चा अर्थ देने की लड़ाई है। इसलिए मुक्ति के 
साथ-साथ निर्माण का काम भी बराबर जुड़ा हुआ है। मुक्ति के बाद बांग्लादेश के लोग अभी और भी 
कठोर यंत्रणा से गुजरेंगे, यह वात उनके भारतीय समर्थकों और उन सब राजनीतिक दलों को, जो धर्मनिरपेक्ष 
लोकतंत्रीय समाजवादी व्यवस्था के हामी हैं, मुक्ति युद्ध पूर्णतया सफल होने के पहले ही समझनी होगी 
और यह यंत्रणा घटाने में हाथ बँटाना होगा। बाद में तो हो सकता है कि समझने या न समझने में 
बहुत कारगर अंतर न रह जाए। 


[दिनमान, संपादकीय, 5 दिश्वेवर 974. असंकलित] 


स्वाधीन बांग्लादेश : स्वाधीन भारत 


गणप्रजातंत्री बांग्लादेश अब केवल एक विचार नहीं रह गया है, अब वह रक्त से सिंचित, अभाव से 
जर्जर, स्वतंत्र भूमि का प्रदेश है । जिस आज़ादी के लिए बांग्लादेश के लोगों का बसा-बसाया घर-परिवार 
उजड़ा और जिसके लिए उन्होंने मनुष्य के हाथ से घोर से घोर अपमान और अत्याचार सहा अब वह 
उन लोगों की जिम्मेदारी हो चली है। इतिहास के ऐसे एक क्षण से घिरे होने का विराटू अनुभव इस 
वीर जाति को हो रहा है जिसमें पीछे की ओर दुर्गम, क्लिष्ट पथ है और आगे की ओर अज्ञात मार्ग। 
स्वतंत्र बांग्लादेश की सरकार को बांग्लादेश में स्थापित होते ही कितनी दिशाओं में एकसाथ पुनर्निर्माण 
करना पड़ेगा इसकी कल्पना वे नहीं कर सकते जिन्होंने ऐसे संघर्ष के साथ अपने को एकाकार नहीं 
किया है। उस देश में आदमी की देह, धरती की मिट्टी और सभ्यता की भौतिक इमारतें धर्म के नाम 
पर नागरिक स्वाधीनता को दबाकर शासन करनेवालों की टापा से खुदी पड़ी हुई हैं; केवल आत्मा बची 
है। यह वही आत्मा है जिसने पूर्व पाकिस्तान के लोकतंत्रीय अधिकारों के दम के विरोध में घोष किया 
था। वह बंगला भाषा में था। आज की जय-जयकार भी उसी भाषा में है। जिन्होंने राग, मोह, माया, 
ममता से विचलित होना छोड़ दिया था और जिनका एकमात्र अनुराग लोकहित के लिए युद्ध था वे 
अपनी उसी बंगला भाषा में आज और आनेवाले कल भी अपनी प्रतिभा को पहचाने, यही हमारी कामना 
है। आशा है यही कामना उन सभी हितैषियों की होगी जिन्होंने बांग्लादेश को मान्यता देने का आग्रह 
भारत सरकार से बार-बार किया था और जो सचमुच बांग्लादेश के जन-जन के लिए समाजवाद की 
कल्पना करते हैं। भारत को अंग्रेजों के जाने के बाद से पहली बार यह अनुभव हुआ है कि उसका 
एक पड़ोसी, जिसे अंग्रेजों ने धर्म के नाम पर उसका शत्रु वना दिया था, मित्र भी हो सकता है। इस 
नए अनुभव का आंशिक मूल्य यदि भारत मे अपने रक्त के रूप में दिया तो कुछ ऐसा नहीं दिया 
जो ज़रूरत से ज्यादा कहलाए, बल्कि यदि आनेवाले दिनों में बांग्लादेश के धर्म-निरपेक्ष एका से भारत 
को अपने आदर्श की प्राप्ति में मदद मिली तो इतिहास की यह सीख उसे कुछ सस्ती ही पड़ेगी। 
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अभी बांग्लादेश के संपूर्ण संस्कार में कुछ समय लगेगा । इसी अंतराल को संसार के देश, चाहे 
बांग्लादेश के मित्र हों या शत्रु, अपने राष्ट्रीय स्वार्था की सिद्धि के लिए इस्तेमाल करेंगे। वह कुछ अस्वाभाविक 
न होगा । प्रधानमंत्री की बांग्लादेश संबंधी विश्वयात्रा के समय जिन देशों ने भारत को असाध्य परिस्थिति | 
को समझने का आभास दिया था वे भी यदि आज हमारी आशा के अनुसार न चल॑ तो आश्चर्य नहीं 4 
होना चाहिए, बल्कि यह भी मानकर चलना चाहिए कि आज़ाद बांग्लादेश से मित्रता के पीछे भी सब 
देशों के कोई न कोई राष्ट्रीय स्वार्थ होंगे ही। तो भी एशिया में एक नए समाजवादी लोकतंत्र के उदय 
से एशिया के लोगों की भौतिक, राजनीतिक और सामरिक उन्नति की संभावनाओं के विकास में सहायक 
हो सकनेवाले सभी देशों का बांग्लादेश में स्वागत होगा | इससे विपरीत कुछ चाहनेवालों के विरुद्ध बांग्लादेश 
को, और इसीलिए भारत को भी, आनेवाले कई वर्षों तक सतर्क रहना अनिवार्य है। 
भारतीय सेना का लक्ष्य बांग्लादेश सरकार को बांग्लादेश की मुक्ति में सहायता देना है, उस भूमि 
को अकारण तहस-नहस करना नहीं। इसलिए युद्ध के पहले 4 दिनों में ही उसकी रणनीति ने ऐसी 
स्थिति उत्पन्न कर दी कि पाकिस्तानी सेना आत्मसमर्पण कर दे और अधिक रक्तपात से देश को बचा 
सके। 
बांग्लादेश में पाकिस्तान की वायुसेना समाप्तप्राय है और समुद्र के मार्ग से किसी प्रकार की सामरिक 
अथवा आर्थिक कुमुक आ सकना चटगाँव बंदरगाह के अशक्त कर दिए जाने और बांग्लादेश के दक्षिणी 
समुद्र-तट पर भारतीय नौसेना के जहाजों के मौजूद होने से असंभव हो गया है। (इस कार्यक्रम में 
विमानवाहक पोत विक्रांत का अभूतपूर्व योगदान रहा है |) उधर थलयुद्ध में जसोर और सिलहट में 
पाकिस्तानी दुर्ग और फेनी और लक्षम के उनके संचार गढ़ अधिकृत हो चुके हैं। इससे पाकिस्तानी 
सेना का सिमटकर ढाका, कोमिल्ला और चटर्गाँव क्षेत्रों में एकत्र होना सुगमतर हो गया है। उसके 
अनेक वर्ग आलसमर्पण करते जा रहे हैं। राजधानी ढाका की मुक्ति में बुधवार 8 दिसंबर के सबेरे 
तक के रणचित्र के अनुसार बहुत देर नहीं रह गई थी। 
भारतीय सेना और मुक्तिवाहिनी के सहयोग की प्रतिष्ठा विधिवत्‌ हो जाने के बाद दोनों के साहचर्य 
के संबंध में कुछ व्यवस्था की कार्रवाई सोची गई है। भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच 
शांति, मैत्री और सहयोग की संधि की कल्पना बांग्लादेश को मान्यता मिलने का स्वाभाविक आनुषंगिक 
हैं। इसी के अधीन अथवा संप्रति इसके बिना भी दोनों देशों की सेनाएँ सहयोग कर सकती हैं। परंतु 
संगठनात्मक व्योरे की रचना के समय मुक्तिवाहिनी के स्वतंत्र राजनीतिक चरित्र की विशेषताओं का 
विचार रखा जाए, यह अत्यंत आवश्यक होगा। 
` पश्चिमी क्षेत्र मे पाकिस्तान की युद्धनीति स्पष्ट है । वह बांग्लादेश के मुक्त होने का बदला जम्मू-कश्मीर 
में दखल करके लेना चाहता है। छम्ब क्षेत्र में उसकी घुसपैठ का उद्देश्य यही प्रतीत होता है। भारतीय 
सेना का लक्ष्य पूर्व में मुक्ति योद्धाओं की सहायता से बांग्लादेश की मुक्ति और पश्चिम में पाकिस्तान 
कं आक्रमण का प्रतिकार रहा है। किंतु क्रमशः पश्चिम में भारतीय सेना का लक्ष्य निरे प्रतिकार से 
अधिक होता जाएगा, ऐसा निश्चित है। किसी दूसरे देश की जमीन अपने में मिला लेना भारत सरकार 
का अभीष्ट नहीं है और यह लड़ाई पाकिस्तान की जनता से भी नहीं है : ये दो बातें सरकारी तौर 
पर जाहिर की जा चुकी हैं। किंतु इनसे जम्मू-कश्मीर की अभी तक की युद्धविराम रेखा का ब्रह्मा का 
लेखा बने रहना सिद्ध नहीं होता। सिंध, राजस्थान क्षेत्र में भारतीय सेना की आंशिक उपलब्धियाँ सामरिक 
लेनदेन के महत्त्व की हैं और उनमें हानि-लाभ का लेखा-जोखा करके जय-पराजय का निश्चय नहीं ज्र 
किया जाना चाहिए | 
बांग्लादेश की आसन मुक्ति के समय पाकिस्तान की युद्धनाति और राजनीति अंतरराष्ट्रीय मंच 
की ओर झुक रही है, तो भी पश्चिमी क्षेत्र में उसके आगामी हमलों की आशंकाएँ मौजूद हैं। यह 
मान लेना कि पिछले दो-एक दिन में उसके हवाई हमलों की गति घटने का एकमात्र कारण उसकी 
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हवाई शक्ति का क्षय है, भूल होगी । चीन से मिले Fe | 00 मिग-9 उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए । 


पश्चिमी क्षेत्र में उसका सन्‌ 995 का अनुभव और उस क्षेत्र में उसकी प्रवल सामरिक तैयारी तो | 
| एक तथ्य है ही। यह भी जाहिर है कि अपने राजकीय प्रतिष्ठानों और राजनीतिक प्रतिष्ठा की रक्षा 


लड़ाई के लोकतंत्रीय लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए आवश्यक है। वह दिन-रात घृणा उगल रहा है 
परंतु शरणा हमारा लक्ष्य नहीं है। 

एक अंश में इसका एक परिणाम प्रकट हो चला है। याह्या खाँ पाकिस्तान में नई सरकार नूरुल 
अमीन और भुट्टो को सौंपने की तैयार करने लगे हैं | यह प्रक्रिया आनेवाले दिनों में पाकिस्तान के नेतृत्व 
में ऐसा परिवर्तन लाती तो नहीं दीखती जो भारत के प्रति घृणा का मजहबी आधार छोड़कर लौकिक 
समाज की रचना की इच्छा करे, किंतु याह्या खाँ के अडिग रवैये से भिन्न एक संभावना जरूर प्रस्तुत 
करती है | वर्तमान युद्ध का मामला मंयुक्तराष्ट्र महासभा में जाने पर संसार के छोटे देशों की सहानुभूति 
पश्चिमी पाकिस्तान की नई सरकार के प्रति होगी ही नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। किंतु बांग्लादेश | 
के, जो कि तब तक निश्चय ही पूर्णतया स्वाधीन हो चुका होगा, पुनर्निर्माण में उसका हाथ बँटानेवाले 
देशों की भी कमी न होगी | तव फिर केवल एशिया के शक्ति-संतुलन में ही नहीं, विश्व के ु 
में भी बांग्लादेश का उदय एक नई दिशा देगा | इस विश्वव्यापक परिवर्तन में भारत का अंशदान भी 
है। इसलिए भारत को बांग्लादेश की तत्काल मुक्ति ही नहीं, उसकी स्वाधीनता की और अपनी स्वाधीनता 


- | 


की भविष्य में एकसाथ रक्षा का संकल्प भी बरावर रखना होगा | | 


| 

टू वह इसी क्षेत्र में आखिरी तक लरे £ 

4 के लिए वह इसी क्षेत्र म आखिरी दम तक लड़ेगा। भारत में पाकिस्तान के इस रुख की समझ इस । 
। 

| 
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ढाका, एशिया की खोज 


जिस समय यह अंक पढ़ा जा रहा होगा बांग्लादेश की मुक्ति की सबसे क्लिष्ट लड़ाई-ढाका की 
लड़ाई--भारत-पाक बँटवारे के बाद की सबसे बड़ी खबर बन चुकी होगी। युद्ध के पहले ग्यारह दिन 
की प्रगति की विशेषताएँ हैं : पाकिस्तान की विध्वंसकारी हवाई पहल का तोड़, कराची और चटगाँव 
की सैनिक संभावनाओं का उन्मूलन, छम्ब में पाकिस्तानी दाँव की काट अर्थात्‌ स्यालकोट और नया 
छोड़ में क्रमशः 950 और 000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा और करगिल में कश्मीर की मुरक्षा का 
बंदोबस्त। किंतु ढाका का घेराव, गवर्नर मलिक का कापते हाथों से लिखा त्यागपत्र और पाकिस्तानी 
सैनिक अफसरों का आत्मसमर्पण इन सबसे में अन्यतम है क्योंकि इसी के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मोर्चे 
पर एक बड़ी लड़ाई भी भारत ने लड़ी है। अमेरिकी प्रयल, पहले सुरक्षा परिषद में और फिर समुद्र 
में, एशिया में सोवियत प्रभाव के प्रति विरोध के लिए भले रहे हों, उनकी सीधी मार भारत पर ही 
थी। उनसे यहाँ कोई विचलित नहीं हुआ। 
मान लें कि विश्वशक्ति संतुलन में प्रक्षेपास्त्र एवं नौशक्ति का पलड़ा सोवियत संघ से फिलहाल 
हल्का पड़ने की खीझ मिटाने के लिए ही नहीं, पाकिस्तान की दिलजमई के लिए भी अमेरिका को 
टर हिंद महासागर में उपस्थित रहने का नाटक करना था, तो भी क्‍या यह दिखावा पाकिस्तान को कुछ 
| दे सकेगा? जहाँ तक चीन का सवाल है, वह सोवियत संघ मे सुरक्षा परिषद में लड़ चुका: अपने 
सीमांत पर उससे लड़ने के पहले वह दस बार सोचेगा। और भारत के सीमांत पर कुछ करने के वारे 
में चीन के अनजान चरित्र की गुंजाइश रखते हुए इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है जो 
कुछ दिन पीछे नई दिल्ली में किसी ने कहा था : दोनों पक्ष मना रह है कि बर्फ गिरती जाए। 
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| सातवा बेड़ा, जिसे शायद फरमानअली की संयुक्तराष्ट्र के प्रति याचना इस्लामाबाद की हठधर्मी 
से रह होने के पहले ही कूच का हुक्म मिला था, बंगाल की खाड़ी में बेकार है के बांग्लादेश में 
| युद्ध-कार्य समाप्तप्राय है और आशा करनी चाहिए कि अमेरिकी आ Sl उस जन की इच्छा 
| के अनुसार ही चलेगी जो एशिया में अमेरिका के टॉग अड़ाने के विरुद्ध वय यहाँ फिर युद्ध न 4 
| जगाएगी। चटगाँव से भागना चाहने वाले पाकिस्तानियों को शरण देना वह सकती है परंतु वह 
भी तभी जब उनका आत्मसमर्पण अथवा पराभव न हो चुका हो जिसके न हीने की संशावना क्षीणतर 
होती जा रही है। पाठकों ने लक्ष्य किया होगा कि ढाका-चटगाँव अभियान शा और सुरक्षापरिषद-सातवें 
बेडे के नाटक में परस्पर होड़ जारी थी। इस होड़ में मुक्ति ही अव्वल रही (या रहेगी क संदेह 
नहीं । अपूर्व राजनीतिक कौशल से भारत सरकार ने मुक्ति के हून विश्व शक्तियों के शांति-सहयोग 
का रास्ता खुला रखा है | युद्धविराम प्रस्ताव पर तीन वार सोवियत वीटो हो जाने के वाद सचमुच जब 
कभी युद्धविराम की ज़रूरत होगी तब विश्वमत को बांग्लादेश के साथ यथार्थ के संदर्भ में फिर एक 
बार लोकतंत्र के पक्ष में संगठित होना होगा। ४ 
इसीलिए अगले कुछ दिनों में पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान को इस प्रकार शांत करने का लक्ष्य 
कि युद्ध के सही नतीजे निकल सकें, भारत सरकार के लिए स्वाभाविक होना चाहिए। यहाँ भी बड़ी 
शक्तियों के आलप्रदर्शन और भारत के हित में परस्पर एक होड़ संभव है, बल्कि यहीं वह सबसे अधिक 
जटिल हो सकती है। अरब सागर में अमेरिकी मौजूदगी और उत्तरी थलमार्ग से चीनी कुमुक की आशंका 
इस क्षेत्र में रद्द नहीं की जा सकती । प्रधानमंत्री ने किसी से न दबने और आगामी दिनों में और भी 
कठिन संकट के लिए तैयार रहने का आदेश यों ही नहीं दिया हो सकता। 
फिर भी युद्ध में बड़ी शक्तियों के सीधे टकरा जाने की संभावना इस एक तथ्य से काफी मुरझा 
जाती है कि इस मामले में निर्णय कर सकने की स्थिति में फिलहाल सोवियत संघ और अमेरिका ही 
हैं और उनके बहुत-से स्वार्थ उस गोरे सभ्य संसार में परस्पर अटके हुए हैं जिसे उन्होंने महायुद्ध के 
बाद सिरजा है। 
पहले दिनों में ही युद्ध को निर्णायक दौर में ले आने का श्रेय प्रधानमंत्री और उनकी सरकार 
को निश्चय ही प्राप्त है। ढाका की लड़ाई की व्यूहरचना सेना के रणकौशल की और सुरक्षा परिषद 
में दबावों की काट भारत सरकार के राजनीतिक कौशल की अच्छी मिसालें हैं और कुल मिलाकर इन 
दोनों कौशल का समन्वय इस बार के युद्ध की अपनी उपलब्धि है। किंतु यही काफी नहीं | बांग्लादेश 
में पाकिस्तान ने युद्ध का जो निमंत्रण दिया वह वास्तव में भारत को एशिया में एक नई जिम्मेदारी 
निबाहने का निमंत्रण था। 
अब बांग्लादेश और भारत का संबंध एशिया में तीन बड़ी शक्तियों के भावी दाँवपेंचों के मुकाबले 
कितना आज़ाद और आदर्श रह सकेगा, यह भारत पर मुख्य रूप से निर्भर है। यों तो भारत और 
पाकिस्तान ने सनू 47 से अब तक कम से कम 3 अच्छी-खासी लड़ाइयाँ आपस में लड़ी हैं मगर यह 
` पहला युद्ध है जिसमें सचमुच दोनों तरफ कुछ बड़ी चीजें दाँव पर लगी हुई हैं। जहाँ तक पाकिस्तान 
सरकार का सवाल है, उसे विजय चाहिए अपने कुफ्र-विरोध की रक्षा के लिए, जिससे वह अपने बचेखुचे 
साम्राज्य में साधारण पाकिस्तानी का शोषण जारी रख सके। किंतु यह मान लेना मामले को ज़रूरत 
| से ज्यादा सुलझा मान लेना होगा कि पाकिस्तान हारा तो उसका मजहबी और इसलिए सैनिक चरित्र 
| नष्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ तब तक नहीं होगा जब तक भारत और बांग्लादेश अपने-अपने आचरण,” 
से और परस्पर संबंध से पश्चिमी पाकिस्तान के सर्वसाधारण के लिए हिंदू-मुस्लिम एका की एक जीती-जागती 
मिसाल कायम नहीं करते। १ 
इसके लिए आवश्यक है कि युद्ध से जो कुछ हासिल किया गया है उसे समाज रचना से सँवारा 
जाए। निरा युद्ध किसी समस्या को हल नहीं करता | बांग्लादेश में, जहाँ के नेताओं में अपने देश के 
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लिए युद्ध के वाद की वास्तव में नवंबर में ही आरंभ हो गई थी (दिनमान, 2।, 28 नवंबर) 
उस देश के भीतर मुक्तिवाहिनी, अवामी लीग, अन्य दल और निर्दलीय तत्त्वों में नए सिरे से समन्वय 
का राजनीतिक प्रयास आरंभ होगा | निश्‍चय ही यह जितना सफल होगा और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष 
लोकतंत्र की शक्तियों की जितनी वृद्धि करेगा, उतना ही यह भारत के युद्धोत्तर जीवन के लिए अच्छा 
होगा। बांग्लादेश के मुक्त इलाकों में नागरिक प्रशासन की स्थापना तेजी से हो रही है। वहाँ के लोगों 
के जीवन में हस्तक्षेप किए विना उनके कल्याण के लिए भारतीय जन क्या कर सकते हैं यह आज 


हमें सोचने की जरूरत है। 
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मित्र के कर्त्तव्य 


बांग्लादेश में जनसत्ता के उदय से कई दिशाओं में परिवर्तन आरंभ हो गए हैं। इतिहास के इस मोड़ 
को भारत में ठीक ढँग से समझने के लिए बहुत-सी वैचारिक और मानसिक गाँठें सुलझाना ज़रूरी हैं। 
और इसके लिए ज़रूरी है विजय के उल्लास में संयम | युद्ध में जय अथवा पराजय दोनों दृष्टि को 
विकृत कर सकती हैं यह नहीं भूलना चाहिए और जो इसे याद रखेंगे वे भारतीय सेना के शौर्य और 
भारतीय नेतृत्व के कौशल से उत्पन्न परिस्थिति से भारत को कुछ दे सकेंगे | पाकिस्तान के टूटने से 
भारत में दुखी होने का प्रश्न नहीं। किंतु जो यह नहीं पहचानते कि पाकिस्तान में टूटा है तो क्या 
टूटा है उनकी एकरस खुशी का भी कोई लाभ नहीं, हानि ही है। याह्या खाँ ने जमीन देखी और भारत 
का सर ऊँचा हुआ यह तो केवल स्वाभाविक और सचमुच परिणाम हें | स्थायी परिणाम तो वह राजतंत्र 
और मनुष्य होगा जो युद्ध के वाद भारत, पाकिस्तान और वांग्लादेश में अपनी-अपनी जगह वनेगा | 
पाकिस्तान के टूटने से केवल वहीं का तंत्र नहीं बदल रहा है, बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन के 
कारण बांग्लादेश का तंत्र भी बदल रहा है और बदलेगा। उनके यहाँ लोकतंत्रीय साधनों से लोकतंत्र 
की प्राप्ति न हो सकने पर अस्त्र-संगठन हुआ था । किंतु पुराने लोकतंत्रीय आंदोलन की उपलब्धियाँ निर्वाचित 
प्रतिनिधि भी इस संगठन में शामिल थे। इन दोनों धाराओं के मिलने से बांग्लादेश की समाज व्यवस्था 
में निश्चय ही नई नेतृत्व शक्ति विकसित होनी चाहिए। इस समय निर्वाचित प्रतिनिधियों और युद्ध के 
नेताओं में दोनों के समान आदर्शों के लिए यदि किसी समन्वय की ज़रूरत बाकी रह गई है तो वह 
बांग्लादेश के लोग ही कर सकते हैं। भारत की मित्रवाहिनी बांग्लादेश की मुक्तिवाहिनी का काम अर्थात्‌ 
बांग्लादेश की स्वाधीनता सम्पन्न हो जाने के वाद वहाँ ज़रूरत से ज्यादा नहीं रुकंगी, भारत सरकार 
का यह आश्वासन है। आशा है कि जब तक वह रुकेगी तब तक बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन के 
राजनीतिक अभिप्राय को समझकर उसकी स्थापना में योग देनेवाले काम ही अपने जिम्मे लेगी। 
पाकिस्तान में कोई कल्याणकारी सामाजिक परिवर्तन तव तक संभव नहीं है जब तक वहाँ के 
शासक धर्म के नाम पर भारत के लिए नफरत फैलाने के षड्यंत्र अपनी जनता पर चलाना छोड़ नहीं 
देते। वे अब भी नहीं समझ सके हैं कि 'पूर्व पाकिस्तान' में इस्लाम के अनुयायियों को भूगोल और 
इतिहास ने कैसे हिंदुस्तान की लौकिक संस्कृति से जोड़े रखा। मुस्लिम बांग्ला' को पाकिस्तान में शामिल 
रखने की भुझे की कसम निरी आलमप्रवंचना नहीं है, उसमें संस्कृति के एक और दमन की धमकी बोल 
रही है। खंडित आर्थिक और सामरिक पाकिस्तान की जनता की लौकिक और धर्मेतर आकांक्षाएँ दबाने 
का एक और दौर भुट्टो के नेतृत्व में चलेगा। उस जनता को यह समझाना कि ये आकांक्षाएँ हिंदुस्तान 
और पाकिस्तान के आर्थिक-राजनीतिक अंतरावलंबन को स्वीकार करने से ही पूरी हो सकती हैं, केवल 
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युद्ध में पराजय से संभव नहीं हो सकेगा। कर = दस तीला 
एक ही चीज पाकिस्तान पर सचमुच असर डाल सकती हे | वह चीज वह जिंदा हैं जा वाग्लादश 
और हमारे बीच बनेगी। इन दोनों देशों में समान आदर्श के लिए क्रांतिकारी सहयोग के वाद अपने 
आप उन्हीं आदर्शों की रक्षा करनेवाला रिश्ता बन जाएगा ऐसा मान लेना भूल होगी। आखिरकार भारत | 
में भी निर्गुण धर्मनिरपेक्षता का बहुत नाम लेनेवाले लेकिन सगुण हिंदू-मुस्लिम एका के नाम से कतरा 
जानेवाले लोग मौजूद हैं ही सच तो यह है कि इस समय धर्मनिरपेक्षता की जीती-जागती मिसाल वांग्लादेश 
का मुक्ति आंदोलन ही है। इसलिए बांग्लादेश के लोगों से अच्छे संबंध के लिए भारत में जाति और 
धर्म के आधार पर सोचनेवाले लोगों से बहुत मदद नहीं मिल सकती। 
दर्भाग्य से भारत के प्रतिष्ठित लोगों में वहुधा उन्हीं की बात सुनी जाती है जिनका जनजीवन 
की वास्तविकता से संबंध कट चुका है। ऐसे ही लोग सार्वजनिक मंच से बेधड़क कहा करते हैं कि 
बांग्लादेश का मुक्ति युद्ध 'पंजावियों के वंगालियो पर अत्याचार का जवाब था। ऐसे ही लोग बांग्लादेश 
के उदय से इसलिए प्रसन्न होते देखे गए हैं कि अब पाकिस्तान मुस्लिम देशों में तीसरा रह गया है। 
बांग्लादेश दूसरा हो गया है (पहले इंदोनेसिया है) और मानो सही दीखने के लिए जोड़ देते हैं--'परंतु 
बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष है।' सैनिक तानाशाही के विरुद्ध करोड़ों लोगों के संघर्ष को पंजाबी-बंगाली का 
मामला कहना या मुक्तिवाहिनी के विरोधियों के लिए 'बिहारी मुसलमान! शब्द का प्रयोग करना-यह 
भूलकर कि बंगाली मुसलमानों को भी मुक्तिवाहिनी ने गद्दारा की सजा दी थी-भारत और बांग्लादेश 
के सचमुच परिवर्तनकारी संबंध के बनने का रास्ता अनजाने ही रोकना है। भारतीय जनता के लिए 
सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह नहीं है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान से बड़ा मुस्लिम राज्य है बल्कि यह 
कि वह एक स्वतंत्र राज्य है जहाँ बहुमत भले ही किसी धर्म के माननेवालों का हो, एक नए लौकिक 
जीवमं की रचना के लिए प्राकृतिक साधन, जनशक्ति और सांस्कृतिक एका है। बांग्लादेश और भारत 
की सरकारों की यही घोषित धारणा है किंतु इसे व्यर्थ कर डालनेवाले तत्त्वों का उपाय उन्हें करना 
होगा। 
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समान नागरिक निजी कानून 


वंगबंधु की वापसी के साथ-साथ बांग्लादेश में भारत का काम पूरा हो गया है। स्वयं शेख मुजीब ने 
बांग्लादेश को शीघ्र विजय दिलाने के लिए भारत और श्रीमती इंदिरा गाँधी को बार-बार हृदय से धन्यवाद 
दिया है। भारत के लिए श्रेयस्कर अब यही है कि वह बांग्लादेश के प्रति अपने प्रयलों की प्रशंसां 
अपने मुँह से करना बंद करे। जनसाधारण भारत में भी इसे नापसंद करते हैं, बांग्लादेश में तो और 
भी करेंगे विशेष रूप से अब, जबकि उन्हें अपनी स्वाधीनता के अनुसार अपने चरित्र और व्यक्तित्व 
का स्वयं निर्माण करना है। 

बांग्लादेश ने पाकिस्तान के उन समानधर्मावलंबी शासकों के खिलाफ लड़ाई तो लड़ी है जिन्होंने 
धर्म के नाम पर मुसलमानों को एकत्र करके एक नया राष्ट्र बनाने का प्रयल किया था, परंतु यह 
लड़ाई मूलतः आर्थिक शोषण और उससे उत्पन्न राजनीतिक दमन और पराधीनता के विरुद्ध लड़ाई 
थी | धर्मनिरपेक्षता इसका सीधा नतीजा नहीं है। बांग्लादेश की विजय से जहाँ यह सिद्ध हुआ है कि 
| केवल धर्म के आधार पर किसी समाज को एकत्र करके राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता, वहीं बांग्लादेश 
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के और भारत के धर्मप्राण गरीब र में यह प्रतिक्रिया हो तो अजब नहीं कि पाकिस्तान के 
मुसलमान ववर, असभ्य और अपूर्ण मुसलमान हैं जवकि बांग्लादेश के मुसलमान अधिक पवित्र, पाबंद 
और संपूर्ण ह॑। यह भावना धार्मिक कट्टरता बढ़ाने का सामान भी जुटा सकती है जिससे गरीव वर्ग 
| के मुसलमानों पर मुल्लाओ ळा शिकंजा और भी कस सकता है। वस्तुतः बांग्नादेश का एक अलग 
राष्ट्र वन जाना ही दो-राष्ट्र के सिद्धांत का खंडन नहीं करता । कुछ और तत्त्व हैं जिन्हें साथ रखकर 
देखने से ही दो-राष्ट्र के सिद्धांत के खंडन की कहानी पूरी होती है। क 
इनमे प्रमुख तत्त्व हे भारत के मुसलमान | हिंदुस्तान का विभाजन होने पर भारत से अनेक मुसलमान 
पश्चिम और पूर्व क पाकस्तानी म गए थ। पर ये वहाँ रह नहीं सके । पश्चिम में तो इन्हें आज तक 
शरणार्थी माना जाता हे आर वहां ये राजसत्ता की कृपा से वंचित हो चुके हैं। पूर्व में इनकी भूमिका 
पश्चिम के शासका क माध्यम का रही, अपने राष्ट्र के नागरिक की नहीं। और वहाँ अब इनकी असंगति 
सर्वविदित है | केवल वे ही मुसलमान पश्चिम और पूर्व में स्थापित हैं जिनका अपनी जमीन, संस्कृति 
और इतिहास से लगाव है। दो-राष्ट्रों के सिद्धांत के टूटने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है। पाकिस्तान 
के दो टुकड़े होने को ही टूटने को हम उसका प्रमाण मानते रहे तो आधा ही सत्य देख पाएँगे। 
बांग्लादेश में अवंगाली मुसलमानों को जान का अब कोई खतरा नहीं है। यह बात यों भी मही 
थी और वंगवंधु के आने पर तो और भी स्पष्ट हो गई है। किंतु क्या ये वापस अपनी मातृभूमि हिंदुस्तान 
में लौट सकेंगे? अथवा पाकिस्तान के निर्माण में अग्रणी होने के दिनों में इन्होंने जो सत्ता प्राप्त की 
थी उसके बचेखुचे अंश की लालच में पश्चिम पाकिस्तान जाना चाहेंगे? इन दोनों में से इनकी कोई 
गति सुगम नहीं दीखती | इसी से प्रमाणित हो जाना चाहिए कि भारत का विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों 
को जबर्दस्ती दो खानों में रखकर उनके लौकिक इतिहास को धर्मसापेक्ष्य बनाने का दुष्प्रयल था | 
भारत में रहनेवाले मुसलमानों के प्रति भारत सरकार का रुख अभी तक उनके अलगाव को बढ़ाने 
का रहा है। इसी सरकार का रुख हिंदुओं के भीतर धर्म के झूठे बहानों के आधार पर जातपाँत और 
तरह-तरह के संप्रदाय बनाए रखने का भी रहा है। इसका वांग्लादेश पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा। 
वहाँ के अबंगाली मुसलमान भारत के अबंगाली मुसलमानों के अल्पसंख्यक अलगाव से प्रेरणा लेने लगेंगे 
और बंगाली मुसलमानों में देश की संस्कृति को अपनी संस्कृति बनाने की जो लंबी परंपरा आज कृतार्थ 
हुई है उससे कोई प्रेरणा नहीं ले सकेंगे। 
अब भारत की जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों के सामने सच्चे अर्थ में लौकिक 
अर्थात्‌ धर्मनिरपेक्ष समाज का उदाहरण रखे। ऐसा एक उदाहरण है--सभी भारतीयों के लिए समान 
नागरिक निजी कानून। भारत की भूमि पर ही यह प्रयोग हो सकता है क्योंकि यहीं पर अव भी सभी 
प्रदेशों में हिंदू और मुसलमान एक ही भाषा और संस्कृति के भागीदार हैं। यहीं पर यह संभव हैं कि 
कोई भारत के किसी भी कोने में जन्मा हो, वह पूरे राष्ट्र के इतिहास का उत्तराधिकारी हो सकता है। 
अभी तक जब कभी भारत में लौकिक जीवन की ओर बढ़ने के लिए कोई साहसिक प्रयोग करने की 
माँग उठी है तो मुसलमानों के नेताओं ने ऐसे प्रयोगों को उचित मानते हुए भी तर्क दिया हे कि अभी 
मुसलमान इसके लिए तैयार नहीं। हिंदुओं के नेताओं ने ऐसे प्रयोगों के द्वारा मुसलमानों को हड़प कर 
जाने के स्वप्न देखे हैं। और इसके जवाब में दूसरे हिंदू नेताओं ने मुसलमानों की रक्षा का नारा देकर 
अपना काम खत्म समझ लिया है। अब बांग्लादेश की जीती-जागती मिसाल के बाद भी ऐसी नकारामक 
नीतियाँ चलाते रहने का कोई कारण नहीं रह जाता। 


[दिनमान, संपादकीय, 6 जनवरी ॥972. असंकलित] 
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तर्क में घाटा 


आज विचारजगत्‌ में क्या हो रहा है इसका जायजा लेने चलें तो न विचित्र बातें दिखाई देती हैं। 
मुझे लगता है कि एकसाथ कुछ तत्त्व प्रवल ही उठ हैं और कुछ निर्वल हो गए हैं। नी ५ 
और निर्ममता की वृद्धि हुई है और मैं यह नहीं कहूँगा कि प्रेम, अहिंसा और करुणा की अवनति हुई 
है बल्कि कहूँगा कि तर्क का बल घट गया हैं। + हक पक. 
कुतर्क छोटे-बड़े सभी तरह के मुख से एक-से आलविश्वास के साथ मुखरित हो रहा है। जिर 
पास थोड़ी भी ताकत है वह धड़ल्ले से ऐसी बातें कह जाता है जो तक का कसीटा पर एक क्षण 
नहीं ठहर सकतीं। ऐसा करने का साहस उसे अपने राजनीतिक पद मे मिलता है पर इतना ही नहीं, 
वह यह भी जानता है कि जिस विषय को उसने चुना है उसमें उसने पहले से ही इतने लोगों का 
स्वार्थ न्यस्त कर लिया है कि तर्कसम्मत रहने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी, उसे यों ही काफी समर्थन 
मिल जाएगा। या फिर वह जनसाधारण की विरक्ति को पहचानता है, जानता है कि किसी को सवाल | 
पूछने की इच्छा नहीं होगी। हो भी, तो भय के मारे पूछेगा नहीं। | 
जो में कह रहा हूँ उसके अनेक प्रमाण हैं। किंतु दो वक्तव्य इस समय मन को क्षुव्ध कर रहे | 
हैं, एक है एक छोटा-सा विज्ञापन जो पैट्रियट अंग्रेजी दैनिक में दिल्ली परिवहन निगम ने छपवाया | 
और दूसरा दिल्ली भहानगर निगम परिषद का शराव संबंधी नया आदेश | | 
विज्ञापन अंग्रेजी में है : जो एकदम अंधे हैं वे यदि राष्ट्रीय अंध समाज सम्मेलन, 2, निजामुद्दीन 
ईस्ट का प्रमाणपत्र पेश करें तो उनको नगर निगम की बसों के टिकट में आधे दाम की रियायत मिल 
सकती है। 
जिनके जरा भी आँखें हैं वे इस विज्ञापन के पीछे दिए तर्क-विरोधी दिमाग को देख सकते हैं: 
यह विज्ञापन एकदम अंधों के पढ़ने के लिए छपवाया गया है। एकदम अंधे किस तर्क से अखबार 
पढ़ेंगे, भला यह तो बताइए | कोई इसे नगरपालिका के किसी अधिकारी की मूर्खता कहकर टाल सकता 
हे। (आजकल नौकरशाही के आचरण को राजनीतिक नेता के चरित्र से अलग करके राजनीति को 
कलंक से वचाने का फैशन चल पड़ा है।) परंतु मूर्खता में यदि निर्ममता पगी हुई मिले तो फिर वह 
। निरीह मूर्खता नहीं रह जाती । विज्ञापनदाता दयाभाव से अंधों की सेवा का दावा कर रहा है। पर उसमें 
कोई ममता नहीं है। होती तो वह ऐसी मूर्खता क्यों करता कि अंधां तक उसका संदेश न पहुँच सके! 
और उसका सामंती दंभ तो भयानक है। वह चाहता है कि जो एकदम अंधा है वह यह साबित 
करने के लिए कि वह एकदम अंधा है संस्था-विशेष से प्रमाणपत्र लाकर दे। यह देखने के लिए कि 
कोई एकदम अंधा है, दो आँखें काफी हैं जो कि, जहाँ तक उम्मीद है, टिकट अफसर के पास होंगी। 
क्या यह उचित न होगा कि रियायती टिकट का कोई एकदम अंधा उम्मीदवार अपनी आँख न होने 
का प्रमाणपत्र पेश करने मे पहले उस अफसर से किसी डाक्टर का यह प्रमाणपत्र लाकर देने को कहे 
कि इस अफसर की आँख ठीक काम नहीं कर रही है जिससे यह एकदम अंधों को सिर्फ प्रमाणपत्र 
के आधार पर ही पहचान पा रहा है। 
वह अफसर बहुत ऊँचे से बोल रहा है। वह रियायत बाँटने के मद में अंधा हो रहा है और 
अपनी मूर्खता और निर्ममता दोनों का प्रदर्शन निर्भय होकर कर रहा है। उसे आलोचना का भय नहीं 
है क्योंकि वह जानता हैं कि आजकल बड़े-बड़े भी तर्क नहीं करते कि कहीं जो मिल रही हैं वे रियायतें 
| छिन न जाए | और वह यह भी जानता है कि आजकल सब अपने-अपने लिए व्याकुल हैं, अंधों के 
| मामले में कोन आँखवाला दिलचस्पी लेने आएगा। 
यदि समाज के इस तरह लँगड़े-लूले हो जाने का विशवास उसे न होता तो शायद वह विज्ञापन 
याँ लिखता : 
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र व्यक्ति अपने किसी नेत्रहीन मित्र या परिचित को नगर निगम की वस में आधी दर का वाचती 
टिकट दिलाना चाहते हाँ वे उनके लिए राष्ट्रीय अंध समाज, 2, निजामुद्दीन ईस्ट से प्रमाणपत्र लाकर 
टिकट वनवा ले जा सकते हैं। यदि नेत्रहीन व्यक्ति को स्वयं साथ ले आएँ तो प्रमाणपत्र की ज़रूरत नहीं | 
दूसरा उदाहरण है यह धोषणा कि दिल्ली में मंगल और शुक्र की जगह केवल बुधवार को शराव 
की विक्री बंद रहेगी। इसमें मूर्खता के साथ निर्ममता की जगह चालाकी का मेल है | एक प्रवक्ता उस 
दिन टेलीविजन पर वता रहे थे कि मंगल और शुक्र दोनों धार्मिक दिन हैं इसलिए धर्मप्राण तो वैसे 
भी इन दिनों को शराव नहीं पिएँगे और बुध को भी सबके लिए बंद कर देने मे शराब की विक्री 
में अतिरिक्त कमी हो जाएगी । अद्भुत तर्क है | यह तो सोचते नहीं कि जो धर्मप्राण अभी दुकानें बंद 
रहने क कारण धर्म वचाए रखने में समर्थ रहते हैं, वे दुकानं खुली रहने के कारण कितने मोह से 
त्रस्त होने लगंग-एस धमप्राणा को वात नहीं कह रहा हूँ जो सप्ताह के सभी दिन एक ही धर्म का 
पालन करते हैं। उनकी वात तो दिल्ली प्रशासन भी नहीं कह रहा है-बेकार के लोग | 
वास्तव में उद्देश्य है दो की जगह एक दिन शराव बंद रखना, अभी के दो दिनों में से कोई एक 
दिन चुनने का साहस दिल्ली प्रशासन से नहीं हुआ | मंगल चुनते तो मुसलमान नाराज होते और शुक्र 
चुनते तो हिंदू कि दूसरे के धर्म को सम्मान दिया गया | (मुसलमान शराब विकने से ही नाराज क्यों 
नहीं होते, यह नहीं मालूम |) इसलिए धर्मनिरपेक्ष भाव से दोनों को मंगल और शुक्र को शराब खरीदने 
की छूट दे दी गई। इस मामले में खाली इतना ही नहीं है कि स्पष्टतया तर्कविरुद्ध बात को तर्कसम्मत 
बताकर प्रचारित किया जा रहा है | अधिक विक्री का इंतजाम करके उन लोगों से मानो कहा जा रहा 
है कि तुम लोग पीनेवाले हो इसलिए और पियो | 

शराब पीनेवाले को सरकार ने एक ऐसे स्थान पर गिराकर छोड़ दिया है जहाँ वह शराव पीना छोड़ना 
चाहे तो अपने बूते अकेले दम छोड़े। अगर छोड़ना चाहता है तो अपना नेतिक साहस कहीं से लाए, 
हम तो उससे छोड़ने को नहीं कह रहे। जिस तरह से एक के वाद एक राज्य सरकारों ने शराव की 
आमदनी को अपने लिए अनिवार्य घोषित किया है, उससे यह भी सोचा जा सकता है कि जनता का 
शराब पीना सरकार को चलाते रहने के लिए जरूरी है। हो सकता है कि एक दिन वह भी आए जव 
जो कोई शराब के विरुद्ध एक स्वास्थ्यमूलक अभियान चलाए उमे राज्य की जनवादी नीतियों के परिपालन 
में बाधा पहुँचानेवाजा प्रतिक्रियावादी करार कहकर फँसा दिया जाए। जिस कुतर्क से यह कहा जा सकता 
है कि शराब के विरोध में वास्तविक अभियान तो सरकार चला रही है, उसी सें यह भी कहा जा सकता 
है कि सरकार के अलावा बाकी मद्य-विरोधी वास्तव में सरकार के राजनीतिक शत्रु हैं। पक 
आपको यह तर्क भी कुतर्क लग सकता है, पर क्या किया जाए, एक कुतर्क मे तो कुतक ही 
जनमेगा। किंतु यह भी सच है कि कुतर्क को आगे वढ़ते-बढ़ाते जव वह अपने ऊलजलूलपन का 
हद को पहुँचता है तो सबसे बड़ा सत्य सामने आ जाता हैं। वही आ गया है। राज्य सरकारें शराव 
की कमाई पर जान देने लगी हैं, छोटे-मे वर्ग के बेशुमार पैसे और ऊबे ने शराव को एक बहुत ऊचा 
दर्जा दिला दिया है। इस वर्ग से बहुत बड़े एक वर्ग में जिसके पास बीच के दर्जे का पैसा है, वड़े 
लोगों से ईर्ष्या और स्पर्धा होती है। उससे भी बड़ा एक वर्ग सिफ गरीबी का गम गलत करने के लिए 
शराब पीता है। राज्य सरकारें वेशुमार और फालतू दौलतवालों को समाज में आदर्श बनने से रोक 
नहीं सकतीं तो कम से कम यह दावा न करें कि वे गरीबों की परवरिश के लिए शराब सस्ती किए 
दे रही हैं। यही बात कहीं बार-बार कही गई तो डर है कि अगले चुनाव में गरीबों को मेवा का एक 
मसला यह न बन जाए कि कौन गरीबों को सबसे सस्ती और अच्छी शराव पिलाता है | जिसको पीकर 
(हमारी दया तो देखो कि) तुम मरोगे नहीं! 


[दिनमान, संपादकीय, 8 जनवरी 972. ऊवे हुए मुखी] 
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सोवियत मान्यता 


बांग्लादेश को सोवियत संघ की मान्यता मिलने के साथ एशिया के बदलते हुए शक्ति-संतुलन के नए 
अध्याय का विधिवत उदघाटन होता है। भारत-सोविवत संधि के साथ यह अध्याय आरंभ हुआ था। 
भारतीय महाद्वीप के तीनों टुकड़ों के साथ सोवियत संघ की मैत्री योजना अब अधिक स्पष्ट रूप ले 
रही है। हि 

एशिया में सोवियत संघ और चीन अविभाजित पाकिस्तान पर अपना-अपना प्रभाव बढ़ाने की 
चेष्टा करते रहे हैं। अब पाकिस्तान के दोनों हिस्सों में ठीक उसी तरह इन दोनों देशों की प्रतिद्ंद्धिता 
नहीं चल सकती जैसे पहले चलती थी। बांग्लादेश में सोवियत संघ का प्रभाव भारत-सोवियत संधि 
के समय से ही गहरा हो चुका है। चीन ने अपने राजनयिक ढाका से वापस बुलाकर फिलहाल उस 
होड़ में न पड़ने की घोषणा की है। किंतु पाकिस्तान से चीन को तुरंत पलायन कर जाने की कोई | 
आवश्यकता नहीं है । सोवियत संघ और चीन दोनों से संबंध रखने की प्रक्रिया पाकिस्तान में वैसे ही | 
चल सकती है जैसे भारत में चल रही है। | 

पाकिस्तानं से सोवियत संघ को न सिर्फ अच्छे संबंध रखने हैं बल्कि उसे पराजय के वाद के | 
संकट से उभरने में चीन के मुकावले अधिक राजनीतिक सहायता भी देनी है | यह मानकर चलना अयथार्थ 

होगा कि भारत के जनमाधारण में पाकिस्तान के प्रति तिरस्कार की जो भावना है उसकी रक्षा के लिए 
सोवियत संघ पाकिस्तान से विमुख रहेगा | ऐसा भारतप्रेम सोवियत संघ के वृहत्तर राष्ट्रीय हित के अनुकूल 
नहीं हो सकता। 

पाकिस्तान सोवियत संघ से राजनयिक संबंध तोड़ लेने का दुस्साहस करे तो वह निरी मूर्खता होगी | 
प्रतिहिंसा के प्रचार और नागरिक दमन के चक्र के नीचे पिसी पाकिस्तानी जनता को प्रसन्न रखने के 
लिए भुट्टो ने बांग्लादेश को मान्यता देनेवाले भारत, बुल्गारिया, मंगोलिया, पोलेंड और युगोस्लाविया 
मे संबंध तोड़े परंतु बांग्लादेश के पड़ोसी नेपाल और बर्मा से राजदूत वापस बुलाकर ही संतोष किया। 
जर्जर पाकिस्तान के पुनरुत्थान में सोवियत संघ से मिलनेवाली सहायता की कल्पना करके भुट्टो वुद्धि 
से काम लें तो सोवियत मान्यता को आक्रोश प्रदर्शन की राह से लौटने का बहाना भी वना सकते 
| हैं। मान्यता की घोषणा के ठीक पहले भुट्टो से सोवियत राजदूत का साक्षात्कार और उस भेंट में भुट्टो 
| को मस्क्वा आने का आमंत्रण पराजित पाकिस्तान के राष्ट्रपति को अपने देश में तनाव क्रमशः शांत 
करने का अवसर देता है। पाकिस्तान में नेशनल अवामी पार्टी का समर्थन प्राप्त रखने में भी भुट्टो को 
सोवियत संघ का सद्भाव सहायक होगा | 

बांग्लादेश में भी नेशनल अवामी पार्टी का सोवियत समर्थक गुट मुजफ्फर अहमद के और कम्युनिस्ट 
पार्टी मनिसिंह के अधीन सक्रिय है। इन दोनों कं पास अवामी लीग की अपेक्षा अधिक संगठनबद्ध 
कार्यकर्ता हैं, यद्यपि उनका क्षेत्र इतना व्यापक नहीं। राज्यसत्ता धारण करने के बाद अवामी लीग का 
पार्टी संगठन संक्रांति की स्थिति में है। नेशनल अवामी पार्टी ने शीघ्र चुनाव कराने की माँग भी कर 

ह ह| अगले एक वर्ष के भीतर लोकतंत्रीय स्वतंत्रता पाकर बांग्लादेश के ये सोवियत समर्थक दल, 
जिन्हें संग्राम के दिनों में भी बांग्लादेश सलाहकार समिति में अवामी लीग ने सोवियत अनुरोध से शामिल 
किया था, निश्चय ही प्रबल होंगे। सोवियत संघ की मान्यता से इन्हें तत्काल शक्ति मिलेगी यह कहने 
का जरूरत नहीं। यो भी बांग्लादेश के प्रबुद्ध वर्गो में यह अनुभूति पैठी हुई है कि उनकी स्वतंत्रता 
मे सोवियत संघ की सहायता भारत से कम नहीं थी। 

„ वाग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा की वृद्धि हो रही है। भारत अब उन ।6 देशों में केवल प्रथम 
और एक रह गया है जिसने एशिया की इस नवस्वतंत्र भूमि को मान्यता दी है। भारत-बांगलादेश मैत्री 
का परिणाम इन दोनों देशों के हित में यही होना चाहिए कि एशिया में विदेशी शक्तियों के स्वार्थो 
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ये मुक्‍त एशियाई शक्तियों की वृद्धि हो | ऐसी कोई प्रक्रिया पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की नीति 
संबंधी एकता के विना संभव नहीं है। यदि इस दिशा में भारत पहल नहीं करता तो सोवियत संघ 
की अपने हित में करनी होगी। 

सोवियत प्रभाव के अधीन इस क्षेत्र में भारत ही एक राष्ट्र है जिसे अपनी स्वतंत्र नीति की और 
अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा की सबसे अधिक चिंता ही नहीं बल्कि सबसे अधिक सामर्थ्य भी है। 
अमेरिका-सोवियत संघ प्रतिद्ंद्धिता में फिलहाल शामिल होना यदि भारत के लिए अनिवार्य हो तो भी 
भारत के लोगों को यह माँग करने का अधिकार है कि हमेशा इस तनाव का शिकार बने रहना उनकी 
नियति नहीं होनी चाहिए | 


[दिनमान, संपादकीय, 30 जनवरी ॥972. असंकलित] 


भुट्टो का समाजवाद 


संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में राज करनेवाले तीनों राजनेता इस समय एक विचित्र स्थिति में पड़े हुए 
हैं। उनकी प्रजा उनसे आगे निकली जा रही है और एक नई सामाजिक व्यवस्था की माँग करना चाहती 
है। यह ज़रूरी नहीं कि वह यह माँग साफ-साफ कर पाती हो लेकिन जनता की दी हुई शक्ति से 
उस पर राज करनेवाले भाप रहे हैं कि यह माँग जनता के भीतर से किसी न किसी शक्ल में उभरेगी। 
इसलिए तीनों ने आकर्षक परिवर्तनों का प्रयल किया है। मुजीव इन तीनों में अपेक्षया अधिक सुखद 
स्थिति में हैं। उनकी जनता अभी उन्हें काफी लंबा वक्‍त दे सकती है। उनसे कुछ कम अच्छी स्थिति 
में इंदिरा गाँधी हैं जिनकी तेजस्विता में जनता को विश्वास है परंतु जिनके यहाँ लोकतंत्रीय परंपराएँ 
25 वर्ष से, जैसे-तैसे सही, जारी रहने के कारण विचार की आज़ादी अब भी काफी बची हुई है और 
अविश्वास प्रकट करने की छूट भी जनता को मिली हुई है । सबसे दयनीय स्थिति में हैं तानाशाही पाकिस्तान 
के उत्तराधिकारी भुट्टो | इनके पास न तो मुजीब का-सा व्यक्तित्व है जो लाखों देशभक्तों के त्याग की 
जमा पूँजी को सँभालने योग्य गरिमा से युक्‍त हो, न भारत जैसी लोकतंत्रीय परंपरा है जिसमें अनेक 
विरोधी शक्तियों के आपस में ही टकराकर निस्तेज हो जाने की आशा सत्ताधारी कर सकता है । उनके 
पास है एक बिफरे हुए साँड़ की तरह फुंकारती हुई भीड़। साँड़ की ही तरह उस भीड़ का दिमाग 
भ्रष्ट हो चुका है। उसे कीलने के लिए भुट्टो जितना प्रयल कर रहे हैं वे अखाड़े में जान पर खेलते 
मेटाडोर की तरह उनके व्यक्तित्व को एक विलक्षणता प्रदान कर जाते हैं। परंतु होते वह उस लाल 
लत्ते की तरह ही हैं जिससे साँड़ और बिफरता है। 
समाजवादी वीरश्रेष्ठ मिद्ध होने के लिए भुट्टो ने कई घोषणाएँ कर डाली हैं। इनमें सबसे अधिक 
क्रांतिकारी वे हैं जिनका संबंध श्रमिकों से है। वार्षिक लाभ में मजदूरों को अधिक भाग देने से लेकर 
उद्योग-प्रवंध में उनके कारगर योगदान तक के लिए भुझे तैयार हैं | इस मामले में उनकी मुस्तैदी पाकिस्तान 
में उद्योगों की दुर्दशा को देखते हुए निराधार नहीं है । सिंध के पाँच मिल-मालिकों के विरुद्ध इसलिए 
कार्रवाई करके कि उन्होंने वरखास्त श्रमिकों को वापस लेने से इनकार कर दिया था भुट्टो ने नेता की 
प्रतिभा के लिए आवश्यक चमत्कार का भी प्रबंध कर लिया। MR कर ४ 
किंतु इस समाजवाद के पीछे जिन्ना के साथ भुझे की तसवीर भी सरकारी दफ्तरों म लटकाई 
जा रही है। घेराव और जलाव अभियाना की निंदा करते हुए भुट्टो सैनिक शासन को जारा रखने का 
| एलान कर रहे हैं और शायद उम्मीद कर रहे हैं कि इस वर्ष के अंत तक जब उनमे दोबारा जवाब 
| तलब किया जाएगा कि अपने वायदे के अनुसार म मैनिक शासन क्यों नहीं हटाया, वह जाति और भाषा 
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के आधार पर आपसे में लड़ते गरीव पाकिस्तानियों के, एक हिस्स पर ही सही, राज कर रहे होंगे। 
भुझे के समाजवाद में सत्ता का केंद्रीकरण भुट्टो के लिए अनिवार्य है कितु पाकिस्तान की जनता के 
लिए अब उसका कोई औचित्य नहीं रह गया हैं। उसका औचित्य पहले भी नहीं था किंतु तानाशाह 
शासक अपने निकटस्थ कृपापात्रों से दूर एक विजातीय उपनिवेश के लिए केंद्रीकृत सैनिक तानाशाही 
की जरूरत अपनी प्रजा के सामने सिद्ध करते रहते थे । अब वह उपनिवेश स्वतंत्र हुआ । अव किसी 
तर्क से भी पाकिस्तान जैसा है वैसा संयुक्त रह नहीं सकता । हक मर 

विघटन की इस प्रक्रिया से दक्षिण-पूर्व और मध्य एशिया में वड़ी शक्तियों के संतुलन और टकराव 
मे अस्थायी अनिश्चय उत्पन्न होता है। किंतु अंततः संपूर्ण एशिया में रूस और अमेरिका के आपसी 
संबंधों के अधीन ही पाकिस्तान के भविष्य का फैसला होगा | यह भारत सरकार भी अच्छी तरह समझती 
है। इसीलिए वह पाकिस्तान में जारी विखराव को चुपचाप देख रही है। पर जो सरकार को शोभा 
दे सकता है आवश्यक नहीं कि वह जनता के लिए भी शोभनीय हो। यह प्रसंग विशेष रूप से ऐसा 
है कि जिसमें भारतीय जनता को पहल करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान के लोगों की समस्याएँ 
ठीक वही हैं जो भारत के लोगों की हैं। इस्लाम के नाम पर उनका स्वतंत्र राज्य संगठित करके, मजहब 
के स्वभाव के अनुसार तानाशाही की स्थापना करके इस क्षेत्र के लोगों को नई सामाजिक व्यवस्था की | 
व्यापक संभावनाओं से काट दिया गया था। भारत के विरूद्ध उनमें घृणा का संचार करके उन्हें यह 
देखने से वंचित कर दिया गया था कि पाकिस्तान और भारत दोनों में शासक वर्ग एक ही प्रकार का 
शोषक वर्ग है। अव श्री भुझे के समाजवादी नाटक को हम चुपचाप देखते रहें तो पाकिस्तान और 
भारत की जनता की सहानुभूति दुष्कर होती जाएगी | पाकिस्तान और भारत की नीतियों में समानता 
ही इन दोनों देशों के सदभाव का स्थायी आधार नहीं बन सकती जब तक कि नीतियाँ सामाजिक व्यवस्था 
में सचमुच ही आमूल परिवर्तन की नीतियाँ न हों। भारत सरकार के समाजवाद को भुट्टो के समाजवाद 
से अलग केवल गरीवी हटाने का नहीं बल्कि समाज बदलने का कार्यक्रम बनाना भारत और पाकिस्तान 
की मित्रता का एकमात्र स्थायी आधार होगा। 


[दिनमान, संपादकीय, 20 फरवरी 972. अमंकलित] 


राजनारायण हटाओ 


काग्रेस-विरोध के एकमात्र प्रतीक जिन्हें कहा जाता है और शोभाप्रिय अखवार जिन्हें अंग्रेजी में 'नुइसेंस' | 

लिखते हुए नहीं हिचकिचाते वह राजनारायण राज्यसभा के चुनाव में पराजित होकर दिल्ली आए : 

इसके पहले कि साउथ एवेन्यू में अपना सरकारी निवास छोड़कर वह दूसरी जगह चले जाएँ, दिनमान 

ने उनसे उनकी पराजय का कारण जानने की कोशीश की। कारण वह एक 'षड्यंत्र' मानते हैं जो 

उनके अनुसार बहुत दिन पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस क्षेत्रों में रचा जा चुका था । उन्होंने पहली बार खुलेआम 

आरोप लगाया कि “कुछ समाजवादी नेता बहुत दिनों से दल को उग्र समाजवादी कार्यक्रम का संशोधन 

करके श्रीमती इंदिरा गाँधी की कांग्रेस के निकट लाने का प्रयास करते रहे हैं। इन लोगों ने इस प्रश्न 

को एक बहुत बड़े महत्त्वपूर्ण विवाद का प्रश्न बना दिया था कि सोपा का संबंध इंदिरा कांग्रेस के 

| साथ कैसा होना चाहिए | इस प्रकार लगातार एक भ्रांति समाजवादी कार्यकर्ता के मन में फैलाने का 

| प्रयास किया गया कि श्रीमती गाँधी का समाजवाद समाजवाद का सही रास्ता है।” मधु दंडवते, गोरे, 

॥. मु लिमये और श्रीधर महादेव का नाम लेते हुए राजनारायण ने दावा किया कि इन नेताओं की गतिविधियों 

से यह बात निर्विवाद रूप मे स्पष्ट हो गई है कि सोपा के नेतृत्व का एक वर्ग निश्चित रूप से सत्तारूढ़ 
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कांग्रेस के प्रभाव या आतंक के वश में आ गया है | इससे न केवल समाजवादी आंदोलन को धक्का 
लगा है वल्कि उत्तरप्रदेश में विधानसभा के चुनावों में सोशलिस्ट पार्टी की सफलता की संभावनाओं 
को भी क्षति पहुँची है। 
परंतु इस हार का प्रभाव दल पर क्या होगा? इस प्रश्‍न का उत्तर राजनारायण के शब्दों में यह 
है : “गेरा विश्वास है कि सोपा के अधिसंख्य कार्यकर्ता इंदिरा-समर्थक नेताओं का साथ छोड़ देंगे।” 
और फिर उन्होने चेतावनी दी, “या तो वे इस स्थिति के लिए तैयार रहें या फिर अनुशासन के अंतर्गत 
काम करने का आश्वासन टॅ । " उन्होंने इस संवाददाता को याद दिलाया कि उत्तरप्रदेश के सभी विधायकों 
i सर्वसम्मति से इन नेताओं के रवैये की निंदा की है और यह माँग की है कि जव तक उनकी दल 
से नहीं निकाला जाता तव तक केंद्रीय संगठन से संबंध रखना उनके लिए संभव नहीं होगा। 
जब राजनारायण से पूछा गया कि क्या यह दल फिर से दो दलों में बँट जानेवाला है तो उन्होंने 
कहा, “यदि दो दलों में बँटा तो में इसे दुखद मानूँगा, मगर,” उन्होंने सफाई दी, “यह जो माँग उत्तरप्रदेश 
वालों ने की है बँटवारा नहीं है, यह तो दल तोड़नेवाले व्यक्तियों को अंतिम चेतावनी है|” 
राजनारायण दल में पुनः उग्र समाजवादी कार्यक्रमों के प्रति लगन और लोकसंग्रह के लिए शक्तिशाली 
अभियान शुरू करने के लिए मई के प्रथम सप्ताह में कार्यकर्ताओं का एक विशाल सम्मेलन आयोजित 
कर रहे हैं जिसमें भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी | कार्यक्रम क्या होंगे? उन्होंने कहा, 
वही, जाति के बंधनों को तोड़ना, दामों को बाँधना, अंग्रेजी हटाने के लिए विशाल आंदोलन चलाना। 
राजनारायण यह भी दावा करते हैं कि कार्यकर्ता कई बार समाजवादी विचार और इँदिरावादी 
समाजवाद को एक में मिला देने के “कुप्रचार के विरुद्ध खड़े होने की कोशिश कर चुके हैं।” इस 
प्रश्न के उत्तर में कि फिर विद्रोह हुआ क्यों नहीं, वह कहते हैं, “दल की एकता बनाए रखने के लिए 
उन्हें समझा-बुझाकर शांत कर दिया गया।” 
कहने की ज़रूरत नहीं कि इस समझाने-वुझाने में दोनों पक्षों के लोग शामिल रहे हैं यद्यपि विद्रोह 
का श्रेय भी दोनों लेना चाहते हैं। जब दिनमान ने इस शमित ब्रिदोह पर और रोशनी डालने का आग्रह 
किया तो राजनारायण ने उसकी यह व्याख्या की : “पूना में आयोजित सम्मेलन में दल के कतिपय 
| पदाधिकारियों को यह आभास हो गया था कि कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में आस्था नहीं रखते | इसलिए 
उन्होंने इस प्रकार की भूमिका वाँधनी शुरू कर दी कि चुनाव आगे के लिए टल जाएँ | तर्क यह दिया 
गया कि लोकसभा के मध्यावधि चुनाव आनेवाले हैं इसलिए दल के संगठनात्मक चुनाव में शक्ति खोना 
व्यर्थ है। इसी प्रकार पटना में फिर से सम्मेलन हुआ मगर जार्ज फर्नांडीज और कुछ अन्य लोगों ने 
एक समानांतर सम्मेलन कर डाला। मुझे इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि यह सम्मेलन मत्तारूढ़ 
कांग्रेस के इशारे पर किया गया था क्योंकि उस समय असाधारण रूप से कांग्रेस के कुछ केंद्रीय नेता 
पटना में सक्रिय हो गए थे। उस अवसर पर भी समानांतर सम्मेलन आयोजित करनेवाले नेता इसी 
शर्त पर वापस आए कि उन्हे राष्ट्रीय कार्यसमिति में रहने दिया जाए। चुनाव फिर से स्थगित कराए 
गए |! 
दंडवते, लिमये, गोरे, जोशी और फर्नांडीज के लिए राजनारायण इतने कठोर शब्दों का प्रयोग 
पहली वार खुलेआम कर रहे थे। अव तक इन सबकी वहसे बंद कमरों तक सीमित रहती थी और 
कार्यकर्ताओं को अंत में केवल समझौतों की ही खबर मिला करती थी। राजनारायण ने यहाँ तक कहा, 
“कुछ समाजवादी नेता बिहार और उत्तरप्रदेश के कार्यकर्ताओं के बीच गलतफहमी पैदा करक समय-समय 
पर संघर्ष की स्थिति पैदा करते रहे हैं। इस प्रकार उनकी 'महंतई' वनी रही है और वे दल को धीरे-धीरे 
सत्तारूढ़ कांग्रेस के चंगुल में फँसाते जा रहे हैं।” इतना ही नहीं, राजनारायण ने इन नेताओं को चुनती 
दी कि ये महाराष्ट्र में काम करके दिखाएँ, “क्योंकि इनका वास्तविक स्थान वही है | बिहार आर उत्ताप्रदश 
या और कहीं कार्यकर्ताओं में न इनके प्रति आस्था है त इनका काई प्रभाव ति 
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अपने इस विचार और सोपा के सार्वदेशिक समाजवादी आदर्श के वीच के विरोधाभास से वेखर 
राजनारायण मानो इस बात से भी बेखबर जान पड़े कि महाराष्ट्र आदि , तटीय क्षेत्रों में राजनारायण 
के लिए भी काम करके दिखाना उतना ही कठिन हो सकता है और वहाँ उनमें भी आस्था नहीं पाई 
जा सकती है | यह आशंका भी कि उत्तरप्रदेश सोपा एक क्षेत्रीय दल की हैसियत पर उतर आए राजनारायण 
| को बहुत त्रस्त करती नहीं दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, “मुझे संतोष है कि मैंने चुनाव लड़कर 
मोपा के सभी विधायकों को संगठित होने में सहयोग दिया | मेरे दल का एक भी मत da 
प्रत्याशी को प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें जो भी मत मिले वे सव सत्तारूढ़ कांग्रेस लि दिए और इसीलिए 
उनको प्राप्त 6 सदस्यों के द्वितीय वरीयता के मत या तो साम्यवादी सदस्य को प्राप्त हुए या मोहन 
को | ऐसा इसलिए हुआ कि प्रत्येक समाजवादी सदस्य को यह मालूम था कि श्रीमती श्रीवास्तव वास्तव 
में सत्तारूढ़ कांग्रेस की ही नवां प्रत्याशी हैं।” 
राजनारायण ने आंरभ में ही पड्यंत्र का नाम लिया था | क्या था वह षड्यंत्र? उन्होंने कहा, “लोकसभा 
सचिवालय और लखनऊ सचिवालय में यह अफवाह बड़े जोरों से चल पड़ी थी कि दल मुझे चुनाव 
लड़ने के लिए टिकट नहीं देगा। में सचमुच आश्चर्य में पड़ गया कि मेरे दल के 'इंदिरावादी' नेताओं 
ने इस भविष्यवाणी को सही सिद्ध करने की कोशिश की |” परंतु आप संगठन का घोषित समर्थन रहते 
हुए भी हारे कैसे? इस पर राजनारायण ने नाम वापस लेने की तिथि तक विभिन्न दलों की सदस्य 
संख्या देते हुए यह दावा किया कि “यदि संगठन कांग्रेस के अतिरिक्त मत मिल गए होते तो में निश्चित 
रूप से जीत जाता | मगर दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि अतिरिक्त मत खरीद लिए गए |” 
अव एक प्रश्‍न रह गया था कि सोपा के इस नियम के विरुद्ध राजनारायण टिकट क्यों माँग 
रहे थे कि एक चुनाव में हारा व्यक्ति दूसरे चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता। इसका उत्तर उनके पास 
यह था कि मध्यावधि चुनाव हुए, उपचुनाव और विधानसभा के चुनाव हुए। पार्टी ने कहीं भी इस 
नियम का पालन नहीं किया | “अचानक एक. व्यक्ति को हराने के लिए आसमान से निर्देशात्मक नियम 
लाकर पेश किया जाय तो पड्यंत्र नहीं तो और क्या है?” 
श्री गोरे इससे बिलकुल सहमत नहीं हैं। चुनाव में पराजित व्यक्तियों को टिकट न देने का नियम 
बहुमत से पारित हुआ था, इसमें किसी प्रकार के षड्यंत्र की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उन्होंने कहा, 
“प्रेम भसीन कामत और मैंने इस विषय पर मत न लेने का सुझाव दिया था | मगर अध्यक्ष कर्पूरी 
ठाकुर का आग्रह था सो मत लिए गए।” 
इंदिरावादी होने का आरोप तो गोरे के अनुसार बिलकुल निराधार है | “मैंने वर्तमान सरकार और 
प्रधानमंत्री की गलत नीतियों की आलोचना की है। मगर मेरा यह विश्वास है कि विरोध का भी कोई 
औचित्य होना चाहिए । तर्कहीन विरोध उपयोगी नहीं है ।” इस सिलसिले में उन्होंने दिनमान को बताया 
कि चुनावों के दौरान मधु दंडवते ने प्रत्याशियों को जो निर्देश दिए थे उनमें सरकार की गलत नीतियां 
का खुलकर प्रचार करने को कहा गया था। मगर यह सच है कि श्रीमती इंदिरा गाँधी की व्यक्तिगत 
आलोचना को प्रोसाहित नहीं किया गया था। राज्यसभा के उपाध्यक्ष के पद पर चुनाव की चर्चा के 
वार में गोरे आश्‍चर्यचकित दिखाई दिए। “मैने समाचारपत्रं से ही यह जाना | इस पर किसी ने मुझसे 
वात नहीं की है और न ही मैंने इस सिलसिले में कोई चर्चा छेड़ी है। मगर अब लगता है कि कुछ 
लोग इसे भी मेरे इंदिरावादी होने का प्रमाण मान लेंगे।” 
रन 5 पर दुःख और आश्चर्य व्यक्त किया कि एक 'साधारण-सी बात' को लेकर दल 
को तोइने की कोशिश की जा रही है। “मान लीजिए कि कोई गलत फैसला किया गया (यद्यपि मैं 
जह पावता कि झेला गलत था) तो भी इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा करने का क्या औचित्य 
है जिनसे पार्टी अट जाए: एजनारायण के पत्रकार सम्मेलन और उत्तरप्रदेश के विधायकों की शर्ते शांतिपूर्वक 
बठकर मतभद दूर करने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ती | मुझे लगता हे कि राजनारायण वहाँ तक आगे 
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डे 


निकल चुके हैं जहाँ से लौटना बहुत मुश्किल है|” 

दल में पुनः एकता लाने के लिए आप कुछ करने जा रहे हैं या नहीं? भूतपूर्व प्रसोपा नेता मे 
अपनी वेवसा व्यक्त करते हुए कहा, “प्रसपा और संसपा को मिलाने के लिए मैंने ईमानदारी मे काम 
किया था। मगर अब मुझ लगता हे कि म॑ वेवस हॅ | दल तीसरी बार टट चुका है, और भी ट॒टे तो 
क्या किया जाए?” इस निराशा के बावजूद गोरे को आशा है कि 5-86 अप्रैल को दिल्ली में गष्ट्रीय 
कार्यसमिति की बैठक में दोनों गुटों के वीच शायद कोई मिलन-स्थल मिल ही जाए। 

सच तो यह है कि अब समाजवादी विचार और उसके राजनीतिक कार्यक्रम के बीच दरी इतनी 

। वढ़ गई है कि सोशलिस्ट पार्टी के स्वरूप को लेकर शास्त्रीय बहस में समाजवादी यवजनों को उनझाने 

का कोई नैतिक अधिकार उसके दोनों पक्षों के पास रह नहीं गया है | गज़नारायण और उनके प्रतिड॑ंडी 
दोनों कांग्रेस का नकल में पार्टी पर कव्जा करने की बहस चलाते रहे तो वह फिर वही बहस बन 
जाएगी कि समाजवादी होना इंदिरावादी होना है या इंदिग-विरोधी होना है जो कि ममाजवादियाँ के 
लिए उस वक्त तक एक अप्रासंगिक बहस है जब तक उनका कोई नेता समाज-रचना और समाज-परिवर्तन 
को भारतीय संदर्भ में रखकर उसके कार्यक्रम न चला सके। यह जब तक न हो तब तक शास्त्रीय 
इंदिरा-विरोध इंदिरा-समर्थन का ही काम करता रहेगा। 967 में आंशिक सत्ता का उपभोग कर लेने 
के बाद से सोशलिस्ट पार्टी के चरित्र में एक मौलिक परिवर्तन आया है : किसी भी कीमत पर पार्टी ` 
की एकता बनाए रखने की इच्छा विचारों के मतभेदों को साफ सामने आने से गेकती रही है और 
उन्हें घुट-घुटकर जाति, प्रदेश आदि के संकीर्ण और यथास्थितिवादी दायरों में बॅटने को मजबूर करती 
रही है। यह प्रक्रिया तो सत्ताधारी कांग्रेस के समान है | आशा है राजनारायण दूसरों पर जब यह आरोप 
लगाएँ कि वे इंदिरावादी हैं तो यह न भूल जाएँ कि वह स्वयं पूरी पार्टी को इंदिरा कांग्रेस के नमूने 
पर चलाने में जाने-अनजाने सहायक हो रहे हैं। 

पिछले कुछ-एक वर्षो में अपने हिंदुस्तान को समझने के प्रतिमान भारतीय युवजन के हाथ में 
छिनते चले गए हैं। एक के बाद एक निरे राजनीतिक दाँवपंच-चालाकी, ताकत और तिकड़म के 
हथकंडे अपनाकर राजनीति उसे मानो बराबर याद दिलाती रही है कि यही राजनीति है : व्यावसायिक 
सिनेमा की तरह का-सा यह मानसिक व्यभिचार इतना चल चुका है कि राजनीति के छिछले और मनुष्य 
को गिरानेवाले हथकडों को ही सम्मान से देखा जाने लगा है | युवावर्ग सोशलिस्ट पार्टी से उम्मीद करता 
रहा है कि वह हथकडों से परे रहेगी | अब दोनों पक्षों को मौका है कि वे एक-दूसरे से एकदम अलग 
हो जाएँ ताकि उन्हें हथकंडो में पड़ने की ज़रूरत न रहे। युवजन दोनों की ओर देख रहे हैं और नेतृत्व 
की उम्मीद कर रहे हैं : वे अधिक समय रुक नहीं सकते और उन्हें अधिक समय रोके रखना उनके 
साथ विश्वासघात होगा-क्याँकि वह उन्हें भी विखरने और टूटने पर मजबूर करेगा | 


[दिनमान, 9 अप्रैल 972. असंकलित] 


आदमी ढोता आदमी 


हिंदुस्तान और बांग्लादेश के मित्र उनके संबंध की प्रशस्ति में जो तमाम बड़ी-बड़ी वातें कही जाती 


हैं उनके बावजूद दोनों की दोस्ती का सबसे ठोस प्रमाण एक बहुत मामूली चीज है : माइकिलरिक्शा | 
ज्र 


दोनों देशों में लाखों आदमी अपने से कुछ ही अधिक समर्थ आदमियों का निरतर ढा रह हैं 
भारत में उद्योग बांग्लादेश से कहीं अधिक विकसित हैं| यह सोचकर खुश होना काई मायने नहा रखता 
इसलिए कि दोनों जगह उद्योग के विकास के तरीके ने एक ऐसी परित्यक्त जाति पदा का ह जा मशान 
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a, 


में ईंधन की जगह अपना जागर लगाती हैं। उसके पास ऊर्जा का दूसरा कोई साधन नहीं जिससे वह 
अपनी सवारीगाड़ी चला सके। और यह प्रगति का सूचक माना जाता है-यह कि घोड़ों की जगह अव 
हम आदमी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 

निश्चय ही कोई ऐसा कहता नहीं। परंतु सोचता होगा-चाहे इतनी बेहूदा वात कहने के डर के 
मारे कहता न हो--इसका भी मुझे विश्वास नहीं होता। वास्तव में हम रिक्शे पर बैठकर जिंदगी का 
इतना अधिक वक्त गुजारते हैं कि यह वात सोचकर देखने का समय ही नहीं पाते। वरना मान लीजिए 
कि रिक्शे पर बैठे-बैठे खयाल आए कि यह एक घिनीनी स्थिति है जिसमें आप बैठे यानी पड़े हुए 
इं तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, इसके जितने विकल्प सोच निकालेंगे सव उतने ही वेहूदा होंगे जितना 
उन पर बैठे रहना है। एक यह है कि फौरन उतर पड़ और रिवशेवाले की रोजी छीनने की ग्लानि 
में भर कर उसे यों ही कुछ पेसे दे डालना चाहें। इससे क्या अंतर हो जाएगा? “मैं तुमको मुझे ढोने 
के पैसे दे रहा हूँ” और “मैं तुमको वख्शीश दे रहा हूँ” में मानव संबंध की किस्म एक ही है। और 
फिर बहुत संभव है कि वह ये पैसे आपके मुँह पर मार दे। इस तरह वह आपको याद दिलाएगा 
क्रि आप उस संबंध की अनदेखी नहीं कर सकते जो रिक्शे पर बैठकर आप उस आदमी से बनाते 
है--आदमी और घोड़े का संवंध। मगर मान लीजिए सचमुच ही वह बिना मेहनत किए मुफ्त के पैसे 
लेने से इनकार कर दे तो इससे यह नतीजा नहीं निकलता कि वह आपको ढोने को तरस रहा है। 
वह सिर्फ अपने आत्मसम्मान के लिए आपसे भिड़ रहा है और निश्चय ही आत्मसम्मान रिक्शा खींचने 
की अपेक्षा उत्पादक श्रम में अधिक है। 

. यह कि हम रिक्शे पर वैठनेवाले रिक्शा खींचनेवाले को जानवर न समझें, उसके साथ इनसानियत 
का बर्ताव करें, सुनने में अच्छा लगता है परंतु इसका कोई मतलब है नहीं। उससे मधुर बोलना या 
उचित पैसे देना आपको उस रिश्ते से छुटकारा नहीं दिला सकता जिसमें हमारी उद्योगव्यवस्था ने आप 
दो आदमियों को ढकेलकर पहुँचा दिया हे | पहुँचा ही नहीं दिया है, आपस में लड़ा भी दिया है। आदमी 
ढोनेवाले आदमी से ढुलाई तय करते हुए किसी आदमी की बातचीत अपने आप कुछ ऐसी ही हो जाती 
है मानो उसका सबसे बड़ा शोषण इस शोषण-व्यवस्था वाले समाज का सबसे निचला आदमी ही कर 
रहा हो | अगर ऐसे मौके पर कोई अपनी आवाज़ खुद सुन सके तो उसे यह समझना आसान हो जाएगा 
कि उसमें और उसके वाहन में ज्यादा फर्क नहीं है | दोनों के लिए उन पाँच-दस पैसों का काफी मूल्य 


हे जिन पर वे बहस कर रहे हैं। 
लेकिन रोज-रोज, सब समय उस व्यक्ति से मिलते-मिलते हम इस घटना के इतने आदी हो जाते 
हैं कि हर वार ढोने का काम में' नहीं 'वही' करता है, कि हम मानने लगते हैं कि वह आदमी संस्कारवश 
हमें ढो रहा है और हम संस्कारवश उस पर लदे हुए हैं। यहीं पर में साइकिलरिक्शा की बनावट की 
ओर आपका ध्यान दिलाऊँगा । औद्योगिक विकास की एक आदिम दशा की वह प्रतिनिधि मशीन है--शरीर | 
की ताकत से पहिया घुमाने की मशीन। और उसके साथ जब यह स्थिति मिला दी जाती है कि एक | 
आदमी खाली बैठा रहेगा औए दूसरा पहिया चलाएगा तो यह संभव ही नहीं रह जाता कि दोनों आदमियों _, 
में बराबरी का स्वस्थ संबंध रह सके | क्योंकि यह श्रम के शोषण की और बराबरी के मिटने के प्रथम 
चरण की स्थिति है । इसमें दो आदमियों के बीच कितनी भी मशीन डालिए जव तक कि आदमी ही 
ईंधन हे तब तक संबंध एक की पीठ पर दूसरे के लदने का ही रहेगा। मैं आविष्कारकों को चुनौती 
देना चाहता हूँ कि वे आदमी से खींची जानेवाली एक ऐसी साइकिलरिक्शा बनाकर दिखाएँ जिसमें उदाहरण 
के लिए रिक्शाचालक रिक्शासवार की बगल में बैठता हो। और मान लें ऐसी मशीन बन सकती है... 
तो यह नहीं कि स्थिति बहुत बदल जाएगी-सिवाय इसके कि कुछ लोग रिक्शा पर बैठना छोड़ देंगे: | 
या यह कि नगरपालिका बिना साफ वरदीवाले रिक्शेवालों को लेसेस नहीं देगी या यह कि जव कभी 
रिक्‍शेवाले की तबीयत किसी खयाल में अपनी सवारो को शामिल करने की होगी और सवारी साफ | 
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पप्या क 


सुन नहीं पाएगी तो वह हॉफते हुए पीछे मुँह मोड़कर वोलने के कष्ट से बच जाएगा। 

Me 
दतु आतले जो वाता क I 3 de और समानता पहचानेंगे। 
उतना ज्यादा अलगाव--व्यक्तिगत सौजन्य के किसी क्षण में कप pas 2000 2 

[प किसी राह चलते को विठा भी नहीं 

सकते-सिफ आपके और आपके खास वीवी-वच्चो के लिए हिंदुस्तान के किसी भी शहर की सड़क 
पर एक मोटरकार वाकी समाज से अलगाव के चलते-फिरते किले से कम नहीं। कहाँ एक मामान्य 
'आदमा का .0 अश्वर्शक्ति कहाँ सोलह घोड़ा की ताकत। और भी बुरा यह कि सिर्फ इस कारण 
से कि आप उसके मालिक हैं वह आपको एकाएक एक वहत सीमित समाज में भरती कर लेती 
जिसमें मानव संबंध की आपकी परिभाषाओं के लिए कोइ स्थान नहीं है-और सच पूछिए तो आपके 
लिए नहीं है अगर आप उन परिभाषाओं पर बहस से परहेज न करते हों। न 

इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वांग्लादेश में अभी तक पाकिस्तान सरकार ने देशी मोटर 
निर्माण कारखाने नहीं खोले-विदेशी कार आयत होती रही-जबकि भारत देशी मोटरों के उत्पादन में 
प्रगति कर रहा है। दरअसल ढाका में एक दिन सबसे जबर्दस्त सड़कजाम जो मैंने देखा वह मोटरों 
का नहीं साइकिलरिक्शों का था--वह एक दृश्य था जिसमें असहायता ही असहायता थी। कितना फर्क 
हो जाता अगर वह जान घोड़ों से खींची जानेवाली सवारियों का होता। तव कम रो कम यह तो सोचा 
जा सकता कि एक साथ इतने धोड़ों के भड़क उठने से दृश्य बदल जाएगा। 

मई ॥97 में मुझे अगरतला हवाई अड्डे के पास एक किसान मिला था, जो सीमा पार से अपना 
रिक्शा लाकर और उसे भारत में चलाकर अपनी रोजी चला रहा था। वह शरणार्थी शिविर में नहीं 
गया था। वह रिक्शाबाला अब लौट गया होगा। लौटकर उसने मेरा यह दावा प्रमाणित ही किया है 
कि दोनों देशों की दोस्ती का आधार साइकिलरिक्शा है | इस व्यक्ति को सवने नहीं देखा क्योंकि वह 
जीवित है। कुछ रिक्शेवालों को बहुतों ने देखा होगा। और अगर भारत-बांग्लादेश मैत्री की तसवीरों 
की भीड़ में वे विलकुल खो न गए हों तो उन्हें याद होगा कि मार्च 97 में ढाका में पाकिस्तानी 
अत्याचार के पहले दिन की एक तसवीर रिक्शेवालों की ही है। वह भारत के कई अखबारों में छ्पी 
थी। उसमें कई-एक हैं। वह सव मरे हुए, अपनी रोजी की मशीन पर औंधे गिरे हुए। उस सुस्त और 
जाँघ के बूते घिसटनेवाली मशीन ने जिस तरह आर्थिक जड़ता क दलदल में उन्हें फॉस रखा था उसा 

मौत के सामने भी फॉस लिया था। 


[दिनमान, संपादकीय, 9 अप्रैल 972. असंकलित] 


ऐसा नहीं हुआ तो 


चिंगलपेट में हुए द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के जिला अधिवेशन में उसके कई नेताओं ने राज्य के लिए 
अधिक स्वायत्तता की माँग दुहराई। एक विधायक अल्लादि अरुणा ने कहा, “यदि कषगम की उचित 
माँगों को स्वीकार नहीं किया गया तो तमिलनाडु में एक नहीं अनेक मुजीबुर्रहमान पदा हा जाएग। 
हम मुजीब जैसा व्यवहार नहीं करना चाहते, सिफ केंद्र को यह चतावनी दना चाहत ट कि वह अपना 
याह्या खाँ जैसा रूप न दिखाए ।” एक अन्य मंत्री श्री रामन ने कहा कि स्वायत्तता का मोगा का पूर्ति 
के लिए दल के लोग अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए तैयार हैं। श्री राजाराम ने कहा कि यदि 
हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया और हम निराशा के शिकार हुए तो उम्रक प्राग्णात 


रचनावली 
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बहुत ही भयंकर होंगे। दूसरी श्रेणी के कई अन्य नेताओं है भी इसी तरह > कीं। किसी ने 

विष्टित हो गई तमिज्ञार पडाल (तमिल सेना) को आदेश देने का बात कही क्योंकि अब व अधिक 

अपमान नहीं सह सकते। (यह सेना चार साल पहले अन्नदुरै (स्वर्गीय) के आदेश से विघटित कर 

दी गई थी लेकिन कुछ जिलों में अभी भी अस्तित्व में है)) एक अन्य नेता ने, कहा जाता है कि, 

खून की नदियाँ बहा देने की भी धमकी दी। चालाकी की बात यह थी कि सिरफोड़ भाषणों के बावजूद 

सभी नेताओं ने पृथकता के प्रश्‍न को उससे नहीं जोड़ा और बड़ी सावधानी के साथ घुमा-फिराकर यही 

कहने की कोशिश की कि उनका उद्देश्य अधिक स्वायत्तता की प्राप्ति है न कि भारतीय संघ से अलग 

होना | मुख्यमंत्री करुणानिधि ने संभावित भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा कि दल ने 

भारतीय संघ से अलग होने का अपना लक्ष्य बहुत पहले ही छोड़ दिया । “यदि पृथकता के प्रश्न पर 

। राज्य में कोई जनमत संग्रह कराया जाता है तो मैं पहला व्यक्ति होऊँगा जो उसके विरोध में अपना 

| मत देगा।” यह कथन किसी और वक्ता का था जिसका समर्थन करुणानिधि ने किया था। 

केंद्र और राज्य में संबंधों के तनाव स्पष्टतः '67 के चुनाव के बाद पैदा हुआ। उसके पहले तक 

केंद्र और राज्यों में चूँकि एक ही दल की सरकारें थीं अतः केंद्र के प्रति किसी तरह का अविश्वास 

नहीं पैदा हुआ था। लेकिन जब राज्यों में गैरकांग्रेसी सरकारें बनी तव यह वृत्ति तेजी के साथ पैदा 

हुई और विभिन्न जगहों से अधिक अधिकारों की माँगें की जाने लगी। मूल कारण केंद्र के प्रति अविश्वास 

था। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसका विश्लेषण करने पर यह बहुत स्वाभाविक लगता है क्योंकि अविश्वास 

के वातावरण में ऐसी कोई भी माँग किसी क्षेत्रीय या गैर-कांग्रेसी दल के लिए एक राजनीतिक आवश्यकता 

हो सकती है। इस तरह की माँग बंगाल से भी संयुक्त मोर्चे के कार्यकाल में आई थी। कश्मीर में भी 

कुछ इस तरह का प्रश्न उठाया गया था। जहाँ तक तमिलनाडु का प्रश्‍न है, इस माँग को कपगम के 

पिछले कुछ वर्षों के इतिहास से काटकर नहीं देखा जा सकता। स्वतंत्रता के पहले भी वहाँ पर इस 

तरह की प्रवृत्ति, हलके रूप में ही सही, काम कर रही थी। कांग्रेस के विरोध में जस्टिस पार्टी का 

संगठन किया गया था और उसका मुख्य उद्देश्य ही ब्राह्मण-विरोध और कांग्रेस-विरोध था। और उस 

विरोध के ही कारण उसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जैसे प्रश्‍न पर समर्थन दिया था। द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम 

या उसके पहले का द्रविड़ कप्रगम, अपने को ब्राह्मण-विरोध और पृथकतावादी शक्तियों के पोषक के 

। रूप में प्रस्तुत करता रहा | लेकिन जब देश की राजनीति लक्ष्यपरक न होकर प्रशासनपरक हो गई तब 

। द्रमुक ने भी वही सारे हथकंड अपनाने शुरू किए जिनका इस्तेमाल प्रशासनपरक राजनीति को प्रश्नय 

| देनेवाले दल किया करते हैं। सत्ताधारी दल के रूप में राज्य का शासन सँभालने के बाद उनके कुछ 

पैतरे बदल गए लेकिन प्रवृत्ति नहीं बदली | एक तरफ वे घोषणा करते रहे कि वे भारतीय संघ के 
अंग हैं और दूसरी ओर राज्य के लिए एक अलग झंडे की माँग भी करते रहे, जिसका इस्तेमाल राज्य | 
स्तर पर राष्ट्रीय झंडे के साथ किया जा सके | यह पैतरा-परिवर्तन भी सत्तारूढ़ दल हो जाने के कारण | 
उनकी एक राजनीतिक मजबूरी थी। आज जब उसके नेता मुजीवुर्रहमान का नाम लेते हैं तो उसका | 
साफ मतलब यही होता है कि जैसा असंतोष बांग्लादेश के लोगों के मन में था वैसा ही असंतोष तमिलनाडु 
i लोगों के मन में है। असंतोष को इस सीमा तक पहुँचाना और उसके बाद केंद्र को याह्या के रूप | 
में प्रस्तुत करना यात का प्रमाण है कि कहीं भीतर शरारत के वे बीज अभी भी हैं और उन्हे | 
कप्रगम के नेता किसी न किसी रूप में बाहर लाने के लिए प्रयलशील हैं। केंद्रीय अनुदानों से लेकर 
राज्य के अन्य विकास कार्यक्रमों, नौकरियों आदि पर यदि एक दृष्टि डाली जाए तो स्पष्ट हो जाएगा A 
कि कषगम के नेता का रूपक उसकी पृथकतावादी प्रवृत्ति का ही द्योतक है। | 
| 
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ह को जिमाना, मनुष्य को मारना 


उसने मेरा दिया हुआ खत रख लिया और लिफाफा मुझे वापस करते हुए कहा, “मैं इमे न ले सकूँगा। 
में कागज क लिफाफ, शीश का बोतले और ऐसी ही चीजें नहीं लेता जिनकी वजह से कड़ा बढ़ता 
हो! 2 
` मुझे एकाएक उस पाठ्यपुस्तक की याद आई जिसमें अंग्रेजी स्कूलों में पढ़नेवाले बच्चों को महात्मा 
गाँधी का परिचय एक ऐसे सनकी कंजूस के रूप में दिया गया है जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य 
मानो आल्पीन वटोरना, घिसी पेंसिल बचाना और इस्तेमाली लिफाफो को स्वार्थ लगाना था | फिर एक-एक 
कर कई वातें दिमाग में आती चली गई। यह कि गाँधीजी की अनुरक्ति खादी और प्राकृतिक चिकित्सा 
में भी थी--निरामिष भोजन में भी और यह कि जिस व्यक्ति के लिफाफा-विरोध का जिक्र अभी क्रिया 
है वह सामिष भोजन के भी विरुद्ध है। और फिर यह भी याद आया कि जाने कितने लोग हमारे 
देश में चींटियों को जिमाते हैं और आदमियों को कम खाकर धीरे-धीरे मरने देते हैं। 
मैं अभी और कुछ वातें गिना सकता हूँ जिनका आपस में कोई न कोई संबंध है। जैसे भीख 
देना और समाज को बदलना | भीख माँगना बुरा है। व्यक्ति के चरित्र के लिए और समाज के लिए 
भी--इसीलिए किसी मंगते को कभी भीख नहीं देनी चाहिए। ऐसा बहुत-से लोग मानते हैं। ऐसे लोगों 
के हाथों भीख देने का पाप तो नहीं होता, किंतु समाज-व्यवस्था में भीख माँगने की मजबूरी मिटाने 
के किस कार्यक्रम के साथ ये लोग हैं यह भी कभी-कभी मालूम नहीं हो पाता। मैं जानता हूँ कि मेरे 
एक आदमी को भीख दे देने से समाज की गरीबी मिट नहीं जाएगी। बल्कि हो सकता है कि भीख 
माँगने में विश्वास और जम जाए | परंतु अगर उसे सचमुच मदद की ज़रूरत है तो इन दोनों बुराइयों 
को फैलाने का दोष अपने ऊपर लेने को और यह बताने को मैं तैयार रहूँगा कि समाज में भीख माँगने 
की मजबूरी मिटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। लिफाफे से जिस आदमी ने इनकार किया था वह 
गाँधीजी की तरह एक ऐसे गरीब पिछड़े देश का निवासी नहीं था जहाँ एक कागज के दो-तीन बार 
इस्तेमाल की ज़रूरत हो। वह ब्रिटेन का रहनेवाला था जहाँ अन्य उद्योगबहुल पश्चिमी देशों की तरह 
मुनाफा कमाने की सभ्यता जनसाधारण के जीवन को कचरे से तोपे दे रही है। एक क्षण के लिए 
मुझे लगा कि वह एक साफ लिफाफे को कचरा बनने से रोकने का कदम उठाते हुए उस तमाम व्यवस्था 
से भाग रहा है जो करोड़ों लिफाफो को और शीशे की बोतलों को कचरा बनने के लिए अपने माल 
के साथ बाजार में भेजती जा रही है। शर्बत की एक बोतल की कीमत में 50 प्रतिशत से अधिक 
दाम सिर्फ बोतल का होता है और इन बोतलों को कंपनी वापस नहीं लेती क्योंकि फिर वह नई बोतलें 
| बनाकर शर्वत के बहाने उन्हें बेचने और मुनाफा कमाने से वंचित रह जाएगी। “शीशे की बोतले लेने 
| से इनकार करने के अलावा आप क्या करते हैं?” मैंने पूछा। “कुछ न कुछ करते ही रहते हश 
एक कंपनी की खाली वोतलें शहर भर से जमा करके हमनें उस कंपनी के दफ्तरों के दरवाजों पर 
कुंरे दी-तुम्हां ने इन्हें पैदा किया है और अब तुम्हां इनको ले जाओ। दूसरे दिन सवेरे उस कंपनी 
को अपने खर्चे से वह सव कचरा हटवाना पड़ा और इस तरह के काम का खर्च हमारे देश में बहुत 
काफी आता है (अपने देश में ईट-पत्थर के मलबे का भी यही दर्जा है : उसे हटवाने के पैसे दने 
। पड़ते हैं)। शहर भर में उस कंपनी के कई दफ्तरों के दरवाजो पर कई बार यही कार्यक्रम चलाने 
का नतीजा यह हुआ है कि अब उस कंपनी ने शीशे की बोतलें इस्तेमाल करना बंद कर दिया है और 
f ऐसी किसी पदार्थ की बोतलें बनवा रही है जो कि इस्तेमाल के वाद जलाकर नष्ट किया जा सके 
लेकिन कई और कंपनियों को रास्ते पर लाना है। इसलिए अपने निजी जीवन में उस कार्यक्रम का 
एक पहलू मुझे जीवित रखना पड़ेगा यानी खुद शीशे की वोतलें लेने से इनकार करते रहना होगा। 
पूरी वात जानकर विश्वास होने लगा कि निजी आचरण में विरोध का कीड सवध व्यापक विरोध 


नदैतमान के संपादकीय, वृत्तांत और टिप्पणियाँ / 397 


में अवश्य होना चाहिए। किंतु ऐसे आदमी की कल्पना कीजिए जो ऐसे तमाम निजी आचरणाँ को 
लपेटे रहता हो जो दुनिया की निगाह में अनोखे और सनकी काम जान पड़ते हा और उसके उन कामों 
का समाज-व्यवस्था को बदलने से कोई संबंध न हो। यदि आप ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें तो यह 
भी देखेंगे कि जिन अत्याचारों के विरुद्ध वह अपने खोल के भीतर विरोध कर रहा है उन अत्याचारों 
को करनेवालों के लिए वह दरवारी आँगन की कुटी छवाकर रखने योग्य है। न र 

अंग्रेजी स्कूलवाली वह पाठ्यपुस्तक गाँधीजी को नई पीढ़ी के सामने ऐसा ही एक विचित्र व्यक्ति 
बनाकर प्रस्तुत कर रही है। इसी नई पीढ़ी को पश्चिमी नई पीढ़ी की वे नकलें करना सिखाया जाता 
है जिसमे ममाज-व्यवस्था बदलने में कोई मदद न मिले | लिफाफे मे इनकार करनेवाले विदेशी को यही 
नई पीढ़ी विचित्र मानेगी जवकि अपने देश में वह कारगर हो रहा है। हॉ, पशु वेचकर मुनाफा कमानेवाली 
व्यवस्था के विरुद्ध उसके निरामिष भोजी हो जाने का रहस्य जाने विना साधु-साधु कहनेवाले अधेड़ 
भारत में बहुत मिल जाएँगे और उनमें अधिक शायद वे होंगे जो चींटी को जिमाते और मनुष्य को 
मारते हैं। 


[दिनमान, संपादकीय, 23 अप्रैल 972. ऊवे हुए सुखी] 


ऊबे हुए सुखी 


सुखी हैं वे जो ऊब गए हैं क्योंकि उनकी सेवा में हजार आमोद-प्रमोद हाथ बाँधे खड़े हैं-देश में 
आमोद का उद्योग पिछले तीन-चार वर्ष में कौतुकप्रिय पिल्ले से बढ़कर गुर्राता और दुम हिलाता वयस्क 
हो गया है और ग्राहकों की तलाश में रंग-बिरंगे कपड़े फहरा रहा है जिनके पहननेवालों पर लड़कियाँ 
ही लड़कियाँ मँडराने लगेंगी। विविध प्रकार के नए व्यंजनों की सुगंधि का भपका देकर वह पुकारता 
है--“भारत के भरे पेट लोगो, थोड़ा और मक्खन खाओ |" 
यह नहीं कि ऐश सब ऊवे हुओं की पहुँच में है। ये तो बहुत कम लोगों की दुनिया के मनोरंजन 
हैं| सारा खेल ही यही है कि समाज के बहुलांश में जो विपन्न और ऊवे हुए हैं उन्हें सम्पन्न और 
ऊवे हुआं के आमोदों में शामिल कर लिया जाए। वह उनका सोचना बंद कर देने का अचूक तरीका 
साबित होगा | कहने की ज़रूरत नहीं कि मनोरंजन के जो साधन श्री विपन्न ऊबे की पहुँच में हैं उनसे 
मुनाफा कमानेवालों (क) और श्री सम्पन्न ऊबे के लिए आमोद उत्पादन करनेवालों (ख) में कोई टकराव 
नहीं है। क ही तरक्की करके ख हो जायेंगे। इससे उनके विरोधियों को दोहरा लाभ होगा कि जिनका 
नारा है : समझिए कम और तरसिए ज्यादा । 
क पिछले दिनों मैं लखनऊ गया था। उस शहर को जन्म से जानता हूँ। अव वह बहुत बदल गया 
हे | मेरी जानो-पहचानी सडका पर जहाँ छोटी-मोटी हैसियत के नौकरीपेशा आदमी रहते थे वहाँ अब 
कई खँडहर खड़े हैं। वे निर्जन नहीं हैं। वही नीकरीपेशा लोग उनमें रहते हैं। हर दो-चार खँडहरों के 
वाद एक दूकान है। डिव्वाबंद खाद्यो और प्रसाधनों से भरा हुआ वह विसातखाना इतना चमक रहा 
है कि किसी पत्रिका का आवरण पृष्ठ मालूम होता है। (यह कहते हुए मुझे डर लग रहा है कि कहीं 
कोई व्यावसायिक पत्रिका यह विचार चुरा न ले पर तब मैं जानता हूँ वह अपने चित्र में खँडहर भी 
शामिल कर लेगी।) यहाँ थोड़ी देर खड़े रहें और देखें कि क्या कोई खैंडहर से निकलकर चाकलेट 
खरीदने आता है। 
_ _ जहाँ बिसातखाने नहीं हैं वहाँ दरजी हैं और औरतों के सलूकों की कतार की कतार उनकी दूकानों 
में किन्ही अज्ञात शरीरों का आकार विज्ञापित करती टैंगी हुई है। कोई अजनबी आगंतुक यह नतीजा 
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निकाल सकता है कि आदमियों-औरतों ने खा-खा और पहन-पहनकर अपने घरें को तवाह कर लिया 
है। बहुत अतिरंजित नतीजा है यह | किंतु दुर्भाग्य से मूलतः सही है। 

एक प्रकार से यही हमारी अर्थव्यवस्था ने हमारे साथ किया है। जितनी दौलत हम पैदा करते 
हैं उसरो ज्यादा की दीलत खाते हैं जिसके मायने यह हैं कि खर्च कर डालनेवाली चीजें ज्यादा पैदा 
कर रहे हैं। जिसके मायने ये हैं कि जो भी आमदनी बढ़ती है वह खोखली है क्योंकि जिस उत्पादन 
से वह आमदनी होती हे वह पूँजी नहीं बनाता। जिसके मायने यह हैं कि संपत्ति नहीं बढ़ती. कीमतें 
बढ़ती हैं। 

करोड़ों ऐसे लोगों की कल्पना कीजिए जो इस खर्च कर डालनेवाली उत्पादन व्यवस्था में सिर्फ 
ग्राहक की हैसियत रखते हैं या फिर उनमें से दस-बीस को ही देख लीजिए: आटा, दाल, चावल की 
किसी भी दूकान पर देख सकते हैं : अच्छा होगा कि किसी एक चेहरे को देखें। ऐसे चेहरों की भीड़ 
की कल्पना कीजिए | करोड़ों की नहीं कर पाएँगे। सैकड़ों की ही कीजिए | उद्देश्य यह कि आप समझ 
सकें कि तमाम लोगों को मन मारते रहना पड़े तो कैसा समाज बनता है। 

इसके पहले कि आप और हम यह समझ सके कि यह बुझा हुआ मन किस व्यवस्था की देन 

हम अपने खँडहर से निकलते हुए पड़ोस में डिव्वावंद मिठाइयों की दूकान को जगमगाते देखते 
और विशेषज्ञों से सहमत होने लगते हैं कि समृद्धि बढ़ रही है। उसे रोज-रोज देखते-देखते हम मान 
लेते हैं कि हम उसमें जाकर कुछ खरीदते ही समृद्ध हो जाएँगे। और फिर एक दिन श्री विपन्न ऊवे 
की यह समझ भी मर जाती है कि जिसे ऊवा हुआ मंन कह रहे हैं वह ऊवा नहीं बुझा हुआ मन 
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[दिनमान, संपादकीय, 30 अप्रैल 4972, ऊवे हुए मुखी] 


में और मुजीब पर मुकदमा 


मैं जानना चाहता हूँ कि मैं किस पर मुकदमा दायर करूँ कि मेरे जीवन में जो कटुता भर गई है उसका 
प्रतिकार हो सके | कौन है वह व्यक्ति या दल जिसने मेरे पड़ोसी एक मुसलमान से मेरी वोलचाल बंद 
करा दी है। मार्च 97 के पहले तक हम लोग रोज मिला करते थे। हम लोग एक ही गाँव की 
बोली बोलते हैं। 

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया | मैंने उससे यह नहीं कहा तुम नाक रगइकर 
कबूल करो कि तुम भारतीय हो। मैंने उससे यह भी नहीं कहा कि ले. मुसलमान पिट रह हैं और 
पाकिस्तान टूट रहा है। सच तो यह है कि ऐसा कहा किसी ने नहीं। 

पर कोई तो है जिसने उसे मुझसे डरा दिया है। मानो मैं भारतीय सेना हूँ और वह पाकिस्तान 
है। शायद पिछली लड़ाई के दौरान ऐसा ही मान लिया गया था। हर भारतीय सेना बन गया था आर 
'हर मुसलमान को, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं था, वह पाकिस्तानी समझने लगा था। कितने गहरे 
पैठे-पैठे हुई होगी हर भारतीय के हृदय में पाकिस्तान से लड़ने की इच्छा जो उसने ऐसा सोचा 

सोचता हूँ भारत सरकार पर ही मुकदमा चलाऊँ कि उसने पाकिस्तान से लड़ाई करते हुए इतनी 
सावधानी क्यों नहीं बरती कि मेरे पड़ोसी से मेरी लड़ाई न हो जाए। परंतु, में जानता हूँ हा 
| भारत सरकार क्या कहकर छूट जाएगी । वह कहेगी कोई हिंदू-मुसलमान दंगा उ हुआ। दंगा ओर 
दो व्यक्तियों के बीच! हिंदी भाषा का ऐसा फूहड़ इस्तेमाल! आकाशवाणी दिल्ली में भी वढ़कर! अर 
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भाई, मैं दंगा नहीं कह रहा हूँ, मनमुटाव कह रहा हू, क्या उसकी तकलीफ को आप ध्यान देने लायक 
नहीं मानेंगे और जव तक लाशें तड़पती न दिखाई दें आपको कुछ. दिखाई न देगा--तड़पता हुआ दिल 
५ चा लें कि कांग्रेस पार्टी को अभियुक्त वना | चूँकि वह पदा हा दिलशिकनी से हई थी इसलिए 
दिल तोड़ने के मामले में अपने-अपने अनुभव के कारण शायद वह भारत सरकार को तरह मूर्खता 
हे न मे वा क्या करूँगा? कांग्रेस पार्टी ने तो लड़ाई भर मुसलमानों के बारे में कुछ कहा ही 
नहीं जो उस पर कोई दोष लगाया जा सके | तकं दिया जा सकता है कि चूँकि पाकिस्तान को ह राकर 
कांग्रेस ने हिंदुओं का मन मोह लिया था इससे जनसंघ दुखी था। हिंदुओं की सवसे बड़ी संस्था जनसंघ 
न होकर इंदिरा गाँधी हो जाए, यह तो है भी दुःख की बात। पर इससे यह नहीं सिद्ध कर पा रहा 
हूँ कि उसी ने मोहम्मद अली को मुझसे लड़वा दिया। 

इसलिए मुझे जवर्दस्त लालच हो रहा है इंदिरा गाँधी की तरह मुजीब को इदमे घसीट लाने का | 
वाजपेयीजी चाहे कुछ भी करें, मेरा ख्याल है कि मैं मुजीब पर मुकदमा दायर करूंगा | कहीं उन्हों ने 
मेरे पड़ोसी के दिमाग में यह बात न विठा दी हो कि में उसका दुश्मन हूँ। अंतरराष्ट्रीय कानून के 
अधीन किसी विदेशी पर मुकदमा चलाने की क्या व्यवस्था है यह न जानने के कारण मैं ज्यादा तो 
कुछ कर नहीं सकता मगर यकीनन यह कह सकता हूँ कि मेरे पड़ोसी मुझसे इसलिए नाराज हुए कि 
हम दोनों ठहरे अवधी बोलनेवाले और इन दिनों मैंने बंगला ज्यादा बोली है, अवधी भूल ही गया हूँ | 


[दिनमान, 30 अप्रैल 972. ऊवे हुए मुखी] 


हिंदुस्तान का मन 


हिंदुस्तान का मन बड़ी तेजी से बदल रहा है। मालूम होता है कि कई सो साल की चालाकी और 
| गुलामी फिर मे जिंदा हो रही है। उस समय के बिखरे हुए समाज को वाँधे हुए रहनेवाले तत्त्वों को 
| पहचानकर 947 के बाद हमने चाहा था कि उनकी परंपरा में वृद्धि करें | पश्चिम के परिचय से बहुत-सा 
नया ज्ञान लेकर आधुनिक भारतीय मानस अपनी परंपरा की स्थापना कर रहा था। 
आज किसी व्यक्ति से परंपरा पर बातचीत करने मे मालूम होता है कि वह नए सिरे से शुरू 
करना चाह रहा ह। क्या वह अब तक की स्थापनाओं को एकदम भूल गया है? मेरा ख्याल है कि 
वेसा ही हुआ है। पिछले पाँच वर्ष इस घटना के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी हैं। 
वास्तव में वैविध्य भारत के चरित्र का स्वभाव पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। 
पराधीन भारत के राजनीतिक ढाँचे में इस वैविध्य को विदेशी मालिक के कठोर अनुशासन के चंगुल 
में जकड़ं रखा गया था | इसीलिए तो इसी वैविध्य की पहचान आजादी की लड़ाई का नैतिक आधार 
बनी थी। स्वाधीन भारत में जब तक हम अपने राजनीतिक ढाँचे को भारत की विविधता के अनुकूल 
i और समांतर पुनस्संगठित करते रहे, तव तक भारतीय चरित्र की ताकत और भारत की राजनीतिक 
| ताकत एक-दूसरे को स्फूर्ति देती रहा | सीधे शब्दों में इसका अर्थ यही है कि जिस हद तक भारत 
| में राजनीतिक सत्ता के अलग-अलग स्तरों पर बँटवारे की कोशिश जारी रही उस हद तक आंतरिक 
एकता और शक्ति विकसित होती रही | जिस हद तक अंग्रेजों के तंत्र की अनुकृति में सत्ता के केंद्रीकरण 
की कोशिश होतो रही उस हद तक भारत की आत्मा टूटती रही | दोनों प्रतिक्रियाएँ साथ-साथ चली 
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| पर लगता है कि विकेंद्रीकरण की प्रतिक्रिया इतनी धीमी पड़ गयी है क्रि कहीं भागत के मैकड़ों 

गाँवा में धार-धार थोड़ा-थाड़ा भूख रहकर एक दिन खत्म हो जानेवाले आदमी की तरह इसकी भी 
मृत्यु न हो जाए 

आज विचार-स्वातंत्र्य को जिस तरह सत्ता के समर्थन के साथ जोड़कर प्रचारित किया जा रहा 
है उसकी एक विशेषता की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सत्ता और वाणी इन दो में हमेशा परस्पर 
विरोध रहेगा । और वाणी अथवा भाषा अथवा साहित्य अथवा कलाकार हमेशा राज्य के शासकीय उद्देश्यों 
और अपने सामाजिक उद्देश्यों में भेद अनुभव करता रहेगा । किंतु ज़रूरी नहीं कि यह भेद विचार-स्वातंत्र्य 
के लिए या राज्य के लिए खतरनाक ही सिद्ध हो बशर्ते कि राज्य की सफल सत्ता भी एक जगह 
केंद्रित न हो जाए। देश के राजनीतिक संगठन के अलग-अलग स्तरा पर, जैसे ग्राम, नगर, जिला. 
प्रांत और केद्र है, राज्यसत्ता का समुचित वितरण हुआ रहे तो व्यक्ति की राजनीतिक प्रतिभा को विकसित 
होने का पूरा अवसर मिलेगा | तब फिर सत्ता और वाणी के बीच का तनाव एक रचनात्मक योग दे 
सकेगा : घुटकर मर नहीं जाएगा जैसा कि उन समाजों में होता है जहाँ केंद्र ही सर्वस्व है । यदि भारत 
के राजनीतिक संगठन के नक्शे पर नजर डालें तो हम पंचायतराज, जिलापरिषद, नगरपालिका जैसी 
तथाकथित स्वायत्त सत्ताओं के क्रमशः गुलाम होते जाने की कहानी उस पर अंकित पाएँगे। इस कहानी 
क्रा उपसंहार राज्य सरकारों के निस्तेज हो जाने से होता है। उनका तेज जिसे वे केंद्र से आता हआ 
समझने लगी हैं, वास्तव में छोटी लौकिक इकाइयों से ही आता है अर्थात्‌ उसे आना चाहिए। राज्य 
सरकारों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और विधानसभा जैसे अंगों को मारने-जिलाने की क्षमता 
केंद्र के हाथ में संकलित हो जाने के साथ यह कहानी पूरी हो जाती है। ऐसे बहुत-से लोग होंगे जो 
सत्ता के केंद्रीकरण को निरी राजनीतिक घटना अथवा शुद्ध बौद्धिक बहस का विषय मानते होंगे | इनके 
विषय में इतना ही कहूँगा कि भारत के सांस्कृतिक स्वभाव को ये लोग नहीं पहचानते। हो सकता 
है कि दिल्ली में कई प्रदेशों के लोकनृत्य और हस्तशिल्प साल-दर-साल देख-देख कर इन्होंने मान लिया 
हो कि ये सब हमारी प्रजा के कौतुक हैं। कुछ यही ख्याल ऐसे लोगों का भारतीय भाषाओं के वारे 
में भी हो सकता है। इनमें परस्पर कितनी समानता और समरूपता है यह देख सकने का मतलब ही 
राष्ट्रीय-एकता का एक नया अर्थ समझना है जो कि केंद्रीकरणवादी कभी नहीं समझ सकता | समझकर 
भी वह उसे नहीं समझेगा बल्कि यथासंभव उसे बिगाड़ने का प्रयल करेगा और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न 
करेगा जिनमें भारत की विविधताएँ एक-दूसरे को सींचकर एक जनवादी राष्ट्रीय एकता न दे सकें--वह 
केंद्र से ही आरोपित की जाती रहे। 

ऐसा होता है तो इसके और भी मतलब निकलते हैं। कृतित्वहीनता से उत्पन्न निराशा, निराशा 
से उत्पन्न गरीबी, गरीबी से उत्पन्न भूख और भूख से उत्पन्न हिंसा और हिंसा से उत्पन्न अंधविश्वास 
जो भारत की गुलामी की देन रही है, फिर से जागृत होने लग सकता है| हो भी रहा है। 

कोई भी भविष्यवाणी करना मुझे कमशक्ली पर घमंड करने जैसा लगता है। फिर भी जहाँ तक 
आगे दिखाई दे सकता है देखकर मन में एक डर अँखुआता है। वह यह है कि भारत के राजनीतिक 
संगठन में सत्ता के घोर केंद्रीकरण का एक ही परिणाम होगा-रचनात्मक प्रतिभा की भुखमरी से मृत्यु । 


[दिनमान, संपादकीय, 7 मई 4972. ऊबे हुए सुखी] 


बिनमस्नन के संपादकीय, वृत्तांत और टिप्पणियाँ / 40/ 


छोटे और आजाद 


इस युग का सबसे करुण और सबसे हास्यास्पद चरित्र है निक्सन | जिस देश के वह राष्ट्रपति हैं वह 
ऐसे सोचता और करता है जैसे वह दुनिया से बाहर का काई उपग्रह जा SUR संस्कृति अनेक 
देशों में आकर मिलेजुले समाज की अपने से वाहर देखनेवाली उदार संस्कृति है । कितु अमेरिकी राज्यशक्ति 
न उदार है न अपने से बाहर देख पाती है। उसने बाकी दुनिया का और खास तीर पर एशिया को 
अपने साम्राज्य के सामान के रूप में ही देखा है। दूसरे महायुद्ध के वाद से यूरोप की शक्तियों को 
एशिया से जाते देखकर उसने यहाँ की गरीवी और गुलामी का फायदा उठाना शुरू किया। एशियाई 
जनों के प्रति उसकी दृष्टि मुख्यतः यह रही है कि एशिया में कोई जन नहीं हैं, केवल जमीन है : 
एशिया एक बहुत बड़ा ऊसर मैदान है जिसमें अमेरिका को दुनिया की दूसरी ताकतों से एक ऐसी 
लड़ाई लड़नी है जिसमें वह उन बड़ी ताकतों के आमने-सामने खड़े होने से बच जाए लेकिन लड़ाई 
लड़ता रहे। एशिया के छोटे देशों की जनता का हित देखनेवाले जन-मेतृत्व पर उसे यह भरोसा नहीं 
रहा है कि वह अपने देश और समाज की स्वाधीन उन्नति कर सकेगा। गुलामी की आदत से दबे 
हुए छोटे और गरीब देशों में अमेरिका ने अपनी पसंद की सरकारें बनवाने का एक लंबा कार्यक्रम 
चलाया है | इस कार्यक्रम का अंत तभी आएगा जब वीएतनाम में अमेरिकी पराजय संपूर्ण होगी | वह 
अंत आसन्न है किंतु उसके वाद भी वीएतनामी जनता को सोवियत संघ और चीन-अन्य दो बड़े 
शक्तिवानों से अपनी चरित्ररक्षा करते रहना अनिवार्य होगा | 

कालांतर में निक्सन जब अमेरिकी सैनिक वीएतनाम से हटा चुके होंगे तो उनका दोहरा हित सिद्ध 
हुआ होगा यानी अमेरिकी चुनाव में युद्ध एक मुद्दा बन चुका होगा और अमेरिकी सैनिक घर आ चुके 
होंगे। दूसरे महायुद्ध के बाद से छोटे-छोटे युद्धों को विराट्‌ जनसमूहों पर शासन करनेवाले तंत्रों ने अपनी 
जनता की वास्तविक आकाक्षाएँ पथभ्रष्ट करने का साधन बना लिया है | पिछले दस बरस में. अमेरिकी 
नेताओं ने लगभग 4 खरब डॉलर वीएतनाम युद्ध पर खर्च करके अपनी सत्ता बनाए रखने का इंतजाम 
किया : इतना रुपया यदि एशिया में खेती और उद्योग में लगाया जाता तो 0 बरस में कम से कम 
एक करोड़ नए रोजगार पैदा हुए होते या दो करोड़ नई कक्षाएँ विद्यालयों में खुल गई होती । और 
इससे प्रतिवर्ष लगभग 80 अरब रुपए के मूल्य का उत्पादन होने लगता या यों कहें कि एशिया में 
केवल इसी सूत्र से 6 प्रतिशत वार्षिक उत्पादन-वृद्धि होने लगती-एशिया के अपने साधनों से जो वृद्धि 
होती सो अलग। 

परंतु यह चिंतन अमेरिकी विदेश नीति का गुण नहीं है। वह तो मूलतः सोवियत संघ के पराक्रम 
की काट करने के लिए बनाई जाती है : दूसरे लोक, जीवन, सभ्यता और संस्कृति सब कुछ गौण 
हुआ करते है | सोवियत संघ से यह प्रतिद्वद्विता अमेरिका को अंततः कहाँ ले जाएगी?-यदि अमेरिका 
व की शक्ति में भरोसा रखे तो वापस अमेरिका में, जहाँ वास्तव में समृद्धि के अतिरेक से उत्पन्न 
रोगों के उपचार की ज़रूरत है | एशिया में सोवियत संघ के मुकाबले अमेरिका ठहर नहीं सकेगा ऐसा 
का का सबसे बड़ा कारण एशिया से अमेरिका की भौगोलिक दूरी और सोवियत संघ का सानिध्य 
है| सोवियत संघ एशिया के देशों की भावनाओं को आहत किए बिना उन्हें अपना मुखापेक्षी मित्र आसानी 
से बना सकता है। अमेरिका उन्हें केवल मुखापेक्षी बनाता है और वह भी उनकी भावनाओं का निरंतर 
निरादर करके | परिणामतः वे अविश्वासी मित्र बनते हैं। 
द्य ड्स प्रक्रिया में बी-52 बमबारों से भी अधिक भयंकर विनाश अमेरिका ने दक्षिण वीएतनाम और 
हिंदची के अन्य देशों की सरकारों को उनकी जनता से विच्छिन्न करके किया है। निक्सन सोवियत 
संघ से समझोता कर लेंगे कि वीएतनाम के आक्रमण से उनके दर्प की रक्षा में सोवियत संघ उनकी 
सहायता करे और इन दोनों बड़े देशों में परस्पर कर्मकांडी व्यवहार हो जाएगा जिससे ये समझते है 
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कि सारी दुनिया वेवकूफ वनाई जा सकेगी। कितु इस सबसे दक्षिण वीएतनाम की वर्तमान सरकार का 
बचे रहना संभव्र नहीं हो पाएगा | दक्षिण वीएतनाम के देसी लोग हमेशा के लिए अपने उस तथाकथित 
मताधिकार को खो बैठेंगे जिसकी तथाकथित रक्षा के लिए गोरे अमेरिकी एक धर्मयुद्ध चला रहे थे। 

वीएतनाम युद्ध की यह परिणति यह समझने का एक अच्छा अवसर देती है कि एशियाई देशों 
की नियति एशियाई देशों के ही हाथों में रहनी हनी चाहिए। सोवियत संघ और अमेरिका क्रिसी एशियाई 
देश की खातिर एक-दूसरे से लड़नेवाले नहीं हैं। एक तरह से यह अच्छा ही है क्योंकि उनका एक-दसो 
से लड़ना महाविनाश का कारण होगा। किंतु एशियाई जनों को वे अपनी आपसी लड़ाई का माध्यम 
और देशां को मैदान बनाने के अधिकारी नहीं हैं। एशिया की आत्माभिव्यक्ति के हित में सबसे पहला 
कार्य ह एशिया से अमेरिका को बाहर कर देना : बाकी बाद में देखा जाएगा। ऐसा करना अमेरिका 
के ही विरुद्ध नहीं, वल्कि आज प्रत्येक छोटे राष्ट्र के पक्ष में और कल प्रत्येक बड़ी ताकत के विरुद्ध 
फलप्रद होगा | 


[दिनमान, संपादकीय, 2 मई 4972. असंकलित] 


खुशामद और भय का राज 


उस दिन जब लोकसभा प्रायः सारे दिन एक संसद सदस्य की इस शिकायत को लेकर व्यस्त रही कि 
उनके साथ अस्पताल में दुर्व्यवहार हुआ है तो मुझे वे तमाम दिन याद आने लगे जब लोकसभा में 
सार्वजनिक महत्त्व की बहसें उठाने की कोशिश में कुछ प्रतिपक्षी सदस्यों को सरकारी सदस्यों और अध्यक्ष 
से बार-बार जूझना पड़ता था और यह आरोप बर्दाश्त करना पड़ता था कि ये अखबारों में नाम छपाने 
के लिए हल्ला मचा रहे है-कि इनका व्यवहार अशोभनीय है-कि ये कार्यसूची से बाहर की बातों 
पर वह समय बरबाद कर रहे हैं जो कि सदन की बैठक जुटाने पर खर्च होता है | 

वे दिन भी क्या थे। सदन में कभी इतना गुस्सा कि मालूम हो कि करोड़ों मजलूम हिंदुस्तानी एक 
आवाज़ से वोल रहे हैं। कभी इतनी हँसी कि मानो हमारे प्रतिनिधि सारा दुःख हँसकर भुला दंगे | सरकार 
हर वक्त 'काम रोको प्रस्ताव' रोको मोर्चा बाँधे रहती थी। प्रतिपक्षी दलों का क्या ठिकाना, जाने कव 
एक हो जाएँ। सरकार जरा गाफिल हुई और किसी न किसी अप्रिय सत्य पर बहस शुरू। 

तब से अब में कितना फर्क हो गया है। 6 मई को एक सदस्य ने कार्यसूची क बाहर का एक 
निजी मामला कितनी आसानी के साथ सदन में उठा लिया और प्रायः कुल दिन सदन उसी में आसक्त 
रहा। और वे सरकारी सदस्य थे जो चाह रहे थे कि काम रोको प्रस्ताव लाकर वित्त विधेयक पर बहस 
रोक दी जाए और उनके मामले पर विचार किया जाए जो कि उनकी राय में सारे सदन का मामला 
था। 

यह सही है कि जब दसरे दिन प्रधानमंत्री ने उन्हें समझाया कि काम रोको प्रस्ताव का मतलब 
क्या होता है तब पता चला कि उत्साह में सरकारी सदस्य इस संसदीय अस्त्र का पूरा महत्त्व भूल गए 
थे। काम रोको का मतलब खाली काम रोको नहीं होता, उसका मतलब सरकार की भर्सना भी होता 
है कि तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो जबकि वहाँ ऐसा हो रहा ह, इत्यादि । परंतु अस्पताल में और 
काम छोड़कर पहले यह करो और सदन में और काम छोड़कर पहले यह करो : मेरी समझ में इन दो 
विचारों में परस्पर संबंध अवश्य है। ऐसा मालूम होता है कि संसद के बाहर अपनी विशेष सुविधाओं 
का आग्रह करते-करते संसद सदस्य सदन के भीतर चले आए और वहाँ भी वैसा ही आग्रह करने लग। 
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केवल काम रोको प्रस्ताव लाने के औचित्य की वात नहीं है, वात उस क्रोध की है जो सदन 
में था। इतना क्रोध क्यों? किस पर? उस चौकीदार पर जिस पर आरोप है कि उसने संसद सदस्य 
को वार्ड के भीतर नहीं जाने दिया? क्या भूल गए कि उसी चौकीदार और चौथी श्रेणीवाले उसके भाइयों 
ने आपको सदन के भीतर आने दिया है पर वे स्वयं अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए वहाँ मौजूद 
नहीं हैं? सदन ने मंत्री से पूरी घटना का विवरण सुना और यह भी सुना कि अस्पताली कर्मचारियों 
का बयान सदस्य के बयान से मेल नहीं खाता। परंतु खेद की बात है कि सदन ने यह नहीं सुना कि 
कर्मचारियों का बयान है क्‍या । यदि किसी तरह एक सदस्य भी कर्मचारियों का बयान सदन में दे देता 
तो शायद सरकारी संवाद संस्थाओं के लिए उसे दबा देना कठिन हो जाता | पर सदन हे ही क्यों, उस 
रात रेडियो और टेलीविजन से ज्ञान प्राप्त करनेवाले करोड़ों लोगों i श्री शैलानी की शकायत सुनी, 
रणसिंह का बयान नहीं सुना-और यह तब जबकि 55 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि सदन में बैठे थे। 
मामले की जाँच का हुक्म दे दिया गया है। जाँच के नतीजे का इंतजार रहेगा। परंतु यह घटना 
अपने में ही एक मामला नहीं है, यह सिद्ध करने के लिए तर्क प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं। हो 
ही तो स्वयं लोकसभाध्यक्ष के इन शब्दों से अच्छा अन्य प्रमाण क्या होगा कि अस्पतालों के कर्मचारी 
“व्यक्तिश्रेष्ठ लोगों की तो सेवा कर देते हैं, पर पीठ पीछे उनका उपहास करते हैं।” (अक्लमंदाराँ इशारा 
काफ़ी अस्त |) “चौथी श्रेणी के कर्मचारियों में व्यक्तिश्रेष्ठ के लिए तिरस्कार की भावना पाई जाती है।” 
(अब भी नहीं समझे?) मामला काफी बड़ा है। इतना बड़ा कि उसके दो छोर एक-दूसरे से बहुत दूर 
हैं। संसद सदस्य एक छोर हे तो चौथी श्रेणी का कर्मचारी दूसरा छोर : बीच की संभ्रांत मध्यवर्गीय 
श्रेणियाँ कहाँ गई? 
वे सब वहीं हैं जहाँ उनकी जगह है। जिस समाज में पानी, दूध, दवा, घर, सवारी और स्कूल 
प्रत्येक आवश्यक वस्तु की कमी है वहाँ इनके वितरण की प्रकट व्यवस्था की एक प्रतिव्यवस्था बन 
गई है। यह समानांतर व्यवस्था खुशामद से, जो कि घूस की शक्ल भी ले सकती है, और भय से, 
जो कि सिफारिश का ही एक नाम है, चालित होती है। इसने उन सव बाबुओं और अफसरों को अपने 
मे लपेट लिया है जिनकी पहुँच है-कहाँ? इसका प्रश्‍न नहीं-कहीं भी। व्यक्तिश्रेष्ठ लोगों के इर्द-गिर्द 
घूमता हुआ बाबू और अफसर अपने आपको (क) से बेगाना बना चुका है जिसके फटे सर पर काम 
रोककर (ख) की खराश का इलाज हो रहा है। असलियत यह है कि (क) भी अकसर कोई दूसरा 
बाबू या अफसर ही होता है और जानता है कि कभी वह (ख) भी हो जाएगा। 
इसीलिए ॥6 मई के प्रसंग में आम तौर पर वाबुओं और अफसरों ने दिलचस्पी नहीं ली है। और 
अब जवकि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस संसदीय दल की कार्यसमिति की विशेष बैठक बुलाकर थोड़ी कानखिंचाई 
कर दी है तब तो इस कांड में सार्वजनिक दिलचस्पी न लेने का और भी कारण पैदा हो गया है, उन्होने 
हमारा काम कर दिया। 
_ इस बार प्रधानमंत्री की नाराजगी बेजा थी | इसका मतलब यह नहीं कि आम तौर से बेजा होती 
है। लेकिन खास तौर से बेजा इसलिए थी कि जिस अपार संसदीय बहुमत की स्वामिनी बह हैं उसके 
संतुलित आचरण की चिंता उनको होनी ही चाहिए | बहुत बड़े हथियार का धरना उठान! भी एक यल 
का काम होता है। हो सकता है कि उस दिन के काम-रोको-प्रस्ताव-प्रयल से श्रीमती गाँधी को उस 
मालिक की कहानी याद आ गई हो जिसके बंदर ने उसकी नाक पर बैठी मक्खी उड़ाने क्री कोशिश 
की थी। 
| प्रधानमंत्री ने तो अपना दायित्व पहचाना, कितु प्रतिपक्षी दल के नेताओं ने उस दिन क्या किया? 
क्या यह जानकर भी कि विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारियों की विरोध हड़ताल में मरीज भी शामिल 
हो गए हैं प्रतिपक्ष दलों की समझ में कुछ नहीं आया? लोग जिधर जा रहे हैं अगर उधर राजनीतिक 
दल पहले से ही न चल रहे हों तो कम से कम लोगों के चलने के बाद तो चलें। 
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की) घटना 
हो सकती है तो अस्पताल के बरामदों में साधारण जन पर क्या बीठती होगी | पिटाई की असलियत 


की जाँच पूरी होने के पहले उस पर टिप्पणी उचित नहीं, इसलिए मैं इतना ही कहँगा कि संसद सदस्या 
की उक्त मुद्रा अद्‌भुत ही नहीं, दृष्टिदोषयुक्त भी है। जो जनसाधारण के साथ हो रहा है वही कभी 
भूल से आपक साथ हो जाए तो आपको अचरज से मुँह बाकर यह नहीं पूछना चाहिए कि यदि संसद 
सदस्य के साथ ऐसा हुआ तो जनता के साथ क्या होता होगा। 


[दिनमान, संपादकीय, 28 मई 972. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


कम लोगों की बपौती 


पिछले सप्ताह कांग्रेस के मंच से यह वाक्य कि हमने जनता से जो वायदे किए थे वे हमें पूरे करने 
हैं, इतनी वार और इतनी तरह से दोहराया गया कि सुननेवाले जबरदस्ती लौटकर एक साल पीछे के 
चुनाव को ओर देखने लगे थे। 
वायदे पूरे करने का ऐसा भूत सिर पर क्‍यों सवार है, यह पूछने लायक सवाल है। जो भी किए 
गए हैं वे कोई अजीबोगरीब वायदे नहीं हैं और उनके अधीन जो काम करने हैं बे वायदे न किए 
गए होते तब भी हर अच्छी सरकार को करने ही होते। गरीबी हटाना, या बेहतर होगा गेरवरावरी 
मिटाना, एक निरंतर क्रिया है। तव फिर उमे करना, वायदे पूरे करने का अहसान लादना क्यों आवश्यक 
समझा जा रहा है | 
क्या इसकी वजह यह तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी के वे नेता जिन पर नीतियाँ निर्धारित और कार्यान्वित 
करने की जिम्मेदारी है, चुनाव के एक वर्ष बाद भी अपनी राजनीतिक मुद्रा से मुक्त नहीं हो पाए हैं? 
वे अब भी अपने अस्तित्व की चिंता से जूझ रहे हैं। कितना अच्छा होता कि वे इस ग्रंथि से हटकर 
सिर्फ वायदे पूरे करने का चमत्कार दिखाने की धुन छोड़कर समाज को बदलने की व्यापकतर नीतियाँ 
पर भी सोचना शुरू कर सकते। हर हालत में वायदे पूरे करने के संबंध में चर्चा अव कंवल पार्टी 
की अंतरंग चर्चा के रूप में ही होनी चाहिए। जनता को अपनी यह चिंता वताना कि यदि वायदे पूरे 
हुए तो हिंसात्मक उपद्रव हो जाएँगे, उलटे बाँस बरेली को | र 
वार-बार जनता को याद दिलाने से कि सरकार जव अपने स्वाभाविक कर्तव्य का पालन कर रही 
है तो दरअसल वायदे पूरे कर रही है, एक विशेष तरह का संबंध सरकार और जनता के वीच वनने 
लगता है। यह शायद हमारे प्रतिनिधि देख नहीं पा रहे हैं| वह संबंध है देनेवाले और लनेवाले का 
संबंध । इस संबंध पर सोचिए तो ऐसा मालूम होता है कि जिन्हें वोट दिया गया था वे इस समाज 
और इस जनता के अंश नहीं, कोई बाहर के शासक हैं जिनमें जनता का संबंध यहा हे कि उन्हान 
कुछ उम्मीदें दिला दी थीं, जिनके आधार पर जनता ने उन्हें स्वीकार कर लिया था। वास्तव में जिमे 
वोट दिया जाता न तो कोई जन्मजात शासक होता है, न उसका वोट देनेवाली जनता को निरी 
प्रजा समझने का दंभ करना उचित है | यह मही है कि वोट देने के समय मतदाता उम्मीदवार क॑ गुण-ठाष 
और हौसले देखता है, परंतु उसके बाद तो निर्वाचित प्रतिनिधि जनसमूह का एक अश ही बन जाता 
है। यदि निर्वाचित प्रतिनिधि, भले ही वे मंत्री क्यों न हों, जनता के सहयोगी न बनकर उसम लन-दन 
करते रहने की बुद्धि दशति रहें तो अनजाने एक बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। वे जनसाधारण मं गरावा 
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हटाने के कार्यक्रमों में साझे की भावना नहीं जगा सकेंगे । यह नुकसान काफी वड़ा होगा क्‍योंकि ठीक 
इसी वक्त, 97 के चुनाव के बाद वह मौका आया है जब गरीवी हटान का कहा काइ विरोध नहीं 
रह गया है और इस काम में जन-सहयोग जागृत किया जा सकता है। 

जो इसकी जगह जनसाधारण में ललचाई उम्मीदें जगाकर याद दिला रहे हैं कि जनता इंतजार 
करे, अभी कुछ बँटनेवाला है, वे या तो 97 और 72 के विराट्‌ वोट का संपूर्ण राजनीतिक अर्थ 
नहीं समझ रहे हैं या बरसों से शासक बने रहने के कारण अपने को एक विशिष्ट वर्ग का प्राणी समझने 
लगे हैं, जिसका अधिकार ही नहीं दायित्व भी जनता के ऊपर शासन करते रहना है। 

वायदे पूरे करने के विचार से अभिभूत रहने में एक और खतरा छिपा हुआ है। इससे हो सकता 
है कि योजना की दृष्टि बहुत सीमित हो जाए और जनता को जो प्राप्तव्य है उससे कम देकर हक 
नेता छुट्टी पा जाएँ। उदाहरण के लिए एक निश्चित अवधि में एक निश्चित संख्या भर की नौकरियाँ 
जुटाना सिर्फ एक तात्कालिक काम है। परंतु लोगों में छिपी हुई प्रतिभा को अवसर र देना, जिससे समाज 
में रचनासक बुद्धि का दायरा फैले, एक प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया पिछले 25 वर्षों में धीमी होती गई 
है। रचना चाहे विचार की हो चाहे मकान की, क्रमशः कम लोगों की बपौती बनती गई है। यहाँ तक 
कि आज युवा समाज में स्पष्टतया दो वर्ग वन गए हैं। एक में वे युवक हैं जिनका भविष्य सुरक्षित 
है क्योंकि वे शासकों की भाषा और संस्कृति में पले राजकुमार हैं, दूसरे में वे हैं, जिन्हें अपने उठने-बैठने, 
बोलने-चालने के सबब से ही हर प्रतियोगिता में हार जाने की आशंका रहती है। युवाजगत का यह 
विभाजन दिन-प्रतिदिन स्थायी होता चला जा रहा है । एक हिस्से के लड़के निश्‍चित भाव से प्रथम श्रेणी 
में उत्तीर्ण हो रहे हैं। दूसरे की शक्ति कहीं परीक्षा-पद्धति बदलवाने के आंदोलन में, कहीं नकल करने-कराने 
के व्यापार में नष्ट हो रही है। नकल व्यापार का उल्लेख यहाँ इसलिए नहीं किया गया है कि उसे 
कोई संपूर्ण समस्या का केंद्र मान ले। उसे दिखाया है इसलिए कि शायद उसके दृष्टांत से यह स्पष्ट 
किया जा सके कि कैसे युवा समाज में एक बहुत बड़े वर्ग में, जिसकी प्रतिभा की कद्र शासक वर्ग 
के यहाँ नहीं है, कुछेक गिने-चुने अवसरों के लिए आपस में छीना-झपटी करा दी गई है। 

श्री सुब्रह्मण्यम तीन आने रोज पर वसर करनेवालों को साढ़े तीन-तीन आने बॉट भी दें तो उनकी 
प्रतिभा का विनाश नहीं रुक जाएगा। बल्कि हो सकता है कि वह हमेशा के लिए अपने को इस दास 
समुदाय की नियति से बँधा मानकर पस्त हो जाए | उधर इसी तर्क के अनुसार कारयित्री प्रतिभा के 
कुछ वर्गों में सिमटते जाने की प्रक्रिया और स्फूर्त हो जाएगी | 

भारतीय युवा समाज के दो वर्गो में बँटने की दुर्घटना को रोकने और रोकने ही नहीं उलट देने 
की नीति को गरीबी हटाने की योजना का आनुषंगिक होना चाहिए | ऐसा होने से असंख्य पिछड़े नौजवानों 
को साझेदारी मिलेगी, हिम्मत बँधेगी और इससे जो विश्वास पैदा होगा वह निरे वायदे पूरे करने से 
पैदा होनेवाले विश्वास से कहीं अधिक विश्‍वसनीय होगा | ठोस फायदे तो यही हैं वरना खाया-पिया 
किसे याद रहता है। 


[दिनमान, संपादकीय, ।॥ जून 972. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


पुलिस का बेजा इस्तेमाल 


शिमला में इंदिरा-भुझे नर का विषय इतना व्यापक है कि सामान्य आदमी सिवाय इसके और क्या 
नतीजा निकाल सकता है कि यह आयोजन यों ही आराम से वैठकर--इसके पहले कोई भी भारत-पाक 
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शिखरवार्ता इतने ठाठ से नहीं हुई-गपशप करने का है। एक माने में यह नतीजा बहुत गलत नहीं 
ह-परतु इसस सह ध्वनि निकले कि सम्मेलन टॉयटॉय फिस हो जाएगा तो वह गलत होगी। आज 
एशिया के शक्ति-संतुलन के नक्शे पर न इंदिरा गाँधी इस स्थिति में हैं कि सम्मेलन की असफलता 
का दोष भुझे पर डाल दें, न भुट्टी इस स्थिति में हैं कि सम्मेलन को असफल सिद्ध कर अपने देश 
की वाहवाही लूट सके। दोनों के देशों में दोनों पर दवाव है कि सम्मेलन सफल होना ही चाहिए। और 
बाहरी दवाव तो है ही। आज की दुनिया. में किसी का यह कहना कि बाहरी दबावों की परवाह हम 
नहीं करते, हद से ज्यादा भोले बनना हे | 

एशिया में शांति के लिए भारत-पाक वार्ता एक आवश्यक और स्वागत सम्मेलन है तथा ऐसे सभी 
सम्मेलनों की तरह यह भी पहले से ही वहुत-सी बातों पर समझ पैदा कर और मन तैयार करके किया 
जा रहा इ। कश्मीर, युखबदा आर मात, इन पर एका और अभी फैसला हो जाने की आशा 
करना बेकार है कितु आपसी समस्याएँ युद्ध से नहीं बल्कि बातचीत से तय करने का चिरपरिचित वक्तव्य 
यदि यहाँ दोहरा दिया जाए तो इसी को आज के संदर्भ में बहुत बड़ी सफलता बताया जा सकता 
है। प्रधानमंत्री ने कहा ही था कि आज के हालात में हम लोग मिल रहे हैं, यही क्या कम है। 

पर असल बात यह है कि यह बहुत ही कम है | भारत-पाक शिखरवार्ता से और उसके बहुत 
बड़े दीखनेवाले घोषित नतीजों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का संबंध उस वक्त तक हर्गिज नहीं सुधर 
सकता जब तक कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के संबंध के साथ खिलवाड़ करना बंद न किया 
जाए | हाल के दंगों में बनारस में पुलिस का जो इस्तेमाल किया गया है वह दोनों वर्गों के परस्पर 
संबंध बिगाड़ने की सबसे अच्छी और एकदम नई तरकीव है। पुलिस का ऐसा खुल्लमखुल्ला इस्तेमाल 
आज तक नहीं हुआ था कि जिसमें पुलिस मदद के लिए चिल्लाकर एक वर्ग के लोगों को बुला ले 
और फिर बीच से हट जाए और दोनों वर्ग लड़ मरें। 

पुलिस के आदमी, आदमी हैं और हिंदुस्तानी हैं। उनको हिंदुस्तानी लोगों के खिलाफ इस तरह 
से खड़ा करना जैसे कि गुलामों के खिलाफ भाड़े के मैनिकों का प्रयोग किया जाता है, अपने आपमें 
एक नीचता है। बनारस में तो वह इससे भी अधमतर एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने एक भाई 
को फुसलाकर दूसरे से लड़वाने का साधन वनी | किंतु इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस पर नहीं, सरकार 
पर है और बनारस के दंगों का दोष खाली सांप्रदायिक लोगों पर डालकर वह अपने इस कर्म की 
सफाई देने से बच नहीं सकती। 

ये दंगे हुए ही क्यों? बांग्लादेश की स्वाधीनता की लड़ाई के दिनों में भारत में यह चेतना जागी 
थी कि धर्म के आधार पर दो-राष्ट्रों का सिद्धांत बनाने की व्यर्थता अब सिद्ध हो रही है | जनसाधारण 
की प्रकृति हमेशा तनाव बनाए रखने की नहीं होती : भारत की जमीन में वैसे भी विभिन्न धर्मों का 
अनुसरण करनेवाले मिलकर लौकिक संस्कृति बनाते रहे हैं। बांग्लादेश में भाषा और परंपरा का लौकिक 
स्वरूप धर्म के वावजूद जीवित रहा, यह वात हिंदुस्तान के बाकी लोगों के लिए आदर्श बननी चाहिए 
थी। तब फिर क्‍या ऐसा हुआ जिससे संस्कृति की रक्षा के नाम पर धार्मिक संगठन करनेवाले तत्त्व 
प्रबल बने रहे? 

॥972 के चुनाव में मुसलमानों के संगठित वोट की उपयोगिता कांग्रेस के लिए काफी कम हो 
चुकी थी। उसने पाकिस्तान को हराकर और भारत से कभी जाकर पूर्व पाकिस्तान में बसे मुसलमानां 
को फिर भारत न आने देने की धमकी देकर कट्टर हिंदू बोट काफी अच्छी संख्या में बटोर लिए थे। 
आनेवाले दिनों की राजनीति में कांग्रेस को यथास्थितिवादी दकियानूसी हिंदू समाज से बहुत मदद लेनी 
है और साथ में मुसलमानों के वोट संगठित करनेवाले माध्यमों को भी सही रास्ते पर लाना हैं। 

क्या यह सही नहीं है कि इन दंगों के होने से दोनों कार्यों में सत्ताधारी दल को आसानी हो जाएगी? 
और क्या यह उसमे भी अधिक सही नहीं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक नया 
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जहर फैलने लगेगा? . RP 

यदि हम भारत और पाकिस्तान के वीच स्थायी मैत्री और शांति चाहते हैं तो बहुसंख्यकों को 
अलग और अल्पसंख्यकों को अलग खुश करने की नीति छोड़ देनी होगी और हिंदू-मुसलमान के बीच 
से पुलिस और मजिस्ट्रेट को हटाकर राजनीतिक स्तर पर शांति स्थापना की जिम्मेदारी डालनी होगी। 
पता चला है कि यह नियम विचाराधीन है कि दंगा काबू में न आने पर मजिस्ट्रेट दंड का भागी हुआ 
करे | क्यों न दंगा शुरू होने पर स्थानीय राजनीतिक नेताओं पर जुर्माना किया जाए? 


[दिनमान, संपादकीय, 972. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


नगण्य आदमी 


उर्दू बोलनेवाले के ऊपर बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो गुजर रही है उस पर जरा गौर कीजिए तो 
एक ऐसी बात दिखाई देने लगती है जिसे देखकर आँखें खुल जाएँ। पर उसे देखने के लिए भी तो 
आँखें खुली होनी चाहिए। 
वह यह है कि उर्दू वास्तव में हिंदुस्तान की भाषा है, पाकिस्तान की नहीं है। वह पैदा तो कहीं 
दिल्ली के आसपास हुई लेकिन तत्कालीन शासकों और जनता के बीच जनता की बोली के सहारे आती-जाती 
रही। इसलिए मध्यप्रदेश में काफी फैली। दूरस्थ प्रदेशों में शासक की भाषा बनकर रह गयी। 
उसकी स्थिति मध्यप्रदेश से दूर के प्रदेशों में आज भी ठीक यही है चाहे वे प्रदेश अब पाकिस्तान 
में पड़ते हों या बांग्लाटेश में। पाकिस्तान में उर्दू को सरकारी भाषा बनाने का आंदोलन उन्हीं लोगों 
का है जो भारत से पाकिस्तान गए थे और जो अंग्रेजों के बाद अब तक पाकिस्तान पर शासन करते 
रहे। बांग्लादेश में जिन मुसलमानों को खुल्लमखुल्ला बिहारी कहते हुए भी हिंदुस्तानी शासक भारत का 
नहीं मानते उनकी उर्दू भी बांग्लादेश में पैदा नहीं हुई थी, भारत से गई थी। इतना सब देखकर भी 
अगर कोई आँखें मूँदे रहे और कहे कि नए सिंधी और विहारी कोई दूसरी कोम हैं इसे सिवाय जिद्द 
के और क्‍या कहा जाए। 
पाकिस्तान में सिंधी और उर्दू के झगड़े का हल बड़ी चालाकी से निकाला गया है | यह हल निकालते 
समय पाकिस्तान के सामने भारत सरकार का आदर्श जरूर रहा होगा। वहाँ अब 42 वर्ष तक सिंधी 
न जानना या उर्दू न जानना सरकारी नौकरी हासिल करने के रास्ते में बाधक नहीं माना जाएगा, जिसका 
मतलव यह होगा कि दोनों भाषाएँ सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए आवश्यक नहीं रहेंगी, जिसका 
मतलब यह होगा कि अंग्रेजी जाननेवाले को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। जो सिंधी के .साथ हुआ वह 
तो वही है जो भारत में हिंदी के साथ हुआ है। भुट्टो ने सिंधी और उर्दू के झगड़े को अपनी तानाशाही 
ओर मजबूत करने का साधन बनाया है। भारत में ऐसा प्रयल भले ही 25 वर्ष तक चल गया हो, 
पाकिस्तान में वह शायद भारत के पहले ही विफल होगा। पाकिस्तान की भाषाओं को दबाए रखने 
का मतलब उन भाषाओं में फूट डालना है। एकमात्र सही रास्ता उन सबको समान रूप से केंद्रीय सरकारी 
भाषाएँ बनाना है। पर उससे उन सबमें नया नेतृत्व उत्पन्न होगा जिससे भुट्टो बहुत प्रसन्न नहीं होंगे। 
भुरे भी पाकिस्तान में सत्ता के केंद्रीकरण की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। भारत के मुकाबले पाकिस्तान 
मे सत्ता के केंद्रीयकरण की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। भारत के मुकाबले पाकिस्तान में यह प्रक्रिया राष्ट्र 
के खंडित हिस्सों को राष्ट्र का रूप देने की जबरदस्ती कर रही है | यह जबरदस्ती अधिक दिन नहीं 
चलता, यह ता बाग्लादेश के उदाहरण से स्पष्ट ही हो चुका है। किंतु जब तक यह चलेंगी तव तक 
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पाकिस्तान में लोकतंत्रीय विकास मरता रहेगा | 
Fr मारत में भाषा को लेकर ऐसा कोई झगड़ा तो नहीं हो रहा है जैसा अभी पाकिस्तान में हुआ, 
किन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि यहाँ सव कुछ ठीक है। यहाँ राजनीतिक दलों की दिशाहीनता 
चिंताजनक हैं। एक हो पार्टी का शासन प्रायः पूरे देश पर हे | इसमे जनप्रतिनिधित्व बहत सीमित हो 
गया है। एक प्रकार से जनता के अपने विवेकसम्मत निर्वाचन का विशेष अर्थ भी नहीं रह गया है 
क्योंकि एक पार्टी का कोई भी आदमी सारे देश में कहीं भी, किसी राजनीतिक पद पर नियुक्त कर 
दिया जा सकता है। पर शायद टीक-ठीक ऐसा करने लायक शक्ति अभी पार्टी के पास नहीं है इसलिए 
इतना ता ध्यान रखा ही जाता हैं कि जो मुख्यमंत्री केंद्र से भेजा जाए उसका चाहे भाषा का, चाहे 
जन्म का काई न कोई संबंध उस प्रदेश मे हो, जहाँ बह नियुक्त हो रहा है। 

कंद्र सरकार से यह कहना तो मजाक ही होगा कि वह विरोधी दलों की सरकारें भी बनाए | लेकिन 
राज्य सरकारों से यह माँग करना कि वे अपने प्रदेश में निर्वाचित स्वायत्त संस्थाओं के माध्यम मे सत्ता 
के अधिकारों को जनता में बाँटें, एक उचित माँग पर जोर देना हे। आज गाँव, तहसील, जिला इन 
स्तरों पर साधारण आदमी अपने लौकिक राजनीतिक अधिकार को प्रायः भूल चुका है। बह निराशा 
में राजधानी की ओर हर समय देखता रहता है और राजधानी केंद्र की ओर देखती रहती है | राजनीतिक 
सत्ता का केंद्रीकरण सामान्य आदमी के लिए इसलिए घातक है कि वह उमे नगण्य बनाकर छोड़ देता 
है और मानसिक रूप से उसे राजनीति से विरक्त करके केवल चुनाव के समय बोट देनेवाला यंत्र वना 
देता है। यह सही है कि ऐसा नहीं होगा कि सारे भारत में सव साधारण लोग रातोरात सोचना बंद 
कर दें | लेकिन उनकी रचनात्मकता तेजी से मिट रही है और वे नारों और प्रतीको के पीछे चलनेवाले 
दिमागी गुलाम बनते जा रहे हैं। 

इस प्रक्रिया को कहाँ से रोकना चाहिए। क्या वे राजनीतिक दल इसे रोक सकते हैं जो केवल 
लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं? या जो केंद्रीय नीतियों पर बड़े-बड़े अखबारों 
और परिसंवादों में बहस चलाकर अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं? इनसे उम्मीद कम ही है | उम्मीद सभी 
स्तरों पर अपने लिए एक आजाद रचनात्मक जिंदगी की माँग करनेवाले अपने-अपने धंधों में लगे लोगों 
से अधिक है। इनमें भी नई पीढ़ी के लोग, जिनके आगे सारी जिंदगी बनाने को पड़ी है, समाज में 
फैली हुई दासता की घुटन से अधिक परिचित होंगे, ऐसा मानकर चला जा सकता है | तव फिर पहल 
भी उन्हीं को करनी होगी | 


[दिनमान, संपादकीय, 23 जुलाई ।972. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


मारते वही, जिलाते वही 


हर हिंदू-मुसलमान दंगे में गरीव हिंदू और गरीब मुसलमान ही मारे जाते हैं। बड़े-बड़े लोग सुरक्षित 
रहते हैं। जो दंगा नियोजित होता है उसे ठीक वक्त पर शांत कराना इन बड़े-बड़े लोगों का काम होता 
है। उसे शांत कराने के बाद फिर ये ऊँचे स्तरों पर बातचीत चलाते हैं जिससे दंगे से डरे और पिटे 
लोगों को नेतृत्व” दे सकें और उस नेतृत्व के आधार पर राजनीति के फायदों में हिस्सा बँटा सके | 

बनारस में जून के दंगों में भी सबसे ज्यादा आतंक बजरडीहा नामक गरीब मुहल्ले में फैला | मुस्लिम 
मजलिस और लीग द्वारा संचालित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक विरोध की आग बजरडीहा 
में लगी, जहाँ 99 प्रतिशत बुनकर हैं, जिनका संस्कृति से संबंध कला का है, और विश्वविद्यालय से 
संबंध कुछ नहीं है तो क्या समझा जाएगा? यही न कि जव तक कुछ गरीब न सताए जाते दग करानवाला 
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एक ऐसी बहस बना दिया गया है जिसमें उलझकर लोग यह भूल जाएँ कि दंगे करानेवालों का उद्देश्य 
क्या था। ro SN दिन ठल हु 
7 जून को बजरडीहा के एकमात्र विजलीघर में आग लगा दा गई । उर दिन गुंडे "लोग बजरडोहा 
में बाहर से आनेवाले मुसलमानों को रास्ते में मार-पीटकर इधर भेज रह थ जिससे वजरडीहा में उत्तेजना 
फैले | 8 जून की सुबह गाँव के छोर पर हल्ला हुआ कि एक लुहार को मुसलमानों ने छुरा मार दिया। 
इसी छोर पर वजरडीहा नागरिक सुरक्षा के पोस्टवार्डन तेजनारायण मिश्र रहते हैं। उन्होंने कहा दंगे 
की शुरुआत' इसी घटना से हुई | तनाव पहले से ही था और पुलिस भी पहले से ही थी। बद्री लुहार 
को छुरा लगना सुनते ही हिंदू उत्तेजित हो गए और लाठी, भाला, गड़ासा आदि लेकर चढ़ गए। उधर 
से भी लाठी, भाला, गँड़ासा लेकर लोग चढ़े। दोनों ओर करीव हजार-वारह सौ लोग थे। यहाँ जो सिविल 
पुलिस थी उसके पास केवल लाठी थी, इसलिए उसका प्रभाव नगण्य था | बाद मे मेर कहन पर सशस्त्र 
पुलिस आई और उसने गोली चलाने का डर दिखाकर कई लोगों को हटाया। तेजनारायण मिश्रजी “तनाव 
पहले से ही था' कहकर ॥7 जून को बजरडीहा के पूर्व होनेवाली घटनाओं को नजरअंदाज कर देते 
हैं। पर क्या कोई इससे इनकार कर सकता है कि दालमंडी, मदनपुरा, रेवड़ी तालाब आदि में पुलिस 
कार्रवाई से जो आग भड़क उठी थी उसी को बजरडीहा में स्थानांतरित किया गया? यहाँ अलग से 
कोई कारण बताना सारी समस्या को जान-बूझकर खंडित करके प्रस्तुत करना है, जिससे उसका अर्थ 
अस्पष्ट हो जाए | नर 
द्रमुक के शिष्टमंडल ने उत्तरप्रदेश जाकर जो नतीजे निकाले हैं वे बनारस के लोगों को पहले 
से ही मालूम थे। उत्तरप्रदेश सरकार ने दंगे की न्यायिक जाँच से एक बार फिर इनकार करके ज़रूर 
एक नया काम किया है। उसने मानो यह सिद्ध कर दिया है कि नागरिक का सुख-चैन और जान-माल 
इतना महत्त्वहीन है कि यदि सत्ताधारी दल को कोई राजनीतिक असुविधा होगी तो वह नागरिक के 
हित में कोई जाँच नहीं कराएगा। 
बजरडीहा : इसकी कुल आवादी 3,742 है, जिसमें सौ पीछे 95 मुसलमान और 5 हिंदू हैं। हिंदू 
| है और मुसलमान दोनों के मकान आपस में मिले-जुले हैं। वजरडीहा के बगल में खोजवाँ गाँव है। वहाँ 
मुसलमानों के कुल 7-8 मकान ही हैं, बाकी सभी हिंदू | जून 972 के दंगों से पूर्व यहाँ पर प्रायः 
30 वर्ष से पूर्ण सद्भाव था | बजरडीहा में रहनेवाले सभी मुसलमान बुनकर हैं। उनके यहाँ बनारसी 
साड़ी हथकरघे पर बनाई जाती है। मासिक 50 से 250 रुपए तक की आमदनी होती है। मुसलमानों 
के बीच रहने वाले हिंदू अधिकतर अहीर, नोनिया, बरई आदि हैं | वजरडीहा से कुल 72 आदमी गिरफ्तार 
हुए थे। 
इस मोहल्ले के शमसुलहक ने बताया कि साढ़े 5 बजे सुबह हिंदू चढ़ आए । उनके साथ आठ 
पुलिस और दरोगा थे। हम लोगों के रोकने पर हिंदुओं के साथ-साथ पुलिस ने भी हमें मारा। मकानों 
में आग लगा दी। के.पी. सिंह दरोगा और पुलिसवाले हिंदुओं को हाथ से इशारा करके आगे बढ़ने 
को कह रहे थे; बल्कि के.पी. सिंह ने एक आदमी के हाथ से आग छीनते हुए कहा कि 'साले आग 
ऐसे लगाई जाती है” और स्वयं ही एक मकान में आग लगाई। हम लोगों के गुहारने पर कहा कि 
साले तुम लोगों के चेहरे से भी नफरत है। जमालू को पकड़कर ले गए और पेड़ में बॉधकर खूब 
मारा | 
| रोती शकूरन ने कहा-हम दुई बुढ़वा-बुढ़िया हई अउर 3 बेटवा और 2 पतोह। सब मिलाइ के 
। 4 परानी हई। हम लोग बइठक में रहली कि सब गँड़ासा, टॉगा लइके चढ़ि आइन अउर दरवाजा 
| ' तोड़ दिहिन। हम लोग कइसों पीछे खिड़की तोड़ि के भगली। एह समय एनसे ओनसे माँग के खात 
| 


का उद्देश्य सिद्ध न होता । हस्वमामूल दंगे के वाद दंगे के कारणों के वारे में मतभेद फैलाकर उसे 


हई | हमारे बिटिया कै सोने कै हँसुली, चानी कै करधनि अडर ।,300 रुपए नकद अउर पतोहन के 
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सव गहना-गुरिया उठाइ लइ गइन | यहि समय पानी पिये वदे एक गिल नदी 

न के घर की चारपाई आज यहाँ कक गेट भी ना नित 

व हा गया कए का जगत 

तोड़ दी गई, गड़ारी को कुर में डाल दिया और कुएँ को भी पाटने की कोशिश की। 

शमसुद्दान और शमसुलहक ने वताया कि हम लोगों के साथ करीव 2,000 हिंद कारीगर भी काम 
करते ह| हम लागा न उन्ह काम करना सिखाया और वे हमें उस्ताद की तरह मानते थे, पर वे भी 
उस समय लाठी लकर चढ़ आए थे और ललकार रहे थ। अव जव काम शुरू करेंगे तो उन लोगों 
को वुलान उनक घर जाना पड़गा। विना उनके हम लोगों का करघा नहीं चल सकेगा। हम लोग हमपेशा 
थे। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर इसमें उनका दोष नहीं। पुलिसवालों और उनके नेताओं ने 
उभारा था। 

पुलिस से फरियाद करने पर कि हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है वह अब्दल कददस को 
पकड़ ले गई और गांव क छोर पर ले जाकर उसके हाथ-पैर तोड़ दिए। राहत के बारे में पूछने पर 
बताया कि एक दिन गेहूँ मिला था। हाजी रमजान अली और इस क्षेत्र के पार्षद देवदत्त तिवारी ने 
हम लोगों की काफी मदद की | समाजवादी युवजन सभा के मजूमदारजी ने भी नईम को एक मिलाई 
मशीन दी और कुछ रुपयों से भी लोगों की मदद की है। 

नेताओं के वारे में बड़े क्षोभ के साथ बताया कि उन्हीं की वजह से यह सब हुआ। हम लोग 
तो अपढ़ हैं। बचपन से ही रोजी-रोटी के लिए करघे पर बैठ गए। फिर अब और कामों के लिए 
फुरसत कहाँ । 

“कमलापति त्रिपाठीजी आए थे, पुलिस कैप पर ही कुछ बड़े लोगों से दो-चार मिनट बात करके 
चले गए।” 

मोनू उफ मोहम्मद यासीन का पक्का मकान बिलकुल जल गया | उन्होंने बताया कि सामने गाँव 
के घर सें बाल्टी में पिटरौल लाकर लग्गे में पिटरील से भीगा कपड़ा बाँधकर मकान में आग लगाई। 
चिक्का चलते समय हम लोग घर पर सात आदमी थे | हमारा पचास हजार रुपए का माल नुकसान 
हुआ। करघा कपड़ा, आदि सब राख हो गया। बकरा, बकरी, साइकिल, रेडियो उठा ले गए। आठ 
सो नकद था, वह भी ले गए। हमारे बगल में रामप्रसाद नोनिया रहते हैं। मकान में आग लगने से 
एक दिन पहले रात को ही इन्होंने अपने घर की औरतें हरां दी थीं। मोनू के घर में आग लगने पर 
पुरुष भी भाग गए | दमकल आई तो केवल रामप्रसाद का घर ही बुझाकर चली गई | हम लोग आग 
न बुझा सकें इसलिए लोग नलका भी उखाड़ ले गए और उसमें लकड़ी दस दिया । एक मॅँगरूप्रसाद 
चौरसिया दंगे के दौरान यहीं रहे | उन्हें कोई खतरा नहीं हुआ। 

रामप्रसाद ने वतलाया कि पीछे से चिक्का चलने पर हम भागे। इससे पहले हमें कोई खतरा नहीं 
था | मेरे घर में मुसलमानों ने आग लगा दी | भागते समय मेरे सिर में चिक्के से चोट आई । मुझे तेजनारायण 
मिश्र के घर लिटा दिया गया। 

रामजियावन का भी मकान राख हो गया | उन्होंने बताया कि यहीं के लोगों ने आग लगाई । हमारा 
करीब 40 हजार का माल गया। 

लालमन का भी मकान जला दिया गया। लड़की की शादी कें लिए जमीन में गड़ा रुपया व 
जेवर भी मुसलमान उठा ले गए हे न 

साड़ी व्यापार में प्रतिष्ठित हाजी रमजान अली से पूछा गया : “क्या आपको पता था कि दंगे 


| इस बार जनसंघ को दिया। इससे हमें फायदा भा हुआ। जा कुछ भा इस मुहल्ले का भलाइ 


देते थे 
के लिए हुआ इसी समय हुआ। इससे पूर्व किसी ने कुछ नहीं किया। व 
मशहूर लँगड़ा हाफिज की मस्जिद से आगे बढ़कर दालमंडी की गली हे | यह नाम जिसका याद 
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दिलाता है उस घिनौने देहव्यापार की कोई गंध वहाँ नहीं थी। कुल गली में चहलपहल थी। मुँह वाँधे 
लपकते जा रहे मजूर थे, रेंगते हुए धीरज के अवतार लाला लोग थे और ख्वामख्वाह मंडराते हुए, 
दाढ़ी बढ़ाए, जबरदस्ती अपने को गंदा बनाए कई तरह क आकाए-अकार के नौजवान थ। आश्चर्य 
होता था इससे कि उनमें से कुछ नई से नई काट की कमीजे और पतूलन पहने हुए थ। क्या विदेशी 
सैलानी इन्हें बनारस लाए थे। एकाएक याद आया कि भुवनेश्वर क॑ नाटका मे नोकरा का लवी नोकवाले 
कालर की कमीजें पहनने का निर्देश बार-वार दिया गया है | सन्‌ ॉ940 मे लवी नाक वाल कालर 
देहाती ही पहना करते थे। ही gs क... 
न जाने क्यों वनारस के दंगों के वाद के वातावरण में यह आधुनिक फॅशनवाला वोध अँट नहीं 
रहा था, खास तौर से यह देखकर कि जितने लोग मारे और सताए गए वे सब अत्यंत साधारण आर्थिक 
स्थिति के लोग थे। मन ऐसे लोगों को ही खोजता था जो उन्हीं के जैसे हों और वैसा ही दिखना भी 
चाहते हों। सोशलिस्ट पार्टी के कई कार्यकर्ता मदद और संगठन का कार्य कर रहे थे। इन्हें छोड़कर 
अन्य किसी दल के लोगों को इतना सक्रिय नहीं देखा गया। वास्तव में दूसरे दल सक्रिय थे, लेकिन 
सामान्य लोगों के बीच में नहीं। वे दूसरे ही स्तरों पर अपना काम कर रहे थे। 
सम्पन्न आबादी मदनपुरा, मजदूरों की आबादी बजरडीहा और मध्यवर्गीय दालमंडी के थोड़े परिचय 
से ही निस्संकोच कहा जा सकता है कि दंगा शांत है पर दिमाग की स्थिति निराशाजनक है | पुलिस 
ने यह मानकर कि सरकार हिंदुओं की है, जिस तरह की राजनीतिक भूमिका अदा की उसे एक सिरे 
से सब लोग बुरा बताते हैं। बनारस में ही नहीं, फीरोजाबाद में भी पुलिस की करतूत किसी से छिपी 
नहीं रही है और सरकार की तरफ से भी इस आरोप का कोई खंडन नहीं हो रहा है कि पुलिस ने 
हिंदुओं की या हिंदुओं ने पुलिस की मदद से मुसलमानों पर हमला किया | फिर भी पुलिस के खुल्लमखुल्ला 
बहुमत की ओर से बोलनेवाले चरित्र को लेकर समाज के ठेकेदार लोगों में कोई प्रखर क्रोध नहीं दिखाई 
दिया, मानो वे सोचते हों कि जो काम पुलिस हमेशा से छिपकर करती आई है उसी को अब खुलेआम 
करे तो इसमें नई बात क्या है? यह पुलिस राज की ओर बढ़ने का एक और बहाना है, यह वे नहीं 
देखते। 
दंगों के बाद एक अंतर्धारा, जो कि समाज में पहले से ही थी, फिर से जागी है-वह यह है 
| कि अच्छा ही हुआ कि मुसलमानों की पिटाई हो गई | इस वात को कोई कहता तो नहीं, क्योंकि आज 
| भी प्रकट रूप से हिंदू समाज का उदार सहिष्णु चरित्र ही सवका काम्य है । किंतु यह अंतर्धारा इतनी 
विरल भी नहीं है जितनी ऊपर से दिखाई देती है। इसी के चलते मुसलमानों और पुलिस के संघर्ष 
को महत्त्व देकर लोग यह भूल जाते हैं कि पुलिस ने हिंदुओं के साथ एक और मुसलमानों के साथ 
दूसरा व्यवहार किया। क्या इसको लोग अंग्रेजों के जमाने में पुलिस के मुसलमान-समर्थक रूप की याद 
करके भूल जाते हैं? यदि हाँ, तो क्या वे अंग्रेजों के जमाने जैसी पुलिस चाहते हैं? 
कांग्रेस, जनसंघ, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी के वीच एक तरह का मुकाबला चलता दिखाई । 
दिया-मुमलमानों से सबसे अधिक सहानुभूति कोन प्रकट कर सकता है | दूसरे शब्दों में कहें कि मुसलमानों 
को सबसे अधिक सहानुभूति कौन पा सकता है। वजरडीहा के इलाके में तो कांग्रेस और जनसंघ की 
यह प्रतिद्ंदिता अद्‌भुत रूप में प्रकट हुई | बजरडीहा के जनसंधी पार्षद ने बजरडीहा के नुक्कड़ पर 
रहनेवाले कांग्रेसी नेता पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने घर के पीछेवाले इलाके में वसे हिंदू गाँव 
में जाकर अफवाहें फैलाई जिससे हिंदू हमलावर हुए । कांग्रेसी नेता ने बताया कि जनसंघी पार्षद को 
भागकर मेरे घर के पास एक घर में शरण लेनी पड़ी, जिससे उनका यह दावा कि मुसलमानों की रक्षा 
के लिए पुलिस को उन्होंने बुलवाया था खंडित हो जाता है। “पुलिस तो मैं बुलाकर लाया।” और 
अफवाह फलान क आरोप से तो वह इनकार करते ही हैं। 
एक ही थैली के इन दोनों चट्लेबड्लें के वीच सोशलिस्ट पार्टी की क्या स्थिति है? 
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दालमडा क इलाक म एक चाय की दूकान में बैठ अनेक मुमलमान कार्यकर्ता पुलिस के एकतरफा 
अन्याय पर पाम त्रकट कर रहं थे। ये लोग मुस्लिम मजलिस और मुस्लिम लीग के कार्यकर्ती नहीं 
थे। जब इनसे पूछा गया कि मुस्लिम मजलिस और मुस्लिम लीग के लोग कहाँ हैं और दिनमान उनमे 
भा मिलना चाहता है तो जवाब मिला कि लीग के मेंबर तो खोजने में ही दो-चार मिलेंगे, अन्यथा 
यहाँ उनका कोई जोर नहीं है। जोर नहीं है तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक के विरुद्ध 
आदालन म॑ मुसलमान किसक कहने से शामिल हुए? इस सवाल का कोई जवाव यहाँ मिल ही न 
सकता था। एसा लग रहा था जैसे और जगहों की तरह यहाँ भी लोग यह मानकर चल रहे थे कि 
अगर काई मुसलमान हे ता उसका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक के विरुद्ध आंदोलन में 
साथ आना स्वाभाविक है। मुसलमान के अपने कोई विचार नहीं हो सकते, मिवाय इस विचार के कि 
वह मुसलमान हे | उससे कुछ और चाहना वेकार हे और क्यों चाहा जाए? पूछा गया अगर आपका 
कहना सही हे कि मुस्लिम लीग का यहाँ जोर नहीं है तो मुस्लिम लीग जब दूसरी वार आंदोलन की 
पुकार लगाएगा तव मुसलमानी को उसके पीछे जाने से रोकने लायक जोर आपमें होगा? उत्तर में थोड़ी 
देर मौन रहा। फिर विषयांतर हो गया 

वास्तव में यह प्रश्न मुस्लिम कार्यकर्ताओं से नहीं वल्कि सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछा 
जाना चाहिए था | वे मुसलमानों के वीच में क्या कर रहे थे? क्या वे उनको भरोसा दिला रहे थे कि 
आप पर अत्याचार होगा तो हम आपकी मदद करेंगे? या वे उन्हें यह भी समझा रहे थे कि आपके 
मुस्लिम मजलिसी और मुस्लिम लीगी नेता कांग्रेस से सौदेवाजी करने के लिए अपना जोर कांग्रेस को 
दिखाने की नीयत से आपको भड़का रहे हैं और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक आपके इस्लाम 
का न तोड़ सकता है और न बना सकता है। जनसंघ और कांग्रेस दोनों ने दला के रूप में मुसलमानों 
को साफ-साफ यह सीख नहीं दी है कि वे विधेयक के विरुद्ध आंदोलन न करें। दोनों ही डरते है 
कि इससे मुसलमानों का समर्थन हाथ से जाता रहेगा | ये दोनों डॉ तो समझ में भी आता है क्योंकि 


' ये दोनों राजनीतिक सत्ता के काफी नजदीक हैं; सोशलिस्ट पार्टी का इसमें डरना विचित्र है। उसे तो 


उत्तरप्रदेश में सत्ता के नजदीक होना तो दूर विधानसभा में विरोधी दल के विधिवत्‌ पद से भी हाथ 
धोना पड़ा है। 


(दिनमान, 6 अगस्त ॥972. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


आज की चुनौती 


9 अगस्त 4942 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने “अंग्रेजों, भारत छोड़ो' का प्रस्ताव पारित किया था | 30 
वर्ष बाद हम देखते हैं कि अंग्रेज चले गए हैं मगर अंग्रेजियत बढ़ गई हैं। अंग्रेजियत के माने खाली 
अंग्रेजी की धौंस नहीं है, हिंदी के जरिए भी अंग्रेजियत हो सकती है। समाज में रूढ़िवादी संस्कारों 
को और राजनीति में विशिष्ट वर्ग को मान्यता देते हुए अधिसंख्य लोगों पर शासन करते रहने की 
बुद्धि ही अंग्रेजियत है। गरीवी मिटाने के साथ-साथ इस बुद्धि को भी पलटना होगा क्योंकि गरीबी 
की जड़ें इसी में हैं। 

यह अंग्रेजियत आज कई रूप धरकर प्रकट हो रही है | ऊँची जाति का घमंड इसका सबसे वीभत्म 
रूप है चाहे वह अंग्रेजी में प्रकट हो चाहे हिंदी में | राज्य की ताकत का आतंक इसका एक और 
रूप है जो जनता और सरकार के बीच पुलिस के बढ़ते हुए महत्त्व से प्रकट होता है। जब ये दोनों 
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एक-दूसरे के पूरक हो जाते हैं तव वे गहरे पैठकर मनुष्य की वरावरी की अवधारणा पर और वैचारिक 
साहस पर चोट करते हुए सभी तरह की रचनात्मकता का विनाश आरंभ करते हैं। 
आजादी के 25 वर्ष में औद्योगीकरण के लिए जितना बड़ा ढाँचा वनाने में सफलता मिली है 
वह ॥947 के मुकाबले निश्चय ही बहुत बड़ा है। फिर भी कोई यथार्थवादी उसे यथैष्ट नहीं मानेगा | 
इंदिरा गाँधी की सरकार को जनता ने जो विराट्‌ विश्वास का वोट दिया है उसकी मानरक्षा के लिए 
चह नई आर्थिक औद्योगिक नीतियों पर विचार कर रही हैं। 25 वर्ष के इतिहास की जिन गलतियों 
को आज हम पहचान रहे हैं उनको इस विचार में लाना चाहिए, व आज़ादी के पहले से जो वर्ग जाति 
और दौलत के आधार पर शक्तिशाली था इन 25 वर्षों में उसी के हाथ में दौलत, अवसर और अधिकार 
जमा हुआ है और अब भी होता रहे तो हम आसानी से और 25 वर्ष गरीबी मिटाते रह सकते हैं। 
पर उतना वक्त अब हिंदुस्तान के पास नहीं है। 
अभी तक अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति ने उसे एक तरह की मोहलत दे रखी थी। अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति 
का इस समय तकाजा है कि हिंदुस्तान एशिया में अपनी वह भूमिका अदा करे जो अभी तक उसने 
दो बड़ी शक्तियों के गुटों से अलग रहने के सबब से पूरी तरह नहीं की-साधन और संपदा के गोरे 
शोषण को पलटने की भूमिका। 
यदि 25 वर्ष की आज़ादी की, या आज़ादी की ही, कोई अहमियत है, तो वह सिवाय इसके 
और कोई भविष्य भारत का नहीं है कि वह यह भूमिका अदा करे। यह न सिर्फ गोरे तकनीकी प्रभुत्व 
से अपनी रचनात्मकता की रक्षा के लिए ज़रूरी है बल्कि ऐसी दुनिया के लिए भी ज़रूरी है जिसमें 
भारत, चीन और अफ्रीका के देश बिना आपसी शक्तिस्पर्द्धा में अपनी शक्ति गँवाए साथ-साथ रह सकेंगे। 
मान लें कि यह दुनिया बहुत दूर की कल्पना है। फिलहाल हम इतिहास को और नजदीक से 
देखने की कोशिश करें | बराबर की ताकत जमा कर लेने के बाद तो दो देशों में अपनी-अपनी समाज-व्यवस्थाओं 
की तुलना का महत्त्व कम हो जाता है, परंतु भारत को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वह अभी किसी 
बड़ी ताकत के बराबर नहीं पहुँचा है जो उसके लिए अपनी समाज-व्यवस्था का प्रश्न अप्रासंगिक हो 
जाए। यह मूल प्रश्न है और अधिक उत्पादन में तेजी लाने के अनिवार्य कर्तव्य के साथ जुड़ा है, जैसा 
कि उसे रहना चाहिए। यह सोचना 97 के चुनाव के नतीजे के साथ जबरदस्ती करना होगा कि 
विना पिछड़े वर्गों की जगह बदले समाज की रूढ़िवादिता बनाए रखते हुए राष्ट्र में ऐसी कोई मजबूती 
लाई जा सकती है जो नए अंतरराष्ट्रीय शक्तिसंतुलन में भारत को अपना स्वतंत्र रास्ता खोजने की 
ताकत दे सके। 
परंतु आज भारत के मानचित्र का यही अंश धुँधला दीखता है। हमें मोटे तौर पर उद्देश्य तो 
ज्ञात है-यह कि समाज के पिछड़े वर्गों को आगे लाना है, पर उसकी राजनीतिक तदबीर क्या है? 
25 वर्ष में भारत का राजनीतिक इसका जवाब ढूँढ़ नहीं पाया है। वह जिस वर्ग में पैदा हुआ और 
पला-उसके लिए इतने बड़े परिवर्तन की कल्पना रोमांचकारी है। परिवर्तन का अपने आप घटित होना 
उसे काबिले बर्दाश्त है बशर्ते कि वह बहुत धीरे-धीरे घटित हो रहा हो, किंतु समाज को बदल देने | 
व खातिर राज्यसत्ता का इस्तेमाल उसे दुष्कर है। इसमें असाधारण त्याग और साहस की ज़रूरत है 
री फिर उससे सत्ता की व्यवस्था भी बदलती है । 75 करोड़ में से 38 करोड़ 60 लाख जहाँ 25 
वर्ष की आज़ादी के बाद भी निरक्षर हों, वहाँ पिछड़े वर्गों को उचित हिस्सेदारी देने का प्रशासनिक | 
उपाय घूम-फिरकर समर्थ वर्गों के ही बीच रह जाया करता है | उपाय प्रशासनिक ही होते रहे हैं और , 
तब तक होते रहेंगे जब तक कि पिछड़े वर्ग को स्वयं अपना नेतृत्व करने का अवसर न मिले। | 


[दिनमान, संपादकीय, 43 अगस्त 972. भँवर, लहरें और तरंग] | 
| 


| 
; 
| 
| 474 / रघुवीर सहाय रचनावली-4 एली 


; 


हरिजन तरक्की 


केंद्र सरकार के अफसरों में जो गिने-चुने अनुसूचित जाति और जनजाति के अफसर हैं उनकी तरक्की 
का कोटा बाँधने का फैसला मंत्रिमंडल की राजनीतिक समिति ने किया है। मवमे ऊँची नौकरियों में 
स कुछ प्रातशत इन्हा हारेजन अफसरों की तरक्की करके भरी जाएँगी | अभी हालत यह है कि अफसरों 
को संयुक्त सचिव के पद तक पहुँचाना भी मुश्किल है। 

यह शर्म की वात है कि अगर हरिजन नीचे की नौकरी में किसी तरह आ जाए तो भी उसकी 
जाति के प्रति ऊँचे अफसरों में इतना द्वेष रहता है कि वे उमे अपनी पंक्ति में बिटाना नहीं चाहते 
उसकी तरक्की बहुत करके अयोग्यता के नाम पर रोकते हैं और मन ही मन जानते हैं कि हम पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
ऊँची जाति और शिक्षा के कारण इतने योग्य हो चुके हैं कि वे हरिजन तरक्की के इम्तहान में हमसे 
ज़रूर हारेंगे जिनकी पिछली पीढ़ियाँ हमारी गुलामी करती थीं। मंत्रिमंडल के फैसले में जगहे निश्चित 
करने का तो उल्लेख है पर यह उल्लेख नहीं है कि तरक्की के लिए निश्चित जगहें भरने के लिए 
हरिजनों को सवर्णो से वेसा ही असमान मुकाबला करते रहना पड़ेगा जैसा अभी करना पड़ता है या 
इस चतुराई से भरी शर्त को छोड़ दिया जाएगा। योग्यता की यह शर्त नीचे की नौकरियों से ही लागू 
होने लगती है और इसे पूरी न कर पाने के कारण हरिजनों की सरकारी नौकरी बहुत करके चौथी 
और तीसरी श्रेणी तक ही सीमित है। यह स्थिति तो वर्णव्यवस्था की रक्षा करनेवाले सामंती समाज 
का ही प्रतिबिंब है-इसमें सामाजिक परिवर्तन का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता | 

हरिजन अफसरों को तरक्की के ज्यादा अवसर देने का फैसला इसी सामंती व्यवस्था में कुछ उदारता 
का दिखावा कर सकता है, इससे अधिक वह कुछ नहीं कर सकता | वास्तव में आज आजादी के छव्वीमवें 
वर्ष में हरिजनों के प्रति यही स्वीकृत सरकारी दृष्टि है-उन्हें जहाँ हो सके दया के नाते दान के रूप 
में राहत देना | चुनाव के वायदे इतने से ही पूरे हो जाते हैं क्योंकि वायदे समाज के रोग दूर करने 
के नहीं थे, राहत पहुँचाने के ही थे। उतने वड़े वायदे खुल्लमखुल्ला यह कहकर कि जो पूरे न हो 
सके ऐसे वायदे क्यों करें-किए ही नहीं गए थे। 

स्वधीनता के रजत जयंती वर्ष में जिस गर्व से हरिजनां के लिए अलग वस्तियाँ वसाई जा रही 
हैं वह इसी सामंती दयावृष्टि का निर्लज्ज प्रदर्शन है : सदियों पुरानी अछूत प्रथा को एक आधुनिक 
जामा पहनाकर समाजवादी सेवा के नाम पर उसकी जड़ें मजबूत करने की चेष्टा है। जो थोड़ा-बहुत 
हित हरिजनों को इस तरह की सुविधाएँ देने से होता है, वह आगे चलकर इसलिए खंडित हो जाता 
है कि बाकी समाज में हरिजनों को अलग वसाने की मान्यता को बढ़ावा मिलता है | यह दृष्टि शोषित 
वर्ग के लोगों को यह समझने से रोकने का काम अंजाम देती है कि किसी भी जाति के क्यों न हों, 
शोषित सब एक हैं : जाति व्यवस्था को बनाए रखकर हरिजनों को सुझाती हैं कि जब आचरण से 
ऊँची सम्पन्न जातियों के बराबर बैठने के योग्य हो जाओगे तब उनके समाज में शामिल हो सकोगे 
क्योंकि समता और भेदभाव-विहीन समाज ऊँची जातियों के आपसी रिश्तों का ही दूसरा नाम है। 

आज देश की राजनीतिक व्यवस्था को देखें तो इस तरह की गैरसमाजवादी दृष्टि का रहस्य खुल 
जाता है। सब शक्ति आज सभी सरकारी स्तरों पर ऊँची जातियों के हाथों में केंद्रित है | इसके खिलाफ 
कभी-कभी कोई राजनीतिक नेता कुछ बोल दिया करते हैं। मगर सभी राजनीतिक दलों में भी नेतृत्व 
ऊँची जातियों के हाथ में है और अगर इन दलों में से किसी को सरकार बनाने का मौका मिले तो 
ये भी सवर्णों की ही सरकार बनाएँगे। असलियत यह है कि बाकी राजनीतिक दलों की नजर आज 
भी, 97 की भारी पराजय के बाद भी, उस संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को यथावत्‌ बनाए रखकर 
उसी में यथासंभव लाभ अर्जित करते रहने की है जिसके पतनोन्मुख स्वरूप पर कांग्रेस का आधिपत्य 
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हरिजनो की दशा सुधारने के कार्यक्रम अपने में समाज या राजनीतिक व्यवस्था वदलने के साधन 
नहीं हो सकते। उद्योग, खेती और शिक्षा में आज विशिष्ट इकाइयों में श्रेष्ठता पर जार है-सखेती में 
चुने हुए जिले, पढ़ाई में चुने हुए विश्वविद्यालय | यह प्रवृत्ति अंततः जातियों में चुनी हुई जातियों को 
प्रतिष्ठानों में भी श्रेष्ठ प्रतिष्ठानों का मालिक वनाकर वर्णव्यवस्था का और भा पक्का करता ह। शक्ति 
के कें्रीकरण की, ऊँचे स्थानों में संग्रहीत होने की प्रवृत्ति कोई ऐसा सामाजिक सुधार होने नहीं दे सकती 
जो वास्तव में समाज को बदलने में सहायक हो। हरिजनों को योग्यता के आधार पर असमान मुकाबले 
के लिए मजबूर न किया जाए और साथ ही पूरे समाज में गैरबराबरी मिटाने के लिए नीतियाँ चलाई 
जाएँ तभी हरिजन को अपना नैसर्गिक अधिकार-समता का अधिकार-मिल सकेगा। 

किंतु इसके भी पहले राजनीतिक दलों को अपने ढाँचे में पिछड़ी जातियों के लोगों को मिलाना 
और नीचे से ऊपर तक तरक्की तो दिलाना होगा। शोभा के लिए और वोट के लिए एक-दो हरिजन 
नेताओं को ऊँचे पहुँचाकर विठा देने की पुनरावृत्ति विरोधी दल करेंगे तो फिर मुँह की खाएँगे, क्योंकि 

यह काम वह कांग्रेस से बेहतर नहीं कर सकते | 


[दिनमान, संपादकीय, । अक्टूबर 972. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


निक्सन का नाटक 


दिखता है कि निक्सन जीतेंगे। उनके पास बहुत ताकत है। अपनी अदृश्य इलेक्ट्रानिक बमबारी की 
ताकत के अलावा उनके पास रूस और चीन के समर्थन की भी ताकत है | ढाई करोड़ नौजवान जिनको 
8 वर्ष का हो चुकने के कारण वोट का अधिकार मिला है, मेक्गवर्न को जिता नहीं पाएँगे। 

मैकावर्न इस समय अमेरिका में सिद्धांतवादी राजनीति के प्रतीक हैं। सिर्फ वोट जमा करने के 
लिए उन्होंने सार्वजनिक घोषणाएँ नहीं की हैं । उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव का मुख्य मुद्दा अमेरिका 
के वियतनामी युद्ध को बनाया है-यह मानते हुए कि यह अमेरिकी आला की आवाज़ है कि यह 
बर्बर और गैरअमेरिकी युद्ध बंद हो। पर इसके लिए मैक्गवर्न सिर्फ एक आवाज़ उठा सकते हैं जवकि 
निक्सन युद्ध को ही इस तरह से हेरेफेर सकते हैं कि मुख्य मुद्दा गड़बड़ा जाए | 

अपनी भयंकर शक्ति को सरकारी और गैरसरकारी साधनों के मिलेजुले इस्तेमाल से देश में और 
अन्य बड़ी ताकतों के सहयोग से विश्व में लागू करके निक्सन ने 'युद्ध बंद करो' का मुद्दा बिगाड़कर 
यह कर दिया है कि 'अमेरिकी राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करो'। वह अमेरिकी आदमी के भीतर छिपी 
विराट्तत्त्व की राष्ट्रीय आकांक्षा के सबसे विकृत स्तरों को खखोल रहे हैं। वियतनाम पर उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक हिंसा का इस्तेमाल करके वह उत्तर वियतनाम को उतना नहीं जितना अमेरिकी नागरिक 
को डराना चाहते हैं ताकि वह इस बमबारी को अपने राष्ट्रवाद का प्रतीक मानकर अपनी ग्लानि से 
मुक्ति पा सके | निक्सन उसे यह भी बताते चलते हैं कि अमेरिकी जानां का नुकसान अब नहीं हो 
रहा है, यह भी कि हमारी ओर से उत्तर और दक्षिण वियतनाम में समझौता कराने की जो कोशिश 
हो रही है वही आज की परिस्थिति में युद्ध बंद करने का विकल्प है। अगर वह इस नाटक को 7 
नवंबर तक खींच ले गए तो बगैर युद्ध बंद किए ऐसे तमाम अमेरिकियों का वोट खींच लेंगे जो सचमुच 
। हृदय से चाहते हैं कि युद्ध बंद हो जाए। 

यह है ताकतवर निक्सन का सिद्धांतवादी मैक्गवर्न के विरुद्ध परले दर्जे की घटिया चतुराई से 
भरा हुआ जवाब | अगर वह जीतते हैं तो वह मानवजाति के युद्ध-विरोधी आदिम संकल्प को कुचलकर 
जीतगे। वह उसे एकदम खत्म तो न कर सकेंगे लेकिन उसे भ्रष्ट करके उमे यह रूप दे देंगे कि जब 
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तक छोटे देश आपस में मिलकर रहना नहीं सीखते तव तक बड़े देशा का कर्तव्य है कि उनके बच्चों 
की हत्या करें और बड़े देश चाहें तो अधिक से अधिक यह कर सकते हैं कि बम गिराने के लिए 
वहाँ अपन आदमी न भेजें, दूर से चलाई जा सकनेवाली मशीनें भेजते रहे । र 

मैक्गवर्न अपने को एक विचित्र स्थिति में पा रहे हैं| वह देख रहे है कि सामूहिक प्रचार क॑ विविध 
माध्यमों से उन्ह निक्सन का तुलना में हीनतर राष्ट्रप्रेमी सिद्ध किया जा रहा 8 । सिद्ध किया जा रहा 
है कि वह व्यक्ति जो कहता है कि युद्ध कम से कम तीन साल पहले बंद हो जाना चाहिए था और 


अमेरिका का वियतनाम को उजाइना अनैतिक है, राष्ट्रप्रेमी नही । राष्ट्रप्रेमी वह व्यक्ति है जो सम्मानजनक 
शांति न होने तक युद्ध जारी रखने को राजी हो | यह व्यक्ति निक्सन है अनेक आरोपों के अनुसार 
सरकारी पैसे से चलनेवाले मैक्गवर्न-विरोधी गुप्तचर जिसके हाथ में हैं। 
फिर भी अगर चुनाव जीतने के लिए ही निक्सन वियतनाम में युद्ध जारी रखे हुए हैं तो युद्ध 
जातन क लिए हा वह वमवारी वंद करने का नाटक भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने 7 नवंवर के 
पहले ऐसा किया तो यह एक और नाटक होगा, क्योंकि तद वह एकसाथ दो विरोधी काम करते हुए 
अपनी जनता को समझा रहे होंगे कि ये दोनों काम विशेधी नहीं हैं। वह 'सम्मानजनक शांति' वाली 
शर्त भी बनाए रखे होंगे और यह दावा भी कर रहे होंगे कि हमने युद्ध बंद कर दिया है। आसानी 
स समझा जा सकता ह कि अकेले और अपेक्षया साधनहीन मैकावर्न को इस चालाकी का जवाब वोट 
हासिल कर सकने लायक ढंग से देना कितना कठिन होगा। मैकगवर्न जिस तरह के आक्रमण के शिकार 
हो रहे हैं उसका जवाब सिर्फ अमेरिकी जनता की नैतिक शक्ति दे सकती है । लेकिन मैक्गवर्न को 
सारी दुनिया की नैतिक शक्ति की भी ज़रूरत है भले ही वह उन्हें वोट न दिला सके। मैक्गवर्न के 
नैतिक समर्थन का महत्त्व इस आशंका से कम नहीं हो जाना चाहिए कि शायद जीतने के वांद वह 
भी अमेरिकी राष्ट्रवाद के सम्मान की रक्षा के तर्क में फँस जाएँ। 


[दिनमान, संपादकीय, 29 अक्टूबर 972. असंकलित] 


एम.जी.आर. की नई फिल्म 


अगर राजनीति शुद्ध सत्ता की राजनीति है तो वह एक बंबइया फिल्म की तरह से काम करेगी, यह 
धारणा बहुत दिन से हमारे मन में थी और इसकी सच्चाई के छोटे-मोटे प्रमाण मिलते ही थे । लेकिन 
तमिलनाडु ने इसका इतना बड़ा प्रमाण दे दिया है कि अब इस धारणा को प्रतिपादित करने का समय 
आ गया जान पड़ता है। इसमें अजब कोई बात नहीं है कि नेता और अभिनेता में रिश्ता हो। दोनों 
भीड़ जमा करते हैं, दोनों भीड़ के सामने अपनी सफलता के प्रति सजग रहते और सिवाय उन नेताओं 
और अभिनेताओं के जो अपनी-अपनी विधाओं में रचना को महत्त्व देते हों, दोनों विराट्‌ साधनों से 
प्रचार की कला को ही कला या नीति मानते हैं। यह भी देखा जा सकता है कि दोनों में एक साझा 
रहता है : एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दखल न देने का साझा। यह कि तमिलनाडु में यह साझा 
हट गया, एक क्रांतिकारी घटना है। रामचंद्रन और करुणानिधि दोनों फिल्मी दुनिया के आदमी हैं 
लेकिन जब तक राजनीतिक करुणानिधि फिल्मी रामचंद्रन के साथ जीने को तैयार थे तभी तक दोनों 
की राजनीति साथ-साथ चल सकती थी। जब रामचंद्रन ने राजनीतिक कारण बताकर करुणानिधि प्र 
आक्रमण किया तो करुणानिधि को जवाब में राजनीतिक आक्रमण करते हुए सही अंदाज नहीं 
हो पाया कि रामचंद्रन की फिल्मी ताकत क्या है। वृह बहुत बड़ी है। हिंदी के किसी हीरो की ताकत 
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कायदे से रामचंद्रन से कहीं बड़ी हो सकती लेकिन हिंदी प्रदेश में अभी राजनीति ओर फिल्म में 
साझेदारी बनी हुई है और प्रदेश भी इतना बड़ा कि तमिलनाडु की तरह फिल्‍मी हीरो की ताकत 
एक जगह संकलित नहीं हो सकती । हिंदी फिल्म के बड़े से वड़े हीरो को राजनीति का सहायक वनकर 
ही रहना नसीब हुआ है। संतोष का वात हैं कि हिंदी प्रदेश में उसे छोड़कर उसके इस नसीब से कोई 
दुख नहीं होगा। जं य टाय 
हमने रामचंद्रन-करुणानिधि दंद्द को क्रांतिकारी घटना कहा हैं। इसलिए नहीं कि उससे राजनीति 
में कोई सुधार हो जाएगा बल्कि इसलिए कि उससे आज की राजनीति का खोखलापन ठोस शक्ल 
में सामने आ गया है और लोगों की आँखे खोल दन क लिए काफी है। क्या यह जनसाधारण 
प्रतिनिधित्व का क्रूरतम उपहास नहीं है कि उसके दिमाग की इतने बड़े पेमाने पर धुलाई कर दी जाए 
कि वह ढाई घंटे सिनेमाघर से मिलनेवाली राहत का अपन सामाजिक अस्तित्व की सबसे बड़ी राहत 
मानने लगे? उस ढाई घंटे में वह अपने सभा कलशा का निराकरण होते हुए देखता है। वह एक ऐसे 
बेरोजगार को देखता है जिसे एक सुंदरी सहानुभूति दे रही हे और अत मे दशक क वास्तविक जीवन 
की तरह चिड़चिड़ा और बदहवास नहीं हो जाता, झरनों, समुद्रा और पहाड़ों के किनारे गाने गाता है। 
वह लुच्चों और लफंगो को खुद पीटता है और किसी ऐसे प्रकांड लफंगे का स्नेह पाता है जो सब 
छोटे लफंगों को पीटकर रख देने की हैसियत रखता है। उसे कभी किसी व्यक्ति की घुटन को समझने 
का वक्त नहीं दिया जाता, मगर हाँ, उसे किसी बच्चे पर या औरत पर एक के बाद एक घार मुश्नाबत 
डालकर बार-बार रुलाया जाता है। दर्शक की सहानुभूति के लिए एक पिटा-पिटाया रास्ता तैयार किया 
जाता है-फिल्म-निर्माता की इच्छा के अनुसार पात्रों को पीट-पीटकर बनाया हुआ रास्ता | और अगर 
बहुसंख्य दर्शकों की करुणा इसी रास्ते को पहचान ले तो राजनीतिक संगठन के उनके सामर्थ्य का 
खासा है : क्योंकि राजनीतिक संगठन जीवन के विविध क्षेत्रों को समग्र दृष्टि से देखने पर ही वन 
सकता ह। 
तो फिल्म खाली इतना ही नहीं कर सकती कि वह मतदाता की जिंदगी को ढाई घंटे के अंतराल 
में समेटकर उन लक्ष्यों को सीमित कर दे जो स्टूडियो में सिद्ध किए जा सकते हैं : वह संपूर्ण राजनीतिक 
व्यवस्था की जड़ काट सकती है | तमिलनाडु में रामचंद्रन पर करुणानिधि के विरुद्ध 'मनरमो' का संगठन 
एक ऐसी ही संभावना का प्रकट रूप है। यह संभावना फिल्म से पैदा हुई है मगर फिल्मी नहीं है, 
राजनीतिक है। पर इस नतीजे पर फौरन आ जाना कि तमिलनाडु में राजनीति ने फिल्म पर कब्जा 
कर लिया है, सही नहीं होगा। तमिलनाडु आखिरकार भारत का ही एक प्रदेश है। वहाँ भारत से अलग 
हो जाने की जो एक धारा चलती रही है उसके बावजूद राजनीतिक सत्ता हाथ में आ जाने पर भारत 
से अलग हो जाना वहाँ के किसी नेता के लिए केंद्र के वर्तमान वर्चस्व को देखते हुए संभव नहीं हीं 
सकता। अलग हो जानेवाली धारा प्रतिद्वंद्वी के फिल्मी प्रभुत्व को काटने के काम भले लाई जा सकता 
है जैसा करुणानिधि ने अभी एक पोस्टर में रामचंद्रन पर हिंदी-विरोध न करने का कलंक लगाकर सकते 
दिया है। इससे अधिक उसका कोई राजनीतिक इस्तेमाल अभी नहीं है। राजनीति की जो नई फिल्म 
रामचंद्रन तमिलनाडु में बना रहे हैं, वाक्स आफिस हिट हो जाने के वाद भी अगर खुद रामचंद्रन मे 
उसे नाकाफी पाया और इसकी कमी अलगाव के प्रचार से करनी चाही तो वह केंद्र सरकार के सामन 
अपने को करुणानिधि से भी ज्यादा कमजोर पाएँगे। अन्य कारणों के अलावा इसका एक कारण यह 
भी होगा कि केंद्र के राजनीतिक नेता फिल्‍मी अभिनेताओ मे समझौते का सहअस्तित्व बनाए, हुए 
और एक निरे प्रदेश की तुलना में सारे देश को देखें तो अनंत काल तक बनाए रख सकते हैं। | 


न 


[दिनमान, संपादकोय, 29 अक्टूबर 972. ऊवे हुए मुखी] 
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हारा हुआ अमेरिकी 


निक्सन चुनाव जीत गए हैं | इसका मतलव यह है कि युद्ध किसी न किसी रूप में जारी रहेगा 


2 र प गा | अमेरिकी 
सरकार- हार चुका है--वीएतनाम के युद्ध में वह बुरी तरह हार चुक्री है 


: 23 वर्ष लड़कर एक विराट 
हे| मगर निक्सन फिर भी जीत गए 


ह 
साम्राज्यवादी ताकत गेरिला राष्ट्रवादियाँ के सामने पस्त हो चुकी 
हैं। 

अमेरिकी सर्वसाधारण को शायद यह स्वीकार करने में कठिनाई होगी कि वास्तव में यह निक्सन 
की जीत नहीं वीएतनाम के विरुद्ध सोवियत संघ, अमेरिका और चीन की सम्मिलित जीत है | वीएतनाम 
में युद्ध समाप्त करने का समय तभी आएगा जव वियतनाम में दिलचस्पी रखनेवाले इन चारों के आपसी 
स्वार्थो का समन्वय हो सकेगा। 

निक्सन सोचते हैं कि वह चीन और सोवियत संघ से दोस्ती बढ़ाकर पश्चिमी लोकतंत्र को साम्यवाद 
के खतरे से बचा लें तो फिर वीएतनाम-लाओस-कंबोदिया-थाईदेश का महत्त्व अमेरिकी विदेश नीति 
में कम हो जाएगा । निक्सन की यह कोशिश काफी आगे बढ़ चुकी है और उन्हे मैक्गवर्न को हराने 
में सबसे ज्यादा मदद इसी बात से मिली है कि चीन और सोवियत संघ के दोस्त की हैसियत से वही 
इस नीति को पूर्ण रूप से सम्पन्न कर सकते हैं--आदर्शवादी मैक्गवर्न को देश में व्यापारियों का और 
विदेश में बड़ी ताकतों का उतना समर्थन प्राप्त नहीं है। 

अमेरिकी सरकार वीएतनाम में पराजित हुई है तो अमेरिकी जनता अपने देश में युद्ध से हारी 
है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के संकटों के वावजूद वीएतनाम का युद्ध समाप्त करने की जो इच्छा निक्सन 
प्रकट कर रहे हैं वह आर्थिक कारणों से प्रकट नहीं कर रहे हैं। वास्तव में अर्थव्यवस्था को युद्ध-विमुख 
करने के बजाय वह सैनिक बजट बढ़ा रहे हैं। 4973 में प्रतिरक्षा विभाग तिरासी अरव बीस करोड़ 
डालर खर्च करना चाहता है जो कि इस वर्ष के खर्च से चार अरब दस करोड़ अधिक है। कहा जाता 
है कि यह वृद्धि अंशतः सीधे राष्ट्रपति के कहने पर हुई है और उस रकम से अधिक है जो पैंटागन 
ने माँगी थी। स्वतंत्र अमेरिकी प्रेक्षकों के मत से यह विलकुल स्पष्ट है कि अमेरिकी उद्योग की सैनिक 
उपयोगिता घटाकर उसे नागरिक उपयोगिता प्रदान करने के कोई सुनिश्चित प्रयल न करके पुनर्निवाचित 
राष्ट्रपति राष्ट्र को एक व्यापक विस्तृत सैनिक उद्योग से प्रतिबद्ध किए दे रहे हैं रै 

जिन दिनों युद्धविराम अभी-हुआ-अभी-हुआ का वातावरण वनाया जा रहा था अमेरिकी शस्त्रास्त्र 
सैगॉन को रवाना किए जा रहे थे । वीएतनामीकरण योजना के अनुसार दक्षिण वीएतनामी वायुसेना के 
पास केवल सी-।23 परिवहन विमानु थे; सी-30 नामक अपेक्षया बड़े परिवहन विमानों के 30 अदद 
उसे अभी दिए गए हैं। इन्हें बरतने या सुधारने की योग्यता किसी दक्षिण वीएतनामी को नहीं है | यदि 
युद्धविराम हो ही गया तो शायद अमेरिकी सलाहकारों को वीएतनामी विमानचालक प्रशिक्षित करने के 
लिए वीएतनाम में रोक रखा जाए। ड म 

वीएतनाम में युद्धविराम के वाद भी युद्ध जारी रहेगा पर निक्सन चाहेंगे कि वह एशियाई और 
एशियाई के बीच हो। दक्षिण वीएतनाम में राष्ट्रपति थिउ की स्थिति और कठिन होगी और अमेरिका 
के एशियाई पिट्ठुओं की परंपरा में उन्हें भी निक्सन की प्रतिष्ठा के लिए अपना सर कलम कराना 
पड़ेगा। एशिया में साम्यवाद के विस्तार को रोकने का जिम्मा अमेरिका ने अपने ऊपर लेकर एशियाई 
देशों को रणक्षेत्र बनाकर न सिर्फ उनके खेतों और बाँधों को नष्ट किया है, उनके व्यक्ति को खुशामदी, 
डरपोक और ढुलमुल वना दिया है । यह क्षति जीतेजी लोगों ने उठाई है : मरे, घायल या बेघर चालीस-पैंतालीस 
लाख एशियाई अलग हैं। अमेरिकी कोई छप्पन हजार मरे हैं, पचहत्तर हजार अपाहिज हो गए हैं और 
तीन लाख घायल हुए हैं। अमेरिकी डालर एक खरब खर्च हुए हैं। अमेरिकी शरीर और पैसे को यह 
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क्षति हिंदचीन की उजाड धरती और अपमानित जनता की क्षति के मुकाबले बहुत कम हे | निक्सन 
के पास यही काफी बड़ा तर्क है कि वास्तव में युद्ध से अमेरिका का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ 
हे और इसी के बल पर वह अपनी जनता को सम्मानपूर्वक शांति कराने का आश्वासन देकर हत्याकांड 
जारी रख सकते हैं। अभी तक अमेरिका ने युद्ध के पक्ष में दुनिया के सामने यही तक दिया है कि 
अमेरिका मुसीबत में अपने मित्रों को छोड़ नहीं देता। अब इसी तर्क को कुछ सुधारकर मित्रों को अकेला 
न छोड़ने का दावा करते हुए पुनर्वास सहायता आदि के वहाने अमेरिका उस क्षेत्र न व्यापारी-राजनातिक 
के रूप में जमा रह सकता है जहाँ कल तक वह सैनिक शासक के रूप में था। इससे एक सबक 
तो एशिया के देश सीख ही सकते हैं क्रि किसी भीतरी असंतोष को दबाने के लिए विदेशी हस्तक्षेप 
की कामना करना कितना खतरनाक है। विदेशी तथाकथित विद्रोही को तो नहीं दबा पाता, हाँ मदद 
माँगनेवाले मित्र को ज़रूर खा लेता है। 


[दिनमान, संपादकीय, ।2 नवंबर 972. असंकलित] 


राजा और प्रजा 


क्या हम यह देख रहे हैं कि आज हमारे देश में राजनीतिं के दो प्रकार स्पष्ट हो गए हैं। एक है 
शिखर पर तोड़-फोड़, दलबंदी, दलबदल, दाँवपेंच, जिसका विषय है राज्यों में मुख्यमंत्री पद, दूसरा 
है अस्वीकार-आकस्मिक, उग्र, अटपटा, कभी-कभी ऊटपटाँग-- अस्वीकार, जिसका विषय है जनसाधारण 
का ससम्मान अस्तित्व । 

' जनसाधारण के अस्वीकार के पास नेतृत्व नहीं है। एक तो यही काफी चिंता की वात है। ऊपर 
मे, शिखर दाँवपेंच को अपना धंधा बनाए हुए राजनीतिक इसे गुमराह करने, इसे आपने मतलब से 
तोड़ने-मरोड़ने और इस्तेमाल करने पहुँच रहे हैं। ये राजनीतिक जनसाधारण के अस्वीकार को नेतृत्व 
देने का दिखावा करके तीन फायदे उठाना चाहते हैं। पहला मध्यवर्गीय जनमत को यह बताना कि 
हम ही टूटती हुई लोकतंत्रीय पद्धति को सँभाल सकते हैं क्योंकि हम ही आज के असंतोष को दिशा 
दे रहे हैं। दूसरा अपने शिखर प्रतिद्वद्वियों को अपने पीछे की भीड़ दिखाकर अपनी शक्ति की धमकी 
देना, और तीसरा लाभ तो “यह है ही कि असंतुष्ट जनता के क्रोध से ये खुद को वचा लेते हैं जबकि 
बहुधा ये खुद इस असंतोष के कारण हैं। 

यह धोखाखड़ी कोई नहीं बात नई। संगठित समाज में जनता को इसका खतरा हमेशा उठाना 
पड़ता है। पर क्या हम इसे शाश्वत मानकर बैठे रहें? अपने यहाँ इस किस्म की राजनीति का सिलसिला 
अब इतना पुराना हो गया है कि उसमे गुलामी की बू आने लगी है, शिखर-तोड़-फोड़ और समझोता 
की राजनीति राजाओं की राजनीति है। वह मुट्ठी भर विशिष्ट वर्गों को छोड़ बाकी सबको प्रजा मानती 
है। वह पहले तो चाहती है कि राजा 'प्रजा' का भरण-पोषण करे न करे, 'प्रजा' को उसे भक्तिपूर्वक 
स्वीकार करना चाहिए, वह कुछ कम खाने को दे तो भी जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। 
जब प्रजा' की प्रतिभा और रचनाशीलता केवल रोटी से संतुष्ट नहीं होती तब इस राजसी राजनीति 
की कोशिश जनता की आकांक्षाओं को छोटे-छोटे खंडो में बॉट देने की होती है। हमारे देश में इस 
समय यही हो रहा है। 

अच्छी राजनीति समाज के संपूर्ण चरित्र को सजीव, समृद्ध बनाने का एकमात्र नहीं परम आवश्यक 

उपाय है | उसे देश के विविध भौगोलिक खंडो और ऐतिहासिक स्तरों में एकता की परंपराएँ पहचानकर 
उनसे आगे समकालीन जीवन से” उदित नई परंपरा, चलानी चाहिए, जातिट्देष से छिन्न-भिन्न भारतीय 
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समाज में प्रत्येक जाति के श्रेष्ठ लोगों को एकत्र कर उन्हें शासक्रवर्ग में शामिल होने का अवसर अथवा 
इस अवसर का प्रलोभन दिलाकर लोकतंत्रीय पद्धति के अधीन अपने पक्ष में बहुमत ले आने की गजनीति 
सभी राजनीतिक दल चला रह ह| यह कुछ समय के लिए उन्हें ऐसा आभास दे सकती है कि बहुमत 
उनक साथ ह। किंतु कुछ हो समय के लिए। इस नीति का सीधा परिणाम होगा राजनीतिक दल की 
चिंतावस्तु की परिधि का छोटा होते जाना और राजनीतिक दल की राजनीति में अप्रभावित एक ऐसे 
क्षेत्र का विपुलतर होते जाना जो कि नेतृत्व के अभाव में अस्वीकार का संगठित प्रदर्शन ही कर सकता 
है। आज सारे देश में छोटी से छोटी घटना को लेकर प्रतिष्ठान और जनसमूहों के वीच जो झड़पें 
हो रही हैं वे राजनीतिक दलों के प्रभाव-क्षेत्र के संकुचित होकर अभिजात विषयों तक सीमित रह जाने 
की निशानियाँ हैं | विदेशी अथवा देशी स्वार्थसाधक इस असंतुलन का अपने-अपने ढंग से फायदा उठाना 
चाहें तो उन्हें रोकनेवाला भी कौन है? क्या वे प्रतिष्ठान उन्हें रोक सकेंगे जिनका स्वयं अपने देशवासियों 
के एक विराट्‌ समुदाय से समता का संबंध नहीं, राजा और प्रजा का संबंध है? 
कुछ वर्ष पहले भारतीय राजनीति में ध्रुवीकरण की बात उठाई गई थी। तब समझा जाता था 
कि कांग्रेस पार्टी के विभाजन से यह ध्रुवीकरण हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। ध्रुवीकरण का एक 
सिलसिला शुरू ज़रूर हुआ। इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं कि सभी राजनीतिक दल एक तरफ 
हो गए हैं और साधारण आदमी दूसरी तरफ पड़ गया है। ऐसे ध्रुवीकरण की इच्छा तो नहीं की गई 
थी। 
ध्रुवीकरण यदि इसी दिशा में आगे बढ़ता गया तो सव राजनीतिक दल सिमटकर राज्य के पर्याय 
बन जाएँगे और जन को राज्य का निर्माता होने का अधिकार केवल चुनाव के दिन तक सीमित रह 
। जाएगा | वास्तव में इस अधिकार का उपयोग उसे प्रत्येक दिन राजनीतिक विचारों और उनकी संगठित 
| अभिव्यक्तियो के माध्यम से अर्थात्‌ राजनीतिक दलों के माध्यम से करते रहना चाहिए। तभी राज्य 
| और व्यक्ति के वीच एक स्वस्थ लेन-देन का रिश्ता रह सकता है| राजा और प्रजा का रिश्ता संसद 
और विधानसभा रहते हुए भी लोकतंत्रीय रिश्ता नहीं है | वह सरकार और राज्य का फर्क मिटाकर 
व्यक्ति की सभी रचनाशीलता हड़प लेनेवाला दैत्य है। 


[दिनमान, संपादकीय, 9 नवंबर 972, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


आदर्श के लिए जन की ओर 


दुनिया की राजनीति का नक्शा तेजी से बदल रहा है और उसके साथ ही साधारण मनुष्य की नियति 
का नक्शा भी। आज सभी देशों में वे राजनीतिक साधन कुंठित हो रहे हैं जो कल तक जनसाधारण 
को पूर्णतर मानवीय जीवन देने के अथवा उस जीवन के लिए आवश्यक स्वतंत्रताएँ सुरक्षित रखने 
के साधन थे। विकसित हो रहे हैं सभी देशों की वर्तमान सरकारों के आपसी अंतरराष्ट्रीय संबंध | यहाँ 
तक कि कहीं-कहीं तो किसी सरकार के पास तो उसकी विदेश नीति ही उसके गद्दी पर बने रहने 
का आधार बन गई है। उसके घर में मनुष्य की क्या दशा है यह प्रश्‍न उसके मतदाता पूछ ही नही 
पा रहे हैं और अपने को एक जबरदस्त आकर्षण से खिंचे हुए उसी व्यक्ति को वोट देते पा रहे टं 
जो अभी गद्दी पर है--मतदाता मानो इस भय से मुग्ध रह गए हैं कि यदि यह व्यक्ति हटा तो अंतरराष्ट्रीय 
राजनीति में इसने जो नीतियाँ घोषित की हैं उनकों कौन चलाएगा। कोकम गी. 

दूसरे शब्दों में अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति आज देशों की राजनीतिक इच्छा पर हावी हो गई ह। यह 
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त न 22 दा रत क्सा... 
जे | 


भी अकारण नहीं है। सब बड़ी शक्तियाँ एकजुट हो रही हैं। वे ही कुल राजनीति का नियमन करती 
हैं। उनमें आपस में इतना एका हो गया है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मोटे तौर पर एक खेमा वन 
गया है--ताकतों का खेमा। इसे सोवियत संघ, अमेरिका और चीन का मिलाजुला खेमा कह सकते 
हैं। यूरोप और जापान दो और खेमे बनने की कोशिश कर रहे है परंतु अभी तक इनका अस्तित्व 
इतना स्वतंत्र नहीं हुआ है कि ये विश्व राजनीति में कोई नए विकल्प दे सकें। स्थिति कुल मिलाकर 
यही है कि जो कोई भी सत्ताकांक्षी है इसी एक शक्ति-सहकारिता समिति का मुखापेक्षी हे | 
निक्सन का सोवियत संघ और चीन के सहयोग से और ब्रांट का सोवियत संघ और पूर्व जर्मनी 
के सहयोग से जीतना इस नई सहकारिता के प्रभाव का प्रमाण है। अमेरिका में और पश्चिम जर्मझी , 
में जनमाधारण के त्रास को चुनाव का मुद्दा सफलतापूर्वक नहीं बनाया जा सका तो इसलिए नहीं कि 
वहाँ अन्याय और शोषण नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनको वाणी देनेवाली शक्तियों को बड़ी ताकतों 
के प्रभामंडल से चमकने का संयोग नहीं है | उनके अपने परिवेश में भी पूँजीपति प्रतिष्ठानों और सरकारों 
के बीच ऐसी मिलीभगत हो चुकी है कि जनता की कोई भी आवाज़ जिसमें ऊँचे आदर्शो की गूँज 
हो, अव्यावहारिक कहकर टाली और दवाई जा सकती है-प्रचार और चकाचौंध करनेवाले वैभव के 
प्रदर्शन से यह भ्रांति फैलाई जा सकती है कि आदर्शो के लिए लड़नेवाले विचारकों का आज कोई 
काम नहीं: आज काम है अंतरराष्ट्रीय मालिकों से अच्छे संबंध रख सकनेवाले व्यावहारिक मैनेजरों का। 
इस मैनेजरी प्रवृत्ति के अनेक परिणाम राष्ट्रीय जीवन को भुगतने पड़ रहे हैं। इनमें से एक की 
ओर ध्यान दिलाकर हम इस प्रसंग को इस सप्ताह यहीं समाप्त करेंगे। वह यह है कि पिछले दो-एक 
वर्ष के भीतर सभी राष्ट्रों के भीतर मानवाधिकारों के दमन में खुल्लमखुल्ला वृद्धि हुई है। 
तो भी इस दमन के विरुद्ध लड़ाई हर देश में जारी है और हर देश में वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं 
और तरीकों के द्वारा यह लड़ाई जारी रखना विवादास्पद होता जा रहा है। जब तक रूस, अमेरिका, 
चीन अपनी परस्पर शक्तिप्रतिद्वंद्धिता में सफलता के लिए.अपनी-अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं और जन्नसंगठन 
पद्धतियों का निर्यात करना चाहते थे, तब तक छोटे राष्ट्रों के भीतर जन-आंदोलनों को इन आयात-तरीकों 
को पकड़ लेना आसान जान पड़ता था | इससे वे अपनी देशज परिस्थितियों को पूर्णझूप से आत्मस्तात्‌ 
करने के झंझट से भी बच लिया करते थे। पर अब वक्त उनसे व्यापकतर जनसंपर्क का तकाजा कर 
रहा है और बता रहा है कि राजनीति की बुझती हुई आत्मा को जन-जीवन से संजीवन दिलाने की 
जरूरत है| तरीकों के बारे में अनिश्चय, मतभेद और जिज्ञासा बनी रहे तो भी इस जरूरत का महत्त्व 
कम नहीं होता | इस ज़रूरत को समझनेवाले अगर मतभेदों को ही प्रधान मान बैठे तो उन्हें अपने-अपने ! 
देश में बड़ी अंतरराष्ट्रीय ताकतों के प्रतिनिधि, अपने शासकों के हाथों खत्म होते देर न लगेगी। | 


[दिनमान, संपादकीय, 26 नवंवर 972. असंकलित] 


969-72 ? 


969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था तब से अब तक तीन वर्ष में हिंदुस्तानी राजनीतिक दृश्य 
गजब की तेजी से बदला है। बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान-तीनों में भीतरी नक्शा बदल गया 
हे और बदलता ही जा रहा है। ऊपर से तीनों में एक समानता है। तीनों सर्वोच्च शासकों का स्थायित्व 
सुनिश्चित है। यही नहीं, तीनों को आपस में एक-दूसरे के स्थायित्व के लिए चिंता भी है। 
भीतर-भीतर भारत में क्या कुछ वदला है, यह जाँचने के लिए हमें 969 के कांग्रेस विभाजन 
से ही शुरू करना होगा। उस समय कहा जा रहा था कि अब पार्टी में समाजवादी और गेरसमाजवादी 
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विचारों का ध्रुवीकरण होगा | इसके बदले उसमें ध्रुवीकरण सत्ताधारी और गेरमत्ताधारी का हआ, क्योंकि 
जो व्यक्ति विभाजन का तात्कालिक आकर्षण था वह प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री पद को केंद्र न वनाकर 
यदि कोई ध्रुवीकरण होता तो यह संभव भी हो सकता था कि उसमें सत्ता के आकर्षण का हस्तक्षेप 
न हो और वह अधिक वैचारिक हो। वैसा ध्रुवीकरण तो कांग्रेस में हमेशा से विचार और वहस के 
स्तर पर रहा है किंतु उससे पार्टी के दो हिस्से होने की नौवत न कभी आई है, और हालाँकि ऐसी 
बहस आज भी चल रही है, न कभी आएगी। 

कांग्रेस विभाजन के बाद धीरे-धीरे कांग्रेस के भीतर का सत्तासंघर्ष फिर अपने पुराने चस्त्रि को 
प्राप्त होने लगा है। वही सरकार पक्ष और संगठन पक्ष का संघर्ष प्रत्येक राज्य में दिखायी दे रहा है। 
नई बात यह है कि इस संघर्ष में विजेता का भविष्य नित्यप्रति वनता-मिटता रहता है। वह पहले की 
अपेक्षा स्थायी नहीं होने पाता तो इसीलिए कि जितना प्रवल आधिपत्य पार्टी पर, केंद्र सरकार पर और 
जनमानस पर प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी का है उतना किसी और नेता का नहीं है जिसके पीछे राज्यों 
के पराजित तत्त्व एकत्र हो सके | उलट-पुलट की यह प्रक्रिया समाप्त होनेवाली नहीं दीखती और किसी 
दूसरे प्रतिद्वंद्वी नेता का उदय होता भी नहीं दीखता। आगामी किसी विधानसभायी या संसदीय चुनाव 
के पहले इसमें थोड़ा स्थैर्य आए तो आए पर वह तात्कालिक ही होगा | कांग्रेस पार्टी को नए ढंग से 
संगठनबद्ध करना ही इस चूहा-भाग-विल्ली-आई से निकलने का एकमात्र उपाय है। 

अन्य राजनीतिक दलों को कांग्रेस के इन आंतरिक द्वो में कुछ इतना आनंद आ रहा है कि 
वे अपनी राजनीति भूलने लगे हैं। अपने संगठन संबंधी प्रश्नों को सुलझाने के लिए वे या तो कांग्रेस 
का मुँह जोह रहे हैं या उसकी नकल कर रहे हैं। वे यह भूल रहे हैं कि उनके किसी नेता के पास 
न तो कोई सरकारी सत्ता है न इतना व्यापक जनसमर्थन कि वह पार्टी से परे भी कोई करिश्मा करके 
दिखा सके । उन्हें और नहीं तो इसी कारण अपने दलों के संगठनों पर नए सिरे से विचार करना चाहिए, 
यह भूलकर कि स्थानीय क्षेत्रों में जितना भी प्रभुत्व बन जाए उतना काफी है, यह मानकर वे दॉवपेंच 
की राजनीति कर रहे हैं। परिणाम यह है कि ज्ञान-विज्ञान, इतिहास और सस्कृति के राष्ट्रीय महत्त्व 
के किसी प्रश्‍न पर राजनीतिक दलों के द्वारा जनसाधरण को कोई दृष्टि नहीं मिल रही है । अकेले बुद्धिजीवी 
यह दृष्टि भी दे सक़ते हैं परंतु उस दृष्टि को मानव नियति को बदलनेवाले राजनीतिक साधनों के माध्यम 
में प्रयुक्त न किया जाए तो वह भी निरपेक्ष और निर्गुण हो जाएगी। दि 

ऐसी अवस्था में हम देखते हैं कि चुपचाप अनेक ऐसी गर्हित मान्यताओं का फिर से उदय हो 
चला है और शासक वर्ग द्वारा उनका पोषण किया जा रहा है जो विश्व में मनुष्य मात्र की समता 
के पक्ष में और एक समूह द्वारा दूसरे के शोषण के विरुद्ध विकसित और भारतीय स्वाधीनता संग्राम 
के बहाने से भारत के प्रबुद्ध लोगों से स्वीकृत मान्यताओं के प्रतिकूल हैं | तीन वर्ष में दंभयुक्त सामंती 
रहन-सहन बढ़ा है, श्रेष्ठ और हीन की धारणा ने जातिभेद के माध्यम से संजीवन पाया हे और सांप्रदायिक 
असहिष्णुता हिंसा का प्रश्रय पाकर शक्ति का प्रतीक बनने लगी है। शासनतंत्र में सेना और पुलिस की 
प्रतिष्ठा जितनी पिछले तीन वर्ष में वढी उतनी एकसाथ पिछले पच्चीस वर्ष में नहीं बढ़ी थी। इसी 
के अनुपात में जन-जीवन के प्रति एक विदेशी संरक्षक का-सा ल त मन में रखनेवाले की भाषा अंग्रेजी 
का प्रभुत्व भी बढ़ा है। उसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों जाननेवाले हंदीभाषियों के माध्यम से हिंदी प्रदेश 
पर जो आरोपण 7969 में शुरू हुआ था, अत्यंत दृढ़ हो गया है। प्रशन उठने लगा है कि क्या अकेले 
निरीह जन को अंग्रेजी के विरुद्ध खड़े होने का साहस जुटाना संपूर्ण भारतीय राजनीतिक तंत्र को वदले 
विना फिर से संभव न होगा? त्त 

यह अकेला निरीह जन आज भारतीय दृश्यपट पर युवावर्ग के रूप में अवमान, चिता आर श्रम 
से त्रस्त दिखाई देता है। कांग्रेस तथा अन्य राजनीतिक दलों के पास युवजनों के लिए एक ही कार्यक्रम 
बच रहा है--वह यह कि वे उनके सत्ता-प्रयलो में सहायक हों, भ्रष्टाचार और नोकरशाही के गढ़ बन 
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हुए विश्वविद्यालय सरकार और राजनीतिक दलों के अखाड़े बन रहे है जिनमें सामंती व्यवस्था के विरुद्ध 
लड़नेवाले विद्यार्थियों को उतरकर पुलिस से एक बेमुकाबले की लड़ाई लड़ने को मजबूर होना पड़ रहा 

यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें युवावर्ग की दिशाहीनता शासक का के लिए शक्तिदायक होगी | 
इसके पहले कि नई पीढ़ी में अंग्रेजी, पुलिस और दौलत के जरिए शासक 3 शासित वर्ग जैसे भेदभाव 
की जड़ें जमाकर समग्र युवा शक्ति को खंडित कर दिया जाए, क्या विरोधी दलों के नेता 973 में 
यह समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि यदि ऐसा हुआ तो इन विरोधी दलों और कांग्रेस में जो थोड़ा 
फर्क है वह भी हमेशा के लिए मिट जाएगा : जिसका मतलव यह होगा कि ये विरोधी दल भी हमेशा 
के लिए मिट जाएँगे। 


दिनमान, संपादकीय, 3। दिसंवर 972. भँवर, लहरें और तरंग] 


सेना को हटाओ 


आंध्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना कोई साधारण घटना नहीं है। वह जिन परिस्थितियों में हुआ वे 
अभी तक उन सब स्थितियों से भिन्न हैं जिनमें अपनी सरकार वचाए रखने के लिए या दूसरों की 
सरकार हटाने के लिए कांग्रेस ने संविधान की इस व्यवस्था का इस्तेमाल किया था। यों तो राज्यों के 
विभाजन के जितने भी आंदोलन पिछले कुछ वर्षों में हुए हैं उन सबमें कांग्रेस ने ही नेतृत्व दिया है 
और एक नया कांग्रेसी मुख्यमंत्री हासिल किया है, पर इस बार के आंदोलन में केंद्र को यह सौदा 
महँगा पड़ रहा है। बागी आंध्र कांग्रेस को टीक करने के लिए राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था के इस्तेमाल 
का अभूतपूर्व प्रयोग आलाकमान को इसीलिए करवाना पड़ा। आंध्र के कांग्रेस संगठन को जिस तरह 
खत्म कर केंद्रीय उच्चाधिकार समिति नियुक्त की गई उससे यह सिद्ध है कि लोकतंत्रीय पद्धतियों का 
संकट केवल संवैधानिक ढाँचे में ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी के भीतर भी है। संसदीय लोकतंत्र में निरे 
संसद का होना ही लोकतंत्र का आश्वासन नहीं दे सकता | पार्टियों के भीतर भी लोकतंत्रीय व्यवस्था 
होनी चाहिए और जव सारे देश में प्रायः एक ही दल का एकछत्र शासन हो और दूसरे दल उस शासक 
दल की नीतियों के आगे पीछे चलनेवाले ही रह गए हो, तथ शासक दल के भीतर प्रांतीय संगठन 
का एकमुश्त अपहरण सच्चे लोकतंत्र के लिए चिंताजनक लक्षण है | इसका एक परिणाम तो स्पष्टतः 
दिखाई दे रहा है : कांग्रेस पार्टी की परेशानी को हल करने के लिए संवैधानिक व्यवस्थाओं का उपयोग | 
परंतु कुछ और भी परिणाम हैं, जैसे यह कि राष्ट्रपति शासन लागू करके राज्य में शांति और संवैधानिक 
राजनीतिक जीवन की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेने के बाद भी केंद्र का शांति स्थापना में असफल 
रहना, बेचारे राष्ट्रपति शासन की प्रतिष्ठा और मर्यादा के आगे एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगा देता है। जाहिर 


> 


है कि राष्ट्रपति शासन का यह अवमूल्यन उन परिस्थितियों में नहीं होता जिनमें केंद्र राष्ट्रपति शासन 


के अधीन राज्य में पुरअसर राजनीतिक कार्रवाई करने में सफल होता। पिछले सभी मौकों पर जब 
राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक कार्रवाई करके राज्य में संवैधानिक 
व्यवस्था स्थापित की गई। वह कार्रवाई विवादास्पद रही हो यह अलग बात है, किंतु वर्तमान मामले 
में कोई राजनीतिक कार्रवाई भी संभव नहीं हो पा रही है। कांग्रेस पार्टी का अपने ही दल के लोगों 


से संवाद नहीं रह गया है। 
. पर क्या उसके सामने ऐसी स्थिति में हिंसा ही एक रास्ता वचा रहता है? बड़े पैमाने पर हिंसा 
क द्वारा शांति स्थापित करने का समर्थन तो नहीं ही किया जा सकता। उसका जबरदस्त विरोध ही 
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किया जाना चाहिए | इस विरोध का मतलव खाली तात्कालिक विरोध नहीं। यह आग्रह करना भी है 
कि राजनीतिक दलों का भीतरी ढाँचा लोकतंत्रीय रहे। यह शासक दल में नहीं हो रहा है इमीलिए 
इस समय i और राज्य स्तर के दलीय संगठनों में भयंकर मतभेद है जिसे मिटाने के लिए हिंसा 
का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। 

यह हिंसा केवल पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा ही नहीं हो रही, मेना के हाथों भी हो 
रही है। यह सच है कि इधर रोज-रोज गोली से मरनेवालों की संख्या छापते हुए अखबार खाली पुलिस 
का ही नाम लेते हैं मगर शुरू के समाचारों से यह प्रकट है कि सेना ने भी गोली चलाई है। भारतीय 
सेना का भारतीय लोगों पर यह आक्रमण समाचार समितियों के अनुसार गुंटूर में 'आलरक्षा' के लिए 
किया गया। वस में सफर करते हुए सैनिकों पर जनता ने, समाचार के अनुसार, 'पत्थर' फेके थे, गोलियाँ 
नहीं चलाई थीं। 

यदि आंध्र में विफल राजनीतिज्ञां की जगह उनका काम करने के लिए सेना भेजी जाएगी और 
लोग उसे वहाँ नहीं देखना चाहेंगे तो उस पर पत्थर ही फेंकेंगे, क्योंकि भाषा के भ्रष्ट हो जाने के 
बाद अब वही उनके हाथ में है। तव आत्मरक्षा के लिए सेना गोलो चलाएगी क्योंकि वही उसकी भाषा 
हे। सेना और जनता के बीच बहस और बातचीत. नहीं हो मकती, इसलिए सेना को आंध्र भेजना ही 
एक लोकतंत्र-विरोधी कार्रवाई है | 97 में पाकिस्तान से लड़कर-एक प्रकार से वहाँ भी अपने ही 
भाइयों पर गोली चलाकर-सेना ने जो प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसकी परिणति देश के भीतर राजनीतिक 
माँग रखनेवालों पर गोली चलाने के रूप में नहीं होनी चाहिए। 

कांग्रेस पार्टी के भीतरी झगड़ों की यह कीमत अगर जनता को चुकानी पड़ी तो यह जरूरत से 
कहां ज्यादा बड़ी कीमत होगी | वैसे ही, जनता के डाकघरों, रेल-स्टेशनां को फक तापकर कांग्रेस के 
गुट अपना राजनीतिक लक्ष्य सिद्ध करना चाह रहे हैं। इसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा प्रधानमंत्री 
को करनी चाहिए उतने कड़े शब्दों में उन्होंने नहीं की है। शायद इसका कारण यह है कि यह अपने 
ही दल के लोगों को समझा-बुझाकर राजी रखना चाहती हों। पर वे लोग बातचीत के लिए राजी हो 
जाएँ, केवल इतना ही लक्ष्य नहीं रखना चाहिए । आंध्र की घटनाओं का लोकतंत्रीय मर्यादाओं पर हमेशा 
के लिए घातक असर न पड़ने पाए, यह लक्ष्य भी रखना उचित होगा। दोनों लक्ष्यों की सिद्धि करनी 


s 


है तो और कुछ तो बाद में होता रहेगा, सबसे पहले सेना को आंध्र से एकदम हटा दिया जाए। 


[दिनमान, संपादकीय, 28 जनवरी 973. भँवर, लहरें और तरंग] 


पतनशील समाज में रहते हुए 


आज से करीब दस साल पहले जब राममनोहर लोहिया ने खबर दी थी कि हिंदुस्तान के 27 करोड़ 
लोग तीन-तीन आने रोज में वसर करते हैं तो हिंदुस्तान की संसद एक वार हिल गई थी। संसद क्या 
हिंदुस्तान का दिमाग हिल गया था, ऐसा कहना चाहिए | यह खबर दिल दहलाने से ज्यादा आँखें खोलनेवाली 
थी । समाज में आदमी और आदमी के रिश्ते को लेकर जितनी झूठी कपोलकल्पना राजनीति और साहित्य 
में हो रही थी उसको एक झटके से चूर करनेवाली खबर थी यह। पर इसका इतना गहरा असा उस 
वक्त क्यों हुआ? शायद उस वक्त हमारे समाज में आदमी की जान और जिंदगी के बारे में कुछ मान्यताएं 
थीं जिन्हें हम आदमी के लिए रक्षणीय मानते थे। आज दस साल बाद हम दख रहे हैं कि आदमी के 
शरीर में इतनी ताकत नहीं रह गई है कि वह महँगा अनाज खरीदने के लिए अपनी आमदनी बढ़ाने 
के वास्ते काम कर सके। काम, जो कि उसका मौलिक अधिकार है, उसे दूर से दिखाकर कहा जा रहा 
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है कि अगर शरीर में ताकत हो तो इसे कर लो। पर इस क्रूरता से हिंदुस्तान का दिमाग हिल नहीं रहा 
है। तो क्या दस साल में आदमी की जान और जिंदगी के वारे में मान्यता विलकुल बदल गई हैं? 
नहीं, शायद इतना बड़ा पतन हम लोगों का नहीं हुआ है। दिखता ज़रूर ऐसा है, लेकिन उसका 
कारण बहत करके यह है कि आज हमारी जानकारी और संस्कार देनेवाले साधन ऐसे हाथों में हैं जो 
समाज के संपूर्ण आकार-प्रकार से सरोकार नहीं रखते, एक या दायर'म अपन उत्सवा का प्रदर्शन 
किया करते हैं। ये साधन सरकार के हाथ में भी हैं, उद्यो के हाथ में भी। दोनों का चरित्र 
इस मामले में एक है। मल बिज) 
इस छोटे दायरे के भीतर समाज का जो रूप प्रकट हो रहा हैं वह इतिहास में वर्णित किसी भी 
पतनशील समाज से मुकाबला कर सकता है | इस दायरे में किलोलें करनेवाले नौजवान दो-दो सो, ढाई-ठाई 
सौ रुपए के खाने खाते हुए नए वर्ष के आगमन का उत्सव मनाते है। उनक लिए क्रिकेट के टेस्ट 
मैच में भारतीय टीम की जीत उनके ऐश्वर्य के अतिरेक से पैदा हुई उनकी ऊव को तोड़नेवाली सबसे 
महत्त्वपूर्ण घटना है वह विदेश की आधुनिक दुनिया से कहीं जरा-सा चिपक लेने का सुख देकर उसके 
भीतर की दकियानूसी मान्यताओं को ढाक भी लेती है। इन लोगों को कभी एहसास नहीं हो सकता 
कि उनके शरीर की शक्ति और महाराष्ट्र-गुजरात में पत्थर तोडते हुए निढाल हो जानेबाले लोगों के 
शरीर की शक्ति में इतना बड़ा अंतर क्यों है.। अंग्रेजों के खेल में जीतना हिंदुस्तान की इज्जत का सवाल 
है लेकिन हिंदुस्तान में आदमी का कुत्ते की तरह मरना हिंदुस्तान की इज्जत का सवाल नहीं है-जव 
यह संभव हो जाए तो इससे अधिक बड़े सांस्कृतिक पतन की और कौन-सी मिसाल होगी? यह वर्ग 
प्रतिदिन अपनी पतनशीलता के प्रमाण देता रहता है | इस वर्ग में घूमने-फिरने और मौज-मस्ती करनेवाले 
वीसियों बने हुए संतों के बड़े-बड़े जलसों और राजनीतिक नेताओं की इज्जत और खुशामद में अंधाधुंध 
रुपए खर्च करके मनाई जानेवाली खुशियों की खबरें अकसर आती रहती हैं। दोनों तरह के इन जलसों 
में कोई मौलिक अंतर नहीं है। दोनों ताकत के प्रदर्शन हैं; ऐसी ताकत के प्रदर्शन जो कायरों और 
मुफ्तखोरों को साहस देती है और ईमानदार साधारण लोगों को डराती है। | 
यह कहना कि यह पतनोन्मुख वर्ग अपने में सीमित है, संख्या के मामले में मही है। इसका प्रभाव 
सीमित नहीं है और उन सभी मध्यवर्गीय नौजवानों को जो समाज में अपना हक पहचानते हैं, ललचाकर, 
इराकर समाज को ज्यादा सोचने-समझने मे रोकने की कोशिश करता है। गाँवों, छोटे शहरों, कूस्वॉँ 
में रहनेवाले नौजवान अपने को इस वर्ग के नौजावनों के आगे कमजोर और हीन अनुभव करने लगे | 
हैं। उनके मन में यह भय पेठ गया है कि यदि वे इन्हीं साहबों की नकल बोलने-चालने, पहनने-ओढ़ने | 
में नहीं करेंगे तो वे अच्छी जिंदगी बिताने की दौड़ में पिछड़ जाएँगे। इस भय को मन से निकालना । 
आसान नहीं, परंतु असंभव भी नहीं है। सच पूछिए तो तथाकथित छोटी जगहों में रहनेवाले नौजवान 
आज भी इस स्थिति में हैं कि वह अपने लिए इस सवाल का जवाब खोज सकें : “मेरा प्रतिनिधि 
हिंदुस्तानी कौन है?” वे आज भी जनसाधारण के अधिक नजदीक हैं। अपनी आँखों से वे उन्हें और 
अपने को सत्ता के निरंतर क्रूर और दंभी होते जाने की प्रक्रिया के साथ-साथ शिकार बनते देख सकते ~ 
हैं। यह सच है कि आज की राजनीतिक स्थिति में वे बहुधा देख ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर | 
सकते जो बड़े पैमाने पर समाज को बदल सके। लेकिन यदि उनका देखना भी बंद हो जाए तब तो 
समाज को बदलने की कोई उम्मीद अगली दो पीढ़ियों तक नहीं जाग सकेगी । बहकाने और धमकानेवाले 
समाचारों के बावजूद अगर सीधे जनसंपर्क के द्वारा नौजवानों का जनसाधारण से भाई-भाई का रिश्ता £ 
बना रहेगा तो हमारे समाज की भीतरी प्रगतिशील ताकत बनी रहेगी और हम उसका सही और अच्छा 
राजनीतिक इस्तेमाल करने की स्थिति में भी रहेंगे। 


(दिनमान, संपादकीय, 4 फरवरी 973. ऊवे हुए मुखी] | 
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एशिया सभा ॥973 


5 फरवरी से 8 फरवरी तक भारत की राजधानी में 'एक एशिया सभा 973' की बैठकें होंगी, यह 
सुनकर याद आती है उन दिनों की जब एशिया के कई देशों में आज़ादी की लड़ाइयाँ चल रही थीं 
और एक देश दूसरे को समर्थन--जो तव नैतिक ही हो सकता था-देता था और एकता सम्मेलनों में 
उत्साह bs हिस्सा लिया करता था। तब गोरे शासकों का दमन था, दवाव था, पर आज़ादी चाहनेवालाँ 
में सुंदर लेकिन अपरिभाषित भविष्य के प्रति जोश था और दमित एशियाई होने के नाते आपसी एकता 
का एहसास भी। जब एशियाई देशों को राजनीतिक स्वाधीनता मिल गई और आरंभिक उत्साह ठंडा 
पड़ गया तो एशियावासियों ने पाया कि सुंदर भविष्य और एकता का तिलिस्म टूट चुका है और इस 
बीच वे पश्चिम की अधकचरी आर्थिक धारणाओं, सामंती उदारतावाद और अंतरराष्ट्रीय सत्ता संघर्ष 
के शिकार बन चुके हैं। 

'एशिया सभा' इसी प्रतीति की उपज है जो 'एक यूरोप' की तरह 'एक एशिया” की धारणा प्रतिपादित 
नहीं करती-कम से कम प्रकट रूप में तो नहीं ही-एशिया के देश जिन अंतर्विरोधों के शिकार हैं 
और जिस आर्थिक असमंजस में हैं उसमें अभी यह संभव नहीं है। एशिया प्रेस फाउंडेशन द्वारा आयोजित 
यह सभा मुख्यतः एशियाई देशों के विचारकों, चिंतनशील व्यक्तियों और विभिन्‍न विषयों के विशेषज्ञों 
को इस विशाल क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है जिससे कि एशियाई 
देशों में निष्कपट विचारधारा की जड़ें जम सकें। सभा और उसके संयोजक अभी केवल इतना ही लक्ष्य 
सामने रखकर चल सकते हैं, क्योंकि जो कुछ होना या किया जाना है वह किसी देश की सरकार ही 
कर सकती है। सरकारों को बाध्य करनेवाली तो केवल एक शक्ति हे-जनता जो, यदि लोकतंत्री देश 
की है तो, सरकार को सही और बेहतर नीतियों पर चलने के लिए मजबूर कर सकती है। 

जनसामर्थ्य के बोध ने ही संयोजकों को सूझ दी है कि वे जनसंपर्क माध्यमों के-अखबार, रेडियो, 
टेलीविजन :के-यथासंभव अधिकाधिक लोगों को 'एशिया सभा' की गोष्ठियो और अनौपचारिक वहसाँ 
में आमंत्रित करें। विचार-विमर्श में हिस्सेदारी जनसंपर्क माध्यमों की जड़ता को पूरी तरह तोड़ न पाई 
तो भी आशा की जाती है कि वे शासक और सम्पन्न वर्ग की भ्रामक शब्दावली या कपट भाषा का 
धुंध हलका करेंगे। इसीलिए 8 विचारणीय विषयों में “जनसंपर्क माध्यमों का नेतृत्व' को भी शामिल 
किया गया है। इससे अनेक बातें सामने आएँगी, लेकिन जनसंपर्क माध्यमों से भी सीमित आशा ही 
बाँधी जा सकती है क्योंकि उनमें से कुछ की अपनी कुंठाएँ हो सकती हैं और एक सीमा के बाद 
सरकार उन्हें अपने प्रचार साधन बनाने का यल करती है। 

भूख की चुनौती, लोक कल्याणकारी समाज की भावी रूपरेखा, एशिया के विकास में विज्ञान, 
जनसंपर्क माध्यमों का नेतृत्व, शिक्षा का भविष्य, सांस्कृतिक क्षेत्र में उथल-पुथल, भावी समाज से युवजनों 
की अपेक्षाएँ और जनसंख्या की समस्या, ये आठ विषय हैं जिन पर सभा में विचार किया जाएगा। 
विषयों की सूची अपने आपमें अधिक मायने नहीं रखती क्योंकि सूत्र रूप में इन सबके पीछे एक ही 
वात निकलेगी-बाहर देखो, भीतर देखो, लेकिन करो वही जिससे देश की जनपूँजी का विकास हो। 
उदाहरण के लिए : देश की विपुल जनशक्ति को वेरोजगार रखते हुए सारे आर्थिक ढॉँचे को पूँजी-वहुल 
बनाने का करिश्मा थोड़े लोगों को खुशहाल बना देगा, पर भूख बढ़ेगी, बेकारी बढ़ेगी, सांस्कृतिक और 
नैतिक मूल्यों का हास होगा | शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में जो भी प्रगति होगी वह भी एकांगी होगी-सीमित, 
सम्पन्न समाज की पोषक | ऐसा आर्थिक ढाँचा 'गरीबी हटाओ कार्यक्रम का भी मखौल उड़ाएगा क्योंकि 
वह संकुचित, अक्षम और अपूर्ण वितरण प्रणाली को जन्म देगा। ज 

निस्संदेह सम्पन्न लोकतंत्री देशों की नीतियाँ एशिया के अथवा अफ्राका या लाता रका के 
विकासशील देशों में स्थानीय प्रतिभा के विकास और समानतर समाज की स्थापना के लिए प्रयलरत 
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नहीं हैं-वे तो उन्हें आपस में विभाजित रखकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती हैं। उनके भरोसे 
रहकर किसी देश में कोई सत्ताधारी वर्ग अपनी सत्ता वनाए रखने में भले ही कामयाब हो जाए, समाजवादी 
समाज या समतावादी समाज की ओर बढ़ने का दिखावा ही कर सकता है असलियत की ओर बढ़ 
नहीं सकता! णा. जक कर 
एशिया सभा 973 का उद्घाटन संयुक्तराष्ट्र संघ के महासचिव श्री कुर्त वाल्दहीम करेंगे और 
उद्‌घाटन सभा का सभापतित्व राष्ट्रपति श्री गिरि, लेकिन विचार-विमर्श के जो नतीजे निकलेंगे उन्हे 
आगे बढ़ाने का काम बौद्धिक वर्ग और प्रतिपक्ष का है। वे इस चुनीती से कब तक कतराते रहेंगे? 


[दिनमान, संपादकीय, 4 फरवरी 973. असंकलित] 


अलगाव की आकांक्षा 


यदि पूछा जाए कि आज की राजनीति में कौन-सा एक तत्त्व प्रखर रूप से काम कर रहा है तो वह 

तत्त्व अलगाव का है। यों तो इस तत्त्व का पोषण अनेक परंपराएँ और रूढ़ियाँ करती हैं किंतु आज़ादी 

के बाद का सत्ता संग्रह ही इसका मुख्य अवलंब है। 25 वर्ष की राजनीति में संपूर्ण सत्ता सिमटकर 

समाज के सम्पन्नतर वर्गों और वर्णो में जमा हो गई है। इसलिए इन्हीं वर्गों के बीच आपसी खींचतान 

और झगड़े ही आज की राजनीति बन गए हैं। प्रत्येक राज्य में बँटवारे की कामना भी इन्हीं सम्पन्नतर 

राजनीतिक अधिकारियों की आकांक्षा है। 

इस आकांक्षा का एक रूप यह है कि प्रबल सत्ताधारी केंद्र से नए नेताओं के भी अच्छे रिश्ते 

- बन जाएँ। शासक वर्ग में से ही नए नेता निकलें और केंद्र से अच्छे संबंध रखने अर्थात्‌ मुख्यमंत्री 

बनने का अवसर अधिकाधिक नेताओं को मिले मुख्यमंत्री के साथ-साथ अन्य कई मंत्रिपद, फिर नए 

सचिवालय के भीतर श्रेष्ठ कोटि के सचिवो का विपुल दल और उनकी कृपा से व्यापार-वाणिज्य बढ़ानेवालों 

के धंधों का विस्तार, जिसमें 'यह राज्य इसी राज्य के लोगों के लिए है' यह कहकर प्रतिष्ठा पाई जा 

सके : यह है एक और नया राज्य बनाने की इच्छा की प्रेरणा। नए राज्य की सार्वजनिक संपत्ति का 

बहुलांश राजसी मंत्रालयों और सचिवालयों पर व्यय करके जो उद्योग-धंधे पनपेंगे उनसे कहीं अंत में | 
जाकर साधारण आदमी को जो रोटी खाने भर की मजदूरी मिलेगी उससे गरीबी का निवारण होगा । 

ऐसा सब्जबाग नए राज्य बनानेवाले दिखाया करते हैं। वे यह बात छिपा जाते हैं कि केवल रोटी, | 
चाहे वह चुपड़ी ही क्यों न हो, गरीबी नहीं मिटा सकती : वह गरीबों को सिर्फ गुलाम वना सकती 
है। रोटी के साथ अधिकार भी चाहिए। पर नए राज्य बनते जाने से अधिकार तो उसी वर्ग के वीच । 
बँटता जाएगा जिसके पास आज है। 

सोपा और जनसंघ ने राज्यों के पुनर्गठन की बात उठाई है, पर उठाकर उसे इस तरह हवा में ५ 

लटका हुआ छोड़ दिया है जैसे यह कोई गौण मामला हो और इसके पहले कुछ और बड़े मामले तय | 
करना आवश्यक हो। आज की राजनीति के जिस चरित्र का ऊपर वर्णन किया गया है उसे देखते 
| अर्थात्‌ केंद्र-राज्य संबंध का मामला गौण नहीं, सर्वप्रथम विषय है। उसे एक 
नारे की तरह उठाकर छोड़ देने से अनेक भ्रम, अनेक भटकाव पैदा हो सकते हैं और हो रहे हैं। इन 
दोनों दलों के जवाब में प्रधानमंत्री ने भी इतना ही कहा है कि राज्य पुनर्गठन की वात देश के लिए 
घातक होगी | परंतु क्यों घातक होगी इसका विश्लेषण एक राजनीतिक दल के योग्य वैचारिक कर्तव्य 
मानकर कांग्रेस पार्टी भी नहीं कर रही है। (आंध्र का उदाहरण सामने रखें तो प्रकट होगा कि पहले 
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किसी विकृति के प्रकट हो जाने की प्रतीक्षा करके तत्पश्‍चात्‌ उसमें से पार्टी के लिए राजनीतिक वर्चस्व 
निकालना हो इस समय काग्रेस को सुगम जान पड़ रहा हे |) यह संदेह होना स्वाभाविक है कि जो 
विरोधी दल आज की राजनीति के अलगाववादी चरित्र के विरुद्ध विशेष हलचल नहीं मचा रहै, वे 
भी कांग्रेस के ही साथ सम्पन्न वर्गों की आपसी बाँट में हिस्सा बँटाने की नीति पर तो नहीं चल रहे। 
पर इसमें कोई शक नहीं कि यदि वे ऐसा कर रहे हैं तो सम्पन्न वर्गों की सबसे बड़ी पार्टी के सामने 
वे बुरी तरह मुँह की खाएँगे। 

विरोधी पार्टियों का ऐसा चरित्र है, इस आशंका के और भी कारण हैं। श्री वीजू पटनायक के 
नेतृत्व में जिस सार्वदेशिक मोर्चे की तैयारी हो रही है वह भी कांग्रेस से, कांग्रेस की ही शर्तों पर, और 
उसी के साथनों से लड़ने की एक आकांक्षा का परिचय देती है। उनमें पार्टियों के राजनीतिक संगठन 
और प्रभाव को समाज के निचले स्तरों से संबद्ध करने की इच्छा कम है, प्रभावशाली वर्गों आर वर्णो 
के नेतृत्व को एक जगह संगठित करने की इच्छा अधिक है। इस खेल में भी कांग्रेस विरोधी दलों 
की अपेक्षा कहीं अधिक अनुभव प्राप्त कर चुकी है। कांग्रेस इन दलों पर यह आरोप लगा देती है 
कि दक्षिणपंथी, प्रतिक्रियावादी और धुर वामपंथी-सब एक जगह सिद्धांतविहीन गोष्ठी कर रहे हैं तो 
इसीलिए कि वह इनक्री कमजोरी का फायदा उठा सकने की स्थिति में होती है। 

आंध्र के पृथक्‌ राज्य बनाने के आंदोलन को विरोधी पार्टियों के कब्जे से निकालकर धीरे-धीरे 
कांग्रेस अपने कब्जे में कर रही है। इसके विरुद्ध विरोधी दलों का कोई अभियान न हो रहा है और 
न होने पर सफल ही हो सकता है। कारण यही है कि आंध्र के बँटवारे का आंदोलन शासक वर्ग 
की विविध पार्टियों का ही आपसी झगड़ा है। ओडिसा में जिस दंभयुक्त कुतर्क से केंद्र ने राष्ट्रपति 
शासन लाद दिया उसकी भी कोई काट विरोधी दलों के पास नहीं है। यदि उन्हें व्यापक जनसमर्थन 
प्राप्त होता तो राष्ट्रपति शासन का कांग्रेस पार्टी की रक्षा और विकास के लिए यह दुरुपयोग ऐसे ही 
न हो जाता। इसके विरोध में सार्वजनिक प्रतिवाद आज के मुकाबले कहीं जोरदार हो सकता था। 

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आंध्र में जनता की इच्छा का आदर किया जाएगा | यदि ऐसा कहकर 
वह धीरे-धीरे आंध्र का बँटवारा मान लेने की ओर खिसक रहे हैं तो उनका लक्ष्य विरोधी दलों को 
उनके ही तर्क से परास्त करना है। आंध्र का और देश का चाहे कुछ भी हो, विरोधी दल चाहें तो 
इस आसन्न पराजय से अब भी सबक ले सकते हैं : यह कि पार्टी को देश से बड़ा मानने के लालच 
में कांग्रेस की तरह उन्हें नहीं पड़ना चाहिए | 


[दिनमान, संपादकीय, ।। मार्च 973. भँवर, लह और तरंग] 


हजार साल पीछे जानेवाली सड़क 


देश में पिछले कई महीनों से लाखों आदमी मजबूर किए जा रहे है कि आधी रोटी के लिए रोज धूप 
और लू में मशक्कत करें। रोटी कमाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है परंतु वह उन्हें तब मिला है जब 
उनके शरीर में काम करने की ताकत नहीं रह गई है और जिन्होंने इस अधिकार के भोग का अवसर 
दयापूर्वक दिया है वे इस निर्मम तथ्य के भीतर निहित शोपण को अपनी अनुकंपा बताकर प्रचारित 
कर रहे हैं। जबरदस्त का यह ढोंग किसी भी न्यायप्रेमी मन को क्षुब्ध करेगा | किंतु यह क्षोभ आज 
मारत के पढ़े लिखे आधुनिक विचारकों में दिखाई नहीं देता। यदि बुद्धिजीवी होने के नाते उन्होंने इस 
स्थिति को तर्क से समझ लिया है तो निश्चय ही उनका तर्क सिवाय इसके आर कुछ हा ही नहीं सकता 
कि छोटी जाति के शूद्र और गँवार लोगों के साथ हमारी व्यवस्था जो कुछ कर रही है वह उचित 
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ही है क्योंकि इन लोगों की समाज में यही स्थिति है और होनी चाहिए | इसी तरह का दिमाग है जो 
फौरन यह बात मान लेता है कि जहाँ कहीं अनाज लूटा जा रहा है वहाँ इंदिरा गाँधी के विरोधी दलों 
की साजिश काम कर रही है। इसी बुद्धि के समर्थन से एक ऐसा कुलित जंगली विचार सत्ताधारी लोगों 
द्वारा फैलाया जाता है कि शोषण और जुल्म-राशन की दुकान में अनाज न होना शोषण और जुल्म 
का प्रतीक है, खाली बदइंतजामी का नहीं-वर्दाश्त करते रहना ही सरकारी समाजवाद की नीतियों के 
हित में है : समाज-विरोधी और गैरसमाजवादी विचार के अनुसार सत्ताधारी दल की प्रतिगामी शोषणमूलक 
नीतियों से उत्पन्न किसी संकट का फायदा विरोधी दल उठाएँ तो इसकी जिम्मेदारी उस भूखे _आदमी 
पर है जिसे कायदे से और जुल्म वर्दाश्त करना चाहिए था | इस विचार के पोषक चिंतित हैं पो इससे 
कि विरोधी दलों को क्या फायदा मिल रहा है, इससे नहीं कि समाज मी एक वर्ग अपनी मोलि 
राजनीतिक शक्ति इस हद तक खो चुका है कि वह किसी भी दल के स्वार्थो का शिकार वन सकता 
हट पिछले महीने से लेकर अब तक बार-बार रोजगार और अनाज से वंचित लोगों पर लाठी, गोली, 
आँसूगैस चल चुकी है। ये घटनाएँ महाराष्ट्र में हुई ह | देश के किसी कोने से इनके विरुद्ध कोई आवाज़ 
नहीं उठी। मानो महाराष्ट्र हमारे देश में नहीं है। पर महाराष्ट्र तो देश के भीतर है क्योंकि देश के 
दूसरे हिस्सों से वहाँ अनाज पहुँचाया जा रहा है। अनाज पहुँचाया जा रहा है--अखबारो में यह सरकारी 
बयान पढ़ते ही तमाम पढ़े-लिखे लोगों का जी जुड़ा जाता है। अनाज अभी तक न मिलने के क्‍या 
सामाजिक-राजनीतिक कारण हैं, अनाज न मिलने से शरीर और मन की क्या विकृति होती है, आत्मा 
का कितना अपमान होता है, ये सब बातें इस बुद्धिजीवी समाज के लिए अप्रासंगिक हो जाती हैं। 
मानवीय शक्ति के संगठित दमन के जरिए इतने बड़े पैमाने पर जाति की रचनात्मक प्रतिभा नष्ट हो 
रही है, हर आदमी जो पत्थर तोड़नेवाला दास बनाया जाता है अपनी आत्मा को तोड़कर अपनी जान 
बचा रहा है--इस यंत्रणा की प्रतीति शहर के साहित्य-कला-संस्कृति संसार में दिखाई नहीं देती। वहाँ 
ज्यादातर लोग यह शिकायत करते हुए पाए जाते हैं कि जिंदगी बहुत उबाऊ हो गई है। 
सम्पन्न समाज की समझ में इतनी कसर क्यों है कि वह हिंदुस्तान के बहुत बड़े मानवसमूह को-और 
आज दुर्भिक्ष के मारे लोग इस समूह के केवल सबसे अधिक प्रकट खंड ही हैं-अपनी मानव चेतना 
के दायरे से बिलकुल बाहर रखकर जी सकता है? क्या यह कसर केवल इसलिए है कि यह सम्पन्न 
समाज परंपरा से ऊँची जातियों के उन तत्त्वों से मिलकर संचालित होता रहा है जो हमेशा सत्ता के 
दूसरे-तीसरे पट्टीदार रहे हैं? एकांत रूप से ऐसा नहीं हो सकता क्योकि पिछले दशकों में बुद्धिजीवी 
वर्ग ने अपने मध्यवर्गीय चरित्र की विडंबना पहचानने की कोशिश करते हुए समता के विचार को 
पुष्ट किया है। कितु बुद्धिजीवी की आज की तरह निराकुल अवस्था अभी तक कभी नहीं रही है जिससे 
उसका असर सत्ताधारी वर्ग पर बहुत घट गया है। यह अवस्था उसकी कुंठा का एक नया रूप है। 
आज हिंदुस्तान में बहुत कम हाथों में ताकत और पैसा सिमटकर रह गया है। इस केंद्रीकरण 
के दुष्परिणामों के तले पिसता हुआ मध्यवर्ग आज देश का सबसे अधिक समृद्ध और संगठित वर्ग | 
होने के नाते अपने अधिकार माँगने के आंदोलनों में सबसे आगे है। यह साबित करने की ज़रूरत 
नहीं कि पिछले एक साल में सबसे अधिक प्रचार और प्रभाव मध्यवर्ग के वेतन संबंधी आंदोलनों को 
ही मिला हैं। तो भी अनाज के लिए बेहाल होकर अनाज लूटनेवालों की व्यथा से वरिष्ठ इंजीनियरों 
के अधिकार संबंधी आंदोलन विमुख हैं। इन दोनों का टूटा संबंध जोड़ना ही आज मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी 
की अपनी पहचान कराने का तात्कालिक उपाय हो सकता है। 
परंतु यह संबंध जोड़ना आज की राजनीति का उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह उसके उद्देश्य के टीक 
विपरीत ही है। ऊँची जातियों और शेष पिछड़े वर्गो में मानसिक बराबरी का नहीं, राजा-प्रजा का संबंध 
फिर से जागृत करने में आज के राजनीतिक नेतृत्व को अधिक दिलचस्पी है। जातिवाद, वर्णभेद और 
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उनमे निःसृत होनेवाला मानवट्वेप कई दशकों के प्रगतिशील विचारों को पीछे धकलकर फिर सामने आकर 
ऊँची जगहों पर चढ़कर वैठ रहा है। सवर्ण हिंदू राजनीतिक का हरिजनाँ और मुसलमानों को पहले 
एक अछूत वर्ग मानकर अपने से अलग करना और फिर उनको अपने ही अत्याचार से वचानेवाला 
संरक्षक वन वैठना इस राजनीति का एक प्रकट लक्षण है | इसी तरह अनाज, काम, आराम, शांति और 
रचना के आनंद से वंचित एक बहुत बड़े वर्ग को हिंदुस्तान की राजनीति के दायरे से बाहर एक संरक्षित 
वर्ग के रूप में रखना जिसकी माँग रोटी तक सीमित रहे, और करुणामय संरक्षण देकर प्रसन्न हो जानेवाले 
एक ऐसे वर्ग को अलग रखना जो अपार वैभव के गद्दों पर वैठा हुआ है, इस राजनीति का एक 
और उद्देश्य ह। 

लोकतंत्र के सारे बाहरी उपकरण--न्यायपालिका, विधायिका आदि-बने रहने दिए जाएँ, केवल 
राजनीतिक व्यवस्था का रूप राजा-प्रजा संबंध के अनुसार वनता चला जाए तो एक नए ढंग का अलोकतंत्री 
लोकतंत्र वन सकता है। इसमें सब मनुष्य केवल वोट के लिए बराबर होंगे; और वाताँ में हजारों साल 
पुरानी सामाजिक व्यवस्था के अनुसार आज फिर से वॉटकर रखे जाएँगे। इस वर्णभेद के विरुद्ध जो 
विचार अब तक विकसित हुए हैं वे सव गेरसमाजवादी घोषित कर दिए जाएँ तो आश्चर्य नहीं। 

वर्णव्यवस्था में कुछ लोग हमेशा टुकड़ों पर जीने को मजबूर थे। सरकारी आँकड़ों कं अनुसार 
48 लाख आदमी इस वक्त जबरदस्ती महँगे किए हुए अनाज के कुछ दाने खरीदने के लिए पत्थर 
तोड़ रहे हैं, उस पत्थर से न मालूम कहाँ से न मालूम कहाँ और क्यों जानेवाली कोई अमूर्त सड़क 
बनेगी । इस सड़क का उस क्षेत्र के निवासियों के जीवन से कोई रसमय उत्पादक संबंध नहीं होगा 
और यह कहां जाएगी भी तो कम से कम हजार साल पीछे जाएगी | 


[दिनमान, संपादकीय, ।3 मई 4973. ऊवे हुए सुखी] 


पुलिस सुधार 


ऐसा आभास देना कितना कठिन है कि उत्तरप्रदेश में सप्राद से लेकर मंत्रिमंडल तक में सुधार करकरे 
एक नया युग ले आने का क्रांतिकारी प्रयल हो रहा है। यह वे भी जानते हैं जो सुधार के वायदे 
कर रहे हैं और वे भी जो व्यवस्था के प्रत्येक क्षय के वाद ऐसे वायदे सुनते रहने के आदी हो गए 
हैं। वास्तव में वायदों से भी लोग उतने विरक्त नहीं जितने सच्चे प्रयलों के विफल हो जाया करने 
के अनुभवों से सशंक हैं। परिश्रम से करने पर भी कोई उपाय सफल न होता हो तो उसके भीतर 
छिपी कमी पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। अभी संप्राद कांड के प्रायश्चित के रूप में जो कुछ 
सोचा जा रहा है उसमें कमी यह है कि पुलिस और जनता के रिश्ते में सुधार की वात नहीं सोची 
जा रही है। वक हा 
पुलिस का सिपाही उतना ही भारतीय नागरिक है जितना कोई विद्यार्थी, किसान, मजदूर, वकील 
या व्यापारी है। उसका काम समाज के प्रति अपराध करनेवाला को पकड़ना है । इसमें उसे सभी वर्गों 
की सहानुभूति चाहिए । परंतु लंबे समय तक उसे विविध वर्गों के नागरिक अधिकारों के दमन का साधन 
बनाए रखने का नतीजा यह हुआ कि वह न्याय-व्यवस्था का पक्षा का साधन न रहकर एक राजनीतिक 
साधन बन गया है। यहाँ इस आरोप के समर्थन में इतना ही प्रमाण काफी होगा कि इस समय उत्तरप्रदेश 
में पुलिस के बिना सार्वजनिक राजनीतिक कार्य हो सकना अत्यंत संदिग्ध LMS ह 
सप्राद का सुधार निश्चय ही होना चाहिए। परंतु उसे राजनीतिक दमन के और अधिक i 
बनाने के लिए ही उसमें सुधार किया गया तो बह सुधार न होगा, वह तो एके रोगी समाज के रोग 
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का नाजायज फायदा उठाना होगा | सप्राद कांड के प्रायश्चित संवंधी सरकारी बयानों से यह ध्वनि निकलती 
है कि मप्राद के भीतर अवांछनीय गतिविधियों का जवाब एक राजनीतिक चाल से-पुलिस संघ के 
निर्माण से-देने की कोशिश की गई। साथ ही यह संकेत मिलता है कि सप्राद के अनुशासनहीन तत्त्वा 
के खिलाफ कार्रवाई इसलिए स्थगित होती रही कि जब घड़ा भर जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। 
दोनों बातें अगर सच हैं तो और भी अच्छी तरह सिद्ध करती हैं कि सप्राद उत्तरप्रदेश की राजनीति 
में न केवल एक सरकारी साधन बन गया था बल्कि उसके साथ सरकार का रिश्ता भी इतना गहरा 
हो चुका था कि निर्लिप्त कड़ी कार्रवाई असंभव हो गई थी। सवाल यह है कि अब जो कार्रवाई की 
जाएगी वह इस रिश्ते को बदलेगी या नहीं। 
वर्तमान राजनीतिक वातावरण में व्यवस्था का प्रत्येक क्षय एक ओर जनसाधारण को विक्षुव्ध और 
शंकाग्रस्त करता है, दूसरी ओर जिनके पास काफी ताकत है उन्हें नागरिकों से लेकर और भी ताकत 
जमा करने का बहाना दे देता है, वे भले ही अपनी ताकत इस्तेमाल करने में सफल न हो सकें, नागरिक 
के अधिकार तो छिन ही जाते हैं। 
उत्तरप्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरों को अविलंब बर्खास्त करने का अधिकार अपने हाथों में 
लेकर तात्कालिक स्थिति को सुधारने का संकल्प किया है। आशा करनी चाहिए कि स्थिति सुधरते ही 
इस अधिकार को बनाए रखने की व्यवस्था खत्म की जाएगी। 
परंतु स्थिति सुधरने की आशा तभी मतलब रखती है जब पुलिस का एक राजनीतिक साधन के 
रूप में इस्तेमाल वंद हो। सत्ताधारी दल, पुलिस को अपने ही लोगों के खिलाफ इस तरह खड़ा न 
करे कि वे किसी विदेशी शासक के भाड़े के सिपाही हैं। और विरोधी दल सीधे जनसाधारण की चुनौती 
स्वीकार करें जो उन्हें आज चारों तरफ से मिल रही है। वे पुलिस के भीतरी असंतोष का दोहन करके 
सस्ते में ही राजनीतिक प्रतिष्ठा पाने की घटिया तरकीब छोड़ें : तभी जनसाधारण को यह आश्वासन 
मिल सकता है कि उसके नागरिक अधिकार किसी हद तक बचे रहेंगे, अन्यथा यह आशंका बनी रहेगी 
कि अधिकारों में प्रत्येक तात्कालिक कटौती कहीं हर बार स्थायी न बनती जाया करे। 


[दिनमान, संपादकीय, 0 जून 973. भँवर, लहरें और तरंग] 


पुरुष का चरित्र और स्त्री का भाग्य 


कितने आश्चर्य की बात हे कि मैसूर में एक स्त्री पर उसके पीठ पीछे कई दिन से चोरों जैसा कीचड़-उछाल 
चल रहा हे और किसी स्त्री ने अभी तक इस बदतमीजी का विरोध नहीं किया | विना कहे जिस तरह 
सुमित्रा देसाई नाम की अज्ञात स्त्री को मंत्री किट्टूर के चरित्र भ्रष्ट होने का निमित्त बनाया जा रहा 
हे वह अगर अज्ञातवासिनी सुमित्रा देसाई को नहीं, तो क्या किसी न किसी न्यायहितैषिणी स्त्री को 
मैसूर के अनेक व्यक्तियों पर स्त्रीजाति के मान-हानि होने का दावा करने के लिए काफी नहीं है? 
पुरुष-प्रधान राजनीति में पुरुषों के त्रियाचरित्र का उत्तम उदाहरण है किट्टूर कांड। किसी को 
यह कहने की हिम्मत नहीं कि किट्टूर का अमुक स्त्री से विवाहेतर यौन संबंध था, और था भी तो 
क्या वह कोई राजनीतिक दोष है? या कि मतदाता से झूठ बोलने से भी बड़ा दोष है? इतना ही कहा 
जाता है कि स्त्री मंत्री के घर से एकाएक चली गई और अब लगता है (स्त्री को एक अति भयंकर 
अपराधी सिद्ध करने के लिए सुमित्रा देसाई के व्यक्तिगत जीवन में जिस तरह छिद्र ढूँढे जा रहे हैं 
वह विगत योवना निंदाविलासिनी वृद्धाओं के सामाजिक वार्तालाप की याद दिलाता हे) सुमित्रा को पुंश्चली 
सिद्ध करने की रसमयी आकांक्षा पूर्ण नहीं हो पा र्हा ळक सो उसे अस्थिरमति कहकर संतोष किए ले 
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गहे हैं बेचारे पुरुष! सुमित्रा का कोई पता नहीं है, कम से कम हमें तो नहीं है परंतु उसको न जानते 
हुए भी उसकी और सभी स्वतंत्र व्यक्तियों की ओर से कहना होगा कि स्त्रीद्ेप का यह कल्मित प्रदर्शन 
वंद किया जाए। अब जो चाहे करने, मनमाना घूमने, एक विचार को मन में देर तक न टिकने देने 
कितावें लिखने की व्यर्थ इच्छा करने और विवाह न करके घर से अलग रहने का अधिकार सुमित्रा 
ही क्या प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है! इसका समाज से कोई वास्ता तव तक नहीं जब तक व्यक्ति 
अपने तरीकों के कारण समाज में विघ्नकारक न हो | निश्चय ही ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं जो सामान्य 
रूप से प्रचलित तरीकों से अलग ढंग का व्यवहार करते हैं और उसके कारण सुखी या दुखी रहते 
हैं| ऐसा दीखता है कि यदि ऐसे लोगों को किसी राजनीतिक पड्यंत्र का मोहरा बनाना हो तो वे किसी 
न किसी अपराध में इसी आधार पर लपेटे जा सकते हैं कि वे असामान्य हैं-अर्थात जयजयकार नहीं 
करते-जो कि आज सामान्य आचरण है 

यहाँ सुमित्रा देसाई के राजनीतिक विचारों से वास्ता नहीं। वे कुछ भी हों, हों, हों, न हों, न हों : 
जिन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ से एक स्त्री का नाम बदनाम करके अपने भारतीय होने का 
सबूत दिया है उन्हें स्त्री के राजनीतिक विचारों से क्या मतलब? उनके लिए तो वह एक घटिया दर्जे 
की इनसान है जो पुरुषों को भ्रष्ट करता है, जिसकी अभी कोई प्रतिष्ठा नहीं, जो कि वह (भ्रष्ट) 
पुरुषों के आश्रय में ही है। कहते हैं कि स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य कोई नहीं जानता । मैसूर 
ने इसमें संशोधन किया है। पुरुष का चरित्र सव जानते हैं पर स्त्री का भाग्य अविदित है। तभी न 
अभी तक सुमित्रा का पता नहीं! 


[दिनमान, संपादकीय, 40 जून 973. ऊवे हुए मुखी] 


एक निलंबित विधानमंडल 


उत्तरप्रदेश में राष्ट्रपति शासन कोई सामान्य घटना नहीं है। यह हमारे राजनीतिक ढाँचे के भीतर ही 
भीतर घटित होते मौलिक परिवर्तन का अस्पष्ट सूचक नहीं, निश्चित प्रमाण है। वह परिवर्तन यह है 
कि सभी राजनीतिक दल मिलकर सत्ता के केंद्रीकरण के लिए प्रयल कर रहे हैं, ताकि उन दलों के 
हाथों में कुछ न कुछ पैसा और सरकारी ताकत बची रहे | राजनीतिक दल कुर्सी की राजनीति के आलहंता 
प्रयल करते-करते जनता से इतने दूर हो गए हैं कि संविधान की आत्मा से केंद्रीय सरकार को इर 
नहीं रह गया है। संविधान की आत्महत्या और कुछ नहीं जागरूक दृष्टिम्पन्न राजनीतिक संगठन है। 
जिस नई पीढ़ी का विश्वविद्यालय जल चुका है वह समझ नहीं पा रही है कि इन दलों पर हसे या 
गुस्सा करे | चंद्रभानु गुप्त से लेकर जार्ज फर्नाडीज तक उत्तरप्रदेश की भ्रष्ट काग्रेस सरकार का विकल्प 
देने के लिए न तैयार हैं न सक्षम । सप्राद के विद्रोह के समय भी किसी दल ने कांग्रेस सरकार से 
त्यागपत्र की माँग करते हुए संविधान की रक्षा के नाम पर यह दावा नहीँ किया था कि वह उत्तरप्रदेश 
को एक नया और स्वस्थ मंत्रिमंडल दे सकता है, बल्कि कोई अजब नहीं कि कुछ राजनीतिक हे 
और कमलापति त्रिपाठी का यह अलिखित संबंध रहा हो कि स्थिति को और विगड़ने दो ताकि इदि 
गाँधी को 974 के चुनाव में दपसट में डालकर खसोटा जा सके। आज राष्ट्रपति शासन का विरोध 
करने का नैतिक अधिकार उन दलों को नहीं मिल सकता जिन्होंने अपनी राजनीति और इस प्रकार 
जनता की नियति कांग्रेस का विकल्प नहीं उसके लगुवे-भगुव बनने को समर्पित कर दी हो | एम दला 
के इंदिरा-विरोध में और इंदिरा कांग्रेस के भीतर के गुटों की तोड़फोड़ में अंतर ही क्या है? दोनों तरीके 
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ie: 


उत्तरप्रदेश की जमीन को रौंद रहे हैं और उसमें पैदावार असंभव वनाए दे रहे हैं। 
यह भी एक दुःखभरी कहानी है कि उत्तरप्रदेश के राजनीतिक दलों में से किसी ने इस संकट 
में उस नई पीढ़ी का नाम तक नहीं लिया जिसके इम्तहान अधूरे पड़ हुए हैं। विश्वविद्यालय का जल 
जाना और साल भर की मेहनत का वर्वाद हो जाना तो प्रतीक ह, वारतव मे खेतिहर मजदूर के लड़के 
मे लेकर मेधावी मध्यवर्गीय छात्र तक उत्तरप्रदेश की पूरी भइ पीढ़ी उत्तरप्रदेश की राजनीति के ओछपन 
से त्रस्त हो रही है। उत्तरप्रदेश की प्रतिभा को एक औसत वीन राजनीतिक कद से आर अधिक लंबा 
होने की इजाजत नहीं है। कला, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्रों में हिंदी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने 
ळी यात्रा में आधी दूर लाकर और अंग्रेजी के हाथों पिटने के लिए छोड़कर, उत्तरप्रदेश के राजनीतिकों 
ने नई पीढ़ी को बहुत बड़ा धोखा दिया ह। 
राष्ट्रपति शासन नई पीढ़ी की इस घुटन को कैसे दूर करेगा जवाक उसका प्राथामक उद्दश्य काग्रेस 
पार्टी को 974 के कांग्रेस-चुनाव में जीतने लायक बनाना हैं। वह कायर पार्टी के भीतर उथल-पुथल 
का सिलसिला शुरू करेगा । (इसी को शायद भूतपूर्व मुख्यमंत्री न व्यापक जनहित कहा ह|) विधानसभा 
को भंग न करना कांग्रेस पार्टी के भीतर एक-दूसरे की जड़ काटने का नाटक जारी रखने में प्रेरणा 
का काम करेगा। ठीक ही तो है, सच्चे कांग्रेसियों के लिए, जैसा कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने कहा भी 
हे. श्रीमती गाँधी के कार्यक्रमों को लागू करते रहना ज़रूरी है चाहे उनका सरकार रहे या न रहे। 
सच्चे कांग्रेसियों के कुछ और भी कार्यक्रम उत्तरप्रदेश में चल रहे हैं जिनमें से एक अनाज की 
वसूली में किनाराकशी करना है। प्रधानमंत्री के एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम से भितरघात करकं ये कांग्रेसी 
अपना जो भी फायदा कर रहे हों, उत्तरप्रदेश की जनता की कब्र खोद रहे हैं। अनाज की वसूली के 
कार्यक्रम की विफलता जितनी होगी कप्टभोगी उत्तरप्रदेश की जनता केंद्र सरकार की मुट्ठी में उतनी 
ही कसती जाएगी। पर अगर वारी-वारी से कुछ मंत्री बहाल किए जा सकें तो उत्तरप्रदेश कांग्रेस को 
इस समय सत्ता के केंद्रीकरण को लोकतंत्र के विनाश की हद तक ले जाना भी स्वीकार्य है। शायद 
उमे यह भरोसा है कि केंद्र भी तो आखिर अपना ही है, पर इस भरोसे का जनता की निगाह में सिवाय 
इसके और क्या मतलव रह जाता है कि केंद्र और राज्य दोनों जगह सत्ताधारी दल मिलकर जनसाधारण 
मे रोजी-रोटी के बदले में लोकतंत्रीय अधिकार छीनते जा रहे हैं। 
कमलापति त्रिपाठी ने सरेआम कहा है कि लोकतंत्रीय शासन के रहते उत्तरप्रदेश में कोई महत्त्वपूर्ण 
प्रशासनिक सुधार नहीं हो सकता। प्रायः यही स्थिति बिहार की भी है, और बिहार की ही क्यों, मोटे 
तीर पर यही स्थिति सारे देशं की है। यह स्थिति उत्तर प्रदेश की नई पीढ़ी के राजनीतिक कृतित्व को 
एक बड़ी भारी चुनौती है। अगर उसने राष्ट्रपति शासन लागू होने के वाद राज्य के समाजवादी विकास 
की इच्छा रखनेवाली नई राजनीतिक शक्ति संचित करने का प्रयास न करके राष्ट्रपति का मुँह देखते 
रहना ही वफादारी माना तो सत्ता के केंद्रीकरण की सर्वग्रासी प्रतिक्रिया रोकने की रही-सही आशा भा 
खत्म हो जाएगी | उसके बाद संपूर्ण संसदीय व्यवस्था तेजी से अपना चरित्र बदलने लगेगी ओर त्रस्त 
समाज में अच्छे प्रशासन के लिए हर जगह केंद्रीय शासन की इच्छा जागृत होने लगेगी। ऐसा कंद्रीय 
शासन क्या व्यावहारिक शक्ल इख्तियार करेगा, इस पर अटकल लगाने का यहाँ प्रयोजन नहीं : यहीं 
तो केवल इस खतरे से आगाह करना उद्देश्य है कि सारा देश एक निलंबित विधानमंडल बन जाए 
तो सारे देश की सृजनात्मक प्रतिभा, जो अब भी गुलामी के बोझ से घुट रही है, अन्याय के सामने 
और भी निस्तेज एवं चरित्रहीन हो जाएगी। 


[दिनमान, संपादकीय, 47 जून 973. भँवर, लहरे और तरंग] 
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केंद्रीय राजनीति का बिखराव 


969 के चुनाव के बाद जब अनेक राज्यों में मिलीजुली सरकारें वनी थीं और अंदरूनी एकता के 
अभाव म कुछ महत्त्वपूर्ण काम कर सकने के पहले डगमगाने लगी थीं तव कहा जाता था कि एकदलीय 
सरकार हा तन्मयता स अपन घोषणापत्र को साकार करने में समर्थ हो सकती है। कांग्रेस ने पिछले 
आम चुनाव म॑ इस धारणा में यह जोड़ दिया कि जिसकी सरकार केंद्र में हो, उसी की राज्यों में भी 
हो तो केंद्र-राज्य संबंध मधुर रहेंगे--और कांग्रेसी सरकारें जनता का हित सचमुच कर मेगी । राज्यों 
में कांग्रेस सरकारें वन तो गई, कांग्रेस का प्रायः एकछत्र शासन प्रदेश सरकारों की आंतरिक एकता, 
उनकी स्थिरता अथवा जनसेवा का आश्वासन नहीं दे सका | ओडिसा, आंध्रप्रदेश और उत्तरप्रदेश काँग्रेस 
की भीतरी राजनीति के शिकार हो चुके हैं और विहार राष्ट्रपति शासन की प्रतीक्षा कर रहा है। 

कांग्रेस की महासचिव श्रीमती चंद्रशेखर के दिल्ली लौटने और केदार पांडे की दिल्ली में पुनः हाजिरी 
लगने के बाद लग रहा है पांडेजी को अपने पट्टीढारों से समझोता करने का समय दिया जाएगा | वह 
सफल न हुए तो उन्हें अपने उत्तराधिकारी के या राष्ट्रपति शासन के लिए रास्ता साफ करना होगा: 
वह अविश्वास प्ररताव का सामना करने लायक नहीं समझे जा रहे हैं 

ताबड़तोड़ पटना-दिल्ली यात्राओं के बीच पांडेजी को 7 जून के 'बिहार बंद' का संदेश सुनाई 
पड़ गया। यह अपने आपमें कोई छोटी बात नहीं। इसके लिए जान की बाजी लगाकर संसोपा के 
नेता को चार दिन का अनशन करना पड़ा। उनके अंतिम चार दिन काफी वेचेनी की हालत में बीते। 
यह अनशन तभी टूटा जब केदार पांडे ने जनता का यह आग्रह स्वीकार कर लिया कि समाजवादी 
श्री सूर्यनारायण सिंह की मृत्यु (राँची, अप्रैल) की न्यायिक जाँच कराई जाएगी | चौरी कांड में चार 
से सात भूमिहीन हरिजनों की 'मृत्यु' की ऐसी ही जाँच के बारे में मुख्यमंत्री केवल इतना ही आश्वासन 
दे पाए कि श्री जयप्रकाश नारायण और स्वयं श्री कर्पूरी ठाकुर से परामर्श करके समुचित कदम उठाया 
जाएगा। 

ये दोनों मागे शुरू से ही की जा रही थीं, लेकिन जब तक ठाकुर की हालत चिंताजनक नहीं 
हो गई और सोशलिस्ट पार्टी, संगठन कांग्रेस, जनसंघ तथा सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर के सहयोग से बंद 
का आयोजन और प्रतिपक्षियों की शक्ति का प्रदर्शन नहीं हो गया, तब तक पांडेजी का ध्यान उधर 
गया ही नहीं। 

लेकिन पांडेजी का ही क्या, बहुत-से कांग्रेस मंत्रियों का ध्यान उन समस्याओं की ओर नहीं जा 
रहा है जिनका उल्लेख कर्पूरी ठाकुर ने अनशन समाप्त करते समय किया है : “बढ़ती महँगाई, अकाल 
जैसी स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन नए जोश 
से चलता रहेगा।” 


[दिनमान, सपादकीय, ॥7 जून 973. भँवर, लहरें और तरंग] 


प्राचीनता के विरुद्ध 


हिंटू-मुसलमान संघर्ष की प्रवृत्ति भारत की समाजवादी आकांक्षाओं की सबसे बड़ी शत्रु है । वह समाज 
की अन्यायी व्यवस्थाओं को बदलने के स्वप्न को, जो कि स्वाधीनता का दूसरा नाम है, एक हिंसक 
चीज का विकृत रूप दे देती है और जाति तथा शोषण के मेल से बनी मानवद्वेषी भारतीय समाज-व्यवस्था 
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को फूट की असंख्य दिशाओं में एक साथ धकेल देती है। दास भाव से शासन की नकल करता हुआ 
प्रत्येक वर्ग यह हिंसक चीज अपने से कमजोर पर उतारता है; दरे ऐश्वर्यशाली वस्तियों में नहीं होते : 
मारे जाते हैं तो रोज कुँआ खोदकर पानी पीनेवाले ही मारे जाते है अ इस स्थिति में यह व्यंग्य छिपा 
है कि यही निर्बल लोग हिंदू-मुसलमान एकता के सच्चे समर्थक हैं, क्योंकि उनके लिए जाति और धर्म 
के न्यस्त स्वार्थो से कहीं अधिक प्राथमिक रोजी-रोटी का सवाल है जो दोनों के परस्परावलंबन के संबंध 
में बना हुआ है। डर र 

इसी निस्व स्तर पर हिंदू और मुसलमान दोनों में भारतीय चरित्र और स्वभाव की सबसे गहरी 
समानताएँ देखी जा सकती है-उनके ऊपरी रूप भी, जैसे बोली, पहनावा और दस्तकारी । एक बार 
ये समानताएँ खंडित हो गई तो ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो रचनात्मक हो : केवल धर्म के ठेकेदारों 
का राजनीतिक अखाड़े में ताल ठोकने का कर्कश शब्द ही बचा रहेगा और उसी को वे धर्म कहेंगे। 
यों भी धर्म घृणा का वाहक बनाया जा चुका है; इस्लाम समूह का मजहव है और अंततः अलगाव 
का प्रेरक है, ऐसा माननेवाले हिंदू जब मुसलमानों के चरित्र में ही देश-निरपेक्षता होने का संदेह करते 
हृ तो वे अपने धर्म के प्रति अपने ही अत्याचारों को भूल जाते हैं। उन्होंने एक व्यापक जीवनःपद्धति 
जाने कितने नौ चूल्हों और आठ कनौजियो में बॉटकर धर्म की और उसके अनुयायी मनुष्य की आला 
को नष्ट कर दिया है। आत्मसात्‌ करने की और नया सृजन करने की इनकी शक्ति या तो बंबइया 
धुनों पर भजन बनाने तक सीमित रह गई है या एक अतिसतर्क आत्मरक्षा की आशंका बनकर अफवाहे 
फैलाने में विकीरित हो रही है। 

हर हालत में धर्म के नाम पर डेप का प्रचार समाज के निचले वर्गों से नहीं शुरू होता | ऊपर 
और उससे भी ऊपर के वर्गों से ही शुरू होता है | हिंदू हों या मुसलमान, इन प्रतिष्ठित वर्गों में आजकल 
यह इच्छा प्रबल है कि भारत की बदलती तसवीर में उनका वर्चस्व बना रहे। इस उद्देश्य से वे निचले 
वर्गों को आतंकित करके उन्हें शरणागत होने पर बाध्य कर रहे हैं। हिंदुओं और मुसलमानों के प्रतिष्ठित 
वर्गों में आधुनिकता के आवरण के नीचे जो सांस्कृतिक शिष्टाचारी एकता दिखाई देतो है यदि वह 
अपने दोनों के पिछड़ों के साझा इस्तेमाल का समझौता है तो वह दोनों की सांस्कृतिक एकता का कारण 
नहीं बन सकता | वह तो भावना यह फैलाता है कि दोनों दो अलग संस्कृतियाँ हैं और उनकी एक-दूसरे 
से रक्षा करते हुए मित्रवत्‌ रहना है | यही आज से दों पीढ़ी पीछे हमारी गुलामी के दिनों में हमारे शासकों 
की विचारधारा थी। 

यह एक दमघोंटू स्थिति है; जिनके हाथ में ताकत है उन्हीं के हाथ में संस्कृति का बँटवारा हो 
रहा है। परंतु संस्कृति के रचनात्मक तत्त्वों ने जो हर दौर में, विशेष रूप से नई पीढ़ी में प्रतिफलित 
होते हैं, ऐसी घुटन को पहले भी तोड़ा है और आज भी तोड़ रहे है-आगे भी तोडते रह सकेंगे या 
नहीं, यह इस पर निर्भर है कि आज कितने जोरों से तोड़ते हैं। 


[दिनमान, संपादकीय, 24 जून 973. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


निर्णय के बंदी 


एक व्यस्त और सम्मानजनक विदेशी दौरे से वापस, विश्राम के लिए शिमला जाने को प्रस्तुत प्रधानमंत्री 
को बिहार का गोरखधंधा जिन्होंने उपहार दिया है वे अनेक प्रकार से महापुरुष हैं : धैर्य के वे अतलं 
हैं : अपना हिसाव चुकता होने तक विहार की जनता के कष्टों से वे अधीर नहीं होंगे; साहस के वे ' 
पहाड़ हैं : समझौते जैसे प्रलोभनं से विचलित न होकर सीधे टक्कर लेने पर उद्यत रहेंगे; विनय की 
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घे साक्षात मूर्ति हैं : प्रधानमंत्री के निर्णय को ठुकराकर भी प्रधानमंत्री से ही निर्णय करने को कत 
हे, स्वयं निर्णय करने की धृष्टता नहीं करते। किंतु इन सव गुणों से ऊपर उनमें भारतीयता की एक 
महान परपरा क दशन हाते ह न्न को परपरा | एक. -दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपनी नाक 
भी कटानी पड़े तो कटाएग। कटाएं, नाक उनकी अपनी है, परंतु विजेता विजित भूमि पर टिक न 
सके इसलिए भागते हुए भूमि को ही जलाकर राख कर डालें, यह अधिकार उनका नहीं है। उनकी 
नाक की तरह भूमि ईश्वर से उन्हें नहीं मिली है। वह जनता की हे और जनता ने अपने खून-पमीने 
से उसे सींचकर उसमें लोकतंत्र का पौधा उगाया है | द 
विहार के महानुभावों ने प्रकारांतर से धमकी दी है कि वे किसी मुख्यमंत्री को गद्दी पर न रहने 
देंगे, चाहे तो कुछ समय वह किमी तरह आसन बदलता उस पर बैठ ले। संदेह होता है कि मुख्यमंत्री 
को गद्दी पर रहने देने की अवधि का नीतियों के परिचालन के लिए आवश्यक मोहलत से कोई संबंध 
है या नहीं : या केवल इसी एक वात से संबंध है कि खाने-पीने की वारी सबको मिलनी चाहिए। 
जो हो, न के पक्ष में चे हैं, आश्वासन सर्वसाधारण को देने के लिए उन्हें अपने अब तक के 
चरित्र में आमूल परिवर्तन करना होगा। फिलहाल उन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है; उन्हें केवल 
छोटे-छोटे गुटों का विश्वास प्राप्त है। हॉ, वे सारी जनता को गुटों में वॉटने का खेल खेल रहे हैं 
इसलिए चाहें तो अपने को धोखा दे सकते हैं कि उन्हें जनता का विश्वास प्राप्त है। उन्होंने विधानसभा 
को ताक पर रख, मुख्यमंत्री पद का अवमूल्यन कर, निर्णय करने के उत्तरदायित्व से भागकर अपने 
को लोकतंत्र की राजनीतिक अपेक्षाओं के इतना अयोग्य सिद्ध कर दिया है कि अब उनमें से जा भी 
मुख्यमंत्री होगा उसे शासन की लंबी अवधि तो इस अविश्वास के निराकरण के ही लिए दरकार होगी। 
उसे पार्टी को भी अपने साथ रखते. हुए ऊँचे उटना होगा और स्वयं सीधे जनता से भी संपृक्त होना 
होगा | कम से कम अब तो भावी मुख्यमंत्री को समझ ही लेना होगा कि उसकी जडे काटी न जा 
सके इसके लिए ज़रूरी हे कि वे अकेले पार्टी में नहीं जनता मं भी हा। 
विहार कांड से कूछ और प्रश्न भी उठे हैं। ये राज्य के मुख्यमंत्री के दायरे से बाहर कांग्रेस पार्टी 
के प्रश्‍न हैं। प्रधानमंत्री ने 969 में पार्टी को नया रूप देकर राजतंत्र की जो परिकल्पना की थी उसमे 
अनिवार्य था कि व्यापक क्षेत्रों में और विविध प्रश्नों पर उनके निर्देश और परामर्श का महत्त्व बढ़। 
मोटे तौर पर यह स्थिति देश में प्रायः सभी वर्गों द्वारा स्वीकार की गई थी । इसके खतरों की ओर 
भी ध्यान दिलाया गया था। यह सभी राजनीतिक दलों के सामर्थ्य पर निर्भर था कि जनता को अपन 
लिए निर्णय करने की क्षमता को वे कहाँ तक सजीव और समृद्ध कर सकते | सत्ता का ऊपर स 
नीचे की ओर वितरित करने से ही संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री कं पद का गारव आर अधिकार 
अक्षुण्ण रखे हुए जनशक्ति का उत्थान संभव था। प्रधानमत्रा क अभिकार में हस्तक्षेप में अपने को असमर्थ 
पाकर बीच के स्तर के कांग्रेसी नेताओं ने इस बीच जनता के नेतिक साहस आर स्वाभिमान का अच्छा 
तरह लूटा है। शायद उन्होंने सोचा था कि इससे साधारण जन मजबूर होकर हर मामले म हमाः फँसले 
के मोहताज हो जाएँगे। शायद इस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री की भींडी नकल करने का कोशश का था। 
पर शायद इतना ही नहीं था। संदेह होता है कि कहीं प्रधानमंत्री को हर मामले में उत्तरदाया ठहराने 
की पलातक इच्छा एक नई राजनीतिक परिस्थिति के रूप में प्रकट तो नहीं हा रहा ही है। यह इच्छा, 
जो विरोधी दलों में प्रधानमंत्री के विरोध के माध्यम से मुखर हाता है, कांग्रेस पार्टी में कहीं उनके 
समर्थन के माध्यम से तो नहीं मुखर होना चाहती? 
इस प्रवृत्ति पर नज़र रखनी होगी | कांग्रेस देश का सबले बड़ा राजनीतिक पार्टी है और प्रायः 
सभी राज्यों में शासन कर रही है। उसके भीतर इस प्रकार की विकृति, जिसकी ऊपर आशका व्यक्त 
की गई है, लोकतंत्र के समर्थक किसी भारतीय क॑ लिए मनारजन का विषय नहीं होना चाहिए। यदि 
कुछ विरोधी दल सोचते हों कि कांग्रेस की बीमारी कांग्रेस को बामाग ह ता वे दो घातक भूल कर 
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रहे हैं एक तो यह कि स्वयं उनका चरित्र और आधार कांग्रेस से भिन्न नहीं है । वे भी इसी विकृति 
को अपने सत्ताहीन ढंग से प्राप्त हो जाएँ | दूसरे यह कि लोकतंत्र के बाहरी ढाँचे को रखते हुए भीतर-भीतर 
सत्ता के एकाधिकारवाद का पोषण करने की प्रक्रिया जिस दिन अंततः लोकतंत्र के दिखावटी ढाँचे 
को भी बदलने पर उतारू हो जाएगी उस दिन ये राजनीतिक दल, जो आज दूसरों पर हँस सकते 
हैं, और सन्‌ '69 के बाद से जिस तरह उन्होंने हर मामले में कांग्रेस की नकल की है, यह असंभव 
नहीं कि अपने ऊपर रोने को भी न बचे रहेंगे। 


[दिनमान, संपादकीय, ॥ जुलाई ॥973. भँवर, लहरें और तरंग] 


ईरान और भारत 


शिमला समझौते के एक वर्ष बाद पाकिस्तान से फिर बातचीत होने जा रही है। इस बीच बहुत कुछ 
हो चुका है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय शक्ति के मैदान में जो कुछ हुआ है उसके अलावा 
और उससे अधिक महत्त्वपूर्ण वह प्रच्छन्न कठोरता है जो भारत के जनमानस में पाकिस्तान के प्रति 
बढ़ी है। इसका असर सीधे भारत में मुसलमानों पर पड़ता है। प्रकट रूप में कोई न माने किंतु यह 
सत्य है कि भारत में आम तौर पर यह धारणा कुछ और विकसित हुई है कि अगर पाकिस्तान भारत 
के लिए एक खतरा बना हुआ है तो भारत के मुसलमान भी एक खतरा ही हैं। भारत में सत्तानीति 
के संचालक जिस तरह पाकिस्तान से एक अलग देश के नाते समझौते और बातचीत के समर्थक हैं 
उसी तरह से सत्ता के मामले में भारत में मुसलमानों से भी समझौते और बातचीत की दृष्टि से सोचते 
हैं, जैसे कि मुसलमान कोई दूसरे देश के लोग हों। 
अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के संबंध में अपनी नीति स्थिर करते हुए सरकार भारत 
की आंतरिक राजनीति पर उसके कुप्रभाव का विचार नहीं कर रही है। इसका एक कारण यह है कि 
यह कुप्रभाव तात्कालिक लाभ देता है-हिंदू जनमत को सत्ताधारी कांग्रेस में अनुरक्त करता है। यह 
एक व्यंग्य ही है कि अब बांग्लादेश की आज़ादी के बाद भारत की पाकिस्तान-नीति अपने राष्ट्रीय 
हितों के केवल तात्कालिक पहलुओं को देखकर ही वन रही है। अंतरराष्ट्रीय शक्ति-संतुलन की रचना 
और शैली में परिवर्तन होने के साथ-साथ पाकिस्तान संबंधी दूरगामी नीति स्थिर करने की पहल भारत 
के हाथ से निकल चुकी है। 
पश्चिम एशिया में बड़ी शक्तियाँ इस्राइल-मिस्र अखाड़े से खिसककर ईरान-पाकिस्तान-इराक में नया 
अखाड़ा वना रही हैं । उन्हें एशिया में एक-दूसरे को प्रेमपूर्वक छेंके रहने के हित में किसी समय पाकिस्तान 
के वलूचिस्तान-प्रदेश का आपस में बँटवारा कर लेने में कोई संकोच नहीं होगा। अमेरिका से सैनिक 
सहायता पानेवाले ईरान ने पाकिस्तान से सैनिक संधि की है | इसी सैन्यबल के बूते भुट्टो बलूचियों के 
दमन के द्वारा शासक वने रहना चाहते हैं। ईरान भी बलूचिस्तान की संभव तेल और खनिज संपत्ति 
में जबरदस्त का साझा चाहता है। इसलिए जब कभी बलूचिस्तान का दमन हद से ज्यादा विफल हो 
जाएगा और सीमा के उस पार बलूच भी एक संकट पैदा करने लगेंगे तो सबसे पहले ईरान को पाकिस्तान 
के विखंडन में अपना स्वार्थ दिखाई देगा | 
ईरान ने इस संभावना को जानते हुए भारत को पश्चिम एशिया के इस नए व्यूह में घसीटने का 
प्रयल किया है। उसने कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो ईरान पाकिस्तान 
की मदद करेगा | उसी जुबान से उसका यह कहना कि उसे विश्वास है कि भारत पाकिस्तान का विखंडन 
नहीं चाहता, विश्‍वास की अभिव्यक्ति कम और धमकी अधिक है। ईरान के इस रवैये पर भारत सरकार 
438 / रघुवीर सहाय रचनावली -4 


रचनावली 


गा ..-णआ 


| 


की अभी तक की प्रतिक्रिया शिष्टाचार और कूटनीति क॑ मिलेजुले प्रयोग से अधिक अर्थवान नहीं रही 
है। ईरान के प्रति भारत का कोई सीधा वैरभाव नहीं हो सकता | वस्तुतः ईरान-इराक-पाकरिस्तान के 
सोवियत-अमेरिकी-चीनी मामले में सीधे-सीधे सोवियत गुट का अनुगामी बनना हो तभी भाग्त को ईरान 
से प्रत्यक्ष झगड़ा मोल लेना चाहिए | ईरान से मित्रभाव का प्रचार करके विदेश मंत्रालय यह प्रकट क्र 
रहा है कि वैसा अनुगामी बनने का उद्देश्य नहीं है। 

न हो तो भी ईरान के इरादा को समझने की ज़रूरत कम नहीं हो जाती | भारत इस राजनीतिक 
स्थिति में नहीं है कि वह ईरान पर यह आरोप लगा सके कि वास्तव में पाकिस्तान के विखंडन में 
ज्यादा दिलचस्पी और ज्यादा स्वार्थ ईरान का ही हो सकता है भारत का नहीं | किंतु इतना तो किया 
ही जा सकता है कि ईरान से पैदा होनेवाले खतरों को अच्छी तरह समझ लिया जाए। 

यह वात स्वीकार कर लेना कि पाकिस्तान के संबंध में सिवाय कुछ छोटी-मोटी बातों के (जैसे 
युद्धवंदियो की वापसी) कोई बड़े फैसले केवल बड़ी शक्तियों की प्रेरणा से ही होंगे, एक यथार्थ को 
स्वीकार करना होगा। पाकिस्तान की शक्ति खैरात और उधार के हथियारों से बढ़ रही है। भारत में 
पिछले दिनों सरकारी तौर पर कई वार पाकिस्तान के खतरे” से जनता को आगाह किया जा चुका 
है। रक्षामंत्री इन पंक्तियों के प्रकाशित होने तक मम्क्वा में भारतीय सैन्यशक्ति के विषय में विचारो 
और हथियारों का आदान-प्रदान कर रहे होंगे । आंतरिक अभावों और कष्टं के चक्र में फंसी हुई भारतीय 
जनता भारतं-पाकिस्तान तनातनी के एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। 97 की बांग्लादेश मुक्ति 
की यह परिणति होगी. ऐसा उन तमाम आदर्शवादी नवयुवकों ने नहीं सोचा था जिन्हें बताया गया 
था कि दो-राष्ट्रों का सिद्धांत अब ध्वस्त हो चुका है | वह ध्वस्त नहीं हुआ हे | अगर वह कभा कवल 
अंग्रेजों के काम का था तो आज वह अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के काम का हैं आर इस 
समय खुलकर काम में लाया जा रहा है। भारत सरकार कम से कम इतना तो कर हा सकती है कि 
इससे सतर्क रहे। 


[दिनमान, संपादकीय, 8 जुलाई 973. असंकलित] 


राजधानी की राजनीति 


26 वर्ष हुए जब सत्ता भारत के शक्तिसम्पन्न वर्गों के हाथ में आई। अपने को पहचानने की एक 
बलवती इच्छा शिथिल समाज के उन सदस्यों म जागा था जा दलितों की ओर झुके हुए थे। अंग्रेजा 
के गुलाम होने के पहले पतनशीलता के लंबे दीर का दन थी जात पात, फूट. असमानता,. निर्दयता 
और बह सब यातना जो स्त्री पर, शूद्र पर, शिशु पर पंडों-पुरोहितों, सूबेदार और जमींदारो ने लादी 
थी। आजादी की रस्म के कई वर्ष बाद तक शिक्षित वर्ग इन यातनाओं को मिटाने और सबकी मानवीय 
प्रतिभा को समान रूप से मुक्त करने वाला समाज रचने के उपाय खाजता रहा | वह अधिक नहीं 
इतना ही कर सका कि स्वाधीनता संघर्ष से विकसित इस न्यूनतम मूल्य को दोहराता रहे कि मनुष्यमात्र 
की समता ही स्वाधीनता है; समता का उलट शक्ति का सामती केंद्रीकरण है, हरिजन-स्त्री-शिशु देप 
हे और कुल मिलाकर गुलामी है-चाहे वह भारतीय का भारतीय द्वारा ही क्यों न हा। 
परंतु बाद के वर्षों में-यह बहस बहुत वेमाना नहीं कि '62 से कि '64 से कि '67 से कि '69 
से-समता के मूल्य का तेजी से पतन हुआ हैं। आज यह सत्तावाश कांग्रेस की ही नहीं, अन्य बड़े-बड़े 
दलों की विचारधारा में भी गौण रह गया हैं। 
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देल्ली-लखनऊ म किसी तरह एक बड़ा दल बन जाने का प्रतिपक्षी दलों का करुण प्रयल आज 
संगठित राजनीति की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना मानी जाती है जवकि समाज के ताकतवर तवकों के 
हाथों छोटी जातियों की हत्या, चाहे वह डंडे से की जाए या अनाज की जमाखोरी से, दवी-ढैकी समाजवादी 
स्मृति को गुदगुदानेवाली एक चौंकाती खबर वनकर रह जाती हे | सत्ताथार कांग्रस, जो निश्चय ही 
जाति, पैशे और बंदूक के लिहाज से सबसे अधिक ताकतवर लोगों का शरणालय हे, इसी तरह के 
छोटे-छोटे शरणालयों के एक हो जाने से प्रतिद्ंद्विता के डर के मारे चिंतित हैं। उसकी परेशानी को 
देखकर प्रतिपक्षी दल खुश हैं। किंतु कृपा करके वे जनता को इस धोखे में न रखें कि चूँकि कांग्रेस 
उनसे डर गई है इसलिए कांग्रेस की गद्दी छिन जाएगी और उसकी गद्दी छिन जाएगी तो जनता को 
वे. सब मूल्य वापस मिल जाएँगे जो कांग्रेस हजम कर चुकी है। 
कांग्रेस की गही और प्रतिपक्षी दलों की गद्दी में कोई फर्क नहीं है, यह प्रमाणित करना दुष्कर 
है। फर्क पैदा करने की इच्छा 967 में एक दल में आई थी, अब वह मिट चुकी है। अव केवल 
बेहतर प्रशासन करके दिखाने की, एक वार मौका पाने की इच्छा रह गई है, बेहतर समाज बनाने की 
नहीं। बेहतर प्रशासन भी शायद नहीं, अन्यथा महँगाई-बिरोधी प्रदर्शनों के साथ कोई दल तो अपनी 
क्रांतिकारी आर्थिक दृष्टि का ब्यौरा देता। 
जहाँ तक बेहतर प्रशासन की वात है, उन मुस्टंडों से कौन वाजी मार सकता है जो फासी, गोली, 
कोड़े वगैरह से काम लेकर प्रशासन चलाने की सलाह आए दिन दे रहे हैं। अभी राज्यसभा में तो एक 
सत्री ने चोरबाजारी करनेवालों को फाँसी की सजा देने की माँग की जवकि दुनिया में अगर किसी को 
फाँसी की सजा के सबसे पहले विरुद्ध होना चाहिए तो स्त्री को। 
जहाँ तक उन वर्गों, जातियों और राजनीतिक नेताओं का प्रश्न है जिनके हाथ में केंद्र सरकार 
है, वे समाज में समता की जगह दासता का युग ला रहे हैं : उनका नारा गेरवरावरी मिटाओ! नहीं 
गरीवी हटाओ' है | उद्योग में विदेशी तकनीकी जूठन, शिक्षा में अंग्रेजी और संस्कृति में अलगाव के 
द्वारा इन सभी क्षेत्रों में उनकी योजनाएँ और कम हाथों में शक्ति संचित करने तथा और अधिक हाथों 
को टुकड़ों पर पालने का काम करती हैं। 
उत्तरप्रदेश के चुनाव में इंदिरा गाँधी को हटाने की इच्छा से जो प्रतिपक्षी दल व्याकुल हैं वे सत्ताधारी 
दल की उद्योग, शिक्षा और संस्कृति संबंधी नीतियों में से मूलतः किसी से असहमत नहीं हैं। यदि उन्हे 
मत्ता प्राप्त हो जाए तो वे इन्हीं नीतियों को ज्यादा अच्छी तरह चलाने का दावा करेंगे और अभी तक 
इन नीतियों के कारण कांग्रेस ने समाज में जो गैरवरावरी बढ़ाई है उससे मिली ताकत का सुख भोगेंगे-क्योँकि 
वह ताकत उन्हीं वर्गो को मिली है जिनमें ये विरोधी दल और कांग्रेस वनी है। 
फिर भी चूँकि भारतीय समाज के ताने-बाने में पिछड़े, दरिद्र, आदिवासी वेतरह बुने हुए हैं उनको 
उद्योग, शिक्षा, संस्कृति से बाहर रखने के और उनका दमन और शोपण जारी रखने के कुछ परिणाम 
स्वाभाविक हैं : कुल उत्पादन में गिरावट-इतनी कि खाते-पीते लोगों में भी आपसी लूट-खसोट मच 
जाए, एक परिणाम है। अन्य परिणाम बहुत कम लोगों में ही शक्ति के जमा होने के परिणाम हैं, जैसे 
कि ताकत के केंद्रों में धक्कामुक्की जो कि इस समय कांग्रेस पार्टी में हो रही है। एक और परिणाम 
है राजनीतिक संगठन का जनता से रिश्ता ऐसा बन जाना जैसे कि संगठन एक बाहरी चीज है जिसका 
काम जनता को बहलाए-फुसलाए रखना है, खुद जनता का संगठन बनना नहीं है। ये सब परिणाम 
मिलकर एक एसा दुश्चक्र रच रहे हैं जिसमें धक्कामुक्की करके सर्वोच्च सत्ता के निकट बने रहनेवाले 
यह नारा लगाते हुए जनता से और अधिक कटते जाते हैं कि हमारा नेता जनता के सबसे अधिक 
निकट है। वे टिन-व-दिन इस जाल में फंसते जा रहे हैं कि असल काम अपने सर्वोच्च नेता को खुश 
रखना है, जनता को कोई दिशा देना नहीं। अपने को हर समय वध्य अथवा अरक्षित पाकर वे बार-बार 
नई-नई छोटा जातीय इकाइयों की सृष्टि करते जा रहे हैं-चाहे वे वर्ग की हों या वित्त की-और 
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इस प्रकार पार्टी के ढाँचे में असमता की प्रतिष्ठा और भी बढ़ रही है। साध ही थे एक और काम 
कर रहे हैं : ऐसा आभास पदा कर रहे हैं जैसे इनकी क्रांतिकारिता से कांग्रेस संगठन में बड़ा भाग 
परिवर्तन होने जा रहा हे और जनसाधारण को इसी को इस युग की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना 
समझना चाहिए। उधर प्रायः सभी राजनीतिक दलों को एकसाथ लेकर देखें तो उनके आचरण में एक 
समानता दिखाई देगा | वे सब भी कांग्रेस की समस्याओं को ही राजनीति की उन समस्याओं के तौर 
पर देखते हैं जिनसे कुछ बनता-विगड़ता है | 

कांग्रेस के भीतर क्या वनता-विगड़ता है यह निस्संदेह महत्त्वपूर्ण है किंतु यह अनुपात में कहीं 
अधिक बड़ा प्रश्न बनता जा रहा है, क्योकि जनता को जहाँ कह हजारों वर्ष के दकियानमी मानवविरोधी 
सामाजिक मूल्यों के ठेकेदारों के पॉव तले पिस रही है, वहीं छोड़कर राजधानी में कर्मी हासिल करने 
की राजनीति म॑ कांग्रेस ही केंद्रस्थ है, आज़ादी के छब्बीस वर्ष में देश में, गाँव-गाँव में काम-धंधे की 
जगह यही राजधानी की राजनीति चल रही है | यह समाज और देश को कहीं नहीं ले जाएगी | सिर्फ 
खुद दस-पंद्रह हजार महत्त्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तियों के वीच चक्कर काटती रहेगी। ऐसा हुआ तो कुछ 
बातें स्वयंसिद्ध हैं। जैसे कि यह धीरे-धीरे अपने को खुद थोड़ा-थोड़ा करके बदनाम भी करती रहेगी 
और अंत में जब राजनीतिक नेताओं के प्रति घृणा और अवमानना का वातावरण पूर्ण रूप से बन 
जाएगा तव यह एक ऐसे मत्ताविग्रहण के लिए तैयार होगी जिसमें वह किसी के प्रति जवावदेह न 
रहे, वह समता का पूर्ण रूप से अंत होगा। 


[दिनमान, संपादकीय, 2 अगस्त 973. भँवर, लहरें और तरंग] 


दो आधुनिक भृत्य 


पश्चिमेशिया का युद्ध आधुनिक विश्व की संरचना की अब तक की सबसे अधिक विकृत उपज है। 
दो ऐसे समाजा के वीच का संघर्ष है जो शोषण पर आधारित आधुनिक औद्यागेक सभ्यता क 
संदर्भ में अनाधुनिक और दकियानूसी, मगर इसी सभ्यता के माल काटनेवाल देशों क लिए उपयागा 
कवीले हैं | इस्राइल--जिसे ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की समृद्धि में लंवा हाथ मारनेवाले यहूदी व्यापारियों 
को सारे संसार के गरीव इस्राइलियों का एकत्र शोषण करने के लिए एक पुनरुत्थानवादी कल्पना क 
सहारे दूसरों का, फिलिस्तीनियों का, घर उजाइकर एक प्रदेश देकर पैदा किया गया; अरब देश--जहाँ 
देश में मध्ययगोन कट्टर सामंती समाज-व्यवस्था को वही तेल सींचता हैं जो विदेश के आधुनिक ओद्योगिक 
यंत्र को चलाता है | इस्राइल--जो संस्कृति के क्षेत्र में अपने अस्तित्व के बाद से अब तक अपने निवासियों 
को एकरूपता के लौह कवच में ठस रखने से अधिक आर कुछ नहा कर सका; अरब देश-जिनमे 
विविध प्रकार से स्वतंत्र अभिव्यक्ति और विचार का दमन जारी हैं। मिस्र को छोड़, जहाँ लुक-छिपकर 
रचा कुछ अच्छा साहित्य मिलता है, बाकी अरब देश रचनासक प्रतिभा के प्रकाशन के मामले में इस्राइल 
राज्य के समतुल्य हैं-उन यहूदियों को छोड़ दें जो इस्राइल क॑ बाहर ह आर विद्या के क्षेत्र में प्रभावशाली 
हैं। 
ऐसा प्रतीत होता है कि बाइबिल का इस्राइल यदि काल के मापदंड में एक पिछड़ापन है और 
उसकी आधुनिकता युद्ध की व्याकुलता तक सीमित हैं तो अरब देश भूगाल का एक विचित्रता हैं कि 
वे अनायास ही तेल के भंडारो पर पाए गए हैं जिनका स्वयं औद्योगिक बनने में वे कारगर इस्तमाल 


नहा कर. रह ह। 
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सोवियत संघ और आरिका इर! प्रदेश की इस टकियानूसी असंगति में कोई परिवर्तन चाहते हों, 
ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। उन्हीं को क्यों, कुल आधुनिक संसार को ट्स विषय में दिलचस्पी नहीं है। 
उसकी चिंता केवल इतनी है कि ये दोनों सेवक, जो एक विश्वव्यापी यहूदी व्यापार-कौशल के और 
दूसरा तेल के कारण उसके लिए महत्त्वपूर्ण है, सारे संसार के सामाजिक विकासक्रम से अलग हथियार 
खरीदते रहें और मंद गतिरोध में फंसे रहें। यदि समय-समय पर जव इस्राइल-अरब बंद प्रखरतर हो 
जाए तो युद्ध नई राजनीतिक परिस्थितियाँ उत्पन्न करे और फिर से एक मंद गतिरोध चालू हो जाए। 
इस पद्धति में किसी देश की सीमा थोड़ी-बहुत इधर-उधर खिसक जाए तो भी बड़े देशों को विशेष 
चिंता नहीं होगी। है 
यह अंततः इस्राइल और अरब जनता के दवाव से ही संभव होगा कि पी उनकी सरकारें अपने साधनों 
का अधिकांश युद्ध का सामान जुटाने पर खर्च न करके अच्छे ड्रोसियों की तरह रहने का सामान 
जुटाने पर खर्च करें। यह इच्छा दोनों समूहों की जनता में है। पर इसका अभिव्यक्ति यों भी दुष्कर 
है, युद्ध के बाद तो उसे दबाने के लिए प्रचंड राष्ट्रवादिता का सहारा और भा आसानी से लिया जा 
सकेगा। 
समाज-परिवर्तन के समाजवादी विचार को शत्रु की जासूसी कहा जाता है और उसका दमन निश्चित 
रहता है। यह सब बाहर की दुनिया में ज्ञात नहीं होता तो इसका कारण वही पश्चिमी साम्राज्यवादी 
संवाद माध्यम हैं जो सोवियत संघ में दमन के मनोरंजक पक्ष का तो प्रचार करते हैं परंतु अन्य देशों 
की उन घटनाओं को दवा देते हैं जो बड़े शक्तिगुटों के पक्ष या विपक्ष में न होकर अपने-अपने समाजों 


के पक्षों में होती हैं। इस्राइल में गत डेढ़ वर्ष में बाकायदा मुकदमा चलाकर 33 इस्राइलियो और अरबों ` 


को 6 महीने से लेकर ।7 साल तक्र की सजा इस अपराध में दी जा चुकी है कि दे मिलकर अरब-इस्राइली 
समाजों में आमूल परिवर्तन चाहते हैं। यह संख्या तो वह है जो दइर ज्ञात हो चुकी है। जैसा भाषाविद्‌ 
नोआम चाम्स्की, लेखक यूरी डेविस, पत्रकार स्टेनली डायमंड सहित 40 विख्यात अमेरिकियों ने इस 
वर्ष फरवरी में कहा था, इस्राइल सरकार का यंत्रणा देने का चक्र अब तक इस्राइली शासनाधीन फिलिस्तीनी 
अरबों पर ही चल रहा था, पर अब वह इस्राइलवासी यहूदियों पर भी चलाया जा रहा है। 


[दिनमान, संपादकीय, 2॥ अक्टूबर 973. असंकलित] 


दीवाली की शुभकामनाएँ 


CRN 


आदतन दीवाली की शुभकामनाएँ देने से और अधिक सहज क्या हो सकता है। हर कोई तो दे रहा 
है| कोई एक ऐसी चीज है जिसके कारण हम माने ले रहे हैं कि हम हर एक को अपनी शुभकामना 
देने की स्थिति में हैं जबकि असलियत यह है कि दो वर्गो के बीच की आर्थिक दूरी पहले की अपेक्षा 
इतनी बढ़ गई है कि शुभकामना का संदेश एक को दया और दूसरे को भक्ति की अभिव्यक्ति जैसा 
जान पड़ रहा है : सबकी समृद्धि में सबकी शुभकामना जैसी कल्पना एक व्यंग्य बनकर रह गई है। 

यों तो राष्ट्रीय त्योहारों में होली-दीवाली ही ऐसे हैं जो हवा-पानी के परिवर्तन के साथ जुड़े होने 
के कारण वस्तुतः आर्थिक वर्गभेद से परे हैं। परंतु आप करेंगे क्या अगर एक वर्ग दूसरे पर शासन 
बनाए रखने के लिए उसे सिंचाई के पानी में विहीन कर दे | इस वर्ग का व्यक्ति होली खेल लेगा-पानी 
नहोतो भी-कितु दीवाली आते-आते उसकी गरीबी फूटकर प्रकट होगी। 

इस दीवाली पर पिछले साल से अधिक व्यक्तियों को अपनी आर्थिक विपन्नता का आभास हुआ 
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है यह कहने में कोई असुंदरता नहीं है भले ही यह कथन पटाखों की आवाज़ में डूब जाए जो कि 
कुछ वर्षा,सें नौदीलतिया समाज में दीवाली के दीयों से अधिक बड़े प्रतीक वन चुके ह! 

भारत में अमीर और गरीव के वीच बढ़ती हुई खाई एक विश्वव्यापी अत्याचार में हमारे नियामकों 
का योगदान € : दुनिया में आर जगह भी गरीवी बढ़ी है यह कहकर अकसर भारत में अपढ़ हड़बड़ाए 
ए i भटकाहिया । वे समझने लगते हैं कि दुनिया में जो हो रहा है वह हमारे यहाँ 
भी हो तो यह हमारे आधुनिक होने की निशानी है : 960 में अमीर देशों की औसत प्रति व्यक्ति 
आय गरीब देशों की औसत प्रति व्यक्ति आय की 0.5 गुनी थी। दस वर्ष के 'विकास“कार्यो के 
फलस्वरूप बह ॥970 में 0.5 गुनी की जगह 2.6 गुनी हो गई | भारत इन्हीं गरीब देशों में है 
यह हमार दश म॑ भुला दिया जाता है| हम यह भी भूल जाते हैं कि ये वर्ष एशिया और अफ्रीका 
मं वारंवार युद्ध होने के वर्ष थे और शक्तिशाली देशों के-सोबियत संघ और अमेरिका के-एक-दूसरे 
के निकट आने के इन्हीं वर्षों में भारत में दिल्ली की दौलत बाको सब राज्यों की अपेक्षा तेजी से बढ़ 
गई | यह कहने की ज़रूरत नहीं कि दिल्ली में यह दौलत समान रूप से बँटी नहीं है परंतु दौलत अपनी 
कुरूपता छिपाने के लिए जो एक माहौल बनाती है वह उसने दिल्ली में तेजी से बनाया है और शहर 
में मनुष्य से एक दर्जा नीचे रहनेवालों पर ऐसी मादक धुंध फैल गई है कि न वे कभी भयंकर असमानता 
के उस अपमान को देख पाएँगे जिसमें उन्हें रहना पड़ता है, न दिल्ली को देखनेवाले ही उस आदमी 
को देख पाएँगे जो इस अपमान को नियामत समझकर वर्दाश्‍्त करता है | पुरानी कहावत है कि दिल्ली 
एक बहुत बड़ा गाँव है-क्योंकि उसमें बंबई जैसा शहरीपन नहीं है पर दिल्ली को देखकर हम भारत 
को नहीं जान सकते-क्योंकि जो भारत है वही वास्तव में गाँव है। सत्य यह है कि देश में समृद्धि 
का बँटवारा जितना अधिक असमान होता जा रहा है उतनी ही अधिक दिल्ली की यह सांस्कृतिक 
प्रतिनिधित्वहीनता बढ़ती जा रही है और उतनी ही अधिक उसकी राजनीतिक शक्ति भी। उतनी ही 
अधिक बढ़ती जा रही है हर प्रकार की स्वतंत्र चेतना के प्रति अविश्वास की भावना क्योंकि स्वतंत्र 
चेतना एकसाथ सांस्कृतिक चेतना भी है और राजनीतिक भी जबकि राजनीतिक शक्ति संचय करनेवाले 
लोग “सांस्कृतिक' और 'राजनीतिक' को अलग-अलग कर देना चाहते हैं-क्योंकि तभी वे दोनों को 
एक समग्र सामाजिक चेतना न रहने देकर परस्पर पूरक दो राजकीय आवश्यकताओं के रूप में नियंत्रित 
कर सकते हैं। दिल्ली की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि के साथ-साथ समाज में स्वतंत्र विचार के लिए 
क्रमशः उदासीनता, विरक्ति, घृणा और भय का विकास हुआ है और स्वतंत्र विचार अनावश्यक है ऐसा 
मानकर सम्पन्न वर्ग में उसका बहिष्कार जारी है। यह वर्ग सभी कुछ को मनोरंजन की कसौटी पर 
कस रहा है-स्त्री को भी, अकाल मृत्यु को भी। ऐसा अनुभव बार-बार होने लगा है कि कोई स्वतंत्र 
विचार दूसरों तक पहुँचाने के रास्ते में बाहरी रुकावटें उतनी नहीं हैं जितनी यह दिक्कत हैकि अधिकाधिक 
लोग या तो इतने कमजोर हैं कि कुछ समझ नहीं पाते या इतने ताकतवर हैं कि हर विचार उनको 
अपने ऊपर एक आक्रमण लगता है। क पक 

ऐसे अपरिचय में शुभकामनाएँ किसे दें? उसी को देने का साहस कर सकते हैं जिससे अपनापा 
हो, ऐसा अपनाणा नहीं जिससे दो व्यक्तियों के बीच दया या शक्ति का राजनीतिक संबंध होता है, बल्कि 
ऐसा जिसमें बराबरी का दर्जा ही सभी तरह के संबंधों की कसोटी है। अपने पाठक परिवार से दिनमान 
के संपादकों और लेखकों का वही रिश्ता बने और रहे-इस आशा के साथ आपको दीवाली की हमारी 
शुभकामनाएँ पहुंचे । 


[दिनमान, संपादकीय, 28 अक्टूबर 973. ऊवे हुए मुखी] 
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साइकिलरिक्शा का सत्य 


पेट्रोल का दाम बढ़ने पर घोड़ागाड़ी या बैलगाड़ी में चढ़ने-और हाथी पर चलने का इरादा जताने 
का तमाशा पिछले सप्ताह दिल्ली में काफी मनोरंजन का कारण वना | अगर इनके कर्ताओं में अपने 
पर मजाक सहने की उदारता होगी तो हँसनेवालों को अभय रहेगा। परंतु इससे उनका तो कुछ 
भला न होगा कीमतें बढ़ने के जिनके दर्द को तीनों ने मिलकर मानो हँसी में उड़ा दिया है। परिवहन 
के लिए ईंधन की कुल समस्या का विस्तार घर से दफ्तर और संसद जाने की समस्या से कहीं 
वड़ा है। बह सारे समाज में मनुष्यों के आपसी रिश्ते का, समता और उद्योग क एकसाथ सभव होने 
की समस्या का सवाल है। दिल्ली में सरकार की, निजी कंपनियों की या निजी कालेधन की मोटरों 
म॑ घूमनेवालों और भीख पर टूटते भिखमंगों की तरह वस में जगह पाने के लिए अपमान उठाने को 
मजबूर लोगों में क्या रिश्ता है? जो है, घोड़ागाड़ी-बैलगाड़ी का प्रयोग उस उजागर तो नहीं ही करता, 
थोड़ा-बहुत ढँक अलवत्ता लेता है। भारत की असली औद्योगिक अवस्था आदमी पर चढ़ने की है। 
जिस अर्थ में इंडियन एक्सप्रेस के राज्यसभा संसद व्यंग्यकार अबू अब्राहम ने नागरिक रूपी गधे पर 
चढ़कर संसद जाते हुए वित्तमंत्री का खाका खींचा है उस अर्थ में नहीं, शुद्ध भौतिक अर्थ में भारत 
में परिवहन उद्योग की सबसे प्रतिनिधि इकाई न घोड़ा है न बैलगाड़ी, वह आदमी है जो साइकिलरिवशा 
चलाता है, इंदिराजी या वाजपेयीजी का एक दिन रिक्शा पर चढ़कर जाना घोड़े या बैलगाड़ी से कहीं 
ज्यादा यथार्थवादी हुआ होता लेकिन उसने कहीं ज्यादा साफ तौर पर असलियत की तस्वीर भी पेश 
कर दी होती। तब फिर सवारी करनेवाले यदि आलग्लानि से नहीं तो इस भय से सशंक हो ही जाते 
कि लोग क्या कहेंगे। पेट्रोल के दाम बढ़ने पर हमें याद आना चाहिए कि खेत और घर से .वेदखल 
होकर, यानी अपने उत्पादन के साधनों से वंचित होकर बहुत बड़ी संख्या में लोग शहरों की ओर भागते 
हें और वहाँ उन्हें ऐसी कोई ऊर्जा नहीं मिलती जिसमें वे अपने लिए कोई मशीन चलाने का कारोबार 
सोच भी सकें; सारी ऊर्जा उन उद्योगों के लिए खोजी और मुहैया की जाती हे जो भारतवासियाँ के 
बहुत छोटे-से हिस्से को संपत्ति और विलासिता प्रदान करते और वाकी को परनिर्भर पंगु बनाते 
रहते ह| 
आधुनिक औद्योगिक संग्गर में मोटरकार और तेज चलनेवाली सवारियाँ हैं और हम भी उन्हीं की 
तरह का संसार भारत में बना रहे हैं, इस धोखे में अपने आपको रखने वाले महानुभावों को प्रसिद्ध 
समाजशास्त्री इवान इलिच की ताजी पुस्तक रीसाइकिलिग द वर्ल्ड पढ़नी चाहिए, उससे उन्हें मालूम होगा 
कि उत्तर अमेरिका के निवासियों को एक स्थान से दूसरे स्थान में 45 मील प्रति घंटा से अधिक तेजी 
मे ले जाने में कितनी ऊर्जा खर्च होती है, भारत और चीन दोनों में सभी प्रकार के काम-धंधों के 
लिए उपलब्ध कुल ऊर्जा उससे कम ही है। इलिच के अनुसार “ऊर्जा का संकट', जिसकी आजकल 
चर्चा करने का फैशन है (अभी भारत में 'वायुदूषण' की चर्चा का फैशन भी चला था) वास्तव में 
पिछड़े देशों की समता और उद्योग दोनों को साथ-साथ चलाने की इच्छा में निहित अंतर्विरोध को छिपाने ! 
के काम आता है। ऊर्जा का संकट' नामक यह मंत्र यह भ्रांति फैला देता है कि मशीन की शक्ति 
मनुष्य की शक्ति का स्थान सदा के लिए लेती चली जा सकती है। यह भ्रांति समृद्ध और बंचित दोनों | 
के लिए समान रूप से मारक है, ऐसा कहते हुए इलिच लिखते हैं : तथाकथित ऊर्जा संकट के दो | 
राजनीतिक मायने हो सकते हैं। अगर यह कोशिश की जाए कि सच का परिणाम समुचित रूप में शा 
सीमित भी रहे और ऊर्जा पर नियंत्रण भी समुचित रूप में रहे तो आपके सामने दो रास्ते रहते हैं। 
एक यह है कि एक राजनीतिक पुनर्निर्माण किया जाए-ऐसा पुनर्निर्माण जो औद्योगिक सभ्यता से परे, 
श्रमवहुल, ऊर्जाविरन और अधिक समता वाली अर्थव्यवस्था की ओर हमें ले जाए। चाहें तो इससे 
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विपरीत दिशा में भी हम जा सकते हैं। वह दिशा पूँजीवहुल हुल संस्थाओ की वृद्धि की दिशा है। हो सकता 
है कि उसमें वायुदृपंण से बचाव का बढ़िया उपाय भी कर लिया जाए, पर वह हमें अंततः औद्योगिक 
महायुद्ध जैसे विघटन और विनाश की ओर ही ले जाएगी। और यह शुद्ध ऊर्जा' की खोज भी वास्तव 
में इस राजनीतिक असत्य की ही उपज है कि सामाजिक न्याय और ऊर्जा की खपत दोनों पूँजीवहुल 
व्यवस्था में साथ-साथ बढ़ सकते हैं। वास्तव में समता और उद्योग दोनों एकसाथ तभी हामिल 
किए जा सकते हैं जबकि ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत एक निश्चित स्तर से आगे न बढ़ने दी जाण| 
जिस समाज में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत जितनी अधिक होगी उस समाज की कल चेष्टा का 
उतना ही अधिक प्रतिशत समाज पर 'नियंत्रण' करने में लगेगा | यह नियंत्रण शिक्षा, समाजविज्ञान और 
चिकित्सा के साधनों से तो होगा ही, योजना-निर्माता, कर्मचारी-प्रवंधक, सेना और पुलिस के जरिये भी 
होगा | टू 

प यदि हम औद्योगिक विकास के मोह में इलिच की इस भविष्यवाणी सेन भी डरे कि ऊर्जा का 
प्रयोग एक स्तर से आगे बढ़ने पर प्रत्येक सामाजिक ढाँचा नष्ट-भ्रष्ट हो सकता है, तो कम से कम 
यह तो देखें ही कि हमारे समाज में ऊर्जा का उपयोग कितने कम लोगों को समृद्ध बनाने के लिए 
हो रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ने पर विरोध करने के लिए राजनीतिक दलों को किसी ऐसे प्रदर्शन 
की खोज करनी चाहिए जो यह बात जनता को समझा सके। यह कोई हँसने की वात नहीं है। 


[दिनमान, संपादकीय, 8 नवंबर 4973. ऊवे हुए सुखी] 


एशिया : नया मोड़ 


लियोनिद ब्रेजनेव की भारत-यात्रा के अवसर पर भारत-सोवियतसंघ मैत्री में एक नया मोड़ आया है। 
यह मैत्री अब दो देशों की परस्पर संधि के दायरे से वढ़कर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सहयोग के नए 
कार्यों में प्रकट हुआ चाहती है। इसके अलावा आर्थिक और विकास संबंधी योजनाओं में यह और 
अधिक परस्परावलंबन को जन्म दे रही है। वह भी आगे चलकर घनिष्ठतर राजनीतिक संबंध का कारण 
बनेगा। 

बहुत करके इसीलिए अमेरिकी और चीनी क्षेत्रों में कुछ वेचेनी प्रकट हुई है। इनका ख्याल है 
कि सोवियत संघ एशिया में अमेरिकी-चीनी-सोवियत शक्ति-संतुलन को किसी कदर बदलकर अपने पक्ष 
में कर लेगा। पश्चिमी हितों को हिंद महासागर में अपने जहाजो की चिंता ज्यादा हे, भारत की कम। 
यह पहचानना भारत सरकार का कर्तव्य होगा कि हिंद महासागर में विदेशी जहाजों के आने-जाने से 
उत्पन्न होनेवाली राजनीतिक और सामरिक परिस्थिति में भारत के हित क्या हैं और उनकी रक्षा को 
सबसे ऊपर मानते हुए उसे क्या करना चाहिए | ल्ल 

निश्चय ही एशियाई सुरक्षा योजना के विचार पर और अधिक स्पष्टीकरण होने के समय भी यही 
आदर्श भारत सरकार के मन में प्रथम रहना चहिए। यूरोप में सोवियत संघ की राजनीतिक मर्यादा 
आज हमेशा से कहीं अधिक ऊँची है। युद्ध अब यूरोप के लिए कभी भी घटित हो जानेवाली आशंका 
नहीं रह गया है। परंतु एशिया के अनेक देशों के सर पर वह अब भी एक पा की तरह 
लटक रहा है। बलूचिस्तान में भुझे जिस दंभ से दमन कर रहे हैं वह उनके ह त 
भी घने आंतरिक संकट में डालनेवाला है। ऐसा हुआ तो उसके बाद उस क्षेत्र का विदशा हिः का 
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अखाड़ा बनते देर न लगेगी। अन्यत्र भी, विशेषतया चीन के पड़ोस गम ऐसे स्थल हैं जहाँ एशिया की 
जमीन और एशिया के नागरिक विदेशी हस्तक्षेप के इच्छुक तत्त्व की ji में सिर्फ रौंदी जानेवाली 
मिट्टी गिने जाते हैं। भारत की दृष्टि ऐसे विदेशी हस्तक्षेपा क खिलाफ रही है और उसने एक सीमित 
ढंग से इस मामले में अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल भी किया है, परंतु चीन और अमेरिका 
की दोस्ती के बाद की नई परिस्थिति में विदेशी हितों को बढ़ावा देने क लिए खुल्लमखुल्ला विदेशी 
हस्तक्षेप अत्यावश्यक नहीं रहा। अब आपसी गठबंधन भी विदेशी हितों को बढ़ावा देने का काम कर 
सकते हैं और यह ऐसी तरकीब है जिसकी काट भारत को आसाना से मिलना कठिन है-और नहीं 
तो केवल इसलिए कि भारत सीधे-सीधे किसी एशियाई देश से शत्रुता रखना नहीं चाहेगा । इसके विपरीत 
सुरक्षा संबंधी कोई भी ऐसा विचार जो एशिया के देशों को परस्पर वर El bas बजाय 
एक खुला और तरल राजनीतिक वातावरण बनाए रख, भारत की वर्तमान स्थिति में उसके अंतरराष्ट्र 
संबंधों के हित में होगा। ह Ro 
इसलिए सबसे बड़ा सवाल जो एशियाई सुरक्षा व्यवस्था क वार मे पूछा जाना चाहिए, यही है 
क्रि क्या वह भारत को अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मामले में यथेष्ट आज़ादी दिए रहेगी? एशिया 
में भारत के हितों में और सोवियत संघ के हितों में कोई मौलिक भेद न हो तो भी स्थानीय और वक्ती 
भेद हो सकते हैं और दो स्वतंत्र राष्ट्रों के वीच होने ही चाहिए। एशिया में भारत तो सोवियत संघ 
का मित्र है ही; जिसका सोवियत मित्र बनना वास्तव में राजनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होगा-वह है 
जापान। जापान की चीन से दोस्ती बढ़ रही है। बह चीन को नाराज करके सोवियत संघ सें दोस्ती 
करने के बजाय दोनों को खुश रखना चाहता है। चार जापानी द्वीपों पर सोवियत अधिकार के बारे 
में सोवियत-जापान समझौता हो जाए और जापान सोवियत संघ के साथ चीन और अमेरिका को भी 
अपनी नजरों के सामने रख सके तो जापान का इस नई व्यवस्था में शामिल होना असंभव नहीं। हो 
मकता है कि अमेरिका से भाईचारे के युग में सोवियत संघ को यह स्थिति बहुत न भी अखरे, परंतु 
यही एशिया में अमेरिकी दखल जारी रहने का बहाना बनी तो बड़े राष्ट्रों के हितों के सामने छोटे राष्ट्रों 
के हितों की रक्षा कठिन हो जांएगी। 
एशिया के छोटे राष्ट्र एक विशेष दृष्टि से भारत की ओर देखते हैं। वे एक ओर यह मानते 
हैं कि भारत में साम्राज्यवादी विस्तार का सामर्थ्य नहीं है, दूसरी ओर यह भी चाहते हैं कि भारत एक 
बड़े राष्ट्र की हैसियत से एशिया में एक विश्वसनीय मित्र बना रहे सोवियत संघ मे भारत की घनिष्ठ 
मैत्री का एक परिणाम यह भी है कि भारत पर एशिया में एक बड़ी आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक 
भूमिका के निर्वाह का वोझ आ पड़ा है। समझा जाता है कि शीघ्र ही एशिया की राजनीतिक परिस्थितियों 
पर भारत के कुछ पड़ोसी देशों से सोवियत संघ की बातचीत होनेवाली है। इस वातचीत के बाद दो 
राष्ट्रों के बीच समझौतों की पुरानी व्यवस्था के अतिरिक्त कई राष्ट्रों के मिलकर एक सम्मेलन करने 
की संभावना भी बढ़ जाएगी। उस समय भारत सरकार के लिए यह और भी आवश्यक हो जाएगा 
कि अपने निजी राष्ट्रीय हितों की रक्षा को अपने पड़ोसी राष्ट्रों से जोड़कर देखे | यह काम सच्चे, स्वतंत्र 
और राष्ट्रीय अर्थ में वही सरकार कर सकेगी जो मैत्री में बराबरी की माँग करे और परस्पर हितों 
के साधन में अपने हितों के विषय में जागरूक रहे। 


(दिनमान, संपादकीय, 2 दिसंबर 973. असंकलित] 
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मानवाधिकार 


वर्गों को विविध प्रकार के लाभों की आशाएँ होंगी, किंतु राष्ट्र को उनमें एक ही आशा है : यह कि 
वहाँ ऐसा सामाजिक परिवर्तन किया जाए कि एक ही भाषा के बोलनेवालों में सत्ता क॑ वँटवारे की 
जैसी माँग आंध्र में भड़की थी वैसी फिर न भड़के | 
हि पर क्या यह आशा अकेले एक मुख्यमंत्री से करते रहना तर्कसंगत होगा? मारे राष्ट्र में अलगाव के 
प्रतिक्रियावादी तत्त्व भीतर ही भीतर सक्रिय हैं। आज की राजनीति का चरित्र कुल मिलाकर प्रवल रूप 
से इनक विरुद्ध नही हैं। इन्हीं का तरह-तरह से इस्तेमाल करने की प्रवृत्तियॉ जोर मार रही हैं । जनसाधारण 
ने आज़ादी की लड़ाई के दिनों में सारे राष्ट्र की जो एक कल्पना की थी बह अनेक दैनंदिन संकटों के बावजूद 
उसे आज भा शक्ति देती हे | परतु इसे स्थायी रूप देने के लिए हमारे राजनीतिक नियामकों को एक राज्य 
के निवासियों को दूसरे राज्य के निवासियों से स्थायी और प्रगतिशील आर्थिक और लौकिक वंधनों में बॉधना 
होगा | जनमानस में अपने राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने की अदम्य और स्वस्थ इच्छा छिपी हुई है । इमी 
इच्छा को गलत नेतृत्व विभाजन का रूप देकर क्रोध, हिंसा और राष्ट्रीय संपत्ति का नाश कराता है। यह 
नेतृत्व बहुधा समाज के चुने हुए सम्पन्न पढ़े-लिखे वर्ग देते हैं आज वे ही सबसे अधिक संगठित हैं | दलित 
जनता तो"अमुरक्षा और भ्रम का शिकार है | आंध्र में जिन मुद्दों पर रेल की सात करोड़ की संपत्ति का नाश 
और फौज के रख-रखाव पर कुछ और करोड़ का व्यय इस वर्ष के आरंभ में हुआ, वह सरकारी नौकरियों 
में, ठेका में और मंत्रिमंडल में हिस्मेदारी का आंदोलन था और अगर विभाजन हो जाता तो भी आज जो 
लोग सत्ताधारी हैं, किसी न किसी रूप में-किसी न किसी मंत्रिमंडल में आ ही बैठते | 
आंध्र की घटना से हम यह भी सीखते हैं कि विभाजनवादी प्रवृत्तियाँ अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए 
जनभाषा का नाम लेते हुए भी जनभाषा को धोखा देने से नहीं हिचकरिचाती | यदि वे वास्तव में उनके 
अधिकार के लिए लड़ती होतीं जो भाषा का प्रतीक हे तो वे आसानी से ऐसा धोखा नहीं दे सकती थीं। 
किंतु वे तो केवल उस वर्ग के लिए लड़ती हैं, जनभाषा जिसके लिए वैभव और अलंकार की वस्तु है 
और विदेशी भाषा शासन की। 
मुख्य प्रश्न यह है कि जनता की दशा क्या राज्य का विभाजन दो मंत्रिमंडलों में होने से बदलती 
या जिम्मेदारी का विभाजन जिले से लेकर विधानसभा तक इस प्रकार होने से वदलती कि विविध स्तरों 
पर जिम्मेदारी हो और अधिकार भी हो। दूसरे शब्दों में क्या सत्ता का केंद्रीकरण और साथ में राज्य 
का विभाजन सचमुच जनता के लिए हितकर है । पंचवर्षीय योजना को बनाने का अधिकार विविध स्तरों 
पर जनप्रतिनिधियों को देकर उसके परिपालन में उनका सहयोग अधिक सफलतापूर्वक लिया जा सकता 
है| यह बात योजनाओं के आरंभ होने के समय से ही मानी जाती रही है कितु इसके व्यवहार में अभी 
तक विशेष सफलता यदि नहीं मिली तो इसका कारण जन नहीं बल्कि वे वर्ग हैं जो योजनाओं पर और 
सरकारों पर एकाधिकार किए रहना चाहते हैं। का 
0 दिसंबर को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की पच्चीसर्वी जयंती के अवसर पर सयुक्तराष्ट्र 
महासभा ने लक्ष्य किया है कि उपनिवेशों और जातिवादी हुकूमतो में करोड़ों लोगों को उनके राजनीतिक, 
आर्थिक और सामाजिक अधिकार दिलाना अभी बाकी है। भारत में स्वाधीन और प्रतिनिधि सरकार है 
और वह विदेंशी उपनिवेशवाद से मुक्त हो चुका है। किंतु यह मानकर वेठ रहना कोरी आशावादिता 
होगी कि भारत में पिछड़े वर्गों को जातीय भेदभाव के चुंगल से मुक्त कराने का का हो चुका 
है | मानवाधिकार सार्वभौम हैं और हमें अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में ही नहीं स्थानीय रिस्थितिय में भी उनके 
लिए समान चिंता के साथ इस मानवाधिकार दशक में संघर्ष करना चाहिए--यह एकसाथ राष्ट्राय एकता 
और मानवाधिकार दोनों का सबसे सार्थक समर्थन होगा। 
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आंध्र में राष्ट्रपति शासन की समाप्ति का स्वागत हे | नए मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी से आंध्र के विविध 


ore 


seater AOU ve 


मानवीय स्तर पर यह एक ऐसा काम हैं जिससे कोई विरोध नहीं प्रकट करता, परंतु व्यवहार 
में हम देखते हैं कि आज के भारत में जातिगत श्रेष्ठता के दंभ से जीनेवाले वर्ग दलित को संरक्षण 
देने को तो तैयार हो जाते हैं, अधिकार देने को नहीं। संरक्षण के अधीन वंचितों को कुछ थोड़ा-बहुत 
दान रूप में मिल जाए तो वह भी गनीमत है किंतु इससे समाज का ढाँचा नहीं बदलता : वैषम्य के 
आधार पर शक्तिशाली वर्ग और अधिक प्रवल ही रहता है और फिर वह अपने निजी वंचितों को 
लेकर आने से भी परहेज नही करता। यह संतोष की बात है कि ऐसी माँगों को केंद्र सरकार प्रश्नय 
नहीं देती। आंध्र की मिसाल लेकर कहा जा सकता है कि उसकी दृढ़ता कारगर भी हो सकती है। 
पर ऐसी प्रवृत्तियों को भूमिहीन, बेरोजगार, अशिक्षित, रोगी और प्रताड़ित करोड़ों लोगों के हितों के 
विरुद्ध शक्ति प्राप्त करने की यदि विश्व में अनुमति नहीं दी जा सकती तो अपने देश म भी नहीं 
दी जानी चाहिए। 


[दिनमान, संपादकीय, 6 दिसंवर, 976, भँवर, लहरें और तरंग] 


नए वर्ष की आशा 


दिल्ली. और बंबई के होटलों में डेढ़-दो सौ रुपए प्रति व्यक्ति एक मेज का पैसा देकर जिन्होंने नए 
वर्ष का शुभागमन मनाया यह लेख उनके लिए नहीं लिखा जा रहा है। दुर्भाग्य से यह उन. तक पहुँच 
नहीं सकेगा जिनके कुटुंबियो ने इस जाड़े में जानें गवाई। वे हमारे वुद्धिजीवी समाज के मुँह पर थप्पड़ 
की तरह निरक्षर हैं। वह लिखा जा रहा है उन साक्षर, सचेत, मध्यवर्गी नवयुवकों के लिए जो इन 
दोनों वर्गों के बीच स्थित हैं पर जिनकी सहानुभूति ऐयाशों के प्रति नहीं सर्वहारा के प्रति है। 
१973 एक असाधारण वर्ष था। इसने समाज में मौजूद गैरवराबरी को आँख में उँगली डालकर 
दिखाया | संपत्ति के मद में जिनकी आँखें मुँदी जा रही हैं, वे ही इसे न देख पाए होंगे। महँगाई जो 
कि मुनाफाखोरी का छद्मवेश है और भुख्मरी जो कि महँगाई का क्रूरतम रूप है इस वर्ष हिंदुस्तानी 
प्रतिभा की जाने कितनी संभावनाओं को, जाने कितने शिशुओं और किशोरों के मन और शरीर को 
जर्जर करती रही | जिन नवयुवकों के मन को उसने बिलकुल तोड़ दिया उनकी संख्या का कोई हिसाब 
सरकारे नहीं रखती, जिन्हें मारकर मिट्टी में मिला दिया उनका तो मिल भी जाता है। एक ओर तो 
यह हुआ, दूसरी ओर इस अत्याचार के विरुद्ध कार्रवाई करने की क्षमता विकृत हुई या कम हुई और 
जैसे वर्तमान संगठित साधन हैं तो उनके माध्यम से कार्रवाई होने पर वह विफल और बदनाम ही 
होकर रह गई। जो इक्कादुक्का चमत्कारी कार्रवाइयाँ याद आती हैं वे किसी इलाके में किसी दूकानदार 
को अपना माल बेचने पर मजबूर करने या किसी को सरेआम सजा देने की थीं। जिनका असर क्षणिक 
और बहुत करके प्रदर्शनामक था, समाज की संरचना को कहीं से बदलने की कोशिश करनेवाला नहीं 
था। राजनीतिक दलों के महँगाई-विरोधी आंदोलनों का असर क्षीण और व्यर्थ इसलिए रहा कि उन्होंने 
महँगाई को प्रशासन की कमजोरी बताकर उसके विरुद्ध हल्ला मचाया | किसी ऐसे समाज के लिए उन्होंने 
आवाज़ नहीं बुलंद की जो मुनाफाखोरी और गैरबराबरी दोनों के तालमेल पर टिके आज के समाज 
का विकल्प हो | इस वर्ष राजनीतिक दलों की जो उपलब्धि गिनी. जा सकती है दुर्भाग्य से यही है 
कि उनके, परस्पर सैद्धांतिक और वैचारिक अंतर जो थोड़े-बहुत थे भी, कम हो गए हैं मानो उन पर 
पटरा फेर दिया गया हो। आज की दलीय राजनीति में सत्ताधारी दल का विरोध सिद्धांतहीन हो गया 
है| सत्ताधारी दल द्वारा अकसर लगाया जानेवाला यह आरोप एकदम निराधार नहीं है, किंतु जो इसे 
लगाते हैं उन्हें भी इस पर खुश होने का कारण नहीं होना चाहिए | क्योंकि विरोध का सिद्धांतहीन होते 
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जामा सत्ताधारी दल में अनेक विरोधी दलों के नारों और तरीकों के समाविष्ट होते जाने का भी प्रमाण 
है और इसलिए उस दल के विचारों के और अधिक थुलथुल होते जाने का भी। 

_ हाल में दश क मालिका की भाषा अंग्रेजी के एक अखवार में एक नया शब्द विरोधावादी' 
पढ़ने को मिला। यह नामकरण एक संकेत है कि आज की राजनीति ने अपने को इतना निरुपाय 
कर लिया है कि सत्ताधारी दल विरोधी दला पर आसानी से यह टोपी पहना सकता है “ मानो विरोधी 
दला का उनका नातया आर कार्यक्रमों के आधार पर पहचानना व्यर्थ हो, वे एक ही थैली के चट्टेवडे 
हों और चूँकि सारी राजनीति का अर्थ सत्ताधारियो को हटाकर स्वयं सत्ता प्राप्त करना रह गया है 
इसलिए अव से व निर विराधावादी कहलाए जाएँ। इस अपमान के लिए और नहीं वे दल ही उत्तरदायी 
हैं। पिछले दो-तीन वर्षा में उन्होंने अपने कामों को सत्ताधारी दल के कामों की प्रतिक्रिया तक सीमित 
रखकर राजनीतिक वहस का चरित्र विगाड़ दिया है। अब वे हिंदुस्तानी समाज के किसी पहलू पर 
इस दृष्टि से बहस नहीं करा सकते कि एक संपूर्ण नए समाज का नक्शा वया है बल्कि इस दृष्टि 
से ही चालित होते हैं कि इसके एक हिस्से या एक पहलू पर कौन-सा रुख लेना स्थानीय या प्रादेशिक 
राजनीति में किसी दल को हितकर होगा। यह तरीका सत्ताधारी दल को फलता है क्योंकि सरकार 
के भीतर होने के कारण उसका प्रभाव सार्वदेशिक बना रहता है चाहे उसकी नीतियाँ क्षेत्रीयता, जातिवाद 
और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती जाएँ | परंतु यही तरीका विरोधी दलों को नहीं फलता, वे राष्ट्रीय 
स्तर पर सोचना और काम करना जैसे ही वंद करते हैं वैसे ही उनमें फूट और बिखराव होने लगता 
हे जो कि सत्ताधारी दल में सत्ता के लिए होनेवाली फूट और विखराव से कहीं अधिक जनविरोधी 
सावित होता है | 973 में राजनीतिक नेताओं ने जनसाधारण से अपने संवाद या वाद-विवाद के अवसर 
और उसके स्तर घटाए और कांग्रेस के साथ बढ़ाने चाहे | इस तरह की राजनीति से गिने-चुने नेताओं 
का नाम भले ही चमका हो, दलों का जनता पर प्रभाव कम हुआ है और खुद जनता की राजनीतिक 
चेतना शिथिल पड़ी है। 

सच्चाई को समझना निराश होना नहीं | इसलिए जब हम यह कहते हैं कि इस सत्ताभिमुख राजनीति 
के चलते हिंदुस्तानी समाज में मानवविरोधी तत्त्वो की पहचान धुँधली हो गई है और आज का नवयुवक 
तरह-तरह के दकियानूसी और दासवुद्धि पुनरुत्थानवादियों के द्वारा सामंती और पूँजीवादी रोगों के और 
भी सामंती और पूँजीवादी तात्कालिक हल स्वीकार करने को ललचने लगा है तो हम केवल यह कह 
रहे हैं कि इस नई पीढ़ी के मन में नए समाज के एक स्वप्न का वीज बोया नहीं गया, यह नहीं कि 
उसकी मिट्टी ही अनुर्वर है। 

असलियत यह है कि यह मिट्टी देश में जगह-जगह व्याकुल हो रही है और राजनीतिक दलों 
के आश्रय से बाहर अपने विचारमंचों पर अपनी शक्ति भर समाज और इतिहास को सही ढंग से समझने 
की कोशिश में जुटी हुई है। आज जबकि राजनीतिक दल समृद्ध जातियों को संगठित करके बोट के 
लिए लड़ते हों और उद्योगों के सम्पन्न वर्ग केवल अपने-अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते हों, 
सर्वहारा के लिए कोई आंदोलन रह नहीं गया है। रह गई है केवल एक आशा-यह कि जागरूक 
मध्यवर्ग सर्वहारा से अपना वैचारिक और मानसिक नाता इतनी जल्दी नहीं तोड़ लेगा कि वह राजनीति 
के समाज-परिवर्तन के धर्म को उतना ही भुला दे जितना उसके नेताओं ने भुला दिया है। 


[दिनमान, संपादकीय, 6 जनवरी 974. ऊवे हुए सुखी] 
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PS मत 


निराशा की राजनीति 


अकसर नवयुवकों से कहा जाता है कि वे निराश न हों और अपनी शक्ति को उग्र आंदोलनों में डालकर 
नष्ट न करें | यह उपदेश यों तो बहुत पुराना ह किंतु '62 के वाद भारत में जैसे-जैसे भ्रष्टाचार सार्वजनिक 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में फैलता गया है वैसे-वैसे इस उपदेश का स्वर भी चौत्कारमय होता गया है। 
इसका असर नवयुवको पर क्यों नहीं होता यह समझने के लिए कई समितियाँ, गोप्ठियाँ और सभाएँ 
हो चुकी हैं। किंतु यह बात समझ में तो तब आए जब स्वयं उपदेश देनेवालों के मन में निराशा न 
हो। भारत में इस समय जो राजनीति चल रही है वह कुल मिलाकर सत्ताधारियों की निराशा की राजनीति 
हे--और सत्ता से यहाँ मतलब केंद्र या राज्य की सरकार से ही नहीं बल्कि सभी प्रकार की सामाजिक, 
आर्थिक और सांस्कृतिक सत्ता से है जिसमें कांग्रेस ही नहीं उसके अनेक उपग्रह भी और कुर्सी के लिए 
उसका विरोध करनेवाले दल भी शामिल हैं। 

आज की राजनीतिक निराशा यह नहीं है कि देश का भविष्य कठिनतर हो गया बल्कि यह है 
कि शासक वर्ग में शासन का अधिकार दुष्प्राप्य हो गया है। एक सीमित वर्ग ने अभी तक अधिकार 
जिन लोकतंत्रीय पद्धतियों से अपने पास जमा रखा है वे भी अब ठीक से काम नहीं करती । देश में 
लोकतंत्र नहीं रह जाएगा यह दुखी पुकार लगानेवाले लोग आज बहुधा वही हैं जो लोकतंत्र से प्राप्त 
तरीकों के जरिए या तो पहले से ही सत्ता के दायरे के आसपास पहुँच चुके हैं या पहुँचने की स्थिति 
में हैं। जिसके कारण लोकतंत्र को आधार मिला है उस शोषित जनसाधारण के लिए लोकतंत्र से उपलब्ध 
संभावनाएँ घट रही हैं ऐसा न कहकर वास्तव में कहा यह जा रहा है कि वर्तमान असमान समाज 
में शक्तिशाली वर्ग को सामान रूप से सत्ता में हिस्सा लेने नहीं दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए 
इस बार किसी को यह शिकायत नहीं है कि चुनाव लड़ने का खर्च घिनौने ढंग से इतना क्यों बढ़ा 
दिया गया है कि चुनाव में खड़े होने के अधिकार का कोई मतलब ही नहीं रह जाए। शिकायत यह 
है कि इस खर्च बढ़ाने की होड़ में वे आगे निकल जाएँगे जिनके पास अधिक साधन हैं। सरकारी 
साधनों के दुरुपयोग के विरुद्ध भी कोई प्रबल स्वर कहीं नहीं सुनाई देता सिवाय इस विरोध के कि 
इंदिरा गाँधी ने जो उद्घाटन यात्राएँ कीं वे सरकारी खर्च से मतदाताओं को ललचाने के लिए क्यों 
कीं। मतदाता शिलान्यासो से लालच में आ जाएँगे, यह तो संदिग्ध है ही, यह भी उतना ही संदिग्ध 
है कि इसी एक्र टेक को दोहराते रहने से मतदाता वर्तमान चुनाव पद्धति के उन दुरुपयोगों को पूरी 
तरह समझ पाएगा जो पैसे के द्वारा किए जाते हैं। 
इस वर्ष के चुनावों में भारतीय समाज को जाति के आधार पर सभी दलों ने निर्लज्ज होकर बॉटा 
है ताकि वे अपने लोगों को जिताने के लिए समाज को अपने-अपने लोगों के पीछे अपने-अपने ढंग 
से जमा कर सकें। इस प्रकार से जमा किया हुआ वोट कानून की दृष्टि में जनमत भले ही कहलाए 
यह वास्तविक जनमत नहीं होगा। इसका आधार ही समाज-विरोधी है। जनमानस समाज की एकता 
और उन्नति चाहता है और इसीलिए वह अपनी छोटी-छोटी इकाइयों में बँटकर नहीं बल्कि अधिक 
बड़े संदर्भ में राष्ट्र को देखता है। यह संदर्भ हमारी आज की राजनीति छोटा करने पर तुली हुई है 
और भारत की सच्ची राष्ट्रीय भावना इसके विरुद्ध संघर्ष नहीं कर पा रही है तो इसीलिए कि संपूर्ण 
भारतीय जनता का हमारे राजनीतिक दलों में यथेष्ट प्रतिनिधित्व नहीं है, उसमें से केवल कुछ वर्गो 
का ही प्रतिनिधित्व है और बाकी वर्गों का थोड़ा-बहुत है भी तो उनके हाथ में वास्तविक नेतृत्व नहीं 
हैं | 
| आज के सवल दीखनेवाले राजनीतिक नेतृत्व में भीतर ही भीतर निराशा का भाव होना इसलिए 
भी स्वाभाविक है कि वह अपने को काफी अकेला पाने लगा है | जिस जनता के वोटरूपी धन के 
सहारे वह आश्वस्त था वह तो उमे अब भी किसी न किसी प्रकार मिल जाएगा, भले ही उतनी आसानी 
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से न मिले, किंतु अब वह जनता इतना पैदा करके नहीं दे रही कि उसे आराम से खाया जा मळे | 
आशावान जनता से उत्पादन के काम में अभी तक निष्कंटक सहायता मिलती रही थी और उद्योग 
और खेती से जो कुछ देश में बनता था उसे एक सीमित वर्ग निष्कंटक भोगता रहा था। अब उतादन 
इतना कम पड़ने लगा है कि उस सीमित वर्ग को कमी महसूस होने लगी है और वह आपस में लड़ने-झगड़ने 
लगा है। इसी के झगड़ं ने सत्ताधारी दल के भीतर मंत्रित्व पद के लिए फूट से लेकर विमानचालकौँ 
की हड़ताला तक अनेक प्रकार के रूप धारण किए हैं। इन्हीं झगड़ों से घवराकर शासकवर्ग ने नए 
सिरे से शांति का और उत्पादन बढ़ाने का उपदेश देना आरंभ क्रिया है। क्या उसे यह बताना जरूरी 
हे कि भारत के विराट्‌ जनसमुदाय तो यों ही शांत हैं-इतने शांत हैं कि गत वर्ष सामुहिक भुखमरी 
में मारे जाकर भा चुप रहे, और यह भी कि यदि सचमुच उत्पादन बढ़ाया जा सकता है तो इमी विराट 
जनशक्ति को स्वाधीन नागरिकों के अधिकार देकर बढ़ाया जा सकता है | अशिक्षित मजदूर की ट्रैमिवत 
देकर जनता का उपयोग करते रहने की नीति छोड़कर उसे राजकाज के हर स्तर पर अधिकार दिया 
जाए। आज भारत की संपत्ति में समृद्ध वर्गों ने जो लूट-खसोट मचा रखी है उससे देश की एकता 
हा को बचाने का यही एकमात्र उपाय है-- और नेतृत्व की राजनीतिक निराशा से मुक्त होने 
का भी। 


[दिनमान, संपादकीय, 27 जनवरी 974. ऊवे हुए मुखी] 


लोकशक्ति बचाओ 


उत्तरप्रदेश और अन्य राज्यों में प्रतिनिधि सरकारें बनाने के लिए आम चुनाव इस वार एक विशेष परिस्थिति 
में हो रहे हैं। महँगाई और भ्रष्टाचार के जुड़वाँ प्रकोप से असंतोष व्यापक है, परन्तु भ्रांति भी उतनी 
ही व्यापक है | जनसाधारण के मन में यदि यह आशा कहीं जोर मारती है कि सरकार बदलकर हम 
गुस्सा उतार लेंगे तो यह निराशा दूसरे ही क्षण मन को धूमिल कर जाती है कि नई सरकार क्या महँगाई 
को मिटा सकेगी? एक ओर अच्छे प्रशासन की गारंटी देनेवाले दलों या व्यक्तियों के प्रति मोह इसलिए 
है कि शायद वे जीवनयापन की पीड़ा कम करा देंगे, दूसरी ओर उन लोगों के प्रति जो अभी तक 
के कष्टों के लिए जिम्मेदार हैं, एक प्रकार की आशा है कि शायद नए आनेवालाँ से तो यही भले 
सावित हो | अंत में अपना मन कहाँ स्थिर होगा यह मतदाता मतदान के कुछ ही पहले जान पाएगा; 
अभी बह दोनों पक्षों को तौल रहा है | 

इस वीच चुनाव में उतरे हुए दलों और प्रबंधक अधिकारियों को कुछ बातें समझ लेनी चाहिए | 
एक तो यह कि इस चुनाव को जितना कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर देखा जा रहा है 
उससे अधिक ही यह विरोधी दलों के भविष्य का प्रश्‍न है। मत का अधिकार सुरक्षित है; कितु इतना 
ही काफी नहीं : मत के पीछे संगठित जनपोषित-नीतियुक्त दल संगठन भी होना चाहिए ताकि मतदाता 
एक निर्वाचित सरकार के विकल्प में दूसरी निर्वाचित सरकार बनाने के अपने अधिकार का उपयोग 
कर सके | सत्ताधारी दल को हटाने का मतदाता का संकल्प तभी कोई लोकतंत्रीय अर्थ रखता है जव 
राजनीतिक दल उसे एक वैकल्पिक नीतियुक्त सरकार देने का वायदा करें और उसके पालन में विफल 
होने पर हटने को तैयार रहें | किसी राज्य में यथेष्ट विधायक जुटाकर एक या दो दल गैरकाग्रेस सरकार 
बनाने की स्थिति में हो जाएँ तो उन्हें वर्तमान कांग्रेस सरकार से भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उठाने के 
लिए तैयार रहना होगा। कांग्रेस के प्रति अभी कहीं-कहीं पर असंतोष है, पर गेरकांग्रेसी सरकारी का 
विफलता से मतदाता को असंतोष हुआ तो वह इससे भी भयंकर होगा । 
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यह चेतावनी लोकतंत्रीय पद्धति के अनुसार सरकार वदलने क॑ अधिकार के खतरे वताने के लिए 
नहीं दी जा रही है। लोकतंत्रीय पद्धति से सरकार बदलने के खतरे तो फिर भी लोकतंत्रीय खतरे हैं। 
इस पद्धति के असफल रहने पर और सरकार बदलन की जरूरत बनी रहने पर जो पद्धतियाँ अपनाई 
जा सकती हैं उनके खतरे कहीं बड़े और घातक हैं। पिछल दिनों निर्वाचित सरकारों के अक्षम सिद्ध 
होने पर उन्हे राष्ट्रपति शासन द्वारा हटाने और साथ ही साथ उन सरकाय के 'आधार-विधानसभाओं 
को जीवित रखने की जो नई संवैधानिक प्रक्रिया चली उसने लोकतंत्र के मताधिकार नामक खम्भे को 
चुरी तरह हिला दिया है। सरकार निकम्मी साबित हो और जनसाधारण दूसरी सरकार चुनने का अधिकार 
उपभोग कर पाए तो मताधिकार का अर्थ विकृत हो ही जाता है। तो भी जब मतदाता का दर-सबेर 
अवसर दिया गया है तो उस पर यह जिम्मेदारी भी आ पड़ी कि वह लोकतंत्र में निर्वाचित 
सरकार बनाने की स्वीकृत पद्धति में अपनी आस्था प्रकट कर आर निर्भीक और निर्वाध होकर अपना 
वोट डाले : वर्तमान सत्ताधारी दल को एक और अवसर दना अथवा ट्सरो को प्रतिनिधि निर्वाचित 
करना--दोनों विकल्प उसके सामने समान रूप से रहने चाहिए । दलीय प्रचार का अवधि समाप्त होने 
बाद यदि किसी दल को यह चिंता हो कि वह चुनाव में नहीं जीता ता दश रसातल का चला 
जाएगा तो यही प्रकट होगा कि उसे मतदाता में और लाकतत्राय चुनाव पद्धति में विश्वास नहीं रह 
गया है। चुनाव आयुक्त ने मतदान केंद्रों पर कब्जा करनेवालों या मतदाता को मत देने से रोकनेवालों 
के विरुद्ध अपनी तैयारी का आश्वासन दिया है। राजनीतिक दलों को भी यह आश्वासन मतदाता को 
देना चाहिए | 
ऊपर जिस भय और भ्रांति का जिक्र किया गया है वह कोई आज ही नहीं उठ खड़ी हुई है। 
वह दूर तक असर करनेवाली अनेक घटनाओं के सिलसिले की उपज है जो काफी समय से जारी 
हे। देश में राजनीति आज जनशक्ति का मार्मिक शोषण कर रही है। राजमरा का जरूरता का दुस्साध्य 
बनाया जा रहा है ताकि जनसाधारण उन्हीं की जुगाड़ की चिंता में फंसकर रह जाए और व्यापक 
और समाज-परिवर्तनकारी दृष्टि से कतराने लगे। जब कभी जनता की यातना फूट पड़ने को व्याकुल 
हो उठती है, शक्तिशाली वर्ग राजनीतिक दलों की मदद से एक मोचा खड़ा कर लेते ह | नारं जनता 
के रहते है, स्वार्थ प्रभुओं के। जब तक जनता की तकलीफों की आड़ में अपने आदमियों को ताकत 
की जगहों पर बैठाने का आंदोलन चल सकता है तव तक चलाया जाता है और जब इसका भडाफाई 
होनेवाला होता है तो मोर्चे के साझेदार सत्ताधारी और विरोधी दल और शक्तिशाली वर्ग एक-दूसर पर 
दोष डालने लगते हैं मानो प्रकारांतर से श्रेय भी ले रहे हों। इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि लोकतंत्रीय 
व्यवस्था का एक विशेष ढंग से इस्तेमाल हो रहा है : सत्ता संबंधी ढाँचा-मुख्यमंत्री, विधानसभा आदि- सुरक्षित 
रखा जाता है जो शक्तिशाली वर्गो को सत्ता प्राप्त करने के लिए जरूरी है, किन्तु जनप्रतिनिधित्य का 
नीतिवान बनाने के लिए उस पर दवाव डालने के लोकतंत्रीय साधन जनता के हाथ से छिनते जाते 
हैं | उनकी जगह लेती जाती है उसकी छटपटाहट। इसे इस्तेमाल के वाद या तो आपस में ही लड़वाकर 
या राज्य की दमनशक्ति का आह्वान कर नष्ट कर दिया जाता है। बार-बार उग्र होने और बार-बार 
नष्ट होने की लम्बी प्रक्रिया में जनशक्ति कमजोर पड़ती जा रही है जबकि ऊपर से दीखता है कि 
जनता का रोष रंग ला रहा है। 
क्या ये चुनाव इस पतन को रोकने में मदद कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। क्योंकि ये 
जनता को एक बार फिर खीज और बिखराव से कुछ समय के लिए रोककर उसकी जानी- 
स्वतंत्र अभिव्यक्ति को खंडित ही सही, अवसर देते तो हैं। किन्तु यह मानना भी एक खामखयाला 
होगी कि इस चुनाव के नेताओं से, देश के करोड़ों लोगों को अपने स्वस्थ राजनीतिक जीवन का अधिकाए 
वापस मिल जाएगा | दोटूक सवाल दो हैं | एक यह कि यदि कांग्रेस को फिर सरकार बनाने का अवसर 
दिया गया और सम्पन्न वर्गों की वह लूट. जिसका प्रधानमंत्री ने कई बार उल्लेख किया है. फिर 
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जारी रही तो उस सरकार को बदलने का कौन-सा साधन जनता के पास रह जाएगा? और दूसग यह 
कि गैरकांग्रेसी दलों की सरकारें वर्नी और वे अपनी विफलताओं का दोष कांग्रेस पर वैसे ही डालते 
रहे जैसे अब डाल रहे हैं तो जनता के सामने कौन-सा दल आदर्श रह जाएगा? तब क्‍या वह सब 
दलों को अन्तिम रूप से एक-सा निकम्मा नहीं मानने लगेगी? और तब क्या वह हताश होकर एक 
अलोकतंत्रीय शासन पद्धति के लिए अपने को समर्पित करने को तैयार नहीं हो जाएगी? लोकतंत्र के 
समर्थकों को केवल रोना छोड़कर यह भी सोचना चाहिए कि उन्हे किसी न किसी प्रकार राजनीति का 
नेतृत्व फिर जनता 98 से उभारना है। कोरे चुनाव ये काम नहीं कर सकते और वर्तमान चुनाव 
तो विलकुल नहीं, क्योंकि यह वर्चस्वशाली वर्गों के संगठित होने के मेले हैं। असल लोकतंत्र-निर्माण 
तो चुनाव के बाहर ही होता हे और इस समय सव उम्मीदवार दलों से यह सवाल पूछा जाना चाहिए 
कि उस दिशा में वह क्या करनेवाले हैं ; 


[दिनमान, संपादकीय, 24 फरवरी 974. भँवर, लहरें और तरंग] 


गुजरात में गोली बंद करो 


इस समय लोकतंत्र के दो चेहरे एकसाथ दिखाई दे रहे हैं। एक है चुनाव और दूसरा है बंदूक की 
गोली | टीक उस समय जव पाँच विधानसभाओं का चुनाव हो रहा था गुजरात में विधानसभा विसर्जित 
करने की माँग उठानेवालों पर गोली चल रही थी। इससे यह भ्रम पैदा हुआ कि दोनों घटनाएँ लोकतंत्र 
की रक्षा के लिए हैं, परंतु वास्तव में गुजरात की घटनाओं और अन्य राज्यों के चुनाव को एकसाथ 
देखने से हमारे लोकतंत्र की वर्तमान दशा का अंतर्विरोध ही प्रकट होता है। वह यह है कि एक जगह 
चुनाव का अवसर देने से लोकतंत्र की रक्षा होती और दूसरी जगह विधानसभा विसर्नित करने से लोकतंत्र 
पर आँच आती दिखाई देती है। 
सच पूछिए तो खतरा इतना ही है कि विधानसभा विसर्जित करने की माँग के लोकबल का लाभ 
उठाकर वे वर्ग फिर से सत्ता प्राप्त कर लें जो अभी सत्तावान हैं चाहे वे किसी भी दल में हों। पैसे 
की ताकत पर चलनेवाले राजनीतिक दलों के ख्याल से विधानसभाएँ उनके अपने घर की चीज हैं। 
उनमें से ये चाहे जितनी सरकारें बनाएँ, बिगाड़ें और जब मन की न वना सकें तो विधानसभा को 
ही तोड़कर अपने मन की विधानसभा बनाएँ। इस नीयत से काम करनेवालों मे होशियार रहना होगा, 
क्योंकि इसी सिलसिले मे. आगे चलकर किसी समय वे विधानसभा के तंत्र को ही तोड़कर खत्म कर 
देने की माँग कर सकते हैं। यह खतरा जोइ-तोड़ -से नहीं, व्यापक जन-समर्थन से ही टल सकता | 
गुजरात में जब परिवर्तन की माँग उठी थी तव उसका यह आशय नहीं था | वह स्वभावतः जनसाधारण 
के मन से एक नई विधानसभा चुनने की माँग थी क्योंकि वर्तमान विधानसभा एक से अधिक सरकार 
बना चुकी थी और वे सरकारें विफल हो चुकी थीं। दिल्ली और अहमदाबाद चाहे जैसे देखे, जनमत 
यही कहेगा कि जब किसी दल की सरकार विफल रहे तो बह उस दल की विफलता मानी जाती 
है किसी एक व्यक्ति की नहीं और यदि कोई दूसरा दल नई सरकार नहीं वना सकता, वही दल नई 
सरकार की जगह नया आदमी देता है, और नया आदमी ही देता है और कुछ नहीं तो यह भी वार-वार 
नहीं किया जा सकता | जिस विधानसभा में सिर्फ यही दोहराते रहने की मंभावना रह गई हो, वह धीरे-धीरे 
एक बोझ बनने लगती है क्योंकि वह एक नई अच्छी सरकार नहीं दे सकती और फिर भी जनता 
के सिर पर संविधान के बावजूद लदी रहती है। र जा होडीत 
विद्यार्थियों ने जिस समय अपना आंदोलन शुरू किया था उन्हें भ्रष्टाचार और राजना मौदेवाजी 
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के विरुद्ध सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त हुआ था और आज भी है। उसी समय अपात्र सरकार हटती 
और उसके साथ-साथ विधानसभा भी विसर्जित होती तो आज आंदोलन का अर्थ कुछ और ही होता। 
परंतु नई विधानसभाएँ जहाँ चुनी जा रही थीं वहाँ जनमत पर गुजरात की विधानसभा की विफलता 
का बुरा असर पड़ेगा, इस चिंता ने गुजरात के आंदोलन को पुलिस और फोज से दवाने का अलोकतंत्रीय 
निर्णय करवाया। आज भी रोज पुलिस को गोली से लोगों के मरने को खवर इ तरह छापा जाती 
इ जैसे वे कोई जीव-जंतु हों जिनका इस देश की मिट्टी से कोई संबंध नहीं। कया उनका आर्त्तनाद 
इस राजनीतिक बहस के ढक्कन से दब सकेगा कि इस समय आंदोलन गलत लागा क हाथ में चला 
गया है? इस बहस को चलाते रहने और हिंसा का सारा दोष नागरिकों पर डालते रहने का तो यही 
अर्थ निकलता है कि गुजरात के लोग भारतीय लोकतंत्र की पूरी समस्या से वाहर कहीं अपनी ही गलतियों 
से मर रहे हैं क्योंकि वे पुलिस पर पत्थर वरसा रहे हैं और पत्थर का जवाब वदूक ता सर्वथा उचित 
ही है। यदि राजनीति के कर्णधार देश के प्रति सच्चे हैं तो उन्हें यह मोटी-सी और वार-वार स्पष्ट 
बात फिर समझने का प्रयल करना चाहिए कि जब न्यायोचित वाणी को न्यायोचित प्रत्युत्तर नहीं मिलता 
है तभी वह क्रोध का रूप धरती है। यह स्वाधीन भारत के भारतीयों का क्रोध है। उसका जवाब बंदूक 
नहीं है चाहे वह क्रोध गलत ही क्यों न हो। उसका जवाब किसी भी परिस्थिति में बंदूक नहीं है चाहे 
देश में फौज का ही शासन क्यों न हो। 
गुजरात में गोली चलनी फौरन बंद होनी चाहिए। उसकी जगह बातचीत का रास्ता खोलकर क्रोध 
को शांत करना होगा। जनमत को समझकर उसे गलत हाथों से जनहित के विरुद्ध इस्तेमाल होने से 
रोकना होगा। यदि सत्ताधारी दल और देश की राजनीतिक व्यवस्था में उनके साझेदार विरोधी दल इतना 
करने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं तो विद्यार्थियों को और स्पष्ट रूप से बड़ा दायित्व सँभालना 
होगा। आज के लोकतंत्र में जिस अंतर्विरोध का जिक्र ऊपर किया गया है उसे समझाने और सुलझाने 
की कुंजी इस समय विद्यार्थियों के हाथ में है। उनके दिल्ली आकर वात करने से रास्ता खुल सकता 
है| मगर वह सही रास्ता तभी होगा जब वे राजनीतिक दलों के स्वार्थो के उतने ही खिलाफ रहेंगे 
जितने अभी तक रहे हैं और अभी तक अपने पीछे-पीछे चलनेवाले दलों को अपने आगे न आ जाने 
देंगे। 


[दिनमान, संपादकीय, 0 मार्च 974. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


जयप्रकाश नारायण 


विरोधी दलों को दिशाहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी लोलुपता से ग्रस्त पटना में 8 अप्रैल को प्रभावशाली 

मौन जुलूस निकालकर जयप्रकाश नारायण जिस दिन नागरिक स्वतंत्रता विषयक गोष्ठी के लिए दिल्ली 

आए उसी दिन यह खबर छपी कि कांग्रेस संसदीय दल के 5 सदस्यों ने प्रधानमंत्री-जयप्रकाश नारायण 
विवाद पर चिंता प्रकट की है। कृष्णकांत, ब्रजराजसिंह, शंकरदयालसिंह, चिंतामणि पाणिग्रही आदि ने 
जयप्रकाश की “सत्यता, निष्ठा और राष्ट्रभक्ति को भारतीय इतिहास के उज्ज्वल अक्षर” बताया और 
प्रधानमंत्री को देश का “मुप्रतिष्ठित नेता” कहा, “जिस पर हम कांग्रेसजनों को गर्व है।” “दोनों नेताओं 

का जीवन देशप्रेम से और स्वाधीनता संघर्ष की अग्निपरीक्षा में सहभागी नेहरू और नारायण परिवारो | 
की घनिष्ठ प्रीति और आदरसंबंध मे अनुप्राणित है, इसलिए हमें विश्वास है कि दोनों के बीच कोई | 
गलतफहमी हो तो वह शीघ्र दूर हो जाएगी |' यह देखते हुए कि जयप्रकाश नारायण की निंदा अच्छे 
कांग्रेसजन की पहचान बन जाने का खतरा पैदा हो गया था, पाठकों को इन सदस्यों का बयान समझ 
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म आया होगा म मुखद आश्चर्य हुआ होगा उसमें यह लिखा देखकर कि कांग्रेमी सदस्य “लोकतंत्र 
में देशहित से प्रेरित स्वस्थ मतभेदों का स्वागत” करते हैं। 

पटना से प्राप्त खबरों से प्रकट है कि जुलूस ने सारे विहार के जनमानस को विक्वल किया | विहार 
भर में जगह-जगह मोन और सत्याग्रही जुलूस निकले | वाणी के द्वारा विचार, अभिव्यक्ति और विवाद 
के अपने साधारण नागरिक अधिकार छिनते-छिनते एकवारगी अर्थहीन हो जाने की जिस घुटन से लोग 
तिलमिला रहे थे उसमें ताजी हवा का एक झोंका आया । परंतु यह आशंका फिर भी रहेगी कि राजनीतिक 
सत्ता को ही जन से संबंध का एकमात्र रूप माननेवाले सभी दल जयप्रकाश नारायण को धन्यवाद देकर 
उन्हें चमत्कारी पुरुष वनाकर न छोड़ दें। उतनी ही आशंका यह भी है कि कांग्रेस पार्टी, जिसके पास 
अपार शक्ति है, स्वस्थ मतभेदों का स्वागत केवल नेहरू-नारायण परिवार तक्र सीमित रखे और दरिद्र 
नारायण को वैसे ही भूली रहे जैसे अभी तक भूली हुई है। 

जनसाधारण को नेहरू-नारायण परिवार के आपसी विवाद की चिंता नहीं है। उन्हें श्री जयप्रकाश 
नारायण का आज के राजनीतिक दलदल से समाज को उबारने का प्रयल इंदिरा गाँधी पर आक्रमण 
के रूप में नहीं दिखाई देता है जैसा विहार की सरकार में हिस्से कें लिए नोचखसोट करनेवाले विधायकों 
और संसद-सदस्यों को दिखाई देता हे | समाज के उत्पादन के साधनों और सत्ता के केन्रों पर सम्पूर्ण 
अधिकार करके साधारण व्यक्ति को जीवन के सभी कामों के लिए पराश्रित करके शासक वर्ग दो. 
जिसमें विरोधी दल के नेता भी शामिल हैं, देश की 80 प्रतिशत जनता को अपने राजनीतिक स्वर्ग 
से बाहर धकेल दिया है | समाज-रचना के अन्याय को मिटाने, गैरवरावरी दूर करने, पूरे देश की सृजनात्मक 
प्रतिभा को उभारने के लिए आपसी रिश्ते का क्या नक्शा होना चाहिए इस पर कोई वहस कोई राजनीतिक 
दल नहीं चला रहा है। यह बहस चल नहीं सकती जब तक कि उस 80 प्रतिशत भारत को रचना 
और उत्पादन के कामों में शोपित की तरह नहीं, वरावरवाले की तरह हिस्सा लेने न दिया जाए | वर्तमान 
राजनीति शोषितों के संरक्षण की राजनीति है और इसीलिए उसका सारा ध्यान सभी राजनीतिक दलों 
के संरक्षक शासक वर्ग को शक्ति देनेवाली वर्तमान लोकतंत्रीय पद्धतियों की रक्षा में लगा हुआ है। 
जयप्रकाश नारायण ने बिहार के छात्रों के नाम पत्र में जुलूस के पहले कहा था, “चाहे कोई मंत्रिमंडल 
बने या आज की परिस्थिति में नया निर्वाचन हो, जो भी सरकार बनेगी, वह भ्रष्टाचार और महँगाई 
दर करेगी, बेरोजगारी मिटाएगी, शिक्षा की पद्धति में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन करेगी-इसमें मेरा कतई 
विश्वास नहीं है। इसलिए मैं तो बीमारी की जड़ पर प्रहार करना चाहता हैँ और उसके लिए कार्यक्रम 
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अब केवल आंदोलनात्मक नहीं रह सकता है, उसे तो संघर्ष का रूप देना पड़ेगा। मेरे सामने प्रश्न है 
कि नीचे से ऊपर तक के भ्रष्टाचार के विरुद्ध किस प्रकार से शांतिमय संघर्ष या सत्याग्रह किया जाए |” 

जयप्रकाश बाबू के पत्र का एक उल्लेखनीय अंश यह भी है कि बिहार में लगभग सभी राजनीतिक 
दलों के मंत्रिमंडलों को आजमाया जा चुका है और चूँकि उसका सबक ताजा है इसलिए उसका आज 
के छात्र भी भूले नहीं हैं। “छात्र संघर्ष समिति की संचालक समिति में अधिकांश विद्यार्थी परिषद्‌, संसपा 
और संगठन कांग्रेस के सदस्य हैं। मेरे कहने पर उन लोगों में से एक-दो को छोड़कर सबने अपने-अपन 
दलों से इस्तीफा दे दिया है। युवकों की विधायक, निष्पक्ष शक्ति का उदय राजनीतिक दलों के सदस्य 
और उनके हाथ का खिलौना बनने से कदापि सम्भव नहीं है। छात्रों का संगठन, आंदोलन ओर संघष 
दलो के नेतृत्व में चले, यह मुझे मान्य नहीं है और यह बात छात्रों को भी मान्य नहीं होनी चाहिए |” 

इधर यह जुलूस निकला और 9 अप्रैल को जयप्रकाश बाबू की एक विराट्‌ जनसभा हुई, उधर 
विधानसभा में लड्नेवाले योद्धाओं का युद्धविराम हो गया | विहार ps मरम्मत के लिए दिल्ली 
भेज दिया गया। इसके पहले 8 अप्रैल को राज्यपाल द्वारा सत्रावसान की : घोषणा से पूर्व 
अध्यक्ष हरिनाथ मिश्र ने सदन को अनिश्‍चित काल के लिए इसलिए स्थगित किया था कि संसद सदस्य 
Fee का बिहार मे सरकारी निष्कासन नागरिक अधिकार का अपहरण बतानेवाले जनसंघ. कम्युनिस्ट 
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और संसपा-सभी नेता स्थगन के अनुकूल स्थिति पैदा कर रहे थे। कार्यक्रम के अनुसार वैठक को 
26 अप्रैल तक चलना था किंतु चर्चा थी कि मंत्रिपरिषदू स्वयं राज्यपाल के अभिभाषण की स्वीकृति 
के बाद सदन के चलने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है। कांग्रेस के दो गुटों में से एक के दारा स्थगन 
का विरोध होता, यह मान लिया जाए तो दूसरे गुट को प्रतिपक्ष के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। 


[दिनमान, संपादकीय, 4 अप्रैल 974. भँवर, लहरें और तरंग] 


पराधीन जन माने कमजोर केद्र 


केंद्र और राज्यों के संबंध की वहस समाजवादी विचारधारा के लोगों ने किसी समय इसलिए उठाई 
थी कि सरकारी राजनीति बदले। उन्होंने पहचाना था कि नीचे के स्तर से लेकर ऊपर तक शोषण 
का सिलसिला बन गया है और उसी को बनाए रखना ही राजनीति बन गई है। इससे प्रत्येक व्यक्ति 
पराधीन हो रहा है। वह अपने वर्तमान और भविष्य के लिए खुद सोचने और करने की जिम्मेदारी 
उठाने का अवसर नहीं पा रहा है। उसके लिए सब फैसले उसके ऊपर के स्वामी कर रहे हैं और 
राष्ट्रीय विकास में उसका योगदान घटता जा रहा है इस सिलसिले में सबसे नीचे के स्तर पर सबसे 
अधिक शोषण हो रहा है और उस स्तर के दलित, भूमिहीन, आदिवासी जैसे लोग क्रमशः राष्ट्रीय जीवन 
मे बाहर होते जा रहे हैं। राष्ट्रीय जीवन दिन-ब-दिन छोटा होता जा रहा है और उसके भी उपभोग 
का अधिकार कुछ-एक हाथों में सिमटता जा रहा है। 
पर कानूनी कटमुल्लों, मार्क्सवादियों और द्रमुकवालों ने अपने-अपने ढंग से यह बहस बिगाड़ दी। 
॥967 में जब केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार न रहने पर यह कोशिश करने का मौका 
आया कि लोकतंत्र का रहना दोनों जगह एक ही दल की सरकार रहने पर ही निर्भर न रहे, तो केंद्र 
के उन अधिकारों को चुनौती देने के बजाय, जो साधारणजन के अधिकार छीनने से जमा हुए थे, द्रमुक 
और मार्क्सवादी मुख्यमंत्री केंद्र पर नाटकीय दबाव डालने का प्रदर्शन करने लगे | यही तो राज्यों के 
कांग्रेस मुख्यमंत्री भी किया करते थे। 
गैरकांग्रेसी सरकारें अपने चारित्रिक पतन और केंद्र की अपार शक्ति, जिन दो कारणों से टूटीं, 
वे दोनों अब तक धीरे-धीरे बढ़ते रहे हैं। इसी के साथ बढ़ी है जनसाधारण की पराधीनता | आज निर्णय 
कर सकने और उसकी स्वतंत्र जिम्मेदारी उठाकर राष्ट्र में कोई रचनात्मक योग दे सकने की स्वतंत्रता 
प्रत्येक नागरिक के जीवन मे इतनी छिन गई है कि अब उनमे खुल्लमखुल्ला कहा जाता है कि राज्य 
में तुम्हारे शासक तो यही दो-चार हैं : इनके बदलने से केंद्र कमजोर हो जाएगा, इसलिए अपने शोषण 
और अत्याचार के गढ़ में पड़े रहो। ऐसा कहनेवाले नहीं जानते कि वे दरअसल कह यह रहे हैं कि 
अब सारे भारतवासी वोट देने को छोड़ पूरी तरह भाग्य के गुलाम हो गए हैं और उनमें से जो सबसे 
नीचे के आ पर हैं उनको खैरात बाँटी जाएगी । मगर वे पूरे तौर पर आजादी, बराबरी और स्वाधीनता 
नहीं पाएँगे। 
ऐसे ही वक्त में राजमन्नार समिति के सुझावों को तमिलनाडु विधानसभा ने द्रमुक के बूते पर 
स्वीकार काके केंद्र के अधिकारों में अच्छी-खासी कटौती की माँग की है। द्रमुक की नजर तो पहले 
की ही तरह तंग है, उसका हौसला अलवत्ता पहले से बढ़ा हुआ मालूम होता है। क्या इसीलिए कि 
वह देख रही है कि इस समय केंद्र कांग्रेस हर तरह से हर व्यक्ति की ताकत अपने पास बटोर लेने 
के चक्र में आ फॅस रही है और उसके नेताओं का एकमात्र काम सूबों के लिए दौँव-पेंच खेलना रह 
गया है? द्रमुक ने राज्य और केंद्र के संबंध में परिवर्तन इसलिए नहीं माँगा है कि जनसाधारण अपने 
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पैरों पर खड़ा होकर एक संपूर्ण राष्ट्र का हिस्सेदार होने का अनुभव कर सके। उसकी माँगों से स्पष्ट 
है कि वह मुख्यमंत्री को केंद्र की मर्जी का गुलाम बनने से बचाने पर ही जोर दे रही है। मुख्यमंत्री 
के साथ केंद्र का संबंध भी जनता के अधिकारों का निर्णय कर सकता है| इस विचार में उसे कोई 
विकृति नहीं दिखाई देती-यहाँ तक कि वह राजमन्नार समिति की यह सिफारिश भी मंजूर कर लेती 
है कि नए संविधान की रचना के लिए नई संविधान सभा नहीं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक 
संयुक्त समिति बनाना काफी होगा। 

विहार में जो आंदोलन चल रहा है राज्य और केंद्र का संबंध तत्काल तो उसके लक्ष्यों में शामिल 
नहीं, किंतु वह व्यक्ति को सिर्फ वोट देने की राजनीति से ऊपर उठाकर उसे वह आज़ादी वापस दिलाने | 
की आशा बँधाता है जो धीरे-धीरे सत्ता के लिए ही सोचने, बोलने, लिखने-पढ़ने और जीने की राजनीति 
बनाते रहने के कारण छिन गई हे | दोनों दृष्टियों में अंतर क्या है, यह पहचानने की ज़रूरत है। द्रमुक 
का केंद्र को एक प्रतिद्वंद्वी मानकर चलनेवाला रास्ता अंत में या तो केंद्र से विलकुल मुक्‍त हो जाने | 
का फल देगा या केंद्र को और अधिक कानून, पुलिस, फौज संग्रह करने के साथ-साथ राज्य सरकारों | 
को बनाने-बिगाइने और अधिक नियंत्रित रखने को उकसाएगा। इसके विपरीत राज्य के भीतर जनजीवन 
को सत्तालोलुप लोगों के कब्मे से छुड़ा जनसाधारण को राष्ट्रीय जीवन में ससम्मान पूर्णतर हिस्सा दिलाना 
है। इसी में केंद्र की असली ताकत का स्रोत है। पराधीन जनता को लेकर लोकतंत्र में केंद्र वास्तव 
में मजबूत नहीं हो सकता। ऊपर से और अधिक शक्ति संग्रह करते रहने के तर्क में फंसता हुआ 
वह भीतर से और अधिक कमजोर ही होता जाता है। 


[दिनमान, संपादकीय, 28 अप्रैल 974. भँवर, लहरें और तरंग] 


लोकतत्रमत्र 


लोकसभा में 0 मई को सत्रावसान के दो दिन पहले और राज्यसभा में सत्र के अंतिम दिन 4 मई 
को एक संविधान संशोधक विधेयक इस उद्देश्य से जल्दी-जल्दी पास किया गया है कि यदि विधायकों 
और संसद सदस्यों से जबरदस्ती त्यागपत्र दिलाया जाए तो स्वीकार न होने दिया जाए। इसके द्वारा | 
विधायिका और संसद के अध्यक्षों को यह अधिकार दिया गया है कि जैसी उचित समझें वैसी जाँच | 
करके वे पाएँ कि त्यागपत्र विधायक से जबरदस्ती दिलाया गया है या वह असली नहीं है तो उसे | 
ठुकरा सकते हैं। विधेयक का दोनों सदनों में विरोध हुआ परंतु मतदान के समय प्रतिपक्ष के सदन | 
छोड़ चुके होने से वह लोकसभा में एक बनाम 08 और राज्यसभा में दो बनाम 256 से पास हो | 
गया | 

दीखता है कि इस विधेयक के रचयिता कई बातें मानकर चलते हैं। एक : कोई विधायक स्वतंत्र 
बुद्धि से अंतिम निर्णय करने में समर्थ नहीं रह गया है | दो : किसी विधायक को यह अक्षुण्ण अधिकार 
भी नहीं है | तीन : चारों ओर विधायकों पर दबाव डाला जा रहा है कि वे त्यागपत्र दें। चार : विधायिका 
का अध्यक्ष, प्रतिनिधियों की सभा में एक जनप्रतिनिधि ही नहीं, कार्यपालिका और न्यायपालिका का | 
एक मिश्रित प्रतिनिधि भी है। पाँच : उसका अधिकार संसद के भीतर या विधानसभा के भीतर ही | 
नहीं, बाहर भी है | और अन्त में या कहें कि मूल में यह भी कि विधायक पर दवाव डालने का जनसाधारण 
को कोई अधिकार नहीं है। ये सब मान्यताएँ अवास्तविक तो हैं ही, परस्पर विरोधी भी हैं। 

यदि यह माना जाता है कि विधायक स्वतंत्र बुद्धि से निर्णय करने को समर्थ और अधिकारी हे 
तो उसके लिखे हुए त्यागपत्र पर, जब तक वह अपनी परवशता की शिकायत न करे, संदेह करने 
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का क्या तर्क है या क्या अधिकार है? MEPIS, 
यदि अध्यक्ष को ही यह फैसला करना है कि किसी विधायक ने अपनी मरजी से त्यागपत्र दिया 
$ कि नहीं, तो जो विधायक अपने विवेक से सचमुच समझता हैं कि वह अव अपन कर्तव्य का पालने 
करने में असमर्थ है, उसके त्यागपत्र देने के अधिकार में क्या यह हस्तक्षेप नही! यदि चारा ओर मे 
सभी जगह विधायकों पर दवाव डाला जा रहा हैं कि वे त्यागपत्र दे ही दें, तो एक तो यह स्थिति 
है नहीं, दूसरी हो तो ऐसे सर्वव्यापी दबाव के बावजूद विधानसभा म॑ बेट विधायक किनके और कितने 
लोकतंत्र प्रतिनिधि रह सकेंगे? यदि विधायक के लिखित ह को अध्यक्ष जवरदस्ती का नतीजा 
मानते रहें और विधायक मानता रहे कि उसका त्यागपत्र देने का णय उचित है तो क्या हे जबरदस्ती 
न होगी? और अन्ततः या मूलतः यह कि जिन्होंने प्रतिनिधि चुना है वे ही क्यों, द्या जिन्हे प्रतिनिधि 
चुनने का अधिकार है या हो सकता है, वे विधायक से कोई आग्रह करना चाहें और विधायक उमे 
स्वीकार करे तो क्या यह विधेयक दोनों के इस लोकतंत्री रिश्ते में बाधक नहा हागा? 
इस विधेयक के कानून बन जाने से विचित्र लोकतंत्र-विरेधी परिणाम होंगे। अध्यक्ष की जाँच 
का नतीजा यह निकल आए कि जबरदस्ती त्यागपत्र दिलाया गया तो स्वेच्छा से, द्वेष से, अंतरात्मा 
से-और क्यों नहीं कूटनीति से भी-त्यागपत्र देनेवाले विधायक को विधायिका में रोके रहने से वे नागरिक 
प्रतिनिधित्वहीन रहेंगे जिनका अब वह विधायक प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहता । इससे भी अधिक नुकसानदेह 
यह होगा कि किसी पार्टी को अपने इस निर्णय का पालन कराने की आज़ादी नहीँ रहेगी कि उसके 
विधायक त्यागपत्र दें । अध्यक्ष का फैसला उस पार्टी के किसी भी विधायक का त्यागपत्र रद्द कर सकेगा | 
विधेयक के विरुद्ध लोकसभा में एक तर्क यह भी दिया गया था कि अध्यक्ष के फैसले विवादास्पद 
होंगे और उन्हें अदालत में ले जाया जा सकेगा जो कि अनुचित है। विधिमंत्री गोखले ने इसे अनुचित 
नहीं मान; कहा, “अदालत में अब भी जाया जा सकता है और अदालत में जाने का अधिकार हम 
छीन नहीं रहे हैं |” यदि ऐसा है तो फिर विधेयक की ज़रूरत नहीं। जो विधायक जबरदस्ती से मजबूर 
होकर त्यागपत्र लिखकर अध्यक्ष को दे आए हैं वे पीछे से एक अर्जी भी लिखकर अदालत को दे 
आ सकते हैं। एक सदस्य ने आशंका जताई कि अध्यक्ष से भी त्यागपत्र स्वीकार करने या न करने 
के लिए जबरदस्ती की जा सकती है। पुलिस राज का स्वप्न देखनेवालों जैसा उत्तर आया-“एक-दो 
व्यक्तियों की सुरक्षा का इंतजाम अनेक की सुरक्षा के इंतजाम से अधिक सुगम है।” निःसंदेह यही 
तो पुलिस को बरावर सिखाया गया है कि वह एक-दो की सुरक्षा के लिए नियुक्त है, अनेक की सुरक्षा 
के लिए नहीं| पर इस उत्तर में अलोकतंत्री इतना ही नही, और भी कुछ है। इसमें निहित है यह भाव 
कि अब से लोकतंत्र को लोगों की इच्छा के बल पर नहीं चलाया जाएगा क्योंकि लोग या तो वोट 
देने के लिए हैं या फिर हैं ही नहीं। हैं तो केवल सत्ता की प्रतिस्पर्द्धा करनेवाले दल हैं जो लोगों का 
बजा इस्तेमाल करते हैं-क्योंकि लोगों के पास अपना दिमाग तो है ही नहीं | लोक के प्रति इतनी गहरी 
घृणा इस विधेयक के अंत्स्थल में काम कर रही है कि सरकार के साहस पर आश्चर्य होता हैं। 
यदि सरकार को घबराहट है कि बड़े पैमाने पर जोर-जबरदस्ती त्यागपत्र दिलाए जानेवाले हैं तो 
उसे विधायकों के प्रति इतने व्यापक अविश्वास के कारण जानने चाहिए। वे विधायक और जन कें 
रिश्ते में मिलेंगे। यदि विधानसभाएँ पार्टियों की भीतर की राजनीति का अखाड़ा बन जाएँ तो विधायकों 
और जनता के रिश्ते सहज नहीं रह सकते; उसने अपने प्रतिनिधि को वहाँ नीति और कार्यक्रम बनाने 
भेजा है, उखाड़-पछाड़ करने नहीं। 
विधेयक संसद के दोनों सदनों से स्वीकृत होकर राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए गया ह। अव 
इस पर बहस का गुंजाइश निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा में फिलहाल नहीं रही। किंतु आशा है कि 
समाज में यह वहस जारी रहेगी और यह विचार अवश्य जागृत रहेगा कि सार्वभौम सत्ता स्थाई रूप 
से जन में निहित हे. जनप्रतिनिधि में वह अस्थाई निवास करती है और यह भी कि अपने निर्णय का 
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अंतिम उत्तरदायित्व विधायक का ही है। यह तो समझा जा सकता हे कि किसी को जबरदस्ती के 
आगे एक वार झुकना पड़े, परंतु यदि वह विधायक है तो उससे यह भी आशा की जानी चाहिए कि 
वह यह बात अपने मुँह से कह सकेगा : उसका यह शिकायत करना ही जबरदस्ती का सबसे सच्चा 
और अकाट्य प्रमाण है। इस आलस्वीकार के विना किसी दूसरे के द्वारा अच्छी से अच्छी जाँच के 
भी शुरू होने का कोई तार्किक कारण ही नहीं है। मतदाता मे भी जब जबरदस्ती वोट दिलवाया जाता 
हे तो वह पहले अपने उम्मीदवार के माध्यम से शिकायत करता है तब मामले की जाँच होती है। 
परंतु जैसे जबरदस्ती वोट दिलाने के विरुद्ध जनमत जीवंत--और जागरूक है, वैसे ही विधायक से 
जबरदस्ती त्यागपत्र दिलाने के विरुद्ध क्यों नहीं है? क्या कभी संसदीय लोकतंत्र के तथाकथित रक्षको 
ने यह भी सोचा है? 


[दिनमान, संपादकीय, 9 मई ॥974. भँवर, लहरें और तरंग] 


“विधानसभा भंग करेंगे” 


शोषण से त्रस्त और अविश्वासी जनता की भीड़ ने और समय के तकाजे ने छात्रों के आंदोलन को 
एक कदम आगे बढ़ाकर उस जगह खड़ा कर दिया है जहाँ जयप्रकाश नारायण का विधानसभा भंग 
करो? के नारे को 'विधानसभा भंग करेंगे” का नारा बना देना पड़ा है। इसी के साथ राजनीतिक दलों 
के चरित्र से क्षुब्ध होकर उन्होंने विधानसभा पर धरने के साथ-साथ 2 तारीख के बाद इस्तीफा न 
देनेवाले विधायकों का घेराव भी, उनके वाल-बच्चों को मुक्त रखते हुए, करने को कहा है। आंदोलन 
को, जो कि गाँव-गाँव में संघर्ष समितियों का रूप ले चुका है, केवल पटना नहीं, बल्कि सारे विहार 
को बदलने का आंदोलन बनाए रखने के लिए उन्होंने सरकार को सब तरह का कर न देने का आदेश 
भी जनता को दिया है। यह आंदोलन कहाँ तक सफल होगा यह इस पर निर्भर है कि नौजवान गाँवों 
में जाकर काम करने के लिए किस हद तक तैयार हैं और विधानसभा के विघटन के काम को अधिक 
महत्त्वपूर्ण न समझकर गाँवों के काम को ही बरावर महत्त्व देने के लिए कहाँ तक उत्सुक हैं। जयप्रकाशजी 
के भाषण के तुरंत बाद छात्रों ने आगे के काम की योजनाएँ बनानी शुरू कर दी हैं। 

विधानसभा के विघटन के बाद क्या होगा? इसको लेकर जयप्रकाश नारायण के निर्दलीय जनतंत्रवाले 
सिद्धांत पर बहस खड़ी करने का जो प्रयल हो रहा है एक ओर उसे समाप्त करते हुए और दूसरी 
ओर छात्रों को एक नई राजनीतिक चेतना की ओर आकर्षित करते हुए जयप्रकाश नारायण ने साल 
भर तक यूनिवर्सिटी-कॉलेज से अलग रहकर अगले चुनाव की तैयारी करने का आग्रह भी किया है। 
छात्रों को केवल पढ़े-लिखे लोगों तक ही नहीं, दूसरे ग्रामीण नौजवानों के साथ मिलकर काम करने 
के बाद अपने को विधानसभा के आगामी चुनाव में उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार होना चाहिए। 

जयप्रकाश नारायण का लगान और टेक्स न देने का आंदोलन विहार सरकार तक ही सीमित 
है। केंद्र की ओर से आंदोलन स्थगित करवाने के जो प्रस्ताव उनके पास आए हैं उन्हे जयप्रकाश ने 
रह कर दिया है और केंद्र से आग्रह किया है कि वह भ्रष्टाचार मिटाने के उनके सुझाव पर अमल 
करे। 

बिहार सरकार, जो कि विहार की पैदावार घटाने और विहार की जिंदगी को नीचे गिराने को 
जिम्मेदार डे, वोट ले लेने के वाद जनविरोधी काम करने के कारण जनता की प्रतिनिध नहीं रह जाती. 
इसलिए पाँच साल तक उसी वोट के आधार पर बने रहने का भी उसको हक नहीं है--इस वात पर 
जोर देकर जयप्रकाश नारायण ने जनतंत्र की उस परिभाषा को बहस का विषय बना दिया हे जिससे 
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केवल पाँच साल के बाद वोट देना और बाकी समय अपने अधिकारों के लिए भीख माँगते रहना ही 
जनता का भाग्य बन जाता है। व जज Ff 

पुलिस द्वारा दमन के विरोध में अपनी सभा में जयप्रकाशजी ने एक नई वात स्वयं पुलिसवालों 
से कही। उन्होंने पुलिस को बगावत करने के लिए नहीं कहा, लेकिन उसे यह याद त कि महँगाई 
और शोषण के तंत्र में बह भी दूसरे लोगों की तरह पीड़ित है और अपने हा देशवासिया पर गोली 
चलाने का हुक्म उसके विचार का विषय होना चाहिए। 


[दिनमान, संपादकीय, 9 जून 974. भँवर, लहरें और तरंग] 


बिहार आंदोलन का यथार्थ 


“पटना जाकर आए हैं? अच्छा तो कम्युनिस्टों का जुलूस बड़ा था कि जयप्रकाश नारायण का?” इसका 
जवाब किसी कदर सही-सही देने की कोशिश करके जैसे ही आप दम लेंगे अनिवार्य प्रश्न आएगा, 
“तो क्या जयप्रकाश नारायण का आंदोलन सफल होगा?” 
ये दोनों प्रश्‍न साधारण जिज्ञासा से कुछ अधिक अभिव्यक्त करते हैं। पहला यह दिखाता है कि 
भारतीय राजनीति की दो परस्पर विरोधी और असमान प्रवृत्तियों की तुलना करने का मोह अभी तक 
हमसे छूटा नहीं है। कम्युनिस्ट प्रदर्शन वर्तमान व्यवस्था की संवैधानिक प्रामाणिकता की पूजा करते हुए 
उसमें मे पार्टी के लिए केंद्रीय शक्ति बटोरने का प्रतीक है। दूसरा उस प्रामाणिकता के दुरुपयोग से 
जनसाधारण की जो शक्ति खींचकर राज्य में संकेद्रित कर दी गई है, उसे जनसाधारण को लौटा देना 
भी चाहता है दूसरा सवाल-क्या यह आंदोलन सफल होगा-यद्यपि सफलता की अलग-अलग परिभाषाएँ 
मन में रचाकर पूछा जाता है, बहुधा वह उत्तर में संदेह की ही अपेक्षा करता है। मानो पूछनेवाले के 
मन में वर्तमान व्यवस्था को पूरी तौर से अस्वीकार कर देने का भयद आश्चर्य काम कर रहा हो? 
ठीक भी है. गाँव में पढ़नेवाले मेली कमीज और टूटी चप्पल पहने लड़कों की भीड़ को आज और 
भी सामने देखकर समाजवाद के विविध रूपों पर बहस करने और इस इंतजार में जीनेवालों को कि 
क्रांति की सही कार्रवाई किसी एक दिन भविष्य में की जाएगी, आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है। फिर 
भी यही सवाल पूछनेवाले अनेक ऐसे जागरूक शंकालु भी हैं जो आंदोलन के भविष्य के बारे में कोई 
भी सवाल न पूछनेवाले श्रद्धालुओं या उम्मीदवारों से बेहतर हालते में हैं | वे यदि नहीं जानते कि आंदोलन 
की परिणति कहाँ जाकर होगी तो कम से कम वे जागृत जनसाधारण के प्रयल से एक समीक्षक का-सा 
लगाव तो रखते हैं। संयोगवश उनको वह उत्तर सही जान पड़ता है जो प्रधानमंत्री ने शिमला विश्राम 
से लौटकर दिया था : “जनता खुद तय करेगी कि जयप्रकाश नारायण का आंदोलन देशहित में है 
या नहीं।” चाहे प्रधानमंत्री के मन में जनता के निर्णय की पूर्वनिश्चित शकल रही हो, जनता के निर्णय 
करने का अधिकार मानना इस आंदोलन को सही ढंग से समझने में एक कदम आगे बढ़ना ही है। 
फ़िर भी जिनके हाथ में सत्ता है और जो जनता की नहीं केवल हुकूमत की भाषा समझने के 
आदी हो चुके हैं, उनका मन इस आंदोलन से इतना विचलित हो गया है कि संदेह होता है कि वे 
इसे समझ भी पाएंगे या नही | वे इसे केवल कुर्सी हथियाने का मायाजाल कह रहे हैं। परस्पर विरोधी 
जसी खबरें दिल्ली के अखबारों में छप रही है। कहां लिखा जाता है कि जयप्रकाश नारायण से अब 
कोई बातचीत नहीं की जाएगी, कहीं यह कि अभी दरवाजा बंद नहीं हुआ। असलियत शायद यह 
है कि आंदोलन के टूटने का इंतजार हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जव आंदोलन विखरने 
लगेगा तो बिखरते-विखरते भी वह सत्ताधारी दल के लिए कुछ उपयोगी हो जाएगा । इस उम्मीद के 
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पीछे हुकूमत वुद्धि के अलावा कांग्रेस की भीतरी लड़ाई भी काम कर रही है। हमारे इस अनुमान का 
आधार यह है कि अभी तक जितनी व्यापक जनचेतनाएँ सामने आई हैं सवका किसी न किसी रूप 
में इस्तेमाल सत्ताधारियो ने अपनी कुर्सी मजबूत करने के लिए किया है चाहे वे किसी भी पार्टी के 
हों । विरोधी पार्टियों से ज्यादा अच्छी तरह यह काम सरकारी पार्टी कर सकती है | यह तो केवल अनुमान 
है किंतु जो निश्चित हे वह यह कि कांग्रेस की भीतरी लड़ाई का इस्तेमाल यह आंदोलन अपनी अभिवृद्धि 
के लिए नहीं कर सकता। करना चाहे तो भी उसे गाँव-गाँव में फैली चेतना इससे रोकेगी। पर यह 
आंदोलन का काम चौतरफा ढंग से कर रहा है | यह हर वने-वनाए और निर्जीव संस्थान को तोड़ रहा 
है। पहले तो सर्वोदय में ही इसको लेकर मतभेद है; कांग्रेस में दो वर्ग तो हो ही गए हैं चाहे दोनों 
बिलकुल आमने-सामने न आना चाह रहे हों। और फिर विरोधी दलों में से तो हर एक में कुर्सी और 
जनता को लेकर विच्छेद की नीबत आ ही गई है। इसके बाद जो काम आंदोलन अपनी प्रगति के 
सिलसिले में करेगा उसके कारण नौजवानों के भीतर भी घिसे-पिटे अवसरवादी और विचारहीन या दिखावटी 
क्रांतिकारी नेतृत्व को अलग कर देनें की प्रक्रिया शुरू होने की आशा है। ऐसे आंदोलन से यह अपेक्षा 
करना कि वह बीच में किसी समय ठहरकर एकदम यथास्थितिवादियो से समझौते की बातचीत करने 
लगेगा तभी संभव है जब ऐसी उम्मीद करनेवाला जनता को यह अधिकार हर्गिज न देना चाहता हो 
कि वह अपनी अस्थाई अनुमति के आधार पर बननेवाले संस्थानों को कभी सर्वसत्तावादी न बनने दे | 
कुल मिलाकर यह आंदोलन जनता के इसी अधिकार की माँग है और यह माँग छात्र नेतृत्व से लेकर 
केंद्र सरकार तक सभी स्तरों पर यथास्थितिवादियो को परेशान कर रही है। 

जो आंदोलन के टूटने का इंतजार कर रहे हैं उनके पास शोषित और दलित भारतीय के अभी 
तक के चरित्र का प्रमाण है। वह अंत में एक जगह जाकर बार-बार टूटता दिखाई दिया है। वास्तव 
में जब-जब ऐसा दिखाई दिया है तब-तब उसका कारण भारतीय जन नहीं बल्कि उसका नेतृत्व रहा 
है। आंदोलन के अभी तक के इतिहास में नेतृत्व बहुधा शहरों का मध्यवर्गीय रहा है जिसने आंदोलन 
को छात्रों, किसानों, मजदूरों या सफेदपोशों की जमातों में बॉटकर चलाने की कोशिश की है | यह सुविधाजनक 
रहता है। इससे किसी एक जमात के आंदोलन की बदीलत मिलनेवाली शक्ति दूसरे को पहुँचने की 
संभावना कम होती है और वह अंततः नेतृत्व को ही लाभ पहुँचाती है। नौजवानों के अव तक के 
सब आंदोलन राजनीतिक दलों ने इसी प्रकार भुनाए हैं। विश्वविद्यालय में अधिकार और शिक्षा संबंधी 
छोटी-मोटी फेरबदल की माँगें अकेले विद्यार्थियों ने उठाई, राजनीतिक दलों ने उनसे उत्पन्न चेतना को 
फौरन अपने खाते में डाला-लेकिन अपनी नीति और कार्यक्रम में कभी जोरदार तोर पर छात्रों की 
इन मागो को नहीं रखा | आज पहली बार छात्रों ने अपनी ऐसी माँगें मजदूरों, किसानों, सफेदपोशों-गरज 
यह कि पूरे समाज की आकांक्षाओं के साथ जोड़ दी हैं। इससे एक नए ढंग का नेतृत्व पैदा होने का 
सामान मुहैया होता है जो कि हर बार एक जमात की माँगें लेकर आगे बढ़कर फिर राजनीतिक दलों 
के सरकार बनाने के षड्यंत्र में विलीन हो जानेवाले नेतृत्व से भिन्न होगा। यह एक सैद्धांतिक संभावना 
है। वास्तव में यह हो सकेगा या नहीं यह संघर्ष समिति के आंदोलन के ग्रामसंचालकों पर निर्भर है। 

स्वयं संघर्ष समिति के आंदोलन में दो प्रकार की धाराएँ हर समय काम करती रहेंगी, यह स्वीकार 
करना आंदोलन के प्रति वृथा भावुक न हो जाने के लिए आवश्यक है। यह धारा तो शोषित और 
हताश नागरिक को उसकी दिन-प्रतिदिन की गुलामी से मुक्ति दिलाकर एक संपूर्ण राष्ट्रीय दृष्टि और 
साहस देना ही अपना लक्ष्य मानती रहेगी और दूसरी वर्तमान व्यवस्था के तंत्र से मिली पद्धतियों के 
द्वारा जल्द से जल्द नतीजे निकालने को उत्सुक रहेगी । जल्द से जल्द निकलनेवाला नतीजा एक नई 
विधानसभा और उसमें एक नई सरकार ही दिखाई. देती है। किंतु यह दूसरी धारा के साथ जुड़ा हुआ 
रहे तो यह अंतिम लक्ष्य नहीं बन सकता। 5 जून के भाषण में श्री जयप्रकाश नारायण ने कुछ बातें 
ऐसी कही हैं जो एक प्रकार के लोगों को इस आंदोलन के भीतर से एक नई पार्टी बनाने और साल 
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भर के बाद चुनाव में कूद पड़ने का सपना दिखा सकती हैं। दूसरी ओर उन्होंने भावी उम्मीदवारों के 
चयन पर गाँव-गाँव की जनसंघर्ष समितियों का अंकुश रखने की वात भी कही हे । आंदोलन के टूटने 
का जिन्हें भय या इंतजार है वे इसी अंकुश के विफल होने की उम्मीद लगाए वेठ हैं। अगर यह विफल 
हुआ तो आंदोलन वास्तव में मूलतः विफल हो जाएगा और अत्यंत आशावादी दृष्टि से देखा जाए 
तो भी कुल नतीजा इतना ही निकलेगा कि विहार के राजनीतिक दलों में एक छोटी-मोटी छँटनी हो 
जाएगी और कुछ नए छात्र नेता उनमें जहाँ-तहाँ प्रतिष्ठित दिखाई देंगे। 
जयप्रकाश नारायण ने 5 जून को एक ओर विधानसभा भंग करने के लिए धरना उपचुनाव का 
बहिष्कार जैसे कार्यक्रम दिए और दूसरी ओर लगान की अदायगी, तकावी का वापसी और सहकारी 
बैंक से मिले कर्जे को छोड़ अन्य कर्जों की वापसी न करने का कार्यक्रम दिया। जनसभा में, जिसमें 
बहुलांश पटना के वाहर के ग्रामीण छात्रों का था, दूसरेवाले कार्यक्रम पर सबसे अधिक उत्साह के साथ 
जय-जयकार हुआ | इसका मतलब सिर्फ यही नहीं निकलता कि यह दूसरा कार्यक्रम विधानसभा भंग 
करने के तात्कालिक और प्रतीक कार्यक्रम से अधिक बड़ी जनसंख्या में स्वीकृत हुआ बल्कि यह भी 
कि पटना के लोगों को भी निरे विधानसभा-विसर्जन से यह अधिक अर्थमय मालूम हुआ। विधानसभा 
भंग करने के कार्यक्रम में जेल जाना अनिवार्य है, और यह सभी जानते हैं कि जेल जाने को उलुक 
लोगों की संख्या विराट्‌ नहीं । जिस तरह विरोधी दलों ने विधानसभा छोड़ने के मामले में अपनी यथास्थितिवादिता 
का परिचय दिया है वैसे ही जेल जाने के मामले में भी आंदोलन को कुछ समर्थन दें तो आश्चर्य नहीं 
होना चाहिए। इससे हो सकता है कि आंदोलन के टूटने की आशा रखनेवालों का धीरज बढ़े। पर 
यह उतना बुरा शायद न होगा जितना कि विधानसभा भंग करने के समर्थकों का अपना धीरज छोड़कर 
ऐसे कार्यक्रमों को पकड़ना हो सकता है जो कि अंततः राज्य की हिंसाशक्ति को मौका देते हों। 


[दितमान, संपादकीय, 6 जून 974. भँवर, लहरें और तरंग] 


इंदिरा ब्रिगेड की गोली 


5 जूने का शाम का विधानसभा भंग करो' जुलूस राजभवन से लोट रहा था। जयप्रकाश की जीप 
आग निकल चुका थी, बाका लोग सड़क छोड़कर गलियों से पैदल या जिसे जो मिली वह सवारी पकड़कर 
गाँधी मैदान की सभा के लिए जाने की कोशिश में तितर-बितर हो गए थे। वेली रोड पर सड़क के 
दाना आर लगी बाड़ के पीछे से किसी ने कहा गोली चली है। कोई विश्वास करना नहीं चाहता था। 
वह दिन इतना अच्छा और भरा-पूरा बीता था। “अपनी शांति से मेना और पुलिस को हमने हरा दिया 

हे"-विजय की यह भावना मन में थी। गोली चलना उस विजय का छिन जाना होता। 
_ _ पर थाड दर बाद एक क बाद एक. पाँच धड़ाके सुनाई दिए। पटाखे से या किसी और धमक 

से ये कितने भिन्न थे। गोली के ही थे। 

जहाँ गोली चली वहाँ से सौ गज पीछे एक पुलिस न धरा डाल दिया | बेली रोड पर हँसते-गाते 
लड़कों से लदा-फँदा एक ट्रक सहसा रुक गया और लड़के कूदकर नाले में भाग गए। वहीं पुलिस 
की एक जीप में लगे वेतार में मजिस्ट्रेट की आवाज सुनाई दी--“बेली रोड पर एक मकान से गोली 
* चली है। वहाँ इंदिरा ब्रिगेड का दफ्तर हे | पुलिस का एक ड्राइवर घायल हुआ है | मैंने एक और आदमी 
के कपड़ों पर खून देखा है। इससे लगता है और भी कछ घायल हुए होंगे। जुलूस का अधिकांश आगे 
निकल चुका है। इस गोली का जुलूस स काई सबंध नहीं है।” मजिस्ट्रेट का मतलब था कि जुलूसवालों 
ते आला नहीं चलाई ह। भले आदमी ने यह बहुत अच्छा किया कि यह रपट अपने साथी अफसरों 
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तुरंत दे दी, नहीं तो एक बीखलाई हुई सामंती सरकार, जिसे जनता पर भरोसा नहीं रह गया है 
कुछ कर डालती और बाद में उसका दोप असामाजिक तत्त्वां पर डाल दिया जाता। 

सारे शहर में, वल्कि विहार भर में हिंसा भड़कानेवाले इस गोली-कांड पर नौजवानों ने कहीं भी 
कोई जवावी कार्रवाई नहीं की | शांति वनाए रखने की नौजवानों में आज मवसे अधिक इच्छा है। मानवीय 
सामाजिक प्रश्‍न पर हानवाल आदालनों को शांति-व्यवस्था बनाए रखने की समस्या माननेवाली राज्यशक्ति 
की तुलना में शांति के लिए कहीं अधिक संकल्प उनके मन में हे | क्योंकि वे अपने सारे आंदोलन 
को अहिंसा के आधार पर संगठित करना चाहते हैं। 4 जून को कांग्रेस का एक जुलूस निकलनेवाला 
था, वह नहीं निकला | उसको जगह 'समाज-विरोधी तत्त्वों को डराने के लिए' सीमा सुरक्षा बल और 
केंद्रीय आरक्षा पुलिस क तीन हजार जवान, सौ वख्तरवंद गाड़ियों में बैठे, जिनकी छत पर बंद्रक तनी 
हुई थीं, शहर भर म॑ धूम | सीमा सुरक्षा वल के प्रधान राजदेव ने कहा यदि आंदोलनकारी समूह हिंसक 
हो उठेगा तो दल के जवान उसका सामूहिक जबाब देंगे। हमारे पास अस्त्र का, तैयारी का और संख्या 
का वल है। हाँ, यदि आंदोलन शांतिमय रहा तो हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक संवाददाता ने पूछा 
“क्या टैंक भी सड़कों पर घुमाए जाएँगे?” उत्तर था “समाज-विरोधी तत्त्व और गुंडे अपनी ताकत दिखाने 
की कोशिश करके देखें “ जरूरत होगी तो टैंक भी आ जाएँगे | इंदिरा ब्रिगेड के दफ्तर से गोली चलने 
के बाद टैंक तो नहीं लेकिन जनमत ज़रूर उसके विरुद्ध आ गया है। जयप्रकाश के जनसभा में यह 
कह देने से कि कोई बदला लेने की कोशिश न करे, पाप का घड़ा अपने आप डूबेगा, लोगों पर यह 
असर पड़ा है कि हिंसा का आरोप जनता पर लगानेवालों की पोल खुल गई। कोई आश्चर्य नहीं कि 
इसीलिए पटना में अफवाह फैली हो कि इंदिरा व्रिगेडवाले जयप्रकाश को ही खत्म कर देना चाहते 
थे। 

परंतु कांग्रेस अध्यक्ष ने बजाय ऐसी अफवाहों का खंडन करने और अपनी शिवसेना के कान उमेटने 
के, उसे त्याज्य पुत्र वना दिया है । उनके इस दावे पर कि इंदिरा ब्रिगेड का कांग्रेस से कोई संबंध 
नहीं है, अधिकांश में लोग हँमे और साथ ही साथ गुस्सा हुए है | मामले को और भी पेंचीदा इंदिरा 
बिग्रेड के सार्वदेशिक प्रधान संचालक डॉ. आर. एम. मनोहर ने यह कहकर वना दिया है किं बिहार 
में हमारी कोई दुकान नहीं है और बेली रोडवाली दुकान का माल नकली है | हो सकता है कि कांग्रेस 
के भीतर एक ही ठप्पे से चलनेवाले कई गुटों की तरह इंदिरा विग्रेड में भी कई गुट हॉ--शायद दो 
गुट हैं भी। कहा जाता है कि यह संगठन प्रदेश में दो शाखाओं में वँटा हुआ हे। एक का शिक्षामत्री 
डॉ. रामराजसिंह का नेतृत्व प्राप्त है और इसका कार्यालय पटना में डाक बँगले के उस कमरे में था 
जिसमें पिछले दिनों वम विस्फोट हुआ था और जिसमें अभी तक कोई सजा किसी को नहीं मिली है 
और दूसरी शाखा कांग्रेसी विधायक श्री फुलेनाराय क॑ नेतृत्व में चल रही थी । इसी के लिए बेली रोड 
का यह मकान सरकार से लिया गया जिसमें से 5 जून को जुलूस पर गाली चलाई गड | 

फुलेनाराय के विरुद्ध जव्ती कुर्की की कार्रवाई के साथ ही गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया 
गया है और जोर-जोर से उनकी खोज भी की जा रही है, पर पुलिस उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं कर 
पाई | पटना में यह अफवाह जोरों पर थी कि फुलेनाराय एक बहुत बड़े मत्री क घर म हा सरक्षण 
पाए हुए हैं जहाँ तक अधिकारी पहुँच नहीं पा रहे हैं। अब सुना हे कि वह नपाल पहुँच गए ह। 
परंतु पुलिस की मुस्तैदी की और ईमानदारी की तारीफ पटना भर में हो रही है कि उसने दो मिनट 
में छापा मारकर ।7 मुजरिमो को रँगे हाथों पकड़ा और तीन बंदूकें, पाँच देशी पिस्तोल, पचास कारतूस 
और दो हथगोले बरामद किए हैं। मकान पर ताला लगाकर पहरा विठा दिया गया ह आर उन कारा 
को भी अपने पहरे में ले लिया है जिनका इंदिरा विग्रेड उपयोग कर रही थी। आश्चर्य तो इस बात 
पर प्रकट किया जा रहा है कि दो मिनट के भीतर फुलेनाराय भागन में केस सफल हो गए! ख़बर 
है कि सत्रह गिरफ्तार लोगों में से दो ने कहा है कि गोली चलानेवालां म॑ विधायक महोदय भा थ। 
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गोली-कांड की घटना के बाद जहाँ एक ओर फुलेनाराय को कांग्रेस दल से मुअत्तल कर दिया 
गया है. वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री गफूर ने अपने निजी सचिव श्री मलिक को वर्खाश्त कर दिया है। 
कहा जाता है कि श्री मलिक का इंदिरा ब्रिगेड से काफी संबंध था और वह उसे आर्थिक सहायता 
भी देते थे। SN 

प्रधानमंत्री ने, जिनके नाम का दुरुपयोग करके सशस्त्र ब्रिगेड चलाई जा रहो ह, प्रधान सेनापति 
डॉ. आर.एम. मनोहर को आदेश दिया है कि वह कांग्रेस अध्यक्ष और गृहमंत्री कों सब बात समझा 
दें। डॉ. मनोहर ने प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें बताया था कि बिहार राज्य में उन्होंने अभी तक कोई 
शाखा नहीं खोली है। आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में अधिकृत शाखाएँ 
हैं। इंदिरा ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं भूतपूर्व संसद सदस्य वशीर अहमद खाँ। 


[दिनमान, संपादकीय, 6 जून 974. भँवर, लहरें और तरंग] 


बदनाम मौत का सामान 


बिहार में छात्र संघर्ष समिति की लंबी लड़ाई के उद्देश्यों से चिंतित होकर केंद्र और राज्य सरकार ने 
आंदोलन को कुचलने की नीति स्थिर कर ली है | उन्हें आशा है कि पवनार में विनोवा-जयप्रकाश भेंट 
और सर्वसेवासंघ सम्मेलन से आंदोलन को बल देनेवाले नतीजे नहीं निकलेंगे। बिहार में 5 जुलाई 
मे कालेज खुलवाने के सरकारी निर्णय को लेकर विद्यार्थियों में फूट पड़ेगी और बिहार राज्य में जहाँ-तहाँ 
छिटपुट हिंसात्मक प्रदर्शनों का विस्तार होने लगेगा जिससे सख्ती और पुलिस आतंक का जो औचित्य 
नहीं रहा था वह फिर से सिद्ध किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री गफूर ने 9 जुलाई को विधानसभा में कहा 
कि पिछले कुछ दिनों से विधानसभा भंग आंदोलन में हिंसा आ गई है और इससे सिद्ध है कि आंदोलन 
अब बुझते दीए की लौ बनकर रह गया है। 
इस समय आंदोलन के सामने दो खतरे हैं-- एक यह कि बाहर उसकी नकल करने को इच्छुक 
लोग अपने स्वार्था के कारण उसे बदनाम कर दें और दूसरा यह कि बिहार के छात्रों को ठोस कार्यक्रम 
न दे पाने के कारण वे कालेज खुलने या न खुलने के प्रशन पर बिखर जाएँ। 
कलकत्ता में जयप्रकाश की विरोधी दलों से वातचीत से ऐसा प्रकट हुआ है जैसे जयप्रकाश ने 
उनसे और अन्य राज्यों से भी बिहार जैसा आंदोलन चलाने को कहा है। इसके दो मतलब निकाले 
जा सकते हैं-एक यह कि बिहार में जो लंबी लड़ाई का आंदोलन है वह सारे देश में लोकतंत्री जीवन 
के पुनरुद्धार के लिए जरूरी है | इससे वैसा ही आंदोलन अन्यत्र भी होना स्वाभाविक है | दूसरा मतलव 
यह हो सकता है-जो कि कुछ स्थानीय नेताओं ने निकाला है-कि जयप्रकाश ने हमें आशीर्वाद दिया 
है कि हम अपने राज्य में आंदोलन का नेतृत्व करें। 
यह दूसरा मतलव बिहार के आंदोलन की अंदरूनी ताकत के लिए कितना घातक है इसका अंदाजा 
इसी वात से लग सकता है कि बिहार में जो दल विधानसभा भंग करने के मामले में आधे मन से 
शामिल हैं वे अन्य राज्यों में विधानसभा भंग करने के पूरे मन से खिलाफ हैं। उन्हें तो एक ऐसा आंदोलन 
फायदेमंद साबित होगा जिसमें विधानसभा बनी रहे और उसी के भीतर उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी मिल 
जाए। 
गृहमंत्री और मुख्यमंत्री की आशा के विपरीत जयप्रकाश ने दावा किया है कि | अगस्त से आंदोलन 
म॑ सरकार ठप करो अभियान शुरू होगा | विधानसभा भंग होने के वाद भी संघर्ष समिति समाज-परिवर्तन 
के लिए आंदोलन जारी खेगी, ऐसा भी उन्होंने दोहराया है। 
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पर अब तक समाज-परिवर्तन के संबंध में संघर्ष समिति की ओर से कोई कार्यक्रम स्पष्ट रूप 
से नहीं आया है, इससे भी सरकारी क्षेत्रों में इस आंदोलन को परास्त करने की आशा बढ़ी है। ग्राम 
क्षेत्रों में सिविल नाफरमानी की ॥942 जैसी अवधारणा ही आज के लिए काफी मानकर संघर्ष समिति 
चल रही है, यह वात आंदोलन के प्रति बुद्धिजीवी क्षेत्रों में भी अरुचि जगाने में सफल हो रही है। 
इन क्षेत्रों में एक पिटा-पिटाया प्रश्न जो वहुधा पूछा जाता है वह यह है कि क्या अंततः यह आंदोलन 
सफल होगा? यह मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का स्वाभाविक प्रश्‍न है : वह चाहता है क्रि वह असफल हो 
जाए और यदि असफल न होता हो तो मैं इसमें शामिल हो जाऊं । 

परंतु एक और ताजा प्रश्‍न भी है जो सहानुभूतिपूर्वक पूछा जा रहा है और अनुत्तरित रहता है। 
आंदोलन के पास ग्रामस्तर पर नई चेतना और नया नेतृत्व उठाने के लिए सिविल नाफरमानी के साथ-साथ 
और क्या कार्यक्रम है? एक वर्ष तक जो विद्यार्थी पढ़ाई छोड़े रहेंगे वे क्या करते रहेंगे जिससे उनका 
जीवन रचनात्मक बना रहे और उनसे संपर्क में आनेवाले जीवन में समाजवादी बरताव को इच्छा और 
समझ पैदा होती रहे । 

इसका उत्तर यदि और देर से आया तव शायद बहुत देर हो चुकी होगी | अगस्त में राष्ट्रपति 
चुनाव के वाद कभी सितंबर में विधानसभा कांग्रेस के आयसी झगड़ों के कारण भंग होगी, ऐसा अनुमान 
राजनीतिक क्षेत्रों में लगाया जा रहा है। यदि यही होना है तो यह भी मान लेना चाहिए कि आंदोलन 
के स्वयं अपनी कमजोरियों से शिथिल पड़ जाने पर भी वह केंद्र सरकार के हाथों बख्शा नहीं जाएगा | 
अपने सर पर अंदरूनी संकटों के बावजूद मुख्यमंत्री गफूर की यह गर्वोक्ति कि वह जयप्रकाश नारायण 
को भी सजा देने से नहीं चूकेंगे, सरकार की इसी नीति का प्रमाण है। वह आंदोलन की स्वाभाविक 
मृत्यु की आशा पहले से ही कर रही है और सोचती है कि यदि अपनी मौत मरता हुआ आंदोलन 
हिंसा और दिशाहीनता का कलंक लेकर दमन का आतंक पीछे छोड़कर मरे तो क्या कहना-उसके 
बाद फिर कभी ग्राम क्षेत्रों में जनचेतना जगाने का कोई नाम भी न लेगा। 


[दिनमान, संपादकीय, 4 जुलाई 974. भँवर, लहरें और तरंग] 


8 अगस्त-॥5 अगस्त 


8 अगस्त 942 को कांग्रेस ने महात्मा गाँधी के नेतृत्व में भारत की स्वाधीनता की घोषणा और विदेशी 
शासक को देश छोड़कर जाने को मजबूर करने के लिए अहिंसक सत्याग्रह का आह्वान किया था | दूसरे 
दिन इस अभियान के प्रणेता महात्मा गाँधी सहित गिरफ्तार कर लिए गए और फिर आगे का कार्यक्रम 
एक स्वतःस्फूर्त बहुमुखी अंग्रेज सरकार बिरोधी आंदोलन बनने लगा जिसके बर्वर दमन की कहानी 
जनता को लाठी, गोली, बलात्कार और यंत्रणा के नए-नए आविष्कारों से उजाड़ने की कहानी है। जिस 
दिन स्वाधीनता की घोषणा हुई वह 8 अगस्त 942 था। जिस दिन अंग्रेजों का खाली किया दफ्तर 
भारतीयों को मिला वह 5 अगस्त, 947 था। 8 अगस्त स्वाधीन भारत की देशी सरकार का त्योहार 

नहीं है, जनता का त्योहार है। सरकारी त्योहार 5 अगस्त ही माना गया था और अब भी हैं। 
इतिहास की तारीखें अगर लिख जाती हैं तो अपनी जगह बनी रहती हैं; पर उनकी पहचान बदलती 
रहती है। स्वाधीनता संघर्ष के विविध प्रयलों के विभिन्न ऐतिहासिक दिन हैं पर किसी एक समय उनको 
पहचानने की हमारी दृष्टि उस समय के हमारे राष्ट्रीय चरित्र से ही फूटती है। इस चरित्र के निर्माण 
को लेकर किसी भी समाज में हर समय जो बहस चला करती है आज मोटे तौर पर उसके दो पक्ष 
हैं--एक 8 अगस्त और दूसरा 5 अगस्त | एक जनसाधारण की स्वाधीन होने की छटपटाहट, दूसरा 
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विशिष्ट वर्गों की सत्तारूढ़ रहने की आकांक्षा-एक विहार का छात्र आंदोलन, दूसरा राजनीतिक दला 
का सत्ताकांक्षी स्वरूप । इन दोनों पक्षों में अनेक भेद-विभेद हैं--वर्ग में भय और संशय के कारण उभयसंभव 
है, सत्ताधारी वर्ग में सत्ता छिनने की आशंका के कारण आपस में छीना-झपटी है जिसके कभी-कभी 
क्रांतिकारी होने का धोखा होता है, और आंदोलन में मिलावट तो है ही, मिलावट के वहाने उसमें अनुरक्त 
हो जानेवाले और मिलावट के अस्वीकार के वहाने उससे विरक्त हो जानेवाले जि ं। पर इन 
विचित्रताओ के रहते हुए भी भारतीय जीवन के इस दीर का सघर्ष दा हा दिशाओं के वीच है। एक 
जन-जन के निर्णय के अविच्छेद्य अधिकार, काम, रोजगार, रचना और रस की दिशा, दूसरी जन-जन 
के निर्णय के अधिकार की अवज्ञा, कर्महीनता और परमुखापेक्षिता की दिशा। 
यह संघर्ष ही आज का सत्य है, इसका प्रमाण नहीं चाहिए-यह सवका दाख रहा है। दिन-व-दिन 
भारतीय समाज के समूह के समूह कर्म के दायरे से बाहर ठेले जा रहे हवे अपन धध और अपनी धरती 
से अपने संबंध अर्थात्‌ अपने मानसिक जीवन के स्रोत से वंचित हो रहे हैं। कोशल और विद्या जो उनके 
हाथ में थी, नई सत्ता संरचना में उनके हाथ से छिन रही है और नए कोशल तथा नई विद्याओ में उनको 
हिस्सा नहीं मिल रहा है। ये गुण कुछ ही लोगों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं और पूँजी तथा संगठन के 
भारी प्रतिष्ठान की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मनुष्यों को मशीनी मजदूर बनाते हुए उनमें इस 
प्रकार वितरित किए जाते हैं कि सभी निर्णायक ज्ञान कुछ ही हाथों में सिमटा रहे। व्यापक जनसमाज 
को या मशीनी मजूर या निरा उपभोक्ता बनाकर छोड़ देनेवाला यह प्रौद्योगिकतंत्र भारतीय जाति-व्यवस्था 
और जमींदारी परंपराओं की मदद से अमानवीय अत्याचार क्रा एक नया संसार बना रहा है। 
हरिजन पर जुल्म उसका सबसे प्रकट और सवसे दर्शनीय उल्लेखनीय रूप है, क्योंकि जाति और 
प्रीद्योगिक सत्ता के मूल का वह धुर उदाहरण है। परंतु जो सवर्ण के हाथों हरिजन पर हो रहा है वही 
शासन से जमा की हुई पूँजी के शक्ति के प्रतिष्ठान, काला धन के हाथों निर्धन पर हो रहा है। 
वित्तीय पूँजी और राजनीतिक अधिकार से बहुत अधिक लोगों के वंचित होकर निस्तेज हों जाने 
से देश में रचनात्मकता घटी है जिससे शासन की बिरादरी की वह प्रतिष्ठा भी घट रही है जो 5 
अगस्त को उसे मिली थी। यह अनुभूति शासक वर्ग के लोगों को तीव्रता से होने लगी है कि भारत 
की जनता का बहुत अधिक समय तक शासन और शोषण करने के लिए भूखे-नंगों की निगाह में 
अपनी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा बढ़ाना आवश्यक होगा। युद्ध और संहार का सामर्थ्य बढ़ाकर यह 
प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कोशिश की जाने लगी है। यह भारत के शासक वर्ग को विदेशी ताकतों 
की निगाह में प्रतिष्ठा दिलाएगी और उसके कारण भारत के भूखे-नंगे लोग उसकी इज्जत करेंगे, 
ऐसा विचार शायद कई दिमागो में काम कर रहा है। 
आक्रमण से रक्षा की तैयारी से कोई नागरिक इनकार नहीं करेगा, लेकिन जिस स्वाधीनता की 
रक्षा के लिए उसे आक्रमण के विरुद्ध तैयार होने को कहा जाता है वह उससे देशी शासक ही धीरे-धीरे 
छीनते जाएँ तो एक समय आएगा कि उसके पास बचाने योग्य सिवाय अपनी जान के कुछ न वचेगा। 
बचाने योग्य सिर्फ जान रह जाने पर उसकी कीमत स्वाधीनता ही होती है। ४ 
एक बड़ी सामरिक शक्ति बनने की नीयत भारत की है ऐसा अकसर सुनने में आने लगा है, 
पर इतिहास में आज तक भीतर से टूटे और गुलाम नागरिकों को लेकर किसी राष्ट्र ने कोई बड़ा युद्ध 
नहीं जीता है-भारत ही अपवाद क्यों हो? 
शोषण और दासता से मुक्तं जनता जिसकी हो वैसा ही भारत एक बड़ी शवित बन सकता हैं, 
अन्यथा वह बड़ी शक्तियों के उद्देश्यों को पूरा करनेवाला एक माध्यम बनकर रह जाएगा और यह 
8 अगस्त और ॥5 अगस्त के संघर्ष की दुर्भाग्यकारी परिणति होगी। 


[दिनमान, संपादकीय, 8 अगस्त 974. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 
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शि... 


सीमा के पार का आदमी 


इस सप्ताह इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान ने तीन समझौतों पर हस्ताक्षर कर के दोनों देशों के 
बीच डाक, दूरसंचार और यात्रा सुविधाएँ तत्काल जारी करने का निर्णय किया है। साथ ही साथ इस 
बात पर भी सहमति हुई है कि दोनों देशों के वीच वायु यातायात, उद्योग-व्यापार और सांस्कृतिक तथा 
वैज्ञानिक संबंध पुनः कायम करने के वारे में भी विचार किया जाए | इनके फलस्वरूप दोनों के आपसी 
संबंधों को सामान्य बनाने तथा राजनीतिक संबंध पुनः कायम करने में निश्चय ही सुविधा मिलेगी | 
डाक, दूरसंचार तथा यात्रा सुविधाओं से संबंधित समझौते तुरंत लागू होंगे तथा ऐसी संभावना 
कि लगभग एक माह की अवधि में इन मुद्दों पर दोनों देशों के संबंध सामान्य हो जाएँगे। 965 
में भारत-पाक सीमा संघर्ष की शुरुआत के समय दोनों देशों के वीच चिट्टी-पत्री, आवागमन आदि में 
जो व्यवधान हुआ था, उसकी समाप्ति के पूर्व ही 497 के घटनाक्रम ने रही-सही कड़ी भी तोड़ दी 
धी। उस समय से संबंध पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। भारत के विमान के अपहरण का भी इसमें 
हाथ था | यद्यपि शिमला सम्मेलन में ही दोनों देशों ने आपसी संबंधों में सुधार तथा उन्हें सामान्य बनाने 
की इच्छा प्रकट की थी, फिर भी इस दिशा में ठोस कदम अभी ही उठ सका है। 
इन समझौतों के वारे में इस्लामाबाद में दोनों देशों की ओर से जारी की गई संयुक्‍त विज्ञप्ति में 
कहा गया है, “चिट्टियों, डाक और पार्सल आदि, दूरसंचार सेवाओं तथा यात्रा के लिए वीसा जारी करने 
के वारे में दोनों पक्षों ने समझौता किया है | वंवई के बहुएक्सचेंज क्षेत्र तथा कराची के बहुएक्सचेंज 
के बीच उपग्रह के माध्यम से छह माह के भीतर संबंध कायम करने का निर्णय किया गया हैं। सामूहिक 
तथा व्यक्तिगत रूप से तीर्थस्थानो की यात्रा के वारे में व्यवस्था करने का निर्णय हुआ है | दोनों शिष्टमंडलों 
के नेताओं ने शिमला समझौते के तृतीय अनुच्छेद को लागू करने के वारे में विचार-विमर्श किया। यह 
निर्णय किया गया कि दोनों देशों के वायु-शिष्टमंडल शीघ्र मिलेंगे और दोनों के ऊपर उड़ान के 97। 
के मामले तथा पुनः ऐसी उड़ानें चालू करने के प्रश्‍न पर विचार-विमर्श करेंगे। यह भी सहमति हुई 
कि भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि आपस में मिलकर दोनों देशों के बीच व्यापार तथा सांस्कृतिक 
और वैज्ञानिक आदान-प्रदान के ऐसे माध्यम निकालेंगे जो कि दोनों के लिए लाभप्रद हों । दोनों शिष्टमंडलों 
की धारणा थी कि शिमला समझौते के पालन -के रास्ते में आनेवाली कठिनाइयों को सहिष्णुता और 
धीरज से दूर किया जा सकता है।” र 
इस्लामाबाद में हुए ये तीन समझौते निश्चय ही शिमला समझीते की उस उद्दाम भावना का आगे 
बढ़ाने की कड़ी हैं जो कि संघर्षों के बावजूद समय-समय पर उभर आती है। यह भावना है-भारत 
और पाकिस्तान की जनता की मूलभूत सांस्कृतिक एकता तथा सद्भाव की | संघर्षो तथा संदेह के काले 
बादल भले ही कभी-कभी आ जाएँ, फिर भी यह तथ्य अपनी जगह पर वहुत महत्त्वपूर्ण हे कि आज, 
विभाजन की चौथाई शताब्दी के वाद भी, इन दोनों की समस्या का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष मानवीय तथा 
सांस्कृतिक है | दोनों देशों की सीमा के इस पार और उस पार आज भी हजारों परिवार ऐसे हैं जिनके 
स्वजन राजनीतिक दीवाल से बँट गए हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो खून के रिश्ते से बँधे हुए न होकर 
के भी मानसिक रूप से एक दूसरे की संस्कृति के निकट हैं। दो ऐसे भूखंडों के बीच किसी तरह की 
बोलचाल न होना तथा एक-दूसरे से मिलने-जुलने पर वंदिश कितना बड़ा अभिशाप हे, यह कोई भुक्तभोगी 
ही जान सकता है | हमें विश्वास है कि डाक, दूरसंचार तथा आवागमन के सामान्य होने से दोनों देशों 
की जनता की भावनात्मक एकता बढ़ेगी तथा इनकी शांतिप्रिय प्रवृत्तियों को बल मिलेगा | 
भारत और पाकिस्तान के वीच की राजनीतिक दीवालें और दुखद संघर्ष दोनों देशों की जनता 
पर कभी भी पूरी तरह से हावी नहीं हो सके हैं। अभी हाल ही में अमृतसर दूरदर्शन केंद्र मे 'पाकीजा' 
फिल्म के प्रदर्शन पर लाहौर की जनता की जो प्रतिक्रिया हुई, वह कम से कम दो अजनबी यां परस्पर 
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विरोधी संस्कृतियों का प्रतीक नहीं है। 97 तक पाकिस्तान के पत्रों में भारतीय साहित्यकारों की रचनाओं 
का प्रकाशन तथा भारतीय पत्रों में वहाँ के साहित्यकारी का चचा पारस्परिक सद्भाव और दिलचस्पी 
का परिचायक है। हमें विश्वास हैं कि इस्लामाबाद समझीतों की पृष्ठभूमि में दोनों देशों की जनता की 
सांस्कृतिक तथा साहित्यिक एकालकता उभरेगी तथा ऐसी भावना राजनीतिक निकटता के मार्ग में सहायक 
होगी। इस संदर्भ में इन समझोतो का व्यापक स्तर पर स्वागत स्वाभाविक है, भले ही ये समझौते स्वयं 
सीमित दायरे में हों। इसमें भी संदेह नहीं कि इनसे दोनों देशों के संबंधों में आर अधिक स्वाभाविकता 
तथा सामान्यता आएगी। परी - 
वास्तव में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों के वीच चिट्ठी-पत्री, किताव, अखवार, फिल्म 
और.संगीत का आना-जाना तीनों देशों के लिए न केवल एक अच्छा राजनीतिक निर्णय हे वल्कि एक 
बुनियादी. सांस्कृतिक आवश्यकता है। बांग्लादेश जव पूर्वी पाकिस्तान था तव पाकिस्तान में बंगला को 
दूसरी राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिली हुई थी और वहुत-से उदू और पजावा वालनेवाले बंगला 
सीख रहे धे-भले ही उसका पूरा और हितकारी इस्तेमाल न हो पा रहा ही। वतमान पाकिस्तान में 
उर्दू अब भी प्रधान भाषा है। पंजाबी और पश्तों आदि अपने को पहचानने और बढ़ाने लगी हैं। इनमें 
से पंजाबी का तो पाकिस्तान की सीमा के इस पार प्रयोग होता ही है, इससे इन दो भाषाओं में आदान-प्रदान 
मनुष्यों में समझदारी बढ़ाने में सहायक हो सकता है। परंतु पाकिस्तान में उर्दू के रचना जगत को भारत 
के उर्दू और हिंदी रचना जगत से भी बहुत कुछ लेने और देने को होगा। इन दोनों के माध्यम से 
अन्य भारतीय भाषाओं से भी पाकिस्तान के साहित्यप्रेमियों का संबंध हो सकता है। ऐसी आशा करने 
का. आधार यह तो. है ही कि भारत में हिंदी-उर्दू का एक व्यापक भोगोलिक क्षेत्र है, यह भी है कि 
इन: दोनों की -एकता की परंपरा भी है और इसके प्रमाण हैं कि वह भारत में ही नहीं पाकिस्तान में 
भी पाई जाती: है|... 

. भारत तथा पाकिस्तान के संबंधों को पंचशील के सिद्धांतों के आधार पर चलाने की दिशा में 
भी इस्लामाबाद में एकत्र दोनों शिष्टमंडलो ने आस्था प्रकट की है। अभी तो यही बहुत बड़ी बात मालूम 
होती है, लेकिन प्रयास तो करना ही चाहिए | वैसे तो इन दोनों भूखंडों की समस्याएँ, सांस्कृतिक एकात्मकता 
तथा पारस्पेरिक समानता को देखते हुए इनके संबंध दो बहुत अच्छे पड़ोसियों से भी अधिक घनिष्ठ 
होने चाहिए | वर्तमान. परिस्थिति में सामान्य संबंधों पर बल देना पर्याप्त हो सकता है, पर अंततोगत्वा 
इस्लामाबाद में निर्णीत विषयों का दायरा बढ़ाकर ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें दोनों देशों के बीच 
बाधारहित संपर्क हो सके। 


[दिनमान, 22 सितंवर १974. असंकलित] 


पानी दो 


निराशा में डूबे लोगों के लिए सरकार जब कोई अच्छा काम धमाके के सांथ करती है तो आशा एकाएक 
जागती. तो. है पर: निराशा. एकाएक: गायव नहीं हो जाती। समय लगता है और उस समय में सरकार 
स्या करती है यह जानना चाहिए | क्योंकि वह बहुत नाजुक वक्‍त हुआ करता है : एक तरह से काम 
करने पर सरकार निराशा के स्थाने पर विशवास जगा सकती है, और अन्य एक तरह से केवल आतंक 
उपजाकर रह: जा सकती हे । समय पर नीति और कार्य का निर्देश सरकार को दे सकने की राजनीतिक 
शक्ति से हीन जनसाधारण आज बहुज देर से हुए तस्करी-विरोधी अभियान को चुपचाप आशा से देख 
रहा हैं।-जम्राखोरों को प्रधानमंत्री: की. सार्वजनिक चेतावनी ने उसकी आशा में कुछ वृद्धि की है पर 
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विश्वास की सृष्टि की अभी प्रतीक्षा हे। अनाज के दाम घटेंगे और वेगेजगारो को काम मिलेगा तभी 
यह अभियान पूर तार पर सफल माना जाएगा, अन्यथा डर यह है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति गिरि के जैसे 
उत्तेजक और हिंसक वक्‍्तव्यों को सुनकर जनता तस्करी के खिलाफ इस शानदार लड़ाई को भी सत्ताधारी 
वर्ग के भीतर की आपसी लड़ाई मानने लगे और यह अभियान भी उसी विरक्ति का शिकार हो जाए 
जो मुख्यमंत्री वनाने-गिराने की लड़ाइयों के प्रति कम से कम विहार की जनता दिखा चुकी है। पर 
ऐसा होगा नहीं, यह मानने के यथेष्ट कारण भी हैं जिनमें प्रमुख यह है कि तस्करीबंदी ने खाद्य के 
दामों में गिरावट शुरू करा दी है और यह संकेत दे दिया है कि देश की आर्थिक कमजोरी का कारण 
देश की मजदूर-किसान जनता नहीं बल्कि तस्करी, जमाखोरी और मत्ता-का तिगड़ा है। तस्करी और 
जमाखोरी में पैसे का अनुत्पादक इस्तेमाल झूठी संपत्ति पैदा करता है और फिर उसी के प्रसार के लिए 
दाम बढ़ते हैं। मेहनत मे रोजी कमानेवालों की दुर्दशा का कारण यही खोखला संपत्ति संसार है, यह 
वात अव और छिपाए रखना असंभव हो गया है और इसके लिए हमें प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना 
चाहिए। इसका कार्य-कारण संबंध ऊपर से दीखता नहीं है, पर इतना तो निर्विवाद है कि यह संसार 
भारत के मजदूर-किसान की संपत्ति को विदेश के हाथ चोरी-छिपे बेचता रहा है। 

तस्करी के वैभव में जीनेवाला सम्पन्न वर्ग देश में उत्पादन बढ़ाना नहीं चाहता | वह इस चिरसत्य 
को जानता है कि उत्पादन में कमी होने से उसका तव तक कुछ नहीं बिगड़ेगा जब तक कि उत्पादन 
के फल का वितरण भी उसके हाथ में है : निर्धनतर वर्ग ही मरेंगे, जैसा प्रधानमंत्री ने अपनी । अक्टूबर 
की रेडियो-भेंट में कहा है। इसलिए यदि निर्धनतर वर्ग को उत्पादन करने का अवसर और उत्पादन 
पर अपना अधिकार न मिले तो इस शासक वर्ग को कोई चिंता नहीं, वह पानी न वरसने से दुखी 
नहीं है, सुखी ही है। उसे दाम बढ़ाने का एक अर्थशास्त्रसम्मत आधार मिल जाता है। फिर भी आज 
कुछ विद्वान ईश्वर को अकाल का कारण वताते हुए नहीं थकते। वे इस मोटे सत्य को छिपा देना 
चाहते हैं कि ईश्वर ने यदि आकाश अपने हाथ में रखा है तो धरती वह निश्चय ही मनुष्य को सौंप 
चुका है। वह उसका प्रबंध कैसा करता है इसमें ईश्वर का कोई दखल नहीं। 

आज कई इलाकों में जो हिंदुस्तानी आदमी भूख से मुरझाकर मर रहा है वह इसलिए नहीं मर 
रहा है कि अनाज पैदा नहीं हुआ : इसलिए मर रहा है कि उसके पास तस्कर जमाखोर-सत्ताधारी तिगडडे 
को मुँहमाँगा दाम देने को पैसा नहीं है। पैसा इसलिए नहीं है कि उसके पास उत्पादक काम नहीं है। 
उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में सौ में कम से कम अस्सी के पास जमीन नहीं है जिसे वह अपनी समझकर 
उसमें पैसा पैदा करने में अपना गर्थ और आनन्द माने। यदि बड़ा किसान पानी न बरसने के कारण 
निराई-बुवाई न कराएँ और धान पैदा न होने के कारण मिल न चलाएँ तो इस अधिकारहीन व्यक्ति 
को खाने को नहीं मिलेगा। पानी न बरसने से बड़े किसान या मिल-मालिक को कोई खास नुकसान 

नहीं हुआ करता। उसके पास पहले का जमा अनाज भी रहता है और पैसा भी, इसी से वह सिंचाई 

का इंतजाम करने को व्याकुल नहीं है और वह यह अधिक लाभकर समझता है कि बार-बार सूखा 
पड़ता रहे। 

हर दूसरे-तीसरे साल यह वर्ग हजारों हिंदुस्तानियो को अगर जान से नहीं मार पाता तो भूख से 
घिसटाकर उनकी बुद्धि और प्रतिभा को तो मार ही दिवा करता है। वह उन्हें जमीन पर कब्जा नहीं 
करने देता, पानी नहीं देता, अक्षर नहीं देता क्योंकि इन तीनों का मेल उसे एक स्वतंत्र राजनीतिक 
व्यक्ति बना देगा। हर बार वह उसकी जान बचाने के शोरगुल को एक सनसनीखेज मनोरंजन के तौर 
पर उन मध्यवर्गी बुद्धिजीवियों के सामने पेश करता है जो इन घिसटाए जानेवाले हिंदुस्तानियोँ से दूर 
बैठे हैं। वह इसमें अतिरंजना भी करता है पर यह मरनेवाले के हक में नहीं, उसके up की हक में 
होती है क्योंकि अतिरंजना के वहाने असलियत के प्रति अविश्वास भी फैलाया जा सकता है। भोगोलिक 
दूरी को मानसिक दूरी बनाते जाने के इस सिलसिले से बुद्धिजीवी के सामने नतीजा यह निकलता है 
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कि मरतो को सहायता पहुँचाना और जव व दोबारा मरने लगें तो फिर सहायता पहुँचा देना ही हमारा 
और उनका रिश्ता है। यह रिश्ता शोषित वर्ग और मध्यवर्ग दोनों के लिए मृत्युकारी ह | समाज की 
कल रचनात्मक शक्ति को एक होने से रोककर यह रिश्ता पिछड़े वर्ग को दैन्य और मृत्यु के मुँह में 
और बुद्धिजीवी को पहले अत्याचार फिर दया की अर्द्धसामंती दुनिया में धकलता जाता हे | 

आज भी हर बार की तरह गरीब ही मर रहे हैं। पर हम इस चिरसत्य न मानकर पूछना होगा 
कि गरीब ही क्यों मर रहे हैं जो अपनी प्राथमिक आज़ादी-अपने पैरो पर खड़े होने का शक्ति से 
वंचित हैं। इसके साथ ही हमें यह मॉग भा करनी होगी कि आज इनकी जान सबसे पहले बचाई जाए 
पर इम तरह नहीं कि उसका उद्देश्य अगली वार इनके मरने पर इनका जान वचान क लिए इन्ह जिंदा 
रखना हो। आज जान के साथ-साथ उन्हें जमीन, पानी और काम क साधना पर अधिकार देने की 
माँग करनी होगी। यह उनके राजनीतिक अधिकार उन्हें वापस देने का माग हंगा और हाना चाहिए 
क्योंकि किसी भी समाज में देवी विपत्ति के समय मरते वही हैं जिनक राजनीतिक अधिकार उनके 


पास नहीं होते। 


[दिनमान, संपादकीय, 6 अक्टूबर 974. भँवर, लहरें और तरंग] 


इंदिरा-जयप्रकाश 


। नवंबर को सहसा इंदिरा-जयप्रकाश बातचीत की खबर सुनकर ज्यादातर लोग चकित रह गए। एक 
दिन पहले दिल्ली के प्रेस क्लब में जब जयप्रकाश नारायण ने प्रधानमंत्री से वात करने में अपनी सहमति 
दोहराई थी तव भी, यह देखते हुए कि दोनों के रुख बहुत ही विपरीत हैं, बातचीत की कोई आशा 
जनसाधारण को नहीं थी। 90 मिनट की बातचीत के बाद भी दोनों का रुख वही रहा जो पहले था। 
प्रधानमंत्री देश की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति के बारे में जयप्रकाश नारायण से एकदम असहमत 
श्रीं। उनका कहना था कि देश की कठिनाइयों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। “सरकार जनसाधारण 
का दुख दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। जमाखोरों और तस्कारो के खिलाफ कारवाई रग ला 
रही है, पिछले कुछ महीनों की कोशिशों से कई इलाकों में दाम कम हो गए हैं। इस सिलसिले में सरकार 
और भी उपाय करेगी। अफसोस है कि राजनीतिक दल राजनीतिक स्वार्थो के कारण जनता के कष्टो 
का बहुत फायदा उठा रहे हैं।” उसी दिन शाम को एक विराट जनसभा में प्रधानमंत्री ने घोषणा की 
कि सरकार और विधानसभा, बिहार की हो या कहीं और की, सिर्फ इस वजह से बर्खास्त तो नहीं 
की जा सकती कि सड़कों पर उसकी बर्खास्तगी की आवाज़ उठी है। जनता द्वारा निर्वाचित सरकार 
को जुलूस में लगे नारों के जवाब में बर्खास्त कर देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है । उन्होंने कहा 
कि मैं संसद और संविधान की सीमा के बाहर के किन्ही उपायों के आगे नहीं झुकूँगी । श्रीमती गाँधी 
ने कहा कि गुजरात विधानसभा भंग करना 'बहुत बड़ी गलती' थी, उससे गुजरात में कुछ भी नहा 
सुधरा | 
र बिहार के नेताओं के वारे में उन्होंने कहा, “हम उन्हें देशद्रोही तो नहीं कहते किंतु ऐसा दीखता 
है कि वे विनाश की ओर जा रहे हैं।” प्रधानमंत्री ने कहा कि अतीत में भी सरकारें भंग की गई 
किंतु भारत का जनता न चुनाव का रारता अपनाया है। राज्य वि पानसभाएँ और सरकारें लोकतंत्री 
तरीके मे चुनी जाती हैं। "मेरी समझ में नहीं आता, विधानसभाओं को भंग करने के आदोलन लोकतंत्र 
का मजबूत करने क आदोलन केसे कहे जा सकते हैं।' 
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यह सभा वीर शिवाजी के अभिषेक की तीसरी शताव्दी पर हो रही थी। भीड़ में कुछ स्त्रिया 
'दाम घटाओ भाषण मत दो' आदि के नारे लगाने लगी। श्रीमती प्रधानमंत्री ने कहा, इन्हें नारे लगाने 
के बजाय सहयोग देना चाहिए जिससे दाम घट जाएँ। 

जिस दिन दिल्ली और पटना दोनों जगह बंद का आयोजन था आचार्य कृपलानी के ज्ञापन कें 
उत्तर में प्रधानमंत्री का एक पत्र प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने चुनाव और शिक्षा पद्धति में सुधार का 
समर्थन किया था किंतु श्री जयप्रकाश नारायण और उनके समर्थकों के जन आंदोलन की नीति की 
आलोचना की थी। उन्होंने लिखा है, “जन आंदोलन की नीति प्रतिनिधि लोकतंत्र की भावना के विरूद्ध 
हे और विहार विधानसभा तत्काल भंग करने की माँग के आगे हम नहीं झुकेंगे।” आचार्य कृपलानी 
ने यह ज्ञापन 6 अक्टूबर को दिया था और 4 अक्टूबर को एक पत्र भी लिखा था! दोनों के ही 
उत्तर में प्रधानमंत्री ने यह पत्र 27 अक्टूबर को श्री जयप्रकाश नारायण से आकस्मिक भेंट कें कुछ 
दिन पहले लिखा | भेंट के बाद उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को श्री जयप्रकाश नारायण में बातचीत का 
ब्यौरा दिया और मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री का पूर्ण समर्थन किया | इंदिरा-जयप्रकाश बातचीत में खाद्यमंत्री 
श्री जगजीवन राम भी कुछ देर के लिए उपस्थित थे। 

2 नवंबर को सबेरे दिल्ली से हवाई जहाज में पटना पहुँचकर श्री जयप्रकाश नारायण ने विरोधी 
दलों के नेताओं को प्रधानमंत्री मे अपनी बातचीत का हाल बताया | बातचीत के वाद दिल्ली में ही 
उन्होंने कहा था कि वातचीत से कोई समझोता नहीं निकला | हमारा आंदोलन और तेजी से जारी रहेगा। 
हमें याद रखना होगा कि हमारा संघर्ष हमेशा शांतिमय रहेगा हम पर कोई कितना भी जुल्म क्यों न 
करे। 

दिल्ली में श्री जयप्रकाश नारायण ने यह भी कहा था कि बातचीत में श्रीमती इंदिरा गाँधी ने 
विहार आंदोलन से और दूसरे राज्यों में उसके हो सकनेवाले प्रभाव से चिता प्रकट की । मैने उन्हें मुद्रास्फीति, 
चुनाव संशोधन, भ्रष्टाचार, विशेष रूप से राजनीतिक भ्रष्टाचार, शिक्षा का पुनर्गठन आदि मसलों का 

महत्त्व वताया, गफूर मंत्रिमंडल और विधानसभा भंग करने के अलावा मैंने उनका ध्यान देश की अत्यंत 
न्राजुक हालत की ओर दिलाया और उनसे कहा कि यदि लोकतंत्रीय संस्था ओं और प्रक्रियाओं में जनता 
का विशवास बनाए रखना है तो स्थिति को सुधारने के उपाय तुरंत करें। 

2 नवंबर को पटना में जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा घोषणा करा दी गई कि सरकार किसी का भी 
घेराव 4 नवंबर के दिन नहीं होने देगी । केंद्रीय रिजर्व पुलिस और विहार मिलिट्री पुलिस की 600 कंपनियाँ 
और 50 मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर लगा दिए गए | जगह-जगह शिविर जेल खोलने का आदेश दिया गया 
क्योंकि बिहार की कुछ जेलों में जहाँ 8 हजार जन की जगह है, 40 हजार जन अभी भरे हुए हैं। 
पटना शहर के 30-30 मील दूर तक बाड़ें लगाकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा दल के जवान 
तैनात कर दिए गए थे | शहर के अंदर भी कहीं-कहीं तो इतनी सख्त बाड थीं कि काँटेदार तार, बॉस-बल्ली 
आदि सबके खर्चे का अनुमान लगाते हुए सर्वोदय के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष 
से बाढ़ सहायता के लिए जो 6 करोड़ रुपया बिहार सरकार को प्राप्त हुआ था शायद वह सब इसी 
काम में लगा दिया गया है। आंदोलन के पहले जवाबी हमले का श्रीगणेश सूचनामंत्रालय के उपमंत्री 
श्री धर्मवीर सिन्हा और भाकपा के विधायक श्री चतुरानन मिश्र ने बिहार के बाढ़ नामक नगर में एक 
सभा के रूप में किया। श्री धर्मवीर सिन्हा ने कहा, “श्री जयप्रकाश नारायण आदरणीय नेता हैं किंतु 
उनके आंदोलन का जमकर मुकाबला करना होगा क्योंकि वह लोकतंत्र के विरुद्ध है।” 

श्री जयप्रकाश नारायण ने पटना में 2 नवंबर को कहा कि चूँकि प्रधानमंत्री ने बिहार विधानसभा 
के विसर्जन की माँग ठुकरा दी है इसलिए जनता असेंबली के चुनाव का काम अब 3 दिसंबर तक 
रुकेगा नहीं बल्कि जल्दी शुरू हो जाएगा | वह एक चुनाव आयोग इस काम के लिए नियुक्‍त करेंगे। 
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को तैयार न होंगी, जयप्रकाश नारायण ने कहा कि दिल्ली की उनकी वार्ता में प्रधानमंत्री ने यह वात 
उनसे नहीं कही थी । उन्होंने विधानसभा भंग करने में अपनी कठिनाइयों का ही बयान किया था | जयप्रकाश 
नारायण ने कहा, “न मुझे कोई जल्दी है न मेरे लड़कों को, संघर्ष लवा चलेगा | विधानसभा और लोकसभा 
के चुनाव 976 और 77 में किसी समय होंगे तव लोग अपना निर्णय मुना देंगे | लेकिन जनता असेंवली 
के चुनाव का काम अभी शुरू हो जाएगा। इस चुनाव को करने में कुछ अश लगेगा | लाग इस चुनाव 
में भी अपना निर्णय देंगे और संविधान के अधीन होनेवाले चुनाव में भी। आंदोलन शांतिपूर्ण चलेगा 
लेकिन अधिक ताकत से चलेगा।” जनता असेंवली के गठन की कोई तारीख श्री जयप्रकाश नारायण 
ने घोषित नहीं की। उन्होंने कहा, “हमारी राय में विधानसभा तो भंग है ही और संविधान के अधीन 
जब कभी आम चुनाव होगा तो अंतिम फैसला हो जाएगा। हाँ, अगर चुनाव ही न कराया जाए तो 
दूसरी वात है।” 4 तारीख के आंदोलन के पहले पटना में सरकार की इस प्रतिज्ञा के अनुसार कि 
जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा, जबरदस्त तरीके से गिरफ्तारियाँ शुरू हुईं। फिर भी लोग साइकिल, 
नाव, पैदल किसी न किसी साधन से पहुँचे और दोपहर के समय श्री जयप्रकाश नारायण का शांत 
जुलूस वित्तमंत्री श्री दारोगाप्रसाद राय के घर का घेराव करने पहुँचा। 
श्री जयप्रकाश नारायण और उनके साथ ही चलते हुए प्रसिद्ध उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु 
और वीसियों सर्वोदय कार्यकर्ता पुलिस के लाठीचार्ज से घायल हुए, टाइम्स आफ इंडिया के अनुसार 
श्री जयप्रकाश नारायण कुछ समय बेहोश पड़े रहे | उसी समय पुलिस आँसू गोले फेंकती रही । कुछ समाजवादी 
कार्यकर्ताओं, सर्वोदई स्वयंसेवकों, संवाददाताओं और जनसंघ नेता श्री नानाजी देशमुख ने मिलकर 
श्री जयप्रकाश नारायण के चारों ओर घेरा डाल दिया। जब जयप्रकाश नारायण को होश आया तो वह 
कह रहे थे कि मुझको मारना है तो आकर मार सकते हो। जो जनता का नमक खाता है क्या उन्हे 
जनता के नौकरों के साथ यही बरताव करना चाहिए? सत्याग्रहियों ने पुलिस को यह कहकर फटकारा 
कि जालिमो, देश के सबसे अधिक अहिंसक व्यक्ति को लाठी से चोट पहुँचाकर तुमने क्या किया है? 
क्या तुम जानते हो श्री नानाजी को ज.प्र. को बचाने में काफी चोट लगी? श्री श्यामनंदन मिश्र को मामूली 
चोट आई। श्री रेणु बेहोश हो गए थे। एक मित्र उन्हें उनके घर ले गए। सर्वोदय सूत्रों ने कहा कि 
श्री जयप्रकाश नारायण पर तीन बार लाठी पड़ी। उनकी बाई पसलियों तथा दाई बाँह में चोट आई। 
इसके बाद श्री जयप्रकाश नारायण ने 5 तारीख को पटना बंद और 6 तारीख को बिहार बंद की घोषणा 
पूर्णतया शांत जुलूस पर पुलिस के निर्दय लाटीचार्ज' के विरोध में की | उसी समय मुख्यमंत्री श्री अब्दुल 
गफूर ने एलान किया, “मुझे खुशी है, यद्यपि अधिकारियों को शहर में जगह-जगह पत्थर फेंककर और 
सड़क रोककर उत्तेजित करने की चेष्टा हुई तो भी आज कोई बड़ी गंभीर घटना नहीं होने पाई और 
अधिकारियों ने अत्यंत संयम से काम लेकर स्थिति को होशियारी से सँभाल लिया ।” श्री गफूर ने पटना 
की जनता को 'शांत रहने और अपने को मोटे तौर पर घेराव कार्यक्रम से अलग रखने' के लिए धन्यवाद 
दिया | उन्होंने इस खबर का खंडन किया कि सेना राज्य सरकार की सहायता के लिए तैयार खड़ी थी। 
पुलिस को यह बताने के लिए कि जुलूस किधर जा रहा है और लोग कहाँ-कहाँ से आकर शामिल हो 
रहे हैं, एक हवाई जहाज सारे रास्ते जुलूस के ऊपर उड़ता रहा, मुख्यमंत्री स्वयं मुख्य नियंत्रण कक्ष 
में बठ हुए जुलूस की रोकथाम की कार्रवाई का संचालन करते रहे। 
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार सबेरे 9 बजे हजारों विद्यार्थियों के साथ श्री जयप्रकाश नारायण के 
नेतृत्व मं जुलूस कदमकुआँ के उनके निवास से लोहानीपुर, आर्यकुमार मार्ग और गोविंद मित्र मार्ग होते 
हुए अशोक राजपथ पर आया | बी.एम. कालेज के पास पुलिस ने सबसे पहले जुलूस को रोका | जयप्रकाश 
नारायण को जीप को रोककर पुलिस ने सत्याग्रहियों पर लाठी चलाई। जयप्रकाश नारायण की जीप 
आध घट वहा खड़ी रह गई। इसके वाद पुलिस के इस घेरे को तोड़ने के लिए नौजवानों की लहर 
के वाद लहर आती गई। जब वे गाँधी मैदान पहुँचे तो पुलिस ने जोरदार लाठीचार्ज किया लेकिन 
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भीड़ जयप्रकाश के पीछे-पीछे चलती रही | वह जीप से उत्तरं पड़े थे और पैदल चल रहे थे। इस पर 
पुलिस ने सशस्त्र सिपाहियों का एक और घेरा सत्याग्रहियो के बहुत आगे जाकर डाल दिया पर हजारों 
नर-नारी और बच्चे गाँधी मैठान में मधुमक्खियों की तरह टूट पड़े | पुलिस ने कई बार ऑयगैस छोड़ी | 
सत्याग्रही स्टेट बैंक के अहाते में चले गए | जयप्रकाश नारायण भी वहाँ कुछ मिनट के लिए गए और 
जाकर फिर जुलूस को फेजर रोड से विधानसभा की ओर ले चले | छात्र संचालन समिति के सदस्य 
रघुपतिसिंह ने कहा, “विहार में पुलिस राज हो गया है।” विरोधी राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी 
पुलिस के लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा कि “मैंने अपने 80 वर्ष 
के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में ऐसी नंगी वर्वरता नहीं देखी थी जैसी आज पटना में देखी 
है। अंग्रेजों के राज में भी मैंने इतनी बेशर्मी से जुल्म ढाते हुए सिपाहियों को नहीं देखा था। अगर 
में जीता रहा तो इसके जो जिम्मेदार हैं उनके होश दुरुस्त कर दंगा |” 

दूसरे दिन दिल्ली में गृहमंत्री ने खंडन किया कि ज.प्र. पर लाठी नहीं चलाई गई | “धक्का-मुक्की 
में उनकी उँगली पर जरा-सी चोट आई है।” पटना में डॉ. श्रीनिवास और अन्य तीन डॉक्टरों ने जाँच 
'करके कहा कि हाल में लुधियाना यात्रा में एक व्यक्ति ने गले मिलते हुए जब बहुत जोर से दबाया 
था तो उनकी एक पसली चटख गई थी। उसके कारण दर्द है और ऑसूगेस और धूल तथा उपासे 
रहने और थकने का असर है। अन्यथा सव ठीक है। | 

इन पंक्तियों के लिखने तक जो समाचार प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार 5 ता. को पटना बंद के 
दिन सरकारी प्रतिष्ठान खुले और वाकी वंद रहे और 6 ता. के विहार वंद के संघर्ष कार्यालय ने पटना 
को बंद से मुक्‍त रखा। 


[दिनमान, 0 नवंवर 974. अमंकलित] 


आदोलन किधर? 


बिहार में मुठभेड़ शुरू हो गई पर कैसी मुठभेड़ है यह? विचारों की या ताकत की? 

संघर्ष समिति के आंदोलन का विरोध शुरू दिन से करनेवाले भाकपा ने आंदोलन के विरुद्ध कई-एक 
तर्क दिए थे। उनसे सहमत होने या न होने के पक्ष में लोग कम से कम वहस तो कर सकते ह| पर 
कांग्रेस ने जो जवाब कभी दिए थे वे तर्क थे ही नहीं, आरोप थे। आंदोलन कहीं है ही नहीं, यह उसका 
मुख्य स्वर था। कभी कहा गया कि केवल अखबारों में हैं। कभी यह कि केवल पटना में है। अब इतने 
बड़े जवाबी हमले की ज़रूरत इतनी देर बाद स्वीकार की गई है, इसी मे सिद्ध है कि ये आरोप वबुनियाद 
थे। अफसोस है कि कांग्रेस के विचारकों ने आंदोलन का विरोध करने के लिए यह रास्ता चुना कि पहले 
जनता गलत दिशा में भटक जाए, फिर परास्त होकर वह हमारी शरण म॑ आ जाएगा | 

आंदोलन शुरू होने का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? कांग्रेस के साथ या उसको हटाकर वर्तमान 
आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था में ही सत्ता का हिस्सा बँटाने को उसुक सब राजनीतिक दल सत्तादौड़ में 
जनता से दूर जा पड़े हैं। उनके पास कार्यक्रम कागज पर रह गए उनके भीतर न तो जाति और 
वर्ग के शोषण से जर्जर, रचनाहीन और अन्यायग्रत समाज का ढाचा बदलने का कोई इच्छा रह गई 
है और न उसके राजनीतिक कार्यक्रम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनसहयोग से बनाए जाते हैं। 


इसीलिए वे अपने-अपने कार्यक्रमों की, जो कि उनके झंडों की तरह सिफ उनके निशान भर रह गए , 


हैं, शिखर वार्ताओं में काटछाट करके अपन गठबंधन किया करते हैं। ये गठबधन काग्रेस क खिलाफ 


होते हैं, यह तो स्पष्ट है पर जनता के पक्ष में या नहीं, यह मंदेहाम्पद है। 
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बिहार एक ऐसी भौगोलिक व ऐतिहासिक इकाई है जहाँ भारत के राजनीतिक दलों का एक चरित्र 
तत्त्व रूप में एकदम उधड़ चुका है। वहाँ जो जनचेतना संघर्ष समिति के साहस करने से जागृत हुई 
वह मूलतः सभी सत्ताकामी राजनीतिक दलों के खिलाफ थी और वर्तमान सत्ताधारी के तो आ उसमें 
सभी सत्ताकामी दल इसलिए शामिल होने लगे कि उन्हें जनता का डर था। शुरुआत के दना न सघष 
समिति के कारण इन दलों में कुछ परिवर्तन के आसार भी दिखे जैसे विधायकों से इस्तीफे को लेकर 
दलों में भेद हुआ। किंतु बाद में उन्होंने नए समाज की रचना में अपने विचारों और कार्यक्रमों में क्या 
परिवर्तन किया है, यह अभी प्रकट नहीं है | यह प्रकट हो सकता हैं ती इससे कि संघर्ष का अगला 
कदम दलों के हित में होता है या उनके विरुद्ध । क ३ र 
विहार आंदोलन के पहले ही ये दल जनता के साथ वैचारिक बहसें बंद कर चुके थे । इसमें उन्होंने 
कांग्रेस की ही नकल की थी। पिछले दो वर्ष के दस्तावेज के अध्ययन से मालूम हो जाएगा कि एक 
ओर इनके सारे सोच-विचार इसी को लेकर होते रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर क्या खींचतान हो रही 
है और दूसरी ओर महँगाई, भ्रष्टाचार जैसे नीतिगत दुष्परिणामों से त्रस्त जनता को जमा भ करने 
के प्रदर्शन किए जाते रहे हैं। नीतियों के बदलने के विषय में जनता को शिक्षित करने की कोशिश 
नहीं की गई है। इससे ये जनता को कोई साहस और आशा नहीं दे सके, उसे प्रदर्शन पर प्रदर्शन 
की विफलता से निराश करते गए। उधर सत्ता का केंद्रीकरण तेजी से जारी रहा और यह संदेह भी 
बढ़ता रहा कि ये दल भी सत्ता के केंद्रीकरण में लिप्त हैं। जब बिहार आंदोलन ने इनकी घोषणाओं 
को परे हटाकर निराश जनजीवन में अपने मूल राजनीतिक अधिकारों के लिए चेतना जगाई तो मैद्धांतिक 
बहस चेतना जगाने का साधन रह ही नहीं गई थी, समाज परिवर्तन के कार्यक्रम ही वे साधन हो सकते 
थे। और यही आशा आंदोलन से की जा रही थी कि दलों के संगठनों से बाहर जो जनशक्ति वह 
जगा रहा है, उसे समाज-परिवर्तन के कार्यक्रमों के माध्यम से या तो एक नया राजनीतिक संगठन बनाने 
में प्रवृत्त करेगा या कम से कम वर्तमान दलों पर जनता का इतना दबाव पैदा कर देगा कि वे अपने 
को बदलें और न बदल पाएँ तो नष्ट हो जाएँ। 
आंदोलन को ऐसा एक मौका जनता सरकार के प्रयोग के रूप में मिला है पर यदि वह समाज-परिवर्तन 
का क्रांतिकारी कार्यक्रम है तो उसके साथ ही यह परिणाम जुड़ा है कि नई विधानसभा के पास इतने 
अधिकार नहीं होंगे जितने अभी की विधानसभा में हैं-अन्यथा जनता सरकार के पास अधिकार हहेंगे 
कैसे? यदि यह प्रयोग केवल एक विरोध प्रदर्शन है तो यह व्यर्थ है और अंततः फिर एक ऐसी विधानसभा 
की ओर ले जाता है जो भ्रष्टाचार, जनद्रोह और देश की लूट का अड्डा बनती है। 
दुख की बात है कि वह सच्ची जनचेतना जो इस आंदोलन से गाँव-गाँव जागी है अब दलों के 
पुराने खेल-चुनाव के मैदान में-घसीट ली गई है। उसकी संपूर्ण क्रांति की लंबी लड़ाई के रास्ते में 
यह पड़ाव ऐसा है जहाँ उसे सब दल मिलकर इस तरह मार सकते हैं कि पानी भी न मिले । आंदोलन 
पर जवाबी हला कांग्रेस ने शुरू ही उस वक्‍त किया है जब उसने सव दलों को चुनाव के मैदान 
में उतरने को बाध्य कर दिया है | इस समय यह सतही बहस कि चुनाव का तरीका सुधारणा चाहिए, 
इस गहरी बहस को ढाँक लेगी कि राज्य के राजनीतिक ढाँचे में और दलों के राजनीतिक संगठन में 
सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए-जिसके बिना न चुनाव सस्ते हो सकते हैं, न निर्वाचित प्रतिनिधि 
पर कोई जिम्मेदारी रह सकती है और न वह जनता के दबाव का अनुभव कर सकता है। ईमानदारी 
का भी जहाँ तक सवाल है, वह राजनीति में हमेशा निजी चरित्र से नहीं, राजनीतिक अधिकार को 
सीमित रखने से पेदु होती है। 
अब जब चुनाव ही आंदोलन की दिशा बना दी गई है तो भाकपा और कांग्रेस के साथ उसकी 
बहस होनी चाहिए और उसकी कमजोरियों पर भी रोशनी पड़नी चाहिए। पर दीख रहा है कि बहस 
के लिए ये दोनों दल तैयार हैं नहीं। 4 नवंबर को सत्याग्रह के लिए किसी को पटना न आने देंगे-यह 
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निर्लज्ज घोषणा एक दिन करके और अन्य दिन भाकपा प्रदर्शन को सब सुविधाएँ देकर इन दोनों ने 


` मानो धमकी दी है कि अब तो इसी जबरदस्ती से काम लिया जाएगा | इसी के साथ भाकपा के सच्चे 


किसान+मजदूर समर्थकों के बहुत बड़े समुदाय को, जो पूरी निष्ठा के साथ पटना आया था, सरकारी 
संरक्षण देकर अवमूल्यन भी कर दिया गया है जो कि एक दोस्त के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कहा 
जाना चाहिए | यह संदेह भी होता है कि भाकपा का यह नारा कि 'जयप्रकाश की एक दवाई, जूता 
चप्पल और पिटाई” भाकपा के समर्थक किसान की आवाज़ है या विहार सरकार की? अगर दोनों की 
हे तो भारतीय राजनीति के इतिहास में जूता, चप्पल और पिटाई की इतनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के 
लिए यह दोनों अमर रहेंगे, किसी विचार के लिए रहें या न रहें। 


[दिनमान, संपादकीय, 7 नवंबर 974. भवर, लहरें और तरंग] 


रोटी का हक 


पिछले कुछ वर्षों में कुछ-एक झूठ चारों तरफ फैले हैं। उनमें एक यह है कि जनता को सबसे पहले 
रोटी चाहिए। यह कथन झूठ इसलिए है कि यह रोटी को पहले रखकर वाकी चीजों को बाद में रखता 
है--बताता नहीं कि बाकी चीजें क्या हैं। भ्रम पैदा करता है कि जब पहले रोटी आ जाएगी तो बाकी 
चीजें भी अपने आप पैदा हो जाएँगी। मानो रोटी और वाकी चीजें अलग-अलग दो बातें हैं-और 
कुल मिलाकर यह सिद्धांत फैलाता है कि रोटी पैदा करने के साधन पर जनता का अधिकार आवश्यक 
नहीं-उसे रोटी दे दी जाती है और यही लोकतंत्र है। 

यह लोकतंत्र नहीं है। रोटी और रोटी पैदा करने का अधिकार दो अलग-अलग चीजें नहीं हैं। 
रोटी पैदा करने के साधनों पर अधिकार जीवन में पूरा हिस्सा लेने का राजनीतिक अधिकार है और 
लोकतंत्र उस अधिकार पर अधिकार रखने की आजादी का नाम है | रोटी देने की धारणा लोकतंत्र-विरोध 
प धारणा है क्योंकि वह साधनों पर राजनीतिक अधिकार मुट्ठी भर लोगों के हाथों में रखती है और 
बाकी को उनकी दया पर आश्रित रहने को ही राष्ट्र की एकता के हित में आवश्यक बताती है। राष्ट्र 
की एकता के हित में इन मुट्ठी भर लोगों को हर चुनाव में वोट मिलता रहे और वाकी लोगों को 
रोटी मिलती रहे तो इसी सिद्धांत के अनुसार राजनीति होती रहेगी। वह राजनीति नहीं सत्तानीति होगी। 
इसमें अनिवार्य होगा कि देनेवाले की शक्ति केंद्रस्थ रहे और राज्य का आर्थिक ढाचा तकनीक और 
वित्त के बहाने ऊपर से नीचे वितरण के लिए बने, न कि नीचे से ऊपर विकास के लिए। 

यही सत्तानीति आज़ादी के बाद से होती आई है । इसके खिलाफ जागरूक जनता के प्रतिनिधियों 
ने बार-बार कोशिश की है, परंतु हर वार वह कोशिश इसलिए वेकार हुई है कि इनके दलों के संगठन 
भी वैसे ही केंद्रीय होते गए हैं जैसा कि राज्य का आर्थिक ढाँचा है। जिस दल के पास आज़ादी के 
बाद सबसे अधिक समय अखंड सत्ता रही उसने यह केंद्रीकरण सबसे अधिक किया, बाकी ने उसकी 
नकल की और उसे हटाकर स्वयं सत्ता प्राप्त करने का लक्ष्य अपना लोकतंत्रीय अधिकार माना सो 
तो ठीक ही किया, परंतु अपने भीतर इतनी जनशक्ति नहीं जगाई कि जब उन्हें सत्ता मिले तो वह 
जनशक्ति आर्थिक ढाँचा बदलने के लिए उन्हें शक्ति दे सके। एकमात्र राजनीतिक नेता लोहिया थे 
जिन्होंने '67 में अपने दल के चुनाव घोषणापत्र में गैरकांग्रेसी सरकारों को स्पष्ट बता दिया था कि 
सत्ता प्राप्त करने के 6 महीने के भीतर ढाँचा बदलनेवाले आर्थिक कार्यक्रमों को लागू करके उन्हें अपनी 
जनशक्ति की परीक्षा करनी होगी और उसे कम पाने पर सत्ता से बाहर आ जाना होगा। 


आज जब चौधरी चरणसिंह और पीलू मोदी जैसे नेता जयप्रकाश नारायण पर कांग्रेस का विकल्प 
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बनाने का दबाव डालते हैं तो वे दरअसल यही कहना चाहते हैं कि देश का आर्थिक-राजनीतिक ढाँचा 
वही रहना चाहिए जैसा कांग्रेस ने बनाया और बना रही है, खाली इंदिरा गाँधी की जगह हमें बैठ 
चाहिए i 
कक bt इस समय विहार में जागी है उसे वे केवल वोट के लिए उपयोगी मानते हैं, जैसे 
कि कांग्रेस मानती हैं-जैसे कि भाकपा मानती है। इस प्रकार 9 विरोधी दल, बल्कि म्या चाहिए 
कि इनके वर्तमान नेता, जनशक्ति की सारी शक्ति एक ऐसे मेदान में लगा देना चाहते हैं जिसमे लड़ाई 
सिर्फ शिखर पर हो-दो सेनापतियों का ढंद्ध हो और जो जीते उसे दूसरे की सेना समर्पित हो जाए। 
घे यह भी चाहते हैं कि ऐसी लड़ाई में राज्य का आर्थिक ढाँचा और उनके दलों का अपना संगठन 
लोकतंत्र-विरोधी और केंद्रीकृत ही रहे--अर्थात्‌ संसदीय लोकतंत्र में इस समय राज्य-प्रणाली और दल-व्यवस्था 
की जैसी दशा है वैसी ही रहे। यह चाहकर दसअसल चरणसिंह और पीलू मोदी भी वही चाह रहे 
ह जो भाकपा चाह रही है। फर्क इतना ही है कि वे यही चाहते रहें तो भाकपा के हाथों बुरी तरह 
पिट जाएँगे। क्योंकि इसी जनहीन संसदीय लोकतंत्र में भाकपो का स्वार्थ इस समय सबसे अधिक न्यस्त 
है। कांग्रेस को केंद्र में पहले दो टुकड़े कराने और बाद में संसदीय तंत्र को और अधिक तानाशाही 
बनाने की उसकी योजना के लिए वह चाहती है कि विरोधी दलों को अधिकाधिक कांग्रेस की ही तरह 
आचरण करने पर मजबूर किया जाए। 
जनशक्ति क्या है? शहर के पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी उसे समझ नहीं पा रहे हैं। उनके पास इसे समझने 
के लिए जितनी भाषा है वह एक पतनशील समाज की भाषा है जिसने जन को इस्तेमाल किया है-स्वयं 
जन वह नहीं है| जयप्रकाश नारायण से एक भेंट में दिल्ली की एक फैशनेबुल पत्रकार स्त्री ने कहा 
था-“आप जनता को प्रेशर ग्रुप बनाना चाहते हैं।” प्रेशर ग्रुप' की राजनीति जनता को उसका अधिकार 
देने की राजनीति नहीं है, यह हमारे बुद्धिजीवी कब समझेंगे? और वे यह कब समझेंगे कि अब भी 
देश में ऐसे नौजवान हैं जो गाँव में, प्रखंड में, कस्बे में रोटी पैदा करने के साधनों पर जनतां को 
उसका अधिकार वापस दिलाने के लिए लड़ सकते हैं-लड़ रहे हैं। 


[दिनमान, संपादकीय, 3 दिसंबर 974. भँवर, लहरें और तरंग] 


हिंसा को स्वीकृति मत दो 


परंपरा है कि अत्यंत दुःखद प्रसंगों के लिए शब्दों की कमी का रोना रोया जाता है परंतु यह कहना 
कि ललित बाबू की हत्या की निंदा करने के लिए शब्द नहीं हैं, आज के कर्तव्य से भागना होगा। 
निश्चय ही शब्द हैं और यही नहीं, शब्दों की प्रतिष्ठा ही इस हत्या का सबसे बड़ा प्रतिकार है क्योंकि 
यह हत्या विचार और भाषा की हत्या का ही वीभत्स प्रतीक है। 
श्री ललितनारायण मिश्र विवादास्पद व्यक्ति थे | उनकी मृत्यु के कुछ ही पहले लोकसभा में उनको 
लेकर प्रतिपक्ष और सरकार के बीच अनेक झंझटों से भरी एक बहस चली थी और एक प्रकार से 
अगले सत्र की प्रतीक्षा में वह जारी ही थी। उन पर लगे आरोपों का अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ 
था। अनेक पूर्वग्रह और आरोप उनके सिर पर मँडरा रहे थे। वैसे भी, बहुतों से अपार स्नेह पाने के 
बावजूद, ललित बाबू को अनेक प्रकार के लोगों से अनेक प्रकार का मतभेद भी झेलना पड़ता था 
जैसा कि समर्थ राजनीतिक पुरुषों के लिए स्वाभाविक है। 
पर जिसने भी सार्वजनिक सभा में मंच पर अनेक निरीह लोगों पर वम फेंककर व्यक्ति को संसार 
से ही हटा देने का रास्ता अपनाया है उसने बुद्धि और भाषा से ललित बाबू का सामना न कर पाने 
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की अपनी चरम असहायता को ही हिंसा का रूप दिया है। वह व्यक्ति साधारण हो या असाधारण, 
निराशा से जजर हो या क्रोध से, अपना ही प्रतिनिधि हो या किसी दल का, विचार और उसकी लोकतंत्रीय 
सार्थकता की मृत्यु उसके मन में मंच पर बम फेंकने के पहले हो चुकी थी। 

एक प्रकार से यह सही हे कि ललित बाबू शहीद हुए। उनकी मृत्यु से सभी राजनीतिक दला 
के भीतर वे लाग, जा लोकतंत्र बचाने का बहुत नाम लेते हैं परंतु जिनके हाथ में लोक के मुकाबले 
कहा अधिक सामता और राजनोतिक सत्ता है, यह सबक लें कि वे समाज के शासक वर्ग के स्वार्था 
की रक्षा के लिए जनसाधारण को उनक लोकतंत्रीय अधिकारों से लगातार बंचित करते रहेंगे तो कभी 
न कभी इसी नतीजे पर पहुँचेंगे चेगे-जहाँ विचार के जवाब में हिंसा का ही प्रचार होता है, और यही 
क्यों, जसा प्रधानमंत्री ने संकेत किया है, वह इससे भी भयंकर और व्यापक नतीजों पर पहुँच सकते 
हैं। पर यह भी समझ रखना चाहिए कि जिस घुटन और दमन के भीतर भारत में विपन्न लोग जी 
रहे हैं वह अपने आप ही राजनीतिक हत्या का रूप नहीं ले सकती जब तक कि देश की संपत्ति और 
जनसत्ता को हथियाने में न्यस्त स्वार्थ बीच में आकर उसे यह रूप न दें | अन्यथा वह आलहत्या का 
ही रूप ले लेने को उन्मुख होती है। प्रगतिशील जनवादी नेतृत्व का काम है कि उमे इस ओर जाने 
से रोके और यह काम उसे दूसरों की हत्या की ओर मोड़कर नहीं बल्कि शोषित वर्ग को अपनी संगठित 
शक्ति पहचानने में मदद देकर अंजाम दे। 

देश के विभिन्न हिस्सों में जहाँ परंपरा से शक्तिशाली लोगों का फिर से उदय हो रहा है और 
परंपरा से दलित लोग एक समग्र वर्गसंधर्ष में शामिल होने के बजाय जाति के खानों में बँट रहे हैं 
उन पर अत्याचार हत्या का रूप ले चुका हे | ताकतवर जातियों के पास जहाँ-जहाँ राजनीतिक संपत्ति 
है वहाँ उसकी लूट उनमें आपस में ही मची हुई है और ये झगड़े पुराने खानदानी झगड़ों को जगह 
लेते जा रहे हैं। बंगाल और विहार में कई इलाके ऐसे बताए जाते हैं जहाँ पिस्तोल और बमों का 
अच्छी तादाद में लेनदेन होता रहता है। यह कह देना बहुत आसान है कि यह सव तुरंत बंद हो किंतु 
इसका तुरंत बंद होना असंभव है | एकदम नीचे के स्तर और एकदम ऊपर के स्तर सें एक साथ कार्रवाई 
करनी होगी। मानकर चलना चाहिए कि दोनों स्तरों पर लोकतंत्र के लिए गहरी चिंता और उसके प्रति 
आस्था है। विशेष रूप से जनसाधारण तो लोकतंत्र को अपना एकमात्र आधार मानते हैं। यह तो बीच 
के लोग हैं जो हिंसा को धीरे-धीरे एक स्वीकृत राजनीतिक उपाय का दर्जा दिलाने की कोशिश में लगे 
हुए हैं। ये वे लोग हैं जो एक सामंती और अर्द्ध-औद्योगिक समाज में बेईमानी से कमाए पैसे क॑ आधार 
पर शक्तिशाली बने हैं और ये सभी दलों में हैं और दलों से बाहर भी। 

ऐसा कहा जाता है कि ललितनारायण मिश्र की मृत्यु पर कुछ लोगों को खुशी हुई। समझ में 
नहीं आता कि ऐसे लोगों को धिक्कारा जाए या उन पर तरस खाया जाए | उन्होंने अनजाने में ऐसा 
किया, यह क्षण भर के लिए ही माना जा सकता है। किंतु उसके आगे यही कहना पड़ता है कि वे 
जानते-बूझते हिंसा की प्रतिष्ठा के षड्यंत्र में शामिल हैं। ललित वाबू के विरुद्ध एक वातावरण 
वना हुआ था। किंतु क्या हम यह मानें कि यदि किसी व्यक्ति के चरित्र के वारे में कुछ आरोप हवा 
में फैले हुए हों तो उसका मर जाना ही न्याय है? जो ऐसा मानते हैं वे एक तुच्छ प्रवृत्ति को सामाजिक 
प्रतिष्टा दे रहे हैं और यही नहीं, प्रकारांतर से ग्रह भी स्वीकार कर रहे हैं कि उन व्यक्तियों को सार 
से हटा देना ही उचित उपाय है जिनके चरित्र पर आक्षेप लगाए जा चुके हों। इसी तर्क से लोग यह 
भी सिद्ध कर रहे हैं कि पहले किसी व्यक्ति पर आरोप लगाओ और वाद में उसे हटा दो तो जनसाधारण 
को उस हत्या से संतोष होगा। ये सब म्थापनाएँ भ्रष्ट और जनविरोधी और फाशी हैं। आज का कतव्य 
है कि सभी विचारवान्‌ लोग इनका एक स्वर से विरोध करें। 


[दिनमान, संपादकीय, 2 जनवरी 975. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 
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लोकतंत्र बचाओ 


वक्‍त से पहले चुनाव होगा या नहीं इस चर्चा ने बड़ा आहत किया है। राजनीति में पहले से ही जो 
बिगाड़ आ चुका था उसे इसने और बढ़ाया है। भारत में राजनीति हर में असमानता मिटाते हुए 
एक नया समाज बनाते रहने और उत्पादन और वितरण के दायर स बाहर धकेले गए वर्गों को रचनासक 
जीवन जीने का उनका अधिकार वापस दिलाते रहने की प्रक्रिया होनी चाहिए, पर वह धीरे-धीरे बिगड़कर 
इन्हीं वंचित वर्गों की शक्ति का बेजा इस्तेमाल करके सत्ता प्राप्त ' किए रहने की सत्तानीति बन गई 
है। सत्तानीति नए समाज की कोई संपूर्ण परिकल्पना नहीं करती | टुकड़ा में, जव तब जेसी सुविधा 
हो, कार्यक्रम घोषित करती रहती है, नीति नहीं। वल्कि इसकी सबसे नई तरकीव तो यह है कि कुछ 
घोषित भी नहीं करती, केवल एक इरादा हवा में उछालती है ताकि उस पर इसी सत्तानीति के माननेवाले 
वर्गों के विभिन्न स्वार्थ आपस में टकराएँ और उनके दंद् से बहस और विचार का धोखा पैदा हो। 
ऐसी बहसों के अंत में सत्ता केंद्र और अधिक शक्तिशाली होकर निकलते हैं तो क्यों? इस रहस्य को 
समझने के लिए यह सूत्र विचार योग्य है कि ये घरेलू बहसे हैं और इनमें उन करोड़ों लोगों को जगह 
नहीं दी जाती है जो सीमित उत्पादन व्यवस्था के निरक्षर, साधनहीन, कर्महीन दास हैं। 
चुनाव की चुनौती सामने आते ही राजनीतिक दलों ने यह बताने से छुट्टी पा ली है कि नए समाज 
की उनकी अपनी-अपनी कल्पना क्या है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उसकी इस विषय में 
कल्पना हमेशा से अस्पष्ट रही है। ऐसी अस्पष्टता विरोधी दलों को भी सुविधाजनक रही है। किंतु 
चुनाव की चर्चा शुरू होने से पहले उन पर जनता का यह दबाव पड़ने लगा था कि वे इस अस्पष्टता 
को दूर करें । यह दबाव आगे कितना पड़ सकेगा अभी कहा नहीं जा सकता | अभी तो इतना ही दिखाई 
देता है कि देश की प्राकृतिक और भौतिक संपदा का उपयोग किस विधि से किन लोगों के द्वारा होना 
चाहिए, इसे मानो राजनीति का विषय ही न मानते हुए महँगाई और भ्रष्टाचार के प्रति जनता के निरे 
क्रोध को ही राजनीति का विषय मान लिया गया है। यह क्रीध किसी चुनाव में निर्वाचित प्रतिनिधियों 
को भले ही कहीं-कहीं बदल दे, समाज को बदलने के लिए नाकाफी है। महँगाई और भ्रष्टाचार ने 
मध्यवर्ग की शारीरिक शक्ति को जर्जर और उसकी रचनात्मक प्रतिभा को केवल कुंठित किया है पर 
मध्यवर्ग से नीचे की हैसियत के विराट्‌ जनसमुदाय को तो इसने प्रायः नष्ट ही कर दिया है। महँगाई 
और भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी आवाज़ में इन दोनों रोग-लक्षणों को सचमुच मिटाने की ताकत तभी 
हो सकती है जब वह इस नष्टप्राय समुदाय को बराबरी और काम का अधिकार दिलाने के लिए भी 
उठे, सिर्फ महँगाई भत्ता बढ़ाने या उचित दर की दूकानें खुलवाने के लिए नहीं। यह आवाज़ आज 
इतनी ताकतवर नहीं है कि वर्तमान सरकारों को समाज के छोटे-से श्रेष्ठ वर्ग के स्वार्था की पूर्ति के 
लिए अपनी उत्पादन और अर्थनीतियाँ चलाते रहने से रोक सके और इसमें संदेह है कि यदि वह आज 
किसी चुनाव में सरकार बदलने में सफल हुई तो आनेवाली सरकारों को सही रास्ते पर चलने को मजबूर 
कर सकेगी। जिन्हें कांग्रेस की सरकारें रहने पर और न रहने पर दोनों स्थितियों में अभिव्यक्ति का 
अधिकार है, वे ही प्रतिद्वंद्वी हैं। कोई भी चुनाव जीते उन्हें यह डर नहीं है कि भारत में हर बरस 
भुखमरी और ठंड या लू से बड़ी तादाद में जो लोग मर जाते हैं उनके जिंदा साथियों का कोई संगठित 
राजनीतिक दल उन्हें चुनौती दे सकेगा। यही कारण है कि तस्करी, मिलावट, मुनाफाखोरी, जमाखोरी 
आदि अपने ही पैदा किए हुए अत्याचारो के प्रति जनता में एक तात्कालिक गुस्सा और मारामारी का 
वातावरण बनाकर कुछ लोग यह धोखा दे सकते हैं कि उन्होंने समाज में परिवर्तन करनेवाले काम 
कर दिए और कुछ अन्य लोग यह सुनते ही अपना महँगाई विरोधी आंदोलन ठंडा कर दे सकते हैं। 
कि रबी की फसल अच्छी होनेवाली है ऐसे लोगों के दंड के अंत में सत्ताधारी वर्ग नए-नए कानून 
और पैसे के नए-नए केंद्रों से नए संबंध बनाकर और अधिक शक्तिशाली होकर प्रकट होता हैं। 
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किसी आगामी चुनाव के नतीजे नई पीढ़ी के लिए केवल अस्थाई महत्त्व के ही हो सकते £। 
भारत के भाग्य का फैसला अगले चुनाव में. ही होनेवाला है, ऐसा प्रचार जो लोग कर रहे हैं वे नई 
पीढ़ी की आकांक्षाओं को पहचानते नही | हो सकता है आनेवाले वर्षों में काफी समय तक राजनीतिक 
अधिकार सचमुच उन वर्गों के हाथ न पहुँचें जो आज साधारण कर्मवान जीवन जीने से भी वंचित 
हैं और होते जा रहे हैं। हो सकता है कि राजनीतिक अधिकार पुँजीपतियाँ और ऊँचे मध्यवर्ग के हाथ 
में ही लिया-दिया जाता रहे किंतु यह प्रक्रिया इतनी एकांत नहीं हो सकती जितनी कहने में जान पड़ती 
है। नई पीढ़ी का पुलिस और सुरक्षा दल के हाथों निर्लज्ज दमन हो रहा है पर यह निश्चित है कि 
जब तक एकदम सैनिकशाही न अपना ली जाए, नई पीढ़ी राजनीतिक दलों को अपने छोटे दायरों 
से वाहर निकलने के लिए मजबूर करती रहेगी | लोकतंत्र बचाने का यही एकमात्र सही मतलब हो 
सकता है। लोकतंत्र बचाने का मतलब है समाज को बदलने का अधिकार बचाना और इस अधिकार 
की पूर्ति के लिए अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को समय-समय पर बदलने का अधिकार बचाना । जिन्हे 
अभी अनंत संभावनाओं से भरा जीवन जीने को अपने सामने दिखाई देता है वे इस अधिकार की रक्षा 
के लिए आज बहुत कुछ कर सकते हैं। पर इन कामों से सबसे पहला राजनीतिक दलों के मत्तावादी 
चरित्र का विरोध और हो सके तो उनमें सुधार करना ही है | इस सुधार से जो राजनीतिक दल घबराएँगे, 
आखिर में वे ही लोकतंत्र मिटाने के जिम्मेदार होंगे। 


[दिनमान, संपादकीय, 26 जनवरी 975. असंकलित] 


राष्ट्रपति का अभिभाषण 


॥7 फरवरी को राष्ट्रपति के जिस अभिभाषण से वजट अधिवेशन शुरू हुआ उसमें दो महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ 
हैं--एक यह कि सरकार इस वर्ष लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक को पास ही कर डालना चाहती 
है। दूसरी यह कि सरकार शीघ्र ही राजनीतिक दलों के नेताओं से चुनाव कानून में संशोधनों के ऊपर 

बात करेगी। 
लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 97 के अगस्त में संसद में पेश किया गया था | इसके 
पहले भी यह विधेयक संसद के सामने था लेकिन दिसंबर 970 में संसद भंग होने के साथ ही साथ 
यह तिरोहित हो चुका था। इसके पास होने में जितनी देर हो रही है उतनी ही अधिक किसी भावी 
लोकपाल का काम कठिन होता जा रहा है। इसलिए इस वर्ष के अंत तक यह पास हो जाए तो भी 
गनीमत है | राजनीतिदः पदों पर नियुक्त नेताओं की और सरकारी अधिकारियों की भ्रष्टाचार की शिकायतें 
जाँचने का कानूनी आधार इस विधेयक से मिलेगा। यह कानूनी आधार अपने में संपूर्ण होते हुए भी 
सार्थक ढंग से इस्तेमाल तभी होगा जबकि राजनीतिक जीवन के विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक नेताओं 
के चरित्र पर अंकुश रखनेवाले साधन काम करते रहें। इसी तरह चुनाव के कानून में सुधार करने 
की इच्छा भी प्रशंसनीय हो सकती है बशर्ते राजनीतिक दलों का चुनाव के प्रति यह पुराना रवैया कि 
बह पाँच साल में एक वार जनता से अपने लिए अधिकार जमा करने का तरीका रहा है, बदल सके! 
कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार धीरे-धीरे जीवन के सभी क्षेत्रों में पैठता जा रहा है। पर इसके साथ 
ही यह भी कहा जाना चाहिए कि समस्त भ्रष्टाचार की शुरुआत राजनीतिक होती है, क्योंकि आखिरकार 
भ्रष्टाचार लोगों के अधिकार को जबरदस्ती छीनकर फिर उन्हें वापस बेचने का ही दूसरा नाम है | राजनीतिक 
अधिकार जितने अधिक केंद्रित होंगे उतने ही लोगों के अधिकार छिनेंगे और फिर जनता की चीज 
जनता को ही बेचनेवाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी | इसलिए लोकायुक्त विधेयक का लागू होना राजनीतिक 
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अधिकारों के बढ़ते हुए केंद्रीकरण के विरुद्ध एक कारबाई होगी «| द 
राष्ट्रपति ने चुनाव कानूनों में सुधार के संबंध में कहा है कि जो भी हंगि वे अधिक से अधिक 
संभव सार्वजनिक समर्थन के आधार पर होंगे और ऐसे होंगे जो संसदीय लोकतंत्र का संविधानसम्मत 
व्यवस्था को और मजबूत करते हों। अगर इसका मतलब यह हा कि चुनाव कानूनों के सुधार पर 
कुछ लोगों की ही नहीं साधारण जनता की भी राय ली जाएगी तो यह एक बड़ा वात हागा। जेसी 
अभी स्थिति है चुनाव कानूनों के बारे में केवल राजनीतिक दल ही बहुत करक अपने विचार प्रस्तुत 
करते हैं। राष्ट्रपति ने भी यही कहा है कि राजनीतिक दलों के नेताओं से सुधार के वारं मे बात की 
जाएमी। मगर सर्वसाधारण से परामर्श करने का कोई दूसरा तरीका सरकार के पास नहीं है तो वह 
कम मे कम इतना तो-मानकर चल ही सकती हैं कि चुनाव सुधारों का उद्देश्य सव नागरिकों को चुनाव 
लड़ने का समान अवसर देना होना चाहिए। समाज में गैरबराबरी काफी समय तक बनी रहे तो भी 
इतनी दूरी दो आदमियों के बीच नहीं रहनी चाहिए कि उनमें से एक चुनाव में खड़े होकर लोगों का 
प्रतिनिधित्व करने में अपने को अत्यंत असमर्थ अनुभव करे क्योंकि उसके पास संपत्ति या साधन नहीं 
है, और दूसरा उसे ये साधन देकर उसके प्रतिनिधित्व का फायदा उठाने की स्थिति में हमेशा रहे। 
राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक और क्षेत्र में सुधारों की चर्चा की गई हे और वहाँ भी सबकी 
सहमति पर जोर दिया है। कहते हैं, “पुराना अनुभव दिखाता है कि शिक्षा में सुधार की योजनाएँ उस 
वक्त तक बढ नहीं पाती जब तक कि राज्य सरकारें, अध्यापक, अभिभावक और विद्यार्थी उन्हें स्वीकार 
न कर लें।” यहाँ भी अधिक से अधिक संभव बड़े पैमाने पर बहस के लिए सरकार ने अपनी चिता 
और तैयारी जाहिर की है। शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक बड़े पैमाने पर सुधारों की वहस का 
मतलब क्या है यह सोचने का विषय है। शिक्षा के ढाँचे में श्रेष्ठता और सामान्य प्रकार की शिक्षा 
के दो अलग-अलग विभाग बहुत समय से चले आ रहे हैं और इन दोनों के बाहर विशाल जनसमूह 
निरक्षर है। अगर बड़े पैमाने पर बहस होती है तो उसमें इन निरक्षर लोगों को शामिल करना होगा 
और उनका मुद्दा एक ही हो सकता है-वह यह कि शिक्षा के दो प्रकार मिटाए जाएँ जहाँ तक मालूम 
है केंद्र और राज्य सरकारें दोनों इस बात पर सहमत हैं कि शिक्षा के दो प्रकारों को मिटाया नहीं बल्कि 
बढ़ाया जाए और अंग्रेजी के इस्तेमाल से वे समाज के शिक्षित वर्ग में भी दो प्रकार के वर्ग पैदा करती 
ही जा रही हैं। जो अभी शिक्षा के दायरे में नहीं आए हैं वे जब इस दायरे में जाएँगे तो उनमें से 
केवल कुछ को ही ऊँची शिक्षा का अधिकार मिलेगा जनता के सब वर्गा से “मूलभूत प्रश्नों पर विचार 
करने, ठोस और रचनात्मक सुझाव देने, आलोचना करने और राष्ट्रीय हल निकालने में सरकार से सहयोग” 
करने का जो अनुरोध राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया गया है उसे अगर सचमुच सार्थक करना है 
तो सरकार को शिक्षा के मामले में भारत के विराट्‌ निरक्षर जनसमुदाय की यह वात माननी चाहिए 
कि वे सब शिक्षा के क्षेत्र में पैर रखते ही एक नई गेरबरावरी के शिकार न हो जाएँ। 
अभिभाषण में केन्द्र सरकार की यह दृष्टि स्पष्ट प्रतीत होती है कि जीवन के विविध क्षेत्रों में 
वह आमूल परिवर्तन नहीं कंवल सुधार को उत्सुक है। यह प्रसंग 'कुछ समूहों के” “संपूर्ण क्रांति और 
भ्रष्टाचार निवारण' के उद्देश्यवाले आंदोलन के संदर्भ में आया है और आंदोलन के तरीके के मुकाबले 
बहस, विचार और कायाकल्प का तरीका बेहतर बताता है। अगर वहस और आलोचना सुनने और 
समझने के लिए सरकार तैयार रहे और शासक दल के आपसी झगड़ों के कारण विचार की ऐसी दुर्गति 
न हो जैसी आज दिखाई दे रही है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। आंदोलन के बारे 
में कहा गया है कि “यद्यपि उसका लक्ष्य संपूर्ण क्रांति और भ्रष्टाचार निवारण बताया जाता है तो 
भी वास्तविक परिणाम है हिंसा और राजनीतिक और आर्थिक जीवन में विघ्न।” कितना अच्छा होता 
कि कार्य और उसके परिणाम के बीच इस रिश्ते को स्थापित करने से पहले इस स्थापना की तर्कहीनती 
सरकार ने समझ ली होती। आंदोलन के उद्देश्य को अभिभाषण बुरा नहीं बताता, न यह कहता है 
रचनावली 
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कि वह हिंसात्मक है। फिर यदि इतने अच्छे उद्देश्य के परिणाम इतने खराव निकल सकते हैं जितने 
कि वताए गए हैं तो अवश्य ही वे कहीं वाहर से आते हैं। बहस, आलोचना और रचनात्मक विचारों 
को न सुनने के कारण ही हिंसा पनपा करती है। उपर्युक्त आंदोलन के बहुत पहले लोकतंत्रीय तरीकों 
से, आधारभूत प्रश्नों पर बहस उठाने की कोशिशें संसद में और संसद के बाहर बड़ी ईमानदारी से की 
जा चुकी हैं लेकिन भीमकाय वहुमत के घमंड में वे सुनी नहीं गई | इसके कारण धीरे-धीरे निराशा 
का वातावरण फैला और तव समाज के प्रभुतासम्पन्न वर्ग ने इस निराशा को और अधिक बढ़ाने में 
अपना स्वार्थ सिद्ध होता पाया | 'संसदीय लोकतंत्र अब बेकार हो चुका है” इस प्रकार की बातें .पिछले 
कुछ वर्षों में जनसाधारण की ओर से नहीं, शोषित, निरक्षर, निर्धन जनता की ओर से तो बिलकुल 
नहीं, केवल बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों की ओर से या उनके अधीन भोगविलास और एऐश्वर्य्र का जीवन वितानेवाले 
वुद्धिजीवियो की ओर से फैलाई गई हैं | जिस आंदोलन के अस्वाभाविक परिणामों के ऊपर अभिभाषण 
में दुख प्रकट किया गया है वह तो संसदीय लोकतंत्र की विगड़ी हुई दशा सुधारने के पक्ष में साहस 
का संचार कर रहा है। इसका तात्कालिक लाभ निश्चय ही न्यस्त स्वार्थ उठाना चाहेंगे। पर इस भय 
से सुधार की बात ही न की जाए तो यह तभी संभव है जब हम हमेशा के लिए स्वीकार कर लें 
कि भारत में अब समाजवाद के लिए समाज-परिवर्तन का लक्ष्य छोड़कर राजनीति को यथास्थिति बनाए 
रखने के लिए आजवाद को-आः. # संकट, आज और कल के संकट कल पर टालते रहने के उपक्रम 
को ही प्रगति मानकर बैठे रहना  ए। > 


[दिनमान, संपादकीय, 23 फरवरी 975. असंकलित] 


परदे के 


पिछले दिनों दिल्ली के दो दैनिक अखबारों में दो व्यंग्यचित्र छपे | एक में दिखाया गया था कि जव 
तक असुरक्षित साधारण नागरिक पर हिंसा होती रही, विशिष्ट नेता महोदय दुष्टों को पकड़ने का आश्वासन 
देते रहे और नागरिक गुंडों और पुलिस दोनों से पिटता रहा। जब उसकी पिटाई और बढ़ी तो नेता 
ने कहा कि विरोधी दल हालात का बेजा फायदा उठा रहे हैं और हम इसे बदश्ति नहीं करेंगे। पर 
जब खुद उन्हीं के सिर पर पड़ी तो पुलिस को अपने दोनों तरफ खड़ा करके नागरिक से, जो कि 
अब तक बुरी तरह घायल हो चुका था, कहने लगे कि तुम हिंसा का विरोध करो। दूसरे में एक नेता 
अपना सूजा हुआ पट्टी बँधा पॉव लेकर आए हैं और अपने साधियों को समझा रहे हैं कि उनकी यह 

हालत देखकर घबराएँ नहीं, क्योंकि यह तो पार्टी के अंदरूनी झगड़ों का ही एक मामला है। 
दोनों व्यंग्यचित्र हिंसा की वास्तविकता पर समुचित टिप्पणी करते हैं परंतु डर यह है कि जिस 
मानसिकता से आजकल हिंसा का हल्ला मचाया जा रहा है, उसमें व्यंग्य को समझने और उससे सबक 
लेने की क्षमता इतनी कम होती जा रही है कि इनका कोई असर शायद होगा नहीं। वास्तव में हिंसा 
के विरुद्ध कांग्रेस कार्यकारिणी ने जिस भाषा में आवाज़ उठाई है उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह 
जनता को अहिंसा की ताकत दे सके | वह भय फैलाती है और यह हिंसा फैलाने से कुछ बहुत अधिक 
अच्छा नहीं है--अनजाने उसमें सहायक ही है। कार्यकारणी से इससे अधिक की आशा की जाती थी। 
साधारण नागरिकों में राजनीतिक हिंसा के विरुद्ध जो प्रवल भावना है उसे समझने और सही शब्दों 
में व्यक्त करने का सामर्थ्य कांग्रेस जैसी समाजवादी और लोकप्रिय पार्टी में होना चाहिए । उसका पंचमेल 
प्रस्ताव राजनीतिक हिंसा के बढ़ते हुए प्रकोप को सीधे राष्ट्रविरोधी शक्तियों की करतूत' बताकर ऐसा 
आभास देता है जैसे कि सामान्य लोग राष्ट्रविरोधी शक्तियों से मिले हुए हैं और जैसे कि जो राजनीतिक 
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शक्ति उन्होंने अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को दी है उसके दुरुपयोग के खिलाफ सिफ इसलिए बोल 
रहे हैं कि विदेशी शक्तियाँ देश की आज़ादी छीन न लें। कुल मिलाकर यह प्रस्ताव इसके पढ़नेवाले 
को इस नतीजे पर पहुँचाता है कि राजनीतिक हिंसा कांग्रेस पार्टी और कुछ शक्तियों के वीच ह निवटाए 
जानेवाला मामला है और लोगों को केवल इस वात का 'समझना और सचेत हो जाना' है कि देश 
पर अंदरूनी और बाहरी खतरा आया हुआ है | प्रस्ताव में बस एक बात ऐसी है जो नकारालक भाषा 
के खिलाफ है और उसका ऐसे सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए जो जन-आंदोलनो में सामाजिक 
बदलाव के ठोस कार्यक्रमों और दिशाओं के लिए आग्रह करते ह| यहाँ अभिप्राय प्रस्ताव के उस अंश 
से है जिसमें 'ऊँचे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों' के प्रति घृणा का अभियान चलाने का प्रोत्साहन देने 
की निंदा की गई है। या. ड त 
एक चीज जो कांग्रेस ने शायद पूरी तरह नहीं समझी हैं SE कि जनता ऊंचे पद पर नियुक्त 
व्यक्तियों के खिलाफ घृणा का वातावरण फैलाने में रत्ती भर दिलचस्पी नहीं रखती । इस तरह की चेष्टाओं 
से आरोप-प्रत्यारोप का जो सिलसिला शुरू होता हे वह भी जनता के द्वारा नहीं किया जाता। और 
जब किया जाता है तो वह जनता को सोचने-समझने का कोई सहारा भी नहीं देता बल्कि पूरे लोकतंत्रीय 
समाजतंत्र के प्रति अविश्वास फैलाता है जो कि कार्यकारिणी के घोषित उद्देश्य के ठीक प्रतिकूल है। 
कांग्रेस द्वारा श्री चरणसिंह पर प्रधानमंत्री की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप और फिर 
उसकी कोई जाँच करने की इच्छा का अभाव लोगों को राजनीतिक दलों के चरित्र के विरुद्द एक सिरे 
मे निराश ही कर सकता है। यह लोकतंत्रीय लौकिक समाजवादी व्यवस्था को कमजोर न करने में 
किस तरह सहायक होगा? ध्वज ल: . 
राजनीतिक हिंसा के विरुद्ध अगर जनसाधारण की भाषा में कोई प्रस्ताव पास करना ह तो उसम 
यह कहना जरूरी है कि समाज में शक्ति के जितने केंद्र हैं वे अपनी सत्ता का हिंसात्मक इस्तेमाल 
और अधिक शक्ति संग्रह के लिए कर रहे हैं। साधारण नागरिक के पास उसके मौलिक अधिकार कागज 
पर सुरक्षित रहें, पर अपने जीवन का निर्णय वह न कर सके, यह इंतजाम लोकतंत्र का ढाँचा बनाए 
रखते हुए जाति और पैसे के परंपरागत शक्ति-केंद्र दलों के आर्थिक और राजनीतिक माध्यम से कर 
रहे हैं | इस सिलसिले में ये वर्णव्यवस्था, जाति-गौरव, विचार का दमन आदि तमाम सड़ीगली मानवविरोधी 
और समाजविरोधी मान्यताओं को फिर से जीवित और प्रतिष्ठित करना चाह रहे हैं। आलोचना और 
असहमति को निरा शब्दाडंबर बनाकर रख देने के लिए उन्होंने पहले तो स्वस्थ और रचनात्मक आलोचना 
की अनसुनी करने का एक लंबा सिलसिला चलाया और जब वाणी चुक जाने पर लोग उग्र होने पर 
मजबूर हुए तो उनके असंतोष को उनमें आपस में झगड़े पैदा कराने के लिए इस्तेमाल किया | हिंदू-मुसलमान 
संबंध के बेजा इस्तेमाल के प्रमाण पिछले वर्षों के इतिहास में भरे पड़े हैं कि जहाँ उनमें फसाद कराए 
ही इसलिए गए कि वे राजनीतिक दलों की शरण में आवें। और हिंदू-मुसलमान ही क्यों, प्रांत, भाषा 
और आर्थिक विकास के लाभो को लेकर भी हिंदुस्तान की जनता को बराबर तोड़ने और बॉटने की 
कोशिश जारी रही है | यह राजनीति असंख्य साधारण किसान-मजदूर कार्यकर्ताओं की हत्याओ का कारण 
रही है और इससे बचने का कोई रास्ता निकालने की इच्छा जन-साधारण में प्रबल होते हुए भी राजनीतिक 
संगठनों के मंच से सार्थक अभिव्यक्ति नहीं पा सकी है। 
अवश्य ही इस विफलता के अनेक कारण होंगे पर कोई एक बड़ा कारण भी होगा। राजनीतिक 
संगठन के शक्तिशाली लोगों का परंपरागत शक्ति-केंद्रों से मिलीभगत होना ही वह बड़ा कारण हैं। 
जहाँ जाति और पैसा मनुष्यों के लोकतंत्रीय अधिकारों को दबाकर उन पर शासन करने के काम लाया 
जाता हो वहाँ लाठी और बंदूक के बिना यह काम पूरा हो ही नहीं सकता है? काले धन का व्यापार 
और संग्रह करनेवालों का शक्तिशाली लोगों से गठबंधन सारे देश में राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा ६ 
रहा है। बहुत-सी हिंसात्मक सामाजिक मान्यताओं को, जिन्हें विचारशील रचनात्मक दिमाग कभी स्वीकार 
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नहीं कर सकता, विराट्‌ समुदायों में असर डालनेवाले माध्यम सिनेमा के सहारे से खुलेआम फैलाया 
जा रहा है। गरीबी हटाने के “लिए काला धन कमाने की इच्छा, सदाचारी और संकल्पशील व्यक्ति की 
निश्चित पराजय, 'अन्यायों' के विरुद्ध केवल हिंसा से विजय जैसे विचार भारतीय काला धन सिनेमा 
के जरिए इतने व्यापक रूप से फैला रहा है कि यह किसी फिल्म का मामला नहीं, साफ तौर पर एक 
राजनीतिक मामला बन गया है और कला के स्तर पर इस विषय पर बातचीत सिर्फ एक रचना 
रह गई है। यह कहना कि कांग्रेस कार्यकारिणी अपने प्रस्ताव में इसका भी उल्लेख करती, हमारा अभीष्ट 
नहीं हे लेकिन माँग करना कि इस तरह सामान्य व्यक्तियों पर आक्रमण का प्रचार करनेवाले इस राजनीतिक 
षड्यंत्र को बढ़ावा देना बंद किया जाए, एक लोकतंत्रीय राजनीतिक माँग है और उतनी ही राजनीतिक 
है जितनी यह माँग कि विशिष्ट पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के प्रति घृणा फैलाना बंद किया जाए। 


[दिनमान, संपादकीय, 6 अप्रैल 975. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


प्रणरक्षा कि प्राणरक्षा? 


श्री मोरारजी देसाई का अनशन समाप्त होने से जनता को क्या चीज़ मिली है-राहत कि ताकत? इसका 
उत्तर खोजने की कोशिश करें तो इस घटना का पूरा अर्थ खुल सकता है। 

इस अनशन के पीछे एक नैतिक बल निस्संदेह था-पर वह सबका सब मोरारजी देसाई की उम्र, 
लगातार ऊँचे राजनीतिक पदों पर रहने की प्रतिष्ठा, प्रधानमंत्री से 'टक्कर' लेने के साहस, जान जोखिम 
में डालने के संकल्प, सादा जीवन और दृढ़ विचार से ही नहीं आया था-वह जनसाधारण की इस * 
आकांक्षा से भी लिया गया था कि लोकतंत्रीय अधिकार सीमित करनेवाली आपातस्थिति हटाई जानी 
चाहिए। संगठन कांग्रेस नेता की गुजरात-चुनाव माँग के साथ यदि आपातस्थिति समाप्ति की माँग न 
जुड़ी होती तो सत्ता कांग्रेस पर गुजरात में स्वार्थवश चुनाव टालने का आरोप कोई व्यापक अर्थ ग्रहण 
न करता। परंतु भूतपूर्व उपप्रधानमंत्री ने आपातस्थिति हटाने के पक्ष में प्रधानमंत्री के तर्क सुनने के 
बाद, श्री उमाशंकर दीक्षित और अपनी बातचीत को गोपनीय कहकर आपातस्थिति के निर्णय को आपातस्थिति 
के अभ्यस्त दो बड़े लोगों के बीच का मामला बना दिया है और अपनी अधूरी माँग की पूर्ति के आश्वासन 
पर अनशन समाप्त कर दिया है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि गुजरात में वर्षा से पहले चुनाव 
की बात उन्होंने और किसी कारण से नहीं, मोरारजी के प्राण बचाने की मानवीय आवश्यकता के कारण 
मानी है--उनकी प्राणरक्षा के लिए प्रधानमंत्री निश्चय ही धन्यवाद की अधिकारी हैं। पर यह प्रधानमंत्री 
की हार नहीं है जैसा कुछ लोग मानना चाहेंगे, क्योंकि मोरारजी भी हारे हैं--यह मोरारजी की जीत 
भी नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री भी जीती हैं। तव क्या यह दोनों की हार में दोनों की जीत है? अगर 
ऐसा है तो यह अवश्य ही दोनों की जीत में जनता की हार है। 

क्योंकि चुनाव टालने के विरुद्ध गुजरात में जो जन-आंदोलन उठ रहा था वह अब एक व्यक्ति 
के अनशन की तुलना में हीन हो गया है और उसके फैलने के साथ-साथ यदि उसमें चुनाव लड़ने 
के तरीकों के सही आदर्शों की खोज होती, संगठन के नए जनवादी आधार बनते और भावी सरकार 
के लिए नीति-कार्यक्रम उभरता तो ये संभावनाएँ अब भ्रष्ट हो गई हैं। बच रहा है केवल सात सप्ताह 
का समय जिसमें राजनीतिक दल विधानसभा में सरकार बनाने लायक शक्ति जमा करने के लिए तरह-तरह 
के जोड़-तोड़ करेंगे। जनता उम्मीदवार खड़े करने के पीछे शिखर समझौते और शिखर हल करते रहेंगे। 
इससे तो लोकतंत्र को कुछ बहुत नहीं मिलेगा, दलों को ही मिलेगा जिनके चरित्र का नमूना यह है 
कि उन्होंने अपनी लोकशक्ति को इस्तेमाल न कर श्री मोरारजी के व्यक्तित्व को इस्तेमाल करना लोकतंत्र 
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के लिए हितकर माना। २ ह( 
आत्मशुद्धि अथवा आसान्वेषण के लिए उपवास एक चाज है और किसी माँग के मनवाने के 
लिए आमरण अनशन दूसरी चीज । आमरण अनशन एक अस्त्र है जो बहस, जनमत, सिविल नाफरमानी 
इन सबके चुक जाने के बाद ही इस्तेमाल करने योग्य है और वह भी इस स्वीकार के साथ कि यथेष्ट 
जन-संगठन अथवा जन-आंदोलन उस माँग के पक्ष में नहीं रह गया है जिसके लिए अनशन किया 
जा रहा है। सच तो यह है कि आमरण अनशन जैसा ब्रत जनता को बदलने के लिए किया जाए 
तभी उसका कोई अर्थ रहता है क्योंकि तब माँग के औचित्य-अनौचित्य का विचार हमेशा जनता की 
अदालत में हो सकता है। गुजरात में कोई जन-आंदोलन चलता तो वह इस लोकतंत्री सिद्धांत पर जोर 
देता कि किसी भी एक पार्टी के हितों को देखकर किसी भी चुनाव की तारीख नहीं तय की जानी 
चाहिए। अभी तो इस बहस का रास्ता ही बंद हो गया है : और यह निराशा बढ़ी है कि जब कभी 
फिर किसी अनीति के विरुद्ध खड़े होने की ज़रूरत होगी तो जनता आमरण अनशन करनेवाले ऐसे 
महानुभाव कहाँ से लाएगी जिनके प्राण बचाए जाने योग्य माने जाते हों। र 
अनशन आरंभ होने के दिन से सारे देश को सरकारी प्रचार माध्यम यह बताने लगे थे कि गुजरात 

में चार वर्ष से लगातार पानी न मिलने के कारण लोग अपनी जीवनी शक्ति खो रहे हैं। जानकारी 
का यह सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि लोग यह जान सकें कि लगातार चार साल पानी न मिलने 
पर यही सिद्ध होता है कि पानी के स्थाई साधनों का समुचित प्रबंध प्रतिनिधि सरकार ने नहीं किया। 
अनशन के समय सरकार के अकस्मात्‌ सूखा प्रचार शुरू करने से राहत में विघ्न पड़ने के तर्क पर 
किसी को पूरा विश्वास नहीं हुआ था किंतु अब क्या चुनाव में खड़े होनेवाले दलों पर यह देखते हुए 
विश्वास किया जा सकता है कि उनमें से किसी ने भी पानी के साधनों की अपनी नीति की घोषणा 
' नहीं की है। वे भी ईश्वर की अकृपा से जनता को पानी न मिलने पर उसे राहत देने की राजनीति 
चलाएँगे यह संदेह लेकर ही हमें आगे चलना चाहिए | प्रतिनिधि सरकार और राष्ट्रपति शासन में अंतर 
तब होगा जब वायदा किया जाएगा कि प्रतिनिधि सरकार होने से राज्य में अक्ल और पैसा राहत 
नहीं, पानी के स्थाई साधन जुटाने पर खर्च किया जाएगा और यह काम राष्ट्रपति शासन नहीं कर 
सकता | 


. ~ FN असंकति 
[दिनमान, संपादकीय, 24 अप्रैल 975. असंकलित] 


हम इन्हें भूल न जाएं 


कंबोदिया और वीएतनाम में युद्ध समाप्त हो गया ऐसा कहना एकसाथ कितना सही और अधूरा है, 
यह पहचानने के लिए हमें जानना होगा कि युद्ध शोषित दुनिया के प्रति लगातार जारी आक्रमण का 
ही एक हिस्सा और एक रूप है और जब वह खत्म होता है तो भी उसने जितने का विनाश किया 
होता है वह एकाएक निर्मित नहीं हो जाता: दक्षिण वीएतनाम के लोगों में से वे जो अंत तक अपने 
विदेशी आतताई को संरक्षक मानकर दासता की विलासी संस्कृति रचते रहे, युद्ध के विनाश के उतने 
ही मानवीय नमूने हैं जितने वे अमेरिकी जो वीएतनाम के ध्वंस में शामिल नहीं होना चाहते थे पर 
मजबूरन हुए और बर्बरता ने उनके भीतर बहुत कुछ नष्ट कर दिया। दोनों वर्ग अपने-अपने देश में 
अनचाहे और भयभीत हैं और जहाँ भी हैं विकृति की पीड़ा के नीचे दबे हुए हैं। 

अमेरिकी सरकार की हिंदचीन-नीति मूर्खता थी, यह भी अकसर उतनी ही आसानी से कह दिया 
जाता है जितना यह कि लो, युद्ध समाप्त हुआ और सबने राहत की सॉस ली। इसमें ध्वनि यह है 
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कि एक बड़ा शक्तिशाली देश सीधे सच्चे राष्ट्रप्रेमियो को वरसाँ तक इस तरह उजाडता रहे जैसे पृथ्वी 
पर उतनी जमीन हा सबसे बड़ी चीज है, इनसान नहीं, तो वह वर्वरता नहीं है : सिर्फ एक विफल 
प्रयोग है और इसलिए मूर्खता है। ऐसा मानना वीएतनाम के उन नौजवानों को जिन्होंने दुनिया में सबसे 
अधिक तेजी से एक के बाद एक पीढ़ियाँ पार करते हुए नया नेतृत्व दिया है, अव भी किसी दूर देश 
की कहानी क॑ रोमांचकारी नायकों की शकल में देखना है : उन्होंने एक लंबे धर्मयुद्ध में अपना जो 
संस्कार किया है उसको समझना ही उनके साथ असली एकता होगी | वड़े पैमाने के प्रचार यंत्र मानव 
यातनाआ का कभी भी इस तरह प्रकाशित नहीं करते कि वे याद रहें और यातना-विरोधी संस्कृति के 
निर्माण में आदमी की मदद करें--इसलिए वीएतनाम के व्यौरों को और उनसे जो नतीजे निकलने हैं 
उन्हें याद रखना उन नौजवानों का कठिन काम होगा जो बड़े प्रचार यंत्रों के मुकावले अपने साधन 
जुटा रह हैं। परतु नई वीएतनानी संस्कृति का यह प्रमाण तो आज ही लक्ष्य किया जाना चाहिए कि 
गोरी जातियों ने जो यह हवा बनाई थी कि मुक्ति सैनिक आकर बच्चों को मार डालेंगे यह सत्य के 
पक्षधरो के अपमान की कितने धिनीने भय से उत्पन्न चेष्टा थी। 

वीएतनाम में विजई वीएतनामियो ने अपने भाइयों के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है जो जातियों 
को और विचारों को नष्ट करनेवाले साम्राज्यवादी कच्चे माल से सम्पन्न परंतु मशीनों से हीन देशों में 
करते रहते हैं। संभवतः अगर कुछ उल्लेखनीय हुआ है तो शायद इतना ही कि जब अमेरिकी सैनिक 
अपने आश्रित अश्वेतों को लात-घूँसे मार कर छोड़ जाने लगे तो उन दक्षिण वीएतनामी सैनिकों ने 
अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया जो अभी तक उनके सेवक थे। पर यह भी दक्षिण वीएतनाम के 
नीजवानों में अमेरिकी दासता के एक लंबे प्रतिरोध की परिणति ही है। उत्तर-दक्षिण वीएतनाम की 
एकता के प्रशासनिक रूप के विषय में अभी कुछ स्पष्ट प्रस्ताव कोई नहीं रखा जा सकता पर 
राजनीतिक-सांस्कृतिक एकता भी इसी प्रतिरोध के लंबे दौर की एक और परिणति है। 

जो दक्षिण वीएतनामी अपने प्रिय मानकर अमेरिकी सैनिक अपने साथ ले गए हैं उनमें माँ से 
बिछुड़े बच्चे और मातृभूमि से बिछुड़े वयस्क कहाँ की मिट्टी से कौन-सा रस लेकर कैसे इनसान बनेंगे 
यह भी अभी तय करके रख देने का विषय नहीं है। परंतु, दो अन्य प्रकार के व्यक्तियों के विषय 
में ठीक-ठीक सोचने का यही ठीक समय है: एक वे लोग जो थिउ सरकार की मार्फत अमेरिकी शांतीकरण 
कार्यक्रम' के अधीन जेलों में इसलिए बंद थे कि वे देश की आज़ादी के पक्ष में थे-चाहे हथियार 
के या फिर साम्यवाद के पक्ष में रहे हों या न रहे हों। दूसरे वे अमेरिकी नौजवान जिन्होंने युद्ध का 
विरोध किया, उसमें हिस्सा नहीं लिया और आज भी अमेरिका में उनके लिए सम्मानजनक स्थान नहीं 
है-आज भी यानी जव अमेरिकी सरकार को ही वीएतनाम में सम्भानजनक जगह नहीं मिल रही है 
तब भी “ 

दक्षिण वीएतनाम की विदेश-समर्थित सरकार ने 20 लाख नागरिक बंदी कर रखे थे। यह 4973 
के पेरिस समझौते का सीधे-सीधे उल्लंघन था क्योकि उसे डर था कि ये राष्ट्रीय सरकार” बनाने में 
उसके विरूद्ध रहेंगे। वह सरकार भी वही कहती थी जो और सरकारें दमन करते हुए कहती हैं-कि 
सिर्फ तीन-चार हजार राजनीतिक बंदी है वाकी अमन-चैन भंग करनेवाले अपराधी हैं। अमेरिकी लोकसभा 
के सामने पेश एक आँखों देखे बयान से मालूम होता है कि वंदियों में विद्यार्थी, लेखक, बैंक क्लर्क 
बिजली और रेल मजदूर, सरकारी नौकर, बौद्ध भिक्षु, सैनिक, खजांची और वकील थे--और सबसे 
अधिक तो किसान थे। 5 बरस से ऊपर के हर व्यक्ति को शिनाख्त कार्ड रखना पड़ता था यानी 
8 का होते ही उमे थिउ सरकार लड़ाई के मैदान में भेज देती। बंदियों में अनेक ऐसे थे जो यह 
पापयुद्ध न करने के उद्देश्य से शिनाख्त कार्ड या तो जाली रखने या नदारद के अपने अपराध में पकड़े 
गए थे। मुक्ति के वाद नई सरकार को इन सव व्यक्तियों की आज की दशा का व्यारा बाकी संसार 
को देना चाहिए। सरसरी तौर पर मालूम हुआ हे कि जहाँ-जहाँ मुक्ति न | आई वहाँ के कारागारों 
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से बंदी मुक्त होते गए, पर इतनी जानकारी काफी नहीं है और राजनीतिक दमन के इस प्रकार का 
संसार भर में विरोध करनेवालों को इस जानकारी तक पहुँच का अधिकार होना चाहिए कि इन बंदियों 
में से कितने जीवित हैं, किस अवस्था में हैं और अब उनका क्या भविष्य है। 
उधर अमेरिका के करीब 40 हजार युद्ध-विरोधी नौजवान कैनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, तांजानिया 
और अन्य देशों में देश-निकाले की हालत में रह रहे हैं। कम से कम 50 हजार, और हो सकता है 
2 लाख तक युद्ध विरोधी नौजवान अपने ही अमेरिका देश में ठिपे-छिपे घूमने को मजबूर हैं। इनमें 
से एक के शब्द हैं : "निक्सन ने हमें उनकी हत्या करने भेजा जिन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था 
और हमने उन लोगों का देश उजाड़ दिया | निक्सन पर यह अभियोग लगाया तक नहीं गया-कंबोदिया 
पर बमबारी का भी नहीं । हम (युद्ध-विरोधियों) ने वीएतनामियों की हत्या से इनकार किया । हमने अमेरिका 
को बताना चाहा कि वह असल में क्‍या कर रहा है तो यह है आपका न्याय | निक्सन बेदाग छूट 
निकलें, हम दो-दो साल की कैद काटें, बदनामी के साथ बर्खास्त किए जाएँ, देश से भागें या जेल 
में रहें-कितनी सुंदर व्यवस्था है आपको |” 
राष्ट्रपति फोर्ड ने एक प्रकार का क्षमादान इन युद्ध-विरोधियों को दिया है पर उसकी शर्ते इतने 
कम युद्ध-विरोधियों ने स्वीकार की हैं कि केवल सौ-दो सौ ही माफी माँगने और वफादारी की कसम 
खाने आए हैं। इसके अलावा इस क्षमादान में 5 लाख से ऊपर उन सैनिकों का कहीं जिक्र तक 
नहीं है जो युद्ध और सैनिक व्यवस्था के विरोध के आरोप में समय-समय पर कलंकित करके बर्खास्त 
किए गए और जीवन भर अमेरिका में कलंकित रहेंगे। सेना से कोई पैसा वगैरह न पाएँगे और शायद 
उन्हे कोई उद्योगपति काम भी न देगा। ये नौजवान और सैनिक अपनी समझ में सही रास्ते पर थे-और 
अव तो इनको नज़रअंदाज़ करनेवाले आरामकुर्सी-राजनीतिक भी मानने लगे हैं कि अमेरिकी सरकार 
गलत रास्ते पर थी। तब क्या वजह है कि इन युद्ध-विरोधियों को ससम्मान जीवन बिताने का अधिकार 
दिलाने की माग न उठाई जाए। आशा है साम्राज्यवाद और फाशीवाद का विरोध करनेवाले नौजवान 
कहीं भी हों, दक्षिण वीएतनाम के बंदियों और अमेरिका के युद्ध-विरोधियों के सवाल को उठाएँगे। 


[दिनमान, संपादकीय, 4 मई 975. असंकलित] 


राजनीतिक हिंसा के विरुद्ध 


पिछले कुछ दिनों से नक्सली गतिविधियों की और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की खबरें अखबारों 
में लगातार छप रही हैं। इनको पढ़कर कभी यह पता चलता है कि गाँवों में भूमिहीनों पर जमाने से 
चली आनेवाली ज्यादती ने विकट रूप धर लिया है और कभी यह मालूम होता है कि नक्सलियों ने 
बंदूक के जोर से सत्ता हथियाने की योजना बना रखी है। बिहार के 3 जून के कांड के बाद बिहार 
पुलिस ने नक्सलियों की एक माओवादी क्रांति योजना का भंडाफोड़ अखबारों में करवाया है। पर ऐसी 
योजना का ज्ञान उसे आज से कम से कम छह साल पहले ही था जैसा कि 'उग्रपंथी हिंसा-विरोधी 
अभियान' पर पुलिस महानिरीक्षक के 'परम गोपनीय' आदेश में अप्रैल 97 में स्वीकार किया जा 
चुका है। इससे सिद्ध है कि जहाँ सचमुच नक्सली कार्रवाई हो रही है वहाँ भी यह आज शुरू नहीं 
हुई है। सिद्ध कुछ नहीं है तो यही कि उत्तरप्रदेश और बिहार की सरकारें और इन दोनों प्रदेशों के 
राजनीतिक दल, जो हिंसा और हत्या के समर्थक नहीं हैं, इतने साल से क्या कर रहे थे। 

सीधा उत्तर यह है कि कांग्रेस गहियो के लिए आपसी नोच-खसोट में लगी हुई थी और विरोधी 
दल एकता के लिए शिखर जोड़-तोड़ में | उनकी राजनीति की परिभाषा में समाज में शक्ति-संतुलन 
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बदलना शामिल नहीं या शिखर स्तर पर शक्तिशाली वर्गों के वीच संतुलन बदलना बनाए रखना ही 
उनका राजनीति थी | भूमिहीनों की संख्या का लगातार बढ़ते जाना और उनका कांग्रेस सहित अन्य 
दलों EE से बाहर होते जाना सत्तानीति के पोषकों को आनेवाले किसी खतरे का सूचक नहीं जान 
पड़ा क्योंकि ऐसा प्रत्येक खतरा उन्हे पुलिस और कानून की शक्ति अपने हाथ में और भी जमा करने 
का साधन देता हे | उनके अनुसार हिंदुस्तान की जनता के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण लड़ाइयाँ वे थीं जो 
वे दिल्ली-लखनऊ हर दिल्ली-पटना की यात्राएँ करते हुए लड़ रहे थे। 

सहसा हरिजनो पर अत्याचार और नक्सली गतिविधियों के मिले-जुले समाचार काफी अच्छे पैमाने 
पर प्रचारित होने से कई संदेह पैदा होते हैं। इनमें सबसे पहला तो यही है कि सरकारी और विरोधी 
दल क्या सचमुच हिंसा को राजनीतिक साधन के रूप में छोड़ना, निषिद्ध करना और खत्म करना चाहते 
हैं? आश्चर्य की वात है कि गैरसरकारी नेताओं में से अभी तक जयप्रकाश नारायण को छोड़, जो 
कि किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व नहीं करते, किसी ने यह नहीं कहा है कि नक्सलपंथ की 
हिंसा समाज में क्रांति करने का सही साधन नहीं है। वारी-बारी से दलों ने नक्सलपंथियों पर पुलिस 
के आक्रमण की निंदा की है और जेलखानों में बंद नक्सलियों पर अत्याचार का विरोध किया है और 
यह बिलकुल ठीक और उचित ही किया है मगर नक्सलपंथ के रास्ते का विरोध किए वगैर उन्होंने 
जो कुछ भी कहा वह अपूर्ण है। वास्तव में उनका आग्रह यह होना चाहिए कि हम नक्सलपंथी हिंसा 
का विरोध करते हैं किंतु सरकार और पुलिस को हिंसा के जरिए इसका दमन करने की इजाजत नहीं 
दे सकते। पर इस आग्रह के कुछ नतीजे भी होते हैं। ऐसा कहनेवालों को इस बात का जवाब देना 
पड़ेगा कि भूमिहीनों पर जाति और बंदूक की ताकत से एक आर्थिक गुलामी लादे रखनेवाले वर्गों के 
विरुद्ध वे क्या कर रहे हैं। यही नहीं, उन्हें अपने दलों के गठन और नेतृत्व में उन वर्गों को शामिल 
करना पड़ेगा जो आज हिंदुस्तान में फैसले करने की व्यवस्था से दिन-ब-दिन बाहर ठेले जा रहे हैं | 
कुछ हरिजनों को लेकर उन्हें विधानसभा और संसद में विठा देना राजनीतिक दलों को आसान पड़ता 
है क्योंकि इससे दल का चरित्र बदलने की मजबूरी नहीं पैदा होती लेकिन अपने कार्यक्रमों में जमीन, 
काम-धंधा और उद्योग की विषमता को बदलनेवाले कार्यक्रम इस तरह शामिल करना कि हरिजन उनका 
नेतृत्व कर सकें और दल के भीतर भी आगे बढ़े सकें, उन्हें नागवार गुजरता है। 

बिहार पुलिस महानिरीक्षक के तथाकथित परम गोपनीय आदेश में छह साल पहले एक महत्त्वपूर्ण 
नुक्‍्ता था कि “हिंसा करनेवाले नवयुवकों का पता लगाने के लिए पुलिस. वल तथा विशेष शाखा को 
कोई भी कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। पता लगने पर ऐसे युवा अपराधियों के साथ सहिष्णुता तथा 
सहानुभूति के साथ बरताव कर उनके मित्रों और अभिभावकों के सहयोग से उनके मार्ग-परिवर्तन के 
लिए भरपूर चेष्टा करनी चाहिए। प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी को यह याद रखना चाहिए कि 99 प्रतिशत 
उग्रपंथी युवकगण सही तरीके के इस्तेमाल से सही रास्ते पर लाए जा सकते हैं।” यह अपने में एक 
सुखद आश्चर्य है क्योंकि वास्तव में यह पुलिस का नहीं, राजनीतिक दलों का काम है। परंतु इसी 
आदेश में अन्यत्र “आम जनता को भाला, छुरा आदि के प्रयोग का आत्मरक्षा करने के लिए प्रशिक्षण 
देने” और उन्हें यह बताने की ज़रूरत मानी गई है कि “आत्मरक्षा में ऐसे उग्रपंथी हिंसक तत्त्वो को 
मारने तक का उन्हें पूरा कानूनी अधिकार है।” आज अधिक संभव यही दिख रहा है कि समझाने-वुझाने 
के काम को पुलिस भी छोड़ दे-राजनीतिक दल तो छोड़ ही चुके हैं, और त्रस्त इलाकों में हथियार 
बटने के काम पर राजनीतिक दल जोर देने लगें जो कि एकसाथ पुलिस के काम को आसान बनाना 
और अपना दबदबा बढ़ाना है। इस तरह हरिजनों पर अत्याचार और नक्सली षड्यंत्र दोनों के मिले-जुले | 
समाचारों के वातावरण में समाज के पहले से सशक्त वर्गो को स्थानीय राजनीतिक हितों के अनुसार 
हथियार रखने के अधिकार देने में क्या उन दलों का स्वार्थ निहित न हो जाएगा जो कि ऐसे इलाकों 
के वोट के आधार पर अपनी शिखर राजनीति चलाते हैं? इसी के साथ क्या हरिजनों पर अत्याचार 
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के बयानों को बार-बार दुहराकर हरिजन-सवर्ण संघर्ष को एक दिशाहीन संघर्ष बनाए रखने की कोशिश 
भी वे राजनीतिक दल नहीं करेंगे जो अभी तक अपने कार्यक्रमों में हरिजनों का शामिल करने से कतराते 
रहे हैं? अगर दो किस्म की ये चतुराइयाँ कांग्रेस सहित सभी दलों ने जारी रखीं तो एक ही परिणाम 
निकलता दिखाई देगा : नक्सलपंथियों की हत्या को एक बैध और उचित राजनीतिक तरीका मान लिया 
जाए और हिंदुस्तान के जनसाधारण को मजबूर कर दिया जाए कि वह इस हत्याकांड की अनुमति 
पुलिस को दे। अगर ऐसा होता है तो काफी बड़े और सरकारी पेमाने पर राजनीतिक हिंसा को वैधता 
मिलेगी और फिर किसी को यह पूछते का अधिकार नहीं रह जाएगा कि पुलिस और फौज गैरनक्सली 
लोगों का सफाया क्यों कर रही है। ; 

वास्तव में गाँवों में प्रकट होनेवाली हिंसात्मक राजनीतिक कार्रवाई के खिलाफ पुलिस और फौज 
की कार्रवाई को निर्विरोध उचित स्वीकार करने का मतलब यही होगा कि भूमि-सुधार और आर्थिक 
न्याय के उन कामों का रास्ता भी बंद हो जाएगा जिनके लिए प्रधानमंत्री ने आग्रह किया है और शांतिमय 
लोकतंत्रीय उपायों से जनसंगठन करने के वे प्रयल भी दबा दिए जाएँगे जो, उदाहरण के लिए विहार 
में, युवक और छात्र कर रहे हैं। 


[दिनमान, संपादकीय, 5 जून 975. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


दासप्रथा से काले धन तक 


शहरों में शिखर राजनीति के चरचों का जिन्हें चसका लग चुका है उनके लिए गाँवों की दासप्रथा का 
सारे देश में पाया जाना एक सामान्य घटना होगी। “यह तो न जाने कब से चला आ रहा है" वे 
कहेंगे और फिर अपने विलाप अथवा भजन में डूब जाएँगे। इसी शहरी वर्ग में शायद कुछ बुद्धिजीवी 
और साहित्यकार भी होंगे जो मानवीय संत्रास के विशेषज्ञ हैं। वे सव संयोग से आर्थिक हैसियत के 
उस स्तर के ऊपर ही हैं जिस पर रहनेवाले मनुष्य को जिंदा रहने के लिए धनवानों से कर्ज लेना 
पड़ता है और उसे चुकाने की शक्ति वह जीवन भर जुटा नहीं पाताः तब वह, उसकी औरत और 
कर्ज महाजन के अनुसार अधिक हुआ तो उसके घर के अन्य प्राणी भी महाजन को मुफ्त श्रम देते 
हैं। यह शोषक की उत्पादकता और शोषण-शक्ति को बढ़ाने के काम आता है। इस मानवीय संत्रास 
को क्या हम पहचानते हैं? या इस घटना को बहुत माना तो आँकड़ों का समुच्चय मानकर बैठ रहते 
हैं कि देखो यह कितनी दिलचस्प शोध है! 

प्रधानमंत्री की नई आर्थिक नीति में बर्बर बंधक प्रथा के अंत की घोषणा एक तरफ तो एक 
मानवीय उपकार है, दूसरी तरफ वह गाँव की आर्थिक जिंदगी में अमीरी और गरीबी के अत्याचारी 
असंतुलन को मिटाने का आरंभ है। बंधक प्रथा सिर्फ कागज पर नहीं मिटाई जा सकती, कागज पर 
तो वह होती भी नहीं। 806 में बने एक कानून में ऋणी को साहूकार के यहाँ सेवा करके उक्रण 
होने की जो व्यवस्था की गई थी उसे आज़ादी के बाद समाज के सम्पन्न शोषक वर्गों ने किस चतुराई 
से प्रत्येक प्रदेश में जारी रखा है! इसके खिलाफ दलित ग्रामीणों ने आवाज़ भी उठाई है । राज्य सरकारों 
ने कुछ उपाय भी किए परंतु वे बहुत कारगर नहीं हुए | बेगार संविधान की धारा 23 के अधीन गैरकानूनी 
। हैं और यह अपराध दंड संहिता की धारा 396 के अंतर्गत दंडनीय है। मगर यह कहना कठिन है 
| कि अभी तक इन गरीब लोगों के हक में कितने मुकदमे चले और फैसले हुए | होता यह है कि परंपरा 
| मे जिनके पास संपत्ति और प्रतिष्ठा चली आ रही है वे पिछड़े वर्गो के लिए बनी कल्याणकारी योजनाओं 
से स्वयं लाभ उठाने सबसे पहले आगे आ जाते हैं : योजना को भी खराव करते हैं और दलितों का 
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विश्वास भी तोडते हैं। पर अव यह न होने पाए इसके लिए जागरूक ; होगा। 
नई आर्थिक घोषणाछ्स भूमि का वितरण, भूमि की हदवंदी, दो साल तक कर्ज वसूली से मुक्ति 

न्यूनतम खेतिहर मजूरी में सुधार सिंचाई क लिए अधिक पानी, खेती के लिए अधिक जमीन वगैरह 
व्यवस्था सव एक-दूसर स जुड़ा हुई कोशिश ह और इनका अंतिम उद्देश्य भूमिहीन खेतिहर को अपने 
पाँव खड़ा करना है। पिछले दिनों इस वर्ग पर शक्तिशाली वर्गों के अत्याचार की खबरें बहुत प्रकाशित 
हुई थीं | उनसे पता चलता था कि खेतिहरों को त्रस्त जानकर उन्हें एक राजनीतिक संगठन का आकर्षण 
दिया जा रहा था। आशा की जानी चाहिए कि इनकी उत्पादन की शक्ति बढ़ने पर हिंसात्मक संघर्षो 
की आशंका धीरे-धीरे घटती जाएगी | 

प्रधानमंत्री के वक्तव्य मं सबसे पहले दाम बाँधने का जिक्र था। वास्तव में मनुष्य को सम्मानपूर्वक 
जीने का अवसर देने के लिए अर्थात्‌ महँगाई के बोझ के नीचे अपमान उठाने से बचाने के लिए काले 
धन को खत्म करना होगा। कुछ महीने पहले तस्करों के खिलाफ कार्रवाई होने पर जनसाधारण को 
एक अजब किस्म की राहत मिली थी जैसे कि इतने खूँड्यार और धनी-मानी लोग जो कि साधारण 
लोगों को अपने भ्रष्ट पैसे से दिन-ब-दिन भ्रष्ट करते जा रहे हैं और जिनके खिलाफ वे बेचारे कुछ 
कर नहीं सकते, अब गिरफ्त में आए। यह राहत कुछ ही दिन बाद बदलकर संदेह का रूप धरने लगी 
थी कि शायद इनके खिलाफ कुछ भी कर सकना सरकार के लिए संभव नहीं। इसलिए श्रीमती इंदिरा 
गाँधी के इस ऐलान का इस वक्‍त चारों तरफ स्वागत किया जाएगा कि तस्करों के खिलाफ कार्रवाई 
तेज होनेवाली है। पूरी अर्थव्यवस्था में इनकी वेजा कमाई का पैसा इतना अधिक असंतुलन पैदा कर 
रहा है कि साधारण आदमी कभी ईमानदारी और कायदे के अनुसार चलकर अपनी उन्नति करने का 
साहस नहीं जुटा पाता। गेरवरावरी और गरीबी तमाम कोशिशों के बावजूद वढ़ती रही हे तो उसका 
मौलिक वजह काले धन की शक्ति है जो जनता के विकास-कार्यों के मुकाबले ऐश-आराम और अनुत्पादक 
जिंदगी का एक प्रतिद्वंडी समाज वनाया करता है | बढ़े-बड़े शहरों में विशाल मकानों और अपार जायदादा 
का दृश्य एक ओर और फुटपाथ पर जाड़े-पाले में अपने बच्चों का पालन करने के लिए मजबूर इनसान 
दूसरी ओर इसी विकृति का प्रमाण है। काले धन से वनी जायदाद का सही-सही मूल्याकन करन ओर 
तस्करी से पैदा जायदाद को जब्त करने का फैसला नई आर्थिक घोषणा के लिए नए सिरे से विश्वास 
पैदा करता है। यूँ ही पिछले कुछ दिनों के भीतर रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजा क॑ दाम एकाएक 
घटना काफी सबूत है कि जमाखोरी और मुनाफाखोरी जो कि काले धन की जुड़वां उपजे हैं, जनसाधारण 
की जिंदगी में अभाव और क्लेश का बहुत बड़ा कारण थीं। इनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए भा बहुत 
जरूरी है कि ये सच्ची मेहनत से अधिक पैदा करनेवाले नागरिकों के इमानदार प्रयल का जब चाह 
तब विफल कर सकती हैं। असल में समाज-विरोधी निराशा का मूल खोत यहा ह। 


[दिनमान, संपादकीय, 6 जुलाई 975. असंकलित] 


छोटे दिमागों की शक्तिकामना 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जमाते इस्लामी और आनंद मार्ग को निषिद्ध घोषित कर देने क बाद अब यह 
संभावना हो गई है कि ये संस्थाएँ खुलेआम अपनी संकीर्णतावादी बुद्धि कर प्रचार कर सक | यह आशका 
फिर भी रहती है कि जिस दिमाग ने इन्हें पनपाया है या जिस दिमाग को इन्हान बनाया हैं वह ताया 
या छिपा पड़ा रहे--किसी वक्‍त जागने का इंतजार करता हुआ वह भीतर-भीतर और अधिक दुराग्रही 
होता जाए। समाज में बिना जातिगत भेदभाव के गैरबरावरी मिटाने की इच्छा और इतिहास की सही 
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समझ फैलाना इस आशंका की एकमात्र काट है ग सरकारी और गैरसरकारी प्रचार माध्यमों को इस काम 
में तुरंत लग जाना चाहिए और सामाजिक संस्थाओं को ऐसे परिवर्तनकारी कार्यक्रम चलाने चाहिए जिनकी 
बदौलत हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रचार को वह विश्वसनीयता मिल सके जिसकी वह अधिकारी है। 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमाते इस्लामी दोनों अविश्वास और संदेह के प्रचार में एक-दूसरे 
के पूरक रहे हैं। आनंदमार्ग और प्रउत जैसी संस्थाएँ आत्मविश्वास और परस्पर सदभावना के स्थान 
पर पराजय भावना और विद्वेष से युक्त एक नया संप्रदाय खड़ा करक रही-सही कसर पूरी करती रही 
हैं। हीन भावना और उससे उत्पन्न हिंसा तीनों संस्थाओं के मूल में काम करती क्र और अनावश्यक 
रूप से असहिष्णु और अहंकारी एक मानस की सृष्टि करती है। यह भारतीय संस्कृति के और कहना 
चाहिए कि हर सच्चे धर्म की भावना के प्रतिकूल है। 
विडंबना यह है कि इस बात को समझने लायक दृष्टि और धैर्य संप्रदायवादी बुद्धि में रह नहीं 
गया है। वह तात्कालिक राजनीतिक फायदों के मोह में इतना फंस चुकी है कि उसे विराट्‌ जनसमुदायों 
की दुर्बलताओं का पोषण करके राष्ट्रीय मनोबल को जर्जर करते जाने में ३ संकोच नर्ही होता | 
हिंदू और मुसलमान दोनों के गरीब वर्गों को लड़वाने और शक्तिसम्पन्न वर्गों में दोस्ती रखने की राजनीति 
में दोनों पक्ष साझीदार हैं। दोनों के नीतिनियामकों में परस्पर एक वैचारिक मित्रता है। दोनों अपने-अपने 
मतावलंबियों में से ऊँचे वर्गों का वर्चस्व चाहते हैं-और इसीलिए वे यह तो बर्दाश्त कर भी सकते 
हैं कि पंडित और मुल्ला बराबरी का रिश्ता हो जाए लेकिन मैकू और बव्बन में वह रिश्ता बने इसके 
लिए कोई कोशिश नहीं करते। यह कोशिश, बहरहाल दूसरों को करनी होगी। परंपरा से इन दोनों जनों 
में जो अपनापा चला आ रहा है वह और मजबूत हो, नई पीढ़ी को हिंदुस्तान की लोक-संस्कृति में 
मेल करानेवाली धाराओं का परिचय दिया जाए और आर्थिक कार्यक्रमों में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष 
रियायतें देते हुए इतनी गति लाई जाए कि दोनों धर्मो के माननेवालो में भयंकर गरीबी मिटे-उसी 
का बेजा इस्तेमाल सांप्रदायिकता की राजनीति चलानेवाले करते रहे हैं। सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों 
क्षेत्रों में एकता पर जोर होना ही चाहिए और एकता का अर्थ केवल परस्पर सहिष्णुता नहीं बल्कि « 
परस्परावलंबन है, यह बात फिर से समझनी और समझानी चाहिए। इसे मतांध लोगों की धर्म के नाम 
पर चलनेवाली राजनीति ने बहुत दबाने की कोशिश की है। 
आनंदमार्ग का उदय सांप्रदायिक तत्त्वों से अलग किंतु उनकी पूरक एक घटना है | पढ़ें-लिखे पैसेवाला 
को लोकतंत्रीय विचारधारा से विरक्त कर एक नई मानसिक दासता में बाँधने की चेष्टा पिछले दिनों 
अनेक प्रभुतालोलुप व्यक्तियों ने की है-इनमें से ज्यादातर एक विशिष्ट ईश्वरीय संदेश की वाहक संस्था 
का रूप धरकर निराश और थके-हारे लोगों को घेरकर अपनी शरण में लाते रहे हैं। आनंदमार्ग का 
उद्देश्य भी यही है। यथेष्ट समर्थक जुट जाने पर इनमें से कोई भी व्यक्तिपूजक संस्था जनसाधारण 
की स्वस्थ राजनीतिक आकांक्षाओं को अपने इशारे पर भटकाने का-और खुद विदेशी शक्तियों के 
इशारे पर नाचने का-काम कर सकती है, ऊलजलूल पुनरुत्थानवादी विचारों से विकृत दिमागों का 
समूह का समूह जिस 'ईश्वरीय' व्यक्ति के साथ हो उसे सत्ता हथियानेवाले शक्ति-केंद्र क्यों न इस्तेमाल +, 
करना चाहेंगे? आनंदमार्ग नामक घटना भी, सांप्रदायिक संगठनों की तरह, सिर्फ प्रतिबंध से समाप्त नहीं | 
हो सकती-जातिगत श्रेष्ठता के विष के सहोदर अंधविश्वास के विष का असर भारतीय मानस में 
फैल चुका है | उसे शिक्षा और उदाहरण से मिटाना होगा-निरी चेतावनी और उपदेश काफी नहीं हैं। | 
छोटे, मुनष्यद्वेषी दिमागों की शक्तिकामना के विरुद्ध सामाजिक न्याय और समानाधिकार की आकांक्षाओं . (७ 
को नेतृत्व देना ही आज का कठिन कर्तव्य है। | 
| | निषिद्ध संस्थाओं में लगभग एक-तिहाई मार्क्सवादी संस्था है । इनका घोषित उद्देश्य सशस्त्र क्रांति 
से मजदूर-किसानों की सरकार स्थापित करना है। आपसी मतभेदों और किताबी गुटबंदियों के बाव तूर 
|... इस एक लक्ष्य से ये सब सहमत हैं। अफसोस है कि हथियार के इस्तेमाल का रोमांच आज की अंतरराष्ट्रीय 
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राजनीति को देखते हुए कितना आत्मघातक हो सकता है यह इन दलों के उत्साही नौजवानों ने, जिनको 
अभी कुछ समय पहले तक दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट पार्टी क्षमा करके अपने में मिलाने को तैयार थी 
नहीं समझा | आज किसी भी देश में सशस्त्र विद्रोह बिना बाहरी मदद के संभव नहीं | समाज में सत्ता-परिवर्तन 
के लिए शस्त्र का इस्तेमाल अपने आपमें ही विशाल निहत्थे जनसमूह पर एक शस्त्रधारी नेता की सत्ता 
प्रतिष्ठित कर देता है और दोनों की शक्ति परस्पर इतनी असंतुलित होती है कि उस समाज में न्याय 
की आशा की ही नहीं जा सकती | अब भी वक्‍त है कि यह बात समझ ली जाए कि एक शौषणमुक्त 
समाज की रचना में भारत जैसे देश में हथियारों का इस्तेमाल जनता के विरुद्ध होगा, उसे तोड़ेगा; 
और वास्तव में यह किसी मार्क्सवादी आंदोलन का उद्देश्य नहीं हो सकता | जई 


[दिनमान, संपादकीय, 3 जुलाई ॥975. अमंकलित] 


बाकी दुनिया 


सोवियत संघ और अमेरिका की दोस्ती अब एक ऐसे दौर में पहुँच रही है जिसमें वह बाकी दुनिया 
के देशों पर असाधारण असर डालने लगेगी : इस दोस्ती का स्वागत होना चाहिए क्योंकि यह दोनों 
को ज्यादा जिम्मेदार बनाती है मगर' इसके नतीजों को भी समझ लेना उचित होगा। 
जिस दुनिया का नक्शा इस वक्‍त बड़ी ताकतों के सामने फैला हुआ है उसमें एक तो यह दिखाया 
गया है कि कच्चा माल और मेहनतकश कहाँ-कहाँ मौजूद हैं, दूसरे यह अंकित है कि कौन-कौन से 
क्षेत्र हैं जो एक और बड़ी शक्ति बनने का सामर्थ्य रखते हैं, तीसरे वहाँ-वहाँ लाल पेंसिल से घेर दिया 
गया है जहाँ दोनों बड़ी शक्तियों को युद्ध बिलकुल पसंद नहीं है और चौथे वे इलाके हैं जिन पर 
दोनों के दाँत हैं। जहाँ के लोग अभी तक यूरोप के किसी देश की गुलामी बर्दाश्त कर रहें थे मगर 
अब अपनी जमीन की संपत्ति और अपनी जनशक्ति का उपयोग स्वयं करने का अधिकार पा चुके 
या पा रहे हैं, (इस नक्शे पर पीछे खड़ा चीन भी आँखें गड़ाए है यह वात दोनों जानते हैं और इस 
जानने का प्रभाव उनके देखने पर पड़ता है) वहाँ दोनों बड़ी ताकतें यह बर्दाश्त नहीं कर सकतीं कि 
उनमें से कोई एक अपना प्रभाव बढ़ा ले। हाँ, यूरोप में, जो विश्व की धरती का शोषण करता रहा 
है, और इसी में आपसी प्रतिद्वंद्धिता के कारण महायुद्ध करता रहा है, तीस वर्ष मे व्याप्त शांति और 
समृद्धि खंडित नहीं होनी चाहिए, इस पर दोनों बड़ी ताकतें सहमत होंगी। ये अपने-अपने हथियारों 
को एक-दूसरे को न बेचकर या तो महत्त्वाकांक्षी और धनी, या फिर भयभीत और अविकसित देशों 
को बेचते हैं: ताकि उन्हीं की जमीन पर ये खर्च हों : एक-दूसरे से तो ये केवल खाने-पीने की या 
उत्पादन बढ़ाने की चीजें बेचते-खरीदते हैं। 
दोनों में प्रकट तनाव खत्म हो जाने की घटना इतिहास में उस समय घटी है जब औद्योगिक सामर्थ्य 
से कच्चे माल को संपत्ति में बदलने की प्रक्रिया में उपजे कूड़े ने यूरोप के देशों के संगठित रहन-सहन 
को दूषित, उनके पैसे को पतला और उनकी आंतरिक राजनीतिक व्यवस्थाओं का खस्ताहाल कर दिया | 
है। उनके मजदूर उनकी अब तक की आभिजात्य लोकतंत्रीय पद्धतियों में हिस्सेदारी मागते हैं और... 
चे पद्धतियाँ या तो अपने को बदलने या टूट जाने को बाध्य हो रही हैं। ऐसे वक्त में नहीं कहा जा 
सकता कि यूरोप के देशों की आंतरिक राजनीतिक व्यवस्थाएँ आगे चलकर दोनों बड़ी ताकतों में से | 
किसके पक्ष में अधिक हितकारी होंगी। कहा इतना ही जा सकता हैं कि यूरोप ही नहीं, अफ्रीका-एशिया 
में भी राष्ट्रीय सरकारों के स्वरूप पर बड़े राष्ट्रों की इच्छाओं की छाप पड़े बिना नहीं रह मकती-और | 
यह छाप शायद दोनों बड़ी शक्तियों की तनातनी के जमाने के मुकाबले आज ज्यादा गहरी होगी। । 
स्वनावरनमान के संपादकीय, वृत्तांत और टिप्पणियाँ / 49 | 
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आशा करनी चाहिए कि ये दोनों बड़ी ताकतें अपने हथियारों के दूसरे लोगों द्वारा इस्तेमाल के 
खतरों को अपनी दृष्टि से नहीं बल्कि बाकी दुनिया की दृष्टि से देखेंगी। चीन और ईरान एशिया में 
तीसरी, चौथी या पांचवीं विश्वशक्ति बनने की कोशिश में हैं। ईरान के शाह अगले दस साल में इतने 
हथियार जमा कर लेना चाहते हैं कि वह अकेल ही सोवियत संघ को रोक सकें | अमेरिका इसमें उनकी 
मदद कर रहा है, यह कहने की ज़रूरत नहीं। अमेरिका चीन को भी एक प्रकार से राजनीतिक मदद 
देकर सोवियत संघ और चीन के बीच में संभव तनाव को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है कि 
एशिया से अपनी सेनाएँ हटा लेने के बाद भी वह एशियावासियों के राजनीतिक निर्णयों पर नियंत्रण 
रख सके। अफ्रीका और लातीनी अमेरिका की दक्षिणपंथी और वामपंथी तानाशाही व्यवस्थाएँ शक्तिसंग्रह 
के तर्क के कारण ही अनिवार्य वनी हुई हैं-इसलिए नहीं कि उनके नागरिक लोकतंत्र के योग्य नहीं। 
संसार के करोड़ों इनसानों को इनसान से बदतर जिंदगी बिताने को मजबूर करनेवाली इस विश्वव्यवस्था 
को बदलने में बड़ी शक्तियों का क्या योग है यह सोचने पर निराशा ही हाथ लगती हे। दीखता है 
कि अपने बुद्धिबल और उद्योग से गैरबरावरी का अमानवीय अन्याय मिटाने में हमें एक नए प्रकार 
की राजनीति का आविष्कार करना पड़ेगा। यह राजनीति बड़े देशों में से किसी एक की मुखापेक्षी नहीं 
हो सकती, होते ही वह शक्तिसंग्रह की होड़ में उस देश की सरकार को फॅसा देगी। इस तरह फंस 
जाना उस सरकार द्वारा उस देश के न्याय मागनेवाले नागरिकों को धोखा देना होगा। क्योंकि एक बार 
विश्वशक्तियों की चलाई हुई शस्त्रहोड़ में फँसने के वाद, अनुभव बताता है कि सबसे पहली बलि आंतरिक 
राष्ट्रीय समाज में विषमता मिटाने के कार्यक्रमों की ही होती है। 
इसलिए दो बड़े देशों की दोस्ती बड़े देशों के लिए अच्छी है क्योंकि वे अपनी असली दुश्मनी 
को इसके भीतर छिपाए रख सकते हैं। लेकिन छोटे देशों के लिए यह सिर्फ एक ही सूरत में अच्छी 
हो सकती है : तब जबकि वे अपनी व्यर्थ की दुश्मनियाँ भूलकर आपस में दोस्ती बढ़ाएँ। कहना न 
होगा कि इसके साथ एक स्वतंत्र राष्ट्रीय विदेश नीति बनाना भी आवश्यक होगा | इसका आवश्यक 
होना स्वत:सिद्ध है। यह संभव भी है, इसका प्रमाण देने की जिम्मेदारी एशिया में प्रकृतितः भारत ने 
निभाई है और निभाता रहेगा। 


[दिनमान, संपादकीय, 3 अगस्त 975. असंकलित] 


स्वाधीनता का भविष्य 


संसार का विध्वंस कर डालने योग्य विविध हथियारों से सम्पन्न अमेरिका और सोवियत संघ के मित्रभाव 

की इस वर्ष चर्चा रही है। इस दोस्ता की बदौलत विध्वंस बचा रहेगा, ऐसा सबका विश्वास है। गत 

महायुद्ध में फासीवाद की पराजय की तीसरी जयंती भी इसी वर्ष मनाई गई। एशिया और अफ्रीका | 
में अमेरिकी ओर पुर्तगाली प्रभुत्व से मुक्ति की लड़ाई लड़नेवाले देशों को स्वाधीनता भी इसी वर्ष मिली 
या मिलनेवाली है। ये सब बातें आज़ादी के पक्ष में मन को मजबूत करती हैं। परंतु इस भयंकर सत्य 
का क्या किया जाए कि एक ओर दुनिया में हथियारों पर सालाना खर्च बढ़कर तीन खरब डालर हो 
गया है और दूसरी ओर अफ्रीका के विशाल प्रदेश लगातार अकाल से विनष्ट हो रहे हैं। संयुक्तराष्ट्र i 
के प्रधान सचिव कुर्ट वाल्डाइम ने व्याकुल होकर कहा कि शांतिकाल में विश्व में इससे पहले कभी 

भी हथियारों का ऐसा विपुल व्यापार नहीं हुआ | करीब 20 अरब डालर के हथियार हर साल अंतरराष्ट्रीय 

व्यापार में बेचे और खरीदे जा रहे हैं। प्रधान सचिव की व्यथा समझने के साथ-साथ जव हम यह 
देखते हैं कि दुनिया के औद्योगिक साधनों को लेकर दो खेमो के बीच एक निहत्थी लड़ाई भी जारी 
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हे तो आज के विश्व की विडंबना स्पष्ट हो 3 है। अपने विकास में लगे हुए अविकसित देश युद्ध 
नहीं चाहते। वे औद्योगिक प्रभुतासम्पन्न देशों के आर्थिक व्यापार में अपना अधिकार बातचीत के जरिए 
प्राप्त करना चाहते हैं, और पड़ोसियों से अपने मतभेद सहयोग के द्वारा शांत रखना उनकी नीति है। 
अपने यूरोपीय शोषकों की दासता से जो देश गत महायुद्ध के कुछ-एक वर्ष आगे-पीछे आज़ाद हुए 
थे मोटे तौर पर उन्हीं का संतुलित रवैया आज की दुनिया में विकास और शांति के लिए और युद्ध 
क्री वर्जना के पक्ष में सबसे भारी तर्क और प्रमाण एकसाथ है। इन देशों में भारत की गिनती एशिया 
के भोगोलिक-ऐतिहासिक सत्य को देखते हुए सबसे आगे की जानी चाहिए। आनेवाले वर्षों में अपनी 
स्वाधीनता की रक्षा करते हुए, विश्वशक्तियों के गुटों से अलग रहते हुए शांतिमय औद्योगिक विकास 
के अपने अधिकार हासिल करने की परीक्षा में सफल होकर भारत को एक महत्त्वपूर्ण भमिका अदा 
करनी है। इस नियति के प्रति भारतीय नेता आज़ादी के पूर्व से ही जागरूक रहे हैं किंतु अब समय 
आ गया है कि अतीत के गौरव से पोषित देशप्रेम की जगह एक व्यावहारिक आधुनिक और यथार्थ 
परिस्थिति से निर्मित राष्ट्र-भावना हमारी विदेश-नीति को संचालित करे। 

शोषणजन्य वैभव और विकासजन्य लोकतंत्र की प्रगति में जो यूरोपीय देश पिछड़े रह गए थे 
उनके औपनिवेशिक स्वार्थ के प्रमाण अफ्रीका में अब भी कुछ पराधीन देशों के रूप में वचे हैं। परंतु 
हमारी मुक्ति भी निकट है, यह जानकर विशव शक्ति-संतुलन में अपनी भूमिका अदा करने के लिए 
ये देश व्यप्र हो उठे हैं। इससे ये भविष्य में गृहयुद्ध के कुचक्र में फँसकर अपनी लोकतंत्रीय संस्कृति 
का स्वयं आविष्कार कर पाएँगे अथवा नहीं, यह प्रश्‍न उठ खड़ा होता है। प्रायः सभी उपनिवेशों में 
सामाजिक असमानता और खोखली समृद्धि है। आंतरिक कलह में फंसा हुआ समाज इस असमानता 
को और दस बरस नहीं मिटा सकेगा यह कहने की जरूरत नहीं । पर और दस वरस किसी भी अविकसित 
देश के पास गँवाने के लिए नहीं हैं, यह जोर देकर याद दिलाना आवश्यक है। 

दुनिया के नक्शे पर कुछ अन्य देश हैं जिन्हें उनकी भौगोलिक स्थिति, सामरिक महत्त्व और प्राकृतिक 
संपदा पैसा देती है। ये देश शक्ति के नए केंद्र बनने को उत्सुक हो उठे हैं। कुर्ट वाल्ढाइम ने इन्ही 
की ओर इशारा करते हुए कहा है कि दुनिया के कुछ अत्यंत महत्त्वपूर्ण मर्मस्थलों पर सैनिक शक्ति-संगठन 
की प्रतियोगिता चल पड़ी है।। 

जिस खतरे को कार्ट वाल्ढाइम एक नए और भारी सैनिक संघर्ष के रूप में देखते हैं वास्तव में 
वह बड़ी शक्तियों के लिए कोई खतरा नहीं। वह सचमुच खतरा है तो विकास में लगे हुए शांतिवादी 
एशियाई-अफ्रीकी देशों के लिए ही है। लोभ और महत्त्वाकांक्षा से ढकेले जाकर ये नए शक्तिलोलुप 
देश अपने को दोनों बड़ी शक्तियों से प्राप्त हथियारों से इस प्रकार और इस हद तक लैस कर लें 
कि इनकी अपनी साम्राज्यवादी प्रवृत्तियाँ मुखर हो उठें तो विकासशील देशों को ही सबसे अधिक संकट 
उत्पन्न होगा। यह सांघातिक और आत्मघाती रास्ता पकड़ने का प्रोत्साहन इन्हें तभी तक मिलता रह सकता 
हे जब तक कि संसार के प्राकृतिक साधनां का विकास और उनका बँटवारा असमान रहता है उसमें 
बड़ों के द्वारा छोटो का शोषण होता रहता है तथा छोटे अपने साधनों का संपूर्ण उपयोग कर पाने 
की क्षमता नहीं बढ़ा पाते हैं। er 

कुर्ट वाल्ढाइम की चिता का समाधान और विश्व के नए शक्ति-कंद्रों का तोड़ यही है कि एशिया 
और अफ्रीका के स्वाधीन देश अपने उन प्राकृतिक साधनों का अधिकाधिक विकास करें जिन पर अभी 
तक यूरोपीयों का भौगोलिक अथवा आर्थिक कब्जा था या अब भी है | स्वाधीनता का अर्थ आज के संसार 
में केवल राष्ट्रीय सरकार ही नहीं, भविष्य को समझनेवाली सरकार भी है। भारत के आलविश्वास का 
कारण यही है कि वह अपनी स्वाधीनता के अगले तीस वर्षों को देख पा रहा हैं और आज को भी। 


[दिनमान, संपादकीय, 7 अगस्त 975. असंकलित] 
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सूखी जमीनवालों से 


बाढ़ ने इस बार बहुत विनाश किया है। हर साल कहीं न कहीं बाढ़ आती है और आम तौर से ङे 
शहरों से दूर ही आती है। इस निश्चितता की एक कड़ी परत शहरी लोगों के दिमाग पर चढ़ी हुई 
है। पटना शहर की विपत्ति ने इसे थोड़ा-वहुत कुरेदा है और अखबारों को इस साल का स मं अपने 
खास शहरी पाठकों के लायक खबरें दिखाई देने लगी हैं! नहीँ तो सिर्फ गाँव पानी से घिरे फर फसल 
नष्ट हुई' लिख देने से काम चल जाया करता था। गाँवों में क्या सहायता कार्य हुआ है और उसमें 
मानवीय प्रयल ने किस तरह मानवीय संवेदना को समृद्ध किया है यह जानकारी दूसरों तक पहुँचाने 
की इच्छा नहीं थी-क्योंकि शहर की निगाह में गाँव के लोग दूसरे! हैं--एक वस्तु हैं, लोग नहीं और 
बहुत हैं तो सरकारी अनुदान के पात्र और सांस्कृतिक कौतूहेल के विषय हैं। गाँव हड, लोग भी वर्षों 
से बाढ़ का प्रकोप देखते-देखते अभ्यस्त हो गए हैं। वास्तव में रागामक जडता की यह शहरी परिस्थिति 
भारतीय संस्कृति की एक विशेषता बन चुकी है। जिसे बुद्धिजीवी मानवीय अनुभूति का संत्रास कहते 
हैं वह इस अशक्यत के रहते कितने कुंठित अनुभव की उत्पत्ति होगा | 
औद्योगिक समृद्धि के लिए मानवीयता को नष्ट करना आधुनिक सभ्यता की एक विशेषता है। 
गाँवों से भरे भारत जैसे देश में औद्योगिक संस्कृति का अधकचरा और नकलची विकास हो और वह 
मानसिक जड़ता की भारतीय परंपरा से गठबंधन कर ले तो रचनात्मक संवेदना की बहुत बड़ी क्षति 
कर सकता है। एक स्वस्थ आधुनिक मानसिकता की खोज में जिन विचारकों की रुचि है उन्हें विश्लेषण 
करना चाहिए कि शहर के अन्यथा प्रबुद्ध लोगों की प्रतिक्रिया मानव-यातना के प्रति, यदि वह अपने 
देश के ही गाँव में है तो, इतनी धीमी और अस्पष्ट क्यों होती है। 
यहाँ बाढ़ से घिरे, भूखे, फटेहाल, बीमार, क्लेश से जर्जर शरीर और मन लेकर मजबूर धीरज 
में किसी प्रकार जीवित लोगों पर निरी दया दिखाने का अनुरोध नहीं किया जा रहा है। सवाल यह 
उठाया जा रहा है कि उनसे किसी प्रकार के संवाद और तादाल्य की जरूरत. शहर के कीन लोग कब 
और क्यों महसूस करते हैं? बाढ़ के पहले जब पटना में भूमिहीन बेरोजगार रिक्शा खींचते थे, तब 
जो महसूस नहीं करते थे वे उनके गाँवों के बाढ़ में डूब जाने पर भी नहीं करेंगे | परंतु बुद्धिजीवियों 
का, अपने से बाहर दूर तक पहुँचने की बौद्धिक शक्ति ही जिनकी .विशेषता है, इस समय जड़ और 
निर्मम होकर परास्त हो जाना क्या श्रेयस्कर कहा जाएगा? 
जहाँ कहीं भी वे हों उन्हें अपने और गाँवों के बेघरबार लोगों के बीच के रिश्ते को समझने की 
कोशिश करनी चाहिए और उनकी यातना मिटाने को सिर्फ धर्म का काम नहीं, समाज के निर्माण का 
काम समझकर इसमें अधिकाधिक लोगों की हिस्सेदारी के लिए प्रयल करना चाहिए। कम से कम जो 
किया जा सकता है वह जिंस और पैसे से मदद करना है : परंतु यदि किसी के पास चिकित्सा, इंजीनियरी 
या इसी किस्म की कोई और विद्या है तो उसके द्वारा सहयोग के लिए भी तैयार रहना सहायता को 
और अर्थमय बनाएगा। सेना ने चरम संकट के निवारण में विलक्षण काम किया है, किंतु जैसे-जैसे 
आगे की समस्याएँ एक लंबे और बहुमुखी निर्माण का तकाजा करेंगी और अधिक साधारण नागरिकों 
के योगदान की ज़रूरत पड़ेगी । 
बाढ़ को संयमित करने के पुराने और नए उपाय मिलकर हर साल की मुसीबतों में कुछ मंदी 
लाएँ तो करोड़ों लोग कृतज्ञ होंगे। फिर भी विभिन्न संस्थाओं की योजनाओं में समन्वय के बिना पूरे 
नतीजे सुलभ नहीं हो सकते : धरती का क्षरण बचाने के लिए वनों को बचाना, पानी की निकासी 
और उपयोग, नए घरों का उपयुक्त जमीन पर निर्माण और काम-धंधे का जोगाइ--ये सब काम एक ' 
ही उद्देश्य से करने की ज़रूरत पड़ेगी। परंतु सबसे बढ़कर ज़रूरी होगा गाँव की आर्थिक व्यवस्था में 
ऐसा मौलिक परिवर्तन जो अधिकाधिक लोगों का बार-बार नुकसान गवारा न कर सकता हो-अभी 
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तो ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ आर्थिक व्यवस्था का ही एक आनुषंगिक है। शहरों की औद्योगिक और वाणिज्य 
व्यवस्था के लिए समस्त ग्राम क्षेत्र अनाज, घी, दूध, कच्चा माल और श्रम मुहैया करनेवाला एक अपार 
भंडार है जिसमें थोड़ी-वहुत बरबादी हो जाए तो शहर में पढ़े-लिखे लोग भी वाढ़ को एक देवी प्रकोप 
मानकर संतुष्ट हो लेते हैं : उससे उनका आर्थिक जीवन तहस-नहस नहीं होता। 

ऊपर कहा गया था कि गाँव के लोग बाढ़ के अभ्यस्त हो गए हैं। परंतु यह मान लेना कि वे 
दुख और कष्ट के अभ्यस्त हो गए हैं, एक घिनौने सामंती दर्प के क्षण में ही संभव हो सकता है। 
अभ्यस्त वे हो गए हैं अपनी आर्थिक-सांस्कृतिक जिंदगी के पिछड़ेपन के। और कोई कारण नहीं है 
कि उनमें एक वेहतर रचनात्मक जिंदगी खोज की खोज न हो--अर्थात्‌ वे प्राकृतिक साधनों के संयमित 
इस्तेमाल से अपने लिए एक ऐसा जीवन बनाना न चाहें जिसमें हर साल नदियाँ उन्हें विस्थापित न 
करती हों-और जिससे यह वेघरवार होना, सिर्फ इसलिए कि उनके घर कच्चे हैं और फिर बन जाएँगे 
साल भर सूखी जमीन पर रहनेवालों के यहाँ एक सामान्य घटना न माना जाता हो। बी 


[दिनमान, संपादकीय, 7 सितंवर ॥975. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


नया दौर 


सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद वर्तमान का एक नया चरण आरंभ होता है। इंसमें समाज रचना 
और राजनीतिक व्यवस्था में नए प्रयोगों की गुंजाइश भी है और ज़रूरत भी। परंतु सबसे ज्यादा ज़रूरत 
यह समझने की है कि आपत्काल लागू होने के पहले क्या गलतियाँ की गई थी और उनकी जगह 
क्या करना उचित होगा | 

॥2 जून के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद प्रतिपक्षी राजनीतिक नेताओं ने जिस 
तरह से व्यवहार किया वह दिखलाता था कि वे राजनीतिक संगठनों की इस राष्ट्रीय कमजोरी से परिचित 
नहीं हैं कि वे शिखर-निर्भ[ और आधारहीन हो गए हैं। उन्होंने अदालत के फैसले से सत्ता-परिवर्तन 
का वह काम लेना चाहा जो वास्तव में जनमत से लेना चाहिए, और इस खुशी में वह साधारण नागरिक 
को इतना भूल गए कि अपील के उसके सहज अधिकार को--जो साधारण नागरिक की तरह प्रधानमंत्री 
को भी मिलना चाहिए था-ठुकरा बैठे। अब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सुनकर राजनीतिक नेता 
अपने शिखरों से जनसाधारण की ओर लौटेंगे या नहीं, यह इस पर निर्भर है कि वे इस समय पूरे 
राष्ट्र के राजनीतिक यथार्थ पर कितना पुनर्विचार कर रहे हैं, और उनके आदर्श तक पहुँचने के उनके 
कार्यक्रम कितने रचनात्मक हैं-और इसीलिए इस संबंध में कोई अनुमान करना कठिन है | उनके विचार 
प्रकट नहीं हुए हैं। परंतु यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि प्रतिपक्षी दल अपने को बदलें या न 
बदलें, आनेवाले दिनों में संसदीय लोकतंत्र के अधीन देश में राजनीति का वह रूप नहीं रहेगा जो 
आपत्काल के पहले था; जिसमें लोकहित की बात तो बहुत थी मगर लोक को न तो दलीय स्तर पर 
प्रतिनिधित्व था, न वैचारिक स्तर पर सम्मान-कुल राजनीति लोक को अमीरों की दया का और सरकार 
की कृपा का पात्र बनाकर छोड़ देना चाहती थी | जन-आंदोलन विदेशी शक्तियों के उपभोग्य बन सकते 
हैं तो ऐसे ही वातावरण में बन सकते हैं जिसमें स्वयं देश की राजनीति जनता को उपभोग्य बना रही 
हो, उसके अधिकार उसे न दिला रही हो बल्कि उनमें सामंती युग की दासवृत्ति जगा रही हो। भारत 
में जायदाद, जाति और जोर के बूते चलनेवाली राजनीति कितनी भी जनहितकारी और कभी-कभी 
आधुनिक सुनाई पड़े, वह इतिहास को पीछे ही ले जाती है : गैरबराबरी मिटाने और समान अधिकार 
और अवसर देने की ओर नहीं, बल्कि देश के भीतर गुलामी के नए सम्मोहन की ओर--वहाँ से फिर 
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एक कदम और फिसलना असंभव नहीं रह जाता। 29१ 
` समाज में विषमता मिटाने के अनेक कार्यक्रम सरकार के सामने हैं। ये सव सरकार अकेले नहीं 
चला सकती | लोगों को इनमें शामिल होना ही पड़ेगा। शामिल होने के लिए लोकतंत्रीय-संस्थाओ के 
वर्तमान रूप-रंग में जहाँ कहीं गुंजाइश हो वहाँ उसका इस्तेमाल करते हुए नई लोकतंत्रीय संस्थाएँ भी 
बनानी चाहिए। अदालत और संसद का परस्परावलंबन आवश्यक है और जनता के प्रतिनिधित्व की 
नई आवश्यकताओं को पूरा करने में पहले की तरह कानूनी बाधाएँ समाजवाद के उद्देश्य को विफल 
न कर सकें, इनमें इसके लिए परस्पर संबंध विकसित करते रहना होगा। किंतु लालफीता, जातिवाद 
और धन और शक्ति का अहंकार सभी संस्थाओं में किसी न किसी प्रकार प्रवेश पा ही लेता है। इसकी 
काट के लिए आवश्यक होगा कि निरंतर जनमत की ओर अभिमुख रहा जाए। जनमत को जानने 
का एक उपाय चुनाव है पर चुनाव में जनशक्ति को पाँच वरस के लिए प्रतिनिधियों के सुपुर्द करना 
प्रमुख हो गया है और मत जानना गौण क्योंकि अधिकाधिक लोग एक ही वैचारिक और आर्थिक 
वर्ग से आकर सत्ता हासिल करने के लिए बढ़ते रहे हैं। इसलिए देश के राजनीतिक कर्णधारों को सोचना 
चाहिए कि चुनाव के साथ-साथ कौन-से उपाय किए जा सकते हैं जो जनमत की स्वतंत्र अभिव्यक्ति 
के माध्यम बनें। सार्वजनिक उत्पादन से लेकर नीति-निर्धारण तक में साझेदारी के लिए हम जनसाधारण 
को निमंत्रण देते हैं तो यह तो देखना ही पड़ेगा कि न्यस्त स्वार्थ और समाजवाद-विरोधी तत्त्व कहीं 
महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रों पर कब्जा न कर लें। 
इससे वचने के लिए नई पीढ़ी में सामाजिक न्याय की आकांक्षा जगानी होगी, यह कहने की ज़रूरत 
नहीं, परंतु यह कहना कोई बहुत नई बात कहना न होगा कि लोकतंत्र की आकांक्षाओं के विषय में 
यथेष्ट चेतना का प्रचार हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था के बस की बात नहीं। वह स्वयं अमीर और 
गरीब के दायरों में साफ तौर पर बँटी हुई है। समाज के शोषित और पिछड़े वर्गो के संबंध में नई 
पीढ़ी का अज्ञान भयंकर है। उलटे वह काले धन और हत्यातंत्र को 'गौरवमय' मानने पर बाध्य की 
जाती रही है। आपत्काल के सदुपयोगों में काले धन का उन्मूलन तो है परंतु काले धन और उससे 
जुटे शक्तिवाद के विरुद्ध नई पीढ़ी में शोषक और शोषित के संबंध की सही समझ फैलाना क्यों नहीं 
है, यह समझ में नहीं आता-या कि आता है : बहुत कुछ बदल गया है पर हमारा सार्वजनिक प्रचारतंत्र 
अब भी दकियानूसी और अंग्रेजीपरस्त बना हुआ है और जितनी देर बना रहेगा नई पीढ़ी को अपनी 
प्रतिभा पहचान पाने में उतनी ही देर लगेगी। 


[दिनमान, संपादकीय, 6 नवंबर 975. असंकलित] 
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हर साल 4 नवंबर को बच्चों के लिए बड़े-बूढ़े बहुत-से आयोजन करते हैं। साल में से ही किसी 
एक दिन अगर यह भी हो कि बूढ़े कसम खाएँ कि बच्चों पर अपने को नहीं लादेंगे तो कैसा रहे? 
ऐसा कहते मन में यह विचार नहीं है कि कोई ऐसा दिवस वास्तव में रूढ़ कर दिया जाए-वह 
तो एक कर्मकांड ही होगा-किंतु कहने का अभिप्राय स्पष्ट है : यह कि बच्चों को पुरख्यातम से मुक्ति 
ती जरूरत ह--अपनी रचनात्मकता की रक्षा के लिए! ऐसा कोई दिवस हो तो सब दिन क्‍यों 
न हो? 
वच्चो के साथ मुश्किल यह है कि वे बहुत जल्दी बड़े होते हैं--पर यह कोई रोग नहीं है जैसा 
कि ज्यादातर बड़े समझते पाए जाते हैं-यह बच्चों की नियति है कि वे बड़े होते रहने में ही बाकी 
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जीवन विताएँ। पर यह स्थिर करनेवाले कि वे क्या करके बड़े हों, पहले ही बड़े और 
दुःख का वात आर यहाँ पर यह माथापच्ची करने का कारण यही है कि उनका बड़े होना बंद हो 
गया है। 
इस ससार में देखा गया है कि ऐसे लोग जिनका वड़े होना बंद हो जाता है ऊँची-ऊँची जगहों 
पर पहुँच जाते हैं। यह अभा ठीक से समझा नहीं जा सका है कि ऐसा क्यों होता है और यह भी 
कि ऐसा होता किस क्रम से है : पहले ऊँची जगह पर पहुँचते हैं फिर जड़ होते हैं या जड़ हो चुके 
होने के ही प्रताप से ऊँची जगह की शोभावस्तु बनते हैं। अनुमान से कहा जा सकता है कि पहुँचने 
क समय हा जा जड़ रहा वह ऊंची जगह पर बहुत देर ठहरता नहीं-क्योंकि उसे जड़ होते जाने 
का अपना गुण दिखाने का अवसर नहीं मिलता। वहाँ ठहरने का नुस्खा तो यह है कि उलटते-पलटते 
जड़ होता जाए-और यह ध्यान रखे कि आँच धीमी रहे और किसी एक तरफ ज्यादा सिंकने न पाए। 
किंतु क्या कृपा करके लोग अपनी महत्त्वाकांक्षाओं की दुनिया के इस जड़ सत्य को अपने ही 
दिमाग में नहीं रख सकते? उगते और डूबते सूरज की सुंदरता और पेड़ पर बैठी चिड़िया की जो 
तसवीर उन्होंने कैलेंडरों पर छापी हैं उनके लिए यथार्थ हैं। बच्चों को अपनी कापियों में ये तसवीरें 
उतारने को वे मजबूर न करें-यह कहकर कि उन्हीं पर नंबर मिलेंगे-तो क्या उनके यथार्थ का कुछ 
बिगड़ जाएगा? 
शायद उन्हें डर है कि विगड़ जाएगा | उस बच्चे को जो टीन के डब्बे की उलट-पुलट कर अपनी 
कल्पना में भरता और खाली करता है, शोर न मचाने को डपटते हुए माँ-बाप को हम सव जानते 
हे-शायद हम ही हैं। बड़ों की धमकियां को और ललकों को उन्हीं के शब्दों में दोहराते बच्चों का 
मेहमानों के सामने प्रदर्शन भी यही माँ-बाप करते हैं। उन्हें कहीं अनजाने में डर है कि बच्चा शोर 
मचाकर और कभी-कभी कोई खिलौना तोड़कर अपनी दुनिया में कुछ इस तरह बड़ा होने लगेगा कि 
उसमें अस्वस्ति होगी और अनजाने में ही वे विशाल प्रौढ़ मानव समुदाय की ओर से उसे वर्जित कर 
रहे 
परंतु अधिसंख्य माँ-बाप और शिक्षक अभी और बड़े हो सकते हैं, यानी वे चाहें तो पहचान सकते 
हैं कि वे बच्चे के बड़े होने में कहाँ बाधक हो रहे हैं। हर बार जब वे अपने मन में किसी प्रतीक 
की सृष्टि करते हैं और अपने साहित्य में उसे किसी शब्द पर आरोपित करके उस शब्द की बाढ़ मार 
देते हैं, कोई न कोई बच्चा कहीं पर वह शब्द खो बैठता है : नहीं तो वह एक अनोखा शब्द होता 
जिसका पूरा अभिप्राय बच्चा ही समझ पाता। यह बच्चे के लिए किसी आनंद का-या किसी भय 
का-ऐसा संवेदन होता जिसमें भाषा के परे एक गुदगुदी या एक सिहरन उसके मन को छूकर उसे 
बड़ा कर जाती | अपनी भाषा में प्रतीक गढ़कर यह संभावना उससे हम छीन लेते हैं कि एक सूर्योदय 
हो जिसमें सूरज ही सूरज हो। एक चिड़िया हो जो चिड़िया ही चिड़िया हो। और सूरज तिकोना हो 
या चिड़िया के चार पैर हों। 
बच्चों के लिए चीजें वैसी ही वास्तविक होती हैं जैसी उनको दिखाई देती हैं और उन्हें सब चीजें 
वैसी नहीं दिखाई देती जैसी बड़ों को दिखाई देती हैं। चीजें ही नहीं, बड़ों की गंभीरता उन्हें हास्यास्पद 
लगती है और बड़ों का हलका-फुलकापन उन्हें आतंकित करता है। परंतु उनके पास इन दोनों से बचने 
का कोई उपाय नहीं है : दोनों ही बड़ों ही दुनिया में पैसे पैदा करने के साधन हैं और खरीदारों की 
सबसे बड़ी संख्या बच्चों में ही मिल सकती है। जब बच्चे बड़ों की भाषा की नकल करने को बाध्य 
किए जाते हैं तो वास्तव में वे एक जड़ सभ्यता के माल के ग्राहक बनाए जाते हैं-वे कुढ़ते रहें 
यह संभव है परंतु यह कहना नीचता होगी कि उन्हें विरोध करने की पूरी आज़ादी है-क्योंकि उन्हे 
खरीदने की पूरी आज़ादी नहीं है। 
और फिर क्यो बच्चे को कुढ़ना सिखाएँ। वह उसको बड़ों की विरोध की भाषा इस्तेमाल करने 
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को बाध्य करना होगा। क्यों न हम सिर्फ उस पर आक्रमण करना छोड़ दें--उसे हँसने और रोने के 
अपने सच्चे अनुभवों को पाने और उन अनुभवों को लेकर बड़े होने और फिर उन्हीं अनुभवों को यथेष्ट 
पाने के लिए अकेला छोड़ दें। फिर हम कुछ दूर बैठ जाएँ और सिर्फ इतना देखते रहें कि वह उम्र 
चाकू से अपने को चोट न पहुँचा ले जो हमने लापरवाही से फर्श पर फॅक दिया है। 


[दिनमान, संपादकीय, 23 नवंबर 975. ऊबे हुए सुखी] 


आजादी और प्रौद्योगिकी । 


सार्वदेशिक प्राथमिक शिक्षक सम्मेलन प्रधानमंत्री के ये शब्द कि आज विश्व के आर्थिक ढाँचे में हर 
प्रकार का दबाव गरीब देशों पर ही पड़ता है, राष्ट्रों की आज़ादी की रक्षा की समस्या पर फिर से 
सोचने को मजबूर करते हैं। क्या हम देख नहीं रहे हैं कि नई-नई आज़ादी पानेवाले प्रायः सभी देशों 
में विदेशी हस्तक्षेप एक बिलकुल नए तरीके से होने लगा है? 

ऐसे देशों में प्रायः वे सब हैं जो बरसों से यूरोप की औद्योगिक सभ्यता के प्रतिनिधि देशों के | 
अधीन शोषित होते रहे हैं, उनका कच्चा माल और श्रम उस सभ्यता के विकास के काम लाया जाता | 
रहा है और उन्हें बदले में उस सभ्यता का उच्छिष्ट कुछ इस तरह से दिया जाता रहा है कि जैसे 
वह कोई राष्ट्रीय पुरस्कार हो, एक नई' गरिमा का दान हो | औद्योगिक सभ्यता में जैसे-जैसे शोषण | 
का उत्कर्ष होता है, शोषकों में परस्पर स्पर्धा सैन्यशक्ति बढ़ाती है, आविष्कार बुद्धि संहारक अस्त्रो 
की रचना करती है। दूसरे महायुद्ध में एक-दूसरे से भय के कारण परस्पर बहुत-सा विनाश करने के | 
बाद विकसित देश इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि उपनिवेशों का शासन करना महँगा पड़ता है, उन्हें | 
मुक्त रखकर उनके कच्चे माल का इस्तेमाल करते रहना सस्ता पड़ता है। पर स्पर्धा का अंत यहीं 
नहीं होता। अपनी छोड़कर बाकी भूमि पर कहीं न कहीं युद्ध जारी रखना इस सभ्यता की शर्त बन 
जाती है। | 

निस्संदेह यह युद्ध यूरोपीय महायुद्ध की तुलना में कहीं अधिक सूक्ष्म होता है और विकासशील | 
देशों की राष्ट्रीय आकांक्षा नामक एक नए अस्त्र का इस्तेमाल भी करता है जो कि अनेक प्रकार के 
आर्थिक दावों की मदद से दूर बैठकर नियंत्रित की जाती है। आज शक्तिवान्‌ देशों के लिए अपने 
आर्थिक अस्तित्व का प्रश्न इतना आत्यंतिक और संचार इतना सुगम हो गया है कि अब विकासशील 
देशों के प्राकृतिक साधनों पर कब्जे के लिए प्रतिस्परद्धी विकसित देश जो कुछ करते हैं वह एक सीधे | 
आक्रमण का नहीं, एक चक्रव्यूह का रूप धर लेता है। इसको भेदने की नीति यही हो सकती है कि । 
राष्ट्रीय आकांक्षाओं को बाहर से परिचालित न होने दिया जाए, पर इतना काफी नहीं | उन्हें स्वयं राष्ट्रीय | 
स्तर पर परिभाषित भी करना होगा। कोई राष्ट्र जिसके पास प्राकृतिक साधन हैं, अपने लोगों के हित | 
में उनका उपयोग करने की तार्किक परिणति से बच नहीं सकता | उसे एक शक्तिशाली राष्ट्र बनना । 
ही होगा। बचने की जरूरत तो उस दबाव से होगी जो उस पर अपने साधनों का विकास न करके 
युद्ध he घिसट आने के लिए डाला जाएगा। 

अंततः किसी भी विकासशील राष्ट्र की स्वाधीनता का दारोमदार इसी पर है कि वह अपने प्राकृतिक 
साधनों का इस्तेमाल कैसे करता है और किसके लिए करता है। आजादी की परिभाषाएँ कई हो सकती 
हैं पर शायद उसकी सबसे अंतिम कसौटी यह है कि इस लोक में धरती, समुद्र, आकाश में से जो 
कुछ संपदा उपलब्ध है उसका बँटवारा मनुष्यों के बीच बराबर-बराबर है या नहीं | इस संपदा का उपयोग 
करने के साधनों में आज अनेक ऐसी प्रौद्योगिकी हैं, जिनका ज्ञान विकसित देशों के पास है। वह पिछड़े 
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देश के समाज में नीचे के स्तर के लोगों पर छा जाता हे | प्रकट में वह देशी प्रभुओं का ही प्रभुत्व 
दिखता है परंतु होता वह उन विदेशी प्रभुओं का है जिनके ये देशी प्रभु माध्यम हैं। प्राकृतिक साधन 
के उपयोग की प्रौद्योगिकी पर राष्ट्र के नागरिकों के अधिकार को अर्थ देने के लिए एक और तो 
बड़े उद्योगों में अधिकाधिक श्रमिकों की हिस्सेदारी आवश्यक है, दूसरी ओर ऐसी प्रौद्योगिकी का आविष्कार 


& 


ज़रूरी है जो भूमिहीन साधारण नागरिक को अपने श्रम पर अधिक से अधिक अधिकार दे सके। गाँधी 
ने जव हाथकते सूत और हाथवुने कपड़े का प्रचार किया था तब वह अंग्रेजी कपड़ा उद्योग द्वारा भारतीय 
कपड़ा उद्योग के.लंवे और सुनियोजित शोषण के खिलाफ व्यक्ति को उसका राजनीतिक अधिकार ही 
दिला रहे थे। तब से अब तक भारत का औद्योगिक नक्शा बहुत बदल चुका हे | चरखा अर्कले अब 
अधूरा अस्त्र कहा जाएगा पर उसका सिद्धांत अब भी प्रौद्योगिकी के द्वारा राजनीतिक आजादी के आग्रह 
का सच्चा सिद्धांत है। 

एक बना-वनाया तर्क यह सुनने को मिलता है कि आज भारत बैलगाड़ी और चरखें के युग में 
नहीं रह सकता। यह तो किसी का आग्रह भी नहीं है और ऊपर लिखा तर्क व्यर्थ ही मानो एक सही 
बात को अस्पष्ट करने के लिए दिया जा रहा है। सही बात यह है कि जहाँ करोड़ों आदमी काम 
करने को तैयार खड़े हों और उनके दोनों हाथ ही उनके औजार हों वहाँ ऐसी प्रौद्योगिकी का इंतजार 
करना उनके प्रति अन्याय है जो सिर्फ कुछ आदमी ही नियंत्रित कर सकेंगे। क्योंकि फिर यही कुछ 
आदमी उनके भाग्य का भी निर्णय करने लगेंगे, और आर्थिक तथा राजनीतिक असमानता ही बढ़ेगी, 
राष्ट्र की संपत्ति नहीं। 


[दिनमान, संपादकीय, 30 नवंवर ॥975. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


साइकिलरिक्शा मजूर 


जब 30 जनवरी ॥948 को गाँधी की हत्या हुई थी तव से अब तक गाँधी को बचाए रखने के लिए 
बहुत कुछ किया गया है। कभी-कभी लगा है कि उनको मारने के लिए जो किया जाता रहा है वही 
सफल हो रहा है और बचाए रखने की कोशिशें वेकार हो रही हैं। परंतु यह निराशा अस्थाई मिद्ध 
हुई है। प्रमाण यह है कि गाँधी आज भी जीवित हैं। एक मायने में उन सबके बावजूद जीवित ह 
जिन्होंने गाँधी को एक मंदिर बनाकर उनकी प्रतिमा वचाने का प्रयल किया जो कि उनकी आला को 
मारने का सबसे सीधा तरीका था। 
पर यह तरीका भारत जैसे निरक्षरवहुल, अंधविश्वास, सत्ताभीर देश में भी नहीं चला तो उसका 
कारण क्या रहा होगा? अवश्य ही गाँधी की आला में कोई तत्त्व ऐसा है जो करोड़ों भारतवासियों 
के हित में है, जिसे नष्ट करना आध्यात्मिक पोंगापंथियो के लिए उतना सरल नहीं है जितना उनके 
शरीर पर गोली चलाना फाशी जातिवादियों के लिए था | वह तत्त्व उनके सब कार्यक्रमों और विचारों 
में घुलामिला है। अलग करने से भी नहीं होगा। 
उसका रहस्य यह है कि गरीव की सेवा और गरीबों का राज उनके लिए दो अलग-अलग चीजें 
नहीं थीं। गरीबों के राज की उनकी कल्पना में साधन वर्गसंघर्ष नहीं था पर लक्ष्य शोषणमुक्त समाज 
था और उसके लिए उन्होंने एक मौलिक सूत्र को पकड़ा था-उत्पादन के साधनों पर अधिकार रखने 
की साम्यवादी विचारधारा उसके सामने भारत के संदर्भ में तब अधूरी और अप्रासंगिक थी-वह मौलिक 
मूत्र था उत्पादन की विधियों पर अधिकार का। 
निस्संदेह गाँधी आज की समस्याओं के जवाब लिखकर नहीं रख गए हैं जैसा कुछ जल्दवाज कह 
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सकते हैं। पर यह कहनेवाले इतनी जल्दी में हैं कि आनेवाले कल को भी नहीं देखना चाहते जिसमें 
उत्पादन की विधियों पर समृद्ध शक्तियों का अधिकार पिछड़े देशों के लिए घातक होनेवाला है। सच 
तो यह है कि गाँधी के तमाम कार्यक्रमों के मूल में आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक 
स्वतंत्रता की एक ही शक्ल थी-तीन अलग-अलग शक्लें नहीं। और उत्पादन की विधियों पर जब 
उन्होंने मनुष्य का अधिक से अधिक अधिकार रखने की वात सोची थी तो चाहे वह चरखे की शक्ल 
में रही हो या घरेलू दवाइयों की, आदमी की मौलिक आज़ादी की रक्षा करने के लिए सोची थी : 
चरखा तब जब उसको गाँधी ने चलाया था, खेतिहर मजदूर को, अपने पैरों पर खड़ा करता था, प्राकृतिक 
उपचार उसे शहर के शोषण से मुक्त रखता था। आज चरखा उतनी आमदनी नहीं दे सकता परंतु 
गाँधी ने वैज्ञानिकों से यह नहीं कहा था कि वे कम से कम बाहरी ताकत से चलनेवाली या आदमी 
की ताकत का अधिक से अधिक वैज्ञानिक और शोषणमुक्त इस्तेमाल करनेवाली विधियाँ भविष्य में 
खोज कर न निकालें, नहीं तो गाँधीवाद नष्ट हो जाएगा | 
ऊर्जा का विश्वसंकट सिर पर आने पर वैज्ञानिकों का ध्यान इधर गया है। गोवर गैस का प्रचार 
होने लगा है। सूरज की ताकत का अभी तक छोटे पैमाने पर इस्तेमाल करने का बढ़िया तरीका नहीं 
प्रचलित हुआ है पर हो सकना चाहिए | साइकिल की पैडल ताकत का पहले से ज्यादा इस्तेमाल करने 
पर भी अभी जोर नहीं दिया गया है। पर जो अभी इसी पैडल ताकत से रोजी कमाते हैं उनके श्रम 
को कम से कम “और आसान तो कर ही दिया जा सकता है | साइकिलरिकशा खांचनेवाले मजदूरों के 
लिए एक ऐसा साधारण गियर ईजाद करके उनके रिकशे में बैठा देना मुश्किल नहीं है जो कम शारीरिक 
ताकत से ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सके। इन मजदूरों की इससे जो बचत होगी-श्रम की भी और पूँजी 
की भी-वह उन्हें श्रम में निहित शोषण से मुक्ति की ओर ही ले जाएगी | उत्पादन की विधि पर अधिक 
अधिकार होने से साधनों पर भी अधिकार संभव हो सकेगा। बनारस के गाँधीविद्या संस्थान में ऐसे गियर 
का आविष्कार हुआ है परंतु वह अभी या तो पूर्णतया दोषमुक्त नहीं है या व्यावहारिक नहीं बन पाया 
है। परंतु यदि बन सकता है तो इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि वह साइकिलरिक्शा मजूर को अपनी 
पशु की दशा से ऊपर उठने में भी मदद देगा और कुल मिलाकर ऊर्जा के समुचित वितरण में भी 
योग देगा : यह कल्पना कठिन है कि सब मजूर पेट्रोल से चलनेवाले इंजन अपनी-अपनी रिक्शाओं 
में फिट करा सकेंगे-और यही नहीं, उनके रखरखाव के लिए नए मालिकों पर नए सिरे से निर्भर 
नहीं हो जाएँगे। पर यह सब साफ दिखाई देता है कि नया गियर जो बोझ और चढ़ाई को आसान 
बनाता हो, बोझ की अधिकतम और मजदूरी की न्यूनतम सीमा बाँध देने पर भारत के शहरों में रोजगार 
की तलाश में गाँवों से आए लाखों लोगों को असाधारण राहत देगा : बरसों पहले चरखे का प्रचार 
मी इमी वर्ग के लोगों की आर्थिक उन्नति के लिए हुआ था। 


[दिनमान, संपादकीय, ।-7 फरवरी 976. ऊवे हुए मुखी] 


मजदूरों के हित में 


संसद के पिछले सत्र में मिल-मालिकों को मनमानी तालाबंदी और छॅटनी करने-रोकने के लिए जो कानून 
वना है वह मजदूरों के लिए बहुत हद तक ऐसी सुरक्षा का इंतजाम करता है जिसकी हर जमाने में 
उन्‍हें Ra अख्रत था और आज के वक्‍त तो और भी है। मित्रों के जहाँ-तहाँ काम बंद कर देने से 
पिछले साल के शुरू में करीब पचास हजार मजदूर वेकार थे। साल खत्म होते-होते इनकी तादाद ढाई 
लाख क आसपास तक पहुँच गई। अगर यह संख्या इसी तरह बढ़ती रहती तो उत्पादन बढ़ाने पर 
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जोर देने का कोई मतलव ही नहीं रह जाता | इस कारण से और वेकार मजदूरों की संख्या बढ़ते जाने 
से इस वर्ष जनवरी में राष्ट्रीय समिति की वैठक में स्वयं प्रधानमंत्री ने मौजूद रहकर फैसला किया 
कि कानून बनाना ही होगा | पे 

सो वह वन गया है। तालावंदी या छँटनी के लिए दो महीने का नोटिस पहले भी देने का नियम 
था परंतु कानून नहीं था और अब तो वह विना राज्य सरकार से अनुमति लिए दिया ही नहीं जा 
सकता। विना अनुमति के तालावंदी, तालाबंदी ही नहीं मानी जाएगी और मजदूर की नौकरी के पूर्ण 
अधिकार कीर रहेंगे। तालावंदी के लिए यथेष्ट कारण न होने पर राज्य सरकार से अनुमति मिलना 
कठिन होगा, ऐसी आशा करनी चाहिए और यह भी उम्मीद रखनी चाहिए कि राज्य सरकारें अपने 
क्षेत्रों में उद्योग की उन्नति के लिए पहले से ज्यादा जिम्मेदारी, जो उन्हें दी गई है, निभाएँगी। मजदूरों 
को बकाया पगार वसूल करने के लिए श्रम अदालत की शरण जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अब 
वह सरकार की अनुमति लेकर बकाया रकम मालिक से स्थानीय अधिकारियों की मार्फत ले सकेगा। 

नए कानून में तालाबंदी या छँटनी के पहले मजदूर संगठनों से परामर्श करना अनिवार्य नहीं किया 
गया है। किंतु व्यवहार में इस कानून के न्यायोचित परिपालन के लिए ज़रूरी होगा कि मालिक-मजदूर 
का परामर्श ही नहीं, प्रबंध में साझा भी बढ़े। यों यह स्पष्ट है कि मजदूर संगठनों के सचेत रहते कोई 
राज्य सरकार सिर्फ मालिकों के हित में तालावंदी की अनुमति दे भी नहीं सकती। 

साथ ही उन मिलों को जो ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं या बंद हुई हैं, फिर से चलाने की 
कोशिशें की जा रही हैं। यह भी उत्पादन के हित में और मजदूरों के रोजगार के हित में स्वागत की 
बात है। किंतु जो मजदूर अभी खाली पड़े हैं उनको तात्कालिक सहायता का भी कोई प्रबंध हो तो 
और अच्छा होगा। काफी दिन खाली रहने के कारण वे अपनी जमा पूँजी, अपनी भविष्य निधि का 
अंश भी समाप्त कर चुके हैं। मिल-मालिकों की ओर से मिलनेवाला अंश अभी बचा हुआ है पर यह 
देखते हुए कि इस अंश की 28 करोड़ रुपए की जो देनदारी मालिकों पर है, वह रकम उन्होंने पिछले 
वर्ष अक्टूबर तक जमा नहीं कराई थी, इस संबंध में भी कार्रवाई ज़रूरी होगी। 

इस कानून का एक अप्रत्यक्ष लाभ भी है-औरतां-मर्दो को बरावर काम के लिए बरावर वेतन 
देने की जो योजना है उसके अनुसार कारखानों में स्त्रियों को मिलनेवाले फायदे की रक्षा भी यह कानून 
कर सकेगा। अगर स्त्रियों को भी आदमियों के बराबर वेतन देना पड़े तो ऐसे मालिक होंगे जो सबसे 
पहले स्त्रियों की ही छँटनी कर देना चाहेंगे। पर यह कानून उन्हें रोकेगा। बरावर वेतनवाला कानून 
भी अपने में एक बहुत महत्त्वपूर्ण प्रगतिशील उपाय है हालाँकि यह औरतों के श्रम के बहुत व्यापक 
शोषण को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता। अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ स्त्रियों का श्रम संगठित 
रूप में नहीं व्यक्तिगत रूप में होता है और वहाँ कोई कानून सिवाय मर्द के कानून के बहुत जल्द 
पहुँच नहीं सकता। फुटकर काम करने के लिए औरतों को पुरुषों की अपेक्षा कम पैसे यह कहकर 
दिए जाएँ कि वे पुरुषों के बराबर मेहनत का काम नहीं कर सकती तो इस शोषण परंपरा का प्रतिकार 
केवल सामाजिक चेतना ही कर सकती है। ऐसी चेतना बने, इसके लिए कानून में गुंजाइश है क्योंकि 
उसमें 'बराबर काम' के लिए या 'एक ही प्रकार के काम' के लिए बरावर मजदूरी देने का विधान 
किया गया है। 'एक ही प्रकार के काम' करने देने का अवसर स्त्रियों को मिले और वे उसमें पुरुषों 
के ही बराबर योग्य हो सकें इसके लिए जरूरी है कि वह काम करने में उन्हें भले ही वे उतनी सक्षम 
न हों, बरावर वेतन मिले। ऐसे मौके अधिकाधिक स्त्रियों को मिलेंगे तभी लोगों में यह समझ बढ़ सकेगी 
कि स्त्रियाँ भी शिल्पकौशल के वे सव काम कभी न कभी कर सकती हैं जो अभी सिर्फ पुरुष अपने 
लिए सुरक्षित मानते हैं। श्रममंत्री रघुनाथ रेड्डी ने यह सुझाव अस्वीकार करके कि बराबर वेतन 'बराबर 
मूल्य के काम' पर मिलना चाहिए, इस चेतना को फैलाने का अधार बना रहने दिया है। 

यह कानून धीरे-धीरे ही लागू होगा। किंतु इसे इतने धीरे भी लागू नहीं होना चाहिए कि स्त्रियों 
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को इसमे मिलनेवाला उत्साह उनसे बदला लेनेवालों की कोशिशों के कारण कमजोर हो जाए । स्त्रियों 
से वदला लेने की प्रवृत्ति सभी जगह किसी न किसी रूप में पाई जाती है और अपने देश में तो जहाँ 
अधिसंख्य औरतें मेहनत-मजदूरी के वूते ही चाहे कारखाने में चाहे घर में अपनी रोजी कमाती हैं वहाँ 
इस प्रवृत्ति के खिलाफ समझ फैलाना कानून बनाने के साथ-साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है। 


[दिनमान, संपादकीय, ।5 फरवरी 976. असंकलित ] 


चरित्र-निर्माण 


आजकल पढ़े-लिखे नौजवानों के सामने अकसर यह सवाल उठता है कि हम क्या करें जिससे हमें 
कुछ सार्थकता मिले, यह अनुभव हो कि हम कुछ बना रहे हैं। पुरानी सीख है कि युवकों को सबसे 
पहले अपना चरित्र, व्यक्तित्व और भविष्य बनाना चाहिए पर यह सीख इतनी व्यापक और निरपेक्ष 
है कि इसी को दोहराते रहने से बड़े-बूढ़े, युवकों को कोई रास्ता नहीं बता सकते। बल्कि इसे हवा 
में दोहराते रहने से युवा मन पर एक गलत असर भी पड़ सकता है-यह कि चरित्र-निर्माण कोई ऐसी 
आध्यालिक प्रक्रिया है जिसका संबंध केवल अपने से ही है, दूसरों से नही है। चरित्र-निर्माण जैसा कोई 
प्रयल बिना दूसरों के साथ जीवन जीने का प्रयोग किए संभव नहीं है, यह मोटी-सी वात युवकों के 
मन में सहज ही पैदा होनी चाहिए पर बचपन से ही बड़ों के मुँह से कुछ पिटे-पिटाए उपदेश, कुछ 
चेतावनियाँ और कुछ आललीन संस्मरण सुनते-सुनते 'चरित्र' शब्द का ऐसा अवमूल्यन युवावर्ग के निकट 
हो गया हे कि वह होती नहीं। इस विषय में अब और कोरी सीख देना उन्हें इस शब्द को नए सिरे 
से समझने में बाधा देना ही कहलाएगी। 
इस शब्द को नए सिरे से समझने की ज़रूरत है। अपने कामों और विचारों को बार-बार जाँचते 
रहना कोई बड़ा आध्यात्मिक व्यायाम नहीं है जो उसे केवल सिद्ध पुरुषों के योग्य माना जाए। वह 
हर सांसारिक प्राणी कर सकता है। उसे करना चाहिए तो वह भी इसलिए नहीं कि उससे अंततः इस 
संसार से मोक्ष मिलेगा, बल्कि इसलिए कि संसार में एक संपूर्णतर मानव जीवन बिताने में सहायता 
मिलेगी। इसी के साथ यह भी समझने का अवसर मिलेगा कि जो कुछ हम कर रहे हैं वह हमें कैसा 
बना रहा है और दूसरों को क्या दे रहा है। पर इसके लिए पहले तो यही देखना होगा कि क्या हम 
ऐसा कुछ कर भी रहे हैं जो दूसरों को कुछ दे रहा हो? जब तक हम दूसरों के संपर्क में नहीं आएँगे 
हमारे अपने चरित्र-निर्माण की कोई लौकिक संभावना नहीं पैदा होगी-एक कितावी ज्ञान-संग्रह और 
कुछ पाखंड ही संभव रहेगा | 
पिछली एक पीढ़ी जितना समय हमारे समाज में कुछ इस तरह वीता है कि वे तमाम काम जो 
आदमी अपने विकास के लिए संगठन से बाहर भी कर सकता है, उपहास के विषय बन गए हैं। 
चरखे पर सूत कातना उनमें से एक हो तो समझ में भी आता है पर अनपढ़ों को पढ़ाने का नाम 
सुनकर हसी क्यों आती है, यह सोचने की बात है| शायद इसलिए कि यह काम करते हुए एक प्रकार 
की व्यर्थता का अनुभव होता है और उसी की वेदना छिपाने के लिए हम इसे खिसियाकर टाल देते 
है । निस्संदेह भारत में अनपढ़ों को अक्षरज्ञान देना निरक्षरता के एक बहुत बड़े अनजान गहराई के 
सागर पर सेतु बॉधने जैसा हे और आजादी के इतने वर्ष वाद भी यह अधूरा काम पूरा करते हुए 
ST ता कि यह आरंभ ही है। पर इसे करने में जो कुछ व्यक्तिगत तौर पर करनेवाले को 
मिलता है वह भी महत्त्वपूर्ण ह और वह तो जब भी मिलेगा पूर्ण ही मिलेगा। इसी वात को प्रचारामक 
भाषा में कह सकते हैं कि एक निरक्षर को भी साक्षर किया तो देशसेवा होगी परंतु इससे अधिक 


गहरी बात यह है कि हम जिस किसी एक निरक्षर को साक्षर करेंगे उसके जीवन में होनेवाले परिवर्तन 
में हमारा जीवन अछूता नहीं रह सकेगा : हम बढ़ेंगे, बड़े होगे | 

इस लेख का उद्देश्य कुछ सार्थक काम करने के प्रश्न पर विचार-विमर्श करना हे : कोई कार्यक्रम 
बनाकर दें देना नहीं। अपने जीवन में अपने चरित्र के विकास के लिए कार्यक्रम बनाने को हर कोई 
स्वतंत्र है-इस अर्थ में कि वह उसका व्यक्तिगत निर्णय ही होगा। जहाँ तक किसी भी सलाह देनेवाले 
का प्रश्न है, वह यदि सिर्फ इतना करे कि युवकों में अपने चारों ओर के समाज को देखने-समझने 
की इच्छा पैदा कर सके तो काफी है। इस इच्छा के अभाव में अपने चरित्र-निर्माण की इच्छा भी उत्पन्न 
नहीं हो सकती। 

लोगों से मिलना-जुलना और उनके वीच खुलकर वोलना-चालना, उनके साथ काम करना हर एक 
के स्वभाव के अनुकूल नहीं होता है। परंतु इसका मतलव यह नहीं कि जिनके नहीं होता वैसे स्वभाववाले 
व्यक्ति अपने समाज को समझ नहीं सकते, वे अनुभव के अपने ही तरीकों से अनुभव करते हैं, बने-बनाए 
और सर्वसुलभ तरीकों से नहीं। कभी-कभी इनका अनुभव बहुत मुखर लोगों के अनुभवों की अपेक्षा 

कहीं अधिक गहरा होता है। 

अक्षरज्ञान देने का काम समाज-संपर्क के सभी कामों में शायद सबसे अधिक सार्थक है। कोई 
भी युवक आँख उठाकर ही अपने चारों ओर पाएगा कि ऐसे लोग हैं जो लिख-पढ़ नहीं सकते। और 
उनको साक्षर बनाना अपनी दुनिया को बदलने के बराबर है। यह तर्क कि जो लोग लिखना-पढ़ना 
नहीं जानते वे भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, एक अर्धसत्य ही हे | अन्य अर्धसत्यों की तरह यह निरीह 
न होकर एक दुष्ट अर्धसत्य है। अवश्य ही निरक्षर भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है किंतु वह ज्ञान ऐसा 
होता है कि सभी उसे लेकर संतुष्ट रहते तो छपी हुई कितावें और उन पर सीमित वर्गों का अधिकार 
क्यों होता। असल वात यह है कि साक्षर होना केवल ज्ञान प्रात करना नहीं है बल्कि लिखे अक्षर 
पर अपना मौलिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना भी है। इसलिए जब हम एक निरक्षर को साक्षर 
बनाते हैं तो उसका और अपना चरित्रनिर्माण करने के साथ-साथ एक रचनालक राजनीतिक कार्य 
भी करते हैं। 


[दिनमान, 29 फरवरी 976. ऊवे हुए मुखी] 


मृत्यु कामना का उद्देश्य 


आनंदमार् जैसा आंदोलन एक समय संभव कैसे हो सका, इसका अध्ययन करने पर हमारे समाज के 
सैकड़ों साल पुराने बहुत-से रोगां का पता चलता है। अंधविश्वास उनमें से एक है। धर्म-गुरुओं का 
भय दूसरा है। किंतु जिस आधुनिक रोग को आनंदमार्ग ने अपने पनपने की भूमि बनाया था वह इन 
दोनों से ग्रस्त मानस की जनसाधारण से दूरी का रोग है! अच्छे घरानों के थोड़े-वहुत लड़कों में और 
कहीं-कहीं ऊँची जगहों पर बैठे वयस्कों में आनंदमार्ग के लिए आकर्षण पैदा हुआ था | इसके जनविरोधी 
और ध्वंसात्मक चरित्र ने क्यों नहीं इन लोगों में इसके प्रति विरोधी भाव जगाया यह सोचने से एक 
ही नतीजा निकलता है : उनकी शिक्षा-दीक्षा में, और राजनीतिक और सामाजिक समझ में जनसाधारण 
के लिए कहीं न कहीं लगाव की इतनी अधिक कमी थी कि इस संस्था ने उन्हें आसानी मे दबोच 
लिया | उसके वाद तो लोभ, अंधी श्रद्धा और हिंसा के आतंक के बूते उन्हें दबोचे रहना ही बाकी 


रह जाता था। 0 he 
यह मंस्था इस समय निषिद्ध है। यही नहीं, जिन परिस्थितियों में इसे दिशाहीन युवकों को पथश्रप्ट 
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करने का मौका मिला था वे तेजी से बदल रही हैं। राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ताओं को समयनिष्ट 
कार्यक्रम देने और बात कम काम ज्यादा पर जोर देने से जो वातावरण बन रहा है उसमें नवयुवकों 
को समाज-सुधार और विकास के कार्यक्रमों में अपने जीवन की सार्थकता पाना आज पिछले कुछ वर्षो 
की अपेक्षा कहीं अधिक संभव हो गया है | युवजनों को अपने सामने पड़े जीवन में कुछ ऐसा खोजना 
ही होता है जो उन्हें कुछ बनाने का आनंद दे सके। वे समाज की बनावट को बुद्धि डी ओर अध्ययन 
से समझें और उसमें सबसे अधिक उत्पीडित जो हैं उनके साथ अपने मन को मिलाएँ तो उन्हें अपने 
में सृजनात्मक शक्ति का पता चल सकता है। जब तक न को इच्छा नहीं पैदा 
होती और जब तक वे किसी न किसी प्रकार से उस न्याय को दिल थं हाथ नहीं वॅटाते, शायद 
कोई भी रचनात्मक काम संभव नहीं हे-चाहे साहित्य और कला में हो चाहे तयाता, में हो। जिस तेजी 
से पिछड़े वर्गों की शोषणमुक्ति के लिए सरकारी स्तर पर काम हो रहा है उससे से वर्गा में उम्मीद 
पैदा हुई हे कि वे अब समाज में अपनी जगह अधिक सुरक्षित और भयमुक्त रह सकेगे। उनकी इस 
आकांक्षा को पहचानना युवजनों के लिए ज़रूरी है : क्योंकि यह एक जीवनदायी आकांक्षा है : मृत्यु 
की वह कामना नहीं जो अब तक इनसे कटा हुआ युवक अपने आपमें किया करता प | 

मृत्यु का भय एक स्वस्थ भय है परंतु मृत्यु की कामना एक रुग्ण, खुद को गाली, और 
दूसरों को उठने का सहारा न देनेवाला विलास है। अनेक रूपों में जब-तब इस कामना ने युवजनों 
को आकृष्ट किया है : कभी-कभी उन्हें इसमें एक मोहनी दिखी है: वही जो अपने पर तरस खाने 
में या दूसरों की दया पाने में मिलती है | पर यह मृत्यु मोहनी सिर्फ उन्हीं का शगल बन सकती है 
जो वास्तव में आर्थिक-सामाजिक दृष्टि से यथेष्ट सुरक्षित हों : जो वास्तव में एक नहीं कई पीढ़ियों 
मे अत्याचारों के शिकार रहे हैं, वे अपने संत्रास में भी भविष्य की इच्छा का वीज छिपाए रहे हैं। 
विचित्र और विपरीत घटना तो यह हुई है कि सुरक्षित और सम्पन्न वर्ग के युवकों में संत्रास की निराशा 
का प्रचार बहुत हुआ है जबकि जो सचमुच संत्रास में हैं उनके भीतर आशा जीवित रही है। अंततः 
त्रास के व्यापक अनुभव की शक्ति से विहीन हो जाना ही सम्पन्न वर्ग के युवक की नियति रही 
है। इस स्थल पर पहुँच जानेवाले को किसी प्रकार के भी नशे की दुनिया में तैर जाने में देर नहीं 
लगती-चरस, गाँजा, डकैती, खून या आनंदमार्ग सब एक न एक नशे हैं जो मनुष्य के सिर्फ एक 
चेहरे को, जिस पर ऊब और शक्तिसपर्दा की पराजय का भय छपा हुआ है, देख सकनेवाले दिमाग 
के पलायन के रास्ते हैं। दूसरा चेहरा, जिस पर शक्तिशाली की हिंसा का भय, भूखे होने का अपमान, 
अपनी संभावनाओं को रूप न दे पाने की पीड़ा लिखी हुई है, देख सकनेवाला ही सचमुच संत्रास को 
पहचान सकता है और उसे फिर अपने को सार्थक बनाने के लिए किसी नशे की ज़रूरत नहीं रहती। 

आनंदमार्ग ने युवकों पर ताकत का और पलायन का एकसाथ इस्तेमाल किया था। उसने उन्हें 
समाज में समता के स्थान पर गुलामी की भावना फैलाने में ताकत का बोध कराया था। निस्संदेह यः 
ताकत झूठी थी। उसने स्वस्थ रचनाकार्य से पलायन में प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि का बोध कराया था और 
निस्संदेह यह प्रतिष्ठा झूठी थी | सबसे बढ़कर उसने विवेक और बुद्धि को त्याग देने में एक प्रकार 
की संस्कृति का बोध करवाना चाहा था। ऐसी संस्कृति के खिलाफ लड़ाई आनंदमार्ग के पतन पर ही 
खत्म नहीं हो जाती| 


[दिनमान, 4 मार्च 975. असंकलित] 
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देश की दौलत बाहर लाओ 


वित्तमंत्री के वजट भाषण में चाहे ये शब्द हों या न हों, अभिप्राय यही है कि उद्योगपतियों को पैसे 
का इस्तेमाल सिर्फ पैसा बटोरने के लिए नहीं, जनसाधारण की असली ज़रूरत की चीजें बनाने के लिए 
करना चाहिए। रुपया तगड़ा हो, ज्यादा माल खरीद सके, इसके लिए सिर्फ़ दामों का आज कम हो 
जाना काफी नहीं है। उत्पादन बढ़ाना चाहिए और वह भी ऐसा उत्पादन जो वरतकर खत्म कर दी 
जानेवाली चीजों के मुकाबले अधिक लंबे वक्‍त तक काम-धंधा और पैदावार बढ़ानेवाली चीजों का 
हो। 

आसानी से पैसा कमाने के रास्ते पिछले कुछ वर्षों में बहुत चौड़े और चिकने हो गए थे। ये पैसेवालों 
को ऐशो-आराम की दुनिया में ले जाते थे जिसका हिंदुस्तान की असल जिंदगी से कोई संबंध न था । 
वे हड़बड़ी में थे, मानो देश खत्म हुआ जा रहा है और जितनी जल्दी जो कुछ दबा सको सो दबा 
लो | चूँकि ऐश की ऐसी दुनिया में गुण और मेहनत का नहीं घटियापन और लूट का बोलवाला होता 
है, उसमें पहुँचने का लोभ नई पीढ़ी में से ईमानदारी और विद्या पर से विश्वास घटाकर खुशामद और 
गुंडागर्दी में बढ़ाने लगा था। 

इस पतन का इलाज इस बजट के प्रस्ताव और उसके साथ होनेवाले सुधार करेंगे : माँग बढ़ाने, 
पूँजी कमाने और फिर लगाने के परस्पर निर्भर उपाय कर दिए गए हैं, इनके वाद भारतीय पूँजी को 
मुँह चुराने का कोई बहाना रह नहीं जाता। पर अपना स्थायी इलाज खुद भारतीय उद्योग को भी करना 
होगा। जनसाधारण बहुत उदार हैं और मनमानी कीमतें बढ़ाने या उत्पादन कम कर देने का एक दौर" 
धीरज से बर्दाश्त कर चुके हैं, पर वे इस क्षेमा का सदा के लिए आश्वासन नहीं दे सकते कि उद्योग 
बार-वार बीमार होते रहें और अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में जनता का पैसा खर्च करवाते 
जाएँ। 

देश में प्रचुर प्राकृतिक साधन और विशाल जनशक्ति है । चूँकि इतिहास के अन्न संग्रह और पशुपालन 
काल का वर्णन अतीत के गौरव में तल्लीन बुद्धि को काव्य जान पड़ता है, इसलिए ऐसी वुद्धिवाले 
आज भी अपने देश और गाँव को देशभक्ति काव्य का विषय समझते चले जा रहे हैं। इसके मूल 
में कहीं यह लोभ भी छिपा ही होगा कि गाँव की संपदा वास्तव में गाँव की नहीं नागर लोगों की 
है। ऐसे लोगों को महाला गाँधी के भारत गाँव में है” इस वाक्य की याद दिलाना भी काफी न होगा 
जो वित्तमंत्री ने अपने भाषण में उद्धृत किया है | यह वाक्य भी भिन्न-भिन्न अर्थ दे सकता है। समझने 
और समझाने की बात तो यह है कि भारत में अभी विशाल जनसंख्या की उत्पादन में पूरी हिस्सेदारी 
नहीं है। जब हम तीस करोड़ श्रम समर्थ व्यक्तियों में से कम से कम दस-वारह करोड़ को काम और 
काम के साधन द्वारा राष्ट्र में हिस्सेदारी दे सकेंगे-अकाल के समय पेट भरने के लिए मजदूरी करनेवाला 
काम नहीं बल्कि अधिक उत्पादन और उत्पादकता बढ़ानेवाला काम-तव देश का स्वरूप निखरना शुरू 
होगा । आज के बेरोजगार या कमरोजगार ग्रामीणों में से करीब साढ़े सात करोड़ विविध प्रकार के ग्रामोद्योगों 
में काम पा सकते हैं। इनके लिए जिस प्रौद्योगिकी की ज़रूरत होगी वह स्थानीय साधनों पर निर्भर 
तो होनी ही चाहिए, विदेश पर नहीं, उसकी विद्या भी सुलभ होनी चाहिए। इन दोनों बातों के विना 
कल्पना करना कठिन होगा कि गाँवों में किसी नए जीवन का संचार हो सकता है। 976-77 में योजना 
के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 56 करोड़ रुपया रखा गया है। और श्रमशक्ति 
का उत्पादक इस्तेमाल और प्राकृतिक साधनों का वैज्ञानिक उपयोग वित्तमंत्री के भाषण में एक व्यापक 
लक्ष्य माना गया है। आशा करनी चाहिए कि इसी दृष्टि के अनुसार संपूर्ण ग्राम विकास के कार्यक्रम 
बनेंगे और देश की अर्थव्यवस्था जो कि पिछले दिनों माल-दर-साल सिर्फ तात्कालिक मुसीबतों से उबरने 
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के लिए पैंतरेबाजी करती रही थी, उस स्पष्ट दिशा में चलेगी जिसका बजट ने निर्देश किया है | यह 
दिशा नई पीढ़ी को फिर से ईमानदारी और न्याय में विशवास दिला सकती है। शहर का दिमाग गाँव 
के लिए वह काम पैदा करे जो सिर्फ गुलामी न हो और यह याद रखे कि पढ़े-लिखों को रोजगार 


i 


तभी मिल सकता है जब गाँव में उत्पादन बढ़ रहा हो तो गरीवी का नक्शा ही बदल जाएगा। 


[ दिनमान, संपादकीय, 2। मार्च 976, असंकलित] 


बारूद नहीं, भाषा चाहिए 


व्यौरे बाद में और भी बताएँगे पर अभी एक से अधिक जगह वारूद का वरामद होना इतना बता ही 
देता है कि उसका इस्तेमाल किसी ध्वंसामक योजना के अधीन होनेवाला था। वह हिंसा तात्कालिक गुस्से 
में या आलरक्षा में हो जानेवाली हिंसा से बहुत भिन्न होती; वह अन्य पराजयों के अलावा इस सबसे 
बड़ी पराजय का द्योतक होती कि शब्द को मानव जीवन का निर्माण करनेवाले माध्यम के रूप में हमेशा 
के लिए त्याग देना पड़ा है। आतंक का माध्यम शब्द की अपेक्षा कहीं अधिक आकर्षक लगता है क्योंकि 
यह 'कुछ' को सीधे शक्तिवान्‌ हो जाने का आभास कराता है। शब्द शक्ति देते हैं, पर 'बहुतों' को देते 
हैं, कुछ के हाथ में उसै केंद्रित नहीं होने देते और मानव जीवन का प्रकार उनके माध्यम से बदलकर 
ऐसा भी हो जाता है कि शब्द का दुरुपयोग न स्वीकार कॅरे । किंतु हिंसा का माध्यम आरंभ से ही अस्वीकार 
की इस क्षमता के विरुद्ध होता है-और जैसे-जैसे आतंक बढ़ता है वेसे-वैसे अधिकाधिक लोग सिर्फ 
निरीह निरस्त्र दर्शक बनते जाते हैं-यदि कोई बड़ा सामाजिक उद्देश्य हिंसा का लक्ष्य हो भी तो वह 
उद्देश्य उसी अनुपात में सिमटकर क्षुद्र होता जाता है जिसमें हिंसा के साधनों से हीन अधिकाधिक लोग 
निर्णय के अधिकार से वंचित होते जाते हैं। यह मानव-विरोधी परिणति काफी कारण है कि हर प्रकार 
की आतंकवादी योजनाओं का संपूर्ण विरोध किया जाए। उनकी सफलता जनसाधारण की नहीं, अंततः 
हिंसा के साधनों पर और भी अधिक प्रभुत्व रखनेवालों की ही सफलता होगी। 
आनंदमार्ग के विषय में 4 मार्च के अंक में हमारे पाठक एक समीक्षा पढ़ ही चुके हैं। 
वे समझ सकते हैं कि अंधविश्वास और आतंक का कैसा अद्भुत मेल संभव है। दोना में विचार 
का दमन निहित है। दोनों की प्रवृत्ति युवामन को एक व्यवस्था के विरुद्ध उत्तेजना देकर एक और 
व्यवस्था का गुलाम बना देने की है। पर यह समझना विरोध करने के ही बराबर ज़रूरी हैं कि यह 
संस्था हो या और कोई संस्था हो, वह युवकों में और विशेष रूप से उनमें जिन्हें पढ़ना-लिखना आता 
है, ध्वंस के लिए आकर्षण क्यों पैदा कर पाती है। हम विरोध करें और समझें नहीं तो यह कहीं न 
कहीं हिंसा को अनुमति दिए रहना ही होगा। 
और पहलुओं को विस्तार की बहस के लिए छोड़कर यहाँ इतना कहना ही काफी होगा कि युवक 
समाज का अपने चारों ओर की जिंदगी मे संपर्क बढ़ाना सामूहिक आकांक्षाओं को समझने में बहुत 
सहायक हो सक है| उदाहरण के लिए यह पहचानना कि हम पढ़े-लिखे जिस समाज में रह रहै है 
उसमें चारों ओर कितने ही दलित हैं जो कि निरक्षर भी हैं, हमें अहसास करा सकता है कि हम इस 
परिस्थिति में कितने खोखले और छोटे नज़र आते हैं। हम एक विचित्र जीव हैं जिसका संबंध निरक्षर 
लोगों से बड़ी भयंकर असमानता का है--दया चाहे हम उन पर कितनी ही क्‍यों न दिखाएँ | इनकी 
आकांक्षा अक्षर पर अपने अधिकार को प्राप्त करने की तो होगी ही, साक्षरों से गैरवरावरी का ऐसा 
संबंध बदलने की भी होगी, जो जीवन के आनंद को वरवर खंडित किए रहता है। इन्हीं साक्षर में 
से साधनसम्पन्न लोग बारूद का इस्तेमाल करने लग मुकते हैं| यह भय भी किसी न किसी रूप में 
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उनके और पढ़े-लिखे लोगों के बीच असमानता बढ़ाता है। 

का पढ़े-लिखे और पढ़ने-लिखनेवाले वर्ग में लोकतंत्र, समाज, न्याय आदि शब्दों को लेकर होनेवाली 
ता वहुधा शिखर के कुछ वर्गों के हितों तक ही सीमित रह जाती है। वारूद भी कुछ ही लोगों का 
साधन है और ऐसी चिंता को व्यक्त करनेवाली भाषा भी। इसलिए हम जिस वक्‍त कहते हैं कि बारूद 
नहीं, भाषा चाहिए तो यह भी कह रहे होते हैं कि वह भाषा नहीं चाहिए जो देश में विपुल निरक्षर 
समाज के रहते हुए भी अपने को समर्थ मानती रह सकती है। जितनी अधिक साक्षरता बढ़ेगी उतनी 
अधिक संभावना भाषा में अभिव्यक्ति की बढ़ेगी। वह होगी संभावना ही पर होगी। 

बारूद सिर्फ आतंक फैला सकती है। उसके वरतनेवाले अपने दुस्साहस के लिए दंभपूर्वक शावाशी 

की अपेक्षा करते हौँ तो करते रहें, उसका वरतना दलित॑ और शोषित में कोई साहस नहीं भरता | यही 
वारूद की पोल है । उसके ढोल से जो आवाज़ निकलती है वह इसी को वदीलत बहुत वड़ा धमाका 
बन सुनाई देती है। 


[दिनमान, संपादकीय, 4 अप्रैल 976. असंकलित] 


एक नई सांस्कृतिक एकता 


जब शहर के रहनेवाले मध्यवर्गीय शिक्षित बुद्धिजीवी और राजनीतिक अपने देश के आर्थिक विकास 
की दात सुनते या करते हैं तो उस वक्त उनके दिमाग में किस तरह की तसवीर होती है-क्या वे 
सुंदरतर शहरों, सुलभतर सुविधाओं और सहजतर आमदनियों की कल्पना कर रहे होते हैं जिनमें भिखारी 
न होंगे,'मैले-कुचले सहयात्री न होंगे और सिर्फ कलम घुमाने से खाने-पीने का इंतजाम हो जाया करेगा? 
कया वे अपनी विकास-कल्पना में उन विराट्‌ समूहों को जो आज रोटी के स्तर पर भी पूरा जीवन 
नहीं बिता पाते, अमूर्त आँकड़ों के रूप में देखकर अपनी सदाशयता पर आप ही मुग्ध हो जाते हैं 
कि विकास से इस अज्ञात समूह का कल्याण होगा-उसे हम दान के रूप में कुछ देंगे, या कि उस 
समूह में अज्ञात संभावनाओं से पूर्ण जो व्यक्ति है उसमें अपनी तसवीर देखते हैं। इसके लिए ज़रूरी 
है कि पहले उस व्यक्ति की तसवीर को सही-सही पहचानें । 

यह गाँव का खेतिहर मजदूर और छोटा किसान सिर्फ जरूरतमंद उपेक्षित व्यक्ति नहीं है। पूरी 
अर्थव्यवस्था में उसका समान अधिकार है | उसकी अभी तक की संस्कृति उत्पादन के उसके पुराने उपकरणों 
के आधार पर ही बनी है पर हमेशा ऐसी न रहेगी । शहर के लोग समझते हैं कि वे स्वयं एक औद्योगिक 
सभ्यता के प्रभावों से एक नई भारतीय संस्कृति वना रहे हैं। भयंकर गैरवरावरी के समाज में यह सोचना 
एक निराधार दंभ होगा। वास्तव में वही संस्कृति जो कि गाँव में भूमि के स्वामित्व और उत्पादन के 
अधिकारों में असमानता से उत्पन्न हुई है, फिलहाल शहर की अधकचरी संस्कृति है : अधिमंख्य भारतीय 
शहरों की रचना ही गाँव से पैदा दौलत से खरीदी हुई संपत्ति और गाँव में काम न होने के कारण 
भागकर आए हुए श्रम के मेल से हुई है। 

ऐसी हालत में यदि हमें राष्ट्रीय एकता और आर्थिक विकास दोनों को एक-दूसरे का पूरक बनाना 
है तो दो अतिप्रचलित दूषित दृष्टियों को बदलना होगा। 

एक तो यह है कि पिछड़े हुए लोग कुछ विचित्र प्रकार के जीवन जीते हैं और शहर के प्रचार 
के बड़े-बड़े माध्यम उस जीवन के बारे में कभी-कभी कुछ विस्मय और कुछ अनुकंपा से कुछ बता 
दिया करें तो काफी है--और वताना भी इतना ही काफी है कि जिसमें उस लोककला या लोकनृत्य 
का लोक की उत्पादन परंपरा से चला आनेवाला संबंध प्रकट न होने पाए! लोकजीवन के प्रति यह 
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सुनिर्दिष्ट उदासीनता अज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान का एक पाखंडी प्रकार है और इसे हम आज की शहरी 
संस्कृति में तेजी से विकसित होते देख रहे हैं। क क 

दूसरी दृष्टि यह है कि गाँवों में विकास किया जाएगा किंतु कुछ गाँव किसी खास इलाके में होने 
की बजह से विकास के लिए अधिक उलुक हैं और कुछ कम। इस दृष्टि को हम सतही तौर पर 
एक यथार्थवादी दृष्टि मानकर इसके खतरे पहचानने से रह जाते हैं। यदि यह यथार्थ हो भी कि कुछ 
क्षेत्रों के लोग कम परिश्रमी और अल्पसंतोषी हैं तो एक और यथार्थ भी है : यह कि विकास के लिए 
उत्सुकता विकास के सफल होने पर ही जागती है पर जागती वह अवश्य है क्योंकि वह एक मानवीय 
आकांक्षा है और जब तक कि कोई समूह सदियों के शोषण और कुपोषण से वुद्धिवल से एकदम रिक्त 
न हो गया हो तब तक यह आकांक्षा थोड़ा संबल पाते ही जागेगी। एक ही शर्त है कि विकास से 
होनेवाले लाभ मिलते हुए दिखाई दें, छिनते हुए नहीं, और विकास जिन साधनों से किया जा रहा हो 
वे ऐसे हों कि पिछड़े वर्गों में से अधिकाधिक लोगों को जुट सकते हों। गाँवों में प्रचलित शिल्पो और 
नई वैज्ञानिक विधियों के मेल से किया जानेवाला विकास बहुत बड़े आधुनिक उद्योगों के मुकाबले जल्दी 
सफल हो सकता है, यह उदाहरण हम उस दौर में देख ही चुके हैं जिसमें कि पंजाब में लघु उद्योगों 
ने व्यापक आर्थिक स्फूर्ति पैदा की थी। 

जो चीज पंजाब में हो सकती है वह भारत के किसी भी प्रदेश में हो सकती है । प्रदेशों की भौगोलिक, 
ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विशिष्टताएँ हैं किंतु उन्नति की इच्छा उन सब विशिष्टताओं से ऊपर है | लोग 
ऐसा कहते हैं कि अमुक प्रदेश के लोग अधिक परिश्रमी नहीं हैं, तो यह मानना ही अच्छा होगा कि 
ऐसा कहने का कारण अज्ञान है, दुर्भावना नहीं। क्या यह एक सुंदर संयोग न होगा कि उनका यह 
अज्ञान भी दूर हो और पिछड़े प्रदेशों का पिछड़ापन भी। 

दुर्भाग्य है कि संस्कृति और विकास के प्रचार समानांतर चलाए जाते हैं जबकि सार्थक ये एक-दूसरे 
में मिलकर ही हो सकते हैं। एक ओर विकास जीवन को किस तरह बदलता है इसकी सही जानकारी 
बिना परंपरा की सही आर्थिक पहचान के नहीं हो सकती-केवल एक उत्साह भरा गुणगान हो सकता 
है। दूसरी ओर, परंपरा के बदलने से क्या छूटने योग्य छूटना चाहिए और क्या बचने योग्य बचना 
चाहिए, यह भी आर्थिक विकास के सांस्कृतिक पक्ष को जाने बिना स्थिर करना संभव नहीं। 

दोनों एकसाथ चलें और सभी प्रदेशों की विशिष्टताओं को समझते हुए उनमें बदलते जीवन की 
तसवीर शहर के लोगों को दिखाई जाए तो एक नई सांस्कृतिक एकता बढ़ सकती है। इससे कई एक 
भ्रांतियाँ टूट सकती हैं और उनमें सबसे अधिक टूटने योग्य यह है कि किसी-किसी प्रदेश के लोग 
औरों से अधिक मेहनती हैं। 
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भारत-पाक रिश्ता 


हर कोई कहेगा कि अमृतसर से लाहौर को रेलगाड़ी चलने का दिन ग्यारह साल बाद भारत और पाकिस्तान 
में आना-जाना शुरू होने का ऐतिहासिक दिन है। है ही। पर ऐतिहासिक शब्द को जब किसी समाचार 
के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो अकसर यह प्रकट नहीं होता कि किस इतिहास की बात हम कर 
रहे हैं। समाचारतंत्र अकसर इस शब्द के भारी-भरकम स्वरूप के कारण उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका 
उ पाठकों की स्मृति पर जोर डालना उतना नहीं होता जितना उनकी दैनंदिन ऊब को तोड़ना होता 
है। यह तो हमारे-आपके जैसे पाठकों का काम है कि अपने को उस दिन की याद दिलाएँ जब दोतों 


रचनावली 
508 / रघुवीर सहाय रचनावली -4 


तरफ के स्टेशनों पर रैलगाड़ियों की अगवानी करनेवाले लाशों में अपने संवंधी खोजने को जी कड़ा करके 
आए रह होंगे। 22 जुलाई का दिन ऐतिहासिक था, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि दोनों देशों की सरकारों 
ने अक्लमंदी का काम किया, बल्कि इसलिए भी कि दोनों देशों के लोगों ने अपने अतीत को भाईचारे 
का इतिहास वनाने का फिर प्रयल किया है | जहाँ तक भारत-पाकिस्तान का सवाल है, एक-दमरे के 
यहाँ जाना किसी अजनवी देश में दोस्ती की तलाश में भटकना नहीं, अपने को ही पहचानना होगा। 
विभाजन की एक पीढ़ी बीत चुकी है। इस विभाजन का तथ्य दोनों देशों के जीवन का सत्य 
वन गया है। आजादी के साथ-साथ जिन लोगों ने देश वदला था वे सव-के-सव उस घृणा और भय 
के प्रचार से सम्मोहित नहीं थे जो विभाजन की सिद्धि के लिए उसके पहले हो चुका था। सबसे महत्त्वपूर्ण 
लोग ss इधर से उधर आए-गए थे कि आज़ादी के लाभ सबसे पहले उन्हीं के वर्ग के लोगों 
को मिलनेवाले थे और इसमें जहाँ ज्यादा कठिन प्रतियोगता होती वहाँ वे नहीं रहना चाहते थे । आज़ादी 
के वाद दाना देशा म॑ कुछ समय तक ओहदा, पैसा और प्रभाव थोड़े-से हाथों में सीमित रहा । भारत 
में तो ऐसी स्थिति के गैरसमाजवादी नतीजों की समझ बहुत पहले से ही थी। पाकिस्तान में भी अब 
यह बढ़ी है। इसका तार्किक परिमाण घृणा नहीं सहयोग ही हो सकता है। नई पीढ़ी विभाजन को एक 
द्वेषमूलक राजनीतिक उपलब्धि के रूप में नहीं, न्याय और समता के सिद्धांत पर अपने-अपने आर्थिक 
और मानसिक विकास के अवसर के रूप में ही देखती है। यदि दोनों देशों में कहीं ऐसे तत्त्व हाँ जो 
हिंदू-मुसलमान वैमनस्य के सहारे अब भी नहीं पीढ़ी के साथ धोखा कर रहे हैं, और ऐसा करके वहुत 
समय तक प्रतिष्ठित नहीं रह सकते। सब प्रमाण उनके भविष्य के विरुद्ध हैं। एशिया में भारत की 
विदेश नीति का उद्देश्य ही पड़ोसियों से निर्विघ् सहअस्तित्व का संवर्द्धन है। इस नीति की सफलता 
का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि देशीय राजनीति में जातिगत अथवा सांप्रदायिक विद्वेष की कोई कीमत 
नहीं रही है। वह दिन बहुत निकट नहीं तो बहुत दूर भी नहीं है कि सभी एशियाई देशों के लोग 
ऐसे विद्वेष को अपने आंतरिक गुणों के पूर्ण रचनात्मक उपयोग में बाधक पाएँगे। इस प्रतीति के विना 
एक-दूसरे को अधिक जानने की इच्छा का कोई रचनात्मक अर्थ हो ही कैसे सकता है। 
पाकिस्तान से फिर संबंध बनाने का अच्छा असर व्यापार के साथ-साथ संस्कृति पर अवश्य पड़ना 
चाहिए | इस संबंध में बहुत संवेदनशील दृष्टि की जरूरत है। नवबढ़ सभ्यता जिस प्रकार की निठल्ली 
संस्कृति को जन्म देती है उसके पतनशील नमूने संभ्रांत सामाजिक व्यवहार में दोनों देशों में स्वीकृत होते 
जा रहे हैं। ये न तो पाकिस्तान की रचनात्मक प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, न भारत की। इसके 
विपरीत ये मानव संबंध की किसी भी नई खोज में असमर्थ और कलाओं और खास तौर से हिंदी और 
उर्दू भाषा के उस उन्मेष के विरुद्ध हैं जो दोनों देशों में नई पीढ़ी जनजीवन से ताकत लेकर करना चाह 
रही है। आशा करनी चाहिए कि दोनों देशों के लोगों का संपर्क कलाओं में नई संभावनाएँ सामने लाएगा 
और हम लोकप्रियता के नाम पर व्यावसायिक मनोरंजन के आदान-प्रदान को ही अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि 
मानने की भूल नहीं करेंगे। ये आशाएँ और इच्छाएँ बहुत नाजुक चीजें हैं, इतनी कि इनमें बहुत दूर 
का भी वास्ता न रखनेवाली अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियाँ इन्हें कुंठित कर दे सकती हैं। इस समय हम आश्वस्त 
हैं कि सद्भाव और मैत्री की उपलब्धियाँ पड़ोसियों से अनावश्यक समस्याएँ निपटाते रहने का अपव्यय 
रोककर मित्र देशों को शांतिपूर्ण विकास का अवसर देंगी। इस आश्वासन के पीछे प्रमाण यह है कि 
भारत ने इस दिशा में अर्थमय पहल की है और नतीजा सामने ला दिखाया है। इन नतीजों का स्थायित्व 
किसी शुभकामना पर नहीं, किसी मौज पर भी नहीं, दलित और शोषित वर्ग को उनका पावना दिलाने 
के लिए एशियाई देशों में दूरगामी आर्थिक विकास पर निर्भर है। अपने को विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त 
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रखकर इस उद्देश्य के प्रति समर्पित रहनेवाली मित्रता निश्चय ही दीर्घजीवी होगी। 


[दिनमान, संपादकीय, 25 जुलाई 976. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 
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आधुनिकता की खोज 


कुछ बरस बीते एक विदेशी वास्तुशिल्पी, जो समाज पर प्रौद्योगिकी के प्रभावों का अध्ययन करते हैं 
भारत आए थे। यहाँ के बड़े-बड़े शहरों के विद्वान वास्तुकारा न उनका उत्साह से स्वागत किया | विदेशी 
विद्वान की विचाराधारा यह थी कि इमारत बनाने में स्थानीय साधनों का उपयोग करना चाहिए-भवनविद्या 
का आधार ही यह होना चाहिए कि जहाँ जो उपकरण उपलब्ध हैं उन पर अधिक से अधिक आश्रित 
और दूर से या विदेश से ही प्राप्त हो सकनेवाले साधनों पर कम से कम निर्भर रहा जाए | इससे समाज 
में अधिक गतिशीलता आएगी, उत्पादन में पूरे समाज की प्रतिभा का उपयोग होगा और रोजगार में 
अधिक लोगों को हिस्सा मिलेगा। पश्चिम से प्रभावित हमारे विद्वानों ने न सिर्फ यह सव समझा नहीं 
बल्कि इस वास्तुशिल्पी से काफी हैरान हुए कि यह आधुनिक होकर भी ऐसी बातें करता है-या हो 
सकता है सशंक हुए हों कि इसमें हमें पिछड़ा बनाए रखने की चाल है। जो हो, वे इस वाम्तुकार 
से इसी एक विषय पर सलाह माँगेते रहे कि हम अपनी कई मंजिला इमारतों को “स्थानीय साधन' 
जैसे बॉस, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी वगैरह से कैसे 'सजाएँ'। 
अतिथि ने पाया कि वह अजनबियों के बीच में घिर गया है जबकि भारत जैसे ग्रामप्रधान समाज 
में उसके विचारों को सही ढंग से समझने लायक दिमाग होने चाहिए थे। 
बात यह थी कि दोनों के मन में आधुनिकता की अवधारणाओं में अंतर था। एक मानता था 
कि प्रौद्योगिकी का आविष्कार जिस समाज में होता है वहाँ की न्याय और समता की ज़रूरत उस आविष्कार 
में झलकती है-वह प्रौद्योगिकी मनुष्य को कितना स्वतंत्र छोड़ती है यह उन सामाजिक मान्यताओं पर 
निर्भर है जिनसे हम प्रौद्योगिकी का आविष्कार या चुनाव करते हैं। 
हमारे लोग शायद मानते थे कि जो पश्चिम में हो चुका है उसकी नकल ही आधुनिकता है। 
जहाँ तक स्थानीय साधनों से भवन निर्माण का प्रश्न है, वे या तो गंदी बस्तियों की कल्पना कर पाते 
थे जहाँ शहरों के उच्छिष्ट लोहालंगड और गाँव के बचेखुचे खरपतवार को मिलाकर झोंपड़ियाँ बनती 
हैं, या फिर उन आलीशान वैठकघरों की जहाँ हस्तशिल्प के सुंदर नमूनों को उनकी स्वाधीन आवश्यकता 
और उपयोग तथा शिल्पी के रोजगार से भी संदर्भहीन करके सजाया गया है। 
दोनों में से कोई भी कल्पना रही हो, नकल मूलतः अवैज्ञानिक और पिछड़ी दृष्टि है विदेशी आविष्कारों 
को ग्रहण करना पिछड़ापन नहीं है परंतु विकसित देशों की शोषणपरक प्रौद्योगिकी को उठाकर अपने 
यहाँ इस प्रकार बिठा देना कि उन देशों की समाज-व्यवस्था का रूप यहाँ की पहले से शोषक व्यवस्था 
को स्थायित्व देने लगे, पिछाड़ापन ही नहीं पिछड़ेपन का प्यार भी है। समाज-व्यवस्थाएँ प्रौद्योगिकी के 
रखरखाव में प्रतिबिंबित होती हैं और उसमें हिस्सा लेनेवाले मनुष्यों के परस्पर संबंध पहले से निश्चित 
कर देती हैं। इसलिए प्रौद्योगिकी का आयात अनजाने में एक समाज-व्यवस्था का आयात भी होता 
र | इसी तरह प्रौद्योगिकी की रचना अपने लिए स्वयं परिकल्पित समाज के वास्ते भी की जा सकती 
| 
भारत में आधुनिक वही नहीं हो सकता जो पश्चिम में है। यहाँ जो आधुनिक होगा वह इतना 
आलीशान भले न हो, एक समतावादी समाज की झलक उसमें होनी ही चाहिए-उसके आविष्कार 
में नयापन और न्याय एकसाथ निहित होंगे-इसीलिए वैभव का अश्लील प्रदर्शन आधुनिक नहीं है। 
भारत में गाँवों मे प्रौद्योगिकी ले जाने का आंदोलन बहुत पुराना है। परंतु वह हमारी उत्पादन 
i शिक्षा व्यवस्था का आनुषंगिक नहीं बन सका है तो इसमें उसकी अपदार्थता नहीं | हमारे समाज 
म शक्ति का संतुलन ही ऐसा है कि यह विचार कार्य का पूरा रूप ले नहीं पाता। पिछले वर्षों म 
हमने ग्रामोद्योग को गाँधीवादी मठों में और उद्योग को नौदौलतियों के अतिथिगृहों में रख लिया ६। 
दोनो को एक-दूसरे के विपरीत मानने के अनेक दुष्परिणामों में सबसे प्रकट यही है कि गाँवों में भूमिहीन 
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लोगों की बेरोजगारी डं पर उन्हें भागकर शहर में एक अनुत्पादक 
उन्हें आधुनिक' नहीं वना सका | : 

४ नई दिल्ली में विचारकों और वैज्ञानिकों के एकत्र होकर गाँवों के लिए प्रौद्योगिकी पर विचार करने 
से एक बार उम्मीद होती है कि गाँवों की रोजगार व्यवस्था को प्रमुख मानकर एक नई संश्लिष्ट 
प्रौद्योगिक-वैज्ञानिक नीति वन सकेगी | दो तरह की प्रौद्योगिक दृष्टियों से नहीं चला जा सकता | गाँवा 
के प्राचीन ग्रामोद्योग एक सामंती कृषिव्यवस्था में विकसित हुए थे और उस समय की प्रौद्योगिकी में 
संश्लिष्ट थे | कोई वजह नहीं कि आज हम सारे भारत के लिए एक नए न्यायमूलक औद्योगिक विकास 
के योग्य विना पैवंद की, समूची प्रौद्योगिकी नीति न स्थिर कर सकें, जिसमें बड़े उद्योग भी हों और 
छोटे भी। किंतु दोनों के मेल से गाँव में और अधिक आर्थिक आजादी पैदा होती हो, शोषण नहीं। 
वही आधुनिकता क॑ हमारे अनुभवों को जन्म देगी। 
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अक्षर के द्वार 


क जीवन विताना पड़ा है--और शहर 


(दिनमान, संपादकीय, | अगस्त 4976. ऊवे हुए मुखी] 


किसी समय स्वाधीनता की इच्छा ने गुलाम भारत में साक्षरता की इच्छा पैदा की थी। कांग्रेस के स्वयंसेवको 
में और ग्रामोत्थान की संस्थाओं में यह कार्यक्रम प्रचलित था और साक्षरों की सबसे ताजी पौध-स्कूली 
बच्चे भी दूसरों को अक्षर ज्ञान देने के आंदोलन में हिस्सा लेते थे | स्वाधीनता दिवस पर आज इस 
इच्छा का पुनरुद्धार करना स्वाधीनता की रक्षा का ही संकल्प दोहराना है। तव के मुकाबले आज जो 
साक्षरता अभियान चल रहा है वह गुणात्मक रूप से नया है, नहीं है तो उसे होना चाहिए। पहले जो 
इच्छा आराम से दोहराई जाते-जाते सुधार के पुण्यकर्म की इच्छा बनकर रह गई थी, आज एक आर्थिक 
अनिवार्यता बनकर आई हे | 947 के पूर्व और उसके कुछ बाद तक की अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों 
में स्वाधीनता की रक्षा आज की अपेक्षा सहज थी; आज प्रौद्योगिकी के उपयोग से धरती के कच्चे 
माल से संपत्ति-निर्माण करने के अपने अधिकार का प्रयोग प्रत्येक विकासशील देश के लिए एक चुनौती 
बन गया है : विराट्‌ पूँजी और प्रभाव से युक्‍त अंतरराष्ट्रीय उद्योग संस्थाएँ उसके कच्चे माल को ही 
नहीं, जनशक्ति को भी खरीदने को मँडरा रही हैं। प्रत्येक भारतीय का जो सर्वश्रेष्ठ है वह सब भारतीयों 
के लिए एक नई आर्थिक मजबूती पैदा करने में लगाना ही इस वक्‍त की माँग है। इससे कम में हो 
नहीं सकता। हो भी तो बहुत दिन स्थायी नहीं रह सकता | 
समाज में उत्पादन और उसके लाभ के बँटवारे के लिए शोषितों की बंधन मुक्ति के अनेक कार्यक्रम 
इस समय चल रहे हैं इनमें सबसे नीचे के स्तर पर परिवर्तन लानेवाले हैं, ऋणमुक्ति और बंधन मुक्ति 
के उपाय | न तो ये सिर्फ साक्षरो का समर्थन होने से पूर्ण हो जाएँगे और न समर्थन न हो तो अल्पसंख्यक 
साक्षरों के स्वार्था के हित में इन्हें रोक ही दिया जाएगा। अंत तक ये चलेंगे तो उन्हीं के सहयोग से 
जिनकी मुक्ति के लिए वे किए जा रहे हैं। इन उपायों के साथ-साथ समाज के उन अनुत्पादक वर्गा 
को विघटित होना ही होगा जो निरक्षरों के शोषण से एकत्र धन से देश में समृद्धि का भ्रम पैदा करते 
हैं। इस माया के स्थान पर खेती के विविध उद्योगों से पैदा ठोस तैयार माल ही अर्थव्यवस्था को स्थायी 
ताकत दे सकता है | ऋणमुक्त या बंधनमुक्त मजदूर आजीवन निरक्षर रहकर न सूदखोरो और बेगारखोरों 
के विघटन में सहायक हो सकते हैं, न आज़ाद भारत में अपने पैरों खड़े होने की ताकत बढ़ाने में 
पूरा हिस्सा ले सकते हैं। 
अक्षरज्ञान से खुले दरवाजे के पार जिधर चाहे उधर सड़क बनाने की स्वाधीनता व्यक्ति का अधिकार 


रचनुहिमैमान के संपादकीय, वृत्तांत और टिप्पणियाँ / 577 


DY HNN 


ee 
3) 


__- 


हे। फिर भी यह आसानी से कहा जा सकता है कि कोई भी साक्षर अपनी विद्या का सर्वतोमुखी उपयोग 
नहीं करता--वह उसी दिशा में मुँह करता है जिसमें उसकी जिंदगी की चुनौती खड़ी होती है। वह 
उसके कर्मक्षेत्र की दिशा है। अनपढ़ खेतिहर और बेहुनर मजदूर के पढ़ने-लिखने की दुनिया को हम 
उसके कार्यक्षेत्र से दूर कहीं नहीं बसा सकते। जिनका स्थान निर्धनता की एक हद के बाद है, उनके 
बच्चों का गाँव के स्कूल छोड़कर खेत-मजूरी को भाग जाना सिखाने कोई बाहर से नहीं आता; श्रम 
ही जहाँ पूँजी है, ऐसी अर्थव्यवस्था के और शहरी नौकरी लायक ही जो बनाती है ऐसी शिक्षा के दायरे 
चेमेल हैं--उनके केंद्र ही अलग-अलग हैं। हम इन दोनों को परस्पर नजदीक लाएँगे तो सभी का भला 
करेंगे : शिक्षा, विशेष रूप से घोर निरक्षर इलाकों में, नवसाक्षर को उसके आर्थिक कर्म में सहायक 
होगी, उससे विच्छिन्न कर उसे उसके शोषकों के तंत्र में एक और प्रकार का दास बनने को बाध्य 
नहीं करेगी और कर्म ही साक्षरता का और आगे की विद्या का माध्यम बनेगा। मूल तो यही है। स्वस्थ 
मन का आनंद, विद्या का आमोद, आविष्कार का उत्तेजन, आत्मा का संतोष सब यही से निकलता 
है। कुछ-एक बुद्धिजीवी अपने कारखाने में इन्हें पैदा करके सारे देश को बाँट नहीं पा सकते। वह 
बहुत कम पड़ेगा। सच पूछिए तो दिल और दिमाग से पैदा होनेवाली चीजों की पैदावार हमारे देश 
की कुल जनसंख्या को देखते हुए इतनी कम है कि आश्चर्य होता है कि कैसे हम इतने कम से काम 
चला रहे है) शायद अतीत के वैभव की आड़ में हम अपने आज के बौद्धिक अभाव को छिपा लिया 
करते हैं। वह वैभव एक अलिखित मौखिक संसार की सृष्टि था और उसमें हिस्सेदारी लिखा अक्षर 
न जानने से भी संभव थी। आज छपा हुआ शब्द व्यावसायिकता के तमाम खतरों के बावजूद बुद्धि 
की शक्ति का स्थायी आधार है-स्मृति नहीं, चाहे वह संगणक की ही क्‍यों न हो। 
यह एक निर्दय और विचित्र तर्क होगा-यदि कोई इसे देने का साहस करे तो-कि भारत के 
करोड़ों निरक्षरो को आधुनिक सभ्यता के संकटों से मुक्त रखने के लिए उन्हें निरक्षर रखना ही कल्याणकारी 
है। अपमान, कुंठा, निराशा और भाग्यवादिता के संकट से उनका जीवन जितना क्षय होता रहता हे 
वह सब एक राष्ट्रीय अपव्यय है । उसे जारी रखने का कोई तर्क नहीं है-सिवाय इसके कि पढ़ना-लिखना 
जहाँ परंपरा से कुछ विशिष्ट वर्गों का अधिकार रहा है वहाँ पढ़े-लिखों की सुविधाओं में हिस्सा बँटाने 
ज्यादा लोग न आने पाएँ। 


[दिनमान, संपादकीय, 5 अगस्त 976. असंकलित] 
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उत्तरप्रदेश और बिहार में बाढ़ ने जो नुकसान पहुँचाया है उसकी कितनी ही खबरें क्यों न जुटा दी 
जाएँ, शहरों में रहनेवाले यह बात पूरी तरह समझ न पाएँगे कि सब कुछ खो बैठने के क्‍या मायने 
होते हैं। शहर और गाँव की संस्कृति में यही मौलिक अंतर है कि शहर में बहुत कम लोग सचमुच 
कभी सब कुछ गँवा सकते हैं जबकि गाँव में बहुतों की पीठ पर इतना कुछ होता ही नहीं कि उसे 
खोने के बाद भी कहीं न कहीं कुछ बच रहे। शहर में जब खेती के नुकसान की खबर बताई जाती 
है तब लोग सुनकर भी आश्वस्त रहते हैं कि हमें तो कहीं न कहीं से खाने को मिल ही जाएगा-मानो 
खेती का सारा प्रयोजन ही इतना संग्रह करके रखना है कि शहरों को खाना मिलता रहे और खेती | 
का कोई संबंध खेती करनेवाले की जिंदगी के सुख से नहीं है। उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों की भयंकर 
तबाही का पूरा अंदाजा अभी नहीं मिला है पर आसमान से भी देखने पर खाद्यमंत्री श्री जगजीवन 
राम को दिखा था कि लोगों का “सब कुछ लुट गया गा है।” अगर इस सहज सत्य को समझने के लिए 
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भी तथ्य चाहिए तो आँकड़े दिए जा सकते ळ| | समाचार के 
30 लाख आदमी वरवादी के शिकार हो गए हैं। गत मंगलवार तक 2 लाख से ऊपर घर ढह चुके 
थे। करीब इंढ़ हजार जानवर और ढाई सो इनसानों के मरने की सरकारी खबर थी। पर आंकड़ों मे 
कभी-कभी एक अस्वाभाविक स्वस्ति जैसी होने लगती है--यह कि अब हम पूरी खबर जान गए ड 
क्योंकि ये आँकड़े कई दफ्तरों से पूरा जानकाश मंगाकर जमा किए गए हैं। यह अस्वाभाविक इसलिए 
है कि इन संख्याओं को जानने से जो दंड पैदा होना चाहिए, वह नहीं होता | यह तो इनकी जानकारी 
जिस संदर्भ पर आघात करती है वह सव मनुष्यों को वरावर मानने का नहीं है, या ये एकतरफा यथार्थ 
की इतनी बड़ी आड़ खड़ी कर देती हैं कि हम किसी भी चीज से टकरा नहीं पाते। यदि टकराते तो 
हमारे सामान्य व्यवहार आर सोच-विचार में कोई न कोई तनाव ज़रूर दिखाई देता | परंतु भारत के 
सभी बड़े शहरों में जिंदगी का ढर्रा वैसे ही जारी है, जैसे विहार की और उत्तरप्रदेश की वाढ, ओडिसा 
के झंझावात या तमिलनाडु के सूखे के पहले था। 

शहरी रंगभवन और लोकनाट्य की खुली धरती के वीच का अंतर तो विचारों से और कला-प्रयोगों 
से पाटा भी जा सकता है, किंतु शोषण पर टिकी समृद्धि और सहनशक्ति पर टिकी विपन्नता के वीच 
का अंतर शब्दों से नहीं भरा जा सकता--उसके लिए बरावरी पैदा करनेवाले आर्थिक उपाय ही आवश्यक 
हैं। शहर और गाँव के रिश्तों में खोट गाँवों के चौतरफा शोषण से पैदा गैरवरावरी की ही देन है। 
तकलीफ को बर्दाश्त करने की किसी में कितनी शक्ति है, यह कोई दूसरा तय नहीं कर सकता किंतु 
जिनके पास ताकत है वे इसे तय करते दिखाई देते हैं। बार-बार कहा जा रहा है कि विहार में मी 
साल में इतनी बुरी वाढ़ नहीं आई थी। इसे दोहराकर आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है या चिंता, यह 
स्पष्ट नहीं | शायद इसका एक अभिप्राय यह बताना है कि मरम्मत और पुनर्वास पर पहले से ज्यादा 
पैसा खर्च होगा। पर कहीं इसका उद्देश्य अपने को यह समझाना तो नहीं है कि यदि लोग तकलीफ 
बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कारण और कुछ नहीं, यही है कि अभी तक जिस प्रकार की 
बाढ़ के वे आदी थे, यह उससे अधिक बड़ी है। किसी कदर विश्वास के साथ कहा जा सकता है 
कि शहर के बहुत-से लोगों की ऐसी मानसिकता है और वे दूसरे लोगों को तकलीफ का आदी बनाए 
रखना चाहेंगे। पर इसे बदलने के लिए क्या उनके शहर में भी बार-बार बाढ़ लाना ज़रूरी होगा? दुःखद 
सत्य यह है कि इसे बदले बिना वे सब प्रयल जो राज्य सरकारें हर साल करती हैं और इस साल 
भी कर रही हैं, अकेले पड़ जाते हैं। टूटे पुश्ते की मरम्मत तो हो जाती है पर जो दीवार दो समाजों 
के वीच में खड़ी हो रही है वह नहीं टूटती। हाँ, रिलीफ शब्द हिंदी भाषा में अवश्य खप जाता है 
क्योंकि वह सेवा, सहयोग, सहायता जैसे शब्दों को ढकेलकर बाहर कर देता है। 

रिलीफ का काम बड़े पैमाने पर पूरी निष्ठा और मुस्तैदी से हो रहा है, इसमें संदेह नही | डॉक्टर, 
इंजीनियर, सैनिक आदि जुटे हुए हैं, केंद्र की पूरी मदद है। प्रधानमंत्री के हवाई दोरे के बाद इसमें 
तेजी आई है। वह अपने राष्ट्रीय सहायता कोष से अब तक 0 लाख रु. तात्कालिक मदद के लिए 
दे चुकी हैं। खाद्यमंत्री ने भी तत्काल मदद के लिए गेहूँ और गेहूँ बाँटने का खर्च दिलवाया हे | साथ 
ही उन्होंने कांग्रेसजनों से कहा है कि बिना वक्त गँवाए गाँवों में जाएँ। उनके मोजूद रहने से प्रशासन 
भी न्याय सहित रिलीफ बाँट सकेगा | आशा है इस पर अमल किया जा रहा होगा और साथ ही जनता 
और जनता के बीच का संबंध बनानेवाली गैरसरकारी सहायता की कोशिशें भी बढ़ाई जा रही होंगी। 
उनकी बदौलत शहरी जड़ता कुछ तो टूटेगी। 


[दिनमान, संपादकीय, 3 अक्तूबर 976. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 
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आजादी का एक इस्तेमाल 


दक्षिण अफ्रीका में इस वक्‍त एक बहुत बड़ी घटना घट रही है। गोरे और काले में भेद करने की 
राजनीति को, जो अभी तक उस देश के भीतर शोषण का साधन बनी हुई है, अब इसके अलावा 
गोरी शक्तियों के अंतरराष्ट्रीय शक्तिसंग्रह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में अपनी ही 
समस्याओं में उलझे हुए समझदार लोगों में से बहुत कम का ध्यान इस ओर गया है कि बंतुस्तानों 
की स्थापना के द्वारा दक्षिण अफ्रीकी सरकार दुनिया के शोषितं से बदला लेने की एक नई चाल का 
आविष्कार कर रही है। भारत जैसे देशों ने पृथ्वी के साधनों के समुचित वँटवारे और जिस स्वतंत्रता 
के अकाट्य अधिकार का हमेशा समर्थन किया है, उन्हे इस वकत जागरूक रहना होगा | ट्रांस्काइ नामक 
बंतुस्तान को आज़ादी देना सिर्फ जातिभेद को सुदृढ़ और संवैधानिक बनाना ही नहीं, दक्षिण अफ्रीकियों 
की आज़ादी की लड़ाई के मैदान को बड़ी शक्तियों का तनाव क्षेत्र बनाकर छोड़ देना है। दक्षिण अफ्रीका 
में अफ्रीकी जातियों की एकता तोड़ने का इससे ज्यादा दुष्ट उपाय क्या हो सकता है कि एक-एक 
जाति के नाम पर एक-एक 'स्वदेश' बना दिया जाए, उस जाति के लोगों को, चाहे वे पूरे देश में 
कहीं भी गुलामी कर रहे हों, उस स्वदेश का नागरिक घोषित कर दिया जाए और उनको मातृभूमि 
दक्षिण अफ्रीका की नागरिकता से वंचित कर दिया जाए और वे सब एक-दूसरे के लिए विदेशी हो 
जाएँ। 
भारत के लोग इस चाल को समझ सकते हैं क्योंकि वे एक विभाजन के शिकार हो चुके हैं; 
मगर इस घटना में नई बात यह है कि अल्पसंख्यक गोरे दक्षिण अफ्रीका को ट्रांस्काइ जैसे कई छोटे-छोटे 
आज़ाद देश बनाकर बाकी विशाल क्षेत्र में खुद राज्य करना चाहते हैं जबकि भारत से वे चले गए 
थे। दक्षिण अफ्रीका में रहने का उनका अधिकार है किंतु उनकी यह चाल सिर्फ इस अधिकार का 
उपभोग करने के लिए नहीं, अपने को कालों से छू जाने से बचाने के वास्ते है। वे रहें, किंतु काली 
जातियों में घुल-मिलकर रहें तो एक नया समाज बन सकता है, जिससे बराबरी का मानवाधिकार संस्कृति 
को एक नया अर्थ दे सकता है। पर दक्षिण अफ्रीकी गोरों की संस्कृति तो भारत में छुआछूत चलानेवाले 
सवर्णो की संस्कृति जैसी जान पड़ती है जो समाज के सैकड़ों टुकड़े कर डालने को तैयार हैं जातिगत 
श्रेष्ठता का सिद्धांत छोड़ने की नहीं, फिर चाहे यह फूट पूरे देश को बाहरी ताकतों के मुकाबले कमजोर 
क्यों न कर जाए। 
दक्षिण अफ्रीका के टुकड़े-टुकड़े करने के पीछे जॉन वर्स्टर का इरादा ही यह जान पड़ता है विदेशी 
शक्तियाँ आएँ--और यह तो वह नहीं मना पाएँगे कि उनका साथ दें-बड़ी से बड़ी सामरिक सत्ता 
भी नैतिक आग्रहों से इतना तो डरती ही है कि जातिभेद का खुल्लमखुल्ला समर्थन नहीं कर सकती, 
किंतु यह ज़रूर चाहेंगे कि वे शक्तियाँ आमने-सामने खड़ी हो जाएँ ताकि काली जातियों को डरा-धमकाकर 
एक न एक खेमे में खदेडा जा सके | इसी बहाने यह कुत्सित सिद्धांत भी स्थापित किया जा सकेगा 
कि कोई जन अपने लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ते, वे हमेशा बड़ी शक्तियों के पिटूठू होते हैं। 
यूरोप और अमेरिका में गोरी सभ्यता के रचनात्मक प्रयोगों ने ऊचे विचार और महान सांस्कृतिक 
अनुभव संसार को दिए हैं। पर जॉन वर्स्टर की अछूत प्रथा भी उसी गोरी सभ्यता की उपज है। इससे 
भ्रम टूट जाना चाहिए कि आधुनिक युग का राष्ट्रवादी विचार मूलतः पाश्चात्य सभ्यता की देन 
है। वह था तो उसी हद तक जहाँ तक वह गरीब दुनिया के शोषण के लिए गोरों की संगठित साझेदारी 
में सहायक होता था। 
विकसित देश की सरकारों ने दक्षिण अफ्रीका की आजाद ट्रांस्काइ योजना का मुखर विरोध नहीं 
किया है। अवश्य अमेरिका ने कहा है कि वह इस देश को मान्यता नहीं देगा क्योंकि वह जातिभेद 
के हमेशा खिलाफ रहा है-संयुक्तराष्ट्र के किसी सदस्य देश ने ट्रास्काइ को मान्यता देने की इच्छा नहीं 
रचनावली 
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की है। संयुक्‍्तराष्ट्र दिवस के दो दिन बाद की इस घटना न प्रधान सचिव वाल्ढाइम ने निंदा 
की है एकमात्र सही रास्ता दक्षिण अफ्रीका के सब निवासियों को अपने मूल मानवाधिकारों के 
उपभोग की पूरी आज़ादी देना ही है।” मान्यता न देना हस्तक्षेप न करने की गारंटी नहीं है पर वाल्ढाइम 
का कथन, सयुक्तराष्ट्र को वास्तविक शक्ति बड़े राष्ट्रों के हाथ में रहने पर भी, आजादी की 
लड़ाइयों को बड़े राष्ट्रों के मामले बनने से बचाने का सूत्र बताता है। यही सिद्धांत समुद्र तटवर्ती 
ट्रांस्काइ को दक्षिण अफ्रीका में एकत्र विदेशी हथियारों की आज नहीं तो कल परीक्षा-भूमि बनने से 
बचाएगा, अफ्रीका के कवाइली अपनी परंपरागत सांप्रदायिकता को बदलकर एक आर्थिक-राजनीतिक 
सामुदायिकता बना सकेंगे और यह गोरों की राष्ट्रवादी चेतना से भी बड़ी देन आधुनिक सभ्यता को 
होगी। पर यह हो सके, इसके लिए हमें जॉन वर्स्टर को अपना मूर्खता ओर. दुष्टता भरा पिछड़ापन 
इतिहास पर लादने से तुरंत रोकना होगा-यह जानते हुए भी कि राजनीतिक कारणों से दुनिया के शक्तिशाली 
2 ऐसा नहीं करेंगे-वे इंतजार करेंगे कि स्थिति उनके लिए अनुकूल हो तब वे जनता का समर्थन 
| 
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एक रोगी राजनीति के लक्षण 


राजधानी के कुछ स्कूलों में अफवाह फैलाई गई कि बरस तक के वच्चों की हथेलियों और तलवों 
में कोई सुई लगाई जा रही है ताकि वे वंध्या हो जाएँ। यह जानकर पहली प्रतिक्रिया गुस्से की होती 
है। जिन्होंने यह अफवाह फैलाई थी उनके और इस अफवाह के चरित्र को शांति से समझने की कोशिश 
करने पर वह गुस्सा शांत नहीं होता, और गहरा और निश्चित होता जाता है। एक दिमाग जो बच्चों 
को लेकर इस तरह की अफवाह फैला सकता है, बौद्धिक नीचता और शारीरिक क्रूरता की किसी भी 
हद तक जा सकता है। इस शरारतन अड़ंगेबाजी को एक हलकी-फुलकी हरकत कहकर टाला नहीं 
जा सकता | इसी तरह इस पर क्षणिक क्रोध दिखाकर भी छुट्टी नहीं पाई जा सकती। यह तकाजा करती 
है कि इसके तमाम अभिप्रायो को समझा जाए और राजनीति को उस ढलान पर लुढ़क चलने से रोका 
जाए जो ऐसी अफवाहें पढ़े-लिखे दिमागो में भी किसी न किसी समय खोद सकती है। 
यह अफवाह परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति विरोध की एक घिनीनी तरकीव थी। लोगों को 
एक संपूर्ण असत्य में आस्था दिलाने की चेष्टा की गई थी मानो यह जाँचने की इच्छा रही हो कि 
इस तरह के वैचारिक शोषण के लिए कितने लोग उपलब्ध हैं : दूसरे शब्दों में गरीबी की मजबूरी 
कितनी है और खुद अपने नागरिक अधिकारों की तरफ उदासीनता कितनी है : कहीं लोगों में इतना 
आर्थिक और मानसिक आत्मविश्‍वास तो नहीं आ गया कि जब उन्हें एक वेबुनियाद डर के सामने 
खड़ा कर दें तो वे हताश लोगों की तरह एकाएक विचलित न होकर डरने ने इनकार कर दें? कहीं 
वे यह तो नहीं कहने लगते कि प्रशासन की ओर से कर्तव्य की भाँति जो किया जा रहा है उसमें 
सहयोग देना नागरिक के रूप में हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है और इन अधिकारों से 
हम एक झूठ के कारण वंचित होने को तैयार नहीं हैं। 
अफवाह की राजनीति ने दिल्ली में जो कराया वह किसी ऐसे राजनीतिक दल का उद्देश्य नहीं 
हो सकता जो स्वस्थ हो। एक घुन लगी राजनीति ही जनता की कमजोरियों पर अपनी पूँजी खड़ी 
करती है और सूई की अफवाह फैलानेवाले जनता की कमजोरियाँ खोज रहे थे। वे यह विचार नहीं 
फैला रहे थे कि हैजा, टिटनस, डिपथीरिया, स्वेबक॑ वगैरह के निवारक टीके, जो पब्लिक स्कूलों के 
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बच्चों के मा-बाप सरकारी खर्च से या अपने पैसों से लगवाना एक ज़रूरी चीज समझते हैं वह थोड़ी 
हैसियत के लोगों के बच्चों को स्कूलों में मुफ्त लगाना चाहिए ताकि कम से कम रोग से बचे रहने 
के मामले में पब्लिक स्कूल और म्युनिसिपैलिटी स्कूलों के बच्चों मे फर्क हर, रहने पाए। तनावों, रोगों 
और वर्जनाओं को हर समय झेलकर किसी तरह अपने को जोड़े रखनेवाले मजदूर और बाबू वर्ग को 
इस अफवाह के प्रयोग में गिनीपिग' बनाया गया : अगर दो दिन की सफलता के प्रमाण से यह सिद्ध 
होता कि प्रशासन में लोगों की आस्था नहीं है, कांग्रेस-विरोधी खुश होना चाहते हैं तो यह एक क्रूर 
और मूर्ख बुद्धि की आलमप्रयंचना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। टम 

संक्रामक और घातक बीमारियों से लड़ने योग्य शक्ति शरीर में रहे, इस उद्देश्य से बच्चों को टीके 
लगाए जाते हैं। दिल्ली नगरनिगम हर साल यह कार्यक्रम चलाता है। इस साल कुछ ज्यादा अच्छी तरह 
चला रहा था | पिछले के 9 के मुकाबले इस वर्ष लाख टीके लग चुके थे | उसी वक्त घनी आबादीवाली 
बस्तियों में (5 आदमी यह अफवाह फैलाने के जुर्म में पकड़े गए जिसका जिक्र शुरू में है। राजधानी 
के प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्रों में इस अफवाह की काट और अफवाह फैलाने की निंदा की गई | 
कुछ समय के लिए टीके लगाने रोक दिए गए, अंततः घोषणा हुई कि अब जो माता-पिता के बाजार 
में डॉक्टर से टीका लगवाकर ले आएँ या फिर एक रुपया देकर नगरनिगम से टीका एँ: अब 
मुफ्त नहीं दिया जाएगा । गिरफ्तारियों और जनमत-निर्माण के अतिरिक्त यह सख्त कदम था जो प्रशासन 
ने अफवाहों के जवाब में उठाया। 

लोग मूर्ख नहीं हैं। एक-दो दिन के भ्रम के बाद वे अपने बच्चों को अब स्कूल भेज रहे हैं। 
सिर्फ वे भांचक हैं कि उन्हे मुफ्त टीका सुविधा छिन जाने का जो दंड मिल रहा है सो किस अपराध 
के कारण | पढ़े-लिखे लोग-नगर में भी और नगरनिगम में भी-शायद समझते हैं कि एक रुपया कोई 
बड़ी बात नहीं है। पर वह है और नगरनिगम अगर गिनती कर सके कि मुफ्त टीका न मिलने के 
कारण अगले वर्ष कितने बच्चों के शरीर पर रोगों की तलवार लटकती रह जाएगी तो शायद उसे 
अपने फैसले पर दुबारा विचार करने की जरूरत महसूस हो सकती है | उसकी नेकनीयती पर पूरा भरोसा 
रखते हुए भी कहना पड़ता है कि जहाँ अफवाह फैलाना एक जनविरोधी राजनीतिक हथकंडा था वहाँ 
उसके जवाब में यह फैसला अधिक से अधिक एक नौकरशाही तरकीब है, राजनीतिक उपाय नहीं। 
वह तो लोगों के पास, खास तौर से उस वर्ग के लोगों के पास जो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर 
सकते, जाकर हो सकता है, उनको अपने से कुछ और परे सरकाकर नहीं । 
[दिनमान, संपादकीय, 5 दिसंबर ॥ 976. ऊवे हुए मुखीं] 


नया दौर 


मार्च में लोकसभा के चुनाव होंगे, प्रधानमंत्री की इस घोषणा का चारों ओर स्वागत किया जाएगा। 
वह वर्तमान राजनीतिक वातावरण में एक बड़ा परिवर्तन लाएगी। आपत्कालीन व्यवस्था के नियमों की 
जकड़ ढीली करना जिसका प्रधानमंत्री ने अपने 8 जनवरी के प्रसारण में वायदा किया है, इस संभव 
परिवर्तन का केवल एक पक्ष है। 8 महीने पहले “क्रांति के नाम पर अवरोध के कारण देश को 
विपत्ति से बचाने के लिए” जिस लोकतंत्रीय पद्धति पर अंकुश लगाया गया था उसकी फिर से स्थापना 
के लिए आपत्कालीन नियम ढीले कर देना ही काफी नहीं है। इसके बाद जब तक यह प्रकट न हो 
कि राजनीतिक दलों का व्यवहार और जनता के प्रति उनका संबोधन क्या है, तब तक केवल बोलने 
की आज़ादी से लोकतंत्रीय पद्धति की सही मायनों में फिर से स्थापना नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ने 
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कहा है कि प्रत्येक चुनाव “आस्था की अभिव्यक्ति होता 
दलों को अपनी वैधानिक गतिविधियों के लिए सुविधा मिले और वे अपने हित गिक 

तो उके चनेन को दत ! सुविधा मिले और वे अपने हित में चुनाव प्रचार कर 

आ राजनात का दशा म पहुंचकर के कोई स्वस्थ राजनीति कर नहीं सकते | वह दशा राजनीतिक 
दलों के भीतरी संगठन, कार्यक्रम और नीतियों के विखराव और सिर्फ शुद्ध सत्ता की राजनीति से लगाव 
का परिचय देती थी। यह माना नहीं जा सकता कि सिर्फ सत्ता के लिए चुनाव राजनीतिक जीवन की 
इस अपंग स्थिति को पूरा तरह बदल देगा | नए सिरे से जनसाधारण से अपने संबंध और उसके प्रति 
अपने दायित्वों का समझना और चुनाव क॑ तात्कालिक नतीजों से अधिक महत्त्व देते हुए लोकतंत्रीय 
पद्धति के व्यापक और दूरगामी स्वरूप के निर्माण में हाथ वँटाना राजनीतिक दलों के लिए अधिक 
श्रेयस्कर होगा | 

१ कांग्रेस पार्टी के आर्थिक कार्यक्रमों को पिछले 8 महीनों में जो कार्यरूप मिला है और उससे 
जो व्यापक सुधार हुआ हे वह सारे देश के सामने है। अन्य दलों के आर्थिक कार्यक्रमों के बारे में 
इस समय कुछ ज्ञात नहीं है। उनके सामने अपनी नीतियों को स्पष्ट करके बताने की चुनौती आ खड़ी 
हुई है। आशा है वे इसे स्वीकार करेंगे | कहने की ज़रूरत नहीं कि इस चुनाव में आर्थिक जनकल्याण 
ही मुख्य प्रश्न होगा। 

भारतीय राजनीति चुनाव जीतने के परंपरागत आसान रास्तों की ओर बार-बार आकृष्ट होती रही 

है और बार-बार इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई गई है। एक ओर हिंसा, घृणा, चरित्र-हत्या और इनसे 
भी बढ़कर जाति और धर्म के नाम पर निरक्षर जनता को संगठित करना और दूसरी ओर सिद्धांतों 
की बातें करना हमारे नेतृत्व की पुरानी बीमारी रही है। यह रातारात और केवल कुछ दलों के प्रयल 
से दूर ही हो सकती : इनके निवारण में गैरराजनीतिक संस्थाओं और व्यक्तियों को भी खुलकर हाथ 
बँटाना होगा | लेकिन प्रधानमंत्री का सभी राजनीतिक दलों से इन दुर्गुणों से दूर रहने का अनुरोध और 
अफवाहों और मनगढ़ंत खबरों पर विश्वास न करने की सलाह बहुत सामयिक है | उनका यह कहना 
कि संसद और सरकार को राष्ट्र की शक्ति और कल्याण के हित में अपने कार्यक्रम और नीतियाँ चलाने 
के लिए जनता के पास जाना और उनसे अनुमति लेना आवश्यक है, आज के समय में एक ऐसी 
आस्था की पुनरावृत्ति है जिसे यह राष्ट्र अपनी आज़ादी के संघर्ष के दिनों से ही धारण किए रहा है। 
तमाम कठिनाइयों के बावजूद मार्च में चुनाव के दारा इसी आस्था को एक वार और प्रकट करना 
इस समय देश के सभी शुभचिंतकों का कर्तव्य हा गया है। यह आस्था यदि केवल किताबी आस्था 
नहीं है तो इसका कोई अर्थ तभी हो सकता हे जब गैरबराबरी मिटाना, उत्पादन और उससे मिलनेवाले 
जीवन के आनंद में सबको समान अधिकार दिलाना और सदियों से चले आते जात-पॉत, ऊँच-नीच 
और मानवद्वेष को खत्म करना राजनीति का मूल उद्देश्य हो : भारत जैसे विशाल देश में संसदीय प्रणाली 
राजनीति से यह आग्रह भी करती है कि सत्ता ही उसका लक्ष्य न हो, जनजागरण भी हो और विचार-विमर्श 
भी। 


है, सार्वजनिक जीवन को भ्रांति से मुक्‍त करने 


[दिनमान, 23 जनवरी ॥977. असंकलित] 
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नीति चाहिए, हिंसा नहीं 


चुनाव के लिए काम करने की छूट राजनीतिक दलों को चाहिए, इस विचार से सूचनामंत्री ने घोषणा 
की है कि सेंसर का आदेश लागू नहीं समझा जाएगा | यह सरकार के आत्मविश्‍वास का भी परिचायक 
हे और अखबारों में उसके विश्वास का भी | व्यक्तिगत लांछन और जातिगत घृणा की भाषा यदि कोई 
राजनीतिक दल इस्तेमाल करना भी चाहे तो आशा है कि उसे अख़बार बढ़ावा नहीं देंगे। 

किसी भी समाज में भाषा के इस्तेमाल की दो धाराएँ बराबर बहती रहती हैं--एक तात्कालिक 
प्रचार के लिए बहुधा खंडित सत्य से ही काम निकालनेवाली पा शब्दावली का सहारा लेती हे 
दूसरी समाज में मनुष्यों के आपसी रिश्तों की आर्थिक और सांस्कृतिक समझ को बढ़ाने के लिए खोज 
करती है। यह खोज एक नया समाज बनाने के लिए दिमाग बनाने की कोशिश होती है। पर बहुधा 
इसे तत्काल नतीजे चाहनेवाली राजनीति पसंद नहीं करती | राजनीति को अपनी प्रचलित बोली के अलावा 
संदर्भ की इस बहस का आदर करना सीखना चाहिए और यह नहीं समझना चाहिए कि उसकी प्रचलित 
दोटूक बोली के अलावा और कुछ सही नहीं । सत्ता के लिए संघर्ष कभी-कभी बहुत का पोक हो जा सकता 
है और उसकी भाषा भी, परंतु जीवन के उच्चतर आदशाँ का संघर्ष हमें विचारों और उनके परस्पर 
भेल या ढंद्ध से बने ऐसे संसार में ले जाता है जहाँ जो चीज दोटूक सच या झूठ है, उसकी केवल 

बहुत व्यापक परिभाषा ही की जा सकती है। 

हिंसा एक ऐसी ही चीज है। उसके बारे में तमाम किंतु-परंतु के बावजूद यह हमेशा सच 
रहेगा कि वह यदि कुछ जनती है तो हिंसा ही जनती है। वह मतदान के लिए अपने मन को 
तैयार करनेवाले नागरिक को अपने हजार रूपों में से एक, भय, दिखाकर बिना खून गिराए अपना 
शिकार बना सकती है | चाहे तात्कालिक संदर्भ में देखें, चाहे व्यापार परिप्रेक्ष्य में, हिंसा. के रास्ते से 
लोकतंत्र के विघटन का ही रास्ता निकलता है: वह यदि एक अन्याय को मिटाने के काम लाई जाए 
तो अन्याय को किसी और शक्त में ही जिंदा रखकर वह खुद जिंदा रह सकती है। और एक बार 
जिंदा हो जाने पर वह कभी मरना नहीं चाहती। राष्ट्र की स्वाधीनता और उसकी प्राकृतिक भूमि की 
रक्षा के लिए राष्ट्रीय युद्ध का एक अलग ही अभिप्राय है किंतु देश के भीतर समाज-परिवर्तन के साधन 
के रूप में हिंसा इतना विशिष्ट साधन है कि लोकतंत्र-विरोधी गैरबरावरी का सबसे बड़ा द्योतक बन 
जाता है। 

चुनाव के लिए सही वातावरण बनाने में योग देना इस सभय की एक ऐतिहासिक ज़रूरत है। 
नतीजे जो हों, लोकतंत्र की समृद्धि के हित में ही होंगे। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, जनसाधारण के 
मताधिकार का महत्त्व सर्वोपरि रहेगा । जनता में आस्था का मतलब ही क्या रह जाएगा यदि राजनीतिक 
दल जनता को स्वविवेक से अपना पक्ष चुनने की आज़ादी न देकर उसके निर्णय को किसी स्थानीय 
या तात्कालिक उत्तेजना से प्रेरित करने लगें | यह चुनाव राजनीतिक दलों के पुनः संस्कार का महत्त्वपूर्ण 
अवसर है। यह उन पर निर्भर है कि वे कितनी गंभीरता और वैचारिकता के साथ जनसाधारण को 
संबोधित करते हैं-और इसी पर निर्भर है उनका भविष्य । 


[दिनमान, संपादकीय, 30 जनवरी 977. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 
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रचनावली 


भयमुक्ति 


लोकतंत्र के रूप अनेक हो सकते हैं पे सवमें मूल सत्य है, लोक का सर्वशक्तिमान होना | संसदीय 
लोकतंत्र में वह स्वेच्छा से और किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए अपने प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा में 
मेजता है । 
यह बात, जो सभी जानते हैं, यहाँ लिखने का प्रयोजन यह याद दिलाना है कि ये चुनाव कितनी 
भी असाधारण परिस्थिति में हो रहे हों, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए ही हो रहे हैं। इस चुनाव 
में जीतकर किसी दल को सदन का बहुमत प्राप्त कर लेना ही लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए काफी 
नहीं है। लोकतंत्र तभी वचा रह सकता है जव किसी दल को बहुमत मिले या न मिले, जनता को 
सदन में उस दल कें द्वारा प्रतिनिधित्व मिला रहे। 
इसका भी लोकतंत्रीय अर्थ तव होगा जव उस दल में संसद के वाहर भी जनता का प्रतिनिधित्व 
होता रहे | एक चुनाव से दूसरे चुनाव के वीच उस दल की नीतियों, कार्यक्रमों और संगठन में जनता 
का हाथ रहना ही जनता के सर्वशक्तिमान होने का प्रमाण होगा, कुछ साल में लोकतंत्र बचाने के लिए 
एक बार वोट दे देना नहीं | वोट के समय जनता सर्वशक्तिमान हो जाया करे और वाकी समय दल 
सर्वशक्तिमान रहा करें, यह लोकतंत्र की सच्ची अवधारणा के प्रतिकूल है। सब राजनीतिक दलों के 
ऐसा मानते रहने से ही वह स्थिति पैदा होती है जिसमें वेशर्मी के साथ शिखर पर सत्ता की राजनीति 
करने का साहस जुटाया जा सकता है-राजनीतिक नेता के मन से जनता का डर मिट जाता है : जनता 
असहाय होकर उसका मुँह ताकती रह जाती है जहाँ में वह या तो उपदेश या इतिहास की मनमानी 
व्याख्या कर रहा होता है। 
इस आम चुनाव के लिए, सभी दल अपने-अपने घोषणापत्र प्रकाशित कर चुके हैं। उन सवमें 
यह बताया गया है कि सरकार बनाने पर वे क्या करेंगे। यह एक साधारण नियम है; घोषणापत्रों का 
तात्कालिक उद्देश्य यही वताना होता भी है। तो भी आज की परिस्थितियाँ साधारण नहीं हैं। दलों की 
आंतरिक विकृतियों के विकास की एक लंबी कहानी का अंत करने के लिए दलों को आज अपना 
जो सुधार करना होगा, उसके लिए इतिहास ज्यादा वक्त देने को तैयार नहीं। इसलिए अपने चरित्र 
को बदलने की दिशा में कोई ऐसी महत्त्वपूर्ण पहल दलों को आज करनी होगी जो आगे के लिए आशाएँ 
और संभावनाएँ जिला सकती हो। आज कोई दल यह भावना फैलाए कि वह तभी एक दल रहेगा 
जब वह सरकार बनाएगा तो वह संसदीय लोकतंत्र के भविष्य की उन आशाओं से जो जनसाधारण 
के मन में आज हैं और आनेवाली पीढ़ियां के मन में कल होंगी, कतरा जाने का दोषी कहलाएगा। 
यदि आज के राजनीतिक नेतृत्व में भविष्य के लिए सचमुच कोई पीड़ा है तो उमे वोट माँगने के पहले 
ही किसी न किसी प्रकार जाहिर करना चाहिए कि सरकार न बना पाने की दशा में वह क्या करेगा | 
क्या अगले छह साल शिखर पर सरकार बनाने की कोशिश में लगा रहेगा या जनता के पास आकर 
सबक लेगा कि उसे सरकार से बाहर जनता के साथ ऐसा क्या करना है जिससे सदन में उसके सदस्यों 
में और सदन से बाहर दल में जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व होता रहे। 
जनता वोट देती है तो केवल सरकार बनाने के लिए नहीं देती, संसदीय लोकतंत्र बनाए रखने 
के लिए, अर्थात्‌ प्रतिपक्ष में बैठने के लिए भी देती है। वह ऐसा न करती होती, अर्थात्‌ वह इसके 
लिए तैयार न होती कि उसका चुना प्रतिनिधि प्रतिपक्ष में बैठे तो संसदीय लोकतंत्र का आधार ही 
नष्ट हो गया होता। अपने प्रतिनिधियों के द्वारा जनता प्रतिपक्ष में भी जीवित रहती है यही उसकी 
आजादी और सर्वशक्तिमत्ता की पहचान है अगर जनता को इस तरह धमकाया जाए कि तुम्हारा प्रतिनिधि 
सरकार नहीं बना पाया तो तुम खत्म हो जाओगे तो यह जनता की सर्वशक्तिमत्ता के प्रति काई छिपा 
हुआ अविश्वास प्रकट करना ही होगा। यही नहीं, यह जनता को धकेलकर एक ऐसे कगार पर ले 
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जा खडा करना होगा जहाँ वास्तव में जनता नहीं राजनीतिक दल अपने अतीत के आचरण के कारण 
अपनी-अपनी नियति के अनुसार अलग-अलग रूपों में पहुँच गए हैं। 

कहा जाता है कि जनता भयमुक्त होकर वोट दे। इस कथन का तात्पर्य केवल वर्तमान कानूनों 
के भय का है। पर सबसे बड़ा भय तो स्वयं ये उद्गार उपजाते हैं कि यदि जनता के वोट ने एक 
तरह का नतीजा नहीं दिखाया तो दूसरा नतीजा जनता का अंत ही है। इस भय के विपरीत साहस 
देनेवाला कथन यह होगा कि कोई भी दल सरकार बनाए जनता का खात्मा नहीं हो सकता क्योंकि 
अंततः जनता ही सर्वशक्तिमान है और कितनी भी कठिनाइयाँ हों अपनी आज़ादी के लिए राजनीतिक 
रूप से बार-बार संगठित होने में चिर समर्थ है। साथ ही जब तक जनसाधारण को यह विश्वास न 
मिलेगा कि कोई भी संगठित दल उससे धोखा करने पर उसके द्वारा सुधारा, वदला, वनाया जा सकता 
है, तब तक न उसकी सच्ची भयमुक्ति हो सकती है, न उसकी निर्भयता का दुरुपयोग न होने की 
कोई गारंटी ही रह सकती है। 


[दिनमान, संपादकीय, 20 फरवरी 977. असंकलित] 


दो वास्तविकताएँ 


रायबरेली : 3 मार्च : प्रधानमंत्री के तूफानी दौरों के साथ-साथ रहकर जनता का रुख देखनेवाले 
प्रेक्षकां की निश्चित धारणा है कि “हवा बदल गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री के विनयशील भाषणों का 
असर भारतीय मानस पर हुआ है और वह अब उतना गुस्सा नहीं है।” नतीजों की भविष्यवाणी कोई 
अंतर्यामी ही कर सकता है, परंतु इन प्रेक्षकों में यह अनुमान प्रचलित है कि कांग्रेस को लोकसभा में 
स्पष्ट बहुमत से अधिक ही मिलेगा। एक विचार के अनुसार 300 से पाँच या दस कम, या पाँच या 
दस ज्यादा | 
रायबरेली क्षेत्र में श्रीमती इंदिरा गाँधी की नौ जनसभाओं में से एक को देखने के बाद इस वात 
पर विश्वास नहीं रह जाता कि लोगों ने उनको अस्थायित्व का प्रतीक मान लिया है और उनसे अव 
आशाएँ छोड़ दी हैं जैसा कि जनगा पार्टी का दावा है। यह सही है कि जनता पार्टी या लोकतांत्रिक 
कांग्रेस की सभाओं की तरह प्रधानमंत्री के श्रोताओं से हाथ उठाकर बताने को नहीं कहा जाता कि 
वे हमें बोट देंगे, परंतु दो संकेत ऐसे मिलते हैं जो वास्तविकता का पता देते हैं। एक तो यह कि 
वह वर्ग जिसको विकास कार्यों में मिलत्तेवाले पैसे में अधिक हिस्सा मिलता है. कांग्रेस के पक्ष में पिछले 
कुछ दिनों से बहुत संगठित हो गया है। कांग्रेस चुनाव कार्यालयों के इर्दगिर्द वह काफी मुस्तैदी से अनेक 
प्रकार के प्रचार कार्य करता दिखाई दे रहा है। रायबरेली में एक विचित्र भेषधारी भजनीक घंटों एक 
ट्रक पर खड करताल बजा-वजाकर झूमते रहे | और दूसरा यह कि -त्यंत दलित और दयनीय व्यक्तियों 
न भीड़ में से हाथ उठाकर अर्जियाँ देना शुरू कर दिया है। यह नहीं माना जा सकता कि ये सव 
फर्जी हैं और भीड़ में बिठाए गए हैं, और नहीं तो इसीलिए कि अपने समाज में ज्यादतियों के खिलाफ 
अर्जियों पर भरोसा करनेवाले बहुत-से लोग हैं और उन्हें प्रधानमंत्री का झह रुख कि ज्यादतियाँ बताई 
जाएं तो र उनकी जाँच करेंगी, अपने आप एक अर्जी लिखवाकर ले आने को प्रेरित कर सकता 
ह| हावा का सभा में एक ऐसे जर्जर किसान को मंच के पीछे पुलिस और अफसरों की झिड़कियाँ 
खाते देखकर जब मैंने उससे कहा कि अर्जी प्रधानमंत्री के सूचनाधिकारी को पहुँचा दी जा सकती हैं 
तो उसने कुछ हिचकिचाकर इनकार कर दिया | प्रधानमंत्री न सही मुख्यमंत्री पर वह राजी हो जाता | 
पर खुद न देने पर नहीं। उसने पूछा : अर्जी अपने मुख्यमंत्रीजी को क्यों नहीं दे सकता? 
520 / रघुवीर सहाय रचनावली -4 नुतन 


हव खड़े खौरही शेरवानी और खस्ताहाल चश्मेवाले एक व्यक्ति मार खाए मध्यवर्ग क॑ थे। 
वह मंच के जीने से प्रधानमंत्री के उतरने तक इंतजार करते रहे और आखिर में प्रशंसी और सहायकों 
के रेले में थोड़ी देर तक उनका सिर ऊपर उठा, अर्जी थामे हाथ दिखाई देता रहा, फिर लहर ने उन्हे 
उठाकर किनारे फेंक दिया | तो भी नौ सभाओं में जमा अर्जियों का बंडल काफी बड़ा था। कई तरह 
के कागज़ थे, मैले और साफ हाथ के लिखे और टंकित। क्या इनमें नसबंदी की भी कोई शिकायत 
है, यह पूछने पर मालूम हुआ कि नहीं। पर एक शिकायत यह ज़रूर है कि नसबंदी करा लेने पर 
भी वह काम अभी तक नहीं हुआ है जो पहले से अटका हुआ था और जिसे करने की शर्त नसबंदी 
रखी गई थी। प्रधानमंत्री के तूफानी दौरों से इतना अंतर निश्चित रूप से आया है कि शोषित वर्ग 
के असहाय लोग एक वार फिर विश्वास के साथ उनकी ओर देख रहे हैं और प्रकारांतर मे कह रहे 
हैं कि नई सरकार वनने पर इस तरह की ज्यादतियाँ नहीं होनी चाहिए। यह मुलायमियत सिर्फ इस 
निरीह वर्ग तक सीमित नहीं है। निचले वर्ग के और भी हिस्से हैं जो मुश्किल मे सिर उठा सकते हैं 
और आज भी गुस्से से भी ज्यादा विश्वास उनको अपने भविष्य के लिए अनुकूल जान पड़ता है-खास 
तौर से यह देखते हुए कि हाल ही में बहुत-मे अधिकार कांग्रेस की कृपा से मिले हैं। 


[दिनमान, 20 मार्च 977. असंकलित] 


एक ऐतिहासिक दायित्व 


श्री जयप्रकाश नारायण ने 974 में युवावर्ग के आंदोलन को नेतृत्व देकर तानाशाही और भ्रष्टाचार 
के विरुद्ध एक अभियान शुरू किया था। आज उसका पहला चरण पूरा हो गया है। जब उन्होंने भ्रष्टाचार 
को राजनीतिक जीवन में ऊपर से लेकर नीचे तक व्याप्त बताया था तो ऊपर के वर्गों ने इसे एक 
चिरपरिचित आरोप समझकर तिरस्कारपूर्वक टाल दिया था। आज 30 साल के कांग्रेस राज को एक 
झटके से हटाकर करोड़ों निरक्षर भारतीयों ने वता दिया है कि बे न तानाशाही को बर्दाश्त करेंगे, न 
भ्रष्टाचार को। 

यह घटना भारतीय जनता की अपनी स्वतंत्र प्रकृति का बहुत बड़ा प्रमाण है। 9 महीने के दमन 
के विरुद्ध इसी जनता ने दलों को एक होने और कांग्रेस का विकल्प देने को वाध्य किया। वे एक 
हुए, क्योंकि उन्होंने वक्‍त का तकाजा पहचाना लेकिन अभी उन्हें जनता की आकांक्षाएँ पूरी तरह समझना 
बाकी है। 

काग्रेस के विरुद्ध यह वोट एकसाथ बहुत सारे अर्थ खोलता है | यह दिखाता हैं कि जनता भ्रष्टाचारी 
नहीं है, भ्रष्टाचार उस पर लादा गया है। इसने यह भी जता दिया है कि पूँजी और शिक्षा से विहीन 
वर्गों को, जो उत्पादन व्यवस्था से बरावर बाहर खटेड़े जाते रहे हैं उनके अधिकार देना ही वास्तव 
में भ्रष्टाचार का सही विरोध है। भ्रष्टाचार वस्तुतः दूसरों के अधिकार हड़पकर फिर उन्हीं से कीमत 
लेकर--चाहे नकद चाहे वोट की शक्ल में--वापस देने का ही दूसरा नाम है | इस चुनाव ने यह मिथ्या 
प्रचार भी ध्वस्त कर दिया है कि अपढ़ भूखों को रोटी चाहिए, ना कि व्यक्तिगत स्वाधीनता क्योंकि 
यह स्वाधीनता तो केवल पढ़ें-लिखे लोगों के मतलव की चीज हुआ करती है। 

नई सरकार को विरासत में भयंकर आर्थिक असमानता से जर्जर समाज मिला है | सदियों से अवसरविहीन 
रहते-रहते पिछड़े वर्ग संविधान के अंतर्गत समान अवसर मिलने पर भी अपने भीतर छिपी प्रतिभा को 
प्रकाशित नहीं कर पाते हैं | तीम साल तक पिछड़े वर्गों के विकास की जो नीति रही वह कितनी खोखली 
थी यह इसी से सिद्ध है कि उसकी परिणति गरीबों की जवरन नसबंदी में हुई! इन वर्गों को विशेष 
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अवसर देकर जल्दी से जल्दी राष्ट्र के निर्माण में पूरा हिस्सा दिलाना नई सरकार का प्रमुख समाजच्रादी 
लक्ष्य होना चाहिए। इस ऐतिहासिक चुनाव के बाद अब न तो जनता को तीस साल तक इंतजार करने 
का धैर्य है, न किसी राजनीतिक दल को अधिकार रह गया है कि वह उससे इतना लंबा इंतजार कराए। 
हिंदुस्तान जैसे दबे-पिछड़े देश की गद्दी पर बैठनेवाले की पहली जिम्मेदारी सिवाय इसके क्या हो सकती 
हे कि समाज-व्यवम्था में आज जो शोषित हैं उनकी शक्ति बढ़ाए। यह भी सही ह कि ऐसा समाज-परिवर्तन 
हमेशा के लिए गद्दी से चिपके रहने की इच्छा लेकर नहीं किया जा सकता। किंतु यह भी सही है 
कि यह परिवर्तन भारत में किसी दल का मनोरथ न हो तो वह लोकतंत्र की रक्षा क्या करेगा । लोकतंत्र, 
इम चुनाव ने एक बार फिर स्थापित कर दिया है, कुछ धनीमानी व्यक्तियों का फटेहाल जनता की 
गरीबी हटाते रहना नहीं है, उनके और अपने बीच गैरबराबरी मिटाते जाना हे 


[दिनमान, संपादकीय, 27 मार्च 977. अकलित] 


एक स्वस्थ निर्णय और उसके बाद 


जनता पार्टी के एक विधिसम्मत पार्टी बन जाने पर और श्री चंद्रशेखर के उसके अध्यक्ष नियुक्त होने 
से एक नया अध्याय शुरू हुआ है। परंतु यह कहकर यह भूल जाना कि पुराना अध्याय क्या था बहुत 
बड़ी भूल होगी क्योंकि पुराना अध्याय अभी शेष नहीं हुआ है। 
जैसे इंदिरा गाँधी ने प्रयल किया था कि 969 में कांग्रेस पर कव्जा करने के बाद वह यह 
प्रचार करें कि भारत का इतिहास 969 से ही आरंभ होता है और जैसे 975 में तानाशाही की 
एक लंबी प्रक्रिया की परिणति होने पर यह प्रचार उनकी ओर से कांग्रेसियों और लोभी चाटुकारों ने 
कराया कि अब देश की राजनीति एक नए सिरे से शुरू होती है, वैसा प्रचार जनता पार्टी 977 के 
चुनाव को इतिहास का प्रारंभ मानकर करेगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती | किंतु 947 
से अब तक पार्टियों में, विशेष रूप से कांग्रेस में, और प्रशासन तथा सभी प्रकार के राजनीतिक संस्थानों 
में जो केंद्रीकरण विकास और विकेंद्रीकरण विनाश हो चुका है वह न तो हाल के चुनाव में कांग्रेस 
की हार से खत्म हो गया है, न आगामी राज्य चुनावों में इसकी हार से ही खत्म हो जाएगा | देश 
के राजनीतिक तंत्र में और सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में तानाशाही का तत्त्व आज भी विद्यमान है। 
यह कहकर जनता पार्टी पर कोई आक्षेप नहीं किया जा रहा है, केवल एक कटु सत्य की याद उसे 
दिलाई जा रही है। 
याद दिलाना ही तो काफी नहीं है, जिस तरह से जनता पार्टी की राजनीतिक शक्ति बढ़ती जा 
रही है उसे देखते हुए यह चिंता होना स्वाभाविक है कि लोकसभा और विधानसभाओं में प्रतिपक्ष कहीं 
अत्यंत क्षीण न हो जाए। यह सही है कि प्रतिपक्ष को जिताना जनता पार्टी का दायित्व नहीं है परंतु 
जनता का दायित्व तो यह है ही-इसलिए कि देश में फिर कभी इंदिरा गांधी की जैसी आपत्कालीन 
व्यवस्था और मीसा और जबानबंदी न सही, एक-पार्टी-शासन स्थापित न होने पाए। वह भी तानाशाही 
का एक रूप, भले ही शायद प्रकटतः कुछ कम कष्टकर, होगा | 
ऐसा हो ही जाएगा, यह हम नहीं मानते। यदि जनता पार्टी सरकार ने आर्थिक और सामाजिक 
तानाशाही के बीजों को भी अपने विकास कार्यक्रमों के विकेंद्रीकरण द्वारा नष्ट करना शुरू किया तो 
शोषित वर्ग में अपने पैरों खड़े होने का माहा पैदा होगा और वे हर बार केवल चुनाव में वोट देने 
के माध्यम बनकर न रह जाएँगे। इस बार के चुनाव में संभ्रांत बुद्धिजीवियों और कांग्रेस के निरंतर 
प्रचार के बावजूद यह पहली बार सिद्ध हुआ कि नागरिक स्वतंत्रता गरीब और अमीर के लिए एक 
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ही-सी अनिवार्यता है और मोरारजी देसाई ने भी एक सुखद आश्चर्य देते हुए डॉ. लोहिया का यह || 
वाक्य दोहराया कि रोटी और अज़ादी अविभाज्य नहीं हैं। इस अभिज्ञान को जिलाए रखना ज़रूरी है। | 
यही नहीं जनता पार्टी के घोषणापत्र के अनुसार उसकी सरकार के जो कार्यक्रम बनेंगे उनकी निरी 
प्रशंसा का मोह छोड़कर उनकी क्रांतिकारिता की जाँच और उनके अमल की असलियत की रपट सर्वसाधारण 
को लगातार पहुँचाते रहना युवावर्ग का और बुद्धिजीवियों का काम होना चाहिए। युवावर्ग के संगठनों 
में एक होने या जनता पार्टी के युवा संगठन बनने को लेकर अभी जो बहस चल रही है, आशा करनी 
चाहिए कि यी कम से कम pi नतीजे पर अवश्य पहुँचेगी कि उन्हें पार्टी का अनुयायी नहीं बनना 
है | स्वयं क्रांतिकारी समाज-परिवर्तन के ऐसे कार्यक्रम ग्राम, प्रखंड, जिला स्तर पर बनाने हैं जिनमे स्थानीय 
प्रतिनिधि संस्थाओं को कार्यकारी अधिकार देकर कांग्रेस की बनाई हुई ग्राम नौकरशाही की काट हो 
सके और इन कार्यक्रमों को जनता पार्टी को बताने की भिन्न स्थिति में भी और उनके लिए अहिंसक 
सकारात्मक संघर्ष करने की स्वतंत्र स्थिति में भी रहना है। | 

आज कांग्रेस ने तीस बरस देश को खाकर स्वयं अपने को अपच से मार डाला है। इस दशा 
में उसमें एक क्रांतिकारी विरोध पक्ष बनने की संभावना इतनी क्षीण है कि युवा संगठन ही एक नए 
प्रकार के विरोध पक्ष की भूमिका निवाह सकता है। यह निजी माँगों के लिए विद्यार्थी आंदोलना का 
युग नहीं है, बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में एक नए प्रतिपक्ष का आविष्कार है। जनता पार्टी 
के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर को जैसा सारा देश जानता है उसके आधार पर उनसे बड़ी आशाएँ हैं कि 
वह पार्टी और पार्टी की सरकार को एक-दूसरे में विसर्जित नहीं हो जाने देंगे और पार्टी के भीतर 
भी आत्मालोचना और सरकार की आलोचना की प्रक्रिया चलाकर युवावर्ग को समता और समृद्धिवाले 
समाजवाद का मार्ग दिखाएँगे। इस आशा की पुष्टि का पहला प्रमाण तो इसी से मिल चुका है कि 
पार्टी के अध्यक्ष पद पर प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री को नियुक्त न करने का स्वस्थ और आज की 
परिस्थिति में क्रांतिकारी निर्णय किया गया। 


[दिनमान, संपादकीय, 9 मई 4977. असंकलित] 


जनता पार्टी से एक अनुरोध 


राज्यों में चुनाव की हलचल तेज होती जा रही है। अनेक प्रकार के अप्रीतिकर दृश्य भी म रहे 
हैं। पर कांग्रेसी या यथास्थितिवादी उनसे मजा भले लें, जो धक्कामुक्की हो रही हैं वह अनिवार्य है, 
इतिहास में एक बड़े झटके का स्वाभाविक परिणाम है, और खतरनाक भी है। इन्हीं तीनों गुणों के 
कारण जनता पार्टी को लोकतंत्र के हित में तात्कालिकता का मोह कुछ कम कर दूरगामी उपाय अभी 
ही करना उचित होगा। 
बात को स्पष्ट करने के लिए पहले इंदिरा कांग्रेस में होनेवाली घटनाओं का एक विश्लेषण जरूरी 
है। ब्रह्मानंद रेडी के अध्यक्ष बनने से यह बिलकुल स्पष्ट दीखता है कि इंदिरा गाँधी कालांतर में फिर 
सत्ता प्राप्त करने की योजना बड़े कुटिल ढंग से वना रही हैं। यह परिकल्पना की जा सकती है कि 
अब उनकी रणनीति भारतीय एकता को राजनीतिक स्तर पर तोड़ने की होगी : दक्षिण में अपनी कांग्रेस 
का प्रभाव बढ़ाने की न जाने सफल या विफल होनेवाली आशा करके वह स्वप्न देख सकती हैं कि 
किसी समय घटनाचक्र के संयोग से-जिसमें से जनता पार्टी के विखरने की आशा बाद नहीं दी जाना 
चाहिए--वह बचीखुची दक्षिणी और कुछ तटवर्ती प्रदेशों की सहायता से एक सरकार बनाना चाहेंगी। 
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उस समय सार्वदेशिक स्वीकृति प्राप्त नेता के नाम पर अपने समस्त पापों के बावजूद, जैसे 969 और 
4975 में कांग्रेसियों ने किया था वैसे ही पेशेवर और आज के 'पश्चात्तापी' दलवदलू उस वक्त भी 
उन्ही को अपना नेता बनाएँगे। किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त हिंदी और 
देवनागरी का प्रयोग कर सकने के कारण दक्षिण और उत्तर दोनों में राष्ट्रीय नेता स्वीकृत हो सके-जैसे 
श्री चव्हाण हैं-इस समय पीछे रख देने का यही प्रयोजन समझ में आता है | यहाँ यह कह देना अप्रासंगिक 
न होगा कि जनता पार्टी चाहे तटवर्ती राज्यों में महान विजय न पा सकी हो परंतु मोरारजी देसाई 
को प्रधानमंत्री बनाकर उसने यह ऐतिहासिक तथ्य सिद्ध कर दिया है कि हिंदीभाषी मध्यदेश में भाषा 
की स्वीकृति पाए बिना इस देश में किसी राज्य का नेता प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। और यह भी कि 
30 वर्ष में पहली बार ऐसा होना राष्ट्रीय एकता और जनवादी कार्यक्रमों के लिए शुभ लक्षण है। 
जनता पार्टी के बिखरने या कोई और देशी-विदेशी षड्यंत्र सफल होने की फिलहाल नामुमकिन 
परिस्थिति को यह मानकर नहीं कि यह अनिवार्य है, बल्कि ध्यान में रखकर जनता पार्टी को क्या 
करना चाहिए सो यहाँ स्पष्ट कहा जा रहा है भले ही शासक-वर्ग इसे मानें था न माने | 
जनता ने मार्च के चुनाव में जनता पार्टी को वोट नहीं दिया था। उसने कांग्रेस के विरुद्ध वोट 
दिया था और पूरी कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध दिया था, केवल डेढ़ अदद इंदिरा-संजय के विरुद्ध नहीं। 
(यह तो आज के एकाएक प्रबुद्ध कांग्रेसियों के अधकचरे बयानों से भी जाहिर होता है यद्यपि इस 
प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं |) दुर्भाग्य से जनता पार्टी का मार्च चुनाव अभियान, बहुलांश में इन्हीं 
डेढ़ के विरुद्ध प्रवृत्त था परंतु मतदाताओं ने अपनी आपत्कालीन आर्थिक, मानसिक और शारीरिक गुलामी 
का अपराधी केवल इंदिरा-संजय को नहीं 30 वर्ष से सभी सार्वजनिक जीवन पर क्रमशः एकाधिकार 
बढ़ाती जानेवाली कांग्रेस पार्टी और सरकार को माना था। जान पड़ता है कांग्रेसी भगोड़ों का स्वागत 
करते हुए, जो कि राज्य चुनावों की घोषणा के बाद वास्तव में आवश्यक ही नहीं रह गया था, जनता 
पार्टी यह बात कुछ भूल-सी गई है। जो महानुभाव आज जनता पार्टी में आना चाह रहे हैं, या यदि 
लोकतांत्रिक कांग्रेस अलग होती तो उसमें आना पसंद करते, उनमें से एक-एक को जनता ने लोकसभा 
चुनाव हमेशा के लिए ठुकराया है क्योंकि असल मुद्दा यही तो था, न कि तानाशाही फिर कभी न 
आने पाए। अंग्रेजी के बूते देश को लूटनेवाले धनी-मानी शासक वर्ग के श्रेष्ठ बुद्धिजीवियों ने वर्षो 
पहले जनवादी राजनीति की वृद्धि की संभावना से घबराकर सभी दलों को व्यर्थ और सैनिक शासन 
को भारत का भविष्य बताना गुपचुप शुरू कर दिया था, उनकी बात आज भी वही है। पर जिन करोड़ों 
भूमि, शिल्प, विद्या, साहस और स्वास्थ्य विरीन भारतीयों को सभी दलों ने राजनीतिक नीति-निर्माण के 
दायरे से खदेड़ बाहर कर रखा था उन्होंने ही नागरिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा का महत्त्व 
दयनीयता, दमन-स्वीकार और भाग्यवादिता को एकाएक छोड़कर तब पहली वार पहचाना जव नागरिक 
स्वतंत्रता कं हनन का हमला उनकी अंतिम पूँजी, उनकी देह और अपने जैसे एक और संबल के प्रजनन 
के अधिकार पर हुआ | तब उन्होंने दयनीयता, दमन-स्वीकृति और भाग्यवादिता को एक झटके से छोड़कर, 
जिसका वे पूर्ण स्वेच्छा से वे कभी उपयोग नहीं कर सके थे, उसको अपना अंतिम हथियार बनाया । 
इतना कहने के, भले ही यह विश्लेषण विवादास्पद हो, इस नतीजे पर पहुँचे बिना नहीं रहा जा 
सकता कि जब तक जनता पार्टी में प्रवेशार्थी कांग्रेसी-चाहे वे 40 बरस पुरानी तोप हों, या 20 महीने 
पुराने पटाखे हों--इंदिरा गाँधी के, सिर्फ कांग्रेस के नहीं, निजी सत्ता स्वार्थवश किए पापों की स्पष्ट 
शब्दा में भर्सना नहीं करते, अपनी प्रिय, विश्वसनीय और मुक्तिदाता पार्टी में उनका घुसना जनसाधारण 
पार्टी का अनाचार नहीं तो अनधिकार ही मानेंगे। कांग्रेसियों में, काग्रेस के भीतर रहकर जिन्होंने ऐसा 
किया है वे विरले ही हैं और उन्होंने भी दोहरी चाल चली है निंदा संजय की (विना नाम लिए) अथवा 
अंतःपुर की, (बिना नाम लिए) की है और इस बहाने इंदिरा गाँधी के मस्तक पर से संजय गाँधी के 
कलंक को मानो पोंछ दिया है ताकि अबकी इंदिरा गाँधी की प्रतिभा कुछ शुद्ध दिखने लगे | 
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इंदिरा गाँधी के लिए भविष्य में फिर सार्वजनिक स्वीकृति के न 
का रास्ता खुला रखकर जो कांग्रेसी जनता पार्टी के दरवाजे से भीतर आएँगे 
साबित हो सकते हैं, यह क्या मोरारजी जैसे सर्वज्ञानी और चंद्रशेखर पमस | ममाजवादी को बताने की 
ज़रूरत है? पर अशोक मेहता की 22 मार्च के वाद दलवदल स्वीकार न करने की घोषणा के वर्तमान 
म प्रतिकूल आचरण को एक पुरानी कांग्रेसी आदत मान भी लें, तो भी जनसाधारण की तुच्छ बुद्धि 
के अनुसार जनता पार्ट में प्रवेशार्थी कांग्रेसियों की इंदिरा-निंदा की घोषित प्रतिज्ञा पार्टी में शामिल होने--टिकट 
मिलने या न मिलने से इसका कोई मतलव/नहीं-की उतनी ही ऐतिहामिक, स्वाभाविक और अनिवार्य 
और खतराकुश शर्त होनी चाहिए | यह पार्टी के जनता के प्रति दोवारा तानाशाही न आने देने के आश्वासन 
का परम आवश्यक प्रमाण होगा जिसे माँगने का हक निरक्षर जनता मे सिर्फ इसलिए चुराया नहीं जा 


सकता कि वह आजकल आस लगाए होने मे शिखर राजनीति की भूलों से उदासीन है। 


म पर भारत पर शामन करने 
। वे किमी दिन कितने खतरनाक 


[दिनमान, संपादकीय, 5 भई 977. असंकलित] 


क्या जनता पार्टी कांग्रेस की तरह है? 


जनता पार्टी में टिकट बाँटने को लेकर केंद्र और राज्य के स्तरों पर जो आपसी आपाधापी सामने आ 
रही है उसकी बड़ी निर्भीकता से आलोचना हो रही है। यह खास तौर मे कुछ बड़े अंग्रेजी अखबारों 
में देखी जा सकती है जो कि अपनी भाषा के बूते समाज के यथास्थितिवादी वर्ग के सबसे प्रगल्भ 
और प्रभुत्वशाली माध्यम बने हुए हैं। इसके अलावा यह शहरों के हिंदीभाषी मध्यवर्गीय 'विचारकों' 
का भी सबसे आसान निर्भीकतावादी शगल वन गया हे | हाँ, इस आलोचना में वे भी शामिल हैं जो 
सच्चे मन से हर चीज पर तानाशाही प्रभुत्व के विरुद्ध थे, पर आलोचना उनका मनोरंजन न था न 
है। 
अफसोस की बात है कि ये दोनों वर्ग केवल 20 महीने के तानाशाही काल को देख रहे हैं, भारत 
में 4947 से लेकर आज तक राजनीतिक और सामाजिक तंत्र के केंद्रीकरण के इतिहास को नहीं। 
इसी से ऐसे आलोचक ग्रामीण लोगों की भावनाओं से अपरिचित हैं जो बीस महीने में एकाएक पुष्पित 
हुई हैं : पौधा तो पहले से ही लगा था पर बिना गरम धूप के पियरा रहा था। अंग्रेजी में आविष्कृत 
एक्सेसेज (ज्यादतियाँ) शब्द को हिंदी ने अनुवाद करके जिस तरह स्वीकार कर लिया है, वह दिखाता 
है कि कांग्रेसी एकाधिकारी राजनीति के ईमानदार हिंदीभाषी विरोधी भी अभी तक मूल बात नहीं समझे 
हैं। ये 'ज्यादतियाँ' 'ज्यादतियाँ' नहीं थीं; कांग्रेस पार्टी में नेहरू के समय से बढ़ती हुई सर्वमत्तावादी 
प्रवृत्ति और तत्कालीन विरोधी दलों में इस प्रवृत्ति के खिलाफ केवल मित्रवत्‌ विरोध के कारण एक 
समय ऐसा आ गया था जब देश पर एकछत्र शासन करने का एकमात्र साधन एकदम नीचे के वर्गों 
को शिक्षा, खेती, शिल्प आदि सभी क्षेत्रों में कुचलते रहना और साथ ही दया का ढोंग कर उन्हें धोखे 
में रखना रह गया था। पर शोषितों की गरीबी शासक वर्ग के अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक 
थी और उनका वोट भी | इसलिए गरीबी हटाओ' शब्द बना, “शोषण मिटाओ' या 'गैर-बराबरी मिटाओ' 
नहीं। 
पर आगे चलकर तानाशाह को संपूर्ण सत्ता का उपयोग करने में दो दिक्कतें पेश आने लगीं--एक, 
अपनी निजी पार्टी में बराबर उलट-पुलट करते रहने की ज़रूरत से पैदा थी, दूसरी इस बात से पैदा 
थी कि करोड़ों हिंदुस्तानी जो निरक्षर और अधपेट रहकर भी किसी तरह जिंदा बने हुए हैं वे पहले 
लोहिया और फिर जयप्रकाश की शिक्षा से जागकर भारतीय नागरिकों की तरह रहना चाहने लगे है--राजा 
रद्दिममान के सपादकीय, वृत्तांत और टिप्पणियाँ / 525 
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की प्रजा वनकर नहीं, यद्यपि इस भ्रष्ट सामंती विचार को कांग्रेस ने अनेक रूपों में बहुत फैलाने की 
चेष्टा की धी। दोनों दिक्कतों का दमन करने के लिए तानाशाही लाई गई; कांग्रेसियों को नौकरी दिए 
रहकर संसदीय लोकतंत्रीय ढाँचा बनाए रखा गया। यही इस बीस महीने की बर्वरता का तीस साल 
पुराना रहस्य है। A 
थारीबी' सही शब्द नहीं है, शोषण या गैरवराबरी है । इसी तरह 'ज्यादती' तानाशाही की एक 'गलती' 
नहीं है, उसका अनिवार्य अंग है। केवल बार-बार 'ज्यादतियों' का नाम लेंकर अनजाने में हम तानाशाही 
की असलियत को उघाइने में असफल हो रहे हैं। यही नहीं, हममें से जाने कितने माने बैठे हैं कि 
जनता ने 'ज्यादतियों' से गुस्से के मारे कांग्रेस को उखाड़ फेंका। यह तो एक अर्द्धसत्य है। बीस महीनों 
में, बिना किसी प्रतिष्ठित राजनीतिक नेतृत्व की सहायता से समाज-रचना की विषमता के प्रतिकूल चेतना 
फैली है क्योंकि दमन, पिता के नसबंदी न कराने पर 5 बरस के प्रतिभाशाली ग्रामीण छात्र को वजीफे 
से वंचित किए जाने से लेकर उन भूमिहीन मजूरों तक का हुआ है जिन्हें न्यूनतम मजूरी की घोषणा 
के बाद भी वह नहीं दी गई और जवाब में जिन्होंने इस झूठ और अपने अधिकार के लिए संघर्ष 
किया। 
इस चेतना से अभी शहरी, खासकर अंग्रेजी, बुद्धिजीवियों का परिचय हुआ नहीं दीखता । इसलिए 
वे केवल जनता पार्टी के भीतर के पुराने दलों की टिकट संबंधी छीना-झपटी से ही, जिसकी खबरें 
प्रेस के बंधनमुक्त होने से खूब आ रही हैं, अपनी चिंता प्रकट करते रहे हैं। यह चिंता सही चिंता 
है पर इसमें नासमझी इतनी ही है कि इसकी परंपरा को भुला दिया जाता है और जनता पार्टी के 
आचरण की कांग्रेस से समानता बताई जाने लगती है। हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि कांग्रेस के 
भीतर टिकटों को लेकर होनेवाली हायहत्या एक व्यक्ति द्वारा दबा दी जाया करती थी और मोरारजी 
देसाई कितने ही खतरे उठाते हुए यह नहीं कर रहे हैं, बल्कि बातचीत का रास्ता अपना रहे हैं। 
सही बात यह होगी कि समझ रखनेवाले लोग वजाय कांग्रेस पार्टी की तरह आचरण करने का 
दोष ज.पा. पर हर बात में लगाने के समझें कि प्रधानमंत्री और उनके पंचमेल साथी दूरगामी लोकतंत्र 
की रक्षा के लिए वर्तमान में कितने राजनीतिक साहस से और प्रेस का दमन न करने की प्रतिज्ञा की 
रक्षा करते हुए जाने कितने खतरे उठाने को तैयार हैं। क्या अपने को भारत माननेवाली इंदिरा गाँधी 
इसके हजारवें हिस्से का खतरा भी उठाने को कभी तैयार रही हैं? जेपी द्वारा रेडियो-टीवी पर विरोधी 
दलों को भी चुनाव प्रचार का समय देना एक बड़ी बात है। उससे भी बड़ी वात है पाँच दलों के 
पुराने वफादारों को चुनाव के जरिए अपने-अपने राज्य में अपने गढ़ मजबूत करने की कांग्रेस से विरासत 
में मिली इच्छा से पैदा झगड़ों का दूरदर्शिता से निपटाया जाना। चरणसिंह का उत्तरप्रदेश को लेकर, 
जो कि हमारी वर्तमान चुनाव व्यवस्था के चलते असली सत्ताजनक केंद्र बना हुआ है, अड़ जाना उतना 
बड़ा अशकुन नहीं है जितना बड़ा शुभलक्षण पार्टी की परम आवश्यकता-एकता-के हित में उनका 
मान जाना है। इस दल के पुराने घटकों में आपसी समझदारी बढ़ने और समाज-परिवर्तन के कार्यक्रमों 
में मतैक्य होने की और भी संभावनाएँ हैं, यह इसी बात से स्पष्ट है कि इसने अपने किसी मंत्री को 
पार्टी का,अध्यक्ष नहीं बनाया है | गाँवों में 47 से 20 बरस की उप्र के लड़कों में जो जागृति आई 
है, उसके कारण वे समाज के ढांचे में शक्तिसंतुलन बदलने के लिए शहरी वाचालों के मुकाबले जनता 
पार्टी सरकार को अब तक के दो महीने से अधिक समय देने को तैयार हैं । शहरी बुद्धिजीवी या नौकरीपेशा 
को शोषितों के हित में समाज-परिवर्तन होने पर कुछ न कुछ त्याग करना ही पड़ सकता है। यदि "|. 
वे जनता पार्टी की चुनाव संबंधी या शिखर राजनीति संबंधी गड़बड़ियों पर बहुत शोर मचाते हैं तो 
ह गाव का असंगठित और शहर की संगठित समाजवादी युवा शक्ति पर अविश्वास प्रकट कर रहे 
हैं और मानो अनजाने में कांग्रेस राज का स्मरण कर रहे हैं जिसमें उनके अधिकार हमेशा के लिए 
सुरक्षित थे । सूरतवदलुओं को छोड़ दें (वे तो 'कोइ नूप होय हमें ही लाभ' के हामी हैं) परंतु विचारवान 


रचनावली 
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निष्ठायुक्त वुद्धिजीवियों को समझना चाहिए कि विना खेती और उसके शोषण की समस्या को नजदीक 
स समझ हुए वे कसा सतही आलोचना से अधिक न कुछ कर सकते हैं और न कांग्रेस पार्टी म भिन्न 
एक लाकतत्राय पाटा वनान म॑ सचमुच हाथ बँटा सकते हैं। इससे स्वतंत्र आलोचना का उनका अधिकार 
दूषित हो जाने की ही नहीं, दुबारा कांग्रेस के लौट आने की आशंका बढ़ ही मकती है। 

जनता पार्टा का आलोचना हर दिन होनी चाहिए पर उस तरह नहीं जैमे शौकिया और आक्रोशवादी 
वुद्धिजीवी जमात वर्षों से कांग्रेस की करती आई थी और कांग्रेस उसे इस कान से सुनकर उससे निकाल 
दिया करती थी | स्मरण रहे कि उसने अपनी आलोचना से तभी सचमुच डर खाया जब हजारों ग्राम-नगरवासी 
युवकों ने मिलकर ॥974 में जयप्रकाश नारायण नेतृत्व में भूमि, शिल्प, पूँजी, विद्या और साहस 
विहीन करोड़ों भारतीयों की शोषणमुक्ति के ठोस कार्यक्रम के पक्षधर वनकर इंदिरा सरकार की यह 
आलोचना आरंभ की कि वह भारत नहीं है। 


[दिनमान, संपादकीय, 22 मई 977. असंकलित] 


हम वोट क्यों दे रहे हैं 


इंदिरा कांग्रेस के विधानसभा चुनाव घोषणापत्र का प्रथम वाक्य है “द इंडियन नेशनल कांग्रेस को विशेष 
गर्व है कि भारतीय जन ने उसे अपने अद्वितीय स्वतंत्रता संग्राम के मध्य गठित किया |” थोड़ी-बहत 
यही बात जनता पार्टी के बारे में भी कही जा सकती है। वह भी एक स्वतंत्रता संग्राम की उपज 
है। किंतु एक महत्त्वपूर्ण अंतर यह है कि 974 के पार्टियों का चरित्र बदलो और भ्रष्टाचार के स्रोत 
नष्ट करो” आंदोलन से नहीं, उस आंदोलन के योगदान से उत्पन्न देशव्यापी जागृति के आपातकालीन 
दमन में से इसका जन्म हुआ है। तो भी जयप्रकाशजी के आंदोलन की असली वारिस अपने वर्तमान 
रूप में जनता पार्टी नहीं है, यह एक कटु सत्य है | एक और महत्त्वपूर्ण सत्य यह भी है कि वह आंदोलन 
अभी जारी है, भले ही जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उस आंदोलन को कांग्रेस-शासित 
राज्यों में जारी न रखकर एक बार फिर शिखर राजनीति का रास्ता अपनाया हो | केंद्र में कांग्रेस को 
निरक्षर जनता के वोट से हराने के बाद निरक्षर जनता में उत्पन्न जागृति को अपने पार्टी संगठन के 
सुधार के लिए विकसित करने का जो काम करना जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी थी उसे राज्यों 
में चुनाव कराकर उसने एक बार फिर जयप्रकाशजी के आंदोलन के वचेखुचे क्रांतिकारी तत्त्वों पर 
डाल दिया है। इसलिए आगामी चुनावों में वह पहले की तरह जीते या न जीते, उसने अनजाने ही 
चुनाव के बाहर की एक स्वस्थ राजनीति के जोर पकड़ने का इंतजाम कर दिया है। 

यह पहले भी कहा जा चुका है और चुनाव के ठीक पहले भी कहा जाना चाहिए कि भारतीय 
शिखर राजनीति के कमरे की सारी संगठित राजनीति कांग्रेस में ही होती रही है। जनता पार्टी में भी 
तीन पुराने कांग्रेसी हैं और इस तरह इतिहास के कारणों से आज भी कुछ समय के लिए सारी राजनीति 
चार कांग्रेसियों के बीच ही जारी दीखती है। केवल इतना ही देखकर और शोषित और उत्पीड़ित विशाल 
भारत की अनदेखी करके जो लोग जनता पार्टी में विद्रोहियों और उम्मीदवारों की संख्या देखकर निराश 
हैं, उनसे सिवाय इसके और क्या कहा जा सकता है कि क्रांतिकारी राजनीति मसविदो और घोषणापत्रों 

नहीं होती; उसके लिए सड़ी-गली केंद्रीकृत पार्टियों को भीतर से बदलने और बाहर से क्रांतिकारी 
दिशा बतानेवाले विचारों, आंदोलनों और संगठनों की ज़रूरत होती है। कांग्रेस घोषणापत्र में और भी 
जो कुछ है, दो महीने पुरानी जनता पार्टी की अकर्मण्यता की निंदा है; सो वह 9 वर्ष पुरानी काग्रेस 
पर भी लागू होती है।. 
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अब चैंकि दो बड़ी पार्टियाँ मैदान में हैं और दोनों दावे कर रही हैं कि लोकतंत्र की रक्षा कोंगे, 
चोट देने से पहले उन दावों की जाँच करनी चाहिए और साथ ही यह भी देखना चाहिए कि भविष्य 
में किस पार्टी में ऊपर से नीचे की ओर नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर सत्ता के वितरण की संभावनाएँ 
अधिक हैं। a आड 
सत्ता का आधार जनता है, परंतु अभी जनता को अपने साधारण जीवन के लिए भी स्वयं निर्णय 
करने का अधिकार नहीं मिला है। इस अधिकार से पिछले तीस वर्ष से विहीन वह लोकसभा चुनाव 
में इस अधिकार की आशा अंतिम रूप से समाप्त कर देनेवालों के खिलाफ खड़ी हुई थी | कांग्रेस घोषणापत्र 
में इतनी बड़ी पराजय के बाद भी इस अधिकार के बारे में अधिक से अधिक जो कहा गया है वह 
यह है : भविष्य में हम 'लोकतंत्रीय प्रणालियों, कार्यों और परंपराओं' को घटानेवाले किसी काम में 
सहयोगी न होंगे | इसके अलावा कांग्रेस शासन की जिन 'उपलब्धियों' का गुणगान है उनमें से अधिसंख्य 
घे हैं जिन्होंने वास्तव में लोकतंत्र की जड़ पर सीधे प्रहार किया है। जैसे शिक्षा का प्रसार' जो कि 
केवल धनाढूय शासक वर्ग और भ्रष्टाचारी नौदोलतियो की संतानों को हर स्तर पर अधिकार संपन्न 
बनाए रखने और तीन-चौथाई से ऊपर भारतीयों की प्रतिभा का विकास अवरुद्ध करने की नीयत से 
आयोजित होता रहा है। इन तीन-चौथाई के कारण भारत के शासक वर्ग की सुंदरता नष्ट हो रही 
धी इसलिए जो वर्वर नसबंदी रूपी सुंदरीकरण--जो कि नरहत्या का ही एक सभ्य रूप था--कराया 
गया उस पर कोई पश्चात्ताप कांग्रेस घोषणापत्र प्रकट नहीं करता; और अपनी सबसे बड़ी पोल तो 
वह प्रकारांतर से यह स्वीकार करके खोलता है कि उसे सब 'कल्याणकारी कार्यों' के करने के लिए 
जनसाधारण के जीवन को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखना आवश्यक था। यदि किसी पार्टी के लिए 
यह आवश्यक हो गया था तो यह उस पार्टी के नैतिक विनाश की और लोकतंत्र-विरोध की पराकाष्ठा 
का सूचक ही था। ऐसी पार्टी जब तक एक बार टूटकर .फिर नए सिरे से नहीं बनती तब तक उससे 
रोटी और आलनिर्णय दोनों की एकसाथ अपेक्षा करने का कोई तार्किक आधार नजर नहीं आता | 
जनता पार्टी में आज विद्रोही उम्मीदवारों की संख्या एक अनिश्चय की स्थिति जैसी पैदा करती 
है किंतु यही एक तथ्य कि इतने अधिक नागरिक राजनीति में अपना हिस्सा माँगने को बढ़े आ रहे 
हैं, उनमें कांग्रेस के एकरूपतावादी चरित्र से भिन्न एक चरित्र विकसित करने की संभावनाएँ पैदा कर 
सकता है। अभी केवल आशा ही की जा सकती है कि यह भीड़ भारतीय राजनीति के एक छोटे-से 
वर्ग के दायरे को तोड़ने और नीचे के स्तर से एक बड़ा दायरा बनाने के कष्टकर आरंभ का लक्षण 
है। परंतु चुनाव के बाद ऐसा परिवर्तन होगा या नहीं, यह जनता पार्टी के शिखर नेताओं से कहीं 
अधिक उन पर निर्भर है जो 974 के आंदोलन को जारी रखने के लिए आज भी कृतसंकल्प हैं 
और पार्टी के बाहर हैं या बाद में कर दिए जाएँगे। 947 के बाद के अनेक समाजवादी संगठनों 
के विफल हो जाने के बाद इस समय स्पष्ट हो गया है कि यदि कोई परिवर्तन हमारे समाज के अमानवीय 
सत्ता-संतुलन में हो सकता है तो 9॥ वर्ष पुरानी पार्टी से या उससे टूटकर निकली हुई इकाइयों से 
नहीं, इन सबसे टूटकर निकले हुए युवजनों से ही हो सकता है। 
वोट देते समय कांग्रेस और जनता पार्टी के वर्तमान चरित्रों की तुलना को निर्णय का आधार 
बनाने की अपेक्षा दोनों की भविष्य की संभावनाओं को आधार बनाना ही आज के समय का एक 
ऐतिहासिक निर्णय होगा-वैसे ही जैसे कांग्रेस को एक बार गद्दी से उतारकर अपने को तोड़ने और 
फिर बनाने का मोका देना लोकसभा के चुनावों के समय का ऐतिहासिक निर्णय था। आज का प्रश्न 
यह नहीं है रा हमें जनता पार्टी और कांग्रेस में अदला-बदली करना है या नहीं, बल्कि यह है कि 
जिन निरक्षरों ने पढ़े-लिखों को उनकी बोली का अधिकार दिलाया है उनको हमें उनकी बोली और 
स्वशासन का अधिकार देनेवाली राजनीति की दिशा बनानी है या नहीं। विधानसभा चुनाव, भले ही 
वह स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाए, आज की परिस्थिति में जहाँ सारी राजनीति, चाहे वह विधानसभा 
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की हा या लोकसभा का, कुछक हाथों में केंद्रित है, राजनीति की स्थावित्ववादी दिशाहीनता तोड़ने 
लोकसभा के वोट के समान ही महत्त्वपूर्ण हे | उसमे कछ 
उदासीन हो जाना कि उम्मीदवारों की भीड़ अशोभन है, उन तमाम अमुरक्षित नागरिकों के साथ धोखा 
करना होगा जिन्होंने मार्च में एक नई प्रक्रिया का आरंभ करने के लिए राजनीतिक सत्ता में क्रांतिकारी 
परिवर्तन किया था और जिससे सबसे अधिक स्वातंत्र्य लाभ सुरक्षित वर्गों को ही हुआ है | 


¢ नट CE न र 
सुरक्षित वर्गों का मई में केवल इस बहाने 


[दिनमान, 5 जून ॥977. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


तीसरे पक्ष की जरूरत 


आज चारों ओर जनता पार्टी की आलोचना सुनाई पड़ रही है। आलोचना का सारांश वह है कि कांग्रेस 
की ही तरह जनता पार्टी भी नैतिक और लोकतंत्रीय मान्यताओं के विरुद्ध आचरण कर रही है | उम्मीदवारों 
का चयन, मुख्यमंत्री का निर्वाचन और बजट जैसे मामलों से लेकर राजनारायणजी के लिए रेल रुकवा 
रखने तक की घटनापर्यत फैली हुई यह आलोचना कितनी स्वस्थ है कितनी नहीं, यह आज का एक 
महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न है-एक ही क्यों, अन्यतम प्रश्न है क्योंकि राजनीतिक संस्थाओं के सुधार और संस्कार 
के लिए जनसाधारण की निर्भीक अभिव्यक्ति आवश्यक हे | सेंसर से सद्यःमुक्त समाज में जब सेंसर 
के कल तक के समर्थक भी निर्भीक हो उठे हैं तो उनके इस अधिकार का आदर करते हुए भी जाँचना 
होगा कि क्‍या आलोचना के उनके स्वर में पुरानी व्यवस्था को आज की व्यवस्था से बेहतर साबित 
करके उसे, हो सके तो कांग्रेस के नहीं तो ज.पा. के मार्फत लौटा लाने की लालसा तो नहीं दवी हुई 
है। बुद्धिजीवियों के वर्ग में एक अच्छा-खासा हिस्सा ऐसे लोगों का है जो सत्ता-परिवर्तन के हर दोर 
में असहमत दिखाई देते रहना चाहते हैं परंतु हृदय से यही चाहते हैं कि सत्ता एक ही शासक वर्ग 
के भीतर आसन बदलती रहे और जब कभी बड़ी-छोटी जातियों, वड़े-छोटे उत्पादकों और बड़े-छोटे 
दलों के बीच पलड़ा बड़े की जगह छोटे की ओर भारी होने लगे तब परिवर्तन की प्रत्येक संभावना 
की इतनी आलोचना की जाए कि यथास्थिति ही नहीं पीछे को पलायन भी आधुनिक जान पड़ने लगे। 
जिस हद तक आज चारों ओर होनेवाली आलोचना पेशेवर बुद्धिजीवियों का ऐसा ही वागूविलास है 
उस हद तक उसके भीतर राजनीति को फिर वहीं लौटा ले आने के खतरे छिपे हुए हैं जहाँ से हुमासकर 
भारत के निरक्षरों ने उसे मार्च में उबारा था। 

आज की रक्षणीय आशाएँ अनेक ऐसे तत्त्वों के उदय में प्रकट होती हैं जो पिछले 30 वर्ष में 
दबाए और शासक वर्ग की सुविधानुसार तोड़े-मरोड़े गए थे, न कि जनता पार्टी की शुद्ध जीत में। 

उनमें से कुछ को हम प्रयल करें तो स्पष्ट देख सकते हैं। एक है भारत की विविधता और उसके 
भूगोल एवं इतिहास में निहित विकेंद्रीकरण की आवश्यकता। यह पंजाब में अकाली दल, बंगाल में 
माकपा और तमिलनाडु में अना द्रमुक की विजय से मुखरित हुई है। जनता पार्टी के जो आलोचक-या 
समर्थक-इस तत्त्व को पहचानेंगे कि तीस वर्ष की जकड़न के वाद भारत के भाषावार राज्य अपना 
स्वत्वाधिकार प्राप्त करने लगे हैं वे इसका ताना मारेंगे न रोना रोएँगे कि जनता पार्टी का प्रभुत्व दक्षिण 
में तो है ही नहीं। वास्तव में कांग्रेस की हार का एक निश्चित लाभ देश की राजनीति को यह मिला 
है कि अब केंद्र के अलोकतंत्रीय अनुशासन से मुक्त होने की इच्छा राज्यों में साकार हो सकती है। 

दूसरी विशिष्ट उपलब्धि का संबंध प्रतिपक्षी दलों के अस्तित्व से है | चुनाव परिणाम से स्पष्ट है 
कि जनता पार्टी एक-पार्टी-शासन की ओर वढ़ रही है और कांग्रेस इसमें हिम्सा-बाँट के लिए लालायित 
होगी, न कि इसकी रोकथाम के लिए। रोकथाम वह उसी हद तक करेगी जिस हद तक ऊपरी तौर 
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पर एक प्रतिपक्षी दल बने रहने में उसे फायदे मिलते रहते हैं। पर जिस दिन जनता पार्टी का वर्चस्व 
एक सीमा से अधिक प्रबल हुआ उस दिन उसका मुकाबला करने कांग्रेस नहीं आएगी-वे तमाम क्रांतिकारी 
संगठित और असंगठित छोटे-छोटे समूह आएँगे जो आज के अपेक्षया उदार वातावरण में पनप सकते 
$ और दो बड़े दलों की साठगाँठ से देश को बचा सकते हैं। इनमें छात्र और युवा संघर्ष के उन्नायक 
दल तो होंगे ही, अनेक धुर वामपंथी भी होंगे जो इस समय अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार 
करने और नए कार्यक्रम बनाने को तैयार हैं। नए सिरे से प्रतिपक्ष के विकास की यही कहानी होगी-यदि 
हमारे बुद्धिजीवी उसे शहरों में पुस्तकालयो और सचिवालयों में बैठकर न लिखें। वे जाति और गुटों 
की राजनीति की व्याख्या में रस लेकर जितनी भ्रांतियाँ फैला चुके हैं और जितने जड़विश्वासों को मान्यता 
दिला चुके हैं वे यों ही एक समतावादी समाज के विकास में बाधक हैं, अब इतिहास के तकाजे को 
न समझना उनके स्वयं के लिए घातक होगा | जनता पार्टी भी उनकी तथाकथित निर्भीकता बर्दाश्त 
करना उस वक्‍त छोड़ देगी जब वह देख लेगी कि ये वास्तविक शक्ति स्रोतों से कट गए हैं। 
आज एक तीसरे पक्ष के विकास की आवश्यकता सबसे बड़ी ऐतिहासिक ज़रूरत है। तीस वर्षीय 
दमन के केंद्र-बिंदु पर एक जोरदार चोट होने के बाद संगठित पार्टियों में नहीं, उनसे बाहर असंगठित 
युवावर्ग मे-जो इस बार वोटर भी नहीं था-एक नई चेतना पैदा हुई है। वही है नए भारत का असली 
पक्षधर; वह चाहे जिस प्रदेश में हो-अंग्रेजी अखबारों के व्याख्याकार जिसे अवज्ञा के स्वर में हिंदी 


> 


क्षेत्र' कहते हैं उसमें हो, चाहे उसमें हो जिसे सहानुभूति के स्वर में वे 'दक्षिण' कहते हैं-वह भारत 
को जाति और प्रदेश में बॉटकर नहीं देखता। उसके लिए हिंदी क्षेत्र और गैर-हिंदी क्षेत्र नहीं, अधिक 
शोषित और कम शोषित, अधिक संघर्षशील और कम संघर्षशील क्षेत्रों का महत्त्व हे और यही बात 
यथास्थितिवादी व्याख्याकार, जिनमें जनता पार्टी के अनेक 'आलोचक' भी हैं, मानना नहीं चाहते | 


[दिनमान, संपादकीय, 26 जून ।977. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


जयप्रकाश-इंदिरा 


बहुत दिनों के प्रायः मौन के बाद जयप्रकाश नारायण ने 7 जुलाई को यह विवादास्पद राय देकर 
मानो राजनीति के एक संभव मोड़ की तरफ इशारा किया कि इंदिरा गाँधी के नहीं यशवंतराव चव्हाण 
या किसी और के नेतृत्व में कांग्रेस जनता पार्टी का विकल्प हो सकती है। इंदिरा गाँधी के दोबारा 
रा के विरुद्ध जयप्रकाशजी का तर्क था कि “संजय गाँधी का अभिशाप उन पर छाया हुआ 
या तो जयप्रकाशजी को इंदिरा गाँधी के आगामी राजनीतिक प्रयलों का आभास हो चुका था 
या इंदिराजी ने इस वक्तव्य से फायदा उठाने की बाद में सोची, नतीजा दोनों सूरतों में एक ही होना 
था और हुआ भी। हफ्ते भर के अंदर मतपत्र विश्वासी जनता ने, जो अपने को विजेता जानकर भी 
सर ऊँचा नहीं कर पा रही है, इंदिरा गाँधी को एक लंबे और प्रचाराभिमुख दौरे पर साहसपूर्वक घूमते 
देखा | अगर कोई विरोधी प्रदर्शन हुए भी तो वह पुणे में मोरारजी देसाई के सामने हुए और तीन-चार 
दिन बाद इंदिरा गाँधी यह स्थापना करती सुनी गई कि वह हर तरह के प्रदर्शनों के खिलाफ हैं और 
इसी नाते मोरारजी देसाई के विरुद्ध युवक कांग्रेस के हुल्लड़ की निंदा करती हैं। अत्यंत सूक्ष्म रूप 
से उन्होंने फिर वही असहमतिहीन आदर्श स्थापित करना चाहा जो कांग्रेस बरसों से लोकतंत्रीय असहमति 
के न स्थापित करना चाह रही थी-इस बार उसमें अपनी ओर से मोरारजी भाई की सहमति भी 
लपेट ली। 
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संत विनोवा क आश्रम में, जहाँ आपत्काल के दीर के विनोवा-इंदिरा पत्राचार के कागज़ात जलाए 
जा चुके हैं, श्रीमती गाँधी ने तीन दिन में कई बार विनोबा से बात की। बातचीत का आशय जो 
भी रहा हो (विनोबा कहते हैं कि केवल उबला हुआ स्वास्थ्य और अध्यात था और इंदिरा कहती 
हैंकि PS में राजनीति का वारा भी लग गया था), एक बड़ा सहज श्रद्धालु वर्ग इंदिराजी की इस 
स्पर्क्रांति से निश्चय ही प्रभावित हो जा सकता है और भूल जा सकता है कि विनोवा के आचार्य 
सम्मेलन की सिफारिश न मानन का कारण वह आज भी यह बता रही हैं कि देश उनके लिए तैयार 
नहीं था। “नेहरू परिवार का कोई व्यक्ति तानाशाह नहीं हो सकता |" किसी की इस उक्ति से उन्होंने 
मधुर सहमति प्रकट को : लगभग इन्हीं दिनों हमारे शीर्ष नेताओं के प्रिय प्रचार माध्यम वी.वी.सी. से 
उनकी आवाज़ और तसवीर ने दोहराया कि आपत्काल उचित था पर आपत्कालीन अत्याचारों के शिकार 
भारतीयों से उन्हें सहानुभूति है। पीछे से भारत में उन्होंने किसी हिंदुस्तानी संवाददाता से यह भी कहा 
कि मैंने आपत्कालीन अत्याचारो का दोष सिर्फ अफसरों पर नहीं डाला, राजनीतिक भी दोषी थे | 

कौन थे वह? यह उन्होंने नहीं कहा पर वर्धा और फिर महाराष्ट्र के इस दौरे में संजय गाँधी 
न तो उनके साथ थे न उनका किसी तरह सें कहीं जिक्र ही आया-जैसे कि जयप्रकाश नारायणजी 
ने कांग्रेस में इंदिराजी के अवमूल्यन का जो कारण बताया था वह इंदिराजी ने याद कर लिया हो। 
जान पड़ता है कि उन्होंने जयप्रकाशजी की यह दूसरी वात कि श्रीमती गाँधी को अपने पर लगे आरोपों 
का जवाब देश के कानून के आगे देना पड़ेगा, अपराधी पाए जाने पर दंड भोगना होगा और यह 
कि उन्हें क्षमा करने का कोई अवसर ही नहीं है, जनता सरकार के तौर-तरीकों पर भरोसा रखते हुए 
इस कान से सुनकर उससे निकाल दी है। यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि जयप्रकाशजी 
का एक और कथन इंदिराजी ने किसी लायक न समझा होगा | जयप्रकाशजी का यह कहना कि वह 
“प्रादेशिक पार्टियों' के उदय को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक नहीं मानते बल्कि चाहते हैं कि केंद्र 
अधिकारों का संग्रह न कर राज्यों को भी ज्यादा अधिकार दे, जनता पार्टी इतनी फुर्ती से सिर-आँखों 
लेनेवाली नहीं है कि इंदिरा गाँधी इस विचार को अपने सर्वसत्तावादी दृष्टिकोण के लिए चुनौती मानें। 

यह सही है कि इस बीच गृहमंत्री श्री चरणसिंह ने अपना यह आरोप कुछ और कड़े स्वर में 
दोहरा दिया है कि जब इंदिरा कांग्रेस की सरकार थी तो उसका विचार प्रतिपक्षी नेताओं की जान ले 
लेने का था। मगर इंदिरा गाँधी के वर्तमान राजनीतिक प्रयलों पर कोई प्रत्यक्ष टिप्पणी जार्ज फर्नाडीज 
को छोड़कर किसी ज.पा. नेता ने नहीं की है। “श्रीमती गाँधी जनता पार्टी को अपनी ही तरह समझ 
रही हैं” यह जवाब जार्ज ने इंदिरा गाँधी के इस आरोप का दिया कि जनता सरकार मेरे खिलाफ झूठे 
इलजाम गढ़ सकती है | दूसरा आरोप इंदिरा गाँधी ने यह किया था कि जनता सरकार मेरे मुकृत्याँ 
पर पानी फेर रही है। जार्ज ने कहा : इसमें कुछ सत्य हैं। इंदिरा गाँधी ने राष्ट्र के आधारभूत आदर्शो 
और सिद्धांतों को जो जबरदस्त नुकसान पहुँचाया है उसकी हम मरम्मत कर रहे हैं। मोरारजी देसाई 
ने एक बहुत साफ-सुथरा वक्तव्य लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री अनंतशयनम्‌ अय्यंगार के इस सुझाव 
पर दिया है कि पश्चात्तापी कांग्रेसी भी शामिल हो संकें, इस खातिर जनता पार्टी का नाम जनता कांग्रेस 
रख दिया जाए, मोरारजी देसाई ने इंदिरा गाँधी का नाम तो लिया ही नहीं, कांग्रेस को भी उन्होंने इस 
लायक नहीं माना कि उसमें से कोई जानदार चीज निकल सकती है | “कांग्रेस को गांधीजी का उत्तरदायित्व 
नहीं मिल सकता | खास तौर से इसलिए कि आपत्काल लागू कर, हजारों आदमियों को जेल में डालकर, 
संसद का तमाशा बनाकर और नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों और आज़ादियों से वंचित कर 
कांग्रेस कांग्रेस, कैसे रह सकती है।” श्री देसाई को 969 में इंदिरा गाँधी द्वारा पार्टी से निकाले जाने 
की याद है। “हमने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी,” उन्होंने कहा, “जिन्हें निकाला गया था उनके पास सरकार 
और रेडियो, अखबार आदि था जिससे उन्होंने अपना निष्कासन छिपा लिया। उनकी बनाई हुई भगौड़ी 
कांग्रेस कैसे हो सकती है?” 


रचनावली 
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सचमुच खरे शब्दों में चेतावनी और वह भी जनता को उतनी नहीं जितनी जनता पार्टी को, एक 
ऐसी पार्टी के नेता ने दी है जिसे खुद जनता पार्टी के जार्ज फर्नाडीज जैसे नेता जनता पार्टी का विकल्प 
मानते हैं। वह कांग्रेस को जनता पार्टी का विकल्प जयप्रकाश नारायणजी की तरह नहीं मानते। 
यह पार्टी है माकपा | प्रधान सचिव ई.एम.एस. नंबूदिरीपाद को दिखाई दे रहा है कि श्रीमती गाँधी 
न सिर्फ खुद फिर से सत्ता हासिल करना चाहती हैं बल्कि दस साल तक जिस 'सर्वसत्तावादी साम्राज्य 
को उन्होंने बनाया था उसे भी फिर से वापस लाना चाहती हैं। वह सफल हो गई तो भारतीय नागरिक 
उससे भी भयंकर सर्वसत्तावादी शासन के दास हो जाएँगे। इसलिए जो लोग सर्वसत्तावाद के विरोधी 
हैं उन्हें होशियार रहना चाहिए। माकपा को भाकपा का “वामपंथी और लोकतंत्रीय एकता' वाला रुख 
पसंद नहीं है। "इसके अंदर जनता पार्टी के प्रति वैर छिपा हुआ हे जिससे हम सहमत नहीं “ भाकपा 
का रुख एकदम दिवालिया है। उसने कांग्रेस से सहयोग किया था इसलिए वह वामपंथी पार्टी तो है 
ही नही ।" (यहाँ यह प्रसंगेतर उल्लेख कर देना आवश्यक जान पडता है कि श्री नंबृदिरीपाद ने सब 
भारतीय भाषाओं को समान कोटि में रखते हुए संसद में सभी भारतीय भाषाओं के धारावाहिक समानांतर 
अनुवाद की व्यवस्था माँगी है। उन्होंने कहा है कि अगर हिंदी का प्रयोग संसद में होना है तो सभी 
भाषाओं का प्रयोग करके ही हो सकता है। अन्यथा देश में भारी विद्रोह की आशंका है।) 
जनता पार्टी में आपस में एका नहीं है यह बात जनसाधारण अकसर कहते रहे हैं कितु जैसा 
जयप्रकाशजी ने अपने 7 तारीख के बयान में चाहा था वैसे ही वे भी जनता पार्टी को समय देना 
चाहते हैं। जगजीवनरामजी का धीरज इतना अखंड नहीं दीखता । उन्होंने जयप्रकाशजी के दो दिन बाद 
दिल्ली में रचनात्मक कार्यकर्ता सार्वदेशिक सम्मेलन में संशय प्रकट किया कि जनता पार्टी के घटक 
शायद पाँच बरस बाद चुनाव के समय भी अपने-अपने संकीर्ण स्वार्थो की चिंता करते हुए टिकट में 
अपना-अपना हिस्सा माँगते दिखाई देंगे। इसी सभा में उन्होंने बिहार के बेलछी कांड की स्पष्ट शब्दों 
में निंदा की। इससे यद्यपि यह नतीजा निकालना मूर्खता है कि वह बेलछी कांड को लेकर कांग्रेसी 
हल्ले के अनुकूल वक्तव्य दे रहे थे तो भी यह तो अवश्य कहा जा सकता है कि जनता पार्टी के 
भीतर विराट दलित और शोषित वर्गो के लिए बोलनेवालों के पक्ष में उन्होंने अपना मत घोषित कर 
दिया। जनता पार्टी में भूतपूर्व कांग्रेसी लोगों का एक दूसरा प्रकार भी इसके घटकों की एकता में अनेकता 
से क्षुब्ध है। 26 जुलाई को नई दिल्ली में पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री चंद्रभानु गुप्त का अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर 
को लिखा एक पत्र प्रकाशित किया गया | गुप्तजी लिखते हैं : “तीन महीने पार्टी को बने हो गए अभी 
तक उसके दलों में भावात्मक एकता नहीं हुई “ पार्टी में जो हो रहा है यानी घटकों में जातिवाद, 
दलगत स्वार्थपरता, चंदे के हिसाब-किताब में गड़बड़ी, मंत्रिमंडलों की नियुक्ति में अनीति, राज्यसभा 
के लिए 'पार्ट प्रतिनिधियों के चयन में 'पियक्कड़ों कां चुनाव” वगैरह, उससे मेरे मन में क्षोभ उत्पन्न 
हुआ है। अगर यही सब चलता रहा तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसे संगठन का सदस्य रहूँ कि 
न रहूँ. जिसमें शुरू से ही कथनी और करनी में इतना भेद हो।” 
यह तथा इससे कुछ कम कटु विचार जनता पार्टी की एकता की संभावना एकदम रह नहीं कर 
दते हैं तो भी जयप्रकाशजी के “कांग्रेस विकल्प' संबंधी विचार के संदर्भ में यह प्रश्‍न अवश्य उठाते 
हैं कि जनता पार्टी का विकल्प यदि इंदिरा रहित या इंदिरा सहित कांग्रेस हुई तो फिर जनता पार्टी 
में दरार पड़ने में कितनी देर रह जाएगी। पानी अपना स्तर खोज ही लेता है। 
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गाँधी के नाम पर मसीहाई 


गाँधी का नाम ले-लेकर कीर्ति कमाने का प्रयल कितना अनुचित और व्यर्थ है यह गाँधी की मृत्यु 
से अब तक के कांग्रेसी आचरण से इतनी अच्छी तरह प्रमाणित हो चुका है कि अव उसकी और आलोचना 
का आवश्यकता नहा पड़ना चाहिए थी । परंतु पड़ रही है । जनता पार्टी सरकार भी इंदिरा- गाँधी सरकार 
की तरह गाँधी का नाम जपती है | दोनों के लिए गाँधी का उपयोग गरीबों को सत्ताधारी अमीरों की 
सदाशयता का विश्वास दिलाने में निहित है। दोनों ने गाँधी की ऐतिहासिक प्रासंगिकता की जगह उनके 
किसी चिरंतन मसीहाई रूप को महत्त्व दिया है। किंतु भारतीय राजनीति के आज के दौर में परिस्थितियाँ 
ऐसी बन चुकी हैं कि मसीहा की अवधारणा चाहे वह गाँधी के वहाने से ही क्‍यों न हो, जनशक्ति 
के हित में नहीं, किसी एकदलीय तंत्र के हित में ही हो सकती है। आज गाँधी के निरे नामजाप से 
बल इसी अवधारणा का मिलेगा। उसका लाभ कोई भी ऐसा नेता उठा सकता है जो विगड़ती हुई 
आर्थिक-नैतिक दशा को अपने हाथ में संचित एकाधिकार से सुधारने का दावा लेकर निराशा की किसी 
कठिन घड़ी में विपन्न देशवासियों का समर्पण माँगने खड़ा हो जाए | 

यह आशंका कहीं अत्यधिक शंकालु मन की उपज तो नहीं है, यह जाँचने के लिए वर्तमान परिस्थितियों 
का एक सिरे से आकलन करना चाहिए | ऊपर के स्तर पर हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी और जनता 
पार्टी एक-दूसरे के विकल्प बनते जा रहे हैं। दोनों में भीतरी परिवर्तन की कोशिशें हो रही हैं पर वे 
समाज की बनावट बदलने के लिए नहीं, अपने को मत्ताधारण में समर्थ बनाने के लिए हो रही हैं। 
॥974 के आंदोलन के प्रारंभिक दिनों में तव के विरोधी राजनीतिक दलों का चरित्र अविश्वसनीय था | 
वे दिशाहीन, आधारहीन और जड़नेतृत्व हो चुके थे। तब का सत्ताधारी दल अपनी बनावट में और 
उसी के समानांतर देश की राजनीतिक व्यवस्था में सर्वसत्तावाद की ईट-दर-ईट स्थापना कर रहा था। 
मोहनदास करमचंद गाँधी के सदाचारी रूप की पूजा तो वह कर रहा था किंतु गाँधी ने सत्याग्रह और 
सिविल नाफरमानी का जो उपयोग दलितों को अपने आर्थिक अधिकार वापस लेने के लिए बताया 
था, उसे इतिहास से मिटाकर उमकी महात्मा छवि के सहारे अपनी एक दलितोद्धारक प्रतिमा गढ़ने का 
प्रयल इंदिरा गाँधी कर रही थीं। यह मसीहाई उन्हें अंततः वहाँ ले गई जहाँ महात्मा गाँधी के ये विचार 
भी स्वयं इंदिरा गाँधी के विरुद्ध और सरकारी तौर पर निषिद्ध हो गए कि अन्याय के विरुद्ध लड़ना 
प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है। 

अब जबकि जनसाधारण ने इंदिरा गाँधी की मसीहाई को दुतकार दिया है, उनकी जगह लेनेवाले 
क्या फिर से गाँधी का नाम लेकर मसीहा बनने का प्रयल करेंगे? करेंगे तो क्या वहीं नहीं पहुँचेंगे--चाहे 
कुछ टेढ़े-मेढ़े रास्ते से पहुँचें-जहाँ इंदिरा गाँधी पहुँची थीं? 

अवश्य ही श्रीमती गाँधी के उदाहरण से सबक लेनेवाली युवा जनता अपने आज के प्रतिनिधियों 
को ऐसा करने से रोकना चाहेगी। किंतु यह सदाशयता अपने में कोई गारंटी नहीं है कि एक बार 
फिर गाँधी का दुरुपयोग न होगा। ऐसा होने से एक अतिरिक्त यह संभावना भी बनेगी कि गाँधी के 
सत्याग्रह और सिविल नाफरमानी के दो बड़े गतिशील ऐतिहासिक स्वरूपो का हमेशा के लिए अंत हो 
जाए | इस चिंता का आधार यह है कि देश में वीस महीने के मसीहाई दीर में सरकारी और व्यावसायिक 
हिंसा की चौतरफा प्रतिष्ठा हो चुकी है-तानाशाही की अनेक प्रतिच्छवियाँ मानो टूटे हुए दर्पण के अगणित 
टुकड़ों में स्थापित हो चुकी हे--और विदेश के जिस औपनिवेशिक-औद्योगिक शोषक के विरुद्ध स्वाधीन 
प्रौद्योगिकी का हथियार लेकर गाँधी जन-जन के रूप में खड़े हुए थे, वह आज अनेक दशा सशस्त्र 
औद्योगिक कंपनियों का रूप धारण कर चुका है। वह मुख्यतया युद्ध का व्यापार करता है दक्षिण 
अफ्रीका, जहाँ गाँधी ने सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रयोग करके ब्रितानी साम्राज्य के रंगभेद 
को झकझोर दिया था, आज दुनिया के शोषकों का प्रिय केंद्र हे जहाँ स्टीव बीको न जाने कितने साथियों 
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A पला थे 


न्न न नास्ता 


के साथ भेल में डाला जाता है और गाँधी के सत्याग्रह का विद्रूप यह कहकर किया जाता है कि बीको 
ने अनशन करके आत्महत्या की। हे 

तब क्या हमारे नेता मैली कमीज पहने प्राथमिक पाठशाला के शिक्षक को लज्जित करनेवाली 
कलफदार बगुलापंखी खादी की वरेदी पहनकर 2 अक्टूबर को फूल me अलावा भी कुछ करेंगे 
जिससे गाँधी का यह दुरुपयोग दोबारा न होने की संभावना घट सके? गाँधी इतिहास के जिस दौर 
में आए थे वह अब नहीं है। दूसरे शब्दों में क्या अब गाँधी के महात्मापन का इस्तेमाल करने का 
दौर खत्म हो चुका है? पहले तो यही समझना चाहिए | दूसरे गाँधी की जिन दो राजनीतिक पद्धतियों 
का हम आज भी जो इस्तेमाल कर सकते हैं उसे करना चाहिए। इसमें मानव ऊर्जा से चालित या 
बाहरी मालिकों पर कम से कम निर्भर प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में आर्थिक शोषण से मुक्ति फिलहाल 
प्रमुख और प्राथमिक है | सिविले, नाफरमानी इसी सिद्धांत का दूसरा पहलू है और इससे अलग नहीं 
किया जा सकता-शायद इतना ही माना जा सकता है कि गुंडा ताकत पर खड़ी चुनाव व्यवस्था से 
उत्पन्न रोगों के इलाज के लिए सत्याग्रह के पहले आर्थिक उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर जनसाधारण 
का अधिकार होना आवश्यक होगा। तभी उसमें इस गुंडगर्दी के विरुद्ध सत्याग्रह की शक्ति आएगी। 
गाँधी के ये दो ऐतिहासिक उपयोग तानाशाही के प्रतिरोधक हैं जबकि गाँधी का नामजाप एक और 
मुक्तिदाता की कल्पना सजाता है और कहने की जरूरत नहीं कि मुक्तिदाता को धारणा तानाशाह की 
ही धारणा होती है। 


[दिनमान, संपादकीय, 3 जुलाई 977. ऊवे हुए सुखी] 


अगस्त 42 की बात 


क्या हम 9 अगस्त ५942 को भूल गए हैं? यह सवाल अपने से पूछने का आज विशेष प्रयोजन है 
क्योंकि दीखता है कि आजकल प्रतिष्ठित राजनीतिक प्रेक्षकों की चिंता का मुख्य विषय जन-आंदोलन 
न रहकर शिखर राजनीति हो गई है। 
9 अगस्त के भारत छोड़ो आंदोलन ने सत्याग्रह और सिविल नाफरमानी को एक अपूर्व प्रतिष्ठा 
दी थी। 947 के बाद के वर्षों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इन दो बड़े हथियारों का तेज 
।5 अगस्त की तामझाम में धीरे-धीरे दबता गया। खास तीर से पिछले आठ साल में जनसाधारण के 
दिमाग में यह बात कील ठोंककर घुसाने की कोशिश की गई कि यह देश बिना एक डंडे से हाने 
नहीं चल सकता, कि अंततः यहाँ सेना का शासन होगा और यह कि इस देश के लोगों में लोकतंत्र 
की शिक्षा का अभी काफी प्रचार नहीं हुआ है। इसके बाद 9 महीने की खुली बर्बरता ने समाज 
के उन वर्गो को बहुत ताकत पहुँचाई जो पहले से ही ताकतवर थे और इन मान्यताओं को मन ही 
मन मानते थे जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, केवल जनशक्ति और आधुनिक विचार के डर 
के कारण वे खुलेआम कहना नहीं चाहते थे । जितनी निजी शक्ति ये जनसाधारण से एक आज़ाद लोकतंत्र 
में कभी छीन नहीं सकते थे उससे कहीं ज्यादा इन्हें ढेर की ढेर 9 महीने में एकसाथ मिल गई। लूट 
के माल में यह हिस्सा साधारण लूट के धन जैसा नहीं था। यह समाज में मानव संबंधों को बदल 
डालने में समर्थ था और यह काम उसने 9 महीनों में कर दिया है। अगर अब भी कुछ लोगों को 
भ्रम हो कि सरकार बदलने के साथ-साथ सब कुछ बदल गया है तो वे समाज में मानव. संबंधों की 
दशा को जानने की कोशिश करें । वे ही असली बदलाव के दर्पण हो सकते हैं। आपत्काल में जातिट्वेष, 
वर्णभेद, ऊँच-नीच, वेईमानी, हत्या और व्यभिचार के पक्ष में जो जोरदार मोर्चा संगठित हुआ था, उसके 
534 / रघुवीर सहाय रचनावली -4 


: रचनावली 


छोटे-बड़े हिस्सेदार आज डा ताकत दिखाने के लिए मीकों की तलाश में हैं और इन्हीं मान्यताओं 
का सहारा लेकर वे एक नई विश्वसनीयता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। भोली आशा से कहा जा 
सकता है कि तब तो वे अवश्य ही विफल होंगे। किंतु मान भी लिया जाए कि उनके प्रतिनिधि शिखर 
MURINE SSH मान्यता तो समाज में फैलती ही रहेंगी। इन मान्यताओं की काट 
कई स्तरों पर करना ही आज का कर्तव्य दिखाई देता है। 9 अगस्त, सन्‌ 942 की याद करते हुए 
हम पिछले 9 महाना क दमन के और मानवद्देषी मान्यताओं के प्रतिकूल विचार और न्याय की प्रतिष्ठा 
का समर्थन करते ह| आज के मुनाफाखोर और ताकतवर वर्ग इस तारीख को नहीं याद करेंगे क्योंकि 
वे इंदिरा गाँधी के भीड़ जमा करने के गुण को लोकतंत्र की पहचान और सर्वसत्तासंपन्न मालिक को 
लोकतंद्रीय पार्टी व्यवस्था की आवश्यकता मानते हैं। 

9 अगस्त की भावना को समझनेवाले लोग आज यह देखकर हैरान नहीं होते कि कई प्रकार 
के लोग एक ही पार्टी में रहते हुए नीतियों के निर्धारण में एक-दूसरे पर अपना असर डालते हुए जगहों 
के लिए कभी समझौते और कभी झगड़े करते हुए विना एक व्यक्ति के डंडे के एकसाथ कैसे हैं। 
इसके विपरीत उन शक्तियों की जो 5 अगस्त को पाई सत्ता किसी न किसी प्रकार अपने वर्ग से 
बाहर नहीं जाने देना चाहती, समाज-परिवर्तनकारी विचारों के मामलों में यह धारणा बन चुकी है कि 
ये केवल शोषित और वंचित लोगों को जमा करने के तरीके हैं और जीवन की किस्म को बदलने 
में इनका कोई प्रयोजन नहीं है। 

इस अविश्वासी मन से क्या कभी ये वर्ग करोड़ों नागरिकों के उस वोट का सच्चा आदर कर 
सकेंगे जिसने अभी मार्च में समताविरोधी शक्तियों के प्रतिनिधियों को केंद्र से हटा दिया था? शंका 
यह है कि यह जानकर कि इसके प्रतिनिधियों को केंद्र से समताविरोध के कारण नहीं, केवल अत्याचार 
के कारण हटाया गया, यह वर्ग जनता की जागरूकता को अपने लिए भय का कारण मानना छोड़ 
देगा। इसका 'यथार्थवादी' रुझान जनता को जागरूक करने में उन्हीं चीजों को अंत में सबसे अधिक 
रखते हों, 9 अगस्त 942 की स्मृति उनके लिए नहीं है। जिनके लिए है, वे इस समय इंदिरा गाँधी 
की वापसी को केवल शिखर नेतृत्व का प्रश्न बनाकर नहीं देख सकते | देखेंगे तो यह यथार्थ से कतराना 
होगा। इंदिरा गाँधी की वापसी का मामला उनके समर्थक एक ओर जनता से सीधे समर्थन के, और 
दूसरी ओर शिखर नेताओं से जोड़-तोड़ के द्वारा निपटाना चाहते हैं। वे विचार को बीच में आने ही 
नहीं देना चाहते | ये वही लोग हैं जिनकी शक्ति 9 महीने में प्रथमतः एक सर्वसत्तावादी नेता के शक्तिवान 
होते जाने से और द्वितीयतः उसके कमजोर होते जाने से-दोनों सूरतों में बढ़ी थी। ये लोकतंत्र के 
सर्वसत्तावादी स्वरूप को आज भी स्वीकार करते हैं। भारत के करोड़ों अधिकारहीन लोगों के लिए समता 
की आकांक्षाओं से भरा जो जीवित वर्तमान है, वह इन वर्गों की दृष्टि में केवल एक असुविधाजनक 
अंतराल ही है। इनके जातिभेद, पैसे और बंदूक के खिलाफ केवल समाजवाद और सत्याग्रह का विचार 
ही लोकतंत्र को ताकत दे सकता है। उसी के लिए आज 9 अगस्त 942 को याद करना चाहिए। 


[दिनमान, संपादकीय, 7 अगस्त 977. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


दूसरी टक्कर 


तीस वर्ष कुछ कम समय नहीं है। यह एक पूरी पीढ़ी के बराबर है। पर 5 अगस्त 947 के बाद 
के तीस वर्ष में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है, यह सिर्फ अपने से पूछने जाकर शायद हम 
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कोई विश्वसनीय उत्तर नहीं पा सकते | कारण, जो इसका उत्तर दे सकने की स्थिति में हैं, अर्थात्‌ जिनको 

इस तीस वर्ष में आर्थिक विकास से इतना लाभ हुआ है कि वे मुँह खोलकर बोल सकें, उन्हें भारतीय 

समाज के उन करोड़ों नागरिकों से कोई विश्वसनीय परिचय नहीं है जो विकास के दायरे के बाहर 

रखे गए हैं। नहीं, जिनको और अधिक लूटकर ही यह विकास संभव हुआ है। ऊपर जो प्रश्न पूछा 7 
गया है उसका उत्तर हमेशा एक संभ्रांत वर्ग, भारत को अपनी सीमित दृष्टि से देखकर देता रहा है। 

उसने उद्योग में, शिक्षा में और सिंचाई में हमेशा अपने संपन्न भाइयों के लिए और अधिक साधन जुटाने 

को भारत की प्रगति का प्रमाण माना है। शेष लोगों के लिए विकास का आग्रह उसने एक राजनीतिक 
आवश्यकता के रूप में अवश्य उपयोगी पाया है किंतु उन लोगों के जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में 

नहीं। 

तब समाजवादी विचार का, जो आज़ादी की लड़ाई के दिनों में आज़ादी से अभिन्न हो गया था, 
आज़ादी के बाद क्या हुआ? निश्चय ही यह आज़ादी के बाद ही संभव हुआ था कि समाजवादी चिंतन 
का बिखराव महाकाय कांग्रेस के मुट्टी भर यथास्थितिवादी नेताओं के हाथों होने से, जिनमें जवाहरलाल 
नेहरू प्रमुख थे, रोका जा सका। यह तभी स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस संगठन समाजवादी विचारों 
के प्रतिपादन के लिए मंच, तो दे सकता है, परंतु न अपने खुद के ढाँचे को समाजवादी बना सकता 
है, न नीतियों और कार्यक्रमों को किसी समाजवादी सोच के विकास के हित में तैयार कर कता है। 
कांग्रेस से अलग होकर समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई, सो इसलिए की गई कि एक सिर्फ नए 
संगठन की नहीं, एक नए तरह के संगठन की आवश्यकता थी। 

॥947 में जिन वर्गों के हाथ में अंग्रेजों ने ताकत सौंपी थी उनमें भारतीय जनता के नेतृत्व का 
कौशल भले रहा ही, कोई प्रश्न नहीं थे। उन्होंने बहुत करके हितैषी प्रशासकों की तरह राजकाज सँभाला, 
समाज-परिवर्तन करनेवाले इतिहास-जिज्ञासुओं की तरह नहीं। तब से 4975 की तानाशाही तक का 
दौर कांग्रेस पार्टी के चरित्र में निहित यथास्थितिवाद की परिणति का अर्थात्‌ समाजवाद के विरोध का 
दौर है। श्रीमती इंदिरा गाँधी और श्री संजय गाँधी सही मायने में श्री जवाहरलाल नेहरू के वंशज हैं। 
आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस में असहमति के दमन का और देश में सत्ता के केंद्रीकरण 
का आरंभ किया था। उन्होंने निरक्षरता, सूखा तथा शिल्पहीनता के अभिशाप से ग्रस्त भारतीय मानवसमूहों 
को संपन्न वर्ग की दया का पात्र तथा अल्पसंख्यकों को रक्षणीय प्रजा बनाकर छोड़ना चाहा था | कालांतर 
में यही दोनों तत्त्व श्रीमती गाँधी और उनके पुत्र ने एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में स्वीकार 
किए और इस नए धर्म को न माननेवालों के लिए बिना सुनवाई अनंत कैद की सजा घोषित कर दी। 
यही नहीं, चूँकि नेहरू-इंदिरा-संजय की वंशपरंपरा का कोई दीर्घस्थाई प्रभाव इतने बड़े भारत पर तब 
तक नहीं पड़ता जब तक कि यहाँ हजारों सर्वहारा वंश जीवित रहते, संजय गाँधी ने अपने निजी भविष्य 
के लिए उन वंशो का उन्मूलन आरंभ किया। 

ये ही परिवार थे जिन्होंने भारत में सर्वसत्तावाद को ललकारा और जब संभ्रांत वर्ग के लोग, जो 
इस नवोदित भारतीय तानाशाही के मध्ययुगीन चरित्र से खिन्न और कहीं-कहीं त्रस्त भी थे, इस सर्वहारा 
के पास अपने लिए प्रामाणिकता माँगने आए तो वोट की शक्ल में वह प्रामाणिकता उन्हें मिली । इंदिरा 
गाँधी के वोट मॉगने जाने और जनता पार्टी के वोट माँगने जाने में यह अंतर नहीं था कि इंदिरा गाँधी 
पूँजीवादियों की प्रतिनिधि थी और जनता पार्टी जनवादियों की थी। अंतर सिर्फ यह था कि इंदिरा गाँधी 
जनता से कहती थीं कि मैं तुम्हारी रक्षक हूँ और जनता पार्टी जनता से कहती थी कि तुम हमारे रक्षक 
हा । 
तीस वर्ष की सर्वसम्मत ऐतिहासिक उपलब्धि है भारतीय राजनीतिक जीवन में तानाशाही के तत्वों 
के अभ्युदय पर सर्वहारा के हाथों एक जबरदस्त आक्रमण | विइंबना यह है कि यह आक्रमण वोट 

के अधिकार के माध्यम से हुआ-उस अधिकार के जिसे तानाशाही समर्थक वर्ग ने यह सोचकर जनसाधारण 
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के पास रहने दिया था कि इसके उपयोग की ताकत हम उससे छीन लेंगे और केवल अधिकार रहने 
देंगे। 

हम पढ़े-लिखे सुविधासंपन्‍न लोग यह सोचकर खुश हो सकते हैं कि स्वाधीनता और लोकतंत्र की 
हमारी बताई हुई मान्यताओं की विजय हुई और लोकतंत्र बच गया | यह खुशी वचकानी है और यदि 
वचकानी नहीं है तो धूर्त है। ऐसा कहना किसी की नीयत पर शक करना नहीं, केवल यह जताना 
है कि इस खुशी के मालिकों ने इतिहास से या तो कोई सबक नहीं लिया या वे जानवूझकर इतिहास 
के साथ चालाकी कर रहे हैं। जिनके पास न अक्षर है, न पानी है उन भूमिहीनों ने इंदिरा गाँधी को 
हराकर उस लोकतंत्र की रक्षा में एक निर्णायक कार्य किया है जिसमें केवल कुछ के पास सुखसंपदा 
है। यही समझ हमारे साक्षर और चिकने-चुपड़े राजनीतिकों की आँखें खोलने के लिए काफी होनी चाहिए | 
तीस वर्ष की जिस सबसे बड़ी उपलब्धि का अभी उल्लेख किया गया उसे यदि हम, जो लोकतंत्र के 
मुखर और कभी-कभी वाचाल रक्षक होने का दावा करते हैं, खो बैठना नहीं चाहते तो हमें उस वर्ग 
की बोली को अपने दमन से मुक्‍त करना होगा जिसके वोट ने हमें बोलने की आजादी दी है। जनता 
पार्टी ने कांग्रेस का स्थान ले लिया है। पर जनता पार्टी 947 के वाद की कांग्रेस की तरह सिर्फ 
प्रशासन चलाने को ही समाजवाद नहीं मानती रहेगी इसका अभी तक कोई प्रमाण उसने नहीं दिया। 
उसके गठन में ऐसे विकेंद्रीकरण का लक्षण अभी तक कोई नहीं दिखाई दिया जिससे दलित और शोषित 
वर्ग को सिर्फ वोट का हक नहीं, नेतृत्व और नीति-निर्धारण दोनों में स्थान मिले ताकि जाति और कुल 
के ऊँचेपन, अन्नदाता होने के घमंड और विद्या के स्वामी होने के अधिकार के आधार पर बने हुए 
कुलित मानवसंबंध बदल सकें। ये ही तानाशाही के बीज हैं। ये हमारी पतनशील सभ्यता में वार-वार 
जड़ें जमा सकते हैं। तानाशाही से पहली टक्कर लेने में भले ही भ्रम से भरे तीस वर्ष लग गए हों 
पर दूसरी टक्कर में इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। वह तो पाँच बरस के भीतर ही लेनी होगी। 


[दिनमान, संपादकीय, 4 अगस्त ॥977. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


लोकसभा से लोकसभाओं तक 


जयप्रकाश नारायण ने जब अप्रैल '74 में इंदिरा गाँधी के इस आरोप का जवाब दिया था कि सेठों 
के अतिथिघर में ठहरने के कारण वह स्वयं भ्रष्टाचारी हैं तो उस वक्‍त के आतंककारी वातावरण में 
उनके निर्भय और निर्मल हृदय की आवाज़ ने करोड़ों हिंदुस्तानियों को ताकत दी थी। इसके दो-एक 
दिन बाद दिल्ली में. दिनमान ने एक भेंट में उनसे कहा, “अकसर यह कहा गया है कि जयप्रकाश 
नारायण एक बड़ा कदम तो उठा लेते हैं परंतु किसी न किसी वक्‍त उदासीन होकर लोगों को आधे 
रास्ते में छोड़ जाया करते हैं”-इस पर जयप्रकाश नारायण ने कहा था-“आप जमाखातिर रहें। इस 
बार मैं पीछे हटनेवाला नहीं हूँ।” यह बात यहाँ पहली बार प्रकाशित होने पर भी कोई नई खबर नहीं 
है क्योंकि दुनिया जानती है कि वह इंदिरा गाँधी के मध्ययुगीन राजतंत्र से संघर्ष के मध्य कभी पीछे 
नहीं हटे और संघर्ष से जनता की पहली जीत के बाद भी पीछे नहीं हटे हैं। चुनाव के जरिए इंदिरा 
गाँधी के हटने और जनता पार्टी सरकार बनने के बाद इंदिरा गाँधी के आसुरी कानून 'असुर' और 
सेंसर का उन्मूलन स्वयंसिद्ध था परंतु जनता पार्टी जीत के घमंड में इंदिरा गाँधी जैसा दिमाग नहीं 
बना लेगी, यह निश्चित न था। तभी तो उन्होंने बंबई में रोगशैय्या से ही रेडियो और टी.वी. के जरिए 
संदेश दिया था कि “चुनाव ही किसी प्रतिनिधि का अंतिम प्रमाणपत्र नहीं है और संविधानशास्त्री मुझसे 


सहमत न होंगे पर जनता को अलिखित अधिकार है कि वह अपने द्वारा चुने प्रतिनिधि के निकम्मा 
रदिमभान के संपादकीय, वृत्तांत और टिप्पणियाँ / 537 
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होने पर उसे प्रतिनिधि होने से वंचित कर दो है 
इस प्रसारण के बाद से रेडियो और टी.वी. पर जयप्रकाश की आवाज और तसवीर का आना 
कुछ कम भले ही हो गया हो, लोकतंत्र पर जो बीत रही है उसे वह अपनी पैनी निगाह से बराबर 
देखते रहे हैं और यह केवल संयोग नहीं है कि अगस्त के शुरू से लेकर अब तक लगभग प्रत्येक 
दिन उन्होंने कुछ न कुछ ऐसा कहा है जो आज सरकार के ढुलमुलपन, जनता के वेसत्र इंतजार, लफ्फाज 
कांग्रेसियों के आडंबर और विरोधजीवी कलमकारों के अस्वीकार से भरे अनिश्‍चित वातावरण में सोच 
को दिशा देता है। यद्यपि खुद जयप्रकाश के सोच में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है किंतु आज़ादी 
की तीसवीं वर्षगॉठ के महीने का उन्होंने आज की परिस्थितियों के अधीन अपने संपूर्ण क्रांति के विचार 
को लागू करके जनता पार्टी की जीत से पहले आश्वस्त और फिर निराश होती हुई जनता को एक 
नई दृष्टि दी है। एक लोकसभा के मुकाबले सैकड़ों लोकसभाओं की रचना क लिए उन्होंने आह्वान 
किया है। निकम्मी और भ्रष्ट कांग्रेस सरकारों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान उन्होंने जनता सरकारें बनाने 
का कार्यक्रम चलाया था जो दलीय संगठनों की हर स्तर पर कब्जा रखने की प्रवृत्ति के प्रतिकूल पड़ता 
था। आज भी उसी प्रवृत्ति के प्रतिकूल उन्होंने एक नए ढंग की जनता सरकारों की ज़रूरत पर जोर 
दिया है। ये लोक समितियों का रूप लेंगी। भारतीय राजनीति के आज के सबसे बड़े संकट के विरुद्ध 
अर्थात्‌ सत्ता की राजनीति के दायरे से बाहर खदेड़े हुए पिछड़े और परंपरागत सत्ताधारियों के मध्य 
संघर्ष के पक्ष में एक कार्यक्रम बनेगा। फिलहाल बिहार में जो कि न सिर्फ 974 के आंदोलन की 


[a 


भूमि रहा है बल्कि भारत के भावी क्रांतिकारी आंदोलन की भी भूमि और नहीं तो इसलिए होगा कि 

वहाँ जमींदारी के अंतर्गत पिछड़ी जातियों और पिछड़े वर्गो पर जुल्म के खिलाफ संघर्ष सबसे तेज 

है, मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने जनता की अदालतें और लोक समितियाँ बनाने का फैसला कर लिया 

हे। ये पंचायत स्तर पर बनेंगी और इनको कानून दवारा मुकहमों का फैसला करने और जहाँ जरूरत 

हो वहाँ जाँच का आदेश देने का अधिकार रहेगा। इन्हीं लोक समितियों को सरकारी नीतियों के अमल 

पर नज़र रखने और उन्हें सही तौर से लागू कराने के अधिकार भी दिए जाएँगे। 

कपूरी ठाकुर ने, जिन्होंने श्री जयप्रकाश नारायण के यह कहने पर कि मुझसे बिहार सरकार ने 

कोई खास सलाह मागने का कष्ट नहीं किया, तुर्तफुर्त जयप्रकाशजी से भेंट की थी । लेकिन जवप्रकाशजी 

ने संपूर्ण क्रांति के लिए जिन दो कामों की ज़रूरत बताई थी उनमें से एक काम जनसमुदाय का राजनीतिक 

दिमाग बनाना भी है और उमे न मोरारजी कर सकते हैं न कर्पूरी ठाकुर । जयप्रकाशजी ने स्पष्ट कहा 

है कि पिछड़े वर्ग के पीड़ित लोगों के साथ होनेवाले अन्याय के खिलाफ समझ और संगठन दोनों तैयार 

किए जाएँ | “हो सकता है कि इस तैयारी के चार महीने के अंदर देश में एक नए आंदोलन की शुरुआत 

हो सके।” ये उनके शब्द हैं। 

आश्चर्य की वात है कि राजनीतिक क्षेत्रों में इस पर प्रायः कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है मानो वे 

इस विचार को अयथार्थ मानते हो | हाथ में ताकत आती दीखने पर राजनीतिक दल एक हो गए थे। 

इनमें, जैसा जयप्रकाश नारायण ने कहा है, सर्वोच्च नेतृत्व के लिए भले ही कोई संघर्ष न हो, भीतरी 
छीना-झपटी जारी है। जयप्रकाशनी और संभवतः जनता पार्टी स्वयं यह साफ तौर पर देख रहे हैंकि £ 
उसका जनसाधारण के स्तर पर कोई संगठन नर्ही संपूर्ण क्रांति इस तरह के शिखर संगठन से नहीं 
हो सकती। किसी सरकार द्वारा भी नहीं हो सकती, यह बात भी जयप्रकाश नारायण इसी महीने दोहरा 
चुके हैं। 

सर्वोच्च मंडल का अधिवेशन बुलाने के पीछे सर्वोदय की विचारधारा का अवलंबन लेने की इच्छा 
नहीं बल्कि शायद आज की एकमात्र निर्दलीय चेतना के लिए नया संगठन बनाने की कोशिश थी। 
छात्र संघर्ष समितियाँ और संघर्षवाहिनी जैसे 74 के आंदोलन के संगठन भी सर्वोदय मंडल कें सार्थ । 
रहे तो एक नए संगठन की शुरुआत हो सकती है. यह जयप्रकाशजी का विचार जान पड़ता है | उन्होंने. 
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लोक समितियों में केवल पद-लोलुप व्यक्तियों के घुस जाने के विरुद्ध सजग रहने 
है और इन समितियों को न सिर्फ कर्तव्य वल्कि दायित्व और अधिकार 
जहाँ इनमें पिछड़े वर्ग के लोग न आ सके हों वहाँ उन्हे विशेष रूप से लाने पर उनका आग्रह है 
किशन पटनायक के संपादकत्व में प्रकाशित पटना की सामयिक वार्ता को उन्होंने ता समितियां 
और राज्य समितियाँ बनाने के खतरों के प्रति अपनी जागरूकता का प्रमाण इन शब्द म दिया था 
“मेरा अपना पे तो पहले जो था वही है-नीचे की समितियों को ही मजबूत करना चाहिए, 
ऊपर की समितियाँ न भी बनें तो कोई हर्ज नहीं। ऊपर की समितियाँ बनें तो उनका उद्देश्य तालमेल 
वनने की प्रक्रिया में है । मुख्य 


बिठाना हो | इस पर फिर कभी विचार कर सकते हैं। अभी तो सब 
बात यह है कि नीचे की समितियों को मजबूत करना चाहिए। उनमें ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि वे 
असर डाल सकें। उनका शिक्षण भी होना चाहिए |" र | Fe 

जनता पार्टी के जो घटक दल हैं वे केंद्र सरकार की नीतियाँ स्थिर करने में एकमत हों । किंतु 
साथ ही उर्न्ही घटकों के युवावर्ग अगले आंदोलन के लिए एक संगठन तैयार करने में जे.पी. के साथ 
आएँ, यह मार्च '77 के चुनाव के सच्चे परिवर्तन का साधन बनाने के लिए ज़रूरी जान पड़ता है। 
जे 'पी. ने भूमिहीनों और पिछड़ी जातियों के वर्ग संगठन बनाने की सद्भावना से इनकार नहीं किया 
है किंतु उन्होंने लोहिया की ही तरह भारत के वर्ग-विभाजित समाज में पिछड़ों के वर्ग संगठन बनाने 
की कठिनाइयाँ भी स्वीकार की हैं जो कि रोमानी हिंसा के समर्थक नक्सली नहीं कर रहे हैं। भारत 
में वर्णव्यवस्था के विरुद्ध एक समानांतर संघर्ष की आवश्यकता भी है, यह मानकर यदि नक्सली भी 
जयप्रकाश के वर्गसंघर्ष की नीति में कार्यक्रम तैयार करने के स्तर पर शामिल हों तो युवा शक्ति के 
बिखराव की आशंका बहुत कम हो जाएगी। 


रह की ज़रूरत भी मानी 
भी देने का समर्थन किया है। 


(दिनमान, 28 अगस्त 977. अमंकलित] 


जाति तोड़ी : पहले पार्टी में 


जनता पार्टी सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस ने उस पर हरिजनों की रक्षा न करने का आरोप 
लगाया है। कांग्रेस का दावा है कि वह हरिजनों की रक्षा कर रही थी। जनता पार्टी ने जवाब दिया 
है कि कांग्रेस के राज में भी हरिजनों पर जुल्म हो रहे थे और जनता पार्टी सरकार वनने के वाद 
से बढ़े नहीं हैं। सिर्फ ज्यादा प्रकाशित हो रहे हैं। 
इन सभी आरोप-प्रत्यारोपों में थोड़ी-थोड़ी सचाई है। पर ये मव कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा 
झूठ हैं। हरिजनों की रक्षा की. कांग्रेसी राजनीति सवर्णो के अनंतकाल तक अपना वर्चस्व बनाए रखने 
की राजनीति है । हरिजन-मुसलमान-ब्राह्मण शक्तिपुंज बनाकर ही 97 का आम चुनाव कांग्रेस ने जीता 
था। ॥974 आते-आते हरिज्ञनों को अपने रक्षकों पर से विश्वास हट चला था | ये तथाकथित रक्षक 
अन्य शोषकों से अपने को अधिक दयालु कितना ही दिखाएँ, वर्गस्वार्थ के नाते वे हरिजनों के शोषक 
ही हो सकते थे और उनका रक्षक होने का रहस्य खुलने लगा था | हरिजनों में अपने अधिकारों की 
चेतना और सवर्ण शिखर राजनीति में अपने इस्तेमाल किए जाने के प्रति जागरूकता बढ़ गई थी। 
यह कई दशकों से बराबर बढ़ती आ रही थी। यह बात कांग्रेस के ही नहीं अन्य दलों के नेता भी 
इस खुशी में भूले हुए थे कि उन्होंने कुछ-एक हरिजनों को ऊँचे पदों पर लाकर बैठा दिया है| 
॥975 में जब गही के लिए इंदिरा गाँधी ने सभी नागरिकों का अदालत की शरण जाने का अधिकार 
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छीन लिया और इस जुल्म को छिपाने के लिए सेंसर लगा दिया तो विमुख होते हुए हरिजनों को नए 
सिरे से अपना मतदाता बनाने के लिए न्यूनतम मजूरी और बँधुआ मुक्ति के वायदे किए गए | बँधुआ 


मजूर की मुक्ति कागज पर हुई और न्यूनतम मजूरी की घोषणा 
मजूर को इतने राजनीतिक अधिकार दिए गए कि वह अपनी 


हवा में | दोनों मामलों में न तो बँधुआ 
लौटी हुई संपत्ति की रक्षा कर सके, न 


खेतिहर मजूर को संगठित होने दिया गया कि वह घोषित न्यूनतम मजूरी वसूल कर सक। वह उसे 


[ae 


कहाँ-कहाँ मिली यह सेंसर के कारण सब लोग नहीं 
अपने एक अधिकार की सरकारी जानक्रारी तो दी गई है पर 


| जान सके । पर खेतिहर मजूर जानता था कि उसे 


जमादार वह अधिकार दे नहीं रहे हैं 


और सरकार और पुलिस जमींदारों की ही हैं। यही नहीं, जो एकमात्र अधिकार उसके पास बच रहा 
है--अपने असहाय विपन्न परिवार में एक और समर्थक सदस्य बढ़ाने का अधिकार-वह भी उससे 


छीना जा रहा है। शहरों में रहनेवाले अर्थशास्त्रियों की निगाह में 


इस अधिकार का उपयोग करना गरीबों 


की संख्या बढ़ाना था पर उस आदमी के लिए, जिसे देश के राजनीतिक ढॉँचे में देशव्यापी निर्णय करने 
से बराबर वंचित रखा गया हो और पाँच साल में एक वार किसी तात्कालिक खतरे के भय से डरकर 
एक पार्टी की शरण में आने को घेरा जाता रहा हो, अपना परिवार ही देश बन गया था। यह स्थिति 
इंदिरा गाँधी के परिवार के देश बन जाने से कितनी भिन्न थी यह इसी से सिद्ध है कि अंततः प्रजनन 
अधिकार की इसी एक अंतिम लड़ाई में उसने कांग्रेस को चित कर दिया। 

यह अंशसत्य .परंतु महत्त्वपूर्ण सत्य है कि सेंसर के जमाने में हरिजनों ने अपने न्यूनतम मजूरी 


के और अन्य आर्थिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहा था और यह कि आज उन पर ताकंतवर 
वर्गों के जुल्म की जो खबरें आ रही हैं वे देर से पहुँचनेवाली खबर हैं जो सेंसर खुलने के बाद मालूम 


हो सकी हैं। जब इंदिरा गाँधी कहती हैं कि आज भी सेंसर है और हरिजनों पर ज्यादा ज्यादतियाँ 


हो रही हैं तो वे आलतुष्ट अत्याचारियों की तरह भूल जाती 


हैं कि उनके वक्‍त में यह कहना भी 


जुर्म था कि सेंसर है। यह भी अंशसत्य है कि जो भूपति भूमिहीनों पर जुल्म कर रहे हैं वे इसलिए 


कर रहे हैं कि वे जनता पार्टी के समर्थक 
धे। 
हरिजन पर अत्याचार के मामले में पार्टियों की असलियत 


का प्रतिनिधित्व भलै ही करती हों, वे भूमिहीनों की पार्टियाँ नहीं हैं 


दूसरा अंशसत्य यह है कि बे ही पहले कांग्रेस के समर्थक 


यह है कि वे-कानूनी तौर पर भूमिहीनों 
हैं | यही एकमात्र संपूर्ण सत्य है। उनका 


नेतृत्व और संगठन शोषक वर्ग के हाथ में है और इस शोषकवर्ग में वे मध्य जातियाँ शामिल होती 
जा रही हैं जो पिछले वर्षों में पिछड़े होने के कारण मिलनेवाली सुविधाओं से खुशहाल होने लायक 
ताकत और सामान रखती थां और खुशहाल होते ही उत्पादन की वर्तमान शोषक व्यवस्था को यथावत्‌ 
रखने के पक्ष में हो गई हैं। चूँकि जनता पार्टी में इन मध्य जातियों का प्राधान्य हे इसलिए कांग्रेस 


को यह कहना आसान हो जाता है कि नई सरकार बनने के 
सत्य यह है कि भूपति ही नहीं सभी ताकतवर-चाहे अंग्रेजीदाँ हों, 
के पालक लोग इमर्जेसी के जमाने में इंदिरा गाँधी की ताकत 


बाद भूपति उदंड हो गए हैं। जबकि 
चाहे लठेत--कट्टर, ढोंगी और जातिप्रथा 
से निचुड़ी हुई पोषक शक्ति पी-पीकर 


इतने निर्लज्ज हो गए हैं जितने समाजवादी बिचार के डर से पिछले तीस साल में नहीं हो सके थे। 
केवल लोकसभा में काग्रेस को हराया गया है | समाज में ताकत के बँटवारे के मामले में और राजनीतिक 
दल के भीतर संगठन के मामले में मुडी भर लोगों द्वारा भारत के बाकी लोगों को उत्पादन, नीति-निर्धारण 


और जिम्मेदारी के दायरे से बाहर खदेइने का कांग्रेसी विचार 


[दिनमान. संपादकीय, 4 मितंवर 977. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


540 / रघुवीर सहाय रचनावली -4 gi 


नहीं हराया गया है। i 


तानाशाही के विरुद्ध 


उत्तरप्रदेश कांग्रेस क अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मत व्यक्ति चुनने का अधिकार श्रीमती इंदिरा गाँधी 
काता जाता एक चिंताजनक घटना हे | इसके रूप में भारतीय राजनीति में लगा हुआ पुराना घुन 
देत्य का आकार धारण करके फिर सामने आ खड़ा हुआ है। रट 
कांग्रेस ने चुनाव में अपनी पराजय से कोई सवक नहीं सीखा | यदि थोड़ी बहुत उम्मीद जीवित 
भी थी कि अव कांग्रेस पार्टी कुछ वदलेगी तो वह इस घटना से अधमरी हो गई है। वह आज भी 
एक व्यक्ति को महत्त्वपूर्ण संगठनात्मक फैसले करने देकर अपने को लोकतंत्रीय कहने को तैयार है। 
काग्रेस क सदस्य नेतिक पतन की इस हद तक पहुँच चुके हैं कि उन्हें अपने फैसले आप न कर सकने 
में एक महान पार्टी पा होने का गोरव प्राप्त होता है | मार खाकर खुश ये लोग अपने आपको 
तो गिरा ही रहे हैं, पार्टी पर एक व्यक्ति के जिस एकाधिकार को जनता ठुकरा चुकी है उसे मान्यता 
देकर लोकतंत्र को भी गिरा रहे हैं 
ये कह सकते हैं कि यह हमारा अंदरूनी मामला है। पर यह न तो सच है, न इस झूठ को मानने 
को आज किसी को तैयार होना चाहिए। जनता पार्टी हो या कांग्रेस, किसी भी राजनीतिक दल के 
संगठन में लोकतंत्रीय तरीकों का कितना इस्तेमाल होता है कितना नहीं, यह हर नागरिक के जानने 
और दखल देने का मामला है | जव नागरिक पार्टियों को वोट देते हैं तो वे यह पूछने का पूरा हक 
रखते हैं कि पार्टी में क्या हो रहा है। अपने संगठन में तानाशाही की व्यवस्था को मानने और जनता 
की आलोचना बर्दाश्त न करनेवाली पार्टी को वोट देकर क्या वे उम्मीद कर सकते हैं कि वह पार्टी 
देश में लोकतंत्र और विचार स्वातंत्रय कायम रखेगी? 
ऐसा दीखता है कि 967 में जनसाधारण ने कांग्रेस के दिशाहीन, भ्रष्ट और धोखेवाज आचरण 
की लंबी परंपरा को जब अस्वीकार किया था तभी से यह पार्टी जनसाधारण से बदला लेने पर उतारू 
है | वह लोकतंत्रीय मान्यताओं को, जिनके बूते निरक्षर, विपन्न समूह भी कभी अपने पैरों खड़े हो सकते 
हैं, खत्म करने पर तुली हुई है। सत्ता के खेल को नागरिकों के भामने वह एक दिलचस्प कुश्ती की 
तरह पेश करके उन्हें डराती और सरकारी प्रचारतंत्र के द्वारा यह समझाती रही है कि कुश्ती के नियम, 
जो जनता बनाती है, बेकार हैं और असल चीज जैसे भी हो जीतना है-संविद सरकारों के निष्कासन 
के लिए राज्यपालों को इस्तेमाल करके संविधान का दुरुपयोग, राष्ट्रपति के चुनाव में धूर्तता से काम 
लेकर आत्मा की आवाज़ के अर्थ का अवमूल्यन और फिर अपनी पार्टी में बढ़ते असंतोष को दबाने 
के लिए पूरे राष्ट्र को एक गुलाम जाति बनाने का दुस्साहस, ये सब घटनाएँ किसी की भोली मूर्खताएँ 
नहीं हैं, ये धौंस, चालाकी और झूठ--संभ्रांत वर्ग के हाथ में सत्ता समेटे रहने के साधनों की राष्ट्र 
में प्रतिष्ठा बढ़ाने के सुनियोजित उपाय हैं। उत्तरप्रदेश, कर्नाटक और आंध्र में कांग्रेस पार्टी की फूट 
और सत्ता की राजनीति के नमूने एक भयावह संभावना का संकेत देते हैं। यह असंभव नहीं है कि 
कांग्रेस में जो अपने को अपराधी नहीं मानते हैं वे भी सत्ता की लालच में अपने को अपराधियों के 
झुंड में छिपा देना चाहें और सब एक हो जाएँ--विभाजन नहीं बल्कि शिखर नेतृत्व ही कांग्रेस की 
नियति हो। 
जनता पार्टी की संगठनात्मक समस्याएँ कांग्रेस से बहुत भिन्न हैं। उसके सामने नीचे के स्तर से 
संगठन के लोकतंत्रीय तरीके फिर स्थापित करने की चुनौती है : कांग्रेस के सामने एक प्रभुमूर्ति के 
सामने गिड़गिड़ाने की परंपरा बनाए रखने का मोह है। जनता पार्टी के आंतरिक मतभेद सबके सामने 
हैं | और उस पर सबको यह अंकुश रखने का अधिकार है कि वह अपने संगठन में शक्ति के विकेंद्रीकरण 
के कठिन और जोखिम भरें काम से भागकर किसी समय कांग्रेस के-से तरीके न अपनाने लगे। यह 
सच है कि तानाशाही के वक्ती तौर पर उठ जाने के बाद लोकतंत्रीय जीवन-पद्धतियों के जीर्णोद्धार 
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का काम कई स्तरों पर एकसाथ करना हैं तो भी यदि शुरु आत पार्टी संगठन से नहीं की गई तो डर 
कि अन्य स्तरों पर किया हुआ काम कर्ही केंद्रीकरण की भँवर में न समा जाए। | 
इतिहास की विडंबना यह है कि इस परिवर्तन का आरंभ भी आज केंद्र से ही हो सकता है। 
काँग्रेस एक टूटी हुई खोखली लोकतंत्रीय व्यवस्था छोड़कर गई है जैसे युद्धक्षेत्र से भागती सेना खेतों 
को जलाकर रख जाती है। अनुशासन के नाम पर आतक, विचार के नाम पर जीहजूरी और काम 
के नाम पर प्रचार की प्रतिष्ठा वह कर गई हैं। इस स्थिति में गुंडे, चापलूस और मक्कार ही पनप 
सकते हैं-कोई रचना संभव नहीं। इस पतनोन्मुख संस्कृति ने अपने को जिलाए रखने के लिए न्याय 
के दरवाजे बंद करके भीतर जमा भीड़ पर हमला किया था। पर इस हद तक वर्वर हान से पहले 
उसने 'इंदिरा ही भारत है” और उसके पहले 'इंदिरा ही कांग्रेस है” की स्थापना की थी। आज दीख 
रहा है कि जनता को बोलने की जो आज़ादी वापस मिली है कांग्रेस उसका उपयोग देश की राजनीति 
के पुनरुद्धार में नहीं, उसी स्वाधीनता को खम करने की ताकत जुटाने में कर रही है-सबसे पहले 
अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को एकजुट करके जो सत्ता पर स्वाधीनता का अर्ध्य चढ़ाने को तैयार हैं। 
जबकि सारा राष्ट्र इतिहास को और पीछे से नहीं तो 947 से पहचानना चाहता है, उत्तरप्रदेश कांग्रेस 
का करुण चीत्कार प्रमाण है कि वह 975 के नपुंसक भक्तिकाल को ही भारत का स्वर्णयुग मानती 
है। निस्संदेह स्वर्ण उसमें बहुत था-इतना कि उसकी जो रेजगारी बुद्धिजीवियों और गुंडों को एकसाथ 
बाटी गई थी वह आज भी कांग्रेस के काम. आ रही हो तो आश्चर्य नहीं । 
मोरारजी देसाई ने जनता पार्टी के दलरूप में संगठित न हो पाने पर सत्यानाश की चेतावनी दी 
है। यह चेतावनी जनसाधारण भी दे रहा है। मगर इस पार्टी के कई घटक होने में निहित ऐतिहासिक 
गतिशीलता से चकराए हुए बुद्धिजीवियों के एक वर्ग के मुँह में तानाशाही के खयाली पुलाव की खुशबू 
से पानी भर आया है और वह लोकतंत्र को वापस लाने में कोई सकारात्मक योग नहीं देता दीखता। 
जनता पार्टी के नेताओं के व्यक्तित्व की प्रशंसा और कार्यों की आलोचना की जो चतुर मुद्रा उसने 
ओढ़ी है वह असल में जनसाधारण को मिली बोलने की आज़ादी के खिलाफ उसकी नफरत की अभिव्यक्ति 
है। इसके प्रमाण में इससे अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं होनीं चाहिए कि यह वर्ग कांग्रेस के 
आज के लोकतंत्र-विरोधी रुझान की आलोचना से आदरपूर्वक दूर रहता है। एक पतनोन्मुख संस्कृति 
का वाहक, वह वहाँ स्वतंत्र नहीं है। 
वहाँ वह अपनी पुरानी गुलामी के उन मजों के लौटने के इंतजार में है जो करोड़ों स्वतंत्र नागरिकों 
के आनंद छीनकर हासिल किए गए थे। अब भी वक्त है.कि वह अपने इस मक्कार पिंजरे के बाहर 
आए और कांग्रेस को एक लोकतंत्रीय पार्टी बनाने की अंतिम कोशिश में जनसाधारण का साथ दे। 
कांग्रेस का नष्ट हो जाना लोकतंत्र के लिए उतना ही बुरा होगा जितना जनता पार्टी का कांग्रेस जैसा 
हो जाना। इन दोनों दुर्घटनाओं से देश को बचाने का इच्छुक कोई आलोचक आज इकतरफा रुख नहीँ 
अपना सकता | उसके रुख में अगर कुछ इकतरफा होना सही है तो वह यह है कि वह तानाशाही 
के लौटने के विरुद्ध हो। 


[दिनमान, संपादकीय, 8 सितंबर 977. असंकलित] 


जनता पार्टी बन रही है, टूट नहीं रही 


जयप्रकाश नारायण के बारे में 7974 के आंदोलन के समय कुछ लोगों के मन में जो अविश्वस्त 
भाव था वह ॥977 के चुनाव में बड़े धमाके से टूटा। कितु बुद्धिजीवियों का एक वर 
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फिर उनको राजनीतिकों के एक वर्ग की ही तरह प्रभावहीन मानने लगा है--मानों शिकायत 
कर रहा हो कि देश और समाज को बदलकर राजनीतिको, बुद्धिजीवियों के हाथ सौंप देने 
का काम जयप्रकाशजी क्यों नहीं कर देते । जयप्रकाश नारायण ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 
में विशेष रूप में ॥969 से बढ़ती हुई सर्वसत्तावादिता पर ठीक ऐसे क्षण पर आक्रमण क्रिया 
जिसके वीत जाने पर वर्तमान लोकतंत्रीय तरीकों से कोई आक्रमण शायद सफल भी नहो 
पाता। यहा नहीं, इस आक्रमण से शिखर पर ध्वस्त तानाशाही को जड़ से उखाड़ने के लिए 
जनता पार्टी सरकार वनने के कुछ ही दिन वाद उन्होंने जिंदा कौमें पाँच साल इंतजार नहीं 
करतीं,” इस विचार को अपने शब्दों में रेडियो, टी.वी. पर कहकर लोगों को बताया कि 
समाज वदलने का काम पूरा नहीं हुआ है। इतना ही उन्होंने किया है और एक वार में 
एक कदम की उनकी धारणा के अनुसार तथा इस समय के तमाम टूटे हुए हथियारों को 
देखते हुए अगला कदम तय करने के लिए भी वह तैयार हैं। किंतु उनके चारों ओर खुद 
कुछ न करने और केवल उनकी आभा से अपने को मंडित करनेवाले राजनीतिक, बुद्धिजीबियों 
की भीड़ लगी हुई है। यह लौट जाएँ और अपने बूते भी कुछ करें, यह कुछ तो इसके 
स्वभाव के कारण असंभव है कुछ इसलिए कि कोई भी स्वतंत्र संगठन करना आज कई 
किस्म के कांग्रेसियों की आपसी शिखर लड़ाई के दंगल में आसान नहीं रह गया है। इस 
संदर्भ में, जयप्रकाश नारायण से यह बातचीत आज के चक्रव्यूह से निकलने के कोई रास्ते 
नहीं बताती। पर यह चुनौती ज़रूर देती है कि जयप्रकाश जहाँ तक ले आए हैं, वहाँ से 
आगे सिर्फ अपने ही बूते रास्ते खोजने की कोशिश करनी होगी। 


र.स. : 974 के आंदोलन के संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि जब यह शुरू हुआ तो दलों की 
दशा अच्छी नहीं थी, इसी से शुरू में आपने निर्दलियों के अथवा दल छोड़कर आए हुए लोगों के आंदोलन 
में हिस्सा लेने पर जोर दिया था। इतिहास ने आपको इतना कम वक्‍त दिया था कि आप एक नया 
संगठन बनाने का मौका सामने मौजूद नहीं देख पा रहे थे। इसके पहले कि आंदोलन एक नए संगठन 
के निर्माण में सफल हो देश में बहुत जल्द तानाशाही आ सकती थी, चुनाँचे आप चाह रहे थे कि 
एक निर्दलीय शक्ति विकसित हो जो वर्तमान दलों को किसी हद तक सुधारे और शायद यह भी संभव 
था कि एक नया दल बने। फिर भी जैसे-जैसे एक आंदोलन का विकास हुआ वैसे-वैसे सत्ता परिवर्तन 
के लिए संगठित शक्ति अनिवार्य होती गई और उसके वास्ते इन्हीं दलों को लेकर आपको आगे चलना 
पड़ा और इन दलों के शिखर नेतृत्व ने जो पहले से ही बना हुआ था सबसे अधिक हिस्सा लिया। 
आंदोलन में नवयुवकों का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो प्रेरक भूमिका अदा कर रहा था किंतु एक 
नया दलीय संगठन बनाने अथवा वर्तमान दलों का संगठन सुधारने में वह सफल नहीं हुआ। इसके 
बाद तो सत्ता-परिवर्तन ही हो गया। 

ज.प्र. : कुछ दल तो मिलकर एक हुए न। 

र.स. : दलों का मिलना क्या आप समझते हैं “? 

ज.प्र. : जनता पार्टी जो बनी वह इसी प्रयास का फल था। 

र.स. : यदि यह पूछूँ कि इस समय देश के सबसे बड़े संकट को आप किस रूप में पहचानते 


ज.प्र. : क्या है आपके ध्यान में? र 

र.स. : मेरे ख्याल में संगठन का संकट ही आज का सबसे बड़ा संकट है । 

ज.प्र. : किसका संगठन? बव 

र.स. : राजनीतिक दलों के एक ढाँचे का, उनके भीतर एक विकेंद्रीकृत लोकतंत्रीय व्यवस्था का 
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और इस तरह देश में एक व्यवस्था का जिसमें चाहे आर्थिक आयोजना हो चाहे सांस्कृतिक नीतियाँ 
हों नीचे के स्तर से उनकी अभिव्यक्ति ऊपर तक जाए और नीति-निर्णय सिर्फ शिखर पर न हों। 
पुराने दलों के सब संगठनों को इतिहास लगभग दुकरा चुका है। काग्रेस संगठन को तो पूर्णतः रह 
कर चुका है। वाकी को वह भी पूर्णतः रद्द नहीं कर सकता क्योंकि उसे उनकी ज़रूरत है और उनसे 
अभी आशा भी है। मेरा ख्याल है कि अगर हमारे सामने कोई संकट है जो इतिहास में बार-बार आता 
है तो वह यह है कि किसी तरह से एक नए तरीके का राजनीतिक संगठन बनाना चाहिए। यदि सीधे 
एक तीसरा दल बनाने की ही न सोचें तो भी एक तीसरी शक्ति के संगठन की जरूरत आप मानते 
ज.प्र. : मेरा ख्याल है कि तीसरी शक्ति अगर एक दल के रूप में पैदा होती है तो उसे तीसरी 
शक्ति कहना गलत होगा। वह एक दल हो जाएगा। जो तीसरी शक्ति होगी वह एक निर्दलीय शक्ति 
ही हो सकती है। और वह यों हो सकती है कि गाँव समिति, मोहल्ला समिति जैसी जनसमितियाँ बनें | 
इसमें दलवाले भी आएँगे। लेकिन वे दल से स्वतंत्र रहें। लोगों में अगर ऐसी जागृति होती है और 
इस प्रकार का जनसंगठन लोगों में बन पाता है तो वही तीसरी शक्ति होगी। नई पार्टी बनाने से कोई 
खास लाभ नहीं है। महज पार्टियों की संख्या में वृद्धि होगी पार्टियाँ कई हैं, उनमें एक और बढ़ जाएगी 
तो कुछ खास बनेगा, ऐसा नहीं, बिगड़ ही सकता है। जनता भ्रम में आएगी कि नई पार्टी बन गई। 
इसीलिए तो पार्टियों को मिलाने की कोशिश हम लोगों ने की और वह किसी हद तक सफल भी हुई। 
मेरा इस प्रश्न के बारे में तो यही विचार है। 

र.स. : अब दो पार्टियाँ हमारे सामने हैं। एक पराजित हो चुकने पर भी बड़ी पार्टी है। और 
दूसरी कई पार्टियों के मिल जाने पर बड़ी हुई है। अन्यथा यह पार्टी बड़ी नहीं थी। यह विजय के 
कारण बड़ी हुई है और वह पराजय होते हुए भी बड़ी है। इनके बड़े होने के पीछे यही दो तथ्य मुझे 
दीखते हैं। उनका जन-आधार शायद अभी भी उतना ही क्षीण है जितना आप 974 के शुरू में पा 
रहे थे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 

ज.प्र. : मैं सोचता हूँ कि आम तौर पर तो यह ठीक है लेकिन अपवाद भी हैं। मेरा ख्याल 
है कि बिहार में जो पार्टियाँ जनता पार्टी बनकर आई हैं उनका जनाधार अच्छा है और जैसे-जैसे समय 
जाएगा वह और चौड़ा होता जाएगा। यानी बढ़ता जाएगा | दक्षिण के प्रदेशों में तो बहुत कम है। 
अभी तो वहाँ कांग्रेस ही है लेकिन इधर तो यही स्थिति है जो मैंने बताई । महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह 
की तरफ भी ऐसी ही स्थिति है। 

र.स. : आंदोलन में विद्यार्थियों ने बड़े पैमाने पर पढ़ाई छोड़ी और संपूर्ण क्रांति के मूल तत्त्वों 
को आत्मसात्‌ करने का प्रयल किया। उनका मानसिक दायरा बढ़ा था कि खाली सत्ता की राजनीति 
नहीं होती, एक व्यापक ढंग की राजनीति भी होती है। उस आंदोलन की जो तलछट बच गई है उसका 
हम क्या कर सकते हैं? 

ज.प्र. : करना तो यह चाहिए-कितना कर सकते हैं पता नहीं-कि जो कुछ बचा-खुचा है वह 
और सिकुड़ता न जाए बल्कि फैले। उसका प्रभाव बढ़े, ऐसा करना चाहिए। इसमें युवकों की भूमिका 
अच्छी हो सकती है-पार्टियों से अलग लेकिन उनके विरोध में नहीं-उस मायने में एक तीसरी शक्ति 
एक शासन करनेवाली, एक उसके विरोध में, तीसरी यह निर्दलीय शक्ति। इसमें ग्रामसमितियाँ और 
जनसमितियाँ बनें। आम जनता को इसमें शामिल किया जाए। 

र.स. : क्या यही संपूर्ण क्रांति का वाहन बनेगी | 

ज.प्र. : हाँ, यह वाहक तो बनेगी पर संपूर्ण क्रांति की प्रेरणा कहीं से आती रहेगी तभी होगा। 
वह प्रेरणा “ में समझता हूँ कि संपूर्ण क्रांति का कोई संगठन तो हुआ नहीं और उसका क्या रूप 


~ A 


होगा या हो सकता है यह भी मेरे ध्यान में नहीं हे | संगठन करने से वह उसके बंधनों में बँध जाएगी 
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या नहीं यह भी एक उलझन है। अभी ऐसे ही चलता है | 

र.स. : परतु संपूर्ण क्रांति की बात लोगों के मन में इतनी गहरे बैठ गई है कि यह प्रश्‍न बार-बार 
च्या स्वाभाविक ह कि उस कहाँ से गहा जाए। उसे ठोस और पारिभाषित कैसे किया जाए। क्या 
ऐसी स्थिति में आप चाहेंगे कि कुछ ठोस कार्यक्रम निर्देशित कर दिए जाएँ जो कि संपूर्ण क्रांति का 
एक खंड हों परंतु खंडित न हों? 

ज.प्र. : अर्थात्‌ उसको प्रारंभ किया जाए? 
_ रस, : क्या आप चाहेंगे कि वहुत जल्द ही संघर्षवाहिनी के या किसी और संस्था के माध्यम 
से कम से कम तीन-चार कार्यक्रम स्पष्ट कर दिए जाएँ ताकि काम शुरू हो। नहीं तो बहुत-से ऐसे 
तत्व जा कि कवल युविधाभोगी हैं आर संपूर्णक्रांतिवादी नहीं बल्कि यथास्थितिवादी हैं मंपूर्ण क्रांति 
के विचार का धीरे-धीरे अविश्वास और कभी-कभी मखोल का विषय बनाने की कोशिश करते जाएँगे 
और कहते रहेंगे कि इसका मतलव ही समझ में नहीं आता | लोहिया ने जव अपना काम शुरू किया 
था तो उनके सामने इतिहास गति था, समय दूसरा था, कार्यकर्ता दूसरे थे | आपके वक्‍त की तरह 
उनके सामने इतनी इया नहीं थी । आपने तो विलकुल मरे हुए समाज को नया जीवन दिया । 
वह एक अपेक्षया अधिक जीवित समाज में कुछ कर रहे थे। उन्होंने क्रांति को संपूर्ण करने के लिए 
क्रांति के सात कार्यक्रम एक-दूसरे में जोड़कर रखे थे। क्या आप उचित समझेंगे कि आप भी संपूर्ण 
क्रांति के मौलिक तत्त्व की परिभाषा के अनुसार ऐसे कुछ कार्यक्रम बना लें जो उस तत्त्व को आगे 
बढ़ाते चले जाएँ | 

ज.प्र. : मैं ज़रूर चाहूँगा। लेकिन इस समय झटपट कुछ लिखा सकूँ सो नहीं। मैं चाहूँगा ज़रूर | 
पता नहीं ** आप लोग मदद करेंगे तो भला ही होगा, शायद जल्दी ही हो जाए। 

र.स. : जनता पार्टी में खास तौर से उद्योगनीति और महँगाई वगैरह को लेकर जो आपसी बहमें 
होती रहती हैं वे आज इतनी प्रकट हैं जितनी कांग्रेस के अंदर की कोई बहस कभी नहीं हुई थी। 
इस स्थिति में आपकी ओर से यह निर्देश मिले कि जनता पार्टी इन वहसो को सही लोकतंत्रीय संदर्भ 
में मानकर चले तो हो सकता है कि जिसे जनता पार्टी की कमजोरियाँ माना जाता है उन्हें उसकी 
ताकत के रूप में समझा जाए। यह पार्टी सब बातों को खुली बहस में रख सकती है, यह सोचने 
और बोलने की वापस ली हुई आज़ादी का लक्षण है, न कि फूट का। शायद कुछ लोग असल में 
अव भी चाहते हैं कि वही एक डंडे से हॉकनेवाली पार्टी होनी चाहिए और उसके भीतर की बातें सामने 
नहीं आनी चाहिए। 

ज.प्र. : इस पर जनशिक्षण होना चाहिए, लोगों को समझना और समझाना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक 
समाज की रचना में यह तो स्वाभाविक है, इसको होना ही चाहिए। कोई भी दूसरा देश हम देखें, लेबर 
पार्टी में ही देखें, तो काफी अंतर्विवाद आपस में रहता है। वाम, दक्षिण, मध्य की हर पार्टी में बहस 
होती ही रहती है और यहाँ भी है। इस पर मुझे कोई खास चिंता नहीं होती और चिंता का विषय 

यह होना नहीं चाहिए। यह ज़रूर है कि जनता में भ्रम फैलता होगा कि इन लोगों में आपस में फूट 
है तो यह कैसे चलेंगे। एक तो यह है कि कई पार्टियों को मिलाकर यह एक पार्टी बनी है इस कारण 
भी इनकी पृष्ठभूमियों में अंतर है और सोचने के जो ढंग थे, पहले का उनका जो जीवन, विचार या 
अनुभव था उसको असर आज के प्रश्नों के हल करने पर पड़ता है। यह कोई ज्यादा चिंता का विषय 
कि पार्टी टूट रही है, नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसा समझना चाहिए कि बन रही हे इसी तरह से 
आपस में वाद-विवाद करके और एक-दूसरे को समझा-बुझाकर बढ़ते हुए यह ठोस बनेगी | एक-दूसरे 
पर विश्वास होगा। एक-दूसरे को समझेंगे । पुरानी पृष्ठभूमियाँ भूलेंगे। जनसंघ की एक पृष्ठभूमि है--वैसे 
तो किसी वैधानिक रूप से नहीं लेकिन फिर भी भावनात्मक रूप से उनका कोई खिंचाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ की तरफ है। यह सव कुछ दिन चलेगा। तब तक जब तक कि जनता पार्टी संपृक्त नहीं हो 
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जादी । और मेरी राय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह जो संस्था हैं वे अपना काम करे । स्वयंसेवक 
संघ अपना काम करे पर उसको दलगत राजनीति में आने की ज़रूरत तो है नहीं। या ऐसे ही और 
लोग भी है--सर्वोदय के ही लोग हैं-बे पार्टी के अंदर दखल दें तो गैरमुनासिब बात होगी । वे अपना 
काम करें। काम बहुत है और ज्यादा काम तो दोनों प्रकार का है-क्रांति करने का और समाज को 
बदलने का और नया समाज बनाने का। लोगों को समझा-बुझाकर उनकी शिरकत के साथ लोग इसमें 
लगें । सारी प्रक्रिया में यह अत्यंत आवश्यक है। ऊपर से कोई चीज लाद दी जाए तो उसका आधार 
रहता नहीं है। ऊपर बदलता है तब नीचे भी बदल जाता है। _ क्ती 
रस. : काँग्रेस पार्टी में कम से कम दीखता ऐसा है कि अपने को नए ढंग से बनाने की कोशिश 
कुछ लोग कर रहे हैं। पर उस कोशिश में कोई जनतांत्रिक या वैचारिक प्रयल नहीं दीखता। इंदिरा 
गाँधी के हाथ में शक्ति रहने दी जाए या नहीं, यही कांग्रेस के अंदर का एक मोटा कार्यक्रम जैसा 
दिखाई दे रहा है। यदि कोई इंदिराविहीन कांग्रेस जैसी चीज बनती हैं तो क्या उस सूरत में आप इस 
तरह का कोई खतरा देखते हैं कि जनता पार्टी के चार या पाँच घटकों के आपस में मेल होनें की 
जॉ प्रक्रिया जारी है वह बिगड़ जाए, यानी जनता पार्टी में जो पुरानी कांग्रेस हे और इधर जो बदली 
हुई कांग्रेस होगी उनके वीच एक ज्यादा गहरा रिश्त बन जाए बनिस्वत जनता पार्टी के अन्य तत्त्वो 
के। 
ज.प्र. : हाँ है। यह खतरा तो है। खतरा तो क्या, यह संभावना है। हालाँकि किस हद तक कांग्रेस 
अपने को बदल सकेगी इसमें मुझे काफी संदेह है। ड 
र.स. : इंदिराजी जो प्रचार कर रही हैं और लोगों से मिलजुल रही हैं उसका असर आम तौर 
से लोगों पर इसलिए पड़ रहा. है कि लोग अभी भी तीस बरस की निराशा के बचे-खुचे मानस को 
अपने अंदर लिए हुए हैं। पूरी तरह से उनका मानस आजाद नहीं हुआ है। इसलिए लगता है कि यदि 
चह आपसे मिलीं तो उनकी विजय हो गई। कमजोर मन के हों या समझदार हों, सभी में एक तरह 
की आशंका फैलती है। क्या आप इस विषय पर कुछ टिप्पणी करेंगे जिससे कि आपकी और उनकी 
मुलाकात के वाद का वातावरण कुछ और स्पष्ट हो? 
ज.प्र. : मैं रामझता हूँ कि इंदिराजी के लिए यह बिलकुल स्वाभाविक है कि वह जो खों चुकी 
हैं उसको फिर से हासिल करें। और शायद आज भी जनता में थोड़ा-बहुत. उनके लिए स्थान अवश्य 
है लेकिन वह उस आधार को बढ़ाना चाहती हैं तो इससे कोई ऐतराज नहीं कर सकता। हर कोई 
कोशिश करेगा कि बढ़ाए। तो जनता में और हमारे जैसे लोगों में फिर से स्थान पाने की कोशिश करना 
उनके लिए स्वाभाविक है। उसके बाद वह क्या करेंगी यह कहना मुश्किल है । मेरा उस समय निश्चित 
मत था कि उनके हाथों में सत्ता रही होती तो शायद देश की व्यवस्था ही खत्म हो जाती और हम 
लोग तानाशाही की ओर और बढ़ते | उनसे जो कुछ व्यक्तिगत संबंध थे उनके आधार पर तो मैं विरोध 
करता नहीं । इसलिए जब यह खतरा दीखा तब मुझे बोलना पड़ा। इसका कुछ असर हुआ (विनश्रता 
की हद है-सं.)। अब भी उनको मौका मिले तो वह कोशिश कर सकती हैं। उनकी पार्टी में क्या 
होगा यह तो मैं नहीं कह सकता | शायद अगर वे लोग समझेंगे कि जब तक इंदिरा गाँधी नेतृत्व पद 
पर रहेंगी तब तक हमारा पुनर्वास नहीं हो सकता, या सत्ता नहीं मिल सकती या उनकी श्रद्धास्पदता 
या बल का लाभ हमको रहीं मिल सकता। तब शायद कुछ दबाव इंदिरा गाँधी पर पड़े कि वह जर 
पीछे ही रहें और दूसरे लोगों को काम करने दें। चव्हाण साहब हैं या अन्य लोग हैं, इनकी जनता 
में तसवीर अभी अच्छी ही है। इनके खिलाफ कोई खास बात लोगों के मन में नहीं है। ड 
र.स. : लेकिन जिस तरह से लोगों ने 74 के आंदोलन में और '75-76 में गुप्त तरीकों पै 
या जेल जाकर इंदिरा गाँधी की सारी व्यक्तिवादी और विचार-विरोधी मान्यताओं की काट का प्रयल » 
किया-वह तो बहस तक नहीं करने देती थां-उसको देखते हुए जो हमारे द्वारा छीनी गई आजादी. | 
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का आज वह जो उपयोग कर रही हैं उसकी क्‍या काट है? उसकी काट करनी चाहिए या नहीं? 

ज.प्र. : जरूर करनी चाहिए। उनको आज़ादी रहनी चाहिए कि जो भी करना चाहें को जव 
तक कि वह कानन और जनहित के खिलाफ न हो। लेकिन दूस लोग उनके प्रयास को विफल बनाने 
का प्रयल करें। यह भी आवश्यक है। 

i अर्थात्‌ किसी तरह यह भ्रम लोगों के मन में नहीं आना चाहिए कि आपसे मिलने के 
बाद इंदिरा गाँधी बदल गई हैं, एक अच्छा व्यक्ति दर जा सकती हैं और शायद वह तानाशाही दोबारा 
नहीं ला सकती हैं। 

ज.प्र. : कुछ सबक तो मेरा ख्याल है उन्होंने सीखा होगा | उनका तानाशाही लाने का प्रयास तभी 
सफल होगा जब देश में बहुत निराशा हो और जो हमारी पार्टियाँ हैं या हुकूमत है उससे सव लोग 
विरक्त हो गए हो | तभी कोई नेता उद्धारक के रूप में निकलकर आता है। और जनता समझती है 
कि _यह हमारा उद्धार करेगा या करेगी | उस हाल में वह खतरा होगा | लेकिन देश की ऐसी परिस्थिति 
न है, न होनेवाली है। 

र.स. : आपने छात्र संघर्षवाहिनी के प्रेस सम्मेलन में कहा था कि जनता पार्टी बिखर गई तो 
देश में तानाशाही आएगी। 

ज.प्र. : यह जो अभी कहा उसी संदर्भ में कहा था। 

र.स. : लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी और जनता पार्टी एक-दूसरे का विकल्प बन जाती हैं तो इंदिरा 
लोटे या न लोटें क्या एक किस्म की तानाशाही लौटने का खतरा नहीं वन जाता? 

ज.प्र. : तानाशाही तो बगैर एक होनहार तानाशाह के होती नहीं। जव एक तानाशाह .होगा तब 
न तानाशाही होगी? एक पार्टी की तानाशाही तो उस तरह को पार्टी की तो हो सकती है जो दुसरी 
पार्टियों को प्रतिबंध करा दे जैसा रूस की कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। तो वह तो नहीं होनेवाला है | 
मेरा खुद का ख्याल है कि भारत की जनता और वोटर इस वात को स्वीकार करेंगे, इसकी संभावना 
में संदेह है 

र.स. : देश में परंपरा वन गई है कि जब कोई सांप्रदायिक झगड़ा या हिंसा या विस्फोट हो 
जिसमें जनमत के विरुद्ध पुलिस या सशस्त्र वर्ग की हिंसा इस्तेमाल की गई हो तो ऐसी सूरत में सरकार 
को ही जाकर मध्यस्थता करनी चाहिए। बीच में आनेवाली कोई चीज की हम कल्पना करते हैं तो 
या तो अदालती जाँच की या किसी बड़े नेता के वक्तव्य की। क्या आप जनता पार्टी को बताना चाहेंगे 
कि जहाँ ऐसी घटनाएँ हों वहाँ जैसे आपने निर्दलीय सर्वोदय को भेजा है वैसे शासक दल के लोगों 
को जाना चाहिए और लंबे समय के लिए जनता और हिंसक तत्त्वों के बीच रहना चाहिए । वे वहाँ 
के रोजमर्रा के कामों में हिस्सा लें। मूलतः जो काम आप जनसमितियों से कराना चाहते हैं वह पार्टियों 
के नेता मोहल्ला या गाँव स्तर पर क्यों न करें? 

ज.प्र. : शायद वह करना उनके लिए संभव नहीं। 

र.स. : संभव नहीं पर उचित तो होगा। 

ज.प्र. : उचित होगा। पर आखिर उन्हीं की पार्टी सत्ताधारी है, जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार 
है। उनका जाना उचित तो है लेकिन वह शायद कुछ कर नहीं पाएँगे। जनता का उन पर विश्वास 
भी शायद न जमे-ये तो वे ही लोग हैं जो सत्ता में भी हैं और यहाँ हमारे आँसू पोछने के लिए आए 
है-ऐसा भाव भी जनता के मन में हो सकता है। लेकिन जाना चाहिए और उनके बीच रहना चाहिए, 
इसमें कोई दो राय नहीं हैं। व 

र.स. : अनेक पढ़े-लिखे लोगों ने, जिनको निरक्षर लोगों ने बोलने की आज़ादी वापस लीटाई 
है, उन निरक्षरों को अभी तक अपने दायरे से बाहर रखा है। क्या आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते 
जिससे कम से कम इन पढ़े-लिखों की अकल में यह आए कि बोलने की आज़ादी सिर्फ हमारी नहीं 
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हे. उन लोगों की भी है जिनको बोलना, लिखना, पढ़ना नहीं आता | मुझे लगता हे कि बुद्धिजीवियों 
के सामने यह एक नैतिक संकट पैदा हो गया है कि जिसने आज़ादी दिलाई है उसको वे अपनी निजी 
बोलने की आजादी के उपयोग के लिए राजनीतिक कार्य से बाहर रखना चाहते हैं। 

ज.प्र, : हॉ, यह अफसोस की बात ज़रूर है। जनता ने अपने वोटों से इनको कूर्सियो पर बिठाया 
और ये लोग फिर जनता से अपने को दूर रखे हुए हैं। जनता ने उन पर जो विश्वास किया और 
समर्थन किया उसके बदले में उनका जो कर्तव्य है वह उन्हे करना चाहिए पर खेद है कि वह नहीं 
हो रहा है। एक बार चुनकर आ गए तो फिर यहीं रहते हैं। जैसे बिहार को लीजिए तो पटना में 
घिरे रहते हैं लोग और अपने चुनाव क्षेत्र में भी कितनी वार जाते हैं? अपने लोगों की बातें वहाँ से 
किस हद तक लाते हैं? किस हद तक उनकी मेवा जो कुछ उनके पास साधन हैं उनसे करते हैं? 

र.स. : में तो बुद्धिजीवियों के वारे में पूछ रहा था। खासकर अखवार के लोगों के वारे में। 
एक नई शिकायत चली है कि अखबार की स्वाधीनता अव भी वापस नहीं मिली । खासकर इंदिराजी 
यह बात कह रही हैं। इसके पीछे कोई राज़ होगा। शायद बुद्धिजीवी समझते होंगे कि जनता पार्टी 


ने तुरंत एक स्वर्ग उनके लिए नहीं वनाया। बुद्धिजीवी जनता से अब भी दूर हैं और वे कुछ क्रूर 
भावनाओं को आलोचना के रूप में प्रश्रय दे रहे हैं, यह भूलकर कि शायद इनको प्रश्रय देने में एक 
तरह की तानाशाही के लिए फिर से वातावरण तैयार होगा। 

ज.प्र. : खैर । जो बुद्धिजीवी ऐसा कहते हैं, मैं तो कहूँगा कि वे बुद्धिहीन हैं। बुद्धि का परिचय 
नहीं दे रहे हैं। बदले की भावना से काम नहीं बनता | क्रिया-प्रतिक्रिया जारी हो जाती है। इसलिए 
जो सही काम है वह करना चाहिए। 


[दिनमान, 9 अक्टूबर ।977. असंकलित] 


संगठन से बड़ा विचार 


काग्रेस पार्टी में अभी जो कुछ हुआ है वह उस व्यक्तिवादी राजनीति की तार्किक परिणति है जिसकी 
बुनियाद नेहरू ने डाली थी और जिस पर इंदिरा गाँधी ने ताश का एक मकान खड़ा किया था। पार्टी 

के संगठन को, राज्यव्यवस्था को, संविधान को और इन सबके माध्यम से जनसाधारण की जिंदगी को 

अपनी मुट्ठी में रखना जिस निर्वाचित प्रतिनिधि की जीवन-पद्धति बन जाए वह समाज की कमजोरियों 

को उभारकर, समस्याओं को और बिगड़ने देकर, संस्कृति को और पतनशील होने देकर ही अपने को 
उद्धारक के रूप में पेश करने की राजनीति चला सकता है-वह हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की छिपी | 
हुई प्रतिभाओं का राष्ट्रीय विकास में योगदान नहीं चाहता सिर्फ उनको दयनीय से दयनीय | 
में डालकर उनका वोट चाहता है-और वह भी यह भूलकर कि वह निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित 
किया गया है। 

यह कि यह राजनीति जो पहले भी अप्रकट नहीं थी, ।2 जून '75 के अदालती फैसले के बाद 

निर्लज्ज होकर सामने आने को मजबूर हुई, कि यह कांग्रेस पार्टी के पतित हो चुके चरित्र के बावजूद 
भारतीय मानस की लोकतंत्री ताकत से इतना डरती थी कि उसने सर्वग्रासी स्वातंत्र्य-दमन का रास्ता 
पकड़ा और अंततः यह भी कि इस रास्ते पर चलनेवाले की नियति नीच-प्रकृति विचारहीनों के चुंगल 
में फंस जाने की जो होती है सो हुई, यह सब यदि अब तक कुछ आधुनिक बौद्धिकों ने न समझा 
हो तो अब कांग्रेम की हालत देखकर समझ लें | इतिहास और अपने प्रति अगर वे कम से कम ईमानदार 
होना चाहें तो भी इतना तो करना ही होगा। 
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४३३ भय, जिसन ॥2 जून '75 को इंदिरा गाँधी को तर्कहीन कर दिया और उनकी पार्टी की जनाधारहीनता 
पने एक लांछित प्रधानमंत्री को ही अपना त्राता मानना स्वीकार किया था दोनों पार्टी में आज भी 
सक्रिय हैं। पार्टी के नोजवान नेता भयमुक्त हो रहे हे | किंतु वद्धप्राय नेता टान जनाधार ता 
पा असमर्थ हें । यद्यपि उनकी तसवीर इंदिरा गाँधी जितनी मलिन नहीं है तो भी थे पार्टी में तत्काल 
कोई विभाजन करके अपने नेतृत्व में कांग्रेसी विचारवान युवकजनों को ले आने का प्रयोग करने में 
हिचकिचा रहे हैं। कारण इतिहास की यह अनिवार्यता है कि यदि कांग्रेम पार्टी में वाँट होती है तो 
युवा नेतृत्व हा आग आएगा | एक और खतरा यह भी है कि जनता पार्टी में कांग्रेस के लोगों से मिलकर 
चलने की इच्छा उस दशा में बलवती होगी | इसके परिणाम अनावश्यक राजनीतिक अस्थिरता एवं अगजकता 
का उस हद का आर समाज को धकल सकते हैं, जहाँ देश के अनेक उद्योगपति, बुद्धिजीवी और जमादार 
इतजार कर रह हं कि कव जनता परास्त होकर यह मान ले कि यह देश विना तानाशाही के नहीं 
चल सकता | 

जनता का पराजय उस हद तक हो जाने पर ही इंदिरा गाँधी दुबारा विजयी हो सकती हैं। कितु 
काग्रेस क बड़े नेताओं क, वे चाहे कांग्रेस में तथा जनता पार्टी में हो, चरित्र को जानते हुए वह अपनी 
लड़ाई को, जो कि उनकी अपनी निजी लड़ाई है, बहुत लंबा खींच सकती हैं। उनके संपन्न समर्थक, 
जिनका जनता से कोई संबंध नहीं है, पैसे और प्रचार से उनकी मदद भी करेंगे | इसमें संदेह नहीं। 
इन समर्थकों का केंद्रीकरण में न्यस्त स्वार्थ है। किंतु इन सवके विरुद्ध समता और लोकतंत्र की एक 
साथ प्रतिष्ठा करने के प्रयोग की आकांक्षा कांग्रेस पार्टी में भी है| यह बढ़े इसके लिए कांग्रेस युवजनां 
को पार्टी के बंधन से मुक्त होकर सभी समानधर्मा तत्त्वां से सहयोग करना चाहिए । व्यक्ति संगठन से 


ह 


बड़ा नहीं है, परंतु निरा संगठन भी विचार से बड़ा नहीं हो सकता। 


(दिनमान, संपादकीय, 23 अक्टूबर 977. असंकलित] 


जोखिम से डर क्यों? 


ग्रामोद्योग पर बड़े उद्योगों को हावी होने नहीं देना चाहिए, यह बात उद्योगमंत्री जार्ज फर्नांडीस ने भी 
कही है और गृहमंत्री चरणसिंह ने भी । जनता पार्टी की केंद्र सरकार में इसके प्रतिकूल विचार के समर्थक 
यदि कोई हैं भी तो प्रकट नहीं हो रहे हैं और कहा जा सकता है कि यही विचारधारा प्रधान है। तव 
फिर आज आठ महीने के अबाध शासन के बाद भी उद्योग नीति की घोषणा क्यों नहीं हुई, इसका 
कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। संसद के आगामी सत्र में घोषणा हो जाएगी ऐसा बार-बार कहा गया 
है किंतु हो जाए तो भी क्या उतना काफी होगा? उद्योग नीति में यदि यह संभावना पैदा करनी है 
कि समाज में जो पलड़ा सदियों से हलका चला आ रहा है वह इतना भारी हो कि बराबर हो जाए 
तो उद्योग नीति पर 'वक्तव्य' देने के साथ-साथ आमदनी और खर्च की व्यवस्था, उत्पादन की प्राथमिकता 
और उद्योग व्यवसाय में भरती और उन्नति की पद्धति को आमूल बदलना होगा। 

जब श्री चरणसिंह कहते हैं कि पश्चिमी लोकतंत्र और साम्यवादी लोकतंत्री केंद्रीकरण, दोनों के 
बीच का कोई रास्ता भारत को अपनाना होगा तो वह कोई नई वात नहीं कहते हैं। वह यह भी जानते 
हैं कि “यदि पूरी आज़ादी दे दी जाए तो असमानताएँ बढ़ती जाएँगी।” तब भी वह पिछड़े वरो को 
खास तौर पर, चाहे सीमित अवधि के लिए, उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षा, राजनीति और सरकारी नोकरी 
मे. प्राथमिकता देने के विचार के समर्थक नहीं जान पड़ते। शायद इसलिए कि वह यह भी मानते हैं 
कि “आदमी और आदमी में व्यावहारिक योग्यता असमान होती है” और इसीलिए “आदमी और आदमी 
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मे उपलब्धि का अंतर रहेगा।” यही मान्यता यदि उनका आदर्श हैं तो किसी समतावादी भविष्य की 
कल्पना करना ही बेकार है। व्याबहारिकता के तीन दशकों ने समाज में यथास्थिति को--अर्थात्‌ शक्ति 
के असंतुलन को इंदिरा गाँधी की खानदानी तानाशाही के रूप में उसकी ताकिक परिणति तक पहुँचा 
दिया था। उसे हमेशा के लिए स्वीकार करना यदि जनसाधारण का गवारा नहीं हुआ तो इसीलिए कि 
अनेक उराणपंथी और मानवद्वेषी मान्यताओं के बावजूद समाज में समता और न्याय की इच्छा जीवित 
धी--और यह जीवित थी तो किसी शाश्वत मानवीय आदर्श के रूप में थी। 
तानाशाही के व्यापक अस्वीकार का एकमात्र रास्ता जो जनसाधारण के पास विरोधी राजनीतिक 
दलों के पतन और कांग्रेस के पुलिस और नौकरशाही के साथ गठबंधन के लंबे दौर के बाद बच रहा 
था. वह आम चुनाव था और उसके नतीजे सीमित ही हो सकते थे। आम चुनाव ने सिर्फ तानाशाही 
को अस्वीकार किया है। उसके द्वारा जिनके हाथ में सत्ता आई है उन्हें यथास्थिति को अस्वीकार करना 
चाहिए | यह जनता पार्टी की आकांक्षा है जिसे वह विरोधी राजनीतिक दलों के पतन के कारण संगठित 
रूप से अभिव्यक्ति देने में समर्थ नहीं रह गया है। उदाह(ग के लिए आज यथास्थिति की व्यावहारिकता 
का तर्क देकर जम्मू और कश्मीर हो या मध्यप्रदेश, एहतियाती नज़रबंदी की सार्थकता बताना इतिहास 
के और जनाकांक्षा के विरुद्ध चलना है क्योंकि इन दोनों का तकाजा है कि एक भयानक पतन के 
दौर के बाद जिनके हाथ में सत्ता दी गई है वे क्रांतिकारी ढंग से सोचें और काम करें और समाजवादी 
रचना के. जोखिम उठाने के लिए तैयार रहें। यदि जनता पार्टी आज भी शिखर राजनीति करनेवाली 
और चुनाव लड़नेवाली पार्टी बनी रहती है तो वह जिन कामो के लिए जनमत का सहारा लेना चाहिए | 
उनके लिए प्रशासनिक उपायों का सहारा ले रही है। ऐसी गलती करने के बाद वह प्रशासनिक उपायों 
को क्रूरता की जिस हद तक इंदिरा गाँधी ने पहुँचा दिया था उस हद से शुरू करना, तरह-तरह से 
उचित सिद्ध करना नहीं चाहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं रह जाती | क्या वह एक कल्पनाविहीन व्यावहारिक 
यथार्थवादी पार्टी नहीं बनती जाएगी जो कि शोपितों के स्वप्न को अभिव्यक्ति नहीं दे सकती, शोषकों 
की प्रिय बन सकती है? 
अर्थनीति को समाज के स्वप्न मे अलग कर देने का प्रयल इस समय भयंकर परिणाम उपस्थित 
करेगा, यह चेतावनी नीति-नियामकों को शायद नहीं सुनाई पड़ रही है | छोटे पैमाने के उद्योग-धंधे आवश्यक 
हैं परंतु उनके साथ यह नीति भी आवश्यक है कि उन पर गाँव के ताकतवर वर्गो का कब्जा नहीं 
रहेगा। श्री चरणसिंह के चिंतन में जहाँ एक ओर साधनों के पूर्ण उपयोग पर जोर है, वहाँ साधनों 
पर अधिकार के मामले में वह 'व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता' के पक्षधर भी हैं। दोनों बातों में इतना 
प्रबल विरोध है कि दोनों को एकसाथ लागू करने पर समाज-परिवर्तन की हर योजना निश्चय ही केवल 
शक्तिशाली वर्ग को और समृद्ध बनाने की योजना बनकर रह जाएगी | तकनीक, प्रौद्योगिकी और प्रबंध 
पर पिछड़े वर्गो का अधिकार हो और उनकी तरक्की के लिए वे मानदंड और तरीके न लागू किए 
जाएँ जो शक्तिशाली वर्गों ने समान योग्यता और समान अवसर' के नाम पर थोपे हैं, तभी ग्रामोद्योगों 
की वृद्धि और बड़े उद्योगों के परिसीमन का कोई समाजवादी मतलव निकल सकता है, अन्यथा ग्रामोद्योग 
की तमाम गांधीवादी बातें सिफ यथास्थिति को बनाए रखने में सहायक होंगी। 
ऐसा होने पर जनसाधारण की कसौटी पर जनता पार्टी खरी नहीं उतर सकती-यह और बात 
है कि कोई अच्छा विकल्प न होने के कारण लोग उसे स्वीकार करते रहें। इसी बीच यथास्थितिवादी 
उद्योगपति, जमादार, नीकरशाह और बुद्धिजीवी मिलकर जनता पार्टी से भी अधिक व्यावहारिक विकल्प 
तैयार करते रहें तो आश्चर्य नहीं। 
मार्च का वोट जिस चीज की रक्षा के लिए दिया गया था, उसकी रक्षा व्यवहारिकता की दलीलों 
मे नहीं हो सकती, वह जोखिम उठाकर, गद्दी को खतरे में डालकर क्रांतिकारी निर्णय लागू करने से 
ही हो सकती है, यह वात आठ महीने के अंदर जनसाधारण की समझ में तो आ चुकी है, जनता 
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रही है बावजूद इसके कि उसे व्यापक जनसमर्थन प्राप्त है। यह संदेह कहाँ तक सही है 
के लिए उसकी उद्योग नीति-घोषणा का इंतजार रहेगा। 


पार्टी ही इस समझ से वंचित रह गई जान पड़ती हे | संदेह होता है कि वह जोखिम उठाने में डर 
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शाह आयोग का लोकशिक्षण 


जनता पार्टी सरकार पर अकसर यह आरोप लगाया जाता है कि वह जाँच आयोगों के सहारे अपनी 
कक बनाए रखना चाहती है। परंतु कम से कम शाह आयोग की कार्रवाई से एक और ही बात 
प्रकट होती है । आपत्कालीन व्यवस्था की ज्यादतियों की जाँच करनेवाला यह आयोग जिन तथ्यों को 
सामने ला रहा है ये गुलामी, तानाशाही और अत्याचार की राजनीतिक संस्कृति की उन मान्यताओं को 
उघारते हैं जो आपत्कालीन व्यवस्था में स्थापित हुई थी | यदि यह कहा जाए कि इनको उघारकर जनता 
पार्टी सरकार अपनी विश्वसनीयता बना या वढ़ा रही हे तो यह भी मानना पड़ेगा कि वह इन्हीं मूल्यों 
की दुबारा प्रतिष्ठा के रास्ते अपने लिए भी वंद कर रही है। न 
दूसरे शब्दों में अगर यह सही भी हो कि श्रीमती इंदिरा गाँधी के शासन की निंदा से जनता पार्टी 
के प्रति जनसाधारण की प्रीति वनी रहेगी तो यह भी सही है कि जनसाधारण में इसी कारण से जनता 
पार्टी के प्रति आलोचना की दृष्टि और अधिक प्रखर होगी | 
आपत्कालीन व्यवस्था एकाएक नहीं फट पड़ी थी। वह कई बरसों से--और 962 से तो दिखाई 
पड़नेवाले रूप में-विकमित हो रही थी | उसका मूल देश की संपत्ति के वँटवारे में व्याप्त भयंकर असमानता 
में है। यह असमानता जैसे-जैसे परिपक्व होती रही है वैसे-वेसे इसका प्रतिविंव राजनीति में तीक्ष्ण 
हुआ है और राजनीतिक दल-विशेषतया शासक दल-शिखरबोझिल होते गए हैं। आम चुनाव, 
जिनके आधार पर लोकतंत्र खड़ा है, यदि और कम स्वतंत्र तथा और अधिक जातिवादी होते गए हैं 
तो इसीलिए कि यह शिखरवोझिल राजनीति लोकतंत्र को भीतर से खोखला किए विना सुरक्षित रह 
नहीं सकती। जो लोग वोट देकर किसी दल को सत्ताधारी बनाते हैं और जिनके हाथ में सत्ता आती 
है, उन दोनों की आर्थिक क्षमता में भारी अंतर का बना रहना आम-चुनाव के समय अपने आप भ्रष्टाचार 
तो पैदा करता है, सत्ता के इस्तेमाल को भी लोकतंत्री ढाँचे के दुरुपयोग द्वारा तानाशाही बनाता 
जाता है। 
यह प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी के शासन में निरंतर चलती रही है! ऊँची जातियों ने पार्टी के नेतृत्व 
पर कब्जा बनाए रखा है, दलित जातियों के हितैपी और संरक्षक बनने का दावा करंके उनका वोट 
माँगा है, परंतु पार्टी के भीतर सत्ता के आपसी बँटवारे के लिए जो नोच-खसोट होती रही है वह संपन्न, 
समृद्ध और सवर्ण वर्ग के भीतर होती रही है। उसी की पराकाष्ठा हमें आपत्कालीन व्यवस्था में देखने 
को मिली थी। तब सारी ताकत कुछ हाथों में जमा हो गई थी और दूसरे दावेदार सिर न उठा सकें 
इसलिए उनको बिना सुनवाई जेल में डाल देने का कानून बना दिया गया था। 5 
इस तानाशाही में सबसे पहले राजनीतिकों ने सहयोग दिया और उनके पीछे-पीछे उन्हीं के वर्ग 
के उन लोगों ने जो खुलेआम राजनीति में नही, सरकारी नौकरी में रहकर शासक दल की राजनीति 
करते थे। नौकरशाही के चुने हुए अफसरों ने श्रीमती इंदिरा गाँधी और उनके नाम पर ताकत जमा 
करनेवाले राजनीतिकों की इच्छा को कानून और न्याय के नियमों से ऊपर माना और यह रुख आसानी 
से ले लिया कि “उन हालात में हम और कर भी क्या सकते थे।” 
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यह वाक्य शाह आयोग के सामने के बयानों में बार-बार सुना जाता है। यदि यह उस श्रेणी के 
कर्मचारियों के मुँह से सुना जाए जो सिर्फ आदेश पालन करने के लिए नियुक्त किए गए हों अर्थात्‌ 
जिनके स्तर पर मीति का निर्धारण न होता हो तो इसे समझा भी जा सकता है। परंतु मुख्य सचिव 
के स्तर के लोग अपनी सफाई में ऐसा कहें तो उसका मतलब यह होगा कि वे उन हालात के शिकार 
नहीं बल्कि उनके प्रणेता थे। LR 
राजनीतिको और मतदाताओं के वीच वह खाई जो संरक्षक राजनीति ने बरसों में बनाई थी, आज 
भी मौजूद है और सत्ताधारी राजनीतिक और नीति-निर्धारण में त शामिल नौकरशाह का वर्गसाम्य आज 
भी वैसा ही है, बल्कि कहना चाहिए कि काफी समय से इन दोनों का गठबंधन चले आने से नौकरशाही 
और पेशेवर राजनीतिक दोनों यह मानने लगे हैं कि वे एक-दूसरे के काम आएँगे। यह प्रवृत्ति खत्म 
करने के लिए ज़रूरी है कि जनमानस में इसके विरुद्ध चेतना जागृत हो। 
शाह आयोग के सामने कितने ही ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें प्रकटतः दीखता है कि अफसरों 
द्वारा कानून और विधि का पालन नियमों के अधीन नहीं बल्कि राजनीतिको के इच्छानुसार किया गया | 
कभी-कभी तो यह बात स्पष्ट हो जाती है पर कभी-कभी ऐसा दीखता है मानो अफसरान यह समझ 
ही न पा रहे हों कि यदि उन्होंने राजनीतिक के कहने पर नियम भूलकर काम किया तो क्या बुरा 
किया। 
वास्तव में शाह आयोग ऐसी मान्यताओं को प्रमाण मानकर चल रहा है जिन्हें केवल आपत्काल 
में नहीं, उसके पहले के कई वर्षों में भुला दिया गया था। वे मान्यताएँ राज्य की विराट्‌ ताकतों के 
आगे, जिनका दुरुपयोग कभी भी हो सकता है, व्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करती हैं। समाज और 
सरकार में इनकी दुबारा स्थापना आयोग की कार्रवाई से नहीं हो जाएगी, परंतु इनकी प्रतिष्ठा जनमानस 
में फिर से कराने में आयोग का योगदान ऐतिहासिक कहा जाएगा। आयोग के साथ सहयोग करने 
से श्री प्रणव मुखर्जी और श्री विद्याचरण शुक्ल ने इनकार किया है। श्रीमती गाँधी भी अगले सप्ताह 
आयोग के सम्मुख आएँगी या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है | परंतु आयोग से किसी सत्ताच्युत राजनीतिक 
का सहयोग न करना असलियत के सामने आने को रोक नहीं सकेगा। यदि जो राजनीतिक आज हैं 
कल सत्ताहीन होंगे, उनको इन मान्यताओं की तरफ सचेत रहने की मजबूरी का अहसास हो जाए तो 
वही काफी है। 


[दिनमान, 20 नवंवर 977. असंकलित] 


भारत के लोग 


हर दैवी विपत्ति सामाजिक विषमता को उजागर करती है। लू में या पाले में वे ही मरते हैं जिनके 
सिर पर छत और शरीर में गरमी नहीं होती। गत सप्ताह आंध्र और तमिलनाडु में विनाशकारी झंझावात 
ने दस से बीस हजार जानें ली होंगी और करोड़ों रुपए की संपत्ति और खेती बरबाद की होगी- निश्चय 
ही इसका प्रकोप मछुआरों ने और कच्चे घरों में रहनेवाले खेतिहरों ने सबसे अधिक सहा होगा, यद्यपि 
वह इतना प्रबल था कि अपेक्षया पुख्ता इमारतें भी कम ही बची हैं। 

यह कहकर आश्चर्य प्रकट करते रहना कि 43 वर्ष में इतनी बड़ी विपत्ति नहीं आई थी, घटिया 
बात है। इतनी बड़ी न सही, विपत्तियाँ तो आई थी--उन्हें क्या इसलिए नगण्य मान लिया गया था 
कि वे हमेशा गरीबों को उजाइती थीं? आश्चर्य तो यह है कि आज़ाद भारत में हमने 30 वर्ष में 
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झंझावात-बहुल तटवर्ती प्रदेशों के लिए जलवायु-विज्ञान के क्षत्र में यदि कोई निवारक और प्रतिरोध 
आविष्कार किए हैं तो उनका लाभ इन कीड़े की मौत मरनेवालो को क्‍यों नहीं मिला? क डा 

3028 विपमता के अलावा एक और प्रश्‍न भी है जो देवी विपत्तियाँ उजागर कर देती हैं पर 
हम उसे विपत्ति के मारों को सहायता वॉटने और उसका राजनीतिक श्रेय लेने के बाद भूल जाया करते 
हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि ग्रामीण इलाकों में, या यहाँ की बात लें तो तटवर्ती इलाकों में समय रहते 
चेतावनी देने, गाँवों को खाली कराने और उनके लिए सुरक्षित स्थान तैयार रखने का इस व्यवस्था में 
प्रबंध तो दूर, विचार तक नहीं होता है-यह भी है कि ग्रामक्षेत्रों के सामाजिक और प्रशासनिक संगठन 
इतने शक्तिहीन हैं कि आज वेंगलराव को यह निर्लज्ज वयान देने का अवसर मिला कि रुपया तो 
हम वहुत दे सकते हैं, प्रबंध करनेवाले आदमी नहीं हैं। यदि ग्राम-क्षेत्र में लोक का अपना संगठित 
जीवन होता तो यह दुरवस्था न होती | पर वह संगठन नहीं है तो क्या इसीलिए नहीं कि हम उन्हे 
हमेशा अपनी कृपा के आसरे रखना चाहते हैं? 

यह एक राष्ट्रीय विपत्ति है। यदि इसके प्रति उत्तर, पूर्व या पश्चिम भारत में इसलिए उदासीनता 
रहती है कि यह हमसे कहीं बहुत दूर की बात है तो यही प्रकट होगा कि राष्ट्रीय एकता की हमारी 
भावना सतही राजनीति के उपयोग में आते-आते भारतीयता के किन्ही अमूर्त गुणों की चिंता बनकर 
रह गई है-भारतीयों की चिंता नहीं है। भले ही पहल राजनीतिकों ने की हो और यदि मानवता के 
पक्षधर अन्य वर्गा ने नहीं की तो यह उन्हीं का दोष है, पर राष्ट्रव्यापी सहायता की पुकार का उत्तर 
सभी क्षेत्रों से आना चाहिए । खेतिहरों और मछुआरों के वास्ते सारे भारत को सामने लाने के लिए गैरराजनीतिक 
संस्थाएँ और व्यक्ति भी संगठित प्रयत्न करें, तो वे न सिर्फ एक साधारण कर्तव्य करेंगे बल्कि समाज 
की अधिक स्वस्थ समझ भी पैदा करेंगे। 


[दिनमान, संपादकीय, 27 नवंबर 977. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


निश्चितता की राजनीति 


जनता पार्टी की सरकार को जनता ने आज से आठ महीने पहले पाँच साल के लिए अपना प्रतिनिधि 
बनाया था। इसके कुछ सप्ताह बाद जयप्रकाशजी ने विहार आंदोलन के दिनों की चेतना की याद दिलाते 
हुए कहा था कि जो प्रतिनिधि निकम्मे साबित हों उन्हें हटा देने का संविधान में अलिखित अधिकार 
जनता को है | इन आठ महीनों में अनेक प्रतिनिधि निकम्मे साबित हुए हैं-या नहीं भी हुए हैं तो उन्होंने 
अपने कारगर होने का आधार नष्ट कर लिया है। पर हम किसी को हटा नहीं सकते, यह निराश भाव 
जनसाधारण के मन में घर किए हुए है। इसके पीछे एकमात्र कारण है ऐसे किसी संगठित दल का 
अभाव जो जनता की लोकतंत्रीय आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता हो और जनता पार्टी का विकल्प 
हो सकता हो। बल्कि स्थिति यह है कि जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक-दूसरे के दर्पण में प्रतिबिंबित 
हो रही हैं और एक की भीतरी राजनीति दूसरी की राजनीति से जुड़ी हुई चल रही है | यह जनता 
ने नहीं चाहा था। वह दोनों पार्टियों के चरित्र का परिणाम है और चिंता की बात यह है कि जनता 
पार्टी की सरकार इस स्थिति का लाभ उठाने के मोह में पड़ गई है। 

सोचना पड़ता है कि आखिर जनता पार्टी सरकार की मानसिकता क्या हे-और इस नतीजे पर 
आए बिना रहा नहीं जा सकता कि एक तो वह निश्चिंत है क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं है, दूसरे 


वह यह मानकर चल रही है कि अब आगे की सब राजनीति जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जोड़-तोड़ 


(९ ८ 


की राजनीति होगी और जब होगी तब किसी न किसी प्रकार अपनी एक लोकतंत्रीय छवि दिखा देने 
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मे जनता खुश हो जाएगी । हमारा कोई विकल्प नहीं है और बनेगा तो हमारे भाइयों के बीच से ही 
बनेगा, इस आश्वस्त भाव के कारण जनता पार्टी सरकार का स्वार्थ हर मामले को लटका रखने मे 
न्यस्त हो गया लगता है। अर्थनीति, शिक्षानीति, ग्रामोद्योग जैसे विषय हों चाहें राजनीतिक अपराधियों 
को दंड देने का प्रश्न हो, सब लटके हुए है । शायद उसको उम्मीद है कि इन्हें जब तक लटकाए रखा 
जाएगा तब तक जनता उसकी ओर ताकती रहेगी, साथ ही जनता पार्टी की राज्य सरकारों मे मुख्यमंत्री 
और मंत्री पदों को लेकर चलनेवाली राजनीति भी राज्यों की जनता का ध्यान असल सवालों से हटाती 
रहेगी। हे रॅ 
राष्ट्रीय विपत्ति की घटना-आंध्र और तमिलनाडु की तवाही--को भो जनता पार्टी सरकार ने राजनीतिक 

लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहा है-शायद यह सोचकर कि उससे जनसाधारण का ध्यान आंध्र 
की कांग्रेसी सरकार के निकम्मेपन की ओर चला जाएगा। 

किंतु यहाँ वह गच्चा खा गई है। जनता पार्टी सरकार के नेताओं और पार्टी के नेताओं न आंध्र 
लौटकर जो वक्‍तव्य दिए हैं उन पर कोई विश्वास नहीं करता | यदि इन नेताओं का जनसाधारण 
कोई संपर्क होता तो उन्हे मालूम होता कि लोग जो प्रश्न पूछते हैं वह यह है कि जनता पार्टी 
नेता क्यों नहीं आंध्र में जाकर बैठते और राहत अर पुनर्वास का प्रबंध करते? 

चह काम राज्य का मामला है, यह सुनने के लिए कोई समझदार आदमी तैयार नहीं है-वह राष्ट्र 
का मामला है जिसे केंद्र और राज्य के कर्तव्य-क्षेत्र में बॉटकर सिर्फ निकम्मे राजनीतिक देख सकते 
ह। बातें चल रही हैं कि आंध्र को केंद्र शासन के अधीन कर दिया जाएगा। बिना केंद्र शासन के 
अधीन किए भी केंद्र तूफान की चेतावनी मिलने के बाद ही राज्य को कार्रवाई के लिए बाध्य कर 
सकता था और तूफान आने के वाद भी अपनी ओर से राहत का संगठन कर या करा सकता था। 
किंतु यदि आंध्र को केंद्र शासन के अधीन करना ही राहत का एकमात्र उपाय है तो यह आज और 
अभी क्यों नहीं किया जा रहा है-केंद्र सरकार यदि वह नहीं कर रही तो क्या इसलिए कि वह असफलता 
की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती? 

किंतु इन सब उदाहरणो से अधिक खतरनाक है जनता पार्टी सरकार का भितरघात संबंधी रुख। 

ऐसा आभास दिया जा रहा है मानो रेल कर्मचारियों की इयूटी के घंटे की समस्या का छिटपुट दुर्घटनाओं 
से कोई संबंध ही न हो और सभी घटनाएँ भितरघात की एक सुनियोजित षड्यंत्रमाला की कड़ियाँ 
हो। जिस सरकार के हाथ में खुफिया और जासूसी के विपुल साधन हों उसको यह कहने से पहले 
कि संगठित भितरघात हो रहा है, किसी संगठित भितरघात को पकड़कर जनसाधारण को आश्वस्त 
कर देना चाहिए था कि वह सो नहीं रही है-उसे आगे भी यह आश्वस्त करना होगा कि वह भितरघात 
की आशंका को फैलाकर अपनी अकर्मण्यता पर परदा नहीं डाल रही है। 


से 
से 
के 


[दिनमान, 25 दिसंबर 977. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे] 


॥977-78 : शक्ति-केंद्रों की राजनीति 


॥977 एक विचित्र वर्ष था। वह एक सर्वग्रासी भय के टूटने की चरमराहट से शुरू हुआ। फिर एक 
धमाका और भयमुक्ति का उल्लास, ये इसकी प्रकट विशेषताएँ रही । किंतु वास्तव में इसने उन सभी | 
आशंकाओं को, जो सुंसदीय लोकतंत्र के लंबे समय तक खोखले और डरावने बनते जाने के बाद एक | 
दिन जून 975 में वास्तविक हो गई थीं, बुहारकर अपनी गद्दी के नीचे छिपा दिया है। जनसाधारण | 
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को फिलहाल भरोसा है कि वर्तमान सरकार कम से कम खुलेआम तानाशाही नहीं ले आएगी। क्विं 
भातर ही भातर एसे लोग एक अज्ञात राजनीतिक उथल-पुथल के भय से चिंतित हं। उनकी चिंता 
का एक कारण यह भी है कि मार्च और जून के चुनाव के समय तो राजनीति में उनकी हिस्मेदारी 
थी, पर आज राजनीति फिर शिखर समझोतो और जोड़-तोड़ में इब गई है और जनमाधारण की उसमें 
हिस्सेदारी सिर्फ आगामी किसी चुनाव में मत देने तक सीमित रह गई है। सामान्य लोग सजग हैं, पर 
पार्टियों में न तो अपना प्रतिविंव व पा रहे हैं, न पार्टियों पर कोई दबाव डालने की स्थिति में रह गए 
हैं | वे चुपचाप देख रहे हैं कि मार्च के उनके हुकमी वोट के बावजूद किस तरह आज भी कांग्रेस 
और जनता पाटी का भविष्य एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। वावू जगजीवन राम जिन्होंने वर्ष के आरंभ 

खुद काग्रेस छाड़ दा थी, आज कांग्रेस के कुछ लोगों के बाहर जाने को अच्छा नहीं मानते | स्पष्टतया 
इसलिए कि कांग्रेस में जो परिवर्तन होगा उसकी परछाई की तरह जनता पार्टी में भी परिवर्तन होने 
की आशंका पदा हो जाएगी-इसका कुपरिणाम सबसे अधिक पुराने कांग्रेसियों को भुगतना पड़ेगा । 

कांग्रेस ने तीस साल तक एक न एक तरीके मे शासन चलाने का अधिकार अपने हाथ में रखा । 
सबसे नीचे के वर्ग की आशा को समझकर उसने ऐसे नारे दिए जिनसे वह आकृष्ट होता रहा, परंतु 
विकास कार्यक्रमों का लाभ शासक वर्ष को ही मिलता रहा | इसमें बड़े उद्योगपति, बढ़ते हुए भूमिपति 
खानदानी रईस और नौदौलतिए शामिल थे | इसी के समानांतर कांग्रेस पार्ट, जो इन लाभा के वितरण 
की प्रमुख प्रबंधक थी, पदों की लूट-खसोट में फंसती गई-इसे नियंत्रित रखने के लिए इंदिरा गाँधी 
ने सरकार और पार्टी दोनों में एकाधिकार क्रमशः बढ़ाया जिससे आंतरिक तनाव बढ़ते गए, यहाँ तक 
उनके जैसे व्यक्ति के पास नागरिक स्वतंत्रता का दमन ही आंतरिक तनावो का एकमात्र जवाब रह 
गया। 
दमन के राज में जाति, पेसा और कितावी विद्या के जितने शक्ति-केद्र परंपरा में ताकतवर चले 

आ रहे थे और आपस में मिलकर राजनीति में शासक दल का वर्चस्व बनाए रखे थे, वे सव और 
अधिक ताकतवर हुए और उन्होंने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पुरातनपंथी एवं विषमता-समर्थक विचारों 
को मजबूत किया । मार्च के आम चुनाव ने इन शक्ति-केंद्रों के केवल शीर्ष को अपदस्थ किया हैं। 
उस समय जनता की यही प्रथम आकांक्षा थी और इसकी पूर्ति के लिए जो दल जनता पार्टी के रूप 
में सामने आया था वह इस एक आकांक्षा के आधार पर ही संगठित हुआ था | इसमें आग कुछ करने 
और शक्ति का असंतुलन मिटाने के लिए इस पार्टी को अपने आपका बदलना होगा क्‍योंकि समाज 
आर्थिक उत्पादन पर समान अधिकार की आकांक्षा लेकर कोई दल इस समय इतना सक्रिय नहा 
कि वह इस पार्टी का विकल्प बन सके। 

इसके उलटे इस पार्टी के प्रमुख नेता अकसर कांग्रेस को अपना विकल्प घोषित करते हैं और 
यही नहीं, कामना करते हैं कि कांग्रेस भली-चंगी वनी रहे ताकि वह एक संसदीय विकल्प द सक | 
यह सोच दिखाता है कि जनता पार्टी में अपने को बदलने का इच्छा कहा न कहा हीं कांग्रेस के माथ 
जुड़ी हुई हे और उसके नेता कांग्रेस को अपना पार्टी जैसा ही मानते हैं। हो सकता है वे मानते हों 
कि इंदिरा गाँधी को छोड़ देने से कांग्रेस जनता पाटी जैसी पवित्र हो जाएगी। पर ऐसा हो जाए भी 
तो क्या जनता पार्टी का विकल्प जनता पार्टी से अधिक क्रांतिकारी किसी पार्टी को नहीं होना चाहिए? 
उसकी जैसी पार्टी को ही होना चाहिए यदि यह विचार और पार्टियों की यह एकरूपता ही ॥977 
की देन है तो कहना पड़ेगा कि भारतीय राजनीति पार्टियों में नई टूट और जाइ-तोई की राजनीति 
के दौर में फँस गई है जो कि मार्च के चुनाव में वोट देनेवाला का मशा नहा था। कांग्रेस को हराने 
के लिए प्रतिबद्ध विराट समुदायों के दृश्य के बाद वर्ष के अंत में अब हम जा दृश्य दल रहे हैं वह 
सत्तासीन नेताओं का अपने लिए नए समर्थक तेयार करन का प्रयत्न प्रदर्शित करता है जो वाटा का 
नियंत्रित कर सकें और कांग्रेस पार्टी के परंपरागत शक्ति-केंद्रों से भिन्‍न हों। उदाहरण के लिए. बड़े 
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किसानों को उद्योग में प्रविष्ट कर एक नए ढंग का राजनीतिक आधार बनाया जा सकता है। क्षेत्रीय 
पार्टियों के उदय में और दक्षिण के ऐसे संभव गठबंधनों में, जो उत्तर की निर्णायक शक्ति को संतुलित 
कर सके, नए राजनीतिक तत्त्व अवश्य दिखते हैं परंतु, चूँकि संसदीय लोकतंत्र के अनुसार हे प्रधानमंत्री 
चुनने की ताकत उत्तर के हाथ में ही है, ये भी दिल्ली पर कब्जा रखने की राजनीति प समा जा 
मकते हैं। भारत की जनता के वहुलांश को उसके आर्थिक-राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए तो 
किसी और ही संगठन की जरूरत होगी जिसे दुर्भाग्य से न ॥974 के आंदोलन हिज दिया है, न 
१977 के आम चुनाव ने। ।978 संगठन के संकट का वर्ष होगा इसमें संदेह नहीं, परंतु इसी दौर 
में जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के विकल्प के योग्य राजनीतिक तत्त्वों के संगठित नहीं तो कम से 
कम मुखर होने की आशा की जा सकती है। इतना भी आज की परिस्थिति में नवनिर्माण की ओर 
एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जाएगा | 


[दिनमान, । जनवरी 978. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


इंदिरा पार्टी और जनता पार्टी 


इंदिरा गाँधी का एक नई पार्टी बनाना एक खतरनाक घटना है । इसमें फासीवाद के आसार दिखाई 
देते हैं। सूचनामंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने दूर तक देखकर जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है वह अर्थमय 
है। उन्होंने कहा है कि जनता पार्टी के संकीर्ण स्वार्थ की और आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टि 
से कांग्रेस की टूट का स्वागत भले ही किया जाए, कुल मिलाकर राष्ट्रीय संदर्भ में यह दुर्भाग्य की 
बात है। कांग्रेस का बँटना राष्ट्रीय राजनीति के लिए अच्छा न होगा | 

इस नई पार्टी के बनने को ज्यादातर लोग केवल कांग्रेस के संदर्भ में देख रहे हैं। इसलिए वे 
जो बातें कह रहे हैं वे अधूरी ही हैं। कहा गया है कि राष्ट्रीय जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका रखनेवाली 
कांग्रेस को इंदिरा गाँधी ने तोड़कर अच्छा नहीं किया | इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे 30 
बरस में कथनी और करनी में निरंतर भेद रहने से कांग्रेस पार्टी में न्यस्तर-स्वार्थो की घुसपैठ और उनके 
बीच सत्ता की छीना-झपटी हुई ही न थी और पार्टी वैसी की वैसी महान बनी हुई थी। यह पार्टी तो 
लोकतंत्रीय पद्धतियो से लगातार विहीन होती चली जा रही थी और 975 में दो-चार को छोड़कर 
इसके सभी सदस्यों का इंदिरा गाँधी की तानाशाही में शामिल हो जाना इसके पतन के कारण ही संभव 
हुआ था। इसलिए अब जो टूट हुई है वह तानाशाही को बढ़ावा देनेवाली और सिर्फ सत्ता के लिए 
जीनेवाली पार्टी की स्वाभाविक नियति है, श्रीमती गाँधी की सनक नहीं। इसी तरह यह तर्क कि श्रीमती 
गांधी के साथ संख्या का बल बहुत कम है, यथार्थ होते हुए भी एक कितावी तर्क है क्योंकि उनकी 
तानाशाही को राजनीति में एक मान्यता के रूप में एक बार स्थापित किया जा चुका है। खुलेआम 
तानाशाही का नारा देनेवाले लोग आज फिर वे ही नारे दोहरा रहे हैं। इन्हें सरकार की शक्ति प्राप्त 
नहीं है तो अवश्य ही पूँजी, जाति, जमीन और उद्योग की शक्ति प्राप्त होगी और उसके सहारे ये चुनाव 
में जनता से अपने पक्ष में वोट लेने की कोशिश करेंगे। 

कांग्रेस और उसका अनुसरण करनेवाले दल सब नागरिकों की बरावरी और लोकतंत्र का समर्थन 
करके जनता से अधिकार मागते रहे हैं। ये सिद्धांत सत्ता की राजनीति करने के लिए आवश्यक प्रचार 
साधन बन गए हैं कितु सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में जन्म के आधार पर गैरबरावरी और जाति 
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हैं। चुनाव इन तत्त्वां को आर्थिक साधनां पर अपना अधिकार बनाए रखने का अवसर देता है। 975 
के शुरू होते-हीते पार्टियों ने राजनीति को सत्ता की जोड़-तोड़ और चुनाव के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित 
कर दिया था और आर्थिक साधनों पर अधिकार बदलने की राजनीति अगर कहीं रह गई श्री तो बढ़ 
धुर वामपंथ में या राजनीतिक दलों के बाहर विहार के आंदोलन में थोड़ी-बहत थी। मार्च 977 के 
बाद जनता पार्टी ने चुनावों के बीच संघर्ष और रचनात्मक कार्यों के द्वारा जनता के साथ संबंध बनाने 
और अपने को पूरी तरह एक सरकारी पार्टी न बनने देने का कितना कम प्रयत्न किया है, इसका प्रमाण 
इंदिरा गाँधी की, छोटी ही सही, तानाशाही पार्टी का खुलेआम प्रकट होने में मिलता है। जाहिर है कि 
जनसाधारण को तानाशाही के उन्मूलन में जनता पार्टी ने इतना अधिक शामिल नहीं क्रिया कि इंदिग 
गाँधी और उनके प्रतिक्रियावादी समर्थकों को उसका डर होता | लगता है कि उन्हें विश्‍वास है कि जनता 
पार्टी जनसाधारण के साथ सिर्फ चुनाव का रिश्ता रख पाएगी और उस मैदान में जाति, पेसे और डंडे 
का खेल इंदिरा गाँधी उसके साथ निर्भर होकर खेल और जीत सकती हैं। निस्संदेह इंदिरा गाँधी ने 
पहल करके जनता पार्टी को अपने गठन के मामले में इंदिरा पार्टी के प्रभावों का अनुसरण करने को 
बाध्य कर दिया है। यद्यपि वरिष्ठ नेताओं ने विश्वास प्रकट किया है कि जनता पार्टी में कोई फूट 
नहीं होगी, तो भी इस तथ्य से आँखें मूँद रखना व्यर्थ है कि 974 जैसी राष्ट्रव्यापी आंदोलन चेतना 
के अभाव में जनता पार्टी दिन-ब-दिन कांग्रेसी जेसी होती जाने को अभिशप्त है। जितनी वह सरकार 
के साथ अधिकाधिक एकरूप होती जाएगी, उतनी ही देर उसे जनता की आकांक्षाओं ळा मंच वनने 
में लगेगी। 
वास्तव में इंदिरा गाँधी का एक पार्टी बना सकना जनता पार्टी के मोर्चे पर विफल होने का प्रमाण 
है। आनेवाले दिनों में तानाशाही के विरुद्ध जनसाधारण की लड़ाई और तेज होने से ही इंदिरा पार्टी 
को बांधा मिल सकती है; राजनीतिक दलों की आपसी जोड़-तोड़ के भरोसे तानाशाही का मुकाबला 
नहीं किया जा सकता। भारतीय समाज की कमजोरियों को बढ़ाकर ही इंदिरा गाँधी ने अपनी तानाशाही 
स्थापित की थी | यदि उन्हें आज भी आशा है कि इन्हीं कमजोरियों के सहारे वह फिर एक बार एक 
संगठन बना सकती हैं तो इसके पीछे अवश्य ही यह विश्वास भी होगा कि सभी राजनीतिक दल एक-मे 
पतित हैं और पैसे क्रे बूते उनका दल एक बार फिर जनसाधारण को भ्रम में डाल सकता है। इसलिए 
उनके प्रयलों का उत्तर जोड़-तोड़ नहीं बल्कि औरों से भिन्न प्रकार के दल का निर्माण ही है। अब 
भी बहुत देर नहीं हुई है और जनता पार्टी यदि अपने भीतर से एक नए दल के संगठन की परिस्थिति 
पैदा करे तो तानाशाही के खिलाफ जनता को अपनी लड़ाई जारी रखने में मदद मिल सकती है। 


[दिनमान, संपादकीय, 8 जनवरी 978. असंकलित] 


मॅझोले होने का महत्त्व 


श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने जनता पार्टी के उम्र के अनुसार मँझोले दर्जे के नेताओं और कार्यकर्ताओं 
का आह्वान किया है कि सामने आएँ और देश को जो अपेक्षाएँ जनता पार्टी से हैं उन्हें पूरा कर दिखाने 
के अलावा “कांग्रेस विभाजन से जो खतरा पैदा हुआ है उसका सामना करने के लिए गंभीरतापूर्वक 
सोचकर, मिलकर टीक-ठीक योजना बनाएँ |” 

दिनमान से एक विशेष भेंट में उन्होंने कहा : “हमने दस महीने गँवा दिए; नेतृत्व इस भय से 
आक्रांत रहा कि कोई तत्त्व पार्टी पर हावी न हो जाए, इसलिए आज की स्थिति यह है कि पार्टी तो 
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खडी हई हो नहीं है। नहीं तो सरकार बनने के तुरंत वाद यदि जनता के सामने आते और तदर्थ समितियाँ 
बनती तो एक करोड़ सदस्य बनाना कठिन नहीं था। नेतृत्व को मन में भव EE पार्टी संगठित 
करनी चाहिए । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पार्टी पर हावी हो जाएगा, यह भय निराधार है क्योंकि न तो 
उसकी रुचि सत्ता में है और न वह सत्ता के लिए प्रयलशील है | > कर 

नेहरू के बाद इंदिरा आई थीं और उनके बाद देश चाहता था कि और भी नई पीढ़ी व्य ३ 
संगठन में आए पर इतिहास के अपने कारण है जिनसे हमें आज क में दो पीढ़ी लाळे नेताओं 
का नेतृत्व मिला है । जनता पार्टी के 'मँझोले' नेताओं को दो पोढियो का अतर समझना चाहिए और 
'ब्रिमूर्ति' को साथ रखकर (त्रिमूर्ति कौन? : मोरारजी, जगजीवन राम, चरणसिंह) सत्ता और संगठन दोनों 
को ऐसे प्रोलाहन देना चाहिए कि वह जनता की अपेक्षाएँ पूरी कर सक | रवी प 

श्री अटलविहारी वाजपेयी ने चिंता प्रकट की कि जनता पार्टी | इस समय मौलिक प्रश्नों पर 
कोई बहस नहीं चल रही है। “बहस है तो वहाँ कौन मुख्यमंत्री हो” ऐसे प्रश्नों पर है। “इसका मतलव 

यह होता है कि लोगों का सारा ध्यान सरकार की तरफ चला गया है। उसे वहाँ से हटाकर समाज 
की ओर मोड़ना और पार्टी को परिवर्तन का सक्षम साधन बनाना आज समथ की माँग हे ।” दस महीने 
बेकार गँवा देने की एक बार फिर शिकायत करते हुए उन्होंने चेतावनी दी : “अब भी यदि पार्टी 
भे अपना संगठन नहीं बनाया तो पार्टी के लिए तो बुरा होगा ही, लोकतंत्र के लिए भी बुरा होगा-हालत 
यह है कि जनता पार्टी की सार्वजनिक सभा दिल्ली में चुनाव के आठ महीने बाद हुई। प्रमुख लोग 
सत्ता में चले गए और फाइलों से जूझ रहे हैं। देश की तकदीर कहीं दफ्तरो में बनती है? 
कांग्रेस के विभाजन से खतरा क्‍या पैदा हुआ है? “यह कि दोनों कांग्रेसों में कहीं होड़ न बढ़ 
जाए कि जनता पार्टी का सबसे बड़ा विरोधी कौन है। इससे आशंका है कि दोनों अतिरेकवादी नीतियाँ 
चलाने लगें, हुल्लडबाजी को प्रोत्साहन देने लगें और सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में पड़कर विघटन 
की राजनीति चलाने लर्गे |” 

इंदिरा कांग्रेस चलेगी या नहीं? “इसका उत्तर इस पर निर्भर है कि रेडी कांग्रेस केसी चलती है। 
ये बूढ़े नेता काम नहीं कर पाएँगे, यही तो डर है। पर इंदिरा के लिए सफल होना कठिन है क्योंकि 
उनके पास सत्ता नहीं और उन्हें आपत्काल का पाप ढोना है और ढो रही हैं।” 

“कांग्रेस के एक तो टुकड़े हो गए हैं, दूसरे उसकी विश्वसनीयता बैसे भी घटी है। इससे यदि 
जनता पार्टी में लोगों की आशाएँ पूरी करने की क्षमता नहीं आती तो डर है कि देश में अराजकता 
की स्थिति न पैदा हो जाए।” 

'पार्टी में बहसें चलनी चाहिए,” उदाहरण के लिए किन विषयों पर? “जैसे यह कि विकेंद्रीकरण 
का क्या रूप होगा। पंचायतें नाममात्र को रह गई हैं| सहकारिता सब जगह सफल नहीं रही है| तब 
क्या व्यवस्था बनाएँ? जनता पार्टी के संसद सदस्य अपने-अपने चुनाव क्षेत्र से एक-एक प्रोजेक्ट लेकर 
क्यों नहीं दिखाते कि विकेंद्रीकरण यों हो सकता है। अभी तो उनकी दशा यह है कि कहीं दंगा हो 
जाए तव भी नहीं पहुँचते |” 

श्री अटलबिहारी वाजपेयी के अनुसार दस महीने गँवा देने की एक बड़ी गलती तो हुई ही है, 
एक और बड़ी गलती हुई है कि “संपूर्ण क्रांति की चर्चा ने जनता में आशा जगाई थी। पर जब चुनाव 
का वक्त आया तो संपूर्ण क्रांति का झंडा उठानेवाले टिकटों की दौड़ में शामिल हो गए। अब जनता 
को यह समझाने के लिए भी लोग नहीं आते कि क्रांति नहीं आई है, चुनाव के जरिए शांतिपूर्ण परिवर्तन 
हुआ है। समाज-परिवर्तन तो हमें अभी करना है और हम करेंगे।” 

974 के आंदोलन ने जागरूकता दी है कि समाज-परिवर्तन करना है और एक नौजवानों का 
वर्ग दिया है जिसे ठीक नेतृत्व मिले तो वह जूझने-मरने को तैयार है। वह चुनाव के बाद भटक रहा 
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जूझने-मरने का क्या मतलव है? “यही कि पट का लाभ छोड़कर रचनामक काम में लगना |” 
विद्यार्थी, अध्यापक नोकरीपेशा सभी, उदाहरण के लिए साक्षरता का काम तो हाथ में ले ही सकते 
है और पूरे वक्त काम करनेवाला के रहने-सहने के खर्च का प्रवंध भी असंभव नहीं है। काम करनेवाले 
को कभी इसकी कमी नहीं रही | रा.स्व.सं. में तो हमारा अनुभव है कि कार्यकर्ताओं की कमी हो सकती 
है पर साधन की नहीं, साक्षरता बढ़ने का असर देश की उत्पादनशीलता और योग्यता पर इतना अच्छा 
पड़ेगा कि बहुत वड़ा अंतर हो जाएगा | पर जब कोई प्रमुख आदमी इस काम को हाथ में ले तभी 
न!” 


[दिनमान, 22 जनवरी 978. असंकलित] 


राष्ट्रपति की भाषा 


राष्ट्रपति ने प्रथानुसार 26 जनवरी के एक दिन पहले राष्ट्र के नाम संदेश दिवा | वह संदेश क्या था, 
चेतावनी थी-वल्कि चेतावनी भी नहीं धमकी थी। उन्होंने कहा : राष्ट्रहित के विरुद्ध किसी तरीके 
मे काम करते हुए पाए जानेवाले हर आदमी पर फुर्ती मे सख्त कार्रवाई की जाएगी | उनका कहना 
था कि कुछ पथभ्रप्ट और विक्चुव्ध समुदाय यह मानने की गलती न करें कि वें हम सब कानून मे 
इरनेवाले वाकी नागरिकों को अपनी मुट्ठी में रख सकते हैं। 

यह भाषा सुनी हुई जान पड़ती है | दिमाग पर विना ज्यादा जोर डाले हमें याद आ जाएगा कि 
हम 974 के जनजागरण के दिनों में इंदिरा गाँधी की सरकार के मुँह से मुना करते थे। इसके पहले 
भी इस राजनीतिक भाषा का विकास जारी था। ऐसी भाषा जो कुछ को पथभ्रष्ट और बाकी को कानून 
से डरनेवाली बताती है, जब सरकार के मुँह से सुनी जाए तो मान लेना चाहिए कि पथभ्रष्ट की परिभाषा 
संभवतः उसकी पुलिस या सत्ताधारी राजनीतिक दल ने की है। यह इसलिए स्वतःसिद्ध है कि कानून 
माननेवाले की परिभाषा तो यही दोनों करते हैं। इसके विपरीत, जनता कानून को उसी हद तक अवध्य 
मान सकती है जिस हद तक वह अन्याय का प्रतिकार करता हे | अन्याय और अत्याचार को संरक्षण 
देने के लिए कानून का उपयोग जहाँ हो रहा हो, वहाँ उसका विरोध जनता का जन्मसिद्ध अधिकार 
है। आशा की जानी चाहिए थी कि राष्ट्रपति भी यही मानते होंगे। किंतु उन्होंने इस शब्दावली का 
उपयोग करके यह दिखाया है कि जनता और सरकार का रिश्ता जो जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने 
के चलते नीरोग होना आरंभ हुआ था, फिर अस्वस्थ हो चला है। प्रशासन में फुर्ती से सख्त कार्रवाई 
करने से सरकार को कोई नहीं रोकता। किंतु जब सरकार यह कार्रवाई करने की गणराज्य दिवस पर 
घोषणा करती है तो वह हरिजनों पर आक्रमण करनेवाले, भूमिहीन खैतिहरों का हक छीननेवाले, मुनाफाखोरी, 
जखीरेवाजी और भूसखोरी करनेवाले तत्वों का नाम नहीं लेती, व्यापक विशेषण इस्तेमाल करती है-- पथग्रष्ट 
और असंतुष्ट समुदाय । राष्ट्रपति की भाषा में ऐसे समुदाय कौन हैं, इसका जो थोड़ा-बहुत संकेत मिलता 
है, वह जनसाधारण को और भी आतंकित करनेवाला है | वह कहते हैं : “क्षितिज पर अनेक समस्याएँ 
मँडरा रही हैं। हमें साहस और आत्मविश्वास से उनका मुकाबला करना चाहिए। हमारे समाज में कुछ 
निराश और हताश तत्त्व हैं जो हमारे जीवन के लोकतंत्रीय सिद्धांतों की जड़ काटकर हमारे सर्वधर्मसमभावी 
समाज का ताना-बाना ही नष्ट कर देना चाहते हैं| हममें से हर एक को जहाँ उचित मंच पर अभिव्यक्ति 
की स्वाधीनता का अधिकार है, वहाँ जिस-तिस सवाल को सड़क पर ले आने, गुप्त आवेगों को उत्तेजित 
करने, कानून और व्यवस्था का अनादर सिखाने और हिंसा भड़काने की इजाजत किसी को नहीं दी 
जा सकती | हलका-सा भी बहाना मिलने पर उत्तेजनालक कार्रवाई द्वारा अकारण मुठभेड़ करने की 
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नीति एक चुनौती है जिसका स्वतंत्र देश के नागरिकों की हैसियत से हमें दृढ़ता से सामना करना होगा (0 

इसे सुनकर सभी जनवादी और समाजवादी विचार के समर्थक यही नतीजा निकाल सकते हैं कि 
सरकार के 'निराश और हताश', 'हमारे लोकतंत्रीय जीवन', 'जिस-तिस सवाल', 'न्याय-व्यवस्था के लिए 
अनादर' आदि शब्दों के दायरे में सभी प्रकार की असहमति, आंदोलन और संगठनात्मक कार्य शामिल 
कर लिए गए हैं। व 

ऐसा नतीजा निकालना गलत न होगा। निस्संदेह कोई और नतीजा निकल भी नहीं सकता | किस 
तरह की मुठभेड़ या किस तरह की निराशा या हताशा समाजवादा परिवतन के लिए अनुपयोगी है 
या मानवविरोधी समाज की रचना में सहायक है और हमारी लोकतंत्रीय जीवन पद्धति में 'हमारी' से 
कया अभिप्राय है, यह तो केवल जनता ही तय कर सकती है । जनता के राजनीतिक संगठन अपनी 
विचारधाराओं, नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम में समाज में एक बहस हमेशा यही तय करने के 
लिए चलाते रहते हैं या उन्हें रहना चाहिए कि असहमति और आंदोलन के परिवर्तनकारी स्वरूप क्या 
ह| यह बहस बंद कराके इस पर अपना फैसला देने को उत्सुक सरकार लोकतंत्र के लिए खतरे ही 
पैदा कर सकती है। उसी तरह उचित मंच भी कौन-से हैं, और किस समय कोई मंच निकम्मा हो जाता 
है और एक नया मंच खोजना होता है, यह भी जन-आंदोलन या उनका सूत्र-संचालन करनेवाले दल 
ही तय करते हैं और करेंगे, और अपने फैसलों की सार्वजनिक समीक्षा के लिए तैयार भी रहते हैं। 
जहाँ तक 'हर मामले को सड़क पर ले आने' का सवाल है, इतनी ही टिप्पणी काफी होगी कि सब 
मामलों के निचोड़, तानाशाही के मामले को 974 से 977 के दौरान सरकार के यहाँ अर्जियाँ दे-देकर 
जनता ने नहीं निपटाया था। 

राष्ट्रपति के भाषण की इस भाषा ने वास्तव में एक बार फिर यह सोचने को उत्साहित किया 
है कि लोकतंत्रीय जीवन-पद्धति जैसे शब्दों की परिभाषा सरकार के हाथ में संपूर्ण रूप से नहीं छोड़ी 
जा सकती। ऐसी स्थिति स्वीकार कर लेने पर हमें यही भाषा सुनने को मिलेगी जिसमें जनता का उत्साह 
बढ़ाने जैसी कोई बात नहीं होगी, उसे आतंकित करनेवाली यह शंका ही होगी कि उसके किसी भी 
आंदोलन को कुचल देने योग्य आंदोलन मानने के लिए सरकार जनता के दबाव से मुक्त होकर अपने 
को स्वतंत्र अनुभव कर रही है। हो सकता है कि, जैसा इंदिरा गाँधी सरकार के ऐसे ही वक्तव्यों से 
हुआ करता था, समाज के विभिन्न वर्ग भ्रम में पड़कर अपने को समझाने लगें कि राष्ट्रपति की यह 
चेतावनी हमारे लिए नहीं, किसी और वर्ग के लिए-बहुत करके हमारे विरोधियों के लिए है। किंतु 
यह एक भूल ही होगी। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह समझना कि इमर्जेसी और वंध्याकरण 
क्रमशः प्रतिक्रियावादियो और मुसलमानों के लिए थे, बहुत बड़ी भूल साबित हो ही चुका है। 


[दिनमान, संपादकीय, 5 फरवरी 978. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


जयप्रकाश और जनता 


दक्षिण के और पूर्व के राज्यों के चुनाव आज की शिखर राजनीति के लिए इतने महत्त्वपूर्ण हो उठे 
'' हैंकि राष्ट्रपति के गणराज्य दिवस संदेश तक में उनको खुल्लमखुल्ला जगह मिल गई है। उधर जयप्रकाश 
| नारायण ने गाँधी बलिदान दिवस के लिए अपने संदेश में इनका जिक्र तक नहीं किया है। इससे दीखता 
' है कि जयप्रकाश नारायण के मन में राजनीति की धारणा जनता पार्टी की धारणा से कुछ भिन्न ही 
है | उन्होंने यह देखकर निराशा प्रकट की है कि हर गाँव और मुहल्ले में लोक समिति बनाने का आंदोलन 
चला नहीं | इस आंदोलन को वह जनता पार्टी सरकार बन जाने के बाद जनता की अभिव्यक्ति संगठित 
560 / रघुवीर सहाय रचनावली -4 रचनावली 


t 
| 
| 


जि 


निर्वाचित प्रतिनिधियों पर अंकुश रखने की ज़रूरत और उनके निकम्मे सावित होने पर उन्हे वापस 
अशात क अधिकार की वात दोहराई थी | 30 जनवरी के संदेश में उन्होंने यह वात नहीं दोहराई | लेकिन 
उनका चिता से स्पष्ट हे कि वह जनता पार्टी को जनता की अभिव्यक्ति पर एकाधिकार नहीं देना चाहते | 
अवश्य यह देख रहे होंगे कि क्रांतिकारी राजनीतिक अभिव्यक्ति के लिए जनता पार्टी के पास हिम्मत 
नहीं बची है और लोकतंत्र के लिए यह चिंता की बात है 

लोक समितियाँ बनाने के आंदोलन की विफलता का रहस्य स्वयं जयप्रकाशजी के संदेश के कुछ 
वाक्यों से प्रकट हो जाता है | उन्होंने कहा हे कि लोक और विशेष रूप से मध्यवर्ग सव काम सरकार 
पर छोड़कर केवल शिकायत करने लगे हैं और जब तक लोग ऐसे मामलों में रोजमर्रा दिलचस्पी नहीं 
लेंगे जो उनके तात्कालिक स्वार्था से परे हों, स्वाधीनता सुरक्षित नहीं रहेगी। आगे चलकर वह कहते 
हैं : "वड़ा भारी खतरा यह है कि आज कुछ नौकरीपेशा लोग, कुछ मजदूर यूनियनवाले, कुछ विद्यार्थी 
राष्ट्रीय हित भुलाकर अपनी वर्गगत माँगें उठाने लगे हैं।” स्पष्ट है कि ये लोग पहले से ही इतने संगठित 
हैं कि स्वाधीनता और लोकतंत्र को केवल ये ही इस्तेमाल कर सकते हैं और तात्कालिक स्वार्थ से परे 
के मामलों की कोई भी सही परिभाषा यदि हो सकती है तो वह इन लोगों को स्वीकार न होगी क्योंकि 
वह इनके स्वार्थ की कटौती करके उन लोगों के स्वार्थ को मान्यता देगी जिन्हें इन्हीं संगठित लोगों 
ने वंचित रखा है | इन्छ वंचित रखने से ही इनके संगठनों -का वर्तमान स्वरूप बना रह सकता है। इन 
वर्गों को लोक समितियाँ बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती : एक तो इसलिए कि ये सरकार 
के यों भी निकट हैं-और आज नहीं हुए हैं, कांग्रेस के जमाने से रहे हैं और कांग्रेस के हारने के 
बाद भी हैं क्‍योंकि चुनाव इंदिरा गाँधी के विरुद्ध था, समृद्ध वर्गों के विरुद्ध नहीं | दूसरे यदि लोक 
समितियों में वंचित वर्गों के आने की कोई संभावना हो भी-और वह केवल वहीं हो सकती है जहाँ 
उन्होंने समाज में अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया हो-तो उस संभावना को समाप्त करना ही समृद्ध 
वर्गों का उद्देश्य होगा। 

लोक समितियाँ यदि जनता के मंच और संगठन का दायित्व निवाहें भी तो अंततः एक नए दल 
को समर्पित होने से वे वच नहीं सकती । किंतु इस बीच यदि वे एक समाजवादी राजनीतिक शक्ति 
की रचना में सहायक हों तो वह भी वर्तमान राजनीति की पुरातनपंथी आक्रामकता रोकने में एक महत्त्वपूर्ण 
योगदान होगा। यह कल्पना नहीं की जा सकती कि लोक समितियाँ वर्तमान सत्ताधारी दल से सहयोग 
के आधार पर काम करेंगी और एक नया राजनीतिक विकल्प बनाने में सहायक भी होंगी। उन्हें राष्ट्रीय 
हित की और स्वाधीनता की परिभाषा भी वदलनी होगी। राष्ट्रीय हित केवल कुछ परिपुष्ट वर्गों का 
हित माना जाता है और स्वाधीनता भी उन्हीं के लिए आवश्यक मानी जाती है। इस विषम व्यवस्था 
को नीचे से बदलना चाहनेवाली शक्तियाँ इसी व्यवस्था को कायम रखनेवाली शक्तियों के साथ सहयोग 
कैसे कर सकती हैं? 

जयप्रकाश नारायण ने कहा : “व्यवस्था के टूटने और अराजकता फैलने का फायदा उठानेवाले 
तत्त्व समाप्त नहीं हुए हैं। वास्तव में वे फिर से अपने को तैयार कर रहे हैं और फाशी राजनीति फैला 
रहे हैं। वे वही तत्त्व हैं जो 9 महीनों तक देश को गुलाम बनाए हुए थे। केवल जनता ही फाशीवाद 
के इस तत्त्व से देश को बचा सकती है।” आशा है कि उनका यह कहना ऐसे तमाम लोगों को देर 
से सही लेकिन यथेष्ट रूप से सचेत कर देगा जो इंदिरा गाँधी की पराजय को समाजवादी आंदोलन 
की सबसे बड़ी उपलब्धि मानकर बैठ रहे थे। किंतु जो वात जयप्रकाश नारायण ने अपने संदेश में 
नहीं कही है वह यह है कि फाशी राजनीति का विरोध जनता पार्टी सरकार की नीतियाँ नहीं कर रही 
हैं। यहाँ तक कि आगामी चुनाव के लिए इन्ही तत्त्वां के साथ, जिनका उल्लेख जयप्रक्राशजी ने किया 
है, जनता पार्टी ने बहुत-से समझौते किए हैं। इन समझौतों की शृंखला मार्च और जून '77 के चुनावों 


स्ककिपान के संपादकीय, वृत्तांत और टिप्पणियाँ / 567 


करने में सक्षम मानते थे | केंद्र में जनता पार्टी सरकार बनने के कुछ समय बाद आकाशवाणी मे न्हानि 


न शन्‍शन्‍नन्‍श््श््शस्‍क्‍स्‍ओ 


किस 


में उम्मीदवार खड़े करने से ही शुरू हो गई थी। इस दशा में लोक समितियाँ, जिनके लिए जयप्रकाशजी 
कभी यह चाहते थे कि वे जनता के प्रतिनिधि चुनाव में भेजने का माध्यम बनें, चुनाव के बाहर समाज-परिवर्तन | 
की चेतना जिंदा रखने के कर्तव्य को क्या जनता पार्टी के साथ मान्यताओं का संघर्ष छेड़े बिना पूरो | 
कर सकती हैं? 


[दिनमान, संपादकीय, 2 फरवरी 978. असंकलित] 


मुख्य बात क्या है | 
| 


श्रीमती गाँधी ने आपत्कालीन स्थिति के वारे में हाल में कई वक्तव्य दिए हैं। वह कई बार कह चुकी 
ह कि आपत्कालीन स्थिति उन्होंने तब लागू की थी जब देश को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं 
रह गया था, अब यह कहा है कि जीवन के सब क्षेत्रों में व्यवस्था लाने के लिए इमर्जेसी लगाई गई 
थी मगर मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रीय हित को भुलाकर उससे मिली हुई ताकत को अपने स्वार्थ साधने में 
इस्तेमाल किया। एक और जगह उन्होंने कहा है कि वह तानाशाह नहीं थीं, होतीं तो मार्च 977 
में चुनाव न कराती। 
इस अंतिम दावे को सुनकर ॥962 में चीनी संघर्ष के वाद श्रीमती गाँधी के कुछ भाषणों की 
याद हो जाती है। उस समय वह यह कहती घूमती थीं कि मेरे पिता यदि चाहते तो 947 में तानाशाह 
बन बैठते। वही भारत में लोकतंत्र लाए। इस पर देश के लोगों को उनका कृतज्ञ होना चाहिए, न 
क्रि उनकी आलोचना करनी चाहिए-जैसी कि उस समय उनकी अदूरदर्शी विदेश और रक्षा नीति को 
लेकर हो रही थी। पर यह समझने के लिए कि इमरजैंसी लागू करना क्यों इंदिरा गाँधी के सामने एकमात्र 
रास्ता रह गया था, हमें इंदिरा गाँधी और उनकी पार्टी के आपसी रिश्तों के इतिहास को समझना होगा। 
नेहरू ने पार्टी के भीतर सोवियत-समर्थक और सोवियत-विरोधी दो गुट तैयार कर रखे थे। और ये 
उनके मंत्रिमंडल में भी थे। इसके अलावा वह समय-समय पर, जैसा कामराज योजना की मिसाल से 
मालूम होता है, पार्टी में अदल-बदल किया करते थे। इन दोनों तरीकों से वह अपनी शक्ति का संतुलन 
बनाए रखते थे। किंतु पार्टी को इस तरह अपने अधीन रखने की सुविधा परिस्थितियों ने ।967 तक 
खल कर दी थी। हुआ यह था कि गरीबों की रक्षा के और योजना के लाभो से उनका जीवन-स्तर 
उठाने के कांग्रेसी वायदे उस वक्त तक बिलकुल खोखले साबित हो चुके थे। इसलिए यह खुलेआम 
कहकर कि में जनता से कोई वायदा न करूँगी, इंदिरा गाँधी ने 967 से लेकर 977 के बीच पार्टी 
को खुल्लमखुल्ला अपने एकछत्र शासन के अधीन किया। निर्वाचित मुख्यमंत्रियों की निर्णय-शक्ति और 
स्वाधीनता को एक सर्वसत्तावादी पार्टी जैसे तंत्र द्वारा कुंठित किया। परंतु पार्टी का लोकतंत्री मुखौटा 
बनाए रखा। धीरे-धीरे निर्णय के सभी अधिकार उन्होंने अपने हाथ में केंद्रित कर लिए। यह सश्रात 
वर्गों को बहादुरी दिखाई देती थी मगर थी वह असल में राजनीतिक कायरता | जिस पार्टी का तंत्र 
बिना इंदिरा गाँधी की इच्छा के हिलडुल भी नहीं सकता था वह कोई बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल 
के सामने देश को एक स्वस्थ लोकतंत्रीय उत्तर कहाँ से दे सकता था? इस तरह श्रीमती गाँधी ने इमर्जेसी 
देश को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी पार्टी में सुधार के सब रास्ते बंद कर देने के बाद उल्लल 
असहाय स्थिति में अपनी जान बचाने के लिए लगाई थी। 
आज बहुत-से वर्गीय पढ़े-लिखे लोग मानने लगे हैं कि साधारण जनता इमर्जेंसी के लिए इंदिरा. 
गाँधी को हमेशा दोष नहीं देती रहेगी । शायद वे ऐसा यह मानकर सोचते हैं कि जनसाधारण देश में 


562 / रघुवीर सहाय रचनावली -4 रचनावली 


पार्टी व्यवस्था के विकृत सर्वसत्तावादी रूप ग्रहण करने के इतिहास को याद नहीं रखेंगे और यह भूलकर 
कि इंदिरा गाँधी उस इतिहास की सबसे मुख्य पात्र थीं केवल यह समझते रहेंगे कि वह एक भली 
व्यक्ति थी जिनसे कुछ भूलें हो गई--जैसे संजय को बढ़ाने की भूल | मानो सिर्फ यह भूल न की होती 
तो देशवासियों की जान और आज़ादी पर आज भी कब्जा किए रहतीं। ऐसे दासवुद्धि शिक्षितों के जवाब 
में जरूरी है कि इमर्जेंसी लागू होने के पीछे पदलिप्सा जैसी 'व्यक्तिगत' विकृति के मूल में जाकर पार्टी 
व्यवस्था की 'ऐतिहासिक' विकृति को पहचाना जाए। जब श्रीमती गाँधी कहती हैं कि मैंने देश को 
सुधारने के लिए सत्ता केंद्रित की थी कितु मुख्यमंत्रियो ने उसे निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया 
तो वह बहुत बड़ा झूठ तो बोल ही रही हैं, अपने तर्क के विरुद्ध एक प्रबल तर्क भी उपस्थित कर 
रही हैं। कभी कोई नेता देश को सुधारने का उपाय अपने हाथ में सब सत्ता केंद्रित करना बताएगा 
तो उसके छोटे-छोटे अनुयायी उसे इस शर्त पर ही वना रहने देंगे कि वे उस व्यक्ति की सत्ता का अपने 
निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करें। इमर्जेसी लागू करना जिस व्यक्ति के सामने एकमात्र रास्ता रह 
गया हो तो बह देश की राजनीतिक व्यवस्था को अवश्य ही इतना बिगाड़ चुका होगा कि उसे एक 
महान नेता तो नहीं ही माना जा सकता | उसके ऊपर कुछ 'ज्यादतियो' का नहीं, निर्माण की राजनीति 
में असफल होने का दोष लगाना चाहिए | जहाँ तक लोकतंत्र पर चुनाव कराने के एहसान का सवाल 
है, वह केवल एक और निर्लज्ज झूठ है। कांग्रेस पार्टी को अपने कब्ने में रखने के लिए इंदिरा गाँधी 
के लिए यह ज़रूरी था कि वह पार्टी को खत्म न कर देतां, सिर्फ खोखला और नपुंसक करती-इसी 
तरह वह पार्टी व्यवस्था और संवैधानिक लोकतंत्रीय ढाँचे के अंदर से ज्यादा से ज्यादा ताकत वसूल 
सकती थीं, सो उन्होंने किया। केवल यह तथ्य कि उन्होंने चुनाव का आदेश दिया, यह नहीं सावित 
करता कि उन्होंने सत्ता का घोर और बर्बर केंद्रीकरण नहीं किया और यही मुख्य है। 


[दिनमान, संपादकीय, 26 फरवरी 978. असंकलित] 


तीसरा विकल्प 


पाँच विधानसभा चुनावों के नतीजे एक बार फिर इस यथार्थ की स्थापना करते हैं कि भारतीय संसदीय 
राजनीति में कांग्रेस या कांग्रेस जैसे दलों की प्रधानता है । जनता पार्टी में काफी बड़ा हिस्सा पुराने कांग्रेसियों 
का है, हाल के चुनाव में इस पार्टी ने कांग्रेस से निकलकर आए हुए लोगों को बड़े पैमाने पर टिकट 
दिए थे, और आगे भी कोई गठबंधन होंगे तो उनमें कांग्रेस के वर्तमान या भूतपूर्व तत्त्वों की प्रमुख 
भूमिका रहेगी | यह राजनीति समाज में वास्तविक परिवर्तन की राजनीति न होकर सिद्धांतहीन जोड़-तोड़ 
की राजनीति होगी। यह आशंका एक बार फिर नई शक्ल में सामने खड़ी हो गई हैं। साथ हा एक 
और प्रवृत्ति भी प्रकट हुई है। केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी से इतर पार्टियों का राज्यों में उदय पिछले 30 
वर्षो की केंद्रधर्मी राजनीति के विरोध का प्रतीक बन गया है। केंद्र-राज्य संबंध पर नए सिरे से बहस 
महत्त्वपूर्ण हो गई है। राज्यों में शासन करती हुई पार्टियाँ केंद्र से और अधिक स्वतंत्र होने की माँग 
करके आज की नाजुक राजनीतिक परिस्थिति का तात्कालिक फायदा उठाना चाहें तो यह केंद्र-राज्य 
संबंध की बहस का दुरुपयोग होगा । केंद्र में शासन करनेवाली पार्टी भारतीय राजनीति को पिछले बरसों 
के केंद्रीकरण के दुष्परिणामों से मुक्त करने के उपाय न करके एक मजवूत केंद्र की जरूरत पर कल्पनाहीन 
आग्रह करती रहे तो बहस को चलाने से यह कतराना और भी ज्यादा नुकसानदह होगा क्योंकि फिर 
केंद्रीकरण की चरम परिणति तानाशाही की प्रवृत्ति. जिसके पाँव अभी पूरी तरह उखड़े नहीं हैं, दूसरे 


दिनमान के संपादकीय, वृत्तांत और टिप्पणियाँ / 563 


I 


आ 


रास्ता मे लौट आने की जोरदार कोशिश करेगी और हम उसका काई रचनालक जवाब न दे पा रहे 
होंगे। नाक टं र 

राज्या को और अधिक स्वायत्तता मिले, थह तानाशाही के खिलाफ जनता को जागृत रखने के 
लिए ज़रूरी है। किंतु, राज्यों को और अधिक स्वायत्तता राज्या म छोटी-छोटी तानाशाहियाँ स्थापित 
करने के लिए नहीं दी जा सकती। दुर्भाग्य की वात यह हैं कि इस समय म त केंद्र-राज्य संबंध 
पर नए सिरे से विचार राष्ट्रीय एकता और उन्नति के लिए ऐतिहासिक दृष्टि से अनिवार्य हो गया 
है, इस विचार की माँग करनेवाले राज्य एक केंद्रीकरण के संकट के जवाब में सिर्फ अनेक केंद्रीकरण 
की ही बात सोच पा रहे हैं। कोई प्रमाण नहीं दीखता कि अधिक स्वायत्तता मिलने पर राज्य के भीतर 
निर्णय और कार्य की शक्ति मुख्यमंत्री के हाथ में घनीभूत नहीं हो जाएगी | तब 2] सब वर्ग कहाँ जाएँगे 
जिनको पिछले तीस वरस की केंद्रीय राजनीति के साथ गठबंधन करके राज्या के मुख्यमंत्रियों ने राजनीति 
के दायरे से ही बाहर निकाल फेंका है। वहुत वड़े पैमाने पर राज्यों के नागरिक शिक्षा, पूँजी ओर सुरक्षा 
से वंचित हैं और इन तीनों पर हर राज्य में मुझ्टी भर लोगों का कब्जा हैं। यही असंतुलन राजनीति 
में ऐसी एक स्थिति पैदा करता है जो वोट, विधानसभा और निर्वाचित सरकार के मुखौटे को देखने 
पर तो लोकतंत्रीय होने का भ्रम पैदा करती है किंतु वास्तव में सत्ता के परंपरागत--अर्द्धसामंती-केंद्रों 
का पोषण करती है, गैरबराबरी कम करने की जगह विषमता बढ़ाती है, एक को संरक्षक का दर्जा 
दिलाती है और दूसरे को वोट देकर संरक्षण माँगने को बाध्य करती है जबकि वोट को बरावरी के 
अधिकार की माँग की अभिव्यक्ति होना चाहिए। राज्यों को और अधिक स्वायत्तता की माँग करनेवाले 
इसका लोकतंत्रीय अभिप्राय प्रकट करें और उसकी प्राप्ति के लिए अपनी पार्टियों के राजनीतिक कार्यक्रम 
बनाएँ तब यह माँग संपूर्ण भारत के लिए एक क्रांतिकारी अर्थ ग्रहण कर सकती है | इसका लोकतंत्रीय 
अभिप्राय अपना बराबरी का हिस्सा लेने का अधिकार दिलाना ही हो सकता है। गाँव से लेकर प्रखंड 
और जिला होते हुए मुख्यमंत्री तक आर्थिक विकास के निर्णय का अधिकार वँटना चाहिए। और यह 
भी काफी नहीं है बल्कि कहना चाहिए कि अकेली यही व्यवस्था कर दी जाए तो वह और भी बड़ी 
प्रवंचना होगी। इसके साथ गाँव से लेकर राजधानी तक प्रत्येक स्तर पर समता के लिए राजनीतिक 
चेतना जागृत करने का दायित्व जुड़ा हुआ है। उसे पूरा न करने पर सभी जगह पहले से ताकतवर 
लोग निर्णायक समितियों पर कब्जा जमा लेंगे। 

मार्च 977 से लेकर अब तक के चुनावों ने कुल मिलाकर यही सिद्ध किया है कि भारतीय 
राजनीति में कांग्रेस को ही विकल्प बनाए रखने की योजना अब भी जारी है और यही एक ओर केंद्रीकरण 
और दूसरी ओर आंतरिक फूट पैदा करती है। एक तीसरे विकल्प के रूप में एक या अनेक पार्टियों 
का विकास ही एकमात्र लोकतंत्रीय रास्ता है जिससे यह कुचक्र तोड़ा जा सकता है | परंतु यह तीसरा 
विकल्प केवल केंद्र मे और अधिक अधिकार माँगने की लड़ाई चलाकर नहीं वन सकेगा-वैसी दशा 
में वह कांग्रेस की ही एक और तसबीर बनकर रह जाएगा। उमे बनाने के लिए तो राज्य के भीतर 
सत्ता के विकेंद्रीकरण द्वारा उन वर्गों को राजनीतिक अधिकार दिलाने होंगे जिनके राजनीति से बाहर 
रखे जाने के कारण ही अभी एक तीसरा विकल्प नहीं बन पाया है। 


[दिनमान, 5 मार्च 978. वे और नहीं होगे और जो मारे जाएंगे] 
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So ON Foo क्ला दा 


पिछड़ा कौन और आरक्षण क्यों? 


पटना में 9 मार्च को 'पिछड़ा' आरक्षण संबंधी सभा में यह कहा जाना कि जयप्रकाश नारायण द्विजां 
क नता ह, 4 माच का उन पर चप्पल आर पत्थर फेंका जाना, 44 मार्च को नना या उन पर 


¢ ~ 


लिंखी हुई कितावें जलाया जाना और सबसे बढ़कर यह माँग किया जाना कि वेलछी की हरिजन हत्या 
के सिलसिले हे अभियुक्त 'पिछड़ा वर्ग' के एक व्यक्ति को रिहा कर दिया जाए, दिखाता है क्रि 974 
के आंदोलन क वाद नेतृत्व गलत हाथों में चला गया है और वे न केवल जातिप्रथा को मिटाने के 
लिए कुछ नहीँ कर रहे हैं बल्कि उसे अपनी सत्ता की राजनीति का साधन खुल्लमखुल्ला वना रहें हैं। 
'पिछड़े त्ता लिए आरक्षण के पीछे विहार में जाति की राजनीति है, समाज में सवके लिए 
वरावरी की आर्थिक व्यवस्था करने की भावना नहीं है। यह आरोप इसी एक वात से सिद्ध हो जाता 
हे कि जयप्रकाश नारायण ने पिछड़े की व्याख्या करने के लिए जाति को नहीं “आर्थिक अवस्था को 
आधार बनाने का जो सुझाव दिया था पिछड़े वर्ग के शक्तिशाली प्रतिनिधि उसी से कुपित हो उठे हैं। 
जिसे 'पिछड़ा वर्ग' कहा जाता हे उसमें कई जातियाँ ऐसी भी हैं जिनके वीच एक ओर अत्यंत सम्पन्न 
और सशस्त्र लोग पाए जाते हैं और दूसरी ओर भूमिहीन वेरोजगार भी | यदि जयप्रकाशजी के अनुसार 
आर्थिक अवस्था को पिछड़ेपन का आधार मानकर चला जाएगा तो इन सम्पन लोगों को नहीं बल्कि 
उन्हीं की जाति के विपन्न लोगों को शक्ति मिलेगी। लगता है इमी से 'पिछड़ा वर्ग' के प्रभावशाली 
नेता आर्थिक अवस्था के आधार को मानने से इनकार कर रहे हैं। वे समाज के शक्तिशाली वर्गों की 
कोटि में आकर बैठना चाहते हैं किंतु अपने उन भाइयों को पीछे ही छोड़ आना चाहते हैं जो उनकी 
तरह सम्पन्न नहीं हो पाए हैं और जिनकी द्विजां, हरिजनों, मुसलमानां और औरतों के विपन्न समुदायों 
से एकता होना सत्ताधारियां के लिए कांग्रेस शासन में भी अप्रिय रहा हे और आज भी है। 
सही बात तो जातिप्रथा को मिटाना है | भारत में जाति के साथ गरीवी और अमीरी जुड़ी हुई 
है। कुछ जातियाँ सैकड़ों वर्षों से सत्ता के निकट प्राप्त होनेवाले अवसरों का लाभ उठाते हुए इतनी 
संस्कृत हो चुकी हैं कि हुकम जारी करने और कलम घिमने के कामों में सबसे पहले उन्हें अपने आप 
जगह मिल जाती हैं। कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिन्हें सैकड़ों वषा से प्रशासनिक और वौद्धिक कार्यों के 
अवसर ही नहीं मिले। इनमें अधिसंख्य केवल अपने शरीर के बूते किसी तरह जीती हैं। संविधान में 
संभवतः इन्हीं को लक्ष्य करके सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति आदि के लिए आरक्षण की व्यवस्था 
की गई थी | परंतु यह नीति अपूर्ण थी। इन्हें परंपरा से योग्य व्यक्तियों से प्रतिस्पर्धा करके नोकरी पाने 
को वाध्य किया गया | इसी से यह प्रायः वहीं के वहीं रह गए। इन्हें समान योग्यता नहीं बल्कि विशेष 
अवसर के आधार पर प्रश्रय मिलना चाहिए था तभी समाज में शक्ति का मंतुलन संभव हो पाता। 
इसी नीतिहीनता के कारण केवल कुछ जातियों को अपने उद्यम और भूसंपत्ति के बल पर प्रशासनिक 
और राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति करने का अवसर मिला। इनमें से अनेक आज भी पिछड़ा वर्ग' कहलाई 
जा रही हैं। किंतु इन्हीं में ऐसे समूह भी हैं जो भूमिहीन बेरोजगार होने की बदौलत अनुसूचित जातियों 
के भूमिहीन बेरोजगारों तथा ऊँजी जातियों के भूमिहीन बेरोजगारों के समकक्ष हैं। ये ही वास्तविक 
पिछड़े हैं। ऐसे ही पिछड़े मुसलमानों में भी हैं और पूरे समाज में सब जाति और धर्मों को मिलाकर 
सबसे अधिक पिछड़े औरतों में हैं। इसलिए भूमिहीन बेरोजगार और औरत इन दोनों को विशेष अवसर 
का अधिकारी बनाकर समाज में शक्ति-संतुलन बनाने की ओर बढ़ा जा सकता है, जातियों के समृद्ध 
नेताओं के हाथ में आरक्षण का साधन केवल जातिप्रथा को और मजबूत बनाने के काम में लाया जाएगा। 
इन पंक्तियों के लिखे जाने तक जनता पार्टी के किसी केंद्रीय नेता के श्रीमुख से समाज में शक्ति-संतुलन 
के परिवर्तन के संबंध में कोई नीतिगत बात सुनने को नहीं मिली । शायद वह बिहार सरकार में जातिगुटवादी 
राजनीति के कारण आए हुए संकट को केंद्र के समरूप संकट के साथ जोड़कर मत्ता की राजनीति 
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के अवसर खोज रहे है । समाज-परिवर्तन की उन्हे कोई क्रांतिकारी चाह नहीं है। पर जिन विचारकों, 
विशेष रूप मे युवा वर्ग में यह चाह आज भी है वे क्यों चुप हैं? उन्ह मुखर होना चाहिए और नौकरियों 

में आरक्षण के सिद्धांत को समाज में समता की स्थापना के संदर्भ में समझना और समझाना चाहिए। 
आरक्षण जातिप्रथा को मिटा तभी सकता है जब वह एक अकेली व्यवस्था न होकर शिक्षा नीति और । 
उद्योग नीति में समतुल्य परिवर्तनों के साथ हो। सरकारी नौकरियों की निरंतर बढ़ती हुई संख्या कम 
हो और शिल्पगत नौकरियों और व्यवसायों का परिमाण बढ़े जिसमें मेवा के साथ ही साथ प्रशिक्षण 
और प्रशिक्षण के साथ ही साथ उन्नति की व्यवस्था निहित हो ताकि परंपरागत सामर्थ्य रखनेवाले लोग 
ऊपर मे न लदते जाएँ और पिछड़ों को बिलकुल नीचे सें ऊपर तक उठने की संभावना बढ़ें। कलम , 
घिसने की जगह हाथ से काम करने के अवसर अधिक बढ़ें। और उनमें सभी जातियों के, उनके भी 
जो जातिगर्व के कारण हाथ मे काम नहीं करते, विपन्न वर्ग आरक्षण पाएँ; संभवतः यही आरक्षण 
की एक विचारवान नीति हो सकती है। 


[दिनमान, संपादकीय, ।9 मार्च ।978. अमंकलित] 


यह भयानक चुप्पी क्यों? 


एक भयानक चुणी बुद्धिजीवी जगत पर छाई हुई है। भूमिहीनों पर भूपतियों के अत्याचार से जो हाहाकार 
उठ रहा है उसकी तुलना में यह चुप्पी कितनी पडयंत्रकारी जान पड़ती है-मानो बुद्धिजीवी, जो प्रायः 
सवर्ण हैं, भूमिहीनों के साथ आने को तैयार नहीं होना चाहते हैं : उनके संरक्षक बने रहना चाहते हैं 
जैसे इंदिरा गाँधी की राजनीति में वे थे । इंदिरा गाँधी की राजनीति का मुख्य तत्त्व और उसका दिवालियापन 
भी यही था कि वह वंचितो को खैरात बाँटती थीं और श्रेष्ठ वर्गो और दलितों के बीच कभी परस्पर 
बराबरी का रिश्ता न बन पाए, इस हिसाब से शिक्षा, उद्योग और उत्पादन नीति को हमेशा भेदभाव 
बढ़ाने के काम में लाती रहती थां-इस आशा से कि दलित हमेशा और अधिक खैरात की आशा करते 
रहेंगे और परंपरा से श्रेष्ठ हमेशा उनके वोट के सहारे शासन सँभाले रहेंगे। 
यही नीति, भारत की जातिप्रथा और शोषक व्यवस्था को मूल से बदलने में अक्षम होने के कारण 
इंदिरा गाँधी को समस्याओं के निदान के लिए अधिकाधिक सत्ता एकत्र करने की ओर खदेड़ती गई 
और यही वह राजनीतिक दिवालियापन था जिसे उन्होंने ताकत के प्रदर्शन से छिपाया और ताकतवरों 
के एक अच्छे-खासे बुद्धिजीवी वर्ग ने ठीक समय पर प्रहार करनेवाली', 'चतुराई में अद्वितीय', 'देवी', 
इंदिरा भारत ही है' जैसे शब्दों में उनकी प्रशंसा की | 
स्पष्ट है कि ये वर्ग, जिनमें अनेक अखबार भी शामिल हैं (एक ने तो वर्षों तक प्रतिभावान भारतीयों 
की जातियाँ बता-वताकर प्रचार किया था कि ये प्रतिभाशाली लोग भारतीय नहीं बल्कि अमुक-अमुक | 
जाति के हैं) भारतीय राजनीति की असली समस्या को नहीं देखना चाह रहे हैं। वह यह है कि राज्यसत्ता 
। भी और पार्टी संगठन भी हद दर्ज के केंद्रीकरण को प्राप्त हो चुके हैं और अब देश में दो लोकतंत्रीय 
। राजनीतिक दलों से संसदीय लोकतंत्र नहीं चल सकता । दो दल आज की दशा में सिर्फ शिखर राजनीति 
कर सकेंगे। जनता पार्टी और कांग्रेस तथा इमर्जेसी कांग्रेस में शिखर पर कैसी भी जोड़-तोड़ हो, चुनावी 
के द्वारा इनकी शक्ति का कैसा भी बँटवारा हो, ये एक ही पार्टी बनती जाएँगी-और दो भी वनी 
रहें तो एक-पार्टी-शासन जैसी स्थिति ही उत्पन्न होगी, भले ही दोनों के परस्पर सत्ता-संघर्ष से भ्रम उ 
होता रहे कि पार्टियाँ दो हैं इसलिए लोकतंत्र कायम है। | 
रचनावली | 
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| तीसरी शक्ति का उदय ही भारत को लोकतंत्र की ओर फिर से ले जाने का एकमात्र और इसीलिए 
लंबा और कठिन उपाय है | यह बात वे अद्वार भले न मानें जो हमेशा हर सरकार के प्रशासनिक 
सलाहकार वने रहना चाहते हैं, परंतु पिछले कुछ वर्षों के आंदोलनो से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न युवा 
शक्तियाँ अच्छी तरह मानती और जानती हैं। हे 
इनको जनता पार्टी की युवा शाखा वनाकर इसी एक पार्टतंत्र के अधीन कर लेने की आजकल 
शश चल रही है। यह कोशिश इस वहस में फॅस गई है कि आंदोलन की स्वाभाविक प्रक्रिया में 
भालोद, सोपा और कांग्रेस घटकों से तथा स्वतंत्र रूप से भी बनी युवा जनता यदि जनता पार्टी की 
शाखा में शामिल हो तो जनसंघ का जनता पार्टी सरकार बनने के बाद गठित जनता युवा मोर्चा ही 
क्यों, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी, और वह भी नहीं तो विद्यार्थी परिषद तो अवश्य ही शामिल 
हो। तर्क के लिए यह आग्रह सर्वथा उचित जान पड़ता है, परंतु मूल प्रश्न तो यही है कि आज जनता 
पार्टी को कांग्रेस पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टियों की तरह अपनी युवा शाखा बनाकर युवा जनता को अपने 
अधीन रखना लोकतंत्र के हित में घातक होगा | कांग्रेस जब सत्ताधारी थी तव की युवा कांग्रेस की 
तार्किक परिणति हम संजय कांग्रेस के रूप में देख चुके हैं। आज सत्ताधारी पार्टी को सही रास्ते पर 
रखने के लिए 974 के आंदोलन को आज के अनुरूप ढंग से जारी रखने की जरूरत हे (युवा जनता 
उसी आंदोलन की उपज है, जबकि जनता पार्टी इमर्जेसी की) और यह ज़रूरत युवा जनता तथा माक्सवादी 
दलों की टुकड़ियाँ ही पूरी कर सकती हैं-संभवतः सर्वोदय के कुछ प्रबुद्ध तत्त्व भी जो संघर्षवाहिनी 
में हैं, योग दे सकें । इन इकाइयों के सम्मिलित प्रयल से और उसमे प्रेरित वौद्धिक वर्ग के मुखर होने 
से ही जनता पार्टी अपने वायदे निभाने को मजबूर हो सकेगी जैसा उसके मीसा का इरादा छोड़ देने 
से सिद्ध होता है। 
तानाशाही हमारे देश में किसी व्यक्ति के चरित्र-कौटिल्य के कारण नहीं, राजनीति को निरंतर जनविरोधी 
बनाते जाने के कारण आई थी। राजनीति की यह प्रवृत्ति शिखर जोइ-तोड़ से नहीं बदल सकेगी बल्कि 
और प्रबल ही होगी। उसे बदल सकती हैं तो केवल वे शक्तियाँ बदल सकती हैं जो शिखर राजनीति 
मे, भले ही इतिहास ने उसे हम पर थोप दिया हो, विश्वास नहीं रखती और लंबे समय तक बिना 
शिखर जोड़-तोड़ के अपने जैसी संगठित शक्तियों के साथ मिलकर जनजागरण के लिए काम करने 
को तैयार हों। यदि इसकी संभावना को नष्ट करने का युवा शाखा बनाने जैसा कोई भी प्रयल जनता 
पार्ट द्वारा अपनी शिखर राजनीति में सुविधा के उद्देश्य से किया जाएगा तो वह तानाशाही की ताकतों 
को मजबूत करेगा। फिर उनका उपयोग या तो इंदिरा गाँधी करेंगी या जनता पार्टी के कोई नेता करेंगे। 
बुद्धिजीवी जो ऐसा नहीं चाहते इस समय जनता पार्टी द्वारा युवा शक्तियों को अपने अधीन लाने 
के प्रयल का विरोध करें। नी यह उनको और नहीं तो स्वयं अपनी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक 
नहीं जान पड़ता? 


[दिनमान, संपादकीय, 2 अप्रैल 978. ऊवे हुए मुखीं] 


तानाशाही का प्रतिबिंब 


राष्ट्रपति ने पिछले दिनों देश में हिंसा बढ़ने पर चिंता प्रकट की और जनता पार्टी सरकार को सावधान 
किया तो मुननेवाले को लगा कि अब मामला नाजुक हो गया है। पर वह 4977 के शुरू में ही नाजुक 
हो चुका था। जब इमरजेंसी के दौरान संपूर्ण दमन का तंत्र बनाने की कोशिश से देश के भीतर रूढ़िवादी 
शक्तिगुटों को नई ताकत मिल गई शी और वे भूपतियों, नौकरशाहों, उद्योगपतियों और पुलिस. इन 
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संगठित शक्तिपुंजो के रूप में इतने प्रवल हो गए थे जितने 30 साल में कभी न थे। इंदिरा गाँधी 
निर्धनो को तो निर्वंश कर दबा सकती थीं पर इन शक्तिवानों को नहीं। इनमें आपस में एकता नहीं 
रह सकती, यह तो शासक दल की, जिसमें ये वर्ग प्रतिनिधित्व पाते थे, अंदरूनी फूट के लंबे इतिहास 
भे ही प्रकट है। इनको इमरजेंसी में दमन का अधिकार था पर इमर्जेसी स्वयं इनका दमन एक हद तक 
हो कर सकती थी। इनको एक वनाए रखने के लिए इंदिरा गाँधी को बहुत जल्द किसी समय इनसे 
भी बड़े किसी शक्तिपुंज का-हो सकता है सेना का-सहारा लेना पड़ता जो कि इंदिरा गाँधी के लिए 
आत्मघाती होता। तब यह स्वाभाविक था कि वह इस संकट से छुटकारा पाने के लिए शासक दल 
के भीतर नया और अनुकूल शक्ति-संतुलन पैदा करने की कोशिश करती । इसीलिए उन्होंने चुनाव की 
घोषणा की। जिस दलदल में उन्होंने अपने को फँसा लिया था उसमें से निकलने का चुनाव ही एक 
रास्ता रह गया था-चाहे हार होती चाहे जीत | ७ 
वह तो देश को उसी दलदल में फँसा छोड़कर स्वयं उसमें से निकल आई और अब निरक्षर जनता 
ने बोलने की जो आजादी तमाम पढ़े-लिखे आला दिमागों को वापस दिलाई है उसका वह भी एक 
नागरिक की हैसियत से उपयोग कर रही हैं। लेकिन साथ ही वह एक नया शक्ति-संतुलन पैदा करने 
की कोशिश में हैं जो वह इमर्जेसी के चलते नहीं कर पाती थीं। वह परंपरा से ताकतवर वर्णों को 
परंपरा से दलित वर्णों का संरक्षक वनाकर उन दलितों के वोट के सहारे चुनाव के जरिए शक्ति-संचय 
करना चाहती हैं। जनता पार्टी में, जो कि बिहार के आंदोलन की नहीं, वल्कि इमर्जेसी की उपज है 
समाज के इन दोनों वर्णधुरों के बीच के वर्णों का वर्चस्व है | इसलिए चुनाव के मैदान में उसकी टक्कर 
इंदिरा गाँधी की पार्टी से खुल्लमखुल्ला जाति के आधार पर हुई है और होगी । 
इस तरह की मुठभेड़ एक पतनोन्मुख नतीजा ही पैदा कर सकती है, यह बात जनता पार्टी के 
नेता नहीं सोच पा रहे हैं। शासन के तरीके और पार्टी के संगठन में इंदिरा गाँधी ने एक तालमेल 
बैठा लिया था। पार्टी के भीतर भी एकछत्र राज था और शासन भी उसी के अनुरूप पुलिसतंत्र बन 
गया था। जनता पार्टी में किसी का एकछत्र अनुशासन नहीं है। उसके भीतरी तनाव पुरानी कांग्रेस 
पार्टी के तनावों जैसे ही हैं पर पहले से अधिक प्रबल हैं क्योंकि अभिव्यक्ति और प्रदर्शन की लोकतंत्रीय 
आज़ादी का उपयोग जनता पार्टी के विभिन्न घटक भी औरों की तरह कर सकते हैं। इन तनावों की 
परछाई शासन के तरीके पर भी पड़ रही है। इसका एक परिणाम तो स्पष्ट ही है : पुलिसतंत्र का 
इस्तेमाल निर्लज्ज रूप से हो रहा है। जनता पार्टी के पास मानो जनता के और अपने बीच में एकमात्र 
संदेशवाहक पुलिस ही रह गई है | पुलिस हमेशा दमन का संदेश लाएगी, यह स्वतःसिद्ध है और यह 
भा कि पुलिसतंत्र दलितों पर अत्याचार करनेवाले जातितंत्र के साथ मिलकर ही चलेगा-कम से कम 
तब तक तो अवश्य ही जब तक कि उसमें भी जाति के आधार पर फूट पड़ने की आशंका नहीं पैदा 
हो जाती। 
इसी से सारे देश में मुठभेड़ें हो रही हैं। ये विविध आकार-प्रकार की हैं और परिस्थितिवश इनके 
रंग-रूप भी अलग-अलग हैं। किंतु एक समानता इन सबमें है कि इनमें जीतनेवाला तत्त्व देश को एक 
और तानाशाही की ओर धकेल रहा है। जनता पार्टी का आचरण तानाशाही का प्रतिबिंब बनता जा 
रहा है। कहने के लिए--और यह भी मान सकते हैं कि अपनी जानकारी से ईमानदारी से कहने के 
लिए-जनता पार्टी के नेता लोकतंत्र के पक्ष में हैं और तानाशाही के खिलाफ हैं लेकिन वे यह नहीं 
समझ पा रहे हैं कि आज इमरजेंसी के दमनचक्र के बाद उन तमाम चीजों को नए सिरे से बनाए वगैर 
लोकतंत्र के पक्ष में होना संभव नहीं है जिन्हें लगातार तोडते रहकर ही कांग्रेस ने शासन चलाया था। 
यदि जनता पार्टी के पास शिखर राजनीति के तात्कालिक कर्म से जूझने के बाद समय नहीं बचता 
तो वह काम अन्य किसी को करना ही होगा। इंदिरा गाँधी की पार्टी यह काम न कर रही है, न कर 
सकती है और न करना चाहती है। वह एक बार फ़िर इमर्जेसी लागू करने पर जनता पार्टी को मजबूर 
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करने की कोशिश में है । इसलिए मौलिक परिवर्तन का काम कुछ तीसरी ही शक्तियाँ करेंगी और बे 
अभी नहा कर पाएंगा। कितु उसके करने के लिए दिमाग बनाएगी और मुझ पैदा करेंगी। इस वीच 
यदि सिर्फ गद्दी पर वठ रहकर और जनता के पास न जाकर जनता पार्टी पुलिसतंत्र को बढ़ावा देती 
गई ता इन तीसरी शक्तियों का काम दिन-व-दिन मुश्किल होता जाएगा। उदाहरण के लिए, पंतनगर 
के हत्याकांड क॑ भीतर छिप एक तत्त्व को देखें। वहाँ खेतों में काम करने के लिए वर्षा मे मजदूर 
ठेके पर बुलाए जाते रह हैं। य मजदूर उस कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी क्यों नहीं हैं या कृषि 
विश्वविद्यालय के विद्यार्थी ही मजदूर क्यों नहीं हैं, यह बात जनता पार्टी सरकार के दिमाग में नहीं 
आई ह। आर जब तक नहा आएगी तव तक किमी न किसी रूप में मजदूरों का शोषण जारी रहेगा 
और उसे मिटाने की जितनी bn कोशिशें होंगी वे न्याय नहीं कर सकेगी, केवल न्याय का आभास 
दे सकेगी । वैसी परिस्थिति में सिवाय मुठभेड़ के कोई रास्ता वचेगा ही नहीं, तव यह कहना कि 
इंदिरा गांधी क लोग उपद्रव भड़का रहे हैं सत्य होते हुए भी कितना अर्थहीन और वर्वर जान पडेगा | 
ऐसा कहना पुलिस की या भूपति की गोली से मारे गए लोगों से यह कहना होगा क्रि तुमको हम एक 
मनुष्य नहीं बल्कि मोहरे के रूप में स्वीकार करते हैं। जगह-जगह होनेवाली मुठभेड़ों का दोष इंदिरा 
गाँधी को देना खास तौर से अपनी हार स्वीकार करना है और उतना ही बेहदा है जितना इंदिरा गाँधी 
का यह कहना कि उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है या यह कि देश में बोलने की आजादी 
नहीं है। र 

खुलेआम होनेवाले संघर्षो के उदाहरण तो रोज अखबारों में छप रहे हैं और राष्ट्रपति महोदय 
भी आयुर्विज्ञान के संस्थान में खड़े होकर देश के रोगों की तुलना मानवीय रोगों से करने का वाग्विलास 
करते हुए अपने को असहाय दर्शक वता सकते हैं किंतु इसमे कोई दृष्टि मिलती नहीं बल्कि केवल 
खुल्लमखुल्ला उभरनेवाले कांडों की ही ओर ध्यान केंद्रित हो जाता है। पढ़े-लिखे लोग इन पर निराशा 
के स्वर में चिंता प्रकट करते हैं क्‍योंकि उन्हें ऐसा लगता हे कि इन घटनाओं का सीधा असर सम्पन्न 
वर्ग की सुरक्षा पर पड़नेवाला है। इसीलिए शायद दंडकारण्य से जान बचाकर एक बार फिर निर्वासित 
का जीवन बिताने को मजबूर उन हजारों व्यक्तियों की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है जिन्हें 
हम देश से बाहर खदेड़कर अंडमान-निकोबार में वसाने के लिए तो तैयार हैं किंतु अपने पास तही 
रखने को तैयार नहीं। इसमें से एक ने हसनाबाद के एक खँडहर में फॉसी लगाकर आत्महत्या कर 
ली, इस पर भी लोगों का ध्यान उस नृशंसता की ओर नहीं गया है जिससे कभी विभाजन के समय 
भागकर आए हुए लोगों को दंडकारण्य के अत्यंत अनुर्वर और कठिन प्रदेश में वसा दिया गया था 
क्योंकि वे स्वयं इतने निर्धन थे कि इसी 2) के लायक समझे गए। वही दिमाग अब उन्हें जमीन 
के थोड़ा उपजाऊ हो जाने पर खदेड़ने का कुचक्र कर रहा है। इनमें से जिस व्यक्ति ने निराले मकान 
में छिपकर आत्महत्या की उसकी कहानी हम अभी नहीं जानते किंतु वह निश्चय ही उस आदमी की 
कहानी से बहुत भिन्न न होगी जिसने शाह आयोग के कार्यालय के सामने इसी महीने 3 तारीख को 
आलहत्या की थी। बह और उसकी पली तानाशाही के क्रूरतम दमन के शिकार थे और उसके बाद 
जो सरकार आई उसकी क्रूरतम अवज्ञा के भी। शाह आयोग इमर्जेसी की ज्यादतियों की शिकायतों 
में महारानी सिंधिया की जेल में मक्खियों की शिकायत शामिल कर सकता है लेकिन निस्संतान कुंडलीक 
रघुमन राहुरी और उसकी पली को जबर्दस्ती वंध्या करके जिस घोर वर्वरता का प्रमाण दिया गया है 
उसकी शिकायत सुननेवाला कोई नहीं है। यह अपने आपमें एक संकेत है कि तानाशाही के पक्ष में 
एक तरह की मानसिकता सक्रिय है और उसके विरुद्ध संगठन आवश्यक हो गया है। 


[दिनमान, संपादकीय, 23 अप्रैल 978. वे और नही होंगे जो मारे जाएँगे] 
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मैदान में 


मार्च और 26 अप्रैल को शाह आयोग ने जो दो अंतरिम रपटें सरकार को दी थीं उनके 5 मई 
को संसद में आ जाने के बाद सवाल पैदा होता है कि सरकार इन पर कब और कैसे कार्रवाई करेगी। 
आयोग के अनुसार अधिकार के दुरुपयोग के फौरी तौर पर छोटे-बड़े 35 जुर्म य हैं। मगर दोनों 
रपटों के 923 पृष्ठों में सबसे अधिक महत्त्व का नतीजा यह है कि श्रीमती इंदिरा गाँधी ने अपने 
और अपने खानदान की खातिर देश के निरपराध नागरिकों को जेल में डाला, और उन्हें सुनवाई से 
वंचित और शारीरिक और मानसिक यातनाएँ सहने पर मजबूर किया | सामान्य राजनीतिक चेतना रखनेवाले 
नागरिक भी समझ सकते हैं कि अधिकार के दुरुपयोग के बाकी सब मामले, यहाँ तक कि सभी फाशी 
संस्कृतियो के अनुरूप नगर शृंगार के लिए घिनीनी बस्तियों के मैले-कुचैले लोगों के सफाये का संजय-कांड 

भी, इसी वंशवादी राजनीति से पैदा होते हैं। सिफारिशों पर तत्काल कार्रवाई को सरकार कितनी भी 
उकसाई जाए, उसे लोकतंत्र की यह कठिन शर्त भूल जाना संभव न होगा कि आनुषंगिक मामलों पर 
कानूनी कार्रवाई, चाहे इंदिरा गाँधी के खिलाफ हो चाहे अफसरों के, कोई मतलब तभी रखेगी जब 
जनसाधारण आपातस्थिति द्वारा लोकतंत्र की हत्या को मूल अपराध मानते हों। 

इंका के सदस्य, जिन्होंने इंदिरा गाँधी के निजी लाभो में सबसे अधिक हिस्सा बँटाया था, मानते 

थे और मानते हैं कि भ्रष्ट चुनाव आचरण के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती गाँधी को 

जो सजा सुनाई थी उससे आपातस्थिति लागू कर और जनप्रतिनिधित्व कानून को बदलकर बच निकलना 

एक दिव्य प्रतिभा का नैतिक कृत्य था। उनकी यह धमकी कि आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई 

की गई तो वे जन आंदोलन करेंगे, यही दिखाती है। 

शाह आयोग ने जाँच आयोग के नियमों की मर्यादा का पालन करते हुए जाँच की है और उसकी 

सिफारिश केवल तथ्य संग्रह और विश्लेषण हैं। वे न अदालती फैसले हैं, न राजनीतिक व्याख्याएँ। 

ये दोनों तो अदालतों और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारियाँ हैं। उधर इंका के लोगों का यह दावा 

कि चूँकि श्रीमती गाँधी ने आयोग के सामने बयान नहीं दिया इसलिए आयोग के निष्कर्ष एकतरफा 

हैं, एक गैरईमानदार पिनपिनाहट के सिवा और कुछ नहीं। जहाँ तक राजनीतिक व्याख्या का सवाल 

है, जनता पार्टी ने मार्च '77 में विशाल जनसमुदाय के आपातस्थिति विरोध के बाद मानो अपने ऐतिहासिक 
कर्तव्य के बारे में सोचना बंद ही कर दिया है। अन्यथा वह देख सकती कि आपातस्थिति के विरुद्ध 

वोट और देश के आर्थिक-राजनीतिक दृश्य में नए शक्ति-केंद्रो का उदय साथ ही साथ हुआ है | इसलिए 
आपातस्थिति में सत्तालोलुप समर्थकों के विरुद्ध जनशक्ति संगठित करने में इन नए शक्ति-केंद्रों की समाजवादी 

और क्रांतिकारी भूमिका ही होनी चाहिए--उसकी जगह इन्हें एक संकुचित सत्तावादी भूमिका अदा करने 

दी गई तो आपातस्थिति के दौरान जो पुरातनवादी पतनशील संस्कृति पनपी थी वह अपने समस्त जनविरोधी 

चरित्र पर एक नया संरक्षक और कल्याणकारी लवादा डालकर राजनीति में फिर प्रवेश करेगी, जैसा 

वह कर रही है | आपातस्थिति में वर्णव्यवस्था, सामंतवाद और अर्धविकसित पूँजीवाद में छिपी हुई व्यक्तिपूजा ~ 
की मान्यता, जो आजादी के पहले और बाद के समाजवादी विचार आंदोलन के कारण सर नहीं उठा 

पाती थी, सेंसर और मीसा के सहारे पनपाई गई थी। वर्णव्यवस्था को गरिमा देने के लिए हरिजनों 

को सवर्णों द्वारा संरक्षण का (बराबरी का नहीं) अधिकार देने की पुरानी चुनाव नीति को इसी बीच 
परिष्कृत किया गया था ताकि वह भारतीय समाज में निरंतर गैरबराबरी बनाए रखते हुए शासक वर्ग ! 
के अनंत वोट-आधारित शासन का अकाट्य साधन बन जाए | इसी तरह मुसलमानों को भी एक संरक्षित 

और दूसरे दर्जे का समूह वनाकर उन्हें हमेशा की तरह आगे भी वोट भंडार की तरह बरतने की कोशिश 

की गई थी। हरिजन और मुसलमान के प्रति, जिनमें अधिसंख्य ग्रामीण और शहरी शोषण के शिकार 
हैं, यह सवर्ण संरक्षण दृष्टि लोकतंत्री मुखीटा ओढ़े रहकर शोषितों को उनके महज राजनीतिक अधिकारों 
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से वंचित रखने और उनकी एकजुटता तोड़ने का अवसर किसी भी तरह तानाशाह को दे सकती है । 
जव तक कि चुनाव के मैदान में जनता पार्टी कृषि आधारित पिछड़े वर्गों के नए राजनीतिक शक्ति-केंद्रों 
को एक नया शोषक न बनने देकर शोषित हरिजनों के साथ आने पर मजबूर नहीं करती, तव तक 
चुनाव के मैदान में आपातस्थिति,की प्रतीक इंका का मुकाबला वह नहीं कर सकेगी । इंका मानो जनसाधारण 
के सामने आपातस्थिति को उचित सिद्ध करने के लिए सवर्ण-हरिजन-मुसलमानों का सर्वसत्तावादी गठबंधन 
करके व्यक्तिपूजा का वह सिद्धांत फिर प्रतिष्ठित करती रहेगी जो तानाशाही-पोषक भारतीय वर्णव्यवस्था 
में निहित है यु फिर कभी आपातस्थिति का स्वैराचार न हो सके, इस उद्देश्य से संविधान में संशोधन 
की पहल प्रश है। फिर भी बदले हुए शक्ति केंद्रों के क्राँतिकारी समायोजन के विना न अकेली 
यह पहल कारगर हो सकती है, न कोई कानूनी कार्रवाई जिसके पीछे राजनीतिक जनमत न हो। इस" 
अर्थ में शाह आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई दरअसल कानून के नहीं बल्कि राजनीति के व्यापक 
क्षेत्र में होनी चाहिए जहाँ जनता एक पहल '77 में कर चुकी है। 


[दिनमान, संपादकीय, 2 मई 978. असंकलित] 


निर्भय इंका 


इंका के तेवर ऐसे हैं जैसे पवित्र क्रोध की अग्नि से वह दुष्टों को भस्म कर देगी। उसका ख्याल कि 
उसमें सच्चरित्रता का इतना तेज है कि शाह आयोग की रपट पर उसके उग्र वक्तव्या से पापी थर-थर - 
काँपने लगेंगे। पर वह नहीं जानती कि शाह आयोग की रपट के अनुसार आगे कार्रवाई होने के विरुद्ध 
उसकी प्रत्येक धमकी एक भगोड़े दिमाग का भयभीत दिवालियापन दिखाने के अलावा और कुछ नहीं 
करती | 

उसने जो अदालतें सर्वसाधारण के लिए आपातस्थिति में बंद कर दी थीं, वे जनता पार्टी सरकार 
ने उसके लिए खोल दी हैं, इतने पर भी इंका को विश्वास नहीं है कि अदालत में वह उन मामलों 
की जाँच होने पर सिर ऊँचा किए खड़ी रह सकेगी। यह विश्वास होता तो वह शाह आयोग की रपट 
की प्रतियाँ जलाती नहीं। उसने खीझकर ऐसा किया। यह परीक्षा से पलायन तो है ही, एक प्रकार 
मे यह भी दिखाता है कि सत्तासीन होने पर वह जो काम सेंसर से करती वही विरोध पक्ष में होने 
पर किताब जलाकर कर रही है। 

यह सही है कि इस समय लोकतंत्रीय विरोध के सामान्य तरीके इस्तेमाल करने की आजादी है 
और इंका को भी यह कहने का अधिकार है कि वह सरकार की किसी नीति या कार्यक्रम के विरुद्ध 
है। किंतु यदि सरकार विधिसम्मत ढंग से स्थापित जाँच आयोग के निष्कर्ष को अदालत में फैसले के 
लिए पेश करती है तो अदालत से बाहर इसका विरोध न्याय प्रणाली का ही विरोध होगा। इंका को 
अदालत में आकर सरकारी मुकददमे का विरोध करने का पूरा अधिकार है, परंतु वह ऐसा कर नहीं 
रही है तो क्या इसीलिए कि उसमें प्रचार की गुंजाइश बहुत कम है और इस समय वह प्रचार पर 
ही जीवित है? 

4962 में भारत-चीन संघर्ष के समय नेहरू की नीतियों के आलोचक आचार्य कृपलानी पर व्यंग्य 
करते हुए श्रीमती इंदिरा गाँधी ने कहा था-लोगों को हमारा कृतज्ञ होना चाहिए कि हमने 947 में 
भारत को आज़ादी के साथ-साथ लोकतंत्र दिया। हम चाहते तो सब अधिकार अपने हाथ में रख सकते 
थे-और आज ये हमारी ही आलोचना करते हैं। शर्म की बात है। तव का यह वक्तव्य एक ऐसे दिमाग 
की झलक देता था जो भारत को लोकतंत्र की बख्शीश देने का दंभ कर सकता है। अनंतर इसी बुद्धि 
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ने संविधान और संसद का ढाँचा रखते हुए, जो सत्ता हथियाए रखने के लिए उपयोगी साधन था, भारत 
को अपनी जायदाद बनाने की कोशिश की। है हज 
इस कोशिश के विरुद्ध सन्‌ '74 में राजनीतिक आंदोलन हुआ था | उसमें कई स्वार्थ मिलेजुले 
थे। किंतु वे सब एक बहुत बड़े जनस्वार्थ-सच्चाई-के आगे इतने प्रबल नहीं रह जाते थे जितने बे 
होना चाहते थे | अंततः आम चुनाव के जरिए सर्वसत्तावादी प्रवृत्तियों से टक्कर ली गई । यह एक राजनीतिक 
बदला ही था। इसी तरह यदि एक राजनीतिक अपराध के लिए कानून की प्रक्रिया से दंड की व्यवस्था 
की जाती है तो वह भी एक प्रकार का बदला होगी जैसे अन्याय-पीड़ितों की न्याय-याचना होती है | 
उसको लेकर इंका के वरिष्ठ लोगों के मुँह से ये शब्द सुनना कि ये रपटें संसद में रखना एक षड्यंत्र 
है क्योंकि ये राजनीतिक बदले से प्रेरित हैं, आश्चर्यचकित कर देता है। संदेह होता है कहां किसी 
दिन वे ।977 के आम चुनाव के नतीजे को भी राजनीतिक वदले से प्रेरित बताकर रोने न लगें जो 
कि बह था और टीक ही था। 
इंका आजकल प्रचार कर रही है कि वह शाह आयोग के निप्कर्षो के अनुसार श्रीमती गाँधी पर 
कार्रवाई होने पर एक जन आंदोलन छेड़ेगी । इस प्रचार को सचमुच डरावना बनाने के लिए शाह आयोग 
की रपट छापनेवाले अखबार जलाए जा रहे हैं और बयान दिए जा रहे हैं। आजमगढ़ की विजेता 
श्रीमती मोहसिन किदवई ने इतने अधिक इंका सदस्यों की शाह आयोग विरोधी आंदोलन में हिस्सेदारी 
और गिरफ्तारी की कल्पना की है कि उनके अनुसार सरकार को इन्हें रखने के लिए नए जेल बनवाने 
पड़ेंगे | यद्यपि जगह-जगह पर शाह आयोग की रपर जलाने की निंदां हुई है-और बंबई जनता पार्टी 
समिति ने रिपोर्ट जलाने के विरुद्ध शांतिमय प्रदर्शन करनेवालों पर पुलिस के लाठी चार्ज को पक्षपात 
भा कहा है-इन विरोधो से इंका का ही उद्देश्य पूरा होता दीखता हे | उसका उद्देश्य श्रीमती किदवई 
की जैसी अतिरंजना के माध्यम से इंदिरा गाँधी के व्यक्तित्व को चमत्कारी, देवी और अवध्य प्रमाणित 
करना है। जनता पार्टी के भीतर की पोल के कारण इंका इस तरीके को इस्तेमाल करके जनमाधारण 
में इंदिरा गाँधी की अजेय छवि बनाने में सफल हो रही है | लोग सहसा जान नहीं पा रहे हैं यह अजेय 
होना वास्तव में पहले के आक्रामक रूप का ही एक और चेहरा है। यह आक्रामकता तर्क और विचार 
को नहीं मानती | कानून की और न्यायविचार की व्यवस्था की घोषित रूप से अवहेलना करके आज 
वह एक बार फिर कानून और अदालत के विरुद्ध उसी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहती है जिससे 
उसने आपातस्थिति लागू की थी। 
ऐसी शक्ति और साहमिकता का स्रोत कहाँ है? क्या बह जनमानस में है? ऐसा मानने पर यह 
भी मानना होगा कि सदियों से भयभीत, असुरक्षित, रौंदे हुए चरित्र के असंख्य असहाय भारतीयों के 
मन में छिपे हुए आतंक से पोषण लेकर एक मेता ने आज़ाद भारत में अपने लिए एक अलौकिक 
स्थान बनाया। वह जोगों के प्रेम पर नहीं, भय और लोभ पर टिका हुआ था और है। आज यदि 
किसी उल्लेखनीय पैमाने पर इंका को ऐसे समर्थक मिलते हैं जो कानून को अपना काम करने से रोकने 
के लिए जेल जाने को तैयार हों तो यही मानना पड़ेगा कि वे समर्थक या तो स्वयं कानून से भय 
खाते हैं या उससे भय खाते हैं जिसे कानून का भय नहीं है। उनके भय का आधार यह है कि श्रीमती 
गाँधी सत्तासीन होने पर उन सबसे बर्बर राजनीतिक बदला लेंगी जिन्होंने उनका समर्थन नहीं किया-लोभ 
यह है कि यदि दोबारा सत्ता के निकट आने का अवसर मिला तो इस बार लूट का हिस्सा पहले से 
भी बड़ा होगा। 


(दिनमान, संपादकीय, 28 मई ॥978. असंकलित] 
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जयप्रकाश नारायण को सलाम 


जिस समय सचिवालयों के ठंडे कमरों में अतिशय सुख से श्लथवुद्धि मंत्री सरकारी सोफी पर पमी 
जनता पार्टा में गुट के आधिपत्य की राजनीति का वाक्युद्ध चला रहे हैं, एक आदमी ने, अपनी निजी 
व्याधि आ निराशा से ऊपर उठकर सत्तानीति से बड़ी एक राजनीति को पुकारा है जयप्रकाश नारायण 
का जुल उना चाहनेवाले सभ्रात वर्ग को एक हलका-सा धक्का लगा होगा कि यह व्यक्ति अभी तक 
प्राणवान है-कि वह ॥977 के वाद उनकी तरह तुच्छ आत्मतोष में आसक्त नहीं हो गया है, उमे 
तत्काल पा बड़े किसी भविष्य की चिंता है और वह अपने अकेलेपन और दूभरों के ठसपन के आगे 
हार नहीं मान रहा है। जयप्रकाश नारायण ने जनता पार्टी के आचरण की समीक्षा का आग्रह करके 
लाखा-करोड़ा भारतीयों को एक बार फिर वैसी ही मानसिक शक्ति दी है जैसी उन्होंने इंदिरा गाँधी की 
ताकिक हिंसा का जवाब देकर ॥974 में दी थी | उस समय इंदिरा गाँधी के सर्वसत्तावाद के गुणों का 
बखान हमारा संभ्रांत वर्ग यों करता था कि यही भारत के लिए उपयुक्त है। आज भी, जनता पार्टी 
सरकार का एक वप पूरा होते न होते, यही संभ्रांत वर्ग एक बार फिर तर्क देने लगा है कि भारत 
के साधारण जन लोकतंत्र नहीं चाहते | कभी-कभी इस बात को दूसरे शब्दों में में याँ कहा जाता है 
कि वे लोकतंत्र के याग्य नहीं हैं। इस तर्क में छिपी हुई हिंसा यह है कि लोग स्वयं लोकतंत्र के योग्य 
नहीं हैं परंतु संभ्रांत वर्ग को लोकतंत्र के आधार पर मत्तासीन रखने के लिए उनके पक्ष में वोट देने 
में सक्षम हैं। यह तर्क भारत में तुरंत ही परंपरागत शक्ति-केंद्रों अर्थात्‌ जातियों के वोटों का तर्क वन 
जाता है और आज तो विशेष रूप से बनता जा रहा है। 
कारण स्पष्ट है। जनता पार्टी को मार्च में जाति से परे वोट दिया गया था क्योंकि जनता के 
सामने जाति से बड़ा एक सवाल था : समस्त जीवन में ऐश्वर्यवादी सर्वसत्तावाद के बढ़ते हुए लुटेरेपन 
को खत्म करने का सवाल। आज भी यह सवाल जनता के सामने है मगर जनता पार्टी सरकार के 
सामने नहीं है | बल्कि वह इस सवाल को अपनी आड़ में लिए ले रही है ताकि जनता उसे बहुत साफ 
तरीके से देख न पाए। जनता को वह अपने भीतर के गुट-शक्ति-प्रदर्शन का खेल धड़ल्ले से दिखा 
रही है। इसी के साथ उसने एक हास्यास्पद और आत्मप्रवचक उलाहना यह गढ़ लिया है कि जनता 
सरकारी उपलब्धियों की लंबी सूची की अनदेखी कर रही है और गुट-संघर्ष को अकारण महत्त्व दे 
रही है-अर्थात्‌ यह जनता का दोष है कि वह अभी तक कहीं न कहीं जातिभेद से परे एक है क्योंकि 
उसके सामने यह बड़ा सवाल आज भी है। 
राजनीतिक जीवन के तीस साल में हुए क्षय का जो उपचार इंदिरा गाँधी ने बताया था वह गैरबराबरी 
और बर्बरता बढ़ानेवाला और रचनात्मकता से शून्य बल्कि उसका विरोधी था। जनता चाहती है कि 
मार्च 977 के बाद राजनीतिक दल एक नया उपाय खोजें: केवल खोजें नहीं, करें भी; जो गेरवराबरी 
घटाए और सभी क्षेत्रों में रचनात्मक प्रतिभा के लिए वे मंभावनाएँ जगाए जो तानाशाह की भयमूलक 
संस्कृति में मर जाती हैं : जनता पार्टी सरकार को समय रहते यह जान लेना होगा कि 974 कें 
जनजागरण से प्रेरित युवा बगे की दिलचस्पी यह नहीं है कि कौन-सा गुट पार्टी पर और सरकार र 
कब्जा करता है, बल्कि यह है कि पार्टी पर कब्जा करने की तिकड़मों में कहीं ये गुट इंदिरा गाँधी 
को भी एक साधन की तरह इस्तेमाल न करने लगें और इस प्रक्रिया में इंदिरा गाँधी के तानाशाही 
तंत्र को एक राजनीतिक स्वीकृति देकर युवा वर्ग को धोखा न दे बैठे | सभी गुट जनता से नजरें छिपाकर 
आज इंदिरा गाँधी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। और जनसाधारण को विश्‍वास होता 
जा रहा है कि पार्टी इंदिरा गाँधी पर 'कानूनी' कार्रवाई का हीवा खड़ा करने के अलावा और शायद 
ही कुछ करे: आगे की शिखर जोड़-तोड़ में तात्कालिक लाभ दे मकनेवाली एक राजनीतिक हस्ती को 
वह खत्म करना नहीं चाहती। आपातकाल से तत्काल तक की जनता पार्टी की यह यात्रा सभी प्रमाणों 
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के अनुसार उसके दुखद राजनीतिक पतन की यात्रा कही जाएगी। |; 

ऐसे समय में जयप्रकाश नारायण की निगहबानी समिति की घोषणा केवल एक और समिति की 
घोषणा नहीं है। वह ॥974 के उस आंदोलन का प्रतीक है जिसकी उपज होने का दावा जनता पार्टी 
सरकार करती है किंतु स्पष्ट होता जा रहा है कि है नहीं। जयप्रकाशजी ने अपन लिए इतिहास में 
किसी निरीह संत का स्थान नहीं बनाया है, भले ही जोखिम उठाने और इतिहास को मोड़ने की जयप्रकाशजी 
की शक्ति की बदौलत आज जो सत्तासीन हैं, ऐसा ही चाहते रहे हों। सरकार बनने के कुछ ही दिन 
के भीतर जयप्रकाश नारायण ने जनता को याद दिलाया था कि निकम्मी सरकार पाँच साल के पहले 
ही बदली जा सकती है। निगहबानी समिति सरकार बदलने का काम नहीं कर सकती | वह जनसाधारण 
को संगठित या आंदोलन के लिए. प्रवृत्त भी नहीं कर सकती किंतु वह आज के समय में, जबकि 
पुरानी कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस और जनता पार्टी के बीच समानता अधिक से अधिक प्रकट होती जा 
रही है, उन तमाम विचारवान लोगों का प्रतिनिधित्व करेगी जो इन तीनों दलों के मुसाहब नहीं हैं और 
दिन-प्रतिदिन अकेले पड़ते जा रहे हैं। इसके माध्यम से एक सही आवाज़ जो कि अनेक असंगठित 
और अकेली आवाजो को ताकत देती है, एक बार फिर उठेगी : जयप्रकाश नारायण ने 974 में 
जो आंदोलन शुरू किया था वह इस रूप में जारी रहेगा। 


[दिनमान, संपादकीय, 4 जून ॥978. असंकलित] 


पार्टी के बाहर के घर तोड़ दो 


जनता पार्टी के नेता पैंतरे बदल-बदलकर पूँसेबाजी करते हुए अपने को आकार में बहुत 
बड़ा और महत्त्वपूर्ण समझ रहे हों, परंतु वे एक मुगालते में जी रहे हैं। वे सोच रहे हैं 
कि मार्च 977 के चुनाव में उनको जनता ने वह प्रतिष्ठा लौटा दी है जो 7975 के आते-आते 
वे बुरी तरह खो चुके थे। इंदिरा गाँधी की पार्टी में सर्वसत्तावादिता और अवसरवादिता उसके 
पहले के चार वर्ष में व्याप्त हो चुकी थी और वह धौंस, मनमानी और कुतर्क से शासन 
कर रही थी-भय ही उनके और जनसाधारण के बीच का सेतु और खुशामद उनके और 
उनके नेताओं के बीच का एकमात्र वैचारिक रिश्ता रह गया था । बाकी पार्टियाँ इस राजनीतिक 
पतन का समर्थन खुलेआम करते जनता से डरती थीं परंतु समर्थन वे कर ही रही थीं क्योंकि 
जैसे ही इंदिरा गाँधी एक चाल चलती थीं विरोधी राजनीतिक पार्टियाँ दौड़ी-दौड़ी आती थीं 
कि शायद इंदिरा गाँधी पर प्रतिक्रिया करने से उन्हें जनता के बीच प्रतिष्ठा मिल जाए। 
इस चक्कर में उन्हें फाँस लेने के बाद इंदिरा गाँधी के लिए यह आरोप लगा देना और. 
भी आसान हो गया था कि इनके पास केवल एकसूत्री कार्यक्रम है-इंदिरा हटाओ। । 
अक्टूबर 7974 में, जब बिहार आंदोलन में छात्रशक्ति को परे धकेलकर राजनीतिक | 
दल आगे आने लगे थे, जयप्रकाश नारायण ने 'दिनमान' के एक प्रश्न के उत्तर में कहा 
था कि इंदिरा को हटा देने से हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। इंदिरा की जगह अमुक या 
अमुक कुर्सी पर बैठ जाए तो इतने से ही कोई अंतर नहीं हो जाएगा। 7924 तक | 
सामाजिक-राजनीतिक जीवन में जो पतन हो चुका है उससे उबरने के लिए वैचारिक और | 
संगठनासक काम इंदिरा के हटने के बाद भी जारी रखना होगा। 
उस समय उन्होंने जो नाम लिए थे वे आज जनता पार्टी सरकार में हैं और उनकी 
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भविष्यवाणी को सच प्रमाणित कर रहे हैं। ये एक अपूर्ण क्रांति के प्रतीक हैं और जितना 
अधिक उनका असला रूप जनमाधारण पहचानते जाएँ उतनी ही आशा बढ़ेगी कि क्रांतिकारी 
परिवर्तनों के लिए उसकी इच्छा स्पष्ट होती जाएगी। 

किंतु सबसे पहले तो यही वात वार-वार याद दिलाना ज़रूरी है कि 7974 में जब 
छात्रों और युवजनों ने राजनीतिक दलों की नपुंसकता के कारण फैली हुई घुटन से बुरी 
तरह ऊवकर व्यापक मुद्दा पर हलचल की शुरुआत की थी तो कोई भी विरोधी दल इस 
लायक न था कि उनक साथ खड़ा हो सके-उनकी इतनी हैसियत ही नहीं रह गई थी। 
निस्सदेह घुटन के जन्मदाता ये दल ही थे और छात्र आंदोलन इंदिरा गाँधी की ही नहीं इनकी 
नालायकी के खिलाफ था। 

जैसे-जैसे 974 बीतता गया आंदोलन का एक नया संगठन बनने की कोश्रिशे इसलिए 
बेकार होती गई कि सभी विरोधी दल चुनाव को आंदोलन के साथ जुड़वाकर उसमें अपने 
ढंग से शामिल हो गए थे। आंदोलन के दौरान उनकी संगठन पर कब्जा करने की कोशिशों 
दवी-ढंकी और काफी हद तक जयप्रकाशजी की और छात्र-संपर्धवाहिनी की निगरानी के 
कारण सीमित थीं, पर सत्ता प्राप्त करने के बाद वे ही कोशिशें जनता पार्टी पर कब्जा करने 
की कोशिशें बन गई हैं और वेशर्मी की हद को पार किए जा रही हैं। जैसा मानो इनको 
एक मधुर जूता लगाते हुए इंदिरा गाँधी कहती हैं कि ये सत्ता की लालच में एक-दूसरे से 
चिपके तो रहेंगे ही, तब क्‍यों न दूसरे को जितना दवा सकें दबा लें। 

किंतु यह सत्तालोलुपता पूरी पार्टी की विश्वसनीयता को मिट्टी में मिला रही है। जनता 
पार्टी नेता एक बार फिर अपने पुराने चरित्र के अनुसार इंदिरा गाँधी की पहले और हमारी 
प्रतिक्रिया' की राजनीति खेलने लगे हैं। अंतर सिर्फ यह है कि 974 के पहले इंदिरा गाँधी 
की पार्टी में शामिल हो जाना इस राजनीतिक शैली का अनिवार्य परिणाम नहीं होता जबकि 
आज के संदर्भ में जनता पार्टी की भीतरी शिखर राजनीति का अनिवार्य परिणाम इंदिरा 
गाँधी से समझौता करना होगा। इंदिरा गाँधी से समझौता करना व्यक्तिगत रूप से उनके 
साथ हो जाने से लेकर उनकी दिशाहीन, विलासितामूलक और शोषणजनित भ्रष्टाचार से पूर्ण 
राजनीति को उनकी जगह चलाने तक किसी भी शकल में हो सकता है। पर इसका अंतिम 
नतीजा वही होगा-अन्याय और रचनाहीनता की पैसे और बंदूक के बल पर एक बार फिर 
विजय | 

जयप्रकाश नारायण के इंदिरा हटने के बाद के काम से जनता पार्टी नेताओं को कोई 
मतलब नहीं है। दिनमान' से जून 77 को हुई भेंट के दौरान जयप्रकाशजी का बिना किसी 
मनमुटाव के कहा गया यह वाक्य पार्टी के चरित्र को अच्छे यद्यपि दुःखद तरीके से उजागर 
करता है। उन्होंने कहा, “शायद वे सोचते हैं कि जयप्रकाश का अब कोई उपयोग नहीं 
रह गया-उनकी पार्टी के विकास के लिए।” २ 

प्रधानमंत्री से लेकर छुटभइयों तक ने सत्ता प्राप्त करने के बाद जयप्रकाशजी का आर 
एक निहायत व्यावहारिक उपयोगितावादी. रवैया अपना लिया है। वे उनसे मिलते-जुलते भी 
बड़ी किफायत से हैं। और मिलकर करेंगे भी क्या। क्या वे उनसे शिखर जोड़-तोड़ पर 
सलाह लेंगे जबकि उन्हें मालूम है कि वह सत्ता की राजनीति से परे जिस जन राजनीति 
के प्रतीक हैं वह हमारे खिलाफ है। रे 

वे जयप्रकाशनी के पास आएँ न आएँ, 7974 के आंदोलन और जनता पार्टी 
के जन्मदाता की हैसियत से जयप्रकाशजी सोचते और समझते रहते हैं कि जनता पार्टी के 
विकास के लिए क्या करना ज़रूरी है। दिनमान' से जब उनकी बातचीत हुई, वह न सिर्फ 
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स्वास्थ्य की देष्टि से तरोताजा दिख रहे थे बल्कि उनमें गजब की वौद्धिक स्फूर्ति दिखाई 
दे रही थी। भारतीय जनता में उनकी अटूट आस्था है और खतरों को पहचानते और पहचनवाते 
हुए भी वह आशावान बने रह सकते हैं तो निरे भावुक आशावाद के कारण नहीं, बल्कि 
नियति-निर्माण करनेवाली सामाजिक शक्तियों के साथ तादाल्य के कारण । उन्होंने जनता पार्टी 
के शिखर-झगड़ों को गहराई में जाकर देखा है और आज तत्काल क्या करना उचित है 


सो बताया है। 


र.स. : ज.पा. के हाथ में सत्ता आने के बाद उसके सचमुच एक पार्टी बनने में सबसे बड़ी दिक्कत 
क्या है? क्या उसके घटक लड़कर बिखर जाएँगे?, 

ज.प्र. : वे अपने हित में विघटन की तरफ जानबूझकर नहीं जाएँगे। अपनी गलतियों से जाएँ, 
यह संभव है। जाएँगे तो फिर इनका कोई पूछनेवाला न रहेगा | ये अलग-अलग हो जाएँगे तो कोई 
शक्ति इनमें न रहेगी। किंतु विघटन की संभावना परिस्थितिवश नहीं है। 

र.स. : क्या श्री राजनारायण और चंद्रशेखरजी के बीच विवाद से कुछ वात साफ हो सकेगी? 

ज.प्र. : यह विवाद दुर्भाग्य की वात है | मेरा ख्याल था कि नेताओं में मतभेद रहेंगे लेकिन प्रकट 
में नहीं आएँगे। यह अफसोस की बात ज़रूर है कि वे इस ढंग मे अपने मतभेदों को सामने ला रहे 
हैं। इससे जनता का उत्साह कम होगा और उसके सामने दूसरा विकल्प कहाँ है? क्या वह इंदिरा गाँधी 
के पास जाए? 

र.स. : क्या कुछ महीने बाद होनेवाले संगठनात्मक चुनाव से पार्टी की कोई साफ शक्ल निखरकर 
आ सकती है? 

ज.प्र. : संगठनात्मक चुनाव से कुछ तो शक्ल बनेगी। उससे जनता में एक राजनीतिक आधार 
बनेगा। नीचे से प्रतिनिधि चुनकर आएँ और उन पर एक पिरामिड की तरह पार्टी का ढाँचा खड़ा हो 
तो पार्टी की लोकतंत्रीय शक्ति आएगी। 

र.स. : क्या आप भी बहुतों की तरह मानते हैं कि ऊपर के नेताओं में जो खटक रही है वह 
निजी स्वभाव के कारण है या कि '77 के चुनाव में प्रकट हुए मध्य जातियों के विशाल राजनीतिक 
आधार के कारण है? 

ज.प्र. : नीचे की शक्तियाँ कुछ तो बढ़ी हैं। ऊपर के विवादों में इस बात की भी प्रतिच्छाया 
हो सकती है, पर मेरी समझ में व्यक्तिगत समीकरण का ही प्रश्‍न अधिक है। 

र.स. : अगले आम चुनाव के पहले ही जनता पार्टी के नेतृत्व में कोई परिवर्तन किया जाए 
तो क्या वह हितकर होगा? + 

ज.प्र. : परिवर्तन एक तो करना मुश्किल है, दूसरे करेगा कौन? कोई 'सुपरबॉडी' तो है नहीं। 
विचार-परामर्श से ही पार्टी की समस्या दूर हो सकती हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, स्वस्थ होता तो 
ज्यादा कुछ कर सकता या मुझसे कोई बात करने आते तो शायद कुछ प्रभाव डाल भी सकता था, 
पर उन लोगों की तरफ से मेरे साथ संपर्क रखने की कोशिश नहीं है। मुझे शिकायत नहीं। शायद 
सोचते होंगे कि जे.पी. का अब कोई उपयोग नहीं रह गया--उनकी पार्टी के विकास के लिए। पर 
मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जहाँ तक हो सके व्यक्तिगत प्रभाव से में उनके काम आ सकूँ, पार्टी में 
विखराव न आने पाए। 
 र.स. : आपने हाल मे कहा था कि जनता पार्टी कांग्रेस की राह पर चल पड़ी है, सो कैसे, स्पष्ट 
करें । इसके क्या लक्षण दीखते हैं? 

ज.प्र. : एक लक्षण है राज्यशक्ति को सबसे बड़ा उद्देश्य मानना और राज्यशक्ति हाथ में आ जाए 

तो उसको समाज के बदलने-बनाने का, निर्माण-परिवर्तन का साधन न बनाकर उतने से ही संतोष कर 
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लेना-इस भय से कि शायद यह हाथ में न रहे | यह जनता पार्टी काँग्रेस 
के बाहर पार्टी के जो अंश हैं उन्हें मिलकर चाहिए था कि नया समाज 
नीतियों को बदलने की दृष्टि दें। वे सरकार 
भी यथास्थितिवाद चल रहा है। 
दाद के बारे में भी जनता पार्टी का तरीका और रबैया वही है जो कांग्रेस का था । इसमें कोई 

परिवर्तन जनता पार्टी ने नहीं किया | कुछ चुनाव सुधारों के लिए आवाज़ उठाई गई श्री लेकिन वह 
काता पर रह गई | इसी तरह से आर्थिक मामलों में भी कोई परिवर्तन नहीं। कहा जाता ह कि 
छाट उद्योगा पर जोर देंगे पर छठी योजना में रकम देते हैं तो सिर्फ कुछ करोड़ बढ़ा देते हैं जबकि 
बड़ा हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र को ही मिलता है। अन्य लक्षण भी हैं--जैसे यह कि वही वंधु-बांधवों की 
राजनीति । 

र.स. : गाँव में आज जो समाज-व्यवस्था प्रचलित है उसे देखते हुए क्या आप यह कहेंगे कि 
वहाँ उद्योग और विकास पर अधिक व्यय करना समाजवादी व्यवस्था की रचना में सहायक होगा? 

ज.प्र. : अभी की समाज-व्यवस्था में सहायक नहीं होगा | इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो 
भी किया जाए उसका अधिक से अधिक उपयोग उन लोगों के लिए हो जो जाति और राजनीति और 
अर्थ में पिछड़े हुए हैं। समाजवादी-परिवर्तन भी साथ-साथ होना चाहिए | ग्राम विकास पर अधिक खर्च 
करने का सैद्धांतिक दृष्टि से कोई विरोध नहीं हो सकता। यह मोरारजी भी मानते हैं। कर्पूरी ठाकुर 
खुद पिछड़ी जाति के हैं-गरीव घर के-पर जो भी आर्थिक कार्यक्रम वह चला रहे हैं, उसका लाभ 
उस वर्ग को मिल रहा है जिसे मिलना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता। खेतों में पानी देना ज़रूरी है 
पर परिणाम वह न हो कि जिसके पास जमीन है उसकी खेती और शक्ति बढ़े और जिनके पास जमीन 
नहीं है.वे केवल मजूरी पर आश्रित रह जाएँ-भले ही उन्हें चार की जगह छः महीने काम मिल जाए 
या चार पैसे ज्यादा मिल जाएँ | जमीन सबको बाँटी जाए यह भी संभव नहीं है | ग्रामीकरण का विचार 
भूदान आंदोलन में रखा था, पर वह भी अमल में नहीं आया “ 

र.स. : गाँव में उद्योग बनाम बड़े उद्योग की जो बहस चल रही है उस पर आपकी राय? 

ज.प्र. : उद्योग का विकास देखने से मालूम होता है कि जहाँ पूँजी इकट्ठी हुई है वहीं, उसी के 
द्वारा, उसी के लिए औद्योगीकरण होगा या हो रहा है| इसके अगर विपरीत नहीं तो कुछ भिन्न और 
क्रांतिकारी दिशाएँ भी रहीं-जैसे चौधरी चरणसिंह की है-परंतु, यदि गाँव में उद्योग ले जाना है तो 
वह आपसे आप या अनायास तो होगा नहीं। आप से आप होगा तो वही जो पूँजीवादी समाज चाहता 
है जिसके सभी मूल्य-मजदूर का मूल्य भी-पूँजीवादी हैं। दिशा देनी होगी। गाँवों को अनेक प्रकार 
की सहायता देनी होगी-दूसरों को कुछ दबाकर भी उत्तरप्रदेश या बिहार में क्यों न कानून वना दिया 
जाए कि अमुक उद्योग, जहाँ निश्चित से ज्यादा एँजी लगनी हो, नहीं खुल सकते हैं। उससे ज्यादा 
पूँजी के हों तो सहकारिता से खुलें या छोटी पूँजी के खुलें। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ हम 
घानी के तेल की बात करें और दूसरी ओर मिल के तेल की भी। पूँजी का विकास ऐसे हुआ है कि 
जिसके पास पूँजी थी उसी की प्रगति हुई : कम पूँजीवाले और गरीव हो गए | काल मार्क्स ने औद्योगिक 
विकास के प्रश्न की गहराई में जाकर देखा था। इतनी सूक्ष्म दृष्टि से और किसी ने विचार नहीं किया। 
वर्गसंघर्ष में ही सामाजिक परिवर्तन की गत्यात्मकता होगी, यह उन्होंने बताया था और यह ठीक ही 
निकला, पर उद्योगों का ऐसे विकास होगा कि कम पूँजीवाले गरीब होते जाएँगे यह उन्होंने कल्पना 
भी नहीं की थी। कुछ दिन और जीते तो शायद कुछ उत्तर सोचकर खोजते। 4 

र.स. : क्या आप समझते हैं कि ऊपर के तीन-चार नेता मिलकर फैसले कर लें तो आज के 
संपूर्ण राजनीतिक संकट का हल निकल आएगा? 


की तरह कर रही है। सत्ता 
। बनाने क॑ लिए विकास की 
का रास्ते पर रख सकते थे, लेकिन देखता हूँ कि वहा 


32% 


ज.प्र, : देश के सामने जो राजनीतिक प्रश्न हैं उनका हल शिखर राजनीति नहीं है। जो काम 
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आंदोलन में पूरा नहीं हुआ था और जो अव करना है वह यह है कि जनता को ल और संगठित 
किया जाए। जनता गाँवों में है, पर संगठन मुख्यतया शहरों में ह और pa र या श्रमजीवियों 
के हैं। जहाँ 80 सैकड़ा लोग वसते हैं वहाँ कोई संगठन है नहीं | गांधीजी की भारतीय समाज की 
कल्पना में गाँव में गए बिना जनशक्ति को संगठिन कर सकना संभव नहीं था। ज.पा. के नेता यह 
काम बहुत कम करते हैं चाहे दिल्ली में हों चाहे पटना में | सचिवालय के अलावा कहीं जाकर ग्रामप्रदेश 
में काम नहीं करते। 
शिखर राजनीति से कोई हल नहीं निकलेगा सो तो है ही, अपनी पुरानी पार्टी को कायम रखते 
हुए, जनता पार्टी के बाहर नेतृत्व तथा व्यक्तित्व को कायम रखते हुए, अपने संगठन बनाए रखना ठीक 
नहीं। में इससे बिलकुल सहमत नहीं। यह बात सभी पर लागू है, पर अधिक करके जनसंघ के वारे 
में कही जाती है। यह तरीका कम्युनिस्ट तरीका रहा है-किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ आना मगर अपने 
संगठन कायम रखना। पर मैं नहीं समझता कि इससे कम्युनिस्टों को कोई सफलता मिली हो। | 
र.स. : कुछ राजनीतिक प्रेक्षक कहते हैं कि आगे चलकर भारतीय राजनीति में सेना को हस्तक्षेप । 
करना पड़ जाएगा। आपकी क्या राय है? 
ज.प्र. : में नहीं समझता कि भारत में सैनिक हस्तक्षेप आवश्यक होगा । संतोष और सौभाग्य की 
बात है कि अपढ़, गरीब करोड़ों लोगों ने मौका पड़ने पर लोकतंत्र और तानाशाही के बीच लोकतंत्र | 
को चुना। उनसे यह काम अनायास, अनजाने नहीं हुआ, जानते-वूझते उनके द्वारा किया गया | हमारी | 
सिखाई राजनीतिक-सांस्कृतिक प्रौढ़ता और इतिहास से हमें जो दाय मिला है उसके कारण देश में तानाशाही | 
स्वीकार नहीं की गई, न की जाएगी। मेरा विश्वास है कि यदि कभी किसी ने सैनिक तानाशाही लादने 
की कोशिश की तो भारतीय जनता उसके खिलाफ उठ खड़ी होगी। | 
र.स. : वहुत-से लोग इंदिरा गाँधी को फिर से राजनीतिक सत्ता दिलाना चाहते हैं और कहते । 
फिरते हैं कि इंदिरा गाँधी का खतरा बढ़ रहा है। उधर ऐसा दीखता है कि ज.पा. के नेता इस खतरे | 
मे बेखबर हैं। क्या सचमुच इंदिरा गाँधी से कोई खतरा है? 
ज.प्र. : अगर इंदिरा के समर्थक उन्हें सामने रखकर और उनको एक विकल्प मानकर काम करेंगे 
तो उनको सफलता नहीं मिलेगी। मेरा ख्याल है कि स्वयं इंदिरा को जनता स्वीकार नहीं करेगी। पर 
उनके पक्ष, उनके विचार की सफलता हो सकती है | इंदिरा गाँधी अपनी शक्ति से उतना सफल नहीं | 
होंगी जितना ज.पा. की असफलताओं से। बात यह है कि तीसरा कोई विकल्प है नहीं-कप्र से कम | 
इस वक्त नहीं है। जनता पार्टी की जो दुर्बलता है वही उनकी शक्ति बनती है। भले ही विचारपूर्वक 
वह अपने को सामने न रखें। परंतु उनका पक्ष मजबूत होगा तो भी उसमें वात उन्हीं की चलेगी। 
र.स. : बुद्धिजीवियों और विशिष्ट वर्गो में एक आम धारणा है कि भारत में तो फाशीवाद आएगा 
क्योंकि यहाँ लोकतंत्र चल ही नहीं सकता? 
ज.प्र. : यह एकदम गलत है, यदि ऐसा होता तो जातिप्रथा के बावजूद गाँवों में पहले स्वायत्त 
शासन की परंपरा कैसे रही होती। भारत में यदि आर्थिक व्यवस्था बहुत बिगड़ जाए तो फाशीवाद 
की स्थिति पैदा हो सकती है। पर यह औद्योगिक नहीं कृषि प्रधान देश है जहाँ गाँवों में बिख हुए 
लोग उत्पादन करते हैं। वे बहुत कुछ स्वावलंबी हैं। हम उनके स्वावलंबन को बढ़ाएँ, उनकी मदद 
करें, पानी-विजली आदि का प्रबंध कर सकें तो यह स्वयं में एक बड़ी गारंटी तानाशाही के खिलाफ 
है। फाशीवाद के खिलाफ बहुत बड़ी शक्ति है। जितनी दूर तक है सो है, फिर आगे ये दूसरों की 
मदद ले सकते हैं। जितना ज्यादा हम गाँवों को संगठित करेंगे उतनी ही फाशीवाद की संभावना कम 
होगी | 
र.स. : पर गाँव में तो पैसे और बंदूक की ताकतवाले शोषितों पर बड़ा जुल्म कर रहे है वया 
वे जालिम फाशीवाद के समर्थक न होंगे? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इंदिरा गाँधी फाशीवार्द . 
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के समर्थक न होंगे? 

ज.प्र- : दमन फाशावाद का रूप मेरे ख्याल से नहीं ले सकेगा। मैं अकसर देखता हैं कि जो 
सवर्ण जमीन क मालिक थे वे धीरे-धीरे भूस्वामी नहीं रह गए हैं| उनके मजदूर संगठित हण या कानून 
बदलन स उन्ह मनमाना करन की स्वतत्रता नहीं रही | पर उन्होंने सव स्वीकार कर लिया | विद्रोह तो 
हआ नहीं । गरीब मजदर-किसान क जावन का एक मूल्य-मयादा हे जिसके चलते मैं समझता हैँ वह 
किसी तरह की गुलामी स्वीकार नहीं कर सकता | जो सामंती व्यवस्था की हो-पूँजीवादी व्यवस्था की 
गुलामी कुछ आर चाज ह--उसमे करार का आधार रहता है। जो करना है वह यह कि गॉवसभाओं 
के संगठन में थोड़ी उनकी मदद करनी है। यह काम पार्टीवाले नहीं कर सकते | वे वहाँ भी बदले 
में अपने लिए समर्थन चाहेंगे। जो गाँव के लोग जिस पार्टी या पार्टियों का समर्थन चाहें करें, पर अपनी 
शक्ति सुरक्षित रखकर। 

मेरा ख्याल है कि फाशीवाद जैसे शब्द का बहुत फालतू प्रयोग चल पड़ा है। फाशीवाद इतने 
ज्यादा व्यापक रूप में पैदा होता है कि वह स्वतंत्र विचार होने की गुंजाइश ही नहीं रहने देता। उस 
मायने में हमारे यहाँ फाशीवाद, इंदिरा गाँधी, जनसंघ, या रा.स्व.सं. लाना चाहेगा, या ला सकेगा, इसकी 
संभावना नहीं दीखती। अगर लोकतंत्र न होता, नागरिक महसूस नहीं करता कि उसे वोट से सरकार 
बदले का अधिकार है और उसका दम घुटता रहता तो वह फाशीवाद की तरफ जा सकता था | लेकिन 
इसकी कोई आवश्यकता पड़ी नहीं। 

र.स. : क्या “पको सेंसर और विना सुनवाई जेल फाशीवाद के लक्षण नहीं जान पड़ते? 

ज.प्र. : यह सच है कि ये दोनों इंदिरा गाँधी के शासन में फाशीवाद के पहलू थे, पर॑ वह सही 
रूप में फाशीवाद नहीं था-यह कानून कभी पास नहीं हुआ कि दूसरी कोई पार्टी नहीं बनेगी। सेंसर 
था, पर यह नहीं कह सकते कि विचार-स्वातंत्र्य के सब रास्ते बंद कर दिए गए थे। 

र.स. : क्या आप मानते हैं कि ये दोनों लक्षण केवल पहलू हलू थे, फाशीवाद की ओर कदम नहीं? 

ज.प्र. : नहीं, वे कदम नहीं थे, केवल पहलू ही थे। ये कोई कदम होते तो इंदिरा गाँधी तीसरा 
कदम भी उठातीं, चुनाव कराके इंदिरा गाँधी ने पॉसा फेंका था कि शायद जीत जाएँ। तो जनता ने 
बताया कि वह उनके शासन में इन दो लक्षणों को भी नहीं चाहती। 

दूसरी वात, एक फाशी नेता अकेला शून्य में काम नहीं कर सकता | जो कार्यकर्ता और संगठन 
उसे चाहिए वह इंदिरा गाँधी खड़ा नहीं कर पाई और इसका प्रयल करती तो सफल भी नहीं होती | 
आखिर उनके संगठन के रूप में कांग्रेस की परंपरा ऐसी तो नहीं थी जिसे हम फाशीवाद को स्वीकारनेवाली 
कह सकें। प्रवृत्ति अवश्य थी पर भारत में फाशीवाद स्थापित करने का कोई गंभीर प्रयल इंदिरा गाँधी 
ने किया नहीं, करती तो भी सफलता न मिलती । अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जितना दमन उन्होंने 
किया उसके आगे फाशीवाद के आदर्शों को वह कबूल नहीं करना चाहती थीं। उनका जनता का भा 
भय था कि वह भी इससे ज्यादा स्वीकार न करेगी | 

र.स : यदि वह और आगे बढ़तीं तो उन्हें किसी वृहत्तर शक्ति, जैसे सेना की आवश्यकता पड़ती? 

ज.प्र. : में कोई कारण नहीं देखता कि सेना उनके साथ अवश्य जाती-शायद वह नहीं जाती | 

र.स. : पर यह हो सकता था कि सेना बाद में उनको हटाकर उनकी जगह ले ले 

हाँ, यह हो सकता था। सेना के सहारे चलना चाहे और उसके ऊपर भी रहना चाहे 

तो यह संभव नहीं है। 

र.स. : आप जनता पार्टी के चरित्र-सुधार के लिए उससे क्या अपेक्षा करेंगे? 

मैं अपने देश के भविष्य के बारे में आश्वस्त हूँ कि चाहे जो भी अंदरूनी कमजोरियाँ 

झगड़े, मतभेद आज नजर आते हैं, उन सबके बावजूद हम इकट्टे रहेंगे और जहाँ भी राष्ट्रपति का 
प्रश्‍न आएगा वहाँ वह सव एक होंगे। इस विश्वास के साथ मैं जो कुछ हो रहा ह उसका देखता हू 
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और बहुत ज्यादा उससे घवराता नहीं ूँ। यह लोकतंत्र की आंतरिक शक्ति का व पहलू हे कि इस 
प्रकार मे वाद-विवाद, मतभेद आदि चल रहे हैं। यह में ज़रूर चाहता हूं कि बहुत छोटी-छोटी पार्टियाँ 
बनकर और फिर उनके आपस के अस्थिर गठबंधनों के आधार पर फ्रांस में जैसे राजनीति चली वैसी 
यहाँ न चले और एक मजबूत, जानदार व्यापक शक्ति रखनेवाली संस्था रहे जिसके हाथ में सत्ता हो । 

और उसका विकल्प जो हो वह भी उसी प्रकार का हो। तो एक तरफ जनता पार्टी है, उसमें बहुत-सी 
पार्टियाँ विलीन हो गई, लेकिन विलीन होकर भी उन्होंने अपना अस्तित्व जो था उनका, वह बराबर 
कायम रखा है। में समझता हूँ कि यह उचित नहीं है। उनको चाहिए कि वे वाहर के अपने संगठनों 
को तोड़ डालें। तभी जनता पार्टी का सही माने में एकीकरण हो सकता है। नहीं तो बराबर डर रहता 
है कि थे लोग आपस में मतभेद होगा तो छोड़कर चले जाएँगे-अपना घर बनाकर रखा ही है पहले 
से और वहाँ कुछ काम चलता ही है। तो यह सव खत्म होना चाहिए। और जनता पार्टी में सबको 
मिलकर सही मायने में एक पार्टी बनाना चाहिए। जो लोग उसमें हों उनकी वफादारी जनता पार्टी के 
साथ हो और वे जो परिवर्तन, उद्देश्य या कार्यक्रम लाना चाहते हों, वह लाने का प्रयल अंदर से करें। | 
बाहर गुट बनाकर और पार्टियाँ बनाकर और उनसे जनता पार्टी में आकर कुछ बल लेकर उसमें अपनी | 
टुकड़ियों को बल देना गलत है। यह बंद होना चाहिए । ह | 
| 

| 


[दिनमान, संपादकीय, 25 जून ।978. असंकलित] 


जयप्रकाश के पास जाओ 


जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं की आपसी लड़ाई और समझौते की कोशिशें इस वक्त तक एक मजबूरी 
बन गई हैं जिनके साथ जनता को जीना ही है। जनता पार्टी से जनता यह नहीं कह सकती कि टूटो 
और जहन्नुम में जाओ। इसका मतलब यह नहीं कि जनता जनता पार्टी से काफी निराश नहीं है। 
इसका मतलब सिर्फ यह है कि अभी तक जनता के सामने जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं उभा 
है| इसीलिए जनता पार्टी की इज्जत घटने के बावजूद उसकी ताकत नहीं घटी है और इसीलिए उसके 
बड़े नेता तमाम धक्कमधुक्का के बावजूद अपनी-अपनी टोपी सम्हाले हुए दीखते हैं। 
यह दृश्य निश्चय ही हास्यास्पद कहलाता बशर्ते कि देश में बहुत-सी अच्छी बातों का भविष्य 

इसके साथ न जुड़ा होता | वास्तव में यह चिंताजनक होता जा रहा है। चिंता का कारण यह है कि 
यदि यह वाकयुद्ध बढ़ा तो जनता पार्टी टूटेगी तो नहीं, मगर लँगड़ी हो जाएगी और उसे बैसाखी की 
जरूरत पड़ेगी-वह वैशाखी इंदिरा गाँधी नहीं हुई तो उनकी शासनशेली होगी। जिस तरह यह सच 
है कि बनी हुई जनता पार्टी का कोई विकल्प इस समय नहीं है, उसी तरह यह भी सच है कि टूटी 
हुई जनता पार्टी का सिवाय तानाशाही केंद्रीकरण के कोई विकल्प नहीं है | इसे जनता एक बार ठुकरा 
चुकी है| दोबारा यह जनता पार्टी द्वारा जनता पर लादा जाए, इसकी संभावना बढ़ती जा रही हैं| 
इस बार जनता 974 जैसे आंदोलन के अभाव में क्या तानाशाही को फिर ठुकरा पाएगी? 
जनता पार्टी के भाग्यविधाता जो कुछ कर रहे हैं उसका क्या असर वे जनता पर डालना चाहते 
हैं? पार्टी की प्रतिष्ठा गिरती जाए मगर व्यक्तिगत तौर पर यह सिद्ध होता जाए कि अमुक नेता बहुत 
दबंग और बहादुर है, क्या यही उनका उद्देश्य है? अपनी व्यक्तिगत धाक जमाकर, जैसा इंदिरा गाँधी 
ने किया था, वे क्या आगामी चुनाव की या मध्यावधि चुनाव की लड़ाई में पार्टी के विजयी नेता बनने 
की तैयारी कर रहे हैं? या फिर जोर-आजमाइश के किसी दौर में टूट हो ही जाए तो यह सोच रहैं 
रचनावली 
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हैं कि Fe 30020 pl 5 ल होने का सवृत द्या होगा ? 
८.१ अः म पुजदड दिखाकर आतकित करने की चेष्टा कर रहे हैं तो ईश्वर 

उनका भला कर | यह प्रदशन प्रमाण होगा कि वे 974 के पहले के अपने पतित रूप से भी अधिक 
पतित रूप का प्रात हा चुक ह, उनके और जनता के वीच का फासला बहुत बढ़ गया है और वे 
उसे पाट सकन में असमर्थ होकर दूर से जनता को आकृष्ट करने के करतव कर रहे हैं। यदि ऐसा 
है तो वड़े नेता अपनी नैतिकता की किताबें दोबारा खोलकर देखें । उनमें कहीं यह भी निखा होना 
चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें दोबारा जनता से विश्वास प्राप्त करने के लिए वोट की भीख माँगते 
हुए प्रकट हीना चाहिए। पर वे जनता के खर्च पर आराम उठाते हुए सरकारी कार्यालयों से निजी 
सत्तालिप्पा की लड़ाइयाँ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यकीन जानिए, जनता की स्मरणशक्ति इतनी 
दुर्वल नहीं होती जितनी कुछ आभिजात्य समीक्षक बताया करते हैं-वह सरकारी मुविधाओं के पार्टीगत 
या व्यक्तिगत लाभो के लिए दुरुपयोग को अब भी अनुचित मानती ह| | 

जनता पार्टी की विश्वसनीयता का आधार उसके नीतिगत परिवर्तन और कार्यक्रम हो सकते थे। 
किंतु पार्टी की जगह व्यक्तियों की विश्वसनीयता का आधार इस बात को बनाने की कोशिश हो रही 
है कि कीन पार्टी की आत्मा की शुद्धि करा सकता है। इसी तरह यह कोशिश भी हो रही है कि यदि 
पार्टी का कोई नुकसान हो तो उसकी बदनामी दूसरे के सिर जाए। जबानी मारपीट की राजनीति और 
मध्यस्थता की राजनीति भी पिछले 30 वर्ष में इतनी बेनकाब हो चुकी है कि अब उसे करनेवाले नंगे 
दिखाई देते हैं। उनकी भाषा चलनी हो चुकी है और उसमें चालाकी का पानी ठहर नहीं रहा है। पर 
उन्हें या तो यह मालूम नहीं है या वे सोचते हैं कि जब एक बार इंदिरा गाँधी भाषा का ऐसा ही 
अवमूल्यन कर चुकी हैं तो उसे सुधारने की क्या ज़रूरत है। 

इंदिरा गाँधी जो कुछ जाने-अनजाने, क्रूरता से या मूर्खता से, पापबुद्धि से या दिमागी दिवालिएपन 
से विचार, भाषा, व्यक्ति और समाज के साथ कर चुकी हैं उसी को सुधारने के लिए जनता ने उन्हे 
चुनाव में जिताने से इनकार किया था। आज जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति घटकों के नए संपुजन 
बनाने की ओर तथा उसी कारण इंदिरा गाँधी के तरीकों को विश्वसनीयता दिलाने की ओर बढ़ रहीं 
है। जयप्रकाशजी की अपील का चतुराई भरा इस्तेमाल करना छोड़कर ईमानदारी से उस पर अमल 
करें और फिर उस आदमी के पास जाएँ जिसके राष्ट्रीय सम्मान के लिए और तानाशाही से संघर्ष की 
बदौलत अनेक प्रांतीय और जातीय नेता केंद्र में पदस्थ हो गए हैं ती जनता पार्टी की मालिक जनता 
पर दोबारा एक तानाशाही व्यवस्था लादने के अभियोग से बच सकते हैं--और जयप्रकाश नारायण 
की बात मानने में उनको अपनी हेठी लगती हो तो कम से कम यह घोषणा करने में तो नहीं लगनी 
चाहिए कि हम किसी कीमत पर भी सत्ता के लिए तानाशाही के समर्थकों से और इंदिरा गाँधी से समझौता 
नहीं करेंगे | 


[दिनमान, संपादकीय, 2 जुलाई ।978. असंकलित] 


भारत बचाओ 


एकता के लिए मुख्यमंत्री बैठक बुलाई गई और एकता के लिए स्थगित कर दी गई। एकता के लिए 
एक घटक ने पहले चरणमिंह को निकलवाने में एक घटक का साथ दिया, फिर एकता के लिए उन्हें 
वापस लाने की बातचीत चलाने लगा। यह एकता सिद्धांत को भूलकर गद्दी से चिपक कायरो की एकता 
है और दिखाती है कि वे सिर्फ इसलिए एक रहना चाहते हैं कि उन्हें जनता के पास फिर से अपनी 
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मान्यता प्राप्त करने न जाना पड़े | इमर्जेसी के अत्याचारों से पीड़ित होने का दावा कर, जनता की सहानुभूति 
या सत्तामीन होने से पहले इनकी जो लक्ष्यहीन और निराधार दशा थी वही आज फिर हो गई है। 
घटकों के पार्टी पर कब्जा करने के संघर्ष कों शिखर पर चलाया जा रहा हैं, जनता के बीच नहीं। 
उनके ठीच संघर्ष को ले जाते हुए जनप्रतिनिधियों की रूह कॉपती है। राजनीति की यह तसवीर डरावनी 
हे, पर यह एक चुनौती भी देती है कि इसे बदलना होगा। जो इस चुनाता का स्वीकार नहीं करना 
चाहते, वे आज जोर-शोर से जनता पार्टी पर कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं । जो स्वीकार करना चाहते 
४ चे आलोचना कर रहे हैं, पर कीचड़ नहीं उछाल रहे हैं। इन दो प्रकार के लोगों में अंतर समझना 
आज बहुत ज़रूरी हो गया है। हक र 
इनमें से एक प्रकार के आलोचक तानाशाही के विपक्ष में हैं और दूसरे प्रकार के उसके पक्ष में। 
जो तानाशाही के खिलाफ हैं वे जनता पार्टी के कांग्रेसी चरित्र के भी खिलाफ होंगे और इंदिरा कांग्रेस 
के कांग्रेसी चरित्र के भी। ईमानदारी से यह नहीं हो सकता कि वे जनता पार्टी की तानाशाही प्रवृत्तियों 
की आलोचना करें और इंदिरा गाँधी की विचारधारा के बारे में चुप साधे रहें | जो लोग सचमुच तानाशाही 
के खिलाफ हैं वे इंदिरा कांग्रेस और जनता पार्टी दोनों की कथनी और करनी के भेद में तानाशाही 
की परंपरा देखते हैं। वे मानते हैं कि लोकतंत्रीय मान्यताओं को हर किस्म के सामाजिक और राजनीतिक 
एकाधिकार से खतरा है और इसलिए ऐसी मानसिक और वैचारिक जागृति के लिए भी कुछ न कुछ 
करते या कहते हैं जो इस खतरे के खिलाफ शक्ति पैदा कर सके | दूसरे प्रकार के आलोचक जो तानाशाही 
के समर्थक हैं, जनता पार्टी के कुकृत्यो की आलोचना करते हैं किंतु उसके कार्यों में और इंदिरा गाँधी 
के कार्यों में कोई संबंध नहीं बताते। वह इंदिरा गाँधी को एक पवित्र देवी की भाँति अनछुवा थोड़े 
रखते हैं। 
दरअसल इनका लक्ष्य बहुत दूर का है। निरक्षरों के बोलने और लिखने की जो आजादी इंदिरा 
गाँधी के हाथों से छीनकर तमाम लोगों को मार्च 977 ने वापस की थी ये आलोचक उसका इस्तेमाल 
उसको फिर छिनवा देने के लिए कर रहे हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम, अंग्रेजी के गंभीर 
और हिंदी के सस्ते अखबार और कई किस्म के राजनीतिक सत्ताकांक्षी लोग मिलकर यथार्थ बताने के 
बहाने असहायता का वातावरण इस तरह बना रहे हैं कि कभी किसी को सोचने का मौका ही न मिले 
कि जनता सरकार तानाशाही की जिस पंरपरा को आगे बढ़ा रही है उसके क्या-क्या रूप हैं और उसकी 
काट के लिए कैसे संगठन की ज़रूरत है। ये आलोचक प्रकारांतर से यह समझाना चाहते हैं कि इंदिरा 
गाँधी तो चुनाव हारकर सजा पा चुकी और पवित्र हो गई हैं। उन्हीं के साथ बर्बर दिमागवाले उनके 
सव चिकने-चुपड़े राजनीतिक अनुचर भी शुद्ध हो गए, अब जो लोग सत्ताधारी हुए हैं वे कलुषित हैं 
और इंदिरा गाँधी ने जो कुछ बिगाड़ा था उसको सुधार पाने में असमर्थ हैं। इसलिए सुधारने की बात 
सोचना ही बेकार है और इंदिरा गाँधी को स्वीकार कर लेना ही स्थिति को सुधारने के लिए न सिर्फ 
काफी है बल्कि ज़रूरी है। 
तानाशाही के विरोधियों के सामने आज यह सवाल बार-बार उठता है कि निराशा के इस वातावरण 
में एक समतावादी शोषणमुक्त लोकतंत्रीय समाज की रचना के लिए कहाँ से शक्ति लाएँ। जनता पार्टी 
की दम घोंटनेवाली एकता और आज की परिस्थिति पर तानाशाही के प्रच्छन्न समर्थकों का क्रांतिकारी' 
विलाप दोनों ही मिलकर उलझन और भ्रम फैला रहे हैं। जब तक जनता पार्टी मृत्युभय से एक बनी 
रहेगी, इंदिरा-समर्थक आलोचकों का जनता पार्टी पर कीचड़ उछालना जनसाधारण को इस भ्रम में डाले 
रहेगा कि वे बोलने की आज़ादी का जनता के हित में उपयोग कर रहे हैं। मगर बोलने की आज़ादी 
का उपयोग ये आलोचक जनता को हताश और दिग्भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं और संसदीय 
लोकतंत्र को खत्म कर किसी अन्य व्यवस्था की आड़ में फिर से तानाशाही-समर्थक शक्तियों को एकु 
करने का लक्ष्य सिद्ध करना चाहते हैं। 
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यदि जनता पार्टी एकता की अपनी कोशिश जारी रखती है तो ये आलोचक सफल होंगे। क्योंकि 
इस एकता की दिन-ब-दिन बढ़ती हुई कीमत है अविश्वमनीयता, जो जनता पार्टी गी के लोम में 
चुकाती जा रही है। समय आ गया है कि उसमें से वे लोग बाहर आएँ जो इंदिग कांग्रेस और जनता 
कांग्रेस दोनों की तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ जनसाधारण की लड़ाई का नेतृत्व कर सकते हैं और 
जनता पार्टी की सही आलोचना करें जो इंदिरा गाँधी की परंपरा को आगे बढ़ने मे गेक सकती हो। 
भारत को बचाने का यही कार्यक्रम हो सकता है। देश को जनता पार्टी की एकता नहीं चाहिए | उसे 
एक स्वस्थ विरोधी दल चाहिए, जो इंका की तरह नकारात्मक न हो। ५ 


[दिनसान, संपादकीय, ॥3 अगस्त 4978. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


एक अपशकुनी सन्नाटा 


एक ओर दलबदल-विरोधी विधेयक की आपत्तिजनक धारा का निर्भीक विरोध दूसरी और जगजीवन 
राम के वेटे के व्यक्तिगत जीवन का सार्वजनिक पर्दाफाश, आज की राजनीति के दो धुर हैं। विधेयक 
की जिस धारा में निर्वाचित प्रतिनिधि को पार्टी की जड़ता तोड़ने के अपराध में संसद की सदस्यता 
से वंचित करने की व्यवस्था है, उसका विरोध करना राजनीति को जनसाधारण से जोड़ने का साहस 
करना है। सुरेश राम दे; व्यक्तिगत जीवन को लेकर किसी प्रकार का राजनीतिक लाभ उठाने की चेष्टा 
नहीं तो इच्छा ही सही, राजनीति को शिखर जोड़-तोड़ की सोदेवाजी में कई कदम नीचे ले जाने का 
प्रयल है। 

दोनों मामले जनसाधारण के मामले वन सकते थे यदि वेस्टर्न कोर्ट और मोदीनगर की घटनाओं 
को बड़े-बूढ़ों ने अपने-अपने घर तक ही रखा होता और मंत्रियों की संतानों द्वारा मंत्रियों के अधिकार 
और वैभव का दुरुपयोग अथवा मंत्रियों द्वारा अपनी संतानो का राजनीतिक इस्तेमाल वर्णित करने के 
लिए नौजवान लोग राहजनी करने के बजाय छात्र संघों और विधासभाओं में आवाज़ उठाते। पर ऐसा 
कुछ नहीं हुआ है। शिखर पर एक को गिराने और दूसरे को बचाने की सौदेबाजी जिसमें कोई भी 
फरीक मुँह की खा सकता है, सारी घटना के ऊपर छाई हुई दीखती है । हो सकता है कि असलियत 
यह न हो लेकिन राजनीतिक नेताओं के मुँह से इस घटना के राजनीतिक परिणामों पर कोई टिप्पणी 
न होना एक अपशकुन ही कहा जाएगा। 

जातिट्रेष और व्यक्तिगत हिंसा जैसे तत्त्व समाज में अवश्य फैले हुए हैं किंतु जनसाधारण के मन 
में इनके लिए विरोध ही रहता है। स्वार्थी नेतृत्व ही किसी ऊँचे आदर्श का बहाना लेकर इसको राजनीति 
बना देता है। केंद्रीय राजनीति में खुल्लमखुल्ला जातिद्ेष और व्यक्तिगत हिंसा के प्रवेश का आरंभ न 
होने पाए इसके लिए शायद यथेष्ट संकल्प केंद्रीय नेतृत्व में रह नहीं गया है, अन्यथा प्रधानमंत्री और 
मंत्रिमंडल के सदस्यों के मुँह से राजनीतिक आदर्श संबंधी कुछ तो शब्द सुनने को मिलते। बुद्धिजीवी 
वर्ग भी शायद यह सोचकर चुप है कि राजनीति में आदर्श की बात उठाने पर राजनीतिक लोग नाराज 
हो जाएँगे। परंतु यह वर्ग चुप रह जाए और राजनीति इस चुप्पी का फायदा उठाकर स्त्री-पुरुष के 
संबंध को राजनीतिक सौदेबाजी का साधन बनाती जाए तो फिर शायद अंत में बुद्धिजीवी वर्ग को 
हमेशा के लिए चुप हो जाना पड़ेगा। इसलिए कम से कम इतना तो कहना ही चाहिए कि स्त्री-पुरुष 
का संबंध अपनी जगह पर एक निजी मामला है और समाज की आलोचना का विषय तब तक नहीं 
बन सकता जब तक दोनों में से किसी ने दूसरे से जबरदस्ती या वादाखिलाफी न की हो। ऐसी दोनों 
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हरकतों के अतिरिक्त यदि किसी ने अपने मॉ-बाप या संतान के राजनीतिक अधिकार का उपयोग किया 
हो तव मामला और भी अधिक आलोचना का विषय हो जाता है, पर उसके पहले नहीं । उसके पहले 
ही उसे राजनीति में घसीटना राजनीतिक दिवालिएपन और निक्कमेपन का प्रमाण देना है जो कि राजनीति 
को शिखर पर लड़ते रहने के कारण एक समय पैदा होता है। जिस तरह से जनता पार्टी की राजनीति 
शिखर के जोड़-तोड़ की राजनीति वनती जा रही है, उससे यह स्वाभाविक ही है कि उसके दाँवपेंच 
एक के बाद एक निस्तेज होते हुए इस वीभत्स धरातल पर उतर आएँ | किंतु इसका मौन समर्थन समझदार 
लोग करें, यह स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। 

दलबदल-विरोधी विधेयक में व्यवस्था है कि यदि कोई सदस्य पार्टी के निर्देश के प्रतिकूल मतदान 
करने पर पार्टी से निकाला जाएगा तो वह सदन की सदस्यता से भी वंचित होगा | यह व्यवस्था शिखर 
राजनीति के ही एक और पहलू को दिखाती है। दल का जव जनसाधारण से संबंध कम हो जाता 
है तो वह अनुशासन के नाम पर केवल अपनी निर्जीवता को ही प्रतिष्ठित करने लगता है और उसमे 
जान डालनेवाले सभी प्रयलों को असहमति घोषित कर उनका दमन करता है, संसद में जनता पार्टी 
के सदस्यों द्वारा इस व्यवस्था का विरोध राजनीति को एक बार फिर जनता के पास लाने का शुभ 
प्रयल हे | जनता पार्टी सरकार बनने के बाद से अब तक राजनीति को सचमुच जन-राजनीति बनाने 
की कोई बड़ी कोशिश नहीं हुई है जो कि वास्तव में आपत्काल के राजनीतिक पतन के वाद देश को 
ऊपर उठाने के लिए आवश्यक थी। परंतु उसे और अधिक पत्तन की ओर ले जाने की कोशिश का 
जवाब जनता पार्टी के सदस्यों ने पहली बार खुल करके दिया है। उन्होंने एक बार फिर यह सिद्ध 
किया है कि निर्वाचित प्रतिनिधि प्रथमत: क्षेत्र का और निर्वाचकों का प्रतिनिधि है। यदि जिस संगठित 
दल का वह उम्मीदवार रहा है वह किसी समय निर्वाचकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में अक्षम 
हो जाता है तो उसकी दल के सदस्य और निर्वाचको के प्रतिनिधि की दोहरी जिम्मेदारी निभाते हुए 
उस प्रतिनिधि को दल को नीतिहीनता का संसद में विरोध करना आवश्यक होगा। जनता पार्टी के 
भीतर ऐसा साहस रखनेवाले व्यक्ति संगठित हों और दलबदल रोकने के बहाने दलजकड़ करनेवाले 
तत्तां को सर्वसत्तावादी चरित्र का पर्दाफाश करें तो उन्हें जनसमर्थन मिलेगा, जो किसी के कपड़े उतारने 
के दुस्साहस से नहीं मिल सकता। 


[दिनमान, संपादकीय, 3 सितंबर ॥978. असंकलित] 


जयप्रकाश और हम और आज का वक्त 


यदि हम आज के राजनीतिक जीवन की तुलना 973 से अर्थात्‌ 7974 के आंदोलन के 
ठीक पहले से करें तो अनेक समानताएँ प्रकट होंगी। सत्ता के केंद्रीकरण और वाणी के 
अवमूल्यन के दुष्टांत आज भी मिलेंगे कितु एक अंतर यह दिखेगा कि तब कांग्रेस पार्टी 
के शासन के विकल्प रूप में गैरकाग्रेसी पार्टियों की संभावनाएँ थोड़ी-बहुत थीं, आज नहीं 
हैं। इतना ही नहीं, आज विकल्प की चर्चा करते हुए औसत राजनीतिक बुद्धि का नागरिक 
अनचाहे एक कांग्रेसी राज में पीछे लौटने को भी तैयार है। सारी राजनीतिक लड़ाई सिमटकर 
कांग्रेस के यानी सभी मेल की कांग्रेसों के परिवार के भीतर समा गई है। इस घटना का 
वीज जनता पार्टी में श्री जगजीवन राम और बहुगुणा के प्रवेश के समय ही पड़ चुका था 
आर जनता पार्टी में मोरारजी देसाई और चरणसिंह की उपस्थिति उसके लिए खाद-पानी 
के समान थी। 79739 तक आते-आते जो गैरकाग्रेमी दल जनसमर्थन खो चुके थे वे आज 
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जनता पार्टी के भीतर और बाहर के पंचमेल कांग्रेसियों कै सामने असहाय हैं ती इसनिए 
नहीं क्रि कांग्रेसियों के पास बड़ा भारी जनसमर्थन है बल्कि इसलिए क्रि इन काँग्रेसवर दलों 
ने कांग्रेसियों के साथ मिलकर एक शिखर राजनीति में अपने आपको समर्पित कर दिया 
है । ठीक वैसे ही जैसे 7973 में शासक कांग्रेस के भीतर केंद्रीकरण हो रहा था और उसी 
के अनुरूप सरकार में भी शक्तियाँ सिमटकर ऊपर की ओर एकत्र होती जा रही थीं और 
नीचे केवल फूट बच रही थी, वैसे ही आज पूरी राजनीति में हो रहा है। इतना अंतर अवश्य 
है कि पार्टी और सरकार के भीतर होनेवाली अलोकतंत्रीय घटनाओं की यमीक्षा ख़लेआम 
करने पर अभी तक प्रतिबंध नहीं लगा है। किंतु यह अंतर स्थिति में कोई युधार इसलिए 
पैदा नहीं कर पा रह है कि विना छोटे मामलों को बड़े मामलों से जोड़े हुए बोलने की 
आज़ादी सिर्फ गुस्सा दिखाने और बिखर जाने की आज़ादी, रह जाती है। फुटकर गुटों में 
स्थानीय प्रश्नों को सारे देश में उठाया जा रहा है कितु इन सबको एक बड़ा पर््रेक्षष और 
आदर्श देनेवाला कोई नेता इस समय है नहीं। 


2 और 22 दिसंबर को जयप्रकाशजी के धर पर उनसे वात हुई थी। उनसे बात करने कई प्रकार 
के लोग जाया करते हैं। कुछ अपना पक्ष बताने जाते हैं और यह सुनकर लोट आते हैं कि आपकी 
बात तो मैंने सुन ली पर मुझे दूसरों की बात तो मालूम हो। कुछ किसी और का पक्ष लेकर उनके 
पास पैरवी करने जाते हैं। इनको भी प्रायः ऐसा ही जवाब मिलता है। कुछ लोग, जैसे अखबार के 
प्रतिनिधि सिर्फ यह जानने जाते हैं कि आज की समस्याओं पर जयप्रकाशजी क्या सोच रहे हैं| अफसोस 
की बात यही है कि यह जानने की इच्छा राजनेताओं के मन से चली गई है और पत्रकारों में ही 
बची रह गई है। कुछ पत्रकार जयप्रकाशजी की प्रतिक्रियाओं को आज की शिखर राजनीति के दंगल 
में एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के इच्छुक होते हैं | किंतु ऐसा करना थोड़ी देर के लिए हलचल 
पैदा करके अंत में शिखर राजनीति को और अधिक सिद्धांतहीन और जयप्रकाशजी को और अकेला 
ही छोड़ जाना है। 
मुझे जयप्रकाशजी के साथ बातचीत करना इसलिए ज़रूरी मालूम हुआ कि चारों ओर सिर्फ जनता 
पार्टी की असफलताओं की चर्चा और आलोचना हो रही है जिससे अनजाने पीछे लौटने की इच्छा 
पैदा होती है और 974 के आंदोलन की असफलताओं की चर्चा नहीं हो रही है जिससे आगे का 
रास्ता खोजा जा सकता है। 
जयप्रकाशजी ने आंदोलन के पहले के और आज के दिनों की तुलना करते हुए कुछ बातें कहीं 
जो सिर्फ एक ईमानदार सेनापति (वह अपने को 'घायल सेनापति' कहते हैं) ही कह सकता है । उन्होंने 
कहा, “जहाँ तक मैं याद कर सकता हूँ, तब लोगों में उत्साह था, उमंग थी, एक निश्चय था बहुतों 
के मन में कि समाज को बदलना है। जो आज है वह ठीक नहीं है। तब लोगों में एक उद्देश्य था, 
पीछे से धकेलनेवाली कोई शक्ति ऐसी थी जो उन्हें आगे बढ़ा रही थी। लेकिन अव जो लघु क्रांति 
हुई उससे तानाशाही तो गई और उसके बदले लोकतंत्र आया लेकिन यह नाकारा लोकतंत्र है। सच्चा 
यह तभी हो सकता है जब उसमें जनता हिस्सा ले रही हो। यह हो नहीं रहा है, जबकि यही होना 
चाहिए था | इतना ही हुआ है कि इंदिरा गई, मोरारजी आए | तानाशाही की तरफ देश का जाना रुक 
गया पर यह लोकतंत्र बहुत कारगर नहीं है।” आंदोलन की सबसे बड़ी कमी क्या थी? जयप्रकाशजी 
से यह पूछकर मैं यह कभी आशा नहीं कर रहा था कि तत्काल एक लंबा व्यौरेवार उत्तर मिल जाएगा | 
इसलिए सूत्र रूप में उन्होंने जो कहा वही सार की बात है । उन्होंने कहा, “दूर का लक्ष्य तो दलविहीन 
समाज ही था लेकिन बीच के कदम के तौर पर पार्टियों का एकीकरण सोचा गया था। कम से कम 
समानधर्मा पार्टियाँ, हिंसा को न माननेवाली पार्टियाँ, एक जगह इकट्ठी हो सकती थीं। यह एकीकरण 
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यदि आंदोलन के दौरान हुआ होता और होता चलता तो और बात होती | सरकार में रहकर एकीकरण 
होना और बात है। 

भवसे बडी कमी तो यही थी कि आंदोलन पूरी तरह विकास नहीं कर सका था। एक तरह 

में प्रारंभिक अवस्था में था। समय मिलता और आंदोलन का विकास होता तब और वात होती | अभी 
तो बिहार का असर और जगहों पर इस माने में पड़ रहो था कि सहानुभूति थी, मभाएँ हो रही थीं 
पर देशव्यापी फैलाव नहीं था। आंदोलन की देन हुकूमत को बदलने का आत्मविश्वास और साहस है 
किंतु पार्टियों से अलग जन समितियाँ बनाने की जरूरत पर ध्यान नहीं दिया गया। मैंने कहा था कि 
एक बिशेष छात्र युवा संगठन, वह भी दल-निरपेक्ष, होना चाहिए पर वह थोड़ा-वहुत ही हुआ | उसके 
करनेवाले लोग होने ही चाहिए । RR 

इंडियन नेशन, पटना, के मुखपृष्ठ पर वड़े-बड़े अक्षरों में छपी यह पंक्ति देखकर “जनता पार्टी 
अपने चुनाव वायदे पूरे करेगी” वह थोड़ा-सा हँसे। वोले, “यह कोई घोषणा करने का वात है, यह 
तो करने की बात है। इसे इतनी बार दोहराना क्या माने रखता है |" 

जयप्रकाशजी को सत्ता की जोड़-तोड़ से कोई निजी मतलब नहीं है। उनके लिए लोग ही सब 
कुछ हैं। यद्यपि वह स्वयं उठकर दूर आने-जाने में असमर्थ हैं, भारत क॑ लोगो का मानसिकता को 

अच्छी तरह पहचानते हैं। और उनके पास चाहे कितने ही संदेशवाहक इस ख्याल से आया करें 
कि जयप्रकाशजी कहीं जनता के मन की बात प्रकाशित न कर दें, उन्हें अपन अतर का सच्चाई प्रकट 
करने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा, "लोग, जहाँ तक मैं समझता हूँ, यह नहीं मानते हैं कि 
आज की सरकार हमारी सरकार है-हमी ने उसको बनाया है। सरकार की तरफ यह रुख जो पहले 
रहता था, आज नहीं है। 

“किंतु मेरा ख्याल है, एक तरह की आस्था मेरे मन में है कि लोग फिर ज़रूरत पड़ने पर संगठित 
हो जाएँगे-तानाशाही के खिलाफ | मुझे लोगों से कभी शिकायत नहीं रही। सही किस्म का नेतृत्व दिया 
जाए तो वे हमेशा वक्त का तकाजा पूरा करते हैं। यह गाँधीजी के जमाने में सावित हो चुका है+ 
हमने जो छोटा-सा काम किया था उसमें भी यही सावित हुआ है। लोगों से शिकायत नहीं है, नेताओं 
मे है। जिस तरह के नेता मिलेंगे वैसे ही लोग चल पागे |" 

लोगों में जवप्रकाशजी की यह आस्था केवल एक भावुक आदर्श नहीं है। जयप्रकाशजी मानते 
रहे हैं और कई वार पहले भी कह चुके हैं कि इस देश की जनता स्वभावतः तानाशाही को देर तक 

बर्दाश्त नहीं कर मकती और यह कि इसके अलावा यहाँ इतनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विभिन्‍नताएँ 
हैं कि फाशीवाद का लागू हाना कठिन है। 

किंतु नेतृत्व की जरूरत के बारे में जयप्रकाशजी के मन में कोई भ्रम नहीं है। “बिना नेतृत्व के 
लोग संगठित नहीं हो सकते हैं। जब गोकुल डूब रहा था तो कृष्ण न होते तो उसका उद्धार न होता। 
जब नेतृत्व दिया तो सारे लोग उस पर चले गए | लगता है इस देश में सही प्रकार का नेता जो भारतीय 
मूल्यों को मानता हो और जिसके प्रति भारतीय जनता की श्रद्धा हो, उसका अनुसरण लोग कर सकते 
हैं चाहे वह कितना ही क्रांतिकारी कार्यक्रम या विचर रखे |” एक अन्य प्रसंग में उन्होंने कहा, “दक्षिण 
भारत का रहनेवाला भी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है यदि वह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हो और 
उत्तर को स्वीकार्य भी हो “ दक्षिण के लोग अपने को भारतीय नहीं मानते, यह तो नहीं कहा जा 
मकता । लेकिन उत्तर के लोग जिस बात को भी कहें कि यही भारतीय है उसे दक्षिण के लोग मान 

यह भी नहीं हो सकता | आज भारतीयता यदि बची हुई है तो (अपने शुद्ध रूप में तो नहीं कह सकते 
। पर बदलाव के साथ कहें तो) वह दक्षिण में ही वची हुई है। उत्तर में मुस्लिम शासन की वजह से 
बहुत फक पड़ गया है। आज तक हमलावर लोग आते रहे उनका भी असर पड़ा हैं। जो बाहर से 
| आए थे वे भारत के मुकाबले सांस्कृतिक दृष्टि मे कम ही थे पर वे यहीं समाहित हो गए। आज क॑ 
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भारत में हमें सोचना पड़ेगा कि (उदाहरण के लिए) भाषा की नीति को करिम तरह | कि दक्षिण 
की हिस्सेदारी उसमें हो सके | विभिन्न भाषाओं के लिए केंद्र में स्थान किस तरह हो यह भी सोचना 
चाहिए |” 

बातचीत में भारत की आत्मा को पहचानन का प्रसंग उत्तर-दक्षिण के अतिरिक्त अन्य प्रकार से 
भा उठा | नन पूछा था कि वह कान-सी चीज हे जो हिंदुस्तान को लोकतंत्र मे बाँधे रह सकती है। 
यह पूछने की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी कि आजकल वड़े-वड़े पढ़े-लिखे और ताकतवर लोग यह सवाल 
खड़ा करने लगे हैं कि हिंदुस्तानी लोकतंत्र के योग्य हैं या नहीं। 2। तारीख की भेंट में मैंने यह सवाल 
पूछा था परंतु फिर स्वयं अगले प्रश्‍न पर चला गया था। दूसरे दिन की भेंट में लगा कि वह प्रश्‍न 
जयप्रकाशजी क मन म ठहरा रहा था और वह वहुत-सी वाताँ को याद कर रहे थे | “हमारा हजारों 
वर्ष का इतिहास है। कोई तुलना नहीं विश्व के किसी देश से। बड़ा गर्व होता है,” उन्होंने कहा | 
फिर वताया “जहाँ हम वैठे हैं (पटना में) वह अवैदिक प्रदेश रहा | उसने वेदों को नहीं माना । इमलिए 
सब असहमति रखनेवाले यहीं पैदा हुए | और यहीं मे उन्होंने अपने विचार को फैलाया | महावीर, बुद्ध 
और उसके पहले भी हुए होंगे “| 

“यह बहस कि हम लोग लोकतंत्र के योग्य नहीं, गलत वहस है। हम निश्चय ही लोकतंत्र के 
योग्य हैं। हमारे जैसा लोकतंत्र एशिया में और कहीं तो है नहीं-जापान और इस्राइल को छोड़कर 
जिनमें नागरिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज्ञादी, स्थापित सत्ता से अहसमति की आज़ादी और सत्ता 
के विकंद्रीकरण के अधिकार संविधानसम्मत हैं। लोकतंत्र के यही सब उपादान हैं। 

“लोकतंत्र के हम योग्य हैं, इसका एक और प्रमाण है। जब इमर्जेसी लागू हुई थी तो सिर्फ यही 
नहीं हुआ था, लाखों लोग उत्तर भारत में गिरफ्तार भी हुए थे और दमन के जो उपाय किए गए 
भी अवश्य ही इमर्जेसी के आवश्यक अंग नहीं थे। अफसोस है कि कांग्रेस के लोगों ने भी उसको 
चुपचाप बर्दाश्त और कबूल किया-पुरानी कांग्रेस के लोगों ने भी। पर जनता को जब मोका मिला 
तो उसने चुनाव में जबाव दिया | इससे मालूम होता है कि लोकतंत्र कोई विदेशी पौधा नहीं है जो 
हमारे यहाँ लगा दिया गया हो | इस मिट्टी में कुछ ऐसा है जो लोकतंत्र के लिए प्राणदायक है। इतिहास 
में जाने कितने गणतंत्र हो गए हैं। कुछ उनकी गाथाएँ हैं, यादें है, वे भी शायद हे गरे मानस में काम 
करती हैं। 

“मगध भारत में साम्राज्य का केंद्र रहा। क्यों रहा है मुझे पता नहीं पर गंगा के उत्तर में सब 
जनपद रहे हैं--लिच्छवियों का गणतंत्र-वैशाली भी | जनपदीय लोकतंत्र वञ्रमंघ भी। एक परंपरा रही 
हे जो कि मेरा ख्याल है ज्यादातर जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक परंपरा ही है| यह अवश्य है कि वे 
लोकतंत्र जैसे अन्य लोकतंत्र थे वैसे ही नागरिक पर लागू होते थे, दस्यु पर नहीं। चुनाव की पद्धति 
भी किसी न किसी प्रकार से हमारे यहाँ रही है।” 

हम लोकतंत्र के योग्य हैं या नहीं-आजकल की इम संभ्रांतवर्गीय बहस का एक हिस्सा यह भी 
है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र की जगह राष्ट्रपति प्रणाली होनी चाहिए | जयप्रकाशजी इसके बिलकुल 
विरुद्ध है हि 

हमारे देश में एकात्मक सरकार नहीं हो सकती “ राष्ट्रपति प्रणाली के लिए व्यक्ति की तानाशाही 

में बदल जाना आसान है। उसमें एक व्यक्ति होता है जिसके चारों ओर लोग होते हैं। यह ठीक है 

कि बिना एक व्यक्ति के नेतृत्व के संसदीय लोकतंत्र भी नहीं चल सकता | परंतु हमारे देश में जो परिस्थितियाँ 

उनमें राष्ट्रपति प्रणाली लोकतंत्र से कुछ अलग हो चली जाएगी | हमारे यहाँ बहुत विभिनताएँ है. 
भाषावार राज्य हैं। ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति प्रणाली के पर मजबूत भी नहीं हो सकते | 

जयप्रकाशजी के बारे में अकसर यह बात उड़ाई जाती है कि वह अपनी कही हुई बातों का 

भूल जाते हैं। इस मिथ्या प्रचार के पीछे किसकी क्‍या मंशा है यह उस समय बहुत अस्पष्ट नहा रह 
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जाता जब हम देखते हैं कि जयप्रकाशजी जनशक्ति के पक्ष में और शिखर राजनीति के विरुद्ध लगातार | 
एक-मी निरंतरता और संपूर्णता के साथ सोचते और बोलते है । वह जिन बातों को भूल जाया करते 
हैं वे निश्चय ही भूलने योग्य होंगी और उनके इस भूल जाने से निराश लोगों में अच्छा-खासा अंश 
ऐसे लोगों का होगा जो जयप्रकाशजी से अपनी-सी सुनना चाहते रहे होंगे। “मेरा दिमाग बहुत सेलेक्टिव 
हो गया है। आजकल मैं केवल उन्हीं बातों को याद रखता हूँ जो काम की होती हैं। बाकी को भूल 
जाया करता हूँ”--उन्होंने मुझे कहा । वह अकेले हैं और अकेलापने अनुभव भी करते हैं और इस अनुभव 
को प्रकट भी करते हैं-कभी-कभी ऐसे स्पष्ट शब्दों में जो केवल उनके जैसा सत्ता-निस्पृह व्यक्ति ही 
बोल सकता है। उन्होंने कहा, “में ऐसे जीवन से ऊब गया हूँ। मेरा वाहर की घटनाओं से संपर्क नहीं 
है। मोरारजी को मैंने और दादा ने प्रधानमंत्री नामजद किया था। पर वह भी कोई संपर्क नहीं रखते | 
श्री सिद्धराज ढट्टा को यहाँ रखा ही इसलिए गया था कि वह मुझे यहाँ बाहर की घटनाओं से संपर्क 
में रखें पर वह अपने ही कारणों से व्यस्त रहते हैं। राधाकृष्ण (गाँधी शांति प्रतिष्ठान) से कुछ उम्मीद 
थी पर वह भी कुछ कर नहीं पाते |” ये बातें व्यक्तिगत शिकायतें नहीं थीं। यह सिर्फ जानकारी के 
अभाव में व्याकुल एक ऐसे व्यक्ति के मन की आवाज़ थी जो ताजी हवा चाहता है, और जिसको 
ताजी हवा का मिलना कठिन नहीं है बशर्ते कि विचारशील लोग सहायता करें। इस व्यक्ति में स्वयं 
संगठन करने और आने-जाने की शारीरिक क्षमता नहीं है किंतु उसका मानस लोकतंत्र के पक्ष में सक्रिय 
है और वह तानाशाही के लक्षणों की पहचान, जो कि जनता पार्टी के बड़े नेताओं के दिमागों में मिटती 
जा रही है, आज भी साफ तौर पर कर सकता है। यही वजह है कि “सक्रिय न होने पर भी उसकी 
सिर्फ उपस्थिति ही शिखर राजनीति और केंद्रीकरणवाले दिमागों को अप्रिय जान पड़ती है। 
जनता पार्टी के संगठन और कर्तव्य पर भी जयप्रकाशजी सोचते हैं। उनका विचार है कि “आज 
हमारे विधायकों पर जनता का अंकुश नहीं रहा पार्टी का ही है, बल्कि पार्टी का भी नहीं उसके भीतर 
के शासक गुट का है “ पार्टी में असहमति होनी चाहिए। पर उसकी मर्यादा हो | शायद हर पार्टी लीडर 
चाहता होगा कि असहमति न हो। पर सशक्त असहमति को निरुत्साहित करना गलत बात है।' उन्होने, | 
गाँधीजी के समय में जब समाजवादियों ने कांग्रेस छोड़ना तय कर लिया था तब की घटना सुनाई, 
“मैंने उनसे कहा, बापू हम कांग्रेस छोड़ रहे हैं। बापू बोले, में तो चाहता हूँ कि मेरे रहते कांग्रेस में 
खोज हो कि किस प्रकार से असहमतिवालों का एक संघ वन सकता है और कार्य हो सकता है। यह 
मैं अपने सामने ही होता हुआ देखना चाहता हूँ। गांधीजी हमारे कांग्रेस छोड़ने के विरोध में थे या 
नहीं, पर यह ज़रूर मानते थे कि समय देखना चाहिए और उसकी उपयोगिता भी | अलग होकर कोई 
पार्टी कुछ कर सकेगी यह वह नहीं मानते थे।” 
जयप्रकाशजी ने एक प्रश्न के उत्तर में अपना यह विचार दोहराया कि पार्टी के बाहर के संगठनों 
को समाप्त कर देना चाहिए । “में बराबर इसके पक्ष में रहा हूँ । जनता पार्टी के घटक यदि अपने बाहर 
के संगठनों को समाप्त नहीं करना चाहते हैं तो वे सही मायने में एकीकरण नहीं चाहते हैं और अवसरवादिता 
से काम ले रहे हैं।” 
` एक और सवाल के जवाब में जयप्रकाशजी ने शिखर राजनीति की क्षमताहीनता की तरफ ध्यान 
` दिलाया | “नेता उसके साथ चिपके रहेंगे तो लोग सरकार से नहीं जुड़ सकेंगे राजनीतिक-आर्थिक विकास 
नहीं हो सकेगा। “ आज खेती में नुकसान हो रहा है क्योंकि गाव और शहर का असंतुलन हमारी 
राजनीति में व्याप्त हो रहा है। कारण यह है कि जो लोग राजनीति में गाव से आए हैं वे भी शहर ग 
में अधिकतर वैसी ही नीतियाँ निश्चित करते हैं जो मध्यवर्ग और उसके हितों को सामने रखती हैं। 
मजदूर वर्ग या भूमिहीन खेतिहरो का भी संगठन होना चाहिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के श्रमिकों 
के बीच से उनके अपने नेता निकलने चाहिए “ उम्मीद थी कि यह संघर्षवाहिनी के माध्यम से होगा 
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पर मैं अपनी बीमारी की वजह से कोई निर्देश नहीं दे सका | 
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“संपूर्णक्रांति की जो मेरी धारणा है उसमें एक ऐसा मंथन चाहिए जिसमें सव मिल जाएँ और 
एक नई चीज तयार हो। वह शिखर राजनीति के चलते रहने पर नहीं हो सकता ट” | 

_जदप्रकाशजी आगे की ओर भी देख रहे हैं जबकि राजनीति का चरित्र फिर पीछे की ओर लौट 
रहा है। वह आज के अनेक निराशाबादियों की तरह यह नहीं मानते कि इस देश को सेना या पुलिस 
ही ठीक कर सकती है | “सैनिक या पुलिस तख्तापलट तभी संभव होगा जवकि आर्थिक संकट हो। 
जव हम लोग बढ़ रहे हैं चह खतरा नहीं दिखाई पड़ता है।” किंतु जयप्रकाशजी कई अन्य लोगों की 
तरह यह भी नहीं मानते हैं कि अगले किसी चुनाव में इंदिरा गाँधी को फिर मे सत्ता मिल जाएगी | “उनकी 
लोकप्रियता बढ़ नहीं रही है। वह जहाँ-तहाँ घूमी लेकिन उसका कोई असर हुआ ऐसा लगता नहीं | उनकी 
पार्टी विभक्त हे और उनकी पार्टी में वही एक नेता हों ऐसा तो हे नहीं। जनता ने एक वार उनका चेहरा 
देख लिया है। वह उन पर भरोसा नहीं करेगी “ एक व्यक्ति ने अपनी गद्दी बचाने के लिए सब कुछ 
किया | इमर्जेसी घोषित हो ऐसी परिस्थिति तो थी नहीं | इस तरह संविधान को वेजा इस्तेमाल नहीं किया 
जाए इसके लिए बचाव की व्यवस्था होनी चाहिए और बुद्धिजीवियो को चाहिए कि इमरजेंसी ने समाज 
का जो विनाश किया है उसका गहराई से अध्ययन करें और आगे के लिए. रास्ता खोजें ।” 


[दिनमान, संपादकीय, 8 अक्टूबर 978. असंकलित] 


नंदना की जीत 


श्रीमती गाँधी चिकमगलूर से चुनाव जीतकर लोकसभा में आएँ या न आएँ, नंदना-के-सवाल-काँ जवाब 
देने से बच नहीं सकती । वह मुँह पर पट्टी बॉथे हाथ में तख्ती लिए उनके सामने खड़ी रहती है जिस 
पर लिखा है : मैं नंदना हूँ। में जानना चाहती हूँ कि मेरी माँ का हत्यारा कौन है? इसका उत्तर सभी 
जानतें हैं। उसकी माँ स्नेहलता रेडी एक कलाकार थीं जो अपने प्रगतिशील विचारों के कारण श्रीमती 
गाँधी की इमजेंसी में जेल में डाली गई | वह उन दो लाख लोगों में से एक थीं जो जेल में इसलिए 
रखे गए थे कि श्रीमती गाँधी के खिलाफ उनकी कांग्रेस में कुछ शक्तियाँ सिर उठा रही थीं। हर नागरिक 
को बिना मुकहमा, विना सुनवाई जीवन भर जेल में बंद रखने का अधिकार श्रीमती गाँधी ने अपने 
हाथ में लेकर अपनी पार्टी के लोगों को डराया था कि अगर वे श्रीमती गाँधी के सर्वसत्तावादी तरीकों 
का विरोध करेंगे तो उनका वही हाल होगा जो समता और लोकतंत्र की आवाज़ उठानेवाले लोगों 
का हो रहा है। एक भयभीत और दिवालिया तानाशाह की तरह इंदिरा गाँधी ने समाज के तमाम आपसी 
रिश्तों को कुचलकर सिर्फ एक रिश्ता बना दिया था-रचनाहीनता और गुलामी का रिश्ता | 
स्नेहलता रेडी किसी राजनीतिक दल की नेता नहीं थीं। राजनीतिक नेताओं से ज्यादा व्याकुलता 
उनके अंदर लोकतंत्र के इनसानी रिश्तों के लिए थी। लेकिन वह एक कलाकार की तरह अकेली थीं। 
इसीलिए श्रीमती गाँधी के जेलखानों में वह इस तरह ठुकराई गईं कि तिल-मिल कर मर गई। अब 
उनकी पुत्री नंदना का श्रीमती गाँधी की चुनावं सभाओं में जाकर सिर्फ खड़े हो जाना श्रीमती गाँधी 
को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नंदना का अपने मुँह पर पट्टी बाँधे रहना उस तमाम झूठ के मुँह पर 
थप्पड़ मारने का काम कर रहा है जो आज के वक्त में बोलने की आजादी का खुल्लमखुल्ला दुरुपयोग 
करते हुए श्रीमती गाँधी बोल रही हैं। वह चिकमगलूर में कह रही हैं कि जनता राज में स्त्रियों पर 
अत्याचार हो रहे हैं। यह कहते हुए वह ज़रूर समझ पा रही होंगी कि आज उनकी बात की काट 
सेंसर और जेलखाना नहीं कर रहा है जैसे उनके राज में करता था, सिर्फ एक मौन लड़की कर रही 
है जो स्त्रियों पर ही नहीं, विचार की सच्चाई पर अत्याचार करनेवाले का असली नाम बता रही हैं। 
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चिक्रमगलूर में वोट स्थानीय जनता का है लेकिन उसका निर्णय राष्ट्रीय महत्त्व का है। 977 
के चुनाव के बाद जैसे-जैसे जनसाधारण का आंदोलन बिखरता जा रहा है वैसे-वैसे संगठित राजनीतिक 
दल शिखर पर सत्ता के बँटवारे के समझौते करने के लिए अपने भीतर गठबंधन करते जा रहे हैं। 
१977 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में यह शिखर गठबंधन श्रीमती Fe त्यागकर वाकी लोगों 
के लिए एक अधिक लोकतंत्रीय छवि तैयार करने से शुरू हुआ था। यदि 2 गाँधी संसद में फिर 
बैठती हैं तो वह कोशिश करेंगी कि उनके इर्दगिर्द ऐसे राजनीतिक जमा हों जो पैसे और उसके बल 
पर राजनीति करने में निपुण और नैतिकता के बहुत बड़े प्रेमी न हों। इस कोशिश से शिखर राजनीति 
का एक नया दौर शुरू हो सकता है जिसमें नैतिकता की इतनी हत्या हो सकती 6 कि 977 के 
चुनाव के वाद से लेकर अब तक जितनी हुई है वह उसके सामने तुच्छ जान पड़ने लगे | शिखर जोड़-तोड़ 
के उस सिद्धांतहीन वातावरण में क्या फिर एक वार देश की राजनीति उसी अंधी गली में पहुँच जाएगी 

जहाँ 974 के आंदोलन के पहले पहुँच चुकी थी? यदि हाँ, तो क्या उस समय लोकतंत्र की मूल 
धारणाओं की रक्षा के लिए कोई बड़ा आंदोलन फिर हो सकेगा? 

इस समय श्रीमती गाँधी जीतें या हारे इस प्रश्‍न का उत्तर मिलना ही चाहिए। यही प्रश्‍न नंदना 
इंदिरा गाँधी के सामने चुपचाप खड़ी पूछ रही है और आज इसका जवाब कर्नाटक की इंदिरा कांग्रेस 
शासित पुलिस का लाठी चार्ज है। पुलिस का उद्देश्य नंदना को चुनाव सभाओं में आकर यह प्रश्न 
पूछने से हमेशा के लिए रोक देना था किंतु अनजाने में उसने इंदिरा गाँधी की तरफ से इस प्रश्‍न का 
जवाब दे ही दिया है कि स्नेहलता का हत्यारा कौन है। 

नंदना किसी राजनीतिक दल की प्रतिनिधि नही है | वह और चिकमगलूर में विशेष रूप से कर्नाटक 
तथा भारत के अन्य भागों से गए हुए बुद्धिजीवी-लेखक, नाटककार, अध्यापक और विद्यार्थी आज 
भारत की उस चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका श्रीमती गाँधी और उनकी कांग्रेस तो खैर कर 
ही नहीं सकतीं, जनता पार्टी भी अपने को बहुत बदलकर ही कर सकेगी। 974 के आंदोलन ने जो 
नई शक्ति अर्जित की थी और जो किसी व्यक्ति या दल से प्रतिबद्ध नहीं थी किंतु लोकतंत्र से प्रतिवद्ध | 
है, आज फिर श्रीमती गाँधी के मुकाबले कर्नाटक में संगठित हो गई है। यही इस उपचुनाव की सबसे | 
बड़ी उपलब्धि कहलाएगी, क्योंकि यही आगे लोकतंत्र की परंपराओं को बढ़ाएगी और उन तमाम गठबंधनों 
के खिलाफ खड़ी होगी जो हार या जीत दोनों स्थितियों में सिद्धांतहीन राजनीतिक सत्ता के लिए श्रीमती 
गाँधी के साथ शिखर पर करते रहेंगे। 


[दिनमान, सपादकीय, 5 नवंबर ॥978. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


बँटवारा-दर-बॅटवारा 


उज्जैन जनता शिविर, लोकसभा और राज्यसभा में अलीगढ़ के उपद्रव को लेकर जो बहसें हुईं उनमें 
हिंदू-मुसलमान एकता के विचार पर एक भी राजनीतिक आदमी ने जोर नहीं दिया, यह दिल को दहलानेवाली 
घटना है | विभाजन से मिली आज़ादी के 3। वर्ष में ही देश को बॉटकर खानेवालों ने हिंदू-मुसलमान सांस्कृतिक 
समानता का दर्शन अपनी आक्रामक टापों के तले रौंद डाला है| वे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अपना 
राज इसी आधार पर बनाए रख सकते हैं कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं। इसी सिद्धांत की 
अपने वोट जमा करने के लिए इस्तेमाल करने की एक लंबी परंपरा के अंत में आज हम अपने राजनीतिकं 
को बेशर्मी के साथ खुलेआम हिंदू और मुसलमानों में खून-खराबा करवाते हुए देख रहे हैं। 
अलीगढ़ में मानिक चौक का मुसलमान इलाका मानो आसपास की समृद्ध हिंदू आबादी के बीच 
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में एक ऐसी जमीन था जिस पर अमीरों का कब्जा होना ही चाहिए था, इसलिए वहाँ घृणा और हिंसा 
नात्या टा SS किया गया | इससे एक कदम आगे बढ़कर हिंदू-मुसलमान सांस्कृतिक एकता 
की जमीन पर gs कि अपने शरीर और शिल्प के वूते जीवन वितानेवाले छोटे कामगागे के यहाँ पाई 
जाती है, हमला किया गया | यह सिर्फ एक संयोग नहीं है कि अलीगढ़ के नवंबर के दंगों में सराय 
कावा और सराय मिर्या के रहनवाले उन कामगारों के घर उजाड़े गए जो लोहे और पीतल कें काम 
में मुसलमानों क॑ साथ सहयोग करत हे और आर्थिक आधार पर सांस्कृतिक निकटता की जमीन तैयार 
करते हैं। भारत की वर्तमान राजनीति में एक वड़ा भारी पड्यंत्र चल रहा है। समाज में परंपरा से 
चले आ रह बटवारी का और बढ़ाकर सत्ता हथियाये रखने या छीनने की राजनीति हो रही है। ऐसा 
नहीं कि यह आज ही शुरू हुई है। पिछले तीन दशक में इसकी क्रोशिश जारी थी लेकिन शासक वर्ग 
को यह उम्मीद रहती थी क्रि वह दवे हुए लोगों को दवाए रख सकेगा और सत्ता का मालिक भी 
वना रहेगा | आज जब पिछड़े वर्गों ने अपने उद्यम और कौशल से आर्थिक उन्नति कर सत्ता में अपना 
अधिकार माँगना शुरू किया तो श्रेष्ठ वर्ग के राजनीतिकों को अपनी प्रभुता बनाए रखना कठिन हो 
गया है। इस स्थिति का उपाय कांग्रेसी राजनीति के दिवालिएपन को घोषित करते हुए यह निकाला 
गया था कि हर नागरिक की आज़ादी छीन ली जाए | चूँकि इंदिरा गाँधी के बाद आनेवाली सरकार 
के पास एक रचनात्मक क्रांतिकारी दिमाग नहीं है इसलिए वह पिछड़े वर्गों की आर्थिक-राजनीतिक उन्नति 
को पूरे देश का संकल्प नहीं बना पा रहीं है। उसके सदस्य अलग-अलग वर्गों के हितों के रक्षक के 
रूप में अपने को स्थापित करने का रास्ता यह सोचकर चुन रहे हैं कि इससे कम से कम वे सत्तासीन 
रह जाएँगे, देश का कुछ भी हो। जिस तेजी से वर्ग, वर्ण और अब मजहब के आधार पर गुटबंदियाँ 
की जा रही हैं वह आज से 0 या 20 बरस पहले की तुलना में अधिक तो है ही, ऐतिहासिक दृष्टि 
से ज्यादा निर्णायक भी सिद्ध हो सकती है | अगले दो-तीन वर्षा में ही हमारे राजनीतिकों की शुद्ध पदलिप्सा 
और मँकरी अकल एक ऐसी स्थिति में ला सकती है कि जिसमें सव सोचनेवाले परास्त होकर एक 
वार फिर यह मानने लगेंगे कि अमीरों के देश को आजाद रखने के लिए गरीब देशवासियों का गुलाम 
बनाया जाना ज़रूरी है। ऐसी वैचारिक और मानसिक गुलामी के लाभों से हिंदुस्तान का राजनीतिक 
और बुद्धिजीवी वर्ग अपरिचित नहीं है । अगर करोड़ों बेसहारा लोगों को सिर्फ रोटी देकर उनकी जवान 
बंद रखने का अभियान फिर चलाया जाए तो यह समृद्ध वर्ग सत्ताधारियो का खुलकर साथ देगा | 
इस संकट को पहचानते हुए बुद्धिजीवियों और राजनीतिकों में से उन लोगों को आज भी इस 
संकट के खिलाफ एक अभियान जारी रखने की सार्थकता मानते हैं, सामने आना चाहिए | हिंदू-मुसलमान 
एकता हिंदुस्तान के स्वस्थ राजनीतिक जीवन की जान है | अगर यह नहीं हो और इसकी जगह सांप्रदायिक 
आधार पर खरीद-फरोख्त करनेवाली राजनीति चलाई जाए जैसी मुसलमान और हिंदू राजनीतिक संगठनों 
के नेता चलाते हैं, तो हिंदुस्तान के भीतर बँटवारा-दर-बँटवारा होता चला जाएगा। अमीर हिंदू और 
अमीर मुसलमान जो सिविल. लाइन में रहते हैं, इस बँटवारे से फायदा उठाएँगे, गरीब गे और गरीब 
मुसलमान, जो गली-कूचों में रहते हैं, उजाड़े जाएँगे, इसलिए नहीं कि वे मुसलमान या हिंदू हैं बल्कि 
इसलिए कि वे मेहनत, मजदूरी, कला और शिल्प की आधारभूमि हैं और उनका शोषण करके ही जपा, 
इंका, जमाते-इस्लामी और रा.स्व.संघ की धर्मांध और भ्रष्ट संस्कृतियाँ पनप सकती हैं। इस वक्त जितनी 
संगठित और बुलंद आवाज़ में समझदार लोग राजनीतिक दलों के इस सम्मिलित षड्यंत्र का विरोध 
करते हुए कामगार हिंदू और मुसलमान के साथ अपनी एकता स्थापित करेंगे उतनी ही आशा बँधगी 


कि हमारे राजनीतिक गुंडे अलीगढ़ का यह सांप्रदायिक षडयंत्र आसपास के उन शहरों में नहीं फैला 


पाएँगे जहाँ हिंदू और मुसलमान कश और कामगार बड़ी संख्या में वसते हैं और एक-दूसरे पर 
आर्थिक रूप से निर्भर और इसलिए एकत्र हैं। 


[दिनमान. संपादकीय, 26 नवंबर 978. ऊवे हुए सुखी] 


व्किज्मान के संपादकीय, वृत्तांत और टिप्पणियाँ / 597 


+ 


3 45३0-73 >> 0३2 


"नाळ 


लड़ाई का नया दौर 


श्री चरणसिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में फिर शामिल हो गए हैं। साढे सात महीने सरकार से बाहर रहने 
के बाद उनका दुबारा जनता पार्टी के मंत्री की हैसियत से शपथ ग्रहण करना निश्चय ही एक समाचार 
है किंतु यदि यह कहा जाए कि इसके घटित होने से भारतवर्ष की जनता ने राहत की साँस ली होगी 
तो यह राजनीति को अत्यंत सस्ती विज्ञापनबाजी बना देने के बराबर होगा | राहत की साँस ली ज़रूर 
होगी श्री मोरारजी देसाई ने और श्री चरणसिंह ने और शायद दवे-दवे श्री चंद्रशेखर ने | या फिर उन 
लोगों ने ली होगी जो जनता पार्टी की अंदरूनी जोड़-तोड़ के इर्द-गिर्द मँडरानेवाले राजनीतिक हैं और 
इस जोड़-तोड़ को विनाश के कगारं तक ले जाकर लोटा लाने की कला साध रहे हैं। और भी शायद 
काफी बड़े पैमाने पर जनसाधारण के उस वर्ग ने भी ली होगी जिसे पिछले वर्षों और खास तौर से 
पिछले 20 महीनों में यह सिखाया गया है कि राजनीति में सबसे बड़ी घटनाएँ और सबसे बड़े तनाव 
बड़े-बड़े ताकतवर नेताओं के आपसी झगड़े ही होते हैं। इनसे और ज्यादा गहरे तनाव जो समाज में 
हैं उन्हें राजनीति नहीं मानना चाहिए। बस इसी स्तर पर सोचनेवाले लोगों को या फिर खुद इस झगड़े 
में शामिल लोगों को लगा होगा कि एक बड़ा मामला निपट गया। पर बाकी देश के लिए यह घटना 
किसी मामले का निपटारा नहीं, राष्ट्र के सामने खड़ी बहुत बड़ी समस्याओं को और जटिल बना देने 
की घटना है। 
श्री चरणसिंह आर्थिक नीतियों को लेकर जनता के सामने इन सात महीनों में कई बार आ चुके 
हैं। उन्होंने एक तरफ बुद्धिजीवी जगत पर यह प्रभाव डाला है कि जनता पार्टी अपने घोषणापत्र के 
अनुसार नहीं चल रही और सरकार की घोषित आर्थिक नीतियों से उनका गहरा मतभेद है। किसान 
समुदाय पर, ऐसा कमोबेश मान लिया जा सकता है, उन्होंने यह प्रभाव डाला है कि वह उराके हितरक्षक 
हैं और उसका वोट इनके लिए सुरक्षित है या रहना चाहिए। इस तरह से जनता पार्टी सरकार बनने 
के बाद वही एकमात्र बड़े नेता रहे जिन्होंने भीड़ों के बीच जाकर अपने को लोकप्रिय सिद्ध किया और 
गलत या सही यह आशा जगाई कि राजनीति सिर्फ घटकों में जोड़-तोड़ नहीं, जनसाधारण में समझ 
और हिस्सेदारी बढ़ाने की तरफ एक बार फिर बढ़ सकती है। 977 के चुनाव के बाद जिस तरह 
सारी राजनीति शिखर की ओर खिंचती चली जा रही थी, उसे देखते हुए यह आशा भारतीय राजनीति 
के लिए एक बहुत बड़ी चीज कही जाएगी, यह मानते हुए भी, और ऐसा मानने में कोई बात बाधक 
नहीं है, कि श्री चरणसिंह का लक्ष्य सर्वोच्च सत्ता प्राप्त करके देश की तसवीर को बदलना है या देश 
की तसवीर को बदलने के लिए सर्वोच्च सत्ता प्राप्त करना है, सह भी प्रकट हो चला था कि शायद 
उनके जनता के बीच आने से ही कुछ ऐसी बहसें उठेंगी जो बिखरी हुई लोकतंत्रीय शक्तियों को सचेत 
करेंगी। और सार्थक प्रतिपक्षहीन एक-पार्टी-शासन की ओर बढ़ते हुए देश को किसी समय शीघ्र ही 
एक राजनीतिक प्रतिपक्ष जुटाने का सामान मुहैया करेंगी। केंद्रीय मंत्री की हैसियत से, नहीं कहा जा 
सकता कि, श्री चरणसिंह ऐसी बहसों को चलाते रहेंगे जो व्यापक चेतना फैलाती हों। खतरा यही है 
कि वे तेजी से एक समुदाय-विशेष के नेता बनते जाएँ। 
श्री चरणसिंह मंत्रिमंडल में जाकर निश्चय ही यह सिद्ध नहीं कर रहे हैं कि आर्थिक नीतियों पर 
उनके मतभेद समाप्त हो गए हैं या यह कि श्री मोरारजी की सरकार श्री चरणसिंह की आर्थिक नीतियों 
के अनुसार चलने लगेगी | निश्चय ही वह चाहेंगे, और अगर उनकी बातों पर विश्वास किया जाएं 
तो वह इसके अलावा और कुछ चाह भी नहीं सकते, कि आर्थिक नीतियों में बदलाव का संघर्ष जारी 
रह | पर यह एक बड़ी विडंबना होगी और जनता पार्टी के नेताओं के नाज और नखरे से ऊबे और 
झुझलाए हुए प्रबुद्ध लोगों की दृष्टि में पतन की ओर एक कदम और प्रगति होगी अगर श्री चरणसिंह 
बजट के बाद यह कहते हुए पाए गए कि यह तो मेरे मंत्रिमंडल में आने के पहले वन चुका था और 
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शिका 


यद्यपि मैंने इसका संचालन किया है किंतु में इससे सहमत नहीं हॅ, मंत्रिमंडल के भीतर अपनी विचारधारा 
के लिए सहमति वढ़ाने का जो भी प्रयल वह करें उन्हे इसके लिए पूरी गुंजाइश है किंतु इतने महीने 
जनता को अपनी विरोधी छवि दिखाने के वाद अब यह गुंजाइश नहीं है कि वह वार-वार अपने मंत्रिपद 
से केंद्र सरकार की सर्वसम्मत नीतियों की आलोचना करें| > 

आशंका है कि मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद जिस व्यापक जनचेतना को जगाने का आभाम 
जैसा उन्होंने दिया था वह अब केवल मंत्रिमंडल के भीतरी तनावों में अपना पल्ला भागी रखने के लिए 
इस्तेमाल की जाएगी | ऐसा हुआ तो उस व्यापक चेतना में से टूटकर निकलनेवाली लोकतंत्रीय संभावना 
और भी कम हो जाएँगी और राजनीति जनता के बीच से खिसककर शिखर पर और भी सिमट जाएगी | 
जब कभी भी अगला चुनाव हो उसमें अपने समर्थकों को सिर्फ एक वोट भंडार की तरह इस्तेमाल 
करने की राजनीति अगर श्री चरणसिंह का उद्देश्य है तो उनके और मोरारजी के एकसाथ एक ही 


मंत्रिमंडल में रहने का मतलब होगा एक फालतू लड़ाई जिससे भारत की वास्तविक समस्याओं का कोई 


संबंध नहीं है 


[दिनमान, संपादकीय, 28 जनवरी 979. असंकलित] 


गाँधी, लोहिया, जयप्रकाश " 


गाँधी के शहीद दिवस पर गाँधी का नाम लेकर शपथ ग्रहण करने की परंपरा हर साल थोड़ी-सी और 
खोखली और पाखंडी होती जाती है। कुछ शाश्वत मूल्य हैं जिन्हें गाँधी के नाम के साय जोड़कर और 
गाँधी के वास्तविक राजनीतिक अर्थ को कुल में से बाद देकर दोहरा दिया जाता है। गाँधी को इस 
तरह से धीरे-धीरे बदलने के प्रयल में बड़े पेमाने पर गाँधीवादी मठों और सरकार से सहायता मिलती 
रहती है। गई 30 जनवरी को भी जब नई दिल्ली में स्कूली बच्चों को श्री मोरारजी देसाई ने शपथ 
दिलाई तो सच बोलना और सच्चाई का व्यवहार करना उनके आग्रह का विषय था, 'सत्याग्रह' का 
उस शपथ में कहीं उल्लेख भी नहीं था। आशा की बात है कि इसी 30 जनवरी की उन लोगों से 
जवाब-तलब करनेवाले लोग भी सामने आए जिन्होंने गाँधी के नाम पर एक शपथ ले-लेकर गाँधी को 
एक भावना भर बनाकर रख देने का दुष्प्रयल किया है। 
गाँधी के भारतीय स्वतंत्रता में योगदान पर मतभेद हो सकते हैं किंतु इससे इनकार करना गाँधी 
के विरोधियों तक को संभव नहीं होगा कि वह दासता से मुक्ति के लिए अनेक स्तरों पर प्रयलशील 
सामाजिक, बौद्धिक और राजनीतिक नेताओं में सबसे पहले थे जिन्होंने स्वतंत्रता की राजनीति को जीवन 
के सभी व्यापारों में सक्रिय किया। उन्होंने खानपान, रहनसहन, चिकित्सा-सेवा, शिक्षा, भाषा, शिल्प और 
उद्योग में निरंतर आविष्कार किए और जिन नतीजों को पाया वे सब दासता से मुक्ति के समग्र लक्ष्य 
की ओर पहुँचने लायक दिमाग और समाज बनानेवाले थे। उनके व्यक्तिगत जीवन संबंधी प्रयोग निरे 
“सादा जीवन उच्च विचार' जैसी कहावत के पोषक नहीं थे जैसा कि सन्‌ '47 में सत्ता प्राप्त करनेवाले 
राजनीतिको ने प्रचारित करने की कोशिश की है-और विडंबना यह है कि अपने आचरण से उसे 
खंडित भी किया है। गाँधी की आविष्कृत जीवन-पद्धतियाँ पूँजी, प्रौद्योगिकी और राज्य द्वारा मनुष्य 
पर कब्जा करने की राजनीति के विरुद्ध नीतियों की प्रतिबिंब थीं और अनेक प्रकार से साम्राज्यवादी-पूँजीवादी 
शोषक संस्थान पर आक्रमण करती थी | ड Er 
एक अंग्रेज उपनिवेश में व्याप्त शोषण और दमन की जिन परिस्थितियों में गाँधी भारतीयां क 
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लिए एक नया जीवन खोज रहे थे उनमें काम करते हुए राजनीतिक संगठन का एक व्यापक रूप 
ही हो मकता था जैसा कि कांग्रेस ने दिखाया और उसमें स्वार्था के साथ समझौते और टकराव दोनों 
एकमाथ रहना अनिवार्य था। फिर भी उनके सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह जैसे हथियार अंततः समाज 
के सबसे कमजोर वर्गों को ही ताकत देने के लिए बनाए गए थे। खादी और ग्रामोद्योग का भी उद्देश्य 
इसी वर्ग को कम से कम इतनी आज़ादी देना था कि वह अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सचेत 
हो सके। गधी 
समाज के सबसे अधिक शोषित और कमजोर वर्ग के लिए गाँधी का कार्यक्रम, जैसा उस समय 
बन मकता था, इतना ही था कि उसके प्रति होनेवाले अन्याय की तरफ से वह सचेत हो। राजनीतिक 
संगठन में उसकी व्यापक हिस्सेदारी की वह कोई संपूर्ण योजना सफल नहीं करा पाए | उनके बाद लोहिया 
ने यह काम मँभाला। लोहिया एकमात्र भारतीय राजनीतिक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने राजनीति को सम्रग 
जीवन में अन्याय मिटाने का साधन बनाने की गाँधीवादी दृष्टि को संगठन के स्तर पर विकसित किया 
और समाज-परिवर्तन के लिए संगठित कार्यक्रम तथा उन कार्यक्रमों के लिए आंदोलन और उन आदोलनों 
से उत्पन्न नेतृत्व को संगठन में स्थान देने की कल्पना की | जहाँ तक नेहरू से लेकर इंदिरा गाँधी तक 
कांग्रेस नेताओं का सवाल है, वे कमजोर वर्गों को केवल एक संरक्षित इलाका बनाकर उनके प्रति बराबरी 
का नहीं, दया का व्यवहार करने की नीति पर चलते रहे। इससे चुनाव में सवर्ण-हरिजन-मुसलमान धुरी 
बनाकर सारे भारतीय समाज को संकीर्ण बना दिया गया, जबकि कांग्रेस का बाहरी मुखौटा धर्मनिरपेक्ष 
और आधुनिक बना रहा | लोहिया ने कमजोर वर्गो में पिछड़ी और दलित जातियों को ही नहीं, ऐतिहासिक 
कारणों से दलित स्त्री को भी शामिल किया था और द्विजों के गरीब वर्गो को इन शोपितों से जोड़ने 
की कोशिश का थी। यह कोशिश बिना एक वैचारिक आंदोलन के सफल नहीं हो सकती थी और 
लोहिया के बाद उनके साथी जिस तरह सत्ता की चटपट खोज में लग गए उससे यह काम बहुत ही 
बिगड़ गया। ठीक वेमे ही जैसे कांग्रेसियों ने हरिजनों को एक वोट भंडार बना डाला था, आज लोहिया 
के अनुयायी भी पिछड़ी जातियों को एक वोट भंडार बनाने में हाथ बँटा रहे हैं। यह भी समाज को 
और अधिक संकीर्ण दायरों में बॉटने का नतीजा दे रहा है। इस तरह गाँधी के दलित वर्ग संबंधी विचार 
और लोहिया का उन विचारों में राजनीतिक सुधार और संगठन दोनों ही आज गाँधीवादी और लोहियावादी 
लोगों के हाथों में कुलित हो चुके हैं या हो रहे हैं। 
इस घटना जैसी ही घटना सत्याग्रह के अवमूल्यन की भी है। लोहिया ने ही सत्याग्रह को भी नया 
जीवन देने का प्रयल किया था। वह इसमें इसी हद तक सफल हो सके जिस हद तक मत्य का आग्रह 
प्रखर और जीवन के सभी पक्षों को छू सकनेवाला हो सका और उसमें लगाव और साझेदारी व्यापक 
हो सकी | 969 के बाद जिस तेजी से शिखर राजनीति बढ़ी और उसने विचार को छोटे-छोटे दायरों 
में बॉट दिया, उससे सत्याग्रह का कई तरह के स्वार्था द्वारा कई विशृंखल कामों में प्रयुक्त होना और 
राज्यसत्ता द्वारा उमे आसानी से दवाया जा सकना संभव हो गया। सन्‌ '74 में एक बार फिर एक 
बड़े उद्देश्य और व्यापक साझेदारी के साथ यह राजनीतिक शैली जयप्रकाश के प्रयल से जागृत हुई 
थी पर वह जिन बातों के लिए थी उन्हें सत्ता के दारा कार्यान्वित न करने के कारण अव केवल 'सत्ताग्रह' 
ही दिखाई देता है। शोषितो को अपना अधिकार लेने और इसके लिए सत्याग्रह का इस्तेमाल करने 
के कार्यक्रम बनाने और चलाने लायक इस समय कोई संगठन नहीं है जो गाँधी और लोहिया और 
जयप्रकाश नारायण के आगे जाकर परिस्थितियों के और आवश्यकताओं के अनुसार राजनीति में रचना 
और आविष्कार कर सके। जिस रास्ते पर पुराने गांधीवादी और लोहियावादी चल रहे हैं वह गाँधी 
और लोहिया को दोहराते रहने के कारण निर्जीव होता जा रहा है। 
तव फिर इन तीनों के आगे का रास्ता खोजने के लिए उसे चलाने लायक एक राजनीतिक | 
बनाने के लिए एकसाथ कोशिश करना ही एकमात्र उपाय रह जाता है। यह इतिहास की माँग है कि 
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उसका प्रयल जल्दी ही हो | इन्हीं प्रयला से एक नए भारत की कल्पना उभोगी | गाँधी न और लोहिया 
ने विकेट्रीकरण का एक मूल सिद्धांत भारत के लिए तजवीज किया था और उसे जयप्रक”! ने फिर 
से स्थापित किया था | विकेंद्रीकरण का अर्थ स्वतंत्रता 


न कि विखराव, यह सिद्ध करके दिखाने में 
भारत का भविष्य निहित है। 


[दिनमान, संपादकीय, 4 फरवरी 979. ऊवे हुए युखी] 


पाकिस्तान का भविष्य 


जुल्फिकार अली भुट्टो की हत्या के पड़यंत्र के अपराध की सजा का सवाल एक संकटग्रस्त समाज के 
चरम ढूंद्व का प्रतीक है : वह न दी जाए, यह सिफारिश कई तरह से अलग-अलग कारणों से हुई 
है पर कुल मिलाकर यह एक संकट को सुलझाने की इच्छा का प्रतिविंव है। यदि यह सजा दी जाती 
हे तो अदालती कार्रवाई की अपूर्णता के आरोप के बावजूद यह सिद्धांत स्थापित होता है कि कोई 
कानून कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो न्याय प्रक्रिया से परे नहीं है। दूसरी ओर यह हताश स्वीकार 
भी प्रकट होता है कि पाकिस्तानी समाज-व्यवस्था, जो भुट्टो जैसे निरंकुश सत्ताकामी को पालपोसकर 
डा करती है, अपने ही बनाए हए राजनीतिक चक्र में फंसने के मिवाय कोई रास्ता खोज पाने मं 
असमर्थ है। माना कि भुट्टो ने हत्या करवाई थी पर क्या इसके वदले म॑ उन्हे फॉमी देना राजनीतिक 
हत्या कराने की संस्कृति के विरुद्ध शक्तियों को स्फूर्त कराएगा या सिर्फ कानून की महत्ता स्थापित करने 
का दंभ करके रह जाएगा जवकि बाकी समाज के सर पर एक बर्वर फोजी शासन को दमनकारी तलवार 
लटकती रहेगी। 
पाकिस्तान की जनता की लोकतंत्र कामना में आस्था रखते हुए भी यह आशंका प्रकट करनी 
होगी कि पाकिस्तान का सैनिक शासन तीन दशकों के सामंतवादी शासन का परपरा जारा रखन 
के लिए भुट्टो के अंत के बाद और अधिक उग्र साधन अपनाएगा और उस दशा मे अपन पराभव 
के पहले यह सैनिक शासन पाकिस्तान में जनशक्ति के विखराव, विदेशी स्वार्था के प्रभुत्व और अर्थव्यवस्था 
की अक्षमता का विस्तार पराधीनता की हद तक पार नहीं कर जाएगा, इसका काड भरासा नहा ही | यह 
सही है कि सच्चे लोकतंत्र के लिए पाकिस्तान की जनता को हर हालत में एक लब संघष से गुजरना 
होगा परंतु यह रोमानी कल्पना करना कि व्यापक खून-खरावे के बाद वह अत मे विजयी होकर ही 
निकलेगो. कविता हो सकती है राजनीति नहीं। राजनीति का तकाजा हे कि जनसघष का शर्ते जनता 
के हाथ में अधिक से अधिक रह सकें, इसका प्रयल किया जाए। 
यह तर्क कि भटो को फाँसी न दी जाए नहीं तो वह शहाद हाकर पाकिस्तानी जनता के महान 
नेता बन जाएँगे और सैनिक राष्ट्रपति के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, एक अजब दाजुहा तर्क है। 
यदि इसमें छिपी धारणा कि जिया के लिए कोई खतरा नहीं बनना चाहिए तो यह सैनिक शासन 
को पाकिस्तान पर लादे रखने का तर्क है! यदि इसमें निहित अर्थ यह है कि पाकिस्तान की जनता 
आधुनिक पोशाक पहने एक पिछड़े हुए नेता का, जा कि भुट्टो हैं, उसकी निर्दयता के कारण पूजने 
लगेगी तो यह जनता पर घोर अविश्वास है-बहुत कुछ वैसा ही जैसा भुट्टो को था : वह कहते ब 
कि मेरा जन्म राष्ट्र की रचना के लिए, जनता का सेवा क लिए और उसे आत्मसम्मानजनक भविष्य 
फे गौरव से मंडित करने के लिए हुआ हैमे एकमात्र व्यक्ति हू जा कि देश को सर्वनाश से बचा 
सकता मेरे राजनीतिक विरोधी देश की कीमत पर अपना स्वाथ साधनेवाले बिना रीढ़ के लोग 
| ऐसे वाक्य जनता में नया और सच्चा नेतृत्व देने की शक्ति को या तो नकारकर या खतरनाक 
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पाकर ही दिए जा सकते हैं। भुट्टो ने यह भावना फेलानी चाही थी कि पाकिस्तान में दो ही शक्तियाँ 
हैं : एक ईश्वर के भेजे हए बह और दूसरे शैतान के भेजे हुए उनके विरोधी और सारी राजनीति 
सच्ची जनशक्ति को बाहर रखती हुई इसी दायरे में चलेगी। 
भुट्टो को फाँसी न दी जाए इसके पक्ष में एक ही ठोस तर्क हो सकता है। वह यह कि पाकिस्तान 
को भुट्ट और जिया दोनों से लड़ने की ज़रूरत है और उसे अपने समाज में वह ताकत पैदा करनी 
है जिसमे कि हत्या की शैली से मुक्त करके राजनीति को लोकतंत्री विरोध को शेली प्रदान की जा 
सके : केंद्रीकरण का ही दूसरा पहलू विरोधियों की हत्या हे और केंद्रीकरण को पतन की सीमा तक 
ले जाने की सजा देने का अधिकार अकेले अदालत को नहीं है । वह अधिकार अदालत तभी लागू 
कर राकती है जब समाज में केंद्रीकरण-विरोधी लोकतंत्रीथ शक्ति हो-वहा जिसे अपने छोटे दिमाग 
से देखते हुए भुट्टो ने अपने वयान में 'लोकतंत्र का शोरशराबा' कहा ह। 
भुट्टो सच्चे लोकतंत्र को नहीं समझ रहे हैं क्योंकि वह अपने सिवाय सभी लोगों को, कसूरी को 
भी जिनकी हत्या के षड्यंत्र का उन पर अभियोग हुआ है, लोकतंत्र के अयोग्य मानते हैं | परंतु पाकिस्तान 
की जनता समझेगी और उसे सिद्ध करेगी | इस लक्ष्य-सिद्धि के लिए आवश्यक है कि बह सैनिक शासन 
को हटाए, भुझे के तानाशाह लोकतंत्र के समर्थक तत्त्वों को कमजोर करे और इन दोनों से टक्कर 
लेनेवाला एक नया नेतृत्व सामने लाए। भुट्टो को दुनिया से हटा देना एक व्यक्ति-भुझे-को भी अपने 
को बदलने के मूल अधिकार से वंचित करेगा और पाकिस्तानी जनता को भी समाज को बदलने के 
अधिकार के प्रयोग में अनावश्यक रूप से बाधा देगा | इसी कारण वहं न करने योग्य है, और किमी 
कारण नहीं। 


[दिनमान, संपादकीय, 8 फरवरी 4979. असंकलित] 


दो साल और दूर 


जनता पार्टी सरकार को बने दो वर्ष हो रहे हैं। श्री जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गाँधी के 'लोकतंत्र' 
के विरुद्ध लोकशक्ति जागृत कर व्यक्तिगत तानाशाही के संपूर्ण आधिपत्य से राष्ट्र को बचाया था और 
इंदिरा गाँधी की जगह जो लोग मत्तासीन हुए थे उनसे आशा की थी कि वे सत्ता का इस्तेमाल एक 
नया समाज बनाने के लिए तो करेंगे ही, ऐसा करते हुए हमारी लोकतंत्रीय व्यवस्था में जो लोकतंत्र-विरोधी 
प्रवृत्तियों प्रखर हो उठी थीं उनके निराकरण के भी प्रयल करेंगे। इन दो वर्षों में जयप्रकाश नारायण 
ने बार-बार कहा हे कि लोकतंत्र वही है जिसमें जनसाधारण का निर्णय करने और उन्हें लागू करने 
म आधिक सर आधिक योगदान हो | उन्हाने सरकार बनने के कुछ ही दिन के अंदर यह भी कहा था 
कि यदि सरकार अयोग्य सावित हो जो जनता को चुनाव के पहले ही हटाने का अलिखित अधिकार 
श्राप्ता ह। एसा कहते हुए अवश्य उनके मन में यह बात रही होगी कि जब इंदिरा गाँधी की कांग्रेस 
के दिनों की विरोधी पार्टियाँ मिलकर एक हो गई हैं तो लोकतंत्र में सत्ताधारी दल पर अंकुश | 

की शक्तियाँ इन पार्टियों के बाहर से, जनता के बीच से उभरनी और संगठित होनी चाहिए । पर हुआ 

यह है कि ऐसी शक्तियों के संगठित न हो पाने के कारण जनता के नहीं, जनता पार्टी के बीच से 
विरोधी मुखोटे उभरते रहे हैं और फिर अपने तथाकथित विरोधियों के साथ सत्ता के लिए समझोता 
करते रहे हं। 'घायल सेनापति', जैसा कि जयप्रकाश नारायण ने एक वार स्वयं अपने लिए कहा था. 
राजनीति के इस शिखर चरित्र की पतनशील गति को अपने सत्तानिस्परह सजग मानस में देखते रहें 
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हैं। सत्ताधारियों ने इन दो वर्षों में न सिर्फ अपने को बल्कि सारी राजनीति को जयप्रकाश नारावण 
से दूर आर अलग ले जान का हा काम किया हे और आज उनके प्रति सहानुभूति अथवा चिंता प्रकट 
करते हुए व अनजान हा अपन का आर भा उघार रहे हैं। सत्ता के कलफ में अकडी गाँधी वर्दी में 
लेस उनक वान कद अपना चमक बनाए रखने के लिए जयप्रकाश नारायण की थोडी-मी आभा छ 
लेने का लालायित ह पर 974 के आंदोलन ने नई सरकार मे जो तकाने किए थे उन्हें थे जनता 
का भय भूलकर एक क बाद एक ठुकराते जा रहे हैं। एक मत है कि जनता पार्टी की सरकार "74 
की आंदोलन की उपज नहीं बल्कि इमर्जेसी की उपज थी। शायद यह सही हैं पर परी तरह नहीं । 
यदि बह केवल इमर्जेसी की उपज होती तो जिस रास्ते से श्री देवरस और चरणसिंह समझौता करके 
राजनीति में लौटने को तैयार थे उसी रास्ते से बनी होती और तव या तो वह इंदिग गाँधी की माझीदार 
होती या उनका समानधर्मा होती | आज दो साल के भटकाव और क्षय के वाद इस सरकार की यदि 
कोई इज्जत वह 974 के उसी आंदोलन के कारण है, जिसके प्रतीक जयप्रकाश नारायण हैं| 

लोग, जहाँ तक में समझता हूँ, यह नहीं मानते हैं कि आज की सरकार हमारी सरकार है--हम 
ही ने उसको बनाया है | सरकार की तरफ यह रुख जो पहले रहता था आज नहीं है।” जयप्रकाश 
नारायण ने अक्टूबर '78 में दिनमान से कहा था। पर वह निराश नहीं थे। भले ही उनके स्वास्थ्य 
को देखकर यह प्रचार किया जाता रहा हो कि अव वह निष्क्रिय हो गए हैं। वह निष्क्रिय कदापि 
नहीं थे। वह हजारों-लाखों ऐसे दिमागों के साथ तव भी सक्रिय थे जो लोकतंत्र में अमहमति, अंकुश 
और भविष्य के स्थ को महत्त्वपूर्ण मानते हैं। और आदर्शा की निरी पुनरावृत्ति नहीं, खोज करते हैं। 
अवश्य उन्होंने यह भी कहा था कि “में ऐसे जीवन से ऊब गया हूँ | मेरा बाहर की घटनाओं से संपर्क 
नहीं है। मोरारजी को मैंने और दादा (कृपलानी) ने प्रधानमंत्री नामजद किया था, पर वह भी कोई 
संपर्क नहीं रखते |” कितु यह शिकायत इसीलिए थी कि जानकारी के अभाव में व्याकुल वह व्यक्ति 
लोकतंत्र के पक्ष में सक्रिय बुद्धि से तानाशाही क॑ लक्षणों की पहचान, जो कि जनता पार्टी के बढ़े 
नेताओं के दिमागों में मिटती जा रही है, आज भी साफ तौर पर कर सकता था। उसकी संगठन कराने 
की शारीरिक क्षमता नहीं है, इससे आश्वस्त रहने पर भी शिखर राजनीति और केंद्रीकरण वाले दिमागों 
को उसकी सिर्फ उपस्थिति ही अप्रिय जान पड़ती थी, क्योंकि अपनी पूरी ताकत से वह कह रहा था 
“मेरा ख्याल है, एक तरह की आस्था मेरे मन में है कि लोग फिर ज़रूरत पड़ने पर संगठित हो जाएँगे-तानाशाही 
के खिलाफ | मुझे लोगों से कभी शिकायत नहीं रही। सही किस्म का नेतृत्व दिया जाए तो वे हमेशा 
वक्त का तकाज़ा पूरा करते हैं। यह गाँधीजी के जमाने में साबित हो चुका हैं। हमने जा छोटा-सा 
काम (974) किया था, उसमें भी यही साबित हुआ है। लोगों से शिकायत नहीं है, नताओं से ह। 
जिस तरह के नेता मिलेंगे वेसे ही लोग चल पाएँगे। 

जनता पार्टी में टूट न होने पाए इसके लिए इन दो वर्षों में श्री जयप्रकाश नारायण से आधिक 
और कोई चिंतित नहीं रहा | जनता पार्टी के सत्ताधारी नेता टूट का आशका स भयभात अवश्य 
पर दोनों बातों में अंतर है। जयप्रकाश नारायण की चिंता इसलिए नहीं रही कि पार्टी दूटेगी तो इंदिग 
गाँधी आ जाएँगी। उन्होंने तो कहा था, “जनता ने एक वार उनका चहरा दख लिया है। वह उन पर 
भरोसा नहीं करेगी |” उनकी चिंता तो इसलिए थी कि जनता पार्टी के बाहर जनसमितियों के अथवा 
अन्य युवा संगठनों के रूप में लोकशक्ति इतनी विकसित नहीं हो पा रही थी कि वह शिखर राजनीति 
के मुकाबले जन राजनीति के स्वस्थ तरीके ईजाद कर सके और जनता पाटा क विकल्प में एक उतनी 
ही बड़ी पार्टी बना सके । “आंदोलन के दिनों में लोगों में उत्साह था, उमग था, एक निश्चय था क्र 
समाज को बदलना है, जो समाज आज ठीक नहीं है। तव लोगों में एक उद्देश्य था। पीछे 
धकेलनेवाली कोई शक्ति ऐसी थी जो उन्हें आगे बढ़ा रही थी। लेकिन अव जो लघु क्रांति हुई उसमे 
तानाशाही तो गई और उसके वदले लोकतंत्र तो आया लेकिन यह नाकारा लोकतंत्र है। सच्चा यह 
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नभी हो सकता है जब उसमें जनता हिस्सा ले रही हो। यह हो नहीं रहा जवकि यही होना चाहिए 


था। इतना ही कि इंदिरा गाँधी गई, मोरारजी आए | तानाशाहा की तरफ देश का जाना रुक 
गया। पर यह लोकतंत्र बहुत कारगर नहीं है,” उन्होंने कहा था | पार्टी के नेताओं की चिंता का कारण 


इसके विपरीत यह रहा कि हममें से कोई इंदिरा गाँधी का साथ लेकर कहीं सत्ता न हथिया ले। यही 
इम पार्टी के एकीकरण का रहस्य है। जैसा कि स्वयं जयप्रकाशजी ने कहा 6, “यह एकीकरण यदि 
आंदोलन के दौरान हआ होता और होता चलता तो और बात होती। सरकार में रहकर एकीकरण 
होना और बात है। 

इन दो वर्षों में जनता पार्टी सरकार और जनता पार्टी दोनों में राजनीति का एक ऐसा रूप विकसित 
हुआ हे जो कुल मिलाकर 977 तक की कांग्रेस सरकार के ही बनाए रास्ते पर आगे चलता है। 
अंतर केवल इतना है कि इंदिरा गाँधी उसमें नहीं हैं और उन्होंने जिस तरह की गुटवंदियाँ अपने निजी 
हित के लिए कांग्रेस पार्टी में विकसित की थीं, आज की गुटवंदियाँ उनसे भिन्न हैं। 

।975 में अपनी बनाई अंधी गली के सिरे पर पहुँचकर इंदिरा गाँधी वहाँ से सिर्फ लौट सकती 
थां । वह लोटी और उन्होंने अपने को संपूर्ण विनाश के खतरे से वचा लिया। किंतु राजनीतिक व्यवस्था, 
पार्टी प्रणाली और लोकतंत्रीय संस्थाओं में जो विनाशकारी केंद्रीकरण उन्होंने किया था उसे वह छोड़ 
गईं और जनता पार्टी सरकार ने वहीं से शुरुआत की | मगर वह जिस तरह आगे बढ़ी है उससे यही 
लगता है कि वह इंदिरा गाँधी के तरीकों को सिर्फ ज्यादा मुलायमियत से लागू करने को ही अच्छी 
सरकार चलाना समझती है। शिखर राजनीति की क्षमताहीनता को पहचानकर ही जयप्रकाश नारायण 
ने कहा था, “नेता शिखर के साथ चिपके रहेंगे तो लोग सरकार से नहीं जुड़ सकेंगे।” जनता पार्टी 
सरकार अपनी दसरी वर्षगॉँठ आते-आते तक शिखर राजनीति फे तक और सीचने के ढंग संभ्रांत समाज 
में इतने अधिक प्रचारित और स्वीकृत करा चुकी है कि एक और तरह की राजनीति भी हो सकती 

है, यह बात अनेक लोग भूल ही गए हैं उसकी जगह वे इस वात में रस लेने लगे हैं कि जनता पार्टी 
का कौन घटक किस समय किस दूसरे घटक के साथ होता है और किस समय उसके विरुद्ध होता 
है | जनसाधारण को भरमाए और वझाए रखने का यह एक तरीका जनता पार्टी ने पारस्परिक सहयोग 
मे आविष्कृत कर लिया है वह अपने भीतर मारपीट करती रहे | 

अव से आठ महीने पहले जयप्रकाश नारायण ने कहा था, “जनता पार्टी में बहत-सी पार्टियाँ विलीन 
हो गई लेकिन विलीन होकर भी उन्होंने अपना जो अस्तित्व था वह बाहर कायम रखा है। में समझता 
हुँ कि यह उचित नहीं है। उनको चाहिए कि वे वाहर के अपने संगठनों को तोड़ डालें। तभी जनता 
पार्टी का सही मायने मं एकीकरण हो सकता है। नहीं तो वरावर डर रहता है कि यह लोग आपस 
में मतभेद होगा तो छोड़कर चले जाएंगे-अपना घर बनाकर रखा ही है पहले से और वहाँ कुछ काम 
चलता ही है। तो यह मव खत्म होना चाहिए। और जनता पार्टी में मवक्रो मिलकर सही मायने में 
एक पार्टी बनाना चाहिए | जो लोग उसमें हों उनकी वफादारी ज.पा. के साथ हो और वे जो परिवर्तन 
उद्देश्य या कार्यक्रम लाना चाहते हो, वह लाने का प्रयल अंदर से करें | वाहर गुट बनाकर और पार्टियाँ 
बनाकर आर उनसे जनता पार्टी में आकर कुछ बल लेकर उससे अपनी ट॒कडियों को बल देना गलत 

ह। यह बंद होना चाहिए |? 


[दिनमान, संपादकीय, 25 मार्च 979. असंकलित] 


रचनावली 


598 / रघुवीर सहाय रचनावली -4 


बा 


हम वर्तमान बना रहे हैं कि भविष्य 


चुनाव के पहले इस समय अनिश्चय और भ्रम का एक मिलाजुला वातावरण दिखाई दे रहा है। इसके 
अनेक छोट-बड़ कारण हैं परतु मूल कारण यह है कि विचार की सारी पहल राजनीतिक पार्टियां के 
हाय थी 00 टा) स में जनसाधारण क्यों हिस्सा ले यह बात पार्टियों से अलग लोगों को 
ही बतानी पड़ेगी क्योंकि णर्टियॉ जो कारण बता रही हैं वे सव अविश्वसनीय और अधूर हैं। '69 
से लेकर '79 क दस साल में लोकतंत्र, समाजवाद, राष्ट्रीय एकता और विकास के मामलों में राजनीतिक 
प्रयोगों का सफलता-असफलता का इतना प्रमाण मिल चुका है कि आगे के लिए कुछ निर्देश स्थिर 
किए जा सकते हैं। 
यदि हम इतिहास का निर्माण कर रहे हैं और सिर्फ उसके गुलाम नहीं हैं तो कम से कम तीन 
बातों पर हमारा ध्यान जाएगा जो कि भविष्य की राजनीतिक संरचना के लिए आवश्यक आधार होंग। 
एक यह है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्र से ऊपर नहीं है और कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल एक व्यक्ति 
की इच्छा से नहीं चल सकता। उसका संगठन गाँव से लेकर राजधानी तक नीचे से नए नेतृत्व का 
विकास करने का इच्छुक होना चाहिए और यदि वह सत्तासीन है तो उसे संपत्ति के उत्पादन और वितरण 
में वंचित वर्गों की अधिकाधिक हिस्सेदारी और निगरानी के साथ कार्यक्रम बनाने होंगे | शोधित वर्गा 
को संरक्षण और राहत देने के कार्यक्रम शोषितों को आजादी और अधिकार देने में असमर्थ और उन्हें 
केवल अपने हितैपियो के अधीन बनाए रखने में सफल सिद्ध हुए हैं जिनका वर्गहित इन्हें हमेशा अरक्षित 
और आश्रित बनाए रखने में है। इस प्रकार जमा किए हुए वोटो से मत्तासीन श्रेष्ठ वर्गों की पार्टी 
में ऊपरी स्तरों पर सत्ता के लिए इतनी मारामारी होती है कि-जसा कि हम '7 के बाद उत्तरप्रदेश 
और गुजरात में देख चुके हैं-सत्तासीन पार्टी ही सवसे अधिक अस्थिरता पैदा करती है, शोषित वर्गा 
के क्रांतिकारी प्रयास नहीं। वर्तमान में जो तीन व्यक्ति राष्ट्र क भविष्य के झप में रखे जा रहे हैं उनमें 
से एक की भी पार्टी की सत्ता से बाहर रहकर काम करने की कोई परपरा नहीं हैं| 
दसरी यह हे कि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था बावजूद उसके तमाम बेजा इस्तेमाला के जो '69 
से '79 तक हुए, एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जो लोकतंत्र के दायरे में उन लोगों का इनसाना का तरह 
लाने की गुंजाइश रखती है जिन्हें आज तक केवल वोटों की तरह इस्तेमाल किया गया है | चूँकि 497 
के “गरीवी हटाओ' में 'बराबरी बढ़ाओ' निहित नहीं था. बाद के वर्षों में आर्थिक सत्ता, सरकार आर 
पार्टी का केंद्रीकरण तेजी से बढ़ा। यदि सत्तासीन दल लोकतंत्र का कोई रूप इसके विपरीत नहीं विकसित 
कर सकता तो उसकी पराजय है और उसकी आंतरिक संरचना का देन हे, लोकतत्र का नहा। इसा 
पराजय के रास्ते पर हठपूर्वक आगे बढ़ते हुए इसी दल ने पुलिस कार्वाई करके नागरिक से आलोचना 
और आकांक्षा व्यक्त करने का अधिकार और संवैधानिक कार्रवाई करक मुजारम से कानून का शरण 
में जाने का अधिकार छीन लिया तो यह उस दल की निर्माण-शक्ति क॑ अभाव का द्योतक है, लोकतंत्र 
के असामर्थ्य का नहीं। आपातकालीन व्यवस्था लोकतंत्र को चलानवालों का असमथता का व्यवस्था 
थी और उसे अंततः न बनाए रख सकना प्रमाण था कि संसदीय लोकतंत्र का एक हद क॑ बाद भातर 
से तोड़ना उसमें कोई संसदेतर शक्ति शामिल करने पर ही संभव होगा | इसके लिए न तत्कालीन प्रथानमत्रा 
अपने भीतर से तैयार थे न कोई ऐसी शक्ति ही उपलब्ध थी। आज शायद यह देखकर कि वह है 
निहित स्वार्थ एक बार फिर संसदीय -लोकतंत्र के विकल्प की बात उठा रहे ह जसा उन्हान 74 आर 
१77 में उठाई थी। यदि अगले कुछ महीनों में पार्टियों ने साफ तीर पर राष्ट्रपति व्यवस्था जैसी किमी 
पद्धति को रह नहीं किया तो कहना होगा कि इस बार एक नहीं सभी दल सत्ता क लिए लाकतत्र 
को संकुचित करने को तैयार हैं | चुनाव के वाद भी लोकतंत्र का आर मिंकाइन का कोशिश के खिलाफ 
जनता में ताकत बनी रहे इसके लिए अभी ही उस ताकत को पहचानने आर वढ़ान का ज़रूरत है । 
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अंत में पर सबमे मूल रूप में पार्टियों के संगठन के पीछे काम करनेबाली सामाजिक ताकतों 
को एक प्रगतिशील दिशा देने का सवाल है| '77 के बाद शासक दल के आपसी झगड़ों को निरी 
व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा बतानेवाले विचारक और नेता भी अब यह मानने लगे हैं कि ये झगड़े समाज 
में मत्ता-केंद्रों में परिवर्तन के प्रतिबिंब थे और हैं। बड़े पैमाने पर सत्ता-केंद्रों ने जगहें बदली हैं और 
जिन्हें पिछड़े वर्ग कहा जाता है वे अपना राजनीतिक अधिकार माँगने को संगठित हुए हैं। उच्च वर्ग 
अभी तक पिछड़ों से भी पिछड़ों को अलग करके रक्षक और रक्षित का एक वोटतंत्र बना रहे हैं परंतु 
इससे पिछड़ों से भी पिछड़े वर्ग न संगठित हो सकते हैं, न यह संभावना बढ़ सकती है कि सत्तासीन 
पिछड़े पूरे समाज में बराबरी के लिए कुछ कार्यक्रम वनाएँगे। बल्कि डर यही है कि चुनाव के पहले 
ही नहीं तो बाद में भत्तासीन पिछड़े अगड़ों मे मिल जाएँ और पिछड़ों में पिछडे को तथा पिछड़ों से 
भी पिछड़ों को अलग छोड़ दें। अगर ऐसा हुआ तो भारत की गरीव जनता पर हमेशा के लिए निरंकुश 
शासन करनेवाली एक ऐसी तानाशाही का खतरा बढ़ जाएगा जो पुराने प्रयोगों से कहीं ज्यादा सूक्ष्म 
किंतु कहीं अधिक बर्बर होगी। 


[दिनमान, संपादकीय, 9 सितंबर 979. असंकलित] 


मैदान में आइए 


इंदिरा गाँधी को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करने का विचार प्रकाश में आते ही उसका विरोध 
हुआ है। निश्चय ही इंदिरा गाँधी पर मारुति कांड की जाँच रपट छपने के बाद इस समय ऐसी कोई 
कार्रवाई करना जिसका असर उन्हें चुनाव के मैदान से चुनाव के पहले हटाना हो, सिर्फ गलत नहीं, 
बहुत गलत काम होगा! 
इंका के लोगों ने धमकी दी है कि ऐसा हुआ तो 'गृहयुद्ध' हो जाएगा। उनकी धमकी अदालतों 
में दोनों गाँधियाँ की आस्था के अनुरूप ही है : हाल में छपी खबरों के अनुसार इंदिरा गाँधी ॥2 जून 
75 का फैसला मुनानेवाले न्यायाधीश को 'टुच्चा-सा जज' कह चुकी हैं और संजय गाँधी के साथी 
अभी-अभी देहरादून में अदालत के कमरे में कुर्सी-मेज तोड़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भय 
है कि कहीं मचमुच चरणसिंह सरकार ने अयोग्यता का अध्यादेश जारी कर दिया तो इंदिरा गाँधी 
को  सफदरजंग मार्ग में लोटता देख दलबदल का जो ताँता बँध गया है, वह पलट न जाए | जगजीवन 
राम और आडवाणी ने भी अध्यादेश के विचार का विरोध किया है परंतु उनकी चिंता मुख्य रूप से 
यह है कि चरणसिंह सरकार को अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि 46 
लोकसभा की मान्यता से विहीन एक असंवैधानिक सरकार है। 
इका ओर जनता पार्टी दोनों जो कारण बता रही हैं वे अपने-अपने ढंग से गलत कारण हैं। श्रीमती 
गाँधी को इस समय चुनाव लड़ने के अथोग्य ठहराने का प्रयल करना वास्तव में इन दोनों पार्टियों 


' के दिए हुए तको के अनुसार नहीं बल्कि एक और ही तर्क के अनुसार गलत होगा। वह यह है कि 


ऐसा. करने से यह बात अप्रकाशित रह जाएगी कि मारुति कांड की जाँच रपट द्वारा प्रकाशित तथ्यों 
का भारत क करोड़ों निवासियों की जिंदगी से क्या ताल्लुक है। 
माच 77 क बाद स श्रमती गाधा को मोरारजी देसाई और चरणसिंह ने मिलकर, भले ही अपन 
अलग स्वार्था से महेज रखा था। जनता पार्टी के ये दोनों नेता जानते थे कि 30 और खास तौर में 
पिछले 0 साल मं लाकतत्र ओर सरकार को दयालु तानाशाही की ओर जितनी दूर तक ले जायां 
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गया है | उससे पीछे लोटाने का साहस, बल और समय या तीनों में से एक भी उनके पास नहीं है। 
दोना का ही अपन जीवन की संध्यावला में इतने लंबे काम के लिए राजनीति करना बचपना जान 
पड़ता रहा होगा। 974 की चेतना से जागृत होकर राजनीति में आए नवयुवर्कों में में जिनको सरकार 
में फॅसा नहीं लिया या उनके साथ इन दोनों नेताओं का वैचारिक नाता तो था ही नहीं, जयप्रकाश 
नारायण और राममनोहर लोहिया, नई चेतना के दो उद्गमों के प्रति इन दोनों की शत्रुता भी थी। इसलिए 
ये दोनों यही जानते थे कि जिन वर्णवादी नृशंस और शोषणमूलक शक्तियों को श्रीमती गाँधी के पिछले 
॥0 साल की राजनीति ने समाज में ऊँची जगहें दी हैं। उनकी मदद से ही भारत का प्रधानमंत्री वने 
रहा जा सकता हे | श्रीमती गाँधी के कार्यों को राजनीतिक अपराध मानते हुए वे चाहते तो 977 
के आरभ म॑ ही कानून को अंत तक जाने दे सकते थे किंतु यह काम वे विश्‍वसनीय रूप से तभी 
कर सकते थे जव वे जनसाधारण में समाज के विषम ढाँचे को वदलने और नई राजनीतिक मंस्क्रति 
बनाने की पहल भी करते | स्वभावतया उन्होंने ये दोनों काम नहीं किए और श्रीमती गाँधी को एक 
डरावने राजनीतिक हथियार के रूप में जिंदा रखा | उन्होंने चाहा कि जब ज़रूरत हो, या तो जनसाधारण 
को या अपने किसी प्रतिद्वंद्वी को इंदिरा गाँधी का डर दिखाकर सुरक्षित रह सकें। इसके लिए ज़रूरी 
था कि यह डर कम न होने पाए, बढ़ता ही जाए और यही इस हद तक हुआ है कि भर बदलकर 
भक्ति वन गया है जैसा '76 तक था | यह संदेह स्वाभाविक है कि यदि श्रीमती गाँधी चरणसिंह या 
मोरारजी किसी की भी सरकार बनाए रखने में मदद देती तो मारुति रपट शायद बाहर नहीं आती 
और आती तो ऐसे ही किसी मौके पर आती जैसा आज पैदा हुआ है। 

श्रीमती गाँधी ने खुलेआम चुनौती दी हे कि ऐसी और भी आयोग रपटें प्रकाशित की जाएँ तब 
भी जनसाधारण पर, खास तौर से अत्याचार-पीड़ित हरिजनों और मुसलमानों पर उनका असर नहीं पड़ेगा | 
इसके साथ ही उन्होंने दोहराया है कि यह रपट राजनीतिक उद्देश्य से प्रकाशित की गई है। उनकी 
दोनों बातों में यथार्थ का बहुत बड़ा अंश है। जनता पार्टी अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर ने रपट प्रकाशित करने | 
की धमकी देने के बाद से जनसाधारण को अभी तक यह बताने की ज़रूरत नहीं समझी कि मारुति... 
जाँच के नतीजों से भारत के वंचितों और शोषितों का क्या संबंध है | इससे श्रीमती गाँधी का पहला 
दावा सिद्ध होता है। जनता (एस) ने सरकार बनाने के लिए श्रीमती गाँधी की अनिवार्यता कबूल करने 
के बाद अब उन्हें चुनाव के मैदान से हटाने की इच्छा प्रकट की है। इससे श्रीमती गाँधी का दूसरा | 
दावा भी सिद्ध होता है। श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने यह कहकर कि मारुति कांड के किस्से! को. 
लोग एक दिलचस्प जासूसी उपन्यास की तरह पढ़ेंगे, सारे मामले को निठल्ले पढ़े-लिखों का मामला | 
बनाकर श्रीमती गाँधी के पक्ष को ही और मजबूत किया है। 

निश्चय ही लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों के सर्वोच्च स्तर पर स्वार्थ का पोषण व्यक्तिगत आचरण का 
मामला नहीं रहता--सारे राष्ट्र की संपत्ति का मामला वन जाता है, इसलिए कहना होगा कि यदि जनता 
पार्टी और जनता (एस) में हिम्मत, अक्ल और इच्छा है तो वह मारुति जाँच रपट की व्याख्या करे 
और चुनाव के मैदान में करे, राष्ट्रपति के कक्ष में नहीं जहाँ अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। 


श्रीमती गाँधी को इस समय किसी भी कानूनी आधार पर चुनाव के मैदान से हटाना उनका यह आरोप प 
स्वीकार करना होगा कि इन दोनों पार्टियों को मारुति जाँच के उन निष्कर्षों से कोई मतलब नहीं जा... 
जनसाधारण के लिए निकलते हैं, सिर्फ उसके उस उपयोग से मतलब है जो गद्दी पर किसी तरह बने ' 
रहने के लिए किया जा सकता है। iE 
[दिनमान, संपादकीय, ॥6 सितंवर 979. असंकलित] | " 
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भावी इतिहास हमारा है 


ऐसे किसी व्यक्ति का निधन जिसने अपने जीवनकाल और इतिहास के वीच एक रचनात्मक संबंध बनाया 
हो, एक हलचल मचाता है | तव अन्य लोगों के लिए अवसर होता है कि इतिहास को बनाने और बिगाड़नेवाली 
शक्तियों के साथ अपना संबंध फिर से पहचानें और चुने कि वे अपने को किन शक्तियाँ से जोडते हें | 
किंतु मृत्यु एक शोकाकुल भय भी उपजाती है और उस भय से जड़ हुई भाषा के छ्त्र के नीचे वहुत 
कुछ छिप जाता-छिपा लिया भी जाता है। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु एसा हा अवसर है। हम देख 
रहे है कि लोकतंत्र-विरोधी जिन शक्तियों के विरुद्ध उन्होंने सोई हुई जनशक्ति को जगाया था उनके प्रकट 
पोषक और अप्रत्यक्ष समर्थक भी आज जयप्रकाश नारायण के यश के साथ अपने नाम जोड़ ले रहे 
मातो उन्हे भय हो कि जो विराट आस्था जयप्रकाश ने लोक और लोकतंत्र में जगाई थी उसके सामने 
चे इतिहास में छोटे-छोटे जंतु बनकर रह जाएंगे। यह भय सच्चा ही है। जयप्रकाश नारायण के लिए 
कहे जा रहे अनेक पिटे-पिटाए शब्दों के पीछे उद्देश्य भले ही यह हो क्रि उन्हें एक खोखली मूर्ति बनाकर 
भव्य मंदिर में बिठा दिया जाए-किंतु यह उतना आसान नहीं सावित होगा जितना भाषा के ये व्यापारी 
सोचते हैं। जयप्रकाश नारायण का इतिहास को सबसे बड़ा और एक व्यापक अर्थ में क्रांतिकारी योगदान 
अभी इतने हाल की वात है और वह अभी इतनी बड़ी जीती-जागती असलियत है कि राजकीय अंत्येष्टि 
या श्रद्धाजलियों में 974 की सुनियोजित ढंग से अनुपस्थिति उसे दफन नहीं कर सकती । 

।974 आजादी के बाद के वर्षों में एक ऐतिहासिक मोड़ वनकर आया था | उन वर्षों में हम भारतीय 
राजनीति को स्पष्टतया दो धाराओं में बँटते हुए देखते हैं : एक सत्ता की राजनीति का रास्ता था जिसमें 
जन केवल एक वोट भंडार था जिसे धीमी गति वाले विकास से उत्पन्न प्रलोभनों में लंबे समय तक 

बहलाया रखा जा सकता था और दूसरा जन राजनीति का रास्ता था जिसमें शोषित जनता को अपने 
अधिकारों और न्याय के प्रति जागृत एवं संगठित करते हुए उसके लिए सत्ता की कामना निहित थी। 
देश की प्राकृतिक संपदा और श्रम-शक्ति का ऐसे उपयोग करते हुए कि करोड़ों वंचित अपने वास्तविक 
राजनीतिक अधिकार को कभी समझ न पाएँ तथा अमीरी और गरीबी के बीच खाई को चौड़ा और 
निर्धनों को और अधिक कृपानिर्भर बनाते हुए, सत्ता की राजनीति के पक्षधरों ने चुनाव को महँगा और 
भ्रष्ट किया, निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में हर बार एक संकट से जूझने के बहाने उसके बाद और 
अधिक सत्ता एकत्र की और तीन दशकों के भीतर तानाशाही की एक योजना विकसित कर डाली | 
` देश के और इतिहास के साथ संगठित राजनीति के इस अरचनात्मक बर्ताव का असर लोकतंत्र 
कं बुनियाद पर विनाशकारी नहीं तो और क्या हो सकता था। 973 आते-आते देश भर में विषमता, 
असंतोष और भ्रष्टाचार इतनी दूर-दूर तक और इतने गहरे फैल गया कि साधारण नागरिक राजनीति 
से हताश और उदासीन और राजनीतिक दल दिशाहीन एवं नेतृत्वहीन हो गए। केंद्र में चौथाई शताव्दी 
मे सत्तारूढ़ दल में भयंकर केंद्रीकरण हो गया | वह जनता का राजनीतिक दल न रहकर व्यक्ति का 
दल बनने लगा, ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र और समाजवाद की मान्यताओं, नीतियों और समस्याओं 
पर सत्तारूढ दल से कोई बहस संभव नहीँ रह गई। जागरूक मानसो को राज्य की सत्ता का आतक 
दिखाया जाने लगा, बोलने और लिखने की आज़ादी पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव इतने बढ़ गए कि 
सत्ता से विचार-विमर्श तो दूर असहमति तक प्रकट करना खतरनाक हो गया। उस भयानक घुटन और 
गूँगे गुस्से के वातावरण में जयप्रकाश नारायण बोले थे। 
___ वह जनवादी राजनीति की उस परंपरा के पक्षधर के रूप में बोले थे जिसे गाँधी और उनके वाद 
लोहिया ने दनाया था | तीनों में अंतर इतना ही था कि गाँधी 947 के बाद कांग्रेस पार्टी को भंग 
कर देने की बात कहते थे, लोहिया कांग्रेस पार्टी के संगठन को समाजवादी नीतियाँ चलाने में अक्षत 
पाकर एक नए समाजवादी संगठन की कोशिश छ्कये और जयप्रकाश सभी राजनीतिक दलों को 
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निध्प्राण देखकर बुनियादी जनशक्ति को एक राष्ट्रीय 
का उद्देश्य जनता के बीच फिर से नया नेतृत्व उदित करना ही था। तीनों ने स्वतंत्र भागत की राजनीति 
के तान चरणा म नए नेतृत्व के ऐतिहासिक तकाजे को पहचाना और उसको पुरा करने का साहस 
किया--गांधा न तव जवाक काग्रेस पार्टी के सरकारी पैसे और ताकत का बँटवारा करनेवाली पार्टी 
वन जान का खतरा नवजात हा था, लोहिया ने तव जब इस खतरे का रूप प्रकट हो गया था और 
विरोधी दल संसदीब राजनीति में फॅसकर रह गए थे और जयप्रकाश नारायण ने तव जव विरोधी दल 
और स्वयं सत्तारूढ़ दल भी संपूर्ण पतन के कगार पर ही आ खडे हुए थे और जयप्रकाश देख रहे 
थे कि इसके वाद तानाशाही को ही इस देश की रक्षा का उपाय बताया और माना जाने लगेगा i 

विहार का आंदोलन, जिसकी शक्ति दूर-दूर तक फैली, तानाशारी के इम बढ़ते 


श्य क लिए जागृत करना चाहते थ। तीनों 


हा हमल क 
रोकने का आंदोलन था। यह हमला रोका ही जाना था और पूर समाज की एक नई डी 
साथ-साथ आवश्यक था | यह आवशयकता जयप्रकाश नारायण ने खेती, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्रा 
में बरसों से परिचित लेकिन दुरुपयोग से अर्थहीन हा गई नीतियों को नए मिरे से दुहराकर की; उन 
नीतियों को जाँचने-परखने और उनको लागू कराने की शक्ति संचित करने के लिए जनता को अवाज 
दी। और इस तरह समाजवादी विचार के पुनरुज्जीवन का राजनीतिक लोगों को भी अवमर दिया । 
कुछ वामपंथी तव यह कहकर कि यह मध्यवर्ग का आंदोलन है और इसमें कोई स्पष्ट जुझारू कार्यक्रम 


re 


नहीं है, साथ नहीं आए | परंतु समय वीतने के साथ वे समझ रहे हैं कि पतन और जड़ता की जिस 
परिस्थिति में यह काम होना था उसमें एक बुनियादी और व्यापक जागृति की सबसे अधिक ज़रूरत 
भी थी, संभावना भी। यदि इंदिरा गाँधी ने जून 975 में इमर्जेसी लागू न की होती तो निश्चय ही 
विहार आंदोलन का अगला दौर आंदोलन के भीतर की असली शक्तियों को एक बार फ़िर संगठित 
करता और उसमें नकली अथवा विजातीय तत्त्व छँटकर अलग हो गए होते। तब किसी ऐसी सरकार 
का चरित्र भी जो आंदोलन से उपजी हो, आज से भिन्न होने की संभावना हो सकती थी। जयप्रकाश 
नारायण ने स्वयं कहा है : “पार्टियों का एकीकरण यदि आंदोलन के दौरान हुआ होता और होता चलता 
तो और बात होती। सरकार में रहकर एकीकरण होना और बात है “ यह पार्टी कांग्रेस पार्टी की 
ही तरह राजशक्ति को सबसे बड़ा उद्देश्य मान रही हे और जब वह हाथ में आ गई है तो उसको 
समाज के वदलने-वनाने का साधन न बनाकर उतने से ही संतोष कर रही है-इस भय से कि शायद 
यह हाथ में न रहे। सत्ता के बाहर पार्टी के जो अंश हैं उन्हें मिलकर चाहिए था कि नया समाज बनाने 
के लिए नई नीतियों को शक्ति दें : पर वहाँ भी यथास्थितिवाद चल रहा है।” 

जयप्रकाश नारायण के ही शब्दों से स्पष्ट हे कि यह कार्य अधूरा रह गया है | इसके लिए उनका 
दोष देना घटिया राजनीति कहलाएगी | उनके लिए 974 भारत छोड़ो, भूदान, अकाल-राहत आर मुसहरी 
की परंपरा में ही जनजागृति का एक काम था। उनके जीवन को बह सपूर्ण कर गया है। जा कुछ 
अपूर्ण रह गया है वह हमारा हे और नई परिस्थितियों में नए तरीकों के आविष्कार से उसे पूरा करन 
का दवाव हम पर और अधिक बढ़ गया हे। 975 में इंदिरा गाँधी के लिए उनके शब्द थ : “तुमने 
जो रास्ता चुना है उससे लोगों को सिवाय क्लेश और कष्ट के कुछ न मिलेगा | तुमसे पहले के लोगों 
ने उत्तम परंपरा, ऊँची मान्यताएँ और व्यावहारिक लोकतंत्र की स्थापना की थी | उसका भयानक खडहर 
बनाकर मत छोड़ देना। उसे फिर से बनाने में बहुत वक्त लगेगा।” पर वह खंडहर छोड़ गई हे और 
इस कथन का अंतिम वाक्य आज भी नई पीढ़ी के मन में गूँज रहा है, निश्चय ही उमे फिर से बनाने 
में बहुत वक्त लगेगा पर बीच की पीढ़ी के वे लोग जो खँडहरों में गलीच विछाकर पसर गए हैं, कम 
में कम इतना तो कर ही सकते हैं कि आनेवाले वक्त को नई पीढ़ी क लिए कुछ कम निराश. कुछ 
कम क्लेशमय आर कुछ कम क्रूर बनाएँ। 


[डिनमान. संपादकीय, 4 अक्टूबर 979. अमंकलित] 
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जनवरी के बाद 


आज की राजनीति सिद्धांतहीन है, यह बात अब लिखकर बताने की नहीं रही | किसी वच्चे से पूछिए 
और वह यही कहेगा। 32 साल से हमने कम उत्पादन करके और अधिकाधिक लोगों को अधिक खपत 
करने को लालायित करके एक गुलाम दिमाग की सृष्टि की है जो गरीबी को चारों ओर किंतु अपने 
से दूर देखने का अभ्यस्त हो चुका है। और किसी तरह दूसरों का हक छीनकर अपने को सम्पन्न करने 
को एक स्वीकृत आदर्श मान चुका है। राजनीतिक दलों की वर्तमान स्थिति जिसमें वे कोई दल नहीं 
ह. केवल गिरोह हैं, या गिरोहों के समूह हैं इसी आर्थिक संस्कृति की पैदावार है । समाजवादी संसार 
बनाने के योग्य जो राजनीतिक संगठन करने की जीतोड़ कोशिश डॉ. राममनोहर लोहिया ने इन 3 
दशकों में की थी उसकी विफलता यह थी कि सत्ता का स्पर्श पाते ही वह कांग्रेस की तरह लुजलुजा 
दिशाहीन, स्वार्थी और यथास्थितिवादी बनने लगा था। डॉ. लोहिया ने 967 के ऐतिहासिक आम चुनाव 
के ठीक पहले एक भविष्यवाणी कांग्रेस को और एक चेतावनी अपने दल को दी थी-थह कि केंद्र 
में नहीं तो राज्यों में कांग्रेस का यथास्थितिवादी वर्चस्व विखंडित होगा और संसोपा किसी राज्य में सरकार 
बनाने के 6 महीने के अंदर सरकार से बाहर की दुनिया में एक नए समाज के लिए इच्छा और भूमि 
तैयार करनेवाले परिवर्तन सत्ता की मदद से नहीं करेगी तो वह कांग्रेस की ही तरह सड़ेगी-वह ऐसे 
परिवर्तन करे ताकि वह सरकार के बाहर भी जनता के बीच काम कर सके । उनकी पार्टी के लोगों 
ने यह नहीं किया | इसलिए जब वे बाहर आए तो वे कांग्रेस पार्टी की पहल की मोहताज एक राजनीति 
चलाने को बाध्य हो गए। 
क्या यही घटना अब दोबारा घटित होनेवाली है? जयप्रकाश नारायण के पास लोहिया की तरह 
संगठन बनाने की कोशिश करने का न वक्त था न परिस्थिति थी। लोहिया की मृत्यु के बाद सात वर्षा 
में विकेंद्रीकरण और राजनीति में जनता की अधिक साझेदारी के आंदोलन पर जो जवाबी हमला कांग्रेस 
ने किया था उसकी तार्किक परिणति तानाशाही होती-उसे रोकने और एक बार फिर राजनीति में जनता 
को साझेदारी मॉगने का उत्साह देने तक ही जयप्रकाश नारायण का कार्य सीमित था। वह संगठन नहीं 
बना रहे थे पर 977 में जो सरकार बनी वह यदि कांग्रेस पार्टी की तरह आचरण न करती तो एक 
बार फिर सरकार से बाहर आने पर उसे किसी हद तक कांग्रेस का एक विकल्प माना जा सकता 
था, आज उस पार्टी के जो भी हिस्से हैं वे दावा अवश्य करते हैं कि वे कांग्रेस की नीतियों का विकल्प 
हैं परंतु सारे उपलब्ध प्रमाण यही दिखाते हैं कि अंत में वे दूसरों से मिलजुलकर एक नए ढंग की 
कांग्रेस बन जाएँगे जो शिक्षा, रोजगार या सामाजिक संबंधों में कांग्रेस की यथास्थितिवादी नीतियों को 
चलाएगी | जनता पार्टी की फूट के वाद जनता-एस और जनता ही नहीं इंका की भी चुनाव तैयारियों 
का घटनाक्रम इसका स्पष्ट संकेत दे रहा है। पहले कोशिश हुई कि दोनो जनता गुटों को एक-दूसरे 
के विपरीत दिखाया जाए और दावा किया गया कि एक पार्टी ही बहुमत लाकर सरकार बनाएगी। 
फिर कोशिश हुई कि समान शत्रु को पहचाना जाए जिससे वोट बहुत बँटने न पाए और अब कोशिश १ 
हो रही हे कि चुनाव के बाद संसद में अपनी-अपनी संख्या के आधार पर गठबंधन और दलबदल 
के सहारे एक नई सरकार में शामिल हो जाने का रास्ता खुला रखा जाए चाहे उस सरकार में सभी 
कोई शामिल हों जो विभिन्न स्वार्था या तथाकथित आदशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीनों दलों ने 
प्रादेशिक अथवा लघुतर शक्तिपुंजों से जो चुनाव समझौते किए हैं वे यही बताते हैं कि जनवरी के ॥ 
बाद सरकार में आज के परस्पर विरोधियों का साझा हो सकता है पर उस समय तक शायद किसी 
गुट के सरकार से बाहर जाने पर एक नया समाज बनाने की शक्ति नहीं रह जाएगी | 
इस चुनाव के बाद ऐसी मिलीजुली जो सरकार बनेगी वह नीति-निर्णय के अधिकार को स्वार्थी 
गिरोहों के हाथों म॑ ओर अधिक केंद्रित कर देगी जिसका मतलब होगा मत्ता के दायरे से जनसाधारण 
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का ओर अधिक वाहर धकेला जाना, कमजोर होना और अंत में किसी नई विधि मे मंपादित--नए 
सावधान से भा हा तो आश्चर्य नहीं--फासीवाद के आगे झुकने को मजबूर होना। आज के प्रधानमंत्री-पद 
के उम्मीदवार के पास समय नहीं हे-इस अर्थ में कि वे बूढ़े हो गए हैं और भविष्य को नहीं र 
सकते-अधिक से अधिक उतने वर्ष तक देख सकते हैं जितने तक उन्हे जिंदा रहने की उम्मीद है 
परंतु उनके साथ फिलहाल एक नया रामाज बनाने की इच्छा से लगे हुए लोग अभी अधेड़ हैं--नौजवान 
भी हैं। इनके पास समय है। चुनाव के पहले यदि ये ऐसी परिस्थितियाँ अपने-अपने दलों में पैदा करने 
की कोशिश करें कि चुनाव के बाद एक बार फिर सरकार के बाहर आकर तानाशाही के उभार को 
रोका जा सके तो ये अपना और अपने जैसे असंख्य युवकों का भविष्य, जो किसी दल में नहीं हैं 
और न वर्तमान दलों का चरित्र देखते हुए हो सकते हैं, बचाने की उम्मीद पैदा कर सकते हैं। वही 
उम्मीद इस समय नहीं ह और उसी के न होने से चुनाव के प्रति विरक्ति फैल रही है जिसका फायदा 
तानाशाही प्रचारतंत्र उठा रहा है | 


(दिनमान, संपादकीय, 25 नवंबर 979. असंकलित] 


नए वर्ष की शुभकामनाएँ 


॥980 के मध्यावधि आम चुनाव में मतदाता के सामने सवाल वही है जो 974 के आंदोलन में था: 
यह कि रोटी और आज़ादी परस्पर अविभाज्य हैं और एक ऐसी अमाज-व्यवस्था बनानी होगी-947 
के 27 बरस वाद भी यह काम अधूरा है-जिसमें सत्ता कुछ हाथों में केंद्रित न होती जाए बल्कि आर्थिक 
विकास और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का निर्णय नीचे के स्तर मे होना शुरू हो, न कि ऊपर से होता 
रहे जैसा भजबूत केंद्र के नाम पर हो रहा था। जून 4975 में न्यायालय के फैसले के विरुद्ध और 
कांग्रेस पार्टी के भीतर विद्रोह के दमन के लिए इमरजेंसी का लगाना उन्हीं एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों, 
अतर्विरोधों की तार्किक परिणति थी जिनके विरुद्ध यह आंदोलन कठिन परिस्थितियों में चल रहा था | 
परिस्थितियाँ इसलिए कठिन थीं कि अन्य राजनीतिक दल सत्ताधारी कांग्रेस की ही तरह जनवादी आधार 
खो चुके थे और सत्ताधारी दल से शिखर नोक-झोंक को ही राजनीति मानने लगे थे जिसमें विजय 
अंततः सत्ताधारी की ही निर्दिष्ट थी । और सत्ताधारी वर्ग अप्रासंगिकता और असहायता का भय जनसाधारण 
के मन में योजनाबद्ध तरीके से बैठा रहा था तब दलों के चरित्र को अधिक जनप्रतिनिधित्व और नीतिवान 
बनाने के लिए उन्हें एक व्यापक समाजवादी आंदोलन की प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक हो गया था। 

जो लोग 977 की सरकार पर विफलता का आरोप लगाकर उस दल के लिए वोट माँगते हैं 
जो “सरकार चला सके', वे सारी राजनीति को सरकार चला सकने की राजनीति' के स्तर पर घसीटकर 
उतार लाना वाहते हैं। 977 की सरकार की विफलताएँ सरकार चला न सकने की नहीं हैं, 974 
के आंदोलन के लक्ष्यों को पूरा करने में सत्ता की ताकत उपयोग न करने और एकाधिकारी शक्तियों 
के विरुद्ध जनशक्ति विकसित न करने की हैं। उसे सरकार का विकल्प कोई पार्टी दे सकती है तो 
वही जिसके मन में समाज-व्यवस्था की एक अधिक क्रांतिकारी तसवीर हो। निश्चय ही वह दल जिसकी 
28 वर्ष के शासन के बाद सिर्फ यह उपलब्धि हो कि सरकार चलाने' के लिए उसे सरकारी सजा 
कै विरुद्ध अदालत में जाने का अधिकार लोगों से छीनना पड़ा, 974 की स्थिति के बाद से देश 
को आगे नहीं, पीछे ही ले जा सकता है। 

आज मतदाता समाज-व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया के बीचोंबीच पकड़कर मतदान केंद्र ले 
जावा जा रहा है। वह जानता है कि इस समय तीनों-चारों बड़े दल प्रतिद्वंद्वी हैं परंतु चुनाव के पहले 
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कळ 
मे ही इन्होंने जनता से विना पूछे चुनावोत्तर गठबंधनों के रास्ते खोलने शुरू कर दिए हैं और चुनाव 
के बाद तो ये जनता को धता बताने की स्थिति में और भी ज्यादा अच्छी तरह आ जाएँगे। यदि इनमें 
में कोई दल या गिरोह यथास्थितिवादी शक्तियों से हाथ मिलाता है तो राजनीति में रही-सही क्रांतिकारी 
संभावनाएँ भी खल हो जाएँगी और राजनीतिक दलों पर अंकुश रखने के लिए जो जनशक्ति समाज 
में जरूरी है वह और क्षीण हो जाएगी। 
प्रत्येक मतदाता अपनी बुद्धि और राजनीतिक विचार के अनुसार वोट देने को स्वतंत्र है। पर 
इस चुनाव में वोट देने की एक कसौटी हरेक मतदाता को स्वीकार्य हो सकती है। वह यह है कि 
किस दल को वोट देने पर चुनाव के बाद उसके विजेता के ऊपर वह सवस आनक दवाव रख सकेगा | 


~ 


इस कसौटी पर कसकर ही यदि मतदाता किसी दल को बोट दे तो चुनाव के बाद की राजनीतिक | 
स्थिति में किसी दल या दलों के गठवंधनों के लिए लोकतंत्र का ढाँचा रखते हुए उसकी आत्मा की 
हत्या करने का अवसर जैसा कांग्रेस को 975 में मिला था, कम हो जाएगा | 

नए वर्ष में हम एक-दूसरे को यदि कोई शुभकामनाएँ दे सकते हैं तो यही कि सत्ता के लिए 
सत्ता की राजनीति के बावजूद, जो अगले वर्ष और तेज होगी, भविष्य में राजनीति के कुछ हाथों में 
जमा होने के विरुद्ध शक्तियाँ भी जागृत और संगठित होने का क्रम जारी रखें। ऐसी ही कामना सभी 
लोकतंत्री लोगों ने 4977 के चुनाव के बाद भी की थी। और कोई कारण नहीं है कि ढाई साल की 
राजनीतिक उधल-पुथल के बाद हम निराश होकर अपने वोट का, जिसे हर उम्मीदवार कीमती बताता 
है, खुद इतना अवमूल्यन कर दें कि सिर्फ 'अच्छी सरकार चला' सकने के वायदे पर भविष्य में एक 
नया समाज बनाने की संभावनाएँ रखने को तैयार हो जाएँ। अच्छी सरकार तो तानाशाह भी चलाते 
है पर निर्णया में बावरी का अधिकार न अपने राजनीतिक समर्थकों को देते हैं न जनसाधारण को, । 
और फिर सरकार अच्छी तरह चलाना तो हर सरकार का काम है, इसके बदले में वह भविष्य को | 
बनाने का हमारा अधिकार, यानी वोट नहीं माँग सकती । वोट यह सिर्फ छीने हुए अधिकारों को लौटाने 
के बदले में माँग सकती है। 


[दिनमान, संपादकीय, 30 दिसंबर ।979. अमंकलित] 


इंदिरा गाँधी की वापसी 


4980 के मध्यावधि चुनाव के नतीजे के बारे में कोई संदेह नहीं कि वह श्रीमती इंदिरा गाँधी की 
बहुत बड़ी जीत है। संदेह इस विषय में भी नहीं है कि जनता पार्टी और लोकदल की सरकारों ने 
जनसाधारण का विश्वास एकसाथ बड़े पैमाने पर खो दिया है भले ही वे एक-दूसरे पर इसका दीप 
व्यर्थ में डालते रहें। किंतु कई प्रश्न उठ खड़े हुए हैं और ऊपर की दो बातों के असंदिग्ध होने का 
अर्थ यह नहीं होता कि अन्य सभी प्रश्‍न अप्रासंगिक हैं या कि उनके उत्तर खोजने के प्रयल बेकार 
हैं| वास्तव में इनमें से कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं कि उनको आज अनदेखी करने का मतलब उन्हीं मतदाताओं 
के साथ विश्‍वासघात होगा जिनके निर्णय को हारने और जीतनेवाले दोनों स्वीकार कर रहे हैं और स्वीकार 
करना चाहिए। 
ऐसे प्रश्नों में सबसे पहला यही है कि लोकसभा में प्रतिपक्ष की संरचना और भूमिका क्या होगी। 
अन्य एक यह है. कि लोकसभा के बाहर राजनीतिक दलों का संगठन किस आधार पर होगा। और 
भी एक यह है कि समाज में से गैरवरावरी मिटाने का संघर्ष किस रूप में आगे जारी रहेगा। क्या 
गेरवरावरी मिटाने के उपाय जनसाधारण को उनका बराबरी का स्थान भी देंगे या केवल याचक की 
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स्थान देंगे जो लोकतंत्र की बुनियाद नहीं वनाला सिर्फ एक कुशल प्रशासन वना सकता है। 
_ _ फिलहाल इन सवालों पर विचार के लिए हमारे पास आधार के रूप में सातवी लोकसभा के ऑकडे 
हैं जो यह दिखाते हैं कि लोकदल और जपा दोनों में से कोई भी प्रतिपक्ष क्री स्वीकृत पार्टी के रूप 
में जनता का प्रतिनिधित्व करने लायक सख्या-वल प्राप्त नहीं कर सकी है | यह अवश्य है कि ये अलग-अलग 
दा दल न वन हात ता अनेक स्थानों पर इनके सम्मिलित वोट इंका के उम्मीदवार मे काफी अधिक 
हुए हात परतु यह कल्पना लोकसभा के भीतर इनके एकीकरण में सहायक नहीं हो सकती, विश्रेपतया 
यह देखते हुए कि दोनों दलों के शीर्पस्थ नेता सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं और उनमें से कोई एक-द्रसरे 
का प्रतिपक्ष का नता iS करने का उत्सुक नहीं होणा प्रतिपक्ष की हैसियत से वामपंथी दलो के 
संगठित होने की संभावना किंचित्‌ म है। वे हुए तो उनको अपनी नीतियों को एक व्यापकतर 
राष्ट्रीय विस्तार देने का अवसर मिलेगा और इसके अनुरूप एक राष्ट्रीय संगठन का विकास करने के 
लिए अपनी कार्य-पद्धति में भारतीय परिस्थितियों से उत्पन्न नए आविष्कार करने होंगे। केंद्र में गैरकांग्रेमी 
सरकार के जिस दौर में मत्ताधारियों से सीमित सहयोग की नीति चलाकर उन्होंने लोकसभा में इस समय 
पहले से अधिक वल प्राप्त किया हे, वह समाप्त हो चुका है और अव वामपंथी दलों के सामने विवाद 
का विषय यह होगा कि वे वैसे किसी प्रयोग की पुनरावृत्ति करते हैं या राजनीति को जनता के बीच 
ले जाते हैं। 

जहाँ तक लोकदल में ज.पा. का प्रश्‍न है, यह याद दिलाना आवश्यक है कि 4977 की ज.पा. 
पर भारतीय राजनीति में 966 से घनीभूत होती हुई इस समस्या से जूझने की जिम्मेदारी आई थी 
कि राजनीतिक दल किस प्रकार अपने को नीचे के स्तर से लोकशक्ति के आधार पर विकसित करें 
ताकि राजनीति सिफ चुनाव में मतदाता की हिस्सेदारी वनकर न रह जाए | '74 के आंदोलन में गैरकम्युनिस्ट 
और गेरकांग्रेसा दलों ने जनता के बीच अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा ही कमोबेश पाई थी, आधार नहीं 
पाया था। उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध जनमत का लाभ इस आधार पर नहीं मिला था कि वे एक संगठित 
विकल्प बन चुके हैं बल्कि इस आशा के साथ मिला था कि वे बनेंगे। '77 में सत्ता धारण करने के 
बाद ज.पा. ने अपने संगठन को जनाधार देने का प्रयत्न नहीं किया। वह सत्ता की राजनीति में ही 
उलझी रही, यहाँ तक कि उसके घटकों ने श्रीमती गाँधी के त्रास को भी एक-दूसरे पर दबाव डालने 
के लिए इस्तेमाल किया जो कि शिखर राजनीति की नीचता की पराकाष्ठा धी। ज.पा. के वे भागीदार 
भी जो भूतपूर्व समाजवादी होने के कारण राजनीति को व्यापक अर्थ देने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं, समय 
रहते सरकार के बाहर आकर जनता के वीच एक नया संगठन बनाने मे परहेज करते रहे | तीन वर्ष 
के इस संगठनहीन दौर ने भारतीय राजनीति को जो दिया है वह सामने है--लोकसभा में प्रतिपक्ष की 
कम संख्या और बाहर संगठन का अभाव | 

इसी का प्रतिबिंब है इंका की संसद में विराट्‌ संख्या और बाहर एक बहुत बड़ा दायग जो एक 
दल उतना नहीं है जितना कि एक व्यक्ति है। जहाँ तक सरकार बनाने का प्रश्न है, इंका एक सुदृढ़, 
और आशा करनी चाहिए कि सक्षम सरकार बनाने में पहले से कहीं अधिक समर्थ हो गई है। परंतु 
जहाँ तक भारतीय राजनीति में लोकतंत्री दीय संगठनों के विकास का प्रश्न है, उस पर भी वही एतिहासिक 
जिम्मेदारी आ पड़ी है जो '77 में ज.पा. पर आई थी-इस समय किस तरह सत्तासीन रहते हुए दल 
को एक जनाधार दिया जाए जो केवल चुनाव में वोट का आधार न हो। आशा है इंका में विचारशील 
तत्त्व इस जिम्मेदारी को समझेंगे। फिर भी यदि देश की राजनीति में यह प्रयोग जो '77 में शुरू हुआ 
था, आगे नहीं चला तो इसका दोष कल उन्हीं दलों पर होगा जो आज, सत्ता मे निकाल दिए जाने 
पर भी जनता के बीच नहीं जाएँगे। 


[दिनमान, संपादकीय, 3 जनवरी 980. असंकलित] 
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केंद्र और राज्य 


गणराज्य दिवस के अवसर पर अतीत को जाँचना और भविष्य की ओर देखना एक ऐसा कर्तव्य है 
जो रस्म अदाई के तौर पर करके कभी टाला भी जा सकता था तो आज वक्त इसको इजाजत नहीं 
देता) आज की समस्याएँ कहीं अधिक जटिल हैं। सिर्फ टहनियों में नहीं राजनीतिक व्यवस्था की जड़ों 
में गुत्थियाँ और गाँठे दिखने लगी हैं-उनको भी जो स्वतंत्रता के तीस वर्ष में सिर्फ फूल-पत्ते देखकर 
खुश होते और इन गाँठो के हर लक्षण को देखकर अनदेखा करते रहें हैं। उनका अव दिखने लगा 
है। पर यह संतोष की वात नहीं है क्योंकि अब उन्होने वे साधन खो दिए हैं जिनसे समय रहते समस्याएँ 
सुलझाई जा सकती थी और साथ ही समाज में लोकतंत्र और वरावरी के आधार पर ऐसी संस्थाएँ 
विकसित की जा सकती थीं जो इन्ही मान्यताओं को व्यावहारिक बनान का काम करती । 
ऐसी लोकतंत्रजनित और लोकतंत्रपोषक संस्थाओं को गाँव, प्रखंड, जिला, राज्य आदि कई स्तरों 
पर विकसित करने की कल्पना छोड़कर आज हमारे राजनीतिक शिखर राजनीति में इतने फॅस चुके 
ह कि देश की हर आर्थिक-राजनीतिक समस्या का समाधान वे प्रशासन और प्रबंध के माध्यम से खोजना 
चाहते हैं, वे ही नहीं, विचारक और बुद्धिजीवी कहलानेवाले नागरिकों से भी किसी प्रश्न पर बात करने 
पर ऐसा लगता है जैसे वे सब या तो स्वयं मैनेजर हो गए हैं या मैनेजरों की ओर ताक हे हैं। जिन्हें 
हम जनसाधारण कहते हैं-वास्तव में इसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसकी राजनीतिक दल या प्रशासन 
व्यवस्था में कोई आवाज़ नहीं है-वे तो अपने सबसे नजदीक के सत्ताधारी की ओर कुछ ऐसी चीजें 
पाने के लिए देखने लगते हैं जो उन्हें अपने अधिकार के रूप में मिल जानी चाहिए थो! 

।980 के आम चुनावों ने राजनीति की जो तसवीर उभारी है वह दिखाती है कि लोग जातियों 
के खानों में पहले से कहीं ज्यादा बँट गए हैं और जातियों के जोड़-तोड़ के चलते ही सत्ता पाई या 
खोई जा रही है। जातियों के जोड़तोड़ के आधार पर चुनाव पहले भी लड़े गए हैं किंतु पहले चुनाव 
मैदान से अलग कार्यक्रमों के मैदान में कुछ पार्टियाँ जातियों को मिलाने और आर्थिक कार्यक्रमीं के 
लिए एक संगठन में लाने का काम भी करती रही हैं। इस मेल की राजनीति के अच्छे परिणाम आर्ज 
भी, खंडित रूप में सही, झलकते हैं। भारतीय लोकदल और उसके पूर्वरूप भारतीय क्रांतिदल ने यह 
काम बड़ी संकीर्ण सामाजिक दृष्टि मे सिर्फ सत्ता के माध्यम से किया है जिसका परिणाम यह है 
उसकी विचारधारा के लिए व्यापक सहानुभूति का अभाव बना हुआ है। इस दल के पहले सोशलिस्ट 
लोगो ने जातिभेद को आर्थिक-राजनीतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मिटाने का एक लंबा और कठिन 
काम हाथ में लिया था। वह डॉ. लाहिया के निधन के बाद पार्टी के नेतृत्व में एका न होने के कारण 


~ 


बिखर गया-पर वह मरा नहीं है। उधर मार्क्सवादी राजनीति इसी मेल के लिए प्रयल कर रहीं है 
और केरल के विधानसभा चुनाव में वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चे को दो-तिहाई बहुमत मिलना तथा इंका, 
इस्लाम और ईसाई मत के तथाकथित 'माम्यवाद'-विरोधी मोर्चे का असफल रहना आर्थिक नीतियों मे 
जातिभेद मिटाने के लक्ष्य का महत्त्व दर्शाता है। इंका बाकी देश में, जातपाँत से परे जीते होने का 
दावा करती है परंतु वहाँ यदि जातियाँ, चुनाव के नतीजों के अनुसार, एकत्र हैं भी तो वे एक व्यक्ति 
की छत्रछाया में अपने तमाम परस्पर आर्थिक टकरावों के सहित एकत्र हैं। 

ये टकराव असंगठित रूप से स्वयं उभरें या इन्हें पराजित विरोधी दल दिशाहीन ढंग से उभारें। 
आनेवाले दिनों में इनमे खतरा बढ़ सकता है-ये राजनीति को और भी कलहकारी तथा राज्य की सत 
को और भी कठोर वना सकते हैं। परंतु इसी टकराव को छीना-झपटी का रूप न देकर दबे और | 
वर्गों में सामाजिक चेतना जगाने का साधन बनाया जा सकता है। इस काम को हाथ में उठाने का 
अनुरोध राजनीतिक दलों से करना वेकार है और यह आशा करना कि वे स्वयं इसकी जरूरत समझ 
फिलहाल और भी अधिक व्यर्थ दिख रहा है| हर हालत में यह तो उनका काम ही बताएगा कि उन 
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राजनीति को दोवारा एक व्यापक और सामाजिक अर्थ देने योग्य प्रतिभा है या नहीं | सत्ता मे बाहर 
रहकर लागा क वाच चेतना फला सकना और जहाँ सत्तासीन हों वहाँ ऐसे कार्यक्रमों को लागू करना 
जिससे उनकी विश्वसनीयता बढ़े, उनके सामने एकमात्र सही रास्ता रह गया है । उनके इस रास्ते पर 
चलने में केंद्र में शासन करनेवाली पार्टी को कोई क्षति नहीं है और लोकतंत्र की वृद्धि है। केंद्र में 
सत्तासीन क क पास यथष्ट बहुमत हे और जिन राज्यों में उसकी सरकार नहीं है उनके साथ संविधान 
के आलेख और लोकतंत्र की आला के अनुसार स्वस्थ संबंध बनाए रखना संभव होना चाहिए । वास्तव 
में यह स्वस्थ सवध कैसे वना रहे यही प्रश्‍न 980 के चुनाव के वाद सबसे बड़ा प्रश्‍न वन गया है। 
यदि केंद्र और राज्य दवे और शोषित वर्गों के आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए कुछ कार्यक्रमों 
पर सहमत हो सकें तो यह उस मुठभेड़ को बचाने की दिशा में एक कदम होगा जिसे अपने वक्तव्य 
के अनुसार श्रीमती गाँधी उचित नहीं समझती हैं परंतु जिस पर उनके दल के लोग आमादा हैं। 


Sor 


| 
| 
| 
| 


[दिनमान, संपादकीय, 27 जनवरी 980. असंकलित] 


सरकार कोई भी हो, है किसकी तरफ? 


नारायनपुर और पारसवीघा में जो हुआ है उससे सारे देश में सरकारी तंत्र के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा 
नहीं जागा; यह देखकर हमारी आँखें खुल जानी चाहिए कि हमारे पढ़े-लिखे समाज का राजनीतिक 
दिमाग सड़ चुका है : उसमें अब कोई नैतिक अशांति नहीं पैदा होती। पैदा होती है वेसहारा लोगों 
के संघर्ष से हमारे सुविधाप्रद समाज में उत्पन्न अशांति के प्रति हमारे शहरी मन में खीझ, एक झूठी 
दया और अंत में शोषितों के शोषकों से समझौता कराके दोनों के भले बने रहने की चालाकी | इन 
दोनों घटनाओं से सरकारी तंत्र और न्यस्त स्वार्थो की मिलीभगत के विरुद्ध जनमत न बनकर केंद्र 
और राज्य में सरकार बनाने या बना सकनेवाली पार्टियों में झगड़ा पैदा हुआ है और जनमत को इनमें || 
से एक या दूसरे का पक्ष लेने को मजबूर किया जा रहा है। नारायनपुर या पारसबीघा के लोगों के | 
पक्ष में कौन बोल रहा है? इंदिरा गाँधी से लेकर बनारसी दास तक किमी ने क्या एक बार भी स्वीकार 
- किया है कि लोगों ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और सरकारी तंत्र ने न सिर्फ उनका साथ नहीं | 
दिया बल्कि उनके प्रयलों को विफल करनेवालों का साथ दिया और, यही नहीँ, न्याय माँगने की हिम्मत | 
करने पर इस इरादे से कानून अपने हाथ में लेकर जान और अस्मत पर हमला किया कि दोबारा कोई || 
यह हिम्मत न कर सके? और इतना कहकर क्या दोनों में मे किसी ने आगे यह भी कहा है कि सरकारी | | 
तंत्र को उस शोषित का पक्ष लेना पड़ेगा जो दलित की हैसियत से उठकर बराबरी की हैसियत पर i 
आ रहा है और इसी कारण आक्रमण का शिकार है? दोनों ने अपनी-अपनी ऊँचाइयों से राहत की 
बात की है-यह भूल गए हैं कि जो व्यवस्था रक्षा नहीं कर सकती उसकी दी हुई राहत राहत नहीं, 
जान और अस्मत का किराया है जिसकी रकम बढ़ाने में केंद्र और राज्य बेशर्मी से प्रतियोगिता कर ‘ 
रहे हैं। BN 
इंदिरा गाँधी ने दो मार्के की बातें कबूल की हैं : एक यह कि आज़ादी के 30 साल में शोषितों । 
पर लगातार आक्रमण हुए हैं जिनमें नारायनपुर सबसे भयंकर था, और दूसरी यह कि पुलिस की शिक्षा 
में कहीं कोई कमी है जिसे दूर करना होगा। दोनों बातों में संबंध है | अंग्रेजों की तरह भारतीय शासकों | 
ने भी पुलिस को सिखाया है कि वह राज्य की तथा उसके प्रिय शक्तिशालियाँ की उन लोगों से रक्षा iM 
करने के लिए बनाई गई है जो वराबरी का हक माँगते हैं। एक ओर पुलिस जरा-सा बहाना मिलते 
ही मत्याग्रहियों और प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाती रही है. दूसरी ओर वैधानिक तथा शांतिमय उपायों 
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भे सरकार की नीतियों में समाजवादी बदलाव लाने के प्रयल विधानसभाओं में कोरे वायदों मे भ्रष्ट 
किए जाते रहे हैं। दोनों प्रक्रियाओं का मिलाजुला नतीजा है एक आर सच्चे सत्याग्रहियों में हताशा 
और दूसरी ओर झूठे हुइदंगियों का राज। एक ऐसी स्थिति आज की राजनीति में वना दी गई है कि 
कई किस्म के शोषक-नारायनपुर में गन्ना मिल, परिवहन कंपनी और पारसवीघा में जमींदार और 
नौकरशाही-सरकार में अपना-अपना हिस्सा बनाए रखने के लिए तैयार बैठे हैं और जब उनका कोई 
अत्याचार इतना प्रकट हो जाता है कि जनता में अब भी जीवित नैतिक मूल्यों से उन्हें डर लगने लगे 
तो वे तुरंत सरकार बदलने की बात करने लगते हैं जिससे जनमत में उनकी विश्वसनीयता वनी रहे। 
सरकार आज संगठित शक्तिशालियों का सबसे बड़ा उद्योग वन गई हे और यह वे भली भाँति जानते 
हे कि कोई भी सरकार हो उनका स्वार्थ सुरक्षित रहेगा और उनके शिकार केवल सरकारी दया के पात्र 
रहेंगे, बराबरी के अधिकारी नहीं। ऐसी स्थिति में एक पक्ष का यह कहना कि राज्य में व्यवस्था नहीं 
रह गई है और दूसरे का यह कहना कि आजकल व्यवस्था का यही स्तर सामान्य ह, एक ही सत्य 
के दो पहलू बन जाते हैं। इनमें से किसी एक को चुनकर हम सत्य को नहीं पा सकते। उसे पाने 
का एकमात्र तरीका यह है कि राज्य में जो भी सरकार हो वह तुरंत तय करे कि जब दलित की 
हैसियत से उठनेवालों पर आक्रमण होगा तो वह किसका पक्ष लेगी। 
आज गाँवों में वातावरण भय से भरा हुआ है और केवल वही प्रसन्न हैं जो सरकार के नजदीक 
हैं पर इस निराशा में एक उम्मीद भी दीखती है। यद्यपि राजनीतिक दल जनता के बीच काम करने 
लायक नहीं रह गए हैं, जनता उनकी मदद के बिना खुद संगठित होने की कोशिश करती है। पुलिस 
तथा उसके द्वारा रक्षित वर्ग को यह और भी नागवार गुजरता है। नारायनपुर में हत्या और बलात्कार 
करती हुई पुलिस मानो यह पूछ रही थी कि इस गाँव में हिंदू-मुसलमान मिल कैसे गए जवकि देश 
की राजनीति आज इनको बाँटकर चलाई जा रही है? कैसे उन्होंने एक आर्थिक, सामाजिक (धार्मिक 
नहीं) भाईचारे के अधीन होकर उस हस्तशिल्पी बुढ़िया की मौत का मुआवजा और उसकी कुचली हुई 
लाश मागी जो मरने पर मभ्य अंत्येष्टि की हकदार नहीं थी? उस गाँव के लोग जिंदा और मुर्दा दोनों 
हालत में इनसान की गरिमा के लिए लड़ रहे थे और यह आज का सबसे बड़ा राजनीतिक अपराध 
है। पारसबीघा के लोग उस जमीन पर कब्जा माँग रहे थे जो सरकार ने उन्हें दी थी मगर जिसके 
छीने जाने पर वह चुपचाप बैठी देख रही थी। अब हमलावरों का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ चुका है। | 
इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने औरतों को अपना निशाना बनाया। इससे ज्यादा नीच और नपुंसक | 
काम और क्या हो सकता है? हो सकता है तो एक, औरतों पर बलात्कार की कहानियाँ फैलाना और | 
दो, यह तर्क देना कि बलात्कार नहीं हुआ क्योंकि औरत स्वीकार नहीं कर रही है। ये दोनों बातें औरत 
पर एक और तरह से दोबारा बलात्कार हैं। गाँव की गरीव औरत को सहानुभूति के बहाने चर्चा का 
विषय बनाना बंद होना चाहिए। उसमे सहानुभूति का एकमात्र प्रमाण यह होगा कि अपराधियों को 
शीघ्र से शीघ्र और कठोर से कठोर दंड दिया जाए। ; 


[दिनमान, संपादकीय, ।7 फरवरी 980. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


एक और दक्षिण अफ्रीका 


पिपरा की योजनाबद्ध श्रमिक हत्या का समाचार अखबारो में सनसनीखेज सामग्री की तरह दो-चार : 
छपकर निश्चितता के गर्त में विलीन हो गया है। इसका कोई तात्कालिक लाभ शिखर राजनीति नह 
उठा सकती है इसलिए इस पर कोई राजनीतिक बहस नहीं चल रही है। यह हत्याकांड न्यूनतम मर 
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र खड़ी हो गई है जिसके सदस्य कानून का अपने आर्थिक 
हित के लिए उल्लंघन करने के पुराने तरीकों से अपने को अब अधिक कारगर न होते पाकर न्याय 
मागनवाल का खत्म कर देना ही अंतिम उपाय मानन लगे हे | खेती की जमीन पर खडी हट यह ममानांतर 
सरकार नौकरशाही और पुलिस से साठगाँठ किए हुए है, यह बात जानते हए भी निर्वाचित सरकार 
नौकरशाही और पुलिस को दंड देने की हिम्मत नहीं कर सकतीं क्योंकि ये दोनों इनके दाएँ-बाएँ हाथ 

| राष्ट्रपति शासन तो ऐसा और भी नहीं कर सकता क्योंकि यह सशरीर नाकरशाही और पुलिस होता 

है| 

जयप्रकाश नारायण ने 974 के आंदोलन में कोशिश की थी कि खेती के उद्योग में लगे हए 
श्रमिकों के जो अधिकार आजादी के वाद से अब तक समाजवादी कांग्रेस सरकार ने उन्हें नहीं दिलाए 
हैं, वे दिलाए जाएँ । जवाब में कांग्रेस सरकार ने उन्हें जेल में डालकर बीससूत्री कार्यक्रम घोषित किया 
जिसमें खेत मजूरों की न्यूनतम मजूरी निश्चित करने की घोषणा थी। बिहार में वह इमर्जेंसी के दिनों 
में सिर्फ घोषणा ही रही। इमर्जेसी के दौरान मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने स्वीकार किया था कि जो दो 
घोषित की गई हैं, किसानों से उन्हें दिलवाना संभव नहीं है-वेचारे किसान उतना देंगे तो खेती में उन्हें 
घाटा हो जाएगा। 

जनता पाटी सरकार बनने क बाद सरकार की ओर से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हआ क्योंकि 
उसका भी चरित्र कांग्रेस सरकार का-सा ही था | उन्हीं दिनों में शोषितो में निश्चित रूप से अपने अधिकारों 
की चेतना बढ़ी किंतु उसी अनुपात में भूमिसुधार के लिए व्यापक रूप से संघर्ष करने की शक्ति घटी 
क्योंकि जनता पार्टी के घटकों ने जनता के बीच कोई संगठन नहीं किया। अब दलितों में भूमिसुधार 
न्यूनतम मजूरी, काम के अधिकार और आलसम्मान की इच्छा बढ़ती देखकर राष्ट्रपति शासन पिपरा 
जैसे हत्याकांडों की खबर का इस्तेमाल दिमाग को डराकर सुन्न कर देने के लिए कर रहा है, न्याय 
और समता के लिए इच्छा और साहस जगाने के लिए नहीं। यही नहीं, हद दर्जे के ओछेपन से यह 
खबर फैलाई गई है कि वास्तव में यह मजूरी मॉगने का मामला उतना नहीं था जितना औरत का-और 
वह औरत कोई संभ्रांत चरित्रवती स्त्री नहीं, नीच' जात की थी जो कि ऐसी होती ही हैं। 

ऐसी खबर फैलानेवालों को, वे राजनीतिक हों या पत्रकार हों, कानूनन कोई दंड तो नहीं दिया 
जा सकता लेकिन उनके नंगेपन पर तरस आता है। हाँ, औरत का मामला अवश्य था, और इसीलिए 
मजूरों की लड़ाई और भी अर्थमय हो जाती है | जमीन की, मजूरी और औरत के स्वाभिमान की लड़ाइयाँ 
एक ही लड़ाई के हिस्से हैं। जिसकी जमीन और मेहनत छीनी गई है उसकी औरत भी छीनी जाती 
है। ताकतवर लोग भूमिहीनों की औरतों को रखेल बनाते हैं और इसी के विरुद्ध पिपरा के हरिजन 
लड़ रहे थे। उनकी इस माँग से अधिक उचित माँग और क्या हो सकती है कि उनकी औरत किसी 
की धर्मपली बने तो बने, रखैल नहीं बनने दी जाएगी। कुछ ही समय पहले उर्मिला-ओमप्रकाश संबंध 
को लेकर ऐसी ही माँग उठी थी | परंतु तत्कालीन | पार्टी सरकार ने निर्ममता से उसकी अनसुनी 
की और उर्मिला के अधिकारों की लड़ाई अधूरी रह गई। 

आज की परिस्थिति में यही नहीं, समाजवाद की अनेक अधूरी लड़ाइयाँ फिर से, और एक दूसरी 
से जुड़कर अपनी याद दिला रही हैं। यह इतिहास की एक वैज्ञानिक घटना है कि जब हम अपने 
कामों को अधूरा छोड़ देते हैं तो उनके साधनों को भी अधूरा छोड़ देते हैं और वे काम तो दोबारा 
सामने आते हैं पर वे साधन दोबारा उसी शक्ल में काम नहीं आ सकते। दरअसल वे काम भी दोबारा 
उसी शक्ल में सामने नहीं आते; एक ज्यादा व्यापक शक्ल में आते हैं। आज की राजनीति इस चुनौती 
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त्म ब कर A 


से कि उन कामों के ज्यादा व्यापक साधन बनाएं, भाग रही है। भगोड़े दिमाग सुझाव दे रहे हैं कि 
हरिजनों का एक अलग प्रदेश बन जाए, भारत का विभाजन करानेवालों का ही दिमाग हरिजनों को 
'कहीं और सुरक्षित' कर देने की बात कह रहा है जवकि उद्देश्य अपने को 'सुरक्षित' अर्थात्‌ छीना 
हुआ वापस करने के दवाव से मुक्त कर लेना है। क 2: क 

'कहीं और' क्‍यों जबकि यह सारा देश और उसका हर कोना हर एक का है? 'बाँटो और स्वयं 
सुरक्षित रहो' इस सोच का एक ही अर्थ निकलता हैं कि देश शोषकों का है और बराबरी का हक 
मागनेवालो पर अत्याचार का अधिकार उनकी बपौती है। पर ऐसे लोग नहीं जानते कि इसे माँगने 
और पाने से वह उन्हें रोक नहीं सकेंगे। वे हताश होकर दलितों को जानवरों की तरह एक बाड़े में 
अलग बंद कर दे सकते हैं और उन्हें पढ़ा सकते हैं कि यही तुम्हारे हित में है। बल्कि अपने प्रचारवल 


mn 


से उनकी ओर से ऐसे अलगाव की माँग भी उठवा सकते हैं और अंततः भारत में न सही एक और 
पाकिस्तान, एक दक्षिण अफ्रीका बनवा सकते हैं। वे जो दूसरों के अधिकार छीनकर राज करेंगे देश 
को बना नहीं सकेंगे, तोड़ ही सकेंगे। देखने में लगेगा कि इस अलगाव के घातक विचार का बीज 
अभी ही पड़ा है; परंतु वास्तव में इसकी जड़ें भारतीय वर्णवादी मानस में पहले से गहरी पैठी हुई हैं। 
आज की प्रतिक्रियावादी राजनीति के युग में जैसे कई अन्य पुनरुत्थानवादी विषवृक्ष पनप रहे हैं वैसे 
ही यह भी तेजी से पनप सकता है। हरिजनों को अलग ले जाकर बसा देना, न सिर्फ जमींदार और 
पुलिस की संगठित हिंसा की कोई काट नहीं करेगा बल्कि शोषण और अत्याचार के अपराध का दंड 
मजलूम को और पुरस्कार मुजरिम को देता रहेगा-सरकार सर्वसत्तावादी अधिकार इसी घपले में एकत्र 
करती जाएगी। 


[दिनमान, संपादकीय, 9 मार्च 980. ऊवे हुए मुखी] 


अहंकार, उदासीनता और असहायता 


पिछले रविवार को विश्व अपंग दिवस पर दो सौ से ऊपर नेत्रहीन व्यक्तियों को नई दिल्ली के संसद 
मार्ग पर पुलिस ने लाठी से मारा। ये लोग प्रधानमंत्री के पास जाना चाहते थे। जिनके आँखें हैं और 
सिर्फ इस वजह से जो इन वंचितों को ओछी निगाह से देखते हैं उनकी दुनिया में रहते-रहते ये आजिज 
आ चुके थे और यही कहने जा रहे थे कि हमें पिछड़ा वर्ग मानकर अनुसूचित कर दिया जाए क्योंकि 
अपनी दुनिया की सुविधाएँ आप वंचितो को इसी तरह थोड़ी-थोड़ी बाँटते हैं-उन्हें एक-एक खाने में 
धकेलकर, एक-एक कृपापात्र समूह बनाकर | नेत्रहीनों को अपने एक समूह के रूप में एक शोषित 
जाति के दर्जे की भीख माँगने पर मजबूर होना एक और अपमान था जो वे ढो रहे थे। यह दिखाता 
है कि समृद्ध समाज में अहंकार कितना बढ़ गया है। 
यही अहंकार था जो पुलिस की लाठी की शक्ल में नेत्रहीनों के सिर पर गिरा। रविवार की घटना 
पर जब संसद में विरोध हुआ तो प्रधानमंत्री के कहने पर दिल्ली प्रशासन ने न्यायिक जाँच बिठाई। 
सरकार के वायदे के अनुसार तीन सप्ताह में पता चल जाएगा कि क्या लाठी चार्ज का हुक्म दिया 
गया था या यों ही हाथ उठ गया था-या कि नेत्रहीनों की ही गलती थी या पुलिस की थी और पुलिस 
की थी तो इसका जिम्मेदार कौन था। 
ये प्रशासनिक ब्यौरे हैं और जब तक कि प्रशासन पर से जनता का विश्वास बड़ी हद तक उठ 
न गया हो उनका पता लगाने के लिए सामान्य प्रशासनिक तरीके काफी होने चाहिए थे। न्यायिक जाँच 
का होना नेत्रहीनों को भी चालाकी से कठघरे में ला खड़ा करना है। फिर भी न्यायिक जाँच का और 
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उमके विटाने की तत्परता का स्वागत किया जाना चाहिए और तीन हफ्ते वाट रपट आने पर उस 
पर तत्काल केवल संसदीय नहीं, सार्वजनिक बहस का आग्रह करना चाहिए | 
सार्वजनिक वहस इसलिए ज़रूरी है कि यह घटना एक ओर श्रेष्ठ वर्गों में ताकत के अहंकार 
क, दूत आर ताकत के निकट तथा उसके दवारा सुरक्षित अनुभव करते मध्यवर्गो में उदासीनता के 
और तीसरी ओर असुरक्षितो आर वचितों में असहायता के बढ़ते जाने का प्रमाण है--ऐसा प्रमाण जो 
समय-समय पर फूट निकलता है और जिसे केवल अखबारों में रपट बनाकर या संसद में सरकार में 
त्यागपत्र मॉगकर छोड़ नहीं दिया जा सकता | 'लाठी चार्ज' हुआ हो या “यों ही लाटी उठ गई हो' 
(क्या आदतन?), थह स्वयंसिद्ध है कि जिनको मारा गया है वे (7) धारा 444 शांतिपूर्वक तोड़ रहे 
थे जो संसद मार्ग पर अकसर लगी रहती है और जिसे शांतिपूर्वक तोड़ना लोकतंत्र में एक सर्वसम्मत 
संवैधानिक तरीका है : वे सिर्फ प्रधानमंत्री के घर जाना चाहते थे और धारा । 44 उनके रास्ते में आ 
रही थी जवकि, जैसा प्रधानमंत्री ने संसद में बताया है, उनको किसी से मिलने में कोई एतगज न 
था यद्यपि यह नहीं बताया कि बार-बार माँगने पर भी नेत्रहीनों को मुलाकात क्यों नहीं मिली | 
(2) निहत्थे थे : उनके पास जो छड़ियाँ थीं वे रास्ता टोहने के लिए थीं, किसी को मारने के लिए 
नहीं। (3) उनको दिख नहीं सकता था कि उनको कौन किधर से मार रहा है, वे बचना चाहें तो किधर 
जाएँ जैसे नेत्रवान देख या जान सकते हैं। 

रविवार की घटना सिर्फ पुलिस की लापरवाही या प्रशिक्षण की गलतियों का परिणाम नहीं है। 
प्रशिक्षण की गलतियों का परिणाम यह केवल इसी अर्थ में हो सकती है कि पुलिस ने पूरे राजनीतिक 
तंत्र की नृशंसता को प्रकट क्यों हो जाने दिया | वास्तव में पुलिस ने जो वरताव किया वह अच्छी 
राजनीति की पराजय का परिणाम है। संसद में जलियाँवाला बाग की याद दिलानेवाले बहुत थे किंतु 
नेत्रहीनों के जुलूस में उनके साथ सांसद कोई नहीं था। ऐसे जुलूस आज के राजनीतिक दलों के लिए 
राजनीतिक कार्यक्रम का एक हिस्सा नहीं रह गए हैं। 

इस घटना के बाद पुलिस के प्रशिक्षण में सुधार या प्रदर्शनकारियों से निपटने के तरीकों में 'मुलायम' 
हथियारों के इस्तेमाल के सुझाव हस्वमामूल देनेवाले असल वात से भाग रहे हैं | वह है उन दो आदमियों 
का रिश्ता जिनमें से एक इत्तिफाक से पुलिस है दूसरा इत्तिफाक से पुलिस नहीं है । दोनों हिंदुस्तान 
के नागरिक हैं। इस मायने में उनका भाई-भाई होना मनुष्यता के नाते भाई होने से ज्यादा अर्थमय 
है | एक को दूसरे से लड़ाकर ही जो तंत्र चल सकता है उसकी मिसाल हम ॥974 में बिहार में देख 
चुके हैं जहाँ बिहार की पुलिस पर अविश्वास करके हिंदी न बोलनेवाले प्रांतों की पुलिस बुलवाई गई 
थी। इसके पीछे विचार था कि उन प्रांतों और बिहार के बीच में एक बड़ी दुरी है; यही असम में 
किया जा रहा है। तो भी प्रधानमंत्री के इस स्वीकार का स्वागत करना चाहिए कि पुलिस की यह 
बुद्धि गलत है कि हर आदमी मूलतः दोषी होता है। यही आलोचना पिछले ॥5 वर्षों में न जाने कितनी 
वार लोकतंत्र के समर्थक कर चुके हैं और हर बार उन्हें कांग्रेस-विरोधी कहकर टाल या दवा दिया 
गया है। आशा है कम से कम अब इसका महत्त्व समझा जाएगा और यह भी कि इसको सच्चे अर्थ 
में मानने का लोकतांत्रिक परिणाम क्या होता है : यही कि पुलिस को एक विदेशी सेना की तरह भारतीयों 
पर नहीं छोड़ा जा सकता। 


[दिनमान, संपादकीय, 23 मार्च 980. ऊवे हुए मुखी] 
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हमारा हृदय अशांत क्षेत्र क्यों नहीं है 


असम के आंदोलन के बारे में जो बात सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण परंतु सवसे कम प्रचारित है वह यह 
है कि 947 के बाद यह सबसे बड़ा और एकमात्र जन आंदोलन है जो देश में हो रहा है। 947 
की ही तरह यह छात्र-युवा शक्ति का आंदोलन है राजनीतिक दल इसमें ।947 की अपेक्षा कहीं अधिक 
अप्रासंगिक हो गए हैं। ये न आंदोलन चला रहे हैं न उसे बंद कर सकते हैं और आर्थिक शोषण का 
विरोध, जो कि बिहार आंदोलन की व्यापक चेतना का मूल था, यहाँ एक सीमित रूप धरकर आया 
है। दूसरे शब्दों में, असम में प्रश्‍न वही है जो बिहार में था, शक्ति वही है जो बिहार में थी, फिर 
भी कोई बात है जिससे जहाँ विहार भारत वन गया था वहाँ असम सिर्फ असम बनकर रह गया हे | 
ऐसा क्यों? 
संगठित राजनीति के मानस में 975 से अब तक बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। अब एक 
बँटे हुए देश को मजबूत केंद्र के राजनीतिक साधनों से समेटे रखना ही राष्ट्रवाद माना जाता है : और 
इस प्रक्रिया में भी प्राथमिकता केंद्र को है। राज्यों की भावात्मक एकता नियोजित आर्थिक बराबरी के 
अभाव में समाप्त होती जा रही है और संस्कृतियों और भाषाओं में सहयोग सिमटकर केवल उन वर्गो 
तक सीमित रह गया है जो छिटपुट तरीके से वैचारिक आदान-प्रदान करते रहते हैं। अंग्रेजी भारत 
की एकता बनाए रखेगी, यह घातक तर्क असम के मामले में पूरी तरह थोखा सिद्ध हो चुका है और 
अमम के ही उदाहरण से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय भाषाओं को अपना वर्चस्व प्राप्त करने से रोकना 
आर्थिक शोषण का दूसरा नाम है। किंतु हिंदी भी अंग्रेजी का दूसरा नाम वन गया है। यह इस बात 
से प्रकट हो रहा है कि हिंदीभाषी क्षेत्रों में असम के आंदोलन के प्रति कोई हलचल नहीं है : उन 
प्रदेशों में शायद ऐसी भावना काम कर रही है कि इस आंदोलन से हमें कोई राजनीतिक शक्ति नहीं 
मिलेगी इसलिए इसमें शामिल क्यों हों और यदि कोई लाभ नहीं मिलना तो इसके बारे में सोचें भी 
क्यों? असम आंदोलन की कमजोरियों और खराबियों पर भी विचार करना और उसकी आलोचना करना 
उन्हे ज़रूरी नहीं जान पड़ता। इस तरह हिंदी का दिमाग छोटा होकर अंग्रेजी के बराबर रह गया है 
और उसने सारे मामले को असमिया और बंगला का मामला मानकर संतोष कर लिया है। मानो कह 
रहा हो कि जाए तो जाए, पूर्वोत्तर भारत का कोई अंश चले जाने से हिंदी प्रदेश का क्या बिगड़ेगा! 
इमी आलघाती उदासीनता में पड़े हुए हिंदी प्रदेश के राजनीतिक दल, जो अपने को राष्ट्रीय मानते 
हैं, यह मानने से इनकार कर रहे हैं कि व्यापक आर्थिक-सामाजिक प्रश्नों पर जनचेतना जागृत करने 
का 974 में मिला अवसर 977 में खो देने की बदौलत आज छात्र-युवा शक्ति और भी सिकुड़ 
गई है । वह असम में केवल इस मुद्दे पर टिक गई है कि शोषित प्रदेशों से विदेशियों को निकाल दिया 
जाए तो शोषण रुक जाएगा। असम का आंदोलन संकुचित हो गया है, यद्यपि इसकी प्रेरणा लोकतंत्रीय 
और न्यायोचित है। इसमें भारत को नुकसान पहुँचानेवाले बाहरी तत्त्वों को अपना उल्लू सीधा करने 
का अवसर मिल सकता है परंतु यह कहना कि प्रतिदिन हजारों असमिया जो धरना देकर गिरफ्तार 
हो रहे हैं बाहरी तत्वों के इशारे पर नाच रहे हैं, अपने मुँह पर भी कालिख पोतना है और अपने 
भारतीय भाइयों के मुँह पर भी। 
Fr शनिवार को उत्तरी कछार पहाड़ी जिले को छोड़कर शेष असम को १955 के एक कानून 
के अधीन अशांत क्षेत्र घोषित करके सेना को 958 के एक कानून के अधीन विशेष अधिकार दे 
दिए गए जिनमें अशात क्षेत्र में शांति भंग करनेवाले को रोकने के लिए गोली दागकर मार सकने तक 
का अधिक्रार भी है । सोमवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति बी.एल. हंसारिया ने एक नागरिक 
इंद्रजीत बरुआ क॑ आवेदन पर ये दोनों विज्ञप्तियाँ संप्रति स्थगित कर दीं जो इन कानूनों के अधीन 
जारी की गई थीं। इंद्रजीत ने संविधान की धारा [22 के अधीन आवेदन किया था कि ये विज्ञ्तियाँ 
674 / रघुवीर सहाय रचनावली -4 पड 


संविधान के प्रतिकूल हैं। न्यायालय ने असम सरकार को दस दिन के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने 
को कहा है| रविवार को केंद्र ने दो अध्यादेश जारी किए थे जिनसे असम में जमीन के तबादले पर 
और हड़तालों पर रोक लग गई थी और वह अभी भी लगी हुई है। 

केंद्र ने बातचीत का रास्ता खुला रखा है। किंतु ऐसा भय है कि आंदोलन वापस लेना एक शर्त 
बन जाएगी जिसके पूरे होने पर ही वातचीत सफल हो सकेगी | यह इंका की नाकेवंदी के पीछे “नेचा 
'अशांत क्षेत्र आदेश' के वाद का स्वाभाविक परिणाम होता दिखता है | बातचीत में असम के युवा-छात्र 
कंद्र से कितना समझौता करने को तैयार होंगे, यह उनकी बुद्धिमत्ता पर ही नहीं इस बात पर भी निर्भर 
है कि बाकी देश किस हद तक उनके साथ आता है। अशांत क्षेत्र आदेश दो महीने के लिए धा पर 
उच्च न्यायालय के आदेश से वह यों ही स्थगित है | इस समय केंद्र और असम आंदोलनकारी अपनी-अपनी 
प्रतिष्ठा का प्रश्‍न राष्ट्रीय प्रश्नों से वड़ा नहीं मानें यही श्रेयस्कर रहेगा और पूर्वोत्तर भारत में वर्षों से 
जारी सैनिक इस्तेमाल को स्थायी बनने से रोकने का एक-शायद अंतिम-अवसर भी। 


[दिनमान, संपादकीय, 29 मार्च 980. ऊवे हुए मुखी] 


राष्ट्रीय एकता या साम्राज्यवाद 


पिछले पाँच-छह बरसों में अकसर यह प्रश्‍न उठाया गया है कि देश में भारतीय स्वभाव के अनुसार 
एक राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान लोकतंत्री व्यवस्था पश्चिम से उधार ली गई 
है और 'हमारे' अनुरूप नहीं है। यह प्रश्‍न उठाकर इसका उत्तर कुछ घुमा-फिराकर यह दिया गया है 
कि भारत में एक विराट्‌ साम्राज्यवादी परिकल्पना ही भारतीय हो सकती-हे। शब्द कुछ और वरते गए 
हैं, पर अर्थ उनका यही है : राष्ट्रपति प्रणाली का नाम लिया गया है, जबरदस्त केंद्र' की ज़रूरत 
बताई गई है, सभी राज्यों में एक ही राजनीतिक दल का सत्तासीन होना भी एक राजनीतिक आवश्यकता 
बताया गया है, और यह सव इस आग्रह के साथ कि अब तक जो पश्चिमी लोकतंत्र हम बनाए हुए 
हैं बह विफल सिद्ध हो गया है। इस वैचारिक अभियान में कहीं पर एक भारी खोट दिखता है। 
पहले तो इसी तर्क को लें कि लोकतंत्र विफल हो गया है। निस्संदेंह विफल लोकतंत्र का अर्थ 
यही होना चाहिए कि समता और समृद्धि दोनों एकसाथ नहीं चल रही हैं। इसके लक्षण होंगे मजबूत 
का कमजोर को दबाना और कमजोर का अपने अधिकार के लिए लड़ना। हम देख रहे हैं कि ये दोनों 
बातें हो रही हैं, पर दोनों में एक अंतर है: दमन संगठित रूप से हो रहा है जबकि अधिकार का संघर्ष 
करनेवाले बिखरे हुए हैं। और जो दबा रहे हैं उनमें आपस में संघर्ष है--अपने स्वत्व को अपने ही 
वर्ग के भीतर बनाए रखने का संघर्ष | इसलिए लोकतंत्र के न चल पाने के दो अर्थ हो सकते हैं: एक 
यह कि 'हम' भारत के करोड़ों व्यक्तियों की देह और वुद्धि का और लाखों एकड़ भूमि पर तथा उसके 
गर्भ से उत्पन्न संपदा का पहले जैसा मनमाना शोषण पहले जैसी आसानी से कर नहीं पा रहे हैं और 
दूसरा यह कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की स्थिति में दिन-प्रतिदिन पहले से कम होते जा 
रहे हैं। इसीलिए लोकतंत्र के चल पाने के उपाय खोजने के भी दो रास्ते होंगे : एक वह जो एक 
वर्ग का, एक उत्पादन और व्यापार प्रणाली का, एक भाषा का और एक संस्कृति का, वर्चस्व सारे 
देश पर स्थापित करना ही लक्ष्य मानेगा और दूसरा जो इसके विपरीत होगा । निस्संदेह वह एकाधिकारवाद-सा 
स्पष्ट नहीं होगा, न उसका कोई नमूना बताया जा सकेगा जैसा एकाधिकारवाद का बताया जा सकता 
है। यदि कोई नमूना बताने का प्रयल किया भी जाए तो डर है कि उस प्रयल के आधार भी पश्चिम 
के नमूने होंगे। तब फिर लोकतंत्र को सफल बनाने की इन दो विभिन्‍न दृष्टियों का अंतर, जो कि 
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और प्रखर करने की ज़रूरत है, अधिक धूमिल हो जाए तो क्या आश्चर्य, क्योंकि नए लोकतंत्र ळी 
खोज के प्रचार का अभियान करते हुए एकाधिकारवादी भी पश्चिम के नमूने से आखिरी बूँद रस निचोड 
रहे हैं। 
भारतीय स्वभाव के अनुसार कैसी राजनीतिक व्यवस्था होनी I इस पर बहस तक दो 
वृत्तो में सीमित रही है, एक तो दिल्ली-बंबई के राजनीति और अर्थविज्ञान क शीर्षस्थ शास्त्रियों में और 
दूसरे गाँव-कस्बे के छोटे-छोटे संघर्षकर्ताओं में जहाँ वह किताबी नहीं होता हे बल्कि तात्कालिक प्रश्नों 
को बड़े प्रश्नों से जोड़ने से पैदा होती है। यह भेद अधिक समय तक बना रहा तो भय है कि जिसे 
दिल्ली-बंबई में जनमत कहा जाता है और जो वास्तव में महाजन मत होता है उसे 'बनाने' वाले लोग 
कुछ असत्य या अर्द्धसत्य धारणाओं की प्रतिष्ठा करते रहेंगे। राष्ट्रीय एकता को धारणा इनम से मुख्य 
है | इसकी आज एक बार नए सिरे से जाँच होनी चाहिए । राष्ट्रीय एकता से हम क्या समझते हैं, यह 
इस पर निर्भर होगा कि हम किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। 
राष्ट्रीय एकता की धारणा पर नए सिरे से विचार करते हुए हमें संभवत: कुछ पुराने मोह छोड़ना 

कटिन जान पड़ेगा। कुछ पुरानी गलतियों को, जो आज की अनेक दुर्दशाओं के मूल में हैं, सुधारने 
के लिए मौलिक, आर्थिक और नैतिक परिवर्तन स्वीकार करने होंगे। देश भर में बिखरी हुई प्राकृतिक 
संपदा और विशाल भूक्षेत्रो में बसी (या कि उजड़ी?) हुई बेरोजगार आवादियाँ क्या हमारे नीति-नियामकों 
को यह समझाने के लिए यथेष्ट नहीं हैं कि देश में एकता नहीं हे? जब तक एक समान आर्थिक 
विकास नहीं होता, जो भी एकता होगी वह एक साम्राज्यवादी एकता ही होगी जिसमें देश की भूमि 
को प्राचीन उदाहरण देकर एक रखा जाता है ताकि उसका आर्थिक शोषण आसानी से हो सके | वास्तव 
में देश के विभिन क्षेत्रों की एक-दूसरे के प्रति आर्थिक निर्भरता ही एक जीवित प्रगतिशील एकता 
की सूत्र बन सकती है, क्रिंतु जब तक यह धारणा बनी रहेगी कि सशक्त भारतीय राष्ट्र का मतलब 
केंद्र का एकछत्र शासन है, आर्थिक निर्भरता भी गैरवराबरी के सिद्धांत पर ही चलेगी। आज भारत 
का भूगोल, जिसका अर्थ अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, ऐसी परिस्थितियाँ पैदा 
कर रहा है कि वे तीस वर्ष के अन्यायपूर्ण आर्थिक विकास से उत्पन्न असंतोष से मिलकर जमीन के 
अलग्योझे की माँग पैदा कों । यह माग एक पाप जैसी जान पड़ती है और उसके विरुद्ध उपदेश दे 
देना आसान है। मुश्किल तो हमारे राजनीतिक नियामकों को अपनी भूलें स्वीकार कराना है जिनके 
कारण आज हमारे देश में जगह-जगह उपनिवेश बने हुए हैं और इनमें रहनेवाले अपनी अस्मिता पाने 
के लिए अपनी दृष्टि को संकुचित करने पर मजबूर हो रहे हैं। जहाँ तक उपदेशों का सवाल हे, भाषा 
और विचार को भ्रष्ट करनेवाले इन मुहावरों का आज की राजनीतिक संस्कृति में फिर से महत्त्व पा 
लेना स्वाभाविक है, क्योंकि इस संस्कृति के पास बचे हुए दो तरीकों में से उपदेश एक है और जब 
दूसरे, अर्थात्‌ हिंसा का इस्तेमाल करना सुगम नहीं जान पड़ता तो .वह उपदेश करती है। उपदेश के 
मोह में न फँसकर हमें आज निर्मम होकर जॉचना पड़ेगा कि जिस देश के विशाल भूखंड को हमने 
विषमताओं से ऊबइ-खावड़ कर दिया है क्या उसे एक में बाँधे रहने के लिए हम उन्हीं सब तरीकों 
का समर्थन कर सकते हैं जिन तरीकों से देश की यह दशा हुई है? सोचना पड़ेगा कि क्या एकछत्र 
राज्य, एक पार्टी, एक नेता, एक भाषा, चाहे वह भारत की ही कोई भाषा क्यों न हो, राष्ट्रीय एकता 
बनाए रख सकेगी, अर्थात्‌ वह राष्ट्रीय एकता जो साम्राज्यवाद न हो? 


[दिनमान, संपादकीय, 6 अप्रैल 980. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 
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औरतें 
| 

मणिपुर से अजव तरह की खबरें आ रही हैं जिन्हें कम से कम दिल्ली के उन फॅशनिया नारी 
मुक्ति वालों को ज़रूर पढ़ना चाहिए जो संभ्रांत वर्ग के जुलूस निकालते रहे है | मणिपुर से औरतें उठ 
खड़ी हुई हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री को मजबूर कर दिया है कि वह राज्य में सेना को साम्यवादियों 
की तलाश करने के बहाने कब्जा न करने दें। वे सिर्फ जुलूस नहीं निकाल रही हैं, सत्याग्रह भी कर 
रही हैं। 

चुनाव दौरे के सिलसिले में पंजाव में कहीं प्रधानमत्री इंदिग गाँधी ने कहा था कि असम में बहिरागता 
की व्यवस्था करने का आंदोलन खतरनाक है। कल को यदि पंजाबियों से कहा जाने लगे कि जहाँ 
कहीं वसे हो वह प्रदेश छोड़ दो तो? 

बहिरागत का अर्थ केवल बाहर से आनेवाला नहीं, विदेशी भी है और यही अर्थ महत्त्वपूर्ण है। 
वर्तमान भारत के पंजाबी यदि विभाजित भारत के पंजाब के नही हैं तो अविभाजित भारत के हैं। 
उनकी असम के बांग्लादेशी प्रवासियों से तुलना नहीं की जा सकती। यह तो नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री 
के ये वचन सुनकर पंजाबी के दिल में असमिया के लिए घृणा उपजी या नहीं परंतु जिस समय प्रधानमंत्री 
पंजाबियों की सहानुभूति असम आंदोलन के विरुद्ध जागृत कर रही थीं उसी समय एक और पूर्वोत्तर 
राज्य मणिपुर में पंजावी के (यहाँ इस शब्द में उत्तर भारत के मैदानों के सभी लोग शामिल हैं) खिलाफ 
भारतीय केंद्रीय रिजर्व पुलिस एक अचूक तरीके से घृणा फैला रही थी। 

रिजर्व पुलिस के आदमियों को मणिपुर में उत्तर भारत का ही माना जाता है। संभवतः वहाँ मैदानी 
प्रदेश के सिपाही ज्यादा भेजे गए हैं। 26 अप्रैल को पटसोई गाँव में रिजर्व पुलिस ने एक गर्भवती 
स्त्री की हत्या और अत्याचार किया था। दूसरे दिन खुवाई बाजार में एक अन्य औरत रिजर्व पुलिस 
की गोली से मारी गई : बाद में कहा गया कि दोनों बार गोली गलती से दग गई थी। दोनों ही बार 
औरतों की हत्या गलती से? 

एक संवाददाता ने लिखा है : जनता का सारा गुस्सा पुलिस पर था पर उसे सशस्त्र पुलिस पर 
उतारा कैसे जा सकता था इसलिए वह पंजाबियों, मारवाड़ियों और बिहारियों पर उतरा क्योंकि केंद्रीय 
रिजर्व पुलिस और उत्तर भारतीय मणिपुर के लोगों की निगाह में एक ही हैं। भारत के उन लोगों 
को हमारी सरकारी नीतियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस के रूप में पहचाने जाने को मजबूर कर दिया है 
यह विडंबना एक अलग बीज का कारण है। किंतु रिजर्व पुलिस का मबमाना अत्याचार भयंकर प्रतिशोध 
का तकाजा करता है। 

वही मणिपुर की स्त्रियाँ कर रही हैं। 28 मई को इन पंक्तियों के लिखे जाने तक जंवान और 
बूढ़ी स्त्रियों के दस्ते गाँवों तक पहुँच चुके थे और सेना द्वारा जो कि रिजर्व पुलिस का स्थान लेने 
को है, मणिपुर को अपने हाथ में लेने का विरोध कर रहे थे। यह उनके प्रदर्शन का पाँचवाँ दिन था 
और उस दिन तक मणिपुर सरकार सेना को चाहते हुए भी 'अशांत प्रदेश' में पूरे अधिकार नहीं सोप 
पाई थी। 


[दिनमान, संपादकीय, 4 जून 980- असंकलित] 
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SISSIES TSR 


औरत और नई पीढ़ी 


राजनीति के आज के दौर में औरत का जो अपमान हो रहा है उससे हमारा मन दर्द और गुस्से से 
इतना भर गया है कि इस अत्याचार के खिलाफ सार्थक आवाज़ उठाने के लिए आवश्यक दृष्टि और 
समझ पकड़ से फिसलकर निकली जा रही है। आज से कई दशक पहले औरत के प्रति आदर्श व्यवहार 
यह माना जाता था कि हम उसे एक ओर पूजा की और दूसरी ओर दया की चीज मानें। पर 60 
के दशक में एक नई समझ मिली कि सावित्री नहीं द्रौपदी आदर्श है। इसी के साथ यह भी कि स्त्री 
समाज का सबसे अधिक शोषित वर्ग है और शोषितो के अधिकारों की कोई भी लड़ाई स्त्री के अधिकारों 
की, नर-नारी समता की लड़ाई के बिना पूरी हो नहीं सकती । 70 के दशक में जिस तेजी मे राजनीति 
केवल सत्तारीति बनती गई उसी अनुपात में स्त्री पर अत्याचार बढ़ता गया जो कि पुनरुत्थानवादी होते 
जाते समाज में होना ही था। यह अत्याचार एक ऐसी प्रवृत्ति है जो पुरातनवादियों के भी अनुकूल है 
और आधुनिकता के भी। औरत के वारे में पब्लिक स्कूल में पढ़े आदमी के विचार अकसर यैसे ही 
होते हैं जैसे शास्त्रों का उद्धरण देनेवाले वर्णवादियों के। शक्तिशाली वर्ग की सभ्यता के ये दोनों धुर 
उपभोक्ता संस्कृति के पोषक व्यावसायिक औद्योगिक तंत्र को प्रिय हैं। दोनों ही स्त्री को वस्तु बनाकर 
रखना चाहते हैं, व्यक्ति नहीं। 

एक समतावादी राजनीतिक आंदोलन के अभाव में यह स्त्री-विरोधी संस्कृति पनप रही है। इसके 
पनपने में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश की प्रधानमंत्री 966 से ढाई साल बाद देकर लगातार 
एक स्त्री रही है। आज की सिद्धांतहीन और व्यावहारिक नई पीढ़ी, जो सत्ता के निकट है, अन्याय 
के रिश्तों को तोड़कर बराबर करने को नहीं बल्कि अन्याय के शिकार को राहत देकर कृतज्ञ बनाने 
को राजनीति मानती है। वह स्त्री पर अत्याचार का विरोध नहीं कर रही है। इस तरह पुरानी पीढ़ी 
की पाखंडी निश्चितता और नई की कर्मठ आदर्शहीनता एक-दूसरे की पूरक हो गई हैं और नौजवान 
पुरानी पीढ़ी के सत्ताधारियों के औजार के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 

स्त्री के बारे में इस उपभोक्ता संस्कृति की एक शाखा पत्रकारिता की भूमिका इस समय नीचता 
की हद पार कर रही है। विज्ञापन-व्यवसाय से घनिष्ठ रूप से जुड़ी पत्रकारिता में औरत के शरीर 
के बारे में कोई स्वस्थ सोच रह नहीं गया है। इस संस्कृति में औरत की देह से एक प्रकार से कमाई 
करने की शक्ति जब चुक जाती है तो दूसरा प्रकार खोजना ही सृजनशीलता कहलाता है | यह पत्रकारिता 
आज दौड़-दौड़कर बलात्कार की शिकार स्त्री की तसवीरें ला रही है-उसके और उसके परिवार के 
लोगों के नाम छाप रही है-जाहिरा तौर पर इसलिए कि सच्चाई उजागर हो मगर असल में इसलिए 
कि सनसनी पैदा हो और औरत के इस्तेमाल की उपभोक्ता संस्कृति जारी रहे | 

दिनमान ने गत वर्ष मधुरा नाम की एक लड़की के मामले में न्यायालय के फैसले की वह आलोचना 
छापी थी जो चार वकीलों ने की थी। आवरण पर एक लड़की का चित्र छापकर हमने लिखा था : 
“यह मधुरा का फोटो नहीं है। पर मधुरा है और उसका एक चेहरा है। क्या हम उसे पहचान नहीं 
सकते?” कलकत्ते की एक बंगला पत्रिका ने हमारे आवरण से वही चित्र लेकर उसे मधुरा का फोटो 
बताते हुए उसके बलात्कार की पूरी कहानी छाप डाली है। एक और पत्रकार कैमरा लेकर खोजते-खोजते 
असली मधुरा के गाँव पहुँचे और उसकी तस्वीर खींच लाए। उसे उन्होंने हमारे पास भेजा (वह हम 
नहीं छापेंगे) जनता पार्टी के शासन के दिनों में पुलिस के हाथों मरी किसी डकैत स्त्री की नंगी लाश 
की तस्वीर बहुत पत्रिकाओं ने छापा थी (हमने नहीं छापी और न छापेंगे)। ये तसवीरें सिर्फ इसलिए 
खींची जा रही हैं कि ये गरीव बेसहारा या ऐसी औरतों की तसवीरें हैं जिन्हें किसी न किसी रूप में 
सम्पन्न संभ्रांत वर्ग अपने घृणा मिश्रित मनोरंजन का साधन बनाता है | 
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इस तरह के वलात्कार-विज्ञापन का एक परिणाम यह है कि आज पुलिस और प्रशासन अपनी 
स्त्री-विरोधी नीचता में साधारण नागरिकों को शामिल करने में सफल हो रहा है। आज किसी भी औरत 
के वारे में अह कह दिया जा सकता है कि चूँकि वह 'परपुरुष' से संबंध रखती थी इसलिए उस पर 
किसी ने बलात्कार किया तो क्या बुरा किया। इसी दृष्टि का एक रूप यह है कि यदि बागपत में 
एक स्त्री को सड़क पर नंगा किया गया तो क्या बुरा किया गया क्‍योंकि वह डर्कत थी और पुलिस 
का यह कथन कि हमने नहीं, जनता ने उसे नंगा किया और भी भयानक है क्याँकिं पुलिस सिद्ध कर 
रही है कि इस काम में हम और जनता मिले हुए हैं। यह जनता पर एक ओर एक लांछन है और 
दूसरी ओर मिल जाने का न्यौता है। र 

आधुनिक' नई पीढ़ी यह सव देख-सुन रही हे । सिर्फ विहार में कुछ लड़के-लड़कियों ने सही समझ 
दी थी और इस संस्कृति का विरोध किया था। (उनका वृत्तांत दिनमान में छपा था।) वे युवा स्त्री पर 
अत्याचार और शोपितो पर अत्याचार का रिश्ता समझते हैं और वे आधुनिक नहीं हैं। उन्हीं के जैसे 
युवा किसी दिन शायद यह घोषणा कर सकेंगे कि कोई स्त्री परपुरुष के पास जाती हो इससे किसी 
पुरुष को उस पर बलात्कार करने का अधिकार तो नहीं मिल जाता। 


[दिनमान, संपादकीय, ।3 जुलाई 980. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


दखल देने का वक्त 


इस बरस ईद और स्वतंत्रता दिवस के पास-पास पड़ने से दोनों को एक-दूसरे के राष्ट्रीय महत्त्व का 
कुछ प्रतिदान मिलना चाहिए था पर जो हुआ है उससे खास तौर से नई पीढ़ी के दिमाग पर असर 
यह पड़ेगा कि ये दोनों त्यौहार एक-दूसरे से मेल नहीं खाते। श्रीनगर से लेकर मुरादाबाद, दिल्ली और 
अलीगढ़, इलाहाबाद तक की छोटी-बड़ी घटनाएँ एक खास वक्त पर उक खास तरह के सूत्र में बँधी 
हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे हिंदू-मुसलमान अलगाव का घातक वातावरण बन रहा है | संगठित राजनीति 
के पास अपनी आज की हताश अवस्था में इस वातावरण को खंडित करने की शक्ति नहीं है। बल्कि 
वह अपनी प्राणरक्षा के लिए इस तरह के किसी भी विघटनकारी सहारे से चिपक जाने को तैयार हो 


जाए तो आश्चर्य नहीं। पिछले बरसों में हिंदू और मुसलमान दोनों के पास अलग-अलग कारणों से 


राष्ट्र की वास्तविक सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का हल खोजने के साधन कम हो गए हैं, नए सिरे 
से समतावादी समाज की रचना की इच्छा घट गई है, असुरक्षा का भाव बढ़ गया है। अभी तक जिस 
सांप्रदायिकता को दोनों पालते-पोसते आ रहे थे और जो श्रेष्ठ वर्ग को एक नकली आधुनिकता में 
जीते हुए सत्ता धारण किए रहने की सुविधा जुटा रही थी, वह आज अपना खल माँगने लगी है। 
मुसलमानों के कट्टरपंथी नेता अब केवल एक साधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर राजी नहीं, 
वह स्वयं एक राजनीतिक शक्ति बनना चाह रहे हैं। यह एक संयोग है कि भारत की यह परिस्थिति 
मुसलमान देशों की पुनरुत्थानवादी परिस्थिति से संयुक्त हो गई है। मुल्ला जानते हैं कि वह अपने एक 
घैमनस्यपोषक कार्य से तुरंत प्रतिक्रिया पैदा कर सकेंगे और हिंदुओं में समतावादी विचार रखनेवालों 
को पहले से भी अधिक अल्पसंख्यक बनाकर छोड़ देंगे। वे शायद यह भी मानते हैं कि उनके विरुद्ध 
जो कार्रवाई होगी उसका ज्यादा ठोस हिस्सा राज्य की शक्ति का इस्तेमाल होगा, जनचेतना का जवाबी 
हमला नहीं | चूँकि राज्य की शक्ति अनेक भोगोलिक-राजनीतिक कारणों से बीच का रास्ता अपनाएगी, 
इसलिए उसे उत्तेजित करनेवालों को उसका डर भी नहीं है! यदि राज्य की शक्ति को ढकेलकर उग्र 
बनाने में ये कट्टरपंथी सफल हो गए तो भी उनका हित सधेगा क्योंकि आज की अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति 
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में उनका वजन बढ़ जाएगा, चाहे भारत की स्वाधीनता और भी सँकरी गली में क्यों न फंस जाए। 
किसी होशियार अंग्रेजी पत्रकार ने लिखा है कि आज मुसलमानों का सोच मृत्युकामना के समान 
है| पर सच यह है कि मुल्ला मुसलमानों को एक भिडत के लिए उकसाकर एक ऐसी राजनीतिक शक्ति 
बनाना चाह रहे हैं जो भारतीय स्वतंत्रता को वराबर संकट में रखकर और हिंदुओं की उदार भावना 
को अर्थहीन सिद्ध करके ही बनाई जा सकती है। यदि मुल्लाओं के चंगुल में फंसे मुसलमानों से बदला 
लेने की कोशिश की जाती है तो वह स्थिति को मुल्लाओं के पक्ष में ही ले Be | 
मुसलमान समाज में जहालत और धर्माधता के साथ गरीबी और आर्थिक असमानता से ही घुली-मिली 
हुई है जैसे किसी भी समाज में हो सकती है। हमारे नेतागण लौकिकता नहीं, बल्कि धर्मनिरपेक्षता बल्कि 
सर्वधर्मसमभाव कहना अधिक पसंद करते रहे हैं क्योंकि सर्वधर्मसमभाव में सभी संप्रदायो की सकीर्णताएँ 
बनाए रखने का योग रहता है जबकि लौकिकता धार्मिक नेतृत्व को उसकी ठीक जगह पर रखकर 
जीवन में कर्म और आनंद की लोकतंत्रीय योजना करती है। इसलिए लौकिकता के विचार का कोई 
विकास न करके उन्होंने अलग-अलग संप्रदायों में अलग-अलग गरीबियों का भंडार बढ़ाया है जिसके 
आधार पर बे लोकप्रियता बनाए रख सकें। एक समय इस प्रक्रिया में चुक जाने की स्थिति आ सकती 
है, सो आ रही हे। और अब तथाकथित धर्मनिरपेक्ष हिंदू नेता और तथाकथित राष्ट्रवादी मुसलमान 
नेता दोनों केवल अपने तक सीमित होते जा रहे हैं| मुसलमानों को गरीवी और जहालत और मुल्लाओं 
से मुक्त कराने के लिए बुद्धिजीवी विचार फैला सकें तो आज की पतनशील स्थिति थोड़ी-बहुत खंडित 
हो सकती है। इस वक्त सांप्रदाविकता की स्थिति में दोनों संप्रदायों के बुद्धिजीवियों को दखल देना ही 
होगा। सरकार का मुँह देखने और उसके पास सख्त कार्रवाई करने की अर्जी ले जानेवाले बुद्धिजीवी 
नहीं हैं। वे सीधे-सीधे बंदूक से मरनेवाले बुद्धिजीवी नहीं होंगे । पिछले दिनों की घटनाओं में किसी 
दूसरे का हाथ है, यह बात बार-बार कहकर और एक बार भी यह न कहकर कि हमारे देश के लोग 
इस विदेशी हाथ मे कैसे बचें, हम केवल उस विदेशी हाथ की शक्ति को ही प्रणाम कर रहे हैं। ठीक 
उस समय जब एक सकारात्मक और परिवर्तनकारी वैचारिक हस्तक्षेप एकदम ज़रूरी हो गया है, हमारी 
बोली में चिड़चिड़ाहट और सोच में आत्महत्या घर करती जा रही है। क्या इसका भी दोष हम किसी 
विदेशी शक्ति को देकर छुट्टी पा जाएँगे? 


[दिनमान, संपादकीय, 24 अगस्त 980. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


घुटन बढ़ती जा रही है 


घुटन बढ़ती जा रही है| यह घुटन एकता की कुछ मान्यताओं के डूबते दिखने और विचार के द्वारा 
उनके उद्धार का प्रयल न होने से पैदा हुई है-वास्तव में यह विचार का संकट है | जिन्हें यह नहीं 
व्यापती वे या तो संत हैं या जड़मति हैं। या फिर अत्यंत सुरक्षित लोग हैं जो इस घुटन को जानते 
तो हैं पर तोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उनके राजनीतिक लाभ इस घुटन के बढ़ने और जनता के यह 
मान लेने में है कि इससे निकलने का बंदूक और कानून के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। 

. मुरादाबाद और उसके बाद की घटनाओं पर बहस में जाति और धर्म से परे समता और बराबरी 
क असली सवाल से कतराया जा रहा है। कोई कहता है कि विदेशी हाथ है जैसे कि देशी राजनीति 
ने हिंदू-मुसलमान म कभी अलगाव न किया हो | कोई कहता है कि साफ-साफ बताओ वह हाथ किसका 
हैं जत भाफर्‍साफ जान लन पर समस्या का राजनीतिक हल निकल आएगा और उसका उद्देश्य साफ-साफ 
न बतानेवाले के उद्देश्य से भिन्न होगा। विदेशी हाथ पर ऐसी बहस का परिणाम जाने-अनजाने एक 
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ही हो सकता है--एक ऐसी स्थिति का वन जाना जिसमें मुसलमानों के प्रति संदेह का वातावरण स्थायी 
हो जाए | समस्या को इमी वहस तक सीमित कर देनेवाले क्या यह नहीं जानते कि ऐसा होने से मुसलमान 
000000 SiS जाएँगे? पर शायद विदेशी हाथ का आरोप लगाने और उस 
आरोप को स्पष्ट करने की माँग उठानेवालों को मुल्लाओं की अभिवृद्धि से भी विशेष आपत्ति नहीं 
है। ऐसा दिखता हे कि आज की राजनीति में इन तीनों पक्षों के हित अलग-अलग होते हुए भी एक 
अजब भाग्यवादी तरीक न एक ही जगह जाकर पूरे हो रहे हैं | ये तीनों मिलकर राष्ट्र को और लोकतंत्री 
समाजवादी विचार को पीछे की ओर ले जा रहे हैं जहाँ फूट और बँटवारे को राष्ट्रोनति का साधन 
माना जाता था। वे मान ले रहे हैं कि राष्ट्र को 4947 से आगे ले जाकर, उसकी भीतरी कमजोरियों 
के खिलाफ एक आर्थिक-राजनीतिक लड़ाई लड़कर एक नया समाज बनाना वेकार था-क्याँकि हम 
उसमें सफल नहीं हुए और यदि हम यह लड़ाई जारी रखेंगे तो राज नहीं कर सकेंगे | इन्होंने मान लिया 
हे कि भेदभाव के विना राजनीतिक समता और बराबरी लाने का समय वीत गया | ये खुलेआम कहते 
तो नहीं पर जनता पर असर यही डालते हैं कि अब कोई उपाय कारगर नहीं हो सकता सिवाय इसके 
कि स्थिति को सँभाले रहा जाए-राज्य के हाथ में और अधिक बंदूक और कानून देकर और विचार 
को और अधिक व्यर्थ होने देकर। वे मान चुके हैं कि लोगों की प्रगति की आकांक्षा कोई चीज नहीं 
है, कि अनेकता में एकता और समन्वय जैसी भारतीय विशेषताएँ बनावटी बातें थीं, कि हजारों साल 
से भारतीय समाज में पनपती हुई फूट और बँटवारे की वृद्धि ही असली राष्ट्रीय चेतना है। मुरादावाद 
के वाद बार-बार यह सुनने को मिल रहा है कि हिंदू-मुसलमान में हमेशा से झगड़े होते आए हैं जबकि 
इसके पहले यह सुनने को मिला करता था कि हिंदू-मुसलमान हमेशा एक होकर रहते रहे हैं। 

अब कोई उपाय कारगर नहीं हो सकता, यह मानना दूसरे शब्दों में यह मानना है कि भारत या 
तो पूर्णतया हिंदू राष्ट्र होगा या दो राष्ट्र होंगे। यह मानना कि कोई वीच का रास्ता नहीं हो सकता, 
तर्क की दृष्टि से यह भी मानने के वरावर है कि भारत का राज अंग्रेज ही चला सकते हैं। अंग्रेज 
तो दुबारा न आएँगे लेकिन यह प्रतिगामी दृष्टि जनता को इतना कमजोर कर देगी कि किसी भी बड़ी 
ताकत के हस्तक्षेप या घेराव के सामने वह विरोध में खड़े होने को व्यर्थ समझने लगे। 

क्या सचमुच कोई उपाय नहीं रह गया है? क्या हमारे नेता और विचारक नहीं देख पा रहे हैं 
कि आज की स्थिति आई कैसे है? देख पाएँ तो उपाय भी देख पाएंगे? संगठित राजनीति ने विकास 
के साधनों का शोषण के लिए इस्तेमाल कर, राष्ट्रीय संपत्ति को शासक वर्ग के ऐश्वर्य में फूँककर 
ममाज में सम्पन्न और विपन्न के वीच गहरी खाई पैदा कर दी है और इस प्रक्रिया में समाज को धर्मो 
और जातियों के जितने टुकड़ों में वह पहले से बँटा था उससे अधिक टुकड़ों में बाँट दिया है! नतीजा 
यह है कि प्रत्येक समूह आज एक व्यापक अन्याय और शोषण के विरुद्ध नहीं, अपने प्रति अन्याय 
के विरुद्ध खड़ा हो रहा है और वह भी वहुधा अपने सदस्यों के हित में नहीं, केवल अपने उस नेतृत्व 
के हित में जो सत्ता में हिस्सा चाहता है। एक समूह के रूप में नए मुसलमान नेता भी अपने लिए- औरों 
के साथ औरो के लिए नहीं और आम मुसलमानों के लिए भी नहीं-माँगें रख रहे हैं। मागें आर्थिक 
नहीं हैं। शायद वे अब नहीं सोचते कि यह व्यवस्था उन्हें कोई आर्थिक लाभ दे सकने की स्थिति में 
रह गई है। वे राजनीतिक अधिकार चाहते हैं। उनके नेताओं को उम्मीद है कि यह व्यवम्था इस तरह 
के अधिकार देकर समझौते करेगी। 

इस व्यवस्था का सबसे प्रकट चेहरा पुलिस और उसके द्वारा कमजोर वर्गो का दमन है | मुसलमानों 
के नए नेता मुसलमानों पर पुलिस अत्याचार की निंदा कर रहे हैं, वे किसी और वर्ग पर पुलिस दमन 
की निंदा नहीं करते। इसी तरह हिंदू नेता मुसलमानों पर पुलिस ज्यादतियों की निंदा नहीं कर रहे हैं। 
क्या वे डरते हैं कि ऐसा करने पर हिंदू उन्हे मुसलमान-समर्थक कहकर अपमानित करेंगे? वे यह भी 


टू 


शिकायत करते हैं कि मुसलमान नेता मुल्लाओ की घोर संकीर्णता का विरोध क्यों नहीं करते। पर वे 
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भूल रहे हैं कि ऐसा विरोध करके जो मुसलमान नता कड मुसलमानों का विश्वास खो बैठेगा, खुद 
हंद नैता उसे बेकार मान लेंगे क्योंकि आज तक उन्होंने उन्हीं मुसलमान नताओ त हाथ मलाया 
जो अपने पीछे कट्टरपंथियों की भीड़ लेकर मतदान कद्र म आए 6। उधर खुद ये हिंदू नेता मुसलमानों 
में फैलती धर्मांधता के विरुद्ध शायद इस डर से नहीं बाल रह ह कि बोलने पर मुसलमानों के वीच 
वे हिंद संप्रदायवादी कहलाए जाने लगेंगे। क्या विडंबना है कि राष्ट्रीय विचारक और नेता सांप्रदायिकता 
फैलने के डर से चुप हैं क्योंकि वे हिंदू हैं और नहीं देखते कि चुप रहकर वे सांप्रदायिकता को एक 
उपाय के तौर पर स्वीकृत होने में मदद दे रहे है जबकि बोलकर वे सांप्रदायिकता का विरोध कर 
रहे होते। हि द 

क्या इतिहास बनानेवाले इस तरह हार मानकर बैठ सकते हैं? राष्ट्रीय नेताओं पर खास तौर से 
यह जिम्मेदारी आती है कि वे आज की राजनीति को दो-राष्ट्र के सिद्धांत के कुचक्र से निकालें, नहीं 
तो बह देश को फिर एक बँटवारे की ओर धकेल ले जाएगी। इस बार चैटवारा मुसलमाना पर जाकर 
न रुकेगा-उसकी कोई हद न रहेगी | 


[दिनमान, संपादकीय, 4 सितंबर ॥980. असंकलित] 


राष्ट्रीय पराजय के क्षण में 


पिछले दिनों हमारे सामाजिक-राजनीतिक जीवन के पुराने रोग एक-एक कर फूटते रहे हैं, 33 वरसों 
में अपनी अलग-अलग शक्लें वे पहले भी दिखा चुके हैं। कितु उन्हें दूर करने और एक नया समाज 
बनाने की इच्छा, भले ही अलग-अलग रूपों और माध्यमों से प्रकट होती रही हो, कुल मिलाकर इतनी 
बड़ी शक्ति रही है कि सामाजिक-राजनीतिक रोगों के सामने राष्ट्रीय स्तर पर हार मान लेने की स्थिति 
नहीं आने पाई । आज हमारे राजनेता और बुद्धिजीवी जितनी बातें कह और कर रहे हैं उनसे यह संदेह 
होता है कि उनके जीवन में एक बड़ी भारी राष्ट्रीय पराजय का क्षण आ गया है ओर वे खुल्लमखुल्ला 
इसे स्वीकार न करते हुए भी इसे अंगीकार कर रहे हैं-उनकी किसी बात से नहीं लग रहा कि 
वे आज की स्थिति को बदलने के लिए नए सिरे से कुछ करने को इच्छुक हैं। जो कुछ बचा हे उसम 

से अपने लिए कुछ निकाल लेने को ही वे इच्छुक हैं। 
भाषा और सामाजिक व्यवहार का ऐसा विपर्यय हो गया है कि उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री को यह 
| कहने की हिम्मत हो सकती है कि मैंने त्यागपत्र देने की अनुमति इसलिए नहीं मॉगी कि मैं अयोग्य 
| था बल्कि इसलिए मागी कि लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ परंपराओं को बनाए रखने को उत्सुक था। इस वाक्य 
| का अर्थ वह ही जानते होंगे। भाषा का सीधा-सादा व्यवहार करनेवाले साधारण लोग नहीं समझ सकते 
| कि बिना अपने को अयोग्य पाए त्यागपत्र दे देना लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ परंपराओं में कहाँ से शामिल 
| | हो जाता है। यदि यह तर्क और भाषा चल निकली तो अगले दिनों में क्या हम इंका-शासित प्रदेशों 
| के और भी मुख्यमंत्रियों को लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ परंपरा का वाहक सिद्ध होने की उत्कंठा में अपना-अपना 
| | ' त्यागपत्र लिए श्रीमती गाँधी के पास दौड़े आते देखेंगे? उ.प्र. के मुख्यमंत्री ने तो (मान लिया जाए 
| कि अनजाने- ही, यद्यपि असलियत कौन जानता है?) श्रीमती गाँधी को काफी असमंजस में डाला हैं 
और उनकी समस्याओं में कोई कमी नहीं की। मुख्यमंत्री को पद पर वने रहने का आदेश पाकर अपनी 
॥. लोकतंत्रीय प्रतिष्ठा फिर से स्थापित होने का मुख मिला होगा, किंतु उ.प्र. की जनता को यह आश्वासन 
| मिला हो कि अब मुख्यमंत्री पहले मे अधिक सक्षम हो गए हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। 
'| 
| 
| | 


यह त्यागपत्र और इसका परिणाम आज की राजनीति का प्रतीक है। किसी समस्या को हम हल 
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नहीं करना चाहते, केवल उसका एक नया विश्लेषण करके सामने रख देना चाहते हैं जो कि असलियत 
से हमें कुछ और दूर ले जाए और उस समस्या से अब तक जो संघर्ष हुआ है उसे अनदेखा कर दे। 
राष्ट्रीय समस्याओं का यही उपयोग हमारा सामाजिक नेतृत्व कर रहा है। 
पुलिस दिन-ब-दिन निर्वाचित सरकार की प्रतिनिधि होती जा रही है और निर्वाचित नेता दिन-व-दिन 
जनता का प्रतिनिधित्व खोते जा रहे हैं। सरकार और जनता के बीच सेतु अब केवल पुलिस है और 
उसका कर्तव्य जनता को सरकार तक पहुँचने से रोकना है। दलित वर्गों पर पुलिस के आक्रमण के 
दौर के साथ ही साथ प्रकट हुआ था कि दलित वर्गों में से दलित स्त्री इस आक्रमण की सबसे बड़ी 
शिकार है । असम दा बरसों से वोट भंडार की राजनीति चलाने के आज प्रकट होते हुए दुष्परिणाम 
मानो गौण हो गए और स्त्री पर अत्याचार की समस्या अकेली समस्या दिखाई देने लगी। उसका निदान 
और प्रतिकार भी ऐसे ही किया जाने लगा जैसे कि यह अपने में अकेली कोई समस्या हे | अव मुसलमान 
और पुलिस संघर्ष की समस्या उभरी है। इसके पीछे पहले की जानी हुई कई समस्या छिप गई हैं 
और भारतीय मुसलमान को ही एक समस्या बना दिया गया है जबकि समस्या अभी भी सरकार का 
पुलिस-रूप और जनता में राजनीतिक संगठन का अभाव है | पिछले दिनों में प्रकट सारी समस्या एक-दूसरे 
से जुड़ी हुई हैं, यह बात भी आज कोई वता नहीं रहा है। यह विचार और कर्म की राष्ट्रीय पराजय 
न हो तो और क्या है? बुद्धिजीवी जो कि राजनीतिक संगठनों से अलग रहते हैं और उन्हें रहना भी 
चाहिए, इस पराजय की स्थिति में अपनी विचित्र शक्ल लेकर सामने आ रहे हैं। अंग्रेजी के द्वारा प्रचार 
और विचार-विनिमय करनेवाले वर्ग के वुद्धिजीवियो ने पिछले कुछ दिनों से एक अभियान-सा चला 
रखा है कि यों तो श्रीमती गाँधी देश की एकमात्र रक्षिका हैं किंतु वेचारी अच्छे सलाहकारी 'हकारों और सहयोगियों 


के बिना दुखी हैं। श्रीमती गाँधी पर दया करके और देश के भविष्य की चिंता करके ये बुद्धिजीवी |b 
बार-बार उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि बह बुद्धिजीवियों से संपर्क रखें तभी उनकी गाड़ी आगे चलेगी। र 


यह न तो श्रीमती गाँधी के प्रति वास्तविक आदर की अभिव्यक्ति है और न सच्चे सहयोग की भावना 
की। यह तो श्रीमती गाँधी को कोंच-कोंचकर बताने की कोशिश है कि आप बहुत अकेली हो गई 
हैं और इसके पहले कि प्रलय हो जाए, मंत्रिमंडल में, आयोगों में, दूतावासों में जहाँ कहीं कोई जगरहें 
आप हमें दे सकें दे डालें ताकि बुद्धिजीवियो के सत्संग से आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। नीति-निर्धारण और 
उसके पालन में बुद्धिजीवियों का सहयोग लेना अपने आपमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं। किंतु जिन 
बुद्धिजीवियों का शासक वर्ग के ही मुट्ठी भर लोगों से संपर्क हो और जो एक-दूसरे के विचारों का 
पिष्टपेषण करके ही बुद्धिजीवी कहलाते हों, वे अपने को छोड़कर और किसी की क्या मदद करेंगे। 
अगर वे सचमुच दम, रखते हैं तो आज की समस्याओं की असली शक्ल खोलें। उन समस्याओं का 
एक-दूसरे से संबंध पहचानें और ऐसी भाषा में देश को बताएँ जो जनता की हो और नए सिरे से 
उन्हीं लक्ष्यों की ओर चलने का रास्ता दिखाएँ जिनको राष्ट्रीय पराजय के क्षण में लोग यह कहकर 
छोड़े दे रहे हैं कि अब ये प्राप्त नहीं किए जा सकते। 


[दिनमान, संपादकीय, 2 सितंबर 980. ऊवे हुए मुखी] 


कुत्सित आशा : नपुंसक राजनीति 


मोरारजी देसाई जिस पेय के कारण विकट बुढ़ापे में भी राजकाज सँभालने की आशा में स्वस्थ बने 
हुए हैं, उसको लेकर उनके प्रधानमंत्री-काल में पत्रकारों न मारे निर्भीकता के काफी घटिया और घिनौना 
लेखन किया था। परंतु अभी स्वयं मोरारजी देसाई ने इंदिरा गाँधी के स्वास्थ्य के बारे में जो कहा है 
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वह उस सबसे कहीं ज्यादा घटिया है और दिखाता है कि स्वास्थ्य के बाहरी लक्षण (जैसे मोरारजी 
में दिखाई देते हैं) हमेशा विश्वसनीय नहीं होते । आदमी भीतर से शायद वहुत बीमार हो सकता है। 
एक राजनीतिक का, जो संयोग से एक बार प्रधानमंत्री रह चुका है, यह कहना कि वर्तमान प्रधानमंत्री 
रोग के कारण राज नहीं चला सकेंगी, कहनेवाले के भीतर छिपी किसी गहरी दीमारी का ही लक्षण 
हर एक राजनीतिक अपने संगठन और विचार के भरोसे राजनीति करता है या शरीर के? शरीर केवल 
राजनीति के धर्म को साधने का यंत्र है। किंतु भारत जैसे गरीब और समुदायो से भरे देश में सुंदर, 
लंबा, चौड़ा शरीर नंगे-भूखे लोगों पर आतंक जमाने को काफी हो सकता हे । स्वास्थ्य के प्रति मोरारजी 
की लगन और उसका देशव्यापी प्रचार हास्यास्पद भले ही रहा हो, एक आतंक फैलाता रहा है (यह 
गाँधीजी के प्राकृतिक चिकित्सा प्रचार से बहुत भिन्न था। गाँधीजी तो प्रत्येक सर्वहारा को आरोग्य के 
व्यावसायिक साधनों के बंधन से मुक्त कर उसे अपने पैरों खड़े होना सिखाते थे)। खैर, श्रीमती गाँधी 
के शरीर की शक्ति कम होते जाने की कल्पना यदि मोरारजी को केवल अपने शरीर की श्रेष्ठता सिद्ध 
होने का आनंद देती होती तो भी उनके स्वास्थ्य की सनक को ध्यान में रखते हुए इसे समझा जा 
सकता था। लेकिन उन्हें एक तरह का राजनीतिक आनंद मिल रहा है। यही उस गहरी बीमारी का 
लक्षण है जिसका ऊपर जिक्र किया गया है। मोरारजी अपनी राजनीति को उस स्तर पर उतार लाए 
हैं जहाँ वह लोकतंत्रीय पद्धतियों से सत्ता-परिवर्तन के लिए जनशक्ति संगठित नहीं कर सकते : उन्हे 
इस नीचता पर उतरना पड़ रहा है कि वह खुलेआम श्रीमती गाँधी के शासन के अंत के लिए उनके 
अस्वास्थ्य की कामना करें| यह सच है कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ऐसा कुछ नहीं कहा । लेकिन तिरुचि 
में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने जो राय दी है उसमें इंदिरा गाँधी के प्रति कोई सहानुभूति 
नहीं ही है। यह ज़रूरी नहीं था कि सहानुभूति रही होती लेकिन स्वास्थ्य और शासन के बीच संबंध 
जोड़कर एक वक्तव्य देना भी ज़रूरी नहीं था। वह दिया गया है, यह आज की राजनीति के पतन 
का एक और प्रमाण है। 

शायद मोरारजी को यह संतोष हो सकता है कि वह अकेले नहीं हैं। उनके पुराने साथी भी इस 
तरह की बात कहने में उनके साथ हैं। 

27 सितंबर को कलकत्ता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक गोष्ठी में श्रीमती गाँधी मे कहा कि 
मेरे विरुद्ध जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अफवाहें फैला रहे हैं कि में अशक्त हूँ और दवाओं 
के सहारे जिंदा हूँ जबकि यह गलत है क्योंकि में हजारों लोगों से रोज मिलती हूँ, तो दूसरे दिन भाजपा 
के महासचिव श्री आडवाणी ने सफाई दी कि उनके साथी ऐसी अफवाह नहीं फैला रहे हैं। यह सफाई 
काफी नहीं है क्योंकि विश्वसनीय सूत्रों से मालूम हुआ है कि एक वरिष्ठ भाजपा नेता संसद के केंद्रीय 
कक्ष में ऐसी बातें कहते पाए गए हैं। निजी बातचीत के दौर में किसी भी राजनीतिक नेता की शारीरिक 
दशा के बारे में कोई कुछ भी कहने को स्वतंत्र है किंतु संसद का केंद्रीय कक्ष कोई दशा के वारे में 
कुछ भी कहने को ऐसा निरीह स्थान नहीं। जब जनसाधारण किसी नेता के स्वास्थ्य के बारे में किस्से 
सुनाएँ RT तो उसका सामान्य जीवन में एक स्थान होता है-हर समाज में अफवाहों का एक 
हिस्सा लेकिन जब सत्ता के खेल में लगे हुए राजनीतिक विकल्प का दावा करनेवाले राजनीतिक 
ऐसी बातें फैलाएँ तो अवश्य उनमें एक कुत्सित आशा और एक नपुंसक राजनीति छिपी मानना चाहिए। 
यह अपने में ही काफी दुखद बात हैं कि कोई राजनीतिक दल या उसके नेता सत्तासीन होने 
का इच्छा से जनसगठन छोड़कर वर्तमान सत्ताधारी के शरीर के आवारा होने की प्रतीक्षा करने लगें । 
.. उहा नहा, जनता को भी इस प्रतीक्षा में शामिल होने का न्योता दें। ऐसी अफवाहों में यह इरादा 
छिपा जान पड़ता है कि जव 'क' दुनिया से उठा जाएगा तो 'ख' अपने आप गही पर आ जाएगा 
और उसे किसी लोकतंत्रीय तरीके से जनमत एकत्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी । यह कोई लोकतंत्रीय 
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विचार नहीं है। वह अपने काम में काफी दुख की बात हे कि विरोधी राजनीतिक दल जनता से दर 

हो चुके हैं और शिखर पर समझौते करते हुए भविष्य में सत्ता पाने की आशा लगाए चुपचाप बैठे 

हैं। इंदिरा गाँधी से अपने मतभेदों को एक राजनीतिक रूप देने में असमर्थ होकर 
प्रति मोहल्ले की प्रपंच करनेवाली बुढ़ियों की तरह रस लेकर बोलने लगें। 

यह और भी दुख की बात है : भारतीय राजनीति में जो संकट आया हुआ है उसका जवाब 

यह छिछोरपन नहीं है जो इंदिरा गाँधी के स्वास्थ्य के वारे में अफवाह फैलानेवाले राजनीतिक दिखा 


रहे ह। 


वे उनक स्वास्थ्य 


[दिनमान, 5 अक्टूबर 980. असंकलित] 


गाधी अकेले कुछ नहीं 


पिछले 50 बरस में भारतीय राजनीति को लोकतंत्रीय समाजवादी आदर्श की ओर वढ़ानेवाले बड़े-बड़े 
नामों में से गाँधी, लोहिया, जयप्रकाश के नाम 974 में लोकतंत्र का एक दौर खत्म होने के बाद 
से अकसर साथ-साथ सुनाई पड़ने लगे हैं | इन तीनों में ज़रूर कोई रिश्ता है। उसी को जानने की ज़रूरत 
आज मालूम हो रही है क्योंकि इन्हें अलग-अलग करके इनका अकसर ऐसा उपयोग किया जाता 
जो इन तीनों को नष्ट ही कर सकता है | 

तीनों में से अंतिम व्यक्ति समय के लिहाज से हम सबसे करीब हैं। वर्तमान में उनकी उपस्थिति 
उनके विखरे हुए अनुयायियो के रूप में और उनकी अनुपस्थिति इन अनुयायियों को एकत्र करनेवाली 
शक्ति के अभाव के रूप में सबसे ज्यादा साफ तौर पर देखी जा सकती है | जयप्रकाश के वाद बहुत 
तेजी से वे-चीजें सतह पर आई हैं जो गाँधी और लोहिया के वक्त में सुधारी नहीं जा सका था आर 
दवी रह गई थीं। पर ये सब चीजें अनेक तरह की विघटनकारी घटनाओं क॑ रूप में आकर अपन 
भीतरी संबंधों को अपने आप नहीं दिखा रही हैं। एक नेतृत्व की ज़रूरत सव लोग मानन लगे हे कि 
जो इन घटनाओं के भीतरी संबंध को अर्थात्‌ भारत की पूरी टूट को एक संपूर्ण घटना क रूप म समझा 
सके। वही नेतृत्व उसका एक संपूर्ण उपाय भी शायद बता सकेगा। क्या जयप्रकाश होते ता जनता 
पार्टी के विघटन के बाद नए सिरे से राजनीतिक दलों को ही नहीं, नए राजनीतिक नेतृत्व को एकत्र 
कर सकते? 

इस सवाल पर बहस करने के पहले एक वार गाँधी, लोहिया और जयप्रकाश तीना का परस्पर 
तुलना करें तो कुछ विशेषताएँ प्रकट होंगी, तीनों के सामने राजनीतिक संगठन और एक समग्र नीति-यही 
दो समस्याएँ हमेशा प्रमुख रहीं जिनसे वे स्वयं अपने-अपने समय में जूझत रहे । गाँधी ने भारतीय राजनीति 
में अर्थतंत्र और नैतिक जीवन को जोड़ दिया और एक समग्र बुद्धि विकसित की जो उनके किसी 
अनुयायी के अकेले बस की बात नहीं थी क्योंकि कोई जनता के उतने अधिक निकट नहीं था। आज़ादी 
के वाद उन्होंने संगठन की समस्या को सर्वप्रमुख माना और काग्रेस पार्टी के विघटन को सलाह देत 
हुए एक नए संगठन की संभावनाओं को आमने-सामने स्वीकार किया जिसका रास्ता उथल-पुथल और 
संघर्ष का भी हो सकता था। स्वयं यह ऐसे किसी संगठन को एक स्थान पर बैठकर बनाने का व्यर्थता 
जान चुके थे और यह काम उन्होंने अपने जिम्मे नहीं लिया तो इसलिए कि आज़ादी के पीछे मत्ता-केंद्र 
में स्थापित हो जाने के वाद असहमति में समर्थ कोई संगठन जनता क वाच से हा बन EE] था। 

कांग्रेस पार्टी जैसे गाँधीजी चाहते थे वैसे विघटित नहीं हुई किंतु उसमें से कुछ तत्त्व अपन सगठन 
को समाजवादी लक्ष्यों की सिद्धि में अक्षम पाकर बाहर आए और लोहिया ने उनका नेतृत्व किया । 
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लोहिया के सामने समग्र नीति की और संगठन की समस्या एक ऐसे दौर में आई जव विदेशी सरकार 
नहीं थी और सरकार को अपना नौकर समझने का पूरा अधिकार भारतीयों को था | उन्होंने हिंदुस्तान 
की असलियत के बारे में गाँधी के मुकाबले कहीं ज्यादा जानकारी जमा की और उसको समाजवादी 
परिवर्तन के कार्यक्रम बनाने में इस्तेमाल किया । संगठन बनाने की जिम्मेदारी उन्होंने गाँधी से कहीं ज्यादा 
आगे बढ़कर अपने पर ली। शीर्ष से संगठन बनाने पर वह कांग्रेस के ही जैसा बन जाएगा, यह वात 
गाँधी से बढ़कर समझते हुए उन्होंने आंदोलन से नया नेतृत्व और उससे नए संगठन की परिकल्पना 
की | इसमें वह आंशिक रूप में ही सफल हो पाए थे कि सत्ता और संगठन के बीच के अंतर्विरोध 
को समझकर एक बार फिर कठिन प्रयल करने का समय आ गया अर्थात्‌ 967 की गैरकांग्रेसी सरकारों 
में शामिल होते हुए भी आंदोलन जारी रखने के लिए नए ढंग के कार्यक्रम और संगठन बनाने की 
ज़रूरत आ पड़ी। 
ठीक उसी समय लोहिया नहीं रहे। उनकी मृत्यु गाँधी की मृत्यु से ज्यादा नुकसानदेह साबित हुई 
क्योंकि गाँधी ने तो जब संगठन के संबंध में एक क्रांतिकारी विचार दिया था तब की राजनीतिक परिस्थिति 
में लोहिया के निधन के वर्ष की तुलना में कहीं अधिक आज़ादी और गुंजाइश थी। इसके अतिरिक्त 
यह बात कि कांग्रेस के अलावा भी किसी तरह के संगठन का निर्माण हो सकता है, तमाम अंतर्विरोधों 
और समस्याओं के साथ लोहिया के ही सामने आई--गाँधी के सामने वह एक सत्य के प्रयोग जैसी 
अनजान और अस्पष्ट थी। तब यदि गाँधी की बात मानी भी गई होती तो वह प्रक्रिया अधिक से 
अधिक कांग्रेस को सुधारने की ही कोशिश होती । इसकी तुलना में लोहिया एक बहुत बड़े प्रयोग की 
कठिनाइयों को ऐसे वक्त झेल रहे थे जबकि केंद्र की ताकत 947 के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ चुकी 
थी और यदि वह जीवित रहे होते तो उन्हें शायद अपनी इस भविष्यवाणी को फलित होते देखने का 
अवसर मिलता कि आनेवाले वक्त में भारतीय राजनीति बहुत अधिक आशा और बहुत अधिक निराशा 
के दीरों से गुजरेगी। 974 आते-आते लोहिया के कार्यक्रम और विचार कांग्रेस पार्टी ने उसी तरह 
इस्तेमाल कर लिए जैसे 947 से लेकर 956 में सोशलिस्ट पार्टी बनने तक नेहरू ने समाजवाद को 
अपना लिया था। अनेक राष्ट्रीय विकृतियों और असफलताओं के सामने अडिग खड़े रहने में केंद्र सरकार 
अपने को अधिकाधिक असमर्थ पाती जा रही थी और सत्ता का केंद्रीकरण इसीलिए भयावह हो चला 
था। 
तब जयप्रकाश ने जीवन में पहली बार बड़े पैमाने पर जनशक्ति का संचालन किया। संगठन की 
समस्या उनके सामने भी थी और समग्र नीति की भी। किंतु वह उत्साह के इस क्षण में अच्छी तरह 
जान चुके थे कि अब संगठन की शुरुआत और भी नीचे स्तर से करनी होगी तथा संगठनों के जो 
ढॉचे बने तो हुए हैं परंतु जिनके जनाधार क्षीण हो चुके हैं, उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल करना होगा। 
इसलिए एक ओर यह बनाने और दूसरी ओर सत्ता के केंद्रीकरण को थमाने का दोहरा उद्देश्य लेकर 
उन्होने युवावर्ग को फिलहाल संगठन छोड़कर एकत्र होने की आवाज़ दी। दो उद्देश्यों के परस्पर विरोधी 
दवावों को लेकर वह चले | उन्होंने केवल मौका दिया, संगठन बनाने का काम दूसरों का होना चाहिए 
था। जहाँ तक समाजवादियों का प्रश्न है, जयप्रकाश ने कहा था कि मैंने उन्हें बहुत अवसर दिए किंतु 
वे उसके अनुरूप साहस न दिखा सके। समग्र नीति की समस्या भी जयप्रकाश के सामने थी। किंतु 
उन्होंने उसकी संपूर्ण क्रांति' से अधिक और कोई व्याख्या नहीं दी। यदि देते तो वह केवल लफ्फाजी 
होती क्योंकि बिना जनमंगठन से उपजे ऐसी कोई व्याख्या जो देश को एक समग्र नीति के अनुसार 
चलाती हो, भले ही समाजवाद भी हो, तानाशाही का ही रूप ले सकती है, जिसके लिए कोई तैयार 
न था। 
जयप्रकाश के निधन के बाद अब जयप्रकाश से ही आरंभ करके कुछ लोग आगे का इतिहास 
बनाना चाहते हैं। शायद यह काफी नहीं होगा। लोहिया से भी शुरू करना काफी नहीं जान पड़ता 
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जव तक लोहिया की तरह हिंदुस्तान के वारे में व्यापक जानकारी जमा करना और नया नेतृत्व उभारना 
राजनीतिक संगठन का एक ज़रूरी हिस्सा न वन दिया जाए | गाँधी से शुरू करना तो और भी नाकाफी 
है क्योंकि आज गाँधी अकेले कोई चीज नहीं हैं। उन्हें सिर्फ लोहिया और जयप्रकाश के साथ रखकर 
ही सही मायनों में समझा जा सकता है। इन दोनों से अलग करके उन्हें एक भला आदमी बनाकर 
छोड़ देने की एक कोशिश बरसों से होती रही है। उस कोशिश को बढ़ाने में साथ देकर आगे नहीं 
चला जा सकता। नए संगठन के साथ नई जानकारी, नए लोग और नए कार्यक्रम जुड़े हुए होने पर 
ही इतिहास आगे बढ़ सकता है। इस वक्त कहाँ से शुरू किया जाए यह तय करना हमेशा विवादास्पद 
प्रयोग ही रहेगा। किंतु दिख रहा है कि शायद हिंदुस्तान को सही मायने में सही तरह पहचानने से 
शुरुआत की जा सकती है। 


[दिनमान, संपादकीय, 2 अक्टूबर 980. ऊवे हुए मुखी] 


चाहिए एक राष्ट्रीय स्मारक 


अश्लील प्रकाशनों के, अधेड़ रईसिनों के, विदेशी रम्यस्थलो के और वहाँ भारत से दूरी के कारण मिलनेवाली 
शांतिमय अनुभूतियों और चटपटे खानों के डॉम मोरेस नामक एक अंग्रेजी लेखक ने, जो अब तक 
अखबार में ऊँचा पद पाकर कई पुराने अंग्रेजी पत्रकारों के प्रतिद्वंद्वी हो गए हैं, श्रीमती गाँधी पर एक 
पुस्तक लिखी है । दुर्भाग्य से इसकी दो-एक हृदयहीन समीक्षा भी छप गई हैं। एक समीक्षक पुराने अंग्रेजी 
पत्रकार एन.जे. नानपुरिया हैं जो खुद भी ज्यादातर ब्रितानी राज की स्मृतियो पर लिखा करते हैं पर 
विस्मयकारी निष्पक्षता के साथ नानपुरिया ने मोरेस की उस चीज को उघारते हुए जिसे वह उनकी सतही 
समझ मानते हैं, मोरेस का यह समझना वदतमीजी और वेवकूफी में शामिल माना है कि भारतीय राजनीतित्ञां 
की योग्यता उनके अंग्रेजी व्याकरण और उच्चारण से जाँची जा सकती है। मोरेस के अनुसार यशवंतराव 
चह्णाण की अंग्रेजी टूटी-फूटी है और डी.पी. सिंह नामक एक नेता ब्रेख्यफस्ट' को सही नहीं बोल पाते, 
ब्रेक-फास्ट कहते हैं (भला बताइए ये भारत की राजनीति चलाएँगे?), राजनीतिक विश्लेषण की जगह 
यही सब लिखकर मोरेस ने अपनी अयोग्यता दिखाई है, ऐसा नानपुरिया कहते हैं। 

अंग्रेजीवाले ही कहते हैं. तो ज़रूर दिखाई होगी, हम तो जानते नहीं। किताब हिंदी में होती 
तो शायद जान भी पाते | इतना ज़रूर जानते हैं कि अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाने की यही परिणति होगी | 
अंग्रेजी राजभाषा होगी तो अंग्रेजी बोलने के तरीके से ही आदमी का मूल्यांकन होगा, क्योंकि गैरबराबरी 
बढ़ाने के लिए एक विदेशी भाषा से अधिक उपयुक्त और क्या साधन हो सकता है जिस पर देशी लोगों 
का कभी समान अधिकार नहीं हो सकता। तो सबसे नीचे वे आएँगे जो भारतीय एकता और विश्वबोध 
के वास्ते गाँव-गाँव में अंग्रेजी पढ़ने पर मजबूर किए जा रहे हैं, पर | अपनी मातृभाषा की प्रकृति 
के अनुसार ही बोल पाते हैं, हर प्रदेश में अलग-अलग तरह से | इनमे ऊपर वे आएँगे जो अंग्रेजी बोलते 
तो अपनी पंजाबी, तमिल, मराठी या बंगला की ही तरह होंगे, पर समाज में पैसे और जाति के कारण 
अधिक ताकतवर होंगे। इनसे ऊपर की कोटि के अग्रेजीदाँ वे होंगे जो भारतीय स्कूलों में सही व्याकरण 
सीखकर व्याकरण की दृष्टि से काफी सही मगर विक्टोरिया के जमाने की अंग्रेजी बोलते हैं। उनसे भी 
ऊपर जाने पर सही उच्चारण वालों का राज शुरू होता है। उनमें भो पब्लिक स्कूल वाले नीचे और 
विदेश जाकर अंग्रेजी सीखे लोग ऊपर होंगे। इनसे भी ऊपर होंगे वे जो ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड की तरह 
अंग्रेज बोलते ही नहीं, देखने में भी अंग्रेजों जैसे हैं। उनसे भी ऊपर वे होंगे जो दिखते ही नहीं हैं, 
हैं भी अंग्रेज। मगर ठहरिए, हम तो भारत के बाहर चले गए " 
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राष्ट्रपति संजीव रेडी सितंबर के अंत में एक सप्ताह के लिए मस्क्वा गए धे | गाँधी जयंती वहीं मनाई । 
एक समारोह में राष्ट्रपति ने राष्ट्रभाषा अंग्रेजी में कहा गाँधी ह की सवसे ऊंची हस्तियों में से एक 
थे। (यह तो नहीं बताया कि सबसे ऊँची अन्य कौन हस्तियाँ थी पर यह वता दिया कि गाँधी उनमें 
से सबसे ऊँचे नहीं थे।) आगे कहा : मेरी उनसे 928 में मुलाकात हुई । मैन फैसला किया कि उनके 
पीछे चलूँगा। मैने उनके आंदोलन को अपना समर्थन दिया। मैं उनके साथ जेल गया | उनका आंदोलन 
बहुत बढ़ा “ जब उनकी मृत्यु हुई तो में संविधान सभा की बैठक में था। अत में उन्होंने कहा, 'लउ 
ऐंड नान वाइलेंस' गाँधीजी के गुण थे। कहीं डॉम मोरेस ने सुन तो नहीं लिया कि भारत का राष्ट्रपति 
तेलुगुभाषियों की तरह अंग्रेजी बोलता है और 'लव' को 'लउ' कहता है। द 

सोवियत संघ में राष्ट्रपति रेडी कई जगह महायुद्ध के शहीदों के मजारों पर और ए की समाधि 
पर गए। अब राष्ट्रपति ब्रेजनेव दिसंबर में भारत आएँगे। वह नई दिल्ली में गाँधी की समाधि पर तो 
जाएँगे ही पर हम उन्हें कौन-से शहीदों के किन मजारों पर ले जाएँगे? 

स्वाधीनता संग्राम के शहीदों के कई स्मारक देश भर में यहाँ-वहाँ बने हुए हैं पर शायद किसी 
को राष्ट्रीय दर्जा हासिल नहीं है, नहीं तो विदेशी अतिथियों को ज़रूर वहाँ ले जाया जाता। तो क्या 
यह कोई बुरा ख्याल है कि 947 में आज़ादी मिलने के बाद जो हिंदू-मुस्लिम एक-दूसरे के हाथों 
हलाक हुए थे उनका एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए और विदेशी वहाँ जाएँ तो जाएँ, न जाएँ तो 
न जाएँ, हम ही लोग हो आया करेंगे। 


[दिनमान, संपादकीय, 2 अक्टूबर 980. ऊवे हुए सुखी] 


खाओ पियो राज करो वरना गही छोड़ दो 


यदि अखबारों में छपे कारणों को सही मान लिया जाए तो निष्कर्ष निकलेगा कि संविधान के तीस 
वर्ष में पहली बार किसी राज्यपाल को राष्ट्रपति (यानी मंत्रिमंडल) के आदेश से अपदस्थ किया जाना 
एक लोकतंत्रीय निर्णय है जो कि खानपान और रहन-सहन के “अच्छे, सभ्य और आधुनिक' प्रतिमानां 
पर आँच न आने देने के पक्ष में किया गया है: शराब (जिसके पेसे से अमीर को अमीरतर और गरीव 
को गरीबतर बनाने की राजनीति चलती है) और गोश्त (जिसे पश्चिम का आधुनिकतम समृद्ध वर्ग 
तरकारियों की.रसमयी विविधता के मुकाबले घिसा-पिटा मानने लगा है और गरीब देशों में अपने लिए 
सब्जियों के खेत बनवा रहा है) पिछड़े भारतीयों के लिए ऊँचे जीवन-स्तर के प्रतीक हैं और इन्हें छोड़कर 
चलनेवालों को हम इतने ऊँचे पद पर नहीं बने रहने दे सकते जहाँ से वे जनसाधारण के सामने इनके 
महत्त्व को घटानेवाले आचरण कर सके | हमें कल्पना करनी होगी कि सिगरेट के हर पाकिट पर जहाँ 
खोजकर ही पढ़े जा सकनेवाले महीन अंग्रेजी अक्षरों में लिखा रहता है कि 'सिगरेट पीना स्वास्थ्य के 
लिए हानिकारक है! (जो हिंदी भर जाननेवाली असभ्य जनता न पढ़ पाए तो अच्छा) वहाँ अनुचरी 
राजभाषा हिंदी में डबल अक्षरों में छपा रहेगा कि सिगरेट न पीना नौकरी के लिए हानिकारक है (यों 
भी अंग्रेजी के बिना हिंदी नौकरी कहाँ दिला सकती है) और गाँव-गाँव में भारतीय बच्चों को यह चेतावनी 
पहुँचाई जा रही होगी कि संविधान उन्हें सर्वोच्च पद तक पहुँचने का समान अधिकार तभी देगा जब 
वे भोगविलास के इन प्रतीको को सत्ता का भी प्रतीक मानें--“देखा नही, उस पटवारी का हाल-चला 
था राज्यपाल बनने।”-और कोई यह न समझे कि सर्वोच्च पद पर आसीन नेता का मत यह नहीं 
है। गत मास तमिलनाडु के दौरे में राज्यपाल पटवारी के मांस-मदिराविहीन घर में राष्ट्रपति ने कदम 
तक नहीं रखा “ 
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पपा किया जाए कि जहाँ यह तर्क हास्यास्पद है कि प्रभुदास पटवा गे (7 वर्ष) अपनी विचित्रताओं 
वाका स वहीं इस तक से निकलनेवाले निष्कर्ष इतने गंभीर हैं कि भयानक्र हो 
आह लि पर (जी कि खादी के गिलाफ की बदौलत कुछ कम मोटा नहीं हो जाता) 
सोनेवाले गाँथीवादी काजा विचित्रताएँ हैं--धोती पहनना, सादा जीवन विताना-वे ही जनसाधारण की 
सहजेताए है इन सहजताओ को असभ्य और अनाधुनिक घोषित करनेवाली पूँजीवादी, शोषक 
उपभोक्ता-संस्कृति के खिलाफ मठवासी गाँधीवादियों ने समाज में कोई राजनीति नही की, अपनी निजी 
पवित्रता को सुरक्षित रख (और इतने विशिष्ट और महँगे ढंग से कि जनसाधारण अपने को हीन समझने 
लगे) उन्होंने अपनी गॉधीवादी कीमत बनाए रखी। यह पवित्रता ही उनकी विचित्रता हैं क्योंकि वह 
एक संप्रदाय का ककाडा पाखड वन गई हैं। पर जनसाधारण में आज भी सादा भोजन और प्राकृतिक 
चिकित्सा एक प्रगतिशील आर्थिक-राजनीतिक संस्कृति की संभावना अपने में छिपाए हुए मौजूद है-यह 
शोषण से पैदा खोखली पतनशील संस्कृति के विरुद्ध ही होगी | इस तरह पटवारी की विचित्रताओं का 
उपहास वास्तव में जनसाधारण का उपहास बन जाता है भले ही राज्यपोल जनता से कोसो दूर हों। 

वास्तव में जहाँ तक जीवन-मूल्यों का प्रश्न है, 26 अक्टूबर की रात को तत्कालीन राज्यपाल 
की अनुपस्थिति में कार्यकारी राज्यपाल न्यायमूर्ति इस्माइल के शपथ ग्रहण की तैयारियाँ राजभवन में 
शुरू कर और घर में घुसते ही अचानक वरखास्तगी की चिट्टी थमाकर हमला किया तो ऐसे आदमी 
पर गया है जो जनता से दूर हो चुकने के कारण असहाय हो गया हो और जिसके यहाँ इसी कारण 
जनता के जीवन की कुछ अच्छाइयॉ पाखंड बन चुकी हों, पर है यह उन्हीं जीवन-मूल्यों पर हमला 
जो जनसाधारण के वीच पाखंड नहीं हैं-जीते-जागते, धरती से पैदा शक्तिदायक संस्कार हैं। 

तो भी, राजभवन में सिगरेट न खरीदने, गोश्त न पकाने और तमिलनाडु में लागू मद्यनिषेध का 
उल्लंघन न करने की गँवार हरकतों को अप्रैल '77 में ज.पा. सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल की अद्येग्यताएँ 
बतानेवाले यह छिपाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं कि ऐसे 'विचित्र' आदमी की राजनीति भी विचित्र 
ही थी। जहाँ सबके सब राजनीतिक अपनी नौकरी को दिल्ली की कृपा मान रहे हों, वहाँ एक आदमी 
राज्यपाल के पद को राजनीतिक नियुक्ति नहीं बल्कि राजनीति से परे मान रहा हो, यह विचित्र नहीं 
तो और क्या है। हाँ, उनका यह कहना कि सै निर्विकार हूँ, और इस कार्रवाई के खिलाफ अदालत 
नहीं जाऊँगा. विचित्र नहीं है, क्योंकि आज के गाँधीवादी भविष्य के बारे में सोचकर भी गाँधीवादी 
रह सकते हैं : शायद यह काम औरों के जिम्मे आ पड़ेगा कि संविधान के अनुच्छेद 56 में राज्यपाल 
के कार्यकाल को राष्ट्रपति की कृपा पर जो आश्रित बताया गया हैं उसकी सही व्याख्या के लिए सर्वोच्च 
न्यायालय के पास जाएँ। प्रश्‍न होगा : राष्ट्रपति की कृपा से अकारण ही किसी को वंचित किया जा 
सकता है क्या? जब कृपा का कोई कारण था तो अकृपा का भी होना चाहिए। संविधान कारण बताने 
का दायित्व राष्ट्रपति पर नहीं डालता और रविवार की रात दिल्ली से मद्रास पहुँचे आदेश में यह बताया 
भी नहीं गया था, फिर भी कोई कारण होगा- और वह गोश्त न पकाने और अपने घर में शराब न 
पिलाने की जिद नहीं है, यह स्पष्ट है। वह शुद्ध राजनीतिक कारण होगा-संभवतया यही कि प्रभुदास 
पटवारी किसी पार्टी के विपक्ष या पक्ष में केंद्र की इच्छानुसार कार्रवाई करने को तैयार नहीं किए जा 
सकते होंगे। 

राज्यपाल पद का केंद्र के अनुकूल राजनीतिक उपयोग ।968 में गैरकांग्रेसी सरकारों को गिराने 
के सिलसिले में हुआ था-केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तीनों गैरकांग्रेस-शासित राज्यों में, पहले 
तमिलनाडु में, राज्यपाल-बरखास्तगी का प्रयोग करके संभवतः किक यह जानना चाहता है कि क्या यह 
नयनार और ज्योति वसु के यहाँ भी चलेगा जैसे रामचंद्रन के यहाँ चल गया? 


[दिनमान, संपादकीय, 2 नवंबर ।980. ऊवे हुए मुखी] 
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TTT काका 


हत्यारों के चेहरे 


छविरानी के बाद क्या नवकिशोर 


चे सब बलात्कार की खबरें कहाँ गई? वे एक हल्ले की तरह आई थीं और विक रही थीं। औरतों 
के चेहर छप रहे थे जिनके पीछे रसमयी कहानियाँ थीं। मनोरंजन हो रहा था कि वहाँ दूर उनके साथ 
मनमाना संभोग हो रहा है। ये ख़बरें इस तरह से लिखी जाती थीं कि हर शहरी पाठक को आश्वस्त 
कर दें कि यह हमारे साथ नहीं हो सकता। न तो हम हरिजन हैं, न गाँव की जाति-राजनीति से हमारा 
वास्ता है। हम गाँव सें आकर शहर में बसे भद्र लोग हैं जहाँ जीवन संघर्ष है तो ज़रूर पर एक ही 
वर्ग के भीतर है और एक ही वर्ग में बलात्कार राजनीतिक कार्रवाई नहीं होता : अधिक से अधिक 
दमित यौन वासना का विस्फोट होता हे-और इस बुद्धि में यह भी निहित है कि स्त्री कामोत्तेजन करती 
है तभी बलात्कार का कारण होती है । (इस विषय में हमें सरोज राय के “आखिर क्यों' लेख की प्रतिक्रिया 
में अनेक पुरुषों के पत्र मिले हैं। अगले अंक में हम उन पर टिप्पणी करेंगे-सं.) प्रमाण है अपने 
दैनिक अंग्रेजी के साप्ताहिक स्तंभ में श्री खुशवंत सिंह द्वारा उद्धृत श्रीमती नरगिस दत्त का वाक्य 
जो उन्होंने राज्यसभा में एक सदस्या से कहा था। यह सदस्या खुशवंत सिंह के अनुसार बागपत के 
बलात्कार के विरुद्ध बोल रही थीं। नरगिस ने उनके अनाकर्षक शरीर की ओर लक्ष्य करके कहा : 
आप क्यों फिक्र करती हैं? आपसे बलात्कार करने कोई न आएगा। इसे मन ही मन प्रसन्न होते हुए 
स्तंभकार ने अपनी और नरगिस दत्त की वर्गसंस्कृति की जहालत बताने के लिए नहीं, अपनी समझ 
में नरगिस की सुघराई और हाजिरजवाबी बताने के लिए लिखा था | पर यह न सिफ ऊपर लिखे सोच 
का प्रमाण है बल्कि इस बात का भी कि इस भद्र वर्ग में स्त्री भी बलात्कार में शामिल होती है जैसे 
नरगिस मानो यह कहकर हो रही थीं कि बलात्कार हर स्त्री के साथ थोड़े ही हो सकता है-वह तो 
कुछेक खुशकिस्मत हैं जो इसके लायक होती हैं। यह है इस वर्ग का दो तरफ से उलटा दिमाग : 
एक तरफ से यह कि बलात्कार हमारे यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि वह गरीबों के साथ होता है, दूसरी 
तरफ से यह कि वह हमारे यहाँ होगा तो केवल सुंदर स्त्रियों के साथ होगा। ऐसा मानते हुए हमारा 
मध्यवर्ग यह भूल जाता है कि वास्तव में बलात्कार हत्या के पहले की कार्रवाई है। मुख्य उद्देश्य हत्या 
होता है और अगर स्त्री की हत्या की जा रही हो तो उसके साथ बलात्कार कर देना उस हत्या को 
और अधिक भयानक रूप देने में सहायक होता है जो कि हत्यारों का उद्देश्य है। ओड़िया पत्र प्रगतिवादी 
के संवाददाता नवकिशोर महापात्र की पली छविरानी माहपात्र की 3 अक्टूबर को जो हत्या हुई उस 
पर सारा पढ़ा-लिखा मध्यवर्ग यह देखकर भी चुप है कि बलात्कार और हत्या का आक्रमण केवल 
एकदम दमित लोगों पर नहीं, किसी पर भी हो सकता है। अब नवकिशोर महापात्र की कभी भी हत्या 
हो सकती है यह बात स्पष्ट हो चुकी है । 30 अक्टूबर को जब उनकी पली के हत्यारों ने उनका 
अपहरण किया तब उन्हें उनकी जान लेने की ज़रूरत नहीं दिखी थी | शायद वे समझ रहे थे कि नवकिशोर 
महापात्र के मुँह से जबरदस्ती टेपरिकार्ड किया गया वक्तव्य उन्हें अपराध से बरी करने को काफी है। 
पर अपने बचाव के लिए आज नहीं तो कल उन्हें नवकिशोर महापात्र की मृत्यु भी आवश्यक दिख . 
सकती है। क्या हमारे पास उनकी रक्षा की कोई व्यवस्था है? 
करक से चितरंजन महंती लिखते हैं : 
नवकिशोर महापात्र कटक से निकलनेवाले ओडिया पत्र प्रगतिवादी के बिरड़ी कस्बे में नियुक्त संवाददाता 
हैं। कटक से 24 कि.मी. दूर बिरड़ी एक अच्छा-खासा कस्बा है। ब्लाक का मुख्यालय होने के नाते 
प्रशासन, व राजनेता के गठजोड़ से उसको भत्ता का निर्माण हुआ है। इसी को नवकिशोर 
' महापात्र ने चुनोती दी थी उनके भ्रष्ट का(नामों को उजागर करके । 
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नवकिशोर एक युवा और साहसी व्यक्ति था । किशोरी छविरानी से उसने गाँव के लोगों की अप्रसन्नता 
के बावजूद प्रेम-विवाह किया था और विरड़ी में आ वसा था। छविरानी भी पत्रकार थी। प्रगतिवादी 
में नवकिशोर महापात्र के भेजे कई वृत्तांत छपे जिनमें रासायनिक खाद और सीमेंट के कई घपलों 
का वर्णन था | उसके वाद बाढ़ आई । राहत का पैसा बँटा लेकिन बाढ़ग्रस्त लोगों में कम, अफसरॉ-व्यापारिया 
में अधिक : युवा नवकिशोर ने उसकी भी रपट भेजी। अपने द्वारा भेजे गए इन समाचारों के लिए 
कई वार नवकिशोर को धमिकयों का सामना करना पड़ा। | 

3 अक्टूबर की सुबह को जब वह अपनी पली और बच्चे के साथ कटक के लिए बस अड्डे 
की तरफ जा रहा था कुछ गुंडों ने उन्हें घेर लिया। बाजार से पीटते हुए उन्हें वे एक स्थान पर ले 
गए। वहाँ फिर से पिटाई की गई। छविरानी महापात्र के कान की बालियाँ नांच ली गई और उसके 
साथ अभद्र व्यवहार किया गया। महापात्र के अनुसार वे गुंडे कस्बे के एक व्यापारी राजू दोरा और 
इंका नेता दिवाकर नायक द्वारा भेजे गए थे। अपमानित और भूखे-प्यासे नवकिशोर दंपति को शाम 
के पाँच बजे इस यातना से छुटकारा मिला । 


[दिनमान, संपादकीय, 9 नवंबर 980. असंकलित॥ 


कौमी एकता के लिए 


प्रधानमंत्री के 63वें जन्मदिन 9 नवंबर को कोमी एकता सप्ताह शुरू होने के एक दिन पहले दिल्ली 
का दूरदर्शन तीन-चार नामी-गिरामी लोगों को जमा करके उनके जरिए बताता है कि कौमी एकता के 
लिए सब धर्मो की तरफ उदारता का भाव होना जरूरी हे-शिक्षा ही सही नहीं दी जा रही है। थोड़ी 
देर बाद कल के कार्यक्रम बताते हुए कहा जाता हैं : कल बुधवार है और 8.55 पर आप सबको 
चित्रहार का इंतजार रहेगा। उसकी जगह हम मुहर्रम के अवसर पर एक विशेष रपट दिखाएँगे। 

यह किसी कदर अफसोस और यकीन के साथ कहा जा सकता है कि इस वाक्य को कौमी एकता 
के खिलाफ कार्रवाई बताया जाए तो दूरदर्शनवाले नहीं समझेंगे। उन्हे नहीं मालूम कि उन्होंने मुहर्रम 
की रपट की जिस शैली में सूचना दी है वह मुहर्रम को एक जातीय अवसर माननेवालों के लिए अपमानजनक 
है और एक सरकारी मुँह से दी जाने पर इतनी अपमानजनक है कि वे लोग अपने को एक दूसरे 
दर्जे का नागरिक मानने पर मजबूर होंगे। इस सूचना का असल अर्थ यह निकलता है कि कल यो 
तो हम लोगों. का राष्ट्रीय त्यौहार-सिनेमा के गानों का कार्यक्रम था मगर यह मुहर्रम न जाने कहाँ 
से टपक पड़ी। अब आप मन मसोसकर मुहर्रम देखिए। दूरदर्शन राष्ट्रीय एकता के स्वभावतः विरुद्ध 
व्यावसायिक और अधकचरी जिस संस्कृति का लोकप्रियता के नाम पर पोषण करता रहता है उसे जानते 
हुए यह समझ के परे नहीं रह जाता कि क्यों नहीं सूचना मुहर्रम के परिचय से शुरू हुई और क्यों 
चित्रहार के न दिखाने के मातम से शुरू हुई। तो भी इसने जो चोट पहुँचा दी है वह दुर्भाग्य की बात 
है। सब लोग चित्रहार का बेसब्री से इंतजार नहीं कर रहे थे। कुछ मुहर्रम पर कुछ देखने-सुनने का 
भी इंतजार कर रहे थे। उन्हें चोट पहुँचाई गई है और बताया गया है कि बाकी लोगों द्वारा उनका 
मुहररम एक भरती का बोझ ही माना जाएगा जिसे हम मुसलमानों के हित में दिखाने की कृपा कर 
रहे हैं। 

इस किस्से को यहाँ उठाने का अभिप्राय दूरदर्शन की उतनी आलोचना करना नहीं है जितना एक 
पूरे परिदृश्य में फैले हुए दिमाग की | यही दिमाग राष्ट्रीय एकता के बारे में नवनिर्मित राष्ट्रीय एकता 


च 


परिषद से लेकर के एकता का प्रचार करनेवाले अन्य माध्यमों तक में बार-बार प्रकट होता है | अल्पसंख्यकों 


रचनावली 
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के प्रति उदारता का भाव यह दिमाग कुछ इस तरह प्रकट करता है कि वे एक मजदूरी हैं और यह 
हमारी महानता है कि हम उन्हें उदारता से देख रहे हैं। अल्पसंख्यक शब्द ही एक शुद्ध राजनीतिक 
शब्द है और यदि इसको इसका व्यापक अर्थ लौटाया न जाए तो यह शब्द इस बड़ी सच्चाई को भुलवा 
देता है कि भारत की संस्कृति में कोई अल्पसंख्यक नहीं । सभी ने संख्या के महत्त्व से परे कभी संघर्ष 
और कभी समझौते से, कभी नैतिक और कभी आध्यालिक उद्देश्यों से एक-दूसरे को अपनाया है | तथाकथित 
बहुसंख्यकों की संस्कृति न जाने कितने तथाकधित अल्पसंख्यकों की संस्कृतियों के घात-प्रतिघात से मिलकर 
बनी है और यदि कोई शुद्धतावादी होना चाहता है तो भले ही अनजाने हो, राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध 
है। | परतिज्ञा 
अफसोस है कि राष्ट्रीय एकता सप्ताह में सार्वजनिक सभाओं के लिए जो प्रतिज्ञा नमूने के तौर 
पर गृहमंत्री ने प्रचारित की हैं उनमें इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान का कहीं जिक्र नहीं है। वह केवल 
दो बातों से आतंकित दिखते हैं। एक यह कि देश की स्वाधीनता और अखंडता नष्ट न होने पाए 
और दूसरी यह कि हिंसा न हो : धर्म और भाषा, प्रदेश, राजनीति या अर्थ संबंधी शिकायतें! शांति 
और संविधान के अनुसार सुलझाई जाएँ। हि । 
ये प्रतिज्ञाएँ अत्यंत अधूरी हैं। पर क्यों? परिषद के 53 सदस्यों में शायद बार-बार विचार-विमर्श 
कठिन होगा | यह सोचकर तीन उपसमितियाँ बना दी गई हैं जिसमें से एक स्थायी होगी और सांप्रदायिक 
और अन्य फूट डालनेवालों पर नजर रखेगी। बाकी दो तदर्थ होंगी और सांप्रदायिक उपद्रवों के कारणों 
का पता लगाने के अलावा शिक्षा व्यवस्था में एकता के उद्देश्य से सुधार की योजना बनाएँगी। 4-2 
नवंबर को परिषद की बैठक में लोकदल ने यह कहकर हिस्सा नहीं लिया कि इस परिषद से कोई 
लाभ न होगा। माकपा, अकाली दल, नेशनल कान्फ्रेंस और अ.भा. अन्ना द्रमुक को पार्टी की हैसियत 
से शामिल नहीं किया गया-माकपा-शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्रियों की हैसियत से आए । सिवाय 
एक नई बात के जो कि केंद्र-राज्य मुठभेड़ को लेकर थी, बाकी जो बातें उठाई गई वे करीव-करीव 
वही थीं जो सन्‌ 496 में प्रथम परिषद की स्थापना के समय उठाई गई थीं जैसे इतिहास की नई 
समझ देना आदि-आदि। एक और नई बात जरूर उठी : वर्तमान लोकतंत्रीय व्यवस्था को बदलने की 
बात | यदि इन दोनों को एक-दूसरे से जोड़ लिया जाए-और ये जुड़ी हैं भी-तो दिखाई देगा कि 
| परिषद आज के समय में सबसे अधिक चिंतित है तो केंद्र-राज्य संबंध से ही है जिस पर वर्षों के 
अधूरेपनों के दवाव एकसाथ मिलकर पड़ रहे हैं। 
मोटे तौर से प्रादेशिक असमानता कहकर जिस परिस्थिति को शुरू की चार योजनाओं में आर्थिक 
विकास का एक सामान्य दोष जैसा वता दिया जाता रहा है, वास्तव में वह कुछ संगठित तत्त्वों दारा 
देश की प्राकृतिक संपदा और जनशक्ति के लंबे समय तक जारी शोषण का, देश के भीतर ही साम्राज्य 
और उपनिवेश बनाने की प्रवृत्ति का ही दूसरा नाम है। देखने की वात यह है कि क्या जब किसी 
प्रदेश के लोग अपने यहाँ के लोगों को अपने यहाँ की हाल की संभावनाओं का पूरा लाभ न मिलते 
देखकर दूसरे प्रदेशों के लोगों के प्रति असुविधा का भाव अपने भीतर पाते हैं तो क्या इसी से वे देश 
| की एकता के विरोधी हो जाते हैं? 
| यह लांछन यदि लगाया जाए तो वे ही लगा सकते हैं जो देश की एकता को केंद्र में बैठकर 
| दिल्ली में साकार करना चाहते हैं और जनजीवन में जो आर्थिक रिश्ते एक-दूसरे पर निर्भरता और 
[NN भाइचारा बढ़ा सकते हैं उनकी योजनावद्ध विकास के द्वारा जानबूझकर बनाने की कोशिश नहीं करते। 
| किसी प्रदेश में आलरक्षा की भावना उत्पन्न होना किसी न किसी देशी अतिक्रमण से बचने की 
ही इच्छा है, देश से अलग हो जाने की नही | यदि एक सिरे से सभी प्रादेशिक माँगों को राष्ट्रीय एकता 
का विरोध मान लिया जाए तो फिर हम राष्ट्रीय एकता की बात बहुत अकेले में कर रहे होंगे। राष्ट्रीय 
| एकता मूलतः भारत के लोगों के वीच अपने ऑर्थिक विकास और सांस्कृतिक उन्नयन के लिए एक-दूसर 
| रचनाव' 
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पर निर्भर होने की आवश्यकता पहचानने और पहचनवाने मे ही मजवूत होगी | खेद है कि योजना 
आयोग ने इस उद्देश्य से योजनाओं को अंतरावलंबित नहीं किया है | लाखों भारतीय वड़ी-वड़ी विकाम 
योजनाओं पर निरी दिहाड़ी पर काम करने के लिंए इस देश में यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। उन्हें 
उखड़ेपन की जिंदगी जीने पर मजबूर करके क्या हम कोई सच्ची राष्ट्रीय एकता विकसित कर पागे 
जो नेताओं की नहीं, लोगों की होगी? 


[दिनमान, संपादकीय, 23 नवंवर 980. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे] 


. पुलिस ने हत्या क्यों नहीं की 


भागलपुर की घटनाओं की खवर जानकर एक वरिष्ठ न्यायविद्‌ ने बातचीत में सहसा पूछा कि अजब 
बात है कि पुलिस पहले की तरह मुठभेड़ में डाकुओं का सफाया क्यों नहीं कर रही है और क्यों यह 
तरीका अपना रही है जिसमें पुलिस के जुर्म का निशान रह जाता है-यानी आँख फूटा आदमी और 
उसकी दर्दनाक कहानी । 

सचमुच सवाल यह है कि पुलिस ने सीधे हत्या का रास्ता क्यों नहीं पकड़ा? 

मनमाना कानून बनाकर जिस बड़े पैमाने पर अंगभंग का तरीका अपनाया गया है उसमे संदेह 
होता है कि कहीं यह सिर्फ डकैतों को सजा देने की घटना न होकर किसी अर्थ में बदले की इच्छा 
की अभिव्यक्ति भी न हो। यह स्वयंसिद्ध है कि बिहार के शक्तिमान वर्गों को, जिनमें अवश्य ही परंपरा 
से शासक जातियाँ अधिक होंगी, अंगभंग का अभियान विदित था | और इसमें उनकी अघोषित सहमति 
ही मानी जाएगी। जब उनमें से किसी के प्रिय व्यक्तियों में से एक का अंगभंग हुआ होगा तभी उस 
एक ने अप्रसन्न होकर इन खबरों के बाहर आने में दिलचस्पी ली होगी। इससे यह भी प्रकट होता 
है कि अंगभंग के पीछे मानसिकता यह थी कि जब तक कि राजनीतिक शक्ति से वंचित और इस 
शक्ति को पाने के लिए उत्सुक वर्गों के लोगों के साथ मनमाना कानून लागू करके अत्याचार किया 
जाता रहे तब तक कोई अनुचित बात नहीं है बल्कि उचित ही है, क्योंकि इससे वे राजनीति में भी 
दबे रहेंगे। उचित यह तब नहीं रहेगा जब इनमें से किसी ऐसे व्यक्ति पर अत्याचार हो जाएगा जो 
संरक्षित माना जाता हे और रक्षक वर्ग की राजनीति में सहायक होता है। 

किसी संगठित उग्र आक्रमण के पीछे छिपी मानसिकता-भावावेश में इक्का-दुक्का आक्रमण की 
बात नहीं हो रही है-आक्रमण के शिकार को पूर्णतया नष्ट कर देने की ही होती है पर वैसा करना 
बहुधा संभव नहीं होता। भौतिक रूप से संभव हो भी तो इस शक्ति-प्रदर्शन मे बहुधा यथेष्ठ शक्ति 
संचय नहीं होती। तब फिर आक्रामक मानस को सीधे हत्या से देखने में कुछ कम किंतु वास्तव में 
अधिक उपयोगी रास्ता सूझता है । नासी-शासित हंगरी देश में नाली क पर सुल्तान फावरी निर्देशित 
फिल्म में (लेखक : फेरेंस शांटा) एक वरिष्ठ नात्सी अधिकारी नए नात्सी अफसर को शिक्षा देता है 
कि गोली से मारकर खत्म कर दिए जानेवालों से ज्यादा उपयोगी हमारे लिए वे होंगे जो पराजित होकर 
अपना आत्मसम्मान खोकर जीवन भर हमको सर्वशक्तिमान मानते रहेंगे। आरंभ में जो प्रश्न पूछा गया 
है कि पुलिस ने सीधे हत्या का रास्ता क्यों नहीं पकड़ा, उसके पीछे सिर्फ यही मानसिकता काम कर 

रही हो जिसका ऊपर वर्णन किया गया तो आश्चर्य नहीं होगा। 

यदि इन सब लोगों को जिनका अंगभंग किया गया हैं, एक सिरे से मार ही डाली जाता तो मार 

डालने का इरादा तो पूरा हो जाता किंतु फिर इरादे का कोई प्रमाण लोगों को आतंकित करने के लिए 
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वचा नहीं रहता। इसलिए केवल अंगभंग करके छोड़ देना अधिक उपयोगी है ऐसा मानकर अगभंग 
करनेवाले ने इसी को अपना कार्यक्रम बनाया होगा। तो भी है यह हत्या की मानसिकता का एक हिस्सा | 
यह मानसिकता यदि तत्काल सुधारी, सँभाली और बदली नहीं गई तो विहार में जातियों के आपसी 
तनाव को देखते हुए विकृत होकर यह भयंकर अराजकता फैलाने का कारण बन सकती है। ज़रूरत 
जल्दी कार्रवाई करने की है और एकमात्र कार्रवाई जिसका कोई अर्थ होगा वह कई स्तरों पर ही होगी। 
अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण से इनकार और पुलिस को जनता के एक वर्ग के साथ मिलकर 
जनता के दूसरे वर्गों को मारने का नया राजनीतिक अधिकार एकत्र करने से रोकना इस कार्रवाई के 
मुख्य पहलू हो सकते हैं। जहाँ तक जनसाधारण का प्रशन है, वे कभी भी लंबे समय तक इस मोह 
में नहीं पड़े रह सकते कि यदि हम पुलिस और प्रशासन को जब जिसे चाहें अपराधी घोषित करके 
उसकी हत्या या अंगभंग करने का अधिकार दे देंगे तो हम हमेशा के लिए सुरक्षित बने रहेंगे। यह 
मोह अपेक्षया सम्पन्न वर्ग की चीज है। बाकी लोग यदि मनमाने कानून के सिद्धांत को स्वीकृति देते 
प्रतीत होते हैं तो निस्संदेह केवल भय और हताशा के कारण। यदि बिहार का सामाजिक-राजनीतिक 
मानस एक ओर इस मिथ्या मोह को और दूसरी ओरं इस हताशा को बनाए रखता है तो कहना पड़ेगा 
कि वह अपराधी गिरोहों के भीतरी संघर्ष, उनके राजनीतिक संरक्षकों के आपसी मतभेद और पुलिस 
की बढ़ती हुई अधिकार-लिप्सा इन तीनों के फेर में अपने को इतना छिन्न-भिन्न कर लेगा कि आनेवाली 
पीढ़ियाँ आज के नेताओं को कभी क्षमा नहीं कर सकेंगी। 


[दिनमान, 4 दिसंबर, 980. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


दो शब्द और 


क्या? फिर वही भागलपुर! 


भागलपुर की आँखें खोल देनेवाली घटनाओं पर हरे राम हरे राम करके भारतीय दिमाग चुप हो जाने 
की तैयारी कर रहा है। हर बार जब समय उसे उसकी सभ्यता का कोई पतित रूप दिखाता है तो 
वह आला की शुद्धि के लिए कुछ देर कई तरह की आवाज़ पैदा करके इसी तरह चुप हो जाने लगता 
है (कितनी देर, यह इस पर निर्भर है कि मामले को कब तक भावुक और चटपटा रखा जा सकता 
है-बिक्री या वोट के खयाल से) और एक और अत्याचार को मौन मान्यता मिल जाती है। इस बार 
भागलपुर ने जनसाधारण को राज्य के बीच शक्ति-असंतुलन का जो रूप दिखाया है वह अत्याचार की 
बढ़ती हुई मान्यता के एक ऐसे चरण का है कि जिसके बाद समाज में शक्ति के असंतुलन का परिमाण 
बढ़ते ही समाज की रचना में एक गुणात्मक परिवर्तन आ जाएगा | यदि इस बार भी भारतीय आत्मा 
मौन में जा डूबी तो वह दिन दूर नहीं जबकि जिनके पास जाति, जमीन और बंदूक की शक्ति है वे 
अपने-अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए खुलेआम अपने स्थानीय संगठन बनाएँगे और हिंसा का आतंक 
उनका साधन होगा। 
वे राजनीतिको को मदद पहुँचाने के बदले में उनका संरक्षण आजं भी माँगते हैं। पर तब यह 
संरक्षण देना कोई छिपाने की बात नहीं, राजनीति की एक घोषित शैली बन जाएगी। कानून और पुलिस 
का इस्तेमाल कभी अपने जैसे गिरोहों के सम्मिलित हित में और कभी एक-दूसरे के खिलाफ करते 
हुए वे उस हद तक जल्दी ही जा पहुँचेंगे जहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के खिलाफ गिरोहो की हिंसा 
इस्तेमाल करना इस सिलसिले का स्वाभाविक नतीजा होगा। ये जिसको असहमत पाते रहे हैं, अभी 
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तक उसको और के घरवार को जलाते और वहू-वेटी को बेइज्जत करते रहे हे पर अब उसकी 
आँख निकाल लिया करेंगे, हाथ-पाँव काट दिया करेंगे या माथे पर अपनी मौज में निर्धारित कलंक 
की परिभाषा दागकर छोड़ दिया करेंगे न्याय उनके हाथ में होगा और मान लो कि संविधान बदलता 
है और न्यायाधीश निर्वाचित होने लगते हैं तो उनका निर्वाचन भी वे ही मतदाता के सीने पर पिस्तील 
रखकर कराएँगे जैसे अभी तक कहीं-कहीं जनप्रतिनिधियों को कराते रहे हैं | समाज शक्तिहीन और शक्तिवान 
दो हिस्सों में यों ही बँटा हुआ है-पर तब शक्तिवान अनेक हिस्सों में बँट जाएँगे और उनके हिस्सों 
के आतंक से बचने के लिए शक्तिहीन भी आश्रितों और पापियों के समूहों में बँटेंगे | 

यह कोई भविष्यवाणी नहीं है; यदि समाज के किसी वर्ग से कानून अपने हाथ में लेने में किसी 
सरकार द्वारा खुलेआम साझेदारी की जाती है. जैसी बिहार में हो रही है तो उसकी तार्किक परिणति 
का ही यह वर्णन है। इस परिणति का पतनोन्मुख रास्ता बदलने का यही वक्त है बल्कि कहना चाहिए 
कि अभी वक्त है। मगर हम तो चुप होने लगे हैं। 

यहाँ अखबारों की बात नहीं हो रही है। उन्होंने तो, और खासकर के इमरजेंसी के बाद लिखने 

की आजादी का इस्तेमाल करने को उद्यतं नई पत्रिकाओं ने 3 वर्ष के गैरकांग्रेस शासन के दौरान सामाजिक 
पतन की प्रत्येक घटना को मनोरंजन का-क्रूर और अश्लील मनोरंजन का-विषय बनाया । उन्होंने अपने 
व्यावसायिक संसार की राजनीतिक संस्कृति को आगे बढ़ाया जैसे उनकी सहोदरा व्यावसायिक फिल्में 
बहुत पहले से कर रही थीं--इनमें लोग असहाय और किसी दयावान गुंडे द्वारा किसी निर्दय गुंडे के 
अत्याचार से रक्षित होते हैं; राजनीति की कोई संस्था या प्रशासन की कोई शाखा-विशेष रूप से पुलिस-कभी 
जनता की रक्षा करती नहीं दिखाई जाती। इस संस्कृति में पुलिस या तो बहुधा अपराधियों की मदद 
से हो अपराध पकड़ती है या गुंडों द्वारा उसके पकड़े जाने के बाद उपस्थित होती है और अपराधी 
को दंड़ काननू से नहीं, संयोग या ईश्वर की इच्छा से मिलता है। '77-79 के बीच इस तरह की 
सनसनी और मनोरंजन की अश्लील पत्रकारिता (जिसका पर्दाफाश हम इसी वर्ष 3-9 फरवरी के अंक 
में प्रकाशित कर चुके हैं) बलात्कार की हुई औरतों की तसवीरों के जरिए सुरक्षित वर्ग के, या अपने 
को सुरक्षित वर्ग में शामिल देखना चाहनेवाले निचले वर्ग के पाठकों को बताती थीं कि ये औरतें तुम्हारे 
वर्ग की नहीं हैं-वास्तव में तुम्हारे वर्ग के ही कुछ ऐसे लोगों ने जो यह कर सकने में समर्थ हैं (इसलिए 
तुम्हारे मुकाबले घटिया भी हैं), इनका यह हाल किया है | डरो मत | और देखो इससे यह भी तो साबित 
हो रहा है कि वे देहाती हैं और तुम आधुनिक हो; जबकि उनकी निर्भयता तुमको सहारा देती है तुम 
उनसे अलग और श्रेष्ठ दिखाई देते हो--अपनी अंग्रेजियत पर गर्व करो। एक औरत की नंगी लाश 
की मानो सीने पर खड़े पुलिसमैनों सहित तसवीर छापकर पत्रकारिता ने मध्यवर्गीय पाठकों को वताया 
था कि एक और सुरक्षित वर्ग-पुलिस-भी तुम्हारे साथ है बशर्ते कि तुम उसे यह याद दिलाने की 
कोशिश न करो कि सिवाय आलरक्षा के वास्ते किसी को गोली मारने का अधिकार तुमने उसे नहीं 
दिया है। और फिर कुछ रेजगारी खबरें--जैसे यह कि अमुक कस्बे में एक चोर पकड़ा गया और उमे 
मुँह काला कर गधे पर बिठा शहर में घुमाया गया-वताती थीं कि लोग 'जागरूक' हो रहे हैं और 
उनकी जागृति का नेतृत्व स्थानीय पुलिस कर रही है। कहे अर 

उस वक्त किसी आधुनिकतापसंद ने यह नहीं पूछा था कि किसी व्यक्ति रा शरीर के साथ कानून 
के अधीन एक न्यायसम्मत निर्णय हुए बिना किसी तरह के उल्लंघन की कार्रवाई नहीं की जा सकती 
और सजा के वैसे निर्णय की अवस्था में भी वह कार्रवाई सिर्फ कानून द्वारा स्वीकृत किसी संस्था के 
माध्यम से ही हो सकती है। व 

पत्रकारों को यह सही और अच्छी सलाह देते हुए कि वे भागलपुर की घटनाओं को सनसनी का 
मामला न बनाएँ रेडियो, टेलीविजन ames फिल्म मंत्री श्री वसंत साठे ने कहा है कि ऐसा करने से पुलिस 
का मनोबल गिर जाएगा। कहीं वह जल्दी में तो ऐसा नहीं कह गए या कहीं भूल से ऐसा नहीं छप 
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गया? पुलिस का मनोबल नहीं जनता का मनावल गिर जाएगा, ऐसा कहना चाहिए था। प्रधानमंत्री 
ने भागलपुर की घटनाओं के लिए पुलिस के ही नहीं, गाँववालों के भी मानसिक पतन से चिंता प्रकट 
की है, यह सूचनामंत्री ने पढ़ा ही होगा। भागलपुर की घटनाओं का करुणा और क्रोध दिलानेवाला 
इस्तेमाल करके अखबार को चटपटा बनाने की भर्सना श्री साठ का हा तरह हर समझदार आदमी 
करेगा, लेकिन रेडियो-टेलीविजन जैसे अपार शक्तिशाली माध्यमों से एस गैरकानूनी कामो को जिनके 
न करने की प्रधानमंत्री ने पुलिस को चेतावनी दी है, समाज और देश का आज़ाद के लिए घातक 
बताने का काम अभी तक नहीं शुरू किया गया है | सनसनी फैलाना बुरा हैं, यह कहकर राशना फैलाने 
से परहेज कर जाना, यह तो कोई नीति नहीं हुई-एक चुनौती से भागना ही हुआ। 


[दिनमान, संपादकीय, 28 दिसंबर 980. असंकलित] 


क्या हम भविष्य को देख रहे हैं 


पिछले वर्ष का जायजा लेने की एक प्रथा चली हुई है | आम तौर से जनवरी से दिसंबर तक की घटनाओं 
का ब्यौरा थोड़े-वहुत विश्लेषण के साथ कर देना काफी समझा जाता ह। बहुत हुआ तो बीतते वर्ष 
की तुलना उसके पहले बीते हुए वर्ष से कर दी जाती है। मगर ये तरकाब इस वक्त बकार पड़ गई 
हैं। जो वर्ष अभी बीता उसका बीतना कुछ ऐसा था कि उसने यह भ्रांति तोड़कर रख दी है कि' हम 
केवल गए वर्ष की समीक्षा करके समय के वीतने को समझ सकते ह। जा नहा ही देखना चाहते हैं उनको 
भी इस वर्ष ने दिखला दिया है कि जो बड़े समाज-विरोधी परिवर्तन हो रहे हैं उनकी शुरुआत कई 
बरस पहले हो चुकी थी और उसकी अब तक की यात्रा में उतार-चढ़ाव भले ही आए हों, दिशा नहीं 
बदली है। 

4977 के आम चुनाव से लेकर 980 के आम चुनाव के बीच समाज में जो कुछ हुआ वह 
एक उत्तार-चढ़ाव हीं था। वह पतन की दिशा में जाते हुए समाज को रास्ते में थोड़ी देर रोक लेने 
का उपक्रम था, जिसके चलते सिद्धांततः यह संभव माना गया था कि राजनीतिक संगठन के संकट 
को हल अर्थात्‌ एक जनाधारयुक्त लोकतंत्रीय संगठन बनाने की ज़रूरत को पूरा कर लिया जाएगा 
पर सन्‌ 980 जिसकी शुरुआत इस उम्मीद से हुई थी कि अव सब कुछ तेजी से आदर्श ही जाएगा 
इस स्वर पर क्यों निलंबित हुआ हे कि कोई जादू की छड़ी नहीं होती? इसीलिए कि सन्‌ ॥980 ने 
जो-जो संकट दिखाए हैं वे 977, 978 और 979 की अधूरी प्रक्रिया से होकर ही गुजरे हं आर 
बिकटतर दिख रहे हैं तो इसलिए कि उन्होंने नई मोर्चेबंदी कर ली हे | ।977-79 में कांग्रेस के वचस्व 
के टूटने के बाद भूमि और जाति स शक्ति प्राप्त करनेवाले वर्गों ने शक्ति-केंद्र का एक नया संतुलन 
बनाया था, जिसके चलते उसके विरोध और समर्थन में समाज के भीतर संघर्ष हुआ और मध्य जातिया 
के पॉव तले दबे हरिजनों के उठने की वारी आई यह जानकर उन्हें कुचला गया जबकि समाज का 
नई दिशा देने के लिए यह आवश्यक होता कि मध्य जातियाँ और दलित वर्ग एक ही व्यापक उद्देश्य 
मे एक होते और वह उद्देश्य अर्थव्यवस्था में विदेशी पूँजी और प्रौद्योगिकी सें जनमी हुई पराधीनता 
को मिटाना होता | वास्तव में वे एक नहीं हुए। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक नया राजनीतिक संगठन 

नहीं किया, बल्कि सारा समय इस बहस में खर्च किया कि एक नई अर्थव्यवस्था क्या होगी और उस 
बहस को आगे बढ़ाने लायक इच्छा जनता में पीछे नहीं छोड़ा। जो वर्ष अभी बीता हे उसमें विदेशी 


पूँजी और सहयोग को वृद्धि और देसी उत्पादन क्षमता और निर्यात सामर्थ्य में कमी के लक्षण दिखाई 
> 
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दिए हैं जिनको प. निर्विवाद स्वीकार कर लिया जा रहा हे । उधर अंतरराष्ट्रीय क्षत्र में पश्‍चिमेशिया 
में बड़ी शक्तियों के आ बैठने से भारत के लिए दोनों में किसी एक के प्रति अधिक अनुकूल होने 
का विकल्प ही वचा दिखाई देने लगा है। 980 के पहले के दो-तीन वर्षों में विदेश नीति में 
जो कुछ हुआ था वह मूलतः इसी परिणति की ओर ले जानेवाला था | यह नारा कि हम सतह पर 
गुटनिरपेक्ष तो रहेंगे कितु एक ओर जो झुकाव कुछ ज्यादा हो गया है उसे कुछ कम कर देंगे, एक 
नई नीति नहीं नेहरू की पुरानी संतुलन शैली का ही एक नया रूप था! वह भारत को स्वतंत्र 
निर्णय ले सकनेवाली एक एशियाई शक्ति बनाने की ओर नहीं ले जाता था; भारत में कुछ मोवियत- 
“विरोधियों को और दुनिया में अमेरिकियों और उनके साथियों को एक अम्धष्ट-मा भरोसा ही दिलाता 
था कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। आज आर्थिक नीतियों के चलते सहायता और व्यापार के क्षेत्र 
में तथा विदेशी नीति के चलते अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में भारत इस समय एक घिरे हुए देश 
का रूप धारण कर चुका है। अव यह हमारे ऊपर है कि हम अपने इस वेराव को अपने पड़ोसी 
से मुठभेड़ का खतरा बताकर लोगों को इस घेराव को देखने न दें और हमारे भीतर जिस तरह की 
सतर्कता और स्वतंत्रता की इच्छा उदित होनी चाहिए उसकी जगह एंक पड़ोसी से शंका और तनाव 
की स्थिति पैदा कर दें; या फिर यह समझकर कि अंत में बड़ी शक्तियों के घेराव से कोई एक बड़ी 
शक्ति हमें मुक्त नहीं करना चाहेगी क्योंकि दोनों के हित कभी भी किसी विशेष परिस्थिति में एक 
जगह (यानी भारत को दबाए रखने में) सन्निहित हो जा सकते हैं, हम यह स्वीकार करें कि आनेवाले 
वर्षो में विदेशी घुसपैठ या प्रभाव या आक्रमण से हमें अंततः हम ही वचाएँगे। पर किस तरह के 
हम? 

यहं कह देना आसान है कि अंततः हम अपनी रक्षा आप ही करेंगे। किंतु सहज भाव से यह 
बात हमारी जबान पर जब आती है तो वास्तव में हम यह कह रहे होते हैं कि हमारी रक्षा हमारी 
सेना करेगी और अगर खुलकर नहीं तो मन ही मन यह भी कह रहे होते हैं कि वह हमारी रक्षा करेगी, 
क्योंकि उसे इसके पैसे दिए जाते हैं। सन्‌ 962 के चीन-भारत संघर्ष में जब सैनिकों को झटपट मोर्चे 
पर पहुँचाया जाने लगा था तो उन्हें मिठाई के डिब्बे देनेवालों की भीड़ लग गई थी। आशय यह था 
कि हमारा काम सिर्फ मिठाई देने तक ही सीमित रहने दो, यह आसान है। या फिर हमें हवाई हमले 
से बचने के लिए खाइयाँ खुदवाने या दीवारें उठवाने में जितना मुनाफा कमाया जा सकता है, कमाने 
दो। तब भी भारतीय समाज बुरी तरह बिखरा हुआ था और राष्ट्रीय एकता के ठीक विरुद्ध जानेवाले 
प्रतिगामी विचार और न्यस्त स्वार्थ जगह-जगह जीवित थे और पनप रहे थे। प्रादेशिक असमानता ऊर्जा 
साधन, भाषा और सीमा के झगड़ों के रूप में बार-बार प्रकट हो रही थी। एकाएक चीनी आक्रमण 
के साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता परिषद यह कहकर स्थगित हो गई कि अब आक्रमण के कारण एकता 
हो गई है। उस समय राष्ट्र के कर्णधारो ने उसी एकता को सुविधाजनक माना था जिसमें खतरे के 
कारण एक होनेवाले लोगों को असमानता और अन्याय की चिंताओं से खतरे के कारण दूर रखा जा 
सकता है और सत्तारूढ़ वर्ग को और अधिक समय तक सत्तारूढ़ रहने का जनता की वास्तविक ड्च्छा 
से निरपेक्ष अधिकारी बताया जा सकता है | आज जिस तरह का खतरा भारत के इर्द-गिर्द है वह अवश्य 
चीन के आक्रमण जैसा नहीं है पर शायद किसी ठोस घटना यानी भारत की सीमा में प्रत्यक्ष अतिक्रमण 
के रूप में प्रकट होने पर यह ख़तरा एक बार फिर भारत की जनता को भारत के लिए एक कर 
देगा-और शायद आगे भी बार-बार ऐसे ही दुर्दिन आने पर जनता अपना दुःख भूलकर देश के लिए 
एक होगी-किंतु आशा में पड़े रहकर हम यदि एक ऐतिहासिक चेतावनी को भूल जाएँ तो अनर्थ ही 
अनर्थ होना बच रहेगा। वह यह है कि एक युद्ध से दूसरे युद्ध के वीच में यदि समाज के भीतर कुछ 
लोग दूसरे के गुलाम बन जाते हैं तो उसी वीच चाहे राष्ट्र कितना ही विशाल और एक छत्राधीन क्यों 
न हो जाए दूसरे युद्ध के समय की राष्ट्रीय एकता की भावना वह नहीं होती जो स्वाभिमानी और 
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स्वतंत्रचेता नागरिकों के राष्ट्र में होनी चाहिए। 
समाज के भीतर छोटे-छोटे शक्ति-केंद्रों के उदित होने की प्रक्रिया जिनका मिलजुल करके राष्ट्र 
की उन्नति या समाज में समतावादी और न्यायवादी परिवर्तन से कोई ताल्लुक नहीं वनता हे, हम पिछले 
7 वर्षा के दौर में देखते आए हैं। अब यह उस जगह पहुँच गई है जहाँ प्रशासन का शक्ति-केंद्र भी 
खंडित होकर कई शक्ति-केंद्रो में बँटना चाह रहा ह। पुलिस और नौकरशाही इस इच्छा में सबसे आगे 
हैं। इन्होने शुरुआत अपने साथियों के काम की परिस्थितियों और वेतन आदि को सुधारने की माँग 
लेकर की थी। अब इनकी मॉग इतनी ही नहीं रह गई है क्योंकि इस वीच इनका राजनीतिक दुरुपयोग 
बढ़ा है और ये उस दुरुपयोग में साझी बनाए गए है। अब ल॑ राजनीतिक निर्णयों को केवल अपनी 
चतुराई और भितरघात से प्रभावित करने से ही संतुष्ट नहीं हैं, इस काम में जन-समर्थन भी चाहने 
लगे हैं| यह बात और है कि ये दोनों समान रूप से खुलकर ऐसा नहीं करते | अभा कवल पुलिस 
को ही ऐसा कहने की हिम्मत हो रही है और उसे शह मिलने का एक और कारण भी है। पिछले 
कई वर्षों में सांप्रदायिक दंगा या अकाल या दुर्घटना, किसी भी सामाजिक संकट के समय जनता और 
सरकार के बीच में कड़ी जनता के कोई प्रतिनिधि नहीं बने, प्रशासन के प्रतिनिधि ही बने। प्रशासन 
के प्रतिनिधि ही सरकार के सच्चे और साधिकार प्रतिनिधि हैं, ऐसा भाव लगातार जनता के मन में 
बैठता गया है) जिन राजनीतिकों की खुशामद और सेवा किन्ही लोगों ने इस आशा से की है कि वे 
सरकार के किसी एक निर्णय को उनके अनुकूल बना देंगे, उन्होंने भी राजनीतिकों को सरकार का प्रतिनिधि 
नहीं, केवल उसका उपभोक्ता माना है-वह उपभोक्ता जो अपने अनधिकारी हिस्से में से थोड़ा-सा कुछ 
उन्हे जरूर दे सकता होगा | राजनीतिक से यह रिश्ता अपने अधिकारों के प्रति स्वयं उदासीन होते जाने 
की प्रक्रिया जनता में शुरू करता है, और सत्ता के केंद्रीकरण की प्रक्रिया राजनीति में। ऐसा समाज 
जिसके नागरिक भूल चुके हों कि निर्वाचित प्रतिनिधियों से उनका रिश्ता दाता और मंगते का नहीं 
है और जो अपने निर्वाचित प्रतिनिधि से उस चुनाव घोषणापत्र का पालन करवाने की शक्ति खो चुके 
हैं, एक टूटा हुआ गुलाम समाज होगा | ऊपर से यदि वह स्थानीय शक्ति-केंद्रों के आपसी विविध गठबंधनों 
से उत्पन्न छोटे-छोटे साम्राज्यो में बँट जाए तो टूटा हुआ नहीं विखरा हुआ भी होगा और गुलामी ही 
नहीं गुलामी में आनंद उठानेवाला भी होगा। क्योंकि वही व्यापक गुलामी उन छोटे-छोटे साम्राज्यों को 
बनाए रख सकती है। 
इस भीतरी खतरे के बारे में बहुत कहा नहीं जा रहा है, शायद इसलिए कि कहने से डर लगता 
हे और खतरे की शक्ल एकाएक सामने दिखाई देने लगती है। वह न दिखाई दे तभी तक आराम 
से सुविधा की स्थिति में बैठा हुआ वर्ग एक विशाल राष्ट्रीय एकता की बात उसी पिटी-पिटाई, खोखली 
और पाखंडी भाषा में करता रह सकता है जिसमें वह दो दशक से करता आ रहा है। राष्ट्रीय एकता 
के एक नए अर्थ को समझने की ज़रूरत वह नहीं मानना चाहता। पर यह ज़रूरत वह मानेगा तब 
जबकि राष्ट्र की आंतरिक शक्ति को छोटे-छोटे साम्राज्यों में -थोडा और बिखर जाने देने के बाद वह 
पाएगा कि अब कानून अपने हाथ में लेकर मनुष्यों के जीवन और व्यक्तित्व से मनमाना खिलवाड़ करने 
की घटनाएँ उसके सुरक्षित संप्रदाय के भीतर भी होने लगी हैं। पर जब आँखें खुलने का इतना बड़ा 
क्षण आएगा तब क्या कुछ सुधारा जा सकेगा या कुछ किया जा सकेगा सिवाय तमाम बिखरावों और 
टूट का एक मोटे और भारी सर्वसत्तावादी कंबल के नीचे ढाँक देने में सहायक होने के? और वह 
उपाय भी क्या चल पाएगा? क्या भारत से भी बड़ी सामरिक और आर्थिक शक्तियाँ कंबल के नीचे 
ढुँके भारत को दवोच लेने में और अधिक आतुर और समर्थ नहीं हो जाएँगी? और वह भी बहुत 
| शीघ्र ?--आज दुनिया के पास बहुत कम समय है। 
। „मालूम नहीं कि यह जो लिखा गया है पिछले साल का कोई जायजा हुआ कि नहीं। हो सकता 
| । है कि यह केवल एक ऐसी गुहार हो जिसके पीछे भविष्य के लिए एक डर छिपा हुआ है। इसलिए 
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यह भी हो सकता है ह जो इस डर से चिंतित नहीं हैं अपने को सुरक्षित अनुभव करनेवाले ऐसे वर्म 
इसे व्यर्थ बताएँ । किंतु यह समाज में अन्याय और अत्याचार के कई वर्षा से धीरे-धीरे बढ़ते रहने 
का जायजा अवश्य है | एक शोषणमूलक रिश्ता यथेष्ट प्रतिरोध न पाने पर बढ़कर गुणात्मक रूप से 
एक अधिक अन्यायमूलक और उग्रतर रिश्ता बनता है और उसका यथेष्ट प्रतिरोध या तो एक समझौता 
बन जाता हे या शोषण की उग्रता की एक आत्मघाती प्रतिक्रिया । इसलिए समाज के भीतरी खतरे 
को हर वार एक नया खतरा मानना चाहिए और पुराने खतरे की एक पैदावार भी। 

सन्‌ 980 की विशेषता यह है कि उसने राजनीतिक संगठन को जनाधार से प्रायः बिलकुल अलग 
और राज्य की शक्ति अथवा उसकी जूठन पर प्रायः विलकुल निर्भर हो जाने के नए खतरे का चित्र 
विदेशी घेराव के संदर्भ में उपस्थित किया है | छोटे से लेकर बड़े तक अनेक शक्ति-प्रदर्शनो के आंदोलन 
जो ॥977 से लेकर अब तक हुए हैं, राजनीतिक संगठनों के जाये आंदोलन नहीं थे। न ऐसे आंदोलनों 
में जाकर जुड़ने पर राजनीतिक संगठनों ने उनसे कोई गर्भ धारण किया। ऐसे बाँझ राजनीतिक संगठनों 
के लिए जनता सिवाय एक मतदाता के शायद और कुछ नहीं रह गई है। जनता का निर्णय केवल 
वोट तक सीमित कर देना भी एक कारण है कि जनता कई खानों में बँटकर अलग-अलग खानों के 
स्वार्था के लिए आंदोलन कर रही है। अगर राष्ट्रीय एकता का कोई सही मतलब हो सकता है तो 
एक समतामूलक समाज की रचना के लिए एकता ही होगा। सीमाओं पर अतिक्रमण के समय देश 
एक होता है पर व्यापक जन-समाज देश में अन्याय और असमता की रक्षा के लिए एक नहीं होता। 
वह इस उद्देश्य से एक होगा कि देश की सीमा के साथ-साथ उन मूल्यों की भी रक्षा कर सके जो 
स्वतंत्रता से उत्पन्न हैं और देश के भीतर स्वतंत्रता की सीमाओं को फेलाते हैं। 980 से यदि हम 
भविष्य को थोड़-बहुत भी देख पाएँगे तो आज निःसंदेह स्वीकार करेंगे कि केवल सीमाओं की रक्षा 
करने के लिए होनेवाली राष्ट्रीय एकता आज बहुत नाकाफी हो चुकी है। विदेशी आर्थिक, राजनीतिक 
और सामरिक खतरों से बचने की इच्छा और समाज को स्वस्थ समतामूलक और शोषणमुक्त कर्म से 
समृद्ध करने की आकांक्षा के बिना किसी राष्ट्र की वास्तविक एकता जो कि आंतरिक स्वाधीनता का 
ही दूसरा नाम है, आज के विश्व शक्ति-व्यापार में सुरक्षित नहीं रह सकती। 


[दिनमान, 4 जनवरी 498. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


यह भी सही है, वह भी सही है 


26 जनवरी के एक दिन पहले राष्ट्रपति एक संदेश प्रसारित किया करते हैं। राष्ट्रपति के पास वास्तविक 
नीति-निर्णायक अधिकार नहीं होते : राज्य के अध्यक्ष की नैतिक प्रतिष्ठा ही उनकी शक्ति है। इस संदेश 
के बारे में मान लिया जाता है कि यह सरकार के किसी वक्तव्य की तरह नहीं बल्कि उससे ऊपर 
एक राष्ट्रीय विचार होगा, काल के जिस क्षण में भारत आ पहुँचा है उससे आगे देखने की दृष्टि देगा 
और उन मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा करेगा जो भारतीयों के संवैधानिक संकल्प का आधार हैं । इस बार राष्ट्रपति 
का संदेश निराश करता है। वह कोई ऐसी बात नहीं कहता जो आगे की ओर देखने की दृष्टि दे। 
वह सरकार की ही तरह भीतर आंदोलनों और बाहर सामरिक खतरों का जिक्र सिर्फ यह कहने के 
लिए करता है कि आंदोलन बंद हों और सेना तथा जनता मिलकर संकट के मुकाबले के लिए तैयार 
हो जाएँ। इन दो बातों से हटकर जहाँ वह कुछ कहता भी है वहाँ पिटा-पिटाया दीखता है--अलबत्ता 
एक अजब तरीके से यह एहसास भी उसमें झलकता है कि शायद जो कहा जा रहा है वह पिट चुका 
है और असलियत को कहीं न कहीं थोड़ा-सा छूकर यह जाहिर करना जरूरी है कि वह बिलकुल पिटी-पिटाई 
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बात नहीं कह रहा है। लीन मे जे र 
असे एक जगह कहा गया है कि आजादी के बाद लोकतंत्र न हमारी जनान म जड जमा ला 
हे और मतदाता जनहित के मामलों को लेकर दिन-प्रतिदिन मुखर होते जाते रह है| थाडा ही देर वाद 
यह वाक्य पढ़ने को मिलता है कि ऐसे समय जबकि देश के सामने अनेक कटिनाइयाँ खड़ी हैं राजनीतिक 
दलों को उद्योगों में अशांति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और देश के आर्थिक पुनरुद्धर में संपूर्ण सहयोग 
की प्रतिज्ञा करके सार्थक योगदान देना चाहिए | एक बात सही है, दूसरी बात पहली क तक का उलटकर 
रख देती है। पर कह दोनों बातें दी गई हैं। शायद इस उम्मीद में कि इससे वक्तव्य व पड़ जाएगी | 
असल में इन दोनों बातों में से पहली तो 3 दिसंबर 929 के इस संकल्प की परिणति है कि भारत 
पूर्ण स्वाधीन हो और 26 जनवरी हमारा स्वाधीनता दिवस हो और दूसरी उस सोच की कि जिससे 
26 जनवरी को अब उस रूप में कोई याद नहीं करता-संकल्प का नहीं, सत्ता-प्राप्ति का दिन 
५5 अगस्त स्वाधीनता दिवस बन गया है : जनता के संकल्प को गणतंत्र दिवस के रूप में राजकीय 
शक्ति के प्रदर्शन का आइंबर बना दिया गया है। 
और भी : हमें अपनी आज़ादी को अधिक सारवान्‌ बनाना होगा ताकि बहुमत के लिए जो हद 
से ज्यादा गरीब है, वह और अधिक अर्थमय हो सके। (अंग्रेजी के मूल मजमून का शाब्दिक अनुवाद 
किया जाता है गरीबी की रेखा के नीचे क्योंकि यह हद से ज्यादा गरीब जितना भयंकर नहीं लगता |) 
आज हमारे जैसे हर विकासशील लोकतंत्र को चुनौती है कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय 
का मेल कैसे हो। आगे कहते हैं : यह (मेल) सब वर्गों के अथक सहयोग के बिना सरकार से पूरा 
नहीं हो सकता। एवं : अतीत के छूटे इन अवसरों को पकड़ पाने के लिए व्यग्र विकासशील समाज 
के रूप में भारत मानो एक मंथन से गुजर रहा है। 
लक्ष्य करने की बात यह है कि राजनीतिक दल सरकार को आर्थिक विकास में योगदान भी दें 
और आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के मेल के लिए जो मतदाता (जनता नहीं-जनता की कीमत 
है मत, इसलिए मतदाता) मुखर होते जा रहे हैं और भारत को मथ रहे हैं उनका प्रतिनिधित्व भी न 
करें, तो, संदेश के अनुसार, सब कठिन समस्याएँ सुलझ जाएँगी। यह या तो तब संभव हो सकता 
है जब सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की सामाजिक न्याय संबंधी मान्यताओं और आर्थिक विकास की नीतियों 
पर कभी उँगली न उठाई जाए या फिर जो मतदाता मुखर होते जा रहे हैं किसी तरह उनका मुखरपना 
निकाल दिया जाए। निश्चय ही राष्ट्रपति का अभीष्ट यह न होगा। हाँ, यह सोचकर कि यह अपील 
राजनीतिक दलों से की गई है जो कि बेचारे मुखर वर्गों के पीछे से घूमकर आगे खड़े होने की कवायद 
कर रहे हैं, शक ज़रूर होने लगता है कि शायद सरकार को उनके पुनरुद्धार की आशंका हो रही है। 
मगर नहीं, ज्यादा सही यह कहना होगा कि सरकार इस तथ्य की अनदेखी कर रही है कि आज के 
राजनीतिक भारत में दलों से अलग वे समूह संगठित होने लगे हैं जो आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक 
तीनों कारणों से संयुक्त होने में सक्षम हैं। एक नई राजनीतिकता जन्म ले रही है, जैसे असम में, जो 
उन तरीकों से दबाई नहीं जा पा रही हे जिनसे राजनीतिक दल दबा लिए जाते हैं। 
हद से ज्यादा गरीब बहुमत के लिए सामाजिक न्याय और देश की समस्याओं के बारे में राजनीतिक 
विचारको की व्याख्याओं में जो कुछ कहा जा रहा है (और राष्ट्रपति का संदेश वस्तुतः उससे भिन्न 
नहीं है) वह एक ओर इस तथ्य को पहचानने के कारण घबराहट से आक्रांत है कि बहुमत को अब 
बहुत अधिक समय तक लोकतंत्र में निर्णय करने के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता-शायद लोकतंत्र 
के विफल होने का चीत्कार इसलिए उठता है कि लोकतंत्र के सफल होने का क्षण आ गया है--और 
दूसरी ओर इस कोशिश से भी कि विचारक अमीरी की हद तक पहुँचे हुए अल्पमत का पक्षधर न 
दिखाई दे--इससे उसकी विश्वसनीयता बहुमत की निगाह में घट जाएगी। निश्चय ही इस अंतर्दद्ध से 
कोई ज्ञान मिलेगा : एक आशावादी यही मानकर चल सकता है। 
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पर सबसे अंत में जो कुछ छनकर इस संदेश से निचुड़ता है वह है इस वात से इनकार कि मखर 

मतदाता को लोकतंत्र के द्वारा अपना हिस्सा नहीं, लोकतंत्र में अपना हिस्सा चाहिए | सामाजिक न्याय 

इस हिस्सेदारी के विना भी हो सकता है, इस अवधारणा को लेकर राजमहल से किया भाषण ऐसी 

ही कतरानेवाली तर्कशैली अपनाए तो क्या आश्चर्य? सिर्फ मतदान नहीं, प्रत्येक स्तर पर राज्य के संचालन 

में अधिकार और कर्तव्य की 'हस्सेदारी का सिद्धांत ही लोकतंत्र को वह सार दे सकता है जिससे हद 

से ज्यादा गरीबों के लिए उसका कोई अर्थ हो सके, यह बात क्या सचमुच कभी राष्ट्रपति भवन मे 
नहीं कहीं जाएगी? | 


[दिनमान, संपादकीय, । फरवरी 98. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


माया त्यागी को भूल जाओ 


माया त्यागी फिर मंच पर आई हैं। परदा गिर चुका था पर मानो नाटक के अंत में दर्शकों को मुख्य 
पात्र दोबारा देखने के लिए पेश किया गया हो। इस तरह जाँच आयोग की विधानसभा में प्रस्तुत रपट 
ने उस स्त्री को फिर ला खड़ा किया-इस वार मगर तालियाँ नहीं बर्जी जैसे पहले चटपटे वर्णनां और 
खुद माया त्यागी से कहलवाए गए इन वाक्यो के साथ वजी थीं कि हाँ, मेरे कपड़े उतारे गए। अखबारों 
और राजनीतिक दलों की दिलचस्पी अव उस औरत में नहीं है। वह 'किस्सा' खत्म हो गया है। जाँच 
आयोग की रपट ने कुछ अद्भुत मंत्र वोलकर उस घटना के भीतर का सारा क्लेश मिटा दिया है। 
॥8 जून 980 को जो क्रांति अखबार पढ़नेवालों के हृदयों में मनोरंजन का रूप धरकर प्रकट हुई 
थी, अब शांत है। अब उसमें कोई चटपटापन नहीं रह गया। 
आयोग कहता है : यह सही है कि माया त्यागी के पति ईश्वर त्यागी और उनके साथी डकैत 
नहीं थे-यह किस्सा पुलिस ने बाद में गढ़ा-यह सही है कि पुलिस ने ईश्वर त्यागी और साथियों को 
इसलिए गोली मार दी कि पति ने पली के साथ अश्लील व्यवहार करनेवाले पुलिसमैन को बुरी तरह 
पीटा था-यह सही है कि माया त्यागी को पुलिसमैनों ने मोटर से घसीटकर बाहर निकाला, मार-मारकर 
कपड़े उतार डाले और नरेंद्रसिंह ने उसके सीने को हाथ लगाकर खरोंच डाला-यह सही है कि माया 
त्यागी ने इसके पहले विरोध किया, वह नंगे बदन जमीन पर बैठ रही और निर्दय हाथों की मार खाने 
पर भी उठकर चलने को तैयार नहीं हुई-यह सही है कि पुलिस ने उसके शरीर में एक डंडा डाला 
और तव वह उठने को मजबूर हो गई-यह सही है कि” 
मगर आयोग कहता है कि यह गलत है कि पुलिसवालों ने माया त्यागी के साथ बलात्कार किया | 
आयोग के यहाँ बलात्कार की परिभाषा क्या है? जिन-जिन अत्याचारों को माया त्यागी पर लादा 
गया, वे बलात्कार नहीं थे? गाड़ी में अकेली बैठी एक लड़की को जाकर छूना और उससे अश्लील 
बातें कहना, इस हरकत के रोके जाने और इसकी सजा दिए जाने पर लड़की को घसीटकर उसका 
सीना खोल देना और हाथ लगाना, फिर उसके शरीर में डंडे का प्रवेश करना बलात्कार नहीं हैं? तब 
बलात्कार क्या है? माया त्यागी की आँखों के सामने उसका पति और उसके हितैषी गोली से मार डाले 
गए, इसलिए कि पुलिसमैनों ने माया त्यागी से बलात्कार करना चाहा था और माया त्यागी ने विरोध 
किया था और पति ने पुलिसमैनों को रोका था। माया त्यागी जब अकेली हो गई तव बलात्कार करना 
पुलिसमैनों को आसान जान पड़ा और उन्होंने उसे घसीटकर उसके शरीर को नोचना शुरू किया और 
उमे ले जाना चाहा, मगर माया त्यागी ने विरोध जारी रखा। विरोध करते रहने पर उस पर आक्रमण 
और तेज हुआ और जब उसकी दृढ़ता के आगे "ता | का शरीर असफल रहा तो ठन्होने अपने 
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शरीर और व्यक्तित्व के ही एक रूप द्वारा माया त्यागी की देह का उल्लंघन संपूर्ण किया । आयोग के 
हिसाब से यह सब बलात्कार नहीं था यद्यपि ऊपर जो वर्णन किया गया है वह आयोग की ही रपट 
के अखबार में प्रकाशित अंशों से उद्धृत है। सत्य यह है कि न केवल यह बलात्कार था बल्कि बलात्कार 
का असली रूप था जहाँ रति से अधिक शक्ति का प्रदर्शन अभीष्ट होता है। 
उ.प्र. सरकार द्वारा नियुक्त एकव्यक्ति जाँच आयोग के श्री पी.एन. क को 49 पृष्ठ की संपूर्ण 
रपट तीन फरवरी को राज्य विधानसभा में रखी गई है। पर अखबारों में उसका जो अंश या सारांश 
छपा है साफ तौर से दिखाता है कि या तो आयोग की समझ शुद्ध तकनीकी समझ है या जानबूझकर 
ये हिस्से प्रकाशित नहीं होने दिए जा रहे हैं जिनमें आयोग ने कोई नैतिक प्रश्न भी उठाया हो। यदि 
शरीर का शरीर में प्रवेश घर्षित शरीर की इच्छा के विरुद्ध हुआ हो तभी वह बलात्कार होता है, आयोग 
की समझ का आधार यह पुरुषों का पक्षधर कानूनी नुक्ता है। माया त्यागी को अकेला जानकर उसे | 
छुआ और छेड़ा, यह शायद पुलिसमैनों ने बालसुलभ कौतूहल से किया होगा! उसमें आयोग के अनुसार 
कोई अनधिकार, अनैतिक कृत्य नहीं था और वह दंडनीय नहीं होना चाहिए। रपट कहती है : माया 
त्यागी सीधी-सादी गाँव की लड़की थी, इसलिए उसने अपने शरीर को हाथ लगाए जाने का विरोध 
किया। मानो यह उसकी बेवकूफी थी। जबकि यह उसके सीधे-सादे आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति थी | 
आगे रपट कहती है : ईश्वर त्यागी ने इस हरकत पर जब पुलिसमैनों को पीटा तो उसे नहीं मालूम 
था कि इनमें से एक बिना वर्दी पहने पुलिस इंस्पेक्टर है। मानो उसे मालूम होता तो उसे नहीं पीटना | 
चाहिए था। जबकि ईश्वर त्यागी ने जो किया.वह हर ऐसे गुंडे की सही सजा थी। और भी : पुलिस | 
ने, जब माया त्यागी नंगी ही उठकर थाने नहीं चल रही थी, अपने 'एक सामान्य तरीके' का प्रयोग | 
क्रिया। स्त्री की देह में डंडा डाला जिससे उसे भयंकर चोट आई और वह खून से नहा गई-मानो । 
यह सामान्य तरीका होने के कारण स्वीकार्य भी होना चाहिए। इसके लिए पुलिस की कैसे निंदा की 
जाए-वह तो पुलिस का काम ही है। 


आयोग की रपट में पुलिस और जनता के तथा आदमी और औरत के स्वस्थ रिश्तों की कहीं समझ । 

दिखाई नहीं देती। उलटे रपट अपने लिखनेवाले के दिमाग को खोलकर उसके भीतर छिपी शोषक वृत्ति, | 
यथास्थितिवादी विचारधारा और सत्ता के समर्थन की उत्सुकता दिखा देती है | यह रपट जैसी कि अखबारों 

में छपी है, अत्याचार के समर्थन का दस्तावेज है जबकि दिखता यह एक 'स्पष्टवादी, निर्भीक' फैसला 

है, जिसमें डाकुओं के डकैती पर जाते हुए पुलिस से मुठभेड़ होने और जनता के हाथों माया के जलील 

किए जाने के पुलिस दावों को झूठा ठहराया गया है। रपट इस सच बोलने की हिम्मत का प्रदर्शन 

करते हुए उसकी आड़ में कितने झूठ इसके अखबारी संस्करणों के पाठकों के मन में पैठा देगी, इस 

पर विचार करने का आज की राजनीति में दाँव खेलते राजनीतिकों को समय नहीं है और बुद्धिजीवियों 

को तो है ही नहीं। वे किसी दूसरी सनसनी के पढ़ने का इंतजार कर रहे हैं र 

यदि रपट ने जानबूझकर पुलिस के और जनता के रिश्तों के बारे में यही समझ बनाई है कि लड़कियों 

को पुलिसमैनों के हाथों छेड़े जाने पर चुप रहना चाहिए, उनके संरक्षकों को भी चुप रहना चाहिए, विशेषतया 

जब वे जानते हों कि छेड़नेवाले पुलिसमैन हैं और यदि पुलिसमैन अपनी 'जवानी और घमंड के कारण' 

(ये शब्द नरेंद्रसिंह के लिए रपट में कहे गए हैं) उनको थाने में ले जाकर बलात्कार करने के लिए उनके 

शरीर में डंडा डालने की अपनी सामान्य आदत के अनुसार ऐसा करते हैं तो उसे बलात्कार नहीं मानना 
चाहिए, तो यह रपट नीचता से भरा हुआ एक घिनौना दस्तावेज होगा। जब तक उ.प्र. सरकार इस रपट 

को पूरा का पूरा छापकर वितरित नहीं करती, इसका यही आशय माना जाएगा जो ऊपर बताया गया 
हैं। जनसाधारण को जानने का हक है कि क्या माया त्यागी को बचाने या पुलिस को बीच बाजार में , 
बलात्कार से रोकने के लिए बागपत की जनता ने कुछ प्रयल किया था? किया था तो क्या किया था? 
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अपने प्रचारित रूप में रपट अत्याचारी की ताकत का ऐलान है | न माया त्यागी के अपूर्व मानवीय साहस 
का इसमें कोई उल्लेख है, जनसाधारण मं नैतिकता से उत्पन्न किसी निर्णय के अभिव्यक्त होने का। रपट 
की थी या नही, केवल काना कहकर पतत मत 
दा श केवल इतना कहकर पुलिस शंका मिटा देने की चतुराई 
कर गई है कि माया त्यागी को तहमद पहनाने का पुलिस का दावा गलत हे | पाठकों को यह जानने 
की इच्छा होगी कि क्या किसी ने तहमद दी थी मगर पुलिस ने नहीं पहनने दी? या हम इतने भयभीत 
और परपीड़क हो चुके हैं कि किसी ने दी ही नहीं? 
पर उससे भी बड़े प्रश्नों पर रपट का प्रकाशित अंश या मीन है या तो बड़ी चतुराई से दूसरों 
को मौन रहने की अतिरिक्त सलाह देता है। नरेद्रमिंह मुख्य दोषी था, रपट कहती है, पर अव तो वह 
जाँच पूरी होने के पहले ही किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मारा जा चुका है। (यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है 
कि जाँच पूरी होने के पहले उसी को मुख्य दोषी कैसे मान लिया गया |) इसलिए क्या किस्सा यहीं 
खत्म नहीं हो जाता? ऐसा रपट में संकेत है। और अन्य दस पुलिसमैन जो बंदूक, लाठी आदि लेकर 
नरंद्रसिंह के साथ मिलकर हत्या और बलात्कार करते रहे थे, हत्याओं के लिए जिम्मेदार तो हैं पर (रपट 
कहती है कि) उनको वरी कर देने का एक आधार यह बनता है कि वे (बेचारे) अपने आप कुछ 
नहीं कर रहे थे और उन्हें उस नरेंद्रकुमार सिंह के आदेश और निर्देशों के अनुसार पूरी कार्रवाई में 
हिस्सा लेना पड़ रहा था जो उन्हें हथियार सहित थाने से बुला लाया था | 
यह क्या कह रहे हैं श्रीमान्‌ पी.एन. राय? क्या यही कि पुलिसमैनों की अपनी व्यक्तिगत नैतिक 
मर्यादा नहीं होती, बिना अधिकार थाने से हथियार उठा लाने और निर्दोष व्यक्तियों को एक सवइस्पेक्टर 
की कामेच्छा और शक्तिमद की संतुष्टि के लिए जान से मारने और शरीर से अपवित्र करने के 'आदश 
और निर्देश” कोई सरकारी आदेश और निर्देश होते हैं जो उन्हें मानने ही चाहिए? क्या यही कह रहे 
वह? इसका जवाब पाठको को चाहिए । 
यह रपट सारांश में यह उपदेश देती है कि माया त्यागी के साथ जा हो गया सा हा गया, मुख्य 
अत्याचारी को तो परमात्मा ने सजा दे दी, अब माया त्यागी को भी भूल जाओ और पुलिस को भा। 
पुलिस को अपना सामान्य काम करते रहने दो। यह रपट उसके सामान्य काव क॑ वाह मे ही नहीं। 


[दिनमान, ।5 फरवरी 98. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


उम्दा जीवन, दास विचार 


कहा जा रहा है कि इस साल बजट ने लोगो का राहत दी है। यह वात जिनको राहत मिली हैं या 
मिली हुई मालूम होती है उनके लिए इतनी महत्त्वपूण ही उठा है कि वे इसके आगे और वात भूल 
गए हैं। उदाहरण के लिए वे भूल गए हैं कि जो बजट अभी उन्हें सम्पन्नता की सीढ़ी का एक जीना 
मालूम हो रहा है वह उन्हें आपसी कलह और अपमान का भूलभुन्नया में ले जा रहा है, क्योंकि उत्पादन 
व्यवस्था के वर्तमान रूप से आनेवाले वर्षों में लाभों की छीना-झपटी ही बढ़नेवाली है और उसमे ज्यादा 
फायदा सिर्फ बहुत ऊपर के लोग ही पानेवाले हैं। 

दिन-ब-दिन कम होती जा रही राष्ट्रीय संपत्ति के उपभोग में शिखर पर उस वर्ग के अधिक मे 
अधिक लोगों को हिस्सा दिया जा सके जो अपन को विशिष्ट मानते हैं, यह इस बजट का उदश्य 
है और इसकी राजनीति भी यही कि जो उपभोक्ता संस्कृति के विकास म सहायक हाग उन्हें मत्ता 
में हिस्सेदारी का आभास दिया जाएगा। 
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ऐसा कही घोषित नहीं किया गया है परंतु समता और समृद्धि के प्रचारित रास्ते से पीछे मुड़कर 
लौटते हुए विषमता और समृद्धि के रास्ते पर ही चलकर हमारी परंपरागत सामाजिक संरचना से शक्ति 
पानेवाले राजनीतिक समूह प्रसन्न हैं। बजट ने मध्यवर्ग को इस प्रसन्नता में शामिल होने की दावत 
दी हे) समतावादी परिवर्तन की किसी राजनीति में मध्यवर्ग की भूमिका नेतृव देने की भी हो सकती 
है और दगा देने की भी। पेनी दृष्टि से भापकर शासक वर्ग ने मानो यह तय कर लिया है कि समतावादी 
परिवर्तन की राजनीति को समाप्त कर देने का ठीक समय अब आ गया है। यदि 30-35 वर्षों में 
इस राजनीति का नेतृत्व मध्यवर्ग उन लोगों को नहीं सौंप सका जिनकी लड़ाई वह लड़ रहा है, यदि 
पंचवर्षीय योजनाएँ ऐसा परिश्रम और रोजगार नहीं पैदा कर पाईं जिसमें आनंद और आज़ादी हो, यदि 
भाषा-संस्कृति सिर्फ अपने को ही बार-बार सजाकर पेश करते-करते खोखली हो गई हो और यदि देश 
के वर्तमान की पूरी जानकारी और समझ से खुफिया विभाग का ही मतलब रह गया हो, अर्थशास्त्रियों 
और कलाकारों का नहीं, तो समय आ गया है कि शासक वर्ग अपने छिपे साथियों को जुटाए और 
सतह के नीचे एक अघोषित राजनीतिक संगठन मजबूत करे | इसमें पुरातनपंथी जो कि कहीं-कहीं क्रूर 
संप्रदायवादी होते हैं, शामिल होंगे, परोपजीवी शोहदे शामिल होंगे, जो शोषणमूलक व्यवस्था की सांस्कृतिक 
संतान हैं और शामिल होंगे सम्पन्न मालिकों को लालच से देखनेवाले ये मध्यवर्गी जो पिछले कुछ वर्ष 
में शान-शौकत की दुनिया में पाँव रख चुके हैं। यह बजट इन्हीं सबका बजट है क्योंकि जिस राजनीति 
को यह पुष्ट करता है वह इन्हीं की राजनीति. है, उसकी जडे बर्बर अतीत से हैं और दुर्भाग्य में उसके 
फल भविष्य में नीरस गुलामी के फल होंगे। 
कल्पना कीजिए कि एक पूरा राष्ट्र जिसके आधे लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए जिंदा रखे 
जाते हों ताकि उनके आधार पर सत्ता के केंद्र वर्चस्व बनाए रख सकें, एक राज्य जो भय और असुरक्षा 
उपजाता हो और उसी पर टिका हो, एक सरकार जो जनता की कमजोरियाँ खोजती हो ताकत नहीं, 
ताकि जानकर उनमें फूट फैला सके तो अनायास एक अंतरराष्ट्रीय तसवीर का बाकी हिस्सा आपको 
दिखाई देने लगेगा। कुल तसवीर साम्राज्यवाद का एक नया रूप है जिसमें बड़ी शक्तियाँ साधन-सम्पन्न 
राष्ट्रों को अपने साधनों का अपनी जनशक्ति के लिए उपयोग नहीं करने देती, उनको किराये पर ले 
लेना चाहती हैं। हमारी अर्थ-नीतियाँ दिन-ब-दिन संकेत दे रही हैं कि हमारा शासक वर्ग देश की प्राकृतिक 
संपदा और मानवी प्रतिभा को आपस में एक-दूसरे के यहाँ और भी विदेशियों के यहाँ भी किराये पर 
चढ़ाता जा रहा है। किसी भी तरह हमारी विराट्‌ जनसंख्या से राजस्व वसूल कर विलासिता के खर्चों 
के लिए हमें कोई देता रहे तो हम यह आभास बनाए रख सकेंगे कि देश उन्नति कर रहा है, यह 
इस वर्ग का दर्शन है। पर यह आभास कितने समय तक बनाए रखा जा सकेगा और जब इसका 
भेद खुलेगा तो भारत का बेरोजगार कितनी कीमत दे चुका होगा, बड़ी शक्तियों की एशिया में बढ़ती 
हुई छीना-झपटी में से बचकर भारत के लिए बेदाग निकल आना कितना कठिन हो चुका होगा, ये 
भविष्य के कुछ सवाल हैं जिन पर आज के भारतीय राजनीतिक संकट के साथ ही विचार होना चाहिए 
क्योंकि और कोई दूसरा समय इतिहास हमें देनेवाला नहीं है | 


[दिनमान, संपादकीय, 8 मार्च 98. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


| यह आंदोलन है या आक्रमण 


| गुजरात में पिछले कुछ सप्ताहों में जो कुछ हुआ है उसको अखबारों ने और नेताओं ने 'आंदोलन' कहा 
| ' हे। पर अंदरूनी इलाकों से जो थोड़ी-सी खबरें भी बाहर आ पाई हैं, उन्हीं से मिद्ध हो जाता है कि 
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यह कोई आंदोलन नहीं, एक आक्रमण है | श्री जगजीवन राम ने तो गुजरात की घटनाओं को जातिहत्या 
कहकर पुकारा ही है, श्री अटलविहारी वाजपेयी ने भी स्वयं देखकर सूचना दी है कि यद्यपि हरिजन 
और गैरहरिजन दोनों पिटे हैं अधिक वर्बादी हरिजन की हुई है। हरिजनों को मारने, उजाडने और 
उनके रहे-सह साधन भी छीन लेने के उद्देश्य से हुए इस आक्रमण पर सरकारी और विरोधी पक्ष की 
राजनीति की प्रतिक्रिया भयावह रूप से समान है। “हम हरिजनों के लिए आरक्षण की नीति के प्रतिवद्ध 
ह आर इस नहीं छाड़ग,” यह कहते हुए भी ये दोनों संगठित राजनीतिक समूह हरिजनों पर आक्रमण 
के विरुद्ध राष्ट्र की चेतना को जागृत नहीं कर रहे हैं : एक राष्ट्रीय संवाद की वात अवश्य कर रहे 
हैं। पर किससे और किस विषय पर? 
हे ये हरिजन कौन हैं जो मारे और उजाड़े गए? क्या ये डाक्टरी की. डिग्री पाने के लिए विद्यालयों 
के दरवाजे तोडकर घुस रह थे? ये तो उस हालत में पड़े हुए थे जहाँ आधुनिक डाक्टरी के साम्राज्यवादी 
देशों द्वारा पोषित संभ्रांत और शोषक तंत्र में उन्हें सवर्णों के वरावर लूट का हिस्सा लेने की न्यूनतम 
योग्यता भी नहीं होती। हॉ, यदि इस लूट की ही प्रतिष्ठा हमारे शोषणमूलक समाज में बढ़ती रही तो 
कभी उसमें शामिल होंगे, ऐसी कल्पना ये ज़रूर कर सकते थे | तब क्या इन्हें इसलिए दंडित किया 
गया है कि वे वैसी कल्पना न करने पाएँ? कहने की ज़रूरत नहीं कि जिन्होंने यह दंड दिया है वे 
अपने को स्वयं उस प्रतिष्ठा का अधिकारी मानते हैं, और इस कल्पना में जीते हैं कि बहुसंख्य निर्धन 
और निरक्षर बँधुआ ग्राहक हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। ये ही हमारे देश के संभ्रांत लोग हैं। 
तव फिर अचानक राजनीतिक, वुद्धिजीवी या निरे परोपजीवी संभ्रांतो में, जो बहुधा कुछ पैदा 
नहीं करते सिफ सेवाएँ बेचते हैं, आरक्षण की नीति पर तुरंत पुनर्विचार की चिंता क्‍यों पैदा हुई है! 
श्री अटलविहारी वाजपेयी ने गुजरात से लौटकर कहा, “आरक्षण का उद्देश्य एक पूरे वर्ग का उन्नयन 
होना चाहिए था कितु उसने केवल कुछ हरिजन संभ्रांत बना दिए हैं--तमाम हरिजनों को वैसे ही छोड़ 
दिया है। इसलिए आरक्षण तो रहे पर उसकी नई योजना वने |” आरक्षण से प्राप्त नौकरियों ने (और 
वे आँकड़ों के अनुसार हरिजनों को आरक्षित संख्या से भी कम मिली हैं और कुल मिलाकर पूरे देश 
में नगण्य हैं) अवश्य ही संभ्रांत बनाए होंगे, वैसे ही जैसे कि बिना आरक्षण से प्राप्त नौकरियों ने बनाए 
होंगे। प्रौद्योगिकी, विद्या और पारंपरिक सत्ता के संपुंजन को केंद्र मानकर बाकी देश का विकास करनेवाली 
आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य संभ्रांत बनाना ही है, यह बात हरिजनों में से कुछ के संभ्रांत वन जाने 
पर दुखी होनेवाले क्यों नहीं देखते? या कि देखते हैं और जानबूझकर इस पर विचार करना टाल जाते 
हैं। वे यह भी क्यों नहीं देखते कि आज देश में जगह-जगह विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में धाँधलियाँ, 
उम्मीदवारों के चुनाव में घुसपैठ, सरकार में सवर्ण जातियों का अपने-अपने कवीला के आदमिया का 
विस्तार और फिर इन संभ्रांत नौकरियों के पात्रों द्वारा देश भर में तरह-तरह से और अधिक पाने ळे 
लिए जो उपद्रव हो रहा है, वह हरिजन नहीं कर रहे हैं | संभ्रांत बनानेवाली आर्थिक व्यवस्था में जगह-जगह 
विस्फोट हो रहे हैं और देश चरमरा रहा है, इसका उपाय न सोचकर हरिजनों के लिए “संभ्रांत निर्माण 
नहीं बल्कि सामूहिक उन्नयन' की चिंता करने से अब यह बात छिप नहीं सकती कि यह केवल हरिजनों 
के लिए की जा रही है। यह चिंता इतने से ही वास्तविक नहीं रह गई है। कम से कम गुजरात मे 
संभ्रांत डॉक्टरों या भावी डॉक्टरों का कवायली किस्म का आचरण देखने से तो हरिजनां के संभ्रांत 
बन जाने की चिंता छोड़कर सारे देश की चिंता करने का कारण मिल जाना चाहिए था। 
पर वह नहीं हो रहा है। पिछले 33 साल में हमारी संगठित राजनीति के नेता और उनमें मिली 
हुई दूसरे दर्जे की सत्ता भोगनेवाले वर्ग भाषा, अकाल, सांप्रदायिकता, यहाँ तक कि बाढ़ का संकट 
भी उपस्थित होने पर कहते आए हैं कि इसका एक तात्कालिक उपाय करेंगे, एक दूरगामी उपाय सोर्चेगे | 
धीरे-धीरे उन्होंने उन संकटों को we | संकट मानना छोड़ दिया है और चाहने लगे हैं कि जो संकट 
जिस प्रदेश में प्रकट हो वही की समस्या बने | वास्तविकता से यह पलायन पूरा एक चक्कर लगाकर 
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अब हमें वहाँ ले आया है जहाँ हम न तो कोई तात्कालिक उपाय सोच पा रहे हैं और न दूरगामी 


“उपाय पर विचार करने में श्रद्धा ही रखते हैं। आरक्षण का प्रश्‍न महत्त्वपूर्ण नहीं है-जातिहत्या का 


प्रश्‍न महत्त्वपूर्ण है, ऐसा लोकसभा में श्री जगजीवन राम ने जो कहा था सो ठीक ही कहा था और 
जातिहत्या एक विशाल देश में (इस विशालता का बहुधा विचारक लोग समस्याओं के अनेक होने के 
पक्ष में तर्क दिया करते हैं) एक विशाल समस्या है। इसको हम लगातार उसी अनुपात म॑ बढ़ते देखते 
रहे हैं जिस अनुपात में देश की प्राकृतिक संपदा और जनशक्ति के शोषण का लाभ परंपरा से सम्पन्न 
कुछ लोगों के हाथ में शिखर पर सिमटता जा रहा हैं। मूलतः एस जाति संघर्ष जो अंततः हत्या का 
रूप ले सकते हैं, इसी शिखर पर शुरू होते हैं। चंबल में डकैत बनकर अधिकार-सुख छीनने की दो 
सवर्ण लोगों के बीच की लड़ाई इसका उदाहरण है | जब शिखर के कुछ लोगों को अपने ही वर्ग के 
अन्य लोगों द्वारा वंचित किया जाता हैं तो उनकी मानसिकता उन्हें यही सुझाती है कि तुम्हारा वह 
हिस्सा जो ईश्वर ने तुम्हें जन्म से दिया था, हरिजन ले गए हैं। तुम वंचित इसलिए नहीं हो रहे हो 
कि कुल देश में उत्पादन बहुत कम हो रहा है और उसको भी सिर्फ तुम्हारे संभ्रात भाई बाँट लेना 
चाहते रहे हैं। 
अगर कोई राष्ट्रीय बहस हो सकती है तो इस प्रश्न पर हो सकती है कि विकास के नाम पर 
शिखर की ओर सिमटती जाती संभावनाओं को विस्तार कैसे दिया जाए। क्योंकि ऐसा न करने से जाति 
व्यवस्था से जर्जर भारत में जातिहत्या ही बढ़ेगी। बहस को उसकी जगह हरिजनों के सामूहिक उत्थान 
की चिंता की ओर मोड़ देना नैतिक नहीं होगा क्योंकि वैसी बहस में हिस्सा लेनेवाले वे ही होंगे जिन्होंने 
निम्न से निम्न स्तर पर जीते हुए हरिजनों को भी उजाड़ देने की कोशिश की है। गुजरात को गाँधी 
का प्रदेश कहकर कभी-कभी यह रोना रोया गया है कि हाय, गाँधी के प्रदेश में ऐसा हो रहा है। हमारी 
मोटी समझ में यह सिनेमाई अंदाज भी राष्ट्र को कहीं पहुँचा नहीं सकता। गाँधी का प्रदेश सारा हिंदुस्तान 
है, खाली गुजरात नहीं और हरिजनों के विरुद्ध जो कुछ हो रहा है सारे हिंदुस्तान में हो रहा है। यह 
राष्ट्र के प्रति हमारे नेताओं की कृपा ही होगी यदि वे इस समस्या को न तो प्रदेश में सीमित करके 
देखें और न “आरक्षण की नीति की कमजोरियों पर विचार करने का समय आ गया है, कहकर इससे 
आँखें मूँद लें। अवश्य ही किसी ऐसी वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था में भी जिसमें केंद्र, प्रदेश, जिला और 
गाँव तक सभी में आत्मनिर्भरता का विकास होगा (केवल केंद्र के स्तर पर आलमनिर्भरता का विकास 
गाँव और जिले के शोषण के विना नहीं हो सकता), एक प्रकार की आरक्षण व्यवस्था आवश्यक होगी। 
तब समय आएगा कि वर्तमान आरक्षण नीति की कमजोरियों पर विचार किया जाए। अभी तो यही 
समझ लेना उचित होगा कि जातिहत्या की समस्या का तात्कालिक और दूरगामी उपाय अलग-अलग 
कोई उपाय नहीं हो सकता। दूरगामी उपाय ही है जो तत्काल करना है। 


[दिनमान, संपादकीय, 5 मार्च 984. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


गरीबो, तुम बहुत हो गए हो 


जनगणना आरंभ होने के कुछ दिन पहले मारकाट की फिल्मों के एक हीरो ने कुर्ता-पायजामा पर चादर 
ओढ़कर दूरदर्शन पर आकर जनता को समझाया था कि गिननेवाले को अपने बारे में पूरी-पूरी और 
सही-सही बातें बता देना देश के हित है; उन बातों को जानकर ही तो सरकार विकास की योजनाएँ 
बना सकेगी। तब ऐसा लगा था कि विकास की योजनाएँ बनाने के लिए शायद सरकार सिर्फ़ यह 
नहीं जानना चाहती कि अब कितने पेट हो गए हैं बल्कि यह कि अब कितने हाथ और दिमाग भी 
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हो गए हैं-और भी कि समाज के विभिन्न समूहों की दशा; जो कि उनकी संख्या और उसके विवरण 
से प्रकट होती हैं, क्या है? यह दशा वताएगी कि अव तक की विकास योजनाओं ने उन समूहों के 
साथ क्या किया है और योजना वनानेवालों को आगे क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए 
ताकि अपने को ही राष्ट्र मानकर नियामक बन बैठे लोगों के हाथों नया समाज वन मके । नए समाज 
की आदर्श कल्पना क्या है, इस पर विशेष व्याख्या का यहाँ अवसर नहीं, तो भी देश में और विश्व 
में समूहों के शोषण का साक्षात्‌ दुष्परिणाम देखते हुए यह कोई विवाद का विषय नहीं रह जाता कि 
हममें कैसे एक समाज की आकांक्षा होनी चाहिए। निश्चय ही वह समाज ऐसा होगा जिसमें श्रमशक्ति 
का शोषण नहीं बल्कि अभी तक के वंचित और धर्म के नाम पर दलित वर्गा में छिपी हुई प्रतिभा 
का विकास होगा। एक नए अर्थ में राष्ट्रीय संभावनाओं का प्रतिफल अज्ञात और अव्यवहृत ऊर्जाओं 
के प्रवेश से ही संभव है वर्गस्वार्थ के हेतु विद्या और ज्ञान को कोरी पुनरावृत्ति बना डालनेवाली जड़ता 
हमें गृहकलह की ओर ही धकेलती जाएगी | 

तो क्या हाल की जनगणना के प्रयल के पीछे ऐसे समाज की आकांक्षा थी? जो नतीजे फौरी 
तौर पर प्रकाशित किए गए हैं उनमें किन जानकारियों को सबसे पहले स्थान दिया गया है? कया जिस 
नजर से जनगणना के नतीजों को देखकर यह तय किया गया कि इसके सबसे महत्त्वपूर्ण नतीजे क्या 
हैं जो सबसे पहले प्रकाशित किएं जाएँ वह नजर बताती है कि हमारे शासक वर्ग की कल्पना में कैसे 
एक समाज का चित्र है? 

हाँ, थोड़ा-वहुत बताती है और उतना ही काफी चिंताजनक है । जनगणना आयुक्त को संख्याएँ 
देखकर पहली चिंता यह हो रही है कि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है और वह अपने उत्तरदायित्व के 
दायरे से बाहर जाकर भी यह चेतावनी दे देना अपना कर्तव्य समझ बैठे हैं कि यदि परिवार नियोजन 


¢ 


ईमानदारी से न किया गया तो 200 ई. में देश में 400 करोड़ लोग हो जाएँगे और देश रसातल 
को चला जाएगा। ईमानदारी से परिवार नियोजन करने पर आशा बँधा सकते हैं किं यह संख्या 00 
करोड़ न होकर 95 करोड़ ही होने पाएगी। 

तब क्या माना जाए? क्या जनगणना करने के पहले सबसे बड़ी उत्सुकता यही थी कि आवादी 
कितनी बढ़ गई? कितने और लोग शासक वर्ग की संपत्ति रूपी इस देश की धरती में हिस्सा माँगने 
आ गए? जो लोग आ गए हैं वे मानो कोई बाहर से घुस आए हुए लोग हैं एवं कोई पाप कर रहे 
हैं ऐसा आभास देते हुए जब देश की जनसंख्या बढ़ते जाने से चिंता प्रकट की जाती है तो वह समस्त 
भारतीयों का अपमान नहीं तो और क्या होती है। यह पोल खुल जाती है कि यह चिता करनेवाले 
मुट्ठी भर लोग हैं और निश्चय ही उनके स्वार्थो पर आँच आ रही है। जनसंख्या आवश्यकता से अधिक 
बढ़ने पर चिंता उस वर्ग को क्यों नहीं होती जिसमें आज अधिक बच्चे होना रोटी होने के बरावर 
हो गया है? स्पष्ट है कि नहीं होती तो इसीलिए कि बच्चे कम होना रोटी कम होने के बरावर होगा। 
जनसंख्या बढ़ने की चिंता करनेवालों और न करनेवालों के स्वार्थो का टकराव वहुत खुलकर मामने 
आ रहा है। इस बात को समझने में हमारे शासक वर्ग को इतनी देर क्यों लग रही है? शायद इसलिए 
कि वे मध्यवर्ग को आज भी सिखा सकते हैं कि कम बच्चे पैदा करने से रहन-सहन पर और ऊँचे 
वर्ग में पहुँचने के प्रयलों पर वह अधिक खर्च कर सकेगा और यह खर्च सिर्फ वच्चे पालने के खर्च 
से ज्यादा अच्छा है। पर वे समूह मध्यवर्ग की अपेक्षा संख्या म विशालतर हैं जो अधिक बच्चों का 
मतलव अधिक खर्च नहीं, अधिक आमदनी के ही रूप में जानते हैं। उनको ऊपर लिखे जैसे सुसंस्कृत 
तर्क देकर कम वच्चे पैदा करने को सहमत करना अतार्किक और इसीलिए असफल होगा । जबरदस्ती 
परिवार नियोजन का जो दौर हम एक बार देख चुके हैं इसी अतार्किकता की असफलता की परिणति 
था। शायद शासक वर्ग यह समझ चुका है कि दोबाश वैसी जबरदस्ती करना उपयोगी न होगा । परंतु 
उसी दिमाग से सोचना भी अनुपयोगी होगा, यह समझने से वह अब भी इनकार कर रहा है। किसी 
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समृद्ध और सुसंगठित समाज में जनसंख्या ऐसे नहीं बढ़ती i वंचित और तिरस्कृत लोग जनसंख्या 
बढ़ाकर ही अपना कोई कल्याण कर सकते हों। वैसे समाज में कोई एक वर्ग यह अनुभव भी नहीं 
करता कि लोग अपनी संख्या वढ़ाकर हमसे बदला लेने पर उतारू हो रहे हैं। हमारे समाज में ये दोनों 
परस्पर विरोधी भावनाएँ पाई जाती हैं, इससे यह सिद्ध है कि हमारा समाज न सही अर्थ में समृद्ध 
है न सुसंगठित। विडंबना यह है कि जनगणना के नतीजों में सें सबसे ज्यादा बताई जाने योग्य वात 
यही समझी गई है कि हमारी तादाद बहुत बढ़ गई है और इससे किसी राष्ट्रीय चिंता का नहीं बल्कि 
एक वर्गीय चिंता का आभास मिल रहा है क्योंकि यह बात एक शिकायत के रूप में कही जा रही 
है। जनसंख्या का बढ़ना केवल यह बताता है कि कितने लोग जिंदा हैं पर आनेवाले दिनों में हम 
जानना चाहेंगे कि जिंदा रहने की संभावनाएँ ही नहीं, जीवन जी सकने की और राष्ट्र को नया जीवन 
दे सकने की संभावनाएँ किन वर्गों में बढ़ी हैं और किनमें घटी हैं। 


[ दिनमान, संपादकीय, 29 मार्च 98।. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


भारतीय राजनीतिक रंगमंच का नेपथ्य 


भारत की राजनीति के मंच पर आज एक विचित्र नाटक हो रहा है। बहुत-से पढ़े-लिखे और अपने 
को शहरी वातावरण में अभी तक सुरक्षित माननेवाले लोग इसको एक ऊटपटाँग (जिसे वे एब्सर्ड कहते 
हैं) या आशु (जिसे वे हैपनिंग कहते हैं) घटना मानते हैं। ऐसा मानकर वे एक चुनौती देनेवाली सच्चाई 
से कुछ वैसे ही आँखें मूँदे हुए हैं जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर मूँद लेता है। पर उनको भी दोष 
क्यों दें। वे जो देख रहे हैं उसे ही देखते रहने से उन्हें वही दिखाई देगा जो दिखाई दे रहा है। असल 
में जो हो रहा है और दिखाई नहीं दे रहा है वह तो नेपथ्य में हो रहा है। पर वहाँ गाँव की गंदगी 
में कौन जाए! 
इस पृष्ठ पर स्थान थोड़ा होने के और सच कहें तो अपनी समझ भी थोड़ी होने के कारण हम 
नेपथ्य का जो ब्यौरा जानते हैं वह भी यहाँ बता नहीं पाएँगे। बात यह है कि हमने इसको अपनी 
आँखों से पूरी तरह देखा भी नहीं, सुनते अवश्य हैं। हमारे कार्यालय में जाने कितने पत्र आते रहते 
हैं जिनमें छोटे-छोटे कस्बों और गाँवों में हो रहे अन्यायो का हाल लिखा रहता है। प्रशासन, पुलिस 
और बलशाली राजनीतिकों की शिकायतें इनमें होती हैं। कहीं किसी पर कोई ज्यादती हुई है और किसी 
| ने भी प्रतिवाद नहीं किया है। कहीं प्रतिवाद किया गया है और सुनवाई नहीं हुई है। कहीं प्रतिवाद 
| भी किया गया है और किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई है, किंतु मामले को प्रशासन ने बड़े लोगों 
की आपसी लड़ाइयों में उलझा दिया है। कहीं सिर्फ इतना ही हुआ है कि मामले को उठाकर सशक्त 
लोगों ने अपने मामले निपटा लिए हैं और अन्याय के शिकार का मामला वहीं का वहीं छोड़ दिया 
है| जुल्म हो सकने के बाद क्या होता है, इसके विविध रूप इन पत्रों से प्रकट होते हैं। किंतु जिस 
पर जुल्म हुआ है उसके पास जुल्म के खिलाफ बोलने या न्याय माँगने के तरीके विविध नहीं हैं। वह 
तो सिर्फ शिकायत कर सकता है। कभी-कभी लिखित शिकायत भी। फिर उसे अपनी अर्जी की याद 
दिलाने के लिए एक के बाद एक कई अर्जियाँ लिखने का रास्ता ही सामने दिखाई देता है और वह 
उस पर बड़े धीरज से चलता है। पर यह रास्ता बहुत लंबा नहीं है| थोड़ी ही देर में वह अपने की 
एक दरवाजे के सामने खड़ा पाता हे जो उसे लगता है कि पूरी तरह बंद नहीं, सिर्फ उढ़का हुआ 
है | इसलिए उसकी संधि में से वह एक और अर्जी डालकर लौट आता है। यह दरवाजा लोकतंत्रीय 
सत्ता के सबसे ऊँचे घर का हे | मुख्यमंत्री का भी हो सकता है, प्रधानमंत्री का भी। उस घर से वह 
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अर्जी फिर उन लोगों के पास भेज दी जाती है जिन्हें वह अपनी अर्जी की एक के बाद एक कई 
यादियाँ दे चुका था। £ (4 
, इसके बाद क्या होता है, किसी को नहीं मालूम । मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के कार्यालय में 

आई हुई तमाम अर्जियों का कोई व्यौरेवार विश्लेषण शायद कहीं नहीं होता होगा-यह जानने के लिए 
कि हमारे राज्य में कितने प्रकार के पाप हो रहे हैं। (हम भी हमारे पास आए पत्रों का एक विश्लेषण 
अगले अंक में प्रकाशित कर रहे हैं।) कभी-कभी व्यक्तिगत अनुग्रह करके जब ये जनप्रतिनिधि किसी 
का दुःख दूर करने का आदेश दे देते हैं तो उसका विज्ञापन अवश्य हो जाता है, किंतु जिस निराशा 
के क्षण में मजलूम ने अखवार को अपनी बात बतानी चाही थी उससे मुक्ति का उपाय कौन करेगा? 
अखबार ? 

बरसों पहले संवाद संस्थाओं द्वारा दूर गाँव की खबरें न दिए जाने की आलोचना करते हुए हमने 
'दिनमान संवाद प्रतियोगिता? आरंभ करते समय कहा था कि गाँव की खबरें शहरों में तभी आती हैं 
जब वे शहरवालों के मनोरंजन योग्य मानी जाएँ | आज भी वही स्थिति है। मनोरंजन के लिए ही अकसर 
लोग जानना चाहते हैं कि गाँवों और कस्वों में क्या हो रहा है। वही सव मंच पर दिखाया जाता है। 
उसमें पात्र एक लाश भी हो सकती है और लाश को उठाए हुए अपना उल्लू सीधा करने या साख 
बनाने या धाक जमानेवाले मजबूत लोग भी । जब यह दृश्य बहुत पिट जाता हैं तो वह अनर्गल दिखने 
लगता है और एक नए नाम से उसे फिर से पेश करने का तरीका ये आशु अभिनेता निकाल लेते 
हैं। 

नेपथ्य में क्रूरता वढ़ रही है। जो क्रूर नहीं होना चाहते ताकत का भय उन्हें भी क्रूर बना रहा 
है। और जो होना ही चाहते थे और हो नहीं पा रहे थे, उनमें राष्ट्रीय आदर्श का भय कम होता जा 
रहा है और वे खुलकर क्रूर होते जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय राजनीति टुकड़ों में बँटती जा 
रही है और हर टुकड़ा अकेला होकर और भी छोटा होता जा रहा है | ऐसा दिखता है कि एक सुनियोजित 
ढंग की संगठित अराजकता फैलाई जा रही है। 

इसके मुकाबले में वह मजलूम क्या करे जिसकी अर्जी राजधानी से फिर जालिमों के पास भेज 
दी गई है? शायद उसके पास एक ही काम वच रहता ह, यह कि वह अपनी वात अधिक से अधिक 
लोगों को बताए। लोग उसकी अर्जी वापस उसके गाँव नहीं भेजेंगे। 


[दिनमान, संपादकीय, 5 अप्रेल ॥98. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


नरेश और लोक 


नेपाल हमारा पड़ोसी है। क्या यह भी कहने की जरूरत है? शायद है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में 
भारतीय राजनीतिक मानस में पड़ोसियों के प्रति विचारहीनता इतनी बढ़ चुकी है कि हम उसी पड़ोसी 
की बात करते पाए जाते हैं जो हमारे लिए एक खतरा बन गया हो, या न भी बन गया हो तो ऐसा 
दिखाया जा सकता हो। नेपाल कोई खतरा नहीं है इसलिए उसकी बात नहीं होती। शायद यह हमारी 
गृह नीति का ही विदेश नीति के रूप में विस्तार है। हम तब तक संकट को नहीं देखते ps तक 
वह गर्दन पर सवार न हो जाए और तब भी करते क्या हैं : सब लोगों के उस संकट मे आत 
हो जाने के लिए Se | प्रचार । ह 
नपाल हमारा पड़ोसी. हमारा आत्मीय स्वयं एक खतरे के सामने खड़ा है यह वात भारताय बुद्धिजावा 

के लिए चिंता का विषय नहीं हैं। वह नेपाल में बैठे अपने प्रतिरूप मे भाईचारा निवाह रहा है : आम 
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चुनाव के आकर्षण से मुग्ध जनता को जैसे यहाँ यह सिखा दिया जाता है कि वोट देना ही उसका 
सबसे बड़ा ऐतिहासिक दायित्व है वैसे ही वहाँ भी सिखाया जाता देखकर वह निश्चित हो गया है। 

पर अगले महीने के नेपाली आम चुनाव में नेपाल के लिए क्या-क्या संभावनाएँ और आशंकाएँ 
छिपी हुई हैं यह समझने की उत्सुकता हमारा कर्तव्य होना चाहिए । समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीति 
में जनता की हिस्सेदारी यानी निर्णय करने की शक्ति के सिकुड़ने का दृश्य हम देख रहे हैं। प्रतिनिधित्व 
है, हिस्सेदारी नहीं है। प्रतिनिधित्व तो कहीं विशाल है जैसे भारत में, कहीं विलुप्त है जैसे पाकिस्तान 
में कही केवल आश्वासन भर है जैसे बांग्लादेश में और कहीं बंदी है जैसे श्रीलंका में | ये सव कमोवेश 
तानाशाही के ही रूप हैं और इस भूभाग को महाशक्तियों का अखाड़ा वनने से रोकने की इन सबकी 
क्षमता संदिग्ध है। हमें आँख खोलकर देखना चाहिए कि इन सबकी तुलना में नेपाल अपने राजनीतिक 
इतिहास के इस निर्णायक दौर से गुजर रहा है। जो प्रयोग वह कर रहा हैं वह यदि सफल हुआ तो 
वह भारतीय उपमहाद्वीप में लोकतंत्र के एक नए रूप की संभावना बन सकती है, जिसमें नरेश भी 
होंगे और लोक भी-और नहीं भी बन सकती है। तब जिस प्रकार का लोकतंत्र विकसित करने का 
दावा नेपाल करेगा वह, संक्षेप में कहा जाए तो, घातक होगा। 


श्री 5 को सरकार महाराजाधिराज वीरेंद्र ने जनमत संग्रह के पहले विज्ञप्ति और वाद में नए संविधान 
द्वारा लोकतंत्र की संभावनाओं को बहुत आगे बढ़ाया है | बालिग मताधिकार द्वारा सदस्यों का निर्वाचन, 
निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री का चयन और सरकार का संसद के प्रति सीधा उत्तरदायित्व रहे, 
ऐसी व्यवस्था उन्होंने की है । किंतु शायद उनके सलाहकार संविधान को केबल एक तात्कालिक दस्तावेज 
के रूप में देखने की गलती कर बैठे हैं| दूर तक देखते तो उन्हें कहीं यह भी दीखता कि इतनी बड़ी 
आज़ादियाँ नेपाल के राजनीतिक जगत में उपलब्ध हो जाने पर उनसे उत्पन्न शक्तियाँ नरेश को कभी 
असह्य कठिनाइयों में भी डाल सकती हैं। यदि निर्वाचित सदस्य भविष्य में कभी भी जनता के प्रति 
अपना उत्तरदायित्व पूरा कर पाने में असफल हुए तो उस परिस्थिति का सब बोझ किस पर आ पड़ेगा? 
नरेश पर या उन प्रतिनिधियों पर? अभी जो व्यवस्था है उसमें संभवतः नरेश को ही किसी तरह के 
गतिरोध के क्षण में सारा बोझ उठाना पड़ सकता है। देखा जाए तो यह नरेश की पिछले दो बरसों 
की धारणा के प्रतिकूल ही है। उन्होंने लगातार कोशिश की है कि राजसत्ता का समुचित अंश जनता 
ग्रहण करे। किंतु इस आम चुनाव से क्या ऐसा हो सकेगा? जो चुनकर आएँगे वे स्वयं तो शक्ति प्राप्त 
कर लेंगे लेकिन संभवतः ये राजनीतिक दल अर्थात्‌ किसी राष्ट्रीय राजनीतिक आदर्श से प्रतिबद्ध नहीं 
होंगे। व्यक्तिगत स्तर पर उनकी प्रतिबद्धता नेपाल के प्रति कितनी ही हो उसका कोई पता जनता न 
कभी लगा पाएगी न पता लगने पर उन्हें रास्ते पर लाने का कोई उपाय कर सकेगी | नेपाल की बढ़ती 
हुई लोकतंत्रीय आकांक्षाओं के रास्ते में निश्‍चय ही नरेश इतना बड़ा प्रश्नचिह हमेशा के लिए लगा 
रहना नहीं चाहते होंगे | परंतु वह लग गया है। 
इस प्रश्‍न पर अपने भारतीय और नेपाली बुद्धिजीवी साथियों, को विचार करने के लिए छोड़कर 
हम यहाँ केवल इतना ही कहेंगे कि यदि राजा को देखते हुए लोकतंत्र विकसित करना है तो यह नेपाल 
में राजनीतिक दलों के वर्तमान रहने से ही संभव है। इन दलों में कोई भी नरेश की सत्ता का तिरस्कार 
करके लोकतंत्र लाने का दावा करेगा तो किसी न किसी दल के साथ आकर नेपाल का बहमत उस 
दावे को खंडित कर देगा | किंतु यदि दलीय राजनीति मे वैराग्यपत्र पर हस्ताक्षर कर देनेवाले राजनीतिक 
कभी देशी या विदेशी प्रभाव में राजा की सत्ता के प्रति अवज्ञा का दुस्साहस करें तो उन पर कौन 
अंकुश लगाएगा? क्या अकेले नरेश तब ऐसा कर पाएँगे? 


(दिनमान, संपादकीय, ।9 अप्रैल 984. अमंकलित] 
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हत्या का आयात? 


लोकसभा को गृहमंत्री जैलसिंह ने 27 अप्रैल को सहसा जब यह सूचना दी कि 5 मई को प्रधानमंत्री 
को विदेशी दोरे पर ले जानेवाले एयर इंडिया वोइंग 707 विमान मकालू के भीतर 4 केवल कटे हुए 
पाए गए हैं तब से यह घटना सनसनी का कारण बनी हुई है और चिंता का भी। इन पंक्तियों के 
छपकर आने तक यदि कुछ और व्योरे पाए जाएँगे तो वे भितरघात के पड्यंत्र पर, जिसका विशेषज्ञों 
को राय क अनुसार गृहमंत्री को पूरा यकीन है, कुछ और रोशनी डालेंगे-विशेष रूप से तब अगर 
तब तक 2 संदिग्ध तकनीकदानों में से जिन पर शक है अथवा उनसे जुड़े मूत्रों में से किसी न किसी 
संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी होगी | जैसा कि सरकारी प्रवक्ता समझाते हैं, यह सूचना किसी 
संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी के पहले ही संसद को देना इसलिए उचित था कि संसद का सत्र जारी 
था और यो भी अफवाहे फैलने से वेहतर था कि सरकारी खबर दी जाती। परंतु अफवाहें फैलाने के 
बराबर ही खतरनाक यह भी होगा कि सी.बी.आई. और तमाम तरह की खुफिया संस्थाएँ जिन्होंने जाँच 
का काम सँभाल लिया है अपनी जाँच के नतीजों को जनता के सामने जल्द से- जल्द न ला पाएँ। 
संसद का यह सत्र समाप्त होने के पहले ही हो तो बेहतर है। 

यह एक बहुत गंभीर मामला है | जानकारों का विचार है कि एक तो मकालू को शांताक्रूज बंबई 
में ही निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अधीन जाँच लिया गया था जिससे एक सुयोग्य चालक ने-और 
उसकी प्रशंसा होनी चाहिए-कटे केबल का रहस्य पकड़ लिया और न भी पकड़ा होता तो जहाज 
के दिल्ली से प्रधानमंत्री सहित उड़ने के पहले तो एक और जाँच के समय पकड़ ही लिया जाता। 
यह विचार सिर्फ एक कामचलाऊ संतोष दे सकता है। ऐसे कामचलाऊ संतोषों की आदत सरकार 
को पड़ चुकी है और जनसाधारण को भी ऐसी ही आदत डाल देने का सामान वह जब-तब मुहैया 
करती रहती है। गृहमंत्री, जिनको 45 दिन में चोर न पकड़ पाने पर उन्हीं के दल के नौजवान सांसद 
त्यागपत्र देने को ललकार चुके हैं, उनकी बात मानने की हद तक भले ही न जाएँ, परंतु वह भला 
करेंगे जो लोगों को सच्चे मन से भितरघात का राजदाँ बनाएँगे और उस कार्रवाई का भी जो वह 
जाँच के बाद करनेवाले हैं। 

अंतरराष्ट्रीय राजनीति आज के दौर में लुटेरों की राजनीति बन गई है। लोगों, उनकी जमीनों, 
उनकी जीवन-शैलियों और उनके संगठनों को अनुदान, ऋण, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के माध्यमों से 
शक्तिशाली तत्त्व अपने आर्थिक-राजनीतिक स्वार्था के अनुकूल बनाने की चेष्ट करें, यह राजनीति का 
स्वभाव ही है। परंतु उस काम में उनकी परस्पर होड़ आज जो इतनी तेज हो गई है सो इसीलिए 
कि उनकी बनाई हथियार उद्योग संस्कृति बिना दूसरों को लूटे हुए चरमराकर बैठ जाएगी | उधर अर्धविकसित 
देशों को, जिन्हें वे अभी तक अपनी परस्पर होड़ के लिए सीधे-सीधे. इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं समझ 
रहे थे, वे एक नए अखाड़े में घसीट रहे हैं। वहाँ मुख्य प्रतिद्वंद्वी ये देश नहीं होंगे बड़े राष्ट्र नै 
भारत इस अखाड़े में एक चेला बन जाए इसकी जबरदस्त कोशिशें खुलेआम हो रही हैं। बड़े राष्ट्र 
और उनके पिछलग्गुओं की अलग-अलग बदहवासियाँ हैं क्योंकि उनके भौगोलिक और सामाजिक इस्तेमाल 
अलग-अलग हैं। इस आपाधापी में साम, दाम, दंड, भेद के पुराने तरीके बहुत पुराने पड़ गए है और 
हत्या के तरीके को, जो लोकतंत्र का जन्मजात शत्रु है, स्वीकृति मिल रही i भारतीय उपमहाद्वीप 
इस परिवर्तन से अछूता रह जाए, विश्वविजय में हिस्साबाँट करनेवाली १ को यह कैसे बर्दाश्त 
हो सकता है? र 

इसलिए कहना पड़ेगा कि भारत में राजनीतिक अस्थिरता पेदा कर देना-शायद यह सोचकर कि 
इस समय इस देश की सामाजिक व्यवस्था सदियों के और विशेष रूप में पिछली दो सदियों के सामाजिक 
ध्वंस के परिणामों के तले छटपटा रही है-कई तरह के विदेशी तत्त्वो का समान उद्दश्य हा सकता 
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है, उनके तात्कालिक स्वार्थ भले ही अलग-अलग या परस्पर विरोधी हों। हत्या का तरीका बाहर से 
आरोपित कर ऐसे तत्त्व देश की भीतरी राजनीति में सत्ता-परिवर्तन के इस्‌ तरीके को स्वीकृति दिला 
लें, यह खतरा हमारी आँखों के सामने खड़ा है। केवल हाय-हाय और अरे-अरे से इसका मुकाबला 
करने का वक्त बीत चुका है। आज की परिस्थितियों में पहले से कहीं अधिक गुण तत्काल निर्णायक 
हो जाने का है। एक कदम पीछे के बाद अगली कितनी पीढ़ियों तक पीछे ही लौटना होगा यह भयंकर 
विचार इतिहास का उपहास करता हमारी जीवंतता को चुनौती दे रहा है जिसका हम स्वयं बहुत गुण 
गाते रहते हैं। Sma, जता 

मकालू में प्रधानमंत्री के साथ जो हो सकता था (कहा जाता हैं कि बंबई-दिल्ली-जेनेवा-कुवैत से 
दिल्ली की वापसी में कटे केबल गुल खिलाते) उसकी कल्पना लोकतंत्र के और उससे जुड़े सभी आदशों 
के लिए भारतीय जनता की जारी लड़ाई को, जैसी भी बिखरी, अधूरी और असहाय वह है, भँवर 
में डाल देती । भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल भारतीय जनता का निर्णय है। पर उनका जीवनकाल 
समाप्त करने का नीच षड्यंत्र, जो कि भारतीय जनता को हत्या की राजनीति के द्वारा निर्णय करने 
के पतित प्रलोभन की ओर धकेलने का कुचक्र है, किसी कीमत पर चलने नहीं दिया जा सकता | 


[दिनमान, संपादकीय, 3 मई 98. असंकलित] 


एकछत्र राजनीति 


विधानसभा चुनाव के नतीजों से और नतीजों से भी ज्यादा उन पर इंका के प्रतिपक्षी राष्ट्रीय दलों 
की प्रतिक्रिया से यह पहले से ज्यादा स्पष्ट हो गया है कि भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय दल चुनाव 
के मैदान में ही नहीं, मनोबल और उद्देश्य के मैदान में भी परास्त हो गए हैं। पुरानी जपा के घटक 
जब जनवरी में बिखरे थे तो उनकी संख्या ही कम नहीं हुई थी, उनका जनाधार भी कम हो गया 
था| इस बार वह और भी संकीर्ण हुआ है और चुनाव-भ्रष्टाचार और चुनाव-हिंसा के तरीकों में इंका 
के साथ शामिल होकर उन्होंने अपने को और भी वध्य कर लिया है| उन तरीकों से वह सरकारी 

तंत्र की शक्ति से सम्पन्न इंका का मुकाबला नहीं कर सकते। 
पर इससे भी पहले पुरानी जपा के घटकों ने अपने को इंका के सामने और भी दयनीय बनाया 
है-नीतियाँ और कार्यक्रमों की स्पष्ट घोषणा और कार्य न करने का आरोप इंका पर जनसाधारण खुलेआम 
लगाता रहा है| मगर चुनाव के समय प्रतिपक्षी दलों के पास सिवाय उतनी ही अस्पष्ट शिकायतों के 
जितनी जनसाधारण कर रहा था कोई विकल्प न थे, अर्थात्‌ कोई ऐसे विकल्प जिनको लेकर वे बाजी 
|) हार जाने पर भी चुनाव की राजनीति से बाहर भी कार्यक्रम चला सकते | वे 969 से आरंभ हुई परंपरा 
| के अधीन 974 और 977-79 की ही तरह 980 में भी इंका का मुँह जोह रहे थे कि वह क्या 
| पहल करती है-वह कोई पहल करे या उसके अपने घर में कुछ घटित हो तो हम उसके अनुसार अपनी 
h राजनीति करें राष्ट्रीय राजनीति की यह शैली कोई जनाधार नहीं बना सकती, केवल प्रतिपक्षी दलों 
| के प्रति जनसाधारण में आशा को उत्तरोत्तर घटा सकती है और उसी अनुपात में उन दलों के जनाधारों 
को राष्ट्रीय से उत्तरोत्तर जातीय बना सकती है-इतनी दूर तक कि अंततः चुनाव की राजनीति केवल 
| आशा पर टिक जाए जैसी 980 में टिक गई है और वही दल बहुमत में विजयी हो जिससे असहाय 
लोग आशा करने को मजबूर हो जाएँ। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय नीतियाँ नहीं बल्कि सत्ता का विस्तार 
| राष्ट्रीय राजनीति का मापदंड बन जाए और छोटे-छोटे गुटों में बँटे प्रतिपक्षी दल अपने समर्थक समुदायों 
| 
। 
। 
|| 


की आशा का केंद्र होने का दावा करते हुए आशा के सबसे बड़े केंद्र के पास अपने जनाधार की सौगात 
रचनावली 
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ले जाने लगें (और इसी प्रक्रिया में उसे अपने हाथों से नष्ट भी करें) तो आश्चर्य न होगा । हिंदीप्रदेश 
का विस्तार इस समय राष्ट्रीय राजनीति का पर्याय वन गया है। इंका की हिंदीप्रदेश व्यापी राजनीति 
में सहायक होने का प्रयल करने के उदाहरण वहुगुणा तो हैं ही, चरणसिंह, राजनारायण भी यह तरीका 
आजमा चुके हैं और रा.स्व.सं. (भाजपा के रूप में) इसे आजमाने को बेचैन है (जितना वर्चस्व हिंदी 
क्षेत्र पा बढ़ेगा इंका और भाजपा की दोस्ती उतनी ही वढेगी | भाजपा इंका की विरोधी नहीं प्रतियोगी 
है)। प्रादेशिक पार्टियों की ताकत बढ़ी है पर वे भी इंका की विरोधी नहीं हैं। इससे अनुमान किया 
जा सकता है कि बजाय यह प्रस्ताव पास करने के कि अन्ना द्रमुक की राज्य सरकार गिराने के बाद 
अन्ना द्रमुक की विराटू जीत सरकार गिराने के तर्क को झूठा सिद्ध कर देती है एवं इस झूठे तर्क के 
लिए केंद्र सरकार को दंड मिलना चाहिए, अन्ना द्रमुक इंका से मेल रखने की नीति चलाएगी। 

इस तरह एकछत्र शासन की प्रचुर सुविधा से सम्पन्न इंका आज एकछत्र राजनीति के शिखर पर 
आ खड़ी हुई है। क्या वह इसके आगे भी जाएगी? कहने को तो इसके आगे शिखर पर जब तक 
हो सके खड़े रहने के बाद, नीचे का ही रास्ता बचता है परंतु राजनीति में यह काव्य-रूपक काम नहीं 
देगा। एकछत्र राजनीति जन-संगठन के स्रोतों को इतना सुखा दे सकती है कि यदि कभी शिखर से 
पतन हो भी तो व्यक्ति का हो, राजनीति के माध्यम न बदलें, जनसाधारण से छीनी हुई शक्ति लौटकर 
जनसाधारण के पास न जाए, किसी और व्यक्ति या व्यवस्था के पास जाए। कहा गया है कि देश 
को एक दिशा देने के लिए शासक दल को और अधिक अधिकार चाहिए | पर आज जितने अधिकार 
उसके पास हैं उनसे अधिक चाहना शासक दल और जनसाधारण दोनों के लिए खतरनाक हो सकता 
है। एक प्रगतिशील लोकतंत्र में ज्यादा अधिकार हमेशा जनता के पास रहने चाहिए, न कि जनप्रतिनिधि 
के पास | अधिकार सिर्फ वोट नहीं होता, देश में मौजूद और देश में पैदा प्राकृतिक और मानव-निर्मित 
साधनों के उपयोग से न्यायसम्मत विकास का अधिकार भी होता है जिससे सभी राजनीतिक अधिकार 
उत्पन्न होते हैं। 

इस तरह यह समय इंदिरा गाँधी और प्रतिपक्षी दलों दोनों को अपनी-अपनी जगह यह फैसला 
करने का है कि एकछत्र राजनीति की परंपरा वे दोनों कितनी और बढ़ाना चाहते हैं | केंद्र और राज्य 
में एक ही दल की सरकारें हों, इस आग्रह का सही और स्वस्थ रूप यह होता है कि कोई राष्ट्रीय 
नीतियाँ ऐसी हों जिनसे सभी दलों का, जो राज्यों में सरकार बना सकते हों, कार्यक्रम के आधार पर 
साझा हो और जिनके पालन से न किसी प्रदेश का औपनिवेशिक शोषण होता हो, न किसी प्रदेश को 
अतिरिक्त शक्ति मिलती हो। पर ऐसा कहा नहीं गया है। कोई नीति, कार्यक्रम घोषित भी नहीं किया 
गया है, उस पर बहस होना तो दूर की बात है। आनेवाले दिनों में भी ऐसी कोई घोषणा या बहस 
होगी, कहा नहीं जा सकता | बहुत संभव है कि छिटपुट कार्रवाइयों पर स्थानीय प्रतिक्रियाएँ होती रहें--असम 
जिनमें से एक है-वे अपने प्रति न्याय और समता की माँग करेंगे तो ऐसी एकछत्र राजनीति के वातावरण 
में यह खतरा बना रहेगा कि अपने पड़ोसियों से उनकी लड़ाई हो जाए जबकि लड़ाई केंद्रीय विकास 
नीतियों से होनी चाहिए । एकछत्र शासन के समानांतर चलनेवाली एकछत्र राजनीति का यह बहुत बड़ा 
खतरा सामने खड़ा है जिसे पहचानना होगा। तथाकथित राष्ट्रीय दलों से बहुत आशा नही है, किंतु 
वे कम से कम उन असंख्य जनों की बात समझने की कोशिश करें जिन्होंने न शक्तिवान्‌ इंका को 
वोट दिया है, न कर्महीन प्रतिपक्षी दलों को। और यंदि वे अपना संपूर्ण पतन नहीं चाहते हैं तो एक 
काम मत करें : इंका के आपसी झगड़ों को, खास तौर से इंदिरा गाँधी और संजय गाँधी संबंधी तथाकथित 
गुटबंदी को इस तरह दयनीय दृष्टि से निहारना बंद कर दें कि जैसे इसी में विरोधी दलों की शक्ति 
बढ़ने का सूत्र छिपा हुआ है। 


[दिनमान, संपादकीय, 8 जून 984. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 
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मस्त लोगों के मरे हुए मन 


विहार में बागमती के पुल पर की रेल दुर्घटना की खबर ने उन्हें छोड़ जिनके अपने सगे उस गाड़ी 
में थे, किसी को विचलित नहीं किया | और इस बात पर कि चारों और मीत सरीखी भयानक उदासीनता 
है, विरले ही विचलित हुए हैं। जिला रोहतास के एक पाठक ने लिखा है : यह एक भयंकर राष्ट्रीय 
विपत्ति है : निश्‍चय ही दो से तीन हजार की संख्या में भारतीय नागरिकों का एकाएक नष्ट हो जाना 
एक राष्ट्रीय विपत्ति ही है। राष्ट्रीय ध्वज भले ही न झुकाया जाए; हमें अपना सिर झुकाकर अपने 
भीतर तो झाँकना ही चाहिए | प करर 
रेलगाड़ी गिर गई, यह दुर्घटना का एक ही हिस्सा है । दूसरा हिस्सा यह है कि हम अपने में मस्त 
हैं। दोनों को मिलाकर ही असल दुर्घटना का रूप बनता है। हि 
हम मस्त क्यों हैं? सीधा जवाब तो यह है कि हम उन आदमियों को अपना सगा नहीं मानते; 
भारतीय होने के नाते भी सगा नहीं मानते, जो मारे गए। संख्या अधिक होने से भी कोई फर्क नहीं 
पड़ता क्योंकि इस वक्त हमारी मानसिकता एक बड़े आदमी की पूजा करने कई और हजारों छोटे मोटे 
आदमियों को दुत्कारने की है। पैसेंजर गाड़ी थी, बिना आरक्षण के जानवरों की तरह लोग डिब्बों में 
भरे रहे होंगे। ज्यादातर गाँवों के रहनेवाले गाँवों को जा रहे होंगे। होंगे कोई लोग। इनकी जान की 
कीमत क्या है। यह सोच जो इस देश के ऐश्वर्यपूजक शासक वर्ग का है, धीरे-धीरे सिर्फ दो वक्त 
करीब-करीब भरपेट भोजन पा जानेवाले लोगों तक में पैठ गया है। थोड़ी-सी भी सुरक्षा पाते ही एक 
भारतीय आदमी अपने को इतना अधिक सत्ता के नजदीक समझने लगा है कि उसका सोचने का ढंग 
उसी तरह अभारतीय, मानव-विरोधी और निर्मम हो जा रहा है, जैसा शासक वर्ग का है। इसके पीछे 
कहीं न कहां यह विचारधारा भी काम कर रही है कि देश की सामाजिक व्यवस्था को न्याय के पक्ष 
में बदलने में आम नागरिक का कोई हाथ नहीं हो सकता। वह तो केवल सत्ता के शीर्ष स्थानों पर 
बैठे लोगों द्वारा बदली जाएगी। जो लोग समाज को बनाने में अपने मौलिक अधिकार को छोड़ चुके 
हैं वे सहृदय भी नहीं हो सकते। यदि होंगे तो केवल अपनी-अपनी इकाइयों के साझीदारों के लिए, 
जाति के लिए, संप्रदाय के लिए या परिवार के लिए होंगे। बागमती में डूबकर मरे भारतीयों में सबके 
सब या बहुलांश भी यदि किसी एक विशेष जाति या समूह के होते तो शायद उस जाति या समूह 
के जीवित लोगों में संवेदना जागती और शायद उसके नेता अपनी जाति के लोगों की ओर से कुछ 
शोर भी मचाते। चूँकि संयोगवश ऐसा नहीं था इसलिए सभी जाति के सुरक्षित लोगों ने दुर्घटना में 
मरे लोगों को कुत्ते की मौत मरने योग्य मान लिया। उनके बारे में यह कल्पना भी कर ली कि वे 
गरीब और निरीह रहे होंगे। वे कोई हवाई जहाज में तो यात्रा नहीं कर रहे थे । कर रहे होते तो 
बिना जाति पूछे शासक वर्ग का मानस इन सबको अपनी शासक जाति का मानकर उनके लिए तरह-तरह 
के आयोजन करता। 
ऊपर जो कहा गया वह संभवतः हमारी निर्मम उदासीनता के कारणों का एक ही पहलू है | दूसरा 
पहलू यह भी है कि राष्ट्र+की संपत्ति और औद्योगिक एवं सामरिक समृद्धि में हर व्यक्ति की बराबर 
देनदारी और लेनदारी जहाँ मानी जाती है-उसी समाज में व्यक्तियों की जान सामान्य और असामान्य 
से परे एक ही प्रकार से गरिमा की अधिकारी बन सकती है। इस दुर्घटना के प्रति सामूहिक स्तर पर 
भारतीय समाज की प्रतिक्रिया के रूप ने दिखा दिया है कि हम सामान्य नागरिक को राष्ट्र के दाय 
में पूरा अधिकारी ही नहीं मान रहे हैं तब उसकी जान की कीमत क्यों मानें। 
इस दुर्घटना ने कुछ और चीजें भी मानो एक रासायनिक प्रक्रिया से अलग-अलग करके दिखा दी 
हैं | इनमें सबसे अधिक कर्कश और कुरूप सत्ता के प्रतिनिधियों की यह चेष्टा है कि वे कहीं भी इस 


घटना की जिम्मेदारी से जुड़ न जाएँ | जिस घबराहट से उन्होंने तुरंत इस घटना का दोप प्रकृति पर डाले 


654 / रघुवीर सहाय रचनावली -4 की 


की कोशिश की उसकी कोई ज़रूरत न थी। जाँच से मालूम होने तक वे रुके भी रह सकते थे और 
गद्दी म भी रह सकते थे। किंतु अवश्य ही कहीं कोई अपराध भावना काम कर रही है जिससे सत्तासीन 
रों को देश में घटित होनेवाली हर विपत्ति का दोषी ठहराए जाने का भय सालता रहता है | 

पाठक डी.एन. तिवारी जैसे लोग बहुत कम होंगे पर वे हे और इतने कम भी नहीं हैं। जव वे 
अपनी बात रखते हैं तो वह एक अतिशयोक्ति जान पड़ती है क्योंकि वे जनसाधारण की ओर उन्मुख 
अपने मन के सत्य को उसकी तार्किक परिणति तक ले जाकर कहते हैं। उन पर कुछ लोग हँसना 
चाहें तो हँस लें, पर हँसनेवालों को मालूम होना चाहिए कि उनके मन में समाज और राष्ट्र की वह 
कल्पना मर चुकी है जिसमें यह संभव है कि ऐसी बड़ी दुर्घटना पर सचमुच सारे राष्ट्र में शोक व्याप्त 
हो जाए। 


[दिनमान, संपादकीय, 2 जून 98. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


अकाल मृत्यु 


संजय गाँधी की अकाल मृत्यु एक से अधिक प्रकार से एक दुर्घटना है : वह एक अति वत्सल माँ 
का एक मातृभक्त पुत्र का वियोग है, प्रधानमंत्री से उनके एकमात्र विश्वसनीय रक्षक और सहायक 
का विच्छेद है, और सत्ता के वर्तमान ढाँचे की उठती हुई एक दीवार का ध्वंसत है। कहने का चलन 
है कि दिवंगत के अभाव की पूर्ति नहीं हो सकती पर यहाँ यह कहना निरी औपचारिकता नहीं है : 
माँ को वही पुत्र नहीं मिल सकता यद्यपि जनसाधारण को इंदिरा गाँधी से गहरी सहानुभूति है; प्रधानमंत्री 
ठीक उतना ही अंतरंग सहयोगी दो-चार दिन में विकसित नहीं कर सकतीं-उसमें समय लगेगा चाहे 
कम लगे; इंदिरा गाँधी का उत्तराधिकारी अभी से पहचान रखने की जो आवश्यकता आज राजनीतिक 
दलों के अवमूल्यन के दौर में पैदा हुई है वह रहेगी पर कोई नई पहचान आजकल में बन नहीं सकती । 

इंका में संजय गाँधी के अनुयायियाँ की विपत्ति समझी जा सकती है किंतु परस्पर अविश्वास से 
उत्पन्न उनकी आशंका कितनी भी दुखद हों कुल मिलाकर उन्हें आश्वस्त होना चाहिए कि वे अनाथ 
नहीं हैं। यह अनिवार्य है कि इंदिरा गाँधी उनकी संरक्षिका हों। अपने प्रतिरूप के न रहने पर वह इंका 
के संचालन की क्या शैली सिरजेंगी इस पर अटकलें लगाई जा रही हैं और इंका के-बल्कि बाहर 
के भी-पुराने कांग्रेसी जो अपने को किसी रूप में उपेक्षित अनुभव कर रहे थे, अपने लिए किसी नई 
भूमिका की आशा करने लगें तो आश्चर्य नहीं। परंतु जिस तरह की विचारधारामुक्त और व्यक्तिपूजक 
नई पीढ़ी को इंका में प्रश्रय मिला है वह अब सत्ता-राजनीति से अभेद्य हो चुकी है: वह रहेगी और 
इंदिरा गाँधी उसे निराश नहीं करेंगी। 

संजय गाँधी के अभाव से प्रकट होनेवाली राजनीतिक समस्याएँ इंका में उतनी ही बड़ी नहीं हो 
सकतीं जितनी विरोधी दलों में हो सकती हैं। इनकी राजनीति बीच के कुछ समय को छोड़ एक दशक 
से इंदिरा गाँधी पर आश्रित रही है। इधर जे.पी. के अंतिम दिनों से वह संजय गाँधी पर अधिकाि 
कक आश्रित होती जा रही थी : एक तरह की निश्चितता से ये दल-और इनमें वामपंथी दल कोई 
अपवाद नहीं हैं-आशा कर रहे थे कि संजय गाँधी के प्रभाव की वृद्धि से शायद इंका में कोई राजनीतिक 
स्थिति पैदा हो जिसका लाभ वे उठा सकें। वे अब भी कोई लोकतंत्रीय विकल्प बनाने के धीरज और 
ज्ञान से अपने लिए राजनीति में कोई दूरगामी कार्यक्रम बना सकेंगे या नहीं यह पिछले दिनों की उनकी 
कारगुजारियाँ देखते हुए विश्लेषण ही नहीं अटकल से भी परे हो गया है। 


(दिनमान, संपादकीय, ॥ जुलाई 98. असंकलित] 
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जो आदमी हम बना रहे हैं 


एक प्रभावशाली पत्रिका में पूरे एक पृष्ठ पर ओडिसा की एक आदिवासी लड़की के साथ किसी मंत्री 
के व्यभिचार की कहानी छपती है। लड़की का चेहरा बड़ा करके छापा गया है। लगभग एक-तिहाई 
पृष्ठ उसी से भर गया है। वह चेहरा एक साधारण लड़की का है पर छप जाने पर एकाएक असाधारण 
हो उठा है। उसके चेहरे की बनावट तीखे नाकनक्शवाले तथाकथित आर्य लोगों से बहुत भिन्न है। 
वह गोरी भी नहीं है। दुनिया में गोरे रंग और तीखे नाकनक्श के साथ राजनीतिक ताकत का जो 
संदर्भ जुड़ा चला आ रहा है उसके कारण यह लड़की एकाएक मानो गुंलाम भारत का प्रतीक बन 
गई है। मंत्री का चेहरा उससे बहुत भिन्न नहीं है। फिर भी वह मंत्री का है। यह और बात है कि 
संपादकों ने उसे लड़की के मुकाबले कम 'स्थान दिया है। लड़की को अधिक स्थान मिला है। संपादक 
जिस तरह का अनुभव पाठकों को देना चाहते हैं करीब-करीव उस अनुभव के जैसा ही होना चाहिए 
जो मंत्री ने किया था इसलिए सशरीर लड़की को नहीं उपस्थित कर सकने के कारण वह उसकी तसवीर 
ही बड़ी करके छाप रहे हैं। उसी पत्रिका में कुछ पृष्ठ पीछे एक औद्योगिक नगर में एक उद्योगपति 
के परिवार के दस-बारह सदस्यों के घर छापा पड़ने की बात छपी है । करोड़ों रुपए निकले, जेवर अलग | 
यहाँ तक कि लाखों के (या शायद अनगिनत) नोट निकले जो सड़-गल गए थे लेकिन जमा थे। यह 
वृत्तांत भी पूरे पृष्ठ पर छपा है पर इसमें उद्योगपति और उसके दस-बारह कुटुंबियों में से किसी का 
चित्र नहीं छपा | छोटा-सा भी नहीं। उद्देश्य संभवतः यह है कि उनका चेहरा छिपा रहना चाहिए--और 
यह मनोरंजन भी होना चाहिए कि एक बड़ा आदमी पकड़ा गया। पर वह सचमुच बड़ा आदमी था | 
नहीं । बड़े आदमी तो खानदानी रईस होते हैं। यह बेचारा तो जैसा पत्रिका ने बहुत साफ करके बताया | 
है, शुरू-शुरू में कोई साधारण मजदूर था। धीरे-धीरे (मेहनत करके या न जाने कैसे, यह बात साफ 
नहीं की गई है। संदेह में लटकी छोड़ दी है) उसने इतना बड़ा कारोवार जुटा लिया । (देखो, जो लोग 
नीचे के वर्ग के होते हैं वे अमीर हो जाने पर पैसे को जमा करके रखने में ही खुश होते हैं, चाहे 
नोट सड़-गल क्‍यों न जाएँ और फिर भी पकड़े भी जाते हैं : यह बात किसी सचमुच संभ्रांत उद्योगपति 
के बारे में तो नहीं कही जा सकती।) 
हमारी वर्तमान सभ्यता जो आदमी बनाना चाह रही है वह ऐसी किसी भी घटना में दिलचस्पी 
लेने लायक होना चाहिए जिससे या तो वह आक्रामक के साथ अपने आपको जोड़ सके, चाहे खुद 
आक्रमण का शिकार हो या फिर कुछ ऐसे लोगों के विरुद्ध, जो कि आक्रामक वर्ग में दलित वर्गों 
से आकर घुस बैठे हैं, अपने मन में घृणा पैदा कर सके | ये दोनों तरह के व्यवहार देखने में तो एक-दूसरे 
के विरोधी हैं किंतु एक जगह जाकर उनका परिणाम एक ही हो जाता है। अपने को शक्ति का असली 
अधिकारी माननेवाले जन्म से और शोषण की विरासत से श्रेष्ठ लोग आक्रामक वर्ग में अपना स्थान 
कुछ और सुरक्षित पाने का सुख अनुभव करते हैं। सचमुच स्थान सुरक्षित होता है, यह नहीं कहा जा 
सकता। उन्हें कम से कम यह संतोष होता है कि हमने एक शोषित को अपने समान एक अन्य शोषित 
के पास खड़े होने से रोका और दूर खड़े होकर उसका तमाशा देखने को उकसाया। (देखो, मंत्री के 
पास इतनी ताकत है कि उसने इस लड़की का जीवन बर्बाद किया और इस लड़की में इतनी ताकत 
नहीं है कि वह अपने जीवन को फिर से बना सके और न तुममें इतनी है कि तुम उसके जीवन को 
फिर से बनाने में हाथ बँटा सकी। तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि हमने यह कहानी लिखी 
ही इस तरह से है कि तुम्हें लड़की के प्रति कोई सहानुभूति पैदा न हो। पैदा हो तो मंत्री के लिए 
थोड़ा-सा डर | हॉ, हमने कुछ छींटाकशी मंत्री पर भी कर दी है क्योंकि वह शासक वर्ग में शामिल 
होने योग्य नहीं है । इसलिए तुम्हें वास्तव में डर तो उन्हीं के प्रति पैदा होगा जो इस मंत्री के भी नियामक 
हैं। इस वक्त तक तुम समझ गए होगे कि यह क्या, कोई भी मंत्री तुमने चुनाव करने की अपनी शक्ति 
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से नहीं नियुक्त किया है। यह तो उसी ने नियुक्त किया है जिसके प्रति तुम्हार मन में भय पैदा कराया 
जा रहा हे | यदि हमने अपनी कहानी में कहीं भी तुम्ह यह आभास दिया होता कि तुम इस मंत्री को 
सजा द सकते हो तो तुम्हे मंत्री नियुक्त करने की अपनी शक्ति का स्मरण हो आता | इसलिए हमने 
कवल इस मत्री पर धोड़ा-सः कीचड़ उछालकर तुम्हारे मन में एक बड़े आदमी की निंदा करने का 
सुख पैदा करके बात खत्म कर दी।) 
प्रचार माध्यमी का यह प्रयोग जारी है। अनेक मूर्त रूपों में, अनेक छटाओं में, ताकतवर की 
जीत होगी लेकिन उसकी ताकत सत्य की ताकत नहीं होगी, यह बात फैलाई जा रही है | सर्वविदित 
उदाहरण क॑ तार पर हम उन चटपटी कहानियों को ले सकते हैं जो गद्दी से हटाए जानेवाले मुख्यमंत्रियों 
क वार म या सत्ताधारी तंत्र में शामिल होने के तलबगार सत्ताहीन राजनीतिको के बारे में रोज-गेज 
लिखी जा रही हैं। एक या दो पीढ़ियों को इन कहानियों में रस लेने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा 
हे, सत्ता क आधार को बदलने के लिए नहीं | जन के अन्यायी सत्ताधारी के प्रति छिपे हए स्वाभाविक 
आक्रोश का मोड़कर उन सत्ताधारियो की ओर प्रवाहित किया जा रहा है जो अब मत्ता के खेल में 
हारनेवाले ह या हार चुके हैं। इस तरह से सत्ता का उपयोग करते हुए उसका वेजा इस्तेमाल करनेवाले 
के कार्यों का जो प्रतिकार किया जा सकता है उसकी कोशिश करने से ज्यादा आसान उस सत्ताधारी 
का उपहास करना हो जाता है जो अपनी सीमित राजनीतिक विरादरी में पिट गया है | (एक बार फिर 
समझ लो कि वह तुम्हारे किसी प्रयल से नहीं पिटा और तुम ऐसा प्रयल करने की इच्छा भी मत 
करना क्योंकि यदि तुम्हारे मन में यह इच्छा थी कि वह आदमी पिटे तो इसको हमने ही पीट दिया | 
तुम अत्याचारी को दंड देने की प्रक्रिया से बाहर हो चुके हो|) 
हास-परिहास समाज की जान होता है। वह सिर्फ तनावों को ढीला करने के काम नहीं आता 
जैसा अकसर व्यक्तियों के जीवन में आता है | वह सकारात्मक तौर पर एक वैकल्पिक समाज की झलक 
भी दिखाता है, भले ही स्वयं वह नकारात्मक दिखे | कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि समाज की लंबाई-चौड़ाई 
में हास-परिहास की यह जीवनी शक्ति खींचकर निकाल लेने की कोई बड़ी भारी योजना चल रही है 
और यह ताकत को बहुत थोड़े-से हाथों में केंद्रित कर देने की एक योजना से कहीं न कहीं बड़े नजदीकी 
तीर पर जुड़ी हुई है | तमाम जगह छपने या प्रचारित होनेवाले किस्सो और चुटकुलों पर एक नजर 
डालने से ही यह दिख जाएगा कि ऐसा हो रहा है। बच्चों के साहित्य में खासतीर से वे किस्से अब 
पढ़ने को नहीं मिलते जिनमें अपने नौकर से कसकर बेगार लेने और बदले में दो टुकड़े खाने को देनेवाले 
` मालिक को नौकर ने रुलाकर छोड़ दिया था और मालिक ने माफी माँगकर छुट्टी पाई थी | शायद वह 
बदल भी गया था। शायद न बदला हो | लेकिन हम हँसते थे, क्योंकि यह कहानी हमें साथ ही साथ 
उस समाज का पक्षधर भी बनाती थी जिसमें नौकर का यह शोषण न होता। आज की कहानियों में 
बच्चों को हम कभी किसी व्यक्ति से बदला लेते हुए पाते जरूर हैं लेकिन बदला लेनेवाले बच्चों को 
किसी न किसी रूप में यह भी सिखाया जा रहा होता है कि सबसे बड़ा बदला तो यह होगा कि बड़े 
होकर तुम भी उस आदमी की तरह बनोगे जिससे तुम बदला ले रहे हो। यानी कोई नया समाज नहीं 
बनाओगे, न बनाने की इच्छा करोगे, न इच्छा के विफल होने की तकलीफ उठाने का हौसला रखोगे 
जिसमें एक इच्छा को लिए हुए अपनी उम्र का एक हिस्सा बिताने के बाद अगर टूट ही जाना पड़े 
तो टूट जाओगे लेकिन उस हिस्से को जीने के बाद, उसके पहले नहीं। आज के बच्चे को बताया 
जा रहा है कि इस तरह का जीवन जीना एक धोखा है। शुरू से आखिर तक एक धोखा | इसलिए 
बेहतर है कि तुम शुरू में ही उस टूट को पहुँच जाओ जिसे | आदर्शों को जिंदा रखने के कारण 
तुम कई बरस बाद झेलते। 
युवजनों के जो पत्र दिनमान कार्यालय में आते हैं वे पिछले कुछ महीनों से ऐसे अन्यायों का 
वर्णन कर रहे हैं जिनके प्रति युवजनों के मन में अब कोई संदेह नहीं रह गया है। ये अन्याय उनके 
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क्स 


-जीवन को यीधे-यीधे नष्ट करते है जैसे परीक्षाओं में बेधड़क अनियमितता जिनमें गुंडों से लेकर प्राध्यापक 
और विद्यालय का प्रबंध तथा लोक सेवा आयोग एवं अन्य बड़े-बड़े संस्थान सव कहीं न कहीं शामिल 
हे और विद्यार्थी समुदाय इन सबके सामने असहाय है। गाँवों से या छोटे कस्बों स आनेवाले पत्रों में 
कुछ समय पीछे सिर्फ पुलिस के मनमाने आचरण का उद्घाटन हुआ करता था। अब दिखता है कि | 
कोई भी संस्था जिसके पास थोड़ी-बहुत भी शक्ति है उस शक्ति को सीमित और मनचाहे लोगों के | 
हित में उपयोग करने के उद्देश्य से खुलकर अन्याय करने से नहीं डरती। पाठकों के पत्रों में अब 
सीधे सरकार की शिकायत करने की प्रवृत्ति नहीं रही । वे इन छोटे-छोटे शक्ति-स्तंभों आ. शिकायत करते 
हे | सीधे सरकार की शिकायत करने की इच्छा के साथ-साथ सरकारी नीतियों का संगठित विरोध करने 
की जो शक्ति होनी चाहिए थी उसके अभाव में शिकायत करनेवाले एकदम अकेले पड़ गए हों ऐसा 
नहीं है, किंतु उनकी पीड़ा और गहरी हो गई है और केवल विरोधी नारे लगाने की असहायता भी 
घे पहचानने लगे हैं। पर एक नए समाज की मान्यताओं और मूल्यों की समझ उनमें एक वैज्ञानिक 
रूप ले सके, इसमें कोई मदद उन्हें कहीं से नहीं मिल रही है। पत्रकार बहुधा उन्हें उत्तेजित करते 
हैं और उनकी भावकुता को कुरेदकर अपने लेखन को पठनीय और रोचक बना लेते हैं। इस सिलसिले 
में परस्पर विरोधी कई मान्यताओं का प्रचार होता रहता है। राजनीतिक दल साहित्य, कला, इतिहास, 
विज्ञान जैसे विषयों को गुटबाजी की राजनीति का विषय मानते हैं, परिवर्तन की राजनीति नहीं। उनकी 
राजनीति, भले ही उनमें कुछ व्यक्ति स्पष्ट चिंतन कर सकते हों, कुल मिलाकर सत्ता की राजनीति है। 
एक नए समाज की कल्पना उनके लिए एक नई सरकार की कल्पना से शुरू होती है और वहीं खत्म 
हो जाती है। एक समग्र दृष्टि की भूख युवजनों में मिट नहीं रही है, पर बढ़ भी नहीं रही है। राजनीतिक | 
दलों, प्रचार माध्यमों और उपभोक्ता संस्कृति के विक्रेताओं के मिले-जुले शासनतंत्र में नकली आक्रोश, 
बनावटी लोकहित और झूठी परिवर्तनप्रियता का रोआब बढ़ता जा रहा है; वैसे ही स्थानीय संस्थाओं 
द्वारा व्यक्ति के न्यायोचित अधिकारों का दमन भी बढ़ता जा रहा है। प्रतिकार के लिए न विचारधारा 
कोई कार्यक्रम दे रही है, न कार्यक्रम कोई विचारधारा दे रहे हैं। 
ऐसे भी प्रमाण नहीं दिखते कि धर्म या विद्या के प्रचलित संस्थान समाज के इस आत्मपीड़क, 
आत्मघाती और मरणोन्मुख रूप से टकराकर अपने संगठनों में कोई परिवर्तन करेंगे। कोई दुःख और 
क्लेश बड़े पैमाने पर प्रकट होने पर एक वार चिंता का विषय अवश्य बनता है किंतु थोड़ी ही देर 
बाद उस चिंता को घटना के किसी अत्यंत गोण पक्ष की विवादास्पद व्याख्या में उलझाकर छोड़ दिया 
जाता है। समाज-रचना के असम और असंतुलित रूप के कारण वह क्लेश उत्पन्न हुआ, ऐसी आशंका 
भी किसी के मन में न रहे, शायद यही पथभ्रष्ट करनेवाली बहसो का उद्देश्य होता है। साथ ही एक 
और स्तर है जहाँ पर विद्या और धर्म के प्राचीन संस्थान अपनी जड़ता का कुप्रभाव समाज-व्यापार 
पर डालते हैं और पकड़े नहीं जाते । यह बहुत समय से लक्ष्य किया जाता रहा है कि आर्थिक उत्पादन | 
में बराबरी के अधिकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संघर्षों को बहुत जल्दी जातिगत या मजहवी संघर्ष का 
रूप दे दिया जाता रहा है। 
धर्म नामक संस्थान के संचालक शायद इससे अपनी शक्ति में वृद्धि का अनुभव करते हैं और 
यथास्थितिवादी राजनीति के संचालकों की शक्ति में योग देने का अवसर सामने देखकर स्वयं परिवर्तन 
से विमुख हो चुके ये स्तंभ उसमें साझा भी माँगने लगते हैं। हो सकता है कि अपने ही लोगों का 
वाणिज्य करनेवाली वह प्रवृत्ति किसी समय एक महँगा सौदा बन जाए | दक्षिण में हरिजनों के धर्म-परिवर्तन 
की घटनाएँ संभवतः इसी का परिणाम हैं। 
पर ऐसा सोचकर कोई संतोष नहीं किया जा सकता कि ये मरणोन्मुख संस्थान अब अपनी मौत 
मर ही जाएँगे और न इस चिंता से मुक्ति पाई जा सकती है कि जो आदमी अपनी आर्थिक बराबरी 
और सामाजिक प्रतिष्ठा की लड़ाई में बार-बार कई तरफ से कुचला जा चुका होने पर एक दूसरे संस्थान 


658 / रघुवीर सहाय रचनावली -4 


रचनावली 


की शरण में चला गया है उसका भविष्य वैसा ही रहेगा जैसा पडले था; विगड़ भी सकता ह) दिखता 
है कि इस प्रसंग में बहस की एक सतह किसी अंश तृक धर्म-परिवर्तन के आकांक्षी मनुष्य की रदी 
को छू भले ही ले, किंतु उसकी मुख्य धारा हिंदू धर्म और मुसलमान मजहब की तुलना ही करती रह 
जाएगी। कुछ लोग हिंदू समाज के ठेकेदारों को जागृत होने का आह्वान करेंगे और कुठ लोग परपीडा 
के आनंद का अनुभव करेंगे कि हिंदू समाज इसी के योग्य था। पर वह आदमी जो एक बंधन मे 
निकलकर दूसरे में पड़ गया हे वह एक नए समाज की अपनी अधरगी और उलझी-पुलझी आशा को 
लिए हुए शोषण के एक नए परिवेश में एक नई तकलीफ भरी जिंदगी ही जीना शुरू करेगा | वह 
कोई नई जिंदगी नहीं होगी-- और वह कोई नया आदमी भी नहीं होगा जब तक कि उसके धर्म संस्थान 
वैसे ही दमनकारी बने रहेंगे जैसे आज हैं। 


[दिनमान, 6 अगस्त ॥98॥. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


अंतुले का अर्थ 


अंतुले ने प्रतिभा प्रतिष्ठान बनाया साहित्य और कला की सेवा के लिए मगर सारा मामला वन गया 
राजनीतिक | तो अब साहित्य और राजनीति के परस्पर संबंध पर साहित्यिक बहस चलानेवाले लक्ष्य 
करें कि दोनों में संबंध हो गया है | राजनीति करनेवालों को रुपया जमा करने के लिए दो अच्छे विषय 
मिले हैं : गाँव में गरीवी और शहर में कला | गरीवी अंतुले के दूसरे प्रतिष्ठान बनाने का बहाना बनी 
है और साहित्य उस बहाने को संभ्रांत बनाने को बहाना | अंतुले को गरीबी के लिए पैसे की ज़रूरत 

है और गौरव के लिए साहित्य की। 
दोनों जरूरतों में क्या संबंध है इस पा वहस कभी आगे के लिए स्थगित करनी पड़ेगी : पहले 
मालूम तो हो कि अंतुले के दोनों तरह के प्रतिष्ठानों ने वास्तव में अब तक अपने-अपने विषयों में 
क्या-क्या और किन-किनका उपकार किया है। अभी तो यही दिख रहा है कि साल भर के अंदर इन 
प्रतिष्ठानों की एकमात्र उपलब्धि यह रही है कि इंका के भीतर इनका विरोध होने लगा-वहुत संभव 
है कि शालिनीताई जैसे प्रतिठंडियो को अपने कार्य-व्यापार में ज़रूरत से ज्यादा शामिल करने का आग्रह 
करके और लाभो में पूरा हिस्सा न देकर अंतुले ने इतना विरोधी बना लिया हो कि बाहर भी लोगों 
को आलोचना करने की हिम्मत पड़ी हो | ऐसे सभी पार्टी-मामलों में जहाँ पैसा और ताकत जमा होती 
होगी ऐसे प्रतिद्वंद्ी पैदा होते ही रहेंगे और पार्टी का विकास करने के रास्ते में अड़ंगे लगाते ही रहेंगे। 
थोड़ी-थोड़ी देर बाद जब पार्टी के भीतरी सत्ता-संतुलन में परिवर्तन कराना केंद्र की आवश्यकता के 
अनुसार वांछित हो जाया करेगा तो ये मामले बाहर आया करेंगे किंतु यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि 
यह प्रक्रिया एकतरफा नहीं होगी, केंद्र भी इसमें फंस जाया करेगा-जैसा इस समय फॅस गया है। वह 
इस फॉस से छूटना चाह रहा है और मामले को एक वार फिर महाराष्ट्र का मामला बनाने की कोशिश 
हो रही है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जोड़-तोड़ और तेज होने से शायद इम दिशा में 
थोड़ी सफलता मिलती दिखाई देगी लेकिन व्यापक स्तर पर अंतुले कांड ने जो प्रश्न उठा दिए हैं वे 
एकदम मिट नहीं जाएँगे। लोकसभा में वित्तमंत्री वेंकटरमण के इस वक्तव्य के बाद कि श्रीमती गाँधी 
ने अपना नाम अंतुले के प्रतिभा प्रतिष्ठान से जोड़ने को नहीं दिया था और उसका उद्घाटन तो उन्होंने 
किया ही नहीं था, इंडियन एक्सप्रेस में अरूण शोरी ने लिखा कि यह झूठ है और एक तसवीर छपी 
जिसमें प्रधानमंत्री के पास बैठे हुए अंतुले उन्हें एक कागज पर कुछ लिखते देख रहे है। इसके साथ 
इंडियन एक्सप्रेस ने यह वर्णन छापा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रचारित किया गया चित्र महाराष्ट्र सरकार 
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के ही शब्दों में उस समय का है जब श्रीमती गाँधी ने प्रतिभा प्रतिष्ठान से अपना नाम जोड़ने की 
- अनुमति देने के कागज पर दस्तखत किए। लोकसभा में श्री वेंकटरमण पर गलतवयानी करके सदन 
की मर्यादा भंग का सवाल उठाया गया और अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि वह कागज जिस पर प्रधानमंत्री 
न दस्तखत किए, देखने के बाद बह इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वित्तमंत्री ने सदन को गुमराह नहीं 
किया और जानते-बूझते तो बिलकुल नहीं (मर्यादा भंग जानते-बूझते गुमराह करने पर ही माना जाता 
है) | अध्यक्ष ने विरोधी दलों को वह कागज दिखाया भी और विरोधी दलों ने तुरंत एक वक्तव्य द्वारा 
प्रतिवाद किया कि वे आश्वस्त नहीं हुए क्योंकि कागज पर प्रतिष्ठान में 'सहभागी' होने की वात लिखी 
गई है | बुधवार के सबेरे तक अध्यक्ष 'मर्यादा भंग का कोई और प्रमाण' रखे जाने पर विचार के लिए 
तैयार थे और जार्ज फर्नाडीज (लोकदल) इंडियन एक्सप्रेस के अरुण शोरी के विरुद्ध मर्यादा भंग के 
प्रस्ताव की सूचना दे चुके थे क्योंकि पत्रकार ने वित्तमंत्री को झूठा बताया था। अध्यक्ष से जार्ज फर्नांडीज 
का तर्क यो चल रहा था कि यदि वेंकटरमण पर मर्यादा भंग का मामला नहीं बनता तो अरुण शोरी 
पर बनना ही चाहिए। हे ५ कह 
निश्चय ही उद्देश्य पूरे अंतुले-केंद्र संबंध पर बहस उठाने का था। वह उद्देश्य फर्नाडीज (लोकदल), 
अटलबिहारी वाजपेयी (भाजपा), दंडवते (जपा), के.पी. उन्नीकृष्णन (कांग्रेस) और इंद्रजीत गुप्त (भाकपा) 
ने मंगलवार की रात को ही एक वक्तव्य में घोषित कर दिया था : “हमें विश्वसनीय सूचना मिली 
हे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी पद के भीषण दुरुपयोग और निर्णय प्रक्रिया की नीलामी 
मे उत्पन्न विवाद को शासक दल दबा देने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र तक सीमित एक जाँच 
करा दी जाएगी यह जनता को बेवकूफ बनाने की एक क्षुद्र राजनीतिक चाल होगी । हम प्रधानमंत्री 
तथा औरों को सचेत कर रहे हैं कि हम इस सार्वजनिक नैतिकता के जीवंत प्रश्‍न पर सार्वभौम संसद 
के दोनों सदनों में सार्थक विचार को इस चाल से रुक नहीं जामे देंगे। हम व्यापक राष्ट्रीय महत्त्व 
के प्रश्नों पर व्यापक बहस भी रोकी नहीं जाने देंगे!” 
इन पंक्तियों के छपने जाने तक यही स्थितिं थी | प्रतिपक्ष ने ऐसा वक्तव्य देकर जो जिम्मेदारी 
अपने ऊपर ली है उसको निभाने में अगले कुछ दिनों को घटनाएँ महत्त्वपूर्ण साबित होंगी। अभी तक 
जो केवल मर्यादा का प्रश्न बनकर निपटाया जा रहा था वह अब क्या रूप लेगा? क्या संसद की 
मर्यादा देश की मर्यादा भी है यह बात संसद सदस्य सिद्ध कर पाएँगे? 
अंतुले ने जिस तरह करोड़ों रुपए के शक्तिसंग्रह में श्रीमती इंदिरा गाँधी का नाम जोड़ने की कोशिश 
की वह उन परिस्थितियों में न तो असंभव था न अनिवार्य था जिनमें आज देश में सत्ता का केंद्रीकरण 
हो रहा हे। अगर पैसा ही जनता पर शासन करने योग्य स्थिति बनाए रखने का साधन रह गया है 
तो वह निश्चय ही बिना केंद्रीय नेतृत्व के नाम का उपयोग किए यथेष्ट रूप में जमा नहीं हो सकता | 
यथेष्ट क्या है इस पर केंद्र और पार्टी के प्रांतीय नेता बहस कर सकते हैं पर उसमें हमेशा सहमति 
होना कठिन है। इस सारी बहस में जनता सिर्फ एक शिकार के रूप में आती है जिससे पैसा वसूला 
जाता है। उसके सामने आज की संगठित राजनीति एक बड़ी बहस शायद संसद में कर लेगी (यद्यपि 
जिस तरह शुरुआत हुई है बहस के वाकई व्यापक और बड़े होने में संदेह है : शुरुआत में ही सब 
प्रतिपक्षी राजनीनिक दल एक अख़बार में छपी बातों की आड़ में काम करते दिखाई दे रहे थे। वेंकटरमण 
के विरुद्ध मर्यादा का प्रश्न बनाने में उन्हें उसी अखबार में छपे वृत्तांत का सहारा लेना पड़ा था), पर 
जनता के बीच क्या वह उस बहस को ले आ सकेगी? 
वित्तमंत्री ने मदन में कहा था कि प्रतिपक्षी नेता सत्य नहीं जानना चाहते, उन्हें केवल निंदा में 
दिलचस्पी रहती है। पर जब सत्य को बताना और निंदा करना एक ही बात के दो पहलू हो जाएँ 
तौ इन दीनां को अलग-अलग करने की वित्तमंत्री की कोशिश एक शब्दजाल ही बना सकती है। अमी 


तक जो जानकारी बाहर आई है और लोकसभा में भी खंडित नहीं की गई है उसके आधार पर अंतुले 
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का टक Ro अनेतिक ह| वह काम जो जनता अनेतिक मानती है वही अवैध भी है चाहे 
बैक बुद्धि से जनता जानती ह के और किस तक था जज कम 
हे! जो लड़ाई बाहरी तौर पर अंतुले और उनकी का ह ता डू क म 

[ लड़ाई बाहर अंतुले और उ टी के लोगों के वीच में चल रही है वह किम 
तरह शाल अतुल आर जनता क वाच मं चल, राजनीतिको को यह सोचना होगा-तभी इस बहम को 
बंद कराने को धमकी का कोई सही जबाब वे दे सकेंगे | 

भ्रष्टाचार और कुछ नहीं सत्ता का केंद्रीकरण ही है, क्या यह वात इस वहस से समझाई जा सकेगी? 
जनता क॑ अधिकार को छीन लेना भी भ्रष्टाचार है और फिर उमे पैसा लेकर जनता के हाथ बेचना 
भी । जव महाराष्ट्र के प्रतिष्ठानों की खबर प्रकाश में आई थी तो इससे चिंता यह कहकर प्रकट की 
गई थी कि अभी तक का यह सबसे बड़ा कांड है। यह कोई पूरी पहचान नहीं है। सवमे बड़ा होने 
कं साथ-साथ कोई एसा कांड इसके पहले के कांडों के द्वारा हुए क्षय का समुच्चय भी होगा | वह 
कवल आकार म नहा इतिहास म भी बड़ा होगा | इसका अर्थ यह है कि वह यह संकेत देगा कि सामाजिक 
व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था में कौन-से ऐसे क्षय हो चुके हैं जो अभी मुधारे जा सकते हैं और 
कौन-से वे स्थल हैं जहाँ से उन्हें सुधार जा सकता है। 

विचारशील लोग व्यवस्था में भावी परिवर्तनों की बात कर ही रहे हैं, अंतुले कांड के वाद और 
भी करेंगे | किंतु उनमें से वे जो इसका उपाय और भी केंद्रीकरण में बताएँगे, न केवल एक ऐतिहासिक 
नासमझी दिखा रहे होंगे वल्कि एक व्यक्तिगत बुद्धिहीनता को भी संभ्रांत बना रहे होंगे। शासक दल 
के भीतर जनता से सीधे संबंध रखनेवाले नेता व्यापक जन आधार पर खड़े नहीं रह सकते, इसका 
अर्थ यह नहीं निकांला जा सकता कि राजनीति में ही व्यापक जनाधार का लोप हो गया है। बल्कि 
अंतुले ने जो कुछ किया वही इस काम को अनैतिक और अवैध माननेवाले नेताओं के लिए जन चेतना 
और एक व्यापक जन आधार बनाने का उचित कारण है। इसलिए प्रश्न यही रह जाता है कि क्या 
प्रतिपक्षी राजनीति सचमुच व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उलुक है या कि वह वर्तमान केंद्रीकरण और 
भ्रष्टाचार पोषित व्यवस्था में ही एक नेता का उससे बढ़िया विकल्प ढूँढ़ने की राजनीति चला रही है 
जो कि वास्तव में इंका की राजनीति है। इस राजनीति के हिसाब से एक नेता के इस हद तक भ्रष्ट 
साबित हो जाने पर कि उसकी कोई नेतिक प्रतिष्ठा न रहे अभी तक सबसे अधिक बची हुई नैतिक 
प्रतिष्ठा वाला एक नेता खोजा जाता है किंतु एक तो यह ही तय नहीं कि वह बची हुई नेतिकता 
वाला नेता भी सचमुच कितना भ्रष्ट है कितना नहीं, दूसरे इस विकल्प की जगह किसी भी दिन यह 
राजनीति दूसरा विकल्प रख सकती है-सवमे अधिक भ्रष्ट नेता-किंतु भ्रष्टाचार के कौशल में अतुले 
जैसा कच्चा न हो। 


[दिनमान, संपादकीय, 3 सितंवर ॥98॥. असंकलित] 


अंतुले और अरुण 


अंतुले कांड का परिणाम क्या होगा-अंतुले का मुख्यमंत्री पद से निष्कासन? अंतुले पर मुकदमा? राजनीतिक 
दलों में वर्तमान व्यवस्था के प्रति नया चिंतन? जनता में जागृति? इनमें से एक या कुछ या कई 
या सब परिणाम हो सकते थे या हो सकते हैं किंतु क्या ऐसा अभीष्ट है? अभीष्ट किसके द्वारा? उन्हीं 
का जो अंतुले कांड सामने लाए और उस पर धमाकेदार बहस की। र 
अगर कहा जाए कि संदेह होता है कि इनमें से कोई भी उद्देश्य उन लोगों का अभीष्ट नहीं था 


दिनमान सं, इता र हिरो / ७७ || के संपादकीय, वृत्तात और टिप्पणियाँ / 667 


ति 


तो कोई पूछ मकता हे कि तो फिर तब क्या अभीष्ट था जब अरुण शोरी ने 'इंदिरा गाँधी व्यापार' 
शीर्षक से 3 अगस्त को इंडियन एक्सप्रेस में लिखा और फिर एक के बाद एक टिप्पणियाँ लिखते 
ग्है यदि कहा जाए कि उद्देश्य उनके उस लेख से प्रकट हो जाता है जो 24 सितंबर के इंडियन 
एक्सप्रेस में उन्होंने लिखा है और वह यह है कि यह राजनीतिक ढाँचा जिसे हम स्वीकार किए हुए 
हें हमेशा के लिए निकम्मा घोषित कर दिया जाए तो उसका क्या जवाब अरुण शोरी के पास होगा? 
शायद वह कहेंगे कि अंतुले प्रसंग को उठाने के बाद हमारे राजनीतिक ढाँचे के अवयवों ने जो कुछ 
कहा है उससे साबित हो गया है कि वह ऐसा निकम्मा ही है। पर तब यह पूछा जा सकता है कि 
3 अगस्त को प्रकाशित लेख से लेकर अब तक संसद में जो बहसें हुई या अखबार में जो लेख 
अरुण शोरी ने लिखे उनमें कौन-सी शून्यता थी जिससे यह व्यवस्था निकम्मी सिद्ध हो गई। अरुण 
शोरी कहेंगे, मेरे लेख में कोई कमी नहीं थी। मैंने तो वित्तमंत्री, संसद, राज्यसभा के सभापति को चुनौती 
दे दी थी। किसी ने मुझ पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की । इससे सिद्ध हुआ कि ये सव संस्थाएं अपना 
कृतित्व खोकर वेकार हो गई हैं। 

तव कहना होगा कि आप पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई इसी से तो आपके दावे पर संदेह 
होता है जबकि इसी को आप अपने दावे का आधार मानते हैं| वर्तमान राजनीतिक ढाँचा बर्बाद हो 
गया है, यह केवल वित्तमंत्री, संसद और राजनीतिक पार्टियों के आशानुसार आचरण न करने से ही 
सिद्ध नहीं हो जाता। जनसाधारण भी इस राजनीतिक ढॉचे का एक हिस्सा है आप यह भूलकर अपना 
तर्क दे रहे हैं। संस्थाओं के आचरण को राजनीतिक ढाँचे के वेकार हो जाने की आत्यंतिक कसोटी 
नहीं बनाया जा सकता। अखवार और ये संस्थाएँ अगर एक ही तरह मे एक ही तरह के हितों की 
रक्षा करने लगें तो दोनों ही जनसाधारण को अंतुले कांड से बाहर रखने की कोशिश में एक-दूसरे का 
माथ देने लगेंगे। उस सूरत में इनसे कोई एक संस्था अरुण शोरी के खिलाफ कोई एक सख्त कार्रवाई 
क्यों नहीं करती यह समझना आसान हो जाएगा | राज्यसभा के सभापति ने अरुण शोरी के काम पर 
तो अखबार को शावाशी दी है लेकिन संसद को जो कि जनता की प्रतिनिधि है, उस काम को आगे 
बढ़ाने की इजाजत नहीं दी। न तो अरुण शोरी ने और न राजनीतिक दलों ने ऐसा कुछ कहा या किया 
जिसमे अंतुले कांड जनता के हाथों में जाए-एक राजनीतिक कार्रवाई का साधन बन सके। 

24 सितंवर के लेख तक आते अपने नतीजे पर पहुँचने लायक परिणाम अरुण शोरी को मिल 
चुके थे इसलिए उन्होंने अपने लेख को शुरू यहीं से किया कि व्यवस्था नष्ट 'हो गई है, केवल इंदिरा 
गाँधी बची हैं। ऐसा कहकर उन्होंने जाहिर किया कि व्यवस्था में इंदिरा गाँधी शामिल नहीं हैं। इस 
लेख द उन्होंने बत्ताया कि अदालत ही अब एक जगह रह गई है जहाँ कुछ किया जा सकता हैं और 
बहुत-सी दलीलें पेश कर जनता को अदालत जाने की सलाह बल्कि चुनौती दी | 

इस नतीजे पर आने के लिए उनको इतनी देर इंतजार करने की ज़रूरत शायद नहीं थी । पर 
अखबार को जनमत बनाने के लिए कुछ तो इंतजार करना ही पड़ता है। 3॥. अगस्त से पहले के 
लेखों में भी शोरी व्यवस्था टूट जाने और इंदिरा गाँधी के बचे रह जाने का जिक्र कर चुके हैं। जनता 
को एक राजनीतिक समझ और ताकत अपने में पैदा करने की चुनौती तो दूर, सलाह भी उन्होंने किसी 
लेख में नहीं दी है। व्यवस्था और इंदिरा गाँधी, ये दो ही उनके लक्ष्य रहे हैं 

अदालत में जनता जाए, यह जनता का अधिकार हैं पर वर्तमान राजनीतिक ढाँचा सब जगह 
टूट गया है केवल अदालत में वचा हुआ हे, ऐसा कहना जनता के इस अधिकार का हनन करना 
है कि वह राजनीतिक संसद और सरकार सभी को नए सिरे से बना सकती है | सिर्फ इसलिए कि अंतुले 
के कामों को एक सीमित लड़ाई का सामान बनाकर एक सीमित लड़ाई में सत्ताधारी-विरोधी दलों ने 
समझौता कर लिया है, यह साबित नहीं होता है कि वह लड़ाई ख़त्म हो गई या राजनीतिक ढाचा 
अपने को बेकार साबित कर चुका है। 3 अगस्त से 24 सितंवर की अवधि में एक अखवारी लड़ाई 


रचनावली 
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ज़रूर खस मानी जा सकती है। वह शायद किन्ही आजूवाजू कै मोर्चो पर आगे चलती भी रहे और 
वहाँ पहले से भी सीमित उद्देश्यों की सिद्धि भी होती रहे | किंतु कोई अखबार अपने को यह समझाकर 
मि संसद को चुनौती दी थी और संसद निकम्मी निकली, जनसाधारण को इस नतीजे पर घसीटकर 
हीं ला सकता कि संसद बेकार चीज है। इससे तो एक ही नतीजा निकलता है, यह कि संसद में 
जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है और जनता को सही प्रतिनिधित्व का अधिकार राजनीति के द्वारा लेना 
होगा। 


[टिनमान, संपादकीय, 4 अक्टूबर 98॥. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


केनकुन के खतरे 


कैनकुन के 22 राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में आम तौर से लोगों को इतना ही देखने योग्य दिखा कि 
वह अंतरराष्ट्रीय था और हमारे देश का प्रधान बड़े-बड़े विश्व नेताओं से मिला। चीन के प्रधानमंत्री 
से भी और अमेरिका के राष्ट्रपति से भी : दोनों इस समय एशिया पर छा जाना चाहते हैं : मगर 
दोनों ने हमारे प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया है और उसको देखकर मुस्कुगाए--और इस दृश्य की फोटो 
भी छपी। यह वहुत कम लोग सोच रहे होंगे कि इस शिखर विश्व सम्मेलन का हमारे राष्ट्र की अपनी 
व्यवस्था और अस्मिता से क्या संवंध है | धरती के औद्योगिक कच्चे माल और मानवीय श्रम पर अप्रत्यक्ष 
रूप से कब्जा ही इस वक्त दुनिया के बड़े औद्योगिक देशों का उद्देश्य है। लगभग ॥40 विकासशील 
देशों में दस पीछे एक ने ही इस सम्मेलन के आठ वड़े गुरुघंटालों के साथ बैठकर विकास की नई 
चिंताओं पर बात करना स्वीकार किया है। वह अपने आपमें कुछ मायने रखता है : यही कि यह 
सिर्फ कुछ ऐसे समझौते के उद्देश्य से हुआ था जिनमें खास-खास लोगों की सहमति मिल सकी। 
44 विकासशील देशों में भारत एक था। बाकी तीन धनी तेली देश आदि थे जो किमी न किमी 
रूप में बड़े औद्योगिक देशों की नकल करने की कोशिश में हैं। भारतीय राष्ट्र से संबंध रखनेवाला 
प्रश्न यह है कि क्या हम भी विकमित शोषक देशों की नकल करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो क्या 
विश्व के शोषण में तथा मानवता के खंडन में लगे हुए बड़े राष्ट्रों की पड़यंत्र नीति में कहीं न कहीं 
शामिल हो रहे हैं या कि कुछ ऐसा चिंतन कर रहे हैं जिसमें उस पड़यंत्र का कार्यशील विरोध हो 
सके? दूसरे शब्दों में, क्या हम एक भारतीय व्यक्तित्व खोज था वना रहे हैं जो कि विश्व मंच पर 
शोधित देशों की भी प्रतिछवि हो और भारतीय शोषित जनता की भी। श्रीमती गाँधी ने सम्मेलन के 
बाद कहा--और विनम्रता में ही कहा होगा-कि भारत ने नेता बनने की कोशिश कभी नहीं की : हम 
मानते हैं कि विश्व की समस्याएँ इतनी विराट्‌ हैं कि हर एक को मिलकर ही काम करना होगा। आशा 
है कि इसका मतलव यह नहीं है कि विकासशील देशों को विकसित देशों के शोषणधर्म और क्रूर चितन 
के अनुसार अपने-अपने देशों की आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। कैनकुन के सम्मेलन 
में किसी भारतीय विचारधारा का टकराव रीगन की विश्वविजय की विचारधारा से नहीं हुआ है। दोनों 
ही कैनकुन को कमोबेश प्रगति का सूचक मान रहे हैं। रीगन कह रहे हैं कि गरीब देशों को सहायता 
के मामले में उत्तर-दक्षिण शिखर सम्मेलन में बहुत बड़ी प्रगति हुई है। इंदिरा गाँधी कह रही हैं कि 
यह अच्छा लक्षण है कि भविष्य में ऐसे आर्थिक i पर विशव बहस का रास्ता बंद नहीं हो गया 
है | दोनों बातें में क्या अंतर है? क्या केवल यही कि रीगन कहते हैं कि विदेशी सहायता किन-किन 
कामों में बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं हो पा रही है। उनकी पहचान के वास्ते सम्मेलन में खुलकर 
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बहस हुई, और श्रीमती गाँधी कह रही हैं कि विकास के लिए गरीव देशों की आर्थिक आवश्यकता 
को पूरा करने का महत्त्वपूर्ण विषय सम्मेलन की सारांश विज्ञप्ति में उल्लिखित नहीं हुआ। साथ में उनकी 
यह शिकायत भी जोड़ लें कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ मदद देने के बहाने अपनी विचारधाराएँ न लादने 
पाएँ तो दोनों नेताओं के विचारों का परस्पर संबंध खुलकर प्रकट हो जाता है। दोनों एक-दूसरे के 
विरोधी नहीं हैं, पूरक ही हैं। जिन विचारधाराओं के बहाने इस प्रवेश कर जाने की शंका श्रीमती गाँधी 
भे प्रकट की है वे विचारधाराएँ स्वयं हमारे राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था में हमारे ही निर्णयों के कारण 
प्रवेश कर चुकी हैं और अभी और करती जाएँगी। तब केवल इतना ही वाकी रह जाएगा कि अगले 
सम्मेलन की सारांश सूची में वे सब आवश्यकताएँ बता दी जाएँ जिनको रीगन भारत या अन्य देशों 
के लिए ज्यादा बड़ी आवश्यकताएँ मानते हैं और किसी को यह कहने का मौका न मिले कि अमेरिकी 
या पश्चिमी शर्तों पर यह सहायता ली गई है क्योंकि तब तक भारत की अर्थव्यवस्था बहुत-से अर्थो 
में अमेरिकी शोषणवाद के बहुत नजदीक अपने आप पहुँच चुकी होगी। 
कैनकुन सम्मेलन ने दिखा दिया है-बशर्ते कि देखनेवाले विकसित देशों के साथ बैठकर अपने 
यहाँ की जनता पर रुआब डालने में मगन न हो गए हों--कि यदि ऐसे ही सम्मेलन दो-चार बार और 
हुए और उनमें से किसी तरह की विचारधारा या अर्थव्यवस्था के अतरों को उभारा नहीं गया तो विकासशील 
देशों के लिए अमेरिकी और पश्चिम के बाजार चक्र में फँस जाना ही उनकी नियति हो जाएगी-इस 
नियति से भागकर वे किसी दूसरे शिविर में नहीं जा सकेंगे क्योंकि तब तक सभी शिविरों का उद्देश्य 
एक ही हो चुका होगा। 


[दिनमान, संपादकीय, । नवंबर 98।. असंकलित] 


वापस आने की दुनिया चाहिए 


में सुधरा हुआ तो हूँ ही, बिगड़ा कहाँ हूँ? 
“जब तक रास्ते खुले हैं भागते चलो।” 
ये दोनों वाक्य विल्ला के हैं जिसका फाँसी पर झूलना कुछ दिन के लिए स्थगित हो गया है। 
ये दोनों वाक्य दिखाते हैं कि बिल्ला को उस दुनिया की कोई पहचान नहीं है जिसमें आदमी अपने 
को समाज के प्रति अपराधी अनुभव करता है। वह उस दुनिया का भी नहीं है जिसमें अपराधों को 
रोकने के कानूनी और प्रशासनिक तरीके इतने कारगर होते हैं कि अपराध के बाद तुरंत सजा का 
अहसास रहता है। जिस जुर्म की उसको सजा-ए-मौत सुनाई गई है उसे करने के पहले और बाद उसे 
सिर्फ एक दुनिया की जानकारी थी जिसमें कोई अपने को बिगड़ा हुआ नहीं मानता है और जब तक 
रास्ते खुले रहते हैं, भागता जाता है | 
दाह लें कि ऐसे आदमी को हम मौत की सजा से बचाकर वापस ले आएँ तो कहाँ वापस लाएँगे? 
माँ कह रही है कि मैं लड़के की लाश लेने तक न आऊँगी। काल-कोठरी में उसको देखकर कहती 
है तुम कोठियों के सपने देखते थे अब काल-कोठरी में पहुँच गए। शरीर और मन दोनों की हिंसा 
से जल्द से जल्द पैसा पा लेने की इच्छा गैरबराबरी के सिद्धांत पर टिकी शोषण और दमन व्यवस्था 
ने अपने जिस माध्यम, फिल्म, के जरिए फैलाई है उसमें माँ का अकसर इस्तेमाल भयानक मानव देष 
पर लीपापोती करने के लिए होता है। यथार्थ में माँ ने ऐसा करने से भी इनकार कर दिया है। तब 
फाँसी की सजा सुनने के बाद माफी का ऐलान सुनने से अभियुक्त के दिल पर एक ही असर हो सकता 
664 / रघुवीर सहाव रचनावली -4 


नि 7७ 


हि 5 रहते हैं उ ह NRO सद्धात पर इस समाज के निर्माण के बड़े-बड़े ठेकेदार 
bona क ह आ द हूँ और जव तक रास्ते खुले हैं भागता 
पर इरी शासक सलि हात ७ हे तो अभियुक्त को केवल क्षमादान ही मिलता है 
र अभयदान मिला हुआ हे | 

राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार रहे यह स्थिति वहुत-मे प्रशन पैदा करती है जिनमें मे केवल 
एक को श्री चंद्रचूड ने श्री गर्ग के कहने पर उठा लिया है। जव यह वात सामने आएगी कि राष्ट्रपति 
किन आधारों पर क्षमादान पर विचार करते हैं तो यह भी वात सामने आ जाएगी कि वह किस हद 
तक समाज में छिपी हुई मनुष्य के सुधार की इच्छा और शक्ति को बढ़ाने की स्थिति में अपने को 
पाते हैं-या नहीं पाते हैं। जिस वक्त समाज में ऐसी ताकतें यथास्थिति और उसके बाद के पतन के 
मूल्यों से लड़ने के लिए तैयार हो रही हों, एक ऐसा क्षमादान जो सर्वोच्च न्यायालय की निगाह में 
कानूनी तौर पर संभव नहीं था, सामाजिक-राजनीतिक तौर पर बहुत वड़ा मायने रख सकता है; किसी 
और वक्त किसी छोटे राजनीतिक उद्देश्य को यथास्थिति के पक्ष में बहुत बड़ा मानकर किया हुआ क्षमादान 
सामाजिक-राजनीतिक धारा को उस कीचड़ से निकालने की सारी संभावनाएँ नष्ट कर दे सकता है जिममें 
पड़ जाने से ही समाज में वह अपराध संभव हुआ। 

यदि समाज के जागरूक सदस्य चाहें तो श्री चंद्रचूड के आदेश से एक बहुत बड़ी बहस की 
शुरुआत हो सकती है। तात्कालिक प्रश्न यह दीखता है कि कार्यपालिका राष्ट्रपति के माध्यम से जो 
कराती है वह किसी तरह के प्रतिमानां पर आधारित है या केवल इच्छानुसार हे | परतु इस समय इसी 
एक मुद्दे पर बहस को वझाए रखने के बहुत प्रतिगामी नतीजे निकल सकते है | दरअसल राष्ट्रपति 
के पास क्षमादान का जो अधिकार है वह एक समझ पर ज्यादा आधारित है, नियमों पर नहीं। यह 
समझ अगर समाज की प्रगतिशील शक्तियाँ की समझ है तो कानून और नियम के हाथों होनेवाली भूला 
का परिमार्जन कर सकती है। पर यह समझ यदि टूट चुकी है और राष्ट्रपति को केवल कार्यपालिका 
की सलाह से ही काम लेना है तो फिर उनके इस विशेषाधिकार की वह दंडात्मक उपयोगिता नहीं 
रह जाती जो उसमें हो सकती थी। क्षमादान का अधिकार बादशाह की हैसियत से प्रजा पर स्वामित्व 
के अधिकार का एक अंश बनाकर राष्ट्रपति के पास नहीं रखा जा सकता | पर बात सिफ इतनी नहा 
हे। यह भी जरूरी है कि राजा का प्रजा पर जो वात्सल्य हाना माना गया माझेदारी के रूप 
में जनता का जनता पर हो और बर्दाश्त बढ़ाने की इच्छा का और नृशसता का आर विकास-संम्कृति 
द्वारा धकेले जाने के विरोध में पाँव जमाकर खड़े होने की समझ को राजनीतिक ताकत के रूप में 
फैलाने की शक्तियाँ जागती रहें। 


[दिनमान, 5 नवंबर 98।. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


नेहरू स्मृति का उपयोग 


इस वर्ष 4 नवंबर को नेहरू के नाम सें जुड़ आयोजना मं बच्चों की कवायदें वगैरह एक खानापूरी 
के तौर पर हमेशा की तरह हालाँकि कुछ कम उत्साह क साथ हुई लेकिन राजीव गाँधी ने नेहरू को 
जिस रूप में याद किया वह काफी समय तक उल्लेखनीय रहगा। अगला प्रधानमंत्री बनने के बार म 
उन्होंने एक टिप्पणी की है। इस टिप्पणी से सहसा याद आता कि नेहरू थे (इसके याद आने के 
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अन्य कारण भी हैं) और दिखाई द जाता है कि वंश परंपरा आगे बढ़ाने के लिए नेहरू के वंशज 
को आज की राजनीतिक परिस्थितियों में नेहरू की जरूरत सवस ज्यादा पड़ेगा। श्रामता इंदरा गांधी 
को नेहरू की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी थी | नेहरू की प्रभा बनी हुई थी। लालवहादुर शास्त्री उसी प्रभा 
से मंडित आए और एक विस्फोट के साथ चले गए। उक्र विस्फोट के वातावरण में नेहरू को जरूरत | 
अपने आप उन क्षेत्रों में सिद्ध हो रही थी जहाँ £ भक्ति का निर्माण होता है, मानो नेहरू ही दोवारा चले 
गए हों। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में सत्ता के लिए प्रतिदंद्धिता की शुरुआत नेहरू क॑ उठते ही हो 
चकी थी और जारी थी और श्रीमती गाँधी को कांग्रेस क्षेत्रा ग इस प्रतिद्ंद्धिता क चलते अनुयायियों 
की कमी नहीं रह गई थी। नेहरू की नीतियों के वास्तविक विरोधी अर्थात वे लोग जो कि नीतियों 
का विकल्प बता सकने की बौद्धिक स्थिति में थे, चाह शासन का बिकल्प दे सकने की संगठनात्मक 
स्थिति में न रहे हो, आनेवाले वर्षों में निश्चय हा सक्रिय रहे | तो भी श्रीमती गाँधी को यह अनिवार्य 
हआ कि वह नेहरू का नाम लेकर उनके विरोध का जवाब द| नान उन्होंने लिया जरूर लेकिन 
वह समर्थकों को याद दिलाने के काम आया, विरोधियों को परास्त करन क नहीं। दरअसल सन्‌ ॥97 
मे 75 तक प्रचार यही रहा कि श्री नेहरू की सगटनामक प्रणालियों और आर्थिक और वैदेशिक नीतियों 
को नए जमाने के मुताबिक काफी कुछ बदला जा रहा हैं हालाँकि मूल वही है | इसके बाद नेहरू के 
नाम के उपयोग ने एक विचित्र मोड़ लिया और इंदिरा गाधा से उन असहमति रखनेवालो के लिए 
जो कांग्रेस समाज के ही लोग थे, नेहरू एक सहारा वनन लग। अभा कुछ दिन पहले तक उदाहरण 
के लिए हेमवतीनंदन बहुगुणा नेहरू और नेहरूवाद के मुखर पोषक क॑ रूप म बार-बार प्रकट ही रहे 
> ; १ 
संजय गाँधी के संसद में उदय के साथ-साथ नेहरू परंपरा से नाता जोड़नवाल काग्रश्निया का आर 
कुछ नहीं तो संख्या बल मिला | शायद उन्हे ऐसा दिख रहा था कि संजय गॉथी नेहरू परंपरा से अलग 
होकर स्वतंत्र रूप से अपना राजनीतिक संस्कार कर रहे हैं इसलिए नेहरू को याद करना इस समय 
हर ऐसे व्यक्ति को लाभ दे सकता है जो खुलेआम इंदिरा-संजय समर्थक न हो। संजय गाँधी के निधन 
के बाद स्थिति धीरे-धीरे बदली | राजीव गाँधी नेहरू के ज्यादा नजदीक ह। श्रामता गांधा का कीर्ति 
भी कोई कम नहीं है फिर भी राजीव गाँधी को खाली उसी पर निर्भर नहीं रहना हैं। वह जस-्जेस 
अधिक सत्ता उपलब्ध करेंगे बैसे-वैसे नेह की ओर लौटने का उपक्रम दिखाएंगे । यदि यह अनुमान 
सही है तो यह तर्कसम्मत भी होगा क्योंकि जैसे-जैसे समय बीतेगा कांग्रेसी दिमाग नेहरू का घोषित 
नीतियों में मे केवल वे ही पक्ष चुनता जाएगा जो पार्टी को सत्तासीन रखने के लिए आवश्यक हीं। 
समाज में गैरबराबरी मिटाने के लिए कोई मौलिक क्रांति करना नेहरू की नीतियों को रटते जाने से 
संभव नहीं है लेकिन विदेशी और देशी पूँजी का जनजीवन पर वर्चस्व बढ़ते जाना संभव हे और यहा 
आज की राजनीति में शासक वर्ग को मत्तासीन रहने का साधन दिखाई दे रहा है 
जब कभी और अगर कभी भविष्य में इंका ने श्री राजीव गाँधी को संसद में अपना नेता चुना 
तो उस काम की उपयोगिता तभी होगी जब इंका का संसद में बहुमत हो। अभी कोई ऐसे लक्षण 
नहीं दिखाई दे रहे हैं कि बहुमत कम हो जाए। फिर भी कुछ एहतियात तो बरतनी ही चाहिए, यह 
सोचकर इंका के दूरदर्शी लोग नेहरू की स्मृति को आनेवाले दिनों में ज्यादा प्रचारित करेंगे। समाज 
मं प्रखर बौद्धिक वाद-विवाद के अभाव में वह स्मृति एक बार फिर श्रेष्ठ जनों के समवेत होने का 
केंद्र बन सकती है जैसे अगस्त 947 में बनी थी। कोन जाने आज जो इंदिरा-राजीव के प्रकट विरोध > 
में हिलते-डुलते दिखाई दे रहे हैं उन्हें देर-सबेर अपनी राजनीतिक सत्ता बनाए रखने के लिए अपने 
विगेधियों के साथ समझौते का सम्मानजनक आधार नेहरू ही दिखाई पड़ें | नेहरू की राजनीतिक उपयोगिता 
इस प्रकार एक नए ढंग से बढ़ रही है। हो सकता हे किन्ही अभा तक अनजान कारणों से अकस्मात्‌ 
प्रकट हो जाने से यह धारा कुंठित हो जाए किंतु गुटों से अलगाव, सार्वजनिक और निजी उद्योग 
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अंग्रेजी और देशी भाषा, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण जैसे मामलों में नेहरू की घोषित नीतियाँ अब 
शायद अपने दमनालक पक्षों को ही सत्तापक्ष दवारा प्रकट कर पाएँगी, चाहे काई भी पार्टी शासन कर 
रही हो। यही नेहरू का स्मृति की अनचाही-अनजानी तार्किक परिणति है। 


[दिनमान, संपादकीय, 22 नवंबर ॥98॥. असंकलित] 
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यह अंतरराष्ट्रीय हथियार व्यायारियों के वारे में नहीं है जिनकी शिकायत प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों 
कई बार की है | यह भारत में हथियार का व्यापार करनेवाला के वारे में ह-दूकानदारों के नहीं, गाजनीतिकों 
के। 

राजनीतिक सत्ता का स्रोत लोग होते हैं और वे अपनी राजनीतिक आकांक्षा के अनुसार संगठित 
होकर अपने नेता चुनते हैं। आज लोगों में फूट तेजी से बढ़ती जा रही है क्योंकि उनके राजनीतिक 
और आर्थिक अधिकार कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होते चले जा रहे हैं। जिन शासकों के हाथों 
में थे अधिकार खिंचकर जमा हो रहे हैं वे एक व्यापक समतामूलक समाज के आदर्श को तोड़-फोड़ 
रहे हैं। लोगों की फूट पर ही वे सत्तासीन रह सकते हैं क्योंकि उनको यह कल्पना नहीं है कि उनके 
जीवनकाल के वाद भी भारत रहेगा। उनकी रणनीति है कि लोगों को फूट के फायदे बताएँ, यह भी 
बताएँ कि फूट ही एकमात्र रास्ता रह गया है; वह पहले फूट पैदा करते हैं, फिर उसके नुकसानदेह 
नतीजे सामने आने पर खुद उनका प्रचार कराते हैं और जब जनता को दिखा देते है कि अब स्थिति 
बहुत विगड़ गई है तो उसका उपाय एक और फूट बता लेते हैं। हॉ, हर बार उन्हें इतना इर जरूर 
रहता है कि कहीं जल्दबाजी न हो जाए। इसलिए वे हर बार जनता को टोहकर देखते हैं कि अब 
यह और कितने पतन के लिए तैयार है : अगर कोई जागता नहीं मिला तो आना काम कर लेते 
हैं। 

फूट बढ़ने पर लोग छोटे-छोटे समूह वनकर बिखरेंगे, परंपरा में चले आ रहे प्रगतिशील और पतनशील 
विश्वासों में से प्रगतिशील छोड़कर मृत्युपोषक मूल्यों को सहारे के लिए पकड़ेंगे और उनके नेता वे 
बनेंगे जो जनता के नहीं केंद्रित सत्ता के भरोसे शक्ति पाते हैं। एक कोशिश होगी कि राजनीतिक सत्ता 
का स्रोत जनता न रहे | दूसरी होगी कि जनता से हटाकर यह स्रोत हथियार में केंद्रित कर दिया जाण | 
केंद्र को यह आश्वासन रहेगा कि हथियार हमेशा उसी के पास मवमे अधिक रहेंगे। परिधि को आशा 
रहेगी कि वह इस चक्र में शामिल है इसलिए वनी रहेगी। 

23 नवंबर को गृहमंत्री ज्ञानी जैलसिंह ने लोकसभा में कहा कि सरकार हरिजनों को आत्मरक्षा 
के लिए उतने ही हथियार लाइसेंस जारी कर देना चाहती है जितने ऊँची जात के लोगों को किए 
गए हैं। इस बारे में वह राज्यों को लिखेंगे। गृहमंत्री ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि 
घे अपने राज्यों में जारी लाइसेंसों का ब्यौरा 5 को भेजें। 

इसका अर्थ यह है कि पहले हमने मवर्णो को हथियार दिए। उन हथियारों से सवर्णो ने हरिजनों 
को खत्म किया। जब सवर्ण बहुत ताकतवर हो जाएँगे तो हम हरिजनों को भी हथियार दे देंगे | तब 
वे दोनों लड़ मरेंगे और हम शमशान पर राज करेंगे-यही तो अंतरराष्ट्रीय हथियार व्यापारी करते हैं। 

दूसरे दिन गृहमंत्रालय के राज्यमंत्री योगेंद्र मकवाना ने राज्यसभा में बताया कि लोकसभा में गृहमंत्री 
ने जो कहा था वह सरकार की नीति नहीं है। वह उनका व्यक्तिगत विचार है। माथ में यह भी कह 
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दिया कि हथियार लाइसेंस जारी करने की कुल नीति पर फिर से विचार हो रहा है। 

इसका क्या अर्थ है? क्या यह कि हम अभी टोह रहे हैं कि हमारे इरादों को लोग कितना भाँप 
सकते हैं और यह भी कि जो आज इस हथियार वितरण नीति को देश के लिए घातक मानते हैं वे 
कल इससे अपने किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए किस तरह सहमत हो सकते हैं। शायद दोनों बड़े-छोरे 
मंत्री मिलकर यह भी अंदाज लगाना चाहते होंगे कि यदि हरिजनों को हथियार देने का विरोध किसी 
भे किया तो उसे हम किस वक्त हरिजन-विरोधी और सरकार-विरोधी और इंदिरा-विरोधी और देशद्रोही 
कहकर कलंकित कर सकेंगे | री 

इन दोनों मंत्रियों के वक्तव्यो में ऊपर से परस्पर विरोध दीखता है। पर है नहीं। यह भ्रम जनता 
को बहस में नहीं, भटकाव में डालेगा। इसका अर्थ केवल यही हो सकता है कि हम आक्रमणकारी 
को हथियार दे चुके हैं और अब उसको भी दे देंगे जिस पर आक्रमण हो रहा हे-ये दोनों लड़ेंगे और 
हम राज करेंगे, जब तक कर सकते हैं। इन दोनों, देखने में परस्पर विरोधी, वक्तव्यो के फेर में आकर 
यह मान बैठना कि ये दो बातें बोलना सरकार की नीतिगत अकर्मण्यता है, आज की सत्ता-राजनीति 
को न समझने के कारण ही संभव होगा | यह असामंजस्य सहज भूल नहीं है, आज की राजनीतिक 
स्थिति के तर्क की परिणति का सबसे दुःखद नमूना है| पर साथ ही यह प्रबुद्ध जनमत को एक चुनौती 
भी है। जिन पर हथियारों से राजनीतिक आक्रमण हो रहें हैं उनकी रक्षा का और आक्रमणकारियो से 
हथियार' छीनने का अपना दायित्व कितनी आसानी से परे हटाकर, हथियार को राजनीतिक सत्ता का 
स्रोत बनाने में एक कदम और बढ़ने के पक्ष में अपना मत एक निर्वाचित लोकतंत्रीय सरकार द्वारा 
प्रकट कर दिया गया है-इस इंतजार में कि देखें क्या अभी इसका विरोध करनेवाला कोई बचा है 
कि नहीं। 


[दिनमान, संपादकीय, 29 नवंबर 98. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 


दुर्घटना भारत की झाँकी 


हमारा देश किसी अँधेरे में छिपता जा रहा है। यह अब सिर्फ उनको दिखता है जो स्वयं यातनाएँ 
उठाते हैं; उनको भी यह उतना ही दिखता है जितना उनके इर्द-गिर्द नष्ट हो चुका होता है; जो यातना 
के प्रत्यक्ष अनुभव से बाहर हैं, वे तो कभी-कभी बिलकुल नहीं देख पाते | यातनातंत्र के निर्माता, संरक्षक 
और प्रचारक--राजनीतिक, श्रेष्ठजन और उनके अखबार-जब मजबूर होकर दिखाते भी हैं तो यातना 
से बाहर लोगों को एक मनोरंजन देने की नीयत से ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की शक्ल देख सकने 
की क्षमता से वंचित करने के लिए ही दिखाते हैं। इन सब कमियों और क्षमताओं के बावजूद कहीं 
न कहीं पूरा हिंदुस्तान दिखाई दे ही जाया करता है | इसलिए यह कहना सच होगा कि जब कभी दुर्घटना 
होती है तभी हम आज के भारत को देख पाते हैं। यह हमारी पतनशील व्यवस्था का लक्षण है। किसी 
अन्य दौर में हम शायद पूरे भारत को किसी उपलब्धि के क्षण में देख पाते रहे होंगे पर आज इसका 
उलटा है। 
कुतुब में जिस भगदड़ में हत्याएँ हो गईं (वे हत्याएँ ही थी) वह ऐसी अन्य कई घटनाओं की 
तरह हैं जो पिछले दो वर्षों में बार-बार होती रही हैं तथा आज के भारत में सत्ता और जन के संबंध 
का प्रतिबिंब बन गई हैं। सत्ता के शीर्ष पर जहॉ-जहाँ लोग बैठे हैं वहाँ जनता से ली हुई शक्ति है 
जनता के प्रति जिम्मेदारी नहीं-उस शक्ति का इस्तेमाल वे कैसे कर रहे हैं, यह बताने तक की जिम्मेदारी 
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नहीं है। इस गैरजिम्मेदारी का असर प्रशासन में मत्ता-स्थान के पास के लोगों पर और तरह से 
हे, दूर के लोगो पर और तरह से। जो पास हैं वे अनुपात में कुछ कम परंत प्रकृति में वैमी 
स सम्पन्न ह, इसालए वे भा 


पड़ता 
ही शक्ति 
ऊपरवाला को नकल करते हैं। सबसे नीचे के वर्ग का चरित्र दसरी तरह 
से विकृत होता हे । इसकी जिम्मेदारी अधिक है, शक्ति कम लगभग हर समय जनता उसमे जवाब-तलब 
कर सकती हे, पर जिस तरह से ऊपर शक्ति के केंद्रीकरण मे स्फूर्त जोर-जवरदस्ती समाज के टाचे 
का संतुलन तोड़ रही है, उससे सबसे नीचे का यह अमला और भी शक्तिहीन होता जा रहा है। चौकीदार 
मुफ्त प्रवेश के दिन कुतुब में भरते हुए जमघट को रोकने में अपने को असमर्थ पाकर हथियार डाल 
देता है। वह बिजली बनाने में भ्रष्टाचार, गुंडों को पालने की राजनीति, मनोरंजन के लिए सिर्फ कृतव 
पर चढ़ सकन जसे साधनों में समर्थ गरीव नागरिकों की बढ़ती हुई संख्या और खुद अपने घर की 
गरीवी के सामने एकसाथ अपनी हेमियत को उस हैसियत से भी कम होती पा रहा है जो सामान्यतया 
एक चौकीदार की होती है। इसलिए जब लोकसभा में गृहमंत्री कहते कि इस दुर्घटना मं किसी को 
जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकताउतो जहाँ हम कृतज्ञ होते हैं कि चौकीदार पर दोष देकर छड़ी नहीं 
पा ली, वहीं हम यह भी देखते हैं करि आज वह नागरिकों को यह बहाना कितनी आसानी से बताने 
का साहस करने लगें हैं कि किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वास्तव में ऐसा करने से शोषण 
के उन तत्त्वों को आड़ मिल रही है जिन्होंने चौकीदार को अपने कर्तव्य से तोड़ लिया। गृहमंत्री ने 
यह भी कहा है कि यह दुर्घटना मनुप्य-निर्मित नहीं है| मालूम नहीं इसका क्या मतलब है। आज की 
निया में तूफान भी उस हद तक मनुष्य-निर्मित होता है जिस हद तक हम उसके खतः की सूचना 
देकर लोगों को बचाने में विफल रहते हैं। कुतुव के अंदर जो हुआ वह मौ फीसदी एक मरणोन्मुख 
संस्कृति का परिणाम है और यह संस्कृति एक नीति का ही परिणाम है | क्या वजह हे कि आज लोग 
एक भगदड़ में दिखाई देते हैं। हर जगह उन्हें जबरदस्ती ठॅसकर जीवन जीना पड़ रहा है | कोठरियों 
में सिकड़े, नावां मं लढे, बसों में भरे, रलगाड़ियों में लटके वे मरने को अभिशप्त हैं, यानी भीड़ में 
हैं। भीड़ का शाळ्दिक अर्थ ही यहाँ लागू हो गया है अर्थात्‌ विपत्ति में हैं। उनको ढकेलकर भीड़ बना 
दिया गया है और भारतीय मानस को याद दिलाया जा रहा है कि यहाँ विशिष्ट होने से ही भीड़ में 
न होना संभव है जवकि भीड़ में न होना एक सहज मानवीय बराबरी का अधिकार है। जाहिर है कि 
इसकी वजह वह अर्थव्यवस्था है जो अधिकाधिक लोगों को माधनहीन और बह राजनीतिक मानसिकता 
है जो उन्हें निरर्थक बनाती जा रही है। कुतुब में जो भीड़ थी वह कुछ विशिष्ट प्रकार की थी। वह 
उस समाज की उपज थी जो दरिद्र नहीं है बल्कि सामान्यतया साधनसम्पन्न है किंदु उसके पास उत्पादन 
के साधन नहीं हैं और वह निरुद्देश्य है। यह संभवतः समाज के उस अंश की निरददेश्यता का परिणाम 
था कि इस दुर्घटना में कहीं उबरने की कोई इच्छा नहीं दिखी। कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि 
कठिनाई में, जो कि महज कुतुव के भीतर ठसाठस भरने से ही पैदा हो गई होगी, किसी ने कोई धीरज 
दिया, रास्ता खोला, छेड़खानी करनेवालों को किसी ने पकड़ा, रोका और उसके पीछे इतन व्यक्ति बदमाशा 
के विरोध में उठे। भगदड़ का कारण ऐसे किसी प्रयल से उत्पन्न डंद्ध नहीं था बल्कि अत्याचार के 
साक्षात्कार से उत्पन्न घबड़ाहट थी। बाहर लोग थे जो कुछ चोटें दिखाकर नाम लिखा रहे थे कि हमने 
लोगों को निकालने में चोटें खाई। अस्पताल में ड लोग थे जो चोटें दिखाकर कह रहे थे कि हम 
भीतर थे, हमें मुआवजा मिलना चाहिए | अधिकारी बड़े-बड़े अतिथि महानुभावों की सेवा में और तमाशबीन 
उनके दर्शन में संलग्न थे। कुतुब में शायद ही ये महानुभाव कभी चढ़े हों। चढ़ते तो शायद ससद 
में सवाल [ता और सीढ़ियों की मरम्मत हुई होती (सदन में लोकदल की लाइली मोहन निगम 
ने पूछा : 5 लाख रुपए की सीढ़ी-मरम्मत-कराई रखा गया था, काम क्यों नहीं हुआ?) और चीकादार 
संख्या में एक पर मी होते जवकि जनता के लिए सैकड़ों पर एक होता है। कुतुब का उस अधगला 
में सामान्य किस्म की असुविधा भी बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकती है क्योंकि वह सकरी और बाहर 
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और बदमाशों मे लूटे जाने या सिर्फ चढ़मे-उतरने में चोट का खतरा उठाने का कोई महत्त्व आधुनिक 
फैशनपरस्त एशियाड सरकार के पास नहीं है। वैसे ही जैसे पैदल सड़क पार करनेवाला क लिए सड़क 
पर एक पारपथ सुरक्षित कर देने का या साइकिल सवार के लिए (ली बना देन का नहीं है। जिस 
दिन पैसे लेकर कुतुब में चढ़ने देते हैं, प्रवेश सीमित रखा जाता है, जान का हिफाजत के लिए नहीं, 
आमदनी की सुगमता के लिए। जिस दिन मुफ्त प्रवेश होता है प्रवेश के प्रवध का सरकार जिसदार 
नहीं रहती। । 


की निगाहों से छुपी हुई है । पर उसमे जाने-आनेवाले ज्यादातर साधारण आदमी हैं आर उनक चोर-उचक्कों 


अमल में आदमी की जान का ही कोई महत्त्व नहीं है। पैदल असल में इसी योग्य है कि भीड़ में | 
कचलकर मरे, यह वर्वर विचार इस संस्कृति का मूल स्वर है, पर इसको खोलकर कहते हुए शक्तिवान्‌ | 
अभी डरते है जो इस वात का प्रमाण है कि कहीं न कहीं लोगों के कुचले जाने के विरुद्ध उठ खड़े 
होने का डर अभी बना हुआ है। तो भी यह भावना छिपती नहीं | लोकसभा में जब अध्यक्ष ने अवसर 
देखकर प्रतिपक्ष को स्वीकृति दे दी कि वह कुतुव पर कामरोको प्रस्ताव की स्वीकृति सदन से माँग 
ले तो झेपते हुए प्रतिपक्ष के नेताओं ने कहा कि रहने दीजिए-उनके सदस्य ही सदन में नहीं थे। 
(क्रिसी सम्मेलन में गए थे, ऐसा बताया गया ॥ इस कांड पर कामरोको प्रस्ताव आने पर कामरोको 
प्रस्ताव नामक व्यवस्था की इज्जत कितनी बढ़ती यह तो इस बात से तय होता कि बहस में प्रतिपक्ष 
क्या कहता, लेकिन खुद ही अध्यक्ष से स्वीकृति मॉगकर उसके मिलने पर प्रतिपक्ष वह शक्तिशाली धनुष 
उठा तक नहीं मका, यह भी आदमी की जान की अवमानना हुई, इस साधन का महत्त्व जो घटा सो 
तो घटा ही। बहस में प्रायः सभी समय प्रतिपक्षी नेताओं ने बहस को “छेड़खानी हुई कि बिजली गुल 
हुई कि कौन कब पहुँचा, कौन कव नहीं पहुँचा” जैसे छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटने में सरकार की मदद 
की | ये सब छोटे-छोटे कारण हैं। इनमें से किसी एक को पकड़कर बहस करना गृहमंत्री के इस वाक्य 
का समर्थन करना हे कि किसी एक पर दोष नहीं डाला जा सकता। अधिकांश प्रतिपक्षी नेता मानो 
इसी में बहादुरी समझ रहे थे कि सरकार के दो मंत्रियों को दुर्घटना के अलग-अलग कारण (एक के 
अनुसार बिजली गुल और दूसरे के अनुसार बच्चे) बताने पर पकड़कर हरा दिया जाए। वे यह नहीं 
सोच पा रहे थे कि अगर सरकार के दो प्रतिनिधियों के वक्तव्य में अंतर है तो एक परिस्थिति का 
एक पक्ष खोल रहा है जिसे दूसरा छिपा रहा है और दोनों पक्ष एक-दूसरे से जुड़े हैं। पर शिक्षामंत्री 
शीला कौल ने पुलिस के बुलाने का समय गलत बताने के आरोप पर एक सदस्य को जो सफाई दी 
वह पूरी व्यवस्था का चरित्र खोलकर रख देती है | उन्होंने कहा, न आप वहाँ थे न मैं थी, क्या पता 
आप टीक कहते हैं या मैं। जो हो, मैं कोई मनगढ़ंत नहीं बता रही (यानी जो मुझे बताया गया वहीं 
बता रही हूँ और वह गलत हो तो मैं क्या करूँ) और कोई समय न बताती तो आप कहते कि समय | 
नहीं बताया | | 
द असलियत यह है कि पुलिस के बुलाने का समय क्या था यह सरकार के लिए सिर्फ एक नन्हे | 
से ब्यौरे की बात है। यह घटना सरकार के कालबोध के बाहर ही हुई थी, हालाँकि खुद मंत्री का 
यह बार-बार दोहराना कि ऐसी घटना कुतुव के 750 वर्ष में पहली बार हुई है, उन्हें याद दिला सकता 

था कि ज़रूर वक्त ऐसा आ गया है जो अभी तक नहीं आया था। 


[दिनमान, संपादकीय, 9 दिसंबर 98. वे और नहीं होंगे जो मारे जाएँगे] 
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॥982 : तीसरा साल 


यह वर्ष कुछ ऐसे वातावरण में शुरू हो रहा है कि बड़े लोग हाल के पिछले समय को भूल गए हैं 
सत्ता का होड में जीतन और न जीत सकें तो वर्तमान शासकों सहित आपस में हिस्सेदारी कर लेने 
को व्य -अपने जीवन को सफलता मानने लगे हैं और छोटे लोगों के बहुत बड़े समुदाय राजनीतिक 
णय के अपने अधिकार से वंचित होकर पूरे राष्ट्रीय जीवन से निष्कासित होते जा रहे हैं : जो निष्कासित 
नहीं हुए हैं वे जब कोई संघर्ष करते हैं तो वह शिखर की यथास्थितिवादी राजनीति में हिस्से मॉगनेवाले 
लोगों की ही नकल पर होता है, वास्तव में समाज को बदलने की कल्पना आज उन साधनों से और 
संगठनों से सिद्ध नहीं हो सकती है जिनको अभी तक इस देश की राजनीति में यथास्थितिवादी राजनीतिक 
दलों ने भी और परिवर्तन के नाम पर संगठन करनेवाले दलों ने भी इस्तेमाल किया और प्रचारित करनेवालों 
के लिए रास्ता खोला कि ईश्वर ने भारतीय जनता लोकतंत्र और समाजवाद के लिए नहीं वल्कि तानाशाही 
और जातिभेद के लिए ही रची है। लोकतंत्र की कौन-सी परंपराएँ हम जानते रहे हैं और आज भूल 
गए हैं इस पर तो फिर कभी लिखा जाएगा, अभी तो 982 के आरंभ में भविष्य की ओर देखने 
के रास्ते में बाधक कुछ तत्त्वो का ही उल्लेख पर्याप्त है : युद्ध, विदेशी कर्ज और विराट भारतीय समुदाय 
का पशुजीवन ये ही आज भारतीय राजनीति की पहचानें हैं और प्रतिपक्षी दलों सहित इंका के पास 
इनका जवाब नहीं है। 

इस जनवरी में याद आता हे कि 4980 की जनवरी की जबरदस्त जीत के बाद किसी व्याख्याकार 
ने दूरदर्शन पर कहा था कि जनता-लोकदल सरकार की अकर्मण्यता को तो लोगों ने 30 महीने बर्दाश्त 
कर लिया लेकिन. इंका सरकार को लोग इतना समय भी नहीं देंगे | यह बात इंका सरकार के पूर्वनिश्चित 
चरित्र को ध्यान में. रखकर नहीं बल्कि जनसाधारण की परिपक्व राजनीतिक चेतना को ध्यान में रखकर 
कही गई थी। उत्तर में तभी एक और व्याख्याकार बोले थे कि नहीं, ऐसा नही होगा क्योंकि इंका 
में आपसी फूट नहीं होगी | स्पष्ट ही वह किसी सरकार के गिरने को केवल आपसी फूट का ही कारण 
मानते थे जबकि 977 की सरकार के गिरने का कारण आपसी फूट नहीं बल्कि इंका की नकल था | 
इस दूरदर्शन कार्यक्रम से अब तक पहली बात सिर्फ इतनी सच निकली है कि छोटे लोग इस सरकार 
से दुखी हो गए हैं। पर यदि आम चुनाव अभी हो जाए तो भी बड़े लोग सरकार नहीं बदलने देंगे 
और बदल जाए तो यह सिर्फ दलों के वीच की लड़ाई होगी। कारण यह है कि अभी इंका के जितने 
विकल्प बनेंगे वे सब इंका की ही तरह या संभव है कि उससे कुछ उन्नीस-वीस होंगे। विकल्प की 
राजनीति के साधन इस देश में 975 के वाद समाप्त हो चुके हैं : किसी सरकारी आदमी ने इमरजेंसी 
लगते ही बड़े जोर-शोर से सच ही कहा था कि “अब देश में राजनीति का स्वरूप वैसा नहीं रहेगा 
असा कि हम अभी तक जानते थे।” राजनीति या तो विकल्प के नाम पर वर्तमान को ही एक दूसरी 
तरह से चलाने की शैली बन जाएगी या सच्चे विकल्प के लिए राजनीति के बिलकुल नए तरीके ढूँढ़ने 
पड़ेंगे। ऐसा उन सरकारी प्रवक्ता ने नही सोचा होगा। उन्होंने तो शायद सोचा होगा कि अब जनता 
कभी अपने पैरों खड़ी नहीं हो पाएगी किंतु ऐसा नहीं हुआ है। जनसाधारण जीवित हैं, जागृत भी हैं। 
उनके नेता इंका की भाँति या अपने दावे के अनुसार इंका से बेहतर मैनेजरी करने का दावा कर रहे 
हें जो कि विकल्प होना नहीं है। खुद जनसाधारण राजनीति के पुराने तरीकों से खिन्न होकर उनमे 
विरक्त होना चाहकर भी, नए तरीके ईजाद करनेवाले नए नेताओं के अभाव में पुराने नेताओं द्वारा 
पुराने तरीकों से एक बार फिर इस्तेमाल में शामिल किए जा रहे हैं। यही कारण है कि सारे नतीजे 
उस विराट यथास्थितिवादी संप्रदाय के पक्ष में चल रहे हैं जिसमें सभी राजनीतिक दल शामिल हैं, जनसाधारण 
के पक्ष में नहीं। 
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अपने शासन के तीसरे वर्ष में प्रवेश करते हुए इंदिरा गाँधी की पार्टी को इस समय देश में किसी 
बड़े सैद्धांतिक आंदोलन का डर नहीं है। उसे मामूली चिंता EE दलों के एक होकर सत्ता प्राप्त 
करने की संभावना से है। 98 के आरंभ में अर्थात्‌ '80 की दिग्विजय क उत्त एके वर्ष के वाद 
जो कि यह कहते आराम से बीत गया था कि देश को विरोधी दलों की सरकार ने तबाह कर दिया, 
प्रधानमंत्री ने प्रतिपक्षी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने म he सहयोग का 
न्योता दिया था। यों प्रतिपक्षी दलों पर आक्रमण का दूसरा दौर शुरू हुआ था जिसमे सहयोगी स्तर 
पर साथ बैठने और जनसाधारण के सामने सर ऊँचा रखने का लालच एक आर आर हिंसा और फूट 
फैलाने का आरोप दूसरी ओर भोगना था। यह किसी भी पराजित दल को और अधिक पराजित करने 
के लिए काफी है। एक दल भाजपा ने उस समय यह जवाब माँगा कि सहयोग के विषय क्या होंगे 
और प्रतिपक्षी दलों पर हिंसा का आरोप क्यों है? वाकी दलों से अलग अपने इस आचरण का हो 
धोड़ा-सा विकसित रूप भाजपा ने आज के प्रतिपक्षी दलों की एकता म एक घटक क॑ छप मे शामिल 
न होकर दिखाया है किंतु इससे अधिक अर्थात्‌ रणनीति के अलावा वह किसी भी दल से अलग है 
ऐसा इंदिरा गाँधी को नहीं दीखता होगा सिवाय इसके कि सबसे बड़ी है। तो भो असंतोष नक उबाल 
के समय किसी और नेता के पास जाने की इच्छा से जनसाधारण इंका को छोड़कर विरोधी दलों के 
पास जाएँगे यह संभावना निर्मूल नहीं है । वैसा समय आने पर भाजपा की रणनीति भी दूसरे विरोधी 
दलों से और अधिक घनिष्ठ समझौते की हो सकती है जिसमें बड़ा हिस्सा पाने की लालसा छिपी हो। 
इंका के वोट क्षेत्र में इतनी भी घुसपैठ हो जाए और इंका के भीतर के कुछ जोड़, छा अभी केंद्रीय 
ताकत के पैबंद के सहारे सटे हुए हैं, खुलने लगें दो एकछत्रवादी शासन के लिए हलकी-सी कठिनाई 
पैदा होगी। किंतु सिर्फ इस कठिनाई का विचार करके ही इंका के शीर्ष नेतृत्व ने प्रतिपक्षी दलों की 
एकता पर अपने शासन के तीसरे वर्ष में एक बार फिर प्रहार किया है तो सही नहीं जान पडता । 
यह एक लंबी आपसी लड़ाई में तीसरे आक्रमण का दौर शुरू हुआ है जिसमें प्रतिपक्षी दलों को उन्हीं 
के घर में और दूर तक जाकर मारने की रणनीति छिपी हुई है। कुछ विचारशील दिखनेवाले अंग्रेजी 
व्याख्याकार कह रहे हैं कि इंदिरा गाँधी को प्रतिपक्षी दलों की तथाकथित एकता से घबराना नहीं चाहिए, 
उन्हें एक हो जाने देना चाहिए। तभी तो वे अधिक जिम्मेदार हो सकेंगे और इंदिरा गाँधी से सहयोग 
करना सीखेंगे। कुछ अन्य व्याख्याकार कह रहे हैं कि यह एकता बिलकुल फिजूल है क्योंकि इसके 
घटकों मे पिछली गलतियाँ छोड़कर आगे बढ़ने का कोई संकल्प नहीं दिखाया है। दोनों ही इंका की 
प्रतिपक्षी दल संबंधी भावी नीति का लुकेछिपे संकेत दे रहे हैं। 
इंका शासन के तीसरे वर्ष के आरंभ में प्रतिपक्षी दलों का मिलकर इंका शासन का विरोध करना 
अपने आपमें अनेक खतरों से घिरा हुआ है | ॥974 में भी राजनीतिक दल अपनी-अपनी जगह निष्क्रिय 
हो गए थे क्योंकि उनके कार्यक्रम और विचार अवास्तविक और अविश्वसनीय हो चुके थे। इसका 
कारण यही था कि वे सब तब की कांग्रेस की नीतियों के विकल्प में जनसंगठन नहीं कर रहे थे। 
कांग्रेस की ओर से एक पहल होती थी और ये दल अपनी प्रतिक्रियाएँ बताते और थोड़े समय अपनी 
क्रांतिकारिता की झलक दिखाकर फिर कांग्रेस जैसे हो जाते थे। तो भी जनसाधारण में इस धोखे से 
पूर्ण विरक्ति नहीं हुई थी क्योंकि तव तक एक सचमुच नए भारत की कल्पना जनसाधारण के मन 
में जीवित थी और उसी कल्पना के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी के कृत्य उसे अस्वीकार्य जान पड़ते थे। 
जयप्रकाश नारायण का आंदोलन कांग्रेस के उसी देश-विरोधी आचरण के विरुद्ध था। पर उनके पास 
सिद्धांतों की नई राजनीति चलाने का कोई संगठन नहीं था और होता भी क्यों और कहाँ से आता। 
जो संगठन न होने का आरोप आसानी मे लगाकर पूरे आंदोलन को दिशाहीन वता देते हैं वे इतिहास 
के साथ चालाकी करते हैं और वह छिपा जाते हैं कि दलों में से नया नेतृत्व निकालकर जयप्रकाश 
ने एक नए संगठन के संभव होने की कल्पना की थी। यही नहीं. उन्होंने यह भी मान लिया था कि 
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वह संगठन कांग्रेस का स्थानापन्न नहीं होगा वल्कि आनेवाली किसी भी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ 
एक लंबी समाजवादी लड़ाई के सूत्रपात का साधन होगा | फिर भी आंदोलन के सहभागी ही मरकार 
बनाते और जो उन्होंने बनाई वह एक कार्यक्रम लेकर आई जिसको न लाने के सिवाय उस सरकार 
के घटकों के सामने कोई रास्ता नहीं था और उसी पर अमल न करने के कारण गिरकर रसातल को 
प्राप्त हुई । अमल करने से भी गिरती पर जनता पार्टी जनसाधारण में प्रतिष्ठित रहती | वह कार्यक्रम 
आज प्रतिपक्षी दलों की एकता के समय नहीं है। उसकी जगह केवल एक भरोसा है कि सत्ता हासिल 
करने में शायद ये दल मिलकर समर्थ हो जाएँ। इस भरोसे से ही हताश लोग उन्हें बोट देंगे और प्रसन्न 
लोग सरकार वनाएँगे। 


प्रतिपक्षी दल अपनी एकता के लिए बातचीत करते-करते जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ से आगे बढ़ने पर 
एक ही रास्ता खुलता है। या तो वे 4977 में जनता सरकार के घोषित कार्यक्रम को फिर से लागू 
करने का दावा करें या फिर जनसाधारण को यह मान लेने दें कि ये सारी घोषणाएँ जो कांग्रेस के 
शासन के विकल्प के रूप में रखी गई थीं, जनसाधारण के दबाव के कारण थीं और उस दबाव को 
आज ये दल नहीं मानते। ऐसा कहने पर ठीक अभी-अभी बताना होगा कि जनसाधारण की ओर से 
अभी उन पर क्या दबाव पड़ रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यह घोषित करना पड़ेगा कि वे देश में जगह-जगह 
व्याप्त असंतोष के उत्तर में अपनी सरकार बना लेने पर इंका की नीतियों के विरुद्ध क्या कार्रवाइयाँ 
करेंगे? यदि ये दल ठीक अभी ऐसा नहीं बताते तो या तो ये इंका शासन में भागीदारी माँग रहे हैं 
या अपनी सरकार बना सकने की दशा में राष्ट्रीय दलों के रूप में अपनी कब्र खोदने का इंतजाम कर 
रहे हैं। इन दोनों ही दशाओं में इंका शासन के तीसरे वर्ष में विकल्प की राजनीति पर सबसे अधिक 
जोरदार आक्रमण होगा, जिसमें अतिरिक्त मदद के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे साधन पहले से 
ही तैयार रखे हैं। 


[दिनमान, संपादकीय, 3 जनवरी 982, असंकलित] 
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कुछ दिनों से डाकुओ की खबरें बहुत छप रही हैं। उनकी एक-दूसरे से और पुलिस से मुठभेड़ों के 
इतने व्यौरे अखबार बता रहे हैं कि जैसे इन्हें जानकर जनसाधारण धन्य हो जाएँगे। समाज के इस 
'डाकू' वर्ग के साथ शहरों में शांति से बैठे समाचार पढ़ते वर्ग का क्या रिश्ता होना चाहिए-क्या यह 
कि गाँव में डाकू शक्ति का प्रतीक बन जाए और शहर में संभ्रांत वर्ग शक्ति या शक्ति की जूठन 
के सहारे जीनेवाले सुरक्षित नागरिक बन जाएँ और दोनों समकक्ष रहें? नीचे के स्थान पर रहे वह जिसकी 
हत्या हो रही है। हत्या के पीछे वह जिस छटपटाहट में जीता है उसका वर्णन तो कोई लेखक करेगा 

नहीं क्योंकि वह संत्रास' उस लेखक का उ नहीं है-हो भी नहीं सकता है क्योंकि लेखक उस वर्ग 
का नहीं है-हाँ, हत्या हो जाने पर लाश को देखने की दहशत का प्रचार लेखक-पत्रकार अनायास ही 
कर देगा | वैसा करके वह असुरक्षित वर्ग से अपनी विशिष्टता सिद्ध करेगा और इस भ्रांति में जिएगा 
कि वह सुरक्षित है। वास्तव में मृत्यु के संकट को आते देखने की पीड़ा का अनुभव आज की राजनीतिक 


स्वनादिंतमान के संपादकीय, वृत्तांत और टिप्पणियाँ / 673 


SE 


र्‍या 


संस्कृति में निर्थक वनाया जा रहा है क्योंकि वह अनुभव तो मूल्यों को टूटने से बचाने की इच्छा 
श जन्मता है और वैसी इच्छा आज की राजनीति में घाटे का सौदा हो गई है। 

तो लेखक-पत्रकार लाश के पास खड़ा होकर उसका वर्णन करेगा-हत्या के षड्यंत्र के अभिप्राय 
का नहीं और उस असहाय की मार्मिक वेदना का नहीं जिसे मालूम है कि उसकी हत्या होगी । वह | 
हत्या के बाद अपनी सहानुभूति का विज्ञापन करेगा, हत्या के पहले अपने विरोध का नही । वह ऐसा | 
करके पढ़े-लिखों को मनोरंजन देने की कोशिश करेगा और निर्दोष दिखेगा पर उसका दोष यह होगा 
कि वह हत्या में साझा कर रहा होगा-काहे से कि वह समाज को यह हत्या बचाने के लिए पुकार 
नहीं रहा होगा जो उसका काम होना चाहिए। 

समाज में हिंसा फैल रही है। आसान रास्ता यह है कि अतीत पर दोष डालकर कह दिया जाए 
कि यह तो भारतीय समाज की पुरानी बीमारी है-ताकतवर गरीब को हमेशा मारता रहा है। परंतु | 
आज हमेशा से अधिक यह स्पष्ट है कि हर आसान रास्ता मृत्यु की ओर जा रहा है। ऐसी व्याख्या | 
करके हम उन शक्तियों को नष्ट ही करेंगे जो मनुष्य ने मनुष्य को मानव बनाने के लिए अतीत की | 
अमानुपिकताओं के विरुद्ध संघर्ष करके अर्जित कर इतिहास को दी है । ये हैं न्याय, बराबरी और प्राकृतिक | 
संपदा पर समान अधिकार--प्रेम इनका मूल है पर जहाँ बराबरी नहीं वहाँ प्रेम तो शोषण का साधन 
ही हुआ। जहाँ तक मनोरंजन का मामला है, वह दिन-प्रतिदिन वास्तव में कायरों की घृणा का मामला 
बनता जा रहा है-उस पर हँसो जिसकी शक्ति छिन गई हो या छिन रही हो। 

हमें थोड़ी देर ठहरकर सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हिंसा का साधन आज शक्तिशाली 
वर्ग उसी काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है जिसके लिए कानून का इस्तेमाल वह पढ़े-लिखों पर करता 
हे-उनका मुँह बंद करने के लिए-गाँव में जिनकी हत्या हो रही है उनको बोलने से रोकने के लिए 
उन पर बंदूक तान दी गई है| क्या हम उनकी बात बोलना तो दूर उनकी हत्या से अपने नीरस जीवन 
में सनसनी पैदा करते रहेंगे ताकि हम अपने को संभ्रांत होने का धोखा देते रह सकें? या कि हम असलियत 
को सामने देखने का साहस करेंगे जो यह है कि हिंसा हमारे दरवाजे पर खड़ी है और हम उससे घुलने-मिलने 
में गौरव मान रहे हैं। , | 


[दिनमान, 2॥ मार्च १982. .असंकलित] 
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“दिनमान' के बाद 


एकता : भूगोल से कि इतिहास से? 


जव स आश्र आर कनाटक म इंका हारी है, अखबारों में राजनीतिक विश्लेषण करनेवाले कई वार 
वता चुके हैं कि हार के दो कारण धे : कुशासन और केंद्रीकरण। इन दोनों आयामों में बात बहुत 
स्पष्ट हा जाता ह, यह सोचकर वे एक तीसरा आयाम भी वता देते हैं-सब यथावत रहता अगर इंका 
जीते जाता | माना तव कुशासन आर केंद्रीकरण दोनों कामयाब हो जाते | निस्संदेह, अगर होते तो वे 
दाना हा एकसाथ कामयाब होते, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ हैं। पर नहीं हुए हैं तो यह लोगों का 
फैसला है, और वह दोनों के ही विरुद्ध है। 
विकेंद्रीकरण पर इतनी सैद्धांतिक बहस हो चुकी है कि इस चुनाव नतीजे के वाद उसके पक्ष 
में सिद्धांत बताना जरूरी नहीं है। वैसे भी जब कोई विचार संस्थात्मक कार्रवाई के जरिए आगे बढ़ाया 
नहीं जाता, तो आगे-पीछे वह निरा विचार रह जाता है | समय पर उसे लागू न करने से पैदा कठिनाइयाँ 
लागा को उपाय खोजने पर मजबूर करती हैं। तब नतीजे ठीक-ठीक वही नहीं निकलते, जो समय 
रहते विचार के योजनावद्ध अमल से निकले होते | 
लोगो की आशंका है कि वे निर्णय करने और उन्हें लागू करने में अधिक से अधिक हिस्सेदारी 
पाएं। आध्र और कनाटक ने एक नई पार्टी या मोर्चा बनाकर इसकी उम्मीद की है। हिस्सेदारी योजना 
के अधीन मिली होती, तो यह तरीका शायद ज़रूरी न होता। पर जब हो गया है, तो उसका असर 
बाकी भारत पर पड़ेगा। उससे केंद्रीकरण के पक्षधरों में अविश्वास और बचाव की मानसिकता पैदा 
होगी। उनके मन में यह आशा बनी रहेगी कि नई पार्टी या नया संगठन नहीं चलेगा, विकेंद्रीकरण 
नहीं चलेगा। जो नया दिखता है, कुछ दिनों में पुराने जैसा हो जाएगा और आंध्र और कर्नाटक का 
परिवर्तन एक और असफलता सिद्ध होगा | यह भय भी जाग सकता है कि आंध्र और कर्नाटक अभी 
तो केवल केंद्र के हस्तक्षेप और प्रभाव से मुक्ति माँग रहे हैं, पर आगे जाकर राष्ट्र से अलगाव माँगेंगे, 
या ये नहीं माँगेंगे तो दूसरे प्रांत माँगेंगे। 
यह आशा तो पीछे लौटने की इच्छा ही है। वह भयवश आगे न बढ़ने की इच्छा है। क्या इस 
समय यह समझ लेना सही न होगा कि भारत जैसे विशाल राष्ट्र में अलग-अलग प्रांतों की स्थिति के 
कारण भूगोल जहाँ अलग तरह के एहतियातों और सावधानियों का तकाजा करता है वहाँ इतिहास 
सब प्रांतों के एक-दूसरे से जुड़े रहने की अनिवार्यता बताता है। भूगोल ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं 
बताता | सिवाय देश के मध्य भाग के जो कुल मिलाकर हिंदीभाषी है, भूगोल के हिसाब से लगभग 
सभी क्षेत्र समुद्र या विदेशी सीमाओं से सन्नद्ध हैं। दक्षिण पश्चिमोत्तर या पूर्वोत्तर के पृथक्‌ होने के 
भय का कारण यदि हम भूगोल को ही मानने लगें, तो इस तर्क से अंत में यह मानना पड़ेगा कि 
भारत को यदि एक भौगोलिक इकाई रहना है तो उसका मध्य ही भारत राष्ट्र है। अर्थात्‌ हिंदीभाषी 
प्रांत ही, जो संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री चुनने में निर्णायक होते हैं, राष्ट्र हैं | यह तर्क यद्यपि अनर्गल 


हे. परंतु मन ही मन में यह और अधिक केंद्रीकरण की लालसा भी जगा सकता है, जिससे विकृति 


बढ़ ही सकती है। 
अभी जो परिवर्तन हुआ है वह हिंदी क्षेत्र के बाहर हुआ है। शिखर राजनीति में गजनीतिक दल 
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मारी ताकत और मेहनत लगा देते हैं, जिसका नताजा यह है कि केंद्र से दूर के क्षेत्रों में जो कुछ 
होता है उभे हिंदी क्षेत्र अपना मामला नहीं मानता है। आज क हिंदी क्षेत्र के लोग यह मानकर चल 
गह है कि आंध्र और कर्नाटक की घटना क्षेत्रीय घटना हैं, यह साच अपने आपमें खंडित है क्योंकि 
इसमें मान लिया गया है कि हिंदी प्रदेश तो देश $ और हिंदीतर प्रदेश क्षेत्र हैं। वस्तुतः हिंदी प्रदेश 
भी क्षेत्र हैं। वे भी पूरी व्यवस्था में वही हिस्सेदारी, मॉग और जवावदला रख सकते हैं जो आंध्र और 
कर्नाटक रख सकते हैं। तब फिर वे आज के इस परिवर्तन को पूर व्यवस्था क संदर्भ में और क्षेत्रों 
की तरह क्यों नहीं जाँचते, ताकि आगे का रास्ता विकृत न होने पाए और समय रहते हते केंद्रीकरण और 
विकेंद्रीकरण के बीच एक बीच का रास्ता निकल सके? आखिर राष्ट्र का एकता सिर्फ हिंदी क्षेत्रों की 
एकजुटता का दूसरा नाम नही है और भारत का हर क्षेत्र राछ का सिर्फ अंग नहीं है जैसा कंद्र में 
बैठे विचारक कहते हैं। वह भारत भा ह| 
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राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए तेलुगूदेशम्‌ विद्यालय 


आंध्र के मुख्यमंत्री दो फरवरी को नई दिल्ली आ रहें हैं। इस यात्रा के पहले एक विशेष मुलाकात 
में उन्होने कहा, “श्रीमती इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय नेता हैं और उनका महत्त्व निर्विवाद है । उनके प्रति आदर 
प्रकट करने में उनके पास जाऊंगा। 

आंध्र के मुख्यमंत्रियो के हाल में बार-वार दिल्ली आने और नए मुख्यमंत्री के आने में मलिक 
अंतर है। एन.टी.आर. आदर जताने तो आ रहे हैं परंतु गद्दी बचाने या माँगने नहीं। योजना आयोग 
में अपनी प्रिय नीति को दोहराएँगे कि राज्य सरकार को जनता के लिए पढ़ाई, पाना, दवा और समाजसुधार 
जैम कामों पर ज्यादा खर्च करना है तो केंद्र को सिंचाई जैसे कामों के खर्च का बोझ बढ़ाना होगा | 

पूछने पर कि प्रधानमंत्री मजबूत केंद्र की ज़रूरत बताती हैं, तो मजबूत केंद्र कैसा होना चाहिए? , 

मुख्यमंत्री बोले, “राष्ट्रीय सरकार मजबूत होनी चाहिए | परंतु, सिफ खोपड़ी मजबूत हे और हाथ-पॉव 
यानी राज्य. दुवले-पतले हों तो क्‍या आप राष्ट्रीय सरकार को मजबूत कहेंगे? मेरा केंद्र सरकार सं 
कोई विवाद नही है। 

केंद्र में जनता पार्टी सरकार क्यों टूटी, इस सवाल पर वह बोले, “जनता पार्टी सरकार टूटने के 
कारण जो थे वह हमारी पार्टी में नहीं हैं। उसमें घटक थे, हम एक हैं। वह घटकों में समन्वय नहीं 
कर सकी। हमारी पार्टी एक सुदृढ़ संस्था हे |" 

कर्नाटक में भी जीती और कांग्रेस शासक पार्टी को श्री रामाराव ने दोस्ताना सलाह दी कि वह 
अगले चुनाव तक संगठित होकर एक नई पार्टी बने। “अभी तो वह कांग्रेस से मोह भंग के कारण 
नकारात्मक वोट पर जीती है। हम तेलुगू जनता की आकांक्षाओं के वोट पर जीते हैं। 

बातचीत से मालूम हुआ कि पार्टी की एकता और एकजुटता का विश्वास होने पर भी मुख्यमत्री 
एक ऐसी चीज़ को कारगर शक्ल देने को व्यग्र हैं जिसकी सरकार पहले बन गई है, पार्टी अभी बन 
ही रही है। यह जानते हुए कि अधिकांश तेलुगूदेशम्‌ विधायक राजनीति में पहली बार आए हैं, श्री 
रामाराव विधायकों को व्यावहारिक अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाज व्यवस्था और राजनीतिशास्त्र 
सिखाने के लिए तेलुगूदेशम विद्यालय' खुलवा रहे हैं। इसमें कार्यकर्ता तीन वर्ष तक राजनीतिक चेतना 
क माश्च विद्या आर यथाथ का ज्ञान प्राप्त करेंग ओर एक-दो वर्ष उस क्षेत्र में काम करेंगे जिस्म 
चुनाव लड़ना है | 
678 / रघुवीर सहाय रचनावली -4 


रचनावली 


वल. oN णारा 


क... 


भावी विधायक को विधानसभा के लिए चुने जाने मे पहले इन क्षेत्रों के पार्टी प्रतिनिधियों द्वार 
चुना जाना होगा | पाटी के एक प्रवक्ता ने वाद में आगे बताया, “पार्टी प्रतिनिधि जो तय कर देंगे 
वही पार्टी अध्यक्ष मान लेंगे। विशेष कारण हो तो और वात है।” क 

यह वात वताने लायक है कि तेलुगू विद्यालय का पाठ्यक्रम बनाने के लिए उन्होंने तम्मल चौधरी 
नामक भूतपूर्व समाजवादी का सलाहकार चुना है | जनता और लोकदल से आकर ऐसे अनेक भूतपूर्व 
समाजवादी तैलुगूदेशम्‌ के सदस्य वने हैं। मंत्रिमंडल में भी श्री कुंडर ज्ञानरेडी भूतपूर्व समाजवादी हैं 
और खेती और सहकारिता उनके जिम्मे हैं। टा 
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एन.टी.आर. के राजनीति में आने पर 


आंध्र में एक नई पार्टी पैदा हुई हे और अब दो बातें कही जा रही हैं। एक यह कि इंदिग गाँधी 
दक्षिण में उखड़ गईं। दूसरी यह कि क्षेत्रीयता की भावना बढ़ेगी और सभी राज्य केंद्र मे विमुख होते 
जाएँगे। यह दूसरी वात चुनाव नतीजे आने के पहले बार-बार कही गई थी। अव वह कम कही जा 
रही हे। वल्कि यह भी साथ में कहा जा रहा है कि देखते हैं कि क्या एन.टी.आर. की पार्टी सचमुच 
क्षेत्रीयता की भावना फैलाती हे? नहीं फैलाती है तो वह भी राष्ट्र की ही है। उसमें बुरा क्या है। 

मन का यह परिवर्तन यथार्थ को पहचानने से हुआ है | यथार्थ यह है कि भारतीय भूगोल और 
इतिहास संघराज्य की सही समझ का आग्रह कर रहा है। 

परंतु, अभी भारत में राष्ट्रीयता और प्रादेशिकता के बारे में वहुत-सी धुंध उत्तर भारत में छाई 
हुई है जो शायद इतनी जल्दी दूर न होगी। यही नहीं, दक्षिण में भी इस नए परिवर्तन के वाद जो 
परिवर्तन किए और कराए जाने चाहिए उनकी कोई समझ अभी पैदा नहीं हुई है। जो राजनीतिक संस्कृति 
अभी तक हावी थी वह जिंदा ही नहीं है, परिवर्तन को दुलत्ती भी झाड़ सकती है। 

भाजपा और भाकपा देश की प्रमुख विरोधी पार्टियाँ हैं। पर इंका में जो केंद्रीकरण है, उसकी 
नकल सभी पार्टियाँ करती हैं। जनता पार्टी के शासन में इंका का काम विगेधी दल की हैसियत से 
अपना आधार बनाना और अपनी पार्टी के संगठन में लोकप्रियता लाना नहीं था, शासक दल को तोड़ना 
था। आज जब इंका आंध्रप्रदेश में हार गई है, तव इंका को छोड़ सभी विरोधी दल स्वीकार कर रहे 
हैं कि तेलुगूदेशम्‌ ने जनता का मन जीत लिया, उसे भविष्य की आशाएँ बँधाई और साहस दिया। 
हम अप्रासंगिक हो गए। जब पूछो कि क्यों नहीं आपने यह मन जीता और आशाएँ दिलाई ता कोई 
जवाब नहीं आता। 

भाजपा की राज्य पार्टी के अध्यक्ष ने मुझसे कहा कि हम तेलुगूदेशम्‌ के वायदों के पूरा होने 
का इंतजार करेंगे । जब उनमें कोई कमी दिखाई देगी तो जनता का मन अपनी तरफ खींचेंगे। उनकी 
बात का अर्थ यह था कि हमारे पास तेलुगूदेशम्‌ से भिन्न कोई नीति या कार्यक्रम नहीं है। जिस चीज़ 
से उसने जनता को जीत लिया है वही ठीक है। हम तो उसके परिपालन में त्रुटियाँ निकालकर विरोधी 
राजनीति करेंगे। जैसे जनता के सामने प्रश्‍न यह हो कि इन नीतियों का सफल दिग्दर्शक कौन हो सकता 
है-तलुगूदेशम्‌ या हम? 

भाकपा के एक प्रवक्ता ने अपनी पार्टी की अनुचरी हालत आर भी साफ-साफ बताई । “जव 
एन.टी.आर. के कार्यक्रमों से जनता को शक्ति मिलेगी, तो जनता अपनी वढ़ा हुई शक्ति को और अधिकार 


मागने में लगाएगी।” भाजपा ने 3 और भाकपा ने 5 सीटें जीती हैं, यानी उन्होंने सीटों कें लिहाज 
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मे कुछ खोया नहीं है। 
परिस्थिति वही है जो केंद्र में इंका के परम शक्तिशाली होने पर प्रायः सभी विरोधी दलों 
बनाई शी। “हम विकल्प नहीं बनाएँगे सिर्फ जब इंदिरा गाँधी कुछ करेंगी, तो उसके नुक्स निकालेंगे 
और जनता को बताएँगे कि जो इंदिरा गाँधी कर रही हैं बह हम उनसे बेहतर कर सकते हैं। 
यह कहना कि दक्षिण में इंदिरा गाँधी हार गई हैं सौ फीसदी सही नहीं है। वह हारकर अपनी वह 
राजनीतिक संस्कृति जीवित छोड़ गई हैं जिसमें या तो प्रतिक्रियाएँ या शिखर समझौते होते हैं। आंध्र 
में लोकदल और जनता के सदस्यों को तेलुगूदेशम्‌ में बड़े पैमाने पर शामिल किया गया है। वे क्यों 
शामिल हए? इसके जवाब में एक भूतपूर्व लोकदली का, जो अब तेलुगूदेशम्‌ के पार्टी सचिव हैं, जवाब 
कि सोशलिस्ट पार्टी के कल्पनाहीन गुटवाद में स्वस्थ राजनीति नहीं चल सकती । 
भाजपा के प्रवक्ता का क्या विचार है? 

'एन.टी.आर. ने राम, कृष्ण, शिव, दुर्योधन एवं कर्ण की भूमिका फिल्मों में की है। जनता में 
उनके लिए बड़ा प्यार है। और अकसर ये सब भूमिकाएँ उन्होंने एक ही फिल्म में एकसाथ कां | इससे 
लोग और भी मुग्ध हैं। वह एक अवतार ही माने जाते हैं।” 

माकपा के विद्वान विचारक राजबहादुर गौड़ का कहना है, “बुर्जुआ लोगों की आपसी लड़ाई में 
वह जीत गए। हम बजट अधिवेशन का इंतजार कर रहे हैं| देखें वह आर्थिक नीतियों में क्या बदलाव 
लाते हैं।” लोकदल के पुराने समाजवादियों का कहना है, हम आज की परिस्थितियों में अलग बैठकर 
इंतजार नहीं करते रह सकते कि एन.टी.आर. सफल होते हैं या नहीं। हमें इस परिवर्तन में साझीदार 
होना चाहिए ताकि हम जो काम अपने संगठन द्वारा नहीं कर सके वह यहाँ अपना प्रभाव डालकर 
करें । 

देशम्‌ के पार्टी सचिव तुर्लपट्टी सत्यनारायण कहते हैं : “राजनारायण और मधु लिमये का फर्ज 
था कि वे जनता पार्टी को उसके घोषणापत्र से प्रभावित करते | पर ये प्रधानमंत्री के पक्ष में और विपक्ष 
में गुटबंदी करने लग गए।” लोहिया के शिष्यो के इस पतन से सत्यनारायण दुःखी थे और एक सकर्म 
राजनीति के लिए परिवर्तन के रास्तों की तलाश उनके मन में थी। 

कुछ ऐसा भी दिखा कि शायद चरणसिंह एन.टी.आर. हैं या एन.टी.आर. चरणसिंह हैं। पर तुलना 
इतनी सरल नहीं है। इस चुनाव में एन.टी.आर. को समृद्ध व परिश्रमी कम्मा जाति का विपुल समर्थन 
प्राप्त तो है. उन्होंने आंध्र के तेलंगाना, रायलसीमा और आंध्र (सरकार) क्षेत्र के लोगों को भी अपने 
प्रताप से एकत्र कर लिया है| वे कम्मा, वेलमा, रेडी, कोमटी, राजू आदि जातियों के तनावों को फिलहाल 
समाप्त कर चुके हैं। 

__ अगला काम पार्टी का संगठन बनाना है, जिस पर एन:टी.आर. बहुत जोर देते हैं। 20 फरवरी 
को पार्टी का एक सम्मेलन होगा | इसमें शामिल होने की फीस है एक रुपया और पार्टी में विश्वास । 
इसके पहले कि ढिलाई और आरामतलबी पनप ले, 2 मार्च तक पार्टी का महासम्मेलन हो जाएगा | 
उस समय तक ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं में से ऊपर की संस्थाओं के लिए, इस तरह के प्रतिनिधि 
चुने जाएँगे कि हर स्तर पर जिलों के लोगों की बात को लागू किया जा सके | 

भाजपा का दफ्तर दिल्ली में न होता और उसे एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कहलाने का मोह 
छोड़ते बनता, तो वह तेलुगूदेशम्‌ में शामिल हो जाती | चुनाव गठबंधन के लिए तो वह उत्सुक थी 
ही। पर एन.टो.आर. ने ऐलान किया था कि वह सभी सीटों पर लड़कर विराट्‌ बहुमत प्राप्त करेंगे 
जिसमे कोई समझौता न करना पड़े | 

वुद्धिजीवियों म कम से कम दो-तीन स्पष्ट चिंता धाराएँ हें | एक यह सोचने में व्यस्त है कि उत्तर 
भारत की गेरब्राह्मण पार्टियों की तरह इस नई पार्टी में कत्र और कैसे फूट होगी? ऐसे लोगों की दृष्टि 
म आध्र का यह नई घटना न तो महान है और न ऐतिहासिक | संसार में राजनीतिक लोग आदर्शहीन 
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आर तुच्छ हात हैं और जसी राजनीति वे करते हैं, वैसी ही आंध्र में भी हो रही है। केंद्रीकरण मे 
उत्पन अटाचार काई महत्त्व की वात नहीं है | वे यह भी कहते हैं कि यदि इंदिरा गाँधी ने गैरआंध्र 
नताआ का पैसा बॉटने और चुनाव प्रचार करने न भेजा होता या कम से कम चुनाव के पोस्टरों में 
एक-दा वाते आध्र के वारे में लिखी होतीं तो वह चुनाव जीत जातीं। जीत न जातीं तो इतनी बुरी 
तरह ता न हारता। यह वर्ग इसी खोजवीन में लगा रहता है कि आंध्र की राजनीति पर दबाव डालने 
के लिए केंद्र या उसके हथकंडो से क्या-क्या होनेवाला है? चेन्ना रेडी और आंध्र के पुराने मुख्यमंत्री 
मिलकर कोई गुल खिलाएँगे? 
दूसरा वर्ग स्थानीय लेखकों में कुछ वामपंथी रुझान के विचारकों का है। उन्होंने सारे प्रसंग से 
अपने का तटस्थ कर लिया है। वे जनसंघर्ष की किसी एक काल्पनिक योजना का स्मरण कर रहे हैं 
क्योंकि यह चमक-दमक की लड़ाई चमक-दमक से है। यानी एन.टी.आर. वैसे ही तमाशे करते हैं जैसे 
कि इंदिरा गाँधी करती हैं। जिन स्त्रियों ने पिछली बार अम्मा को वोट दिया था, उन लोगों मे इस 
बार तीर्थ, मंदिर, पूजा, पाठ का अभियान करके कम्मा ने राज्य ले लिया। जैसा कि एक हँसोड मित्र 
ने कहा, इस समय आंध्र में सिर्फ 26 सशस्त्र वामपंथी विद्रोह रह गए हैं, जो उनके समर्थक संगठन 
संख्या 26 से एक अधिक 27 हैं। पर, यह किसी वामपंथी की उक्ति नहीं थी। इस हँसी के रचयिता 
अधिक सक्रिय और वास्तविक संघर्ष में विश्वास करते हैं | उन्होंने तथा उनके साथियों ने, जिनमें सोशलिस्ट 
पार्टी अग्रणी है, एक नई सोशलिस्ट पार्टी बना ली है। यह तेलुगूदेशम्‌ में मिली तो नहीं है, पर उसके 
लिए अपेक्षा और प्रतीक्षा का भाव रखती है। कहा नहीं जा सकता कि यदि उसकी प्रतीक्षा निष्क्रिय 
रही तो क्या उसकी पेनी नजर का डर एन.टी.आर. को रहेगा? खास तीर से तब जव तमाम पुराने 
समाजवादी सदेच्छा से और मजबूरी से भी तेलुगूदेशम्‌ में शामिल होते जा रहे हैं। जो हो, इस पार्टी 
के बदरीविशाल पित्ती ने सरकार से भ्रष्टाचार सख्ती से मिटाने, शहरी और देहाती भूमि सीमा लागू 
करने, तेलुगूदेशम्‌ के अंदर सब प्रकार के पापों में सिद्धहस्त कांग्रेसियों को हर्गिज न आने देने और 
हैदराबाद के सांप्रदायिक दंगे को खत्म करने का आग्रह अपने पत्र में लिखा है। 


[नवभारत टाइम्स, 4 फरवरी 983] 


चंद्रशेखर का महत्त्व 


चंद्रशेखर की यात्रा पर बुद्धिजीवी समाज में अभी तक कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई है। हुई है तो 
उन बुद्धिजीवियों में (शायद उनमें से बहुतों को अधिकृत बुद्धिजीवी माना ही नहीं जाएगा) जिनकी 
गिनती प्रतिष्ठान के प्रिय माने जानेवालों में नहीं है और जो अकसर स्थानीय हैं। इन्होने यात्रा में हिस्सा 
लिया भी होगा। पर जैसा कि केंद्र की ओर देखनेवालों को शोभा देता है, साहित्यकारों, विचारकों और 
कलाकारों आदि ने इस घटना की ओर इतना भी ध्यान नहीं दिया है कि बैठकर इसके प्रभाव पर विचार 
करें। 
शायद ये उस वक्‍त मँह खोलें जब या तो चंद्रशेखर के इर्द-गिर्द काफी सत्ता-राजनीति जमा दिखाई 
देने लगे या वह पथ से विचलित हो जाएँ | जो आदमी सत्ता से मुकाबला करने का या खुद सत्तासीन 
होने की संभावना नहीं दिखाता, उससे आज के जड़ समाज में किसी को लगाव नहा रहता | हा, एक 
बार किसी तरह के संघर्ष या गठबंधन से कोई शक्ति पाकर यदि कोई आगे नहीं बढ़ पाता तव ज़रूर 
बुद्धिजीवियों में कुछ दिलचस्पी पैदा होती है क्योंकि तव वे इसे राजनीति की व्यर्थतता का उदाहरण 
बना सकते हैं। 
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ऐमे समाज में चंद्रशेखर पर वात होती बशर्ते कि वह कही पहुँच गए होते। पर वह तो अभी 
बोल ही रहे हैं। मेरे लिए इस बात का कोई खास महत्त्व नहीं है कि वह कव, कितनी दूर और कहाँ 
मोटर में बैठ जाया करते है-दरअसल मुझे मालूम भी नहीं। महत्त्व इस वात का हैं कि कोई लेखक 
या राजनीतिक लोगों के दिल-दिमाग में उतनी हलचल नहीं जगा पा रहा है जितनी अखवार देखने 
से जान पड़ता है कि चंद्रशेखर जगा रहे हैं। 
चे बातें जो सब लोग जानते हैं, चंद्रशेखर की सभाओं में कुछ नई सुनाई पड़ती हैं। इसका आधा 
कारण तो यही है कि त्रुटियाँ बताते समय वह दोषी की ओर उँगली भी उठाते हैं और यह भी वताते 
हें कि इस त्रुटि का असर जनजीवन पर क्या पड़ रहा हैं पर जनसाधारण का वह इराते नहीं हैं कि 
तुम्हारा काल निश्चित है | जो यथार्थ चंद्रशेखर अपने पथ पर भीड़ को बता रहे हैं बह औरों से जानकर 
निराशा होती है, पर इस पथिक से वही जानकर आशा बँधती है और ताकत मिलती है। 
चंद्रशेखर के आज के महत्त्व को समझने के लिए भक्ति की जरूरत नहीं, लोकशक्ति की समझ 
की जरूरत है। लोकशक्ति को समझने के पैमाने संगठित राजनीति के बिखराव के साथ-साथ विकृत 
हो गए हैं। चुनाव, पार्टी कार्यक्रमों, और जातिधर्म के आधार पर नेतृत्व के सौदों से लोकशक्ति नहीं 
पहचानी जा सकती। पर वह लुप्त नहीं हो गई है। चंद्रशेखर वातावरण में एक तोड़ डाल रहे हैं जो 
एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू कर सकता है बशर्ते कि कर्मक्षेत्र के दूसरे हिस्सेदार (जिनमें रचनात्मक 
अभिव्यक्ति के आधिकारक लेखक भी शामिल हैं) अपना-अपना काम करें। अभी तो दक्षिण से उत्तर 
छोड़िए, महानगर से गाँव तक भी कोई जाना नहीं चाहता | ऐसा लगता है जैसे यथार्थ को देखने की 
हिम्मत चुक गई है। उसे देखना यह कहकर टाला जाता है कि वह तो वैसे का वैसा ही है, आज़ादी 
के बाद से अब तक कुछ नहीं बदला। पर मानव परिस्थिति को बदलने की शक्ति को छूना पड़ेगा, 
जो हो सकता है किसी राख में दवी रह गई हो। यथार्थ का वर्णन करने के साथ-साथ पाठकों या 
श्रोताओं में वह चिनगारी जगानी पड़ेगी | 
आज देश के व्याकुल जीवन की तुलना में दलों और व्यक्तियों की जड़ता जितनी अनुर्वर है 
उतनी आज़ादी के वाद से अब तक किसी समय नहीं थी। ऐसे में यह निरा भौगोलिक सत्य कि चंद्रशेखर 
दक्षिण से उत्तर तक चल रहे हैं, महत्त्वपूर्ण हो जाता है। इस यात्रा से आज की स्थिति में कुछ सकारात्मक 
तत्त्व प्रकट हुए हैं। एक तो यही है कि एक सार्वदेशिक व्यक्तित्व की फिर से पहचान बनी है, दूसरा 
यह कि पार्टियों को सुधारने के प्रायः एक दशक पुराने आह्वान को एक नई शक्ल में सही, एक मर्यादा 
फिर से मिली है, भले ही साझी और समझौते की कतरव्योंत भी चल रही हो | तीसरा यह कि प्रगतिशील 
परिवर्तन के लिए स्फूर्ति जागी है, यद्यपि किसी संगठित कार्यक्रम द्वारा उसकी कोई योजना नहीं दिखाई 
देती | 
१ पिछले दशक की भारतीय राजनीति में सत्ता के केंद्रीकरण, नेतृत्व के विघटन और दलीय संगठनों 
के अवमूल्यन को देखते हुए यह वात अब उभरकर सामने आती है. कि जयप्रकाश नारायण के 
लोकशक्ति-अभियान और इस अभियान में कितना बड़ा अंतर है। दोनों को एक-सा मानना निरी रोमानी 
कविता होगी। जयप्रकाश नारायण ने गाँधी की शैली से सीख लेकर आरंभ एक बिंदु-बिहार से किया 
था। वह मानते थे कि जैसा स्वाधीनता संग्राम के दिनों में था, वैसा एक जनजागरण आंदोलन को देश 
no में फैला देगा। पर सत्याग्रह और संगठन दोनों को एकसाथ चलाने की कठिनाइयों से और इस 
असंगठित जनजागरण को खड़ा कर देने की जोखिमों से निपटने के लिए उन्हें समय नहीं मिला | लगातार हर 
एक परिवर्तनकारी सरकार की छवि बनाए रखने में जो घातक बाधा जनता सरकार को आई वह भी 
इसलिए कि उसने एक बड़े परिवर्तन का वीड़ा उठा लिया था, पर अपने राजनीतिक तरीकों और प्रशासन 
के साधनों को बदलने के लिए अर्थात्‌ दोनों का विकेंद्रीकरण करने के लिए वह तैयार न थी। उस 
पार्टी का संगठन यह काम करने में उतना ही सक्षम था जितना कांग्रेस पार्टी का। 


रचनावली 
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लोकप्रियता 


चंद्रशेखर की जनता पार्टी को चंद्रशेखर के कारण भी लोकप्रियता मिलेगी और चुनाव के कारण भी। 

वह लोकशक्ति और चुनाव दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। शायद संयुक्‍त मोर्चे की युक्ति भी वह 
किसी समय इस रणनीति में शामिल कर लें। पर उनके आगे के कार्यक्रम सिर्फ इतना ही दिखाते 
कि वह अपनी सार्वदेशिकता को और गहरे उतारते हुए उसको आयाम देंगे जैसे पंजाब, असम आदि 
में वह दे सकते हैं। आज की राजनीति में एक सर्वमान्य व्यक्ति की छवि छोटी हो या बड़ी, अंकित 
हो जाएगी जो आगे की लड़ाइयों में दूसर नेताओं की तुलना में वह अधिक कारगर हो सकती है | 
पर पथ यहीं समाप्त नहीं होता | हाँ, वह चलते-चलते हिमालय में चले जाने का इरादा कर वैठे, तो 
और बात है। 


[नवभारत टाइम्स, 26 मई 983] 


सवाल फॉसी की रस्सी का नहीं, सजाए-मौत का है 


पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय ने एक के बाद एक कई फॉसियाँ रुकवा दीं जिन्हें वह पहले मंजूरी 
दे चुका था। तो क्या प्राणदंड की व्यवस्था के वारे में कोई नया सोच पैदा हो रहा है? तीन साल 
हए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि फाँसी की सजा संविधान के हिसाव से गलत तो नहीं 
हाँ, अपराधी को जीवन से वंचित कर देने के बजाय अगर उसे जीवन भर केद में रख देने स मजा 
काफी हो जाती हो तो ऐसा ही किया जाए। बहुत संगीन मामलों में हो फासी दी जाए। 

फाँसी योग्य अपराध करनेवाले को बदलने का अवसर जनम केंट देती हे। यह अवसर न देकर 
हम अपनी ओर से तय कर दें कि समाज खून का बदला खून चाहता है तो यह जबरदस्ती होगा | 
खून का बदला खून माँगना अत्याचार के शिकार के दिल से निकली चीख हो सकती है, पर इस माँग 
को कानून के जरिए जो मनवा सकते हैं वे समाज में ऊँचे और सुरक्षित वर्ग के ही लाग होते हैं। 
एक असमतापोषक व्यवस्था में जहाँ आहार के मामले में वंचितों की संख्या और असहायता बढ़ता 
जाती हो, वहाँ फॉसी को सिर्फ और अधिक सत्ता प्रदान कर सकता है, जनता का न्याय नहा दिला 
सकता । 

क्या फाँसी प्राणदंड का अमानुषिक और क्रूर तरीका है, यह सवाल पॉच मई से दस मड क वाच 
कई अभियुक्तों ने उठाया था। वे सव लोग राष्ट्रपति के यहाँ से प्राणदान पाने में विफल रहे थे | जाहिर 
हे इनके पास जान बचा रखने का यही उपाय रह गया था कि वे प्राणदड का विराध न करक फाला 
नामक तरीके को ही संविधान की व्यवस्था के प्रतिकूल बनाएँ। इनमें स एक न पूछा था-कि जब 
प्राणदंड के कम कष्टदायक तरीके मौजूद हैं तो फॉसी क्यों? इस पर सर्वाच्च न्यायालय न एके के 
बाद एक विद्या जैन हत्याकांड (नई दिल्ली) के अभियुक्ता का आर अभ्यकर जोशी हत्याकांड (पुणे) 
के अभियुक्तों की फाँसी रुकवा दी और सरकार से जवाब तलव किया। 

इस तरह मे जो बहस उठ खड़ी हुई है वह सरकार, अदालत आर अभियुक्तों तक सीमित ह| 

अपराधविशेषज्ञ और विधिशास्त्री भी इसमें हिस्सा ले रहे है। एक विद्वान ने प्राणदंड के कई तरीका 

के गुणदोष गिनाकर फाँसी को ही सवस मानवाय मिद्ध किया जिसमे पाठकों का सामान्यज्ञान कुछ बढ़ा। 
नळ फाँमी के पक्ष में यह था कि बिजली की कुर्मी अमरिका म टाक लागा तो हुआ करे पर यहाँ 
नो बिजली ही 24 घंटे वरावर नहीं आती। पर फॉसा रुकवानवाल यह नहीं कह रहे हैं कि आइए 
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बेहतर तरीके मे हमें मार डालिए। वे कह रहे हैं, हमें मारिए नहीं। बख्श दीजिए। 
वे और भी कुछ कह रहे हैं। अप्रैल में यह पाया गया था कि राष्ट्रपति के यहाँ प्राणदान की 
अर्जियाँ बहुत आ रही हैं। तव सुझाव दिया गया कि कोई अर्जी एक बार खारिज हो जाने पर दुबारा 
न आने दी जाए। यह भी कहा गया कि सब अर्जियाँ जल्दी-जल्दी निपटाई जाएँ और देरी की वजह 
का पता लगाया जाए। तब से राष्ट्रपति के यहाँ फैसले के लिए अर्जियाँ कुछ जल्दी पहुँचने लर्गी । 
जाहिर है कि ऊपर तक पहुँचने के रास्ते में कुछ देर इसलिए लगाई जाती होगी कि देर तक कालकोठरी 
में रहने से माफी का हक कुछ बढ़ जाएगा। 
विद्या जैन हत्याकांड के अभियुक्त उजागरसिंह और कर्तारसिंह ने, दोनों की धर्म-पलियों ने, सात 
बेटियों, दो बेटों और सारे सहसना गाँव ने रस्सी का सवाल नहीं उठाया था। इनका कहना था कि 
मार्च में शेरसिंह बनाम पंजाब सरकार प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया था कि मौत की सजा 
तामील होने के इंतजार में बहुत वक्‍त बीत जाने का मतलब यह नहीं होता कि अब फाँसी माफ हो 
जाएगी। बस, जीवन भर जेल में बंद रहना पड़ेगा। जब से यह फैसला हुआ है, राष्ट्रपति प्राणदान 
की तीस अर्जियाँ सुन चुके हैं। इस शेरसिंह प्रकरण के पहले राष्ट्रपति ने तीस बरस में बीस प्राणदान 
मना किए थे। क्या अब एकमुश्त इतनी सारी अर्जियाँ बिना धीरज से गौर किए रद्द कर दी? उजागरसिंह 
और कर्तारसिंह दोनों सत्तर-सत्तर बरस के होने आए। दोनों ग्यारह बरस कैद में रह चुके हैं। आँखों 
की रोशनी जाती रही है। जब बूढ़े और अंधे फॉसी पर लटकाए जाएँगे तो क्या समाज को शर्म न 
आएगी? जगहँसाई न होगी कि यह असभ्या का समाज देखो | 
फिलहाल ॥9 जुलाई को जब उजागर आदि लोगों की अर्जी सुनी जाएगी तो दिल्ली सरकार को 
प्राणदंड के बारे में नहीं, सिर्फ प्राणदंड के तरीके के बारे में बोलना होगा। हम कम से कम यह तो 
पूछ सकते हैं कि ग्यारह बरस बंद रहने के बाद जिन्हें फाँसी दी जा सकती है उनके जीवन के ये 
सबसे कीमती ग्यारह बरस, जिनमें वे शायद बदल सकते थे, क्यों बेकार जा रहे हैं? 


[नवभारत टाइम्स, 6 जून 983] 


अफसरी का मामला 


शासनतंत्र और जनसाधारण के संबंध का नाम लेते ही सबसे पहले यह चिर-परिचित “आदर्श' याद 
आता है कि शासनतंत्र को जनसाधारण के हित को हृदय में रखना चाहिए | भले ही यह आदर्श खोखला 
बनकर रह गया हो पर इसका जितना भी. समर्थन किया जाए कम है | परंतु कोई भी शासनतंत्र जनता 
के कल्याण को भुलाकर चल नहीं सकता और कम से कम दिखावे के लिए चलता भी नहीं: है, वह 
तो शासनतंत्र का स्वभाव है। यदि हम सचमुच किसी आदर्श की कल्पना चाहें तो शायद केवल इतना 
कहना पर्याप्त न होगा कि शासनतंत्र जनकल्याण करे बल्कि इतना कहना और ज़रूरी होगा कि वह 
जनता का प्रतिनिधित्व करे। इस आदर्श का महत्त्व इसलिए है कि जनता का प्रतिनिधित्व सच्चे अर्थ 
में न करनेवाली व्यवस्था भी जनकल्याण का दावा करती है। वास्तव में वह व्यवस्था इसी दावे के 
आधार पर जनता से स्वीकृति पाने की आशा करती है, कभी-कभी कुछ समय के लिए पाती भी है 
जैसी 97 में इंदिरा गाँधी ने पाई थी। 
शासनतंत्र के चलानेवाले अधिकारियों ने समय-समय पर तर्क दिया कि वे निरपेक्ष हैं और उनका 
काम केवल सरकारी नियमों को लागू करना है। यह सही भी हे और नहीं भी-अर्थात्‌ यह एक खंड 
| सत्य है। असल वात तो यह है कि इन अधिकारियों का, जो निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं-मरकारी 


684 / रघुवीर सहाय रचनावली -4 रचनावली 


नीतियाँ के निर्धारण में कितना हाथ रहना चाहिए, कितना नहीं, हाँ यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही 
अपन जनसाधारण के नोकर होने की याद न रहे तो नौकरशाही को जनता का नीकर होने की इच्छा 
क्यों हो? या कहना चाहिए कि जिस हद तक निर्वाचित प्रतिनिरि विधायक लोकतंत्री होंगे उम 
तक उनका सरकार का नीतियों को लागू करनेवाले अधिकारी लोकतंत्री होंगे। यदि अफसर को जनता 
आए जनता क चुन प्रतिनिधि के बीच किसी परस्पर अविश्वास या दुरी की गंध मिलेगी तो उसे इन 
दाना से अलग अपनी सत्ता की वृद्धि में लग जाने का प्रलोभन होना स्वाभाविक है । आखिरकार वह 
करोड़ों निरक्षर व्यक्तियों के बीच से अधिक विद्यावान और सम्पन्न होने के कारण ही अधिकारी बना 
है आर समाज में उसके कारण अपने को जन्म से ही शासक वर्ग का सदस्य मानता चला आ रहा 
| 

डर है कि हम कहीं बदले की भावना से यह न चाहने लगें कि शासनतंत्र से अफ़मगें को बाहर 
कर दिया जाए, परंतु हम यह तो अवश्य चाह सकते हैं कि शासनतत्र चलाने के लिए विद्या और 
निष्ठता का जा पमाना परपरा से चला आ रहा है उसे छोड़कर एक ऐसा पैमाना अपनाएँ जो अधिकाधिक 
लागा क शासनतत्र में शामिल होने की संभावना बढ़ाता हो, विश्वविद्यालय की ऊँची और अच्छे नंबरों 
से प्राप्त की हुई डिग्री अफसरी के लिए अगर सचमुच ज़रूरी न रहे-केवल कहने भर के लिए नहीं-तो 
ऐसे बहुत-से नौजवान मिल सकते हैं जो जिले के प्रबंध और विकास में जीजान मे काम करने के 
काविल हैं-सिर्फ साहवी शिक्षा उनके पास नहीं है। कहा जा सकता है कि हमें जिला मजिस्टर के 
रूप में सामाजिक कार्यकर्ता नहीं वल्कि अफसर चाहिए और साहबी शिक्षा विना अफसरी कैसे होगी | 
इस तक का जवाब यह है कि यह तर्क अपनी ही पोल खोल देता है, दरअसल साहबी शिक्षा को 
जिला मजिस्टर के पद के लिए अनिवार्य इसलिए नहीं वना रखा गया है कि एक शिक्षित आदमी चाहिए 
कि वह एक विशिष्ट वर्ग का आदमी होना चाहिए और मान लिया गया है कि जनसाधारण के अफसर 
को जनता से बहुत भिन्न होना उचित है. नहीं तो वह अफसरी कैसे करेगा। यह अफसर को जनता 
से बराबर दूर रखने का एक पक्का बंदोबस्त ही हुआ | इसी मामले का एक और पहलू है। अफसर 
के पास हम कितना अधिकार दे सकते हैं? यदि विषम अभावों से भी सामाजिक अर्थ-व्यवस्था में बहत-से 
अधिकार उसके पास रहे तो उमे समाज के सम्पन्न वर्गो का आत्मीय और समृद्धि में सबसे पहले हिस्सा 
ले लेने में समर्थ वर्गो का माध्यम बन जाने से कोई रोक नहीं सकता। हम निर्णय करने के बहत-से 
अधिकार दे देने के साथ ही माथ उमे रोकने का अधिकार भी हाथ से निकल जाने देते हैं। इसलिए 
अफसर और जनता के बीच एक लोकतंत्री रिश्ता रखने के लिए क्या यह उचित न होगा कि किसी 
एक प्रशासनिक इकाई में जनता की समितियों को विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएँ और उनके 
पालन के अधिकार भी दिए जाएँ? जिला परिषद या नगरपालिका जैसी संस्थाओं के पास निर्वाचित 
प्रतिनिधि होने से मिलनेवाली सुविधाएँ ज्यादा हों और दायित्व कम हों तो वे धीरे-धीरे लफ्फाजी और 
गुटवाजी के केंद्र बन जाती हैं-उनमें जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि राज्य सरकार के मंत्रालय से हर 
मामले में स्वीकृति लेने के लिए बाध्य होने लगते हैं और फिर राज्य सरकार को चलानेवाले राजनीतिक 
दलों की अपनी सत्ता बनाए रखने की ज़रूरतें मुख्य हो जाती हैं, जनसाधारण की आवश्यकता गौण 
रह जाती हैं। आदर्श पद्धति तो यह होगी कि नगरों में मोहल्ले और ग्राम क्षेत्र में गाँवों के प्रबंध का 
जिम्मा और उसके लिए ज़रूरी अधिकार मोहल्ले या गाँव को रहे | मोहल्ला या ग्राम समिति का क्षेत्र 
सीमित होगा परंतु यह कोई बुरी बात न होगी। बुरी बात होगी यह कि समितियों के लोगों को राष्ट्रीय 
कर्तव्य की याद बार-बार दिलाई जाए पर उनमें से किसी एक को पालन करने या दूसरों से करवाने 
को वे स्वतंत्र न हों। देश भर के अनाज के उत्पादन पर ग्राम समिति का नियंत्रण नहीं हो सकता 
किंतु गाँव की आवादी की अनाज चाहिए इसका हिसाब लगाने से लेकर उतना अनाज पैदा करने की 
योजना बनाकर या नगरों से उसे राज्य सरकार से प्राप्त कर वँटवाने का जिम्मा तो ऐसी समितियाँ 
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किक 


तारा 


न सिर्फ बखूबी निभा सकती हैं बल्कि वही निभा सकती हैं। इसके लिए इनसे बड़ी इकाई को जिम्मेदारी 
देने या इस काम के सिलसिले में अधिकार सिर्फ बड़े स्तर पर रख देने से भ्रष्टाचार बढ़ने का रास्ता 
खुलता है, उस स्तर पर कम लोगों की पहुँच होती है। वे कम लोग समाज मे परपरा से अधिकारयुक्त 
होते हैं और वे ही अधिकारों और सुविधाओं का उपयोग सबसे पहले कर लेना चाहत ह। वाद म 
फिर कुछ बचता ही नहीं जो दूसरों को बिना घूस दिए मिले | च 
उधर जिला मजिस्टर या इसी कोटि के अधिकारी अपने को जनता से अलग कोई जमात समझते 
हैं, यह आरोप लगाकर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि अकसर शिकायत करते हैं कि अधिकारी हमारी , 
पाय' लेकर क्यों नहीं काम करते। यह शिकायत अपने में गलत नहीं है किंतु इसका एक दूषित पहलू 
यह है कि निर्वाचित प्रतिनिधि सरकारी अफसर को अपना निजी नौकर समझने की भूल कर बैठते 
हे और मन ही मन अपने को भी एक बहुत बड़े अफसर के रूप में देखने लगते हैं-ऐसा अफसर 
जो सरकारी अफसर का भी अफसर हो। 
इस प्रवृत्ति का दोष दिन-प्रतिदिन देखा जा रहा है | यहाँ तक कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के हस्तक्षेप 
की और अधिकारियों के सदाचार की कहानी हर जिले में एक-दूसरे के विरुद्ध प्रसारित होती रहती 
है--और इसी प्रपंच का रस जनसाधारण लेते रह जाते हैं| इनके चलते उनके कितने अधिकार विखरते 
जा रहे हैं इसका उन्हें आभास नहीं होने पाता। 
इस अपव्यय को रोकने का उपाय यही जान पड़ता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि को सरकारी अधिकारी 
को अपना निजी सेवक समझने से रोका जाए और साथ ही अधिकारी को इस आज्ञा से मुक्त किया 
जाए कि वह किसी एक शक्तिशाली व्यक्ति को प्रसन्न रखकर जनता के प्रति अपने कर्तव्य से उऋण 
हो सकता है । इसका भी उपाय यही है कि नीचे के स्तरों पर जो निर्वाचित प्रतिनिधि हों उन्हें ही प्रशासन 
की जिम्मेदारी दी जाए। यह उपाय एक समय बांग्लादेश में संविधान की रचना के समय सोचा जा 
रहा था। किन कारणों से पूरी तरह लागू नहीं हुआ यह ज्ञात नहीं, पर यह प्रयोग करने योग्य है। 
कम से कम यह देखना उपयोगी हो सकता है कि इसके नतीजे क्या होते हैं। | 
शासनतंत्र और जनसाधारण का रिश्ता किसी एक अकेले स्तर पर सुधारने का प्रयल कुछ समय | 
के लिए आकर्षक लग सकता है परंतु तब वह बहुधा एक पैबंद जैसा ही रहेगा। सवाल तो पूरे ढाँचे 
का है। तो भी ढाँचे को बदलने के लिए आरंभ कहीं मे करना ही पड़ता है, उसके लिए सबसे नीचे 
का प्रारंभिक स्तर ही सबसे उपयुक्त है। सत्ता का केंद्रीकरण इस रिश्ते को विगाइता है और सत्ता का 
विकेंद्रीकरण उसे बनाने में सहायक होता है, यह सिद्धांत लेकर हम प्रयोग के तौर पर ग्राम, प्रखंड, 
मोहल्ले, नगर, जिले आदि स्तरों पर जनसमितियों को अधिकार और दायित्व देकर देख सकते हैं, परंतु 
इसे ऊपर के स्तर तक न आने देने का मन बनाकर वह प्रयोग करना इसे जानबूझकर विफल सिद्ध 
कराने का षड्यंत्र बन जाएगा | कुछ लोग अभी से जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा प्रयोग सफल होगा? 
वास्तव में कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी प्रयोग के सफल होने का आश्वासन पहले मे दिया जा 
सके तो वह प्रयोग ही नहीं रहता। देखने की असल बात तो यह है कि लक्ष्य की सिद्धि के लिए 
वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर कोई विकल्प परिकल्पित किया गया है या केवल दिखावे के लिए 
सुनने में जनवादी लगने के लिए कोई परिवर्तन कर डाला गया है | विकेंद्रीकरण के प्रयोग नए आविष्कार 
नहीं हैं। कई देश इन्हें कर चुके हैं और अपनी भूमि और इतिहास के अनुसार इसकी व्याख्या उन्होंने 
की है। भारत में भी पंचायत की व्यवस्था पुरानी है | उसे फिर जिलाने का प्रयल एक बार करके विफल 
किया जा चुका है। क्योंकि वह जानबूझकर अवैज्ञानिक अधूरा रखा गया था। वह किन कारणों से 
विफल हुआ था, यह जानने की इच्छा न करते हम उसी को भूले जा रहे हैं। शायद इस भुला देने 
के पीछे यह सोच काम करता है कि अब सत्ता का केंद्रीकरण इतना अधिक हो चुका है कि उसकी 
काट संभव नहीं, पर इस निराशा को छोड़कर संवैधानिक और प्रशासनिक विशेषज्ञों को साथ लेकर 
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जनता पाटा क निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक वार पंचायत या जनसमिति के प्रयोग पर और विचार 
करना चाहए। या ता पूर शासनतंत्र के ढाँचे को बदलने के क्रांतिकारी विचारों की राजनीति में कमी 
नहा हैं पर आश्चर्य तो यह हे कि इनकी अधिकांश योजनाएँ केवल प्रशासनिक विशेषज्ञों के दिमाग 
का हा उपज हे | इसका याद यह होता हे कि हर बहस एक वँधरे-बँधाए ढचि के अंदर सुधार करने 
का वहस बन जाता हैं जवकि आभास यह मिलता है कि हम पूरा ढाँचा बदल रहे हैं। आमूल परिवर्तन 
बिना पूरी शासन व्यवस्था के बदले संभव नहीं परंतु व्यवस्था को बदलकर तानाशाही कर दिया जाए 
तो ससदाय लोकतंत्र म पॉव जमाकर खड़ी हुई नौकरशाही सैनिक तानाशाही में या किसी और तानाशाही 
जैसा व्यवस्था में उतनी ही ताकतवर हो जाएगी, बल्कि ज्यादा | व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की बात 
यदि आरंभ में कारगर हो सकती है तो जन समितियों के प्रयोग के अलावा भी कई परिवर्तन करने 
होंगे, आर्थिक उत्पादन और प्रौद्योगिकी की अल्पसंख्यक हितैषी नीति वटलनी होगी | साथ ही जिन मौलिक 
कारणों से जनसाधारण और शासनतंत्र के वीच दूरी और एक प्रकार से 'घृणा भी वनी हुई है, उन्हें 
एकाएक दूर कर देना होगा। जैसे एक कारण यही ले सकते हैं कि जनता और प्रशासनतंत्र के बीच 
एक ऐसी भाषा में व्यवहार होता हे जो जनता अर्थात्‌ बहुसंख्य की नहीं बल्कि प्रशासन अर्थात्‌ अल्पसंख्य 
को है | इस स्थिति में परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत धीमी और ढोंगी रही है, इतनी कि बजाय परिवर्तन 
होने के यथास्थिति ही और अधिक जड़ पकड़ गई है | अंग्रेजी को प्रशासन में धीरे-धीरे हटाने के फेर 
में भारतीय भाषाएँ दिन-प्रतिदिन उसकी अनुवादी दासी बनती जा रही हैं और भारतीय जन अपने प्रशासनतंत्र 
को दिन-प्रतिदिन एक विशिष्ट, दुर्लभ, विना अंग्रेजी जाननेवालो की मदद लिए, अपनी पहुँच से बाहर 
का प्रतिष्ठान मानने क्रो मजबूर होते जा रहे हैं। भाषा का मसला अकसर राजनीतिक मसला कहकर 
इसे तिरस्कृत कर दिया जाता है जैसे भाषा को अतीत की सांस्कृतिक स्मृति की याद दिलानेवाली पूजनीय 
वस्तु ही बने रहना चाहिए। भाषा जन-जन के जीवन की आवश्यकताओं को व्यक्त करनेवाली चीज़ 
बनने से यदि राजनीतिक मसला बनती है तो भाषा अवश्य राजनीतिक मसला है और उसे जबर्दस्ती 
एक सांस्कृतिक प्रश्न बनाए रखकर हम भाषाओं के आपस में झगड़े ही करवा पाएँगे, वह कलह वास्तव 
में राजनीतिक होगी और भारतीय एकता के लिए भयंकर रूप से हानिकारक होगी। यदि जनसाधारण 
की भाषा और प्रशासन की भाषा के बीच इतना बड़ा अंतर हो जितना किसी भी भारतीय भाषा और 
अंग्रेजी के बीच है तो उस भाषा और अंग्रेजी के बीच द्वन्द स्वाभाविक है। इस इन्द्र को हिंदी और 
अन्य भाषाओं का दन्द का रूप देने की कोशिश आज 30 वर्ष से चल रही है। इस कोशिश के प्रणेता 
वे ही हैं जो कहते रहते हैं कि हिंदी किसी हिंदीतर प्रदेश पर थोपी नहीं जाएगी और हिंदी प्रदेश पर 
अंग्रेजी थोपते जा रहे हैं। जनसाधारण को प्रशासनतंत्र से विकृत संबंध बनाए रखने से अच्छा क्या 
न होगा कि एक बार ही में इस झगड़े को निबटा लिया जाए। 


[सामयिक वार्ता, ॥984] 


दस बरस हो गए हें 


पाँच बरस बहुत बरस होते हैं इक गुलाम औं गरीब देश में, 
इतने में गया हुआ वक्‍त लोट आता है इक नए वेश में। 
लोग भूल जाते हैं दहशत, जो लिख गया कोई. किताब में, 
लोग भूल जाते हैं झेली थी यातना जो अपने आप म। 
अत्याचारी का मुँह लोग भूल जाते हैं, उसक मुस्कान पर, र 
याद रह जाता है बच्चे तब हँसते थे कैसे घर आने पर। 
“दिनमान? के बाद / 687 
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वसन 


अपनी यह कविता पूरी उद्धृत करना मेरा उद्देश्य नहीं है परंतु इन दस वरसी में क्या हुआ है इसकी 
समझ हासिल करने के लिए हमें यहाँ से शुरू करना पड़ेगा कि लोग भूल गए ह। लोग ॥975 को 
याद रखे हैं परंतु 4974 को भूल गए है। 97 में बांग्ला देश की आज़ादी की याद कहीं अटकी 
हुई है और उसके साथ बांग्लादेश के शरणार्थियों की खातिर भारतवासियों पर लगाया हुआ कर भी, 
परंतु 97 में मुक्तिवाहिनी के संघर्ष को भुला दिया गया है। कुछ वाक्य हैं जो हम दोहराते रहते 
हे और उस वक्‍त हमें यह याद नहीं आता कि ये हम पहले भी कह चुक हैं। इनमे एक प्रसिद्ध वाक्य 
यह है कि हमें कुछ और मोका देना चाहिए। 978 में हम यह वाक्य जनता पार्टी के लिए कह 
रहे थे, आज राजीव गाँधी के लिए कह रहे है । इसका मतलब यह है कि इतिहास के प्रमाण को हम 
मानते ही नहीं, जनता (पार्टी नहीं) और निर्वाचित सरकार के संबंध को हम इस विकृत अर्थ में पहचानते 
हैं कि--जनता प्रजा है और सरकार राजा है। यह भूलकर कि जनता नीतियाँ बनानेवाली और सरकार 
जनता के आदेश पर उनको लागू करनेवाली संस्था है, हम मानने लगते हैं कि जनता सरकार के आचरण 
को उसी प्रमाणों से जाँचने का इंतजार करनेवाली संस्था है मानो सग्कारी नीतियाँ कैसी भी हों उन 
पर आचरण यदि जनता को पसंद आ गया तो जनता मान लेगी कि ये नीतियाँ जनता की बनाई हुई 
ई । लोकतंत्र की यह उलटी चाल पिछले दस बरस की देन है हालाँकि हमारी कांग्रेसी राजनीति इसे 
बड़े पैमाने पर जारी कराने में 947 से ही कोशिश करती रही है। 

॥974 और 984 की तुलना करना अधिक तार्किक है : 975 और 985 की तुलना तो 
केवल अखबारी तौर पर आसान जान पड़ेगी। दरअसल 974 जनता की सच्ची शक्ति के प्रकट होने 
का प्रतीक है जब यह बात ॥947 के बाद पहली बार फिर से स्थापित की गई थी कि जब जनता 
के प्रतिनिधि जनता के विरुद्ध काम करते हैं तो वे जनता के प्रतिनिधि नहीं रह जाते और उन्हें बदल 

. देने का वक्‍त आ गया होता है। ये प्रतिनिधि भले ही कहते रहें कि हम चुनाव से पैदा हुए हैं और 
पाँच साल बाद अगले चुनाव की आनेवाली तारीख से पहले बदले नहीं जा सकते, मगर चुनाव का | 
तर्क ही यह कहता है कि अगर बदलने का वक्‍त आ गया है तो चुनाव से बदलना चाहिए, बंदूक 
मे नहीं बदलना चाहिए। इसलिए ।974 से 984 तक की इतिहास-यात्रा ने हमें जैसे होना चाहिए 
था, इस नतीजे पर क्यों नहीं पहुँचाया कि जब हम किसी सरकार को काम करने का मौका दे रहे 
हों तो उतने सारे वक्‍त हम चुनाव द्वारा उसे बदल देने की ताकत भी जुटाते रहें क्योंकि अगर हमको 
पता चला कि जिसे मौका दिया था वह इसके लायक नहीं साबित हुआ तो उसे चुनाव से बदलना 
ही पड़ेगा। अगर वह लोकतंत्र के स्वभाव के विरुद्ध बने रहना चाहेगा तो पहले तो यह तर्क देगा 
कि पाँच साल तक हमसे बोलो नहीं। फिर पाँच साल तक लोकतंत्र को कुतरता खाता और न खा 
पाने पर केवल जूठा करता रहेगा। इस बीच अगर भटकाने और बरगलाने के बावजूद यह इच्छा जनता 
में बची रही कि राजनीति के धर्म के अनुसार सरकार बदलें तो पतन की यह दशा हो सकती है कि 
खुद अपना चेहरा शीशे में देखकर वह सोचे कि इस मुँह से क्‍या बदलें। अच्छा है कि जो सरकार 
हे वही बनी रहे, हम इसी से उस सलाहकार की तरह का रिश्ता बना लें जो ठकुरसुहाती करके ही 
अपनी नौकरी बनाए रख सकता है। दस साल में प्रतिपक्षी राजनीति इसी पतन की ओर लुढ़क चली 
हे। इस पाँच साला मौका देकर देखो” कार्यक्रम का यह नतीजा दरअसल इस पतन का ही दूसरा रूप 
है कि गुलामी की जो मंजिलें सभ्यता और लोकतंत्र ने पार की हैं, वे बेकार पार की, जनता तो गुलामी 
में ही मुखी थी और एक बार फिर गुलामी के अनेक रूपों में से कुछ को बर्दाश्त करके सुखी होना 

| चाहती है । यही नतीजा, आज दस साल बाद हमारी राजनीति, जिसमें सरकार बनानेवाली पार्टी और 
| विरोधी पार्टियाँ एकसाथ शामिल हैं, निकाल रही है। यह प्रचार 977 के बाद से लगातार स्वतंत्र 
प्रेस द्वारा किया जा रहा है और सावित हो गया है कि लोकतंत्री प्रेस की स्वतंत्रता का दुरुपयोग बिना 
समाज की एक वैकल्पिक तसवीर को समझे गेका नहीं जा सकता। 'हम सरकार को मौका दे रहे हैं' 


688 / रघुवीर सहाय रचनावली -4 रचनावली 


कहने का मतलब यह है कि मौका पाकर सरकार जो जनविरोधी काम रही है उनके फायदों में हम 
पो त्मा रहे हे । ये फायदे रुपए-पैसे के हैं या नहीं, यह महत्त्वपूर्ण नहीं, महत्त्वपूर्ण यह है कि 
क्या सामाजिक रिश्तों के तथा आर्थिक और राजनीतिक वजनों के इस तरह बदल देने का फायदा 
पतनोन्मुख शासक दल को यह मिल रहा है कि राजनीति का स्वभाव हद से ज्यादा आक्रामक, अत्याचारी 
और अनैतिक बनता जा रहा है। फिर पाँच साल वाद बदलने का मतलव हो जाएगा कि समाज में 
जो आंतरिक शक्ति, बर्दाश्त करने और इंतजार करने की होनी चाहिए वह खत्म हो जाएगी या इतनी 
मंद पड़ जाएगी कि बदलाव लोगों के स्वाधिकार के बाहर किसी सूत्र से संचालित होने लगेगा। गुलामी 
इसी को कहते हैं। गुलामी सिर्फ जमीन प्र किसी दूसरे की दासता स्वीकार करने का नाम नहीं है। 
दरअसल वसा गुलामी तो अव गुलामफरोशों को बहुत महँगी पड़ने लगी है और जमीन हथियाने की 
जगह अब वे आज़ाद लोगों को अपनी जमीन पर रहने देते हैं सिर्फ उनके संगठन और दिमाग हथिया 
लेते हैं। जो देश इतने बड़े हैं या जिनकी लोकतंत्री परंपरा इतनी पुरानी है क्रि समाज के भीतर छिपा 
स्वाभिमान और न्याय कहीं न कहीं से फूटकर निकलने का रास्ता निकालता ही रहता हे और यह चाल 
सफल नहीं होने देता, उनको गुलाम बनाने के लिए बाहर विश्व-राजनीति में उनके इर्द-गिर्द दबावों 
का घेरा डाल दिया जाता है और भीतर लोकतंत्र-विरोधी सरकारी नीतियाँ विघटन का सामान खुद पैदा 
करती रहती हैं। हर विघटन के साथ केंद्र को जनता के विरुद्ध और अधिक कानूनी या हिंसात्मक 
साधन संसदीय तरीकों से वसूल करने का बहाना मिलता रहता है | 

दस साल के अंदर हमारी सरकार ने बाहरी दवावो को इतना बढ़ावा दे दिया है कि हम भारत 
को चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ देखने पर मजबूर कर दिए गए हैं। यह भी हमारी राजनीति 
के बस में नहीं रह गया है कि इस धेरेवंदी के डर की हम जाँच कर सकें कि वह देशी है या विदेशी, 
असली है या नकली | पिछले दस साल में एक बड़ी घटना यह हुई कि हमारी विदेश नीति बड़ी शक्तियाँ 
और उनके गुर्गों की आश्रिता हो गई है और स्वतंत्र विदेश नीति का हमारा हर दावा एक न एक 
खोट अपने में छिपाए हुए है। हम परमाणु बम बनाने के लिए अपना सामर्थ्य जताते हुए यह धमकी 
भी देते हुए प्रतीत होते हैं कि हमें मजबूर किया गया तो हम बम बना ही लेंगे, चाहे यह बात हम 
मुँह से कहें नहीं। आत्मगौरव का एक छिपा हुआ आभास जनता को दिया जा रहा है। यह छिपी वात 
नहीं है कि भारतीय जनता के उस वर्ग को, जो पाकिस्तान से नफरत करता है, पाकिस्तान के मुकाबले 
परमाणु बम बना सकने की ताकत दिखाकर वर्तमान सरकार एक चुनावी फायदा उठाएगी और यह 
फायदा भारत की आजादी की रक्षा के तथाकथित फायदे की तुलना में बड़ा बताया जाएगा। दरअसल 
पाकिस्तान का बम वर्तमान सरकार को एक राजनीतिक फायदा देगा। इसके लालच में भारत सरकार 
परमाणु अस्त्रो के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अभियान को नंबर दो का तथा पाकिस्तान के बम 
के विरुद्ध भय प्रदर्शन को नंबर एक का एक विषय मानने लगी है। एक सचमुच स्वतंत्र विदेश नीति 
होती तो बड़ी शक्तियों के इस कुचक्र को ही काटने पर जोर देती जो वे भारत को परमाणु बम के 
निर्माण में घसीटने के लिए कर रही हैं। दस बरस में हम इस जगह पहुँच गए कि आजादी की रक्षा 
के लिए हम आज़ादी के ही मामले में उन सब समझौतों पर तैयार दिख रहे हैं जो हमें परमाणु बम 
बनाने के साथ-साथ और बाद में भी उद्योग नाति, व्यापार, शिक्षा और कमोवेश विदेश नीति के मामले 
में करने पड़ेंगे। 

दस बरस में विश्व राजनीति में भारत की स्थिति हमने एक ऐसे छोटे देश की-सी बना दी है 
जो विकास के नाम पर बड़ी शक्तियों की शोषण और उत्पीइन प्रधान संस्कृतियों में प्रकट रोगों को 
अपने शरीर में पहचानकर आधुनिक हो जाने का गौरव प्राप्त करता है और फॉरेन माल की तरह उससे 
गरीब जनता को ललचाता है। 984 के वाद से तो यह विज्ञापन और अधिक खुलकर किया जा 
रहा है कि हमें आधुनिक बनने के लिए अपने देशवासियों को अपना गुलाम बनाना पडेगा | 974 
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से तुलना करके देखिए। विहार के लोगों को भारतीय सरकार आर्थिक, औद्योगिक और राजनीतिक 
मामलों में कितना गुलाम बना चुकी थी। भ्रष्टाचार इस गुलामी का प्रकट रूप था। उसके विरुद्ध एक 
राजनीतिक अभियान हुआ । वह निरा नैतिक और आध्यात्मिक सदाचार का आग्रह नहा था। आज नैतिकता 
को एक अलग सवाल बनाकर देखा जाने लगा है जबकि वह राजनीति की ही एक शक्ल और राजनीतिक 


असहमति की एक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। यदि अधिकाधिक लोग अनैतिक बनते जा रहे हैं तो 
यह सदाचार के पतन का मामला नहीं, राजनीतिक अधिकारों के दुरुपयोग और शोषण का मामला 
है। इन मामलों को कांग्रेस पार्टी अपने अंदरूनी मामलों की तरह हल कर रही है और इस प्रक्रिया 
में मत्ता का केंद्रीकरण करती जा रही है। वह धीरे-धीरे देश में विघटन की हालत पैदा कर रही है 
और उसका दोष विदेशी पड्यंत्र पर डालकर हमारी राजनीति अपने देशवासियों में एक-दूसरे पर इस 
षडयंत्र में शामिल होने का शक पैदा कर रही है। यह विघटन की ही एक और शक्ल है-लोगों के 
बीच उनकी परस्पर सद्भावना का विघटन । केंद्र की अपार शक्ति के रहते इस लोक-विघटन से सत्ता 
को आज कोई डर नहीं है पर वह यह नहीं देख रही है कि विदेशी शक्तियों को ऐसे देशीय लोक-विघटन 


में ही अपने षड़यंत्र फलीभूत करने का अवसर मिलता है। 


(प्रतिपक्ष, 6-30 जून 985] 


दस साल पहले 


आप इस अंक और अगले अंक में इमर्जेसी के मेरे संस्मरण पढ़ेंगे। यह उम्मीद न रखिएगा कि मैं 
कोई रहस्य उद्घाटन करूँगा या किसी के चरित्र को उघारूँगा। मैं तो सिर्फ कुछ ऐसी बातें याद करके 
बताऊँगा जिन्होंने उस समय मुझे अपने समाज के अंतर्मन की एक झलक दिखलाई थी। ये बातें आज 
भी मेरे लिए अपने समाज को समझने में सहायक हैं। 

25 जून के कुछ पीछे चलें | आपको याद होगा कि 974 में गुजरात नवनिर्माण समिति के आंदोलन 
के समय और बिहार में छात्र-संघर्ष समिति के बनने के दिनों में जब जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार 
के विरुद्ध दोटूक बातें कही थीं तो भुवनेश्वर से श्रीमती नन्दिनी सत्पथी ने जवाब दिया था। जवाब 
क्या था उलटे जयप्रकाशजी पर आरोप था कि वह गोयनका का आतिथ्य स्वीकार करते हैं और भ्रष्टाचार 
के विरुद्ध बोलते हैं। अजब बेतुका तर्क था। माने जब किसी रईस के मेहमान हो तो या तो भ्रष्टाचार 
करो या मेहमान ही न हो, यानी भ्रष्टाचार का विरोध किसी सूरत में न करो। एक और प्रचार इस 
तर्क में निहित था कि भ्रष्टाचार की बात क्या करते हो, सभी तो भ्रष्टाचारी हैं। यह तर्क नीचता से 
भरा हुआ और मानवीय गरिमा के विरुद्ध है। यदि समाज के ताने-बाने में आर्थिक और राजनीतिक 
नीतियों ने भ्रष्टाचार को जिंदा रहने के लिए अनिवार्य बना दिया है तो उसके खिलाफ लड़ाई न लड़ने 
का उपदेश देना नीचता है और मनुष्य की गरिमा को मिट्टी में मिलाना है । क्योंकि किसी परिस्थिति 
में मनुष्य एक भ्रष्ट कार्य में भागीदार हो सकता है, परंतु उसे पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता रहती है कि 
वह उस परिस्थिति के विरुद्ध उसे गिराने के लिए आचरण करे। क्योंकि आदशों की ओर संघर्ष करते 
बढ़ने के रास्ते में षड्यंत्र, धोखा, अज्ञान आदि कितने ही पथभ्रष्ट होने के कारण आते हैं। गरीब और 
मजदूर आदमी को मुँह चिढ़ाना कि उसने दवाव में पड़कर जूठा खा लिया, कोई ऊँचे दरजे के नेता 

का काम नहीं है। 
तो जयप्रकाशजी ने नन्दिनी सत्पथी के इस शुद्धतावादी वक्‍तव्य पर आपत्ति की। मैं इतिहास का 
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व्योरा देता। अभी तो प्रसंग यह है कि जब उन्होंने आपत्ति की तो जनसाधारण को साल-दो साल में 
पहली बार अनुभव हुआ कि जव एक आदमी किसी नीचता भरे असत्य की पोल खोल देता है तो 
सब लोगों में साहस जागता है। वे अपने को पहचानते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं मगर 
हमें भी भ्रष्टाचार का विरोध करने के अधिकार से वंचित वनाया जा रहा है | स्पष्टतया यह भ्रष्टाचारियाँ 
को खुला संरक्षण देने का प्रयल है जिससे उनका विरोध करनेवाली जनशक्ति के मुँह पर कालिख पोतकर 
उसे दबा दिया जाए। 
वक्तव्य देकर जयप्रकाशजी दिल्ली आए और उसी अतिथिघर में ठहरे जहाँ उनके अमीर मित्र 
के आतिथ्य स्वीकार करने को श्रीमती सत्पथी ने क्षुद्र तर्क के आधार पर भ्रष्टाचार सिद्ध किया था। 
५. जयप्रकाशजी के उस अतिथिघर में आकर टिकने के दो-एक घंटे के अंदर मैं वहाँ उनमें मिलने 

पहुँच गया। बातचीत मेरे इस वाक्य से शुरू हुई कि आपने असंख्य नौजवानों को वल दिया है कि 
/ यदि वे क्रिसी विचार से असहमत हों तो अपनी राय निर्भीकता से प्रकट कर सकते हैं। आपके नन्टिनी 
सत्पथी को जवाव देने के पहले तक किमी विवाद में पक्ष लेने का साहस किसी को नहीं हो रहा था 
क्योंकि अंदर ही अंदर वातावरण बना दिया गया था कि असहमति को विरोध माना जाएगा जिसकी 
इजाजत नहीं है। असहमति वहाँ का आवश्यक कर्म है और बहस लोकतंत्र में न्याय के लिए ज़रूरी 
है। आपने मुँहतोड़ जवाब दिया है पर दिशाहीन नौजवानों की तरह सिर्फ गुस्से से नहीं बल्कि मच्चाई 
की तेजस्विता से। हम सव आपके कृतज्ञ हैं। अव कम से कम अपने जीवन के महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर 
नौजवान बोल तो सकेंगे और इस डर को छोड़ सकेंगे कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा ।' ड्सी 
समय एक सज्जन कमरे में दाखिल हुए और जयप्रकाशजी से बोले : आपसे कुछ विशेष बात कहनी 
हे। जयप्रकाशजी ने कहा, “तो कहिए।” आगंतुक ने हाथ जोड़कर एकांत में बात करने की इच्छा 
जताई | जब जयप्रकाशजी बहुत संकोच के वाद खुद दूसरे कमरे में जाने को उठे तो मुझसे कह गए, 
“आप जाइएगा नहीं, में अभी आया |" 

और सचमुच वह दो मिनट में लौटते दिखाई दिए । इतनी देर में उनकी आगंतुक से बात हो गई 
थी । यह व्यक्ति प्रधानमंत्री के यहाँ से आने का दावा कर रहा था और क्या चाहता था, यह जयप्रकाशजी 
ने कमरे से बाहर आते-आते बोलकर बता दिया | “कह दीजिए कि अव डिनर-उनर का वक्त चला 
गया। मैं किसी डिनर पर नहीं आऊँगा (प्रधानमंत्री के यहाँ)।” आगंतुक ने, जो कभी ममाजवादी थे 
और अब कांग्रेसी हो गए थे, कहा, “अच्छा तो आप अपने विचार हमको तो बता दीजिएगा |” जयप्रकाशजी 
बोले, “आप कांग्रेसी सांसदों की एक बड़ी सभा बुला लीजिए, मबको एकसाथ वता दूँगा, दो-दो, चार-चार 
को कहाँ तक वताऊँगा।” कुछ ही दिन बाद प्रतिपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री के त्यागपत्र की माँग की 
और इमरजेंसी लागू हो गई। 

इसके बाद दमन के इस दौर में कई तरह के रवैये, कई तरह के साहस और कई तरह के आग्रह 
देखने को मिले। जिन सबमें, अब दस बरस बाद पीछे देखकर याद करता हूँ, तो एक वात प्रमुख 
रूप से सामने आती है। यह बात 25 जून के करीब छह महीने पहले बातचीत में मेरे अंतरंग मित्र 
ओमप्रकाश दीपक ने कही थी। उन्होंने कहा था, “जैसे हालात हैं, दमन का चक्र किसी दिन बहुत 
कड़ाई से चला दिया जाएगा । तब मुझे संदेह है आज जो बुद्धिजीवी देश की दशा पर विचार-गोष्टियाँ 
कर रहे हैं, जमकर विरोध करने के लिए कहीं दिखाई न देंगे।” ठीक-ठीक तो नहीं मगर काफी हद 
तक यही हुआ था। पिछले एक साल से अधिकारों और आजादियो को छीना जा रहा था, कानून के 
जरिए उतना नहीं जितना प्रकट दबाव डालकर और प्रशासनिक उपाय कर। ऐसी स्थिति से जूझने की 
कोई तैयारी नहीं थी। किसी पार्टी के कार्यक्रम में ऐसी कोई तैयारी शामिल नहीं थी जिसके वूते ज़रूरत 
पड़ते ही एक रणनीति बनाई जा सकती। हि 

परिणामतः विचित्र और कभी-कभी मनोरंजक दृश्य दिखाई दिए। अपने दिनमान कार्यालय स हा 
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शुरू करता हूँ, जहाँ मैं प्रधान संपादक था। घोषणा के कुछ दिन पहले कुछ प्रतिपक्षी नेताओं की भेंट 
छपी थी जिसमें हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर त्यागपत्र देने का आग्रह उन्होंने किया था। जिस 
दिन सवेरे घोषणा हुई वह भेंटवार्ताओं वाला अंक छपकर बाजार में आ रहा था, देश में कहीं-कहीं 
पहुँचा था, कहीं नहीं। सेंसर के अधीन वह प्रकाशित हो सकता है या नहीं यह बहस होने लगी। इतने 
में मालूम हुआ कि दो-तीन सहयोगी यह रुख ले रहे हैं कि अब तो कुछ लिखा ही नहीं जा सकता 
और कम से कम हम खुद ही नहीं लिखेंगे। इनका दावा था कि ये अपने नियमित लाभों या पत्रिका 
के लिए उनको दिए गए विषयों पर जो भी लिखते हैं वह बिना तत्कालीन सरकार का विरोध किए 
लिखा ही नहीं जा सकता। मैं इससे सहमत नहीं था। मेरा कहना था कि सेंसर सरकार ने लागू किया 
है, हमने नहीं । विरोध करना एक तार्किक विचार में आवश्यक तो हो सकता है पर लेखन की अनिवार्यता 
नहीं है। एक मोटा उदाहरण देकर मैंने समझाया कि आप कुछ मूल्यों का समर्थन नहीं करते हों तो 
विरोध किन बातों का करेंगे और संदेह प्रकट किया कि बहुधा बिना सकारात्मक समर्थन के शाब्दिक 
| विद्रोह व्यर्थ से लेकर चालबाजी, बेईमानी और व्यावसायिक लेखन तक हो सकता है। मैंने एक व्यापक 
| नीति बनाई कि यदि हमारे कुछ साथी केवल अपनी क्रांतिकारिता सिद्ध करने के लिए आलोचना करना 
| चाहते हैं तो हमारे हजारों पाठकों को उनसे भी अधिक सच्ची आलोचना करनी है और वे दिनमान 
में लिखेंगे। अंततः यही हुआ और दिनमान की विशेषता अर्थात्‌ पाठकों में से चुनकर लेखक बनाना 
एक नया आयाम लेकर यहीं से विकसित हुई | इसके पहले भी 'मेरे गाँव का चित्र', 'हमारी अदालतें', 
'हमारे स्कूल' जैसे विषयों में मैकड़ों अनतिप्रमिद्ध और अपरिचित पाठकों ने दिनमान में ऐसे लेख लिखे 
थे जो पेशेवर कलमकारों के वस में नहीं थे क्योंकि वे नीयत से जुड़े नहीं हैं। खैर 25 जून के बाद 
का अंक एक बार तो लगा कि नीरस छपेगा क्योकि सिवाय उग्र व्यंग्य के और कुछ लिखने को कुछ 
साथी तैयार ही न थे। राजनीतिक समझ के अभाव और सस्ती लोकप्रियता के मोह ने उन्हें ऐसा बना 
दिया था कि पत्रकार के रास्ता दिखाने, साहस देने और प्रशिक्षित करने का कर्तव्य ही वे भूल चुके 
| थे। राजनीति के सतही उछले पानी में छपाक-छपाक करना उन्ह आसान जान पड़ता था | उसकी गहरी 
' नदी को, मँझधार से तैरकर पार करना राजनीतिक नेताओं का काम मानते थे, खुद का काम केवल 
' भाषाई बहादुरी था। 25 जून के बाद का अंक दो-चार धीरजवान मित्रों की मदद से निकला जिसमें 
| मुखपृष्ठ पर स्व. भारतभूषण अग्रवाल का इप्टा' के एक नाटक में (दस साल पहले) अभिनय करता 
हुआ फोटो था और भीतर उनके निधन का समाचार, श्रद्धांजलियाँ तथा जीवनी एवं कुछ अप्रकाशित 
' रचनाएँ। सेंसर के समय हमने एक महत्त्वपूर्ण लेखक के हठात्‌ निधन को अपना मुख्य विषय बनाया, 
| सेंसर के विरोध में चुप होकर बैठ रहने या गालियाँ देने को नहीं। यह कारगर हुआ और अखबार 
| के प्रति पाठकों में विश्वास जगा कि यह निकलता रहेगा और हमारे घनिष्ठ सरोकारों को बताता रहेगा । 
भारतभूषण अग्रवाल प्रगतिशील जनवादी कवि और अनेक नैतिक और राजनीतिक विषयों पर सत्य 
' के स्पष्ट समर्थक थे। 
| अगले सप्ताह वे सहयोगी इस नीति को मानने लगे और फिर सेंसर की सारी अवधि में दिनमान 
| का काम पाठकों को यह बताना रहा कि सेंसर हमारे ऊपर लगा है, आपके ऊपर नहीं, सरकार की 
नीतियों के बनाने का आपका अधिकार आप न छोड़ें और जो विषय हम संवाद प्रतियोगिताओं और 
| प्रश्‍न-चर्चाओ में आपको दे रहे हैं उन पर अपनी राय निस्संकोच देकर सिद्ध कर दीजिए कि बार-बार 
| र नहा लगाना चाहिए यह कहने से ज्यादा सार्थक है यह जाहिर कर देना कि सेंसर हमारी राष्ट्रीय 
| 


2. 


नीतियों के निर्धारण में हमारी हिस्सेदारी बंद नहीं कर सकता। यह सही है कि पाठकों ने जबरदस्त 
सहयोग किया और न तो खुशामदी लेख भेजे (न छापे गए) न उन नीतियों पर चुप रह गए जिन्हें 
वे देश के लिए नहीं जनसाधारण के लिए घातक मानते थे। देश दस-पाँच लोग हैं और जनसाधारण 
कूड़ा-कचरा है, यह धारणा, जिसे फैलाना सेंसर का मुख्य उद्देश्य था, हमारे पाठक पूर्णतः नहीं तो कारगर 
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हद तक विफल करते ही रहे | सेंसर हटने के बाद किस तरह से सेंसर के समर्थकों ने पीछे घूमकर 
स्वतंत्रता पर हमला किया उसकी कहानी अलग है। 


[प्रतिपक्ष, -5 जुलाई 985] 


गाँधी अकेले कुछ नहीं 


जयप्रकाश नारायण के निधन के वाद जो लोग अकेले जयप्रकाश नारायण से ही आरंभ करके आगे 
का इतिहास बनाना चाहते हैं, वे अपने साथ और युवा पीढ़ी की राजनीतिक चेतना के साथ वहत बड़ा 
धोखा कर रहे हैं। उनकी राजनीतिक-ऐतिहासिक समझ इतनी हलकी है कि वे जयप्रकाश की जैसी 
उपयोगिता जिस किसी में चाहें खोज सकते हैं और जयप्रकाश के बाद का इतिहास अपनी समझ में 
किसी भी नई खोज को केंद्र बनाकर रचने लग सकते हैं। जयप्रकाश के सन्‌ 74 के आंदोलन की 
सफलताओं-असफलताओं को पहचानने के बाद रास्ता उनसे आगे ही नहीं बल्कि अलग भी जाता 
यह वे समर्थक नहीं हीं देखते | उस रास्ते की खोज करना जयप्रकाश का कोई बनावटी संस्करण स्वीकार 

करके संभव नहीं है | ठीक वैसे ही जैसे गाँधी और लोहिया के बनावटी संस्करण बनाना आगे की ओर 
जाना नहीं था। भारतीय राजनीति को लोकतंत्रीय समाजवादी आदर्श की ओर बढ़ानेवाले नामों 
में-'गाँधी-लोहिया-जयप्रकाश' के नाम लोकतंत्र और समाजवाद की 980 की पराजय के बाद मे 
अकसर साथ-साथ सुनाई पड़ते रहे हैं। जव-जब इन तीनां का नाम एकसाथ आएगा, तब-तब इन तीनों 
में जारी रिश्ते को जानने की जरूरत सामने आएगी। यह जानने की जरूरत लोकतंत्र और समाजवाद 
तथा उसके साथ जुड़ी कई प्रकार की रचनामकताओं के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इन तीनां 
को अलग-अलग करके समाजवाद-विरोधी इनको ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि पूरा समाजवादी आंदोलन 
लोकतंत्र सहित क्षय हो जाए। पर तीनां की परंपरा इतिहास की अन्य परंपराओं की ही तरह एक दीर 
से दूसरे दौर में सीधे-सीधे नहीं चली जाती है। वह पिछले कामों को समेटकर, नए काम वटोरकर, 
ऐसे रास्ते खोजती है जो दिख पहले भी रहे थे, पर आजमाए नहीं गए थे। इसके साथ ही वह पिछली 
गलतियों को सुधारने और नई जिम्मेदारियों को निबाहने के नए तरीके निकालने का तकाजा भी करती 
है। 

इन तीनों बड़े नामों में अंतिम नाम समय के लिहाज से हमारे सबसे ज्यादा करीब है। जयप्रकाश 
नारायण के प्रयोग के दौरान भी उनकी उपस्थिति सामने कम, उनके बिखरे हुए अनुयायियों के रूप 
में अधिक देखी जा सकती थी। आगे चलकर इन अनुयायियाँ को एकत्र करनेवाली शक्ति का अभाव 
अनेक प्रकार में देखा गया। बहुत तेजी से वे गलतियाँ सामने आई जो गाँधी और लोहिया के वक्त 
में सुधारी नहीं जा सकी थीं और जिनके परिणाम या तो दबा दिए गए थे या भुला दिए गए थे। ये 
गलतियाँ आज भी अनेक तरह की विघटनकारी घटनाओं का रूप धरती हुई जाती हैं और एक-दूसरे 
से जुड़ी होने के बावजूद ये भीतरी संबंध अपने आप नहीं दिखातीं। उन्हें दिखाना पड़ता है। यह काम 
जयप्रकाश ने प्राथमिक नहीं माना था | जयप्रकाश के बाद कोई राजनीतिक नेतृत्व वर्तमान में विघटन 
के परस्पर संबंध को दिखाएगा और निराशा नहीं निर्भयता जागृत करेगा, यह प्रश्‍न बना रहता है चाहे 
भीड़ जमा हो जाए। 

एक वार 'गाँधी-लोहिया और जयप्रकाश' तीनों की परस्पर तुलना करें तो समाजवादी आंदोलन 
की एक विशेषता प्रकट होगी। यह आंदोलन हमेशा दो प्रमुख ममम्याओं से तीनों महापुरुषों के समय 
'दिनमान” के बाद / 693 
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। में जूझता रहा है। वे दो समस्याएँ थीं और आज भी हैं-राजनीतिक संगठन और समग्र नीति। गाँधी 
ने राजनीति में अर्थतंत्र और नैतिक जीवन को जोड़ दिया। उन्होंने एक समग्र राजनीतिक बुद्धि आज़ादी 
के संघर्ष मे विकसित की और इसके लौकिक व्यवहार और रचनात्मकत्ता की विराट्‌ परिधि खींची। 
आजादी के बाद उन्होंने संगठन की समस्या को तत्काल सबसे अधिक महत्त्व दिया और सत्ताधारी कांग्रेस 
पार्टी को विघटन की सलाह देते हुए एक नए संगठन की संभावनाओं को आमने-सामने स्वीकार किया | 
इसे वे जानते थे कि एक स्थान पर बैठकर केंद्रीकरण के तरीके से नया संगठन वनाने से लोकतंत्र 
का क्षय होगा। आज़ादी के साथ कांग्रेस पार्टी केंद्र में स्थापित हो चुकी थी और कोई नया संगठन 
जनता के बीच से ही बन सकता था। गाँधी निश्चय ही चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी के विघटन के 

। बाद जो भी विकल्प हो, वह असहमति में समर्थ हो | 
यह सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी, जैसे गांधीजी चाहते थे वैसे विघटित नहीं हुई। कालांतर 
में उसमें से कुछ तत्त्व कांग्रेस को समाजवादी लक्ष्यों की सिद्धि में अक्षम पाकर एक नया और असली 
समाजवादी संगठन बनाने में लग गए। इनका नेतृत्व लोहिया ने किया। गाँधी के मुकाबले लोहिया के 
सामने समग्र नीति और संगठन की समस्या नई परिस्थिति में आई। तब सरकार विदेशी नहीं थी और 
उसे अपनी नौकर समझने का पूरा अधिकार भारतीयों को था। हिंदुस्तान के यथार्थ के बारे में गाँधी 
के मुकाबले कहीं ज्यादा जानकारी लोहिया ने जमा की और उसको एक बेहतर इनसान बनाने और 
समाज को बदलने के कार्यक्रमों का आधार गाँधी की तरह एकसाथ बनाया | यही नहीं, नाए समाजवादी 
संगठन को बनाने के आंदोलन विकसित किए | नया संगठन बनाने की जिम्मेदारी गाँधी ने खुद अपने 
ऊपर कभी लेने का प्रयास नहीं किया था पर लोहिया ने खुद गधी से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर यह 
जिम्मेदारी खुद पर ली। पार्टी बनाने का तरीका भी लोहिया ने गाँधी के वक्‍त के मुकाबले नया बताया। 
बिना नए नेतृत्व के नया संगठन बनने पर वह कांग्रेस के जैसा ही बनेगा, यह बात गाँधी से बढ़कर 
समझते हुए उन्होंने आंदोलन से नए नेतृत्व विकसित होने और समाजवादी निर्माण के कार्यक्रमों के 
आंदोलन जारी रखने की ज़रूरत बताई | नए संगठन को सत्ता द्वारा कार्यक्रम पालन और पार्टी द्वारा 
जारी आंदोलन की प्रक्रिया से गुजरकर ही बनाया जा सकता है यह उनकी विशेष खोज थी। इस खोज 
से भारतीय राजनीति में भी गुणात्मक परिवर्तन आया। नए नेतृत्व और नए संगठन के आयोजन में 
वह आंशिक रूप से सफल हो पाए थे कि सत्ता और संगठन के बीच के अंतर्विरोध को समझकर 
एक और मंजिल पार करने की ज़रूरत आई। सन्‌ 67 की गैर-कांग्रेसी सरकारों में शामिल होते हुए 
भी आंदोलन जारी रखने के लिए नए ढंग से कार्यक्रम, सप्त क्रांतियों में से एक को संविद सरकारें 
लागू करें जिससे परिवर्तन शुरू हो और / या संविद के अन्य सहयोगी भी साथ आएँ या समाज से 
नया समाजवादी नेतृत्व निकले | इस संघर्ष में जरूरत पड़ने पर समाजवादियों को सत्ता से अलग होने 
की सीख भी वह दे ही रहे थे कि संसार में नहीं रहे। उनकी मृत्यु गाँधी की मृत्यु से ज्यादा नुकसान 
कर गई। गाँधी की तुलना में लोहिया एक बहुत बड़े प्रयोग की नई कठिनाइयाँ झेल रहे थे क्योंकि 
केंद्र की ताकत सन्‌ 47 के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी और संविधान में स्वीकृत लोकतांत्रिक 
व्यवस्थाओं पर केंद्र का लगभग कब्जा हो चुका था। लोहिया की एक भविष्यवाणी याद रखने योग्य 
है | उन्होंने कहा था कि आनेवाले वक्त में भारतीय राजनीति बहुत. अधिक निराशा के दौर से गुजरेगी | 
यह उन्होंने शायद सोचकर कहा होगा कि सत्ता से संगठन और संगठन से सत्ता के उतार-चढ़ाव में 
समाज को आंदोलन द्वारा समाजवाद का रास्ता निकालना है। लोहिया के बाद जयप्रकाश नारायण तक 
आते-आते अर्थात्‌ 969 से ।974 के बीच में लोहिया के कार्यक्रम और विचार सत्ताधारी कांग्रेस 
पार्टी ने उसी तरह बिगाड़कर इस्तेमाल कर लिए थे जैसे 947 से लेकर सोशलिस्ट पार्टी बनने के 
पहले तक नेहरू ने समाजवाद को हजम किया था | शोषण और अन्याय से उत्पन्न अनेक राष्ट्रीय विकृतियों 
क सामने शोषण को समर्थक सरकार उत्तरोत्तर असहाय हो चली थी। सत्ता का केंद्रीकरण भयानक 
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हो उठा था। 


हि उसी समय जयप्रकाश नारायण ने वड़े पैमाने पर जनशक्ति का संचालन किया | हि और समग्र 
नीति, दोनों की समस्याएं उनके सामने थीं परंतु उन दोनों मे अलग प्राथमिक महत्त्व उन्होंने मत्ता के 
केंद्रीकरण की समस्या को दिया और इसलिए उनकी समझ में उनका पहला कार्य न तो संगठन था 
न समग्र नीति-निर्धारण बल्कि केंद्रीकरण का विरोध था। अवश्य उन्होंने संगठन और नीति के लिए 
भी अपने विचार बताए। 
परंतु केवल विचार बताने का समय इतिहास के हाथ से निकल चुक्रा था | गाँधी मे लेकर 974 
तक दलीय राजनीति के लोकतंत्रीय संस्थान में विभिन्न प्रतिपक्षी दल भी नया नेतृत्व देने में असमर्थ 
हो चुके थे और सत्ताधारी दल भी। नया राजनीतिक नेतृत्व जिस युवावर्ग से आने की संभावना हो 
सकती थी वह सत्ताधारी दल में राजनीतिक नीतिगत निर्णया के दायरे से करीब-करीब बाहर था, एकत्र 
भले ही दिखता हो। प्रतिपक्षी दलों में युवावर्ग राजनीति के व्यापक उद्देश्यों से अलग होकर उनके सतही 
और तात्कालिक उद्देश्यों के लिए अपने को प्रस्तुत करता और उनको जनमानस में बिना जोड़े स्वयं 
क्रमशः बिखरता जा रहा था | गाँधी औरं लोहिया दोनों के राजनीतिक संस्कारों से निर्मित युवावर्गो के 
अवशेष अवश्य थे। पर उनका जनाधार इतना छिन्न और गुट और गिरोह का दास हो चुका था कि 
युवावर्ग को नया संगठन बनाने के लिए पुराना संगठन छोड़कर एक बढ़े उद्देश्य में शामिल होकर किसी 
आंदोलन में हिस्सा लेना ज़रूरी था | इस वर्ग के लिए कार्यक्रम संगठन के भीतर से ही निकल मकता 


था पर संगठन के लिए भी एकत्र होना आवश्यक था। जयप्रकाश ने अपने तात्कालिक कर्तव्य अर्थात्‌ t 
सत्ता के केंद्रीकरण को थामने और पुराना संगठन छोड़कर नया बनाने के लिए एकत्र होने के दोहरे अ 
उद्देश्य से आंदोलन चलाया। जहाँ तक समग्र नीति का सवाल है, उन्होंने गाँधी और लोहिया के नेतृत्व | 
से निकले कार्यक्रमों की वची-खुची ऊर्जा पर भरोसा किया और पुराने संगठनों के नेतृत्व में ये संकल्प | 
रह नहीं किए। सन्‌ 74 के दौरान एक समय मैंने उनसे पूछा था कि आपके समर्थक और आलोचक उ 


दोनों वर्गो में पूछा जाता है कि आपके आंदोलन के दौरान संघर्ष के नेतृत्व में अधिक ऐसे राजनीतिक 
दल क्यों उभर रहे हैं जिनकी समाजवादी विचारधारा अगर कोई है भी तो कभी किसी तरह की आजमाइश 
से होकर गुजरी नहीं । यह प्रश्‍न जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में पूछा जाता था | जयप्रकाशजी 
ने कहा : “मैं किसी एक दल को अपनी ओर से बढ़ा नहीं रहा । समाजवादियों को मैंने बहुत अवसर 
दिया पर वे आपस के मतभेदों में पड़े रह गए और व्यापक संघर्ष में अपना प्रभाव बढ़ाने का साहस 
न दिखा सके |” समग्र नीति की समस्या भी जयप्रकाशजी के सामने थी किंतु उन्होंने संपूर्ण क्रांति मे 
अधिक और कोई व्याख्या नहीं दी जबकि लोहिया ने अपने समय में अपनी राजनीति के अंतर्गत सप्तक्रांति 
की योजना की थी। पर यदि जयप्रकाशजी संपूर्ण क्रांति की कोई रणनीति व्यौरेवार बताते भी तो वह 
लफ्फाजी ही होती क्योंकि कोई रण नहीं था। रण के विना नीति बनाने में जयप्रकाशजी को आस्था 
नहीं थी। यही वह गाँधी और लोहिया की परंपरा थी। अब हम यह भी देख सकते हैं कि 974 
तक के शासक दल द्वारा चलाई गई राजनीति में लोकतंत्र और संविधान की व्यवस्थाएँ और मंस्थाएँ. 
इस ढंग से आयोजित हो चुकी थीं कि संघर्षशून्य प्रत्येक कोरी वैचारिक नीति में से सत्ता का केंद्रीकरण 
ही उपज सकता था। जयप्रकाशजी ने तो यह ऐतिहासिक खतरा उठाया, देखा और संपूर्ण क्रांति की 
धोथी व्याख्या नहीं की तो भविष्य की राजनीति को काफी हद तक बचा लिया। क्या संपूर्ण क्रांति 
की रणनीति की व्याख्या रण के बिना, नए नेतृत्व के बिना और नए उभरते हूए नेतृत्व के बिना करना 
एक और तरह के सत्ता-केद्रीकरण की ओर हमें नहीं ले जाता? शुरू में ही मैंने कहा था कि जयप्रकाश 
के निधन के वाद से जो अकेले जयप्रकाश से आरंभ करके आगे का इतिहास बनाना चाह रहे हैं वे । 
गलती कर रहे हैं। ऐसी गलती करनेवालों में अकसर यह प्रवृत्ति भी दिखती है कि वे गाँधा-लोहिया ; 
और जयप्रकाश की परंपरा में मे लोहिया को चालाकी से छोड़ देते हैं। गाँधी और जयप्रकाश का मीधा | 


रचनावली 


“दिनमान? के बाद / 695 


oo” SSS SSS TE TT < | 


रिश्ता है कि वे अंततः जयप्रकाश को भी छोड़ देंगे और गाँधी और यथास्थिति के समर्थक सत्तातंत्र 

से. सीधा रिश्ता बना लेंगे। गाँधी से शुरू और गाँधी से ख करना 20वीं सदी की भारतीय राजनीति 

के साथ एक षड्यंत्र है जिसमें आगे की सभी लड़ाई खत्म कर देने की चालें छिपी हैं। गाँधी से शुरू 
। करना ही नाकाफी है क्योंकि आज गाँधी अकेले कोई चीज़ नहीं रह गए हैं | उन्हें लोहिया और जयप्रकाश 
| के साथ क्रम से रखकर सही मायनों में समझा जा सकता है। इन दोनों से काटकर उन्हे एक निरीह 
| 'बुझ़ा बनाकर छोड़ देने की कोशिशें सत्तातंत्र में वर्षो से होती रही हैं । सफाई, सादगी, किफायतशारी 

और बच्चों से प्यार के गुण गाँधी की जानबूझकर अधूरी तसवीर बनाने के काम लाए जाते हैं। इसी 

तरह संसद में शोभावादी नीतिहीन चापलूसों के झुंड से टकराव का विशेष योगदान लोहिया को उजइ 

बनाकर दिखाया जाता है और जयप्रकाश का दल छोड़कर बाहर आने का आह्वान मैदान से पलायन 
| बताया जाता है | छिपानेवाले यह बात छिपा जाते हैं कि गाँधी ने सत्याग्रह का रहस्य बताया था । लोहिया 
| ने भारतीयों की तीन आने और पंद्रह आने आमदनी का अंतर संसद में सिद्ध करके राजनीतिक यथार्थ 
| को दिखाया और सत्ता के केंद्रीकरण के विरुद्ध जयप्रकाश ने निर्भय होने का आह्वान किया था | 


| [प्रतिपक्ष, अक्टूबर 987] 


भारत-पाक महासंघ : विभाजन का उलट 


“मजहब के आधार पर यदि कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए तो इसका मतलब न सिर्फ मासूम 

लोगों का बलिदान कर देना होगा बल्कि एशिया के शरीर में धर्मांधता का जहर भर देना होगा। धर्माधता 

और धार्मिक अलगाव एशिया के सामने मुख्य भय के रूप में खड़े हैं और कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान 

के सामने झुक जाने का नतीजा होगा कि हिंदुस्तान और समूचा एशिया धर्मांधता का और दूर की 

शक्तियों का और भी बुरी तरह शिकार बन जाएगा -- ” 

“कश्मीर शायद दिराष्ट्र सिद्धांत का अंतिम युद्धस्थल है जहाँ कि वह हमेशा के लिए या तो दफना 
दिया जाएगा या पुनः जीवित होकर पनपेगा “ ” 
ऊपर के दोनों उद्धरण 949 के हैं। कहनेवाले हैं डॉ. राममनोहर लोहिया जिनको आज इस 

तरह के विचारक गलत-सही ढंग से याद करने लगे हैं। लोहिया के विचार सिर्फ विचार नहीं थे, सदियों 
की टूट और पराजय से शिथिल समाज को नया जीवन देने के संघर्ष के कार्यकर्ताओं से संवाद थे! 
कश्मीर को. लेकर भारत और पाकिस्तान के वीच सांप्रदायिकता के तनाव फिर भड़क उठे हैं और भारत 
के बुद्धिजीवी सरकार के नैतिक सलाहकार होने का भ्रम पाले हुए अपने-अपने परामर्श फिर देने लगे 
हैं। इस वक्त वे पाकिस्तान की रचना यानी भारत-पाकिस्तान विभाजन के विषय में चुप रहना चाहते 
हैं क्योंकि वे सिर्फ सरकारों से वास्ता रखते है और जानते नहीं कि विभाजन से दोनों देशों के लोगों 
के मन में प्रेम घटता चला जा रहा है । 

५ ॥947 में जब जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान नामक अलग प्रदेश बन गया 
, मगर हम अपने प्रदेश यानी भारत में एक नया समाज बनाएँगे, तब उन्होंने विभाजन को इस तरह 
स्वीकार किया था मानो उन्हे उनके हिस्से की जागीर दे दी गई है और अब उसका इंतजाम करना 
ही 947 का आजञादा का उपभोग करना है उन्होंने और उनके साथियों ने मान लिया था कि आनेवाली 
पीढ़ियाँ गुलामी के मजों में डूबकर भूल जाएँगी कि सैकड़ों वर्षों की घुटन और सड़ाँध के बोझ से 
लदा और उससे भी लंबी परंपराओं तथा एक प्रबुद्ध वर्तमान की ऊर्जा से धड़कता महाद्वीप अपनी 
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आज़ादी का उपभोग एक अधूरे वतन में नहीं कर सकता | कई भाषाओं और लोकतंत्रीय महत्त्वाकांक्षाओं 
से भरा हुआ यह महाद्वीप न अपने इतिहास को बना सकता है न अपने दोनों हिस्सों को आज़ाद रख 
सकता हे, वह कुछ कर सकता है तो सिफ यह कि दोनों हिस्सों को एक-दूसरे का गुलाम बनाने को 
उकसाता रहे और अपनी आज़ादी का दायरा छोटा करता जाए | रचनात्मकता और लोकतंत्र को बनाए 
रखना तो तभी संभव है जव ढाँचा रहे और शरीर गलता जाए। 947 के बाद आज़ादी का मतलब 
दोनों के बीच दिखावे के युद्धों और दिखावे की शक्तियों का सिलसिला हो गया। 

8 अप्रैल 950 को नेहरू-लियाकत समझौते के बाद 0 जनवरी 4966 को ताशकंद समझौता 
हुआ और उसके बाद एक और बँटवारा आया | एक नया. राष्ट्रराज्य बना जो पहले भारतीय महाद्वीप 
का और बाद में पाकिस्तान का अंग थां। 966 से बांग्लादेश युद्ध तक तनाव ही तनाव रहा और 
शिमला समझौते के वाद से तनाव ही तनाव है | तमाम वक्‍त हम ॥947 के बाद नए बँटवारों से आज़ादी 
की समस्याएँ हल करने की सोचते रहे हैं। मगर कश्मीर को भी भारत और पाकिस्तान आपस में बाँट 
लें तो दोनों कश्मीरों के बीच युद्ध और दोस्ती की बारी-बारी से पुनरावृत्ति होती रहेगी और इस रूप 
में सिफ दमन और अत्याचार की शक्तियाँ ही जीतेंगी। क्योंकि वे दोनों में ताकतवर होती जाएँगी। 
इनके विरुद्ध जो जनशक्ति खड़ी हो सकती थी वह विभाजित हो चुकी होगी। 

दो हमवतनों के बीच लड़ाई नकली है मगर हम यह भ्रम पाले रहते हैं कि दोस्ती नकली नहीं 
होगी। दोस्ती नकली या कामचलाऊ होने पर भी पूरी हो सकती थी बशर्ते कि भारत-पाकिस्तान एक 
ही चीज़ न होते और उनकी दिशाएँ अलग-अलग होतीं। एक होना भारत-पाकिस्तान की यात्रा का 
आदि है और वही उसका अंत भी है | महाशक्तियों के अपने स्वार्थों से प्रिचालित एक आधुनिक विश्व 
में विकास योजना, विदेश व्यापार, सांस्कृतिक संबंध और विदेश नीति के विषय एक-दूसरे से गुँथे हुए 
हैं। फिर से दोनों को पूरी तरह एक न होने देने की राजनीतिक परिस्थितियाँ इस समय नहीं हैं और 
वैसी परिस्थितियाँ बनाने के लिए दोनों को अपने-अपने यहाँ नेतृत्व में बड़े परिवर्तन करने होंगे। मगर 
लोग इतिहास का निर्माण एक ही बार में नहीं करते और राजनीति, स्वतंत्रता की रचनात्मक परिस्थितियाँ 
बनाने का ही दूसरा नाम है। भारत-पाक में एका निरे भावनात्मक स्तर पर प्रेम जताने से नहीं, एक-दूसरे 
के प्रति जिम्मेदारियाँ स्वीकार करने और दोनों के मिलकर एशिया के प्रति जिम्मेदारी स्वीकार करने 
से एक कदम आगे बढ़ सकता है। दोनों का एक महासंघ, सिर्फ इतने बंधन डाले कि और अधिक 
बंधन हितकर सिद्ध होते जाएँ। 


[संडे मेल, 27 मई 990] 
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रघुवीर सहाय द्वारा लिखित पहला संपादकीय, 


अमृत पत्रिका' (दैनिक), 73 मई 7950 


रशीदी साहब के उद्‌गार 


भारत के सूचना आर ब्राइकास्टिग मंत्री श्री दिवाकर ने पिछले सप्ताह दिल्ली में हए, भारत और पाकिस्तान 
के समाचारपत्र सम्पादकों के सम्मेलन के सदुद्देश्यो की सराहना करते हुए कहा हे कि “यह सम्मेलन, 
पत्रकारिता के इतिहास में एक विशिष्ट महत्त्वपूर्ण तत्पर्ण घटना की हैसियत रखता है।” 
यह सच ही है क्योंकि यह शायद पहला मोका है कि पिछले 3 वर्षों की तनातनी, परेशानी और 
मनमुटाव के बीच दोनों देशों के समाचारपत्र सम्पादक, एक स्थान पर मिले हैं और अपनी-अपनी व्यावहारिक 
कठिनाइयों को ही नहीं बल्कि दोनों की एक कठिनाई को-अर्थात्‌ भारत-पाकिस्तान में शांति और मैत्री 
संबंध प्रतिष्टित करने की समस्या की बातचीत की है। 
वास्तव में भारत-पाकिस्तान संबंधों को अधिक मैत्रीपूर्ण और सुखद बनाने के लिए जो भी प्रयल 
किया जाएगा वह अपने स्वभाव के कारण ही श्लाघ्य होगा । हालाँकि समय-समय पर दिए हुए नेताओं 
| के उपदेशों, आदेशों और संदेशों से लेकर नेहरू-लियाकत समझौते तक, सभी प्रयल भारत और पाकिस्तान 
| इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और नेहरू-लियाकत समझौता दोनों देशों की शांति स्थापना 
की कोशिशों का स्वाभाविक निष्कर्ष है, मगर भारत-पाकिस्तान के समाचारपत्र सम्पादकों का यह सम्मेलन 
उस समझौते को सफल बनाने की ओर वह पहला कदम है, जो कुछ मानी रखता है और जिसे दोनों 
देश अपनी-अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए निश्चयों की पक्की जमीन पर साथ-साथ उठा सकते 

६. हैं| 

यह बात कहकर बताने की ज़रूरत नहीं कि समाचारपत्र किसी भी साक्षर समाज की आँखों और 
कानों की तरह आवश्यक और महत्त्वपूर्ण होते हैं। समाचारपत्र जो विचार और जो समाचार जैसे छापते 
हैं उसका प्रभाव समाचारपत्र पढ़नेवाली और न पढ़नेवाली जनता पर ऐसे ही पड़ता है। जैसे स्कूल 
के लड़कों पर पाठ्यपुस्तकों का | इसलिए दोनों देशों के सम्पादक यदि अपने देशों की पारस्परिक सुख-समृद्धि 
के लिए कोई समझौता-समझौता नहीं तो विचार-विनिमय ही, करते हैं तो वह विशेष गुरुत्व रखता 
| है। विशेष, इसलिए कि उसमें कार्यान्वित किए जाने की अधिक क्षमता है। अधिक, इसलिए कि वह 

प्रभाव हर उस व्यक्ति तक पहुँचता है जिसे उस प्रभाव की आवश्यकता है। 
उक्त सम्पादक सम्मेलन का फल कल्याणकर ही होगा इस शुभकामना के सफल होने का पहला 
संकेत हमें पाकिस्तानी समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन के सभापति श्री पीर अली मोहम्मद म्मा रशीदी के भारत 
में दिए हुए हाल के वक्तव्यं में मिलता है। आपने, भारत-पाकिस्तान के बीच आई हुई कटुता को 
सही दृष्टि से देखने और दूर करने का प्रयत्न सदभावना के साथ करने का एक स्तुत्य उदाहरण, भारत 
और पाकिस्तान के सम्पादकों के सामने रखा है। अपने उदार और अमाम्प्रदायिक विचारों के कारण 

आप समस्त पत्रकार जगत के आदर के पात्र हैं। 

3 दोनों देशों के यह समाचारपत्र, जो अभी दिल्ली में मिलकर भाई-भाई बन चुके हैं, कुछ ही मास 
पूर्व अपने-अपने देश के दूसरे देश के विरुद्ध प्रचार करने में और जनता को भइकाने में काफी कुछ 
जोर-शोर से लगे हुए थे) यह बात नहीं कि भारत में किसी पत्र ने अतिरंजना या अतिशयोक्ति के 
द्वारा सत्य का विकृत रूप में प्रचार नहीं किया, परंतु इस समय हमारे सामने पाकिस्तान के समाचारपत्रों 
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। द्वारा बरेली के दंगों के विषय में असत्य का अनुचित प्रकाशन करने का उदाहरण है। पाकिस्तान के 
hi कुछ पत्रों ने छापा था कि बरेली में ॥0 हजार मुसलमान मारे गए हैं और शेष मुसलमानों का घर 
|!| मे बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। SRR: 
| पीर अली मोहम्मद रशीदी साहब ने भारत में आकर वस्तुस्थिति को अपनी आँखों देखा है। आपने 
| कल लखनऊ रेडियो स्टेशन से ब्राडकास्ट करते हुए कहा है कि सच तो यह है कि बरेली के दंगे 
। | में केवल 0-5 जानें गई। Rei हे 
। सच तो यह था ही परंतु भारतीयों को भी इसके एकाएक स्वीकार करने में थोड़ा-बहुत जो संशय 
। हो सकता था वह पाकिस्तानी समाचारपत्रो के प्रतिनिधि के इस ब्राइकास्ट-वक्तव्य से बिलकुल दूर हो 
गया | हर्ष की बात है कि रशीदी साहब ने भारत की अल्पसंख्यक जनता के संबंध म॑ और भी कुछ 
ऐसे ही उद्गार प्रकट किए हैं जिनमें बिना संकोच, बिना किसी संकीर्णता या बिना किसी पूर्वाग्रह के 
सत्य को स्वीकार किया गया है और शांति और एकता में अपने विशवास को जोर देकर व्यक्त किया 
गया है | 

आपने उत्तरप्रदेश की साम्प्रदायिक स्थिति के विषय में कहा है, “मुझे अब पूरा विश्वास हो गया 
है कि इस प्रांत की अल्पसंख्यक जनता का मुख्यमंत्री पंतजी में अटल विश्वास है | पंतजी बरावर अल्पसंख्यक 
जनता की समस्याओं में व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी रखते रहे हैं और ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न 
करने के प्रयल करते रहे हैं जिनमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जनता अपने बीच के अंतर को कम 
से कम कर सकें। पंतजी इस युग के उन महान व्यक्तियों में से हैं जिनका जीवन न केवल उत्तरप्रदेश 
वरन्‌ समस्त मानवता के कल्याण और विकास के लिए समर्पित है |” 
उत्तरप्रदेश की जनता ने जिस प्रकार अपने यहाँ शांति और सद्भावना को सुरक्षित रखा है यह 
किसी से छिपा नहीं। रशीदी साहब ने इसी बात को अपने मुँह से कहकर भारत और पाकिस्तान के 
साम्प्रदायिक मनोवृत्तिवाले, झगड़ा करानेवाले लोगों के सामने एक ऐसा तर्क उपस्थित किया है जिसका 
उत्तर किसी भी प्रकार वे लोग दे नहीं सकते। आशा है साम्प्रदायिकता का जहरीला प्रचार करनेवाले 
समाचारपत्र रशीदी साहब की इस सत्यप्रियता से वहीं प्रेरणा लेंगे जो उन्हें लेना उचित है। पंतजी की 
प्रशंसा उत्तरप्रदेश की जनता की प्रशंसा है जिसने हिन्दू-मुसलमान के आपसी विद्वेष की भावना को 
कभी इतना सिर उठाने नहीं दिया कि वह कुचला न जा सके | जब-जब भी इस बात का भय हुआ 
है कि इस प्रांत में भी वे ही भीषण दंगे हो सकते हैं जैसे भारत और पाकिस्तान में अन्य स्थानों पर 
हुए हैं उत्तर प्रदेशीय सरकार ने और जनता के साथ-साथ मोर्चा बाँधकर उस निराधार भय का मुकाबला 
किया है और उसे लोगों के दिल और दिमाग से पूरी तौर पर निकाल बाहर करने में सफलता पाई 
है| हम पहले इशारा कर चुके हैं कि नेहरू-लियाकत समझौते को पृष्ठभूमि में रखकर दिल्ली में हुए 
सम्पादक सम्मेलन और रशीदी साहब के वक्‍्तव्यों की उपयोगिता आँकी जानी चाहिए | नेहरू-लियाकत 
समझौते के अनुकूल परिस्थितियों को जुटाने में जो उद्योग निश्चयात्मक रूप से सफल हो सकते हैं 
उनमें पाकिस्तान समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन के सभापति और उक्त सम्मेलन में शिष्ट मण्डल के 
अध्यक्ष श्री पीर अली मोहम्मद रशीदी साहब के वक्‍तव्य और संदेश प्रमुख स्थान रखते हैं। 
अंत में हम उन समस्त व्यक्तियों, संस्थाओं और स्वार्थो को, जो अब भी साम्प्रदायिक मनमुटाव 
के सपने देख रहे हैं, रशीदी साहब का यह भाषण और उद्गार उपहारस्वरूप भेंट करते हैं। हम आशा 
करते हैं कि इस उद्गार से यहाँ के अल्पसंख्यक आश्वस्त होंगे, रशीदी साहब की सलाह के अनुसार 
किसी भी अन्य देश के प्रति वफादारी न करके भारतीय नागरिकता का गौरव अनुभव करेंगे और वहुसंख्यकों 
के साथ मिलकर यहाँ के सामाजिक जीवन के मुख-दुख में बराबर हिस्सा लेंगे । 
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पिछले बीस बरस मे भारत की विशालता के विषय में कितने-कितने क्या-क्या कहा गया है, इसकी 
खाज करना एक बढ़िया काम हो सकता है | मेरे पास इतनी कितावें, पत्र-पत्रिकाएँ-अखबार जमा नहीं 
हैं कि यह खोज कर सकूँ | पर याद से कह सकता हूँ कि स्कूली बच्चों ने समारोहों में भारत की विशालता 
की स्तुतियाँ पढ़कर सुनाई हैं और सत्ताधारी नेताओं ने रोना रोया है कि यह देश बहुत बढ़ा है। 

कुछ वाक्य तो मुझे भी याद हैं| इनका आशय यह है सारे देश में हम रेल, विजली, पानी, साक्षरता, 
रोजगार और खुशहाली फैलाना चाहते हैं, मगर क्या करें, देश वहुत बड़ा है। आवादी वहुत ज्यादा 
है। 

जैसे कि ये दोनों कुछ वुराइयाँ हैं जो एक पिछड़े हुए समाज ने अभिजात वर्ग पर लाद दी हैं। 
अगर हमारे सत्ताधारी यूरोप में पैदा हुए होते और वहीं राज कर रहे होते तो कितना सुगम होता सव 
कुछ! ये वाक्य वही कह सकता है जिसने विशाल. भूमि की धूल में लोटते मनुष्यों को देखकर मुँह 
मोड़ लिया हो-असभ्य, दरिद्र लोग! 

॥947 में जब हमको एक राष्ट्रगीत की ज़रूरत हुई तो राष्ट्रकवि, उपराष्ट्रकवि तथा महज गीतकारों 
ने भी बहुत-सी कविताएँ लिखीं। ये 962 में चीन से दो-दो हाथ होने के बाद लिखी गई कविताओं 
से संख्या में कम ही रही होंगी, मगर एक बात इनमें जरूर थी-वहीं कि हमारा देश बहुत विशाल 
है (भले उसकी जमीन पर शत्रु घुस बैठा है) | हमारी आवादी बहुत है, यह 'त्रिश कोटि कठ कलकल 
निनाद' से लेकर किसी भी राष्ट्रगीत में देख लीजिए | इस तरह हिमालय और कन्याकुमारी. दोनों अच्छी 
तरह मौजूद हैं। 

तव देश का बड़ा होना और आवादी का ज्यादा होना लोगों के विना पानी तरसने और बिना 
अक्षर घुटने का कारण क्यों बताया जाता है? अगर सचमुच यही कारण है तो राष्ट्रगीत में से और 
देशप्रेम की प्रार्थनाओं में से ये दोनों संदर्भ निकाल देने चाहिए | इनकी जगह लिखना चाहिए : हमारे 
देश में जरूरत से ज्यादा लोग हैं, पर वेचारे बड़े देशभक्त हैं, देश छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहते | 
देश की सीमाओं के अंदर ही यहाँ से वहाँ रोजी-रोटी के चक्कर में भटकते रहते हैं। और हमारा देश? 
कहने को तो हमारे यहाँ हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक है, मगर वीच में बहुत ऊवड़-खाबड़ है | 
अकेले एक आदमी को सव जगह पहुँचना मुश्किल है। हम किसी तरह हैलिकॉप्टट और टेलीविजन 
से काम चलाते हैं। पर कविता में यह नई देशभक्ति कैसे लिखी जाएगी, में नहीं जानता । 

मामूली आदमी के रोचने का मसला यह है कि अगर देश के बहुत फैले और आबाद होने की 
वजह से विकास योजनाएँ ठीक से नहीं चल पा रही हैं तो इस पर शासन कैसे हो रहा है? हो भी 
रहा है कि नहीं? बड़े देश में राजनीतिक निर्णय जनसंख्या और भूमि पर असर डालते हैं | निर्णय करने 
का अधिकार सिकुड़कर एक जगह जमा हो जाए तो बड़ी शक्ति जमा हो जाएगी। देश के मुकावले 
आदमी छोटा हो जाएगा। वह हर निर्णय बड़े केंद्र में होने का इंतजार करेगा। जब निर्णय नहीं होगा 
तो गरजेगा या गिड़गिड़ाएगा, फिर नहीं होगा तो अपने ही अधिकार को उससे खरीदने पर मजबूर 
होगा, जिसने उसे दवा रखा है। इसी को रिश्वत कहते हैं। फिर इस पैसे से एक नई लूट की दुनिया 
पनपेगी। आदमी और भी लाचार और छोटा होगा। 

अगर एक गोष्ठी में एक पुराने समाजवादी बालेश्वर दयाल ने कहा है कि भारत माता के गाँवों 
में तीन जातियाँ रहती हैं। एक काश्तकार, दूसरी कारीगर और तीसरी भूमिहीन। काश्तकार के पास 
जमीन और सिंचाई घट रही है। कारीगर के पास कौशल और औजार घट रहे हैं-बस भूमिहीनों की 
तीसरी जाति के पास कुछ बढ़ रहा है। जब भूमि घटते घटते चुक गई हो तो भूमिहीन की संख्या ही 
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बढ़ेगी। इस तरह वह रोटी के लिए उस उत्पादन पर निर्भर कच... जाएगा जो जमीन से नही होता, विद्या 
और उद्योग से होता है, पर वह कारीगर जाति में भी नहीं जा सकेगा। वहाँ जमीन से जुड़ी कारीगरी 
की कीमत घट गई है और मशीन ने ऐसी तरकीबें निकाली हैं कि हर आदमी उनसे काम न कर सके | 
तब इस भूमिहीन को मिट्टी खोदने की ही कारीगरी मिलेगी। मैंने एक परिवार को छत्तीसगढ़ के इलाके 
में बीस मील पैदल चलकर काम खोजने जाते और निराश लोटते देखा है, क्योंकि काम जो मिल रहा 
था वह चिनाई का था-एक दर्जा अधिक कुशल काम, और यह परिवार का परिवार सिर्फ मिट्टी तोड़ना 
जानता था। वह काम उस वक्त था नहीं। भूमिहीन, कौशलहीन, बह परिवार भटक रहा था | इसके 
लिए पैसे वाली हिंदी संस्कृत शब्द का इस्तेमाल करती है-पलायन-जिसका सीधी हिंदी में अर्थ होगा, 
भागना। हाँ, भाग ही रहा था यह परिवार-मौत की लज्जा से। मगर हिंदी जब लिखी जाती है तो 
सम्पन्न साक्षरों की संस्कृति जनसाधारण पर लाद देती है : इसलिए पलायन शब्द लाचारी से भटकने 
के लिए लिखा जा रहा है। 
यह देश बहुत बड़ा है। इसमें बहुत-से सूखे. इलाके हैं। इसकी आवार्द; बहुत है। इसमें बहुत-से 
छोटे इनसान हैं। सम्मानपूर्वक इनसान की जिंदगी जीने का उनका अधिकार ही देश को बड़ा बनाता 
है। लोगों के प्रतिनिधि अगर बार-बार लोगों से पूछकर सरकारें बनाते रहे और फिर भी ऐसे निर्णय 
नहीं हुए जिनसे जमीन को पानी और आदमी को अक्षर मिलें, जिससे वह जानवर की तरह मारामारा 
न फिरे, तो जाहिर है कि निर्णय करने की शक्ति एक जगह जमा कर देने से देश बड़ा नहीं हो जाता | 
वह छोटा हो रहा है, क्योंकि छोटे इनसान की कीमत कम हो रही है। 
करीब दस साल पहले मैंने तब के गृहमंत्री (उमाशंकर दीक्षित) से पूछा था कि जिन चुने हुए 
इलाकों में सघन खेती से बहुत अनाज और पैसा पैदा किया गया है वे आज अपने चारों तरफ गरीबी 
और हिंसा फैला रहे हैं, तो अगर एक क्षेत्र में बहुत पानी पहुँचाने की बजाय, जो सिर्फ पैसे के लिए 
जल्दी पैदा होनेवाली फसलें उगाने के लिए ज़रूरी है, कई जगह कुएँ और नहरें बना दी जाएँ तो सिर्फ 
पानी की बदौलत ज्यादा लोग कुछ न कुछ पैदा करने लगेंगे और गरीबी मिटेगी। हिंसा कम होगी। 
उनका जवाब था-क्या आप यह राय देकर जनता को भूखा मार डालना चाहते हैं? हम जितना खाने 
को पा रहे हैं-इसी पूँजी-बहुल रासायनिक खाद और संकर बीजों की बदौलत है। उनके विचार से 
समाज में यह ज़रूरी होता है कि सप्लाई पूरी कर देने का आँकड़ा दिखा दिया जाए। अनाज खरीदने 
लायक हैसियत हो या न हो। 
बड़े देश को छोटा करनेवाली इस दृष्टि का असर सभी रचनात्मक कामों पर पड़ रहा है। शिल्प 
से लोकमाध्यमों का प्रबंध और संप्रेषण एक केंद्र से होने लगा है। लोककला में व्यक्ति एक स्वायत्त 
समूह का प्रतिनिधि होता है। उससे कला की माँग उसका परिवेश करता है। हमारी नीतियाँ तरह-तरह 
की लोककला के केंद्रीय बाजार बनाने की हैं | इससे देश बड़ा नहीं हो रहा, सिर्फ बाजार बड़ा हो रहा 
है और कलाकार छोटा हो रहा है। ऐसा लगे कि कला का क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र है तो खेल का क्षेत्र 
देख लें : पिछले ओलंपिक में चीन ने तैराकी के इतने स्वर्णपदक जीते कि भारत के सारे कांस्यपदकों 
को जोड़कर भी संख्या कम निकलेगी। यह बात बताई मामा बालेश्वर दयाल ने, जिनका गाँवों से गहरा 
रिश्ता है। उन्होंने पूछा, यह कैसे हुआ जब भारत नदियों का देश है और तैरना गाँव-देहात के लोगों 
को जन्म से आता है। नदियाँ पूजी जाती हैं और उनके नाम भाषा में घुलमिल चुके हैं। तब उनमें 
तैरनेवाले लोग इतने पिछड़े क्यों मान लिए गए हैं कि उनकी तैराकी विश्व मंच पर आ नहीं पाती। 
छोटे इनसान को बड़ा न करने के कारण हम हारते हैं | क्या विशाल भारत में छोटे इनसान की रचनात्मकता 
सत्ताधारी वर्गों के लिए इतनी खतरनाक चीज़ है? 
[967] 
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तानाशाही के विरुद्ध : एक वक्तव्य 


यह वक्तव्य इस समय मेरे लिए अनिवार्य हो गया है, क्योंकि 4967 के आम चुनाव के बाद ग़जनीतिक 

भारत में धीरे-धीरे करके यह स्थिति आ गई है कि यदि मैं अपनी राजनीतिक मान्यता स्पष्ट नहीं 
करता तो यह. काम मेरे लिए कोई राजनीतिक संगठन नहीं करेगा। और इससे बड़ी कोई घटन हो 
नहीं सकती कि व्यक्ति का कोई राजनीतिक समर्थन”न हो। न 

में जानता हूँ कि 4947 से '67 के बीस वर्ष में राजनीतिक सत्ता किस तरह से केन्द्राधिमुख 
दिशाहीन और गद्दीवादी हुई है और यह भी जानता हूँ कि राजनीतिक तंत्र संविधान, मंत्रिमंडल, संसद 
और राजनीतिक दलों ने शुद्ध मत्तापरक कारणों से किस प्रकार असली जीवनदायी कार्यों से पलायन 
किया है | नेहरू के बाद केवल एक व्यक्ति और एक राजनीतिक दल ने लोकतंत्रीय राष्ट्रीय द्ष्टि मे 
मनुष्य की नियति को दिशा देने का प्रयत्न किया था : राममनोहर लोहिया और संसपा ने, और यह 
याद रखना चाहिए कि इनके पास सत्ता न थी। केंद्र से कांग्रेस को हटाने में ये सफल न हो सके, 
यह सत्य है। पर यह केवल एक अर्द्धसत्य है कि राज्यों से कांग्रेस को हटाकर भी ये विफल रहे। 
नहीं कहा जा सकता कि यदि सत्ता से परिवर्तन के लोहिया-कार्यक्रम में विहित छः मास की अवधि 
का अन्त उनकी मृत्यु से न होता तो आज लोहिया के विचारों की राजनीतिक परिणति किस कार्यपद्धति 
में होती। संसपा के सामने इस समय जो समस्याएँ हैं वे सत्ता से परिवर्तन न करने से उत्पन्न हैं और 
ये कम्युनिस्ट, कांग्रेस और जनसंघ की समस्याएँ हैं, लोहिया की समस्याएँ नहीं हैं। अगर लोहिया होते 
तो शायद संसपा भी कुछ और होती, शायद दो संसपा होतीं और उनमें से एक जनसंघ और कांग्रेस 
की तरह होती, एक उनसे अलग होती। पर यह महत्त्वपूर्ण नहीं है कि जो नहीं है उसके होने से क्या 
होता, जो है वह है 967 के बाद संसदीय लोकतंत्र के क्षय के सन्दर्भ में कांग्रेस, कम्युनिस्ट, संसपा 
और जनसंघ का वर्तमान कार्य | 

कांग्रेस के वर्तमान केन्द्रीय सत्ताधारी हर कीमत पर केन्द्रीय गद्दी दवाए रखने पर कमर कसे हैं। 
हर कीमत पर | भारतीय मनुष्य की, भारतीय भूमि और भारतीय भविष्य की | उनमें संसदीय लोकतंत्र 
की टूटफूट से और नए राजतंत्र की रचना के लिए विकलता है तो यह है कि अधीनस्थ नौकरशाही 
पुलिस और सेना के तथा बचे-खुचे संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से वे किस तरह सत्ताधारी वने रहें। 

कम्युनिस्ट पार्टियों में यह प्रतीति स्पष्ट है कि यह तंत्रे बदल देना है। रूस और चीन के परस्पर 
संबंध के अनुसार देश में कम्युनिस्ट पार्टियों की कार्यनीतियाँ स्थिर होती हैं और कुल मिलाकर वे भारतीय 
मनुष्य की नियति में परिवर्तन के लिए कोई मौलिक नीति नहीं देती-सिवाय इसके कि इस तंत्र में 
केन्द्र की सत्ता को नष्ट कर देना होगा | जनसंघ की शुद्ध नकारात्मक दृष्टि-मनुष्य-विरोधी सभी प्रवृत्तियों 
के विरुद्ध एक और भयभीत मनुष्य-विरोधी दीवार चाहे वह गुंडागर्दी की हो या जातिप्रथा की, खड़ी 
करने की दृष्टि है-अन्ततः यह भारतीय मनुष्य को किसी भी कम्युनिस्ट नतीजे में ले जाकर फॅसा दे 
सकती है। | 

भारतीय मनुष्य का संकट बहुत गहरा है। उसकी अपूर्ण राजनीतिक आकांक्षा का अब तक का 
मान्य वाहक, संसदीय लोकतंत्र और राजनीतिक दलों से उसका संबंध प्रायः टूट चुका है : वर्तमान 
राजतंत्र के लिए, कांग्रेस और जनसंघ के पास विकल्प नहीं है: कम्युनिस्ट पार्टियों के पास है । अन्ततः 


पहले दोनों दल या पहले दोनों में से एक और तीसरा या तीनों मिलकर किसी विकल्प पर चुपचाप 


समझौता कर ले सकते हैं : वह विकल्प एक भारतीय राष्ट्रवादी तानाशाही हो या किसी और किस्म 
की हो, वह भारतीय जन के हर तरह से विरुद्ध होगा। कैसी भी हो तानाशाही उन तमाम दासताओं 
की सम्पूर्ण परिणति होगी, जिनसे पिछले 20 वर्षों में भारतीय जन को बाँध रखा गया ह। मुझे यह 
सोचकर कोई उत्साह नहीं होता कि जब यह घटना घट जाएगी तब पाप का घड़ा भर जाएगा या 
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तब वास्तविक स्वतंत्रता की ज्योति विद्रोही जनमानस में उदित होगी | यह नितांत कविकल्पना हे जो 
दीखती तो अराजनीतिक है, परन्तु वास्तव में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता को सबसे अधिक पुण्य 
मानती है। मैं यह भी नहीं मान पाता कि जब वह दिन आएगा तब मैं उसका विरोध कर लूँगा। मैं 
अभी से लेकर उस दिन तक किसी भी प्रकार की तानाशाही का विरोध करूँगा। ठीक वैसे जैसे संसदीय 
लोकतंत्र में प्रच्छन्न प्रत्येक सर्वसत्तावादी प्रयास का विरोध किया है। अंतर यह होगा कि इस विरोध 
में कभी न कभी राजनीतिक दल सहभागी रहे है-उस विरोध में न शायद कोई राजनीतिक दल साथ 
है, न शायद होगा। 
तानाशाही का यह भय मेरे मन में एक वास्तविकता है क्योंकि मैं भारतीय मनुष्य की मुक्ति के 
लिए प्रयल करके अपने को परास्त पा रहा हूँ। उसकी मुक्ति का मूल है भाषा। और उसी के मामले 
में उन कुछ-एक व्यक्तियों ने सबसे ज्यादा मुँह की खाई है जो तुरंत आज अभी भाषा का निर्णय चाहते 
हैं। पर हमें अब भी जोर देना है कि भाषा 'के विषय में यानी अंग्रेजी हटाने के विषय में कोई निर्णय 
हो सकता है तो वही जो कि तुरंत, अभी अंग्रेजी हटाए। धीरे-धीरे हटानेवाली वाकी सब वहसें अंग्रेजी 
को बनाए रखने की हैं। 
भाषा के मामले में पिछले 20 वर्ष में उन लोगों को, जो भाषा को बरतने के पक्ष में हैं, उन 
लोगों से लड़ा दिया गया है जो भाषा को पूजने के पक्ष में हैं। अब एक तरफ हैं अपनी भाषा न 
पाकर छटपटाते और घुटते असंख्य युवजन, असंख्य बच्चे, असंख्य निरक्षर भारतीय और असंख्य आनेवाली 
संताने | दूसरी तरफ हैं भाषा के पुजारी-अंग्रेजी के भी और इसीलिए अपनी भाषा के भी पुजारी-जो 
अंग्रेजी की जगह, ठीक उसी तरह उसी जगहे हिंदी की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं ताकि हिंदी भी एक 
तरह की अंग्रेजी बन जाए, जो अंग्रेजी और हिंदी को साथ-साथ बनाए रखना चाहते हैं ताकि एक 
जनभाषा, हिंदी, कभी राजभाषा न हो पाए ताकि जब हिंदी राजभाषा हो भी तो वह जनभाषा न हो. 
सके | इसलिए आज यह साफ-साफ समझ लेना ज़रूरी हो जाता है कि जनभाषा या हिंदी समाज और 
सरकार के संबंध में मौलिक परिवर्तन लाने और जड़ से समाजवादी समाज बनाने के लिए ज़रूरी है। 
केवल राजभाषा का साइनबोर्ड बदलने के लिए नहीं। 
राजभाषा और जनभाषा का व्यवधान मिठने से एक बहुत बड़ी स्फूर्ति भाषा और उसके इस्तेमाल 
करनेवालो के बीच में फूटती है और यह स्फूर्ति भाषा के अन्य क्षेत्रों पर भी असर डालती है। इस समय 
हिंदी में आधुनिक साहित्य में उन शब्दों को नए अर्थ देने की छटपटाहट है जो हिंदी में जड़ हो गए 
हैं। परंतु हम उन रचनात्मक सम्भावनाओं को जान ही नहीं सके हैं जो कि सामान्यजन और सत्ता की 
भाषा के बीच व्यवधान होने से उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए हम नहीं जान पाते कि हम सब लोग 
वास्तव में कुंठित भावनाओं के लिए संसार में आसमानी सितारे तोड़ लाने के लिए छटपटा रहे हैं। 
भाषा के संबंध में कोई भी परिवर्तनकारी दृष्टि तब तक सम्भव नहीं है जब तक हम यह न 
समझ लें कि यह राष्ट्रीय एकता का मूल आधार नहीं है बल्कि मनुष्य की भौगोलिक, आर्थिक और 
आध्यालिक आवश्यकताओं का एक स्थान पर संपुंजित होना ही राष्ट्र का आधार है। समय-समय पर 
ऐसे संपुंजनों से जो परम्पराएँ बनी हैं और जो हमारी संस्कृति में शामिल हो चुकी हैं वे सब किसी 
भौगोलिक और आर्थिक समन्वय की उपलब्धियाँ हैं। भारतीय भाषाओं के वैविध्य के आंतरिक एकता-सूत्रो 
को पकड़ने के लिए सब भाषाओं का एकसाथ और एक समान व्यवहार होना चाहिए, किंतु सबसे पहले 
बिना शर्त अंग्रेजी सत्ता से हटनी चाहिए। देश को अंग्रेजी कभी एक नहीं होने देगी और यह भी कह 
दूँ कि यदि अंग्रेजी की जगह ठीक उसी तरह से इस्तेमाल के लिए कोई भारतीय भाषा रखी गई तो 
वह भी कभी देश को एक नहीं होने देगी।. 


[आलोचना, जुलाई-सितंबर 968] 
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बीस बरस बाद देश का हाल 


bl अपने इक्कीसवें वर्ष में आज जिस संकट से गुजर रहा है वह अब तक की सब 
विपत्तियों से बड़ा है : वास्तव में वह उन सबका संकुल है। कोई तात्कालिक आरामतलबी में डूबा, 
या सत्ता के नशे में चूर या फिर जानते-बूझते भोला बना हुआ ही होगा जो आज के राष्ट्रीय जीवन 
में व्याप्त हत्या से आँखें (और सड़ाँध से नाक) बंद करके रह सके । सभी स्तरों पर एक वाद-विवाद 
जारी है कि हम किधर जा रहे हैं, किंतु सभी स्तरों पर जाँच एक गोल दायरे में घृमकर रह जाती 
हे | बहस का उद्देश्य शुभ है परंतु इसका राजनीतिक उपयोग समस्याओं की जिम्मेदारी कभी किसी पर 
और कभी किसी पर डालकर राजनीतिक कीचड़ उछालने में किया जा रहा है-और जाहिर है कि इस 
खेल में वाजी उसी के हाथ रहती है जिसके पास सत्ता है और प्रचार के साधनों पर जिसका प्रकट 
या प्रच्छन्न कव्जा है। वह इस बहस को कभी निर्णय की हद तक जाने नहीं दे सकता क्‍योंकि वह 
हिंदुस्तान की असलियत से आँखें चार नहीं कर सकता | हिंदुस्तान की असलियत है कि यह विशाल 
देश वास्तव में बड़े शक्तिगुटों की कृपा पर आश्रित हे और उसके कुल बीस-पच्चीस प्रतिशत नागरिक 
साक्षर और शरीर से सबल हैं और यही समस्त राजनीतिक शक्ति का हिस्साबॉट आपस में किए हुए 
हैं। वाकी पचहत्तर प्रतिशत निरक्षर और निर्बल प्राणी जिनमें से सत्ताईस करोड़ 963 में बीस पैसे 
रोज पर बसर कर रहे थे, अंग्रेजों के छोड़े हुए खंडित हिंदुस्तान में अपनी अंधश्रद्धा, भाग्यवादिता और 
भयभीति लिए हुए सत्ता के व्यापारियों के लिए जाति, भाषा और धर्म के झगड़ों को बनाए रखने का 
सामान मुहैय्या करते हैं। वे आज भी शासित हैं, अपने शासक आप नहीं जैसा कि उन्हें एक स्वतंत्र 
देश में आज़ादी के बाईस वर्ष में हो जाना चाहिए था। यह कहना कि उन्हें वोट का अधिकार भ्री 
है और अवसर की स्वतंत्रता भी, स्कूली निबंध का-सा तर्क है। वोट और अवसर उसे जिसे भारत 
का प्रधानमंत्री बनने की कभी आशा नहीं हो सकती? 

अड्डारह वर्ष तक कांग्रेस का एकछत्र राज्य इसी वर्ग को एक दयालु प्रभु-प्रतिमा देकर प्रार्थना 
करने को छोड़ देने से संभव हुआ था। हाल में कांग्रेस की फॉक से (फूट तो उसमें पहले भी थी) 
उत्पन्न परिस्थिति को हम दोनों कांग्रेसों के वक्ती जंगी नारों के शोर से अलग ज्यादा सही तौर पर 
तब समझ सकते हैं जब हम स्वीकार कर लें कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने भारतीय समाज के उस 
वर्ग को चारों ओर से अपने में समेट लिया था जिसके पास विद्या, वर्ण अथवा संपत्ति की शक्ति पहले 
से थी। बाकी समाज को कल्याण, दान और सेवा के नाम पर सुविधाएँ पहुँचाने के आश्वासन कांग्रेस 
ने बहुत दिए | यह सब आज कुछ परोपकार की मुद्रा में किए गए पुण्य जैसे जान पड़ते हैं-हिंदुस्तान 
की समूची असलियत में अपने को शामिल करते हुए समस्त देश को स्वतंत्र राष्ट्र के अनुरूप नई राजनीतिक 
व्यवस्था देने की नीयत से किए कर्तव्य जैसे नहीं। राष्ट्र और राजनीति की ओर वैसी दृष्टि रहने से 
ही बीस वर्ष तक कांग्रेस का भीमाकार बहुमत बना रह सकता था जिसे अपने ही देश की स्वतंत्रता 
से डरनेवाले विचारकों ने स्थायित्व का नाम दिया है। वह स्थायित्व गुलामी की परंपराओं को आगे 
बढ़ाकर पाया गया था। युवा भारतीय प्रतिभा को भूखा और गूँगा रखकर विदेशी भाषा और पराधीन 
भूमि के चंगुल में फँसे नवोदित नागरिक को शासकों ने एक पीढ़ी तक सामंती शान-शोकत और नकलची 
आधुनिकता का उदाहरण दिखाकर उस आदर्श की ओर लपकने को ललचाया और समाज-परिवर्तन 
के क्रांतिकारी विचार को निरंतर प्रचार से बिगाड़कर एक ऐसी सरकारी दयाशीलता का रूप दे दिया 
जो पिछड़े गरीब देश में उसे वर्षों तक दाता बनाए रख सकता हो। इस प्रक्रिया में उसने मदद के 
लिए अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद के विचार को अंतरराष्ट्रीय पूँजीवाद के विचार से लड़ाकर ऐसा दिमागी 
द्र उपजाया कि भारतीय भूमि से आमूल समाज-परिवर्तन की कोई विचारधारा जन्म न ले सके। 
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पर उसने जन्म लिया और वह पिछले पाँच-छह वर्षों में परिपक्व होकर युवा पीढ़ी को चारों ओर 
फैले दंभ, पाखंड और अत्याचार के भय से मुक्त करके पूरी दुनिया के एक समाजवादी स्वप्न के भीतर 
भारतीय राष्ट्र की परिकल्पना करने लगा। मानवीय कृतित्व के सब पहलुओं को एक-दूसरे से जोड़कर 
| जाति, धर्म, भाषा, अर्थ, राजनीति, संस्कृति सबकी सच्ची मानवीय क्रांतिकारी परंपराओं को आगे बढ़ाना 
। संभव हुआ | यहाँ तक कि 967 में कांग्रेस का एक मुँह से दोमुँही बातें करनेवाला विराट्‌ छद्म छिन्न-भिन्न 
|| हो गया। 
| फिर कांग्रेस में बची-खुची सत्ता के लिए लड़ाई शुरू हुई। यह लड़ाई निश्चय ही और शीघ्र ही 
। दो गुटों में बँटती जैसा कि बँटी है। परंतु अब एक बहुत बड़ा अंतर उपस्थित है। जाति, धर्म, भाषा, | 
। संस्कृति और स्वाधीनता और निरक्षर निर्बल हिंदुस्तानी समाज को एक दृष्टि से देखकर भारत की परिकल्पना न 
करनेवाली बुद्धि जो कांग्रेस के अधकचरे आदर्शोपदेश के मुकाबले खड़ी हुई थी, अज विभाजित कांग्रेस 
|| के दोनों पक्षों के मुकाबले खड़ी नहीं हो पा रही है। आज यह वक्‍तव्य कि हम केवल वही वादे करेंगे 
जो पूरे कर सकते हैं, समाजवादी विचार बताकर धौंस के साथ लोगों के दिमाग में बैठाया जा सकता 
है। इस छोटे दिमागी दायरे में भारतीय गणराज्यं ने अपने 2वें वर्ष में प्रवेश किया है। हर क्षेत्र में 
छोटे दायरों का आग्रह लेकर राजनीति चलाने का सिलसिला जारी हो गया है। प्रायः प्रत्येक राज्य में 
किसी न किसी छोटे आधार पर नेतृत्व में फूट डाली जा रही है और वह नेतृत्व आलरक्षा के लिए 
उस छोटे से छोटे आधार से चिपकता जा रहा है। यदि शासकों को यह प्रक्रिया तब तक चलानी है 
जबकि सब छोटे-छोटे टुकड़ों में से अधिकांश किसी एक के कब्जे में न आ जाए तो ज़रूरी होगा 
कि नई पीढ़ी के सब तरह के घटिया दर्जे के आचरण को राजनीतिक सूझबूझ और सब तरह के अनैतिक | 
बलप्रयोग को शक्ति मानकर उसकी प्रशंसा करनी सिखाई जाए | यह भी जरूरी कि गुलामी की प्रतीक 
3 प्रतिशत की उधारी भाषा सिर पर ताज की तरह पहन रखी जाए और देशी भाषाओं को डराया 
जाए कि अंग्रेजी हटने से उनकी हकतलंफी होगी। इस तर्क से सीधा यहाँ पहुँचा जा सकता है कि 
हमारे हटने से देश में अव्यवस्था हो जाएगी जैसा कि अंग्रेज कभी कहा करता था। नई पीढ़ी को जिसे | 
आज़ादी के बाद के भारत में राज्य के संचालन में पूरा तो क्या आंशिक हिस्सा भी नहीं मिला है, गणराज्य 
के 2वें वर्ष में आगाह रहना है कि कहीं सत्ता और भी अधिक सिमटकर और भी छोटे दिमागो और 
लोलुप हाथों में न चली जाए। 


[28 नवंबर 970] 


क्या भारतीय संस्कार बदलेंगे नहीं? 


बीसवीं शताव्दी के आरंभ में जब अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी जीवन का आकर्षण भारतीय भद्रवर्ग में 
बढ़ रहा था तो बहुत-से रीति-रिवाजों, त्योहारों, पर्वा, यहाँ तक कि पहनावों के प्रति यह दृष्टि बन 
चली थी कि ये सभ्य नहीं हैं। सुंदर भी नहीं हैं और संस्कृति में इनका कोई योगदान नहीं है। यह 
दृष्टि निश्चय ही सही नहीं थी परंतु जिन्हें यह दृष्टि सही नहीं लगती थी वे उन दिनों एक ओर तो 
अंग्रेजों से मुक्ति के आंदोलन में लगे हुए थे और दूसरी ओर भारत के प्राचीन गौरव को फिर से 
स्थापित करने में। हाँ, प्राचीन में जो बुराइयाँ आ गई थीं उन्हें दूर करने का भी एक मिलाजुला प्रयल 
चल रहा था। औरतों को पढ़ाना, पर्दाप्रथा मिटाना, दहेज खत्म करना, उन दिनों की पत्र-पत्रिकाओं 
में हक प्रिय विषय हुआ करता था। परंतु प्राचीन के गौरव को फिर से पाने और गुलामी से 
मुक्त होने पर ध्यान इतना अधिक लगा हुआ था 'कि वर्तमान के जीवन से जिस आनंद और" उल्लास 
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च ०.४ [a मिलने _ * [a कक टन, व सह उल्ला 
आर्थिक उत्पादन में बरावरी का हिस्सा मिलने से ही जन्म लेता है। और आजादी के लिए उन दिनों 


का whee र जनसाधारण के जीवन में इतने बड़े परिवर्तन नहीं ला रहा था कि रीति-रिवाजों, 
पर्वो, संस्कारों और उत्सरवो के रूप की ओर ध्यान जाता | इतना ही काफी था कि ये सव अवसर जीवन 
में बचे हुए हैं। हम इनको मनाने के लिए स्वतंत्र हैं और अंग्रेजों की राजनीतिक और आर्थिक गुलामी 
के बावजूद स्वतंत्र हैं। एक तरह से देखें तो यही पर्व, मेले, त्योहार, संस्कार कहीं न कहीं छोटे-छोटे 
समूहों को, बड़े-बड़े समुदायों को और फिर लगभग पूरे गैरआदिवासी भारत को एक सूत्र में बाँधे हुए 
थे। 

आज मान लीजिए 50 साल बाद हम क्या देखते हैं। एक ओर तो समाज के उसी वर्ग में जो 
अपने पैसे और पद के कारण अपने को अंग्रेजों जैसा सभ्य दिखाने के मोह में सतही पश्चिमी सभ्यता 
की नकल करने लगा था, अब इसी काम को बनावट के तौर पर नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप मे करने 
लगा है | संभ्रांत वर्ग में पश्चिमी रहन-सहन के तौर-तरीके यहाँ तक कि चेहरे पर आनेवाले भाव और 
शरीर की भंगिमाएँ भी 'सुसंस्कृत' होते-होते विराट्‌ भारतीय हावभाव से भिन्न हो गई हैं। दूसरी ओर 
कुछ शासकीय और विशिष्ट प्राचीन शब्दों, नामों, कलारूपों और संस्कारों के लिए आकर्षण बढ़ रहा 
है, मानो इनके दिखाने से ये लोग भारतीय होने का दावा ज्यादा जोरों से कर सकेंगे, जबकि ये वास्तविक 
भारतीय सच्चाई से बहुत दूर और कटे हुए हैं। जहाँ तक इनके पैसे और पद का सवाल है, यह तो 
सुरक्षित है ही क्योंकि शक्ति के साधन इनके पास बहुत हद तक सुरक्षित हैं। इन दोनों धुरों के बीच 
हुआ यह है कि जीवन से आनंद लेकर रीति-रिवाज और त्योहार मनाने की ताकत यह वर्ग खो चुका 
है। वह जानता ही नहीं कि जब-जब सांसारिक कर्म के सुखद अवसरों पर उसे कोई संस्कार या कर्मकांड 
की स्वाभाविक ज़रूरत मालूम होती है तब उसे क्या करना चाहिए | सबसे सीधा उपाय ही सबसे जल्दी 
सामने आता है और अपना लिया जाता है। और सबसे सीधा उपाय एक खोखले जीवन में मिवाय 
नकल के और क्या हो सकता है? इसलिए हम देखते क्या हैं कि विवाह के मंडप के नीचे और यज्ञवेदी 
के सम्मुख अत्यंत विशिष्ट नैवेद्य आदि के साथ बड़े नामी कर्मकांडी पंडित के हाथों संस्कार कराया 
जाता है। परंतु विवाह के वातावरण में कभी जो रसिकता, स्निग्धता और सामूहिकता पाई जाती थी 
उसे प्रकट करनेवाले रीति-रिवाज मानो सिकुड़कर लोप ही होते जा रहे हैं। जन्मदिन मनाने का उदाहरण 
तो इससे भी अधिक स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हम केक पर मोमवत्तियाँ जलाकर उन्हें एक फूँक 
से बुझाकर और एक बँधा-बँधाया गाना, जो गाना नहीं बल्कि मंत्र जैसा बन गया है, गाकर बहुत 
ही खोखले अनुभव को बहुत अधिक रंगीन और जीवंत बनाने का प्रयल कर रहे हैं। आधुनिक कहे 
जानेवाले जन्मदिन के उत्सव में ये तीनों-चारों कर्मकांड हमारे वास्तविक जीवन से कहीं भी जुड़े हुए 
नहीं हैं। यह बात विचित्र मालूम होती है कि जन्म-दिवस के उल्लास का आज यह रूप कैसे बन गया 
जिसका बाकी समाज से संबंध नहीं-कम से कम यह तो मानना ही पड़ेगा कि केक काटने का हमारे 
समाज के साथ वह संबंध नहीं है जो खीर का, सेंवई का, लड्डू का, पेड़े का हो सकता है। ये सब 
मिठाइयाँ कहीं न कहीं हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं और पश्चिम में, बल्कि पश्चिम में भी क्यों, यूरोप 
में केक का सामान्य जीवन में जो स्थान है वही स्थान इन सब मिठाइयो का या इनमें से किसी एक 
का हमारे सामान्य जीवन में है। किसी मिठाई का जनसाधारण की संस्कृति में शामिल हो जाने के कारण 
कई होते हैं। एक तो वह उस मिट्टी से पैदा चीज़ों से बनी होती है जिस मिट्टी पर वे लोग जीते हैं 
जिनकी बात हो रही है | दूसरे, जलवायु के अनुसार उसे सबसे अधिक आसानी से पकाया और बरता 
जा सकता है या फिर देर तक बरतने योग्य रखा जा सकता है। इन्हीं कारणों से वह समाज के इतिहास 
में किसी न किसी समय किसी न किसी ऐतिहासिक अवसर, स्थान या व्यक्ति से जुड़ जाया करती 
है क्योंकि ऐसा ऐतिहासिक गौरव केवल उन्हीं वस्तुओं को मिल सकता है जो विशिष्ट तो हो मगर 


की आशा साधारण जन करते हैं उसे हमारे विधायक और नेता भूले हुए थै। सच पूठिए तो यह उ 
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अधिक मे अधिक जनों के जीवन में उपलब्ध हो सकती हों । लड्डू किसी भी मीठे खाद्य का हो, अमीर-गरीव 
सब केवल अपने हाथ से बना लेते हैं। दूध इस धरती की कृषि-उपज का किसी ह तत्त्व 
रहा है और धान तो परंपरा से ही अन्न का सात्विक प्रतीक माना गया है। सभी संस्कारों में शस्य 
को संपूर्णता का प्रतीक मानते हैं और समृद्धि का वर्णन करते समय गहरे हरे धान के खेतों से श्यामला 
धरती को याद करते हैं। तब क्या कारण है कि हम किसी संस्कार की कल्पना खीर और लड्डू को 
छोड़कर करने लगें और, यही नहीं, उसे बड़े गर्व के साथ प्रदर्शित करें क्योंकि इससे एक विशिष्ट 
मिठाई का उपयोग हो रहा है? निश्चय ही यह संस्कृति में किसी समन्वय का नहीं, बल्कि किसी अतिक्रमण 
का लक्षण है। मानो आनंद का स्थान गर्व ने ले लिया है। समृद्धि की इच्छा और उसका अनुकरण 
हर समाज में लोग करते हैं। यह कोई दोष नहीं बल्कि एक प्रकार से सारे समाज को समृद्ध करने 
की आकांक्षा का प्रमाण है | किंतु जब समृद्धि के प्रतीक ऐसे हो जाएँ जो अपने परिवेश से बाहर जाकर 
ही प्राप्त किए जा सकते हों तो वह सांस्कृतिक मिलाप का नहीं, बेमेलपन का परिणाम कहा जाएगा। 
अगर भारतीय मिठाई का ही उदाहरण लें तो लड्डू या खीर सादी से सादी भी हो सकती है और गरिष्ठ 
से गरिष्ठ भी। वह सिर्फ मुँह मीठा करने के लायक भी हो सकती है घी से तर और मलाई से भरपूर 
भी | लेकिन दोनों हालात में वह सबकी अपनी बनी रहती है। वह अमीरी और गरीबी की अलग पहचान 
नहीं बनती क्योंकि उसका अपना एक सांस्कृतिक अस्तित्व बन चुका है और वह भारतीय है। 
जो बात मिठाई के बारे में कही जा सकती है वही आनंद देनेवाली प्रथाओं पर भी लागू होती 
है। संस्कार प्रत्येक समाज में अनिवार्य है। आनंद उनका एक आवश्यक तत्त्व होता है। भविष्य के 
शुभ होने की कामना भी इनमें छिपी होती है। चूँकि उल्लास हमेशा क्षणिक होता है और भविष्य हमेशा 
अज्ञात इसलिए इन दोनों को एकसाथ अनुभव करते ही एक रहस्य पैदा हो जाता है। कोई अचरज 
नहीं कि सभी संस्कारों में रहस्यमयता इसी कारण विद्यमान रहती होगी | यह स्वाभाविक ही है कि जब 
हम किसी आनंद के अवसर के समारोह को तो उसे जीवन की कोई सामान्य घटना न मानें और उसमें 
कोई न कोई विशिष्टता अपनी कला से बनाकर डालें। जितने मंत्र प्राचीन काल से संस्कारों के अवसर 
पर बोले जाते हैं वे सव वास्तव में शुभकामनाएँ, आशाएँ, सुरक्षा की, मंगल की, आदर्श की अर्थात्‌ 
भविष्य की आकांक्षाएँ हैं। यह और बात है कि कालान्तर में, समाज में राजशक्ति के रूप में कुछ 
लोगों ने उन्हें भय और लोभ पैदा करने के लिए भी प्रचारित किया। पर अब भी मूल रूप में यह 
एक विराट्‌ सामाजिक कल्याण के लिए आशीर्वाद ही है। जिसे मृत्युंजय मंत्र कहा जाता है वह भयभीत 
जनसाधारण को जान बचाने का उपाय बताता है पर वास्तव में वह मृत्यु से मुक्त होने और अमृत 
से जुड़ने को आकांक्षा है | इसलिए अंत्येष्टि और मरणोपरांत संस्कारों को छोड़कर सभी में संस्कार करनेवालों 
को उपस्थित लोग अक्षत या फूलों की वर्षा करके इसी मृत्युंजय मंत्र से आशीर्वाद देते हैं। कितना 
अच्छा हो कि ऐसे ही कुछ आशीर्वाद हम जन्मदिवस के उत्सव में शामिल करें। यह ज़रूरी नहीं रै 
कि वे प्राचीन मंत्रों के उच्चारण के बिना पूरे न माने जाएँ किंतु शायद परंपरा से ही अनेक प्रथा 
द जा सकती हैं जो अधिक सहज और सरल हों और जन्मदिन को याद करने का महत्त्व बताती 
| 
जन्मदिन के उत्सव की परंपरा प्रायः सारे भारत में रही है। इसके कर्मकांड को विवाद का विषय 
न बनाकर इसकी भावना पर विचार करना चाहिए। एक तो यही महत्त्वपूर्ण है कि जन्मदिन केवल 
पन्द्रह-सोलह वर्ष की आयु तक मनाने की प्रथा सर्वाधिक प्रचलित रही है। इसके पीछे भावना यह 
रही कि एक समय के बाद वयस्क होने पर मनुष्य अपना व्यक्तित्व स्वयं बनाता है और चूँकि जन्मदिन 
उसके व्यक्तित्व के संस्कार के लिए उसके गुरुजनों द्वारा मनाया जाता है इसलिए एक आयु के बाद 
मनुष्य के स्वतंत्र विकास का समय आ जाने पर यह संस्कार आवश्यक नहीं रहता । परंतु आज हम 
लोगो को स्वयं अपना जन्मदिन मनाते हुए देखते हैं | इससे यह न समझना चाहिए कि हम अपनी प्राचीन 
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संस्कृति को छोड़कर भ्रष्ट हो गए हैं, बड़ी उम्र में भी दूसरे के डारा किसी का जन्मदिन मनाया जाना 
समाज में उस व्यक्ति के जीवन की कामना में हिस्सा बँटाना होता हे | कोई बुरी वात नहीं। इस तरह 
स्वयं अपना जन्मदिन मनाना क्या अपने लिए सवका स्नेह और आशीर्वाद मॉगना नहीं हो गया? अवश्य 
ही इस रूप में जन्मदिन के संस्कार का महत्त्व 5-6 वर्ष की आयु के बाद भी है। सोचने की वात 
तो यह है कि क्या यह आनंद और भविष्य की कामना का उत्सव सारे समाज की थाती बनकर रहे 
या इसमें ऐसे तत्त्व बिना हमारे सोचे आ जाएँ जिनका कल्पना, भावना और आदर्श के स्तर पर हमारी 
परंपराओं से कोई मेल न बैठता हो। जैसे इस अवसर पर दीप जलाना चाहिए जो कि सारी भारतीय 
संस्कृति में मंगल. का प्रतीक है याकि जलाकर बुझाना चाहिए जैसा कि बिना जाने-समझे बहुत लोग 
करने लगे हैं क्योंकि उसके नीचे रखे हुए केक को काट-काटकर वितरित करना होता है| यदि इस 
समारोह को अपनी समृद्धि और ज्ञान का द्योतक ही बनाना है तो उसके और बहुत-से रूप हो सकते 
हैं। निमंत्रित लोगों के सत्कार में कोई कसर न उठा रखी जाए। अपने सामर्थ्य के अनुसार खाना-पीना 
और रुचि के अनुसार मौज-मस्ती तो मना नहीं की जा सकती लेकिन यह ज़रूर पूछा जा सकता है 
कि सारे समारोह के पीछे कविता कयां है-कविता यानी उल्लास वर्तमान का और आशा भविष्य की 
तथा विशिष्टता अवसर की-मिलकर समारोह को कौन-सा रहस्य प्रदान करते हैं जो हमारे सांस्कृतिक 
जीवन में एक विचित्रता भी लाता है और समाज की थाती भी बनता है | स्पष्ट है कि यह रहस्यबोध 
न तो हम किसी अनजान कवीले के अलंकारो से ला सकते हैं, न किसी अन्य विकसित आधुनिक 
सभ्यता के लक्षणों से। वे तो हमारे जनसाधारण के जीवन से ही मिल सकते हैं, फिर चाहे हममे से 
कुछ सम्पन्न व्यक्ति उन्हें कितना ही महँगा क्यों न बना दें। र 

भारतीय संस्कृति क्या है? भारतीयता क्या है? इन प्रश्नों पर विद्वानों ने बहुत बहस की है। विचार 
के स्तर पर वे बहस में हमेशा जीत जाते हैं लेकिन कर्म के स्तर पर उनका जीवन या तो इधर या 
उधर एक न एक तरह से वेमेल अकसर हो जाता है। मैंने भारत की प्राचीन कलाओं पर पोथे के 
पोथे लिख डालनेवाले विद्वानों के यहाँ अत्यंत भोंडी छपाई के पर्दे और प्लास्टर आफ पेरिस की सिनेमाई 
देवताओं की मूर्तियाँ देखी हैं और ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ किसी समूह के जीवन्त जनजीवन को चित्रित 
करनेवाले किसी अलंकार या संस्कार को केवल शोभा के लिए सजाकर रख लिया गया है। ये दोनों 
धुर उदाहरण यही दिखाते हैं कि जो किसी समय सुंदर था उसका गौरव तो हम बखान सकते हैं पर 
आज के जीवन में न तो जो सुंदर है उसकी पहचान कर सकते हैं, न किसी सुंदरता की सृष्टि कर 
सकते हैं। कितना अच्छा हो कि हममें से कुछ लोग आधुनिक भारतीय जीवन में कुछ नये संस्कारों 
की कल्पना करें और उत्सव का रूप देकर उनका महत्त्व बढ़ाएँ। संस्कारों के लौकिक आधार होते 
हैं। धार्मिकता उनमें बाद में आ जुड़ती हैं। कुछ संस्कार व्यक्तिगत होते हैं कुछ सामाजिक परंतु यदि 
समाज जीवित और प्रगतिशील है तो दोनों में उस रचनात्मकता का तत्त्व बना रहता है। वह समाज 
अब भी अधिक जीवित है जिसमें लोग आनंद के अवसर पर कोई गाना स्वयं गा सकते हों जिसे 
वे सबके सब समान रूप से जानते हों, और वह समाज कम जीवित है जहाँ ऐसे अवसरों पर हम 
दूसरों को गाने के लिए बुलाते हैं। और सबसे कम जीवित वह समाज है जहाँ हम किसी समय इच्छानुसार 
किसी और अवसर पर गाने के लिए दूसरों द्वारा रिकार्ड किया हुआ गाना सुनकर खुश हो लेते हैं। 
आज की सांस्कृतिक कठिनाई यही है कि लोगों की रचनामकता उनके जीवन में रहस्य नहीं रह गई 
है। इसीलिए यह औद्योगिक सभ्यता कोई नए संस्कार सामाजिक आनंद के लिए पैदा कर नहीं पा रही 
है। जो संस्कार बन भी रहे हैं वे मशीन से बनी चीज़ों जैसे व्यावहारिक हैं। किसी काम के शुरू, करने 
पर चाहे वह कितना ही आधुनिक औद्योगिक कार्य क्यों न हो, हम प्राचीन कृषि सभ्यता के प्रतीक 
तिल, जौ, अक्षत और नारियल, पान, सुपारी, दूध, हल्दी आदि के बिना स्वस्ति का अनुभव नहीं करते 
फिर इन प्रतीकों का स्थान आज के जीवन में, यह जानते हुए भी कि ये हमारी आज की औद्योगिक 
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व्यवस्था की उपज नहीं हैं, कोई दूसरे प्रतीक नहीं ले सकते । इसलिए इन्हें हमें रखना ही होगा | 
सजग बुद्धिजीवी होने के नाते हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि संस्कार का महत्त्व है, कर्मकांड 
का नहीं। जहाँ संस्कार और कर्मकांड एक-दूसरे में घुलमिल गए हैं वहाँ शायद कुछ कमी आ गई होगी 
तो दूर की जा सकती है। एक बिलकुल नया कर्मकांड बनाया जाए तो वह अस्वाभाविक होगा लेकिन ) 
पुराने में युग की आवश्यकता के अनुसार सुधार किया जाए तो वह एक नया अर्थ कह करके स्वाभाविक 
रूप ले सकता है। उदाहरण के लिए विवाह की जयंती मनाने का विचार पश्चिम में बड़े सहज भाव 
से माना जाता है। हमारे यहाँ विवाह सनातन दृष्टि से एक जन्म-जन्मान्तर का अदूट संबंध है इसलिए 
उसकी वार्षिक जयंती मनाने का विचार बहुत जल्दी एक सामाजिक रूप ग्रहण नहीं कर सकेगा। किंतु 
क्यों नहीं समाज के अग्रणी महानुभाव इस प्रथा को एक मान्यता दे सकते? क्या प्रतिवर्ष इसका स्मरण 
करना कि इसी दिन दो व्यक्ति एक संबंध में बँधे थे उस संबंध को एक मधुरता नहीं देगा और अटूट 
ही बनाता है तो क्या वह स्मरण उसे अटूट बनाने में भी सहायक नहीं होगा? अवश्य ही हमारे विचारक, 
धर्मशास्त्री और कलाकार तीनों मिलकर ऐसे कुछ नियंम प्रस्तावित कर संकते हैं जो विवाह-दिवस की 
स्मृति को दोहराने के रस में डूबने को एक सामाजिक मर्यादा दे सके | तब यह अत्यंत व्यक्तिगत अवसर 
१ एक व्यापक सामाजिक अर्थ ग्रहण कर लेगा और समाज को भी शक्ति देगा और व्यक्ति को भी। 


धर्म, धर्मतंत्र और राजनीति 


इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने का निमंत्रण देकर आपने मुझे गौरवान्वित किया है। अपनी 
क्षमता से अधिक कुछ करने की जिम्मेदारी मुंझ पर डाल दी है मुझे अपनी कमियाँ और अपनी अक्षमताओं 
का परिचय जीवन में अकसर मिलता रहा है। परंतु इस विषय के सामने आकर और अधिक स्पष्ट 
रूप से मिला है। धर्म, धर्मतंत्र और राजनीति, इन तीनों को अगर एक क्रम में रखा है तो मैं मानकर 
चलता हूँ कि निश्चय ही आपकी अपेक्षा यही नहीं है कि यह क्रम तार्किक है, या कि इसी क्रम से 
इनका परिचय होना चाहिए, या इनका संबंध एक से, दूसरे से ऐसे ही जोड़ना चाहिए। ये संबंध इन 
तीनों के बीच में हैं, पर वे न तो इतने सरल हैं, न इतने क्रमिक हैं जैसा कि शीर्षक से जान पड़ता 
है| अवश्य ही इस शीर्षक का अभिप्राय है धर्म का धर्मतंत्र के साथ क्‍या संबंध है और धर्मतंत्र का 
राजनीति के साथ क्या संबंध है और फिर धर्म का राजनीति के साथ क्या संबंध है और धर्म का एक 
ओर, धर्मतंत्र का दूसरी ओर राजनीति तथा दूसरी दोनों के इन संबंधों का आपस में क्‍या संबंध है। 
इसकी व्याख्या अनेक प्रकार से की जा सकती है। यथार्थ यह है कि मेरा अनुशासन अथवा मेरे ऊपर 
मेरा अनुशासन ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे मैं स्पष्ट तार्किक व्याख्या कर सकूँ। मैं तो बहुत ही सहज 
ढंग से जीवन को देखने और समझने के लिए अपने द्वारा तैयार किया गया हूँ। इसलिए एक कवि 
के रूप में बहुत कुछ ऐसा मन में आता है जो लगता है कि कुछ सामाजिक और कुछ सैद्धांतिक अभिप्राय 
रखता होगा परंतु अज्ञान के कारण सचमुच किसी प्रमाण की कसौटी पर मैं उसको स्वयं कस नहीं 
पाता। आज जो कुछ भी आपके सामने रख रहा हूँ उसमें आपको कहीं तो एक व्यक्तिगत रंगत मिलेगी, 
कहीं-कहीं आपको एक पूर्वग्रह भी मिल सकता है और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उसमें 
कर्ही-कहीं बिलकुल अतार्किक दुराग्रह भी मिलेगा | इन सबके लिए आप उदारतापूर्वक मुझे क्षमा करेंगे, 
धैर्यपूर्वक इनको सहन करने की कृपा करेंगे और कम से कम इतना मुझे संतोष दिलाएँगे कि बहस 
का एक कदम आगे बढ़ा। उसकी दिशा अवश्य बहुत सही नहीं रही, परंतु बढ़ा। 
पहले तो मैं धर्म से ही शुरू करता हूँ। बहुत छोटी उम्र में मुझे धर्म के जिस रूप से परिचय 
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हुआ, वह धर्मतेत्र का ही एक रूप था और जाने-अनजाने उसके प्रति | या स्वीकार की भावना 
वना | परतु यह भा एक दूसरे प्रकार के धर्मतंत्र के प्रतिकूल प्रतिक्रिया के ही कारण थी। जिस तरह 
का कर्मकांड मुझे धर्मतंत्र का प्रतीक जानकर दिखाया गया, देखने को मिला, उसमें बहुत कुछ ऐसा 
था जिसके प्रति, यह नहीं मालूम किन कारणों से और किस प्रकार की शिक्षा के कारण उसके प्रति, 
एक समाक्षा का, समालोचना का भाव शुरू से ही मन में जागृत हुआ और जिस-जिस कर्मकांड को, 
और जिस पूजा, आराधना, उपासना पद्धति को मैंने अपने सामने होते हुए देखा उसके प्रति पहले जिज्ञासा, 
फिर तुरंत अस्वीकृति, फिर उपहास, इन तीनों प्रक्रियाओं से गुजरने में मुझे देर नहीं लगी। उसके बाद 
जैसा कि किशोरावस्था के भी पहले की उम्र में होता है कि हरेक सुंदर और ललित वस्तु या घटना 
या अनुभव के लिए आकर्षण पदा होता है, वैसा ही मुझे भी हुआ। आर्य समाज के कर्मकांडों ने मुझको 
बहुत मोहित किया, क्योंकि वे, वाकी जो कुछ देखा था उससे बहुत दिपरीत थे। मुझें वे ललित और 
शुद्ध, परिपक्व और साथ में कुछ अर्थमय जान पड़े | कम से कम शब्दों की दृष्टि से तो जान पढ़े 
ही। मैंने उस उम्र में मान लिया था कि यदि मुझे धर्म के नाम पर कुछ स्वीकार करना है तो यही 
करना है। यह वात भी सही है कि इंससे मोहभंग होने में बहुत देर लगी। हाँ, बहुत देर उसके एक 
अंश से जुड़े रहने में मोह बना रहा, अर्थात्‌ पूरी तौर से मोहभंग नहीं हुआ। जब जरा और बड़ी उम्र 
में, युवावस्था में यह जान पड़ा कि जिसको मैं अभी तक मानकर चल रहा था कि यह अधिक प्रामाणिक 
है, अधिक अर्थमय है और इसका जीवन से, कोई न कोई संबंध मैं जोड़ सकता हूँ, यहाँ तक कि यह 
परंपरा के अनुसार भी महत्त्वपूर्ण है, उसी में फिर मुझे दिखने लगा कि नहीं, इसके पीछे जो संगठन 
है और जो उसके पीछे तंत्र है, वह भी बहुत लोकहितेपी नहीं और उसके अंदर भी वहुत-से पाखंड 
हैं जिनके कारण यह सारा तंत्र सुंदरता, सजावट और सौंदर्यवोध के बावजूद धर्म का हिस्सा नहीं है। 
यह निरा कर्मकांड है जो कि शायद आवश्यक है, शायद इसीलिए आवश्यक है कि इसकी जगह और 
कोई कर्मकांड हमारे पास नहीं है, या इसकी तुलना में इतना सरल कर्मकांड नहीं है। तब मैंने पाया 
कि मैं अगर आर्य समाज के वैदिक कर्मकांड के बिलकुल ही टूटे हुए और लगभग अर्थहीन हो गए 
सामाजिक संदर्भ के बावजूद उसको एकदम छोड़ नहीं रहा हूँ तो उसका कारण क्या है। उसका कारण 
यह है कि हमने उसमें वह लोकशक्ति और वह ऊर्जा न डाली, न आने दी कि इस कर्मकांड में भी 
परिवर्तन होता रह सके और यह जीवन से जुड़ा रह सके। मैं यह बात मानने से इनकार करता हूँ 
कि यह संहिता में, एक संस्कार विधि में, लिख देने के बाद कर्मकांड अगर वैसा का वैसा ही बना 
रहे तो भी वह धर्म के समानांतर अथवा धर्म के आनुषंगिक रूप में स्वीकार होना चाहिए। वहीं पर 
धर्म के साथ कर्मकांड का वैर आरंभ हो जाता है। क्‍योंकि जीवन के साथ वह दूरी शुरू कर देता 
है। जिस समय संस्कृत के वैदिक मंत्रों का आर्य समाज के उपदेशकों ने हिंदी भाषा में बोलना, बताना 
आरंभ किया उस समय एक कदम वे आगे बढ़े थे। जिस समय उन्होंने विवाह जैसे संस्कार में, जहाँ 
पर कि एक वयस्क .पुरुष और स्त्री का आगे का सारा जीवन बहुत हद तक उस संस्कार के अनुभावन 
और उसके अपने अंदर समेटने की प्रक्रिया पर निर्भर है, वर-वधू को यह बताना आरंभ किया कि 
इन मंत्रों का क्या अर्थ है, तो एक कदम और आगे बढ़े। लेकिन यह भी एक खोई हुई और टूटी 
हुई व्यवस्था को बताने की हद तक ही उपयोगी था कि मंत्र का और कर्मकांड का एक ज्ञात अर्थ 
हो। आगे के जीवन में भी ऐसा ही और कुछ होता रहेगा इसकी कोई गारंटी मंत्रों का हिंदी में केवल 
अनुवाद करने से नहीं मिलती है। आज के समय के उदाहरण को लेकर मैं बात को संक्षेप में समाप्त 
करना चाइूँगा-कि आज कहीं भी, किसी भी जगह हम कर्मकांड के द्वारा धर्मतंत्र के संरक्षकों का व्यवहार 
एक ओर तो अत्यंत कुरुचि मे भरा हुआ, दूसरी ओर मनुष्य की नितांत अवहेलना करता हुआ, तीसरी 
ओर एक सामाजिक व्यवस्था का भरपूर परिपोषण करता हुआ दिखाई देता है जो कि वाकी सारे समाज 
में मनुष्यों की समानता के विरुद्ध है। 
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किसी भी मंदिर में आज ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिल सकता जहाँ मनुष्य मनुष्य के बराबर 

हो, जहाँ पर संपत्ति का, अथवा राजनीतिक सत्ता के प्रभाव का, अधवा व्यवसाय, उद्योग का सचालन 
करनेवाली शक्ति के प्रभाव का दर्शन हमको वहाँ के प्रबंध में, वहा के मानवीय सबधा आंद म हर 
क्षण न दिखता हो। तिरुपति का मंदिर हो, मीनाक्षी का मंदिर हो, या कि बिड़लाजी का मंदिर हो जिसका 
कि नामकरण ही दिखाता है कि धर्मतंत्र में बिड़ला मंदिर नाम का मंदिर भी हो सकता है। में तो यह 
कहना चाहँगा कि धर्म को समझना एक तरफ ज़रूरी है, दूसरी तरफ यह समझना ज़रूरी ह कि धर्मतंत्र 
का एक स्थान समाज में अवश्य है। तीसरी तरफ यह भी समझना जरूरी है राजनीति का जीवन 
में एक महत्त्व है। अब अगर हम इन तीनों को स्वीकार करें तब प्रश्न यह उठता कि इन तीनों 
के भीतर कौन-से परिवर्तन जिनके कारण इनमें से धर्मतंत्र और राजनीति मनुष्य की स्थिति 
को अस्वाभाविक, अपूर्ण और असुंदर बनाने लगती है और उसी के कारण धर्मतंत्र भी दूषित होता 
है और राजनीति भी तथा धर्म की ग्लानि होती है। उदाहरण के लिए हम जब यह मान लेते हैं कि 
सब धर्म समान हैं तो एक सिद्धांत को, जो कि मेरी समझ में सिद्धांत के रूप में जानने के योग्य ही 
नहीं बल्कि जीने के योग्य भी है, एक सिद्धांत को जामा पहनाकर उसके सहारे एक राजनीति करना 
शुरू करते हैं। सब धर्म समान हैं कहते ही हम सब धर्मों को अलग-अलग खानों में डाल देते हैं। 
यह धर्मतंत्र का इस्तेमाल है जो राजनीति करती है। जैसे ही हम कहते हैं कि सब धर्म तो समान हैं 
परंतु इस धर्म के साथ विशेष बात है-वह कि इसके माननेवाले अल्पसंख्यक हैं या इस धर्म 
के साथ एक विशेष बात है कि इसकी सांस्कृतिक और भाषाई आवश्यकताएँ कुछ विशेष हैं-वैसे ही 
हम एक और बँटवारा कर देते हैं। सब धर्मों को तो हम बराबर मानते हैं परंतु यह नहीं मानते कि 
सब धर्मों के बराबर होने का स्वाभाविक परिणाम यह है कि सब मनुष्य भी बराबर होंगे और इस 
नाते राजनीतिक अधिकारों के क्षेत्र में उनका न केवल अधिकार बराबर होगा बल्कि उनका कर्तव्य 
भी बराबर होगा, उनकी हिस्सेदारी भी बरांबर होगी और एक समग्रता में वे सब जीएँगे। उनका एक 
लौकिक जीवन होगा जहाँ धर्मतंत्र का अधिकार नहीं होगा। समान नागरिक कानून होगा। धंर्मेतंत्र के 
नियमों से उनका लोकतंत्रीय जीवन सीमित नहीं होगा। राजनीतिक घटनाओं ने ठेलते हुए हमें ऐसे स्थान 
पर ला खड़ा किया है जहाँ पर कि हम इस समग्रता को नहीं बल्कि एकरूपता को मानना चाहते हैं। 
अंग्रेजी का एक शब्द 'मेनस्ट्रीम' जो कि पिछले कम से कम पंद्रह-बीस साल में बहुत प्रचलित 

हुआ है, वह आज यह रूप धरकर प्रकट हो रहा है कि कुछ लोग मेनस्ट्रीम में नहीं हैं, कृपया वे 
आ जाएँ। और जो नहीं आ पाएँगे वे अनेक प्रकार से नुकसान उठाएँगे। राजनीति में जहाँ मनुष्य 
को अपने जन्मजात राजनीतिक अधिकारों के भोग का अधिकार है और उसके लिए संगठन करना 
भी आवश्यक है-वहाँ पर यह मेनस्ट्रीम की अवधारणा बहुत से लोगों को मेनस्ट्रीम से बाहर“करने 
की ही दूसरी बोली. है। मेनस्ट्रीम नाम की चीज़ अथवा समग्रता नाम की चीज़ सब धर्मो को समान 
मान लेने से ही सिद्ध नहीं हो जाएगी | मेनस्ट्रीम के भीतर भारतीय समाज की एकता में विविधता है 
या कि उसकी विविधता में एकता है, इस प्रश्न पर हमें सोचना चाहिए। बहुत छिपे-छिपे और अकसर 
प्रकट रूप में यह प्रचार होता है कि हम लोग अलग-अलग हैं, लेकिन हम सब लोग एक हैं। मेरी 
अपनी समझ में प्रचार का विषय यह होना चाहिए कि हम सब लोग एक हैं, लेकिन हम सब लोग 
अलग-अलग हैं। हम लोगों का अलग-अलग होना हम लोगों के लिए भारतीय होना है। हम लोगों 
का एक होना हमारे लिए कोई नया समाचार नहीं है, न हमारे लिए किसी नए जीवन का द्योतक है। 
लेकिन जिस जीवन को हमने लगभग खो दिया है, उसको फिर पाने के लिए हमको अपने अलग-अलग, 
तथाकथित अलग-अलग होने को, वैविध्य को फिर से पहचानना पड़ेगा। इसलिए राजनीति के क्षेत्र 
में धर्मतंत्र का यह इस्तेमाल कि वह लोगों को कृत्रिम रूप से एक बनाता है जिसका परिणाम राजनीतिक 
एकरूपता में प्रकट होता है. घातक हे | इस प्रक्रिया की काट क्या है? इस प्रक्रिया की काट निश्चय 
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ही राजनीति में ही है। 
___ राजनीति-नयहाँ संगठित राजनीति की वात कर रहा हूँ--वहुत अंश तक धर्मतंत्र नामक संगठन 
के साथ दोस्ती से काम लेती है और बहुत अंश तक उसके साथ समझौते करती है जिनसे कि राजनीति 
का सत्ता-सग्रह चलता रहे, धर्मतंत्र की सत्ता से साझेदारी भी चलती रहे | भारतीय परिस्थिति में यह 
कुछ एक विशेष स्थिति जान पड़ती है। पश्चिम में जहाँ पर कि धर्मतंत्र और राजनीति के बीच में 
एक बार एक जवरदस्त टकराव हो चुका है और उसके बाद एक रिश्ता बन गया है--जिसमें दोनों 
समानांतर और सहअस्तित्व, सहअस्तित्व और समानांतर अस्तित्व रखते हुए जीते हैं, वैसा कुछ हमारे 
देश में हुआ तो नहीं ही है, मैं तो कहूँगा कि होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जमीन में उस तरह 
के संघर्ष का बीज था नहीं जो कि यूरोप में था। वहाँ के औद्योगिक और आर्थिक विकास के मूल 
में इस मनुष्य का मनुष्य से अलगाव-उसकी सत्ता का अपहरण निहित था | हमारे पास आर्थिक और 
औद्योगिक विकास की जो भी जमीन रही, उसमें इसकी गुंजाइश न सिर्फ यह कि वहुत कम थीं, वल्कि 
ठीक इसके उलट जीवन को एक समग्रता में, एक हिस्से को दूसरे से जोड़कर फिर सब हिस्सों को 
अपनी-अपनी जगह अपने-अपने में स्वतंत्र छोड़ने में निहित थी। इसलिए ऐसा संघर्ष चर्च और स्टेट 
का भारत में हुआ नहीं और होगा नहीं। अभी जो कुछ संघर्ष ऐसे दिखते हैं वे एक विकृति का रूप 
ही लेते हैं, जैसे तत्काल आज के समय में ये प्रश्न बहुत मुखर हैं कि धर्म को राजनीति में शामिल 
होना चाहिए या धर्म और राजनीति को अलग-अलग रहना चाहिए और गुरुद्वारे या मस्जिद में राजनीति 
होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। केवल यह प्रश्न नहीं है-यह «तो केवल समाज की कुछ विकृत 
परिस्थितियों के प्रतीक हैं जो उसी समाज के संगठन से निकले हैं | उनका उपाय हमारे समाज के संगठन 
में क्या है, यह मैं नहीं जानता, परंतु यह अवश्य जानता हूँ कि 947 में जब हम आजाद हुए, तब 
के बाद से लेकर ऐसे बहुत-से विचार, आंदोलन और संगठन भी काम करते रहे हैं जिन्होंने इस भारतीय 
परिस्थिति के अनुसार समाज को बाँधने और बनाने का उपक्रम किया है। आगे भी उपक्रम संभव होगा। 
विश्व-परिस्थितियों में इस समय बड़ी शक्तियों का प्रभाव भारतीय संस्कृति और जीवन पर अनेक 
रूपों में पड़ रहा है, यह मानते हुए भी, यह मानना मुझे कुछ कठिन जान पड़ता है कि हम विचार 
के स्तर पर, धर्म के संगठन की, अर्थात्‌ एक नए प्रकार के हिंदू अथवा इस्लामी अथवा ईसाई संगठन 
की, अवधारणाओं को पूरी तरह से भारतीय जीवन के आनुषंगिक के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। 
किसी प्रकार का प्रयल जो कि सब लोगों को एक समान नागरिक कानून में बाँधे, जो सब प्रकार 
के धार्मिक संगठनों के लिए एक नैतिक और लौकिक सीमाएँ बनाए और साथ ही साथ स्वतंत्र समाज 
में ऐसी शिक्षा या संस्कारों को बढ़ावा दे जो कि मनुष्य के एक व्यापक रूप को जिसमें धर्म का भी 
बहुत बड़ा योग है, समझ सके, न तो हमारी राजनीति ने किया है, न हमारी शिक्षा व्यवस्था ने किया 
है। मैं मानता हूँ कि दोष दे देने से छुट्टी नहीं मिल सकती | इसलिए सिर्फ दो-तीन बातें कहना चाहता 
हूँ। एक तो धर्म के विषय में है और यह बहुत साधारण घिसी हुई बात कह रहा हूँ पर मुझे आवश्यक 
जान पड़ती है। क्योंकि पिछले दो भाषणों में मेरी तुच्छ बुद्धि ने जहाँ तक समझा, मैंने देखा कि धर्म 
को एक ओर तो कभी-कभी मान लिया गया है कि वह एक मानवीय चेष्टा है या अभिप्राय है। दूसरी 
ओर इसको धर्मसंगठन का ही पर्याय मान लिया गया है। जिस तरह से बातचीत में कभी इसका यह 
अर्थ और कभी वह अर्थ आता रहा है मुझे समझने में भी थोड़ी-बहुत दिक्कत हुई है, और शायद 
हो सकता है कि इसी के कारण मैं इस बात पर बहुत अधिक जोर देने को उत्सुक हो गया हूँ कि 
धर्म के विषय में यह बात बताना और समझाना इस समय बहुत ज़रूरी है कि अंततः धर्म मुक्ति 
देने का एक लौकिक रास्ता है। और मुक्ति देने का एक लौकिक रास्ता होने के बाद क्योंकि वह इस 
समाज में व्यवहृत होता है, इसलिए वह वर्तमान में एक लोकतंत्रीय रास्ता है। जिसको मैं अपना धर्म 
मानूँगा वह लोकतंत्र से अधिक और कुछ नहीं है। उसकी शुरुआत वहीं होती है और वह बहुत बड़ा 
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। रास्ता तय करके अंत में फिर वहीं समाहित भी होता है। इस प्रक्रिया में वह न जाने कितने अनुभव 
करता है, जिनसे मनुष्य के रूप में मैं न केवल अपने अस्तित्व को क्रमशः और अनेक आयामों में 
पहचानता हूँ. बल्कि उसको पहचानने के बाद मैं इस वात के लिए सचेत रहता हूँ कि उसको पहचानकर 
मैं उसका आधिपत्य या उसका सर्वाधिकार अपने पास रखने का अधिकारी नहीं हूँ। अ 
आज केवल धर्मतंत्र नही, धर्म के नाम पर बहुत व्याख्याएँ अथवा बहुत उपदेश करनेवाले अनेकानेक 
महानुभाव धर्म के सर्वाधिकारी बनकर अपने किए हुए अनुभव को दूसरो तक पहुँचाने का ठेका लिए 
हुए हैं। उनमें कई श्रेणियाँ हैं। कुछ तो उनमें ऐसी हैं जो आपको सहज ही बहुत हुत नीच, अधर्म और 
धूर्त भी दिखाई दे सकती हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके आभामंडल में सहसा आँखें चौंधिया जाती हैं, 
पर उनके बारे में कुछ शंकाएँ करना कुछ अच्छा नहीं लगता । मेरी समझ में मूल बात तो यह है कि 
यदि किसी ने अपने धर्म को पा लिया हे तो उसका काम वहीं पर समाप्त हो गया है। उसने जो पाया 
है, उसका रोना ही दूसरों के सामने प्रचार है। उसको आचरण के अलावा किसी और माध्यम से लोक 
में बताना कि मेरा पाया हुआ धर्म यह है, धर्म नहीं रह जाता | वह धर्मतंत्र का एक बहुत चालाकी 
से छिपाया हुआ नया चेहरा बनकर सामने आता है जिसका कोई नाम नहीं भी हो सकता, या फिर 
जिसके बहुत-से नए-नए नाम हो सकते हैं जो कि किसी सम्प्रदाय या किसी परंपरा से जुड़े हुए नहीं 
हो सकते हैं। 
दूसरी ओर यह भी जान पड़ सकता है कि धर्म सांप्रदायिक या कि प्रचार का वाहक नहीं है 
मुक्ति का वाहक है। लेकिन वास्तव में वह एक नए धर्मतंत्र की सृष्टि करने में लगा है जो कि धर्म 
के महान और क्रांतिकारी ढंग से जीवन को नई समझ देनेवाले उपक्रम से बिलकुल भिन्न है जिसका 
में उल्लेख कर रहा था। जब हम धर्म को पहचानने की बात करते हैं, तो हमको अपने आपको पहचानना 
होता है। जब हम मनुष्य की नियति (यह शब्द भी बहुत 'प्रचलित हुआ है) को पहचानने की बात 
/ करते हैं, यह जानने की बात करते हैं कि मैं कोन हूँ और कहाँ से आया हूँ और क्यों हूँ, वह तब 
भी धर्म को पहचानने की ही बात होती है। तब हम केवल यह जानना चाह रहे होते हैं कि मेरे इर्द-गिर्द 
जो लोग हैं उनके साथ मेरा क्या रिश्ता है। अगर हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते तो हम झूठ 
बोल रहे हैं। जब हम अपनी नियति को और अपनी अस्मिता को पहचानने की कोशिश करते हैं तो 
हम लोक के साथ अपना संबंध जानने की कोशिश करते हैं और उसी के साथ-साथ अगर हममें ईमानदारी 
है तो हम लोकजीवन में संगठित रूप से जीने की प्रक्रिया को भी जानने की कोशिश करते हैं। अर्थात्‌ 
यदि धर्म को हम मानते हैं, कि समाज में मनुष्यों में समता, न्याय, साधना और न्याय के लिए संघर्ष 
आदि का एक आत्यंतिक महत्त्व है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है तो वही मनुष्य का धर्म है। अगर 
यही मनुष्य का धर्म है तो इस धर्म का पालन करने के लिए वह एक पुस्तक लिख देने से अथवा 
एक मंच बना देने से अथवा एक आश्रम बना देने से मुक्‍त तो नहीं हो जाता-वल्कि एक झूठ की 
. ओर खुद बढ़ता हे और दूसरे लोगों को भी धकेलता है। उसको संगठन के उन प्रयलों के साथ अपने 
आपको आलोचनात्मक ढंग से जोड़ना चाहिए जिनके कारण ही समाज टिका हुआ है। उसके ढाँचे/खाँचे 
की बात कर रहा हूँ, जिसके ढाँचे पर समाज टिका हुआ है। जड़ पर तो कुछ भी टिका नहीं रह 3 
सकता जब तक कि उसके मूल में धर्म न हो। 
धर्म संस्था नहीं है। धर्म अकेला एक व्यक्ति भी नहीं है लेकिन वह संगठन भी नहीं है । इसलिए 
जो धर्म का पालन करता है वह संकट में, और संघर्ष में भी उसका पालन करता है और वह एक 
तपस्या ही है एक निरंतर खोज है अपने आपको पहचानने की और अपने समाज को जानने की। व 
जो लोग अपने आपको पहचानने की बात कहकर बातचीत पर विराम लगा देले हैं मैं उनसे विनतीपूर्वक 
असहमत हूँ। वहाँ विराम नहीं हे | अपने को पहचानने के साथ ही साथ समाज को पहचानना है। इसलिए 
' राजनीति को पहचानना है। लेकिन राजनीति और राजनीतिक संगठन, ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं, 
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यह वात भी जान लेनी चाहिए। इसलिए कि राजनीति तो मनुष्य 
मनुष्य का धर्म नहीं है। वह राजनीति का धर्मतंत्र है 
हम किसी नक्शे में दो ओर दो फौजों को खड़ा करें तो एक ओर धर्म | दूसरी ओर धर्मतंत्र और 
9 राजनीतिक संगठन दोनों होंगे और अगर हम इसमें मनुष्य को किसी का पक्ष लेने को कहेंगे तो वह 
कहेगा कि राजनीति का पक्ष तो लेता ही हूँ क्योंकि वही मैं हूँ लेकिन राजनीतिक संगठन का पक्ष लेने 
के लिए मेरी शर्तें हैं। धर्मतंत्र का पक्ष लेने के लिए भी मेरी शर्ते हैं। शर्ते हैं इसका मतलब यह है 
कि ये दोनों संगठन समाज के द्वारा नियंत्रित, परिवर्तित, परिवर्धित और लोकजीवन के प्रभाव से सुसंस्कृत 


होते रहने चाहिए | इसकी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों संगठनों को लेनी है-धर्मतंत्र और राजनीतिक संगठन 
को। 


गुप्य का धर्म है लेकिन राजनीतिक संगठन 
या कभी किसी धर्मतंत्र की राजनीति है। अगर 


जिस राजनीति का मैं धर्म के पर्याय के रूप में उल्लेख करता हैं वह संगठन नहीं है। वह तो 
वह राजनीति है जो कि सव राजनीतिक संगठनों के विफल हो जाने के बाद, सव कुछ निराशा से 
आप्लावित हो जाने के वाद भी मनुष्य की संकल्प-शक्ति में, उसकी ऊर्जा में बसती है | उसकी उसी 
राजनीति की वात कर रहा हूँ। वह न्याय और सम्मान और मनुष्य के भीतर छिपी हुई तमाम ऐसी 
विशेषताओं और गुणों की रक्षा की राजनीति है जो कि केवल मनुष्य में होते हैं। सबसे बड़ी विशेषता 
जो मनुष्य में पाई जाती है और मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो अपने लिए यह संपूर्ण संसार रच 
सकता है, जिसकी तुलना में तमाम संगठन, जो नए समाज और नए संसार बनाते रहते हैं वे उसी 
संपूर्ण संसार को आदर्श मानकर बनाते हैं | बल्कि सच पूछिए तो वह उसी मनुष्य के बनाए गए संसार 
में से उदाहरण और दृष्टांत लेकर ही अपने नए संसार बनाते हैं। एक कवि जब एक नए संसार की 
सृष्टि करता है तो निश्चय ही ये संगठन जो कि संतुलित और नियंत्रित रखने के लिए अपने को जिम्मेदार 
मानते; हैं देख पाते हैं कि इस नए संसार में जो इसने बनाया है और जो हम बनाना चाह रहे हैं, अंतर 
कहाँ है और हमारे नए संसार में कमी कहाँ रह गई है। तो जितनी कमियाँ संगठित राजनीति के बनाए 
संसारो में हैं, वे सव संगठित राजनीति को असंगठित राजनीति के अर्थात्‌ मनुष्य के बनाए हुए संसार . 
के ही द्वारा मालूम होती हैं। वह उनको जान नहीं सकता है जव तक कि वह देखता नहीं है कि साहित्य 
ने क्या कहा है, संगठन ने क्या कहा है, अथवा विचार ने क्या कहा है अथवा प्रेम ने क्या कहा है। 
ये सब मनुष्य के बनाए हुए संसार हैं। इसलिए धर्म की सुरक्षा अथवा उसका पालन एक निरंतर खोज 
और संघर्ष का काम है और एक बार हम किसी एक निष्कर्ष पर पहुँचकर अपने मनुष्य जीवन को 
संपूर्ण मान लेंगे तो गलती करेंगे। परिणाम ये निकलेंगे कि धर्मतंत्र में अनेक प्रकार की विकृतियाँ पैदा 
होंगी और उन विकृतियों का उपयोग संगठित राजनीति करेगी और संगठित राजनीति के द्वारा उन 
विकृतियों का उपयोग करने से जो स्थिति उत्पन्न होगी उनका उपयोग धर्मतंत्र करेगा। धर्मतंत्र और 
राजनीति की इस सृष्टि में ऊपर से दीखता है कि साझेदारी है परंतु अंदर वैर है, क्योंकि ये दोनों 
राजनीति के दो केंद्र हैं, या हो जा सकते हैं। अभिप्राय यह है कि ये दोनों मनुष्य के धर्म के पालन हर 
के लिए चुनौतियाँ हैं और ये दोनों मनुष्य के द्वारा किए हुए अनुभव को ऐसे इस्तेमाल करें कि वे 
~ एक नए समाज की रचना में सृजनात्मक योग दें, तो ये दोनों ही अपने-अपने नए विकास को प्राप्त 
हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह तो कोई नहीं कहेगा कि हमको नए धर्मतंत्र की आवश्यकता नहीं 
है, परंतु यह सुनते ही कि हिंदू समाज में, अथवा जिसको हिंदू कहा जाता है उस समाज में ऐसा एक |) 
धर्मतंत्र होना चाहिए जो कि सब लोगों को जमा करके एक जडता में बाँध दे और उसे एकता का हर 
नाम दिया जाए। उसे तो नहीं मानूँगा। में तो ऐसी एकता से उसको बेहतर मानूँगा जो उसका उलट पूप 
हो। ऐसी एकता से जिसमें कि मनुष्य की रचनात्मक शक्ति किसी राजनीतिक संगठन के आदेश के रः 
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दवारा नहीं केवल धर्मतंत्र के आदेश द्वारा ही समाप्त हो जाती है। फम 
उदाहरण मौजूद हैं कि जिन संगठनों ने किसी न किसी प्रकार के धर्म के नाम पर मनुष्यों के कः 
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जीवन-आचरण-व्यवहार-चिंतन-अध्ययन आदि सबका नियंत्रण किया है उन्होंने अपने समाज में अपने 
छोटे-मोटे दायरे के अंदर बहुत रूढ़ रचनालक काम करके ही दिखाया है। चाहे राजनीतिक संगठन 
के क्षेत्र में हो, चाहे दूसरे प्रकार के मानवीय प्रयलो के क्षेत्र में हो, अर्थात्‌ कला, साहित्य, विचार, 
शिक्षा आदि में हो, उस दायरे में बैठे हुए लोगों में से मुश्किल है गिनेचुने ऐसे लोग निकालना जिन्होंने 
मनुष्य की स्वतंत्रता का अपहरण करके सचमुच एक नया संसार बनाने का प्रयल किया हो और कालजयी 
हुए हों-उनका कृतित्व माना गया हो, समझा गया हो। तो जब कभी इस तरह की एकरूपता धमतत्र 
लादता है, वह धर्म को तो नष्ट करता ही है, वह संगठित राजनीति पर प्रभाव डालने की मनुष्य की 
क्षमता को भी नष्ट करता है। मेरे पास एक पूरा नमूना नही, एक झलक भर है-महाभारत । महाभारत 
धर्म, राजनीति और लोकजीवन का वह नमूना-माडल है जिसमें कि धर्म की तपस्या निहित है, जिसमें 
धर्म के लिए संघर्ष निहित है, जिसमें धूर्त, दुष्ट, अधम और धर्मात्मा, सब अपने-अपने दायरे में अपना 
काम करते हैं और अंत में विजय धर्म की होती हैं। 
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श्री मोरारजी देसाई व डॉ. लोहिया की तीखी नोकझोंक 


[हमारे विशेष संवाददाता द्वारा] 


। नई दिल्ली, 8 अप्रैल वित्त विधेयक पारित होने के पहले उप-प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई और डॉक्टर 
लोहिया में खासी लंबी और पैनी नोकझोंक का अभूतपूर्व दृश्य आज लोकसभा ने देखा। वित्त विधेयक 
पर बहस में डॉक्टर लोहिया ने बिरला परिवार की कड़ी आलोचना की तथा साथ-साथ उप-प्रधानमंत्री 
को संबोधित करके कहा था-आप भी बच नहीं सकते । डॉ. लोहिया ने 30 कांग्रेसियों से अपनी पार्टी 
छोड़कर विपक्ष में आने की अपील की, ताकि विपक्षी सरकार बना सकें। 

श्री मोरारजी देसाई ने इस पर अपने भाषण में डॉ. लोहिया की खूब खबर ली-यहाँ तक कि 
जितनी बार डॉ. लोहिया ने उन्हें छेड़ा, उतनी बार भाषण के मुख्य विंपय से हटकर उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी 
को अपने तीखे व्यंग्य का मजा चखाया। 
वित्तमंत्री ने शुरू ही किया डॉ. लोहिया की व्यंग्यामक आलोचना से | उन्होंने कहा ये प्रतिभावान 
पुरुष हैं 'पर इनकी प्रतिभा दूसरों के प्रति घृणा फैलाने के काम आती है।' पता नहीं इनके आत्मा 
है या नहीं। इन्होंने कांग्रेसियों के बारे में जाने क्या-क्या कहा-अंधा आदमी समझता है कि सब अंधे 
हैं। उन्होंने कहा है कि तीस कांग्रेसी उधर चले जाएँ | दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, पर हो सकता 
है इसके दुगुने उधर से कांग्रेस में आ जाएँ (तालियाँ), मगर में किसी को भड़काता नहीं । 
' मधुलिमये : 'बीस साल से आप यही तो कर रहे हे ।' 
डॉ. लोहिया की भर्सना करके श्री मोरारजी देसाई ने कहा, यदि मैंने अपने भाषण में उन पर 
इतना समय न खर्च किया होता तो उन्हें शिकायत रह जाती कि मुझ पर ध्यान नहीं दिया (हँसी)। 
डॉ. लोहिया : 'जब प्रधानमंत्री हो जाओ, तब हम पर ध्यान देना।' 
एक स्थल पर फिर श्री मोरारजी को डॉ. लोहिया ने कामराज योजना की याद दिलाकर टोका। 
उप-प्रधानमंत्री ने कहा, 'कामराज योजना से मैने कुछ खोया नहीं बल्कि मेरी आत्मा और समृद्ध ही 
हुई है।' 
श्री मोरारजी आज कुछ विशेष व्यंग्यामक शैली में बोले जिसमें मीठी चुटकियों से लेकर 
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तिलमिलानेवाली चोटें तक थीं। 

डॉ. लोहिया भी इसके पहले अपने भाषण में एलानिया कुछ 'बहुत वुरी-वुरी द कह गए शे | 
एक स्थल पर तो यह माँग करके कि अकाल, उत्पादन, भाषा हर मामले में अच्छी नीति तत्काल क्राम 
करने की होनी चाहिए | डॉ. लोहिया ने सहसा यह विस्मयकारी उद्घाटन कर डाला कि तीसरी लोकसभा 


के कांग्रेस सदस्यों में से जो चौथी में भी आए हैं, उनमें से कोई भी रक्षाकोष में रुपया नहीं दे रहा 
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यह वाक्य आधा ही हो पाया था कि कांग्रेस पक्ष में खलबली मच गई | व्यवस्था के प्रश्‍न उठने 
लगे | उपाध्यक्ष श्री खाडिलकर ने कहा-वाक्य अधूरा रहते कोई व्यवस्था नहीं उठ सकती | वाक्य पूरा 
हुआ। वह यह था कि 'मगर विरोधी पक्ष मे से एक सदस्य दे रहा है | बड़े जोरों से प्रतिवाद हुआ 
कि कांग्रेसियों ने रुपया दिया है | डॉ. लोहिया ने कहा. इस यक्त कोई नहीं दे रहा है। आप चाहें तो 
कागजात मँगार्कर देख लें । 


प्रतिपक्षी सहयोगियों से एक हो जाने की अपील करते हुए उन्होंने संसपा अध्यक्ष श्री जोशी और 
प्रसपा नेता श्री सुरेंद्र द्विवेदी से अपने दलों को मिला देने का अनुरोध किया । इतना ही नहीं सभी प्रतिपक्षियों 
पर उन्होंने तीखा कटाक्ष कर डाला-'जब इनके नीचे सत्ता की कुर्सी रख दी जाएगी, तब ये सब एक 
हो जाएँगे।' इसी प्रसंग में उन्होंने कहा था-यदि कांग्रेस के तीस आदमी इधर आ जाएँ, तो मध्यावधि 
चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी | 
[नवभारत टाइम्स, संभवतः 967] 
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रघुवीर सहाय उन कवियों में से हैं जो वैचारिकता को सक्रिय रखते हैं, जिनके यहाँ 
विचार और संवेदना का पारंपरिक दैत व्यर्थ हो जाता है लेकिन जिन्हें किसी 
निश्चित विचारधारा का समर्थन या आश्वासन प्राप्त नहीं है।...उनकी कविता के 
पास हम उसकी तीखी चमकती समझ के लिए जाते हैं जो निरे विचार से संभव 
नहीं है। 
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